5382०, 332 लि ० हि राजनीति है 
राजनीतिक संस्थाएं 
(20%8747२67ए८ एए00.र725 &४90 एए,आ7.708, गएरड)र7ए70४5) 


[विभिन्‍न भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० ए० (आँनसे) एवं एम० ए० 
के निर्धारित पाठ्यक्रमानुस्तार ] 
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राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
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रणा--मेरे विद्यार्थियों को 
समपित 


भेरी प्र 


भूमिका 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की पेचीदा राजनीतिक परिस्थितियों ने राजनी ति-विश्ान में 
पुलनात्मक राजनीति को एक महत्त्वपूर्ण उप-मनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है । 
सामाजिक विज्ञानों के सामने प्रस्तुत नई चुनोतियों के कारण व्यवहारबादी क्रान्ति और 
मूल्य-मुक्त प्रत्ययों का राजनीतिक विश्लेयणों में प्रधलच होने लगा । इससे तुलनात्मक 
राजनीति के अध्ययन का क्षेत्र सुनिप्चितत हुआ और इसकी उपयोगिता स्पष्ट होने लगी । 
कुछ ही वर्षों में तुतवात्मक राजनीति का अध्ययन-मध्वापन राजनीति-शास्त्र के पाद्य- 
कम का अनिवार्य विषय बत गया । अब ज्गभग सभी हिन्दी-भाषी विश्वविद्यालयों में 
तुलनात्मक राजनीति एम० ए० के राजनीति-शाह्त के विद्याथियों को एक भतिषाये 
विपय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है । 

प्रस्तुत पुस्तक तुलनात्मक राजनोति एवं राजनीतिक संस्थाएं विभिन्‍त भारतीय विश्व- 
विद्यालयों के एम० ए० तथा बी० ए० (आनर्स) के विधाथियों के लिए लिखी गई है। 

तुलनात्मक राजनीति एक उभरता हुआ अनुशासन है। इस विषय पर उपलब्ध 
अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी में होने के कारण, हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने वाले विद्याधियों 
के लिए यह विषय अत्यस्त कठित-सा अतीत होता है। अंग्रेजी में उपलब्ध पुस्तकों इतनी 
भधिक भौर विपय से सम्बन्धित सामग्री इतनी बिखरी हुई है कि परिथ्रमी विद्यार्थी के 
लिए भी उपयुक्त सामग्री एकन्न कर पाना दुष्कर हो जाता है। विद्याथियों की इसी 
कठिनाई को दूर करने के लिए ही मैं यह पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। 

पुस्तक में मोलिकता लाने से कहीं अधिक प्रयास विद्यार्थियों के लिए विषय को समझते 
तथा उसे उपयोगी बनाने का प्रयत्न बिया यया है। पुस्तक मे सम्मिलित विभिन्‍न विययों 
को परम्परागत ढांचे से हटकर कुछ तये रूप में सरल एवं सुबोध शैली में प्रस्तुत किया 
गया है । विषय की दुरूहता से बचने के लिए हिन्दी के कठिन शब्दों के साथ-साथ 
उनके अंग्रेजी पर्याय भी दे दिए यए है। उदाद्टरणों एवं रेखाचितों की सहायता से कठिन 
तथा विवादग्रस्त विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत किया है। अधिकांश उदाहरण "तीसरे 
विश्व' की राजनीतिक ब्यवस्थाओं और विशेषकर दक्षिण एशिया और भारत से लिए 
गये हैं। पाठक को जहां-तहां स्वयं के मूल्योकवात्मक निष्क्ं निकालने के लिए भी प्रेरित 
किया गया है। इससे विद्यार्थी को विषय की गहराई में जाने की प्रेरणा मिल सकेगी । 

तुलनात्मक राजनीति में नये आश्म विकासशील देशों की तेजी से बदलती हुई राज- 
नीतिक पठनाओं ने ही जोड़े है। साम्यवादी जगत से तुलना के नये सन्दर्भ प्रस्तुत हुए है । 
इस कारण पुस्तक के हर अध्याय में रविकासशील देशों” और 'साम्यवादी व्यवस्थाओं' के 
पृथक शोयेकों के जस्तयंत सम्बन्धित विषय व्स विवेचन अविवार्यत: सम्मिलित ? 
गया है। इस दृष्टि से पुस्तक में मौलिकता की झलक मिलती है। 


पण्ढ / 
के राजनीति 
(८00%//५ ५भ्ठ 7005 
चर पुलनात्मक “ महत्त्व, उद्देश्य एवं समस्या: 
(०्फ ५/07॥ (8, / कि है क्ख्ल ४९००४/७६ कं 
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०० ०) 37-.. 59 
छेति. 


40] 2, 00६००) 60... ६३ 
केयाकत्ी ; 


४. कक 
,ऋ ४ विषय-सुची ५ 
विश्लेषण को देन; इतिहासवाद की आलोचना; इतिहास के विरुद्ध 
प्रतिक्रियाएं; राजनीतिक विकासवाद की प्रावस्था या युग, प्रारम्भिक 
राजनीतिक समाजशास्त्रियों की देन; तुलनात्मक राजनीति में युद्धो प- 


रान्‍त विकास; तुलनात्मक राजनोति को वर्तमान अवस्था । 


4. तुलनात्मक राजनीति--परम्परागत व आधुनिक परिप्रेक्ष्य 
(एकफ्कक्षाएड. एगंप॑०--ब्पीतणाबा सात सैंव०वला 
967596०४५८७$) 84- 70 
तुलनात्मक राजनीति का परम्परागत परिप्रेक्ष्य--परम्परागत 
तुलनात्मक राजनीति की विषेषताएं; परम्परागत तुलनात्मक राजनीति 
की आलोचना; परम्परागत तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व या देन; 
तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेकष्य--आधुनिक चुलनात््मक 
राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां; आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की 
विशेषताएं; आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की आलोचना; आधुनिक 
तुलनात्मक राजनीति का महृत्त्व; आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के 
विभिन्‍न उपागम । 


5. तुलमारमफ पद्चति--अ्थे, प्रकृति, विषय-क्षेत्र एवं उपयोगिता 

(ए०ग्राएशबार० ैलवा00 --थव्वांगड़, िंथएा०, 86096 भा0 

छ॥09) ॥--32 
तुलनात्मक पद्धति का अर्ष ; तुलनात्मक पद्धति की प्रकृति---तु लनात्मक 

पद्धति के प्रयोग की पूर्व शर्त; तुलनात्मक पद्धति का परिचालनात्मक 

विचार; तुलनात्मक पद्धति का विषय-क्षेत्र; तुलनात्मक पद्धति की उप- 

योगिता; तुलनात्मक पद्धति व वैज्ञानिक पद्धति; तुलनात्मक पद्धति व 
प्रयोगात्मक पद्धति; तुलनात्मक पद्धति व सांछ्यिकी पद्धति; तुलनात्मक 

पद्धति की समस्याएं । 


6. तुलनात्मक राजनोति के उपायम () : राजनीतिक व्यवस्था ओर 
संरघनात्मक-प्रकार्यरेमक उपायम 
(#9970०5ए०८५ 7 0०राएगरणार०८ एणां5 (॥) : एगरपफंव्शे 
इज्नगा बचत डापलपर्कणलांगाण 879०7 ०) 433--223 
तुननात्मक राजनीति का राजनोतिक व्यवस्था उपायम--व्यवस्था 
विश्नेषण की आव श्यकतां, स्रामान्य व्यवस्था सिद्धान्त : सं क्षिप्त व्याख्या; 
राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ व परिभाषा; राजनीतिक व्यवस्था के 
माधारभूत लक्षण; राजनीतिक ब्यवस्था की सामान्य विशेषताएं; 


3 ४ विपय-सुचौ 


और परिभाषा; राजनी तिक भआधुनिकीकरण की विशेषताएं; राजनीतिक 
आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले परिवत्यं; राजनीतिक 
आधुनिकीकरण के प्रतिमान; राजनी तिक आधुनिकीकरण के अभिकरण; 
राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल या श्रतिरूप;। दाजनीतिक 
आधुनिकीकरण उपागम : एक मूल्यांकन; तुलनात्मक राजनीति का 
राजनीतिक संस्कृति उपागम--राजनीतिक संस्कृति उपागम की आब- 
श्यकता; राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा; राजनीतिक 
संस्कृति की विश्वेषताएं और लक्षण; राजनीतिक संस्कृति के परिवत्यं या 
नियामक; राजनीतिक संस्कृति के आयाम; राजनीतिक संस्कृति का 
स्वरूप और उप-संस्कृतियां; रागनीतिक संस्कृति के माघार; राजनी तिक 
संस्क्ृति और संस्कृति; राजनीतिक संस्कृति का विकास; राजनीतिक 
संस्कृति उपायम का परिचालनात्मक विचार; राजनीतिक संस्कृति 
उपागम की तुलनात्मक राजनीति में उपयोगिता; राजनीतिक संस्कृति 
उपागम : एक आलोचनात्मक मृल्याकन; तुलनात्मक राजनीति का 
साक्सवादी-लेनिनवादी उपायम--माक्सवादी-लेनिनवादी उपागम की 
आवश्यकता; मावसंवादी-लेनिनवादी धारणा का अर्थ व सिद्धान्त; 
माक्स वादी-ले निनवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं; माव्सेवादी-लेसिय- 
वादी दृष्टिकोण की व्यवहार में प्रयुततता; माक्संवादी-लेनिनवादी 
उपागम की उपयीगिता; मावसंवादी-ले निनवादी उपागम की आलोचना; 
माकसवादी-लेनिववादी दृष्टिकोण : एक मूल्यांकन । 


खण्ड 2 पु 


राजनीतिक संस्थाएं 
(00,770. शव ए7705) 


8. संविधानवाद--अर्थ, आधार, तत्त्व एवं विभिन्‍तर अवधारणाएं 

(ए०7शाधएरंगाक्ांडए-ै ९798, सि0ए)490075, 2]0.07/5 

बा0 एग0िव्या (१०7९०९८७७) ३79--बठा 
संविधान का अर्थ; संवैधानिक सरकार का अथे; संविधानवाद का 

अथे; संविधान व संविधानवाद में अन्तर; संविधानवाद के आधार; 
सविधानवाद के तत्त्व; संविधानवाद की सामान्य विश्वेषताएं; 
संविधानवाद की अवधारणाएं---उदार लोकतन्तो की अवधारणा; 

साम्यवादी लोकतन्‍्तों की अवधारणा; विकासशील लोकतनन्‍्तों को 
अवधारणा; संविधानवाद का भविष्य | हि 


9, 


40. 


१ 


42. 


विपय-सुद्री :: हा 


सरकारों के प्रमुख वर्गीकरण-परस्परायत एवं भाधुनिक 

(6908 (व5डवीव्य७॥5 0 (00एशशपाआइड--ग तय 

छ90 00७४7) 422---459 
सरकारों के वर्गीकरण के उद्देश्य व उपयोगिता; सरकारों के वर्गीकरण 

के आधार; अच्छे वर्गीकरण; के लक्षण; सरकारों के वर्गीकरण की 
कठिताइयां व समस्याएं; सरकार के प्रमुख परम्परायत वर्गीकरण... 

अरस्तू का राज्यों का वर्गीकरण; मोस्टेस्क्यू का वर्गीकरण; सरकारों के 

प्रमुप आधुनिक वर्गीकरण--एलेन बाल का वर्गीकरण; एस० ई० 

फाइनर का वर्यीकरण; आमस्ड वे पावेल का वर्ग किरण । 


लोकतमन्त्त और अधिनायकतस्त्र 460--508 
(जिशा0ए0च०५ बात 70शणञजफ़) 

लोकतन्त्न--- तीकतम्न्न का अर्थ व परिभाषा; तोकतन्त्त के विभिन्‍न दृष्टि- 

कोण था अवधारणाएं; लोकतन्त की सफलता के लिए भावश्यक दशाएं; 

लोकतन्त शासन के युण; लोकतस्त्र शासव के दोष; लोकतस्तत : एक 

मूल्यकिन; अधितायकतन्त--अधिनायकतन्त का अर्य व परिभाषा; 
अधिनायकतस्त् के लक्षण; अधिनायकतन्त् के युध; अधिनायकतन्त् के 

दोष ; भधिनायकतन्त का भविष्य; लोकतन्त् व अधिनायकतन्त्र--एक 

तुलनात्मक विश्लेषण । 


एकात्मक व संघात्मक घासन 

(एव बाते ए९त९एवं ५0एश।ग्रद्या३) 509--534 
एकात्मक शासन व्यवस्था; १रिसंघात्मक शासन व्यवस्था; संघात्मक 

शासन व्यवस्था--सघवाद का सिद्धान्त; संघात्मक शासव के लक्षण; 

संघात्मक व्यवस्था के निर्माण की पूर्व शर्तें; संधवाद का परम्परागत 

सिद्धान्त; संघवाद का आधुनिक विचार; संघवाद के प्रतिमान; संघवाद 

को उपयोगिता; संघवाद की सफलता की शर्तें; संघवाद का भविष्य । 


संसदीय भौर अध्यक्षत्मक शासन प्रणालियां 

(एड्तांग्माराप॑ज्षए दाव शिष्जतशाएँदी सिणाा४ ण (00०एथार 

गला) 535---578 
संसदोय शासन प्रणाली--- संसदीय शासन प्रणाली का अं व परिभाषा; 

संक्दीय धासन प्रणाली की विशेषताएं; संसदीय शासत्र प्रधाली का 

व्यवहार; संसदीय शासन की सफलता की आवश्यक शर्तें; संसदीय 

संरचना व दल ब्यवस्थाएं, संसदीय शासन के मुण; यंसदीय शासन के 

दीप; अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली; अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का 
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अर्थ थे परिभाषा; अध्यक्षातक शाशन प्रश्रात्री की विशेषताएं; 
मध्यद्षात्मक व्यवस्या का दपयहा र ; अध्यक्षारम ४ शासन प्रणाली के पुल; 
बध्यक्षात्मक शागन के दोष; फ्रांस की संगदीय अध्यक्षाः्मक शासन 
प्रभाली; मगदीय थे अध्यक्षारमफ व्यवस्थाओं मय घुलनात्मक 
विश्नेषण; संरादीय वे अध्यक्षार्मक ब्ययस्याओं का भविष्य । 


3. शक्तियों फा पृथशशरण : घिद्वान्त और रपयहार 

($लागाथातणा ता 709छटा३ ; 7॥6079/ 376 ॥:70/८०) 579--69 
शवित-पृथरकरण मेः सिद्याग्त की ऐतिहूसिक पृष्ठभूमि; शवित-पृ यवकरण 

ही आवश्यकता; शबितयों के पृषयकरण मेः सिद्वास्त का अं ये परि- 

भाषा; शवितयों के पृषरहरण के सिद्धार्शा के तत्व; शरितयों के 

पृथपररण के सिद्धान्त की पुनर्ब्यादया; शवितयों के पृथप्करण के 

तिद्धास्त का मूल्याकन; शवितन्पृूयवकरण : ब्यकद्ारवादी स्याद्रया ये 

मूल्याकन; विशसशील राज्यों में शनिव-धूयश्करण का पिद्धासत; 
शवित-पृथवडरण का संवीन रूप : नियस्त्षण वे सस्तुमत सिद्धात्त; 
साम्यवादी राज्यों में शक्तिबवृषक्क्रण एवं तिमरत्नण-्सस्तुलन 
व्यवस्था । 






व्यवस्पापिका 

(.०897/0१८) 620--705 
व्यवस्थापिका का अये थ परिभाषा; व्यवस्पापिकाओं का संगठन--- 
व्यवस्था विकाओं के संगठन के माधार ; व्यवस्था पिकाओं की सं रचतात्मक 
विशेषताएं; व्यवस्पापिकामों के काये व शक्तियां---व्यवस्था पिकाओं के 
सरकारी या संवंधानिक कार्य; व्यवस्यापिकाओं के राजनीतिक व 
व्यवस्थापिकाई कार्य; व्यवस्थापन प्रक्रिया; व्यवस्वापिवाओं की राज- 
नीतिक प्रक्रिया की भूमिका--व्यवस्थापिकाओं की संवैधानिक देशों में 
भूमिका; व्यवस्थापिवार्थों की स्वेच्छाचारी देशों में भूमिका; व्यवस्था- 
पिकाओं की सर्वाधिकारी देशों में भूमिका; व्यवस्थापिकाओं की 
विकासशील देशों में भूमिका; विधायक की भूमिकाएं; व्यवस्थापिका 
मौर कार्यपालिका का सम्बन्ध ; व्यवस्थापिकाओं का पतन यर भवनति ; 
व्यवस्थापिकाओं का भविष्य : एक मूल्यांकन; द्विसदनात्मकता का 
सिद्धान्त---द्विसदवात्मकता के सिद्धान्त की व्याख्या; द्विसदनात्यकता 
का अर्थ; द्वितीय सदन की आवश्यकता; द्वितीय सदर्तों का समठन; 
डितीय सदनों वी शक्तियां व प्रथम सदन से सम्बन्ध; द्वितीय सदनों 
की उपयोगिता या लाभ; द्वितीय सद्नगों की आलोचना; टविसद- 
नात्मकता का भविष्य : एक सूल्यांकेत । 
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पुनरावलोकन का अर्थ और परिगापा; न्यायिक पुनरायसोकन की 
विशेषताएं; न्यायिक पुनरावतोकव यी पुत्र-शर्तों; स्थायिक पुमराव- 
लोकन का क्षेत्र; न्यायिक पुनरावलोकन की परिभालनता; स्याम्रिका 
पुनरावलोकन के गुण या उपयोगिता या भूमिका; न्‍्यायरिक पुनराय- 
सोकन की आलोचना ; न्यायिक पुनरायलोकव या मूल्यांकन; अमरीका 
में न्यायिक पुनरावलोकन; भारत मे न्यायिक पुनरायलोकस । 


॥7. राजनीतिक दल व दल पद्धतियां 
(?0॥70वे एदाइा८5 बात 79 39580॥5) 822--877 
राजनी तिक दल की परिभाषा; राजनीतिक दल की विशेषताएं; राज- 
नीतिक दलो के अध्ययव उपरायम या दृष्टिकोथ--संरचनात्मझू- 
प्रकार्यात्मक उपागम; व्यवस्था उपागम; राजनीतिक दलों की 
उत्पति--संस्थात्मकः प्रिद्धान्त; ऐतिहासिक संकट सिद्धान्त 
विकासवादी सिद्धान्त; दल प्रगालियां--अर्थ व परिभाषा--एलेन 
बाल का वर्गाकरण; ला पालोम्यारा तया वोनर का वर्गीकरण; 
राजनीतिक दलों के कार्य--नेताओं की भर्ती व चयन; नीतियों व 
कार्यक्रमों का उत्पादन; सरकार का नियन्त्रण व समन्वय; सत्ता का 
बंधीकरण; समाज का वैधीकरण; सरकार व जनता की सम्पर्क कड़ी; 
आधुतिकीकरण का उपकरण; जन संचालन व सौदेवाजी; विरोध व 
उच्छेदन; राजनीतिक दलों को संरचनात्मक विशेषताएं--सदस्यता 
व आकार; संगठनात्मक संरचना; विचारधारा; दल की शैली; 
राजनीतिक दत्ल और निवाचिन प्रणालियां; राजनीतिक दल और 
राजनीतिक व्यवस्या--राजनी तिक दल और लोकता न्त्रिक व्यवस्थाएं: 
राजनीतिक दल और स्वेच्छाचारी राजनी तिक व्यवस्थाए; राजनीतिक 
दल और सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्थाएं; विकासशील राज्यों में 
राजनीतिक दल । 


8. दबाव एवं हित समूह 

(0/८55ए०४९ 70795 27वं 7#6९7258 070775) 872--927 
दबाव समूह का अर्थ व परिभाषा; दबाव समुह भौर हित समूह; दबाव 

समूह और लावी; दबाव समूहों की प्रकृति; दबाव समूहों के लक्षण; 

दबाव समूहों का वर्गीकरण--ब्लोन्डेल का वर्गीकरण; आमन्‍्ड का 

बर्गोकरण; राव सी० बोन का वर्गीकरण; दबाव समूहों की कार्ये- 

प्रणाली, दबाव सम्ृूह्‌ राजनी ति के निर्धारक--दबाव समूह राजनीति के 

रूप या आकृति के निर्धारक; दवाव समूंह राजनोति के क्षेत्र व तीत्रता 

के निर्धारक; ददाव समुह राजनीति की प्रभावकरारिता के निर्धारक: 
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है ? इसके अध्ययन का क्या महत्त्व है? क्यों राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की 
तुलना की जाय ? एक-सी या भिन्‍न-भिन्‍न राजनीतिक संस्थाओं की तुलनाओं की क्या 
उपयोगिता है ? इन प्रश्नों का समुचित उत्तर तुलनात्मक राजनीति के अन्य आयामों 
(0ए्रथाध075) के विवेचन से पहले देना आवश्यक है, जिससे तुलनात्मक राजनीति की 
प्रेरक पृष्ठभूमि स्पष्ट समझी जा सके तथा इसका राजनीति-विज्ञान में योगदान समझा 
जा सके । वैसे भी इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के सन्दर्भ मे तुलवात्मक राजनीति का विवेचन 
करना अधिक वैज्ञानिक व व्यवस्थित गौर उपयुक्त होगा । संक्षेप मे तुलनात्मक राजनीति 
के अध्ययन की उपयोगिता व महत्त्व इस प्रकार है। 


तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्त्व 
(९028 0४८5 08 20087047267ए8 ए0.77 5) 


राजनी ति-विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन कोई नवीन व क्रान्तिकारी मोड़ नही है । जब से 
राजनीतिक व्यवहार व राजनीति का अध्ययन आारस्भ हुआ, तभी से तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाता रहां है। इसलिए ही कहा गया है कि “तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन 
प्राचीनतम, अत्यन्त कठिन और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और प्रारम्भ से ही मानव के 
ध्यान का आकर्षक रहा है।/! परन्तु, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का व्यवस्थित 
प्रारम्भ भरस्तू से ही माना जाता है। सर्वप्रथम, अरस्तू ने ही तत्कालीन राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में विद्यमान निरंकुशतन्तों ((शराआग३), श्रेणीतन्त्रों (0084०४9), तथा 
लोकतन्त्रों की विशिष्ट विशेषताओं व विविधताओं तथा भिन्‍नताओं का विस्तृत विवेचन 
तुलनात्मक दृष्टिकोण से किया था। अरस्तू से लेकर अब तक अनेक राजनीतिशा स्त्रियों 
ने राजनीतिक व्यवहार को समझने व समझाने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का 
अध्ययन, विश्लेषण व वर्गीकरण किया है और दिन-प्रति-दिन नये-नये शीध उपकरणों की 
खोज से नवीन दृष्टिकोणों व उपागर्मो (49.704०६७) का प्रतिपादन किया है।'इससे स्पष्ट 
है, कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। संक्षेप में यह महत्त्व 
निम्नलिखित शीप॑कों के अन्तर्गत इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। 


राजनीतिक व्यवहार को समभना (एगरवश्लशक्षातंढ़ ण एगापंव्व 
फदा2४०ण) | 
साधारणतया जनसाधारण के लिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्त्व इस बात 
में निहित है कि तुलनात्मक अध्ययन से देश की, बाहर के देशों की तत्ना अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति व राजनीतिक व्यवहार को समझने मे सहायता मिल्रती है। यह सबंविदित है 
कि एक स्थान की राजनीतिक प्रक्रिया दूसरे स्थान की राजनीतिक प्रक्रिया की ऊपरी 
परिस्थितियों के समान होने के उपरान्त भी समान नहीं होती। सर्वेसाधारण यद्यपि 


उच्च 9070८, टमाफ्ृकवातीर दशाशगगाल्का- मै ऋटखबंस, ((03,),.. *ं4९ए्ीवप, 
१.0१60७, 3969, 7. 4 


इतनात्मक ७० ज्ट्रेश्य एक पमस्याएं 


राजनीतिक मकियामो २) इन बी. अरागजताओ) पे नड्नेक्स अनभिन्ष है. रहता 
है, बरन उनमे विश्लेष रुपि ३) ट्री रसका, फ्रिर्भी पोषताननिक अपातिया अचलनक 
ने पैनयाधारण शा पेररण (०८० 700) डिया. है । बय पननीति कुछ चोगों 
या विज्वेक ब्गों तक सीमित क्रिया हो नही रह गदी / बय इसमे पायाकतेड 

अनियायंत: सम्मित्तित रहते है| (कर बताया पाननीतिक गतिविधिय/ हैर व्यक्ति क) न 
केय्ल अभाकित है। करती) है बरन उसको एक विज्वेष अगक्ार का चिवहार करले के लिए 
बाध्य भी करो है, इस कारण च्यतिति हैर कार की राजनीतिक च्यवत्यः में, राज- 
नीतिकः जिया-फलापो में साधारण से अधिक रेफि रफते चगा है | फैलेस्वह्प पह किश्निक् 
राष्सेय 4 नन्तराप्सिय राजनोविक पटनाओं के बारे # केक्ल जिज्ञावा ही रखता 
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के विध्पक्ष व तिडर मार्गेद्शक रहें। परन्तु समान के प्रति यह अपेदित उत्तरदामित्व 
राजनी तिशास्त्री तभी निभा सकते हैं, जधकि वे राजनीतिक संस्थाओं, व्यवस्थाओों व 
प्रक्रियाओं में जो विविधता व भिन्‍नता है उसका तुलनात्मक विश्लेषण करके न केवल 
स्व समझने का प्रमत्त करें, वरन सर्वेताधारण तथा सम्बन्धित राजनी तिक संस्थाओं से 
सम्बद्ध व्यकितियों के समझने यीग्य सुझावों में प्रस्तुत करें । यदह्दी कारण है दि राजनीतिक 
विधारक फा चिन्तन व अध्ययन शून्य में नहीं ठोस तथ्यों के सन्दर्भ में मधिराधिक होता 
रहा है, जिससे वह राजनीतिक वास्तविकताओं से उन्मुय न हो और उनके ज्ञान की 
व्यापहारिक लाभप्रदता बनी रहे । इसलिए ही आज तक "सरकारों व शासन व्यवस्याओं 
के अध्ययन में तुलनाओों की खोज केन्द्र-विन्दु रही है, तथा सरकारों के शास्त्रीय, परिधुद्ध 
व बैशञानिक 0/8000$ 874 5०ं०४४॥०) अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति आधार 
स्तम्भ है ।९ 
इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व प्रत्ययकारी या प्रवर्तक (शा5४४७४६) 
विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिकों के लिए ही नही धरव, जागरूक जनसाधारण के लिए भी 
है। राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन विदेशों में पर्यटल के समान है। इससे विदित 
होता है, कि किस प्रकार विभिन्‍न समाजों मे रहने वाले मनुष्यों का राजनीतिक व्यवहार 
भिन्‍ने होता है ? तुलवात्मक राजनीति, विभिन्‍न समाजों के [व्यक्तियों के मूल्य थो उन्हें 
प्रिय हैं, विधियां जिनका वे एक-दूसरे को व बाहरी विश्व को समझने में प्रयोग करते हैं, 
तथा एक-सी राजनीतिक समस्याओं को हत करने के लिए भिन्‍न साधन वे समस्याओं 
को अपनते हैं, इत्यादि को समझने में सहायक होती हैं ।* 
राजनीतिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं की विविधताएं सहजतः ही यह 
प्रश्न सामने लाती हैं कि क्यों एक राजनी तिक व्यवस्था और संस्था एक समाज में सफल 
और अन्‍य स्थान पर असफल होती है ? क्यों माकर्सवाद रूस में ही सर्वप्रथम गहरी णड़ें 
जमा पाया ? वर्यों एशिया-्अफरोका के अनेकों राज्य अधिनायकवादी प्रवृत्तियों से युक्त 
हो रहे हैं ? क्यों संसदीय प्रणाली ब्रिटेव में सरकार में स्थायित्व ला सकी पर फ्रांस में 
ऐसा नही कर सकी ? यों भारत में एक दलीय-प्रभुत्व (07८ 98707 त0फ्राग्रक्ा०6) बना 
हुआ है ? क्यों कुछ समाज उत्वादन व वितरण के साधनों पर राज्य का स्वासित्व लोकतस्त्र 
थे स्वतन्त्रता के लिए घातक मानते हैं, जबकि दुसरे नही ? क्यों कुछ राज्यों में लोक- 
तान्त्रिक समस्याओं व प्रतितिधात्मक ((८७97४5८०४४४४७) विधियों से घृणा को जातीं है, 
जबकि अन्य समाजों में इनके लिए बड़े-से-बड़ा शलिदान करने के लिए हर व्यक्षित तैयार 
रहता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विविधताओं को स्वीकार करके इन अन्तररों 
की, जिससे एक राजनीतिक व्यवस्था दूसरी से अलग लगती है, सूची ववाना मात्र काफी 
नहीं है! यद्यपि इन अन्तरों को समझने के लिए यह भी मावश्यक है पर पर्याप्त नहीं! 
इसके लिए यह णरूरी है कि राजनीतिक व्यवहार की निरन्तरता (ह्ढयांब्ता>) की 
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खोज की जाय और उसके कारकों का स्पष्टीकरण हो। इसके लिए आवश्यक है कि 
तुलनात्मक अध्ययन हो जिससे राजनीति पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा 
सके और राजनीति को समग्र रूप में समझा जा सके | 

निष्कर्ष रूप में यह! कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का महत्त्व 
इस बात में निहित है कि इससे ही राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को समझा व 
स्पष्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि विभिन्‍न राजनीतिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं 
और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण उत्तरोत्तर महत्त्व ग्रहण करता जा रहा है। 


राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना (धव्ववंगड एगांत॑द३ 8 $लंथाती० 
शाप्व) 
राजनी ति-शास्त्र के विद्वानों का अरस्तू के समय से ही यह प्रयत्न रहा है कि राज- 
नीतिक व्यवहार से सम्बन्धित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाय ? 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन इसी प्रयत्न में विशेष सहायक भ्रतीत होता है। राजनीति 
को विज्ञान की श्रेणी में लाने के प्रथत्त का मूल उद्दश्य ही निरन्तरताओं की तथा 
सामान्यीकरणों की तलाश कर सुनिश्चित या सम्भावित व्यवहारों का संकेत देना है। इस 
खोज में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन ही अधिकतम सहायक हो सकता है। क्योंकि 
विज्ञान में नियम प्रतिपादन न केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं की अनेकता से सम्भव है 
वरन, परस्पर प्रतिकूल व विविधताओं वाले राजनीतिक आचरण से ही उपलब्ध प्रचुर 
सामग्री से सम्भव है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन इसलिए भी महत्त्वपूर्ण बन जाता 
है कि विविधता व अनेकतायुक्त राजनीतिक तथ्य व मांकड़े (0888) विभिन्‍न राजनीतिक 
प्रक्रिया्थों की तुलना से प्राप्त हो सकते हैं। 955 के बाद, जब से व्यवहारवादी 
(0८॥४४४०ए४॥880) दृष्टिकोण का प्रचलन हुआ, तब से आज तक, राजनी ति-शास्त्र की 
वैज्ञानिकता की खोज की आधुनिकतम अभिव्यक्ति हम तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन 
में ही पाते है। वास्तव में व्यवहारवाद के विकास ने तुलनात्मक राजनीति को इतना 
महत्वपूर्ण बना दिया है कि यही विज्ञान के रूप में राजनी तिव्शास्त्र के व्यापक विकास का 
प्रथम चरण बन गई है । 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का राजनी ति-शास्त्र को राजनीति-विश्ञान के स्वर 
पर लाने में जो महत्त्व रहा है, उसका विवेचन करने से पहले एक प्रश्न जो सामने आता 
है, वह है कि हम किस ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहें ? किसी अध्ययन की कौन-सी स्थिति 
को वैज्ञानिक स्थिति कहा जाय ? इस प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में ही तुलनात्मक राजनीति के 
उस योगदान का मूल्याकन किया जा सकता है जो इसने राजनी ति-शास्त्र को वैज्ञानिकता 
के स्तर पर पहुंचाने में दिया है । इसलिये यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक स्थिति का कुछ 
विस्तार से उल्लेख किया जाय । 
जब किसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थितता (5४४८०एथ/23709) का इतना 
समावेश हो जाय कि प्रामाणिक सामान्य नियमों के प्रतिपादन की श्यिति उत्पन्न हो जाय 
ओर उन सामान्य नियमों (ह०४८४| 595) से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन 
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करने में समर्थ हों और सामान्य भविष्यवाणियां फी जा सके तो वह विषय विज्ञान फी 
श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार, किसी अध्ययन में प्रामाणिक 
सामान्य नियम, जो विशेष स्थितियों (9द70प)/थ भौए३व079) में लागू होते हों तथा 
जिनसे भविष्यवाणियां सम्भव होती हों तो, यह उसमें वैज्ञानिक स्थिति का रंकेत माना 
जाता है। इसी प्रकार, राजनीति-शास्त्र में वैज्ञानिक स्थिति भी उस स्थिति की ओर 
इंगित करती है जिसमें सामान्य नियमों की उत्पत्ति हो सकती हो और राजनीतिक 
व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी सम्भव बनती हो और यह प्रामाणिक सामान्य नियम 
(शीत एलाट्ाव 595) विशेष राजनीतिक स्थिति पर लागू ही नही हों, वरम उसकी 
ब्याण्या भी करते हों, तो यह स्थिति राजनीति-शास्त्र की वेशामिकता की स्यिति होगी । 
परन्तु किसी भी शास्त्र मे जो सामान्य नियम बनाये जाते हैँ उनका स्रोत क्या है ? 
यह सामान्य नियम किसी अध्ययन में कैसे उत्पन्न होते हैं? अवश्य ही यह नियम घून्य 
की उपज तो नहीं हो सकते हैं। वास्तव में जब एक ही स्थिति बार-बार घदितव 
पुनरावृत्त होती है, तो इस बार-बार घटित घटना-चक्र के सन्दर्भ में ही सामान्य नियम 
उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार, इन बार-बार घटित होने वाली सामान्य स्थितियों के 
सुव्यवस्थित अध्ययन से जो निष्कर्प निकलते हैं वही सामान्य नियम हैं। परन्तु इस प्रकार 
के सामान्य तियम स्वयं में उचित होने चाहिए तथा विशेष परिस्थितियों मे लागू व 
भविष्यवाणी करने की क्षमता से युक्त होने चाहिए। अन्यथा इनसे सम्बन्धित शास्त्र को 
विज्ञान नहीं कहा जा सकता । 
एक ही स्थिति की घटना का जब दूसरी स्थिति में, फिर तीसरी स्थिति में, एक-सा 
परिणाम दिखाई देता है तो इस आधार पर सामान्य नियम निकाले जा सकते हैं। यह 
एक-सी स्थिति की घटना का दूसरी और तीसरी स्थिति में एक-सा परिणाम तुलनात्मक 
अध्ययन के आधार पर ही हो सकता है। यह तुलनात्मक अध्ययन, एक देश के अन्तगंत 
जैसे श्री नेहरू, श्री शास्त्री व श्रीमती इन्दिरा गांधी वे श्री देसाई के नेतृत्व मे कर सकते है, 
अथवा दो देशों के बीच या बहुत से देशों के बीच की राजनीतिक संस्थाओों, व्यवस्पाओं 
था प्रक्रियाओं में किया जा सकता है । 
एक राजनीतिक व्यवहार व क्रिया या घटना पहले दिव व प्रथम बार तो विचित्र 
(४णंधुए०) दिखाई देगी परन्तु अगर वह कुछ दिन तक लगातार होती रहेगी तो वह्‌ 
निरन्तर (:८४०४!४४) बन जायेगी । यही निरनन्‍्तरता वाला राजनीतिक व्यवहार अगर 
लम्बी अवधि तक विविधता वाले सन्दर्भ में भी पुनरावृत्त होता रहे तो इसे वारम्बारता 
((६८९४८॥०)) कहा जाता है। सामान्‍य नियमों के लिए राजनीतिक व्यवहार की आवृत्ति 
या बारम्बारता ही पर्याप्त नही, वरन निरन्तरताओं का अभिन्नान या पहचान भी 
(0शापव्यधणा ०768० पं०७) होनी चाहिए। जयति एक घटना (राजनीतिक) 
बार-बार होनी चाहिए जिससे कि उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। ये 
निरन्तरताएं जो समयान्तर पर आवुत्तियां बनती हैं अगर स्थायित्व के लक्षणों से युक्त हो 
जाती हैं तो इन्हें प्रतिमाने (98/8८:75) कहते हैं गौर इन्हीं प्रतिमानों से सामान्यीकरण 
(एथा ० ध290078) प्रतिपादित हो सकते है। किसी शास्त्र के सम्बन्ध में यह सामान्यी- 
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करण की स्थिति ही उस शास्त्र को वेज्ञानिकता का स्थान उपलब्ध कराती है। परन्तु 
राजनी तिक व्यवहार व घटनाक्रमों की केवल गरिनवी (&प्रग७»7०79) या जोड़-बाकी 
से ही सामान्य नियम नही बनाये जा सकते हैं। इससे केवल यही समझा जा सकता है 
कि ऐसा राजनीतिक व्यवहार होता है, पर यह नहीं समझा जा सकता कि ऐसा राज- 
नीतिक व्यवहार क्‍यों होता है ? किसी बार-बार घटने वाले घटनाक्रम के पीछे 
सक्रिय कारणों की खोज केवल परिमाणात्मक (कृण्णा//धगए७) अध्ययन से ही सम्भव 
नही, घरन उसका ग्रुणात्मक (व00॥//8/0७) अध्ययन भी करना होगा जिससे हम उन « 
तत्त्वों को अलग कर सकें, जिनके कारण यह स्थिति बार-बार आ रही है और उन तत्त्वों 
की पहचान या अभिज्ञान के सहारे, हम विज्ञान की प्रमुख व आधारभूत आवश्यकता, 
सामान्यीकरण निकाल सकते है । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का राजनीति-शास्त्र को 
विज्ञान बनाने मे अत्यधिक महत्त्व है। वास्तव में राजनीति-शास्त्र विज्ञान की श्रेणी में 
केवल तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही आ सका है, इसलिए ही शायद अरस्तू के 
बाद से आज तक श्रेष्ठतम विचारक राजनीति के तुलनात्मक विश्लेषण में संलग्न 


रहे है? 


राजनीति में सिद्धान्त निर्माण (एल्‍रहण/ 066704॥07 7 70॥008) 

तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व इस बात में भी परिलक्षित होता है कि तुलमात्मक 
अध्ययन से ही किसी शास्त्र में सिद्धान्तों का निर्माण व नियमों का निरूपण सम्भव होता 
है। राजनी ति-शास्त्र मे ऐसे व्यापक सिद्धान्तों की तलाश की जाती रही है जो सम्पूर्ण 
विश्व के राजनीतिक व्यवहार को मोटे रूप से समझने में सहायता करें। बसे हर शास्त्र 
का अन्तिम उद्देश्य सिद्धान्त उत्पन्त करना है। तुलनात्मक राजनीति भी प्रामाणिक 
सामान्यीकरण (२»॥त 8००९४०४॥2४॥४०४) तक पहुंचने में सहायता करती है। 

मोदे तौर पर राजनीतिक सिद्धास्तों को दो श्रेणियों में विभवत् करते है! प्रथम 
बाद्शोीं सिद्धान्त (2277099247९09) तथा दूसरे आनुभविक सिद्धान्त (०एआउंव्ण 
4॥6079) कहे जाते हैं। भादर्शी सिद्धात्तों में राजनीतिक व्यवस्थाओ के बारे में कोई 
कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया 
जाता है। जैसे प्लेटो ने दाशंनिक राजाओं (9/0509॥०/ [789) की कल्पना की और 
फिर उस कहिपत आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की । इस प्रकार की 
चिन्तन किया आदर्शी सिद्धान्तों के निर्माण मे सहायक होती है। इसका सामानन्‍्यतमा ठीस 
तथ्यों से विशेष सम्बन्ध नहीं होता। 

आनुभविक सिद्धान्तों में राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझकर 
सिद्धान्तों का निर्माण होता है। इसमें राजनीतिशास्त्री स्वयं तथ्यों के संकलन के लिए 
राजनोतिक व्यवहार के क्षेत्र मे जाकर राजनीतिक व्यवह्मर का अवलोकन करता है। 


कलर पर, लाल, उर्धिव दा्बफ्बाथाेरट 2०, समंध स्ाक्केआए प्राफाएए 
वलफछ ४०८, 3970, 9. 4. 


हक और 
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आंकड़े एकत्न कर, ठोस तथ्यों के आधार पर सिद्धान्त प्रतिपादन का कार्य करता है | इस” 
प्रकार स्थापित सिद्धान्तों को आनुभविक सिद्धान्त कहते हैं और इनका सीधा सम्बन्ध 
प्रचलित राजनीतिक वास्तविकताओं (छाव्एशथा 9ण॥म८४ 76999) से रहता है। 

तुलनात्मक राजनीति का आदर्शोी स्विद्धान्तों के दिम्राण में को कोई योगदान नहीं 
हो सकता परन्तु आनुभविक सिद्धान्त तो केवल इसी के सहारे सम्भव होते हैं । बयोंकि 
यथाय॑ राजनीतिक व्यवहार की तुलना करना ही एक तरह से आनुभविक सिद्धान्तों का 
निर्माण करना है। इसी से सामान्य तथ्यों को एकत्नित किया जाता है, यथार्थ सामान्य 
नियम बनते है और इनके आधार पर सामान्य पिद्धान्त प्रतिपादन सम्भव होता है। 

इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व राजनी तिक व्यवहार के सम्बन्ध 
में सिद्धान्त निर्माण में सर्वाधिक है। आनुभविक अध्ययन या कार्य-क्षेत्रीय अध्ययन (कछ6 
४00|०४) तो केवल मात्त तुलनात्मक राजनीति की ही उपयोगिता व महत्त्व दशते हैं। 


प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तों की पुनः प्रामाणिकता (१९-४थावाल्यांगार 
छाशगाड 700९0॥ एफ९०7९5) 
तुलनात्मक राजनीति का सर्वाधिक महत्त्व इस बात में निहित है कि इसी की 
सहायता से प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तों का, चाहे वे आदर्शी सिद्धान्त हों या आनुभविक 
सिद्धान्त, पुन: परीक्षण किया जाता है और उनकी प्रामाणिकता (५७॥0॥9) जांची जातो 
है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्यपन से ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अतीत में 
स्थापित राजनीतिक सिद्धान्त वर्तमान की परिवर्तित परिस्थितियों मे भी मान्य है या नही 
और अजगर यह उचित है तो कितने उचित हैं ? इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति, प्रचलित 
राजनीतिक सिद्धान्तो को पुन. परखने के लिए नवीन उपकरण (08८७ ६00) व नवीनता- 
युवत विविध तथ्य उपलब्ध कराती है जिससे उनकी प्रामाणिकता का पुनः परीक्षण सम्भव 
हो। किसी भी शास्त्र मे, समाज-शास्त्रों में हीं नही, भोतिक शास्त्रों में भी, परम सिद्धान्त 
(४०5०७४८ (८०४८७) नहीं हो सकते है। जब भौतिक विज्ञानों में भी परम सिद्धान्त 
नहीं पाये जाते तब सामाजिक विज्ञानों में तो परम सिद्धान्तों का प्रश्न ही नहीं उठता । 
यही कारण है, कि राजनीति-शास्त्व में प्रचलित सिद्धान्तों की प्रामाणिकता का पुनः 
प्रीक्षण व पुन: मूल्यांकन करना अनिवार्य है। तुलनात्मक राजनीति का इस परीक्षण व 
पर में विशेष योगदान इसके महत्त्व को स्पष्ठ करता है । 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व, राजनीतिक 
व्यवहार को समझने मे, राजनीति-शास्त्र को विज्ञान बनाने में, आनुभविक अध्ययनों के 
आधार पर सिद्धान्त तिर्माण तथा प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तों की ओौचित्यता व 
प्रामाणिकता परखने में निहित है। यहां यह भी समझ लेना आवश्यक है कि तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन का महत्व लोकतान्त्रिक व लोक-कल्यागकारी राज्य व्यवस्थाओों के 
कारण और भी चढ गया है। आज हर राज्य का नागरिक राजनीतिक दृष्टि से विशेष 
भहत्व प्राप्त करता जा रहा है। राज्य की हर गतिविधि का केन्द्र अब राजनीतिक 
ब्यवित” (90]८४ ग्राआ) बन गया है। वह हर राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष 
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रूप से सहभागी है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के सर्वेब्यापी राज- 
नोतिक व्यवहार को न केवल समझा ही जाय, बरन इसको समझने व स्पष्ट करने के 
सामान्य नियम भी विकसित किये जायं, जिससे हर स्तर का राजनीतिक आचरण, 
व्यावहारिक सीमाओं की परिधि में समझा जा सके। यही कारण है कि तुलनात्मक 
राजनीति का महत्त्व दिनोदिन वृद्धि पर है। 


तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य 
(09छ87एए7एए४५४ 0४ 2008९4580 47798 ए077098) 


तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के महत्त्व को स्पष्ट करने के बाद तुलनात्मक राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्य व निमित्त (708५65) समझ लेना आवश्यक है ) क्योंकि 
इन उद्देश्यों की महत्ता के सन्दर्भ में ही तुलनात्मक राजनीति में क्रान्तिकारी विकास 
ओर इस विकास का इतिहास तथा इसके विभिन्‍न अध्ययन दुष्टिकोण समझे जा सकते 
हैं। संक्षेप में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के उद्देश्य व लक्ष्य इस प्रकार हैं -- 


दाईनिक गन्तव्य (98005079/८॥ 0508/8) 
तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन का अत्यधिक व्यवितगत और शायद श्रेष्ठ तम लक्ष्य 
दार्शनिक स्व-ज्ञान (9)908079##09) $०-॥०009९१8९) प्राप्ति रहा है जिससे व्यक्तिगत 
प्रवृद्धता (9८50॥र्श 870) व परिपकक्‍वता में वृद्धि हो (* हमेशा से ही मानव प्रकृति 
के एक महत्त्वपूर्ण पहलू को, राजनीतिक समझ (9०॥ध८व परातला४४0078) व राज- 
नीतिक सहभागिता (9०ध८५ ए४भं7४४०४) में विशेष सन्तुष्टि प्राप्य होती रही 
है। राजनीति की प्रकृति में मनुष्य की अन्तद्‌'षिट का गहरा होना मानव को पुर्ण व अधिक 
परिपववता-य्ुक्‍त बनाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से आज तक मानव राज- 
नीतिक क्रिया फी ओर न केवल आकर्षित ही हुआ है, वरम उसने राजनीतिक संस्थाओं, 
व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं पर गहन चिन्तन, सनन व अध्ययन और राजनीतिक व्यवहार 
का अवलोकन भी किया है। प्लेटो व अरस्तू से लेकर आज तक के सभी राजनीतिक 
दाशनिकों ने वत्ताया है कि मनुष्य अपनी स्वतन्वता की खोज की पूर्णसूपेण प्राप्ति अपने 
समाज, देश और विश्व के अच्छे नागरिक के रूप में, अन्य नागरिकों के साथ राजनी तिक 
गतिविधियों में संयुबत, सक्रिय और प्रज्ञावान सहभागिता (4॥080॥ फुछाई- 
शं?०7०॥) से ही कर सकता है। 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का दार्शनिक गन्तव्य मानव स्वतन्त्रता की खोज में 
मानव का मननशील रहना ही कहा जा सकता है। यही कारण है कि हर काल व समाज 
में, “राजनीति! चितन का विश्येप विपय रही है तथा सम्पूर्ण लिखित इतिहास [76०07860 
8०४७) में राजनीतिक दाशंनिकों का राजनोतिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित दर्शन 
अन्ततः दाशेनिक स्व-ज्ञान, व्यक्तित्व की प्रवृद्धता व परिषववता में ही दिखायी देता है 


बहाव, 9. 2. 
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वैज्ञानिक लक्ष्य (इल्चक्ापा० 6०2७) 
आनुभविक व वैज्ञातिक स्तर पर तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का विश्व के 
बारे में हमारे आनुभविक व सैद्धान्तिक शान को एकत्नित, व्यवस्थित व विस्तृत करने का 
लक्ष्य महज ज्ञान के लिए कहा जा सकता है। राजनीतति-विज्ञान के जनक अरस्तू द्वारा 
किये गये तुलनात्मक अध्ययन च दाशंनिक चिन्तन के पीछे यही प्रमुख ध्येय था। इस 
प्रख्यात दाशंनिक द्वारा प्रयुवत तुलनात्मक राजनीतिक शोध के आधारभूत चरण, दो 
हजार से अधिक वर्षों बाद आज भी विश्येप ध्यान देने योग्य हैं। अरस्तू का तक 
(:९१$07रप्ा.ठ) आज भी न्‍्यायसंगत लगता है। अरस्तू ने अपने अध्ययन का लक्ष्य उन 
क्रान्तियों के कारणों की खोज बनाया जिनसे यूनानी नगर-राज्यों की 'राजनीति' अध्यिर 
भर भशान्त (077ए6४0 रहती थी। इसके पीछे उसका मन्तव्य यह जानना था कि 
कौन-सा संविधान था किस प्रकार की राजनी तिक व्यवस्था तात्का लिक सन्दर्भ में स्थामित्व 
के सर्वाधिक बक्षण रखती है। अरस्तू और उसके बाद के अतेक राजनीतिक विचारकों 
के तुलनात्मक राणनी तिक अध्ययन में वर्तमान विश्व के बारे में केवल अधिक व्यवस्थित 
राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने का ही लक्ष्य परिलक्षित होता है। परन्तु पिछली कुछ 
दशाब्दियों में राजनी तिक व्यवस्था क्रान्तिकारी उथल-पुथल से युवत हो गयी है । लोकतन्त्त, 
लोक कल्माणकारी राज्य का विचार, साम्यवादी व्यवस्था का बढ़ता प्रभाव व नवोदित 
राज्यों में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताओं और सामाजिक उथल-पुथल ने तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन के बूतन भौर अधिक व्यावहारिक लक्ष्य सामने ला दिये है । लम्बी 
अवधि तक राजनीति कुछ विशिष्ट लोगों व वर्गों तक ही सीमित थी। मानव का 
राजनीतिकरण नही हुआ था । राज्य व सरकार से व्यक्ति का दुर का ही सम्बन्ध था और 
इस कारण घुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का लक्ष्य विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं 
के बारे में ज्ञान-वर्धन ही रहा, यद्यपि ज्ञान की यह प्यास व खोज वैज्ञानिक पद्धतियों 
द्वारा ही की गयी, फिर भी अध्ययनकर्ता व चिन्तक का प्रमुख ध्येय श्ञान-अर्जेत और ज्ञान- 
वर्धन ही रहा। भाज भी यह लक्ष्य तुलनात्मक राजवीतिक अध्ययन का बना हुआ है 
परन्तु इसके साथ अन्य लक्ष्य भी राजनीतिक व्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों ने 
आवश्यक बना दिये हैं । 


व्यायहारिक उपयोग के गन्तव्य (60838 ० ?१८४८व 47क८्थ००) 
राजनीतिक विश्व के बारे में!आनुभविक ज्ञान की खोज अकसर इस ज्ञात की 
व्यावहारिक उपयोगिता के उद्देश्य से युक्त रही है । जिस प्रकार भोतिक विज्ञानों ने भौतिक 
बाताबरण की निरन्तरता व शक्ति का न केवल भौतिक विश्व के बारे में ज्ञान प्राप्ति के 
लिए अध्ययन किया, वरत इसकों मानव उपयोग के लिए बन्धित (8877255) भी किया। 
उसी प्रकार, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का लक्ष्य भी राजनीतिक विश्व के बारे 
में ज्ञान-अर्जन के साथ ही साथ अधिक समुचित राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास व 
वेचीदा राजनीतिक समस्याओं का श्रेष्ठतर समाधान करना भो है। तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन का यह उद्देश्य शताब्दियों से रहा है। अरस्तु द्वारा किये गये 58 
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संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन से लेकर वर्तमान के विकासशील राज्यों से सम्बन्धित 
अध्ययनों में यह लक्ष्य विद्यमान रहा है कि विविधतायुक्त सामाजिक व राजनीतिक 
प्रतिमानों में कौन-सो राजनीतिक प्रत्रियाएं, व्यवस्थाएं व संस्थाएं देश विशेष के अधिक- 
तम्र विकास व स्थायित्व में सहयोगी होती है । 

आनुमविक राजनीतिक ज्ञान के सीमा-विस्तार से शायद ही तुलनात्मक राजनोतिक 
अध्ययन के व्यावहारिक लक्ष्य को अलग किया जा सकता है। जब दल व्यचस्थाओं या 
विभिन्त सामाजिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक प्रतिमानों पर प्रभाव की तुलना, 
राजनीतिक अस्थिरता की समस्या या श्रेष्ठ राजनी तिक व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य से 
की जाती है तब नये सिद्धान्त व नये संद्धान्तिक प्रतिमान उभरते हैं, जिनसे वर्तमान 
राजनीतिक ज्ञान को और व्यवस्थित या पुनः वर्गीकृत करने मे सहायता मिलती है और 
राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक सम्वन्धों व संस्थाओं के बारे में यह नवीन ज्ञान फिर 
से राजनीतिक प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने, नये संविधानों व संस्थाओं को बनाने के 
प्रयत्नों को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है और तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन, राजनीतिक विश्व के बारे में ज्ञान-वधंन, और इस अजित ज्ञात से 
राजनीतिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं मे संशोधन, परिवतंन व परिवर्धन करता 
है। वास्तव में राजनीतिकृत मानव की राजनीतिक समस्याओं के समाधान की सांग से 
ही तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त होती है और इस अध्ययन का लक्ष्य 
प्रधानतः ऐसे ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग से युक्त रहता है। 


शासन नीति में प्रयोग के लक्ष्य (6०5 ० 69ए॥ए4ध०5 ॥0 60४शाशिशा: 

20॥0५9) 

तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का उद्देश्य सरकारों की नीति निर्धारण मे योगदान 
भो है। सभी समाज शास्त्र अब नीति-विज्ञान (90॥०४ $फ/०१०६७) के रूप में देखे 
जाते हैं। इनमे भी राजनीति-शास्त्र का नीति-विज्ञान के रूप में देखा जाना स्वाभाविक 
है। राजनीति-विज्ञान की अध्ययन सामग्री का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था से है जो 
आज सभ्नी अन्य व्यवस्थाओं की नियन्त्क, निर्देशक ओर निरीक्षक बनती जा रही है। 
विदेशों की 'राजनीति' के अवलोकनकर्ता छुलनात्मक राजनीति के ज्ञान का अयोग घटना- 
प्रवाहो (४०0०७) के बारे में विस्तृत व व्यापक भविष्यवाणियां करने में करते हैं। इतना 
ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय कान्‍्तिकारी आन्दोलन--राष्ट्रवाद, फासीवाद व साम्यवाद, अपने 
समर्थन में घटमा-प्रवाहों की भविष्यवाणियां भी तुलनात्मक राजनीतिक पर्यवेक्षण व 
अनुभव के आधार पर करते रहे हैं। इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व में सरकारों के विदेश या 
प्रतिरक्षा मन्दालयों या व्यवस्थापिकाओं की, इनसे सम्बन्धित समितियों की रुचि 
राजनीति के विशिष्द (0८(3८०४८०) अवलोकन व अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक 
गतिविधियों में जोड़-तोड़ करने में होती है। हर सर्वर के विदेश मन्त्री या रक्षा मन्ती, 
विदेश नीति या प्रतिरक्षा नीति के निर्माण व संचालन के लिए विदेशों राज्यों की 
कमजोरी और उनकी शवित का ज्ञान प्राप्त करना चाहते है। इसके लिए हर सरकार 
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व्यवस्थित व व्यापक शोध व तुलनात्मक अध्ययत का सहारा लेती है। तुलनात्मरू 
राजनीतिक अध्ययन का यह उपयोग अवश्य ही कूटनीविक नीति, सैनिक नीति या 
विदेशी सहायता या तोड़-फोड़ की गतिविधियों इत्यादि में होता है और सत्ता-अभिमुखी 
(0०७०० ०7५॥6०) राजनीतिज्न, सरकारें, राजनीतिक दल व समूह था वैचारिक 
आन्दोलन इस ज्ञान का सीमित स्वा्ं-पूत्ति के लिए प्रयोग करते रहे हैं। पर इससे यह 
नहीं समझना चाहिए कि शासन-नीति सम्बन्धी लक्ष्य केवल संकुचित दायरे में सीमित 
रहते है। सरकारें सर्वत्न ही तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का विदेश-नीति व रक्षा- 
नीति निर्धारण में प्रयोग करती रही हैं । तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययत का यह उपयोग 
था दुरुपयोग, तुलनात्मक राजनीति के शासन-नीति सम्बन्धी प्रयोग के लक्ष्य में कोई 
अन्तर नही लाता है । राजनीति केवल कलंकित बैल हो नहीं है, इसमें वैज्ञानिक नियमों 
का उपयोग और राजनीति के सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप व्यवहार भी होने लगा है। 
अब सरकार कैवल गोपनीयता के कुहरे से ढकी नहीं रहती । जन सामान्य की राजनीति 
में सहभागिता ने राजनीतिक खेल को अधिक से अधिक नियमबद्ध कर दिया है। ऐसी 
अवस्था में तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन विशिष्ट नीतियों को समझने व बनाने में 
विशेष उपयोगी होने लगा है, भर इसलिए भो आजकल तुलनात्मक राजनीति अपने आप 
में एक अलग विपय बनता जा रहा है । 
निष्कर्ष में यही कहा जाना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के उद्देश्य, 
सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्ति और इस ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग दोनों ही हैं। संद्धान्तिक 
दृष्टि से तुलनात्मक राजनी ति, दार्शनिक स्व-ज्ञान व राजनीतिक विश्व के बारे में मानव 
ज्ञान में वृद्धि का ध्येय रखतो है। व्यावहारिक दृष्टिकोध से इस अध्ययन का उद्देश्य 
राजनीतिक समस्याओं और संस्थाओं की कार्य- विधि समझने और राजनीतिक प्रक्रियाओं 
के प्रवाह को इच्छित दिशा में ढालने का रहा है। राज्यों की सरकारों की नीति-निर्धारण 
क्रिया में भी इस अध्ययन का विशेष योगदान होने के कारण इसका लक्ष्य शासन नीतियों 
के निर्माण में प्रयोग से भी सम्बन्धित हो जाता है। 
अन्तत: सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का लक्ष्य श्रेष्ठतम मानव का निर्माण व 
विकास करना है। तुलनात्मक राजनीति का इसमे सर्वाधिक योगदान कहा जा सकता 
है| इससे ही विविध व विरोधी विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे श्रेष्ठतर 
राजनीतिक व्यवस्था विकसित होती है। ज॑से कोई भारतीय विदेश में स्वये का सांस्कृतिक 
अभिज्ञान (6८00५9) विदेशियों के सम्पर्क में आने से भिन्न जीवन पद्धतियों व संस्कृतियों 
को सहन करना और उनकी प्रशंसा करना सोखता है तो वह न केवल विश्व का श्रेष्ठतर 
मागरिक बनता है, वरन श्रेष्ठतर मानव भी बनता है। यह विविध विभिन्‍न व्यवस्थाओ 
के सन्दर्भ मे ही सम्भव होता है। एक भारतीय का विदेश जाना उस्ते वास्तव में तुलनात्मक 
अध्ययन की अवस्था में ला देता है। इसलिए अगर यह कहा जाय कि तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन का अन्तत: लक्ष्य, श्रेष्ठ मानव का निर्माण करना है तो कोई अति< 
योक्ति नहीं होगो। 
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तुलनात्मक राजनीति फी समस्याएं 
(एएर0फाए85 68 ८0श7?४४87795 एण7729$) 


सरकारों का अध्ययन, उनके व्यवहारों का विश्लेषण व उनको बुद्धिगस्य बनाना मुख्यतः 
इसलिए कठिन बन जाता है क्योंकि, हर समाज की केवल एक ही सरकार होती है और 
यह सरकार भी अन्य सभी सरकारों से हर प्रकार से अनोखी व विचित्र ही नहीं होती 
वरन इसी राजनी तिक समुदाय की अतीतकालीन सरकारों से भी यह अलग व विशिष्ट 
होती है। ऐसी एक राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित सरकार का अध्ययन ही अपने आप 
में अत्यन्त पेचीदग्रियां उत्पन्न करता है। फिर सरकारों में तो इतनी विविधताएं है, 
उनकी राजनीतिक विरासतें व संस्थाएं इतनी जटिल व भिन्‍न होती है और उनके 
अध्ययन व विश्लेषण के लिए उपयुक्त सामग्री व निपुणताएं (४।४]5) इतनी बिखरी हुईं 
व विविधताओं बाली हैं कि उनका तुलनात्मक अध्ययन में उपयोग अत्यन्त कठिन है। 
इसलिए कुछ लेखकों ने तो यहां दक कहा है कि इतनी व्यापकतम राजनीतिक व्यवस्थाओं 
का परिशुद्ध व समान विषय परिधि (80005 ००शाधा०7 गिज्वा० 0(7९:९॥८७) में 
तुलना करना वास्तव में तुलना में सम्मिलित हर राजनीतिक व्यवस्था की विचित्तता को 
अनदेखा करना है।* 
इस प्रकार तुलतात्मक राजनीतिक अध्ययन राजनीति के विद्यार्थी के लिए एक 
तरफ तो चुनौती बन जाता है और दूसरी तरफ़ निराशा का कारण बनता है। हर 
राजनीतिक व्यवस्था की अपनी ही कुछ ऐसी विशिष्ट विचित्नताएं होती है जिमकी 
अन्यत्न प्रतिरृषित (079॥04(०) नहीं किया जा सकता और इसलिए अध्ययन कैवल इसी' 
का ही हो सकता है। इसकी किसी और राजनीतिक व्यवस्था से तुलना सम्भव दिखायी 
नही देती । वास्तव में राजनी तिशास्त्री को हर अध्ययन-चरण पर यह आभास होगा कि 
वह राजनीतिक व्यवहार के सम्बन्ध में कल्पित किसी भी परिकल्पना (09/9०/8०४8) 
को प्रमाणित (५७४५४) नही कर सकते है और न ही ऐसे विश्चित सामान्यीकरण का 
विकास कर सकते है जो सभी राजनी तिक ध्यवस्थाओं पर सर्वत्र, हर समय में लागू होता 
हो। ऐसी अवस्था में राजनीतिशास्त्री राजनीतिक व्यवह्ार की अनुषमता (एप पृष्नटथा255) 
का उल्लेख करके ही घटना विद्येष का स्पष्टीकरण कर प्राता है। कभी-कभी तो ऐसा 
लगता है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन सही रूप में राजनी तिक व्यवहार की विविध- 
ताओं का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण कर ही नहीं सकता क्योकि, राजनीतिक क्रिया में 
भनिश्चितता (#60८7४47०५) की मात्रा का इतना आधिक्य होता है कि सामान्यी- 
करण करीय-करीब असम्भव सा प्रतीत होता है १ 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में समस्याएं व 
केवल अनेक है बरन गम्भीर भी हैं तथा तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान विचारक व 
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मध्य-स्तरीय सिद्धास्तों के निर्माण में सहायक मानते हैं। और तीसरे, सीमित-सस्‍्तरीय व 
समनुरुपात्मक (००गीहएा९०) प्रवर्ग, जिसे वह सीमित-स्तरीय प्रत्यवीकरण कहते हैं 
ओऔर इन्हें सीमित-स्तरीय सिद्धान्तों के निर्माण में सहायक मानते हैं । 

इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीति में प्रत्ययों के अमुर्तोकरण के तीन स्तर उपयोगी 
होंगे। तुलनात्मक राजनीतिक ज्ञान की वर्तमान अवस्था में सोधे विश्वग्यापी सिद्धान्तों 
के निर्माण का प्रयत्न करना निरथंक है। इसलिए ही तुलनात्मक राजनीति के विद्वान 
सीमित-स्तरीय सिद्धान्तों (प0४-80086 शा८०५) से प्रारम्म कर, मध्य-स्तरीय 
सिद्धान्त (्रांतवा८नआ84 0०09) और विश्व-व्यापी प्िद्धान्त (8/092] 8००७) 
निर्माण का लक्ष्य रखते प्रतीत होते हैं। 

तुलमा के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का सुनिश्चित आधार पर वर्गीकरण भी 
अनिवार्य है। परन्तु राजनीतिक व्यवस्याएं अपने आप में इतनी विचित्र व अनन्य होती 
हैं कि उसका वर्गोकरण या तो हो नहीं सकता और अगर किया जाता है ती उनकी 
विचित्नता को उतना ही नजरन्दाज करना पड़ता है। इतना ही नही, मरस्तू द्वारा किया 
गया वर्गकरण तुलनात्मक राजनीति में उपयोगी नही क्योंकि इसकी स्पष्टीकरण क्षमता 
अत्यधिक सीमित है । इसलिए तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऐसे 
वर्गीकरण की आवश्यकता होती है जो सर्वेव्यापी हो | तुलनात्मक राजनीति में वर्गीकरण, 
प्रत्यय निर्माण व सिद्धान्त निर्माण तीनों ही परस्पर सम्बन्धित हैं। इसलिए तुलनात्मक 
राजनीति में सवंव्यापी सिद्धान्त निर्माण का लक्ष्य, सर्वव्यापी वर्गीकरण आवश्यक बना 
देता है। यही कारण है कि तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों ने वर्गीकरण के प्रयास ही 
नही किये वरन ऐसे अनेकों वर्गीकरण प्रस्तुत भी किये हैं और आज भी सम्तोषजनक 
वर्गीकरण की तलाश जारी है। ज्यों-ज्यों तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के नये-नये 
उपकरण (।009) सामने आते जाते है वेसे ही वर्गीकरण के नये व सुनिश्चित आधार 
प्रस्तुत होते हैं और शायद निकट भविष्य में एस ० ई० फाइनर/" द्वारा किये गये वर्गकिरण 
का परिमार्जन कर उसे सर्वेब्यापी रूप देना सम्भव हो । 


तथ्य-एकत्नीकरण या संकलन की समस्या (0709४ ० 0३ 0ण6०0००) 
तुलनात्मक अध्ययन -के लिए न केवल सरकार विश्येष के बारे में सही, विस्तृत व 
व्यापकतम जानकारी उपलब्ध हो वरन अधिक से अधिक शासन व्यवस्थाओं के बारे में 
तथ्य प्राप्त हो । तभी इन विविधतायुक्त विभिन्‍न तथ्यों में समानताओं और असमानताओं 
के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण व स्पष्टीकरण सम्भव है। इससे स्पष्ट 
है कि तुलनात्मक राजनीति में शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं व 
राजनी तिक व्यवहार के बारे में अधिकाधिक तथ्यों का संकलन अनिवाय है। विभिन्‍नता- 
युक्त व व्यापक जानकारी के अभाव में व्यवस्थित ढंग से तुलनात्मक अध्ययन सम्भव 
नही। इसलिए राजनी तिक व्यवहार से सम्बन्धित तथ्यों, भांकड़ों व जानकारी का संकलन 
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तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख व, प्रथम आवश्यकता हे। हर राजनीतिक व्यवहार के 
बारे में यह जानकारी प्राप्त करना सरल नहीं, अत्यन्त कठिन है। राजनीतिक आचरण 
की प्रकृति ही ऐसी है कि इसके बारे में सुनिश्चित तथ्य आसानी से एकत्न नहीं किये जा 
सकते । इसलिए तुलनात्मक राजनीति मे मौलिक व जटिल समस्या सरकारों के व्यवहार 
के बारे मे आंकड़ों के संकलन की है। आंकड़ों व जानकारी (040०7) के संकलन 
के विभिन्‍न आयामो (6॥9०75707$) व पहलुओं के कारण यह समस्या और भी गम्भीर 
बन जाती है। संक्षेप में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित कढिनाइयाँ इस समध््या 
को तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख समस्या बना देती है। 

(कक) तथ्यों तक पहुंच की सीमाएं (8०८०८०५४ ६० 6४48 45 ॥7/०6)--राजनीतिक 
व्यवहार के सम्बन्ध में तथ्य सुगमता से उपलब्ध नही होते है। निरंकुश शासन व्यवस्थाओं 
में ती इन तक पहुंच की आज्ञा ही नही होतो है । वहां पर नीति निर्धारकों का व्यवहार 
गोपनीयता के आवरण में ही लुप्त रहता है। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में भी कई कारणी 
से महत्त्वपूर्ण तथ्यों को चिरकाल तक प्रकाश में नहीं आने दिया जाता | यद्यपि लोक- 
तान्तिक व्यवस्थाओं में ऊपर से देखने में राजनीतिक व्यवहार खुला (0०9७) व उन्मुक्त 
दिखायी देता है पर वास्तव में वस्तुस्थिति ऐसी नहीं होती। ग्रोपनीयता का पर्दा उन 
सब महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर लम्बी अवधि तक पड़ा रहता है जिनकी तुलनात्मक राजनीति 
में अनिवार्य आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में ऐसी महत्त्वपूर्ण जानकारी (शांथ 
एगिग्राथ0॥) का स्रोत समाचारपत्र और राजनीतिक नेता स्वयं ही होते हैँ। पर 
समाचायपत्नों से प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता की अपनी सीमाएं होती है भौर 
राजनीतिक प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित व्यवितयों द्वारा साधारणतया वही 
जानकारी प्राप्त हो सकती है जो विशेषकर विवाद रहित हो या विशेष महत्त्वपूर्ण 
नही हो। 

उपरोक्त बातों से यह नही समझना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित 
नानकारी प्राप्त हो ही नही सकती । क्योंकि पूर्ण ग्रुप्तता उतनी ही असम्भव है जितना 
पूर्ण खुलापन । यहां तक कि निरंकुश से निरंकुश व्यवस्थाओं में भी, जो छानवीन व 
अन्वेषण के लिए पूर्णतया बन्द हों, उनमें भी कुछ तथ्य अवश्य ही ज्ञात हो जाते हैं। 
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाओं में भी उन क्षेत्रों का विस्तार अत्यधिक रहता है जिनमें 
जानकारी या तो बहुत कम या बिलकुल प्राप्त नहीं हो पाती क्योंकि “जनहित की आड़ 
में प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, आन्तरिक सुरक्षा व सरकारों के निर्णयों के सम्बन्ध में अनेकों 
तथ्य जान-बूझकर नही बताए जाते हैं। परन्तु फिर भो शोधकर्ता की जानकारी उपलब्ध 
साधनों से इतनी अधिक हो सकती है कि वह तथ्यपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सफल हो 
सकता है। जैसा कि जे ० ब्लोण्डेल ने लिखा है कि "सरकार के विभिन्‍न क्षेत्रों के सम्बन्ध 
में जो जानकारी राजनीति-शास्त्री प्राप्त कर सकता है अगर उसकी ही तुलना करें तो 
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यह वास्तव में अभिव्यवतक होगी और इस जानकारी से अगर 'बरदबन्युते निरन्तर रेथ' 
(छ95९७-०७७॥ एणाश्शप्म) पर विभिन्‍न राज्यों को अंबित करने का प्रयास करें तो 
स्पध्ट होगा कि स्वयं निरकुश तन्त्रों व उदार लोकतन्तों मे ही व्यापक अम्तर पाये जाते 
है ।+ फिर भी सामग्री तक पहुच की कठिनाई कई वार तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन 
में गतिरोध की अवस्था ला देती है। 

(थ) मांकड़ों के माप में कदिनाई (!(९०६एट८८चाला ती ताव 5 धवल्या)-- 
राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन इसलिये और भी कठिन हो जाता 
है कि आंकड़ों व व्यवहार को मापा नहीं जा सकता। अनेकों राजनीतिक निर्णय 
सुनिश्चित नाप से परे होते हैं ओर इसलिये तुलनात्मक विश्लेषण के लिए अनुपयुक्त होते 
हैं । तुलमात्मक अध्ययन वे। लिये तथ्यों का सुनिश्चित होना अनिवाय है। अन्यथा निष्कर्ष 
गलत हो जाएंगे । कुछ क्रियाएं त्तो ऐसी हैं कि उनको नापा ही नहीं जा सकता । जैसे 
अगर हम यह देखना चाहें कि विभिन्‍न देशों में राजनीतिक व्यवत्या के सम्बन्ध में महत्त्व- 
पूर्ण निर्णय लेने में व्यवस्थापिकाओं की बयां भूमिका व प्रमाव रहता है तो इसको नापना 
और फिर तुलना करना अत्यन्त कठिन होगा। अवसर ऐसा वहां जाता है कि फार्में- 
प्रालिकाओं का बीसवी सदी में प्रभाव व भूमिका बहुत बढ़ गयी है । अब अगर इसको तथ्यों 
पर आधारित करके जांचना हो तो कितनी व्यावहारिक कठिनाई होगी यह स्वयं स्पष्ट 
है। इस प्रकार जानकारी प्राप्ति की यह दूसरी कठिनाई भी एक समस्या बन जाती है । 

(ग) राजनीतिक घटनाओं को विचित्रता (छत्रावुएला८४$ ०. एणापट्वा 
९ए८ए5) --आंकड़ों का संकलन इसलिए भी कठिन हो जाता है कि हर राजनीतिक 
घटना व व्यवहार विचित्र व अनुपम होता है, मौर इनकी अनुपमता इन सबको एक दूसरे 
से भिन्न व विशिष्द बना देतो है, जिनका तुलनात्मक विश्लेषण अनुपयुक्त प्रतीत होता 
है । क्योकि तुलना के लिए कुछ मोटी समानता, सामान्य सन्दर्भ सम्भव बनाने के लिए 
आवश्यक होती है। यह राजनीतिक क्रिया की विशेषता है कि ज्यो-ज्यों 'शवित-केस्द्रों! 

(०065० 90४७) की ओर अग्रसर होते हैं त्यो-त्यों निर्णय लेने की प्रक्रिया विचित्र 
बनती दिखायी देती है। करोड़ों मतदाताओं, हजारो उम्मीदवारों व सैकड़ो विधायकों में 
से केवल एक ही प्रधान मन्त्री या राष्ट्रपति क्यो बन पाता है ? इसका अगर अध्ययन करना 
हो और तुलनात्मक आधार पर कुछ सामान्यीकरण का प्रयास किया जाए तो हर घटना 
का अनुपमपन्र या हर व्यक्त की विशेष परिस्थिति उसे सम्भव नहीं होने देगी । अगर 
ऐसे ही कार्ययालिकामों की प्रति-राष्ट्रीय (७०५४-॥४४०ा् ) स्तर पर तुलना ररें तो 
राजनीतिशास्त्री हर परिस्थिति, व्यक्तित्व, संस्था तथा प्रक्रिया को अनुपम पाएः . और 
इस कारण शायद कार्मपालिकाओं को निर्षय प्रक्रिया व उनकी सही प्रकृति पर कुछ भी 
अथंपूर्ण प्रकाश नहीं पड़ेगा ! 

इससे यह स्पथ्ट है कि तुलनात्मक प्रकृति के आंकड़ें संकलित करना तुलनात्मक 

राजनीति के विद्यार्ी की प्रमुख समस्या है, तथा इसका अध्ययन पद्धति के श्रश्नों के 


उभर छाजादद,... दक्शाउबाबाएिशए छिक्षशरशालात ३ 4. ऋटबबल (745), हरवैब्लाभ[उच, 
इ,जावणा, 4969, ए- जाए. 


पुलनात्मक राजनीति--महत्त्व, उद्देश्य एवं समस्याएं :: 2 


साथ गठजोड़ इनको बौर भो उत्तझा देता है | परन्तु तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के 
लिए तथ्य संकलन में इस 'अनुपमता” व तथ्यों के आधारों की विचित्नता की समस्या का 
तो हमेशा सामना करना ही होगा क्योंकि, यह तो इस 'शास्त्र” के संरचनात्मक बन्धन 
(#पएलणत] ००ा5धक्षा।$) है। 


पृष्ठभूमि परिवर्त्यों की समस्या (96965 र॑ छबचणव्ह्माणणात एथ्ञां४0९४) 

राजनीतिक जोवन में करोड़ों व्यक्तियों की गतिविधियां सम्मिलित रहती है। यह 
गतिविधियां व उन सब व्यक्तियों का व्यवहार-प्रतिमान (७८॥४४०७ 9७77) अनेकों 
तत्त्वों से प्रभावित रहता है। आधिक स्थितियों से लेकर जलवायु तक, भौगोलिक विश्ेष- 
ताओों से ऐतिहासिक दुघंटनाओं तक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव शासकों व सरकारों 
के व्यवहार पर पड़ता है किसी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायी अथवा अस्थायी बनाने 
वाले प्रभाव अथवा किसी राजनीतिक संस्था तथ। प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्त्व 
प्रिवत्यं फहलाते है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में इन परिवत्यों की समस्या 
अत्यधिक जटिल है क्योंकि राजनीतिक व्यवहार, हर स्तर पर हर क्षण इनसे प्रभावित 
होता रहता है। इसलिए राजनी तिक व्यवहार की वास्तविकताओं को समझने के लिए 
इन पृष्ठभूमि परिवरत्यों की न केवल जानकारी ही आवश्यक है वरन इनकी पहचान भी 
जरूरी है। यह परिवरत्यों की जानकारी व पहचान निम्न कारणों से न केवल कठिन बन 
जाती है वरन वुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में गम्भीर रुकावर्दें उत्पन्त करती है। 
संक्षेप में यह कारण इस प्रकार हैं- 

(क) परिवत्यों को असंड्यता (९/॥0९ 74॥86 .0 ५७749]05)--राजनी तिक 
व्यवहार से सम्बन्धित परिवर्त्यों की संख्या इतनी अधिक है कि इनकी गिनती करना या 
इन सबका तुलनात्मक अध्ययन में ध्यान रखना अत्यधिक कठिन है। जैसे एक मतदाता, 
चुनाव में मत देते समय, जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, आर्थिक अवस्था जैसे अनेकों तथ्यो 
से प्रभावित हो सकता है परन्तु, इनमे से कितना किस का प्रभाव रहा यह जांच सकना 
कठिन है ? इसी प्रकार, सरकारो के व्यवहार, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
धामिक, नैतिक इत्यादि अनेकों प्रभावों से विशिष्ट बनते है। तुलनात्मक राजनीति का 
विद्यार्थी इनकी अनेकता से न तो आख बन्द कर सकता है और न ही इन सभी परिवत्याँ 
को अपने अध्ययन मे आधार बना सकता है। इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीति में 
राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले परिवर्त्यों की असंद्यता एक बड़ी समस्या 
है, क्योंकि कोई भी मानव मस्तिष्क इन सबको ग्रणना तो दूर, कल्पना तक नहीं कर 
सकता है। 

(ख) परिवत्यों फी जटिलता (20779०909 ० शक्वा8065)--परिवरत्यों की 
अनेकता तुलनात्मक राजनोतिक अध्ययन में उतनी जदिलता उत्पन्न नही करती जितनी 
कि इनकी स्वयं मे पारस्परिक गठबन्धिता । परिवत्यं एक दूसरे से इतने ग्रुथे होते है कि 
इस कारण इनमे से महत्त्वपूर्ण की पहचान व उनका प्रभाव नाप पाना तुलनात्मक 
शाजनी ति की एक समस्या बनी हुई है। 
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(ग) परियत्पों फो पहुचान की कठिनाई ([॥त0णाॉ॥ वंत तिला#ल्शीए 
शशाश०५)-- राजनी तिफ प्रक्रियाओं को यास्तय में मोड़ देने बाते तथ्यों य परिवत्पों 
फो पहचानना राजनौतिफ व्यवहार फी गहराई से घोज सम्भव यनाता है। परन्तु 
नवीनतम शोध उपकरणों फो उपलब्धि के बावजूद ऐसा कोई साधन नहीं निकल पाया 
है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अमुक राजनी तिक व्यवहार केवल इस परिवर्त्य 
के अभाव से हो इस प्रफार विशिष्ट बना। जब कभी इस प्रकार एक परिवरत्य को मतग 
कर, इसी आधार पर तुलनात्मक अध्ययन से सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है तो 
ऐसे एक परिवर्त्य सिद्धान्त (धत्आा४ ४७४०9९ (0९०पं८४) विभिगन राजनीतिक बअन्‍्तरों 
के एक भ्ंश फो दी सुस्पप्ट नही कर पाये हैं। इससे स्पष्ट है कि परिवर्षों में केवल 
महत्त्वपूर्ण की पहचान ने कर पाना ही सम्पूर्ण निष्कर्ष फो गलत बना सकता है) 

(घ) परिवत्पों के माप को फठिनाई (ए00वया ण॑ गशा८००ंरात्णदा ण 
४७।॥४0[८$) -- जिस प्रकार राजनी तिक तथ्यों का नापना फठिन है, इसी प्रकार परिवत्यों 
का नाप भी एक चुनौती है। प्रमुघतपा उन परिवर्त्यों को, जिनका सम्बन्ध मुर्ल्यों, 
आस्पाओं, मान्यतामों व विश्वासों से है, नापना सहण नहीं। इनके नाप में कठिनाई, 
इनका तुलना में प्रयोग असम्भव बना देती है। यहो कारण है कि जहां राजनीतिक 
व्यवहार पर प्रभावों का अंकन करना हो तो विशेष सावधानियों से ही लाभप्रद तुलना 
सम्भव हो सकती है। 

(थ) परिवत्यों का बदलता प्रभाव (५श५0ए रीक्शा०८ ० ४७750०$)--- 
परिवरत्यों में एक विचित्रता यह भी है कि एक ही परिवत्यं, एक-सी परिस्थिति में भी 
अलग-अलग प्रभाव डालता देखा गया है। इससे इन परिवत्यों को भारित (ऋशह॥9४०) 
करना आवश्यक हो जाता है। जँसे भारत में एक दलीय प्रभुत्व, स्वतन्त्रता संग्राम को 
प्रवत्तियों से, या सामाजिक विविधता या भारतीयों की निरक्षरता के परिवर्त्प के कारण 
से है ऐसा निश्चयात्मक रूप से कहना असम्भव ही है। 

इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में परिवर्त्यों की समस्या ने ही अनेकों को इस यात 
से सहमत कर दिया कि तुलनात्मक अध्ययन में बहु-परिवर्त्य विश्लेषण (:] 0996 
शा०५४$५) ही उपयुक्त है । इसी आधार पर यह स्पष्ट किया जा सका है कि विकास- 

शील राज्यों मे सैनिक शासकों की स्थापना क्‍यों अधिक सम्भावित रही है। निष्कर्ष रूप 
भें यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवहार की पृष्ठभूमि में परिवत्यों की समस्या 
तुलनात्मक राजनीति में आज भी विश्वेप जटिलताएं बनाये हुए है और इसी कारण से 
अनेकों राजनी ति-शास्त्रिपों ने एक ही देश की व्यवस्था के अध्ययन पर ध्यान केर्द्रित 
रखना उसे अच्छी तरह से समझने के लिए श्रेष्ठतर माना है । इस प्रकार के अध्ययन 
में परिवत्यों की समस्या उतनी पेचीदा नहीं बनती जितनी विभिन्‍न व्यवस्थाओं व 
राजनोतिक व्यवहारों की तुलना के सन्दर्भ में बन जाती हे । पर इस प्रकार के अध्ययन 
की उपयो गिता-सीमाएं (ए्रती॥9 0080075) हैं और इस कारण परिवत्यों को समस्या 


33पुग्रढ इटॉथाला०९ १६ $0 शा ०0णाए9 09 ए0०प्राज ३00९5, ए८०एा॥३ 0 (096 धद्ठतातब) 
899708ए॥ एा ०शएशब्र(रढ 9णा0९३. 


हुलनात्मक राजनीति --महृत्त्व, उद्देश्य एवं समस्याएं :: 23 


से तुलनात्मक राजनीति का विद्यार्थी मुंह नहीं मोड़ सकता वरन इनके वैज्ञानिक अध्ययन 
के उपाय खोजता रहता है । 


मानकों-संस्थाओं व व्यवहार, में अन्तः-सम्बन्ध की समस्या (:क्ाल्का णी 
फाऑश-९णा॥९९०॥ ए2ए९शा २०75, ॥5फरांणा8 थात छथशा४ए०णाए 
तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का लक्ष्य यह समझाना है कि क्यों सरकारों के कुछ 
प्रकार कुछ परिस्थितियों में ही विद्यमान रहते हैं ? उत्तर में यहां भले ही यह्‌ कह दिया 
जाय कि इन सरकारों की प्रकृति का लोगों ने विभिन्‍न सरकारों के अध्ययन या अव« 
लोकन के वाद निर्णय लिया है। पर इसमें वास्तविकता यह दिखायी देती है कि सरकारी 
तन्त्रों के सम्बन्ध में मूल्यों, मान्यताओं व आदर्शों का तत्त्व, कि सरकार को क्या करना 
चाहिए या क्‍या नही करना चाहिए, निर्णय का आधार होता है ? यह बात यह प्रश्न 
उभारती है कि राजनीतिक सिद्धान्तों, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक आचरण 
में क्या सम्बन्ध है व क्या सम्बन्ध होना चाहिए ? कई बार राजनी तिक समाज जिन मृल्यों, 
आदर्शो व आस्थाओं को सिद्धान्त के रूप में अपनाकर उनको व्यवहार में प्राप्त करने के 
लिए जो संस्थागत रचनाएं करते है उनके अनुसार शासकों व जनसाधारण का आचरण 
नहीं रहता है। इससे यह समस्या प्रमुख वन जाती है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन 
में क्या संविधानों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाय या संविधानों द्वारा 
स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के विश्लेषण तक सीमित रहा जाय या वास्तविक राज- 
नीतिक व्यवहार का प्रमुखतया अध्ययन हो ? इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध, जो कम या 
अधिक हो सकता है, इनके ऊपर आधारित तुलनात्मक अध्ययन को और भी पेचीदा बना 
देता है। 
हर राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए मोटे रूप से इससे सम्बद्ध तीन पहलुओं 
की पारस्परिकता का सन्दर्भ रखना होता है । राजनीतिक मानकों या मूल्यों, राजनीतिक 
संस्थाओ और राजनीतिक ब्यवहार को एक दुसरे से अलग नही किया जा सकता । 
तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थी को इन तीनों पहलुओं में सम्बन्ध स्थापित करने 
में विशेष कठिनाई होती है। यह तीमों एक दूसरे को प्रभावित करते है और औपचारिक 
ढंग से तो एक दूसरे पर आधारित दिखायी देते हैं परन्तु व्यवहार में इन तीनों मे कई बार, 
कई राज्यों में, मुख्यतया साम्यवादी व निरंकुश शासन व्यवस्थाओं मे, अत्यधिक अन्तर 
दिखायी देता है और यह अन्तर हर राजनीतिक अभिनेता (9०॥0८७ 8००7) के परिवर्तन 
के साथ बदलता दिखायी देता है। इस समस्या की गहनता का संकेत इन तीनों के अं व 
विस्तृत महत्त्व और इनकी पारस्परिकता के विवेचन से ही सम्भव है। इनका संक्षिप्त 
विवेचन इस प्रकार है। 

(क) सानक या मूल्य (]२००॥$ ०7 ४शै०८४)--इसके अन्तर्गत वह राजनीतिक 
दर्शन, मुल्य, मान्यताएं व आस्यथाएं आती हैं जिन पर किसी समाज की राजनीतिक 
व्यवस्था आधारित होती है। यह मूल्य संविधानों में, कानून के रूप में, नियमों या 
राजनीतिक व्यवहार की प्रक्रिया व परम्पराओं के रूप में प्रकट रूप लेते हैं। परन्तु 
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तुलनात्मक राजनीति में इन मुल्यों की समस्या सद भीषण बनती है जब इन्हें जबरदस्ती 
किसी राजनीतिक समाज पर लाद दिया जाता है। इसलिए तुलता से पहले यह प्रात 
उठता है कि मानक स्वतः स्थापित है या समाज को इन्हें अपनाने के लिए मजबूर किया 
जा रहा है। यहां विभिन्‍न मानकों का विश्लेषण अलग-अलग करके तुलनात्मक राजनीति 
में इन विभिन्‍न मानकों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को समझना सरल होंगा। इसलिए 
संक्षेप में विभिन्‍न प्रकार ने: मानकों का विवेचन करना आवश्यक है जो इस प्रकार है। 
मोटे तौर पर मानक तीन प्रकार के होते हैं--- 
(६) प्राकृतिक या स्वाभाविक मानक (वश ग०5) 
(४) आरोपित या लादे गये मानक (|ग905९0 ॥0705 ) 
(9) संवैधानिक मानक (८णाइप्रपरप्नणाण वणशा७) 
किसी राजनीतिक व्यवस्था में चाहे संविधान हो या नहीं, कुछ राजनी तिक आचरण 
स्वतः ही विकसित होता रहता है। यह व्यवहार धीरे-धीरे ठोसता प्राप्त कर परम्परा 
बन जाता है। यह परम्पराएं इतनी स्वाभाविक होती हैं और इनमे समाज का राजनीतिक 
दर्शन इतना परिलक्षित होता है कि राजनी तिक समाज का हर सदस्य, हर अन्प सदस्प से 
यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण इन स्वतः विकप्तित परम्पराओं के अनुरूप हो। 
ऐसे मानक जहां हों उस समाज में सिद्धान्त, संविधान व राजनीतिक व्यवहार में साम्प 
(४0709) रहता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में 
विशेष कठिनाई पैदा नहीं करती । 
दुसरी प्रकार के मानक राजनीतिक समाज पर जबरदस्ती लाद दिये जाते हैं। समाज 
इन मूल्यों से सहमत हो या नही, तानाशाह या समाज सुधारक शासक इन्हें समाज पर 
बलपुर्वक लागू कर देते है क्‍योंकि वे या तो उस व्यवस्था को, जो समाज को मास्य नहीं, 
बनाये रखना चाहते है, या राजनीतिक समाज की इच्छाओं के प्रतिकूल समाज के ढांचे 
का प्रुनगेंठन करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में समाज का चाहे कितना ही विरोध हो, 
'राजनी तिज्ञ बलपूर्वक यह मानक व्यवस्था पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इनको 
आरोपित या निमित मानक कहा जाता है वयोंकि इन्हें न समाज स्वीकार करता है और 
न ही स्वेच्छा से इनके अनुरूप आचरण करता है। तुलनात्मक राजनीति में ऐसे मानक 
अत्यन्त पेचीदगियां उत्पन्‍्त करते हैं क्योंकि राजनीतिक आचरण के यहूई दो रूप होते हैं 
तथा प्रकद रूप से इच्छित आचरण हमेशा विपरीत बन जाता है। 
संवैधानिक मानक उपरोकत दोनों प्रकारों के मध्य की बवस्था मे होते हैं। यह 
सामानन्‍्यतया संविधान में निहित रहते हैं और इन्हें सामान्यतया समाज स्वीकार करता 
है या जो अनुनयन (9ध50३»४०) साधनों द्वारा स्वीकार कराये जाते हैं। तुलनात्मक 
राजनीति में इनसे भी कठिनाई उत्पन्न नही होती परन्तु यह प्रथम से भिन्‍न है क्योंकि 
भहा कुछ अंश तक णक्ति के कारण राजनीतिक आचरण संचालित होता है। 
तुलनात्मक राजनीति में यह सानक सामान्यतया समस्या इसलिए बन जाते हैं कि 
छुलनात्मक अध्ययन में अगर इनका ध्यान नही रखा जाता है त्तो राजनीतिक आचरण के 
आंकड़े गलत ही जायेंगे । ' इसलिए सजनोति के विद्यार्थी को मानकों का घ्याव अवश्य 
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रखना होगा । अगर ऐसा नही किया गया तो परिणाम पूर्णरूप से भ्रमात्मक हो सकते हैं । 
जैसे रूस में मतदान प्रतिशत के आधार पर नागरिकों के राजनीतिकरण (90परंलैर- 
हणा) का निष्कर्प निकाला जाय और इसको भारत के मतदान प्रतिशत या अमरीका के 
मतदान प्रतिशत से तुलना की जाय तो भारत व अमरीका का नागरिक रूस के नागरिक 
के मुकाबले में बहुत कम राजनी तिकृत दिखायी देगा । परन्तु यह निष्कर्प कितना गलत व 
अञामक है यह स्वयं में स्पष्ट है । यह गलत निष्कपं मानकों की भिन्‍नता के कारण ही है । 
इससे स्पष्ट दू कि तुलनात्मक राजनीति में मानकों के विभिन्‍न प्रकार की गहराई तक 
जाना आवश्यक है। 

(सर) राजनीतिक समस्याएं (?०॥४०७ ॥508॥7४००४)--आदर्शों या मुल्यों को 
व्यावहारिक बनाने के लिए हर समाज उनका संस्थाकरण (गर्माणाणाधारबाणा) 
करता है। यह इनका मूर्तीकरण (०००८:८४००४०7) है। वास्तव में हर समाज के मूल्य; 
संरचनाओं ($४7८४7८७$) व संस्थाओं को जन्म देते है। इससे राजनीतिक आदेश, जो 
विधियुकत होते है, व्यावहारिक बनकर राजनीतिक व्यवस्याओं को प्रक्रियात्मक रूप देते 
हैं। राजनीतिक संस्थाएं तुलनात्मक राजनीति में आधारभूत मानी जाती है क्योंकि 
सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में आचरण का इन्ही द्वारा नियमन होता है। परन्तु संस्थाएं 
भी भिन्‍न-भिल्न प्रकार की हो सकतो हैँ। इनकी भिन्‍नता का ज्ञान प्राप्त करमा आवश्यक 
है क्यों कि, इनके कुछ प्रकार तुलनात्मक राजनीति में पेचीदग्रियां उत्पत्न करते हैं। संक्षेप 
में संस्थाओं के भी,मानकों की तरह तीन प्रकार या रूप हो सकते है। जैसे -- 

(7) विकसित या प्राकृतिक राजनीतिक संस्थाएं, 

(8) भारोपित या लादी गयी राजनीतिक संस्याएं, और 

(9) संवैधानिक संस्थाएं । 

राजनीतिक संस्थाएं ऐतिहासिक घटनाक्रम में स्वतः ही विकसित हो सकती हैं। समाज 
के मूल्यों या मानको के व्यवहारीकरण के लिए, इनके अनुरूप, राजनीत्तिक संस्थाओं का 
विकास होता है । जैसे ब्रिटेन व स्विट्ज्ञरलैण्ड में अधिकाश राजनीतिक संस्थाओं का विकास 
हुआ है। परन्तु राजनीतिक संस्थाओं का आरोपण भी हो सकता है जैसे साम्यवादी राज्यों 
में हुआ है। यहां राजनी तिक संस्थाओं का आरोपण नेताओं या विचारधारा (96०0०89५) 
के आधार पर होता है। निरंकुशतन्त्रो में सामान्यतया ऐसी ही संस्थागत व्यवस्था होती 
है। जैसे पाकिस्तान मे राष्ट्रपति अय्यूबखां मे बुनियादी लोकतन्त (0380 6७॥7009०५) 
की संस्थाओं का पाकिस्तान के समाज पर आरोपण किया। संबैधानिक संस्थाएं केवल 
उन्हे ही कहेंगे जिनके निर्माण में समाज का कम या अधिक योगदान रहा हो, जैसे भारत 
या श्रीलंका में ऐसा संस्थाकरण समाज के प्रतिनिधियों ने संविधान बनाकर किया है। 

उपरोवत तीनों प्रकार की संस्थाएं राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति में भिन्‍नता ला 
देती है। इनमें से कुछ आयातित (7रएण7८0) या अनुकृत (ग्रा।॥९०) हो सकती हैं। 
यह संस्थाओं का मानकों के अनुरूप या प्रतिकूल होना तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन 

भें.विशेष समस्याएं उत्पन्‍्त करता है। संस्थाएं अगर साधन है तो मानक साध्य हैं तथा 
यह साधन व साध्य का साम्य तुलनात्मक राजनीति में विशेय महत्त्व का है । व्योंकि इसौी 
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आपार पर राजनी तिफ य्ययस्या को सही प्रकृति समझी जा सकती है। 

(ग) राजनीतिफ स्ययहार (0॥प ८४ 9ला4४४००7--जिगी भी राजनीतिक स्पव हपा 
पर दृष्टिपात करने पर देखा जाता है कि हमेशा ही मानकों ये संश्याओं में साथ्य-याथन 
या सम्बन्ध नहीं रहता । कई बार व्यवहार में मूल्य एक दिशा में जाते दियायी देते हैं तो 
संस्थाएं दूसरी दिशा में | ऐसी अवस्या में राजनीतिक व्यवहार, इस दोनों की दिशाओं से 
मिन्‍न दिशा में जाता देखा जाता है। यह अवस्या राजनीतिक संकट का संगेश है। 
इसलिए एन तीनों का ही तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में विशेष महत्त्व है। परस्तु 
इनका पारस्परिक राम्यन्ध सरल नहीं होता । यहां तक कि संस्थाओं का भी मानकों 
(॥0779) से प्रत्यय्षा व एकरूप (एत्ां7ि०जा) सम्बन्ध नहीं होता है, छो फिर राजनीतिक 
ध्यवहार फी मानकों व संस्थाओं से गठबन्धिता तो और भी जटिल मानी जायेगी। यही 
पारस्परिक सम्यन्धों में पेघीदगियां तुलनात्मश राजनीति में पेलीदरग्गियां उत्पन्न 
फरती हैं। 

बसे तुलनात्मक राजनीति की समस्या यह नहीं है कि संस्याओं ये राजनीतिक 
आचरण में साम्य है या नहीं। क्योंकि उसकी दोनों ही अवस्थाओं का अध्यपन-विश्तेषण 
कुछ हृ॑द तक सुनिश्चितता से किया जा सकता है। यास्तयिफ समस्या तो मानक व 
व्यवहार के सम्बन्ध की है। इन दोनों का सम्बन्ध न केवल सामान्य है पर अत्यधिक 
विल्ष्ट (८७०0 भी है। संस्थाएं तो एक माध्यम हैं जो बदली या सुघारी या समाप्त 
की जा सकती हैं पर राजनीतिक व्यवहार व मूल्यों में इच्छित परिवर्तत एक सीमा के 
बाद सम्भव नहीं होते । 

अगर एक राजनीतिक समाज में मानक व मूल्य एक ही प्रकार के होते और उन्ही फी 

अनुकृति अन्य समाजों में होती तो शायद तुलनात्मक राजनीति में मानकों व व्यवहार 
का सम्बन्ध स्थापित करने में व मानकों व व्यवहार को समझने में कोई विशेष कठिनाई 
नहीं होती | पर समस्या इस कारण उत्पन्न होती है कि कई प्रकार के मानक विविध 
राजनीतिक संमाजों में विद्यमान होते हैं। अगर ऐसा नही होता तो केवल संवैधानिक 
मानक ही होते और सरकारों के प्रतिमानों (93:ल्‍०5 ० 8०४८शाजाल्य) का अध्ययन 
दो स्तरों पर तुलना से सम्भव हो जाता। संवंधानिक व व्यवहार का विश्लेषण करके 
दोनों का सम्बन्ध-सुत्र स्थापित किया जा सकता है। परन्तु, मानकों की राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में भिन्‍नता कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है। एक ही राजनी तिक समाण में तीनों 
ही प्रकार के मानक अगर एक ही साथ विद्यमान हों तो हर संस्था का अलग अर्थ व अलग 
मूर्त रूप होगा और उसी के अनुरूप या प्रतिकूल राजनी तिक व्यवहार होगा और इससे 
तुलना में नयी जटिलताएं आ जायेंगी। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलवात्मक राजनीतिक अध्ययन, विश्येप समस्याओं 

से ग्रस्त है। प्रत्ययों की रचना व परिभाषा से लेकर परिवत्यों की पेचीदग्रियो का ही 
ध्यान मही रखना होता वरन मानकों, संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहार की पा रध्परिकता 
को भी अध्ययन में देखना होगा । कठिनाइयों की यह सूची यह संकेत अवश्य देती है कि 
तुलनात्मक राजनीति में सर्वव्यापी सिद्धास्तों का विकास क्यों कठिन है ? परन्तु, इसका 
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महू अर्थ नहीं है कि राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन ;असम्भव है। राजनी तिशास्त्रियों 
को कोई एक ऐसा मापदण्ड (५३70-5भ०० खोजना होगा, जिससे अलग-अलग सरकारें 
या शासन व्यवस्थाएं मापी जा सकें और उनकी तुलना हो सके । परन्तु ऐसे मानदण्ड के 
लिए यह आवश्यक है कि एक तो यह काफी हृद तक सुनिश्चित हो ओर दूसरे, इसे 
मानकों व मूल्यों से स्वतन्त्र होना होगा अन्यथा इसका प्रयोग उन्हीं मानकों वाली 
व्यवस्थाओं में हो सकेगा जिससे यह गठबन्धित है । 
तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं की उपरोक्त सूची पूर्ण नहीं कही जा सकती; 
क्योंकि इसमें समस्याएं इतनी अधिक हैं कि सबकी सूची बनाना सम्भव ही नहीं है। 
समस्याओं के इस विवेचन से यह निष्कर्ष भी नहीं निकलता है कि यही समस्याएं 
आधारभूत हैं और अन्य गौण है। जी० के० राबर्टूस!* मे तुलनात्मक राजनीति की 
समस्याओं में निम्नलिखित को भी महत्त्वपूर्ण माना है। 
() तुलना एवं माप की भाषा । 
(0) अनुवाद एवं संस्कृति की पारिभाषिक शब्दावली । 
(भा) अध्ययन व तुलना की विधियां । 
(४) अध्ययन के दोवपेच (६7४/९४४65) । 
जी० सारटोरी?* की भी मान्यता है कि जब तक बृहृत्तर स्तर पर कुछ ऐसे प्रत्ययों, 
जिनका आधार विस्तृत जानकारी (४॥078/07) तथा तुलनीयता हो, का निर्माण नहीं 
होगा, तब तक राजनी ति में तुलनात्मकता सम्भव नहीं होगी । गुन्नार हेक्शर!१ (ठप्रश॥ा 
प्न८०८०००) भी ऐसा ही विचार व्यक्त करते हैं। उनकी मान्यता है कि राजनीति में 
तुलना की न्यूनतम आवश्यकता, कम से कम, ध्यापक स्तर पर प्रत्ययी संरचना (०0706७६ 
००॥४४ए८७) है 
तुलनात्मक राजनीति की महत्त्वपूर्ण समस्याओं का विस्तृत विवेचन यह स्पष्द 
करता है कि इसके अध्ययन में कठिनाइयां कितनी अधिक और जटिल हैं। परन्तु इन 
सबके बावजूद यह शास्त्र अपनी भाषा और शैली का निर्माण करते हुए विकास करता जा 
रहा है तथा सामान्यीकरण के अनेकों प्रयत्न हो रहे है। ज्यों-ज्यों नवीन शोध उपकरण 
(६005 ० थ॥०५$$) उपलब्ध होते जाते हैं त्यों-त्यों तुलवात्मक राजनीतिक अध्ययन 
अधिक वैज्ञानिक व व्यवस्थित बनता जा रहा है, या यों कहा जाय तो ठीक होगा कि 
तुलनात्मक राजनीति में नवीन उपकरणों के प्रयोग से एक क्रान्ति-्सी झा गयी है। 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की आधारभूत अध्ययन विधियों में नये आयाम 
(पाण€्ाभं०$) समाविष्ट हुए हैं। एक ही व्यवस्था के आनुभविक अध्ययन के स्थान पर 
सुल्यिर व व्यवस्थित सिद्धान्तों के आधार पर तुलना की जाने लगी है?” तथा तुलनात्मक 
756. छू. 00663, (०#फ्/टयार #ग//#० 70479, 6लवक्ाल्वा ख़बें 0फण्बरगंगड गण; 
जा, २०. ।, एश०(८० 972, 99. 48-55. 
7503, 58765, ००७ . ८४ , 9 040. ४ 
26 5079 प्रल्ण(बलाध एकल डाबक थीं टमाफ्रकाबाफिट 60शदाला। बढवे कगंवांद, 


66086 श्रीधय गाव एएज्राए, [.07609, 957, 9. 69. 
गगुटालत पर, शाला], 27. ४(४., 0. 9. 
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राजनीतिक अध्ययन से विएव में होने वाली राजनी पिक घटनाओं का अधिक अच्छी तरह 
से स्पष्टीकरण करना राम्भव है। इससे किसी देश विशेष की राजनीति थ राजनीतिक 
संस्थाओं को राही सन्दर्भ मे समझना सम्भव होता है तथा अन्य देशों की शासन पद्धतियों 
के तुलनात्मक विश्लेषण से अन्ततः हर राज्य को शासन व्यवस्था को श्रेप्ठतर रूप में 
संचालित करने का मागंदर्शन प्राप्त होता है। 
तुलनात्मक राजनीति की समरयाओ के विवेचन में यह बात मोलिक रूप से उभरी 
थी कि हर दृष्टि से विचित्र व तेजी से परिवर्तनशील प्रकृति की राजनीतिक घटनाओं की 
तुलना कर बुछ सामान्य सिद्धान्तों का निर्माण करना कितना कठिन का है ? इनमें भी 
प्रमुख समस्या यह बनी रहती प्रतीत द्ोती है कि १रिवत्यं (५७:7909०8) इतने अधिक 
होते हैं कि इन सबको तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में न तो सम्मिलित किया जा 
सकता है और न ही इनको किसी व्यवस्थित अध्ययन में तुलना की परिधि से बाहर 
रखा जा सकता है| तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं के विवेचन के साथ ही इनके 
समाधान के सामान्य संकेत भी सम्मिद्ित किये गये थे । परन्तु इन समस्याओं की 
गम्भी रता को देखते हुए यह आवश्यक है कि इनके समाधान का भी कुछ विघ्तार से 
विवेघन किया जाय । यहां अरेण्ड लिजफार्ट ' द्वारा विवेचित समाधानों का उल्लेय करना 
उपयोगी होगा । इन्होने तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं के समाधान के लिए निम्म- 
लिखित सुझाव दिये है--- 
() तुल्य स्थ्रितियों की संख्या में हर सम्भव वृद्धि की जाय ([07645० (१० 
ब्रप्पाफला ण ०07रएक406 ९४६८४ 85 ग्राएणा 8५ 905906) .+ 
(0) विश्लेषण के ग्रुण-अन्त राल में कमी की जाय ((२९४ए८९ ४४५ छ70फ2८9 599९९ 
० 08 8079995) ४ 
(॥)) छुलनात्मक विश्लेषण को तुलना योग्य स्थितियों पर ही केन्द्रित किया जाय 
हि (80०05 76 ०0णएबआध४० #बी५55 ता ए0गरफ़्भ40)९ 045९5) 
(५) तुलनात्मक विश्लेषण की प्रमुख परिवर्त्यों पर कैन्द्रित किया जाय (80005 ॥॥8 
60ग्राएथ्षा्थाए6 धाएजंड णा 6 १६०५ एव४963) 
यद्यपि विचित्र दशाओं के प्रतिमानों (99/6०४5) की सख्या बढाना अत्यधिक कठिन 
है फिर भी अध्ययन निदर्शन (६४009 $शग्रए]0) का विस्तार, जो चाहे कितना ही कम हो, 
नियन्त्रण की कुछ सम्भावनाएं तो रखता ही है । आधुनिक तुलनात्मक राजनीति ने इस 
दिशा में बहुत प्रगति की है। विशेषकर पासेन्स (?5075$) व आमण्ड (09. &॥%०॥०) 
कै उपागमों (४9[702०॥९७) से सर्वेव्यापी भ्रत्ययों (एांए्श5थ] ००८७७) व आधारभूत 
शब्दावली का विकास हुआ है । अब तक जो परिवर्त्य तुलनात्मक विश्लेषण के लिए प्राप्य 
नही थे अब इन परिवत्यों की तुलबात्मक रूप मे पुनः व्याख्या से यह तुलनात्मक विश्लेषण 
के लिए'न केवल उपलब्ध ही होने लगे है वरन उपयोगी भी बने गये प्रतीत होते है । 


784850 व.98370 (ए0छक्‍फ््गरदााएड. एगवलड बात पर. 00ग्रएवागांएल ६0००', 
_क्रशात्का डगाहंग्ग उदार ऋशांशख भग, 7हुए, ०. ३3, इध्काशयलत, 97 
97. 682-693, हि 
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इससे तुलनात्मक विश्लेषण का एक तरह से भोगोलिक विस्तारीकरण (86०हव्युवांप्या 
०४९॥४०॥) सम्भव हुआ है। क्‍योंकि परिवरत्यों की तुलनात्मक रूप में व्याख्या से अनेक 
देशों का तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन सम्भव बनता है। 
तुलनात्मक विश्लेषण के भौगोलिक विस्तार द्वारा राजनीतिक तुलना की स्थितियों 
(०४५८७) में वृद्धि होती है और इससे देशान्तरीय (008076॥79) ब' प्रति-ऐतिहासिक 
(०००५५-४४०7८2)) तुलना के प्रयत्नों का मार्ग खूल जाता है। तुलना के लिए विभिन्‍न 
देशों से सम्बद्ध स्थितियों को हो नहीं वरन विभिन्‍न ऐतिहासिक स्थितियो को प्रति- 
ऐतिहासिक सन्दर्भ से अध्ययन में सम्मिलित कर उपयोगी निष्कर्ष निकालना सम्भव है। 
यद्यवि ऐतिहासिक स्थितियों (80708 ०४५९७) की संख्या मे वृद्धि करना कठिन है 
और अनेकों व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी उपलब्ध नहीं होती फिर भी विश्वव्यापी 
(8092]) व देशान्तरीय तुलनाओं से राजनीतिक व्यवहार के सम्बन्ध में सर्वव्यापी 
सिद्धान्तों का निर्माण सम्भव है । ! 
जब निदर्शन स्थितियों (5७॥ए]९ ८४५८७) में तुलनात्मक अध्ययन के लिए वृद्धि नहीं 
की जा सकती तो भी यह सम्भव हो ही सकता है कि दो या अधिक परिवत्यं, जो एक 
ही अन्य परिवत्य॑ में निहित, एक-सी विशेषताएं प्रदर्शित करते हों तो, उनको संयुक्त 
(००गाणां॥०) कर दिया जाय जिससे परिवर्त्यों के सम्बन्धों को प्रदर्शित करने वाले ढांचे 
(70/77) में कोष्ठकों (००)|७) की संख्या कम की जा सके और हर कोष्ठक में इस प्रकार 
स्थितियों या अवस्थाओं (०४४८४) की संख्या उसी के अनुरूप बढ जाय। “फंक्टर' 
विश्लेषण ((8०४०7-५॥89५) इस उद्देश्य प्राप्ति में सहायक प्रविधि ((९९॥गरांवु०) हो 
सकती है । इस प्रकार परिवरत्यों के न्यूनीकरण (:९60०॥०४0) को लेजरसंफेल्ड?* 
'गुण-अन्तराल! (9:0909-$99०७) के नाम से पुकारते है । इससे और अधिक प्रति-अंकन 
(८०055-900[90०%) की न केवल सम्भावनाएं बढ़ जाती है वरन निदर्शन (58976) में 
विस्तार किये बिना ही अधिक नियन्त्रणयुक्त परिवरत्यों का समावेश अध्ययन में सम्भव 
बनता है। वैसे कुछ अवस्थाओं में वर्गों की संख्या में, जिनमें विभिन्‍न परिवत्यं वर्गक्रुत 
किये गये हैं, कमी करके भी यही उद्देश्य, अर्थात हर कोष्ठक मे स्थितियों फी वृद्धि करना, 
पूरा किया जा सकता है। परन्तु इस विधि का तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन में उपयोग 
सावधानी से व कभी-कभी ही करना चाहिए क्योंकि इसमें शोधकर्ता के पास उपलब्ध कुछ 
महत्त्वपूर्ण जानकारी (शा [धरणा॥श ०० का शायद उपयोग नही हो सके । 
तुलना योग्य स्थितियों पर हो तुलनात्मक विश्लेषण को केन्द्रित करके भी अल्प सामग्री 
से ही निष्कर्ष निकाले जा सकते है । यहा तुलना योग्य स्थितियों (८०गाए2289]6 ०७६८५) 
का अर्थ, उन अनेकों महत्त्वपूर्ण परिवरत्यों, जिन्हें प्राचल (००॥४४7) रखना हो, में समानता 
तथा जिनमे सम्बन्ध सूत्र स्थापित करना हो, उनमे मिननता से है। अगर ऐसी तुसना 
योग्य स्थितियों वी खोज की जा सके तो इससे तुलनात्मक पद्धति का उपयोग विशेषकर 
इसलिए लाभप्रद वग जाता है कि इससे कुछ परिवर्त्यों में सम्बन्ध स्थापना सम्भव ह्दो 


2१, [जख्याई26 बाप 70इवत१ऐटाए, गेट (तक ली 7:9079':बत्ट बत #ूग्लग 
कीहर्गाली, 


बी 
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जाती है जबकि अनेकों प्राचल परिवत्य॑ नियन्त्रित रह जाते हैं। इससे परिचालक परिवरत्यों 
(०9८५० शधांव905) की संख्या में कमी ही नही होती वरन अनेकों परिवरत्यों को 
प्राचल रखते हुए परिचालक परिवरत्यों का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव होता है। क्षेत्रीय 
उपायम?" (67०9 209702८०) में तुलनात्मक विधि का इसी प्रकार का प्रयत्न किया 
जाता है। इसमें एक से क्षेत्र मे व्याप्त विशेषताओं का समुच्चय (०७३८३) घुलमाबों में 
एक प्रकार से नियम्तकों का काम करते हैं जव कि अन्य परिवर्त्यों को आपस में तुलना से 
सम्बन्ध स्थापना होती है । 

परिवर्त्यों की अमेकता के कारण राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक विश्लेषण में 
नियन्त्रित सम्बन्धों की खोज ही असम्भव नही हो जाय इसके लिए आवश्यक है कि 
सावधानी व सतकंता से केवल वास्तव में महत्त्वपूर्ण व प्रमुख परिवर्त्यों तक ही विश्तेषण 
सीमित रखा णाय व अन्य कम महत्त्व के परिवत्यों की अवहेलना कर दी जाय | अगर 
ऐसा नहीं किया गया तो परिवर्त्यों को अनेकता सम्पूर्ण विश्नेषण में व्याप्त रहेगी 
और इससे कोई तथ्यपूर्ण निष्कर्प शायद ही सम्मव हो सकेगा। 

उपरोक्त सुझावों का यह भर्थ नही है कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्नेषण की 
समस्याओं का पूर्णतया समाधान सम्भव है। सामाजिक विज्ञानों में सामान्यतया व 
राजनीति विज्ञान में विशेषतया अनेक समस्याएं व रकावर्टे अध्ययन के हर स्तर पर 
उभरती हैं और उनका सुनिश्चित व स्थायी समाधान सम्भव नही दिखायी देता । यही 
बात तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण पर लागू होती है । इसलिये निष्कर्प रूप में यही 
कहा जा सकता है कि उपरोक्त समाधानात्मक सुझाव, समस्याओं के रहते हुए भी किस 
प्रकार लाभप्रद तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है, इसका संकेत मात्र है। 

तुलनात्मक राजनीति के महत्त्व, उद्देश्यों, विभिन्‍न समस्याओं व उनके समाधान के 
विस्तृत विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति व वर्तमान स्थिति के 
सम्बन्ध में जीन ब्लोण्डेल (7८७7 80702)) ने ठीक ही कहा है कि, “तुलनात्मक सरकारों 
का अध्ययन अत्यधिक प्राचीन, सर्वाधिक कठिन और बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और आरम्भ 
से ही मानव के ध्यान का आकर्षक रहा है ।!! यही कारण है कि राजनीतिक संस्थाओं 
के साथ ही श्रेष्ठत्तम चिन्तकों का ध्यान तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की ओर 
आकपित हुआ है और इसके अध्ययन में आने वाली कठिनाइयो को दूर करने के बहुत 
कुछ सफल प्रयास सम्भव हुए है । 
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अध्याय 2 


तुलनात्मक राजनीति--अर्थ, प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र 
(ए०फ््शश४७ एणांत८४-- श६ाणंगडहु, पिता जाए 50000) 


इस अध्याय में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति व विषय-क्षेत्र का विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है। आरम्भ में ही, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक सरकार, 
तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण व तुलनात्मक विधि में अन्तर को स्पष्ट करते हुए, 
तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा प्रस्तुत की है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति व 
विपय-क्षेत्र पर विभिन्‍न दृष्टिकोणों व मतभेदों का उल्लेख करके मान्य मत का संकेत 
दिया है। अन्त में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के विविध अध्ययन आधारों का सं क्षिप्त 
वर्णन करके यह बताने का प्रयास किया है कि तुलनात्मक राजनीति, राजनीति-विज्ञान से 
पृथक एक स्वायत्त अनुशासन (0|$29॥76) बनता जा रहा है। 


तुलनात्मक राजनीति का अर्थ 
(९४४ णजा७ 08 2008200807५8 ए07.7729) 


आधुनिक राजनी तिशास्त्रियों (90003] 5४९८॥४$६७) का यह दावा है कि उन्होने राज- 
नीतिक प्रक्रिया के सिद्धान्त व प्रतिरूप (000) निर्माण की ओर प्रथम चरण के रूप में 
राजनीतिक विश्लेषण (90॥#0०8] ४799$5) की नवीन अवधारणाओं (००7०८७/$) के 
सुझाव प्रस्तुत किये हैं। इनकी मान्यता है कि “राज्य की अवधारणा” विश्लेषण के 
उपकरण (।00] 0/ ४7995) के रूप में, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना थ॑ 
उपयोगी अध्ययन करने में विशेष सहायक नहीं, जिनमें आकार, संगठन, संस्थाओं व 
संस्कृति की आधारभूत भिन्नताएं हों । इस लिये राजनी ति-विज्ञान मे शताब्दियों से प्रचलित 
राज्य, सरकार, संस्था, शक्तियों व जनमत की अवधारणाओं के स्थान पर नयी अब- 
धारणाओं का प्रचलन व प्रयोग अतिवायं माना जाने लगा जिससे राजनीतिक क्रिया की 
गहराइयों व वास्तविकताओं में झाका जा सके और उसके सम्बन्ध में तुलनात्मक आाघार 
पर कोई सामान्यीकरण (ह०॥०:४॥2900॥) सम्भव हो। इसलिए आधुनिक राजनीति- 
शास्त्रियों द्वारा राजनीतिक अध्ययन में, राजनीतिक व्यवस्था (कणाए्ंत्य 5५४व्या), 

भूमिका (06७), राजनीतिक संस्कृति (ए०॥प०४। ०ण८ए०), राजनीतिक संरचना 
(एणाएं०४ ४70०ए7०) व राजनीतिक समाजीकरण (ए0०क्राब्ण 5०थंबायथांणा) 

इत्यादि नयी अवधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा। इन नयी अवधारणाओं में भी 

आधारभूत अवधारणा (99७० ००८८७) “राजनीतिक व्यवस्था! को माना जाने ., * 


32 :: तुलनात्मक राजनीति एवं राजनी तिक संस्थाएं 


फ्योकि, अन्य सभी अवधारणाएं इसी से सम्बद्ध दिखायी दीं। इस “राजनीतिक 
व्यवस्था' से सम्बन्धित राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्‍न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के 
आधार पर, राजनीतिक व्यवहार सम्बन्धी सिद्धान्त निर्माण के लक्ष्य से ग्रुवत शास्त्र ही 
तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। 

तुलनात्मक राजनीति के अर्थ का विस्तृत विवेचन करने से पहले . इसका "तुलनात्मक 
सरकार' (८००॥0शभथाा५० 8०४८7०॥५7) से अन्तर समझ लेना,आवश्यक है। सामान्य- 
तथा, तुलनात्मक राजनीति को 'तुलनात्मक शासन' या 'तुलनात्मक सरकार! का पर्याय 
समझ लिया जाता है। दोनों का ही सम्बन्ध “राजनीति! से होने के कारण इनका एक 
दूसरे के लिए अदल-बदल कर प्रयोग करना कुछ स्वाभाविक ही है। परन्तु राजनीति- 
विज्ञान में इनका सुनिश्चित अर्थ किया जाता है। जी ० क्षे० रॉबर्ट स ने तुलनात्मक सरकार 
व तुलनात्मक राजनीति को अलग-अलग माना है। उन्होंने तुलनात्मक सरकार की 
परिभाषा इस प्रकार की है। 


“तुलनात्मक सरकार, राज्यों, उनकी संस्थामों व सरकारों के कार्यों का अध्ययन है 
जिसमे शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का सम्बन्ध रखने वाले पूरक समूहों-- 
राजनीतिक दल व दबाव समूहों, का भी अध्ययन सम्मिलित है ।””? 


जीन ब्लोण्डेल ने भी तुलनात्मक सरकार का अथं रॉवर्ट्स द्वारा किये गये अर्थ से 
मिल्लता-जुलता किया है। इन्होंने तुलनात्मक सरकार की परिभाषा करते हुए लिखा है-- 


“तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का 
अध्ययन है ।/? 


तुलनात्मक सरकार की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इसमें राज्य से सम्बन्धित 
औपचारिक संस्थाओं का ही मुख्यतः तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसमे राजनीतिक 
व्यवहार से सम्यन्धित सभी प्रक्रियाओं व अन्य गरैर-सरकारी संस्थाओं का अध्ययन 
सम्मिलित नही किया जाता। यद्यपि वर्तमान मे राजनीतिक दल व दबाव समरहो की हर 
राज्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण इनका अध्ययन भी सुलनात्मक सरकारों में 
सम्मिलित किया जाने लगा है। परन्तु मुबय जोर शासन की संस्थाओं के तुलनात्मक 
विश्लेषण पर रहता है। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि तुलनात्मक शाप्तन में सम्पूर्ण 
राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नही किया जाता। राजनीतिक व्यवहार के अनेक पहलू 
व अनेको गेर-शासकीय संस्थाएं, जिनसे सरकारों का व्यवहार ढलता व थदलता है, 
तुलनात्मक रारकार में सम्मिलित नही की जाती हैं। 
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ऐस304$07, ६.00 ४००७, 969, 9 6. 
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तुलनात्मक राजनी ति--अथ्थे, प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र :: 33 


तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवहार की सम्पुर्णता (0 
एगांधव्द्य 0८३ श०पा) के अध्ययन से है। इसमें सरकारों व राजकीय संस्थाओं का 
तुलनात्मक अध्ययन तो स्वतः ही सम्मिलित रहता है। क्योंकि, राजनीतिक व्यवहार, 
राजनीतिक संस्थाओं व मुख्यतः सरकारी संस्थाओं के इर्द-ग्रिद घूमता है। परन्तु, इसके 
अलावा तुलनात्मक राजनीति में उन प्रभावों व प्रक्रियाओं का अध्ययन भी सम्मिलित 
किया जाता है जिससे सरकारों का व्यवहार इस या उस प्रकार का बनता है) जी० कै० 
रॉबद स ने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है--- 


“तुलनात्मक राजनीति बृहृत्तर क्षेत्र का संकेतक है जिसमें तुलनात्मक सरकारों व गैर- 
शासकीय राजनी ति---कबीलों, सम्प्रदायों (७०00॥70770088) व गे र-राजकीय सगठनों की 
राजनीति--का भी अध्यम्न किया जाता है ।/3 


एडवर्ड ए० फ्रीमन (7070 8. ए7९८णथा) भी तुलनात्मक राजनीति के विस्तृत 
क्षेत्र की बात करते हैं। इनकी मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के 
विभिन्‍न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित नहीं होता वरन विविध राजनीतिक 
प्रक्रियाओं व उनसे सम्बद्ध राजनीतिक व गरर-राजकीय संस्थाओं का भी छुलतात्मक 
अध्ययन सम्मिलित होता है। तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या करते हुए फ्रीमैत ने 
लिखा है, “तुलतात्मक राजनीति सरकारो के विविध प्रकारों व विभिन्‍न राजनीतिक 
संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है ।” 

तुलनात्मक राजनीति की उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति व 
तुलनात्मक शासन समान-अर्थी नही हैं। तुलनात्मक शासन, राजनीति के केवल शासन 
सम्बन्धी संस्थागत पहलुओं के अध्ययन तक सीमित है। जबकि तुलनात्मक शजनीति 
उससे एक कदम आगे वढ़कर उन सभी शक्तियों (072०७) व प्रभावों का भी अध्ययन 
करती है जो राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रिया व राजनीतिक व्यवहार को 
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विश्वेष प्रकार का बनाने के लिए उत्तरदायी है । 

तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण व तुलनात्मक विधि से भी 
भिन्‍न है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण (८09 एअक्षाएट एणपंल्यथां था्अ४ं5) 
मुख्यतः राजनीति-विज्ञान से सम्बद्ध तुलनात्मक विश्लेषण को कहते है और इस कारण 
यह सुब्यक्त (&5/॥0॥) या अव्यक्त (एल) रूप से राजनी ति-विज्ञान में राजबी तिक 
स्पष्टीशरण (फणापरव्यों ठफ़ाधाधांणशेकरने मे केन्द्री-भूत रहता है। तुलनात्मक विधि, 
सामान्य आनुभविक प्रस्थापनाओं (97०7०आ।०॥७) की स्थापना की मोलिक विधियों में 
से प्रमुख विधि है। यह केस विधि (०५५९ गर/800) की विलोम है। 

इस प्रकार तुलवात्मक राजनीति, विभिन्‍न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक 

प्रक्रिवओं व राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन व विश्लेषण है। रात्फ 


356णी€१ ॥९. ०७६४६, ०, ठं..ढ 9. 39. 


34 ४ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्याएं 


प्लेबन्ती ने तुलनात्मक राजनीति की व्यापक परिभाषा की है। इन्होंने सिया है-- 


“तुलनात्मक राजनीति सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्त्वों की पहचात व 
व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों व उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रमावित करते हैं ।/* 


तुलनात्मक राजनीति की संक्षिप्त व शायद सबसे स्पष्ट परिभाषा एम० किस ने दी 
है। उनके अतुसार-- 


“तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक 
व्यवहार की महत्त्वपूर्ण निरन्तरताओं, समावताओं और असमानताओं से है ।/* 


तुलनात्मक राजनीति इस प्रकार राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहार की 
समानताओं-असमानताओं के अध्ययन से सम्बद्ध है। इसमें अर्थपूर्ण विश्वेषण के लिए 
आवश्यक व्यास्यात्मक परिकल्पुनाएं (०४७/४॥॥/079५ ॥990०॥९७/5) होती हैं। कथनों का 
परीक्षण व आनुभविक तथ्यों (८०८ 0409) के संवर्ग व वर्गीकरण किये जाते हैं। 
अवलोकन व जहां सम्भव हो परीक्षण कर, शोध प्रविधियों का प्रयोग करके तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन, राजनीति के बारे में ज्ञान व्धन करता है। 

तुलनात्मक राजनीति की उपरोक्त परिभाषाओं व व्याझ्यां से स्पष्ट है कि यह एक 
स्वतन्त्र अनुशासन है | तुलनात्मक राजनी ति में, एक स्वतन्त्र अनुशासन के लिए आवश्यक 
सुस्पष्ट एवं निश्चित विषय-क्षेत्र है। इसकी भी अध्ययन सम्बन्धी स्वविकप्तित पद्धतियां व 
प्रविधिमा हैं । इसकी प्रकृति व विपय-क्षेत्र के विवेचन से यह और भी स्पष्ठ हो जायेगा 
कि तुलनात्मक राजनीति एक स्वत्तन्त अनुशासन (60फश॥0८॥१ तठा5०एश7०) है। 


तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति 
(्र्रृ२%ाएछ 08 ८2008787677ए98 ए07709) 


तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर विद्वानों में विचार-विभेद है। मोटे तौर पर 
इसकी प्रकृति सम्बन्धी विचारों को दो प्रमुख घारणाओं मे विभक्त किया जाता है। 
राजनी ति-शास्त्र के विद्वाव व तुलनात्मक राजनीति के अग्रणी कम या अधिक मात्रा में 
दोनों में से किसी एक धारणा के समर्थक दिखायी देते हैं| यह दो धारणाएं हैं-- 

(क) तुलनात्मक राजनोति लम्बात्मक तुलना है। (॥ 8 एलापव्थ ए०राफब्ावाश० 
$009) 


गुरबाजा, पिन्नाएश्ं, (ल्ाफ्काबवीर मगर 4व्रध्रागकत ऋलटकाउबलरटत, उ20प्राएवा णी 
एगांध९$, १०. 39, 7०9. 968, ए. 36. 

ड्जांताबल एणांड, (छफुब्गगधोह ठगशगवाालात। कब 20॥/5, फ्रद्यकुत्त 250 रेठ्ए, 
प.०7्400, 3968, 9 6. 


तुलनात्मक राजनीति--बर्थ, प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र :: 35 


(ख) तुलनात्मक राजनीति अम्बरान्तीय तुलना है। (65 ॥00ं८णाथि एणाएकव- 
५8 ४709) 

उपरोवत दोनों धारणाओं के विस्तृत विवेचन के बाद ही तुलनात्मक राजनीति की 
प्रकृति सम्बन्धी सही विचारधारा का निरूपण सम्भव है. इसलिये इनका अलग-अलग व 
विस्तार से वर्णन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवायं है । 


तुलनात्मक राजनीति लम्बात्मक तुलना है (0णाफुबब्ाए० ?ए०ापं व5 

एल्ा००४ 0०एगगांए8 587१9) 

इस विचार के समर्थकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश मे स्थित 
विभिन्‍न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों 
का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। इसके विचारक यह मातते है कि प्रत्येक राज्य 
में कई स्तरों पर सरकारें होती है। मोटे रूप से उन्होंने इन सरकारों को दी प्रकार की 
बताया है। प्रथम्त सर्वेव्यापक या सार्वजनिक या राष्ट्रीय सरकार तथा दूसरी आंशिक, 
स्थानीय या व्यक्तिगत (97५4७) सरकार ।* 

इन विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध इस प्रकार की एक ही 
देश मे स्थित विभिन्‍त सरकारों---सर्वेव्यापक व आंशिक--की आपस में तुलना से है। 
इस धारणा के विचारक मानते है कि यद्यपि एक ही देश मे सर्वव्यापक या राष्ट्रीय 
सरकार तो एक ही होती है परन्तु आंशिक सरकारें अनेकों होती हैं भौर इस लिये इनमे 
सम्बन्धित राजनीतिक प्रक्रियाओं व संस्थाओं की तुलना करके निश्चित विष्कर्प निकालना 
सम्भव है। जैसे अगर एकात्मक राज्य है तो उसमें एक राष्ट्रीय सरकार होगी और कई 
स्थानीय सरकारें या नियम (००7७907४४07) होगे । अगर राज्य व्यवस्था संधात्मक है, 
तो राष्ट्रीय, प्रान्तीय व स्थानीय सरकारे होंगी। इस धारणा के समर्थक यह मानते है 
कि एक ही राज्य में विभिन्‍त स्तरों की विविध सरकारों को तुलना करना 'लम्बात्मक 
तुलना' कहलाता है और तुलवात्मक राजनीति इन्हीं की पारस्परिक तुलना करने से 
सम्बद्ध शास्त्र है। इस प्रकार की मान्यता रखने वालों ते इसलिये ही तुलनात्मक राजनीति 
की परिभाषा इस आधार पर की है और कहा है कि “तुलनात्मक राजनीति एक हो देश 
की विभिन्‍न सरकारों, की लम्बत्मिक तुलना है!” (००णरएक्षक्राए० एणांमं08 र्थड 
पह रशांसवा ०ग्र॒एगां5गा रण रक्षांएपड$ 80एथार्या भांगरात गाल 8470 
०0०पया9-) 

तुलनात्मक राजनीति की उपरोक्त परिभाषा नही की जा सकती । इस परिभाषा का 
आधार ही तकंसंगत नहीं लगता। क्योंकि राष्ट्रीय सरकार एवं आंशिक सरकारों के 
बीच दृष्टिगोचर होने वाली समानता सतही ही है। बसे भी इस समानताओं की गहराई 
में जायें तो इनमें असमानताएं ही अधिक दिखायी देंगी और ऊपर से केवल मात्रा का 
अन्तर दिखामी देने वाला वास्तव में प्रकार का अन्तर भी अतीत होगा । इन सतही 


#6का 80008, ०7. ८४., 9- 3. 


36 : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनी तिके संस्थाएं 


समानताओं का, जो एक ही देश को विभिन्‍न सरकारों में दिखायी देती है, विस्तृत विवेचन 
करके ही इनमें व्याप्त असमानताओं को समझा जा सकता है। और इस के सन्दर्भ में ही 
यह निष्कर्ष निकालना सम्भव होया कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की विभिर्न 
सरकारों की लम्बात्मक तुलना नही है। संक्षेप मे राष्ट्रीय व आंशिक या स्थानीय सरकारों 
में निम्नलिखित समानताएं स्पष्ट दिखायी देती है। के 

(क) आर्थिक साधनों को समानता---यद्यपि ऊपर से देखने पर राष्ट्रीय व जाशिक 

सरकारों मे आथिक साधनों की समानता तगती है, क्योंकि आथिक साधन दोनों ही प्रकार 
की सरकारों के पास होते है, फिर भी यह आथिक साधनों की समानता अपने में कोई 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी नही हो सकती । यह सही है कि दोनों के ही आधिक 
साधनों का उत्थान-पतन होता रहता है और उनमें तुलना की सम्भावनाएं भी निहित 
दिखागी देती हैं पर वास्तव मे ऐसा सम्भव नही है। यदि राष्ट्रीय सरकार के आधिक 
साधनों को, स्लोत (05007८९७), आकार व सम्भावनाओ की दृष्टि से देखें तो यह बहुत 
व्यापक दिखायी देते हैं जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राज्य के हर व्यक्ति 
व स्थान से है। जबकि आंशिक सरकारों के साधन इतने व्यापक नहीं होते! इसके 
अलावा दोनों के आशिक साधनों में वृद्धि का प्रक्रियात्मक अन्तर भी स्पष्ट लगता है। 
इससे तुलना में गो समानता लगेगी वह आधारभूत नहीं होगी। क्योंकि इनकी कोई 
एक-सी विपय-परिधि (609707 40० ०। ८६८७॥०७) नहीं हो सकती । इसलिये 
जब ऐसी विभिन्‍न सरकारों की तुलवा की जाय तो यह तुलनात्मक विश्लेषण किसी 
सामास्यीकरण की सम्भावना तक नही ले जाता और दोनों की समानता प्रकारात्मक 
(4१००४॥६०४ ४७) नहीं, मात्रात्मक (एुएथ॥/४॥४८) ही रह णायेगी जिसका तुलनात्मक 
राजनीति में विशेष उपयोग सम्भव नही । ) 

(पा) नियमों या विधियों को समानता--हर प्रकार की सरकार मे, चाहे वह राष्ट्रीय 
हो या आंशिक हो, संगठन व संचालन के लिए नियमों व विधियों का पाया जाना 
अनिवायं है । इन नियमों की समानता के आधार पर उनकी तुलना भी की जा सकती 
है । परन्तु, जब राष्ट्रीय सरकार के कानूनों व नियमों तथा आंशिक सरकार के वियमों वे 
विधियों का अध्ययन करते है तो दोनों में ऊपर से समानता दिखायी देते हुए भी गहराई 
में जाते पर अरामानता अधिक और समानता कम दिखायी देगी । 

राष्ट्रीय सरकार के नियम व कानून अधिक दृढ़ होते हैँ भौर उनका पालत भी अधिक 
दृढ़ता से कराया जाता है। उनका आकार न केवल बहत्तरता-पुकत होता है वरन उनमें 
जदिलता भी अधिक होती है। उनके पीछे राष्ट्रीय शविति होती है जिससे उनका 
सामास्यतया उल्लंघन नहीं किया जा सकता | दूसरी तरफ, आशिक सरकार के नियमों 
में उतनी दुढता व ध्यापकता नही होती। उनके पीछे सम्प्रभु ($0रटारथह्ट0) शक्ति का 
नही होना उनकी सुरक्षा व्यवस्था ही में कमी नहीं लाता वरन उनके पालन (096तांथा००) 
में भी दीतता का तत्त्व रामाविष्ट कर देता ऐै। अतः दोनों दी प्रकार की रारकारों में 
नियमों वी इस समानता या अगमानता के आधार पर कोई अयंपुर्ण तुरता सम्भव नही । 
ऐगी तुलना से दोनों की प्रकृति समझने में भले ही कुछ सहायता मिले परन्तु इस तुलना 
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विभिन्‍न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में हो सकती है, तया दूसरी, उन 
राष्ट्रीय सरकारों में, जो आज सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान हैं, हो सकती है। तुलनात्मक 
राजनीति की इस धारणा की इन दोनों हो सम्भावनाओं का विस्तृत विवेचन कर इसकी 
प्रकृति का स्पष्टीकरण करना सरल होगा। संक्षेप में यह निम्न प्रकार है-- 

(कफ) एक देश फो राष्ट्रीय सरकारों को, ऐतिहासिक तुलना (प्रां#0ाएं०्छं ०णाग- 
एथ्वां$गा ०ग्रशांगा्ं 80एशप्रपध्या5 शो 4 ००७ा०५)--एक ही देश में विद्यमान 
राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना, तुलनात्मक राजनीति में होनी चाहिए। इस 
प्रकार की तुलनाओं से तुलनात्मक राजनीति का विचार-क्षितिज विस्तृत होता है। हर 
राज्य की वतंमान राजनीतिक व्यवस्था की लम्बी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। वत्तमान 
को राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण 
अतीत के सन्दर्भ में ही व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है | एक ही देश में जो विभिन्‍त 
राष्ट्रीय सरकारें हुई है, उनका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक भी है। इसी अतीत के शान 
के सन्दर्भ में वर्तमान राजनीतिक व्यवहार की प्रकृति को समझना सम्भव है। इसमें यदि 
इतिहास को एक अम्बरान्तीय निरन्तर रेख (#0प्रंट0ग्रांव ०णातययाग्रा) के रूप में रखें 
तो भारत के सन्दर्भ में यह तुलना प्राचीन भारत की राष्ट्रीय सरकारों, मध्यकालीन 
भारत व ब्रिटिश कालीन भारत की राष्ट्रीय सरकारों तथा आधुनिक स्वतन्त्र भारत की 
राष्ट्रीय सरकारों में की जा सकती है। इसे चित्न 2.] में स्पष्ट किया गया है ! 





ऐतिहासिक निरन्तर रेख 
(प्राशणांण्थ एग्रांगएाए) 
प्राचीन ->आधुनिक 
कर उबर उआार कर कला क 5४ , या अम्यम्णयाानक-292०००श न उह कमम+जमनन-+ ६ 
() (2) (3) (4) 
जन _ >०+-न्‍्म-«-मतमनमनन-ममवनणमननाा काम, कं »+> वचन विनलपननननननानामाम++3+++-+-+++--- मनन 
प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत ब्रिधिश भारत स्वतन्त्र भारत 


चरित्र 2.. एकदेशीय राष्ट्रीय सरकारों को ऐतिहासिक तुलना 


उपरोवत चित्र 2.] से स्पष्ट है कि स्वतन्त्र भारत की वर्तमान राष्ट्रीय सरकार के 
ब्यवह्र की विशेषताओं को, अतीत की राष्ट्रीय सरकारों से तुलना करके अधिक स्पष्ट 
किया जा सकता है। यह तुलना उपरोक्त चित्र में अंकित एक व दो, या दो व तीन, या 
तीन घ चार की राष्ट्रीय सरकारों के वीच की जा सकती है, या एक की तीन था एक की 
घार या दो की चार पर दिखायी गयी राष्ट्रीय सरकारों के बीच की जा सकती है। 

इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनी ति में अधिक उपयोगी बन जाता 
है | फर्योकि इतिहस में जो पटनाएं हुई हैं, उदका ऋणिक विकास व प्रभाव दिखायी देता 
है। इस प्रकार के विकास की सामग्री इतिहास से उपलब्ध होती है और किसी देश की 
राजनी तिक संस्कृति का आधार बनती है। इस सामग्री के आधार पर किसी सरकार का 
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'समय-निरन्तर' (धा6-००ाँाएणाा) पर अंकन करके उनमें तुलना की जा सकती है। इस 
प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन को अगर आवश्यक हो तो अधिक गहन भी बनाया जा 
सकता है। नीचे चित्त 2.2 व 2.3 में इस प्रकार की तुलनाओं को दर्शाया गया है--- 


ऐतिहासिक निरन्तर रेख--स्वतन्त्र भारत 
(प्रांडाणांतबव ए०ाधापए्प्रा---ञा40फुशावशा। [709) 
































947 स्वतन्त् भारत 
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"बल न्न्कु बुत न्के 
नेहरू युग शास्त्नी युग इन्दिरा गांधी युग 
(947-964) (/964-966) (966-977) 
चित्र 2.2. स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय सरकारों फी ऐतिहासिक तुलना 
ऐतिहासिक निरन्तर रेख--इन्दिरा गांधी युग 
(50764 (०रातवराए॥--ा॥काब 0दावा हा) 
966 इन्दिरा गांधी य्रुग [977 
की 
9665__967 969 970 977 977 
3+ाआआयात 2 >अ 20% 9०० | "हीरे कान +>+ न मे है नील ००) नो! | उस डढढ 





सत्तासन (चतुर्थ आम चुनाव) (कांग्रेस विभाजन) (पाक संघर्ष) (मध्यावधि चुनाव)... 
चिन्न 2.3. इन्दिरा गांधी युग को राष्ट्रीय सरकारों को तुलना 


राष्ट्रीय सरकारों की यह समस्तरीय तुलना अवश्य ही ऐतिहासिक सन्दर्भ में की जा 
सकती है परस्तु इसके लिए यह जरूरी हैं कि हर काल की राष्ट्रीय सरकार के थारे में 
समान जानकारी व तथ्य उपसब्ध हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुलना सम्भव नहीं 
होगी । तुलना के लिए केवल तथ्य ही काफी नहीं, वरन इन तथ्यों के सुस्पष्ट आधार 
भी हों। यहां यह समस्या उत्पन्त होती है कि क्या पहले तथ्यों के आधार निश्चित 
किये जायें या तथ्य एकत्नित करके आधार खोजे जाय॑ ? पहले आधार निश्चित कर तथ्य 
एकत्नित करना व्यावहारिक नही लगता। इससे तो तथ्यों का संकलन ही सम्भव नहीं 
होगा। जी आंकड़े आधारों को कसौटी पर ठीक नही उतरेंगे उनको ऐसी अवस्था में 
एकत्र ही नही किया जा सकता है । इसलिए आंकड़े पहले संकलित करके बाद में माधार 
देखे जायें। इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक आधार पर तुलना विभिन्‍न तच्यों 
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को सुस्थिर आधार प्रदान करके करनी चाहिए जिससे एक-सी विपय-परिधि (00070 
पिक्ाव९ ० 2८ 6॥०९) में की गयी तुलना, राजनी तिक व्यवहार के बारे में कुछ सामान्यी- 
करण सम्भव बनाये । 

इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीति में ऐतिहासिक सन्दर्भी राष्ट्रीय सरकारों की सम- 
स्तरीय तुलना की जाती है। इस प्रकार की तुलना का अपना अलग महत्त्व भी है। परन्तु 
तुलनात्मक राजनीति में यही काफी नहीं। इसकी इस शास्त्र में सीमित उपयोगिता ही 
है। इससे केवल एक राज्य की राष्ट्रीय सरकारों को विभिन्न कालों में समझने में ही 
सहायता मिलती है। उस राष्ट्र से भिन्न प्रकार की संस्कृति, सभ्यता व संगठन वाले राज्य 
में संचालित सरकार की प्रकृति व राजनीतिक व्यवहार की समझने के लिए यह पर्याप्त 
नहीं है। इसके अलावा भी वर्तमान सरकार और अतीत कालीन सरकारों में तुलना के 
लिए आवश्यक समान विपय-परिधि सम्भव नहीं होती। ऐसी तुलनाएं राजनीतिक 
व्यवहार की गत्यात्मकताओं (0,770708) के स्थान पर कैवल संस्थात्मक सतह तक ही 
सम्भव होती हैं। इस कारण तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित राष्ट्रीय 
सरकारों से सम्बन्धित राजनीतिक व्यवहारों की तुलबा करना अधिक उपयोगी होगा। 

(2) समकालौोन विध्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों फी अम्बरान्तीय तुलना है 

(पतांर०ण8 ढ०ग्राफुद्लां४ण ती ग्रमँणिवों ह0फश॥्राशशा।$ इ्षटा055 प्रधाणा्बों 
ए०णाहगांड जाए ००णपराथाफणनक्ष/ ए०70)--पुलवात्मक राजनीति की प्रकृति 
सम्बन्धी सवृमान्य घारणा आज यही है कि यह समकालीन विश्व में प्रचलित राष्ट्रोय 
सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। जीन ब्लोण्डेल ने इसका समर्थन करते हुए लिखा 


है-. 


॥हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता 
है और बह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से सम्बद्ध राष्ट्रीय सरकारो 
का राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार अध्ययन करना /7? 


वास्तव में इसी प्रकार फी तुलना से न केवल सामान्यीकरण सम्भव है, बरन राज* 
नीतिक व्यवहार के सम्बन्ध मे ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है जिनसे 
हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सके। इनसे हर विचित्र राजनीतिक 
घटना का स्पष्टीकरण किया जा सकता है । इनसे राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं 
फी प्रकृति व कार्य विधि को भी समझा जा सकता है । 

तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के उपरोवत विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक 
राजनीति एक स्वतन्त्न अनुशासन है जो राजनोति-विज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण शापां वन 
गया है। यद्यपि इसका अध्ययन भी राजनीतिक संस्थाओं से सम्बन्धित राजनीति से है 
फिर भी मह्‌ राजनीति-विज्ञान से इस अर्थ मे भिन्‍न है कि इसमें राज्य व गेर-शासकीय 
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विपय-द्षेद्र भी विवाद का विषय है। इसके क्षेत्र को लेकर परम्परावादियों व आधुनिक 
राजनीति-शास्त्रियों में गहरा मतभेद है । जीन ब्लोप्डेल (८७0 8]070८) ने यह विवाद 
दो बातों से सम्बन्धित बताया है । पहला है तुलनात्मक राजनीति की सीमा सम्बन्धी व 
इसरा है मानकों व व्यवहार के पारस्परिक सम्बन्धों सम्दन्धी विवाद ९ इन दोनों का 
विस्तृत विवेचन करके ही तुलनात्मक राजनीति के विपय-झ्षेत्न का निर्धारण कर सना 
सम्भव होगा । 


सीमा सम्बन्धी विवाद (एणगाए०एशडए 0567 घाद 9077035) 
तुलनात्मक राजनीति में सीमा सम्बन्धी विवाद अध्ययन के दृष्टिकोय से सम्बन्धित 
है। सभी राजनीतिशास्त्री इस बात पर तो सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति का 
सम्बन्ध राष्ट्रीय सरकारों से हैं गौर इसमें भी केवल सरकारी ढांचों (80ए९एणध्यावषं 
$ध0०ए725) का ही अध्ययन नहीं अपितु सरकारों के कार्यकलापों व ग्रेर-राजकीय 
संस्थाओं के राजनीतिक कार्यों का भी अध्ययन आवश्यक रूप में सम्मिलित रहता है। 
लेकित उनमें विवाद इस बात को लेकर है कि तुलना से सम्बन्धित राजनी तिक कार्य- 
कलापों से क्या अर्थ समझा जाय ? अर्थात सरकार की ज़ियाओं की व्यास्या किस ढंग से 
को जाय ? | इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण अ्चलित है। इनमें से कौन-सा दृष्टिकोप 
तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन के लिए अपनाया जाय तथा किसी दृष्टिकोण ही को क्यों 
अपनाया जाए, यह विवाद का विषय रहा है ? यह्‌ दृष्टिकोण हैं---कानूनी दृष्टिकोण व 
व्यावहारिक दृष्टिकोण ! इन दोनों दृष्टिकोणों का अथे स्पष्ट करके ही इस विवाद को 
समझा व इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है ! संक्षेप में इनका विवेचन इस 
प्रकार है। हे पिो 
(क) कानूनी या संस्थायत वृष्टिकोग (8गांधांए _ णा वरफांगाजं 
68 0909708०)--ईस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा 
स्थापित सरकारी संरचता का, तया संविधान द्वारा नियत किये गये राजनीतिक व्यवहार 
का तुलनात्मक अध्ययन ही किया जाता चाहिए | इस विचार के समयंकों की मान्यता है 
कि संविधान ही सरकार के ढांचे का संगठन करता है और इसी के द्वारा हर संस्था के कार्यों 
का नियमन होता है। इसलिए तुलना राष्ट्रीय सरकारों के आधार, संविधान व इनके द्वारा 
नियत कार्यकरलापों की ही होनी चाहिए। उनके अनुसार इसके अलावा अन्य किसी भी 
आधार पर राजनीतिक व्यवहार का अध्ययत न केवल असम्भव होगा, दर अव्यावहारिक 
2 जी होगा। संविधान द्वार नियत कार्य अगर कोई संस्या रब परिस्थिति विशेष के 
कारण नहीं करती तो इस विचित्र व्यवहार का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में उपयोगी 
महीं होगा । इस प्रकार के विधित्न व्यवहार को अध्ययन का आधार बनाना निरषेक होगा । 
महँ सामान्य तथा संविधान द्वारा व्यवस्थित व्यवद्वार से विचलन (022४8 ॥ै मौर 
अस्थामी होता है । इसलिए तुलनात्मक राजवी ति में ऐसे व्यवह्वारों का अध्ययन सम्मिलित 
६ फड 
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नहीं होना चाहिए। इन व्यवहारों से सामान्यीकरण में भी कोई सहयोग मही मिलता । 
इसलिए कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक 
व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक 
संस्थाओं से सम्बद्ध हो ! 
कानूनी दृष्टिकोण की आलोचना की गयी है। आलोचकों की मान्यता है कि इस प्रकार 
की तुलना केवल सतही व दिखावटी होगी । यह राजनीतिक व्यवहार के औपचारिक पहलू 
का ही अध्ययन होने के कारण, इससे राजनी तिक प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने 
में अधिक सहायता नही मिलती । जैसे सोवियत रूस के संविधान व संविधान द्वारा नियत 
राजनी तिक कार्यकलापों का अध्ययन रूस की राजनीतिक व्यवस्था की सच्ची प्रकृति का 
कोई संकेत नहीं देता ! यही बात ब्रिटेन के बारे में कही जा सकती है जहां संवैधामिक 
दृष्टि से आज भी निरंकुश राजतन्त (4030]70० 7०009) विद्यमान है। भारत के 
उदाहरण से यह भौर भी स्पष्ट हो जायेगा । भारत में संविधान द्वारा एक सहकारी संघ 
(००-०9७:४४४४९ 4९0०:७॥४॥) की स्थापना की गयी है । परन्तु एक ही राजनीतिक दल 
का प्रभुत्व व राज्यों में भी इसी का बहुमत सम्पूर्ण संधात्मक व्यवस्था को व्यवहार 
में एकात्मक के समान बना देता है। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि तुलनात्मक 
, राजनीति के सीमा सम्बन्धी विवाद का यह दृष्टिकोण अध्ययन व तुलना के लिए विशेष 
उपयोगी नहीं है। 

(ख) व्यवहारवादो दृष्टिकोण (8८॥4९०प्रा/ &00702०॥९४) -- इस दृष्टिकोण के 
समर्थकों को व्यवहारवादी (9७७॥४५०ए७०॥७४७) कहा जाता है। उनके अनुसार तुलनात्मक 
राजनीति में केवल कानूनी व्यवस्था का औपचारिक अध्ययन व तुलना पर्याप्त नहीं है। 
वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार व्यावहारिक बनती है, तथा राजनीतिक 
संस्थाओं का वास्तविक व्यवहार क्‍या है, यह प्रमुख बात है। जीन बलोण्डेल ने तो 
राजनीति के व्यावहारिक पक्ष को आधारभूत व मौलिक (5प्रछशधा।४७) माना है। उसके 
अनुसार तुलनात्मक राजनी ति को कानूनी परिधि में न बन्धकर उससे बाहर निकलना है। 
ध्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं व गैर-राजकीय 
(7णा-ह0एव्गाध्यांश) संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित सब तथ्य 
एकत्रित करके विभिन्‍न राजनी तिक व्यवस्थाओं में तुलना करनी चाहिए । राज्य सरकार 
व संस्पाओं के कार्य व कार्य विधि का अवलोकन कर उनकी तुलना करना राजनीतिक 
व्यवस्था की गत्यात्मकता (तञ्ाश्ागंडाग) को सही अर्थों में समझना है । 

व्यवहारवादी दृष्टिकोण को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसका अर्य करना 
लाभदायक होगा। व्यवहारवादी अपने आपको विश्युद्ध वैज्ञानिक बनाने और सिद्ध करने 
में प्रवृत हैं। राजनीति-विज्ञान में यह आन्दोलन समाज-विज्ञानों पर प्राकृतिक विज्ञानों के 
प्रभाव का परिणाम है। यह प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के बीच में एक ग्रुघात्मक 
निरन्तरता फी पूर्वधारणा लेकर चलता है । व्यवहारवादियों की मूल मान्यता यह है कि 
समाज-विज्ञानों की अवधारणाएं एवं सिद्धान्त, प्राकृतिक विज्ञानों के समान हो सकते हैं। 
राजनी ति-विज्ञान पर प्राकृतिक विज्ञानों व अन्य समाज-विज्ञानों के प्रभाव ही 
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“यवहारवादी फ्रान्ति' (9लाव्रठपावा 7ल्‍ए०घां०३) यहा जाता है। राजनीति-विज्ञाय 
में यह एक मोड़ है, जिसने राजनीति-विज्ञान में, विषय-वस्तु, जन्य अनुशासनों से सम्दन्ध, 
पद्धतियों और प्रविधियों ((६८०॥००७८७), एवं मूल्यों इत्यादि की दृष्टि से मागूत 
परिवतेन कर दिए है । 
हींज युलाउ!! की मान्यता है कि "राजनीतिक व्यवहार' का तात्पय केवल प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षपीय (०७$७7४४४०॥०) राजनीतिक क्रियाओं से ही नहीं है, 
अपितु व्यवहार के उन बोधात्मक (967८९७१ए१)), अभिप्रेरणात्मक (णज्वतेणारओं) पैथा 
अभिवृत्त्यात्मक (8प679) घटकों से भी है जो कि मानव के राजनीतिक अभिन्ञानों 
(66॥॥090099), मागों और आशाओं तथा उसके राजनीतिक विश्वासों, मुल्यों एवं 
लक्ष्यों की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। उसमें संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के 
विभिन्‍न स्तर भी सम्मिलित हैं। इन सबका अभिमुखीकरण (०ाप्रधधाशीणाओ अनेक 
कारणों व॑ आयामों से सम्बद्ध तत्त्वों से होता है, इसलिए स्वभावतः राजनीतिक व्यवहार 
का अध्ययन अन्य समाज-विज्ञानो से अलग-धलग नही रह सकता है। संक्षेप में वे सभी 
व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं, जो मनुष्प के राजनीतिक अभिन्ञान, मांगों, आकांक्षाओं और 
उसके लक्ष्यों, मूल्यों और राजनीतिक विश्वासों की व्यवस्थाओं का निर्माण करती हैं, 
तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन-क्षेत्र वन जाती है। ५ 
व्यवहारवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक राजनी ति में महत्त्व और स्पष्ट करने के लिए, 
व्यवहास्वादियों ढारा दी गई राजनीति-विज्ञान की परिभाषा का उल्लेख करना आवश्यक 
है। डेविड ईस्टन ने राजनीति-शास्त्र की परिभाषा करते हुए लिखा है---“राजनीति- 
शास्त्र समाज में मूल्यों के अधिकृत वितरण से सम्बन्धित ज्ञान है।”!* हर राजनीतिक 
समाज में मूल्यों का 'अधिकृत वितरण' केवल सरकारें ही करती है। अन्य व्यक्तियों व 
संस्थाओं द्वारा मूल्यों का वितरण व प्रचलन अवश्य होता है, परन्तु यह अधिकृत नही हो 
सकता; क्योंकि यह बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते । इसलिए हर समाज 
में 'शासन-तम्त्' का विशेष महत्त्व होता है। सरकार ही वह तन्त्र है, जिससे मूल्यों का 
अधिकृत वितरण होता है। जो आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए बाध्य भी करती है। 
इस प्रकार, हर राजनीतिक समाज में हर प्रकार की राजनीतिक गतिविधि 'शासव- 
तन्त्र' के इदें-गिदं ही चक्कर लगाती है, और इसी के सन्दर्भ मे हर राजनी तिक व्यवहार 
समझा व स्पष्ट किया जा सकता है । इसलिए जीन ब्लोण्डेल, तुलनात्मक राजनीति में इन 
मूल्यों के वितरण की व्यवस्था की विभिन्‍त राजनीतिक समाजों के सन्दर्भ में तुलना 
आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति का विपय-क्षेत्र 'शासन-क्रिया' 
के तुलनात्मक विश्लेषण से सम्बद्ध है। स्वयं उन्ही के शब्दों मे-- 
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“तुलनात्मक, सरकार (राजनीति) के अध्ययन मे, उन तरीकों का, जिनसे समाज में 
मूल्यों का अधिकृत विवरण होता है, परीक्षण किया जाता है ।”7* 


शासन-क्रिया या मूल्यों का समाज: 
अधिकृत वितरण या आवंटन दो- 
तरफी क्रिया है। पहले हर शासन- 





!ः मसवेदनशीलता 
तन्त्रे को क्रियाशील बनाना होता | या प्रेरणा अनुक्या 
है । फिर यह सरकारी तन्‍्त्त, इस 7 (#लाएआ०१) (8९59005०) 
प्रेण (॥०४एशाणा) के कारण है 
अनुक्रियात्मक (7९5007$५८) बनता + प्रतिसम्भरण या 
है। हर राजनीतिक रामाज में शासन- | । अत्याकितिन पोषण 
ऐ ते । (ह९९०- ७८०८) 
तन्त्र पर चारों तरफ से प्रभावव | । 
दबाव पड़ते रहते है। यह प्रेरण तथ्य 
शासन तन्त्र को संवेदनशील बनाते चित्न 2.4, शासन फी संवेदनशीलता 
है जिससे यह अनुक्रिया करता है। थे अनुफ्रियात्मकता फा सम्बन्ध 


इसे चित्र 2.4 से और भी स्पष्ट समझा जा सकता है। 

हर राजनीतिक व्यवस्था में शारान-तन्त्र पर पड़ने वाले प्रभावों व दबावों से यह 
संवेदनशील बनकर तुरन्त अनुक्रिया करता है और इस अमनुक्रिया से प्रत्यावर्तन पोषण 
होता है, और सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया इस चऋरमें चलती रहती है! इसमे संस्याओं के 
दोनों ही प्रकार. राजनी तिक व गैर-राजकीय--महत्त्वपूर्ण स्थान रयते हैं और तुलनात्मक 
राजनीति में इन दोनों ही का अध्ययन अनिवायं है । ब्लोण्डेल ने तुलनात्मक राजनीति को 
उन सब प्रभावों के तुलनात्मक अध्ययन से सम्बद्ध माना है णो शागन-तन्त्न की संपदव- 
शीसता के पीछे रहते है। उनके अनुसा र- 


बहुत अधिक सुनिश्चितता से यह व्याय्या करने के बजाय कि, यह वस्तुएं! सरकार 
से सम्बन्धित हैं और बह सरकारों से सम्बन्धित नहीं हैं, यह देखना अधिक उपयोगी 
होगा कि शासन-तन्त्र किन-किन तथ्यों व मार्गों ((॥॥॥॥८७) से संवेदनशील बगकर अनु- 
क्रियात्मक होता है ॥"/४ 


इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध प्रमुखतया शासन-व्रिया के इं-गिदं 
पूमते राजनीतिक व्यपहार के तुलनात्मक अध्ययन से है। परन्तु शासन-तरिया तीन स्तरों 
पर संचालित होती है या यों कहे कि मूल्यों का अधिकृत बरायंदन तीन स्तरों पर परि- 
भातित होता है। इसलिए, “तुलनात्मक राजनी ति मे परिचातनता (0८०70) के इन 


उत्जच हाताउत, कक ।ा-; फ. 6. 
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स्तरों का, जिनसे मूल्यों का आवंटन होता है, परीक्षण करना मदृत्त्वपूपें है।” यह वो 
स्तर हैं-.. 

() मूल्यों व गन्तव्यों का नियमन (0ाफ्राणंआंणा री इजए९5 श70रए 8०29 

(2) मूल्यों को आत्मसात करना व निदिष्ट निर्णयों में रूपान्तरण (भंडकहीगार्ष 

रक्यचर बात गली धक्षा्रणााउप्०त ग 8०३ कल्टांज्००5) 

(3) निर्णयों का कार्यान्वयन (एएध्याध्यांथांग ठह्लंक्रंणा9) 

मूल्यों व गन्तव्यों के नियमन के अन्तर्गत उस प्रक्रिया का अध्ययन होता है, कि 
द्वारा समाज के मूल्य व उद्देश्यों का निर्माण होता है और जो सरकार के सामते जबता 
की मांगों के रूप में आते हैं जिन्हें ईस्टन 'मांगों व समयनों' (वल्याप्रात+ 2005० 
का नाम देते हैं और जो आमण्ड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्या के निवेश (एएएं) 
हैं। इनके प्रति जनता जागृत होती है और झासन-तम्त् को भिज्ञ बनाती है । जीत स्लो 
की मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति मे हमें “सर्वप्रथम यह देखता चाहिए कि 
का किस प्रकार नियमन होता है और किन-किन तरीकों से सरकार इनसे भिश बनदी 
है।”!+ इस प्रकार व्यवहारवादियों के अनुसार उन मुल्यों व उद्देश्यों के तियमन की 
प्रक्रिया का तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन व तुलना की जानी चाहिए जो समाज मे 
से मांगों के रूप मे उभर भाते हैं। 

मूल्यों को आत्मसात करने व निदिप्ट निर्णयों में रूपान्तरण से तात्पयें यह देखे पे 
है कि विभिन्‍न मांगों व मूल्यों को 'शासन-सस्त्न' किस प्रकार ग्रहण करता है, और इतगी 
सम्पूर्ण समाज पर लागू होने वाले निर्णयों में किस प्रकार रूपान्तरित करता है ? यहाँ 
यह देखना होता है कि शासन-तन्त्र के सामने प्रस्तुत होने वाली असंख्य मांगों में से यह 
किसको आत्मसात करता है और किन मूल्यों को ग्रहण करने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो 
से इनकार करता है ? 

निर्णयरों का कार्यान्वयन सरकारी क्रिया का तीसरा और अंतिम स्तर है। सरकार जन 
के जिन उद्देश्यों व मूल्यों को स्वीकार कर निर्णयों का रूप देती है उन्हें नियमों या विधियों 
में बदलकर लागू करती है। यह शासन क्रिया, नियम निर्माण, नियम क्रियान्विति और 
नियम निर्णय की तोन क्रियाओं से सम्बन्धित होती है । 

व्यवहारवादी राजनीतिक व्यवस्था को एक इलेक्ट्रोनिक (८९८४०शां०े यन्‍्ते के हपे 
में देखते हैं। शासन-यतस्त्र द्विन्मार्गी अवालय है। यह एक ऐसी मशीन है. जो सकते 
(#809/$) प्रहण करती है ओर इनका अन्य संकेतों में रूपान्तरण करती है। तुलनात्मक 
राजनीति का पम्वन्ध शासन-्तन्त्र द्वासा ग्रहण किये गये संकेतों व उनके रूपान्तरण की 
प्रक्रिया से है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन-क्षेत्र मे, राजनीतिक समाज 
में मूल्यों व गस्तव्यों के नियमन की प्रक्रियाओं, इन मूल्यों को शासन-तस्त्र द्वारा आर्ती- 
सात करना थे निदिष्ट निर्णयों में रूपास्तरण गौर स्वीकृत निर्णयों के कायस्वियत से सर्वे 
ब्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। व्यवहास्वादी हर सरकार के कार्यों के यह तीन पहचू 
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भानते हैं बोर तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्त इन तीनों प्रक्रि्ओों से सम्बन्धित राज- 
नीतिक व्यवहार के तुलनात्मक विश्लेषण तक मानते है। 

व्यवहारवादियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पनात्मक सरलता व शासन-किया 
से सम्बन्धित तीन प्रक्रियाओं की तुलना तक तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को सीमित 
रखना इस शास्त्र को स्वत्तन्त्त अनुशासत की अवस्था से वंचित रखना है। इससे राज- 
मीतिक व्यवहार के सम्बन्ध में सामान्‍य सिद्धान्तों का सर्वव्यापक स्तर पर भिर्माण नही 
होता। बतः तुलनात्मक राजनीति का विपय-क्षेत्र, शासन-क्रिया के उपरीक्त तीन स्तरीय 
तुलनात्मक अध्ययत तक सीमित करता और इस आधार पर राष्ट्रीय सरकारों के 
व्यवहार को समझने का प्रयास एक सीमा के बाद सम्भव नहीं है । 


मानकों व व्यवहार के सम्बन्धों का विवाद (00700%७5५ ०:7७ 86 

हिशंआाणा529 ण १०७5 थार 3९॥३४०घ४) 

तुलनात्मक राजनीति का वियय-स्षेत्र सम्बन्धी दूसरा विवाद अधिक जटिलताओं का 
जनक है। मानक (70775) की अभिव्यक्ति कानून, प्रक्रियाओं (9700८४७४८४) व नियमों 
(7789) में होती है ! परन्तु राजनीतिक व्यवहार कई बार इन कावूनों के प्रतिकूल होता 
है और यही तुलनात्मक अध्ययन में पेचीदगियां उत्पन्न करता है। अगर राजनीतिक 
आचरण नोम्से के अनुरूप रहे तो तुलना करना सरल होगा। पर साधारणतया ऐसा 
हमेशा नहीं होता । या होता है तो बाध्यकारी शक्ति के जोर पर होता है। इससे यह 
समस्या उत्पन्न होती है कि यह राजनीतिक व्यवहार तुलना में सम्मिलित करके अगर 
निष्कर्ष निकाले गये तो वे निष्कर्पे स्वतः ही अशुद्ध होगे । साथ ही इसको तुलता से बाहर 
रखना राजनीतिक व्यवस्थाओ्ं की वास्तविकताओं से दर रहना है। इसलिए तुलनात्मक 
राजनीति में यहू भी देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल है 
या प्रतिकूल । अर्थात्‌ राजनीतिक क्रिया से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा मानकों के अधभि- 
व्यवत् कानूनों का कितना पालन और कितना उल्लंघन होता है ? 

यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नोम्स व व्यवहार दीनों ही अचल नही रहते। 
यह आवश्यक नहीं कि जो मानक व व्यवहार आज है वह आगे आने वाले समय में 
भी रहे। यह दोनों हो गत्यात्मक हैं। इनमे साम्य (#धाण्य०79) व गतिरोध दोनों ही हो 
सकता है । सामान्यतया इनमें पारस्परिकता रहती है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित 
करते रहते हैं। नोम्स में परिवर्तन, व्यवहार में भी परिवर्तत लाता है, और स्वयं 
व्यवहार भी नवीन नोम्स को स्थापता का कारण बन सकता है। इतलिए तुलनात्मक 
राजनीति में वोम्स व व्यवहार के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन भी सम्मिलित होना 
चाहिए। जीन व्लीण्डेल ने भी लिया है--- 


“जबकि आधारभूत दृष्टि से तुलवात्मक राजनीति का सम्बन्ध सरकार की संरघना 
से होता चाहिए पर साथ ही उसका सम्बन्ध व्यवहार के स्फदित (टा35वारटठ) 
अतिमानों व आचरणों (छ9720॥०८७) से भी होना चाहिए वर्योकि, वे सरकार की जीवित 
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स्तरों का, जिनसे मूल्यों का आवंटन होता है, परीक्षण करना महत्त्वपूर्ण है।” यह तीन 
स्तर हैं-- 
() मुल्यों व गन्तव्यों का नियमन ([07एगा०ए॥ ण एक्षेए८४ 0 8०89) 
(2) भृल्यों को आत्मसात करना व निर्दिष्ट निर्णयों मे रूपान्तरण (8690० 
रबंप९5 शाते #लवाभार्नणगाानषोणात 9० 0९००७५४०१5) 
(3) निर्णयों का कार्यान्वयन ((ए[धयाशाक्षाणय णी 08०ं॥09) 
मूल्यों व गन्तव्यों के नियमन के अन्तर्गत उस प्रक्रिया का अध्ययन होता है, गिसके 
द्वारा समाज के मूल्य व उद्देश्यों का निर्माण होता है और जो सरकार के सामने जनता 
की मांगों के रूप में आते है जिन्हें ईस्टन 'मांगो व समर्थनों' (तक्षाशक्षात5 20 809ए०/४ 
का नाम देते हैं. और जो आमण्ड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निवेश (7.09 
है। इनके प्रति जनता जागृत होती है और शासन-तन्त्न को भिन्न बताती है। जीन ब्लोण्डल 
की मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति मे हमें “सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि मूल्यों 
का किस प्रकार नियमन होता है और किन-किन तरीकों से सरकार इनसे भिज्ञ बनती 
है।”$ इस प्रकार व्यवहारबादियों के अनुसार उन मूल्यों व उद्देश्यों के तियमन की 
प्रक्रिया का तुलनात्मक राजनीति मे अध्ययन व तुलना की जानी चाहिए जो समाज में 
से मांगों के रूप मे उभर आते है। है 
मूल्यों को आत्मसात करने व निदिष्ट निर्णयों में रूपान्तरण से तात्पय यह देखने त्ते 
है कि विभिन्‍न मांगों व मूल्यों को 'शासन-तन्त्र' किस प्रकार ग्रहण करता है, और इनकी 
सम्पूर्ण समाज पर लागू होने वाले निर्णयों मे किस श्रकार रूपान्तरित करता है ? यहां 
यह देखना होता है कि शासन-तन्त्न के सामने भ्रस्तुत होने वाली असंख्य माँगों मे से यहें 
किसको आत्मसात करता है और किन मूल्यों को ग्रहण करने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से इनकार करता है ? 
निर्णयों का कार्यास्वयन सरकारी क्रिया का तीसरा और अंतिम स्तर है | ररकार जनता 
के जिन उद्देश्यों व मूल्यों को स्वीकार कर निर्णयों का रूप देती है उन्हें नियमों या विधियों 
में बदलकर लागू करती है। यह शासन किया, नियम निर्माण, नियम क्रिमान्विति और 
नियम निर्णय की दीन क्रियाओं से सम्बन्धित होती है ! 
व्यवह्ारवादी राजनीतिक व्यवस्था को एक इलेवंट्रोनिक (८४८०४०जां०) यन्ते के रूप 
में देखते हैं। शासन-यन्त्र द्विन्मार्गी प्रचालन है। यह एक ऐसी मशीन है, जो संकेत 
(५४802/5) ग्रहण करती है और इनका अन्य संकेती में रूपान्तरण करती है। तुलनात्मक 
राजनीति का सम्बन्ध शासन-तन्त्र द्वारा ग्रहण किये गये संकेतों व उनके रूपान्तरण की 
प्रक्रिया से है। इस प्रकार तुलनात्मक शजनीति के अध्ययन-क्षेत्र में, राजवी तिक समाज 
में मूल्यों व गन्तव्यों के नियमन की प्रक्रियाओं, इन मुल्यों को शासन-तन्त्न द्वारा अत्मि- 
सात करना व निदिष्ट निर्णयों में रूपान्तरण और स्वीकृत निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध 
प्रक्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं। व्यवहारवादी हर सरकार के कार्यों के यह तीन पहलू 
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मानते हैं मौर तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्ष इन तीनों प्रक्रियाओं से सम्बन्धित राज- 
नीतिक व्यवहार के तुलनात्मक विश्लेषण तक मानते है। 

व्यवहा रवादियों द्वारा राजनी तिक व्यवस्था की संकल्पनात्मक सरलता व शासन-क्रिया 
से सम्बन्धित तीन प्रक्रियाओं की तुघना तक तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को सीमित 
रखना इस शास्त्र को स्वतन्त अनुशासन की अवस्था से वंचित रखना है। इससे राज- 
नीतिक व्यवहार के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्तों का सर्वेव्यापक स्तर पर निर्माण नही 
होता। भतः तुलनात्मक राजनीति का विपय-क्षेत्र, शासन-क्रिया के उपरीक्त तीन स्तरीय 
तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित करना और इस आधार पर राष्ट्रीय सरकारों के 
व्यवहार को समझने का प्रथास एक सीमा के बाद सम्भव नहीं है । 


मानकों वे व्यवहार के सम्बन्धों का विवाद (एक्रएएश5५ 0४९7 0 

कलावाणाओआए ० ताा5 था फथाबशंतए) 

तुलनात्मक राजनीति का विपय-क्षेत्र सम्बन्धी दूसरा विवाद अधिक जटिलताओं का 
जनक है। मानक (॥0779) की अभिव्यक्ति कानून, प्रक्रियाओं (9700९00725) व नियमों 
(77९७) में होती है। परन्तु राजनीतिक व्यवहार कई बार इन कानूनों के प्रतिकूल होता 
है और यही तुलनात्मक अध्ययन में पेचीदगरिया उत्पन्न करता है। भगर राजनीतिक 
आचरण नोम्स के अनुरूप रहे तो तुलना करना सरल होगा। पर साधारणतया ऐसा 
हमेशा नहीं होता । या होता है तो वाध्यकारी शक्ति के जोर पर होता है। इससे यह 
समस्या उत्पन्न होती है कि यह राजनीतिक व्यवहार तुलना मे सम्मिलित करके अगर 
निष्कपं निकाले गये तो वे निष्कर्प स्वत. ही अशुद्ध होंगे। साथ ही इसको तुलना से बाहर 
रखना राजनीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविकताओं से दुर रहना है। इसलिए तुलनात्मक 
राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल है 
या प्रतिकूल । अर्थात राजनीतिक क्रिया से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा मानकों के अभि- 
व्यक्त कानूनों का कितना पालन और कितना उल्लंघन होता है ? 

यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नोम्सं व व्यवहार दोनों ही अचल नही रहते | 
यह आवश्यक नहीं कि जो भानक व व्यवहार आज है वह आगे आने वाले समय में 
भी रहे। यह दोनों ही गत्यात्मक है। इनमे साम्य (#777079) व गतिरोध दोनों ही हो 
सकता है । सामान्यतया इनमें पारस्परिकता रहती है और दोनों एक दुसरे को प्रभावित 
करते रहते हैं। नोम्स में परिवर्तन, व्यवहार में भी परिवर्तत लाता है, और स्वयं 
व्यवहार भी नवीन नोम्से की स्थापना का कारण बन सकता है। इतलिए तुलनात्मक 
राजनीति में नोम्स व व्यवहार के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन भी सम्मिलित होना 
चाहिए। जीन व्लोण्डेल ने भी लिखा है-- 


“जबकि आधारभूत दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध सरकार की संरचना 
से होना चाहिए पर साथ ही उसका सम्बन्ध व्यवहार के स्फटित (लजडाकााट20) 
प्रतिमानों व आचरणों (972०॥४८०७७) से भी होना चाहिए क्योंकि, वे सरकार की जीवित 
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संरचना का अभिन्न अंग हैं ।”!!५ 


तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन-प्षेत्न के बारे में उपरोवत विवादों के विस्तृत विवेचन 
से यह स्पष्ट है कि इसमें न केवल शासनतन्त्रों व संगठनों की ठुलना की जाती है और न 
ही मानक व व्यवहारों के सम्बन्धों का विश्लेषण मात्र ही किया जाता है, बरन इसके 
क्षेत्र में इन दोनों का ही समावेश आवश्यक है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा राकता 
है कि तुलवात्मदा राजनीति के विपय-क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की शासन- 
संरचनाओं (80एशपाश्याय। 5४४०प७7९४), शासन-व्यवहार प्रतिमानों (80५07 
ग्रध्याव छशावश०णा एश/थ्या$) वे गैर-राजकीय संस्याओं के राजनीतिक व्यवहार 
प्रतिमानों का अध्ययन सम्मिलित है । इस प्रकार तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन, कानून- 
निर्माण, कानून-प्रयोग और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं फे अंगों से सम्बन्धित निर्णयों 
और राजनीतिक दलों व दवाव-समूहों जैसे संविधानातिरिवत अभिकरणों (4 
०णाआपपांगाण बा) के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहता, बरन इससे आगे 
भी बढता है। इसमे उन तथ्यों का अध्ययन भी एक विशिष्ट तरीके से करना होता है जो 
सामान्यतया अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त् (40४7०7००४)) के क्षैत्र में 
आते है। सिडनी चर्बा (35707०7 ए»७०) ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन-क्षेत्र की 
व्यापकता का संकेत देते हुए लिखा है-- 


“तुलनात्मक राजनीति मे क्रान्ति का श्रीगणेश अनेकों साहसी सिद्धान्तों के फारण 
हुआ--इनमें कहां गया कि केवल वर्णन से आगे बढ़कर संद्धान्तिक दृष्टि से अधिक संगत 
समस्याओं की ओर देखिए, एक मामले से आगे बढ़कर अनेक मामलो की तुलना की ओर 
देखिए, सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से आये बढ़ते हुए राजनीतिक 
प्रक्रिवाओं और राजनीतिक कार्यो की ओर देखिए, तथा केवल पश्चिमी यूरोपीय देशो का 
अध्ययन न करके एशिया और अफ्रीका एवं लेटिन अमरीका के नवोदित राष्ट्रों की ओर 

देखिए ।!7 


इसका तात्पय यह है कि राजनीतिक अनुभवों, संस्थाओं, व्यवहारों और सरकारों 
की मुख्य व्यवस्थाओ की प्रक्रियाओं का व्यापक रूप से अध्ययन करते समय तुलनात्मक 
राजनीति में सदग व सचेत तुलनाओ का विशिष्ट महत्त्व है। तुलनात्मक राजनीति मे 
उन संविधानात्तिरिकत अभिकरणों (४8५८३) का अध्ययन भी सम्मिलित होता है 
जिनका औपचारिक सरकारी संस्थाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निकट का राम्बन्ध 
होता है। जैसा कि एम० कटिस ने भी स्पप्ट लिखा है कि, “राजनीतिक संस्थाओं और 
राजनीतिक व्यवहार की कार्य-प्रणाली में महत्त्वपूर्ण नियमितताओ, समावताओं भौर 
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धसमानताओं से तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध है ।/!९ 

अन्त में तुलनात्मक राजनीति के विपय-क्षेत्र के सम्बन्ध में निष्कर्षत: यही कहा जा 
सकता है कि इसका सम्बन्ध शासन प्रणालियों की विभिस्तता एवं समानता दोनों से ही 
है। परन्तु, समानताओं से अधिक महत्त्व असमानताओं का है। ऐसा इसलिए है कि 
आधारभूत दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक समाज और शासन-तन्त्र की 
पारस्परिकता व विविध राजनीतिक व्यवहारों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं की तुलना की 
जाती है, और यह प्रक्रियाएं विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न प्रकार की होती है। यह सामाजिक 
ढांचे व राजनीतिक व्यवस्था दोनों से सम्बद्ध रहती है। यह सामाजिक व राजनीतिक 
व्यवस्था का संस्थागत प्रकाशन भिन्‍न-भिन्‍न देशों में भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार का होने के कारण 
राजनीतिक व्यवहार व उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं को भी भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार का बना 
देता है। इसी विविधता-भिन्‍्यता व विपमतायुक्त राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक 
अध्ययन से तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध है। 


तुलनात्मक राजनीति में तुलना के आधार 
(88585 67 009एक4र50फ वार 2000788 47708 ए04765) 


तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, परिभाषा व विपय-क्षेत्र के विवेचन से यह सामने आता है 
कि राजनी तिक प्रक्रियाओं, सरकारों की संरयनाओं व राजनी तिक व्यवहारों की _्षमान- 
ताओं और विभिन्‍नताओं का अध्ययन किस प्रकार किया जाय ? अर्थात तुलना व वैषम्य 
(००7०४) के क्या सुनिश्चित आधार हों ? तुलना के आधारों को प्रारम्भ में ही स्पष्ट नही 
किया गया तो अत्यधिक जटिल विपय, जो आज भी बहुत ही अस्थिर (00) है, और भी 
कडित बन जाएगा। इसलिए तुलनात्मक राजनी ति की प्रकृति व विधय-क्षेत्रे के साथ इसके 
अध्ययन के आधारों का विवेचन भी उपयुक्त होगा । एस० ई० फाइनर (8. 8. पयाल्य) ने 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का चौमुखी आघार बताया है ।?? यह आधार है-- 

() पहभागिता-अपवर्जन या विलगन आयाम (एशपंलएथांणा-ल्प्णंपरंण 
एंग्रशाशं०ा) 

(2) भवपी इन-अनुनयन आयाम (00शनणा-्थ्यशआभ्ाणा थंग्रधाभणा) 

(3) व्यवस्थात्मक-प्रतिनिधात्मक.._ आयाम (07क्‍श-०का०शा।शएशा655 
0तंग्रथ5०॥) हे 

(4) वतंमान-भावी ग्तव्य आयाम (?:7९5९४ 8०श$-ए/॥:४ 8045 वागथाओंगा) 

फाइनर की मान्यता है कि अगर “शासन” करने का अर्थ नीति का श्रीगणेश करने, 
नीति के निर्णय करने व नीतियों को लागू करने से लिया जाय तो सर्वत्न यही दिखाई 
देगा कि 'कुछ' के द्वारा 'बहुतों' पर शासन किया जाता है। इसलिए शासन ब्यवस्थाओं 
से सम्बन्धित राजनीतिक व्यवहारों की तुलना इस आाघार पर नहीं हो सकती 


30दातत्रद्ा 0णञा3, ०, लो. 9. 5. ३; 
7६8. 8, एच, (०ाफुनबा 6 ठ//ररररदव, शीट 7-90० 7.०४0% ॥970, 9: 40: 
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और उपरीवत चौमुी आधार ही तुलना के लिए उपयोगी तथ्य प्रस्तुत कर सकता है। 
इन विभिन्‍न आपधारो के विस्तृत विवेचन से ही ठुलमात्मक राजनीतिक अध्ययन में 
तुलना आधारो' की महत्ता स्पष्ट होगी । 

प्रथम आधार में यह देया जाता है कि शासन प्रक्रिया में जनता को कितया सम्मिलित 
किया गया है और कितना उसे इस प्रत्रिया से वंचित रया गया है ? दूसरे आधार मर 
यह देया जाता है कि जनता शासकों के आदेशों का पालन कितनी स्वेच्छा से करती है 
और कितना भय के कारण करती है ? तौसरे य चौथे आपधारों में यह पता लगाया जाता 
है कि राजनीतिक व्यवस्था जनता की वर्तमान आफांक्षाओं, मूल्यों व इच्छाओं का कहाँ 
तक प्रकाशन करती है और भविध्य के मूल्यों व व्यवस्था को बनाएं रघने के लिए शासक 
कहा तक इनकी उपेक्षा करते हैं ??" इन आधारों का विस्तार से वियेचन करके ही तुलना 
व वैपम्य को व्यवस्थित ढंग से समझा जा सकता है। इसलिए इनका विस्तार से विवेचन 
किया जा रहा है। 


सहभागिता-अपवर्जन या विलगन आयाम (एब्वालंफ्आंण-फ्रियो।ओंण 

ए)्राध790॥) 

एस० ई० फाइनर की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति चाहे वैसी भी 
हो, उसमें एक विशिष्ट वर्ग अभिजनों (०६८७) का होता है, जो राजनीतिक प्रक्रिया में , 
प्रमुख भूमिका अदा करता है, तथा जनसाधारण सामान्यतया राजनीतिक प्रक्रिया से 
सक्रियता (४०४७) का सम्बन्ध नहीं रखते हैं। इस प्रकार अभिजनों की भूमिका हर 
राजनीतिक समाज में- निरंकुश तन्तों से लेकर लोकतन्तों तक में, जनता की भूमिका 
से अपेक्षाकृत अधिक होती है। यद्यपि जमतान्द्रिक व्यवस्थाओं में जनता को प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रक्रिया (20४७४8 970८८४७) में कम या अधिक मात्रा में: 
सम्मिलित करना ही होता है, फिर भी सभी जनतन्त्र एक-से नहीं होते। इसमें भिन्‍नता 
का कारण जनता की शासन में भागीदारी की मात्रा है। इसलिए इस आधार पर शाप्न 
व्यवस्थामों की तुलना की जा सकती है। जनता की शासन प्रक्रिया में यह भूमिका * 
तुलना का एक श्रेष्ठ व वैज्ञानिक आधार कही जा सकती है | क्योकि, इस आधार पर शात्तन , 
व्यवस्थाओं की प्रकृति का स्पष्टीकरण होता है। तुलना के लिए सुनिश्चित व माप-योग्य , 
तथ्य उपलब्ध हो जाते है। जैसे किसी राजनीतिक व्यवस्था की लोकतान्त्रिकता या | 
निरंकुशता का ज्ञान इसी आधार पर किया जा सकता है कि शासन-क्रिया में कितने लोग * 
सम्मिलित है या इससे वंचित रखे गए हैं? इसके अन्तगंत दो शासन व्यवस्थाओं या - 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन देशों में शासन 
प्रक्रि मे अभिजनों का कितना भाग है और जन-सामान्य को कितनी भागीदारी 
(7४०४०णधा0 है। इस प्रकार की तुलना के निम्बलिखित उदाहरण इस आधार क्रो 
और स्पष्ट कर सकेंगे। जैसे यह्‌ तुलना--- ह हा 


स्पा, 9.40... ४ 
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(।) एक देश के अमिजनों व अन्य देश के अभिजनों के वीच, 
(2) एक देश के जनसाधारण व अन्य देशों के जनसाधारण के राजनीतिक व्यवहारों 
के बीच, 
(3) एक देश के अभिजनों व जन-प्रमुदाय की अन्तःक्रिया (70४-४०7०॥) व अन्य 
देशों के अ्रभिजनों व जन समुदायों को अन्तःक्रियाओं के बीच की जा सकती है। 
उपरोबत तुलनात्मक अध्ययन करते समय इनके बारे में कुछ बातों का विशेष ध्यान 
रखने से तुलना और भी अधिक उपयोगी बन सकेगी । जैसे अभिजनों व जम-समुदाय की 
संरचनाएं (६४0०४० 0/ ९७ ४॥0 ॥95525), इनकी शासन प्रक्रिया में भूमिकाएं 
तथा इनका वास्तविक राजनीतिक व्यवहार, ध्यान मे रखना आवश्यक है । 
इसके अलावा यह भी देखना तुलना में उपयोगी रहेगा कि अभिजनों व जन-सामान्य 
के शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आधथिक आधार क्या हैं ? इस प्रकार, एक देश के 
अभिजनों की, अन्य देश के अभिजनों से, उनकी संरचना, भूमिका व वास्तविक राज- 
नीतिक व्यवहार तथा उनकी शैक्षणिक, सामाजिक व आध्िक पृष्ठभूमि के आधार पर 
तुलबा कर न केवल उनका राजनीतिक व्यवस्था में स्थान-अकन सम्भव है, वरन इस 
आधार पर राजनी तिक व्यवस्थाओं की प्रकृति सम्बन्धी सिद्धान्त भी प्रतिषादित किये जा 
सकते हैं। यही वात जनसाधारण के बारे में भी लागू होती है। परन्तु इनका इस प्रकार 
का तुलनात्मक अध्ययन ही काफी नहीं। इससे राजनीतिक व्यवस्था की ग्रत्यात्मक 
शक्तियों (0)॥8770 [07०८७) का सही चित्रण नही होता है। इसलिए एक ही देश में 
मभिजनों व जनसाधारण की अन्तःक्रिया का अन्य देशों में इनकी अन्त:क्रियाओं से तुलना- 
त्मक विश्लेषण भी आवश्यक है। इससे ही यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक भ्रक्रिया 
में कोन कितना सम्मिलित है और कितता इससे वचित रखा गया है ? 
हर देश की शासन-प्रक्रिया मे अभिजन तो औपचारिक व प्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित 
रहते ही है, पर जनसाधारण को शासन-प्रक्रिया मे भागीदार बनने के अवसर कम ही 
प्राप्त होते है। जैसे जनमत-संग्रह, लोकनिर्णय, प्रतिनिधित्व व्यवस्था या राजनीतिक 
दलो की व्यवस्था, जनसाधारण के राजनीतिक व्यवस्था मे सक्रिय सहयोग के कुछ ही 
अवसर प्रदान करती है। जनमत-प्ंग्रह (9/४०५६०४४८) या लोकनिर्णय (60७४तघण्झ्छे 
में, किसी भी विशिष्ट नीति सम्बन्धी या अन्य शासन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर 
जनसाधारण की प्रत्यक्ष व सीधी राय ली जाती है और जनता मतदान के माध्यम 
से इस प्रकार के प्रश्नों पर अपना निर्णय देती हुई शासन-क्रिया में भागीदार बनती 
है। जैसे स्विट्जरलेण्ड व फ्रास मे व्यवस्था है कि जनता कुछ मामलों में अपना निर्णायक 
मत रखती है। 
परन्तु सामास्यतया लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं मे यह अपने विचारों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव से ही अधिक होता है, जो वास्तव मे जनता को शासन - 
प्रक्रिया मे सम्मिलित करना नहो, पर जनता को इससे, अपने शासनकर्ताओं को चुनने व 
हटाने के अधिकार से शासकों को नियन्त्रित करने या उनकी नीतियों पर निपेधाधिकार 
(४०० 90फ) का प्रयोग करने का अवसर भ्राप्त हो जाता है। यह जनता की शासन 
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क्रिया में सहभागिता (छ7लंए270०७) शासकों पर नियन्त्रण की व्यवस्था द्वारा ही 
व्यावहारिक बनती है। 
राजनीतिक दलों के माध्यम से भी जनसाधारण शासन-प्रक्रिया में सम्मिलित होता 
है। इन्ही के माध्यम से जनता को अपनी आकांक्षाओं (859॥9॥079) व मूल्यों को व्याव- 
हारिक रूप देने का अवसर मिलता है क्योकि दल ही प्रतिनिधित्व प्रणाली में सरकारों के 
आधार होते है। काल डायच ((४7] ९४. 0८७७०॥) ने अपनी एक पुस्तक कैश/श 00शा/ 
शाश॥5 में अनौपचारिक ढंग से जनता के शासन-प्रक्रिया में सम्मिलित रहने की बात कही 
है | कई शासन व्यवस्थाओं में, मुख्यतया लोकतान्त्रिक राज्यों मे, जनता शासन-प्रक्रिया 
में हर समय सहभागी नही बनाई जाती पर स्वयं जागरूकता के कारण भागीदार बनने 
के साधन अपनाती है। यह साधन संवैधानिक और सविधानातिरिक्त (८ह8-0०0780- 
40074) या कही-केहीं अस्ंवंधानिक भी हो सकते है। सामान्यतया सभी शासन 
व्यवस्थाओं में इन तीनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। यह साष्टन, दवाव-दावपेच 
(ए7८5४७:४-४०४०७), लोक प्रिय आन्दोलन या जन-आन्दोलन इत्यादि हो सकते हैं। इनसे 
ही नहीं, जनता समाचारपत्रों के माध्यम से भी शासन-प्रक्रिया में सम्मिलित होने का प्रयत्न 
करती है। 'मंच' (970॥0-940) द्वारा भी जनता लोकतस्त्री व्यवस्थाओ में शासन- 
तन्‍्त्र का सजीव भंग बन जाती है। 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जनसाधारण शासन-प्रक्रिया मे औपचारिक व अनौप- 
चारिक, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग, दोनों से ही सम्मिलित हो सकता है। यहां जनसाधारण की 
कितनी सहभागिता है यही देखना काफी नहीं वरन यह भी देखना आवश्यक है कि जनता 
किस मात्रा में स्वाभाविक ढंग से सरकार की आज्ञा या आदेश मानती है और कितना 
डर के कारण आदेश पालन होता है ? अर्थात्त 'शासकों' व 'शात्तितों' का सम्बन्ध बया 
है? एस० ई० फाइनर ने शासक-शासित सम्बन्धों (एदाच्रणव्ते 7९ क्षघ००शांफ) 
को इस आधार पर चार श्रेणियों में विभवत माना है | और इन्हें शासक-शासित वर्णपट्ट 
(७9०णाएगा) पर चित्न 2.5 में दिखाया गया है । 








शासक-शासित सम्बन्ध वर्ण पट्ट 
निवटता---------7::प““एयथ»+/»+,।य?ईरी 
_() ७ -....ह../).. १) (2) 2 4) 
हु 
हर सहभागिता) (लोकप्रिय नियन्त्रण) (लोकप्रिय मौन-स्वीकृति) (लोकप्रिय अपंण) 
चित्र 2.5. शासक-शासितों का सम्बन्ध व जनता त्ता 
चि्च 2.5 से स्पष्ट है कि शासक व रण या | गज, ) 


प्रक्रिया में सहमागिता का संकेत करते, 


श387,, 0. 42. 
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निकथ्ता के होते जायेंगे त्यों-त्यों ननसाधारण की सहभागिता बढती जायेगी और इनके 

सम्बन्धों में दुरी, सहभागिता से विलगन की अवस्था लाती जायेगी। इन सम्बन्धों को 

सहभागिता-विल्रगन निरन्तर (फक्षध्व॑ंश्रए४४०णा-0०एआं०ा ० पर चित्तित 

करके भी यह स्पष्ट किया जा सकता है कि शासन-प्रक्रिया में जनसाधारण की कितनी 

सहभागिता है ? 
सहभागिता-विलगन निरन्तर 

पूर्ण सहभागिता - >>प्रू्ण विलगन 


| (() (2) (3) (4) | 
$ $ 


रु है] 
(लोकप्रिय सहभागिता) (लोकप्रिय नियन्त्रण) (लीकप्रिय मौन-स्वीकृति) (लोकप्रिय अर्पण) 
चित्र 2.6. जनता की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता व विलगन चित्रण 





किसी भी शासन व्यवस्था में हर समय सम्पूर्ण जन-समुदाय की पूरी तरह सम्मिलित 
रखना उसी प्रकार सम्भव नहीं जिस प्रकार सबको शासन-प्रक्रिया से पूर्णतया अलग 
रखना सम्भव नहीं होता है। सभी शासन व्यवस्थाएं 'सहभागिता-विलगता निरन्तर 
पर पूर्ण सहभागिता व पूर्ण बिलगता के दो छोरों के बीच में ही पाई जाती है तथा पूर्ण 
सहभागिता ((008॥ ए9थ४भंए2व०7) व पुर्ण विलगता (08 ०० भं०7) की अवस्थाएं 
केवल काल्पनिक ही होती है। उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है और इनके संक्षिप्त विवेचन 
से और अधिक स्पष्ठ हो जायेगा । 

(कफ) लोकप्रिय सहभागिता (?0एप्रॉंभ एथ्रंलं?००)--बोकप्रिय सहभागिता 
में जनता को शासन-प्रक्रिया में सम्मिलित होने के अनेक व प्रत्यक्ष अवसर श्राप्त रहते 
हैं। यह अवसर सामान्यतया निर्णायक होते है परन्तु निर्णायक नहीं भी हो सकते हैं। इनके 
परिणाम अनिवायंत: शासक मानते हों या नहीं मानते हों इस पर निर्णायकता निर्भर 
करती है। जैसा जनमत-संग्रह व लोकनिर्णय में होता है। जनमत-संग्रह जनता का मत 
संकेत प्राप्त करने के लिए कराया जा सकता है जो निर्धायक इसलिए नहीं कद्दा जा 
सकता कि शासक इसके परिणाम को मानने के लिए वाध्य नहीं होते पर लोकनिर्णय 
(धागा) सामान्यतया निर्णायक ही माना जाता है। 

(ख) लोकप्रिय नियन्ध्रण (7०777 ००7४०)--लोकप्रिय नियन्त्रण में शासन- 
प्रक्रिया से सम्बन्धित अम्तिम निर्णय जनता में रहता है। यह अन्तिम निर्णय चुनावों के 
माध्यम से व्यावहारिक रूप लेता है जब जनता शासकों व उनकी नीतियों को उन्हें चुन- 
कर या नहीं चुनकर स्वीकृत या अस्वीकृत करती है। 

(ग) लोकप्रिय मौन स्वीकृति (?०7एंध्ा ४०पए८४८००॥०८)--इसमें जनता शासकों 
के निर्णयों को किसी परिश्यितिवश स्त्रीकार करती है। जनता पर परिस्थितियों का 
इतना दवाव हो सकता है कि सरकारी निर्णयों पर वह सहमत होने के भलावा " 77 
विकल्प नहीं पाती हो | 
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(घ) लोकप्रिय-अरपण या समर्पण (209ए॥४7 5ए0गाड्श्रणा)--लोकप्रिय अपेष # 
जनता को शासकों द्वारा जो कहा जाता है बहू करना हीीता है। यहां जनता को बने- 
बनाये (0४09 ॥0706) निर्णय दिये जाते हैं. जिन्हें वह मावने के लिए मजबूर होती है। 
यह मिरंकुश व्यवस्थाओं में प्रमुखघतया देया जाता है पर कभी-कभी लोकतन्त्त में भी 
इसका कुछ अंश प्रवेश पा लेता है। विश्ेपतया संकट की अवस्याओं में सोकतन्त्न में ऐता 
होता है । 

उपरोवत विवेचन से स्पष्ट है कि शासकों व शापितों के सम्बन्ध फ्रमिक रुप से पूर्ण 
सहभागिता ब पूर्ण घिलगता के दो धर वों के बीच सभी शासन व्यवस्याओं को अंकित करने 
में सहायक होते हैं। इनमे जनता की सहभागिता की स्थिति, जनता के नियन्त्रण की 
स्थिति, जनता द्वारा दबाव में स्वीकृति की स्थिति और अन्त में शासकों के सामने जनता 
के झुकने की स्थिति प्रमुख है। 

इस से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का यह 'तुलना प्रमाप (र०्माक्ृबणा 
लांध्रधंणा) न केवल शासन-प्रक्रिया मे जनसाधारण की सहभागिता या विलगन स्पष्ट 
करता है, वरन इससे शासकों व शाप्तितों के सम्बन्धों फा भी चित्रण होता है और इससे 
यह भी संकेत मिलता है कि शासन व्यवस्था की प्रकृति सोकता र्त्रिक है या मलीकता स्तिक। 
यह चित्र 2.7 में नीचे दिखाया गया है । 


लोकतर्त्न-निरंकुश तस्त्र निरन्तर 





लोकतम्त+*- >> विरंकुश तन्त्र 
(अप्रत्यक्ष लोकतम्त्र) (प्रतिनिधात्मक लोकतन्त्न) (निर्देशित लोकतम्त्न) (मिरंकुश तन्‍्त्न) 
() (2) (3) (4) 


+ हर + + + 
(लोकप्रिय सहभागिता) (लोकप्रिय नियन्त्रण) (लोकप्रिय मौत-स्वीकृति) (लोकप्रिय अपंण) 
चित्र 2.7. जनता की सहभागिता व शासन व्यवस्था को प्रकृति का सम्बन्ध 


एस० ई० फाइनर का कहना है कि हर शासव व्यवस्था सें जनता की शासन-प्क्रिया 
में सहभागिता ज्यों-ज्यों कम होती जाती है त्यों-त्यो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में 
परिवर्तन आाता जाता है। फाइनर ने पूर्ण सहभागिता को स्थिति को सर्वोत्तम तथा पूर्ण 
अपवर्जन की स्थिति को बुरा माना है। यहां भच्छे-बुरे के विवाद में नहीं पड़कर इतना ही 
जानना काफी है कि उपरोक्त आधार राजनीतिक अवस्थाओं की तुलना की कई सम्भाव- 
नाएँ व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की छुलना में तथ्यों को आसानी से मापा 
जा सकता है जिससे सुनिश्चित परिणाम निकाले जा सकते हैं। केवल इसी आधार पर 
शासन व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं की व्यवस्थित ढंग से तुलना कर राजनी तिक व्यवहार 
के बारे मे सामान्यीकरण की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। 
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अवपीड़न-अनुनयन मायाम (”एथबंणानील5प्रवांणा एग्राध्या४ंणा$) 
तुलनात्मक राजनी ति में तुलना का एक आधार अवपीड़न व अतुनयन का भी हो सकता है। 
बसे तो हर शासक अपनी प्रजा द्वारा आज्ञा पालन, अवपीड़न व अनुनयन के सम्मिश्रित प्रयोग 
से कराते हैं। परन्तु इन दोनों मे मिश्रण-मात्रा एक राज्य से दुसरे राज्य में प्रचुर भिन्‍नता 
रखती है | एक राजनी तिक व्यवस्था में एक की प्रचुरता, उसे अन्य राजनीतिक व्यवस्था 
से, जिसमें दूसरे की प्रचुरता हो, अलग प्रकार का बना देती है! इस आयाम व आधार में 
फाइनर ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं इस आधार पर भी 
, अलग-अलग की जा सकतो हैं कि वहां शासक किस मात्रा में अपने आदेशों का पालन 
कराने के लिए दवाव डाल रहे है और कितना आदेश पालन अनुनयतर से हो रहा है ? 
इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि शासक, शासक बने रहने 
का वैधीकरण (६8४॥728007) किस प्रकार स्थावित करते हैं ? वे जनता को कितना 
अपने साथ ले चलने में समय हैं ? अर्थात शासक जनता की आकांक्षाओं व मूल्यों की 
कितनी अभिव्यक्ति करते है ? शासको के शासक के रूप में बने रहने का औचित्य, शक्ति 
है अथवा जन-इच्छा है। बैसे तो कोई भी शासक केवल शक्ति या केवत जन-इच्छा पर 
बैधता प्राप्त नहीं कर सकता फिर भी इन दोनों की मात्रा कितनी है इस आधार पर 
बैधता (0९80॥790)) का परीक्षण कर इस आधार पर शासन व्यवस्थाओं की तुलना 
की जा सकती है। परन्तु यहां यह समस्या उत्पन्त होती है कि हर राजनीतिक व्यवस्था 
में दोनों का ही अनिवामंतः मिश्रण विद्यमान रहता है तो फिर शासन व्यवस्थाओं को 
इस आधार पर अलग कैसे किया जाए? अगर शासन व्यवस्थाएं अलग नहीं की जा 
- सकतीं तो उनमे तुलना कैसे हो ? 
इस आधार पर शासन व्यवस्थाओं को समझने के लिए अवपीड़न व भनुतयन के' 
अनुपात का माप आवश्यक हो जाता है। शक्ति व सहमति के मानदण्ड से शासन व्यवस्थाएं 
अलग-अलग की जा सकती हैं। जहां अवपीड़न व दवाव-शवित का आधिकय है, वह एक 
प्रकार की तथा जहां भनुनयन व सहज सहमति की अधिकता है, वह दूसरी प्रकार की 
व्यवस्था होगी । प्रथम निरंकुश तो दूसरी लोकतान्त्रिक अधिक कही जाएगी । परन्तु 
एक ही देश में इनकी मात्ता विभिन्‍न कालों में भिन्‍न-भिन्‍न हो सकती है। जैसे नेहरू युग 
में इनके मिश्रण का जो अनुपात था वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के युग के अनुपात से भिन्‍न 
ही सकता है। इस प्रकार की भिन्‍नता तुलना के लिए प्रचुर तथ्य उपलब्ध कराती है। 
इस अवपीड़नत व अनुनयन के मिश्रण व मिथ्रण के अनुपात के आधार पर एस० ई० 
फोइनर मे शासन व्यवस्थाओं को चार वर्मों में विभकक्‍त पाया है !!* उनके अनुसार हर 
शासक अपनी राजनीतिक सत्ता की वैधता के लिए मुख्यतया अवपीड़न, छल साधन, 
जकड़न व अनुनयन या सौदेबाजी मे से कोई एक या अनेक साधन अपना सकता है। दैसे 
शासकों के इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग करने के उद्देश्य भिन्‍न-भिन्‍त हो सकते 
है । अर्थात वे आधारभूत उद्देश्य अलग-अलग हो सकते है जिनके लिए वे जनता से अपनी 
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आज्ाओं छा पालन करवाया चाहते हैं। जैसे शासकों का उद्देश्य जनता में कोई तवीत 
प्रवृत्ति जागृत करना हो सकता है या यदि ऐसी प्रवृत्ति समाज में पहले से ही विद्यमाव 
है तो उसके बारे में जनता में जागरूकता लाने का सद्य हो सकता है। ग्रासकों द्वाय 
अपनाएं गए अवपीड़न लथवा अनुनयन के साधन व उससे सम्बन्धित जनता के मावेप्तिक 
दृष्टिकोण 'अवपीड़न-अनुनपन् निरस्तर' (एएशणे०७-फछ्ा४७७॥०॥ 0०४५॥एप्फो 
पर अंकित करके स्पष्ट किये जा राकते हैं। यहां अवपीड़न के छोर पर भय फो अंकित 
क्रिया गया है त्या अनुनयन के छोर पर प्रज्ञान (८००१आ४०७) या हितों (0८5७) का 
अंकत किया गया है। इन दोनों को हो एक 'निरन्तर' पर अंकित करके इनकी पारस्प- 
रिकता व गठबन्धिता का संकेत दिया गया है। 


अदपीड़न-अनुनयन निरन्तर 





अवपीड़न 4- >>अनुनयन 
क्रेचल अवपीड़न केवल अनुनयन 
4-0) 0) (0) 0) (७) +३| ली, (।) 2) (3) 4) +4 | 
(एक+नं) $ + + $ (एन--+) 
(]) अवपीड़न॒ (2) छल-साधत (3) जकड़न. (4) अनुनयन या सौदेवाजी 
+) (६...) (97] (-+) 

()) भय (2) श्रद्धा (3) भावना (4) प्रश्ञान या हित 

चित्र 2.8. अवपीड़त-अनुनयन॒ घ इससे सम्यन्धित जनता फे मानसिक दृष्टिकोणों 


की पारस्परिकता-चित्नण 


चित्त 2.8 में (0++)व (ए++) जो मिरन्तर रेख पर क्रमश: (-)व 
(-+-4) स्थानों पर अंकित है 'केवल अवपीड़न! या 'केवल अनुनयन! की अवस्थाएं हैं जो 
काह्पनिक हो कही जा सकती हैं। क्योंकि किसी की राजनीतिक व्यवस्था में शासकों का 
ऐसा व्यवहार नही पाया जाता /(0-+-) अवपीड़न थे (9--) बनुतनयन के आाधिक्य 
का संकेत है। जिस व्यवस्था में (८५) है वहां अनुनेयन कुछ अश में ही तथा जहां 


(एन) है बह दबाव या अवषीड़न कुछ माता में ही देखा जाएगा। तथा [ह- ) यृ 


टू ) हुसी अवस्थाएं हैं जिनमें (0) च (९) दोनों ही पाये जाते हैं पर एक में (८) 
हज 


अधिक है व(?) कम है। जवकि दूसरी व्यवस्था में (ए) अधिक व (९) कम पाया जाता है । 
यहां (0) से भवपीड़न (००८०० व॑ (8) से अनुनयन (8 आक्री००) 3288 है। 
इस प्रकार की उपरोवत चार श्रेणियों का संक्षेप में अलग से वर्णन करना इन्हें समझने में 
सहायक होगा। 


हे 
बडे 
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अवपीड़न की स्थिति में शासक करोब-करीब भोतिक शवित पर ही निर्भर रहते हैं 
और इस भौतिक शवित के भाधार पर बैधता प्राप्त करना चाहते हैं। अतः यहां वे शक्ति 
पर बाधारित रहते है । यहां जनता को भयभीत करना होता है । उसे इतना डरा देना 
कि वह शासक के विरुद्ध उठने का प्रयलल ही न कर सके । यहां शासक सोचता है कि 
जनता को भौतिक शवित से डराया जा सकता है। यहां मानव का स्वार्थ कि वह जीवित 
रहना चाहता है उसे डराए रखता है। इस प्रकार डर की नकारात्मक भावना को वह 
सका रात्मक रूप से पूरा करता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं सैनिक तानाशाही कही जा 
सकती हैं। 
छत्त-साधन (7079प4707) में शासक डराने-ध्रमकाने का तन्त्न प्रयोग में नहीं 
लाते | यद्यपि यह तत्त्व व्यवस्था में विद्यमान रहते हैं लेकिन उनकी पूर्णतया सहायता 
नहीं ली जाती, अपितु शासक चतुरता से ऐसा कुछ करता है जिससे शासकों के प्रति 
जनता में श्रद्धा व्याप्त रहे और वँधता प्राप्त हो जाय | इसमें दवाच व शक्ति का प्रयोग 
कर जनता को जरूरत के अनुसार ही धमकाया जाता हैं। इसका उद्देश्य है जनता को 
अवपीड़न से अनभिज्ञ रखते हुए अधीन बनाया णाय | यहां शबित व दबाव का उपयोग 
कम और जनता की आस्थाओं व भावनाओं से प्रमुख रूप से खेला जाता है। जैसे धर्म में 
विश्वास रखने वाली जनता में शासक धर्मे-संरक्षक (70/९०७०7 ०! शथिंधा) के रूप में 
सामने आएगा जैसे पाकिस्तान में राष्ट्रपति अय्यूब खां ने किया। भारत में 962 के 
भाम घुनावीं में भी राजा-महाराजाओं के प्रति आस्था की भावना का कई राजा- 
महाराजाओं ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है । 
नियन्त्रण (०8॥7९0/9007) में जनता की भावना को जकडा जाता है। यह जकड़- 
खूंखलाएं, विचारधारा (06०० ८४) की, अन्धविश्वासों या जातीय श्रैप्ठवा (7998) 
$ए7०४०7॥9) की हो सकती है। इनका स्वरूप कुछ भी हो इनमें जनता का समर्थन एक- 
सी आश्था था विचारधारा की जकड़न भावना के आधार पर प्राप्त होता है। जैसे नाजी 
जमंनी में जातीय श्रेष्ठता के आधार पर जनता को आज्ञा पालन के लिए तैमार किया 
गया था। झस व चीन में साम्य वादी विचारधास में आस्था शासकों की शक्ति की वंधता 
का स्रोत रहती है । गे 
अनुनयन की अवस्था में शासक व जनता में व्यापक सहमति का आभास मिलता है। 
यहां शासक जनता के मुल्यों व मान्यताओं को पहचानने का प्रयत्त करता है और इन 
मूल्यों को व्यावह्य रिक बनाकर या व्यावहारिक बनाने का विश्वास दिलाकर वंधता प्राप्त 
करता है । ऐसी शासन व्यवस्थाओं में शासक व शासित में वंधता के लिए एक तरह का 
समझौता-सा लगता है, जिसका शासक कई बार सौदेवाजी करने में भी प्रयोग कर सकते 
हैं। ऐसी च्यवस्थाओं में जनता के हिंतों का सन्धियोजन (्रालल्ण गाएणगा) व 
समूहीकरण (०7887९8250099) करने का यत्न किया जाता है । यह 82040 
व्यवस्थाओं में विशेषकर राजनीतिक दल करते हैं दल शासक व शासित कक की 
कड़ी बनकर जनमूल्यों को शासकों तक पहुंचाने व उन्हें वैधता दिलाने कि अदा 
फ्रते हैं। चित्र 2.8 मे दिखाई गई शासन को उक्त चार अवस्थाओं में लोगों बं 
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करना थ्रेयस्कर समझते हैं। इससे स्पष्ट है कि तुलना करते समय राजनी तिक समाजों में 
शासकों को प्रतिनिधात्मकता व व्यवस्थात्मकता की भपेक्षाओं का ध्यान रखना 
होता है। 


वर्तमान-भावी गन्तृग्य भायाम (7765छ७॥६४ 60व3$-हपरवा6 0095 )ग्राशाअंता) 

तुलना का यह आधार उतना सरल नही है जितने पहले तीन आधार है। इस आधार 
पर राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करते समय किसी राजनीतिक व्यवस्था के न 
केवल वर्तमान मूल्यों व उनकी अभिव्यमित व पूर्ति के लक्ष्यों का बरन समाज की आकां- 
क्षाओं पर आधारित भपेक्षित व भावी मूल्यों का भी ध्यान रखना होता है। कई राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं में इन दो प्रकार के मूल्यों--वर्तमान व अपेक्षित, में गतिरोध की 
अवस्थाएं दिखाई देती है। इसमें जटिलता उस समय और भी बढ जाती है जब राजनी तिक 
व्यवस्था में शासकों से यह अपेक्षा भी रखी जाती है कि वे मूल्यों में निरन्‍्तरता व क्रमिकता 
बनाए रखने का प्रयास भी करें। 

इस आधार पर तुलना करते समय यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकारों में 
विद्यमान विशिष्टताएं अत्यधिक जटिल होती है तथा कई विश्वेषताएं आपस में बेमेल 
(7007/9४$०॥) भी होती है। राजनी तिक व्यवस्थाओं की प्रकृति की जटिलताओं के 
कारण एक राजनीतिक समाज, एक तरह से किसी भी अन्य राजनीतिक समाज के समान 
नही होता। सरकार की संरचना केवल स्पष्ट तथा अभिव्यक्त (७८०7९५५९०) मूल्यों का 
ही प्रतिनिधित्व नहीं करती वरन भावी मूल्यों की प्राप्ति की संस्थागत व्यवस्था भी हो 
सकती है । इसलिए मूल्यों व गन्तव्यों के आधार पर तुलना अत्यधिक कठिन कार्य है। 
कारण मूल्य व गन्तव्य स्वाभाविक भी हो सकते है तथा यह आरोपित भी हो सकते हैं। 
ऐसी अवस्थाओं मे तुलना दुष्कर बन जाती है। जैसे भारत में 'यमाजवाद' का गन्तव्य 
स्वाभाविक लगता है पर रूस में साम्यवाद द्वारा स्थापित गन्तब्यों में इतनी स्वाभाविकता 
परिलक्षित नही होती है। 

तुलना के उपरोक्त आयामों के विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीति में सुनिश्चित, माप 
योग्य (त९४४०४७७) व विश्वसनीय (7०॥99[०) तथ्य प्राप्त करना कठिन है। राज- 
नीतिक व्यवहार इतने प्रभावों से युकत होता है कि उसको तुलना के सर्वेव्यापी आधार 
सम्भव ही नहीं हैं। एस० ई० फाइनर द्वारा विवेचित उपरोक्त आधार अवश्य ही इस 
दिशा में मार्गदर्शक हैं तथा मोटे तौर पर तुलना की सम्भावनाओं व संकेत करते हैँ। 
परन्तु इन आधारों का प्रयोग करते समय शोधकर्ता को सतर्क रहना भावश्यक है। अन्त 
में यही कहा जा सकता है कि उपरोक्त आधारों पर तुलना की जाए तो राजनीतिक 
व्यवस्थाओं, घासन-तन्त्रों, राजनी तिक व्यवहार के बारे में सामान्यी करण की सम्भावनाएं 
हो जाती हैं । 
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मानसिक दृष्टिकोण क्रमश: डर (था), श्रद्धा (वरलल्वला००), भावना (लाका) वे 
प्रज्ञान (८०87॥0४) या हित (॥07९$/७), शासकों की वैधता का आधार होता है। महां 
यह उल्लेख करना अनुपयुक्‍त नही होगा कि अगर “अवपीड़न-अनुनयन आयाम को 
ससहभागिता-अपवर्जन आयाम” से मिलाया जाए तो अपवीड़न अपवर्जन के व अनुनयन 
सहभागिता के समीप होंगे। अगर इसे राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति से जोड़ा जाए तो 
'अवपीड़न-अपवर्जन” निरंकुश व्यवस्था का संकेतक व 'अनुनयन-सहभागिता” लोक- 
तान्त्रिक व्यवस्था का प्रतीक पाया जाएगा । 

राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना का उपरोवत आधार म॑ कैवल शान व्यवस्थाओं 
के वर्गीकरण में सहायक है वरन इस आधार पर शासन व्यवस्था की प्रकृति, शासकों व 
शासितों के सम्बन्धों और शासकों की शक्ति की वेधता के स्रोतों का सही-सही ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है। वास्तव में तुलना का यह आधार राजनी तिक व्यवस्थाओं व राज- 
नीतिक व्यवहारों की गहराइयों में झांकने का उपकरण प्रदान करता है । 


व्यवस्थात्मक-प्रतिनिधात्मक आयाम (0900-२१ ७का 85 शााए९४॥९55 70707- 

507) 

तुलना के व्यवस्थात्मक-प्रतिनिधात्मक आधार पर भी विभिन्‍न सरकारों की तुलना 
की जा सकती है। परन्तु तुलना का यह आधार उतना सरल नहीं है। तुलना के इस 
आधार में साधारणतया यह देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था में शासक प्रतिनिधि 
रूप रखते हैं या नही । अर्थात शासक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या नही ! यहां यह 
प्रश्न उत्पन्त होता है कि 'जनता' का क्‍या अर्थे लिया जाए ? क्‍या जनता में केचल 
अभिजनों (०॥॥४८$) को, या सामान्य जनसाधारण को, या दोनों को ही सम्मिलित माता 
जाए ? हर समाज में अल्पसंख्यक (7770770) भी होते हैं। इन अल्पसंख्यकों व बहु- 
संख्यकों के आपसी सम्बन्ध भी उस समय जटिलताएं उत्पन्न करते हैं जब राजनीतिक 
व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के विकास की कोई सम्भावताएं व साधन नहीं रहते । इस 
प्रकार, इस आधार में इस बात का, कि शासक सबका प्रतिनिधित्व सही अर्थों मे करते है, 
ध्यान रखकर ही तुलना का प्रयास करना चाहिए अन्यथा तुलना सतही रह जाएगी और 
उससे शासन प्रक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता नहीं मिलेगी। 
जैसे एक शासन व्यवस्था में शासक 40 प्रतिशत का मत प्राप्त करके ही सब पर शासन 
का वैधानिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो यह प्रतिनिधित्व का एक प्रकार हुआ और 
दूसरा 70 प्रतिशत का मत वाला प्रकार हो सकता है। दोनो में ही चुनावों के आधार पर 
शासक संगठित हुए है पर इनमें अन्तर प्रतिनिधात्मकता में अन्तर ला देता है । 

व्यवस्था को बनाए रखना या वनाएं रखने की शासकों से अपेक्षा इसमें और पेचीदगी 
का समावेश करती है। प्रतिनिधात्मक भ्रकृति वाले शासक अधिक बैघता-युकत होने के 
कारण व्यवस्था को बनाए रखते का औचित्य प्राप्त कर लेते हैं । यह व्यवस्था लोक- 
तान्त्रिक सरकारों से निरंकुश व्यवस्थाओं में श्रेष्ठवर होती है फिर भी प्रतिनिधात्मकता 
प्राप्त करने के लिए राजनीतिक समाज कुछ न कुछ व्यवस्था (0067 का ही बलिदान 
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करना श्रेयस्कर समझते है । इससे स्पष्ट है कि तुलना करते समय राजनीतिक समाजों में 
शासकों की प्रतिनिधात्मकता व व्यवस्थात्मकता की अपेक्षाओं का ध्यान रखना 
होता है। 


वर्तमान-भावी गन्तव्य भायाम (ए/७८॥ 6045-रप्वाएा6 0085 0 प्रथार्भणा) 

तुलना का यह आधार उतना सरल नही है जितने पहले तीन भाधार है। इस आधार 
पर राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करते समय किसी राजनीतिक व्यवस्था के न 
केवल वर्तेमान मूल्यों व उनकी अभिव्यमित व पूर्ति के लक्ष्यों का वरन समाज की आकां- 
क्षाओं पर आधारित अपेक्षित व भावी मूल्यों का भी ध्यान रखना होता है। कई राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं में इन दो प्रकार के मूल्यों--वर्तंमान व अपेक्षित, में गतिरोध की' 
अवस्थाएं दिखाई देती हूँ। इसमें जटिलता उस समय और भी बढ जाती है जब राजनीतिक 
व्यवस्था में शासकों से यह अपेक्षा भी रखी जाती है कि वे मूल्यों मे निरन्तरता व क्रमिकता' 
बनाए रखने का प्रयास भी करें। 

इस आधार पर तुलना करते समय यह भी नही भूलना चाहिए कि सरकारों में 
विद्यमान विशिष्टताएं अत्यधिक जटिल होती हैं तथा कई विश्येपताएं आपस में बेमेल 
(000॥8४$(९७७0 भी होती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति की जटिलताओं के 
कारण एक राजनीतिक समाज, एक तरह से किसी भी अन्य राजनीतिक समाज के समान 
नही होता। सरकार की संरचना केवल स्पष्ट तथा अभिव्यक्त (०:97०४5८०) मूल्यों का 
ही प्रतिनिधित्व नहीं करती वरन भावी मूल्यों की प्राप्ति की संस्थागत व्यवस्था भी हो 
सकती है । इसलिए मूल्यों व गन्तव्यों के आधार पर तुलना अत्यधिक कठिन कार्य है। 
कारण मूल्य व गन्तव्य स्वाभाविक भी हो सकते है तथा यह आरोपित भी हो सकते हैं। 
ऐसी अवस्थाओं में तुलना दुष्कर बन जाती है। जैसे भारत में 'समाजवाद' का गन्तव्य 
स्वाभाविक लगता है पर रूस मे साम्यवाद द्वारा स्थापित गन्तब्यों में इतनी स्वाभाविकता 
परिलक्षित नहीं होती है। 

तुलना के उपरोक्त आयामों के विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीति में सुनिश्चित, माप 
योग्य (0९४४प७७६) व विश्वसनीय (०!४40[0) तथ्य प्राप्त करना कठिन है। राज- 
नीतिक व्यवहार इतने प्रभावों से युक्त होता है कि उसकी तुलना के सर्वव्यापी आधार 
सम्भव ही नही हैं। एस० ई० फाइनर द्वारा विवेचित उपरोक्त भाधार अवश्य ही इस 
दिशा में मार्मदशंक है तथा मोदे तौर पर तुलना की सम्भावनाओं का संकेत करते हैं। 
परन्तु इन आधारों का प्रयोग करते समय शोधकर्ता को सतर्क रहना भावश्यक है। अन्त 
में यही कहा जा सकता है कि उपरोक्त आधारों पर तुलना की जाए तो राजनीतिक 
व्यवस्थाओं, शासन-तन्त्ों, राजनीतिक व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण की सम्भावनाएं 
हो जाती हैं। 


अध्याय 3 


तुलनात्मक राजनीति--विकास के 


प्रमुख सीमाचिह्न 
(एगरएब्राव्वए९ ?0ॉापए४-- शा पेज के 5 एएणेएतणो 


तुलनात्मक राजनीति स्वतन्त्र अनुशासन की अवस्था में अचानक नहीं पहुंच गई है। इसके 
विकास का न केवल लम्बा इतिहास रहा है वरन, यह इतिहास अनेकों उतार-चढ़ावों से 
परिपूर्ण भी रहा है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, परिभाषा व अध्ययन-क्षेत्र 
के विवेचन के बाद यह देखना आवश्यक हे कि इसका विकास किस प्रकार हुआ ? इस 
ऐतिहासिक सन्दर्भ मे ही यह समझना सम्भव है कि इस अनुशासन में कया विवाद रहे हैं 
और उनका इसके विकास पर कया प्रभाव पड़ा है । यह कहा जाता है कि भाज तुलनात्मक 
राजनीति एक संक्रमण की अवस्था में है। इसके परम्परागत आधार, दृष्टिकोण, पद्धतियों 
व शैली के प्रत्ति आज राजनीतिशास्त्रियों मे भमन्‍्तोष की प्रवृत्ति है। जैसा दुसरे अध्याय 
में स्पष्ट किया गया है, आज भी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति व क्षेत्र|को लेकर उकताहूद 
च असहमति की स्थिति दिखाई देती है। आज तुलनात्मक राजनीत्ति के आशुनिकीकरण 
का प्रश्न प्रमुख बना हुआ है । ऐसा लगता है कि आज तुलनात्मक राजनीति उस संस्था 
या व्यवित की तरह है जो परम्परागत व आधुनिकता के अलग-अलग संसारों में एक साथ 
रह रहा हो। यह वह स्थिति है, जिसमे तुलनात्मक राजनीति परम्परा को पूर्णतया छोड़ 
नही पा रही है, और पूरी तरह आधुनिक भी नहीं वन सकी है। इसलिए तुलनात्मक 
राजनीति में आज मतभेद, गतिरोध व चुनौतियों की बहुलता है । तुलनात्मक राजनीति 
के विद्वान पुराने सिद्धान्तों और पद्धतियों को छोड़कर नवीन सिद्धान्तों व शैलियों को 
अपनाने का प्रयत्व कर रहे हैं। परन्तु कई कारणों? से यह पुरातव से नवीन की ओर फा 
चरण बत्यन्त कदिन बन रहा है, तथा आधारभूत बातों पर अभी भी विवाद ओर 
मतभेद दियाई देते हैं । 
प्रस्तुत अध्याय में इन विवादों का संक्षिप्त विवेचन करके तुलनात्मक राजनीति कै 

विकास के प्रणुध सीमाचिह्ठों का वर्णद किया गया हैं। अरस्तू व शास्त्रीय परम्परा के 
संक्षिप्त विवेचन के बाद पुन: जागरण काल मे मे कियावली, व बुद्धिवाद युग में मोन्टेस्सयू 

के तुलनात्मक अध्ययनों की चर्चा की गई है। फिर इतिहासवाद के योगदान तथा 

राजनीतिक विषगमवाद के काल में तुलनात्मक राजनीति की अवस्था का विवेचन किया 
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गया है। संक्षेप में, प्रारम्भिक समाजशास्त्रियों की देव का भी वर्णव किया गया है! अन्त 
में दूसरे महायुद्ध के वाद तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन में आये क्रान्तिकारी व युगान्तर 
परिवतनों का आलोचनात्मक परीक्षण करके आज की स्थिति का संकेत दिया है। 
तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रमुख चरणों का विवेचन करने से पहले कुछ 
विवादों की संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है। क्योंकि, इन विवादों के सन्दर्भ में ही तुलनात्मक 
राजनीति का विकास समझना सम्भव है। इन विवादों में दो विवाद प्रमुख हैं---पहला 
विवाद है, अधि-सिद्धान्तीय (]#९4-॥९८००४८४) व दूसरा है, पूर्व-सिद्धान्तीय 
(?€-य॥००लांट्व) विवाद । इन विवादों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। 
अधि-सिद्धास्तीय विवाद, सिद्धान्तों के सिद्धान्त (7॥०079 णी 70००7०७४) से 
सम्बन्धित है । तुलनात्मक राजनीति में इससे तात्पर्य उस विवाद से है जिसमें तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन के आधार-सिद्धान्त पर मत-विभेद है। तुलनात्मक राजनीति के 
कुछ विद्वान, इस आधारभूत सिद्धान्त, जिस पर इसकी अध्ययन पद्धतियां व विश्लेषण 
शैली माधारित है, को उचित नहीं मानते है। यह न केवल इसको चुनौती दे रहे है, बरन 
इसका परित्याग करना चाहते हैं। आधुनिक राजनीतिशास्त्रियों की मान्यता है कि इस 
आधारभूत सिद्धान्त को छोड़ना आवश्यक है। जब तक यह आधारभूतता बनी रहेगी, 
तब तक तुलनात्मक राजनीति में नवीन पद्धतियों व प्रविधियों का प्रयोग सम्भव मही 
होगा। यह विद्वान तुलनात्मक राजनीति के आधार, इस आधारभूत सिद्धान्त को, गलत 
मानते हैं। इससे जटिल राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक नवीन 
अभिमुख्ीकरण (07७॥/४४०॥) व पद्धतियों के विकास में रुकावर्टे आती है। इस प्रकार, 
एक तरफ, परम्परावा दियों द्वारा इस सिद्धान्त की सार्थकता व उपयोगिता की बात कही 
जाती है, और दूसरी तरफ, आधुनिक राजनीतिशास्त्री इन्हे म केवल अस्वीकार करते है, 
वरन इन्हे निर्थंक मानते है! यह विद्वान तुलनात्मक राजनीति मे नये आयाम ढूंढ रहे हैं 
जिनकी अपनी पद्धति, अपने दृष्टिकोण ब आधार हों । 
इस प्रकार, भाधुनिक राजनीति-विद्वान नकारात्मक ढंग से तो तुलनात्मक राजनीति 
में लम्बी अवधि से प्रचलित सिद्धान्तों को गलत वता रहे है और सकारात्मक ढंग से नये 
भायामों के नये आधार, जिनकी पद्धति व दृष्टिकोण भिन्‍न हों, प्रस्तुत कर रहे है। यह 
सिद्धान्तों का विवाद मौलिक है। इससे ही तुलनात्मक राजनीति की पुरातन से आधुनिक 
में प्रवेश की अड़चनों का आभास मिलता है। यह विवाद आज भी बना हुआ है। एक 
तरफ, राजनी तिक प्रक्रियाओं की विभिन्‍नताएं व राजबीतिक व्यवहार की विचित्रताएं, 
तुलनात्मक विश्लेषण की चुनौती दे रही है, और परम्परागत अध्ययन दृष्टिकोण को ही, 
ज्ञान की वर्तमान सीमाओं में सर्वश्रेष्ठ हहरा रही है तो दुसरी तरफ, इन चुनौतियों का 
सामना करने के लिए नई अवधारणाएं, नई अध्ययन पद्धतियां व नवीन दृष्टिकोण और 
उपागम प्रस्तुत किए जा रहे है। यह सिद्धान्तों का विवाद ही अधि-सिद्धान्तीय विवाद 
कहा जाता है। 
पूर्व -सिद्धान्तीय विवाद से तात्पय उस श्थिति से सम्बन्धित विवाद से है, जो सिद्धान्त 
से पुरे की स्थिति से सम्बद्ध है! किसी भी शास्त्र मे सिद्धान्त निर्माण की तीन अवस्थाए 
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या स्तर होते हैं। यह तीन स्तर हैं--परिकल्पनाकरण (#ए79०९अंडक्षांठा) सामान्यी- 
करण व सैद्धान्तीकरण | पृव॑-सिद्धान्तीय विवाद का सम्बन्ध पहले व दूसरे स्तरों से है। 
आधुनिक तुलनात्मक राजनीति अभी तक परिकल्पनाकरण व सामान्यीकरण से आगे 
नहीं बढ़ पाई है। इन स्तरों के सम्बन्ध मे भी अनेकों विवाद हैं। हेरी एक्सटीन ने इन 
विवादों के कारणों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि “तुलनात्मक राजनीति के बारे में 
सबसे अधिक आधारभूत बात यह है कि आज यह ऐसा अनुशासन है जिसमें अत्यधिक 
विवाद है, क्योंकि यह शास्त्र एक प्रकार की विश्लेषण 'शैली से दूसरे प्रकार की शैली में 
संक्रमण की अवस्था में है ।/* 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तूलनात्मक राजनीति में विवाद ही विवाद है। इस 
अनुशासन का कोई सरल व सीधा विवेचन सम्भव नही। इसकी वर्तमान अवस्था की 
समझने के लिए हेरी एक्सटीन के अनुसार तीन बातें करनी होंगी । प्रथम तो इसके विकास 
का ऐतिहासिक विवेचना करना होगा। दूसरे, यह समझाना होगा कि यह अनुशासन 
वर्तमान मतभेदों की अवस्था में कैसे आया ? और तौसरे, इसके वर्तमान विचारकों में 
व्याप्त प्रमुख विवादों व उनकी इस शास्त्र से अपेक्षाओं की व्याख्या करनी होगी। इईन 
तीनों प्रश्मों के उत्तर परस्पर गठबन्धित है भौर इस शास्त्र के विकास का ऐतिहासिक 
विवेचन करने पर बहुत कुछ स्पष्ट हो सकेंगे । इसलिए तुलनात्मक राजनीति के विकास 
पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। संक्षेप में तुलनात्मक राजनीति के विकास के श्र 
सीभाचिह्लीं का विवेचन इस प्रकार है। 


तुलनात्मक राजनीति की परम्परागत धारणा 
(प्र टा,4$857287, 7784 ए॥7707२ 08 ८008748067ए8 ए0ा.77८9) 


तुलनात्मक राजनीति का इतिहास लगभग उतना हो प्राचीन है जितना राजनीतिक 
, चिन्तन का इतिहास है। सम्पूर्ण लिखित इतिहास ही तुलनात्मक राजनीति का इतिहास 
कहा जा सकता है। इसके सर्वेप्रथम चिन्तक व लेखक होने का श्रेय अरस्तू को ही श्राप्त 
है। अरस्तू की भूमिका तुलनात्मक राजनीति को ठोस आधार दैने में न केवल महत्त्वपूर्ण 
मानी जाती है, बरन कई कारणों से मौलिक भी कही जा सकती है। अरस्तू ने जिन 
समस्याओं को तुलनात्मक विश्लेषण के लिए चुनाव जिन पद्धतियों का राजनीतिक 
अध्ययन में प्रचलत किया, वे आज भी तुलनात्मक राजनीति में प्रचलित हैं। अरस्तू ने 
राजनी तिशास्त्न को अनुशासन के रूप में प्रधानता दी, और इस घात पर बल दिया कि 
राजमीति का अध्ययन इस प्रकार होना चाहिए जिससे राजनीति सम्बन्धी ज्ञान का 
विकास एक शास्त्र के रूप मे किया जा सके ! जब किसी अध्ययन को शास्त्र का रूप देना 
हीता है तो सबसे पहले उसकी अध्ययन पद्धतियों की खोज की जाती है जिससे यह पता 
लगाया जा सके कि वह कौन-फ्रोनसी पद्धतियां हैं जो उसे शास्त्र बनाने में अधिक रो 


बजाडालंण बच 4ैडाबा (छठ), एकफरुकाब्ॉकीट राधा? 2 #/गर्वल, िए्ट वि 
पर८छ ४०7, 963, 9. 6. 
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जाती हैं । इन विविध राजनी तिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से श्रेष्ठतर व्यवस्था 
का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार से रचे गए राज्य विभिन्न प्रकार से 
काये करते हैं। इनमें से कुछ अच्छे तो कुछ बुरे हो सकते हैं। यह अच्छे व बुरे राज्य का 
ज्ञान किसी शासन व्यवस्था में सुधार करने से पहले होना आवश्यक हैं। यह ज्ञान विविध 
शासन व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से ही सम्भव है । इस प्रकार मै कियावली हारा 
प्रस्तावित तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार के बारे में प्र(रम्मिक 
सामान्यौकरण कर सकना सम्भव है । * 
मेकियावली समाज को सम्वन्धों का प्रतीक बताकर इन सम्बन्धों की भिन्‍नता का 
संकेत देता है। यह सम्बन्ध एक देश में हो भिन्न-भिन्न प्रकार के नहीं होते, वरन हर देश 
में अलग-अलग प्रकार के होते हैं! इससे यह प्रश्न सामने आता है कि किस समाज में 
सम्बन्ध श्रेष्ठवर है ? मेंकियावली ने श्रेष्ठतर समाज व्यवस्था का ज्ञान भी तुलनात्मक 
अध्ययन से ही सम्भव माना है । 
मैंकियावली के राजनीतिक चिन्तन से एक वात यह भी उभरती है कि राजनीति का 
उद्देश्य सामाजिक अभियन्त्रण है। प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है कि उसके राजनीतिक 
कार्यकलापों के फलस्वरूप श्रेप्ठतम समाज की रचना हो । समाज की ऐसी रचना के लिए 
राजनी तिन्न भिन्न-भिन्न मार्ग अपनाते हैं। इस कारण, उनके कार्यों के प्रतिमान भी भिन्न- 
भिन्न ही जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह प्रश्त उत्पन्त होता है कि कौन-सा प्रतिमान सर्वोत्तम 
है? इसके उत्तर के लिए बने्की देशों के शासकों के कार्यकलाओों के अ्रतिमानों का 
तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यही मै कियावली ने भो किया और इस कारण 
बह तुलयात्मक राजनीति का प्रेरक बना । 
में कियावली ने सर्वोत्तम राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए विभिन्न 
प्रकार की व्यवस्थाओं की तुखना को अनिवायं माना है। स्वयं उसने शासकों को परामर्श 
देने के सिए विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं व शासकों के कार्यों का अध्पयन 
किया और उनकी परस्पर तुलना कर निष्कर्प निकाते। यह निष्फर्ष प्रिन्स नामक प्रुस्तक 
में शासक को सुझाव के रूप में व्यवत हुए। उदाहरण के रूप मे उसने बताया कि शासक 
को “किराये के सैनिकों! (आलाएश/थ ३) उगेवाश5 ) पर मिर्भर नहों रहना चाहिए। 
इस सामास्यीकरण की प्रामाणिकता के लिए मेकियावली ने विभिन्न देशों के शासकों के 
माधार पर ही एकत्वित किए उदाहरण दिए। तुलनात्मक राजनीति की यह 
अप्रत्यक्ष दैन है। उसने तुलनात्मक राजनीति पर कोई पुस्तक तो नहीं लियी, 
प्रन्प्त में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के 
निष्कर्ष सम्मिलित करके, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययत का 


सुलनात्मक 
उनकी अप्रत् 
परन्तु अपनी पुस्तक £: 
आधार पर निकाले गए 

महत्त्व किया । ह 
का मे प्रिग्स का तुलनात्मक पढ़ति से मुल्या- विचा 
है कि यह निम्न स्तर की पुस्तक है। इसके हे 
गहीं है, और इस पर आधारित सिद्धान्त भी 
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शास्त्रीय रूप दिया है वह भी विकृत ही है ।* लेकिन एक्सटीन यह स्वीकार करते हैं कि 
यदि मैंकियावली ने इतने विक्ृत ढंग से तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग न किया होता तो 
माज तुलनात्मक राजनीति में प्रयुकत शुद्ध पद्धतियों की खोज नही हो पाती। इसलिए 
मैकियावली द्वारा प्रस्तुत पद्धतियां, तुलनात्मक अध्ययन की वर्तमान की परिशुद्ध शैलियों 
की पृष्ठभूमि मानी जा सकती है इस प्रकार, यह कहना उचित होगा कि में कियावली की 
तुलनात्मक राजनीति को अप्रत्यक्ष देन भी अत्यन्त महत्त्व की है। 


मोन्टेस्क्यू व बुद्धिवाद युग 
(४0१70850050ए &४० पप्तए छोर/0फराआरहोर) 


बुद्धिवाद के युग में तुलनात्मक राजनीति की पद्धतियों को छोड़ जिन समस्याओं को 
उठाया गया तथा जो सिद्धान्त प्रतिपादित किए गये वे भ्राधुनिक ही नहीं बरन अधिक 
परिशुद्ध भी दिखाई देते है। इनमें मोन्टेस्क्यू की कृति दि स्पिरिट आफ दी लॉज (76 
89॥£ ०॥॥6 ].895) आश्चर्यजनक रूप मे आधुनिक है। 

मोन्टेस्क्यू भी, मै कियावली की तरह ही अपने चिन्तन का लक्ष्य मूलतः राजनी तिश्ञता 
तक सीमित रखता है । परन्तु उसका उद्देश्य यह बताने के वजाय कि सरकारें किस प्रकार 
व्यवहार करें, यह बताना अधिक था कि सरकारों का संगठन किस प्रकार किया जाए ? 
उसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वधानिक अभियन्त्रण (एणाशधपाणावग 
शाहगरल्श।8) में किया । मोन्देस्क्यू, संविधान निर्माण की कला को न केवल विकसित 
ही करना चाहता था, बरन उसे वैज्ञानिक आधार भी प्रदान करना चाहता था। उसकी 
मास्यता थी कि अगर राजनी तिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व वातावरण मे सन्तुलित 
सम्बन्ध स्थापित किया जाए तो उचित संविधान का निर्माण सम्भव होगा। उसका यह 
भी कहना था कि सामाजिक ब्यवस्था स्वयं मानव द्वारा निर्मित है। यह सामाजिक 
व्यवस्था, मोन्‍्टेस्क्यू के अनुसार, सम्बन्धों व संगठनों का ही प्रतीक है । यह सम्बन्धों और 
संगठनों की प्रकृति मनुष्यो द्वारा बदली जा सकती है। वह सामाजिक परिवतंन को एक 
तकनीक कहता है और इसे मनुष्यों द्वारा संचालित मानता है। 

इन दाशंनिक विचारों को पुस्तक रूप देते समय मोन्‍्टेस्क्यू को तुलनात्मक पद्धति का 
प्रयोग अनियाय॑ दियाई दिया। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा ही वह देख सकता था कि 
विभिन्‍न समाजों में से कौन से समाजों के संगठन श्रेंप्ठतर हैं ? इसी के द्वारा ही, वह देय 
सकता था कि इन सम्बन्धों व संगठनों को मनुष्य ने बदलने का किस प्रकार प्रयत्न किया है 
और यह प्रयत्न कहां तक सफल हुए है ? अगर सफल हुए हैं तो बयों और नही हुए हैं तो 
ययों नही हुए हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तरों की तलाश ने उसे तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग 
करने की अवस्या में अनिवार्यतः ला दिया। इस प्रकार तुलवात्वक अध्ययन में उसके 
विचारों का मुस्य बिन्दु तुलनात्मक पद्धति पर बल देना बन गया। इसके अलावा भी 
मोन्टेस्वयू की तुलनात्मक राजनीति को विशेष रूप से यह देन रही है -+ 


बपरधव , 9 7. 
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(क) राजनीतिक व्यवस्थाओं का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण (8 शाएए- 
पा्बीनीणाणागाएं क्षायरे३ञंड ० ए9०पव्य! 5/5675)---पोन्टेस्वयू ने यह बताया कि 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की न केवल संगठनों की तुलना से समझा जा सकता है, बौर न 
ही केवल कार्यों के सन्दर्भ मे इन्हें समझना सम्भव है। इनमें, से किसी एक आधार मे 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविकताओं को नहीं समझा जा सकता । इसलिए 
उन्होंने बताया कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए उनके संगठनों व क्रियाओं 
का विश्लेषण करना आवश्यक है। उसने यह भी वताया कि यह विश्लेषण राजनीतिक 
व्यवस्थाओं का अलग-अलग करना उपयोगी नहीं होगा। यह विश्लेषण तुलनात्मक 
करना होगा। मोस्टेस्व्यू द्वारा संरचनाओं और कार्यों, दोनों ही को तुलनात्मक विश्लेषण 
में सम्मिलित करना वास्तव में राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधुनिकतस उपागम, 
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक, का संकेत देना है । 

(ख) राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकारणा (79900०8५४ ण॑ फणीप्प्श ७४शग50-० 
मोस्देस्क्यू से स्पष्ट किया कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के संगठनों व प्रक्रियाओं का 
तुलनात्मक अध्ययन अपने आप में पूर्ण नही है। उसमे कहा कि राजनीतिक ब्यवश्याएँ, 
तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर वर्मीकृत की जायें और इस बात का भी ध्याव 
रखना चाहिए कि उनके संवर्ग बनाए जा सकें। उसने विभिन्‍न शासने व्यवस्थाओं 
के वर्गोकरण के साध्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में तुलनात्मक पद्धति को 
अपनाया ) इस प्रकार सोन्‍्टेस्क्यू द्वारा तुलनात्मक पद्धति हर प्रकार के राजती तिक 
विश्लेषण के लिए अपरिहायें मानी गई | 

(ग) राजनीतिक व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था व परिवेश में सम्बद्धता (008868 
एलजवला 9०१9, 5०००७, ६००४णा३ शा0 ०००१०5५)--अत्येक राज्य मे, समाज, 
राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और परिवेश में मदूट सम्बन्ध होता है) यह सम्बन्ध 
भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार का हो सकता है। इसलिए तुलनात्मक पद्धति से ही 
इन सम्बन्धों की श्रेष्ठता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मोन्‍्टेस्क्यू ने तुलनात्मक 
राजनीति के विषय-क्षेत्र का भी सकेत दिया कि इसमें केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, 
कुछ अंशों में सामाजिक, जाथिक व परिवेश के राजनी तिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों 
का भी अध्ययत्त सम्मिलित किया जाना चाहिए) 

(घ) राजनीतिक गत्पात्मकता के यास्त्रिकी सिद्धास्तों का प्रतिपादन (6 5४०६ रत 
प्राष्लीभांहर०060765 ज॑ ए०9प००॥ 0जक्षा/ंपशे--मोन्टेस्क्यू का विचार था कि 
राजनीतिक गतिविधियों के विपय में सिद्धान्त निर्माण करते समय प्रमुख बात यह ध्यान 
में रपनी चाहिए कि सिद्धान्तों का आधार मनुष्यों की गतिविधियां या मानव-क्रिया ही 
रहे) राजनीतिवा प्रक्रियाओं का उसने इस प्रकार अध्ययन करने का सुझाव दिया कि 
उसामें मनुष्य हो केन्द्र रहे । यह भी तुलनात्मक ढंग से होने पर ही, राजनीतिक व्यवहार 
घी वास्तविक गत्पात्ममताओं की तह तक पहुँचा सकेगा । इससे स्पष्ट है कि मोस्टेस्ययू 
ने सुलनात्मद राजनीति वो प्रत्यक्ष रुप मे पोषित किया व विशेषकर तुलनात्मक पद्धति 
को परिष्यत करके तुलनात्मक राजनीति गा महत्त्वपूर्ण प्रणेता दना। 
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इतिहासवाद की प्रावस्था या घुग 
(परप्तष एप्र558 07 प्वाश0शाटाडाणश) 


इतिहासवाद तुलनात्मक राजनीति के बिकास को उन्‍नीसवी शताब्दी में ले आता है। 
इस काल की राजनीतिक बिचारधाराओं की भूमिका तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के 
सम्बन्ध में नकारात्मक ही रही है। इससे यह अभिप्राय है कि इस युग में तुलनात्मक पद्धति 
के विकास की या तुलनात्मक अध्ययन के विचार को प्रत्यक्ष रूप में प्रोत्साहन नहीं 
मिला | परन्तु इतिहासवाद के दर्शन के रूप में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वह तुलनात्मक 
राजनीतिक विचार का विरोध नही कही जा सकती । वैसे मोम्टेस्क्यू की तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में जो उपलब्धियां थीं वह सव समाप्त हो गईं; इसलिए इसे 
थ्रुग के विचारों की नकारात्मक देन ही कहा जाता है। वैसे तो कुछ विचारकों ने इसे 
तुलनात्मक राजनीति का खुला निषेध तक कहा है। परन्तु इतिहासवादी युग के दर्शन' के 
परिणामस्वरूप कुछ ऐसी विरोधी प्रवृलियां निकलीं जिन्होंने अश्रत्यक्ष रूप में भागे चलकर 
तुलनात्मक पद्धति को प्रीत्साहुन दिया। इतिहासवाद के दर्शन से उत्पन्त इन विरोधी 
प्रवृत्तियों के उत्तर में बाद में ऐसी सामग्री सामने आई जिस पर आज की तुलनात्मक 
राजनीति खड़ी हुई है। इसलिए इस युग का तुलनात्मक राजनीति के विकास में अपना 
योगदान है । यद्यपि यह योगदान नकारात्मक ही रहा, परन्तु बिना इसे समझे तुलनात्मक 
राजनीति में आगे के विकास को नहीं समझ सकते । इस प्रावस्था के योगदाम का विवेचन 
करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि इतिहासवाद से क्‍या तात्पयं लिया जाता है ? 

इतिहासवाद से तात्पर्य उस मान्यता से लिया जाता है जिसमें यह माना जाता है कि 
स्वेत् मानव का एक ही दिश्या मे, क्रमिक, सुव्यवस्यित व केवल आगे की ओर ही विकास 
हो रहा है। इस काल में एक-रुखी सिद्धान्त (ध007 9770.6) की मान्यता सामने 
आई, जिसमें यह माता गया कि मानव के विकास का केवल एक ही मार्ग है और मानव 
इसी मार्ग पर निरन्तर आगे की ओर प्रगति कर रहा है। इतिहास की यह प्रवृत्ति 
सावंभौमिक है, और हर देश में, हर काल में, समात रूप से चलती हैं। इस विचार के 
मानने वालों का कहना है. कि इतिहा[स-क्रम का अन्तिम उद्देश्य एक है, जो विश्वव्यापी 
है। इस धारणा से एक और घारणा जुड़ी हुई है। यह धारणा इतिहास के विकास-क्रम 
के प्रेरक कारकों के बारे में है। इसमे मादा गया है कि इतिहास-क्रम के विकास की एक 
दिशा की तरह, इस विकास-क्रम के मौलिक आधारभूत प्रेरक कारक भी एक से है! इन्हीं 
के कारण, सारा विश्व एक ही ओर विकसित हो रहा है जिसमें सार्वभौमिकतवा व सर्व- 
व्यापकता पाई जाती है। मु 

लेकिन इतिहासवाद के विचारकों मे, अन्ततः मंजिल व आधारभूत कारणों पर मतभेद 
है। यद्यपि वे विकास-क्रम की एक दिशा व एक उद्देश्य को मानते हैं फिर भी यह अन्ततः 
मंजिल व आधारभूत कारणों पर मतभेद इसको तुलनात्मक राजनीति के लिए महत्त्वपूर्ण 
बना देते है । वैसे तो जब सव व्यवस्थाओ की मंजिल एक हो, उद्देश्य एक से हों और 
विकास के एक से कारण हों तो उनमें तुलता का कोई प्रश्न नही उठता है। पर मंजिल पर 
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मतभेदों में से मात्य का प्रतिप्रादव या किसी एक की श्रेष्ठता का निष्कर्प तुलनात्मक 
आधार पर ही सम्भव होने के कारण, इतिहासवादी राजनीतिक चिन्तन, तुलनात्मक 
राजनीति का खुला विरोध (०ए७॥ ॥८६३४०४) होते हुए भी, इसका महत्त्वपूर्ण प्रेरक बन 
गया। इन मतभेदों से सम्बन्धित बातों का उल्लेख करके इसके योगदान का संकेत दिया 
जा सकता है। इतिहासबांदी विचारकों में अन्ततः मंजिल, मौलिक व आधारभूत कारकों 
को ल्लेकर मतभेद मुख्यतया हीयल (प्र८४०) ब कार्ल मास ((०४ ४४70 में है । 
हीगल जमेंन दाशेनिक था। उम्तके अनुसार आत्मा का मोक्ष मानव जीवन का अंतिम 
उद्देश्य है। मानव का विकास एक नैतिकता की दिशा में हो रहा है, और अंतिम 
वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करता (€व्वाटक्वाणा ० छाए उ०2॥9) ही मोक्ष 
प्राप्त करना है। उसके अनुसार जो अंतिम विवेक (68500) है, वह भिल्त-भिन्‍न प्रकार 
के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है और उसका एक रूप स्वयं मनुष्य है। राज्य भी एक 
ऐसा ही अवतरित स्वरूप है। जब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो पूर्ण 
ईश्वर (70786 7८४४०) न होकर उसका एक अंश मात्र होता है। जब मह भंश रूप 
ईश्वर से अलग हो जाता है तो इसकी प्रवृत्ति पुनः ईश्वर रूप में विलय की होती है) 
हीगल की मान्यता है कि मतुष्य यह ईश्वर में पुनः विलय राज्य के माध्यम से ही कर 
सकता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का फिर से ईश्वर में विलय ही मोक्ष है. और यह मोक्ष 
राज्य के द्वारा ही सम्भव बनाया जा सकता है। 
हीगल इसलिए ही “राज्य को ईश्वर का पृथ्वी पर विचरण” कहता है। इस भाधार 
पर वह एक सर्वंशवितमात राज्य की कल्पता करता है, जिसमें मनुष्य पूर्णतया राज्य के 
अधीन रहता है । हीगल के अनुसार मनुष्य को राज्य के अधीन होने की अवस्था वास्तव 
मे स्वतन्त्रता है। व्यक्ति जितना अधिक राज्य के अधीन होता जाता है, उतना ही मोक्ष 
की ओरअग्रसर होता जाता है, और मोक्ष की ओर अग्रसर होना वास्तव में स्वतन्त 
होना है । इस प्रकार हीगल की यह धारणा व मात्यता, “तुलनात्मक अध्ययन की महत्ता 
को अस्वीकार करना है। उसकी कल्पना के राज्य में समता है और विपमता का कोई 
प्रश्न ही नही उठता। एक पते लक्ष्यों में हर राज्य व हर व्यक्ति का व्यस्त होता इतनी 
समता राज्यों मे ला देता है कि वह केवल एक ही तरह के होते है। तब तुलनात्मक 
अध्ययन का ऐसे राज्यों में कोई भी स्थान नही दिखाई देता है। 
काले साकस के अनुसार वास्तविकता, भौतिक पदार्थ है, और इन भौतिक तत्त्वो से 
इतिहास को विकास के लिए प्रेरणा मिलती है। इस विकास का अंतिम उद्देश्य भौतिक 
दृष्टि से वर्गंहीन व राज्य विहीन समाज की ओर अग्रसर होवा है। इस विकास के पीछे 
प्रेर्फ तत्त्व भौतिक है और यह वर्ग-मंघर्प के भाष्यम से अंतिम मंजिल की ओर अप्रसतर 
होता रहता है। मास के अनुसार भी सभी समाजों में आधारभूत तत्त्व एक हैं और 
उद्देश्य एक से हैं इसलिए इनमें तुलना निरयंक है। 
गहराई से देखने पर ज्ञात होता है कि यय्वि यह्‌ विचारक तुलनात्मक पद्धति से 
विश्वास नही रखते थे फिर भी उन्होंने मपने विचारों के पुष्टीकरण के लिए तुलनात्मक 
आधार का सह्दारा लिया | इसी आधार पर वे यह बता सक्रे कि उनके द्वारा प्रतिपादित 
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मंतिम मंजिल व विकास के प्रेरक कारक न केवल सर्वश्रेष्ठ है, वरन केवल बही सत्य व 
तथ्य-युक्‍त है। इस प्रकार इनके राजनीतिक दर्शन में कुछ ऐसे बिन्दु उभरे जिनका आगे 
धलकर तुलनात्मक पद्धति में प्रयोग हुआ और इस प्रकार इतिहासवादी चिन्तक तुलनात्मक 
राजनीति को आगे बढ़ाने में सहायरू हुए। संक्षेप में इनकी तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययन में देन का उल्लेख करके इसे स्पष्ट समझा जा सकता है। 


इतिहासवाद की तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक विश्लेषण को देन 

(एगांप्रांगा. रण म्ंडगएंथंध्रा क्‍0.- एकाबाबध/ए० #०]805. 70 

(0प्ए88989४8 8॥3|9845) 

इतिहासवाद के दार्शनिक बिंतकों द्वारा प्रतिपादित कुछ प्रत्यय या अवधारणाएं 
तुलनात्मक राजनीति में माधारभूत बन गए है। काले माकसे का “वर्ग! का प्रत्यप इसका 
उदाहरण है । यह प्रत्यय आगे चलकर तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ। यह राजनी तिक व्यवस्थाओं की व्याख्या का एक प्रमुख भाधार बना 
भर एक विश्नेषण-संवर्ग (॥8/9 0८0 ०७४०४१०५) वन गया है । 

इतिहासवाद की तुलनात्मक राजनीति को दुसरी देन कुछ समस्याओं के रूप में है । 
इनमें से प्रमुख समस्या, राजनीति, इतिहास, संस्कृति व धर्म के परस्पर सम्बन्धों की है। 
जान यह प्रश्न मुख्य रूप से उठाया जाने लगा है कि इतिहास व राजनीति का आपस में 
क्या कोई सम्बन्ध है ? संस्कृति व धर्म का राजनीति से सम्बन्ध तो तुलनात्मक अभ्ययन 
में सामान्यतया, व तुलनात्मक राजनीति में श्रमुखवया आधारभूत बन गया है। इस 
प्रकार इतिहासवादी दर्शन में उठी यह समस्या तुलनात्मक राजनीति की आधुनिक समय 
में प्रमुक्च सामग्री बत गई है। 

इतिहासवाद की ही यह देन है कि अब तुलनात्मक अध्यपनों में विकास-क्रम की ओर 
भी ध्यान दिया जाने लगा । विकास-क्रम की सामाजिक गत्मत्मकता ($०थंथे 
0ग्राष्ग्प्रा०5) का पहलू विशेष रूप से रुचिकर बन गया तथा यह समझा जाने लगा कि 
मानव के विकास का इतिहास ही सामाजिक गत्यात्मकता का प्रतीक है। आगे चलकर 
यह बात भी तुलनात्मक राजनीति की विपय-सामग्री में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व वन गया । 

इतिहासवाद ने ही तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों में सर्वव्यापी व॑ सावभौमिक 
विद्वान्तों के प्रति मीह उत्पस्न किया है । हीयल और माया दोनों ने ही एक ऐसे सावं- 
भौमिक सिद्धान्त (87४४० (९०५४) का विचार सामने रखा जो सब व्यवस्थाओं पर, सब 
देशों में, हर समय, समान्र रुप से लागू होता हो। यद्यपि उन्होंने यह बहुत कुछ कल्पना 
के सहारे प्रतिपादित किया, परन्तु इससे ऐसा आदर्श व लक्ष्य तुलनात्मक राजवीति में 
बाया जो किसी राज्य, सेस्था या व्यवस्था विशेष से ही बंधा हुआ नही हो | इसी से प्रेरित 
हीकर तुलनात्मक राजनीति में भी अब यह अयल होने लगा कि इसमें भी ऐसे सिद्धान्त 
बनाते का लक्ष्य हो जो सव्वेग्यापी व सावंभोौमिक हों तथा जो कल्पना के स्थान पर यथा 
के अध्ययन व तथ्यों पर आधारित हों । 

इस प्रकार, इतिहासवाद तुलनात्मक राजनीति का निषेध होते हुए भी २० ५ . + 
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हो गया। उसके पतन के कारणों का संक्षिप्त विवेचन करके इसके कमजोर पक्ष का और 
अधिक स्पष्ठीकरण किया जा सकता है। इसके पतन के लिए निम्नलिखित विकास 
उत्तरदायी हैं--- 
इतिहासवाद के पतन के कारण (एथ5९८४ णी तल्ला९ ० ॥5007लं$)--- 
इतिहासवाद का दार्शनिक पक्ष धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा था। इसका प्रभाव कम 
करने में एक तरफ तो वास्तविकतावाद (0आ7शंआ४) और दूसरी तरफ़ दाशेनिक 
बहुलवाद (9#॥05090० प्ाणक्षांआआ) ने योग दिया। वास्तविकतावाद यथार्थ पर 
आधारित तथ्यों पर जोर देता है। कल्पना का इसमे कोई स्थान नहीं होता । इस कारण 
यह कल्पना प्रधान इतिहासवादी धारणाओं का सजीव विरोध बन गया। दाशंनिक 
बहुलवाद का नारा है, उद्देश्यों व साधनों की बहुलता । इसके अनुसार मानव के उद्देश्य 
भिन्‍न-भिन्‍न हो सकते हैं, और इन उद्देश्यों की ओर अग्रसर होने के मार्ग व साधन भी 
अलग-अलग होते है। इन मान्यताओों के कारण, एक तरफ तो वास्तविकतावाद थे 
दार्शनिक बहुलवाद ने इतिहासवाद के ह्ास का आधार भ्रस्तुत किया और दुसरी तरफ 
तुलनात्मक राजनीति को प्रोत्साहित किया। यह दोनों ही, तथ्यों की विविधता का संकेत 
देते है, भोर तुलनात्मक राजनीति में तथ्य और विविधता महत्त्वपुर्ण होती है। राष्ट्रवाद 
व राष्ट्रीय राज्यों के उदय ने इतिहासवाद की सार्वभौमिक व स्ंब्यापक सैद्धान्तिक 
मान्यताओं को आपात पहुंचाया । राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से हर राज्य ने अपने पृथक 
व्यक्तित्व पर, अपने अनोखेपन पर तथा अलग व विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था 
पर बल दिया | इससे यह्‌ विचार सबल बना कि हर राज्य का अपना मार्ग और अलग 
गन्तव्य है। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक दर्शन के रूप में और राष्ट्रीय राज्य एक संरचना के 
रूप में इतिहासवाद के लिए एक चुनोती वन गए और इसके प्रतन का मार्ग वैयार 
किया । 
सांस्कृतिक सापेक्षबाद (०ए॥एण एज) की दाशंनिक श्रवृत्ति के उदय से भी 
इतिहासवाद का विचार-क्षितिज धुंधला पड़ा | इतिहासवादियों की यह मान्यता, कि 
राजनीति संस्कृति से बन्धित है और राजनीति सांस्क्ृतिक संस्कारों से निर्धारित होती है, 
अब धीरे-धीरे बदलने लगी और यह विचार उभरा कि संस्कृति का राजनीति पर 
प्रभाव तो पड़ता है पर वे एक-दूसरे से बन्धित हों यह आवश्यक नही है; संस्कृति 
राजनीति से अलग भी हो सकती है और इनमें पारस्परिकता भी रह सकती है। इससे 
यह स्पष्ट हुआ कि संस्कृति आंशिक रूप से ही राजनीति को प्रभावित करती है, और 
राजनीति का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व होता है । इतिहासवाद इसके विपरीत सांस्कृतिक 
परमवादू (८ए//घा॥ 3950 प्रशाभा) की बात कहता है जो व्यवहार में तकंसम्मत नहीं 
पाया गया। इस धारणा--सांस्कृतिक सापेक्षवाद--के विकास ने तुलनात्मक राजनीति 
को प्रोत्साहित किया और विभिन्‍न देशों की संस्कृति का वहां की राजनीति पर प्रभाव 
तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया। 
इसके अलावा भी इतिहासवाद की दो प्रमुख घारणाओं---आदर्शंवाद व माक्सवाद के 
प्रति शंकाएं उत्पन्न होने लगी । इनसे व्यक्ति पूर्णतया राज्य के अधीन होता दिखाई 
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के लिए अत्यन्त लाभप्रद रहा है । आधुनिक समय में तुझ्नात्मक राजनी ति ने इसी कै द्वारा 
प्रचलित बहुत सारे प्रत्यय, समस्याएं व सिद्धान्त अपना लिए हैं, और उनको आनुभविक 
आधार पर स्थापित करने के प्रत्यन होने लगे हैं। परन्तु इतिद्वासवाद इस देव के बावजूद 
भी आलोचना का शिकार हुआ है। संक्षेप में आलोचना निम्न बिन्दुओं को लेकर की 
जाती है। का 7! 


इतिहासवाद की भालोचना (ट्पृनंड्ा5 त॑ पात्र). 

जो विचारधाराएं इतिहासवाद के आवरण में पनपीं वे केवल कल्पनात्मक ही थीं। 
इसलिए प्रथम आलोचना में यही कहा जाता है कि इतिहासवाद में कल्पना का जीवन की 
वास्‍्तविकताओं से सम्बन्ध टूट गया । तुलनात्मक राजनीति मे इस टूटी कड़ी को बाद में 
जीड़कर राजनीतिक अध्ययन में यथार्थ को पुनः प्रवेश दिलाया। 

आलोचना मे दूसरी वात यह कही गई है कि इतिहासवादी चिन्तकों ने इतिहास की 
प्रकृति को ठीक प्रकार से नही समझा । इतिहास के घटनाचकों के विभिन्‍न कारण होते हैं 
क्योंकि, विविध देशों में मनुष्यों के उद्देश्य अलग-अलग प्रकार के होते हैं। इस कारण यह 
कहना गलत है कि इतिहास की एक ही मंजिल है और इसमें परिवतंन के कारण भी एक 
समान हैं । इस प्रकार, इतिहासवादियों ने मानव की मंजिल को एक मानकर इतिहास- 
चक्र की एक-सी कल्पना से, इतिहास को ही निर्जीव बना दिया। इसने सब कुछ अपने 
आप होता मानकर, मानव को निराश व हताश बनाने का मार्ग प्रशस्त किया । 

इतिहासवादी, सर्वव्यापी सिद्धान्त (009॥ 0८०४०७) में विश्वास करते ये । वे 
ऐसे सिद्धान्त की खोज में व्यस्त रहे, जो हर काल, हर समय व हर स्थान पर समान रूप 
से लागू हों। परन्तु आलोचकों के अनुसार सार्वभौमिक व स्वेव्यापी सिद्धान्त निर्माण से 
पहले यथार्थत्रा पर आधारित मध्य-स्तरीय सिद्धान्त वनाए जाने आवश्यक है। सर्वव्यापी 
सिद्धान्त की इस स्थिति को प्राप्त करने में मध्य-स्तरीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन आवश्यक 
होता है। ऐसे सिद्धान्तों की आवश्यकता होती है जो सम्पूर्ण विश्व के बजाय काफी देशों 
पर समान रूप से लागू होते हों, जो हर समय व हमेशा लागू, नही हों पर काफी 
समय तक लागू होते हों। इतिहासवादियों मे ऐसे मध्य-स्तरीय सिद्धान्त-प्रतिपादन का 
प्रयत्न ही नही किया और सीघे सावंभौमिक-सिद्धान्त निर्माण मे लय गए। उनकी इसमें 
विफलता तुलनात्मक राजनीति के लिए वरदान सिद्ध हुईं अन्यथा तुलनात्मक राजनीति 
के विचार भी इसी प्रकार का प्रयत्न सौधे हो करने लगते। क्योकि लक्ष्य की दृष्टि से 
तुलनात्मक राजनीति भी अन्तत: सर्वेग्यापी सिद्धान्त बनाने का स्वप्न रखती है। 

इस प्रकार, निध्क् रूप मे यह कहा जा सकता है कि इतिहासवादियों ने “बहुत जल्दी , 
इतना कुछ करने का प्रयत्न किया कि अन्त में उनकी देन मग्ण्य ही रही और वह केवल 
कुछ रोचक समस्याओं व सैद्धान्तिक उपायमों और व्यापक गलत जानकारी के रूप में ही 
कही जा सकती है।”* इन कमियों के कारण इतिहासवाद के विचारों का धीरे-धीरे पतन 
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हो गया। उसके पतन के कारणों का संक्षिप्त विवेचन करके इसके कमजोर पक्ष का और 
अधिक स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इसके पतन के लिए निम्नलिखित विकास 
उत्तरदायी है-- 
इतिहासवाद के पतन के कारण ((४४६९5 ० वध्णाग्रह ० आ9070॥0)-- 
इतिहासवाद का दार्शनिक पक्ष धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा था। इसका प्रभाव कम 
करने में एक तरफ तो वास्तविकतावाद ([0०आ/श्ं»0) और दूसरी तरफ दार्शनिक 
बहुलवाद (99050%!70 फाप्पशा॥॥) गे योग दिया। वास्तविकतावाद यथार्थ पर 
आधारित तथ्यों पर जोर देता है। कल्पना का इसमें कोई स्थान नहीं होता । इस कारण 
यह आल्पना प्रधान इतिहासवादी धारणाओं का सजीव विरोध बन गया। दाशंतिक 
बहुलवाद फा नारा है, उद्देश्यों व साधनों की बहुलता। इसके अनुसार मानव के उद्देश्य 
भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, भौर इन उद्देश्सो की ओर अग्रसर होने के मार्ग व साधन भी 
अलग-अलग होते हैं। इन मान्यताओं के कारण, एक तरफ तो वास्तविकतावाद व 
दार्शनिक बहुलवाद ने इतिहासवाद के ह्वास का आधार भ्रस्तुत किया और दूसरी तरफ 
तुलनात्मक राजनीति को भ्रोत्साहित किया। थह दोनों ही, तथ्यों की विविधता का संकेत 
देते है, और तुलवात्मक राजनीति में तथ्य गौर विविधता महत्त्वपूर्ण होती है। राष्ट्रवाद 
व राष्ट्रीय राज्यों के उदय ने इतिहासवाद की सार्वभौमिक व सर्बव्यापक सैद्धान्तिक 
मान्यताओं को आधात पहुंचाया | राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से हर राज्य ने अपने पुथक 
व्यक्तित्व पर, अपने अनोलेपन पर तथा अलग व विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था 
पर बल दिया । इससे यह विचार सबल बना कि हर राज्य का अपना मार्ग भौर अलग 
गन्तव्य है। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक दर्शन के रूप में और राष्ट्रीय राज्य एक संरचना के 
रूप में इतिहासवाद के लिए एक चुनौती वन गए भौर इसके प्रतव का मार्ग तैयार 
किया। 
सांस्कृतिक सापेक्षवाद (०घराणवा 7040शंआ॥) की दार्शनिक प्रवृत्ति के उदय से भी 
इतिहास्तवाद का विचार-क्षितिज घुंघला पड़ा । इतिहासवादियों की यह मान्यता, कि 
राजनीति संस्कृति से बन्धित है और राजनीति सांस्कृतिक संस्कारों से निर्धारित होती है, 
अब धीरे-धीरे बदलने लगी और यह विचार उभरा कि संस्कृति का राजनीति पर 
प्रभाव तो पड़ता है पर वे एक-दूसरे से बन्धित हों यह आवश्यक नहीं है; संस्कृति 
राजनीति से अलग भी हो सकती है और इनमें पारस्परिकता भी रह सकती है। इससे 
यह स्पष्ट हुआ कि संस्कृति आंशिक रूप से ही राजनीति को प्रभावित करती है, गौर 
राजनीति का अपना स्वतन्त्न अस्तित्व होता है । इतिहासवाद इसके विपरीत सांस्कृतिक 
परमवाद (०प्राधाक्ष 05070 9ग) की बात कहता है जो व्यवहार में तकसम्मत नही 
पाया गया। इस धारणा--- सांस्कृतिक सापेक्षवाद---के विकास में तुलनात्मक राजनीति 
को प्रोत्साहित किया और विभिन्‍न देशो की संस्कृति का वहां को राजनीति पर प्रभाव 
तुलबात्मक राजनीतिक विश्लेषण का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया। 
इसके अलावा भी इतिहासवाद को दो प्रमुख धारणाओं--आदशंवाद व माक्सवाद के 
प्रति शंकाएं उत्पन्न होने लगी । इनसे व्यक्ति पूर्णतया राज्य के अधीन होता दिखाई 
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विचारों का व दूसरा राजनी तिक संस्थाओं व व्यवहार का अध्ययन बन गया । यह दूसरी 
धारा ही, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन कहा गया, क्योकि तुदनात्मक राजनीति में 
विभिन्‍न राजनीतिक संस्याओं व ब्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रमुथ रूप से 
होता है । 

(छ) भौपचारिक-कानूनो अध्ययनों पर बल (छत्ाज्ञाइ४$ड गा लिएगग-व्हुकां 
5प005)--प्रथ्यों व चिन्तन का पृथव्रण, इतिहासवाद के विरुद्ध दूसरी प्रतिक्रिया के 
विकास के लिए उत्तरदायी है। यह प्रतिक्रि। औपचारिक व सविधान द्वारा स्वापित 
कानूनी व्यवस्था के अध्ययन के रूप में हुईं। इसके विचारक मुय्यतः यही देखते है कि 
कानूनी व्यवस्था किस प्रकार की है ? इन्होने तुलनात्मक राजनीति के विकात्त में 
सकारात्मक योगदान दिया । इस अ्रतिक्रिया में कानूनी पक्ष पर अधिक बदल देने के कारण 
यह प्रश् उठ खड़ा हुआ कि कानूनी सत्य व्यवहार में भी सत्य है या नही । मगर कानूनी 
व्यवस्था से व्यवहार भिन्‍न प्रकार का है तो इस भिन्‍नता के कारणों की खोज होनी चाहिए । 
महू खोज केयल तुलनात्मक आधार पर ही सम्भव थी। इस प्रकार ओऔपचारिक-कानूनी 
सध्ययनों मे तुलनात्मक राननीति को नया क्षेत्ष प्रदान किया और इसका बैज्ञानिक' रूप 
में विकास किया। क्योंकि, केवल औपचारिक कानूनी तुलना राजनीतिक व्यवस्थाओ के 
बारे में संतोपजनक स्पष्टीकरण नही दे पा रही थी इसलिए औपचारिक-कानूनी पक्ष के 
साथ ही साथ व्यावह्म रिक पक्ष को भी देखा जाने लगा। यह राजनीतिक व्यवहार के 
अध्ययन की प्रवृत्ति तुलनात्मक राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण विकास कही जा सकती है। 
इसी से संस्थागत अध्ययन से व्यावहारिक अध्ययन की ओर कदम बढ़ाया जा सका । 

(ग) समनुरुपात्मक या संरुपण अध्ययन (00/0807476 &ए०४६४)--तीसरी 

प्रतिक्रिया वास्तव में तुलनात्मक राजनीति से भलग हटने का सा प्रभाव रखती प्रतीत 
होती है। यह प्रतिक्रिया सख्पण अध्ययन के रूप में प्रकट हुई, जिसमें प्रत्येक देश की 
राजनीतिक व्यवस्था को भनोखी (एरप्ृध०) मानकर उसका अलग से अध्ययन किया 
जाने लगा। इस प्रतिक्रिया के विचारकों की यह मान्यता थी कि प्रत्येक देश की राज- 
मीतिक व्यवस्था अपने आप में विचित्र होती है। हर राज्य का अपना समाज, अपनी 
संस्कृति ओर राष्ट्रीय चरित्न होता है । हर राज्य की अलग राजनी तिक व्यवस्था, मूल्य, 
ब्ार्काक्षाएं व नीतियां हीती है, जो हर राज्य से भिन्‍न होती है । इसलिए प्रत्येक राज्य 
का मलग व्यक्तित्व होता है जो स्वयं मे मौलिक दिखाई देता है । इश्तलिए श्रत्येक राज्य - 
को अध्ययन की पृथक इकाई मानना आवश्यक है गौर ऐसी विचित्न व अलग इकाई को 
समझने के लिए इसका पृथक अध्ययन अनिवाय॑ ही दिखाई देता है। हर राज्य की राज- 
नोतिक व्यवस्था उसकी भौयोलिक स्थिति, इतिहास व दार्शनिक परम्परा से सम्बद्ध 
हीती है । इसलिए हर राज्य का अलग ही अध्ययन आवश्यक है। इस धारणा के समर्थकों 
ने हर राजनीतिक व्यवस्था के कानूनी व संरचनात्मक ढांचे का अलग-अलग भ्ध्ययन ही 
उपयोगी माना । 

संख्यण अध्ययनों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यावहारिक स्वरूप की अवहेलना हुई, 

जिससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन प्रारम्भ मे कमजोर हुआ। यह धारणा भी जोर 
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दिया और इनकी आड़ में निरंकुश व तानाशाही व्यवस्थाएं पनपने लगी। फलस्वरूप 
इतिहासवादी धारणाओं का व्यावहारिक परिणाम खतरनाक होने से इनको शंका की 
दुष्दि से देखा जाने लगा और इससे यह कमजोर पड़ती गईं। निष्कर्प रूप में यही कहा 
जा सकता है कि उन्तीसवो शताब्दी के उत्तराद्ध में कई शवितयों के सम्मिलित प्रभाव से 
इतिहासवाद बदनाम हुआ। इनमे वास्तविकतावाद, दार्शनिक बहुलवाद, राष्टूबाद तथा 
सास्क्ृतिक सापेक्षतावाद का उदय इसके पतन के कारणों मे प्रमुख बना ।९ 

गद्यवि इतिहासवाद का पतन उसकी मान्यताओं में हो निहित था, किर भी इसकी 
रचनात्मक व संस्थागत प्रतिक्रियाएं तुलनात्मक राजनोति के विकास में विश्वेय योगदान 
कर सकी । इतिहासवादियों ने तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्यी को बहुत कुछ गन्तव्य के 
खव में प्राप्त करने के लिए दिया । उन्होंने अनुकृति करने व अनेकों बाधाओं को पार करने 
की प्रेरणा भी दी। इतना ही नही, इतिहासवादिपो ने जिन प्रत्त्पयों ऊा प्रयोग किया, दें 
भाज भी तुलनात्मक राजनीति में प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने जो प्रश्त उठाए वे अभी भी 
उठाए जाते हैं, यद्यपि विश्लेषण की शैली में बहुत कुछ परिवर्तत आ गया है। ईतिहास- 
वादियों के दर्शन की मान्यताओं के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं का संक्षेप में विवेचत करके यह 
समझने का प्रयश्न करना उपयोगी होगा कि इनसे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन वौसे 
समृद्ध चना । 


इतिहास के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं (८४०४० 28495 प|४0 05०) 

ऐसा माना जाता है कि इतिहासवादी दर्शन का तुलनात्मक राजनीति के विकास में 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । इतिहासवाद की घारणाओं से असहमति के कारण राजनी तिक 
घिन्तन में कई प्रतिक्रियाएं हुईं, जिनका तुलनात्मक राजनीति में विशेष महत्त्व है। इन 
प्रतिक्रियाओं के रूप में तुलबात्मक राजनीति को व्यवस्थित सामग्री प्राप्त हुई तथा इस 
अनुशासन के नये आयाम व दृष्टिकोण उभरे | इतिहासवाद के विरुद्ध निम्नलिखित भप्रति> 
क्रियाओं को तुलनात्मक राजनीति में अधिक प्रेरक माना गया है। इनका संक्षेप में 
विवेचन, इनके योगदान को समझने में सहायक होगा। यह विवेचन इस प्रकार है--- 

(क) अमूर्त छिद्धान्तों पर बल (छत9॥885 0॥ 208078०६ (0९०४५)--इईतिद्वासवाद 
के विरुद्ध प्रतिक्रियास्वरूप पहली धारणा पूर्ण काल्पनिक राजनी तिक सिद्धान्त की एसपी । 
मुख्यतया लोकतन्‍्व का पक्ष व विपक्ष, आध्यात्मिक (6०90१अं८०) तास्विकीय 
(००४००॥१८०)), मनोवैज्ञानिक व कानूनी आधारों पर पुष्ट किया जाने लगा। इसने 
तुलनात्मक राजनीति को सार रूप में ही प्रभावित किया क्योकि, अब चहू अध्ययन, जो 
तथ्यों पर माधारित थे, उन अध्यपनों से अलग होने लग्रे जो तथ्यों के स्थान पर 
कल्पनात्मक ये । इतिद्ासवादियों को चाहे कुछ भी कमियां रही हों पर इन्होंने तथ्यों व 
विचारों में अवश्य ही सम्वन्ध बना दिया थां। पर इस प्रतिक्रिया के कारण तथ्योंव 
दिन्तन मे सम्बन्ध विच्छेद हो हो गया और अब दो अलग-अलग अध्ययन---एक राजनी तिक 
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विचारों का व दूसरा राजनीतिक संस्थाओं व व्यवहार का अध्ययन बन गया । यह दूसरी 
घारा ही, तुलवात्मक राजनी तिक अध्ययन कहा यया, क्योकि तुलनात्मक राजनीति में 
विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं ये ध्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रमुख रूप से 
होता है। 

(एप) ओपचारिक-कानूबी अध्ययनों पर बल (छिाफ्ीम॥5 ०॥ िगाणओ-€हुके 
&70065)--त्तथ्यों व चिन्तन का पृथमकरण, इतिहासवाद के विरुद्ध दुसरी प्रतिक्रिया के 
विकास के लिए उत्तरदायी है। यह प्रतिक्रिया औपचारिक व सविधान द्वारा स्थापित 
कानूनी व्यवस्था के अध्ययन के रूप में हुई। इसके विचारक मुण्यतः यही देखते है कि 
कानूनी व्यवस्था किस प्रकार की है ? इन्होंने तुलनात्मक राजनीति के विकास में 
सकारात्मक योगदान दिया । इस प्रतिक्रिया में कानूनी पक्ष पर अधिक बदल देने के कारण 
यह प्रश्न उठ यढ़ा हुआ कि कानूनी सत्य व्यवहार में भी सत्य है या नही । अगर कानूनी 
व्यवस्था से व्यवहार भिन्‍न प्रकार का है तो इस भिन्‍नता के कारणो की खोज होनी चाहिए। 
यह दोज केवल तुलनात्मक आधार पर ही सम्भव थी। इस प्रकार औपचारिक-कानूनी 
प्रध्ययनों ने तुलनात्मक राजनीति को नया क्षेत्ष प्रदान किया और इसका वैज्ञानिक रूप 
में विकास किया । क्यो कि, केवल औपचारिक कानूनी तुलना राजनीतिक व्यवस्थाओं के 
बारे मे संतोपजनक स्पप्टीकरण नही दे पा रही थी इसलिए ओपचारिक-कानूती पक्ष के 
साथ ही साथ व्यावहारिक पक्ष को भी देखा जाने लगा। यह राजनीतिक व्यवहार के 
अध्ययन की प्रवृत्ति तुलनात्मक राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण विकास कही जा सकती है । 
इसी से संस्थागत अध्ययन से व्यावद्दा रिक अध्ययन की ओर कदम बढ़ाया जा सका। 

(ग) सम्रनुरुपात्मफ या संरुषण अध्ययन (0०ग्रीडणथ7४० &४००४)--पीसरी 
प्रतिक्रिया वास्तव में तुलनात्मक राजनीति से अलग हटने का सा प्रभाव रखती प्रतीत 
होती है। यह प्रतिक्रिया सरुपण अध्ययन के रूप में श्रकट हुई, जिसमे भ्रत्येक देश की 
राजनी तिक व्यवस्था को अनोखी (0प्रांवुएट) मानकर उसका अलग से अध्ययन क्रिया 
जाने लगा। इस प्रतिक्रिया के विचारकों की यह मान्यता थी कि श्रत्येक देश की राज- 
नीतिक व्यवस्था अपने आप में विचित्र हीती है। हर राज्य का अपना समाज, अपनी 
संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्न होता है । हर राज्य की अलग राजनीतिक व्यवस्था, मूल्य, 
आकांक्षाएं व नोतियां होती है, जो हर राज्य से भिन्‍न होती है। इसलिए प्रत्येक राज्य 
का अलग व्यक्तित्व होता है जो स्वयं मे मौलिक दिखाई देता है । इसलिए प्रत्येक राज्य 
को अध्ययन की पृथक इकाई मानना आवश्यक है और ऐसी विचित्न व अलग इकाई को 
समझने के लिए इसका पृथक अध्ययन अनिवाये ही दिखाई देता है। हर राज्य की राज- 
नीतिक व्यवस्था उसकी भौगोलिक स्थिति, इतिहास व दाशंनिक परम्परा से सम्बंध . 
होती है। इसलिए हर राज्य का अलग ही अध्ययन आवश्यक है। इस धारणा के समयंकों 
ने हर राजनी तिक व्यवस्था के कानूनी व संरचनात्मक ढांचे का अलग-अलग अध्ययन ही 

उपयोगी माना । 

संरूपण अध्ययनों मे राजमीतिक व्यवस्थाओ के व्यावहारिक स्वरूप की अवहेलना हुई, 
जिससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन प्रारम्स में कमजोर हुआ । यह धारणा भी जोर 
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पकड़ती गई कि तुलनात्मक अध्ययन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वर्योकि, प्रत्येक 
राष्ट्र स्वयं अपना अलग प्रतिमान रखता है। परन्तु जैसे-जैसे संखूपण अध्ययन अधिक 
मात्ना में उपलब्ध होने लगे, त्यों-त्यों यह दिखाई देने लगा कि राष्ट्र स्वयं में इतने अनोसे 
नहीं है, जितना उन्हें समझा जाता है। इससे यह धारणा बनी कि यदि इन राज्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हो सकता है कि इनके बीच काफी समानताएं मिलें ! 
यह समानताओं की खोज या असमानताओं को समझने की श्रवृत्ति तुलनात्मक अध्ययन 
की ही अपनाने का प्रोत्साहन देने लगी। इस प्रकार संरूपण अध्ययनों का प्रभाव प्रारम्भ 
में तुलनात्मक पद्धति को निरथक मानकर भी अंत में इसके पक्ष को मजबूत बनाने लगा। 
ऐसा इसलिए भी हुआ कि संरूपण अध्ययनों ने इतने तथ्य व सामग्री जुटा दी कि इस 
आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव था। अतः तुरन्त ही 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि राज्यों के व्यक्तिगत अध्ययन या स्वतन्त्र व अलग अध्ययन से 
आगे का चरण केवल तुलनात्मक अध्ययन ही है। संरूपण अध्ययनों में व्यष्टि-सिद्धात्त 
(करांटा०-009), जो. एक निश्चित स्थाव या राजनीतिक व्यवस्था! विशेष रूप से 
सम्बन्धित सिद्धान्त है, प्रतिपांदित होने लगे, जिनसे आगे का चरण स्वतः ही मध्य-स्तरीय 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन बना और यह तुलनात्मक आधार पर ही सम्भव दिखाई दिया। 
इससे स्पण्ट है कि समनुरूपात्मक अध्ययनों ने तुलनात्मक राजनीति को ठोस आधार, 
विविधतायुकत व व्यापक सामग्री प्रदान करके दिया 
(घ) समन्वयात्मक अध्ययन (59766 ०8! &ए0889)--उपरोक्‍त प्रतिक्रियाओं ने 
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिनमे समनन्‍्वयात्मक अध्ययन अनिवाय हो गया। 
कानूनी व॑ संरचवात्मक अध्ययन के साथ-साथ व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन भी आवश्यक 
प्रतीत होने लगा | कानूनी व संरचनात्मक अध्ययन औपचारिक तो था ही, यह राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को वास्तविकताओं की तह में भी न ले जा सका। इस कारण समन्वयात्मक 
अध्ययनों का मार्ग तैयार हुआ। इनमें हर राज्य के पृथक-पृथक अध्ययन के स्थान पर 
उनके समूहीकरण पर बल दिया गया। जो-जो राज्य एक प्रकार की शासन व्यवस्थाओं 
बाले थे, उन सवको एक समूह में सम्मिलित करके अध्ययन किया जाने लगा। अर्थात जो 
राजतस्त्रीय राज्य हैं, उनका एक समूद्‌ व प्रजातन्त्रीय राज्यों का दूसरा समूह, उनके 
लक्षणों की समानता के आधार पर बनाकर, इन समूहों का अध्ययन करने का प्रचलन 
हुआ । यहां समान लक्षणों के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण पर बल दिया गया और 
प्रकारणों (१/9००७५) का आधार बनाया जाने लगा, और यही आगे चलकर तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययनों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बना । राज्यों का समुहीकरण कुछ समान 
ज्क्षणों पर आधारित था और यह समान लक्षणों की खोज तुलनात्मक अध्ययन के आप्रार 
पर ही सम्भव थी। इस प्रकार, समन्‍्वयात्मक अध्ययनों का राजनीतिक व्यवस्थाओं की 
समूहों से विभवत करना तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन का प्रेरक बना । 
इतिहासवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में प्रचलित उपरोक्त सभी अध्ययन प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यद्ा रूप में तुलनात्मक राजनीति का विकास करने में सहायक रहे हैं। इत 
अध्ययनों ने न केवल तुलनात्मक विधि का प्रयोग सम्मव बनाने के लिए विपुल वे विविध 
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सामग्री प्रस्तुत की वरन तुलनात्मक अध्ययनों की अनिवायंता को भी स्पष्ट किया। यह 
सभी अध्ययन अन्तत: तुलनात्मक राजनीति का आधार बन गए और इसका विकास 
सम्भव बनाया। इस प्रकार इतिहासवादी मान्यताओं के फलस्वरूप तुलनात्मक राजनी तिक 
अध्ययन आगे बढ़ा और उसके नये भायाम सामने आए | 


राजनीतिक विकासवाद की प्रावस्था या युग 
(पप्त एप्च&58 07 ए05चएए४, एएठा,ए)7रपणएमगर$७) 


राजनी तिक विकासवाद का युग, इतिहासवाद के काल के अनुरूप ही कहा जा सकता 
है। इस समय के अध्ययनों व चिन्तनों में इतिहासवादी घारणाओं का सा संकेत मिलता 
है। इसके अनुयायी भी यह जानना चाहते थे कि राजनीतिक समाज का अन्तिम उद्देश्य 
कया है ? यह भी उस मंजिल की तलाश में व्यस्त रहे, जिस तक राज्य विकास करता हुआ 
पहुंचना चाहता है। इनकी इतिहासवाद से निकटता इससे भी स्पष्ठ झलकती है कि यह 
भी उनकी तरह ही विकास के पीछे प्रेरक कारणों को जानना चाहते थे। पर इस निकदता 
का यह अर्थ नही कि विकासवादी विचारक उनसे कोई भिन्‍नता नहीं रखते थे | वास्तव 
में इन दोनों में असमानताएं ही अधिक थीं। विकासवादी, इतिहासवादियों की तरह, 
कल्पना में आस्था नही रखते थे | वे वास्तविक जीवन के तथ्यों के आधार पर राजनी तिक 
ब्यवस्थाओ का विकास-क्रम समझना चाहते थे | उन्होंने अपने अध्ययन का सम्बन्ध राज्य 
की उत्पत्ति व विकास तक सीमित रखा जबकि इतिहासवादी सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति 
व विकास का अध्ययन-लक्ष्य रखते थे ! विकासवादी विचारकों ने केवल मध्य-स्तरीय 
सिद्धान्तों में रचि ली जबकि इतिहासवादी चिन्तक सर्व॑व्यापी व सावंभौमिक सिद्धास्तों के 
प्रतिपादन में, व्यस्त रहे । इन्होंने यह समझने का प्रयत्न किया कि राज्य के विकास के 
प्रमुख चरण क्या रहे है ? इन्होंने विकास के प्रेरक कारण भी खोजे। इससे तुलनात्मक 
राजनीति ऐसे समय में जीवित रह सकी जब इसे सभी दिशाओं से दवाया जा रहा था।* 
विकासवादियों ने सीमित समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करके केवल व्यापक राजनीतिक 
ढांचो की उत्पत्ति से सम्बद्ध कारणों को ही समझने का प्रयास किया। विभिन्‍न समाजों में 
एक-सो राजनो तिक संस्थाओं के लिए एक से स्रोत मालूम करने का प्रयत्न करके तुलनात्मक 
राजनीति का महत्त्व बनाए रखा। इसलिए ही यह कहा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति 
विकासवादी घारणाओं रूपी पुल (0708०) से आये चढ सकी । 
सर हेनरी मैच (87 घछटण# शा) की दो पुस्तकें, #धल्ंशा। 7.07 (86) व 
डक आकागऊ थी #5/0/भ5 (874) राजनीतिक विकासवाद की प्रारम्मिक 
आधारशिलाएं कही जा सकती हैं। उन्होंने इन पुस्तकों में पह समझाने बा प्रयत्त किया 
है कि राज्य कुटुम्व का ही बृहत्तर रूप है। समाज के आदिकाल में पिता-प्रघान मुदुम्व 
थे, ओर पिता का इन झुटुम्व के सदस्यों पर पूर्ण अधिकार था। यही अधिकारों की 
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परम्परा कुटुम्व से परिवार, कुल व कबीले में चलती रही और अन्ततः राज्य की जवक 
चनी । ऐडवर्ड जेन्कूस (80900 35005) की भी इश्त दिशा में महत्त्वपूर्ण देन रही है। 
इन्होंने मपनी पुस्तकों, 4 88097 संग न ?गेकंक (900) व 2॥8 अवार धार 
हट 2६0०४ (799) में राज्य के विकास की बात कही है और यह माता है कि 
समाज के छिन्त-भिस्न होने से अन्ततः राज्य का विकास हुआ। राजनीतिक विकासवादियों 
में किसी ने विकास का प्रमुख कारण धर्म सावा* तो किसी ने इसकी प्रेरक, शक्ति! को 
ठहराया । कुछ विद्वानों वे इस प्रकार के विकास की परिस्थितयां सामाजिक विभेद में 
खोजी'* तो कुछ ने राज्य का प्रसरण स्वीकार किया ।! विकास के लिए उत्तरदायी इन 
विविध कारकों को समस्ववात्मक ढग से मैंकाइबर (#दल्य/०7) व ई० एम० सेट 
(8.00. 8920 ये क्रमशः 222 #/042722 5//० (7926) व #शल्क 40॥77/श5: 
4 22/६९/7८०४ (938) नामक पुस्तकों में प्रस्तुत किया । 

इस प्रकार राजनी तिक विकासवादियों ने राज्य की उत्पत्ति व उसके विकास को 
समझाने के लिए जो तथ्य एकलित किए उनसे ठुलनात्मक राजनीति को बहुत बत्त 
मिला। उन्होंने व्यवस्थित ढंग से ऐतिहासिक तथ्य एकन्च करके उनका मध्य-स्तरीय 
सिद्धान्तों के प्रतिषदन के लिए श्रयोग किया। उनके अध्ययन पाश्चात्य व गूर-पाश्चात्य 
सभी राजनी तिक व्यवत्याओं से सम्बन्धित थे तथा उन्होंने कानूती-औपचारिक ढांधों के 
साथ ही साथ व्यावहारिक पक्ष का भी ध्यात रखा मौर राजनी तिक व्यवस्था व सामातिक 
ध्यवस्था को घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित बताया । यह सब बाते तुलनात्मक राजबरीति के 
लिए प्रेरक बनीं 


प्रारम्भिक राजनीतिक समाजशा स्त्रियों की देन 
(धरप्नह 2ठयहशा छएणा09% 07 ४480४ एठ470&7. 50000.,00979) 


विफारबादी विचारकों की श्रेणी से अलग कुछ समाजशास्तियों का तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययने में विशेष योगदान रहा । सही अरयथों में यह राजनोतिक समाणशास्त्री 
तलनात्मक राजनीति की सुव्यवस्यित वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक रहे हैं। भाग 
की तसनात्मक राजनीति के प्रमुप् अध्ययन-मिन्दुओं पर इन्हीं समाजशात्तरियों ने 
प्राशभिक प्रकाश डाला जो आगे चलकर तुलनात्मक अध्ययव के आधार बने। मेंब्स 
बेबर (6०8 १४६०४) परेटों (१०:९०); माइकल्स (४) 3 (७5०७) * 
मे मुख्य रूप में अपना अध्ययन राज्य तक सीमित नहीं रपा। 200 प्रकार की 
राजनीतिक प्रत्रियाओं, राजनी तिक दरों य अन्य गेर-राजनी तिक समूद्दों व संस्थाओं की 
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संरचना को तुलनात्मक विश्लेषण में सम्मिलित किया तथा इन सब पर परिवेश का 
प्रभाव स्वीकार किया। इससे तुलनात्मक राजनीति में विश्लेषण के नये दृष्टिकोण प्रस्तुत 
हुए और नई अवधारणाओं का श्रतिपादन हुआ। उन्होंने तुलनात्मक राजनीति को 
विश्लेषण की नई पद्धतियां दी, नई अवधारणाओं व नवीन सिद्धान्तों से युक्त किया। 
इस प्रकार, प्रारम्भिक राजनीतिक समाजशास्त्रियों ने आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के 
तीन प्रमुख विचार-विन्दुओं--अवधारणा सम्बन्धी, पद्धति सम्बन्धी व सिद्धान्त सम्बन्धी, 
पर विस्तृत प्रकाश डाला और इस अध्ययन को नये दृष्टिकोण प्रदान किए । 


तुलनात्मक राजनीति में युद्धोपरान्त विकास 
(7202-00 ए8५8.07४ए8/प57र 20076२677ए8 ए0.प705) 


द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त तक तुलनात्मक राजनीति मैं कई महत्त्वपूर्ण विकास हुए 
परन्तू यह सब बहुत ही मन्‍्थर गति से इस अनुशासन को आगे बढ़ा पाए। अब तक की 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की चुनौतियां ही इसके लिए उत्तरदायी कही जा सकती हैं। 
परन्तु, द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनी तिक व्यवस्थाओं में आई उथल-पुथल ने तुलनात्मक 
राजनीति में क्रान्तिकारी परिवतेन अनिवाय बना दिए। इन थ्रुगान्तरकारी परिवर्तनों को 
समझने से पहले यह देखना उपयोगी होगा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त तक तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययन किन-किन लक्षणों से युक्त हो चुका था। हेरी एक्सटीन के अनुसार 
व राजनीति में महायुद्ध की समाप्ति तक निम्नलिखित विशिष्ट्ताएं आ 
गई थीं... 

(।) बृहत्तर राजनीतिक तुलताओ मे पुनः रुचि बढने लगी । 

(2) राजनीति की प्रकृति की विस्तुत व सामान्य अवधारणाओं पर व उसकी विषय- 
सामग्री पर सुस्पष्टता आ गई । 

(3) कुछ प्रकार के राजनीतिक व्यवहार के निरूपकों से सम्बन्धित मध्य-स्तरीय 
सैद्धान्तिक समस्याओं के समाधान पर अधिक जोर दिया जाने लगा। 

(4) कुछ प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षित शर्तों की खोज में रुचि बढी | 

रस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक तुलनात्मक अध्ययन में अत्यधिक रुचि उत्पन्न 
हो गई। परन्तु अभी भी तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में कई कमिया थी। बदली हुई 
राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह कमियां उध्रकर ऊपर आ गईं। संक्षेप में यह 
इस प्रकार है -... 

() तुलनात्मक विश्लेषण के तकनीकी पक्ष का विकास नहीं हो पाया था। 

(2) राजनीतिक घटनाओ व स्थितियों के कानूनी-औपचारिक आधारों पर ही तुलना 
की जाती रहो व अनोपचारिक व व्यावहारिक पहलू की अवहेलना होती रही । 

(3) तुलनाएं केवल कानूनी संस्थाओं व प्रशुसत्ता-सम्पत्त राज्यों के बीच ही को 
जाती थीं व गैर-राजकीय संस्थाओं को अवहेलना ही की गई । हर 

(4) धुलनाओं के सुनिश्चित आधारों का अभाव था व तुलनाएं पाश्चात्य व्यवस्थाओं 
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तक सीमित थो । 

इस प्रतार हतयारमक राजनीतिय मध्यकत से हस्वोंका प्रयोग शो होने लगा पा 
पररदु इन हरब्यों को एकम्रित करने को संजानिश ध्रदिधियों जा दिशा गही हुआ पा। 
अभी हा जोर हच्पों पर था, तरगों वी एकूथिक्करने की हरनों हों की दिये मदर 
नहीं दिया गया । इगी रह रागनीतिश सस्याओं के ध्यवद्वा ए की झबदे उसा व रडे कैदस 
मौपपारिक वे पाजूसी पहसुभोरझ मध्ययम सीमित था पर द्विवीर महुदुद रे सर 
तुसनारमफ राजनीति ये एड निश्षित मोड़ आपा भौर यह मनुसधव मंधिक ब्यपतिया 
वे बैशानिक मेने गया। सशेप में, तमनाहमर राजनीति में युद के पाद विम्नविधित 
पिराशा हुए । 

[फ) सुतनात्मफ राजनीति के आनुमदिश परितर श। दिश्तारीहरण ( 480 
गला( 40 शट शाएआाएज उनाहल ण मिट क्‍िदं। ली ८जाँ्वायपे८ कर्जाधंएओ 
-- पुत्तगात्मक राजनीति का मामुमदिश परियर विस्तार, युद्ध से पहने के गुद् से सार 
की राजनीतिक परिग्यितियों मे शारण हुआ था। इंगझों समझते के लिए इस श्ग्िपि 
राजनीतिक परित्यितिर्दों का उल्ोग् आयश्यक है। गारतव में तुसनारमझ राजगोतठिंरां 
सीमा-विम्तार इत परिस्यितियों द्वारा ध्स्तूत बुनोतियों के कारण ही हुमा है। संथेष में; 
रामनीतिक परिग्यितियों का विवेषन दम प्रदार है । 

युद्ध के पहे धसगार्मक राजनीति का अध्ययन वेयस परिगमों सोरतास्विर 
राजनीतिक उप पस्पाओं तक सीमित पा। क्योकि उय समय यह सास्यता प्रवस थो हि 
प्रतिगिधात्मफ छोफत॒न्ध ही सम्भव, इच्छित ये अपरिष्टार्य है। सीरतरा ही सविष्यकी 
राजनीतिक व्यवस्याओं में अ्चतित होगा ऐसो दृढ़ आस्पा पी। इसलिए सोवतस्त्र 
स्यवस्थाओं का अध्ययन होता पा । परन्तु परिषमी मूरोप से सो रुतस्य का संकट, जमेनी 
ये इठली में अधिनायकबाद कया उदय थे स्टालिस के मेतूरव के समय रूस में निईय वे 
हिसक अत्मासारी के कारण यूरोप फी राजनोतिक व्यवस्याएं इतिहास में पहली यार 
भास्तरिक विशेध्रो से परिपूर्ण दियाई दी । युद्ध से पदेते के इस राजनीति विशाशों के 
कारण अब तुलनात्मक राजनीति, सोशतस्त्ों के साय हो साप अधिनायववादी ये साम्य 
वादी व्यवस्थाओं के अध्ययत तक विस्तृत होने पर सजबुर हुई और इस प्रकार युद्ध से 

ले की विशेष राजनीतिक परिस्यितियों ने तुततात्मक राजनीति के अध्ययन-्क्षतर का 
विस्तार किया। 

तुलनात्मक राजनीति के जानुभविक परिसर में विस्तार का प्रमुय कारण युद्ध के बाद 
की राजनीतिक परित्पितिया हैं। युद्ध तक तुलनात्मक राननोति पश्चिमी राजनीतिक 
व्यवत्याओं के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित थी पर युद्ध की समाप्ति के साय ही एक 

सथा विषव, जिसे तुत्तीय विश्व (0॥70 १४०॥०)४ कहा जाता है, जाय उठा । इस विकास 
से तलनात्मक राजनीति आघ बन्द नही कर राकती थी। इस विश्व के राज्य ने केक्ल 
स्वतन्त्र हुए, वरत उनमें से अधिकांश 'असंलरतता' (वानाएहआ८50 के रास्ते पर चलने 
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यु रे ते जन्म न अन्तर 
राकाष्ठा पर पहुंच गए । ऐसी राजनीतिक पिनाव-पण राजनीतिक ्यवस्थाओं के. ज्द्य 
कै कारण, पैलनात्मक 'पयनीतिक अध्ययनों जे, उन सब विचित् व विविध राजनीतिक: 


(७) बंक निके रिशिः जोर (6, १08/5 

7०805) “-वंज्ञानिक परिशुद्धता 7र अधिक कल देने से वात्पयं नानिक व अवि। 
के महत्व स्वीकार करता है अब तक प्रामान्य बुद्धि (५ +प00०४७) के धार 
पर प्रेस (०0००5) स्थापित किए जाते 
विधिक विकश्ित की गई, २ अब प्रिया राजन ये 
पिद्धन्तों के अतिपादन आवश्यक बनना दिया। इसके लिए, परम्परागत अवधारणाओं के 
स्थान पर, अपरम्पराजत यो विश लात) अवधारवाए निकाय गड। 4; 
परविधिय 4 नवीन ज्यायमों क) आवश्यकता पड़ी । इसके अबाका, पजनीति-विज्ञान में 
पैद्ानतिक पामओ के) कम्ियों के रण तुलनात्मक पजनीति वक्ीक अविधियों के 
पता में अस्त हुई ३२ रेस अनुशासत् के वेज्ालिक १रिशुद्धता पर अधिक जोर दिया 
जाने लग | 

पैज्ानिक परिशद्धत। की महत्त्व देने का एक और अरण औह। रेप समय सभी 
पमाजशास्त में “पवहारकाद) कोंति का बलवान था / ववहारवादी कठोर, परिशुद्ध 
में मुच्यत्या उैव्यकत्त सै, न्तेक- थधि अयोग के ध्य 
निमित करने गिअयत्न करते सगे जिन्हे १रिगाषात्मक विधियों क सर, के। इक 
मित्ति कक नीति-विज्ञान अडूता रहा और नही पुचनात्मक प्रयवीति कक्ष चक्ी | 
>वहारवादक' डर अस्तुत पह दृष्टिकोक पुननात्मक पजनीकि के लिए बराक या। 
इससे पुलनात्मक िति के अधिक वैज्ञानिक बनाने मे पहयो॥ क्िता * राजनीतिक 
वर की गहराइयों के झांकने कर) पुनिश्चित अविधिय अगुक्त के पयो। इसके 

ं था के मद ये 


पर ०ाउत्ल 
स्व (2०॥८8)-.. राज, गितिक ८; स्पाओं ३ पका 
विरप जिक दरियेक्ष 5 ही लोआ है। यामाि (धागा) 
परस्पर परिवेशों के समय, है। रा; गे र्‌ः 
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राजनी तिक समूह प्रभावित व सीमित करते हैं। कई बार तोः राजनीतिक व्यवहार का 
विनिश्चय भी सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा होता है। इसलिए तुलतवात्मक 
राजनीति इन प्रभावों के प्रति जायरूक बनी और राजनीतिक समाजीकरण की संस्थाओं 
की भी अध्ययन में सम्मिलित किया जाने लगा। साथ ही सामाजिक, सांह्कृतिक व 
अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के प्रभाव को स्वीकार किया । इस प्रकार तुलनात्मक राजवीति 
में, अब राजनी तिक व्यवहार को सम्पूर्णता अर्थात उसके परिवेश में समझते पर जोर दिया 
जाने तगा । अभिजनों, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों, नौकरशाही, नेतृत्व व प्रति" 
निधित्व को अध्ययन में सम्मिलित करके सामाजिक परिवेश, जिसमें राजनीति क्रियाशील 
रहती, का महत्त्व माना गया । 

(घ) तुलनात्मक विश्लेषण फे नवीन उपागमों का प्रयोग (800 शी ॥6ए 
277040॥९४ 06 ८00एश४/४८ ४79985)--द्वितीय महायुद्ध के बाद तुलनात्मक 
राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण विकास अध्ययन दृष्टिकोण व उपाग्मों का है। अब नमे-वये 
उपागम व दृष्टिकोण प्रतिपादित होने लगे। राजनीतिक व्यवहार की गत्यात्मकताएं 
व राजनीतिक व्यवस्थाओं का अन्य व्यवस्थाओं के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध जो जदिलताएं 
उत्पन्न करते है उनको समझने में परम्परागत दृष्टिकोण---ओपचारिक-कानूनी, सहायक 
नही रहे और इसलिए नये दृष्टिकोण प्रतिपादित हुए इनमें संरचनात्मकन्प्रकार्यात्मक, 
व्यवस्थास्मक, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास व साक्संवादी-लेनिनवादी 
दृष्टिकोण प्रमुब है । परन्तु दृष्टिकोणों की दृष्टि से तुलवात्मक राजबीति आज भी 
अतिश्चय की अवस्था में है। उपरोक्त सभी दृष्टिकोण इस रूप में अधूर्ण है कि इनमें से 
कोई भी पूर्ण राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। यही कारण है कि 
तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन-दृष्टिकोणों की पोज जारी है । 

इस प्रकार, द्वितीय महायुद्ध के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों ने तुलनात्मक 
राजनीति में ऐसी नवीन प्रवृत्तियों (:2005) को जन्म दिया कि यह अनुशासन भधिक 
व्यवस्थित व सुनिश्चित हो गया । अब इसमें येर-पाश्वात्य व्यवस्थाओं का अध्ययन होने 
लगा । वैज्ञानिक परिशुद्धवा का समावेश हुआ व राजनीति के सुविस्तृत परिवेश के प्रति 
चिन्ता बढ़ी और नवीन अध्ययन-दुष्टिकोण अपनाएं जाने लगे । 


तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान अवस्था 
(ए0$8748&6798 ?90६05 709429) 


दितीय विश्वयुद्ध की समात्ति के दाद करीब एक दशाब्री तक विकासशील राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में सही अर्थों में सम्मिलित यही किया 
गया या। नवोदित राज्यों के सम्बन्ध में, “प्रथम अध्ययन तुलनात्मक नहीं होकर, सवीन 
शजनीतिक व्यवस्याओ के आंतरिक संघटकों पर प्रकाश डालने वाले रहे ।/ कोतमैंव 


30७४जआचंत्र ब86 शल्य, ०१, ८77. 9- 72. 


2 ४; तुलनात्मक राजनीति एवं राजनी तिक सस्थाएं 


साम्यवादी चिन्तन का विकासशील देशों पर प्रभाव भी तुलनात्मक राजनी तिक विश्तेषण 
की परिधि मे सम्मिलित कर लिये गये । इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में, विश्वयुद् 
के बाद दूसरी क्रांति या मोड़, विकासशील राज्यों को राजनीतिक प्रक्रियाओं व 
राजनीतिक विचित्नताओं के तुलनात्मक विश्लेषण के प्रयत्नों के साथ ही प्रारम्भ माता 
जाता है। 
इस पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखते हुए, नए राज्यों से सम्बन्धित तुलनात्मक अध्ययनों 
की नई प्रवृत्तियों का परीक्षण, तीन नवीन विश्लेषण दृष्टिकोणों--आदर्शों, सं रचनात्मक 
व व्यवहारवादी, को ध्यान मे रखकर किया जाने लगा । इनमे हर नई व्यवस्था व हर 
राजनीति को पसन्द की व्यवस्था ($५5४८॥ ० ०!0८०७) के रूप में देखा गया है तथा 
आदर्शी, सरचनात्मक व व्यवहारवादी, पसन्द के ऐसे पहलू हैं जो व्यवस्था के अंगों के 
रूप मे छांटे जाते है। इनमें आदर्शी दृष्टिकोण (0 प्राथ५७ ॥[[704०॥) का सम्बन्ध 
मूल्यों, मानकों व आदश्नों से है, जिनका प्रभाव किसी भी प्रकार की पसंदों के निर्णय मे 
होता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण में, सामाजिक क्रिया के प्रतिमानों व व्यक्तितयों में 
परस्पर सम्बन्धों को ध्यान मे रखा जाता है जैसे सामाजिक संरचनाओं से, मूल्यों व 
मानकों से व्यक्तियों के पसंद-चुनाव किस प्रकार सीमित व प्रतिबन्धित होते हैं? 
व्यवहारवादी दृष्टिकोण में, व्यक्तियों की वास्तव मे इस या उस प्रकार की क्रिया तथा वे 
ऐसा ही क्यों करते है, इसे देखा जाता है ? इसमें मानव व्यक्तित्व से सम्बद्ध परिवर्त्यों 
को देखा जाता है जिससे यह निष्कर्प निकल सके कि किस प्रकार की सामाजिक स॑ रचनाएं 
फिसी के व्यवितत्व के विभिन्‍न पहलुओं को निरूपित करती है ? 
इस प्रकार विकासशील राज्यों के उदय ने तुलनात्मक राजनीति में, नये अध्ययन- 
दृष्टिकोण, नये आयाम व नवीन अवधारणाओं का प्रचलन किया । तुलनात्मक विश्लेषण 
की नई प्रविधियां प्रतिपादित हुईं और यह अनुशासन अनेक उतार-चढावो व भस्त-व्यस्त- 
ताओं के बाद व्यवस्थित हो गया। अब सम्पूर्ण विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं, 
राजनीतिक संरचनाओं व राजनीतिक आचरणों की व्यापक व वृहृत्तर परिवेश में तुलनाएं 
की जाने लगी है! इससे तुलनात्मक राजनीति का विपय-द्षेत्र विस्तृत हुआ और इसका 
विचार-श्षितिज व्यापकतम बन गया। यद्यपि तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विश्लेषण व 
तुलनात्मक राजनीति सामान्य रूप से राजनीतिक विश्लेषण के ही भाग दिखाई देते हैं 
फिर भी औचित्यता, तकंसम्मतता और शिक्षा-शास्त्रीयता की दृष्टि से अध्ययन के उचित 
क्षेत्र के रूप में तुलनात्मक राजनीति स्वतन्त्र अनुशासन बन गया है। परन्तु यहां यह 
ध्यान रपना आवश्यक है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन-क्षेत्र केवल देशों, 
संस्थाओं, संरचवाओं, व्यवहारों, क्रियाओं या समस्याओं के सन्दर्भ में ही परिभाषित नही 
फरना है। यह तो इन सबको सम्पूर्णता में तुलनात्मक विश्लेषण से समझने का श्रयास 
करता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि तुलनात्मक राजनीति प्रारम्मिक 
निराशाओं के याद स्वतन्त्र अनुशासन की अवस्था प्राप्त कर गयी है। इसमें विवादों का 
अभी भी होगा एसकी परिपायता का सूचक है, क्योझि यह तो हर समागशास्त्र को 
विद्येपता होती है कि उसमे विषय-क्षेत्र, अध्ययन-्पद्ध तियों व विश्तेषण-दृष्टिकोणों पद 
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पूर्ण सहमति का अभाव रहा है और भविष्य में भी शायद यह असहमति बनी 
रहेगी । 

तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रमुख सीमाचिह्नों के सक्षिप्त विवेचन के बाद 
यही निष्कर्पत: कहा जा सकता है कि अनेकों उतार-चढावों, आशा-निराशाओं वे 
प्रारम्भिक कठिनाइयों के वाद आज यह एफ स्वतन्त अनुशासन की अवस्था में पहुंच गई 
है जिसमें अवधारणाओं, अध्ययन-पद्धतियों व विश्लेपण-दृष्टिकोणों पर व्यापक सहमति 


है। 


अध्याय 4 


तुलनात्मक राजनीति--परम्परगगत 


हि. 
व आधुनिक परिप्रक्ष्य 
((ण्म्राथ्भशाएल 2706 ९४--77रत// 0 ध्ाव 
॥0०0९॥ ?श४ए९९(४९७) 


राजनी ति-विज्ञान में राजनीतिक संस्याओं, सविधानों व सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन 
का अत्यधिक लम्बा व गौरवमय अतीत है ।! राजनी तिक सस्थाओं का सामान्य विश्वेषण, 
उनके प्रकारों का वर्गीकरण, उनके विभिन्‍न रूपों के विकासों का अध्ययन तथा अनेकों 
प्रचलित राजनीतिक व्यवध्याओं की विभिन्‍न किस्मों का अवलोकन उतना ही प्राचीन है 
सितना कि विचारों का लिखित इतिहास है । मादद किसी न किसी रूप मे राजनीतिक 
संस्थाओं की स्थापना संगठित समाज की व्यवस्था के प्रारम्भ से ही करता रहा है। भिन्न- 
भिन्‍ने राजनीतिक संस्थाओं की अलग-अलग स्थानों पर स्थापना व विकास ने, दाशंनिकों 
व राजनीतिक चिन्तकों को यह विचार करने के लिए प्रेरित किया है कि विभिन्न 
राजनीतिक संस्थाओं व व्यवस्थाओं में से कौन-सी व्यवस्था सर्वेश्रेष्ठ है? किसी 
राजमीतिक संस्या की श्रेष्ठता, या किसी राज्य विशेष के लिए अनुकूलता का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए राजनीतिक विचारकों ने प्रारम्म से ही एक राजनीतिक व्यवत्था व सल्या 
की, उससे भिन्‍न राजनीतिक व्यवस्था से तुलवा कर निष्कर्प तिकालने का प्रयत्न 
किया है। 
व्यवस्थित ढग से व सही अर्थ मे, राजनी ति-विज्ञान के जनक अरस्तू द्वारा किए यूनान 

के नगर-राज्यो के 58 संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन से ही राजनीतिक संस्थाओं के 
तुलमात्मक अध्ययन का आरम्भ माना जाता है। सर्वप्रथम भरस्तू ने ही तत्कालीन 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान निरकुशतन्त्रो, श्रेणीतन्त्रों, तथा लोकतन्त्ों की 

विशिष्ट विज्ेषताओं व विविधताओं तथा भिन्‍नताओं का विस्तृत विवेचन, तुलनात्मक 

दष्टिकोण से किया था। भरस्तू द्वारा नगर-राज्यों के संविधानों का अध्ययन जिन 

विधियों द्वारा किया गया तथा जिन समस्याओं को उसने अध्ययन के लिए उठाया, वे 

आज भी राजमी तिक अध्ययन के क्षेत्र में बहुत कुछ मान्य हैं। 

अरस्तू के बाद, अनेको विचारको से राजनीतिक संस्थाओं व व्यवस्थाओ के अध्ययन 
में तलनात्मक पद्धति का प्रयोग कर तुलनात्मक राजनीति का सीमा-विस्तार किया और 


वि 


गःकजलाच गत +ैएल, (805) €श्फ्रकाबाधार अशाएलः मै स्‍ि्बरबदुण ड़, 
रटछ ४०72, 963, ७. 3- | 


टँ 
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उसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन बनाया ) सिसरो, पोलिबियस, मेँ कियावली, मोस्टेस्क्यू, 
माक्स, मिल तथा वेजहाठ आदि अनेकों राजनीधिक विचारकों ने राजनीतिक व्यवस्थाओं 
व संस्थाओं का सामान्य अध्ययन किया तथा उनके प्रकारों का वर्गीकरण कर, उनके 
विकास के स्तरों व विभिन्‍न अवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया। इनमे से कुछ ने 
तो प्रचलित व अतीतकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं व सरकारों के विभिन्‍न रूपो का 
निरीक्षण व परीक्षण कर राजनीतिक संस्थाओं व सरकार के प्रकार विशेष की श्रेष्ठता व 
उपयोगिता का उल्लेख किया । 

राजनीतिक विचारक आरम्भ से ही इस मूल प्रश्न का उत्तर ढूढने मे व्यस्त रहे है कि 
एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था व संस्था क्‍यों एक समय व समाज विशेष में सफल वे 
उपयोगी तथा अन्य समाज में असफल रहती रही है ? यह जानने के लिए हर शासन 
व्यवस्था का ही अध्ययन काफी नहीं है । उसकी इसी प्रकार को व इससे भिन्‍त शासन 
व्यवस्थाओं से तुलना भी जरूरी हो जाती है। तुलना से ही किसी संस्था, सरकार व 
राज्य की श्रेष्ठता का ज्ञान सम्भव होता है। राजनीतिक विचारक, संस्था विशेष की 
श्रेष्ठता के ज्ञान तके ही सीमित नही रहे हैं। उनका लक्ष्य कुछ ऐसे सामान्य निष्कर्ष 
निकालने का रहा है, जो अधिकांशत: सभी सरकारों को, उत्तके गुणों व अबग्रुणो को 
समझने में सहायक हों । यही कारण है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण और अध्ययन की श्रमुख पद्धति बनता 
गया है। 

तीसरे अध्याय में तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रमुख सीमाचिज्नो का विवेचन 
करते समय भी यह स्पष्ट हुआ कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में, दुसरे विश्वयुद्ध 
के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये। विषय- 
क्षेत्र से लेकर परिवत्यों व अवधारणाओं तक मे मौलिक अन्तर आ गये। तुलनात्मक 
राजनीति के पुराने अध्ययन-दृष्टिकोष निर्ंक हो गए और विश्लेषण की नई प्रविधियों 
का प्रचलन हुआ। ज्यों-ज्यों राजनीतिक व्यवस्थाएं जटिल बनती गईं, त्यो-त्यों 
तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन के सम्मुख नई चुनोतियां प्रस्तुत होती गईं और इनके 
कारण तुलना के उपकरण व तकनीक बदलती गईं। तुलनात्मक अध्ययनों में इन 
आधारभूत परिबतेनों के बाद तुलनात्मक राजनीति को आधुतिक व परम्परागत नामों से 
पुकारा जाने लगा है। 

इस अध्याय में ततनात्मक राजनीति के परम्परागत व आधुनिक परिपरेद्ययों का 
विदेचन किया गया है । परम्परागत परिप्रेक्ष्य की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवेदन करके, 
परम्परागत व आधघनिक तुलनात्मक राजनीति में अच्तर के आधार स्पष्ट किए गए हैं । 
इसके वाद परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की विशिष्टताओं का विवेचन करते हुए 
इसका आलोचनार्मक मूल्यांकन किया गया है तथा आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की 
सामान्य विशेषताओं के उल्लेख के पश्चात इसके विभिन्‍न दृष्टिकोणों के श्रतिपादन की 
परिस्थितियों का विवेचन किया गया है। अंत में इन दृष्टिकोणों में परिलक्षित विचार- 
बिन्दुओों को, राजनीतिक व्यवहार की विचित्तता समझने की क्षमता के बाधार पर आकने 
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का प्रयास किया गया है। 

परम्परागत व्‌ आधुनिक तुलमात्मक राजनीति की विशेषताओं का विवेचन करने से 
पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि इन दोनों में कोई सुनिश्चित विभाजक रेखा 
खींचना सम्भव नही है। आज भी अनेक विचारक परम्परागत दृष्टिकोण को ही उचित 
व उपयोगी मानते है जबकि ब्राइस की पुस्तक ऋ०बश३॥ 20209८८८८४ (924) ऐसा 
तुलनात्मक अध्ययन है जो तत्कालीन लेखकों की विश्लेषण शैली से कही आगे कहा जा 
सकता है। इससे स्पष्ट है कि परम्परागत तुलनात्मक राजनीति व आधुनिक तुलनात्मक 
राजनीति मे स्पष्ट सीमा-रेखा खीचना सम्भव नही है। अर्थात यह कहना कठिन है कि 
इस समय तक परम्परागत व इसके बाद आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य 
आरम्भ होता है । लम्बी अवधि तक परम्परागत व आधुनिक दृष्टिकोणों का एक साथ ही 
प्रयोग इस प्रकार के विभाजन को और भी असम्भव बना देता है। वैसे भी इन दोनों को 
'समय-निरन्तर” (धागञ6-००४ाण्णा)) पर निश्चित बिन्दु पर अंकन करने की कोई 
आवश्यकता ही नही है क्योंकि इन दोनों में अन्तर अध्ययन-दृष्टिकोणों को लेकर ही है । 

परम्परागत व आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के विवेचन से पहले दूसरी बात, इन 
दोनों मे अन्तर के आधारों के स्पष्टीकरण से सम्बद्ध है। वँसे तो दोनों में अन्तर के 
सुनिश्चित आधार बना पाना कठिन है फिर भी दोनों में कुछ मौलिक अन्तर ऐसे है 
जिनके कारण तुलनात्मक राजनीति का परम्परागत परिप्रेक्ष्य, आधुनिक से अलग हो 
जाता है। संक्षेप मे यह निम्नलिखित हैं- 

() अध्ययन के ,दृष्टिकोण का आधार; (2) अध्ययन क्षेत्ञ का आधार; 
(3) विश्लेषण पद्धति का आधार; (4) अध्ययन-उद्देश्य का आधार। 

(। ) परम्परागत तुलनात्मक राजनीति व॑ आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में मौलिक 
अन्तर अध्ययन-दृष्टिकोण का है । परम्परागत राजनीति का अध्ययन-दृष्टिकोण 
ओऔपचारिक-कानूनी व सस्थात्मक था। इसमे संविधान द्वारा स्थायित संस्थाओं का ही 
तुलनात्मक अध्ययन हो ता था जबकि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में इनका अध्ययन 
सो सम्मिलित है ही, इसके साथ ही साथ उन राजनीतिक व्यवहारों का भी अध्ययन 
सम्मिलित होता है जो संविधान द्वारा स्थावित संस्थागत व्यवस्था में होते हैं। उसमे 
ओपचारिक व अनोपचा रिक दोनों ही पहलुओं का अध्ययन सम्मिलित है । 

(2) इसी प्रकार परम्परागत्त तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन-क्षेत्र भी आधुनिक 
तुलनात्मक राजनीति से भिन्‍न है । परम्परागत राजनीति में केवल पाश्वात्य राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को ही अध्ययन में सम्मिलित क्रिया जाता था। इससे भी पहले केवल लोक- 
तान्त्िक ब्यवस्थाओं के शासन ढांचों का अध्ययन होता था। यद्यपि जमंनी व इटली में 
अधिनायकवाद व रूस में साम्यवाद के उदय से, इनको भी अध्ययन में सम्मिलित किया 
जाने लगा था। परन्तु फिर भी यह अध्ययन, पाश्वात्य विश्व की शासन व्यवस्थाओं तक 
हो सीमित रहे। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का विपय-क्षेत् वृहत्तर है. इसमे सम्पूर्ण 

विश्व की य प्रमुघतया ववोदित राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी मध्ययत में 
सम्मिलित किया जाता है। इस श्रकार दोनो में अध्ययन-ध्षेत्र के आधार पर भी अन्तर 
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किया जाता है । 

(3) इन दोनों में विश्लेषण पद्धति का भी अन्तर है। परम्परागत तुलनात्मक 
राजनीति का शासन व्यवस्थाओं व सरकारों के केवल विवेचन सात्र से सम्बन्ध था। 
इसमें संविधान द्वारा स्थापित शासन-तन्त्त का औपचारिक वर्णन मात्त किया जाता था। 
आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन विवेचन मात्र तक सोमित नही रहे। यह 
विश्लेषणात्मक है। इनमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहारों का विश्लेयण प्रमुखतया 
राजनीतिक व्यवहारों को समझने के लिए किया जाता है । 

(4) परम्परागत तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन सरकारों व संस्थाओं की व्याय्या 
तक ही सीमित रहे । इनमें विचित्न राजनीतिक व्यवहार की प्रकृति को समझने के लिए, 
इनकी व्याख्या ही काफी समझी गई। पर आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों 
का तो प्रमुख ध्येय ही समस्याओं के समराधात का रहा है। इस प्रकार यह मुख्यतया 
समस्या-समाधानात्मक अध्ययन है । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत व आधुनिक 
परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित आधार पर अलग-अलग नही होने पर भी दोनों में, अध्ययन- 
दृष्टिकोण, अध्ययन-क्षेत्र, विश्लेषण-पद्धति व अध्ययन-उद्देश्य की दृष्टि से काफों 
अन्तर है और इस कारण इन दोनों का अलग-अलग विवेचन व अध्ययन इन दोनों 
परिप्रेक्ष्यों की सही प्रकृति को समझने में सहायक होगा । इसका विवेचन आगे क्रिया जा 
रहा है। 


तुलनात्मक राजनीति का परम्परागत परिप्रेक्ष्य 
(प्नह7४40/770&, ?7875278८777ए8 0# 20%0774ए867५9४8 ए077058) 


राजनीतिक पंस्थाओं व सरकारों के अध्ययन के प्रारम्भिक प्रयासों को तथा उसके 
बाद के कुछ अध्ययनों को परम्परागत तुलनात्मक राजनीति का नाम दिया जाता है। 
जिन विद्वानों के राजनीतिक अध्ययनों को परम्परागत परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित किया 
जाता है उनमें बाकर, लास्की, काल॑ जे० फ्रड़िक व हरमन फ़ाइनर प्रमुख है। इनके 
अलावा ओऑग व जिंक तथा मुनरो के नाम भी उल्लेखनीय है । इन लेखकों ने तुलनात्मक 
पद्धति का प्रयोग कर, यूरोप की संवैधानिक संल्याओं की तुलनात्मक व्याख्या की । परन्तु 
भुझ्य रूप से यह अध्ययन अपने ढंग में विवरणात्मक ही रहे हैं। इन्होंने अपनी तुलनाओं 
का उद्देश्य, समस्या समाधानात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक नहीं बनाया। 
इन विद्वानों ने अपने आपको सिद्धान्तों के विकास में या परिकल्पनाओं के परीक्षण तथा 
आनुभविक तथ्यों के संकलन में नहों लगाया था। इनके अध्यवत कैवल विदेशी राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं की सरकारों के स्वरूपों के वर्णन तक ही सीमित थे। इसी तरह 
परम्परागत तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन मुख्यतः पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्याओं 
के अध्ययन तक ही सीमित थे। इस सीमित क्षेत्र में भी मुद्यतः प्रतिनिधात्मक प्रजातन्‍्त्ों 


का ही अध्ययन किया गया था और अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं को, प्रजातान्विक आदर्शों 
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से पथश्रष्ट या विचलित कहकर उन्हें अपने अध्ययन-क्षेत्र से अलग ही रखा गया । 

इस प्रकार, परम्परागत तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों से जिन लेखकों को सम्बद्ध 
किया जाता है, उन्होंने अप्रजातान्विक पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्यथाओं तथा औपनि- 
वेशिया व्यवस्थाओं के सुव्यवस्थित अध्ययन में रुचि नहीं दिखाई ओर दूसरे पिछड़े हुए, 
परन्तु राजनी तिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भी, अध्ययन से अलग ही रसे गए। 
इन विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार के अराजनी तिक तत्वों पर विश्वेप ध्यान नही दिया। 
इस कारण शासन संस्थाओं के अराजनीतिक आधार उपेक्षित रहे। तुलना केवल 
पाश्चात्य राजनी तिक व्यवस्थाओं, औपचारिक स्वैधानिक पहलुओं मर्थात संसदों, मुख्य 
कार्यपालिकाओ, नागरिक सेवाओं तथा प्रशासकीय तन्त्रों मे की जाती थी। इस प्रकार, 
परम्परागत तुलवात्मक राजनीतिक अध्ययन अपने आप में बहुत सीमित ही कहे जा 
सकते हैं। इनका अध्ययन-क्षेत्र अत्यधिक संकुचित था। इस परिप्रेक्ष्य को भली भांति 
समझने के लिए इसकी सामान्य विश्येपताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। यह 
विशेषताएं निम्ननिखित है-- 


परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं (ठछ्ाद्यब ठ9ग्रक्नलांभरीक 
ण पाण्वापणान 007फएथशबतंरट एण005) 
उपरोक्त विवेचन में परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं का संकेत 
सामान्य रूप में ही दिया गया है। यद्यपि इसमे सम्मिलित किए जाने वाले लेखकों के हारा 
किए गये तुलनात्मक अध्ययनों के आधार में कई भिन्नताएं रही है फिर भी उक्त 
राजनीतिक विद्वावों ने राजहीतिक सस्थाओ के अध्ययन की जो पद्धतियां अपनाईं उनसे 
इस परिप्रेश्य की कुछ सामान्य विशेषताएं उभरती हैं जो संक्षेप मे इस प्रकार है-- 

( क) प्रधानतः अतुलनात्मक अष्पययन (छ855च्यांब7.. चरणा-एणाएवर्धाए० 
$800|0$)---रॉय सी० मेंक्रीडिस की मान्यता है कि परम्परायत तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययन प्रधानतः अतुलनात्मक ही थे। यद्यपि इन अध्ययनों में जिन राजनीतिक संस्थाओं 
व व्यवस्थाओं का वर्णव किया गया वे कई राज्यों से ,सम्बद्ध थी, फिर भी यह तुलनात्मक 
नही कहे जा सकते । क्योकि, इस वर्णन को तुलनात्मक दंग से प्रस्तुत ही नहीं किया 
गया था। मैं फ्रीडिस इन अध्ययनों को निम्नलिखित कारणों से तुलनात्मक नहीं मानते ।_ 

प्रयम, यह अध्ययन एक-दो देशों के ही अध्यपन (00णाध+ 99 ८०णाए३) पे । इनमें 
अध्ययन की इकाई एक देग की राजनीतिक व्यवस्था ही होती थी। यह माना जाता था 
कि 'एक देश” अपने आप में अध्ययन की पूर्ण इकाई है । परम्परागत राजनीति के विद्वान 
यह मानते ये कि केवल एक देश का अलग अध्ययन ही सम्भव है तथा उस देश विशेष की 
राजनीतिक संस्थाओं फो/समझने के लिए यह पर्याप्त है। इसलिए यह अध्यपत एक- 
देशीय ही रहे और तुलना का प्रश्न ही सही उठा | 

डूगरे, मह अध्ययन समानास्तर संस्यामों के अध्ययन (फ्रआवलि साहवाए/तियां 
हपठा७) तक गोमित रहे। शक ही राजनीतिक मसंस्या का अनेड देशों में अध्ययन 
करना समानान्तर गंस्पामों का अध्ययन माना जाता है। जेंसे बिदेन, फ्रांस व अमरीका 
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(8) मृख्यतया आदशों अध्ययन ((69०0फरांखा।ए ॥रणा्राएट अप्रतेट३) -+ 
परम्परागत राजनीतिक अध्ययनों में से कुछ की एक विशेषता यह भी रही है कि इनमें 
लेखक अपनी स्वयं की सान्यताएं मानकर ही नहीं चलते, वरन राजनीतिक सस्थाओं वे 
शासन संरचताओं को इन भान्यताओं की कसौटी पर ही परखते है। 'लोकतन्त श्रेष्ठ 
शासन व्यवस्था है! व 'लोकतन्त् वही सफल रहेगा जहां दो राजनीतिक दल होंगे' की 
भान्यताओ के आधार पर ही इसके लेखक शासन व्यवस्थाओं को सफल या असफल, 
अच्छी या चुरी की संज्ञा देते हैं। जहां-जहां इन मान्यताओं के अनुरूप सस्थाएं, राज- 
नीतिक ध्यवस्थाएं प्रचलित रही हों वही इनके अध्ययन का आकर्षण बनी । यही कारण है 
कि प्रारम्भिक लेखकों ने यूरोप की उन राजनीतिक सस्थाओं को अपना अध्ययन बिन्दु 
नहीं बनाया जो लोकतान्त्रिक नहीं थी । इनके असुसार अलोकता्त्रिक व्यवस्थाएं प्रजा- 
तान्त्रिक आदेशों से पथ-अ्रष्ट या विचलित हैं इस कारण उनका अध्ययन विरथैंक है। 

(ज) प्रमृततया कानूनी औपचारिक-संस्थागत अध्ययन (008४ एट८७ ०ह- 
#ग्रणदेनाएध(ए्र/॑णाश्‌ ६६ए0१४७--इस. दृष्टिकोण में विधि-सम्मत औपचारिक 
संस्थाओं का हो प्रमुख रूप से वर्णन व विप्लेषण किया गया था। जहा लिखित संविधान 
पे वहां संविधान में तथा जहां लिखित संविधान नही थे वहा कानूनों के हारा, शासन 
व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है, केवल उक्त ब्रात को विस्तृत रूप में दर्शाना इस परि- 
प्रेष्य के अध्ययनों का उद्देश्य व लक्ष्य रहा है । इनके समक्ष यह उद्देश्य नहीं था कि 
संविधान द्वारा निरूपित शासन व्यवस्थाएं व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं ? डाण्सी, 
मुनरो, ऑंग व जिक से अपने अध्ययन केवल ओपचारिक संस्थायत व्यवस्थाओं के 
विवेचन तक ही सीमित रखे है। इस प्रकार सभी तुलनात्मक अध्ययन औपचारिक सस्‍्याओं 
का केवल औपचारिक वर्णन हो रहा | झ् 

परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की यह विशेषताएं इसकी सीमाओं और करमियों की 

ओर संकेत करती है। इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययनों की इन विशेषताओं के सदमे में ही 
आलोचता की गई है। 


परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की आलोचना (टत्मलंडाफ8 थे प्राक्ल्‍ता०- 

ग्रे (0ग्राएकाथपए० 9०805) 

राजनीतिक प्रक्रियाओं की जटिलताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल राजनीतिक 
संस्थाओं का तुलनात्मक चर्णन तथा वह भी केवल लोकतान्त्रिक सन्दर्भ मे विशेष उपयोगी 
नही होता है। इस प्रकार की तुलनात्मक विवेचना से राजनी तिक संस्थाओं व व्यवस्थाओं 
भी वास्तविक प्रकृति का ज्ञान नही होता है। अब यह स्पष्ट होते लगा कि सम्पूर्ण वर्षना- 
पक अध्ययन राजनीतिक व्यवहारों की गत्यात्मकताओं को समझने मे अप्मर्प हैं। अब 
इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययनों की कमियां उभरकर स्पष्ट होते सगी । इन कमियों के आधार 
पर इन अध्ययनों की आलोचना हुई है। यह मातोचता सामान्य व विधिष्ट दोनों ही 
सुपों में की गई है। इनका अलग विवेचन इस प्रकार है-- 

[फ) परम्परागत तुलनात्मक राजनोति की सामान्य थालोचना (5छलफ्रो 
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की शासन व्यवस्थाओं की संकीर्ण परिधि में बंधे रहे। सांस्कृतिक या भाषाई समावता क्लै 
आधार पर ही यह लेखक एक राज्य से आगे बढ़कर दूसरे या तीसरे राज्य को सम्मिलित 
अध्ययन के लिए लेते थे । मुख्यतया यह यूरोप व अमरीका तक ही सीमित रहे। एक्सटीव 
व ऐप्टर ने इस दृष्टिकोण का सार इन शब्दों में व्यक्त किया है--//परम्परागत दृष्टिकोम 
पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखतया एक संस्कृति संख्पण 
था समूह का ही इसमे अध्ययन किया गया ॥/* 

पाश्चात्य राज्यों की परिधि मे रहते हुए इन लेखकों ने केवल लोकतास्त्रिक शा 
व्यवस्थाओ को ही अध्ययन-बिन्दु बनाया। अलोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, जे 
जरमनी थ इटली या पुतंगाल, अध्ययन के लिए निरयंक मामी गईं । उसकी लोकतस्त मे 
इतनी आस्था थी कि बाकी सभी संस्थाएं या व्यवस्थाएं लोकतन्त्र के प्रतिमान बिन 
समय के लिए विचलन मात्र मानी गईं और ऐसी क्षणिक पथविमुख व्यवस्थाओं की 
अध्ययन अनावश्यक माना गया । इस तरह परम्परागत तुलनात्मक राजनीति प्रधाततः 
पाश्चात्य लोकतन्त्न-सन्दर्भी ही रही । 

(घ) प्रधानतः निशचल था गतिहीन अध्ययन (855छवा9 #श्ा० 8400९9)-7 
सामान्यतया परम्परागत परिप्रेक्ष्य में उन गत्यात्मक तत्त्वों की, जिनसे विकास वे 
परिवर्तन होता है, अवहेलना की गईं। सभी अध्ययन, कानूनी सन्दर्भ में, शासन शक्तियों 
के विभिन्न राजनीतिक सस्थाओं में वितरण की बात करते रहे और उन सब तत्वों की 
अवहेलना की जो विकास की समस्याओं व दिशाओं से सम्बन्धित होते है। इसमें राज 
नीतिक व्यवस्थाओं को सामान्य निश्चलता की अवस्था में देखा गया और शासकों की 
अदला-बदली के पीछे गत्यात्मक शक्तियों को समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । 
इससे ही इन अध्ययनों को गतिहीन अध्ययन कहा जाता है। 

(च) मुण्यतया प्रयन्ध सम्बन्धी अध्ययन (55789 707०ह9297० ह070689) 
--परम्परागत तुलनात्मक अध्ययनों की एक विशेषता प्रवन्ध सम्बन्धी भी है। विदेशी 
व्यवस्थाओं पर जो महत्त्वपूर्ण अध्ययन है उनमें से अनेक में किसी एक राजनीतिक 
व्यवस्था की संस्थाओं का अथवा उस व्यवस्था में किसी खास संस्या का विवेचन किया 
गया है। मैक्रीडिस के अनुसार जॉन मेरियट, आयेर कीय, जोसेफ वार्थे लेमी, जेम्स ब्राइत, 
आइवर जेनिंग्ज, लास्की, डायसी, फ्रैक गुडनाओ, रोब्सन, एबट एल०, लावेल्स, बुड़रो 
विल्सन आदि की रचनाएं आम तौर पर किसी एक देश अथवा किसी एक देश मे किसी 
विश्येप संस्थात्मक विकास से सम्बन्धित है। झुछ पुस्तकें ऐसी रची गई जिनमें संस्थाओं 
का बर्णत सदैव किसी एक सामान्य विपय से सम्बन्धित था अथवा जिसमें इन बातों का 
चर्णन मुख्य रूप से रहा कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य क्या सम्बन्ध है ? 
प्रशासकीय कानून और प्रशासन की संस्थाओं का विकास कंसे हुआ है ? राष्ट्रीय विशेष- 
ताओं और विचारधारा में वया सम्वन्ध है, आदि ? इस प्रकार सभी अध्ययन एक-एक 
संस्था या एक ही व्यवस्था पर विस्तृत निवन्ध के समान ये । 


ज्र्ालब बाद 4क्ञाद, कक. ली | 9. 47. 
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(8) मुख्यतया आदर्शों अध्ययन ((ए7660फ्रांगद्ाए वठ्याक्षाए४ ६00०5) -- 
परम्परागत राजनी तिक अध्ययनों मे से कुछ की एक विशेषता यह भी रही है कि इनमें 
लेखक अपनी स्वयं की मान्यताएं मानकर ही नही चलते, बरन राजनीतिक संस्थाओं व 
शासन सरचनाओं को इन मान्यताओं की कसौटी पर ही परखते है। 'लोकतत्त्र श्रेष्ठ 
शासन व्यवस्था है” व “लोकतन्त्त वही सफल रहेगा जहा दो राजनी तिक दल होंगे” की 
मान्यताओं के आधार पर ही इसके लेखक शासन व्यवस्थाओं को सफल या असफल, 
अच्छी या बुरी की संज्ञा देते है । जहां-जहा इत मान्यताओं के अनुरूप सस्थाएं, राज- 
नीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित रही हों वही इनके अध्ययन का आकर्पेण बनी । यही कारण है 
कि प्रारम्भिक लेखकों ने यूरोप की उन राजनीतिक सस्‍्थाओं को अपना अध्ययन बिन्दु 
नहीं बनाया जो लोकतान्त्तिक नही थी । इनके अनुसार अलोकता न्त्रिक व्यवस्थाएं प्रजा- 
तान्त्रिक आद्शों से पथ-अ्रष्ट या विचतित हैं इस कारण उनका अध्ययन निरथ्थक है। 

(ज) प्रमुखतया कानूनी औपचारिक-संस्थायत अध्ययन (870०5आए०३ 88ु- 
गि/रभ॑ना$४(ए/॑गा॥ 5४ए065)--इस दृष्टिकोण में विधि-सम्मत औपचारिक 
संस्थाओं का ही प्रमुख रूप से वर्णन व विश्लेषण किया गया था। जहा लिखित संविधान 
ये वहा सविधान में तथा जहां लिखित संविधान नहीं ये वहां कानूनों के द्वारा, शासन 
व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है, केवल उक्त वात को विस्तृत रूप में दर्शाना इस परि- 
प्रेक्ष्य के अध्ययनों का उद्देश्य व लक्ष्य रहा है। इनके समक्ष यह उद्देश्य नहीं था कि 
संविधान द्वारा निरूपित शासन व्यवस्थाएं व्यवहार मे कैसे कार्य करती हैं ? डामसी, 
मुनरो, ऑग व जिक ने अपने अध्ययन केवल औपचारिक संस्थागत ध्यवस्थाओं के 
विवेचन तक ही सीमित रखे है । इस प्रकार सभी तुलनात्मक अध्ययत औपचारिक संत्याओं 
का केवल औपचारिक वर्णन ही रहा । 

परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की यह विशेषताएं इसकी सीमाओं और करमियों की 
ओर संकेत करती है। इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययनों की इन विशेषताओं के सन्दर्भ मे ही 
आलोचना की गई है। 


परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की आलोचना (टआप्रलंशा5 ग॑ गरध्रवंप०- 

गे (०गाएशा309४९ 707प05) 

राजनीतिक प्रक्रियाओं की जटिलताओ ने यह स्पप्ट कर दिया कि 2624९] 
संस्थाओं का तुलनात्मक वर्णन तथा वह भी केवल लोकतान्विक सन्दर्भ में व् उपयोगी 
नही होता है। इस प्रकार की तुलनात्मक विवेचना से राजनी तिक संस्थाओं व व्ययस्थाओं 
की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान नही होता है। अब यह स्पष्ट होने लगा कि सम्पूर्ण वर्षना- 
त्मक अध्ययन राजनीतिक व्यवहारों की गत्मात्मकझताओं को समझने में असमर्थ दें । अब 
इस परिप्रेक्य के अध्ययनों की झमियां उभरकर स्पष्ट होने लगी । इस कमियों के आधार 
पर इन अध्ययनों की आलोचना हुई है। यह आलोचना सामान्य व विभिष्द दोनों ही 
रपरो में की गई है। इनका अलग विवेचन इस प्रकार है-- 

(क) परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की सामान्य बासोचना (ठघालगं 

री 
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दॉलंड्या$ ण एरथ्वांधण्णबा 007एग०४९एणांध००)--प्तामान्य मालोचना प्रमुखतया 
अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर की गई है। आलोचक कहते है कि तुलनात्मक राजन 
नीति के परम्परागत अध्ययनों में सही अर्थो में तुलमाओं की उपेक्षा ही की गई है। राज- 
नीतिक ध्यवहार के अराजनी तिक तत्त्वो की इसमें अवहेलना हुई तथा राजनीतिक आचरण 
का विश्लेषण करने या व्याख्या करने का अ्यत्व ही नही किया गया है। इन आबोचनाओं 
का कुछ विस्तार से उल्लेख ही इन्हें समझने मे सहायक होगा । 
अध्ययन-दृष्टिकोण के आधार पर प्रथम आलोचना यह की जाती है कि इनमें सही 
अर्थों में तुलनाओों का प्रयास ही नही किया गया । इसको स्पष्ट करते हुए आमण्ड व पावेलल 
ने लिखा है कि, “परम्परागत तुलनात्मक राजनीति, अलग-अलग राजनी तिक व्यवस्थाओं 
की विशिष्ट विशेपताओ पर प्रकाश डालने तक ही सीमित रही और व्यवस्थित तुलनात्मक 
विश्लेषण नाम मात्र का ही था ।/ मंक्रीडिस ने इस सन्दर्भ में लिखा है कि, “तुलनात्मक 
राजनी तिक सस्थाओं का अध्ययन अव तक केवल मात्र नाम से ही तुलनन्यत्मक रहा है| बब 
तक यह केवल विदेशी सरकारी, उनके ढाचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, 
वर्णनात्मक बैधानिक अध्ययन ही रहा है, जबकि तुलनात्मक राजनीति को सिद्धान्तों, 
ढांचों और वास्तविक व्यवहार से भी अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहिए ।”£ इस प्रकार 
तुलनात्मक राजनीति प्रमुखतया अतुलनात्मक ही रही। 
तुलनात्मक राजनीति पर दूसरा आक्षेप यह लगाया जाता है कि इसमें राजनीतिक 
व्यवहार के अराजनी तिक तत्त्वो की उपेक्षा की गई। शासन-सन्त्र की रचना, कार्यों व 
कानूनी व्यवस्थाओं तक ही यह अध्ययन सीमित रहे। इनमे शासन संस्थाओ की वास्तविक 
क्रियाओं, उनमे पारस्परिक अन्ठःक्रियाओं व उनके व्यवहा र की गत्यात्मकताओं की देखने 
व समझने का प्रयत्न ही नही किया गया। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व परम्परागत 
प्रवृत्तियों व प्रभावों का राजनी तिक संस्थाओं व व्यवस्थाओं पर इतना अधिक दवाव होता 
है कि इनके सर्द में ही राजनी तिक प्रक्रियाओं को समझकर सामान्य विश्लेषण को अर्थ- 
पूर्ण बनाया जा सकता है। इसलिए आलोचक इन अध्ययनों को दृष्टिकोण की दृष्टि से 
अत्यधिक औपचारिक कहकर पुकारते है। आमण्ड व पावैल नेठीक ही लिखा है कि, 
/इनका मुख्य जोर संस्याओं, फानूनों, विधियों व राजनीतिक विचारों तथा विचारघाराओं 
पर ही था और उतके कार्य, अन्त्ःक्रिया, व्यवहार व उपलब्धियों की उपेक्षा की गई। 
तीसरी भालोचना में कहा गया है कि यह अध्ययन न तो विश्लेषणात्मक ये और न ही 
व्याख्यात्मक, वरन केवल वर्णनात्मक थे । यद्यपि ओपचारिक राजनीतिक संस्याओं का 
वर्णन भी राजनीतिक प्रक्रियाओ को समझने के लिए महत्त्वपुर्ण है और इस प्रकार तुलया- 
र्मक अध्ययन की दिशा में ले जाने वाला है, तयापि जो ग्रंथ लिसे गये हैं, उनभे वेशानिक 
और व्यवस्यित तुलनात्मक दृष्टिकोण का अभाव है। वे उन राजनी तिक संस्थाओं के मूत्त 
में अन्तनिद्दित राजनीतिक प्रक्रियाओं, दबाव एवं द्वितसमूहों, और व्यवद्वारों का अपने 
$#[ल076 बचव क्‍"०४८१, ट०हफ्टावारर 20800: मं 06-टिशलादा 4॥/7746, जाप 
छा/0%79, #0309, 956, 9. 2. 
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लक्ष्य नहीं रखा गया । आलोचकों की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओों व व्यवहारों 
की जटिलता व्यापक उद्देश्य अनिवायं बना देती है परन्तु फ्रड़िक, फाइनर, माइकेल व 
ड्वर्जर को छोड़ अन्य सभी लेखक तुचनाओं का लक्ष्य व्याख्या तक ही सीमित रखते रहे । 
इससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्यण्ल मंकुचित उद्देश्य की प्राप्ति में ही उलझे रह गए। 

उपरोक्त आलोचनाओं से स्पष्ट है कि परम्परागत तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन 
में अनेक कमियां थी । राज्य की प्रकृति, कार्यो व महत्त्व मे क्रान्तिकारी परिवतंनों ने 
परम्परागत दृष्टिकोण को निरर्थक नही तो अपर्याप्त अवश्य बना दिया। अब राज्य न 
केवल लोकराज्य है वरन लोककल्याणकारी भी बन गए है। अब राज्य व व्यक्ति में 
शत्रता नही पारस्परिकता है। सरकार के कार्यो में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह कार्य 
अधिकाधिक वास्तविक व रचनात्मक बने गए है। राजनीतिक व्यवस्थाओ मे भाए इन 
परिवतंनों के कारण परम्परागत दृष्टिकोण की उपयोगिता परिसीमित हो गई और 
तुलनाओं के नये आयाम व नई पद्धतिया खोजी जाने लगी । 

जनतन्त्र के उदय के प्रारम्भिक चरणों मे जनता में विशेष जागृति नही थी पर धीरे- 
धीरे जनता में जागृति आई। जनसाधारण की जागरूकता से जनता की राजनीतिक 
प्रक्रियाओं में सहभागिता में वृद्धि हुई जिससे राजनीतिक व्यवहारों में जटिलता भा गई 
और इनको वर्णन मात्र से समझना सम्भव नही रहा। यही कारण है कि परम्परागत 
पद्धति पुरानी पड़कर छूटती गई। वहुलतावादियों ने भी परम्परागत राजनीतिक 
अध्ययनों को राजनीतिक व्यवहार को समझने मे अपर्याप्त माना है। इन्होंने आस्टिन व 
बोदां द्वारा प्रतिपादित सम्प्रभुता सिद्धान्त का खंडन किया भर राजनीतिक संस्थाओं को 
समाज की अन्य संस्थाओ की तरह माना तथा राजनीतिक व्यवस्था की सर्वोच्चता को 
अस्वीकार किया। इनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का ही एक 
भाग है। बहुलताबादियों का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था की संस्थाओं को अन्य 
संस्थाएं व तत्त्व प्रभावित करते है और इस कारण इन सबका सम्मिलित प्रभाव अध्ययन 
की परिधि में अनिवार्यत, समाविष्ट होता चाहिए। केवल संवैधानिक तन्ते का अध्ययन 
करने वाले दृष्टिकोण में, इस कारण, राजनीतिक व्यवहार का सतही अध्ययन मात्र ही 
रहा। 


परम्परागत तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व था देन (ग्राक॒णाआ०्ल त 

एगाप्रफ॥।पाता त प्राग्तापंणाण 0ण्राएशवार८ ए०ा0०७) 

यद्यपि तुलनात्मक अध्ययन का परम्परागत दृष्टिकोण बदली हुई राजनी तिक परि- 
स्पितियों व प्रक्रियाओं को समझने में एक सीमा के वाद सहायक नहीं रहा, फिर भी 
तुलनात्मक राजनीति में इसका विशेष योगदान रहा है। राजनीतिक अध्ययन की 
प्रारम्भिक अवस्था में, संस्थाओं का विवेचन ही उनकी भ्रकृति को समझने के लिए काफी 
था। लोकतान्धत्रिक प्रक्रियाएं भी अत्यधिक सरल थीं और उनका अध्ययन वर्णन मात्र से 
सम्भव ही जाता था। राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामान्य सरलदा के कारण लम्बी अवधि 
पैक इसी दृष्टिकोण को राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए पर्याप्त माना जाता 
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मे 


दसे भी परम्परागत तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों का आधुनिक राजनीतिक 
लिए विशेष महत्व रहा है। प्रयम तो, इन अध्ययनों से इतने राजनीतिक 
तथ्य गंशलित किए कि उससे बाद में उपयोगी विश्लेषण सम्भव हुए। दूसरे, इन्ही 
अध्ययनों के फारण राजनीतिक व्यवस्थाओं की जटिसताओं का आभास मिल्रा। इनगे 
ही यह स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था को केवल मात्र औयचारिक व वैधानिक 
दृष्टिपोण से नहीं सण्शा जा सकता है। परम्परागत घुसनात्मक राजगीतिक अध्ययनों 
से जिन प्रवृत्तियों को प्रोत्माहन मिला बही आगे चतकर आधुनिक अध्ययनों का आवार 
बनी। संक्षेप में यही कहा जाना चाहिए कि तुलनात्मझ राजनीति का परम्परागत दृष्टि- 
कोण, आधुनिक अध्ययनों का प्रेरफ व कुछ सीमा तक मार्गदर्शक बना । 









तुलनात्मक राजनीति फा आधुनिक परिप्रेक्ष्य 
(७00एछ5 एपहरइएएटा।शड 07 20४ए0ए4ए४ 70,769) 

परम्परागत राजनी तिया अध्ययनों की प्रकृति व विशेषताओं के विवेचन रो यह निष्कर्ष 
निकलता हैं कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को इस दृष्टिकोण मे लेखकों ने सरत तथा अपने 
आप में सीमित-सा मान लिया है, जब कि वास्तव में, शासन-तन्त्र व राजनीतिक प्रक्रियाएं 
न केवल अत्यन्त जटिल ही होतो हैं, यरन सामाजिक, आधिक व सांस्कृतिक प्रभावों से 
और भी पेचीदा वन जाती हैं। इस कारण परम्परागत पद्धति द्वारा फिए गए वर्णन मात, 
राजनी तिक व्यवस्थाओं, प्रक्रिाओं और संस्थाओं की वास्तविकताओं को समझने में व 
सर्वमान्य रिद्धास्तों के प्रतिपाइन में सहायक नहीं हुए और नवीन प्रविधियों व उपागमों 
की खोज होने शगी। यह नवीन अध्ययन-दृष्टिफोण ही तुलनात्मक राजनीति का 
आधुनिक परिप्रेदय कहा जाता है । 

एक राजनीतिक व्यवस्था में परस्पर विरोधी व विभिन्‍न दावों और मांगों को सर्वमान्य 
निर्णयो में परिवर्तित किया जाता है। इन स्वीकृत निर्णयों में, विविध सामाजिक समूहों, 
दलों, संघो, हित-संगठनों और क्षेत्नों वे परस्पर विरोधी विचारों में सामंजस्य निहिंत 
होता है। एक ओर तो व्यवस्यायिका, कार्यपालिका, न्यायालय दथा नौक रशाही के रूप मे 
सरकारी अंग होते है, तथा दूसरी ओर सामाजिक व आशिक व्यवस्थाएं व समुह होते हैं 
तथा वे विश्वास व मूल्य होते है, जो समाज के आधार-स्तम्भ का कार्य करते है। इन 
सरकारी अगों--सामाजिक , सांस्कृतिक, आविक, नैतिक समूहों तथा विचारधाराओं के 
बीच की अन्त.त्रियाओं के आधार पर ही राजनीति की गत्यात्मक या संचालक शत का 
निर्माण होता है। अर्थात निर्णय करने की स्थिति में पहुंचा जाता है। विभिन्न सामाजिक, 
आधिक और नैतिक समूह अयवा अन्य हित-संगठत सरकार पर अपने दावों के सम्बन्ध में 
दबाव डालते रहते है। हिंत-समूह और राजनीतिक दल, सरकारी निर्णयों त्या हिंत- 
दायो के बीच सम्प्रेषण पट्टियों (०॥ा४०३)ण एल) का कार्य करते है। राजनीतिक 
नेतृत्व, बहुधा इन दावो और मायों में समस्थय स्थापित करने और इन्हें निर्णयो के रूप में 
स्पष्टता प्रदान करने की चेप्टा करता है। ऐसी निर्णयकारी क्षमता में ही राजनीतिक 









तुलनात्मक राजनीति--परम्परागत व आधुनिक परिप्रेक्ष्य :: 97 


व्यवस्था की कुशलता व सफलता निहित है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था विरोधी मांगों 
में से ऐसा समन्वयात्मक निर्णय निकाले जिसे व्यापक रूप में मान्यता मिले और अधिकांश 
लोग उनका पालन करें। 
आज के युग में एक राजनीतिक व्यवस्था को शक्तिशाली चुनौतियां आथिक और 
तकनीकी आधुनिकीकरण से है। अविकसित देशों के आधुनिकीकरण में समाज के पु- 
निर्माण का तत्त्व निहित है। इन देशों मे नये प्रतिमानों, कुशल नोौकरशाही के प्रशिक्षण, 
जन-स्थापित ल्यों के आधार पर क्रांतिकारी निर्णय आदि का पर्याप्त महत्त्व होता है। 
राजनीतिक स्तर पर आधुनिकीकरण मे इन उद्देश्यों मे बडी सख्या में लोगों के विचारों 
की अनुरूपता आवश्यक होती है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में उपलब्ध साधनों की 
कमी के कारण विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुशासित प्रयत्त का भारी महत्त्व 
होता है और सबसे अधिक, मानव-श्रम पर निर्भर करना पड़ता है जिसकी प्रभावकारी 
उपयोगिता बलिदान तथा अथवा परिश्रम की माय करती है। ऐसे समाज, विचारधाराओं 
और मूल्यों मे परिवर्तन के दौर से गुजरते है। आ्थिक दृष्टि से विकासशील व्यवस्थाओं 
में सबसे मुख्य और विकट समस्या आधिक विकास की दर को निरन्तर बनाए रखना, 
श्रम की उत्पादिता मैं बूद्धि के लिए तकनी की ज्ञान का शीघ्र एवं प्रभावकारी विकाप्त 
करना तया लोगों के कल्याण और रहत-सहन व जीवन स्तर को निरन्तर उन्नत बनाएं 
रखने के लिए वृद्धिगत उत्पादिता के लाभों को सभी लोगो को उपलब्ध कराना है। अब 
सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे आय-वितरण के विभिन्‍न उपायों से सेवाओं के 
व्यापक प्रसार और सामाजिक न्याय के अधिकाधिक विस्तार से समाज में संतोप बनाए 
रखें। 
वर्तमान में र(जनी तिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की जटिलता उपरोक्त विवेचन से 
स्पष्ट है। मैक्रीडिस का मत है कि उपरोवत बातों, कर्तव्य निर्देशों और राजनीतिक 
व्यवहार की जटिलताओं की भली प्रकार से परीक्षा करने के लिए परम्परागत अध्ययन" 
दृष्टिकोण के वर्णन, तक ही सीमित रहना काफी नहीं है। इसके लिए, तुलनात्मक वर्णन 
और अध्ययन एक-सी राजनीतिक व्यवस्थाओं, शासन अंगों और ससस्‍्थाओं तक सीमित 
रखकर उपयोगी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते है। इसके लिए मवीन दृष्टिकोण 
आवश्यक हुआ | इन विश्लेषण, निरीक्षण और परीक्षण की नवीन पद्ध तियों को आधुनिक 
उपागम का नाम दिया गया है। राजनीतिक सस्याओं व राजनीतिक व्यवहार के 
तुलनात्मक अध्ययन को अधिक 'वैज्ञानिक' स्वरूप प्रदान करने के लिए विद्वानों ने 
परम्परागत तुलनात्मक राजनीति के लेखकों से भिन्‍द जो पद्धति या दृष्टिकोण अपनाया 
है, उसे तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की संज्ञा दी जाती है! 
आधुनिक परिप्रेध्य की विश्वेषताओं व लक्षणों का विवेचन करने से पहले यह जानना 
आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में जटिलताओं का उद्भव कैसे हुआ ? अचामक 
हो ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक अध्ययन में लम्बी अवधि से प्रचलित पंद्धतिया पुरानी 
पड़ गई और नये अध्ययन उपागमों की आवश्यकता हुई ? आमण्ड व पावेत् के अनुसार 
परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की सर्वेत्त लोकतन्त्र के प्रसार में आस्था धूमिल हो गई। 


तुलनात्मक राजनी ति--परम्परागत व आधुनिक परिप्रेक्ष्य :: 99 


आनुभविक तकनीकी से खोज करता है । 
एक राजनीतिक व्यवस्था तभी जीवित रह सकती है जब वह कुछ अत्याज्य और 
अनिवाय॑ कार्य करती रहे। इन कार्यों के सम्पादन के लिए कुछ संस्थाएं अनिवार्य सरचना 
है। ये संरचनाएं एक राजनी तिक व्यवस्था से दूसरी राजतीतिक व्यवस्था में भिन्‍न-भिस्त 
होती हैं और युद्ध, औद्योगीकरण, आथिक परिवर्तन, नव प्रेरणाओं और नई मांगों के 
विभिन्‍न कारणों से प्रभावित होकर संशोधित परिवर्द्धित होती रहती है। राजनीति का 
अध्ययन, इस प्रकार एक व्यवस्था का, जो कि सावयवी रूप से सामाजिक संरचना, 
परम्पराओं और विचारधाराओं, संस्क्ृति एवं उस पर्यावरण से जिसमे वह सचारित 
होती है, का अध्ययन बन जाती है और ऐप्ता होने पर उन महत्त्वपूर्ण समानताओं तथा 
अन्तरों का भलीभाति ज्ञान किया जा राकता है जिनका पता राज्य के केवल वैधानिक 
रूपो के वर्णन से नही चल पाता है। राजनीतिक, आ्थिक, सास्कृतिक तथा सामाजिक 
घटनाओं के बीच सह-सम्बन्धों की स्थापना एक ऐसा व्यापक क्षेत्र प्रदान करती है जिसमे 
परिवर्तनों की गतिशीलता को भली प्रकार समझा जा सकता है और विस्तृत सामान्यी- 
करण प्राप्त किए जा सकते है। ऐसा करना वास्तव में राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन 
में वैज्ञानिक ढय को लागू करना है। वैज्ञानिक ढंग मे राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे मे 
परिकल्पनाओ और सिद्धान्तों का एक बौद्धिक व्यवस्था (7०६०ए४ 070९7) के रूप 
में विस्तरण किया जाता है और उपलब्ध प्रमाणों के प्रकाश मे उनकी आलोचनात्मक 
परीक्षा की जाती है। यह अध्ययन शेली, परम्परागत तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक 
तुलनात्मक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ले आती है। 
आमन्‍्ड व पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेध्य मोटे रूप 
से नई पेचीदगियों को समझने, नवीन बौद्धिक प्रबर्तत लाने और एक नई बौद्धिक 
व्यवस्था की स्थापना की प्रवृत्तियों से युक्त है। प्रवर्तन के इन प्रयत्नों की संक्षेप में 
व्याख्या करके ही आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विश्येपताओं व नये आयामों को 
समझा जा सकता है। संक्षेप में यह इस प्रकार है--- 


आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां (९ ७शंण पलातला- 
एंव ०१६ एण्राएशथ्लथांएट ए0005) 

आमसन्‍्ड व पावेल का विचार है कि तुलनात्मक राजनीति में बदली हुई परिस्थितियों 
के अनुरूप प्रवर्तन के प्रथत्नों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में विभकत किया जा सकता 
है। यह भ्रवृत्तियां ही भाधुनिक तुलनात्मक राजनीति को परम्परागत तुलनात्मक 
राजनीति से अलग करती है क्योंकि इनका परम्परागत दृष्टिकोण में अमाव था। यह 
प्रवृत्तियां है- 

(कफ) अधिक व्यापक विपय-क्षेत्र की खोज (प॥6 5९छ०ा णि वाणढ ०क्ाछाद- 
पद्यानए० ६९०9९) -- आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में अधिक व्यापक विपय-स्षेत्र की 
तलाश तुलमात्मक राजनीति को संकोर्णता के दायरे से निकालकर व्यापकता के संदर्भ 
में लाना है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के अध्ययन 
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लोकतान्त्रिक विकास की सोधी-सादी अवधारणा और उस पर गाधारित तथा उसके द्वारा 
उत्पन्न तुलनात्मक राजनीति की बौद्धिक रचना विगत महायुद्ध के बाद अमान्य हो गई। 
आमन्‍्ड व पावेल इसके लिए प्रमुखतया तीन विकासों को उत्तरदायी मानते हैं। यह इस 
प्रकार है-- बे 
(4) एशिया, अफ्रीका व मध्यपू्व में राष्ट्रीय विस्फोट, जिसने नागा प्रकार की 
सस्क्ृतियों, सामाजिक संस्थाओं व राजनीतिक विशेषताओं वाले अनेकों राष्ट्रों का राज्यों 
के रूप में उदय हुआ। 
(2) भटलांटिक समुदाय के राष्ट्रों के प्रभुत्व का अंत और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति व 
प्रभाव का उपनिवेशों व अद्धं-उपनिवेशो क्षेत्रों मे प्रसार व विस्तार। 
(3) साम्यवाद का राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना व अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था को बदलने के सधर्ष मे एक शक्तिशाली प्रतियोगी के रूप में उभरना | 
उपरोक्त परिवर्तनों ने परम्परागत राजनीति की सीधी-सादी आशावादिता के स्थान 
पर निराशा, संदेह व भ्रम उत्पन्न कर दिया। नवीन परिस्थिति की अनिश्चतताओं, 
धमकियों, भयावह अस्थायित्वों व राजनीतिक रूपों की विविधता के. भ्रमजाल ने 
तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत दृष्टिकोण को डावाडोल कर दिया। अब यह 
अध्ययन दृष्टिकोण, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों की उलझी हुई प्रक्रियाओं को 
स्पष्ट करने में सहायक नहीं रहा। अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के साथ ही साथ 
निरंकुश व्यवस्थाएं प्रमुख चुनौतियां वन गईं। विकसित, भर्द्ध-बिकसित व॑ अविकसित 
राजनीतिक व्यवस्याओं को पूंजीवादी, साम्यवादी व समाजवादी विचारधाराओं के 
दबावों के साथ ही साथ सैनिक तानाशाही के खतरों का सामना करना पड़ा। इससे 
तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत दृष्टिकोण निर्थंक बन गये। क्योंकि, इनसे तवीन 
राजनीतिक ययार्थ की गत्यात्मक शक्तियों को समसने मे कोई सहायता नही मिल पाई 
ओर नई पद्धतियों, प्रविधियों व दृष्टिकोणों का प्रयोग अनिवाय हो गया । अब तुलनात्मक 
राजनीतिक शोध के नये गन्तव्य व नवीन अभिमुख खोजे जाने लगे। इस मतये अध्ययत 
दृष्टिकोण पर आधारित तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक 
परिप्रेंद्य मे सम्मिलित माना जाता है। 
मैक्रीडिस का विचार है कि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण, अधिक 
परीक्षण करने वात्ता, अधिक खोजबीन करने वाला और अधिक व्यवस्थित है । यह दृष्टि- 
कोण अधिक अथवा गहन निरीक्षक इस वात से है कि इसमे राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं 
और व्यवहारों फे मूल में जाकर उन्हें समझने का प्रयत्व किया जाता है। यह मुख्यतः 
सामाजिक संरूपणों, हित समूहों, राजनी तिक दलों, विचारधाराओं से प्रभावित राजनी तिक 
व्यवहारों व शासन-तन्त्रीय औपचारिक संरचनाओं के वास्तविक आधारो आदि का 
विशेष अध्ययन करता है। क्योकि, इनसे हो राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण 
होता है, और जनमत तथा विशिष्ट शासक वर्ग व अभिजन बर्य का ढांचा स्पष्ठ द्वीता 
है। यह दृष्टिकोण अधिक व्यवस्थित व वैज्ञानिक दस रूप में है कि यह राजनीतिक 
व्यवस्या य अन्य व्यवस्थाओं के बीच वास्तविक सम्बन्धों की सुनिश्चित व परिसाधात्मक 
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आनुभविक तकनीकी से खोज करता है । 

एक राजनीतिक व्यवस्था तभी जीवित रह सकती है जब वह कुछ अत्याज्य और 
अनिवायं कार्य करती रहे। इन कार्यों के सम्पादन के लिए कुछ सस्थाए अनिवार्य संरचना 
है। ये संरचनाएं एक राजनीतिक व्यवस्था से दूसरी राजनीतिक व्यवस्था में भिन्‍न-भिन्‍न 
होती है और युद्ध, औद्योगीकरण, आथिक परिवतंन, नव प्रेरणाओं और नई मांगों के 
विभिन्‍न कारणो से प्रभावित होकर संशीधित परिवद्धित होती रहती है । राजनीति का 
अध्ययन, इस प्रकार एक व्यवस्था का, जो कि सावयवी रूप मे सामाजिक सरचना, 
परम्पराओं और विचारधाराओं, सस्कृति एवं उस पर्यावरण से जिसमें वह सचारित 
होती है, का अध्ययन बन जाती है और ऐसा होने पर उन महत्त्वपूर्ण समानताओं तथा 
अन्तरों का भलीमाति ज्ञान किया जा सकता है जिनका पता राज्य के क्रेवल वैधानिक 
रूपों के वर्णन से नही चत पाता है। राजनीतिक, आ्िक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
घटनाओं के बीच सह-सम्बन्धों की स्थापना एक ऐसा व्यापक क्षेत्र प्रदान करती है जिसमें 
परिवततनों की गतिशीलता को भली प्रकार समझा जा सकता है और विस्तृत सामान्यी- 
करण प्राप्त किए जा सकते है । ऐसा करना वास्तव में राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन 
मे वैज्ञानिक ढंग को लागू करना है। वैज्ञानिक ढंग में राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में 
परिकल्पनाओं और सिद्धान्तों का एक बौद्धिक व्यवस्था ((0/200०६घ४३४| 070८7) के रूप 
में विस्तरण किया जाता है और उपलब्ध प्रमाणों के प्रकाश मे उनकी आलोचनात्मक 
परीक्षा की जाती है। यह अध्ययन शैली, परम्परागत तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक 
तुलनात्मक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ले आती है। 

आमन्ड व पावेल के अनुसा र तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेक्ष्य मोटे रूप 
से नई पेचीदगियों को समझने, नवीन बौद्धिक प्रवर्तन लाने और एक नई बौद्धिक 
व्यवस्था की स्थापना की प्रवृत्तियों से युक्त है। प्रवर्तन के इन प्रयत्नों की संक्षेप में 
व्याख्या करके ही आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं व नये आयामों को 
समझा जा सकता है। सक्षेप मे यह इस प्रकार है--- 


आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां (८ शुणः प'लतला- 

छा65॥ )४०१९॥ (०एत्लाक्ाए& 20॥05) 

आमन्‍्ड व पावेल का विचार है कि तुलनात्मक राजनीति में बदली हुई परिस्थितियों 
के अनुरूप प्रवर्तन के प्रयत्नों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों मे विभकत किया जा सकता 
है। यह प्रवृत्तिया ही आधुनिक तुलवात्मक राजनीति को परम्परागत तुलनात्मक 
राजनीति से अलग करती है क्योंकि इनका परम्परागत दृष्टिकोण में अभाव था। यह 
प्रवृत्तियां है-. 

(कफ) अधिक व्यापक विपप-क्षेत्र की खोज (॥98 डल्याली लि ग्रा0एट ९०प्राए76- 
प्रथाऋरए& 5007०) -+भाधुनिक तुलनात्मक राजनीति मे अधिक व्यापक विपय-स्षेत्र की 
तलाश तुलनात्मक राजनीति को संकीर्णता के दायरे से निकालकर व्यापकता के संदर्भ 
में लागा है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों मे लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के अध्ययन 
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तक तुलनात्मक राजनोति को सीमित रखना चारों तरफ द्वो रही ऋतिकारी राजनीतिक 
उथलों-पुथलों से आंख बन्द करना है। अब लोकतस्त्नों की नहीं, उनकी चुनौतिया देने 
वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं की गत्यात्मकताओं को समझना आवश्यक हो गया। इस 
कारण आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन-क्षेत्र व्यापकतम बनाने की प्रवृत्ति 
दिखाई देती है। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के साथ ही साथ, निरंकुश व्यवस्थाओं को तथा 
विकासशील राजनीतियो को, वर्तमान व अतीत के संदर्भ में देखकर राजनी तिक व्यवहार 
की गतिशीलता को समझने का प्रयास होने लगा है। अब तुलनात्मक राजनीति अमरीकी 
या यूरोप संदर्भी न रहकर नवोदित राज्यों को विशेष रूप से अध्ययन में सम्मिलित करके 
विश्व संदर्भी बन गई है। तुलनात्मक राजनीति के शोधकर्ताओं व लेखकों ने सम्पूर्णता 
के संदर्भ मे राजनीतिक व्यवहारों को समझने का प्रयास किया। आमन्ड व पावेल की 
टकाफ़्द्वाक्षो ९ 27ग्रॉधंट 4 90क#श०्ाशावां 4.:्रा०वरथा; भामन्‍ड व कोलमैन 
की 7४० #गाध रण 0शर्क्राओ. (०4७. फ्रैदरिक की. (ताउ[ातशार्वा 
हककापशां दावे 2207024८० तथा मेक्रीडिस, एक्सटीन, ऐप्टर. हेवशचर, ईस्टन 
और डाहल द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयत्न तुलनाध्मक राजनीति के व्यापक क्षेत्र की 
तलाश का संकेत हैं । 

(प्र) यथायंबाद को खोज (76 ३८कली ईण ९शाभा)--पघुलनात्मक राजनीति 
में यथार्थवाद की खोज की प्रवृत्ति, परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों का सीधा 
परिणाम है। यह औपचारिकता से दूर हटना है। यह कानून, विचारधारा, सरकारी 
संस्थाओं व संवैधानिक संरचनाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर, उन सब संरचनाओं व 
प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है, जो राजनीति और नीति-निर्धारिण में अपना अभाव 
डालती हैं । अब औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ, राजनीतिक 
प्रक्रियाओं, राजनीतिक दलों, हित समूहो, निर्वाचन भ्रणालियों, राजनीतिक संचार, 
राजनीतिक समाजीकरण व अन्य अ-राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन व विश्लेषण भी 
किया जाने लगा है। भव राजनीतिक व्यवस्थाओं को सर्वांगीणता के संदर्भ में देखा जाने 
लगा है जिससे राजनीति की गत्यात्मक शक्तियों को, सामाजिक वर्ग मे, संस्कृति मे, 
आायिक व सामाजिक परिवतंनों में, राजनी तिक अभिजनों या अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण मे, 
यथा जहां कही भी वह विद्यमान हो, पहचाना जा सके । 

तुलनात्मक राजनीति में यह ययार्थवादी--आनुभविक प्रवृत्ति वास्तव में व्यवहार- 
चादी' दृष्टिकोण कही जाती है। इसका बहुत सीधा सा अर्थ है कि इसमें राजनीतिक 
भूमिका के पदाधिकारियों या अदाकर्ताओं के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन 
क्रिया जाता है और उनके कानूनी या विचारधारा-प्रतिमान को वही तक देखा जाता है 
जहां तक वे उनके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इमरो स्पष्ट है कि 

तुलनात्मक राजनीति केः आधुनिक परिप्रिदय मे यवार्थता का विद्येप महत्व है तथा 
औपचारिक बानूनी संरचना का उपयोग सोमित ही होता है । 

(ग) परिक्षुद्धता की घोज (05८० ति फ़ाल्टंभेणा)- पहेँ प्रवुत्ति वैशानिक व 
तदामीकी ढग ये: सामान्य वितरण या प्रसार के करण राजनी तिवः अध्ययनों में आने लगी 


है। वैते यह प्रयूत्ति भी सामाजिक तुलनादम क राजनीति में 
कारणों से इसकी प्रचलन कुछ सै निश्चित लिप्कर्षों की आवश्यकता 
भें अध्ययन कीप र्य बना दी्‌ इस 
परिशुद्ध दैज्ञानिक प्रो का ध्रयोग अब निदर्शन सर्वेक्षण 
(तक 


(शणौ० इता४०४ द्वारा रण ; ब्यवस्थाओं के लक्षणों, राजनीतिक संस्क्ृतियों, 
समाजीकरण व राजनीतिक प्रक्रियाओं को, परिमाणात्मर्क तथ्यों का सकलने। वर्गीकरण 
करके समझते का भ्रपास कियो जाता है। मतनल््यवहार को माप योग्स ठय्यो से समझा 


माप यो 
जाने लगा हैं कुल एमलाकर यह कहा जा सकता है एक तुलनात्मक राजनीति में प्रि- 
शद्धता वी प्रवूर्ति भूमिका 


ह ही घतिक भम' अदा कर रही हैं. 
(घी) बौद्धिक अनु की पोज (ए0७० इच्डाण 7८९०! छणे ०06) च 
व्यापक विपय-दी ले) दंवाद और परिशुद्धत की अं जनीतिं के 
सैद्धान्तिक चविचारव॑ अवधारणा (तक शो ही नवीन में 
दृष्टि को आत्मसात करने या रवि (०० करने में । राज्य, 
विधान, तिनिधित्व, के अधिकार व व्यू की अर्वेधार प्रो से शाजनीतिरक 
दलों, दबाव स्मूद स्प्रेषण के साधनों की विधियों घिवदे 
करने हामता नहीं मिलती एै ए्‌ नई अवध रणाओं वा द्वंधों की 
आवश्यर्कती हुई। तुलनात्मर्क राजनीति में नई अवधार की तलाश ह्ठी इसलिए, 
हो रही है कि दाति का नया द्रोद्धिक अनु स्थापित किया 
इन प्रबृत्तियों के कारण इाजनीति (सद्धाल्त प्रति की दिशा की सकेत 
(पलता हैं और शायद दल ति व राजनीतिक पसद्धा्त में सम्बर 
स्थापित हो जाए भ यह क्की परआं धुनिक राजनीति 
अं शाप्द्ीम राजे तक के विश्व मभेएक जनी तिर्क व्यवस्था 
मानकर, उसे ]जनीतिक ब्यवस्थाओं ध्यूयन वे पुल के लिए प्रगर्त 
हैद्धाम्तिक संवर्ग को प्रयोग कर, शाष्द्रीय राजनीतिक व्यवस्त हु से तुलना करने 
की एक और ५६ होने मी हैं इसके वा भी ज्यों-ज्यों क्षम्तर्ण 
शाजनीतिक व्यवध्या का राष्ट्रीय शाजनीतिक व्यवर की आंत तो अं 
गतिविधियों प्र किया जाने लेगी है, त्यो-्ध्यों ठुल त्म जनीति में 
अस्तर्राष्ट्रीय खशाजनीति का अलग की प्रदुर्ति देती हैं) इसी 
तरह, राष्ट्रीय रा ् ब्यवस्थार्ग की विशेषत आओ की। न्तर्याप्द्रीय राजनीतिक 
ब्यवस्था की विधि पर पई भ्रभावे ही व्यव 
आधुनिक दूं व्टकीण में दण बन गया हैं। अन्त में, शोति-विज्ञान के 
ससवतात्मक पैकरणाही का न ब्यवस्थार्पिकीएे (तक दल, 
(हित समूह: इत्यां हूप से तुलना हूँ जो आधुर्निक 
घुलनात्मक द्षीति में नई में $ के सूचक ह्दी जाने चाहिए 
तर काल मे रीति का द्रेक्य कहा 
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से कुछ नई प्रवृत्तियों का सवावेश हुआ है। इनमे कुछ का वर्णन ऊपर किया गया है तथां 
हेरी एक्सटीन ने कुछ प्रवृत्तियों को ,प्रमुख रूप से आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में 
परिलक्षित माना है। यह संक्षेप में इस प्रकार है का 
तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की अनुभववादी अभिसीमा बहुत बढ गई है, विश्येपतः 

इसलिए कि अ-पाश्चात्य व्यवस्थाओं का अब गहन अध्ययन किया जाने लगा है, और कुछ 
इसलिए भी कि राजनीति के उन पहलुओं में अधिक खोज की जाने लगी है जिनका पहले 
बहुत ही कम अध्ययन हुआ था । इनमे बहुत से पहलू तो लगभग अछूते से थे ।. एशिया, 
अफ्रीका व लैंडिन अमरीका ([.80॥ थगाव्य०४) के देशों में राजनीतिक अध्ययन के 
विशाल क्षेत्र अब उपेक्षा की सामग्री नहीं रहे है। अब तुलनात्मक अध्ययन एक वृहृत्तर 
संदर्भ में होने लगे है। 

इसी तरह युद्ध-पुर्व अवस्था में राजनीति के क्षेत्र मे परिशुद्धता व व्यवस्था की जो 
कमी थी, उसे दूर करने के विशेष प्रयत्न किए जाने लगे और अध्ययन को अधिकाधिक 
वैज्ञामिक बनाने का प्रयास किया जाते लगा है। इसके अलावा, सामाजिक समूहों के 
राजनीतिक कार्यों के अध्ययन पर तथा उन सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन पर, जो 
राजनीतिक मूल्यों को ढालने मे विशेष भूमिका अदा करती हैं, अधिक बल दिया जाने 
लगा है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की विश्लेषणात्मक रूप से शल्य-क्रिया सी की जाने लगी 
है तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से अधिकांशतः आयातित अवधारणात्मक योजनाओं 
के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में विविध प्रश्न उठाकर उनके समा- 
धान खोजमे की चेप्टा की गई है। निष्कपंतः, यह कहा जा सकता है कि बदली 
हुई राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्त चुनौतियों के परिणामस्वरूप आधुनिक 
तुलनात्मक राजनीति मे अनेकों नई प्रवृत्तियों का अनिवायंत: प्रचलन होता गया है। 
तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आई इन प्रवृत्तियों के कारण यह 
परम्परागत दृष्टिकोण से भिन्‍न बन यया और इसमें अनेक विशेषताएं परिलक्षित होने 
लगी । संक्षेप में यह इस प्रकार है। 


आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं (टाशब्नथांभांड रण 

१४00807 00ग्राएशवा ८ ए005) 

आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में कई सामान्य विशेषताएं परित्क्षित 
होती हैं। इनका यत्र-तत्न विवेचन पहले के अध्यायो में हुआ है। यहां संयुक्त रूप मे 
व्यवस्थित ढंग से इन विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है। '' 

(क) अध्ययन दृष्टिकोण में अधिकांशत' तूलनात्मक (3829 एणाएशशीए्ट्डत 
श)०:0४९॥--परम्परागत तुलनात्मक राजनीति केवल नाम से ही तुलनात्मक कही 
जाती है, परन्तु आधुनिक तुलनात्मक राजनीति अधिवांशत. तुलनात्मक है। परिबतित 
राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन तुलनात्मशझ ढंग से ही उपमोगी हो सकता है । 
वर्योफि, हर राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति विचित्र व अनुपम होती है। इन अनुपम 
राजनीतिक व्यवस्याओं के सुलवारमकः विश्वेषण से ही राजनीतिक व्यवहार के बारे मं 
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मोदे सामान्यीकरण की अवस्था में पहुंचा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था में हर 
जगह अनोखापन होता है । परन्तु कुछ समानताएं भी परिलक्षित होती हैं, कही किसी 
व्यवस्था में कुछ प्रभाव महत्त्वपूर्ण होते हैं तो कही कुछ अन्य प्रभाव राजनीतिक व्यवहार 
को विशेष रंग में रंगते है। इन व्यवस्थाओं की गहराइयों में झाकने के लिए आवश्यक 
है कि इन सबका तुलनात्मक अध्ययन हो। यही कारण है कि आधुनिक तुलनात्मक 
राजनीति प्रधानत: तुलनात्मक है। 

(ण) विषय-क्षेत्र में व्यापक्तम (5:0205ए० 77 5००7९)--आधुनिक तुलनात्मक 
राजनीति का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है। इसमे औपचारिक-वेधानिक शासन अगों व 
संस्थाओं के अलावा राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहारों व राजनीति को 
प्रभावित करने वाले अ-राजनीतिक तत्त्वों का अध्ययन भी किया जाता है। यह वतंमान 
राजनीतिक व्यवस्याओं के अध्ययन तक ही सीमित नही है । वर्तमान राजनीतिक 
संस्थाओं को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने का प्रयास भी आधुनिक तुलनात्मक राजनीति 
में किया जाता है। इतना ही नही, राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक व्यवस्था से सम्बद्ध मानकर इनका एक दूसरे पर प्रभाव व इनकी पारस्प- 
रिकता भी तुलनात्मक अध्ययनों में देखी जाने लगी है। अब तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययन केवल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित नही रहे है। राजनीतिक व्यवस्था 
की प्रकृति, कि वह लोकतान्त्रिक है या अधिनायकवादी, समाजवादी है या पूजीवादी, 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में अध्ययन का आधार नही रही है। अब सभी प्रकार 
की राजनीतिक व्यवस्थाओं को, चाहे उनकी प्रकृति कसी ही हो, अध्ययनों में सम्मिलित 
किया जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व की 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की सभी अवस्थाओो तक विस्तृत है । ह 

(ग) विश्लेषणात्मक व व्यास्पात्मक (#ष्रज़ात्व] शा. ०फरांधाश०३)--मैश्री- 
डिस की मान्यता है कि राजनीतिक ब्यवस्थाओं के विवरण मात्त से न तो राजनीतिक 
संस्थाओं की सही प्रकृति समझना सम्भव है और न ही इस प्रकार के अध्ययन से राज- 
नीतिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए राजनी ति का अध्ययन विवरणात्मक 
के स्थान पर समस्या समाधानात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक ढंग से किया 
जाना चाहिए । तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परिकल्पनाएं की जाती है, 

परीक्षण व तथ्यों का संकलन कर उनका, व्यापक सामान्यीकरण करने के उद्देश्य से, 
तुलनात्गक ढंग से विश्लेपण किया जाता है। विश्लेषणात्मक मार्ग किसी भी राजनीतिक 
व्यवस्था को समझने में सहायता करता है, और उन महत्त्ववृर्ण रंरचनाओं का परिचय 
देता है जिनके माध्यम से एक राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है और अन्य व्यवस्था के 
समान अथवा असमान बनती है । विश्लेषणात्मक पद्धति से परिकल्पनाओं की जाय की 
जातो है और जांच के आधार पर उन परिकल्पनाओं का धारण, रांशोधन या पण्डन 
किया जा सकता है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति स्थल-कार्य तथा अनुभववादी पर्य- 
वेक्षण पर अधिक बल देती है। सभी प्रकार के वैज्ञानिक अन्वेषणों में विश्लेषण का यह 
अनिवायं है। वयोकि, इससे उन दशाओं अथवा प्रतिबन्धक तत्त्वों बा सशुस्तित 
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सम्भव है जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति परिकल्पनाओं की वैधता या खण्डत के लिए 
उत्तरदायी है। विश्लेपणात्मकता, आधुनिक तुलनात्मक राजनी ति की केवल प्रमुख विशेषता 
ही नहीं है, बल्कि इसे अधिक व्यवस्थित बनाने वाली और राजनीतिक व्यवस्थाओं की 
वास्तविकताओं का ज्ञान कराने वाली पद्धति बनाने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है । 

(घ) व्यवस्था-अभिमुखी अध्यपन (5/8८०० ०7९॥/९० $१00५)- इस परिय्रेक्षय में, 
संवैधानिक तन्त्र के अध्ययन को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता है। इसमें राजबीतिक 
व्यवस्था के इर्द-गिर्द अध्ययन केन्द्रित रहता है। व्यवस्था को ही आधार मानकर राजनीतिक 
प्रक्रियाओ और संस्थाओ का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है । इस प्रकार का अध्ययन ही 
समस्याओं की तह तक पहुंचने मे सहायक होता है। आधुनिक विद्वार्नों ने हर राजनीतिक 
व्यवस्था मे तीन विशेषताएं स्वीकार की है। हर राजनीतिक व्यवस्था में वाध्यकारी 
शक्ति या सामर्थ्य होती है। इसी तरह उसमे झक्ति का एकाधिकार व शक्ति के प्रयोग 
की साधनयुक्तता भी होती है। इन तीनों में से किसी एक अथवा तोनों का संदर्भ एक 
राजनीतिक व्यवस्था को अन्य राजनीतिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक व्यवस्थाओं से 
भिन्‍न बनाता है और इन्ही के आधार पर किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता या 
अवैधता अथवा अपरिनिष्ठता का ज्ञान होता है। राजनीतिक शक्ति का धारक कोई भी, 
किसी भी साधन के प्रयोग से वन सकता है, परन्तु राजनीतिक व्यवस्था में उसकी शक्ति 
की वैधता या ओचित्य का होना या न होना राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का 
निर्धरिण करता है। इस प्रकार शासन-तन्त्र की यथार्थता का झान सम्पूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्था के संदर्भ मे ही किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था में हर संस्था या 
प्रक्रि] की वास्तविकता को तभी समझा जा सकता है जब राजनीति का अध्ययन 
सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से किया जाए। राजनीतिक व्यवहार की 
वास्तविक गत्यात्मक शक्तियों को समझने की आवश्यकता व अनिवार्यता के कारण ही 
आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन अधिकाधिक व्यवस्था संदर्भी या व्यवस्था 
अभिमुखी बनता जा रहा है। 

(च) सामाजिक संदर्भ अभिमुखी (800०] ००॥०८ ०४था।०० #ए०५)--एुलना- 
त्मक राजनीति के आधुनिक लेखक राजनीतिक प्रक्रियाओं का सामाजिक शक्तियों की 
अन्तःत्रिया से गहरा सम्बन्ध स्वीकार करने लगे हैं। इससे राजनी तिक प्रक्रियाओं का अध्ययत 
सामाजिक अस्त.क्रिया के संदर्भ में ही किया जाने लगा है । अब तुलनात्मक राजनीति के 
लेखक उन सव सामाजिक संस्थाओ, शक्तियों और परम्परागत बन्धनों का, जो राजनीतिक 
व्यवस्था पर दवाव या प्रभाव डालते हैं, अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से करने लगे 
हैं। व्यक्षित अनेक समुदायों का सदस्य होता है और इसलिए कई बार ऐसी स्थिति पैदा 
हो जाती है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन करे या सामाजिक संस्थाओं के निर्देश 
माने ? क्योकि कई बार, राज्य की आज्ञाओं और सामाजिक संस्थाओ के निर्देशों में विरोध 
दो सकता है । तब व्यवित, कभो-कभी राज्य के आदेशों का ध्यात नहीं रखकर सामाजिक 
संस्याओं के निर्देशों के: अनुरूप व्यवहार करता है | ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था 
की प्रकृति सामाजिक संदर्भ में ही सही रूप में समझी जा सकती है । यही कारण है कि 
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कानूनी आधार पर सही दिखाई देने वाला व्यवहार, वास्तव में, व्यवस्था विशेष की 
आन्तरिक गत्यात्मकताओं से अनभिन्न ही रखता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति के 
आधुनिक दृष्टिकोण मे, राजनी तिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं और व्यवहारों को सामाजिक 
पर्यावरण के संदर्भ में ही समझने की प्रवृत्ति प्रमुख बन गई है। 

(छ) व्यवहारवादी अध्ययन-उपागम (8ल्‍॥8५४ंणाव 299704व0 ० ४४0५)-- 
आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता “व्यवहारवादी अध्ययन दृष्टि- 
कोण' का अपनाना है। व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण का 
विशेष ढंग है। यह राजनीति के संदर्भ में मुख्यत: अपना ध्यान राजनी तिक व्यवहार पर 
कैन्द्रित करता है । “राजनीतिक व्यवहार! के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी 
संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे मे वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता 
है। इसमें दूसरी अनुशासनात्मक अवधारणाओं, सिद्धान्तों व उपागमों को ग्रहण कर 
अन्तर-अनुशासनात्मक शोध व विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। यह अनुभवात्मक एवं 
क्रियात्मक है, तथा इसमे व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानकीय विवरणों, कल्पनाओं आदि का 
कोई स्थान नहीं है। इस दृष्टि से यह आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को परम्परागत 
राजनीति से स्वेथा अलग कर देता है। यह राजनीतिक अध्ययन को कानूनी व औप- 
चारिक सीमाओं से मुवत करता है। यह तुलनात्मक राजनीति को अधिक वैज्ञानिक 
बनाता है। 

हीज यूलाउ (प्रथा: मष्रा॥0) के अनुसार “राजनीतिक व्यवहार! का तात्पर्य केवल 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षणीय राजनी तिक क्रियाओं से नही है अपितु व्यवहार के 
उन बोधात्मक, अभिप्रेरणात्मक तथा अभिवृत्त्यात्मक घटकीं से भी है जो कि मनुष्य के 
राजनीतिक अभिज्ञानों, मांगों और आकाक्षाओं तथा उसके राजनी तिक विश्वासो, मूल्यों 
एवं लक्ष्यों की व्यवस्था का निर्माण करते है । उसमें संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था 
के विभिन्न स्तर भी सम्मिलित रहते है। इत सबका अभिमुखीकरण अनेक कारणों व 
तथ्यों से होता है, इसलिए स्वभावतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन अन्तः-अनु- 
शासनात्मक ही होना मावश्यक है ।? 

किकपेद्रिक ने व्यवहास्वाद की चार विश्ेपताएं बताई हैं---0) यह शोध में राज- 
भनीतिक संस्थाओं को मौलिक इकाई के रूप में अस्वीकार करता है और राजनीतिक 
परिस्थितियों मे स्थित व्यवितयों के व्यवहार” को विश्लेषण की मौलिक इकाई के रूप 

में स्वीकार करता है। (४) सामाजिक विज्ञानों को 'व्यवह्ारवादी विज्ञानो' के रूप में 
देखता है और राजनीति-विज्ञान की अन्य सामाजिक विन्ञानों के साथ एकता पर बल 
देता है। (गा) यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गोकरण व माप के लिए अधिक परिशुद्ध 
प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है और जहां तक प्तम्मद हो, सांय्िपिकोय 
या परिमाणात्मक सूत्तीकरणों के उपयोग वेग आग्रह करता है, तथा (४) राजनी ति-विज्ञान 


गदर ६०5७, 77८ सलीकाईग्ार्ग रीदाउम्टागव की रावत, 2२०० १०: : पब्त0णता 
>प००5८, 963, छ. 25. 
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उा सा गया है कि इसमें प्रचलित नवीन प्रवृत्तियों की आलोचना की जाने लगी है । 


भाधुनिक तुलनात्मक राजनीति की आजोचना (टमप्रलग्रा5 णी ॑०्तक्ा 

(एग्राएशार० 0०४९७) 

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में विपय-क्षेत्र का विस्तार व परिप्कृत प्रविधियो की 
खोज तथा नय्रे-नये अध्ययन-दृष्टिकोणों का उपयोग और नई-नई अवधारणाओं का 
निर्माण अनुशासन को राजनीति-विज्ञान के अनुरूप बना देता है। जी ०के ० रावदस इसी 
कारण यहां तक चेतावनी देते हैँ कि “तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या यह कुछ भी 
नही है ।”भ इसके विपय-क्षेत्र का एक सीमा के आग्रे विस्तार इसे राजनीति-विज्ञान बना 
देता हैँ और बहुत सकुचित क्षेत्र से इसमे कोई भी उपयोगी निष्कर्ष नही निकाले जा 
सकते है । इसमे आनुभविक तथ्यों के सकलन व परिमाणित आकड़ों को इतना महत्त्व 
दिया जाने लगा है कि अन्य सभी तथ्यों की अवहेलना होने लगी है। इसमें नई-नई 
भ्वधारणाओं की इतनी बहुलता है कि उनके अर्थ पर सहमति ही नहीं हो पाती है। 
राजनीतिक ध्यवहार की बारीकी से जांच, उसमें इतनी विचित्रता व अनुपमता 
परिलक्षित करती है कि उसकी तुलना ही असम्भव प्रतीत होने लगती है। यही कारण है 
कि अनेक राजनीतिक विचारक परम्परागत दृष्टिकोण को ही अपनाने की बात कहने 
लगे | यह आधुनिक से फिर परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की बात इसकी कमियों का 
संकेत करती है। संक्षेप में यह कमियां निम्नलिखित है--- 

(क)विपय-क्षेत्र में अत्यधिक दुःसाध्य (779०09॥7 ४००७७)-राजनीतिक व्यवहार 
चप्रक्रियाएं इतने अधिक प्रभावों व दबावों से ढलती व बदलती है कि उन सबको अध्ययन 
में सम्मिलित करना ज्ञान की वतेमान सीमाओं मे सम्भव नही है। परन्तु, इन प्रभावों वे 
दबावों को अध्ययत से अलग रखना वास्तविकताओं की तह में जाने का प्रयास नहीं 
करना है। इस तरह, तुलनात्मक राजनीति एक ऐसी दुविधा के दौर से गुजरती दिखाई 
देती है जिसमे एक तरफ, विपय-क्षेत्र को सीमित रखना आवश्यक लगता है जबकि दूसरी 
तरफ, नये-नये आयामों व अध्ययन-दृष्टिकोणों को अपनाना, राजनीतिक व्यवहार की 
उलझी गरुत्यियों को सुलझाने के लिए, अनिवार्य हो जावा है। इससे आधुनिक तुलनात्मक 
राजनीति का विषय-क्षेत्न तो इतना व्यापक व दु.साध्य वन गया है कि आलोचक इसको 
व्यवस्थित ढग से समझना सम्भव नही मानते है। उनका कहना है कि, सरकारी संस्थाओं 
की गतिविधियों व सरकारी प्रश्नियाओ से आभे बढ़ना व सभी व्यवहारों को, जो शासन- 

क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है, अध्ययत मे सम्मिलित करना, 
जटिल अन्तःक्रियाओं के ऐसे समुद्र मे गोते लगाना है जिसका कोई ओर-छोर नही । 
विपय-द्षेत्र की अत्यधिक व्यापकता के प्रति तुलनात्मक राजनीति के लेखक अचानक 
ही सजग नहीं हुए है। 970 तक इस तरफ विश्वेप ध्यान नही गया पर अब ऐप्टर, 
ब्वोन्डेल, एस० ई० फाइनर आमण्ड व कोलर्मन तथा राबट्स इत्यादि लेखक इसके 


90. ६. ए०४०७५॥५, (0०एएश्ञाण्ड ए०४ध४०३ व ०099," ठद्ालालए बकावे फ्ग्जंग, 
५०. पा, 7३०. ।, १४।॥००, 972, 9. 358. 
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के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविफ सिद्धास्त के रूप में परिभाषित करता है।' 

व्यवहारवाद परनुप्य के केवल वाह्य कार्यों से ही सम्बन्ध नहीं रपता है, अपितु वह 
उसकी भावनात्मक, ज्ञानात्मक तमा मूल्यांकनात्मक प्रक्रियाओं से भी सम्बद्ध है। व्यवद्मर- 
बाद की 'राजनीतिक व्यवहार! की घारणा मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षणीय 
राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त व्यवहार के अवधोधनात्मक, अभिप्रेरणात्मक तया बमि- 
बृत्तात्मक घटक भी आते हैं। इसमे ये सभी व्यवहारात्मऊ प्रक्रियाएं, जो मनुष्य के राज- 
नीतिक अभिज्ञान, मांगों, आकाक्षाओं और उसके लक्ष्यों, मूल्यों और राजनीतिक 
विश्वासों की व्यवस्थात्रों का निर्माण करती है, राजनी तिक व्यवहारवाद का अध्ययत- 
क्षेत्र बन जाती हैं । 

व्यवहारवादी अध्ययन उपागम ने तुलनात्मक राजनीति को न केवल आधुनिक रूप 
ही प्रदान किया अपितु इससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन अधिक व्यवस्थित व वैज्ञा- 
निक बन गया है। तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की महत्त्वपूर्ण व 
क्रांतिकारी देन रही है । इससे तुलनात्मक राजनीति में नवीन प्रवृत्तियों व लक्ष्यों का 
समावेश हुआ है। संक्षेप मे यह इस प्रकार है-- 

() तुलनात्मक राजनीति में, राजनीतिक घटनाओं की जहां तक सम्भव हो व्याध्या 
व भविष्यवाणी करने की क्षमता उत्पन्न करना। 

(2) सैद्धान्तिक विचारबन्ध पर ही आधारित शोध का प्रयोग करना जिससे तुलनात्मक 
राजनीति मे संश्तेपता व आकृति आए । 

(3) तुलना की ऐसी इकाई की खोज करना जो मूर्त रूप में पहचानी जा सके जिससे 
व्यापक तुलनाए सम्भव हों । 

(4) सभी सैद्धान्तिक श्रमेयों को सतथ्य सामभश्री के संकलन के वाद विश्लेषण से 
परखना 

(5) केवल उन्ही संद्धान्तिक प्रमेयों का ही प्रयोग करना जो सतथ्य सामग्री के संकलन 
व विश्लेषण से परसे गए हों । 

(6) सभी यान्त्रिकी सुविधाओं व विकसित प्रविधियों--जैसे, कम्प्यूटर, सांख्यिकीय 
व गणितीय विश्लेषण इत्यादि का प्रयोग करना। 

(7) “राजनीतिक व्यवहार' सवंत्ष व्याप्त है, केवल शासन-तम्त्र से ही सम्बद्ध नही, 
इस बात पर बल देना अर्थात यह मानना कि सभी संस्थागत गतिविधियां विभिन्‍ल 
मनुष्यों द्वारा अदा की गई विविध राजनीतिक भूमिकाओं का समुच्चय है । ह 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि व्यवहारवादी उपागम ने तुलनात्मक राजनीति में 
अध्ययन के नये आयामों को प्रचलित किया। इससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन 
अधिक व्यवस्थित व वैज्ञानिक बन गया है | तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवाद का 
प्रभाव क्रांतिकारी परिवत्तेनों के लिए उत्तरदायी है। इससे सम्पूर्ण अध्ययन ही आधुनिक 
व व्यवस्थित बन गया है। परन्तु व्यवहारवाद आज तुलनात्मक राजनीति पर इतना 


५ धाशा०्प जे, ६ए:एकआं०, '[म6 [क्रावल ० एलाबशण्पस्‍वों #एगाग्व्णी ता चूइ2ठामं0ए्ने 
एणाएंरत] इताल्ए८ट," [0 55595 06 [#९ सेलैबरांग्कर्रो झा? ० 22706: 
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शा ज्ञा गया है कि इसमें प्रचलित नवीन प्रवृत्तियों की आलोचना की जाने लगी है। 


भाधुनिक तुलनात्मक राजनीति की आलोचना (टफम्र॑श्न॑ंआड री ॥धत०वंलाा 
(०एएशबाएल 70705) 
आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में विपय-क्षेत्र का विस्तार व परिष्कृत प्रविधियों की 
खोज तथा सये-नये अध्ययन-दृष्टिकोणों का उपयोग और नई-नई अवधारणाओं का 
निर्माण अनुशासन को राजनीति-विजान के अनुरूप बना देता है। जी ०के ० रावटूस इसी 
कारण यहां तक चेतावनी देते है कि “तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या यह कुछ भी 
नहीं हैं !”* इसके विपय-क्षेत्र का एक सीमा के आये विस्तार इसे राजनीति-विज्ञान बना 
देता हैं और बहुत संकुचित क्षेत्र से इसमें कोई भी उपयोगी निष्कर्प वहीं निकाले जा 
सकते है । इसमे आानुभविक तथ्यों के संकलन व परिमाणित आंकड़ों को इत्तना महत्त्व 
दिया जाने लगा है कि अन्य सभी तथ्यो की अवहेलना होने लगी है। इसमें नई-नई 
अवधारणाओं की इतनी बहुलता है कि उनके भर्थ पर सहमति ही नही हो पाती है । 
राजनीतिक व्यवहार की बारीकी से जांच, उसमें इतनी विचित्तता व भनुपभता 
परिलक्षित करती है कि उसकी तुलना ही असम्भव प्रतीत होने लगती है। यही कारण है 
कि अनेक राजनीतिक विचारक परम्परागत दृष्टिकोण को ही अपनाने की बात कहने 
लगे। यह आधुनिक से किर परम्परागत तुलनात्मक राजनीति की बात दसकी कमियों का 
संक्रेत करती है ! संक्षेप में यह कमियां निम्नलिखित है. 
(फ) पिषय-क्षेत्र में अत्यधिक दुःसाध्य ((7एॉं००9 77 5००9०)-राजनी तिक व्यवहार 
ब प्रक्षियाएु इतने अधिक प्रभावों द दबावों से ढलती व बदलती है दि उन सबको अध्ययन 
में सम्मिलित करना ज्ञान की वर्तमान सीमाओं भे सम्भव नहीं है। परन्तु, इन प्रभावों व 
दवायों फो अध्ययन से अलग रपना वास्तविकताओं की तह में जाने को भ्रयास्त नहीं 
करना है । इस तरह, तुलनात्मक राजनीति एक ऐसी दुविधा के दौर से गुजरती दिखाई 
देती है जिसमें एक तरफ, विषय-क्षेत्र वो सीमित रप्ना आवश्यक लगता है जबकि दूसरी 
तरफ, नये-मये आयामों व अध्ययन-दृष्टिकोणों को अपनाना, राजनीतिक व्यवहार की 
उनकी गुर्थियों को गुजश्ाने के लिए, अनियाप हो जाता है। इससे आधुनिक तुलनात्मक 
राजनीति का विपय-क्षेत्र तो इतना व्यापक व दु.साध्य बन गया है कि आलोचक इसको 
व्यवस्थित ढंग से समसना सम्भव नही मानते है। उतका कहना है कि, सरकारों संस्थाओं 
बी गतिविधियों व सरमारी अ्तियाओं से आये बढ़ना व सभी ब्यवहारों को, जो शासव- 
परियाओ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे प्रभावित करते हू, अष्ययन में सम्यिलित करना, 
जटिल अन्त,क्रियाओं के ऐसे समुद्र में गोते लगाना है जिसका फोर्ड थोर-छोर नही । 
विधय-शेत की अत्यधिक व्यापकता के प्रति तुलनात्मक राजनीति के लेघक मयानक 
ही सजग नही हुए हैं। 970 तक इस तरफ विश्येप ध्यान नहीं गया पर अब एप्टर, 
इप्रोर्डेस, एस० ई० फाइसर आमण्ड व कोलमेन तथा राबदस इत्यादि तेखझ इसके 


१6 ६६. एए७५८च६, '८ए्ाएख््य्फो व ऐगवर पाक, ठजराएइता बकरे ०+०४7७०, 
१छण रा, १४०. ॥, %४७:७, 972, 9. 33. 
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विपय-क्षेत्र को एक बार फिर शासन-तन्त्र व राजनीतिक व्यवस्था की परिधि में ही रखने 
की बात करने लगे है । 

(ख) नई अवधारणाओं की अस्पष्टता (एब5प९॥९5५ 000 ८०07९८७४७)--बली- 
चकों का कहना है कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में पुरानी अवधारणाओं के स्थान 
पर जिन नई अवधारणाओ को अपनाया गया है उन पर सहमति नहीं है। हर अवधारणा 
का अलग-अलग अर्थ लगाया जाता है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, 
समाजीकरण, राजनीतिक विकास इत्यादि पर इतना अर्थ-विभेद है कि हर लेखक ने 
इनका अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया है। अन्य समाजशास्त्रों से आयातित 
अवधारणाओं पर तो यह अस्पष्टता और बढ़ जाती है । एक ही अवधारणा का राजनीतिं- 
विज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्न या मनो विज्ञान में एक ही अर्थ नही किया जाता है। 
आलोचक इसलिए ही नई अवधारणाओं की उपयोगिता पर शंका करते है। उनके 
अनुसार, अस्पष्ट अवधारणाओं के प्रयोग से तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेक्षय 
कभी भी संक्राति की अवस्था में बना हुआ है। 

इस आलोचना मे काफी सत्यांश है । अगर तुलनात्मक राजनीति को स्वतन्तें अनु- 
शासन की अवस्था में लाना है तो उसके लिए सर्वमान्य व समान अर्थी अवधारणाओं की 
रचना करनी होगी | अवधारणाओं पर सहमति से ही तुलनात्मक राजनीति का विषय- 
क्षेत्र सीमांकित हो सकेगा। आज तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में सब प्रकार की 
अवधघारणाओं का प्रचलन है । इन्हे सुनिश्चितता प्रदान करना आवश्यक है । 

(ग) अत्यधिक व्यवहारवादी (85८९5४ए८७ एछशाब्शं०्पाथ) --आधुनिक तुलनात्मक 
राजनीति का व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक प्रमुख विशेषता है । व्यवहारवादी दृष्टिकोण 
की अपनी विशेषताएं हैं और इससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन बहुत कुछ समृद्ध बने 
हैं। परन्तु आलोचक इस बात को लेकर आशक्षेप करते है कि व्यवहारवाद, तुलवात्मक 
राजनीति पर इतना छा गया है कि इस दृष्टिकोण से लाभ की अपेक्षा हानि हो रही है। 
यह कहना कि राजनीतिक व्यवहार ही सव कुछ है व सभी संस्थागत गतिविधियां विभिन्‍न 
भनुष्यों द्वारा अदा की गई विविध राजनीतिक भूमिकाओं का समुच्चय है, तकंसंगत नहीं 
लगता | इसके अलावा भी, केवल माप योग्य तथ्यो के आधार पर ही विश्लेषण पर जोर, 
उन सभी मूल्यात्मक या परिमाणन से परे तथ्यों को, जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, 
अध्ययन व सुलना से अलग रखना है। इस प्रवृत्ति को आलोचक घातक मानते हैं और 
व्यवहारवाद में निहित कमियों का अपने पक्ष को पुष्ट करने में प्रयोग करते हैं । 

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति मे व्याप्त असंतोष, उकताहट व संक्रान्ति अवस्था से 
स्पष्ट है कि ध्यवहारवाद एक सीमा के वाद हानिकारक लगता है। मानव-व्यवहार का 
सुनिश्चित परिमाणन अपने आप में कठिन ही नही, एक सीमा के बाद निरथेंक भी है। 
व्यवहारवाद मे पद्धतियों पर अत्यधिक जीर दिया जाता है जो अधिकतर वैश्ञानिफता की 
तलाश का प्रयास कहा जाता है। परन्तु तुलनात्मक राजनीति को अति विकसित यान्त्रिकी 

प्रविधियों का सतकंता से ही प्रयोग करना होगा अन्यथा इन श्रविधियों में ही खो जाने 
फी आशंका रहेगी और सिद्धान्त प्रतिपादन के लक्ष्य से विमुय होना पड़ेगा ! 
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(घ) विकासशोल राजनीति पर अनावश्यक बल (9063&ए6 शाफ्राक्ष्भंड एए०7 
4७०४९४०७४४ ए०ग्र00--विगत महायुद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए है । इन परिवतंनों का प्रमुख आधार नवो दित राजनीतिक 
व्यवस्थाओं की विविधता कही गई है । एशिया और अफ्रीका में राजनीतिक संरचनाओं 
की विविधता, राजनी तिक व्यवस्थाओ की अस्थिरता और राजनीतिक व्यवहारों मे तेजी 
से हेर-फर से उत्पन्न चुनौतियों के कारण तुलनात्मक राजनीति का झुकाव इनकी तरफ 
होता गया है। पिछली एक दशाब्दी भे यह झुकाव इतना बढ गया है कि तुलनात्मक 
राजनीति विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओ के ही तुलनात्मक अध्ययन में उलझती 
गई लगती है । आज मधिकांश अध्ययन इसी सदर्भ में हो रहे है। नये प्रत्ययों व अध्ययन- 
दृष्टिकोणीं का इन्हे ही समझने के लिए प्रयोग हुआ है । आलोचक इस विकास को स्वस्थ 
व अधिक उपयोगी नही मानते है । 

विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं मे अस्थिरताए इतनी अधिक है कि इनके प्रति 
अनावश्यक जागरूकता ठीक नही है। इसका यह अर्थ नही कि इनके प्रति उदासीन रहा 
जाए। इनका अध्ययन आवश्यक है परन्तु इनकी सभी विद्येपताओं व जटिलताओं को 
समझने का प्रयास एक सीमा के बाद निरथंक है। क्योकि, नवोदित राज्यों में राजनीतिक 
उयल-पुथल कई अनिश्चित प्रभावों व दबावों से होती रही है। इनमें इतनी तेजी से 
परिवतंन हो रहे है कि यह संक्रमणकाल के अध्ययन किसी उपयोगी निष्कर्ष तक नही 
ले जा सकींगे। यद्यपि पाश्चात्य व प्रमुखबतया अमरीकी राजनीतिशास्त्री विकासशील 
राजनीतिक व्यवस्थाओं मे स्वाभाविक से अधिक रुचि दिखा रहे है, पर इसका कारण 
इन व्यवस्थाओं वे राजनीतिक व्यवहारों के द्वारा, उनके सुस्थापित सद्धान्तिक विचार- 

बन्धो को प्रस्तुत चुनौतिया है । स्वयं विकासशील राज्य-व्यवस्थाओ के राजनीतिक 
अध्ययनकर्ताओ को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे क्षणिक राजनीतिक उथल-पुथल के 
अमजाल से अलग रहकर राजनीतिक व्यवस्थाओ मे मोटी निरन्तरताओं को ही सोजें। 
इसके लिए. विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं जेसी ही विकसित च्यवस्थाओं का 
महत्त्व है । 

उपरोक्त विवेचन से स्पप्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेदय भी 
आलोचनाओं से मुवत नही है। परन्तु इस परिप्रेक्ष्य मे हो रहे तुलनात्मक अध्ययनों का 
विश्वेप महत्त्व है, तथा इनको आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को स्वतम्त्र अनुशासन 
बनाने में निर्णायक माना जाता है। 


आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व (श्र॒णप्यालल त॑ '०तला 
(ठ्ाएगायारल ?000603) 
राननी तिक व्यवहारों का तुलनात्मक विस्वेषण छात्र के लिए चुनौती-भरा और साथ 
हो निराशा पैदा करने बाला है। शायद कभी ही हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच 
पाई जाने वाली मिन्तताओ का संतोपजनक सामान्योऊरण दे सफेगे । व्यवहार मे हम यह 
असम्भयव पाएगे कि किसी परिकत्पना अयवा किसो सामान्यीफरण को इस रूप मे 
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प्रमाणित कर सके जो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए दैघ अथवा मान्य हो। 
इसके लिए शायद हर राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल तत्तवों की शृंखला को लम्बा करना 
सहायक हो | वैसे कुछ पर्यवेक्षकों का विचार है कि सावेभौमिक रूप से वध अथवा मान्य 
नियम या सिद्धान्त कोरी कल्वना है। निराशा में वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 
अनिश्चितता और राजनीतिक व्यवहार का अनोखापन, सामान्यीक रण की स्वीकृति नही 
देता है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में, इस प्रकार की निराशाओं को समाप्त करने 
का प्रयत्न, इसके महत्त्व को दर्शाता है। आधुनिक राजनीति के विचारक यह मानते हैं 
कि जब तक हम सामान्य ध।रणाओं ओर परिकल्पनाओं से झुरू नही करेंगे तब तक हम 
अनोखेपन का भी पता नही लगा पाएंगे । यह स्वाभाविक है कि जब तक हमें यही मालूम 
नही है कि सामान्य कया है तव तक हम कैसे कह सकते हैं कि अद्वितीय अयवा अनूठी 
घटना कया है ? आधुतिक तुलनात्मक राजनीति ने सामान्य व अनूठे सभी राजनीतिक 
व्यवहारों को समझने का प्रयास किया है। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक तुलनात्मक 
अध्ययन, राजनीतिक व्यवहारो के वारे में सुनिश्चित स्पष्टीकरण व व्याख्या करने का 
प्रयत्न करता है । 
तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिश्रेथ्य इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि इसने 
तुलनात्मक राजनीति की अनुभववादी अभिसीमा का विस्तार किया तथा अध्ययन के 
ढंग को परिष्कृत कर उसे अधिक व्यवस्थित व परिशुद्ध किया है । अध्ययन में नये प्रत्ययों 
का प्रचलन कर नये दृष्टिकोण प्रतिपादित किए है । कुल मिलाकर आधुनिक तुलनात्मक 
अध्ययनों मे राजनीतिक व्यवस्याओं के अध्ययन मे रुचि बढाई और राजनीतिक अध्ययन 
के क्षितिज का सीमा में विस्तार किया है । 


आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के बिभिन्‍न उपागम (५७००५ 6070 

बएव6५ ३४ ४००९४ ९ण्राएगणार€ ए0॥0०5) 

राजनीतिक व्यवस्याओं की विविधताओं और राजनीतिक व्यवह्ारों की बढती हुई 
जठिलताओं और अमोखिपन के कारण तथा एशिया और अफ्रीका में नवीन राज्यों के 
उदय के कारण तुलनात्मक राजनीति मे औपचारिक व वैधानिक दृष्टिकोण का अयोग 
अधिक उपयोगी नहीं रहा और नये दृष्टिफोणों की खोज होने लगी। इनमें से मुख्य- 
मुध्य इस प्रकार -- 

(।) माक्संवादी-लेसिनवादी उपागम या दृष्टिकोण, 

(2) संरघनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम, 

(3) व्यवस्थात्मक उपागम, 

(4) आधुनिकीकरण का उपायम, 

(5) राजनीतिक विकास का उपागम, 

(6) राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण । 

इस दृष्टिकोणों फा क्षण अध्यायों में विस्तार से बर्णत किया गया है । इस कारण 

यहा इनका विवेचन नद्दी दिया जा रहा है। 





अध्याय रे 
पुलनात्मक पद्भति-अ्रथ प्रकृति, विषय-क्षेत् 


एवं उपयोगिता 
(€ग्फवाय० 204 फदद्याकाए, कट, 500६6 
बात णप्ककाछ) 


किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक अति को समझने के लिए यह 
ही पर्याप्त नही है कि उसमे विक्रम राजनीतिक संस्थाएं किस अकार कार्य 
फरती है। इसके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि राजनी| स्थाएं 
प्रकार ही कार्य पयों करती है। इसके लिए उत्त तथ्यों और करकों को गी 
होता है तिक पस्याए विशेष पकार के कार्य पम्पादित करती या नहीं 
करती है। के. व्यवस्था ग अलग्र-यतग परन्तु व्यापक गैर गहर। 
ध्ययत करने के हे सम्भव नही हो पिकेता है। ऐसे अ; यह समझता भी 
नहीं होता कि किसी राजनीतिक अवस्था में कोई विशेष, सुचारु रूप ते 
है भूमिका गभा रही है का नही जिस: ९ उसको सवा, पित किया इसके 
नए तो उच्च विशेष को पृमिका न्य राज्यों की ऐसी ही सेस्थाओं की 
से तुलना कर: ँश्यक हो जाता है 
के अलावा गी कौन-सी राजनीतिक >यवस्था श्रेष्त्तर / ' ऐसी नही होने पर 
कि प्रकार बनाई जा पक है, इसके लिए भी जस राजनीतिक प्यवस्था को. 
अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं पुलना कर; होती है। विभिन्‍न राजनीतिक 5 थाओं 
के परस्पर इैलना से ही यह समझन। गे पाता है कि क्‍यों कोई राजन विक 
व्यवस्था सुचारु कार्य कर रही इसरी ऐसी ही व्यवस्था ठीक ढंग है काम 
नही कर रही 'पजनी तिशास्त्ी यह चाहता है (| क्यों अमुक देश में एक 
अकार की पटती ह और री व्यवस्या बा; सन्य देश मे 
नही घटती है? पटनाकमो का स्पष्ट सही परुष्ट नही होता है | 
उसका घटनाओं के स्पष्टीकरण इ धघिक की सम भावना, तक 
चेतावनी देखे है। इस सब लिए संस्थाओं, क्रियाओं चया 
राजनीतपिक का अध्यय: काफ़ी नहीं होता है सम्भव सकता है 
जब एक देश को अजितीतिक व्यवस्था की अन्य देशो सेतु जाए। 
वास्तव में (३ हि राजनीति सवा को भले समझा जा 
* देसरी राजनीति क व्यवस्थाओं अध्ययन करके ' तुलना की पाए 
अत; पुलनात्मक अख्यः गी विश्लेषण के द्वय ट्री पं के 
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बारे में ऐसे सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो अधिकांश व्यवस्थाओं के बारे में 
स्पष्टीकरण देने की क्षमता से युक्त होते है । 

राजनीतिक व्यवस्थाओं की आपस में तुलना से ही यह जानना सम्भव है कि क्यों 
कोई राजनीतिक व्यवस्था विश्येप प्रकार की प्रकृति से युवत है ? इसी से ही यह समझाया 
जा सकता है कि क्‍यों एक व्यवस्था स्थिरता के लक्षण रखती है और दूसरी में आए दिन 
उथल-पुथल होती रहती है ? यही सव समझने और समझाने के लिए, जब से राजनीतिक 
व्यवहार व राजनीति का अध्ययन आरम्भ हुआ तभी से तुलनात्मक अध्ययन किए जाते 
रहे है। जीन ब्लोण्डेल ने इस सम्बन्ध मे ठीक ही कहा है कि “तुलनात्मक सरकारो का 
अध्ययन प्राचीनतम, अत्यन्त कठिन और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और प्रारम्भ से ही 
मानव के ध्याने का आकर्षक रहा है।”? यही कारण है कि अरस्तु ने भी, तत्कालीन 
यूनानी राजनीतिक व्यवस्थाओ में विद्यमान निरंकुशतन्तों, श्रेणीततन्वों तथा लोकतन्तों 
की विशिष्ट विशेषताओं, विविधताओ तथा भिन्नताओं को समझने के लिए 58 संविधानों 
की परस्पर तुलना की थी। इस सबसे स्पष्ट है कि राजनीतिक अध्ययनों में तुलना का 
अत्यधिक महत्त्व है। एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं पे 
तुलना करने की विधि ही सामान्य अर्थों में तुलनात्मक पद्धति कही जाती है । 


तुलनात्मक पद्धति का अर्थ 
(प्रषठ ॥्&२6 07 20ए6067ए ४ ४ष्टाप्त00) 


तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग राजनीतिशास्त्न के अध्ययन में राजनीतिशास्त्र के 
जनक अरस्तू के समय से होता आया है। सिसेरो, पोलीबियस टेसीदस, मैंकियावली, 
मोन्‍्टेस्क्यूं, टावकविल, वेजहाट, सर हेनरी मेन तथा ब्राइस इत्यादि अनेकों राजनीतिक 
दाएनिकों व राजनीतिशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में इस पद्धति का उपयोग किया है। 
इस पद्धति के प्रयोग से अध्ययनकर्ता, विभिन्न राज्यों, उनके संगठनों, उनकी नीतियों एवं 
कार्यकेलापों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और इस प्रकार की तुलनाओं के आधार 
पर राजनीतिक निष्कर्ष सिकालने का प्रयत्न करता है। परन्तु, दुसरे विश्वयुद्ध से पहले 
के राजगीतिशास्त्रियों द्वारा, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग अतीत व प्रचलित राजनीतिक 
व्यवस्थाओ की परस्पर तुलना करके “आदर्श भ्रकार! या राजनीतिक इतिहास फी 
प्रगतिशील शक्तियों की खोज करने तक ही सीमित रहा था। उन्होंने इस पद्धति का 
प्रयोग ऐसी सामान्य घारा (इ्यत्ट्यों व्णाप्या) की खोज करने में किया जो सभी 
सबविधानों में प्रवाहित होती हो और जिस पर अनुभव के अनुमोदन पी छाप लग गई 
हो। इस प्रकार 945 तक इस पद्धति का प्रयोग, राजनोतिक व्यवस्थाओं को औप- 
चारिय, कानूनी व संवैधानिक तुलनाओ तक ही सोमित रहा। यद्यवि युद्ध के बाद के 
सुलतादार विश्लेषणों में भी तुलनात्मक पदति कय मूलतः वही ताकि (0ह0थी क्रम 
3658 वाताहल, दृलएफक्शशबधरट दकाराहहलार. 4 राहगर्ब८0,.. (55) १(8०७797५ 
[.०5७०१७, 969, 9. 7. 
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प्रयोग में आता है, फिर भी, एशिया व अफ्रीका के नवो दिन राज्यों के कारण, राजनीतिक 
व्यवस्थाओं की अनेकता, विचित्रता ने तथा तुलना के प्रत्ययों और विश्लेषण उपकरणों 
के परिस्करण (50रम॥/८्य(०॥) ने तुलनात्मक पद्धति को परिमाजित कर दिया है। 
अब तुलनात्मक पद्धति, किसी राजनीतिक व्यवस्था को किसी अन्य राजनीतिक 
व्यवस्था से यान्त्रिकी तुलना (7०८ाथ्यांट॥| ८०॥ए७थ४५०॥) मात्र नही मानी जाती है | 
अब इसका प्रयोग सर्जनात्मक प्रक्रिया (ह०७/४० 9700८$४) के रूप मे इस प्रकार से होता 
है जिससे तुलनाएं अधिक अर्थपर्ण बनाई जा सके। सामाजिक विज्ञानों में यान्त्रिको 
तुलनाएं किसी अभथंपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकती हैं । जैसे भारत के प्रधान मन्त्ती की, 
भारत के किसी गांव की पंचायत के सरपंच से तुलना की जाए तो यह तुलना केवल 
यान्त्रिकी ही हो सकती है और ऐसी तुलना से नतो प्रधान मन्त्री के बारे मे औरन' 
ही सरपंच के बारे में कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब तुलनात्मक पद्धति 
का प्रयोग विशेष अर्थों मे होने लगा है। यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखी जाने 
लगी है। पर इस नये अथ् मे इसका प्रयीग वहुत कठिन बन गया है, क्योकि सामाजिक 
विज्ञानों में तुल्य घटनाओं की अपनी इच्छा व “मानस” होता है। यही कारण है कि 
सामाजिक विज्ञानों मे इस पद्धति का उपयोग अधिक प्रेरक, चुनौती वाला पर साथ ही 
फलदायक बन गया है! 
तुलनात्मक राजनीति में तो तुलनात्मक पद्धति आधारभूत है। तुलनात्मक राजनीति 
का सम्बन्ध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्त्वपूर्ण 
निरन्तरताओं, समानताओं भौर असमानताओं से होने के कारण, इस पद्धति के द्वारा ही 
यह निरन्तरताएं, समानताएं और असमानताएं समझी व खोजी जा सकती है। यही कारण 
है कि कई बार तुलनात्मक राजनीति ओर तुलनात्मक पद्धति को समान-अर्थी 
(४५॥०॥५॥9) या एक-दूसरे का प्रयास मान लिया जाता है। यह वास्तव में एक-दूसरे 
का प्रयास नही है। तुलनात्मक पद्धति की परिभाषा करके यह स्पष्ट किया जा 
सकता है। 
अरेण्ड लिज़फार्ट ने इस पद्धति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “तुलनात्मक पद्धति, 
अन्य सभी परिवर्त्यों को स्थिर रखते हुए, दो या अधिक परिवर्त्यों के बीच सामान्य 
आनुभविक सम्बन्ध की स्थापना करने की विधि है।” अर्थात तुलनात्मक पद्धति सामान्य 
आनुभविक प्रस्थापनाएं स्थापित करने की आधारभूत पद्धतियों में से एक है। आर्थेर 
एल० कालबर्ग ने इस पद्धति की संक्षिप्त परिभाषा को है। वह तुलनात्मक पद्धति को 
मापन का एक रूप (07 ० घा८०5णध्यावा) मात्र मानता है। लासवेल और आमण्ड 
ने तुलनात्मक पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहकर परिभाषित किया है। लासवेल के 
अनुसार, “तुलनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति से भिन्‍न हो ही नही सकती है ।” उसकी 
मान्यता है कि राजनीतिक घटनाओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले किसी भी 
व्यक्ति के लिए एक स्वतन्त्र व पृथक तुलनात्मक पद्धति अनावश्यक है। अतः इनके 
अनुसार तुलनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति की तरह ही सामान्य नियमों की खोज के कल 
सक्ष्य की प्राप्ति की विधि है। 
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कालबग्गं, लासवेल व आमण्ड द्वारा किया गया तुलनात्मक पद्धति का अर्थ, इस पद्धति 
की प्रकृति का सही चित्रण नही करता है। यह मापन का एक रूप मात्र नही कहा जा 
सकता है। मापन से ही तुलनाएं नहीं हो जाती है। यद्यपि यह सही है कि मापन में तुलना 
अन्तनिहित है, पर मापन एक घटना के बारे में सामान्य निष्कर्प से आगे नहीं ले जा 
सकता हैं। उदाहरण के लिए, यह मापन या निष्कषं कि किसी देश में संसदीय लोकतन्त 
सफल है, अवश्य ही किसी अन्य संसदीय लोकतन्त्न से जो सफल नहीं है, स्वतः ही तृल्य 
हो जाता है। पर इससे संसदीय लोकतन्त्न के बारे में सामान्यीकरण नहीं निकाले झा 
सकते है। इससे यह तो बताया जा सकता है कि संसदीय लोकतन्त्र ऐसा है पर इसके बारे 
में यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्‍यों है ? इसलिए कालबर्ग की परिभाषा, 
कि तुलनात्मक पद्धति मापन का एक रूप है, सही नहीं माना जा सकती है। 
लासवेल व आमण्ड द्वारा इसे वैज्ञानिक पद्धति ही मान लेना भी ठीक नहीं है। 
वैज्ञानिक पद्धति तो एक मनोवृत्ति है। यह व्यवस्थित पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और आंकड़ों 
की व्यवस्था है जिसमें तुलना भी होती हो यह आवश्यक नही है। जैसे, किसी देश की 
व्यवस्थापिका का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जा सकता है पर केवल एक ही 
व्यवस्थापिका का तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन सम्भव नहीं है। इस पद्धति के द्वारा 
अध्ययन तभी होगा जब किसी अन्य देश की व्यवस्थापिका से इसको तुलना की जाएं! 
अतः; तुलनात्मक पद्धति व वैज्ञानिक पद्धति को एक ही नहीं माना जा सकता है। इन 
दीनों पद्धतियों के अन्तर का इसी अध्याय के अन्त में और विस्तार से विवेचन किया 
जाएगा इसलिए यहां इतना ही लिखना काफी है कि यह दोनों पद्धतियां एक-सी नही हैं। 
निष्कर्ष में मही कहा जा सकता है कि तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्था, 
संस्या, प्रक्रिया व राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित दो या अधिक परिवत्यों में परस्पर 
आतनुभविक सम्बन्ध स्थापित करने की ऐसी विधि है मिसमें तुलना की सभी इकाइयों 
से सम्बन्धित अन्य सभी परिवरत्यों को स्थिर रखा जाता है। ज॑से, किसी निर्वाचन क्षेत्र 
में जाति व मतदान आचरण (२०४०४ ४८॥०शं०ए) का सम्बन्ध मालूम करने के लिए 
अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान आचरण से इसकी तुलना की जाएगो। यहां जाति के 
अलावा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में दाकी सब बातें समान मानकर चला जाएगा अर्थात 
जाति व मत-व्यवहार के अलावा सभी परिवर्त्यं स्थिर माने जाएगे। उदाहरण के लिए. 
सभी निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण होंगे, सभी में एक सी शिक्षा होगी, सभी मे मतदाताओं फी 
आशिक सम्पन्नता भी समान होगी । इसी प्रकार शिक्षा, धर्म, भाषा इत्यादि परिवत्यों 
का मत व्यवहार से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और परस्पर अनेक निर्वाचित 
क्षेत्रों में इन सम्बन्धों की तुलना करके मत व्यवहार के सम्बन्ध में सामान्यौकरणों तक 
पहुँचा जा सकता है । उपरोक्त निवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक पद्धति की निम्बलिधित 
विशेषताएं होती हैं-- 
(।) यह निश्चित रूप से एफ पदति है। (2) यह वैज्ञानिक पद्धतियों में एक है, 
स्वयं यैज्ञानिकः पड़ति नहीं है। (3) यह परिवरत्पों के बीच आनुम वि सम्बन्ध-मुजवा 
कौ योज करने की विधि है। (4) यह तुलनात्मक विश्वेषण फ्री विधि है, श्रविधि, 
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प्रक्रिया या तुलना का दृष्टिकोण नही है । 

तुलनात्मक पद्धति के अर्थ व परिभाषा से यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति में 
इस पद्धति का विशेष महत्त्व ही नहीं है वल्कि विश्वेप अर्थ भी है। इस पद्धति की भ्रकृति 
के विवेचन से यह और स्पष्ट हो जाएगा। 


छुलनात्मक पद्धति की प्रकृति 
(प्रम्रए घदाएरशछ 078 00087808677५8 १ष्टाप्त00) 


तुलनात्मक पद्धति की प्रकृति का स्पष्टीकरण इसके प्रयोग की पूर्व शर्तों के विवेचन 
द्वारा किया जा सकता है। यह इस अध्याय के प्रारम्भ में ही देखा जा चुका है कि 
तुलनात्मक पद्धति किसी भी एक वस्तु की किसी अन्य वस्तु से तुलना करना नही है। यह 
सर्जेनात्मक प्रक्रिया है । इसका तुलनाओं में प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि तुलना 
की इकाइयों में कुछ लक्षण अनिवायंत: विद्यमान हों अर्थात तुलनात्मक पद्धति द्वारा 
तुलना करने की कुछ पूर्व शर्तें है। संक्षेप में यह पूर्व शर्तें इस प्रकार हैं--- 


तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की पूर्व शर्तें (9८६-१८घण॑भा८४ ० 007्रएवाववा५० 

7/९॥००) 

तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की कुछ विशिष्ट पूर्व॑ शर्तें हैं। इनके पुरा हुए बिना 
तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग से की गई तुलनाएं सामान्यीकरण की अवस्था तक नही ले 
जा सकती हैं। वास्तव में, यह वे विशिष्ट शर्तों हैं जिनसे तुलनात्मक अध्ययनों को अथ॑- 
पूर्ण बनाने में सहायता मिलती है। इन शर्तों की पू्ति के अभाव में भी तुलनात्मक 
विश्लेषण तो किया जा सकता है पर तुलना की इकाइयों के बारे में उपयोगी निष्कर्ष 
निकालना सम्भव नही होता है। ज॑से किसी देश की सर्वोच्च न्यायालय की एक गाव की 
न्याय-पंचायत से तुलना करने पर भी तुलना की उन दोनों इकाइयों के बारे में भी हमारी 
जानकारी अवश्य बढ़ेगी, पर इससे दोनों इकाइयों मे से किसी के बारे में भी कोई 
सामान्य नियम नही बनाया जा सकेगा। यहां इन इकाइयों में प्रत्ययी अन्तर होने के कारण 
तुलना ही निरयंक होगी । अतः तुलनात्मक पद्धति का किसी भी इकाई की किसी भी अन्य 
इकाई से तुलना करने में उपयोग सार्थक नहीं होता है। इसकी सार्यकता के लिए कुछ 
पूर्व शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। यह विशिष्ट पूर्व शर्तें निम्नलिखित हैं-. 

(क) तुलना की इकाई के चयन के कारक के रूप में प्रत्ययी ढांचा यथा विचारबन्ध 
(एणा०लएवोी फथारएणोीर 35 2 दिएंण 7 प्रारं। 5९।९८०४००)-- तुलनात्मक पद्धति 
के प्रयोग में तुलना की इकाइयों का प्रत्ययी ढांचा एक-सा होना आवश्यक है। एक-से 
प्रत्ययी ढांचे से यहां यह तात्पय है कि सभी इकाश्यां एक ही भ्रत्यय से सम्बन्धित हों। 
उदाहरण के लिए, भारत की संसद की तुलना, प्विटेन को संसद से करने पर, तुलना की 
दोनों इकाइयां-- भारत व ॒ ब्रिटेन की संग, समान प्रत्ययी ढांचे वाली इकाइयां .र्ट 
जाएंगी। गहां यह ध्यान रखना है कि तुलना की इकाइयों का एक-सा प्रत्ययी 
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दोनों की एकरूपता या समानता का संकेतक नही है। इस उदाहरण में दोनों की संसदों 
में विभिन्‍नता और विचित्ता होने पर भी प्रत्यय की दृष्टि से दोनों का विचारबन्ध एक 
समान है; अर्थात दोनों हो राष्ट्रीय संसद है, पर अगर राजस्थान की विधान सभा की 
अमरीका की कांग्रेस (व्यवस्थापिका) से तुलना की जाए तो दोनों इकाइयों का प्रत्ययी 
ढांचा अलग-अलग हो जाएगा और तुलना तो की जा सकेगी, पर यह सर्जनात्मक नहीं हो 
सकेगी। यहां राजस्थान की विधान सभाव अमरीका की कांग्रेस प्रत्ययी ढांचे की 
समानता नहीं रखती हैं। इसलिए इन दोनों की तुलना तो हो सकेगी तथा कुछ निष्कर्ष 
भौ निकालना सम्भव होगा पर उससे आगे इस तुलना के आधार १२, इन दोनों इकाइयों 
में से किसी के बारे में भी सामान्य सिद्धान्त नहीं वनाए जा सकेंगे और न ही दोनों 
के बारे में कोई स्पष्टीकरण देना सम्भव होगा । अत: तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के लिए 
तुलवा की इकाई के चुनाव में एक-सा प्रत्ययी ढांचा होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य 
भी होता है। 

(ख) अन्वेषण फे केन्द्र फे रूप में तुल्य भत्ययी विषय (00296 ए०॥९६ए७५। 
8506 ४४ (000३ ० शपृणा३)-- तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की एक पूर्व शर्त यह भी 
है कि अन्वेषण के केन्द्र के रूप में तुलना योग्य व समान प्रत्ययी विषय ही तुलनात्मक 
अध्ययनों के लिए चुने जाएं अन्यथा अध्ययन के सम्बन्ध में परिकल्पना करना ही 
कठिन हो जाएगा। समान प्रत्ययी विषय से तुलना की विपय-वस्तु की एकरूपता का 
अर्थ नही है. बल्कि विषय धस्तुओं में मोटी समानता से है। इससे शोध कार्य में दिशाई 
एकता (46८४०! प्रगा५) रहेगी और अर्थवृर्ण तुलनात्मक विश्लेषण सम्भव हो 
सक्रेगा। 

(ग) तुलना की प्रत्ययी इफाइयों को परिभाषितता (02ीग40779 ९००९फाए 
5 0त ००॥०थ।5०)--तुलनात्मक पद्धति के श्रयोग में केवल ऐसी ही प्रत्ययी 
इकाइयों का चयन करना चाहिए जिनकी परिभाषा की जा सके । इकाइयों के चुतावे में 
यह ध्यान रखना जरूरी है कि उनसे सम्बन्धित प्रत्यय समय, स्थान भौर संस्कृति के 
चस्धनों से मुक्त हों तथा सभी अवस्याओं व परिस्थितियों में लागू होने वाले हों । इससे 
क्रेबल यही तात्पर्य है कि प्रत्ययी इकाइयां ऐसी हों जिनकी मान्य परिभाषा सम्भव ही 
जैसे 'राजनीतिक व्यवस्था, "राजनीतिक विकास' या 'राजनीतिक समाजोकरण” की 

परिभाषा करना सम्भव है। तुलना की इकाइयों से सम्बन्धित प्रत्यय ऐसे नहीं होने 
चाहिए कि या तो उनकी परिभाषा ही नही को जा सके गौर अगर उनको परिभाषित 
करना सम्भव हो तो भी हर शोधकर्ता की परिभाषा, हर दूसरे शोधकर्ता की परिभाषा 
से भिन्‍न ही। 'समाजवाद' व 'लोकतत्त' आज ऐसे ही प्रत्यय वन गए लगते हैं। मतः 
तुलना में ऐसे ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाए जिनकी परिभाषा की जा सके तथा जो 
विचारधारा, स्थान और मूल्यों के वन्धनों से मुक्त हों। ऐसा होने पर ही तुलनात्मक 
विश्लेषण अधेंपूर्ण निष्कर्पों तक से जा समेगा। 

(घ) शोध फे केर्द्र को सुनिशचचितता (06ग्रियोल्वा55५ ० छा० 0८७5 0 शावुष्मी।32--- 
तुलनात्मक विश्लेषणों मे तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग उपयोगी बनाने वेः लिए अध्ययन 
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सामान्यीकरण फा रूप देने के लिए जितने अधिक उदाहरण होंगे उतनी ही परिशुद्धता 
बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर संसदीय शासन व्यवस्था और दलीय व्यवस्था 
फी प्रकृति का परस्पर सम्बन्ध जानना हो तो संसदीय शासन व्यवस्यानों के अनेक 
उदाहरण होने पर शुद्धता-युवत निष्कर्ष निकालने में सहुलियत रहेगी। उदाहरणों की 
अधिकता तुलना को व्यापकतम बनाने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए प्रत्यमी 
इकाइयों का अध्ययन उतना ही श्रेष्ठतर होगा जितनी कि उदाहरणों की संख्या, सिन्‍्हें 
तुलना मे सम्मिलित किया गया है, होगी ) 

(ख) तुलना फी इकाइयों का वर्गोकरण (0॥95झ्र८्थ्रा00 णी ॥6 फांए र्ण 
८०ग्राए॥7507) --तुलना के लिए चुनी गई प्रत्ययी इकाइयों का वर्गीकरण करके ही 
तुलनात्मकता की अवस्था में पहुंचा जा सकता है। वर्गीकरण से तुलना का क्षेत्र व 
इकाइयो के घ्ग का सीमांकन हो जाता है। इससे तुलना का क्षेत सुनिश्चित व सुस्पष्ड 
हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 50 राजनीतिक व्यवस्थाएं तुलनात्मक अध्ययन में 
सम्मिलित की गई हों तो इनका सम्भावित परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण 
करना उपयोगी रहता है। अगर परिकल्पना लोकतम्त्र के किसी पहलू से सम्बन्धित है , 
और केवल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं की तुलना ही करनी हो तब इन 50 राजनीतिक 
व्यवस्थाओं का दो वर्गों मे विभकत होना आवश्यक है। एक वर्ग लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं 
का तथा दूसरा निरकुश व्यवस्थाओं का करना होगा । वर्गीकरण से परिकल्पना करना 
सरल हो जाता है तथा व्यय के भांकड़ों के संकलन से बचा जा सकता है । 

(ग) तुलना की सभी इकाइयों के सम्बन्ध में परिकल्पनात्मक प्रस्थापनाओं की 
स्थापना (फ््गप्रब्राण णी॥्॒रण्ाालांप्ग छा०फणभंग्र075 907: थी ॥6 एग|8 
पते ००ग्रा0४507)--परिकल्पनाल्‍मक प्रस्थापनाओं की स्थापना को लेकर विवाद 
है कि यह इकाई के चयन के पहले होनी चाहिए या उसके बाद में कुछ लोगों का विचार 
है कि इनकी स्थापना पहले होती हे तथा इनको ध्यान में रखकर ही अध्ययन की इकाइयों 
का चयन किया जा सकता है। दूसरे वर्ग के लोगों का कहना है कि परिकल्पता बिता 
आधार के नहीं की जा सकती है इसलिए इकाई का चयन पहले होना चाहिए। 
सामान्यतया दुसरा विचार ही मान्य है। क्योंकि इकाइयों के चयन के बाद प्रस्थापनाओं 
की स्थापना मे अधिक छूट मिल जातो है। चुनी गई इकाइयों को लेकर हर सम्भव 
परिकल्पना की जा सकती है और-उनमे से एक या कुछ या सभी की तुलनात्मक ढंग से 
परख की जा सकती है) 55० 

(घ) तुलना फी हर इकाई फो लेकर परिकल्पनात्मक प्रस्थापता को वेधता फी परख 

(पाए प्राल पथाव्राज ण ॥979ण०फ्रलांध्ब छाण्एणशजेंतंगर 8007 €शणी उ7$706 
० <गाए5807)--परिकल्पतात्मक श्रस्थापनाओं की बैंघता की परख इकाइयों से 
सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन के दारा की जाती है । सभी आवश्यक आंकड़ों का, आंकड़े 
एकल्नित करने की विविध विधियों मे से कुछ का या अनेक का प्रयोग करके, सेकलन करके 
तुलना की हर इकाई के सम्बन्ध में अस्थायताओं की वैधता परखी जाती है। प्र्थाएनाओं 
की देधता की यह परण आंकड़ों को परस्पर तुलना करके को जाती है। 
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(ड') परिणामों के अनुसार प्रस्थापना का सत्यापन त्याग अथवा परिसाजन-संशीघन 
फरना (00शगरग्रएए, धणश्ाए0णाग5 णएा 78 ॥6 ७0०0०आीण 8ए००४आड 
40 7८5005) --प्रस्थापनाओं का आंकड़ों द्वारा परख करके सत्यापन, त्याग या परि- 
मार्जत किया जाता है । अगर संकलित आंकड़े प्रस्थापना की पुष्टि करते हों तो प्रस्थापना 
स्थापित ही जाती है । विपरीत आंकड़े होने पर इसका त्याग या परिमार्जन करके 
उसकी आकड़ों के अनुसार संशोधित कर लिया जाता है । 

(च) अमूर्तोकरण या सिद्धान्त निर्माण (89॥ा4०धणा 0 0609 #णीता8)-- 
जब एका अध्ययन के सामान्य निष्कपं प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी तुलना अन्य अध्ययनों 
के निष्कर्पों से की जाती है और अगर अनेकों उदाहरणों में एक ही प्रकार के निष्कष 
निकलते हैं तो इस आधार पर सामान्‍्यीकरण किए जा सकते है। इन सामान्यीकरणों के 
द्वारा सिद्धान्त निर्माण में सहायता मिलती है। जब बनेक प्रकार की अवस्थाओं, 
ध्यवस्थाओं तथा भिन्‍न-भिन्‍न संस्कृतियों में भी तुलनात्मक विश्लेषण के निष्कप एक से 
पाए जाते हों तो सिद्धान्त बन जाते हैं जो समय, स्थान भौर विचारधाराओं के बन्धनों 
से मुक्त और हर राजनीतिक व्यवस्था में खरे उतरते है। अगर तुलनात्मक विश्लेषण 
व्यापक पैमाने पर अनेकों विविधता वाली परिस्थितियों में कार्य रत रहने वाली इकाइयों 

को लेकर किए गए हीं तो विश्व॑व्यापी सिद्धान्त बनाए जा सकते हैं, अन्यथा मध्य- 
स्तरीय (7/00[०-7०॥8०) या निम्न-स्तरीय ((09-0४९!) सिद्धान्त बन पाते है। 

तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में सामान्यतया उपरोक्त चरणों के अनुसार तुलनात्मक 
विश्लेषण किया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया 
जा सकता है। मान लिया जाए कि तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग से संसदीय प्रणाली तथा 
दलीय व्यवस्था के परस्पर सम्बन्ध का अध्ययन करना है। तब यह आवश्यक है कि ऐसे 
अध्ययन से सम्बन्धित सभी इकाइयों के द्वारा इस पद्धति की सभी पूर्व शर्तों पूरी होनी 

चाहिए । यहां तुलना की प्रत्यमी इकाई संसदीय श्रणाली से सम्बन्धित है जिसको 
परिभाषित किया जा सकता है तथा दलीय व्यवस्था से इसका सम्बन्ध शोध का केन्द्र 
सुनिश्चित कर देता है। इसके वाद यह पद्धति तभी प्रयुक्‍त हो सकती है जब संसदीय 
प्रणाली के अनेक उदाहरण हों। . यह विभिलन व्यवस्थाओ का, जो अनेक हो सकती है, 
संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं मे वर्गीकरण करके किया जाता है। अगर इस 
वर्गीकरण में केवल एक ही उदाहरण ऐसा है जहां पर संसदीय प्रणाली है तब तुलनात्मक 
पद्धति का इस अध्ययन में प्रयोग नहीं हो सकता । मान लें कि इस अध्ययन में अनेक 
संसदीय प्रणालियों के उदाहरण है । इसके बाद परिकल्पनात्मक प्रस्थापता या प्रस्थापनाएं 
करनी होती हैं। जैसे इस उदाहरण में यह प्रस्थापना की जा सकती है कि संसदीय प्रणात्री 
वहीं सफल होती है जहा ह्विंदलीय व्यवस्था हो। इस भ्रस्थापना के बाद, हर देश की 
संसदीय प्रणाली की सफलता के संकेतक, (॥700207) जो पहले ही निर्धारित किए हुए 
होते हैं, आंकड़ों के रूप मे संकर्लित किए जाते हैं तथा इन्हे विभिन्‍न मंचदीय प्रणालियों--. 
एकदलीय व्यवस्था, एकदलीय प्रधान व्यवस्या (०॥९ एमए (०गरंपशा<९ $>शंध्या), 
द्विदलीय व्यवस्था ओर बहुदलीय व्यवस्था वाली संसदीय प्रणालियों के सम्बन्ध में 
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प्रस्यापना की वैधता को परख के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इस उदाहरण में 
यह देखा जाएगा कि संसदीय लोकतन्त्न जहां-जहां सफल है वहां कौन-सी दलीय व्यवस्था 
है ? अगर तुलनात्मक आंकड़े यह संकेत दें कि हर सफल संसदीय लोकतन्त्न में द्विदवीय 
व्यवस्था है तब प्रस्थापना की सत्पता की पुष्टि हो जाएगी भौर यह सामान्यीकरण किया 
जा सकेगा कि संसदीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आवश्यक है। 
परन्तु अगर आंकड़े यह स्पष्ट करें कि हर सफल संसदीय प्रणाली में बहुदलीय व्यवस्थाएं 
पाई जाती हैं तो ऐसी अवस्था मे प्रस्थापना का सत्यापन नहीं हो सकता और इसका संशोघत 
करना आवश्यक होगा । अगर सभी या अनेक उदाहरणों में आंकड़े यह स्पष्ट करेंकि 
हर उदाहरण में संसदीय लोकतन्त् सफल है अर्थात, सभी प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं 
में संसदीय लोकतस्त्र सफलतापूबंक कार्य कर रहा है तो ऐसी अवस्या में परिकत्पतात्मक 
प्रस्थापना का त्याग करना होगा और यह सामान्यीकरण बनाया जा सकेगा कि संसदीय 
लोकतन्त्र की सफलता या असफलता का दलीय व्यवस्था की प्रकृति से कोई संबंध नहीं 
है। जब अनेक उदाहरण, कई प्रकार की परिस्थितियों व अलग-अलग समय में अध्ययन 
के लिए लिये जाएं और हर समय सामान्यीकरण एक ही भ्रकार के हों तो इनके द्वारा 
सिद्धान्त निर्माण हो सकता है भर्थात यह सिद्धान्त हर परिस्थिति, हर प्रकार की राज- 
नीतिक व्यवस्था व दलों की अवस्था में हर देश की संसदीय प्रणाली पर लागू किया जा 
सकेगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक पद्धति को सृजनात्मक प्रक्रिया के 
रूप में तभी प्रयुवत किया जा सकता है जब कुछ निश्चित शर्तें पुरी हों मौर कुछ विशिष्ट 
चरणों का अनुसरण किया जाए। 

उपरोक्त विवेचन से इस पद्धति की प्रकृति का स्पष्टीकरण हो जाता है। इससे यह 
भी समझ में भा जाता है कि किसी भी प्रकार की इकाइयों की चाहे किसी प्रकार से 
तुलना करना तुलमात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। इसकी प्रकृति के इस 
वर्णन से इस पद्धति के विपय-क्षेत्र का संकेत भी मिलता है। अत: अब इसके विषय-सषत्र 
का विवेचन करना सरल होगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। 


तुलनात्मक पद्धति का विपय-दक्षेत्र 
(500ए₹8 0& 207&#₹677ए४ धरष्याप्त00) 


तुलनात्मक पद्धति का विपय-क्षेत्र व्यापकतम है। इसमें तुलना की इकाई की कोई सीमा! 
लिर्धारित नहीं की जा सकती है। इस पद्धति की सीमा, शोधकर्ता के उद्देश्यों, साधनों व 
सामग्री की उपलब्धियों से ही निर्धारित होती है। अगर साधन और समय हो तो गरुन्नार 
मिर्डाल की पुस्तक एशियन ड्रामा को लिखने के लिए की गई प्रतति-संस्कृतियों (४०5४ 
०एपप्रप्थ) वाली ठुलनाएं और अध्ययन तक किए जा सकते हैं। वैसे मोटे तौर पर इस 
पद्धति का दो स्तरों की तुलनाओं में प्रयोग होता है । यह दो स्वर हैं--() समष्ठि या 
बृहत-स्तरीय (](७०००- ०४८), (2) व्यपष्टि या लघु-स्तरीय (/(ए८०0-4०४८)) । 
दोनों ही स्तरीय तुलनाओं में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग एक समान ही होता है। 


तुलनात्मक पद्धति---अर्थ, प्रकृति, विपय-क्षत्र एवं उपयोगिता :: 2| 


परन्तु दोनों इस बात में भिन्न हैं कि दोनों में तुलना की प्रत्ययी इकाई क्षेत्न व व्यापकता 
की दृष्टि से एक ही तरह की नहीं होती है अर्थात बृहत व लकु-स्तरीय तुलनाओं में 
प्रत्यपी अन्तर होता है। अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की किसी अन्य देश 
की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना की जाए तो यह वृहतत स्तरीय प्रत्यय “राजनीतिक 
व्यवस्था' के कारण वृहत-स्तरीय तुलना होगी । इसमे शोध का कैन्द्र सम्पूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्या रहती है। अगर किसी देश की कार्यवालिका की वैसी ही अन्य कार्यपालिकाओं 
से तुलना की जाए तो प्रत्ययी ढांचा लघु-स्तरीय होने के कारण तुलना लघु-स्तरीय कही 
जाएगी | वैसे वृहत व लघु दोनों ही स्तर के प्रत्यय सापेक्षता रखते हैं। इसलिए ऐसी 
सीमा-रेपा खीचना सम्भव नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक तुलना 
बुहत या लघु-स्तरोय है। सामान्यतया सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनाओं से 
सम्बन्धित अध्ययव वृहत-स्तरीय तथा उनके भागों से सम्बन्धित अध्ययनों को लघधु-स्तरीय 
नाम दिया जाता है। वैसे एक संदर्भ में एक तुलनात्मक विश्लेषण लघु-स्तरीय कहा 
जाएगा और दूसरे संदर्भ में यही वृहत्त-स्तरीय माना जाएगा। अतः स्तर के विवाद में 
नही पड़कर यहां इतना ही कहना काफी रहेया कि तुलनात्मक पद्धति का विपयन-क्षेत्न 
व्यापक है । 
तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग चाहे समष्टिवादी या व्यप्टिवादी अध्ययनों में से किसी 
के लिए हो, तुलना के चरण एक समान ही होंगे। केवल अन्तर होगा तो अध्ययन की 
व्यापकता या सीमितता का ही होगा। इन चरणों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका 
है इस लिए यहां उनकी थुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। परन्तु यहां यह देखना आवश्यक 
है कि इन दोनों स्तरों में सै किस स्तर पर अध्ययन करना उपयोगी रहता है। क्‍या 
हर परिध्थिति में दोनों स्तरों में से किसी भी स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है ? 
सेंद्धान्तिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सम्भव है पर व्यवहार में इनमें से किसका प्रयोग 
किया जाए इस पर कई भप्रतिवन्ध (०0॥5$787705) हैं। संक्षेप में इन प्रतिबन्धों का उल्लेख 
करके इन दोनों स्तरीय तुलनाओं की मर्यादाओं को समझा जा सकता है। 

(क) तुलना का उद्देशय--इन दोनों में से किस स्तर पर तुलना की जाए यह बहुत 
कुछ तुलना के उद्देश्यों पर निर्भर करता है । अगर तुलना के उद्देश्यों को देखा जाए तो यह्‌ 
किसी राजनीतिक घटना के स्पष्टीकरण से लेकर ,विश्वव्याप्री सिद्धान्त निर्माण तक के 
हो सकते हैं। सिद्धान्त निर्माण भी निम्म-स्तरीय या विश्वव्यापी स्तर पर किया जा सकता 
है। कई बार उद्दे श्य केवल किसी परिकल्पनात्मक श्रस्थापता के सत्यापन या परख तक 
ही सीमित रहता है। अतः भ्रध्ययन उद्देश्य बहुत कुछ यह संकेत दे देते है कि तुलनात्मक 
विश्लेषण के लिए किस स्तर पर तुलनाएं की जाएं ? उदाहरण के लिए, अगर किसी घटना 
विशेष की व्याख्या करना हो तो व्यप्टि-स्तर पर अध्ययन व तुलनाएं पर्याप्त रहेगी, पर 
शोध का उद्देश्य विश्वव्यापी सिद्धान्त बनाने का होते पर समष्टि-स्तरीय अध्ययन 
अनिवायं हो जाएगा। इस तरह, तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से यह निर्धारित होता 
है कि अध्ययन की कौन-सी इकाई व स्तर अपनाया जाए ? 

(खत) शोधकर्ता के साधन--सभी शोध कार्यों पर सबसे बड़ा प्रतिवन्ध साधनों का 
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है। साधनों में सागान्यतया तीन प्रमुणप सापन माने गए हैं। यह हैं, शोध करते बाते 
व्यक्ति, शोध की सामग्री तथा वित्तीय व्यवस्था। संक्षेप्र में इन्हें तीव 0! कह्दा जाता 
है। यह तीन "७ हैं; काला, शाजलांश बा0 707ण००५॥ अगर शोधकर्ताओं की पुरी 
टीम है तो शोध का स्तर व्यापकतम बनाया जा सकता है। इसी तरह शोध फी सामग्री 
और उपकरण (६००७) भी मदृत्त्वपूर्ण सीमाएं सगाते याले होते हैं। परन्तु सबसे बढ़ा 
प्रतिबन्ध वित्तीय साधनों का है। अनेकों तुलनात्मक अध्ययन धन के अमाव में सीमित 
उद्देश्यों बाले ही रह जाते हैं। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि केवल अनेक 
व्यक्तियों का होना मात्र शोध के धेत्र का थिस्तार करने पी सम्भावनाएँ नहीं ला देता है। 
च्यक्तियों फा प्रशिक्षण बहुत महत्व रपता है। केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही शोप कार्य में 
उपयोगी आंकड़ों का संफलन कर सकते हैं। यह सही है कि आंकड़ों का संकलत हर कोई 
व्यक्ति कर सकता है पर तुलनात्मक पद्धति फ प्रयोग में फेवल आंकड़े हो नहीं चाहिए 
बल्कि ऐसे आंकष्टे चाहिए जो विश्वसनीय (7०)39)८5) और तुल्प हों । इससे स्पष्ट है कि 
शोध कार्यों में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग शोधकर्ता के साधनों के कारण सीमित या 
ब्यापक स्तरीय बनाना होता है । 

(ग) समग्र फी पायन्दी--शोध व छुलनात्मक विश्लेषण को इकाई का समय भी 
निर्णायक फहा गया है। कोई अध्ययन करने के लिए ,कितना समय उपलब्ध है, उस 
पर हो यह निर्भर करेगा कि शोध का क्षेत्र व्यापक रहेगा या सोमित। सामान्यतया, 
मतदान सर्वेक्षण समय की पावरिदयों से इतने जकड़े रहते हैं कि एक सीमा के बाद उनमें 
तुलनात्मक विश्लेषण का विस्तार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह चुनाव अध्ययत 
(लत्क्मंणा ००४०४) भी समय या अवधि के तथ्य से सीमित रहते हैं। अतः शोध की 
अवधि, छुलना के स्तर की निर्णायक प्रतिबरन्धक कही जा सकती है) 

(घ) अध्ययन की प्रफुति--अध्ययन की प्रकृति विशिष्ट या सामान्य प्रकार की हो 
सकती है। विशिष्द प्रकृति वाले तुलनात्मक विश्लेषणों का स्तर अधिकतर लबु-स्तरीय 
ही होता है अन्यथा अध्ययन विशिष्ट नहों रह पाएगा। क्योंकि ज्यों-ज्यों लधु-स्तर से 
चहत-स्तर की ओर अग्रसर होते हैं त्पों-स्पों अध्ययनों को प्रकृति विशिष्द से सामान्य 
होती जाती है । अतः तुलनात्मक अध्ययन में निष्कर्पों की बेघता का विशिष्टपन या 
सामान्यपन, अध्ययन का स्तर भी निर्धारित कर देता है । सामान्य वैधता (ह०७र्थ 
भशांपाठ्री के निष्कपे लघु-स्तरीय विश्लेषणों से सम्भव नहीं हो सकते हैं। इसके लिए 
चूहत-स्तरीय अध्ययन व तुलनाएं आवश्यक होती है। इस प्रकार अध्ययनों की प्रकृति भी 
एक प्रतिबन्ध बन जाती है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक विश्लेषणों में तुलगा की अभिसीमा 
(६०७९७ ० ००एछ4४780प्र का निश्चय झाधारणतः संडान्तिक योजना ((०णर््षाध्यां 

इणागाव) एक प्रदत्त क्षेत्र विशेष (७ ट्वाए्णा 86७) के द्वारा होता है। इसलिए इन 
दीनों को हम आधारशूत प्रतिबन्ध कहेंगे। अध्ययन के स्तरों का निश्चय बहुत कुछ इन 
दोनों के द्वारा ही होता है। उदाहरण के लिए, किसी समस्या के रूप में राजनीतिक 
अस्थिरता का अध्ययन सामास्योकरण के एक उच्च स्तर पर किया जाएगा। यहाँ वुहृत- 
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स्तर पर तुलना आवश्यक है। दूसरी ओर संसदीय व्यवस्थाओं में राजनीतिक अस्थिरता 
का अध्ययन करने में अपेक्षाइत कम विस्तृत अवधारणाओं ओर संकल्पों का सहारा 
लिया जाएगा तथा पर्यवेक्षण बहुत कुछ संसदीय व्यवस्थाओं तक ही सीमित रहेगा । जब 
कि सामान्य राजनीतिक अस्थिरता के अध्ययन में यह व्यापक रहेगा। 
तुलनात्मक पद्धति की प्रकृति व विपय-क्षेत्र के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि पद्धति 
के प्रयोग में अवेक सावधानिया रखनी होती है। इनको ध्यान में रखकर ही तुलनात्मक 
पद्धति का प्रयोग तुलनात्मक विश्लेपणों में अथंपूर्ण बनाया जा सकता है। क्योंकि इस 
पद्धति के प्रयोग में दो कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है--प्रथम, हम तुलना कंसे 
करें ? दूसरा, हम किन बातों की तुलना करें ? इनमें से प्रथम का उत्तर तुलनात्मक 
पद्धति की प्रकृति के विवेचन में मिलता है तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर उसके विषय-क्षेत्र 
से स्पष्ट होता है। परन्तु एक तीसरा प्रश्न इन दोनों प्रश्नों से उत्पन्न होता हे और वह है 
तुलना करते समय किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है ? अब हम इन 
सावधानियों का संक्षेप में विवेचन करेंगे । 
इस पद्धति के प्रयोगकर्ता के लिए यह्‌ आवश्यक है कि वह अपने अध्ययन के विषय 
भनुष्य की प्रकृति का ध्यान रखे। क्योंकि परिवर्ततशील मनुप्य द्वारा निर्मित जिस 
राजनीतिक समाज का वह्‌ अध्ययन करता है वह देश, काल, विचारधारा व मूल्यों से 
परे नहीं होता है। अतः यह ध्यान रखना जरूरी है कि कभी-कभी एक-सी राजनीतिक 
परिस्थितियों में विभिन्‍न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, तो कभी-कभी असमात 
परिस्थितियों में एक प्रकार की घटनाएं घटती हैं । यहां घटना से सम्बद्ध मनुष्य महत्त्वपुर्ण 
होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत व ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को लिया जा सकता 
है। अगर हम दोनों को ही सफल मानें तो भी दीनों की सफलता के कारण और परिवर्त्य 
बहुत भिन्‍न होगे । भतः यह ध्यान रखना जरूरी है कि राजनीतिक समाज का आधारभूत 
धटक--मनुष्य व उसकी शिष्टताएं, तुलनात्मक विश्लेपणों में ध्यान से परे न रह जाएं, 
अन्यथा निष्कर्प सतही ही रह जाएंगे और स्पष्टीकरण गलत तक होने की अवस्था आा 
जाएगी। 
तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में सर्वाधिक सावधानी इस बएत की रखनी होती है कि 
संद्धान्तिक योजना, अध्ययन का प्रदत्त क्षेत्र विशेष, साधनों व उद्देश्यों मे सावयवी 
(ण.्टथाध०) सम्बन्ध-सूत्नता बनाई रखी जाए, अन्यथा तुलनाएं निरथेक हो जाएंगी । यह 
सब एक दूसरे पर आश्वित है और इस कारण यह नही हो सकता कि इनमें से कोई एक 
इनके प्रतिकूल बना दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर संद्धान्तिक योजना व्यापक 
स्तर की है तो अध्ययन का प्रदत्त क्षेत्र विशेष भी व्यापक होना चाहिए । जैसे राजनीतिक 
अस्थायित्व का अध्ययन और संसदीय व्यवस्थाओं में राजनीतिक अस्थायित्व का 
अध्ययन सैद्धान्तिक योजना व अध्ययन क्षेत्र को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का बना देता है। 
प्रथम के अध्ययत के लिए व्यापक क्षेत्र अनिवायं है जबकि दूसरे के लिए सीमित क्षेत्र ही 
काफी रहेगा। 
परिवतित परिस्थितियों में तुलता का आधार अब स्थान (5930८) ही नहीं, काल 
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(०४००) भी हो गया है। अतः तुलना आजकल विविध स्थानों को राजनीतिक व्यव- 
स्थाओं की हो न होकर विविध कालों की राजनीति,की भी होने लगी है । अव तुत्तना- 
त्मक पद्धति के प्रयोग से राजनीति की गत्यात्मकताओं (0/छवर८४्ण 9०००) को 
समझने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस पद्धति के प्रयोग में अधिक सावधानी 
रफनी होती है। अब यह भी ध्यान रखना होता है कि तुलना केवल संवैधानिक, कानूनी 
व औपचारिक स्तर तक ही सीमित नही रहे, बरन गहराइयें में भी जो राजनीतिक 
गत्यात्मकताओं का स्पष्टीकरण करने में सहायक हो । 

राजनीति-विज्ञान में व्यवह्दारवादी क्रान्ति ने अध्ययन के नये आयाम (6॥7शाअं०))) 
ही प्रस्तुत नहीं किए हैं बल्कि नये परिशुद्ध उपकरण भी उपलब्ध कराएं हैं! इस कारण 
तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग अधिक कठौरता (#8070४७) से किया जाने लगा है! अब 
यह पद्धति सुजनात्मक अक्रिया के रूप में देखी जाने लगी है इसलिए यह सावधानी रखता 
आवश्यक है कि अध्ययनों के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए पद्धति के प्रयोग का हर चरण 
सख्ती के साथ प्रयुक्त हो । 

तुलनात्मक पद्धति के अर्थ, प्रकृति और विपय-क्षेत्र के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविक गत्यात्मकताओं को समझने में इस पद्धति का 
आधारभूत योगदान है। वास्तव में तुलनात्मक पद्धति राजनीतिक व्यवहार को स्पष्ट 
करने में अत्यधिक महत्त्व रखती है। इसकी उपयोगिता का विवेचन करने से उसकी 
भूमिका का स्पष्टीकरण हो जाएगा। 


तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता 
(एएपरआए्ए 08 20088757&7ए६ #रष्याप्त00) 


राजनीतिक अध्ययनों व विशेषकर तुलवात्मक राजनीति में तुलनात्मक पद्धति हे को 
बहुत उपयोगिता है। दुसरे विश्वयुद्ध के बाद राजनीतिक व्यवस्था की तुलनाओों में 
क्रान्तिकारी परिवर्तेत आ गया है। अब राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्‍न परस्पर 
विरोधी दावों और मांगों को स्वीक्षत निर्णयों में परिवर्तित करने की व्यवस्था कहा जाने 
लगा है। इस प्रकार के निर्णयों तक पहुंचने में बहुरूपी सामाजिक समुहों, दलों, संधर्षों 
हित-संगठनों और क्षेत्रों के परस्पर विरोधी विचारों में सामंजस्य स्थापित करना हीता 
है। एक राजनीतिक व्यवस्था में एक तरफ तो कार्यप्रालिका, व्यवस्था पिका, न्यायपालिका 
व नौकरशाही के रूप में सरकारी संरचनाएं (कए्रशाप्रा०) होती है तथा दुस॒री तरफ 
सामाणिक एवं आशिक प्रक्रिया से सम्बन्धित समूह होते हैं। इन दोनों की संयोजन-कड़ी 
समाज के सदस्यों के वे विश्वास और मूल्य होते हैं जो वे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में 
रखते हैं । विभिन्‍न सरकारी अंगों--आधथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समूहों और 
विचारधाराओं के बीच अनवरत अन्त.क्रियाएं होती रहती है। इन्ही अन्तःक्रियाओं के 
आधार पर राजनीति की गत्यात्मक शक्ति का निर्माण होता है और यही शक्ति व्यवस्वा 
मे निर्णय की स्थिति लाती है। इन सभी में स्थायित्व के साथ ही साथ लगातार परिवर्तन 
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ओऔर उथल-पुथल होते रहते हैं। यह एक कुशल और प्रभावशील राजनीतिक व्यवस्था नही 
है जो परिवर्ततों और स्थायित्व के बीच संतुलन बनाए रखे । दूसरे शब्दों में राजनीतिक 
व्यवस्था की प्रभावशीलता की कसौटी इस बात मे निहित है कि वह सम्भावित परिवतंनों 
और वर्तमान स्थायित्व के वीच संतुलन रखने में कहां तक सफल होती है ? तुलनात्मक 
पद्धति के प्रयोग से वर्तमान में राजनी तिक व्यवस्थाओं की ऐसी प्रभावशीलता या इसके 
अभाव के कारकों को समझाने व समझने में सहायता मिलती है ? इसलिए ही तुलनात्मक 
पद्धति का प्रयोग महत्त्वपूर्ण बन गया है। क्योंकि, एक राजनीतिक व्यवस्था की 
अन्य राजनी तिक व्यवस्था से तुलना करते ही दोनों व्यवस्थाओं में परिवतेन या जड़ता के 
कारकों का सकेत मिलने लगता है। यही कारण था कि अरस्तू ने राजनीतिक स्थायित्व 
व क्रान्तियों के कारणों को समझने के लिए ही यूनान के नगर-राज्यों के 58 संविधानों 
की तुलना की थी । इसलिए ही अरस्तू को तुलनात्मक पद्धति का प्रवर्तक कहा जाता है । 
अतः तुलनात्मक पद्धति, राजनीतिक व्यवहार की गहराई तक पहुंचने के लिए आवश्यक 
है। तुलनाओं के माध्यम से ही राजनीतिक समझ बढती है। संक्षेप में तुलनात्मक पद्धति 
के प्रयोग की उपयोगिता को निम्तलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट कर सकते हैं-- 
(।) राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक है । 
(2) राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक है । 
(3) राजनीति मे सिद्धान्त निर्माण करने मे सहायक है। 
(4) प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तों की पुनः प्रामाणिकता सिद्ध करने में सहायक 
है। 
प्रथम अध्याय में तुलनात्मक राजनीति के महत्त्व का वर्णन करते समय इन्ही बिखुओ 
के इदें-गिदं विवेचन हुआ है। जो बाते तुलनात्मक राजनीति का महत्त्व स्पष्ट करती है 
वही तुलनात्मक पद्धति की राजनीतिक अध्ययनों मे उपयोगिता का भी सकेत देती हैं। 
इसलिए यहां इनका अलग से विस्तार में वर्णन अनावश्यक है। यहा केवल इतना ही 
ध्यान रखना है कि आजकल सामाजिक विज्ञान और विशेषकर राजनी ति-विज्ञान, नीति- 
विज्ञान (00॥0५ ४०९८९) के रूप में देखा जाने लगा है। अब तुलनात्मक पद्धति का 
प्रयोग घटना-प्रवाहों (78॥05) के बारे में विस्तृत व व्यापक भविष्यवाणिया करने की 
भवस्था तक पहुचने के लिए भी किया जाने लगा है । अब दलीय व्यवस्थाओं या विभिन्‍न 
सामाजिक व्यवस्थाओ के राजनीतिक प्रतिमानों पर प्रभाव की तुलना, राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में अस्थिरता की समस्या या श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य 
से की जाने लगी है, जिससे सरकार व समाज की सम्भावित खतरों से आगाह किया जा 
सके । इसमें तुलना ही आधारभूत है। तुलना करके ही ऐसी चेतावनियां दी जा सकती 
है। इस तरह तुलनात्मक पद्धति की तुलनात्मक राजनीति में ही नहीं, सभी सामाजिक 
विज्ञानों में उपयोगिता बढ़ती जा रही है । 
तुलनात्मक पद्धति की प्रकृति का विवेचन तथा इसकी परिभाषा करते समय हम यह 
ज्ञात कर चुके है कि अनेक विद्वान वैज्ञानिक पद्धति और इस पद्धति मे कोई अन्तर नही 
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करते हैं? उस समय हमने इन दोनों के अन्तर की बात कही थी, यहां इन दोनों के अन्तर 
को विस्तार से स्पष्ट करके यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि दोनों पद्धतियां कया 
मौलिक भिन्‍नताएं रखती है। 


तुलनात्मक पद्धति व वैज्ञानिक पद्धति 
(९07९8767 70८ #रष्टाप्ठो00 37१४० 8$टाएथ्रएघाट ध्रष्यप्00 


बैज्ञानिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का अन्तर समझने के लिए यह आवश्यक है कि 
वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ समझ लिया जाएं। इसका अं करते समय ही यह स्पप्ट हो 
जाएगा कि यह तुलनात्मक पद्धति से कुछ भिन्‍नताएं रखती है या नहीं रखती । संक्षेप मे 
इसका वर्णन इस प्रकार है-- 

सामान्यतया वैज्ञानिक पद्धति को दो अर्थों में प्रयुवत किया जाता है ! व्यापक बर्धों मै 
इसे विश्व के प्रति एक मनोवृत्ति कहा गया है ! इसे सत्यापनीय ज्ञान का व्यवस्थित विकाय 
ओऔर खोज करने का एक तरीका माना है। इस अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान की सभी 
शाखाओं में सर्वेत्न एक-सी है। विशिष्ट अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आर०एन० थाउलेस 
द्वारा दिए गए अथ का उल्लेख किया जा सकता है। उसके अनुसार “वैज्ञानिक पद्धति 
सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है ।” इप 
अर्थ में वैशातिक पद्धति का लक्ष्य पर्य वेक्षण द्वारा तथ्यों को जातना, उनको संकलित एवं 
वर्गीकृत करना है। इससे परिवर्त्यों से सम्बन्धित आंकड़ों के बीच अन्तःसम्बन्धों की खोज 
करके सामान्यी करण बनाने का प्रयास किया जाता है। 

वैज्ञानिक पद्धति में भी प्रयोग के;कुछ प्रमुख चरण होते हैं। रोनाल्ड यंग दे वैज्ञानिक 
पद्धति द्वारा सत्यता तक पहुंचने के लिए निम्न स्तरों व चरणों को आवश्यक माता है-: 

() कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण करना, 

(2) व्यीं का पर्यवेक्षण, संकलन तथा आलेखन (7००००0९), 

(3) आकड़ों का अनुक्रमों या श्रेणियों में वर्गीकरण, 

(4) वैज्ञानिक सामान्यीकरण, 

(5) नियमों का अ्रतिपादन । न्‍ 

वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन की किसी भी इकाई को लिया जाता है और उसके बारे में 
कार्यकारी (०7408) परिकल्पना कर ली जाती है। उसके बाद इस इकाई से सम्बन्धित 
तथ्यों का अवलोकन करके आंकड़े एकत्नित किए जाते हैं । इन आंफड़ों की परिकल्पना 
को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण करके उनके आधार पर सामानन्‍्यौकरण बनाए जाते हैं। 


ग्श्यापव्एणंउज [35920 809 0, #धिणाठ व्यूएश९टड वए्राफुअडशफट गलाा0वं करा 
इसंटहएक्‍टित्रला 006. 

3२. 7२ 7700०/८55, 7#८ 5747) 2/ 5०0:72/2, 956, 9. 28. 

4 एज १००१४, (0%.,), 4/फ्ारवटीशफ ॥० ॥#6 5/#रब) गण #2|क०5 पध्यशभ्नत्क, ही: 
फैणाएं १एटआशाव एडठारदाञआाओऊ 07555, 958, 9. 28. 
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अगर अनेकों इकाइयों का वैज्ञानिक पद्धति से किया गया अध्ययन उपलब्ध हो, तो इनके 
आधार पर सिद्धान्त बनाए जाते है। इन चरणों के विवेचन से यह लगता है कि वैज्ञानिक 
पद्धति तुलनात्मक पद्धति के समान ही है। क्योंकि मोटे तौर पर तुलनात्मक पद्धति में भी 
ऐसे ही चरणों का प्रयोग होता है । परन्तु गहराई से देखा जाए तो दोनों में बहुत अन्तर 
है। कुछ अन्तर प्रक्रियात्मक हैं तो कुछ ताकिक कह्दे जा सकते है। इनका अलग-अलग 
शीर्षको के अन्तर्गत उल्लेख करना इन्हें समझने मे सहायक होगा | 

(क) तुलनात्मक पद्धति व वैज्ञानिक पद्धति में प्रक्रगत्मक अन्तर (?:0०६०ए४०ों 
तीवशिरए0065 #शए€रशा इतेशापी6 बाते ९०प्रएथश९९ शाधत09)- यह दोनों 
पद्धतियां प्रक्रियात्मक दृष्टि से काफी भिन्‍नता रखती है परन्तु इनमें से निम्नलिखित 
प्रमुख हैं : प्रथम अन्तर अध्ययन की इकाई को लेकर है। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन की 
केवल एक इकाई हो पर्याप्त है। इस इकाई का व्यापकतम अध्ययन इस पद्धति से किया 
जा सकता है और अन्य इकाइयों की अनिवायंता नही होती । परन्तु, तुलनात्मक पद्धति 
का प्रयोग ही तब हो सकता है जबकि कम से कम अध्ययन की दो इकाइयां हों। यही 
कारण है कि जब किसी घटनाक्रम का केवल एक ही उदाहरण हो तो वैज्ञानिक पद्धति का 
तो उसके अध्ययन में प्रयोग किया जा सकता है परन्तु तुलवात्मक पद्धति का प्रयोग 
सम्भव नहीं है। दूसरा अन्तर तुलना की इकाई के चुनाव से सम्बन्धित है । तुलनात्मक 
पद्धति में एक से अधिक इकाइयों की अनिवार्यता, इकाइयों के चुनाव का आधार भी 
एक समान ही, यह आवश्यक बना देती हैे। यही कारण है कि तुलनात्मक पद्धति चुनी 
गई इकाइयों का आधार प्रत्ययी ढांचा या विचारबंध (॥87777070 होना चाहिए । 
जबकि वैज्ञानिक पद्धति में एक ही इकाई के कारण ऐसी आवश्यकता नहीं है। तीसरा 
अन्तर शोध के ढांचे से सम्बद्ध है। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के लिए यह भावश्यक है 
कि अन्वेषण का ढांचा सुनिश्चित हो अन्यथा तुलनाएं करना ही कठिन हो जाएगा। 
परन्तु वेज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में ऐसा कोई बन्धन नही है । इस तरह दोनों विधियां, 
प्रक्रियात्मक अन्तर रखती हुई दिखाई देती हैं । 

(ख) तुलनात्मक पद्धति व वज्ञानिक पद्धति में तास्विक अन्तर (570॥श॥096 
प्रीशिशिशाए९४०९ॉफज़टथा इलेटावी० ग्राश00 थाएं ००7एग०ाए५९ 0९॥०0)-तु लना- 
त्मक पद्धति तात्त्विक दृष्टि से भी वैज्ञानिक पद्धति से भिन्‍न दिखाई देती है। इनमें पहला 
तात्त्विक अन्तर तुलना सम्बन्धी है। वैज्ञानिक पद्धति मे तुलचा गौण होती है और कई 
वैज्ञानिक अध्ययनों में तुलबाओं का सहारा विल्कुल ही नही लिया जाता भर्थात 
वैज्ञानिक पद्धति मे कई बार तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जबकि 
तुलनात्मक पद्धति मे तुलना आधारभूत होती है। ठुलनात्मक पद्धति का तो प्रयोग ही 
तुलना करने के लिए होता है। दूसरा अन्तर अध्ययन के उद्देश्य को लेकर है। वैज्ञानिक 
पद्धति के प्रयोग का प्रमुख उद्दे श्य सिद्धान्त निर्माण से सम्बद्ध होता है। वैज्ञानिक पद्धति 
सिद्धान्त निर्माण के लिए ही अपनाई जाती है। परन्तु तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग 
सिद्धान्त निर्माण का उद्देश्य मात्न चेकर नही किया जाता है। इसमें 'तुलना' केन्द्रीय लक्ष्य 
रहती है और तुलताओं के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते है । इस पद्धत्ति के 
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प्रयोग से तुल्य इकाइयों के बीच समानताओं और असमानताओं का स्पष्टीकरण होता 
है पर तुलनाएं सिद्धान्त निर्माण के लट्ष्य से ही प्रेरित नहीं रहती हैं। यह दूसरी बात है 
कि तुलनाओं से प्राप्त सामान्य निष्कर्पो का उपयोग सामान्यीकरण या पिद्धान्त निर्माण 
में कर लिया जाए, पर यह गौण लक्ष्य ही रहता है। 

इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति तुलनात्मक पद्धति से काफी भिन्‍न है। इन दोनो पें 
उपरोक्त भिन्‍नताओं के अलावा भी कुछ अन्तर है । वैज्ञानिक पद्धति में परिकल्पना के 
आधार पर ही अध्ययन इकाइयों का चयन किया जाता है। परन्तु तुलनात्मक पद्धति में 
परिकल्पना इकाई के चयन के बाद की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति का हर प्रकार की 
अध्ययन इकाई में प्रयोग सम्भव है । जबकि तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग तब ही किया 
जा सकता है जब सभी इकाइयां प्रत्ययी ढांचे की दृष्टि से एक समान हों । इस सबसे यह ' 
स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति व तुलनात्मक पद्धति दो भिन्‍म-भिन्‍न प्रकार की पद्तियां हैं 
जिनमें समानता से अधिक भिन्‍नताएं ही है । 

तुलनात्मक पद्धति के बैज्ञानिक पद्धति से अन्तर समझने के बाद इसका अ्रयोगात्मक 
विधि व सांख्यिकी विधि से अन्तर समझना उपयोगी रहेगा। पहले हम इसके व प्रयोगा- 
त्मक पद्धति के अन्तर का उल्लेख करेंगे और वाद में सांख्यिकी विधि से इसकी समावता 
व भिन्‍नता का विवेचन करेंगे। 


तुलनात्मक पद्धति व प्रयोगात्मक पद्धति 
(00%87#7&77ए5 ॥ष्टाप्र00 60 ६एफशावहागरा4ा, "ष्टाप्ो00) 


तुलनात्मक पद्धति को त्तरह ही प्रयोगात्मक पद्धति में भी दो या दो से अधिक परिवत्यों 
के बीच आनुभविक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। हमने तुलनात्मक पद्धति की परि- 
भाषा करतें समय यह देखा था कि यह दो या अधिक परिवत्यों के बीच सामान्य बानु- 
भविक सम्बन्धों की स्थापना करने की विधि है । तब मया यह दोनों विधियां एक ही 
सामान है? दोनों के अर्थ ते तो यही तात्पय निकलता है कि दोनों पद्धतियां एकनसा ही 
लक्ष्य प्राप्त करने से सम्बद्ध हैं। परन्तु वास्तव मे दोनों में बहुत अन्तर है। प्रयोगात्मक 
पद्धति के यं क्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाएगा। 

प्रयोगात्मक पद्धति में दो या दो से अधिक परिवत्यों में सम्बन्ध स्थापित करने के तिए 
विशेष घरणों का प्रयोग #िया जाता है । सबसे पहपे दो एक-से समूहों (८वएर्वॉंथा! 
87००७) का चयन शिया जाता है। इसमें रे एक समूह को प्रयोगात्मक समूह 
(लफ््टांगराध्गावों ह0णए तया दूयरे को नियंत्रित समूह (०णाफग हाणाए) बनापा जाता 
है. अर्थात एक समूह पर प्रयोग किए जाते हैं और दुसरे को प्रयोग के श्रभाव से मुक्त 
जा जाता है। समूहों के चुनाव के बाद परिकस्पना या जिन परियरयों मे सम्बन्धों मी 
सोज थी जाती है उसे अनुसार दोनों समूदोंरों सम्यन्थित आंकड़ों का संबलन कर 
सिया जाया है । सोसरे घरणघ में एक समृद्ध को विपन्तित कर दिया जाता है. अपयि 
उसको बाहरी उद्दोपस या प्रे रस छाधाएंओे से यचाफ़र रखा जाता है ठया दूसरे रापूद 
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पर बाहरी उद्दीपक का प्रभाव पड़ने दिया जाता है। कुछ समय तक दूसरे समुह पर 
बाहरी प्रभाव पड़ने से उसमे परिवर्तन आने की सम्भावनाएं हो जाती हैं। एक निश्चित 
अवधि के बाद इस समूह से उन्ही परिवर्त्यों के सम्बन्ध में, जिनके लिए प्रभाव से पहले 
आकड़े एकत्न किए गए थे, दुबारा आंकड़े एकत्न किए जाते हैं और इन आंकड़ों का पहले 
वाले आंकड़ों से मिलान किया जाता है और इनमें अन्तरों को वाहरी उद्दीपक के प्रभाव 
से उत्पन्न माना जाता है। इससे दो या दो से अधिक परिवर्त्यों का सम्बन्ध मालूम हो 
जाता है। उदाहरण के लिए, मतदान-आचरण और चुनाव प्रचार के वोच सम्बन्ध स्था- 
पित करना हो तो प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा । 
चुनावों से बहुत पहले दो एक ही तरह के आाथिक, सामाजिक, राजनीतिक व शैक्षणिक 
समानता वाले व्यक्तियो के निर्वाचन क्षेत्र अध्ययन के लिए चुन लिए जाएंगे। निर्वाचन 
क्षेत्रों का चयन करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि दोनो निर्वाचन क्षेत्र अधिकतम 
समानता वाले हों क्योकि प्रयोगात्मक पद्धति के लिए दो समान समूह आवश्यक होते है 
अब दोनों निर्वाचन क्षेत्रो में प्रश्वावली पद्धति से मतदान सम्बन्धी आंकडे एकत्न किए 
जाते हैं। मान ले कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों मे मतदाताओं के 30 प्रतिशत ने काग्रेस दल 
को तथा 70 प्रतिशत ने जनसंघ को वोट देने का विचार व्यक्त किया । अब इनमे से एक 
निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव प्रचार के प्रभाव में आने दिया गया अर्थात यहां चुनाव प्रचार 
होने दिया गया तथा दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार विल्कुल बंद रखा गया । कुछ 
समय बाद उन दोनों निर्वाचन क्षेत्नों से मतदान सम्बन्धी आंकड़े फिर एकत्ने किए गए 
और उनका पहले वाले आंकड़ों से मिलान किया गया। मान लें कि नियक्षित निर्वाचन 
क्षेत्र में इस बार भी 30 प्रतिशत मतदाताओं ने कांग्रेस दल को तथा लगभग 70 प्रतिशत 
ने जनसंध को वोट देने का विचार व्यक्त किया। परल्तु दुसरे निर्वाचन क्षेत्र में आंकड़े 
कुछ भिन्‍न हो गए। मान लें कि उस निर्वाचन क्षेत्र मे अब मतदाताओ के 80 प्रतिशत ने 
कांग्रेस को तथा 20 प्रतिशत ने जनसंघ को वोट देने का विचार व्यक्त किया | इससे मत- 
दान आचरण पर चुनाव-प्रचार का प्रभाव समझना सम्भव हो जाता है अर्थात मतदान 
आचरण व चुनाव-अ्रचार के बीच आनुभविक सम्बन्ध स्थापित करना सरब हो जाता 
है। मतदान आचरण के इन आंकड़ों को वास्तविक चुनाव परिणामों से और पुप्ट किया 
जा सकता है। 
उपरोबत उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक पद्धति भी दो या दो से अधिक परिवरत्यों 
के बीच आनुभविक सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक है परन्तु इस पद्धति का राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित परिवरत्यों के बीच सम्वन्ध स्वापित करने में प्रयोग 
करना सम्बन्ध नहीं है। इस पद्धति के प्रयोग की शर्ते व्यवहार में कभी भी पुरी नहीं की 
जा सकती हैं। जैसे एक ही प्रकार के दो समूह व्यवहार में सम्मव नही हैं। उपरोगत उदा- 
हरण में दोनो निर्वाचन क्षेत्र एक से हों तो तात्परय होगा कि दोनों निवर्चिन क्षेत्रों में मत- 
दाता एक-से लक्षणों से मुवतत हो । अर्थात दोनों में एक-सी शिक्षा हो, एक-सा आयिझ 
स्तर हो, एक-सी जातीय व्यवस्था हो, एक-सी राजनीतिक जागरुकता हो, एक-से संचार 
के साधन उपलब्ध हों । दूसरे स्तर पर एक समूह को पूरी तरह नियंत्रित रपना होता है 
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अर्थात इसको पूरी तरह चुनाव प्रचार से मुक्त रखना आवश्यक है। व्यवहार में यह 
कितना कठिन होगा। तीसरे स्तर पर जब उद्दीपक प्रभाव के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मत 
दाव आचरण सम्बन्धी आंकड़े फिर से इकट्ठे करने होते हैं तो मतदाता पहने बातें उत्तर 
को भूला नहीं होता है और फिर वही उत्तर दे देता है। इससे सारे निष्कर्ष ही गलत हो 
जाते हैं। 

इस तरह प्रयोगात्मक पद्धति के राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित परिवत्यों के दौव 
आनुभविक सम्बन्ध स्थापित करने की सैद्धान्तिक दृष्टि से आदर्श विधि होते हुए भरी 
व्यवहार में प्रयुवत नही हो सकती है। वरयोंकि, राजनी ति-शास्त्र का विद्यार्थी अपने प्रयोग 
की वस्तु मनुष्य के साय नियंत्नित प्रयोग नही कर सकता है। मतुप्य स्वयं विचारशीन 
होता है, वह भावनाओं का पुतला है और साथ ही जिन विचारों, धारणाओं तथा भाव 
माओं के प्रभाव मे उसका राजनीतिक जीवन चलता है, उसकी गहराई नापनां कठिन 
ही नही असम्भव भी होता है । राजनी तिक व्यवहार से सम्बन्धित प्रयोग दोहराएं भी नहीं 
जा सकते हैं। ऐसे प्रयोगों फे परिणामों में काल एवं स्थान के अन्तर के कारण भी 
विभिन्‍नता आ जाती है। स्वयं प्रयोगकर्ता की मान्यताएं, घारप्राएं व कुएं प्रयोग के 
परिणाम को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती है। इसलिए प्रयोगात्मक पद्धति बुलना- 
त्मका पद्धति का न तो स्थान ले सकती है और न ही दो या दो से अधिक परिवर्तनों मे 
सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था कर सकती है। इसको व्यावहारिक सीमाएं इतनी हँ 
कि राजनोतिक व्यवहार को समझने में यह सहायक नहीं हो सकती है । 


तुलनात्मक पद्धति व सांख्यिकी पद्धति 
(00 ४ए4ए४6॥ए5 धष्ाप्त00 6० डा४प्र।श06, #ष्ठा॥09) 


सांध्यिकी पद्धति मे भी तुलनात्मक पद्धति के समान ही दी या दो से अधिक परिवरत्यों के 
बीच सम्बन्ध स्थापित किए जाते है। परन्तु इंस विधि में अध्ययन में सम्मिलित परिवरत्यों 
को छोड़कर अन्य सभी परिवरत्यों को, उनमें आशिक सह-सम्बन्ध (फक्षाक्ध ००76 
]क00ा७$) स्थापित करके अचल या नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए राज- 
मीतिक सहभागिता (9४०08 एथधलएक्वांण्यो शिक्षा के स्तर में सम्बन्ध जानते 

लिए उम्र या घर्म के परिवत्यं को अनेक संवर्गों (०३४०४००४८७) में विभकत करके नियंत्ित 
कर लिया जाता है। आयु के कई संवर्ग बनाए जा सकते हैं। 2 वर्ष की आयु तक की 
संवर्ग 22-30 वर्ष, 3]-45 वर्ष तथा 45 वर्ष से ऊपर को आयु का वर्य ) अब राजनीतिक 
सहभागिता व शिक्षा के स्तर में सम्बन्ध जानते समय आयु का परिवर्त्य तव अचल पता 
नियंत्रित हो जाएगा जबकि सभी उदाहरण एक ही उम्र के वर्ग के लोगों के ही सम्मिलित 
किए जाएंगे। इससे आयु राजनीतिक सहभागिता को इस अवस्था में प्रभावित करते 
बाला परिवरत्य नही रहेगा क्‍योंकि सभी व्यक्ति एक ही आयु-वर्ग के है। इस तरह राज: 
नीतिक राहुभागिता य शिक्षा के स्तर के वीच सम्बन्ध विदित किए जा सकेंगे । इतना ही 
नही, शिक्षा के विभिन्‍न वर्ग बनाकर इन सम्बन्धी को और मधिक गहराई से जावना 
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सम्भव होगा। इसी तरह धर्म के परिवर्त्य को भी नियंत्रित रखा जा सकता है । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धांखियिकी पद्धति मे भी वही लक्ष्य प्राप्त किया जाता 
है जो तुलनात्मक पड़ति में भ्राप्त किया जाता है। परन्तु यह पद्धति तुलनात्मक पद्धति 
का स्थान नहीं ले सकती है वर्षों कि, इस विधि का प्रयोग तमी किया जा सकता है जबकि 
अनेक पदाहरण या आंकड़े उपलब्ध हों । जितने अधिक आकड़े होंगे उत्तना ही परिणाम 
परिशुद्ध होता जाएगा। परन्तु राजनीतिक संस्याओं व व्यवस्थाओं के अनेक उदाहरण 
उपलब्ध नही होते हैं। उदाहरण के लिए, संसदीय प्रणाली की सफलता के साथ दलीय 
व्यवस्था की प्रकृति का सम्बन्ध जानने के लिए संसदीय प्रणाली के बहुमंझयक उदाहरण 
होने चाहिए अन्यथा परिवर््यों को उनमे भांशिक सह-सम्बन्ध स्थापित करके स्थिर रखना 
सम्भव नही हो सकेगा । राजनीतिक व्यवस्थाओं के तो कभी-कभी दो-तीन उदाहरण ही 
मिल पाते हैं । ऐसी अवस्था में इस पद्धति का उपयोग सम्भव नहीं हो सकता । 

तुलमात्मक पद्धति व अन्य पद्धतियों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलना- 
त्मक पद्धति अपने आप मे एक स्वतन्त् पद्धति है तथा कोई अन्य पद्धति इसका अनुकल्प 
(50७$0(०८) नही हो सकती है। राजनीति-विज्ञान में व विशेषकर तुलमात्मक 
राजनीतिक अध्ययनों में इस पद्धति का आधारभूत महत्त्व है। परन्तु राजनीतिक 
प्रक्रियाएं अत्यन्त जटिल होती हैं।॥ उनमें इतने परिवतत्यं उलझे होते है कि सबकी तुलना 
करना सम्भव नहीं होता तथा अनेक परिवरत्यों को अचल बनाया ही मही जा सकता 
है। अत छुलनात्मक पद्धति के प्रयोग भे भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता 
है। संक्षेप में इनका विवेचन करके इनकी ग्रम्भी रता का अदाज लगाया जा सकता है । 


तुलनात्मक पद्धति की समस्याएं 
(ए७०0छझ,8]४5५ 06% 208४९80४57५४ छरष्टाप्त00) 


राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित तुलनात्मक विश्लेषणों में तुलनात्मक पद्धति का 
प्रयोग प्रमुखतया दो कारणों से कठित हो जाता है | एक तो पृष्ठभूमि परिवरत्यों (७४०७५ 
हा०एाएं परद्यां40९३) की संख्या की समस्या रहती है तथा दूसरी समस्या एक-से प्रत्ययी 
ढांचे के आधार पर ही उदाहरणों के चयत के कारण केसेज (०७५८५) की संख्या में बहुत 
कभी की है। राजनीत्तिक जीवन में करोडों व्यवितयों की गतिद्रिधिया सम्मिलित रहती 
हैं। यह गतिविधियां व उन सब व्यवितयों का व्यवहार प्रतिमान अनेक तत्त्वों से प्रभावित 
होता है। आधिक स्थितियों से लेकर जलवायु तक व भोगोलिक विशेषताओं से ऐति- 
हासिक दुर्घटनाओं तक का पत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव शासकों व सरकारों के व्यवद्वार 
पर पड़ता है। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में इन परिवत्यों की समस्या अत्यधिक जटिल 
है क्योंकि राजनीतिक व्यवहार, हर स्तर पर हर क्षण इनसे प्रभावित होता रहता है। 
इसलिए तुलनाओ को यथा्थंवादी बनाने के लिए इन पृष्ठभूमि परिवरत्यों की न केवल 
जानकारी हो आवश्यक है वरन इनकी पहचान भी जरूरी है। यह परिवर्त्यों की 
अरसंश्यता, जटिलता, इनके माप की कठिनाई इत्यादि इनकी जानकारी सम्भव ही नहीं 
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होने देती है। दूसरी कठिनाई उदाहरणों की संख्या की है। तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग 
के लिए अनेक नहीं तो भी काफ़ी उदाहरण आवश्यक है! इन समस्याओं का उन्मूलन तो 
सम्भव है ही नही । परन्तु इनसे बचने के लिए सामान्यतः दो उपाय किए जाते है। एक 
तो तुलनात्मक विश्लेषण को तुलनात्मक स्थितियों पर ही केन्द्रित किया जाए तथा दूसरा, 
तुलनात्मक विश्लेषण को श्रमुख परिवरत्यों पर आधारित रखा जाए। इससे उपरोवत 
समस्याओं का आंशिक रूप से समाधान हो जाएगा तथा तुलनात्मक विश्लेषण करने में 
सरतता रहेगी । 

तुलनात्मक पद्धत्ति के अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि यह 
पद्धति राजनीतिक अध्ययनों मे अधिकाधिक प्रयुक्त होगी। इस पद्धति की वैज्ञानिक, 
प्रयोगात्मक तथा साख्यिकी विधियों से श्रेष्ठता के कारण तुलनात्मक राजनीति के 
अध्ययन में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है । 


अध्याय 6 


तुलनात्मक राजनीति के उपागम : राजनीतिक 
व्यवस्था और संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक 


उपागम 
(#एए7०ब९०९५॥ (०र॒द्रा्राए० 20005 :7९०णॉाधों 5990॥ जाते 
चापएशए,), फऐप्ालांणाने 49॥704९॥) 


तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्यों का चौथे अध्याय में 
विवेचन किया गया है। इस वर्णन से यह स्पष्ट हुआ है कि परम्परागत और आधुनिक 
परिप्रेष्षयों में अन्तर का प्रमुख आधार अध्ययन विधियों और अध्ययन के दृष्टिकोण का 
ही है। पांचवें अध्याय में तुलनात्मक पद्धति के विवेचन में भी यही बात स्पष्ट हुई है। इन 
विवेचमों में अनेक बातों के अलावा प्रमुख बात यह उभरी थी कि तुलनात्मक राजनीति 
का परम्परागत अध्ययन दृष्टिकोण प्रधानतः संस्थागत, सृल्य-प्रधान, ध्यक्तिपरक, 
असत्यापनीय व चिन्तनात्मक ही रहा, जबकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नवीन अवधारणाओं 
पर आधारित, नये-वये अध्ययन दृष्टिकोण अपनाए जाने लगे । बदली हुई परिस्थितियों 
में परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार किए गए संस्थाओं के अलग-अलग अध्ययनों से 
जटिल राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविक प्रकृति को समझने मे तथा सामान्य सिद्धान्तो 
के निर्माण में सीमित सहायता भी नहीं मिल सकी थी। अतः तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययनों में ऐसे अध्ययन उपाग्रमों व प्रत्ययों की खोज की जाने लगी जिनसे दूसरे विश्व 
युद्ध के बाद की जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने मे सहायता मिले । भ्रव राज- 
नीति-शास्त्न मे प्रचलित राज्य, संविधान, सरकार ओर कानून आदि प्रत्ययों के आधार 
पर की जाने वाली राजनीतिक तुलनाओं से सतही ज्ञान से आगे बढ़ना असम्भव-सा हो 
गया था। क्योंकि, विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं ने एक तरफ तो परम्परागत 
अध्ययनों थ तुलनाओं को निरयंक बना दिया। इनमें तेजी से होने वाले राजनीतिक 
परिवत्तनों को पुराने ढरें की पद्धतियों व भ्रत्ययों से समझना सम्भव हो नही रहा। दूसरी 
तरफ, नवोदित राज्यों में होने वाले अस्तव्यस्त घटनाक्रमों और नाटकीय परिवतंनों ने 
राजनीति-शास्त्र के विद्वानो, विशेषकर तुलनात्मक राजनीति के अध्येताओं के सामने 
नई चुनौतिया और तुलना के विविध और व्यापक संदर्भ प्रस्तुत कर दिए | अत: तुलना- 
ह्मक राजनीतिक अध्ययनों को यथार्थवादी बनाने के लिए उन सब प्रत्ययों व परिप्रेद्यों 
को त्यागना आवश्यक हो गया जो राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं तक ले 
जाने में असमर्थ थे। इनके स्थान पर नये प्रत्ययों का सृजन करना और अधिक उ 
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प्रविधियों का प्रयोग अनिवायं-सा हो गया। "तीसरे विश्व” में जाएं दिन नये-ये राष्ट 
स्वतन्त्र राज्यों के रूप मे आते जा रहे थे । इससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में नये 
प्रत्ययो या ऐसे प्रत्ययों की आवश्यकता महसूस होने लगी जो स्थान, समय और विचाए- 
घारा की सीमाओं से परे, सव प्रकार के राज्यों पर समान रूप से लागू हों मौर जितमें 
राजनीतिक घटनाओं का स्पष्टीकरण देठे को क्षमता हो ॥ अतः तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययनों में नवीन प्रत्ययों पर आधारित दृष्टिकोणों का विकास हुआ। ऐसे ही दो 
अध्ययन दृष्टिकोणों - -राजनी तिक व्यवस्था मौर संरचनात्मक-अकार्यात्मेक, का अस्थुत 
अध्याय मे विवेचन किया जा रहा है। 
राजनी तिक व्यवस्था उपागम “राजनीतिक व्यवस्था' के नये प्रत्यय पर आधारित है, 
जवकि सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण 'संरचनात्मकता' और 'प्रकार्यात्मकता के दो 
प्रत्यवों पर भाघारित है । अध्ययन और तुलना के इन उपागमों से तुलनात्मक राजनीति 
के अनुशासन को न केवल वैज्ञानिक बनाने में सहायता मिली है, अपितु, राजनीतिक 
व्यवहार के बारे में सर्वव्यापी नही तो कम से कम 'मध्य-स्तरीय' सिद्धान्तों के निर्माण की 
ओर अग्रसर होने का मार्ग भी खुला है। 'नवोदित राज्यों” ने इन उपाग्रमों की उपयोगिता 
परखने का व्यापक क्षैत्र प्रस्तुत कर दिया है। इस कारण, पश्चिमी विचारकों ने पास्चात्य 
राजनीतिक व्यवस्थाओं से हटकर, नवीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर अपना 
घ्यान केन्द्रित करना छुरू कर दिया। पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में दूसरे विश्व 
युद्ध के बाद अनेक जटिलताएं आने लगी थी । सोवियत रूस विश्व की दूसरी 'भहाते 
शक्ति' बन गया । पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का आरोपण हो चुका था, और 949 में चीव 
भी साम्यवादी धारा मे सम्मिलित हो गया। इससे पश्चिमी जयत और नये राज्यों में 
तुलना के नये मार्ग खुल गए। अब लोकतन्‍्त्र के सम्पूर्ण विश्व में प्रसार और विस्तार 
अनिवायंता का स्वप्न समाप्त हो गया और राजनीतिशास्त्ती विविधता वाली मंदिल 
और तेजी से बदलती राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामने खड़े ये। उनके लिए, इनकी 
अनेक समस्याएं उलझती गुत्यियां बन रही थीं। ऐसे ही राजनीतिक वातावरण में राज॑- 
नीतिक व्यवस्था और संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक अध्ययन दृष्टिकोण प्रतिपादित हुए थे । 
तठुलनात्मक राजनीति में सर्वेब्यापी स्रिद्धान्तों के निर्माण की दृष्टि से इन नचीन प्रत्यमी 
उपागमों का विशेष महत्त्व है । डेविड ईस्टन ने तो राजनी ति-विज्ञान मे भ्रचलित उपाग्मों 
(तुलनात्मक राजनीति मे इन दो उपागमों के अलावा चार उपायम--राजनी तिक विकात 
उपागम, राजनी तिक आधुनिकीकरण उपागम, राजनीतिक संस्कृति और मावसवादी- 
लेनिनवादी उपागम और प्रचलित हैं) से आगे बढ़कर, अन्य अनुशासनों में भ्राप्प दृष्टि- 
कोणों को भी तुलनात्मक राजनीति में अपनाने की बात कही है। ओरेन आर» यंग ने 
तो उपायम की अवधारणा को ही तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक नवीन 
दृष्टिकीण माना है । क्योकि, इन उपायर्मों के प्रयोग से तुलनात्मक राजनीति के विषयन्दी ते 
की ऋमबद्ध एवं विशेष परिप्रेंदय में प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। इन उपायों से 
विश्तेषण के तथ्यों के चयन का आधार तथा उनकी यंगति (९८४४0०८) को मानदष्ड 
मिलता है। इनसे विश्तेषण और तुतना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, समस्याओं वर्षा 
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तथ्यों के मध्य आनुक्रमिक तारतम्य स्थापित करने में भी सहायता मिलती है। 'राज- 
नीतिक व्यवस्था' का प्रत्यय राजनी तिक घटनाक्रमों एवं उनसे सम्बद्ध तथ्यों के चुनाव का 
सुनिश्चित आधार प्रस्तुत करता है। इससे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन अधिक परि- 
शुद्ध और वैज्ञानिक व अध्ययन पद्धतियों की दृष्टि से परिष्कृत होने की अवस्था में आने 
लगेंगे ऐसी आशा बंध गई। राबर्ट के ० मत तुलनात्मक राजनो ति के सभी अध्ययन उपायमों 
की परिवतित राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ मे बात करते हुए यह मानते है कि तुलना- 
त्मक राजनी ति मे संबर्गकिरण (०५०४०7४2७४४०४), वर्गीकरण तथा तथ्यों का अनुक्रमी क रण 
(०रवथगाएट या व्यवस्थीकरण (5४६शयाशा2थ0॥), इन नवीन उपागमों के प्रयोग से ही 
सम्भव हुआ है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम और संरचनात्मक-प्रकार्यत्मक उपागम 
इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में विशेष महत्त्व के बन जाते है। इन 
उपागमों का विस्तार से पृथक-पृथक विवेचन करके तुलनात्मक राजनीति में इनका महत्त्व 
और भी स्पष्ट किया जा सकता है । अतः इनका विस्तार से विवेचन किया जा रहा है। 


ठुलनात्मक राजनीति का राजनीतिक व्यबस्था उपागम 
(प्र ए0.77९8, 8शड्ा8)85 8ए78046प्ताफ़ ८0075ए ७7९४ ए०.7 728) 


तुलनात्मक राजनीति में 'राजनीतिक व्यवस्था उपागम' “राजनीतिक व्यवस्था! की नई 
अवधारणा या प्रत्यय पर आधारित दृष्ठिकोण है। डेविड ईस्टन का अभिमत्त है कि 
राजनीतिक व्यवहार के बारे मे सामान्य आनुभविक सिद्धान्त का निर्माण तभी सम्भव है 
जबकि समाज मे आधिकारिक निर्णय लेने और उन्हे क्रियान्वित करने में सम्मिलित प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष प्रभावों को ध्यान में हो नही रखा जाएं अपितु उनको अध्ययन में महत्त्व- 
पूर्ण परिवर्त्यों के रूप में सम्मिलित भी किया जाए। वैसे तो राजनीतिक जीवन को, इसके 
विभिन्‍न पहलुओं में अलग-अलग लेकर समझने का प्रयास किया जा सकता है किन्तु, ऐसे 
प्रयास की सीमित उपयोगिता ही रहेगी इसमें कोई शंका नहीं हो सकती है। उदाहरण 
के लिए, राजनीतिक दलों, हितो और दबाव समूहो, शासन संरचनाओं और राजनीतिक 
प्रक्रिवओं का पृथक-पृथक अध्ययन करके, सम्पूर्ण राजबीतिक व्यवस्था, राजनीतिक 
प्रक्रियाओं इत्यादि की प्रकृति और उनके परिणामो--छल-योजन, जोड़-तोड़, प्रचार व 
हिंसा आदि के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु, यह ज्ञान राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण करने को स्थिति 
में नही पहुंचा सकता है। अत. सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का संदर्भ अधिक सहायक 
माना जाने लगा और विसी भी संरचनात्मक व्यवस्था को सम्पूर्णता के संदर्भ में समझने 
का प्रयास उपयोगी और यधाथथंवादी समझा जाने लगा। इससे 'राजनी तिक व्यवस्था? 
जैसी व्यापक अवधारणा पर आधारित उपायम की आवश्यकता महसूस होने लगी । अत: 

हम पहले राजनीतिक व्यवस्था उपागम की आवश्यकता का विवेचन करके, इसके अर्थ, 
प्रकृति और महत्त्व पर प्रकाश डालेगे। 
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व्यवस्था विश्लेषण की आवश्यकता (96 [ए००८७आ३ ० 89छला६ 87॥४) 

व्यवस्था विश्नेषण, राजनीतिक विज्ञान और विशेषकर तुलनात्मक राजबरीकि 
विश्लेषण भे अनेक कारणों से आवश्यक व उपयोगी बन गया है। अगर हम किसी समात 
व्यवस्था को संरचना के स्तर पर देखें तो यह स्पष्ट रूप से चार संश्चनात्मक स्तरों पे 
मिलकर बनी हुई व्यवस्था कही जा सकती है। यह चार स्तर हैं--(+) सांस्कृतिक, 
(ख) सहभागिता, (ग) राजनीतिक और (घ) आथिक स्तर। 

वर्तमान विवेचन मे हमारा मुख्य सरोकार केवल राजनीतिक स्तर की समाज की 
संरचना से ही होने के कारण हम इसी पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे । राजनीतिक स्तर 
पर संरचना का तात्पयं यह है कि राजनी तिक संरचनाएं समाज की संरचना व्यवस्थाओं में 
उप-संरचनाएं है, जिनमे एक ऐसी विशिष्टता होती है जो अन्य स्तरों की संरपनातर 
व्यवस्थाओं और स्वयं समाज मे भी नही पाई जाती हैं । राजनी तिक स्तर की संरचनात्मक 
व्यवस्था की यह विल्कक्षणता है कि यह समाज की अन्य स्तरों की संर्चनाओं को आदि 
प्रदान करती है। निर्णयों और नियमों के रूप में इसको अन्य सभी व्यवस्थात्मक मिकायों को 
आदेश देने का अधिकार होता है। इन आदेशों का सभी निकायों द्वारा पालन कराया गो 
सके इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था के पास अवपीड़क शक्ति होती है, जिससे यह सबको 
वही करने के लिए बाध्य कर सकती है जो उनको करने के लिए कहा जाए। इस प्रकार 
की संरचनात्मक व्यवस्था को समझने के प्रयास अरस्तु से लेकर आज तक होते रहे हैं। 
समाज के विकास के साथ ही राजनी तिक क्षेत्र मे भी जटिलताएं आ गईं, जिनको सम्रझने 
का प्रयत्न ही नही करना था, अपितु जिनको वैज्ञानिक विधि से समझकर उनके सम्बन्ध में 
सामान्य सिद्धान्त बनाने का प्रयत्न भी करना था। इसके लिए किसी ऐसी अवधारणा की 
सृजन आवश्यक हो गया जो परिवतित राजनीतिक परिस्थितियों मे जटिल राजनीतिक 
प्रक्रियाओं की गत्यात्मक शक्तियों को समझने और उनके सम्बन्ध में सामान्यीकरण करने 
में सहायक हो सके । इसके लिए डेविड ईस्टन ने एक नई अवधारणा को, जो प्राणी- 
विज्ञानों और समाज-शास्त्न में पहते से ही प्रयुवत हो रही थी, राजनी ति-शास्त्र में पर्व 
करने का विचार रखा और तव से राजनीतिक अध्ययनों में इस अवधारणा पर आधारित 
व्यवस्था विश्लेषण प्रमुख दृष्टिकोण बन गया है । तुलनात्मक राजनीति मे इसकी आव॑- 
श्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस की जाने लगी । > 

(क) आधुनिक सुलनात्मक विश्लेयणों में पुराने प्रत्ययों की अनुपयुक्‍तता (776 
]75फ6चए४९०ए७ ० 06 ९0॥९९ए७65 ग॥ ॥र0एथ्ा एग्राफगव४० क्षा्$४5)-: दूधरे 
विश्व युद्ध के घाद राजनीतिक संरचनाओ ओर प्रक्रियाओं में अनेक कारणों से जटिलताएं 
भा गईं। अनेक राष्ट्रों के राज्यों के रूप में उदय ने राजनीतियों में इतनो भिन्‍नता लो 
दी फि इनमे रांविधान में व्यवस्था कुछ और प्रकार की चनाई गई और बह व्यवहार मे 
मुछ अन्य ही प्रकार से सक्रिय होने लगी । इस कारण ऐसी राजनी तियों को "राज्य, 'राष्ट्र 
और “संविधान' जैसे परम्परागत प्रत्ययों के आधार पर समझना एकदम असम्भव हो 
गया क्‍योंकि, यह परम्परागत प्रत्यय अनेक प्रकार की कठिनाइयां और सीमाएं प्रस्तुत 
करने लगे थे। संक्षेप मे, इन प्रत्ययों की तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन में निम्न लिधित 


(0 यह प्रत्यय कान: /दित और सीमित थे । 

(7) इन प्रत्ययों का क्षय: अकार से क्रिया जाता रह था । 
(0) इनकी पैमिका और गभावकारिता को नियमित करने वाले, अनीपचारिक 4 
राजनीतिक समूहों, संगठित हितों, द; हों, व्यक्तियों गे की नीतिक अभिवृत्तियों 


तिक से ्ः 
भोर अन्त वैयक्तिक सम्बन्ध को यह अवहेकना करते रहे ३, बौर 
(9५) इन मैत्ययों के प्रयोग पर आधारित अध्ययनों है. राजनीति के संद्ान्तिक भौर 
ओपचारिकता वाले पक्षों का ही ज्ञान सम्भव था त्त्या राजनीति की वस्तविकताओं की 
त्ः क गया था 


$ पहुंचना कठिन हो गे 
इन कारणों से सनात्मक जनीति मे “राज्य! सर आदियत्यय की कोई विद्येप' 
उपयोगिता रह गई थी इसलिए ऐसे अत्ययों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी 
णो इन कमियो २ हों औरर, कर वास्तविकताओंक कर 
सके। उदाहरण # लिए, अग्रर पेवियत रस: की शासन व्यवस्था का विधान! के अत्यय 
के पर अध्ययन क्रिया जाए श्रेष्ठतम गैकतान्त्िक राज्य के दिखाई 
देगी। किन्तु, बकता इससे ईंतया विपर्‌ है । बत: सजनी तिक व्यवस्था को अब. 
धारणा के आ। /र पर पुलनात्मः अध्ययन प्टकोण पति करने की 7पड़ी। 
विश्लेषण अधि: आवश्यः (२३6 #6८, 0 
47076 ःण्फ मध्यथं५6 गिवियारएततू- / ००प्रएथव 2 20-परम्परागत 
अध्य: नरक विश्लेषण के; सस्थात्मक ढाक्षों पर यधारित है | 
इनमें कानूनों या पेस्थात्मक व्यवस्थाओं ३) एुलना और विश्लेषण पर दया 
था, यन केक्ल गप्रचारि: के आवरण में ही के रह जाते थे । 
फनूनी संस्थात्मक दृष्टिकोध के राजनीति गतिक मप्नहों और शक्तियों 
अध्ययन नही किए जाते ये। जबकि, १रिवत्तित सा; पक परिश्य: 
त्ियों बे गितिक पस्थाओं पें की सबत्े “हेस्‍्वपर्ण नियामक शक्तियां, 
राजनीति | रहकर ढेंग से सम्पूर्ण सक्रियता वर 
धारित रहने गे थीं। अत: आधु चिनात्मक विश्लेषण के शक्तियों को 
पसम्मिह्ि अक हो गया ५ से राज्यों की कानूनी के संवंधानि गतिविधिय 
नियमित, सीमि नियत्रित होती है। कई बार को ऐसा दे; जाता हैक राजनीतिक 
संस्थाओं प्रणाली इन्ही अनी' / अराजनीतिक गैर राजनीति से 
रहने वाली शकितियो निश्चित होती है थे के लिए, व्यवस्थापिका भाएं क्या 
कार्य, कवि; कार औ कितनी स्वतन्ता से इसके निया: मेक राजनीतिक दल 
और कारय॑ बने गए जो सब निर्णय ड्ः पिका की. ओपचारिक 
डाप या भोहर धवाने के लिए विश को को वि. मण्डलों के अस्त भीर उनसे 
प्ररि करते है। राजनीतिक दलों की ऐसी भूमि परकार को 
क्तिये चूः णग्रो हे गी है। उदाहरण लिए, आ; का में इस 
नेकत राष्ट्रपति काट है काँग्रेस से अपने ढ, के बहुमत के. 
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नही है अपितु कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का संसदीय प्रणालियों से अधिक विलयत 
भी देखने को मिलता है। अतः तुलनात्मक राजनीति में ऐसी अवधारणा की आवश्यकता 
महसूस की जाने लगी जो राजनोति के अराजनीतिक तथ्यों को अध्ययनों में सम्मितित 
करने में सहायक हो । राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा ऐसी ही आवश्यकता को पूरा 
करती है। 

(ग) तुलनात्मक राजनौति में विचारधारा से मुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता ([॥6 
70९१ ०7 था इ560!7०ह०४४ 6९७ ध्कूछाटबला वा ००्य्राएशबा४४ एण॥०१- 
वतंमान शताब्दी मे राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव की मंतर 
बनी हुई है । हर देश मे परस्पर विरोधी विचारधाराओं के प्रचार के और अ्सार प्रयलो के 
कारण, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारी दबाव पढ़ रहे 
है और विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाएं विशिष्ट विचारधारा के रम में रंग गए हैं। भव 
लोकतन्‍्त्र, तानाशाही, साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्थाओं में भी इनके अर्थ-वे विध्य हो 
गए है। अतः कानूनी संस्थागत अध्ययन विचारधारा से जुड़ जाने के कारण उपयोगी नहीं 
रहे भर ऐसी अवधारणा की आवश्यकता हुई जो विभिन्‍न विचारधाराओं से व्त्त 
राजनीतिक व्यवस्थाओं का, इन सबसे मुक्त रहकर अध्ययन सम्भव बना सके भर्थात, 
ऐसा दृष्टिकोण आवश्यक हो गया जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को विचारधारा के कोष 
(४॥8!0) से नही देखे और तटस्थ व निष्पक्ष रूप से उनकी व्याब्या करने में सहायक हो। 
राजनीतिक व्यवस्था की धारणा ऐसी ही धारणा है जिसका समय, स्थात और विचार 
धारा विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । > 

(घ) तुल्लनात्मफ राजनीति में ययार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता (476 
गच्श्त 60 8 वश्था50 89ए7028०ी ग्रा ९०राफ़धवरीएठ 9०॥608)--तुलनाह्मक 
विश्लेषणों का प्रमुख उद्देश्य राजनीति की वास्तविकताओं को समझकर राजनीतिक 
व्यवहार के वारे में सिद्धान्त निर्माण करने का है। इसके लिए राजनीतिक व्यवहार 
को प्रभावकारी ढंग से नियमित और निरूपित करने वाले कारकों को जामने में 
तुलनात्मक राजनीति की अधिक दिलचस्पी है। तुलनात्मक राजनीति में केवल यही जानने 
का प्रयत्न नही किया जाता है कि राजनीतिक जगत में क्या हो रहा है, भपितु, विश्येप 
रूप से यह जानने का प्रयास भी किया जाता है कि ऐसा क्‍यों और किन कारणों स्हो 
रहा है ? वे कौन-सी शक्तियां हैं जो इस व्यवहार को इस प्रकार का बनाती है ? यह सब 
यथार्थ तक पहुंचने के लिए जानना आवश्यक है । इसलिए वास्तविकताओ तक पहुंचाने 
में सहायक अवधारणा का उपयोग तुलनात्मक विश्लैपणों में आवश्यक हो गया। राजवीतिंक 
व्यवस्था की अवधारणा तुलनात्मक विश्लेषणों को यथायंवादी अध्ययन में सहायक मानी 
जाने के कारण आवश्यक हो गई। 

(च) तुलनात्मक राजनीति को यंज्ञानिक अध्ययन बनाने के लिए (76 ॥८८0 (० 
जाव६९ 0णाएदण४८ एणीपे०५ 8 इलंध्गात८ #प्र०9)--राजनी ति-गास्तर के विद्वानों 
का अरस्तू के समय से ही यह प्रयत्न रहा है कि राजनीति से सम्बन्धित ज्ञान को विज्ञात 
कंग रूप किस प्रकार दिया जाए ? तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन इस प्रयरत में विषप 
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सहायक माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति को विज्ञान की श्रेणी मे लाने का मुल 
उद्देश्य ही निरंतरताओं तथा सामान्यीकरणों की तलाश कर सुनिश्चित या सम्भावित 
व्यवहारों का संकेत देना है।॥ राजनीति के इस उप-अनुशासन को वैज्ञानिक बनाने में 
परम्परागत प्रत्यय सहायक नही हो पाए थे। यह प्रत्यय तुलनात्मक राजनी ति को वैज्ञानिक 
बनामे में किस प्रकार सहायक नही रहे इसको समझने के लिए हमे यह समझना होगा कि 
किसी अध्ययन की कौन-सी स्थिति को वैज्ञानिक स्थिति कहा जाए ? इसके उत्तर मे यह 
कह्दा जा सकता है कि जब किसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थितता का इतना समावेश 
हो जाय कि उचित सामान्य नियमों के उत्पादन की स्थिति उत्पन्त हो जाए और उन 
सामान्य मियमो से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हों और भविष्य- 
वाणियां की जा सके तो वह विषय विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। 
इस प्रकार, किसी अध्ययन में प्रामाणिक सामान्य नियम, जो विशेष स्थितियों में लागू 
होते हों तथा जिनसे भविष्यवाणियां सम्भव होती हों, तो यह उसमे वैज्ञानिक स्थिति का 
संकेत माना जावा है। इसी प्रकार, तुलनात्मक राजनीति में वेशानिक स्थिति भी उस 
स्थिति की ओर इगित करती है जिससे सामान्‍य नियमों की उत्पत्ति होती हो और जिससे 
राजनीतिक व्यवहार के वारे में भविष्यवाणी सम्भव बनती है, तथा यह प्रामाणिक 
सामान्य नियम विशेष राजनीतिक स्थिति पर लागू ही नहीं हो, अपितु उसकी व्यास्या 
भी करते हों। ऐसी स्थिति तुलनात्मक राजनीति की वैज्ञानिकता की स्थिति कही जा 
सकती है इसके लिए नये भ्रत्थययों की आवश्यकता महसूस हुई। राजनीतिक व्यवस्था का 
प्रत्यय इसी प्रकार का प्रत्यपय है और इस कारण तुलनात्मक राजनीति-शास्त्र को वैज्ञ- 
निकता के स्तर पर लाने में इसकी उपयोगिता इसको तुलनात्मक विद्लेपण में आवश्यक 
बना देती है। 
इस विवेचन से स्पष्ट है, कि तुलनात्मक राजनीति में ,राजनीतिक व्यवस्था उपागम 
की विशेष उपयोगिता और आवश्यकता है। अब तक तुलनात्मक विश्लेषणों में जिन 
प्रत्ययो का उपयोग होता रहा था उनसे तुलनात्मक राजनीति को न वैज्ञानिकता के 
स्तर तक लाया जा सका था और न ही इनसे अध्ययनों को यथा्थंवादी बनाने में विशेष 
सहायता मिल पा रही थी। परिवर्तित राजनीतिक संदर्भ में तुलनात्मक राजनीतिक 
विश्लेपणों के सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत हो गई थी और इनके अनुरूप राजनीतिक 
अध्ययन बने रह सर्के इसके लिए नंगे दृष्टिकोणों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी 
थी। राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही इसमें 
प्रयुक्त किया जाने लगा। 


सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त ; संक्षिप्त व्याख्या (7४८ 6क्षाद्॒र्भ $9श८७95५ 
गरुपाहणाज + & 87८ रेटशटछ) हे 
“राजनीतिक व्यवस्था' की अवधारणा का अर्थ समझने के लिए यह आवश्यक है कि 

हम सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त का अर्थ समझ्न लें। “व्यवस्था! की अवधारणा पर ही 


"राजनीतिक व्यवस्था की घारणा आधारित है, अतः राजनीतिक व्यवस्था हे + तब 
२ 
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नही है अपितु कार्यपालिका व व्यवस्थाविका का संसदीय प्रणात्ियों से अधिक वितल 
भी देखने को मिलता है। अतः तुलनात्मक राजनीति में ऐसी अवधारणा की आवश्यक 
महसूस की जाने लगी जो राजनोति के अराजनीतिक तथ्यों को अध्ययनों में सम्मितित 
फरने में सहायक हो । राजनी तिक व्यवस्था की अवधारणा ऐसी ही आवश्यकता को हूए 
करती है। 

(ग) तुलनात्मक राजनोति में विचारधारा से मुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता (05 
ग्रह्टत णि था 06००झं०्य५ व66 बए.एाणाली गे एण्ग्राएआगार० एणी0- 
वर्तमान शताब्दी मे राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव (22 
बनी हुई है। हर देश मे परस्पर विरोधी विचारधाराओं के प्रचार के और प्रसार प्रयल क्ले 
कारण, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर आंतरिक और वाहरी दृष्टि से भारी दवाव पड़ रे 
है और विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाएं विशिष्ट विचारधारा के रंग में रंग गए हैं। बब॑ 
लोकतन्‍्त्र, तानाशाही, साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्थाओं में भी इनके अथ॑-वैविध्य हो 
गए है। अत, कानूनी संस्थागत अध्ययन विचारधारा से जुड़ जाने के कारण उपयोगी नहीं 
रहे भौर ऐसी अवधारणा की आवश्यकता हुई जो विभिन्‍न विचारघाराओं से तक 
राजनीतिक व्यवस्थाओं का, इन सबसे मुक्त रहकर अध्ययन सम्भव बता सके अ्थर्ति, 
ऐसा दृष्टिकोण आवश्यक हो गया जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को विचारधारा के कोण 
(७0१०) से नही देखे और तटस्थ व निष्पक्ष रूप से उनकी व्याख्या करने में सहायक हो। 
राजनीतिक व्यवस्था की धारणा ऐसी ही धारणा है जिसका समय, स्थान और विचार: 
घारा विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । 

(घ) तुलनात्मक राजनीति में यया्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता (॥6 
660 67 8 व6शथॉंड ३एए०्क्सा वी एणाएशबाए० ए०॥#०9--ठवनाल 
विश्लेपणों का प्रमुख उद्देश्य राजनीति की वास्तविकताओं को समझकर राजनीतिक 
व्यवहार के बारे में सिद्धान्त निर्माण करने का है। इसके लिए राजनीतिक व्यवहार 
को प्रभावकारी ढंग से नियमित और निरूपित करने वाले कारकों को जानने में 
तुलनात्मक राजनीति की अधिक दिलचस्पी है। तुलनात्मक राजनीति में केवल यही जानने 
का प्रयत्न नही किया जाता है कि राजनीतिक जगत में क्या हो रहा है, अपितु, विशेष 
रूप से यह जानने का प्रयास भी किया जाता है कि ऐसा क्‍यों और किन कारणों से हो 
रहा है ? वे कौन-सी शक्तियां हैं जो इस व्यवह्वार को इस प्रकार का बनाती है ? यह सब 
यथार्थ तक पहुंचने के लिए जानना आवश्यक है। इसलिए वास्तविकताओं तक पहुचाने 
में सहायक अवधारणा का उपयोग तुलनात्मक विश्लेषणों में आवश्यक हो गया। राजवीतिक 
व्यवस्था की अवधारणा तुलनात्मक विश्लेषणों को यथायंवादी अध्ययन में सहायक माती 
जाने के कारण आवश्यक हो गई। 

(च) तुलनात्मक राजनीति को वंत्ञानिक अध्ययन बनाने के लिए (प॥07९८४(० 
ग्राकष्‌टृ८ ९०ग्राएग्ाशाएड एणांपएड 4 इसंणापगी० 50:)---राजनो ति-शास्त्र के विद्वानों 
फा अरस्तू के समय से ही यह प्रयत्न रहा है कि राजनीति से सम्बन्धित ज्ञान को विज्ञान 
का रुप किस प्रकार दिया जाए ? तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन इस प्रयत्न में विशेष 
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सहायक माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति को विज्ञान की श्रेणी भें लाने का मूल 
उद्देश्य ही निरतरताओं तथा सामान्यीकरणो की तलाश कर सुनिश्चित या सम्भावित 
व्यवहारों का संकेत देना है। राजनीति के इस उप-अनुशासन को वैज्ञानिक बनाने मे 
परम्परागत प्रत्यय सहायक नही हो पाए थे। यह प्रत्यय तुलनात्मक राजनी ति को वैज्ञानिक 
बनाने मे किस प्रकार सहायक नही रहे इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि 
किसी अध्ययन की कौन-सो स्थिति को वैज्ञानिक स्थिति कहा जाए ? इसके उत्तर में यह 
कहा जा सकता है कि जब किसी शास्त्र के अध्ययन मे व्यवस्थितता का इतना समावेश 
हो जाय कि उचित सामान्य नियमों के उत्पादन की स्थिति उत्पन्त हो जाए और उन 
सामान्य नियमों से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हों और भविष्य- 
वाणियां की जा सकें तो वह विषय विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है । 
इस प्रकार, किसी अध्ययन में प्रामाणिक सामान्य नियम, जो विशेष स्थितियों में लागू 
होते हो तथा जिनसे भविष्यवाणियां सम्भव होती हों, तो यह उसमे देज्ञानिक स्थिति का 
संकेत माना जाता है। इसी प्रकार, तुलनात्मक राजनीति मे वैज्ञानिक स्थिति भी उस 
स्थिति की ओर इगित करती है जिससे सामान्य नियमो की उत्पत्ति होती हो और जिससे 
राजनीतिक व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी सम्भव बनती है, तथा यह प्रामाणिक 
सामान्य नियम विशेष राजनीतिक स्थिति पर लागू ही नहीं हो, अपितु उसकी व्याख्या 
भी करते हों। ऐसी स्थिति तुलनात्मक राजनीति की वैज्ञानिकता की स्थिति कही जा 
सकती है इसके लिए नये प्रत्ययों की आवश्यकता महसूस हुई। राजनीतिक व्यवस्था का 
प्रत्यय इसी प्रकार का प्रत्यय है और इस कारण तुलनात्मक राजनी ति-शास्त्न को वैज्ञा 
निकता के स्तर पर लाने में इसकी उपयोगिता इसको तुलनात्मक विश्लेषण में आवश्यक 
बना देती है। 
इस विवेचन से स्पष्ट है, कि तुलनात्मक राजनीति में ,राजनीतिक व्यवस्था उपागम 
की विशेष उपयोगिता और आवश्यकता है। अब तक तुलनात्मक विश्लेषणों मे जिन 
प्रत्ययों का उपयोग होता रहा था उनसे तुलनात्मक राजनीति को न वैज्ञानिकता के 
स्तर तक लाया जा सका था और न ही इनसे अध्ययनों को यथार्थवादी बनाने में विशेष 
सहायता मिल पा रही थी। परिवर्तित राजनीतिक संदर्भ में तुलनात्मक राजनीतिक 
विश्लेषणों के सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत हो गई थी और इनके अनुरूप राजनीतिक 
अध्ययन बने रह सकें इसके लिए नये दृष्टिकोणों की आवश्यकता महसुस की जाने लगी 


थी। राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही इसमें 
प्रयुक्त किया जाने लगा। 


सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त : संक्षिप्त व्याख्या (८० 6छछ्षथ्य 8;#शा5 
यू#€०79 : & फर्तर्ल ऐल्संथ्जो 
“राजनीतिक व्यवस्था ' की अवधारणा का अर्थ समझने के लिए यह आवश्यक है कि 
हम सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त का अ्थे समझ लें। “व्यवस्था! की अवधारणा पर ही 
“राजनीतिक व्यवस्था को धारणा आधारित है, अतः राजनी तिक व्यवस्था का अर्थ तब है 


रॉ 
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तक समझना कठिन होगा जब तक कि हम सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त को नहीं समझ्न में। 
अत: हम संक्षेप में पहले सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त की व्याख्या करेंगे। 

विकास की दृष्टि से देखा जाए तो “व्यवस्था की अवधारणा, विभिन्‍न अनुशासतों में 
विद्यमान कठोर विभक्तीकरण, शोध प्रयासों के अनावश्यक आवृत्तिकरण, प्रति-अनुप्चा- 
सनात्मक के अभाव से उत्पस्न परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रस्थापित हुई कही 
जा सकती है। विज्ञानों की ऐसी स्थिति में एक विज्ञान में शोध कार्य से प्राप्त अन्त प्टि 
व ज्ञान का उपयोग अन्य किसी भी विज्ञान में नही किया जा सकता था। विभिन्‍न विद्ञातो 
या अनुशासनों के बीच स्वत: ही दीवारें खड़ी होने लगी थी, जिससे ज्ञान का एक अगुशीतन 
से दुसरे अनुशासन की तरफ प्रवाह नहीं हो था रहा था। इस स्थिति से निपटने के लिए 
अनेक विद्वान विभिन्‍न विज्ञानों के एकीकरण की बात करमे लगे । इन लोगों की मान्यता 
थी कि विविध अनुशासनों में अनेक सामान्य बातें समान रूप से पाई जाती है। भतः इनको 
एक तारतम्य में पिरोने के लिए कोई ऐसा अमूर्त ढांचा निमित करना आवश्यक का 
गया जिससे कोई सामान्य सिद्धान्त बताया जा सके और जो सभी अनुशासनों में 2 
को समझने में सहायक हो सके । ऐसे सामान्य सिद्धान्त के निर्माण में प्रयलधौल वि 
मे सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त का विचार विकसित किया जो “व्यवस्था' की अवधारणों 
पर आधारित है। 

व्यवस्था' की अवधारणा पर आधारित सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त का आ्ररम्भिक 
विवेचन 920 में जीवशास्त्ली बॉन बर्टलेस्फी द्वारा किया गया था किन्तु, इस पर गहनता 
से चिन्तन दूसरे विश्व युद्ध के वाद ही शुरू हुआ। इस सिद्धान्त का अमूर्ते रूप तो जीव- 
शास्त्र से प्रस्थापित हुआ। किन्तु, इसका सामाजिक विज्ञानों में परशिचालनात्मक रूप 
सबसे पहले मानब-शास्त्र और बाद में समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति-विशान 
में स्थापित हुआ । यहां हम इस अवधारणा के विभिन्‍न अनुशासनों में विद्वानों द्वारा किए 
गए प्रयोग की चर्चा नही करके केवल सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त का विवेघन करना 
ही प्रासंगिक समझते है । अतः इसी का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। हे 

सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त विभिन्‍न अनुशासनों में एकता लाने वाली अवधारणा 
की खोज से सम्बन्धित है। ऐसी ही एक अवधारणा, जिसके इदे-गिदं सामान्य व्यवस्था 
सिद्धान्त निर्मित किया गया है, “व्यवस्था' की है। व्यवस्था की विभिन्‍न प्रकार से परिभाषा 
की गई है। बर्टलेस्फी व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखते है कि “यह अन्त.क्रियाशील 
तत्वों का समूह है ।7 (७ 5९ ०८[व्याश्यॉड आधा 470430ध07) हींल एवं फैयन 
के अनुसार यह "वस्तुओं में परस्पर तथा वस्तुओं और उनके लक्षणों के बीच सम्बन्धो 
सहित वस्तुओं का समूह है ।"? (856६ री ०शुत्ल5 78०0८ ऋरोसि उलेक्ागाओयएड 
फलपरष्ला 6 0श॒ुंब्लड ग्रात एलफवटा 67 क9४९७ इसी तरह की व्याख्या करते 
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हुए कोतिन चेरी ने लिया है कि व्यवस्था “एक ऐसा सम्पूर्ण है जो संघटक लक्षणों के 
विभिन्‍न निर्माणक भागो से सम्मिश्रित रहता है।/2 ६ ७/0]6 ए्रांला 8 ०0जाए0णा१4६१ 
णी गरथाए एशॉ5->0 था5श्याए|ह ० ४790405)। इन परिभाषाओं के बारे में डा० 
एस० पी० वर्माने लिखा है कि “इन सबमें वस्तुओं या तत्त्वों के ऐसे समूह का विचार 
संविहित है जो विशिष्ट संरचनात्मक सम्बन्धों और निश्चित प्रक्रियाओं के आधार पर 
एक दूसरे के साथ अस्त क्रियाशील और सम्बन्धित रहती है” इन्होंने इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए आगे लिखा है कि 'व्यवस्था' को स्वीकार कर लेने से यह प्रश्व उत्पन्न होता है 
कि इन संबंधों की गहराई या तीव्रता तथा इस अन्त.क्रिया की मात्रा कितनी होने पर ही 
इनको '“व्यवस्था' का नाम दिया जाए ? थर्थात तत्त्वों के बेतरतीव एकत्नण से व्यवस्था! 
को किस प्रकार भिन्न किया जाएं ? इसके उत्तर में दो दृष्टिकोण अपनाए गए है, किन्तु 
इस विवेचन में हमें उनके उल्लेख की आवश्यकता नही लगती है । अतः यहा हमे सामान्य 
व्यवस्था के बारे में इतना ही जानना आवश्यक है कि यह अवधारणा दो प्रकार के भर्थों 
में प्रयुक्त की जाती है। इन दोनों का संक्षिप्त विवेचन करके ही इस सम्बन्ध में सही 
निष्कर्ष तिकालना सम्भव है। अतः इनका अलग से वर्णन किया जा रहा है। 

(क) प्रथम प्रकार के अर्थ के अनुसार “व्यवस्था' शब्द का प्रयोग तभी करने की बात 
कही गई है जबकि वस्तुएं महत्त्वपूर्ण ढय से परस्पर सम्बद्ध हों तथा उनकी अन्तरनिभरता 
का स्तर काफी ऊंचा हो । इस अथं में, व्यवस्था, समय एवं स्थान के सदभ्भ मे द्रष्टव्य और 
उसका अस्तित्व अनेक अनुशासनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। साथ ही साथ इस अर्थ 
में व्यवस्था से सम्बन्धित संरचनाएं और प्रक्रियाएं समय-क्रम के अनुसार बदलती रहने 
वाली होनी चाहिए । इस अर्थ में व्यवस्था की परिचालनता ही प्रमुख मानी गई हैं तथा 
अनेक वस्तुओं के बेतरतीब समूही करण से इसको भिन्‍न माना गया है। 

(ख) व्यवस्था का दूसरा अर्थ पहले वाले अर्थ से एक तरह से अत्यधिक भिन्‍्नता 
वाला कहा जा सकता है । ईस्टन की तरह अन्य विचा रकों द्वारा भी व्यवस्था का सुजना- 
त्मक पक्ष महत्त्वपूर्ण माना गया है । इस अर्थ के समर्थक यह मानते है कि व्यवस्था का 
पहला वाला दृष्टिकोण न सही है और नही व्यावहारिक बन सकता है। अतः वे 
व्यवस्था का बह पक्ष ही स्वीकार करते है जिसमें शोध के लिए तथ्य-संकलन और 
विश्लेषण भे सहायता व निर्देशन मिल सके | इस अवधारणा का उपयोग शोध में हो सके 
इसका यही अर्थ राजनी ति-शास्त्न मे ईस्टन द्वारा प्रचलित किया गया है। 

सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त की इस संक्षिप्त व्याख्या में हमने यह देखा है कि व्यवस्था 
सिद्धान्त सामाजिक विज्ञानों में जीव-शास्त्न,से आया है। मानव-शास्त्न, समाज-शास्त्र और 
मनी विज्ञान में इसके प्रचलन से प्रेरित होकर इस अवधारणा को राजनी ति-शास्त्न में भी 
प्रयुकत करने का सर्वप्रथम प्रयास डेविड ईस्टन ने किया था। यद्यपि समाजशास्त्रियों ने 


१0० टालाज, 08 सावाक्का दमपाएकांट्व/णा, उपर०७ए ४०: ७९७, 796, छ9. 507. 
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व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग मुख्यतया सामाजिक यथार्थ को समझने में हो किया, 
किस्तु राव के० मेन एवं टालकोट पारसन्स मे इस सिद्धान्त का राजनीति-शास्त्र मे 
प्रयोग करने का सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया है। इन्हीं के प्रभाव से व्यवस्था सिद्धान्त गा 
शजनीतति-शास्त्र में प्रचलन और प्रयोग होने लगा है। व्यवहारवादी क्रांति के बाद, 
व्यवहारवादी अध्यपन दृष्टिकोण की कमियो को दुर करने के लिए, व्यवस्था विश्लेषण 
का प्रचलन बढ़ता ही गया और आज राजनी तिक अध्ययनों में व्यवस्था” की अवधारणा 
भौलिक बन गई है जो अनेक कमियों के बावजूद अपना महत्त्व बनाए हुए है। व्यवस्था 
सिद्धान्त का राजनीतिक अध्ययनों में विशेष अर्थ में ही प्रयोग होता है। इन अध्ययन में 
व्यवस्था की उप-व्यवस्था के रूप में 'राजनीतिक व्यवस्था! की अवधारणा का प्रयोग 
होता है । अत: इसका अर्थ करके ही इसके राजनीति-विज्ञान में विशेष प्रयोग को समझा 
जा सकता है। 


राजनीतिक व्यवस्था का अथे व परिभाषा (॥॥6 (दया जात एलीयंत0 

ण॑?०॥४०४ 89509) 

953 में डेविड ईस्टन मे 'व्यवस्था सिद्धान्त! के समाज-शास्त्रौय अध्ययतों में उपयोगी 
प्रयोग से प्रभावित होकर, दि पोलिटिकल पिस्टम पुस्तक प्रकाशित की “जिसमे उन्होंने 
कहा कि वह सब सामाजिक विज्ञानों को एक सूद्न में चांधते हुए एक सिद्धान्त निर्माण कर 
प्रयास करेंगे। उन्होंने न केवल इस प्रक्रिया से सम्बन्धित पक्षों के विपय मे बल्कि सप्ुर्ण 
राजनीतिक प्रक्रिया से सम्बन्धित सिद्धान्तों के प्रतिपादन की आवश्यकता पर बल दिया। 
तब से उन्हें राजनीति-शास्त्र मे 'सामान्य व्यवस्था' सिद्धान्तों को लागू करने बाले 
बिद्ानों में प्रमुख माना जाता है ।"* इंस्टन से पहले मर्टन और पारसन्स ने सामात्य 
व्यवस्था सिद्धान्त को राजनीतिक अध्ययनों में उपयोगी बताते हुए इसके भाधार पर 
राजनीतिक विश्लेषण भी किए, किन्तु वे मौलिक रूप से समाजशास्त्री थे और इस 
कारण, सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त का उन्होंने राजनीतिक अध्ययनों में प्रयोग तो डिया 
पर यह सब समाज-शास्त्रीय ढंग से ही निष्पादित हुआ | डे विड ईस्टन पहले ऐसे राजी! ि- 
शास्त्री थे जिन्होंने इस प्विद्धान्त का राजनीतिक विश्लेषण में केवल राजनीतिक संदर्भ 
प्रमुख माना | एलेन बाल ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि "साथ ही उनकी गिनती 
उन थोड़े से विद्वानों में होती है जो मुख्य रूप से राजनीतिशास्त्री है और जिनका अन्य 
सामाजिक विज्ञानों से गोण सम्पन्ध है। संक्षेप मे ईस्टन अपना ध्यान राजनी तिक व्यवस्था 
पर यानी एक दूसरे पर आश्वित और एक दूसरे से सम्बन्धित राजनीतिक तत्वी के 
प्रतिरूप पर केन्द्रित करते है ।”* मर्टन और पारसन्स के बारे मे इससे बिल्कुल विपरीत 
स्थिति पाई जातो है। वे मुख्य रूप से समाजशास्त्रो है और उनका राजनीति-शास्त्त के 
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साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह केवल गोण सम्बन्ध है। इस कारण मर्टन भीर 
पारसन्स की राजनी ति-शास्त्र में व्यवस्था सिद्धान्त का प्रचलन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
होते हुए भी ईस्टन के मुकाबले में यह भूमिका गोष ही कही जानी चाहिए। आमण्ड 
और पावेल मे इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि ''डेविड ईस्टन पहले राजनीतिशास्त्री 
है जिन्होंने राजनीति को स्पष्टतया व्यवस्था के रूप मे विश्लेषित किया ।” इस प्रकार 
राजनी ति-शास्त्र में व्यवस्था विश्लेषण का प्रयोग विशेष रूप से डेविड ईस्टन के द्वारा ही 
प्रारम्भ हुआ कहा जा सकता है। 
सामास्य अर्थों में राजनीतिक व्यवस्था का तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न 
तत्त्वों में या भागों मे सुब्यवस्था से लिया जाता है । इस सुव्यवस्था से यह अर्थ लिया 
जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न अंगो के प्रतिमानित सम्बन्धों मे एक 
नियमितता विद्यमान रहती है। राजनीतिक व्यवस्था कोई स्वतंत्न इकाई नहीं होती है । 
समाज व्यवस्था की अनेकों उप-व्यवस्थाओं में से एक उप-व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था 
की है, जो अन्य सभी उप-व्यवस्थाओं--आधिक, सांस्कृतिक और धामिक से भिन्‍न 
प्रकार की ही नही है अपितु, उन सवसे इस वात में विचित्न है कि यह सब उप-व्यवस्थाओं 
ओर सामाजिक व्यवस्था से प(रस्परिकता रखते हुए और अन्तःक्रियाशील रहते हुए भी 
बहुत अधिक मात्ना में स्वायत्तता रखती है । यह्‌ उन सब व्यवस्थाओं को आदेश ही नहीं 
देती वरन उनको नियंत्रित करने की बाध्यकारी शक्ति भी रखती है। अतः राजनीतिक 
व्यवस्था समाज की एक उप-व्यवस्था हीते हुए भी एक विलक्षण प्रकार की उप-व्यवस्था 
है। इसकी विलक्षणता का स्पष्टीकरण इसकी परिभाषाओं से सम्भव होगा । अतः इसके 
लिए यहां इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी जा रही है। 
ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “किसी समाज में 
पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को, जिससे उस समाज में बराध्यकारी था 
अधिकारपूर्ण नीति-निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है ।”* ईस्टन के 
द्वारा दी गई यह परिभाषा बहुत सामान्य है तथा राजनीतिक व्यवस्था की मौलिक 
प्रकृति का ही स्पष्टीकरण करती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था के लक्षणों का व्यापक 
विश्लेषण करने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलने के क्रारण स्वयं ईस्टन ने बाद में 
इसकी अधिक-सुस्पष्ट परिभाषा दी है। उसने राजनीतिक व्यवस्था की अधिक सुस्पष्ट 
परिभापा इन शब्दों में की है--“राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है जो उस 
बातावरण या परिवेण, जिससे वह घिरी हुई होती है और जिसके अन्तर्गत वह प्रचलित 
होती है, स्पप्टतः पृथक्नीय रहती है ।” 
भआमण्ड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है कि 
/राजनी तिक व्यवस्था से इसके अंगों को अन्तनिर्भरता और इसके पयविरण में किसी न 


बठक्रतण 2. 4विणतवे खत 0. छग्डीडय ए०छला (7), दम्क#बारार #70///05. 
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किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है १ आमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था के अंगों की 
अन्तनिर्भरता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “पारस्परिक निर्भरता से हमारा आशय है 
कि जब किसी व्यवश्था में किसी अंग के गुणों या लक्षणों में परिवर्तन होता है तो इससे 
सभी अग और सम्पूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है ।(7०% 

राजनीतिक व्यवस्था की इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था एक 
ऐसी उप-व्यवस्था है जिसके विभिन्‍न भागों में ऐसी सम्बन्धयुत्रता होती है कि व्यवस्था के 
किसी भी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य अन्तःफ्रियाशील अंगों तथा सममूर् 
राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवतंन ला देता है। इन परिभाषाओं से यह भो 
स्पष्द होता है कि राजनीतिक व्यवस्था स्वयं मे एक परिपूर्ण सत्ता है जो किसी परिवेश में 
ही सक्रिय होती है | इस पर्यावरण से यह प्रभावित होती है, किन्तु इस पर्यावरण की दास 
नहीं होती | इतना ही नही, वह इस पर्यावरण को निर्णायक्र रूप से निकूषित भी करती है। 
राजनीतिक व्यवस्था की इन परिभाषाओ से इसके लक्षणों का संकेत मिलता है। इन 
लक्षणों का विवेचन करने से राजनी तिक व्यवस्था के अर्थ को अधिक अच्छी तरह समझना 
सम्भव होया। अत: संक्षेप में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का बर्णव किया जा 


रहा है। 


राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत लक्षण (849० फल्याण2३ ण॑ 0०॥80व 
$9शह्या ) 

राजनी तिक व्यवस्था का अर्थ करते समय हमने यह्‌ उल्लेख किया है कि मह समाज 
की अनेक उप-ब्यवस्थाओं मे से एक उप-व्यवस्था है। समाज की इत उप-व्यवस्थाओं की 
यह विशेषता होती है कि इन सबसे अन्त-क्रिया होती रहती है। एक का दुसरी पर प्रभाव 
पड़ता रहता है और एक दूसरी पर स्वत पाल्परिकता के कारण नियमित और सीमित 
होती रहती हैं। इसी सदर्भ में हमने यह भी विवेचन किया है कि राजनीतिक व्यवस्था 
एक विचित्न उपनध्यवस्था है जिसकी विलक्षणता इस वात में है कि यह अन्य उप 
व्यवस्याओं वी सीमाओं का आधिकारिक ढग से निर्धारण कर सकती है दया सभी 
उप-व्यवस्थाओं को आदेश देने की वाध्यकारी शक्ति रखती है। इससे स्पथ्ट है कि राज 
नीतिक व्यवस्था के कुछ आधारभूत सक्षण होते हैं जिनके आधार पर सह अन्य उप« 
ब्यवस्याओं में से एक होते हुए भी उनसे भिन्‍व और विलक्षण वन जाती है ) भामण्ड और 
पावेल ने इसके कुछ लक्षण इस प्रकार बताए हैं । 

(छ) भागों फो अस्तनिर्भरता था अन्तःसम्बन्धित गतिविधियां (ाधिककुशा- 
ए्रसा९९ ण छग5 07 (््रॉचालवात्त इलांश८६)--आमण्ड का अभिमत है कि हर 
व्यवस्था की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न भागों या अंगों मे भी एफ-द्रारे 
पर निर्भरता को स्थिति रहती है। इसको स्पष्ट करते हुए आमण्ड ने यह कहा है कि 
राजमीतिक व्यवस्था के अंगों में पारस्परिक निर्भरता से हमारा आशय इस बात से है कि 


१3. १५ #|ता0०४ ग्यच 5. छू. एज%९ा (77.), ८#. ६४, 9. 49. 
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जब व्यवस्था में किसी अंग के लक्षणों में परिवर्तन भाता है तो इस परिवर्तन के कारण 
अन्य सभी अंग और स्वयं सम्पूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। इसका तात्पयं यह है कि 
हर राजनीतिक व्यवस्था में अन्त.सम्बन्धित क्रियाएं या भागों की अन्तःनिर्भरता यह 
अर्थ सन्निद्वित रखती है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में--- () अनेक अंग या भाग होते 
है (कार्यपालिका, व्यवस्थाधिका इत्यादि), (7) विभिन्‍न अंगो में प्रका्यत्मिक सम्बन्ध 
होता है, (॥॥) हर अंग की सम्पूर्ण व्यवस्था में निश्चित भूमिका रहती है, और (५) हर 
अंग्र की भूमिका समान नही होती है। 
इससे स्पष्ट है कि राजनी तिक व्यवस्था एक सावयवी रचना के समान मानी गई है, 
जिसमे पारस्परिकता की दृष्टि से अंग ठीक उसी प्रकार का सम्बन्ध रखते है जैसा कि 
प्राणी शरीर के विभिन्न भागो के बीच सम्बन्ध होता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार 
शरीर मे कुछ अवयव जैसे--दिल, मस्तिष्क आदि ऐसे भाग हैं जिनके बिना प्राणी शरीर 
जीवित ही नहीं रह सकता (पहां अगर दिल (#८०॥) को न लेकर केवल मस्तिष्क को 
ही लें तब यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो सकेगी) है। ऐसा ही अग राजनीतिक 
व्यवस्था मे कार्यपालिका का है। राजनी तिक व्यवस्थाएं लम्बी अवधि तक व्यवस्थापिका 
या न्यायपालिका के न होने पर भी चल सकती हैं, किन्तु कायंपालिका के अभाव में एक 
क्षण भी नही चल सकती। यही कारण है कि कार्यपालिका का स्थान रिक्त होते ही 
उसको तुरन्त भरने की व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रपति केनेडी की मृत्यु के आठ मिनट 
के बाद ही उप-राष्ट्रपति जौनसन ने राष्ट्रपति के पद का कार्यभार सम्भाल लिया था। 
भारत मे प्रधान मत्री नेहरू और लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के समाचार मिलने पर 
तुरन्त ही तत्कालीन राष्ट्रपतियों द्वारा दोनो ही वार गुलजारी लाल नन्दा को कार्यवाहुक 
प्रधान मत्ती नियुवतत किया गया था / यह पद राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा भाग है कि 
हर व्यवस्था मे इस स्थान के रिक्त होते ही इसके भरने की व्यवस्था रहती है। इन 
उदाहरणों को और बढाया जा सकता है। ज॑ंसे प्रणाली शरीर मे हाथ या पर की भूमिका 
के समान राजनीतिक व्यवस्था में भी संसद, न्यायपालिका होती है जिनके होने पर 
व्यवस्था का काम अधिक सुचारु रूप से चलता है। जैसे किसी व्यवित के हाथ न हों तो 
भी व्यक्ति जीवित रहेगा पर वह उस प्रकार सुचारु कार्य नही कर सकेगा जिस तरह्‌ 
हाथ होने पर करता है। अत: हर राजनीतिक व्यवस्था के अगों मे पारस्परिकता होती 
है। यह प्रकार्यात्मक रूप रखती है तथा हर अग कुछ न कुछ भूमिका अन्य अगों व सम्पूर्ण 
व्यवसाय के लिए अवश्य निभाता है, जो परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार 
परिवर्तेनशील रहती है। इस प्रकार, हम इस पहले लक्षण से यह निष्कर्य निकाल सकते है 
कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे तीन तरह के हिस्से अन्तःक्रियाशील रहते है। यह चीन 
हिस्से हैं... 
(।) राजनीतिक व्यवस्था के प्राणधारी भाग (एव एश8), 
(2) राजनीतिक व्यवस्था के पूरक भाग (5प7ए/था्यांण/ ए०/8), और 
(3) राजनीतिक व्यवस्था के मानार्थी भाग ((छमाजीएलाध एथा9) 
राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न अंगो में अन्त.निर्भरता का बहुत महत्त्व होता है. * 
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इसके कारण सम्पुर्ण राजनीतिक व्यवस्था की सक्रियता का नियमन होता है। अतः पक्ष 
में हम व्यवस्था के विभिन्न अंगों की अन्तःक्रियात्मकता से निकलने वाले परिणामों पर 
प्रभावों का विवेचन प्रासंगिक समझते है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के एक भंग में 
होने वाले परिवततनों से सम्पूर्ण व्यवस्था पर कई प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रभाव 
इस प्रकार हैं-.. 

(।) भन्य अंगों या भागों पर इससे दवाव, खिचाव या तनाव आ सकता है जो 
सामान्य से लेकर आत्यन्तिक तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अचानक सैनिक 
शासन की स्थापना से हर राजनीतिक व्यवस्था में कायंपालिका अंग का यह रूप परिवर्तन 
अन्य सभी अंगों पर जबरदस्त दबाव उत्पन्न करता है। हि 

(2) इससे अन्य अंगों का रूपान्तरण तक हो सकता है। जैसे, उपरोक्त उदाहरण में 
सैनिक शासन से, न्यायपालिका का एक तरह से रूपान्तरण ही हो जाता है। 

(3) इससे सम्पूर्ण व्यवस्था की निष्पादन शैली या प्रतिमानों में आमूल नहीं वो भी 
मौलिक परिवतंत आ सकते है। 

(4 न व्यवस्था टूट सकती है या उसमें और मजबूती आ सकती है। 
इस भैकार, राजनीतिक व्यवस्था के अंग्रों की इस पारस्परिकता से किसी अंग की 
भूमिका, व्यवस्था को बनाएं रखने मे सहायक भी हो सकती है अर्थात इससे व्यवस्था 
की कार्य-क्षमता व प्रभावकारिता बढ सकती है, जबकि दूसरी तरफ, इससे व्यवस्था दूढ 
भी सकती है। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न अग दो प्रकार की भूमिका 
निभाते हैं। इनमें से कौन-सी भुमिका निभाई जाएगी, यह कई परिस्थितियों और कारका 
पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि व्यवस्था का हर अंग सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए 
() प्रकार्यात्मक ((पा०४०व्) भुमिका और (2) विकार्यात्मक (0:8-एगरथांगारश) 
भूमिका निभाता है। “प्रकार्यात्मक भूमिका भें व्यवस्था को बनाए रखने की भूमिका 
सन्निहित हीती है जबकि विकार्यात्मक भूमिका में व्यवस्था को तोड़मे की प्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन मिलता है ।/!? आमण्ड की मान्यता है कि सामान्‍्यतया राजनीतिक व्यवस्थाएं 
टूटती नही हैं। वे बड़े से बड़े झंझावातो को भी झेल लेती हैं। उदाहरण के लिए, व्वा्टरगेट 
कांड की महत्त्वपूर्ण घटना से अमरीका में राजनीतिक व्यवस्था केवल हिलकर रह गई 
पर दूदी नहीं। इसका कारण राजनीतिक व्यवस्था में ही कुछ नियमितकारी संरचनाओं 
या यंत्र-रचनाओं का होना है जो कि व्यवस्था की सामान्य अवस्था में अप्रत्याशित विचलन 
(०९५०४०॥) की स्वतः ही सक्रिय होकर ठीक कर देते है। उदाहरण के लिए, राज- 
नीतिक दल, हित समूह, लोकमत या नियतकालिक चुनावों की व्यवस्था इत्यादि ऐसी ही 
संरचनात्मक व्यवस्थाएं हैं। इसलिए ही तो राजनीतिक व्यवस्था को स्वतः नियंत्रित 
व्यवस्था” तक कहा जाता है। है 

(ण) राजनीतिक व्यवस्था को सोमा ([7९9०07एक7५ ए ० एणांधंट्वों $४४श॥)-० 

आमण्ड और पावेल का मत है कि 'एक व्यवस्था कही से शुरू होती है और कद्टी न कही 


> गर्ल 0, गणाल, दाग का 26कनाखांगर जब खबा/म्बीलॉमि 77 (एलाशफ््गग 
कागरात्या 507९०, टन ४००८, घ॥7एटा 290 (२0०७, 4972, 9, 48. 
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खत्म हो जाती है! (६ $४४लाग ईक्वा।550ण०एग67८ ब्षातं 5005 ६5०॥रा०्णदा ०) इसका 
यही आशय है कि राजनीतिक व्यवस्था का एक निश्चित सीमांकन रहता है। इसकी 
सामान्य व्यवस्था और अन्य उप-व्यवस्थाओं से स्वायत्तता रहती है। यह उनसे अन्तः- 
सम्बन्धित होते हुए भी उनसे स्वायत्त रहती है । यहां राजनीतिक व्यवस्था की सीमा का 
अर्थ समझ लेना आवश्यक है। इसकी सीमा राज्य की सीमा की तरह नही होती है। 
इसकी सीमा व्यक्तियों, संस्थाओं या भू-भाग से सम्बन्धित नहीं होती है। इसकी सीमा 
अन्त:क्रियाशील राजनीतिक भूमिकाओं के संदर्भ में मानी जाती है। इस अर्थ में राज- 
नीतिक व्यवस्था की अवधारणा महत्त्वपूर्ण बनती है और समय, स्थान और विचारधारा 
से उन्मुक्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, परिवार के सदस्य एक विशेप प्रकार की 
भूमिका व पारस्परिक अन्तःक्रियाशीलता वाले व्यक्तियों के समूह को ही कहा जाएगा। 
कोई एक रुत्नी, एक पुरुष और दो तीन बच्चे एक साथ खड़े होने पर परिवार नही बनते 
है ॥ अत. परिवार एक ऐसा व्यक्ति समृह है जो इसके सदस्यों के लिए विश्वेप अन्तः- 
क्रियाशील भूमिका से ही सम्बन्धित होता है। राजनीतिक व्यवस्था भी इसी प्रकार की 
भूमिकाओों की सीमा रखती है। एक किसान हल जोतते समय राजनीतिक व्यवस्था के 
भाग या उसकी सीमा में नही आता, किन्तु वोट देते समय था राजनीतिक विपयों पर 
चर्चा करते समय वह राजनीतिक व्यवस्था की सीमा मे समाविष्ट हो जांता है। अतः 
राजनीतिक व्यवस्था की सीमा का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था के भागीं की राजनीतिक 
भूमिकाओं से लिया जाता है ! 

राजनी तिक व्यवस्था की सीमा के इस अथे से व्यवस्था की सीमा सम्बन्धी अवधारणा 
के कई लक्षण उभरते है जिमसे हम राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अर्थ के वारे 
में और बधिक समझ प्राप्त करने में सम होते है। सक्षेप मे राजनीतिक व्यवस्था की 
सीमा के इस अर्थ से यह्‌ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं--- 

(4) राजनीतिक व्यवस्था की सीमा लचीली होती है। इसकी सीमा में कमी या वृद्धि 
होती रहती है। उदाहरण के लिए, चुनावों या जन-क्राति के समय इसकी सीमा अत्यधिक 
बढ़ जाती है, किन्तु, पूर्ण शाति व सुव्यवस्था की अवस्था मे इसकी सीमा सिकुड़ जाती है 
क्योंकि, अनेक लोग राजनी तिक भूमिकाओ से हट जाते हैं । 

६) सीमा से राजनीतिक व्यवस्था अपने आप मे परिपूर्ण सत्ता बन जाती है। इसका 
अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी सजीवता व 
गत्यात्मकता के लिए आवश्यक तत्त्व व्यवस्था के अन्दर ही विद्यमान रहते है। उदाहरण 
के लिए, व्यवस्थाओं मे आए दिन सकट आते रहते है, किन्तु राजनीतिक व्यवस्था उन 
सबका सफलतापूर्वक मुकाबला करती रहती है। कभी-कभी अभूतपूर्व अवस्थाओं में भी 
वह डांवाडोल होकर पुनः सुस्थापित हो जातो है । टूटने के अवसर तो बहुत ही कम होते 
है। क्योंकि, व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता होती है और अपने आप में टूटने से बचाव 
के साधन संजोए रहती है । 

(#) राजनी तिक व्यवस्था को, सीमा के माध्यम से ही अन्य व्यवस्थाओं से वृयक 
फरना सम्भव होता है! राजनीतिक व्यवस्था के समान ही समाज में और अनेक 
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(०एथ० तंथधयाणाओ फी संधा दी है तथा डाहूल ने रानवी तिक व्यवस्था को 'सत्ता, 
कानून और अधिकार' (ए3ए८, 700 का0 2079) से जोड़ा है। इस विशेषता के 
फारण राजनीतिक व्यवस्था दण्ड देने की अधिकारपूर्ण शवित से ही युक्त नही बनती है, 
अपितु, कानूनों को लागू करने बाली बाध्यकारी शकित से भी युवत बन जाती है। 
इस विशेषता को लेकर आमण्ड ओर पावेल ने मै्स वेबर से सहमति प्रकट करते हुए 
मिया है कि “वैध शबित यह सामान्य घारा या घागा है जो राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों 
में प्रवाहित या पिरोया रहता है जो इसे इसका विशिष्ट लक्षण और महत्त्व तथा व्यवस्था 
के रूप में मंगति या सामंजस्य प्रदान करते हैं ।” |: अतः राजनी तिर व्यवस्था ही एक ऐसी 
सत्ता है जिसके पास औचित्य-युवत शवित रहती है और जो इस शक्ति का प्रयोग दण्ड 
देने, नियमों या निर्णयों को लागू करने और लोगों को उन्हें मानने के! लिए बाध्य करने 
में कर सकती है। 
इस प्रकार, हर राजनीतिक व्यवस्था का यह विशिष्ट लक्षण है कि उसके अन्तगगंत 
राजनीतिक सत्ताओं को ही केवल सामान्य स्वीकृति-युवत शकित के प्रयोग और उस 
आधार पर आश्नाकारिता प्राप्ति का अधिकार होता है। इसी कारण, राजनीतिक 
ब्यवस्था का तात्पर्य उन सभी अन्तःक्रियाओं से है जो वध भौतिक बाध्यता की शवित का 
प्रयोग या प्रयोग करने की धमकी का नियमन करती है । अतः हर राजनी तिक व्यवस्था 
के अंगों के रूप में राजनीतिक संरचनाएं और भूमिकाएं इसकी मौचित्यपूर्ण अवपी डक या 
बाध्यकारी शक्ति के इर्द-गिदं ही घूमती हुई दिखाई देती हैं। 
राजनी तिक व्यवस्थाओं के इन लक्षणों के विवेचन से स्पप्ट है कि जब हम राजनी तिक 
व्यवस्था की बात करते है प्तो इसमें उन सभी अन्तःक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो 
न्यायसंगत भौतिक बाध्यकारिता की शक्ति से सम्बन्धित होती हैं। इसमें भूमिकाओं का 
आधार होने के कारण, केवल ध्यवस्याधिकाएं, कार्य पा लिकाएं, न्‍न्यायपा लिकाएं और प्रशास- 
कीय अभिकरणों को ही इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है अपितु, उन सब संरचनाओं 
और प्रश्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जिनका राजनीतिक भूमिकाओं से 
सम्बन्ध हो। अंत मे यही निष्कर्प निकलता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष प्रकार 
की व्यवस्था होती है। जिसके भागों में अंत'निर्भरता रहती है, जिसकी सुनिश्चित किन्तु 
लचीली सीमा होती है, जिसका पर्यावरण होता है और जिसके पास औचित्यपूर्ण बाध्य- 
कारी शवित होती है। इन लक्षणों के कारण यह सभी व्यवस्थाओं से अन्तःक्रियाशील' रहते 
हुए भी स्वायत्तता व सर्वोपरिता रखती है । 


राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं (ठव्वाढ्ाव्रा 0४कबलशांबा05 
ण एगाएंसा 59शंथा) 
राजनीतिक व्यवस्थाएं अनेक प्रकार के पर्यावरणों से घिरी रहती हैं और इन्ही के 
अन्तर्गत सक्रिय होती हैं। अतः इस प्रकार के परयावरणी परिवेश में राजनीतिक - : ... 
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के परिचालन से यह व्यवस्था कुछ विद्येपताओं से युवत हो. जाती है। डाहल ने इसी 
अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है और यह साना है कि यह विशेषताएं अधिकाँस 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। संक्षेप में यह इस प्रकार हैं- 

(क) राजनीतिफ स्रोतों फा असमान नियंत्रण (ए॥०एथ॥ एणाएणे फीट 
ए९४०७:८८३)--डाहल का मत है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास के 
कारण संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण के साथ ही साथ विशेषीकरण आ जाता है। इस 
विशेषीकरण के कारण राजनीतिक सोत-- घन, शवित, सामाजिक स्तर और राजनीतिक 
कार्ये, समान रूप से सव व्यक्तितयों में विद्यमान नहीं रह सकते हैं। इन स्रोतों पर दही 
का अधिक तो किसी का कम नियंत्रण होता है। विश्येपीकरण इसके विना व्यावहालि 
बन ही नही सकता । अतः राजनीतिक स्रोत, जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कल 
व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, सबमे समान रूप से बंद ही नहीं सकते । देसे भी 
व्यक्तियों में मोलिक अन्तर होते हैं, लोगों के अलग-अलग लद्ष्य होते हैं और काम के लिए 
उनमें पहल करने की क्षमताएं भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। इस कारण, राज- 
नीतिक स्रोतों पर व्यक्तियों का समान नियंत्रण हो ही नहीं सकता। डाहल ने सोगों 
में चार प्रमुख अन्तरों के कारण यह असम्रानता अनिवाय मानी है। यह चार अन्तर हैं 
(१) लोगों का विशेषीकरण, (2) लोगों में जन्म से हो मौलिक अन्तर, (3) लोगों के 
लक्ष्यों और प्रेरकों में अन्तर, गौर (4) लोगों में कार्य की पहल करने की भिल्‍्ल-भिल 
क्षमताएं | इन कारणों से राजनीतिक व्यवस्था के साधनों पर लोगों का निमंत्रण उसी 
प्रकार का हो सकता है जिसके अनुरूप उनमे सामथ्यं होती है | * 

(ख) राजनोतिक प्रभाव फी पोज या तलाश (687८0 ण व्राक्का णि एणा।व्श 
79शी0७१८९)--राजनीतिक व्यवस्था में हर व्यक्रित राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करता 
चाहता है, हर व्यवित के कुछ उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं। अपने स्वार्थों को वह पूरा का 
चाहता है। इनको पूरा करने में राजनीतिक प्रभाव सबसे अधिक सहायक होता है । मैएः 
हर व्यक्ति राजनीतिक शवित को किसी न किसी रूप में अपने उद्देश्यों की प्राष्ति में 
प्रयुकत कराने की कोशिश करता रहता है। इससे प्रशासन को भ्रभावित करता व 
सरल हो जाता है और इस प्रभाव में वाध्यकारिता का तत्त्व होते से व्यक्ति के स्वार्थ री 
करने में मह प्रभाष निर्णयकारी भूमिका निभाता है। अत: राजनीतिक व्यवस्था की यह 
विशेषता होती है कि इसमें हर व्यवित अपने साधनों, स्थितियों और भवसरो के अनुदूरे 
राजनीत्तिर प्रभाव प्राप्त करने के लिए प्रयत्तनशील रहता है। ५ 

(ग) राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण (एग6एढ/ वीशाएएफ/०ण7 रण 
ए०पंव्ड ।रीत्तता००)--लोकतान्तिक शासन व्यवस्थाओं मे सव व्यवित बराबर होते 
हैं, किन्तु यह समानता केवल अधिकारों के सम्बन्ध में ही होती है। जहां तक राजनीतिक 
प्रभाव का प्रश्त है सब व्यक्ति इस दृष्टि से वरावर नही हो सकते हैं। किसी व्यवित' की 
राजनीति में अधिक रुचि होती है तो कोई राजनीति से बिल्कुल उदासीन हो सकता है। 
कोई राष्ट्र का नेता होता है तो कोई ग्राम पंचायत में ही नेतृत्व प्राप्त करके सन्तुष्द ह्टो 
जाता है। अतः राजनीतिक श्रभाव तक सबकी समान रूप से पहुंच नही हो सकती है। 
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समाज मैं कई प्रकार के और कई लक्षणों वाले व्यक्ति होते है । उनका रातनीति के प्रति, 
राजनीतिक शक्ति और प्रभाव के प्रति, अलग-अलग दृष्टिकोण होता है । इस कारण हर 
व्यक्ति का राजनीतिक प्रभाव भिन्न-भिन्न प्रकार का ही होता है। इसो तरह राजनी तिक 
व्यवस्था मे शासक बर्ग जौर शासित वर्य में भेद स्थापित हो जाता है तथा शासक वर्ग 
उन्हीं को राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने देते है जो उन्हें सत्ता में बनाये रखने में सहायक 
होते हैं। इसलिए भी हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रभाव एक तरह से असमान 
रूप से वितरित होता है । 

(ध) संघर्षपूर्ण उद्देश्यों का समाधान (९४०।ए४०॥ 0/ ००॥गी०धं8 क्षेा0-- 
राजनीतिक व्यवस्था में अनेक हितों और उद्देश्यों वाले व्यवित होते है। इन हितों और 
उद्देश्यों में समरूपता या दिशाई एकता ही यह आवश्यक नहीं है। सामान्यतया हितों में 
संघर्ष ही होता है। समाज ऐसे ही संघर्पपूर्ण हितों का एक ऐसा सामंजस्यमय रूप है 
जिसमें इन सबके होते हुए भी एक स्थिरता रहती है। कई बार यह संधर्पपृर्ण हित अपनी 
सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं और समाज इनका समाधान नहीं कर पाता है! ऐसी 
अवस्था में विभिन्न हितों, स्वार्थों और उद्देश्यों में सन्तुलबम बिगड़ कर अस्थायित्व की 
स्थिति पेदा कर देता है। इसी अवस्था में राजनीतिक व्यवस्था को हस्तक्षेप करना होता 
है। अपनी वाध्यकारी शक्षित के प्रयोग से राजनीतिक व्यवस्था यह करने में समर्थ होती 
है । अतः हर राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख कायं और विज्येपता यह होती है कि उसको 
विभिन्न संधपंपूर्ण उद्देश्यों का समाधान करना होता है । 

राजनीतिक व्यवस्था में विविध प्रकार की मांगें आती रहती है। सभी मांगों का 
समाधान कर सकना किसी भी व्यवस्था के लिए सम्भव नहीं होता है। कई बार मांगें 
परस्पर घिरोधी और अतिवादी होती हैं। ऐसी मांगों का रूपान्तरण करके हर अवस्था में 
निर्णय लेना ही होता है। यह निर्णय आधिकारिक होने के कारण मांगों के संधर्प को 
समाप्त करने मे सक्षम होते हैं, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर बाध्यकारी शवित का भी प्रयोग 
राजनीतिक व्यवस्था कर सकती है। अतः यह संघर्ष रत उद्देश्यों का समाधान करने का 
प्रमुख लक्षण रखती है। 

(च) घेंधता या ओचित्यता को प्राप्ति (6 2०वर्णभंपंणा णील्टाधाग409)-- 
राजनीतिक शक्ति के धारकों के बारे में जनता की यह भावना कि वे इस शवित को उनके 
भल्ने के लिए भ्रयुक्‍तत करते है तथा उनमें जनता बे आस्था है, इसकी वैंधता की कसौटी 
होती है । वास्तव मे, राजनीतिक व्यवस्था की वैधता लोगों के शासकों के प्रति ऐसे ही 
विश्वास से बनी रहती है । राजनीतिक व्यवस्था में नेताओं का यह प्रयास रहता है कि 
समाज में विद्यमान विभिन्न संघर्पों के समाधान के लिए सरकारी शक्ित का प्रयोग किये 
जाने पर उसका आधार यथासम्भव हिसा, दमन अयवा दण्ड का भय ने होकर यह विश्वास 
हो कि यह सब जनता बे! हित के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हैं। अत: शासकों में 
जनता का सहज विश्वास ही राजनी तिक व्यवस्या को औचित्यता प्रदान करता है। यही 
कारण है कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक शक्ति के घारक इस शबित का 
प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे जनता को आस्था उनमें बनी रहें। यही कारण ३. 
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तानाशाही व्यवस्थाओं में सैनिक तानाशाहों द्वारा भी चुनाव कराना, व्यवस्थापिका और 
न्यायपालिका को बनाए रखना इत्यादि सब राजनीतिक शक्ति की वेधता की प्रस्थापित 
करने के लिए ही किया जाता है। अगर जनता राजनीतिक शकित के धारकों को औवि- 
त्यतायुक्त नहीं मानती है तो व्यवस्था अधिक दिन नहीं बनी रह सकती । बंतः हर 
राजनीतिक व्यवस्था का यह प्रयास रहता है कि वह वैध्यता-युक्‍त रहे। जबता सकी 
सत्ता को स्वीकार करे और उसके आदेशों का स्वाभाविक रूप से पालन करे । क्योंकि 
जनता को डडे के जोर से कोई भी शासक लम्बी अवधि तक नियंत्रित नहीं रख सर्कता। 
इसलिए राजनीतिक व्यवस्था वैधता के आधार पर ही सुव्यवस्यित और स्यिर रह 
सकती है। इस कारण, वेधता की प्राप्ति इसका प्रमुख लक्षण बन जाता है। 

(छ) एक विचारधारा फा विकास (776 त०एथ०फ्रपल्ा४ 27 0०००8))-7 
गाधुनिक समय में विचारधारा ही समाज के विभिन्‍न सदस्यों को एक सूत्र में पिरोये रखते 
का महत्त्वपूर्ण साधन बनती जा रही है। राष्ट्रीयदा के साथ एक विचारधारा को जोड़कर 
हर राजनीतिक व्यवस्था अपने विकास-पथ और गन्तव्यों का निश्चित संकेत देते की 
प्रयास करती है। आधुनिक समाज में व्यक्तियों को आपस में बांधने वाली शवित केवल 
अमूर्त ही नहीं हो सकती है ! आज का मानव ठोस बातों के आधार पर ही एकता के मूत्त 
में पिरोकर रखा जा सकता है। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था को अपनी विचारधारा 
का विकास करना होता है जिससे विकास पथ, दिशा, उद्देश्यों और साध्यों का निरचर्य 
हो सके । लोगों को केवल न समझ में आने वाली अमूर्त अवधारणाओं के आधार पर 
जोड़कर रखना अब सम्भव नही रहा है। इसके लिए अधिक विश्वसनीय व स्पष्ट अव- 
धारणा, विचारधारा का विकास आवश्यक होता है। 

हर राजनीतिक व्यवस्था का अपना व्यक्तित्व, अहम्‌ और अलगपन बना रहे इसकी 
व्यवस्था विचारधारा के आधार पर ही सम्भव होती है। एक अन्य कारण से भी 
विचारधारा का विकास अनिवारय है। अनेक विरोधी विचारघाराभों में से राजनीतिक 
व्यवस्था किस विचारधारा को स्वीकार करती है, इसका स्पष्टीकरण हो जाने पर 
व्यक्तियों की आस्था सरकार में विचारधारा के आधार पर रहने लगती है। वर्तमान 
समय में विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल बनते हैं तथा जनता इसी आधार 
पर दल विशेष को समर्थन देती है। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था के लिए विचारधारा 
फा विकास करना आवश्यक है। यही कारण है कि डाहल विचारधारा का विकास हर 
राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विश्येपता मानते हैं । 

(ज) अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से अन्तःत्रिया ([एलक्लीणा फ्ंये जीध 
ए9गांप्॑८० 5५४४८४5)--वर्तेमान युग में राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने आप में सिमट कर 
नही रह सकती हैं। संचार साधनों के विकास के कारण एक राजनीतिक व्यवस्था को 
दूसरी राजनीतिक व्ययस्था से सम्पर्क स्थावित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। 
यतेमान परिस्यितियों में ऐसा सम्पर्क आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है। इशाका 
प्रमुण कारण वैज्ञानिक और सकनीकी प्रगति है। आज सम्पूर्ण विश्व एक समाज बते 
गया है। एफ स्थान पर द्वोने वाली घटना कय दूसरे स्थान पर अनियायंतः प्रभाव पड़ता 
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है। आजकल राजनीतिक व्यवस्थाएं समाज के पर्यावरण से कही अधिक अन्तर्राष्ट्रीय 
पर्यावरण से प्रभावित रहने लगी है। इस कारण हर राजनीतिक व्यवस्था की अन्य 
राजनी तिक व्यवस्याओं से अन्त:किया बढ़ गई है, इसलिये हर राजनीतिक व्यवस्था की 
यह विशेषता हो गई है कि वह अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से अन्त.क्रियाशील रहती है । 
(पृ) गत्यात्मकता और तेजस्विता या सजीवता (097ग्रगांओ शा श्र।9)-- 
राजनीतिक व्यवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं । यह प्राशवान बनी रहना चाहती हैं । 
इसका कारण है कि व्यकितयों की आकांक्षाएं भौर आवश्यकताएं बदलती रहती हैं और 
इन बदलती परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था का ढलना और मनुरूप होना ही राजनी तिक 
व्यवस्था को गत्यात्मक या सजीव बनाये रखता है। हर व्यवस्था मे निरर्थंक संरचनाएं 
समाप्त हवीतो रहती हैं। इसी तरह पुरानी भूमिकाओं के स्थान पर नई भूमिकाओं का 
निष्पादन भावश्यक हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का बना रहना ही इस बात पर 
निर्भर करता है कि वह परिवर्तनों के प्रति कितनों सचेत और सजग है। यह सचेतता 
ओर सजगता ही राजनीतिक व्यवस्था की ग्रत्यात्मयकता और सजीवता है। राजनीतिक 
व्यवस्था का जड़ होना उसके टूटने की स्थितियां उत्पन्न करता है। बतः यह हर 
राजनी तिक व्यवस्था की विशेषता होती है कि वह गत्यात्मक बनी रहे । 
उपरोक्त विश्येपताएं ऐसी सामान्य विश्वेषताएं है, जो दाहल के अनुतार हर राजनी तिक 
व्यवस्था में पायी जाती हैं। इनमें मात्रात्मक अन्तर होते हैं, किन्तु प्रकार के अन्तर नही हो 
सकते। उदाहरण के लिए, ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था---साम्यवादी व्यवस्थाएं भी 
इसमें सम्मिलित हैं--नहीं हो सकती है, जिसमे राजनीतिक स्रोतों या प्रभावों का असमान 
रूप से वितरण नहीं हो । इसी तरह लोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारी शासन 
व्यवस्थाओं में सभी के द्वारा वैधता प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा इसके अभाव में 
राजनी तिक व्यवस्था टिक नहीं सकेगी । अतः हर राजनीतिक व्यवस्था में उपरोगत 
लक्षण व विशेषताएं पाई जाती है। इनके अलावा भी और अनेक विशिष्टताएं राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में पायी जाती हैं, किन्तु डाहल ने केवल उन सामान्य विशेषताओं को ही लिया 
है जी कम या अधिक माता में हर राजनी तिक व्यवस्था में विद्यमान रहती हैं। 


राजनोतिक व्यवस्थ। की क्रियात्मकता (76 एप्र/८४०णांतड़ ण 8 एगंव्या 

$9एअंध्या) 

राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता से हमारा आशय इसके कार्य करने की विधि 
से है। हर राजनीतिक व्यवस्था मे अपने अन्दर उठने वाली मांगों या निवेशों के रूप मे 
आने वाली बातों के बारे में क्रियाशील बनकर उन्हें निर्मतों में रूपान्तरित करने की 
व्यवस्था होती है ! इसी प्रक्रिया को राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता कहा जाता है । 
हर राजनी तिक व्यवस्था के कार्य विष्पादन के तीन स्तर होते है-- (क) प्रवोधक-प्रक्रिया 
स्तर, (ख) रूपान्तर-प्रक्रिया स्तर, और (ये) प्रतिसम्भरण-प्रक्रिया स्तर । 

(क) राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता का प्रवोधक-प्रक्रिया स्तर (7) ० 5४ 
ग्राण्परॉगाएह ए70ए८५5 ० हिल धघिएररर्धठफ्रंग8 ० एप ०य! $9572४)---राज 
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व्यवस्था को स्पन्दनशील या प्रवोधक बनाने के लिए कुछ अ्रवीधक तत्त्वों या कारकों को 
आवश्यकता होती है। यह प्रवोधक पर्यावरण या स्वयं राजनीतिक व्यवस्था में सेब 
सकते है। इनको निवेश या मांगें और समयेन कहां जाता है। इसके सम्बन्ध में डेविड 
ईस्टन और आमण्ड एवं पावेल ने अलग-अलग निवेशों की वात की है। इनका वर्ण 
पृथक से, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के शीपंक के अन्तगंत किया जाएगा, इसलिए 
यहां इतना ही जानना पर्याप्त रहेगा कि हर राजनीतिक व्यवस्था को क्रियाशील दाने 
के लिए प्रेरक शक्ति चाहिए। यह निवेशों के रूप में इसको भ्राप्त होती है, जिनमें 
प्राथमिकताओं इत्यादि का निर्धारण करने के साथ ही राजनीतिक व्यवस्था की क्रियालकती 
का यह स्तर समाप्त हो जाता है । इसका काये तो केवल राजनीतिक व्यवस्था को सं्किय 
करने की शक्ति प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, एक मशीन को कार्य करने 
अवस्था में लाने के लिए सबसे पहले आवश्यक वोल्टेज की बिजली तथा अन्य कच्ची 
सामग्री इत्यादि उपलब्ध करनी होगी। राजनीतिक व्यवस्था की प्रवोधक प्रक्रिया में 
पर्यावरण से मारे आती है। यह मांगें व्यवस्था के वाहर और अन्दर दोनों ही जगह पे 
आ सकती है। दर 

(ख) राजनीतिक व्यवस्था की क्रिपात्मकता का रूपान्तर-प्रक्रिया स्तर (7॥6 श१8५४ 
णी ०00रएशधभणा-970065५.. ण 6 चिलांण्पंगह़ एणामट्क 89भैशाए--7 
राजनीतिक व्यवस्था में प्रवोधक-प्रक्रिया के रूप में जो भी निवेश आते है उब पर 
राजनी तिक व्यवस्था को विचार करके उनका निर्णयों या निर्गमों में रूपात्तर करना 
होता है। किन्तु राजनीतिक व्यवस्था मे आने वाले निवेश कई तरह कै--उचित, अमुचित 
या बेहूदा भी हो सकते है। कई मांगें केवल राजनीतिक सत्ता घारकों को परेशान करने 
के लिए भी रखी जाती है। ऐसी मांगों को रखने वाले स्वयं यह जानते हैं कि इनकी पूरा 
करना सम्भव नहीं है फिर भी दलीय या राजनीतिक उद्देश्यों से ऐसी ऊठपरांग माँग भी 
निवैशों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश पा लेती हैं! इसलिये राजनीतिक 
व्यवस्था की सक्रियता के रूपान्तर-स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था हर मांग पर विचार 
करे यह आवश्यक नही है। वह अपने साधनों, व्यवस्था के साध्यों, मांग के समर्थकों की 
संख्या, मांग के उचितपन और उसकी उग्रता आदि को ध्यान में रखकर उसका झुपान्तरा 
करती है। अर्थात उसको स्वीकार या अस्वीकार या उसमें संशोधन इत्यादि करके निर्णय 
व नीति बनाती है जो निर्गंत के रूप में पुनः पर्यावरण में आते हैं। यह निरगेत कई 
प्रकार के हो सकते हैं। यह तथ्यात्मक से लेकर प्रतीकात्मक रूप मे या लामों के 
मावंटन तक से सम्बन्धित हो सकते हैं। यह कानूनों, नीतियों और निर्णयों के रूप में पुतः 
पर्यावरण मे आते हूँ और यह राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता का दूसरा स्तर 
समाप्त होना है। 

(ग) राजनीतिक व्यवस्या क्रियात्मकता मय प्रतिसम्भरण प्रक्रिया स्तर (॥86 828० 
०॑6९०७१८८ एा०टर55 णी॑ पीढ परालांगाए गण एणांपंत्या 5१डढणओ) -+राजनी तिक 
व्यवस्था में मांगों के रूप मे जो निवेश आते हैं अगर उनका रूपान्तरण उस प्रकार नहीं 
हुआ है. जिस प्रकार माय करने वाले चाहते हैं तो उरासे सम्बन्धित नीति, निर्णय मा 
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निर्गत से प्रतिसम्भरण ([6०09402 प्रक्रिया के माध्यम से मांग को कौर अधिक शवित- 
शाली बना सकते है या मांग रखने वाले चुप होकर बैठ सकते है। मांग के पूरा होने पर 
सरकार का समर्थन व उससे सहयोग बढ सकता है अन्यथा विरोध भी हो सकता है। 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की क्रियात्मकता को इस प्रकार चित्र 6.] से समझा जा 
सकता है। 


हि53 55 जिक 
स्थवस्था (पर्यावरण)... राजनीतिक व्यवस्था -> 





चित्न 6.. राजनीतिक व्यवस्था को क्रियात्मकता के स्तरों फा रेखाचित्र 


चित्र 6.] में राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता के विभिन्‍न स्तरों को दिखाया 
गया है। प्रवोधक-प्रक्रिया का स्तर सामाजिक व्यवस्था के पर्यावरण और राजनीतिक 
व्यवस्था के एक अंश से सम्बन्धित होता है। क्‍योंकि, प्रवोधक शक्ति के रूप में निवेश 
समाज से भी आते है। चित्त में यह 'क' के द्वारा दिखाया गया है जो पर्यावरण का वह 
भाग है जो प्रवोधक-प्रक्रिया को प्रेरित करता है। किन्तु, निवेश राजनी तिक व्यवस्था के 
अन्दर से भी आ सकते हैं। इसको राजनीतिक व्यवस्या के “ख' भाग द्वारा दिखाया गया 
है। अत: प्रबोधक-प्रक्रिया का स्तर 'क' और “ख' से मिलकर बनता है। दूसरे स्तर पर 
रूपान्तरण, राजनीतिक व्यवस्था के “ग” भाग और सामाजिक पयविरण के 'घ! भाग में 
होते है। अतः रूपान्तर की प्रक्रिया का स्तर “ग' और “घ से मिलकर बनता है। यह 
निर्गमों के रूप में पर्यावरण मे आता है जो प्रतिसम्भरण का तीसरा स्तर है। यहां 
राजनीतिक व्यवस्था 'ख' और “ग' भाग से मिलकर बनती है। 
रूपान्तर-प्रक्रिया को केवल राजनी तिक-व्यवस्था के अन्दर चित्रित करने का प्रचलन 
या प्रथा गलत है। क्योकि, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में अब अनेक अराजनी तिक तत्त्व 
सम्मिलित होने लग गये है। अत. निवेशों का रूपान्तरण केवल राजनीतिक व्यवस्था के 
अन्दर हो मानना गलत है। इसी तरह, निवेश केवल पर्यावरण से ही बाते हों यह भी 
अब सही नहीं है। तथ्य तो यह है कि अधिकांश निवेश स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के 
अन्दर ही उत्पन्न होने लगे हैं। लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में तो यह ५- 
अधिक होने लगा है । अतः निवेशों का भी केवत पर्यावरण से ही आना मानना .७. 
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यही कारण है कि यह चित्र 6.] ईस्टन और आमण्ड द्वारा दिये गये निवेश-मिंगेत माइतों 
के चित्रण से कुछ भिन्‍न है। इसी प्रकार, प्रतिसम्भरण के बारे में कहा जा सकता है कि 
यह निर्गतों और निवेशों के वीच ही नही अपितु, प्रवोधक-प्रक्रिया और हूपान्तर-अ्रत्रिया 
स्तर के वीच भी होने लगा है जो रेखाचित्न में व” मौर *छ' से दिखाया गया है। इस 
तरह, राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता बहुत जटिल होती है। यह इतनी सरल नही 
होती जितनी कि चित्र 6.। द्वारा प्रस्तुत की गई है । 
ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या (ए45०ा5 पए्ाएफ ती व एक 

8५शथा) 

हम पहले ही यह लिख चुके हैं कि राजनीतिक अध्ययनों में व्यवस्था की अवधारणा 
का प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टन ही सर्वप्रथम और सर्वेश्रमुख विद्वान माना जाता 
है। उसकी !953 मे प्रकाशित पुस्तक दि पोलिटिकल सिस्टम में उसमे राजनीतिक 
विशान में एक सामान्य सिद्धान्त निर्माण का विचार भ्रस्तुत किया था। उसकी !965 में 
प्रकाशित दूसरी पुस्तक ए फ्रेमवर्क फॉर पोलिटिकल एनेलिसिस में उसमे उन अ्रमुष प्रवर्ं 
को प्रस्थापित किया जिनके आधार पर ऐसा सामान्य ततद्धान्त निर्भित किया जा सकें, 
तथा 965 में ही प्रकाशित तीसरी पुस्तक ए सिस्टम्स एनेलिसिस ऑफ पोलिटिकल 
लाइफ मैं उन प्रत्ययी दांचों को व्यवहार में प्रयुक्त करके आनुभविक स्थितियों पर लागू 
करने का प्रयास किया है। मं 

ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करते हुए लिखा है कि उन अन्त,क्रियाओं 
को, जिनसे समाज मे भुल्यों का आधिकारिक निर्धारण होता है, राजनीतिक व्यवस्था 
कहते है। उसके अनुसार---राजनी तिक व्यवस्था एक खुली और स्वयं-समंजनीय 
(5८(७०॥५५४/७४७।७) व्यवस्था है, जो कि एक वातावरण में कार्य करती है। राजनीतिक 
अयन॒स्था का पर्यावरण ईस्टन के अनुसार दो प्रकार का होता है--(!) अन्तःसमाजीप 
पर्यावरण जिसमें परिस्थितिकीय, जीवशास्त्री, व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवस्था 
इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं, और (2) अतिरिक्त समाजीय पर्यावरण जिसमे 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनी तिक, अस्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिकीय और अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक 
व्यवस्था का पर्यावरण सम्मिलित किया जाता है। 

ईस्टन यह मानता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था के दो विधेष अनुलक्षण होते हैं। एक 
तरक तो, राजनीतिक व्यवस्या आदानों-प्रदानों और कार्मे-सम्पादनों की प्रक्रिया है। 
दूसरी तरफ, राजनीतिक व्यवस्था उत्पाती या गड़बड़ों और दबावों की इतनी वशीभूत 
है कि इनसे इसका संतुलन भी विखंडित हो सकता है। जहां तक राजनी तिक व्यवस्था की 
आदान-प्रदान प्रक्रिया का प्रश्न है यह दो-तरफा होती है तथा राजनीतिक व्यवस्था भौर 
वरयविरण के थीच चलती है । जबकि कार्य-सम्पादनता, राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर ही 
एव दिशा से दूसरी दिशा की तरफ चलती है। जहां तक राजनीतिक व्यवस्या की गड़बड़ों 
और दबायों की वशीमूतता का प्रश्न है, इसको रोकने के लिए व्यवस्था मे अन्दर द्दी 
इसके मुआवजे की अ्रक्रियाएं होती हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था को दुकडे-टुकड़े होने ते 
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बचाए रखती है। ईस्टव की मान्यता है कि उत्पात हमेशा ही पर्यावरण से आते है। जो 
अनुकूल भी हो सकते है या जो व्यवस्था में तनाव भी ला सकते हैं। यह तनाव व दवाव 
आंतरिक प्रभाव वाले होते है और व्यवस्था के आवश्यक परिवर्त्यों को एक सीमा के आगे 
धरेल देने से उत्पन्त होते है। इस प्रकार, ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था को आदान-अदान 
और कार्ये-निष्पादन की ऐसी व्यवस्था मानता है जो पर्यावरण के द्वारा उत्पन्य उत्पातों 
और व्यवस्था के अन्दर की अतिवादी गतिविधियों से उत्पन्न दवावों के वशीभूत रहती 
है। ईस्टन द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया 
गया है--- 

() आदान-प्रदान या विनिमय की प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में पर्या- 
चरण से व्यवस्था और व्यवस्था से पर्यावरण की तरफ आदान-प्रदाव चलता रहता है । 

00) कार्य-सम्पादन की प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक व्यवस्था मे कार्य सम्पादन- 
व्यवस्था के अन्दर ही एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ चलता रहता है। 

(॥॥) राजनीतिक व्यवस्था में उत्पातों या गड़वड़ों की वशीभूतता पर्यावरण के कारण 
होती है वयीकि, इस प्रकार के उत्पात हमेशा पर्यावरण से ही आते हैं। अत: यह व्यवस्था 
से बाहर के प्रभावों से व्यवस्था का वशीभूत रहना है जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो 
प्रकार के हो सकते है। इनकी अनुकूलता व्यवस्था को सुदृढ़ करती है जबकि प्रतिकूलता 
व्यवस्था को विदंडित करने की स्थिति मे घकेल सकती है । 

(ए) राजनीतिक व्यवस्था में दवावों और खिंचावों की वशीभूवता व्यवस्था के अन्दर 
ही व्यवस्था के आवश्यक परिवत्यों के संकटपूर्ण सीमा के आगे धकेले जाने पर उत्पन्त 
होती है । भत्तः यह व्यवस्था के अन्दर ही उत्पन्त होने वाले का रको से उत्पन्न दवाबों की 
वशीभूतता है तथा हमेशा प्रतिकूल बनने की ही इसकी प्रवृत्ति होती है किन्तु, इसको 
रोकने के लिए व्यवस्था के अन्दर ही उसके मुआवजे की प्रतिक्रियाओों का होना भावश्यक 
है अन्यथा व्यवस्था विखंडित हो जाती है। सामान्यतया हर व्यवस्था में ऐसी मुआवजे 
की प्रतिक्रियाएं विद्यमान रहती है । 

राजनीतिक व्यवस्था की उपरोवत व्याख्या को भर अधिक स्पष्ट करने के लिए ईस्टन 
मे रजनी तिक व्यवस्था के तीन संघटकों (००90909०॥9) का विस्तार से विवेचन किया 
है । उसके अनुसार हर राजनीतिक व्यवस्था में तीन महत्त्वपूर्ण संघपटक सन्निहित रहते हैं 
जिनसे राजनीतिक व्यवस्था सक्रियता प्राप्त करती है। यह तीन संघटक (क) राज- 
सीतिक व्यवस्था के निवेश, (ख) मांगों का रूपान्तरण, और (ग) राजनी तिक व्यवस्था 
के निर्गत है। 

(क) राजनोतिक व्यवस्या के निवेश ([गएपरा5ण व 9गापत्य 5)56ता)--ईस्टन 
राजनीतिक व्यवस्था के निवेश में मांगों (ए८ध3705) और समर्थनों (६7075) को 
सम्मिलित वरता है। मार्गों को ईस्टन ने घासकों को सम्बोधित विन्यात्तित आकाक्षाएं 
या अपेक्षाएं कहा है। हर राजनीतिक व्यवस्था में हर द्षण असंख्य आवश्यरताएं और 
अवेक्षाए विधमान रहतो है । डिन्‍्तु, इनमें से केवल कुछ को छोड़कर अधिकांश, श्रभाव- 
कारी विस्यासन वंत सामाजिक स्वर प्राप्त ही नहीं कर पाती हैं। जो ऐसा स्तर प्राप्त रूर 
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विन्यासित हो जाती है वे ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में मांगें वन जाती हैं। 
राजनीतिक व्यवस्था मे इस प्रकार की मांगें व्यवस्था में दवावों के सम्भावित ज्नोत होती 
हैं। व्यवस्था का दवाव दो प्रकार का हो सकता है। पहला आयततनी दबाव (४007६ 
807८5७) और दूसरा मात्रात्मक दवाव (००८०६ ४0९५५) होता है। आयतनी दवाव उ् 
समय उत्पन्न होता है जब व्यवस्था की मांगो की संसाधन-क्षमता से मांगों की संद्या बढ 
जाती है। मात्रात्मक या तत्त्व-दबाव उस समय उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था 
के पास मांगों का संसाधन करने का समय ही नहीं होता है। मांगें उस अवस्था मे भी 
दबाव उत्पन्न कर देती है जब उन पर ध्यान देना कठिन हो जाता है, क्योंकि, वे व्यवस्ता 
के ही प्रतिकूल पडती है या व्यवस्था के अन्दर विद्यमान लक्षणों के विपरीत जादी 
हैं या उनसे राजनीतिक व्यवस्था के सीमित साधनों का क्षय होता है। कई वार मा 
अपनी पेचीदगी के कारण भी दबाव उत्पन्न कर सकती है। उनमें जटिलता, अन्य मांगों 
से उनके टकराव या व्यवस्था से वेमेलता के कारण उत्पन्त हो सकती है। इस तरह मार्ग 
राजनीतिक व्यवस्था में दबावों के निविश कही जा सकती है । 

ईस्टन के द्वारा निवेश का दूसरा पक्ष समर्थन माना गया है। समर्थन राजनीतिक 
चस्तुओं की त्तरफ अभिमुखी होते है । यह समर्थन सकारात्मक या नकारात्मक, अभिवृत्ता- 
त्मक या सक्रिय तथा खुल्लमखुल्ला अर्थात प्रकट या अप्रकट प्रकार के हो सकते हैं। समय 
शासकों, शासन व्यवस्था और स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक समुदाय की 
नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यकित होते हैं। समर्थन शासको, सत्ता 
मुल्य व्यवस्था और सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक समुदाय की इनके 
अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिन्षिया की अभिव्यक्ति करते है। * 

इस प्रकार, ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, मांगों और समर्थनों को गाव 
है । इनमे पहला व्यवस्था पर दबाव डालना है और दूसरा राजनीतिक व्यवृध्या, सत्ता" 
व्यवस्था एवं शासकों के प्रति जनसमुदाय की अनुकूल-प्रतिकूत प्रतिक्रियाओं की अभिव्यर्ति 
है। मांगों की तरह ही समर्थन भी अनेक प्रकार के होते है और सबका प्रभाव राजनीतिक 
व्यवस्था को सक्रिय बनाने वाला होता है। यह सक्रियता, समर्थनों के अनुकूल होने पर 
व्यवस्था की पोषक और समथंनो के प्रतिकूल होने पर व्यवस्था की शोपक बच जाती है! 

(ख) मांगों का रुपान्तरण (7]6 ००॥४८:अं०४ ० १८००४॥०5)--माँगों के झूपान्तरण 
की प्रक्रिया उन तरीको को वहा जाता हैं जिनसे राजनीतिक व्यवस्था अपने सम्य॑नों 
और साधनों का प्रयोग, सत्ताओं या शासको को सम्बोधित मागों को अस्वीकार करते, 
उनको पूरा करने या उनमे हेर-फर करने के लिए करती है। ईस्टन का अभिमत है कि 
शासकों की सम्बन्धित मायों को भिन्‍न-भिन्‍न त्तरीको से सम्बोधित किया जा सकता है। 
उसने इसमें से चार विधियां प्रमुख मानी हैं-- 

() कुछ मांगें प्रत्यक्ष रूप से, नकारात्मक या सबगरात्मक ढंग से पूरी कर दी जाती हैं। 
जँसे नौकरी दे दी जाती है या इसके लिए मना कर दिया जाता है। 

(0) अधिकांश मांगें पहले एक सामान्य माग में बदली जाती है और उराका सामान्य 
निपम बनाकर सामाग्य समाधान कर दिया जाता है। 
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0) कई मांगों को सामान्‍य हित के मुद्दों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे वे 
सामान्य नियम बनाने के स्तर तक महत्त्व प्राप्त कर सकें और उसके बाद सामान्य नियम 
बनाकर उनका सामान्य समाधान कर दिया जाता है । 

(0) मांगों की पहले संख्या कम की जाती हैं और फिर उन्हें लोक कल्याण की 
अपेक्षाओं और आकांक्षाओं में परिवर्तित करके पूरा कर दिया जाता है ! 

सामान्यतया मांगों को पुरा करने के लिए मांगों का न्यूनीकरण किया जाता है। न्यूनी- 
करण के कई तरीके और रूप हो सकते है किन्तु, उनमे से प्रमुख तीन ही माने जाते है। 
प्रथम में, मागों का समूहीकरण और संयुकतीकरण किया जाता है। एक-सी मांगों को या 
तुलनीय मांगों को एक साथ करके उन सबका सामान्य उपचार कर दिया जाता है। 
मांगों के स्यूनीकरण की दूसरी विधि अन्तर-व्यवस्थाई है । इसमें मांगों को कुछ दरवाजे 
पार करके ही आगे बढ़ने देने के कारण, अनेक मांगे, द्वारपालों द्वारा रोक दी जाती है। 
इन द्वारों से भागों के पार होने के लिए कुछ शर्तें होती है। इन शर्तों को पूरा करने पर 

ही मांग व्यवस्था मे रूपान्तरण के लिए भागे बढ़ सकती है ! ऐसे दरवाजे हर राजनीतिक 
व्यवस्था में ससदो, न्‍्यायपालिकाओ या प्रशासकों के रूप में होते है। जो मांगें केवल इन 
द्वारों से गुजरकर ही निर्णय सत्ताओं के पास आने के लक्षणों वाली होती हैं उतको 
अनिवायेत: इन्ही मार्गों से आगे बढ़ना होता है, और इस प्रक्रिया में मांगों की संख्या कम 
हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोई मांग केवल संसद द्वारा स्वीकार होने पर ही पूरी 
की जा सकती है और संसद मे इस माग का पर्याप्त समन नही हो तो यह मां संसद 
रूपी द्वार पर ही रुक जाएगी ओर भागे नहीं बढ़ पाएगी | इस तरह के दरदारों पर बहू 
सब मार्गे रोक दी जाती हैं जो व्यवस्था या साधनों के अनुरूप नही ह्वोदी हैं। मांगी को 
कम करमे की तीसरी विधि में मार्गों को मुद्दों में बदलना होता है #द्धंदि मय को 
महत्त्व की दृष्टि से ऊपर उठना है। यह काम स्वयं शासक कर बड़ठे है| के यजतीयिक 
समुदाय भी ऐसा कर सकता है। इससे मांग सामान्य महत्वय्ाल छद देदी ६ जिगर 
उसका सकारात्मक या नकारात्मक समाधान करने के लिए छाद्ज्त ल्विमों का निर्माण 
करना आसान हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भांग को अनुत्रिद छू 
जा सकता है । 

मामों की रूपान्तरण प्रक्रिया बहुत महत्त्व रखती ै। 
समर्थन बढ या घट सकता है। उस अवस्था में मांग्रीं वी 



















पूरा करने मे शासक असफल हो जाते हों। (2)मर्ठ # # 
उसको पूरा करने मे असफल हों तथा (3) झा्झं दा ली 

निर्णय ही ठीक नहीं हो, तव मांगो की स्पान्दरद ८क्रित कै 
सकती है। समर्थनों में कमी के कारण अमिदरिक हे 
ऐसे संधर्ष होने लगते है जो व्यवस्था को दुड़वा ब्वैर 
है । ईस्टन वय अभिमत है कि राजनीविद् ब्यदस्दा 
व्यवस्था के लिए घातक हो सकती है। दास 





द्ायक द्र् 


ऋदेस्दा सदमे शदिइिटद 
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है | इसलिए हर राजनीतिक व्यवस्था में समर्थनों के कटाव या कमी को रोकने के तिए 
कई साधन अपनाए जाते हैं। सामान्यत्तया ये साधन तीन श्रकार के होते हैं-- 

6) फूट और विभेदों को सीधे कम करने से समर्थन कम करने वाला कारण दूर हो 
जाता है । इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवेतंव लाए जा सक्‍ते है। 
राजनीतिक व्यवस्था को अधिक लचीला बनाया जा सकता है या व्यवस्था का विभिली- 
करण कर दिया जाता है । अनेक बार फूट या मतभेदों को द्वर करने के लिए दमतकाते 
उपाय भी अपनाए जाते हैं । फूट या मतभेद उत्पन्न करने वाले अल्पसंख्यक या छोटे सूर 
को दवा कर यह किया जाता हैं। 

0) समर्थनों के भण्डार बनाकर भी कम होते समर्थन पर रोक लगाई जा सकती है! 
यह सबसे प्रभावी साधन माना जाता है । इसमें राजनीतिक श्रेय देकर पहले ते ही समर 
भण्डार रखे जाते है जो आवश्यकता पड़ते ही जीर-शोर से समर्थन के लिए आगे वा 
जाते हैं । का 

(॥7) समथंकों को पुरस्कृत करके भी समर्थनों का कटाव रोका जाता है। इसमें सत्ता 
के समर्थकों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसा सामान्यतया सरकार हक 
नीतिक व्यवस्था की कीमत पर ही करना पड़ता है। अतः यह अधिक लोकप्रिय होते हुए 
भी राजनीतिक व्यवस्था के समग्र संदर्भ मे हानिकारक होता है। फिर भी, सर्वार्धिक 
उपयोग इसी का किया जाता है | पर 

इस प्रकार, समयंनों में कटाव को रोकने का सर्वाधिक स्थायी माध्यम स के 
भण्डार बनाना ही माना जाता है। यह एक तरह से विसरित समर्थन माना जाती 
जिसमें विचारधाराओं, संरचनात्मक अभिकरणों और व्यक्तिगत गुणों का योगदान होता 
है। उदाहरण के लिए, नेताओं में से कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व वाज्ञा नेता सीधे जवैता 
से शासन और राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने का अनुरोध करके अचानक ही 
जन-सहानुभूत्ति और समर्थन प्राप्त कर सकता है। इसी तरह, विचारधारा भी समय 
प्राप्त करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। संक्षेप में, मांगों का रूपास्तरण इस तरह 
करना होता है जिससे समर्थन बढ़ें और अयर समर्थन में कुछ मार्गों के कारण कठाव 
आता है तो उसकी रोकने के विविध साधनों में से किसी एक को या तीनों को अपनाकर 
समर्थन मे वृद्धि की जा सके। 

(गे) राजनीतिक व्यवस्था के निर्गंत (7॥6 0०७ए७ ० 8 एणीवियाँ 8घरधाओ: 
ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की व्याध्या में तीसरा महत्त्वपूर्ण सपटक निर्गतों का हैं। 
यह सत्ता-धारकों के वे कार्य हैं जिनके द्वारा शासक राजनी तिक समुदाय की मांगों को था 
स्थयं उन्ही के द्वारा प्रस्तावित मांगों को रूपान्तरण प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करने हीं 
प्रयत्त करते हैं । यह निग्गंत दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम की सत्तात्मक या आधिकारिक 
(9000 प्र।॥॥४८) निर्गंत कहते है । दूसरे प्रकार के निर्मेत सह या सम्बद (7500ं96०0) 
नियत होते हैं। प्रथम प्रकार के: निर्मत सत्तात्मक या वन्धनकारी निर्णय होते हैं जो 
सामान्य कासूनों से लेकर न्यायालय के विशिष्ट निर्णयों के रूप में भी होते हैं। सह या 
सम्बद्ध निर्येत याध्यकारी नहीं होते हैं और इनका उपयोग केवल संदर्भी या तिर्देशारमर 
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होता है। यह नीतियों, प्रतिचदताओों भौर त्कतंगवताओं से सम्बन्धित होते हैं। इनके 
माध्यम से शासक अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों या कार्मकम को समझाने का अयल करते हैं, 
जिससे उतके शासन और कार्यक्रमों के लिए समर्भन जुटादा जा सके? 

अपर निर्मतों को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह पर्यावरण से उत्पन्‍्त उत्पातों या मांगों, 
दयायों या विभेदों से उत्पन्त राजनीतिक व्यवस्था में जाने वाले तनावों के प्रति शासकों 
को प्रतिक्रिया है । इस बर्थ में निर्गत, निवेशों और निर्ृतों के बीच प्रतिसस्भरण की अब- 
धारणा को सौच लाते हैं। वयोंकि, निर्गंतों बत मह अर निम्नेतों के परिणाम को निवेशों 
के निरन्तर आगम (०009075 4900%0 के साथ जोड़ता है । इस प्रकार, राजमी तिक 
व्यवस्था में एक जटिल तथा चत्रीय प्रक्रिया स्थादित हो जाती है । ईस्टत एक तरह से 
दोहरे प्रतिसश्भरण की सकल्पसा प्रस्तुत करता है । उसके द्वारा प्रस्तावित यह दोहरा 
प्रतिसम्भरण इस प्रकार है-- 

() एक प्रतिसम्भरण तो उस जानकारी का होता है जिसके द्वारा शासक अपने निर्गतो 
की प्रभावकारिता को जाँखते या अपने निर्गंतों की पुनः समायोजित या ठीक करने का 
प्रयत्न करते है । 

(॥) दूसरा प्रतिसम्भरण निर्यती के परिणाम का होता है। यह राजनीतिक समुदाय, 
राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों, एर्यावरण इत्यादि के ऊपर प्रभाव से सम्बन्धित होता 
है। इस प्रतिसम्भरण से राजनीतिक व्यवस्था का, परिस्थितियों के भनुरूप अनुकूलन, या 
परित्यितियों को इस तरह परिवातित करते से सम्बन्ध है जिससे मिर्मत राजनीतिक 
व्यवस्था फे अधिक समरूप या उसके पक्ष में हो जाए ! 

इस प्रकार, ईस्टन मे निर्मतों में हो प्रतिसन्‍्भरण की धारणा को सम्मिलित कर लिया 


सत्तार्मर एफल्तरफ 
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है। ईस्टन ्वारा इसका पृथक उल्लेख न करके नियंतों के साथ हो जोड़कर विदेषन हल 
इस बात की पुष्टि है कि प्रतिसम्भरण प्रक्रिया का सीधा सम्बन्ध निर्णतों से है। प्‌ 
निवेशों, पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, किन्तु, इसकी उसने 
सीधे निर्मतों से हो होती है। निर्गंत रूपान्तरण से जुड़े होने के कारण इससे एक प्र 
का चक्र राजनी तिक व्यवस्था में स्थापित हो जाता है, जिससे निवेश, सत्तात्मक स्पावए 
और निगंतों को प्रतिसम्भरण द्वारा सम्बोधित कर दिया जाता है। ईस्‍्टन के इस निवेश 
निर्गंत मॉडल को चित्र 6.2 के द्वारा समझा जा सकता है। हर 

चित्त 6.2 ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्या के मॉडल के सामान्यतया दिये जाने बारे 
चित्रों से एक बात में भिन्नता रयता है और यह भिप्तता प्रतिसम्भरध के दोहरे 
में निहित है। ईस्टन निगगंतों का प्रभाव जानने के लिए जानकारी प्रतिसम्म( 
का विचार प्रस्तुत करता है जो 'परिषाम प्रतिसम्भरण” से इस बात में भिन्न हैहि 
परिणाम प्रतिसम्भरण केवल मांगों व समर्थन के रास्ते ही राजनीतिक व्यवस्पा तर 
पहुंचता है, जयकि जानकारी प्रतिसम्भरण सीधा नियर्तों, निवेशों, अन्य व्यवस्याओं मोर 
पर्षावरण से राजनी तिक व्यवस्या तक पहुंचता है या दूसरे शब्दों में, सरकार स्वयं पह सर 
जानकारी के रूप मे प्राप्त करती है। अतः जानकारी प्रतिसम्भरण में हम यह विशेशश 
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दिज्व 63 (परम को राजतोटिश ध्यवरणा क। रेलावित 


दा डे है हि बह तिरेश भौह विदसों हें चडोर दोये के शीष में इघातित रहता हमर 
ददिश महत्वपसे है वर रि, गरपर्घ ढ़ स्वारएरच प्रदिया इगसे जिदेशों भौर विद 
मे हो हरदर राफ्य/द हघा दिल ब एज थे गाए हो जापी है । झदर राफनीतिश ब्यावर घाजोी 
की दा डिश दइचानिदना शो रेचें हो #पएयाएदे हि वरिशामजतविहाशरचछ केदत हू 
तशकर मौद विटेक १ विरेशों 2) फ्रक चतते बाला है कब हि जावबयती थे हिरण न 
(रह) पं! इत+क आाल्ड डे विरेगो, (या) मद ध्यापावा, (१) दददिरिच और 


मुलवात्मक राजनीति के उपागम :: 63 


(ध) राजनीतिक व्यवस्था के परिणाम निर्मतों से सम्बन्धित होता है। इन सबसे 
जानकारी गत सरकार की तरफ निरन्तर आगम (०णगांगर005 7)री0७) होता रहता 
है और इससे व्यवस्था जनता के प्रति अनुक्तियाशीस बनी रहती है। 

इंस्टन के द्वारा प्रस्थापित राजनीतिक ध्यवस्था के इस मॉडल की आलोचना था 
मूल्याकन अलग से नहीं करके, व्यवस्या उपागम के सामान्य मूल्यांकन के साथ ही करना 
उपयुक्त होगा। तब शायद हम मुल्यांकत को व्यापक संदर्भ में देख सकेंगे। यहा हम 
ईम्टन के व्यवस्था मॉइल का रावर्ट धी० बोन द्वारा दिया गया चित्र 63 देकर ईस्टन 
की राजनीतिरु व्यवस्था की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करना उपयुक्त 
समझते हैं । 


आमन्ड और पावेल की राजनीतिक व्यवस्था की व्यास्या (#क्राणात 806 

ए०एटी'$ ४एछ ० ?20॥#04 $फ9च९॥) 

राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के ईस्टन द्वारा दिये गये मॉडल को लिवेश* 
निगगंत मॉहल कहा जाता है तथा आमम्ड और पावेल द्वारा दिये गये मॉडल को सं रघतात्मक 
प्रकार्यात्मक मॉडल कहा जाता है। जामन्ड और पावेल ने राणनीतिफ व्यवस्था के बारे 
में मौलिक रूप से ईस्टन की ही व्यास्या को स्वीकार किया है, किन्तु, इन्होने राजनीतिक 
व्यवस्था के सघटकों को लेकर ईस्टन से बहुत आगे बढ़ने का प्रयत्व किया है। वे 
राजनीतिक व्यवस्था अन्त स्तु (८०:८7/9) को इसके प्रकार्यात्मक पहलुओं ([000४0फ४/ 
आध ९८७७) से पृथक करके समझने का प्रयत्त फरते हैं। अन्तर्वस्तु की दृष्टि से भी चे 
ईस्टन से कहीं अधिक विस्तार में जाते हैं बौर राजनीतिक व्यवस्था की तोन अच्तवंस्तु 
के संघटक प्रतिपादित करते हैं । यह संघटक--(क) राजनीतिक संरघनाओं, 
(ख) राजनीतिक संस्कृति, और (य) राजनीतिक मभिनेताओं के हैं। 

इसी तरह, आमन्‍्ड ने राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्मात्मक दृष्टि से चार महत्त्वपूर्ण 
पहलू प्रतिपादित किये हैं। यह पहलू या संघटक--- (क) व्यवस्था की क्षमता या सामरयं, 
(थ) रूपान्तरण प्रक्रिया, (ग) व्यवस्था के अनुरक्षण (रज-रखाव ), और (घ) व्यवस्था 
के अनुकूलन के हैं । 

एक प्रकार, आमस्ड और पावेस से राजनी तिक व्यवस्या को निवेश-निर्भत के झूप में 
देखने के बजाय सं रघताओं और परकार्यों के रूप मे समझने का प्रयत्न किया है। इसलिये 
इसका राजनी तिक व्यवस्पा उपायम के अन्तर्गत विवेचन नहीं किया जा रहा है। इसको 
संरचगात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण के उपागम में विस्तार से विवेचित किया जाएगा । 
उसी विवेचत के साथ हम यह भी देखने कर प्रयत्त करेंगे कि आमन्ड ओर पावेल ने 
राजनीतिक व्यवस्था की ईघ्टन की अवधारणा में संशोघन और परिवर्द्धध करके उसको 
तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किस प्रकार अधिक उपयोगी बनाया है । 


90 डे , ह 
राजनीतिक व्यवस्था के काय्ये (#ज्ा्पताक तय ऐ०/धट्वा 3$5089) 
# किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को लिया जाए तो यह सामाच्यतया दो स्तरों 
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पर निष्पादित होते हुए पाए जाएंगे। प्रथम स्तर पर्यावरण से सम्बन्धित है। इस ्प्ाः 
वरण से ही राजनीतिक व्यवस्था को निवेश प्राप्त होते हैं और इसी पर्यावरण में 
राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय या नीतियां नि्गंतों के रूप में आाते हैं। इस प्रकाण 
राजनीतिक व्यवस्था का प्रचालन राजनीतिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओों की बतः 
क्रिया के स्तर पर होता है, इसको अन्तःव्यवस्थाई प्रचालन स्तर कहते हैं। दूसरा स्तर, 
स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर की क्रियाओं से सम्बन्धित होता है। इसको मांपों के 
रूपान्तरण या सत्तात्मक रूपान्तरणों का स्तर कहा जाता है। इस स्तर पर विवेशोंके 
रूप भे आने वाली मांगों का संसाधान होता है। राजनी तिक व्यवस्था इन दोनों स्तरों पर 
एक साथ सक्रिय रहते हुए कई कार्य निष्पादित करती है। व्यवस्थावादियों ते ऐसे चार 
कार्यो का उल्लेख किया है। उनके अनुसार हर राजनीतिक व्यवस्था को कम या अधिक 
मात्ता मे यह चार कार्य अनिवायंतः करने होते है । इन कार्यो का ठीक प्रकार से निष्पाद 
न होने पर राजनीतिक व्यवस्था विखंडित होने की स्थिति में पहुंच सकती है। उनके 
अनुसार यह कार्य है--(क) चयत और संयुक्तीकरण के का, (ख) रूपान्तरण या 
निर्गंत काये, (ग) व्यवस्था अनुरक्षण के कार्य, और (घ) व्यवस्था अनुकूलत के कार्य । 
राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों की दृष्टि से आमन्‍्ड और ईस्टन में कोई विशेष अर 
नहीं दिखाई देता है। ईस्टन भी राजनीतिक व्यवस्था के ऐसे ही कार्यों का उल्लेय करता 
है। किस्तु ईस्टन का मॉडल संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक न होकर निवेश-निर्गत का होते के 
कारण यह राजनीतिक व्यवस्था के कार्यो को अन्य प्रकार से देखता है. जिसका हम ऊर 
विवेचन कर आये हैं। अत: यहा राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य कार्यो का ही विस्तार 
से विवेचन किया जा रहा है। हि 
(क) चयन और संयुक्तीकरण का कार्य ([#९ इलल्लांणा शाते एणा।[#/० 
[प्रा८ध०9)--राजनी तिक व्यवस्था को समाज मे उत्पन्न होने वाले संघर्पों भौर विभेदों 
को ऐसी सीमाओ में रखना होता है जिससे वे राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक नहीं 
बन सकें। इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था को उन मांगों पर ध्यान देना होता है जो 
राजनीतिक समुदाय राजनीतिक व्यवस्था के समाधान के लिए पेश करता है। हैं: 
राजनीतिक समाज मे उठने वाली मार्गे या तकाजे असंख्य या अनगिनत होते हैं। अतः 
राजनीतिक व्यवस्था को इन सव पर विचार करने से पहले इन मागों को लेकर दो कर्य 
करने होते है। पहला कार्य मांगों के चयन का है और दूसरा कार्य इस प्रकार चुनी या 
छांटी गई मांगों को संयुक्त करने का होता है। ५ दा 
राजनीतिक व्यवस्था को मागों का चुनाव या छंटनी इसलिये करनी होती है व्योर्कि, 
हर राजनीतिक व्यवस्था मे कुछ ही मागों को पूरा करने की सामथ्यं और केवल कु ही 
मांगों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक व्यवस्था को मांगों का 
अभिज्ञान हो इसके लिये मार्ये रखने वाले कई साधन अपना संकेता हैं जिनमें हड़तालों: 
तोड़-फोड़ तथा हिसात्मक प्रदर्शनों तक का सद्दारा लिया जा सकता है। स्वयं राजनीतिक 
नेताओ के द्वारा माय विश्वेप के चयन का दबाव डाला जा सकता है। अतः विविध मार्गों 
में से कुछ को ससाधन के लिए छाटना राजनी तिक कारणों से लेकर व्यवस्था के साधनों 
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तक पर निर्भर करता है। वैसे, सामान्यतया मांगों के चयत में राजनीतिक व्यवस्था के 
मूल्य, नॉम्स (70779) परम्पराएं, साधन और मांगों की उम्रता तथा समर्थन का आधार 
प्रमुखतया देखा जाता है। मांगों के चयन में इनके उचितपन और उनके पूरा करने से 
उत्पस्न होने वाली सम्भावित प्रतिक्रियाओं का भी ध्यान रखा जाता है । 
इस प्रकार चुनी या छांटी हुई मांगीं का ससाधन एक-एक करके करना हर व्यवस्था 
के लिए असम्भव होता है। इस कारण, मांगों के सम्बन्ध मे दूसरी क्रिया इनके संयुक्ती- 
करण की होती है। मांगों मे एक से तत्त्व निहित होने पर या एक से लक्ष्यों से सम्बन्धित 
मार्गों को एक साथ करके विशिष्टता के स्तर से सामान्यता के स्तर पर लाया जाता 
है। यह प्रक्रिया यही समाप्त नही हो जाती है । ऐसी मागों मे समय, साधनीं भौर 
प्रक्रियाओं की दृष्टि से प्राथमिकताओं का निश्चय करना होता है, जिससे मांगों में कोई 
अनुक्रम स्थापित किया जा सके | इसके बाद मांगों को रूपान्तरण या सत्तात्मक निर्णय 
के लिए राजनीतिक व्यवस्था अपने विचाराधीन रख लेती है। 
मांगों का चयन व संयुक्तीकरण राजनीतिक व्यवस्था में एक समय या काल विशेष 
में प्रचलित संरचनाओं भर मूल्य व्यवस्थाओं के आघार पर ही किया जाता है। इसका 
यह अर्थ नही है कि संरचनात्मक व्यवस्था को बनाये रखने वाली मांगों का ही चयन 
किया जाता है। कई बार ऐसी मांगें भी स्वीकार की जाती है जो राजनीतिक व्यवस्था 
में ऋतिकारी संरचनात्मक परिवतंन लाने वाली होती हैं । यह इसलिये भावश्यक है कि 
इसी से तो राजनीतिक व्यवस्था सजीव रखी जा सकती है। कई वार सरचनाओं में 
परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तत करना आवश्यक होता है। अतः समय विश्वेष मे 
राजनीतिक व्यवस्था की संरचताओं का ध्यान रखकर ही मांगों का चयन करना 
विशेषकर संकट के समयों में सम्भव नही दह्वोता है ! 
आमन्‍ड की मान्यता है कि हर व्यवस्था में चाहे उसकी प्रकृति किसी भी प्रकार की 
ब्यों न हो, मांगों के चयन व संयुकतीकरण की क्रिया सब जगह इसी तरह निष्पादित' 
होती है । इस रूप में यह कार्य सर्वृव्यापी किन्तु राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, सं रघनाओं 
भौर लक्ष्यों से सम्बन्धित होते के कारण सापेक्ष होता है। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान 
देने की है कि मांगों का चयन और संयुक्तीकरण हर राजनीतिक व्यवस्था में भिन्न-भिन्न 
ढंग से हो सकता है। अत: इस सम्बन्ध मे आमनन्‍्ड से ईस्टन का विवेचन अधिक उपयुक्त 
लगता है। आमनन्‍्ड “हित-स्वरूपीकरण” ओर 'हित-समूहीकरण” की बात कहते है जो 
अधिक यथाथंवादी नहीं कही जा सकती | क्योकि, हित-स्वरूपीकरण से यह आशय 
निकलता है कि राजनीतिक व्यवस्था निष्क्रिय है और उन सभी मांगो को छांट लेती 
है जो उसमें उठती है । जबकि ईस्टन केवल उन्ही मांगों के चयन की बात करते है, जो 
समय की पावन्दियों, साधनों, सामान्य नीति से अनुरूपता, संरचनाओं और प्रतिक्रियाओं 
का रूप, भूल्य व्यवस्था तथा मांगों की उमग्रता इत्यादि का ध्यान रखकर छाटी जाती है । 
इसी तरह, संयुकतीकरण का अर्थ है कि मांगों को व्यवस्था के विचारबंध में व्यवस्थित 
करके ही नियमित किया जाए, जबकि हित-समूहीकरण मे ऐसे विचारबंध का ध्यान नहीं 
रखा जाता । अतः राजनीतिक व्यवस्था के इस कार्य की व्याख्या ईस्टन की संक९५ 
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के अनुसार अधिक उपयुक्त लगती है। 

(ण) रूपान्तरण कार्य या निर्मंत कार्य (776 €णाएशन्रंणा ण एणएएए। 
(0॥८४०॥)--जीन ब्लोन्डेल के अनुसार ईस्टन और आमन्‍्ड द्वारा बताये गये राजनीतिक 
व्यवस्था के कार्यों मे रूपान्तरण का कार्य वास्तव में मांगों का संसाधन और सत्तालक 
निर्णय का कार्य है जो आमन्‍्ड मे अधिक भच्छी तरह समझाया है। इसलिये ब्लोग्टेंच 
काये मे ईस्टन के 'निर्णय/ और “नीतियों” से कहीं अधिक आमन्ड द्वारा दिये के वियतों 
को उपयुक्त मानता है। ब्लोन्डेल ने राजनीतिक व्यवस्था के रूपान्तरण या निर्गतका। 
तीन प्रकार के माने हैं। उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत--() बादर्शी 
निर्गंत 077096 ०पए०७), (7) विशिष्ट नियत, (४0 ०ए७ए मैं गौर 
(॥॥) आादर्शी विशिष्ट निर्गंत 07006 एथ॥९एॉ०/ 00709 होते हैं । चित 

() आदर्शी या नियामक निर्गंत, जिन्हे आमन्ड के अनुसार नियम निर्माण नियत 
(706 गरराधगाह ०790७) कहा जाता है, सामान्य निर्गत्त होते हैं तथा णो आवदर्शो 
के रूप में ही रहते हैं और परिचालन के स्तर पर नहीं आाते हैं। उदाहरण के लिए। 
समाजवादी समाज की स्थापना का निर्णय राजनी तिक व्यवस्था का ऐसा ही निगंत है णों 
सही अर्थो में आामन्‍्ड की धारणा में “नियम निर्माण” से बेमेल नहीं होते हुए भी उसका 
कुछ अंश ही फहा जा सकता है। यह निर्गेत समाज के मुल्य, आदर्श और गन्तव्य निर्धारण 
सम्बन्धी होते है। इनमें सामान्यता तथा आदर्शता का लक्षण परिलक्षित होता है जो 
हर सरकार समय-समय पर सामान्य रूप से धोषित करती है। यह अत्यधिक व्यापक 
और सामान्य तथा केवल घोषणाओं ही का रूप रखते हैं। यह व्यवस्था के अन्दर के ही 
उत्पादन या निगंत है और यह व्यवस्था से बाहर नहीं आते । 

(॥) विशिष्ट उत्पादन कई प्रकार की मात्रात्मक निर्णयों की स्थिति को कहा जीता 
है जो प्रथम प्रकार के निर्गंतों से ही उत्पन्न व प्रेरित रहते हैं। क्योंकि, उन्ही के द्ारा 
निर्धारित सीमाओं में यह बनते हैं। यह्‌ आमन्‍्ड के नियम-क्रिपान्वयन के अनुरूप मारते जा 
सकते हैं। इन निगंतों मे विशिष्ट स्थितियों पर सामान्य तियमों को लागू करता 
सम्मिलित रहता है । अत: यह आंतरिक उत्पादनों से प्रेरित और नियमित रहते है। 

(;॥) आदर्शी-विशिष्ट निर्गत वास्तव में पहले दो निर्गतों पर नियंत्रण का कार्य करते 
हैं जो आमन्‍्ड के नियम-अधिनिरणणय के समान माने जा सकते हैं। किन्तु उससे दीत की 
दृष्टि से अधिक व्यापक है क्योंकि, सरकार स्वयं अपनी नियम-क्रियान्वयन प्रक्रिया को 
नियंत्रित करना चाहती है जबकि नागरिक नियमों को अपने पक्ष में ही क्रियान्वित होते 
देखना चाहते हैं। ० 

इस प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था के रूपान्तरण या निर्मंत कार्यों को ब्लीन्डेल, ईस्ट 
और आमनन्‍्ड दोनों हो के द्वारा प्रतिपादित निगंत कार्यों से अधिक व्यापक मानता है। 
उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं के निर्गंत कार्य यही तीन होते हैं । किन्तु, इनका 
क्षेत्र आमरड द्वारा बताए गए तीन कार्यों से कही अधिक वृहत्तर प्रभाव रखता है। निर्गत 
ओर यह तीन रूपास्तरण कार्य स्वृब्यापी पर सापेक्ष है। यह सव राजनी तिक व्यवस्थाओं 
में तो पाए जाते हैं किन्तु व्यवस्था में प्रचलित मानकों (0775) के प्रकारों से गठवन्धित 
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रहते हैं। ब्लोग्डेस यह मानता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के निगंत दो प्रकार के 
प्रेरकों से अपनी प्रकृति प्राप्त करते हैं। अगर निम्मंतों का प्रेरक या आधार आदश या 
'नॉम्सं' हैं तो यह सामान्य प्रकार की प्रकृति वाले होंगे। अगर इनका आधार व्यवहार है 
तो यह विशिष्ट प्रकार की प्रकृति के होंगे। इस तरह, अगर निगंतों को सामान्य और 
विशिष्ट तथा आदर्श और ब्यवह्ार से सम्बन्धित बनाकर चित्रित किया जाए तो तोन 
प्रकार के निगगंत इस प्रकार चित्तित होंगे-.. 


सामान्य 
नियम- रे 
निर्मम | £ 


(608/2॥ ) 
(॥+3) 







() 


मानक (नॉमंस) 


व्यवहार 
(्‌ 0॥77$, ) || 9) वा 


(५) (8009५४०७ ) 


नियम 
!ए | अधिनिर्णय 
(3+2) (+2+3+4) 
(02) 
विधिष्ट 
(#१वांव्णक्ष) 


चित्र 6.4. राजनीतिक व्यवस्था के निर्गंत कार्यों व आदश्श व्यवहार में सम्बन्ध 
चित्र 6.4 में पहला निर्गंत आदर्शो है इस रारण सामान्य का लक्षण रखता है बर्थात 
सम्पूर्ण समाज पर समान रूप से लागू होता है । यह हमेशा सामान्य और आदर्शी नॉम्स 
(--3) द्ोगा। दूसरा निर्गंत, विशिष्ट नि्णेतरों का है जो न केवल आदर्श के आधार 
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पर और न केवल व्यवहार के माधार पर आधारित होता है। अगर नियम-व्रियाखदत 
के रूप में देखें तो इसकी स्थिति चित्र में ( +-2-|-3 -[-4) वात्ती होगी । तीसरा निमंत, 
नियम-अधिनिर्णय फा अर्थात बादर्शी-विशिष्ट निर्गंत है जो घटना या व्यवित विशेष पे 
सम्बन्धित होता है, तथा इसका सम्दर्भ समाज के नियम होते हैं इसलिए यह (342) 
होगा। है 

चित्र 6.4 में ब्लोन्डेल द्वारा बताए गये निर्गतों को आमस्ड के हारा प्रतिषादिए विरंतो 
के समान मानकर ही चित्तित किया गया है। अन्यथा ब्लोन्डेल द्वारा प्रतिपादित निगंत 
सापेक्षता के.कारण चित्र रूप में स्थिर विन्दुओं से दिखा सकना कुछ कठिन होगा। उस 
णवस्था में उनको प्रवाहों के रूप में ही दिखाया जा सकता। 

(ग) ध्यवस्था अनुरक्षण का कार्य (5५86७ गाक्षा।त्यक्षा065 [07०/009-० 
हर राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के पूरा न होने पर तनाव फी स्थिति उत्पल करने | 
अवस्था आती है। राजनीतिक व्यवस्था में यदि यहुत-सी मांगें हों पा खास 228 
मांगें हों तो इनके पूरा न होमे पर तनाव की स्थिति पैदा हो.जाती है और शाजनीतिक 
व्यवस्था की रूपान्तरण प्रक्रिया पर दबाव बढ़ जाता है। यह दबाव एक सीमा से भधिर 
होने पर व्यवस्था का अनुरक्षण असम्भव हो जाता है। अतः ईस्टन और आमरढ दोनों 
ने ही व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दबाव, को कम करने का एक मात्र माध्यम मांग 
को नियंत्रित करना माना है। उदाहरण के लिए, भारत में 973-74-75 में मांगों की 
नियंत्तित करने के कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने के कारण व्यवस्था पर इतना दवाई 
बढ़ गया था कि उसके टूटने की स्थिति भा गई थी। .अतः व्यवस्था को बनाए रखने 
लिए ऐसे दबाव को न्यूनतम रखना आवश्यक है। दबाव मांगों से उत्पन्न होता है इस कारए 
मांगों का निमंत्रण व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हो जाता है। यही कारण दै 
कि मांगों को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित कदमो में पे कुछ 
या सभी कदम उठा सकती है। यह नियंत्रण-- है 

0) निर्माणपरक विधियों (जिनसे मांगों की देख-रेख का काम होता है, जैसे राज 
नीतिक दल ओर हित समूह ) । 

(0) सांस्कृतिक विधियों (विभिन्‍न प्रतिमान जिनसे मांगों के औचित्य पर विधार 
किया जा सकता है) । | 

(8) संचार के माध्यमों (जिनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है) या. पे 

6९) विधायिका, कार्यपालिका तथा प्रशासकीय संगठनों द्वारा (जिनसे परिवर्तन 
प्रक्रिया में ही मांगों पर नियंत्रण कर लिया जाता है) लगाए जा सकते हैं । डे 

ईस्टन मांगों के नियंत्रण की इन विधियों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 
दवावों को कम करने के लिए मांगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु 
मांगों को स्यूनतम दनाना आवश्यक है। इसके लिए उसने सुझाव दिया है कि मांगों को 
तीन प्रकार से न्यूनतम बनाए रखा जा सकता है-- 

(0) प्रथम विधि में मांगों का समूहीकरण या संयुक्तीकरण किया जाता है। एक-सी 
या एक-से लद््य वाली मांगों को एक साथ करके उनको विशिष्ट से सामान्य स्तर पर 
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लाकर उनका सामान्य उपचार कर दिया जाता है। 

(9) मांगों के न्यूनीकरण की दूसरी विधि व्यवस्थान्तरीय है। इसमें मांगों को कुछ 
संरचनात्मक द्वार पार करके ही आगे बढ़ने देने के कारण, अनेक मांगे, नियम या विधियों 
रूपी द्वार॒पालों द्वारा रोक दी जाती है । क्योकि, इन संरचनात्मक या संस्थागत द्वारों से 
पार होने के लिए कुछ शर्ते होती है। इन शर्तों के पूरा होने पर ही मांग द्वार पार कर 
व्यवस्था में रूपान्तरण के लिए आगे बढ सकती है। ऐसे सस्थागत द्वार हर राजनीतिक 
व्यवस्था मे विधान मण्डलों, मं त्विमण्डलों, न्‍्यायपा लिकाओं या प्रशासन अगों के रूप में होते 
हैं। जो मार्गे केवल इन द्वारों से गुजरकर ही निर्णय सत्ताओ के पास आने के लक्षणों 
बाली होती है, उनको अनिवार्यतः इन्ही मार्गों से आगे बढ़ना होता है। इस प्रक्रिया से 
मागो की सख्या में बहुत कमी आ जाती है। 

(॥7) मांगों को कम करने की तीसरी विधि मे मांगों को सामान्य मुद्दों का रूप दिया 
जाता है अर्थात्‌ माग को विशिष्ट से सामान्‍्यता के स्तर पर ऊपर उठाया जाता है 
जिससे मांग सामान्य महत्त्व प्राप्त कर लेती है। इससे उसका सकारात्मक या नकारात्मक 
समाधान (हा या ना में समाधान) करने के लिए सामान्य नियम या नीति का निर्माण 
करना आसान हो जाता है । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि व्यवस्था, व्यवस्थित अनुरक्षण तभी बनाए रख 
सकती है जब उस पर दबाव कम हो। माझ्ों द्वारा उत्पन्न दबाव कम करने के लिए या 
तो मांगों को नियत्नित करने की विधि अपनाई जा सकती है या ईस्टन द्वारा प्रतिपादित 
न्यूनीकरण की विधियां अपवाई जा सकती है। व्यवस्था की सामर्थ्यं से अधिक मांगों को 
बढने दिया गया तो अनिवार्यतः व्यवस्था को इस माग वृद्धि के भार से दवकर दूटना 
होगा और उसका अनुरक्षण नहीं हो सकेगा। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था, अपने 
अनुरक्षण के लिए मांगों को सीमाओं मे रखने की विधियों में से कुछ या अनेक का प्रयोग 
करके अपने अनुरक्षण का कार्य करती है। 

(घ) व्यवस्था अनुकूलन का कार्ये (5एञ९॥ 0989/007॥ #070007)--राजनी तिक 
व्यवस्था एक मशीन की तरह ही मानी जा सकती है। जिस प्रकार यन्त्र के सुचारु कार्य 
करने के लिए आवश्यक है कि उसके भागों को चिकनाए (ए7070४००) , रखा जाए, 
उसके हिस्सों की आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत की जाए, ओर अगर मरम्मत से काम 
न चले तो उस हिस्से को बदल दिया जाए! यही बात राजनीतिक व्यवस्था पर लागू 
होती है! व्यवस्था अनुकूल बनी रहकर अपने कार्य निष्पादन करती रहे इसके लिए 
उसको चिकनाए रखना जरूरी है। राजनीतिक व्यवस्था को इस अवस्था में राजनीतिक 

समाजीकरण के द्वारा रसा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नये लोगों की राजनीतिक 
व्यवस्था में भर्ती भी की जाती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था का एक भहत्त्वपुर्ण कार्य 
सम्पूर्ण व्यवस्था को रूपान्तरण कार्य निष्पादन की अवस्था के अनुकूल बनाये रखना है। 
इससे रूपान्तरण प्रक्षिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यवस्था के अनुकूलन के अभाव में 
रूपान्तरण प्रक्रिया मे शिथिलता आ सकती है। इसकी कार्यकुशलता कम हो सकती है 
और कभी-कभी अल्पान्तक स्थितियों में सम्पूर्ण रूपान्तरण श्रक्रिया ठप्प हो « पु 


गा 
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अतः राजनीतिक व्यवस्था में समाजीकरण की भ्रक्रिया का निरंतर चलते रहता बावशर 
है। राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए भो समाजीकरण व व्यवस्था का अनु 
अनिवार्य है । कं 

राजनीतिक व्यवस्था के उपरोक्त कार्यो की सामान्य व्यवस्था कै द्वारा विधा 
होने वाले कार्यों से तुलना करें तो इन दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देगा। 
इनकी मौलिक समानता को समझने के लिए टालकोट, पारसन्स और समेलसरा वात 
प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था के कार्यों का उल्लेख करना प्रासंगिक ही होगा। परत 
और समेलसर ने सामाजिक व्यवस्था के चार कार्यों का विवेचन किया है। गई भार 
कार्य-- (क) प्रतिमान अनुरक्षण भौर तनाव प्रबन्ध (एभीटिए ग्राधगरशाव00 
बा0 वक्षाभंणा प्रथाबढ्॒गाथ्या), (ख) गन्‍्तव्य उपलब्धि (8०४! गाक्षोपराधाणे 
(ग) अनुकूलन कार्य (4090030०09 जिए०/०) और (घ) एकीकरण (एधहाभां ००) 
के है । 

इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के अपने-अपने स्तर पर 
कार्य एक समान ही है। केवल अन्तर इन कार्यो की निष्पादन शैलियों का है। राजनीतिक 
व्यवस्था के पास सत्तात्मक रूपान्तरण का अधिकार ही नहीं है अपितु, मूल्यों का 
आधिकारिक वितरण करने की सत्ता व साधन भी हीते है जबकि सामाजिक 
इन कार्यो के निष्पादन में केवल अनुनयन का ही मार्ग अपना सकती हैं। दूरी विशेष 
बात इन कार्यों के सम्बन्ध में यह लगती है कि राजनी तिक व्यवस्था उप-व्यवस्त्या के रुप में 
होने के कारण सामाजिक व्यवस्था से अधिक अन्तःक्रियाशील रहती है जबकि सामाजिक 
व्यवस्था अपनी उप-व्यवस्थाओं के अलावा पर्यावरण से भी अस्त:क्रियाशील रहती है। है 

राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों के विवेचन के अन्त में यही कहा जा सकता है 
राजनीतिक व्यवस्थाएं सर्वेत्न उपरोक्त कार्य निष्पादित करती हैं। कार्यों में मात्राताव 
अन्तर अवश्य पाए जाते है वर्योकि, यह सभी कार्य राजनीतिक व्यवस्था के सामान 
मूल्यों, आदर्शों या नॉम्से से सापेक्ष रहते है ! इस प्रकार, एक स्वेच्छाचारी व्यवस्यां मे 
भी व्यवस्था यही चारों कार्य करेगी किन्तु, “नॉम्स के अलग होने के कारण इनकी 
निष्पादन शैली व मात्रा में लोकतान्त्रिक व्यवस्था से भिन्‍नता पाई जाएगी। ईते कार्यों 
को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए ईस्टन को व्यवस्था विश्लेषण की ब्याध्या 
को ध्यान में रथना उपयोगी होगा। 


राजनीतिक व्यवस्था उपागम के लाभ (&60कका8०३ ण॑ एगांप॑व्वी 53 धरथा 
07०7९) पु 
राषर्ट सी० घोन का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम से तुलनात्मक विश्ेषध 

का सर्वश्रेष्ठ साधन श्रस्तुत हुमा है। इससे तुलनाएं करना आसान और उपयोगी बना है। 

राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के तुलनात्मक विश्तेषणों में उपयोग का स्पष्टीकरण 


मडलद है. कला, अम्ब॑तल टललउगराफर 27ैधघव्, वरटछ ४०१, हणा३, सिगक्रशा 
878 १४०७४०५, 49८., 970, 5. 6. 
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(ग) राजनीतिक व्यवस्था की सततता पर .विश्ेषकर ईस्टन ने बल वैकर झत्ो 
साम्यावस्था और आत्म-संधारण तक ही सीमित नहीं रखा है । 

(ध) राजनीतिक व्यवस्था उपायम पर आधारित अध्ययन सभी प्रकार को विदार- 
धाराओं की ओर अभिमुखी राजनी तिक व्यवस्थाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। इउए 
दृष्टिकोण का सम्बन्ध किसी विचारधारा से नही होने के कारण, हर राजनीतिक ब्यवत्ला 
की इस दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा तुलबा और विश्लेषण करना सम्भव है। 

(ड)इस अवधारणा से तुलनात्मक राजनीति शायद राजनीति के सामात्य सिद्ध 
के निर्माण मे कुछ और आगे वढ सकेगी । ं 

(च) राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के आधार पर किए गए विश्लेषणों ऐ 
राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता या सामथ्यों का सकेत मिल जाता है। इससे व्यवस्था की 
सततता या उसके अन्दर आने वाले सम्भावित अस्थायित्वीं का संकेत मिल सकता है। 

(७) राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण राजनी तिक व्यवस्था की गत्यात्मकता व जीव 
शविति का स्पष्टीकरण देने मे समर्थ है। इस अवधारणा के आधार पर यह निष्कर 
निकालना सम्भव हो जाता है कि कौन से तथ्य राजनीतिक व्यवस्था को गतिशीर्त 
बनाते हैं । न्‍ 

(ण) इससे राजनीतिक व्यवस्था में आने वाले उत्पातों, अस्थिरताओं और उसकी 
डांवाडोलता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है तथा उनसे बचने और राजनीति 
व्यवस्था को बनाए रखने की कारेवाई कर सकना सम्भव हो सकता है। कण 

(झ) इससे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तत और विकास की दिशा का अंदाज 
लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा विकास की 
गति का भी संकेत देने में समर्थ है। 

राजनोतिक व्यवस्था फी अवधारणा ने राजनीतिक अध्ययनों में तो क्रतिकारी 
परिवतेन किए ही है, किन्तु, तुलनात्मक राजनी तिके अध्ययनों में भी इसका आधारभूत 
मदृत्त्व है। वास्तव में, तुलनात्मक राजनीति की परम्परायतता से निकालकर आधुर्निक 
बनाने में “राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा की आधारभूत देन मानी जाती है। ईते 
प्रत्यय के राजनीतिक अध्ययनों में प्रचलन से पहले जिन प्रत्ययों का तुलनात्मक राजनीति 
में प्रयोग होता था उनसे राजनीति की वास्तविकताओं की ग्रहराई में पहुंचना सम्भव 
नहीं था | अब तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के 
आधार पर समष्टि स्तर की तुलनाएं कर सकते की स्थिति में आ गये हैं। इससे 
राजनीति के सामान्य सिद्धान्त के निर्माण में काफी प्रगति की सम्मावनाएं बढ़ी हैं । 

राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण भे अनेक लाभ परिलक्षित होते हैं, किन्तु इससे 
निष्कर्ष नही निकालना है कि अब राजनीति के बारे में सामान्य सिद्धान्त 'कोने के मोड़ 
तक आ गया है। यह सही है कि इस अवधारणा में अनेक गुण हैं तथा इसके उपयोग से 
राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है किन्तु, इसमें घीरे- 
धीरे कमियां भी दृष्टिगो चर होने लगी हैं। इस अवधारणा के व्यावहारिक उपयोग में कई 
कठिनाइयां आती हैं जो इसको केवल सेद्धान्तिकता के स्तर पर प्रस्थापित मानने के लिए 
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मजबूर करती हैं। एक लेसक ने इसके बारे में यहां तक लिख दिया है कि इसका व्यवहार 
में प्रयोग हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार के विचार को हम अतिवादी विचार ही 
कहेंगे। पर इतना जरूर है कि इस सिद्धान्त में कुछ दोष भी परिलक्षित हुए है। भतः 
संक्षेप में इसकी कमियों की चर्चा करना प्रासंगिक होगा । 


राजनीतिक व्यवस्था उपागम की आलोचना (७ एलरार्नह्ला$ ० एगाप॑प्ग 
8५96 8 979702०)) 
राजनीतिक व्यवस्था उपागम की आलोचनाओं के सामान्यतया दो आधार अधिक 
प्रमुख कहे जा सकते है। एक तो, विद्वान व्यवस्था और राजनी तिक व्यवस्था का अभी 
भी सर्वमान्य अर्थ नही कर पाए है। इस अथं-विभेद और मतभेदों के कारण इस अब- 
धारणा का तुलनात्मक विश्लेषणो मे विशेष उपयोग सम्भव नही हो पा रहा है। 
आलोचना का दूसरा आधार इस अवधारणा का अत्यधिक परिष्करण है। एक लेखक ने 
ढीक ही लिखा है कि * व्यवस्था दृष्टिकोण इतना अधिक सूक्ष्म या नियमनिष्ठ है कि यह 
करीब-करीब अव्यावहारिक और भनुपयुक्त या अप्रयोज्य बन गया है।इस कथन मे सत्यांश 
काफी माना जा सकता है। स्वयं ईस्टन ने अपनी प्रथम पुस्तक दि पोलिटिकल सिस्टम 
में जो अवधारणात्मक विचार रखा था उसको बाद मे प्रकाशित होने वाली दो पुस्तकों मे 
इतना परिमाजित कर दिया कि वह परिशुद्धता के उस स्तर तक पहुंच गया जहा उसका 
समझना ही कठिन हो गया । ऐसी अवस्था में उसका आनुभविक उपयोग केवल काल्पनिक 
ही कहा जा सकता है। आमनन्‍्ड और पावेल ने इसकी संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक व्याद्या 
करवेः इसमें और जटिलताएं उत्पन्न कर दी है। अन्ततः तुलनात्मक राजनीति में इस 
अवधारणा को अन्य अवधारणाओं--राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, 
राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक समाजीकरण, के साथ सम्बन्धित करके 
प्रयुक्त करमा आवश्यक हो गया। अतः राजनीतिक व्यवस्था उपाग्रम सिद्धान्त की खोज 
में स्वयं ही इतना जटिल बन गया कि अनेक विद्वान इसकी उपयोगिता पर ही शंका 
करने लगे है। इन विद्वानों ने इसकी अनेक कमियों की तरफ ध्यान आकपित किया 
है। यहां पर इसकी प्रमुख आलोचनाओं को ही दिया जा रहा है। इनमें से कुछ इस 
प्रकार हैं--- 

(कफ) आमन्‍्ड और ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान 
करके इस अवधारणा को आलोचना का शिकार बना दिया है। भालोचक यही कहते हैं 
कि राजनीतिक व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से स्वायत्त मानना, व्यवस्थाओं और उप- 
व्यवस्थाओं की अन्तःक्तिया और पारस्परिकता की अनदेखो करना है। राजनीतिक 
व्यवस्था समाज की चार उप व्यवस्थाओों मे से एक है। अत: यह भी समाज की अन्य तीन 
व्यवस्थाओं-- सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सास्क्रतिक व्यवस्था--से बहुत 
अधिक भिन्‍न नही हो सकती है । जबकि व्यवस्थावादियों ने इसको इतना स्वायत्त मान 
लिया है कि यह अन्य उप-व्यवस्थाओं और पर्यावरण से स्वतंत्र और उनकी एक नियामक 
व्यवस्था बन जातो है। अतः इसको इस प्रकार स्वायत्त मानना तथ्यों व बस्ती ७ 
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के अनुरूप नहीं है । 

(प) राजनीतिक व्यवस्था फो मूल्य व्यवस्या या नॉम्से के साथ इतना जोड़ता 
गया है कि इसकी व्यावहारियः उपयोगिता हो सीमित हो जाती है। क्योकि, राजवीकि 
व्यवस्या की विशेषता इसकी कार्य निष्पादन शंली में निहित है! यह सत्तात्मक स्वाहस 
कर सकती है अस्यया इसमें बौर अन्य उप-श्यवस्थाओं में कोई मौलिक अन्तर नहीं एँ 
जाता है। जबकि ईस्टन ने इसको मूल्यों के साय जोड़कर विवित्न रूप देने का अरते 
किया है जिसे अनेक विचारक उचित व तरकंसम्मत नहीं मानते हैं । भय 

(ग) राजनीतिक व्यवस्था विश्मेषण की सबसे बड़ी कमजोरी इस बाते में है हिएए 
अऋतिकारी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण देने की बहुत कम दामता रसता है। व्योंकि, 
व्यवस्था की अवधारणा में यह अय॑ सस्निहित माना गया है कि राजनीतिक अवशा 
हमेशा ही पहचान में आने लायक पृथक्ता रपती है और कोई भी परिवर्तन जो राजनीतिक 
व्यवस्था में आएंगे ये सब विकागवादी प्रकृत्ति के ही होंगे । डी 

(घ) इसका प्रमुख जोर इस संदिग्ध प्रस्थापना पर है कि राजनीतिक व्यवस्था 
सततता से सम्बन्धित समस्याएं राजनीतिक विश्लेषण के सर्वाधिक महत्त्व के विषय हैं। 
यह तथ्य-युक्‍त प्रस्थापना नही कही जा सकती है। राजनीति शास्त्र में व्यवस्था 8 
सततता से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण समस्याएं परिवत्तन भोर अप्रत्याशित उथलोंयु 
से सम्बन्धित होती हैं । हे 

(च) राजनीतिक व्यवस्था कौ अवधारणा का सम्बन्ध केवल राष्ट्रीय स्तर 
राजनीतिक व्यवस्था से ही है। स्वर्य ईस्टन ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “संगठनी और 
समूहों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को मैं 'पर-राजनीतिक व्यवस्पाएं' (व 
एणाएंथ्य 5४ ८॥७) कहूँगा तथा राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को समाज कद 
अन्दर अन्तनिहिंत राजनीतिक जीवन के विश्लेषण तक सीमित रखूंगा पर-राजनीति 
व्यवस्थाओं का सम्बन्ध तो समूहो के अन्दर ही सत्तात्मक वितरणो से सम्बन्धित समसस्‍्याभी 
से रहता है।'' इससे इस अवधारणा के आधार पर व्यब्टि-स्तर के अध्ययन करने की वर्दे 
व्यवस्थाबादियों ने स्वीकार नहीं करके तथा केवल समब्टि-स्तर की बात करके असम्भवते 
को सम्भव बनाने से ही अध्ययन शुरू करने की बात स्वीकार की है। इससे तुलनातो्क 
विश्लेषण आन्तरिक राजनीतिक अध्ययनों तक ही सीमित रह जाते हैं तथा यह दृष्टिकोण 
राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्या की अन्य राजनो तिक व्यवस्थाओं से अन्तःक्रिया की अनदे 
करता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अध्ययन में इस अवधारणा की उपयोगिता 
नगण्प ही रह जाती है। हक 

(छ) निवेश-निरगंत विश्लेषण में केवल राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय व्य' पर 
ही बल दिया जाता है, जिसत्ते सम्पूर्ण व्यवस्था विश्लेषण अभिजमनों के प्रति उन्मुखी वर्ग 
जाती है और इस कारण यह राजनीति का सामान्य सिद्धान्त बनाने के प्रयल से स्वतः 
ही कट जाता है। वर्योकि, इसका संवंध समाज के अभिजनों से ही रह जाता है! 

(ज) इसकी एक कमी यह भी मानी गई है कि व्यवस्था-विश्लेपण अभिजन-अभिमुखी 
होने के कारण यथास्यिति के प्रति स्वत्त: और स्वचालित ढंग से पक्षपाती बन जाता है। 


तुलनात्मक राजनीति के उपागम :: 75 


यद्यपि इसमें व्यवस्था के मन्तव्यों के पुनः दिशाकरण को स्वीकार किया गया हैं तथा 
क्रांतिकारी परिवतंनों को छोड़कर व्यवस्था के परिवर्तन और व्यवस्था की गतिशीलता 
के सभी पहलुओं को स्वीकार भी किया गया है, किन्तु, इस सबके पीछे अप्िजमों को 
रखकर यह यथास्थिति का पोषक बन जाता है। क्योकि, अभिजन ही सब कुछ करमे के 
लिए राजनीतिक व्यवस्था के प्रचालन में प्रमुख भूमिका निभाते है जो अपने स्वार्थों या 
अपनी यथास्थिति को आंच नही आने देने की व्यवस्था करके राजनीतिक व्यवस्था को 
यथास्थिति वाली स्थिति में ला देते है । 

(झ) निर्मंत-निवेश विश्लेषण इतना अधिक सैद्धान्तिक हो गया है कि व्यवहार में यह 
अप्रयोज्य बन गया है। 

इन आलोचनाओं का मूल्याकन करते समय थह ध्यान रखना होगा कि राजनीति- 
विज्ञान में भाद्श तो दुर रहा आदशे के करीब पहुचने बाला या उसके इदं-गिर्द ले जाने 
वाला अध्ययन उपागम असम्भव ही है। इस प्रकार, निर्गंत-मिवेश या राजनीतिक 
व्यवस्था उपागम भी कोई आदर्श अध्ययन दृष्टिकोण नही है। किन्तु इतना सही है कि 
इन कमियों के बावजूद राजनी तिक व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित विश्लेपणों ने 
राजनीतिशास्त्र को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने मे बहुत सहायता की है। इससे एक 
ऐसा प्रत्यय प्रस्तुत हुआ है जो पुराने प्रत्ययों के सैद्धान्तिक ओर व्यावह्यरिक अन्तरों से 
अध्ययनों को मुक्त बनाता है और इसी बात में इसको अच्छाई या विशेषता निहित है। 


राजनीतिक व्यवस्था उपागम का परिचालनात्मक विचार (४6 09७४- 

धरणाक्ष ए९एछ ० एगांधंव्वा 39४०7 099704०7) 

राजनीतिक व्यवस्था उपागम का तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में उपयोग करते 
समय हम वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित लक्षणों की भापस में ही तुलना 
करके कुछ निष्कर्प निकालते हैं ॥ उदाहरण के लिए, हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की 
तुलना नीचे लिखी विशेषताओं के आधार पर कर सकते है-- (क) राजनीतिक व्यवस्था 
की सामथ्यं या क्षमताएं, (ख) राजनीतिक व्यवस्थाओं को रूपान्तरण प्रक्रिया, 
(ग) राजनीतिक व्यवस्था की संधारण या अनुरक्षण व्यवस्था, और (५) राजनीतिक 
व्यवस्था की अनुकूलनता | है 

यह सब कार्य अन्त.सम्बन्धित है। अत. राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धान्त का अर्थ इन 
परस्पर सम्बन्धित स्तरों और भ्रकार्यों के आपसी सम्बन्धी की खोज करना मात्र है। इसके 
लिए कई प्रकार से तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। यहां हम उदाहरण के लिए 
कुछ तुलनाओं के आधार प्रस्तुत कर रहे हैं। 

(क) संरचनाओं और प्रकायों के बीच संबंध जोज (0९०ए३ णी 7€शणाड 
एथल्श 5प्पटाए९७ 0 छागरटांणा5)--किंसी राजनीतिक व्यवस्था में किसी काल 
विशेष में 'कः कार्य ध्व” प्रकार की संरचना के द्वारा किया जाता है। अब अगर 'क! में 
परिवर्तन आता है तो 'ख' में भी परिवर्तत भा जाएगा। इस प्रकार, विभिन्‍न संरचनाओं 
फी तुलना करके सम्भावित घटनाक्रमों का संकेत दिया जा सकता है। हमने राजनीतिक 


76 ८ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


व्यवस्था की विजेषताओं के विवेचन में यहे देखा है कि राजनीतिक व्यवस्था के विश 
एक भाग में परिवर्तन आने से अन्य भागों में और सम्पूर्ण व्यवस्था में भी प्रखितत का 
जाते हैं या यह सब प्रभावित हो जाते है। इस कारण कुछ परिवत्यों के आधार एर 
विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थानों की घुलना की जा सकती है। अर्थात संरचनाओं और 
प्रकार्यों के बीच सम्बन्ध मालूम किए जा प्कते हैं । उदाहरण के लिए, अगर व्यवस्थापिका 
में सरचनात्मक परिवर्तत आ जाता है तो यह अपना कार्य उस प्रकार नहीं कर सब 
जिस प्रकार इन परिवत्तेनों से पहले करती थी। इस प्रकार के संरचनात्मक परिवतन का 
कार्यपालिका व अन्य राजनीतिक संरचनाओं के कार्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अत: यह 
अवधारणा संरचनाओ और प्रकायों के बीच सम्बन्ध खोजने मे सहायक हो जाती है। 
(कर) राजनोतिक व्यवस्थाओं फी विकास दिशा की पोज (000९६) 0 
ता7९०४०३ ०(॥86 व6९९॥०फ॒णाल्ा ०79णा४०० 5४४७०१३)--राजनी तिक ब्यवस्थाओं 
में विकास की प्रेरणाए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण या बाहरी पर्यावरण से, समाज की अल्य 
तीन उ' >व्यवस्थाओ - सामाजिक, आधथिक और सास्कृतिक से, या राजवीतिक व्यवत्ता 
के अन्दर से ही, अभिजनों और जनसाधारण से आ सकती हैं। इसी तरह, राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में विकास की परिस्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब राजनीतिक व्यवस्या 
में विद्यमान संरचनाएं उन समस्याओं और चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती है 
जिनका उन्हें समुचित समाघान करना होता है ) इस तरह, राजनीतिक व्यवस्थाओों की 
सामथ्यं में परिवर्तन, विकास की दिशा का संकेत दे देता है। अतःइस आधार पर भी 
राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा जा सकता है। और उनकी इस आधार पर तुचतां 
फरवे सामान्यीकरण निकालना सम्भव हो जाता है। 
, (ग) राजनीतिक व्यवस्था की समस्याओं व चुनौतियों को घोज (0820009 0॥06 
छा00[ढगरा5 बह दालाए७४00 एजातव्य $५88९॥0) --राजनी तिक व्यवस्था उपागम 
का राजनीतिक व्यवस्थाओं की समस्याओं और चुनौतियों की खोज करके उनकी बल 
व्यवस्थाओं से छुलना करने में भी प्रयोग किया जा सकता है। स्रामान्यतया हुर प्रकार 
की राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामने चार प्रमुख समस्याएं होती हैं) इन्ही समस्याओं है 
सम्बन्धित अध्ययन उपयोगी निध्कर्प मिकालने में सहायक हो सकते है। द्ृर राजनीतिक 
व्यवस्था के सामने ये समस्याएं रहती हैं--.(9) राष्ट्र निर्माण को समस्या, (#) सर 
पिर्माण की समस्या, (झा) सहभागिता की समस्या, (6४) लामों के वितरण या लोक कल्याण 
की समस्या । ॥ 
(0 राष्ट्र निर्माण का सम्बन्ध सांस्कृतिक व्यवस्था से होता है। यह राजवीतिक 
विकाम के सांस्कृतिक पहलू पर बल देता है। इसमें समाज के लोगों की अभिवृत्तियों मे 
ऐसा परिवर्तन आना हीता है जिसमे वे स्थानीय, क्षेत्रीय परम्परागत या सजातीय संगठतों 
से अपनी निष्ठा और अतिबद्धता को बुहत्तर केन्द्रीय या राष्ट्रीय राजनी तिक व्यवस्था की 
हंस्तान्तरित करने लगते है। हर राजनीतिक व्यवस्था में एकता मौर ठोसता इसी 
आधार पर आती है और इस कारण यह समस्या हर राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमात 
रहती £। इग आपार पर तुलनारमक विश्तेषण कर सकता उपयोगी रहवा ह। 






60) राज्य निर्माण की उन्त््य 
व्यवस्था के अस्तित्व को अन्दर 












के द्वारा आक्रमण से यह ौर्दिठि डाउे हैं) (जल) दे हो कोिकारी 
चुनौतियां रजनी तिक व्यव॒त््पा कई स्पादित्द या अस्टित्द को सतरा उत्चन्त रर दें या 


(ग) राजनीतिक व्यवस्पा के ऋषिदत राजनीडिर उमाऊ के नये गन्तज्पों का निर्ररण 
करके उन्हें प्राप्त करने का प्रद्यद करें बोर उस्यव उचका शिरोध करें। ऐसी स्थिति मे. 
राजनीतिक व्यवस्या राज्य निर्माय क्र कार करती है। इसका आशप है कि राणप में 
नई संरचनाओं का निर्माय इस तरह किप्रा जाए जिससे राज्य कास में द्रेशन 
में अधिक होने लगे तथा इस प्रवेशन से जनता का व्यवहार नियमित व नियंत्वित फिएया जा 
सके | राजनीतिक व्यवस्था इनी तरह- अधिक सोतों का निर्माण करके या समत्पाओं 
के समाधान के लिए राज्य को संरचनात््मकु दृष्टि से मजबूत बनाने का कार्य करके, राज्य 
निर्माण का कार्य करती है। 

6॥) मांगों की मात्रा व तीद्गता के बड़ने पर सहभागिता को समस्या उत्पस्न होती 
है। जब लोग अधिकाधिक संख्या में निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता प्राप्त करना चातते हैं 
तब राजनीतिक व्यवस्थाओ को अनेकों संरचनाएं ओर संगठन बनाकर इसे सम्भव बगाने 
की व्यवस्था करनी होती है। 

(0) लाभों के वितरण की मांग राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर से आतो है। इसमें 
लोग, विशेषकर वो लोग जो राजनोतिऊ व्यवस्था द्वारा वितरित लाभों से बंचित रहते 
रहे हों, यह चाहते हैं कि राज्य की बाघ्यकारों शक्ति को आमदनो, सम्पत्ति, अवसरों 
और सम्मानों (॥070ध७) को न्‍्यायोचित ढंग से वितरित करने में प्रयुक्त किया जाए। 
इसमें लोग यही चाहते हैं कि धन-संचय के साधनों व वितरण की व्यवस्थाओं पर राज्य 
का नियंत्रण रहे जिससे इगका सत्तात्मक वितरण किया जा सके। यह मूल्यों का आधि- 
कारिक वितरण ही कहा जाता है। 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था उपाग्रम का प्रयोग राजनीतिक 
समस्याओं के समाधान और व्यवस्था पर आने वालो चुनौतियों का मुकाबला करते मे 

भी किया जा राफता है। विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाओं मे इनका समाधान करे होता 
है तथा उसके बया परिणाम रहते है, इस सबकी तुलनाएं य अध्ययन राणनी तिक व्यवर वा 
की अवधारणा मे भगोग से किया जा सकता है। 

(घ) राजनीतिक व्यपस्था की अनुक्रियात्मकता को खोज (0500ए09 ॥॥॥6 
7९९००॥565 0 0॥0॥ 89४ध॥०--राजनी तिक व्यवस्थाएं गांगों, गौ वियों भीर 
दबावों के प्रति मिरा प्रफार की अनुक्तियाएं ओर सक्रियताएं रणती है, गढ़ आरव #का 
व तुलना का बहुत उपयोगी आयाम हो सकता है। सामान्यतया राजतविकर &%4/भाजी 
की अनुक्रियात्ययता फे फई नियामक होते है, किन्तु, उनमें से प्रभुक्त $॥ 44४ 
() राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व, () व्यवस्था के सोत व #॥6, ह कवर खामा- 
जिक व्यवस्थाओं और उप-व्यवस्थाओं में होने वाले विकास, (५) ॥ ही विक व्टबतया 
को स्वयं की कार्य-प्रणाली और प्रतिमान, और (४) राजजीड+ 2७९५ बॉडाविटाड 5 
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बाले अभिजनों का चुनौतियों फे बारे में रवैया इत्यादि । एनड्रे आधार पर राजनीतिक 
व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है। 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनी तिय व्यवस्या उपागम व्यवत्तर 
में बाई प्रकार से शोध व अध्ययन में प्रमुकत्त किया था सकता है। इससे यह थर्य नहों 
निकलता कि इस उपागम से हर प्रकार की तुसनाएं की जा सकती हैं। बसे यह उपा- 
गम राजनीतिक व्यवस्था को समग्रता में देखने के प्रयत्न के; का रण, राजनीतिक गता+ 
त्मकताओों वी सोज करने में पर्याप्त सहायता कर सकता है। उपरोक्त उदाहरण वेकर 
इसे भ्रुछ स्पष्ट करने वा प्रयास क्रिया गया |है। ऐसे और अनेक आयाम और पहनू 
वुलनाओं के लिए लिये जा सकते हैं। 


राजनीतिक व्यवस्था उपागम : एक मूल्यांकन (एगाएंव्ग 598 हैएए/० पी: 

बा डि्शेफ्शांएग) 

राजनीतिक व्यवस्था उपागम के गुणों, आलोचनाओं वे परिचालनात्मक विचार 
के विस्तृत विवेचन से इसका मूल्यांकन करना आवश्यक ही नहीं रह जाता है। इसलिए 
हम यहां बहुत संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त समझेंगे कि राजनी तिक व्यवस्था उपायक 
मे प्रयुक्त राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा फो अमुर्तोकरण के रूप में देखते हुए 
ऐसी बया भू व्यवस्था की बात की जा राकती है? ईस्टन जब अमुर्त राजनीतिक 
व्यवस्था (4009० 7०४०७ 5५४(८३॥) की प्रस्थापना प्रस्तुत करते हैं तो इससे वास्तव 
मे मूर्ते राजनीतिक व्यवस्पा (८णाथ०० एणांपट्श 59हलए) की भी प्रस्यापना हो जाती 
है। अतः व्यवस्था का या तो राष्ट्रीय व्यवस्था से ही आशय लेना है, अन्यथा ईश्टन की 
तरह इसे अमूर्तीकरण फे स्तर पर ले जाने पर यह व्यावहारिक उपयोग की अवधारणा 
नही रह जाएगी तथा सिद्धान्तों की खोज में सिद्धान्त बेवल काल्पनिक स्तर पर अध्ययर्त 
को ले जाने वाले वन जाएंगे । अत. राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को आसमान पर 
ले जाने से श्रेष्ठतर यही रहेगा कि इसको घरातल (राष्ट्रीय घरातल) पर ही रहने 
दिया जाए जिससे इसकी उपयोगिता बनी रहे | इसको अमूर्तोकरण के स्तर (आसमान) 
से नीचे लाने से अवश्य ही इसकी सैद्धान्तिक परिशुद्धता मे अन्तर आएगा पर आनुभविक 
अध्ययनों में इसको उपयोगी वनाए रखने के लिए यह कीमत तो चुकानी ही होगी । 


तुलनात्मक राजनीति का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपायम 
परछ शरएएटाएए#_--एटा0ापदा, #एएए04एप पर 
608४8एशशाएड ए07609) 
व्यवस्था विश्लेषण की तरह ही संस्चनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण भी राजनी ति-विज्ञान 
में समाज शास्त्र के रास्ते से ही आया है ॥? यद्यपि इसका प्रयोग मानव शास्त्र में इस 
शताब्दी के प्रारभ्भिक काल में ही होने लगा था किन्तु राजनीति-विज्ञान में इस अकार 
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का विश्लेषण व्यवस्था की अवधारणा के प्रचलन के बाद ही अधिक लोकप्रिय हुआ है। 
इसका प्रमुख सम्बन्ध तुलनात्मक राजनीति से जोड़ा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का 
आधुनिक रूप ही राजनीतिक व्यवस्था की सरचनात्मक-अ्रकार्यात्मक व्याख्या से बनाया 
जा सका है । व्यवस्था विश्लेषण का एक मॉडल ईस्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 
इसको सामान्यतया राजनी तिक व्यवस्था की निवेश-निर्मंत व्याष्या कहा जाता है । व्यवस्था 
विश्लेषण का दूसरा मॉडल आमन्‍ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है तथा इसको राज- 
मीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक व्याख्या कहा जाता है। अतः संरचनात्मक 
प्रकार्यात्मक उपागम व्यवस्था विश्लेषण का एक विशिष्ट रूप में प्रयोग है। इसमें 
राजनीतिक व्यवस्था को सरंचनाओं और प्रकार्यों के रूप में परिभाषित करके समझने का 
प्रयत्न किया गया है किन्तु, प्रमुख अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था की ही रहती है । 
इसलिए ही इसे तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था विश्लेषण के अन्दर ही दूपरा उपागम 
माना जाता है। 
इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने व्यवस्था विश्मेषण की सरल सी व्याछ्या की है, 
पर यथार्थ मे यह इससे कही अधिक जटिल है । फिर भी, इस प्रकार की विश्नेपण अब- 
घारणा का इतना विवेचन काफी है, क्योंकि, इससे हमारी जातकारी को संगठित करने 
तथा तुलनात्मक विश्लेषणों में इसके प्रयोग के प्रयत्नों का आवश्यक ज्ञाम हो जाता है। 
व्यवस्था विश्लेषण के मुल्यांकन और आलोचना मे हमने यह कहा है कि इसकी व्यापक 
आलोचना इस कारण हुई हैं कि यह्‌ राजवीतिक शक्ति जैसी संकल्पनाओं की पूर्ण व्याद्या 
नही कर पाता हैं और उससे मतदान जैसे व्यावहारिक राजनीति के पहलुओं की भी पकड़ 
नही हो सकती है ।!* फिर भी, इतना अवश्य है कि राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण 
राजनीति-शास्त्र के अन्तर्गत सामान्यतया तथा तुलनात्मक राजनीति में विशेषकर 
सिद्धान्त सम्बन्धी आधारभूमि के निर्माण का एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण अ्रयास है। कई 
विचारक तो इसे तुलनात्मक राजनीति में ऋरिकारी मोड़ तक का नाम देते है। 
सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त के फलस्वरूप तुलवात्मक राजनीति में संरचनात्मक- 

प्रकार्यात्मक विश्लेषण अस्तित्व में आया | यह भन्वेपण या विश्लेषण का एक ऐसा उपकरण 
है जिसके माध्यम से इस बात की व्याख्या की जा सकती है कि राजनी तिक व्यवस्था में कौन- 
सी राजनीतिक संरचनाएं कौन से बुनियादी कार्य करती है ? यही कारण है कि इसको 
तुलनाध्मक राजनीति के अध्ययन के लिए व्यापक रूप से अपनाया गया है। आमन्‍्ड ने 
सह मत अभिव्यक्त किया है कि संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक अवधारणा से ही एक दूसरे से 
मेल न खाने वाली विभिसन राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए तुलना के भ्रतिमान प्रस्तुत 
किए जा सकते है। अतः सरंचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपाग्रम व्यवस्था विश्लेषण की परिधि 
में रहते हुए भी राजनीतिक व्यवस्था की विशेष रूप से व्याख्या और उसका तुलनात्मक 
राजनीति में उपयोग सम्भव वनाता है। इस कारण, हम इसका अर्य॑ समझे, इससे 
पहले इसकी तुलनात्मक राजनीति में, व्यवस्था विश्लेषण की “निवेश-नि्गंत व्याद्या' 
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के रहते हुए आवश्यकता क्यों महयूस की गई इसकी पृष्ठप्नुभि स्पष्ड केला 
समझते हैं । 


संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की आवश्यकता (7॥6 ॥४८ए७आ॥ रण 
धाएलफ्शेकएाठंजाए! शैफछा/04०ी) . * 
तुलनात्मक राजनीति मे व्यवस्था विश्लेषण का संरचवात्मक-अ्कार्याक जात 
ईस्टन के निवेश-निर्गेत विश्लेषण से उत्पन्न असंतोप के कारण ही अस्तित्व में बाया 
कहना तो अत्तिश्योक्ति होगी। फिर भी, इस उपागम के प्रचलन का एक कारण, घावों 
विश्लेषण को ईस्टन द्वारा अमूर्तीकरण के ऐसे स्तर पर पहुंचा देना है जहां अं 
व्यावहारिक प्रयोग कठिन सा हो जाता है । किन्तु, ठुलनात्मक राजनीति में इसका हे 
केवल इसी कारण से हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता ॥ व्यवस्था विश्लेषण राजनीति" 
विज्ञान में राजनीति का सामान्य सिद्धान्त खोजने मे प्र मुख प्रयत्न माना जाती है। किए, 
ईस्टन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के मिवेश और निग्गतों का विश्लेषण राजनीति शर्त 
को सामान्य सिद्धान्त निर्माण में बहुत आगे तक नहीं ले जा पाया है। तुबनालाः 
राजनीतिक विश्लेषणों मे ईस्टन का मॉडल और भी सीमित उपयोगिता रपता है। का 
आमस्ड मे राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचताओं और प्रकायों के रुप में समझी कं 
प्रथत्न का बिचार प्रस्तुत किया । उसका मत है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेरने 
और प्रकार्यो के आधार पर समझी जाएं तो परिवर्तत और विकास की द्शा' 
स्पष्टीकरण करना आसान हो जाएगा। अतः तुलवात्मक राजनीति में पर्रव्ाती- 
प्रकार्यात्मक अवधारणा का प्रयोग आवश्यक माना जाने लगा। ५ 
इस उपागम की आवश्मकता का प्रमुख कारण इसके द्वारा प्रशुक्त हीने बाते रा 
(०४(९४०१९5) और प्रत्यय है । परम्परागत तुलनात्मक राजनीति मे जिन कर 
प्रयोग किया जाता था जैसे राज्य, राष्ट्र और संविधान, वे सब ठुलनात्मक विश्लेषण पे 
विशेष उपयोगी नही थे । क्योंकि, अर्थ की दृष्टि से इनका प्रतिमानित कप स्थिर न 
था । संरचनात्मक-प्रकायत्मिक दृष्टिकोण मे जिन प्रत्ययों और विश्लेषण-पंबग की 84. 
किया जाता है वे प्रतिमानित और मानकीय (६६४॥02762८0) होने के कारण ५ 
व्यवस्था को एक माध्यम से समझने का मार्य खील देते है। अत. एक सा अर्थ रखते 
पत्ययों और प्रवर्गों का तुलनात्मक विश्लेषणों में अयोग सम्भव बनाने के लिए कोई 
जया दृष्टिकोण आवश्यक हो गया। संरचनात्मक-प्रकार्यत्मक दृष्टिकीण इसे सात 
बनाने में उपयोगी और आवश्यक कहा जा सकता है। म 
तुलनात्मक राजनीति के विद्वान यह महसूस करते रहे हैं कि न गा सम 
राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया जाए अपितु, इसकी प्रमुख गतिविधियों *' 
विभिन्‍्त संरचनाओं के साथ सम्वन्ध-सूच्ता का ज्ञान भी प्राप्त किया जाए। ईस्ट 
सम्पूर्ण शप्ट्रोय व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करने की बात तो की, किन्तु, ईस हर 
संस्वनाओं और उनसे सम्बन्धित प्रक्रियाओं मे सम्बन्ध स्थापित करते को प्रयास 
किया। इसलिये ऐसा प्रयास आवश्यक हो गया जो राजनी तिक व्यवस्था की सटयनातर ५ 


तुलनात्मक राजनीति के उपाय :: ॥8[ 


भर उसके प्रकार्यों का ज्ञान करा सके । इस उपागम में ऐसा प्रयास सम्मिलित है। इस 
कारण यह उपागम तुलनात्मक विश्लेपण में आवश्यक वन गया । 

राजनीतिक व्यवस्थाओं की सामथ्यं या क्षमता ही एक ऐसा लक्षण है जो तुलनात्मक 
विश्लेषणों में विशेष तौर से जानना आवश्यक समझा जाने लगा है। ईस्टन ने इसकी 
बात तो की है किन्तु, इससे अधिक उसकी चिन्ता व्यवस्था की सततवता से थी और 
इसलिये ऐसे प्रवर्ग के आधार पर तुलना करने की जरूरत महसूस की जाने लगी जो 
राजनीतिक व्यवस्था की जीवित रहने की दशाओ तक ही सीमित न रहकर यह भी 
समझा सके कि इसको जीवित रखने के लिए किन-किन तत्त्वों की आवश्यकता है? 
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण, राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे अथवा संरचना के 
गठन और उसके कार्यो की प्रक्रियाओं के वीच तालमेल के कारणों तथा परिणामों को 
पहचानने का प्रयत्न करके उन तत्त्वों का ज्ञान कराने में, जिनसे व्यवस्थाओं में गत्या- 
त्मकता और जीवित रहने की सामर्थ्य बनी रहती है, सहायता करता है। अतः ऐसे 
उपागम के रूप में यह आवश्यक माना जाने लगा । 

तुलनात्मक राजनीति मे भी राजनीति का सामान्य सिद्धान्त बनाने का लक्ष्य रहता 
है। अतः इसमें भी ऐसी अवधारणाओं की आवश्यकता महसूस की जाती रही है जी ऐसे 
सिद्धात्त के निर्माण मे सहायता कर सकें। तुलनात्मक राजनीति में ईस्टन का 'निवेश- 
निर्गंत' विश्लेषण सिद्धान्त निर्माण में बहुत सहायक न होने के कारण ऐसी वैकल्पिक 
अवधारणा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो ईस्टन के विश्लेषण से अधिक 
उपयोगी और सिद्धान्त निर्माण में सहायक हो । आमन्‍्ड का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक 
विश्लेषण इस दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययनों में अधिक आवश्यक हो गया और यही 
कारण है कि इसका सबसे अधिक उपयोग तुलनात्मक राजनीति में ही किया जाने 
लगा है। 

इस प्रकार, संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम, एक तरफ तो ईस्टन के द्वारा प्रयुक्त 
व्यवस्थाई विश्लेषण (६/४७गां० 2॥9]989) की व्याख्या मे उभरी कमियों को दर करने 
के लिए, ओर दूसरी तरफ, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा 
को अधिक यथार्थवादी ढंग से प्रयुक्‍त्त करने के लिए आवश्यक माना गया। सामान्य दृष्टि 
से देखा जाए तो इसकी आवश्यकता उन सब तथ्यों से भी स्पष्ट की जा सकती है जिनसे 
व्यवस्था विश्लेषण की राजनीतिक विश्लेपणों में आवश्यकता महसूस की गई थी। इनको 
यहां विवेचित नहीं किया जा रहा है क्योंकि, इसी अध्याय के आरम्भ में राजनीतिक 
व्यवस्था उपागम की आवश्यकता के शीरपक के अन्तगंत इनका विस्तार से उल्लेख किया 
जा चुका है। अतः संक्षेप में इस उपायम की आवश्यकता के बारे में यही कहा जा सकता 
है कि व्यवस्था की अन्तर्वेस्तु (००४/८॥/७) से उसके कार्यात्मक पक्ष को अलग करके समझने 
के लिए संस्चमात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम अधिक उपयुक्त दिखाई देता है। इसकी 
आवश्यकता का स्पष्टीकरण इसके अर्थ ओर व्याख्या से भोर अधिक अच्छी तरह हो 
सकेगा । इसलिये अब इसके अर्थ व व्या्या का विवेचन करेंगे । 
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संरच्नात्मक-प्रकायत्मिक का अर्थ (7्र6 ४ट्यंगह जग हाएथा।बेंडिलंएए 

पंणाशां्ा) 

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेपण दो प्रत्ययों के प्रयोग पर आधारित है। पहला 
प्रत्यय संरचना का है और दूसरा प्रत्यय 'प्रकाये! का है । बतः संरचनात्मक-प्रकार्यली 
का अर्थ इन दो प्रत्ययों का अर्थ करके समझा जा सकता है। वैसे इनका उद्भव प्रा 
से हुआ है जिसका अर्थ करते हुए फ्लेनिगन और फोगलर्मन ने अपने एक प्रवन्ध &0४५ 
ऐनेलिसिस' में लिखा है, “अपने बृहृत्तर रूप मे प्रका्यंवाद का साधारण सा यह बर्य है हि 
राजनीतिशास्त्री किसी तथ्य अथवा घटना का विश्लेषण करते समय ब्य बातों 
अलावा उन प्रकार्यों का, जो उस तथ्य द्वारा निष्पादित होते हैं, ध्यान रखेगा । 
प्रका्यवाद का यह अथं प्रकार्य के उस अर्थ का स्पष्टीकरण नही करता है, जिम रत 
प्रत्यय का तुननात्मक राजनीति के संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम में प्रयोग होता है। 
स्वयं प्रकार्य शब्द के अनेक अर्थ किये गये हैं। अरेस्ट मागेल मे इसके छः अर्थों की चर्चा 
की है। किन्तु, इन अर्थों मे प्रकार्य शब्द का प्रयोग तुलनात्मक राजनीति में नहों होता है। 
अत. हम 'प्रकायं” के तुलनात्मक राजमी ति में प्रचलित अर्थ तक ही सीमित रहना उपगुत 
समझते हुए इसका इसी से सम्बन्धित अथ॑ करेंगे। 

आारोन यंग ते प्रकार्य का अर्थ करते हुए लिखा है, “श्रकायं, क्रिया प्रतिमान का 
व्यवस्था के लिए, जिससे यह परिचालित होती है, एक वस्तुनिष्ठ परिणाम है।” हे 
प्रकार, प्रकार्य का सम्बन्ध अन्ततः व्यवस्था के लिए क्रिया-प्रतिमान के वस्तुनिष्ठयो 
बस्तुगत परिणामों से होता है। इसको साधारण शब्दों मे अम्त.सम्बस्धित भूमिकाओं 
का प्रतिमान कह सकते है। अर्थात प्रकार्य राजनीतिक व्यवस्था की 22285 गति- 
विधिया ही कहा जा सकता है। राबट्ट सी० बोन मे इसकी अधिक त्व॑र्संगत प| 
करते हुए लिखा है कि “एक प्रकाय व्यवस्था को बनाये रखने और उसको विकप्तित के 
के लिये किया जाने बाला ऐसा क्रिया-प्रतिमान है जो नियमित, रूप से होता रहता है। 
प्रकार्य का यह अर्थ बिकाये (4५५म८४०४) का संकेत भी देता है, जिससे उसे क्रिया 
प्रतिमान का आशय होता है जो व्यवस्था के अस्तित्व और विकास के लिए घातक होता 
है। इससे स्पप्ट हे कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे भ्रका्यों के साथ विकाय॑ स्वतः ही 
निष्पादित होते रहते हैँ । उदाहरण के लिये, व्यवस्थापन कार्य का निष्पादन कई स्थितियों 
में विकार्य बन जाता है। अतः प्रकायें के अर्थ में विकार्य का बोध भी सन्विहित मारतों 
होगा। इसका यही अर्थ है कि एक क्रिया-प्रतिमान, राजनीतिक व्यवस्था के स्तर वर 
प्रकार्य, किन्तु प्रादेशिक या समुह व व्यक्त के स्तर पर विकाय वन शाकता है। अतः 
प्रकार का क्षर्य संदर्भ सापेद्ा ही कहा जा सकता है। एक स्थिति में एक प्रकार, उससे 
भिन्‍न स्थिति में विकार वन सकता है। इस कारण, प्रकाय॑ के अ्य॑ में यह सतर्कता रखना 
आवश्यक है कि केवल उन्ही क्रिया प्रतिमानों को प्रकार्य कहना है, जो राजनीतिक 

749, 35890 994 8, फ0३कषक्र०4, वछलागडवआ हकवी)कोंड, 49 0. (#ल्याछछशाए। 


च्प, (खाहलएलबाक कगंदात्य 4०55७, ३०७ ४०7८, स्यरट 797८७, 967, 7. 72. 
ब्ग्र्क्ध्व्त 0, ए76, ०, ८7., 9. 43, 


्यवस्या क| उनाये रखने, ज्से विकप्ित करने तथा नियमित जप से उसमे बटित शेक्षे 
रहते है | इस प्रम्वन्ध मे मर्टन मे अकाये का बे इस परह जे क्रिया है कि. उसको पिकराय॑ 
सर पा परयवेक्षणी: गे 
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जाता है । 

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपाग्रम में दुसरा महत्त्वपूर्ण प्रत्यय ससंरचता' का है! 
संरचना राजनीतिक व्यवस्था मे प्रकायों के निष्पादन की व्यवस्थाओं को कहां गाते है। 
हर राजनीतिक व्यवस्था में प्रकार्यों की क्रिया जिस व्यवस्था के द्वारा की जाती है रे 
व्यवस्थात्मक सगठन को संरचना का नाम दिया जाता है । इससे यह स्पप्ट हो जात है 
कि संरचनाओं का अथ प्रकारयों के अर्थ के साय जुड़ा हुआ है। इस वर्य में, कोई दो 
प्रकायं विशेष का निष्पादन करने पर ही संरचना कहा जाएगा । उदाहरण के तिए, 
विधानमंडल कैवल निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों की सामूहिकता को नहीं कहकर उस 
अवस्था में ही व्यवस्थापन स रचना वही जाएगी जब यह व्यवस्था को बनाए हम ढ़ 
क्रिया को नियमित रूप से निष्पादित करती हो। अतः संरचनाओं को प्रकायोंरें 
आधार पर परिभाषित किया जाता है। हर कोई संगठन 'संरचना' नहीं कहा जा 
है। प्रकार विशेष के आधार पर ही कोई संगठन संरचना माना जाता है। अतः संरचना, 
क्रिया, परिचालता या सुब्यवस्थित सम्बन्धों का प्रतिमान हैं। इस सम्बन्ध में यह वात 
ध्यान में रखनी अावश्यक है कि एक संरचना कैवल एक ही प्रकार्म तक सीमित रहती हल 
यह आवश्यक नही है । मर्टन यह विचार स्वीकार नहीं करता कि एक संरचना केवल 
एक प्रकाये ही करती है या कर सकती है। एक ही प्रकाये अनेक संरचनाओं के समूह के 
द्वारा निष्पादित हो सकता है। इसी तरह, एक ही संरचना अनेक प्रकार्य निष्पादित कर 
सकती है। इससे इस वात का खण्डन हो जाता है कि एक संरचना या हर संरचना दास 
अनिवार्यतः सुनिश्चित प्रकार्य निष्पादित होता है। इसके स्थान पर मर्टन ते शिए भरे 
धारणा का प्रतिपादन किया है उसे 'संरचनात्मक प्रतिस्थापनता' का नाम दिया 
जाता है। 

यंग के अनुसार सं रचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपायम की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता ईे 
बात में निहित है कि इसमें संरचनात्मक प्रतिस्थापन्नता ($धएथए/थे 57050) 
की बात को स्वीकार किया गया है। यह इस आधारभूत प्रस्थापवा को तो स्वीकार 
करता है कि किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक रूप से कुछ प्रकारयों रा 
निष्पादन होना जरूरी है! किन्तु, उत साधनों या संरचनाओं को, जिनसे यह अ्कार्य 
निष्पादित होते है, एक-सी मानने के बजाय, अलग-भलग व्यवस्थाओं में उनमें अन्तर तर 
विधिता की वात को स्वीकार करता है। इसके पीछे आधारभूत मान्यता यह है कि विभिल 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में सांस्कृतिक अन्तर, संरचनाओं मे भी अन्तर अनिवार्य बनीं 
देता है। अतः साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं की राजनीतिक संस्कृति की विभिन्‍तता के 
कारण एक ही प्रकार, जो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में एक संरचना द्वारा निष्पादित होता 
है, इस संदर्भ में किसी अन्य संरचना द्वारा निष्पादित हो सकता है। इस बात से यह 
निष्कर्प निकलता है कि संरचनाओं का एक से प्रकार्यों के निष्पादन के लिए हर राज- 
नीतिक व्यवस्था में एक-सा होना आवश्यक नही है। > 

इस प्रकार, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रकार्यों की तरह ही संरचनाओं का भी विशेष 
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महत्त्व होता है। बैसे प्रकायवादियों ने 'प्रकार्यों' पर अधिक जोर देने की बात कही है 
किस्तु, सुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता है। 
इसी तरह, अनेक विद्वान संरचनाओं पर. जरूरत से अधिक बल देने को बात भी कहते 
हैं । उनका कहना है कि प्रंकार्यों का प्रमुख भाधार संरचनाएं होती है, अतः संरचनाओं 
को हो प्रमुखता दी जानी चाहिए। रिग्स ने इस मत के समर्थन में लिखा है, "प्रकार्यों के 
विरुद्ध सरचनाओं पर जोर नही दिया जाता है तो विश्लेषण गुमराह करने वाला और 
अविश्वसनीय हो सकता है।” यह दोनों ही विचार अतिवादी हैं) लापालोम्बारा ने 
संरचनाओं और प्रकार्यों को समान महत्त्व देने की बात को प्रस्तावित करते हुए लिखा है 
कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों में अनेक प्रमों और कठिनाइयों का उस अवस्था ' 
में स्वत: ही समाधान हो जाएगा। जब हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचनाओों पर 
भी उतना ही ध्यान देंगे जितना हम उनके प्रकार्यात्मक पक्षों पर देते हैं। 
तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त 
होता है। यह 'संरचना' और 'प्रकाये' के दो प्रत्ययों के इर्द-गिर्द यूंथा गया अध्ययन 
श्रषागम ही नहीं है वरन्‌, यह इन दोनों प्रत्ययों की विशेष रूप से व्याख्या भी करता है। 
एस० पी० वर्मा की भान्‍्यता है कि इस अध्ययन दृष्टिकोण में तीन आधारभूत प्रश्व 
सस्निहित हैं । अर्थात्‌ संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मुख्यतया तीन तथ्य देखने 
का प्रयत्त किया जाता है कि () किसी व्यवस्था में कौन से आधारभूत प्रकार्य पूरे किए 
जाते हैं, (#) यह प्रकायं किन संरचनाओं द्वारा पूरे होते हैं, और (3) यह प्रकार्य किन 
परिस्थितियों में पूरे किए जाते हैं ? 
इन तीन प्रश्नों के उत्तर में संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण, संरचवाओं और 
प्रका्यों के प्रत्मयों को विशिष्ट अर में प्रयुवत करके, राजनीति के सामान्य सिद्धांत निर्माण 
में प्रब्लशौल माना जा सकता है। राजनीतिक यथार्थ का प्रकार्यात्मक स्पष्टीकरण 
विधिक स्पप्टोकरण से इसी कारण अलग और अधिक सही हो जाता है कि इसमें स्थिर 
तत्वों का उपयोग नहीं करके गत्यात्मक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है । 
इससे स्पष्ट है कि संरचनात्मक-प्रकार्यात्यक उपागम में सामाजिक यथार्थ के चुनिन्दा 
(«(०८(४९) पहलू राजनीतिक व्यवस्था की लिया जाता है और उसको व्याश्या, स्पष्टी- 
करण और उसके सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने का प्रयल संरचनाओं और उस 
संरचनाओं की प्रकार्यात्मकत्ता के आधार पर किया जाता है। 


संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपायम की विशेषताएं (8७ ए#श्ब्त्व्मेत्रा जे 
शाएणएएरथे-ग्िप.एप०7०ों #फफाए्क्णी) 
राजनीतिक व्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं ही संरचनात्मक-अ्रकार्यात्मक उपागम 
में स्वीकार की गई है। इसमें भो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का बाघार बनाए 
रा गया है। इसलिए ही एलेव बाल ने लिखा है कि “सामात्य व्यवस्था पिद्धांत के 
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फलस्वरूप संरचनात्मक-प्रकार्यत्मक अध्ययन उपागम अस्तित्व में आया।' तुलना 
राजनीतिक अध्ययमों में इस उपागम का विशेष रूप से प्रयोग भामस्ड और पावन ने 
किया है और उन्होने ईस्टन की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था के चार लक्षण मे है 
इनका विस्तार से विवेचन किया जा चुका है इसलिए यहां इन्हें केवल संकेत है 
विवेचित किया जा रहा है-- () राजनी तिक व्यवस्था] के भागों में अन्तर्विभख्ता, (2) 
राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, (3) राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण, बौर (0 
वेध वाध्यकारी (मौलिक) शवित का प्रयोग । 

राजनीतिक व्यवस्था के इन लक्षणों को लेकर ईस्टन और आमन्‍्ड समान विचार 
रखते है। किन्तु, ईस्टन से राजनीतिक व्यवस्था की 'मांगों-समर्थनों' तथा नीतियों: 
सिर्णयो' के रूप मे समझने का प्रयास किया है, जबकि, आमस्ड इससे आगे जार 
संसवनाओं और प्रकार्यों के आधार पर इसे समझते हैं। इस कारण, संरचनात्मा- 
प्रकार्यात्मक उपागम की विशेषताएं राजनी तिक व्यवस्था उपागम से कुछ भिल्त प्रकार 
की हो जाती है। संक्षेप में यह इस प्रकार हैं। 

(क) विड्लेषण फी इकाई के रूप में सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर वे 
(क्फापकं 00 धोड च्रणाल एगाएव्व छजथा ॥8 धर पी थी शा)शंर 
इस लक्षण की दृष्टि से संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण निवेश-नियंत विश्लेषण गा 
समान ही माना जा सकता है। ईस्टन की तरह ही आमत्ड भी संरचनाओं और 
को विश्लेपित करने में राजनीतिक व्यवस्था का ही आधार रखता है। यद्यपि, संरचनाओ 
को सम्पूर्ण व्यवस्था के आधार पर ही समझने की वात पर वल दिया गया हे, का 
यह दृष्टिकोण इस बात में अधिक आगे वढ गया है कि इसने उन सब संरचनाभ | 
और घ्यान केन्द्रित किया है जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को विशेष अ्रक्ृति प्रदीत करते 
है। अतः इसमें भी विश्लेषण की इकाई के रूप में अवश्य ही सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था 
पर बल दिया गया है, किन्तु राजनीति की गत्यात्मक शक्तियों की खोज में यह उप्र 
बाहर भी जाने का प्रयास करता है। हि 

(ख) व्यवस्था फे अनुरक्षण के लिए विशिष्ट कार्यो को शर्ते का प्रतिपादन 
(?०$फ्रब्ंग्र णी एबयएपॉश: एशएधणा5 35 उल्पप्रभा।8 40 0 प्राभिााधाश०० 
०480॥6 शग0० $५४थ॥)--सं रचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम में यह अप का 
जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखते के लिए व्यवस्था की से रचताते 5 
कुछ कार्य या विकार्य अनिवारयंतः निष्पादित होने चाहिए अन्यथा राजनीतिक व्यव 
बनी नही रह सकती है। इन प्रकारयों की अनिवायंता का यह अर्थ नही है कि सभी राज 
नीतिक व्यवस्था मे इनकी संरचनाएं एक ही प्रकार की होती हैं। यहां वल केवल इसे 
बात पर दिया गया है कि व्यवस्था में संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण या विविधता हे 
सकती है। अर्थात, किसी राजनीतिक व्यवस्था में प्रकार्यों का सम्पादन का अकार 3 
संरचनाओं के द्वारा हो सकता है तो किसी अन्य व्यवस्था में इन्हीं प्रकार्यों का निष्पादन 
“थ' प्रकार की संश्चनाएं कर सकती हैं। यहां रांरचनाओं की समातता मौलिक नही 
किन्तु, व्यवस्था के बने रहने के लिए प्रकार्यों का एक-सा निष्पादन अनिवायं है उदाहुएण 


के लिए, किसी राजनी तिक व्यवस्था में व्यवस्थापन कार्य किस संरचना के द्वारा किया 
जाता है, यह तथ्य विशेष महत्त्व नही रखता है। किन्तु, इस बात का महत्त्व होता है कि 
व्यवस्था के घने रहने के लिए व्यवस्थापन कार्य का किसी न किसी संरचना के द्वारा 
निष्पादन अनिवार्यतः हो । 
(ग) व्यवस्था की विविध संरचनाओं में प्रकार्यात्मकू अन्तनिर्भरता (#एशलाांणाबं 
आप्रालित0फ़धावद९8 0 ताएशउ8७ आला जात 6 जछा06 ४४डटा)-- 
इस उपागम की यह विशेषता है कि यह राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान संरचनाओं में 
अन्तनिर्भरता की प्रकार्यात्मक आधार पर व्याख्या करता है। इसका यह अर्थ है कि यह 
संरचनाओं को प्रकार्यों के आाघार पर परिभाषित करने का प्रयत्न करता है। इसी आयाम 
को लेकर इस उपागम को राजनीति-विज्ञान से कहीं अधिक तुलनात्मक राजनीति में 
प्रयुकत किया जाता है। इससे राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मक शक्तियों को खोज 
निकालना सम्भव हो जाता है । इसी तरह, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राज- 
मीतिक संरचनाओं में आया अन्तर राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं माना जा 
सकता है। अगर परिवर्तित संरचना वह कायं कर रही है जो राजनीतिक व्यवस्था में 
इससे पहले किसी अन्य संरचना के द्वारा किया जाता था तो यह संरचनात्मक परिवतेन 
राजनीतिक व्यवस्था के टूटने का कारण नही बन सकता है। इसलिए ही यह दृष्टिकोण 
अधिक यथार्थवादी और तुलनात्मक राजनीति में विशेष रूप से लोकप्रिय हो गया है। 
इस सम्बन्ध में ऐप्टर और एक्सटीन ने ठीक ही लिखा है कि "विश्व युद्ध के बाद के बर्षो 
से और विशेष रूप से अभी हाल ही के वर्षों मे, तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थियों ने 
संरवनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण के प्रवर्गों और परिप्रेक्ष्यों का अधिकाध्निक प्रयोग 
किया है /7३ 
(घ) संरचनात्मक प्रतिस्थापन्‍नता की मान्यता (१६००४गराधंणय णी आाएदपराबों 
800४॥9भ७9४४9)--हंम पहले ही यह लिख चुके हैं कि संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक 
विश्लेषण में संरचनात्मक-प्रतिस्थापन्नता की अवधारणा को मान्यता अ्राप्त है। यंग ने 
ठीक ही लिखा है कि इस उपाग्रम की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता इस बात मे निहित है कि 
इसमें संरचनात्मक प्रतिस्थापन्नता की बात को स्वीकार किया गया है। आमनन्‍्ड यह 
भानते है कि हर व्यवस्था में सास्क्ृतिक विविधताएं पाई जाती है। इस कारण, संस्कृति 
विशेष के अनुसार संरचनाओं में अन्तर हो सकते है। अतः एक से प्रकार्यो के निष्पादन 
के लिए एंक-सी संरचनात्मक व्यवस्था हीना आवश्यक नही है। विकासशील राज्यों में 
संस्क्ृति की भिन्‍नताओं के कारण ही पाश्चात्य जगत की राजनीतिक संरचनाओं के होते 
हुए भी ये संरचनाएं वे कार्य करने में असफल रही है जी इनके द्वारा पाश्चात्य जगत की 
व्यवस्थाओ में निष्पादित होते है। अतः संरचनात्मक एकरूपता या समानता के स्थान 
पर इस उपागम में यह स्वीकार किया गया है कि संस्कृति विशेष के अनुसार संरचनाओं 


अभ्ुक्राव५ एलःआलत्र भात एवशंत छे, 8एध (265.) , (काक्रलनाएह मात 4 अत्वबं०- 
स्‍.,07409, 406 गिरढ 27९55 ०6 087०0०, 963, 9. 26. 
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में हेस्परेर था इसका रूप परियर्ेत या उसके स्थान पर गई प्रद्मार की मेरपदाओं शे 
निर्माण या प्रतिस्पापगा हो सरती है। 

(घ) प्रकार्यात्यक और पिक्रायरमिक संरघनाओं को मात्यता (रि८००४४४४० ४ 
(एिटंगाब। जञ0४॥:१र्िलागाता पाप्रताा०0 --गरेघनाएँ हुर समय रेवस प्रगार है 
करती हों ऐसा एस उपागग मे नहीं साझा यया है / से रपनाओं के काम धापक्ष और सं 
होते है । एक ही सरबना एक समय में प्रकाय॑ और दूसरे समय में विडायें इसे ही 
स्थिति में धफ़्ेली जा राझती है। प्रकायं का अब हम पहले ही कर घुफे हैं 34. पा 
पुनः अरे फरना इस तथ्य को समाने के लिए क्षायश्यक है. कि कोई संसघता हमें प्रशए 
का कार्य फर रही है। जो क्रिया-प्रतिमान राजनीतिक ब्ययस्यां को बनाये रघते बोर 
उसको विकसित (करने में राद्यक द्वी उसको प्रकार्य तया जो क्रियाप्रतिमात 
विपरीत राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करने और उसको तोड़ने से संबंधित 
उसको विकार्य कहा जाता है। सेरबनात्मक-प्फ्रार्मटमेक उपायम में फेवड गद्दी नई 
माना णाता है कि हर राजनीतिक गरचना केयज एफ ही प्रकार या मय बर्यात॑ प्रकार्म 
करती है। मह परिस्यिति पर निर्मंर करता है ठया सापेक्ष होता है। इससे गह उपर 
संरचनाओं के प्रकार्यों और विकायों फो स्वीकार करने वाला बन गया है? .._ 

यहाँ सरिघयात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की कुछ सामात्य विशेषताओं का उत्तय | 
हमने किया है। इस उपागम पर आमन्ड और पावेल के विघारों का विस्तार मै विवेचर 
करते समय इनके राजनीतिक व्यवस्था और सं रवनात्मक-अ्रकार्यात्मक के सक्षणों 
विचार करने से इस दृष्टिकोण का विशिष्ट ज्ञान फरना सम्भव होगा। अतः हम ह 
आमन्‍्ड और पावे ल द्वारा की गईं इस उपागम की व्याय्या और इसके प्रयोग सादे 
विधारों का विषेचन करेंगे । 


आमन्‍्ड और पावेल के संरचनात्मक-अ्रकार्यात्मक पर विचार (गए 
गाव 70जट[5 ९]६छ३$ गा $पएथाएयशाकेफाणा9र2॥59) [बार 
आमन्‍्ड का राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में आधारभूत विचार ईस्टन के विधाए 
से भिन्न नही है। किन्तु, उसके द्वारा अपनाई गई व्यवस्था विश्लेषण की प्रद्धति |; 
की पद्धति से राजनीति शास्त्र मे अधिक प्रतिनिधात्मक मानी गई है। उद्देश्य की दूं 2 
बह्दू ईस्टन की तरह ही राजनी धि का प्रकायेवादी सिद्धान्त तिमित करना चाहता हैः पिके 
उसका मुझ्य ध्येय यह जानना है कि राजनीतिक व्यवस्था परम्परागत प्रकृति से आधु है बव्ट 
रूप किस प्रकार प्राप्त करवी है ? आमस्ड ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा में बेब 
से प्रेरणा ली है और ईस्टन की परिभाषा को भी स्वीकार किया है ) किन्तु, वह देवर 
परिभाषा को पर्याप्त नही मानता है। उसको वेबर की राजनी तिक व्यवस्था कक 
वास्वव में राज्य की परिभाषा के समान लगती है। वेबर अपनी परिभाषा में विश 
* भू-भाग की बात करता है, इंस कारण आमन्‍्ड उसकी परिभाषा को संशोधित करके 
अपनी ही परिभाषा देता है। लियाओं की 
झआमस्ड के अनुसार राजनोतिक व्यवस्था सभो स्वतन्त्र समाजों में अन्तः' की 
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ऐसी व्यवस्था है जो बहुत कुछ बंघ भोतिक बाध्यता का प्रयोग करके या प्रयोग करने 
की घमकी देकर एकीकरण और अनुकूलन के कार्यो का निष्पादन करती है।/ आमन्‍्ड 
की यह परिभाषा मेक्‍्स वेबर की राज्य की परिभाषा, ईस्टन की आधिकारिक आवंटन 
या वितरण की अवधारणा और पारसन्स के इस विचार का कि राजनीतिक व्यवस्था 
समाज की उप-व्यवस्था के रूप मे कार्य करती है, सम्मिश्रण कही जा सकती है। इस 
परिभाषा से स्पष्ट है कि आमन्ड भी ईस्टन की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था को खुली, 
स्वयं समायोजित ($०।-३०]०४४४७०) तथा आंतरिक और बाह्य पर्यावरण से घिरी हुई 
मानता है। अत्तः आमनन्‍्ड की परिभाषा में राजनीतिक व्यवस्था के संरचमात्मक और 
प्रकार्यात्मक लक्षण अलग-अलग हो जाते है। 

संरचनात्मक दृष्टि से आमन्ड राजनीतिक व्यवस्था के तीन संरचनात्मक लक्षणों को 
प्रमुख मानता है। उसका मत है कि हर राजनीतिक व्यवस्था को अस्तव्वेस्तु की दृष्टि से 
देखने पर उसमे तीन विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है, अर्थात्‌ हर राजनी तिक व्यवस्था 
में-- () राजनीतिक संरचनाएं, (2) राजनीतिक संस्कृति और (3) राजनीतिक 
अभिनेता होते है । 

राजनीतिक सं रचनाओं से उसका आशय किसी राजनीतिक समाज मे विद्यमान अन्त, 
सम्बन्धित भूमिकाओं के पुंज से है। उसकी मान्यता है कि हर राजनीतिक समाज में 
राजनीतिक संरचनाएं होती है किन्तु, उनको भूमिकाओं के आधार पर ही परिभाषित 
करना आवश्यक है अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक व्याख्या संस्थात्मक बन 
कर रह जाएगी । इसतिये वह राजनी तिक व्यवस्था की संरचनात्मक व्यवस्था को अन्तः 
सम्बन्धित भूमिकाओं का पुज कहकर उनकी व्याख्या करता है। 

राजनीतिक संस्कृति आमन्ड की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रत्ययी देन है तथा राजनीतिक 
व्यवस्था मे विद्यमान प्रवृत्तियों के रूप मे समझी जा सकती हे। यह त्रिमुखी भभिमुखी- 
करणों का सेट है । इसमे ज्ञानात्मक बभिमुखीकरण, जिसका भर्थ है कि व्यक्तित राज- 
नीतिक वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं और विभिन्‍न राजनीतिक मुहो पर कितना और 
किस प्रकार का ज्ञान रखता है, अर्थात, राजनीतिक समुदाय के लोग राजनीति के बारे 
में क्या विश्वास रखते है ? इसमें दूसरा तत्त्व भावात्मक अभिमुखीकरण का है, जिसका 
सम्बन्ध व्यक्ति की उन भावनाओ से होता है जिनके कारण वह राजनी तिक गतिविधियों 
से लगाव या अलगाव, उसके बारे में पसंदगिया या नापसंदग्ियां रखने लग जाता है। 
तीसरा अभिमुखीकरण मूल्याकनात्मक होता है। इससे राजनीतिक समुदाय का व्यवित, 
राजनीतिक प्रशनों, समस्याओं और मुद्दों पर अपना मत या निर्णय करता है। आमन्‍्ड का 
कहना है कि व्यक्ति राजनीति को जिस रूप में समझता है उसी के अनुरूप उसकी राज- 
नीतिक व्यवस्था में सक्रियता बन जाती है । * 

राजनीतिक व्यवस्था की तीसरी संरचनात्मक विज्येषता का सम्बन्ध राजनीति के 
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के लाभों को समाज के एक प्रकार के वृत्तों या खण्डों (६८८४०:७), समूहो और व्यक्तियों से 
समाज के अन्य खण्डों, समूहों और व्यवितयों की हस्तांतरित कर सकती है। अनुक्रिया- 
त्मक सामथ्यें का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था को उस सामथ्यं से है जिससे वह मांगों 
का संस्ताधन करके वास्तव में प्रतीकात्मक निर्गंत उत्पन्न कर सके | इस तरह, आमन्‍्ड की 
मान्यता में राजनीतिक व्यवस्था की सामथ्यं ही उसके कार्य निष्पादन में नियामक 
होती है। 

आमनन्‍्ड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के संरचनात्मक तत्त्वों और प्रकार्यात्मक 
पहलुओं को समझने के लिए यह स्वीकार किया है कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे 
मुख्यतया चार विश्येपताएं पायी जाती हैं ॥ उनका अभिमत है कि व्यवस्था का संरचना- 
त्मक या प्रकार्यात्मक प्रकृति-प्रतिमान हर जगह एक-सा होता है अगर राजनीतिक 
व्यवस्था में संरचनाएं वह प्रकार्य नहीं करती या कर पाती है जो कि उनको करने है तो 
इससे राजनीतिक व्यवस्था की ब्याधि का बोध होता है। इसी तरह, हर राजनीतिक 
व्यवस्था में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिनको आमन्‍्ड और पावेल ने संरचवात्मक- 
प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से चार प्रकार का माना है। यह लक्षण है--- 

(क) राजनीतिक संरचनाएं (90॥#6० $7४०४:८७) 

(ख) समान प्रकार्य (६६४06 ॥0000075) 

(ग) बहु-प्रकार्यात्मक राजनीतिक संरचनाएं (३ $४ए०४ा९ फएुलाणियांगह ग्रक्षा३ 

चि]९0॥9) 

(घ) मिश्रित व्यवस्थाएं (फांड९त 5५50९॥05) 

(क) आमन्‍्ड यह मानता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे उसकी कसी ही 
प्रकृति हो और चाहे विकास पथ पर वह कही भी क्यों न हो, कुछ सरचनाएं अनिवार्य॑तः 
विद्यमान होती है। इनमें मात्रा और आकार की विशिष्टता हो सकती है पर ऐसी 
व्यवस्था की वहू कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कुछ भी संरचनाएं नहीं हों । यहां तक 

स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं में भी यह संरचनाएं पाई जाती है। आमन्ड की यह मौलिक 
संकल्पना राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास की परख का प्रमुख आधार है। वह राज- 
नीतिक संरचताओं के विभिन्‍्नीकरण और विश्येपीकरण के आधार पर ही राजनीतिक 
व्यवस्थाओं की विकसित या अविकसित मानता है । 

(ख) आमन्‍्ड राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा प्रमुख लक्षण सभी व्यवस्थाओं के द्वारा 
एक से कार्य या प्रकार्य निष्पादित होना मानता है। प्रकार्यों की आवृत्ति (8८३४७८०॥८७) 
मात्ता, शैली में विभिन्‍न संरचनाओं और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण अन्तर हो 
सकते हैं, किन्तु हर व्यवस्था के द्वारा, राजनीतिक व्यवस्थाओं के चार कार्य---मांगों का 
चयन और संग्रुकती करण, मांगो का रूपान्तरण, व्यवस्था का अनुरक्षण तथा व्यवस्था का 
अनुकूलन, निष्पादित होना आवश्यक है। राजनीतिक व्यवस्था का विकास इन कार्यों के 
निष्पादन से ही निर्धारित होता है। आमन्‍्ड समान कार्यों का अं समरुष कार्यों से नहीं 
लेते हैं। उदाहरण के लिए, हर व्यवस्था को मांगों का हूपान्तरण करने का प्रकार्य करना 
ही होता है। अतः हर राजनी तिक व्यवस्था के द्वारा समान कार्यों का निष्पादन अनिवाय त; 
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होता है। 

(य) संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक अवधारणा की यह प्रमुख विशेषता है कि यह राजे: 
नीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाओं के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों का निषादन सीशए 
करती है। अगर इस विशेषता को आधुनिक व्यवस्थाओं मे देखें तो यह समझना रण हे 
जायेगा कि किस प्रकार लोकतांत्विक शासन प्रणालियों में कार्यपालिकाएं व्यवहार गे 
व्यवस्थापन का कार्य निष्पादित करने लगी हैं। यह अध्ययन दृष्टिकोण इसी वात मे 
आधुनिक है कि यह राजनीतिक यथाय॑ पहचानने की क्षमताएं प्रस्तुत करता है। वा 
परम्परागत विचार, कि एक संरचना एक ही कार्य कर सकती है, की बात इस दृष्लतोा 
में मान्य नहीं है। आधुनिक समय में सभी राजनीतिक संरचनाएं बहु-अकार्यात्मक ब्त्ी 
जा रही है| ! 

(घ) आमन्‍्ड सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को मिश्चित प्रकृति का मानते हैं। झरे 
उनका आशय इस तथ्य से है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में कुछ लक्षण आधुनिकता के गी 
कुछ लक्षण परम्परागत या आदिवासिता (फपाणाधर४७) के विद्यमान रहते हैं। झा 
प्रमुख आधार सांस्कृतिक होता है। संस्थाएं और संरचनाएं परिवर्तित होती रहती हैं ग 
जबरदस्ती परिवर्तित की जा सकती हैं । यहां तक कि तानाशाही व्यवस्थाओं में गा 
संरचनात्मक व्यवस्था आरोपित हो सकती है। किन्तु, इससे व्यवस्था आधुनिक ने 
जाती । कारण, राजनीतिक व्यवस्था से संबधित लोगों की अभिवृत्तियों हक 
कालान्तर के बाद भी परिवर्तन नहीं आ पाते है। उदाहरण के लिए, बिटेन में, लाई सा 
का बना रहना आधुनिकता की निशानी नही है। यही कारण है कि सभी राजनी| 
व्यवस्थाओं को आमन्‍्ड मिश्रित प्रकार की मानता है। यह तम्य साम्यवादी जगत ह 
राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी लागू दिखाई देता है। अतः आमन्ड का यह कहँं।। ४३, 
राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्चित रुप को ही होती हैं तर्कंसंगत कहा जा सकता है। मा 
इस मिश्रितता को संरचनाओं और प्रकार्यों में भी विद्यमान पाते है। हर ब्यव्ली 
आधुनिक व परम्परागत सरचनाएं पाई जाती हैं । प्र 

आमन्‍्ड और पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपायम का तुलनात्मक विश्वेषण | 
प्रयोग करने के लिए ईस्टन का ही निवेश-निर्मत मॉडल स्वीकार किया है तथा उसी प्रवा 
के तीन चरण (5८७5) अपनाए हैं। वह ईस्टन से निवेशों में समानता रखता है हे 
रूमान्तरण और निगंतों में मौलिक मतभेद नहीं रखते हुए भी इनको विश्नेषणातम 
अवधारणा की दृष्टि से पर्याप्त व्यापकता प्रदान कर देता है। इसका विस्तार सैखि 
करके इन दोनों में समानता और असमानता को समझा जा सकता है। अतः हंग आमर 
की राजनीतिक व्यवस्था को विस्तार से विवेचित करना आवश्यक मानते हैं। 


और 


आमनन्‍्ड एवं पावेल की राजनीतिक व्यवस्था की संर्चनात्मक-प्रकार्य 
व्याख्या (&ताण्जत गाव एठएथॉड शात्ए5ड 079 इच्ताएलणश-गिप्रिएशॉणी 
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आमम्ड और पावेतस ने राजनीतिक व्यवस्था को संरचनात्मक-प्रकायरिसिक ब्या' 
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ईस्टन के समान ही तीन चरण स्वीकार किये है। यह्‌ चरण (क) राजनोतिक व्यवस्था 
के निवेश, (ख) रूपान्तरण प्रक्रिया, और (ग) राजनीतिक व्यवस्था के नियत है 
(क) राजनीतिक व्यवस्था के निवेश (॥॥6 ॥#7065 ०8 9ण!पंप्थों 5४४शा) -- 
राजनी तिक व्यवस्था के निवैशों के सम्बन्ध में आमनन्‍्ड भी ईस्टन की तरह ही दोहरा 
विभाजन --मांगों और समर्थनों, का स्वीकार करता है तथा मांगों और समर्थनों को करीब- 
करोब उसी अथ मे लेता है। किन्तु, आमनन्‍्ड से राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्यों का मधिक 
सरचनात्मक विचार अपनाया है इसलिए वह मांगो को ईस्टन से अधिक व्यापक अर्थ देते 
हुए इनको चार प्रकार की श्रेणियों मे विभक्त करता है। उसके अनुसार भिवेशों के रूप 
में आने वाली मांगो की मोटे रूप से चार श्रेणिया हो सकती है। यह है--(।) वस्तुओं 
और सेवाओ के वितरण या भावंटन सम्बन्धी मार्गें, (2) व्यवहारों को नियन्त्रित करते 
सम्बन्धी मांगे, (3) राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी मार्गे, और (4) संचार से 
सम्बन्धित मांगे । 
प्रथम प्रकार की मांगों मे तनख्वाह बढ़ाने या शिक्षा की व्यवस्था करने जैसी मांगे 
होती है । दूसरी प्रकार की मांगों का सम्बन्ध सावंजनिक व्यवहार को नियम्त्रित करने के 
लिए सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं करने से है! तीसरी में मत देने का अधिकार या अन्य 
प्रकार से निर्णय प्रक्रिया मे सम्मिलित होने सम्बन्धी मांगें आती है तथा चौथे प्रकार 
में सूचनाएं और जानकारी प्राप्त करने या सुचनाएं देने सम्बन्धी मांगें होती है। 
इस तरह, आमन्‍ड मांगों की व्याख्या मे ईस्टन से कही अधिक विस्तार में गया है। उसका 
अभिमत है कि सभी मांगों को इनमे से किसी एक श्रेणी मे रखा जा सकता हे । ईस्टन ने 
माँगों के इस तरह के वर्गीकरण का प्रयास नही किया है । 
मांगों की तरह ही आमन्ड ने विवेश के दुसरे पक्ष, समर्थनों को भी चार श्रेणियों 
में विभक्‍त किया है। उसके अनुसार समर्थन भी मोटे तौर पर हर राजनीतिक व्यवस्था 
में चार प्रकारों मे से किसी एक हप में प्रकट हीता है। समर्थनों का अथे भामन्ड ने वही 
स्वीकार किया है. जो ईस्टन ने किया है। यह चार प्रकार के समर्थन इस प्रकार है--. 
(3) दृव्यात्मकम समर्थन (हा८7०। 5प्र7702»), (7) आज्ञाकारिता के समर्थन 
(डआाए7075 007 09९०९7००), (7) सहभागिता समर्थेन (कक्गंथ[एकषांणा 5797०8), 
भौर (69) श्रद्धात्मक समर्थन (6९टश॥८९ 5पएए०75) । 
दुध्यात्मक समर्थन में कर इत्यादि देना सम्मिलित होता है, जबकि आज्ञाकारिता 
समर्थन में सरकार के कानून के पालन को लिया जा सकता है। सहभागिता समर्थन मत 
देकर या मत अभिव्यक्त करके दिया जाता है। श्रद्धात्मक समर्थन में शासकों का सम्मान 
करना या देश के सरकारी प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या राभ्ट्रप्रतीक को सम्मान 
देना आता है। आमन्ड की यह मान्यता है कि मांगों और समर्थनों के आकार-प्रकार की 
निर्णायक राजनीतिक संस्कृति होती है। लोगों की अभिवृत्तियों से इनका सम्बन्ध होता 
है। यहां आमन्‍्ड निवेशों की आधारभूमि तैयार करने में राजनीतिक संस्कृति की भूमिका 
को विज्येपकर राजनीतिक समाजीकरण और राजनी तिक भर्ती को महत्त्वपूर्ण मानता है । 
उसका अभिमत है कि मांगें किस प्रकार की होंगी तथा समर्थनों में जनता की सक्रियता 
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नी तिक व्यवस्था के विषय में विभिन्‍न मूल्यों एवं अभिवृत्तियों के विकास और स्थापना 
के अनेक अभिकरण हो सकते है। यह हर व्यक्ति पर समय, स्थान, परिस्थितियों और 
राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के कारण अलग-अलग प्रकार से प्रभाव डाल सकत है। 
सामान्यतया परिवार, शिक्षण संस्थाएं, पड़ोस, स्वयं-सेवक समूह, जन सम्पर्क माध्यम, 
सरकार, दबाव समूह और राजनीतिक दल व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में प्रभावी 
भूमिका निभाते है । इनसे ही व्यक्ति को राजनीतिक जगत के बारे में प्रथम पाठ सीखने 
को मिलता है जो जीवन भर सशोधिव, परिवर्तित और परिवरद्धित होता रहता है। राज- 
नीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया पर अन्य अभिकरणों का प्रभाव भी पड़ता है। यहां 
हमारे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि राजनीतिक व्यवस्था में मागों और समर्थनों 
का निरूपण राजनीतिक समाजीकरण से ही होता है। इसलिये ही आमन्ड ने राजनी तिक 
समाजीकरण को सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की सक्तियता को प्रभावित करने वाली 
प्रक्रिया माना है। इसी से राजनीतिक संस्कृति को रूप मिलता है जो राजनीतिक 
व्यवस्था की सक्रियता का आधार होती है । 
राजनीतिक भर्ती ओर राजनीतिक समाजीकरण दोनों साथ-साथ चलने वाली 
प्रक्रियाएं नही होते हुए भी दोनों परस्पर गठबन्धित हैं। राजनीतिक समाजीकरण की 
सन्धि-रेखा पर ही हम राजनी तिक भर्ती का प्रकायं निष्पादित होता मान सकते है। 
राजनीतिक भर्ती से तात्पयं व्यक्ति की राजनीतिक समाजीकरण के आधार पर राज- 
नीतिक सक्रियता से है। हर एक व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में एक-सी भूमिका नहीं 
निभाता और न ही ऐसी समान भूमिका निभा सकता है। क्योंकि, उसका राजनीतिक 
समाजीकरण भिन्न-भिन्न प्रकार का होता हे और उसी के अनुरूप उसकी राजनीतिक 
भर्ती होती है। भत. इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्वाभाविक है। 
राजनी तिक समाजी करण और राजनी तिक भर्ती का सीधा सम्बन्ध राजनीतिक व्यक्ति 
से होता है, भर्थात राजनीति में व्यक्तियों की सक्तियता का नियमन इन्ही से होता है । 
राजनीतिक व्यवस्था में मांगों और समर्थनों का सम्बन्ध व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता 
से रहता है। अत. इसको हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते है कि राजनीतिक समाजी- 
करण, राजनीतिक भर्ती का प्रेरक होता है और इन दोनों से व्यक्ति का राजमीतिकरण 
और राजनीतिक व्यवस्था मे उसकी सक्रियता का नियम होता हैं जो अन्त: मांगों 
ओऔर समर्थनों को प्रभावित करती है। इसलिये मांगों की मात्रा, उग्रता, तीम्रता और 
प्रकृति तथा इसी तरह, समयंकों की मात्रा, उग्रता, तीब्रता और प्रकृति का निर्धारण 
बहुत कुछ राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित मानव-समुदाय के राजनीतिक समाजी- 
करण और भर्ती द्वारा होता है। यही कारण है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के निवेश, 
हर व्यवस्था में अलग-अलग ढंगसे प्रस्तुत होते हैं ॥ यहां इस तथ्य का घ्यान रखना है 
कि राजनीतिक समाजी करण, राजनीतिक भर्तो तथा मार्गों और समर्थनों की प्रकृति 
तथा राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों में गहरा सम्बन्ध रहता है । 
(ख) रुपान्तरण प्रक्रिया (76 ए०ध२८८अआं०ा 770९८5५)--आमन्‍्ड और पावेल की 
राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की प्रमुख देव रूपान्तरण प्रक्रिया से ही सम्बन्धित है । 


छुलनात्मक राजबादत के उवादभ 5 49/ 


दुसरे में, मांगों को सत्तात्मक या आधिकारिक निर्णयों की स्थिति तक पहुंचाने की 
औपचारिकत्ताएं सम्मिलित होती हैं। इसमें प्रमुखतया शासन संरचनाएं सम्मिलित होती 
है। किन्तु, इस स्तर पर भी वे तत्त्व सक्रिय रहते है, जिन्होंने मागों को संसाधिन करके 
सत्ताओं के ध्यान देने की स्थिति तक धकेला होता है । यह मांगों के रूपान्तरण का नाजुक 
स्तर होता है। यहां मांग के बारे मे पक्ष या विपक्ष मे, उसके संशोधित या परिवर्तित या 
वैसे ही रूप मे, सत्तात्मक निर्णय होता है। इस कारण वे सब पक्ष जी मांग से प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखते है, इस स्तर पर भी सक्तिय रहते है, जिससे मांग का 
ऋूपान्तरण उसी प्रकार हो जाए जिस प्रकार उन्होने चाहा है। अतः आमसन्‍्ड के अनुसार 
रूपान्तरण प्रक्रिया दो-स्तरीय मानी जा सकती है। आमन्‍्ड ने एक को राजनीतिक 
रूपान्तरण स्तर तथा दूसरे को सरकारी रूपान्तरण स्तर कहा है। हर स्तर पर 
अनेक रूपान्तरण प्रवर्ग सम्मिलित होते हैं । इनका विस्तार से विवेचन करना उपयुक्त 
होगा । 

(0) राजनीतिक स्तर पर रुपान्तरण प्रक्रिया (0णाएलशशआंणा छा00०8४४ ४४ 06 
9०॥९७] ।०४९))---राजनी तिक स्तर पर रूपान्तरण प्रक्रिया मे आमन्ड और पावेल ने 
तीन प्रकार्थात्मक प्रवर्गों को प्रमुख माना है। यह तीन भ्रवर्ग है-- (क ) हित-स्वरूपीकरण, 
(ख) हित-समूहीकरण, और (ग) राजनीतिक संचार। 

हिंत-स्वरूपीकरण वह प्रकाये है जिसमे व्यवित ओर समूह अपनी चाहों ओर भपेक्षाओं 
को सरकार या रॉजनी तिक व्यवस्था के ध्यान-योग्य बनाने के लिए आरम्मिक रूप प्रदान 
करके सत्ताओं को अपने उद्देश्यों के अनुरूप विधियों से सम्बोधित करते है। यह मांग के 
रूपान्तरण का प्रथम चरण है। आगे के चरण इस पर बहुत आश्रित हो जाते हैं । इस 
चरण में भांग को किस प्रकार का रूप प्रदान किया जाएगा, उसके साथ क्या-क्या शर्तें 
जोड़ी जाएंगी तथा किन विधियों का प्रयोग करके उसको राजनीतिक व्यवस्था में 
रूपान्तरण के दूसरे स्तर तक पहुचाया जाएगा इत्यादि बहुत महत्त्व रखता है। इससे 
राजनीतिक व्यवस्था की सीमाओं का निर्धारण होता है। यह राजनीतिक रांंस्कृति व 
राजनीतिक समाजीकरण पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के व्यवितगत हित या 
मार्गे भादि इस स्तर पर उठाये जाएंगे। रूपान्तरण का यह प्रकार राजनीतिक व्यवस्था 
की सीमाओं पर अनेक संरचनाओं द्वारा निष्पादित होता है। इसमें हित समूह और स्वयं 
के प्रतिनिधित्व से लेकर संस्थाओं तक को सम्मिलित पाया जाता है। संचार के साधनों 
के द्वारा भी यह किया जाता है। जिसमे प्रदर्शनों और जन-सम्पर्क साधनों को लिमाजा 
सकता है। इस स्तर पर सचार या सम्प्रेषण की शैलियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान हो 
सकता है। यह अनेक प्रकार की तथा विचित्न रूए की हो सकतो हैं । विकासशोल राज्यों 
में मांगों की सम्प्रेषण-शैलियां विचित्रतम रूपों में देखो गई हैं। उदाहरण के लिए, लेखक 
को भौलंका में एक विचित्न शैली का प्रयोग देखने का अवसर मिला। एक ट्रेड यूनियन 
के नेता द्वारा अपनी मांग को प्रमावी ढंग से प्रस्तुत करने में सफलता नहीं मिलने के 
बगरण वह एक बहुत ऊचे नारियल के पेड़ पर चइ गया गौर यहां से झूदकर मरने की 
धमकी के द्वारा अपनी ट्रेड यूनियन की सांग को राजनीतिक व्यवस्था के पास संसाधन के 
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लिए सम्प्रेषित करने में इस रूप में सफल हो गया कि सब लोग इस मांग के बारे मे 
अचानक ही जान गये मौर मांग को व्यापक प्रचार व समर्थन मिल गया। है 

हित-स्वरूपीकरण को रूपान्तरण प्रक्रिया में इसलिए सम्मिलित रखना होता है वयोर्कि, 
यह निवेश या मांग का ऐसा स्वरूपीकरण है जो राजनीतिक व्यवस्था के बन्दर हवा 
है। यद्यपि माग निवेश से रूपान्तरण स्तर पर कब आई हुई मानी जाएगी इसकी एम 
रेखा खींच सकना संभव नही है, किन्तु, जब मांग सत्ताओं की किसी भी शैली से सम्बोधित 
हो जाती है तो वह मिवेश से रूपान्तरण के पहले स्तर पर आ जाती है। आमने कव 
कारण ही हित-स्वरूपीकरण को मांगों का प्रतिपादन या सून्रीकरण कहा है, यो एज 
नीतिक व्यवस्था की रूपान्तरण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। 

हित-समूहीकरण को आमनन्‍्ड विकल्पों के रूप में मांगों का संगुक्तीकरण कहती है। 
इस्टन के मांगों के न्‍्यूनीकरण को आमन्‍्ड के हित-समूहीकरण के समान माना था सकता 
है। इसमे अनेकों मांगों को एक सामान्य मांग में रूपान्तरिक करके उसका एक सामाद 
निर्णय के माध्यम से समाधान कर दिया जाता है। यह रूपान्तरण प्रत्रिया का रे दूवा 
चरण है! आमन्‍न्ड रूपान्तरण के इस चरण में हित-समूहीकरण की श्रत्रिया के विभिले 
पहलुओं और अभिकरणों पर बल देता है, और उसने इनमें से इन तीन का विद्येप रुप 
से उल्लेख किया है-- (४) हित-समूहीकरण के अभिकरण, (8) हिंत-समूह्दीकरण डी 
शैलियां, और (०) हित-समूही करण के परिणाम । 

(0) हिंत-समूहीकरण के अभिकरणों में राजनीतिक दल, दवाव-समूह, हिंत-समूह। 
संस्थाएं और अन्य संगठन आते हैं। इनका जनता के बिखरे हुए हितों को समुह्दीशत 
फरने का कार्य होता है | वास्तव मे मांगें इन अभिकरणों के द्वारा ही ठोस रुप से अनेक 
क्रिया-विकल्प बनाकर रूपान्तरण की अवस्था में लाई जाती है। इन अभिकरणों गा 
राजनीतिक समाज की रुपान्तरण प्रक्षिया में विशेष महत्व होता है। ली 

(७) छित-समूहीकरण की शैलियों में सौदेबाजी, परम-मूल्य अभिमुीकरणां / 8४ 
आधारित शैली या परम्परागत शै लियां हो सकती हैं। सौदेबाजी में बास्तविक स्थितियां 
व तथ्यों के आधार पर हितों का समूहीकरण होता है, जबकि मूल्यों के अभिमुपीय्ण 
के आधार पर या एक मूल्य या एक ही भ्रकार के मूल्यों के आधार पर भी मह हो सवता 
है। आामस्ड परम्परागत शैली को विकासशील राज्यों मे बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं। 

(०) दवित-समूहीकरण के अभिकरणों और शैसियों के प्रकार के ऊपर ही परिषाम 
निर्भर फरते हैं। राजनीतिक दलों के स्थान पर हिंत-समूहीकरण का अभिकरण उप्र व 
प्रतिक्रियावादी हित-समूह है तो इससे रूपान्तरण करने वाली व्यवस्था पर बोझ दा 
सकता है। इसी प्रकार से परम्परागत शैसी के द्वारा सम्बोधित माँग को सत्ताओं द्वार 
संसाधन ये रूपान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित ही नहीं किया जाये ऐगी ह्थिति थीं 
सकती है। 

आमनरद और पायेस फी यह मान्यता है झि द्वित-समुहीकरण राही अर्पों में तिया डे 
लिए या रूपास्तरण के सिए मांगों के संयुगतीकरण के साध्यम से अदेक विहस्पप्रस्ठा 
करना है। इसमे रुपान्तरण प्रिया में यहुत सहृसियत हो जाती है। बयों कि, राजनी तिई 
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व्यवस्था के सामने रूपान्तरण के लिए इससे अमेक विकल्प प्रस्तुत हो जाते है। इस 
कारण, रूपान्तरण प्रक्रिया में हित-समूहीकरण का विशेष महत्त्व माना जाता है। इन 
विकल्पों की अनेकता राजनीतिक व्यवस्था के खुलेपन का सचुत मानी जाती है। इससे भी 
इसका महत्त्व अधिक हो जाता है । 
राजनीतिक संचार हर प्रकार की राजनीतिक अन्त.क्रियाओ में होता है। वैसे किसी 
भी प्रकार की मानव भ्रक्रिया संचार के विना सम्भव नहीं हो सकती है । राजनीतिक 
व्यवस्था की रूपान्तरण प्रक्रिया मे संचार-प्रकार्यो का विशेष स्थान होता है। संचार प्रक्रिया 
की संरचनाएं ही समाज और अन्य व्यवस्थाओं को आपस में जोड़ती है। इन्ही से राज- 
मीतिक व्यवस्था में अन्त.क्रियाए सम्भव होती है। आमन्‍्ड और पावेल का कहना है कि 
रूपाम्तरण प्रक्रिया को सचार सम्बन्धी तीन तथ्य प्रभावी ढग से निरूपित करते हैं। 
यह तथ्य है---() संचार की संरचनाओं की उपस्थिति या उनका अभाव, (2) सूचना, 
या जानकारी को मात्षा जो सचार की सरचनाओं मे से गुजरती है या उनके द्वारा दी 
जाती हैं, तथा (3) संचार की सरचनाओं की स्वतंत्रता या इसका अभाव । 
आमन्‍्ड का अभिमत है कि प्तंरचनात्मक दृष्टि से अनेको सरचनाएं हो सकती हैं, किन्तु 
उनमे से कुछ को वह रूपान्तरण प्रक्रिया से गठबन्धित मानता है। इनमें से पांच को उससे 
विशेष रूपसे महत्त्वपूर्ण माता है। यह है--() अनोपचारिक, प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत 
सम्पर्क जो कि अन्य संरचनाओं से अलग और स्वतत्न रूप से संचालित होते है; 
(2) परम्परागत सामाजिक संरचनाएं जैसे परिवार और धामिक समूह या संगठन; 
(3) राजनीतिक निगंतों से संबंधित सं रचनाएं जैसे व्यवस्थापिकाएं और नौकरशाहियां; 
(4) राजनीतिक निवेश संरचनाएं जैसे राजनीतिक दल, हिंत भौर दबाव समूह और 
(5) जन-सम्पर्क और जन-संचार साधन, जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्न मच, 
सिनेमा और साहित्य आदि। 
संचार की संरचनाओं से ही रूपान्तरण प्रक्रिया के लिए मांगें और समर्थन राजनी तिक 
व्यवस्था में आते हैं भौर इन्ही के माध्यम से राजनीतिक रूपान्तरण, राजनीतिक व्यवस्था 
में नि्गेतों के रूप मे पहुंचते हें। अतः सचार की संरचनाएं निवेशों को रूपान्तरण के 
लिए ले जाने और रूपान्तरणों को निगंतों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था और अन्य 
व्यवस्थाओं तथा पर्यावरण मे पहुंचाने का का्ये करती है। इस कारण, रूपान्तरण प्रक्रिया, 
संचार संरचताओं के ऊपर लिख्ले तीन लक्षणों से बहुत कुछ सीमित और नियमित होती 
है। इन तीनों का पृथक-पृथक विवेचन कर इससे रूपान्तरण प्रक्रिया पर पड़ने वाले 
प्रभावों को जांचा व आका जा सकता है। 

(9) रूपान्तरण प्रक्रिया मे वैसे तो संचार की पांचों संरचनाओं का कम या अधिक 
योगदान रहता है किन्तु, इनमें सबसे अधिक महत्त्व अन्तिम तीन संरचनाओं का रहता 
है। अतः अगर विसी राजनीतिक व्यवस्था में इन संचार संरचंनाओं का अभाव हैया 
इनमे से कुछ ही हैं, बाफ़ो नही है, तो इससे रूपान्तरण प्रक्रिया पर अच्छा या चुरा प्रभाव 
पड़ सकता है। इन सवमे भी विशेष महत्त्व जन-संचार के साधनों का है। यह सब 
संरचनाएं परस्पर एक दूसरे पर आश्वित होने के कारण एक साथ ही प्रभावी हो सकती 
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हैं तथा इनका अभाव भी इसी तरह एक साथ ही होता है। उदाहरण के लिए, जगलसर 
के साधनों के अभाव में बाकी सभी संरचनाएं अपनी भूमिका का ठीक प्रकार है तिपाण 
नहीं कर सकती है । अत: रूपान्तरण प्रक्रिया में इन सं रचनाओं का होता या नहीं होगा 
विशेष महत्त्व रखता है। 

(७) सचार की संरचनाओं का होना मात्त ही रूपान्तरण प्रक्रिया के लिए काफ़ो नह 
है । रूपान्तरण प्रक्रिया इस बात से प्रभावित होती है कि इन सेरचनाओं पे वात 
कितनी मात्रा में जानकारी गुजरती है। विकासशील राज्यों में इनमें से करीव-करोर 
सभी संरचनाएं विद्यमान रहती है किन्तु, वे जानकारी देने की स्थिति में या तो संरपेता- 
त्मक विरोधी (८०7४८४४४॥॥४४) के कारण नहीं होती हैं या उतकी जानकारी देने को 
क्षमताओं का विकास न होने के कारण ऐसी हो सकती हैं। अतः संचार की संरचनाओं हे 
द्वारा जानकारी की मात्रा या आयतन के आधार पर ही इनका रूपान्तरण प्रक्रिया प्‌ 
प्रभाव नियमित होता है । एक संरचना सब्र प्रकार की तथा बहुत अधिक मात्रा में जाए 
कारी देने वाली हो सकती है जबकि दूसरी संरचना केवल अस्तित्व ही रखती हों ऐही 
स्थिति हो सकती है। जानकारी देने की ऐसी संस्वना का हर दृष्टि से यह केवल गौ 
चारिक अस्तित्व ही कहा जाएगा ! 

(०) संचार की संरचनाओं के प्रथम दो सक्षण तीसरे लक्षण द्वारा प्रभावी या 
अप्रभावी बनते हैं। सचार की सब संरचनाएं किसी राजनीतिक व्यवस्था में के विदमाः 
हो सकती हैं तथा उनके द्वारा जानकारी और सूचनाएं भी बहुत अधिक मात्रा में दी जात 
हों तो भी इनका रूपाग्तरण प्रक्रिया मे विशेष योगदान नही हो सकता है। इसके तिए 
इनका नियंत्रण रहित व स्वतत् होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, साम्यवादी था 
स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाओं मे यह सभी संरचनाएं होती है तथा इनसे भारी 38 
में जानकारी सम्प्रेपित होती है किन्तु, वह सब नियंत्रित या तोड़ी-्मरोड़ी जाने 
होती है। इससे रूपान्तरण प्रक्रिया इसलिए प्रभावित होती है कि संचार संरचना 
निवेश, रूपान्तरण और निर्गतों में सम्पर्क और सम्बन्ध-सूत्रता की स्थापर्क होती है। 
अगर मह सम्पक स्वतंत्र नहीं हैं तो हर स्वर पर, चाहे बह मांगों व समयेनों से स्वर्ण 
हो या रूपास्तरण प्रक्रिया से या निर्भतों से सम्बन्धित हो, संचार संरचनाएंँ बह भूमि 
बदा नही फर सकेंगी जिसकी उनसे अपेक्षाएं होती हैं । रे 

इस प्रकार, राजनीतिक रूपान्तरण के स्तर पर ही नही, संचार संरचनाओं का प्रभाव 
शासकीय रूपान्तरथ के स्तर पर भी पढ़ता है। इनसे निवेश और निर्मत आपस मे जुी 
हैं। ईस्टन जिस प्रतिसस्भरण की बात करते हैं वह निर्मतों से निवेशों की तरफ ही माता 
जाता है। इस बात में आमन्ड ईस्टन से कहीं आगे निकल जाते हैं और यह प्रतिवाद। 
करते हैं कि संचार निवेशों से रूपान्तरण की और या मिर्गतों से निवेशों को तर्क" 
होकर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की रुपान्तरण प्रक्रिया में व्याप्त रहता है और जा 
खारथ सम्पूर्ण राजनी तिक व्यवस्था पर आच्छादित हो जाता है। इसी के माध्यम से राज" 
गीतिफ स्यवस्दा के विभिन्‍न संरघनात्मक भाग अन्त,कियाशील होते है तपा राजनीडिफ 
स्थचस्था और पर्पावरण में सम्बन्ध-मूतता स्थापित होती है। इसको आगे एक रेणपिर 
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मैं विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार यह निवेशों, रूपान्तरण 
प्रक्रिया, निर्गतों तथा पर्यावरण को परस्पर जोड़ता है ? 

राजनीतिक स्तर पर झूपान्तरण प्रक्रिया के विवेचन से यह बात स्पष्ट है कि राज- 
नीतिक व्यवस्था में मांगों का संसाधन भौर रूपान्तरण केवल शासकीय संरचनाओं के द्वारा 
ही नही होता है। सही बात तो यह है कि रूपान्तरण प्रक्रिया का राजनीतिक स्तर ही 
विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होता है वास्तविक रूपान्तरण इसी स्तर पर होता है। यह 
अनौपचा रिक होने के कारण लचीलापन लिए होता है तथा इसमें शासको के मान-सम्मान 
के मुद्दे नही उलझे होते हैं। आमन्‍्ड और पावेल ने इसी कारण मांगों के संसाधन और 
रूपान्तरण का राजनीतिक स्तर अत्यधिक महत्त्व का माना है। यह ऐसी रूपान्तरण 
प्रक्रिया है जहां मागों के बारे मे सब कुछ निश्चित हो जाता है, जिससे शासकीय स्तर 
पर रूपान्तरण की प्रक्रिया केवल औपचारिक बनकर रह जाती है। शासकीय स्तर के 
रूपान्तरण, इन्ही रूपान्तरणों को विधिक रूप देना मात्र हो जाते है। अतः आधुनिक 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में, विशेषकर विभिन्‍नीकृत और विशेषीकृत व्यवस्थाओं में जहां 
संचार या सम्प्रेपण साधन स्वतन्त्न रहते हैं, रूपान्तरण का राजनीतिक स्तर आधारभूत 
महत्त्व रखता है । 

(॥) शासकीय स्तर पर रूपान्तरण प्रक्रिया (एणाएलश्रंगा छा00९55 ॥॥86 
28०एथ्गाथाध [0९८)--सरकारी स्तर पर रूपान्तरण प्रक्रिया में आमन्ड और 
पाबेल मे तीम प्रकार्यात्मक प्रवर्गों को सरकार के परम्परागत तीन कार्यों के अनुरूप ही 
माना है। वे यह मानते हैं कि यह निगंत नही हैं वरन सरकारी रूपान्तरण है जिनको 
आधिकारिक या सत्तात्मक रूपान्तरण कहा जा सकता है। उनका अभिमत है कि 
इन खूपान्तरणों से कुछ निर्गंत सामने क्षाते है। यह रूपान्तरण निम्नलिखित हैं-. 
(क) नियम-निर्माण (7िग्राष॑क्षीणा णी बणशगमशारठ 7068 गाता?) 
(ख) नियम-प्रयुक्ति (लााणिण्टपाल्का बा 89ए7040०॥ ० दफा 65-७]९ ३97970480॥), 
(ग) नियम-अधिनिर्णय (व&शफ्रांगशांणा णी व्णरौ6 बएएव्क्ांणा 99 4 चाय 
28000 0470ग- 

सरकारी स्तर के रूपान्तरण वेधता की परिधि में निष्पादित होते है। इनमें औप- 
चारिकता तथा विधिकता इतनी अधिक होती है कि इनका रूपान्तरण, राजनीतिक 
स्तर के रूपान्तरण से बहुत अधिक बेमेल नही हो सकता है। इनमें भी राजनीतिक 
रूवान्तरण प्रक्रिया की तरह क्रम या एक निश्चित प्रतिमान-अ्क्रिया की प्रधानता 
होती है। नियम-निर्माण के बाद ही नियम-प्रयुक्ति और नियम-अधिनिर्णय की स्थिति 
आती है। आभन्‍्ड और पावेल यह मानते है कि आजकल की जटिल व्यवस्थाओं में 
शासकीय रूपान्तरण में परम्परागत सरकारी कार्यों की औचित्यता नहीं रह गई है। 
शवित पृथकक्‍्करण का सिद्धान्त व्यावहारिक नही रह गया है और अब व्यवस्थापन, कार्य- 
पालन और स्यायपालन के कार्य सुनिश्चित संरचनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा निध्पादित 
नही होते है। यही कारण है कि आमन्ड ने सरकार के तीन परम्परागत कार्य सरकारी 
स्तर पर निष्पादित माने है, किन्तु उसने इनकों संरचनात्मक दृष्टि से न देखकर 
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प्रकार्यात्मक दृष्टि से देयने का प्रयास किया है। इसलिए ही यह परम्परागत पाए 
कार्यों को नये साम देता है जो नया अ्य॑ रपते हें तया मिस्द्र प्रकार की सेरघताओं द्वार 
निष्पादित होते हैं। उसने () व्यवस्यापन कार्य के स्थान पर सियम-निर्माण की कार 
माना है, (2) कार्यपालिका कार्य के स्थान पर नियम-अयुक्षित का कार्य माता है, बौर 
(3) स्यायपालिया कार्य के स्थान पर नियम-अधिनिरणणय का कार्य माना है) 

सरचनात्मक-अकार्यात्मएः विश्लेषण की व्याख्या गारने बाले अधिकांश भाखीय 
सेजकों ने आमन्ड और पावेल के द्वारा विवेचित परकारी स्तर के रूपान्तरणों को तेशर 
दो भ्राग्तिपूर्ण निष्फ्प निकाज़े हैं। प्रयम आन्तिपृर्ण निष्कर्ष इन रृपास्तरणों को एब- 
नीतिक व्यवस्था के निर्गंत मानना है। डा० एस० पी७ वर्मा मे अभो हाल ही में प्रकाणि 
पुस्तक मॉडर्न पोलिडिफल ब्योरी (975) मेंभी इन रूपान्तरणों को निर्गत माता है।* 
इनके सम्बन्ध में दूसरा भ्रातिपूर्ण निष्कर्ष तो संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण वो 
ही नफरना है। इसमे भामन्ड और पादेल द्वारा सरकारी स्तर के रूपास्तरणों की तीन 
श्रेणियों या प्रकारों को सरकार के परम्परागत त्िमुो कार्यों--व्यवस्थापत, कार्यगातत 
और न्यायपालन दे! समान मानता सम्मिलित है। आमन्ड और पावेल ने अपनी पुस्तक 
फम्पेरेटिव पोलिटिकस ; ए डेवेलपमेम्टल अप्रोच में इन दोनों के बारे में स्पप्ट हु से 
लिया है कि सरकारी स्तर के रुपान्तरण निर्गत नही हैं। इसी तरह, व्यवस्थापन कीर्य 
और नियम-निर्माण का कार्य पूर्णतया एक समान नहीं होकर व्यापकता की दृष से 
बहुत कुछ भिन्न प्रकार के हैं। उनके निष्पादन को संरचनात्मक व्यवस्था भी अंतग- 
अलग प्रकार की कही जा सकती है। इसी तरह की तीसरी आरांति का संकेत हमे मांगों 
ओर समर्थनों के विवेचन में दिया है। आमन्ड और पावेल ने ईस्टन की ही तरह यज- 
भीतिक व्यवस्था के निवेश, भांगों ओर समर्यनों को माता है, जबकि भारतीय लेखों है 
राजनोतिक समाजीकरण, हिंत-समूहीकरण और राजनीतिक भर्तों और सम्प्रेषण को 
राजनीतिक व्यवस्था के निवेश मानकर विवेचित किया है | एस० पी० वर्मा ने भी 400 
निवेश ही माना है तथा इसी तरह व्यवस्थापन, कार्यपालन भौर स्यायपालन कार्य 
नियम-निर्माण, नियम-प्रयुकित और नियम-अधिनिर्णय के समान मानकर उनका विवेधर्त 
करना तक क्ावश्यक नहीं माना है।४ जबकि आमन्‍्ड और पावेल स्पष्ट रूप ते इग 
तीन रूपान्तरणों में अन्तर करते हूँ। इनका संक्षेप में विवेचन करने से इतमें आम 
द्वारा किया गया अन्तर समझना सम्भव होगा । 

(5) 'नियम-निर्माण' शब्दावली का प्रयोग व्यवस्थापन! के स्थान पर संयीग की 
बात नहीं है। आमन्ड और पावेल ने जानवूझ्कर इन शब्दों का प्रयोग किया है कयोर्कि 
सेरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में संरचनाओ की व्याख्या प्रकार्यों के आप्रार पर 
की है तथा एक ही संरचना के द्वारा बनेक प्रकार्यों के निष्पादन तथा प्रका यों के निष्याद् 
में संर्घनाओं की प्रतिस्थापन्नता की अवधारणा (पणाए८ए७ ण॑ ऑपप्रणप्रा् डप्रजरीए: 
भं७॥॥9) स्वीकार की है। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है, “हमने व्यवध्यापत' के 
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स्थान वर मियम-निर्माण' शब्दों का प्रयोग इस सीधे से कारण से किया है कि व्यव- 
स्थापन' शब्द किसी विशेषोकृत संरचना और स्पष्ट प्रक्रिया का अर्थ रखता हुआ प्रतीत 
होता है जबकि, अनेकों राजनीतिक व्यवस्थाओं में तियम-निर्माण का प्रकार्ये ऐसी प्रक्रिया 
है जो सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में फैली होती है और जिसको सुस्पष्ट और अलग 
करना कठिन होता है 7? आमन्ड का यह विचार फि व्यवस्वापन कार्य और नियम- 
निर्माण में पर्याप्त अन्तर है, सही अर्थी में संरचनात्सक-प्रवार्यास्मक अध्ययत दुष्दिकोणों 
की मौलिक मान्यताओं से ही उत्पन्न होता है । 
आधुनिक और विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाओं में जो अभिवृद्ध, 
विभिन्नीकरण मोर विशेषाकरण परिलक्षित होता है उससे यह भ्राति उत्पन्न हो जाती 
है कि एक संरचना एक ही विशेष कार्य निष्पादित करने लगती है। संरचनावादी यह 
नहीं मानते हैं। उत्तका मत है कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण 
प्रकार्यात्मक संदर्भ में लिया जाता है भर इस कारण विभिन्‍नीकृत और विशेषीकृत संरचना 
अनेक प्रकार निष्पादित करती है । आामन्ड ने इसी कारण से 'तियम-निर्माण' शब्द को 
धव्यवस्थापन कार्य! से अधिक व्यापक भौर भधिक उपयुक्त तथा यथा स्थितियों के 
अनुरूप पाया है। आधुनिक समय में नियम-निर्माण रूपान्तरण, सम्पूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्था में व्याप्त हो गया है । इस सम्बन्ध में फई बार यह देखा जाता है कि हित-समूह 
अपनी भांग से सम्बन्धित विधेयक पूरी तरह तैयार करके ससाधन और सत्तात्मक 
हपान्तरण के लिए भेजने से पहले, कार्यपालन संरचनाओं या आमन्ड की शब्दावली में 
नियम प्रयुवित संरचनाओं से सीधे या राजनीतिक दल के माध्यम से पूरा निर्णय कराके, 
जो सामाग्यतया सौदेवाजी या लेन-देन (8॥, ८ ७॥0 70):०) पर आधारित होता है, हीं 
भेजते है, जो सरकारी रुपाग्तरण के स्तर पर विधिक रूप प्राप्त करने की ओपचारिकता 
से गुजरना ही माना जा सकता है। 
आमन्‍्ड और पावेल नियम-निर्माण की झुपास्तरण प्रक्रिया में अदत्त व्यवस्थापन 
(वल०हढ४७व (ल्ट्टाआब०00 तथा कार्यपालिका संरचनाओं द्वारा अष्यादेशों (0087 
79800८5) आदि का जारी करना और न्यायिक पुनरावलीकन से नियम अधिनिर्षय 
प्रक्रिकओ में भी, नियम-निर्माण को सस्निहिल मानते हैं। अत. 'नियस-निर्माण” एक 
प्रकार्योत्मक प्रवर्ग है जबकि “व्यवस्थापन' केवल एक संरचनात्मऊ श्रवर्ग हो होता है। 
उदाहरण के लिए, सोवियत रूस या अनेक विकासशील देशों में 'व्यवस्थावन' का प्रकाये 
दो संसर्दे करती है किस्तु, इनमें नियम-निर्माण रुपास्तरण प्रक्रिया और नियम-निर्माण 
प्रका्य अन्यत्ञ ही निष्पादित हीता है। अतः नियम-निर्माण को प्व्यवस्थापन कार्य' कहना 
न केवल भ्रांतिपूर्ण है, अपितु संरचनात्मक-अ्कार्यात्मक दृष्टिकोण की दृष्टि से गलत 
भी है। 
(9) भामस्ड और पादेल से निम्रभ-प्रयुक्ति हपान्‍्तरणों को भी विशेष रूपसे 
ककार्यपालिका कार्य! से अधिक व्यापक और यथायेवादी माना है। राजनीतिक विकाद 
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के; साथ ही नियम प्रयुकित संरचनामों में भी बिशिन्नीकरण आता गया है। इसमें नि 
प्रयुवित रुपान्तरण भी सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त हो गए हैं। इसके गो 
पर प्रकाश डालते हुए आमन्ड और पायेत ने लिया है, “ज्यों-ज्यों राजगीतिक स्व 
का आकार बढ़ता है या इसको अत्यधिक पेचीदा बनते जा रहे पर्यावरण का साझा 
करना होता है या प पयों के वृहृत्तर क्षेत्र का सामना करना पढ़ता है, त्यों-लों उस्ते निरमें 
प्रयुवित संरचनाओं के विशेषी कृत विकास के दयावों को भी पूरा करना होता है।" व्यि 
को लागू करने की सरचनायों को आमन्‍्ड और पावेल ने नियम-निर्माण की संस्वनाओं 
के साथ सम्बन्धित करते हुए आग्रे लिया है कि “जिग नियमों को लागू कजा हैउसी 
मात्ता या आकार, उनके लिए आवश्यक साधनों को (एकल्रीकरण) जुंढना बोः 
जानकारी, जिसका संसाधन कर सम्प्रेषण करने के लिए नियम-निर्माण संरवनाओं गो 
नियम-अयुव्ित में भी सहायता करनी होती है, के लिए यह आवश्यक, हो जाता है 
व्यवस्था नए गस्तब्यों या दावों का मुकाबला करने की नई क्षमताओं का विकाप्त कै 
जिसके लिए प्रभावी नियम-अगुवित्त एफ आवश्यक शर्ते बग जाती है।”** इप्े स्पष्ट है 
कि मियम-अयुवित सपास्तरण और कार्यपालिका कार्य एक ही समान नही माने जा छ्दे। 
आमन्‍्ड और पावेल नियम-प्रयुवित में अनेकों संरचनाओं को विशेषकर नौफरशाही 
प्रमुख भूमिका अदा करती मानते हैं, जबकि कार्यप्रालिका-कार्य में केवल कार्यपातिकों 
अपने सीमित अर्थी में ही नियमों को लागू करने वाली एक मात्न संरचना रहें जाती है। 
नियम-अगुक्ति अत्यधिक व्यापक संरचनात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित है और इसे 
इसे कार्यपालिका कार्य से वृहत्तर व ययायंवादी रूपान्तरण बहा जाता है। इसे सम 
में आमन्‍्ड और पावेल नियम-प्रयुक्षित मे सहायक अनोपचारिक या गंस्सखारी 
संस्चनाओं, जैसे राजनीतिक दल, दवाव-समुह हित-समृह और अन्य ऐच्छिक धपू 
भूमिका को विद्ेप महत्त्व देते है। नौकरशाही त्तो नियमों की ओऔपचारिकेता में श्की 
जकड़ी रहती है कि उसमें लचीलापन लाने में इन्हीं राजनीतिक किन्तु, गंर 
संरचनात्मक व्यवस्थाओं की आधारभूत भूमिका रहती है। इस कारण, लिवमनमुर्कि 
झूपान्तरण की प्रक्रिया भी सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था मे व्याप्त होती जा रहो है। ई 
अनौपचारिक संरचनाओं के प्रकार्यों से ही आधुविक समाजों में नियम-अबुकित 
रूपान्तरण क्रियाएं सम्भव हैं। इनके अभाव में नियम का निर्माण तो हो जाएगा कि 
नियम-प्रयुकित की सरकारी संरचनात्मक व्यवस्थाओं के विद्यमान रहते हुए भी यह वाई 
नही हो पाएगा | अधिकोश विकासशील राज्यों में यही स्थिति है। यहां निममपुकि 
की सरकारी संरचनाएं स्वयं में अकेले यह रूपान्तरण भ्रकायें निष्पादित नहीं कर पाती 
है। क्योंकि, उनकी सहायता के लिए;अआवश्यक अनौपचारिक संसवनाएँ या तो विकसिय 
नही हुई है, और अगर विकसित हो भी गई हैं तो काई बन्धनों के कारण वे अप्रभावी रही 
हैं। अतः निष्कपप में यही कहा जा सकता है कि नियम-प्रयुक्ति रूपान्तरण ग्रक्रिया केवेस 
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एक संरचना से सम्बन्धित न रहकर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त होती जा 
रही है । 

(०) आधुनिक पश्चिमी समाजों में नियम-अधिनिर्णय को न्‍्यायात्रयों से जोड़ने या 
सम्बन्धित करने की सामान्य प्रथा-सी वन गई है । आमन्ड और पावेल नियम-अधि निर्णय 
रूपान्तरण को एक सुनिश्चित और विशिष्ट संरचना "न्यायालय द्वारा ही निष्पादित 
नहीं मानते हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “वास्तव में, अन्य संरचनाएं भी 
नियम-अधिनिर्णय में अपने आपको सम्मिलित कर सकती है, और अधिकतर वे ऐसा 
पारती भी हैं। इसी तरह न्यायालय भी अन्य प्रकाय्य करते है। नियम-प्रयुविति संरचनाएं 
स्वयं अधिनिणंयात्मक निर्णय (80]79॥0809७ 4९८०)४०॥७) कर सकती है। उदाहरण के 
लिए, सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं में गुप्त पुलिस (३००००४ 900०६) किसी व्यवित का पीछा 
क्रफे उस पर नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर उसे अपने बचाव का 
अवसर देकर या नहीं देकर उसको भपराधी मानकर सजा दे देती है।”२० 

आमम्ड और पावेल का अभिमत है कि अनेक शासन व्यवस्थाओं में नियम-अधिनिर्णय 
का कार्य या रूपान्तरण, नियम-मनिर्माण और नियम-प्रयुक्ति की संरचनात्मक व्यवस्थाओं 
द्वारा भी किया जाता हैँ। अमरोका तथा फ्रांस जैसे विकसित राज्यों में भी ऐसी 
रूपान्तरण प्रक्रिया का प्रचलन है। किन्तु, उन्होंने स्वीकार किया है कि नियम-अधिनिर्णय 
कार्य का अधिकाधिक स्यायपालन का! के समान बनाने पर बल दिया जाता है। इसका 
कारण इस रूपान्तरण प्रक्रिया का विशिष्टपन नहीं है। वास्तव में विशेषीकृत अधिनिणंय 
को संरचनाओं दे विकास की अभूतपूर्व और शवितिशाली प्रवृत्ति इस बात का संकेत देती 
है कि यह प्रकार्य राजनीतिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण ही नहीं होता है अपितु, स्वयं राज- 
नीतिक व्यवस्था का एक अत्यधिक महत्त्व का पहलू माना जाने लगा है। इसीलिए एक 
पृथक और स्वतन्त्र नियम-अधिनिर्णय संरचना---स्यायपा लिका--के विकास की वात हर 
राजनीतिक व्यवस्था में, यहां तक कि स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं और सर्वाधिकारी शासन 
प्रणालियों में भी इसकी मांग प्रस्तुत होती रही है, स्वीकार की जाने लगी है । हि 

अगर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में देखें त्तो एक विदेषीकृत अधिनिर्णय 

संरचना, व्यवर॒था के अन्तगंत संघर्पों के समाधान का ऐसा साधन प्रस्तुत करती है जो 
न तो नियम-निर्माता पर नए नियम बनाने का दबाव बढ़ने देती है और न ही उसे पुराने 
नियम की भ्रयुकित में मधिक घनिष्ठता से उलझने देती है। जो अपराधी है या नियम 
उल्लंघय के दोषी ठहराए गये हैं उनको नियम-अधिनिर्णय की पृथक व स्वतन्त्न विशेषी- 
कृत सं रचनाओं के सामने अपनी निर्दोपिता की दुह्ाई देने का अवसर मिल जाता है। इस 
तरह इससे एक ऐसी बाहिका (लाक्षाएथ या माध्यम प्रस्तुत हो जाता है जो छुछ किस्मों 
की मांगों को प्रभावी ढंग से संसाधित कर देता है और इससे नियम-निर्माताओ पर कोई 
दबाव भो नहीं बढता है और न ही “इससे व्यवस्था के आधारभूत नियमों को कोई 
चूनौती दी जाती है। 
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इसलिए आमस्ड और पावेल ते यह स्वीकार किया है कि तियम-अधिविणंय हपाल 
एक विश्येपीकृत संस्चना के सुपुर्द करमे की बात बल पड़ती जा रही है रिनु, ढहते 
इसकी व्यायहारिकता पर शंकाएं प्रकट की हैं। राजनीतिक व्यवस्था में हवा 
प्रक्रियाएं इतनी पेचीदा हो गई हैं कि नियम-अधिनिर्णय की रूपान्तरण प्रक्रिया या फ़्ये 
को सुनिश्चित, पृथक, स्वतन्त्र और विद्येपीकृत संरचनाओं तक सीमित रबना करीर 
करीब असम्भव-सा होता जा रहा है) आधुनिक व्यवस्याओं में राजनीतिकृत ब्यकि धो 
इस प्रकार की सम्भावनाओं को कि नियम-अधिनिर्णय का रूपान्तरण पृयक प्रकीर्य ९] 
घूमित करता है। यही कारण है कि अनेक राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थायपातिरा रो 
राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर एक 'सुपर' संरचना के रुप में प्रस्यापित करने का विरो१ 
बढ़ता जा रहा है। भारत में सविधान में किया गया 42वां संशोधन स्यायपातिय हें 
द्वारा ऐसा ही €प प्राप्त करने की प्रयूत्ति को रोकने का प्रयास कहा जा सकता है। , 

आमन्‍्ड और पावेल ने इस तरह यह स्पष्ट किया है हि तियम-अधिनिर्णय का संस 
राजनीतिक व्यवस्था मे विशेष महत्त्व होते हुए भी यह महत्त्व अन्य रूपास्तरण प्रक्रिया 
से अधिक नहीं गाता जा सकुता। राजनीति व्यवस्था के अनुरक्षण का दायित्यकैवत ही 
संरघमात्मक था अनेक स रचनात्मक व्यवस्थाओं पर नहीं रह गया है। यह सम्पूर्ण काका 
का दायित्व है और किसी को इसमें से अलग मानना राजनी तिक व्यवस्याओं की पर्व 
और प्रकायों को सही अ् में नहीं समझना है। इसीलिए नियम-अधिनिर्णय की सखी 
को पृथक और स्वतन्त्र मानने या बनाने का विचार लोकतन्त की उदारवादी धाएगा 
परम्परागत प्रतिमानों में भी घूमिल पड़ता जा रहा है । 

सरकारी स्तर की रूपान्तरण प्रक्रिया का यह विवेचन स्पष्ट करता है कि अमर और 
पावेल ने नियम-निर्माण, नियम-प्रयुक्ित और नियम-अधिनिर्णय रूपान्तरणों को ब्यव्ताः 
पन, कार्यपालन और न्‍्यायपालन के परम्परागत त्विमुखी सरकारी कार्यों के सर्मति ग्ही 
माना है ) इनका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है और यह सरकारी स्तर के झुपातिरर्ण 
होते हुए भी राजनीतिक स्तर के रूपान्तरणों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और 
सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त रहते हैं ) इनको किसी संरचना विशेष से सा्वसिं 
मानना वास्तविक तथ्यों की अनदेखी करना है। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं की 
वास्तविक प्रकार्यात्मकता को भी नहीं समझना परिलक्षित होता है। राजनीतिक 
व्यवर गाओं में संरचनात्मक विभिन्‍्तीकरण और विशेषीकरण का यह आशय नहीँ है ढ़ 
एक विशेष कार्य को एक विशेष संरचना ही निष्पादित करे अपितु, इसका अर्थ यह 
कि विशेष प्रकाये विशेष प्रकार से ही निष्पादित हों । रूपात्तरण प्रक्रिया के विवेध 
बाद सं रचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण ते राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या का तीर 
चरण निर्गेत का रह जाता है ) 

(ग) राजनीतिक व्यवस्था के निर्गंत (6 ०घफण: ण 2 एगापव्श झशक्ा)-० 
राजनी तिक व्यवस्था के निर्मतों को लेकर जो गलत धारणा बनी हुई है उसका हैं 
विवेचन ऊपर कर चुके है। आमन्ड और पविल के द्वारा सरकारी या आधिकार्सि 
ख्पास्तरों --नियम-मिर्माण, नियम-प्रयुक्ति और नियम-अधिनिणंय, को राजवीतिक 
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व्यवस्था के निर्गंत कहना गलत है। इनको निर्गत मानना संरबनात्मक-प्रकार्यात्मक 
दृष्टिकोण से विवेचित राजनीतिक व्यवस्था को मंक्स वेबर की परिभाषा की तरह राज्य 
भानने के समान होगा। मंक्स वेवर ने राजनीतिक व्यवस्था को निश्चित भू-भाग से 
सम्बन्धित करके, इसे राज्य के समान बना दिया है। यही बात राजनीतिक व्यवस्था के 
निर्गतों को नियम-निर्माण, नियम-प्रयुवित और नियम-अधिनिर्णय बनाने में झलकती है। 
आमन्‍्ड और पायल ने स्पष्ट रूप से इन्हें रूपान्तरण माना है तथा निगंतों के इनसे भिन्न 
चार प्रकार माने है जो इस प्रकार है -- 
(!) निकालने या उगाहने या लेते वाले निर्मत (७४४०॥४४९ 07909) 
(2) विभियामक निर्गंत (680शए७ ०घएए) 
(3) वितरणी निगंत (50700॥76 ०ए.फ/5) 
(4) प्रतीकात्मक निर्मेत (५घ9०॥० ०४एए७) 
आमनन्‍्ड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के निर्गंतों के विवेचन में ईस्टन का 
मॉडल स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निर्गतों का 
सम्बन्ध निवेशों की तरह ही राजनीतिक सामाजीकरण और भर्ती से जुड़ा हुआ है। 
राजनीतिक व्यवस्था निर्गतों की दृष्टि से उपरोक्त चार प्रकार के का्मे-सम्पादनों की 
प्रक्रिया का सूत्रपात करती है। यह समर्थनों के समान ही, जिनका हम निवेशों मे उल्लेख 
कर चुके हैं, माते जा सकते हैं। हर राजनीतिक व्यवस्था के निर्गेतों का सीधा सम्बन्ध 
समथेनों से इसलिए हो जाता है कि इन्हीं से समर्थन घटने या बढ़ने हैं। इनका 
रूपान्तरणता पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः निगगंतों को मांगों के साथ भी जुड़ा हुआ 
पाते हैं। किन्तु, यह मांगों के प्रति अनुक्रियात्मक हों यह आवश्यक नही है। यह मांगों के 
अनुरूप या प्रतिकूल या उनसे असम्बन्धित भी हो सकते है। यहा इनका मांगों से 
असम्वन्धित होना यह स्पष्टीकरण आवश्यक कर देता है कि बिना मागो के निर्गेत कहां 
से और कंसे आए ? इस सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता है कि रूपान्तरण स्तर पर कई 
बार ऐसे पहलू उभर आते है जिनका रूपान्तरण करने पर ही निवेश में आई किसी मांग 
को रूपान्तरण को अवस्था में लाया जा सकता है। अत. इनका (निर्गत) मांगों से 
असम्बन्धित होना अस्वाभाविक या असम्भव नहीं है। पर सामान्यतया अधिकांश निर्यंत 
भांग के प्रति अनुक्रियाशील हो माने जा सकते हैं। 
निर्मतों मे पहली श्रेणी का सम्बन्ध कर वसूली, व्यवितगत सेवाएं और सहयोग तथा 
योगदान से है। दूसरे में मानव व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करवा सम्मिलित 
रहता है। वितरणात्मक निर्गतों मे वस्तुओं, सेवाओं, लाभो, अवसरों, सम्मानों इत्यादि 
का आवंटन सम्मिलित है । प्रतीकात्मक निगंत मूल्यों की पुष्टि तथा राजनीतिक प्रतीकों बग 
प्रदर्शन, नीतियों और उद्देश्यों को घोषणा से सम्बन्धित होता है। आमन्‍्ड और पावेल 
द्वारा राजनी तिक व्यवस्था की व्याख्या के तीनों चरणों को चित्र 6.5 द्वारा प्रकट किया 
जा सकता है। 
आमन्‍्द और पावेल की राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक व्यास्या 
का चित्त .5 केवल निवेश, रूपान्तरणों और निर्यतों के समझाने का स 
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उद्देश्य लेकर बनाया गया है। तथ्यात्मक दृष्टि से इस चित्त को सही बनाने मे 
इतना जठिल वन जाता है कि फिर उससे यह सीमित उद्देश्य भी पूरा नहीं होताहै। 
चित्र 6.5 में पर्यावरण के अन्तर्गत, जिसको बाह्य पर्यावरण का नाम दिया गया है, सिर 
अन्य राजनीतिक व्यवस्थाएं और उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भर्थात बच्वर्गद्री 
2400 /0040006 07 व 3: कै 022 लक: 
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सामाजिक व्यवस्था 





बाह्य पर्यावरण 
चित्र 6.5. आमन्‍्ड और पायेल का राजनीतिक व्यवस्था भॉडल 


पर्षावरण आता है, उसके अन्दर सामाजिक व्यवस्था को दिखाया गया है। इस सामान 
व्यवस्था से निवेश, मांगों और समर्थनों के रूप में गहरी रेखा से चित्रित राजनीति 
व्यवस्था में जाते हैं। वहां उनका राजनीतिक और फिर शासकीय रपास्तर्े ह्‌ 
उत्पादनों के रूप में वे पुन; सामाजिक व्यवस्था में आते हैं।- इनमें सम्पर्क राजनी 
गंचार से दस तरह रहता है कि सब संरचनाएं अन्तःसम्बन्धित बन जाती हैं। ६! 
विवेशों, सूपास्तरणों और उत्पादनों या तिगेतों पर राजनीतिक ग़माजीकरण और 


राजनीतिक भर्ती का प्रभाव जो राब स्तरों पर प्रत्यक्ष पड़ता दियाया गया है | 


ग्री तरह 
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राजनी तिक प्रकार्यों की गत्यात्मक रखने में राजनीतिक संचार की ही महत्तवपूणे भू 
होती है। ] 
आमन्‍्ड और पावेल के द्वारा दी गई राजनी तिक व्यवस्था की संरचनात्मकअकालिः 
व्याख्या के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उन्होंने ईस्टन का ही मॉडल अपनोते हुए 
राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या, राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, इसकी हपातर्स 
प्रक्रिया और निर्गंतों पर उससे भिन्‍्न और अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। $33॥ 
व्यवस्था विश्लेषण के संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दुष्टिकोण का प्रयोग राजनीतिक विकाय 
का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित करने में किया है। राजनीतिक विकास के 220 
निरूपण भी इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक्प्रकायात्मक १ ता 
आधार पर किया है। इसके लिए इन्होंने संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण, जो इनकी संरचा 
की व्याख्या के अनुसार भूमिका विभिन्‍नीकरण है, उप-व्यवस्थाओं की स्वायत्तता और 
संस्कृति के लौकिकीकरण के तीन अन्तःसम्बन्धित परिवेत्यों का प्रयोग किया हैं। हें 
तरह, ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण से राजनीति के सामान्य 00708 
निर्माण करने का प्रयास करता हुआ कहा जा सकता है जबकि, आमन्ड राजतीतिर 
विकास के सिद्धान्त की खोज में इस विश्लेषण का प्रयोग करता है। इन दोनों के ४2 
का तुलनात्मक अध्ययन हम आगे पृथक शीर्षक के अन्तर्गत करना उपयुवत से ह 
इसलिए इस सम्बन्ध में यहां अधिक न लिखकर आमन्‍्ड और पावेल के द्वारा दिए 
राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पहलुओं का विवेचन दिया जा रहा है! 


राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पहलू (४6 एए०४णर्भ शै॥6 6 रण 
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आमस्ड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के श्रकार्यों को विश्वेप महत्त्व दिया ये 
इन्होंने संस्चनाओं को भी इन्ही के आधार पर परिभाषित किया है। अतः राजनी | 
व्यवस्था के इन पहलुओं का हम पुनः पृथक से विवेचन कर रहे है। यद्यपि पहने रहे 
संक्षिप्त विवरण दिया जा चुका है फिर भी यहां इनको अलग से इसलिए दिया जा रह हे 
जिससे आमन्ड और पावेल का राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण अधिक स्पा है 
जाए। इन्होंने प्रकार्यात्मक दृष्टि से व्यवस्थाओं के तीन पहलुओं का विवेचन कि य 
जिसमें तौसरा पहलू दो बातें सम्मिलित रखता है। अतः उन्हें अलग करने पर गे 
अनुसार राजनी तिक व्यवस्था के चार प्रकार्यात्मक पहलू हो जाते हैं । यह इस प्रकार हैं: 

(क) राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं या सामथ्य 

(८) राजनीतिक व्यवस्था की रूपान्तरण प्रक्रियाएं। 

(ग) राजनीतिक व्यवस्थाओं का अनुरक्षण । 

(ध) राजनीतिक व्यवस्थाओों का अनुकूलन । 

आमन्‍्ड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के इन पहलुओं को ही उनकी क्रियात्मकता के स्तर 
माना है और इन्हीं को राजनोतिक व्यवस्था के कार्यो का नाम दिया है। उदाहरण 
लिए, जब यह राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पहलू को बात करता है, तय सामि्स 
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व्यवस्थाओं में अवैध शक्ति और हिंसा का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। इस पक 
की गतिविधियों की अनदेखी नही की जा सकती है। अतः ईस्टन ने राजनीतिक वितरपों 
में केवल मूल्यों वी ही वात कहकर अन्य वितरणों को एक तरह से अस्वीकार ही के श्र 
है। जबकि, राजनीतिक वितरण मुख्यतया साधनों, लाभों और सहूलियतों का है 
सम्बन्धित होते है और इनका मूल्यों से बहुत ही सीमित सम्बन्ध होता है। यह खिल 
मुख्यतया वस्तुनिष्ठ व्यवहारों से अधिक सम्बन्ध रखते हैं न कि मूल्यों से, बंसी ईहारी 
मान्यता है। आमन्‍ड द्वारा भी अवध भौतिक शबित के प्रयोग बोर हिंसात्मक दम ही 
अवहेलना से उसकी व्यवस्थाई व्याख्या भी अनेक विकासशील राज्यों पर बह ह्प्‌ 
ही लागू होती है। 

ईस्टन और आमन्‍्ड में राजनीतिक व्यवस्था को लेकर एक समानता है और वह गे है 
कि दोनों ने ही राजनीतिक व्यवस्था को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदात कर दी है। 
समाज की चार उप-व्यवस्थाओं--राजनीतिक, सामाजिक, आधिक और सांस्कृतिक 
अन्तरटनिर्भ रता की अनदेखी होती है। यद्यपि आमस्ड इनके बीच सम्पर्कता के प्रति पोड 
सचेत माना जा सकता है। उसकी राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, 
समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती विभिन्न व्यवस्थाओं को जोड़ते की किया 
करती है किन्तु, राजनीतिक व्यवस्था की उसकी व्याख्या इस अन्तःक्रिया को बहुत हु 
सीमित बना देती है। इसी तरह, ईस्टन ने प्रतिसम्भरण का विचार अभ्रकट घ्प 
स्वीकार करके राजनीतिक व्यवस्था को इतनी स्वायत्त मान लिया है कि जैते वह न 
व्यवस्थाओं से पूर्ण स्वतंत्र हो । अगर व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की अन्तःभ्रिया्न 
देखें तो यह स्पष्ट होगा कि व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं के माध्यम से ही अन्य पद या 
की भूमिकाओं मे उलझते है जो राजनीतिक व्यवस्था को स्वायत्त मानने पर # 
पलटने वाली बात हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था की स्वायत्तता यह संकेत क्रय 
कि व्यक्ति राजनीतिक भूमिकाओं के माध्यम से अन्य सब प्रकार की भूमिकाओं है 
होता है। अतः इनका राजनी तिक व्यवस्था की स्वायत्तता का विचार पूर्णतया 
करना तथ्यसम्मत नही माना जा सकता है। 

(ख) राजनोतिक व्यवस्था के निवेश (706 9978 ० 8 एणाएप्शो 59४070)% 
राजनी तिक व्यवस्था के निवेशों को दोनों ने ही मांगों और समयंनों के रुप में वि 
किया है। दोनों मोदे रूप से राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों पर एक समान ही 84 
रुफते हैं । प्रकार्यवादी होने के कारण आमन्‍्ड ने मांगों और सम्॑नों को चार श्रेषियोँ दे 
विभवत किया है जबकि ईस्टन ने इनकी भूमिका व राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश गो 
अधिक बल दिया है। जाग्वाराइव ने ईस्टन और आमन्ड द्वोरा किये गये निवेशों के माँ 
और समथंनो में विभाजन को ठीक नही माना है और इसके स्थान पर दो बन्य पल 
की श्रेणियों का सुझाव दिया है। उसके अनुसार राजनी तिक व्यवस्था के निवेशों पा मा ५ 
ओर समयंनों के स्थान पर निम्न प्रकार से समझना अधिक उपयुक्त है। बहू दो निवेश ई 
प्रकार बताता है-- () अवस्यावात्मक या अवस्थात्मक निवेश (.०अंप्ंणार्श फ्णफे 
और (2) क्रियात्मक निवेश (4०४ंणाण एफ) 
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अवस्थानात्मक निवेशों में वे मांगें, राजनीतिक वस्तुओं से सहमतियां या बहहमतिएं 
आती हैं जिनका निर्माण या सूत्रीकरण तो हो गया होता है, किन्तु गिनका राजबीकि 
सत्ताओं के द्वारा रूपान्तरण कराने के लिए कोई विश्ञेप, सतत या दीर्घकालीन प्रथल | 
किया जाता है। फ्रियात्मक निवेशों में वे मांगें, राजनीतिक वस्तुओं से सहमतियों या 
असहमतियां आती हैं जिनका सूचोकरण ही गया होता है और जिनको पद करने गा 
जिनके रूपास्तरण के लिए बराबर दवाव, जो कि घमक्रियों के रूप में भी हो एकता है 
बनाये रखा जाता है। यह घमकियां या दबाव सम्थेवात्मक या विरोधात्मक दो 
ही प्रकार के हो सकते हैं। अर्थात रूपान्तरण संरचनाओं को यह स्प्द कर दिया जाए 
है कि मांग की पूरा करने पर उन्हे समर्थन दिया जायेगा अन्यथा नहीं दिया जाएगा । 
जास्वाराइव निवेशों के इस विभाजन को इसलिए अधिक ठीक माता है क्योकि, है 
राजनीतिक संचालन (० प्राण्णव्थत००) के सद्षण वर्णन के लिए बावशकई! 
जागवाराइब ने निवेशों को इस प्रकार विभवत किया है। 

चित्त 6.6 मे निवेश अवस्थानात्मक या क्रियात्मक प्रकार के बताएं गए हैं। चे 
निवेश दोनों मे से किसी भी प्रकार के हीं, वो या तो मांगों के रूप में या राजवी| 
वस्तुओं के बारे में सहमतियों या असहमतियों के रूप में हो सकते हैं। अगर यह मांगों 
के रूप में है तो यह अवस्थानात्मक मांगों और क्रियात्मक मांगों के रूर में चार प्रकार रय 
सकते हैं। यह मांगें वितरणात्मक विनिर्यात्मक, सहभागितात्मक और सुचरनात्मक 
की हो सकती हैं। अगर अवस्थानात्मक और क्रियात्मक तिवेश सहमतियों और अप! 
मतियों के रूप मे है तो इसमे से अत्येक का सम्बन्ध या तो व्यवस्था के ढांचे से होता है 
व्यवस्था की अन्तर्वस्तु से हो सकता है। अगर व्यवस्था के ढांचे से इसका सवा है 
यह व्यवस्था के ढांचे की विधिकता से या उसकी वेधता से सम्बन्धित सहमतियां मे 
असहमतियां ही सकती हैं । इसी तरह, इसका सम्बन्ध अन्तर्वस्तु से होने पर यह थी हे 
सामान्य होंगी या विशिष्ट होंगी । सामान्य सहमतियां या असहमततियां व्यवस्था, शाप 
मीति और शैसी से सम्बन्धित हो सकती हैं। अगर यह्‌ विशिष्ट प्रकार की हैं तो शतक 
सम्बन्ध सत्ता, निर्णयों और निर्णयों को लागू करने से सम्बन्धित हो समता है। 

निवेशों का जाग्वाराइव का वर्गीकरण अधिक उपयुवत तथा अधिक व्यापक कहा 
है। यह यथायंवादी इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें उतर मांगों को भी नि 
सम्मिलित किया गया है जो सूत्नी कृत या श्रतिपादित तो हो जीती हैं, किन्तु उनकी पूरा 
कराने का कोई यत्न नही किया जाता है। अतः निवेशों में इनको सम्मिलित रखें ६ 
पृषक वरना इस विभाजन की विश्ेपता है। वैसे कुछ मिलाकर आमन्‍्ड और ईह्टन की 
निवेशों का वर्गकरण उनकी राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या से बहुत वेमेल नहीं है 
8९ 22 का निवैशों का वर्गीकरण अधिक गत्यात्मक, व्यापक और यभाय: 
वाद व 

(ग) राजनोतिक व्यवस्या की रुपास्तरण प्रक्रिपायें ([॥6 ०एाएटाइ० 977९६ 
० धार एणापरव्वा 5फाटा) --ईस्टन और आमन्ड के रूपात्वरण अक्रियाओं के विवेचन 
में विशेष अन्तर है। आमन्द और पावेल ने रूपात्तरण प्रक्रिया के दी स्तर करके राज 
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नीतिकसंस्कृति को राजनीतिक रूपान्तरण स्तर प्र सक्रिय माना है। उसका राणनी तिक 
समाजीकरण व राजवीतिक भर्ती का विचार वास्तव में राजनीतिक संस्कृति को 
राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रिया की प्रेरक और नियामक शक्षित बना देता है। राजनी तिक 
रूपान्तरण के स्तर के साथ ही सरकारी रूपान्तरण प्रक्रिया का प्रचालन सम्पूर्ण रूपान्तरण 
प्रक्रिया को यत्यात्मक बना देता है । इस सम्बन्ध में ईस्टन ने इन दोनों का अन्तर नहीं 
किया है। क्योकि, राजनीतिक व्यवस्था की उसकी व्यास्या से इनका अन्तर करता 
वास्तव में कठिन होता है। भगर राजनीतिक व्यवस्था को संरचवात्मक-प्रकार्यात्मक 
दृष्टिकीण से देखा जाए और संरचनाओं की प्रकायों या भूमिकाओं के रूप में व्याख्या की 
जाए तब ही यह रूपान्तरणों का सरकारी और राजनीतिक स्तर अलग करना सम्भव है 
अत: ईस्टन का दृष्टिकोण व्यवस्थाई होते के कारण वह रूपान्तरण प्रक्रिया में यह भेद 
नहीं कर पाया जबकि आमन्‍्ड इसको पृथक करके ही समझना उपयुक्त मानता है। 

(ध) राजनीतिक व्यवस्था के निर्यत (76 ०7फप$ ०३ एगधंट्वा 5980ा)-- 
निर्गेतों की दृष्टि से आमन्ड और प्रावेल की ईस्टन के निग्गंतों के सिद्धान्त को महत्त्वपूर्ण 
देन, इसको अधिक व्यापक बनावा राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य प्रकार्यात्मक दृष्टि- 
कोण के साथ समंजनीय (80]०५49०) करना हो नहीं है, अपितु विभिन्‍्त्र राजनीतिक 
ध्यवस्थाओं की उनकी सापेक्ष विकास मात्ता के जाधार पर तुलना कर वस्तुनिष्ठ और 
करीब-करीद परिमाणनीय मापदण्ड प्रस्तुत करना है । आमत्ड ओर पावेल के द्वार बताए 
गए निर्मतों से विकास के महत्त्वपूर्ण परिवत्यों-- संरचनात्मक-विभिन्‍्नीकरण, सांसक्ृतिक 
लौकिकीकरण और उप-व्यवस्था स्वायत्तता---का माएपना और उस गधार पर राजनी तिक 
व्यवस्थाओं के विकास के स्तरों का मिर्धारण करना सरल हो जाता है। ईस्टन ने मिर्गतों 
में प्रति-सम्भरण का विचार भस्तुत करके राजनीतिक व्यवस्था और भन्य व्यवस्थाओं तथा 
निवैशों में अन्तःक्रिया को स्थापित करके व्यवस्थाओं की अन्तःक्रियात्मकता को स्पष्ट 
किया है। 

ईस्टन और आमन्‍्ड-पावेल के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्याख्या का तुलनात्मक 
मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि दोनों ही ने राजनीतिक व्यवस्था का विचारवंध अपना- 
कर राजनीति के संबंध में सामान्‍य सिद्धान्त निर्माण का प्रयत्व किया है। किन्तु दोनों में 
समानताएं कम और असमानताएं ही अधिक हैं। दोनों की राजनीतिक व्यवस्था की 
परिभाषा में मौलिक अन्तर होने के अलावा दोनों व्यवस्था विश्लेषण के मलग-मलग 
उद्देश्य लेकर चलते है। ईस्टन राजनीति का सामान्य सिद्धान्त निर्मित करना चाहता है, 
जबकि आमन्‍्ड-पावेल राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना करते और उनके विकास के 
स्तरीं पर इन तुलनाओं को आधारित करने के लिए संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक प्रवर्गों का 
प्रयोग इस तरह करता चाहते है कि राजनीतिक विकास का सामान्य सिद्धान्त निर्भित हो 
सके ! इन असमानताओं के बावजूद यह तस्य तो स्वीकार करना ही होगा कि इन्होंते एक 
ऐसा सैद्धान्तिक विचारबंध् प्रस्तुत किया है जो विश्लेषणात्मक दृष्टि से संगत है और 
आनुभविक रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है । 
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संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की उपयोगिता या गुण (॥6 #दा४्ं 
$0८चार्वनिएाएणांगर् कएछा०्व्णा) 

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण का एक विद 
दृष्ठिकोष है। इसमें राजनीतिक ब्यवस्था का ही विचारबंध अपनाया गया है। के 
राजनीतिक व्यवस्था उपागम के गुण इस उपागम के भी गुण माने जा उर्कते है! 
किन्तु इस उपागम में राजनीतिक व्यवस्था को संरचनात्मक-परकार्यात्मक आधार पर 
प्रयुतत क्रिया गया है। इस कारण, इसका महृत्त्व व गुण भी कुछ विशिष्ट बन जाते हैं 
यह उपागम विदेष रूप से व्यवस्था विश्लेषण फो तुलनात्मक राजनीति में प्रवुक्त 8 
का प्रयत्न ही नही करता वरन, राजनीतिक व्यवस्थाओं की छुलनाओं का सुर्वंगत बोर 
आमुभविक मामदण्ड भी प्रस्तुत करता है। वास्तव में, तुलवात्मक राजनीति को पर्स 
गत जकड़नों से मुक्त कर एक नवीन य गत्यात्मक अनुशासन बनाने का मूहपात 
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक परिप्रेषष्य के द्वारा ही हुआ है। इस अध्ययन दृष्टिकोण सै 
तुलनात्मक राजनीति को विश्येप देन रही है। संक्षेप में इस उपागम के गुष हे 
प्रकार हैं। 

(का) यह सुसंगत और ऐसा समग्रवादी सिद्धास्त प्रस्तुत करता है जिससे राजवीकि' 
व्यवस्था के सभी पहलुओं से सम्बन्धित स्पप्टी कारक परिकल्पनाएं निकाली या 
की जा सकती है। इससे यही आशय है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का कोई सामायय 
सिद्धान्त बनाने फी अवस्था तो इस परिप्रेक्ष्य से नहीं आा पाई है, किन्तु एक राजनीति 
व्यवस्था के विभिन्‍न पहलुओं के सम्बन्ध में ऐसी संकल्पनाएं इसके आधार पर का 
सम्भव हुआ है जो उस व्यवस्था विज्येप की विशिष्टताओं और सम्भावित् विकास दिश 
का स्पष्टीकरण करने मे सहायक हो सकती हैं। 

(ख) यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामान्य सिद्धान्त के अन्ततः तिर्माण की 
सम्भावनाएं प्रस्तुत करता है। संरचनात्मक-प्रकायंवादी यह स्वीकार करते हैं कि शत 
चर्तेमान स्तर पर वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धान्त निर्मित करना सम्भव नही है। किसके, हे 
परिप्रेदय से इस ओर आगे बढने का मार्ग खुला है, और शासद कुछ और सुधारों के 
व्यवस्था विश्लेषण का यह उपागम किसी सामान्य सिद्धान्त के निर्माण को अन्ततोगला 
सम्भव बना दे । यही इसकी बहुत बड़ी देन है कि इसने राजनीतिशास्त्र के अगुशर्ती हि 
तुलनात्मक राजनीति को ऐसे मार्ग पर आगे बढने के लिए एक वैज्ञानिक और सुनिशित 
उप-अनुशासन बना दिया है। 

(ग) यह तुलनात्मक विश्लेषणों को राजनीतिक और सामाजिक अनुलक्षणों की नर 
सम्बद्धताओं की पेचीदगियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह स्पष्ट करता है कि मे 
व्यवस्थाओं, उप-व्यवस्थाओं और पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती 
ओर साथ ही उन सबको यह भी प्रभावित करती है। इससे विभिन्‍न उप-ब्यवस्थाओं *' 
अन्तनिर्भरताओं ओर जन्‍्त:क्रियाओं की पेचीदगियों का ज्ञान हो जाता है। इससे यह 
समझ में आा जाता है या यों कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा कि इससे राजनीतिक व्यवस्था 
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की परिचालनता की जटिलता के प्रति सचेत और सत्तक रहने की आवश्यकता का स्पष्टी- 
करण हो जाता है। 

(घ) यह उपागम राजनीतिक अनुलक्षण के परिवेश के रूप मे सम्पूर्ण सामाजिक 
व्यवस्था की ओर ध्यान भाकपित करता है | यह इस वात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता 
है कि राजनीतिक अनुलक्षण या घटना अलग-थलग अकेले-अकेले या संकुचित परिवेश में 
नहीं समझी जा सकती है। इसको समझने के लिए व्यापक परिवेश का संदर्भ लेना 
आवश्यक है। संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में इसलिए ही राजनीतिक व्यवस्था 
को सामाजिक व्यवस्था के अन्तभंत रखकर राजनीतिक घटताक्रमों को समझने का प्रयात्त 
किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले विकासों की जड़ों को 
या उनके लिए उत्तरदायी कारणों को केवल राजनी तिक व्यवस्था में हो नहीं खोजा जाता 
है, अपितु, बृहत्तर परिवेश मे भी उन कारकों को पहचानने का प्रयत्न किया जाता है। 

(च) यह राजनीतिक व्यवस्था की कार्य शेल्ली ओर परिचालनता में प्रवेशन सम्भव 
बनाता है। संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में राजनीतिक संरचनाओं को प्रकार्यों के 
रूप मे परिभाषित करके उनके प्रकट और अप्रकट या अव्यक्त प्रकार्यों का भी ध्यान रखा 
जाता है। जैसा हम इसी अध्याय में अन्यत्ञ लिख चुके है कि इस उपागम में प्रकट प्रकार्यों 
से अधिक बल अप्रकट श्रकार्यों पर दिया जाता है। इससे यह उपागम, राजनीतिक 
व्यवस्थाएं वास्तव में कैसे कार्य करती है, इसमें झांकने का अवसर प्रदान कर देता है । 

(छ) यह राजनीतिक विश्नेषण के अमेक विचारबंध प्रस्तुत करता है। इससे हम 
राजनीतिक व्यवस्थाओं को उप-व्यवस्था के रूप में या संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक प्रवर्गो 
के आधार पर विश्लेषित कर सकते हैं। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं की सामर्थ्यों, 
संरचनाओं के विभिन्‍नीकरण, विशेषीकरण, उप-व्यवस्थाओ की स्वायत्तता और निवेश- 
निर्गत जैसे अनेक प्रत्यय तुलना के लिए प्रस्तुत करता है। 

इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीति का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम राजनीतिक 

विश्लेषणों में विशेष उपयोगिता रखता है। इससे यथार्थवादी निष्कर्ष तिकालने और 
राजनीतिक व्यवस्थाभों की वास्तविक गत्पात्मक शक्तियों को समझने में सहायता मिलती 
है। कुल मिलाकर यह उपायम राजनीतिक व्यवस्थाओं की परिचालनता के सम्बन्ध में 
हमारी समझ बढ़ाता है और व्यवस्थाओं की वास्तविक सक्रियता में झांकने व गहराई से 
उनको आंकने का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे यह नहों समझना है कि संरचनात्मक- 
प्रकार्यात्मक विश्लेषण तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को सामान्य सिद्धान्त के निर्माण 
के कगार तक ले आया है । अभी इसमें अनेक कमियां हैं और इसकी अनेकों आलोचनाएं 
होती रही हैं। अतः इसका भुल्यांकन करें इससे पहले इस उपायम के विपक्ष में प्रस्तुत 
किये गये तथ्यों का भी परीक्षण करना आवश्यक है । 


संरचनात्मक-प्रकार्यत्मक उपागम की आलोचना (वाह टमप्रलंड्या$ ता 
इ्ापफ्लपबाक्णारपंणा् ठैएशण्व्य) 
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम में अनेक गुण हैं। इनका ऊपर विवेचन किया गया. 
की न 
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है किन्तु, इनमें अनेक कमियां भी परिलक्षित होती है। अगर तथ्यात्मक दृष्ठि से देवा 
जाए तो इस दुष्टिकोण के विपक्ष में ही अधिक कहा गया लगता है। यहां हम जी 
आलोचना की बारीकियों मे नही जाकर केवल कुछ सामान्य आलोचनाओं का उल्लेख कर 
रहे हैं। संक्षेप में इसकी आलोचनाएं इस प्रकार है -- - ४ 
(क) संरचसात्मक-प्रकार्यवाद अव्यकत्त रूप से रूढ़िवादी और सामाजिक पदिति 
के विरुद्ध पूर्बाप्रही है (300णवरणनीणथांगाशत्रा वाला: वश: 
बात छांव5८१ 98क्गा॥ 5००ंब ताध्ा8०--इस दृष्टिकोण में व्यवस्था के स्पा 
और उसके बने रहने (५07४४2]) पर इतना बल दिया गया है कि यह तथ्य इस हे 
के प्रमुख केन्द्र से लगते है। इससे अप्रकट रूप से इसकी रूढ़िवादिता झलकती है| या, 
इस उपागम में स्थायित्व और व्यवस्था अनुरक्षण की परिस्थितियों पर अत्यविक घाव 
दिया गया है। इसका अनेक लोग यह अर्थ लगाते है कि यह यथात्यिति का रक्षक है 
वादी और सामाजिक व अन्य प्रकार के पर्यावरणी परिवर्तनों के प्रति उदासीन है! | 
आलोचना आशिक रूप से ठीक कही जा सकती है। परल्तु, इसको रूढिवांदी मी 
सामाजिक परिवर्तनों के विरुद्ध पूर्वाग्रही नही कहा जा सकता है। यह व्यवस्था को 
रखने और उसके स्थायित्व के साथ ही साथ उसको यत्यात्मक शक्तियों की बाव हा 
करता है जी इस आलोचना का प्रमुख आग्रह क्षीण कर देती है कि यह हढिवादी 
व्यवस्था के अनुरक्षण व स्थायित्व की स्थितियों को ध्यान में रखने से ही तो यह दृष्टि कै 
रूढिवादिता से दूर हट पाया है। भतः यह आलोचना सैद्धान्तिक है और व्यावहारिक द 
से तकंसंगतत नहीं लगती है। ह 
(ख) मह व्यवस्पा कब ठीक प्रकार से अनुरक्षित होती है इसका कोई बलछृरि 
सानदण्ड या कसोटी प्रस्तुत नहीं करता है ([४ 0065 700 छ0०श०6 था 0एंधवा४० 
ढ्ाश्ंब 0 १९७7फ्राप्रा8 छा 4 3एशणा 8 बतंव्वप्शशेए ग्राशभे।८077 
व्यवस्था के अनुरक्षण का कोई वस्तुनिष्ठ मानदण्ड दे सकना वंसे ही कठिन है कि, 
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण ने इस दिशा मे विशेष ध्यान नहीं देकर व्यवस्था 
के बारे में मह कहना कठिन बना दिया है कि स्थामित्व वाली व्यवस्था, जो परी है 
अनुरक्षित लगती है, वास्तव में फल-फूल रही है या पतन ,के खन्‍्दक मे गिरती जा रो 
है। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था भंग हो जाती हैं या द्विदत 
पद्धति से एकदलीय पद्धति आ जाती है तो यह स्थिति व्यवस्था के अनुरक्षण को तो दर 
प्रभावित नहीं करती पर यह एक दृष्टि से व्यवस्था का पतन के मार्ग पर आगे बढ 
कहा जा सकता है। अतः वस्तु निष्ठ कसौटी के अमाव में यह कह सकना कठिन हो जाती 
है कि व्यवस्था का ठौक प्रकार से अनुरक्षण हो रहा है या नही हो रहा है । विकास 
राज्यों के संदर्भ मे यह आलोचना काफी तकंसंगत वन जाती है । अतः प्रकायवादी ईे 
दृष्टि से अपने विश्तेषणों मे व्यवस्था के पतन या विकास के महत्त्वपूर्ण पहलू पर इतर 
ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाए जितना ध्यान उन्हें देना चाहिए घा। न 
(ग) घह विशिष्ट संरचनाओं की अन्त्ति्भरता को प्रकृति का सुनिदरदय भे' 
शविस्तर प्रतिपादन करने में असफरा रहा है. (8 #5 ॥0 टांबए0ाबराॉट 0 
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इ596फि धा।8 एढप्राढ 0 6 व/70०9०९70९8०6 0 फएल्कालाए डाएंग्रा8६)-- 
संरचनात्मक प्रकार्यवादी यह तो स्पष्ट करते हैं कि एक संरचना में परिवर्तेन से कोई 
प्रकार्य किस प्रकार निष्पादित होता है इसमें भी परिवततेंन आ जाता है ठथा इसका सस्पूर्णे 
व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ता है ? किन्तु, इस प्रकार के परिवर्तनों 
से अन्यत्न आने वाले परिवतेनो और प्रभावों की प्रकृति, तीत्रता और माज्ना का ज्ञान प्राप्त 
करने का कोई साधन सुलभ नही करा पाए हैं। उदाहरण के लिए, दल व्यवस्था की 
सरचना में परिवर्तन से राजनी तिक व्यवस्था के निष्पादन में परिवर्तत की बात कह देना 
ही पर्याप्त नही है। इससे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि निष्पादन परिवर्त॑नों की प्रकृति, 
उग्रता और इनकी हद क्‍या है? इस सम्बन्ध में भी आलोचकों की दलील वजनदार 
लगती है। 

(ध) राजनीतिक व्यवस्था को भ्रकार्यात्मक अपेक्षाओं को सुस्पष्ट करना कठिन 

है (४० थ्रग7॥9 गा 5एथा॥ड़ 0 पाल परिणांगाश उध्वणआं6$ ० 8 
9०४0४०४। $५४००)--यह उपागम प्रमुखतया राजनीतिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक 
अपेक्षाओं के आधार स्तम्भ पर ही आधारित है। इसमें यह माना गया है कि हर राज- 
नीतिक व्यवस्था में अवेक्षित प्रकार्यों की विविधता होती है। इससे हर राजनीतिक 
व्यवस्था के अपेक्षित प्रकायों का एक अलग सेट जो जाता है जो अन्ततः हमे इस निष्कर्ष 
पर पहुंचने के लिए मजबूर करता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में यह 
अपेक्षित प्रकार्यों का सेट विचित्त या अलग होगा। इस प्रकार, प्रकार्यों के अभिज्ञान का 
कोई सुनिश्चित मानदण्ड ही नही रह जाता है | क्योकि, इसके अभाव मे किसी अध्ययन 
में प्रकाों का सेट निष्पादन के आघार पर चुना जाए या और कोई अन्य आधार लिया 
जाए यह भ्राति उत्पन्न हो जाती है । अतः इस आलोचना को भी तकंसगत कहना गलत 
नही होगा । 

(च) प्रत्यपों या शब्दों को परिचालनात्मक ढंग से परिभाषित करने में कठिनाई तथा 
यह भस्पष्टता कि कौन-सी संरचना कौन-से प्रका्य निष्पादित करती है है (7676 48 
पंगित्पाए व तलीयाहए इशगा5 ०एच्बांगाओाए शत 556छंशिंणह ज्यंता 
आाषपलाणाल एशाणिए5 एंणा धिा०४/००)--ईस्टन, आमन्‍्ड और पावेल ने अपने- 
अपने विष्लेषणों मे प्रयुकत्त अवधारणाओं की परिभाषाएं तो दी है किल्तु, यह परिभाषाएं 
परिचालनात्मक दृष्टि से नही की गई है। इस कारण, कौन-सी संरचना कौन-से प्रकार्य 
निष्पादित करती है इसका निश्चय नही हो पाता है। ईस्टन और आमन्ड के बाद ऐप्टर, 
एक्सटीन, ब्लोन्डेल, जाग्वाराइव और मर्कल ने राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक- 
प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से प्रयुक्त प्रत्ययों की अलग-अलग परिचालनात्मक परिभापाएं की 
हैं जिससे और अधिक अरांतियां उत्पन्न हो गई हैं। 

(छ) राजनीतिक व्यवस्था में प्रकार्य किस ह॒द तक पूरे हो रहे हैं इसका निइ्चय कर 
सकने में फठिनाई (7॥८76 5 ठंग०णाए व पेटालाजांएएड प्रो ठपला 70 शांति 
जशिलांता 90० 4४]0॥09 ॥7 8 7०॥09)--्ामन्ड और पावेल ने जिन कार्यों का 
विवेचन किया है वे कार्य राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा पूरी तरह से निष्यादित होहठे हैं 
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या नहीं होते हैं इसका निश्चय करने का कोई आधार नहीं प्रस्तुत किया गा 
आलोचकों का कहना है कि संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोष छे गह वह हीं 
कठित है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्यों का निष्पादत पुरी तरह कर खई 
या आंशिक रूप से कर रही है, या कर ही नहीं रही है ? इसका निश्वय करे का 
किसी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा अनेक कार्यों में से कौन-सा कार्य निष्यादित नह 
रहा है, संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम में कोई विश्लेषणात्मक व आवुभविक गान 
नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए, किसी व्यवस्था में हितों का स्वस्पीकण होख 
है या नहीं, इसका निश्चय अप्रत्यक्ष ढंग से करने के अलावा कोई पत्यक्ष पाष्यम ्् 
प्रस्तुत किया गया है । लो 

(ज) पह स्वाभाविक संरचनाओं फे पक्ष में तथा जान-बूश्षकर आरोपित संसार 
के वियद्ध पूर्वाप्रही है ([६78 ७9५९० क द्विएत्प्र 00 प्रशै॑णने $07/076 870 # 
2890॥9 प्रश०६७४४४ए 4990380 #7ए७०ए०३)--विकासशील देशों मे पे बगेक 
में संरचनाएं स्वतः विकसित नहीं होकर आरोपित की गई हैं । इसी तरह, हे 
और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में संर्वनाओों के स्वाभाविक होते का 
परिस्थितियां बहुत कम होती है। यद्यपि इन व्यवस्थाओं में यह से स्ववाएँ सव्शी 
होती हैं फिर भी इनको स्वाधाविक नहीं कहा जा सकता है। अतः इन है 
व्यवस्थाओों को तुलनात्मक बध्ययनों की परिधि में इस दृष्टिकोण के आधार पर 
सकता कठिन है। क्योंकि, इसमें आरोपित संरचनाओं के स्थान पर केवल सागर 
संरचनाओं पर ही बल दिया गया है। अनेक देश ऐसे हैं जहां पर आरोपित संध्यार्मी 
संरचनाओं के द्वारा व्यवस्थाओं का स्थायित्व व अनुरक्षण ही मही हो रहा है बॉ 
उनमें विकास भी तेजी से होता पाया गया है । अत: इस दृष्टि से यह दृष्टिकीण 
कमजोर पड़ जाता है । 

(प्) यह राजनीतिक व्यवल्या की अत्यधिक स्वायत्तता पर अनावश्यक बते झा है 
(९६ एरततए6 दगफ्ञ3४$ 65 6 89#00079 ० ३ ?>णापए्क इ+४८००)-० 
हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसलिए यहां इसका पुनः विस्तार से विवेचन करता बवर्स 
नहीं है । 

संरवनात्मक-प्रकार्यात्मक उपायम की उपरोबत आलोचनाओं से स्पष्ट है कि 
उपागम पाश्यात्य जगत की लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की 3 
तुलना करने के साधन से भागे नहीं बढ़ पाया है । इसमें राजनीति के अतेक ऐसे तरणों 
झनदेपी कर दी गई है जिनकी व्यवस्था की परिचालनता में प्रमुय भूमिका रहती 5 
कामस्ड कौर पावेल ने तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों मे इस उपागम मी सर्वे हे 
उपयोगिता की जो बात कहीं है वह तष्यों द्वारा पुष्ट नहीं होती है। बतः कि 
इस्कार कर सकना किन सगता है कि यह दृष्टिकोण लोकतन्त ख्यवस्याओं के कु 
पूर्षाप्रद्दी है। द् 


दर 
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संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम : एक मूल्यांकन (5कएकएशनएाराणियां 
कएए7080०ी ३ हा एएपएथौा०)) 
इस उपायम के गुण-दोयों के विवेचन के बाद इसका मूल्यांकन करना केवल 
ओऔपचा रिकता रह जाता है । इसके पक्ष और विपक्ष के विवेचन से एक तरह से इसका 
मूल्यांकन हो जाता है । फिर भी तिथ्कर्प में हम यह कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण में ऐसे 
प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है जो परिभाषा की दष्टि से कठिनाई अवश्य उत्पन्त करते 
हैं किन्तु, विश्लेषण और आनुभविक दृष्टि से परिमाणनीय हैं। इसकी आलोचना करने 
वालों ने इस दृष्ठिकोण के उन पक्षों को लिया है जिनको इसके प्रतिपादक पहले ही 
इसकी परिधि से बाहर रखने की वात कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, संरचनाओं के 
आरोपित रूप को लेते ही कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। भारोपण कितना है, 
किन साथधनीं औौर शैली से किया जा रहा है--यह सब प्रश्न अध्ययनों में जटिलता लाते 
हैं ॥ अत यह अध्ययन दृष्टिकोण जो स्पष्ट है उसको स्पष्ट करने में महीं उलझकर उन 
पक्षों को लेता है जो धास्तव में महत्त्वपूर्ण हैं। वँसे भी अगर गहराई से देखा जाए तो 
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम में आलोचकों द्वारा बताई गई सब कमियों की अप्रत्यक्ष 
रूप से पूर्ति हो जाती है। इसलिए अंत में यही कहना उपयुक्त होगा कि इससे एक ऐसा 
संद्धांतिक विचारवंध प्रस्तुत हुआ है जो विश्लेषणात्मक दृष्टि से संगत है और भानुभविक 
रूप में लाभप्रद प्रयोग की क्षमताएं रखता है। 


राजनीतिक व्यवस्था प्रत्यय और तुलनात्मक राजनीति 
(एप्न&९0%ए६एछ7 69 ए0ञ]7९47, 5शडछ्ा 4० 20087872077ए४ 70,708) 


राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्यय से तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण निश्चित रूप से 
व्यापक विचारबंध पर आधारित हो गए हैं । इस प्रत्यय से विभिन्‍न राजनी तिक व्यवस्थाओं 
की कई प्रकार के परिवरत्यों के आधार पर तुलना की जा सकती है। इससे ऐसा सेंद्धां तिक 
ढांचा तैयार हो गया है जो आनुभविक आधार पर परखा जा सकता है। इस श्रत्यय के 
आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनाओं को सुसंगतता प्रदान करने के लिए 
इसके तीन समष्टि-परिवत्यों का आधार लिया जा सकता है। जाराराइब ने इन समष्टि- 
परिवरत्यों को अनेक उपखण्डीं में विभाजित किया है ।! इनको तालिका के हृप में इस 
तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। 


राजनीतिक व्यवस्था के समष्टि-परिवर्त्य 
(!) परिचालनात्मक परिवत्त्यं (0एट००॥० पशांव0९७) 
(क) विवेकी अभिमुखीकरण (त्लाणा 0पंध्यवधंणा) 
(ख) संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण (॥॥एलएशे ठटिकापंबध०फ) 


गापलाए उब8०च70०, 7शक॑त्दा 0शट/क्रालाए 4 पशरावों पसगठ' ब्काव॑ व 7.ठाक 
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(ग) सामथ्यं का स्तर (०४८] ० ००ए७००॥9) 
(2) सहभागिता परिवर्य (छशप्तशएशरीणावं भथां४००9) 
(घ) राजनीतिक संचालन (एणांघट३। गराण्णा/ट्था०0) 
(च) राजनी तिक एकीकरण (90॥70० 7/6हभीणा) 
(छ) राजनीतिक प्रतिनिधित्व (9णाएंव्वा प्रशुआ८९5थक्षा ०7) 
(3) दिशात्मक परिवत्य (कारलपंणा॥ एथांग००७) 
(ज) राजनीतिक सुपर-विघायन (9णा#ंव्ग 509९०८ण०ां।भीणा)) 
(झ) विकास अभिमुखीकरण (6९४८०फगाशाई णांशाशा07) 
राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के प्रतिपादन से पहले तुलनात्मक राजी 
अध्ययन राजनीति विज्ञान की परम्परागतता की सामान्य सीमाओं से वाहर वही कि 
पा रहे थे । किन्तु, व्यवस्था के प्रत्यय से तुलनात्मक विश्लेपणों में वस्तुनिष्ठ, प्राप्ति, 
आनुभविकता पर आधारित परिवर्त्यों और प्रवर्गों के सेट का प्रयोग करता सम्भव हुआ 
है, जो राजनीतिक व्यवस्था का सुसगत मॉडल भ्रस्तुत कर सकता है और जिससे राजीर्कि 
ध्यवस्थाओं की यथार्थवादी तुलनाएं करना सम्भव है। आमन्‍्ड और पार्वा हे 
आइन्स्टैंड ने दो विशिष्ट किन्तु, अन्ततः समानता परिलक्षित करने बाली योबगाे 
प्रस्तुत की है जिनसे राजनीतिक व्यवस्थाओं की वस्तुनिष्ठ और सामान्य तुलनाएं कला 
सम्भव है। उदाहरण के लिए, आमन्‍्ड-पाबेल ने तीन समप्टि परिवरत्यों--संरचना्ली 
विभिन्‍नीकरण, सांस्कृतिक लौकिकीकरण और उप-व्यवस्था स्वायत्तता के आधार १५ 
जो उसमे राजनीतिक व्यवस्था के ढाचे या विचारबंध पर आधारित रखे हैं, राजनीति 
व्यवस्थाओं की तुलनाएं की जा सकती है | इसी तरह, आइन्स्टैंड ने भी तीन सम 
परिवरत्यों -- संरचनात्मक विभिन्‍नीक रण, शासकों के राजनीतिक गन्तव्य ओर वधता 
आधार पर तुलनात्मक अध्ययनों का सुझाव दिया है। जाग्वाराइव ने तीन प्रश्नत सर्मर्ड 
परिवर्त्यों मे और उप-विभाजन करके, जो ऊपर एक तालिका में दिखाए गए हैं राज 
नीतिक व्यवस्थाओं की तुलना और वर्गीकरण के आठ वस्तुनिष्ठ परिवर्त्य अल्दु 
हैं। इनसे राजनीतिक व्यवस्थाओं के पृथक-पृथक भर तुलनात्मक अध्ययन दीते गो 
किए जा सकते है। जाग्वाराइव की मान्यता हैं कि इन परिवर्त्यों के आधार पर तुलनालाई 
अध्ययनों को अधिक व्यापक और गहन बनाना सम्भव हूँ । | 
गहराई से देखने पर स्पष्ट होगा कि जाग्वाराइव ने जो तीन प्रमुख समष्टिा 
सेट बनाए है उनमे, प्रथम--परिचालनात्मक परिवत्यं, आमन्‍ड के द्वारा अस्तुत पर्स 
सेट की तरह ही हैं। भामन्ड ने जो तीन समष्टि परिवर्त्यं दिए हैं वे इसके 'क' व मे गौर 
“ग! उप-श्रेणियों के समान ही हैं। जाग्वाराइब ने जिसे विवेकी अभिमुणक हि 
कहा हूँ उसे आमनन्‍्ड सांस्कृतिक लौकिकीकरण का नाम देता हूँ। संरचनात्मक विभिली- 
फरण (ख)को तो इसी रूप में आमन्‍्ड ने दिया हैं तथा क्षमता के स्तर (ग) को आमरड 
उप-व्यवस्था की स्वायत्तता का नाम दिया है । किन्तु, जाग्वाराइब इसके आगे जाकर पा 
झऔर समध्टि परिवत्त्यों का प्रतिपादन करके तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में विश्तेष/ 
के और प्रवर्ग सम्मिलित कर देता हैं । इस कारण जाग्वाराइब ने राजनीतिक व्यवस्था 
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की अवधारणा के तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में अधिक व्यापक प्रयोग के प्रयास 
किए हैं। इसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्याओं की तुलना के लिए जाग्वाराइब ने 
एक आधारभूत मॉडल प्रस्तुत किया हैँ ४ इस मॉडल को यहां प्रस्तुत नहीं किया जा रहा 
है क्यों कि, इतने विस्तार की इस स्तर के विवेचन में आवश्यकता नही हूँ । 

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि राजनी तिक व्यवस्था के प्रत्यय का इसकी सब प्रकार 
फी आलोचनाओं के बावजूद, तुलनात्मक विश्लेपणों में प्रचलन और प्रयोग बढ़ता जा 
रहा है । इस अवधारणा की अपनी सीमाएं हैं मौर उन सीमाओं में रहते हुए या उनके 
प्रति सचेत रहते हुए इस अवधारणा का, चाहे 'निवेश-निर्गेत मॉडल' ले या 'संरचनात्मक- 
प्रकाय त्मिक मॉडल! लें, तुलनात्मक विश्लेषणों में लाभकारी प्रयोग किया जा सकता है । 
यही कारण हैँ कि इस अवधारणा के प्रतिपादन व प्रयोग के बाद तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययनों के लिए प्रतिपादित अधिकाश उपासमों मे विचारबंध के रूप राजनीतिक 
व्यवस्था की अवधारणा का ही आधार बना रहा हूँ । अतः इस अवधारणा ने राजनी तिक 
व्यवस्थाओं के तुल्ननात्मक अध्ययनों को एक नवीन युग में प्रवेश दिलाने में आधारभृत्त 
भूमिका निभाई हैं । यह अवधारणा कई दृष्टियो से राजनीतिक अध्ययनों में क्रातिकारी 
मोड़ लाने वाली कही जा सकती हूँ। इससे ऐसा आधार प्रस्तुत हुआ है जिससे अन्ततोगत्वा 
राजनीति का सामान्य सिद्धांत बनाने में सहायता मिल सकती हैं। इस अवधारणा की 
नई-नई व्याख्याएं और नये (प्टिकोण से परिभायाएं करके इसको तुलनात्मक अध्ययवों 
में अधिक सार्थक बनने के प्रयास इस बात की पुष्टि हैँ कि यह अवधारणा विज्वेप उप- 
सोगिता रखती हूँ। इसकी आलोचना हुई हैं, इसके परिमार्जव की वात कही गई हैं, 
इसको प्रयुक्त करने में कठिनाइयों का सकेत दिया गया है किन्तु, इसको त्यामने की बात 
अभी तक नहीं हुई हैँ और यह इसकी उपयोगिता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जा 
सकता है । 


ब्याह , 9. 48. 


हि अध्याय 7 | 
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राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिक 
करण, राजनीतिक संस्कृति और मार्क्सबादी' 


लेनिनवादी उपागम 
4एाण्बशा९5 ग एगराएगा४० 00॥0 (2) 
(?गागटव 0७श०फएञथा, ?गां|दियो 0०00ाएंरिशीणी, 
एगांगल्वां 0णफ बाएं १४म्राहांज-:शांगरिंध 4 एए/070४: 


तुलनात्मक राजनीति के 'राजनीतिक व्यवस्था उपांगम” और संसचनात्मक-्कार्गी 
उपागमों का विवेचन इससे पहले वाले अध्याय मे किया गया है। ठुलनात्मक ! बिलेए 
में इनकी उपयोगिता और सीमाओं का विवेचन अत्येक उपाणम के मूल्यांकन हि 
गया है। इन दोनों उपागमों में एक मौलिक और आधारभूत कमी यह दियाई दी 
इनमें राजनीतिक व्यवस्था पर ही सर्वाधिक बल दिया गया है। राजनीतिक 
को सामाजिक व्यवस्था कि एक उपव्यवस्था के रूप में स्वीकार करने से यह 
होता है कि इसके पर्यावरण के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। किन्‍्त तुला 
विश्लेषणों में प्रधान प्रवर्ग “राजनीतिक व्यवस्था! ही को बनाये रखा गया छ् 
विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले नाटकीय विकासों का स्पष्टीकरण ले 
असम्भव सा होने लगा। इन दोनों ही उपागमों में “राजनीतिक व्यवस्था! को बने मं 
या व्यवस्था के टूटने के कारणों की विस्तार से विवेचना, सामान्य सिद्धाग्त बताने ; 
सहायक नही हो पाई। इएपोरी 
यह उपायम स्थायित्व वाली पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे मेंतो लकी 
सामान्यीकरण बनाने में सहायक लगे। किन्तु, विकासशील विश्व में पसििततों ५ 
दिशाहीनता तथा मह तथ्य कि यह व्यवस्थाएं ऐसी प्रक्रियाओं द्वारा सक्रिय होते मरी 
परिचमी प्रत्ियाओं से शिक्ष थी इन देशों में इन उपायों की उपयोगिता की सी 
करने याली बन यई वर्योंकि इन प्रक्रियाओं का भिन्न प्रकार की संस्कठियों दर बी 
द्ोता दियाई दिया । अतः इन देशों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रार्ती 
वातावरणों को एक दूसरे से घुला-मिलाकर देखना आवश्यक हो गया। राजन 
व्ययस्था गिद्धान्त मह नहीं कर पाया ओर इस घिद्धान्त पर ही मायारित संटपता न 
प्रकार्माश्मक उपायम भी इन संदर्मों को सीमित रूप से द्वी अपने में सपेट पाया! बा 
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ऐसे अध्ययन उपागमों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो तुलनात्मक विश्लेषणों 
को विकासशील देशों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरणों के सम्पूर्ण संदर्भ तक 
बैयापक बनाने में सहायक हो। इस कारण तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन का नया 
दृष्टिकोण उभरने लगा! इस सम्बन्ध में एस० पी० वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि 
“तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का नवीन दृष्टिकोण, इस प्रकार व्याप्रक बना दिया 
गया कि यह राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के विश्लेषण के अलावा अनेकों परि- 
स्थितिकीय (८००!०ह॥ट८४) शक्तियों को भी अपने में सम्मिलित कर सके ।”ः इस प्रकार, 
960 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के ऐसे उपागम 
प्रस्थापित किये जाने लगे जो राजनीतिक परिवतंनों को पर्यावरण के समूचे सदर्भ 
में विश्लेषित करने की सम्भावनाएं प्रस्तुत करने वाले थे। ऐसे उपागमों की आवश्यकता 
स्पष्ट होने लगी, जिनमें प्रमुखता राजनीतिक व्यवस्था या सरचनाओं को ही नही दी 
जाए, अपितु उस संदर्भ को दी जाए जिसके भाग के रूप में राजनीतिक सक्रियता संचालित 
होती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के प्रयत्नस्वरूप तुलनात्मक राजनीतिक विश्नेषणों में 
राजनीतिक विकास, राजनी तिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सस्क्ृति और माक्‍सवादी- 
लेमिनवादी उपागमों का प्रचलन और प्रतिपादन किया गया । 

राजनीतिक विकास दृष्टिकोण में राजनीतिक प्रक्रियाओं को विकास के सभी क्षेत्रों के 
समग्रवादी संदर्भ मे विश्लेषित किया जाने लगा, जबकि, दूसरे मे सामान्य आधुनिकीकरण 
का व्यापकतम संदर्भ लिया गया। राजनीतिक संस्कृति उपागम समाज की संस्कृति के 
ऊपर आधारित हुआ। माक्प्वादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण इन सब दृष्टिकोणों से हटकर 
राजनीति को आथिक आधार पर समझने के प्रयत्न के रूप में माक्स ओर लेनिन के 
सिद्धान्तों के इदें-गिर्द प्रतिपादित किया गया। इन सभी उपागमों की अपनी विलक्षणताएं 
और महत्त्व है। अतः इनका पृथक-पथक विवेचन करके ही इनकी तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययनों मे उपयोगिता व योगदान आंकने का प्रयास आवश्यक हो जाता है । 


तुलनात्मक राजनीति का राजनीतिक विकास उपायम 
(?00प705!0, 98५9ए07.0ए५छ8र' 47ए270#९प्त ॥४ ८008787२8792 ए0.7708) 


तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का राजनीतिक विकास उपाय्म उन प्रयत्नों का 
परिणाम है जिनमे एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका मे स्वतन्त्न हुए राज्यों की 
राजनीतिक संरचनाओं को समझने के लिए अधिक यथाथ्थंवादी अध्ययन दृष्टिकोण की 
खोज की जा रही थी । पिछले अध्याय मे हमने राजनीतिक व्यवत्था और संरचनात्मक- 
प्रकार्यात्मक दृष्टिकोणों मे प्रयुक्त नये प्रत्ययों के माध्यम से नई राजनीतिक व्यवस्थाओं 
के समझने के प्रयश्नों का उल्लेख किया है। किन्तु इन उपागमों में पाश्चात्य विद्वान 


38 ए, ५ग्रागा4, कैईगबंधा 2गाआत्य 7॥००5, एटफ, शाृ३5 एपशाकंयह प्र०055, 975, 
9- 270, थ 
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“्यवस्था सिद्धान्त' द्वारा प्रस्तुत मॉडल की सीमाओं में रहते हुए नये राष्ट्रों को एर- 
नीतियों को समझने में लगे रहे । अर्यात, इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को सामासि 
व्यवस्था की ऐसी उप-व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया जो सामाजिक व्यवस्था पे सिरे 
(॥90/(8) के रूप में चुनौतियां और संपोषण (४८४०८) प्राप्त करती है और इता 
अपनी क्षमता के अनुसार निर्मतों (०प्राएएॉ७), नियम-निर्माण, नियम-प्रयुव्ति और गिश: 
अविनिर्णय के रूप मे रूपान्तर कर देही है। इन विर्गतरों से सामाजिक व्यवस्था में पर 
सम्भरण की क्रिया सक्रिय बनती रहती है जो राजनीतिक व्यवस्था की स्पादाप 
प्रक्रियाओं को नई चुनौतियां या नये समर्थन प्रदाल करती है। “व्यवस्था पिद्धारत रे 
अस्तर्गत इन अध्ययनों द्वारा नये राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के प्रयाव 
सीमित उपयोगिता वाले ही रहे। इन राज्यों और पश्चिम के राज्यों मे मौलिक 8 
हीने के कारण जहां व्यवस्या सिद्धान्त पर आधारित “राजनीतिक व्यवस्था उपागम 
ओर 'संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागमा पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओ को समझते मे 
काफी सहायक रहे, वहां विकासशील राज्यों को राजनीतिक व्यवस्थाओं में होरे करे 
उलेट-फेर को समझने और समझाने में विशेष सहायता नहीं कर सके। इसलिए हुए 
विह्ठान-- ल्यूशियन पाई, आमन्‍्ड, कोलमैन, रिव्स और माइरत बीसर, गये बध् 
दृष्टिकोण की छोज में ही नही लगे अपितृ, किसी ऐसे प्रत्यय के प्रयोग के प्रयल में ह 
भये जो विकास की सम्पूर्णता के संदर्भ में नये राज्यों की राजनीतिक 22007 
समझने में सहायक हों। इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास के प्रत्यय का प्रयोग के दी 
एक नये तुलनात्मक विश्लेषण उपागम की आवश्यकता को महसूस किया # 

राजनीतिक परिवर्तनों को विकास के प्रवाह में समझा जा सके । 


राजनीतिक विकास उपागम की आवश्यकता (356 7००८5) रण 7०निप्म 
720४2८०एघदय 8997079०७) शव 
अनेक विद्वानों का अभिमत है कि गर-पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रियाओ को राज 
राजनीतिक प्रक्रियाओं से भिन्‍नताओं के बावजूद, इनको उसी सामाजिक, आधिक और 
सास्क्रतिक वृष्ठभूमि के आधार पर समझना सम्भव है। किन्तु, अन्य विद्वानों वी वहें 
मच्यता दुढ होने लगी कि गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाएं, पश्चिमी राजनीतिक 
प्रक्रिवाओं से आधारभूत ढंग से भिन्‍न है, इसलिये इनके अध्ययनों के लिये किये जाते वोते 
प्रयत्नों का व्यापक और अधिक ययायंवादी संदर्भ आवश्यक है) यह कहा जाने लगा हि 
नये राज्यों के तुलनात्मक विश्वेषणों मे सांस्कृतिक और ऐतिहापिक पर्यावरण के सम्पूर्ण 
रांदर्भ को सेकर चलना आवश्यक है। इन विद्वानों का अप्रिमत था कि विकासशी व पज्या 
में परिस्थितिकीय शक्तियों बा राजनीतिक व्यवस्थाओं को संचालित करने में निभा 
प्रभाव और दवाव रहता है। इसलिये, इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह देयता 
और समझना आवश्यक था फि.-_ 
(%) इस देशों मे किस ध्रकार के राष्ट्रवाद पनप रहे है ? 
(7) बह राज्य राजनोतिका, आधिक और सास्कृतिक स्तर पर डिश प्रकार के 


तुलनात्मक राजनीति के उपायम (2) £ 227 


असमंजसों का सामना कर रहे हैं ? 

(ग) इनके राजनीतिक विकास में नौकरशाही या सेना या धर्म ने क्या भूमिका 
निभाई है ? 

(घ) इन देशों में संवंधानिक लोकतन्त्रों की अवनतति क्यों हुई ? 

(च) राष्ट्र निर्माण फी प्रक्रिकओ में राजनीतिक अभिवृत्तियों और व्यक्तिगत व्यवहार 
मे क्‍या भूमिका अदा की है ? 

(छ) आधिक पिछड़ेषन ने राजनीति की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया है । 

इन प्रश्नों की जटिलताओं से यह तो स्पष्ट था कि इनका सीघा-सादा उत्तर दे सकना 
सम्भव नही है किन्तु, इनको व्यापक संदर्भ में समझता सम्भव लगा। इसका परिणाम यह 
हुआ कि तुलनात्मक राजनीति को विकास के सामान्य पर्यावरण में समझने के लिए 
“राजनीतिक विकास का नया दृष्टिकोण विकसित हुआ जो इतना व्यापक बनाया गया 
कि वह्‌ राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओ के विश्लेषण के अलावा सामाजिक, 
माथिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की परिस्थितिकीय शक्तियों को भी विश्लेषण मे विशेष छूप 
से सम्मिलित कर सके । 

विकासशील राज्यों मे राजनीतिक व्यवस्थाओं की विलक्षणता इस बात में निहित 
नहीं है कि इनमे अस्थायित्व, अस्तव्यस्तता और अनिश्चवित घटनाक्रम चल रहे है अपितु, 
इस बात में निहित है कि इनमे राजनीतिक प्रक्रियाए पर्यावरण की शक्तियों से अत्यधिक 
प्रभावित और दबी हुई रहती है । इसलिये इनको समझने के लिए विकास के सामान्य 
ढाचे में ही, राजनीतिक विकास को विवेचित करना अनिवारय समझा जाने लगा | इस 
वियार के बल पकड़ने तक विकासशील राज्यों से सम्बन्धित अध्ययनों का ढेर सा लगे 
गया था। कौलमँन, रिगिन्स, ब्िन्डर, फीथ, पाई, बीनर, ऐप्टर और अन्य विद्वानों से 
क्रमशः नाइजी रिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन्डोने शिया, वर्मा, भारत, घाना और अन्य 
राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का गहनता से अध्ययन करके विकासशील राज्यो की 
राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे मे अन्तदू ष्टि प्राप्त करने मे सहायता प्रदात की। 
इन देशों के अध्ययनों ने नये तथ्य और नये सत्य उद्घाटित किये। इनसे आंकड़ों का 
अम्बार लग गया और "राजनीतिक विकास! राजनीतिक अध्ययनों में नया ध्यान- 
बिन्दु बन गया। किन्तु, इस प्रकार के अलग-अलग अध्ययनों व विकासशील राज्यों के 
सम्बन्ध में संकलित तथ्यों की तुलनात्मक विश्लेषणों में सीमित उपयोगिता ही रही । इस 
सम्बन्ध में एस० पी० वर्मा ने ठीक ही कहा है कि “साख्यिकी आंकड़ों की सहायता से 
राजनीतिक विकास के राजनीतिक, सामाजिक, आथिक और सांस्कृतिक स्तर को किसी 
देश विश्येप में मापना तो सम्भव हुआ, किन्तु यह समझाना सम्भव नही हुआ कि क्‍यों, 
कैसे और किन शक्तियों के प्रभाव तथा किन-किन स्तरों से होकर राजनीतिक विकास 
गुजरता हैं ?”* इसलिये विकासशील राज्यो से सम्बन्धित अध्ययनों को किसी सर्वग्राही 
ढाचे मे वाधकर समझना अनिवायं हो गया । अलग-अलग विद्वानों ने विकासशील राज्यों 


शक्षव , 90. 2707. 
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की राजनी तिक व्यवस्थाओं में होने वाले राजनीतिक विकासों के अलग-अनग एोंगे 
लेकर गहराई से अध्ययन किया, किन्तु, इनको परस्पर मिलाकर निष्कर्ष विकालने 
प्रयास करने के लिए नवीन अध्ययन दृष्टिकोण की आवश्यकता स्पष्ट होने सगी। 

विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं मे राजनीति विज्ञान के क्र । 
खलबली मचा दी, किन्तु, तुलनात्मक राजनीति के लिए नये आयाम और नेरे परम 
प्रस्तुत कर दिए। इन तथ्यों को समुचित प्रत्ययी ढांचे में ही स्पष्ट किया जा सकता हु 
अतः तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को राजनीतिक विकास के पत्ययपर 00 
किया जाने लगा । तुलनात्मक राजनीति को सामान्यीकरण की 2 मेपूबी 
लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तत को माया 
सके । राजनीतिक विकास उपागम में ऐसी क्षमता निहित दिखाई दी, 22% झे ऐ 
प्रवर्गों का विकास करना सम्भव दिखाई दिया जिनसे किसी देश के राजनीतिक ्शिति 
के स्तरों को मापा जा सकता था और राजनीतिक विकास की दिशा की संत दे है 
सम्भव था। इस कारण, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास उपायम ते रे 
आवश्यक हो गया अपितु यह उपागम अधिक वैज्ञानिक, परिशुद्ध और परिफृत प्र पा 
पर आधारित होने के कारण विश्वसनीय निष्कर्पों और सामान्यीकरण तक मे पाते गो 
भी प्रतीत होने लगा। इस उपागम को आवश्यकता का स्पष्टीकरण इसके कये ह 
विशेषताओं के विवेचन से और भी अधिक हो सकेगा! इसलिये इसके भर्म मे ५ 
का विस्तृत विवेचन दिया जा रहा है। 


राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा (6 धल्ययीहड़ कप 7क्‍ीए 
0 एग्राएव्या 0०५९००एगराला) दर 
राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा करने से पहले हमें इस" यह 
प्रथलित उन दृष्टिकोणों को समझ लेना आवश्यक है जो विवास को विशेत मो 
अग्रगर प्रक्रिया के रूप में सेते हैं। राजनीतिक विकास को लेकर ऐसे दो दृष्टिटोर हैं 
(अ) राजनीतिक विकास का एक-मार्यी दृष्टिकोण (पर्श6य धं०४), मोर 
(व) राजनीतिक विकास का बहु-मार्गी दृष्टिकोण (गाफ्राधनतिव्ण शंल्णो! पे 
(अ) राजनीतिक विकास पर एक-मार्गी दृष्टिकोण रयने वाले विचार यह 
हैं. कि सभी राष्ट्र विकास के मार्ग से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहें हैं।ए। 
मम्यस्घ में पहली मान्यता है कि सभी राज्यों में राजनीतिक विश्स को ैयत ए का 
मार्ग है। दस विचार के समर्थ को की दूसरी मान्यता है कि डुनिया के सभी राष् ४ 
के इस एक मार्ग पर बिकास की भिसन-मिस्न अवस्थाओं में हैं। इसडी पोशरी पं 
यह है शि राजनीतिझ विकास के लिए प्रयलशील राष्ट्रों के सामने वििधित 028: 7 
यादर्ग है। दस दृष्टिकोध के समर्थकों का अभिमत है कि ऐसे तीन आदर है वि | 
हिशी एक आर मे को विरसित राजनीतिक व्यवस्था का आदशे माना था रर 


दवा आदर्श पाश्यारप जग के रास्यों का, दूमरा सोवियत रूग का और तीर है 
घीत शा है। 


संस डे 
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इस दृष्टिकोण मे राजनीतिक विकास का एक मार्ग और एक मार्ग के कारण विकास 
की एक दिशा का होना ही स्वीकार किया गया है। अतः इस आधार पर किसी भी राज- 
नीतिक व्यवस्था को अविकसित से विकसित की निरन्तर-रेखा पर अंकित करके समझना 
कठिन नहीं होगा। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का कहना है कि राजनीतिक विकास के 
संकेतकों ((00090075) का निश्चय करके राजनीतिक व्यवस्थाओं को इस विकास-मार्गे 
पर अंकित करते ही उनकी राजनीतिक पंरचनाओं और प्रक्रियाओं की गत्यात्मकताओं 
का ज्ञान हो जाएगा। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित संवर्गो में विभक्व या 
वर्गीकृत करना आसान हो जाता है। इस विकास मार्ग पर दो राजनीतिक व्यवस्थाओं को 
किसी एक संकेतक, लक्षण था परिवत्यं के आधार पर अंकित करके तुलनात्मक विश्लेषण 
करना भी अत्यन्त सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक संस्कृति के 
लौकिकीकरण की विशेषता के आधार पर कुछ राजनी तिक व्यवस्थाओं को विकास मार्ग 
पर निम्न प्रकार से चित्रित करके उनकी प्रकृति को समझा जा सकता है । 


राजनीतिक विकास निरम्तर रेत 


कम ६-० राजनीतिक सस्कृति का लोकिकीकरण "२ अधिक 


अविकसित राज्य विकसित राज्य 
के: लक पा इक गा का बतानन 


(भूटान) (नेपाल) (पाकिस्तान) (भारत) (अमरीका) 
सस्कृति के लोकिकीकरण के आधार १२ राज्यों का विकास अकन 
चित्र 7.] 


चित्र 7. में हमने विभिन्न राज्यों का संस्कृति के लौकिकीकरण के आधार पर जो 
विकास निरन्तर पर अंकन किया है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस पर मतभेद ही 
होंगे। क्यों कि, राज्यों का यह स्थानांकन, केवल इस दृष्टिकोण के समयंकों के अनुसार 
विकास के इस एक मार्गी विचार की तुलनात्मक विश्लेषणों में उपयोगिता स्पप्ट करने 
के लिए मनमाने ढंग से ही किया गया है । 

(ब) राजनीतिक विकास का बहु-मार्गो विचार इससे भिन्नता रखता है । विकास के 
दूसरे दृष्टिकोण के समर्थक राजनी तिक विकास को बहुमार्गी मानते हैं और तीन दलोलें 
इसकी पुष्टि के लिए देते है । उनकी पहली मान्यता है कि राजनीतिक विकास बहु-दिशाई 
व बहु-आयामी (गणप्त-धाल्ट्पणाज गाव ग्रापाप्त-तागद्ातर०्प) है। क्योंकि, स्वयं 
विकास की अनेक दिशाएं होती हैं। उनके अनुसार राजनीतिक विकास सामान्य विकास 
की घारा में समाई हुई, किन्तु, स्पष्ट रूप से विशिष्ट घारा है। जब समाजों का विकास 
महु-दिशाई है तो उनका राजनीतिक विकास भी बहु-दिशाई हो जाता है। इनको दूसरी 
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मान्यता पहली मान्यता का परिणाम कही जा सकती है। यह मान्यता रागगीक्ति 
विकास को बहु-मार्गी मानती है। इस मान्यता के पीछे यह धारणा है कि विकाप - 
मार्मीय ही होता है और बहु-मार्गी ही हो सकता है। क्योंकि, ऐतिहासिक, आयिक, कमा 
जिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों से विकास के उद्देश्य व लक्ष्य विधा 
होते हैं और इसी से विकास की दिशा का निरूपण होता हैँ । अतः विकास की तर है 
राजनीतिक विकास भी बहु-मार्गी है। इन दो मान्यताओं से इनकी तीसरी मालता उन 
रती है। इसके अनुसार राजनीतिक विकास के आदण या गन्तव्य एक-से नही होते हैं 
सभी राजनीतिक व्यवस्थामों के सामने कोई एक या एक-सा विकास-आदभ गहीं हा 
है। विकसित और साम्यवादी राज्यों में भी इन आदरश्शों को लेकर इतनी भिलताए ँ 
कि उनका आदर्श या लक्ष्य अपना सकना सम्भव ही नहीं है ! 

राजनीतिक विकास के मार्य को लेकर इन दोनों दृष्टिकोणों में आंशिक सामान्यतर्या 
ही दिखाई देती है। पश्चिम, सोवियत रूस या चीन का राजनीतिक विकास प्रतिमात 
अब स्वीकार नही किया जाता है। विकासशील राज्यों का राजनी तिक विकास अगर एक 
दिशा में ही रहा होता तो उनकी प्रकृति को समझना अत्यन्त सरल हो जाता। वास्तविक 
कठिनाई ही यहां भाती है कि इन देशों मे विकास की न एक दिशा है और न ही विकाई 
का कोई एक मार्ग है। यहां तक कि, राजनीतिक विकास के विभिन्न पहलुओं को तिकर 
भी भिन्नताएं और विविधताए पाई जाती है । इसलिये राजनीतिक विकास के मार्ग गे 
सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण अधिक तकंसंगत व सही लगता है। किन्तु, इन दृष्टिकोण 
से राजनीतिक विकास के अर्य॑ के बारे में केवल इतना स्पष्टीकरण हो पाया है कि 
बहुमुखी और अनेक-मार्गी प्रक्रिया है । 

राजनीतिक विकास के अर्थ को लेकर अभी भी विचारकों में मतभेद बना हुआ है। 
इसके अर्थ पर मतभेद का प्रमुख कारण इसकी व्याख्या का विचारक विशेष का दृष्टि- 
कोण है। उदाहरण के लिए, स्पट एमसन, लिपसेट, कोलर्मन और कटराइट नै एव 
नीतिक विकास को आधथिक विकास की राजनी तिक पूर्व-शर्तं के रूप में समझने का प्रयात्त 
किया है। जबकि रोस्टोव जैसे अय॑ंशास्त्री ने इसको औद्योगिक समाजों की विशेष राज" 
मीति बताया है। गुस्तार मिर्डाल ओर लरनर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक 
विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बताया है। बिडर इसको श््रीय 
राज्य का प्रचालक या संघटक मानता है। रिग्स ने इसकी व्याख्या प्रशासकीय एवं 
कानूनी विकास के आधार पर की है। डायच और फाल्स ने इसको जन-संचारण और 
जन-सहभागिता माना है। आमन्ड और कोलमैन राजनीतिक विकास को लोकतंत्र की 
पर्याय कहते हैं। साम्यवादी और तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के समर्थक स्थायित्ल और 
व्यवस्थित परिवर्तत को राजनीतिक विकास का नाम देते हैं | कुछ विचारक राजनीतिक 
विकास को शवित एवं संघटन का एक रूप मानते हैं। आमन्‍्ड, कोलमैन, स्मेक 
आयन्स्टैड और कोर्न होजर ने राजनीतिक विकास को सामाजिक परिवतन की बहु-दिशा- 
युक्त भ्रक्रिया के एक पहलू के रूप में विवेचित किया है। ; 

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक विकास की व्याज्याएं और 
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उसके विभिन्न अर्थ विचारक के दृष्टिकोण विशज्येप पर निर्भर करते है। समाजशास्त्ती 
और अर्थणास्त्री के दुष्टिकोणों की भिन्नता के कारण इन दोनों से सम्बन्धित विचारक 
राजनीतिक विकास की अलग-अलग ढंग से व्याख्या करते हैं | इससे यह निष्कर्प निकलता 
है कि राजनीतिक विकास का सही अर्थ समझने से पहले इसकी विभिन्न व्याख्याओं के 
अ्रमजाल का विवेचन करके यह देघना होगा कि इसका किन-किन आर्थों में प्रयोग किया 
जाता रहा है। ल्यूशियन पाई का अभिमत है कि राजनीतिक विकास की विभिन्न 
व्याख्याएं इसको अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखने और समझमे की कोशिश का परिणाम 
हैं। अत्त: राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा समझने से पहले इसकी विभिन्न 
दुृष्टिकोणों से की गई व्याख्याओों को विस्तार से समझना आवश्यक है, जिससे इसके एक- 
पक्षीय या दृष्टिकोण विज्येष पट आधारित अर्थ से बचा जा सके । ल्यूशियन पाई मे राज- 
मीतिक विकास के विभिन्न अर्थ और व्याख्याओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राज- 
मनीतिक विकास की अवधारणा की इतने दृष्टिकोणों से व्याख्या की जा सकती है कि इन 
सबकी सूची बनाना ही सम्भव नही है। स्वयं पाई ने राजनी तिक विकास की दस व्याध्याओं 
का उल्लेख करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह यह सब राजनीतिक 
विकास का भ्रमात्मक अर्थ में श्रयोग है। इन व्यास्याओं का संक्षेप में उल्लेख करके ही 
राजनीतिक विकास का सही अर्थ समझा जा सकता है। अतः हम इन्हें यहां संक्षेप में ही 
दे रहे हैं। इनका विस्तार से विवेचन पाई ने अपनी पुस्तक आस्पेक्टस आफ पोलिटिकल 
डेबेलपमेन्ट' में किया है। पाई के द्वारा प्रयुक्त शीपंकों के बाध्यर पर ही हम यह 
व्याख्याएं कर रहे है । 

(क) राजनीतिक विकास आथिक विकास की राजनीतिक पूवंशर्त के रूप में 
(एगांएव्श ३6७ए९०कुचाढाध 35 धार छा्नश्वणंडंह 0 ९००शणांट १6ए९०७- 
गाध्या)--इस व्याख्या के समर्थक स्पर्ट एमसेन, लिपसेट, कोलमन और कटराइट है । 
उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक उन्नति की समुचित व्यवस्था करने में 
सक्षम होती है । अत: राजनीतिक विकास, राजनी ति की एक ऐसी स्थिति को कहा जाए जो 
भाथिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि मे सहायक हो। इन विद्वानों के अनुसार जो राज- 
नीतिक व्यवस्था आथिक उन्नति में सहायक नहीं होगी उस व्यवस्था को राजनी तिक, दृष्टि 
से घिकसित नहीं कहा जायेगा। 

राजनीतिक विकास की यह व्याख्या न व्यावहारिक है और न ही तुलनात्मक 
विश्लेषणों के लिए किसी तरह से उपयोगी हो सकती है। इससे राजनीतिक विकास, 
आधिक जिकाप्त के साथ जुड़कर रह जाता है। इन दोनों को गठबन्धित करना न तके- 
संगत है और न ही यथा्थेवादी । अतः राजनीतिक विकास का यह अथे और व्याख्या 
स्वीकार नहीं की जा सकती ॥ 

(खत) औद्योगिक समाजों की विशेष राजनोति के रूप में राजनोतिक विकास 


अएलंग ए. 7४०, 4फ%्९ट5 न 2गाधट्थ 08सक्शबा, 20507, ("तार 805 
४ 0०., 966, 79- 3-45. 
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राजनीतिक विकास की यह धारणा भी आधिक विकास से जुड़ी हुई है। इसमें यह मरी 
गया है कि औद्योगिक जीवन भी एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्र 
करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है! इसका यही अर्थ है कि बो्ोफि 
समाज, चाहे उनकी राजनीत्तिक प्रकृति कैसी ही हो, राजनीतिक व्यवहार और वाई 
संचालन के विशेष मापदण्ड प्रस्तुत करते हैं जो राजनीतिक विकास में सहायक होते 
और सभी राजनीतिक व्यवस्थाओ के लिए विकास के समुचित्त लक्ष्यों का प्रतिनिध्ित 
करते है। रोस्टोव ने आ्थिक विकास को परस्पर सम्बन्धित बताया है और यह नि 
विकाला है कि आ्िक विकास का हर स्तर राजनीतिक संगठन की संस्वनात्मकतारें 
साथ सावयवी सम्वस्ध रखता है । यह व्याख्या भी आर्थिक पक्ष पर बत देने वाती है? 
आधिक विकास के साथ राजनीतिक विकास को जोड़ने वाली होते के कारण अमार्भ है 
जाती है। गा 
(ग) राजनोतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकाप्त (शणाफ 
तल्एश०एत्ञाला। 4५ एणाएव्व] प्र०्वलपांडक्पण)--राजनीतिक विकास के ईव पं 
पर अलग शीर्षक के अन्तर्गत विस्तार से विचार किया जाएगा इसलिए यहाँ इनाम 
ही पर्याप्त होगा कि इस रूप में राजनीतिक विकास और राजनी तिक आधुनिकीकरण 
एक-सा मात लिया जाता है। अगर कोई राजनीतिक समाज राजनीतिक दृष्टि ते बाई 
निक है अर्थात उसमे सत्ता की युद्धिसंगतता, संस्चनाओं का विभिन्नी ऋरण और वि 
करण तथा जन-सहभागिता है तो वह राजनीतिक विकास की अवस्था मानी जाएगी 
किन्तु, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण समानार्थी नहीं है। एए 
राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दृष्टि से विकसित हो सकती है, किन्तु राजनीतिक 
से थाधुनिक भी होगी यह आवश्यक नही है । बतः इस दोनों को एक मानकर रा 
मीतिक विकास की व्याख्या करता राजनीतिक आधुनिकोकरण को संडवित व 
दायरे में बांधना है । हक 
(घ) राष्ट्रीय राज्य के प्रचालक के रूप में राजनीतिक विकास (?गोपंकए 
हएशा०फाएलां 3६ 76 एफुशवरपणा ० ग्शांण 8(8९)--राजनी तिके व्यवस्थीर निकरे 
अन्ततः एक राष्ट्र के निर्माण से ही ती सम्बोधित होती है। अतः राजनीतिक किले 
का मापदण्ड, राष्ट्रीयता की भावना के विकास और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्म 
जोड़ दिया जाता है। इसमें यह माना गया है कि राजनीतिक जीवन का संगठन और 
राजनीतिक गतिविधियों का संचालन उन मानदण्डों के अनुसार होना चाहिए जो ९ 
आधुनिक दृष्टि से राष्ट्रीय राज्य से अपेक्षित हैं । इस अर्थ में राजनी तिक विकास, राष्ट्रीय 
राज्य का समानार्थी होकर इसकी स्थापना के साथ एक जाना चाहिए । महां देंगे यह 
कह सबते हैं कि राजनीतिक विकास में राष्ट्रीयका का विचार एक महत्त्वपूर्ण पक्ष ही 
सकता है किन्तु, उसको राजनीतिक विकास कह देवा गलत होगा। वैसे अतेक विद्ठात 
इस मत का विरोध करते है गौर यह मानते हैं कि पश्चिम मे राष्ट्रीय राग्य दो मंतर हर 
स्तर तक पहुँच गए हैं और राष्ट्रीय राज्यों के व में उनका अम्त समीप है किन्तु उतरीं 


। 
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राजनीतिक विकास अभी भी क्रमिक है । इसलिए इस मत को केवल उन राज्यों में ही 
सही माना जा सकता है जो नवोदित हैं और जहां राष्ट्रवाद एक प्रबल वन्धनकारी शवित 
के रूप में सक्तिय है। अत: राजनी तिक विकास को राष्ट्रीय राज्य के प्रचालक के रूप में 
भी स्वीकार नही किया जा सकता है । 

(च) प्रशासकीय और विधिक विकास के रूप में राजनीतिक बिकास (एणाहव्थ 
प९एथ०फ्ञला। 85 बतायां0रंक्रा ९ 70 624) (९ए९०७॥०५॥)--कुछ लोग यह्‌ 
मानते हैं कि कोई भी राज्य तव तक विकस्तित नहीं माना जा सकता जब तक उसके 
पास सावंजनिक मामलों का प्रभावशाली प्रशासन करने की व्यवस्था के रूप मे विधि- 
सम्मत नौकरशाही नहीं हो । किसी देश मे नौकरशाही ही राजनीतिक व्यवस्था को 
सक्रिय बनाने का माध्यम होती है। इसलिए मौकरशाही की प्रकृति, आकार और आधार 
राजनीतिक विकास के प्रमुख लक्षण माने जा सकते हैं । नौकरशाही की तरह ही देश में 
सर्वव्यापी कानूनो के माध्यम से विधि के शासन की स्थापना का होना या नही होता भी 
राजनीतिक विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। यह सही है कि राजनीतिक विकास में 
राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होता है और इसको व्याव- 
हारिक बनाने के लिए प्रशासकीय कामिकों की अनिवाय रूप से आवश्यकता पड़ती है 
पर यह तो स्वेच्छाचारी शासन में भी देखने को मिलता है कि प्रशासन चलाने के लिए 
वृहत्तर नौकरशाही हो, किन्तु इस आधार पर इनको राजनीतिक दृष्टि से विकसित नही 
माना जा सकता है। अतः यह व्याख्या भी श्रमात्मक ही कही जानी चाहिए। 

(छ) जन-संचारण और सहभागिता के रूप में राजनोतिक विकास (?0०॥पं6्यां 
ह6४८०फ्शा। 88 क्र058 ग्रा०तर[रशणा थाते एक्वाधं03/0ा)--राजनी तिक दृष्टि 
से विकसित राजनी तिक व्यवस्थाओं में जन-संचारण और जन-सहभागिता बढ़ जाती है । 
यह सहभागिता रचनात्मक ही हो यह आवश्यक नहीं है। जन-संचालन और जन- 
सहभागिता के नकारात्मक पहलू खतरनाक और राजनीतिक विकास के स्थान पर 
राजनीतिक पतन के प्रतीक बन सकते है। दूसरी पेचीदगी, राजनीतिक विकास की इस 
व्याख्या से यह उत्पन्न होती है कि जन-सहभागिता का मापदण्ड क्या हो ? सोवियत रूस 
मे मिर्वाचनों मे करोब-करीब शत-प्रतिशत मतदान होता है तथा पश्चिमी जमंनी में यह 
मत प्रतिशत 93 तक पहुंच गया था और अमरीका मे कुछ राज्यों के स्तर के चुनावों मे 
यह 40 प्रतिशत तक रह जाता है। क्‍या इन प्रतिशतों को जन-सहभागिता का माप माना 
जाय ? इसका निष्कर्ष पाठकों पर'ही छोड़ा जाता है। अतः राजनीतिक विफास को 
राजनी तिक व्यवस्था में जन-संचालन व जन-सहभागिता से जोड़कर समज़ना कठिन 
ही है । 

(ज) लोकतन्त्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास (7076४ 0८एथ०फाता। 
25 हाल ए्रोताह ण तथाा०००८०५)--लोकतन्व के निर्माता के रूप में राजनीतिक 
विकास की व्याख्या करना तकंसंगत लगता है। इस अर्थ में राजनीतिक विकास, राजनी तिक 
संरचनाओं और प्रक्रियाओं को प्रतियोगी, स्वतन्त्र तथा जन-सहभागिता के सक्षणों से 
युक्त करने की प्रक्रिया है। इस विचार के अनेक समयंक हैं कि लोकतान्तिक व्यवस्था 
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स्थापना यथार्य में राजवीतिक विकास ही है। ऊपर से देखने पर इन दोनों रो एस 
सम्बन्ध-सूत्रता का अववोधन होता है किन्‍्तु, लोकतन्त्न का विचार मुत्यों और दिवाए 
घाराओं से गठबन्धित है जबकि, राजनीतिक विकास की अवधारणा मूल्यों और विषाए 
धाराओं से उन्मुक्त है। अतः इन दोनों में सम्बन्ध स्थापित कर संकेतों कहिते दी 
जाता है । 

(झ्त) स्थायित्व और व्यवस्थित परिवतंन देः रूप में राजनौतिक विकात (एक 
56ए४९]०फुञाला 385 हवा बात ठाठ९)१ ८धभाहक---राजनी तिक वदिकाय री 
स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन की व्यवस्था भी माना जाता है। जिन राजनीति 
व्यवस्थाओं में परिवर्तन की सुनिश्चित और व्यवस्थित प्रविधियां प्रचलित रहती हैं वा 
जहा अनावश्यक उथल-पुयल्न नहीं हीती हो वे राजनीतिक विकास की अवह्या+ 
मानी जाती है। यहा स्थायित्व सामाजिक, आधिक, सांस्कृतिक बौर राजवीविर सगे 
पहलुओं से सम्बन्धित लगता है। इसी तरह इन्हीं क्षत्रों में व्यवस्थित परत 
व्यवस्था को राजनीतिक विकास कहा जाएगा। इस अर्थ में यह सामान्य विकाव री 
व्याख्या कही जा सकती है, राजनीतिक विकास की व्याख्या यह नहीं हो सकती। राजी 
विकास का इन पहलुओं से केवल सम्बन्ध ही है, यह इन पर पूर्णतया आशित नहीं पा 
है। इस अर्थ में दो कठिनाइयाँ और उत्पन्न होती है। एक तो यह कि व्यवस्थित पिता 
किन विधियों द्वारा निष्पादित परिवर्तत को कहा जाएगा ?ै इस पर सहमति हो हो हईं 
सकती । दूसरी कठिनाई यह है कि स्थायित्व के सकेतक कौन-कीन से बनाएं जाए! 
अतः राजनीतिक विकास को इस रूप में समझने का प्रयास भी विशेष सहायक नही है। 

(ड) शक्ति-संचारक फे रुप में राजनीतिक विकास (एगाधत्य 0०४घणापाथ 
प्राण्गोशथप00 ण॑ 90०9८)-- राजनीतिक व्यवस्था अपनी पूर्ण शर्त का प्गोक ४ 
स्वर अथवा मात्रा मे करती है इस आधार पर उनकी विकास अवस्था को मापने की दावे 
भी पर्याप्त महत्त्व रखती है। विकास वाली राजनी तिक व्यवरस्य[ओ में शवित के प्रयोग की 
आवश्यकता नहीं रहती है । इसमें यह आशय भी सन्निद्दित है कि राजनीतिक व्यव्धी 
विकास के लिए किवनी शक्ति समाज से जुटा पाती है ! शक्ति जुटाना तभी सम्भव होगे 
है जबकि सरकार को स्वाभाविक जन-समय्थन प्राप्त होता रहे। ऐसी अवस्था तभी आएंगे 
जब शासन में जन-सहभागिता होगी । इसको विकास की स्थिति माना जाता है। मई 
अर्थ अन्ततः राजनीतिक विकास का लोकतन्त के साथ सम्बन्ध कर देता है भर वही 
पेचीदगियां उत्पन्‍्त हो जाती हैं जिनकी चर्चा हम इससे पहले लोकतन्त्त के विकास 
रूप में कर आए हैं । 

(5) सामाजिक परिवर्तन की बहु-दिशायुक्त प्रक्रिया के एक पहलू के हे । 
राजनीतिक विकास (?0ाद्य तेल्एलेत्फ़मादय ग्रड था बच्फूथ्टां रण 2 ग्राएए> 
वाजालापंग्रण 970०९५३ 0 502ंवर ०४०४8०)--इस रूप में राजनीतिक विकास ढ़ 
सामाजिक प्रक्रिया के विभिन्‍न पहलुओं में से एक पहलू मानकर व्याख्यायित किया गया है। 
इस सम्बन्ध में यह तो ठीक है कि राजनीतिक विकास का परिवर्तंत की सामाजिक 
प्रक्रिया से घनिष्ठ सम्बन्ध है पर इससे यह उसका एक पहलू नहीं बन जाता है। 
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राजनीतिक विकास की विभिन्‍न व्याख्याओं के भ्रम को दूर कर इसकी सही व्याख्या 
के विवेचन से इसका अर्थ स्पष्ट होता है । अब हम इसकी परिभाषा करने का प्रयास कर 
सवते है । पाई से इसकी सर्व प्रथम परिभाषा उस समय दी जब इस अवधारणा का विकास 
हो रहा था। उसके द्वारा दी गई परिभाषा इस प्रकार है-- 

“राजनीतिक विकास, संस्कृति का विसरण (6900) और जीवन के पुराने प्रति- 
मानों को नई मागों के अनुकूल बनाते, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य 
बैठाना है ।/4 

ल्यूशियन पाई ने अपनी इस परिभाषा को, जो उसने राजनीतिक विकास की 
अवधारणा के विकास के प्रारम्भिक चरण में दी थी, बाद में अधिक परिमाजित रूप में 
व्यवत किया है। स्वयं उसने राजनीतिक विकास पर व्यापक दृष्टिकोण से चिन्तन किया 
और अन्य ल्लोतों से इस अवधारणा पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसको अधिक 
सुस्पष्ठ रूप से परिभाषित किया। पाई ने अब राजनीतिक विकास को राजनीतिक 
व्यवस्था में समानता, उसकी कार्यक्षमता और उसमे संरचनात्मक विभिन्‍्नीकरण के साथ 
सम्बन्धित माना। इस नये क्षर्थ में राजनीतिक विकास ऐसी विकास प्रक्रिया मानी गई 
जिससे जनता में समानता आए, राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों का संशोधन 

और समाधान करने की क्षमता हो और राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्‍नीकरण हो 
जाए। अतः ल्यूशियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा समानता, क्षमता और 
विभिन्‍नीकरण के तीन आधार स्तभों से सम्बन्धित है। « 

ऐलफ्रेंड डायमेन्ट ने राजनीतिक विकास की परिभाषा सामान्य रूप में देते हुए लिया 

है कि “राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था 
के नये प्रकार के लक््यों को निरन्तर सफल रुप में प्राप्त करने की क्षमता बयी रहती 
है ।!” आमन्‍्ड और पावेल ने राजनीतिक विकास की परिभाषा करते हुए ल्लिणा है कि 
“राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध विभिन्‍्तीकरण और प्रिशषवी- 
करण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढा हुआ लौकिकीकरण है ।” आमग्ड शरीर वयेस 
की इस परिभाषा में यह अर्थ सन्निहित है कि राजनीतिक गंरभगा््नी & अढूते । 
विभिन्‍नीकरण और विशेषीकरण तथा संस्कृति के अधिकाधिक सौड़िडीड/श मे राज- 
नीतिक व्यवस्था की निष्पादन शैली की कार्यदक्षता व प्रभावका सिता # १ करती है किसे 
उसको क्षमताओं में भी वृद्धि हो जाती है। हे 
उपरोक्त परिभाषाओ का गहराई से अध्ययन करने से बढ़ा ८०: ६ & कतई बेर 
मौलिक भिन्‍नताएं नहीं हैं । सबने एक ही प्रकार के विकास #५८०८ «| #दा-अरर रे 
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से विवेचित किया है। अतः राजनीतिक विकास की सामान्य परिभाषा हप शे करे 
कर सकते है -राजनीतिक विकास, राजनीतिक संरचनाओं का विभिलीरल दो 
विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है सिरे 
जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता तथा उसकी उ५ न्यकपं 
की स्वायत्तता बढ़ जाए। ४ 
राजनीतिक विकास की व्यास्या, अर्थ और परिभाषाओं के विवेचन से इसकी कि। 
ताओं और लक्षणों को पहचानता सरल हो जाता है। अतः अब हम राजवीतिक शिए 
के विभिन्‍न लक्षणों या विशेषताओं का विवेचन करेंगे। यहां भी यह ध्यात रबती हा 
कि अलग-अलग विचारकों ने राजनीतिक विकास के अलग-अलग लक्षण बताए ही 
इसलिए हम पहले इन लक्षणों को इनके प्रतिपादकों के अगुसार हो विवेषित करो ५ 
उसके बाद सामान्य निष्कप में विविध लक्षणों का समन्‍्वयी विचार अरस्तुत करेंगे। 


राजनीतिक विकास की विशेषताएं और लक्षण (7॥6 लाभ्रश्णधाभीएण 
कट्एा९६ ० 90॥४6% 70९१श४०कृणथाएे त्िधाई 
राजनीतिक विकास की विशेषताओं पर मतैवय नहीं है, यह तध्य हम अं + 
विवेचन में भी देखने को मिला है॥ अतः हम राजनीतिक विकास की विशेषता 
बारे में तीन विचारकों के द्वारा दिए गए लक्षणों का अलग-अलग वर्णन कस 
विशेषताओं के बारे में निष्कर्ष निकालेंगे। हा 
() ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास को विशेषताएं (८0077 
5#65 गा एगॉपट्व वरएल००७छ॥6०६ ४०००००॥७३ 40 ॥४०॑॥ 9०० हक 
पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पाई ने हि 
नीतिया विकास की अवधारणा का गहन अध्ययत करके यह निष्कर्ष दिशाता छः 
राजनीतिक विकास का विशेष अर्थ होता है। इसके अर्थ का विवेधन करते समवह 
पाई के विचारों का विवेचन कर चुके हैं। वह राजनीतिक विकास की जनसंध्या, मा 
की कार्यक्षमता और संरचताओं के आधार पर परिभाषित करता है। उ्तकी दत 
से राजनीतिक विकास की तीन विशेषताएं स्पष्ट होती हैं! उसके अनुमार नी ड््त 
जिकास का सम्बन्ध विशेषकर (3) समानता, (7) क्षमता, और (8) विश. 
से होता है । का 
(3) पाई के अनुसार राजनीतिक विकाप की प्रमुध् विशेषता राजनीतिक * 
के व्यक्तियों में समानता के प्रति सामान्य भावना फा उत्पन्त होता है। भें आई 
बिस्तार से समझाते हुए पाई यह स्पष्ट करता है कि समायता उसी अवस्था में | 
मानी शाएगी जय राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के सभी लोगों को सामान हर 
ब्राष्त हों और राजनौतिक प्रक्रियाओं में जन-सहमागिता में किगो प्रकाध की पद 
नहीं ही । इसमे स्पष्ट है कि पाई समानता फो केवल गीमित अर्चो में लेते हुए शाही 
विवास को विशेषता नहीं मासते। राजनीतिक विवगास के लक्षण के रुप में मे 
मे बाई पा सात इसकी निम्नतिणित विशेषताओं मे है । 
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4) राजनीतिक सक्रियता के सभी स्तरों पर नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों । 
2) जन-सहभागिता भेदभाव रहित हो । 
3) पराधीन और आदेश प्राप्त करने वाली जनता के स्थान पर राजनीतिक निर्णयों 
में सम्मिलित और सहयोगी जनता हो ! 
(4) कानून सर्वव्यापकता रखते हों अर्थात समाज के सभी व्यवित एक से कानूनी 
के अनुसार शासित होते हों । 

(5) उपलब्धि के आधार पर ही राजनीतिक भर्ती हो । 

इस प्रकार के लक्षणों वाला राजनीतिक समाज समानता वाला होगा जो पाई के 
अनुसार राजनीतिक विकास का मौलिक लक्षण है। यहां पाई कानूनी व्यवस्थाओं के 
आधार पर स्थापित समानता से ही सन्वुष्ट नही होफर इससे आगे जाता है| वह राज- 
नीतिक विकास के लक्षणों को सैद्धान्तिकता से व्यावह्वरिकता के स्तर पर परखता है। 
इसी कारण अनेक विकासशील राज्य राजनीतिक विकास की इस विशेषता से युक्त नहीं 
लगते हैं। भारत मे भी समानता केवल नाम से ही या अधिक से अधिक कानूनी रूप से 
ही देखने को मिलती है। भारत के संविधान का 42वां संशोधन इस समानता को 
व्यावहारिक बनाने में सहायक कदम होगा या नहीं यह अभी केवल अन्दाज की ही बात 
कही जा सकती है। अत राजनीतिक विकास की प्रथम विशेषता समानता की है जी 
पाई के अनुसार कैवल कानूती ही नही व्यावहारिक भी होनी चाहिए। 

(॥) राजनीतिक विकास की दूसरी विशेषता का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की 
क्षमता से है। समानता के लक्षण का सम्बन्ध सम्पूर्ण जन समुदाय से है, जबकि क्षमता का 
सम्बन्ध राजनीतिक शक्ति की संरचनात्मकर व्यवस्था की प्रभावकारिता से है) पाई के 
अनुसार इस विशेषता का सम्बन्ध राजतीतिक व्यवस्था के निर्गेतों (००४७००/७) से अधिक 
है। राजनीतिक विकास में राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता-वृद्धि की निम्नलिखित 
विशेषताएं होती है-- 

() मार्गों का समुचित समाधान करना । 

(2) विवादों को तकसंगत आधार पर सुलझा सकना ! 

(3) शासन की प्रभावकारिता व समर्थता । 

(4) प्रशाश्कीय निपुणता या कार्यकुशलता ॥ 

(5) प्रशासनिक बुद्धिसंगतता | 

इन विशेषताओं का सीधा सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से होता है। 
राजनीतिक विकास उसी राजनीतिक व्यवस्था में होता है जिसको क्षमता उपरोवत 
भआयामों में वढ जाती है। उदाहरण के लिए, समाज में उठने बाली मांगों में उचित व 
अनुचित सभी प्रकार की मांगें सम्मिलित होती है। अनुचित मांगो को दृढता से अस्वीकार 
कर सकना राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का सूचक है। अत. राजनी तिक विकास की 

दूसरी विशेषता राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से सम्बन्धित है। 
|. (9) विभिन्‍नीकरण राजनीतिक विकास की चीसरी विशेषता है। राजनीतिक 
, संरघनाओं की प्रकृति का राजनीतिक विकास से गहरा सम्बन्ध है। यह स्वतः ही 
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प्रक्रियाओं के विशेषीकरण से सम्बद्ध हो जाता है । इसमे निम्नलिधित विशेशो 
सम्मिलित है - है 

(१) राजनीतिक संरचनाएं अलग-अलग कार्यों के लिए पृथक-पंधक होती हैं। 

(2) कार्यात्मक दृष्टि से कार्यों का विभाजन होता है। 

(3) भ्रकार्यात्मक सुनिश्चितता होती है। रत 

(4) संरचनाओं व प्रक्रियाओं के पुंज का एकीकरण व उतमें समलय 2 
रहता है । ) 

इस प्रकार के संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण व विशेषीकरण को राजनीतिक विश 
सक्षण के रुप में देखा जाता है। पाई ने समानता, क्षमता और विधि 
राजनीतिक विकास की लक्षण-समष्टि (त6एथ०फृणशा 8शाए7णए/०े कहर ग 
राजनीतिक विकास की ऐसी लक्षण-समप्टि था संलक्षण है जिसमे (क) समन 
सम्बन्ध राजनीतिक संस्कृति और उन भावनाओं से है जिनसे व्यवस्था की वैक्षाओं 
उसके साथ प्रतिबद्धता बढ़ती है, (ख) क्षमता का सम्बन्ध शाप ४5 है कि रा 
संरचनाओं की कार्य-निष्पादनता से है, और (ग) विभिन्‍्नीकरण का स्द्य 
कारिक सरचनाओं और समस्त समाज की सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाओं पे है। 

इस प्रकार ल्यूशियन पाई राजनीतिक विकास की तीनों विशेषताओं को पाप 
संस्कृति, आधिकारिक संरचनाओं और सामान्ये राजनीतिक प्रक्रिया से सम्द। न 
है। ल्यूशियन पाई समानता को राजनीतिक संस्कृति से, क्षमता को आपरिका| 
नाओं से तथा विभिन्‍नीकरण को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया से सम्ब्सित | 
राजनीतिक विकास को इनके आपसी सम्बन्धों के इदे-गि्द धूमती हुई अंदर 
देता है । ५ 

(ख) आमन्‍्ड और पाबेल के अनुत्तार राजवोतिक विक्वास की विशेषताएं रा ि 
[€ञ05 0090ण॥प ०० 0६ए००माल्या 80९९००70पराह्ठ 70 कएणाव था 20०८ | 
आमन्‍्ड और पावेल ने राजनीतिक विकास की विशेषताओं को भिन्न गा दा 
प्रस्तुत किया है । वस्तुतः: पाई के द्वारा दिए गए लक्षणों और आमन्‍्ड कौर 00 | 
दिए गए लक्षणों में कोई मौलिक अन्तर नही है। इन्होंने इजनीतिक 2 
विशेषताओं को प्रमुख माना है। यह विशेषताएं हैं--(7) भूमिका लि 
(3) उप-व्यवस्था स्वायत्तता, और ((8) लौकिकीकरण । विश रू 

(3) आमनन्‍्ड और पावेल राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषा री 
विभिन्‍नीकरण को मानते हैं । यह विशेषता ल्यूशियन पाई के द्वारा दी गई विनर पर 
की विशेषता व पर्याय ही है। पाई राजनीतिक विकास के लक्षण के रुप में सर 
विभिन्‍नीकरण की वात करता है जबकि ये भूमिका-विभिन्‍नीकरण की वॉर्त हे हट 
इस लक्षण में आमन्‍्ड और पावेल यह मानते हैं कि संरचनाओं का विभिलीर के ्ँ 
महत्त्वपूर्ण नही है जितना कि भूमिका का विभिन्‍नीकरण | अनेक देश, विशेषजशर 2 कं 
और विष्रासशील राज्य ऐसे हैं जहां संरयनात्मक विमिस्मीकरण की विस्तृतव 5 ट्ह न] 
स्पवस्थाएं फी जाती है किन्तु, जब वास्तविक व्यवद्वार की बात आवी है तो रस 
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एक ही संरचना के द्वारा अन्य संस्थाओं के कार्यों का निष्पादन भी होता है। सोवियत 
झूस में संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण है, किन्तु भूमिका का विभिन्‍तीकरण नही पाया जाता 
है। इस कारण आमनन्‍्ड ओर पावेल, पाई से एक कदम आग्रे जाकर राजनीतिक विकास 
के लिए ऐसा संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण आवश्यक मानते हूं जो यथार्थ में भूमिकाओं 
का विभिन्‍्नीकरण भी हो । उदाहरण के लिए, कार्यपालिका के रूप में केवल कार्यपालिका 
की ही भूमिका का निष्पादन करें और व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की भूभिका का 
निष्पादन नही करे तो इसको भूमिका-विभिन्‍्नी करण माना जाएगा । इसका अथं शक्तियों 
के पृथककरण से नहीं लेना है। भूमिका-विभिन्‍नीकरण शक्तियों के पृ थक्करण की अवस्था 
में ही सम्भव हो यह आवश्यक नही है। अतः आमन्ड और पावेल राजनीतिक विकास 
का प्रमुख लक्षण भुमिका-विभिन्‍नीकरण मानते है । 

इनका अभिमत है कि भूमिका-विभिल्तीकरण स्वतः ही विशेषीकरण ला देता है। 
सही बात तो यह है कि भूमिका-विभिन्‍नीकरण तब तक व्यावहारिक रूप नहीं लेता है जब 
तक विशेषीकरण नही हो जाता है। संरचनाएं विशेषीकरण के आघार पर हो विभिन्‍न 
रह सकती है । इसलिए भूमिका-विभिन्‍नीक रण, सरचनात्मक विभिन्‍नी करण और विशेषी- 
करण के साथ जुड़े हुए है और एक ही तथ्य के तीन सावयवी एकता वाले पक्ष हुँ। इस 
प्रकार आमनन्‍्ड और पावेल राजनीतिक विकास की विशेषता के रूप में भूमिका-विभिरनी- 
करण की बात कहकर, संरचनात्मक विभिन्‍्नीकरण और विशेषीकरण का भी आधार 
ले लेते हूँ । 

0) उप-व्यवस्था स्वायत्तता राजनीतिक व्यवस्था को क्षमता के साथ जुड़ी हुई है। 
पाई जिसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहते है, आमन्ड और पावेल उसे उप-व्यवस्था 
की स्वायत्तता कहते है । इनका मत है कि भूमिका-विभिन्नीकरण तव तक सम्भव नही हो 
सकता जब तक राजनी तिक व्यवस्था की उप-व्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त नहीं हो ! 
इसका सीधा सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से इसलिए होता है क्योंकि, उप- 
व्यवस्था स्वायत्तता शवित के एक स्थान पर केन्द्रण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण का संकेत 
है। इससे राजनीतिक व्यवस्था की मांगों को काट-छांट करके उनमे से ठीक और उचित 
को पूरा करने की क्षमता बढती है। उप-व्यवस्था स्वायत्तता वाली राजनीतिक व्यवस्था 
में सारी मांगे सीधे एक केन्द्र पर स्थित सरकार के पास नही आती हैं, भपितु अन्य 
संरचनाओं को तथा उप-व्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त होने के कारण उनके निर्णयों में 
रूपान्तरण की व्यवस्था अनेक स्तरों पर हो जाती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था की 
क्षमता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, उप-व्यवस्थाओं की अधिक स्वायत्तता तभी 
सम्भव हो सकती है जबकि विभिन्नीकरण का ऊंचा स्तर स्थापित हो गया हो। इससे यह 
स्पष्ट है कि आमन्‍्ड और पावेल उप-व्यवस्था के स्वायत्तता की बात करते है तो यह 
राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और कार्यदक्षता का बढना ही है। 

(0) आमन्‍्ड और पावेल ने राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता लौकिकीकरण 
की बताई है। लौकिकीकरण का सम्बन्ध सही रूप में संस्कृति से ही है। परम्परागतता 
से दूर हटने और धमेनिरपेक्षता की तरफ समाज तभी बढ सकते हैं जबकि व्यक्तियों में वह्‌ 
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समानता आये जिसकी बात पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषता के रुप प्रेढ़ी है। 
पाई ने समानता का सम्बन्ध औचित्यपूर्ण तया व्यवस्था के प्रति निष्ठा बनें दाग 
राजनीतिक संस्कृति तया भावनाओं से बताया है। यही अर्थ लौकिकीकरण से तिया बल 
है । केवल अन्तर है ती इतना कि समानता के विभिन्न पक्ष होते हैं! इस कारण 5६ ब्याज 
संदर्भ से सम्बन्धित है जबकि शायद लौकिकीकरण का संदर्भ इतना व्यापर्क नहीं है 
डिन्‍्तु, यह भी ऊपर से देखने पर ही लगता है। लौकिकीकरण के अन्तर्गत समानता की 
अर्थ सप्मिहित है । किसी राजनीतिक समाज में लौकिकीकरण का सथ्वस्ध तोगो की 
अभिवृत्तियों में परिवर्तत आने से है। अभिवृत्तात्मक परिवतंन समानता के साय दी 
चलता है । 

आमन्‍्ड और पावेल यह मानते हैं कि राजनीतिक विकास के यह तीनीं लक्षण आर 
में इस प्रकार से गठवन्धित हैं. कि एक में परिवर्तन दुसरे और तीपरे लक्षण में भी प्र 
चतेन ला देता है। अत; राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक विकास की तीनों विशेप 
ताओ का अतिवायंतः एक साथ पाया जाना आवश्यक होता है। इनकी मारता है 
राजनीतिक विकास के इन तौन लक्षणों से किसी राजनीतिक व्यवस्था की कार्यरत 
(८०७०७॥४७) और गिष्पादन शैली के प्तिमानों मे स्थिरता और सुनिश्चितहा आषा 
है। अत: राजनीतिक विकास, भूमिका विभिन्नीकरण, उप-व्यवत्था स्वायत्तता 
संस्कृति का लौकिकीकरण है, जिनको पाई समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण कॉनर्मि 
देता है। 

(ग) हेलियो जाग्वाराइब के अनुसार राजनोतिक विकास की विशेषताएं (000४7 
लकरांभरांव 7 छममांव्वा १०एल०फ्कथा। ब००णावाए80०. सका उम्कृप्ाणिके 
जाग्वाराइव राजनीतिक विकास पर गहनतम चितन करने वाले व्यक्तियों में अग्रणी है 
हुए भी अभी तक राजनीतिक विकास के विद्वानों को सूची में प्रतिष्ठित नहीं हो पे हैं 
राजनीतिक विकास का आधुनिकतम सिद्धान्त विकसित करने में इनकी भूमिका कमर, 
पाई और रिग्स से कही अधिक है। उन्होंने न केवल राजनीतिक बिकार्स का सामार्स 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, अपितु, बहू इसको केवल एक रूप में लेकर इसे संकु्ित मे 
धारणा बनाते से भी बचे हैं। उन्होने अपनी पुस्तक पोलिटिकल डेवलपमेस्टः ६ जगत 
वियोरी एण्ड ए लेटिन अमेरिकन केस स्टडी में राजनी तिक विकास को व्याप्त दृष्टिवी्ण 
से समझने का प्रयत्न किया है। उतका मत है कि राजनीतिक विकास की चार प्रकार 
समझ सकते हैं। संक्षेप में यह चार विचार इस प्रकार हैं--6) राजनीतिक विकाफ प्र 
वर्त्य के रूप में (06 ५27490९5 0 7णाल्ग 0-एले०्काग्रलय); (7) राजनीतिक विकात 
राजनीतिक दिशा के रूप में (9णांपव्य 66एश०फ्ञाला। 98 8 एगा0व्शें वाह्ध्थांगफे 
(॥) राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में (ए०[परत्यां 4९एढ० गाथा 2४3 
[70९८5$), ((९) राजनीतिक विकास विभिन्न पहलुओं के रूप में (90णप०्ः ह8९प०८०ए 
गराल्यां 55 ठीडिहा। 59९९५) । ; हु 

_ (0) परिवर्त्य के रूप में देखा जाए तो राजनीतिक विकाय राजनीतिक व्यवध्वा रन 
संरघनात्मक परिवतन लाने वाली एक राजनीति सम्बन्धी घटना या किया है। ईहंह 
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में राजनीतिक विकास एक संरचनात्मक स्तर है जो सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था 
है। इसके विकास को इन परिवरत्यों के रूप में समझा और नापाजा सकता है। इस 
प्रकार, राजनीतिक विकास के लक्षण तीन प्रकार के परिवत्यों के आधार पर निर्धा- 
रित किये जा सकते हैं। यह इस प्रकार हैं-. 

(भ) प्रचालनात्मक परिवर्त्यों (09श2णाय। रक्षां40!९७) के आधार पर राजनीतिक 

विकास के तीन लक्षण माने जा सकते हैं--- 
() बुद्धिसंगत अभिमुखीकरण (्लाएण9] ०70७) 
(2) प्तरचनात्मक विभिन्‍नीकरण (हाएलपब! तालिध्याबांणा) 
(3) क्षमता या सामर्थ्य (८४००४७॥9) 
(ब) सहभागिता परिवत्यों के आधार (987009०/079| ४०78025) पर भी राज- 
नीतिक विकास के तीन लक्षण स्पष्ट होते हैं-- 
() राजनीतिक संचालन (90[60०8] 770छटकध०ण) 
(2) राजनीतिक एकीकरण (90॥#०4 व7/6ट007) 
(3) राजनी तिक प्रतिनिधित्व (9०॥प ०४ उ९फाइशाक्षिणा) 

(स) दिशात्मक परिवत्यों ((॥0०४०॥४ ५वयं३0)०७) के आधार पर राजनीतिक 
विकास के प्रमुख दो लक्षण होते है-- 

!. (॥) राजनीतिक उच्चतर-विन्यासन (0 डपफुलणतााभ्रीणा) 
(2) विकास अभिमुखीकरण (6९ए७[०ज्ाला६ 07थ॥/क॥णा)) 

परिवर््यों के आधार पर राजनीतिक विकास के विभिन्न लक्षणों का किसी न किसी रूप 
में अन्य विचारको द्वारा बताए गये लक्षणों में स्पष्टीकरण किया जा चुका है। इसलिए 
यहां इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि राजनीतिक विकास एक ऐसी पेचीदा प्रक्रिया 
है जिसको प्रभावित करने वाले परिवर्त्यात्मक लक्षण ही बहुत अधिक हैं। 

(॥) राजनीतिक विकास की दिशा, परिवर्तेत या चलने का ज्ञान है। राजनीतिक 
व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के रूप मे राजनीतिक विकास की आवश्यक रूप से 
कोई निश्चित दिशा होनी चाहिए। संरचनात्मक परिवततन राजनी तिक व्यवस्था के अन्दर 
भी हो सकते है और विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच भी हो सकते हैं। यह परिवर्तन इन 
दोनों ही रूपों में दो प्रकार के हो सफते है--(क) विश्लेषणात्मक परिवर्तन और (ख) 
संश्लेषणात्मक परिवर्तन । विश्लेषणात्मक परिवर्तन अगर अन्तःव्यवस्थाई (ं7४-४5५४९- 
गाथा) है तो इससे राजनीतिक विकास के दो लक्षण अ्रकट हो सकते है--प्रथम को 
खण्डीकरण (६८९४॥॥९०७॥७(07) कहा जाता है और दूसरे को एकीकरण (प्रधीट्वा/09) 
का लक्षण कहा जाता है। संश्लेषणात्मक परिवर्तत अगर अन्तर-व्यवस्थाई (घाल- 
89अंध्याांप।9) है तो इससे भी राजनीतिक विकास के दो लक्षण प्रकट होते हैं! प्रथम 
लक्षण विघटन (98$50 70०) का होता है ओर दूसरा लक्षण विल्ययन (0४07) का 
होता है। इन चारों लक्षणों को व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार समझा जा सकता है--- 
() अन्त--व्यवस्थाई विश्लेषणात्मक परिवर्तन, (क) खण्डीकरण और (ख) एकीकरण 
(2) अन्तरव्यवस्थाई संश्लेषणात्मक परिवतंन, (क ) विघटन और (ख) विलयन के होते हैं। 


जग 
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राजनीतिक विकास की दिशा के आधार पर राजनीतिक विकास का संरचदालः 
परिवतेंनों पर प्रभाव पड़ता है। बगर अन्त.व्यवस्थाई विश्लेषणात्मक परिवतन हंगे 
इनका एक दिशा में परिवर्तन खण्डीकरण लाता है और द्रुसरी दिशा में एडीकए दो 
का कार्य करता है। किन्तु परिवतंन अन्तर-व्यवस्थाई संश्लेषणात्मक रूप में हो गेछ 
दिशा विघटन और दूसरी दिशा विलयन लाने वाली होती है। अतः राजनीतिक कि 
के लक्षण राजनीतिक विकास के संरचनात्मक परिवतेनों की प्रकृति पर निर्भर के 
कि यह व्यवस्था को तोड़ने से सम्बन्धित हैं या उसको जोड़ने से इनका सम्बन्ध है। 

(॥) राजनीतिक विकास, एक प्रक्रिया के रूप में राजनी तिक आधुनिकीकरण घत (9) 
राजनीतिक संस्थाकरण है। राजनीतिक आधुनिकीकीकरण राजनीति के प्रवालगालो 
परिवत्यों में वृद्धि की प्रक्रिया है जिसमें तीन लक्षण सम्मिलित है-- (क) बुद्धियंगत रबर 
मुबीकरण (ए2(णाक्ष ०7८०६४४०॥), (ख) संरचनात्मक विभिन्नीकरण 60707 
धंवटि०१09607), और (ग)सामथ्यं या क्षमता (०३9०9॥0)। राजनी तिर संस्याकस 
राजनी तिक व्यवस्था या राजनीति के सहभागिता परिव॑त्यों में वृद्धि की प्रक्रिया है गिर 
तीन लक्षण होते हैं--- (क) राजनीतिक संचालन (90॥ ०४] 22 
नीतिक एकीकरण औौर (9ण7#८० 7(०8०/००, (ग) राजनीतिक प्रतिनिधि 
(०॥#८ब्वा ए07०5०११४४४०४) ! इस भ्रकार, प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकाह 
लक्षण राजनीतिक आधुनिकीकरण और संस्थाकरण के रूप में प्रचालनात्मक बोर एह 
भागिता-सम्बन्धी लक्षणों वाले ही है। हु 

(९) राजनीतिक विकास को विकास के विभिन्‍न पहलुओं के रूप में भी समझे 
प्रयास जाग्वाराइब ने किया है। उसका मत है कि राजनीतिक विकास के प्रवम 
दृष्टिकोण व उनसे सम्बन्धित लक्षण राजनीतिक विकास को समग्रता की दृध्दि गो 
वाले नहीं कद्दे जा सकते । अगर राजमीतिक विकास की वास्तविक प्रकृति ओरर 
लक्षणों को समझना है तो उसके तीन पहलुओं को सम्मिलित रूप से लेता होगा। ्ि | 
एक पहलू से राजनीतिक विकास की प्रक्रिया की पूर्णता का ज्ञान नहीं हो सकती 
राजनीतिक विकास को विकास के परिवर्त्यों, दिया और केवल प्रक्रियाआधुरिकीर 
और संस्थाकरण के रूप में समझने का प्रयत्त आंशिक अयल्त होगा। राजनीतिक विश 
पर विहंगम दृष्टिकोण अपनाकर इसके तीनों पहलुओं के आधार पर ही का हल 
समझे जा सकते हैं। अतः जाग्वाराइव इन पहलुओं का संदर्भ लेकर इनके विवेचर 
राजनीतिक विकास्त के लक्षणों का संकेत देता है। अतः हम इन पहलुओं का दा 
करके लक्षणों का निर्धारण करेंगे । यह पहलू इस प्रकार हैं---(क) राजनीति6 पक 
की क्षमता या सामथ्यं का विकास, (ख) समाज के समग्र विकास मैं राजन! रो 
शी के योगदान का विकास औौर (ग) राजनीतिक व्यवस्या की अनुन्रियातमइर्ता 

गिस । 

राजनीतिक व्यवस्था की सामर्च्य के विकास से जाग्वाराइब का आशय सामा्शि 
व्यवस्था की उप-ध्यवस्था के रूप में राजनीति (फणा॥9) की प्रमावकारिता के बिता दे 
६ इस पहलू से वह राजनीतिक बिकास के दो लक्षण स्पष्ट करता है। अर से 
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अभिवृद्ध सामाजिक सहमति का है तथा दूसरा लक्षण अभिवृद्ध सामाजिक सहभागिता 
काहे। 
समाज के सर्वागीण विकास में राजनीतिक व्यवस्था के योगदान के विकास से जाग्वा- 
राइब यह अर्थ लेता है कि राजनीतिक साधनों से सम्पूर्ण समाज का विकास, जिसमें 
सांस्कृतिक सहभागिता और भाथिक व्यवस्था का विकास सम्मिलित है, कहां तक किया 
जाता है ? राजनीतिक विकास का यह पहलू अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि, रूस से लेकर 
क्यूबा तक में राजनीतिक विकास के साधनों का सम्बन्धित समाजों के सर्वांगीण विकास 
में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। यह पहलू इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है 
क्योंकि, इसमें सामान्य विकास के लक्ष्य और प्रयत्व सन्निहित हो जाते है। इससे राज- 
नीतिक विकास का समनुरूपता (००॥४एए०८॥०७०) का लक्षण स्पष्ट होता है। 
राजनीतिक व्यवस्था की अनुक्रियात्मकता के विकास का अर्थ राजनीतिक विधियों से 
राजनीतिक मततकक्‍्य और सामाजिक मर्तक्य के विकास से है, भर्थात राजनीतिक व्यवस्था 
के विकास मे अधिकतम राजनीतिक मर्तक्य का लाना और इसके द्वारा सम्पूर्ण समाज में 
अधिकतम मतैक्य की स्थापना में राजनीतिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था के 
अनुक्रियात्मकता के विकास से ही सम्भव है । जाग्वाराइव यह मानता है कि ये दोनों ही 
आदर्श अव्यावहारिक है। किसी भी तरह की राजनीतिक व्यवस्थाई अनुक्तियात्मकता 
राजनीतिक मतैक्य नहीं ला सकती है और यह आ भी जाए तो भी आाथिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक कारणों से सामाजिक मतेक्‍्यता तो प्रूर्णतया कल्पनात्मक ही रहती है। 
ऐसा समाज हो ही नही सकता जहां सब व्यक्ति, सब बातों पर सबंदा सहमत रहे । 
इस पहलू के आधार पर राजनीतिक विकास के तीन लक्षण स्पष्ट किये गये है-- 
प्रथम ४ का, दूसरा वैधता तथा तीसरा प्रयोज्यता (5०ए०८व७४॥१५) का 
लक्षण है। 
उपरोक्त विवेचन में जाग्वाराइब ने राजवीतिक विकास को सामान्य और विशिष्ट 
दोनों अर्थों में लेते हुए इसकी निम्नलिखित विशेषताओं का संकेत दिया है) यद्यपि यह्‌ 
सही है कि जाग्वाराइब राजनीतिक विकास को परिवरत्यों, विकास की दिशा, विकास की 
प्रक्रिम और विकास के विभिन्‍न पहलुओं के रूप में विवेचित करने से आगे नही बढ़ता, 
फिर भी इस विवेचन में उसके मतानुसार राजवीतिक विकास की विश्लेपताएं भी स्पष्ट 
उभर बाती है। संक्षेप में, यह विशेषताएं इस भ्रकार हैं-- (क) अभिवुद्ध सामाजिक 
सामंजस्य, (ख) अभिवृद्ध सामाजिक सहभागिता, (ग) अभिवृद्ध सामाजिक समनुरूपता, 
(घ) अधभिवृद्ध प्रतिनिधात्मकता, (च) अभिवृद्ध वंघता और (छ) अभिवुद्ध प्रयोज्यता 
(के) जाग्वाराइव का अभिमत है राजनीतिक विकास राजनीतिक सहमति मे वृद्ध 
फरता है जिसको स्थायी तभी रखा जए सकता है जबकि इस सहमति के आधार के रूप में 
सामाजिक सहमति में भी वृद्धि हो । इस तरह, वह राजनीतिक विकास को औपचारिकता 
के आवरण से ऊपर उठाकर एक वृहत्तर स्तर पर आने वाले परिवर्तनों से जोड़ने का 
प्रयत्त करता है। इसलिए ही उसने अभिवृद्ध राजनीतिक सहमति को राजनी तिक विकास 
के लक्षणों मे गोण स्थान भी नही देकर इसके आधार--सामाजिक सामंजस्य को « 
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नीतिक विकास के लक्षण में सम्मिलित किया है। उसका अधिमत है हि विश 
राज्यों में राजनीतिक विकास के अवरुद्ध होने का कारण ही यह है कि इत देह ६ 
राजनीतिक सहमति या सामंजस्य देखने में आता है किन्तु, यह सामाजिक स्तर ता झे 
पहुंच पाता है । मो 
(ख) बढती हुई सामाजिक सहभागिता भी राजनीतिक सहभागिता की गत 
विकता की सूचक है और इससे ही राजनीतिक सहभागिता स्थायित् के लक्षण फ् 
होती है । यहां भी जाग्वाराइव वही दलील पेश करता है जो ऊपर वाले लक्षप के साई 
करण में दी गई है । है 
(ग) राजती तिक विकास से केवल राजनीतिक व्यवस्था में बढती हुई समगुषया 4 
माती है तो यह औपचारिक दृष्टि से ही राजनीतिक विकात का सूचक होगी। पक 
कता इस बात की है कि घोड़ा-गाड़ी के भागे जोता जाएं, पीछे नहीं । अगर का ह 
संरचनाओं में समनुरूपता है और समाज में नही है तो यह धोड़े को गाड़ी के पीदधे पा 
है. भर्थात यह स्थिति या लक्षण राजनीतिक विकास का नही हैं। यह राजनीतिक लाई 
की औपचारिकता या अधिक से अधिक इसकी क्षणिक अस्तित्वता का है। पही #' ता 
राजमीतिक विकास, सम्पूर्ण समाज व्यवस्था में समनुरूपता का प्रेरक होने पर ही ४" 
होता है । हा 
उपरोक्त तीन लक्षण सामान्य राजनीतिक विकास से सम्बन्धित माने जा 07) 
यह राजनीतिक विकास के आधार-स्तम्भ हैं जिनके अभाव में राजनीतिक विकास है 
भर्थों भें विकास न होकर राजनीतिक विकास की औपचारिकता मात है। विकाए' 
राज्यों मे यही मौलिक लक्षण अभी तक स्थापित नहीं हो पावे के कारण इन डी 
राजनी तियां विकसित होने के स्थान पर पिछड़ती या पतन की ओर बढती 0 
जागाराइव का कहना है कि अनेक विकासशील और स्वेच्छाचारी राज्यों में राज" रा 
विकास के यह तीन लक्षण देखने को नही मिलते है। क्योंकि इन तीनों का सम्बन्ध 
व समाज व्यवस्था की संस्कृति में स्थायी परिवतंनों से है। ह्र्ण 
(घ) राजनीतिक विकास का एक लक्षण प्रतिनिधात्मकता का बढ़ना है। एस - 
आशय है कि राजनीतिक संरचनाओं की प्रकृति प्रतिनिधात्मक हो और यह भी मे 
चारिक नही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, श्रीलंका, पश्चिमी जमेंवी, अमरीश 
सोवियत रूस में आम चुनावों में प्रतिनिधियों के चुनाव में मतदान का प्रतिशत एक पे 
तक के रूप मे लिया जाय तो इन देशों में यह प्रतिशत क्रमशः 84-4 (। 970) * 
(976), 54 (964) भौर 99.7 (974) रहा था। इससे प्रतिनिधात्मकता मै है 
में पाठक स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते है कि किस राज्य में सही रूप में यह वाई जाती 
राजनीतिक विकास के लिए प्रतिनिधात्मक वास्तविक होनी चाहिए, कैवल मे 
नहीं । को 
(च) शासन शवित की वे घता का कोई विशेव स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। 
इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा कि सत्ता के वैधीकरण की संरचनात्मक व्यवस्था: मे 
मे प्रयुक्त दोती रहे। जैसे निश्चित कालास्तर पर चुनावों की व्यवस्था यां संवधा 
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संकट उत्पन्न करने वाले प्रश्नों पर जनमत प्राप्त करने के लिए मध्यावि चुनाव इत्यादि 
की व्यवस्था हो। लोकनिर्णय या जनमत संग्रह भी इसके साधन ही सकते है । राजनीतिक 
विकास के लक्षण के रूप मे आवश्यकता सत्ता की वैधता की वास्तविकता की है। 

(8) राजनीतिक व्यवस्था की औपचारिकता से उसकी विकसित अवस्था का ज्ञान 
नहीं हो सकता है । राजनीतिक विकास में राजनीतिक संरचनाएं, प्रक्रियाएं ओर व्यव- 
स्थाए सबके लिए प्रयोज्यता रखे यह भावश्यक हैं। समाज के सदस्यों के लिए राजनीतिक 
संरचनाओं की जितनी प्रयोज्यता बढ़ेगी उतना ही राजनीतिक विकास माना जाएगा। 

उपरोबत विवेचन से स्पष्ट है कि आखिरी तीन लक्षणों का सम्बन्ध राजनीतिक 
व्यवस्था के स्तर पर विशिष्ट प्रकार के राजनीतिक परिवतेनों से है। इस कारण यह 
लक्षण विशिष्ट राजनीतिक विकास के लक्षण माने जा सकते हैं | कुल मिलाकर जाखा- 
राइब ने राजनीतिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप मे देखा है जो परिवर्तत मा 
विकास के क्रम मे अन्य व्यवस्थाओं द्वारा प्रभावित रहती भी है और उन्हें प्रभावित करती 
भी है। अत, राजनीतिक विकास को सामान्य विकास के सदर्भ से पृथक भी नहीं करना 
चाहिए और न ही उसमे डुबोकर इसकी समझने का प्रयत्त करना चाहिए। यह सामान्य 
विकास से सम्बन्धित है पर साथ ही उससे स्वायत्त भी है। 

राजनीतिक विकास के लक्षणों को लेकर तीन विचारकों के द्वारा प्रतिपादित लक्षणों 
का विवेचन किया गया है। इनमे पाई, आमन्ड और पावेल के द्वार धठाये लक्षण एक 
से है, किन्तु जाग्वाराइब द्वारा बताये गये लक्षण जटिल और व्यापक दंदर्भ होने के 
कारण विस्तार से उदाहरणों के द्वारा ही समझाए जा सकते हैं। बतः इनका उल्वेख 
करने वाले पाठक को विश्वेप रूप से सावधाव रहवा चाहिए अन्यथा उमप्छे विवेचन का 
अधूरापन या सक्षिप्तता परीक्षा की दृष्टि से घातक हो सकठी है । 

अन्त मे ५ सी ० एच७ डोड के द्वारा उसकी पुस्तक पोघिटिइ्स शेदेसप्रमेस्ट में दिए 
गए कुछ लक्षणों का उल्लेख करना उपयोगी मानते हैं व्योडि, टोड ने खाघारण भाषा में 
सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक विकास की दिक्ेपकनों का विवेचन किया 
है जो सामान्य पाठक को राजनीतिक विकाप्त का बर्य उम्झाते में 
जा सकती है । डोड के मतावुसार राजनीतिक विकार उठ बार 5: 

यह विशेषताएं इस प्रकार है-- (क) समानता छे प्र/६ 
नीति में भाग लेने और सरकारी पदों के त्िए 
अनुमति रहे। (ख) राजनीतिक व्यवस्था में 
करने की क्षमता हो । (ग) राजनीतिद कारों 
होनी कि. उसकी सपरन्न के निद्यया! ::2४22३००) को छोमट रथ रह, 
(घ) राजनीतिक प्रक्रियाजों का दम दस्द कॉडिओडरप हो लिससे सब ले 
उद्देश्यों और प्रभावों से पृथक रह रद 3394 60 

इस प्रकार डोड ने राजतीदिद दिद:> 
और विशिष्ट लक्षणों दाती बान्‍आर्प सजा 
सम्बन्ध और उससे स्वायचठा, 


अधिक सहायक मानी 
दुख विश्रेयवाएं होती हैं । 
कदिसेकिल 





सामान्य भावना जिससे यरू- 
आदेकाडिदा करने के समान अवदतें बे 
कौर उनको छिदसटय 
दिम्िलवीकरत कौर विशसकण 
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विचारों में अधिक मेल रपता है पर उसके विचारों को पाई, आमन्ड बौर पवेर हे 
विचारों से भी बहुत अधिक वेमेल नहीं कहा जा सकता है। 


राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण (ए०॥४व्ग एकप४ 
प्राढ्याँ 800 ?70॥6गं ।०6०॥75४४०) 
राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकी करण और बाइक क़् 
हो विकास की प्रक्रिया मानने की प्रवृत्ति काफो प्रचलित रही है। सर्वेश्रयम कक 
राजनीतिक विकास को आधुनिकता से पृथक प्रक्रिया माना और यह बताया कि दोवे के 
सम्बन्ध होते हुए भी दोनों पृथक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। उसने आधुनिशीकरण ९ 
राजनीतिक विकास का प्रेरक नही बताकर राजनी तिक विकास को आधुतिकीशणण 
वाली प्रक्रियाओं और संरचनाओं से सम्बन्धित माना है। ह॒ग्टिगटन के अनुप्तार रा: 
मीतिक विकास “राजनीतिक संगठनों और प्रक्रियाओं का संस्थाकरण है।”! इस 
हष्टियटन ने राजनीतिक विकास को संस्थाकरण करने के समान मानकर मह स्प्ड 
का प्रयास किया कि अच्छी तरह संस्याकृत राजनीतिक व्यवस्था में अधिक बुर 
जटिलता, स्वायत्तता और ऋमिकता आ जाती है. जी राजनीतिक विकास के संकेतर है ५ 
इस विचार से राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण के संमान ह्दी ह्त 
प्रक्रिया नही माना जा सकता है। ह्टिगटन ने इसको आधुनिकीकरण से मिल 
राजनीतिक आधुनिकीकरण से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित प्रक्रिया माना है। मेअन्तरकरे 
जाग्वाराइव ने राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में अन्तर के 
हुए यह माना है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा शजनीतिक आवति  र 
अधिक व्यापक और सर्वेग्राही है। उसने इस सम्बन्ध में लिखा है, “राजनीतिक कोई 
एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संत्याकरश के 2० 
है 77 (90॥॥#68] 06एश०फ॒प्रालाई, 85 & छ970९९55, 5 ए०एत०्वो 370ऐ00४ॉ5४पी 
०5 एगाप॑व्बा ग्रा5धएँ०7था६०४०७) आयन्स्‍त्टैंड ने राजनी तिक आधुनिकीकश । 
प्रक्रिया को ऐतिहासिक और प्रकार्यात्मक दोनों ही रूपों में देखने का प्रयास किया है 
उसने प्रका्यत्मिक दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण के तीन लक्षणों की चर्चा शा 
यह लक्षण हैं--(क) अत्यधिक विभिन्‍नीकृत राजनीतिक संरचनाओं का ० 
(ख) केर्द्रीय सरकार की गतिविधियों का बढ़ता हुआ विस्तार और (ग) पर्स 
अभिजनों (८४६०४) का शक्तिहीन होना । इसका अभिमत है कि संरचतात्मक विविधता 
और विभिस्नीकरण और निरंतर संरचनात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप कैद * के 
बृहृत्तर समूहों के बीच पारस्परिकता और अन्त:क्रिया बढ़ जाती है भौर उभरती पी 
की सामर्थ्य निरंतर परिवर्तन का मुकाबला करने और दीर्घकालिक विकास लाने मी 
हो जाती हैं | राजनी तिक आधुनिकीकरण को ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हुए आहट 
38. 0, एशाग०, ००. ८४, 9. 287. 


;! ज़ 
उणचलांठ उब्डद्च्याफिल, #गदधतवी. 2कराडमरार अ परलकलनें वॉन्गग खली 
_ैखटपयटल् ६29० उायव, धलछ ४णगा८, परडाफुटा छचठ ६०७, 4973, 9. 93. 
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ने इसके दो चरणों की चर्चा की हे। प्रथम स्थिति में, मध्यम वर्ग निर्णय-केन्द्रों मे 
सम्मिलित कर लिये जाते हैं और इसके साय-साथ उनके लिए उन्नत जीवन स्तर की 
स्थितियों की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही साथ लौकिकीकरण की प्रक्रिया और 
प्रौद्योगिक विकास भी होता है। दूसरी दशा में जनता को पूर्णतया निर्णय केन्द्रों में 
सम्मिलित कर दिया जाता है। 
इस प्रकार जाग्वाराइव और आयन्स्टैंड राजनीतिक आधुनिकीकरण को व्यापक 
अवधारणा नहीं मानते है। जाग्वाराइव का कहना है कि राजनी तिक विकास में राजनीतिक 
आधुनिकीकरण के अलावा सस्थाओं या सरचनाओं का संस्थाकरण भी हो जाता है। 
आमन्ड के अभिमत का उल्लेख करते हुए उसने राजनीतिक विकास में () भूमिका 
विभिन्‍नीकरण, जिसमें (क) भूमिकाओं और उप-व्यवस्थाओं का विश्ेषीकरण, 
(ख) स्रोतों का लयीलीकरण, (ग) भ्रकार्यों की वुद्धिसंगतता और (घ) साथनों को 
निमित करना सम्मिलित है; (2) उप-व्यवस्था स्वायत्तता और (3) लौकिकीकरण के 
लक्षणों की बात कही है। इससे जाग्वाराइब यह स्पष्ट करने का प्रयल करता है कि 
राजनीतिक विकास में राजनीतिक आधुनिकीकरण से अधिक व भिन्न प्रकार का 
विभिन्‍नीकरण होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में सत्ता की बुद्धिसंगतता, राजनीतिक 
संरचनाओं का विभिन्तीकरण और राजनीतिक सहभागिता ही प्रमुख भायाम मानते गये हैं 
जबकि राजनीतिक विकास मे अगर आमन्‍्ड द्वारा दिये गये उपरोक्त लक्षणों को द्दीर्लें 
तो भी इससे वृहत्तर और भिन्न प्रकार की परिवत्तन प्रक्रियाओं का अर्य-वो घन होता है। 
ल्यूशियन पाई ने जिन तीन लक्षणों को सर्वप्रथम राजनीतिक विक्ाग्र के लिए प्रतिपादित 
किया उस आधार पर भी राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण से व्यापक 
अवधारणा बन जाती है । इसका सम्बन्ध पाई के शब्दों में समानता, त्मता कौर विभिन्‍नी. 
फरण से होता है। ४ हे 
शव विवेचन से स्पष्ट है जि ति निकीकरध और राजनीति 
पु परोक्त चन से स्प' है कि राजनीतिक आधुनिकीकरप बौर तिक विकास 
में लक्षणों की दृष्टि से मौलिक अन्तर नही पाया जाता है। डिन्‍्नु, बारीकी से देखने पर 
राजनीतिक आधुनिकीकरण, संक्रमणशील समाजों की राजनीवदिक व्यवस्थाओं में आने 
वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवत्तनों तक ही दोमिव है कर 
कली [पक हा छात्रिव है । यद्यपि इससे राजनीतिक 
व्यवस्था की उप-व्यवस्थाओं, राजनीतिक मंम्कृति दद्ा उनकी प्रक्रियाओं में आने वाले 
परिवतंनों का बोध भी होता है, परन्तु टयंडे राजनीटिक ४ उप- 
व्यवस्थाओं इत्यादि सा विक व्यवस्था की क्षमता, उप 
व्यवस्थाओं की स्वायत्तता इत्यादि का संडेव नहों मित्रता राजनीठिऊ 
बिका: करण द मिलत्ा। इस प्रकार, राजनीतिक 
सन तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रियाम वहा जा सकता है बौरन है 
नि दुआ ८६ | तू हर 
राजनीतिक आधुनिकीकरण का परयाध माना द्जा 5. म् ५ दिशा 
राजनीतिक आधुनिकीकरण जी सड़ता है | यद्यवि राजनीतिक ऊि 
और राजनीतिक आधुनिकीकरण गत्यात्महझ अवद्नारताएं हैं ट्रक 
पों में इनका विशेष रूप कदर आवबारथाएं हैं और तुलनात्मक यह. 
अध्ययनों में इनका विशेष रूप से थयोद उपयोगी नि रो 2. ५8 पालडिक के 
फिर भी दोनों में वाया नष्कर्षों तक पहुंचाने में सह 
है, फिर भी दोनों में काफी अन्तर पाए छाठे है। ४ 
ड़ 





ध् 8. 
कुछ विद्वान, जिनका हम रजनी दियेदत र 
कुछ विद्वान, जिनका हम जी विक आधुनिद्रीकरण के विस्तृत विवेच! हे ० 


परेंगे, उपरोक्त विचार से सहरत नहीं हैं। उनके अनुसार शाजनीठिक दिस 
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धारणा सीमित जोर स्थैतिक (६४६८) है। क्योंकि, इसका सम्बन्ध प्रमुखतया संस 
के संस्थाकरण से हैं जबकि आधुनिकीकरण के राजनीतिक पक्ष का सम्बश प्रा 
सांस्कृतिक परिवतंनों से है। इन विद्वानों की मान्यता है कि इससे राजनीतिक विका३ 
सम्बन्ध औपचारिकताओं से जुड़ जाता है जबकि, राजनीतिक आधुतिकीकरण का इस 
वास्तविकताओं से अधिक होता है। इस सम्बन्ध में हम विद्वानों में मतभेद ही बध्किएी 
हैं। जब तक सब विद्वान राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीररण के मे 
और सक्षणों पर सहमत न ही जाएं तव तक इन दोनों में कौन-सी अवधारणा ब्याएर दो 
वृदत्तर संदर्भ रखती है कह|सकना सम्भव नहीं है । उदाहरण के लिए, अगर ह्यूगियर 
के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ और लक्षण (समानता, क्षमता ओर विभिनी! 
लिये जाएं तो यह राजनीतिक आधुनिकीकरण के मुकाबले में सीमित वन जाहो है! 
अगर इसका आमन्‍ड के द्वारा बताया गया अथे और लक्षण (भूमिका विभिलीकए, मे 
व्यवस्था स्वायचता और लौकिकीकरण ) लिए जाएं दो यह राजनीतिक आधुनि 
से अधिक सर्वग्राही अवधारणा वन जातो है। इसी तरह, जाग्वाराइब के द्वारा उलेि 
लक्षण (सामाजिक सामंजस्य, सहभागिता, समनुरूपता, प्रतिविधात्मकता, वैधता शा! 
प्रथीज्यता) इसको इतनी व्यापक अवधारणा बसा देते हैं कि राजनीतिक आती 
करण इसका परोक्ष रूप से परिणाम बन जाता है । 

निष्करय में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक बाधूर्ि 
करण पर इतना मतभेद बना हुआ है कि सुनिश्चित रूप से कुछ कह सकता कवि है 
उदाहरण के लिए, आयन्स्टैंड ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रकर्नर्ल 
(अत्यधिक विभिन्‍नीकृत राजनीतिक संरचनाओं का विकास, केस्द्रीय सरकारती रे 
विधियों का बढ़ता हुआ विस्तार और परम्परायत अभिजनों का शकितिहीन होगी गौ 
इसके परिणामस्वरूप केन्द्र और बृहत्तर समूहों के मध्य पारस्परिकता और अस्त-तिया 
वृद्धि और ऊर्ध्वंगामी या उभरती संरचनाओं की सामर्थ्य निरन्तर परिवत्तन का मुरारी। 
करने और दीघंकालिक विकास लाने वाली हो जाना) तथा ऐतिहासिक (मय हैं 
निर्धय कैन्दों में सम्मिलित किये गये और दुसरी अवस्था में जनता को पूर्णता नि 
कैदों में सम्मिलित करना) दृष्टि से देखकर इतनी व्यापक अवधारणा बना दिया है*ि 
यह राजनीतिक विकास से किसी तरह सीमित नहीं रह जाती है! अतः इन दोनों के गी. 
में सावेक्षता वाले निष्कर्ष इनके अर्थों व लक्षणों विज्ञेप से जोड़कर ही निकाले जा 
हैं । कक हम किसी निश्चित निष्कर्प पर नही पहुंचकर, इस विवेचत को महीं करा 
कर रहे हैं। 


राजनीतिक विवगस के स्तर या यवस्थाएं (5छ86 ल॑एगा४ंव्य 09वथ 

ग्राम) 
शाह दिकास के स्तर या अवश्थाओं का विचार अर्थशास्त्र गे तिया गया 4 
विभिन्न रह न सपसी पुस्तक स्टेजेज आफ इकोनोमिक प्रोय मे आधिक 8007 
रहरों के विधार का विक्यग किया है। इससे यह श्रेरणा मिसी दि रजनी 
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विकास के भी विभिन्‍न स्तरों के बारे मे सोचा जाने लगा । राजनीतिक विचारक भी यह 
मासमे लगे कि विश्लेषणात्मक आनुभाविकता की दृष्टि से राजनीतिक विकास के 
सुनिश्चित परिचालक ओर स्तर हो सकते है जो प्रतिमानित क्रम और भविष्यवाणी करने 
योग्य अनुकरमों में से गुजरते से लगते है। ऐसा माना जाने लगा कि हर समाज में आाथिक 
स्तरो के अनुक्रम के अनुसार अवश्य ही राजनीतिक विकास के स्तर होते है । अतः रोस्टीव 
के विचारों का राजनी तिक विकास के स्तर-निर्णय या स्तर-अध्ययन पर निश्चित प्रभाव 
माना जा सकता है। जाग्वाराइव का मत है कि “मैं इस बात पर जोर देकर कहता हूं कि 
व्यक्त या अव्यवत ढंग से वे सव विचारक, जो राजनी तिक विकास को प्रक्रिया के रूप में 
लेते हैं, राजनी तिक विकास को ऐतिहासिकता और विश्लेषणात्मकता की दृष्टि से अभि- 
ज्ञाननीय निश्चित स्तरों के क्रम मे प्रस्तुत करते हैं ।/!! अत: राजनीतिक विकास के 
विभिन्न स्तरीं के सम्बन्ध मे कुछ विचारकों के विचारों का सक्षिप्त विवेचन दिया जा 
रहा है। 

(फ) हृण्टिगटन फे विचार (॥6 शा४७४५ ० सप्ा0780070)--हण्टिगटन ने अपने 
एक निबन्ध 'पोलिटिकल डेवेलपमेन्ट एण्ड पोलिटिकल डिके' में राजनीतिक पतन की 
बात कहते हुए राजनीतिक विकास के अवस्थावादियों पर ग्रम्भीर आरोप लगाए और 
इस विवेचन प्रक्रिया में स्वयं ने राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरो की बात कही । उसने 
तीन प्रमुख परिचालन सेटों की बात कही है जिनका उन राज्यो से सम्बन्ध है जिन्होंने 
सफलतापूर्वक राजनीतिक विकास की निश्चित अवस्था या उससे आगे की अवस्था तक 
विकास कर लिया है। इस प्रकार, उसने राजनीतिक विकास के तीन स्तर विश्येप माने 
हैं। सक्षेप मे यह इस प्रकार है : 

(7) सत्ता की बुद्धिसगतता का स्तर, जिसमें अनेकों स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर 
एक केन्द्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है। इसे वह सत्ता के केस्द्रीकरण की अवस्था 
कहता है। इससे उसका तात्पयें यह है कि राजनीतिक विकास का यह वह स्तर है जब 
सत्ता के स्रोतों के रूप मे एक ही केन्द्रीय सत्ता-भभिकरण या प्रकरण स्थापित हो जाता है। 

(3) नये राजनीतिक कार्यो का विभिन्‍्नीकरण और उनके लिए विशिष्ट संरचनाओों 
का विकास, राजनीतिक विकास की प्रक्रिया का दुसरा स्तर है। इसमें राजनीतिक 
प्रक्रिया में नवीन राजनीतिक कार्यों के निष्पादन सम्मिलित हो जाते हैं और इनके 
निष्पादन के लिए उपयुवत संरचनात्मक व्यवस्था का विकास हो जाता है । 

(00) अभिवृद्ध सहभागिता जो १रिसरीय सामाजिक समूहों और समाज के भागों को 
धीरे-धीरे केन्द्रीय सत्ता मे सम्मिलित करने का स्तर है । 

हृष्टिगटन की मान्यता है कि विकास की यह प्रक्रिया तभी सम्भव होती है जब यह 
तीनों सुनिश्चित प्रचालन या क्रिया-स्तर क्रमिक रूप से उपलब्ध किये जाएं जिसमे से 
हरएक का विकास के सम्बन्धित स्तर से सम्बन्ध हो। उसका अभिमत है कि यह इसी 
क्रम में प्रचालित होने पर ही राजनीतिक विकास के रूप में स्तर मन सकता है, भर्थात 


गाश4,, 9. 30. 
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प्रथम के बाद दूसरा और फिर त्तीसरा स्तर आ सकता है। उससे स्पष्ट किया हैक ज्ञ 
तीनों का एक-दूसरे के ऊपर-नीचे या साथ-साथ प्रचालत घातक होता है बोर उर् 
राजनीतिक विकास नहीं, राजनीतिक पतन आता है। वह यह स्वीकार करती हैहिए्‌ 
तीनों एक साथ, एक-दूसरे के ऊपर प्रचालित हो सकती हैं जैसा भाज अधिकांश कि 
शील राज्यों में हो रहा है, किन्तु, उस अवस्था में यह विकास की घातक बवसेश बता 
हो जाएगी । इस प्रकार तीनों अवस्थाओं का एक-दूसरे के पहले आरोहण न हो ग बी 
एक साथ प्रचालित न हों उससे बचाव के लिए वह दो सुझाव देता है। अवम पुन 
में यह कहा गया है कि ऐसी अवस्था से बचने के लिए संचालन (प0णोडशग्णेशी 
को इतना घीमा कर दिया जाए जिससे परिसर से व्यक्तियों का केसर में बाद उकी 
पूर्ण भात्मसातता के अनुसार ही हो ! दूसरा छुझाव यह है कि संस्थाओं के तिर्माणरो, 
जो उसके अनुसार राजनीतिक विकास का प्रमुख साधन है, प्रोत्साहित किया जाएं। 
यह सब बताते हुए भी हृष्टिगटन के विचारों में राजनीतिक पतन की बात ही हा 
रही है। यही कारण है कि वह राजनीतिक पतन का विस्तृत विवेचन करते हुए 
राजनीतिक विकास की अवस्थाओं के विचार की आज्ोचना करता है। दिख के 
आलोचना का यह तात्पयं नही है कि वह स्वयं राजनीतिक विकास के स्वर नही मा 
है। वास्तव मे, उसकी शिकायत उन राजनीतिक विकास के स्तरवादियों से 
मानते हैं कि विकास की एक अवस्था तक पहुंचना स्वतः ही दूसरी अवस्था की 
अग्रसर होने का मार्ग खोल देता है? उसका अभिमत है कि ऐसा न होकर कोई ता 
दूसरे स्तर से तीसरे की तरफ नहीं बढ़कर प्रथम स्तर की तरक भी मु बक है! 
विकासशील राज्यों में ऐसा ही हो रहा है और इसका प्रमुख कारण उसके अनुसार री 
स्तर का दूसरे स्तर के साथ-साथ प्रचालित होना है। इसलिए उसने राजनीतिक कि 
की स्तर प्रक्रिया को एक भार्गी नही मानकर इस सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष ईपत 
बताए हैं. (क) राजनीतिक विकास अंप्रत्यावतेनीय (९४९0० मीं ऐसी पिए 
भह्दी है जो उल्दो नही जाती हो। (ख) विकासशील राज्यों में हो रहे सब राजदीतित 
परिवतंन राजनीतिक विकास नही माने जा सकते हैं। (ग) राजनीतिक विकाय के 
स्तर अनुक्रम में प्रचालित नही होते हैं क्योंकि अन्य वाई तथ्य और परिवर्त ऐसा 
होने देते हैं। (घ) राजनीतिक विकास में आाधुनिकीकरण और औद्योगिकीयरं 2 
लित नहीं हैं। यह प्रक्रिया इनसे स्थायत्त है और इनका परिणाम नहीं होती है! | 
(प) आापनस्टेंड के विचार (म5८१5६४१९४ शेल्ण9--आयर्टटड ते भी राजबीकिक 
विकाम के स्तरों और आधारभूत प्रचालनों को, अतीत की विकासशील व्यवस्था हे 
ऐविद्वात्िक विश्ेषण और सामान्य सिदान्तों को अतीत की प्रत्नियाओं के आधार 
स्पष्ट किया है। बह राजनीतिक विकास को प्रक्रिया को आधुनिक स्थिति में अत 
उप में दो स्तरों मे विभवत पाठा है। मह अवस्थाएं है--- (क) सीमित आ्धुविरीर हूँ 
को स्तर, जिसे यह पश्चिम में अठारहवी और उन्तीस़वी सदी के विकास के पट 
साय ऐशिद्वासिक दुष्दि से जोड़ता है गौर दममें वह मप्यम बर्ग के सोगों को विंयलर 
में सम्मिलित करता और सास्क्विक सोकिहीकरण तथा बैशानिक प्रौद्ोगि कि 
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सम्मिलित करता है। (ख) जन-आधुनिकीकरण का स्तर, जिसे वह पश्चिम में बीसवी 
सदी के विकास के स्तर के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से जोड़ता है और इसमे वह जन- 
साधारण को निर्णय केन्द्रों मे सम्मिलित करना और बहुत बड़े पैमाने पर विशान और 
प्रौद्योगिकी का विस्तार और प्रसार सम्मिलित करता है । 

आयन्स्‍्टैंड का कहना है कि विगत शताब्दियों (8वीं और 9वी) में जो समाज 
सीमित आधुनिकीकरण के स्तर का राजनीतिक विकास नही कर पाए थे उनमें आज 
दोनों स्तरों का अंशछादन (०५०]9ए9/78) राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भत्यधिक दवाव 
उत्पन्न कर देता है और राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ने की स्थिति उत्पस्न करता है 
जिससे तभी बचा जा सकता है जब जनसाधारण का समुचित समाजीकरण कर लिया 
जाए और समाज मे जोड़ने वाती ताकतों को सबल बनाया जाए। 

(ग) आमन्‍्ड के विचार (8 गाणाव'5 शं०५७)--हण्टिगटन और आयनस्टैंड ने राज- 
नीतिक विकास की प्रत्यक्ष एप से चर्चा नही की है | ह॒ण्टिगटन राजनी तिक पत्तन के विचार 
में डूबे रहकर राजती तिक विकास के स्तरों का विवेचन करता रहा है। इसी तरह, थायन्स्टैड 
राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास को एक-सा मानकर आधुनिकी- 
करण के स्तरों के साथ राजनीतिक विकास के स्तरों को जोड़ देता है। किन्तु, आमस्ड ने 
राजनीतिक व्यवस्था से ही सम्बन्धित अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर 
राजनीतिक विकास के स्तरों को विवेचित किया है। उसने राजनीतिक विकास के चार 
आधारभूत प्रचालनों (००८४॥075) और स्तरो का उल्लेख किया है ! यह चार स्तर इस 
प्रकार है-- 

(क) राज्य-निर्माण (#क०८७०॥०॥४) का स्तर--इसमें (4) केन्द्रीय सत्ता का 
निर्माण; (9) इस सत्ता का राजनीति में प्रवेशन और (3॥/) विभिन्‍न समूहों का केन्द्रीय 
सत्ता के अधिकार क्षेत्र में एकीकरण होना सम्मिलित होता है ! 

(ख) राष्ट्र-निर्माण (22007-0फ0॥78) का स्तर--इसमें () निष्ठाएं और 
प्रतिबन्धताएं उत्पन्न करता; जिससे (॥) विदेशों के समर्थन बढ़ जाएं, सम्मिलित 
होता है। 

(ग) सहभागिता का स्तर--इसमे राजवीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित 
समूहों और समाज के संस्तरों (६६८४0) को अभिवृद्ध भौर व्यापक बनाना सम्मिलित 
होता हैं । 

(घ) वितरण (95070ए00०7) का स्तर--इसमे सामाजिक जीवन के लिए लाभों को 
पुनः निर्धारण की अनैक विधियों के द्वारा सबकी पहुंच में लाना सम्मितित होता है। 

'आमन्‍्ड की मान्यता है कि जिन समाजों मे राजनीतिक विकास हुआ है और जिन 
समाजों में राजनीतिक विकास का अंत्तिम स्तर आा गया है वे सब॑ इसी अगुकरम से एक 
स्तर के वाद दूसरे स्तर मे पहुंचे हैं और विकासशील राज्यों मे भी यही अनुक्रम रहना 

भावश्यक है । उसके अनुसार विकासशील राज्यों में और कुछ अन्य अविकसित व्यवस्थाओं 
में इन सभी विकास स्तरों के अंशछादन या इनको एक साथ चलाने के प्यत्नों से राकं, 
नीतिक व्यवस्था पर अधिक बोझ पड़ने लगता है जो व्यवस्थाओों को विखण्डित्‌ 
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कारक बन जाता है । 
(घ) ओरगेन्दकी फे विचार (078थाईप5 संध्छ३)--जागवाराइब का कहता है 
राजनीतिक विकास के स्तरों का श्रेष्ठतम विवेचन, जिसे वह अत्यधिक पूर्ण वर्षत माता 
है, आरतेन्स्की के हारा अपनी पुस्तक स्टेजेज आफ पोलिटिकल डेवेसपमेट मं दिणिया 
है। ओऔरगेन्स्की राजनीतिक विकास को, राष्ट्रीय गन्तव्यों के लिए राष्ट्र के माहदीय ओर 
भौतिक स्रोतों का उपयोग करने में सरकार की बढ़ती हुई कार्य-दक्षता के आशर 
समझने का प्रयत्न करता है। इसके साथ ही वह राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय कि 
राष्ट्रीय वृद्धि और आधुनिकीकरण के लिए अभिव्यक्ति की शब्दावली मावहा है दौर 
यह कहता है कि यह एक हो यथार्ष को उद्धादित करने वाली बदारमाएँ है 
उसके अनुसार अभिवृद्ध आधिक उत्पादकता, बढ़ती हुई भौयोलिक कौर 
प्रचालनता, बढ़ती हुई राजनीतिक फार्यकुशलता जिससे राष्ट्रीय गन्तव्यों को शत 
करने में राष्ट्र के माननीय व भोतिक स्रोतों का प्रचालन करना सम्मितित है, मई 
कुछ एक-दूसरे से जुड़े हुए है। वह राजनीतिक विकास के स्तरों का विवेचन इसी बरी 
पर करता है। 
ओरगेसकी यह मानता है कि ज्यों-ज्यों राष्ट्र विकसित होता जाता है वैते ही रापीर 
सरकार के कार्य और आगे विकास की प्रेरित करने के लिए उसमें परिवर्तित 
हैं। उसके अनुसार यह स्तरों के एक क्रम से ही होता है ) यद्मपि यह स्तर-का 
या अवष्यंभावी नहीं होता है फिर भी सामास्यतया ऐसा पाया जाता है तर छे 
आनुभविक रूप से देखा जा सकता है। वह यह भी मानता है कि विश्वेषणाएमर न्‍ 
आनुभविक कारणों से यह स्तर आनुक्रमिक होता है, अर्थात किसी स्तर की रे आर 
तब तक असम्भव है जब तक कि उसके पहले का स्तर व्यवहार में आर नहीं हो जाती 
है । दो आनुक्रमिक स्तरों पर लागू होने वालो समस्याओं का कुछ अंश सके एके 
पर आच्छादन हो सकता है, किन्तु, इस प्रकार के अंशछादन की भी सीमाएँ होती 
अर्थात दो भानुऋ्रिक स्तरों से सम्बन्धित समस्याएं पूर्णवया एक समान नहीं हि 
हैं। बयोंकि, ओरगेन्स्की हर विकास स्तर की अपनी विशिष्ट समस्‍्याएँ मात हैं जो हे 
स्तर की समस्याओं के समात केवल आशिक रूप में ही हो सकती हैं। अगर दोआवुती 
स्तरों की अपनी-अपनी समस्याओं का पृथकपन नही होकर उसमें एक समानता 
तो उसका आशय यह है कि पहले वाला स्तर ययाय में पूर्णतया प्राप्त ही नहीं हुआ है 
और जब तक यह पूर्णतया प्राप्त नहीं हो जाएं इसके भागे के स्तर की सफाई 
कन्नी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः बोरग्रेन्स्की का राजनीतिक विकोस के 
का विवेचन विशिष्ट लक्षणों और मान्यताओं पर आधारित है । उसके हारा दिये गए 
राजनीतिक विकास के विभिन्‍न स्तरों को समझने के लिए आवश्यक हैकिदा 
में इन विशेषताओं का विवेचन करें। ओरगरेल्स्की के राजनीतिक विकास के सी 
आज ली विवेचन से निम्नलिखित बातें विशेष रूप से उभरती हैं (४) हर 
यू स्व 0४26 40%५ डिन्वु, अन्य विकासों (आधिक, मामाजिक और सरस्करितिक 88 
पूर्ण रूथ से पृथर और स्वर्तत्न प्रक्रिया नही है। (ख) राजनीतिक विकास आल 
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स्तर से ही होता है। (ग) राजनीतिक विकास के हर स्तर की अपनी विशिष्टताएं होती 
हैं जो अन्य स्तर पर अधिक से अधिक आंशिक रूप में ही पाई जा सकती हैं। (घ) 
राजनीतिक विकास का एक स्तर पूर्ण रूप से प्राप्त होते के बाद ही उसके आगे के स्तर 
पर जाना सम्भव है, अर्थात अगर विकास के अनुक्रम में पहले का स्तर पूर्णतया श्राप्त 
नहीं हुआ है तो उससे आगे का स्तर कभी भी सफलतापूर्वक प्राप्त नही किया जा सकता। 
(च) राजनीतिक विकास के विभिन्‍न स्तरों का आनुभविक पर्मवेक्षण था अवलोकन 
सम्भव है। इसका आशय यह है कि विकास के विभिन्‍न स्तरों को सुनिश्चित प्रविधियों 
द्वारा मापना सम्भव है। (छ) दो क्रमिक स्तरों का अंशछादन सम्भव है किन्तु, सीमित 
रूप में ही यह हो सकता है तथा अक्रमिक स्तरों में यह असम्भव है। उदाहरण के लिए, 
प्रथम और दूसरे स्तर में कुछ सीमित-सा अंशछादन हो सकता है, किन्तु प्रथम और 
दूसरे स्तर में ऐसा अंशठादन बिल्कुल असम्भव है। 
राजनीतिक विकास के स्तरों के सम्बन्ध में थोरमेन्स्की की उपरोक्त मान्यताओं के 
आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक विकास के निश्चित स्तर तो होते हैं, 
उनकी अपनी पृथक-पृथक विशिष्टताएं भी होती है, किन्तु, एक स्तर और दूसरे स्तर के 
बीच निश्चित सीमा-रेखा ज्ञान की वतंमान सीमाओं में खीच सकना सम्भव नहीं है । इसी 
कारण, ओ रगेन्स्की दो ऋ्रमिक स्तरों में सीमित अंशछादन स्वीकार करते हैं। इस विवेचन 
से यह बात भी स्पष्ट होती है कि जब तक पहले का स्तर पूर्णतया प्राप्त नही कर लिया 
जाए, राजनीतिक विकास का उससे आगे का स्तर कभी भी सफलतापूर्वक ढंग से प्राप्त 
नहीं दो सकता । इन बातों के संदर्भ में उसमे राजनी तिक विकास के चार स्तर स्वीकार 
. किये हैं जो इस प्रकार है-- 
() आदिम एकीकरण की राजनीति (छण|#08 ० छशापरए प्राधी०्कांगा) 
' (४) औद्योगिकीकरण की राजनीति (कण॥05 ० ग्रावण्धापं॥59007), (7) राष्ट्रीय 
लोक-कल्याण की राजनीति (छगवंए॥ णी ॥बधांगाश एशेधवा०), (९) समृद्धि की 
| राजनीति (90॥00$ ०णी बणप्राव॑क्षारढ) 
।. () भो रगेन्सकी के अनुसार राजनीतिक विकास का पहला स्तर आदिम एकीकरण की 
/ राजनीति का है। इस अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसंख्या पर प्रभावशाली 
| राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करती है। ऐसी केन्द्रीय सत्ता का निर्माण, 
/ निश्चित भुभाग ओर सुस्पष्ट जनसंख्या या जनसमुदायों से सम्बन्धित होता है। अगर 
; इसको परम्परागत ढंग से देखें तो यह स्तर राज्य की सुस्थिरता का स्वर है जिसमें राज्य 
। के चारों तत्त्त---जनसंड्या, निश्चित भूभाग, संगठन या सरकार तथा सम्प्रभूता-- विद्यमान 
। होते है। अठारहवी शताब्दी के मध्य घक का पश्चिम के राज्यों का विकास स्तर इसी 
/ प्रकार का कहा जा सकता है। 
(0) राजनीतिक विकास का दूसरा स्तर आधिक दृष्टि से औद्यो गिकीकरण की प्रक्रियाओ 
। पैथा सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों से सम्बन्धित है जिसमें नये वर्ग 
| निर्मित होते है, सहभागिता का विस्तार और अभिवृद्ध राष्ट्रीय एकीकरण होता है। यह 
/ स्तर ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पन्न हुआ है और विश्लेषण की दृष्टि से तीन वैकल्पिक 


' न 
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सम्भावमाएं प्रस्तुत करता है। यह तीन वैकल्पिक सम्भावनाओं वालेअतिणत ह 
प्रकार है-- पति 
(भ) बुर्जुआ या मध्यवर्गीय मॉडल (800782०६ 2(०06)--यह बायूक्ति न 
लोकतन्त्र से भिन्न प्रतिमान है। इसमें श्रमिकों की कीमत पर पूंजी-संचप होता है थ 
इस पूंजी-सचय के साधन निजी रहते है और यह गुप्त ढंग से ही किया जाता व 
मॉडल में नये बुजुआ, क्रांति या घीरे-धीरे संक्रमणता से पहने के बभिजाततंती 
को हटा देते हैं भर स्वयं शासन पर छा जाते हैं। पे कप 
(व) स्टालिन का मॉडल (उध्यापांड। (०१०)--इसमें श्रमिकों की कीमत ' न 
संचय होता है किन्तु, पूजी-संचय के साधन नये वर्ग के हाथ में होते हैं, जो का जहा 
ऐसा करके, पहले के अभिजनों या मध्य वर्ग को शक्तिपूर्वक व क्रांतिकारी साधनों है 
क्र स्वयं नौकरशाही का एक नया वर्ग बन जाते हैं। ५८ मे फातिसागी 
(स) समन्वयी मॉडल (5७7० )(४०००)--यह इंटली के 8 ० छ 
विशेष प्रतिमान है, जिसमे पुराने और नये अभिजनों मे समस्वय कं है 
स्वेच्छाचारी राज्य, समन्वय कराने वाले मध्यवर्गीय कृपकों के हितों की रक्षी 
और धीमी गति से पूजी-संचय श्रमिकों की कीमत पर होता रहता है। _ 
0॥) राष्ट्रीय लोक-कल्याण की राजनीति का यह स्तर पहले वाले स्तर 
संचय की प्रक्रिया को उलट देने वाली प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है। इससे कहो 
स्तर में पूजी-सचय जनता की कीमत पर किया जाता है किठु, 2५ हुए पते 
पूंजी द्वारा शोषण से मुक्त रखा जाता है और व्यापक पैमाने पर बहुत हे जाती है। 
साधनों को जनता मे पुनः वितरित करके जन-सहभागिता को सम्भव बाग 
यह जन-सहभागिता लोकतंत्न की स्थापक हो यह आवश्यक नहीं है। ईकहि। 
ओरोगेन्स्की की मान्यता है कि राजनीतिक विकास के स्वर के भी ३५ म्ह 
मॉडल ऐतिहासिकता और विश्लेपणात्मकता की दृष्टि से देखे जा सकते हैं| लि 
वैकल्पिक मॉडल इस भ्रकार है--() जन लोकतन्‍्त्र (१॥9$5 एल्यणलगक हा 
मताधिकार का विस्तार और उपभोवता वस्तुओं तक सर्वेसाधारण की हर दा 
(2) नाजीवाद (ए०2॥), जिसमें अत्यधिक भावनात्मक या अबु द्विसं गत सही का 
संतुष्दीकरण रहता है। इस स्तर पर राज्य स्वेच्छाचारी तथा जनता की एकता राम 
होता है। (3) साम्यवादी (ए०मणप्रशंध0) मॉडल, जिसमें लोककल्यागका रे 
लक्षण, जनता की प्रतीकात्मक जन-सहभागिता, सर्वाधिकारी शासन बोर 
दल की अधिनायकता होती है। क 
(४४) समृद्धि की राजनोति का स्तर जो कि आजकल अमरीका है उत्ागी 
यह स्तर वैज्ञानिक प्रविधियों और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों से अत्यधिक न 
(४ ८-०7०१॥८ए४॥७) का है जिसमें हर॑ंक के लिए वस्तुओं की सामार्य कलर 
रहती है। यह राजनीतिक विकास्त की सबसे जटिल अवस्था है। इसमें का न्‍ ध्ति 
आवश्यकता में कमी हो जाती है जिससे उत्पादक रोजगार भी कम हो जाता ई ॥2 
गंगदित श्रमिकों की शवित बढ जाती है। ऐसे समाज में आ्िक से हटकर, राज 


हे 


आदे लगी है। 
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और सांस्कृत्तिक छित्तों पर बल दिया जाने लगता है। इसमें आधिक और राजनीतिक 
अभिननों का विनयन ([४४०॥) हो जाता है जो शक्ति का केर्द्रण ला देता है। नियोजन 
की आवश्यकता बढती जाती है मौर समाजवादी व्यवस्था की तरफ समाज बढने लगता 
है जो लोकताग्त्रिक ही भी तकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे अधिकांशत्त: ऐसे 
स्तर पर समाज लोकतान्त्रिक नही रहता है । 

ओरमेन्स्की का राजनीतिक विकास के स्तर आनुक्रमों का मुख्य विचार उसकी 
उद्योगीकरण की समझ और व्याख्या पर आधारित है जिसे वह दोनों ही रूपों --आ्थिक 
और सामाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं, में समाज के 
विकास के लिए महत्त्वपुर्ण मानता है | इस प्रकार ओरगेन्स्की राजनीतिक विकास के 
स्तरों की बात राष्ट्रीय विकास से सम्बन्धित बनाकर करता है। इस सम्बन्ध में 
जाग्वाराइव तो यहा तक कहता है कि “ओ रगम्रेन्सकी का विकास सिद्धान्त समझने के लिए 
दो उपागमों की आवश्यकता पडेग्री जिनमें से एक का सम्बन्ध समाज के समग्र राष्ट्रीय 
विकास से और उसके विविध्र स्तरों से रहेगा और दूसरे का सम्बन्ध राजनीतिक विकास 
की विधिष्ट प्रक्रियाओं और स्तरों से तथा पहली वाली प्रक्रिया से उसका सम्बन्ध बया 
है, इससे रहेगा ।/!१ यह ओरग्रेन्स्की के विकास सिद्धान्त की सबसे बडी कमजोरी है कि 
बहू समग्र समाज के राष्ट्रीय विकास के साथ राजनीतिक विकास को व उसके स्तरों को 
समझने का प्रयास करता है। उपरोक्त चारों विचारकों के द्वारा दी गई राजनीतिक 
विकास की अवस्थाओ का इस प्रकार तालिकाबद्ध ढंग से भी समझा जा सकता है । 

राजनी तिक विकास के स्तरों के सम्बन्ध में हमने चार विचारको के द्वारा प्रतिपादित 
विकास अनुक्रमो का विवेचन किया है। जाग्वाराइव इन सबको अपूुर्ण मानता है और 
यह विचार प्रस्तुत करता है कि राजनीतिक विकास के स्तरों के विवेचन में केवल 
प्रकार्यात्मक स्तरों का या केवल वास्तविक स्तरों का वर्णन काफी नहीं है। उसका 
अभिमत है कि हृण्टिगटन, आयन्स्टैंड और आमन्‍्ड ने राजनीतिक विकास के रतरो का 
निर्धारण प्रकार्यात्मक आधार पर किया है जब्रकि ओरग्रेन्सकी ने यथार्थ के आधार पर 
किया है। किन्तु राजनीतिक विकास के वास्तविक स्तर अनुक्रम को समझने के लिए इन 
दोनीं को आधार बनाना आवश्यक है। अतः हम अन्त में जाग्वाराइब द्वारा अस्तुत स्तरों 
का विवेचन करना आवश्यक समझते है। 

(च) जाग्वाराइब के विचार ([28परध70०*$ शंटण्४)--जाग्वाराइब ने राजनीतिक 
विकास के स्तरों के निर्धारण में दो दृष्टिकोणों का उपयोग किया है। एक यथार्थ और 
दूसरा प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है । उसका मत है कि इन दोनों ही दृष्टिकोणों से आधारभूत, 
विशिष्ट और विचित्र प्रचालनों से जो आनुक्रमिक क्रम से चलते है, कुछ मोलिक स्तरों का 
बोघ होता है। यथायथें दृष्टिकोण में प्रचालनों और स्तरों का अन्ततः सम्बन्ध “सामूहिक 
मानव शवित के निर्माण और उपयोग की प्रक्रिया/”* से है। यथाय॑ प्रक्रिया वास्तव में 


उ्ाहाव,, 9. 34....* 


साहब , 9. 38 
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मानव के सामान्य सामाजिक सांस्कृतिक विकास, जिससे उसका मानवीय बोरआकि 
पर्यावरण पर नियन्त्रण बढ़ता जाता है, से सम्बन्धित है और आानु भविक दृष्टि हे पहका 


राजनीतिक विवास्त के स्तरो के विविध विचार 


] | झत्ता को बुद्धिसंगतता 


2 | नवीन राजनीतिक कार्यो का विभिलीकरण 
| अभिवृद्ध सहभागिता 
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चित्र 7.2 


ड्ट ड् रि प्टिको की 
न में इतिहास में घटित हुआ है उस पर आधारित है। इस दृष्टिकोण चेन 
7 60लंध॥] तल्रला०फ॒ण्ाटा0) के वास्तविक या यथा स्तर इस प्रकार सह 
(४) सवाजोकरण (ण्संटाजांरा0फ0) 
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(अ) राजनीतिक एकीकरण (छणांपंत्य! ण्रागिया0्त) 
(घ) अतिरिक्त समाजीय विस्तार (छहा8 5०लंशंगी छफुशानंणा) 
(स) अन्तःसमाजीय विविधीकरण (राव इ०्थंलश तीएशभं्शी0) 
(॥) पनन्‍्त्रीकरण (जाल्णाशांटथा07) 
(अ) भौद्योगिकीकरण विस्तार (#0आएंगीडव0णा) 
(व) अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार (9/दणक्रांणावां फ़्शाओंणा) 
(स) राष्ट्रीय विविधीकरण (बणायं दंएशअग्या00) 
(7॥) सामाजिक संगठन (5000-078कषांध्थय00) 
(अ) सामान्यक्तत संगठन (एश॥शाक्षांट९0 084॥5907) 
(व) भन्‍्तर्राष्ट्रीयकरण (00 ४/0/भा$880॥) 
(स) पुन. मानवीकरण (अन्मानवीकरण) (नाए्रशाडब्राणा 07 (6- 
मणावाधंयया0णा) 
जाग्वाराइव ने समाजीयकरण के स्तर का अर्थ करते हुए बताया है कि यह्‌ समाज पर 
राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना का स्तर है । इसके तीन उपवर्ग होते है जो क्रम से प्राप्त 
होते हैं। यनत्रीकरण से प्रकृति पर समाजीय नियन्त्रण का आशय है। इसके भी तीन उप- 
स्तरों की चर्चा की गई है । सामाजिक संगठन से समाजीय स्व-नियन्त्रण का अर्थ लिया 
गया है और इसमें भी तीन उप-स्तर होते है। इस प्रकार, जाग्वाराइव द्वारा प्रतिपादित 
राजनीतिक विकास का पहला स्तर ओरगेन्स्की के द्वारा प्रतिपादित “आदिम एकीकरण! 
के समान है। इसका दूसरा स्तर उसके “औद्योगिकौकरण के स्तर के समान है। 
जाग्वाराइव के द्वारा प्रतिपादित तीसरा स्तर, ओ रगेन्स्की के *राष्ट्रीय-लोक कल्याण” और 
'समृद्धि की राजनीति! के तीसरे और चौथे स्तर के समान है। किन्तु, इनके उप-स्तरों 
को लेकर दोनों के स्तर विवेचनों में पर्याप्त अन्तर है जिनकी बारीकी में जाने की यहां 
मावश्यकता नही है। 
प्रकायत्मिक दृष्टिकोण से जाग्वाराइब मे विकास के चार स्तरों को प्रमुख माना है। 
उसका अभिमत है कि अगर हम इस दृष्टिकोण को लेकर राजनीतिक विकास की प्रक्रिया 
(राजनीतिक से जाग्वाराइव का आशय अभिवृद्ध राजवीतिक आधुनिकीकरण और 
संस्थाकरण से है) का समाजों के किसी * ऐतिहासिक काल मे पहले दृष्टिकोण में बताए 
गये स्तरों को ध्यान में रखते हुए, स्तर निर्धारण करे तो निम्नलिखित चार स्तर प्रमुख 
रूप से स्पष्ट होगे-- (क) मॉडल-निर्माण (7०0९! 0णा०7०४), (ख) राज्य-निर्माण 
(डल्कपां।ता08) (ग) राष्ट्र-निर्माण गौर (7ध०7ऋणोताग्8), (घ) सामंजस्य- 
निर्माण (००5श॥805%एं! 078) 
जाग्वाराइब की मान्यता है कि राजनीतिक विकास का पहला प्रकार्यात्मक स्तर 
मॉडल निर्माण का है। यह वह स्तर है जब सत्ता में परिवर्तेन आता है। यह सत्ता परि- 
बर्तन पहले वाले सत्ताधारियों के स्थान पर केवल दूसरों का सत्ता मे आना मात्र हो तो 
भी इनके नये विकास-अभिमुखी राजनीतिक ढाचे या योजनाएं बनाया जाना है जो वास्तव 
में नया राजनीतिक मॉडल बनाना ही है। दूसरे स्तर में नवीन राजनीतिक मॉडल के 
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अनुरूप शासन तन्त्र को बनाना या सुधारना है तथा तीसरे स्तर पर राजनीतिक इति 
संरचना को बृहृत्तर समाजीय व्यवस्था के साथ मेल बैठाने की अवस्था में या सगे 
व्यवस्था को राजनीतिक शवित्त व्यवस्था के साथ मेल की अवस्था में लागा है। चल! 
में, सम्पूर्ण समाजीय व्यवस्था को, नई सत्ता के साथ समन्वय की अवल्ा में वाड़ 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। हे 

इस प्रकार, जाग्वाराइव ने राजनीतिक विकास के विभिन्‍न स्तरों का यवाय॑वारी 
प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, दोनों से ही विवेचन किया है। किन्तु, राजनीतिक विकीत 
प्रारम्भिक अध्येता को जाग्वाराइव का यह स्तर निर्धारण ओऔर विभिल स्तरों ह 
विवेचन कुछ जटिल सा लगेगा। ऐसा लगना इसलिए भी सम्भव है कि जाखागई 
द्वारा किये गये विवेचन को यहां बहुत संक्षेप में ही विवेचित किया गया है। शिर 05 
विवेचन प्रस्तुत पुस्तक की सीमाओं के कारण ही नहीं किया गया है। मेंतेः इस छा 
में अधिक गहराई में जाने के लिए जाग्वाराइब द्वारा लिखित पुस्तक पोलिटिकत सिर 
मेन्ट : ए जनरल थियोरी एण्ड ए लेटिन अमेरिकन केस स्टडी देखना उपयोगी 

राजनीतिक विकास की व्याख्या, अर्थ, लक्षणों और स्तरों के विवेषन कै तार ह 
राजनीतिक विकास के सिद्धान्त निर्माण के प्रयत्नों की संक्षिप्त चर्चा नहीं करेंगे हो 2 
वर्णन अधूरा ही माना जाएगा। राजनीतिक विकास के सिद्धान्त निर्माण की फ् 
प्रयास आमन्ड का ही रहा है । बाद में ल्यूशियन पाई, आयन्स्टैड, पेनोक भौर रह हा 
ने इसमें योगदान दिया। किन्तु राजनीतिक विकास के तिद्धान्त निर्माण मे बह 
योगदान र्ग्सि भर हेलियो जाग्वाराइब का ही माना जाता है। इन्होंने पर 
विकास पर सम्पूर्ण चितन को एक सैड्धान्तिक सूत्र में बांधनेंका प्रयास 
जाग्वाराइव द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अधिक व्यापक और गहनतम है हित कक 
जटिलता के कारण इसको यहां नहीं दिया जा रहा है। रिग्सका तिंदवावत 
संक्षेप में ही दिया जा रहा है। 


रिग्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास का सिद्धान्त (700 र्ण 
एणाएंपड ०श0फााशा 5 77070ण7060 99 उरं889 । 
रिग्स का मत है कि पश्चिमी राजनीतिक संस्याओं का अपनाना पाश्वात्य क्त 
के प्रतिमानों को अपनाना नही माना जा सकता है। इसी तरह, वह तकनीकी है करता 
और सांस्कृतिक परिवर्तनों में अन्तर करता है और यह निष्कर्ष निकातता है 
नीतिक मंल्याएं तकनीकी प्रगति का परिणाम होती है। सांस्कृतिक विकासी ह 
उत्पत्ति नही होती है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक दलों की स्वापना देवी 
परिणाम है और पश्चिम की तरह साम्यवादी राज्यों को भी स्वीकार है। उसने 
नोतिवः विकास के संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक विश्लेषणों में अन्तर कर्ण दर ह 
निष्कर्ष निवाला है कि संरचनात्मक विश्लेषणों में संरचनाओं को ही मस्त 82% 
है ओर उनझे प्रकायों में हुए परिव्तनों पी अनदेखी कर दी गई है जब पवार्गीए 
विश्तेषणों मे प्रकार्यात्मक पटिवर्तेनों पर अत्यधिक बल दिया गया है और संरववर्टी 
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परिवर्तनों की अवहेलना ही हुई है।४ उसने राजनीतिक विकास के सिद्धान्त में संरचना- 
त्मक परिवर्तनों पर बल दिया है। रिग्स ने संरचनावादी होने के कारण अपने द्वारा 
प्रतिपादित राजनीतिक विकास के सिद्धान्त का मूल आधार सरचनात्मक विभिन्‍नताओों 
को ही बनाया है। 
रिग्स, ल्यूशियन पाई के विकास समष्टि-लक्षण, जो समानता, क्षमता और विधिन्‍नी- 
करण पर आधारित है, को लेकर अपने विकास सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। उसकी 
मूल मान्यता यह है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में जितना अधिक सरचनात्मक विभिन्‍नी- 
करण एवं विशेषीकरण होगा उनमें उत्तनी ही समस्याओं का सामना करने तथा लक्ष्य 
प्राप्ति की क्षमता होगी। अगर संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण और विशेषपीकरण नहीं 
होगा या कम होगा तो उसी अनुपात मे राजनीतिक व्यवस्थाओं में समस्याओं का 
समाधान करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। रिग्स की मान्यता है कि अगर राज- 
नीतिक व्यवस्था में पर्याप्त विभि्नीकरण नहीं है तो समानता और क्षमता दोनों ही 
बेमानी हो जाएंगी । चू कि, अत्यधिक विभिन्‍नीकृत समाज मे सरकारी संस्थाओं के विकास 
से ही ऐसी राजनी तिक प्रक्रियाएं व्यावहारिक बनती है जिनमे उच्च स्तर की क्षमता होती 
है और जो काफी मात्ता में सहभागिता की समानता लाने में सहायक होती हैं। इस 
कारण, रिग्स समानता भर क्षमता को सर्वाधिक महत्त्व देता है । वह इन में सतुलन को 
बनाए रखने का सुझाव देता है। यह संतुलन तभी सम्भव है जब 'बामप्थी” और 
'दक्षिणपंथी” शक्तियां दोनों ही राजनीतिक व्यवस्था में मोजूद हों। उसके अनुसार 
वाममथी शवितया समानता का विकास करती है जबकि दक्षिणपथी शक्तियां व्यवस्था 
की क्षमता में वृद्धि करती है। 
रिग्स वा अभिमत है कि इन दोनों में संतुलन नहीं रहने पर राजवीतिक विकास 
विकास-फर्द! (6९४९०एपघाशा। 7720) मे फंस जाता है। ऐसी अवस्था में राजनीतिक 
व्यवस्थाएं 'बाये-दायें के बीच अधर झूलती रहती हैं भौर उनका विकास झुक जाता है। 
जब राजनीति 'वाईं या दाईं! तरफ अधिक झुक जाती है तब ही वह विकास-फंद में फंसती 
है । जब इन दोनो प्रकार की शक्तियों मे संघयं होता है तो इन दोनों के द्वारा राजनीतिक 
विकास का अर्थ अलग-अलग प्रकार के विफासों--समानता या क्षमता, से लिया जाने लगता 
है । इक्षसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों अतियों से बचा जाय ॥ रिग्स ने 
इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि “जब तक राजनीति दक्षिणपंथियों और वामपंथियों 
के बीच संघर्ष का रूप धारण किए रहती है तब तक इनमें से हर एक अपनी विशिष्ट 
मार्गों, अभिवृद्ध क्षमता या केवल समावता को राजनी तिक विकास की चरम सीमा मानते 
रहते है। दोनो ही सम्भवतया इस बात को विस्भृत कर जाते हैं कि दोनों सिद्धान्तों में 
संतुलन स्थापित करमे पर ही संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण के स्तर को ऊपर उठाना 
सम्भव होता है और इससे समानता और क्षमता के दोनों ही गन्तव्यों को अधिकाधिक 
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मात्रा में प्राप्त फर करना सम्भव द्वोता है //* अतः विभिन्‍नीकरण का सरकीहा 
उठ सकता है जबकि इन दोनों लद्यों में संतुलन प्राप्त कर लिया जाएगा। इसे पा 
और क्षमता में अभिवृद्धि हो जाती है । हे 
रिस्स का बहना है कि जय कोई राजनीतिक व्यवस्था दक्षिपपंथी या दागी दि 
में बहुत दूर तक चली जाती है तव यह राजनीति विकास-फुंद में फ्रंसकर या 
पतन की अवस्था की ओर अग्रसर होती है या फिर वियंदित हो जाती है। पह दा 
परम्परागत और आधुनिक दोनों ही प्रकार की राजनीतियों से कहीं अधिक संक्रातिवारी 
राजनी तियों में विद्यमान रहता है । अतः रिग्स राजनीतिक विकास के लिए बल्कि हे 
संस्थाकरण को भी पर्याप्त नही मानता है। यहां यह हृष्टियटन से असहमत होते हुए 
मानता है कि अत्यधिक संस्याकरण स्वयं ही 'विकास-पंद”' वन सकताहै। भा हे 
चीन की राजनी तियों का उदाहरण देते हुए रिग्स ने यह समझाने का प्रयास किया है ४ 
एक में सवंब्यापफवाद तथा केन्द्रीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया था जबकि दूँतरी 7 
विकेद्रीकरण और विशिष्टवाद पर जोर था। इस कारण, अन्‍्ततः दोनों रे क 
दूट गईं। एस० पी० वर्मा वै रिग्स के मत की पुष्टि करते हुए लिखा है कि "ये 
इतिहास इसके विपरीत गतिवान संस्‍्यागत परिवतर्तेनों और वामपंथियों और दक्षिण” ४ 
के बीच में बार-बार भूलते रहने के कारण परस्पर विरोधी क्षमता और ;8% 
सिद्धान्तों के वीच नाजुक संतुलन रख सका, जिससे नई राजनीतिक तकनो| 
अधिक संरचनात्मक दृष्टि से विभिन्‍नीकृत राजनीति उत्पन्न होती गईं 76 इस हक है 
रिग्स ने समानता व क्षमता के संतुलन के साथ संरचनात्मक विभिन्नीकरग को जो 
राजनीतिक विकास का एक नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जो सैद्धान्तिक ६ 
तो रखता है किन्तु आनुभविक जांच पर खरा नहीं उतरता है। 


राजनीतिक विकास का साम्यवादी मॉडल (१० (णाएांओ ॥॥078 
एणा॥-थग 706४९०एएण शा) साम्यवरदी 
राजनी तिक विकास का साम्यवादी मॉडल वास्तव में आधिक विकास और है 
क्रांति को बिएव मे प्रसारित करने के मावर्स और लेनिन के सिद्धाल्तों के 3 
आधारित है। इस कारण पश्चिमी विचारकों का ध्यान राजनीतिक विकास के ही 
मॉडल की तरफ अभी हाल ही के वर्यों मे आकवित हुआ है। मिलोवान डिबिता 
पुस्तक दि न्यू बलास के 960 में प्रकाशन से पश्चिमी विधारक साम्यवादी है गे 
विशेषकर रूसी क्रांति की विकास के सामान्य सिद्धान्त विर्माण में भूमिका के बा 
विचार करने लगे हैं। डिज़िलास ने बताया कि पश्चिम और रूस की रजनी! 
व्यवस्थाओं में संरचनात्मक समानताएं, विशेषकर सत्ता को नियंत्रित करने 
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वर्ग के रूप में पर्याप्त है। इसके बाद ब्रेजेजिन्सकी, हण्टिगटन और एलफ्रेंड मेयर ने यह 
स्पष्द किया कि भूमिकाओं और संरचनाओं के बढते हुए विभिन्‍नीकरण और 
लौकिकीकरण से अव रूस की राजनीतिक व्यवस्था और पश्चिम की संस्थागत व्यवस्थाओं 
में अधिक मिलान (०००९०४०॥०९) हो रहा है। ऐलफ्रेड मेयर ने यह स्पष्ट किया कि 
रूसी सर्वाधिकारी शासन, आतंक पर आधारित पुलिस राज्य न होकर “सम्पूर्ण मानव 
प्रयत्नों को राजनीतिक्ृत् करके सम्पूर्ण मानव सम्बन्धों को संगठित और नियोजित करता 
है ।!! सेटन बाटसन ने साम्यवाद को विवेचित करते हुए लिखा है कि “यह व्यापक 
घटनाचक्र, जिसमे बुद्धिजीवियों के एक वर्ग द्वारा प्रेरित पिछड़े लोगों की 'पश्चिम' के 
विरुद्ध ऋति का सर्वाधिक महत्त्व का केवल एक उदाहरण है।”£ कोटस्की ने पिछड़े 
देशों में राजनीतिक विकास लाने में साम्यवाद की भूमिका को राष्ट्रवाद के अनुरूप और 
उसका सहायक बताया है। इस सम्बन्ध में एस० पी० वर्मा ने लिखा है कि “बीसवीं सदी 
के प्रारम्भ में रूस ने आधुनिकीकरण की वैसी ही समस्याओं का सामना किया जैसा कि 
पश्चिमी देशों ने किया था। किन्तु सामाजिक परिस्थितियों में भिन्‍्तता के कारण उसने 
भिन्‍न तकनीकों ओर योजनाओं तथा रणकौशलों (5४8०४87०5) का विकास किया [7९ 
अतः रूस में साम्यवादी दल से रूस के आधुनिकीकरण और संरचनात्मक ढांचे के विकास 
में वही भूमिका अदा की है जो पश्चिम के देशों मे उद्यमी वर्ग द्वारा निभाई गई, 
जिससे आर्थिक विकास हुआ, अधिक राजनीतिक एकीकरण और व्यापक सामाजिक 
संचालन आया। इस प्रकार, साम्यवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक विकास पश्चिम से 
बहुत भिन्‍न नही है। इनमें केवल विधियों का अन्तर है। साम्यवादी, राज्य की मवपीड़क 
या बाध्यकारी शक्ति को आथिक विकास में प्रयुक्त करते हैं जिससे राजनीतिक व्यवस्था 
में समानता, क्षमता और सहभागिता के साथ ही साथ संरचनात्मक विभिन्‍्तीकरण और 
विशेषीकरण आता है। इस प्रकार, औपचारिक दृष्टि से नही यथार्थ में भी मॉडल 
राजनीतिक विकास को द्रुत बनाने का नया रास्ता है! 
लेमिन के सामने वही समस्या थी जो आज अनेक विकासशील देशों के सामने है कि 
“किस प्रकार कम से कम समय में पश्चिम के देशों ने जो शताब्दियों में प्राप्त किया है 
बैसा ही सामाजिक और आधिक आसमूल परिवर्तेन लाया जाए ? ”?* इसके लिए साम्य- 
वादियों ने राज्य में शक्ति का केन्द्रण करके और राज्य के तंत्र के उपयोग से शी 
आधधिक बिकास का साधन अपनाया ओर राज्य को संचालित करने के अभिकरण के रूप 
में अत्यधिक संगठित, गहराई से प्रतिबद्धता वाला साम्यवाद सूजित किया। दूसरे विश्व 
युद्ध के बाद साम्यवादी विकास के और नए मॉडल सामने आए हैं। चीन, युगोस्लाविया 


77#%069 0. १९४६८, 27/6 5ग 2गाधव्वे 59507 4ैंत व#/्काट/नांग, पट १072, 
[७0907 ॥0052८, 965, 9. 267. 
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और पूर्वी यूरोप और अब विगधनाम में भी साम्ययादी विशास मास उत दें हे शिठ 
की आयश्यकताए पूरी कर रहे हैं। अतः विकास का विशेषरर आपिड विश शाम 
मॉएस अस्त: राजगी तिक विदा का गॉडल बन जाता है। बर्पोंकि, आपिक दिंगाई 
आधुतिफीकरण मे राजनी दिए विकार के कई सक्षघों-- क्षमता, सहभागिता, दिकप्रेर् 
विशेषीकरण और समानता आदि की समाज में स्थापना रोह़ी नहीं जा सडठी | ए 
यही कारण है कि विकागशील राज्यों में अधिकाधिफ राज्य विफाय के साम्यवादी धय। 
फे संशोधित रूप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सोहन्मोडफर अपना बाद 
जैंगे साम्ययादी मॉ्स राजनीतिक विफाश को परोध् रूप से प्रोत्माहविततदी कद! 
किन्तु आधिफ विकास और आधुनिकीकरण से मह प्रेरित होता है। इईमन पर हि | 
गहराई से शितन ये शोध की आवश्यकता है। शामद भविष्य में मह सुरप्टे 

रुप में रागनी तिक विकारा का भी मॉध्स बन जाए। 


राजनीतिक विकास की समस्याएं (॥८ [४०४ट्या5 ण॑ ?गांप॑धधै 
79०४८०कणलाा) | 
राजनीतिक विकास की समस्याएं केवल राजनीतिक व्यवस्था से ही 280024% 
हैं। वास्तव में, इन समस्याओं का सम्बन्ध उस पर्यावरण से अधिक है जिसे कम 
व्यवस्था पिरी रहती है तथा जिसमें राजनीतिक विकास का क्रम धलता है ' राजन करा 
आधुनिकीकरण फी तरह ही राजनीतिक विकास को समस्याएं अनेक विपर्य' से न 
हैं। इनमे से कुछ प्रमुप समस्याएं इस प्रकार हैं-- (क) राष्ट्र निर्माण श्र वे री 
(खा) राजनीतिक व्यवस्था की क्षामता में वृद्धि फी समस्या, (ग) समानता 
समस्या, (घ) सहभागिता सम्भव बताने की समस्या, (घ) वैधता प्रात 
समस्या, और (8) आाधुनिकीकरण की समस्या। | सो! 
उपरोयत समस्याओ का समाधान राजनीतिक विकास के साथ गठबन्यित है मम 
ज्यो राजनीतिक विकास का स्तर बढ़ता जाता है इन समस्याओं का समाप्त री 
सहायता मिलती जाती है । किन्तु, विकासशील राज्यों में राजनीतिक ग 
समस्याएं इससे कुछ भिन्नताए रखती है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार पित्त 
(क) राजनीतिक विकास के मॉडल के चयन की समस्या, (ख) राजनीतिक हरी 
की समस्या, (ग) संस्थनात्मक व्यवस्थाओं की सुह्थिर स्थापना की समा, सहित 
राजनीतिक विकास के अभिकरण--.- राजनी तिक दल, हित और दबाव समूहों के हि डी 
रूप में संगठित और विकसित होने की समस्या, और (च) हिंसात्मक राजनी' 
समस्या । डर 
विकासशील देशों की इन समस्याओं के समाधान में पेचीदगियाँ राजनीतिक विः 
को प्रभावित ही नही करती हैं, अपितु, राजनीतिक पतन की भोर ले जाने के शत 
उत्पन्न कर देती है। इस कारण से इन देशों में राजनीतिक विकास को आस 
पर्याप्त महत्त्व दिया गया था किन्तु, वर्तमान दशक में आधिक विकास पर बल दि 
जाने लगा है परन्तु इन देशों से अभी भी आधिक विकास के मार्ग भी अंनिशि 
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हैं। इस कारण, विकासशील देशों में राजनीतिक विकास की समस्याएं इतनो गम्भीर 
है कि कोई आप्तान सा समाधान सूत्र प्रतिपादित करना असम्भवे सा ही सदवा है 









राजनीतिक विकास उपागम की तुलनात्मक राजनीति में उपयोगिता 


(एप्ा॥ त एगाधएशं 06ए९०्फ्ग्था। शैफछाण्प्फे ले एलटड्डड्पाड 
ए०॥४८७) 
जाश्वाराइव ने लिखा है कि राजनीतिक विकास का उपायन 
विशेष उपयोगिता रखता हैं। यह उपागम राजनीतिक विह्द 
परस्पर मापत योग्य परिवत््यों के आधार पर तुलना सम्भद हैँ 
विकास तीम प्रकार के समष्टि परिवर्त्यों के सेटों के रूप हें इंद्र जप 
फिर इस आधार पर तुलताएं की जा सकती हैं। उसके ब्मद्यर गदू सम पध्दि 
इस भ्रकार हैं-- 
(भ) प्रचालनात्मक परिवर्त्य--() वुद्धितंगत दक्निटृ्द्शरर, 
घिभिन्नीकरण, और (॥॥) क्षमताएं । 
(व) सहभाषिता परिवत्यं--6) राजनीठिद्न दंचाप्ल्न .5 यम्नोडिक ८४ अरुण, 
और (४) राजनीतिक प्रतिनिधित्व । हि 
(स) दिशात्मक परिवत्य --0) राजनीटिढ सिलन्‍न, बन 7 विदपर अमिमेखी- 
करण। 
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नही किया है, अपितु, निश्चित उपयोगों का भी विवेचन किया है जो इस प्राए 
(क) इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं का विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण मोर उते रे 
भविष्यवाणी करने का आधार स्थापित फरने में सहायता मिलती है। (व) लो 
राजनीतिक व्यवस्थाओं का उनके राजनीतिक अतीत मोर भविष्यों, जितकावे गे 
करेंगी, के संदर्भ मे वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। (ग) इससे ये 
व्यवस्थाओं की अयंप्रर्ण मानदण्डों के आधार पर तुलना करना सम्भव होग है| 
(घ) राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सामान्यीकरण करने में सहायता मिहती है। बा 
इस सूची में रिग्स ने इसकी उपयोगिता का एक और आयाम जोड़ा है। उसके व 
राजनीतिक विकास उपागम एक ऐसे पुल्न का काम करता है जिससे 42388 
व्यवहारवादी और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्रीय अध्ययनों के प्रयलों को रा 
सम्भव है। इससे स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में राजनीतिक किक 
उपागम का विश्येप महत्त्व और उपयोग है। हम उपरोवत वातों का संकप मे 
करके इस उपागम की उपयोगिता का मूल्यांकन फरेंगे। ५ हर सांस 
(क) आमन्‍्ड और पावेल की मान्यता है कि तकनीकी परिवर्तत बौर या 
विसरण से राजनीतिक व्यवस्थाओं को दिशा-विदयक्षों में धकेलने की शक्तियां 5 नि 
होती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन जाते हैं और राजनीतिक हज 
आए परिवर्तन राजनीतिक विकास का संकेतक होते है । इस कारण, राजनी | 
जिन बातों को सदर्भ में लेकर चलता है उससे राजनीतिक विकास के स्तरों का 
और मापन हो सकता है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवस्थाओं का विवेधत, पुर 
स्पष्टीकरण और उनके बारे मे भविष्यवाणी करने का आधार स्थापित हो यार! है। 
(ख) राजनो तिक विकास की अवधारणा से राजनी तिक व्यवस्थाओं का उर्े 
के आधार पर वर्गीकरण और तुलना करना सम्भव हो जाता है। किसी भी दाग हा 
व्यवस्था का वर्तमान, अतीत के प्रभाव से मुक्त नही रह सकता है । यह बात सोवियई 
और चीन जैसे राज्यों के बारे में, जिनका दावा है कि उन्होंने अतीत से पर 
तोड़ लिया है, भी सही है। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था की कम या अधिक मे रे 
अतीत की कैदी माना जा सकता है। इसका तात्पय॑ यही हुआ कि राजनीतिक ब्यवर्ली 
के विकास की सर्वाधिक शक्तिशाली निरोधक शक्ति और प्रतिबस्धक पके 
राजनीतिक अतीत के ही होते है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के अतीत से यह * ढ् 
मिलता है कि किसी व्यवस्था ने भूतकाल में समस्याओ का किस प्रकार साम 
समाधान किया था। इसका ज्ञान यह संकेत भी दे सकता है कि भविष्य में आते न 
समस्याओं का वह व्यवस्था किस प्रकार मुकाबला करेगी? अर्थात समस्या॥ 
समाधान करने की क्षमता का ज्ञान वास्तव में हर राजनीतिक व्यवस्था के चभूतकार्त ट 
पर्याप्त मात्ना में हो सकता है। यही तो राजनीतिक विकास के सम्भावित मार्ग कार 
है। यहां यह बाद नही भूलनी चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का इतिहास ही 
विकास का एक मात्र तियामक नही है। [किन्तु राजनीतिक व्यवस्थाओं का उनके दकर्सों 
से सम्बन्ध बना रहता है और यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के सम्भावित वि 
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को सीमित करता है। इस प्रकार, अतीत के राजनीतिक विकासों के आधार पर 
राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करके उनकी तुलना करना और निष्कर्ष निकालना 
सम्भव हैं। 

राजनीतिक व्यवस्थाओं को उस भविष्य के संदर्भ में, जिसका उन्हें सामना करना है, 
समझा जा सकता है। वर्तमान में राजनी तिक व्यवस्थाओं में विभिन्‍्नीकरण, लौकिकीकरण 
कौर उप-व्यवस्था स्वायत्तता (आमन्ड यह तीन लक्षण ही राजनीतिक विकास के 
स्वीकार करता है) का स्तर यह निश्चय कर देता है कि भविष्य में इन राजनीतिक 
व्यवस्थाओं के विकास के मांगे में क्या बाधायें आएंगी तथा कौन-कौन सी निरोधक 
शक्तियों का इन्हे सामना करना होगा ? अर्थात, विभिन्‍्नीकरण, लौकिकीकरण और उप- 
व्यवस्था स्वायत्तता का स्तर, राजनीतिक व्यवस्थाओं में भविष्य का सामना करने की 
क्षमताओं का संकेत दे देता है। इस आधार पर विकासशील व्यवस्थाओं का वर्गीकरण 
करके उनकी तुलना से उनके भविष्य के बारे में सम्भावित विकास-दिशाओं का सकेत 
देता सम्भव हो जाता है। 

(ग) राजनीतिक विकास का उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं की अथंपूर्ण मानदण्डों 
के आधार पर तुलना करना सम्भव बना देता है। विकास का माप, भूमिका विभिन्‍नी- 
करण, लौकिकीकरण और उप-व्यवस्था-स्वायत्तता के संकेतकों के माप के द्वारा सम्भव 
है। अकसर ऐसा देखा जाता है कि यह तीनों लक्षण साथ-साथ ही राजनीतिक व्यवस्थाओं 
में विकसित होते है। इनसे राजनीतिक व्यवस्थाओं के निष्पादन प्रतिमानों और कार्ये- 
क्षमताओं का निर्धारण होता है। इसका यह अर्थ नही है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की 
क्षमता के और निर्धारक नही होते है। आधथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकासी का 
भी राजनीतिक व्यवस्थाओं को क्षमता से सम्बन्ध है। इस प्रकार, एक प्रकार की क्षमता 
बाली व्यवस्था का दूसरे प्रकार की क्षमता वाली व्यवस्था से तुलनात्मक अध्ययत किया 
जा सकता है। उदाहरण के लिए, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं की, विकास से सम्बन्धित 
लक्षणों के आधारों पर तुलना की जा सकती है, जैसे-- (3) उच्च स्वायत्तता वाली 
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएं, (॥) सीमित स्वायत्तता वाली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएं, और 
(7॥) निम्म या अल्प स्वायत्तता वाली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएं । 

स्वायत्तता, क्षमता और निष्पादनता के साथ इस प्रकार जोड़ी जा सकती है कि जिस 
राजनी तिक व्यवस्था में उच्च स्तर की उप-व्यवस्था स्वायत्तता होगी उसकी क्षमता अन्य 
दो प्रकार---सीमित और अल्प उप-व्यवस्था स्वायत्तता, की व्यवस्थाओं से अनिवार्यत: 
अधिक होगी । इसी तरह, लौकिकीकरण या विभिन्‍्नीकरण का आधार लेकर राजनीतिक 
व्यवस्थाओं की तुलना और उनके बारे में आनुभविक निष्कर्ष निकाले जा सकते है। 

» इसी तरह, स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं से सम्बन्धित राजनीतिक विकास के विभिन्‍न 
स्तरों को विकास के लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। अगर स्वेच्छाचारी* 
व्यवस्था में विभिन्नीकरण है तो उसको आधुनिकीकरणशील स्वेच्छाचारी और , 

नहीं है तो रूढिवादी स्वेच्छाचारी शासन कहेगे और उनकी परस्पर तुलना करने से 

मार्ग का निश्चय करना भी सम्भव हो जाता है। प्रथम में, अनुक्रियात्मकता 
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अधिक होगी जबकि दूसरे प्रकार फी व्यवस्था में यह क्षमता कम होगी। 

(घ) राजनीतिक विकास का उपायम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे मे दामाबीः 
करण करने में सहायता करता है। यहू सहायता कई कारणों से इस उपागम दरपि 22 
होदी है । इनमे से कुछ प्रमुप कारण इस प्रकार हैं--(7) राजनीतिक कि 
संकेतको का मापना सम्भव है, (॥) राजनीतिक विकास्त के छ्रों का विधा ही 
है, (४) राजनीतिक विकास अन्य विकासों से सम्बन्धित माना जाता है, (१ स्दो 
विकास से व्यवस्थाओं का वर्गीकरण सम्मव है, और (४) राजनीतिक व्यवस्था 
चुलनाएं की जा सकती हैँ । इस तरह, राजनी तिक विकाप्त का उपागम छिद्धाल दि 
तक नही तो कम से.कम सामान्यीकरण तक ले जाने का मार्ग तो खोल देता है। 

(च) रिग्स का मत है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा से ब्ववहाखादी बना 
दृष्टिकोण और क्षेत्रीय अध्ययनों के दृष्टिकोणों में तालमेल वैठाना सम्भव हो पाये है 
इसकी सहायता से दोनों के वीच की दीवार को गिरा सकता सम्भव हुआ है। एक 
परिणामों और निष्कर्षों को राजनीतिक विकास के प्रवर्गों के आधार पर सप 
सम्भव हो जाता है । 

इस विश्वेचन से स्पष्ट है कि राजनीतिक विकास के उपागम का तुलबात्मक 27 
अध्ययनों मे विद्येप महत्त्व है। यह ययार्थवादी के साथ ही साथ वैज्ञानिक बोर परिकी 
प्रवर्गों पर आधारित होने से तुलगा का विश्वसनीय माध्यम वत जाता है। में | 
अभी कई कमियां है और धीरे-धीरे इस अवधारणा के नए आयामों को भ 
सम्मिलित करने से कई जटिलताएं उत्पन्न हो रही है, फ़िर भी, शान की वर्तगार के 
में यह उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं मे होने वाले घटनाक्रमों का ह्पष्दीकर्ण के 
काफी धरहायता करता है | इससे इसकी उपयोगिता का संकेत मिलता है। 


कर्खी 


राजनीतिक विकास उपागम : एक मूल्यांकनात्मक निष्कर्ष (१०॥र्प 
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राजनीतिक विकास से सम्बन्धित अध्ययनों की समालोचना करते हुए एप० बी 
ने राजनीतिक विकास के सिद्धान्त की खोज के सम्बन्ध में अत्यधिक विराशाजर्गी आप 
निकालते हुए लिखा है, “राजनीतिक विकास के इतहे मॉडली--परश्चिमी और सामयवारी 
के होते हुए भी राजनीतिक: विकास के सिद्धान्त की सम्पूर्ण खोज निरथक दिवाई के 
है।'* ला परालोम्बारा ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए है। उसने विखा है कि “रागनी 
विकाप्त के सिद्धान्त तथा उनकी अवधारणाएं एवं प्रस्थापनाएं इतनी अमूर्त एंव झ्गी 
हैं कि वे एक प्रकार के नव विचारवाद बन जाते है या वे गत्यात्मक होने के बजाय है 
स्पेतिक है कि उनका आनुभविक परीक्षण या तो बहुत पर्चीला उद्यम बने जाता हैं * 
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बिल्कुल असम्भव हो जाता है।” इस प्रकार, ला पालोम्बरा राजनीतिक विकास के 
सिद्धान्त से सम्बन्धित अवधारणाओं एवं प्रस्थापनाओं की, आनुभविक परीक्षण की 
कसौटी पर कसने में आने वाली कठिनाइयों के कारण, राजनीतिक विश्लेषणों में इसकी 
उपयोगिता के बारे में शंकाएं अभिव्यवत करता है। किन्तु, एस० पी० वर्मा ते राजनीतिक 
विकास को सिद्धान्त सम्बन्धी अपनी निराशा को अम्य कारणों से पुष्ट किया है। उन्होंते 
माना है कि न तो कोई ऐसा परिपूर्ण या आदर्श समाज है जिसकी तरफ़ सब समाजों को 
चलना चाहिए और न ही ऐसे संचलन की अपरिहायंता है। उनके अनुत्तार पश्चिमी जगत 
में मतभेद और साम्यवादी जग्रत के अनेक रूपों में विभकत होने तथा तीसरे विश्व के हर 
राज्य ने अपने विकास था पतन का अलग मार्ग अपनाकर 'विकासशील' और “विकसित' 
राज्यों के बीच प्रत्ययी अन्तर को अरथहीन बना दिया है । इस सबसे यह स्पष्ट हुआ है कि 
राजनीतिक विकास के सिद्धान्त की तलाश अत्यधिक अस्थिर और कच्चे या कमजोर 
आधारों पर स्थापित है ।!+ 
राजनीतिक विकास के सिद्धान्त निर्माण के प्रयत्तों में असफलता या मिराशा इसके 
लिए ही विशिष्ट नही है। यह अन्य अवधारणाओं से सम्बन्धित सिद्धान्त निर्माण में भी 
देखने को मिलती है। सामाजिक विज्ञानों में, और विशेषकर तुलनात्मक राजनीतिक 
अध्ययनों में सिद्धान्त की खोज अत्यधिक कठिन और जटिल हो जाती है। इस अनुशासन 
में राजनीतिक व्यवस्था, संरचना और प्रक्रिया स्वयं में पेचीदा होने के साथ ही साथ अन्य 
व्यवस्थाओं और तथ्यों से प्रभावित, नियमित और नियंत्रित रहती है। अत. ऐसी विविध 
प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओ के राजनीतिक विकास सम्बन्धी सिद्धान्त निर्माण में 
सरलता रहेगी यह सोचना ही नहीं चाहिये। राजनीतिक विकास के अर्थ, व्याख्या और 
लक्षणों को लेकर क्रितने मतभेद है यह हम पहले ही देख चुके है। राजनीतिक विकास के 
सम्बन्ध में अगर किसी एक विघारक के दृष्टिकोण विद्येप को लिया जाय तो वह एक- 
पक्षीय लगता है। अमरीका में साम्राजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में 
तुलनात्मक राजनीति की समिति ने राजनीतिक विकास को विभिन्‍न संरचनाओं भौर 
व्यवस्थाओं के साथ सम्बन्धित करते हुए 966 तक छ. पुस्तकें---(0###ाटवा०ः 
दावे 20हंव्यें 22शाश०फञञालाए मेपाश्वप्रलाबटए: छाब 27# टच. 2020:क्ञशा;: 
>0॥॥6वा ३9म67756705 ह -द्गफग्हा दर 7276९: छदंघटद/60ा3 कावे 207९7 
खिशारशंव्क्राश( 27[#व्याँ टप्र/्रार दावे 277ॉंट्वां 220श०एशाशा द्ाव॑ 20/#ंट्वां 
ब्ाहाहह का 2गॉफांटवों 200शन्क्शराण।। प्रकाशित की है। इनमे राजनीतिक विकास 
के विभिन्‍न पक्षों को लेकर गहराई से अध्ययन किये गये हैं । इसके बाद शायद इस समिति 
को ऐसा प्रयत्न निरर्थंक लगा ओर इस क्रम मे सातवां प्रकाशन काफी समय तक रुक 
गया जो अन्ततः: !97] में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक क्राइसेस एण्ड सिक्‍वेम्सेज इन 


श३6056॥0 7.4 एश्लणराएशब वए०८त 9५ उफ्व्व ए. काह25४, "गेल 7॥609 07 70) 
96एलणणञापदा' ग्र उद्याध5 ९. (65५०४, (९), ((स/क्ाउग्राओ #गर्वाँ 4गरगे)'ड, 
िल्स ४०४८, प्रा गिल ९55, 4967, 9. 233. 
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पोलिटिपल डेयेलेपम्ेन्ट में राजनीतिक चिकास के अध्ययन को पुनः जीवित दिया ए 
हो ऐसी बात नही है। वैसे भी इन पुस्तकों में, जिनमें से अधिकांश सम्पादि हैं, एर 
नीतिक विकास के किसी समग्री सिद्धान्त का प्रयत्न सम्भव ही नहीं हो सस्ताया। 
मर्योकि, इनके लेखक अपने विशेष दृष्टिकोण से चिपफे रहे हैं और साय ही वे राजनीति 
विकास की इतनी बारीकियों में चले गये हैं कि हर एक निवस्ध में अलग बौएतई रा 
मिलती है। इसलिए इन पुस्तकों की विशेषता केवल एक वात में ही है. कि इसे रा 
मीतिक विकास पर बिखरी हुई सामग्री को एक सूत्र में पिरोने के बजाय एक साद वह 
कर दिया है, किन्तु इस सबका यह अर्य नहीं हैं हि राजनीतिक विकास के ऐिक्वर 
निर्माण के मार्ग में हम आगे नही बढ़ पाए हैं। इस संदर्भ मे डा० एस पी वर्मा 
अपनी पुस्तक साइन पोलिटिफल थियोरी में (975) में यह तियता हि “झा 
हम पुनः वही लोट गये है जहां हम 960 में राजनीतिक विकास के सिद्धान्त की बोर 
थे” ठीक नहीं माना जा सकता है। उन्होंने इसी संदर्भ में जो आगे लिया है, पृ 
पश्चिम में जो भी राजनीतिक विकाप्त के सिद्धान्त विकसित किये गये हैं वे सबबार 
गड़बड़ घोटाले या अस्तव्यस्ता (शा009) में है?” यह भी मात्य नहीं हो कर 
है। वास्तव में, ऐसी निराशाओं और इस प्रकार के निष्कर्पों का आधार गज 
विकास के अध्ययन ढांचे से सम्बन्धित लगता है, क्योंकि राजनीतिक विकास पं सलादित 
अधिकांश अध्ययन संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक ढांचे के इर्दे-गिर्द ही ढिये गये है 
विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययनों में उपयोगी वहीं हैं। ( 
सम्बन्धित कारणों के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की आलोचना बधाः कै 
में देखिये) मह सही है कि विकासशीत राज्यों में साजनीतिक विकास के अध्ययनों मे व 
कंठिनाइयां और पेचीदगियां हैं, परन्तु, साथ में यह भी सही है कि विकासशील समय 
राजनीतिक विकास की आनुऋमिकता का अभाव व उनमें विकास की अनेक दिशाओं 
विशेषताओं के भाधार पर ही राजनीतिक विकास का सिद्धान्त प्रतिपादित करवा हर 
होगा। पश्चिमी लेखक यह स्वीकार करने लगे हैं कि राजनीतिक विकास के बारे मे डक 
जञानवर्धेत विकासशील राज्यों के उलट-पलट विकास से ही हुआ है। इस सम हि 
कोलिन लेज ने ठीक ही लिखा है। “अभी हाल ही के वर्षों में शायद हमने राजबीहि 
बारे में विकसित राज्यों के अध्ययनों से अधिक विकासशील राज्यों के अध्ययर्ों हे 
सीखा हैं।हर 

राजनीतिक विकास के सिद्धान्त निर्माण में हेलियो जाग्वाराइब का प्रयत्न, उ्की 
पुस्तक पोलिटिकेल डेवेलपम्ेस्ट : ए जनरल यियोरे एण्ड ए लेटिन अमेरिफन केस ही 
(१973) में बहुत कुछ सफल रहा है। उसने लेटिव अमरीकन राज्यों के आग" 
तथ्यों से राजनोतिक विकास के सामान्य सिद्धान्त के निर्माण में सहायता की है। पट 


204, ७. 290, 

26468 , ७. 290. 
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नीतिक विकास के सामान्य सिद्धान्त निर्माण का यह पहला प्रयास है जो विकासशील 
राज्यों का व्यापक संदर्भ लेते हुए, पुराने प्रत्ययी ढांचों और दृष्टिकोणों से हटकर 
सथाथ॑वादी प्रत्ययों के आधार पर राजनीतिक विकास को स्पष्ट करता है। जाग्वाराइब 
ने राजनीतिक विकास के सिद्धान्त निर्माण का प्रयास एक देश विशेष या पहलू विशेष के 
आधार पर नहीं करके सामान्य विकास के समग्र दृष्टिकोण से किया है। उसके आनु- 
भविक तथ्यों से पुष्ट निष्कर्ष, राजनीतिक विकास के सामान्य सिद्धान्त निर्माण के मार्ग 
पर राजनीतिक विकासवादियों को बहुत आगे ले आए है और यह सम्भव है कि ऐसे ही 
कुछ और प्रय॒त्नों से राजनीतिक विकास का सामान्य सिद्धान्त तिमित करना निकट 
भविष्य में सम्भव हो जाय। 

राजनीतिक विकास का सामान्‍य सिद्धान्त तिर्माण प्रयत्त विकासशील राज्यों के संदर्भ 
में ही सम्भव हो सकता है। इन देशों में राजनीतिक विकास की गति व तीव्रता विशेष 
महत्त्व रखती है। इस कारण, इनमें वह कुछ हो ही नही सकता है जो धीरे-धी रे विकसित 
होने वाले पश्चिमी देशों में हुआ है । इन देशों में विचारधाराओं के टकराव और दवाव' 
भी जठिलताएं लाते है। इन सबके बावजूद, जाग्वाराइब का यह अभिमत उपयुक्त लगता 
है कि विकासशील राज्यों में यह उथल-पुथल विशेष चिता का कारण नहीं बननी चाहिये। 
यह सक्रांतिकालीन व्यवस्थाओं की सामान्‍य विलक्षणता है। अब हम यह कह सकते है कि 
विकासशील राज्य, अस्थायित्वों और परिवतेनों मे भी, एक विचित्र अनुक्रम से विकास 
मार्म पर बढ़ रहे है। इनके उत्थान-पतन से संकतित व्यापक तथ्य अवश्य ही राजनीतिक 
विकास का सामान्य तिद्धान्त निर्माण सम्भव बनाने में सहायक होगे । अन्त में निष्कषंत 
यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा ही राजनीति के सामान्य 
सिद्धान्त निर्माण मे सक्षम लगती है। 


तुलनात्मक राजनीति का राजनोतिक भाधुनिकीकरण उपागम 
(9077705॥, ॥॥0078ए२४४770४ #एशर 08८प्त ॥र 
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राजनीतिक विकास के उपागम में हमने राजनीतिक विकास और राजनी तिक आधुनिकी- 
करण के बीच सामान्य अन्तर को समझने का प्रयास किया है, किन्तु राजनीतिक 
आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से पृथक अध्ययत उपागम के रूप में किस प्रकार 
प्रतिष्ठित हुआ उसकी वह चर्चा करना प्रासयिक वही था । अ्रस्ठुत विवेचन में हम यह 
देखने का प्रयास करेगे कि किस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण॑ का तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययनों में स्वतन्त्न दृष्टिकोण के रूप में प्रयोग होने लगा है। इस दृष्टिकोण 
के उदय और उपयोग के पीछे मूलतः: वही कारण हैं जो राजनी तिक विकास कै दृष्टिकीण 
के सन्दर्भ मे सही हैं, अर्थात एशिया, अफ्रोका और लेटिन अमरीका में नये राज्यों के रूप 
में अनेक राष्ट्रों का उदय न केवल राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में नवीन आयामों का 
जनक बना, अपितु, तुलनात्मक राजनीतिक विश्तेषणों में तो यह विकास आधारभूत 
महत्त्व का बन गया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रत्यय का तुलनात्मक -; ३६ « 
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मैं प्रयोग गया उपयों गिया रखता है, इसको विदेधन करने से पहने हम एस प्न पर | 
करेगे कि “राजनीतिक विद्ास' के उवायम के साथ ही 'राजनीविंस मापूतििर 
उपायग के विशाग को आवग्धाता ग्यों पड़ी? ऐसी बा बातें हैं जि नि गीत 
पिकाग के उपागम से संधिर उपदुत्रा राजनीतिक झाधुनिवीवरध के दंगल पे 


तुसनारगए विश्येषक़ों मे बना दिया है? पहनते हम संतोष में ईगी पहलू हर दिल 





राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की आवश्यकता ताध्योद्ष्काए ध 
ए०ाआएला ैए्तलाध्यांणि कैपासग्ग्पाो) गे 
सुलनारमर राजनी तिए अध्यपरनों मे आधुनिरीकरण हा ठपायम राश्तीतिर साई 

को समान के प्रयाम और सस्दर्भ को और अधिक स्यापर बनाने के प्रयाग से ४ 

हुआ उपागम है। राजनीतिक वि्रास के वियेगन में हमने यह देशा है ड़ 2 

विकास, राजनीतिक संरभनाओं के अधिाधितर विभिन्‍्तीकरण ता |! क्र ् 

होने फे सायनाय राजनीतिक संस्झृति वा अभियुद सौरिझशीकरण है। [गाली इ्म अ हे 

राजनीतिए विकास का प्रमुप यस संरपनारमफ्गा पर है। अने राजनीति ३ 

महमूस फरगे सगे किः राजनीतिक व्यवस्पाओं फो विकयस के समग्र रद कं 

तथा केयर संरघनात्मकता पर यल देने मे राजनी तिर ब्ययह्याओं पी गल्माल्मर सो 
को समझमे में सहायक अमेक तत्त्व एूट जाते हैं। अतः गुछ विचारक मह मारते गा 

राजनीतिए व्यवस्थाओं फो पिकाग के परिप्रेष्य में देखने के बजाय आधु्तित कं 
एफ पश्ठ ये रूप में देखने से, राजनीतिक प्रक्रियार्मों की बाकि पी 

पहुंचना सम्भव होगा। इन लोगों की मान्यता रही हे हि राज्नीतिक विंशात 5 

आधनिकीकरण मी प्रक्रिया फा परिणाम है और राजनीतिक आाधुनिकीक रा, ५ हैँ 

आधुनिकीकरण प्रश्िया से प्रेरित, प्रभावित और विरूपित होता है। अतः रा 
व्यवस्थाओं की राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिप्रेद्यय में देयने से राजनीतिक मॉल रे 

की यास्‍्तविक गत्यात्मक शक्तियों का अभिज्ञान या पहचान हो जाती है। इसलिंए पा व 

राजनीतिक अध्ययनों को विकास के स्थान पर आधुनिकीकरण की समग्ताया टीबी 

के अंग के रूप में समझना सम्भव बनाने के लिए ऐसे नये दृष्टिकोण की खोज के , 

लगी जो यह सम्भव बना सके । इस तरह, राजनीतिक आधुतिकीकरण का के 

राजनीतिक प्रक्रियाओं को, आधुनियीकरण के रामग्रताबादी सम्दर्भ में समझे 
आवश्यक माना गया है । पं 
हर एक समाज आर विकास या राजनीतिक आधुनिकीकदण के लिए गान 
शील रहता है या नहीं यह विवादग्रस्त वात है । ऐसे अमेक देश, विशेषकर वि कप 
राज्यों में है जहां सत्ताधारी अभिजन राजनीतिक विक्गमस या आधृतिकीकरण की यह 
निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित करते है । कुछ परम्परागत राज्योम 
तक हुआ है कि राजनीतिक विकास की सामान्य पर्यावरण से प्रेरित प्रवृत्ति कोड 
रोका गया है, जिससे सर्वेसाघारण राजनी तिक प्रक्रियाओं में राहभागी होने के लिए 
न आाने पाए । क्योकि, जनसाधारण का राजनीतिकरण सत्ताघारियों बी 
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सत्ता को चुनौती का आधार तैयार करता है । उदाहरण के लिए, नेपाल या भूटान में 
अभी भो ऐसा हो रहा है। अतः विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझते में 
राजनीतिक विकास की अवधारणा ऐसी स्थितियों में अपनी स्पष्टीकरण क्षमता में बहुत 
सीमित हो जाती है । ढिन्‍्तु, आाधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत चलती 
रहती है। इसको अवरुद्ध किया जा सकता है, परन्तु रोका नहीं जा सकता है। हर 
समाज आधुनिक बनता चाहता है । हर समाज में आधुनिक बनने की प्रवृत्ति स्वतः ही 
उत्पन्न होती है। अतः आधुनिकीकरण एक पेचीदा, किन्तु अनवरत चलने वाली 
सर्वेब्यापी प्रक्रिया है। इसका कोई और छोर नहों होता है। इस कारण तुलनात्मक 
राजनीतिक अध्ययनों को ऐसी निरंतरता, स्वंग्यापकता और समग्रता वाली प्रक्रिया से 
जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी । इसी प्रयत्न का परिणाम, राजनीतिक , 
मांघुनिकीकरण के उपागम के रूप में तुलनात्मक विश्लेषणों को संचालित करना माना 
जा सकता है। अतः राजनीतिक आधुनिकीकरण के उपागम को, राजनी तिक व्यवस्थाओं 
की निरन्तरता वाली आधुनिदीकरण की प्रक्रिया के साथ सम्बन्धित करके समझने की 
कोशिश का परिणाम कह सकते है। 
राजनीतिक विकास की अवधारणा पर आधारित तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों 
में एक गम्भीर खतरा स्थेतिकता का है। राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनी तिक 
व्यवस्था की क्षमता एवं सततता से सम्बन्धित होने के कारण अपेक्षाकृत स्थैतिक अवधारणा 
मानी जाती है। राजनीतिक विकास की अवधारणा की स्थैतिकता के कारण, इस प्रत्यय 
को, राजनी तिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में प्रयोग करना, बहुत तेजी से या द्रुतगति से 
परिवर्तनशील राजनीतिक समाजों में सक्रिय गत्यात्मक शवितयों की अवहेलन्ध करना 
माना जाने लगा। इसलिए ऐप्टर ने ऐसी अवधारणा के प्रयोग पर बल दिया जो स्थेतिकता 
के दुर्गुण से मुक्त हो तथा समाज के हर पहलू में होने वाले परिवर्दन की समग्रता रो 
सम्बन्धित रहे । राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की समग्र प्रश्चा के सन्दर्भ में 
समझने के लिए ही राजनीतिक आधुरतिकीकरण उपागम की शयवश्यकनसा अनिवार्य हो 
गई। ऐप्टर ने अपनी पुस्तक दि पोलिटिक्स आफ माश्तिदेंग्त में “राजनीतिक 
आधुनिकीकरण' की अवधारणा को व्यापकतम बताया हैं। कदर, बह, राजनीतिक 
विकास की अवधारणा की तरह, राजनीतिक विन्‍्याय, धरदीदिड विकास संरचना 
और प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले विविध सामाजिक कर #/विड्ट दरियर्तनों तक सीरित्र 
रहकर, सामान्य आधुनिकीकरण की समग्रताबादी 5: दा सन्दर्भ रखती है 
कारण, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को, २४०८5 दडनिकीकरण कर उप 
अधिक व्यापकतम सन्दर्भ से सम्बन्धित थगाले $ 2 #स्यक ड गया। 
ब इस विवेचन से स्पष्ट है कि राजवीडिंद #92“#रस्च का उपायस. 
बिकास के उपागम से अधिक व्यापक शख्ट# | 3:२८ दम के सागय 
प्रक्रिया से सम्दद्ध है जो अनवस्ण #ई2 4 2४ ज>:ट मं चलती सहन हैं 
राजनीतिक संरचनाएं व साटवार्ट 274/2% 24% >> # छौर स्ज 
नियमित व संचालित करने # ४2 %:/2#; इ#ट, शजनी लि हा 
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उपागम, मुख्यतया, राजनीतिक विकास की अवधारणा की तुलनात्मक अध्ययर्तों मे 
सौमित उपयोगिता के कारण आवश्यक हो गया। यह न केवल व्यापक सदर 
सम्बन्धित है, बल्कि आधुनिकीकरण की सामान्य धारा में समाहित भी है। इस दूषिः 
कोण में राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं से कहीं अधिक बल राजनीतिक अभिवृत्तियो 
पर दिया गया है । राजनीतिक व्यवहार की संचालक शक्ित व्यक्तियों की राजनीतिक 
प्रक्रियाओं से सम्बन्धित अववोधनता (9७7८०फ७॥०४) है। राजनीतिक संस्थाओं की कबः 
बोधनता, राजनीतिक व्यवस्थाओं की गत्यात्मक शक्तियों की महत्त्वपूर्ण नियामक बर्फ 
होती है और इसका परोक्ष सम्बन्ध आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं से होता है। मे. 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना अगर आधुनिकीकरण के समग्र परिवेश में की बार 
तो राजनी तिक यथार्थंता त्तक पहुंचना सम्भव होता है । इसी प्रकार के लक्ष्य की गर्णि 
के साधन के रूप मे राजनीतिक विकास उपागम से पृथक राजनीतिक आधुतिकीए 
का उपागम तुलनात्मक विश्लेषणों में प्रयुकत किया जाने लगा। कई दूष्टियों से राजनीति 
आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास से समानता रखता है, किन्तु दोनों में सत्दर्भ की 
महत्त्वपूर्ण अन्तर है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का संदर्भ आधुनिकीकरण की है 

स्वयं समाजशास्त्रीय अवधारणा है। राजनीतिक विकास का सन्दर्भ राजनीतिक व 
स्थाई है। अतः राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ समझने से पहले हमें आधुनिरीरर्स 
का अर्थ समझ लेना चाहिए, जिससे इन दोनों को एक समझ बैठने का बतरा गही ऐे। 


आधुनिकीकरण का अथे व परिभाषा (796 'शल्शाराह् क्षाए 0थीएेएी रण 
३४०१७॥5400॥7) पक 
आधुनिकीकरण अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यह सर्वव्यापी और अं 
पेचीदा अनुलक्षण है। एस० पी० वर्मा ने आधुनिकीकरण की परिभाषा का अल 
फठिन माना है। उन्होंने लिखा है कि “आधुनिकीकरण, विकास की तरह ही ऐसा हे 
(४४४77 है जिसकी परिभाषा करना अत्यधिक कठिन है।/7 आधुतिकीकर 
सामान्य परिभाषा करते हुए वलौड वेल्च ने लिखा है: “आधुनिकीकरण एक प्रकिया 
जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है और आधुतिक समाज की स्पाप 
के उद्देश्य से युवत होती है।”** इस परिभाषा से आधुनिकीकरण का स्पष्टीकर् गा 
होता है, क्योंकि इसमें आधुनिक शब्द के आशय को स्पष्ट नही किया गया है। मज 
अपनी पुस्तक पासिय आफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसका अर्थ करते हुए केवर्त *ै 
कहना ही पर्याप्त समझा है कि “आधुनिकीकरण विवेकपूर्ण परिवर्देन की परप्रिया है! 
बैलाह ने आधुनिकोकरण को “साध्यों या गन्तव्यों की शुद्धिसंगतता कह्दा है। सामा 


थर्यों में माधुनिकीकरण उन्नति, लाभ व समृद्धि की दिशा में परिवर्तन की बर्ल 
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पेचीदा प्रक्रिया ह | इवलिए आाधु। के बारे # हेड य यह कहना काफ़ी 
उपयुक्त पेगता है | यह बहुपक्षीय अक्रिया है जिससे मानव के गतिविधिया व विचार 

रिक्त: सम्मित्तित रहता है| 
इस प्रकार, अाधुनिकीकरण का कोई एक पहन बल्ले होकर हैष्टिगटन के). मान्यता के. 
बे ५ 


बाधु; अं मे हे देखा है हेग्टिगटन बहुमुद्धी प्रक्रित 
मानते है ६ की ग्रति विधियों के दारों के सभी क्षेत्रों मे परिवत्त: होवा 
रहता है। इससे यहस्पष्ट है कि आधुनिकीकरण के भिन्न तू है मे से 

लू राजनीतिक भी है जिससे अस्तुत्त अध्याय मे पम्बन्ध है। बडे तो 
भाधुनिकीकरण प्रतावादी नो से सम्बामि होने के का: पहलू रखते 
हए भी केवल ए्‌ः ता वाली अवधारणा ही 'हिए, किन्तु इसके 
अर्थ के स्पष्टीकरण के हम इसके पहचुनो का से मे 

के) आधुलिको का अधि पहलू (0०० फरांट ब59९८६ ॥ग04९७४३- 

॥07) -- भ्धि घुनिक थिक मनु; पा जाता है 
तथा इसको उ थे की पफ्रिया से ड़ जाता देश में ढेंग' 
परिवर्तित हो गया रात उ; नें का प्रयोग होने लगा हो, 
तो ऐसा समाज अपथिक दृष्टि के यौद्योगी: और आधुत्ि जब 
निर्वाही कृषि (४४855८४९७ 38700॥॥7९), विक्रीय कृषि (पाब्ाटत ग्डांप्याधयादु में 
परिवत्तित होने बगे तो य। धुनिकता की यगी | ह«७ 


09 
ऐी० वर्मा ने इस सम्बन्ध ३ त्रिया है आधिक अआधुनिकीकरण मे, “भाधिक क्षेत्ष मे जीवन- 
निर्वाही कषि, वाजास कृषि से ददत दी जाती है; व्यापार, उद्योग भौर बन्य गहपीय 
गो में कि सवा 


गतिविधियों पकाबलले में छत क) जवनति हो ज। ” पैथा ज्यों-ज्यों पह गतिविध्न 
बस्तर पर बि न्दीक्षत होते ले फेंत्पो गतिविधियों 
| क्षेत्न-विस्तार होता नाता. है ।/ह इस प्रकार गआधुनिकीकर: / मधिक विकास के क्षेत्र 
/ अमुखतया उच्चो गिकरण की दिशा मे महत्त्वपूर्ण ८ चाजात है। 
क्षेष मे तिहर अ व्यवस्था का गियोगीकत अर्थ: में रूपन्तरण भाघु: 
निफीकरण की निशानी गा जाता है। 
आधुनि का सामाजिक र्ह्लू (30०॥] 4596९६ 6६ पथ 
007)-सामाजिक प्टिसे आधुनिकीकरण का भय व्यक्षित के ब्य; बहार और मत गैवृत्तियो 
रिवर्तन आग अर्थ से अनेक अन्च.सम्बन्धित चामा। सिके व. मनो- 
पैनानिक दृष्टि के हार प्रतिमानों में बन्तरो गाधुनिकीकरण | जाता है। 
अत: इस पक्ष को समझने # लिए इसके पै/माजिक, मनो: चानिक वे पैद्धिक हँंबुओी को 
सक्षप्र में अलग- उपयोगी होगा 
सामाजिक आधु। यह अवृत्ति होती है न्य। परिवार ओर 
आथमिक सम्हो हे च्छिक औ: पेग्रठित हित: (बप्त्यक्ष या. परोक्ष 
गठनों में निष्ठा बे, गी लिए, व्यक्ति, मर संस्थाओं, 
अभिरुचि संगठनों के हीवा नाता 
मनोवैज्ञानिक आधुनिकीक उेल्यों, अभिवृत्तियों और भाकांध्षानं मे गाबारपुत्त 


की अवृत्ति वैयंतया समाप्त हो स्ेगी। “हां हम केवल हो. रोका िेककसे की 
अन्तर क) है. + 


का प्र 
आधु निकीकरण मृल्य-गुक्त अवधारणा है; की बार का परिततत 535 
गही माना जाता है। इसका. सम्बन्ध ऐसे पवेब्यापी मुत्यों पे को स्वाद, कप पं 
परिस्थिति & +न्‍्धनों से मुक्त होते ह। 46. जहेश्ययुक्त परिवतन पे परत 


(5 के यह के। 
पारचात्यीकरण का सम्बन्ध वैल्यो से नही & , यों ते मुफ्त 0: 
कारण है #; .  ीकरण का गोरे का होह यों न ही मई दिया होतो है 
उदाहरण के: लिए, विकासशील देशों के पहनाके क. ढेंग परिचिमी देशों के अनुरूप बकतता 
पाशचात्यीकरण हा जाएगा, किन्तु इसको आधुनिक्रीकरण गही कहा जा अजगर, 

क्रिपा प्रश्वात्यीक रण मुल्य-राहित: 
गधुनिकोकरण का अथे करते समय हमले कल के शब्दों में कहा क्षा कि बह वां 
था सन्तव्योः की बेडिसगतता है, अर्थात आधुनिकोकरण में किसी अकार के 4448 
स्वीकृति या अस्वीक्षति मृत्यों के. अनुरूप यन्‍्यव्यो: पक है सम्रत नहीं है, अधि 6 
बे आधार परिवततनो के) उद्धिसगतता ' तकक्षम्मतता हैं। एम० एन० औतिया 
० ट गिकीकरण को रैसलिए है है गिजिक पति का कर तक कह किया है। वह 
आशनिकोकरण मे क्या अच्छा है 4 क्या ? कीमसा परिवर्तन आगे की बोर 
मन्‍्युजी है या कीन-या १रिक्‍्तंन पीछे की ने जाने वात्ता है इसका कमा 
मेवे समाज की पल्प व्यवस्था या उसके साध्य मोर था. हे है। पारवात्योकरण हा 
| ध्योंका कोई आधार ही होता है। यहां तफकिझ 
अपयोगिता आधार क्र फामानयतया "ही रहता है कर है कि पररवातीरण 
में किस गतिविधि का गाषार य- उसकी स्वीकृति कप व छेति भावताओं दा हे 
प्रकार, पाश्चात्यीकरण कप 
गही माना जा पैकता ६, (इन दोनो अन्तर को आर से समझने है लिए 
पमाजशास्य की पुस्तक देखी जा पक है) यह केक: +. रपाएं अलगन्‍अब हैं 
का पवीकरण तिक से है ॥, धिक सम्बन्ध है, जबकि 40207 
के हा के के 7 सामग्रता पे है। इक सेन के सियाओं डे है 
मं कौर 2505 ३8 उहबुओं ३३ उसने लिखते इक अवधास्या 
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आधुनिकीकरण के विभिन्‍न पहलू (जलिया। 8 कऋ्रष्णड णश०्तद्नगायांणा) 

आधुनिकीकरण के भर्थ मे हमने यह देखा है कि हृण्टिगटब इसको बहुमुखी प्रक्रिया 
मानते हैं जिससे मानव की गतिविधियों व विचारों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता 
रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण के विभिन्‍न पहलू है भर उनमें से एक 
पहलू राजनीतिक भी है जिससे हमाय प्रस्तुत अध्याय में मुख्यतया सम्बन्ध है। वैसे तो 
आधुनिकीकरण समग्रतावादी परिवतंनों से सम्बन्धित होने के कारण, अनेकों पहलू रखते 
हुए भी केवल एक परिपूर्णता वाली अवधारणा ही मानी जानी चाहिए, किन्तु इसके 
अध॑ के स्पष्टीकरण के लिए हम इसके प्रमुख पहलुओं का संक्षेप में अर्थ करेगे। 

(क) भाधुनिकीकरण का भाधिक पहलू (8००णा०ां० 459९०६ ० गा०वशाएं3३- 
0०)-अधिकांशत: आधुनिकीकरण को आ्थिक अनुलक्षण के रूप में देखा जाता है 
तथा इसको उद्योगीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। जिस देश में उत्पादनों का ढंग 
परिवतित हो गया हो अर्थात उत्पादन में मशीनों का अधिकाधिक उपयोग होने लगा हो, 
तो ऐसा समाज आधिक दृष्टि से औद्योगीकृत भौर आधुनिक कहलाएगा। जब जीवन 
निर्वाही कृषि (४४0४5६८४०८ ४870४॥१/९), विक्रीय कृषि (08768 487000770) में 
परिवर्तित होने लगे तो यह आर्थिक आधुनिकता की निशानी मानी जायगी | डा० एस० 
पी० वर्मा ने इस सम्बन्ध में लिखा है आथिक आधुविकीकरण मे, “आथिक क्षेत्र में जीवन- 
निर्वाही कृषि, वाजारो कृषि से बदल दी जाती है; व्यापार, उद्योगो और अन्य अकृपीय 
गतिविधियों के मुकाबले में कृषि की अवनति हो जाती है, तथा ज्यों-ज्यो यह गतिविधि 
राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक केन्‍्द्रीकृत होने लगती है त्यों-त्यों आधिक गतिविधियों 
का क्षेत्र-विस्तार होता जाता है ।”भ इस प्रकार आधुनिकीकरण, आशिक विकास के क्षेत्र 
मे, प्रमुखतया उद्योगीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तेनों का आना माना जाता है । 
संक्षेप में खेतिहर अयंव्यवस्था का औद्योगीकृत भर्व्यवस्था में रूपान्तरण आर्थिक बाधु- 
निकीकरण की निशानी माता जाता है। 

(ख) भाधुनिकीकरण का सामाजिक पहलू (5028| 3596८8 ० ॥000759- 
700)-सामाजिक दृष्टि से आधुतिकीकरण का आशय व्यवित के व्यवहार और मवोवृत्तियीं 
में परिवर्तन आते से है । इस अर्थ में अनेक अन्तःसम्बन्धित सामाजिक, मानसिक व मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवहार प्रतिमानों मे अन्तरों से आधुनिकीकरण को जोड़ा जातां है। 
अत: इस पक्ष को समझने के लिए इसके सामाजिक, मनोव॑ज्ञानिक व बौद्धिक पहलुओं को 
संक्षेप में अलग-अलग देखना अधिक उपयोगी होगा । 

सामाजिक आधुतिकीकरण मे यह्‌ प्रवृत्ति प्रबल होती है कि व्यक्ति की परिवार और 
प्राथमिक समूहों से निष्ठा हटकर ऐच्छिक और संगठित द्वितीय (अप्रत्यक्ष या परोक्ष ) 

संगठनों मे निष्ठा बढती जाती है। उदाहरण के लिए, व्यक्त, क्लबों, अन्य संस्थाओं, 
अभिरुचि समठनों के प्रति अधिक निष्ठावान होता जाता है। 

मनोर्वेज्ञानिक आधुनिकीकरण में मूल्यों, अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में गाधारभूत 


38, ए, एक्राग॥9, ०7. 2४., 0- 302. 
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परिवर्तन गा जाते हैं। आधुनिक व्यक्त यह विश्वास करने लगता है. किआरकृतियोर 
समाज में परिवर्तत न केवल सम्भव और वांछनीय है अपितु यह त्वयं उसके हर | 
जा सकते है। व्यक्ति यह भी मानने लगता है कि स्वर्य वह वातावरण में बने के 
परिवतंनों के अनुरूप बन सकता है। आधुनिक व्यक्ति की मतःस्विति उसकी हिषयओं 
और अभिन्नानों को ठोस और नजदीकी विकायों से हटाकर वृह्त्तर और अधिक महल 
संगठन जैसे वर्ग और राष्ट्र मे लगाव उत्पन्त करने की हो जाती है हे 

वौडद्धिक दृष्टि से आधुनिकीकरण का आशय मनुष्य के अपने चार तरफ़ कै 2४५ 
सम्बन्धी शान में अभूतपुर्व वृद्धि का होता और इस प्रकार के शाव का सम्पूर्ण ५ 
संचारण होना है । ज्ञान का यह प्रसार व विघ्तार शिक्षा, जन-संचारण व साक्षता 
साधनो द्वारा होता है 

इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से आधुनिकीकरण सम्पूर्ण समाज में व्यतित है 8:४४ 
सम्बन्धों से सम्बन्धित होता है। यह मनुष्य की निष्ठाओं के परम्परागत प्रतिमा हा 
स्थान १२ नये प्रतिमान प्रस्थापित करता है। इसमें व्यक्ति कम से कम यह मारे हे 
है कि वह सब कुछ को बदलकर अपने अनुकूल बना सकता है। 5 

(ग) आधुनिकोकरण का राजनीतिक पहुलू (?णातंटव 059०० थी ग्राएवव१॥१ 
ध00)--राजनीतिक अनुलक्षण के रूप में आधुनिकीकरण राजनीतिक दे 
प्रक्रियाओं और व्यवहारों मे विविध कित्तु विश्वेप भ्कार के परिवततेन बना है। करा 
नीतिक दृष्टि से आधुनिक्ृत समाज में व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता दें 
पर होने लगती है । ऐसे समाज में लोगो के मन में राष्ट्रीयता की भावनाएं शे' 
हो जाती हैं । क्त्ाः 

आधुनिकीकरण के विभिन्‍न पहलुओं के विवेचन से स्पप्ट है कि यह सब पक न्क 
पनिष्ठता ही नही रखते है अपितु, एक दुसरे से अलग ही नहीं किए जा संक गा 
पहलुओं की आपस में सम्बन्ध-युत्षता इस बात की पुष्टि करतो है कि कं विदा 
अत्यधिक जटिल परिवतंन प्रक्रिया है । सेमुअलहृष्टिगटन ने इस सम्बन्ध मैं ठीक है प्ह 
है कि “आधुनिकीकरण ऐसी व्यापक प्रक्रिपा है जो आधिक विकास के क्षेत्र तवा हम 
प्रमति मे मूलभूत परिवर्तेन लाता है। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति व हे 
कता और जीवन के मनोवैज्ञानिक व सामाजिक क्षेत्रों मे परिवर्तन भा जाता मक्ा 
आधृनिकीकरण के इस अर्थ के संदर्भ मे राजनीतिक आाधुतिकीकरण का माह 
अत्यन्त सरल हो जाता है। अत, हम पहले राजनीतिक आधुरनिकीकरण का लि दछरी 
भाषा करेंगे और उसके वाद तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययत के उपायम के रुप में ई 
उपयोगिता का मुल्यांकन करेंगे। 


न (/02॥ 
223300८ ६, प्ड्यांब:णा, फल[हत्द एसथकलदकत गाव 0०8, गिगाशरी/ 
रण. २2४३, 4फ़त। !965, 99. 32-33, 
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राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषा (786 ४९शपा।ह 700 
फल ग एगांधव ४०००7४5ब०) 
राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनी तिक विकास से कहीं अधिक व्यापक अवधारणा 
है। समाजों में, सामाजिक संचालन और भाधिक विकास के परिणामस्वरूप औौर राज- 
नीतिक परिवर्तनों को सामान्यत॒या राजनीतिक आाघुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। 
कोलमैन के अनुसार राजनीतिक भाधुनिकीकरण संक्रातिकालीन समाजों की राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवतंनों का समूह है । इन परि- 
बर्तनों का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित संस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं 
तथा व्यवहार प्रतिमानों से होता है । इस अर्थ में राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक 
विकास से अधिक व्यापक अवधारणा कही जा सकती है। इसको व्यापक अवधारणा 
मानने का प्रमुख कारण इसका शहरीकरण, उद्योगीक रण, लौकिकीकरण, लोकतांत्िकरण, 
शैक्षणिक और साधन सहभागिता से आगे तक के परिवतंनों से सम्बन्धित होना है। 
इसका अर्थ राजनीति से सम्बन्धित पहलुओं को लेकर मानव दृष्टिकोण में परिवर्तत आना 
है। राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक समाज वही कहा जा सकता है जिसमें व्यवित का 
अभिज्ञान राजनीतिक व्यवस्था भर इसके विभिन्‍न पक्षों से होने लगता है। 
कोलमन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "राज- 
नीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और 
इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके ।”* इस 
तरह, राजनीतिक आधुनिकीकरण का सम्बन्ध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के' विकास से है 
जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग को भ्रस्तुत होने के अवसर प्रदान कर सके, 
किन्तु उसमे इतनी शक्ति-सम्पन्तता भी हो कि हर प्रकार की मांग का समुचित ढंग से 
मुकाबला कर सके, अर्थात हर उचित मांग को स्वीकार करने के साथ ही साथ उसे पुरा 
करने और अनुचित मांग को दृढ़ता के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राज- 
नीतिक व्यवस्था को राजतीतिक दृष्टि से आधुनिक व्यवस्था कहा जाता है। राजनीतिक 
आधुनिकीकरण के मर्थ व परिभाषा से स्पष्ट है कि विशेष लक्षणों बाली राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को ही राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकृत कहा जाता है। राजनीतिक आधु- 
विकीकरण के अर्थ से इसकी विशेषताओं का संकेत मिलता है। अतः इसकी प्रमुप 
विशेषताओं का विवेचन करना इसके अर्थ को अधिक सुस्पथ्टता से समझने में सहायक 
माना जा सकता है । 


राजनीतिक आंघुनिकीकरण की विशेषताएं (ट्मब्लवाांश्रौट: ० ए०ंव्या 
०6 6४75$3007) 
राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं व लक्षणों को लेकर विद्वान एकमत नहीं 


3उब्रााट४ 5 (0टावा, सेडसांन २ अबतक 40 मेकांकिगैफल, हे ** 
छ6४९९५ एच्रारलआ9 छाट३५, 959, छ. ॥77. 


तिक इनिकीकरण ३; फीन लक्षणों के अमुब गत का |। 
वी कह प्रकार हैं--(%) राज ं बढ़ता हुआ कि डेद्रण और हवा 
कर हीन होना ! (ब) राणनीतिक पत्थाओं का विधिलीजत 
पु त्ति मे जनता क) परहभागिता तब अक्किंग 
>पर्थ राजनीजिक ब ८ पेन सम्जन सी द्भाति 
का करण की नही विश्वेजञाओं को विखार है 
पे विवेधित किया है , उनके अनुच्चार राजनीति आए... 
में आ॥ _ लिधि विशेषताएं पाई जाती ह। 
हु फेम पे का अधिकाधिक ब्र्ण 4 ८९782॥0- 
पं ०/ ४ (888 ०५ (६५ ८००६७)... राजनीतिक आाधुनिकीरप का फ 
थे यह ह $ नव जीवन की यतिविध्ियो है पेम्वग्धित सत्री पार की 
राज्य यार, तिक ब्य, स्याः्ड्र 'ड्रीकरण हे पेगता है। झा व 
गे आमक कलते तगती है। 
|, अकिर: अवश्यकताएं और तंबात्त गे 
सम्प्रेषण साधनों क विकास के की 
की ओर बढ्ता 


» गक्ति का महत्त्व बढ़ना राजनीतिक भाधुनिकीकरण की विश्व 
है । इससे हे अर्य नह) निकलता है कि. राजनीतिक धक्तित एक बिन्दु पर क्ेद्धित होगे 
पाहिये। राजनीतिक चकित के व्यवस्थाएं इसे राजतरीतिक पिछक 
निकीकरण के लिए आवश्यक मात्र 
कि राननीतिक शक्ति महत्त- 
तो राजनीतिक दृष्टि है 


कापिक अवेशन या पहुंच पा 
व्यय या फह 5, ४०७)... आचीन ण्प- 
केक्ल 23 विस राज्य/ बस पवशरा जाता का 27. 34484 का का झत 
रक्ष। व्यवस्था है । 'न्प देश की बहती आकरमग्रों हे 
्स डे पक अनाए रखने के कायो पर निष्पादत करता था + 
प्रकार की जनता के काय गैकारत्मक पैम्पकृता 4. प्रेमिका की ।/ इसका अमुय कारण 
गज दी 43५ न पु भी कीरम ही! यह आवश्यक थी । यह 
प्ंस पपनह्ाफ 5 यातायात भौर चार कै साधनों का विकास नही हुआ था। 
तारा ० लिस-सज्य ये जिनमें सरकारों की 
उनको जनता के. केक्स कर 
बर् है ॥ 


सुनवात्मक राजनीति कै उंपायम (2) :: 28॥ 


गाहिएं। णगता व सरझगर की हर स्तर पर सम्पर्याता का अर्य राज्य या गगाज में 
प्रधिरादिड प्रदेशन होता है। यद तमी रम्मय होता है जब रा रफारें सकारात्मक कार्यों 
के निध्यादस में आगे बढ़ें। दूसरे शब्दों में ोक-पत्याथ व जनशाघारण के उत्यान के 
लिए सरकारों गा कार्य करने सगगा राजनी तिक आधु निकी करण की निशानी है। ऐसा कहा 
जाता है हि राजनीतिक आाएुनिपीगःरण यासी राजनी तिक व्यवस्थाओं में (9) राज्य या 
सरकार थी जनता हा पहुच होती है। () सरकार की जनता तक परुंच या प्रवेशन 
आवपश्यय है। (॥॥) सरकार वी जनता ते पहुँच सम्मय है। 
लोग-प त्याधकारी राज्य के विचार फे विपयस मे सरकारों के कार्यों को इतना अधिक 
बढ़ा द्विया है कि उसका समाज में प्रवेशन होने सगा। अब मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु 
तक पाया सारा जोवन सरफार की पहुंच में आ गया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण फे 
। लिए यह प्रयेशन आयश्यक है । अब राज्य या सरफार फो जनता फे लिए यह राव कार्य 
फरने होते हैं जो जनता घाहती है। सरकार बय आधार जनता की दृष्छा हो जाने ते, 
सरकारें गन-गरवारें दन गई हैं । यह लोकतंत्र व्यवस्था का विझयस भी कहा जा सकता 
है। यद्दों यह प्यान देने की बात है कि आधुनिक रारफारों की समाज के हर क्षेत्र में 
पहुच या प्रयेशन सम्भय है। गंचार साधनों के विकास के कारण सरकार की गतिविधियों 
के द्ोत्न का विस्तारीकरण हुआ है । इसी कारण, वृहत्तर नौफरणाही या प्रशासन कामिकों 
डी संदया में अभूतपूर्व युद्धि हुई है ॥ अतः राजनीतिक आधुनिकीकरण की यह विशेषता 
द्वोती है कि इसमें सरकार, व्यक्त ये समाज में इतना भ्रयेशन पा लेती है कि मनुष्य 
' जीवन पी सम्पूर्णता का संघालन सरकार या राजनीतिक व्यवस्था द्वारा होने लगता है। 
.._(ग) फेस और परिषि या परिसर की यद़ी हुई अन्तःक्रिया (गला८३5९० वाहन 
खलांगा 9200९६४ धार ०टा॥6 204 हल कष्म॥/४७)-- भाघुनिक राजनी तिक समाजों 
में केन्द्र और परिसर की अन्त.क्रिया बहुत बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई अन्त.क्रिया का यही 
अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति के विभिन्‍न केन्द्र आपस में इतने अधिक अन्त.क्रियाशीत हो 
जाते हैं कि दोनों स्तर के फेन्द्र निरंतर सम्प्रेषण के माध्यमों से जुड़ से जाते हैं। अगर 
इसको हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रथम लक्षण के साथ सम्बन्धित करके देखता 
चाहें तो यह बहा जाएगा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में एक साथ दी तरफा प्रक्रिया 
चलती रहतो है। यहां केन्द्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है और परिधि या परियर 
फा अर्थ समाज से है। व्यवहारथादियों की शब्दावली में इसको निवेश और निर्मंत 
(#/5 300 ०४9०) कहा जा सकता है। इसको चित्र 7.3 द्वारा समझाया था 
सकता है। 
बिक्न 7.3 से यह स्पष्ट होता है कि हा गकार आधुनिकीकरण बाली राननी तिक 
व्यवस्थाओं में केन्द्र और परिसर की पारस्परिकता बढ़ जाती है। राजनीतिक दन्ल, द्व्ति 
और दवाव-समूह सौकरशाही और निवर्चिनों के माध्यमों से यह सम्परुंता बढ़ती हे कया 
संचार के साधनों के द्वारा इसमें निरन्तरता बनी रहती है। ऐसी गम्गकंता बाला राज- 
मीतिक समाज आधुनिक कहा जाता है। 





सर] 7५ 2 सोतों बत्त्ह्न 
पिसकाव का | पा 27 राजनीतिक आधुनिक्रीकरण में सता के झा 
प्रजनीतिकसत्ता का खोत क्यो ि ह का जात है परम्परागत राजवीतिक क्यों 
अमुख रेत्यादि होते है । ऐसे गीतों के अबिया, राजा- हाराणा, घामिक युढ प्रगति 
ऐसे है *रपरायत शक्ति की तिक समाज) में लोगों की प्रावप्रिक किष् और 
गो मे रहते है। व्यक्तियों के तिए इन शक्ति बोहों डा मरा 


_7०++-- हे केद्ध और परिसर की हम 


० ७-७" कै का प्ररिसर मे उक्रेत 
रक्षर का क्ेद्र मे पकेत 









ही नही होता है 
परन, इनको. 

है के बाद अर ह सदा की दृष्टि से देखते है | उदाहरण के विए, प्र 

होते ॥०4 ९ 'भिनीतिक आधु, कोन गें $ जातीय नैताओं का अगा 

है कोर गंगता है येगर यह समाज हे टकरण में क्त्ता के इन परम्परागत झोवों का को 
हे ९ हे इन का रहते # को भी. इन की शक्ति क्षीय हो बाग 

करते हुए [७.. _.. हैं दिन ने राजन तिक सत्ता के अ्रति हिएा- 
रे खिखा है किआाधुनिक सके 'ुनिकीकरण की इस विश्येपता का उल्ते। 


भौर जातीय 
पत्ताओ का स्थान 3 जि में “यामिक, परम्परागत, शरिवात्ति 
न नोकिकीकतत और राष्ट्रीय राजनीतिक चत्ता के ह्रएं 


तुलनात्मक राजनीति के उपाग्रम (2) :: 283 


ले लिया जाता है ।”» कार्ल डायच ने इस विशेषता को सामाजिक संचालन का नाम देते 
हुए लिखा है कि “पुरानी सामाजिक, आर्थिक औौर मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धताओं के प्रमुख 
पुंज क्षीण हो जाए या दूठ जाएं और व्यक्ति समाजीकरण और व्यवहार के नए प्रतिमा 
अपनाने के लिए उद्यमशील हो जाए” तो यह विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण की 
दिशा से महत्त्वपूर्ण कदम होगा । 
सत्ता के परम्परागत स्रोतों के निबंल होने और उनके स्थान पर राष्ट्रीय राजनी तिक 
सत्ता की स्थापना, राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व मूलभूत 
विशेषता है। इसके अभाव में आधुनिकीकरण के अन्य सभी लक्षण प्रभावहीन बन जाते 
है। इसलिए ही राजनीतिक आधुनिकीकरण की संक्षिप्त परिभाषा करते हुए हृश्टियटन ने 
लिखा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण 'परम्परागतता से मुक्ति' (8थाह48थ॥था६ 
बण्या 200)0॥ 9) है ५ किसी भी सपाज में परम्परागतता के निशानों का घना 
रहना ही आधुनिकीकरण का विलोम कहा जाता है। अत: राजनीतिक आधुनिकीकरण 
सत्ता के परम्परागत स्रोतों पर सत्ता के नये स्रोतों का आरोपण होना है। उदाहरण के 
लिए, विकासशील राज्यों में राजनीतिक आधुनिकीकरण के रास्ते मे सबसे बड़ी रुकावट 
सत्ता के परम्परा त्ोतों का मजबूती से भड़े रहना है। भारत में स्वतन्त्रता के तीस वर्ष 
बाद भी जातीय, घामिक और छोटे-मोटे राजा-महाराजाओं का काफी प्रभाव बना हुआ 
है । यद्यपि सत्ता के स्रोत भारत मे क्षीण हो रहे हैं किन्तु, सत्ता का नाटकीय स्थानान्तरण 
न होकर बहुत ही मथर गति से रूपान्तरण हो रहा है। अनेक विकासशील राण्यों में सत्ता 
के परम्परागत स्रोतों की शक्तियुक्तता ही लोकतन्त की असफलता का प्रमुख कारण 
बन गई है । 

(च) राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्‍नीकरण और विशेषोफरण (7॥6 तीदिध्य(- 
बीत गाते 5960७॥$4व०7 ० ए०ांप्रे०्शे 9750 ४०5)--राजदी तिक आधुनिकी- 
करण की एक विशेषता में हम यह विवेचन कर चुके हैं कि राजनी तिक व्यवस्था (केसर) 
ओर समाज (परिसर) की सम्परकंता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। सरकार राजनीतिक 
क्षेत्र से आगे बढ़कर आर्थिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक कार्यों का निष्पादन करने लगती 
है। सरकार के कार्यो में वृद्धि के कारण आधुनिक राजनीतिक ब्यवस्थाएं अत्यधिक पेचीदा 
हो जाती है। इनकी जटिलता के साथ ही साथ कार्यों का क्षेत्र वृहत्तर होने लगता है तथा 
इसके लिए कार्यदक्षता विशेष ज्ञान के आधार पर सम्भव हो सकती है। इस कारण, 
सरकारों को अपने वृद्धिपरक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए न केवल संस्थागत 
व्यवस्थाओं का विभिन्नीकरण करना आवश्यक हो जाता है, अपितु, उनमें कार्यात्मक 
विशेषता लाना भी अनिवार्य लगने लगता है। संस्थाओं के विभिन्‍्नीकरण और 
विशेषीकरण के बिना यह सम्भव हो ही नही सकता है कि सरकारें वे सब कार्य ठीक 


3354 चाप! 7, छष्खा98000, 'एणाएव्व गरचठशीस्जा00: #पाथांद३ २5 एए०क९,' ॥कार्ब 
कगाए८, १०. > शव, ।३०. 3, 8एगी 966, 9. 378. 

ग्जरब] ५४, ए८ए/5०७,. 3०० केत्णा/एशांएघ 350. ?णापंत्ण 06रश० कमाया! 
#कहल्यंटछा 2गीए।ल्डों डतंशारर करा॑तर, १०), 0५, 8298. 977, 9. 494. 


डेंग से कर स किन्हें करके ३. चिए आधुत्षिक पगाजों के उन्हे जाताग्विल 
4 


चतः आधुनिक राजनीतिक चवस्थाओं के राजनीतिक संस्थाओं का विधिवत 
गौर विशेधोकरण होना बतिवाय॑ ह , यह लेनी अवस्थाएं एक साय चलते दी है 
को मिकरीकरण से विश्वेषीकरण- को व्यावहारिक बनाना सम्प्रक है। अन्तर, | 
संस्थाग 
गया को वह 


का हा 

ही है। इन देश) मे राजनीतिक रचनाओं के कि करण में को कोई कमाई 

डिन्तू, इक विभिन्नीक्त पस्वाओं के लिए विश्ेपज्ञ कामिकों (9०८४॥००० एथ३०छी 

फयप्राव है; इसी कारण, विकासशील देशों के भाधिक दृष्टि हे आपुरतिक्रोफ़रग की 
4 


विकासशील यों मे तुलनात्मक रध्थयन, राजनीतिक + ओ के विप्निश्ेर 
भौर विश्रेषीकरण- के बहुत सीमित स्तर 2054 २७६ कारण, सम ही बह हे फ्। 
ध बे पकिर को पर (िपांध-९ ४) क्केः भष्ययन तो करीब-करीक अतम्मत री 
पते हैं। इस , ई के कारण देशों की व्यवस्वाजों 
2 कतित राज्यों को 02755 022 22027 परिसर 
में तो किए है नहीं ना कते हैं। यही परण है कि अतेक गरचात्य विद्वानों ने जिए- 
शीत राज्यों की राजनीतिक वयवस्थाओंया संस्थाओं का अलग-अलग हो बग्दत कला 
व; 'रिल्थिति: गे माना है; 


(छ) राजन में गेपसाधारण को) बढ़ी हुई परदिभागिता (76०८७ 405 
लंफ़बह आधु। लिए ६063 
क पेही है। सस्थाओं और अक्रियाओं हे 568 /६/20 
४६ है गह भी राजनीतिक गाय की एक महत्वपू् मानेदण्ड है। 4 
गीज राज्यो मे गेनसाधारण के) संस्थागत व्यवस्थाओं ॥र अफियात्मक विक्ाते 
५ मो के विकास के कारण राजनीति के पैहमायी होते # अवसर व साथत को व 
हैं, किन्तु लोगो कै राणनीक्ि $ प्रति उदासीन 'हैने के कारण उससे गनहमारित कु 
वी है। इसके. लिए जैेन-संचावन वेश्यक ह॥ जब तक जन-संचालन बह्ीं हहा ५ 
है, राजनीतिक अधुनिकीकरण गावहारिक रूप ही ते ब्ात्य है। पबशाधारय ह 


राजनीकि पि मरते है जिदयके अबा 
| पुनिकी शरण ऐसी पक है जि 
मे अन्य विकार निरयक के तेह। पु मर 

राजनीतिक अपस्थामे काम का वितरण य्‌ः के सं भातयों केंहरी 


पक क्यो 
कप वा है जय जैन ममुझय के. विक अख्ियाओ) कं ग्रे ताप हो जो 040740022 
दम रे रहभाणी मे वन गीत राम हे हो हिरोधी अवृततिरस- 
गम तर के सन्‍्क ह पी को मिनी है 2७ राम्पों में को पट 
किये बार करे अराकक्का ९) तक राजनी पर स्पवत्याओं को 4 
राटरण > कक, 2 अाख मे हज हु. सहमादित होये शव! 
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थी। दूसरी तरफ, अनेक देश ऐसे है जहां पर नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति 
इतने उदासीन व निष्क्रिय है कि सहभागिता के सबसे महत्त्वपूर्ण अवसर निर्वाचन तक 
का उपयोग नही करते है । उनका मताधिकार निरथंक ही रहता है। 
अतः राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं 
की स्थापना या विकास ही काफी नहीं रहता है । इसके लिए जनता की उत्तरदायी सह- 
भागिता आवश्यक है। यहां केवल सहभागिता ही पर्याप्त नही है । सहभागिता ऐसी होगी 
चाहिये जिसमे व्यक्ति अपने दायित्वी को समझते हुए सहभागी बने । विकासशील राज्यों 
में राजतीतिक सहभागिता को सस्थागत रूप में हिंत व दबाव समूहों द्वारा अनेक स्तरों 
पर सम्भव बनाया जाता है, किन्तु इन देशों में ट्रेंड यूनियनें, राजनीतिक दल और हित 
समूह ही सहभागिता को गलत ढंग से निष्पादित कराने के प्रेरक है। इसलिये राजनीतिक 
आधुनिकीकरण मे जनसाधारण की बढी हुई सहभागिता हो काफी नही है। यह सह- 
भागिता उत्तरदायित्वपूर्ण भी होनी चाहिए अन्यथा, राजनीतिक व्यवस्था पर अनुचित व 
गलत दबाव पड़ने लगेंगे और राजनीतिक व्यवस्था दूट जाएगी। विकासशील देशो मे 
अस्थायित्व व सरकारों के उलट-फेर का यही प्रमुख कारण रहा है। इन देशों मे या तो 
सहभागिता का पूर्ण अभाव है या यह संस्थागत व प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं की सब सीमाओं 
की पार कर जाती है। दोनों ही परिस्थितियां राजनीतिक आधुनिकौकरण से अधिक 
राजनीतिक पतन की व्यवस्थाएं वन जाती है । 
(ज) व्यक्तियों का सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक अभिज्नान (9640४ 
80000 णी वावाशंत्एा5 या प॥6 ए069 59शधव 385 & 'ोए०-- 
राजनीतिक आधुनिकीक रण वाली राजनी तिक व्यवस्थाओं में व्यवितयों की अभिवृत्तियों 
में परिवर्तन धाना अधिक महत्त्व रखता है। जब तक मनुष्यों के विचारो और दृष्टिकोण 
में परिवर्तन नही आता है तव तक राजनीतिक आधुनिकीकरण की संरचनात्मक और 
प्रक्रियात्मक व्यवस्थाए औपचारिक ही बनी रहती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के 
ऊपरी ढाचे में तथ्यता का समावेश व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने पर ही होता 
है। जब तक व्यकित राष्ट्रीय अभिन्ञान या राष्ट्रोयता के विचार से युवत नही होंगे तब 
तक राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में उनको अपनापन नहीं लगेगा। इस अपनैपन के 
अभाव मे व्यक्तियों की निष्ठा किसी ओर स्थान से प्रतिबद्ध रहेगी। इससे राजनीतिक 
आधुनिकीकरण के अन्य लक्षण खोखले होकर रह जाएगे। अतः राजनीत्तिक व्यवस्थाओं 
के आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि व्यवित की सर्वाधिक निष्ठा राजनीतिक 
व्यवस्था के भागों से अधिक सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से होती जाए। ऐसा अभिज्ञान 
एकीकरण का माध्यम बनता है और इससे सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में एक ऐसी 
बन्धनकारी धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे व्यवित परस्पर अपनेपन में बंधकर सक्रिय 
रहने लगते हैं । है 
इसी तथ्य को दूसरी तरह से कहना चाहें तो यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक 
आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्था में व्यवितियों की मनोवृत्ति में राष्ट्रीय व्यवस्था 
की धारणा गहरी जम जातो है। उनको अन्य राजनीतिक संस्याओं के लगाव व निष्ठाओं 


शाह कि 
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से उपर उठाने की अवस्था ही राजनीतिक आधुनिकोकरण की अवस्था है। विकार 
देशों को राष्ट्रीय आन्दोलन के समय इस प्रकार की अभिवृत्ति-गुक्त कहा ण दाह! 
किन्तु, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगावों व अभिज्ञानों की वन्य संस्थाओं के महलपरेंस 
जाने के कारण, इन देशों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिविलता आई है। यर 
नीतिक आधुनिकीकरण वाले समाज में व्यक्ति पहले अपने आपको राष्ट्रीय घकायारे 
झूप में पहचानता है और बाद में अन्य अभिज्ञान की संस्थाओं से अपने को थोझा 
उदाहरण के लिए, भारत को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकृत कहते की बवहाः 
आएगी जब भारत का हर नागरिक अपने आपको पहले भारतीय और वाद मे दंग? 
गुजराती या पंजाबी मानने की अभिवृत्ति से युक्त होगा । आज भारत है हित्ती राग 
से पूछा जाए फ्ि ठुम कौन हो, तो उसका उत्तर राष्ट्रीय संस्थाओं को छोड़ार 8 
संस्थाओं के साथ अभिज्ञन के रूप में ही होगा। भारत का हर गागरिश गर 8 
पभावत्त' अपने आपको भारतीय न मानने लगे तब तक यहां राजवीतिक आधुविकिए 
का सम्पूर्ण संरचनात्मक जाल ओपचारिक ही बना रहेगा । 

७ बिद्वातों का कहना है कि राजवीतिक आधुनिकीकरण का यह सक्षण 8 
(आफ रखता है। इसो के कारण व्यवित राजनीतिक व्यवस्था का सही अर्थों मे 
पटक चत्र पाता है। राजनीतिक व्यवस्था से लगाव होना विशेष आवश्यक नहीं है। के 
जे हे, राजनीतिक सरचताओं में निष्ठा हो यह भी बहुत जरूरी नहीं है, हिल ४ 
अमन व्यवस्था से अभिज्ञान आवश्यक है। अन्यथा समाज में ने कोई बस्धनकाए £ छत 
होगी और न ही राजनी तिक व्यवस्था में सहभागिता की अन्तःप्रेरणा उतपल होगी ;' गो 
अभाव में व्यक्ित राजनी तिक संस्थाओं से ही नहीं, राजनीतिक अक्रियाओं से भी हु रे 
'गता है। वह इनसे उदासीन बन जाता है नो अन्तत: नियाणा लाती हैं भौर 28 
सोतिक आधुनिकीकरण को सम्पूर्ण प्रक्रिया ही ठप्प सी लगने लगती है। बत. कम 
बम करण के लिए व्यवितयों का सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वादिह अर्शि 
आवश्यक ही नही अनिवाये सा है; 7 

क) दृहत्तर य व्यापक आधार बाली नोशरचाही (#026-फरत गा? दा 
0ए९०ए८१७४७५७)--राजनी दिक मधुनिकीकरण वाले राजनीतिक समान मैं सेसा' ' 
कययों में शूद्धि हो जातो है। अनेकों नई संस्थाएं और यंटचनाएं स्थापित ही 0 
आधुनिकीफरण के कारण आंदिक विकास के नये दामित्य भी सरकार पर भी मारे 20 
इन सबको निन्‍्यादित करने के लिए नोकरणशाही का माकार आवश्यक हूप मे ड्ट्ता ! 
ता है। उदाहरण हे लिए, मारत को जब 947 में स्वतन्त्रता भ्ित्ती 4 हे 
रशाही के बामिकों की संस्या और /977 मे सीक-प्शातव में सगे स्थीरमें शे 
प्रकिया कं शुषा बृद्धि दम बात की बुष्टि है | यहां राजनीतिक बायुनिरीः ते 
मम चल स्ह्दो हैं। 

; मापकिर कट पटपाओं को केवल सोकरणाही के वृद्दतर आपार रे 489 के 
भार“ 2, मे ते है। सश्तव में आएनिशोकरण हे 24054 हक 
है हों अधिक महत्वपूर्ष उसके आधार का व्यापवपन है! 
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'आधार का अर्थ यह है कि नौकरशाही के कर्मचारियों में सारे समाज में से भर्ती होने की 
'केवल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही नही हो, अपितु, प्रशासक वास्तव में समाज के सभी 
; वर्गों से आ सकें, इसकी व्यवस्था है। इसको चित्र 7.4 द्वारा इस प्रकार समझा जा 
[सकता है। 


सीमित आधार वालो नौररणाही व्यापक आधार वाली नौकरशाही 
-224:42५०54 #4045८3533/%:... /७०-42%234.54:%444.3..4: 04%: 
(क) हल) 


नोस्रणाही नौकरणजाही 


॥ 
समाज का समृद्ध बे समाज का सम्ुद्ध वर्य (५. ॥ 
समाज का मब्पंग बरा | | समाज का मध्यम व 





समाज के सामान्य वर्ग समाज के सामाम्य वर्ग 





चित्र 7.4. मौकरशाही के समाज में आधार 


चित्र 7.4 के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा कि 'क! चित्र में प्रशासन के 
कमंचारी समृद्ध वर्ग से ही आते है । कुछ कामिक मध्यम वर्ग व बहुत कम कम चारी सामान्य 
वर्ग के बेवल ऊपर वाले भाग से आते हैं। यह सीमित आधार वाली नौकरशाही है। 'ख' 
चित्र में प्रशासन के कर्मचारी सभी वर्गों से आते हैं और सबसे बड़े सामान्य वर्ग से 
सर्वाधिक कारमिक भाते हैं। ऐसी नोकरणशाही व्यापक आघार वाली होगी। राजनीतिक 
आधुनिकीकरण के लिए नौकरणशाही का ऐसा ही व्यापक आधार आवश्यक है । इससे 
सम्पूर्ण समाज लोकप्रशासन में सम्मिलित हो जाता है। विकासशील राजनीतिक 
व्यवस्थाबों में प्रशासन के आकार को बुद्धि के साथ ही साथ नौकरशाही के कामिकों की 
संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, दिन्‍्तु नौफकरशाही फे अधिवांश कर्मचारी केवल ऊपर 
के तबके से ही आते है। उदाहरण के लिए, भारत की उच्चतर सेवाओं -- भारती य 
प्रशासकीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा (85, 5 शत 
78) के दो तिहाई कामिक रवत सम्बन्धों से सम्बन्धित पाए गए हैं। इससे स्पष्ट है 
किइन सेवाओं में अधिकांग व्यक्ति ऊपर के वर्गों व समाज के समृद्ध तवकों से हो बाते 
हैं। अतः राजनीतिक आधुनिदीकरण मे; लिए यह आवश्यक है झि नौकरणशाही का वृहतर 
आकार ही नदी हो अवितु उसका आधार भी व्यापकतम होना चाहिए 

विकासशील राज्यों मे नौकरशाही अभिजन (98पएपट्यडएलस्ान लो बपना ५ - 


पुबनात्मक राजनीति एक राजनीतिक त्त्पाएं 
ही वर्ग हैँ 
उसमें कोई 


कि भारत में पिछड़े बडे 
तियों के लिए ऐन सेवाओं के “बात सुरक्षित रखते की 4 
जिससे नी *रशाही व्यापक: गाधार बनी बने सक्रे। अधिकांश विश्राप्रग्ीत २ 
(पदाहरण हे गे, सध्यनद तथा देक्षिय-दृवी एग्रिया व बैटिंग की 
नीकरणाही के राजनीतिक आधुनिकीकर/ बड़ी दीवार इस हा गे 
खी है कि स्वयं नोकर, ही क्र पोफरशाही का व्यापक आधारनही होते श्गि प् 
/ अंत; पोकरणाह | पदक आधार का राजनीतिक आधनिक 
भअनिवाय है आधुनिकोकरण 
इन विशेषतत, ओं ग 


5थ %॥ 
पैमिन्न विश्षेषताओं के विवेषन हे सा 
7 सी बनाना सम्भव नहीं है। 5७:५५) 
अयुनिकीकरण की मफरिया दा एक भाग होते हुए भी स्वय भी उतना ही 00९28 
के तदय और लोक-कल्याण के सायना के लहयों के ५8//2/508 
असार और विस्तार तेना अधिक कर दया है $ मानक जीवन का सभी गरीकिर 
का राजनी हो यया है | इसलिए तिक आधुनिज्नीकरण क्रो हो 
विशेषताएं पामान्य लक्षणों का ही सक्रेत । इनके चचावा ही ४8 डे 
विश्येपत्ताए देखी हैं, किन्तु हमने केक्ल उन्हीं चाम्रान्य विशेषताओं गा प हु 
.इुक्त समझा जो के विशमाधुनिकोकर, मे हल रखती रे ग्‌ँ 
धुनिकीकरण पक्षयों को हक केवल संक्षिप्त जप में अल्तुत 0) (व 
तो यह सी भागों... चुद्धितंगत (ांगारव्व 20॥0०70) | 
वि राजनीतिक सः एं, (46०००७६६/०० 2०६८३। 5६0० ६76) 
(ग) राजनीतिक पहभागिता दावा 
सकते ह | 


रब 
कथा गंधं।०४०४) मे ही उल्लेदित हिए 4 
ईैव तीन लक्षण बल्ले गये सभी. नक्षण समाहित लगते है। बिग 
नीतिक आधुनिकोकर' में सत्ता कस बुद्धिकत 2. गीतिक सरचनाओं का वि गा 
और राजनीतिक सम में सत्ता का भाधार तकयशत पी इससे अपने हमार, 
ीतिक संरचनाओं पं विभिन्‍्नीकरण है! जाएग और ज्वस्था मे वे ता बीज 
जाएगी। (६ _आधलील राज्यों की तरफ देखें को है कि इनमे 22४ 
संगतता केवल जी कारदाई रेह गई है। रैपलिए, श्रेष्ठतम गढिी 
“स्थाओं और हे ज्यवस्थाओं की 7 के बावजूद भी राजनीतिक हु 
इन देशो के समाज ऑशुनिकोकरण की दौड़ मे री 
को मभिवृत्तियो में परिवत: 


ह्ति गा 
न तड  पीचे छूटे हुए है। इन 0० 
7 लाने के प्रयास नही हो रहे है । अन्य सतह सन ॒ 
गही अभी # विकीकरण अकियाओं को सक्रिय कला 
गये नही कर / देन देशों में सस्थागत 822 
बैनिक्रीकरण सभी अमिकरण ध्यवस्यित नर जा 
कैन्तु उसके अनुरूप मानवीय तैयार नही हो! कराया है। इसलिए 
गौर गायनि 


त्तत्त्त जल 
उनिकता के न घींचतात चंद रही है। 
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खोंचतान का स्वाभाविक परिणाम राजनीतिक व्यवस्थाओं पर ऐसे दबावों का पड़ना 
होता है जिसके भार को व्यवस्थाएं अनुभवहीन होने के कारण ढो नही पाती हैं। इसी 
कारण से अनेक विकासशील राज्यों में राजनीतिक अस्थायित्व पाया जाता है। वैसे देखा 
जाए तो राजनीतिक अस्थायित्व स्वयं में ऐसी शक्तियों को बल दे सकता है जो राज- 
नीतिक आधुनिकीकरण मे पर्याप्त व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किन्तु इससे कई 
बार नकारात्मक प्रक्रियाएं अधिक प्रबलता प्राप्त कर लेती हैं और निरंकुश व्यवस्थाओं 
की स्थापना से आधुनिकीकरण का राजनीतिक पक्ष भुला दिया जाता है। यही कारण है 
कि विकासशौल देश राजनीतिक दृष्टि से भाधुनिकीकरण की आकांक्षाएं रखते हैं, अनेक 
देशों में इसके लिए आवश्यक संस्थात्मक संरचनाएं भी स्थावित है और कुछ देशों में 
मानवीय सक्षमता भी विद्यमान है, परन्तु निहित स्वार्थों मे राजनीतिक व्यवस्थाओं को 
उलझाकर मुट्ठी भर लोग राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को पलटने में सफल 
हो जाते है! वँसे यह बीमारी का लक्षण होते हुए भी स्वस्थता की और ले जाने वाली 
प्रवृत्ति का प्रेरक माना जा सकता है! इस सम्बन्ध में कुछ लोगों की यही मान्यता है कि 
विकासशील राज्यों में राजनी तिक अस्थायित्व के दौर, अन्त: राजनीतिक आाधुतिकीकरण 
की मांग को बढाने वाले ही सिद्ध होंगे। 
राजनीतिक आघधुनिकीकरण की विशेषताओ और लक्षणों से यह स्पष्ठ हुआ है कि 

राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले कई परिवरत्यं होते हैं। राजनीतिक 
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया रिक्तता में संचालित नहीं होती है। राजनीतिक व्यवस्था 
सामाजिक व्यवस्था में संचालित होती है जो स्वयं अनेक व्यवस्थाओं से मिलकर बनी है 
ओर भस्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण से घिरी होने के कारण उसके दबावीं व खिंचावों से मुबत 
नही रह सकती है। यही बात राजनी तिक आधुनिकीकरण के बारे में सही है। अतः हम 

इसकी प्रभावित करने बाते तथ्यों व परिवर्त्यों का विवेचन करके ही यह समझ सकते हैं. 

कि क्यों एक ही क्षेत्न में आने वाले दो देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का स्तर 

अलग-अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान को लिया जा सकता 

है। इन दोनों देशों मे राजनीतिक आधुनिकीकरण के अलग-अलग प्रतिमान व प्रक्रियाएं 

देखने को मिलती है । 


राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने यालें परिवर्यं ००१४ 

07 एगांब्र$ 4००08 एगाप्श ैग्वेशया$आगा) 

राजनीतिक आधुनिकीकरण के नियामकों (त८७0ग्र/ंपधा।5) की निश्चित सूची वनाना 
न सम्भव है और न ही यह आवश्यक है । ऐसी सूची बनाना सम्भव तो इसलिये नही है 
क्योंकि यह परिवर्त्य राजनीतिक व्यवस्था तक ही सीमित नही होते हैं। आधिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, धामिक और ऐतिहासिक पक्षो से भी इनका सम्बन्ध होता है। 
ऐसी सूची बनाना आवश्यक इसलिये नही है कि इनका विवेचन हम केवल यह समझने के 
लिए कर रहे है कि क्यो एक देश के अनुरूप ही सारो स्थितियां दूसरे देश मे होने पर भी, 
इन दोनों देशों मे राजनीतिक आधुनिकोकरण के स्तर, दिशाएं व मात्राएं अलग-अलग 


रेचनाएं भोर संस्कृति (77278०७206७ #० 

की हेतिहासिक उगच-नियत्ति (8० का 

१) राजनीतिक उत्व की प्रकृति भौर अभिमुद्घीकरण (746 कषघवत 20 
4, ०5३9) भौर 


(प) ७५ “-विश्ेषकषर परजनीतिक अवस्था की प्रकृति (276 अवा2 ० 66 
#डधण, खपत का क& एणापत्वा 9अल्फ) के परिवत्य॑ अपुस माने जाते रा 
(%) राजनीतिक है वैविक्ीकरण को परिभाषा और विशेषताओं के विवेक में झते 
घ्ु गम ५400 
िष्ण धठा 62 7 4570) को माना जाता है। इसलिये राजनीतिक धंरक्‍ाओं 
की गत प्रकृति का राजनीतिक आधुनिकोकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 
, ऐेरेण के लिए, नेपाल के राजनीतिक सरचनाओं को तता के सांवे में दाने 
व बल हिया कग है। इसके फारण नेपाल का राषनीतिक वायुनिकीकरण मात्त हे 
हे “तले में बहता ही धीमी गति से ही रहा है । लोग तो यहां तक कहते हैं कि हेणर 
व गीतिक परचनाओं की *सपरायतता की रह है कारण ही वहां रासतोकि 
के अिपल नही होती है और राजगढ़ पूर्णतया चुरक्षित' बनी हुई है । यही वात म्रदात 
पा दी जा तकईी है। मध्य के अब कहे. पजेनीतिक संरबताओं गा 
में बाधक है । 


स्फ्सा 
हो हे गिि खुले यों गे राजनीतिक व्यवस्था &) >धारबिला कहा बाठा 2:6९ 
होगो है, बह यित शा कक. लेमीतिक पल यों के अतिमानि, होते की सागर 
केक नो ह न गीविक पडियाओं की संचालक, सरचनात्मक व्यवस्था, परस्परागठग 
में पकड़े रक्षक राजनीतिक आएजिक्रोशरण नहीं हो चकवा । इसीरे 
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राजनीत्तिक संरवनाओं को परम्परागतता की जकड़नों से मुक्त करना राजनीतिक 
आधुतिकीकरण का वातावरण तैयार करता है । अनेक विकासशील राज्यों में परम्परा- 
गतता के दवाव इतने प्रवल होते है कि राजनीतिक संरचताओं को आधुनिक रूप देना 
सम्भव ही नही हो पाता है। 
संरचनाओं की परम्पराग्रतता को दूर करने के लिए आधुनिक संरचनाओं का आरोपण 

किया जा सकता है । किन्तु संस्क्ृतियां शताब्दियों तक अपने प्रभाव नही मिटने देती है। 
इस कारण, राजनीतिक आधुनिकोकरण को सबसे अधिक लम्बी अवधि तक न आने देने 
वाला तथ्य सामास्य संस्कृति और विशेषकर राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति का ही माना 
जाता है। सस्क्ृति का सम्बन्ध मनुष्य की अभिवृत्तियों से होता है। यह समाजीकरण 
की प्रक्रिया मे बनती है तथा एक बार दृढ होने पर आसानी से परिवर्तन की अवस्था में 
नही आती । भतः राजनीतिक आधुनिकीकरण पर दीर्घकालीन प्रभाव राजनीतिक 
सस्कृति की परम्परागत प्रकृति का ही पड़ता है। विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
राजनीतिक संरचनात्मकता को तो आधुनिक रूप देता कठिन कार्य नहीं रहा है। राष्ट्रीय 
आन्दोलन के काल में राष्ट्रवादी नेताओं के देव-तुल्य व्यवितत्व बनने से बे जनता की श्रद्धा 
के पात्न बन गये थे । ऐसे मैताओं ने स्वतन्त्नता प्राप्ति के बाद संविधानों का निर्माण इस 
प्रकार से किया कि परम्परागत राजनीतिक संरचनाओं के स्थान पर आधुनिक संस्यायत 
व्यवस्थाए स्थापित की जा सकें । इसमें सामरान्यतया कही भी कठिनाई नहीं आई थी। 

उदाहरण के लिए, भारत के संविधान में आाघुनिकतम राजनीतिक संरचनाओं की स्थापना 
के प्रावधान भासानी से सम्मिलित किये जा सके थे। किन्तु भारत के संविधान बनाने वाले' 
इन्ही नेताओं ने सविधान के लागू होने के कुछ समय बाद ही कुछ ऐसे सामाजिक परिवतेन 
लाने का प्रयास किया जिनका सम्बन्ध संस्कृति के कुछ पहलुओं से था । 'हिदु कोडबिल' 
के माध्यम से इस प्रकार के परिवर्तन लाने का प्रयत्व जवाहरलाल नेहरू जेस्ते नेताओं को 

भी छोड़ देना पड़ा । क्योंकि जनता तथा अधिकांश समाज के ठेकेदार इसके पक्ष में नहीं 
थे। इसके परिणामस्वरूप यह विधेयक वापस ले लिया गया था । इप्त उदाहरण से यह 

स्पष्ट है कि संस्कृतियों की परम्परागतता कितनी जबरदस्त शक्ति होती है, यह राजनीतिक 
आधुनिकीकरण की महत्त्वपूर्ण नियामक कही जा सकती है। 

विकासशील राज्यों मे आधुनिकीकरण के श्रयाततों में संस्कृतियों की परम्परागतता 

सबसे महत्त्वपूर्ण वाघा उत्पन्न करने वाली शक्ति है । अफ्रीका जैसे महाद्वीप में तो एक 

ही राजनी तिक व्यवस्था में परस्पर विरोधी संस्कृतियों की उपस्थिति ऐसी पेचीदग्रियां 

उत्पन्त कर रही है कि तानाशाही व्यवस्थाओों के अलावा अन्य किसी व्यवस्था से 

माघुनिकीकरण के मार्ग पर आगे बढना सम्भव ही नही है। संस्कृति की जकड़नें घ्म की 

तरह अत्यधिक शवितशाली होती हैं और इसी कारण, विकासशील राज्यों में इनकी 

परम्परागतता ऐसी कठिनाइयां उत्पन्त करती है जिनका समाधान देवतुल्य राष्ट्रीय नेता 

तक नही कर पाये हैं। इसलिये ही हमने राजनोतिक आधुनिकीकरण को प्रक्रिया को 

प्रभावित करने वाले परिवत्यों में राजनीतिक संरचनाओं और संस्कृति की परम्परागतता 

को सर्वप्रथम रखकर इनका सर्वाधिक प्रभाव स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 


तुलनात्मक राजनीति के उपत्यम (2) : 293 


प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांघी भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की संरचनात्मक 
व्यवस्थाओं को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के प्रयत्त में थीं । बंगला देश के 
भूतपूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीयुरंहमान ने संविधान में ऋ्ान्तिकारी परिवर्तन करके संसदीय 
प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली और अन्य दलों पर प्रतिबंध भी शायद आधु- 
निकीकरण की क्रियाओं में तेजी लाने के लिए ही लगाया था। पाकिस्तान में मोहम्मद 
अय्यूबजां ने सेनिक शवित के आधार पर सत्ता सम्भालकर राजनीतिक आधुनिकीकरण 
का जबरदस्त प्रयत्न किया था। उन्होंने 962 में नया संविधान लागू किया तथा चुनाव 
तक कराये जिससे राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओ में तेजी आ सके । 
इन पदाहरणों द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में 
राजनीतिवा नेतृत्व की प्रकृति और उनका अभिमुखीकरण विशेष महत्त्व रखता है। 
उदाहरण के लिए, वर्मा मे जतरल ने विन (आजकल वे बर्मा के राष्ट्रपति है) ने सेनिक 
फ्रान्ति करके प्रधान मंत्ती यू नू से सत्ता हथिया ली और छः महीने के बाद जब देश में 
परिस्थितिया सामान्य हो गईं तो उन्होंने सत्ता पुतः यू नू को सौंप दी थी। इससे नेताओं 
की राजनीतिक आधुनिकीकरण में भूमिका का मदृत्त्व स्पष्ट ही जाता है। इन्ही 
जनरल ने बिन ते पुनः सिविल शासन में अस्तव्यस्तता आने पर सत्ता अपने हाथ में ले' 
ली और आजकल एक ही राजनीतिक दल के आधार पर चल रहे शासन मे वे राष्ट्रपति 
घने है तथा शायद राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं में आई रकाबटों को दुर 
करने के लिए ही ऐसा कर रहे है। माओ स्से-तुंग की भूमिका इस सम्बन्ध में उल्लेख- 
नीय है । 
दूसरी तरफ, ऐसा नेतृत्व भी हो सकता है जिसका दृष्टिकोण आधुनिकता विरोधी 
हो। भफ्रीका में ही महीं लेटिन अमरीका और एशिया मे अनेक राज्य ऐसे है जहां नेता 
ही राजनीतिक आधुनिकीकरण को अवरोधित कर रहे हैं! अनेक तानाशाह आथिक 
क्षेत्र में प्रति लाकर राजनीतिक आधुनिकीकरण के सब प्रयत्नों को वलपूर्वक दवा रहे 
हैं, जिससे उसकी सत्ता को चुनोती नहीं मित्रे । राजनीतिक आधुनिकीकरण में ही ऐसी 
प्रवृत्तिमां निहित है जो तानाझाही व्यवस्था के प्रतिकूल जाती है । यही कारण है कि 
तानाशाहों को भी सत्ता का वंधीकरण करने के लिए और जनता को सहभागी बनाने 
का दिखावा करते के लिए चुनावों का सहारा लेना पडता है। अतः निष्कर्पतः यही कहा 
जा सकता है कि राजनीतिक, नेतृत्व की प्रकृति और आधुनिकीकरण के प्रति उनका 
रवेया राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को सक्रिय बनाने वाला भी हो 
सब॒ता है और उनमें शिथिलता लाने के लिए भी कार्य कर सकता है। 

(घ) राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के अन्तग्रेत हो क्रियाशील रहती है। 
राजनीतिक व्यवस्था में आने वाले निवेश (7975) सामाजिक व्यवस्था मे से ही आत्ते 
है। इसी तरह, राजनीतिक व्यवस्था के निर्यंत या उत्पादन (०४/9०) और श्रति- 
संभरण ((८९०७४८०८) भी सामाजिक व्यवस्था मे ही झोके जाते हैं। अतः सामाजिक 
व्यवस्था के द्वारा अ्रस्तुत वातावरण के अनुरूप ही राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति होती 
है। लोकतान्तिक शासन व्यवस्था में समाज व्यवस्था और राजनीतिक व्यवत्या में दो- 


राजन, स्थाएं 

परफा रानशदान गौर फेम्प्रकृत्त रहती है। स्वेच्छाचारी था पैवाविकारी श्र 
यवस्थाओं में भी यह 'म्परकंता वर्ण: पेय समाप्त नही हो गाती है। किन झे विस 
गतिशील नही 'हैती है। #त: पणनीतिक व्यक स्था की अक्तत, राजवीतिक का 
निकीकर। की अकियाओ: मे तीव्रता या. गनों ही । कार का- 
गैतिक व्यवस्था ३) गक्षत्त चोकतान्त्रिक ) यह राजती। गापुनिकोकर हो 
पत्याहित करेगी । | पानाशाही व्यव्त्था मुत्रश्त विक बाप 
'म के अतिकृल 'ड््ती है। अत, यह जिव्कप कालना ठीक ही लगता है कि राजजीफ़ 
वयनस्थाओं को) अछि राजनीतिक भाएनि में निषयिक इमिका रहती है। 

विकासशील देशों मे पनन्रता फ्रव्ति के साय प/कतानितिक ब्यकायाजोती 


स्वतन्त्रता दि ही को 
ाषना ि से राजनोतिक इनिकीकरण को ) रैतियों को बच विदा को. 


ऊछ देश के गशुनिकोकरण को गक्ति इतनी हे; गई थी 5 28 
के राज्य उनकी राजनीतिय) की तुलना की जाने तंगी थी। परनु बह स्ि 

अधिक दिल "ही चल सक्क) / विकासशील राज्यों मे की सफलता के किए 

यवश्यक क अनुरूप राजनीतिक परकति अभाव के ईैन देशों में एक के बार 


इसरे के पानाशाही व्यवस्थाए पित होने गी गैतिक आधुविक्ीय 
की अकरिया, उछ अपवादों: के छोड़ 2300 ५३७ है कि विक्ासशीत 
राज्यों मे रायनीतिक ५] टनिकोकरण के) अकियाओं के गेंद सम्मिलित रही कहा; 
जय पानाशाही पिवस्‍्थाओं के) जखाड़-पछाड़ मे वेग है। इसमें सेना की भूमिका बह्त 
महत्त्व प्राप्त किस कर गई है। पक प्रकार की. अस्तग्बस्तता शानाशाही को आमत्ित कला 
है। विज अं वुनिश्नीकरण के 2 व में लगे राजनीतिक 55 
के कैयार १२ खड़े होने ही व्यवस्याएं स्वा। 
ही गे भौर इससे राजनीतिक व्यवस्था 00334; ४ परिव्तत आगए ओर 
है गै। , 
हजनीतिक' ता गिकीकरण को अभावित करने काले, रिकित्यों के विवेचन है सष्ट ै 
इंसरी तरफ, हे गज मे अवेश है #9५45/2 
का » उनकी तिकः संरचन, गे रम्परायतता, पृ 
.. अधता तथा राननोतिक व्यवस्थाओ के हल हो ही कम भादुविशेकत 
का चने से रोक का है। इन देश के लिन तिक जाधुनिकोकरण झा ४0 
गया रहेगा पह कहना कठिन है | ह््न्चि इतना जरूर है कि विकायशीत चर्मों मे 
माने पर संक रिकीररण का भ है विकारमय है। जब तक थाफ़ 
ने पर पनिकया परस्परायतत प्रानाथाही व्यवस्थाएं विद्यमान रहती हैं क्र तक री 
उप मे इक दे की राजनीतिद एं मायुनरिक नी बन सकती । 


राजनो, कः नि निकी: शि 
॥ 'प.  कीकरण कै सतिमान (276 >बहल्क व 5 मिट 


'जनीतिक लाधुनिकोकरण दे अमान है. हाय बाधक इस बात से है दिवस 


तुलनात्मक राजनीति के उपाग्रम (2) :: 295 


सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दृष्टि से भाधुनिकीकरण कोई निश्चित क्रम 
और प्रतिमान होता है ? इस सम्बन्ध में दो बाते ध्यान देने योग्य हैं---(क) राज- 
नोतिक आपध्ुनिकीकरण का कोई सर्वंव्यापी प्रतिमान नहीं है (ए॥छ७७ ३5 90 एप्मा 
रलाउव] एथॉशा। ० छणाप्ग ग्रा०पंथयांड४४०४), (ख) राजनीतिक आधुनिकीकरण 
का कोई अनुक्रमी प्रतिमान नहीं है (78006 5 ॥0 इध्पुपशाणंश एभ९7 ० एछणाएंप्थे 
ग00677590॥) 

(क) राजनीतिक आधुनिकीकरण की भ्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसका कोई 
सुनिश्चित प्रतिमान नही बन पाता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता पहले 
आ सकती है तो किसी मे सत्ता की बुद्धिसंगतता पहले आकर बाद में सहभागिता को 
प्रोत्साहित कर सकती है। अतः इस सम्बन्ध में कोई प्रतिमान या प्रतिरूप निर्धारित 
करना कठिन है। कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी रही है जिनमें राजनीतिक आधु- 
निकीकरण का अनुक्रम इस प्रकार का रहा है कि पहले केन्द्रीकृत नियन्त्रण की स्थापना 
हुई इसके बाद संरघनात्मक विभिन्‍्तीकरण आया और जन-सहभागिता के साथ ही साथ 
राष्ट्रीय अभिज्ञान बढ़ता गया। किन्तु कई देशों मे राजनीतिक व्यवस्थाओं में आधुनिकी- 
करण का अनुक्रम जन-सहभागिता ओर राष्ट्रीय अभिज्ञान से आरम्भ होकर सस्थागत 
विभिन्‍नीकरण ओर केन्द्रीकृत नियन्त्रण की तरफ बढ़ा है। अतः इस सम्बन्ध में यही कहा 
जा सकता है विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई 
ऐसा प्रतिमान नद्दी है जो सर्वेग्यापी कहा जा सके। 

(ख) राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्वव्यापी प्रतिमान तो हो ही नहीं सकता है। 
इसी तरह, इसका कोई अनुक्रम प्रतिमान भी नहीं हो सकता । इसका कारण उन 
परिवर्त्यों को अनेकता है जिनसे राजनीतिक आधुनिकीकरण प्रभावित और नियमित 
होता है । यही कारण है कि पश्चिम को राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक 
आधुनिकीकरण का कोई अनुक्रम भ्रतिमान नहीं रहा है। विकासशील राज्यों की 
राजनी तिक व्यवस्थाओं के बारे मे तो आधुनिकीकरण के किसी अनुक्रम की कल्पना करना 
ही निरथंक होगा। इन व्यवस्थाओो में विविधताएं इतनी अधिक हैं तथा राजनीतिक 
आधुनिकीकरण के प्रेरक या अवरोधक इतने बिखरे हुए है कि इनमें कोई निश्चित अनुक्रम 
हो ही नहीं सकता है। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान 947 से पहले एक 
ही राज्य थे और विभाजन के बाद दोनों राज्यों में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनुक्रम 
प्रतिमान कितने भिन्‍न-भिन्‍न रहे है यह सर्वेविदित है। दो पड़ोसी राज्यों में भी 
राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनुक्रम या प्रतिमान का कोई सुनिश्चित क्रम रहे यह 
आवश्यक नही है। 

राजनीतिक भाधुनिकीकरण का कोई अनुक्रम प्रतिमान तो निश्चित नही किया जा 
सकता, किन्तु एडवर्ड शील्स ने पोलिटिकल सॉर्डर्नाइज्ञेशन के अपने लेख में यह 
बताने का प्रयास किया है कि आधुनिकोकरण के आधार पर अगर सभी राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को देखा जाए तो मोटे तौर पर पांच प्रतिमान या मॉडल उल्लेखनीय लगेंगे । 
उनके अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक आधुनिकीकरण की निरन्तर रेखा 


बाधा] ०. 

डे शील्त की मान्यता है कि गविक भाधुनिकीसरव का बह अत 

(नम राजनीतिक चोकतन्त, राजनीतिक बे को आधुनिकता हे सत्ता 

का केतक है । केक उन्हीं व्यवस्थाओ को राजनीतिक दृष्टि पे तोक्ताव्ित 

कप वा है जहां पजनी विक उधुनिकोकरण के ज सक्षय कम या अधिकतर 

सचमान रहते है। राजनीतिक वोकतत्त् बाली जनीतिक व्यवस्थाओं को परिगरा्ति 

पाप .हए शीतल के तिख्ा है कि “राजनीतिक धोकतन्त आ्रतिनिधिक परेयाओं और 

मरजेनिक 'ह गैगाओं के माध्यम से जनता हारा शाप्तित शासन व्यवस्था है।! के 

डवर्ड कि इस अकार 

राजनीतिक पोकतन्त काली आधृनिक्त 0: 23205 यह बागपत 

है कि नियतकालिक पैनावो मे वयस्क ५ विकार के आधार पर लिर्वाधित होते कही 

हे , स्थापिका ही, जो राजनीतिक व्यवस्था जे जनता के करा निर्वाचित अतितिकिों 

से संघरित होने $ कारण अम्जर्य राजनीतिक "था की अधीक्षक, विदोक मो 

न पहै। बन्‍्य भी सस्वात्मक >पवस्थाएं इसके- अधीन रहे और इसके द्वारा हात्ि 
सेक्रि स्तरों पर निरूपण हो । 


अनुसार रजनी दि यत्ता का गी 

राजनीतिक व्यवस्था के विधायी निकाय के सर्वोच्च बनाते से ही राजनीति 
)केतन्त्र स्थापित नही हो जाता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि परियोगी तर 
व्यवस्या ह्दो जिसमे चुनाव मे जीतने वाला दल बहुमत के आधार पर मंत्रिमसत गा 
ही गठन करे और परणनीततिक सत्ता 'को हमेशा क्े लिए यह सत्ताहढ़ दव हा 

ने ले इसके गए निश्चित फवान्तर के चुनावों की व्यवस्था हो जिससे सत्ता का धुत, वंशी- 
करण ही पक्के । इसी तरह, राजनीति ष्टि के आधुनिक राजनीतिक व्यवस्पाओं को 
राजनीतिक चोकतन्क वाली अवेस्थाएं तक) कहा जा सकता है जब उप कतार 
३४ ँ्थाएं सुनिशि जप से स्थापित रहे। झा 


व्यव 
सस पृथक, स्वतन्त व निष्पक्ष ियप्ालिका के अस्तित्व को आवश्यक मावता हैं। 
तिक ले राजनीतिक व्यवस्याओंको 


पवहार में अभाषी नही ध रिबदा मढ़ता ही 

पितिक कतन्त्र ३) ७. जनीतिक सत्ता के चरचनात्मक 
राजन ह चोकतन्त का याषना ही कर सकती) इसके लिए शील्स ने यह बा 
कं ९ के लि बिक बोर संस्क्ृतिक बृव गर्वों छा होठ 

जनता बासपक हो रा लि »! राजनीतिक सफियाओं मे सम्मितित होते चर 
गो और यभी व्यवस्था हे. मय, जनता, राजनीतिक दल और सरकार के सर 
यप्राओज्े पम्बन्धित व्यक्तियों अस सोक्ताम्विक ढंग हे होता 
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चाहिए। संक्षेप में, राजनीतिक लोकतन्त्र तभी राजनीतिक आधुनिकीकरण का रूप बन 
सकता है जब राजनीतिक खेल के नियमों के अनुसार, राजनीतिक खेल से सम्बन्धित सभी 
पक्ष, अपना व्यवहार करें। इस तरह एडबर्ड शील्स पश्चिम के राज्यों तथा जापान को 
राजनीतिक लोकततन्त्न वाले राज्य मानता है। उसका अभिमत है कि अनेक विकासशील 
देशों में राजनीतिक लोकतन्त्न की संरचतात्मक व्यवस्थाएं तो पाई जातो है, किन्तु, 
लोकतन्त्न के सामाजिकता ओर संस्कृति सम्बन्धी पक्षों का अभाव होमे के कारण उनमे 
आधुनिकीकरण का यह प्रतिमान स्थापित नहीं हो सका है। भारत और श्रीलंका अवश्य 
ही कुछ-कुछ इस स्तर तक पहुंच गए है। 

एडवर्ड शील्स का यह अभिमत स्वीकार नही किया जा सकता कि राजनीतिक 
आधुनिकीकरण का श्रेष्ठतम या सर्वोच्च व सर्वोत्कृष्ट रूप राजनीतिक लोकतन्त्न का है। 
कम से कम मैं तो इसे एकपक्षीय ओर समृद्ध देशों का सन्दर्भ रखने वाला निष्कप मानता 
हूं। राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठत्म प्रतिमान निश्चित करना अत्यधिक कठिन 
है। किन्तु इतना तो स्पप्ट है कि शीढ्स का उपरोक्त दृष्टिकोण जन-सहभागिता की 
ओपचारिकता--चुनावों--से आगे नहीं बढ़ता है । अत: शील्स की यह मान्यता कि राज- 
नीतिक लोकतन्त्न राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान है, मान्य नही हो 
सकता | इसमें राजनीतिक सहभागिता को वास्तविक बनाने वाली सरचनात्मक व्यवस्था 
को केवल निश्चित कालान्तरी निर्वाचन ही मान लिया गया है। शील्स के अनुसार परि- 
भाषित राजनीतिक लोकतन्त्र में भारत 42वें संवैधानिक संशोधन से पहले तो रखा जा 
सकता था, किन्तु अब शायद इस श्रेणी मे नहीं रखा जा सकता है। जबकि वास्तविकता 
यह है कि 42वें रांशोधन से पहले भारत राजनीतिक लोकतन्‍्त्र की केवल संरचनात्मक 
व्यवस्थाए ही रखता था जो अब शायद तथ्य से युक्त भी बनाया जा रहा है। 

(ख) अभिभावकी लोकतनन्‍्त्र में और राजनीतिक लोकतन्त्र में मौलिक अन्तर कैवल 
एक ही कहा जा सकता है । यह अन्तर इस बात में निहित है कि अभिभावकी लोकतन्‍्त्र 
में राजनीतिक लोकतन्तते की संरचनात्मक व्यवस्थाएं व्यावहारिक रूप में राक्रिय नही 
रहती हैं। शील्स के अनुसार “राजनीतिक लोकततन्त्र के संस्थात्मक प्रबन्ध तभी अथंपूर्ण 
और फलप्रद बनते हैं जब वे अनुकूल परिस्थितियों मे सक्रिय हों और लोकतन्त्न के मान- 
दण्डों और मूल्यों के प्रति जनता में सामान्य प्रतिबद्धता पाई जाए। परिष्कृत राजनी तिक 
व्यवहार और दुध्टिकोष राजनीतिक लोकतन्त्र वेः सहचर हैं और इनका विकास उन्ही 
व्यक्तियों में हो सकता है जिनके जीवन आधिक बोर भौतिक दृष्टि से सुरक्षित हों। यह 
सुरक्षा राष्ट्रीय रुप में केवल उन्ही समाजों में प्राप्त हो सकती है जो औद्योगी कृत और 
आधुनिक हों।' 

ऐसी अवस्थाओं के अभाव में राजनीतिक लोकतन्त्न की परिस्थितियों को प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न आवश्यक है । अतः अनेक समाजों में कुछ लोग राजनीतिक लोकतन्ध के 
सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं में थास्था तो रखते हैं, किन्तु इसकी स्थापना की परिस्थितियों 
के अभाव में लोकतन्त्न लाने के लिए केवल प्रयलशील ही हो सकते हैं । वास्तव में, सोक 
ताम्त्रिक व्यवहार की असम्भावना के कारण ऐसे लोग लोकतन्त्र के रक्षक या भा 


पेन जाते है । ये लोग व्यवस्थाविका आर राजनीतिक दो के भक्त को लीगित कम 

फयंवालिका के शक्तियों का कैद्रण कर तेते है जिसे देश में राजनीतिक चोहतन को 

स्थापना की परिस्थितियों को कैद क्रिया जा सके । भपिभावक्ी चोकतर्त में राजी 
त् हे 


तैताओं की दृढ़ होकी है । २० गीकतत्त् में बन किक 
कि. पगन्त्रिक हि ते अरिवद हो ५ ».. जैनसाधारण | बच हरेक 
सकिर रैसके आानुकूल नह होने के 3 इनका राजनी। लोकतत्त की बवोहोडे 
में _पकूलन करने का बात्त करते ऐसे क्ोगों में “इस प्रकार के दृश्सिफे 
ज्प्न जाते है पन्त्त की रचना करके अपने अल्पक्रानीत उ्ट्टेसों के 
हे दाता ए कि बये गैर समाज इनिकीकरण करने की दृष्टि 


यः भ 
अभावी और स्थायी सरकार क) स्थापना तेजी के की जा सके और इससे दाग 
बह प्रवृत्ति विकसित की) था सके कि के राजनीतिक क्रियाओं में सक्रिय भाग वे के 
ड का मै आते के ते है। इसके लिए विधि $ शापत्र और वागति 
कर पनाए रखा चित व आ्रतिनिधिक क्ाएं 

६ नमित करने की सब व्यवस्थाएं ँ वनी रहती हैं, ढ्न्ति इनकी गतिविवियों 
0 सैख्य उल्ठेश्य को. आप्ति में सहायक होने तक की अवस्था तक हें 
ब्या जाता । इसमें राजनीतिक लोकतल्त का सरेचनात्मक रूप बना एहा है 
किन्तु 6४ में सम्पु्ण शक्तियां अभिभावक नेताओं मे विद्यमान रहती है मिस्र 
पथ भिवृत्तालक 

गे ड़ पै/म्राजिक, आधिक और | 
हि वतियों को हत तेजी के विकसित किया ५. है । यह राजतरीतिक आपुनिज्रीकप 
फेम बा जह है। इसमें तोकतान्तिक विद्वानों में शिष्य पके 
जन 


विकासशील राज्यों के है अयत्त अनेक राष्ट्रबादी कर चोकतत्ष मे विष्ठावात नेताओं 
द्वारा होते है। चोकत्न्त का यह जपान्तर इन नेताओं को. अनिवायं लगता है, जोर 
इन अमिजनी नेताओं की पन्यवा रही है ॥$ बिक तक आधुलिक्ीकरप $ पे 
आशिक, ामानिक और पास्कतिक क्षेत्र: में का ँ गकीकरफ होवा गाव हैहाए 
शिया हे. हे नहीं करन / यफ्रीका के मी डेन्याता, बेरेरे पड उस 
एशिया मे वुरंहमान और, अय्यूकसा के पित्त किए ह। ये इस महा 
चोकतस्फ का स्वाभाविक परिषाम राजनीतिक योकतन्त् तक 'हचाने बाला बने इक 
'दले है ऐसे अभमिभावकी, नेताओं $) डैछ लोगों हारा सत्ता है 
जग हैं सिपशीज राज्यों के अवुनिकीकरण का _सलीतिक पक्ष इसी कारण दि 
2 कल कल न खण न अरे कार ह? 
730५ मार के पेनाओों का विद्यमान रहना अपने-आप राजनीतिक डा 

राजनीतिक स्थाओं चैनने लगता 7 कई कर गपग्रिकों की सहमादिता 
अरीमित और हों पर काल ) मत पड़ने लगता है। राय स्वतन्वानों गो 
परपेक (40०६७) मान सेती है जिससे वरानकता की स्विति उन 
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हो जाती है। इससे राजनीतिक आधुनिकीकरण के सभी मार्ग अवरुद्ध होने लगते है। 
विकासशील देशों में ऐसा अकसर देखने को मिला हे। अतः ऐसे समाजों को नेता राज- 
नीतिक दृष्टि से आधुनिक बनाने के वजाय आशिक दृष्टि से सम्पन्न बनाना ही काफी 
मानते हैं। राजनी तिज्ञों द्वारा की जाने वाली धांधली से जनता भी परेशान हो जाती है। 
ऐसी अवस्था में जनता किसी भी शक्तिशाली शासन के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार 
हो जाती है। फ्रांस में [946 से 958 तक 24 प्रधानमंत्रियों या मंत्रिमण्डलों का आाना- 
जाना डिगॉल को जनता में इतना लोकप्रिय बनाने में सहायक हुआ कि उसको पूरी छूट 
दे दी गई कि वह राजनी तिक स्थामित्व लाने के लिए कैसा ही संविधान बनाए । इसलिए 
ही डोरोथी पिकल्स ने डिगॉल के नेतृत्व मे बने पांचवें मणतन्त्र के संविधान को 'डिगॉल 
के अनुरूप बनाया” ((8[0 ॥806 0907 00684प०) संविधान कहा है। फ्रांस का यह 
उदाहरण यहा उपयुक्त तो नहीं है, फिर भी इसको यहां उल्लेखित करके यह समझाने का 
प्रयास किया जा रहा है कि कभी-कभी समाज ऐसी स्थिति में पहुंच जाते है जहां आधु- 
निकीकरण की अवरुद्ध प्रक्रियाओं को पुनः सक्रिय बनाने के लिए जनसाधारण सब कुछ 
त्याग फरने के लिए तैयार हो जाता है। 
आधुनिकीकरणशील ग्रुटतन्त्र भी ऐसी ही परिस्थितियों में सत्ताघारी बनते हैं। यह 
स्वार्थी लोगों के गुट या समूह नहीं होते। यह सम्पूर्ण समाज को पुनर्गंढित करना 
चाहते है। इनकी स्थापना नागरिक अथवा सेनिक दोनों ही क्षेक्षों से हो सकती है। ऐसी 
राजनी तिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरण से अधिक बल भाधिक और 
सामाजिक आधुनिकीकरण पर दिया जाता है। इनमें राजनीतिक लोकतन्त की सभी 
संरचनात्मक व्यवस्थाएं या तो भंग कर दी णाती हैं या केबल औपचारिक भूमिकाएं 
निभाने के लिए बनाए रखी जाती है। ऐसे राज्यों में एक प्रकार की सामूहिक तानाशाही 
स्थापित होती है जो कुछ ही समय मे व्यक्तिगव तानाशाही का रूप ले लेती है। ऐसे 
आधुनिकीकरणशील गुटतन्त्रों मे आपसी होड़ और सत्ता की दौड़ से अस्थिरता आने की 
सम्भावना से बचने के लिए आतंक का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, किन्तु 
कुछ निष्ठावान नेताओं को छोड़कर अन्य ग्रुटतस्त्रों में ऐसे प्रयलतत असफ़त ही रहे हैं। 
अगर किसी देश को सौभाग्य से ऐसा नेता मिल जाता हैं जिसकी दृढ़ आस्था समाज को 
आधुनिक बनाने मे है लव तो ऐसा गुट्तन्त्र समाज में तेज गति से आधुनिकता ले पाएगा 
नेरेरे, कुआण्डा, जोमो कैन्याता, राष्ट्रपति ने विन, सादात, सुहातों इत्यादि नेताओं के 
प्रयत्नो से इनके देशों में आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थापना के भ्रयत्व बहुत कुछ सफल हो 
रहे है, किन्तु इन अपवादों को छोड़ दें, तो यह आधुतिकीकरण का प्रभावी माध्यम 
नही कहा जा सकता। ऐसे देशों मे विशिष्ट नेतृत्व के लोप के साथ ही अस्तव्यस्तता 
आ जाती हैया नेता को हटाकर दूसरा नेता सत्ता हथिया लेता है। पाकिस्तान में 
अय्यूबणां ने ज्यों ही आधघुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ढील 
दी कि याह्यायां ने उनसे सत्ता हथिया ली। ऐसे उदाहरण आये दिव लेटिन अमरीका, 
अफ्रीका और मध्यपूर्व के राज्यों में देखते को मिलते है! 
(घ) सर्वाधिकारी मुटतन्त्र, राजवीतिक आधुनिकीकरण के मुकावले में आधिक व 


माय सिम 'मिकत्ा हे; है। अटतन्तत में एक हि वश 
थ | >>. + एक विधारधत है, 

गठित ए विकारवादी 'पजनीतिक दल के नेतृत्व में आधुनिक करण हे की 

के। एक से वकैसने का अयत्त क्रिया है था सरणाओं केक 


स्थाद 

निकीकरण के अनुरूप ही। नही, गत पगीकि 

भा के धुनिकीकरण की श्रेष्ठतम अतिमान लगती हैं, किन्तु यह खतरजा 

नह कार तन्त्रताएवेक- ही कर सकती जो राजनीतिक “धुनिद्वीकरण जी [के 

बा के बार निव्पादित होने चाहिए। अतः यह संस्थागत व्यवस्था क्रेकत और 

ारिकता मात्र रहेती है कर. राजनीतिक पेक्रियता का कैन्द राजकीतिक देत कोर तक 

के तन व्यवस्थाओ) के कुछ विशिष्ट सर होते! 

हर कणों के लिए वध्याय ँप देखिये), जमे +तो अवियोगी राजग्रीति होती | 

औीरन ही यक्तिक्े विचारधाराई दल के विरछ कोई अधिकार होते हैं। वाह 

बृद्धिसगतता, है पिकीकरण का हु बन बात है। का का 

पगतता, राज: तिक सरचनाओं का किमिन्‍्नी थोर विशेषीकरण वा 

राजनीतिक अक्रियाओ मे पन-सहभागिता जो आत्यक्ति (व्पायप0 रुप मे होगी है। 

5) किन्तु यह सब विच्ाखाए 

"जता नही होती है, इसलिए राजवीकि 

ह बैनिकीकरण के) परम्परागत परिभाषा और विशेषताओं के. भजुत्तार दर्वाधित्ाी 
| 


गले 

पढ़ रही $, अवश्य है साम्यव भनुरूष आशुनिकोकरण के &680:/088 
आस्था नही है, किन्तु इसके जेप्ान्तर 6/404४७), समाजवादी >यवस्था का अचकव छा 
ही है। इसको राजनीतिक पोकतन्क् के सतिमान से प्ठतर मानी की हक 
ही रही &; क्योंकि इसमें आधुनिक के सभी पक्षों कौर "हेलुओं को परिवर्तन प्रश्ा 
4 जात है , विकासशील- राज्यों मे यह अधिक चोोकप्रिय हो हा है। 44% 

न्त्तेका झंचा लिए अजुषबुक्त 0728, 
वेक्षण इनकी २०. ते देशो के लिए प्यु ँपोविकारी ढांचे में ब 


राज्छों के दिनअतिदिन इस आर ने आधुनिकोकरण की सोकगिया 
द्क्े 


(पर) परम्परायतत पैथ॑तन्त् का अतिमान सही गे में रापन गैतिक आधुर्तिकीकय 
की प्रक्रिया खुला विसोय माना जा चकता है । कक, परम्परागत और बायुतिठा 
एक साय पहे-बस्तित्क की अवस्था मे रह है नही सकती है ; कई बार मायव पिता 

पसन्द परस से चिः है । परम्परागत बन्यनों पा 

त्ष वैष॑ततया सफ़क + यह वात साम्रा ड़ 
हक हा 'परह राजनीतिक क्षेत्रों के भी लाये होती है । भाम जनता पीरेडोरे 
है शम्पकार सर मार्ग कर बढ़ने कक आदी होवी है । ड्िसि गी भी. क्षेत्र मे मृर्ण परिवर्तन वो 
री राज तक मे सम्भव नही हो फ़्या है यह राज्य की वाध्यक्ारी शक्तिरा 
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बैरोकटोक प्रयोग होता रहता है। अतः हर राष्ट्र के आधुनिक बनने के श्रयत्नों के 
परम्परागत री ति-रियाजों और लोगों की रूढिवादी अभिवृत्तियों से जूझना पड़ता है। 
इस श्रेणी में परम्परागत धामिक विश्वासों से सम्बद्ध शवितशाली शजवंशीय संविधानों 
पर आधारित शासन व्यवस्थाएं आती हैं। इनमें शासक या तो रक्त-सम्बन्धों के आधार 
पर बनते है या रक्त-सम्बन्धी रिश्तों और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनके द्वारा 
स्वीकृत ध्यक्तियों द्वारा चुनाव, इन दोनों के संयोग से बनते हैं। ऐसे शासकों को श्रद्धा 
की दृष्टि से देखा जाता है और परम्परागत राजनीतिक समाजों में ही यह प्रचलन रहा 
है जो अब करीब-करीय लुप्त होने के अंतिम स्तर पर पहुंच गया है, अर्यात यह अपने 
अन्त की ओर बढ़ रहा है । 

अनेक विकासशील राज्य तथा कुछ विकसित राज्यों में यह व्यवस्था पाई जाती है, 
किन्तु, विकसित देशों मे यह औपचारिकता है जबकि विकासशील राज्यों मे, मध्यपूर्व के 
बुःछ राज्यों और नेपात और भूटान में यह औपचा रिकता से कुछ अधिवा मानी जा सकती 
है। यह एक तरह से सामन्ती व्यवस्था से मिलता-जुलता प्रतिमान है। भूटान मे यह आज 
भी पर्याप्त शक्ति-सम्पन्न माना जा सकता है। 

एडवर्ड शील्प ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के जिन पांच प्रतिमानों या मॉडलों का 
विवेचन किया है इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान विश्व को सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं 
कम या अधिक माता में राजनीतिक आधुतिकीकरण की और उन्मुख है । यह आधुनिकी- 
करण की ओर राजनीतिक व्यवस्थाओं की उन्मुखता इस बात की पुष्टि है फ्रि 
आधुनिकौकरण को प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, विन्‍्तु परिस्थिति 
के बदलते ही यह पुनः अपने मार्ग पर अग्रसर होने की क्षमताओं से युवत होने के कारण, 
उसी मांगें पर चलने लगती है। निष्कर्प मे यहो कहा जा सकता है कि राजबीविक 
कषाधुनिकीदारण का न कोई सुनिश्चित प्रतिमान हो सकता है और न द्ठी कोई हुक्म 
होता है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरप्त ई उन द्री 
प्रतिमान हो सकते हैं जितनी कि राजनीतिक व्यवस्थाएं है। हर व्यवस्था में दिविद्रना 
होती है। हर राजनी तिक संरचना का अनोखापन इनसे सम्बन्धित शडदीदिं उक्याओों 
में भी विशेषतर ला देता है। इस कारण, राजनीतिक दृष्टि से आधुटिद्र टगड दादी गा 
बन गई व्यवस्था अपने आप में एक अलग श्रतिमान होती है । 
राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण (॥/५८८८८: ८/>, 

प्रंडवधं00) हर 
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झोनों ही राजनीतिक अधुनिकीकरण कै निर्मावक पेत्त मात्रे जाते हैं कौर हे 
विकासशीत- देशों के लिए घातक परिषाम तिकले है |/४ गलत और भ्रमतक है।झ 
2 जनीतिक आधुनिकीकरण के साध्यमो गौर अभिकरणों के चर्चा करते दबा 

कास के सहायक अ, भेकरणों का उल्लेख नहीं किया जा पैकता है। इसलिए हा 
उन्ही माध्यमों का विवेचन करेंगे ७) राजनीविक आधुनिकीकरण के प्रयोक्ष या बसे 
जप से सहायक ॥ भी ब्यात के होगा कि सकी 
अशुनिक्ीकरण के सहायक भमिकरणों क). पल्या भी वेशुमार हो सकती है। झा 
रा रो सम्भव नहीं है। अतः हम क्रेकल अमुद् अभिकरणों व ग्रे कहे 

खेकररहे 8, 


अमिजनों और उैदिजोबियों क) भृमिका (4४७ ७५ ० #धथाव्का॥क/ 
९९७)... किसी भी राजनीतिक को क्रिस भी रूप में क्या इतिहात कैन्‍ती 
भी काल मे दैखने पर ९क तथ्य स्पष्ट रूप से यह दिखाई देगा (के वाल्तव बोर बहा 
न गशत का जा कैछ * कितियो हारा ही निष्पादित- होता आया है। तरकार को फे 
हक में है, जो लो त्रेक शासन-प्रणातियों के करो 
में भी >वेना ही सही है जितना कि सविच्छाचारी या पैवधिकारी शातत्रों हे बरेगे ५4 
है। यह वर्ग, मिजनों और उैडिजीवियों का पं है जो सत्ता के वास्तविक शत 
पम्भावित्त धारक होते &, राजनीतिक भाधुनिकीकरण के सबसे महत्व बस 

है। 


राजनीतिक व्यवस्थाओ की सरचनात्मक ग्रक्ृेत्ति के निर्धरिण मे यही अग्रणी दतेह/ 
'जनीतिक शक्षित के संघटक संविधान के निर्माण था संशोधन या उ्की सगातति 
पा यों की शैमिका विकसित गौर विकासशील दोनों ही अक्ार की राकगीक्ति 
,स्थाओं में देवी या पकती है, अभिननों हे प्रेन्वन्धित अध्याय में हमे इनकी तागाल 
से विवेचन मित्रेया, उैसलिये यहां हम राकबोता 

अधुनिकीकरण कै जेमिकरण के रुप मे इनके योगदान तक ही सीमित रहेगे। हु 
जीवियों के हारा राजनीतिक न्यवस्थाओं के साधध्यों; मन्तच्थों और ए्ढेययों के दिल 
पुन्ञाए जाते हैं पर इन्ही विकल्पों मे से कुछ का चयन करके राजनीतिक शत री 
कह पेमात्मक जप दिया जाता है। अभिजन ईैन सरेचनात्मक व्यवस्थाओं हे स्दित 
सकियाओं के कामिक होते इनकी) विचारधारा और विशेष प्रकार की सायताएँर 
90283. हे. पिक अवुनिक्ोकरण 77 परिषरेध्य तैयार करती है। इन्ही हे दवा 
राजनीतिक आधुनिकीकरण की क्रियाएं पक्रिक बा विपिल- बनती हैं। हर बरमरह 
कब वि और जाधुनिकीकरण में योगदान रच बात पर लिभेर करता है हि हो 
संचालक अभिलन 7 हैई सामाजिक: ताओं को पहचानने और के बट 
करण के हुक कि ने मे कि वैकासमील देशों मे आदि 

"रप ३ ३; स्तर तऊः पहंची राजनीतिक व्यवस्थाएं ममिजतो श उ जे भ्शित 
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'मिमा पाने के कारण अचानक धराशायी होती हुई देखी गई हैं। सुस्थिर लोकतन्तत 
व्यवस्था के स्थान पर नाटकीय ढंग से अधिनायक तन्त्र का आना, राजनीतिक व्ययस्या 
का राजनीतिक आधुनिकीकरण से अचानक पिमुय होना हो तो है। अतः राजनीतिक 
आधुनिकीकरण में विधिप्ट वर्ग या अभिजन और बुद्धिजोवियों की विशेष भूमिका 
रहती है । 

हर राजनीतिक व्यवस्था को, घाहे वह राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्य पर किसी 
भी स्थान पर वयों न हो, जीवनशक्ति देने का कार्य अमिजनों का ही है। मह राजनीतिक 
प्रक्रियाओं को मोड़ते से लेकर उलटने तक कार्य कर सकने की द्ामता मौर शवित रखते 
हैं। इसलिये राजनीतिक आधुनिफीकरण में इसका स्थान य मद्दत््व निर्णायक ता की स्थिति 
में होता है। नौफरणाही अभिजन बर्ग फा एक भाग है। इसका देश के प्रशारन और 


। 
ड्ड) 
| 
4 
॥ 
। 





प्रतिपती खमिस्न 


शाज्जीविर जाधुनिरीररच में अधिजनों का भूमिशानदर 





बदिएय 7.5 


गका में तृत्व पहल ॥ का क्राग्र बश्निखोंत 

ह होता है इसलिये राजनीतिक आधुनिकीकरण के 'हत्वूपं मध्य क्या 
पैकते 8, रन) मक्का पकारात्यक भीर सकार, त्मः गोनों है के फती है। हू 
ाधुनिकीकर की प्रधियाब! को स्वायों के पड़कर' कखे हेहै। मे 
विक्राउ शी: राज्यो भर अपनी प्रिक् का | ह्हे विभाव वही कर पए 
कारण र गतिक' झा, इनिकीकरण क) प्रक्रिया कर रह गई है। वर्क 


२ गीतिक समाज गे किस प्रकार से एकता के पत में वादे रखते है ह करिए 
कर गया है; 


स्‍तर मेकीकका ; हैंरा रेकाकित भाग राजनीक्षिक स्पा का है तदा झ़़े हूं. 
है रेखांकित भिजनों पर है। अभिवनों है दा 
%* सत्तारूढ अभिकनों (08 ॥6) ता अतिपक्षी अभ्मिज्नों दा 
था) का है। यह 'पजनीतिक नयवस्था के) जकड़े रहते है और राजनीतिक आपकी: 
रण बहुत कुछ ही की भम्िका +र निभर करता ४ अनसाधारण इसी के हल 
अभिभावकी ३ 'हैने के लिए मजबूर हो है क्योंकि, धारण हो तकीक्ति 
प्रक्रिया के सम्मिलित होने देने क) पेरचनात्मक >यवस्वाएं इन्ही मय की पद! 
इसलिये है. राजनीतिक है वैतिकीकरण को > गत अश्रिजन वर ही वात 
है। आधुनिक पैमय मे आग: गें बोर बज) 7 की भूलकर के दर में एड पी 
नै ओके है; लिखा है, “मानक के >् इतिहास की राज्य >पवस्थाओं में वुद्धिजीमियोरे 4 

सी भूमिका ही निभाई जैसी कि वतमान- शताब्दी क) ३ 'दनाओं में था कर हे 
है" रनका सरकार, के यन्त्र पर नियन्त्रण, उनको राजनीतिक आधुनिकीकरण को 
निदोधितत करते के अभूतव॒ शक्ति से मुक्त फर देता है 

(व) विचारपास की भूमिका (१4७ +०.६ ० /4००0०७)) -..+३ 9080 

५ राजनीतिक बुनिकीकरण की अभियाओं: में गति लाते कै लिए प्रयोग किया के: 
है । राजनीतिक समाज मे १रिव्तन ) उकियाओं को (६ 8,“ और प्रवमिकताओंडे 
निधारिण मे राजनीतिक विचारधारा की भूमिका के उभी लोग परिचित हैं। यतरीकि 
पते राजनीतिक _इनिकीकरण के प्रमुख उपकरण हीते है + पीकताम्तिक व्यवस्थाजीरे 
निकी भूमिका पैबेकिशित- है । पेकधिकास आसनों के को 4 िकारवादी राजतीकि 
का हे कप अधुनिकीकरण कप्रेरक २ हां तक वानाशाही 222६ 

भूमिगत द फी भूमिका पानाशाह्र ८ किने में अनु रह 
दलों के न का आधार एक-सी विच् हे आह पणह आकिया का 20344 

कहा रण. प्रकार, राजनीतिक दलों के विचारधारा राजद! 
३ तिकी करण +) महत्वपण अरक हो जाती ह | हिट है ने इस सम्बद्ध मे पा, 
है कि “विचार, वजुक क्षण में व्यक्तियों को अपने सवियों हे एकता व गोदता # 

4 


स्कड्त्त अआा॥, « कर 
;॒ 8 , ० ता, था ; ॥ प्राध्या छा 
(2९5 * 7५, जग्दव श्ग्‌ मय, 05 7] टिक लथावावण 
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अभिज्ञान कराती है ।* विचारधारा को राजनीतिक आधुनिकोकरण का शक्तिशाली 
अभिकरण माना जाता है। विचारधारा के आधार पर राजनीतिक आधुनिकीकरण के 
लक्षणों में, जिनका सम्बन्ध मनुष्यों की अभिवृत्तियों से होता है, परिवर्तन लाना अत्यन्त 
आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, विचारधारा के आधार पर सत्ता के परम्परागत 
स्रोतों को निर्बेल करना आसान होता है। राष्ट्रीप अभिन्नान, राज्य की एकता व ठोसता 
ओर राजनीतिक सहभागिता व राष्ट्र के प्रति निष्ठा की उत्पत्ति में विचारधारा का 
योगदान बहुत अधिक रहता है। 

विकासशील राज्मों मे विचारधारा का प्रभाव विशेष अनुक्रमी प्रतिमान परिलक्षित 
नहीं करता है | वर्तमान विश्व मे अनेक प्रकार की विचारधाराओं का आपसी टकराव, 
विशेषकर विकासशील राज्यों में ही देखने को मिलता है। महान शक्तियों की विचार- 
धाराओं की परस्पर विरोध की स्थिति से विकासशील राज्यों मे अनेक जटिलताएं आ 
जाती हैं। विघारधारा, ऐसी स्थिति में नकारात्मक दृष्टि से, राजनीतिक आधुनिकीकरण 
का माध्यम बन जाती है। वर्तेमाव विश्व मे साम्यवादी विचारधारा मे भी विभाजन हो 
जाने के कारण, विचारघाराओं के टकराव बढ़ते ही जा रहे है और इस कारण 
विचारधारा राष्ट्र के नागरिकों को आपस में एक सूत्र मे पिरोने और अधिकाधिक 
राष्ट्रीय अभिज्ञान कराने में सहायक होकर राजनीतिक आधुनिकीकरण का महत्त्वपूर्ण 
माध्यम बनने लगी है। 

(ग) सरकार की भूमिका ([98706 ० ४०४७००४४७॥)--सरकारों के तत्त्वावधान 
में ही आधुनिकीकरण की सारी गतिविधियां सचालित होती हैं। सरकारी का राज- 
नीतिक आाधुनिकीकरण के अभिकरण के रूप में विशेष महत्त्व है। आधुतिक राजनीतिक 
व्यवस्थाओ में सरकारों के माध्यम से ही अधिकांश कार्यों की पहल होती है। आधुनिक 
युग का नागरिक राजनीतिक आधुनिकीकरण लाने में सरकार को अधिक सक्षम मानता 
है। क्योंकि, सरकारों के पास बाध्यकारी शक्ति होती है। सरकारें अपने निर्धयों झो 
क्रियान्वित फरने की स्थिति में होती हैं और सरकारो के सत्ता में धने रहने के लिए उनके 
द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण के का प्राथमिकता प्राप्त कर लेते हैं। म्रकारें 
केन्द्रीकरण और केन्द्रीय नियंत्रण का माध्यम बन सकती हैं। यह आधुनिक्रीकरण की 
प्रवृत्तियों की पहल करती हैं, उन्हें प्रश्रय देती है औौर उनका नेतृत्व करती हैं। इस 
कारण आजकल राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए सरकारों की धर ही अधिक देखा 
जाता है। सरकारें आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक द्षत्रों में बहुमुयी 
प्रगति की प्रेरक बनकर राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिकीकरत री आधारभूमि तैयार 
करने का प्रभावी माध्यम बन जाती है। 

सरकारें बाध्यकारी शवित का अयोग करके आधारमूव और आमूल परिवर्तन लाने को 
क्षमता रखती है। सरकारों के द्वारा व्यापक व काविकारी वरिवर्तत लाना सम्मव होने 


लि 
ग्गएबशंव 4 एक, 72० 2भाध5 ० ३/26/:/:2//, श् “ इप्ो 
07653, 965, 9. 3. है मिएक: एमॉसइ0 


है। गही कारण है हे आपुक्तिक सम के ः गे प् 

पल इनक पच कार्य परकारों करत ही एमन हों प् 
'सा मी की बाते येगी है राज्य, राजनीतिक  अनिकीदरण का पाठ बम्िति 
विलिए भी मादा गाता है, क्योकि सज्य के पक पैव5क जक्ति होती है। कबीर 
| का पैकेरेण करने के न्‍॒ 


के विरोध के उठने काली यानी बक्तियो को हटाने की. गक्ति से बुक होते के करत 
विकासशीक्ष पण्यों में बहुत अधिक महत्व आप ९ चैती हैं। सरकारों हे श्र प्र 
जीने वाले यों की जूची व जाए तो बह हु हो लम्बी होगी विको किक 
होते है। इसका यही आशय # सरकारें अब सब प्रकार के कार के 
थगी हैं। सरकारों क आविक, सामाजिक कौर पास्क्तिक कार्य पुचार रुप है विषात्ि 
हैं। इसके कि राजनीतिक >यवस्थाओं को आधुतिक्त करना बनियायं होता है। छू 
अ्कार, क्षेत्रों # काये कर की क्षमताएं राजनीतिक दृषि है 
आधुनिक राजनीतिक समाज मे हू. बढ़ सकती है। ईैपलिये सरकार, आधु्निकिल 
को सामान्य प्रक्रियाओं # पैजी ताजे के लिए राजनीतिक वाधुनिक्रीकरण का हां 
लो करके ही बडे है. हैं। विकासशीत यों में तो सरकारों पर क़ाहा की 
भेत्यधिक आशित्तता हो गई है। समाजवादी) विचारों क) >बलता से यह अरवृत्ति बोर 
पी बनती है ।कि  उैछ सरकारों के स्वावधान मे ही लातरित हो। इन दें 
रो में सरकारों पर सर्वाधिक : (सितता की अनृत्त दृढ़ हो रही है। कहे 
अधिक उन्नति का दापित्व सरकारों जे जाने खा है। इंसरा; 2826 
का भी सरकारों का उत्तरदावित्ल 
फरक है कि विकासशील राज्यों के राजनीतिक अमर की सरचतालक 
व्यवस्थाए विस्तार से व्यवस्थित की हैं । अत: सभी देशो में सरकारें राजनीतिक 
जाती है । 


कः (( 
राजनीतिक अशुनिकोकरण के विभिन्‍न अ गे में हमने राजनीतिक देलो, विक्षग 
पस्थाओं और चुनावों के) सम्मिलित नहीं किया है।. अल कारण यह है कि हर 
कैवल उन्ही पभिकरणों का उल्लेख करना उक्त समझते है जो मौविक भत्ता 
निभाते है तथा जिनमें अन्य अभिकरणों की. भैमिका स्वत: पम्मिलित रहती है। उदाहता 
कै (नि, विचारधारा का उम्बनध राजनीकिय देसों के अमिवायंत: रहता है। इश्ली तू, 
गें शिक्षण क्षेत्र पर विष्माद्ि 
जय राजनीतिक .इनिकीकरण के लिए 8284 

हे में प्रयुक्त / चुनावों का सम्बन्ध 
ही से है इसलिए भी राजनीतिक आधुनिक है हा जग मभिकय 
राजनीतिक “मे है। अरकारे ही ५ कहभाविता के) 'अस्था करती है। इसके बहार 
कं हो तिक शदिनिकीकरण कै अभ्िकरणोः की भूमिका के सम्बन्ध में विवेचत के आएम 
तन वह "सादे कर दिया ।. ते इस विवेजन कह रथ केबल यह समता 
गैमित ५ के अनेक माध्यम हो खत 


राजनीतिक आधुनिकोकरण तिह्ञस का 
पान तिया 'विवन्धित के देखना इतिहासवादी मॉँडन की विशेषज्ञ है। शीत 


च्यन्ते जतार-चढ़ाव गत बाराहोक 
उनिकीकरण प्नेरो गौर बरत्तु द्वारा प्रतिपादित- राजनीतिक व्यवस्याओं के उठात- 
है ने के लक्षणों से युक्त होता है। राजनीतिक भाधुनिकीकरण ह 
मॉडल जा / इस अर में तो ऐतिहाईि 
पल मे याजनीतिक पिन की ओर भी 3 2 करा को जले वावी माता 
मतभेद है| तिक व्यवस्थाओं में वात 
अस्तव में >यान-पतन और जगे-पीच्चे होते रहे है। झतिए 
आ सकता है। 


थे) जप 2४०७ 7०४४ 90४८० 4 गाए 

कर 70--इस मांड्छ में राजनीतिक व्यवस्थाओ) कक भाई राजन हिट आुक्ति" 
जी रपर, विभिन्‍न 'वर्यों में रखकर फैमझने का प्याज किया जाता है पत्मी 

मॉडल पजनीतिक >वेस्‍्थाओं को पीन अकार के नव्रयों में विभक्त मादता है-[९ 
परम्परागत राजनीतिक न्यवस्थाएं (बगपतत #०॥8), (ब) स्ंक्रमगगीत रउ- 
नीतिक ब्यवस्थाएं ५ ॥)) और (7) आधुनिक राजनीतिक ब्यकत्पाएं 


() राजनीतिक व्यवस्थाएं विकास कम के जाते काती 
व्यवस्थाक् 3 गत इस भा आरम/म्भिक उकास क्रम मैं बाई जा: 
न्यव कत्य है। इस मॉडल के मान्यता है के हर राजनीतिक व्यवस्था का आरम्मिर्त 
५. संगत ही होवा है। इस स्पा मे सत्ता के "रम्परायत स्रोत रहते हैं । राजगीति 
सिर ं |... मिन्‍्नी ही होता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं के विशेषकर की 
सापारण मर सन गही झोली हैं। जनता राजनीति से हैर रहती है । राजनीति को ५ 
तक ये गीलता है। क्रय स्तर प्र राज्य या राष्ट्र अभिदात 
राजनीतिक की पर्स्था या फ्त्ता का स्रोत अभिन्नान का निकाय होता है। परम्पदगाा 
इसी प्रकार काश यों में वोकतांख्निक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। कंगागत ४88 
।पवस्थाओं के राजनी नो पद्धा व कं आपात होता है । इस प्रकार की राजन है 
४ इस प्रिघार हे गा व्यवस्था और पफामाजिक में सम्पडता नहीं कक 
“मी तिक जागस्कत टिपदक हैं, कर चलते है कि परम्परागत राजवीतियों 5 
_पस्कला नही होती है, (3. उरकारों के उत्तरदायी होने के पल ही कं 
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उठते हैँ । राज्य के विकास का अधिकांश काल परम्परागत राजनीतियों के रूप में ही 
रहा है। परम्परागत राजबीतिक व्यवस्था धीरे-धीरे ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जब 
वह आधुनिकता की ओर अग्रसर होती है। यह क्रम धीरे-धीरे स्वतः ही संचालित हो 
सकता है या नाटकीय ढंग से, अचानक हो इस परम्परागतता से नाता तोड़ने का प्रयास 
भी किया जा सकता है। सोवियत रूप में 97 की साम्यवादी क्रान्ति परम्परागत 
अवस्था से अचानक नाता तोड़ने के समान मानी जा सकती है, किन्तु दोनों ही अवस्थाओं 
में राजनी तिक व्यवस्थाएं आधुनिक नहीं बन जाती हैं। उनको आधुनिक रूप प्राप्त करने 
से पहले अतिवाय॑त: संक्रमण काल की अवस्था में से गुजरना होता है । 

(॥) संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थाएं व तो परम्परागतता से पूर्णतया मुक्त 
हो पादी हैं और न ही आधुनिकता के सभी लक्षणों से युक्त होती है। यह दोनों के 
अस्थिर और क्षशांत (7076३5५) मेल का काल है । यह वह स्थिति है जब राजनीतिक 
समाज एक साथ दोनों तरफ खींचा जाता है । कुछ शक्तियां राजनीतिक व्यवस्था को 
परम्परागतता से चिपकाएं रखने में सक्रिय रहतो है, तो दूसरी तरफ़, कुछ शक्तियां उसको 
इस अवस्था से निकालकर आधुनिकता की तरफ धकेलने में शवित लगाती सी प्रतीत 
होती हैं। विकासशील राज्यों में यही अवस्था पायी जाती है। इन देशों मे परम्परागतता 
ओर आधुनिकता की दोनों शक्तियां एक साथ सक्रिय रहती है। एक लेखक ते विकास- 
शील देशों की इस अवस्था को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था रूपी 
वाहन के दोनों तरफ दो धोड़े जुते हुए है जो एक दुसरे के विपरीत दिशा में इस वाहुन 
को ले जाने का प्रयत्न या शक्ति लगा रहे है। यहां एक घोड़ा परम्परागतता की शक्ति का 
सूचक है और दूसरा घोड़ा आधुनिकता की ओर ले जाने वाली शक्तियों का प्रतीक है। 
ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं अस्थिर और विकास की दृष्टि से दिशा रहित होती है । 
ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में परस्पर विरोधी शक्तियां सक्रिय व कार्य रत रहती हैं। 
इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं 
और राजनीतिक भूमिकाओं का कोई सुनिश्चित भ्रतिमान नही होता है। यह एक ऐसी 
अवस्या है जिसमें परम्परागतता और आधुनिकता के बीच रस्सा-कसी चलतो 
रहती है । 

ऋछ घॉडज की पफ्थता है कि हर सजरीतिक व्यक्स्था में यह रण जनियार्यत्तः जाता 
है। विकासशील राज्य इसी काल मे से गुजर रहे है । इस मॉडल में राजनी तिक व्यवस्था 
में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहता है । राजनीतिक व्यवस्था में एकता व ठोसता 
नही रहती है। यह ऐसी विचित्न अवस्था होती है जिसमें सम्पूर्ण समाज और राजनीतिक 
व्यवस्था आधुनिक बनने के लिए श्रयत्तशील होती है, किन्तु इस प्रयत्न में बाधाएं और 
रुकावटें इतनी शक्तिशाली रहती हैं कि राजनी तिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण के क्षेत्र 
में प्रवेश होता हुआ और रुकता हुआ दोनों ही लगता है। वेसे सही अर्यों मे यह वह 
अवस्था है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था परम्परागतता और आधुनिकता के लक्षण एक 
साथ लिये रहती है, किन्तु एक बात निश्चित नही होती है कि इस अवस्था से राजनी तिक 
व्यवस्था किस तरफ आगे बढ़ेगी। अतः संक्रमणकालीत राजनीतियों में राजनीतिक 


है। इन तोत मांखों 
प्रमज्ा जा ता है। 


आपुरतिक 
राजवीकिक छकशा 


पत्र 7, 
त्त पु 
करा * >गीतिक 834 कि स्था का, चित्रण करता है। ० "बुत 
' कै सक्षय हैं। कक) इसमें +रम्परागत्त कर आएतिक होगों 
आज बरसे व और “ये भाग तथा दोनों का ककया 
न विया आधुनिक राजनीतिक ८. रे दियाया गया है, तीसरा वृत्त छा ढ़ाहैगो 
में ते फलोद क्या है / संक्रमपशील राजनीतिक खबर 
गया है। वानी हक हैं गहरे रैक तीर को लेक विश को ही हि 


(प) पिकासवादी 
522 र।जनोतिक 
उपण्बदावा 0 धि आधु ह है ; 
सप्ताह ना यो का 77:25: 
चिए तिक परेचनाओ शरर कप कर चेक है जिससे बह 8:52 
॥ 80 "रत रहता है। यह शक र कं मे प्रिवतन, संग्रोघन, विक्रात और बुर 
हा, कं है दियाई देक ासिक मॉडल सै मलिक हुए में मर डेवत एड है 
रहिए गा मे हित 3 शोक मॉडल के राननीजक आदृदिती 

होवा ह | मे रस बार हे 3840८: बन 

पे बस इस धारा राजनी+७.* गवों-मुझ्ाव! एके अनुरूप परत 
उपजक्क्े करती । विख  पजनीदिक  बुनिकोकरण डी थर घक्व 
20८ ७५ में राजन विक आधुर्तिशकरम शो 





अजब है क्रो 
स्ि लाे २ की लोगों को रह मान्यता है ॥$ हि. तक खवरवाओं के बह 
हर नकीकरण भासे, सं रचनाएं सफ़त था बतफ़त 
रहेंगी, इसे सामान्य अधुनिकीकरण की क्रिया के संदर्म मे ही समझा जा सकता है। 
पर: पर तुसनात्मक रे के अन्य है अधिक वृझ्र 
व से सम्बन्धित होने के करण; राजनीतिक अधुनिक्रीकरण का उपायम अधिक यदाई- 


ईैस उपायम में राजनीतिक व्यवस्थाओः की को आपने के लिए आधुनिकता 
कै अबगों का अ्रयोग किया जाता है । आाधुनिकोकरण हे, वि। न हे पर 
जद्योगीकरण- पीकिकीक्रण, चोकतन्तरीकरण, गंक्विकता और पहभागिता मे बे 
हि परिकतनों का राजनीतिक व्यवस्था कर अत्यक्ष प्रभाव गड़्वा है। अतः राजनीति 
कि में क्रैया त्िए पमझने के लिए व्यापक 
परिष्रेक्षक की गावश्यकत्ता होती है। अधुनिक्ोकरण का परिप्रेक्ष इसी प्रकार की व्यापक 
रेबता ह भतः पुलनात्मक विश्लेषण: में इसका उपयोग बिक गहराई तक जे जाने मे 
पहायक पमझा गया है । 'आधुनिकीकरण का अथे करते समय हमने इसके विप्रिल प् 
चुओं का भी. पेन किया है। इसके अन्तर्गत हमने पुनिकोकरण की. पक्रिया को मो: 
वेतंनों से सम्बा, किया है। बहू हर राजनीतिक अकिय  ऐे बते हरी ४५ 
पेम्वन्धित कया है | जपायम हेसी गम अन्ि कया के एक पक्ष के हप 

ले न तिक ॥ ५ व गिकोकरण को लेकर राजनीतिक . लहार को सम्पूरणता के पद्म मे धरम 
ने का अवतत करता है; गा तिक विकास के उपायम है यह इसी दृष्टि है अधिक 
>पथुकत माना जता है, कयकि जीवत के राजनीतिक तू को समग्रता से सम्बन्धित 
ह रेके समझने का इसके अल किया जाता है। ऐक छुबनात्मक निश्वेषण अधिक बन्तर 
कर जन ' वास्तविक गत्यात्मतताओों 


तक गयुनिकीकरण के उपायम में यह ध्याक रबा माता है कि राजनीतिक 
गति के लोहे पक गा कुछ समाजों मे ईनमें परिवर्तन वेज 
नेम ठैछ समाज मे राजनीतिक की तय मंयर गति से ज ४ 
ला में परिवर्तनों को कांति इत्यादि 
माध्यम से. पैहेत मधिक: यकियान किया का सकता है ; यह अत्यविक परिवत॑त की अवस्था 


६022: € राजजीड्षिज्ञ रा 
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भीतिक बाधुनिकीकरण का दृष्टिकोण सब कुछ समझने में सह्यगक हो जाता है। बे 
उपायगमों के सीमाओं को तरह इस दृष्टिकोण में भी कई कठिनाइयों था जाती हैं। खो 
प्रमुख कमी इस प्रकार की बुलचाओं में आधुनिकीकरण की सामान्य प्रक्रिया ते राजरीति 
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मतय औौर स्वायत्त प्रक्रिया के रूए में प्रतिष्खि कला 
है। जब तक यह नही हो पाता है, इस उपागम का राजनीतिक बुलगाओं में प्रयोग रहें 
हो सकता । इसी तरह, राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षणों पर सहमतिका 0 
पुणवा का एक-सा मानदण्ड बनाने में बाधाएं उत्वस्त करता है। इसके लक्षणों एर का 
हो भी जाए तो हर लक्षण के मापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है । उदाहरय हे हि 
सामात्य आधुनिकीकरण को नापने के तो ठोस, विश्वतनीय और भवेक सार हैं | 
राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए यह सहूलियत नहीं हो पाई है । इप्ी तरह, हि 
कडियाई रहती है कि राष्ट्रीय अभिज्ञान, सत्ता को बुद्धिसंगवता, सहभागिता बौर ) 
का विभिन्‍्तीकरण और विशेषीकरण कैसे और डिस मावदण्ड के आधार पर भांका कई! 
पश्चिम के विकतित राज्यों के मापदण्ड अनेक मौलिक व्यवस्थाई मिलताओं के 3 
अपना लिये जाएं तो भी इससे निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। सहभागिता का ही र 
तो अमरीका मे भत्-प्रतिशत किसी भी राष्ट्रीय स्तर के निवा्चिन से ४(“३8५ हे 
पता है जबकि शोलेका के पिछले आम चुनावों में (970 में शीसंका में सा हक 
जवाब हुआ था) मत-अतिशत 84.9 था। इसी तरह, राजनीतिक आधुनिकी' रा 
जोड़े जाने वाले अनेक गन्तव्यों-...लोकतंत्त, स्वायित्व, संर्ववात्मक किम 
लब्धरि प्रतिमान, राष्ट्रीय एकीकरण को विकासशील समाजों में तो शायद ही क की 
हारिक बनते देखा जा सकेगा । तब यह अश्व उठता है कि ठुलना किस आधार १९ कं 
की जाए और उस आधार पर ही क्यों केन्द्रित रखी जाए ? यह ऐसे प्रश्त है गिवका 
देवा वर्तमान ज्ञान की अवस्था में तो कठित ही लगता है । परकि 
अन्त मे निष्कर्ष यही निकलता है कि राजनीतिक भाधुनिकीकरण के बह कं 
जाने वाले राजनीतिक विश्लेषण और तुलनाएं उन्ही सामान्य सीमाओं में थक३ 
हैं जिनमें अन्य उपाग्मों को भी बन्धित पाया गया है। फिर भी इसकी यह ब्ाधार 
है कि यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में राजनीतिक बाधुनिकीकरण 22% 
लेकर राजनी तिक व्यवस्थाओं की क्षमताओं के सम्बन्ध में उपयोगी सासान्यी 
जाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है । 


बुलनात््मक राजनीति का राजनीतिक संस्कृति उपागम प्राकक 
(छ7्पट७।. एश्वएएछ 4004 0ए 7 2004. 4770% #0: 


राजवीतिक व्यवस्थाओं में संस्थानों और संरचनाओं को समानता से गई ९ हे 
सती है कि देसी राजनीतिक व्यवस्थाबों में राजनीतिक विकास एक सम हे 
दो भी कम से कम एक ही दिशा में होगा। राजनीतिक विकास की 0 
ताओं में देसी आंतिपुणे मान्यताओं को कुछ स्थान मिलने लगा यथा, क्योंकि परिं' 


हक नम 
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वास्तविक संचालक शक्ति की खोज होने लगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि तशवोति 
संरचनाओं, प्रक्रियाओं एवं प्रकारों को उन अभिवृत्तियों के संदर्भ मे ही समझा जा हे 
है जो इनको संचालित रखने वाले मादव समुदाय में पाई जाती हैं। दुसरे शब्दों मे, एर- 
भीतिक व्यवस्थाओं की गत्यात्मक शक्तियों को समझने के लिए उनसे सम्दधित पर 
नीतिक संस्कृति को समझना आवश्यक हो गया। यह माना जाने लगा कि राजतीति 
संस्कृति के माध्यम से ही यह गुत्यी सुलझाई जा सकती है कि विभिन व्यवत्याओं रे हे 
सी राजनीतिक संस्थाएं भिन्न-भिन्न प्रकार से सक्रिय व्यों होती हैं! इसउस्तपरे 
ल्यूणशियन पाई ने ठीक ही लिखा है कि “हर विशिष्ट समुदाय में एक सीमित और बुर 
राजनीतिक संस्कृति होती है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ, भविष्यवाणी बौरगर 
या रूप प्रदान करती है।”? उसने आगे लिखा है कि "हर व्यक्त को बे स्व 
ऐतिहासिक संदर्भ में अपने समाज और व्यक्तियों से सम्बन्धित राजनीति के करे 
भावनाएँ व ज्ञान सीखकर अपने व्यक्वितत्व में समाहित करता होता है।” झी रे 
भर भावनाओं के आधार पर, जो व्यक्ति राजनी तिक समान के बारे में सीखकर मम 
करता है, राजनीति की वास्तविकताओों का संचालव होता है। इस कारण, 
संस्क्षृति की राजनीतिक अध्ययनों को वास्तविक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती हण 
राजनीतिक विकास का अध्ययत करने वाले विद्वानों ने इस बात पर बच देता धुर हि 
कि राजनीतिक विकास के बारे में वास्तविक ज्ञाव और समझ तब तक पम्प 
सकती है जब तक कि राजनीतिक संस्कृति के बारे में शान आप्त वही कर लिया जाए 
इस तरह, राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन विश्लेषण पर ,अधिकाधिक वर्ले दिया मी 
लगा। 

झामन्ड ने यह माना है कि हर देश की राजनीतिक व्यवस्था, उत्त देश विशेष के तो 
के राजनीति के बारे में विचारों के अभिमुद्ीकरण के आधार पर ही समझी मो 5 
है। राजनीति के बारे में, राजनीतिक संस्थाओं, संरचताओं और वेठाओं से पर्स 
लोगों के विचार ही, इन सबकी प्रमुख संचालक शक्ति होते हैं। आमस ने बे हु 
में ठोक ही लिया है कि “हर राजनीतिक व्यवस्था, राजनी तिक किया के प्रतिमा ४ ५०१ 
करण के विशिष्ट अतिमान में अन्तःस्थापित या सल्लिहित होती है।”' इसो है रा 
नीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविक प्रकृति को समझना सम्भव होता है। राजगीतिए पं 
के प्रति लोगो के अभिमुयीकरण जिसमें अनुमवयादी विए्वासों, अभिव्वकतशतर् कक 
भौर मूल्यों को मौलिक भूमिका रहती है, उस स्थिति की व्याख्या करते हैं) नि ण 


गा 


दमा 
| श्ग पते (४, ॥५९, परशथ०४०८०४० एगांपदा एचपार हयव शा कक 
द् क्‍.पशउ7 भा, 0396 १54 59969 ए४टर७७ (लक), उथ्दावत टआीशर ब््वे रीगीरे। 
की 70:00: रिल्छ उलउ्प शतंघवटगव एचश्टआज विददवक 4465," है 
$, ४): 
अर कप लक, *2००एक्षब्रपट एगदा 89ाट्क', जैगवाओं करशीवम न 
06९ गत शत क्र #०ाध्बा स८8क्‍संत्यद 4 हव्सर्टेल 49 पा कर 
५ -एंज्छ, $उग्मण्थ 3. कर 
(6०८०५, )४.. ६६६८ 94९७, 3956, क् 5 5220 2267 45%; 


3 2१०४८, १७० 4००, सिरन्‍्ध5, रह सकल; सिपंकतलग पएफकद,,... 
7053, 4968, +, 32, 26०8.50 8 के जा 3 । हि 


वास्तविक संचालक शक्ति की होने लगी इस; हो! गया कि राजन हि 
सरेचनाओं, अकियाओं एवं प्रकायो उन अभिवृत्तियों के जा उड़ता 
है यो ते रखने वाले भा समुद। में पाई जाती हैं। परे शब्दों जे, तह 
नीतिक व्यवस्थाओं #)) पत्यात्मक शक्तियों के). झने के लि। ग्धित 
नीतिक संस्कृति क) समझना हो गया। उह माना जाने लगा कि राजनीतिक 
संस्कृति के से ही यह गुत्वी पुलझाई जा सकती है भिन्न वस्पाओं में एक 
सी स्था। भप्त-पिन्न र से सक्रिय क्यों होती हैं? इच्च 
त्यूशियत कि “हर विशिष्ट समुदाय में एक सीमित और 
राजनीतिक स्क्ति होती 8 तिक अक्िया को 2 भविष्यवाणी और #ांबा 
था रुप अदान मै है ।'% आग्रे हि है कि “हर अपने स्वयं हे 
ऐतिहासिक प्दे्म मे अपने और से सम्बन्धित राजबीति के करे # 
सम्राज 


राजनीतिक  न्वेयन करने वाले विद्वानों ने इस बात पर बत्त देना धुरू किया 
कै बारे स्त्रिविक ज्ञात भौर पक सम्भव नही हो 
पैकती है जब कर ति डिति के बारे जान आप्त नही कर लिया बाए 
इस तरह, राजनीति वि क्ले विश्वेषण पर धिकाधिक बल दिया जाते 
लगा 

! है कि हर देश: की राजनीतिक -वस्‍्था, उस देश विश्येत के वोगे 
के राजनीति क बारे में विचारों $ भ। के आधार पमझी ना सकती 
है। २। बारे में, राजनी तिक- गे, सं: गीर नेताओं है सम्दद्धित 
चोगों के विचार ही, ईने सबकी “सुख संचालक शक्ित होते है; आमर्ड ने इस सम्दध 
में ठीक ही ६ कि "हर राजनीतिक , या के अति अभ्िमुददी 
करण के विशिष्ट प्रतिमाक # पन्‍्निहित शत है ।“४ इसी है राज: 


गैतिक की 4445 ला गितिक किया 
ने व्यवद के पेकस्तविक कृति को समझना ग्ेतता 4 राजनीतिक 

के अति लोगो के अधीकरण जिसके >उम्ववादी विश्वास अभिव्यक्तात्मक प्रतीज़ों 
भौर मूल्यों की मो जैमिका रहती) गी है, उस स्थिति व्याख्या करते है, जिसमें राज- 


॥ एल: 77 8५० 470०0 सापत्व 07 समाप्त पाव०१0०० 
गधे पण्टां 4 / 2,५68 7200] 20 /275 (८ ), ०0८०7 ८९० ५ १०४७० 
4227८३८ 
40/8,2/ + 7०८०३, १५, स्पग्त्द एकव्क, 2:63, 7965, 
6, 4००6 स्णा ल्‍्यक0, 
म 5/अल्य३' & ४ ४०7 ०/२००८ 
से हा 2 कब 4 फापंत्य पक हे पल्वतक पथ बट 
धंव्य हज अवकाप सबाणांद 
पद प्‌ क् प्र सिक्का, 300 340 बे; 
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नीतिक प्रक्रिया संचालित होती है। अतः राजनीतिक क्रिया को समझने में राजनीतिक 
संस्कृति का समझना प्राथमिकता और अनिवायंता प्राप्त कर लेता है। हर व्यक्ति के 
राजनीतिक व्यवहार का आधार राजनीतिक संस्कृति में होता है। यही राजनीति के 
कार्यक्षेत्र और राजनीति की मर्यादाओं तथा जीवन के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेक्षों 
की वैध सीमाओं की व्याख्या करती है । यही सम्पूर्ण राजनीतिक सक्रियता, व्यविति-कार्यों, 
समस्याओं एवं सहभागिताओं को निर्धारित करती है। इन सबको समझने के लिए 
राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य माना जाने लगा । 
तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति उपागम की विशेष रूप से जावश्यकता 
महसूस की जाने लगी। राजनीतिक व्यवस्थाओं की औपचारिक तुलनाएं या उनकी 
कानूनी, संस्थागत और प्रक्रियात्मक आधारों पर की गई तुलनाएं राजनीतिक व्यवहार 
की वास्तविकताओं तक पहुंचाने में सहायक नहीं लगी । अतः राजनीतिक तुलनाओं को 
ऐसे परिवर्त्यों और प्रवर्गों पर आधारित करना आवश्यक हो गया जो राजनीति की 
गत्यात्मक शक्तियों और राजनीतिक व्यवहार को संचालित करने वाले तथ्यों तक पहुंचा 
सके । यह देखा गया है कि हर राजनीतिक व्यवस्था को प्राणवान और प्रभावी बनाए 
रखने और उसमे उठने वाली मांगों, दबावों द्न्ददों और संकटों आदि का सामना करने 
के लिए उसको सामथ्यंयुक्‍त रखने के लिए उस व्यवस्था के व्यक्तियों में एक मात्ता में 
मुल्यात्मक मतक्य और उसके प्रति निष्ठा होना आवश्यक है। यह निष्ठा और एक सीमा 
तक मतेक्‍्य तब ही भाता है जबकि व्यक्तियों का राजनीति के सम्बन्ध में सही प्रकार का 
अभिमुखोकरण हो । यही अभिमुंखीकरण राजनीति को सहारा देते है भौर हर स्तर पर 
उसे प्रभावित और प्रति-सम्भरित करते हैं। यह अभिमुखीकरण ही राजनीतिक संस्कृति 
कहे जाते है। अतः तुलनात्मक राजनीति में इन्ही को ध्यान में रखकर राजनीतिक 
व्यवस्थाओं की तुलता करना आवश्यक समझा जाने लगा जिससे राजनी तिक व्यवस्थाओं 
के बारे में सामान्यीकरण किये जा सके । 
इरिक रोवे की मान्यता है कि हर देश की राजनीति निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर 
मानवीय पर्यावरण में ही संचालित होती है।* इस पर्यावरण मे भौतिक, आधिक, 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक पक्ष सन्निहिंत रहते हैं, अर्थात हर देश की राजनीति, 
पर्यावरण के इन विभिन्‍न पहलुओं से प्रभावित रहती है, किन्तु इनमें सांस्कृतिक पहलू 
का विशेष महत्व भौर स्थान हीता है। सास्कृतिक पर्यावरण मे व्यक्तियों के मूल्य, 
विश्वास, संवेगात्मक अभिवृत्तियां भादि आते है और यही राजनीति को इस या उस 
प्रकार का रंग देने के लिए उत्तरदायी होते है। अतः राजनीतिक व्यवस्था का आधार 
मूलतः राजनीतिक संस्कृति में गड़ा हुआ सा रहता है । इस कारण तुलनात्मक राजनीतिक 
विश्लेषणों को यथार्थवादी बनाने के लिए राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के आधार 
पर तुलनाएं करना आवश्यक माना जाने लगा। मैक्स वेवर, पारसन्स, मैनहीम, पाई, 


जार रिक्त० कग्वेका 26, एपपत्थत्प, परटए उधइवप एतंपर००त फर्श 
2:655, 968, 9. 32. $ 


वि क्ले वाघर कह 
? राजनीतिक इसके गे 
कारण, इसका अध्ययन महत्त्व बता बे 
>व युद्ध के बाद पीन महत्तपृ् किकाज्ें ३ 
गें पर गाधारित करने के तिए मजबूर शा कर 

के कस अकार है... 
शरीक ३ उध्यपव के राष्ट्रीय विस्फोट, जिस 
स्थाओ <| राजनीतिक वि पत्ाओों 


मे नाव्ापकार ग्रे 
शेपताओं बाते भनेकों राष्ट्रों का सर्च 


भजुच्तार यह कोन |: 
(क) एशिया, री 


टिक समुदाय के हीं के पभुतव का पं बोर बन्तराष््रीय व्ित 
अभाव का उपनिवेशे व भर्ध-उप्रनिवेशो क्षेत्रों में उधार व विस्तार । कप 
(ग) साम्यवाद का राष्ट्रीय राजनीतिक स्थाः को परेचना ३ अम्तर| 
के संधषे क एक शक्तिशाली अतियोगी के. रेप में उमरना। 
गे परस्परागत राजनीति क) सीधी-सादी आशावादिता 
? सेंदेह २ अम उत्पन्न कर दिया। नेवीन परिस्थितियों क्री 
अनिश्चितताओं, पमक्ियों, भयावह पस्थापित्वों क राजनीतिक रूपों की विविधता के 
ने तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण करे अंवराडोव कर दिया। 
अब यह अध्ययन दृषि ग्ेण, बदली राजनीतिक परिि 
प्रक्रिवओो को स्पष्ट करने 


व्यवस्थाओं के प़ाय 
पुचननात्मक पजनीति के विद्वानों के 
रने लगी । विकसित, अं. रसित एक अविकत्ित 
* व्यवस्थाओं की पूजीवाई / ऐम्यवादी और पमाजवादी विन्ारंधाराओों 
के दकावों कै पथ हू) प्राय सेलिक पानाशाही $ खतरों का सामना करना जा 
इससे पुैघनात्मक गति के “व्यवस्था और सरचनात्मक-पकारयातक' 
रण तक ले जाते मे 40620 
- टीन प्रत्ययों को और बिक व्यापक सदर मे देकर 
केता महत्ता को जाने से मधुनिकीकर 
विकास की अवधारपाए वि का परिणाम कही जा बा हा 
है लों में इन नई अवधारणाब 23 
से रचनात्मक व्यवस्था में समानता हासन 
गौर विकास-माय मिन्‍्न-भिन्क होने लगे । अप क 
रे अधिकाश के पाश्च; से सम्पर्क: हर उच्च अभाव के कारण इसी 
गत से िलती- राजनीतिक सेंस्थागत व्यव, 


स्थाए की, ढिन्‍्तु यह सब इस्त ही 
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ओऔपचारिक बन गईं और राजनीतिक व्यवहार नये प्रतिमानों में ढलने लगा। इससे यह 
आवश्यक हो गया कि ऐसे परिव्तेनों को समझने में सहायक अवधारणाओं का सहारा 
लिया जाए | अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत पाये गये कि तीसरे विश्व के राज्यों 
में ही नहीं स्वयं पाश्चात्य जगत और साम्यवादी राज्यों में राजनीतिक प्रक्रियाओं के 
भिन्‍न-भिन्‍न होने का प्रमुख कारण इन देशों में सोस्कृतिक विविधताओं की विद्यमानता 
है। इस कारण तुलनात्मक राजनीति मे राजनी तिक संस्कृति की अवधारणा का भाधार 
लेकर राजनीतिक व्यवहार को समझने के प्रयत्नों का प्रचलन बढा। अब यह स्वीकार 
किया जाने लगा कि किसी देश की राजनीति ओर संस्कृति मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। गब 
यह भी आनुभविक आधार पर स्थापित हो गया कि व्यकित के सांस्कृतिक व्यवहार मे जी 
स्थायित्व पाया जाता है वह उसके राजनीतिक व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव की 
सम्भावनाओं को बढा देता है, किस्तु सामान्य सांस्कृतिक व्यवस्था का सम्बन्ध तो 
सम्पूर्ण समाज व्यवस्था से होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि इस सामान्य संस्कृति 
के उन्ही अनुलक्षणों को छांटा जाय तो राजनीतिक व्यवहार को वास्तव मे नियमित 
करते है। सामान्य संस्कृति में से व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार व क्रिया के सम्बन्ध में 
विशेष अभिमुखीकरणों को ही तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों मे सम्मिलित करने के 
लिए ऐसे मूल्यों व विश्वासों को राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के रूप में परिभाषित 
किया जाने लगा । 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक राजनीति में प्रचलित 

उपागभो--राजनी तिक व्यवस्था, संरचतात्मक-प्रकार्यात्मक, राजनीतिक विकास और 

राजनीतिक आधुनिकीकरण में यथार्थता लामे के लिए ऐसी अवधारणा व दुष्टिकोण 

आवश्यक हो गया जिसका आनुभविक आधार पर परीक्षण किया जा सके और जो 

राजनीतिक व्यवहार से सावयवी रूप से गठबन्धित हो। राजनी तिक संस्कृति की अवधारणा 

ऐसी ही सत्यापनीयता की क्षमता से युक्त होने के कारण अध्ययन उपायम के रूप में 

तुलनात्मक राजनीति मे विशेष महत्व की बन गई । 


राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा (786 (८ककांगड़ छाप (०ीया- 

#गा ०70ंदव (०॥ए॥६) 

राजनीतिक संस्क्ृति सामान्य सांस्कृतिक व्यवस्था का भाग है, किन्तु यह इससे कुछ 
स्वायत्तता भी रखती है। सामान्य संस्कृति की तरह ही राजनीतिक संस्कृति भी राज- 
नीतिक समाजीकरण के माध्यम से संप्रेषित या हस्तांतरित होती है । इस तरह, यह सीखा 
हुआ राजनी तिक व्यवहार है जो व्यक्तियों या समूहों में सामाजिक परिवर्तन या सांस्कृतिक 
संघर्य की चुनौतियों या नई परिस्थितियों के अनुकूल बनने की प्रक्रिया में उत्पन्न या 
निर्मित हो सकता है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ करते हुए ल्यूशियन पाई ने अपने एक 
निबन्ध 'पोलिटिकल कह्चर एण्ड पोलिटिकल डेवलपमेन्ट” जो इसके और वर्वा द्वारा 
सम्पादित पुस्तक जिसका नाम भी पोलिटिकल कल्चर एण्ड पोलिटिकल डेवेसपमेन्ट 
है, में लिखा है कि “राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा वतलाती है कि किसी समाज की 


विचारों क) व्यवस्थित रूप-रक्ना अदान करत है जो $ संस्थाओं और पंगठ्वों की 
गतिविधियों: में संगत्ति बेठाते है।” 


यू अभिमत है कि के संस्कृति एक राजनीतिक ब्पक्त्या 
के सामुहिक इतिहास की २) उपज है और उन व्यक्तियों के गीवन-इतिहातों की मर 
उपज है लिहहोंके हाल ही के इस बनाया है। इछ अकार, राजगीतिक 
पैस्क्ति की बडे जेनिक पटनाओं और अनुभवों के उम्रात जप से निहित 
ही है। नीतिक संस्कृति क) अवधारणा से राजनीति विज्ञान में 
दृष्टिकोण के , व्यक्त के राजनीतिक 5 *ै की अनोवीज्ञानिक ास्यात्रों पर 
पारित ब्य, >विश्लेः (पांध०-३००॥७३७) के स्तर भीर राजनीतिक परमाजगात्त 
के सम रेक्त्यों पर रित से; “विश्लेषण ( उधर पाक) के दीव का 
घाई को गया है। (स. अकार, गितिक से; ति अनोव॑: निक और समाज 
गार्ती ३ प्टकोणों # जैमन्वय करके रैनकी तकनीकों: इुनिक अगतियों को 
गतिशील २ विश्लेषण के ये करने का माह करती है ।० 
साथ विवेषन से कि राजनीतिक आधुनिक अवधारणा है। 


ध्ट है सं 

गह राष्ट्रीय राजनीतिक मनोविज्ञान तथा चोगों के आधारभूत यत्यों के गम्बरिधत ज्ञात 
को अधिक अवस्थित हफ के रखने का प्रया , 'गी है। इससे स्पष्ट हैं कि राजनीतिक 
पस्कति के भवधारण, राजनीतिक है । नेताओं और नागरिकों के दाजवीतिक 
म्धि के कारण, पेस्क्रति 'राजनीति-इंती 

" अचालन-स हित (कथा पग्पबा 6०40) कादि गवधारवाओं से, थो कि विधिष्ट 
पर श्रकाश ती है, अधिक भौर इन अवधारणारओं है 

अधिक गहरा भर रक्त है। इसी परह यह जिनमत” कर 'पष्ट्रीय चरित्र! जैदो अवधार- 
५ मो की तुलना में अधिक सीमित कर नियोजित तथा  भविक विश्लेषण शेख 
है। ँ बिक परीक्षण योय तथ्यों हे 


या तिक संस्काति कै मान्य अरे के बाद भाप >* स्मापा करना सरस हो बहा 
है। यहां है कुछ प्रभु विद्वानों हर दी गई परिमापाए है रहे हैं मिससे इसका अर और 
महतिओर भी सष्ट हो सके; । जगीतिक सस्काति 0 कण, जिस अर में इसे आउज़न 
पमशा नाता है, सर्वप्रथम उयोग् बामन्> 3 ही बपने एक. निवन्ध कमपेरेटिक प्ोलिशित 


+प्ता9 46 5 कब, 9.7, 
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सिध्टम्स' में 956 में किया था इसलिए हम आमनन्‍्ड द्वारा दी गई परिभाषा ही पहले 
दे रहे है। 
आमन्‍्ड और पावेल ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है : “राजनीतिक संस्कृति, 
राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति वैयक्तिक अभिवृत्तियों व अभि- 
मुखीकरणों के प्रतिमान हैं ।** इन्होने इस परिभाषा की स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
राजनीतिक संस्कृति व्यवितनिष्ठ क्षेत्र है जो राजनीतिक क्रिया के भूल में होता है और 
इसको अर्थ प्रदान करता है। 
सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के विभिन्‍न पहलुओं की ध्यान में रखते हुए इसकी 
व्यापक परिभाषा दी है। उसके अनुसार “राजनी तिक सस्क्ृति में आनुभविक विश्वासों, 
अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था सन्निहित है जो उस परिस्थिति 
अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमे राजनीतिक क्रिया सम्पन्न होती ।4£ इस 
प्रकार वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था तथा उसके अवयवों एवं 
व्यवस्था में शक्ति के व्यक्ति-कार्यों के प्रति विशिष्ट राजनीतिक अभिमुखीकरणीं तथा 
अभिवृत्तियों का सयुक्त रूप कहा है। 
ल्यूशियन पाई के अनुसार “राजनी तिक संस्कृति अभिवृत्तियों, विश्वासीं तथा मनोभावों 
का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ एव व्यवस्था प्रदान करता है तथा राज- 
नीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियन्त्रित करने वाली अन्वर्निहित पूर्व धारणाओं तथा 
नियमों को बनाता है।”४० 
उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति व्यवस्था के सदस्यों में 
राजनीति के प्रति वैयक्तिक अभिवृत्तियों ओर अभिमुखीकरणों का प्रतिमान है, अर्थात 
राजनी तिक व्यवस्था तथा राजनी तिक मुद्दों से सम्बन्धित सामाजिक दृष्टिकोणों, विश्वाप्तों 
और मूल्यों से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। कई बार यह हो सकता है कि 
ये अभिवृत्तियां सचेतन रूप से घारित न हों ओर राजनीतिक व्यवस्था मे किसी व्यक्ति 
या गुट के सम्बन्धों में ये निहित हों । इस तरह, इसका बहुत ही सरल अथं लें तो राज- 
नीतिक संस्कृति, राजनीति के प्रति लोगों की घारणाएं है, अर्थात कहां तक नागरिक 
यह महसूस करते है कि वे निर्णयकारी प्रक्रिया (66लंडाठा प्रथा 70०९४) में भाग 
लेकर उसे प्रभावित कर सकते है, के भाव से सम्त्रन्धित अभिवृत्ति है। 
राजनीतिक संस्कृति के अर्थ और परिभाषा से यह स्पष्ट हुआ है कि राजनीतिक 
संस्कृति में केबल उन समीक्षात्मक, किन्तु व्यापक रूप से प्रचलित विश्वासों और मनो- 
भावो को ही लिया जाता है जो अभिमुखीकरण के उन विशिष्ट प्रतिमानों का निर्माण 
कर सकें जो कि राजनी तिक प्रक्रिया को व्यवस्था ओर स्वरूप प्रदान करते है। सारांश रूप 
में, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक क्षेत्र को उसी प्रकार संरचना और अर्थ प्रदान 


34% [जाणा6 बचत ए०एश), 370; ०7. ८!., 9. 50. 

458५6॥6/ शद्वँए०, (८णाराएगगारल ऐगाव्ब्रा एपापाद', गए 29९ जात एक्षतव, ८65, 
079- ८४ , 9. 53. 

3०्‌ प्रथा २४, 09९, ००. ८४., 0. 7. 
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फे के के व्यवः 
कस तक संस्कृति में >र इसरी, उससे सिनन अकार को पजनीतिक व्यवस्था की 
* हि में, आता हे गहरे बततर हो पते है किन उनमे अकार के अन्तर नही होते 

0 स्वेच्छाचारी “गिसन व्यवस्था के पजनीतिक संसकषति, चोककात्िक 
िवस्थाओं क) राजनीतिक सस्क्ति कै सर्वाधिक: मातात्मक जेखती है। एकही 
राजनीतिक 'पाज में अनेक "पन्‍्सस्कृतिया भी मौजूद ही सकती है जो टेक डरे हे 
पै।मजस्य या विरोध रखते की स्थिति के ही! सकती 8. ते सबसे यह स्पष्ट होता है $ 
राजनीतिक पस्कत्ति के 35 सक्षण हे होते है जिनसे हर राजनीतिक व्यवस्था की 
र्केति का झुप निश्वारित्त होता है , विकासशीतत राज्यों ने हे हर एक की राजबीतिक 
पर्कति मे मिन्‍तता फ़ई जाती है| यु बक्धारणा की दृष्टि से हर देश की राजनीतिक 
सस्कृति मे कुछ अशेपताएं अब देखने को किलेगी. पैनमे से तीन विशेषताओं को 
मम माना ज। है। यह विशेषताएं () भविक आस्वाओ या विश्वासों, (७) 
व प अमिसतियों, और (य) अमाकी (विख्ययों से है, *निका अलग-अतग विवेक 

के इन को फहै। 


(क) सनुभविक 'आस्थाएं कक विश्वास (फालव्या 0०॥(8)- -आतुभविक 

कि इत विशासोर का पम्बन्ध व्यक्षित की राजी, विश्व क्े करे मे जम है, 
मात इसका पैम्वन्ध इस पति से ह व्यक्त २, 'तिक व्यवस्था, राजनीतिक 
पैस्थाओं, पेरचनाओब कियाओं के जारे जे स्वय कि के विश्वातत रखता है ? 
द् व्यक्ति बस अभिर्क्त क- उदापीनता का ज्ञाव होता है। 

पदाहरण के चिए, अगर कोई व्यक्ति स्वये यह बाजुभविक विश्वात्त रदने लय ६0240 
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कि आम चुनाव में उसके मत देने या नहीं देने से कोई फर्क नही पड़ेगा तो वह सामान्य- 
तया मत देने ही नही जाएगा । इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण लक्षण राजनी तिक समाज के व्यक्तियों की आनुभविक आस्थाओं और विश्वासों 
का है। इसी के आधार पर शासकों और शासितों के पारस्परिक सम्बन्धो का नियमन 
होता है। व्यक्ति यह विश्वास राजनी तिक समाजीकरण की प्रक्रिया में स्वयं ही के अनुभव 
से प्राप्त करता है । यह विश्वास चाहे गलत हों या सही, किन्तु राजनीतिक संस्कृति के 
प्रमुख लक्षण के रूप मे हर समाज मे पाए जाते है। 

विभिन्‍न राजनी तिक संस्कृतियों में मात्रात्मक अन्तर भी इसी कारण पाए जाते है। 
किसी राजनीतिक समाज के व्यक्तियों के आनुभविक विश्वास अपनी राजनीति के बारे मे 
कई कारणों से भिन्न हो सकते है । राजनीतिक सस्क्ृति का यह लक्षण आधारभूत महत्त्व 
रखता है। क्‍योंकि सम्पुर्ण राजनीतिक व्यवस्था का संचालन इससे प्रभावित और 
नियमित होता है । विकासशील राज्यों मे कुछ ही वर्षो मे व्यक्तियों के राजनीति के बारे 
में आनुभविक विश्वास बदल गए और इस कारण इन देशों की राजनी तिया विशेष सत्नस्त 
सी लगने लगी है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की प्रेरक शवित ही उसकी राजनीति 
के सम्बन्ध में स्वयं के अनुभव से बनी आस्थाएं है। इन आनुभविक विश्वासों मे इतना 
अन्तर हो सकता है कि राजनोतिक संस्कृति को प्रकृति में मौलिक अन्तर आने की 
स्थिति उत्पन्न हो जाए। अतः राजनीतिक संस्कृति का यह लक्षण विश्येप महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है। 

(खत) मूल्य अभिरुचियां (४४०० 97४/०९०१०९७) --म्रूल्य अभिरुचियां, शासन क्रिया 
या सरकार द्वारा उन व्यक्तिगत सद्गुणों, जिन्हें अभिवृद्ध करना या पाना है तथा वे 
सावेजनिक गन्तव्य या लक्ष्य, जिन्हे राजनीतिक समाज के लिए प्राप्त करना है, से सम्बद्ध 
भआास्थाएं और विश्वास है। इससे यह आशय है कि राजनीतिक समाज के व्यक्ति स्वयं 
अपने लिए और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए किस प्रकार की मूल्य व्यवस्था मे अभिरुचि रखते 
है। उदाहरण के लिए, कित्ती राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की अभिरुचि कानून व 
व्यवस्था और स्थायित्व में हो सकती है तो किसी अन्य समाज में, सामाजिक न्याय, 
स्वतन्त्रता और समानता को केवल अव्यवस्था, हिंसा और अराजकता की स्थिति में ही 
लोग चाह सकते है। कोई राजनीतिक समाज ऐसा हो सकता है जिसमें व्यवित इस 
बात की कोई चिन्ता नहीं करते कि उनका शासक निरंकुश है या लोकतान्त्रिक है। 
उनकी रुचि तो केवल एक बात में हो सकतो है कि उनका समाज समय के साथ धीरे-धीरे 
नही तुरन्त आगे वढ़ जाए। चाहे उसके लिए शासक कोई भी साधन अपनाएं उन्हे इसकी 
विन्ता नही रहती है। विकासशील राज्यों में भाघुनिक बनने और विकसित राज्यों की 
तरह आगे बढने मे लोगों की इतनी अभिरुचि रही है कि वे लोकतन्त्र को इसके लिए 
अनुपग्रुक्त मानकर ऐसी तानाशाही व्यवस्थाओं का स्वागत कर रहे है जो सी व मे प्राप्त 
होने वाली अवस्था को दस वर्ष मे प्राप्त करा सकें । साम्यवाद की ओर इन देशों का 
झुकाव इसी आधार पर समझा जा सकता है। 

अतः राजनीतिक संस्कृति मे व्यक्तियों के ओर सम्पूर्ण समाज के लिए मूल्य अभि- 


हि 


रेपियों का विश्चे हीता है | ह्न्ह हि पर राजनीतिक खिवर्पाओं के 
अस्विरताए, संपपं ))२ प प्रकट होते है| गायरिक 9) कौर 
धातकों मुल्य अभिरुप्तियः सेग-अत्य हो जाती है तो ॥ ब्यवस्य् 
फदे मे । ऐसी सिवस्याओं # गाए कि जयत 9२ १तिवत होते 
रहते विकासशील पज्यों क हक मुल्य अधिरा यों ही होने डे 
सांस्कृतिक विविधताए ॥ई जाती € जिनओे आधार बन्द होते 
वाले मो को पमझा जा । 
भनृत्ि कैयाएं (६06०, 7 ९७)-.... समावी ्रि अ्वाएं 
(विदित या राजनीतिक वस्तुओं, पिल्थाओं और क्रयाओं केश गे: 
गे को के; / उदाहरण हे. लिए, एक राननीतिक प्रमाज के बक्तियों झोबपे 
राष्ट्र, देसका आपरयक है परत है, 0 ॥ यन्य पमाज हे जोडों मे 


पक है) सड़त किसी देश के नफ्मूहों 
नप्हों को अच्छी दृष्टि से देखा + व है तो कही रहे है॥ दल & देया जाते ३583५ 
राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और न्यवस्याओं पर सोगों बे अरभावी अनु 
; ँग देने # हैं। 


ता. सेना है कि यह हैर रानवीतिक 
सस्क्ति के पैमाने हप के पाए जाते हैं । वात्तविकता वो यह ६ हैर राजवीक्षीक 
संस्कृति मे इक सक्षणों क 'तात्मक अन्तर पति है और इक रण, राजकीतिक 
रस्क्वति की. में उसकी मात्रा जा अंग अत्य- 
"कर्ष निकलत 


) ग्रात्षा 4 
कप निकलता है कि हर राजनीतिक अकतवा की 
राजनीतिक संस्कृति मे म्नात्मक अन्तर हो सकते है, वयोकि राजनोतिक पस्कृति मे 
केवल राजनीति क अ्रति भमिवृत्तिया, राजनीतिक मुल्य, 2 पद्रोय चरित्र 

भांस्कृतिक सोकाचार रह सम्मिलित नही रहता है, बल्कि राजनीति की शंली, दग 
और उप्का गिथ्यात्मक ढाका भी उम्मित्ित रहता है। जो विविध राजदीतिक 
सस्कृतियों $ वक्षणों $) गाता मे बन्वर का जाता है | राजनीतिक पस्कृति इन बीत 
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सकते हैं। अतः इन परिवरत्यों का विवेचत करना प्रासंगिक होगा। 


राजनीतिक संस्कृति के परिवत्य या नियामक (706 एंब्रांक्रो४४ 0 06०द० 

ग्रागक्ा 0 एगापंत्वा 0एणाप्ा०) 

टालको पासंन्‍्स की मान्यता है कि राजनी तिक व्यवस्थाओं में, हर व्यवित राजनीतिक 
संस्कृति की, तीन आधारभूत विधियों से भाग लेता है, कर्थात व्यवित राजनीतिक 
व्यवस्था में भाग लेने के लिए तीन विधियों से तैयार होता है । वह अपने (क) ब्यक्तिपरक 
हितों के माध्यम से (99 0८28 ० ४एरशुं००४४९ 7्रॉधा०४७), (व) सहभागिता के 
माध्यम से (09 प्राध्था$ ण॑ एथधंभं040०7 77 3), और (ग) मूल्य अभिमुखीकरणों या 
राजनीतिक आस्थाओं के माध्यम से (99 ग्राल्थाड ० #$ एथंएर णाशा।धाणा ए 
7णाएव्या ०८॥०४) राजनीतिक सहभागिता के लिए भागे आता है। इन तीनों का 
विस्तार से विवेचन करके ही इनके महत्त्व को समझा जा सकता है। 

(क) व्यक्ति के राजनीति के बारे मे विचार, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति या उनको पूरा करने की मनाही के आधार पर बनते है। भवः 
राजनीतिक संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण नियामक व्यक्ति के व्यक्तिपरक हित (प्र/९०४४९ 
ग्रांध९३५ 0 था तशंतपवा) होते हैं। अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति के 
हितों की साधक है तो उसका राजनीतिक संस्कृति में सकारात्मक अभिमुखीकरण होगा 

_और अगर व्यवस्था उसमें बाधक है तो उसका नकारात्मक अभिमुखीकरण हो जाएगा। 
राजनीतिक संस्कृति का सबसे अधिक महत्त्वपुर्ण नियामक यही है। 

(ख) राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति किसी उद्देश्य विशेष--व्यक्तियत, सावंजनिक या 
मानवीय, को प्राप्त करने मे सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, या केवल अभिव्यक्ति और 
दिखावे तथा अपने साथियों के साथ रहने के लिए सहभागी हो सकता है। यह सहभागिता 
चाहे किसी उद्देश्य से प्रेरित हो या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयत्व से संचालित हो, 
हर अवस्था में व्यक्ति की राजनीति सम्बन्धी मान्यताओं व विचारों का निरूपण करती 
है। व्यक्ति किस प्रकार की मूल्य अभिरुचियां रखेगा या किसी राजनीतिक घटता पर 
कितनी उम्र या शिथिल अनुक्रिया करेगा यह बहुत कुछ उसकी सहभागिता प्रवृत्ति पर 
निर्भर करता है । 

(ग) व्यक्ति को राजनीति में घसीटने का काम व्यक्त के राजनीतिक विश्वास ही 
करते है। व्यवित केवल खाने-पीने और भौतिक स्तर पर जीने से ही संतुष्ट नहीं होता 
है। वह अपने मूल्यों के अनुरूप स्वयं बनना चाहता है। यह राजनीतिक मान्यताएं हो हैं 
जो व्यवित को क्रांति और आवश्यकता पड़ने पर खून बहाने तक के लिए तैयार कर देती 
हैं । उपनिवेशी देशों मे सारे राष्ट्रीय आन्दी लनों को इन्ही आधारों पर चलाया गया था। 
ब्रतः राजनीतिक सस्कृति का एक नियामक व्यक्ति के राजनीतिक विश्वास (90॥6 ०४ 
एथां८ड) या मूल्य अभिमुखीकरण (एक्षेगट 0ांध्यॉवणाओ हैं । 

आमन्‍्ड और पावेल ने लिखा है कि राजनीतिक संस्कृति के इन तीन नियामकों के 
तीन परिवत्यं होते है । इन परिवर्त्यों से व्यक्ति मपने हितों, सहभागिता या मूल्य अधि- 


948/ ( 
(गीला, िपंध्यावह ०), भौर (ग) वैल्यांकनात्मक अभिमुखोकरण, (लंबा 6 
(ंधा4005) राजनीतिक पेंस्कति ३). अछि, उसके) पता और समाज विशेष हे 
विचित्पन रन परिवत्यों ही। निधारितत होता है | उैसलिये हम इक पीनों परिताको 
हे विवेचित- किये गये कक नियामक के पम्बन्धित करते डैए, विस्तार है विशेक 
। 


(क) सेनात्मक अमिमुल्रीकरण (९०३6 ग्रंधाधद 80॥8) _.. चवात्मक ब्ि- 
गुखीकरण “अत को अपने व्यक्तिपरक- हित्तों के माध्यम के 'यनीतिक संस मे भय 
लेने के लिए तैयार फरने का काम: करते है इसका आशय यही है कि व्यक्ति राकबीतिक 
_जुओों, घटनाओं, कियाओं और विभिन्‍न 'जनीविक मुझे पर कितना और किसअक़र 
पा जान रतता है? यह जान सही औ₹ गबत भी हे पेकता है। लेती ही अवस्वाओं रे 

अत के राजनी, तिक व्यवहार ' अभावित < पता है। इसका सम्कद् अखिक्े 

स्तिप्क मे राजनीतिक व्यवस्था के गानात्मक नक्ते था चित्र से है। उदाहरण के लिए, बोगों 

के मस्तिष्क के की तिक्े बारे के िल सही और निप्पल सप से बन सकता है 28 

का स्वायों विः में 7 है। कई कार 

जय ऐसा >नात्मक चित बहुत अधिक चित मान्यताओं पर भी आए सकता है। 

रत पित्त के बनते 2 ते दान “ किन्तु चाहे यह राजनीति का पिन्र 

वित के अश्तिष्क में ठोक हो का. नही, दोनों ही परिस्थितियों के उससे उसका राजनीतिक 

ँ /भावित कक है। व्यक्षित अपने व्यक्तिपरक 

गीतिक &; / भत्त: राजनीतिक 

> 'डिति के परिवत्ण के रूप मे व्य, नानात्मक अभिमुद्दीकरण का. अजब स्थान होता 

चैक व्यवह्वर नियमित होता है। इसी कारण इसको ७ 
भोर का 7रभ्ृत्त ५; 


भावत्मक सम; | ॥0004 6, 
“पक्ति की उस ग गाओं हे है जिनके कारण उमिनीतिक गतिविधियों ते लगाव या 
भलगाक, सिंदेग्रिय यू गपसंदगिया रखने लग जात है। इसी के , यार परवह 
जो मेमीतिक अकियाओं के पदेमानो कनता है या उनसे उचग-अबग रहता है। इससे एज 
प का निश्यय होता है। ५ से वह किसी _वत्या, सत्याग 
पा स्पीड स्वीकार करता इससे तिक मुद्दों के हाय ख्याति 
8460५ भावनाओं करे जोड़कर उनका महत्त्व या जनक) | नैरयेकता शा आधार बनाता है। 
शमी के आपफार प्र व्यक्तियों के सहभागिता, राजनीति में सक्रियता या उदातीनता का 
गन किया भा क्वाहै। 4६५ कवि राजनीति के पम्मिलित होते याक दिशा 
। 


(ग) मूल्य) इमार्मक आई पर 760.5.. 7 ते ब्यीर 
गिकिकस मम तोकरण 2. 0; 070000075) -- इस; 
लोन के से अदा हुवा है | विक अस्त, समस्याओं और उर्द पर बजा 
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मंत या निर्णय करते समय व्यक्ति मूल्यों के मानदण्ड प्रयुकत करता है। व्यवित राजनीतिक 
क्रिया के संदर्भ में अपना संगठन, पसंद, मूल्य और बोध (9८7०८ए७पंणा) इत्यादि का 
चमन जिस विधि से करता है उसी को मुल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण कहा जाता है। 
व्यक्ति को हर राणनीतिक गतिविधि का अर्थ करना होता है। यह अर्थ मूल्यों के आधार 
पर होता है और यह मूल्य उसके हितों से निर्धारित हो सकते हैं ॥ अतः कई बार व्यक्ति 
राजनीतिक क्रिया को अर्य प्रदान करते समय मूल्यों से अधिक अपने हितों का ध्यान 
रखने लग जाता है। मूल्यांकन में यह भी सम्मिलित है कि व्यक्ति किसी स्थिति को किस 
प्रकार परिभाषित करता है, सक्रियता के लिए कौन से साधन चुनता है और चुने हुए 
साधन उपकरणों का प्रयोग किस शैली से करता है ? उदाहरण के लिए, व्यक्ति किसी 
राजनीतिक गतिविधि का विरीध करने का निश्चय कर लेता है तो इस विरोध के 
उपकरणों का चयन, इनके प्रयोग की शंली ओर उस स्थिति या गतिविधि का उसके द्वारा £ 
किया गया अर्थ और व्याख्या उसके मूल्यों के आधार पर ही होगा | अहिसा का मूल्य 
घारण किया रहने पर व्यक्ति घटना विशेष की उपयुक्तता ओर सुनिश्चित विरोध के 
निश्चय के बावजूद हिसा का उपकरण नहीं अपनाएगा। अतः राजनीतिक व्यवहार का 
निश्चय व्यक्ति के मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण से ही होता है। व्यविति इसके माध्यम 
से राजनीतिक विश्वासों को व्यावह्मरिक रूप देता है । 
राजनीतिक संस्कृति के नियामकों और परिवर्त्यों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि 
राजनीतिक संस्कृति को कई तथ्यों द्वारा प्रभावित देखा जा सकता है। इन नियामकों के 
कारण राज्यों में राजनीतिक संस्कृतिया भिन्‍नता वाली बन जाती है ! अगर विकासशील 
राज्यों की राजनी तिक संस्कृतियों को देखा जाय तो जानकर हैरानी होती है कि इन देशों 
में कई कारणों से लोगों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मुल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण 
ऐसी अस्थिर और भ्रांतिपूर्ण बातों पर आधारित हैं कि उतको ठीक कर पाना करिश्मे 
बाले राष्ट्रवादी नेताओं के लिए भी कठिन ही लगता है । 


राजनीतिक संस्कृति के आयाम ()फ्राल्ाअंग्राइ ० एगांध०१ 07॥फ़०) 

आमन्‍्ड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के चार आयामों की चर्चा की है, जबकि 
एसेन बाल ने इसके केवल दो ही पक्ष माने है। बाल के अनुसार पहला पक्ष राजनीतिक 
संस्थाओं के प्रति लोगों की धारणाओं का है तथा दूसरा पक्ष इस बात से सम्बन्धित है कि 
कहां तक नागरिक यह महसूस करते हैं कि वे निर्णयकारी प्रक्रिया में भाग लेकर उसे 
प्रभावित कर सकते है। आमन्ड और वर्बा ने इन दो आयामों को पर्याप्त नही माना है 
ओर चार भआयामों का उल्लेख किया है। इनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति के आयामों 
में--(क) राष्ट्रीय अभिज्ञान (तादात्म्य या ऐकात्म्य), (ख) साथी नागरिकों के साथ 
अभिज्ञान, (ग) शासन निम्मतों के बारे में आस्थायें और (घ) निर्णयकारिता के बारे में 
आस्थाएं, सम्मिलित किए जाते हैं। 

(क) राष्ट्रीय अभिज्ञान या तादात्म्य या ऐकात्म्य (ए४॥०४] ]0९70॥9)-- राज- 
भीतिक संस्कृति का यह आयाम अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक संस्कृति का सम्पूर्ण 

हैः 


डे 
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से सक्रिय बनें। यह स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संस्कृति की एकरूपता का 
आधार होती है। किस्ती राष्ट्र में एक सुपरिभाषित और सुस्थापित राष्ट्रीय ऐकात्म्य' 
का अस्तित्व है या नहीं इस वात के राजनीतिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। 

इसी से यह निर्णय होता है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था को अपनी मानते है या पराई 

समझते हैं। राष्ट्रीय अभिज्ञान से यह भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय या केन्द्रीय शासन 

व्यवस्था का व्यक्तियों के जीवन पर आधारभूत प्रभाव पड़ता है तथा इसका उन्हें बोध 

रहता है। 

लोगों में राष्ट्र के प्रति गव॑ या राष्ट्र से ऐकात्म्य का न रहना राजनीतिक संस्कृति की 
एकता में दरार पड़ने की पुष्टि मानी जाती है। यह वह स्थिति है जब एक ही देश में 
अनेक उप-राष्ट्रीयताएं और उप राजनीतिक संस्क्ृतिया स्थापित होने लगती हैं। इससे 
राष्ट्र टूटते है या उनकी व्यवस्था मे शिथिलता भाकर अराजकता की स्थिति आ जाती 
है। यही अनेक विकासशीत राज्यों में हुआ है। इसके कारण निरंकुश व्यवस्थाओं की 
स्थापना से जनता की कोई रोक-टोक नही रहती है और केवल यही शासन-हूप राष्ट्र 
को बांधे रखने के लिए रवीकार हो जाता है। अत: राष्ट्रीय अभिज्नान राजनीतिक संस्कृति 
को तत्त्व प्रदान करने वाला पक्ष है। 

(ख्र) साथी नागरिकों फे साथ ऐकात्म्य (0थावीट्यंणा जाती गार्ड लि]०ए 
शोधंर०१5)---राजनी तिक संस्कृति के प्रथम आयाम की ब्यावहा रिकता इस बात पर बहुत 
निर्भर करती है कि किसी समाज के सदस्य अपने साथी सदस्यों के बारे में किस प्रकार 
का ऐकात्म्य या विचार रखते है; समाज के सदस्य एक दूसरे में कितनी आस्था और 
विश्वास रखते है और वे एक दूसरे पर कितने निर्भर रहते है ? उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
मधुर हैं या यह सम्बन्ध अभ्तनिहित विरोध रखते है? इन सब तथ्यों से राष्ट्रीय 
अभिन्नान का सीधा सम्बन्ध है। जिस राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक आपस मे सब 
प्रकार की भिन्‍नता--जातीय, भाषाई, धामिक ओर सांस्क्ृतिक -- रखते हुए भी एक दूसरे 
के सहयोगी होकर रहते है तो यह इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक सस्क्ृति में 
विखण्डनकारी प्रवृत्तियां विय्मान नहीं है और समाज का सम्पूर्ण मानव समुदाय 
राजनीतिक व्यवहार करते समय इन विविधताओं के दबावों, खिचावो और तनावों से 
ऊपर उठकर एक राष्ट्रीम दृष्टिकोण रखते हुए राजनीति मे सक्रिय रहेगे। यह राष्ट्र की 
एकत्ता और ठोसता की ठोस स्थिति होती है। 

इस आयाम में भी यह नही भूलना है कि साथी नागरिकों के साथ ऐकात्म्य या 
तादात्म्य का अर्थ एकरूपता या राजनीतिक व्यवस्था में लादी हुई समरूपता से नहीं है। 
स्वेच्छाचारी और साम्यवादी शासन भ्रणालियों मे ऐसा ही देखा जाता है। साथी 
नागरिकों के साय ऐकाल्म्य का यही आशय है कि विविधताएं, संघपे और विपमताएं 
बनी रहें पर यह सब सीमाओं में ही हों। इनका होना हर समाज में स्वाभाविक ही नही, 
अपितु व्यक्ति की स्वतन्त्रता का संकेतक भी है। अतः तादात्म्य का यही भथे है छि 
समाज के सदस्यों में किसी भी कारण से जो भी विपमताएं या विरीध हो, उन सबसे 

व्यक्तियों की राजनी तिक सक्रियता कम से कम प्रभावित होगी । 
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राजनीतिक संस्कृति का यह आयाम इस बात से जुड़ा है कि एक राजनीतिक ब्यवस्ां 
के सदस्य अपने साथी राजनीतिक अभिमेताओं में पर्याप्त विश्वास रखते हैं या नहीं रखते! 
किसी समाज में पारस्परिक विश्वास की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है ती किसी में 
यह बहुत कम भी रह सकती है। विकासशील राज्यों में अक्सर यह देखा गया है कि 
लोगो का शासकों और परस्पर एक दूसरे पर से ही विश्वास उठ गया है भौर इस कार 
लोकतम्त बलिदान होते जा रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक अभिनेताओं और परसर 
जनता मे विश्वास का यह भाव एक लौकतांत्विक राजनीतिक संस्कृति का विशेष हप प्ले 
निर्णायक होता है। इससे शासक और शाप्तित ही आपस में नही बंटतें हैं, अपितु शा 
का समर्थन करने वाले और उनका विरोध करने वाले भी आपस में विरोधी हो जाते है। 
जिससे ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो सत्ता में हैं. वे सत्ता अपने विरोधियों को वही 
सौपना चाहेगे। ब्रिठेन और विकासशील राज्तों में से किसी एक राज्य, भारत ही को 
लेकर इस आधार पर इनकी तुलना करने से यह ज्ञात हो जाता है कि राजतीविक 
संस्कृति का यह आयाम, किस प्रकार से प्रथम आयाम--राष्ट्रीय ऐकात्मम, को आधार 
और सुदृढ्ता प्रदान करता है। लोकतंत्न शासन श्रणाली मे शासकों और शापियों में 
परस्पर विश्वास ही इसकी सफलता की कुंजी माना जाता है। विकासशील शाम्यों में 
ऐसा विश्वास व जनता में परस्पर ऐकात्म्य समाप्त होने के कारण ही जोर-शोरमे जाए 
गये लोकतन्त्न क्षणिक व क्षीण झोंके से ही उखड़ गये क्योंकि उतका ठोस आधार इस हव॑ 
में स्थापित नहीं हो पाया था। 

(ग) शासन निगंतों के बारे में आस्थाएं (8269 ब००४ ह०्एथागराशा ०्णः 
ए४४७)--स रकार के बारे में व्यवितयों के विचारों का निर्माण, सामान्यतता सरकार 
व्यक्त, व्यवित समुदायों और समाज के लिए वया करती हैं इस पर विर्भर करता है। ईए 
व्यवित सरकार से कुछ लाभों की अपेक्षा रखता है। अगर सरकार लोकतान्तिक 
लोक-फल्याणकारी है तो ऐसी अपेक्षाएं और भी अधिक ही जाती है। हर ब्यवित कैदी 
लाभ ही नही सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। यह सरकार के दर 
किये गए--व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन के निर्गती कार्यों पर विभेरकर 
है कि व्यक्त अपने लाओों के संदर्भ में सरकारों के बारे में किस प्रकार के विचार बनाता 
है। पर व्यवित के हिंतों की पूर्ति की सरकारी निर्गंती से आशा नहीं बंधती है वो ते 
व्यत्ित राजनीतिक दृष्टि से उदासीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ, निंत व्यक्तियों का 
आयांक्षाएं सरकार के द्वारा निष्पादित कार्यों से पूरी होती हैं वे याजनीतिं में स्ियं 
रहते समते हैं। इस प्रकार, हर राजनीतिक समाज में दोनों तरह के व्यक्ति #ि है 
सामान्यतया सरकार के निर्मेत-कार्यों से समाज का बहुत बड़ा भाग ल्ामास्वित होता र्ि 
भोर इस कारण राजनीतिक संस्कृति में तारतम्य बना रहता है। राजनीतिक संरकषति 
प्रधम दो आयामों को ठोसता उपलब्ध कराने में इस बात का बहुत महत्व है 
जनता सखगर दे; द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में आशावाव रहती है“ 22 
हो जानी है। मद्यवि, कोई भी सरकार सबको संदुष्ट नहीं कर सकती किर 


पिश्श री कस र्रीठिक (३४ 
कक, सोगों बे मांयों का उचित रूप में रूपान्तरण हो जाएं तो राजन सह 
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में विभाजन करने वाली शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। ऐसी राजनीतिक संस्कृति 
सबको एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्रीय ऐकात्म्यता स्थापित करने में सहायक होती है। 

(धघ) निर्णयकारिता के बारे में आस्याएं (86९४ 8907६ ॥6 6०० 
गाणधं।ट्-हँर समाज में राजनीतिक निर्णय कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा किये जाते हैं! 
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाओं में इन निर्णय करने वालों के बारे में दो विशेषताएं होती 
हैं। एक तो निर्णय करने वाले जनता में से जनता द्वारा ही भेजे जाते हैं तथा दुसरे निर्णय 
करने वाले अपने हर निर्णय के सम्बन्ध मे जनता के प्रति उत्तरदायी होते है। यह सारी 
व्यवस्था चाहे केवल औपचारिकता मात्र ही फिर भी इसका बहुत महत्त्व होता है। 
जनता को अगर यह विश्वास बना रहे कि वह समाज की सामान्य निर्णय प्रक्रिया का 
भाग है तो उससे राजनीतिक व्यवस्था वैध बनी रहती है और जनसाधारण का पूर्ण 
समर्थन प्राप्त कर पाती है। इससे जनता की भावनाओं में इस प्रकृति का विकास होता 
है कि वहू भी शासन तन्त्न का एक अभिन्‍म अंग है । यह राजनीतिक सस्कृति को शक्ति 
प्रदान करना कहा जा सकता है। निरंकुश व्यवस्थाओं में भी चुनावों का दिखावा और 
व्यवस्थापिकाओं की स्थापना जनता मे निर्णय करने की प्रक्रिया में उनको साझेदार 
बनाने की आस्था उत्पन्न करना ही है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश राज्यों में 
प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से चुनावों व व्यवस्थापिकाओं की व्यवस्था की जाती है। 
राजनीतिक संस्कृति का यह आयाम भी अन्य तीन आयामों से कम महत्त्व नही रखता। 
यह राजनीतिक संस्क्ृति को लोकतान्तिकता के तथ्य से युक्त बनाता है । 

राजनीतिक संस्कृति के विभिन्‍न आयामों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्बा 
ने आम राजनीतिक विश्वासों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया है । इसके पीछे उसका 
प्रमुख उद्देश्य यह रहा है. कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा अपेक्षाकृत स्पष्ट ओर 
सुनिश्चित रहे। वर्वा का अभिमत है कि “राजनीतिक सस्कृति के अधिक सामान्य 
आयामों या क्षेत्रों को लेने से एक तो राजनी तिक व्यवस्था के आधारभूत पहलुओं का 
समुचित स्पष्टीकरण हो पाता है और दूसरे हम राजनीति के उन पहलुओ के बारे में 
जान पाते हैं जिनके विपय में किसी भी राजनी तिक व्यवस्था में लोगों से उनके अपने-अपने 
विश्वास, मूल्य आदि अपेक्षित है।” यही कारण है कि वर्बा ने “जिन राजनीतिक 
विश्वासों की विवेचना की है वे बहुत कुछ राष्ट्रीय राज्य के इदं-गिर्दे घूमते है।” वर्बा 
की यह मान्यता है कि. (क) राष्ट्रीय राज्य आज भी व्यक्तियों की आस्थाओं को 
ढालने वाली सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति है। (ख) अधिकांशत: सभी प्रकार की समस्याएं 
राष्ट्रीय राज्य से ही सम्बन्धित होती हैं। (ग) राष्ट्रीय राज्यों में होने वाला परिवर्तन 
ही राजनीतिक विकास कहा जाता है। (घ) राष्ट्रीय राज्यों से सम्बन्धित नागरिकों की 

अभिवृत्तियों में परिवर्तन, जिसे राजनीतिक आधुनिकीकरण माना जाता है, वह भी 
राष्ट्रीय राज्य से हो परिभाषित किया जाता है। 

इस प्रकार वर्बा यह मानता है कि राजनी तिक संस्कृति के विश्लेषण में राष्ट्रीय राज्य 
मुख्य इकाई बनाया जाना आवश्यक है! इससे बहुत ही ६. ७६ >जिश्तृप धार, 
शजनीतिक संस्कृति, को कुछ सीमा प्रदान करना सम्भव हो जाता है। अतः < 
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राजनी त्तिक संस्कृति के केवल उन्हीं आयामों को महत्त्वपूर्ण माना है जिनको आनुभाक 
विश्लेषण मे सुनिश्चित रूप से सम्मिलित किया जा सके । 


राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप और उप-संस्कृतियां (॥॥७एथआए6० ण॑ एणॉं- 

गत्वा (प्रचार शात 57-०प्रोधए6$) 

सामान्‍्यतया यह घारणा प्रचलित है कि स्थिर और विकप्तित समाजों में राजनीतिक 
संस्कृति समरूप होती है। वास्तव में यह धारणा अ्रांतिपूर्ण है। ऐसे देशों में भी विभिन 
गुट पाए जाते है । जहा एक गुट तथा अन्य ग्रुटों में भेद स्पष्ट उभर आते हैं, वहां राज" 
नीतिक-उप-संस्कृति का मौजूद होना माना जा सकता है। उपन-संस्क्ति पूर्णतया प्पक 
अभिवृत्तियों, विश्वासो तथा मूल्यों का समूह नही होती है वल्कि ऐसे दृष्टिकोणों का परूई 
होती है जिनके कुछ तत्त्व दूसरी उप-संस्कृतियों में भी मौजूद रहते है । इस तरह भाखत 
में दक्षिण के राज्य विशेषकर तमिलनाडू में तमिल लोगों की यह मान्यता है कि उदगी 
अपनी पृथक संस्कृति है। इस संस्कृति को उप-संस्कृति कहा जा सकता है ओर एक पै 
राजनीतिक संस्कृति मे ऐसी अनेक उप-संस्कृतियां हो सकती हैं । अमरीका में नीग्ो लोग 
भी ऐसी ही अपनी पृथक संस्कृति मानते हैं । किसी देश में अनेक उप-संस्कृतियों का हा 
विभाजनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करे यह आवश्यक नहीं है। वास्तव र्म अधिकार 
राजनीतिक संस्कृतियां विषम रूप ही में रहती है। ल्यूशिमन पाई ने ठीक ही कहा है हि 
किसी भी समाज में एक सी राजनीतिक संस्कृति नहीं पाई जाती है। 

ऐसा हो सकता है कि किसी राजनीतिक समाज में कोई भी उपनसंस्कृति नहीं है। 
आधुनिक विश्व मे अनेक बहुत छोटे-छोटे राज्य है, जिनमें उप-संस्कृतियों की परिष्िय 
ही नहीं होती हैं। फिर भी हर राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे वह छोटी हो या बड़ी ! 
की संस्कृति और जनसाधारण की संस्कृति में एक आधारभूत अन्तर पाया जाता: 
जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है और जिन पर सरकारी निर्णयों के हि की में उत्त 
दायित्व होते हैं, राजनीति पर उनके दृष्टिकोण, उन व्यक्तियों के दूं हि 
अनियायंत:ः भिन्‍न बन जाते हैं जिनके हाथ में सता नहीं होती है। इस भधार पर हि 
प्रकार फी उप-संस्कृतियों की हर राजनी तिक संस्कृति में स्थापना हो जाती है। मह्‌ हु 
उपनसस्कृतियां-- (क) अमिजनों की उप-संस्कृति (०७४० 5०७०-८एाए/े मैं गीर(प 
साधारण की उप-मंस्क्ृति (255 5प७-८७॥४ए७) के नाम से जानी जाती हैं।_ तल 

अधिवांश विचारक इस विभाजन को किसी न किसी रूप में स्वीकार दे हैं, हिई 
सभी इन दोनों संस्कृतियों पर समान रूप से बल नहीं देते है! विकसित राग्यो 22 हर 
ये लोकतांबिक प्रकार के हैं तो इन दोनों उप-संस्कृतियों में बन्तरों की घाई अधिक 
नहीं होती है। परन्तु विकासशील राज्यों में इन दोनों उप-संस्कृतियों में अन्तर ही 2 
पाया जाता है, अपितु बनेक राज्यों में यह दोनों उप-संस्कृतियां विपशीत दिशा में जाटी 
देयी जा सकती हैं। भारत का ही उदाहरण लें तो यह्‌ स्पष्ट देखते फो मिलेगा ड्लि री 
अभिनन वर्ग थी रस्कृति आम जनता की संस्कृति से बहुत भिन्‍नता रपते लग गई बी 
संविधान का 976 का 42वां संशोधन इन दोनों उप-मंस्कृतियों के बीच तेी से हें 
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हुई दरार को पाटने का प्रयत्न कहा जा सकता है। विकासशील राज्यों में अनेक राज- 
नीतिक समस्याएं केवल इस कारण ही उत्पन्त हो रही है कि अभिजन अपनी संस्कृति 
के अलगपन को वनाए रखना चाहते है, अर्थात सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं । इन दोनों 
प्रकार की उप-संस्क्ृतियों पर आगे विस्तार से विवेचन किया गया है इसलिए थहां हम 
इतना ही कहना पर्याप्त समझते है कि इन दो प्रकार की उपनसंस्कृतियों की विशेष 
विपमता राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। विकासशील राज्यों में 
अनेक राजनीतिक घटनाक्रम इसके संदर्भ में समझे जा सकते हैं । 
एलेन बाल ने राजनीतिक संस्कृति के स्वरूप को स्पष्ठ करते हुए लिखा है कि “क्या 
समाज के सदस्य राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते है और सरकारी 
सक्रियता से लाभ प्राप्त करने की आशा रखते है अथवा क्या कोई ऐसा मूक एवं निष्क्रिय 
सम्बन्ध है जिससे व्यकित सरकार की सक्रियता के बारे मे बहुत थोड़ा जानते हैं भौर 
निर्णयकारी प्रक्रिया मे भाग लेने की आशा नहीं रखते, इसके अनुसार राजनीतिक 
संस्क्षृतियों का वर्गीकरण किया जा सकता है । आमन्‍्ड तथा वर्वा ते राजनी तिक संस्कृतियों 
के अपने तुलनात्मक अध्ययन में इन्हे सहभागी राजनीतिक संस्कृतियां (0ं9कांगरह 
?णा४०३ ००४०) तथा आत्म-सापेक्ष राजनीतिक सस्कृतियां (5प्रशांष्ल 9० 
परप्श ७८) कहकर परिभाषित किया है।» वैसे इन्होंने राजनीतिक संस्कृति 
को-- (क) क्षेद्वीय (ख) आत्म-सापेक्ष और (ग) सहभागी कहकर इनके तीन 
शुद्ध प्रकारों को भी परिभाषित किया है। उनका मत है कि अधिकांश समाजों में यह 
विविध संस्क्ृतियां मिश्रित रूप में ही पाई जाती है। इनके अनुसार किसी राजती तिक 
समाज में विशिष्ट मूल्यों तथा अभिदृत्तियों पर कितना बल दिया गया है इसके भाघार 
पर सम्पूर्ण सांस्कृतिक प्रतिरूप के बारे में जाना जा सकता है। 
संस्कृतियों को परम्परागतता ओर आधुनिकता के रूप में भी देखा जाता है । ब्रिटिश 
राजनीतिक संस्कृति, परम्परा तया आधुनिकता का मिश्रण है। विकासशील राज्यों में 
अधिकांशतः परम्परागत और आधुनिक संस्कृतियों का मिश्रण पाया जाता है। किन्तु 
इन देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का यह लक्षण इसे ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति 
के अनुरूप नही बना पाता । वहां संस्कृति में एकता व सामंजस्य है जबकि विकासशील 
राज्यों मे परम्परागत संस्कृति का सम्बन्ध जनसाधारण से है और आधुनिक संस्कृति 
का सम्बन्ध अभिजनी शासकों से है । इन देशों मे इन दोनों में रंधपं, दिशा-विरोध और 
असंगति के कारण यह राजनीतिक ध्यवस्थाओं को तोड़ने की शवित वन गई है । 
संस्कृतियों मे वाकी के अन्तर विशेष नही माने गये हैं इनके अन्य वर्गीकरण में कोई 
तथ्यात्मक अन्तर नही है। किन्तु अधिकतर देशो में अभिजनों और सर्वेताधारण की 
उप-संस्कृतिया उत्तरोत्तर पृथक और विशिष्ट लक्षणों से युक्‍त होती जा रही हैं। दग 
कारण, इनके पृथक-पुथबः अध्ययनों तक की वात कही जाने लगो है। ल्यूशियन पार्ई ने 
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लिखा है.कि “दोनों प्रकार की संस्क्ृतियों के अध्ययन के तरीके भी भिन्न हैं। अभिवनों को 
राजनीतिक संस्कृति का समुचित अध्ययन करने के लिए हमें विचारधाराबों की ला 
करनी होगी, कार्य सचालन सहिताओं की विशिष्टताओं को आंकना होगा और उच- 
स्तरीय राजनीतिक व्यवहार के भूल में निहित भावों को परिभाषित करना होगा क्रो 
ओर, जन-राजनी तिक संस्कृतियों का अध्ययन जनमत को मापने के आधुत्तिक तरीकों 
और सर्वेक्षणशोध्व की उन्नत तकनीकों पर निर्भर करता है। इन दोनों ही #का! की 
संस्कृतियों का, जी राजनीतिक सस्क्ृति के भागों के रूप में सभी समानों में देखे को 
मिलती है, काफी महत्त्व है। इन दोनों में से जो उप-संस्कृति अधिक बलवती है उ्यी पर 
राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति निर्भर करती है । ज्यों-ज्यों जनता में राजनीतिक चेतना 
आती णाती है त्यो-त्यों जन उप-संस्कृति अभिजनी उप-संस्कृति के लक्षणों पे युक्त होने 
लगती है, जैसा कि माइरन वीनर ने भारत के संदर्भ में लिखा है कि "यहां राजनीतिक प्रिय 
में बहुसंखयक जन-समुदाय की संस्कृति आधुनिक होती जा रही है और निकट भविष्य 
में विशिष्ट वर्ग की संस्क्रति की आधुनिक विशेषताओं को बह ग्रहण कर लेगी बोर 
प्रकार वह भारत के विशिष्ट वर्ग की संस्कृति बन जाएगी।”** किन्तु माइतर वीर 
यह मत कि विशिष्ट वर्ग की संस्कृति भारत में पृथक बनी रहेगी, शायद निकट भवि् 
व्यावहारिक नही रहेगा । अगर भारत अपने राजनीतिक संरचनात्मक ढांचे को पाशवा्े 
जगत की मूल्य-व्यवस्था पर ही भाधारित रखने के बजाय समाजवादी मूत्य- 
अपनाकर राजनीतिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो यह दो प्रकार की उप 
संस्कृतियां अधिक समय तक पृथक-पुथक नही रह पाएगी। भारत के सर्विधा में किए 
गया 42वा सशोधन इस प्रवृत्ति का महत्त्वपूर्ण प्रेरक बन सकेगा ऐसी सम्भावनाएं हैं। 
राजनीतिक सस्क्ृति की प्रकृति और उप-संस्क्ृतियों के विवेचन से यह स्पर्ट नि होता 
कि राजनी तिक संस्कृति में कई उप-संस्क्ृतियां हो सकती है। इन उप-संस्कृतियाँ में सा 
या विपमता हो सकती है। किन्तु, इस सन्दर्भ में कुछ बातें विशेष हूप से ध्यान 
की हैं जो संक्षेप मे इस प्रकार हैं --(क) राजनीतिक दृष्टि से विकसित ममाजी में ये 
मौतिक समरूपता हो यह आवश्यक नहीं है। सामान्यतया सभी समाज में राजी 
संस्कृति समरूष नहीं होती है। (अमरीका में नीग्रो और अन्य मोरे लोगों र 
उपनसंस्कृतियां भिन्‍न-भिन्‍न है। (ख) राजनीतिक संस्कृति सामात्यतया अ्क है 
राजनीतिक संस्कृतियों का मिश्रण ही होतो है। (ग) राजनीतिक संस्क्रपित' 
उप-संस्कृतियों का मिश्रण साम्यता या विपमता या विरोध दोनों में से किसी 
प्रकार का रूप रख सकता है। (घ) उपनसंस्कृतियों में विरोध राजनीतिक सके 
अवरुद्ध करता है जबकि इनमें सामंजस्य राजनीतिक विकास में सहादक 228 हे 
प्रैरक होता है। मौर (च) राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक व्यवस्था में | 
रजनी तिक व्यवस्था में तत्त्व की दृच्ि से भिन्‍्तता नही रखती है! मई बतए कै 
608: 


औ88६ शा न ऐ + 
के 22 नकल परत: ४0 एगासटग टणत्पाढक', पर 96 गए शा 


घुलनारमक राजनीति के उपागम (2) : 335 
मात्तास्‍्मक ही होते हैं। 


राजनीतिक संस्कृति के आधार (6 090०5 ० एगापव्व एज) 

किसी राजनीतिक स्यदस्था में राजनीतिक संस्कृति की विद्येष प्रकृति किस प्रकार 
बनती है, इस पर ध्यात देना आवश्यक है। राजनीतिक संस्कृति का कही समस्य देखने 
को मिलता है तो कही यह विविध रूप वालों होती है। इसमे यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन 
जाता है कि राजनीतिक सस्कृतियों के ऐसे कौने से आधार है जिनसे उनकी प्रकृति का 
निर्धारण होता है। चाहे राजनीतिक संत्यति यिविध रूप वाली या समरुप प्रकृति से 
युक्त हो, वह कई परस्पर राम्दन्धित कारको यगे जन्म देती है। इनमे से कुछ प्रमुप कारकों 
या आधारों का यहां उल्लेय करना प्रासगिक होगा । 

(क) ऐतिहातिक आपार (07८७ ॥007040/079)--राजमी तिक विकास के 
विवेचन में हम यह चर्चा फर चुके है कि किसी भी राजनी तिक व्यवस्था के लिए अतीत से 
पूर्णतया नाता तोड़ लेना सम्भव नही है। सोवियत रूस तथा चीन जैसे साम्पवादी राज्य 
अपनी सम्पूर्ण राज्य शकित के प्रयोग के बावजूद अतीत के प्रभावों से अपने समाजों 
को उन्मुकत नहीं कर पाये हैं। अतः राजनी तिक संस्कृति की प्रकृति बे विशेष रग प्रदान 
करने वाला भ्रमुप भाघार, सम्बन्धित राजनीतिक व्यवस्था का इतिहास या अतीत कहा 
जा सफता है। ब्रिदेन और फ्रास के उदाहरण लेकर एलेन बाल ने इस तथ्य को समझाने 
का प्रयास किया है। प्रिटेन में राजनीतिक निरन्तरता, बहा पुराने मूल्यों को नये दृष्टि- 
कोणों में विलय होने देने की सहज प्रक्रिया से ही धनी रहो है। इसके अतिरिबत ब्रिटेन 
हिसात्मक भातरिक फलह या विदेशों शवित के प्रभुत्व से भी मुक्त रहने के कारण राज- 
नौतिक ससकृति की निरन्तरता बनाएं रपने मे सफल रहा है। “ऐतिहासिक विकास की 
दुष्टि से फ्रांस इससे सर्वेया भिन्‍न उदाहरण प्रस्तुत करता है। 789 की क्रांति ने उत्त 
समय मौजूद राजनीतिक संरघनाओं को एक झटके से उखाड़ फेंका और हम कह सकते 
हैं कि उन्‍नीसवी तथा बीसवी शताब्दियों के राजनीतिक संघर्ष एवं प्रतिद्वंदी आंदोलन 
अधिकाश में उस क्रांतिकारी उथल-पुथल से निर्मित अभिवृत्तियो, मुल्यों तथा विश्वासों 
द्वारा निश्चित किए गये ।/”* फ्रास में इस प्रकार के विशेष इतिहास के कारण आज भी 
राजनीतिक सस्कृति में उप-संस्कृतिया साधपंशील रूप धारण किये हुए है । वहां 789 के 
बाद सोलह बार संविधान बनाए गए, किन्तु सास्क्ृतिक साम्य अभी भी नहीं स्थापित हो 
पाया है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने फ्रांस में राजनी तिक संस्कृति को ऐसी विलक्षणता 

प्रदान कर दी कि सरकारों के अस्थायित्व की लाइलाज बीमारी से फ्रांस 958 तक 
ग्रस्त रहा | केवल 946 से [958 तक के अन्तराल में 24 बार मंत्रि मण्डल बदले और 
पांचवें गणत॑त्न के 9958 के संविधान में कुछ अपरम्परागत वध्यवस्थाओं के उपरात्त भी 
राजमीतिक संस्कृति के संघर्ष राजनीतिक व्यवस्था के मंच पर जब तब प्रकट होते 
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रहते है । 

“अफ्रीका और एशिया के कई नये राज्यों पर यूरोपीय ओपनिवेशिक प्रभुल॒ का 
प्रभाव वह महत्त्ववूर्ण कारक है जी हमें इन राज्यों की राजनी तिक संस्कृति के कुछ पहुुों 
के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। इस औपनिवेशिक प्रभाव के विस्तार के विपय में विवाद 
है, किन्तु उदाहरण के लिए, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी नियंत्रण से उत्तन्‍्त मिन्‍्ल-भिल प्रभादों 
को पहचाना जा सकता है ।”«" भारत तथा अल्जी रिया के अतीत के संदर्भ मे दोनों देशों 
में राजनीतिक संस्कृतियों की भिन्नताओ की समझा जा सकता है। 

केवल औपनिवेशिक अतीत ही से राजनीतिक संस्कृति का विचित्रषन नहीं समझा 
जा सकता। भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्विठेव के उपनिवेश ये, किन्तु भारत में 
लम्बा राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष के रूप मे चलता रहा तब उसे स्वतन्त्रता मिली; जबकि 
श्रीलंका में एक दिन अचानक ही (4 फरवरी 948 को ) लोग स्वतन्त्र कर दिए गए। 
यहां किसी प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चलाया गया। इस कारण, दोनों देशों को 
राजनीतिक संस्कृतियां भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की बन गई हैं। इससे यही निष्वर्प विकलता 
है कि किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति का महस््वपूर्ण आधार उसका ईतिहाव होता 
है । विकासशील राज्यों में सांस्कृतिक विविधताएं इसी आधार पर समझी जा सकती हैं। 

(ख) भौगोलिक आधार (06० हा्शांप्ब! [०77/कषएंभा3)-: ऐतिहासिक विकात 
के अतिरिक्त राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक दूसरा महत्त्वपूर्ण कारक मूगोत्त 
है । “ब्रिटेन द्वीप है और इस द्वीपीय अलगाव ने ब्रिटेन को विदेशी आत्रमभ्ों से सुरक्षित 
रखा था। विकासशील सथुक्त राज्य अमरीका के असीम सीमान्त के विपय मे 2:40 
है कि उसने सजातीय भिन्‍नताओं के बावजूद स्वतन्त्र समतावादी राजमीतिक गृह 
रचना की, परन्तु उसके पास प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता भी थी और शर्त पड़ोहिय 
से वह सुरक्षित था। पश्चिम जमंनी के निवासियों के बारे में कहा जाता है कि वे पंधीर 
गणतन्त् की मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं को इसलिए स्वीकार करते हे वरपोर्ि 
भोगो लिक दृष्टि से वे रूस तथा अमरीका द्वारा निर्दे शित अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्यर्न कैम 
स्थित हैं । वे जानते है कि पश्चिम जमनी की राजनीति में किसी भी प्रकार की बस्विरों 
का परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की बृद्धि होगा |! ट रे 

भारतीय उप-महाद्वीप को भोगोलिक स्थितिसे राजनीतिक संस्कृति के निर्माण 
भौगोलिक कारक के प्रभाव को अधिक अच्छी तरह समझाजा सकता है। भार 
विभाजन के बाद पाकिस्तान के दो भागों की भौगोलिक दूरी इनको अन्ततः टू हक 
बनाकर रही, क्योंकि इन दौनों भागों फी राजनी तिक संस्कृति इतनी विरोधी वन गई 
कि किसी प्रकार का भी प्रयत्न यहां तक कि भारत का भय और घामिक 042] 
इनकी राजनी तिक संस्क्ृतियों को साम्य की अवस्था में नही ला सका। नेपाल क। 
भोगोलिक स्थिति ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति बना दी कि भारत के 
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में लोकतांब्विक प्रवृत्तियों का कुछ क्षणिक प्रभाव ही रहा और राजनीतिक व्यवस्था 
संस्कृति के दबावों के कारण पुनः उसी ढरें पर चल निकली। अंत. किसी देश की राज- 
नीतिक संस्कृति का भूगोल भी महत्त्वपूर्ण नियामक कारक वन जाता है। 

(ग) सामाजिक-आर्थिक संरचना का आधार (6 ठिप्मात॑क्रीणा णीं 50७०- 
€०००॥४० $87ाल725)--राजनी तिक संस्कृति की प्रकृति में, जो ऐतिहासिक और 
भौगोलिक कारणों से विशेष प्रकार की बन जाती है, परिवर्तत लाने या उसको उसी 
रूप में बचाए रखने के लिए समाज विशेष की सामाजिक-आथिक संरचना ही अधिक 
उत्तरदायी होती है। मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक समाज अधिक सोशलिस्ट या 
जटिल समाज होता है जहां तीत्र संचार साधनों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे समाज में 
शैक्षिक स्तर उच्चतर होते है, गुटों और समूहों की संख्या मे वृद्धि हो जाती है और निर्णय- 
कारी प्रक्रिया में भाग लेने वालों की संख्या अनिवायंतः अधिक व्यापक होती है। ग्रामीण 
समाज परिवर्तेत तथा अभिनवीकरण के प्रति उन्मुझ् नहीं होते और जिन राज्यों 
की जनसंख्या का अधिकांश किसान वर्ग होता है, वे अधिक अनुदार होते है, तथा 
इन लक्षणों वाले समाजों का लोगों की राजनीतिक अभिवृत्तियों तथा मूल्यों पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। किसी प्रदेश विशेष के विपरीत सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति निष्ठा औद्योगिक 
समाज का लक्षण है। यद्यपि ऐसा हमेशा नहीं होता है फिर भी यह सामान्यतया देखने 
में आता है। किन्तु साधारणतया जिन समाजों में जनसंख्या का अधिकांश किसानी 
करता है, वहां लोगों की अनुदार अभिवृत्तियों के साथ सरकारी गतिविधियों के प्रति 
मनसुटाव तथा उसके क्षेत्ञ के बारे में अज्ञान जुड़ जाते हैं। ऐसे समाजो में केन्द्रीय 
प्रशासन जो कुछ करता है उसी का महत्त्व होता है और शासन की नीतियां कैसे बदली 
और प्रभावित की जाती हैं, उसके बारे में कम जानकारी होती है।४ 

राजनीतिक संल्‍कृति के निर्माण में आाथिक संरचना से भी अधिक महत्त्व सामाजिक 

संरचना का होता है। समाज मे बहुलता और विविधता वाले वर्गों का होना राजनीतिक 
संस्कृति में अनेक उप-सस्कृतियां स्थापित कर देता है, जिनमें समरूपता या विपमता के 
लक्षण सम्पूर्ण राजनीतिक संस्क्ृति पर निर्णयकारी ढंग से प्रभाव डालते है । अगर समाज 
भाषा, धमम, जाती यता, संजातीयता और अतीत के पृथक-पृथक अनुभवों के कारण पृथकता 
की प्रवृत्तियां रखता है तो राजनीतिक संस्कृति पर इन लक्षणों के दबाव पड़े बिना नही रह 
सकते है ( 947 से पहले भारत दो प्रकार का भारत था । एक ब्रिटिश भारत और दूसरा 
भारतीय भारत (जहां राजा महाराजाओं का शासन था) था। स्वतन्त्रता के बाद 
]956 के राज्यों के पुनर्गेठव के बावजूद अभी कुछ देशी रियासतों वाले प्रदेशों मे ऐसी 
उप-संस्कृतियों को समाप्त करना सम्भव नही हुआ है। इसके अलावा भी भारत में अनेक 
उप-संस्कृतियां और विद्येपकर दक्षिण के लोगों की उप-संस्कृति जिसे वे उप-राष्ट्रीयता 
तक कहते हैं, भारत की राजनीतिक संस्कृति मे अनेक वार तनाव व संकट के क्षण लाने 
में सफल रही है। विकासशील राज्यों में राजनीतिक व्यवस्थाओं की उथल-पुथल, + 
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प्रकार की उप-संस्कृतियों की विद्यमानता से, एक राजनीतिक संस्कृति के विकसित व हो 
सकने के कारण होती रहती है। 

(घ) समाज की सामान्य संस्कृति का आधार (7॥6 [गएवैश्वीगा रे हद 
>्णाएल ० $०लं०५)--राजनीतिक संस्कृति का पोषण सामान्य संत्कृति ऐै ही दोहा 
है। राजनीतिक संस्कृति समाज की संस्कृति से सम्बन्धित, उस पर आश्रित भर कमी 
कमी पूर्णतया आधारित हो जाती है । इसका यह अथे नही है कि राजनीतिक संस्कृति गा, 
संस्कृति से कोई पृथकत्व या उसकी स्वायत्तता नही होती है। राजनीतिक संस्कृति के ई॑ई 
में हम यह देख चुके हैं कि राजनीतिक संस्कृति समाज की संस्कृति का भाग होते हु! 
उससे स्वायत्तता रखती है। अतः राजनीतिक संस्कृति का मौलिक और स्थायो बाशर 
समाज की सामान्य प्रकृति ही कही जा सकती है। 

अधिकांश विकासशील राज्यों में राजनीतिक गड़बड़ का प्रमुख कारण कहे है 2 
उनमें सामान्य संस्कृति के विपरीत आधुनिक राजनीतिक संस्कृति ऊपर से लाद दौ गई 
जी समाज के दास पोषण प्राप्त म कर पाने के कारण प्रभावी नहीं रह सकी है। फ़े 
विकासशील राज्यों मे राजनीतिक व्यवहार के सुनिश्चित अ्तिमान विकततित नहीं 
बाएं और इन देशों में राजनीतिक अस्थायित्व और क्रांतियों का वोलवाता रहे हद 
संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति का हम पृथक शीर्षक के अन्तगंत बिल्लाए विवेवन 
करेंगे। अतः यहां यह कहना काफी रहेगा कि राजनीतिक संस्कृति की उत्पत्ति ही एक 
कारक देश की सामास्य संस्कृति भी होता है। बरतेमार 

(च) विचारपाराभों का भापार (7॥6 06००हांव्य! (०एए१॥०7७) पहो्ी 
शताब्दी विधारधाराओं की शताब्दी है। 848 से पहले विभिरन विचास्धाराएं तो ५ 
पर उनमें पारस्परिक विरोध की स्थिति नहीं थी। किन्तु साम्यवादी पे हर 

848 में प्रकाशन और 977 में सौवियत झूस में साम्यवाद की स्थापता, इट्ती मे 
जमेनी में दी विश्व युद्धों के बीच के अन्तराल में फासिज्म और नार्जिस्म को प्रभु 
अनैयः विरोधी विचारधाराओं को टकराव झी स्थिति में ला देता है। गर्ट किसेप एस 
फा रामाजयादी नारा और पूजीवाद औौर साम्यवाद का विश्व मेच पर है जगह दरए॥ 
भाओपाइ या चौन में प्रचार (मारो त्से-तुग की 2976 में मृत्यु के बाद 08 3 कि 
परिवर्तन बता है या नही यह अभी कह सकता कठिन है) राजनीतिक हंछविर कं 
सूजन की नई शक्ति बन गया है। आज बनेक देशों में सेनिक बल के प्रयोग से रा 
में जबरदस्ती नई राजनीतिक संस्कृतियां आरोपित की जा रही हैं जो के 428 ड़ 
तक गनी रह सकी तो स्थायित्व प्राप्त कर लेंगी । अतः विचारधारा, राजनीतिक 0 
या आधुनियतम कारक बन गई है। विकासशील राज्यों में अब विचासधाराओं का ] 
पर विधारधाराओं के बनुरूत राजनी तिक संस्कृतियाँ का प्रत्यारोपश शिया जाने सर 
इस तरह, वियारधारा भी राजवोतिद संस्कृति का आधार यन गई है। ० 
हि राजवीगिस संह्झती री उत्तति के कारक या आधार एक नहीं अतीक £ 
गएरगोजा मी छार उत्तेय झिया हैयें ही दगके आधार | ५0४ 
लिराउया है। आधुनिक गमए के जटिल अपाजा मा य्यक्ति के सजगीतिए विशाप पी 
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स्रोतों से प्रभावित और निमित होते है कि सबकी सुद्री बचा सकता सम्भव ही नहीं 
दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, धर्म आज भी राजनीतिक क्रिया के बारे में लोगों के 
विश्वासों को बनाने मे आधारभूत है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद के पांच राष्ट्र- 
पत्तियों में से दो का मुसलमान होना मात्र भारतीय मुसलमानों की राजनी तिक आस्थाओं 
में परिवर्तन का कारक माना जा सकता है। अत: राजनीतिक संस्कृति के अनेक आधार 
व कारक हैं जिनमे से उपरोक्त को हमने प्रमुख मानकर इस विवेचन में सम्मिलित 
किया है। 


राजनीतिक संस्कृति और संस्कृति (एणामतत्वा 0ए६घा० 800. जाए) 

वर्बा ने लिखा है कि “राजनीतिक संस्कृति और समाज की अपेक्षाकृत अधिक सामान्य 
सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच अन्तर विश्लेषणात्मक है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य 
संस्कृति का एक अभिन्‍न पहलू है।”** राजनीतिक संस्कृति मे व्यक्ति के राजनीतिक 
विश्वासों को प्रमुखता प्राप्त रहतो है, जबकि सामान्य संस्कृति में मानव के सभी विश्वासों 
को सम्मिलित किया जाता है । हम ऊपर इस बात का वर्णन कर चुके हैं कि किसी समाज 
की सामान्य संस्कृति के द्वारा राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण और पोषण होता है। 
संस्कृति के आधारभूत विश्वास और मूल्य आदर्श ही सामान्यतया राजनीतिक संस्कृति 
के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करते है। हर व्यक्ति की राजनीति के बारे में आस्थाएं, 
मान्यतताएं और विश्वास उसके अन्य विश्वासों, मास्थाओं भौर मान्यताओं द्वारा ही 
निर्धारित होते हैं। व्यक्ति के ऐसे सामान्य विश्वासों को ही समाज की सामान्य संस्कृति 
कहा जाता है। 

राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं के बारे मे व्यक्ति, राजनीतिक समाजीकरण की 
प्रक्रिया में अपने विश्वास बनाता है । यह समाजीकरण बहुत कुछ समाज की .सास्क्ृतिक 
व्यवस्था के द्वारा प्रेरित या सीमित होता है। इसके और भी अभिकरण है, किस्तु उनमें 
से प्रमुख का सम्बन्ध प्माज की सामान्‍य संस्क्रति से ही है। अतः राजवीतिक आस्थाएं, 
सामान्य सस्कृति में मान्य मूल्यों और आस्थाओ के द्वारा ही प्रेरित और निमित होती है । 
उदाहरण के लिए, अपने सामान्य जीवन में एक व्यक्त की प्रवृत्ति दूसरों पर आधिपत्य 
जमाने की है तो उसका राजनीतिक जीवन भी इसी तरह की प्रवृत्ति से सक्रिय होगा। 
इससे उसकी राजनीतिक आस्थाएं भी इसके अनुरूप हो जाएंगी । अत: सामान्य संस्कृति 
के मूल्यों और विश्वासों से राजनीतिक संस्कृति अप्रभावित नहीं रह सकती । मानव 
प्रकृति के सम्बन्ध में व्यक्ति के दृष्टिकोण का राजनीतिक अभिनेताओं के प्रति उसके 
दृष्टिकोण से निकट का सम्बन्ध होता है । 

सामान्य संस्कृति और राजवी तिक संस्कृति के इस वर्णन से यह नहीं समझना है कि 
सामास्य संस्कृति ही राजनीतिक संस्कृति को आधार, पोषण और रूप प्रदान करती है। 
देंसे इन दोनों में सम्बन्ध ही नही पारस्परिकता भी रहती है । कई समाजो में राजनीतिक 
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संस्कृति का समाज की सामान्य रांस्कृति पर भी निर्णयकारी प्रभाव देधा गया है। बे 
स्वेच्छाचारी और सर्याधिकारी शासन व्ययस्याओं में स्यतम्त्र रूप से राजनीतिक उसी 
का सूजन करके उसे समाजों पर अतिरोषित कर दिया गया है जिससे न केवन यह की 
राजनीतिक संस्कृति, व्यक्ति की मूल्य व्यवस्था बन गई, अपितु इससे समू्ण परत 
मूल्य व्यवस्था आश्त्याओं को बदलने में प्रेरणा ली गई, जिससे सामात्य संस्कृतिका से 
नई राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप रूपान्तरण ही गया। सोवियत रू में यही दि 
गया है। अतः यह नही समझना है कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति डेफ़ 
ऐसी उपनसस्कृति है जो उसके ऊपर ही आदित रहती है। यह तो लोकतांशि 
व्यवस्थाओं में भी नहीं होता है। सामान्य संस्कृति अगर परम्परागततावादी ग्रह 
रखती है तव इसको राजनीतिक झवित के प्रयोग से वलपूर्वक आधुनिक ते डे 
प्रयास किये जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रयत्नों से राजनीतिक और सामारिर 
दोनों ही प्रकार की सस्कृतियों में परिवर्तन लाने के प्रयास किये जा सकते हैं। हि्ेग 
मुस्तोलिनी, स्टालिन और भाम्रो र्पे-तुंग ने ऐसे ही प्रयत्व किये जिसमें वे उस काला 
अवश्य सफल भी रहे थे । केस्ट्रो, कयूबा में शायद यही प्रयत्व कर रहा है। 

निष्कर्ष में हम यही रह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का बम 
भाग होते हुए भी उससे बहुत कुछ स्वायचता रखती है। इन दोनों में पनिष्ठ सर 
और दोनों एक दुसरे को कम या अधिक मात्ता में प्रभावित करती रहती हैं। 4] 
संस्कृति व्यापक अवधारणा है, जबकि राजनीतिक संस्कृति बहुत सीमित अवधार | 
प्रयम में व्यक्ति की सम्पूर्ण मूल्य व्यवस्था, आस्थार्यें और विश्वास सम्मिलित हो 
जबकि, दूसरी मे, व्यक्ति के केवल राजनीतिक क्रिया से मा राजनीतिक वध 
सम्बन्धित मूल्य, आस्यायें और विश्वास आते हैं। जिस प्रकार राजनीतिक 0090 
सामाजिक व्यवस्था को एक विश्येप उप-व्यवस्था है ठीक उसी प्रकार, राजनीतिक के 
भी सामान्य संस्कृति की उप-सस्कृति है। इन दोनों में पारस्परिकता हैं, कई तो 
पारस्परिकता का कोई निश्चित प्रतिमान नही होता है। यह्‌ पारस्यरिकता अनेक व 
पर निर्भर करती है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के अलावा सामाजिक और गी' 
व्यवस्थाओं के द्वारा भी इसका निश्चय होता है। | * 


राजनीतिक संस्कृति का विकास (9०एच०फावा। जे एगाप॑व्ण 0णाए०े 

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से यह अर्थ नही लेना है कि यह स्थैतिक 
स्थिर रहती है। इसमें बराबर परिवततन होते रहते हैं॥ राजनीतिक विकास, 'यजनी वि 
संस्कृति के परिवततों का ही परिणाम हो सकता है। एलेव बाल ने राजनीतिक कक! री 
के विकास के सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा है कि “राजनीतिक संस्कृति अपरिवर्तर 
होती, किन्तु वह राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर ही जन्म लेने वाले अपवा बाहर ध 
गये (अधिरोपषित) या आायातित विचारों के .प्रति सजग होती है।””/ गा 
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संस्कृति, राजनी तिक व्यवस्थाओं में आने वाले झंझावातों में डांवाडोल होती संस्थाओं की 
शक्ति प्रदान करके राजनीतिक स्थायित्व को बनाये रखने में सहायक होती है। इस प्रकार 
राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्थाओं के पांव उखड़ने से बचाव की व्यवस्था करती 
है। उदाहरण के लिए, “जापाद की 945 में हुई पराजय, 952 तक विदेशियों का कब्जा 
तथा ]946 में अमरीक्रियों द्वारा उदारवादी प्रजातंत्नीय संविधान के अधिरोपण ने उस 
पर जबरदस्त असर डालकर उसे और भी बदलने के लिए वाध्य किया। परिणाम यह 
हुआ है कि आज यहां परम्परागत जीवन मूल्य और आधुनिकीकरण करने वाले पश्चिमी 
लक्षण एक साथ ही मौजूद है। ये पूरी तरह राजनीतिक स्थिरता की ओर तो नहीं ले जाते, 
लेकिन फिर भी इन सब ने जीवन क्षम्य (७५७०) राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया है । 
भआधुनिक जापान ने एकीकृत लोकाचार को विरासत में पाया है जिसने तेज बदलावों के 
बावजूद स्थिरता का स्रोत प्रदान किया है ।/* इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति, 
राजनीतिक व्यवस्था में जाने वाले बदलावों को सम्भव बनाते हुए भी व्यवस्था को बनाये 
रखने का माध्यम प्रस्तुत करती है। राजनीतिक संस्कृति का सम्बन्ध मनुष्यों की सम्पूर्ण 
राजनीतिक आस्यथाओं से होता है और इसके द्वारा ही समाजों में आने वाले तूफानों से 
मुकाबला करना सम्भव होता है। 
यह्‌ राजनीतिक संस्क्ृति की शक्ति और उसकी गत्यात्मकता का पक्ष कहा जा सकता 
है। राजनीतिक संस्कृति समाजों को बांधने और विकास मार्ग पर बढ़ाने वाली शविति के 
रूप में ही काम करती हो ऐसा हमेशा ही नहीं होता है। यह कभी-कभी विकास को 
अवरोधित भी करती है। सामान्यतया इसमें परिवर्तेन, अनुकूलन ओर समय की मांगों के 
अनुसार विकास भी होते रहते हे । यह देश के अन्दर और देश के बाहर होने वाले सभी 
परिवर्तनों के भ्रति सचेत ओर सजग होती है। इनमें अनावश्यक जड़ता नहीं होती । 
इसमें लवीलापन और उपयोगी परिवर्तेनों के अनुसार ढलने और बदलने की क्षमता होती 
है। उदाहरण के लिए, 947 से पहले भारत में देशी रियासत्ों और ब्रिटिश भारत में 
अनेकों प्रकार की विचित्र राजनीतिक संसस्‍्कृतियां तत्कालीन राजनी तिक इकाइयों के इदें- 
गिर्द पाई जाती थीं, किन्तु स्वतंत्रता के बाद इल संबमें परिवर्तेत ही नहीं आया, अपित्तु 
समच्वय स्थापित होकर एक राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति की रचना होने लगी है। इससे 
स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति में परिवरततन की क्षमताएं विद्यमान रहती हैं। 
देश में होने वाले औध्ोगीकरण, मूल्यों तथा अभिवृत्तियों के परिवर्तेंन में महत्त्वपूर्ण 
कारक होते है। अभ्रवास्ियों का भारी संख्या मे आगमन, युद्ध और विश्लेप रूप से बड़े युद्ध 
में पराजय, क्रांति इत्यादि सभी कारक राजनीतिक मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तेन 
ला देते हैँ और इन परिवर्तनों के कारण राजनीतिक व्यवस्था पर दवाव पड़ने लगते हैं। 
मौजूदा भूल्य-संरचना में नये मूल्यों के विलय होने की सापेक्ष सफलता अथवा असफलता 
पर राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता आधारित होती है और यह बहुत कुछ राजनीतिक 
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संस्कृति में परिवतेन या अधिक कऋोतिकारी मूल्यों को आत्मसात्‌ करने की क्षमता पर 
निर्भर करता है। ४ हि 
राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रभावोत्मादक ढंग ते एुंगने 
के माध्यमों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक समाजीकरण है। इससे सकनीकि 
संस्कृति न कैवल एक पीढी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है; अपितु पंख 
सजीवता भी बनी रहती है। आमन्ड और वर्बा ने राजनीतिक समाजीकरण 
राजमीतिक सस्कृति को बदलने और बनाएं रखने में भूमिका का उल्लेख करते हुए टीर 
ही लिखा है कि “राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक 
संस्कृतियों को बनाये रखा या परिवर्तित किया जाता है।/ इस प्रकार “रजनी 
व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ धारणाओं का होना और उनका विकास तय व्यवत्या पे 
सम्बन्धित विश्वास ही राजनीतिक समाजीकरण है ।”४” जो सही अरयों में 2 
संस्कृति के निर्माण की प्रेरक शक्ति कहा जा सकता है। अतः राजनीतिक से 
विकास में राजवी तिक समाजीकरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। पह प्रक्रिया कै 
के प्रति निष्ठा तथा विशिष्ट मूल्यीं को पनपाने में सद्दायता देती है और पह राजनीति 
व्यवस्था के लिए समयन या उसके दुराव में वृद्धि कर सकती है। समूहों तथा 
से किस अश तक राजनीतिक जीवन में भाग लेने की आशा की जाती है, इस १९६ 
प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । राजनीतिक समाजीकरण केवल उर् बचपत के वा 
तक ही सीमित नहीं है, जब बालक पर शीक्र प्रभाव पढ़ते हैं और उसके सीखे की डा 
होता है। सही भर्थों में तो यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, किन्तु बचपन के की 
से बयस्कता तक इसका प्रभाव गहरा रहता है और बाद में इसमें शियिलता था जाती है 
राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा राजनीतिक संस्कृति का विकास होता है और ५ 
कई अभिकरण अलग-अलग समय में अपनी भूमिका निभाते है। परिवार, गिक स 
स्वय सेवक समूह, जन सम्पर्क माध्यम, सरकार ओर राजनीतिक लें कार्य यो मी 
समय का अनुभव और राजनीतिक व्यवस्था से होने वाले सम्पर्क इत्यादि के दि 


का राजनीतिक समाजीकरण होता है जो राजनीतिक संस्कृति के विकात मै सहाय 
होता है। 


राजनीतिक संस्कृति उपागम का परिचालनात्मक विज्ञार (07वाश 
भ्राव्ज ण एगांपव्व टप्राप्रा८ 89फएा०थणाी). * है 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में राजनीतिक संस्कृति उपाय की बहूँत सह डा 
इसकी उपयोगिता फी चर्चा करें इससे पहले यह देख लेना आवश्यक है कि इ हनालर 
तुलनारमक राजनीतिक विश्लेषण में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसके करवाती है 
राजनीति में व्यावह्म रिक उपयोग के बारे में विवेचद से पहले सह बात हयात मैं रक 
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कि इसमें राष्ट्रीय संस्कृति के सभी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित नही किया जाता है। 
राजनी तिक संस्कृति की अवधारणा सीमित दिखाई देते हुए भी बड़ी व्यापक धारणा है। 
“इसलिए अध्ययन और तुलना के उद्देश्य के अनुसार उसके कुछ पहलू चुन लिये जाते है। 
बूसरी बात इस सम्बन्ध में यह देखनी होती है, कि राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था जिस 
प्रकार से संचालित होती है, या होती थी, या होनी चाहिए इससे सम्बन्धित प्रश्न ही 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए लिये जाते हैं। उदाहरण के लिए, जो सूचनायें या तथ्य 
संकलित करने हैं वो ऐसे प्रश्नों से सम्बन्धित बनाये जा सकते है जैसे-- (क ) किसी देश की 
राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार परिचालित होती है? भौर (ख) क्रिसी देश की 
राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार से ही बयों परिचालित होती है ? 
ऐसे पहलुओं को लेकर प्रश्न पूछने से ऐसे प्रश्नों का सम्बन्ध देश की राजनीतिक 
संस्कृति के सन्दर्भ से जुड़ जाता है। अन्यथा व्यक्ति उप-संस्क्ृति या किसी अन्य संकीर्ण 
वृत्ति को ध्यान में रखकर सूचना दे सकता है जो निष्कर्पों और विश्लेषण को गलत नहीं 
तो विपाकत अवश्य कर सकते हैं । तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति की अव- 
धारणा का उपयोग करते समय चार प्रकार की संरचनाओं या प्रक्रियाओं से सम्बन्धित 
तथ्य संकलित करके राजनीतिक संस्क्ृति के बारे में सामान्यीकरण का प्रयत्न किया जा 
सकता है, भर्थात इसमे चार प्रकार की राजनीतिक वस्तुओं या भूमिकाओं के सम्बन्ध में 
जनता की अभिवृत्तियों को जानने का प्रयास किया जाता है। इनका विस्तार से विवेचन 
करने से इनका राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के व्यावहारिक प्रयोग में महत्त्व 
समझना सम्भव है। 

(क) सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में अभिवृत्तियां (६800025$ 
40फ05 पिह्वाध्वाणाब 90॥60) 5५४४९ ३५ 3 छ00--व्यवितयों की सम्पूर्ण 
राष्ट्रीय व्यवस्था से सम्बन्धित आस्थाओ और विश्वासों को जानने के लिए कई तरह से 
प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें यह जानने का प्रयत्त किया जाता है कि अधिकांश व्यक्ति 
अपने आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ कहां तक जोड़ते है या समान के 
व्यक्तियों का सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के बारे में किस प्रकार का विचार या दृष्टिकोत् 
है ? इससे सम्बन्धित प्रश्व इसलिए पूछे जाते हैं, वर्योंकि राजनीतिक गंरहधत्ति का एक 
महत्त्वपूर्ण आयाम राष्ट्रीय अभिज्ञान या ऐकात्म्य है। इसको निम्न प्रकार # पद्षों मे 
सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करके जाना जाता है । 

()) गया अधिकाश व्यक्ति अपना ऐकात्म्य राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था मे राव है 
या किसी प्रादेशिक, संजातोय, घामिक या कबीते से सम्बन्धित उपय्यव्था मे अपने 
आपका ऐकात्म्य मानते हैं ? 

(7) कया नागरिक अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था पर देव रुूड £ ? 

(99) बया नागरिक यह विश्वास रयते है कि राष्ट्रीय शरद/2% व्यवस्था का इनसे 
जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। हु 

इन पक्षों से सम्बन्धित तथ्यों से राजनीतिक संरहति ड ९१० हाय $ बारे | हे 
को आस्थाओं व विचारों का ज्ञान प्राप्त करके विधिक्न २४//८ सवास्यथाओ मे * 
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में तुलना की जा सकती है। इस प्रकार, तथ्यों के संकलन में प्रश्नों का इस प्रकार निर्माण 
किया जाना आवश्यक है जिससे लोगों की बास्तविक अभिवृत्तियों का पता लगाने में 
सहायता मिल सके। 

(घ) विशिष्ट राजनीतिफ संरचनाओं मा भूमिकाओं से सम्बन्धित अभिवृत्तिं 
(#प्रोप्रव८६ (04775 ॥6 एशााण्पया एणॉंपप्यां ऑाएटए०8 0? एंकर 
अभिवृत्तियो का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था के भागों से है। यहाँ यह जानने काया 
किया जाता है कि विभिन्‍न राजनी तिक संरचनाओं और विधिष्ट भूमिकाओं के बारे 
लोग वया विचार रफते है ? इससे राजनीतिक संस्कृति के दुसरे आयाम-्य 
अपने साथियों या शाप्तकों से कहां तक ऐकात्म्य है, के सम्बन्ध में निम्न पक्षों से समब्ि 
जानकारी संकलित की जाती है | जैसे-- न 

6) क्या नागरिक यह आशा रखते हैं कि उनको सरकारी अधिकारियों से भेदमात 
रहित बर्ताव मिलेगा । 

0) क्या नागरिक यह सोचते हैं कि सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं 8४% हैं! 

(॥) क्या नागरिक यह मानते हैं कि स्वयं उनको सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रहा 
चाहिए। (उसे 

600) बया नागरिक यह मानते हैं कि वे, जो कार्य सरकारी अधिकारी करी हैं 
निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं ? 

इन पक्षों से सम्बन्धित ज्ञान, शासक और शातितों के बीच के सम्बन्धों को ही 0 
नहीं करते, अपितु इन्हीं विश्वासों के आधार पर उनकी राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था 
सम्बन्ध में घारणाओं का भी ज्ञान हो जाता है । भगर इस सम्बन्ध में नायरिक गे 
वैसा मानते हैं तो उसी प्रकार का उनकी अपने साथियों, शासकों और रजनी 
संस्चनाओं से सम्बन्धित लोगों की भूमिकाओं का ज्ञान भर आस्पाये बन जाती हैं 

(ग) व्यक्तियों या समूह मूमिका पदधारियों से सम्बन्धित अभिवृत्तिमा ७0४3 
40फद्घात5 ॥॥6 ग्रा0[शंतएथ5$ गण 87009 706 ०एगरफक्राशिए शत जता 
राजनी तिक व्यवस्था मे प्रचलित प्रक्रियाओं से है। इसमें यह जानने का अल कि पालिका, 
है कि राजनीतिक व्यवस्था के लोग, राजनीतिक सचाधारियों--जैसें का की, 
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रशासन का संचालन करते वालों, उनकी कार्य ल 
निष्पादन-क्षमता और प्रभावकारिता, के बारे में नया आस्थाएं रखते हैं! ह््सकै 
निम्न पक्षों से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त किये जाते हैं-- कार्यों है 

0) क्या नागरिक वर्तेमान सत्ताधारियों या पदाधिकारियों के ढाश 
निष्पादन की विधियों ओर तरीकों का अनुमोदन करते हैं या उनको ठीक मानते है ज्ञाता 

(0) क्या सागरिक यह महसूस करते हैं कि इन पदाधिकारियों को हेंटीं कप 
चाहिए जिससे इनके स्थान पर आने वाले पदाधिकारी कार्यों का निष्पादन ज्यादा 
तरह से कर सके ? घ्ले 

यह राजनीतिक संस्कृति के सरकारी निर्गंतों (०ए०/एए७) से सम्बन्धित आयार्म 
जुड़ा हुआ पक्ष है। इससे मह जानते का अवसर मिल जाता है कि सती 
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वह अपने अन्दर उठने वाली मांगों का सफलतापूर्वक सामना करने की सामग्री 
कर सके। राजनीतिक व्यवस्थाओं को तेजी से बदलती परिस्थितियों से अनुकूतित बसे 
रखा जाए ? कुछ राष्ट्र सफल तो कुछ असफल वयों हो जाते हैं! राष्ट्र किंत शाए 
बदलते है ? किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की किस दिशा में विकतित 0200 
सकता है ? उदाहरण के लिए, हम यह जानना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में 
राजनीतिक विकास की दिशाएं अलग-अलग क्यों हो गईं ? बंगला देश में चोकतत्त के 
से पहले ही क्यों उखड़ गया ? वर्मा में लोकतन्त्न को पुनः स्थापित करने के तिए गन 
ने विन (अब साप्ट्रपति) द्वारा यू-नू को दिया गया अवसर क्यों सफल नहीं हो एव ! 
नेपाल में प्रभावी राजतन्त अभी क्‍यों दृढता से स्थापित है ? विकासशील देशों में एज 
नीतिक दल, शासन संचालन के प्रभावी अभिकरण क्यों महीं बन पाए हैं ? क्यों शीत 
में हर आम चुनाव मे सत्ताधारी दल पराजित हो जाता है जबकि भारत मे ऐसा | 
होता है ? (श्रोलंका में 970 तक सात आम चुनाव हो चुके हैं और हर कु मे 
सत्ताधारी दल पराजित हुआ है।] 

ऐसे ही प्रश्नों और समस्याओं के समाधान पर विचार करते के लिए राजवीति 
संस्कृति उपागम का उपयोग करके “राजनीतिक संस्क्ृति' से सम्बन्धित परिवर्तनो 
आधार पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाने लगा है। वर्वाका 89 
है कि “किसी भी समाज की राजमीतिक संस्कृति में उसके आतुभविक विश्व की 
व्यवस्था, अभिव्यवत होने वाले प्रतीक और वे मूल्य जो कि उस स्थिति को परिभा। पित 
करते है जिसमें राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, सन्निहित होते हैं।” ईव का 
राजनीतिक संस्कृति कौ भ्रवधारणा पर बल देने से अनेक प्रश्नों और राजनीतिक पुर 
को समझता सम्भव है। वर्बा मे सांस्कृतिक पहलू पर विशेष ध्यान देने के दो करे मी 
हैं। पहला तो यह कि यद्यपि राजनीतिक व्यवस्थाएं किसी राजनी तिक व्यवस्था 
ओपचारिक और धअनौपचारिक पहलुओं के साथ ही राजनीतिक संस्कृति के जब्त हर 
बाने का प्रतिनिधित्व करती है, तयावि अध्ययनकर्ता के पास जो सीमित साधन बण 
हैं उनके आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं की सम्पूर्णता का एकबारगी ही अध्ययत नही 
किया जा सकता है। दुसरे यह्‌ कि किसी भी समाज की राजनीतिक संस्कृति वहां की पय 
नीतिक व्यवस्था का एक वहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू है।” इस कारण, राजनीतिक संर्ई हा 
अवधारणा के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित ऐसे पक्षों का अध्यन 
जा सकता है जो सम्पूर्ण व्यवस्था के संचालन का विशेष रूप से स्पष्टीकरण दे सके रे दर 
तरह, राजनी तिक संस्कृति उपाग्रम के द्वारा राजनीतिक ब्यवस्थाओं के उन पहंचुओं ५ 
अध्ययन केन्द्रित किया जा सकता है जो सम्पूर्ण व्यवस्था के संचालन में 
रखते हैं। इस तरह, इसकी उपयोगिता कई तथ्यों से स्पष्ट की जा सकती है संसार 

पीटर मल ने अपनी पुस्तक साडर्त कम्पेरेटिंव पोलिटिक्सः में राजवीतिक से 


/३] 
म्फलल ध, कदर, उ0/त टककफ्रगगीड गीगवि।द, फट ऐंगा पिंशों <्् 
84 १४४7805, [80,, 970, 9. 57. 


ग्व_ तकः 
7र को जाती रही की के 
परिमाणात्मक (वधथा66800) भाषार पर 
संस्क्रति के संक्ेतक मापनीयत्त (7९4३5४६७॥॥; 
(4) राजनीतिक संस्कृति विविध 4 इथक-पृथक अत्ययों को राजनीतिक न्यवत्था के 
अपनी अब में एकीक्त करने का अवसर प्रदान करती है। 
रैन कारणों के प्रीटर मल राजनीतिक संस्क्ति की अवध; 
वध्ययनों को बा रत भानते है; 
डैस पी बम नै अपनी पुस्तक मॉडल प्रोलिटिकस वियोसे* ३ राजनीतिक तंस्क्रति 
की अवधारणा क) भापुनिक राजनीतिक के विकास में अत्यधिक * महत्तवपृथे 
देन मानी है। उनके. अनुच्ार रायनीतिक संस्कृति के अत्यय किए 
वध्ययनों के अनेक गुण परिलक्षित होते है. जिनका हैम सं; उल्लेख कर रहे है; 
(क) गत्यात्मक संस्कृति ई के रूप में सम्प्षं राजनोतिक व्यवस्था पर 
केद्रित कियिि (70०फ-ह4 408०५ ग्य छह /0; 
808)... 


£॥॥ स्गापत्य न्याय य$्ध 
पंपकांल व्णा।फण & 9 ० पी कमा तहै कि राजनीतिक सस्क्ति 
के अत्यय से राजनीतिक पमुदाक या समाज पर. ३४ यत्यात्मक पामुहिक सत्ता के रूप 
में अध्ययन करने के लिए ध्यान बाधित डा है| इससे च्यक्ति के स्थान पर चम्पुर्ण 
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राजनीतिक व्यवस्था अध्ययन का केसर बना है। उनका कहना है कि व्यवहाताद 
ऋति के धाय ही राजनीति विज्ञान के विद्वानों का अध्ययन अधिकाधिक वैयकितक 
राजनीतिक व्यवहार पर केन्द्रित होने लगा था और राजनीति विज्ञान तेजी ते मनो- 
विज्ञान के साथ अभिज्ञानित होने लगा था। यहां तक कि व्यवस्था दृष्टिकोण के विकार 
के बाद भी राजनीतिक विश्लेषण एक घटना या एक निर्णय को इकाई के मम 
ध्यान वे अध्ययन का केन्द्र बना रहा था। मह इकाई निर्णमकर्ता, नेता, मतदातों वा मर 
घारक के रूप में राजनीतिक विश्लेषण का केन्द्र बनी रही थी। किग्तु राजनीतिक 
संस्कृति के प्रत्यय से सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, अध्ययन विश्लेषण की इकाई बन गई 

(खत) व्यप्टि और समष्टि उपायमों को संयुक्त किया (ए०पर/ि080 प्रंंधा0 थाए 
720० ॥00708०7०७)--राजनी तिक संस्कृति दृष्टिकोण के इस बात पर बल दे 
कि सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तेन व निरंतरता की गत्यात्मकताओं का अध्ययन 
किया जाएं, व्यप्टि और समब्टि अध्ययनों को मिलाना आविश्यक हो गया। ई प्रका, 
राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण, व्यष्टि और समष्टि उपायमों को संयुवेत करने पर बोर 
देने के कारण राजनीति-शास्त्र को और अधिक पूर्ण सामाजिक विज्ञान बनते में सह 
रहा है। 

(ग) राजनीतिं-शास्त्र का विषय-क्षेत्र विस्तृत करने में सहायक (मरश7० 4 
ए००९४४ ० छा084ंथांगरह ० 5009९ ० एणांपंट्थ $४७१००) --राजनीतिक उंछ 
में, प्रमुबतया राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन करना होता है। रागवीतिक 
समाजीकरण की प्रक्रियाओं में न केवल राजनीतिक तत्त्व ही सम्मिलित रहते हैं, बह 
जीवन के अराजनी तिक आयाम, जैसे सामाजिक और आशिक प्राचल (शक्म/४थरे | 
तत्त्व भी सम्मिलित होते हैं। इस कारण, राजनीतिक संस्कृति उपागम ने राजनी 
शास्त्रियीं को उन सामाजिक और आधिक कारकों का भी अध्ययत करने के लिए 
किया, जिनसे किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का रूप निर्धारित होता है) दया 

(घ) व्यवहार के दृद्धिसंगत और अविवेकी नियामकों के अध्ययतों को संयृरत मिया 
(एकाणंव्त धाढ हण्तज णी॑ इब०0गे बात गाधांणाबां ।/9/ पं आम रण 
ए0कक०शं०ण)--राजनी तिक संस्कृति दृष्टिकोण मे व्यक्षितयोँ की क्रियाओं के ई 
कारकों के अध्ययन के साथ ही साथ व्यवहार के अधिक गुप्त अविवेकी तियामर' 
अध्ययन को भी प्रोत्साहन दिया है? अब राष्ट्रीय चरित्ष का प्रत्यय, णो कु मिला 
अपने में स्पैतिक था, और नये समाजों में राजनीतिक व्यवहार की समझते मे (28 
सद्दायक नहीं रहा या उसके स्थान पर राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का उपयो' 
प्रचलन हो गया । राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण से इन समाजों में राजनीतिक 
पर अधिक थच्छा प्रकाश डालना ही सम्भव नहीं हुआ, अपितु यह आनुभविक 
आधार पर करना सम्मव बना! ि 

(घ) राजनीतिक विकास की विभिन्‍न दिशाओं के समझने में सहायक (०57 
पावेश्वावीाए धर सीदलार ताल्लांणाड जी एजीपप्वा हि दा 

ठिक संस्कृति दृष्टिकोण ने यह समझने में भी सहायता की कि हयों विभिनी 7 
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नीतिक समाज राजनीतिक विकास की विभिन्‍न दिशाओं में जाने लगे हैं? इससे 
यह भी स्पष्ट हुआ कि क्यों राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक, जाधिक और राजनीतिक 
बन्धनों से बंधी होने पर भी राजनीतिक पतन की ओर अग्रसर होने लगती हैं। 

उपरोक्त विवेबत से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक संस्कृति किसी देश के 
राजनीतिक विकास को निरूपित करने में, कि क्यों कोई समाज लोकतान्त्रिक संस्थानों 
को आसानी से अपना लेता है और वन्य समाज स्वेच्छाचारी विधियों या तरीकों को 
अधिक सहूलियत वाले मानता है, महत्त्वपूर्ण नियामक रहती है । इससे यह स्पष्ट है कि 
राजनीतिक संस्कृति का उपागम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों में बहुत उपयोगी है। 
यह राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से न समझ में आने वाले परिवतेनों को भी समझाने 
की क्षमता से युक्त दृष्टिकोण है। यह राजनीतिक आधुनिकीकरण के उपागम को कमियो 
की पूर्ति करते वाला उपागम भी माना जा सकता है। 


राजनीतिक संस्कृति उपागम : एक आलोचवात्मक सुल्याकन (००0 
एच 5फ9ण्बणी : & (४०४) 59758) 
तुलनात्मक राजनीति के राजनीतिक संस्कृति उपायम के उपरोक्त विवेचत से यह 
नही समझ लेना है कि इस दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सब प्रकार 
के स्पष्टीकरण देना सम्भव है। किन्तु इससे राजनीतिक व्यवहार की यत्यात्मक शक्तियों 
को पहचानना सम्भव हुआ है। इसका अध्ययन हमें अनिवार्यत: राजनीतिक समाजीकरण 
के अध्ययन की ओर ले जाता है । इसके द्वारा हम उत अनुभवों को जानने की ओर प्रवृत्त 
होते हैं जिनके द्वारा राजबीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दृसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती 
है। साथ ही इस अवधारणा से हम उन परिस्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त कर पाते हैं 
जितके अन्तर्गत राजनीतिक संस्कृतियां परिवर्तित होती हैं। इसके अध्ययन से हमें किसो 
राष्ट्र के राजवीतिक विकास पर एक नया दुष्टिकोण मिलता है । 
किन्तु वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से बहुत अधिक अपेक्षाएं रफने 
प्रति सचेत करते हुए लिपा है कि “राजनीतिक जीवन के एक विशिष्ट और गहलपूर्ण 
पहलू पर ध्यान देना लाभदायक है, किस्तु यह राजनीतिक घढना के विश्वषत और 
व्याख्या का केवल समारम्भ ही है। बास्तव में महत्त्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम राज- 
नीतिक संस्कृति का अध्ययव करें बल्कि यह है कि हम इसका मध्ययत से करने # तथा 
राजनीति के ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए इसका प्रयोग कैसे करते है ? “वर्बा हे धग गंबध में 
आगे लिखा है कि "जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह राजदी विड बन्त,व्थिा और राज- 
नीतिक संस्याओं के प्रतिरुयों के बारे में विश्वासों की व्यवस्था वी शरीर सकने करती है 
यह बतलाती है कि राजनीतिक जगत में होने वाली घटनाओं $ 4: ६ दाद # 
कया हैं ? इस प्रकार यह राजनीतिक घटनाओं तथा उन घटट! < प्रविकिया के 
के व्यवहार के मध्य एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करनी $ + 7 25 शव बा 
भो देती है कि लोग राजनीति में जो कुछ देगते हैं इटर (० 24५३ कत दब मे 
और जो कुछ देखा है उत्तकी वे बया व्या्या करते है । 2० 2४/2 रारट्रीदिक 
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इस बात को नियमित करती है कि राजनीतिक जगत में कौन कया देखता है और उसकी 
कैसे व्याख्या करता है ?” वर्षा ने राजवीतिक संस्कृति को उपयोगिता के बारे में पह 
प्रस्थापित किया है कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विश्वासों का धरनिष्ठता 
का सम्बन्ध है । हम वर्बा के इस निष्क्प को स्वीकार करते हुए इसको इस प्रडाए 
संशोधित करना अधिक उपयुक्त मानेंगे कि “राजनीतिक व्यवस्था की सक्रियता री 
विशिष्टता और राजनीतिक संस्कृति का अत्यधिक घनिष्ठता का सम्बन्ध है।” है 

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के विकास से ही राजनीतिक व्यवस्थाओं दी 
वास्तविक प्रकृति, उनके अन्दर होने वाले विकासों और इन विकासों को सम्मावित 
दिशाओं को समझने में सहायता मिलने लगी है। किन्तु राजनीतिक संस्कृति के भी इतने 
गायाम और नियामक या परिवर्त्य है कि इसके आधार पर अध्ययन व तुलनाओं मे विशेष 
सतर्कता और सावधानी बरतमे की भावश्यकता है, अन्यथा यह अवधारणा भी राजदीति 
की गत्यात्मकताओं को समझने में विशेष सहायक नहीं होगी । राजनीतिक व्यवहार 
इतना जटिल होता है और इतने अधिक प्रभावों से वियमित होता है कि इसको तामाल 
ढंग से ही समझा जा सकता है। अत: राजनीतिक संस्कृति उपागम से यह भपेक्षा रखता 
कि यह राजनीति का कोई सामान्य सिद्धान्त बनाने की अवस्था मे पहुंचा देगा, एड 
यात्यन्तिक (ह्ता८्या८) निष्कर्ष होगा। ऐसा निष्कर्ष सही नहीं हो सकता । राजनीतिक 
संस्कृति की अवधारणा मे राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंशों व सम्पुर्णता, दोनों पर प्यात 
केन्द्रित करने के उपकरण प्रदान करके, राजनीतिक समझ व राजनीतिक विकाएं रो 
समझने में पर्याप्त सहायता की है । 


4. तुलनात्मक राजनीति का साकर्सवादी-ले निनवादी उपागम 
(७4एडध-, छा +०९३046प वात 2052#ए 67९8 ए0.708) 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में अनेकों देशों का झाआम्यवादी पंगुत 
से मुक्त द्ोकर स्वतत्न राज्यों के रूप में उदय, राजनीति विज्ञान के विद्वानों के लिए एक 
तरफ तो प्रातिकारी विकास था, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्थापित पिद्धास्तों पी जोच व 
परध के लिए पाश्चात्य देशों से भिन्न राजनीतिक वातावरण पहली बार प्रनुत होने 
गा था। दूसरी तरफ, उनके लिए नये देशों में होने वाले राजनीतिक उपल'ुर्गी, 
जिगर ने कोई क्रम था और न ही कोई निश्चित दिशा या प्रतिमात, ने अनेह यूनोतिया 
तगतुस कर दी जिनका उन्हें सामना करना था। इन नये दाज्यों की राजनीतियों रे 
राजनी तिफ व्यपस्पाओं में राननीतिक पंरचनाओं द्वारा विशेष चुनौतियां ही अत्तुत हर 
हुई, रिम्तु इत देशों में राजनोतिक प्रक्रियाओं ने अनियायंत; शोध-उपकरणों व हर 
दरों में वरियांत आवश्यक यना दिए। परम्परागत राजनीति विज्ञान की मास्यशा» 
अध्यदन विधिया सपा प्ररययी ढाये और अध्ययन दृष्टिकोण, जो दो विश्ययुर्दों के बीष 
शान में टृए्‌ रिश्ययों के फररच यदुत गुछ निरपेर से बन गए ये, अब नये रास्यों में रद! 
/... मे होते बाते मादक, गामानिक और राजनीतिक विकारों के ढारण, पूरी 8४ 
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बेकार बन गये । 
पश्चिमी देशों के राजनी तिशा स्त्रियों, मुख्यतया अमरीकन राजनी तिशास्त्रियों, ने नए 
राज्यों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को चए अवसर समझकर, इन्हें समझने व इन देशों मे होने 
वाले राजनीतिक विकासों को समझने के लिए, चए अध्ययन दृष्टिकोणों तथा नवीन 
प्रत्ययों का सूजन व प्रयोग आरम्म कर दिया था। राजनीति विज्ञान में परिवर्तन की 
साम्रान्य घारा में 950 के दशक में व्यवस्था सिद्धान्तवादियों (5५४७॥ ॥९८०7७7) का 
प्रभाव अपने चरमोत्कर्प पर था। राजनीति-शास्त्र में इसी समझ तुलनात्मक राजनीति, 
एक उप-अनुशासन के रूप में अधिक बल पकड़ रही थी, क्योकि परम्परागत राजनीतिक 
विज्ञान को 'नवीन युग में प्रवेश दिलाने में इस उप-अनुशासन की उपयोगिता बहुत स्पष्ड 
मजर आने लगी थी। विविधता वाले नए राज्यों के उदय ने तुलनात्मक राजनीति के 
विद्वानों को तो स्वर्ण भवसर प्रदान कर दिया था। अब तुलना के लिए विविध राज- 
मीतिक व्यवस्थाओ से कहीं अधिक विभिन्‍न राजनीतिक संस्कृतियों, संरचनाओं और 
प्रक्रियाओं के उदाहरण व आंकड़े प्रस्तुत हो गए थे। इस कारण, तुलनात्मक राजनीति 
अध्ययनों में नए प्रत्ययों, परिष्कृत भ्रविधियों और नये-नये उपागमों का प्रचलन बढ़ने 
लगा। इन सब अध्ययन दृष्टिकोणों का एक ही उद्देश्य था कि राजनीतिक व्यवस्था के 
बारे में कोई ऐसा सिद्धान्त या ऐसे सिद्धान्त निम्ित किए जा सके जो हर राजनीतिक 
घटनाक्रम का नहीं तो कम से कम प्रमुख व फ्रान्तिकारी परिवर्तनों को समझाने की क्षमता 
से युक्त हों। इस सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय और इस अध्याय में अनेक उपागमों का 
विवेचन और मूल्यांकन कर चुके है। इन सभी उपागमों में हमने यह पाया है कि यह 
सब, तुलनात्मक राजनी तिक अध्ययनों में नए-नए प्रत्ययों का प्रयोग करके, राजनीतिक 
व्यवहार या यो कहें तो अधिक उपयुक्त होगा, कि राजनीत्तिक अस्तव्यस्तता व उधल- 
पुथल के बारे में सामान्यीकरण या सीमित स्तर पर सिद्धान्त निर्माण का लक्ष्य रखते रहे 
है। किन्तु तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों के इत सब उपागमों मे एक सामान्य धारा 
यह पाई गई कि इनमे माक्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण से राजनी तिक उथल-पुथल को 
समझने या समझाने का कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया था। इस कथन से यह 
तात्पर्य नही है कि पाश्चात्य जगत के राजनीतिशास्त्रियों ने मावसंवादी-लेनिनवाद की 
अवहेलना की थी। वास्तव में, रूस के 'सुपर-पावर' के रूप में उदय तथा साम्यवाद के 
पूर्वी यूरोप के राज्यों, चीन व वियतनाम में स्थापित होने से, इनका ध्यान साम्यवाद की 
तरफ अधिकाधिक आक्धित किया और गहनतम अध्ययन भी इस सम्बन्ध में किए गए । 
किन्तु राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे मे तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण व उपकरण 
के रूप मे माक्संवादी-लेनिनवादी विचारबध का प्रयोग नहीं किया गया। साम्यवाद के 
बिस्तार व प्रसार व बढते हुए प्रभाव से राजनीतिशास्त्रियों ने माक्संवादी-लेनिनवादी 
परिप्रेक्ष्य के द्वारा राजनीतिक सामान्यीकरण करने को सम्भावनाओं की तरफ ध्यान देना 
शुरू किया । इस अध्याय के शेष भाग में हम तुलनात्मक राजनीति में इसी परिप्रेक्ष्य के 
सबंध मे विचार करेंगे। 


है| 
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मा्सवादी-लेनिनवादी उपागम की आवश्यकता (7॥6 पूछो) रण" 

७व्वएंआन लगता 59970807) 

माक्संवादी-लेनिनवादी उपागम का तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों के विभिल 
उपागमों के विकल्प के रूप में प्रयोग, अधिक आकर्षक अभी हाल ही के दशकों में हुए 
है। इस कारण, थह प्रश्न उठता है कि माक्संवादी-लेनिनवादी उपागम को विकल के हु 
में किम परिस्थितियों और किन कारणों से प्रयोग में लिया जाने लगा है? परावाते 
जगत में राजनीतिशास्त्रियों ने एक के बाद दूसरे प्रत्यय का उपयोग करके नवीन राग 
नीतिक यथार्थ को समझने का प्रयास किया है। राजनीतिक व्यवस्था दृष्बकोण रे 
चलकर, राजनी तिक संस्कृति के आधार पर तुलनाएं करके सामान्यीकरणों तक फूँचने 
का सफर, कम से कम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनों में तो करीव-करीब पार वर्ष 
का हो गया है। व्यवहारवादी क्रान्ति ने भी इसमें अपना योगदान दिया। कि्यु ख़् 
प्रयत्वो के बावजूद तुलनात्मक राजनीति सिद्धान्त निर्माण की जोर बहुत ञगे हे 
पाई थी । तुलनात्मक अध्ययनों को लेकर इकाई सम्बन्धी कई विवाद चते, मा ५ 
नये-मये प्रत्ययों का प्रचलन व प्रयोग हुआ पर इन सबका परिणाम राजनीतिक 
व्यवस्थाओं के बारे में हमारी राजनीतिक समझ को बढ़ाने में एक सीमा से बागे हारे 
नहीं हुआ । राज्यों मे हो बातें 

पाश्चात्य जगत के चोटी के राजनीतिशास्त्रियों ने विकासशील राज्यों में होने व 
राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति सदी 
परिव्ततों पर गहमतम अध्ययन किए जिनकी चर्चा हम इस अध्याय में कर चुके है। हे! 
अध्ययनों से आंकड़ो का अम्बार लग गया । तुलना की विधियों का परिष्करण । ४8 
तथा नई-नई प्रविधियां, प्रत्यय, अध्ययन दृष्टिकोण और तुलना के गए हि 
अवधारणाएं व प्रस्थापनाएं स्थापित होने लगी। सिद्धान्तों की दृष्टि से आसमार्त दीं 
उड़ने वाली बातें होने लगीं और हर विद्वान को यही सम्भावना लगती रही कि शर्ट 
का महान सिद्धान्त (हाम्व06 (॥००7३ ० 9०0०8) वस 'कोचे वाले मोड़' पर ही दै। 
की तकनीकी बारीकिया इतनी बढ गई कि अध्ययन और भी अधिक वैज्ञानिक हो 
व्यवस्थित यन गए। इन अध्ययनों को अन्ततः परिणाम की दृष्टि से देखा हम 
विकासशील देशों की राजनीतियों को समझने में इनसे बहुत अन्तरदृष्टि बढ़ी। 
की राजनीतिक व्यवस्थाओं की नस-नस को चीरफाड़ करके देख लिया पद 
का कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं वर पाया। तब कुछ विचारकों ने, जा ह' 
बलाकंशन प्रमुख हैं, इस वात पर ध्यान दिया कि, क्या सोवियत रूस का विकार के 
सर्थात मा्संवादी-लेनिनवादी परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक विश्लेषण का बैकलिपिरि 
(7शग८ण०70 वन सकता है ? क्या इस उपागम का प्रयोग करके तुलनाह्मह 


इन्ही हों मे 
करमे पर किसी प्रकार के सामान्योकरण तक पहुंचने की सम्भावना है ? नही हर 


प्र छत 
प्रेरित होकर इस नए अध्ययन दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित किया जाने नी टी दर 
दृष्टिकोण की आवश्यकता का सामास्य विवेचन यह स्पष्ट करता है कि मो क्र 


लैनिनवादी उपायम की आवश्यकता मोटे रूप से तीन कारणों से मदंसृस की पर 


ठुतनात्मक राजनीति के उपागम (2) :: 353 


अगर हम यों कहें तो अधिक उपयुक्त रहेगा कि इन तोन कारणों से तुलनात्मक राज- 
नीतिक अध्ययनों में किसी ऐसे वैकल्पिक ढांचे की तलाश होने सगी जो राजनीति के 
सामान्य सिद्धान्त निर्माण में सहायक हो। इस खोज में माक्संवादी-लेनिनवादी ढांचा 
ऐसा विकल्प दिखाई दिया और इस 'कारण, इसके प्रयोग का प्रचलन बढ़ा । इस नये 
अध्ययन उपागम के प्रचलन व प्रयोग के लिए उत्तरदायी कारणों में तीन प्रमुख माने जा 
सकते हैं। संक्षेप में यह इस प्रकार है--- (क ) तुलनात्मक रजनी तिक अध्ययन के पाश्चाटय 
परिप्रेक्ष्यों की राजनीति का सामान्य सिद्धान्त प्रस्तुत करने मे असफलता । (ख) पाश्चात्य 
विकासवादी विश्लेषण का प्रत्ययी पतन । (ग) पाश्वात्य ढाचे द्वारा किए गए तुलनात्मक 
अध्ययनों द्वारा नये राज्यों की राजनीतियों का संतोपजनक स्पष्टीकरण देसे मे 
मसफलता । 

(क) मावसंवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण के समर्थकों के द्वारा यह स्वीकार किया 
जाता है कि पराश्वात्य जगत के राजनीतिशास्त्रियों ने अत्यधिक परिष्कृत सैद्धान्तिक 
रचनाएं की है तथा पद्धतियों की दृष्टि से वे बहुत आगे बढ़ गए है। पाश्चात्य नगत के 
विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को इतना सुब्यवस्यित, सुनिश्चित और 
वैज्ञानिक बना लिया है कि घटना विश्वेप के बारे में (घटना के घटने के बाद) सब 
पहलुओं पर भ्रकाश डालना सम्भव हो गया। किन्तु इत अध्ययनों में यह विद्वान इससे 
आगे नही बढ़ पाएं। यह राजनीति का सामान्य सिद्धान्त नही बना पाए। माक्संवादी- 
लेनिनवादी दृष्टिकोण के सम्थंकों ने इस प्रवृत्ति को लेकर इन पर यह खुला आरोप भी 
लगाया कि अब तुलनात्मक अध्ययन इतने विशिष्ट मोर व्यक्तिवादी ही गए कि राज- 
सीतिक व्यवस्था का संदर्भ ही छूट-सा गया है। उदाहरण के लिए, यह कहा गया कि 
अध्ययनों की बढती हुई बारोकी यहां तक पहुंच गई है कि लोगों को पेड़ विशेष तो दिखाई 
दे रहा था पर इन पेड़ों से मिलकर बना जंगल दृष्टि से ओझ्षल हो गया। मावसवादी- 
लेनिनवादी दृष्टिकोण के पक्षधर कहने लगे कि अपने परिष्कृत, परिभुद्ध और नवीन 
उपकरणों ओर प्रविधियों से युक्‍त होकर पश्चिमी लेखक राजनीतिक व्यवस्था-रुपी जगल 
की एक संस्था या संस्था के पहलू विशेय-हूपी पेड़ में लगी वीमारी की पूरो सोजबीन में 
लग गए पर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था-रूपी जंगल मे लगी आग से बेखवर रहे । वे यह 
भूल गए कि इस पेड़ की बीमारी का इलाज या बीमारी के कारणों की खोजबीब 

उस समय बेकार जाएगी जब इस जंगल में लगी आग के फैलाव से यह पेड़ भो भस्म हो 
जाएगा। 

पिछले उपायमी के मूल्याकनों में हम देख चुके है कि वास्तव में विविध उपागमों, 

प्रत्ययों व प्रविधियों का प्रयोग करके राजनीतिक व्यवस्थाओं की इकाइयों पर घ्यान 
केन्द्रित तो होता रहा पर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को एक तरह से आांखों से ओौझल 
कर दिया गया | इससे विकासशील राज्यों में तेजी से होने वाले परिवर्तेनों ने, सीमित 
वैम्ाने के इन अध्ययनों को, व्यवस्थाओं मे लगी परिवर्तन-रहपी आग ने अपनी लेट में 
लेकर निरयंक कर दिया । उदाहरण के लिए, एक शोधकर्ता, पाकिस्तान में व्यवस्याविका 
का अध्ययन कर रहा था तभी वहां त्तावाशाही की स्थापना ने व्यवस्थापिका और ... 
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सम्बन्धित अध्ययत की उपयोगिता को ही समाप्त कर दिया । 

(ख) माकसेवादी-लेनिनवादी उपागम के सम्थेक पश्चिमी विद्वानों द्वारा किए गए 
तुलनात्मक अध्ययनों में प्रयुकत किए जाने वाले भ्रत्ययों को लेकर उन पर गहरा बारोप 
लगाते है। उनका कहना है कि पश्चिम के विकासवादी विश्लेयथों का प्रत्ययी पतन हो 
गया है। प्रत्ययी पतन से उनका तात्पम है कि हर शोधकर्ता, जिन प्रत्ययों का झगोर 
करता है उनको उसे पुन: परिभाषित करना होता है। हम ठुलनात्मक पद्धति सस्बसयी 
विवेचन (अध्याय पांच) में देख चुके है कि प्रत्ययों के अर्थ पर इस भिन्‍नेता के कारण 
हर शोधकर्ता की भाषा (प्रत्ययी) विशिष्ट बन गई और स्थिति यह आ गई कि पश्चिमी 
जगत में शोध के विभिन्‍न चरणों में एक अनिवार्य चरण अ्रत्ययों की परिभाषा कला 
(एलीफएंण 0 ८07०८७॥5) बन गया । उदाहरण के लिए, “राजनीतिक व्यवस्था जया 
व्यापक प्रत्यय तक असहमति का शिकार बना हुआ है। ऐसा कहा जाता हैं कि पाधवात 
राजनीतिक अध्ययनों का विद्यार्थी अगर दस वर्ष तक के इतिहास को उठाकर देते 
प्रत्ययों की दृष्टि से उसको मौखिक ही नही आमूल परिवर्तन देखने को मिर्लेगे। शी 
परिणाम यह हुआ कि हर शोधकर्ता, अन्य शोधकर्ता की उपलब्धियों का तब तक वी 
नही उठा सकता जब तक कि दोनों मे अपनी शोध में प्रयुक्त प्रत्ययों की एक हो पिया 
नहीं ली हो। अतः पाश्चात्य विकासवादी विश्लेषणों के प्रत्यमी पतन से ऐसे उपार्गी की 
मावश्यकता महसूस की जाने लगी जिसमें प्रत्ययी क्रमिकता (7०००कएश॑ लिम अं 
व अनुरूपता हो। माक्सेवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यों कै 
में ऐसा कहा गया है कि उनमे इस प्रकार के पतन का अभाव है। जी को 

(ग) इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि पश्चिमी लेखकों ने बिन उरी 
प्राप्त करने के लिए नए-नए अध्ययन उपागमों का प्रयोग किया वे उसी उद्देश इं हे 
असफल रहे हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक अध्ययनों के उपागम नए राज्य हु 
राजनी तियों का संतीपजनक स्पष्टीकरण देने मे असफल रहे हैं । इसलिए, ऐसे 04 
के उपयोग की निरर्थकता स्वयं सिद्ध हो गई। इससे यह अर्थ, नहीं निकालना है हि 28 
राजशास्त्रियों के प्रयत्त असफल रहे या वे कुछ नही कर पाए। सत्य तो यह है ऐअ 
कम समय में इतना कुछ करने का उनका प्रयत्न इसलिए असफल नहीं हुआ 2527 मु 
शोध-प्रक्रिया में कोई कमी नही थी, अपितु विकासशील देशों की राजनीतिक सह 
में परिवर्तनों की गति इतनी तेज है कि उनके प्रयस्न असफल नहीं तो कम से कम * डर 
सफल नहीं हो सके जितने होने चाहिए थे। मावसंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोए बध्यया 
प्रतिषादक यही आरीप उन पर लगाते हैं कि गलत इकाई से आरम्भ किया गया है! 
सही परिणामों तक तो कैवल कोई आश्चर्यजनक अकस्मात हो तमी पहुंचा कत वित 
अत: सही ढंग से हो नही, सही इकाई से अध्ययन का आरम्भ कर तुलना करना ही उपित 
स्पष्टीकरण देने की अवस्था में पहुंचा सकता है । 

उपरोजत कारणों से पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने ऐसे दृष्टिकोण की थोज भा 
यो शिगसे विकासशील देशों की राजनीतियों के मोटे घंटनाऋमों और विकार 
दिशाओं तथा प्रतिमानों को रामझने में सहायता मिल्ले। मुद्य रूप से तुलनात्मक कि 
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के ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता महसुस की जाने लगी जो उपरोक्त आलोचनाओं से 
मुक्त हो तथा जिसमें निम्नलिखित ग्रुण विद्यमान हों -- 

(क) राजनीति का सामान्य सिद्धान्त बनाने में सहायक हो । 

(ख) जिसमे प्रत्ययी स्पष्टता, ऋ्िकता, स्थायित्व और अनुरूपता हो। 

(ग) जिसमें, अर्थात जिसके आधार पर किए गए तुलनात्मक विश्लेषणों में ऐतिहासिक 
स्थायित्व हो । 

(घ) जो विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर विशेष रूप से लागू हो 
तथा उनमे होने वाले परिवतं नों के बारे मे दिशात्मक संकेत दे सके । 

माकसंवादी-ले निनवादी परिप्रेक्ष्य को इस प्रकार के उद्देश्यों की उपलब्धि में सहायक 
माता गया है। इसके समर्थक, जिनकी पश्चिमी जगत में अब कमी नहीं है, यह मानते है 
कि असम्भव को सम्भव बनाने का प्रयास निरथंक है। उदाहरण के लिए, भारत के किसी 
राज्य की एक या कुछ ग्राम पचायतों का व्यापकतम अध्ययन उस राज्य की पंचायत 
व्यवस्था के बारे मे बहुत ही अधिक सीमित स्पष्टीकरण दे पाएगा और यह सीमित 
स्पष्टीकरण समय की सीमाओं से इतना आबद्ध होगा कि कुछ समय बाद इसकी उप- 
मोगिता केवल सँद्धान्तिक या पुस्तकीय रह जाएगी। अगर इसी उदाहरण को और आगे 
बढाया जाए तो यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के गांवों की पंचायत व्यवस्था के 
बारे मे किए गए अध्ययनों के सारे निष्कपं इस बात से समाप्त या निरथंक हो गए कि 
] जनवरी 966 से राजस्थान में आज तक (977) पंचायतों के चुनाव नही हुए हैं । 
इससे मावसंबादी लेनिनवादी दृष्टिकोण के समर्थकों की इस दलील को बल मिलता है कि 
राजनीतिक संस्था विशेष की बीमारी के स्थान पर इस संदर्भ और बीमारी के उन बाहरी 
नियामकों पर ध्यान देना अधिक उपयोगी होगा जिनसे यह उत्पन्न, प्रभावित और बढ़ 
रही है। इस तरह, माक्संबादी-लेनिनवादी दुष्टिकोण अपने आपको एक यवार्थवादी 
विश्लेषण प्रयत्न के रूप मे स्थापित करने का प्रयास करता हुआ कहा जा सकता है । 


माक्सवादी-लेनिनवादी धारणा का अर्थ व सिद्धान्त (कल व्याह़ शाते 

ग्रगष्ण॥ ० शंगाओंऊंंव्यांपां॥ ऐटाउएल्लार्ट 

मावस वादी-लेनिनवादी अध्ययन का दृष्टिकोण नया नही है, किन्तु तुलनात्मक राज- 
नीतिक विश्लेषणो में इसका उपयोग अब ही होने लगा है। अतः इस दृष्टिकोण का अर्थ 
समझकर हो तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में इस दृष्टिकोण की उपयोगिता समझी 
जा सकती है । मावपंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण के प्रयोगकर्ता निम्नलिखित मान्यताएं 
रखते हैँ। इन मान्यताओं के विवेचन के आधार पर इसका अर्थ समझना सरल होगा, 
इसलिए इनका उल्लेख करना आवश्यक है--(क) माक्सवादी-लेनिनदादी राज्य की 
ओपचा रिक संरचनाओं को वहुत कम महत्त्व देते हैं। (ख) इनकी मान्यता है कि विकास- 
शील राज्यों को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं की माक्संवादी-लेनिनवादियों की रा 
शक्ित, वर्ग और औद्योगिकीकरण की धारणाओं रो अधिक अनुकूलता है । (ग) 
मान्यता है कि राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए समग्रवादी दुष्टिकोध का 
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आवश्यक है। (घ) इनकी अपनी अवधारणाएं, मान्यताएं और प्रविधिया हैं। (च) गई 
विशेष प्रकार के युद्धों के बजाय सामान्य सवाल उठाते हैं और उनके सामान्य उत्तर हट 
देने का प्रयास करते हैं। हि 

(क) इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं मे बोर 
चारिक संस्थाओं और संरचनाओं का होना आवश्यक है, वयोकि इनके माध्यम से राज- 
नीतिक प्रक्रियाओं को आधार तथा दिशा मिलतो है। किन्तु इनको सब कुछ नही मात 
लेना चाहिए इस अर्थ मे मा्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण अन्य उपायमों से भिन्न नही 
है। व्यवहारवाद के उदय और प्रचलन के बाद औपचारिक संरचनात्मक व्यवस्थाओं को 
पाश्चात्य तुलनात्मक विश्लेषणों में भी विशेष स्थान नही दिया जाता है! अतः गा: 
वादी-लेनिनवादी आधार पर किए गए तुलनात्मक अध्ययन वास्तविक राजनीतिक 
प्रक्रियाओं से अधिक सम्बद्ध है । दी 

(ख) इस दृष्टिकोण मे सर्वाधिक महत्त्व का तत्त्व यह है कि विकासशील राज्य ४ 
समस्याए माक्संवादी-लेनिनवादी उपागम के आधार पर ही समझी जा सकती हैं; गो 
इनकी राज्य-शवित, वर्ग तथा उद्योगों की घारणा, विकासशील राष्यों में इनसे ० 
न्धित धारणाओं से बहुत मेल खाती है। इस भ्रत्ययी अनुकूलता के कारण, है 
विचारधारा में जिन प्रत्ययों का प्रचलन है, वैसे ही समान अर्थी अत्यय विकासशोव रो 
मे भी पाये जाते हैं। इनके अर्य विकसित राज्यों के प्रत्ययों के अनुरूप अर्थ रख ही कहे 
सकते है। क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के महत्त्वपूर्ण अन्तर यह समानता नहीं ओर 
हैं। उदाहरण के लिए, लोकतंत्न का अर्थ विकासशील राज्यों व मार्क्वादी-ोिक 
विचारधारा वाले राज्यों मे अधिक साम्यता रखता है। इतनी साम्यता उदार लोतीे 
में लोकतंत्र की धारणा से नही है। यद्यपि वतमान संदर्भ मे यह उल्लेख का 4०) 
नही है फिर भी अनेक विद्वान यह मानते है कि अधिकाश विकासशील राज्यों में लो 3 
असफल ही इसलिए रहा है, वयोकि इसको उदार लोकतंत्नों वाले अर्थ में अपना गा खत 
था जो उस प्रकार की विशेष राजनीतिक संस्कृति के अभाव में असफल ही होता। भा मन 
के लि में किया गया 42वा संशोधन शायद भारतीय लोकतंत्र को सही पर्णित्य 
रखने का ही प्रयास है। तह 

(ग) काकपगारी शरिशबारी दृष्टिकोण में अन्त,शास्त्रीय अध्ययत दृष्टिकोण 
है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक विज्ञानों को स्वायत्त अनुशासनों के पक डे 
से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न, राजनी ति-शास्त्र, अं शास्त्र, समाजशास्त्र और 200 
पृयक-पृथक शैक्षणिक स्टूलो (५४००)७) के बीच विभवत होकर रह जाते हैं। ई साई 
स्पाओं के समाधान नहीं होते, प्रश्नों के स्पष्टीकरण नही आते, अपितु इससे हा मप्र 
शैक्षणिक विवादों में फसकर रह जाती है । अतः मावर्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण हे 
दृष्दि से सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की देखकर समझने के प्रयास पर वले सा है 

_ (घ) मावमंवादी-लेनिनवाद हर नई समस्या के समाधानात्मक अध्ययन के रे हि 

नये प्रत्यवी ढांचे सूजित नही करता है। पाश्चात्य तुलनात्मक विश्लेषणों में अधि 
गद्दी पाया गया है कि कोई प्रत्यम किसी घटना विशेष से सम्बन्धित अध्ययन मै श 
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नहीं है ती उसको छोड़कर उसके स्थान पर नया प्रत्मयय बना लिया जाता है। इससे भ्रम 
उत्पन्न हो जाता है। प्रत्ययी एकता समाप्त हो जाती है । ऐसी स्थिति से बचने के लिए 
मावसंवादी-लेनिनवादी उपागम में अपनी स्थिरतायुक्‍त अवधारणाएं और प्रविधियां प्रयुक्त 
करने की व्यवस्था की गई है। 

(च) इस उपागम में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि स्तर को इकाई के लिए चुनना उप« 
युक्त ठहराया है) इनकी मान्यता है कि व्यप्टि-स्तर पर किए गए अनेक अध्ययनों को 
जोड़कर सामान्यीकरण करने का प्रयास विफल हो जाता है। हर देश में राजनी तिक व्यव- 
हार इतने अधिक परिवरत्यों से प्रभावित रहता है कि किसी भी व्यध्टि अध्ययन में कोई 
परिवत्यं छूट जाएगा और किसी अध्ययन में कोई नया परिवत्यं भा जाएगा। इसलिए 
यह सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को इकाई या संदर्भ मानकर उसकी प्रक्रियात्मक अभि- 
व्यक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं । 

उपरोक्त बातों से मावसंवादी-लेनिनवादी उपागम का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। महू 
उपागम कई बातों में पाश्चात्य उपागमों की तरह है, किन्तु इनमें कुछ मौलिक अन्तर 
भी हैं। मगर पहले दिया गया उदाहरण दोहराएं तो यों कहा जा सकता है कि मह जंगल 
में लगी आग पर ध्यान केन्द्रित करमे की बात करता है। एक-एक पेड़ की बीमारी की 
चिन्ता नही करता है। इसका यह अर्थ नही कि यह व्यवितगतता के प्रतिकूल है या पेड़ की 
बीमारी से आंघ मूंदने की सिफारिश करता है। इसका अथ्थं यही है कि सब समस्याओं 
को एक-सा नही माना जा सकता । कुछ प्राथमिकताएं तो निश्चित रहती है केवल उनके 
अभिज्ञान गौर पहचान की आवश्यकता होती है। मावर्सवादी-लेनिनवादी उपागम के इस 
अधथ॑ के बाद हम संक्षेप में मावसंवाद और लेनिनवाद के सिद्धान्तों का वियेचल करना 
उपयुक्त समझते हैं। 

मावसंवाद और लेनिनवाद के सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन तो यहां अप्रासं गिक होगा 
इसलिए यहां पर केवल उनके सिद्धान्तों की आधारभूत मान्यताओं का उल्लेय करता 
पर्याप्त होगा। संक्षेप में यह मान्यताएं इस प्रकार हैं--(क) सामाजिक जीवन में शर्वित 

के आाधथिक पहलू की सर्वोच्चता; (ख) समाज में आधथिक शक्ित से सम्पन्न वर्ग का 
प्रभुत्त; और (ग) राजनीतिक घवित का आधिक शवित के अधीन होना। 
(क) मावस वादी-ले निनवादी मह मानते हैं कि सामाजिक जीवन में शक्ति के आधिक 
पहलू की सर्वोपरिता ही महत्त्वपूर्ण होती है । इससे मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन संचालित 
होता है, तथा जिस यर्ग के हाथ मे आधिक शवित होती है वह वर्ग अन्य वर्गों पर भाधि- 
पत्य जमाकर, उन्हें अपने लिए कार्य करने फो बाध्य करता है। यह अवस्या वर्गं-संघर्ष ये 
शोपण बग आधार बनतो है। अतः माय वादी पाश्चात्य समाज की भांति आपिक शवित 
पर फुछ व्यक्तितयों का नियंत्रण स्वोकार नहीं करते हैं। उनमे: अनुसार यह शब्ति 
(आधिक) सबके हाथ में रहनी चाहिए जिससे यग॑-संपर्ष, शोषण इत्यादि को परिस्यि- 
तियां उत्प्न नही हों । 
(छ) माउमंदादियों घगा पहना है कि आधिक शक्ति को सर्वोपरिता का तरमंग्रत 
परिधाम आधिश शवितयुकत वर्ग का प्रभु बी अवस्था में होना है। यह राजनीतिक 
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शक्ति की गौणता का सूचक है। अतः व्यवहार में राजनीतिक शक्ति प्रभुतायुक्त | 
रहती। व्यवहार में सम्पूर्ण समाज आधिक शवित के निर्देशन में चलने के लिए वा 
हो जाता है और आधिक शक्ति सम्पूर्ण समाज पर छाई रहती है। 

(ग) आधिक शकित की सर्वोपरिता तथा समाज में इससे सम्पन्न वर्ग का पु, 
राजनीतिक शबित को भी इसके अधीन बना देता है। समाज में विद्यमान सभी संस्याए, 
आधिक शक्ति के समक्ष नतमस्तक रहती है। अतः तुलनात्मक विश्लेषण राजनीतिक 
शबित के आधार पर आधारित करने के साथ ही साय आधिक शक्ित की संरचना ५ । 
ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । उनके अनुसार, उत्पादन और वितरण के साधनों 
पर किसका स्वामित्व है, सम्पत्ति का किस प्रकार समाज में वितरण है, यह बातें एग* 
नीतिक व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति की निर्धारक होती हैं। इसलिए, तुलनात्मक राई 
नीति वास्तव में यथायंवादी तभी बन सकती है जब शत के आशिक पहुंनू को घाते 
में रखा जाए। + 

मा्सवादी-लेनिनवाद के अनेक सिद्धान्त इस संदर्भ में प्रासंगिक नहीं होते के कार 
उनका न यहां कोई उल्लेख किया जा रहा है और न ही उनका विवेचन दियाणा रहा 
है। हमारा यहां सीमित उद्देश्य, मावसंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण से तुलनात्मक व" 
यन करके निष्कर्प निकालने मे, और इस आधार पर की गईं तुलताओं की उपयोगिता 
तक ही है। इस उपाग्रम के क्रियात्मक विचार के शीर्षक के अन्तगंत हम उपरोक्त 
सिद्धान्तों का किस अकार प्रयोग होता है पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वर्णन को यही 
समाप्त किया जा रहा है। इस उपागम की विशेषताओं का विवेचन करके झतके महँत्त 
को समझना उपयुक्त रहेगा। अतः इसकी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कियी गा 
रहा है। 


मास वादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं (70० ८॥शब्णधांभी् रण 
पा बचा लांआंड 4997030०॥) वि 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों मे मावसंवादी-तेनिनवादी दृष्टिकीण ४ 5 
विशेषताओं के कारण राजनीति-शास्त्र के विद्वानों के ध्यान का आकर्षण बा है। श 
दृष्टिकोण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं--- :आदी-लेनिकंवादी 
(क) प्रत्ययो स्थायित्व (86 ९०ाव्ट्छतावा डधंर।0)--मवसेवादी-स 
दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का कहना है कि साम्यवादी सामाजिक विज्ञानों की, दिडली के 
दशशाब्दियो से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली विशेषता,इसकी प्रत्ययी व्यवस्था का स्था 
है। उनका कहना है कि भावसवाद-लेनिनवाद मे प्रयुक्त किये जाने वाले अत्यय व शब्दी" 
वली, इनके अध्ययन का सामान्य दृष्टिकोण, इनकी आदर्शी पूर्वघारणाएं और पद, 
पिछली आधी शताब्दी से आश्चयंजनक समानता रखती रही हैं। उदाहरग के वि 
'वर्गे-संघप', 'राज्य” या 'सरकार! जैसे प्रत्ययों का अर्थ आज भी वही है जो आज से 
शताब्दी पहले घा। अतः एक माकसंवादी लेखक ने व्यंग्य करते हुए लिखा है कि श 
गई साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्या का अध्ययनकर्ता 950 में सो कर 977 मैं 400 
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उसकी, 977 में सोवियत व्यवस्था की अध्ययन विधियों, प्रत्ययों या बादर्शी मान्यताओं 
में कोई अन्तर नही आने के कारण, सोवियत सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन और 
मास वादी प्रत्ययों को समझने में कोई कठिनाई नही होगी। किन्तु अगर पश्चिमी जगत 
का राजनी तिशास्त्री 950 में सो कर, 977 में जगने पर, सामाजिक विज्ञानों या विशेष 
कर राजनीतिक अध्ययन का भ्रयास करे तो शायद वह कुछ नही कर सकेगा, क्योंकि तब 
तक वहां तुलनात्मक अध्ययनों मे प्रयुवत होने वाले प्रत्यय, प्रविधियां और विश्लेषण तक» 
भीकें सब कुछ बदल गई होगी । 

इसका यह तात्पय नही है कि माक्सेवादी-ले निनवादी प्रत्ययों का स्थायित्व जड़ता का 

संकेतक है । यह गत्यात्मकता का सूचक है। क्योंकि विचारधारा की व्याख्या यहां दिन 
में दो बार नहीं बदलती है। परिस्थितियों के बदलने के कारण माक्संवाद-ले निनवाद की 
व्याख्या में परिवर्तन आए हैं, किन्तु प्रत्ययों का अर्थ बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी 
है। पाश्चात्य तुलनात्मक विश्लेषणों में इस स्थायित्व का अभाव प्रत्ययों की परिभाषा की 
समस्याएं उत्पन्न कर देता है तथा साथ ही इससे अध्ययनों में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती 
है। विशेषकर तुलनात्मक राजनीति में प्रत्ययों का स्थायित्व अति आवश्यक है अन्यथा 
इसमे निष्कर्प ही गलत हो जाते हैँ। उदाहरण के लिए, दो लोकता त्विक राजनीतिक व्यव- 
स्थाओं की तुलना करनी है तो यह्‌ उस अवस्था में अम्तम्भव होगा जब लोकतंत्न का 
तुलना की इकाइयों में अलग-अलग अर्थ लगाया जाता हो । अत: मावसंवादी-लेनिनवादी 
दृष्टिकोण की यह महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि इसमे प्रत्ययी स्थायित्व पाया जाता है। इस 
प्रत्ययी स्थायित्व के कई लाभ है जिनमें से प्रमुख का उल्लेख हम यहां कर रहे हैं-- 
(क) प्रत्यय, बुद्धिजीवियों, नीति-निर्धारकों और आम जनता के बीच सम्प्रेषण या संचार 
सम्भव बनाते है। (ख) प्रत्ययों, वोद्धिक प्रवर्गों और शब्दावली पर आंति (00॥प्रिश्चणा 
का अभाव रहता हे । (ग) हर शोधकर्ता के द्वारा प्रत्ययों को पुनः परिभाषित करने की 
आवश्यकता नही रहती ।(घ) तुलनात्मक अध्ययन विश्लेपणों को समझना सरल हो जाता 
है। और (च) विवेचित या विश्लेषित घटना की सैद्यान्तिक सुविज्ञता (व्विप्राशित9 
बनी रहती है। भप्रत्ययी स्थायित्व के उपरोक्त गुणों का संक्षिप्त विवेचन करने से इनका 
महत्त्व समझना सम्भव होगा | अतः इनका सक्षिप्त विवेचन दिया जा रहा है--- 

() प्रत्ययों के स्थापित्व के कारण समाज में प्रत्यय या शब्दावली सभी के लिए सुविज्ञ 
हो जाती है । एक प्रत्यय का बुद्धिजीवियों, नेताओं और साधारण व्यक्तियों के लिए एक 
ही अर्थ होते के कारण, इनमें आपस में सम्पर्क ही नही वरन, एक-दूसरे के बीच सम्प्रेषण 
भी होता रहता है। शोधकर्ताओं की भाषा इससे अलग नहीं बनती और शोध का नीति- 
निर्धारण मे उपयोग सम्भव होता है तथा नेताओं के द्वारा जो बात कही जाती है वह 
जनसाधारण तक पहुंच जत््ती है। माक्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण के समर्थकों का 
पाश्चात्य सामाजिक अनुसंघान पर यह आाक्षेप है कि वहां हर अनुशासन की विधिष्द 
शब्दावली वन गई है और एक ही अनुशासन मे प्रत्ययों का अर्थ इतना पैचीदा हो गया है 
कि साधारण जनता व दींति-नि्धारिक तो दूर स्वयं राजशास्ती आपस में जानकारी का 
आसानी से आदान-प्रदाव नही कर पाते हैं। इससे बुद्धिजीवियों, नीति-निर्धारकों * 


श्र 
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जनसाधारण की अलग-अलग शब्दावली बन जाती है । इन तीनों वर्गों के लोगों के दौर 
प्रत्ययी दीवारें खड़ो हो जाती है तथा ज्ञान, सूचना और तथ्यों का तीनों वर्गों के ब्ोगों 
के बीच स्वतन्त्र रूप से प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन माकसंवादी-लेविनवादी दृष्टि 
कोण में प्रत्ययी स्थायित्व के कारण समाज के इस प्रकार के लोगों के बीच दीवारें खड़ी 
नही होती हैं। जैसे बर्ग का अर्थ साम्यवादी व्यवस्थाओं में सब के लिए एक ही होता है। 
माक्स और लेनिन ने जो इसका अथे लिया वही माओ और हो-ची मिन्‍्ह के द्वारा भी 
लिया गया है। 

(3) प्रत्ययों के स्थायित्व के कारण इनके अर्थ को लेकर न भ्रांति होती है और वहीं 
इनके अर्थ पर कोई विवाद उत्पन्न होता है। एक ही अर्थ सबके द्वारा स्वीकार होने 
कारण किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश ही नहीं रह जाती । सामाम्यतया 
बौद्धिक प्रवर्गों (970००७४४॥ ०७४८४०प८७) की परिभाषा अनावश्यक विवादों का गगर 
बनती है। परल्तु प्रत्ययो व प्रवर्गों का स्थायित्व इस सब प्रकार की उलझनों से मुक्त 
दिला देता है तथा भ्रम की कोई गुजाइश नही रहती है। 

07) पाश्चात्य जगत में शोधकर्ता को अपनी शोध मे प्रयुक्त होने बाले प्रत्ययों को 
पुनः परिभाषित करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण प्रत्ययी ढाचे का स्थायितत के सक्षय 
से रहित होना होता है। प्रत्ययों के अर्थ बदलते रहते हैं या अलग-अलग शोधकर्ता, उ्कीं 
अलग-अलग बर्धों में प्रयोग करके, नये निष्कर्पों पर पहुंचना चाहते है । इससे कई पेचीद- 
गया उल्न्‍न्‍न होती हैं । प्रत्ययी ढाचे के स्थायित्व से इन सब उलझनो से भी बचना संभव 
हो जाता है। 

(४) हर सामाजिक शास्त्न मे शोधकार्य का दोहरा उद्दे श्य होता है। एक वो शोध ५ 
उस विषय सम्बन्धी समझ बढ़ती है तथा दूसरे, इस शोध का लाभ समाज ह्ति 
लिए नीति-निर्धारण में निहित होता है । प्रत्ययी स्थायित्व से तुलनात्मक विश्लेषण 
निष्कर्ष सरल से लगते हैं और उनका उपरोक्त वर्णित दोहरा लाभ समाज को दा 
हो जाता है। विश्वेपज्ञों की भापा क्षलय और विलष्ट होने पर शोध के निष्कर्पो 
समझने योग्य बनाने में ही इतना समय लग जाता है कि शायद निष्कर्ष तब तक के 
से कम मीति-निर्धारण में प्रयोग योग्य नही रह जाते हैं। अतः प्रत्ययी ढांचे का स्पायिल 
इन पर आधारित अनुसंधान कार्यों को सरल और समझने योग्य बना देता है। लि 

(४) अनुसंधान कार्यों को सुविदित सैद्धास्तिक ढांचे पर आधारित करे ते मे 
धटनाओ को, जिनका विवेचन या विश्लेषण किया जाता है, एक निश्चित तारतम्मता पर 
चायना सम्भव होता है। इससे सम्पूर्ण शोध प्रयत्त एकता के सूत्र में वे रह जाते हैं * 
शोध का अधिक लाभ व उसमें अधिक व्यवस्थितता रहती है ! 
3. “त्ययी ढांचे के स्थायित्व के उपरोक्त लाभों के विवेचन से यह निष्कर्ष नहीं नि 
जैना है कि इससे फायदा हो फायदा है। वास्तव में इससे हावियां भी कम नही होती 
ईवके कारण सुलनात्मक अध्ययनों में वैज्ञानिकता का स्तर गिरता है। श्रविधियों क 
परिष्करण व परिशुद्धता का भी स्तर निम्न कोटि का हो जाता है तया कभी: ही 

' * गतिद्वीन व छड़ से बनने लगते हैं। किन्तु इस बात को तो स्वीकार करों 
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होगा कि प्रत्यमी ढाचे का स्थायित्य अनेक भगों का मिवारक बन जाता है । 

(सत) संघटित या समप्रवादी पद्धति (वाल्ह्गणश०त गराणा000059 ० ाण$४९ 

गवाधाट)--मावसंवादी-ले निनवादी दृष्टिकोण में संघटित या समग्रवादी पद्धति का प्रयोग 
किया जाता है। क्लाकृसत ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि साम्यवादी विश्लेषण की दूसरी 
प्रमुख विलक्षणता इसकी अध्ययन पद्धति की समग्रवादी प्रकृति है। मा्सवादी-लेनिनवादी 
उपागम में अलग-पलग सुलनाएं व अध्ययव नहीं किए जाते है । इसके समर्थकों की 
मान्यता है कि सभी सामाजिक घटनाक्रम अनेक १रिवर्त्यों और तत्त्वों से प्रभावित रहते 
हैं। अतः सही निध्क्पों पर पहुंचने के लिए इन सभो का ध्यान रखना ही पर्याप्त नहीं है, 
अपितु इनको अध्ययन में सम्मिलित करना भी आवश्यक है । उदाहरण के लिए, छिठी 
देश की राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित घटनाक्रमों का कारण उन्तक्नी विशेष 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या अर्थव्यवस्था की स्विति हो सकती है। यही छारः है हि 
मासंवादी-लेनिनवादी विश्लेषण में इतिहास, समाज की अवस्था, अर्थव्यदस्पा को प्रशटि 
ओर राजनीति को, एक सर्वावीण या समग्रतावादी विश्लेषण में समाहिद रुर शिपा बादा 
है। राणनी तिक घटनाक्रमों को समझने में संघटित पद्धत्ति का योगदान बहूद बडिड रहवा 
है। विशेषकर, विकासशील राज्यो की राजनीतियों में तीव्र गति दे होते वादे परिवर्यत, 
सधदित पद्धतियों के प्रयोग से ही समर जा सकते है । इन देशों में घटदाकरनों हे प्रेटट व 
नियामक समाज व जीवन के विभिन्‍न पहलुओं में फ्रेसे होते के झपरप डेदल मंबदित 
पद्धति हाय ही स्पथ्ट किए जा सकते हैं। गत: विकासम्ीर देखो # होते दाद परिवर्दतों 
को समझने में मा््सवादी-लेनिनवादी दृष्दिकोण की संघद्िट पददि 5 सूप से सद्ायक 
पाई गई है । 

(ग) ऐतिहासिक दृष्टि से गत्यात्मक् उपयम (ए:7८८८८०८५ 2 0; छशपर८ 
28097००८॥0--माव्से व लेनित ने इतिहास की व्याक्य डदा बदरसीर मंदवी विद्ाम की 
नमे परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास्त किया है। उन्होंत्रे द इेदद इमझग हो खाम्या दी थी 
कि समाज किस प्रकार विकसित हुआ है, बरपि मी हिस्टूद विवेचन किया है हि 

भव वि पु च्ध 

यह किस प्रकार भविष्य में विकास करेया । दी मी दि कृपि-तघान बये- 
व्यवस्थाओं में असन्तोष, अशांति और उयन- मा दिव+त दीं होटी है 
जबकि ओदयोगिकता प्रधान व्यवस्थाओं में द्यत 

उप्र प्रकृति वाले होते है । इनसे इतिहाय छा सुनकर 
प्रेरक था अवरोधक भ्रस्तुव होते हैं । इन छोस >ज:र 
असन्तीष व उत्तार-चढावों को इस दद्यर डिड्िट कर 
किया जा सकता है। 































टेद्िद्ामिड विद्यद 


चित्न 7.5 से स्पथ्ट है कि कृपियदान आय 
प दान अप भविस्दा गत डी 
चलता है जबकि ओदोगिक 2 पट शा हि 










अप्स्प् ऑफेसिडि अर्थव्यदस्था दा 
हे ब्यद्स्था 
विनाश के बीज निहित रहते है के दम डिनकनसन्पप व झोयय की ए्। 


देते है घिसते क्रांठि हो जाठी है कर इासआद स्थायिठ हो जाता है 


362 :: तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


की गई ऐतिहासिक व्याख्या के और विस्तार में नहीं जाकर इतना ही कहेंगे कि मा ने 
इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करके या आर्थिक-नियतिवाद और भौतिकदेदवार 
का सिद्धान्त प्रतिपादित करके, वर्गे-संधर्प के द्वारा समाजों की गत्यात्मकंता को समझते मे 
प्रयास किया तथा यह बताया कि ऐतिहासिक विकास की प्रमुख प्रेरक शवितियों विशेषणों 
से बाहर नही रखी जा सकतीं। इससे मावस्तवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण ऐविड्वाफि 


(कृपि-प्रधान अरंव्यवस्था) 





उतार-चढाव 


अपतोप के 
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चित्र 7.5 अर्थव्यवस्था की प्रकृति का विकास पर प्रभाव 


दृष्टि से गत्यात्मक उपागम वन जाता है । इस सम्बन्ध में पाठक को सम्बन्धित पुस्तरों ते 
मास और लेनिन के, भौतिक इन्द्रवाद (ताबा्लाट्श ग्राभथांवरोआाए): इतिहार हि 
भोतिकवादी व्याय्या (गर/दांगाभ> /शफ्ानक्षांण ण एंध्रण)) आधिक नियत: 
बाद (९००/०॥४० तलशाएंए57) तथा वग-संधप की अवधारणा (००ए०्णाप वंश 
ऋूछ्ा) पर, विचारों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, मावसवादी-लेतितेवादी बाद 
कोण की ऐतिहासिक दुष्टि से ग॒त्यात्मकता समझना सरल ही जाएंगा। 

(घ) सामाजिक दृष्टि से आसंगिक ढांचा है (80०29 7लेव्शए/ 
कार्ल मास के चालीस वर्ष के शोध व लेखन का प्रमुख प्रहार पूंजीवादी वर 
अवश्यंभावी पतन की सत्यता प्रमाणित करने मे ही केन्द्रित रह्य था । उसमे ही 
कात में जो हजारों पृष्ठ लिखे उनमें पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण वें 
सम्मिलित रहा । दास केपोटल के 3600 पृष्ठों में मार्क्स ने अप्रल्क् रर 
बताने का अयास नही किया कि भावी साम्यवादी व्यवस्था, जिध्की तरफ, आदधिक 

पजिक विकास सनिवार्यत: बढ रहा है, किस प्रकार की होगी । इससे पाठक के 


विवरण 0-7 
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यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि माक्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण ऐसी अवस्था में 
सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक ढांचा कैसे हो सकता है ? सामान्य ज्ञान रखने वाले पाठक 
के मन में इस प्रकार की शंका का उठना स्वाभाविक है। इसलिए ही हमने यह सन्दर्भ 
पहले स्पष्ट किया है कि माक्से ने भावी साम्यवादी व्यवस्था की कोई ठोस कल्पना नही 
की, फिर भी, यह दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक ढांचा है। यहा हमें यह्‌ समझना 
होगा कि सामाजिक दृष्टि से प्रासग्रिक ढांचे से वया तात्पर्य है ? इसका साधारण अर्थ लें 
तो यह कहा जा सकता है कि माक्संवादी-लेनिनवादी आदर्शी सिद्धास्तों के निर्माण का 
चक्कर छीड़कर समाज की ठोस समस्याओं को तेकर उनको समझने और उनके स्पष्टी- 
करण का प्रमुख ध्येय रखते हैं। मावर्सवादी-लेनिनवादी केवल शोध के लिए शोध नही 
करना चाहते हैं । उनकी मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनीं का प्रमुख जोर, 
समाज से संम्वन्धित व प्रासंगिक बातों को ही मध्ययन व तुलनाओं के लिए चुनने में होना 
चाहिए । इससे अध्यमन एक तो प्रासगरिक होने के कारण उपयोगी हो जाएगे भोर दूसरे, 
अध्ययनों की मुख्य धारा सैद्धान्तिकता के कल्पनाशोक में उड़ने से बच जाएगी। इस 
प्रकार, मावसं वादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक दृष्टिकोण हे। 
मा्सवादी-लेनिनवादी अध्ययन दृष्टिकोण की विशेषताओं के विवेचन से स्पष्ट है 
कि यह दृष्टिकोण पाश्चात्य जगत मे प्रचलित तुलनात्मक विश्लेषणों के उपागमों से अनेक 
भिन्‍नताएँ रखता है। यह यथार्थ के टुकड़े-टुकड़े करके देखने के वजाय उसे एक विहगम 
दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। इसकी मान्यता है कि दो या दो से अधिक यथार्थरूपी 
हटूलों' पर बैठने का प्रयास अनिवायंत: असफलता की ओर ले जाता है! इसलिए जरूरत 
से ज्यादा महत्त्वाकांक्षी होने से श्रेष्ठठर यह होगा कि संयत या सामान्य रह कर ही 
तुलनात्मक अध्ययन किए जाएं, जिससे पूर्ण सत्य नही तो कम से कम जो ज्ञान प्राप्त हो 
बह प्रासंगिक व गत्यात्मकता के लक्षणों से युक्‍त हो सके । इनकी मान्यता है कि राज- 
ननीतिक तुलनाओं के परिष्करण से, तथा तुलनाओं में प्रयुवत होने वाली प्रविधियों की 
परिशुद्धता से, सुनिश्चित सिद्धान्त निर्माण के प्रयास से तो विनम्र और सामान्य स्तर का 
सिद्धान्त या सामान्यीकरण करना श्रेष्ठतर होता है। यही कारण है कि माकसंवादी- 
लेमिनवादी परिशुद्धता, प्रविधियों के परिष्करण, वैज्ञानिकता और सैद्धान्तीकरण पर 
इतना बल नही देते है जितना तुलनात्मक अध्ययनों से उपलब्ध ज्ञान की ध्यावहारिकता 
पर देते हैं। इसी कारण विकासशील राज्यों के सम्बन्ध में यह अध्ययन दृष्टिकोण कुछ 
अधिक आकर्षण का कारण बना है। 


माक्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण की व्यवहार में प्रयुक्‍तता (छब्लांव्श 
हैएीप्णांणा ए 'ववारंजनें,धांगिंत॥ होगारएणाते 
मावसंवादी-ले निनवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं के विवेचन से स्पप्ट हुआ है 
कि इस दृष्टिकोण का उदय मुख्यतया विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने 
और उनमे सम्भावित परिवर्तेन की दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हुआ है । 
माकसंवादी-लेनिनवादी तुलनात्मक विश्लेपणों का प्रमुख वल विकासशील राज्यों की 


364 :: तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ 


राजनीतियों पर ही रहा है। इस दृष्टिकोण का व्यावहारिक उपयोग करे के हि! 
माक्संवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों का सहारा लेकर किसी राजनीतिक व्यवस्था डी बस 
राजनीतिक व्यवस्था से तुलना की जाती है । किन्तु इस प्रकार की तुलनाओं में ला 
और तुलना के प्रवर्ग वही रखे जाते हैं जो मार््सवाद-सेनिनवाद के प्रमुष पिदानों रे 
सम्बन्धित होते है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की अन्य व्यवस्था से तुलना कर 
लिए तीन प्रमुख आधारों के सहारे, तुल्य प्रवर्गो से सम्बन्धित राजनीतिक ब्यवस्थाओं की 
अध्ययन किया जाता है। यह आधार इन देशों में 'राज्य-पूंजीवाद की अरकृति के अमिया 
से सम्बन्धित है । इस प्रकार, माक्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण में राजनीतिक ब्यकारों 
की प्रकृति को किसी राज्य में पूंजीवाद व अ्व्यवस्था की प्रकृति व संरचना कै भाग 
पर समझने का प्रयास किया जाता है। इस दृष्टिकोण में इन तीन आधारों व सिद्ातों 
व्यावहारिक तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं। इन आधारों का संक्षिप्त विवेषन देती 
प्रासंगिक होगा । 

(क) अ्ंब्यवस्था में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की संरचना, शक्ति और महते के 
प्रभावकारिता ([४6 हधएवघ्रा०, ए0फ बणएत॑ झंहणी०87०8 ० 00 शऑ 
ए00॥0 ६९०४०: ॥7 (96 6००१००५)--माव्स वादी-ले निनवादी यह मानते है हि 
देश में राजनीति का रूप-निर्धारण इस बात से ही होता है कि वहां की अब 
सावेजनिक व निजी क्षेत्रों की संरचना, शक्ति और महत्त्व क्या है? उदाहर_ न 
अपेव्यवस्था में इन दोनों क्षेत्रों की संरचना ऐसी हो सकती है कि सार्वजनिक कै हर 
हो सकता है या निष्क्रिय रह सकता है। इसी अ्रकार यह निजी क्षेत्र को वियल्लिए 
वाला हो सकता है या उसको प्रोत्साहन व सहूलियतें देने वाला हो सकता है। 
हर प्रकार की अवस्था का राजनीति, राजमीतिक संरघनाओं और प्रक्रियाओं पर मि' 
भिन्‍न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति की सम 
लिए उनकी तुलना करते समय इन तीन प्रवर्गों का ध्यान रखना आवश्यक बवतल्ा 
(%) अय॑व्यवस्था में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की संरचना कँसी है ? (ख) हक हर 
में प्रत्येक क्षेत्र की वास्तविक शकिति क्या है ? और (ग)अर्थ॑व्यवस्या में इत क्षेत्रों न 
एक का महत्त्व व प्रभावकारिता कितनी है ? बृजनिक या 

संरचना में यह देखना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में कौन-सा क्षत्ष सी ० धर 
तिजी सक्रिय है ? वास्तविक शक्ति में यह देखना आवश्यक है कि कौनसी हर 
व्यवस्था का नियत्नक व संचालक है ? तथा महत्त्व व प्रभावकारिता में यह दा हे मार्ग 
कि राजनीतिक व्यवस्था को वास्तविक रूप में किस क्षेत्र का आधार आप है त्मिक 
वादी-लेनिनवादी यह मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओ की भ्रकुति, या 
प्रतिमान व प्रभियात्मक अभिव्यक्ति तया शासकों के बारे में लोगो की नह! डे 
सर्व्यवस्था मे इन दोनों क्षेत्रों के पारस्परिक सम्बन्धों पर ही विर्भरकस्ती है 
इनको महत्त्वपूर्ण परिवत्यों के रूप मे लेकर तुलनाएँ करने से ही विकासशील को दे 
समस्याओं बोर व्यवस्थाओं की वास्तविक प्रकृति को समझता सम्भव है। इ। ! 
समय ऊपरी व्यवस्थाओं तक सीमित रहने के बजाय गहराई में जाने की 
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प्र मावसंवादी-लेनिनवादी पर्याप्त बल देते है। उदाहरण के लिए, अर्थव्यवस्था में सार्वे- 
जनिक क्षेत्र का आकार वहुत बड़ा हो सकता है, किन्तु यह निष्क्रिय रह सकता है या 
वास्तव में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर सकता है या उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से 
सहायता-व्यवस्था कर सकता है। अतः इस प्रकार की तुलनाओं में भी सतर्कता व 
सावधानी रखना आवश्यक है। ऊपर से जो दिखाई देता है केवल उसी के आधार पर 
निष्कर्प नही निकाल लेना चाहिए। 

विकासशील राज्यो की अथंव्यवस्थाओं मे यही बात देखने को मिलती है कि राष्ट्रीय- 
करण की नीति अपनाकर अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े भाग पर सार्वजनिक नियत्रण स्थापित 
कर दिया जाता है, किन्तु अधिकांश राज्यों में यह दिखावा ही अधिक होता है । वास्तव 
में सावेजनिक क्षेत्न निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देता है। भारत और श्रीलंका जैसे देशों मे 
यह लम्बी अवधि तक चलता रहा था तथा अभी भी अनेक विकासशील देशों मे यही हो 
रहा है। इसके माध्यम से अभिजन सत्ता में बने रहने का आथिक आधार भी बनाये रख 
पाते हैं तथा जनता का समथंन प्राप्त करने का दिखावा भी कर पाते हैं। अतः इस प्रकार 
की सतही व्यवस्थाओं से या दिखावों से सावधान रहना आवश्यक है। 

(ख) शासकों को वर्ग रचना ([॥6 ०७४४ ००घाए०आंध०ा ० (0 7प७५४)-- 
किसी देश की आधथिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को समझने में 
शासक वर्ग की वर्ग रचना काफी सहायक होती है। शासक, समाज के किस वर्ग से 
सम्बन्धित है, अर्थात उनकी भर्ती समाज के कौन-से वर्ग मे से होती है ? उदाहरण के 
लिए, शासक वर्ग सामन्‍्ती या बुर्जुआ (मध्यवर्मी) प्रकार का है या जनसाधारण से 
सम्बद्ध है? शासक वर्ग प्रगतिशील है या प्रतिक्रियावादी है? इसी तरह, शासक वर्ग 
विदेशी पूंजी पर आश्रित रहता है या नही रहता है ? इन सबसे राजनी तिक व्यवस्था फा 
संचालन प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति 
के यही प्रमुख नियामक है। विकासशील देशों में अनेक समस्याएं ओर सामाजिक 
पेचीदगियां केवल इस कारण से हैं कि शासक वर्म सम्पूर्ण समाज मे से भर्ती नहीं होता 
है। चुनाव होते है, राजनीतिक दलों में सत्ता का हेर-फर होता है, किन्तु हर स्थिति मे 
सत्ता पर नियंत्रण उसी वर्ग का बना रहता है जो प्रतिक्रियावादी विदेशी पूंजी पर आश्रित 
और धनिक वर्ग है। इस कारण से विकासशील राज्यों में राजनीतिक व्यवस्थाओं पर 
अनावश्यक दबाव व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक शिक्षण, 
जागरूकता और संचार साधनों से सम्भव हुई सम्पर्कता के कारण विकासशील राज्यो मे 
जनसाधारण राजनीतिक प्रक्रियाओं मे सही अर्थों मे सहभागिता प्राप्त करना चाहता है, 

किन्तु शासक वर्ग इसमें वाधाएं डालते हैं और इससे इन देशों की अनेक समस्याएं जुड़ी 
हुई लगती हैँ। अत: राजनीतिक व्यवस्थाओों की आपसी तुलना में शासकों की यर्ग-रचना 
का आधार लेकर इनके बारे मे बहुत कुछ समझा जा सकता है । 

(ग) अर्थव्यवस्था को प्रकृति (ग॥6 707९ 0 ९००४०ए५)--अचं व्यवस्था की 

प्रकृति में सामान्यतया यह देया जाता है कि मोौद्योगीकरण की मात्चा कितनी है ? मावसे- 
वादी-तेनिनवादी यह मानते हैं कि किसी भी देश ने औद्योगीकरण की मात्रा रे समाज ये 


366 ८ घुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्याएं 


राजनीति की प्रकृति का नियमन हीता है । इससे सं द्वारा वर्ग का आकार निरशित होताहै। 
अत: इस दृष्टिकोण का तुलनात्मक राजनीतिक विस्तेषणों में प्रयोग करते समय अपब्यरता 
की प्रकृति सम्बन्धी तीन पहलू घ्यान में रपने से तुलनाओं में ययायता था जाती है। रह 
तीन पहलू इस प्रकार हैं-- (क ) औद्योगीकरण की मादा (6९87९०) (स्व) सवेद्वरग ग 
आकार (820), और (ग) औद्योगिक और ग्रामीण अ्ंव्यवस्या का आपसी स्ेद। 

(0) औद्योगीकरण की अधिक मादा याज्ते राज्य में अधिकाधिक व्यक्ति राजतीकि 
सहभागिता की मांग फरने लगते हैं । इस प्रकार के राज्य में, औद्योगीकरण से राज्दीति 
शिक्षण इस स्तर तक पहुंच जाता है कि इस प्रकार के जागदक व्यवित राजनीतिक संस्था, 
राजनी तिक प्रक्तियाओ और राजनी तिक सत्ता में सहभागी होना चाहते हैं। बगर एजती कि 
व्यवस्था में इनकी सहमागिता की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो यह व्यवस्था को वो 
वाले तत्त्व बन जाते हैं। अतः सुलनाओं में इन पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है! नि 

(0) सहारा वर्ग का आकार, आशिक व्यवस्था की प्रकृति का ही स्पप्टीकरण हई 
करता है, अपितु इससे राजगीतिक शक्ति के घारकों को मिलने वाली सम्मावित 
चुनौतियों का संकेत भी मिल जाता है। इनका आकार भी केवल संख्यात्मर दृष्टि है 
नही आकना चाहिए। इसमें अनेक पहलुओं फो सम्मिलित करना होता है। उदाहएगे 
लिए, यह वर्ग संगठित है या नहीं है। अगर रांगठित है तो संगठन के नेताओं का वा 
आधार कंसा है? विकासशील राज्यों में सर्वहारा बे का आकार बड़ा हो गा हीं है 
यह दूसरी बात है, किन्तु जहां यह संगठित हैं बहां इनके मेता अमी तक ऊपर बलि वर्ग 
के ही होते रहे है। अत' राबेहारा वर्ग का आकार कई आधारों पर आंका जानी चाहिए; 
अन्यथा निष्कपं दुषित हो जाएंगे 

(॥0) विकासशील अथंव्यवस्थाओं में दो समानान्तर अर्थव्यवस्थाओं का होता छा 
महत्त्वपूर्ण नही है जितना कि इन दो प्रकार की अर्थ॑व्यवस्थाओं का आपसी सम्बंध होता 
है। औद्योगिक अ्व्यवस्था व ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में पारस्परिकता रहते हुए मी 
निहित विरोधाभास उत्पन्न हो णाते हैं या सतह पर उभर आते हैं। विशेषकर किक १ 
राज्यों में यह विरोधाभास दो प्रकार की संस्कृतियों को उत्पन्न करके 'प्रामीण बनाम घहरी 
की समस्या उत्पन्न कर सकता है। अतः इस पक्ष को भी ध्यान में रखना आधा है।इक 
प्रकार, अधंव्यवस्था की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं शो 
समझने का प्रयास तया इस पर आधारित तुलनाएं राजनीतिक प्रक्रियाओं के अदा तर 
झांकने का अवसर प्रदान कर देती हैं। माकम॑वादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण का 
करके विकासशील राज्यों की सामाजिक, आथिक और राजनीतिक वर 
समझने में समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, क्योंकि मनुप्य के जीवन के 
अलग-अलग टुकड़े करके उसको समझना सम्भव नहीं है। मनुष्य की तरह ही, समा 
अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में सावयवी एकता होती है ओर इस कार 
संघटक पद्धति ही अध्ययन-विश्लेषण मे सहायक हो सकती है। माक्सेवादी-लेविवंशरी 
दृष्टिकोण ऐसी ही संघटक पद्धति-व्यवस्था उपलब्ध कराता है। इस दृष्दिकोंए 
उपयोग करना हो तो किसी देश मा देशों की आपसी तुलना में निम्नलिखित मापदष्ड मीं 
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मानदण्ड अपनाए जए सकते है-- (क) राज्य विशेष के अ-उपनिवेशीकरण (१९००]०ां- 
व्थांणा) के बांदोलन के सम्बन्ध में विश्व ऐतिहासिक अवस्था । (ख) राज्य के पश्चिमी 
साम्राज्यवादियों या साम्यवादियों से सम्पर्क व सम्बन्ध। (ग) राज्य की राजनीतिक 
सत्ता की वर्ग-रचना के संदर्भ में सामाजिक विशेषता । (घ)शासन था सरकारी संरचना 
की प्रकृति इस रूप में कि यह निजी आशिक क्षेत्र की नियंत्रक है या उसके द्वारा 
नियंत्रित रहती है । (च) देश की विदेश नीति, विशेषकर “तीनों विश्वों' के राज्यों के साथ 
सम्पन्धों में किस “विश्व' के राज्यों से अधिक समीपता, सम्पकता तथा उस पर आश्वितता 
है। (छ) अर्थव्यवस्था के विकास का देश में स्तर और स्थिति व विकास की गति तथा 
दिशा। और (ज) कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन का ढंग । 

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर माक्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक 
अध्ययनों में उपयोग करमे से निष्कर्ष यथाथथंवादी होंगे। इसका कारण यह है कि इस दुष्टि- 
कोष में सम्पूर्णता को ध्यान में रखकर चला जाता है। इन विन्दुओं को विस्तार से विवेचित 
करने की आवश्यकता नही है, क्योंकि इनमें से अधिकांश अपने आप ही स्पप्टता रखते है। 


माक्सवादी-लेनिनवादी उपागम की उपयोगिता (॥० ए॥४ ० ४शफआन 

,यांणंडा। 899709०) 

भावस वादी-ले निनवादी दष्टिकोण की विवेचना से यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना है कि 
विकासशील राजनीतियों की समस्याओं को समझने गौर सुलझाने का यह दृष्टिकोण कोई 
रामबाण साधन है। इसकी अपनी सीमाएं तथा कमियां हैं, किन्तु फिर भी विकासशील राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति को समझने में इस उपागम की विशेष उपयोगिता है। इस 
उपागम की व्यावहारिक उपयोगिता को निम्न विन्दुओं के रूप में समझा जा सकता है-.. 

(क) यह राजनीतिक व्यवस्थाओं की गत्यात्मक शक्तियों को समझने में सहायक है । 
माकसंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण मे राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने दाली 
सामाजिक, आथिक व ऐतिहासिक शक्तियों को अध्ययन में सम्मिलित किया जादा है। यह 
उन सब तथ्यों की खोज करता है, जो चाहे सामाजिक व्यवस्था में हो, चाहे आविक या 
सांस्कृतिक व्यवस्थावों में हो, जिनका राजनीतिक व्यवस्था को परोेश्न दा ऋपरोस रुप मे 
प्रभावित करने में हाथ हो । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माठयंदादी-४ निदवादी उन 
सब तथ्यों और परिवर्त्यों की खोज करते है, जिनमें किसी देश की साजदीविक व्यवस्था 
गतिशील बनती है। इससे यह अध्ययन उपायम अत्यत्िद् उप्र बल जाता है, क्योंकि 
यह राजनीति की गत्यात्मक शवितयां चाहे वे बी दिखरी हे ख:झ निकानने का प्रयतत 
करता है, जिससे इन शवितयों के विशेष घटनाठ्म # कट छा आन प्राप्त करने में 
सहायता मिलती है। 

(ख) मावसंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोध् छा दूद्य लाम बढ़ है कि यह बाहर 





्धधु 
विहंगम दृष्टिकोण से सम्पूर्ण व्यवस्था & झुज्त वस्टओं को देखते का प्रयाद् #र?” 
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बनाती है। राजनीति के सभी पहलुओं व पक्षों को एक-एक करके देखे के दंग 
उस पर एक साथ दृष्टिपात करने से “सम्पूर्ण दृश्य” ही सामने नही बाता, बच झे 
बुस्‍नत ही उस तथ्य को पहचानने में सहायता मिलती है जो तुलना से सम्बखित ए- 
नीतिक इकाइयो के सम्बन्ध में की गई परिकल्पना के सत्यापन या असत्यापत में कहाय 
होता है। यही कारण है कि इस दृष्टिकोण द्वारा विकासशील राज्यों की राजद 
व्यवस्थाओं को समझने में अधिक सहायता मिलती है। क्योंकि इस दृष्टिकोण में एव 

, मीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित एक-एक संरचना, प्रक्रिया और परित्यिति का एक 
करके परीक्षण व निरीक्षण करके, रोगी भांग तक पहुंचने की क्रिया को मत्यनीं बनुपपुत 
माता जाता है। राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलते हैं. कि उन पर एक बार 
दृष्टिपात करने से ही शायद वास्तविक कारण की पकड़ हो सकती है। मारसवारी 
लेनिनवादी दृष्टिकोण के प्रयोग करने वाले यही दलील देते है कि स्थिर और 200४ 
पाश्चात्य राजनी तिक व्यवस्थाओं की तरह विकासशील राजनी तियों को नहीं समझा जा 
सकता, वर्योकि यह व्यवस्थाएं अभी अस्तव्यस्त और प्रवाह के ऐसे दौरे मे पद 
रही हैं जद्दा कुछ भी मिश्चित नही है। 

(ग) इस दृष्टिकोण का एक लाभ यह भी है कि इसके प्रत्ययी स्थायितव कै व 
शोध तथा तुलनात्मक विश्लेषण बहुत अधिक व्यवस्थित वन जाते है। विभिनल सामारि 
विज्ञानों की शोध को संश्लेवित करके निष्कर्प निकालना सम्भव हो जाता है। हर 
स्थायित्व के अनेक लाभों का हम पहले विभेचन कर चुके हैं इसलिए उस दी 
यहां नहीं दोहरा कर केवल इतना ही कहता पर्याप्त रहेगा कि इससे सर बाते 
शास्त्रियों को शब्दावली, साधारण जनता और उनके निष्कर्षोंका प्रयोग करने व 
नेताओं की समझ से बाहर नही रहती है। पाश्चात्य जगत में राजनीतिशस्तरी ऐसे हा 
व प्रत्ययों का प्रयोग करते है जिम पर स्वयं वे लोग ही मर्तक्य नही रख रे भी 
उनका नीति-निर्माताओं की समझ से बाहर होना स्वाभाविक है। आजकल मे 
सामाजिक विज्ञानों को नीति-विज्ञान (०ां८/ &ं०१०९७) कहा जाता है) हे; 2 
प्राप्त ज्ञान का नोति-निर्माण मे उपयोग होना ही चाहिए। यह तभी हे 
जबकि शोघशास्त्रियों के निष्कर्पो को राजनेता समझने की स्थिति मे हो। ब 
लिए, 'संरचनात्मक-प्रकार्याद्मक उपायम (देखिये अध्याय 6) में प्रयुक्त बेन रे, 
का अर्थ भारत का कोई राजनेता शायद ही समझता होगा । यही बात पश्िवगी न 
के राजनीतिक नेताओं के बारे में कही जा सकती है । ्िक 

(घ) माक्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्थाओं को ऐदिहा' 
विकास निरम्तर पर अंकित करके समझते का प्रयास करता है। इसके अति झलक 
भान्यता है कि आज णो कुछ है, उस पर इतिहास का प्रभाव ही नहीं, अपितु उसी बार्ओो 
विज्कक्षणताओं को समझने मे इतिहास सहायक होता है। यह बात राजवीतिक व्या दीन 
के बारे में और भी सही है। विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनेक न । 
परिव्तनों को समझने में इतिहास बहुत सहायता करता है। उदाहरण के नए, व 
को ]947 मे रवतंत्ता प्रदान को गईं । अगर यही 979 में प्रदान की गई 
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भविष्य के राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति बहुत कुछ इस तथ्य से प्रभावित होती । इतना 
ही नही, माकसंवादी-लेनिमवादी किसी देश विशेष के इतिहास को ही नही सम्पूर्ण विश्व 
के इतिहास के परिवेश को भी अध्ययन करते समय ध्यान में रखने की वात कहते है। इससे 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविकताओं को समझने मे सहायता मिलती है। उदाहरण 
के लिए, नेपाल हमेशा से स्वतंत्र हिन्दू राज्य रहा है। इसकी यह ऐतिहासिक विशेषता 
इससे सम्बन्धित अनेक बातों को समझने में सहायक है। 

(च) मावसंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण का लाभ यह भी है कि इसमे अन्त.शास्त्रीय 
अध्ययन दृष्टिकोण अपनाने के कारण अध्ययन यथायंवादी तथा व्यावहारिक बन जाते 
हैं। यह बात 950 के बाद पाश्चात्य शोध शास्त्री भी स्वीकार करते है, किन्तु दोनों 
दृष्टिकोषों में शोध की इकाइयों का महत्त्वपूर्ण अन्तर, माकसंवादी-लेनिनवादी अध्ययन 
दृष्टिकोण में अन्तःशास्त्नीय अध्ययन सम्भव होने देता है, जबकि पाश्चात्य जगत में यह 
व्यवहार मे प्रयुकत नही हो सकता है। इसमें तुलना की इकाइयां सम्पूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्थाएं होती हैं जबकि पश्चिमी अध्ययन दृष्टिकोणों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के 
भाग विशेष को ही अधिक लिया जाता है। 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि माक्संवादी-लेनिनवादी अध्ययन दृष्टिकोण की राजनीतिक 
तुलनात्मक अध्ययनों में विशेष उपयोगिता है ! जिन लाभों का हमने ऊपर वर्णन किया है 

इसके अलावा भी यह अध्ययन दृष्टिकोण सबसे बडी उपयोगिता इस कारण से रखता है 
कि इसकी अध्ययन पद्धतियां संघटकता रखती है। इससे अध्ययन की प्रविधियों का शोध 
में प्रयीग सुनिश्चित प्रकार से हो पाता है। इसका एक लाभ यह भी है कि इस अध्ययन 
दृष्टिकोण से विकाराशील राजनीतिक व्यवस्थाओ के अन्‍्तगंत होने वाले परिवतंनों के 
बारे में सिद्धान्त तो नहीं बन पाए, किन्तु घटनाक्रमों की भविष्यवाणी करमे तक की 
अवस्था में पहुंचना सम्भव हो पाया है। इस विवेचन से यह अर्थ नहीं निकाल लेना 
चाहिए कि माक्संवादी-लेनितवादी दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों का 
श्रेष्ठतम दृष्टिकोण है। अगर तुलनात्मक ढंग से इस दृष्टिकोण की परख की जाए तो यह 
विदित होगा कि इस दृष्टिकोण में गुणों की अपेक्षा भवगुण ही अधिक है। इसको इन्हीं 
कारणों से न केवल आलोचना हुई है, अपितु इसका तुलनात्मक अध्ययनों में अधिक 
प्रचलन भी नहीं हो पाया है। इसकी आलीचनाओं मे से प्रमुद् का विवेचन कर इस 
दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना सरल हो जाएगा। अत: संक्षेप मे इसकी प्रमुख आलोच- 
नाओं का विवेचन किया जा रहा है। 


मार्क्सवादी-लेनिनवादी उपागम की बालोचना (८ एप्रप्तंलज्ा 0 
॥रंश- 6 3997042०)) 
यहां हम माक्संवाद-लेनिनवाद को आलोचना नही कर रहे हैं। उस प्रकार की 
आलोचना यहां अप्रासंगिक है। हमे तुलनात्मक राजनोतिक अध्ययनों में मावसवादी- 
सेनिनवादी दृष्टिकोण के प्रयोग से सम्बन्धित आलोचनाओं को ही यहां विवेधित 
करना है। इस दृष्टिकोण के . महत्व और उपयोगिता के बावजूद इसका वुलनात्मक 
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राजनीति में एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में अधिक प्रचलन नहीं हो पाया है। झ्े 
स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण में अनेक अच्छाइयों के साथ कुछ महत्त्ववूणे कमिया भी 
जिनका हम संक्षेप मे यहां वर्णन कर रहे है। इसकी प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित 
हैं--- (क) मह सबका टहलुआ (नौकर) है, किन्तु किसी का भी स्वामी नही है; 
(8 5 चेबण: ली था| 49055 छाए गावडाल ण ॥०7०) (से) सैद्धान्तिक परिणुद्धा 
का निम्न-स्तर (0फ-०ए७। ० धल्णलांध्व 50ए/॥०्या०७), (7) पद्धति सदी 
अत्यन्त परिशुद्धता या कठोरता (एल 6 क्रत॥००००३०व गंह8००), (प) हे 
समष्टि-स्तरीय दृष्टिकोण है, व्यष्टि-स्तरीय नहीं, ( 8 ग्रा8००-/०एथ थाए ॥0४ 
ग्रांट70-6४९ 89970900), 

(क) इस दृष्टिकोण के आलोचकों का कहना है कि माक्सवादी-ले निनवादी-दृष्टकीण 
एक ऐसी खिचड़ी है नो सबके खाने के लिए बनाई गई है। वास्तव में, अलग-अलग प्रकार 
की परिस्थितियों में अलग-अलग प्रकार की प्रविधियों की आवश्यकता होती है! के बह 
अध्ययन के उद्देश्य पर नि्भेर करता है कि किस प्रकार की तुलनात्मकता का प्रयोग हिया 
जाए ? इस कारण, मावसंवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण को सभी का नौकर, किन्तु दस 
का स्वामी नहीं माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि इस दृष्टिकोण में सब ई४ 
को ध्यान मे रखने का प्रयत्त करने के कारण, किसी का भी ध्यान नहीं रह पाता हैं। 
इसलिए, अध्ययन का यह दृष्टिकोण मौलिक व आधारभूत कमी यह रखताहै डि 
विहँगम दृष्टि अपनाने के प्रयास में यह वास्तविक, किन्तु छोटे-छोटे महत्त्वपूर्ण तथ्यों को 
देख ही नहीं पाता है। सामान्यतया राजनीतिक घटनाओं के कारण छोटे पैमाने पर ही 
उत्पन्न होते हैं, जिनका वाद में व्यापक श्रभाव प्रकट हो सकता है। इसलिए हुवा 
राजनीतिक अध्ययनों में सबको समझने के बजाय कुछ को समझने काग्रयल अधिक 
उपयुक्त है, बयोंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं की सम्पूर्णता के असंस्य पक्ष होते हैं बोर 
सबको एक साथ अध्ययन मे नहीं रखा जा सकता है । 

(छ) मावसंवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त निर्माण की चिंता तो करते हैं, किन्तु उनकी 
परिशुद्धता के लिए प्रयत्त करने की बात भूल जाते है। राजनीतिक तिद्धास्त प्रत्यावित 
करने के लिए न केवल अवलोकन योग्य तथ्य पर्याप्त होते है, किन्तु ऐसे तथ्य चाहि! 
जिनको मापा और पुनः परखा जा सके। ऐसे आंकड़ों के संकलत व विश्लेषण हे ही 
सामान्यीकरण के मार्ग पर आग्रे बढ़ना सम्भव होता है । माक्सवादी-लेनिनवादी मात तो 
ऐसे सिद्धास्तों के निर्माण की करते है जो स्वेब्यापी व सावेक्ालिक हों, किन्तु ऐसे महा 
सिद्धान्त (82३0 ॥#6039) के निर्माण के-लिए आवश्यक सुनिश्चित प्रविधियों, मोपनीई 
तथ्यों और विविध प्रकार के पक्षों से सम्बन्धित आंकड़ों -के संकलन से कवरते हैं। ९ 
अवस्था में, इन सबके अभाव में बने सिद्धान्त परिशुद्धता का निम्त-्स्तर भी आते की 
सकेंगे इसमें शंकाएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार, माव्सबोदी-लेनिनवादी दृषि 
के समयंक, एक तरफ तो सर्वेव्यापी सिद्धास्तों के मिर्माण का लक्ष्य रखते हैं। तो दूत 

तरफ, इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटाने व संकलित सामग्री का उपयोग करने एक 
परह से इनकार ही कर देते हैं। ऐसी स्थिति में सैद्धान्तिक परिशुद्धता का निरन्तर 
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गह जाता है। 

(ग) जिन अध्ययन पद्धतियों का तुलनात्मक राजनीतिक विश्लैषणों में प्रयोग किया 
जाता है उनका सस्ती से पालन होना आवश्यक है अन्यथा संकलित तथ्यों की विश्वस- 
नीयता की गारंटी नहीं हो पाएगी । राजनीतिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित संरचनाओं की 
जटिलता के कारण अध्ययन पद्धतियों की परिष्कृतता ही पर्याप्त नही है, अपितु उनका 
कड़ाई के साथ, अध्ययन व तुलमा के हर स्तर पर पालन भी आवश्यक है। मावसंवादी- 
लेनिनवादी इसकी विशेष चिता नहीं करते है। राजनीतिक घटनाक्रमों को समझने व 
उनका स्पष्टीकरण देने की चिता की सर्वोपरिता व प्रमुखता की वेदी पर, अध्ययन 
पद्धतियों का सख्ती से पालन, बलिदान कर दिया जाता है। इससे निष्कर्पों पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन पद्धति सहुलियत का माध्यम बन जाती है। 
सहूलियत का ऐसा माध्यम जिसे जैसे चाहो मोड़ लो। यह दृष्टिकोण अत्यन्त खतरनाक 
होता है। अध्ययन पद्धतियों का सख्ती से पालन व प्रयोग ही सत्य तक पहुंचने में 
सहायक हो सकता है। अत. आलोचकों की इस आलोचना में यथार्थता का अंश ही 
अधिक है। एक विद्वान ने इस सम्बन्ध में यहां तक कह दिया है कि माक्य॑बादी-लै निन- 
बादी दृष्टिकोण में पद्धतियों को कोई महत्त्व ही नही दिया जाता है। 

(ध) राजनीतिक प्रक्रियाएं और सामाजिक संरचनाएं आपस में इतनी उलझ गई है 
कि समष्टि-स्तर के अध्ययन अन्तत- निरयंक बनकर ही रह जाते है। राजनीतिक 
व्यवहार को प्रभावित करने वाले परिवर्त्यों की संडया इतनी अधिक है कि मानव मस्तिष्क 
कल्पना ही नही कर सकता ! ऐसी स्थिति में इन वास्तविक्रताओं की अनदेखी करके 
केबल सम्पूर्ण इकाइयों या निकायों पर अध्ययन को केन्द्रित करना, असम्भव को सम्भव 
बनाने का स्वप्न देखना ही कहा जा सकता है। माक्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण समप्टि- 
स्तर पर ही ध्यान केन्द्रित करके सम्पूर्ण राजनीतिक सक्रियता को समझने का निरथंक 
प्रवत्त ही करता हुआ कहा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यवहार इतना 
पेचीदा हो गया है कि उनको व्यष्टि-स्तर के अध्ययनों से ही समझने का प्रयास भी केवल 
सीमित सफलता तक पहुंचा सकता है। पाश्चात्य जगत के . विद्वान इसलिए ही यहां तक 
कह गए है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्पूर्णता का अध्ययन सम्भव नही है। अतः 
च्यप्य-स्तर पर ही। अध्ययरदों का प्रयल्त किया जाला चाहिए ॥ दिकासशील राज्यो की 

राजनीतिक व्यवस्थाओं में तो जटिलताएं, अस्थिरताएं और तनावपूर्णता और भी अधिक 
होती है। अतः इनका अध्ययन तो समष्टि-स्तर पर हो ही नहीं सकता । इसलिए 
मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण में समष्टि-स्तदीय अध्ययनों का प्रयत्न उपयोगी 
नि८्कर्षों की अवस्था तक पहुंचाने की बहुत कम क्षमता रखता है। 

माक्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि यह दृष्टि- 
कोण विकसित और स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में सा्थंकता नही रखता 
है। इस कारण, इसका विकासशील राजनीतियों पर हो अधिक बल भी आलोचना का 
आधार बनाया गया है। इसको एकपक्षीय तया एकांगी तक कहा गया है। इस दृष्टिकोण 
पर सबसे महत्त्वपूर्ण आरोप इसकी विचारधारा विशेप से सम्बद्धता कहा गया है। इस 
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दृष्टिकोण में मावसंवाद-लेनिनवाद से कहीं अधिक बल साम्यवाद पर केद्धित होने पी 
स्थिति था जाती है। अतः तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन निष्पक्षता की स्थिति हे दूर 
हट जाते हैं। यह विचारधारा विशेष के पोपक बन जाते हैं। इस तरह, इस दृप्लकोष 
पर महत्त्वपूर्ण 4 तर्कंसंगत आरोप लगाए गए हैं। इस दृष्टिकोण के पक्ष व विपक्ष ब़ो 
देख लेने के बाद हम तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के उपागम के कुृप में झा 
भूल्याकन कर सकते है। 


भावस वादी-ले निनवादी दृष्टिकोण : एक मूल्यांकन (706 !/कषकऑ/॥ 
ख70ए०्ग्णा : है ए९2प्४07) | 
इतने विवादग्रस्त उपायम के मूल्यांकन में कई कठिताइयां हैं । इव कायम 
सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि मुल्यांकन में कही गई हर बात को पक्षपाती वही! 
अमान्य ठहराया जा सकता है। यह कठिनाई अन्य उपागमों के मुल्यांकन भें छी 
गम्भीरता नही रखती है, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। किन्तु इस दृष्टिकोप है 
एक विचारधारा विशेष से सम्बन्धित होना आरोपों-प्रत्यारोपों का विस्तृत पत्र एुत 
छोड़ देता है। श्रत. इसकी मुल्याकनात्मक विवेचना में विशेष सावधानी वतर्शी 
आवश्यक है । 
इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में एक वात तो निविवाद है कि इसकी वैज्ञानिक कठोसा 
अत्यधिक सीमित है। यह वात इसके विवेचन, इस दृष्टिकोण की अमुख विशेषता 
और भालोचना से भी पुष्ट होती है। इस दृष्टिकोण के समर्थक भी यह बात 
करते है कि राजनीतिक व्यवहार से सम्बन्धित सरचमात्मक व्यवस्थाओं के अध्यया 
बैज्ञानिकता एक सीमा के वाद सम्भव है ही नही । माक्संबादी-ले नितवादी, देश 
परिशुद्धता या अध्ययनों की वैज्ञानिकता के प्रयत्न में अध्ययन के अमुध शिम 
खी जाने देना नही चाहते है। अत, इस वात को स्वयं मावसंवादी-लेनिनयादी लीक 
करते है कि अध्ययन के उपकरणों को एक सीमा के बाद महत्त्व नहीं दिया में की 
है। उनकी मान्यता है कि अध्ययन के उद्देश्य को प्राथमिकता और सर्वोपिरिता दी जी 
चाहिए, अध्ययन उद्देश्य की कीमत पर, वे पद्धतियों के परिष्करण और वेशानिकता 
अध्ययन बनाते के लिए तैयार नहीं है। .हम यह पहले ही देख चुके हैं कि हम 
विद्वानों द्वारा प्रतिपादित अध्ययन दृष्टिकोणों पर यह सही आरोप है कि उनमें वह 
निकता को इतनी प्रधानता दी जाने लगी है कि शोध का ध्येय ही खुध्त होता हे ६९३० 
है। यहा निष्कर्प मे हम यही कह सकते है कि वैज्ञानिकता का बलिदान अप 
की कीमत पर तथा अध्ययन उद्दे श्य का बलिदान वैज्ञानिकता की कीमतें पर नह कमा 
जाना चाहिए । यह दोनों आवश्यक है । दोनों में समन्वय होता चाहिए पर एक 
तक ही यह सम्भव है ! पु हहद्सती 
इससे मिलतो-जुतती वात इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में यह कही जाती हैं हे 
सैंडान्तिक परिशुद्धता लाने मे ही सीमित उपयोगिता है। यह निष्कर्ष भी विवि: 
ही है। माकसवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण का उपयोग,करने वाले एक तरह 9 
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सिद्धान्त की योज में होने के कारण निश्चित रूप से सैद्धान्तिक परिशुद्धता से परे हटते 
गय्रे है। यह वात्त ऊपर वाले निष्फर्ष से जुड़ी हुई है यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 
मावसंवादी-लेनिनवादी, निम्न-स्तर या मध्य-स्वर के सिद्धान्तों के निर्माण में रुचि नहीं 
रखते है। उनका प्रयत्व राजनीति का ऐसा सिद्धान्त बनाना है जो स्वेव्यापक और सा्वे- 
कालिक हो। इस कारण, सैद्धान्तिक परिशुद्धता की विशेष चिन्ता उन्हें नहीं है। किन्तु 
यहां इस दृष्टिकोण के समर्थक यह भूल जाते है या शायद जानते हुए भी अनजान बनता 
चाहते है कि ऐसे प्िद्धान्त तो भौत्तिवा जगत के बारे में भी सम्भव नही हो पाए है, तो 
फिर प्राणी-जगत से सम्बन्धित राजनीतिक व्यवस्थाओ के बारे में यह कंसे सम्भव हो 
सकेंगे ? पाश्चात्य जगत मे राजनीतिक विचारक, इसी कारण से, सर्वव्यापी सिद्धान्तों 
की खोज से अब मध्य-स्तरीय या लघधु-स्तरीय सिद्धान्त निर्माण पर अधिक बल देने लगे 
हैं। अथ यह सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक विज्ञानों में और विशेष- 
कर राजनीतिक विज्ञान के उप-अनुशासन, तुलनात्मक राजनीति में स्वव्यापी सिद्धान्त 
केवल काल्पनिक या दाशंनिक दृष्टि से ही सम्भव है, आनुभविक आधार पर ऐसा करना 
कठिन ही नही आज के ज्ञान की अवस्था में तो असम्भव है। अतः असम्भव का प्रयास 
नहीं करना हो श्रेष्ठता है । 
मूल्यांकन मे एक बात यह भी देखी जा सकती है कि जब राजनीतिक व्यवस्थाएं 
व संरचनाएं इतनी पेचीदा हैं कि उनका वैज्ञानिक अध्ययन करके सामान्यीकरण सरलता 
से नहीं किये जा सकते तो फिर वया किया जाए ? इसके उत्तर में दो बातें कही जा सकती 
हैं--एक तो यह कि ऐसे व्यवहार को समझने का प्रयत्त ही छोड़ दिया जाए तथा दूधरी 
यह कि प्रयत्व तो जारी रसे जाएं पर नये-नये ज्ञान, प्रविधियों, उपकरणो और अभिकरणों 
के अभिज्ञान के अनुसार तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेपणों को लाभान्वित करने के लिए 
अध्ययनों को इनके अनुरूप व अनुकूल बनाए रखा जाए। हो सकता है जो जाज असम्भव 
लगता है, कल सम्भव हो जाए; जो आज अत्यन्त कठिन लगता है, कल नये आयामों के 
सामने आने से सरन हो जाए। अतः तुलनात्मक अध्ययनों मे भाने वाली कठिनाइयों से 
न मिराश होने की आवश्यकता है और न ही इससे हतोत्साह होने का कोई कारण है। 
अत" माक्सेवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण में भी आवश्यकता पड़ने पर, और नये ज्ञाव के 
संदर्भ में अनिवाय होने पर, कुछ सामान्य रद्देबदल करना ही अधिक ठीक कहा जा 
सकता हैं। 
इस अध्याय और इससे पिछले अध्याय मे हमने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में 
प्रचलित और प्रयुवत होने चाले विभिन्‍न उपागमों का विवेचन किया है। इन उपागमों 
को लेकर कुछ सामान्य निष्क्पं हमने हर उपागम के मूल्यांकन में निकाले हैं। अतः महां 
किसी उपागम विश्लेप के बारे मे कुछ भी लिखना प्रासंगिक नहीं होगा, किस्तु तुलना- 
त्मक राजनीति के अध्ययन मे प्रयुक्त होने वाले इन सभी उपागमों को लेकर कुछ 
मूल्यांकन करना अनुपयुक्‍त नही होगा। अतः हम नीचे के पैराग्राफो में इन उपागमों के 
बारे में सामान्य निष्कर्पात्मक चर्चा ही करेंगे 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में प्रचलित इन उपागमों के बारे में एक तथ्य ऐसा 
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है जो सबके बारे में समान रूप से सही है। यह तथ्य है कि विभिन्‍्त उपागम राजनीति 
व्यवस्थाओं से सम्बन्धित राजनी तिक प्रक्रियाओं के बारे में सन्‍्तोषजवक स्पप्टीकरा के 
में बहुत सीमित रूप से ही सफल रहे हैं। राजनीतिक व्यवहार इतना पेचीदा बत गा है 
कि उसको किसी एक प्रवर्ग के आधार पर समझना सम्भव नहीं है। राष्ट्रीय पय, 
परस्पर विरोधी विचारघाराओं के बीच इतने भीच लिए गए हैं कि विचारधायओं द् 
मुक्त अध्ययन आवश्यक होते हुए भी सम्भव नहीं रहे हैं। तुलनात्मक शजनीतिमे 
राष्ट्रीय राज्यों या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित संस्थाओं और संरचनाओं की तुततवा कफ 
सामान्यीकरण करने का प्रयत्न किया जाता है, किन्तु सही अर्थों में राष्ट्रीय एयों 
का तो कभी का लोप हो गया है। अब राष्ट्रीय राज्य केवल नाम के ही रहे है। हा. 
सभी उपागम जिन इकाइयों को लेकर तुलना करने लगते हैं, वास्तव में उन इकाइयों थे 
अस्तित्व ही नहीं है। यही कारण है कि विभिन्‍न उपागम राजनीतिक प्रक्रियाओं के व! 
में आंशिक सत्य का ही उद्घाटन करने में सफल रहे हैं ॥ उदाहरण के विए, दो सम प्रया 
की व्यवस्थापिकाओं की तुलना करके कुछ निष्कर्पों पर पहुंचता कितना कठित हो ८ 
है, यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक व्यवस्थापिकाओं का कार्य ओपबा': 
रिकता ही अधिक बन गया है। इस तरह तुलनात्मक राजनीतिक का 
अनिक विश्वेषताएं रखते हुए भी व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से वहुत कम मे 
रह जाते हैं । हे 

इन उपागमों के बारे में दूसरी सामान्‍य बात यह कही जा सकती है कि सभी ३ 
विकासशील राज्यों पर अधिक बल देते हैं । यह सही है कि विकासशील रा्यों विधता- 
से तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों का विचार-क्षितिज विस्तृत हुआ है और रो 
युवत सामग्री, विश्लेषण और तुलना के लिए उपलब्ध हुई है, किस्तु इत पथ 
गहराई से देखने पर लगता है कि यह “तीसरे विश्व' के राज्यों की राजनीतियों किक 
में ही उलझकर रह गये है। यह सही है कि विकासशील , राज्यों में व्याप्त रकषों की 
अस्थिरताओं, विविधताओं और विचित्रताओं ने राजनीतिक आंकड़ों और ते 
भरमार कर दी है, किन्तु इन तथ्यों कौ सीमित उपयोगिता ही मानी जा 
इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध ही मानी जा सकती है। अतः इन उपागमों मे कितना 
राज्यों की अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाओं को इतना महत्त्व नही देना चाहिए“ 
दिया गया है। एक तरह से तो विकासशील टाज्यों के उदय ने वुलनात्मर्क पा कं र 
नमे-नये अध्ययन दृष्टिकोण, नये आयामों व नवीत अवधारणाओं को प्रवर ४ 
परन्तु इन्ही पर सर्वाधिक वल देना अधिक लाभप्रद नही हो सका है, कगो 
की राजनीतियां अभी भी संक्रमण काल मे से गुजर रही है। अतः तुलनातंम बा 
हे 8३ दृष्टिकोणों में सर्वाधिक महत्त्व उन व्यवस्थाओं पर रहा जो नई तर 

दौर में बहती जा रहो हैं। पु 

तुलनात्मक स्नान हे विभिन्न उपायमों में, भाकसंवादी-लेनिनवादी (कक 
छोड़कर अन्य सभी उपागमों मे अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाते के अयत्त सभी विश व 
सीमाओं को पार कर गये लगते हैं। कुछ उपागमों में तो वैज्ञानिकता पर इतनी ह' 
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दिया जाने लगा है कि अध्ययन दुष्टिकोण पद्धति सम्बन्धी अध्ययन मात्र रह गयी है। 
सही निष्कर्पों पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि परिणुद्ध प्रविधियो और सुनिश्चित 
पद्धतियों का प्रयोग किया जाएं तथा आनुभविक आंकड़ों के आधार पर ही सामान्यो- 
करणों तक पहुंचा जाए। इससे किसी को शिकायत नहों होनी चाहिए, किन्तु विभिन्‍न 
उपागमों में प्रविधियों के परिष्करण या पद्धतियों को सुनिश्चित बनाने का प्यत्न तुलना 
के उद्देश्य को ही दृष्टि से ओझल कर दे तव निश्चित रूप से ऐसे प्रयत्नों से शिकायत होने 
लगेगी । पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तावित उपागमों के बारे में यही कहा जाता है । 
अध्ययन के इन उपागमों मे एक ओर प्रवृत्ति आलोचना का कारण बनती रही है। 
यह उपागम प्रधानतः सिद्धान्त निर्माण के लक्ष्य से प्रेरित रहे हैं। हर अनुशासन मे सिद्धान्त 
निर्माण का ही उद्देश्य प्रमुख रहता है, किन्तु केवल यही उद्देश्य बनाकर तुलनाएं करना 
तकंसंगत नही कहा जा सकता है। अनेक विद्वानों ने तो ऐसे सर्वव्यापी सिद्धान्तों के 
निर्माण का स्वप्न देखना शुरू कर दिया जो हर घटना का स्पष्टीकरण देने की क्षमता से 
युवत हो । वास्तव में, वर्तमान राजनीतिक समाजों की पेचीदग्रियों ने सिद्धान्त निर्माण 
का लक्ष्य इतना धूमिल कर दिया है कि अनेक विद्वान तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषणों 
की सहायता से सिद्धान्त निर्माण को असम्भव तक मानने लगे हैं, किन्तु यह्‌ भी आत्यन्तिक 
(पराध्व7०) विचार है। सिद्धान्त निर्माण में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों की उप- 
योगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पर प्रश्न यह नही है कि सिद्धान्त 
निर्माण का प्रयास हो या नहीं हो ? प्रश्न यह बन गया है कि किस स्तर पर सिद्धान्तों का 
निर्माण करने का प्रमास किया जाएं ? प्रचलित मान्यता के अनुसार लघु-स्तरीय या 
मध्य-स्तरीय सिद्धान्तों से आगे यढ़ना सम्भव नहीं है। अत: 97] के बाद तुलनात्मक 
राजनीति के विद्वान इस बात पर अधिक बल देने लगे है कि जो सम्भव है उससे ही 
अध्ययनों को सम्दन्धित रखा जाए चाहे उससे सीमित लाभ ही हो या इस आधार पर 
निकले निष्कर्पों की स्पष्टीकरण क्षमता सीमित ही हो । 
इन दृष्टिकोणों की उपयोगिता का सर्वेक्षण करें तो आश्चर्यंकारी परिणाम सामने 
आएंगे। इन दृष्टिकोणों ने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को ही नही, स्वयं राज- 
नीति विज्ञान को अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने में बहुत योगदानदिया है। 
इन दृष्टिकोणों ने राजनीतिक अध्ययनों को तो वैज्ञानिक बचाया ही है साथ ही 
वैज्ञानिकता की नई कसौदियां व उपकरण भी जुटाये है। इन उपागमों ने ऐसे प्रत्ययों का 
सूजन किया है जिनके प्रयोग से राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन का एक सा परिप्रेदय 
व विचारबंध सम्भव हो पाया है। 
राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं व प्रक्रियाओं की जटिलताओं को समझने में इन 
उपागमों की देन बहुत अधिक रही है। राजनीतिक ज्ञान को व्यवस्थित करने में इनका 
बड़ा सहयोग रहा है। वैसे तो सभो अध्ययन ज्ञानवर्धन में सहायक होते है, किन्तु 
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन, ज्ञान को आनुभविक तथ्यों पर भाधारित करके उसकी 
सत्यापनता भाधार प्रस्तुत करता है । यह्‌ वात उस समय और भी अधिक महत्त्व प्राप्त 
फर लेतो है जब हमें यह ज्ञात हो कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार इतने 7... ४ 
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परिवरत्यों से म्रमावित रहता हैं कि उसके बारे में सुनिश्चित निष्कर्मों तक पहुंच पाता 
अवश्य ही असम्भव को सम्भव बनाना है। तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न उपायों 
में यही सक्ष्य प्राप्त करने में आंशिक सफलता पाई, यह इनकी सबसे बढ़ी विसक्षणता 
मानी जा सकती है। मनुष्य का आधिक, सामाजिक, घामिक व सांस्कृतिक व्यवह्षर 
समझना सरल है, क्योंकि इन पक्षों से सम्बन्धित व्यवहार में अधिक उससे नहीं होती 
है, किन्तु राजनीतिक व्यवहार के बारे में अनेक पेचीदगियां रहती हैं। इस कारण, 
राजनीतिक व्यवहारों को सम्रझना या उनके बारे में सामान्यौकरण करना अति दुपर 
लगता है । तुलनात्मक राजनीति के विभिन्‍न दृष्टिकोण इस दृष्टि से विशेष प्रशंप्तनीय 
है कि इनकी सहायता से पैचीदा प्रक्रियाओं की गत्यात्मक शक्तियों को समझने में सहायता 
मिल्नती रही है । 

अतः अन्तिम निष्कर्ष यही तिकालाः जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति के विभिल 
दृष्टिकोणों मे कमियां होते हुए भी राजनीति-शास्त्न को व्यवस्थित व वैश्ञातिक अध्याय 
बनासे में इनकी भूमिका कम महत्त्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती। विकासशील राज्यों 
की अस्थिरताओं और दिशाहीन धिकासों से निशशाएं होती रही हैं, किन्तु इनकी 
चुनौतियों के रूप में स्वीकार करके, कोलमैल, रीगिस्स, बिडर, हरबर्द फीप, ह्यूशिया 
पाई, माइरन वीनर, मँत्रीडिस, ऐप्टर इत्यादि ने गहराई से अध्ययत किये और विकैर्त- 
शील राज्यों के बारे मे कुछ निष्कर्ष निकाले जिनके बारे में डा० एस० पी० वर्मा नै 
अपनी पुस्तक सोडर्न पोलिटिकल स्योरो में ठीक ही लिखा है कि “इन्होंने, इन दें मे 
जिस प्रकार का राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 
स्तरों पर जिन दुविधाओं का इन्हें सामना करना पड़ा था, इतके राजनीतिक विकास में 
नोकरशणाही, सेना या धर्म के द्वारा जो भूमिका अदा की गई, वयों इनमें संवैधानिक तो 
तन्त्र की क्षवनति हुई, राष्ट्र-तिर्माण की प्रक्रियाओं में राजनीतिक अभिवृत्तियों 2 ओर 
व्यक्तिगत व्यवहार कै द्वारा अदा की गई भूमिका तथा किस प्रकार आंधिक पिछड़सन 
ने राजनीति की प्रकृति को प्रभावित किया, इन सबका गहराई से अध्ययन किया 
था ।” अतः तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों से इनमें से अधिकांश लेखकों का परोक्ष 
रूप से सम्बन्ध नहीं होते हुए भी इनके अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में सामग्री उपनश 
कराने के महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गये हैं । इस तरह, तुलनात्मक राजनीतिक बध्ययनों 
दृष्टिकोणों का महत्त्वपूर्ण योगदान इस बात में निद्वित है कि इनकी सहायता से ते सम 
में आने वाली बातें भी बोधगम्प होने लगी, यथपि विशेष शब्दावली के कारण सामान 
पाठक के लिए इनके निष्कये कुछ कठिनाई उत्पन्न करने वाले बने। अतः राजनीतिक 
ज्ञानवर्धने में इनको सहायता व यौगदान सराहनीय है। पूर्णता तो किसी भी धामनिर्क 
विज्ञान से सम्बन्धित अध्ययन दृष्टिकोण में नहीं हो सकती है, इसलिए भविष्य में 
भी अधिक परिमाजेन-युवत उपागमों का प्तिपादन सम्भावना के रूप में देखा गा 
सकता है फू 


खण्ड 2 


राजनीतिक संस्थाएं 
(?0.77067 एरशप।पएए70)38) 


अध्याय 8 


संविधानवाद-अ्रथे, आधार, तत्त्व एवं विभिन्‍न 


अवधारणाएं 
(0०ाञ्रापिीणाब्रोआा--श ९ााहट, ऐ०पण्रात4005, प्रिशाशा& ब्वा0 
फाशशिशा( (०८९०७) 


भानव समाज में "राजनीतिक शक्ति! का प्रादुर्भाव कब और किन परिध्थितियों में 
हुआ यह अभी तक कल्पना का ही विपय है ? मानव ने कब अपने आपको “राजनीतिक 
शक्ति! के अधीन किया, इस बारे में निश्चित रूप से आज भी कुछ नही कहा जा सकता । 
परन्तु जब से प्रारम्भिक समाज का उदय हुआ, शायद तभी से ही “राजनीतिक 
शक्ति! को जन्म देने वाली परिस्थितियां प्रस्तुत हुईं। सम्भवतमा इसी शवित के प्रयोग 
से आदिकालीन मानव समाज में कुछ व्यवस्था व स्थिरता की स्थापना हुई। इसलिये 
'राजनीतिक शक्ति” का हर समाज में आरम्भ से ही महत्त्व माना जा सकता है। परन्तु 
ज्यो-ज्यों मनुष्य में सामाजिकता बढ़ती गई और संगठित जीवन का महत्त्व व उपयोगिता 
स्पष्ट होने लगी, त्यों-त्यों व्यवस्थित जीवन को व्यावहारिक बनाने वाली "राजनीतिक 
शक्ति” में अवपीड़न व बाध्यता का तत्त्व समाविष्ट होता गया। यह यहां तक बढ़ा कि 
वर्तमान मे इस शवित द्वारा अन्य सभी प्रकार की शक्तियों (आधिक, सामाजिक व 
सेनिक) पर न केवल नियंत्रण ही रखा जाता है, अपितु उनकी सीमाओं का निर्धारण भी 
होता है । 

“राजनीतिक शवित' में यह वाध्यता व अनिवायंता का तत्व इसके उपयोग और 
दुस्पयोग के क्षेत्र को व्यापकतम बना देता है । इसकी सर्वोपरिता इसमें दुश्पयोग की 
और भी सम्भावनाएं निहित कर देती है । राज्य, जो इस शकित का प्रतीक है, कही अपने 
आप में साध्यन बन जाए, तथा राज्य की शवित को व्यवहार में प्रधुक्त करने वाली 
सरकार या शासक, स्वेच्छाचारी बनकर उन सव उद्देश्यों व लक्ष्यों की अवहेलना न 
करें, जिनकी प्राप्ति के लिए, मनुष्य ने राजनीतिक सत्ता की सृष्टि की तथा अराजक 
अस्तव्यस्तता की बोझिल जंजीरों से वचने के लिए राजनीतिक शबित के अवपीड़क 
(००८:०४८) बन्धन स्वीकार किये, यह आवश्यक है कि सरकार और शासकों को नियंत्रित 
व सीमित रखा जाएं। कोई भी शासक जो व्यवस्था की स्थापना के लिए बाध्यकारी 
शक्ति से युवत हो, वह इसी शवित के प्रयोग से व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन व बंत 
भो कर सकता है। व्यवितत्व के विकास में व्यक्त की स्वतन्त्रता ही आधारभूत होती 
है। इसकी समाप्ति मानव को कुंठित करती है। इसलिग्रे, एक तरफ दो मनुष्य 
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राजनीतिक शक्ति की सर्वोपरिता स्वीकार की तथा दूसरी तरफ, उम्त पर प्रभावी 
नियंत्रणों की व्यवस्था भी की जिससे शासक, व्यक्ति को स्वतस्त्ता की ब्यवेत्ताव 
सुरक्षा के लिए आग्रे बढ़ सके और साथ ही इसके हनन के प्रलोभन से रोकी जा सडे। 
यही कारण है कि प्राचीन काल से ही शासकों को विधियों, प्रक्रियात्मक पुरक्षाओंव 
संतुलनात्मक शक्तियों के माध्यम से नियंत्रित और प्रतिबन्धित किया जाता रहा है! 
प्राचीन काल से आधुनिक युग तक के इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिल 
जब शासक, जनसाधारण की इच्छा के विरुद्ध स्वेच्छाचारी, अत्याचारी और विरकुश रे 
हैं। ऐसे शासको की शक्तियों पर निर्यत्षण, नागरिकों के कहने, इच्छा करने, या चहि 
मात्र से ही नही हो जाता है। इन नियंत्रणों को तो ऐसी ठोस व स्थायी व्यवस्था बतधर 
है जो शासक की शक्तियों को व्यवहार में प्रतिबन्धित रख सके, जिससे वे तत्तावी 
दुरुपयोग चाहकर भी नहीं कर सके । शासक शक्ति पर ऐसे प्रभावशाली, ठोंे 
स्थायी नियंत्रणों के लिए मानव ते आरम्भ से ही अनेक प्रकार की नियंत्रक 20004 
स्थापना की है। अनुभव के आधार पर, समय-समय पर, उनमें सुधार वे परत | 
हैं, परन्तु अनेक बार नियंत्रक संस्थाओं की दुर्बलता व प्रभावहीनता के कार हरे 
नीतिक शक्ति का व्यवहार में दुरुपयोग हुआ और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की मैं दिया 
गया है। इस कारण, आधुनिक युग में, मनुष्य ऐसी राजनीतिक संस्थाओं की 
व्यस्त है जिनकी स्थापना से 'शासकों' की शक्ति नियंत्रित रहे धौर दे उसका 
सदुपयोग ही कर सकें। वर्तेमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में नियंत्रण की यह 
व्यवस्था व राजनीतिक शक्ित के प्रयोगकर्ताओं की भूमिका को संविधान 
से लिखकर निर्धारित किया जाता है । धधि--संवैधारि 
यह माना जाता है कि सम्पूर्ण राजनीतिक तंत्न को एक उच्चतर विधि--सव ५ 
विधि--के अधीन रखना चाहिये तथा “राजनीतिक शक्ति” की निया ला 
इसके दुरुपयोग की बचाव प्रक्रियाओं को विधिवत उद्घोषित ऐसे लोकइ 
संविधान में उल्लेखित करना चाहिए जिसकी सत्ता, नीति निर्धारण व क्रियालयत 8 
वाली सरकार की संस्थाओं की शक्ति व पहुंच से सामान्‍्यतया परे व कर 4382 डे 
इस प्रतेख की इतनी वैध्यता हो कि यह उन सब अमलत्नों को जो इसके बा, पर 
लिए किए जायें, अभिभूत कर सके, और राजनीतिक समाज मे हर व्यकिति वि 
व दल इस “उच्चतर विधि द्वारा निर्धारित भूमिका ही निभाएं । इस शवच्चुत गेंशे 
में निहित मान्यताबो, मूल्यों व राजनीतिक आदर्शों की उपलब्धि हेतु हम 
संविधान द्वारा नियमित अधिकार क्षेत्र में ही रहने के लिए बाध्य करने कक 
नियंत्रण व्यवस्था को ही संविधानवाद कहते हैं । पे पहे. 
संविधानवाद का अं, आधार, तत्त्व व विभिन्‍्त गवधारणाओं को समझने पे 7 


केवल 


ह! 82 
3966० पर, दा, आदत ट०तफ्कबरधं्ट सगे, ऐएटच गए प्र०; चि०्क।। 


१ घ5009,-970, 9. 447, 
गाल वाठ 50 [9 6च््ाव99- 


संविधानवाद--अय्यं, आधार, तत्त्व एवं विभिन्‍न अवधारणाएं :: 38[ 


यह आवश्यक है कि रांविधान व संवैधानिक सरकार का अथे स्पष्ट किया जाय, क्योंकि 
संविधानवाद का अरे, संविधान व संवंधानिक सरकार के अय॑ के संदर्भ में ही स्पष्ट हो 
सकता है। वास्तव में संविधान व संवंधानिक सरकार, संविधानवाद की पूर्वंगामी परि- 
स्थितियां हैं। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में सम्मव है, जहा संविधान 
हो और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शकित के प्रयोगकर्ताओं की न केवल भूमिका 
निर्धारित की जाए अपितु इस भूमिका की व्यावहारिकता की व्यवस्था भी की जाए, 
अर्थात सरकार, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो और इसे व्यवहार में 
सम्भव बनाने के लिए संवैधानिक नियत्रणों व प्रतिवन्धों की प्रभावशाली व्यवस्था हो । 
यह नियंत्रण व्यवस्था कैसे और किन-किन प्रक्रियाओं व सरचनाओं से हो, इसका विवेचन 
करने से पूर्व, सविधान, संवेधानिक सरकार ओर संविघानवाद का अर्थ समझ लेना 
आवश्यक है । 


संविधान का अर्थ 
(7प्तप8 ॥४६४७३४० 09 20फ्रशातए)700४) 


प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का होना आवश्यक है। संविधान के बिना किसी भी 
राज्य का शासन चलना अत्यन्त कठिन है। इतिहास के अध्ययन के आधार पर यह कहां 
जा सकता है कि प्रत्येक राज्य में शासन को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम सदा से 
किसी न किसी रूप में अवश्य रहे है। प्रत्येक राज्य मे, चाहे वह लोकतांत्विक हो या 
अधिनायकवादी, कुछ ऐसे नियमों का स्वीकार किया जाना आवश्यक है जो राज्य की 
राजनीनिक सस्थाओं व शासकों की भूमिका को निर्धारित व सुनिश्चित कर, अराजकता 
से सभाज को भुवत रख सके । यहां तक कि अत्यधिक निरंकुश व स्वेच्छाचारी राज्यों में 
भी कुछ नियमों का पाया जाना नित्तान्त आवश्यक है। सरकारें चाहे निरंकुश हों अथवा 
लोकतन्त्रात्मक, उनके संचालन के लिए कुछ सिद्धान्तों अथवा नियमों का होना सर्देव 
सहायक होता है। चूंकि प्रत्येक संविधान मे सरकार के विभिन्‍न अगों तथा उनके पार- 
स्परिक सम्बन्धों का वर्णन होता है । अतः इन सम्बन्धों का वर्णन करने वाले नियमों की 
विद्यमानता से सरकार के विभिन्‍न अंग एक दूसरे के सहयोग से कुशलतापूर्वक कार्य कर 
सकते है ओर उनमे संघर्ष या विरोध की सम्भावनाएं भी कम हो जाती है। संविधान 
में नागरिकों के अधिकारों का भी वर्णन होता है । यह वर्णन ही इनकी सुरक्षा 
व्यवस्था है, क्योंकि यहू सरकार की पहुंच से इस प्रकार परे बन जाते हैँ। इस प्रकार 
सविधान के द्वारा किसी भी राज्य का आधारभूत ढांचा संस्थागत रूप मे खड़ा किया 
जाता है, जिससे हर व्यवित, संस्था व समूह की भूमिका सुनिश्चित हो जाती है। 
सामान्यतया यह समझा जाता है कि संविधान एक ऐसा आलेख (60८एग्राध्णा) ही 
होता है जो निश्चित समय में निर्मित व स्वीकृत हो, पर यह संविधान का सही व ठीक 
मे नही है। संविधान का आलेख, अर्थात लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है। 
किसी भी राज्य से परम्परागत नियमों की ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जिनको विधिवत 
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कभी लिखा नहीं गया फिर भी जो शासकों व नागरिकों के दिल-दिमाग में छत 
गहराई से जमे हों कि इससे सरकार पर न केवल प्रभावशाली नियंत्रण रहता हो मात 
सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में हर एक की भूमिका निर्धारित रहती हो। ऐसे रजनी 
समाज में यह परम्परागत नियम ही संविधान कहलाते हैं। अतः संविधान उते एम 
लिखित और अलिखित (परम्पराएं) नियमों और कानूनों का भमृह है जिनके बायाए 
पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है और शासन के विभिल अंग 
के बौच शक्तियों का विभाजन किया जाता है तथा उन सिद्धान्तों का निर्धारण होता है 
जिनके अनुसार वे शक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। संक्षेप में, “संविधान नियमों की 
वह संग्रह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है जिनके लिए शासन शत प्रवरतित वी 
जाती है और जो शासन के उन विविध अंगों की सृष्टि करता है जिनके मारा पे 
सरकार अपनी शकित का प्रयोग करती है ।” न 

परन्तु कई राजनीतिक व्यवस्थाओं में, अनेक वार ऐसा देखा जाता है कि सदा ह 
व्यवस्था कुछ और है और व्यवहार मे सरकार कुछ और करती है। ऐसी अवस्था में ५६ 
के अध्ययन से शासन तन्‍्त्र के द्वारा राजनीतिक शक्तियों के योग के बारे में $2 
ज्ञान प्राप्त नहों होता है। इसलिये सविधान का अर्थ समझते समय यह ध्यान खखतो 
आवश्यक है कि औपचारिक ढांचा क्या व्यवस्था करता है तथा व्यवहार मर हो पं 
प्रकार संचालित होता है ? जब संविधान के अनुरूप राजनीतिक शकितयों का प्रयोग ल 
होता हो तो ऐसे संविधान को 'ओऔपचारिक' संविधान कहेंगे । ऐसा संविधान विद 
से तथा स्पष्टतथा विधियों, अधिनियमों व घोषणापत्नों में वथित होता हैं बौर 
में ही राजनीतिक व्यवस्था का संगठन कहा जा सकता है। दूसरी तरफ, व्यवहीर शे 
विधि और “औपचारिक” सविधान के प्रतिकूल राजनी तिक शक्तियों का प्रयोग हो कक 
तो ऐसा राजनीतिक आचरण “भावी संविधान कहा जाता है। हैं 4088 
वास्तविक संचालन से सम्बद्ध होता है। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में शासतों पार 
का व्यवहार, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में, संविधान द्वारा निर्धारित हक रे 
विधि के अनुरूप नहीं होता है। जैसे 'औपचारिक' संविधान के अनुप्ताए (सदी 
राजतन्त है, परन्तु राजनीतिक शक्ितयों का व्यवहार में वास्तविक प्रगोग इसे कि 
लोकतन्त की श्रेणी में ला देता है। सोवियत रूस मे शासन का संचालन ओप 
व 'प्रभावी' संविधानों के अन्तर को और भी स्पष्ट करता है। औपचारिक दृष्टि ते 
का संविधान श्रेप्डकम संसदीय लोकतन्त व संधात्मक शासन की स्थापता कर 
परन्तु व्यवहार में यहां शासन संविधान की धाराओं के अनुरूप न हो 
के आदेशों के अनुसार चलता है। इस दल की व्यवहार में तिरकुंशता 
औपचारिक! संविधान में वरणित राजनीतिक शक्ति की संवैधानिक व्यवस्था के 
शासन-संचालन सम्भव नही होने देता | यहां सम्पूर्ण शासन तत्तर, 222 कक 
भादेशों के अनुसार संचालित होता है, संविधान में उपवन्धित व्यवस्थाओं न] 
नही । यह औपचारिक! व थ्रभावी' सविधानों के अन्तर को ही सप० न है । 
अवितु यह भी संकेत देता है कि दोनों मे किसी प्रकार का साम्य भी ही 


दी दत 


एकार्थिकी् 
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विकासशील राज्यों में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते है। नवोदित स्वतन्त्न राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में राजनीतिक अनुभव के अभाव में, शीघ्नता से अपनाए गए संविधानों का 
तेजी से बदलती परिस्थितियों और नई-नई आवश्यकताओं के अनुरूप न बन सकने के 
कारण, इन संविधानों की उपेक्षा कर राजनीतिक नेताओं का आचरण व्यवहार में भिन्‍न 
प्रकार का होता रहता है। इन देशों मे अक्सर आथिक विकास की मजबूरियों व मूलभूत 
राजनीतिक प्रश्नों पर सहमति के अभाव में विकास व एकता की व्यवस्था करने के लिए 
कुछ मेता राजनीतिक शवित के एक मात्र उपयोगकर्ता बनते रहे है। ऐसी अवस्था में 
शासन व्यवस्था “औपचारिक' संविधान के अनुरूप नहीं रह जाती है और 'प्रभावी' 
संविधान 'औपचारिक” सविघान से भिन्‍न हो जाता है । 

अतः सविधान का अर्थ समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 'औपचारिक 
संविधान! क्या व्यवस्था करता है तथा व्यवहार में यह किस सीमा तक राजनीतिक 
भाचरण का आधार बना रहता है ? सविधान राजनीतिक व्यवस्था का चरित्त या प्रकृति 
स्पष्ट करता है, क्योकि संविधान राज्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा ध्यवित के लिए 
चरित। यह न केवल “राजनीतिक खेल” का आधार प्रस्तुत करता है अपितु विभिन्‍न 
राजनीतिक खिचावों व मांगों में सामजस्य की अभिव्यक्ति भी करता है। किसी राज- 
नीतिक व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए संविधान के इस ढांचे व तत्त्व 
($प79४2॥0०), सिद्धान्त व व्यवहार, दोनों को समझना आवश्यक है, क्योंकि सविधानवाद 
वहीं सम्भव है जहां सविधान के ढाचे व तत्त्व में साम्य हो । अर्थात संवैधानिक सरकार 
हो। हर राज्य में संविधान तो अनिवायंतः होता है पर संवैधानिक सरकार भी हो यह 
आवश्यक नही है| संवैधानिक सरकार न होने पर संविधानवाद की व्यवस्था व्यावहा रिक 
नहीं हो सकती । इसलिए संविधानवाद का अर्थ समझने के लिए न केवल सविधान का 
अर्थ स्पष्ट करना ही काफी होगा अपितु इसका मूल आधार, संवैधानिक सरकार 
का विवेचेन भी अनिवार्य है । संक्षेप में संवैधानिक सरकार का विवेचन इस 
प्रकार है। ह 


संवंधानिक सरकार का अर्थ 
(7प्र& #8४रा0७ 09 ८0:57ए्र708&७, 50५8ए/४शघारा) 


सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि जिस राज्य में संविधान हो वहां संवैधामिक 
सरकार भी होती है, परन्तु वास्तव मे यह सही नही है। हर राज्य में किसी न किसी 
प्रकार का संविधान तो अनिवार्य: होता है, पर हर ऐसे राज्य में संवैधानिक सरकार 
भी हो यह जरूरी नही है। संवैधानिक सरकार से सीमित अर्थ-वोधन होता है, क्योंकि 
संवैधानिक सरकार वह सरकार ही होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार 
संगठित, सीमित और नियंत्रित हो, तथा व्यवित विज्येप की इच्छाओं के स्थान पर, केवल 
विधि के अनुरूप ही संचालित होती हो। हिटलर व स्तालिन के समय में जमंनी व रूस में 
संविधान तो ये पर संवैधानिक सरकारें भी थी ऐसा नहीं कहा जा सकता । इनमें 
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राजनीतिक आचरण का आधार संविधान नहीं होकर, व्यकित या दल की महत्ताइां 
ही कही जा सकती हैं। अतः राज्य में केवल संविधान का होता मात्र सफ़र गे 
संवैधानिक नहीं बनाता है। केवल वह सरकार ही संवंधानिक सरकार कही जायेगी मे 
संविधान पर आधारित हो, संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित हो व सेच्छाशत 
के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप द्वी संचालित द्वोवी हो। संक्षेष में संवेधानिंक वततार 
विधि द्वारा नियंत्रित व प्रतिबंधित सरकार ही होती है। इंस प्रकार की तजाए 
बाली राजनीतिक व्यवस्था में ही संविधानवाद सम्भव है, क्योंकि संविधानवाद ले 
मान्यताओं, आस्थाओं और मानव मूल्यों का नाम है जिनका संविधान में वर्णत वे तमाम 
होता है और जिनकी उपलब्धि व सुरक्षा हेतु राजनीतिक शवित पर प्रमावशी 
नियंद्रणों व रोकों (०हराक्षं7/5) की व्यवस्या होती है । संविधान वे संवैधातिर 


सरकार के उपरोक्त विवेचन के संदर्भ में संविधानवाद का भर्य समझता सरल वा 
जाता है। 


संविधानवाद का अर्थे 
(0रप्तष्ट ॥8४4ण्रा7२6 08 ८0प्रशा ए7ा0ए४90 


संविधानवाद उन विचारों व सिद्धान्तों की ओर संकेत करता है, जो उप ंविशी र 
विवरण व समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाती सिर 
स्थापित किया जा सके । यह संविधान पर आधारित विचारधारा है, शिवा मूल 
यही है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार ही बचा 
व उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, जिससे वे मूल्य व राजनीतिक ्््‌ 
सुरक्षित रहें जिनके लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। परन्तु है। 
अर्थ नही कि संविधान के नियमों के अनुसार शासन संचालन मात्र ह्वी संविधानता डरे 
ऐसा तो किसी निरंकुश शासन में भी हो सकता है। एक तानाशाह बंपदी रा 
अनुसार संविधान वनाकर, जनता की इच्छाओ और आकाक्षाओं की अवहैंएग 8 ता 
हुआ उन पर यह संविधान बलपूर्वेक लागू कर सकता है। ऐसे संविधान मैं जे 282 
आदर्शों व मूल्यों का समावेश नही होता है, और इस कारण यह व्यवस्था सं शाप 
का विलोम ही होगी। अतः संविधाववाद संविधान के नियमों कैं अनुहर हिल 
संचालन से अधिक है । इसका अथं है, मिरंकुश शासन के विपरीत नियमातुकूत उपर 
जिसमें मनुष्य की आधारभूत्र मान्यतामों, आस्याओं और मुल्यों की व्यवहा: के 
सम्भव हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधातवाद शासतत्ी वह 
जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों व आदर्शों को परिलक्षित करते वाते से 
के नियमों व सिद्धास्तों के आधार पर ही किया जाएं व ऐसे संविधान के मूठ 
शासकों को प्रतिबंधित व सौमित रखा जाए जिससे राजनीतिक ब्पवररी हे दर 
आम्पाएं सुरक्षित रहें और व्यवहार में हर व्यक्त को उपलब्ध हों ए् क 


बरदठि है 
विपरल 
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“संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो मनुध्य संविधान में निहित शक्ित में रखते हैं 
जिससे सरकार व्यवस्थित बनी रहती है।'3 अर्थात वह निष्ठा व आस्था की शक्ति जिसमें 
सुसंगठित राजनीतिक सत्ता नियंत्रित रहती है, 'संविघानवाद' है। 

कुछ विचारक शासन को सीमित व नियंत्षित करने के लिए तथा मानव मूल्यों की 
सुरक्षा सम्भव बनाने के लिए शक्ति विभाजन को अधिक महत्त्व देते है व उसे संविधान- 
बाद का मूल आधार मानते हैं। उनकी मान्यता है कि संविधानवाद राजनीतिक शक्तियों 
का विभाजन कर सरकार के कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना है। अतः 
संविधानवाद तभी सभव है जब किसी राजनीतिक व्यवस्था मे शक्तित विभाजन के द्वारा 
सरकारी कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके । 

उपरोबत वर्णन से स्पष्ट है कि संविधान व संविधानवाद एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं 
हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि जहां संविधान है वहां संविधानवाद आवश्यक रूप से पाया 
जाता हो यह जरूरी नही है। संविधान के माध्यम से तो हम किसी भी देश की राजनीतिक 
व्यवस्था, अर्थात सरकार के स्वरूप, उसकी शक्तियों व नागरिकों और सरकार के सम्बन्धी 
से सम्बन्धित सिद्धान्तों व नियमों का संकेत पाते है। जबकि सं विधानवाद एक ऐसी व्यवस्था 
है जिसमें संविधान के माध्यम से ही सरकार की शक्तियों पर शक्ति वितरण द्वारा 
प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जिससे वह आाकांक्षाएं व मुल्य सुरक्षित 
रहें जिनकी उपलब्धि के साधन के रूप मे संविधान को अपनाया व समर्थित किया गया 
व आज भी समर्थन दिया णाता है । 

इस प्रकार, पिनोक व स्मिथ के शब्दों मे, “संविधानवाद केवल प्रक्रिया या तथ्य 
(500$६8706) का नाम ही नहीं है अपितु राजनीतिक सत्ता के सुविस्तृत समूहों, दलों व 
वर्गों पर प्रभावशाली नियंत्रणों, अमूर्त तथा व्यापक प्रतिनिधात्मक मृल्यों, प्रतीकों, 
अतीतकालीन परम्पराओं और भावी महत्वाकांक्षाओ से सम्बद्ध भी है।* मनुष्य 
उत्तरोत्तर व सर्वांगीण विकास की आकांक्षा रखता है, और इसकी व्यवस्था करने के लिए 
हमेशा से प्रयत्तनशील रहा है। यह बहुमुखी विकास की व्यवस्था, आधुनिक राज्यों में 
संविधान के माध्यम से सम्भव बनती है। पर शासक संविधान की अवहेलना कर, विकास 
के लक्ष्य और आदर्श समाप्त ही नहीं कर दें, इसलिए समाज, राजनीतिक सत्ता को 
मंगठित ही नहीं, उसे नियंत्रित, श्रतिबन्धित व सीमित रखने के साधन भी जुटाता है। 
मानव समाज की मान्यताओं व आदर्शों की उपलब्धि हेतु किसी राजनीतिक व्यवस्था में 
सुरक्षात्मक नियंत्रण व्यवस्था ही संविधानवाद है । कार्ल जे० फ्रेड़िक ने ठीक ही कहा है 
कि, “व्यवस्थित परिवतंन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है ।”* इस 


ज्खत्लॉग्बल्वॉब थी #४ 5०९० उंदशालव्ट, १०, वनए, घर९एछ जाए, 38०मा।बग, 
968, 9. 255. 

4एशाप०ट: डघत. ग्रफ,. कगा्मांत्वा उवंशार्ट २ 44. कि#ग््रकट/०॥,. एटए ऋणा: 
4०750, 964, 9. 239, 

50शा 7. क्याव्कांला, दमाउधॉम्यिमाद। छण/साफ्रमला द्ाव 28776०2/. लक एट0ग, 
0ग्रण7 ध्यत 79प्त, 966, 9. 6. 
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परिवर्तन को सरकार व नागरिक ही सम्भव बनाते हैं। विलियम जी० ऐप हे 
अनुसार, संविधानवाद इन दो प्रकार के, सरकार व नागरिक, तथा एक सझ्ाते 
सत्ता के दूसरी सरकारी सत्ता से, सम्बस्धों का संचालन मात्र है। अर्थात संविधायगर 
सरकार व नागरिक तथा एक सरकारी सत्ता के दूसरी सरकारी सत्ता से सम्वयोों री हे 
व्यवस्था है।* जिससे यह सभी लक्ष्ययुक्त व्यवस्थित परिवर्तन सम्भव बने और रा- 
नीतिक व्यवस्था विशेष में, मानव आदर्शों, राजनीतिक मूल्यों व आस्थाओं को व्यावहाए 
कता प्रदान होती रहे । 

संविधानवाद और संविधान के अर्थ से स्पष्ट है कि इन दोनों में काफी अन्तर है। 
इनका अन्तर समझना जरूरी है, अन्यथा संवैधानिक व्यवस्था मानें को इंविधानवा 
समझने का भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः इनमें अन्तर करना आवश्यक है) 
संक्षेप में यह इस प्रकार है। 


संविधान व संविधानवाद में अन्तर (0॥क्वक्षा०८ एशफ्तव्था 0ण॥#णॉण शा 
(णाशताएाणा शां50)) हि न 
संविधान, संविधानवाद की अभिव्यक्ति करता है। इसी पर सं विधानवाद आधारित है 
है। अतः दोनों में अन्तर,की विभाजक रेखा खींचना व्यावहारिक रूप में कठिन है। 5 
दोनों का अन्तर समझना आवश्यक है, क्योकि दोनों का अन्तर करने पर ही उन पूर्रिर न्‍ 
को पहचाना जा सकता है, जो संविधान और संविधानवाद की अलग-अलग दिशाओं ड् 
संकेत करती है। जैसे क्रांतियों द्वारा वलपूर्वक स्थापित सैनिक तानाशाही ्‌ 
संविधान व संविधानवाद की भिन्‍न दशाओं को तभी समझा जा सकता है, गे हम ं 
जान सके कि वहां संविधान में जो है, वह संविधानवाद के अनुकूल नहीं, प्रतिरूल २ 
यह दोनों की अनुकूलता या प्रतिकूलता, संविधान व सं विधानवाद के अन्तर के गई दे 
ही स्पष्ट हो सकती है। इसलिए दोनों का अन्तर स्पष्ट समझ लेदा चाहिए । एक 
इन दोनों के अन्तर का विवेचन इस प्रकार है - शह 
(क) परिभाषा की दृष्टि से सविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है। इसमे ९ जी 
मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श बाते है, जिनसे मिलकर विचारधारा 4 
है, और उस विचारधारा (6९००४५) का प्रतीक संविधानवाद पाता 
रांविधान संगठन का प्रतीक हैं। यह उन सिद्धान्तों का संकलन कहा जी ह 
हैं जिनके अनुमार सरकार की शक्तियों व शासितों के अधिकार| री के हे 
का समायोजन हिया जाता है। इससे सरकार, व्यकित व समाज के संगठनों (82 
सम्बन्धों का बोध होता है। इनमें पारस्परिकता व पूरकता का सम्बन्ध है। | 
समाज में व्यवस्था, स्थायित्व व प्रगतिशीलता का सूचक है। दोनों में यार ५ हैगार 
पर, अर्थात दोनों की दिशाओं का अलग-अलग होता प्रति गी ईप्टनर 
८8 एिवर्ण, लि 


रन िभयण 6. #५(:7८७३, (एवम बार (2ाऊाधगरशिगीरा। छः 
ला 06३3, 97], 9. 4. 
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करता हूँ। 

इस प्रकार सी० एफ० स्ट्रोग के शब्दों में, “संविधान उन सिद्धान्तों का समूह है जिनके 
अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों, और दोनों के सम्बन्धों में सामंजस्य 
स्थापित किया जाता है।”? वास्तव में संविधान जहां एक तरफ सरकार पर नियमित 
नियंत्रण रखता है, वहां यह दूसरी तरफ, समाज में एकता लाने वाली शक्ति के प्रतीक 
के रूप में भी कार्य करता है। फाइनर ने इसलिए ही सविधान को किसी राजनीतिक 
व्यवस्था में 'शबित सम्बन्धों की आत्मकथा” बतलाया है। राजनीतिक प्रक्रिया के रूप 
में संविधान न्यायोचित खेल की गारंटी करने वाले नियमों को कहा गया है । संविधानवाद 
उन विचारों और सिद्धान्तों की ओर संकेत करता है जो संविधान का विवरण और 
समर्थन करते हैं तया जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित 
करना सम्भव होता हुँ । कौरी तथा अब्राहम के शब्दों मे, “स्थापित संविधान के निर्देशों 
के अनुरूप शासन को संविधानवाद माना जाता हैं ।”* 

(ख) उत्पत्ति की दृष्टि से भी दोनो मे अन्तर हैं। संविधानवाद हमेशा ही विवगसत 
का परिणाम रहा हूँ । हर देश के मूल्य, विश्वास व आदर्शों का विकास शताब्दियों के 
आवरण में तथा समय की परिधि में धीरे-धीरे होता है । मूल्यों व आस्थाओं का यह 
विकास कई तत्वों से प्रभावित होता हू । परम्परागत, संस्थागत व मानव सम्बन्धी तत्त्वों 
से राष्ट्रों के विश्वास व आदर्श विकसित होते रहते है, और जनसाधारण के जीवन में 
इतने घुल-मिल जाते है कि इनकी प्राप्ति और रक्षा हेतु समाज बड़े से बड़ा वलिदान 
करने के लिए तैयार रहता है। संविधान, केवल ब्रिटेन के संविधान को छोड़कर, साधा- 
रणतया तिमित होते है। तया बाद में परम्पराओं के माध्यम से संविधानवाद की 
आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतः बदलते-ढलसे जाते है। स्वतः नहीं बदलते, पर औपचा- 
रिक संशोधनों से संविधानों को संविधानवाद के अनुरूप बनाए रखा जाता है । इस प्रकार, 
उत्पत्ति की दृष्टि से संविधान सुनिश्चित प्रयत्नों से निश्चित अवधि में निर्मित होते हैं, 
जबकि संविधानवाद, राष्ट्र मे मूल्यों की व्यवस्था ही होने के कारण, लम्बी अंवधि में 
विकसित होता है। दर 

(ग) संविधान व संविधानवाद में प्रकृति का भी मोलिक अन्तर है। संविधानवाद में 
प्रघानता किसी राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों की होती है। अन्ततः हर 
समाज एक गन्तव्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है, और गम्तब्यों की प्राप्ति की व्यवस्था 
ही संविधानवाद का मूल है। जबकि संविधान प्रमुखतया उन गस्तव्यों तक पहुंचने के 
साधनों की सुव्यवस्था है । यह संविधानवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साधन जुटाने का 
नाम है। अतः संविधानवाद साध्य-प्रधान और संविधान साधन-प्रधान घारणा है। 

(ध) क्षेत्र भी दोनों में अच्तर का आधार माना जाता है | सविघानवाद अन्तर्भूतकारी 


30. फऋ. छातणाह, गैँ०्वेट्य 27/पंत्नें 2कऊाक्यांगाफ, हैशे लत , 7,09005, 508र०८ 856 
उ०९९5०, 972, 9. ॥. 

श, 8. एजाए भ११ प्रत्याए 7, 407्रोीडफ, डल्शारलाड ० 0ल्‍वाउटबाए द9टतणालए, 376 
हए , '०एछ शा, 004 एफंरलजआाओ एद55, 958, 9, 52. 
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(॥णपभ९०) तथा संविधान अपवर्जक (>०।एअ९०) धारणा है। संविधानवाद कई देशों 
का एक-सा हो सकता है । एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास, व राजनोतिक बाद व संछति 
के प्रति अन्य देश भी निष्ठा रख सकता है । संस्कृति, मूल्य, विश्वास व राजनीतिक बाई 
कई देशो के एक-से हो सकते है। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि हर देश का बषदा 
अलग मौलिक संविधानवाद होता है। आंग्ल-अमरीकन जिसे पाश्चात्य संस्कृति कहते है 
इन राष्ट्र के संचिधानवाद मे समानता का संकेत करती है । साम्यवादी जगत में भी कई 
देशों में राजनीतिक मुल्यों व आदर्शों का एक-सा होना, संविधानवाद की एकहपता 
परिलक्षित करता है। परन्तु अनेक राष्ट्रों में संविधानवाद की समानता में प्रकार की ही 
भही पर मात्रा का अन्तर अवश्य हो सकता है। पाश्चात्य राष्ट्रों में फ्रांस 4 जम॑ती तथा 
साम्यवादी जगत में चीन व अलवानिया इस मात्वात्मक अन्तर का उदाहरण दिखाई ते 
हूं। विकासशील देशों में यह अन्तर अधिक पाया जाता है, बयोंकि इन राष्ट्रों, 
राष्ट्रीय भह (7४४०7) ०४०) बनाने के लिए मौलिक जीवन दर्शन की घोज इनको 
अधिक भिन्‍नता से युक्त बना देती है। इन देशों की संस्कृति में भिन्‍तता का पुंट अधिक 
पाया जाता है, और यह भी संविधानवाद में मात्चात्मक अन्तर का आधार बने जाता है। 
इससे स्पष्ट है कि संविधानवाद व्यापक धारणा है, और अनेकों राष्ट्रों में समात एप है 
पाई जा सकती है। हे 
संविधान हर देश का अलग होता है। मच्यवि संविधानवाद की कई देशों में समादती 
संविधानों को भी समानता का ऊपरी आवरण पहना देती है, पर इसके बावर्ूद कं 
भिन्‍्नता अधिक रखते हैं। विभिन्‍न राज्यों के संविधानों में मात्रा और प्रकार दोनों है 
का अन्तर देखने को मिलता है। संविधान, प्रमुखतया साधनों की व्यवस्था हीने के 8) 
एक से साध्यों को भी राज्य विशेष को विशिष्ट परिस्थितियों के फारण अलग- 
प्रकार के साधनों से प्राप्त करमे का प्रावधान मात्र होते है और इससे दूर देश 
संविधान भिन्‍न ही जाता है। इस प्रकार, संविधान से सीमित घारणा का ब्रोध कद का 
मह राज्य विशेष का ही रहता है। कई राज्यों का एक-सा नहीं बन सकता है। विधार रे 
प्रकार हर मनुष्य का शरीर अलग-अलग होता है ठीक इसी प्रकार हर राज्य का त् 
अलग व विशिष्द होता है। पर हर मनुष्य में प्राण या आत्मा मोटे रुप मात 
होती है। इसी तरह अनेक राज्यों में संविधानवाद की समानता भी दिखाई देती है। 

(ड) संविधान व संविधानवाद का अन्तर औचित्य यो वैधता (व्हॉपाएव०) 
आधार पर भी किया जाता है। संविधानवाद में आदर्शों के क्ौचित्य का तिपाद 
मुख्यत: विचारधारा (06००89) के आधार पर होता है जबकि संविधात की हैं 
विधि या कानून के आधार पर ठहराई जाती है। व होते 

उपरोवत विवेचन से स्पष्ट है कि संविधान और संविधानवाद में गहरा सा ्मः 
हुए भी दोनों में माधारभूत अन्तर होता है । यह अन्तर हो यह स्पष्ट करता है द्विा 
कभी राज्यों में इन दोनों की दिशाएं भिसन-भिन्‍्न क्यों हो जाती हैं और हो है ह 
भिन्तता का कया परिणाम हो सकता है ? इस वर्णन से एक बात और स्पष्ट हो ही 
किसी राज्य में संविधानवाद कुछ आधारभूत मतेवयों (००॥बव४०७) के हो. 
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सम्भव है, क्योंकि सरकार, नागरिक तथा विभिन्‍न सरकारी सत्ताओं में सामंजस्य, 
सहयोग तथा पारस्परिकता इन आधारों की अनुपस्थिति में अर्थंपूर्ण नहीं बत सकती। 
अत: संविधानवाद के इन मूल आधारों को संक्षेप में समझना आवश्यक है, क्योंकि इन्ही 
की नीव पर संविधानवाद का भवन खड़ा रहता है। 


संविधानवाद के आधार 
(&80ए0४0&7स्‍0२5 06 ८0:शप्रएपर0॥6"४५) 


सामान्यतया सभी सरकारें उनका विरोध करने वालों का दमन, हर राज्य में शक्ति के 
प्रयोग से ही करती हैं। परन्तु सरकारों को शकित का प्रयोग कभी-कभी ही करना होता 
है। साधारणतः हर राजनीतिक समाज में इतना व्यापक व ठोस ऐक्य होता है कि सरकार 
को शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता ही नही पड़ती और जनता सरकार के आदर्शों का 
स्वत: पालन करती रहती है। यह मर्तबय की परिस्थिति संधिधानवाद की आवश्यक 
शर्ते है। यह मर्तय, पूर्ण विरोध व पूर्ण सहमति के दो ध्रुवों को जोड़ने वाली निरन्तर 
रेखा पर किसी स्थान पर होता है, जो चित्र 8.] से और भी स्पष्ट हो जाता है। 




















सरकार फा विरोध-समर्थत निरन्तर 
विरोध समर्थन 
३०००९ ६५०७: न्न्कृ 
पूर्ण विरोध <- शक्ति सहमति >>पूर्ण समर्थन 
) ५5) है 
( + (3), (4) | 
&----- (तानाशाही ) «- +--++--+ | + (लोकतंत्र ) नह 
काका कमाजणयययथ। प्:थैभणभफ् >े 3 
->संविधानवाद-...-.. »'४४ 





चित्र 8., शात॒क-दासितों का सम्बन्ध चित्रण 


चित्र 8.] में शासक-शाप्तितों के सम्बन्धों को समझाने का प्रयास किया गया है। 
सरकार के विरोध-समर्थन निरन्तर पर पहली व चोथी अवस्थाएं केवल काल्पनिक ही 
है, बयोंकि किसी भी राजनीतिक समाज में शासकों का प्रू्ण विरोध क्रांति की अवस्था 
को छोड़कर नही होता है। इसी प्रकार शासकों के हर आदेश का, हर आदमी, हर 
परिस्थिति में पालन फरता हो यह भी परम-आदर्श अवस्था हो होगी। इन दो भ्रुवों के 
बीच किसी न किसी स्थान पर सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं अंकित की जा सकती हैं। 
पूर्ण विरोध व पूर्ण समर्थन के दो घ्रुवों के वीच एक अव्याख्यायित सी ऐसी अवस्था भी 
होती है जो चित्न मे पांच पर अंकित मानी गई है, जिसके बाई तरफ की राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को निरंकुश (बिन्दु दो) तथा दाहिनी त्रफ की राजनो तिक व्यवस्थामों को 
लोकतांत्विक (बिन्दु तीन) कहा जा सकता है। संविधानवाद की उपस्थिति केवल 
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लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में ही सम्भव है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। यगवौतित 
व्यवस्थाओं की यह वह अवस्था है जिसमें समाज में इतना व्यापक व ठोत ऐक्य होता है 
कि सरकार को शक्ति का प्रयोग कभी-कभी व विशिष्ट परिस्थितियों में ही का होता 
है और सामान्य समय में सरकार को शक्ति के . प्रयोग की आवश्यकता दी नही पढ़ती। 
यह मतैक्य की परिस्थिति, सविधानवाद की आधारभूत व आवश्यक शर्ते है। पह ऐप 
जितना ही पूर्ण सहमति या समर्थन के ध्रूव के समीप होगा उतनी ही संविधानवार 0 
ठोसता व व्यावहा रिकता होगी। संक्षेप में यह ऐक्य निम्न प्रकार का होता चाहिए। 
विलियम जी० ऐन्ड्रज ने यह चार प्रकार का माना है। 

(क) संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतेक्य (एणा5ााशा$ 00 हि लिए 
0४00३ क्षा। 970०४०प्८३)--ऐम्ड्र,ज फी मान्यता है कि राजनीतिक संस्थाओं 
के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैवय संवैधानिक सरकार के लिए विशेष महत्त्व रखता है। 
अगर नागरिको की बड़ी संख्या यह अनुभव करती हो कि सरकार का तस्ते उनके मे 
में, अन्यायपूर्ण ढंग से संचालित होता है, तो वे सामाजिक संघर्षों के समाधान कीब 
अपने आदर्शों की प्राप्ति की, सरकारी व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे। इससे सार 
सत्ता क्षीण होगी और सरकार को जनता का समर्थन नही, विरोध मिलेगा। इसलिए 
संस्थाओं के दाचे और प्रक्रियाओं पर नागरिको में सामान्य ऐव्य आवश्यक ही नहीं 
अनिवाय॑ भी है। सरकारी व्यवस्था के प्रति असन्तोप की स्थिति संविधानवाद के अनुकूत 
मही होगी । सविधानवाद के लिए यह आवश्यक है कि संस्थाओं की प्रकृति परन 
मोदी सहमति हो ! इस सामान्य सहमति के अभाव में संविधान तथा संविधातबीद 
साम्य नही रहेगा, और संविधान, संविधानवाद की सुरक्षा का साधक नहीं रहकर 
बाधक वन जाएगा और ऋाति का मार्ग प्रशस्त करेगा | इसलिए सविधान तथा संविधार 
वाद में साम्य बनाएं रखने के लिए आवश्यक है कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर 
राजनीतिक समाज के नागरिकों मे मतेक्‍्य हो । 

(पु) सरकार के आधार के रूप में विधि-शासन की आवश्यकता पर सहमति 
(#हार्शालां ० (9 तत्माबण।३ त ''० 706 0 [49 28 04४5 र्ण ## 
7रधा0--सविधानवाद का दूसरा महृत्त्ववू्ण आधार शासन संचालन के नियमों हि 
सहमति से सम्बद्ध है। राजनीतिक समाज के नागरिकों में इस बात पर भी हे बह 
आवश्यक है कि सरकार के संचालन का आधार विधि का शासन ही ह्दो। यद्यपि पे 
असामान्य परिस्थितियों में समाज में इसके प्रतिकूल मतेक्य भी हो सकता है। मूमवूत 
में संकट के समय मे ऐसा नेता उभर सकता है, जिसमें ऐसी योग्यता बोर अनोखी मत 
हो सकती है कि जनसमुदाय उसको संविधानवाद के बन्धनों से मुक्त होते दे डक 
वासियों ने 4933 में हिटलर के लिए और फ्रांसवाध्ियों ने 958 में चाल ० रही 
समय में ऐसा किया, यथपि फ्रास में संविधानवाद के ढांचे की औपचार्ितां बे का 
थी। परन्तु यह तभी होता है जब अधिकाश जनसमुदाय की आस्था सह वैश्येष धर 
सामना करने के लिए संविधान द्वारा व्यवस्थित प्रक्रियायों से उठ जाए। ऐसी बस 


व तिर्दगों री 
समाज, राज्य के सम्पूर्ण साधनों को जुटाने के लिए संविधान के वियन्त्थी 7 विद 
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अवहेलना होने देने के लिए सहमत हो नहीं हो जाता, अपितु ऐसा करने के लिए त्रकार 
पर दबाव तक डालता है । ऐसा पृह युद्ध के समय अमरीका में हुआ तथा विगत महायुद्ध 
के समय ब्रिटेत में किया गयां। पर यह संविधानवाद का अन्त करना नहीं, उस पर 
सम्भावित सतरे से उसे बचाने की सुरक्षा व्यवस्था है । यह संकट के साथ ही समाप्त हो 
जाती है। अतः यह विशिष्ट परिस्थितियों व संकट की बात हुईं । सामान्यतया, सरकार 
का संचालन व निर्देशन का आधार विधि ही हो इस पर सहमति की अवस्था में ही 
संविधानवाद सम्भव है। 

(ग) समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति (॥87९धछ८ाह 07 (76 ह०एशं 
8045 070॥6 50००५४)--संविधानवाद के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि 
राजनीतिक समाज के नागरिकों मे समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति पाई जाए। 
परन्तु संविधानवाद के पूव-वर्णित आधारों जितना महत्त्वपूर्ण आधार यह नहीं है, क्योंकि 
जब संस्थाओं की प्रकृति वे प्रक्रियाओं पर सहमति हो तब समाज के लक्ष्यों व गन्तव्यों 
का संशोधन व पुनः निर्धारण बातचीत व समझौते द्वारा किया जाना सम्भव है। परन्तु 
फिर भी, समाज के सामान्य उद्देश्यो पर रज़ामन्दी का अभाव राजनीतिक व्यवस्था में 
ऐसे तनाव, खिचाव व दबाव उत्पन्त कर सकता है कि इससे दूसरे क्षेत्रों का मतेक्य 
खतरे में पड़कर, सम्पूर्ण संबधानिक तन्त्न को चौपट करने का सूत्रपात कर सकता है। इस 
प्रकार, समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति न होने को परिस्थिति, सम्पूर्ण संवंधानिक 
ढांचे को अस्तब्यस्त कर सकती है । इसलिए ही विलियम जी ० ऐन्‍न्ड्र,ज की मान्यता है 
कि, "उद्देश्यों पर सहमति तथा स्रमान राजनीतिक दर्शन में आस्था संविधानवाद में 
ठोसता लाने के लिए आवश्यक है।”२ 

(घ) गौण लक्ष्यों व विशिष्ट नीति-प्रइनों पर सहमति (0णघा०ए््रा०7०6 0 [65507 
8०व$ शत 0॥ 59००० एछ0॥०५ वृष०४४००४)--गौण लक्ष्यों तथा विशिष्ट नीति- 
प्रश्नों पर सहमति को संविधानवाद का मूल आधार माना जाए या नही इस पर लोगों में 
मतभेद है। यदि यह संविधानवाद के लिए अनिवार्य आधार न भी माना जाए तो भी 
यह तो स्वीकार करना ही होगा कि संविधानवाद की व्यवहार में उपलब्धि के लिए यह 
जरूरी है कि गौण उद्देश्यो ब विशिष्ट नीति' प्रश्नों पर भी समाज में सहमति हो ॥ क्योंकि 
इन पर असहमति, वह प्रारम्भिक दशा है जो 'संविधानवाद के भवन को धराशाथी करने 
को पृष्ठभूमि तैयार करती है । विशिष्ट नीति-अश्नों पर असहमति से असन्तोप की वहू 
स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो सहमति के अन्य क्षेत्रों में भी त्तनाव, सन्देह और विरोध 

के बीज वो दे, जिससे संविधानवाद के सम्पूर्ण भवन में दरारें पड़ने लगें, जो अन्त: 
उसकी कमजोर कर धराशयी करने का कारण वन जाएं। इसलिए अगर यह मान भी 
लिया जाए कि यह संविधानवाद का अत्यन्त आवश्यक आधार नही है, फिर भी यह तो 
स्वीकार करना ही होगा कि इससे संविधानवाद रूपी भवन की सीमेस्ट में ठोसता आती 
है और राजनीतिक ढांचा हल्के-फुल्के तनावों से हिल नही पाता । 


१५ए॥॥5ण 0. #00९७$, ०४. 6, 0. 3. 
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संविधानवाद के उपरोगत चारों आधार किसी भी राज्य में इसकी व्यावहाति 
उपलब्धि की आवश्यक शर्तें हैं। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में ये आधार उपस्तित 
न हों तो संविधानवाद की व्यवस्था अधिक दिन स्थायी नहीं रह सकती है। दीपकातीर 
व सदियों से स्थापित संविधानवाद भी इन आधारों के अभाव में समाप्त हो जाता है। 
समाज में इन चारों आधारों पर असहमति ठोस संविधानवाद की भी समाप्ति काका 
बन जाती है इस लिए इनका संविधानवादी व्यवस्था में आधारभूत योगदान है। मु 

सविधानवाद का अर्थ और आधार समझने के पश्चात इसके विभिन्‍त तत्ते बी 
विवेचन करना जरूरी है। संविधान में इन तत्त्वों का निहित होना या नहीं होता ही 
संविधान द्वारा स्थापित सरकार को संवेधानिक या असंबधानिक बनाता है और है 
संविधानवाद की अभिव्यवित होती है या नहीं, इस का निर्णायक बनता है। संशत मे 
का विवेचन संविधानवाद की धारणा को समझने व किसी समाज विद्येप में इसकी व्यवहार 
में प्राप्ति की व्यवस्था है या नहीं, इस का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 


संविधानवाद के तत्त्व 
(छ8,808था$5 08 20फ्गएणा0फ्रक्चा500) 


पिनोक व स्मिथ ने ,अपनी पुस्तक पोलिटिकल सामंस  ऐन इख्टरोडबशन में संविधार 
के चार तत्त्वों का उल्लेख किया है। इनकी मान्यता है कि किसी भी देश में डे 
को व्यावहारिकता के लिए उस देश के संविधान मे इन तत्त्वों का होता या किसी राग मर 
संविधान मे इनका न पाया जाना इस बात का सुचक है कि ऐसी राजनीतिक व्यव्ती 
संविधान के होते हुए भी संविधान द्वारा संविधानवाद का अकाशन व व्यवद्दाी के 
नहीं होता है तथा यह अवस्था संविधान व संविधानवाद में, न केवल बस्ताम्स 2 
है अपितु दोनों की भिन्‍न-भिन्‍व दिशाओं की सुंचक है, जो अन्ततः संविधान कोर्स 
बाद के अनुरूप बनाने के लिए जनक्राति की पृष्ठभूमि तैयार करना है। पति 
अतः संविधानवाद के तत्तो के संदर्भ में ही यह समझता सम्भव है कि किसी राजर 

व्यवस्था में संविधान, संविधानवाद का प्रतीक व प्रतिविम्बक है अथवा नहीं । हो वह 
किसी राज्य के संविधान में संविधानवाद के इन तत्त्वों का समावेश नही होता है पे 
संविधान, संविधानवाद की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रहता है, और ऐसी राग 
व्यवस्था में संविधान केवल औपचारिक रूप में हो रहता है तथा देश की 

शासन व्यवस्था का स्थापक नहीं होता है। इतना द्वी नहीं, कही-कहीं से होता, 
सविधानवाद के तस्‍्व तो निहित होते हैं परन्तु व्यवहार में संविधान अभावी नह 
अपितु औपचारिक हो रहता है। ऐसी बवस्थाओों में राजनीतिक संस्थाओं की कर 
संचालन संविधान के अनुरूप नही होकर, उससे भिन्‍न प्रकार से होता है 
संविधानवाद के तत्त्वों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। संक्षेप में इत 

विवेचन इस भ्रकार है। ५ ५ शा 

(क) संविधान अवरिहार्य संस्थाओं का मभिव्यकतक (व ९०शणिण ५ 
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शाफ०तींगला ए॑ €5थाप्रंओ ग्राइतोएांणा0--सामान्यतया, सभी लिखित संविधानों 
में सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों, उसके विभिन्‍न अंगों, उनकी शक्तियों और उन पर 
लगी सीमाओं का उल्लेख होता है । जहां लिखित संविधान नहीं होता और अगर वह 
संवैधानिक राज्य है, तो ऐसे राज्य में प्रमुख सरकारी संस्थाओं की स्थापना व उनकी 
शक्तियों व सीमाओं का निश्चय ऐतिहासिकता से होता हे। संविधान चाहे लिखित हो 
या विकसित व अलिखित, उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व स्यायपालिका के संगठन, 
कार्यों व उनके पारस्परिक सम्बन्धों की स्पष्ट व्यवस्था, संविधानवाद की अभिव्यक्ति के 
लिए अनिवाय है। संविधान में सरकार के विभिम्न स्तरों व अंगों की शक्तियों की 
व्याख्या ही नही हो चरन उनके पारस्परिक सम्बन्धों का, उन पर लगी सीमाओं और 
उनकी कारयंविधि का स्पष्ट उल्लेख भी होना चाहिए, अन्यथा संविधान, संविधानवाद 
की अभिव्यक्ति का साधन नही बन सकता । वतंमान राज्यों में संविधान की सजीवता 
का मापदण्ड ही यह है कि संविधान कहां तक सरकार की आधारभूत संस्थाओं --- 
ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्‍्यायपालिका तथा राजनीतिक दलों, समूहों एवं प्रशासकीय 
सेवाओं की समुचित व्यवस्था व स्थापना करता है। अगर किसी संविधान द्वारा 
आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना व उनकी शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या नहीं 
होती है तो ऐसी व्यवस्था में संविधानवाद सम्भव नहीं होता है । ऐसे राज्यों में राजनीतिक 
शक्तियों के प्रयोगकर्त्ता अपने अधिकारक्षेत्न में इच्छानुसार वृद्धि करके शासन शवितयों 
के दुरुपयोग का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिये सविधान मे आधारभूत संस्थाओों की 
स्पष्ट ब्यवस्था, संविधानवाद का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। 

(ख्र) संविधान राजनोतिक शक्ित का प्रतिबन्धक (॥॥6 ८००ग्रष्मपण0 85 
एरध्शञाश्वंपा प्ु०णा छ०॥०४ 9०फ़०)--पिनोक व स्मिथ तो प्रतिबन्द्धों को संविधानवाद 
का मूल मन्त्र मानते हैं। हर राज्य मे सरकार को संवैधानिक बनाए रखने के लिए, 
उसका किसी न किसी भ्रकार की नियंत्रण व्यवस्था के अधीन होना आवश्यक है। वैसे 
तो संविधान द्वारा सरकार के तंत्न की स्थापना मात्त ही शवित की नियंत्रक व्यवस्था बन 
जाती है, फिर भी संविधान स्पष्ट रूप से सरकार की शक्तियों का सीमांकन भी करे यह्‌ 
आवश्यक है। इससे सरकारी क्रिया सुनिश्चित हो जातो है। जिससे शासित, शासकों के 
स्वेच्छाचारी ऊृत्पों से बचे रहें, और शास्नन केवल विधि ही के जनुरूप संचालित होता 
रहे। इसके लिए हर लोकतान्त्रिक राजनी तिक व्यवस्था के स विधान में कुछ ऐसे प्रावधान 
किये जाते हैं, जो सरकार फो हर समय व हर कदम पर नियंत्रित, प्रतिचन्धित करते हुए 
अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित रखते हैं और संविधान का व्यवहार में किसी भी 
अधिकारी द्वारा उल्लंधन नही किया जाता है। साधारणतया, हर लोकतान्त्रिक राज्य 
में कुछ न कुछ नियंत्रण शासकों पर लगाएं जाते हैं। मोटे तौर पर यह नियंत्रण--- 

() विधि के शासन को स्थापना, (2) मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, (3) राज्य 
की शक्तियों के विभाजन, पृथवकरण व विकेन्द्रीकरण की व्यवस्या, तथा (4) सामाजिक 
बहुलवाद की परिस्थितियों को बनाए रफपने फी व्यवस्था करके लगाए जाते हैं। 

इन नियंत्रण व्यवस्थाओं के माध्यम से सरकार व नागरिक, दोनों हो अपने अधिकार 
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व कार्य क्षेत्र मे सीगित रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक द्वारा अधिकार तीज हा 
अतिक्रमण स्वत, ही दुसरे द्वारा इन नियंत्रणों के माध्यम से अवरोधित कर दिया जता 
है। ऐसी व्यवस्था में, संविधान समाज के आदर्शों, आस्थाओं मौर रामदीतिक गृझों 
की प्राव्ति का साधन वना रहता है। अगर किसी राज्य में संविधान द्वारा ऐसे इरतिय 
स्थापित नहीं किये जाते हैं तो वह संविधान राजनीतिक आचरण का विदेशी 
निरय॑त्रणकर्ता नहीं रह पाता है! ऐसी नियंत्रण मुक्त राजनीतिक व्यवस्था में शक 

स्वेच्छा से सव कुछ कर सकते हैं और जिस राज्य में शासक उन्मुक्त हौकर सब ह57 
सकें, वहा यंविधानवाद सम्भव नहीं हो सकता है। इसलिये संविधान का राजगीतित 
शक्ति का प्रतिबन्धक होना संविधानवाद का आधारभूत तत्त्व है । 

(ग) संविधान विकास का निदेशक ([॥6 ८छाउप्राएसंणा 8 06 पीधव० ४ 
0०४० था )--संविधान, एक प्रभावी राजनीतिक शकित कैवल वर्तमान मे है 
हो अपितु सुददर भविष्य में भी प्रभावी राजनीतिक शक्ति बना रहे। इसके पीचे बवशा 
है कि संविधान राजनीतिक संघर्ष का प्रमावशाली ढंग से सीमांकन व ढांचा शक 
करे और भावी प्रगति के लिए विकासक्षम योजना प्रस्तुत करे । समय, १ बोर 
और आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ ही सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों व &222% 
हेर-फेर भी होता रहता है। कालचक्र में गुजरता हुआ समाज, गये, परिस्कत कहाओं 
सर्वाद्धत गन्तव्यां की प्राप्त करने का लक्ष्व निर्धारित करता जाता है। इत नवीन भा डे 
को व्यवहार में प्राप्ति की योजना हर संविधान में सप्मिहित होती चाहिए, गए कर 
संविधान समाज को दिशात्मक सुस्पप्टता से युक्त रख सके । अगर किसी मर 
सविधान ऐसी व्यवस्था नहीं रखता है तो परिवर्तित व अप्रत्याशित परिस्थितियों में वहे 
समाज को बदलती हुई मान्यताओं का अतीक नहीं रह जाएगा। इसलिए यह बवर्श 
है कि हर संविधान राष्ट्रीय प्रतिभा का केवल वर्तमान में ही प्रतिविम्वक नही हि 
बरन भविष्य में भी इससे राष्ट्रीय प्रतिभा व भहं की प्रकाशन मिलता रहैः कप 
आधिक विकासों और समाज के नये समूहों की भी राजनीतिक प्रभाव तीन पहुंच 
रहें। इन समूहों की राजनीतिक शक्ति तक पहुंच तभी हो सकती है जब के हब 
ऐसी व्यवस्था हो कि, जिनका समर्थन समाप्त हो जाएं तो उन्हें स्थान लेने । पय 
तक सत्ता परिधि से बाहर थे। इसके लिए. यह आवश्यक है कि संविधान भ. 
सम्भावित विकासों का श्रेष्ठत्तम साधन भी हो | कोई भी संविधान जी वर्तमान की दी 
समाज के भावी विकास को योजना व साधन नहीं बनता वह शीघ्र ही 2 
आधारभूत मान्यताओं से विलग होता जाता है। ऐसा संविधान समाज की आका' ह 
की श्राप्ति का साधव न रहकर उसका बाधक बन जाता है। यह अवस्था संिध 
की समाप्ति का प्रारम्भ है। संविधान की गतिहीनता का सूचक है। यह हा रात 
अनावश्यक जकड़नों मे बांधकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने से रोकता है। महेँ 
नीतिक समाज में गत्यात्मकता के स्थान पर जड़ता लाता है और वह संविधान है! 
गला घोंटता है। इसलिए संविधान का विकास के निदेशक के रूप में होता संवि' 
की व्यावहारिकता हर समय वनाएं रखने के लिए अतिवाय॑ है। यह संविधानवी: 
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सजीवता व गत्यात्मकता लाने वाला तत्त्व है जो समय परिवर्तन के साथ आए समाज के 
मूल्यों में परिवतंन के अनुकूल सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था को ढालने की स्वतः ही व्यवस्था 
बन जाता है । 

(घ) संविधान राजनोतिक शवित का संगठफ (प्रशञढ७ ८णाइाए्रांणा म5$ था 
णह्टभां5थ ० 90८० 2०॥0709))--संविधान केवल सरकार की सीमाओं की 
स्थापना हो नही करता अपितु सरकार की विभिन्‍न संस्थाओं में शक्तियों का अम्बरान्तीय 
व लम्बात्मक वित्तरण भी करता है। संविधान यह व्यवस्था भी करता है कि सरकार के 
कार्य अधिकार युक्त रहें, और स्वयं सरकार भी वैध्य (॥०४॥77/०) रहे । अगर कोई 
संविधान सरकार के कार्यों को अधिकार युक्त व स्वयं सरकार को वैध्य नही बनाता तो 
ऐसी सरकार व सविधान अधिक दिन तक स्थाई नही रह सकते है तथा, ऐसी राज- 
नीतिक व्यवस्था में संविधानवाद राजनी तिक शक्ति का संगठक नहीं रहता । इससे स्पष्ट 
है कि संविधान द्वारा हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का संगठन होना 
आवश्यक है, वर्षोंकि सविधानवाद की अभिव्यवित सविधान द्वारा व इसकी व्यवहार में 
प्राप्ति सरकार द्वारा ही सम्भव है। 

कोई भी संविधान राजनीतिक शवित का संगठक उसी अवस्था में रहता है जबकि 
संविधान द्वारा यह व्यवस्था हो कि सरकार के कार्य अधिकार-युकत रहें, तथा सरकार 
स्वय वैध्य रहे । संविधान सरकार को अधिकारयुवत उसी अवस्था में बना सकता है जब 
यह सरकार के प्रतिष्ठित आधारों तथा सहमतियुकत प्रक्रियाओं का विवेचक व प्रतीक 
हो। ऐसा न होने पर राजनीतिक समाज परस्पर विरोधी दावों से उत्पन्न तनावों व 
िचावों में जकड़ जाता है, जो सरकार के विरोध की परिस्थितियां उत्पन्न कर, सरकार 
की शवित को क्षीण करता है। जब कभी भी संविधान समाज के मूलभूत मूल्यों के 
मतैक्य पर आधारित हो, इस प्रकार के भर्तक्‍्य का प्रतीक रहे और ऐसे मतंक्‍्य का 
पोषक बने तो सरकार अधिकार युक्त बनती है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित 
सरकार का विरोध नही होता है। समाज, संविधान व सरकार मे पारस्प रिकता, सहयोग 
बे अनुकूल रहता है। सरकार के कार्य अधिकृत (७७५॥०॥90४०) रहते है तथा संविधान 
जन-मानस में व जनता के दिलों में समाई मान्यताओं को प्रतिबिम्बित करता है। इसका 

यह अथ भी नहीं है कि सरकार अधिकार-युक्‍त बनी रहने के लिए मूलभूत मसलों पर 
जनता के मत॑वय की अभिव्यक्ति मात्न ही करती रहे, वरन सरकार को इससे अधिक भी 
कुछ करना होता है। सरकार को ऐसी कार्य-शैली की स्थापना करनी होती है जिससे 
इसके प्रति विश्वास जागृत हो और लोगों में इसके प्रति निष्ठा व राजभविति बनी रहे। 
सरकार को इस प्रकार कार्यरत रहना चाहिए जिससे इसकी क्रियाओं व कार्य-कलापों 
द्वारा संविधान में निहित घारणाओं व मूल्यों को प्रभावशाली व प्रतीकात्मक (५५90० ०) 
अभिव्यवित मिले। ऐसी स्थिति मे सरकार न केवल अधिकारयुकत (ाधा०्तं/४०) 
रहती है, अपितु सरकार की अधिकारयुक्तता व्यावहारिक भी बनती है । यह तभी सम्भव 
होता है जब सरकार का संगठक सविधान, फेवल मान्य सिद्धान्तों का सामान्य विवेचन 
ही नही करे, अपितु सरकार की वास्तविक कार्य॑-प्रणाली की सुस्पष्ट व्याब्या व व्यवस्था 
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भी करे। साथ ही संयिधान सरकार से सम्बद्ध प्रतिमानों, मूल्यों वे प्रिय बंवधाणाओं 
का प्रभावी प्रतीक भी बने जिससे लोगों के दिल और दिमांग में सरकार के प्रति दि 
उत्पन्न हो और सबको सरकार “अपनी' सरकार लगे। सरकार की वँधता, उतार 
के प्रति राजनीतिक समाज के सभी लोगों की सहज निष्ठा में विधमान रहती है। केस 
वही सरकार अन्ततः वैध बन सकती है जो जनसाधारण की विष्ठाव विश्वाम्त प्रात 
रखते हुए संचालित होती है । तफपीकि 

अगर सरकार अधिकारयुकत व बैधतापूर्ण नहीं रहती तो संविधान न राजदीति 
शवित का संगठक रहेगा और न ही ऐसी व्यवस्था में संविधानवाद सम्भव होगा। छा 
संविधानवाद के आवश्यक तत्त्व के रूप में संविधान का राजनीतिक शक्ति वा इंटेल 
रहना अतिवार्य है जिससे सरकार वैध रहे और संविधानवाद, अभिव्यक्त व ब्यावहवर्त 
रूप में राजनीतिक समाज में व्याप्त रहे। 

निष्कर्पे रूप में यह कहना उचित होगा कि संविधानवाद के उपरोक्त बित चार 
तत्त्व संविधान में मिहित होने चाहिए। अगर किसी राज्य के संविधान में संविधानता 
के इन तत्वों का समावेश नहीं होता तो वह संविधान संविधानवाद की अधियततिर 
माध्यम नहीं रहता है. और ऐसी राजनी तिक व्यवस्था में संविधानवाद सम्भव रही 
सकता । हि ते 

संविधानवाद के अर्थ, आधार व तत्त्वों के विवेचन से स्पष्ट है कि संविधान 
कुछ विशेषताएं होती हैं। यय्यवि हर राजनीतिक व्यवस्था में अनुपमता व ४ 
विद्यमान होती है, और इससे संविधान का भी विशिष्ट होता अनिवार्य हो पाते 
संविधान का अनोखापन, संविधानवाद में भी विशिष्टता ला देता हो ऐसा भही कीट 
चाहिए, वरयोंकि संविधानवाद तो राजनीतिक समाज के मूल्यों, मान्यताओं 
आस्थाओं को संरक्षण प्रदान करने की नियंत्रण व्यवस्था है। इसलिए /026 
अन्तरभूतकारी धारणा है, जो ऐसी विशेषताओों से युक्त दिखाई देता है, जो की 
अधिक मात्रा में हर राजनीतिक समाज में व्याप्त सं विधानवाद में पाई जाती हैं। 


संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं |) 
(05एछघ्रप्र&७, ठटप84४8&5एफराशप05 08 0रारएण0४४८०४ 


संविधानवाद किसी भी देश या समाज विशेष का हो उसकी कुछ सामाल ० 
होती हैं, जो कम या अधिक मात्रा में हर संविधानवाद में परिलक्षित होती ऐ ही कि 
बाद की धारणा को धौर अधिक अच्छी तरह समझने के लिए यह उपर है 
उसकी कुछ कतिपय सामान्य विशेषताओं को भी देख लिया जाए। 33 ॥ पाए 
(क) संविधानवाद मूल्य-सम्बद्ध मवधारणा है (0णाहआंप्र#००रशीआ 
985८4 ००४०८०/)--संविधानवाद का सम्बन्ध राष्ट्र के जीवन दर्शन सेहै। 
मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकैत करता है जो राष्ट्र के हर कर 
फो प्रिय हैं । जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। यह संवैधानिक दशेव, पे 
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समाज को अभिजनों (०॥॥८७) द्वारा प्रदान किया जाता है। परन्तु यह दर्शन अभिननों 
तक ही सीमित नहीं रहता है। समाज का विचारशील वर्ग इसे जनता तक पहुंचात्ता है, 
ओर समाज इसे स्वीकार कर इसे स्वीकार कर इसे न केवल बल प्रदान करता है, वरन 
इसे सही अर्थों में 'राष्ट्र-दर्शन! बनाता है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
संविधानवाद के मूल्यों में देश की परम्पराओं, परिस्थितियों, भावश्यकताओं व समस्याओं 
का कोई योग मही होता है। केवल अभिजन ही समाज को सृल्य नही प्रदान करते है, 
क्‍योंकि बुद्धिजीवी स्वयं वातावरण के शिशु होते हैं। उनके द्वारा प्रदत्त मूल्यों पर बाता- 
वबरण की छाप होती है। इस प्रकार संविधानवाद हर देश में एक नही अनेक स्रोतों से 
निभित मूल्यों से युवत धारणा है। यह वे मूल्य हैं जो समाज को प्रिय हैं, और जिनकी 
रक्षा, प्राप्ति और आवश्यक अ्रगति के लिए समाज बड़े से बड़ा बलिदान फरने के लिए 
तत्पर रहता है। इन्ही से युकत धारणा संविधानवाद कहलाती है! इससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि हर सविधानवाद का सम्बन्ध मूल्यों से है और इसलिए ही यह मूल्य- 
सम्बद्ध अवधारणा कही जाती है। 

(ख) संविधानवाद संस्कृति सम्बद्ध अवधारणा है (000॥ए४०7रशांड्ा 38 & 

०एएा७४०४॥१९ ००४०८००--किसी भी राजनीतिक समाज के मूल्यों का विकास व 
निर्माण शून्य में नहीं होता है। ये समाज की संस्कृति से सम्बद्ध होते है। हर देश के 
आदर्श, मूहय व विचारधाराएं उस देश की संस्क्ृति की ही उपज होते है, और संस्कृति 
से ही गठबन्धित रहते है। वह समय, स्थान व जनता के साथ बंधे होते हैं। संविधानवाद 
इन्ही पर आधारित कहा जा सकता है। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि सं विधान- 
वाद की धारणा हर जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से सम्बद्ध पाई जाती है। 
संविधानवाद का संस्कृति-सम्बद्ध होना इसमे वास्तविकता लाता है और इसे अर्थयुक्त 
बनाता है। वर्तमान युग मे कई राजनीतिक समाज इतने विशाल होते है कि उनमें 
संस्कृतियों की विविधता और भिन्नता पाई जाती है। ऐसे राष्ट्रों मे संविधानवाद इन 
विभिन्‍न संस्कृतियों के समन्वय का सूचक है । उनमें संघर्ष तथा विरोध के स्थान पर 
सहयोग और सामंजस्य की व्यवस्था संविधानवाद द्वारा ही होती है। यह एक राज्य की 
सभी संस्क्ृतियों के विकास व सुरक्षा की सबसे अधिक सुव्यवस्था है, क्योंकि संविधान- 
वाद इन सभी संस्कृतियों से सम्बद्ध होता है व इनसे समृद्ध और शक्तियुक्त बनता है। 
अतः यह कहा जाना चाहिए कि संविधानवाद का ताना-बाना हर देश की संस्कृति से 
गुंथा रहता है। 

(ग) संविधानवाद गत्यात्मक भवधारणा है (20॥॥।ए०्चांगा 5  तञज़ाब्ायांट 
८०॥०८०४)--संविधानवाद गतिहीन धारणा नही है पर इसका यह अर्थ भी नहीं कि 
संविधानवाद में स्थिरता नहीं होती है। संविधानवाद में यही सबसे विशिष्ट बात है कि 
इसमें स्थायित्व के साथ ही साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है। यही कारण है कि यह्‌ 
प्रगति में बाधक नही, प्रगति का साधक बना रहता है। विकास के लिए स्थायित्व भी 
अति आवश्यक है, अन्यथा विकास की दिशाओं में क्रम नहीं रहेगा। अतः सविधानवाद 
की धारणा स्थिरता-युक्‍त गत्यात्मकता का सुचक है। इसकी गतिशील प्रकृति अति 
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आवश्यक है, वर्योंकि समय परिवतंन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है, तया एक 
विकसित होती है। इसी से राविधानवाद गत्यात्मकता प्राप्त करता है। इसमे सष्टौै 
कि संविधानवाद यत्यात्मक अवधारणा है। यहां यह भी समधना जरूरी है हि संविधा- 
वाद किसी समाज के उन मूल्यों व आस्थाओं का, जो जवता को एक समय विशेपईे 
प्रिय है, प्रतीक मात्र ही नहीं है। यह नये मृत्यों की स्थापना व प्राप्ति का माथा भी 
है। यह समाज के वर्तमान में प्रिय मूल्यों फे साथ ही उसकी भविष्य की आमांत्ाओं गा 
प्रतीक भी होता है। इससे यह गत्यात्मक अवधारणा बन जाता है। इसलिए हीकाई 
ले० फ्रेड़िक ने संविधानवाद को “विकास की प्रक्रिया” कहा है !!? 

(घ) संविधानवाद समभागी अवधारणा है (0णशध्राणार्भीश) 482 धंधा 
८०7००७१--एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास एवं राजनीतिक आदर व हर्कृति है रद 
अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है । अतः कई देशों कै राजनीतिक आदर, भाषाएं 
व मान्यताएं समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समता खख्वा 
है। जैसे पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता पाई जाती है। 
प्रकार की समानता में प्रकार का अन्तर नहीं होता यद्यपि मात्ता की बखर है. 
देश के संविधानवाद में दिखलाई देता है। यह अन्तर साम्यवादी देशों में मरी पाया बी 
है, पर यहां भी अन्तर केवल मात्रा का हो होता है प्रकार का नहीं होता ! झे हे 
स्पष्ट है कि हर देश का अपना अलग मौलिक संविधानवाद नहीं होता है। 
लोकतान्द्रिक देशों में, यथ्यपि असमानताएं अधिक होती हैं तथा हर देश अपता है 
राष्ट्रीय अहँ (7४0०७०। ८8०) बनाने के लिए मौलिक जीवन दर्शन की अक 
प्रयलल करता है, और इन देशों मे संस्कृति मे भी भिन्‍्तता का अधिक पुट होता है हद 
भी इन देशों में मोटे रूप से संविधानवाद एक-सा ही कहा जा सकता है। इससे सं 
है कि सविधानवाद समभागी धारणा है। 7! 

(ड) संविधानवाद प्रधानतः साध्य मूलक् अवधारणा है (ए०्प्भाण्णांगागो 
ए76०00गशया[9 &0 ८9१5 ००08०९७/)--सं विधानवाद प्रघानतः साध्यों से 3223 ः 
विचार है। परन्तु साध्य मूलक विचार पूर्णतया साधनों की अवहेलना नही कटे गब 
अत. इनमें भी अंतर प्रकार का नही केवल मात्रा का रह जाता है। बसे मी 
साध्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । फिर भी न्‍ संविधातवार 
प्रमुखतया लक्ष्यों का ही संकेत मिलता है। जब हम मह कहते हैं कि संविधावरार वार 
प्रधान विचार है तो उसका अर्थ उप आंदर्शों से है जिन्हे समाज साध्य के रूप म्न 030 
करता है। इस प्रकार संविधानवाद का साध्यों की ओर प्रमुख संकेत होता कोध्य 
की ओर गौण संकेत ही होता है। ५ ४; कि] 

(च)संविधानवाद सामान्यतया संविधान-जन्य अवधारणा है (टेक 
5 इशाशाबा।ए & एणाहताएतेणा 935०० ८०7०८०८७/)--सामान्यतया क ही उस्लेय 
परिस्थितियों में हर देश की मूलभूत आस्थाओं का उस देश के संविधान में ही है 


3९८४च 7. क्फाव्वयकत, कर. लत, छए 6. 
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होता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि संविधानवाद के आदर्शों का प्रतिविम्ब 
संविधान में नही मिलता है। दोनों में, अर्थात संविधान व संविधानवाद में, साम्य नही 
होता है। दोनों की, ऐसी अवस्था में, अलग-अलग दिशाएं होती है। यह अवस्था देश में 
शासकों व शासितों की राजनीतिक मान्यताओ में विरोध और मतभेद का संकेत करती 
है। इस अवस्था में राजनीतिक उथल-पुथल अवश्यं भावी बन जाती है। यह्‌ राजनीतिक 
संकट का सकेत है, परन्तु यह तो असाधारण परिस्थितियों में ही होता है। सामान्य 
परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गन्तव्यों का संविधान में 
स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है। 
यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते है जिनसे संविधानवाद व्याव- 
हारिक व वास्तविक बनता है। अतः संविधान, संविधानवाद के लिए वह आधारशिला 
प्रस्तुत करता है जिस पर संविधान की नीव ठोसता से जमी रह सकती है। 
हर संविधामवाद में यह सामान्य विशिष्टताएं विद्यमान होती है। यह विशेषताएं हर 
देश में कम या अधिक मात्रा में संविधानवाद के आधार के रूप मे पाई जाती है। एक 
संविधानवाद से दूसरे संविधानवाद में इन विशिष्टताओं में भिन्‍नता केवल मात्रा की ही 
होती है, प्रकार की नहीं होती । 
संविधानवाद के अर्थ, आधार, तत्त्वों व सामान्य विशेषताओ के विवेचन के बाद इसकी 

विभिन्‍न अवधारणाओं का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योकि संविधानवाद के उद्देश्य, 
और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए गये साधन, हर राज्य में एक से नही होते 
है। कुछ राज्यों मे सविधानवाद व्यकित की स्वतंत्नता, राजनी तिक समानता, सामाजिक 
व राजनीतिक न्याय तथा लोक कल्याण की साधना का आदर्श रखता है, तो कुछ राज्यों 
में आधिक समानता और समाज के एक ही गन्तव्य में आस्था आधारभूत मूल्य माना 
जाता है। इनकी प्राप्ति के लिए अपनाए गये साधन भी अलग-अलग राज्यों मे, अलग- 

अलग प्रकार के होते है । लक्ष्यों व साधनों में यह भिन्‍नता क्यों और कितनी है, इसे समझने 

के लिए संविधानवाद की विभिन्‍न अवधारणाओं का वर्णेन जरूरी है। 


संविधानवाद की अवधारणाएं 
(९077ए5075 08 ८0घशा)एव0र&.9४) 


पिनोक व स्मिय, कार्ल जे० फ्रैड़कि ओर कुछ अन्य पाश्चात्य विचारकों की मान्यता है कि 
संविधानवाद की केवल एक ही धारणा है। उनके अनुसार उदार लोकतंत्नों की अवधारणा 
ही सविधानवाद की सही धारणा है । इसी से सविधानवाद की सही व्यास्या होती है, 
परन्तु यह मान्यता डीक नही है। अगर संविधानवाद, राजनोतिक समाज के आदर्शो, 
राजनीतिक मान्यताओं ओर मूल्यों का, जो किसी राष्ट्र का भाधार है, और जिन्हें राष्ट्र 
व्यवहार मे प्राप्ति का लक्ष्य रखता है, का ही बोध कराता है। तब यह आदर्श तथा इन 
आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में आने वाले साधन, अलग-अलग प्रकार का होना 
स्वाभाविक है। इनकी भिन्‍नता व इनकी प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले साधनों की 
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भिन्‍तता के आधार पर संविधानवाद की भिन्‍नता स्पष्ट की जा सकती है। मोटे तौर पर 
उद्देश्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के आधार पर सं विधानवाद की तीन अवश्ारपाए 
हो सकती है-- () उदार लोकतंत्नों की घारणा, (2) साम्यवादी या समाजवादी वोह 
तंत्नों की धारणा, तथा (3) नवोदित या विकासशील लोकतन्तों को घ्राएणा।छं 
धारणाओं में साध्यों व साधनों का विशेष अन्तर हर अवधारणा के विस्तृत विवेचन के संदर 
में ही समझा जा सकता है। इसलिए हर अवधारणा का अलग से विवेचन आवश्यक है। 


उदार लोकतन्त्रों की अवधारणा (एक०्च्फ। ती एल ऐचआ०थभपं५) 

उदार लोकतन्त्ों की अवधारणा को पाएचात्य संविधानवाद भी कहां जाता है। शी 
मुख्य विशेषता व्यवित की स्वतंत्रता की साधना है! व्यक्ति की स्वतंत्नता के बीत, 
राजनीतिक समानता, सामाजिक व आधिक न्याय तथा लोककल्याण की साधता पाले 
संविधानवाद के आधारभूत साध्य हैं। यह सामाजिक व आर्थिक समानता व स्वत 
पर बल नहीं देता है। स्वतंत्रता और समानता के सामाजिक व आर्थिक पहुतुओं मी 
पराश्वात्य संविधानवाद के साध्यों में अभाव हो इसको साम्यवादी अवधारणा मा 
धारणा बनाता है। साम्यवादी घारणा में यह मूल्य प्रधानता रखते हैं। परखु पाए 
अवधारणा में दो व्यक्त की स्वतस्तता को मौलिक मूल्य माता जाता हैं और झ 
ही पाश्चात्य संविधानवाद को 'उदारवाद का दर्शन! भी कहा जाता है। 

पाश्चात्य अवधारणा में संविधानवाद के आधारभूत साध्यों की .व्यावह्ारिकता कवि 
सरकार की शक्तियों को विभाजित करके राजनीतिक क्रिया को प्रभावशाली दी 
प्रतिबन्धित व नियम्त्रित करने की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिंसते सरकार का कोई 
भंग, राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नही कर सके, व राष्ट्र के राजनीतिक पूत्य सुरक्षित 
व स्थायी बने रह सकें। पिनोक व स्मिय तो “पाश्वात्य संविधातवाद का बेस 
(००७) प्रतिबन्धों की व्यवस्था”/ को ही मानते हैं। इन प्रतिवस्धों की स्थापदा हम 
लीकतांत्िक राज्यों में राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण करके की जाती है। # 
राजनीतिक शक्ति, व्यक्तियों के स्थान पर संस्थाओं में निहित की जाती है पर, 
समाणों की यह मान्यता है कि शवित, व्यक्त के स्थान पर संस्थाओं में निहित 
उसका प्रयोग किसी व्यक्त विशेष की इच्छा से न होकर संस्थागत विधियों 4 # क्याओं के 
द्वारा होगा तथा शक्षित का विधि के ही अनुरूप प्रयोग, इसके दुष्पयोग की प्रशावशर्त' 
बचाव व्यवस्था बन जाएगी । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उदार लोक 
संविधानवाद का प्रमुख आधार संस्थागत व प्रक्रियात्मक अतिबस्धों से वित्त से 
है। यह प्रतिबन्ध ही राजनीतिक शवित द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन कम है 
व्यवस्था करते हैं। इसलिये पाश्यात्य संविधानवाद में राजनीतिक शर्वित पर सुर 
नियंत्रण व्यवस्था ही भूल तत्त्व है। पाश्चात्य संविधानवाद में साध्य तत्व ध्यिि 
स्वतेन्नता! और साधन तत्व * सीमित सरकार” है। उदार लोकतंत्रों मे संविधातवीर 
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को व्यक्ति की स्वतंत्रता की घुरी के इदें-गिर्दं घूमता हुआ कहा जाय तो कोई मतिशयोवित 
नहीं होगी । संविधातवाद को इस अवधारणा के कुछ विशिष्ट आधार है जिनके विवेचन 
से इस धारणा का अर्थ और विशेषताएं मौर अधिक अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएंगी। 

(ए) पाश्वात्य संविधानवाद फे आघार (80णाए0ं४0णा३5 0 छव्४॑ला ०णाशा(घ- 
#0०॥2॥5$79) --उदार लोकतंत्नों से सम्बन्धित संविधानवाद के मुख्यतया दो आधार है । 

प्रथम दाशंनिक आधार, और दूसरे संस्थागत आधार । दाशंनिक आधार साध्यों का संकेत 
करते हैं, जबकि संस्थागत आधार और इन साध्यों को व्यवहार में प्राप्त करने के साधनों 
की व्यवस्था है। इन दोनों आधारों का अलग-अलग विवेचन करने पर संविधानवाद की 
इस अवधारणा की मौलिकता स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए इनका संक्षिप्त विवेचन यहां 
दिया जा रहा है- 

(3) पाष्चात्य संविधानवाद के दाशंनिक माघार (008० एञग०४ #0000##/05 
णी जञटा। ०078॥0॥078॥5घो--संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा के 
दाशनिक आधार, इन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अन्ततः गन्तव्यों से सम्बद्ध हे। हर 
राजनीतिक व्यवस्था में कुछ मूलभूत लक्ष्य निर्धारित रहते हैं । इन्हीं लक्ष्यों की प्राध्ति के 
लिए सम्पूर्ण व्यवस्था प्रयत्तवशील रहती है। इन लक्ष्यों को उपलब्धि मे आने वाली हर 
रुकावट को राजनीतिक व्यवस्था दूर करके आगे बढती रहती है। राष्ट्रों के अन्ततः 
गन्तव्य सब जगह समान हों यह आवश्यक नही है। पाश्चात्य राज्यों के गन्तव्य समाज- 
वादी राज्यों से भिश्न दिखाई देते हैँ । इसलिये ही पाश्यात्य संविधानवाद के दार्शनिक 
आधार अपने आप में विशेष व अलग दिखाई देते हैं। प्रमुखतया, उदार लोकततन्त्नात्मक 
राज्यों मे चार आधारभूत साध्य हैं ।-- (!) व्यवित की स्वतन्त्रता, (2) राजनीतिक 
समानता, (3) सामाजिक व आधिक न्याय, तथा (4) लोक कल्याण की साधना । 

() पाश्चात्य संविधानवाद का आधारस्तम्भ साध्य ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता है। 
इसलिये ही यह कहा जाता है कि व्यक्ति की स्वतन्त्नता के इर्द-गिर्दे उदार लोकतंत्नों की 
संविधानवादी अवधारणा घूमती है। इस साध्य के पीछे प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति 
के व्यवितत्व का विकास अधिकांशत:ः स्वयं व्यक्षित द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक 
व्यवस्था और सामाजिक संस्थाएं इसमें सहयोग अवश्य देती है। परन्तु इनका योगदान 
एक सीमा के बाद सहायक के स्थान पर बाघक बनने लगता है। इसलिये व्यवित की 
स्वतन्त्रता की व्यवस्था हो तो, वह्‌ उन सामाजिक व राजनीतिक बन्धनों से अपने आपको 
उन्मुक्‍त कर सकेगा जो उसके व्यवितत्व के विकास में रोड़ा बनने लगें। इसलिए पाश्चात्य 
संविधानवाद का प्रमुख जोर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही है। यहां यह ध्यान रखना 

जरूरी है कि उदार लोकतन्‍्त्रों में संविधानवाद व्यक्ति की स्वतंत्नता का साध्य सापेक्ष 
रूप में ही रखता है। यह आवश्यक भी है। अन्यथा परम स्वतंत्रता तो वास्तव में 
बराजकता की अवस्था उत्पन्न कर देगी । जिसमें व्यक्ति का विकास अवरुद्ध ही होगा। 
इसलिए पाश्चात्य संविधानवाद का मूल मंत्र व्यवित की स्वतन्त्रता एक सीमित संदर्भी 
स्वतंत्रता ही है। ग 

(2) राजनीतिक समानता का साध्य एक महत्त्वपूर्ण आधार है। आज राजनी 
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शकित की सर्वोपरिता सर्वमान्‍्य है। इसके द्वारा अन्य सभी प्रकार, की शक्तियों परत 
केवल नियंत्रण ही रखा जाता है, अपितु उनकी सीमाओं का निर्धारण भी होता है। 
राजनीतिक शक्ति में बाध्यता व अनिवायेता का तत्त्व इसके उपयोग और दुल्धगोग के 
क्षेत्र को व्यापकतम बना देता है। राज्य जो इस शगित का प्रतीक है, कहीं अपने बार में 
साध्य नहीं बन जाए, तथा राज्य की शवित को व्यावहारिकता प्रदान करने वाली सार 
या शासक, निरंकुश वनकर उत सव उद्देश्यों व लक्ष्यों की अवहेलना नहीं करें, मितरी 
प्राध्ति के लिए मनुष्य ने राजनीतिक सत्ता की सुध्दि की, तथा अदयजक अध्तव्यस्तता को 
वोश्षिल जजीरों से बचते के लिए राज्य के नरम बन्धन स्वीकार किये। इसके तिए 
आवश्यक है कि सरकार और शासकों को नियंत्रित व सीमित रखा जाएं। कोई भी 
शासक जो व्यवस्था की स्थापना के लिए बाध्यता की शवित से युवेत किया जाए, वह झो 
शक्ित के प्रयोग से व्यक्त की स्वतन्त्रता का हनद भी कर सकता है। सोकतन्न 
व्यक्ति की स्वतन्त्वता प्रमुख है, इसकी समाप्ति लोकतन्त्र का अन्त है। इसलिए इस 
अवस्था से बचाव व सुरक्षा आवश्यक है। ऐसी सुरक्षा का एक तरीका व्यक्ति डो 
राजनीतिक शक्ति मे सहभागिता प्रदान करना है। यह सहभागिता सब व्यक्तियों को 
समान रूप से उपलब्ध हो इसके लिए राजनीतिक समानता आवश्यक है। यही कीएँ 
है कि व्यक्ति की स्वतस्त्ता के साध्य के साथ राजनीतिक समानता का लक्ष्य अनिवार्तः 
रहता है । हि ६ 

(3) सामाजिक व आधिक स्याय का आधार बहुत महत्त्वपूर्ण है। कोई भी समाज हैं 
साध्यों के अभाव को अवस्था में एकता के सूत्र में अधिक दिन तक बंधा नहीं रह तकता ! 
अगर राजनीतिक व्यवस्था और समाज में.अनेक नही तो, कुछ व्यक्त या वर्ग ऐसे हो, 
जिनका अच्यों के द्वारा शोषण होता हो तो, यह्‌ वर्ग अन्तत. विरोध और विद्ोह के की 
पर पहुंच जाएगा। यह विद्रोह की अवस्था सामाजिक व आधिक न्याय के अभाव मे 
भाती है, और इससे व्यक्ति की स्वतन्क्षता का हो अंत होने लगता है। कतिए 
सामाजिक व आधिक न्याय हर उदार लोकतन्त्ात्मक राजनीतिक व्यवस्था का, मूल 
साध्य बन गया है! ४8. + 0 5 * धर्की 

(4) लोक कल्याण की साधना का लक्ष्य लोकतन्त्रों के उदय के साथ ही कक 
हुआ है। हर राजनीतिक समाज में ऐसे व्यक्ति व व्यवित समूह पाए जाते हैं से हम 
के कारण, अपने आप, अपने ही प्रयत्नो व, साधनों से अन्य व्यक्तियों व समूह/ क्के 2 
प्रगति-पथ पर अग्रसर नही हो पाते हैं। खुली प्रतिस्वर्दा और आर्थिक साधनों का हि बी 
होने के कारण, समाज के कई वर्ग विकास की दौड़ मे पिछड़ने लगते है। ऐसे 2208 है 
साथ लेकर ही राजनीतिक व्यवस्था स्यायित्व प्राप्त कर सकती है। इसलिए है 
लोकतान्वरिक व्यवस्था में सरकार लोक कल्याण की साधना-का प्रयले करती है 
अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख सुविधा ही, लोक कल्याण है। वे तक 
वैज्ञानिक व तकनीकी आंति के कारण, अकेला द्यवित बया, बड़े-बड़े. व्यवित सम 
साधनों का समुच्चय तक, अनेकों वैश्ञानिक उपलब्धियों का व्यावहारिक उपयोग नहीं के 


कते च् ि हद की लोक: 
पहले है। इसलिए या तो इन उपलब्धियों से समाज,वच्चित रहे या इतकी व्यवस्था 


संविधानवाद--- अर्थ, आधार, तत्त्व एवं विभिन्‍्म अवधारणाएं :: 403 


हित में सरकारें करें। इससे स्पष्ट है कि लोक कल्याण का आधार संविधानवाद का ऐसा 
दाशंनिक आधार है जिससे अन्य सभी साध्य अर्थप्रूर्ण बनते हैं 
(॥) पाश्चात्य संविधानदाद के संस्थात्मक्ष आधार (50(एघंण्रार्श 0िप्राएंबंएा5 
0 छ९३९॥ ठणाआ(एाणा॥॥॥ा)--संविधानवाद दार्शनिक आधारों को व्यवहार में 
उपलब्ध कराने की व्यवस्था को ही सस्थात्मक आधार कहां गया है। राजनीतिक शक्ति 
दाशं॑निक साध्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप मे प्रयुकत की जाती है। इसके लिए 
राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण किया जाता है, भर्यात राजनी तिक शक्ति व्यक्तियों 
के स्थान पर सस्थाओं में निहित की जाती है। शवित को संस्थाओं में निहित करके 
दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। पहला, सरकार को प्तीमित रखा जाता है तया 
दूसरा, सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। किसी भी प्रकार की संस्थात्मक व्यवस्था 
सरकार को तभी सीमित और उत्तरदायी रख सकती है जब राजनी तिक व्यवस्था लोक- 
तान्त्रिक व प्रतिमिधात्मक हो, समाज व्यवस्था, बहुल, खुली और स्वय के किसी दर्शन 
से रहित हो। इनके अभाव में सभी प्रकार की संस्थात्मक व्यवस्था केवल औपचारिक 
रह जाती है। इसका तात्पयं यह है कि सरकार को सीमित करने तथा उसे उत्त रदायी 
रखने की सभी संस्थागत व्यवस्थाएं निम्न अवस्थाओं में ही प्रभावशाली और वास्तविक 
बन सकती है। मह वह पूर्व शर्ते है, जिनके बिता कोई भी सरकार न तो सीमित बन 
सकती है और न ही अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हो सकती है। यह पूर्व शर्तें है-.. 
() न्ञोकतान्त्रिक ढंग से संगठित सरकार, (2) प्रतिनिधात्मक सरकार, (3) बहुल 
समाज या सामाजिक बहुलवाद, (4) खुला समाज, और (5) स्वयं के दर्शन विशेष से 
रहित समाज । 

() लोकतान्त्िक ढंग से संगठित सरकार से तात्पयं उस सरकार से है जिसमे राज- 
नीतिक शक्ति का अन्तिम स्रोत स्वयं जनता हो, तथा सरकार जनमत के ध्रति केवल 
जागरूक ही नही हो, अपितु उसके प्रति उत्तरदायी हो और विभिन्‍न वर्गो में संधर्प की 
अवस्था में बहुमत का आदर करे, परन्तु अल्पमत की सुरक्षा भी खतरे में नही पड़मे दे । 
सरकार सही भ्र्थों मे जनता की, जनता के लिए भर जनता द्वारा ही गठित व संचातित 
होती रहे। ऐसी ही सरकार सीमित बनाई जा सकती है। निरंकुश सरकार तो हर प्रकार 
की सीमाओं से परे और ऊपर होती है। इसलिए किसी भी प्रकार की संस्थात्मक 
व्यवस्था द्वारा सरकार को सीमित करने की अनिवायं शर्तं सरकार का लोकतान्त्तिक ढंग 
सेगठित होना है।.* * 

(2) प्रतिनिधात्मक सरकार का अर्थ लोकतान्त्रिक सरकार के अनुरूप ही होते हुए 
भी इससे कुछ अधिक है । बहुमत पर आधारित सरकारे लोकतान्त्रिक होती है पर वे 
प्रतिनिधात्मक भी हों यह आवश्यक नहीं। इसलिए सरकार का प्रतिनिधात्मक होना 
सरकार को सीमित बताने के लिए आवश्यक है । राजनीतिक समाज के हर वर्ग, समूह 
व सस्था को सरकार के चुनाव में अवसर मात्र से सरकार प्रतिनिधात्मक नही बनती, 
क्योंकि सामान्य तिर्वाचन प्रणाली व्यवस्था में छोटे-छोटे अल्पसंख्यक समूह कभी भी 

/ भतिनिधित्व प्राप्त नही कर सकते। इसलिए पह आवश्यक है कि सरकार के सगठन 
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में किसी न किसी प्रकार से, सभी वर्गों, अल्पसंख्यक समूहों तथा विशिष्ट हितों कोरी, 
उनकी सुरक्षा व्यवस्था सम्भव बनाने के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त रहे। ऐसा न होगे ए 
सरकार को सीमित रखने को हर नियंत्रण व्यवस्था खोखली रह जाएगी। यहवगेश 
समूह सब प्रकार की नियन्त्रण व्यवस्थाओं का, इनका सरकार में समुचित प्रतिनिदित 
न होने की अवस्था मे, विरोध व उल्लंघन करते रहेंगे। इसलिए यह आवक है 
सरकार पूर्णतया प्रतिनिधात्मक होने की अवस्था में सही अ्थों में संत्थागत व्यवस्थाओरक 
नियन्त्रित व सीमित बन सकेगी। 

(3) सामाजिक बहुलवाद का अर्थ समाज में असंख्य संघों व वर्गों का होता माह रह 
है। वरन इसका अर्थ ऐसे समाज से है, जिसमें विविध संघ, अपने स्वयं के मूल्य, ह्ति 
तथा माम्यताएं रचते हों तथा सरकार इनमें से किसी समूह या संप विशेष के त्त न 
ही शासन नही करे। बहुल समाज में सरकार का दायित्व सभी हितों में सा्मबत 
स्थापित करना है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो समाज की बहुतता है बे ४५ 
परिस्थितिया प्रस्तुत होती हैं और ऐसे समाज में सरकार को नियन्द्रित करे के 
संस्थागत प्रयास निरयंक हो जाते है। वे समूह व वर्ग जिन्हें सरकार दबाने वा प्रय्े 
करेगी, अन्ततः सरकार की वैघता को समाप्त करने की प्रक्रिया का सुत्रपात कर ५ 
इसलिए सरकार को सीमित करने की संस्थात्मक व्यवस्था केवल मारते सामाजिर १ 
से बहुल समाज में ही वास्तविक दृष्टि से प्रभावशाली हो सकती है। 

(4) हर लोकतान्त्रिक ढंग से गठित समाज खुला समाज होता है अर्थात ऐसे पाए 
में व्यक्ति के अन्तः:करण, अभिव्यवित और भाषण की स्वतस्त्वता होती हैं। या रे 
प्रकार का वैध संगठन, संस्था या समूह बना सकता है तथा समाज में एक वा | तार 
बर्ग में या समाज के एक स्तर से दुसरे पर आ-जा सकता है। ुला समाज, कः 
व्यक्ति के लिए सामाजिक गतिशीलता (50लछ 77099) की व्यवस्था ही है। दया 
समाज, परम्परागत, कानूनी या संवेंधानिक जकड़नों से मुक्त होता है। ऐसे आर 
ही राजनी तिक व्यवस्था उन्मुक्त वन सकती है, जो उसे लोकतान्तिक पृष्ठभूमि व आ 
प्रदान करती है। किसी 

(5) स्वयं के दर्शन विशेष से रहित समाज का अर्थ है कि समाज ॥/4 
हुए दर्शन मे मान्यता रखने को मजबूर नही हो जो उसे उसकी अस्याओं ,और व 
प्रतिकूल दिशा में ले जाए। रूस में, समाज एके दर्शन विशेष का अनुसरण रखे बवर 
मजबूर दियाई देता है। अफ़ीका व एशिया के कुछ देशों में, सैनिक शाप भीज कगार 
अपने समाजों को विशेष दर्शन देने का प्रयास करते रहे हैं। विशेष दर्शनयुढत समा 
संस्थागत व्यवस्थाओं से सरकारें नियस्त्रत नही रहती हैं । इसलिए संस्यागत सइस परत 
द्वारा सरकारों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए स्वयं के दर्शन विशेष से रहित 7 
अनियायं है, जहां सबकी चेतना महत्त्व रखती हो । ५ तन विद 

सभो पाश्चात्य राज्यों में सरकार को सीमित व उत्तरदायी रघने की (व | बस 

हूँ। इन राजनोतिक समाजों में सीमित सरकार की परम्परा का विदा लो 
विशाम के साथ ही हुआ है। राजनीतिक शर्त झो नियस्धित मोर उत्तददापी र 
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लिए पाश्चात्य समाजों में अनेकों संस्थागत व्यवस्थाएं की जाती हैं । सरकार को सीमित 
करने की विधियों का उल्लेख करने के वाद उन संस्थागत संरचनाओं का उल्लेख किया 
जाएगा जिनसे सरकार को उत्तरदायी बताया जाता है। सामान्यतया पाएचात्य राज- 
नीतिक समाजों के संविधानों में निम्नलिखित संस्यथागत व्यवस्थाएं की जाती हैँ जिनसे 
सरकार पर भ्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित होते है--(!) विधि का शासन, (2) मौलिक 
अधिकारों व स्वतन्त्ताओं का प्रावधाव, (3) राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, 
पृथवकरण, विकेन्द्रीकरण व नियन्त्रण सन्तुलन, और (4) स्वतन्त्त व निष्पक्ष स्याय- 
पालिका। 

()) विधि का शासन (06 ० )49) सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण की 
सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। विधि के शात्तन में व्यक्तियों के अधिकारों का निर्धारण या 
निर्वेहन करने के लिए विधि की अ्रधानता होती है। इसमें शासन की शक्तियां मनमाने 
ढंग से नही, बल्कि कुछ सुनिश्चित और बन्धनकारी नियमों के अनुसार प्रयुक्त होती है। 
विधि के शासन वाली राजनीतिक व्यवस्था मे, विधि को सर्वोच्च, एकरूप तथा सा्वभौस 
माना णाता है, तथा विधि के समक्ष सभी नागरिक ओर प्रशासकीय अधिकारी समान 
होते है। ऐसे राजनीतिक समाज में सभी अधिकारी अपनी सत्ता, विधि के अनुसार ही 
प्राप्त करते हैं, उसे रखते हैं और उसका भ्रयोग करते हैं। ऐसी व्यवस्था में विधि के 
सामने सभी व्यक्ति समान होते है, कोई भी विधि से ऊपर नहीं होता है भोौर एकन्से 
अपराध की सबको एक-सी सजा दी जाती है। पिनोक व स्मिथ के अनुसार विधि के शासन 
की व्यवस्था "पश्चात्य संविधानवाद की सम्भवतया सबसे शक्तिशाली व सबसे गहरी 
परम्परा हैं ।/? विधि का शासन, नागरिकों व श्रशासकीय अधिकारियों की गतिविधियों 
को एक ही भ्रकार के कानून के अधीन बनाकर सरकार पर जाघारमभूत प्रतिबन्धों की 
व्यवस्था करता है। इसलिए मेंक आइवेन तो यहां तक कहते है कि, "सच्चे संविधान- 
वाद का सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक आग्रहयुक्त और सर्वाधिक स्थायी तत्त्व आज भी 
बही है जो लगभग प्रारम्भ से ही रहा है, और वह है सरकार का विधि द्वारा परिसीमित 
किया जाता 5 

(2) नागरिकों को मौलिक अधिकार व स्वतन्व्ताएं देकर सरकार के कार्यों को 
मर्यादित करने की परम्परा आधुनिक लोकतन्तों में संविधानवाद का आधारस्तम्भ है। 
अधिकारों की व्यवस्था से राजनीतिक शवित के प्रयोगकर्ता प्रतिबन्धित रहते है। नागरिकों 
के अधिकार सरकार पर सकारात्मक नियन्त्रण लगाते है। यह सरकार को वह सब कार्य 
नहीं करने के आदेश है, जिनसे नागरिकों के अधिकारों का श्रतिक्रमण होता ही । भधि- 

कारों से सरकार की शक्ष्तियों का क्षेत्र सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, अधिकारी 
का, समाण में विधमान विविधताओ और विशेषताओं को बनाएं रखने ओर विकसित 


वथ57, 9, 244, 
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करने में अत्यधिक महत्त्व है। लोकतन्त में जहां बहुमत के आधार पर सरकारों का गे 
व संचालन होता है, सरकार या बहुसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय करने हैं अधि 
कारों के माध्यम से ही रोका जा सकता है। यही विविधता को बनाए रखते हुए शव 
की स्थापना का सबसे शक्तिशाली साधन है। बैंसे तो अनेक प्रकार के अधिकारी 
व्यवस्था पाश्चात्य संविधानों मे मिलती है पर संविधानवाद के संस्थात्मक आधार क्षेह् 
में चार स्वतन्त्रताए आधारभूत है । यह है---() व्यकिति की स्वतन्त्रता, (2) बन्तरपरे 
स्वतन्वता, (3) समान लाभ तथा अवसरों की उपलब्धि की स्वतन्त्वता, तथा (4) राजनीतिक 
गतिविधियों की स्वतन्त्रता । उपरोवत स्वतन्त्रताओं में भी राजनीतिक गतिविधि गो 
स्वतन्त्रता सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसी की व्यवस्था अन्य स्वृतन्न्नताओ की व्यवहार # 
उपलब्ध कराने का साधन प्रस्तुत करती है । यह अधिकार व स्वृतन्त्रताएं पास 
संविधानवाद का आधारस्तम्भ हैं। पीटर एच० मर्कल ने ठीक ही लिंधा है कि "बह 
चार मूलभूत स्वतन्त्ताएं पाश्चात्य संविधानवाद का सनीव अन्तर्भाग हैं।!। 

(3) काले जे० फेड़िक के शब्दों में, "संविधानवाद विभाजित शक्ति को कहां गया 
है।” ऐसा माना जाता है कि शक्ति को केवल शब्रित द्वारा ही निमन्त्रित किया जा सकती 
है। इसलिए एक शक्ति को दूसरी शक्ति का नियस्त्क बनाने के लिए राजन 
का विभाजन किया जाता है । राजनीतिक शक्तित को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय ओर स्वाद 
सरकारों मे विभाजित करके एक शक्ति को दूसरी शवित का न्यूनाधिक माता मे विय् 
बना दिया जाता है। संघात्मक व्यवस्था की स्थापना में शक्ति द्वारा नियंत्रित व सं 
रखने का प्रमुख लक्ष्य होता है । इससे सरकार, हर स्तर तथा दृवर कदम पर एक ६ 
के अधिकार सेत्न का अतिक्रमण करने से रोकी जाती है, जयोंकि एक का अधिक: ४3 
दूसरी सरकार की सीमा निर्धारित करना ही है। डक 

सरकार की नियस्त्रित रखने के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि सरकार 
विभिन्‍न स्तरों में राज्य की शनरितयों का विभाजन कर दिया जाए, अपितु यह 
आवश्यक है कि एक स्तर पर सरकार के विभिन्‍न अंगों में भी शक्तियां पृथक 
जाएं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्‍्यायप्रालिका के न केवल अधिकाए पत्र प्र 
हों अपितु उनके कार्य-अधिकारी भी अलग-अलग हों । जिससे शक्तियों का एए 90 भर 
भी दुरुपयोग नहीं हो तथा सरकार का एक अंग दूसरे अंग की शवित का दिये 
संतुलक बना रहे । पिनोक तथा स्मिथ ने शक्तियों के पृथककरण का महत्व पी कारकरो हा 
हुए लिखा है कि “पाश्चात्य संविधानवाद का सार शक्तियों के दृषवंकरण मे निहित है। 

शक्तियों के विभाजन व पृथककरण की तरह ही शक्तियों के विकेस्ीकरणनी सा 
भी पाश्चात्य संविधानवाद में सरकार को सीमित करने की महत््वूर्ण संस्था ख क्र 
है। सरकार का एक अंग अथवा संस्था विशेष भी शक्तियों का दुब्धयोग नहीं करे 
सके लिए पाश्वात्य राजनीतिक समाज, संस्थाओं की शक्तियों की विकेयिद्रत करे 
जैसे कार्यपालिका शक्तियो को अनेक स्तरों तक विकेन्द्रित करके शक्षितयों के से 
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उपयोग की व्यवस्था की जाती है। 

शक्तियों को, शक्तियों का नियन्त्रक व संतुलक बनाकर भी सरकार को नियन्द्रित 
किया जाता है। शक्तियों के विभाजन, पृथवकरण व विकेन्द्रीकरण से शक्तियों के अलग- 
अलग स्वतन्त्र केन्द्र स्थापित होते हैं और इनके लिए निर्धारित अधिकार क्षेत्र में इनकी 
स्वतन्व्॒ता पर रोक न लगाना इनके द्वारा शक्ति के दुर्प्रयोग का मार्ग खोलता है। इस- 
लिए पाश्चात्य राजनीतिक समाजों मे, संस्थाओं में संस्थाओं की व्यवस्था करके नियन्त्रण 
का यन्त्र आंतरिक दृष्टि से भी स्थापित किया जाता है। जैसे संसद, कार्यपालिका व 
न्यायपालिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग आसानी से न कर सकें, इसके लिए दोहरी 
सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाती है। एक तो संसद की शक्ति को, दो सदनों की 
व्यवस्था करके तथा इन दोनों सदनों को एक-दूसरे पर आश्रित बनाकर सीमित किया 
जाता है तथा दूसरे कार्यपालिका व न्यायपालिका को इन पर अंकुश के रूप में रखकर, 
इसको प्रतिवन्धित किया जाता है। कार्यपा लिका की बहुलता तथा लोकनिर्णय व आरम्भक 
की व्यवस्था एक तरह से संतुलन का प्रयास ही है। 

(4) पाएचात्य संविधानवाद में यह विचार सुविकसित तथा सुस्थापित है कि सरकार 
को शक्तियों को सीमित रखने के लिए और संवेधानिक प्रतिबन्धों को व्यावहारिक करने 
के लिए, स्वतंत्न व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था हो | स्वतंत्र न्‍्यायप्रालिका द्वारा 
ही संवेघानिक सरकार सम्भव बनती है। राजनीतिक शत्ितयों के प्रयोगकर्ता, न्‍्याय- 
पालिका द्वारा ही अपनी सीमाओं के अतिक्रमण से रोके जाते है। विधि का शासन भी 
न्यायपालिका द्वारा ही स्थापित कराया जाता है। अतः सरकार की शक्तियों को सीमित 
रखने के लिए पाश्चात्य राजनी तिक व्यवस्थाओं मे ऐसी स्वेतंत्न व निष्पक्ष न्‍्यायपालिकाएं 
स्थापित की णाती हैं, जिन्हे सभी मामलों में अन्तिम निर्णायक शक्षित प्राप्त रहती है । 
पीटर एच० मर्कंल ने ठीक ही लिखा है कि “आधुनिक संवैधानिक सरकार की सबसे 
महत्त्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई है।” ' 

उपरोक्त सभी संस्थात्मक व्यवस्थाएं पाश्चात्य राजनीतिक समाजों में सरकार को 
सीमित व नियंत्रित रखने के लिए दृढ़ता से स्थापित की जाती हैं, परन्तु यहां यह विशेष 
व्यवस्थाएं इस बारीकी से की जाती है कि सरकारें नियंत्रित रहें पर इस कारण कमजोर 
नहीं बन जाएं। क्‍योंकि नियंत्रण व्यवस्था सरकारों को सीमित करने के स्थान पर 
कमजोर बनाने वाली वन गई तो संविधानवाद के संस्थात्मक आधार स्वर्य ही सं विधान- 
बाद को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने लगेंगे। इसलिये संस्थात्मक आधारों की 
पाश्चात्य राज्यों मे ऐसी व्यवस्था है कि वे सरकार को सीमित तो करते है, पर उसे 
शक्तिहीन होने से भी बचाते है। यही संस्थात्मक व्यवस्थाएं कई नवोदित राज्यों में 
अपनाने का परिणाम सर्वेविदित है। इन राज्यों में इनसे सरकारों को सीमित करमे का 
प्रयत्ते उनको इतना कमजोर बनाने का कारण बना कि अधिकांश लोकतंत्र उखड़ गये 
और संविधानवाद केवल कल्पता मात्र रह गया। 

पाश्चात्य संविधामवाद में ' सरकारों को * उत्तरदायी 'रखने के लिए हर राजनीतिक 
समाज मे विश्येष व्यवस्याएं पाई जाती है। प्रतिनिधात्मक संस्थाओं के विकास व ले, 
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की स्थापना की इच्छा से, नागरिकों व शासकों के बीच, प्रतिनिधित्व व उत्तद्वायिव रे 
दो तरफा गठबन्धन को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बना दिया है। शापतितों से शासकों वी ओर 
प्रतिनिधित्व, तथा शासकों से शासितों की ओर नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व को होर- 
तंत्न का आधार कहा जाता है। लीकतंद्ध में शासक अपनी सत्ता, नागरिकीं से प्राप्त के, 
उस सत्ता का, उनके हित मे प्रयोग करने का उत्तरदायित्व रखते हैं। अगर वे रैध रहीं 
करते है तो वह लोकतंत्त का अंत है। अत: राजनीतिक उत्तरदायित्व लोकतंत्र का मृत 
मंत्र है, और लोकतंत्न संविधानवाद का आधारस्तम्भ होता है। इसलिए पारघात्य पद 
धान में राजनीतिक उत्तरदायित्व को व्यवहार में प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति 
के एकाधिकार से बचाव की व्यवस्था की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक 
शक्ति के एकाधिकार से बचाव व्यवस्था, प्रतिस्पर्डात्मक राजनीति में निहित रहती है। 
राजनोतिक व्यवस्था में कोई एक दल, एक वर्ग या क्षेत्र, शक्ति का एकमाव धित 
प्रयोगकर्ता नहीं बनते पाएं, इसकी व्यवस्था ही तब हो सकती है, जब राज्य मे प्रति- 
स्पधत्मिक राजनीति का मार्ग खुला हो । इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में न केवत 
सत्ता के एकाधिकार से बचाव होता है, वरन समाज के सम्मुख अपने आदरशशों की ग्रारधि 
से अनेक विकल्प आ जाते है। विकल्पों की अनेकता और इनमें , हे श्रेष्ठतम का पमाज 
द्वारा चुनाव तभी हो सकता है, जब समाज में प्रतिस्पद्धत्मिक राजनीति के संस्वात्क 
उपकरण उपलब्ध हों । जिससे राजनीतिक उत्तरदायित्व क्रमिक भोर लगातार वना रहे-- 
प्रतिस्पद्धात्मक राजनीति ही राजनीतिक उत्तरदायित्व का आधार है। इसलिए #तिं* 
स्पद्धात्मिक राजनीति की व्यवस्था दी राजनीतिक उत्तरदायित्व की स्थापता गी लग 
भी है। अ्रतिस्पर्डात्मक राजनीति तभी सम्भव है जब निम्त धंस्थात्मक व्यवस्था है। 
() उचित समयान्तर पर नियमित बुनाव; (2) राजनीतिक दलों व समुह्ों 
स्थापना का वातावरण; (3) समाचारपत्नों की स्वतंत्रता; (4) सोकमत की पभाद 
शालिता; और (5) परम्पराओं व सामाजिक बहुलवाद की विद्यमानता | 
(!) चुनाव वह व्यवस्था है जिससे नागरिक शासकों को हटाने मावनीए 7 
अवसर पते हैं। चुनावों के द्वारा ही नागरिक व्यवस्थित ढंग से सरकार की समर्थन था 
विरोध कर सकते हैं। इससे सरकार न केवल उत्त रदायी ही रहती है अपितु सब हे 
की आवश्यकताओों व कठिनाइयों के प्रति सजग व सचेत भी रहती है। शा हे 
शासकों में परिवर्तेत या अदला-बदली का अधिकार हर पाश्वात्य राज्य के व रत हे 
प्राप्त है। चुनाव सरकार की सर्दव पर लटकती हुई ऐसी तलवार है, जिसकी डोर बा 
जनता के ह्वाथों में रखा जाता है। जनता इसके माध्यम से सरकार की उत्तरदायी बना 
रख सके इसके लिए आवश्यक है कि उचित समयास्तर पर नियमित रूप से बुना्वों 
मंस्थागत व्यवस्था हो । पाएचात्य राजनीतिक समाजों में संविधानवाद की ब्यावह्वार्ित हे 
के लिए उत्तरदायित्व की परख कई बार मध्यावधि चुनावों की व्यवस्था ही 
जाती रही है । हि 
सजग राजनीतिक उत्तरदायित्व किसी भी राज्य व्यवस्था में तव दा 
द्वारिक नहीं बनता जब तक समाज में जन-आधार वाले राजनीतिक देते 


का 
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नहीं हों। अकेला मागरिक सरकार की नीतियों का न तो विरोध कर सकता है और न 
ही ऐसी नीति का निर्धारण कर सकता है, जिसका सरकार अनुसरण करे। इस अवस्था 
में नागरिक सरकार को उत्तरदायी नहीं बना सकता। इसलिए नागरिकों के विविध 
भर्तों के संगठन की आवश्यकता होती है। जिससे वे विशिष्ट नीतियों का निर्माण कर सकें 
और संगठित होकर अहितकर सरकारी नीतियों का विरोध कर सकें। राजनीतिक दल व 
समूह ही यह व्यवस्था करते हैं, जिससे सरकार व समाज में सम्प्रेषण क्रिया व्यवहार में 
प्रभावशाली वनी रहती है। यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या यह कार्य एकदलीय व्यवस्था 
में सम्भव हो सकता है ? पाश्चात्य संविधानवाद इसे नहीं मानता है, क्योंकि संविधान- 
बाद की पाश्चात्य अवधारणा में प्रमुख तत्त्त राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की 
व्यवस्था है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब एक से अधिक दल व समूह समाज में 
विद्यमान हों । विरोधी दल ही वास्तव में सरकार को उत्तरदायी रखने का कार्य करते 
हैं। अनेक दल जनता तथा सरकार में विचारों का आदान-प्रदान सम्भव बनाते हैं। 
चुनावों व प्रचार के माध्यम से जनता में विविध दृष्टिकोण तथा अनेक विकल्प रखते हैं। 
इनसे जनता राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित होती है और सरकार के हर अनुत्तरदायित्व- 
पूर्ण व्यवहार को प्रभावशाली ढंग से रोक सकती है। अत: मा।जनीतिक दलों व समूहों का 
सरकार को राजनीतिक दृष्टि से उत्तरदायी बनाने में विशेष महत्त्व है! 

(3) राजनीतिक क्रिया की क्रमिकता तथा जनता की उसमें रुचि लोकतंत्र के लिए 
अनिवार्य है। किसी लेखक ने ठीक ही कट्दा है कि “राजनीति में जनता की उदासीनता, 
लोकतन्त्र को खतरे में डालती है।” चुनावों के समापन के साथ ही नागरिकों का 
राजनीतिक गतिविधियों से अलगाव नहीं हो इसके लिए आवश्यक है कि समाचारपत्नों 
की स्वतन्त्रता हो । समाचारपत्न सरकार और नागरिकों के बीच विचारों के आदान- 
प्रदान कै शक्तिशाली माध्यम है । नागरिकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, असंत्तोप आदि 
के। समाचारपत्नों के माध्यम से ही सरकार को पता चलता है, जिससे सरकार में 
उत्तरदायित्व की भावना बलवती बनी रहती है। अतः आम नागरिकों व राजनीतिक 
शक्त के प्रयोगकर्ताओं के बीच, समन्वय व पारस्परिकता, जागरूक, उत्तरदायी व स्वतंत्र 
प्रेस ही सम्भव बनाता है। 

(4) लोकमत लोकतन्त्र का प्राण है । यह स्वतन्त्रता का सतके प्रहरी और सहायक 
है। यह समाचारपत्नों के साथ ही गठबन्धित है। सरकार की किसी नीति के बारे में, 
लोकमत का निर्माण इस नीति सम्बन्धी तथ्यों के आधार पर ही होता है। यह तथ्य 
जनता तक पहुंचाने, तथा नागरिक की तथ्यों के आधार पर बनी नीति सम्बन्धी घारणा 
को, सरकार तक पहुंचाने का कार्य समाचारपत्रों के माध्यम से हो होता है। यही लोकमत 
है। प्रेस के माध्यम से ही लोकमत का निर्माण होता है जिससे परिचित होकर सरकार 
दिशा-निर्देश ग्रहण करती है। लोकमत ऐसा प्रभावशाली अस्त्र है जिसके आगे प्रत्येक 
सरकार को चाहे वह लोकतां तिक हो या निरंकुश, झुकना पड़ता है। पाश्चात्य सं विधानवाद 
वाले राजनीतिक समाजों में समाचारपत्नों की स्वतन्तता से अभिव्यकित की स्वतन्त्रता 
सम्भव होती है और इससे यह सरकार पर नियंत्रक बनकर उसे उत्तरदायी बनाए रखती है। 
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(5) परम्पराओं व सामाजिक बहुलवाद को अथे समाज में अनेक हितों को रत ह 
प्रकाशन के लिए अनेक संघों का विद्यमान होना है। प्रत्येक समाज मे 82% 
समूह होते है जो नागरिकों की विभिन्‍न आवश्यकताओं व हितों को पति करे है 
बनाएं जाते है। यह संघ अपनी मांगों की पूर्ति व हितों की रक्षा के तिए ससकार ४ 
सर्देव दबाव डालते रहते है, तया सरकार को किसी बर्गे या समुह विशेषकी हि 
करने और अन्य वर्गों के हितों की अवहेलना करने से रोकते है। इनसे रे 
शबवितया मर्यादित रहती है, भौर राजनीतिक उत्तरदायित्व की अवस्थाएं प्रस्तुत $ 
है । परम्पराए समाज में दीर्घकाल से स्थापित होती हैं जितकी पूर्ण कोश 
अवहेलना करके कोई भी लोकतान्त्रिक सरकार जनमत को भुद्ध करते का हम 
करती । इस तरह परम्पराएं, संघ व समूह्दों की उपस्थिति वाले राजनी तिक समाज 
सरकार उत्तरदायी बनी रह सकती है। 

पाश्चात्य बनिषाणमार के ला आधारों का विवेचन ही स्पष्ट ०१३ 
कि इन राजनीतिक समाजों में सरकार की शवित पर सुनिश्चित नियंत्रण हो * के 
गये है, वरन इन तियंत्रणो को वास्तविकता का संदर्भ भी दिया गया है । उचित 
पर नियमित चुनाव, राजनीतिक दलों व समूहों की स्थापना व विकीस रे 
वातावरण, लोकमत के निर्माण व अभिव्यकित के लिए स्वतंत्र समाचारों की 
और समाज में परम्पराओं, हित समूहो व संघों का होना इस बात का शत 
जवता की मान्यताओं, मूल्यों व आकांक्षाओं की सरकारें अवहेलता नही कर 
यह सभी व्यवस्थाए, प्रतिस्पर्डाध्मक राजनीति का .रंगमंच तैयार करती हैं कक 
राजनीतिक शवित पर किसी का एकाधिकार नही हो पता है और साए की 
हर कार्य के लिए उत्तरदायी रहने के लिए मजबूर की जा सकती रा अ्ि 
संविधानवाद की यही आधारभूत विशेषता है कि इसमें सरकार न केवल 2 कर 
उत्तरदायी भी बनी रहे इसके लिए सुनिश्चित संस्थात्मक व्यवस्याए की जी हा 

संविधानवाद की पाश्वात्य अवधारणा के वर्णन के बाद, इसकी साम्यवादी प्भव है। 
का विवेचन करके, इन दोनों मे अन्तर को और अधिक स्पष्टतया- समझता है 
भागे के पृष्ठों में साम्यवादी अवधारणा का विस्तृत विवेचन किया था रहा हैं। 


साम्यवादी लोकतन्‍्त्रों की अवधारणा (8० ८०णाए०ए/ रण $्गंगीश 
एशश००-३०९७) 3 जिपदर्ण बी 
राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार पर डर 
व्यवस्थाएं, सविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा का मूल हैं। डा तड्य ब्यवा 
राज्य भी स्वीकार करते है, पर नियंत्रणों के लिए उतकी 2 
संरवधानिक भाधार नहो रखती हैं? इस अवधारणा में नियंत्रण ब्यवस्थाओं 5 पा 
को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि साम्यवादी सरकार तथा से रु 
शक्ति' से क्या तात्पय॑ लेते है। साम्यवाद की 'सरकार' व 'शवित' हुं ना पी है! 
सराम्यवादी अवधारणा को, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा से मिलन बने 
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साम्यवादी 'सरकार' को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मानते है, जो 'घनिक 
बर्ग! की, 'गरीब वर्गो' से रक्षा का ही कार्य करती है। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति 
का आधार आथिक शवित है। जिनके हाथ में आधथिक शवित होगी उसी के हाथ में 
राजनीतिक शक्ति भी आ जाएगी । इसलिये पूंजीपति ही राजनीतिक शक्ति के धारक व 
संचालक होते हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन व आथिक शवित, पूंजीवादी व्यवस्था में केवल 
कुछ लोगों के हाथ में रहती है, जो इसका प्रयोग अपने ही हितों की रक्षा और धन को 
बृद्धि मे करते है। अतः साम्यवादी यह मानते है कि पाश्चात्य देशों में राजनीतिक 
शक्तियों का प्रयोग तथा मौलिक अधिकारों के रूप में उपलब्ध भुविधाओं का उपयोग, 
जनसाधारण नहीं, केवल घनिक वर्ग ही करता है। यह संविघानवाद की, पाश्चात्य 
जगत में औपचारिकता मात्र का सूचक है, क्योकि आशथिक शक्ति युक्‍त वर्ग, सम्पुर्ण 
राजनीतिक तन्‍्त्र का संचालक व नियंत्रक होता है। राजनीतिक शवित वास्तव में इसी 
बर्भ के अधीन रहती है। इसलिये पाश्चात्य संविधानवादी राज्यों मे राजनीतिक शक्ति 
पर नियंत्नण व्यवस्थाएं खोबलो होती हैं । 

साम्यवादी, इस कारण ऐसी निय॑त्रेण व्यवस्थाओं व संस्थाओं की स्थापना करते है 
जिससे आएथिक शक्ति कुछ वर्गों के स्थान पर सब व्यकितयों के हाथ मे रहे । उनकी धारणा 
है कि, अगर आर्थिक शक्ति महत्त्वपूर्ण समाज में निहित होगी तो राजनीतिक शक्ति भी 
सम्पूर्ण समाज के नियत्रण मे भा जाएगी। साम्यवादियों के अनुसार आधिक शक्ति, अन्य 
सभी प्रकार की शक्तियों से सर्वोपरि होती है तथा राजनीतिक शक्षित के सम्पूर्ण संस्थागत 
व प्रक्रियात्मक साधन इसी के अधीन रहते है। संविधानवाद की व्यावहारिकता तभी 
सम्भव हो सकती है जब नियंत्रण आर्थिक शबित पर लगे हों। उनके अनुसार आर्थिक शक्ति 
पर नियत्रण स्वत्त: ही राजनीतिक शक्ति को भी नियंत्रित कर देते है। अतः संविधानवाद 
की साम्यवादी अवधारणा का स्पष्टीकरण साम्यवाद की आधारभूत मान्यताओं के संदर्भ 
में ही किया जा सकता है। यह मान्यताएं निम्नलिखित है--() सामाजिक जीवन में 
शक्ति के आथिक पहलू की सर्वोच्चता; (2) समाज में भ्राथिक शक्ति से सम्पन्न वर्ग 
का प्रभुत्व; और (3) राजनीतिक शवित का आधिक शबित के अधीन होना। 

(।) साम्यवादियों की मान्यता है कि सामाजिक जीवन में शक्ति के आथिक पहलू 
को सर्वोपरिता ही महत्वपूर्ण होती है। इससे मनुष्य का सम्पूर्ण सामाजिक जीवन 
संचालित होता है तथा जिस वर्ग के हाथ में आधिक शक्ति होती है, वह वर्ग अन्य वर्गों 
पर आधिपत्य जमाकर, उन्हें अपने लिए कार्य करने को चाध्य करता है। यह अवस्था 
सर्ग-संधर्ष व शोपण का आधार बनती है। साम्यवादियों को पाश्चात्य समाज की भांति 
आधिक शवित पर छुछ व्यक्तियों का नियंत्रण स्वीकार नहीं है। उनके अनुसार यह 
शक्ति सब व्यवितयों के हाथ में रहनी चाहिये जिससे वर्ण-संघं, शोषण इत्यादि की 
परिस्थितियां उत्पन्न नही हों । 

(2) आधिक शवित की सर्वोपरिता का तकंसंगत परिणाम आथिक शक्ति-युकत वर्ग 
का प्रभुत्व की अवस्था में होना हे। यह राजनीतिक शक्ति को गोणता का सूचक है। अतः 
व्यवहार में राजनोतिक शक्ति प्रभुतायुवत नहीं रहती है। ध्यवह्वार में सम्पूर्ण समाज हे 
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(5) परम्पराओं व सामाजिक बहुलवाद का अये समाज में अनेक हितो वी पूविई 
प्रकाशन के लिए अतेक संधों का विद्यमान होता है। प्रत्येक समाज में विविद सर 
समूह होते है जो नागरिकों की विभिन्‍त आवश्यकताओं व हितों की पूर्ति करेगे मि| 
बनाए जाते है। यह संध अपनी मांगों की पूर्ति व हितों की रक्षा के लिए रखाएए! 
सर्देव दबाव डालते रहते है, तथा सरकार को किसी वर्ग या सपूह विशेष शाह हि 
करने और अन्य वर्गों के हितों की अवहेलना करने से रोकते है। इससे खाए ४| 
शक्तिया मर्यादित रहती है, और राजनीतिक उत्तरदायित्व की अवस्थाएं प्र्ुत 
हैं । परम्पराएं समाज में दीर्घधकाल से स्थापित होती हैं जिनकी पूर्ण 6000" 
अवहेलना करके कोई भी लोकतान्त्रिक सरकार जनमत को शुद्ध करने का साहा *े 
करती । इस तरह परम्पराएं, संघ व समूहों की उपस्थिति वाले राजनीतिक तगाई ह 
सरकार उत्तरदायी बनी रह सकती है। 

पाश्चात्य संविधानवाद के संस्थात्मक आधारो का विवेचन करने से स्पष्ट है जता है 
कि इन राजनी तिक समाजों में सरकार की शकित पर सुनिश्वित नियंत्रण ही गही हवाई 
गये है, वरन इन नियंत्नणों को वास्तविकता का संदर्भ भी दिया गया है। उचित हे 
पर नियमित चुनाव, राजनीतिक दलों व समूहों की स्थापना वे विकास की 
यातावरण, लोकमत के निर्माण व अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्न समाचारों काश 
और समाज में परम्पराओं, द्वित समूहों व संघों का होगा इस बात की रह! 
जनता की मान्यताओं, मूल्यों व आकांक्षाओ की सरकारें अवहेलता गेहीं कं 
यह सभी व्यवस्थाए, प्रतिस्पर््धात्मक राजनीति का रंगमंच तैयार करती है रत, 
राजनीतिक शब्ति पर किसी का एकाधिकार नही हो पाता है भौरससाए हे 
हर कार्य के लिए उत्तरदायी रहने के लिए मजबूर की जा सकती है। कम 
संविधानवाद की यही आधारभूत विशेषता है कि इसमें सरकार न केवेस सीमित, है 
उत्तरदायी भी बनी रहे इसके लिए सुनिश्चित संस्थात्मक व्यवस्थाएं की जाती है दल 

संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा के वर्णन के बाद, इसकी साम्यवादी मद हे 
का विवेचन करके, इन दोनों मे अन्तर को और अधिक स्पष्टतया, समझती वश 
भागे के पृष्ठों में साम्यवादी अवधारणा का विस्तृत विवेचन किया भा रहा हैं। 


साम्यवादी लोकतन्त्रों की अवधारणा (एफ० 2०्फणन्‍कु गे इ0०लंधीश 

० ६00५४ ४ भी] । ह के ३ पी ड्री 

राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिएं सरकार पर नम 
व्यवस्थाए, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा, का मूल है। इसे तथ्य को से 
राज्य भो स्वीकार करते है, पर नियंत्रणों के लिए उनकी संस्थात््क सा 
संबंधानिक आधार नही रखतो हैं। इस अवधारणा मे वियंत्रण ध्यवस्थाओं को कि 
की समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि साम्यवादी 'सरकार' तथा रा 
शब्ति' से या तात्यये लेते है। साम्यवाद की 'सरकार' व 'शक्ति' की अल धारयाई। 
धाम्यवादी अवधारणा को, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा से भिन्‍ते 
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साम्यवादी 'सरकार' को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मानते हैं, जो 'धनिक 
बर्ग” की, 'गरीब वर्गों से रक्षा का ही कार्य करती है। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति 
का आधार आर्थिक शक्ति है। जिनके हाथ में आथिक शक्ति होगी उसी के हाथ मे 
राजनीतिक शक्ति भी आ जाएगी । इसलिये पूंजीपति ही राजनीतिक शवित के धारक व 
संचालक होते है । उत्पादन के प्रमुख साधन व आशिक शवित, पूंजीवादी व्यवस्था में केवल 
कुछ लोगों के हाथ में रहती है, जो इसका भ्रयोग अपने ही हितों की रक्षा और धन की 
वृद्धि में करते है। अत. साम्यवादी यह मानते है कि पाश्चात्य देशों में राजनीतिक 
शक्तियों का प्रयोग तथा मौलिक अधिकारों के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, 
जनसाधारण नही, केवल धमिक वर्ग ही करता है। यह संविधानवाद की, पाश्वात्य 
जगत में औपचारिकता मात्र का सूचक है, क्योकि आधिक शक्ति युक्त वर्ग, सम्पूर्ण 
राजनीतिक तन्त्र का संचालक व नियंत्रक होता है। राजनीतिक शक्ति वास्तव में इसी 
बर्ग के अधीन रहती है। इसलिये पाएचात्य सविधानवादी राज्यों में राजनीतिक शवित 
पर नियंत्रण व्यवस्थाएं खोखली होती है । 
साम्यवादी, इस कारण ऐसी नियंत्रण व्यवस्थाओं व संस्थाओं की स्थापना करते है 
जिससे आ्थिक शक्ति कुछ वर्गों के स्थान पर सब व्यक्तियों के हाथ मे रहे । उनकी घारणा 
है कि, अगर आाथिक शक्ति महत्त्वपूर्ण समाज में निहित होगी तो राजनीतिक शक्ति भी 
सम्पूर्ण समाज के नियत्रण मे आ जाएगी । साम्यवादियों के अनुसार आथिक शक्ति, अन्य 
सभी प्रकार की शक्तियों से सर्वोपरि होती है तथा राजनीतिक शक्ित के सम्पूर्ण संस्थागत 
व प्रक्रियात्मक साधन इसी के अधीन रहते है। संविधानवाद को व्यावहारिकता तभी 
सम्भव हो सकती है जब नियंत्रण आ्थिक शबित पर लगे हों। उनके अनुसार आधिक शक्ति 
पर नियंत्रण स्वत: ही राजनीतिक शक्ति को भी नियंत्रित कर देते हैं। अतः संविधानबाद 
की साम्यवादी अवधारणा का स्पष्टीकरण साम्यवाद की आधारभूत मान्यताओं के संदर्भ 
में ही किया जा सकता है । यह मान्यताएं विम्नलिखित हैं--() सामाजिक जीवन में 
शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता; (2) समाज में आयिक शक्ति से सम्पन्त वर्ग 
का प्रभुत्त; और (3) राजनीतिक शक्ति का आधिक शत के अधीन होना। 

(!) साम्यवादियों की मान्यता है कि सामाजिक जीवन में शक्ति के आथिक पहलू 
की सर्वोपरिता ही महत्त्वपूर्ण होती है। इससे मनुष्य का सम्पूर्ण सामाजिक जीवन 
संचालित होता है तथा जिस वर्ग के हाथ में आधथिक शक्ति होती है, वह वर्ग अन्य वर्गों 
पर आधिपत्य जमाकर, उन्हें अपते लिए कार्य करने को बाध्य करता है । यह अवध्या 
वर्ग-संघर्प व शोपण का आधार बनती है। साम्यवादियों को पाश्चात्य समाज की भांति 
आधिक शवित पर कुछ व्यक्तियों का नियंत्रण स्वीकार नहीं है। उनके अनुसार यह 
शक्ति सब व्यवितयों के हाथ में रहनी चाहिये जिससे पबर्ग-्संघपें, शोपण इत्यादि की 
परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हों । 

(2) माथिक शवित की सर्वोपरिता का तकंसंगत परिणाम आधिक शक्ति-युकत वर्ग 
का प्रभुत्व की अवस्था में होना है। यह राजनी तिक शक्ति की गोघता का सुचक हैं। अतः 
व्यवह्वार में राजनीतिक शक्ति प्रभुतायुवत नहीं रहती है। व्यवद्वार में सम्पूर्ण समाज 
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(5) परम्पराओं व सामाजिक बहुलवाद का अर्य समाज में अविक हितों दी पृ 
प्रकाशन के लिए अनेक राधों का विद्यमात होना है! प्रत्येक समाज में विवि हर 
समूह होते है जो वागरिकों की विभिन्‍न आपस्यकताओं य हितों को पूर्ति करे कि 
बनाएं जाते है । यह संघ अपनी मांगों की पूर्ति व हिंतों की रक्षा के लिए ता ष्‌ 
सर्देव दबाव डातते रहते है, तथा सरकार को डिसी यर्ग या समुद्द विशेष वही हि 
करने और अन्य वर्गों के ढ्वितों फी अवदेतवा करने से रोकते हैं। इने पाए 
शक्तिया मर्यादित रहती है, और राजनीतिक उत्तरदायित्व की अवस्थाएं गत [9 
है । परम्पराए समाज में दीर्घकाल से स्थापित होती हैं जिनकी पूर्ण सो 
अवहेलना करके कोई भी लोकतान्त्रिक सरकार जनमत को ऊुंद्ध करते की बह 
करती । इस तरह परम्पराएं, संघ व समूहों को उपस्यिति वाले राजनीतिक समार मे 
सरफार उत्तरदायी बनी रहू सकती है। 

पाशचात्य संविधानवाद के संस्थात्मक आधारों का विवेचन करने ऐै सप्ट हो जार 
कि इन राजनीतिक समाजों में सरकार की शक्ति पर सुनिश्चित नियंत्रण हो गही वाई 
गये हैं, वरन इन वियंत्रणों को वास्तविकता का संदर्म भी दिया गया है। उचित सरया 
पर नियमित चुनाव, राजनौतिक दलों व समूहों की स्थापना व विकास का 
यातावरण, लोकमत के निर्माण व अभिव्यवित के लिए स्वतंत्र समाचारों का रा 
भौर समाज में परम्पराओं, हित समूहों व संघों का होना इस बात का री । 
पनता को मान्यताओं, मूल्यों व आकाक्षाओ की सरकारें अवहेलना नही कर जिधले 
यह सभी व्यवस्थाए, प्रतिस्पर्द्धात्मक राजनीति का रंगमंच तैयार करती है 29% 
राजनीतिक शत्रित पर किसो का एकाधिकार नहीं हो प्राता है भर सरकार, है पे 
हर कार्य के लिए उत्तरदायी रहने के लिए मजबूर की जा सकती है। 
संविधानवाद की यहों आधारभूत विशेषता है कि इसमें सरकार न केवत सौ 
उत्तरदायी भी बनी रहे इसके लिए सुनिश्चित संस्थात्मक व्यवस्थाएं की जाती हैं। 2 

संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा के वर्णन के बाद, इसकी साम्पवादी बे है 
का विवेचन करके, इन दोनों में अन्तर को और अधिक स्पष्टतया. समझता पम्प 
भागे के पृष्ठों मे साम्यवादी अवधारणा का विस्तृत विवेचन किया था रह है। 


ञ्। 


साम्यवादी लोकतन्त्रों की अवधारणा (7४८ 0०7०७ थे $00ंभॉ8 
6॥0लबटा2५) ह है व वीं 
राजनीतिक शवित के दुष्पयोग को रोकने के लिए सरकार पर निय॑ंदर्भ | 
व्यवस्थाएं, सविधनवाद की पाश्यात्य अवधारणा का मूल है । इस तथ्य को 
राज्य भी स्वीकार करते है, पर नियंत्रणों के लिए उनकी संस्थातक मे 
संबंधादिक आधार नहो रखती हैं। इस अवधारणा में नियंत्रण ब्यवस्थाओं की हि 
को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि साम्यवादी 'सरकार तथा 2 
शक्ति' से क्या चास्पये लेते हैं। साम्यवाद की 'सरकार' व “शकिति'- की अलग धार 
साम्यवादी अवधारणा को, संविधानवाद की पाश्वात्य अवधारणा से भिन्‍्वे बनाती है। 


ही, 
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साम्यवादी 'सरकार” को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मानते है, जो 'धनिक 
वर्ग” वी, 'गरीब वर्गों' से रक्षा का ही का्यं करती है। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति 
का आधार आधथिक शवित है। जिनके हाथ में आथिक शवित होगी उसी के हाथ में 
राजनीतिक शवित भी आ जाएगी | इसलिये पूंजीपति हो राजनीतिक शक्ति के धारक व 
संचालक होते है । उत्पादन के प्रमुख साधन व आध्िक शक्षित, पूजीवादी व्यवस्था में केवल 
कुछ लोगो के हाथ में रहती है, जो इसका प्रयोग अपने ही हितों की रक्षा और घन की 
वृद्धि में करते है। अत: साम्यवादी यह मानते है कि पाश्चात्य देशों में राजनीतिक 
शक्तियों का प्रयोग तथा मौलिक अधिकारों के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, 
जमनसाधारण नहीं, केवल धनिक वर्ग ही करता है। यह्‌ संविधानवाद को, पाश्चात्य 
जगत मे औपचारिकता भात्न का सूचक है, क्योकि आर्थिक शवित युवत वर्ग, सम्पूर्ण 
राजनीतिक तन्त्न का संचालक व नियंत्रक होता है। राजनीतिक शवित वास्तव में इसी 
वर्ग के अधीन रहती है। इसलिये पाश्चात्य सविधानवादी राज्यों में राजनीतिक शक्ति 
पर निय॑क्षण व्यवस्थाएं खोखली होती है। 
साम्यवादी, इस कारण ऐसी नियंत्रण व्यवस्थाओं व संस्थाओं की स्थापना करते हैं 
जिससे आर्थिक शक्ति कुछ वर्गों के स्थान पर सब व्यक्तियों के हाथ में रहे । उनकी घारणा 
है कि, अगर आर्थिक शक्ति महत्त्वपूर्ण समाज में निहित होगी तो राजनीतिक शक्ति भी 
सम्पूर्ण समाज के नियत्रण में जा जाएगी। साम्यवादियों के अनुसार आधिक शक्ति, बन्द 
सभी प्रकार की शक्तियों से सर्वोपरि होती है तथा राजनीतिक शवित के सम्पूर्ण संस्पारर 
व प्रक्रियात्मक साधन इसी के अधीन रहते है। संविधानवाद की व्यावहारिंडदा रस 
सम्भव हो सकती है जब नियत्षण आर्थिक शक्ति पर लगे हों। उनके अनुसार शर्त डर स्दि 
पर नियंत्रण स्वतः ही राजनीतिक शक्ति को भी नियंत्रित कर देते हैं। दूट: 
की साम्यवादी अवधारणा का स्पष्टीकरण साम्यवाद की आधारघूव दत्म्शफों 
में ही किया जा सकता है। यह मान्यताएं निम्नलिखित हैं--() ८ 
शक्ति के आथिक पहलू की सर्वोच्चता; (2) समाज में ऋषिछ 
का प्रभुत्त; और (3) राजनीतिक शक्ति का आशिक शृम्रटि 
() साम्यवादियों की मान्यता है कि सामाजिक उौदट 
की सर्वोपरिता ही महत्त्वपूर्ण होती है। इसम्रे सदृप्प बार 
संचालित होता है तथा जिस वर्ग के हाथ में आदि: 
पर आधिपत्य जमाकर, उन्हें अपने लिए कार्य ड़ 
वर्गे-संघर्ष व शोषण का आधार बनती है। द्डडलद 
आशिक शवित पर कुछ ब्यक्तियों का टिमद्रद न्दीकर >डत5 ग 
शक्ति सब व्यक्तियों के हाथ में रूती ऋद्ठिंत हिल्‍दे अह़-दंदर् 
परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हों। 
(2) आाथिक शक्ित की सर्वोतस्टि झुः 
का प्रभुत्व की अवस्था में होगा है। बढ़ सजन: टच शा 
व्यवहार मे राणनीपिक शक्दि व्रमुकादुस्ट नई ग्डती 


















े 





42 : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


आशिक शवित के निर्देशन मे चलने के लिए वाघ्य हो जाता है, ओर आषिक गति 
सम्पूर्ण समाज पर छाई सी रहती है। हु 

(3) आध्िक शक्ति की सर्वोपरिता तथा समाज में इससे सम्पन्त वर्ग कावपृत 
राजनीतिक शक्ति को भी इसके अधीन बना देता है। समाज से विधमाव सभी एंछाएं 
आधिक शक्ति के समक्ष नतमस्तक रहती हैं। अतः नियंत्रण राजनीतिक शवित पर नही, 
बल्कि आधिक शक्ति पर लगाए जाने चाहिए। यही कारण है कि साम्यवादी उतार 
को, सामाजिक व्यवस्था में विशेष महत्ता प्रदान नहीं करते, और इसे आपिक इत्ति 
ग्रुक्‍त वर्ग के हाथ की कठपुतली मानते हैं। 

साम्यवाद की प्रमुख घारणाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि साम्यवादी राजवीतिक 
शबित के निमंत्रण के स्थान पर आधिक शकित के निमंत्रण को परमावश्यक्र मारते है) 
इसलिये इनके नियंत्रणों की व्यवस्था व साधन पाश्चात्य राजनीतिक पमाओे में 
व्यवस्थित नियंत्रणों से भिन्न प्रकार के हैं। साम्यवादी समाजों में प्रतिवर्धी व वितरण 
को संस्थात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य आधिक शक्ति को सावजतिक सत्ताकै बाधित 
में रखता है । आधिक शवित को सार्वजनिक सत्ता के अधीन बनाने के लिए साम्यवादी 
समाजों में प्रायः इन संस्थागत व्यवस्थाओं को प्रमुखता दी जाती है--() उलाम 
तथा वितरण के साधनों पर सावंजनिक स्वामित्व; (व) सम्पत्ति का समान वितर; 
ओर (स) साम्यवादी दल का एकाधिकार। बतरएे 

(अ) साम्यवादी विचारधारा की आधारभूत मान्यता है कि उत्पादन व वि हर 
साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व आधिक शबित को अन्ततः कुछ व्यक्षितयों में केद्दित 
देता है। आधिक शवित के इस प्रकार के केन्द्रण से बर्गं-संबर्प उत्पन्न होता है। है 
आशिक शक्िति-युवत वर्ग, इस शक्ति से रहित बर्ग का दमन व शोषण करने बम 
राजनीतिक शकित भी इन्हीं के हाथों में केन्द्रित होने के कारण, समाज के वह 
नागरिक अपनी राजनीतिक मान्यताओं, आदर्शों व मूल्यों के स्थान पर ९ कली 
आरोपित आदर्शो व मूल्यों को मानने व अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हूँ। 
सामाजिक अवस्था को साम्यवादी, संविधान की सही अभिव्यक्ति नहीं गा 
इसलिये उनका कहना है कि संविधानवाद को वास्तव में व्यावहारिक बनाने के 
संविधानवाद की मान्यताओं के प्रकाशन के रास्ते में आने वाली रुकावट है? तक 
धभाहिए। उनकी घारणा है कि यह रुकावर्टे उत्पादन व वितरण के साधनों पर स्का 
स्वामित्व की व्यवस्था करने पर ही दूर हो सकती हैं ॥ अतः साम्यवाद की ६0:08 ते 
संविधानवाद के मुल लक्ष्य व साध्य तब तक व्यावहारिक नहीं बने सकते उला 
उत्पादन व वितरण के साधनों का स्वामित्व सम्पूर्ण समाज में निहित नही हो। 
व वितरण के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, शवित के आधारों को बाग 
देते हैं जिससे सम्पूर्ण समाज शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की व्यवस्था बन का समा 

(ब) उत्पादन व वितरण के साधनों का सामाजिक स्वामित्व सम्पत्ति , 
वितरण की व्यवस्था अनिवार्य बना देता है। सम्पत्ति का बराबर का देपाती! 
सम्पत्ति संघर्ष का कारण नहीं बनती है, और समाज में असमानता की जस्म नह 


नयी 
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आधिक साधनों का सम्पूर्ण समाज में विद्यमान होता, समाज को उन बन्धनों से 
मुक्त करता है, जो सं विधान की मान्यताओं की उपलब्धि में रुकावर्टे डालते हैं। आधिक 
दृष्टि से ऐसे समानता वाले समाज में ही संविधानवाद व्यावहारिक बनता है| 
(स) आधिक समानता वाले समाज में कोई वर्ग या अलग-अलग हित नहीं होते हैं 
और इसलिये वर्गों के विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व व सुरक्षा करने के लिए अनेक 
राजनीतिक दल बनने को परिस्थितियां नहीं होती हैं। वर्ग-विहीन समाज में राजनीतिक 
दलों फो आवश्यकता ही नही रह जाती है। यद्दी कारण है कि साम्यवाद राजनीतिक 
दलों की अमेकता को स्वीकार नहीं करता । परन्तु साम्यवादी समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए समाज का नेतृत्व व निर्देशन होना आवश्यक है। जिससे समाज के सम्पूर्ण 
साधनों व शक्तियों में समन्वय रखा जा सके और साध्यों की पूर्ति की सुव्यवस्था की जा 
सक्रे । इसके लिए एक ही राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है जिसे राजनीतिक 
शक्षितयों के प्रयोग, निर्देशन व नियंत्रण का एकाधिकार प्राप्त हो । साम्यवादी दल की 
स्थापना व उसका ही एकाधिकार इसलिये साम्यवादी समाजों का एक भ्रभुख लक्षण है | 
नागरिक व समाज तथा सरकार में उद्देश्यों व लक्ष्यों का कोई विरोध या भिन्‍न दिशा 
न होने के कारण, ऐसे ही उद्देश्य-लक्ष्य रखने वाला साम्यवादी दल, इन सबका सच्चा 
प्रतिनिधित्व करता है और सबके हित में राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग सम्भव बनाता 
है। ऐसा राजनीतिक दल, शोषण व दमन का प्रतीक नही होता है, वरन सावंजनिक 
हित की साधना का साधन रहता है। इस प्रकार, साम्यवादी समाज व्यवस्था में वर्ग 
भेद न होने के कारण दल-भेद भी नही होता है। समाज का एक ही वर्ग होता है-- 
किसानों व मजदूरों का वर्ग और इसका निर्देशक एक ही दल--साम्यवादी दल है। 
उपरोवत विवेचन से स्पष्ट है कि संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा में समाज 
के मूल्यों, राजनीतिक आदर्शो व आस्थाओं की प्राप्ति के साधन, पाश्चात्य संविधान की 
अवधारणा से न केवल भिन्‍न प्रकार के हैं, अपितु उन आधारभूत कारणों का, जिनसे 
समाज में भसमानता का उद्भव होता है, अन्त करने वाले भी हैं। साम्यवादियों की 
मान्यता है कि संविधानवाद को वास्तविकता के पुट से युवत करने के लिए ऊपर ही ऊपर 
की गई नियंत्रण व्यवस्थाएं प्रभावशाली नहीं हो सकतीं । इनके लिए ऊपरी रुकाबटों 
को दूर करने के स्थान पर आधारभूत व्यवस्था में ही परिवर्तन अनिवाय्य है। उनके 
अनुसार उत्पादन व वितरण के साधतों पर सार्वेजनिक स्वामित्व व सम्पत्ति का समान 
वितरण ऐसी आधारभूत व्यवस्थाएं हैं जो राजनी तिक शव्ित के दुरुपयोग को प्रभावशाली 
ढंग से रोकती हैं, और संविधानवाद के आदर्शों को व्यवहार में कुछ लोगों को नही, सब 
नागरिकों को उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा भी, साम्यवादी जगत में उन सभी 
“औपचारिक संस्थाओं” को, जो पाश्चात्य संविधानवादी व्यवस्था वाले समाजों में, 
राजनीतिक शवित पर नियंत्रण स्थापना के लिए व्यवस्थित की जाती हैं, संविधान में 
अपनाया गया है । जैसे संविधान को लिखित, अचल व "सर्वोच्च! बनाया जाता है। 
राजनीतिक शक्तियों का विभाजन व पृथक्‍्करण पाया जाता है। नागरिकों को मौलिक 
अधिकार व कतंव्य संविधान द्वारा प्रदान किये जाते है, गौर सरकार का लगातार 
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उत्तरदायित्व रहे इसके लिए संस्थागद व्यवस्था की जाती है। इतना ही नहीं, 'विधि रे 
शासन! का दिखावा भी कानूनी दृष्टि से सुस्थापित किया जाता है। यह सवैधारित 
व्यवस्थाएं, राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण लगाकर उसके दुश्पयोग पर 
अंकुश का काम करने वाली है। इसलिये यह कहा जाता है कि साम्यवांदी राग्यों में है 
वास्तविक लोकतंत्न है तथा संविधानवाद की व्यावह्यरिकता की ठोस व्यवस्था है। 
विलियम जी० ऐन्ड्रज लिखते हैं कि “प्रक्रियात्मक संविधानवाद की दृष्टि सेल्स 
संविधान, उन सभी ससदीय संस्थाओं की, जो पाश्चात्य देशों में प्रचलित हैं, स्थाएा 
करता है, और उनके आपसी सम्बन्धों को भी ठीक इसी तरह मर्यादित करता है। 
सबविधान में कई ऐसी व्यवस्थाएं है जो पाश्चात्य परम्परा के अनुरूप हो शक्ति वितरण 
के मानक व प्रक्रियात्मक नियमितताएं स्थापित करती हैं। रूस के संविधान में वां 
के मौलिक अधिका रो और स्वत॒त्वताओं की सुव्यव स्थित रक्षा व्यवस्था है, विभिन्न शाप 
सत्ताओं के पारस्परिक सम्बन्धों की स्पष्ट व्याख्या है, तथा सार्वजनिक नीति के निर्धारण 
व क्रियान्वयन का भ्रक्रियात्मक अनुबन्ध है। इन सव बातों में यह पाश्चात्य लोबतांधि 
सविधानों से बिल्कुल भी भिन्‍न नहीं है 5 कर हु 

रूस सथा अन्य साम्यवादी संविधानों में पाई जाने वाली सभी संस्थात्मक व्यय! 
संविधानवाद की स्थापना करती हुई दिखाई देती है। परन्तु वास्तव में, सोवियत हस 
संविधानवाद का अनुसरण नहीं होता है। रूस में राजनीतिक शक्तित के धासखीं पे 
संवंधानिक नियंत्रणों की सभी संस्थात्मक व्यवस्थाएं केवल औपचारिकता' मर है। 
रूस में नेताओं पर प्रभावशाली नियंत्नण संदधानिक नहीं हैं। वहाँ तियंतर्ों * 
वास्तविक प्रक्रियाएं संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं। से सर्वधा भिप्न है 
वित्तियम जी० ऐन्ड्र,ज ने ठीक ही लिखा है “स्वयं संविधान में ही अनेक ऐसी घारएं। 
अनुच्छेद हैं, जिनसे राज्य का औपचारिक शासन तन्त्न साम्यवादी दल के अधीन रहता 
है | दल को, संवैधानिक आधार व संविधान ढ्वारा एकाधिकार भ्राप्त है। इससे गाता 
नीति का सावंजनिक नियंत्रण, सर्वधानिक श्रक्रियाओो के माध्यम से भी दे मैवि्ि 
हो जाता है। साम्यवादी दल ही सामाजिक स्वतस्वताओं के उद्देशों की सी 
करता है और उनकी उपलब्धि के साधन जुटाता है? अतः संविधान संस्कार रे 
प्रभावी, तियत्षणों की स्थापना की व्यवस्या सही करता है। संविधान में उल्लिवि 
नियंत्रणों की संस्थागत व्यवस्थाएं साम्यवादी दल की सर्वोपरिता तथा अंकुर के का री 
केवल 'औपचारिक्ता' रह जाती हैं। यह सब संविधाववाद के विचार है बेमेह द्टत 
हैं। इसलिये निष्कपत: विलियम जी० ऐज्ड्र,ज का यह कहना सत्य लगता है कि एव हे 
संविधान ही, संविधानवाद की अवधारणा के अनुरूप नही है।” जी० मैवर मं शा 
“संविधान के विचार का ही तीक्ष्य निवेध"”? बताया है ! 

बह 6 पआ कक. था, 9. 54. 


रा, 
#धवव 6, #०६६, 76 उतार 7'गदादत 5)अटकनमैत सापफ्रालनाग: 


हलक ईलफ 
है] ६ 4005९, !965, 9. 444. 
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साध्यवादी दल रूस में मिर्णय लेने वाला संगठन है, जो सम्पुणे समाज के लिए न 
क्रेबल भूलभूत नीतियों का निर्धारण करता है, अपितु समाज के लक्ष्यों की व्याख्या भी 
फरता है। दल ही उन प्रक्रियाओं व संरचनाओं का निर्णायक है, जिनसे समाज के साध्यों 
की प्राप्ति तथा नौतियों का संचालन किया जाता है। ऐल्फ्रीड जी० मेयर ने ठोक ही 
लिखा है कि 'साम्यवादी दल ही सरकार, प्रशासन तथा समाज के सम्पूर्ण संस्थात्मक 
जीवन को संगठित व पुनः सगठित करता है ।/? यह सब कार्य साम्यवादी दल सर्वोच्च 
शूप में करता है। यह उन सभी सस्याओं के प्रतिबन्धों से भी मुक्त रहता है, जो संविधान 
द्वारा स्थापित होती हैं। रूस मे सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सत्ता का स्रोत 
साम्यवादी दल ही है। यही राजनीतिक नेताओं को शक्ति देता और उनसे छीनता है 
तथा 'राजनीतिक सेल' के नियमों का निर्धारण व उनमें परिवर्तन करता है। मेयर का 
तो यहा तक कहना है कि * साम्यवादी दल सम्प्रभु के समान व्यवहार करता है, अपनी 
इच्छा से यह नेताओं को किराए पर रखता और हटाता है (/!१ निष्कर्ष रूप मे मेयर के 
शब्दों में ही कहा जा सकता है. कि "रूस का सम्पूर्ण संविधान एक धोया है, यह क्रिया- 
न्वित नही होता है, और इससे राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का सही चित्रण भी नही 
होता है ।”* हूस का वास्तविक संविधान तो अलिखित व अदृश्य ही रहता है। अंत में 
यही वहा जा सकता है कि रूस का संविधान तो संविधानवाद का ही निषेध है, वयोकि 
संविघानवाद तो "राजनीतिक सेल! के प्रक्षियात्मक नियमों की स्थायी सर्वधानिक 
व्यवस्था वाले राजनीतिक सभाज में ही सम्भव हो सकता है। रूस का साम्यवारी दल, 
उसका प्रभुत्व व एकाधिकार इस सबकी स्थापना का भाग अवरुद्ध करके सविधानवाद 
को असम्भव बना देता है। 


विकासशील लोकतन्‍्तों की अवधारणा (786 0०००७४ / 7०ए००फञंगह 

एव्याण्शआ० पिथाणाओ) 

विकासशील देशों में संविधानवाद अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन 
देशों मे राजनीतिक प्रक्रियाए सक्रमण की अवस्था में होने के कारण, सं विधानवाद के भाधार 
सुनिश्चित नही हो पाए है। विकासशील लोकतान्त्रिक समाजों में संविधानवाद की विशेष- 
ताओं का उल्लेख करने से पहले, उन विशिष्ट समस्याओ का विवेचन करना आवश्यक है, 
जिनसे सविधानवाद कौ अवधारणा, पाश्चात्य व साम्यवादी अवधारणाओं से भिन्‍न बनती 
है। इन देशों की समस्याएं इतनी विविध और इतनी अधिक हैं, कि इन सबकी सूची 
बनाना अत्यन्त कठिन है। परन्तु मोदे त्तौर पर सभी विकासशील राजनी तिक व्यवस्थाओं 
में न्‍्यूनाधिक मात्रा मे कुछ समस्याएं व्याप्त है। इनका संक्षिप्त विवेचन करके ही संविधान 
बाद को इस अवधारणा को विज्येपताओं को समझा जा सकता है। हर नवोदित राजनीतिक 
समाज में निम्न समस्याएं पाई जाती है--() राजनीतिक स्थायित्व की समस्या; 
(2) आधिक विकास की समस्या; (3) सुरक्षा की खोज; (4) राजनीतिक सत्ता की 


वश, फु क4, «४ ऐ पर 
उ9हाव, 
बणृ७व., ७9. 403. 
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बैधता की समस्या; (5) सामानिक-सांस्कृतिक साम्य का सक्य; (6) बदुछिए 
में ककावटों की समस्या; (7) राजनीतिक सं स्वना-विकसल्पों के चुनाव की समता, 
(8) अन्तर्राष्ट्रीय परिष्ठा व अभिज्ञाव की तलाश । 

(7) अधिकांश विका्षशील राज्य, साग्राज्यवादी शक्रितयों के दमन वशेग 
शिकार रहे हैं। इन राज्यों में स्वतंत्रता की श्राष्ति के अनेक माय रहे हैं। कहाँ पर 88 
का हस्तांतरण लम्बे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हुआ ती कहीं अचानक ही शांहियू्ति/ 
से सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। भारत पहले का तया श्रीलंका दूधरे का छाहः 
कहे जा सकते हैं। कुछ राज्यों में सशस्त्न संघर्ष व सैविक आन्दोलनों के परिषामलः 
स्वतन्त्रता मिली णेंसे इन्डोने शिया व अल्जी रिया में हुआ ( अनेक ऐसे राज्य भी हैं।| 
क्रांतियों द्वारा सेना ने सत्ता हूथिया ली थी । कुछ राज्यों ने आधुनिक युग मे उत्तर 
के आधार पर प्रवेश किया जैसे इथियोपिया, नेपाल, अफगानिस्तात वे गद्दी आ 
इत्यादि | अतीतकालीन अनुभवों की भिन्‍नता तया स्वतन्त्रता प्राप्ति के मार्गों में व 
मड़चनों की विविधताओं के कारण सभी नवीदित राज्यों में पेचीदगियां उत्पनत हे! 
तथा प्रारम्भ से ही राजनीतिक सत्ता की छीना-झपटी के बगरण सवीदित राण्योंई 
अधिकांश, राजनीतिक अस्थामित्व से ग्रस्त हो गये। "राजनीतिक खेल” के बॉय 
नियमों पर मतक्य का अभाव, राजनीतिक दलों की अनेकता व जनता के अधवतोप 
कारण इन राज्यों में राजनीतिक अस्थायित्व व्याप्त हो यया । इससे इनमें संविशाा 
के घिरस्थायी मूल्य जन्म ही नहीं ले पाते हैं । कप 

(2) आर्थिक विकास की समस्या, राजनीतिक अस्थामित्व की अवस्था में और 
जटिल बन जाती है। एक तरफ जनता उन्नत स्तर के लिए हर प्रकार की मांग कसी स् 
तो दूसरी तरफ, तकनीकी व वैज्ञानिक जानकारी के अभाव मे देश के साधनों का पे 
उपयोग नही हो पाता है। इससे जनता में असन्तोष उत्पन्य होता है, जो सरकारों 
बार-बार बदलकर संविधानवादी आधारों को ही घराशायी कर देता है। 

(3) नवोदित् राजनीतिक समाजों में अधिकांशतः वहुल समाज हैं। बने: 
संस्कृतियां व शाप्ट्रीयताएं होने के कारण राजनीतिक व्यवस्था पर परस्पर विरोधी दव 
पड़ते रहते हैं जिससे समाज में तनाव की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस कारण शा 
पर आंतरिदर सुरक्षा व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण दायित्व इतना अधिक बोझ बन जाता 
बहत से राज्यों मे सरकारें इसकी व्यवस्था में ही उलझी रह जाती हैं। बाहरी बाकगग 
खतरे भी कम नहीं रहते हैं। कई बार आंतरिक सुरक्षा में जनता का सहयोग प्राप्त बैक 
लिए देशों द्वारा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण तक किये गये है । इस तरह, अनेक वि 
राज्यों मे सरकारें सुरक्षा की व्यवस्था में ही लगी रह जाती दिखाई देती है तथा समार्जे 
विश्ञेष गन्तव्यों, लक्ष्यों या मान्यताओं की व्यवस्था सुरक्षा के प्रएत के सामने गौरव: 
रह जाती है। अतः संविधानवाद की संस्थात्मक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने या उ 
लिए समाज में मतक्य स्थापित करने के न अवसर रहते हैं और न हीं साधन जूठ पाते। 

(4) समाज के अधिकांश लोगों हारा यह महसूस किया जाना कि शासन की आकर 
व व्यवस्थाएं उचित हैं, सरकार को वैध बनाता है। आज भी विकासशी न सममाजों 
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हिफासशीज्रे राजेयः हरोसम्नेव अयत्तामरतें वाए'गए हैं। इसके लिए, दो पर्रतपर गिरे 
गुंढों मेंस झिसी|मे 'सम्मिलित हौने।के जब॑रदस्तेः दर्वावों? से।यचनातओौर'भोरत दिये 
अपनाएं गए झ्रेसंलरनता के मार्गे का लक्ष णकई कारणों से सम्भव नहीं लगतागी हु 
राष्ट्रीय हूं को अकाशत -देने का घमुथ लेकय है ती दूंसरी संरफाबार्तरिक आईंसातओं 
कै;दवाव/से'इसको ताक में रफ़्कर किसी 'णुट/[विशेष +से गिठेवरधन एक मर यह! 
ऐसी झ्रवस्था मेंगसमाज के सुनिश्धित/मुल्युःदवकरी ही हह जातें हैं ।7 ए। शक्ति 
7 विकेसशील लोकतस्पी करी विशेष, समस्याएं।त्तवा)वावश्यकताएं: संविधाननाद की 
अवधारणा की भ्षेस्पप्टव अनिश्चितता: की सवस्पा में ली [देती हैं। इन देशों में व्या 
विभिसत भाषाओं; धर्मों, सामप्रदाप्रों।और विंचारेधो रात्रों में समस्वेय का अमाव, उचित द 
सुदृक्ष संविधानवादी।+आधार ए्यापिता नहीं होनेसदेताहैग 7 किर भी? पंविधादवादकों 
धारणा के कुछ लक्षण स्पष्ट परिलक्षित होने लगे हैं। संक्षेप में (हानि हम 
(3) संत्रिधानवाद/निर्माण की अवस्‍्या/में।है। (2) संविधानवाद /मिथितीसर्कविं्कीि 
है| (3) सविधानवाद. !प्रवाह 'से/ दौर में है।६ (4): संविधानबाद दियारहित बरस 
में हैती कै हक है।७ है कोई कछ क किक विफ पक्का के एम विगत लियीः 
+ ६॥ ) विकासशीक व्यजतोतिक समाजों में (देखिए संविधानवाद' के आधे) बिक 
कीःपरिर्यितियां ही जही धाई जातो हैं।। समाजों7में ।झनेक बातों परस्मवैक्यका भाई 
पाया:जीताहैन यहां तकसकि:दराजनीतिक संस्याओं:की संहचनोझो और प्रंछियाओं पर 
मतेत्य,मही हो प्रात ।है।इसलिये अपिक़रां श,विकाप्तिशोत्ाराज्यों में सिंविधानधाद | 
की भ्रन्नस्ता में क़ह्या जा सकता,हैवान/ारी प हि, वरशाइउ ।गह #वामाहगीहीड कफ्ह हि 
(2) नवोदित राज्यों में सबिधानवाद मिश्रित प्रकृति का है। कुछ देश पररशस, 
सोवियत.विज्ञाइधाराओं को मिलाड़े का प्रवल-कर हे हैं। वह सवेततता; सेट 
व्माजज्ाद़ को एक-साथ हीःस्थ्राविज्ञर करने गा पर पन: करा- रहे हैं. (कांवलिंगए 
हिवितियाँब आवशाकत्राएं, सत्तिधानवाद कीःपांस्वात्य-व घाम्यवादी ।बैवधरताओं हर 
भौलिक/तजचोंउक़ोअततिवायंत/अपन्ाने का दवांवः्डापती है जु से 7स्विंतंत्ती क्राधाप हि 
आर्थिक.समानता/लाजे के लिए सम्पत्ति सर प्अधिक्ाधिक सा्धजनिक नियत कि 
सविधानवाद्ाओो-मिश्रितीरूप प्रदान करता है।/सविद्योर्त पप्रतिबस्धककाकॉर्य री कक 
है भोर मिंत्रणों-झै।युत्ति:भी । दिखाने. के स्ख्यायेतरे।आविधारों से मेयूए रहता दैए 
दृष्टिसि/भारतस प्ौलिक़ःभधिकारीफ कीड्पवस्थात तथा उन.परेउवित' अतिवत्योंती 
संब्रिधान:में ही-यवध्या,/मिश्चितवा,की संक्रेतक है ॥वफ कि है 2 कि कादर 
2(3 ) विकासशील उ्ज्यों मे संविधातवाद प्रवाद:के/ दौर-में हैती प्रदगत्यितता।शा न 
नही कद्माया है + यजनोतिक; विकास के भाएं मे/लिव-तक ।तम्वी मिवेधिा फपार्िली 
यह अमफ़तन्त,क़रता है कि अंवि घयनवाही मूल्य सुति शवय [की अवृस्ती[ें ।_आां गये है; 
परन्तु अचातक छलवन्‍ल सिद्तिया, अ़ाजों के/विकाहपयमें अहिवि्त किसके रे दिंगन 
चाद़ को परवाह की|ज्व्ध्या में. धकेलती दिखाईदेवी)है ।॥ः स्‍उखती' रश्टिगि कर (2) 
लि शक] तीन विशेषताओं के वर्ण से स्पष्ट है कि विकासशील यम 
में सॉविधानवाद' दिशा रहिंत॑ चे सम में है। औटसमकि लें हँसी इवी (टी 
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का आदर्श आकर्षक बन जाता है तो कभी साम्यवादी विचारों में निष्ठा दृढ़ होनेःलगती 
है। फुछ राज्य नवोन आदर्श खोजते पाए जाते है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों के का रण, विकासशील राज्यों मे संविधानवांद की दिशाओं मे-ज़ज़-तव 
परिवत्तन, एक तरह से दिशा-शून्यता ही लगता है। संविधानवाद के आधारों,क्ाक्षभाव 
व मूल्यों की अनिश्चितता, संघिधानवाद की सुस्पष्ट दिशा निर्धारण मेंःब्नाधक है| 
इसलिए विकासशील राज्यों में संविधानवाद तब तक दिशायुवत जही|जन, सकता, जब 
तक संविधानवाद के आधारों की सुस्थिर पृष्ठभूमि प्रस्तुतलहीं हो;ज़ाती ।- 
संविधानवादकी इन विशेषताओ के वर्णन से,हपपदहै.क़ि/पं विश्चवानवाद की विकास- 
शील राज्यों की अवधारणा में साध्य तो, पाश्वात्ा; अवध्चारणाफफ़े -समान,- स्वत्त्नता, 
राजनीतिक समानता, सामाजिक व आध्िक ज्याय ज़्था।झ्नोक कल्याण की साधना के ही 
हैं। परन्तु साधनों की दृष्टि से यह अवधारणा साम्पवादी विचारधारा के समीप लगती 
है, सरकार की प्रतिबस्शना ० क्मेक छेत्नों में कार्य के स्गए बहुत कुछ स्वर्तत्तता तथा 
संविधान की औपचारि - ' ' « थे «४ *:; ,, संस्थायत व्यवस्थाओं को 
अपनाने के लिए प्रोत्स'  ** हि * » « ४ रीमिन्स के कथन का 
उल्लेख करना विकासपऐल: राज्यों के,सुंिक्षएनुवु ए का, उही चित्रण करता है। रीगिन्स से 
लिखा है कि “राज्य नग्ने.हैंभोौर।राजनी तिक-सेल, के नियम प्रवाह में है इसलिए संविधान- 
बाद अभ्री तक सुस्यिर त्ही हो।सका है:।//* (यहा, वार्ड तथा मेक्रीडिस का यह कहना कि 
"विकासशील संविधानवाद; के; ज्िए पाशच्रात्य। सृविधानवाद की सीमित सरकार कौी 
परम्परा, व्यक्तिगत व समुह अधिकार और हाज़ज़ी तिक प्रवन्धों की स्थापना प्रतिमान व 
अनुकरणीय ख़दाहरण,है;।!!:ठी क ही ज्ग॒ता है।- क्योंकि इन राज्यों में साम्यवादी मूल्यों 
य पंस्प्रागताव्यवस्थाओं।के भ्ति आस्था भी[वलवतती बनती जा रही है। भंत मे यही कहा 
जा|सकता. है। कि विकासशील राज्य्रों;मे सं द्रिघानवाद की सुस्थिरता लम्बी,भवधि के बाद 
ही, भा पाएंगी ॥ 5 7 5५ | स्वर जए पे 
» संविधातवाद, की व्विभिन्‍्न अवध्नारुणाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि “सविधानवाद काए 
ब्िरस्थायी मूल्य/घाहे बह पाश्चात्य हो या साम्यवाद, विकसित देशों का हो या विकास 
शोीलद्वेशों का; पूर्णतया।स्थापित,हो। अथवा स्थापना के प्रयत्न तक सीमित रहा हो,,उसकी; 
प्राप्लिकी,प्रक्रियाओं व) स्ंस्थात्मक़॒/व्यवस्थाओं के साधनो से कही द्वर पाया जाता है | 
यहासामाजिक व्यवस्था के ह॒ड॒त़ नेतिक उद्देश्यों में, जिनकी यह रक्षा करत्ता है, विचार: 
धारा्नों के उन,:मूल्यों में।ज़ो इसे प्रिय हैं तथा शासकों के उस शील मे, जिसे यह: 
स्थायरित् अदात् करता है; पाग्रा/ज़ाता है ।*? इसलिए ,संविधानवाद का मृल्यांकन, बह 
प्रचलित, निग्नन्नण प्रक्रियाओं -फ़े आधार' पर नही किया ,जाना चाहिये।- इन,नियंत्रण 
प्रक्रियाओं, को फ्रभावहीनता द्‌ प्रभावयुक्तता का विवाद भी निरथंक है। संविधानवाद का 
मूल्याकन,करते समय|यह देखना.च़ाहिए कि समाज के नैतिक, मुल्य कया हैं .? : विकास के. 
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ब्रिकासशील राजैयः हरासम्भेव अयत्ना करते पाए गए हैं। इसक्ै लिए। दोपरशयर विरोधी 
मुंदों में से किसी।मे सम्मिलित होते।के जर्बरदस्ते+ दवावों> सेःवचनाह और 'भो रे छाए 
अप्रनाएगए बेतंलसता केस्मार्गे का सक्षण फेई कारणीं सेससम्भव नही लगती । एक 
राष्ट्रीधाजहंकों अकाशन-देने का प्रमुख लेकय है तो दूसरी तंरफाओंतरिक बाहर 
के:दवावासे! इसको ताक मे रघकर किसी" 'युटा[ विशेष एसे गिठेवस्धत 7 की मई एह। 
ऐसी-अवर्स्थाश्मे'समाज के सुनिर्श्चितामुल्य-दवकरी ही रह/जातें हैं ए75 7 शान ईफि 
जप्विकासशील लोकतन्त्ों की।विशेष सर्मस्याएंएतयाग]ुभावश्यक्रताएं/ [ुविधानवाद नी 
अवधारणा की बेस्पष्टव्िअनिश्चिततांकी अवस्थामें! ते। [देती हैं। 7इन देशों मे घाव 
विभिन्न भाषाओं; धर्मों, सम्प्रदोग्गोंओऔर विचरिधी राह़ों में समन्वय कास्अगाव,उवित क 
सुदृढ़े; संविधांनवादीएआंधार स्थापितार्नही होने-प्देताहै। उकिंर मी संविधातवाररी 
धारणा के कुछ लक्षण स्पष्ट परिलक्षित होने लगे है। संक्षेप में मदद तिति हिल 
(3), संत्रिधानवादत्िर्माण की अवर्या में*है (2) संविधानवाद:मिशित प्रति 
है।! ।(3) संविधानवॉद. !प्रवाहपके। दौर में!है।।९ (थं):स्‍संविधानवाद पदिशारहिंत तप 
भेहैहि कै पा के हे । ई कक एक कक ह्पिफ़ सिफ्त फरार 7 एक्कियिशार है 0807 
+ (॥) विकासशील व्यजतीतिक समाजों में (देखिए संविधानवाद के शायरी ) विश 
कीपरिस्थितियां हीअहीं पाई जाती-हैं। समाजों/मेतेबनेक्‌ बातों परससतैक्य मे 
पायी:जाहाहि।. यहीं तक़कि-दाजनीतिक संस्वाओं-की सैंर्चवाओं और अंकियाज। पर 
मंतैक्रय,महीं हो प्राते।है।इस लिये अप्मिका शविकसिशी साराण्यों में सिंविधारर्याईद विस 
की भ्रहरस्था में कहा जा चसकता;है। 0] न 625 वशाछ काल के फम्तीरीछ फ्डि 
(2) नवोदित राज्यों में सविधानवाद मिश्रित प्रकृति का है। कुछ देश पाख़ादाए 
सोत्िध्तत,विज्ारधाराओं को मिलात़े का-प्रवल्त-कर हे हैं। बहू हवर्ततता; सैर 
वमाजज्नाद्र को एकसाथ ही/ स्थापित: करने कै] मर पल्डे करे है घुमातलियी 
हिवतियां।व आवेडकताएं। सन्तिधानवाद की एपॉश्वात्य- व. साम्मवादी बिव! धाटाओं के 
मौलिकत्न््नों क़ो।अपिवार्य 9/ अपनाने का[दवावःडाम्रती हैं। मजे से #स्वेतत्ती ड्रहताही 
बा्धिर समानता लते के/लिए आपत्ति/पर पअप्चिक्राष्टिक सार्वजनिक नियत, हाल 
संविधानवादाको.मिश्रितीरूप प्रदान कुपता है।पसंविधांते प्रतिबस्धककाकर्यक न 
है श्र नियंद्रणोछै।मुक्ति:पी :दिवान- कि पसस्थागेता आवेधानों समेत है 
दृष्ट्रिसि।भारत मे प्रौनिक़न:अधिकारों: कीडियवस्था प्रथा उतसशेउलित प्रतिबधों 
संब्रिधान,में ही।ब्यवस्था,/मिश्रितवा:की संकेतक है ॥॥फ कि है विठिय हि या ४ 
॥/(3 ) विकासशी जन एाज्यों, में सविधातवाद प्रवाह के: दौर: मे हैती गहवीवेदता 29 
नही कषयपराया है। यजनोतिक विकास के सात मे जजिवन्‍तकतास्बी कवेधिला हे 
यह: श्षम्र:/उत्पल्न, करता है क़िअंविधानवाही-मूल्य/ सुलि श्च्वयः को बवरस्थोसमे 7 गे है 
परन्तु अचाज़क उत्न्‍नन स्प्रितियां, सम्राजों के,ब्वि कास-पथमेससहिविर्तत किएकेटय विधा 
वाद को पनाह कीजझ़वनह्था मि.धकेसती दिखाईदिलीओ ।फ पत्थर! गधा ॥ 0 
(4) उपरीक्त तीन विशेषताओं के पर्णन से स्पष्ट है कि विकासशील झाजतीविक 


है [ 


अमाजों-में साविधानवोद' दिशा रहित चे रण में है।' असम जो ते कसी एव गहरी 


न्न्छा न्च 
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का आदर्श आकर्षक बन जाता है तो कभी साम्यवादी विचारों में निष्ठा दृढ, होने:लगती 
है। कुछ राज्य नवीन आदर्श खोजते पाए जाते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों के कारण, विकासशील राज्यो में संविधानवाद की “दिशाओं में ,ज़-तत् 
परिवतंन, एक तरह से दिशा-शून्यता ही लगता है । संविधानवाद के आधा रो,का/क्षभौव 
व मूल्यों की अनिश्चितता, सविधानवाद की सुस्पष्ट दिशा निर्धारण/में-न्नाधक है। 
इसलिए विकासशील राज्यों, मे संविधानवाद तब तक दिशायुक्‍त तही।|बन-सकता, जब 
तक सविधानवाद के आधारों की सुस्थिर पृष्ठभूमि भ्रस्तुत जही हो।ज़ाती ।- / * 5? 

« संविधानवाद,की इन विशेषताओं के वर्णन से,द्पष्द है.कि/प्लें वि ध्वाज़्वाद की विकास- 
शील राज्यों की अवधारणा में साध्य तो, पाश्च्ात्मः अवष्षा[रणाफ्क़े- समान, स्वतंत्नता, 
राजनीतिक समानता, सामाजिक व आथिकृ र््याय ज्ञग़ाफक्षोंक कल्याण की साधना के ही 
हैं। परन्तु साधनों की दृष्टि से यह्‌ अवधारणा साम्यवादी विचारधारा के समीप लगती 
है, सरकार की प्रतिवन्धता व अनेक/क्षेत्रों.मे.क़ा्य .के...लिए बहुत कुछ स्वतंत्नता तथा 
संविधान की औपर* « «» « «» '» * « ' संस्थागत व्यवस्थाओं को 


अपनाने के लिए प्र. _ *'* “ * », _ ४ रीगिन्स के कथन का 
उल्लेख करना विकासफीज्त. राज्यों मे. पंदिध्षान॒व॒ द का; सही चित्रण करता है ।/रीमिन्स ने 
लिखा है कि,/राज्य,नये.है।औरराज़नी तिक-खेल, के नियम प्रवाह मे है इसलिए संविधान- 
वाद अभीत्क सुष्तियर तही हो|सका है.। (यहां, ज्रार्ड तथा मेक्रीडिस का यह कहना, कि 
“ब्रिक्ासशील संविधान्वाद/ के; जिए प्राशन्नात्य। स़्विधानवाद की सीमित सरकार की 
परम्परा, क्ष्यक्तिगत व समूह अध्विकार औरारगाज़न्र तिक श्रवन्धों की स्थापना प्रत्िमान व 
अनुक्रणीग ज़दाहरण।है।।/$ठीक त़हीं लगता हैः क्यों कि इन, राज्यों में साम्यवादी मूल्यों 
व सस्पागता/ब्यवृस्थाओंके।भ्रतिभ[स्था भी जिलवती बनती जा रही है। भंत मे।यही कहा, 
जा|सुकृता है।कि:विकासशील राज्य़ो,मे संत्रिधानवाद की सुस्थिरता लम्बी.अवधि के बाद 
ही/आ; पाएंगी [फ फऱ >ए । सेफ कि उछ 7 
सविधातवाद, की द्विभिन्‍न अवध्लारुणाओं के विवेचन से रुपष्ठ है कि 'संविधानवाद का 
च्रिर्स्थायी मूल्य+चाहे:बह पाश्चात्य हो या साम्यवाद, विकसित देशों का हो,या ,विकास: 
शील देशों का, पूर्णतया स्थापित/हो।अथवा स्थापना,के प्रयत्न, तक सीमित रहा हो,|उसकी: 
अफतिक़ी फ्ष्िषके उ, ऊंस्थाज्णुका व्यवस्यओं के सात से; कही दूर पापा ,जात्रा। है; 
युह|साम्ाजिक़ व्यवस्था कै उन नैतिक उद्देश्यों मे, जिनकी यह रक्षा करता है, विचार: 
घाराओं,के जन/पमूल्यों-में।जो ड्से ,प्रिय है तथा शासकों :के ;उस ,शील में, जिसे यह 
स्थाप्रिज् अद्वात .क़रता है।.पाया|ज़ाता है ।/** इसलिए ,संविधानवाद का मूल्यांकन, बहु- 
प्रच्नल़ित, तिग्रत्र॒ण अक्रियाओं+क़े आधार,पर नही ,किया :जाना ख़ाहिये। :इन;नियंत्षण 
प्रक्रियाओं को प्रभावहीवता व्‌ प्रभावयुक्तता का विवाद भी निरथेक है। संविधानवाद का: 
मूल्यांकन, करते समृय।यह देखना,चाहिए कि समाज के नेतिक, मूल्य क्या हैं।?; विकास के 
जझफ हे प्र०्छ्ात जलड0, उफ८ हम] हम अप ? 5#चाट्ड्टांटड गम 7 मम 


कक्रामावों पा जिजव कव अातित्वे,प९ए ४गोट,' 2०0एराकींड एकरल$इआज छशाट55,'9। 2 
फ्रीएलल म.]वष्का, काउफ 9. 466. 4, [77 ५ व्‌ रहाधा पा शा; %$ 
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किस मार्ग व विचारधारा में समाज की आास्या है ? विकास करने का दायिस जेते दावे 
नेताओं में वया गुण हैं ? यही संदर्भ, संविधानवाद की वास्तविकताओं को परितक्षित 
करता है, क्योंकि अन्त: संविधानवाद व्यवस्थित समाज में व्यवस्यित पहन को 
प्रक्रियात्मक सुब्यवस्था ही तो है । 

उपरोक्त निष्कर्ष के संदर्भ में ही तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्यी को पाखाल, 
साम्यवादी व विकासशीस समाजों के संविधानवाद का अध्ययन व मूल्यकित करता है। 
प्रक्रियाओं द्वारा स्थापित नियंत्रण व्यवस्था, संविधान व संस्याओं द्वारा बादशों 4 
आस्पाओं का गुणयान, संविधानवाद का दिखावा प्रस्तुत करते हैं या समाज के वाल्तकि 
नैतिक मूल्यों को स्थापना व प्राप्ति का साधन जुटाते हैं। यही अन्तर समझना, संविधार- 
बाद का सही अर्थ व किसी राजनीतिक व्यवस्था में इसकी मथार्थतरा को समझता है। 


संविधानवाद का भविष्य 
(प्रप्तत एप्राएश्ह्ट ण0ण्छ ८0फ्रशाएााए७।5छ७) 


संविधानवाद को विभिन्न अवधारणाओं के विवेचन से यह प्रश्त॒ उठता है कि जया धंविधान- 
वाद का भविष्य उज्ज्वल है ? सौ० एफ» स्ट्रांग के अनुस्तार संविधाननाद के विश में 
अनेक उतार-चढ़ाव आये हैं। प्रथम मह्ायुद्ध के तुरन्त बाद, राजनीतिक संविश्यालवाद 
का भविध्य बड़ा उज्ज्वल प्रतीत होता था। किस्तु यूरोप के बहुत से भागों मे संवेधारिक 
शासन के विरुद्ध हुई प्रतिक्रियाओं के कारण आशावाद की लहर धूमितर पड़ गई। रपममे 
साम्यवादी क्रान्ति ने उदार शासन को हिसात्मक साधनों से समाप्त कर दिया। उसके 
बाद इडली में फासिस्ट विद्रोह, जमेनी में नाज़ी विप्लव, स्पेन में जनरत फ्रेसको की विशेष 
औरेर पो्लेंड, रूमानिया, यूनान तथा पूर्वी यूरोप के अन्य राज्यों में भर्द्ध-अध्रिवायकवाद 
हा प्राइुभवि हुआ तथा सविधानवाद को जड़ें उड़ सी गईं । पर इस सबके होते हुए भी 
यादय जगत के अन्य राज्यों में सविधानवाद दृढ़ता से बना रहा । द्वितीय महायुद रा 
बाद की स्थिति, प्रथम भहायुद्ध के बाद को स्थिति से विलकुल मिलन हो गई। परिव 
यूरोप में जहां-तहां संविधानवाद, गणतान्विक संविधानों की प्रस्थापना से पुन. स्थापित 
होने लगा, किन्तु पूर्वी यूरोप में राजनीतिक संविधानवाद के दृष्टिक्रोण से परिश्थिति 
थोर भी अंधकारपूर्ण वत गई। आज भी राष्ट्रीय लोकतस्वात्मक संविधानबाए 
सुनिश्चित और सुस्थिर रूप धारण नही कर सका है! वह अब भी परीक्षण व 2 
की अवस्था में चल रहा है। 950 के बाद की दशारिदयों मे अनेक राजनीतिक से 

मी स्वतत्न राज्यों के रूप मे उदय तथा उनमें तैजी से होने वाली उयल-पुथल ने संविधार" 
पाद के भविष्य के बारे मे और आशंकाएं उत्पन्न कर दी हैं। साम्यवाद भौर ॥/काआ 
का जिस गति से एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमरीका मे प्रसार ही रहा है, उससे 20 
वादे का भविष्य अनिश्चितता के गहरे कोहरे से-ढकता-सा अतीत द्वो रहा है। * 

अमरीका व पर्चिचमी यूरोप के राज्यों में मंविधानवाद को जड़ें गहरी जमी हईहै! 
वॉटरगेट काण्ड को लेकर अमरीका के राष्ट्रपति निउ़नन द्वारा त्यागपत्न देना वहीं 


के 
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संविधानवाद की दृढता का सबूत है। वैसे अन्य समाजों में भी, शायद संविधानवाद 
बाधाओं और रुकावटों को दूर करने मे सफल होगा, क्योंकि जिस-जिस राजनीतिक 
समाज में संविधानवाद के बंधन तोड़कर निरंकुश व्यवस्थाएं प्रस्थापित की गई हैं, वहां 
भी संकेत संवैधानिक शासन की ओर अग्रसर होने के ही मिलते है। स्वयं साम्यवादी 
जगत में इसकी झलक दिखाई देने लगी है। इससे यही कहा जा सकता है कि हर 
राजनीतिक समाज मे जनसाधारण के मूल्यों व मान्यताओं को राजनीतिक शक्ति से 
अधिक दिन तक दबाया नही जा सकता। निरंकुश व्यवस्थाओं में उथल-पुथल व संनिक 
तन्तों का उत्थान-पतन, संविधानवाद के भविष्य की उज्ज्वलता का संकेतक है। 


अध्याय 9 " 








सरकारों के प्रमुख बर्गीकिरंण:: 

परम्परागत- एवं आधुनिक़ःः . £ 

(छाए एम्नप्मोकिट्वाँणा$ 077506द7॥राशा5- 
पफ्म्मता।णामं ध्वाव0 ४००७॥) 


राजनीति-शास्त्र मे सरकारों के वर्गोकरण की रूपरेखा (3००) व गोजवां के 
भरमार है। राजनी ति-शास्त्र के अध्यमन के आरम्भ के दिनों से ही बा 
के वर्गीकरण के प्रयत्न किये जाने लगे थे! यूनानी राजनीतिक दा्शविकों--ेंटे * 
अरस्तू ने सरकारी निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या को आधार बताकर 
सरकारों की वर्गीकृत किया था । उन्‍्मीसवीं शताब्दी तक वर्गीकरण की उनकी यो 
अत्यधिक आलोचना का शिकार होते हुए भी, कभी भी पूर्णतया त्यागी नही गई थी। 
उनके द्वारा किए गए वर्गीकरण को संशोधित करने, सरल बनाने तथा व्यापकतम 
देने के प्रयत्न चलते रहे पर इससे अधिक सुसंगत वर्गीकरण इस शताब्द के बस ते 
नही किया जा सका था। परन्तु बीसवी शताब्दी में सरकारों के वर्गीकरण के हि 
विद्वानों में होड़ सी लग गई है। ऐप्टर ने ठौक ही लिखा है कि “उत्नीसवी सदी है पर 
काल से ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरणों में इतनी वृद्धि हुई है कि हा ४ 
विद्वान स्वयं ही अपना वर्गोकरण ((४8०॥०गरांआ) बन गया प्रतीत होता है. ० | 
करने का बढ़ता हुआ प्रचलन यह्‌ प्रश्व उठाता है कि वर्गीकरण की किसी विधिष्ट को 
का हा नया है? ये उद्देश्य कई हो सकते हैं । इनमें से कुछ का उल्तेख यहाँ शा 
रहा है। 


एप 


सरकारों के वर्गोकरण के उद्देश्य व उपयोगिता धार 
(08807९४५ 6४० एपराधा'एर ठ6छए 20.85डए06770४ 08 ठ्ण्शहशर 


राजनीतिक संस्थाओं के आरम्भ से ही सरकारों व संस्थाओं के वर्गीकरण के हक 
से कम इतना तो स्पष्ट करवे हुए माने जा सकते है कि वर्गीकरण की विशेष तल्लानीर 
व महत्त्व होता है। भरस्तु के द्वारा किए गए वर्गीकरण का उद्देश्य सु हे अप्ठता 
शासन व्यवस्थाओं में विद्यमान समानताओं व अन्‍्तरों को स्पष्ट करके डे 

(शा 
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इत्याद्वि।का।संवेत देना, था। पर्रन्तु क्राज्कंत के वर्गकरणं कैव ले समानतीओं 7च अन्तरों 
को समझते के'उद्देश्य से कही आगे जाने लगे'है।। इसका।यह अर्थ नही है कि सरकारों के 
हर्मकिरण के;उद्देश्य प्रांचीकः समय से 'वर्तसांचपप्ससय तक पुर्णंतया बदल ४0 हैं ।:वार्स्सवे 
में।भाधारभूत उद्देश्य .तो:हर वर्गीकरण-के वही हैं शो पलेटो व अरस्तू के भ्े परन्तु।स रकारों 
की मंढती हुई "विविधतात्ं' मे. शेघुनिक वर्गकिरणको अधिका व्याप्त; प रिष्कृत तथा 
व्यावहारिक जलाने की प्रेरणा दो है।ी सरकारों.केवर्गोकरणे के कुछ सामान्य उद्देश्यों का 
हीःविवेघुन किया जा सकतो है, वेयोंकि' विशिष्ट) रूप से तो। हर :बर्गीकेरंणकरत्तों का 
झुपना, उद्देश्य रहता है॥ फ्रणार 7 सागान वा फ्र हि। ४ एक दा काशी (0॥0.॥ 
४-(।0।सरकारों का ब्र्ग्रीकरण विभिन्‍न राजती तिकेशासनों केः बीच समानताओं तथा 
श्रम्रभावताओं पर बचे देने।की।साधनहै उदाहरणरके लिए। यद्विससरिकार के अष्यक्षात्मिक 
व संसदीय भ्रकारों यां द्विल्‍लीय+ओरनवहुदलीय भेपद्धतिप्ों केण्बीच एसमेनिताओं एथोौर 
भ्न्तरों की व्विस्तृत सूची अस्तुत फना हो तो सरकारों का सेध्यक्षात्मक वसंसदीय )तथा 
द्विदलीय और/बहुदली प्र प्रद्धतिग्नों में प्रंगीकरणाकरके हीपऐसी किया जा सकता है; 
परन्तु महां यह प्रश्न उठाया जा,सकता है।फि सरकारों के बीच समाततीओं भर असमीनताओं 
की सूची बनाने की :क्या'आव॑श्यकता।व॑,उपग्रो गिता'है 2:इस सिम्बन्ध में! इतवा। ही. कहा 
ज़ा सकता है कि राजनीतिक:व्यवस्थाओं।का वर्गीकरण एकरके पेनकेथीच समेीनताओं 
भर अंतरों के आधार पर सरकारों/की वास्तविकःश्रकृति ।फको संमझना-सरेली हो-जाता 
हैं। इससे संस्थाओं व सरकारों कीससुचाहेता क्री ज्यवस्थी किरना आम्ानहो जाताएहै। 
उदाहरण;के लिए, ससदीय ब अध्यक्षात्मक/ब्येवस्प्राओं का [र्गीकरण/वाइस दिर्ग कि रण से 
स्पृष्ठ हुई समानताओं ,असमानताओं के आधारपर इताव्यवस्थाओं मेंप्से कौनरस्तीःझिंसी 
देश के, लिए अधिक उपयुक्त हूँ,|इस का ज्ञान: प्राप्त किया ज़ैर सकती है ॥याः । है |एगी 
।, (2) विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍न, राजनीतिक दर्शतों की संवीकृति के परिणामस्वरूप 
होने वाली विविधताओं | को :खोजने : में भी वर्गीकरण: सहायक रहते हैं 7 अंते मान ग्ुग 
विभिन्‍न व प्रतियोगी राजनीतिक विचारधाराओं का युग है। हेस विधारधाराएको क्षेःठता 
कौ स्थापित करने का प्रयत्न किया ,ज़ाता रहा: है ।: सरकारों ० का; विचासदर्शनों के 
ग्राधार पर वर्गीकरण, करके.यह दिखाने का . प्रयत्ता, किया जातो हेकि इन संरकेारों:मे 
विविघदाएँ इस,वात्त की पुष्टि करती है कि यह या वह) विचार-प्रतिम्तान गसव त्तिम हैगा 
दूसरे विश्वयुद्ध- के वाद पूंजीवादी उदार लोकतन्तोंः तथा साम्यवादीः सरबररीं में, 
विशेषकर अमरीका व सोवियत रूस में; बैचारिक टकराव; बहुत।कुछ-नवो दित रणज्यों को 
क्राकपित करने, के लक्ष्य. से होने के |कारण कुछ समय त्तक/सरकारों 'फ्रे धर्गो करण का 
उद्देश्य, इनमें, से किसी एक को .श्रेष्ठता समझाने सका हो गया था । अतःासरिकारों के 
वर्गीकरण, के द्वारा विभिन्‍न_विचारधाराओं, वाली शासन व्यवस्याओं के बीच विंधर्मान 
विविधताओ.- को, ख़ोजने का लक्ष्य भी।निहित रहता है। + गिरी *ि ६ एड के 7फएकीफ 
एस (3) वर्गकिरण का तीसरा ,उद्देश्य राजनीतिक अध्ययनों को धेन्नोनिके३ बनाने से 
सम्बन्धित है | (राजनीति-शास्त्र के विद्वानों का अरस्तू के सिपय से ही धह प्रयत्न रहा 
कि.स्रकारों से सम्बन्धित ज्ञान को विज्ञान का रूप. किस प्रकारी दियाएजाएँर २7 
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का वर्गीकरण इसी प्रयत्न में विशेष सहायक प्रतीत होता है। विज्ञान में नियम प्रतिपाल 
न केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं की अनेकता से सम्भव है वरन परस्पर प्रतिर्कृदया 
विविधताओं और समानताओं वाले उदाहरणों की प्रचुर सामग्री से ही सम्भव है। हित 
भी शास्त्र के व्यवस्थित अध्ययन को ही वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। इसे विश 
संकलित आंकड़ों की व्याख्या करनी होती है । किसी भी तथ्य से सम्बन्धित आंकड़ों का 
वर्गीकरण करने के बाद उनकी व्याख्या की जा सकती है तथा इन व्याब्याओी के आधार 
पर निष्कर्प तिकाले जाते है। अतः किसी भी शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन में एक चर 
अनियायेत्: वर्गकरण का रहता है। जो बात सामान्य शास्त्रों पर लागू होती है वही 
राजनीति-शास्त्र में भी लागू दिखाई देती है। सरकारों के वर्गीकरण से सरकारों कै पय 
में निष्क्प व सामान्यीकरण करना सरल हो जाता है। इसलिए वर्गीकरण करते का एक 
उद्देश्य राजनीतिक अध्ययनों को वैज्ञानिकता प्रदान करते से सम्बन्धित भी हैं। 

(4) तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में जो वर्गीकरण अनिवायं होते हैं, परे 
का वर्गीकरण करके ही उनके बीच समानताओं घ असमानताओं का नान प्राप्त ५ 
जाता है तथा वर्गीकृत सरकारों की तुलना करके ही . उनमें कार्यरत प्रद्यात्क 
(097थणां०) भवितयों की खोज सम्भव होती है। राजनी ति-शास्त्र के जनक मर 
58 संविधानों का वर्गीकरण करके उनकी आपस में तुलना करके ही सामाशौहरा 
स्थापित किये थे । वर्गीकरण का महत्त्व इस बात से स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है रा रा 
तक हुए सभी महान राजनीतिक चितकों व विद्वानों ने अपने ग्रस्थों में कहीं न कही प्‌ 
करण की योजना अवश्य प्रस्तुत की है। वर्तमान समय में तो हर विद्वात नें अपती हे 
वर्गीकरण लेकर सरकारों, संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझते को प्रया0 
किया है। आजकल के राजनीतिक अध्ययनों में सरकारों के वर्गीकरणों की कक 
बात की पुष्टि करती है कि तुलनात्मक राजनीति में हर विद्वान की किसी ह 9 
स्तर पर किसी न किसी वर्गीकरण योजना का सहारा लेना होता है होता है। 

(5) तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में सरकारों का वर्गीकरण आधारयेत हींग # 
बत: वर्गीकरणों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य तुलनात्मक दद्धति कै प्रयोग को हा्मब दा 
सम्बन्धी है। किसी भी राजनीतिक अध्ययन के लिए चुनी गई सरकारों का वा हुवा 
करके ही तुलनात्मकंता की अवस्था में पहुंचा जा सकता है। वर्गीकरण और 
का क्षेत्र व सरकारों के वर्ग का सीमांकन व सुनिश्चय हो जाता है। दाह मु 
अगर 25 सरकारें तुलनात्मक अध्ययन में सम्मिलित की गई हों तो इनकी है 
या प्रस्थापित परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण करता उपयोगी कम 
अगर परिकल्पना लोकतान्त्रिक सरकार के किसी पहलू से सम्बन्धित है 32222 डी 
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं की तुलना ही करनी हो तव इन 25 सरकारों के उदाई 
वर्गीकरण के द्वारा दो श्रेणियों में विभवत करना होगा। एक वर्ग लोकतास्विर्क सर 
का तथा दूसरा निरंकुश व्यवस्थाओं का होगा। इस वर्गीकरण से अनावशक हुवा 
की सुलना से बचना सम्भव हो जाएगा और केवल - लोकतन्त्रों की ही आपक्त ग इबारे 
ही जा सकेगो। अतः वर्गीकरण का उद्देश्य तुलनात्मक पद्धति का अयोग करत 
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से भी सम्बन्धित दिखाई देता है। वर्गीकरण से तुतना को इकाइयों के सम्बन्ध मे परि- 
कल्पना करना सरल हो जाता है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पप्ट है कि राजनी ति-शारत्न के सरकारों के वर्मीकरण के अनेक 
उद्देश्य हो सकते हैं। राजनीतिक पद्धति के किस पहलू का परीक्षण किया जाना है, इस 
पर वर्गीकरण की योजना निर्भर करती है और योजना का मूल्यांकन वर्गीकरण के फल- 
स्वरूप हमारे ज्ञान मे हुई बृद्धि से होता हैं। अतः सरकारों के वर्गोकरण का एक उद्देश्य 
सरकारों के बारे में हमारे ज्ञान मे वृद्धि करना भी तो जाता है। इस प्रकार, सरकारों 
का वर्गीकरण राजनीतिक अध्ययनों में न केवल उपयोगी ही होता है वरन इसकी सहायता 
से राजनी ति-शास्त्र को व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन बनाते मे भी सहायता मिलती 
है | तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग और तुलनात्मक अध्ययनों में तो वर्गीकरण अनिवायंतः 
करने होते हैं। अरस्तू 58 संविधानो का तुलनात्मक अध्ययन इन सं विधानी का वर्गीकरण 
करके ही कर सका था। यही कारण है कि उसके बाद पोलिबियस, सिसेरो, मे कियावेली, 
बोदां, हाब्स, लॉक, रूसो, मोम्टेस्क, जेले निक, वलुशली तथा मैक्स वेवर, डाहत, कोलमेन, 
एडयड शोल्स, ऐप्टर, फाइनर (8. 2. ए|ंग0) भौर सी० एफ० स्ट्रोंग जैसे भमेक विद्वानों 
ने राज्यों, सरकारों तथा राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण किया और इस आधार 
पर इसको समझने का प्रयत्न किया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक 
प्रध्ययनों में वर्गीकरणों की महत्त्वपूर्ण उपयोगिता है । 


सरकारों के वर्गीकरण के आधार 
(86985 00 टा,0$580९#7स्‍0४ 07 60एषशपशपारा9)) 


सरकारों के वर्मोकरण के उद्देश्यों व उपयोगिता के विवेचन से यह प्रश्न उठता है कि 
सरकारो के वर्गीकरण का क्या आधार लिया जाए जिससे वर्गीकरण अधिक. से अधिक 
उपयोगी बन सके ? इस सम्बन्ध में कोई सीधा-सादा उत्तर देता कठिन .है। वर्गीकरण 
का आधार वहुत कुछ वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है । अगर किसी राजनीतिक 
अध्ययन में सरकारी के संवैधानिक ढांचे से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करना है तब वर्गी- 
करण संविधानों का आधार लेकर करन! होगा, परन्तु किसी राजनीतिक व्यवस्था 
में दलीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करने का उद्देश्य, वर्गकरण का आधार 
संवैधानिक के स्थान पर संस्थात्मक वना देगा। अत: सरकारों के वर्गीकरण के असग- 
अलग आधार होना स्वाभाषिक है तथा इनकी सुनिश्चित सूची वनाना असम्भव है। यहां 
कुछ महत्त्वपूर्ण आधारों का ही वर्णत किया जा सकता है। परन्तु इन आधारों का भी 
यह अर्थ नहीं है कि आजकल की राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण केवल एक आधार 
पर ही किया जाता है। स्वयं अरस्तू ने वर्गीकरण के तीव आधार लिए ये, क्योंकि 
वर्गीकरण के केवल एक आधार से वह उन उद्देश्यों की पूति नही कर पा रहा था जो 
उसने अपने अध्ययन व विश्लेषण के लिए निर्धारित किए थे। इसलिए हो अरस्तु के 
वर्गीकरण का एक आधार नैतिकता का, दूसरा आधार प्रभुत्व-ज्ववित का उपयोग का 


# 
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वालों की संख्या का और तीसरा, वर्ग हित' संस्वन्धी बताया पा ब्ज़कीद को एकोलि 
प्रणालियां तो इतनी पेचीदा बन गई हैं कि वर्गीकरण के अनेक ह्रीशरर प्ोवुशीश 
वर्गीकरण करने में सहायक नहीं हो पाते हैं।:इसझले वर्गीकरणःकेलिपा्ी कीएता 
का स्पष्टीकरण होता है। वर्गीकरण के कुछ बाघार निम्नतिजिताहैंडहका 9 ्ः 
£ (क) संविधान का आधार (परा6 फंवश्श5 रण <गाडधोणाणल-विवदीसीर 
विचारकों को छोड़कर अधिकांश विचारक सरकारों व राज्यों के वर्गकिरण ६2॥0 0 
की प्रकृति को आधार बनाते रहे है । उदाहण के लिएं, मै रियट ने जि राज्यों का पवित्र 
व्यवस्थापन की साधारण प्रक्रिया द्ां:संशोधित किया जाता है, उन्हें -लीते दंदिशात 
वाला राज्य.कहा है तथा जिन राज्यों का संब्बिधारन एक विशेष अख्िया) ढाय।एशेि 
किया जा सकता है उन राज्यों को अचल संविधान वालाःराज्य कहा है। इक बाधार 
वर्गीकरण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है; किलचीले संविधान बावे प्रो 
व्यवस्थापिका का अधिकार अधिक तथा अचल संविंधान वालें राज्यों में व्यवस्थानििर 
अधिकार अपेक्षाकृत कम होता है: उदाहरण:के लिए, ब्रिटेन का झाविधान ज़ी, 
कैकारण जहां संसद सर्वेर्वा 5रहती है, (जबकि:अमरीका का/शंविधान बचे होने 
कारण वहां की,कांग्रेस (व्यवस्थापिका)व्यवस्थापन के; भ्रधिकाए़ अमश्रता 
दिखाईदेती है। 7 7 । रण क्र खिंय। विरी कफ दिया दि 
आधुनिक समय में संविधानों के।अआध(र पर: सरकारों का वि्गीकरण/कज़ाहनिी 
उपयोगी नहीं रहा है। आजकल भनेकों राज्यों में सरकारों व्यवस्थाएं सैद्धानितक | 
ही संविधान के अनुरूप होती हैं, व्यवहार में -जूनका रूप पर कुछ मिलहीगया है| 
अतः संविधात के शाथार पर इराक विजय ्पगागा डी पाई 
कि आधुनिक वर्गीकरण में संविधान का आधार एक तरह से त्याग ही दिया गया हे 
०) (ख).कार्यपालिका व व्यवस्थीपिका के परस्पर सम्बन्धों .का: आपाए मपद 
णीःलेबाण्िग्ोए एलफ्रलथा पट रत्टटएएट बत 2८882 एशेल- व फीर हे विश 
अंगों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर/ब्रर्गीक रण:को :/ सम्पठ्म काफी अर्न्कि कर 
किसी। शासन “व्यवस्था में :कार्यवालिका 7व :व्यवदुयामिका/के सम्बद्ध कमा ॥र 
सरकारों की संसदीय व-अध्यक्षात्मक पणालियों मे वर्गीकृत किया जाती हैं। 
पर जिन राज्यों मे कार्मपालिका व्यवस्थापिका के” अधीन थो दएउपके अति रिक् 
होती है वे संसदीय प्रणाली वलि-राज्य वधा जिन (राज्यों मे का्म्रपालिका-व्यव 
से उच्चतर, उसकी समोर्तपदी ;अथवा उससे स्वतम्त्रः होती क्रावि,असदीन 
अध्यक्षात्मक प्रणाली बाले/हाज्य कहेगातै हैं। 5 एक है दाता तट, बा 
॥ वर्गोकरण, का:यह आधार भी :बहुत -सुस्पष्ट हही. इह।गया हैताआइक ० हि 
पालिकाओं व व्यवस्थाडिकाओं के; आपसी सम्बन्ध! इतने ख्रधिक जिले होगे हे है 
आधार प्र किसी सरकार को संसदीय या अध्यक्षाट्मक,कहेः सकता हीकवि गा ्ृ 
उदाहरण के लिए, फ्रांस में पांचवें ।गरणुतसत्न,का 2958 का/संविधार/ करण 
व्यवस्थापिका के आपसी !सम्वस्धों का? ऐसा अतिमानःस्थापित करता -है' जिसे 7 नं 
संसदीय कहा जा सकता है और म ही;अध्यक्षीय सावा जा सकता है।* बार 






हा 
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राजनीतिक दलों के प्रादुर्माव मे कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के सम्बन्धों की संवैधानिक 
व्यवस्था को उलट सा दिया है। इस कारण-आधुनिक समय मे वर्गीकरण का यह आधार 
भी विशेष उपयोगी नही माना जाता है ५. हा 7 

(ग) शासन-शक्षित फे केद्रीयकरण या विभाजन का आधार (86 ४७888 ० 
ल्थाप्रगांय्तंणा 0 पस॑ग्रण ्ी 8०शथगाएल्ांवी ए0४९८४)--राज्य शक्ति के एक 
स्थान पर केन्द्रित होने या अनेक स्थानों के वीच वितरित्त होने का आधार भी वर्गीकरण 
में बहुत प्रचलित रहा है। इस आधार पर जिन राज्यों'में राज्य-शक्ति एक केन्द्रीय स्थान 
पर केन्द्रित होती है, उन्हें एकात्मक तथा जिन राज्यों में राज्य-शक्ति राज्य की इकाइयों 
भें वितरित होती है, उन्हे संघात्मक राज्य कहा जाता है। इस आधार पर भी राज्यों का 
चर्गोकरण संतोपप्रद नही रहू गया है । अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां शक्तियों के केन्द्रीय- 
करण तथा इकाइयों के बीच वितरण का कोई सुनिश्चित प्रतिमान नही है। उदाहरण 
के लिए, भारत का राज्य उस आधार पर संधात्मक है या एकात्मक, इसको लेकर विद्वान 
एकमत नही हैं। के० सी० व्हीयर' ने तो इसे न संघात्मक माना है और न ही एकात्मक 
बरन इसे “अर्द्धसंघात्मक' का नाम दिया है। इस आधार पर वर्गीकरण) उन राष््यों के 
सम्बन्ध में और भी कठिन हो जाता है जिनमे संवैधानिक व्यवस्था से व्यावहारिक व्यवस्था 
बहुत भिन्‍न होती है। रूस का संविधान संद्धान्तिक दृष्टि से संघात्मक की श्रेणी में तथा 
व्यवहार में एकात्मक प्रवर्ग में रखा जाता है। अतः शक्तियों के केन्द्रीयकरण या विंतरण 
का आधार भी सरकारों के वर्गीकरण का सुस्पप्ट आधार नही रह गया है। ' 

(घ) प्रभुत्व शवित का प्रयोग' करने वालों को संदया का आधार' (8485 ०॥४॥० 
#ष्फो लए ० ७६०७७७ ऋथ्यलंड08 ६०५४६८एट४७ 90फ७)--अरस्तू ने सरकारों को 
वर्गीकरण प्रभुत्व-शकिति का प्रयोग' करने वालो की संख्या के भांधार पर हो किया था 
तथा यह्‌ आधार आज भी बहुत कुछ प्रचलन में पाया जाता है। इस आधार पर जिसे 
राज्यों में राज्य-शवित किसी एक व्यवित में निहित होती है उन्हे-एकतन्त्न कहते हैं। जिन 
राज्यों मे प्रभुत्व-शक्ति किसी एक श्रेणी के हाथ मे होती है उन्हें.श्रेणीतन्त्र कहते है तथा 
जिन राज्यों! में प्रभुत्व-शवित। जनता >या,जनता को,बहुसंख्या में निहित होती ' है उन्हें 
लोकतन्त्र कहते हैं। यह भाघार लीकॉक द्वारा',भी प्रयुक्‍त किया गया'है; परन्तु केवल 
इस आधार पर किया गया वर्गीकरण पर्याप्त नही कहा जा सकता) क्योंकि यह सरकारों 
के अन्तरों व समानताओं को एक.सीमा तेक हो समझा सकता “है। लीकॉक ने स्वयं ईस 
आधार के अलावा वर्गीकरण के चार अन्य आधारो का उपयोग किया है। अतः सरकारों 
के वर्गीकरण के इस आधार की भी सी मितःउपयोगिता ही है ।* कि 

“(घ) विचारधारा का आधार (845 0# 0०0089)--आधुनिंक युग विभिन्‍न 
विचारधाराओं का युग बन 7गया है। 'कई विचारक इस अंधार पर भी राजनीतिक 
ब्यवस्थाओं | का' वर्गीकरण करने-'लगे हैं। एक प्रकार की' विचारधारा वाले राज्यों 
को एक बे में तथा दूसरी विचारधारा वाले राज्यों को दुसरे दर्ग में मानो जाता है * 
पूंजीवादी या उदारवादी, साम्यवादी तथा समाजदादी व्यवस्थाएं इ५, - 'ध7९,५९ 
अलग की जाती है। वर्गीकरण के इस आधार पर कई आपत्तियां उठाई जाने 
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साम्यवादी विचारधारा में भी रुस, चीन तथा पूर्वी यूरोप के राज्य एक श्रेणी मे कही ले 
जा सकते । अतः वर्गकरण का बेचारिक आधार कम हो भ्रयुवत हुआ है। ५ 

(छ) राजनीतिक व्यवस्याओं का आपार (छ285 0 फणापंदश छघधार- व 
बालः की मान्यता है कि वर्गीकरण की अनेक समस्याओं का समाधान सरकारों के कार 
पर ध्यान कैन्द्रित करने की अपेक्षा राजनीतिक पद्धतियों के अकारों को वर्गहित कर 
हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में केबल औपचारिक राजनीतिक संस्वारओं वाद 
समावेश नही है बल्कि उसमें समाज की हर प्रकार की राजनीतिक गतिविधि स्ालिहै ॥ 
राजनीतिक व्यवस्था के भीतर यह अर्थ भी निहित है कि व्यवस्था के विभिल भंग 
दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इसलिए किसी एक अंग में परिवर्त्नों से उसके दूँपरे बंगे 
पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका अय॑ है कि वर्गीकरण का आधार स्विर नहीं गल्ाहीं 
होना चाहिए। इसलिए एलेन बाल ने वर्गोकरण के लिए राजनीतिक पद्तियों का 
आधार सुझाया है। एक प्रकार के लक्षणों वाली राजनीतिक पद्धति को उसे पिन 
प्रकार के लक्षणों वाली पद्धति से भिन्‍न करना न केवल सरल होता है वरन इसे पर 
नीधिक व्यवस्थाओ और राजनीतिक प्रश्नियाओं की गत्यात्मक शवितयों को वर 
भी सहायता मिलती है। इस आधार पर एलेन बाल मे तीन अ्रकार कौ हे 
पद्धतियां बताई हैं---उदारवादी प्रजातस्त्रीय, सर्वाधिकारी और स्वेच्छाघारी 75 
को उसने लक्षणों की दृष्टि से अलग-अलग करके, इस पद्धतियों की शांसत 
व संस्थात्मक संरचनाओं को समझने का प्रयास किया है। वर्गकिरण का बह 
बहुत कुछ संत्तोपजनक कहा जा सकता है। इस आधार पर वर्गीकरण को युति बे 
बनाना तो सम्भव नहीं है परन्तु इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति के वार 
विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने मे सहायता मिल जाती है। आधुनिक समय में इस भी 
अनेक वर्गीकरण किये गये है । 

(ज) संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक्ष प्रवर्यों का आधार (2 रण आए 
77०0०074 ८४०४०7१८९४)--व्यवह्यरवादी विचारक इस बात पर जे श 
राजनीतिक व्यवस्थाओं व पद्धतियों के आधार पर ही राजनीतिक प्रणालियों की 
करण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के 
सरकारों की प्रकृति का सही चित्र मिलता है इसलिए औपचारिक, काबूनी या पार 
आधारों पर किये गये वर्गीकरण विशेष उपयोगिता नहीं रख सकते हैं। उसे हे 
राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का आधार संरचनात्मक-प्रकायत्मिक प्रा ब 
सकते है। इन प्रवर्गों के आधार पर किए गये वर्गीकरणों के द्वारा वर्तगात ढ़ जिले ॥) 
गत्यात्मक शासन प्रणालियों को समझना सरल हो जाता है. अत: वर्गकिरण का पंरच सर 
प्रकार्मात्मक अवर्गो का आधार अधिक मान्य तथा उपयोगी कहा जा सकता है। कं 
व्यवहारवादी चित॒कों ने वर्गीकरण का यही आधार कुछ हेर-फैर के साथ अप हे है। 
यह कहना तो कठिन है कि सरकारों के वर्गोकरण का यह आधार श्रेष्ठतम है पर 
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अवश्य है कि इस आधार पर किए गए वर्योकरय अधिक उपयोगी तया राजवी तिक व्यव- 
स्पाओं की वास्तविक गत्यात्मक शक्तियों को उमझाने में लघिक सहायक होते हैं। 
सरकारों के दर्गोकरप के कुछ ज्ाघारों का ऊपर विवेचन किया गया है। इस वर्ष 
मे यह स्पष्ट है कि वर्गीकरण के जाघारों की न सुनिश्चित सूची बनाना सम्भव है कौर 
न ही एक बाधार के द्वारा आधुनिक समय में प्रचलित सभी घासन प्रणालियों का 
दर्गीकरण करना सम्भव है। यही वारण है क्लि दर्समाव समय में वर्मोकरण की जनेकों 
भोदनाएं सामने बाई हैं कौर उनके परिप्करप के प्रयास जारो हैं। वैसे आधुनिक 
सामाजिक रिद्धान्तों में तेजी से विक्राल तपा सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन सामग्री का 
अप्रत्याशित विस्तार, वर्गोकरण के प्रयत्तों को नई चुनोतियां व नई दिश्ाएं दे रहा है, 
फिर भी वर्गीकरण की नई योजनाएं बपने जाप में बहुत परिशुद्ध हों ऐसा कहना कठिन 
है। कोई भी वर्गीकरण या वर्गीकरण का ल्लाघार जन्तिम रूप से ठीक नहीं कहा जा 
सकता । वर्गीकरण की एक योजना, एक उद्देश्य पूर्ति के लिए श्रेष्ठ होने पर भी दूसरे 
उद्देश्य की पूर्ति में निर्यंक हो सकती है। अतः सरकारों के वर्ग करण के किसी एक आधार 
की खोज करना न आवश्यक है और घायद न ही सम्भव है। जतः हम वर्गोकरण कौ 
मोजनाओं के उन लक्षणों का विवेचन करेंगे जिनसे कोई वर्गीकरण जच्छा, उपयोगी तथा 
ठीक माना जाता है। इससे विभिन्‍ल वर्गीकरणों का मूल्यांकन करना सम्भव हो सकेगा । 





अच्छे वर्गोकरण के लक्षण 
(८प्क्‍४४5ए४६एाआ65 05 & 50070 ८.७५5छाट&70२५ इ८प्र:७४) 


सरकारो के वर्गीकरण के उद्देश्यों, उपयोगिता तथा आधारों के विवेचन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वर्गोकरण करने दा न केवल एक उद्देश्य होता हे और न ही एक आधार हो 
सकता है। इससे यह्‌ भी स्पप्ट होता है कि हर झुगर में हर राजनीतिशास्त्रो ने किसी 
उद्देश्य विश्लेष या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारों के वर्गोकरण का प्रयास किया 
है। इसलिए राजनीति-्यास्त में वर्गीकरण योजनाओं की भरमार है। वर्गीकरण की 
अनेकता से यह प्रश्त उठता है कि इनमें से कौन-सा वर्मीकरण ठोक है ? एक अच्छे 
वर्गोकरण की क्या पहचान या लक्षण हैं ? कोन-सो वर्गीकरण योजना अन्य योजनाओं 
से श्रेप्ठतर तथा अधिक उपयोगी है ? इन प्रस्‍्नों का कोई सुनिश्चित उत्तर देना सम्भव 
नहीं है। पर इतना जरूर है कि किसी वर्माकरण योजना की उपयोगिता को आंकने के 
सामान्य मानदण्ड बनाए जा सकते हैं। इसी तरह, अच्दे वर्गोकरण के सक्षणोंव 
विद्येपताओं का भी निश्चय करना कठिन नहीं है, वयोकि हर वर्गीकरण योजना का 
आधार, लक्ष्य व उपयोगिता रहतो है। एक अच्चे वर्गीकरण में निम्नलिखित विशेषताएं 
होनी चाहिए--- 

() वैज्ञानिक व सुनिश्चित आधार, 

(2) व्यापकता (८णाफाशीशाओऊं ला०$७), 

(3) सुस्पष्ड उद्देश्य या लक्ष्य,  +जे 
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- (4) यथार्थवादिता (की). ५73 व ता 
(5) गत्यात्मकता व स्थायित्व (तंज्ाबरागांकएं शा डव0क9) - व 
(6) वर्गीकरण के आधारों की परिमाणात्मकता (वृएक्षाध्षण/0)/: 
(7) सरलता (आंगरज़ालाए।॥ / के दक्ाए हवा 
जूब तक किसी वर्गीकरण का वैज्ञानिक व सुनिश्चित आधार नहीं होगा तब के 

व्यवस्थित ढंग से वर्गोकरण करना सम्भव नहीं है। “आधार ऐसा होना चाहिए स्स 
परिभाषा की जा सके तथा जिसको मान्यता. ,प्राप्त हो॥,परिभाषा द्वारा आशर 
सुनिश्चित बनाने में सहायता मिलती है। इसी तरह ,वर्गीकरण ऐसा. होता चाहिए 
अतीत तथा वर्तमान की सभी सरकारों के वर्गीकरण में सहायक हो ! 'इसतिए बचे 
वर्गोकरण की यह विश्येपता मानी जाती है कि वह व्यापक हो और सभी: व्यकस्पाओं गी 
उसके द्वारा वर्गीकरण सम्भव हो | वैसे तो हर वर्गीकरण के पीछे निश्वित उस हे 
ही है पर अच्छे वर्गीकरण की विश्येपता पूर्व निर्धारित लक्ष्य की। विद्यमानता है |; 
वर्गीकरण को एक दिशा मिलती है तथा उसका उपयोग करने में सरलता बात है। ६९ 
वर्गीकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह यथायये .का चित्रण करने की क्षमता है 
हो। उदाहरण के लिए, संविधानों के आधार- पर किया गया वर्गकिरण वास्तविकताओ 
से कौसों दूर रह जाता है, क्योंकि संविधान -की ,व्यवस्थाएं ।अनेक आधुनिक गायों 
केवल कागज पर रह जाती है। ब्यवह्वार में वास्तविकता कुछ और ही हो सकती 
अत्त: अच्छे वर्गीक रण की पहचान इस ,बात'में निहित है:कि वह वास्तविक राजन 
चित्नण-कर।मुके । , ७ १6७७ )/ "0८2४: 8/4] हिल । 
अच्छे वर्गीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जड़, निश्चल या ्गाः 
हो। राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवतेतों के.प्रति.उदासीत वर्षीकरँं कु 
समय में पुराना व बेमेल'हो; जाता है ।[ उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। 
तो वर्गीकरण की कोई भी योजना चिरकाल तक उपयोगी नहीं ' रह सकती / मारो 
अच्छे वर्गीकरण के लिए।छप्तमें.ग्रत्यात्मकता का होना जरूरी है। यहाँ गंधात 
यही अथं है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने. वाले छोटे-मोटे परिवततेनों के के 
वर्गीकरण की योजना उनःपर[प्रभावी-ढंग० से लागू रहे.। राजनीतियों में होने कम 
परिवतंन वर्गीकरण योज़ना।को सनिएरथंक नि बना, सके.7यही वर्गकिरण की होश 
का सबूत है । वर्गीकरण की; गृत्यात्मकतता;कै साथ ह्दी ख्ायाउसमें।स्थापित 72 
चाहिए जिससे वह लस्वी:अन्नधितत्तक/प्योगी।उहे अस्त द्वाधा।किया या 
अनेक आलोचनाओं के.बावुजूद इस -भाधार ;पर !प्रशंसनीय है किःउसमे गया 
स्थामित्व के दोनों [ही स्रक्ञण:प्राए- ज़ाते|है। ।आाज भी ८/राक्यों'की 36% 8 कार 
आधार बहुत कुछ तृही/है ज़ोबरस्तूते बतायाया । 5 किक गयी 77 
सरकारों के वर्गीकरण के आधारों का सुनिश्चित होना ही पर्याप्त नही है। ४ पिका 
का माप या परिमाणन हो सके यह भी जरूरी हैड;उदाहरुणा के लिए कोर्यपा का 
व्यवस्थापिका के पारस्परिक सम्बन्धो के आधार,पड़ सरकारों का संतद्रीय वे भरे 
प्रणालियों मे वर्गीकरण उस समय निरथंक हो जाएगा जब़.हम इन सम्बेत्थी का 
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परिमाणते नहीं कर सह गे। ।र्गीक रण के। आधार उकी प्रटिमाणन के अभाव मे ब्रिटेन, 
भारत, लिध्ील/।प[किस्तान,थी संकाय फिताडो, उ्ास्ट्रे लियायतीथा जापाताव रूस इत्यादि 
सभी द्वेशों की व्येवध्याएँल्संसदीय्र प्रणाली क्ै।अवग्मे रखी जाएंगी जो इन सब प्रणालियों 
को एक समानः पत्ता होगा # अन्न: वर्गीकरण के आधाए की प्रिमशित्मकर्ता,/'बर्गी- 
कुएण फ़ो-भधिकसाप्टोव प्रप्रयोगी बनाने+ के लिए आवश्यक है ।कुछ/विद्वान। यह मानते 
हैं कि[सरकारो।का वर्गीकरण परत होनाः;-/घाहिएं॥पर अनेक, प्दाव ।सरलता लाने।के 
लिएश्यधाप्र दा या ग॒त्यादम्कता को बलिदानकिरने।कै;पक्ष.मे-नही। हैं, क्यों कि । सरलता 
की कीमत सामान्यतया वर्गीकरण 'कीटयथाप्नता,व यत्यास्मकता।सानी जाती है।।र इस 
कारण;अधिकतर विदात ख़ज्दे वर्गकिरणा/का व सरलताकू सह-अस्तित्व स्वीकोर!नहीं 
करते हैं। एलेव बाल ने इस।सम्वन्ध. मे, लिख है। कि अच्छे वर्गीकरण क्री। पहच्नान उसकी 
सरलतएहैःपर केवज़ इस्त:उद्देश्प्र की पूत्ति ।करने वाला कोई भो/द़र्गी करण, एकांगी, होगा 
तथाफज़र्त रूप रसके निष्कप्र भ्रध्यायी होगे।”ह फह्यी ह्ाणस।वार्म5 दिकक्कूसादइ 
गमनःविज्वेषताओं से।ग्रह/अर्थ नही, लेना है कि, इन सबके होड़े सै कोई वर्गीकरण ,अच्छो 
बुलड्पयोगी,बताजाएगा.) 'वेकिरणश फा अ्रकछा होने: इसे ब्रातःपर, मधिक/निभेर फैरता 
है।कि खर्ग्रीकरण़र्के, पीछे सुख्याउ दे शेया बया; हैं सी मिंत।' उद्देश्यों व्रालें/य॑र्गीकरण सतामा: 
न्यव़यासरल,हो सकते हैं॥ परन्तु द्राजतीति की पेचीदगियों का;स्पप्टी करणा प्रदाज़ करने 
के ल़िएमकिये भये धर्गक्िरिणं न फ्रेवल अनेकरआधारों परमोधारित होगे परत उनके 
कपार भरी बहुत भधिकातकनी की य-परिशुद्धहोंगे॥अतःीवर्गीकरण कां अंच्छाग्रा बुरा 
होना/क्रेज्ल, इतालक्षणों के द्वारा हीनिर्धारिताव+निश्चितं तहीं) होता है।यह अंत््यवातों 
पर भी आश्रित रहता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम बच्छे।वर्गीकणो के स्थात 
पुणवेवलाहपाव़हारिकिज़ांसप्रयोगी/व्र्यीकरण की वात: मुख्य-रूप प्से यान में रखें) ४ 
फ्ठि ने 5५ - '४+०४ गदी । है जएत० ४ फरफी 
निकाह के वर्गोकरण की कठिनाइयों व समस्माएं३ातराए की 
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जब हम सरकार का वर्गीकरण करने लगते है तब कई कठिनाइयां पंदा हो जाती हैं। 
प्रथम कठिनाई संस्थाओं के एक से नामों.से सम्बन्धित है। वास्तेव॑,में: समान नि।म/ वाली 
राजनी तिक संस्थाएं विभिन्‍न राज्यों को राजनी तिक प्रक्रियाओं में एक हें क्रायं नही करती 
है। जापान का सम्राट पश्चिम जर्मनी के राष्ट्रपति के समोतः राजनी तिक कार्य करता 
है और उसका वैसा ही राजनीतिक प्रभाव है । भारत गा फ्रांस के रराष्ट्रेपर्ति प्‌पाचवां 
गणतन्त्) की राजनीतिक सत्ता जापान तथा पश्चिम जर्मनी .के। राष्ट्रपति दोनों सेअधिक 
है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति पद मे भारत के प्रधान मम्त्री तंया 
भारत के राष्ट्रपति दोनों के राजनीतिक लक्षणों का समावेश हे १5 प्रिटेन-और संयुक्त 
राज्य अमरीका में दो दलों वाली पद्धति है, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर मालूम 
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होता है कि अमरीका के राजनीतिक दल अपनी संरचना तथा आचरण दोनों दृष्थोंरे 
ब्रिटेन के दो दलों से बहुत भिस्न हैं। जेम्स मैकग्रमोर वन्स ने अपनी पुस्तक दि डेगय 
ऑफ डेसोफ्रेसी : फोर पार्टी पोलिटिवस इन अमरीका ' में यहां तक लिखा है हि “अत 
के डेमोफ्रेट तथा रिपब्लिकन राजनीतिक दल अपनी संरचना तथा आचरण दोनों दृष्यें 
से बहुदलीय पद्धतियों के राजनीतिक दलों के समान ही संचालित होते हैं।अरेह वा 
वर्षो मे होने वाले राष्ट्रपति के चुनावों के तकाजों का ही यह आंशिक परिणाम है है 
अमरीका में बाहरी तौर पर दो दलों वाली पद्धति दिखाई देती है। परलु वाह 
अमरीकी दल पद्धति चार दलों वाली पद्धति ही है ।/* ग है 

वर्मा तथा बंगला देश मे (शेख मुजीब के समय) एकदलीय पढ़ हैं। रत 
यूरोप व चीन मे भी एकदलीय पद्धतियां हैं, परन्तु इन राज्यों में राजनीतिक दल केवन 
एक-एक होने पर भी इनका वर्गीकरण एक राजनीतिक दल व्यवस्था के प्रव में के 
उपयुवत नही होगा । संसद--ब्रिटेव तथा भारत दोनों में ही दो-दो सदनों वाती हु 
फिर भी दोनो के महत्त्व, भूमिका व अधिकारों में बहुत असमानताएं होने कै कार्ट कं 
के वर्गीकरण में व्यावहारिक कठिनाई नही होते हुए भी, वर्गीकरण करता आया 
होा। प्रधान मंत्री पद भारत, पाकिस्तान, श्रौलंका, ब्रिटेन, फ्रांत तथा सोवियत रे 
केवल नाम से ही एक समान है। अतः इन सब देशों में प्रधान मंत्री के पद कै ऑ | 
किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना किसी भी प्रकार से उपयोगी नही हो एक 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि समान नाम वाली राजनीतिक संस्थाओं के 9 
राज्यों की राजनी तिक प्रक्रियाओं में एक से कार्य नहीं करने के कारण इनका व 
करना कठिन हो जाता है । ; | ५3 34 

सरकारों के वर्गीकरण में दूसरी कठिनाई, सरकारों की सैद्धान्तिक व 8४४! 
भूमिका मे अन्तर है। किसी राज्य में सिद्धान्त व व्यवहार का अन्तर इतना अधि' यो 
कि उस राज्य के वर्गीकरण के दोनों ही आधार-सैद्धान्तिक व व्यावहारिक, निर् रे अलुपक 
हैं। साम्यवादी शासन पद्धप्ियों से संविधान की व्यवस्थाओं का व्यवहार रे बरस 
नही होता है। तीसरे विश्व के नवोदित राज्यों में भी सिद्धास्त वे व्यवहार 0 
उत्तरोत्तर वृद्धि पर है। अतः वर्गीकरण में संवैधानिक तथा कानूनों आधा: डी नहीं 
व्यवहार की अनदेखी होती है और व्यवहार का आधार लेने पर वर्गीकरण 28 
जा सकता, वयोंकि अलग-अलग परिस्थितियों में ऐसे राज्यों का व्यवहार पर क्या 
बदलता रहता है। इस तरह ऐसी सरकारों का वर्गीकरण न संवंधानिक अति जाए 
जा सकता है और न ही व्यावहारिक आधार पर कर सकना सम्भव है। अतः उत्तर 
के संवेधानिक तथा वास्तविक रूप मे अन्तर इनके वर्मीकरण में सबसे बड़ी अईत 
करते हैं । बों के कारण भीर्मी 
सरकारों के वर्गीकरण में एक कठिनाई वर्गीकरण करने के उद्वेश्यो के उतना करते »े 
जाती है। कई विद्वान किसी शासन विशेष की प्रशसा करने या उसकी भत्ता 
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लिए कभी-कभी वर्गीकरण का सहारा ले लेते हैं। कुछ शासनों पर प्रजातन्तरीय या एक- 
तन्त्रीय होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। यह ठप्पा राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन 
करने, उन्हें श्रेणीवद्ध करने और उनका विश्लेषण करमे के इरादे से नहीं लगाया जाता 
है। वास्तव में वर्गीकरण करने वाले विद्वानों के द्वारा यह किन्हीं शासनों के प्रति अनुराग 
या उनके प्रति विरोध होने के कारण किया जाता है। 945 के बाद ममरीका तथा रूस 
में अनेक विद्वान पूर्वाग्रहों से इतमे अधिक प्रवाहित रहने लगे कि कुछ वर्षों तक एक दूसरे 
के यहां की राजनीतिक व्यवस्थाओं को ही लोकतान्त्रिक मानते रहे ॥ ऐसी अवस्था में 
किसी शाप्तन को लोकतां त्िकता का जामा पहना देना वर्गीकरण का प्रयास ही बेकार 
कर देता है। सरकारों के वर्गीकरण में यह्‌ समस्या बहुत कठिनाइयां उत्पन्न करती है । 
यहां जानबूझकर वर्गीकरण को दूषित बचाया जाता है। अतः इस कठिनाई से बचना 
मुश्किल हो जाता है। 
राजनीतिक संस्थाओं के वर्गीकरण में चौथी कठिनाई यथार्थ व आदर्श के कारण 
उत्पन्न हो जाती है। विभिन्‍न राजनी तिक व्यवस्थाओ के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करते 
समय 'जैता है' और 'जैसा होना चाहिए! के प्रश्गो कान उठाना कठिन हो जाता 
है। अगर इन प्रश्नों को उठाया गया तो वर्गीकरण अत्यन्त कठिन हो जाएगा। परन्तु 
यह भी सही है कि इन प्रश्नों को उठाए बिता वर्गोकरण केवल 'जो है, जैसा है” तक 
सीमित रहकर विशेष महत्त्व का नहीं रह जाएगा। इस समस्या का भी कोई समाधान 
नहीं है। केवल वर्गीकरण का उद्देश्य ही इस सम्बन्ध में कुछ सहायक हो सकता है। 
सरकारों के वर्गीकरण में सबसे प्रमुख कठिनाई राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं की 
विचित्रता की है । अगर गहराई से देखा जाए तो हर देश की सरकार, संरचना, आचरण 
तथा भूमिका की दृष्टि से हर दूसरे देश की सरकार से विचित्न व अनुपम होती है। 
इनकी अनुपमता इन सबको एक-दूसरे से भिन्‍न व विशिष्ट बना देती है, जिनका वर्गी- 
करण करना अनुपयुक्‍त प्रतीत होता है, क्योंकि वर्गीकरण के लिए कुछ मोटी समानता, 
सामान्य वर्गीकरण आधार सम्भव बनाने के लिए आवश्यक होती है। सरकारों, संक््थाओ 
व राजनीतिक संरचनाओं का इन विचित्रताओं के कारण वर्गीकरण करना कठिन हो 
जाता है। इन भनुपमताओं के कारण हर सरकार अपने आप में एक प्रकार हो जाती है 
तथा उसको किसी दूसरी सरकार के समान मानकर एक प्रवर्ग मे रखने का प्रयास 
उसकी विचित्रता की अनदेखी करके उसको जानबूक्षकर दूसरी सरकार के समान 
बनाना है। 
वर्गीकरण करने में एक कठिनाई वर्भीकरण में वेजश्ञानिक व सुनिश्चित आधारों का 
अभाव है| वर्गीकरण के आधार को ज्यों-ज्यों सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया जाता 
है त्यों-स्यों वर्गीकरण के प्रवर्गों में वृद्धि होती जाती है, क्योकि वर्गीकरण आधार को 
सुनिश्चित करना तभी सम्भव होता है जब वर्गीकरण के आधार को समष्टि-स्तर से 
व्यष्टि-स्तर पर लाया जाय जंसे, कायंपालिका के स्थान पर प्रधान मंत्री या राज्य व 
सरकार के स्थान पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका के आधार पर वर्गी- 
करण किया जाए तो वर्गकिरण का आधार अधिक सुनिश्चित हो जाता है। इस त 
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सरकारों के वर्गीकरण में यह समस्या भी आती है। भाधार की केवल सुनिश्चित ही 
कठिनाई नहीं उत्पन्न करती है घरन परिमाणात्मकता भी पेचीदगियां वा देती है। 
राजमीतिक व्यवस्थाओं व संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई ठोस मानदण्ड बताकर भी उनका 
परिमाणन (घष्वधा धागा थ्या) नहीं किया जा सकता है। इसके कारण आधारों की गाणा 
कठिन हो जाता है । न्‍ 
सरकारों व राजनीतिक संरचनाओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित कठितादयाँई 
समस्याओं के होते हुए भी उपयोगी वर्गीकरण डिय्े जाते रहे हैं। वर्गीकरण की का 
राजनीतिक ज्ञाव की अभिवृद्धि तवा विभिन्‍न सरकारों और राजनीतिक प्रत्ियाओं के 
बीच की समानताओं तथा अन्तरों को स्पष्ट करने का होता है। वर्गकिरण समा 
अनुमानों पर आधारित होते हैं जिनसे सरकारों व संस्थाओं के वीच समानता कया 
असमानताओं के होते के कारणों की व्याख्या करनी होती है। अतः वर्गीकरण 8 
में आने वाली कठिनाइयों के अस्तित्व का एहसास ही वर्गीकरण की प्रक्रिया में व? मद 
की बात है। इससे न केवल सावधानी रपना सम्भव है वल्कि वर्गीकरण को वैज्ञानिक 
आधार प्रदान करने मे भी सत्ता बरती जा सकती है। वैसे भी सरकारों के वर्गकिस 
के द्वारा शासन के विभिन्‍न प्रकारों का मूल्यांकन व विवेचन ही किया जाता है। का 
प्रकार के सामान्य उद्देश्य वाली वर्गीकरण योजनाओं में न विशेष कठिताइयों का के 
करना होता है, और न ही वर्गीकृत सरकारों के विवेचन-मुल्यांकन मे किती प्रकार मु 
अड़चन आती है! वर्गीकरण योजनाओं की अनेक कठिनाइयां, वर्गीकरण के उहए 
सुस्पष्टता होने पर स्वतः ही हल हो जाती है। मही कारण है कि अधिकाश ६/283 
जिस उद्देश्य विशेष को ध्यान मे रखकर किये जाते है वे उसकी प्राप्ति में तहाया 
हैं। इस विवेचन के वाद कुछ वर्गीकरण योजनाओ का अध्ययन करता, वरगोकरा डे 
उपयोगिता, उद्देश्यों व कठिनाइयों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बविश 
है। अतः सरकारों के कुछ वर्गीकरण यहां दिये जा रहे है । 
सरकार के प्रमुख परम्परागत वर्गोकरण 
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सरकारों के वर्गीकरण के प्रथम प्रयास प्लेटो तथा अरस्तू के ही थे। प्लेटो ने 20: 
के दो आधार लिये थे। प्रथम आधार में उसने यह देखा था कि शासन 408 हि 
व्यवितयों के हाथ में रहती है तथा दूसरे आधार में शासन की विधि प्म्मतता था बार 
विहीनता को देखा गया था। अगर शासन सत्ता एक व्यवित में निहित है और विधि 
विधिमम्मत है तो ऐसी शासन प्रणाली को उसने 'बैध राजतन्त्र' तथा शान हि 
विहीन होने पर उसे “निरंकुशतन्त्” का नाम दिया था । कुछ व्यक्तियों दाग के 
का प्रयोग होने पर, विधि सम्मत शासन को 'कुलीनतन्त तथा विधि-विहीन शे मेहै 
“वर्गेतन्त्' कहा था। प्लेटो के अनुसार यदि शासन सत्ता अनेक ब्यवितर्यो 
ओर कानून का अनुपालन होता है तो उसे 'संयत लोकतस्व कहा जे 
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कानून का अनुपालन नही होता है तो उप्ते 'स्वेच्छचारो लोकतस्त्' कहा जाएगा। प्लेटो के 
वर्गीकरण को असस्तु ने कुछ संशोधित करके अधिक व्यव स्थित व वैज्ञानिककूप दिया था। 


भरस्तू का राज्यों का वर्गीकरण (#न॥०ा०३ ट9बीव्वपणा ० शल्यल) 

अरम्त्‌ ही सबसे पहला राजनीतिक विच्ारक था जिसने राज्यों का वैज्ञानिक तथा 
व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत किया पा। उसने प्लेटो की तरह ही एक व्यवित, कुछ व्यक्तियों 
और अनेक व्यक्तियों द्वारा शासित होने वाले देशों के बीच के अन्तर को स्पष्ट किया। 
अरस्तू में राज्यों के वर्गोक रण का बाघार प्रभुध्व शवित का प्रयोग करने वालों को सख्या 
तक सीमित नही रखा | इसे और अधिक व्यापक व सुनिश्चित बनाने के लिए उसने शासन 
के उद्देश्य का आधार भी वर्गीकरण करने में प्रयुक्त किया । इस तरह अरस्तृ ने राज्यों के 
वर्धीकरण में मोटे रूप से प्तेटो का अनुकरण ही किया, परन्तु राज्यों के पुनविभाजन में 
कानून के पालन करने और न करने के प्लेटो के द्वारा प्रयुतत आधार के स्थान पर राज्य 
के लक्ष्य की दृष्टि से शासन के शुद्ध और दूपित रूपों को आधार बनाया। भरस्तू द्वारा 
किया गया वर्गीकरण इस प्रकार तालिका-बद्ध किया जा सकता है--- 








शासकों की संश्या सम्पूर्ण जनता के हित में. | शासक वर्ष के हिल से 
का माधार शासन (शुद्ध रुप) | शासन (अशुद्ध रूप) 
छा | के. 5. व्यवित का शासन राजतन्त निरंकुशतन्तत 
(णाआए॥0३) (7५9४५) 
कुछ व्यवितयों का शासन कुलीनतन्च वर्मतन्त् 
(एक थेणी का शासन) (#व०१४०८ब९०५) (0.68 
अगेक व्यक्तियों का शासन लोकतन्‍्त्र भीड़तन्त 


(बहुसंख्या का शासन) (एणा३) ([060ल्‍7007229) 





अररतू के अनुमार अगर शासन सत्ता एक व्यवित के हाथ में हो परन्तु यह एक व्यक्ति 
सार्वजनिक हित के लिए शासन करता हो तो ऐसे राज्य को 'एकतन्त्र तथा महू एक 
उप्रवित अगर सार्वजनिक हित में शासव न करके अपने हित में ही शासन करता है तो ऐसे 
राज्य को 'निरंकुशतन्त्र' कहा जाएगा। बरस्तू राजतन्त को शुद्ध तथा निरंकुशतन्त्त 
को राज्य का विकृत था दूषित रूप मानते थे। इसो तरह अगर शासन सत्ता कुछ 
व्यक्तियों अथवा एक श्रेणी के लोगों के हाथ में हो मौर वे लोग सावंजनिक हित में शासन 
करते हों तो ऐसा राज्य 'श्रेणीतस्त्र' तथा वे लोग सार्वजनिक हित में शासत ने करके 
अपने या अपने वर्ग विश्वेप के हिंद मे ही शासन करते हों तो ऐसे शासन को स्वसंत्तस्ता 
(गुटतन्त्) कहा जाएगा। अरस्तू का कहना था कि किसी राज्य में अगर 
शक्ति जनता अथवा जनता की बहुसंख्या में निहित हो और शासकयण 
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हित के लिए शासन करते हों तो ऐसा राज्य 'लोकतन्त्' कहलाएगा। परलु गशि- 
गयों द्वारा राज्य शक्ति का उपयोग सार्वजनिक हिंत के लिए से होकर केवत कि 
हिंत के लिए किया जाए तो शासन “मीड़तस्त्र' कहा जाएगा। अरस्तू की मास्यता दो हि 
भीड़तन्त् शासन, जिसे आजकल हम लोकतम्तत यहते हैं, शासन का दूषित रुप है, गोरे 
ऐसे शासन में वहुसंधयक शासक निर्धन वर्ग के होते हैं जो धनिकों (55) डे हितों 
विमुब् होकर केवल निर्ध॑नों के हितों फी दृष्टि से शासन करते हैँ । 

अरस्तू ने राज्यों का वर्गीकरण फरके परिवर्तन के घत्रीय या आरती पिदालरा 
प्रतिपादन किया है। उसका मत है कि राज्यों में संविधान का स्वरूप एक निश्चित का 
से बदलता रहता है। राजतत्त्त विशृत होकर निरंगुशतम्त्र मे परिणत हो जाताहै। 
फिर इस अन्‍्यायी शासन के विरद ऋंति होकर मुसीनतन्त की स्थापना होती है। 
क्रम कूलीनतन्त् से वर्गतरत्न, लोकतस्त्र व भीड़तन्त्र तक चलता रहता है। भरत 
मानता है कि भीड़तस्त् कुछ समय बाद इतना असहनीय हो जाता है कि पुनः कोई व्यि 
अपनी शवित से कानून व व्यवस्था स्थापित करता है और इस तरह राजतस्व* दि 
से स्थापना हो जाती है और शासन का नया चक्र इसी क्रम से चलते लगता है। शत 
प्रणालियों के इस परियतेन चक्र को इस प्रकार चित्रित करके समझा जा सकता है। 





चित्र 9.7. शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र 


अरस्तू के वर्गीकरण की कई आधारों पर आलोचना की गई है। ठुछ ऊब्य बह 
नाओं का यहां उल्लेख किया जा रहा है-- * *र मे इसी 

(।) अरस्तू का वर्गीकरण किसी वैज्ञाविक आधार पर नहीं हुआ है। गार्बर नै है 
कमी का संकेत करते हुए लिखा है कि सरकारों के वर्गीकरण के रूप में मेँ अंग! 
क्योंकि यह ऐसे किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है, जिसके अनुत्तार 
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परस्पर आधारभूत विश्ेपताओं तथा संगठन के रूप में सम्बन्धित भिन्‍नता स्थापित की 
जा सके ।£ वॉन मोहल ने भी इसी कमी की तरफ ध्यान दिलाते हुए लिखा है कि 'जिस 
सिद्धान्त पर यह आधारित है उसका स्वरूप राज्य के गठन से सम्बन्धित म होकर गणित 
से सम्बन्धित है तथा वह गुण-विपयक न होकर संख्या विषयक है।”* अरस्तू के वर्गी- 
करण के बारे में यह कहना तो ठीक है कि इससे सरकार के आन्तरिक संगठन पर प्रकाश 
नही पड़ता है, पर केवल इस कारण ही वर्गीकरण को बिना किसी वेज्ञानिक आधार का 
कहना उचित नही लगता है। अरस्तू ने वर्गीकरण में केवल शासन सत्ता का उपयोग 
करने वालो की संख्या का ही आधार लिया होता तो यह आलोचना ठीक मानी जा 
सकती थी। परन्तु उसने राज्य शकित के प्रंयोग के प्रभाव का आधार लेकर अपने 
वर्गकरण को अधिक व्यापक बनाया है। अतः यह आलोचना बहुत कुछ सैद्धान्तिक ही 
लगती है। - 

(2) आलोचकों का यह भी आरोप है कि यह वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा 
नही उत्तरता है। उनका कहना है कि अरस्तू मे अपने समय के नगर राज्यों को ध्यान में 
रख कर ही यह वर्गीकरण किया जो आज के राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय तथा विशाल राज्यों 
पर लागू नहीं होता । इस आधार पर अरस्तू के वर्गीकरण की आलोचना करना उचित 
नहीं लगता, क्‍योंकि अरस्तू मे जब अपना वर्गीकरण किया था उस समय से राज्यों के 
रूप इतने वदल गये है कि उस समय किया हुआ वर्गीकरण आजकल के राज्यों के प्रकारों 
के लिए उपयुवत हो यह आवश्यक नहीं। वैसे यह बात तो हर वर्गोकरण पर जो उसके 
बाद के विद्वानों द्वारा किये गये है, लागू कही जा सकती है। अभी तक ऐसा वर्गीकरण तो 
शायद सम्भव नहीं हुआ है जो आने वाली हर राजनीतिक प्रणाली पर भी समान रूप से 
लागू रह सके। राजनीति-शास्त्र में वर्गीकरणों का बाहुल्य ही केवल इस कारण है कि 
राजनीतिक परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि हर वर्भीकरण कुछ समय में 
पुराना पड़ जाता है। अतः यह आलोचना विशेष वजन नही रखती हुई कही जा 
सकती है। 

(3)भरस्तू ने अपने वर्गीकरण में लोकतन्त्र को वास्तव में भीड़तन्त्र कहकर उसे 
शासन का दूषित रूप कहा है । आलोचकों को इस बारे में भी आपत्ति है। उनके अनु- 
सार ऐसा शासन जो अधिकांश व्यक्तियों के हाथ में हो कम से कम अधिकांश का तो 
हित पूरा करता है। इस शासन को केवल इसलिए भीड़तन्त्र कह देना कि इससे कुछ 
लोगों के हितों की उपेक्षा हो जाती है, उचित नही माना जाता है। शासन का यह रूप 
भीड़तन्त्न नहीं कहा जाकर शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाना चाहिए। 

(4) कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि अरस्तू ने राज्य व सरकार के बीच कोई 
अन्तर नहीं किया है । गानर का भी कहना है कि 'यह वर्गीकरण राज्यों का नहीं अपितु 


च976$ म्रा00 ठब्रकद, 77##2ग उलंटालर द्कव॑ दकल्ााहरा, 02०३, १ए०त8 
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सरकारों का वर्गीकरण है और इस लिए राज्यों के रूपों के विवेचन में उसका कोई उपित 
स्थान नहीं हो सकता है ।'” यह आलोचना उस अवस्था में कोई महत्त्व नही रखती जब 
हमें यह देखने को मिले कि राज्यों के आधार पर तो कोई वर्गीकरण हो हो नहों सगा 
है। राज्य को सरकार द्वारा ही मूर्त रूप मिलता है। इसलिए सरकार के सह डे 
आधार पर राज्यों का वर्गीकरण करें तो वह वर्गीकरण व्यावहारिक दृष्टि है रामों है 
वर्गीकरण ही होगा। गेटेल ने इस सम्बन्ध में ठीक ही वहा है कि 'बूंकि स्यों के 
अस्तित्व की अभिव्यक्ति केवल उनकी सरकारों द्वारा होती है और चूंकि बस रत 
आधार पर उनकी भिसनता नहीं समझी जा सकती । अतः सरकारों का वर्गीकरण सार 
झुप में राज्यों का ही वर्गीकरण है ।/* अरस्तु के द्वारा किये गये वर्गोकरण की आते 
का यह अर्थ नहीं है कि इस वर्गीकरण का कोई महत्त्व ही नहीं है। वास्तव में इस वर्ग 
करण का ऐतिहासिक भहत्त्व है। सुनिश्चित आधारों पर यह वर्गीकरण शिया गया या। 
राजनीति-विज्ञान में यह सबसे पहला व्यवस्थित वर्गकरण था। असस्तू का वर्गकए थे 
तरह से मार्गद्शक वन गया है। इसके बाद के विद्वान सरकारों के वर्गीकरण में बरये 
द्वारा दिखाये मार्ग से न तो पूर्णतः अलग हो राके हैं और मे उसके प्रभाव मे ही बच पी 
है। पोलिबियस, मैक्मावेली, बोदां, मोम्टेस्कयू तथा आधुनिक विधारक मैस्यिट तक 
इस वर्गीकरण से प्रेरणा ली है। उपयोगिता की दृष्टि से भी अरस्तु के वर्गकता 2 
विशेष महत्त्व है। डाक्टर इकबाल नारायण ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि वस्ुतः हट 
मूल्य इस बात में है कि वह इस तथ्य पर बल देता है कि राज्य शक्ति का उपयोग के 
वाले व्यवितयों की संख्या के आधार पर ही राज्यों में परस्पर भेद स्थापित नहीं किया रा 
चाहिए अपितु स्वार्थपरता अथवा पराथंपरता की इस ने तिक भावता के भाघार पर ६ 
राज्यों में परस्पर भेद स्थापित किया जाना चाहिए जिससे शासन करते हों। भरती के 
किया हुआ राज्यों का वर्गीकरण वस्तुत: एक शाश्वत सत्य प्रस्तुत करता है। इसमे सा 
नही कि राज्यों के अब इतने भेद और प्रकार हो गये है कि वे सव अरस्तू के वर्गकर 
समा नही सकते । फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि एकतन्त, श्रेणीवर्त मर 
लोकतन्त्न राज्यों के ऐसे आधारभूत भेद हैं, जिनके अध्ययन की उपयोगिता कभी * 
नही हो सकेगी ।* ६” 

अरस्तू की अवधारणाओं ने बाद के वर्गीकरण की योजनाओं को स्थायी रूप 
किया है। पोलिक्यिस ने भी अरस्तू की भांति शासनतन्त्र के तीन विशुद्ध हिखेंए- 
तम्त्र, कुलीनतन्त् व प्रजातन्त्र और फिर उनके तीन विकृत (८४८४४८५) हप वि 
तन्त्न, वर्गतन्त्र व भीड़तन्त्त माने है। पोलिवियस के अनुसार राज्यों में शासत दर 
शुद्ध एवं विक्तत रूप में सदा बने रहते है, अर्थात प्रत्येक शासन में अपनी उलतिकें 
अवनति के वीज छिपे रहते है। वह भी अरस्तू की तरह, राजतन्त, विरकुशतनत, 


पे प्रभावित 
रूप राज 
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भवभपवाभव, कगव्ला डढक्राव उड़ कर्चचश उबाकव्णा समीप रीडर 
छएाह(३चआा5व 2०797, 2974, 99- 302-3. 
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तन्त्र, वर्गतग्च, प्रजातन्त्त व भीड़तन्त्र का परिवर्तन चक्र स्वीकार करता है। उसने शासन 
में स्थिरता लाने और परिवर्तन चक्र को रोकने के लिए मिश्रित संविधान की स्थापना 
ही एक मात्च उपाय माना है। उसने बतलाया कि विभिन्‍न शासन प्रणालियों के उत्कृष्ट 
तत्त्वों का सम्मिश्रण किया जाए और उनके द्वारा शासन में ऐसे निरोध और सन्तुलन 
स्थापित किए जाएं जिनसे वे सभी तत्त्व दूर रह सके जो शासन प्रणाली में विकृृतियां 
उत्पन्न करके उसके स्वरूप को बदल देते है । 

पोलिबवियस के बाद, सिसेरो, मैंकियावेली, बोदां (800॥7), हाब्स, लॉक, रूसों, 
मोन्टेस्तयू, जेलिनेक, वेट्ज (३/४॥2), वॉव मोहल तथा बलुंश्ली (8]ण050॥॥) इत्यादि 
ते सरकारों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की हे) इन सबके वर्गीकरण में थोड़ा बहुत 
हेर-फेर होने के अलावा मोटी समानताएं दिखाई देती है। अतः यहा केवल मोस्टेस्क्यू का 
वर्गीकरण ही दिया जा रहा है । 


मोन्‍्टेस्क्यू का वर्गीकरण (]॥००४वृष४छध०'5 295आीव्यव००) 

मोन्टेस्व्यू का वर्गीकरण अरस्तू के वर्गीकरण से बहुत प्रभावित रहा है। परन्तु उसने 
परम्परागत वर्गकरण---राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और लोकतन्त्र से हटकर वर्गीकरण की एक 
नई योजना प्रस्तुत की है। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दि स्प्रिट ऑफ दि लाज़ में कहा 
है कि 'सरकार के तीन प्रकार होते हैं---गणतन्तीय, राजतन्त्रीय तथा स्वेच्छाचारी 
(१८5७०४०) ।7९ भोन्टेस्व्यू का यह वर्गीकरण अरस्तू के वर्गीकरण से इस अर्थ में भिन्‍न 
है कि श्रेणीतन्त्न तथा प्रजातन्त्न उसकी सरकार के गणतन्त्रीय प्रकार के भाग हैं। मोन्‍्टेस्वयू 
के वर्गीकरण को चित्त 9.2 द्वारा समझा जा सकता है। 





सरकार 
5 | 
गणतन्त्ीय राजतन्त्रीय न्‍ निरंकुशतन्तीय 
। 
| || 
लोकतन्तीय कुलीनतन्त्रीय 


चित्र 9.2. मोन्‍्टेस्प्यू का वर्गोकरण 


मोन्टेस्वयू का यह वर्गीकरण अरस्तृ द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण के सांचे में ढला हुआ 
लगता है। अरस्तू को तरह ही भोन्टेस्क्यू ने भी सरकार का प्रकार निश्चित करते समय 
इस बात पर वल दिया कि शासन सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथों में है। उसने माता है 
कि गणतस्तीय सरकार में सत्ता बहुत या कुछ व्यक्तियों के बीच वितरित होती है। अरस्तू 
फी तरह उसने संख्या का आधार अन्य आधारों के साथ जोड़ा तो नही परन्तु यह अवश्य 


30/07८ब्वुणंद्प, इ॥8 5ड्ञात थी ह४ 7.०४5, 8०0८वा, [,.00009, 966, 9. 6. 


१93; 


440 ५ तुलनात्मक राजनीति एवं राणनी तिक संस्पाएं 


माना कि गणवम्त, राजतस्त तथा निरंदुशतन्त्र को क्रमशः 'अकाश; गोघूती एवं बस्तर 
के सदृश समझा जा सकता है। मोस्टेस्सयू के अनुसार गणतस्त से राजतस्त की तरफरला, 
श्रेष्ठता से निम्न तथा राजतन्त्न से निरंकुशतस्त की तरफ अग्रसर होना वास्तव में विलता 
सै मिक्षप्टता की तरफ बढ़ना है। परस्तु मोस्टेस्प्यू अपने वर्गीकरण में अरस्तू से इस बाद 
में बहुत आगे बढ़ गया कि 'हर सरकार के प्रकार तथा समाज के स्वरूप के दीच तलय 
रहता है। मोन्‍्टेस्वयू के अनु्तार शिक्षा, ने तिकता, देशमवित, आधिक समावता का छ 
गेसब सरकार के प्रकार को प्रभावित करते हैं। इस प्रसंग में राज्य के भूभाग के 
विस्तार को उसने बहुत महृत्त्पपूर्ण माना ! इस आधार पर उसने बड़े साम्रार्य पर 
शासन करने वथाले व्यक्ति को स्वेच्छाचारी, सामान्‍य भूभाग वाले शास्त को राजतलीर 
तथा छोटे भूभाग बाले को गणतन्त्लीय माना है ! सोन्टेस्कयू ने किसी भी शाउत को बाद 
नही माना है। वह गणतन्तीय शासन को व्यावद्वारिक नही मानता वर्योकि गत डक 
लिए कम भूभाग को अनिदायंता उसे आधुनिक विशाल राज्यों के लिए अनुपपर्त रत 
देती है। वह निरंकुशतन्त्र का भी समर्थक नहीं था गयोंकि इस शासन में मोदेलप 
अनुसार धन, वाणिज्य, उद्योग सभी कुछ खतरे में पड़े रहते हैं और प्रजा की स्थिति दा 
जैसी हो जाती है। बह राजतस्तीय व्यवस्था को आधुनिक राज्यों में बसे ठोक मा 
है। अतः मोन्टेस्व्यू के वर्गीकरण का लक्ष्य राजतस्त्र का समर्थन करना भी रहा, 
बह मानता है कि राजतन्त्र की जमी हुई णड़ें उसकी उपयोगिता की पुष्टि करती हैं। 
यही कारण है कि मोस्टेस्वयू ने राजतन्त्र की अंधेरे से तुसता करके भी आानिक श्वः 
में केवल इसे ही व्यावहा रिक माना । 

परम्परागत धर्गीकरण आधुनिक समय में अधिकांश शासन व्यवस्थाओं पर लागू नही 
होते है। भाजकल की शासन प्रणाल्रियों में इतनी जटिलताएं व विचित्रताएं था गई है 
परम्परागत वर्गीकरण, उनका व्यवस्थित वर्गीकरण करने में असमर्थ हैं। इसके बह 
भी, मव वर्गकिरण, राज्यों, सरकारों, संविधानों तथा संस्थाओं के स्वान पर राजनीर्तिी 
संरचनाओं व प्रक्रियाओं के मधार पर करने की आवश्यकता स्पष्ट होने लग दे? 
राजनीतिक व्यवस्थाओं का, राजनीतिक विकास या आधुनिकीकरण तथा राजतीतिक 
संरचनाओं के विशेषीकरण या विभिन्नीकरण (ताह४०ाधंबध॑००) के नवीन भा दे 
वर्गीकरण करके ही, उनसे सम्बन्धित राजनीतिक व्यवहार की गत्यात्मक शक्तियों 
समझा जा सकता है। अतः नये-नये आधारों पर विशिष्ट उद्देश्यों की पूँतिके पं 
राजनो तिक ध्यवस्थाओं के वर्मोकरण किए जाने सगे है। इन बर्गोकरणों को अर्थ 
धर्मीकरण कहा यया है । 


सरकारों के प्रमुख आधुनिक वर्गीकरण ग 
(ध.840]20 ]405ए रा टा.55डगट24770775 08 60एडपारशवधिर 


ि ये ४: छोग 
राजनीति-शास्त्र की अधिकांश पाठ्य-पुस्तकों में मैरियट, लीकॉक व सी० 3004 
के द्वारा दिए गए वर्गोकरणों को आधुनिक वर्गीकरण बताया गया है! वी 
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तभी के वर्गीकरणों में आधुनिकता केवल इतनी ही है कि यह वर्गीकरण आधुनिक 
मय में प्रस्तुत किए गए हैं। इन वर्मीकरणों में थोड़े हेर-फेर के साथ परम्परागत 
र्गीकरणों का शास्त्रीय (चिरप्रतिष्ठित) सांचा ही अपनाया गया है। इन वर्गीकरणों 
॒न्‍ संवैधानिक व कानूनी ढाचा महत्त्वपूर्ण व निर्णायक आधार के रूप में प्रयुवत हुआ है । 
उदाहरण के लिए, मे रियठ अपने वर्गीकरण मे, राज्य-शक्ति के आश्रय, संविधान तथा 
हर्यपालिका के आपसी सम्बन्धों का तिसूत्री आधार लेता है। इसी प्रकार, लीकॉक 
नरंकुश शासन व्यवस्थाओं को एक ही श्रेणी में रखकर यह कह देते हैं कि “वर्गीकरण 
पी समस्या वस्तुतः निरंकुश राज्यों के विषय में नही अपितु लोकतन्त्रीय राज्यों के विषय 
परे है।” अत: इनके वर्गीकरण, परम्परागत वर्गीकरणों के समान ही परिवर्तित परिस्थि- 
तियों में उपयुक्त नही रहे है। इसलिए इन वर्मीकरणों को आधुनिक वर्गीकरण कहना 
तथ्यों की अनदेखी करना है। 

वैसे आधुनिक समय मे वर्गीकरण करने की विद्वानों में होड़ सी लग गई प्रतीत होती 
है। मेक्‍्स वेबर, कोलमैन, डाहल, एडवर्ड शील्स, ऐप्टर, एस० ई० फाइनर, ईस्टन, 
जसटीन, एलेन बाल, पीटर मर्केल, ला पालोम्बारा (3 एथ०णाए/थ79), आमन्ड 
(877070) डूवरजर तथा मैक्रीडिस तक ने सरकारों व राजनीतिक ब्यवस्थाओं के 
वर्गीकरण की चर्चा की है। ऐसा लगता है कि दुसरे विश्वयुद्ध के बाद शासन व्यवस्थाओं 
के वर्गीकरण की वाढ सी आ गई है। नये-नये प्रत्ययो व नवीन अवधारणाओं का सृजन तेजी 
पे होने के कारण पिछली दो दशाब्दियों में वर्गीकरण की अनेक योजनाएं प्रस्तावित की 
गई है । इन सब वर्गीकरण योजनाओं का उल्लेख कर सकना न सम्भव है और न ही 
आवश्यक है। बसे भी यहां यह्‌ समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस विद्वान का वर्गीकरण 
ठीक माना जाए तथा उसको ठीक मानने का क्या आधार लिया जाए ? इन प्रश्नों का 
यहा तर्क सम्मत उत्तर दे सकना सम्भव नहीं है। इसलिए यहां कुछ वर्गीकरण आधुनिक 
वर्गोकरण के प्रतिनिधि-वर्गीकेरण के रूप में ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 


एलेन बाल का वर्गीकरण (७ फ़शा'5 24$आ०शा०७) 

आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि वर्गीकरण की कोई भी पद्धति परिपूर्ण नहीं हो 
सकती । अत: हमारा प्रयास ऐसे वर्गीकरण का ही हो सकता है जो हमें साधारणीकरण 
तथा सामान्यीकरण की ओर ले जाए ताकि कुछ्ेक भ्रान्तियों के बावजूद समानताएं 
तथा अन्तर प्रकाश में आ सके। कोई भी वर्मीकरण सर्वग्राही तथा निश्चित नही 
हो सकता । परन्तु इसको व्यापक बनाने के साथ ही साथ उपयोगी बनाने के, 
प्रयास करना तो सम्भव है । इसके लिए औपचारिक संस्थाओं के थाघार से आगे 
बढ़ना आवश्यक है । औपचारिक संस्थाओं का विश्लेषण उपयोगी तो होता है 
लेकिन बहू राजनीतिक शासनों के दीच के भेदों को बिलकुल सही और निभ्नान्त रूप 
से चिघ्षित नही करता है। इसी तरह वर्गकरण का आधार राम्य में सत्ता के स्रोतों 
से सम्बद्ध करना भी विशेय उपयोगी नहीं हो सकता है। जर्मेंब समाजशास्त्री मेक्स वेवर 
ने भाधुनिक राज्य मे सत्ता के स्रोतों का तिसूत्ती वर्गीकरण सुझाया और इस आधार - 


है 
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राजमी तिक व्यवस्थाओं को--परम्परागत सत्ता वाली, व्यवितत्व के सम्मोहन को हे 
बाली (०॥976गत0०) तथा राजनीतिक पद से सम्बन्धित कानूनी सत्ता बाती [गण 
682) श्रेणियों में विभगत किया। इस वर्गीकरण में मेवत्त वेवर अपनी प्रायविका्गं 
अयवा अधिकारों को व्यक्त करने का प्रयास नहीं करते । यह राजनीतिक 25 
का मूल्यांकन नहीं वल्कि वर्णन मात्र रह गया है क्योंकि इससे राजनीतिक ब्यवला 
का, गत्यात्मक शक्तियों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। रॉबर्ट डाहत 7 4000 
वैज्ञानिक वर्गीकरण की दृष्टि से भी कमियां गिताई हैं। स्व उन्हीं के गले 
“बैज्ञानिक वर्गीकरण की दृष्टि से भी वेवर की प्ररुष विद्या (॥90/०ह) में 34/% 
होती है क्योंकि यह उन कई भेदों को स्थान नही देती जिन्हें राजनीति-शास्त कक हा 
भध्येता रुचिकर तथा महत्वपूर्ण मात सकते हैं ।”!? अतः वर्गीकरण की समस्‍्यात्रो बेर 
अधिक उपयोगी प्रणाली यह होगी कि सरकारों के अ्रकारों पर ध्याव केन्द्रित के हा! 
अपेक्षा राजनीतिक पद्धतियों के प्रकारों को वर्गीकृत किया जाए। एतैन बात का 
करण इसी तरह का प्रयास है । ' 

एलेन बाल का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था या है आल कक पे बाप 
ओपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का ही समावेश नहीं है बल्कि उसमें समा कं 
प्रकार की राजनीतिक गतिविधि समाहित है । राजनीतिक व्यवस्था के भीतर न 
भी निहित है कि व्यवस्था के विभिन्‍न अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं बौर हक 
किसी एक अंग में परिवत्तनीं से उसके दुसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अर: रबी ऐ 
व्यवस्था के आधार पर किया गया वर्गीकरण यथार्यवादी तथा गत्मात्मक होगी। 
बाल के वर्गीकरण को चित्त 9.3 द्वारा समझा जा सकता है। 


राजनीतिक व्यवस्था. 7 
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एलेन बाल ने राजनीतिक व्यवस्थाएं तीन प्रकार की मानी हैं। प्रथम, उदारवादी 
लोकतां त्विक व्यवस्थाएं है । इनमें सही अर्थों में प्रतियोगी राजनीति की सभी संरचनात्मक 
व्यवस्थाएं पायी जाती है। उदाहरण के लिए, एक से अधिक राजनी तिक दल होते है, 
व्यापक या वयस्क मताधिकार पर आधारित नियतकालिक चुनाव (छशा0/० 
९८००७) होते है तथा शासन विधि के अनुसार संचालित होता है। उदारवादी लोक- 
तन्त्रों में नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं भौर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक 
स्वतन्त्न न्यायपालिका रहती है। एलेन बाल ने उदारवादी लोकतन्त्र व्यवस्थाओं को 
राज्य शक्ति के एक स्थान पर केन्द्रण या अनेक स्थानों के वीच वितरण के आधार पर 
एकात्मक व संधात्मक में विभाजित किया है जो या तो अध्यक्षात्मक या संसदीय हो 
सकती है। 
दूसरी प्रकार की राजनी तिक व्यवस्थाएं, सर्वाधिकारी शासन प्रणालियों की है।यह 
वह व्यवस्थाएं हैं जो एक सुस्पष्ट विचारधारा के प्रतीक एकाधिकारवादी दल के द्वारा 
संचालित होती हैं। व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं से सर्वाधिकारी सरकार राजनी तिक 
रूप से सम्बन्धित होती है। न्यायपालिका और जन-सम्पर्क के माध्यमों पर सरकार का 
कठोर नियन्त्रण होता है तथा व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन दल के नेताओं द्वारा नियत्रित 
व निर्देशित रहता है। एल्लेन वाल ने सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं को दो प्रकार का 
माना है। एक, साम्यवादी व्यवस्था तथा दूसरी फासिस्ट व्यवस्था हे। साम्यवादी 
व्यवस्था में दल व विचारधारा को सर्वोपरिता प्राप्त रहती है जबकि फाधििस्ट व्यवस्था 
में नेता की सर्वोपरिता मानी जाती है। 
एलेन बाल ने राजनीतिक व्यवस्थाओं का तीसरा रूप स्वेच्छाचारी शासन पद्धतियों 
का माना है। इनमें शासन सत्ता एक व्यवित में निहित रहती है तथा कम्युनिज्म या 
फासिज़्म जैसी प्रभावी राजनीतिक विचारधारा का अभाव होता है। राजनीतिक गति- 
विधियों से जनता को दूर रखा जाता है तथा सत्ताघारी बहुधा जोर-जबदंस्ती तथा बल 
प्रयोग पर अधिक जोर देते है । स्वेच्छाचारी व्यवस्थाएं परम्परायत भी हो सकती हैं तथा 
आधुनिकीकरण करने वाली भी होती हैँ । परम्परागत शासनों की श्रेणी में सउदी अरब, 
इथोषिया और नेपाल को रखा जा सकता है। आधुनिकीकरण वाली शासन व्यवस्थाएं 
सैनिक भी हो सकती हैं ओर असैनिक भी सैनिक सरकारों वाले आधुतिकीकृत राज्य 
का उदाहरण नाइजीरिया और असैनिक सरकारों वाले आधुनिकोहकृत राज्यों में 
अलजीरिया या मिश्र को शामिल कर सकते है। 
एलेन बाल ने अपने द्वारा किए गए वर्गीकरण की अपूर्णता स्वयं स्वीकार की है! 
परन्तु उसका कहना है कि वर्गोकरण की कोई भी पद्धति परिपूर्ण नही हो सकती और 
एक अच्छे वर्गीकरण की कसौटी यही है कि क्या वह हमें साधारणीकरण तथा सामान्यी- 
करण की ओर ले जाता है ताकि कुछ एक अंतियों के बावजूद समानताएं तथा अन्तर 
प्रकाश में आ सकें। वह सर्वग्राही तथा निश्चित नहों हो. सकता। इसके अलावा, जिन 
वर्मीकरणों की चर्चा यहां की गई है उनके भी खण्ड-उपखण्ड किए जा सकते हैं। इस. * 
उदारवादी प्रजातन्त्र वर्तेमान दल पद्धतियों के विभिन्‍न प्रकारों के अनुसार <.- 


व 
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विभाजित किये जा सकते हैं और यह सव करने के बाद भी जहां तक विभिल शा. 
तस्वीय व्यवस्थाओं के सामान्य सक्षणों का प्रश्न है, वे वैसे ही बने रहेगे। | छा 
वर्गीकरण में, एक सीमा के बाद राजनीतिक व्यवस्था के एक प्रकार का बरडी व गे 
खण्डों में विभाजित करना निर्थंक हो कहा जा सकता है, क्योंकि राजोकति 
व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के सीमित उद्देश्य ही होते हैं, तथा एलेन बाल का वर्क पी 
इसी दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है। इस वर्गोकरण से राजनीतिक व्यवस्पाओं रे 
विभिन्‍न रूपों में समानताएं स्पष्ट करने में सहायता मिलती है तथा यह हमे राजतो्ति 
व्यवस्थाओं के बारे में सामान्यीकरण (हलाढाओटश०ाके फरने की तरस बहा ई? 
बढ़ाता हुआ कहा जा सकता है। 


एस० ई० फाइनर का वर्गीकरण (8. ?. |गंगरश5 085भीव्था०) थे 
एस० ई० फाइनर ने सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन के लक्ष्य से शापर्त (88 
के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की है तथा वर्गीकरण के परम्परागत आधारों--' 
की संख्या संविधान, राज्य शक्ति के केर्द्रण यां वितरण व कार्यपातिका लक 
सम्बन्ध, को अनुपयोगी सानते हुए, नये आधारों का उपयोग करके शाप सा 
का वर्गीकरण किया है। फाइनर की मान्यता है कि अगर 'शासन' करने का भर्ष 
का श्रीगणेश करने, नीति के निर्णय करने व नीतियों की लागू करने से तिया या 
सभी शासन व्यवस्थाओं में यही दिखाई देगा कि 'कुछ' के द्वारा 'बहुतीं' अर शा पर 
जाता है। इसलिए शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण परम्परागत आधातों के श 
नये आधारों के आधार पर करता आवश्यक है। फाइनर ने वर्मकिरण के विस 
चार आधार बनाये हैं-. 
() सहभागिता-अपवर्जेन या विलगन का आधार (एध09//०॥४४ 
(2 ) अवपीड़न-अनुनयत का आधार (००थलेगा-छशघ्परक्षाणा) 
(3) च्यवस्पात्मक-प्रतिनिधात्मक का बाधार (गर्॑॑पध्काकशाओीए्टादकी 
(4) वर्तमान-भावी गन्तव्यों का आाघार (छा€४८य३ 8028-76 8०४) मिम्रतिंत 
प्रथम आधार में, यह देखा जाता है कि शासन प्रक्रिया में जनता को कितना से ं 
किया गया है और कितना उसे इस प्रक्रिया से वंचित रखा गया है ? पक है 
यह देखा जाता है कि जनता शासकों के आदेशों का पालन कितता स्वेच्छा है जानी 
और कितना भय के कारण करती है ? तीसरे व चौथे आधारों में यह पता ३८५४४ 
है कि राजनीतिक व्यवस्था जनता की वर्तमान आकाक्षाओं, मूल्यों व दबा डे 
तक प्रकाशन करती है, और भविष्य के मूल्यों व व्यवस्था की वाई 2 दी 
शासक कहाँ तक उनकी उपेक्षा करते हैं ? इन आधारों का विस्तार से विदेचर [ अतः 
इनके आधार पर किए गए वर्मीकरण को व्यवस्थित ढंग से समझा जा सकती 
इनका विस्तार से विवेचन किया जा रहा है । 


'हट0४0 ॥)॥ 
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(क) सहभापिता-विलगन का बाघार (छ2झ॥ं5 ० एशलफ॒मांगा-कलाध्ंणा)-- 
फाइनर की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति चाहे कैसी भी हो, उसमें एक 
विशिष्ट वर्ग, अभिजनों (०॥८७) का होता है, जो राजनीतिक प्रक्रिया मे प्रमुख भूमिका 
अदा करता है, तथा जनसाधारण सामान्यतया राजनीतिक प्रक्रिया से सक्रिपता का 
सम्बन्ध नहों रखता है। इस प्रकार अभिजनों की भूमिका हर समाज में निरंकुशतन्त्रों से 
लेकर लोकतन्तों तक में जनता फी भूमिका से अपेक्षाइद मधिफ होती है। यद्यपि 
जनतां तिक व्यवस्थाओं में जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रक्रिया मे कम या 
अधिक मात्रा में सम्मिलित करना ही होता है, फिर भी सभी जनतन्त एक से नहीं होते | 
इनमें भिन्‍नता का कारण जनता की शासन में सहभागिता (9970099॥07) की मात्रा 
है। इसलिए शासन व्यवस्थाओं का, शाप्तन व्यवस्था मे जनता की सहभागिता या उसके 
इससे विलगन के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है । जनता की शासन प्रक्रिया में 
भूमिका, वर्गीकरण का एक श्रेष्ठ व वैज्ञानिक आधार कही जा सकती है, क्योकि इस 
आधार पर शासन व्यवस्थाओं की प्रकृति का स्पष्टीकरण होता है। वर्गीकरण के लिए 
सुनिश्चित व माप-योग्य तथ्य (9९85४7४0॥० 6७(9) उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे किसी 
राजनीतिक व्यवस्था की लोकतांत्िकता या निरंकुशता का ज्ञान इसी आधार पर किया जा 
सकता है कि शासन-क्रिया में कितने लोग सम्मिलित हैं या कितने इससे वंचित रखे गये हैं ? 

शासन व्यवस्थाओं में जनसाधारण औपचारिक व अनौपचारिक, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
ढंग, दोनों से ही सम्मिलित हो सकता है। फाइनर का कहना है कि यहां जनसाधारण की 
कितनी सहभागिता है यही देखना काफी नहीं वरन यह भी देखना आवश्यक है कि जनता 
किस मात्रा में स्वाभाविक ढंग से शासन में सम्मिलित रहती है और कितनी डर के 
कारण ? अर्थात 'शासकों' व 'शासितों” का सम्बन्ध वया है? एस० ई० फाइनर ने, 
शासक-शासित सम्बन्धों (एण०-णॉ०्त 7९]४४०४४॥४छ) के आधार पर राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को चार श्रेणियों में विभवत किया है। प्रथम, प्रत्यक्ष लोकतन्त वाली 
व्यवस्थाएं हैं। इनमे जनता की लोकप्रिय सहभागिता (90छ057 ए०एपलछढ०४७) 

रहती है। इसमे जनता को शासन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के अनेक व प्रत्यक्ष अवसर 
प्राप्त रहते हैं । जैसा जनमत संग्रह व लोक निर्णय की व्यवस्था मे होता है। दूसरा प्रकार, 
प्रतिनिधात्मक सोकतन्तोों का है। इन व्यवस्थाओं में जनता का लोकप्रिय निमन्त्रण 
(9०9०५ ००४४०) रहता है, वर्थात शासन प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय 
जनता मे रहता है। यह झन्तिम निर्णय नियतकालिक चुनावों के माध्यम से व्यावहारिक 
रूप लेता है जव जनता शासकों व उनकी नीतियों को, उन्हें चुनकर या नहीं घुनकर 
स्वीकृत या अस्वीकृत करती है। शासन व्यवस्थाओं को सहभागिता-विलगन के आधार 
पर निर्देशित लोकतंत्र की तीसरी श्रेणी में विभकत क्रिया गया है। इस प्रकार के शासनों 
मे जनता की लोकप्रिय मौन स्वीकृति (90907 ४०धरएं:६०८॥००) रहतो है। इनमे 
जनता शासकों के तिर्णयों को किसी परिस्थितिवश स्वीकार करती है जनता पर 
परिस्थितियों का इतना दबाव होता है कि सरकारी निर्णयों पर वह सहमत होने के 
अलावा और कोई विकल्प ही नहीं पाती है। इस आधार पर शासन व्यवस्थाओं की 


446 :: तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


अस्तिम श्रेणी निरंकुशतंत्रों की है। इनमें जनता का लोकद्रिय अर्पण या पर्शः 
(9०एप्राथ आएगा) रहता है। लोकप्रिय अर्पेंण में जनता को शासकों द्वात गे 
कहा जाता है वह करना होता है। ऐसी व्यवस्थाओं में जनता को वतेन्जनाए विंग 
जाते हैं। जिन्हें वह मानने के लिए मजबूर होती है'। फाइनर का कहना है कि हर श् 
व्यवस्था में जनता की शासन प्रक्रिया में सहभागिता ज्यों-ज्यों कम होती जाती है. 
त्यों राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तत आता जाता है। फाशर 580 
सहभागिता की स्थिति को सर्वोत्तम व पूर्ण अपवर्जन की स्थिति को बुरा माता है। रू 
हम शासन व्यवस्थाओं के अच्छे-बुरे के विवाद में नहीं पड़कर इतना ही कहेंगे कि उपर 
आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण की कई सम्भावनाएं व दृष्लिर 
प्रस्तुत होते है। इस प्रकार के वर्गीकरण में तथ्यों को आसानी से मापा था सकता 
जिसमे सुनिश्चित परिणाम निकाले जा सकते है। फाइनर मे लिखा है कि केवल झीफ़ 
आधार पर शासन व्यवस्थाओं व राजनीतिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित ढंग से बाहित 
कर राजनोतिक व्यवहार के बाद सामान्यीकरण की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। 
जनता की सहभागिता-विलगन व शासन व्यवस्था की प्रकृति का सम्बंध हे फनी 
चित्र 9.4 द्वारा समझा जा सकता है। 
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चित्र 9.4. जनता की सहभागिता व शासन व्यवस्था की प्रकृति का शा 


(एप) अवषोड़न-अनुनयव का आधार (8755 ० न | 
शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का दूसरा आधार अवपीड़न व अनुनयत का है। रात 
हर राजनीतिक व्यवस्या मे शासक अपनी प्रजा द्वारा आाज्ञा पालन, अवपीड़न डरे 
के समिश्नित प्रयोग से कराते हैं! परन्तु इन दोनों की मिश्रण माता एक 0 हट 
राज्य में प्रचुर भिन्‍वता रपती है। एक राजनीतिक व्यवस्था में कवीमई 
अन्य राजनी तिक व्यवस्था से, जिसमें दूसरे की प्रचुरता हो, अलग प्रबारता 28 
दंग आधार में फाइनर ने यह बताने का प्रमास किया है कि राजनीतिक 
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आधार पर भी अलग-अलग की जा सकती है कि वहां शासक किस मात्ना मे अपने आदेशों 
का पालन कराने के लिए दवाव डाल रहे है अर्थात शवित वा प्रयोग कर रहे हैं और 
कितना आदेश पालन अनुनयन से हो रहा है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त 
किया जाए सदतर है कि शासक, शएसन बने रहने का वेधीफरण ([९७७फरं:७0०७ किस 
प्रकार स्थापित करते है ? वे जनता को कितना अपने साथ ले चलने में समय है ? अर्थात 
शासक जनता की आकांक्षाओं व मूल्यों को कितनी अभिव्यक्ति करते हैं ? शासकों का 
शासक के रूप में बने रहने का औचित्य, शक्ति अथवा जन-इच्छा है। वैसे तो कोई भी 
शासक केवल शक्ति या केवल जन-इच्छा पर वैधता प्राप्त नही कर सकता है फिर भी 
इन दोनों की मात्तना कितनी है इस आधार पर बैधता का परीक्षण कर, इस आधार पर 
शासन व्यवस्थाओं का वर्मीकरण किया जा सकता है। 
इस आधार पर भी शासन व्यवस्थाओं को चार भागो में विभक्त किया जा सकता है । 
प्रथम प्रकार की व्यवस्थाए वो हैं जिनमे मुख्यतया अवपीड़न के आधार पर शासन संचघा- 
लन होता है। इन्हे निरंकुशतत्न कहा जा सकता है। इनमें शासक करीब-करीब भौतिक 
शक्ति पर ही निर्भर रहते है और इस भौतिक शक्ति फे आधार पर वैधता प्राप्त करना 
चाहते हैं। इन व्यवस्थाओं मे जनता को भयभीत रखा जाता है। उसे इतना डरा-धमका 
दिया जाता है कि वह शासक के विरुद्ध उठने का प्रयत्न ही न कर सके । दूसरा वर्ग छल- 
योजना (ए4४902॥07) वाली व्यवस्थाओं का है। इसमें शासक डराने-धमकाने का 
तन्त्र प्रयोग में नही लाते है। यद्यपि यह तत्त्व (डराने-धमकाने ) राजनीतिक व्यवस्था में 
विद्यमान रहते हैं लेकिन उनकी पूर्णतया सहायता नहीं ली जाती, भपितु शासक चतुरता 
के साथ ऐसा कुछ करता है जिससे शासकों के प्रति जनता में श्रद्धा व्याप्त रहे और वेधता 
प्राप्त हो जाए। ऐसी व्यवस्थाओं में शक्ति व दबाव का उपयोग कम और जनता की 
आस्थाओं व भावनाओ से प्रमुख रूप से रोला जाता है। जैसे धर्म में विश्वास रखने वाली 
जनता में शासक धर्म संरक्षक (9706007 ० £शांध) या विचारधारा विशेष में आस्था 
रखने वाली जनता में शासक विचारधारा रक्षक (90९८०: ० 4९०॥०९५) के रूप में 
सामने आएगा। 
इस आधार पर शासन व्यवस्थाओ का तीसरा प्रकार जकड़न (68ग्राश्ात07) या 
नियस्त्रित व्यवस्थाओं का है । ऐसे शासन में जनता की भावना को जकड़ा जाता है। यह 
जकड़न श्ृंखलाएं विचारधारा, अन्धविश्वासों या जातीय श्रेष्ठतों की हो सकती है 
इनका स्वरूप कुछ भी हो इनमे जनता का समर्थन एक-सी आस्था था विचारधारा की 
जकड़न भावना के आधार पर प्राप्त होता है । उदाहरण के लिए, हिटलर ने नाजी जमंनी 
मे जातीय श्रेष्ठता की दुह्ाई देकर जनता को आज्ञापालन के लिए तैयार किया था | रूस 
व चीन में साम्यवादी विचारधारा में आस्था, शासकों की शवित की वैघता का स्रोत 
रहतो है । पि 
चौथे प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अनुनयन (9८5४०॥०४) वाली कहलाती हैं। इस 
व्यवस्था मे शासक व जयता में व्यापक सहमति का आभास मिलता है। यहां शासक 
जनता के मूल्यों व मान्यताओं को पहचानने फा प्रयत्व करता है और इन मूल्यों को व्याव- 


448 :: तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


हारिक बनाकर या व्यावहारिक बनाने का विश्वास दिलाकर वैधता प्राप्त करता है 
शासन व्यवस्याओं में शासक व शास्ितों के बीच राजनीति के आधारभूत दियों ए 
मतैक्य रहता है। 

फाइनर का कहना है कि शासन के घार रूपों में जनता का मानसिक दृष्टिकोण कर 
डर (6), श्रद्धा (66लि०१८७, भावना (इल्माप्पशा।॥ व प्ज्ञात (००४४/०ऐवं 
हिंत (70८७७), शासकों की वैधता का आधार होता है। यहां यह उल्लेख कला गई 
युक्त नही होगा कि अगर अवपीड़न-अनुनयन आधार की सहभागिता-विलगव यार 
वर्जन आधार से मिलाया जाय तो अवपीड़न अपवर्जन के तथा अनुवयत सहुभागितरें 
समीप होंगे। अगर इसे राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति से जोड़ा जाए तो अवपीड्ञओ: 
वर्जन, निरंकुश व्यवस्था का संक्रेतक व अनुनयन-सहंभागिता, लोकतान्तिक ब्याल्ला 
प्रतीक पाथा जाएगा । इसको निम्नांकित ढग से चित्र 9.5 द्वारा चिद्वित किया जा सती 


है। 


अवपीड़न-अनुनयन निरंतर 
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ष् रे शासन व्यवस्था प्रति 
चित्र 9.5. अयपीड़न-अनुनयन तथा जनता को सहभागिता व शासन ## कोड 
तथा इससे सम्बन्धित भानसिक दृष्टिकोणों की पारस्परिकता का चिंता 


फाइनर के अनुसार राजनी तिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का अवपीडत-अबुरग 
आधार न केवल शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में सहायक है वरत हक हम डी 
शासन व्यवस्था की प्रकृति शासकों व शासितों के अम्बस्धों और शासकों 2 रा है । 
बैधता के स्ोत का सही-सही शान प्राप्त किया जा सकठा है। वास्तव में ली डा 
यह आधार राजनीतिक व्यवस्थाओं व राजनीतिक व्यवद्दारों की गहराई कक 
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उपकरण प्रदान करता है 
(ग) व्यवस्था प्रतिनिधात्मकता का आधार (छ4885 ० ०श-१०एए९८४४६- 
' ॥658)--व्यवस्था प्रतिनिधात्मकता के आधार पर भी राजनी तिक व्यवस्थाओं का वर्गी- 
करण किया जा सकता है, परन्तु वर्गीकरण का यह आधार उतना सरल नहीं है जितने 
पहले दो आधार हैं। वर्गीकरण के इस आधार में साधारणतया यह देखः जाता है कि 
राजनी तिक व्यवस्था में शासक प्रतिनिधि रूप रखते है या नहीं, अर्थात शासक जनता का 
सही अर्थों मे प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं | यहां यह प्रश्व उठता है कि 'जनता का क्या 
अर्थ लिया जाए? क्या जनता में केवल बहुमत को सम्मिलित माना जाए या सम्पूर्ण जन- 
साधारण से जनता का तात्पर्य लिया जाए ? हर समाज में अल्पसंख्यक (॥॥77 69) 
भी होते है। इम अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों के आपसी सम्बन्ध भी उस समय जटठिलताएं 
उत्पन्न करते हैं जब राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसं छयकों के विकास की कोई सम्भावनाएं 
व साधन नहीं रहते । इस प्रकार, वर्गेकिरण के इस आधार में इस बात का, कि शाप्तक 
सबका प्रतिनिधित्व सही अर्थों में करते हैं, ध्यान रखकर हो वर्गीकरण का प्रयास करना 
चाहिए अन्यथा वर्गीकरण सत्तही रह जाएंगे और उनसे शासन प्रक्रियाओं व राजनी तिक 
व्यवहार को समझने में सहायता नही मिलेगी। उदाहरण के लिए, एक शासन व्यवस्था 
में शासक 40 प्रतिशत मत प्राप्त करके ही सव पर शासन का वैधानिक अधिकार प्राप्त 
कर लेते हैं तो यह्‌ प्रतिनिधित्व का एक प्रकार हुआ भौर दूसरा 70 प्रतिशत मत बाला 
प्रकार ही सकता है तथा साम्यवादी व्यवस्था का 00 प्रतिशत मत वाला प्रकार भी होता 
है। तीनों मे चुनावों के आधार पर शासक संगठित हुए हैं पर इनमें अन्तर प्रतिनिधात्म- 
कता में फर्क ला देता है। 
व्यवस्था को बनाएं रखना या बनाए रपने की शासको से अपेक्षा इसमें और पेचीदगी 
का समावेश करती है। प्रतिनिधात्मक प्रकृति वाले शासक अधिक वैघतायुक्‍त होने के 
कारण व्यवस्था (076८7) लोक्तान्तिक सश्कारो से निरंकुश व्यवस्थाओं में श्रेष्ठतर होती 
है फिर भी प्रतिनिधात्मकता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक समाज कुछ न कुछ व्यवस्था 
का ही बलिदान करना श्रेष्ठतर समझते हैं। इससे स्पष्ट है कि धर्गीकरण करते समय 
राजनीतिक समाजो में शासकों की प्रतिनिधात्मकता ब व्यवस्था की अपैक्षाओं का ध्यान 
रखना होता है। फाइनर ने प्रतिनिधात्मकता का माप मत प्रतिशत ही नहीं लेकर अल्व- 
संझपकों द्वारा उपयोग की जानते वाली स्वायत्तना (30१०90709) की भो लिया है। उसका 
मत है कि अगर किसी राजनीतिक समाज में अल्पर्संयक समूहों की अवस्था के आंधघार 
पर वर्गोकरण किया जाए तो प्रतिनिधात्मझ व्यवस्थाएं दो दर्गो मे दिभवत की जा सदोगी। 
प्रयम, उप-ममूह ध्वायत्तता ($09-570ए. शण०त्र0ए9) वाली व्यवस्याएं तपा दूसरों 
उप-समूहू अधीनता (राएड्शव009 (८ए9ला०था८८) वाली व्यवस्थाएं। प्रयम प्रवार की 
राजती तिक व्यवस्पाओं में समूहों को अपने विदार प्रकट करने, सरकार की आलोचना 
करने तथा कुछ सीमाओं में रहते हुए सरकारों को परेशान बरने की स्वतन्त्रता रहती है। 
ऐसी स्यवस्थाओ से समूह कभी-कभी सरगारों को गतिविधियों में अध्चने तक उत्पन्न 
करने की स्वतन्त॒ता रखते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमरीशा व हिटेन में 
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समूहों को ऐसी ही स्वायत्तता प्राप्त है। दूसरी प्रकार की व्यवस्थाओं में ऐसी सवापत्ा 
समूहों को प्राप्त नहीं रहती । निरंकुशतन्तों में ऐसी हो अवस्था होती है! अह: बदहा 
प्रतिनिधात्मकता के आधार पर सरकारों को दो श्रेणियों में वर्गोक्ृत कियाजा इत! 
है : उप-समूह स्वायत्तता वाली तथा उप-समूह अधीनता चाली शासन व्यवस्थाएं। 
(घ) वरतमान-भावी गणतन्त्ों का भाषार (875 ० फ़ाह्थां 8०-70 
8029)--इस आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करते समय किसी पर 
नीतिक व्यवस्था के न केवल वर्तमान मूल्यों व उनकी अधभिव्यक्षित वे पूर्ति के लक्ष्यों करा वस 
समाज की आकांक्षाओं पर आधारित अपेक्षित व भावी मुल्यों का भी ध्यान रघना होता 
है ! ऋई राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन दो प्रकार के मूल्यों --वर्तमान व अपेक्षित, में गति 
रोध की अवस्थाएं दियाई देती हैं। इसमे जटिलता उस समय और भी बढ़ जाती है स 
राजनीतिक व्यवस्था में शासकों से यह अपेक्षा भी री जाती है कि दे मृल्यों में रिए्तता 
व क्रमिकता बनाए रखने का प्रयास भी करें। इस आधार पर वर्गीकरण करते समय पं 
भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकारों में विद्यमान विशिष्टताएं अत्यधिक जटित होते हे 
तथा कई विज्येपताएं आपस मे वेमेल भी होती है। सरकार को संरचना केवल सथ्द के 
अभिव्यक्त सृल्यों का ही प्रतिनिधित्व नही करती अपितु भावी प्रूल्यों की 3038 
संत्थागत व्यवस्था भी हो सकती है। इसलिए मूल्यों व गन्तंव्यों के आधार पर व! या 
करना अधिक कठिन काये है। कारण मूल्य व गन्तव्य किसी राजनीतिक समाज मे सत 
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शक्तियां भी होती है। उदाहरण के लिए, पुतंगाल, दक्षिणी कोरिया, स्पेन व तायइत 
(ताक) (फारमोसा) में सैतिक शासकों के' समय, संस्थागत संरचवाएं बरेकि 
समर्थन के साधन के रू५ में व्यवस्थित थी। ५ 

(0) अप्रत्यक्ष अनवरत सैनिक शासत उन शासतों को कहा जाता है वहां मेरि 
शासक, निर्वाचित संस्थाओं द्वारा समथित रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। ब्रागीव मे 
]967-69 में ऐसा ही शासन था। 

(९) अप्रत्यक्ष आतरायिक सैनिक शासन व्यवस्थाओं में सैनिक शासक अप्रलक्ष से 
से ही शासक रहते है पर उनका शासन अनवरत रूप से नही चलता । प्रतिनिधिरतार 
बनी रहती है तथा सैनिक शासक वदलते रहते है। कभी असैनिक तो कभी सैतिक शर्म 
का क्रम चलता रहता है। पनामा, इक्वेडोर (/2009007), दहोमी (09०००)१ 
निकारागुत्रा जैसे अनेक 'लेटिन अमेरिकन! शासन इस वर्ग में आते हैं । 5 

ढोंगी या दिखावदी लोकततम्त्रों मे, उदार लोकतम्त्रों के समान लोकतात्तिक रा 
प्रक्रियाएं व सुरक्षा व्यवस्थाए विधि के द्वारा स्थापित की जाती है परस्तु ब्यवही 
शासक अपने आपको सत्ता मे बनाये रखते के लिए इनकी उपेक्षा करके, इनके हा 
से उन्मुख हो जाता है। संसदें, न्‍्यायपालिकाएं तथा मंत्रिमंडल प्रभावहीन 2 
शासक सब बन्धनों से मुबत रहता है पर दिखाने के लिए सभी लोकतांतिक अल 
विद्यमान रहती है। नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, जोर्डन व कम्बो डिया में ऐस 

॥ भी 

277 अल शासन व्यवस्थाओ में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है गे 
राजमीतिक दल या तो बनने ही नही दिए जाते और अगर बनने दिए जाएं कर 
प्रभावहीनता की अवस्था में रखने की व्यवस्था की जाती है। इसमे अन्य सामाजिक पाता 
संगठन तो बनने दिये जाते है परन्तु इन पर प्रमुख या प्रधान दल का 87 रंग 
है। इसी तरह स्वतन्त्रताएं भी बहुत कुछ प्रतिबन्धित रहती है परन्तु हक बीत 
व्यवित को अभिव्यवित की कुछ छूट भी रहती है ! परन्तु इनमे सर्वाधिकारी शीत हे 
दलीय अनुशासन की कठीरता, दल का एकाधिकार तथा विचारधारा ' मेरिर ! 
जमसाधारण का लगाव नही होता है । केनिया, तनजानियां, दे ् मे 
मलावी, आयवरी कोस्‍्टव मेडेगास्कर के शासन, अद्धेंटलोकतन्त्र शार्सती 5 
आते हैं । + जीवन 

सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में एक विचारधारा के इर्द-गिर्द सम्द/ जोवन प्‌ 
है। विचारधारा विशेष के साथ जनता का लगाव तथा इसकी भर 
एकाधिकार प्राप्त दल होता है। दलीय अनुशासन की कठोरता वें दल हि जर्न 
सर्वोपरिता रहती है । प्रतियोगी राजनीति का अभाव होता है। स्यायपालिकी चीन, 
सम्पर्क के साधनों पर सरकार का कठोर नियन्त्रण होता है। सोवियत रा, 
अल्यानिया बयूबा, चेक्रोसलोवाकिया, जन जनवादी गणतन्त्न उत्तरी वी्िया, 
रूमानिया तथा युगोस्लाबिया में ऐसी शासन प्रणालिगा है। 


हि ॥ 
*क्तारि ५ मे सह्दी भा 
उदारयादी लोकतान्तिक शासन में बह शासन व्यवस्थाएं माती हैं गिंत 
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व्यवस्थाओं को तीन प्रकारों में बर्गीकृत किया है-- 

() गादिकालीन व्यवस्थाएं (फामरमं/06 5५४६४४); 

(2) परम्परागत व्यवस्थाएं (#96म0ावा ६ए४९४5), 

(3) बाधुनिक व्यवस्थाएं (ग0त&गप 59घशा&) । 

आदिकालीनत राजनीतिक व्यवस्थाओं में विरामी राजनीतिक सेरचनाओं की प्रशागह 
होती है। इनमे भूमिका विभिन्‍्तीकरण तथा सांस्कृतिक लौकिकीकरण का अभाव पाया 
जाता है, भर्थात आदिकालीन राजमी तिक व्यवस्थाओं में मुद्िया, राजनीतिक, बा 
सामाजिक व घामिक भूमिकाए सब कुछ अपने में संग्रुक्त किए रहता है। यह व्यवत्ताए 
बहुत छोटे आकार की होती है तथा इनमें सभी सदस्य एक-दूसरे के आमनेसारो 
होने की घनिष्ठता रखते है। मादिवासी लोगों में ऐसी ही व्यवस्था होती है। 

परम्परागत राजनी तिक व्यवस्थाओं में शासकीय राजनीतिक संरचताओं मे विंभिनी 
करण होता है। इन व्यवस्थाओं में भूमिका विभिन्‍नीकरण कुछ अंश तक ही होता है पे 
सांस्कृतिक लौकिकीकरण का अभाव पाया जाता है। आमन्ड व पावेल ते परुपण् 
राजनीतिक व्यवस्थाओं को तीन भ्रकारों की भाना है ) प्रथम प्रकार आनुवंशिक चक्ताँं 
(एथागग्राणांध 5५82६) का हैं। इन व्यवस्थाओं में राजनीतिक स॑रघताएं, एज, 
उपमुखियाओं व विशेषीक्ृत अफसरों के रूप में होती हैं। इन व्यवस्थाओं को मास 
इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें राज्य सत्ता शासक के परिवार से बाहर न होरुय 
परिवारके ही सदस्यों मे विभक्त रहती है। दूसरा प्रकार के-्द्रीकृत नौक रणाही व्यवध्यात 
(शाएथॉं2९व एाव्वाताबा० $१घवया5) का है। इन व्यवस्थाओं में 02808! 
राजनीतिक व प्रशासकीय भूमिकाएं तथा अभिकरण विकसित होते हैं। इसमे शाप 
व शापितों को स्वतस्त्न व पृथक भूमिकाएं भी विकसित होने शणती है तथा सम दो 
राजनीतिक व्यवस्था को एक कैन्द्रीकृत इकाई के रूप मे संगठित करते हा *ि 
जाते है। इन व्यवस्थाओं का तीसरा प्रकार सामनन्‍्ती राजनीतिक ब्यवस्थाओं (6०४० 
9०४९5] $५४८ँ5$) का है। इन व्यवस्थाओ में सामन्त के द्वारा अपने क्षेत्र विशेष में पी रे 
सरकारी प्रियाओं का निष्पादन होता है परन्तु सामन्‍्ती व्यवस्था में सामस्तों को के 
ऊपर के जारड़ों की अधीनता मे भी कुछ कार्य करने होते हैं। हे क्षकी- 

आधुनिक राजनी तिक व्यवस्थाओं में विशेषीकृत राजनी तिक सं रचनाएं तपा सौ 
झेत राजनीतिक संस्कृतियां पाई जाती है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं की बआचर्सि 
संरचनाएं, संगठित हित व दबाव समूह, राजनीतिक दल तथा सम्भेषण दरार 
घुविकसित होते हैं। इन व्यवस्थाओं में, जनता इस बात से भिज्ञ होती है कि पर । 
परिस्थितियों व अवस्थाओं को परिवातित करने की महतत्ववूण भूमिका विधान 
आंत: भाधुनिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाओं का विभिल्नीकरण 20200: 
संस्कृति का लौकिकीकरण पाया जाता है। इन आधारों पर आधुनिक सजी 
व्यवस्थाओं को आमन्‍्ड व पावेल ने तीन प्रवर्गों में बांदा है. तथा हर प्रवर्ग को १ 
पर्गीक्षत किया है। यह वर्गीकरण इस प्रकार चिह्नित किया जा सकता है-- 
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प्रचलित थे, आधुनिक व्यवस्थाओं में सम्मिलित किया है वयोंकि इन राश्शौति 
व्यवस्थाओं में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के “अनेक लक्षण विद्यमानगे। ले 
राज्यों मे, राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्‍नीकरण तथा राजनीतिक पंस्ृरिग्र 
लोकिकीकरण था। इतना ही नहीं, इन राजनीतिक व्यवस्थाओं को व विश्वेषकर लौकी 
नगर राज्यों को तो भाधुनिक राजनीतियों के साथ ही साथ भाधुनिक समाज ब्यक््ाओं 
का मॉडल भी माना जा सकता है। यद्यपि ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं अतीत के इतिह 
की व्यवस्थाएं है फिर भी इनसे राजनीतिक व समाज के सम्बन्धों का ब्तमात मेंभी 
स्पष्टीकरण होता है। अत. यह समय की दृष्टि से अति प्राचीन होते हुए भी संखगार 
प्रकृति की दृष्टि से अत्यन्त आधुनिक राजनी तिक व्यवस्याएं कही जा सकती हैं। कप 

(2) सचारित आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में अधिक विभिन्‍नीहेत रा ्े 
अव-संरचनाएं (फक्व-ह्ाए०धणा८) तथा किसी ने किसी रूप, में सहभागी र 8 
सस्कृति पाई जाती है। इनको दो उप-श्रे णियों में विभकत किया गया है । कप 
में उप-व्यवस्था (590-5957270) की स्वतन्त्रता तथा सहभागी संस्कृति हो उन थर 
तान्त्रिक राजनी तिक व्यवस्थाएं तथा जिन व्यवस्थाओं में उप-व्यवस्था नियम्तित 
पराधीन या परतन्त्र सहभागिता हो उन्हें निरंकुश व्यवस्थाएं कहा गया है। चि 

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को उप-ब्यवस्थाओं की स्वतसतता की मार 
आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम प्रकार, उच्च उप द्् 
स्वतन्त्रता वाली राजनी तिक व्यवस्थाओं का है। इन व्यवस्थाओं में, 064 |; 
हित समूह, दबाव समुह तथा जन-सम्प्रेषण के साधन एक दूसरे से स्पष्टतया वि 
स्वतन्त्न होते है। इसी तरह इन व्यवस्थाओं में सुविकर्तित व समुचित रूप से रा 
सहभागी संस्कृति पाई जाती है। उदाहरण के लिए, अमरीका व ब्रिटेन की ्मप 
व्यवस्थाये इसी प्रकार की कही जा सकती हैं। दूसरा प्रकार, सीमित उप- षां 
स्वतन्त्रता वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं का है ! इनमें राजनीतिक दर्ते तप दर 
तथा जन-सम्प्रेपण के साधन एक दूसरे पर आश्रित रहते है। ईन हुतर आकार 
राजनी तिक संस्कृति खण्डमयी (89६7८:/००) होती है तथा काफी बृहत्तर अंश 
पराधीन उप-संस्कृतियां विधमान रहती है । यह सहभागी उप-संस्कृतियां 57 बुद्ध के 
अमंगत तथा परस्पर प्रतिकूल रहती हैं। उदाहरण के लिए, फ्रींस, दूसरे शी शो 
बाद के इटली तथा प्रथम विश्वयुद्ध के बाद के जर्मनी की राजनीतिक लत बावी 
इसी प्रकार का कहा जा सकता है। तीसरा प्रकार, निम्न उपनध्यवस्था थे 
राजनीतिक व्यवस्थाओं का है । इन व्यवस्थाओं में एक ही राजनीतिक दल की ४ दा 
रहतो है तथा अन्य राजनीतिक दल, दवाव समूह व अन्य संस्थागत दी ते 
प्रभुत्वी दल के नेतृत्व में (यहां एकदलीय व्यवस्थाओं की तरह का नियत कब 
है) ही सक्रिय रहते हैं, अर्थात अन्य राजनीतिक दल तथा अनेक दवातें ४ ता है। 
सम्प्रेषण के साधन तो होते हैं पर इन सबका नेतृत्व प्रधान दल के दा ए ५ कमर 
उदाहरण के लिए, भारत य मैविसको की राजनी तिक व्यवस्थाओं में ऐसी ही 
प्रधानता पाई जाती है । 
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राजनीतिक दल में केवल अभिजनों का प्रवेश रहता है तथा इन्हें परम्परागत व हाथ 
दायिक लगावों से अपील (290८४) करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बह पर 
नीतिक व्यवस्थाएं राजनी तिक विकास के प्रारम्मिक चरण में हो तो हैं तया इनमें सजीकि 
व्यवस्था एक तरह से उत्पन्न होने की प्रक्रिया में होती है। इन व्यवस्थाओं में राजनीति 
दल का एकाधिकार होता है। एनकूमा (पाताणयाधा) के समय के घाता को इस काएकी 
व्यवस्था की श्रेणी में रपा जा सकता है। पूर्व-संचारित लोकतान्तिक व्यवस्थाओं मे रैवत 
एक ही बात के आधार पर पूर्व-संचारित स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं से भिन्‍्ता दियाई देती 
है । इनमे राजनीतिक दल का एकाधिकार नही होता। एक दल की अ्रधघानता हो तकतो 
है, पर अन्य दल विद्यमान रहते हैं। ऐसी व्यवस्याओं में कृषि प्रधान ग्रामीण समुदायों से 
राष्ट्रीय धारा में प्रवाहित करने का प्रयास किया जाता है। परम्परागत जकड़तों वाते झ्मारं 
को आधुनिक बनाने के लिए उन पर नई आधिक, सामाजिक व राजनीतिक 
को आरोपित किया जाता है जिससे लोग संकुचित वृत्तियां त्याग कर राष्ट्रीय या गा 
सत्ता के अधीन आने के लिए प्रेरित हो सकें। इस प्रकार की राजनी तिक व्यवस्था की उई 
हरण कुछ अंशों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद के भारत को माना जा सकता है। के 
आमन्‍्ड व पावेल के द्वारा किया गया वर्गीकरण? निम्न अ्रकार से भी अर गि 
जा सकता हे-- 
() आदिकालौन व्यवस्याएं (शागांधए८ 89४०॥७) ( 
संरचनाएं) ([#वप्रमंपला एणांपट्वां आएटएः९७) 
भादिवासियों की टोलियां (079५6 92705) शासकीय 
(2) परम्परागत व्यवस्थाएं ([72000्राश 5४४८०७) ( विभिन्‍्तीहत 
संरचनाएं) (॥त6आमवलत 80एथ८7०एथआश एगापंप्श इधएथएा०) 
(क) भानुवशिक व्यवस्थाएं (थ्वातगराण्रांडे 5/घधााक)े है 500) 
(ख) केन्द्रीझृत नौकरशाही व्यवस्थाएं (८2०0 0ए०्थ्राध2(० 8986 
(ग) सामन्‍्ती राजनी तिक व्यवस्थाएं (८४१० एणांपल्थां 895श॥» 70 नतिक 
(3) आधुनिक व्यवस्थाएं (१०067 5५४८5) (विभिन्‍नीकत राजवीतिक 
संरचनाएं ) (ञगलिलाधंग एणापल्डो 40०४०) पली 
(क) लोकिकी नगर राज्य (5९८७० थांड2त ला आ/०) (सीमित विभिन्‍नीकरण) 
(#ग्रा।४6 966 लाएं) (क्ख 
(ख) संचारित आधुनिक व्यवस्थाएं (ह्र०्णागड८त ग्रा०तंशय छशथाओ $ 
विभिन्‍नीकरण व लौकिकोकरण) (कांड तरक्षिल्रापकोणा गाए ३०८एशोटश 
(ग) लोकतान्द्रिक व्यवस्थाएं (त&0०श॥० 5५४८9) (उप-व्यवस्था ) 
सहमभागी संस्कृति) (500-5एह८० उं06एशावंशा८० ब्वाएएं एशॉवएशए-एपए८ 
() उच्च उप-व्यवस्था स्वतन्त्रता (880 500-8)#या 0८४४० ५ 
(7) सीमित उप-व्यवस्था स्वतन्त्रता (#रशा/८0 ६5ए0-59#6व 767८४ 
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!40) निम्न उप>्यवस्था 
(4) निरकुच् 


(पु 5095० 2409०३०६१८९) 
40; गाल 800 25] (जप-ब्यवस्था त्न' 
[50 ४5; प्ग्रक्ठा य्ात शपथ कक 
सस्क्ति 
प्णत्फट) 
(क) उन सर्वाधि 


अध्याय 0 


लोकतन्त्र और अधिनायकतन्त्र 
(एऐथा०्टब८७ बात 0]0९7णञएं!) 


राज्य के अस्तित्व के लम्बे इतिहास में परिस्थितियों व काल विशेष की बदला 
के अनुरूप शासन के प्रकार परिवर्तित होते हैं। राज्य के इतिहास में कभी भी ऐसा ए 
नहीं रहा जब विश्व के सभी राज्यों मे शासन का कोई एक ही प्रकार सर्वक्ष प्रव्तित एई 
हो । एक ही साथ, राजतन्त्र, श्रेणीतन्त्र, अधिनायकतन्त्र व लोकतन्त्र जैसे शासित के 
प्रकार के विभिन्‍न राज्यों में शासन शक्ति के प्रयोग के श्रतिमान रहे हैं। भा 
थनेक राज्य हैं जहां राजतन्त् या श्रेणीतन्त् का ढांचा विद्यमान है, परन्तु ही 
शताब्दी लोकतन्त्न व निरंकुशतन्त्र की दो बेमेल धाराओं के प्रचलन की | ब पर 
है। आज के राज्य या तो लोकतान्द्रिक हैं या तानाशाही व्यवस्था मे जकई कर 
लोकतान्त्रिक होने का दावा करते हुए दिखाई देते हैं। प्रस्तुत अध्याय में कर जा 
इन्ही दो प्रकारो पर विचार करेंगे और यह्‌ देखने का प्रयास करेंगे कि इग ने 
व्यवस्थाओों के क्या लक्षण, गुण और दोष है। 4५ 


लोकतन्त्र 
'फहाभ0ट7809) 


प्लेशों के समय से लेकर अठारहवी शताब्दी तक लोकतन्त्न शब्द घृणित वे 308 
रहा है। प्लैटो तो लोकतन्त्र को शासन का विकृत रूप मानते थे। उन्नीस्वी 

आरम्भ से लोकतस्त्न शासन को सम्मान की दृष्टि से देसा जाने लगा, 
शासन का सर्वोत्कृष्ट रूप बन गया है । वर्तमान समय में लोकतन्तर को तक 
सामाजिक समठम का श्रेष्ठतम प्रकार कहा जाने लगा है। इसलिए ही ॥४ 
प्रजातत्न का युग माना जाता है। सभी जगह यह स्वीकार किया जाने लगा है मे प्रगति 
शासन ही मानव के विकास का श्रेष्ठठम शासन विकल्प है। अतः जिंत ७ डूससे रपट 
का अभाव है वहां भी शासन व्यवस्था को प्रजाताबिक ही बताया जाता है। * महल 

है कि प्रजातंत्र आज भी सर्वत्र श्रद्धा से देखा जाता है। ऐसी शासन व्यवस्ता / 
भूमिका समझने से पहले इसका अर्थ व परिभाषा समझना आवश्यक है। 


लोकतन्त् यौर गधिनाय: 467 
लोकतन्त का अर्थ वे परि धह रल्वंवह ग्यत 0०6६७ री 
ध्फा०्ल्च ०9») 
गेकतन्त र्थंप सर्वाधिक भेद है। इसकी परिभावाए व्वाज्याएं क) 
ई है। इस: डम्बरसय कहने जे जे: सर्वोत्कृः कहा गया है । पारटोस को 
है। तक कहने नही हिचक्रियाए है 'वोकतन्त् के आाडम बरमय नाम 
जप में परिक्रादि किया जा पका है, जिस: 7 वात्तः अस्तित्व नही है (५ 
गिकतन्त्न परिभाष। पर सामाय का प्रया। करना रथंक होगा । 
तेमान मे ने व्यवस्था क) लो है जाता है हा तक कि. एक बार 
हिटलर के न्त्रिक शासन की बात हैए अपने शासन को जर्मन लोकततत्ा 
कहना पसन्द रैया था। आज अजात्तन्त्त के गम को इतना प्रवि दिया गया है 9 
कोई भी अप: को अलोकतातिक कह: । बुस्ताहस नही कर पीर पर 
ले।कततन्त है प्रकार होता है, जिसके रा आसन की 0३ सी विशेष 
| अथवा बयां मे कि हैते न होकर पम्पू्ण समाज के ऐं मे निहित हो 
डायती "ने की परिभाषा ऊरते हुए लिख है कि «तो शातन का बह 
अकार है, (६ पक समुदाय सम्पूर्ण रा का अपर; गय हो |! हेनेंशा 
हा है, “को: कतन्त्र राज्य जनसाधारणत, है. निसमे- भुत्व श। समष्टि 
का के 4 हकी है, से जनता शत सम्पन्धी सामक्के वर पना अन्तिम 
नियत्षण २ तया यह निधारित करती है किस प्रका: सम-सुत्ष 
स्थापित क्िय। । राज क्र मे पन्ने शासन की हु विधि नही 
» भवितु कार की ने, नेष रतने तथ से अपर स्थ करने 
की विधि +) है ।!* 
अगर हेग लिकन की परिभाषा को ले ते “लोकतर पैन वह शासन है में 
शासन जनता जनता के भौर बनता हारा हो |” 
इ्य रिभ्ापाओ गे अस्कीकार करते हुए विचारक पन्ने को शासन पेक हू 
गिमित + २; खकर व्यापक अथ॑ के देखने को है। गिक्लित का कहना है # 
“अजातत्क है पैसे सरकार का हो नह) है जय और का रूप अः इन 
गैनों का मिथण भी है| मेक्वी ने इसे और व्यापक अथ ३७ ते हुए लिखा है कि 
“बीकवी सदी मे प्रजा, पे से तात्पय एक राजनी हि नियम, शासन की विधि व समाज 
वे के ही है, बरन यह जीवन # खोज है | महुच्यों के स्वतन्त 
गैर ऐब्छिक 7र पर उनके युल्पत्ता और ए्‌ः 
० वेनीप्रसाद नै तन्त्र को जी) रे 


त्यकाा 0, रिकाग्कबदल उक्त, थाव 
52५ 4655 4962, 2. 37, 
३4 १५ ७; 


+एकत०, 936 वाल एफ, 

4 4० 2५, 277 65/0, है  अवधागाद। |. 47905, 447. 

ध। के सिद्ययाआाब, 'टा०८+द, /#८ ८५ ०9, 3|. 'फाधाह 49/9, 
#. 47, 
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उपयुक्त अथ॑ व परिभाषाओं से सोकतन्त एक विशद एवं महत्त्वाकांक्षी विचार हवा 
है परन्तु उपरोक्त विवेचन से सोकतस्त का अथ्थ स्पष्ट होने के स्थान पर दुषठ भ्रावि् 
बढ़ी है । उदाहरण के लिए, अश्राहम लिकन की परिभाषा में जनता दा, गढताड़ेहि 
गौर जनता द्वारा शासन अपने आप में अत्यधिक व्यापक और अस्पष्ट है। बढ़, गे 
अथे को और अधिक स्पथ्ट करने की आवश्यकता है । 

लोकतस्त् को अवधारणा या प्रत्यय (००॥०८॥७ के रूप में एक अर्थ नही है वज झरे 
त्तीन अन्तःसम्बन्धित अर्थ किये जाते है। यह अर्थ हैं-..- 

(क) भह निर्णय करने की विधि है, (प) यह निर्णय लेने के शिद्धामों का पूहू ग 
सैट है, और (ग) यह बादर्शी (007रा॥॥४७) मुल्यों का समूह है । 

इनका तात्पर्य है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में लोकतन्त को लिर्देशित करते के गू्ों 
व निर्णय लेने की प्रक्रिया का मोटा उद्देश्य वतंमान के आदर्शमय नैतिक मदद 
(70005) व राजनी तिक मूल्यों को ऐसी विष्य-परिधि बनाना है जितने वर्क है 
समस्त सावेजनिक कार्यों का दिन-प्रतिदिन सम्पादन हो । हर राजनी तिक समाज में महिए 
गन्तथ्यों (8085) का निधरिण करना होता है। यह गन्तव्य क्या हो ? इन गलमोंत 
निर्धारण कौन और किस प्रकार करे ? हर राजनीतिक समाज के सामते मौतिक ४8 
यही होते हैं। इन्हीं गन्तब्यों के अन्तिम उद्दें श्यों को समाज के आदध्ों का नाम दिया गा 
है। हर समाज में इन आदशों की रक्षा व प्राप्ति के लिए संरचतात्मक 242 
है। यह लोकतन्त्रों मे ही नहीं, तानाशाही व्यवस्था में भी रहती हैं | परन्तु इन परवाह न 
व्यवस्थाओं से सम्बन्धित प्रक्रियाएं लोकतन्त् में और प्रकार की तथा तानाशाही ३ 
मैं और प्रकार की होती हैं। अगर सम्पूर्ण समाज के लिए किए जाने वाले गिर्णयों पीके 
के सिद्धान्त और विधियां ऐसी हों जिसमें सम्पूर्ण समाज सहभागी रहे तो वह हि हक 
व्यवस्था लोकतांत्विक कही जाती है, परन्तु अगर एक ही व्यकितिया व है! कि 
सम्पूर्ण समाज के लिए निर्णय लेता है तो वह व्यवस्था तानाशाही मावी जाती स्‍्तार 
लोकतन्त का महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्णय लेने का ढंग या तरीका है। इसका कुछ विं 
विवेधन करके लोकतन्त्न का अर्थ अधिक ग्राह्म बनाया जा सकता है । 2] गे 

(क) निर्णय करने के ढंग के रूप सें लोकतन्‍्त्र (0८आ०टाजण 8 कर तिये 
ग्ाभेधापह (९९॑ं॥०78)--पहां यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार और किस गो 
गये निर्णयों को हो लोकताम्तिक विधि से लिये गये निर्णय माना जाए ? ईहह करी 
उत्तर आज से करीब दो हजार वर्ष पूर्व अरस्तू ने भी दिया था जो बहुत कं में पदीः 
बंध कहा जा सकता है। अरस्तू ने कहा था कि “निर्णय लेने के 22 57%! काहर 
धिकारियों का चुनाव सब में से सबके द्वारा तथा सबका हर एक पर और पर आज कै 
पर शासन होता है,” अर्थात लोकतान्त्रिक ढंग से किया गया निर्णय सम्पूर्ण स प्रति 
इारा लिया गया निर्णय ही कहा जा सकता है। इससे तात्पयं यह है कि है शत 
के राजनीतिक समाज में निर्णय लेने का एक विश्येष ढंग और उसको व नेते 
होती है। इनका विवेचन करके ही यह समझा जा सकता है कि लोकतस्लें के ज्ञीते हैं 

के रूप में कया अप है ? अर्थात वही निर्णय लोकताम्तरिक ढंग से लिये 
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है। यद्या यह बात ध्यान देने की है कि बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा, सबकी सी 
के बाद, निर्णय लेने की श्रेष्ठतम विधि कहा जाता है । अगर बहुमत के बाधार पर िय 
नही लिये जाए तो निर्णय की प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक कहलाती है। साय ही निर्षगेंर 
बहुमत के आधार का परित्याग करना, लोकतान्त्तिक निर्णय प्रक्रिया का ही, परियाग 
कहा जा सकता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्याओं में चुनाव पण्णि्ेरे 
लेकर विधान मण्डलों व मत्रि परिपदों तक में निर्णय बहुमत के आधार पर किये पते हैं 
अभी तक मनुष्य निर्णय लेने का इससे श्रेष्ठतर विकल्प नही खोजे पाया है। री: 
लोकतातन्निक निर्णय प्रक्रिया की यह्‌ आवश्यक शर्त है. कि हर स्तर पर्र दि बहुमत 
आधार पर लिये जाएं। यहां यह भी घ्यान रखना है कि बहुमत के अरे पर गौर 
विवाद है। हम इस विवाद में नहीं पडकर इतना ही कहेंगे कि लोकतन्तर में विभिने 
विकत्पों में से जिसका सापेक्ष बहुमत होता है वही विकल्प निर्णय मात लिया जाता है। 

उपरोवत तथ्य निर्णय के प्रक्रियात्मक पहलुओं से सम्बद्ध है, पर निर्णय प्रत्नियाओं को 
व्यावहारिकता प्रदान करने के लिए सेरचनात्मक आधार भी होना चाहिए। इसनिए 
हर लोकतान्त्रिक समाज मे निर्णय लेते की प्रक्रियाओं के संरचनात्मक आधार पु 
हारा निर्धारित किये जाते है। उदाहरण के लिए, यह कहा जा सकता है हि न 
भागिता को सम्भव वनाने के लिए सभी लोकतान्तिक संविधानों में निमतकातिक पे 
की व्यवस्था की जाती है। लोकतान्त्रिक ढंग से लिया गया निर्णय संविधान ढाग हट 
स्थित साधनों की परिधि में ही किया जाता है। हडताल, हिंसात्मक तोइकीड « गई 
के द्वारा शासकों को निर्णय विशेष लेने के लिए बाध्य करता वास्तव म कि 
साधनों के प्रयोग के कारण निर्णय का अलोकतान्तिक ढंग माना जाता है। नि 08) 
को लोकतान्तिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संविधान मे निम्नलिखित व्यर 
हो-- (।) जनता के सामने प्रतियोगी पसंदों के अनेक विकल्प, (2) आल 
पूर्ण समातता, (3) निर्वावन व निर्वाचित होने को पूर्ण स्वतस्तता, और (4) वि 
की अधिकतम समरूपता हो । 

इस प्रकार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय की विधि कों लोकतार्सिर शी 
के लिए सर्वधानिकता ही निर्णयों का एक मात्र आधार होती है। गा तो गई 

जब किसी राजनीतिक समाज में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जे 
सम्भावना तो रहती ही है कि कुछ लोग इन निर्णयों से सहमत नहीं हों। ऐः् 
में बहुमत के मिर्णय ऐसे नही होने चाहिए कि उनसे अल्पसंड्यकों (गण, 
अहिंत हो । अनेक समारजी में अनेक बर्गे, धर्म, जातियां तथा संस्क्ृतियाँ एक कहो 
मान रहती है। बहुमत के आधार पर कुछ धर्मों, जातियों या भाषाओं के 24 अह 
के प्रतिकूल भी निर्णय लिये जा सकते है । बहुमत के द्वारा लिये गये निर्णम 
संख्यकों के अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का हनन भी किया जा सकती है मा पक 
निर्णय सोकतस्त् को भावना के प्रतिकूल माने जाते है। अतः निर्णय के रा 
तास्विकता के लिए आवश्यक है कि बढुमत के बलबूते पर ऐसे निर्णय 
जिनमे कुछ लोगों के उचित हितों की अवहेलना हो। यह तभी सम्मते 


ड- 


होता है जद $ 
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() प्रतिनिधि सरकार का सिद्धान्त । 
(2) उत्तरदायी सरकार का सिद्धान्त । 
(3) संवेधानिक सरकार का सिद्धान्त । 
(4) प्रतियोगी राजनीति का सिद्धान्त । 
(5) लोकप्रिय सम्प्रभुता का सिद्धान्त । है 
किसी भी शासक व्यवस्था को लोकतान्त्रिक तभी कहा जाता है जब राजजीति 
व्यवस्था में निर्णय लेने का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों हारा ही एालि 
हो, अर्थात लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धाल प 
आधारित होना चाहिए। आधुनिक लोकतन्त्रों में नी ति-निर्माताओं अथवा शीतत प्र्तिः 
निधियों को एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। इस विस्सि 
अवधि की समाप्ति पर शासन प्रतिनिधियों को फिर जनता के सामने पेश होगा पढ़ी 
है तथा जनता उसके द्वारा किये गये कार्यो का लेखा-जोखा लेकर उर्हे पुनः दिवीकित 
कर सकती है या उनके स्थान पर नेताओं का दूसरा सैंट ला सकती है। अंतः तिपहः 
कालिक चुनाव शासन कर्त्ताओं को सही अर्थों में जन प्रतिनिधि बनाए रखने की छा 
करना ही है। लौकतान्त्रिक व्यवस्था में अंतिम सत्ता जनता में निवास करती है! पाता 
की यह सत्ता निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों को प्रदान कर दी जाती है! मत: के 
तिधि सरकार का होना लोकतन्‍्त्न की व्यवस्था करता है, क्योंकि राजवीतिक समान 
निर्णय कर्त्ता केवल जन प्रतिनिधि ही होते हैं। कि स्तिक दही 
शासन का प्रतिनिधि स्वरूप ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को सकता 
के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शासन-शवित के धार: !। 
हर निर्णय व कार्य के लिए जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहें। लोकतस्त 
शासकों को सत्ता जनता की घरीहर के रुप में प्राप्त रहती है तथा इस सत्ता हा ह 
जनता के हित मे, जनता की उन्नति व प्रगति के लिए ही प्रयोग करना होता है। 
शासक ऐसा नही करते हैं तो वह न जनता के सही प्रतिनिधि रह पते हैं हक 
उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। केवल वही राजनीतिक समाज लोकतास्तिक मा रा हे 
जहां शासक निरन्तर उत्त रदायित्व निभाते हैं। अगर शासक उत्तरदायित्व न निभाए | 
उनको हटाने की व्यवस्था रहती है। नियतकालिक चुनाव शासकों को अमावशा [विर 
नियन्त्रित रखने का अवसर प्रदाव करते है। यही कारण है कि स्वतस्त्र वं वियतत 
चुनाव व्यवस्था को लोकतन्त्र की जीवनरक्षक 'डोर' का नाम दिया जाती 
दोहरे ढंग से किसी व्यवस्था को लोकतान्विक वनाने की भुमिका अदा करते गा द्र्ही 
तो इससे लोकप्रिय नियन्त्रण की व्यवस्था होती है तया दूसरे इससे जतता कैप्रतिति! 
शासकों के रूप में रहते हैं। कि 
सरकार किसी देश के प्रशासित होने की व्यवस्था का नाम है। ऐसी सा बक- 
व याये करने की विधियों का निर्धारण मनमाने ढंग से होते पर शासन 2 रद 
ताम्विक नहीं रहती है। सरकार को लोकतान्धिक आधार प्रदान करते के दस्त 
आवश्यक है कि इसकी संरचनात्मक व्यवस्था व कार्य-प्रणाली संविधान हीरे की 
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सरकार, उत्तरदायी सरकार तथा संवैधानिक सरकार की संरघतात्मक ब्यवस्पाएं रे 
है परन्तु प्रतियोगी राजनीति का अभाव इनको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं की थेणी रे 
नहीं आने देता है। जैसे साम्यवादी राज्यों में नियतकालिक चुनाव होते हैं तथा महा 
प्रतिशत भी करीब-करीब शत्त-प्रतिशत रहता है। परन्तु मतदाता के सामने बत 
उम्मीदवार के रूप में एक ही व्यक्ति के होने के कारण कोई विकल्प नहीं रहता है। झ्रे 
इसी प्रत्याशी का, जो एकमात्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा है, समर्यंन करता उमकी पइद 
का सही प्रकाशन नही है। इसके लिए कई प्रत्याशियों का होता आवश्यक है। हो 
स्पष्ट हैं कि लोकतन्त् की 'संजीवनी' प्रतियोगी राजनीति ही होती है। 

लोकतस्त की परिभाषा में यहू स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था में शक्ति का बो 
जनता होती है। जब हम यह्‌ कहते है कि जनता अपने मत्त सम्बन्धी अधिकार के #योग 
द्वारा संविधान को अपनी इच्छा के अनुकूल बना सकती है अथवा वह्‌ उसके द्वारा ते 
प्रतिनिधियों पर नियन्त्रण रख सकती है तो इसका तात्पर्य यही होता है मकर 
शबित जनता के हाथों मे रहती है। इसका यह अथे है कि राज्य में जवता सर्वोपिका 
संग्रभु हौती है। क्योंकि उसकी ही इच्छा के अनुसार राज्य-शकित का प्रयोग होता है। 
मताधिकार के कारण शासन-सम्बन्धी अन्तिम शवित जनता में निहित रहती है। * 
हम जनता को सप्रभु कहते है और उसमें निहित शक्ति को जनता की सम्प्रभुता हि 
जाता है। लोकतान्त्रिक समाज की पहचान ही जनता की सम्पभुता है। इसके 
ही जनता सरकार को प्रतिनिधि, उत्तरदायी व संवेधानिक रख पाती है। बने 
चुनाव का भय शासकों को उत्तरदायी रखने की प्रभावशाली व्यवस्था मात्रा गया है। मं 
लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता की सम्प्रभुता का सिंद्धान्त अत्यधिक महत्वि की सड़ालों हु ले 

अब तक हमने लोकतन्त को निर्णय लेने के ढंग तथा निर्णय लेने क्रेि कई 
मे विवेचित किया है। परन्तु इससे यह प्रश्न उठता है कि निर्णय लेने कीएह गोकतानिएं की 
प्रक्रिया और उसके आधारभूत सिद्धान्तों का अनुसरण क्यों किया जाएं १ बादिए 
बया बात है जिसके कारण राजनीतिक समाज एक विशेष निर्णयत्रश्ियायं सदा 
व्यवस्था के अनुपालन के लिए मर मिटने तक को तैयार हो जाता है। ऐसी रे 0 २ 
कि भारत के नागरिक, चीन के मागरिकों के द्वारा अपनाएं गए राजनीविर्क 2 
विचारधारा से अपने की वेमेल मानते हैं. ? क्‍यों चीन में प्रचलित निर्णय प्रत्ियाओं बा 
पिडान्तों को भारत में पसन्द नही किया जाता है ? इसके उपर में यही कहा जा *ं ड़ 
है कि चीन के समाज के आदर्श, भारत के समाज के आदर्शों से भिन्न हैं वा मदर 
आदशों व मुल्यों के मुकाबले में मारत का समाज अपने मुल्यों व व्यवहार लय 
00, मानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी राजनीतिक कक 
प्रक्रियाओं व निर्णयों के आधारभूत सिद्धास्तों का विरपण समाज की भू सपा 
हीता है। लोकत्ान्त्रिक समाज में मूल्य ही महत्त्वपूर्ण कहे जाते हैं; म्योकि रत 27 
द्वारा निर्णय सिद्धास्तों व निर्णय के ढठंगों का नियमन होता है। वारवर्त मन सौर की 
तानाथाही प्रणाली में मह मूल्य व्यवस्था का अन्तर ही आपारमेत होता है हर 
हन्त को आदणशो मूल्यों के सेट या समूह के रूप में परिभाषित करता भी बादघा 
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व्यक्ति अपने सही स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसके अ्य के नकाटत्मक व झ- 
रात्मक पहलू आपस में बेमेल पढ़ते हैं। इसलिए स्वतन्त्रता यह अं सभी प्लार डे 
प्रतिबन्धों का अभाव, अराजकृता व अव्यवस्था का माय तैयार करता है जो झ़े फ्रे 
अर्थ को अव्यावहा रिक बना देता है। अतः लोकतान्त्रिक मूल्य में स्वतन्त्रता का सद्ठी वर 
समझना आवश्यक है। 

सीले के अनुसार 'स्वतन्त्रता अति शासन का विलोम है'। लॉस्‍्की की मान्यता हैडि 
स्व॒तन्न्नता वह स्थिति है जिसमे व्यक्ति बिना किसी बाहरी बाधा के अपने यौवन डे 
विकास के तरीके को चुन सकता है। अतः स्वतन्त्रता सब प्रकार के प्रतिबन्धों का बशव 
नहीं, अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबन्धों को व्यवस्था है, अर्थात लव 
का तात्पयं नियंत्रणों के अभाव, उच्छ,खलता से न होकर उत्त नि्यत्रित स्वतस्वता पर 
जो उचित प्रततिबन्धों द्वारा मर्यादित हो। लोकतन्त्र में स्वतन्त्रता का पही मर्य विया 
जाता है। इसी अथं में यह लोकतान्त्रिक समाजों में सर्वप्रिय मूल्य के रूप में बरपवाया 
जाता है। बत: स्वतन्त्रता का लोकतान्त्रिक मूल्य के रूप में तात्पर्य बैयवितक व्यवहा! 
की नियमितता ओर मर्यादा से है। इसका सम्बन्ध आवश्यक रूप से समाज को इकाई के 
रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है जिससे व्यक्तिगत व्यक्तित्व का तम्माएं 
हो सके । 

(॥) कोरी तथा अब्नाहम का कहना है कि 'लोकतान्त्रिक धादरश में यह रा 
सन्निहित है कि मनुष्य एक विवेकशील प्रणाली है जो कार्य करने के पिद्धान्तों की वि 
करने और अपनी निजी इच्छाओं को उन सिद्धान्तों के अधीनस्थ बनाएं रखने में समा 
है ।+ वास्तव में यह धारणा अपने आप में बड़ी महत्त्वपूर्ण है, क्योकि यदि व्यक्ति क्यों 
की पुकार नही सुनेंमे तो लोकतन्त् एक स्थायी शासन प्रणाली कभी नही बन मे कर 
व्यक्तियो के परस्पर विरोधी दावों, उद्देश्यों और हितों मे विवाद और वार्ता द्वारा गया 
कभी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे सामात्य स्वीहेत पी 
का अस्तित्त्व न हो, जिनके आधार पर वार्ता या विवाद में किस पक्ष को जीव॑ कर 
जाएगी इसका, निर्णय न किया जा सके ! इन नियमों में सवसेसाधारण मर स्पष्ट द् 
तो यही है कि बहुमत का निर्णय और विचार ही मान्य होना चाहिए । यहाँ हैं 
रखना होगा कि बहुमत का कोरा सिद्धान्त भी उसी प्रकार अविवेकपूर्ण है बित का 
कि “जिसकी लाठी उसकी भैस' वाली धारणा! मनुष्य केवल विवेकी यर्ते बार ग 
ए72०॥॥6) ही नही है । वह्‌ भावनाओं का पुतला भी है। अतः लोक॑तान्तिक करेला 
यह मानकर चलता होगा कि प्रयस्तों से मनुष्य को भावनाओं के स्तर से 2 श्ातों 
पर लाया जा सकता है जिससे वह्‌ अपने मतभेदों को बातचीत करके या कुछ ४ 
का सहारा लेकर तय कर सके । इस प्रकार लोकतान्विक आदर में मनुष्य हि छोई 
शीलता की धारणा सप्चिहित होनी चाहिए । अगर मनुष्य की विवेकशीलता को बाई हे 
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होना चाहिए, क्योंकि कानून की दृष्टि से यदि घन, पद, वर्ग अथवा धर्म के बाशर 
पर भेद होने लगे, तो उससे नागरिक असमानता उत्पन्न हो जाएंगी! बार्गाफ 
समानता के आधार पर ही सामाजिक समानता लाना सम्भव होता है और मह राजनीति 
समानता को यथायंत्ा के तत्त्व से युवतत करती है। आधुनिक युग में समानता का एड्गोर 
पक्ष महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है। यह है आयिक समानता । इस समावता की सगे 
बादियों ने अपने आधारभूत सिद्धान्त के रूप में अपनाया है। इसका बर्य यह है हि छ 
मनुध्यों के पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त सम्पत्ति हो और कोई सम्पत्ति के स्ामिति 
की दृष्टि सै ऐसी स्थिति में नहीं हो कि दूसरे का शोपण कर सके। आविक समा 
का अर्थ यह नहीं है कि सभी के पास समान सम्पत्ति अथवा घन हो। इसका तो केवर 
इतना ही तात्पर्य है कि सम्पत्ति तथा धन का उचित वितरण हो जिससे उसके अभाव रे 
कारण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा न पड़े। आधिक समानता वाली 
में राजनीतिक समानता को अर्थपूर्ण व वास्तविक वनाती है। यही कारण है कि वा 
लोकतस्त्ों में राजनीतिक व आधिक समानता का मूल्य सर्वाधिक महत्व का माता 

लगा है। इसके बिना न व्यवित के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान हो सकता है बोर 
न ही व्यक्ति की स्वतस्त्नता की सच्चे अर्थों में व्यवस्था हो सकती है। द्रव 

(५) लोकतान्त्रिक व्यवस्था न्याय पर आधारित होनी चाहिए। न्याव क्नी कई 
लोकतन्त का आधार है। अनेक राजनीतिक दार्शनिक तो यह मानते हैं कि लोवा| 
प्रणाली ही न्याय की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। बैसे न्याय लोकतन्त्न का ऐसा | 
है जो अपने आप में व्यापकतम प्रकृति रखता है। इस कारण इसे बहुत कु6 बलह 
ही माना जाता है। फिर भी, इतना तो कहा ही जा सकता है कि लोकतत्त्रालक 
में अन्याय के लिए बहुत कम स्थान रहता है। लोकतन्त्न में राजनीतिक स्वतन्नग 0 
समानताएं और सुरक्षाएं हर नायरिक को प्राप्त रहती है। इस कारण, हए व्यक्ति बा 
की अवस्था से अपने आपको मुक्त करने के कारगर साधन रखता है। भेः खयागरी 
व्यवस्था उस समान में स्वतः ही हो जाती है जहां स्वतन्त्रता, समानता ओर ब्य मर 
व्यक्तित्व का सम्मान करने की संस्थागत व्यवस्थाएं होती हैं। राजनीतिक, सात हम 
और आशिक दृष्टियों से लोकतान्द्विक व्यवस्थाओं में हर नागरिक को स्याय आ्रप्त है 
सोकतांतरिक मूल्यों को सुदृढ़ करना माना जाता है। 

(शं) संविधानवाद, विधि के शासन का आदर प्राप्त करने का साधन है। 
विचारों व सिद्धान्तों की ओर संकेत करता है, जो उस संविधान का विवरण क 
करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली निवन्त्र्ण स्पापित है 
जा सके। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है, जिसका मूल कस यही उप्र पर 
शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार ही संचालित ह्दो 2 हि 
प्रभावशाली नियम्त्रण स्थावित रहे, जिससे ये मूल्य मौर राजनीतिक आदी सुर नी ः 
जिनके लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। परन्तु इसका यह वर हिट 
गंविधान के नियमों के अनुसार शासन संचालन मात्र ही संविधानवाद है। ऐश हक 
निरंहुश शासन में भी दो सकता है। एक तानाशाह अपनी इच्छा के अवतार 


महुंदाी 
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(क) पश्चिमी या उदारवादी दृष्टिकोण, (ख ) साम्यवादी दृष्टिकोण, और ( ग) इस 
वादी दृष्टिकोण । हो 
लोकतस्त के इन दृष्टिकोणों में आदर्श मूल्यों व सिद्धास्तों के अन्तर होने के स 
निर्णय की प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं में भी मौलिक अन्तर पाए जाते हैं। माता गे 
मोटी समानता एवं प्रचलन के आधार पर सभी को प्रजातन्त्र कहा गया है, हिल ए*े 
अन्तनिहित विचारो में पर्याप्त अन्तर हैं। इनके पृथक-पृथक विवेचन से विभिल दूि- 
कोणों में व्याप्त समानताओं व असमानताओं को समझा जो सकता है। 
(क) लोकतन्त्र का पश्चिमी या उदारबादी दृष्टिकोण (76 ० 
०7 ॥0क0०8। 00ग००३०))--लोकतन्त के पश्चिमी दृष्टिकोण में राजगीतिक सी 
या संवैधानिक लोकतन्त्त को प्रधानता दी जाती है। लोकतत्त्न के इस दृष्लीत 2 
सिद्धान्तों को लेकर विद्वान एक ही बात को अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत करते है हि 
सी बीन ने संवैधानिक उदार लोकतन्त्र के लिए तिम्न सिद्धान्तों को आवश्यक अर 
() नीति निर्माताओं के निर्वाचन में जम-सहभागिता; (2) भावी नीति हि (का 
के दो या दो से अधिक प्रतियोगी समूहों में से पसंद के विकल्य; (3) मा क 
पूर्ण समानता; (4) प्रतिनिधित्व की अधिकतम एकरूपता; (5) के हब 
तथा वैध राजनीतिक समूहों को राजनीतिक गतिविधियों की हे के करे 
(6) निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे विचार-विमर्श के बाद बहुमत से हक 
का निर्धारण; (7)समय-समय पर नियमित चुनावों के माध्यम से निर्वाधित शविति४ | 
का मतदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व मै की पल करी 
एलेन वाल" ने भी उदारवादी भ्रजातन्त्रीय शासन पद्धति के लक्षों मे री 
बनाई है। यह लक्षण, राब्ट सी० वोन द्वारा बताएं गए लक्षणों से बहुत भिल कदात 
इनको उद्धुत करके दोनों की समानताओं को देखना बसाव रहेगा। एलेन वात 
बताए गए लक्षण निम्नलिखित हैं-- छ्ो 
(3) एक से अधिक राजनी तिक दल होते हैं । दल राजनीतिक सत्ता के तिए एड 
से खुलकर प्रतियोगिता कर सकते है। ि ती है। 
(॥) सत्ता के लिए प्रतियोगिता छिप्राव-दुराव के साथ नहीं वरन छुपकर हो ( 
यह प्रतियोगिता स्थापित तथा स्वीकृत प्रक्रिया के आधार पर होती है। 
(#0) राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए पदों पर चुवाव या नियुवितर्या 
रूप में होती है । मर 
(५) ब्वॉपर मताधिकार पर आधारित चुनाव समय-समय रहे खो बा 
(५) सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रभावक गुट को. जे पी पर 
अवसर मिनता है। ट्रेड यूनियनों तथा अन्य स्वयंसेवी स्माजों या समाज 
सरकार का कड़ा निर्यत्रण नहीं दोता है । 
ही 


(पथ: 
१५७० ॥. एज, 3ग्विलव र'संवाल दब एम धरलाशा, 2-0पपैण), है 
299. 46-47, 
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(४) अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतन्त्ता और स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी स बनाए 
जाने आदि की नागरिक स्वत्तन्तताएं सरकार द्वारा मान्य होती है कौर सरकार उनकी 
रदए करती है। 

(शा) 'स्वाधीन' न्यायपालिका होती है। 

(शा) देलीविजत, रेडियो, अखबार जैसे जन-सम्पर्क माध्यमों एर सरकार का 
एकांधिकार नहीं होता है । इन्हें कुछ सीमाओं के अन्दर रहकर सरकार फी आलोचना 
करने की भी स्वतन्त्तता होती है । 

एलेग बाल स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि 'उदारवादी' प्रजातस्तीय पद्धतियों के 
सक्षप्रों के इस मोटे ब्योरे में कई खतरे निहित हैं । ऊपर दिए गए लक्षणों में कई महत्त्व- 
पूर्ण भिन्‍्नताएं होने के खतरे भी कम नहीं हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रतियोगी ट्विदलीय 
पद्धति है लेकिन निश्वयात्मक रूए से यह नहीं कहा जा सकता कि वहां एक ही प्रभावी 
राजनीतिक दल वाले देश ठंजानिया की अपेक्षा अधिक उत्साह से नागरिक स्वतस्वताओं 
ही रक्षा की जाती है । यह प्रश्व भी किया जा सकता है कि क्या वास्तव में एक से अधिक 
दलों के होने से शासन सत्ता में भाग लेने का क्षेत्ञ विस्तृत हो जाता है जधवा क्‍या इससे 
केवल यह सूचित होता है कि दो या अधिक राजनीतिक श्रेष्ठजन (ल॥८) वर्गों के मध्य 
संधर्ष है। इप्ी तरह न्यायपालिका किस अंग तक स्वतस्त है या जन-सम्पर्क माध्यम 
किस अश तक स्तरफार के नियत्नण से मुक्त है कहदा कठिन होता है ? 

इन्ही कठिनाइयों के कारण जीन ब्लॉंडेल ने कहा है कि उदारवादी प्रजातन्त्र को 
परिभाषित करवा कठिन है क्योंकि सम्मिलित अनुक्रमणिका के मुख्य उपागमोी (स्वतन्त्न 
चुनाव, विरोधी दल के अस्तित्व) आदि का कठो रतापुर्वक क्रियास्वग्नन अत्यधिक कठिन 


सगता है। इसी तरह पीटर एच० मर्कलरं ने अपनी एस्तक बोटिएण, | ५ ७ ०४५५! फढ * 
स्लेन्कत [१-९ ५ ल्‍ ु 5 5 
भाई *! ध 


६१) विचार-विमर्श दारा शासन) 

(2) बहुमत का शासव । 

(3) बल्पत्तंसूयकों के अधिकारों को मान्यता । 

(4) संवैधानिक सरकार । 

उदार सोकतन्त के लक्षणों के इस विवेचन में यह स्पष्ट होता है कि इस दृध्टिकौण में 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा राजनीतिझ समानता को बाधारमभृत माना भया है। इनकी 
व्यवस्था करने के लिए अन्य कई संस्थात्मक व्यवस्थाएं अनिवार्य मानी जाती हैं। मतः 
उदार लोकतात्त व्यवस्था के सिद्धान्तों को व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है) 

मीठे तोर पर उदार लोकतन्त च्यक्ति की स्वतन्त्रता, राजनीतिक समानता, सामानिक 


१एन्नथ् मे. धैक्ए, #गामटर्म॑ (एकमामिगो वर्धा (कफहट, पिटफ पल, सकता ॥हर्ठ 
एछ09, $967, 9. 302. 
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थ आधिक न्याय तथा लोक कल्याण की साधना पर बल देता है। इन मृझों वेब 
की व्यावह्ारिकता के लिए संस्थागत्त व्यवस्थाएं भी की जाती है। अतः उदार होड़गव 
के आधार दाशंनिक तथा संस्थात्मक दोनों ही कहे जा सकते हैं। इनकी हिते एक 
नीतिक समाज में विद्यमानता ही उस राजनीतिक समाज की उदार तोकवस बकतारे 
संचालित समाज बनाता है। * 

उदार लोकतन्त्र के आधार (०प्राठेबधेणा$ रण ॥0धर्थ वरक्षाण्पध्शो- 
लोकतान्त्रिक प्रणालियों के मुझ्यतया तीन आधार स्वीकार किए जाते हैं- वर्क 
सैद्धान्तिक तथा संस्थागत आधार । दाशंनिक तथा सैद्धान्तिक आधार उदार बोहाकि 
समाजों के साध्यों, आदशशों या मूल्यों का संकेत करते हैं, जबकि संत्याग्त बापारत्त 
साध्यों को व्यवहार मे प्राप्त करने के साधनों की व्यवस्था है! इन तीगों आपर्तेह 
अलग-अलग विवेचत करके ही इनके साध्य-साधन सम्बन्ध की समझा वां स़््ग़ो 
अतः इनका पृथक-पृथक वर्णन किया जा रहा है। . ! 

उदार लोकतन्‍्त्र के दार्श निक आधार (?॥050ए6क 076/07 00022 
त&ण्घ००४८०))--उदार लोकतन्त्नों के दार्शनिक आधार, इन राजनी तिर्क ब्यवस्‍्पारों 4३ 
अम्ततः गन्तव्यों से सम्बद्ध हैं। हर राजनीतिक व्यवस्था में कुछ मुलकू्त मूल यार 
निर्धारित रहते हैं। इन्ही आदर्शों की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था प्रयलगीत पे 
है। इन लक्ष्यों की उपलब्धि में आने वाली हर रुकावट को राजनीतिक 
करके आगे बढ़ती रहती है। प्रमुखतया, उदार लोकतन्त्नात्मक राज्यों में चाए का 
भूल्य स्वीकार किए जाते हैं--(4) व्यक्ति की स्वतन्त्रता, (2) राजनीतिक पता 5 
(3) सामाजिक व आयिक न्याय और (4) लोक कल्याण। : 

() उदार लोकतन्त्ों का आधार स्तम्भ मूल्य, व्यक्त की स्वतन्त्रता गे 
महू कहा जाता है कि व्यक्ति की स्वतन्त्ता के इ्दें-गिद॑ उदार लीर्कि डरा सिर 
धूमता है । इस मूल्य के पीछे प्रमुख॒ मान्यता यह है कि व्यर्वित के व्यक्तित्व की है 
अधिकांशत: स्वयं व्यवित द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक व्यवस्था भौर बाद सहित 
संस्थाएं इसमें सहयोग अवश्य देती हैं, परन्तु इनका योगदान एक सीमा के बाद कत हि 
के विकास में सहायक के स्थान पर बाधक बनने लगता है इसलिए हे क्षेम्से 
स्वतन्त्रता को व्यवस्था हीने पर, वह उन सामाजिक वे राजनीतिक बच्यवों हे हैं| 
आपको उन्मुकत कर सकता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में रोड़ गा 
इसलिए उदार लोकतन्त्रों में प्रमुख जोर व्यक्ति की स्वतस्ववता पर ही है। पे पे रे 
रखना जरूरी है कि उदार लोकतस्त्ों में व्यक्ति को स्वतन्त्रता का साधा सापेश जहर 
ही स्वीकार किया जाने लगा है, यह आवश्यक भी है। परम स्वत ला 
#7८८०००) तो वास्तव में अद्यजकता की अवस्था उत्पन्न कर देती है, नि रा दर्द 
वियामस अवरुद्ध ही होता है। अतः उदार सोकतन्तों में व्यक्ति की स्वत मी 
सीमित मंदर्भी हो होता है। कि 

(2) राजनीतिक समानता का आदर्श उदार सोपतस्तों में महत्वपूर्ण माता श्र 
गाज राजनीठिक शक्ति शो सर्वोपरिता सर्वमान्य है। इसके द्वारा मल सी 5 


है। इग! नि 


को परि, पी हैं। उनका 
कि वर्ग-विहोक समाज के राजनीतिक दलों की 9 ग्यकता हो. नही रह जाती है| 
ही कारण है कि सम्यवाद, राजनीतिक देखो क) अनेकता स्वीकार नहे ७... 
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परन्तु जन लोकतास्त्रिक व्यवस्था के मूल्यों की प्राप्ति के लिए समाज का गेददा 
निर्देशन होना आवश्यक है। जिससे समाज के सम्पूर्ण साधनों व शक्तियों में पपका 
रखा जा सके और साध्यों की पूछ्ति की सुब्यवस्या की जा सके | इसके लिये सूरपपा 
के दल (साम्यवादी) की आवश्यकता होती है जिसे समाज के लिए राजनीतिक ३ 
के प्रयोग, निर्देशन व नियन्त्रण का एकाधिकार प्राप्त हो। यह साम्यवादी दत कह 
सब्चा प्रतिनिधित्व करता है और सबके हित में राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग एक 
बनाता है। ऐसा दल शोषण व दमन का भ्रतीक नही होता है, वरन सावन हि 
साधना का साधन रहता है। ऐसी व्यवस्था वाला समाज ही लोकतान्तिक रहा मै 
सकता है। होता 

साम्यवादी जगत भे उत सभी “औपचारिक संस्थाओं को, जो उदार का 
व्यवस्था वाले राज्यों मे पाई जाती है, सविधान में अपनाया जाता है। जैसे संदिदात रे 
लिखित, अचल व्‌ 'सर्वोच्च' बनाया जाता है। राजनीतिक शक्तियों का कि 
प्रथककरण पाया जाता है। नागरिकों को मौलिक अधिकार सविधान दवा प्रा के 
जाते है और सरकार का निरन्तर उत्तरदायित्व रहे इसके लिए संस्यागत हुए 
जाती है। इतना ही नही, “विधि के शासन” का दिखावा भी कानूनी दृष्टि हुए 
किया जाता है। यह पंवैधानिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक शक्ति पर प्रभावधा बात 
लगाकर उसके दुर्पयोग पर अंकुश का काम करने वाली हैं। इसलिये यह कही ३] 
कि साम्यवादी शज्यों मे ही वास्तविक लोकतन्त्त है। विलियम जी० ऐम्डू,ज ने दे लक 
लिखा है कि, “प्रक्रियात्मक लोकतन्त की दृष्टि से रूस का संविधान ने पर 3४ 
संस्थाओं की, जो पश्चिमी देशों में प्रचलित हैं, स्थापना करता है और ररँं कक 
सम्बन्धों को भी ठोक उसी तरह मर्यादित करता है। रूस के संविधात में कर 
व्यवस्थाएं है जो पश्चिमी परम्परा के अनुरूप ही शक्ति निमंत्रण के मानक रे पॉि 
प्रक्रियात्मक नियमितताएं स्थापित करती है। रूस के संविधान में मायरिको 
अधिकारों और स्वतम्त्रताओं की सुव्यवस्थित रक्षा व्यवस्था है, विभिन्‍न कल डर 
के पारस्परिक सम्बन्धों की स्पष्ट व्याख्या है तथा सार्वजनिक नीर्ति बे होबता्कि 
क्रियास्वयन का प्रक्रियात्मक अनुवन्ध है। इन सब बातों में यह पाघवाल 
संविधानों से बिलकुल भी भिन्न नहीं है ।””! 

रूस तथा अन्य साम्यवादी रिधानो में पाई जाने वाली सभी री हम 
लोकतन्त की स्थापना करती हुई दिखाई देती हैं, परन्तु वास्तव में किक धाती 
लोकतन्त का अनुसरण नहीं होता है। साम्यवादी राज्यों में राजनीतिक मात 
पर संवैधानिक नियन्तणों की सभी संस्यागत व्यवस्थाएं केवल और हु हा वेग 
निष्कर्ष रूप में ऐलफ्रेड मेयर के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि“ 


कक 
सबिधान एक धोया है, यह क्रियान्वित नहीं होता है, और इससे रहती 


भ्ण 
पुहपटा०0 
काम त. हैएक्‍:व७छ, एमआए/बवाकात ्ब दलआवारागाशीिक हिग 
फ०्माथणत, 396॥, 9, 0. 
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दीनों अ्कारों के बीच की स्थिति के भी लोकतत्तत के अनेक नाम व रुपवत गो हैं 
लोकतन्त के ऐसे रूपी में हो वे नाम व रूप आते है जिन्हें बुनियादी वोकतस्त, रद 
लोकतन्त्र या नियंत्रित लोकतन्त्र की सं॑ज्ञाएं दी जाती है। इन प्रकारों के लोकतमों रे 
रूप में हम उन नवीदित राष्ट्रों की शासन व्यवस्थाओं को ले सकते हैं जिवशे पाममाविः, 
आधिक व राजनीतिक स्थिति तथा जितकी जनता के वौद्धिक स्तर के कारप झ के 
पश्चिमी व साम्यवादी दोनों ही प्रकार के लोकतन्त्र उपयुक्त लिद्ध नहीं होते है वा 
जिनमें लोकतन्त का क्रियान्वयन, जनमत की सीमित, निर्देशित अथवा नियंत्तित मर 
व्यक्ति के आधार पर होता है) वैसे सच तो यह है कि विकासशील देशों में गो 
अभी तक अध्थायित के दौर से गुजर रहा है । इन देशों में राजनीतिक पर्याय पा 
की अवस्था में होने के कारण, संविधानों में लोकतस्ते के आधार सुविश्चित कहीं होप१ 
हैं। संविधानों में बार-बार मौलिक संशोधन किये जाते हैं तथा एक मूत्ये के स्थात 
दूसरा भूल्य अपनाया जाता रहा है। इत राज्यों की परिस्थितियां ही ऐसी हैंकिल 
कभी-कभी विरोधी लक्ष्यों को स/मंजस्थ की परिषिय्रति मे लाना आवश्यक हो जो ॥ 
इन देशों में आधिक विकास की गति की तेज करने की आवश्यकता के सपिी थे 
राजनीतिक स्थायित्व व राजनीतिक शक्ति की वैधता के साधन भी अपनातें का 
हैं। एक तरफ, राजनीतिक सत्ता की बैधता, प्रतियोगी राजनीतिक दली के पा 
स्वतन्त्र, निष्पक्ष व नियतकालिक चुनावों द्वारा होती है ठी दूसरी तरफ, आर्विक के 
की दुत गति के लिए सभी साधनों में समस्वय स्थापित तभी किया जा हर 
प्रतियोगी राजमीति पर कुछ अंकुश लगाये जाएं । इन्ही कारणों से अनेक वंवोर्दित 
में लोकतन्त्र का एक नया रूप विकसित होता हुआ दिखाई देता है ! हू रा 

परन्तु सभी विकासशील राज्यों मे लोकतस्त का यह तया रूप एक समाव 7 दा 
पड़ता है। अनेक राज्यों में लोकतन्त्न की संस्थागत व्यवस्थार्य व राजनीतिक कि] 
आदर्श एक ही दिशा में जाने वाले होते जा रहे हैं। इन्ही राज्यों का लौकतर्त हक 
सोकतन्त्न के नाम से पुकारा जाने लगा है ! इन लोकत्तों मे राजनीतिक समाज पा 
तो उदारवादी लोकतस्त्रों की अवधारणा के समान, स्वतस्त्ता, रागनीतिक पं डी 
सामाजिक व आधिक स्थाय तथा लोक कल्याण की साधना के ही है, परई 2 छ 
दृष्टि से समाजवादी लोकतस्त्व साम्यवादी विचारधारा के समीप लगते हैं। "खा 
राज्यों में साम्यवादी संरचनाओं व संस्थागत व्यवस्थाओ के प्रति आस्पा जता 
जा रही है। इन राज्यों में समानता के राजनीतिक पहलू के साथ ही साथ से 
आधिक पहलू भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। प्रतियोगी राजनीति की छूंट ते कि 
है जब तक यह आधिक विकास के प्रयत्मों व आयिक त्याय की सवस्ताए 
नहीं बने । 

विकासशील राज्यों में आ्िक न्याय के लिए आधिक विपमताओं मे कमी हि 
तथा आधिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 
स्वतन्त्रताओं व प्रतियोगी राजनीति पर प्रतियन्‍्ध लगाना सोकतन्त का गदर के लिए 
वास्तव में ऐसा करना लोकतन्त्र को, लाखों-करोड़ों नंगे। भूसे व बीमार लीगी 
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नीतिक समानता, सामाजिक व आधिक न्याय तया जन-कल्याण केवल पु का हे 8 
लोगों के लिए, समस्त लोगों के हितों की कीमत पर सार्थक रह गया था। ऐसी गाल 
में लोकतन्त्र को 'पटरी पर! नहीं 'पटरी से उतरा' हुआ ही कहा जा पकता है। हे 
लोकतन्त्र को समाजवादी दृष्टिकोण समस्त जनता के लिए स्वतन्त्रता की बला डरे 
के लक्ष्य से प्रेरित, आधिक, सामाजिक व राजनीतिक समानता की ऐपी बा 
जिसमें सम्पूर्ण जनता के साथ न्याय हो और सबकी हित साधना हो सडके। 
लोकतन्त का समाजवादी दृष्टिकोण, उदारवादी लोकतस्त व साम्यवादी तोफवी 
बीच का मार्ग नही है। मह अपने आप में एक विशिष्ट विचार है। जिसमे लोग 
सैद्धान्तिक व्यवस्था को व्यावह्यरिक रूप में प्राप्त करने का प्रयास निहित है। पराह, 
लोकतन्‍्त्र मे राजवीतिक समानता व स्वतन्व॒ता पर भी बल दिया गया है तो | 
इसके सामाजिक व आधिक पक्षों के महत्त्व को भी आधारभूत माना गया है। कार 
दोनों का मध्यम मार्ग इसलिए नही है क्योंकि इसमे दोनों अ्रकार के के लि! 
के स्थान पर दोनों से अलग मुल्य, सिद्धान्त व साधन अपनाए गए है। जद 
साम्यवादी लोकतन्त्न बेमेल है। इनका सम्मिश्रण सम्भव ही नहीं है। कह है / 
समाजवादी दृष्टिकोण को इन दोनों की 'खिचड़ी' कहना गलत होगा। ; बोर 
लोकतन्त्र में स्वतन्तता व समानता के विश्ञेप अर्थ किए 'गए हैं तथा यह व सगाखात 
की भावना के अधिक अनुरूप है, क्योंकि इन्ही अर्थों में स्वतन्त्वता व॑ का 
न्याय व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा का अन्तिम उद्देश्य प्राप्त करा सकता है | पा आर 
नीति में जन-सहभागिता को अर्थपूर्ण' और प्रतियोगी राजनीति की परिि 
करता है । अन्यथा ]50 रुपये मासिक आमदनी वाले व्यर्विति की, डेढ चाय 
मासिक आमदनी वाले व्यक्ति से, सभी स्वतन्ब्रताओं तथा उनके भोग की (हित १ 
क्या अ्रतियोगिता हो सकती है? समाजवादी लोकतम्त इन दोनों में । ं रा 
यथार्थवादी बनाने के लिए बराबर करने के स्थान पर दोनों के बीच कर 
विपमता को कम से कम करने का लक्ष्य रखता है। अतः समाजवादी मे सदिषी है 
मर्थ में समझने के लिए यह आवश्यक है कि समाजों की बाह्तविकताओं की मै 
की जाए । हे तियां कै 
लोकतस् के इस दृष्टिकोण के विवेचन से यह स्पष्ड है कि दुनिया | 
राज्य लोकतन्त्न के समाजवादी ढांचे में सम्मिलित नहीं किए जा ' कर हैप+ 
लोकतन्त्र का यह प्रतिमान अत्यन्त जटिले है। सामान्य संरचनात्मर्क पतिए्‌ व 
नीतिक व्यवस्थाएं इस विचार की मौलिक मान्यताओं से हट जाती हैं। की 
इकबाल नारायण का यह निष्कर्प कि "जो राज्य उदाखादी या सा नहीं | 
के अन्तगंत नहीं जात वे रामाजवादी लोकतन्त्ष के नाम से जाने जाते हैं है ॥8 
सकता है। वास्तव में दुनिया के अधिकांश राज्य या वो उदारबादी लोकत ते 


ब्रा 
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रप्दी लोफतन्त्न की धेणी में रखे जा सकते है तथा शायद भारत जैसे कुछ राज्य ही समाज- 
+दी लोकतन्त के मानदण्ड के कुछ अनुरूप कहे जा सकते है। बाकी अनेक विकासशील 
राज्य न सैद्धान्तिक दृष्टि से तथा न ब्यवहार में समाजवादी लोकतन्त्र की भावता के 
अनुसार प्रशासित होते है । 

लोकतन्त्र के विभिन्‍न दृष्टिकोणों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि लोकतन्त्न की 
अवधारणा परिवर्तित होती गई है । अभी तक इसके तीन प्रतिमान ही प्रमुख हैं। इनमें 
से कौत-सा सही अर्थों में लोकतन्त्न का श्रेष्ठ प्रतिमान कहा जाए यह प्रयत्म निर्थंक 
रहेगा, क्योंकि अभी भी मानव भौतिक स्तर पर ही जीवित रहने की कोशिश में पूर्णतया 
सफल नही हो पाया है। जब सम्पूर्ण मानवता एक निश्चित जीवन स्तर प्राप्त कर लेगी 
तब शायद लोकतन्त्र के मूल्यों का पुन. निर्धारण होने लगेगा । 


लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं (00र४005 #ण 8ए९८९5४ 

07 0070073०५) 

लोकतन्त्न अत्यधिक कठिन शासन प्रणाली है। इसकी सफलता के लिए एक विशेष 
प्रकार की राजनीतिक संस्कृति ही उचित वातावरण प्रस्तुत कर सकती है। यही कारण 
है कि विकासशील राजनीतिक समाजों मे लोकतन्त्र के मूल्यों को सुरक्षित रखने और 
उन्हे व्यवहार में हर नागरिक के लिए अथंपूर्ण बनाने में अनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ रहा है। एशिया व अफ्रीका के अनेक राज्यों ने कठिनाइयों का सामना करने 
की भ्रम्ममर्थता की अवस्था में लोकतन्त्र के ढांचे को ही तोड़ दिया है। यहां प्रश्न यह 
उठता है कि लोकतन्त्न के सामान्य आदर्शों की प्राप्ति के लिए सरकार क्या करे ? लीक- 
तम्त्र के यह भादर्श एकदम सुनिश्चित और स्पप्ट होते हुए भी बहुत कुछ भस्पष्टता का 
तथ्य रखते है। लोकतन्त्न व्यवस्था समाज में उठने वाले परस्पर विरोधी दावों में 
सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोई सुनि' त नियम भी प्रस्तावित नही करती है। 
इस स्थिति में यह समस्या उत्पन्न होती है कि व्यवितग्रत क्षमताओं की अधिकाधिक 
प्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्‍या मार्ग अपनाए ? वह कौन-सी स्थिति 
हो सकती है जहां व्यक्तिगत स्वतन्व॒ता अव्यवस्था की सूचक मानी जाए और इस प्रकार 
व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे सीमित किया जाना आवश्यक माना जाए ? यह भी 
प्रश्त उठता है कि सरकार प्रेरणाओं और आगे बढने की आकांक्षाओ को बिना आधात 
पहुंचाये गम्भीर सामाजिक असमानताओं को कम करने का कहां तक प्रयाप्त कर 
सकती है ? स्पष्ट है कि इस प्रकार की, और ऐसी अनेक दूसरी समस्याओं के समाधान 
के लिए कोई एक सुनिश्चित नियम स्थापित नही किया जा सकता है, क्योंकि लगभग 
प्रत्येक बात उस समय विशेष और स्थान विशेष की सामाजिक तथा आशिक परिस्थितियों 
पर आश्िित है जहां इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते है । 

कोरी तथा अब्राहम का मत है कि लोकतान्त्रिक समाज में बढती हुई जटिलताओं 
के कारण ऐसे प्रश्नों के गणितीय उत्तर नहीं दिए जा सकते । परन्तु लोकतान्त्िक 
समाजों में कुछ ऐसी स्वीकृत विधिया अनिवायंत: होनी चाहिए जो असहमतियों में 


486 :: तुलनात्मक राजनीति एवं राजनौतिक संस्थाएँ 


सामंजस्य लाने और इस प्रकार लोकतान्तरिक समाज को हिसात्मक समाजमें एस 
हो जाने से रोकने में सफल हो सर । उसके अनुसार ऐसी स्वीकृत विधियोंकाशा 
लोकतन्त्न को सफल नहीं होने देगा । उन्होंने ऐसी चार विधियों का उत्ेश सिशे 
तथा इन्हें लीकतन्त की सफलता के लिए अनिवार्य माना है। यह चार विशिवरी 
में सरकार व लोकतान्त्रिक समाज के वायरिकों की सहमतियां हैं जिनसे वोववेख एस 
सुचार रूप से कार्यरत रह सकता है। यह चार सहमतियां इस प्रकार हैं -[॥ का 
व नागरिकों की गतिविधियों का विधि के अनुसार संचालन होगा। (2) बारी ही 
बाद-विवाद गौर विचार-विमश्श से दुर किए जाएंगे । (3) मतमेदों को तथ्यों व ह 
कसौटी पर ही परखा जाएगा। (4) निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और ऐे्ि 
सबको मान्य होंगे ।7% पु मे हशवसी 

समाज में इन सहमतियों की अवस्था तब ही आ सकती है जब समान में 504, तट 
परिस्थितियां अनिवायंत. विद्यमान हों, अर्थात लोकतान्तिक प्रक्रियां पे इस रे 
उपरोक्त सहमतियां हर समाज में नहीं हो पाती हैं । इसके लिए कुछ बय छत पा 
लोकतन्त्न की सफलता की शर्तों के रूप में समाज में विद्यमान होती चाहिए ्ल 
सर्कल?" ने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है--() रहन-सहन का बीक्षाइठ मं 
स्तर। (2) उपयुक्त मात्रा में सामाजिक व आधिक समानता। (3) सतत 4 
समाजे। (4) आनुभविक दृष्टिकोण । 

() ५५8६ की हा के लिए आवश्यक है कि समाज में सभी गत 
एक निश्चित स्तर तक हो । भूखे और नंगे लोग लोकतन्त्र के आद्शों है पेट के 
सकते । उनके लिए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की बारीकियाँ कोई महप्व न 
जीवन का एक उचित स्तर न होने पर नाग्ररिक रोज़ी-रोटी की चिन्ता कु 
तान्त्रिक आदर्शों को ताक में रख देते हैं। 'तीसरे विश्व' के अधिकांश राज्यों में हा 
व्यवस्थाओं की स्थापना के कारणों में से एक कारण यह भी रहा है । गद् मई 
रखनी है कि रहन-सहन के स्तर और लोकतस्त की सफलता में सम्बन्ध पी 
हो माना णा सकता है। ऐसा नहीं है कि रहन-सहन के स्तर में उत्तरीत्तर दूर्डि की 
में लोकतन्त॒ की सफलता की सम्मावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। परत 2805 स 
स्तर पर जीवन यापत की व्यवस्था का अभाव लोकतस्ख फी सफलता मै 
जाता है । | 
(2) सोकतान्तिक व्यवस्थाओं के उदय तथा बने रहने का 40227 
समानता के साथ गद्दरा सम्बन्ध है। किसी भी शामाज में कक, हैः दी वा 
अग्मानताओं की विद्यमानता लोकतन्त्त पर अनावश्यक दबावों की पर्ि डर 
करती है। अत: सोकतन्त्र प्रणाली के आदर्शों व मूल्यों को व्यवहार में प्रणव 


पटणात बणवे मैणिशीबक्त, ००, २/ ७7९ 2838: 
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राजनीतिक समाज में बहुत अधिक आ्िक विपमताएं तथा सामाजिक भेदभाव नही होने 
घाहिए, परन्तु इसका यह अथे नहीं है कि लोकतन्त की सफलता, आदधिक-सामाजिक 
विकास के साथ गठबन्धित है। यद्यपि लिपसेट (38. )(. /795७0) ने व्यापक शोध के 
आधार पर यह निष्कपं निकाला है कि लोकतन्‍्त की उत्पत्ति तथा आधिक सम्पत्ति व 
पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ सम्बन्ध है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पूंजीवादी 
व्यवस्था, आथिक सम्पन्नता व लोकतन्ते की सफलता मे कोई गहरा सम्बन्ध है । अब 
विद्वान केवत इतना ही स्वीकार करते हैं कि सामाजिक व आथिक दृष्टि से समाज में 
उचित समानता लोकतान्त्रिक प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है। भारत व 
श्रीलंका में शायद इन्हीं क्षेत्रों मे असमानता के कारण लोकतन्त्न व्यवस्था पर अप्रत्याशित 
दबाव पड़ने लगे हैं। कभी-कभी दवावों से इन देशो में लोकतन्त्न व्यवस्था के दूढने का 
मार्ग खुलता हुआ दिखाई देने लगता है। 

(3) स्वतन्त्र समाज का अर्थ ऐसे समाज से है जहा सामाजिक गतिशीलता (3०० 
7099) हो । ऐसे खुले समाज में व्यक्ति जकड़नों में नहीं बंधा होने के कारण अपनी 
आवश्यकता के अनुरूप समूह व संगठन बनाकर अपने हितों की पूर्ति की व्यवस्था कर 
सकता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति के हितो की पूर्ति के अनेक वैकल्पिक समूह होते हैं। 
इससे लोकतन्‍्त्र की सफलता की पृष्ठभूमि तेयार होती है। 

(4) आशुभविक दृष्टिकोण का तात्पयं यह है कि समाज मे सभी विवादों पर दो 
पक्षो में से कोई भी केवल अपने मत को परम सत्य या उचित मानने की अपेक्षा उस पर 
व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं । इससे विवाद उलझने के बजाय सुलझने की स्थिति में 
आजाते है । अधिकांशतः जिद्दी बहुमत या समूह लोकतन्त्न को कमजोर बनाते है। 
लोकतन्तते की सफलता के लिए सभी दलों, समूहों व नेताओं द्वारा आंदान-प्रदान (8७ 
शत ॥9:8) का व्यावहारिक दृष्टिकोण या रुख अपनाना जरूरी है। 

लोकतान्त्रिक समाज व्यवस्थाओं की सफलदा की शर्तों के विवेचन से यही निष्कर्ष 

निकलता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं की सफलता की कोई सुनिश्चित शर्तें हो ही 
नही सकती है। जिन शर्तों का यहां विवेचन किया गया है वे भी मात्रा के इतने अन्तरों 
से युक्त हैं कि इनका कुछ भी अर्थ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक राज्य में 
रहन-सहन का एक स्तर लोकतल्त्न पर दवावकारी प्रभाव नही डालता हुआ देखा जा 
सकता है जबकि वही स्तर दूसरे राज्य में, जो चारों तरफ से घनी-मानी राज्यों से घिरा 
हुआ हो, घातक हो सकता है । इसलिए इस सम्बन्ध में यही निष्कर्ष विकाला जा सकता 
है कि कुछ सामान्य अवसघ्थाएं लोकतन्त्त को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायक 
मानी जा सकती है, पर उनमें तथा लोकतन्त् की सफलता में कोई अत्यधिक परिशुद्धता 
वाला सुनिश्चित सम्बन्ध हो ऐसा कहना कठिन होगा। ए० एल० लावेल (&.]...09०!]) 
ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि “किसी प्रकार की भी शासन- व्यवस्था का जीवन 
इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस हृद तक ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर पाती है 
जो उसे आगे चला सकें और किस हृद तक वह नेतृत्व के लिए सबसे अधिक समर्थ 
व्यक्तियों को आगे ला पाती है। क्या लोकतन्त में ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते की 4३५ 
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सामंजस्य लाने और इस प्रकार लोकतान्तरिक समाज को हिसात्मक समान मे पति 
हो जाने से रोकते में सफल हो सकें । उसके अनुसार ऐसी स्वीइत विधियों बाबा 
लोकतन्‍्त्र को सफल नहीं होने देगा । उन्होंने ऐसी चार विधियों का ढव श्ि्‌ 
तथा इन्हें लोकतन्त की सफलता के लिए अनिवाय माना है । यह चार विद्या वहा 
में सरकार व लोकतान्त्िक समाज के नागरिकों की सहमतियां हैं गिनसे तोगात एन 
सुचार रूप से कार्यरत रह सकता है। यह चार सहमतियां इस प्रकार हैं“ (/) 77 
व तागरिकों की गतिविधियों का विधि के अनुसार संचालन होगा। (2) बापही हे 
बाद-विवाद और विचार-विमर्श से दुर किए जाएंगे ! (3) मतभेदों को तथ्यों व गई 
कसौटी पर ही परखा जाएगा। (4) निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे बोर हरि 
सबको मान्य होंगे (7९ पे छू 

समाज में इन सहमतियों की अवस्था तब ही आ सकती है जब समाज मे बुछ हम 
परिस्थितियां अनिवायंतः विद्यमान हों, अर्थात लोकतान्व्रिक प्रंत्रियाँ तने भ्क 
उपरोक्त सहमतियां हर समाज में नहीं ही पाती हैं । इसके लिए कुछ बेद्क हे 
लोकतन्त्न की सफलता की शर्तों के रूप में समाज में विद्यमान होगी 3 हे 
मल? ने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है--() रहत-सहत का मौका रे 
स्तर। (2) उपयुक्त मात्रा में सामाजिक व आधिक समानता । (3) लेन | । 
समाज । (4) आनुभविक दुष्टिकोण । 

() ८.8 सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज में सभी का 07% 
एक निश्चित स्तर तक हो। भूले और नंगे लोग लोकतन्त्र के आादर्शो से 78० ! 
सकते । उनके लिए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की वारीकियां कोई महे नही 
जीवन का एक उचित स्तर न होने पर नागरिक रोज़ी-रोदी की दिल पर 
तान्त्रिक आदर्शों को ताक में रख देते हैं। 'तीसरे विश्व' के अधिकांश शशयो पे 
व्यवस्थाओं की स्थापना के कारणों में से एक कारण यह भी रहा है । यह हिट 
रखनी है कि रहन-सहन के स्तर और लोकतन्त की सफलता में सम्बन्त डे 
ही माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रहन-सहव के स्तर में उत्तरीत्तर वृद्धि निहित 
में लोकतन्त की सफलता की सम्भावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। परई है धरक रे 
स्तर पर जीवन यापन की व्यवस्था का अभाव लोकतस्त्न की से 5 
जाता है । के तारा 

(2) लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के उदय तथा बने रहते के 2 पामार्शि 
समातता के साथ गहरा सम्बन्ध है। किसी भी समाज में आर्थिक हि उतने 
असमानताओं की विद्यमानता लोकतस्ते पर अनावश्यक दबावों की परिस्थिति विएं 
करती है। अत: लोकतन्त्र प्रणाली के आदर्शों व मूल्यों को व्यवहार मैं आर कं 
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राजनीतिक समाज में बहुत अधिक आधथिक वियमताएं तथा सामाजिक भेदभाव नही होने 

. चाहिए, परन्तु इसका यह अथं नहीं है कि लोकतन्त्र की सफलता, आधिक-सामाजिक 
विकास के साथ गठबन्धित है। यद्यपि लिपसेट (5. १४. [8952/) ने व्यापक शोध के 
आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि लोकतन्त्र की उत्पत्ति तथा आथिक सम्पत्ति व 
पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ सम्बन्ध है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पूंजीवादी 
व्यवस्था, आधिक सम्पत्नता व लोकतन्त्न की सफलता में कोई गहरा सम्बन्ध है। अब 
विद्वान केवल इतना हो स्वीकार करते हैं कि सामाजिक व आयिक दृष्टि से समाज में 
उचित समानता लोकतान्त्रिक प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है। भारत व 
श्रीलंका में शायद इन्ही क्षेत्रों में असमानता के कारण लोकतन्त्न व्यवस्था पर अप्रत्याशित 
दबाव पड़ने लगे हैं। कभी-कभी दवावों से इन देशों में लोकतन्त्र व्यवस्था के टूटने का 
मार्ग खुलता हुआ दिखाई देने लगता है। 

(3) स्वतन्त्र समाज का अर्थ ऐसे समाज से है जहां सामाजिक गतिशीलता (3०लंगां 
ग्ा०0॥09) हो । ऐसे खुले समाज में व्यकित जकड़नों में नहीं बंधा होने के कारण अपनी 
आवश्यकता के अनुरूप समूह व संगठन बनाकर अपने हितों की परू्ति की व्यवस्था कर 
सकता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति के हितों की पूर्ति के अनेक वैकल्पिक समूह होते है। 
इससे लोकतन्त्र की सफलता की पृष्ठभूमि तैयार होती है। 

(4) आनुभविक दृष्टिकोण का तात्पर्य यह है कि समाज में सभी विवादों पर दो 
पक्षों में से कोई भी केवल अपने मत को परम सत्य या उचित मानने की अपेक्षा उस पर 
व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए । इससे विवाद उलझने के बजाय सुलझने की स्थिति में 
भाजाते है। अधिकांशतः जिद्दी बहुमत या समूह लोकतन्त़त को कमजोर बनाते हैं। 
लोकतन्त्र की सफलता के लिए सभी दलों, समूहों व नेताओं द्वारा आदान-प्रदान (8४० 
2 [8(:8) का व्यावहारिक दृष्टिकोण या रुख अपनाना जरूरी है। 

लोकतान्त्रिक समाज व्यवस्थाओं की सफलदा की शर्तों के विवेचन से यही निष्कर्ष 
निकलता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं की सफलता की कोई सुनिश्चित शर्तें हो ही 
नही सकती हैं। जिन शर्तों का यहां विवेचन किया गया है वे भी मात्रा के इतने अन्तरों 
से युक्त है कि इनका कुछ भी अर्थ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक राज्य में 

रहन-सहन का एक स्तर लोकतन्त्र पर दबावकारी प्रभाव नहीं डालता हुआ देखा जा 
सकता है जबकि वही स्तर दूसरे राज्य में, जो चारों तरफ से घनी-मानी राज्यों से घिरा 
हुआ हो, घातक हो सकता है । इसलिए इस सम्बन्ध में यही निष्कर्प निकाला जा सकता 
है कि कुछ सामान्य अवस्थाएं लोकतन्त्र को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायक 
मानी जा सकती हैं, पर उनमें तथा लोकतन्त्र की सफलता में कोई अत्यधिक परिशुद्धता 
बाला सुनिश्चित सम्बन्ध हो ऐसा कहना कठिन होगा। ए० एल० लावेल (&.]..],09०)]) 
मे इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि “किसी प्रकार की भी शासन व्यवस्था का जीवन 
इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस हृद तक ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर पाती है 
जो उसे आगे चला सकें और किस हद तक वह नेतृत्व के लिए सबसे अधिक समर्थ 
ब्यक्ितयों को आगे ला पाती है। क्या लोकतन्त्न में ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की प्रवृत्ति 
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है जो अपने आंशिक हितों की अपैक्षा सार्वजनिक कल्याण को अधिक महत्त के, शिफे 
विभिन्‍न वर्ों में ईप्या की भावना न होकर परस्पर सहानुभूति हो, जो भावीदल्याओरे 
लिए वर्तेमान कठिनाइयों को दूरदशिता और साहस के साथ झील सके ? वेयो वो 
अपने प्रतिनिधियों और न्यायाधीशों के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जिन देह 
गुण विद्यमान हों। यदि लोकतन्त्र यह सब करता है तो जो भी तूफान उठंगे वेहसी हूं 
को न हिला सकेंगे और वह अडिग रहेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो का 
आधार अस्थिर समझना चाहिए । 


लोकतन्‍्त्र शासन के गुण (८७७ णी0थ्या०णब्रा० 8:भधा) | 

लोकतन्त शासन व्यवस्था की श्रेष्ठता को सभी स्वीकार करते हैं। शायद झवनिए। 
आज दुनिया का हर राज्य लोकतान्विक होने का दावा करने लगा है। ई5 प्रणारी हा 
गुणों की विद्वानों ने लम्दी-लम्बी सूचियां प्रस्तुत की हैं । इसके पक्ष में 93808 
से लेकर नै तिक तथा मनोवैज्ञानिक तर्क तक दिये गये हैं। प्रो” डब्ल्यू* ई० हू 
(९.8. पत्णयाड़) ने तो लोकतस्त्न व्यवस्था के पक्ष को पुष्ट करते हुए महों कर 
है कि 'लोकतन्त् चेतत और उप-चेतव मन की एकवा है।! (0शग्रएथ०० हैं 
णंगा मी त6 ०गाएलं०0३ द्रात 5७-८णाइलं०05 प्शांएत) सी० डी ० बन या १५ 
का गुणगान करते हुए लिखा है कि लोकतन्त आत्म शिक्षा का सर्वोत्तम हाई है हे 
स्पष्ट है कि लोकतन्त्त प्रणाली की श्रेष्ठता तथा इससे होने वाले लाभों को सभी छे 
करते हैं । संक्षेप मे, इस शासन व्यवस्था के गुण निम्नलिखित माते जा सकते के 

() शासक जन-कल्याण के प्रति सजग, अनुक्रियाशील तथा जागरूक रहते 

(2) जन शिक्षण का श्रेष्ठतम माध्यम है । व्रत बाहावस 

(3) सामाजिक, आथिक व राजनीतिक सुघार के लिए समु्नित ४ 
व्यवस्था होती है। 

(4) उच्च कोटि का राष्ट्रीय चरित्न विकसित करने में सद्वापक है! करता है। 

(5) स्वावलम्बन व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का विकात करत 

(6) देशभक्त का स्रोत है । 

(7) भांति से सुरक्षा प्रदान करता है । 

(8) शासन कार्यों में जन-सहभागिता की व्यवस्था करता है। है 

(9) व्यवित की गरिमा का सम्मान ता समावता का आदद पस्तुत व शो 

सोकतस्त्त प्रणाली के उपरोक्त गुण यह स्पष्ट करते हैं कि इस व्यवस्था नी 
ब्यवित यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे अपनी बात कहने पा ली । 
है। क्योंकि लोकताग्विक व्यवस्था का पहला काम यही है कि वह जनता करें। रू 
बहने के अधिकाधिक अवसर दे तथा जनता की जिशासा का समायात तर शशि 
फाइनर वा गहना है कि 'प्रजातस्थ शासन प्रणाली में तो रहत-गईत तप 
मग्रामास्य रूप से अधिक होता है। ऐसा दो कारणों से दा की 32 
मोजना डी अपेक्षा सोदतस्त्र के अन्तर्गत शासकीय वियस्थण सौर हल 
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नवीन साहसिक व्यापार करने की स्वतन्त्रता होती है। द्वितीम, यह भी सत्य है कि कुछ 
राजनीतिक दल, सम्भवत्: सभी आवश्यक रूप से निरन्तर ही रहन-सहन के उच्च-स्तर 
की उपयोगिता व महत्त्व की सीख देते रहते हैं ।7? अत: यह कहना गलत नही होगा कि 
लोकतन्त व्यवस्था सामाजिक, आथिक व राजनीतिक सुधारों के लिए समुचित वातावरण 
बनाने में बहुत सफल रहती है । 

लोकतन्त्त शासन व्यवस्थाओं के यह गुण अधिकांशत: सेद्धान्तिक ही रह जाते हैं। 
व्यवहार मे इनकी उपलब्धि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। केवल अवसर या 
वातावरण ही काफी नही होता है। फिर यह्‌ प्रश्न उठता है कि क्या व्यवहार में समानता, 
न्याय तथा जन-सहभागिता की लोकतन्त्र में व्यवस्था हो पाती है ? इस सम्बन्ध में यही 
कहा जा सकता है कि इसमें लोकतन्त्न व्यवस्था का कोई दोष नहीं है। अगर कोई 
सैद्धान्तिक ब्यवस्था व्यावहारिक नही बन पाती है तो दोप उन व्यवितयों का है जो उसे 
क्रियान्वित करते है म॒ कि उस व्यवस्था का। लोकतन्‍्त्न के लाभ व्यवहार मे प्राप्त हो सकें 
इसके लिए नागरिकों का ईमानदार, कत्तंव्यपरायण व समझदार होना ही पर्याप्त नही 
होता है। इसके लिए आर्थिक विपमताओं का अभाव, सामाजिक समानता, राजनीतिक 
स्वतन्त्रता तथा सहिष्णुता का होना भी अनिवायं है। 


लोकतन्‍्त्र शासन के दोप (9७आ०पा$ ० एछच्मा००३०9) 
लोकतन्त्र प्रणाली को कार्य रूप देने में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण कुछ विचारक 
केवल इसके विपक्ष को ही सबल मानते है। इन व्यावहारिक कठिनाइयो के कारण 
लोकतन्त्र की कड़ी आलोचना की जाती रही है। कुछ विद्वान तो यहां तक कहने लगे है 
कि लोवतन्‍्त्न का अब कोई उपयोग नही रहा है क्योकि अब कही भी सच्चे अथं में लोक- 
तान्त्रिक व्यवस्था नही पाई जाती है। यह सही है कि सेद्धान्तिक श्रेष्ठता के बावजूद 
लोकतन्‍्त्र का क्रियास्वयन कई दोषों का सृजन कर देता है। लॉडं ब्राइस ने इसके निम्न- 
लिखित दोप बतलाए है--- 
() शासन-व्यवस्था या विधान को विकृत करने मे धन-बल का प्रयोग । 
(2) राजनीति को कमाई का पेशा बनाने की ओर झुकाव । 
(3) शात्न-व्यवस्था में अनावश्यक व्यय । 
(4) समानता के सिद्धान्त का अपव्यय और प्रशासकीय पदुता या योग्यता के उचित 
मूल्य का न आँका जाना। 
(5) दलवन्दी या दल संगठत पर अत्यधिक बल। 
(6) विधान सभाओं के सदस्यों तथा राजनीतिक अधिकारियों द्वारा कानून पास 
कराते समय वोटों को दृष्टि में रखना और समुचित व्यवस्था के भग को सहन करना ॥78 


पप्तदाशागा सिएल, 7#ल पकिललरए माब॑ मबलावर गण अाग्बेद्क एणरत्ाशाा, बीए ०6... 
उ,0900), '४थशघघा, 967, 9. 945. 
33425 79९९; रैब2बैधा 72000572225, १०. वा, 7,07009, ॥४८४५॥)७७, 92], 9. 22, 
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लोकतन्त् की सेद्धान्तिक व्यवस्था को व्यावहारिक रूप देवे में आते दानी लिए 

के कारण ही प्लेटो सौर अरस्तु ने इस प्रणाली को शासन का विक्ृत रूप बताया गा। 
कोई भी विचार सैद्धान्तिक श्रेष्ठता के कारण ही व्यवहार में श्रेष्ठतर नहीं छू रा 
है। लोकतन्त की अव्यावहारिकता के कारण ही आलोचक यह कहते हैं हि वोरहब)े 
सिद्धान्त बद्यधिक आदर्शवादी मौर कल्पनावादी हैं। व्यवहार में घोकतन्त शासन सर 
का भार सम्पूर्ण जनता पर आधारित करके गनिध्वनतम, भनभिज्ञतम तवा बगेषतर 
लोगों का शासन” हो जाता है, वयोंकि आम जनता शासन की पेचीदरियों हे ्तथि 
ही नही होती है बरन शासन करने के योग्य भी नही होती है । बोकतत्त धवत्ारी 
यही सबसे बड़ो विठम्बना है कि इसमें योग्यतम व्यक्ति. बभिजन वर्ग, जो शातत ईि 
के फ्रिमान्थयत मे सक्रिय होते हैं, अयोग्यत्म व्यवित्त--जनसाधारण, द्वास विस 
किये जति हैं । अगर वह्द नियंत्रण व्यवद्वार में अमावी हो जाता है तो सोकतस हही कर 
में भीड़तन्तत (.7000८:2०४) बन जाता है। अतः दोप लौकतरत् व्यवस्था में नहीं, ४ 
व्यवस्था को फ्रियान्वित करने मे सम्मिलित शासनकर्ताओं और शामितों मैं होते हैं। व? 
व्यवद्वार में लोकतन्त के यह दोप इसलिए आ जाते हैं कि उसे व्यवह्षार में लाने कोने तीर 
अपने को उस स्तर का नहीं रख वाते हैं, जिस स्तर की सोकतस्त्र की सफतता हे हि 
आवश्यकता होती है। परन्तु लोकतन्त् के आलोचकों को एक बात तो मातती ही होगी * 
इस प्रणाली के इन दोपों के बावजूद गह प्रणाली अन्य सभी अणालियों से श्रेष्ठतर है। गो 
कारण है कि दुनिया के अनेक राज्यों में लोकतन्त व्यवस्था को कुछ महत्वाराती एग 
नेताओं द्वारा उखाड़ फेंकने के बाद भी इसकी स्थापना के फिर प्रयल होते रहे हैं। सर 
धमानों में बागरिक्रता कंति तक का सहारा लेकर पुन: लीवतान्विक शाह स्पा ि 
करते रहे हैं। लोकतन्त के आलोचक इस वात से भी इतकार नहीं कर सरते 428 
दोपों के होने पर भी शायद लोकतान्त्रिक व्यवस्था ही मानव की गरिमा, उ्ती सर्ि' 

के मम्मान और धासन कार्प में उसकी सहभागिता सम्भव बनाने का श्रेष्ठतर पायत है! 
यह केवल शासत का ही रूप नही, यह जीवन का ढंग है । इसमें ब्यतित की ससुर हर! 
आशय निहित है। मह व्यवित जीवन के विभिन्न पहलुओं को असय-अतग करने हे 
सम्मिलित रूप से विकप्तित होने का अवसर प्रदाव करने वाली व्यवस्था है। 
की श्रेष्ठता का संकेत मिल के इस निष्कर्ष से मित्नता है शिसमें उत्तने कहां 
“सोकतन्त के विरोध में दी जाने बाली गुक्रितियों में जो कुछ सुधार प्रतीत हुआ: शा 
ब्रा महत्त्व देते हुए भी मैंने सह उसके पक्ष में ही विश्वय किया ।' 


हट 


लोकतन्त्न : एक मुल्यांकद (एच०टग</ : 4 हृष्याण्यमंगा) 

लोकतस्क्ष का आदर्श वस्तुतः इतना दुरूढ है कि उसका यथाय॑ कहीं भी धर (दि 
भादर्श के पूर्णतः अनुरूल नही हो पाता है। फिर भी सोकतस्त रा विषार जा मं 
सोष़िय है कि सभी शाएन अपने को सोड़ताग्त्रिक ही बताते हैं । संदुरत यप्र ग97 
सामानिक घास्कदिस मंगठन (छप८६20) के सन 949 के उस तियेश के एए गा 
हो पृध्ट होती है जिसमें कह्दा गया है हि. “विश्व के इतिद्वास में पदली शर रह हरी 


चर 


सौकतन्त और मधिवायकतन्स : 49॥ 


कि कोई भी सिद्धाग्त अब लोकतन्त विरोधी सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत नही किया जाता 
है।' परन्तु लोकतन्त् की यह लोकप्रियता यह्‌ प्रश्व उत्पल्त करती है कि बया लोकतत्त 
का विचार अब निरथंक नहीं हो गया है ? जब भसिसन-भिन्‍न लोगों के मस्तिष्को में पाए 
जाने वाले विविध प्रकार के विचार लोकतन्त्र में सम्मिलित पाने जाने लगे हैं, तब किसी 
व्यवस्था की प्रकृति का स्पष्टीकरण करने की इसको क्षमता ही समाप्त हो जाती है। 
ऐसी अवस्था में लोकतन्त् की अवधारणा को या तो छोड़ देने का था उस पर पुनविचार 
करने का ही विकल्प रह जाता है। अनेक विचारक यह स्वीकार करते हैं कि इस अव- 
धारणा का त्याग तो इससे उत्पस्न चुतौती से बचना है। अतः इस पर पुनविधार ही की 
आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। लोकतन्त के स्वरूप व परिभाषा पर पुनः विचार 
का एक कारण राजनी ति-शास्त्र के अध्ययन में व्यवह्मरवादी दृष्टिकोण (9८॥४ए०एको 
279.7080४) का विकास भी कहा जा सकता है । 
व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति-शास्त्न के प्रत्येक विचार एवं भवधारणा 
की परिभाषा उसके व्यावहारिक स्वरूप से मेल खानी चाहिए। यह इसी आधार पर 
लोकतन्‍्त की अवधारणा को परखकर पुत्र: परिभाषित करने के प्रयास में सलग्न है। 
रॉबर्द डाहल (६०७०८ 487) के अनुसार लोकतन्तत के व्यवहार को दृष्टियत रखकर 
उसके लिए 'लोकतन्त' शब्द का प्रयोग अनुपयुवत है, क्योकि आज के हर लोकतान्त्िक 
देश में, चाहे बह उदारवादी, साम्यवादी या समाजवादी क्‍यों मं हो, जनता न हो स्वयं 
कही भी शासन में भाग लेती है मौर न उसे शासन संबंधी बातों में विशेष दचि ही होती 
है। निर्वाचन को लोकतन्तत की आधारशिला माना जाता है, पर डाहल के अयुसार 
निर्वाचन से भी जनता की सही इच्छा मालूम नही हो सकती है। वर्योंकि चुनाव पद के 
लिए विजयी बनाने के मलावा जन इच्छा को भालूम करने में बहुत सहायक नहीं है १ 
निर्वाचन की सही अर्थों में कितनी उपयोगिता है इस सम्बन्ध मे डाहल ने कहा है कि 
चुनावों से हमारी अपेक्षा यह होती है कि उनसे कुछ विश्चित मसलों के सम्बन्ध में बहुमत 
की 'इचछा' अधवा 'वरीयता' (97८४7०0९८६) का पता सय जाय, पर चुनावों में ऐसा 
बहुत कम होता है।”' उसके मतानुसार “चुनावों में अधिक से अधिक यह पता चन्न पाता है 
कि पद के लिए चुनाव सड़ने वालों में से कुछ नागरिकों की पहली वरीयता या पसंद किसे 
ब्राप्त है।' डाहल का यह कथन सही है पर इसका यह भी तात्पय नहीं है कि निर्वाचन 
की कोई उपयोगिता नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि इन कमियों के बावजूद 
लिर्वाचन व्यवस्था के द्वारा शवित के दुरुपयोग की सम्भावतरा काफ़ी सीमा तक कम हो 
जाती है, वयोंकि लोकतन्व री व्यवस्था मे से यदि निर्वाचन को निकाल दिया जाय तो 
भ्रतियोगिता केवल नेताओं व उसके गुटों के दीच रह जायेगी और ये सामान्य जनता की 
उपेक्षा करने की स्थिति में जा जानेगे। अतः निर्वाचन में चाहे जो भी कमियां हों, यह 
शासनकर्ताओं को जनता के निर्णय के लिए, जनता के सामने आने का महत्त्वपूर्ण साधन 
प्रस्तुत करते हैं। अतः चुनादों का होना ही लोकनेतानों को उत्तरदायी बनाये रखने के 
लिए पर्याप्त मादा जा सकता है। शायद यही कारण है कि लोकतन्त का दावा करते वाले 
हर शाज्य में निर्दायन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवस्था मवश्य पाई जाती है । 
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डाहल केवल निवरचिन की व्यवस्था से ही किसी शासन को, लोकदत्ान्तिक मात हे 
पक्ष में नहीं है। उसका मत है कि लोकतन्त्न का व्यावद्वारिक रूप ऐसा नहीं है जिम क्त्न 
(शासन) पूर्णतः लोक (जनता) की इच्छा के अनुसार ही चलता है। व्यावहाति एप 
शासन जनता की सर्माध्ठ की इच्छा के अनुसार ने द्ोकर अनेक समूहों के रूप में विर॒हे 
जनता की इच्छा के अनुसार होता है। अतः डाहल का मत है कि लोकतस्त को तोरतल 
ने कहा जाकर बहुलतन्त (90]/4870०॥9) कह्दा जाना चाहिए। ढावदर इकबी् गारय 
का कहना है कि इस तथ्य को मानते हुए भी कि व्यवहार में लोइतस्त लोकतसे व 
होकर बहुलतन्त्न होता है. डाहूल ने यह माना है कि विविध समूहों की प्रतियोगिता के 
कारण राजनीतिक, सामाजिक व आधिक साधने सबके बीच बि्यरे रहते हैं। उसे 
अनुसार इस अकार चूंकि ऐसे लोकतस्त् में भी समानता प्रायः वती रहती है, बतः उही 
मत है कि इसे अधिक से अधिक समतावादी बहुसत्व (ध्यृषशागशादा 0००४) 
कहा जा सकता है। इस प्रकार डाहल के विचारों फो यदि व्यवहारवादियों के # 
विचार मान लें तो उनके अनुप्तार लोकतन्त्न की परिभाषा उसकी परम्प्रात्मक बवशरं 
के रूप मे न की जाकर वहुलतन्वीय अवधारणा के रूप में की जानी चाहिये। नी बहू" 
बादियों ने भी इस सम्बन्ध में ऐसे हो विचार व्यवत किये हैं तथा उन्होंने भी समूह 
ही महत्ता का भ्रतिपादन किया है। 

जी० सार्टोरी ने व्यवद्यारवादियों व नव-बहुलवादियों की इस मान्यता की कि तोकतर्स 
का आदर स्वरूप यदि व्यवहार में दष्टव्य नहीं है तो जो व्यवहार में है उत्ते ही चोर 
मान लिया जाए, ठीक नहीं माना है, वरयोंकि लोकतन्त्र के व्यावहारिक रूप के इस प्रा 
के प्रतिपादन से उसके आदर्श का बलिदान हो जाता है । वस्तुतः राजनीति ओर 3 
व्यवस्था के विधय में यह दृष्टिकोण लोकतन्ते के केवल वर्णनात्मक (7कद्वी।थे 
अभिप्राय की दृष्टि से ही नहीं हैं। लोकतन्त का अन्य अभिप्राय विविधानातमक (0 
79९७) भी होता है। सा्टोरी के अनुसार लोकतन्त्त के व्यावहारिक रू पर विचार* 
समय यह अभिप्राय सव-बहुतबादियों द्वारा दृष्टि से औश्लल कर दिया गाता है। बह 
की मान्यता है कि मनुष्य केवल पेदू ही नहीं है । वह कमाने-खाते के लिए ही पैदा हूँ 
होता है। अपने व्यक्तित्व का सर्वतीन्मुखी विकास श्रेष्ठतर जीवन को ग्रार्पित और भा 
मुक्त होकर अपनी प्रतिभाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति आदि उसके जीवन के लेईय होते है। 
लोकतन्तर एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें इनकी प्राप्ति की सम्भावना सबसे हैं हक 
होती है। अतः लोकतत्त् अथवा उसके आदर्श अभिप्राय को यदि इसलिए बदल दियां के 
कि उसके आदे को व्यवहार में श्राप्त नही किया जा सकता, तो उसकी कई यह हे 
कि हम इन लक्ष्यों को नकार रहे है। इस सम्बन्ध में माकसंवादियों के विचारों की हे । 
चना का आधार भी यही है. कि वे मनुष्य को उपभोवता मात्त मान लेते हैं और उरी ईर 
आधार पर अपने वर्गरहित आदर्श समाज का चित्रण करते हैं जो अत्यन्त बं। हक 
काल्पनिक चित्त ही लगता है। इस अकार, सा्टोरी इस आधार पर लोकततते को नये 2 
में देखने की आवश्यकता स्वीकार नही करते है। लोकतम्त् का व्यवहार उसके बाद 
बेमेल होने पर व्यवहार को ही लोकतन्ध् मानना ठीक नहीं लगता है। 
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आज के बौद्योगिक व विशाल राज्यों के युय में सम्बन्धों की जौषचारिकता तथा 
संस्थात्मक जटिलताओं के कारण जनता का रूप अब “जन (56096) का न होकर 'जन- 
पुंज (0355) का हो गया है। फलत: शासन में उस प्रकार उसके स्वयं के भाग लेने की 
लोकतन्त्न की कल्पना अब अश्रासंगिक हो गई है, जिस प्रकार वह प्राचीन समय के यूनानी 
नगर राज्यों में सम्भव थी या जैसी इस सम्बन्ध में रूसो ने कल्पना की थी। सब स्थित्ति 
इस प्रकार की है कि निर्वाचन द्वारा निर्मित प्रतिनिधि संस्थाओं एवं अन्य औपचारिक 
संगठनों के माध्यम से ही वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, जो यूवान के नगर राज्यों 
के समथ में जनता द्वारा शासन में प्रत्यक्ष भाग लेने की व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता था, पर यह परिवर्तन लोकतन्त्त के क्रियान्वयत के साधनों के सम्बन्ध में ही हुमा 
है। इससे उसके उस मूल उहेश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसका सम्बन्ध राज- 
वीतिक, सामाजिक व आधिक समानता के आधार पर मनुष्य के जीवन के सर्वोन्मुखी 
विकास से अब भी उतना ही है जितना वह नगर राश्पों के समय में था। अतः यह निष्कर्ष 
निकानता गलत नही होगा कि साधनों के वरिवर्तन से लोकतन्क्ष के उद्देश्य व उसके रूप 
में कोई परिवतंन नही हुआ है। लोकतन्त् के क्रियान्वयन के साधन किसी भी राजवीतिक 
बाद (90॥04 40600089) के अनुकूल हों, इसके सभी रूपों को लोकतन्त्ीय माना 
जाता चाहिए, यदि वे लोकतन्त्त के उद्देश्य की सिद्धि करमे में समर्थ हों। लोकतन्त्न के 
क्रियान्ययत के साधन जिस प्रकार अब तक बदले हैं, आगे भी बदल सकते हैं, पर उसका 
उद्देश्य ऐसा है जो शाश्वत है। डा० इकबाल नारायण की मान्यता है कि शासन का लोक- 
तम्त्रीय रूप ही वस्तुतः उन शासनों की व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व 
में जाया था णो लोक कल्याण की साधना करने में असफल रहे थे तथा उसके विधि रूप 
भी इसलिए बने या बन रहे है कि उससे लोक कल्याण सम्बन्धी उसके उद्देश्य को पूर्ति 
हीती रहे। सोकतन्त् की व्यवस्था का उद्दें श्य मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मानव जीवन को सुलभ 
बनाना है तथा रूस उद्देश्य की परत्ति के लिए व्यक्ति की स्वच्छन्द्ता के स्थान पर किसी 
लोकतन्त्त द्वारा यदि व्यवस्थित स्वतन्त्रता, नियमित जीवन, नियन्त्रित अर्थव्यवस्था आदि 
व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो इससे लोकतन्त के लोकतन्त्ीय स्वरूप पर उस समय तक कोई 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक इस प्रकार को व्यवस्थाओं से खीक कल्याण की 
साधना द्वीती रहती है ।!* 976-77 में भारत सरकार के इसी प्रयास को कुछ लोगों 
(विज्येषफर पश्चिमी विधारकों) द्वारा अचोकतान्ध्िक कहता शायद ठीक नहीं है, 
पयों कि यह प्रयत्त सोकतन्त्र के उद्देश्यों की सिद्धि रूप ही लक्ष्य रखते हैं। 
सोकतन्त् की जन-कत्याण सन्दर्भी व्याख्या से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस शासन 
व्यवस्था का प्रचलन बढ़ता ही जायेगा तथा अधिकाधिक शासन सही जयों में त्ोकतन्त 
के आदर्शों के अनुरूप ढसते-बदलते जाएंगे। विएव में श्रेष्ठ व भावी व्यवस्था अन्ततः सर्वेत्ष 
लोकतान्त्रिक ही होने की सम्भावनाएं रखतो हैं, किन्त्‌ लोकतन्त्र के अर्थ में ऋ्रान्तिकारो 
परिवर्तेनों का क्रम शायद सम्वी अवधि के बाद ही शक प्ाएया। इसलिए वर्तमान सुय 
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'लोकतस्त की परख' का युग कहा जा सकता है। 


अधिनायकतन्त्र 
(एछाटा#0४5प्लाए) 


आधुनिक युग को 'लोकतन्त्र का युग” कहा जाता है। परन्तु शायद सत्य बात यह 3००४ ड्ि 
यह युग 'अधिनायकतन्त्र' का युग बनता जा रहा है। यद्यपि हमने लोकतस्त्त का मै 
करते समय यह विष्कर्ष निकाला है कि सुदूर भविष्य में लोकतस्त्र व्यवस्थाएं ही सोद 
होंगी, फिर भी आज दुनिया के अनेक राज्य लोकतन्तत शासन अ्रतिमान के प्रतिकूल ततीः 
शाही व्यवस्था में जकड़े हुए दिखाई देते हैं। लेटिन अमरीका, अफीडा व एशिया हैं खोेह 
राज्यों में माजकल निरंकुश व्यवस्थाओं का ही योलबाला है। इन महाद्वीपों में वही 
लोकतम्त्र व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं पर उनमें भी विरंकुशता के बीज जमते जाए 
लगते है। लोकतन्त्त व्यवस्था के समान अधिनायकतन्त् के भी कई अथे व हूप पाए डे 
हैं। संक्षेप मे इसके अर्थ, उद्देश्य व उपयोगिता का विवेचन किया जा रहा है। 


अधिनायकतन्त् का अर्थ व परिभाषा (6 0धल्डपरणड था ऐथ्वीकॉ० रण 
0|0(500599) ट्रं 
अधिनतायकतस्त्त किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहा है, परन्तु प्राचीन 2358 
इसका अर्थ आजकल के अर्थ से पूर्णतया भिन्न था। स्पष्टता के लिए हम अधिनायकत' 
के श्राचीन व अर्वाचीन अर्थों का पृथक-पृथक विवेचन कर रहें हैं। रा 
(क) अधिनायकतन्त्र का प्राचीन अर्थ (76 ॥724772 रण 0०६४०:५॥॥9 ग्प हर 
संप्रा०9)--आचीन समय में अधिनायकतन्त्र व्यवस्था को दुर्भाव की दृष्टि से नहीं लिए 
जाता था। ऐसी व्यवस्था या तो विशेष सकटों का सफलता से मुकाबला करे के लिए 
या लोक कल्याण के लक्ष्यों को शी्रता से प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती थी। रो 
साम्राज्य में संकट के समय व कानून व्यवस्था बनाये रखने .के लिए कभी-कभी हक 
अधिकारियों की नियुक्त की जाती थी। संकट का सामना करने के लिए इन अधिक 
को विशिष्ट शक्तिया दी जाती थीं और इन्हें 'अधिनायक' (ताल&ण) कहें जाप 5 
इन्हे अधिनायक के नाम से इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि उन्हें आदेश शो 728 
शबितिया प्राप्त रहती थी । इस प्रकार, भूल रूप में अधितायक शब्द का अरे अंदिश वां 
वाला है। रोम में अधिनायक को संकट का सामना करते के लिए हीं सर्वोच्च मा । 
सॉंपी जाती थी। सकट समाप्त होने पर अधिनायक का पद भी समाप्त हो जाता हा 
अतः रोमन अधिनायकतन्त्र केवल एक अस्थाई प्रयोग हुआ करता था। अधिनाया पर 
कानूनी विधि से चुनाव होता था तथा वह अत्याचारी नही बन जाग इप़के लिए उसे अपनी 
कानूती रोक व्यवस्थाएं लागू रहती थी !- उसके लिए यह आवश्यक था कि वह व 
शकित के प्रयोग की स्थायी अधिकार शवित' की जांच के लिए अस्ठुत करेगा। जा 
अधिनायकतन्त का इस अथे में प्रयोग पिछली शताब्दी के मध्य तक ब्रचतित मर्ती 
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सकता है। एमिलिया के शासक फेरिनि (ए&य0) ने 859 में एवं सिसली के शासक 
गेरिबाल्डी (597940) ने 860 में अपने को इसी प्रकार का अधिनायक घोषित किया 
था, परन्तु उनके अधिनायक बनने का उद्देश्य अपने देश मे जन-कल्याण करना था । 
कार्ल माक्‍्से ने भी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतन्ता (70०७४॥0799 ०! ॥6 छा०ण6- 
छां4) का प्रतिपादन करते समय इसका यही अर्थ लिया था। इस प्रकार के अधिनायक- 
तन्त्र के कुछ लक्षणों का उल्लेख” इसे आजकल के नये अधितायकतन्त्न से भिन्न करने के 
लिए आवश्यक है। प्राचीन अधिनायकतन्त्र में निम्नलिखित लक्षण प्रमुख माने जा 
सकते हैं-. 

() अधिनायक विधियों द्वारा सीमित रहता था। 

(2) लोक कल्याण का लक्ष्य सर्वोपरि रहता था। 

(3) अधिनायक को वेघता (९४॥॥7790)) प्राप्त रहती थी । 

(4) अधिनायक उत्तरदायी होता था। 

(5) भधिनायक का पद अस्थायी भी हो सकता था। 

(०) समस्त शकितिया अधिनायक में निहित रहती थी। 

उपरोक्त लक्षणों के सम्बन्ध मे यह बात ध्यान रखनी है कि अधिनायकतलन्त्र व्यवस्थाएँ 
विधि द्वारा संचालित व्यवस्थाएं होती धीं तथा शासन शक्ति का प्रयोग जन-कल्याण के 
लिए किया जाता था। ऐसी व्यवस्थाओे मे अधिनायकों का उत्तरदायित्व व वैघता इस 
रूप में रहती थी कि जनमत उनके अनुकूल रहता था। सामान्यतया जनता का अधिकांश 
भाग उनके अधिकारों के प्रयोग में सहायक व समर्थक होता था। शासन सही अर्थों में 
जनता के लिए ही होता था । 

(ख) अधिनायकतन्त्र का अर्वाचीन अर्थ ([0९ ॥6३008 ण॑ तंणबाणआांफ 
2000॥ ४॥7९5)--अघुनिक समय में 'अधिनायकतत्त्र' का अर्थ पूरी तरह बदल गया 
है । आजकल इससे स्वेच्छाचारी व अत्याचा री शासन का बोध होता है । इसमे राजसत्ता एक 
व्यक्ति में निहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छानुसार ही चलता है। 
ऐसे अधिनायक पर किसी प्रकार का अकुश या प्रतिबन्ध नही होता है। आधुनिक अधि- 
नायकों को राष्ट्रीय संकट के समय नही चुना जाता है वरन वे तो प्राय: आकस्मिक राज्य- 
ऋान्ति के फलस्वरूप शक्ति प्राप्त कर लेते हे। उनकी राजनीतिक अधिकार शक्ति का 
भाधार, बन प्रयोग होता है। वे उसो समय तक शक्ति में बने रहते है, जब तक बल 
प्रयोग उन्हे अधिनायक बनाए रखने में सहायक रहता है। वे किसी के प्रति उत्तरदायी 
नही होते । अधिनायकतन्त्र में राज्य की सम्पूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति मे निहित हीती 
है जो स्वयं को राज्य का मूत्ते रूप समझता है । 

आधुनिक अधिनायकतन्त्र के दो मत माने जाते है। साम्यवादी शासन व्यवस्थाओ के 
उदय ने एकदलीय व्यवस्थाओं की स्थापना को है। इससे एक दल, जो वस्तुतः एक 
विचारधारा से अनुप्राणित होता है, सत्ता का एकाधिकार रखता है तथा दल का सर्वोच्च 
नेता, दल के समर्थेत के द्वारा एक तरह से अधिनायक की तरह शवित प्रयोग करता है। 
इस प्रकार के अधिनायकतन्त्र मे शासक स्वेच्छाचारी व बत्याचारी नही होता है। जबकि 
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ब्तेमान में ऐसे शासर भी मिलते हैं जो सेवा के राहयोग से सच्चा में आते हैं बोर उताई 
आने के बाद निरणुश दंव से शक्तियों कण प्रयोग करते हैं। एसेन बाल ने आधुतिक बदि- 
नायकतन्त्र के दो रूप माने हैं! उसने एक रो सर्वाधिकारों शासन (गरभीगिंकों थी 
डसरे को स्वेच्छाचारी शारान (50/0९८४०) है नाम से सम्बोधित डिया है। शा 
दोनों के लक्षणों का विस्तार से प्रियेचन आमश्यक है-- 

(|) सर्वाधिकारी शासन मुदय रूप से बीसयीं सदी में मायुनिक प्रौद्योविश कण 
संचार में प्रगति होने के: कारण अस्तित्व में आये हैं! अधिकांश पर्वाधिशारी शत 
आधु्िकीकरण (ता०तलतांटपत०१) सथा सुधार साने के लिए कटिवद्ध शाविकाी 
शासन है। स्तालिन का रूस, हिटनर का जमंनी ये भुगो लिनी के समय में इटली 0490 
के शासन हे उदाहरण हैं । इन तीनों उदाहरणों में एक लक्षण समान था। इन सब मे है 
व्यवित के नेतृरव पर बल दिया गया था, पर 945 से बाद की सर्वाधिकारी गत 
में 'सामूहिक मेतृत्व' ही पाया जाता है! यह व्यवस्था अब रुस व चीन के अताग 20 
यूरो९ के धाम्यवादी राज्यों में वाई जाती है। सर्वाधिकारी शासन व्यवस्‍्वाओं के बरे 
के विवेचन एलेन बाल ने निम्त बिन्दुओं पर किया है-- 

(क) सिद्धान्ततः व्यवितगत तथा सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं है पा 
राजनीतिक रुप से सम्बद्ध होतो है । परी रा" 

(ख) एक ही दल राजनीतिक तथा कानूनी रूप से अभावी होता है। ४ दम 
मीतिक सक्रियता इसी के माध्यम से गुजरती है और अतियोगिता, नि्रुक्ियों 
विरोध के लिए दल ही एक मात्र संस्थागत आधार प्रस्तुत करता है। गाया हे 

(ग) सैद्धान्तिक रूप से एक हो मुस्पष्ट विचारधारा होती है जो उठ बताता ज्ोह- 
अस्तर्गत सम्पूर्ण राजनीतिक सक्रियता का विवियमन करती है। वह शासत तथा 
तोड़ करने का उपकरण होती है । वि 

(घ) न्यायपालिका और ० के माध्यमों पर सरकार का कमर ४ 
होता है कौर उदारबादो प्रजातस्त्ों में परिभाषित नागरिक स्व॒तन्लताएं कठो वाई 
काट-छांट दी जाती हैं। 

(ड) यह 3५००5 आधार उपलब्ध करने के उद्देश्य से और शा कण 
आयापक जन-समर्थन प्राप्त करने के लिए जन-सक्रियता पर जोर देते हैं। जता * 
सैने तथा जवता की स्वीकृति से शासन का वैधीकरण हो जाता है।* 

उपरोक्त सक्षणों से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं धिकार गुर 
को सर्वाधिक महत्त्व होता है तथा विचारधारा के क्रियास्वयन के 02% दा 
एक राजनीतिक दल होता है। समस्त गतिविधियों का नियस्तरण व निदें हुक दल, 
करवा है। अतः सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में एक विचारधारा का $0 
अवियोगिता का अभाव तथा पुर्णंतया नियस्तित जीवन मुख्य विशेषताएं हीती हे कोर 

. (2) स्वेच्छाचारो शासन को सुस्पष्ट परिभाषा करना बहुत कतई 


में विधाधाए 
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सामान्यतया ऐसे शासन अस्थायी होते हैं। यहां यह घ्यान देने की बात है कि उदारवादी 
व सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में वर्गीकृत न होने वाले शासन स्वतः ही स्वेच्छाचारी 
शासनों की श्रेणी में सम्मिलित नही किए जा सकते है। इसी तरह, स्वेच्छाचारी शासन 
पद्धतियों को 'तीसरी दुनिया” या 'विकासशील राज्यों' का पर्याय नहीं मान लेना चाहिए। 
वैसे इन शासन व्यवस्थाओ में बचे हुए अधिकांश राज्य-- उदारवादी व सर्वाधिकारी राज्यों 
को छोड़कर, सम्मिलित किये जा सकते है, क्योंकि इनमें लक्षणों की भिन्नता प्रकारात्मक 
न होकर केवल मात्रात्मक ही होती है। स्वेच्छाचा री शासन व्यवस्थाओं के निम्नलिखित 
लक्षण उल्लेखनीय हैं। एलेन बाल ने इनके निम्नलिखित लक्षण गिनाए हैं-- 

(क) मुख्य राजनीतिक प्रतियोगिता (यानी राजनीतिक दल और चुनाव) पर महत्त्व- 
पूर्ण पाबन्दिया । 

(ख) साम्यवाद या फासीवाद जैसी प्रभावी राजनीतिक विचारधारा का अभाव । 

(ग) “राजनीतिक” शब्द से सम्बोधित की जाने वाली बातों का सीमित क्षेत्र होता है 
क्योंकि इन शासन व्यवस्थाओं में सरकार आधुनिक प्रशासकीय तथा औद्योगिक विधियों 
के अभाव में सभी बातों को राजनी तिक रंग नही दे पाती । 

(घ) राजनीतिक अनुरूपता तथा आज्ञाकारिता श्राप्त करने के लिए राजनीतिक 
सत्ताधारी बहुधा जोर जबरदस्ती तथा बल प्रयोग पर अधिक बल देता है। 

(च) नागरिक स्वतन्त्रताओं की अनुमति बहुत कम दी जाती है और जन-सम्पर्क के 
माध्यमों तथा न्यायपालिका पर सरकार का सीधा नियन्त्रण होता है। 

(8) शाप्तक या तो परम्परागत दृष्टि से राजनीतिक श्रेष्ठजन हों या आधुनिक 
दृष्टिकोण वाले नये श्रेष्ठजन होते हैं। अवसर सेना ही आकस्मिक राज-परिवतंन या 
स्वतन्त्रता के औपनिवेशिक युद्ध के फलस्वरूप सत्ता हृथिया लेती है । 

(ज) एक गुट का राजनीति पर एकाधिकारी नियन्त्रण रहता है ॥! 

लक्षणों की उपरोक्त सूची पूर्ण नही कही जा सकती है । इस श्रेणी में सम्मिलित 
शासनों मे इतनी विविधतायें है कि सभी लक्षणों को सूचिवद्ध करना अत्यधिक कठिन है। 
इस श्रेणी मे परम्परागत शासक वर्गों वाले राज्य, जेसे--सउदी अरब, इथोपिया और 
नेपाल तथा सैनिक सरकारो वाले आधुनिकीकृत राज्य जैसे नाइजीरिया और असेनिक 
सरकारों वाले आधुनिकीक्ृषत राज्य जैसे अलजीरिया या मिस्न--शामिल कर सकते हैं। 

सर्वाधिकारी व स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाओं में बहुत अन्तर हैं। उपरोक्त विवेचन 
से यह अन्तर स्पष्ट हो जाते हैं। इस तरह, अधिनायकतम्च्र का अर्वाचीन रूप इसके 
प्राचीन रूप से बहुत कुछ भिन्‍न हो गया है। आधुनिक अधिनायकतन्त्र व्यवस्थाओं में 
व्यवित की स्वतन्त्रताओं पर प्रतिबरन्ध व मनुष्य के जीवन का हर पहलू नियन्त्रित करने के 
कारण, इन व्यवस्थाओं के नाम से दुर्भाव का ही बोध होता है । इसके अयय॑ बेः बाद 
अधिनायकतन्त व्यवस्थाओ के लक्षणों का विवेचन करना सरल हो जाता है। संक्षेप में 

यह इस प्रकार हैं। 


गाव, 9. 49-50. 
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अधिनायकतन्त के लक्षण (टाबधालटांजए5 ता छिल्र॥०ण5॥ओ 
अधिनायकतन्त के सर्वाधिकारी व स्वेच्छाचारी रूपों का विवेबन पते किए 
गया है। इनके चक्षणों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि दोवों व्यवस्थाओं रे 
अन्तरों के बावजूद मोटी समानताएं हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अशिव- 
चन्द्र के दोनों श्रकारों में दाई जाती है। पौटर मत मे अपनी पुस्तक प्रोहितित 
कन्टीन्यूबिटो चेन्ज” में अधिनायकतन्त को निम्नलिखित विशेषताओं कीओर छा 
दिलाया है-- () असाधारण सत्तायुक्‍त, अर्द्ध-देवतुल्य ८ एक गा । 
(2) सरकारी प्रशासन व समाज के समस्त संगठनों के मियस्त्क के रूप में विशिष्ट दो 
से संगठित व भावात्मक समर्पणता बाला एक जनपुंजी (739) दल। [3) हक 
व्यवस्था तथा जन-सम्पर्क के सभो साधनों पर प्रचार का एकाधिकार । (4) शर्त की 
भयभीत करने की सुपरिप्कृत व्यवस्था । 
सर्वाधिकारी व स्वेष्छाचारी शासन व्यवस्थाओं में गरन्तब्यों, विचारघारओं तर 
भाधुनिकीकरण में उनकी भूमिकाओं को लेकर बहुत कुछ असमानताएं होते हुए भी. 
उपरोक्त विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं। इनका संक्षेप में विवेषन करे मे ही 
दोनों व्यवस्थाओं के समान लक्षणों को अच्छी तरह समझा जा सकता है।_ दा 
(।) सामान्यतया निरंकुश व्यवस्थाओं से एक ऐसे अधिनायक का अये लिया का 
है जो सवंशवितमान हो । परन्तु इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है 
किसी तानाशाह ने अक्लेले समस्त राज्य शक्तियों का प्रयोग किया हो। हिंडलर, को 
तथा स्तालिन के भी सलाहकार, समर्थक व सहयोगो रहे हैं। क्योकि अधितागात्ती है 
व्यवस्था मे नेता की सर्वोच्चता व असाधारण सत्ता का आधार दल का नेतृत्व की 
है वस्थाओं में नेता या तो विचारधारा का प्रचर्तक होता है, या किश्ली कार 
विचारधारा का प्रमुख संशोधक होता है। बह विचारधारा का एक मात्र 238) 
रक्षक तथा क्षियास्वयन माना जाता है। भव: दल के सदस्यों के लिए, जो दल की हृदय 
घारा की पूर्णतया समपित होते हैं, बह नेता, देव-तुल्य व श्रद्धा का पात बन जे हि 
उसकी शवित परम व सर्वोच्च हो जाती है। यह नेता किसी के प्रति ] रह 
होता, किसी से भी आदेश प्राप्त नही करता तथा परित्यितियों के बत्धर्त गे मा क हीरे 
सकता है। नेता की सता को कोई चुनौतो न दे पाए इंसके लिए हर अ् 
साधनों का सहारा लेता है--() वह समय-समय पर दल में से सभी यारुखा 
(7०४८) दुश्मनों व विरोधियों का बर्बरतम तरीकों का उपयोग करके पर आता 
रहता है। (2) अपने सभी सहयोगियों व अनुयाधियों के दिलों में भय मर 
फैलाये रखता है। (3) सत्ता संरचना को स्थिर नही होने देता है ! जासी 
इस तरह, अधिवायकततन्त्त मे नेता को सर्वोच्चता तथा सत्ता बनाई रखो ्क 
इसके लिए नेता उपरोक्त तीन विधियों में से दो विधियों का तो प्रयोग करते बी नह 
तीसरी विधि के माध्यम से बह उनको चुनौती देने की संस्थायत व्यवस्था के 
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पनपने देते हैं। अधिनायकतन्त्र में नेता को सबसे बड़ा खतरा ऐसी संस्थाओं की स्थापना 
या विकास है जो स्वयं निर्णय लेने लगें। ऐसी अवस्था नेता को सत्ता को क्षीणता का 
संकेत होती है जो अनिवायंत: नेतृत्व में परिवर्तन करके रहती है । रूस में ख्यू इचेव तथा 
पाकिस्तान में अय्यूबर्यां के बाद क्रमशः ब्रेजनेव तथा याह्याखान का सत्ता में आना इसी 
आधार पर समझा जा सकता है । 

(2) तवानाशाही व्यवस्थाओं में चाहे उसका कोई रूप हो, एक एकाधिकारी राजनीतिक 
दल का दिखावा अवश्य पाया जाता है। यह राजनीतिक दल सम्पूर्ण जीवन का नियन्त्रक 
होता है। सरकारी, सामाजिक तया व्यक्तिगत जीवन ऐसे दल के नियन्त्रण सें रहता है। 
साम्यवादी व्यवस्थाओ में दल सही अर्थों मे जनपुंजी होते है, पर स्वेच्छाचारी सेनिक या 
असेनिक तथा परम्परागत शासक वर्गों वाले राज्यों मे भी सत्ता की वेधता के लिए दल 
का गठन किया जाता है। पाकिस्तान मे राष्ट्रपति अय्यूबखां ने, बर्मा मे जनरल ने विन 
(आजकल वर्मा के राष्ट्रपति) व नेपाल में सम्राट महेन्द्र ने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए दल का सहारा लिया था। ऐसे शासनों में अधिनायक, दल के नेता के रूप में पुज- 
नीय बन जाता है। 

(3) निरंकुण शासक अपनी सत्ता को स्थायी आधार उपलब्ध कराने के लिए शिक्षण 
व्यवस्था के माध्यम से नेता के प्रति अगाघ आस्था उत्पन्न कराने का प्रयास करता है । 
सम्पर्क के सभी साधनों का प्रयोग नेता की श्रेष्ठता के गुणगान करने मे किया जाता है। 
जन-सम्पर्क के सभी साधनों पर कड़ी मिगरानी रहती है तथा जनता को बार-बार 
आंतरिक एवं बाहरी दुश्मनों से संघर्ष करने के लिए सचेत रखा जाता है। सारा प्रचार 
केवल नेता के द्वारा बताये गये तथ्य को ही सही मानने के लिए होता है। अन्य किसी भी 
प्रकार का प्रचार यहां तक कि बाहर का रेडियो प्रसारण सुनना तक अपराध माना जाता 
है। दूसरे विश्वयुद्ध के समय तो जर्मनी में विदेशी रेडियो प्रसारण सुनने वालों को मौत 
की सजा देने का कानून तक लागू था। प्रसारणों के माध्यम से बार-बार विचारधाराओं 
से सम्बन्धित सिद्धान्तों को दोहराया जाता है जिससे लोगो के मस्तिष्कों पर इसकी ममिट 

छाप अंकित हो जाए तथा इससे आगे सोचने के लिए जनता के मस्तिष्कों पर ताले पड 
जाएं। इस तरह जन-सम्पर्क साधनों का एकाधिकार नेता की सत्ता को स्थायित्व प्रदान 
करने में प्रयुक्त किया जाता है । 

(4) अधिनायकतस्ती व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए नेताओं द्वारा आतंक तथा 
डर का साम्राज्य फैला दिया जाता है। इससे व्यक्ति इतना भयभीत बना दिया जाता है 
कि उसको हर वक्त अपना अस्तित्व खतरे में लगता है। इसके लिए बेबुनियादी प्रचार तक 
का सहारा लिया जाता है। निरंकुश व्यवस्थाओं मे सरकार एक निरन्तर चलने वाली 
क्राति का प्रतीक होती है । इन व्यवस्थाओं में एक अत्यधिक महत्त्वाकाक्षी व सुनहरे 
भविष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष में कोई रकावट नही आये इसके लिए सारा शासनतन्त्न 
एक सूत्र में वांघधकर रखा जाता है । इस प्रयत्न के विरोध में किसी भी प्रकार का प्रयत्त 
नही हो इसके लिए पहले ही आतंक फंलाये रखा जाता है। इसके लिए ग्रुप्तचर विभागों 
को पूर्ण मधिकार तथा भप्रत्याशित शक्तियों से युबत किया जाता है । ऐसी «. . . 
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“रास्ते से हटने वालों” को अनुतयन से समझाने के बजाय॑ समाप्त किया जाता है। 

अन्त में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक अधिनायकतन्त प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से सैतिकवाद की उपज है । इसमें एक दल या नेता या सेना के मेरे के चारों 
ओर राष्ट्रीम आत्म-सम्मान, आशाओं और आकांक्षाओं की शवित इकट्टी होती है। गई 
नायकतस्त्न आन्‍न्तरिक विरोध व संघर्ष को कठोरता से दवा देता है। वह इत 8 
करता है जैसे कि वह राष्ट्रीय एकता की मूर्ति हो। अधिवायकतन्त लोगों को एक सर 
में गूथने का प्रयत्त करता है। इसमे जनता के किसी विरोध को सहन नहीं किया कर 
है। बह इसी बात में विश्वास करता है कि सम्पूर्ण राष्ट्र एक ही ढंग से सोचे, बोलें द॑ की 
करे। अधिनायकतस्त्र के अर्थ व विशेषताओं के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि 
शासन व्यवस्था में कुछ गुण है तो कुछ दोप भी हैं। इनका संक्षेप में विवेधन देनी मूसा 
कने के लिए आवश्यक है। अतः इनका संक्षिप्त विवेचन किया जा रहां हैं। 


अधिनायकतन्त्र के गुण (४८४७ ० ए०शंणआंएए) (क्षक रामों 
अधिनायकतन्त व्यवस्था के व्यवहार में इतने लाभ है कि अनेक लोकता' हट 
में जनता लोकतन्त्न में कुछ लोगों की मनमानी करने की स्वतन्त्रता से कक | 
तन्त्र व्यवस्था की कामना करने लगती है। अगर अधिनायकतन्त्र के उत्कपे के पोषक 
खोज की जाए तो विदित होगा कि जिस-जिस देश मे निराशा, वुकावट के ह्षोगों 
अभाव था वही अधिनायकतन्त का उदय हुआ है । जिन देशों मे लोकतन्ते ६3 हो 
में विराशा तथा अभाव उत्पन्न करने वाली बनी, वहीं इस व्यवस्था की स्वाएए ब्ोंका 
आज भी अनेक राज्यों मे जनता अधिनायकतन्त को अच्छा मानकर निरंद्रण शत 
पूर्ण समर्थन करती हुईं दिखाई देती है। इससे यह स्पष्द है कि अधिनायकतनते ध 
गुण है जो अन्य व्यवस्थाओ की सैद्धान्तिक श्रेष्ठता के बावजूद इध हक 
के लिए प्रेरणा के जिम्मेदार हैं! सक्षेपर मे ऐसे शासम के निम्नलिखित ला दर मे 
(!) अधिनायकतन्त्र में शासन कुशलता होती है। सारी शास्त्र क प्र यो के 
निहित होने के कारण, न केवल निर्णय शीघ्नता से लिए जा सकते है, वर हे त्री 
क्रियान्वयन की भी सुव्यवस्था हो जाती है । अधिनायकतन्ती व्यवस्था में बा का 
भयभीत रहते है इस कारण का में देरी या शिथिलता नहीं के: सकी है पा सतत, 
शासक के प्रति सम्पूर्ण प्रशासद व केवल उत्तरदायी रहता है अपितु 'ह ५ 
सचेत व सक्रिय भी रहता है! इससे शासन में कार्य-दक्षता भा जाती है।_ कही 
(2) इस व्यवस्था का दूसरा गुण देश का तेजी से विकास है 7 बे लक्ष्य 
एक ही योजना तथा एक ही विकास लक्ष्य रहने से देश की सम्पूर्ण शवित के द्उ 
मार्ग को प्रशस्त करने में प्रयुतत होती है। आर्थिक साधनों का स्पा आव्शकाण 
योग सम्भव होता है। देश के विकास के लिए एकता, शान्ति व व्यवस्था थे स्। 
होती है। अधिनायकतन्त्र में इनकी ठोस व्यवस्था रहने के कारण पर दर 
विकास में लगाए जा सकते है । | वा है।विमिल 
(3) देश मे एकता की स्थापना में अधितायकतस्ल वहुत सहायक रहता है 
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दलों तथा विरोधियों का दमन करके देश में एक दल व एक नेता का शासन स्थापित होने 
के कारण सारी जनता इसके प्रति वफादार हो जाती है। नेता के चारों तरफ सारी 
व्यवस्थाएं गुंथ जाती है तथा देश एक ठोस एकता के सूत्र में बंध जाता है। दल या नेता 
एकता में बांघने का साधन हो जाता है और उसी में सबको अपनत्व का आभास होने 
लगता है। हिटलर व मुसोलिनी इसी तरह जमंनी व इटली को एक करने में सफल 
रहे थे । 

(4) राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत करने में सहायक है। देश के नागरिकों को पार- 
स्परिकता में बाघने के लिए एक विचारधारा, एक दल व एक नेता का होना पर्याप्त 
होता है। सभी नागरिक बन्धुत्व को भावना से अनुप्राणित रहते हैं। एक राष्ट्र का नारा, 
एक ही झंडे के नीचे सबको खड़ा कर देता है। देश भवित का इतना प्राबल्य होता है कि 
नागरिक अपने देश तथा नेता के लिए बलिदान तक करने के लिए त॑यार हो जाते है। 

(5) संकट काल में तानाशाही व्यवस्था सर्वोत्तम रहती है। इसमें संकट का सामना 
करने के लिए सभी निर्णय व आदर्श एक व्यक्ति द्वारा दिये जाने के कारण, आदेशों की 
एकता (०४॥७५ ०६ ००॥॥७॥0) रहती है। इससे समय पर उचित कार्यवाही करना सरल 
हो जाता है। युद्धकालीन संकट में तो यही व्यवस्था विजय दिलाती है । 

(6) अधिनायकतन्त् व्यवस्था में देश का वहुमुखी विकास होता है। आशिक क्षेत्र में 
भी तेजी से विकास की व्यवस्था होतो है । एकता, अनुशासन व कर्तंव्य-परायणता के कारण 
विकास की श्रेष्ठ व्यवस्था हो जाती है। रूस, जम॑नी, चीन, इटली, टर्की और स्पेन का 
अभी का इतिहास इस बात का साक्षी है। जेक्सन ने अपनी पुस्तक 'यूरोप सिन्‍स दी वॉर! 
में ठीक ही लिखा है---'स्पेनवासियों के इतिहास में यह्‌ पहला अवसर है जबकि रेलें 
समय पर चली है। अधिनायक के अधीन व्यापार ओर उद्योग समृद्ध हुए हैं। “कृषि फली- 
फूली है। श्रम संकट दूर हो यए हैं ।/* भारत में कुछ अंशों में भधिनायकवादी कदमों ने 
देश का हाल ही में काया-पलट कर दिया है । 

(7) कुछ विद्वान अधिनायकतन्त्र को मानव-स्वभाव के अनुकूल भी मानते है। इसके 
पक्ष मे उनका कहना है कि मनुष्य में स्वभावतः अपने हितों की रक्षा की इच्छा भवश्य 
होती है। वह अपनी रक्षा चाहता है चाहे यह किसी के द्वारा की जाय | अपनी समस्याओं 
का समाधान चाहता है। आम जनता को इससे कोई मतलब नहों होता है कि उसकी 
रक्षा व्यवस्था कौन करता है ? वह तो सुरक्षा चाहती है, अपने हितों की पूतति चाहती 
है। अधिनायकतन्त् मे ऐसा सम्भव होने के कारण यह मानव स्वभाव के अनुकूल व्यवस्था 
भी मानी जाती है। 

(8) विकासशील राज्यों के लिए राजनीतिक और आधिक विकास की संक्रमणकालीन 
परिस्थितियों में भी अधिनायकतस्त्र उपयोगी माना गया है। विकासशील राज्यों में जन- 
इच्छा की अनुशासित अभिव्यवित की समस्या अत्यन्त प्रबल रही है। विकास के विभिन्‍न 
घरणों को पार करने के प्रयास मे नवोदित राष्ट्रजन आकांक्षाओं को जागृत तो कर देते हैं, 
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परन्तु जत आकांक्षाएं जितनी तेजी से जागृत होती हैं, उतनी तेजी से वे उनकी पति कीं 
कर पाते है। इसके कारण राज्य व्यवस्था पर तनाव बढ़ते हैं एवं उसके टूटने का ढर फट 
है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अनुशासन बनाए रयने के लिए अधिनायकतल् म्रविक 
उपयोगी हो सकता है। हण्टियटन ने ठीक ही कह्दा है कि 'नवोदित राष्ट्रों में व को 
राजनीतिक सहँभाग (9णाव्य! एथपंटाएव0०), शिक्षा आदि की वृद्धि के स्वाति पर 
मूलभूत, संस्थात्मक ढाचे का निर्माण द्वोना चाहिए तथा इसके लिए एकदलीव शर्त 
या सैनिक अधिनायकतन्त भी उपयुक्त हो सकता है 


अधिनायकतन्त्र के दोप (06परव्योड ग॑ एलआग माफ 
अधिनायकतन्त में गुणों के होते हुए भी इस प्रणात्री का किसी भौ देश में लम्बी अवधि 
तक प्रचलन नही रह पाता है। इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है। नही 4४ 
अधिनायकतन्त स्थावित होता है वही पर एक स्थिति ऐसी आती है जब जग के 
सम्पन्न सर्वोच्चि शासक को उखाड़ फेंकने के लिए द्विसात्मक क्रांति तक का सहारा कैते मे 
नहीं हिंचकिचाती है। इससे स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां अवश्य पाई ९७ 
हैं। संक्षेप में इस प्रणाली के दोष इस प्रकार है--- नो 
(!) इस व्यवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होने के करण छा 
सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व को अपनी इच्छानुग्यार विकवित करी 
का वातावरण नही मिल पाता है तथा वह अपने जीवन को अपू्णे ही रखते पर भी 
जाता है। व्यवित को किसी भी प्रकार स्वतन्त्रता नहीं रहती है। इससे उसका |20# 
दबकर रह जाता है। तानाशाही व्यवस्था में मौलिक अधिकारों एवं व्यक्ति रा 
को कोई महत्त्व नही दिया जाता है। अतः तानाशाही व्यवस्था का संबंसि बड़ी 
व्यक्ति के व्यवितत्व के दमत का वातावरण बनाना है । दाना 
(2) अधिनायकतन्त शासन व्यवस्था में अत्याचार और क्ताचार का बोले $। 
रहता है। अधिनायक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आतंक फलाएं रख 
विरोधियों का बर्बर तरीकों से सफाया कर दिया जाता है। इससे मातव भगत 2 
जेल के सीखचों मे बन्द सा हो जाता है । देश हित में कही गई बात भी अगर ता 
की इच्छा के प्रतिकूल है तो उसको दुकरा दिया जाता है तथा उसके विर्द व कही 
वाले को देशद्रोही कहकर मौत के घाट उतार दिया जावा है । में वि 
(3) तानाशाही व्यवस्था देश के लिए अहितकर होती है। इस व्यवसा हे 
एक व्यक्ति लेता है जो किसी भी प्रकार का वियेध या सुझाव स्वीकार नहीं के 
इससे तानाशाह द्वारा लिये गये गलत निर्णयों का अहितकर प्रभाव सारी अजा के सकी 
पड़ता है। अधिनायक का हर निर्देश लोगों को मानता पड़ता है, चाहें वह निंदए हि चित 
हित में हो अथवा नहीं हो । इस प्रकार तानाशाही व्यवस्था में राष्ट्रीय हिंतो हे 8 
संरक्षण नही रहता है । पु 
(4) अधितायकतन्त्न मे साधारण व्यक्तियों में आत्म-निर्भरता, कियाशीवा 
स्वतन्त्षता की भावना का पूर्ण: लीप हो जाता है, क्योकि उन्हें बोले बी 


वर्धा 
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आदि की किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं रहती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति का तन, धन 
और यहां तक कि मन भी अधिनायक के लिए हो जाता है ओर उसे अधिनायक जिधर 
हाके उधर ही चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है । 

अधिनायकतन्त के गुण और दोप के विवेचन से स्पष्ट है कि यह व्यवस्था मनुष्य को 
मनुष्य नहीं बनाती तथा उसे मनुष्य के रूप मे रहने भी नहीं देतो है। इसमें मानव का 
व्यवितत्व दवकर रह जाता है। उसकी सारी भोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त 
भी उसको कुछ कमी सी महसूस होती है। उसका जीवन कंदी का सा हो जाता है। इस- 
लिए ही अधिनायकतन्त्र के अनेक लाभों के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस व्यवस्था के 
अन्तगंत रहना पसन्द नही करता है। इस शासन में व्यक्ति के लिए सब कुछ रहता है 
परन्तु फिर भी उसको ऐसी व्यवस्था में घुटन होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति केवल 
रोदी के लिये ही जीवित नही रहता है। बह इसके अलावा भी बहुत कुछ पाना व करना 
चाहता है जो केवल सोचने-विचारने तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के वातावरण में ही 
सम्भव होता है । अत. अधिनायकतत्त् सभी आकपंणों के बावजूद भी मानव मस्तिष्क 
की भूख मिटाने के साधनों पर रोक लगाने वाला होने के कारण जन साधारण द्वारा 
अमान्य ही रहता है। इस शासन के गरुण-दोपो के विवेचन के वाद इसके भविष्य के बारे 
में संकेत देना सरल हो जाता है। अतः हम इसके भविष्य की संक्षिप्त चर्चा करना प्रा्॑- 
गिक मान सकते हैं। 


अधिनायकतन्त्र का भविष्य ([॥८ एए।ए० 6 एल॥णजांफ) 

अधिनामकतन्त्र के भविष्य के सम्बन्ध मे राजनीति-शास्त्र के विद्वान बहुत आशावादी 
नहीं हैं। यह सही है कि ऐसे शासन में कार्य-कुशलता, एकता तथा बहुमुखी विकास की 
सुव्यवस्था होती है, परन्तु यह सब महगी कीमत के बदले मे मिलते है। मनुष्य को अपने 
व्यवितत्व के विकास के स्थान पर अपने शरीर के भरण-पोषण तक ही सीमित रहना 
होता है । ऐसी शासन प्रणाली में व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कुछ कमी 
महसूस होती है। यह है अपनी अभिव्यक्ति की लालसा। इसके अभाव में व्यक्त को परि- 
पूर्णता का आभास नदी होता है । वह अपूर्ण रहता है । अतः व्यक्ति को जब कभी अवसर 
मिलता है वह ऐसी व्यवस्था से जान बचाकर भाग निकलता है। इतना ही नही, कई बार 
व्यवित अपनी स्वतन्त्रता के ऊपर लगे प्रतिबन्धों को, यह्‌ जानते हुए भी कि उसका अंजाम 
मौत होगा, तोड़ने मे नही हिंचकिचाता है। वह विद्रोह, क्रान्तियां तथा हत्याएं तक कर 
बैठता है। यही कारण है कि अधिनायकतन्त्र लम्बी अवधि तक सफल नही रहता है । 
जनता में राजनीतिक जागरूकता का विकास वास्तव में अधिनायकतन्त्त के अन्त का 
सुआरम्भ माना जाता है। अतः सैनिक या परम्परागत शासक वर्गों वाले राज्यों में अधि- 
सनायकतन्त का भविष्य अंधकारमय ही माना जा सकता है। जनता में राजनीतिक 
सक्रियता का आना कब तक रोका जा सकता है। आधुनिक जन-सम्पर्क साधन व्यक्ति 
को व्यक्ति से दूर नहीं रहने देते है। इससे यह स्पष्ट है कि तानाशाही व्यवस्यातं के 
स्वेच्छाचारी रूप में लम्बी अवधि तक बनी रहने की सम्भावनाएं नगष्य ही हैं । 
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अधिनायकतन्त् का सर्वाधिकारी रूप कुछ स्पायित्व के संकेत देता है, परनु रहँ ऐ 
विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान रूप की साम्यवादी व्यवस्था आगे शो से 
सकेगी ? 9]7 से आज तक का रूस का इतिहास इस वात का साक्षी है कि सामयाारी 
शासनों में भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में उत्तरोत्तर ढील दी जाती फो (| 
यद्यपि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, फिर भी यह प्रवृत्ति इस बाठ की पुद्द इछी है 
कि साम्यवादी या सर्वाधिकारी शासनों में भी अधिनायक के स्थान पर दतचदन डे 
माध्यम से अधिकाधिक व्यक्ति शासक बनत्ते जा रहे हैं। पूर्वी यूरोप के पभी पर फ्लो 
तरह की प्रवृत्ति का संकेत देते हैं ॥ कोई भी शासन व्यवस्था व्यक्ति को जानवर री व्‌ 
रखकर स्थायी नहीं रह सकती है। व्यक्त अपने व्यक्तित्व के विकास के मार्ग # गे 
वाली सभो बाघाओं को तोड़ने के लिए मर मिटने को तैयार होता रहा है। मंतः छः 
घिकारी शासन व्यवस्थाओं का भविष्य वहुत कुछ इस बात के साथ जुड़ जता 
इनके द्वारा व्यक्ति को अभिव्यक्ति तथा आत्म विकास के अवसर छिस सीमा तर हे 
लब्ध कराये जाते हैं ? विचारधाराएं व्यक्ति को अधिक समय तक वधिकिर 
शायद हो सफल हो सकेंगी ? साम्यवादी शासन प्रणालियों में जकड़नें दौली ६०० 
रही हैं, व्यवित की गरिमा को स्वीकार किया जाने लगा है तथा विचारधाय कै 5 
दायरे से बाहर भी अभिव्यवित की कुछ-कुछ स्वतन्त्रता, इस बात की चोतक हैड़ि 
सायकतन्त्रे का वतंमान अथे में भविष्य विशेष उज्ज्वल है। का दुहनासक रस 

लोकतन्त् व अधिनायकतन्त् के धृथक-पृथक वर्णन के बाद दोनों का दुलगा 
यन करना आवश्मक है, क्योंकि इनके तुलनात्मक अध्ययन के द्वय ही इत | 
शासन प्रणालियों में से कोन-सी व्यवस्था श्रेष्ठ है, इसका निष्कर्प निकालना त्म्मा 
अतः नीचे इनका तुलनात्मक मूल्यांकन दिया जा रहा है। 


लोकतन्त्न व अधिनायकतस्त्र--एक तुलमात्मक विश्लेषण &388) 
(०ए७०८०४७८४ 4#घए छाटाशा0रइप्ताए: & ए0ल्‍7?4एफयए४ है 


लोकतन्त व अधिनायकतस्त्॒ ने केवल बेमेल व्यवस्थाएं हैं बरन्‌ यह दोतों एव मे 
विपरीत भी हैं। लोकतन्त शासन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान वें गरिमा 
रखने के लिए उसे विचार, अभिव्यक्ति तथा आत्मविकास की सभी खत नह हि 
रहती हैं जबकि, मधितायरतन्त् में व्यक्ति को सही अर्थों में व्यक्ति बनने ही क्ती हैः 
जाता है। इन दोनों व्यवस्थाओं की निम्न बिन्दुओं के इददे-गिर्दे कुतता कीजा हे ५ 
(क) व्यक्षित के व्यक्तित्व का विकास (0८ए९०फ्यला ण गधाए37 02006 ' | व 
लोकतन्त्र में व्यक्तिगत स्वतन्ध्ताएं व मौलिक अधिकारों की व्यवस्यां हे शर्टीः 
समानता का आदर होता है। इससे प्रजातस्त्न शासन में व्यवित कों अरना वेटा 
विकास करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी ममिव्यक्ति करो हे 
योगदान समाज फे लिए कर सकता है। अतः लोकतस्त्न व्यवस्था ध्यवित कै आह 
विकाग में सहायक य प्रेरक है । अधिनायकतन्त में व तो स्यव्तिगत सादतात 
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व्यवस्था रहती है और न समानता के सिद्धान्त का अनुसरण ही किया जाता है। इससे 
व्यक्ति के व्यक्षितत्व के विकास के सभी मार्ग रुक जाते हैं। व्यक्ति बंदी बन जाता है। 
व्यवितित्व का विकास शक जाता है तथा तानाशाही व्यवस्था में मानव सही अर्थों में मानव 
ही नहीं रहता है । 

(एण) सरकार का उत्तरदायित्व (२८४७णार्णताज ०6 8०एथ/शा०ा)--लोक- 
तान्तरिक शासन, सरकार के उत्तरदायित्व कौ श्रेष्ठतम व्यवस्था मानी जाती है। इसमें 
राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने वाले अपने सब कार्यों के लिए उत्तरदायी रहते हैं 
तथा वे उत्तरदायी रखे जा सकते हैं। नियतकालिक निर्वाचन, शासनकर्ताओं को उत्तर- 
दायी रखने की ठोस व्यवस्था है। इससे सरकार जन इच्छा के अनुरूप घलने के लिए 
भजबूर होती है । जबकि, अधिनायकतन्त्र में शासक सब दापित्वों से मुक्त रहता है। बह 
अपनी मनमानी कर सकता है । जन विरोध को समाप्त करने के लिए धर्बर तरीके काम 
में ले सकता है। अतः शासक पर किसी श्रकार का अंकुश नहीं रहता है। वास्तव में 
सरकार का उत्त रदायी होना अपने आप में तानाशाही व्यवस्था का विलोम है। 

(१) विकास ये जन-कल्याण (0०7९०097्र७वा शा6 500॑ंग्र फ़०४:०)-- लोकतन्‍्त 
व्यवस्था में माधिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की गति अवश्य ही धीमी रहती 
है। जन-कल्याण के कार्य भी तेजी से नहीं चल सकते है, क्योंकि इस व्यवस्था में 
विकास व सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम सहमति पर काघारित होता है तथा जन- 
इच्छा के अनुसार ही क्रियान्वित होता है। विकास व जन हितकारी कार्यों में सम्पूर्ण 
जनता की सहभागिता के कारण जो कुछ विकास होता है वह्‌ जन सहमति के ठोस आधार 
पर टिका होने के कारण स्थायी व सही दिशा में होता है! यह्‌ राष्ट्र की सच्ची समृद्धि का 
पोषक होता है। जबकि तानाशाही व्यवस्था में विकास की गति की तीव्रता, विकास को 
भही दिशा में ले जाएगी यह नही कहां जा सकता है। तानाशाही में कई बार विकास के 
भार्गों का निर्धारण ही नही हो पाता है, तथा अधिनायक या दल द्वारा निर्धारित मार्ग ही 
सह्दी मार्ग है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। अतः तेजी से किया गया विकास, 
जन-कल्याण की साधना करेगा यह नहीं भी हो सकता है। केवल वही विकास जन- 
कल्याणकारी कहा जाता है जिसमें जनता जैसा चाहती है वैसा हीं हो। अधिनायकतल्त् 
भे जन-इच्छा को मालूम करने का माध्यम ही नहीं रहता है। इसलिए यह कहना गलत 
नहीं होगा कि तानाशाही व्यवस्थाओं में दिशा रहित विकास जन-कल्याण का सही अर्थों 
में साधक रहे यह आवश्यक नही है। 

(घ) राष्ट्रीय एकता व अनुशासन (१90079] एम्मा9 था 0809)॥6)-- ऊपर से 
देखने पर ऐसा लगता है कि लोकतन्त्र मे न राष्ट्रीय एकता होती है और न ही अनुशासन 
होता है। हर व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता की भाड़ में मनमानी करता लगता है, परन्तु तथ्य 
यह नही है । लोकतन्त्र में सभी कार्यों का आधार मोटे तौर पर सहमति होने के कारण 
जो एकता होती है वह स्थायी व गहरी होती है। हर व्यक्ति की आ्रावाज सुनी जाने के 
कारण किसी को कोई शिकायत नहीं रहती है। इससे आत्म-अनुशासन की अवस्थाएं 
उत्पन्न होती हैं। देश में आंतरिक या बाह्य संकटों के समय अचानक अदुभुत एकता | 
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अनुशासन की स्थापना इस बात की पुष्टि करती है कि एकता व अनुगाता झे 
लोकतन्त मे हो सम्भव है । वैसे अधिनायकतन्ती शासनो में राष्ट्रीय एकता व बुक 
अत्यधिक मात्ना मे स्थापित रहते हुए भी वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह फ्ं 
>उयासन आरोपित होता है। आतक के कारण बना रहता है, परन्तु भय व बाकेज 
हंटाते ही यह तब भी रफूचककर हो जाता है। तानाशाही व्यवस्थाओं मे 08 
अनुशासन, एक तरह से सुप्त-ज्वालामुखी को तरह होता है जो अवितायक़ के 
आधार पर ठडा रहता है पर उसके भीतर ही भीतर जलने वाली आग सत्ता के बुरे 
शिपिलता आते ही फूट पड़ती है। इस शताब्दी में ऐसे उदाहरणों की भरमार है सी 
ठोस एकता व अनुशासन में आवद्ध जन समुदाय अधिनायक कै भय के समाण हो 
विद्रोह कर बंठा है। शक 

(च) सरकार का स्पायित्व (६६७॥७ त॑ 8०0थधाए८१)--घरकारों के 2) 
का बाधार केवल जन सहमति ही दो सकती है। लोकतन्त् शासन में सरकारें गत तय 
के आधार पर संगठित होती है अतः उनमे स्थायित्व रहता है। दल सत्ता मे 9२४] 
रहते है परन्तु शासन का ढांचा, संवंधानिक तन्त्र व व्यवस्था ज्यों की त्यों व रत 
है। सरकारों के पदाधिकारियों को हेरा-फेरी चलती रहती है पर इससे जप 
भस्थायी बनती है और न ही उनकी सत्ता में कोई कमी आती है। थत, ४2% बे 
आपति ही है कि इस व्यवस्था में सरकारों का अस्थायित्व रहता है। सही कप केक 
तान्त्रिक व्यवस्था हो सरकारों के स्थायित्व के अनुकूल हो सकती है, क्यो नमः 
लोकतन्त् में ही सरकार का आधार जन समर्थन व जन इच्छा होती है। 2 ष्ृ 
स्थाओं में सरकार स्थायी रह ही नही सकती है । अधिनायकों पर हर ध है फ्‌ 
हैं जो अन्ततः अधिनायक को उखाड़ फेंकने की स्थितियां उत्पर्न कर पार 
पर तो शवित का डर ही सरकार को वनाए रखता है ज्यो ही यह घय हा 
परकार का तख्ता पलट जाता है। यु है कार्य-कुशकता 

(छ) प्रशासकीय कार्य-कुशलता (8 0गांग्रांडएवप ९० टक उ के घीसेरे 
की पहली शर्त कार्य करने में कुछ विवेक की छूट की व्यवस्था है। वि मे ति् 
बंद प्रशासक परिस्थिति के थोड़े हेर-फेर की अवस्था में, नियम के अभाव में हम 
नहीं ले सकता है। इससे अशासन ठप्प हो जाता है। तानाशाही ले की गहिं 
शासन कणेर नियमों द्वारा जकड़ जाता है। इससे कार्य-दक्षता व 2 क्के गे 
का दमन हो जाता है। जबकि लोकतन्त में शासन-व्यवस्था के संचालन बहू 
जचक रहती है। हर प्रकार की परिस्थिति मे नियम व विधि सहायक हो' ला 
उनमें अवसर अनुकूलता व अनुरूपता की क्षमता अन्त्निहित रहती है। हित मे 
मे प्रशासकीय कार्य-कुशलता उत्तरोत्तर बढती जाती है, जबकि भ। अग्रसर है 
अशासन दिनअतिदिन कठोर बनते हुए भी आल्तरिक शियिलता की ओर 
जाता है। 0-7 

(ज) सरकारों की अवसर अनुकूलता (870०फकबणागत ० हा यह मी 
लोकतान्त्रिक सरकार हर परिस्थिति के अनुसार ढाली या बदली जा सकती 
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से बड़े संकटों का सामना करने के लिए आवश्यगतानुसार बनाई जा सफती है, परन्तु 
'तानाशाही व्यवस्था में सरकार को अवसर के अनुकूल बनाने की कोई संस्थात्मक व्यवस्था 
“नहीं होती है। यही कारण है कि विषम परिस्थितियों में तानाशाही व्यवस्थाएं लड़जड़ा 
"जाती हैं। लोकतन्त शासनों मे संस्यागत संरचनाएं ऐसे ऊंचे वृक्षों के समान हैं जो भांधी- 
[तूफान के समय झुक जाते हैं तथा सामान्यतः परिस्थितियों के अनुरूप, हवा के रुख की 
/ओर मुड़कर, टूटने से बच जाते हैं। परन्तु अधिनायकतन्त्र में ऐसी संस्थागत संरचनाएं 
'या तो होती ही नही हैं भौर अगर होती भी है तो अवसर के अनुरूप ढलने बदलने 
'की व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़े से राजनीतिक झंझावात में ही उड़ 
: जाती हैं । 

(झ) सामाजिक-आथिक न्याय (8000०-८००॥०7४०]०५४८७)--वानाशाही व्यवस्था 
में अधिनायक कितना ही राष्ट्रवादी क्यों न हो वह जनता को सामाजिक-आ्िक न्याय 
उपलब्ध नही वारा सकता है। सामाजिक-आश्िक न्याय के लिए स्वतन्तता व समानता 
दोनो क्षावश्यक हैं, जबकि तानाशाही शासन में इन दोनों का प्रश्न ही नही उठाया जा 
सकता । न्याय का सम्बन्ध केवल भौतिकता से ही नही जोड़ा जा सकता है। यह मनःस्थिति 
व नैतिकता पर आधारित होता है। अतः इसकी व्यवस्था केवल मात्र लोकतन्त्न कर 
सकता है। अधिनायकतन्त्र मे लोक-हित के कार्य भी सही अर्थों में न्याय उपलब्ध कराने 
बाले नही हो सकते है, वर्षोंकि यहां लोक-हित का अय॑ वही होता है जो अधिनायक द्वारा 
निर्धारित फिया जाता है। 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, अधिनायकतन्त्न की अपेक्षा अधिक 
श्रेष्ठ है। उसके व्यवहार की कठिनाइया समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। हरमन 
फाइनर ने लोकतस्त् व अधिनायकतन्त्र की तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि 
'तानाशाही सरकार आज्ञा पालन पर बल देती है और इसे लोगों पर थोपती है, जबकि 
प्रजातान्त्रिक राज्य सहमति की शर्तों गौर असहमति के अभिव्यवितिकरण पर जोर देता 
है। वानाशाही राज्य में दलीय सदस्य की वेयक्तिक अन्तर-भावना (9075078| 5७) 
को मिठाकर मस्तिष्क को बेसुध एवं मोहित करने की चेष्टा को जाती है जबकि प्रजातन्त् 
में व्यक्ति की भावना का पूर्ण आदर किया जाता है और मौलिक विचारों के उद्दे लित 
थपेडों से व्यक्त की चेतना को सर्देव स्वच्छ, निर्मल व क्रियाशील बनाए रखा जाता है, 
उसने इसी संदर्भ में आगे लिखा है कि 'तानाशाही सरकार मौलिक कार्यों का विश्वास 
दिला सकती है और उनको शीघ्र क्रियान्वित कर सकती है, किन्तु अपने जीवन काल में 
जो हमने अनुभव किया है, वह बताता है कि नाजी, फासिस्ट तथा सोवियत रूस, समय, 
ज्ञान और उन करोड़ों लोगों के सहयोग के अभाव मे, जिनके हित साधन का तानाशाहों 
ने वादा किया है, अब भी प्रशासनिक सफलता के अपने प्रयत्नों में लड़खड़ा रहे हैं।' 
बयोंकि वास्तव में कोई भी सरकार कभी भी एक व्यक्ति के हाथ में रहकर सफल नही 

हो सकती है । भ्रत: तानाशाही शासन की दीन-हीन एवं भयभीत प्रजा जीवन के उच्चतम 
नैतिक मूल्यों से गिर जाती है तथा ऊपरी चमक-दमक के अलावा समाज में न एकता 
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होती है और न मनुष्य संतुष्ट हो पाता है। इसलिए अंत में यही निष्कर्य निकसताहै हि 
आवरण के आउम्बर के अलाया तानाशाही शासन मे खोखलापन ही रह गाता है का 
लोकतस्त में वास्तविकता की ठोस व्यवस्था रहती है। इसलिए अध्िताशवरे 
लोकततन्त्र श्रेष्ठतर शासन व्यवस्था मानी जाती रही थी, माती जा रही है गौर र्फ़्प 
में श्री मानी जाती रहेगी । 


अध्याय |] 


एकात्मक व संघात्मक शासन 
(एगरंप्ाए बाते ऋश्वेशरं 60थााएशा) 


राजनी तिक व्यवस्था में शासन-शक्ित के एक स्तर पर केन्द्रीयकरण (५९७॥४!2ा0णा) 
या बनेक स्तरों में वितरण (0507790807) के आधार पर शासन व्यवस्थाओं के तीन 
प्रतिमान (990८४५) मान्य रहे हैं। पहला एकात्मक भ्रतिमान, जिसमें राज्य शक्ति का 
प्रयोग एक स्थान पर केन्द्रित रहता है, दूसरा परिसंघात्मक (००7०९:४७)) प्रतिमान, 
जिसमें राज्य शवित का प्रयोग अनेक स्थानों पर केन्द्रित रहता है तथा तीसरा संघात्मक 
(८०८४७) प्रतिमान, जिसमे राज्य-शक्ति का प्रयोग दो स्तरों पर स्थापित, केन्द्रीय व 


राज्यों की सरकारों मे निहित रहता है। 


एकात्मक शासन व्यवस्था 
(ए्गा#ए४१४ 60५प8श्््ाष्टाप) 


एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की सम्पूर्ण शवित संविधान द्वारा एक केन्द्रीय सरकार 


मे निहित की जाती है तथा राज्य-शवित 
के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार ही सर्वोपरि 
रहती है। एकात्मक शासन व्यवस्था मे, 
विविध प्रादेशिक सरकारें (दहांणावों 
8०एशप्राव॥9) व स्थानीय सरकारें, 
प्रशासकीय कुशलता व सुविधा के लिए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित को जाती 
है, जो इन्हे आवश्यक सत्ता प्रदान करती 
है और इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। 
एकात्मक व्यवस्था में नागरिकों के लिए 
सत्ताव राज्य भवित का एकमात्र स्रोत 
केन्द्रीय सरकार ही रहती है। एकात्मक 
राज्य को शासन की सुविधा एवं कार्य -कुश-' 
लता की प्राप्ति हेतु, प्रदेशों अथवा प्रान्तों 

में विभकत किया जाता है, किन्तु इन प्रादे- 









प््ज कात्मक शासत 


संविधान 





केन्द्रीय सरकार 


वनाका करक। 
रा 


चित्र ].. संविधान, केन्द्रीय सरकार, 
प्रादेशिक सरकारों व नागरिकों फे सम्बन्ध 


शिक या स्थानीय सरकारों को कोई पृथक, स्वतन्त्न व मौलिक (पठार) 
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नही होती है। इन सरकारों के सभी प्रशासकीय अधिकारों हू म्लोत सबिधितिस 
हीकर केन्द्री० सरकार ही होती है। इस प्रकार, एकात्मक शासन ब्यवत्ता में, पदेक्ष 
व स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार की प्रतिनिधि सरकारें रहती हैं; कि्ई रेड 
सरकार समाप्त कर सकती है। इनमें पारस्परिकता (ग्रणण्शाएर फीहैए 
सम्बन्ध मालिक और नौकर के से होते है। एक्रात्मक शासन व्यवस्था मे एस 
शब्त के स्रोत केस्द्रीय सरकार व प्रादेशिक सरकारों के पारस्परिक स्वत गारग 
की राज्य-निष्ठा को चित्र .] में चित्नित किया गया है । 


परिसंघात्मक शासन व्यवस्था 
(0०१50 एर#ा, 60एएशााप्टापा) 


परिसंघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था के प्रुणंतया विपरीत ह 
है। इसमें परिसंघ सरकार, स्वतन्तर राज्यों में कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों में कैम 
सम्भव बनाने के लिए, परिस्रंघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों के आपसी पमशी रा 
स्थापित की जाती है। परिसंघ शासन व्यवल्या में राज्य-्शवित के अनेक सी ॒ 
विद्यमान रहते हैं और परिसंघ सरकार इन प्रादेशिक या राज्य-सरकारों की प्र 
लिए ही अस्थापित रहती है । ऐसी व्यवस्था में, राज्यन्सरकारों को मौतिक मै 
रहती हैं और इन्ही के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों--प्तामूहिक सुरक्षा, माविक 





चित्र .2. संविधान, परिसंघ सरकार, राज्य सरकारों व नागरिकों कप 

किया पति 
कुछ साधनों के समुचित उपयोग की प्राप्ति सम्भव बताते के लिए, है. दलील 
सरकार को दे दी जाती हैं। परिसंघ व्यवस्था में नागरिकों की निष्ठा रस! बुछ अगर 
राज्य सरकारों के प्रति रहती है और परिसंघ सरकार का उनसे 825 ही 
सम्पर्क ही रहता है। परिसंघ सरकार, राज्य सरकारों की इच्छा कही हू 
है और सामान्यतया उसकी सेविका के रूप में ही कार्य कखी हैं। 
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व्यवस्था मे परिसंध सरकार एक स्वतन्त्न शकित-केन्द्र नहीं बनती तथा न ही यह सरकार 
राज्य सरकारों के समानान्तर या समकक्ष कही जा सकती है । वास्तव में परिसंघ सम्बन्ध 
व्यवस्था (2०॥८०७७। ॥ग्राधव्टट $४शंटया) सामान्‍्यतया कुछ समान लक्षणों---सांस्क्ृतिक, 
ऐतिहासिक, धामिक या भौगोलिक, वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में सम्पर्क-सूचना का 
संवैधानिक साधन व माध्यम है | ऐसी व्यवस्था में, सरकारों की सत्ता के श्लोत परिसंघ 
सरकार व राज्य सरकारो के पारस्परिक सम्बन्ध व नागरिकों की राज्य निष्ठा को 
चित्त ].2 में चित्तित किया जा सकता है। 


सपात्मक शासन 


केन्द्रीय >>: गा राज्य सरकारे 





चित्र 4.3. संविधान, परिसंघ सरकार, राज्य सरकारों व नागरिकों फा सम्बन्ध 


संघात्मक शासन व्यवस्था 
(&508४8%, 50एपरशाराथश्रा) 


संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक और परिसंघात्मक शासन व्यवस्थाओं के बीच की 
व्यवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य शक्ति, केन्द्रीय सरकार 
तथा राज्यों की सरकारों के वीच विभकत द्वोती है तथा दोनों ही स्तर--राष्ट्रीय व 
प्रादेशिक, को सरकारों की सत्ता का स्रोत एक ही मघितत्ता (0490 ॥०॥0॥ए) या 
संविधान होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में, केन्द्रीय, राष्ट्रीय या सामान्य सरकार 
(के० सी० व्हीयर केन्द्रीय सरकार को सामान्य सरकार का नाम देता है ) या संघीय 
सरकार तथा राज्यों या प्रादेशिक सरकारों (के० सी० व्दीयर घटकों को सरकारों को 
प्रादेशिक सरकारों का नाम देता है) की अपनो-अपनी मोलिक शबितयां होती हैं जो 
इन शक्षितयों के प्रयोग में न तो एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं और न ही एक दूसरे के 
अधिकार क्षेत्र का अतित्रमण कर सकती हैं। दोनों ही स्तर---राष्ट्रीय व प्रादेशिक, की 
सरकारों का अपने अधिकारों के प्रयोग में नागरिकों से सीधा सम्वन्ध होता है मौर 
नागरिकों की दोनों ही प्रकार की सरकारों के प्रति राज्य निष्ठा रहती है। इस प्रकार 
संधात्मक शासन व्यवस्था का विचित्त लक्षण इस बात में निहित है कि यह एकात्मकू 
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परिसंघात्मक व्यवस्थाओं से भिन्‍न होते हुए भी दोनों के तत्त्व लिए हुए होती है। 
सी० ब्हीयर ते ठीक ही लिखा है कि संधात्मक व्यवस्था में 'सामान्य व प्रदेशि इसे 
दोनों ही नागरिकों से सीधा सम्पर्क रहती हैं ओर हर एक नागरिक दो सरकारों के झरत 
में रहता है।' संघात्मक शासन व्यवस्था में, सरकारों,की सता के ल्लोत, क्ेद्वीय व एस 
की सरकारों के पारस्परिक सम्बन्ध व नागरिकों को शासनों से सम्पकता को किए 7 
द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। * हे कर 

एकात्मक, परिसंघात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्थाओं मे आधारमूत विद द्ं 
'अधघीनता का सिद्धान्त' (जाग्रलछ/8 ० इ0०ऐंगयांण) मारो गाता है मी 
प्रादेशिक सरकारें, केन्द्रीय सरकार के अधीन होती है वो शासन व्यवस्था को पे 
केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकारों के अधीन होती है तो शास्तन व्यवस्था ढ़्ो | ५ 
त्मक तथा केन्द्रीय सरकार व प्रादेशिक सरकारें एक दूसरे के समकक्ष (0 
होती है तो शासन व्यवस्था के विभिन्‍न भागों की सम्बन्ध व्यवस्था के इत तीर # रे 
का विवेचन करने के बाद संधात्मक व्यवस्था का विस्तृत विवेचन अपरिहाई 38 
है, क्योंकि सघात्मक व्यवस्था के विवरण से ही अन्य दोनों प्रतिमानों की राज 
शक्ति के संगठन में उपादेयता आंकी जा सकती है। 


संधवाद का सिद्धान्त (7॥० ए०१९्ं ए77०ंएॉ०) किसे शोर 
संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक व्यवस्था शांसत्र का वह हे है गिरे 
स्वतन्त्न राज्य अपने कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कैद्ीय सा ह 
हैं और उद्देश्यों की पूर्ति में आवश्यक व सहायक विपय केम्द्रीय सरकार मे गा 
तथा शेप विषयों में अपनी-अपनी पृथक स्वतन्क्षता सुरक्षित रखते हैं। ६! 
राज्य मे एक सघीय या केद्रीय (र०हलाबं ण एशाएथ ठमणााव । 
होती है भौर कुछ सघीभूत इकाइयों (४66 ब४गाह ४75) ध्ी के हि 
संघात्मक व्यवस्था का निर्माण सामान्यतया एक लिखित समझौते, थी ५ द्वंप कै 
के रूप मे होता है, के द्वारा होता है। संविधान या इस लिंबित 20048 कमा 
तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शासन शवितयों का सुनिश्चित व ह का हर 
कर दिया जाता है। सामान्य और सम्पूर्ण देश पर लागू होने वादे विधा हि री 
केन्द्रीय सरकार के हाथ मे रखा जाता है तथा स्थानीय व क्षेत्रीय महप्त कया शो 
इकाइयों की सरकारों को सौंप दिया जाता है। अविशिष्ट शवित्यां हर हद 
की सरकारों के लिए ही रहती हैं। दोनों प्रकार की सरकार अपने-अपर्त हिगीय पर 
स्वतम्त रहती हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तत हि झामन मी 
द्वारा, दोनों की सहमति से ही होता है। दोनों प्रकार की सखकारों है | कोट 
मौलिक होती है और दोनों का अस्तिस्व एक ही संविधान द्वारा होता 50 द्ेआि 
प्रकार की सरकारें किसी भी तरह एक दूसरे पर अपने अधिकार कषत्त के पता घर 
नहीं रहती हैं। संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि संघ राज्य दोहरी ही सी 
(5५्श फ़णा5) है। यह दो प्रकार की सह-स्तरीय (००-४पृ४७४) सी 
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| है और राजनीतिक व्यवस्था मे शक्ति के विकेन्द्रीकरण की महत्त्वपूर्ण व सुनिश्चित 
व्यवस्था है। इस विवेचन से संघवाद के सिद्धास्त का संकेत मिलता है। 
कुछ चिद्वानों के अनुसार 'संघात्मकता के सिद्धान्त' से तात्पयं शासन शक्तियों के ऐसे 
, विभाजन से है जिसमे संघीय सरकार द्वारा प्रयुवत होने वाली शबितियों को निश्चिचत कर 
' दिया जाता है ओर शेष शकितियों को प्रादेशिक सरकारों के लिए छोड़ दिया जाता है। 
इनके अनुसार केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में 
. स्वतन्त्न रहें यही सघात्मकता के लिए पर्याप्त नहीं वरन यह भी आवश्यक है कि दोनो हो 
; प्रकार की सरकारों के अधिकार क्षेत्र विभाजन की विशिष्ट विधि से सुनिश्चित कर दिए 
जाएं और अवशिष्ट शक्तियां (टआंत४०9 79०ए८:७) राज्य सरकारों के पास रखी 
जाए | इन विधारको के अनुसार अगर अवशिष्ट शवितयां केन्द्रीय सरकार को दे दी जाए 
तो वह व्यवस्था संघात्मक नहीं होगी, क्योंकि इसके बिया केर्द्रीय व राज्य सरकारें 
अपने-अपने अधिकार क्षेत्र मे रवतन्त्र नही वन सकेगी । संघात्मकता का यह अर्थ शायद 
अम रोका के संविधान का संदर्भ ध्यात में रखकर किया गया है, जहा केन्द्रीय सरकार 
की शक्तियां लिख दी गई है और बाकी शक्तियां राज्यों के लिए छोड़ दी गई हैं। के० 
सो० ब्हीयर का कहना है कि "संधात्मकता इस बात में निहित नहीं है कि अवशिष्ट 
शक्तियां किस के पास हैं वरन इस तथ्य में निहित है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारों में 
से कोई भी किसी के अधीन नहीं है ।” 
कुछ अन्य विचारकों के अनुसार संघात्मकता के सिद्धान्त से तात्पय केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों की जनता से सीधा सम्पर्कता से है। उनके अनुसार इसी आधार पर संधात्मक, 
परिसंघात्मक व एकात्मक व्यवस्थाओं में अन्तर किया जा सकता है। परस्तु संघात्मकता 
के सिद्धान्त का यह अर्थ भी ठीक नहीं लगता, क्योकि विकेन्द्रित शासन व्यवस्था मे, 
प्रादेशिक और स्थानीय सरकारें भी तागरिकों पर सीधी क्रियाशोल रहती हैं संधा- 
स्मकता के सिद्धान्त के इस अर्थ से संघीय, परिसंघीय व एकात्मक व्यवस्थाओं में मौलिक 
अन्तर न रह लाने के कारण यह भी मान्य नही कहां जा सकता है| 
फ्रीमेन, जेथरो ब्राउन, केनेडी, हेरीशन मूर, डायसी, बिचें, वीले, डे विस व के ० सी० 
ब्होयरः ने संधा्मकता के सिद्धान्त का अर्थ उपरोक्त गर्थों से भिन्‍न किया है। व्हीयर ने 
लिया है कि 'संपात्मकता के सिद्धास्त से मेरा तात्पर्य शवितियों के विभाजन को विधि से 
है जिससे सामान्य और प्रादेशिक सरकारों में से हर एक अपने क्षेत्र विशेष में स्वृतन्त्र व 
समकद्ा रहे।”? इस अर्य से यह स्पष्ट है कि संधात्मक शासन व्यवस्था का भौलिक 
लक्षण शासन व्यवस्था में ऐसे शवित विभाजन से है जिममें केन्द्रीय व राज्य सरकारें एक 
दूसरे के अधीन नही हों तथा अपने-अपने अधिकार क्षेत्न में स्वतन्त्र रहें। व्होयर ने इसका 
स्पष्टोकरण देते हुए लिया है कि “मंघात्मक सिद्धान्त के लिए केवल यही काफी नहीं है 
कि सामान्य सरवार, प्रादेशिक सरकारों के समान ही जवता पर त्रियाशील रहे पर यह 


गृपच्दयाआ, उलाा0 पा0छए, सिटाकटत, वुशरा$09 $ै०ण6८, 96५, &. त. भ्राए॥, 
3 ८. ०, 5. छ. 0353 374 ॥६. ८. १कट्श८ट, 
१२. ९. 'थाच्जर, खतर्व॑कर्दों 09र7*टका (05005, 963), 40 ८७. 8. 0 
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भी आवश्यक है कि हर एक सरकार अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहे और जब की 
अन्य सरकारों से स्वतन्त्र रहे /”* डेनियल जे० इलाजारा का कहना है कि बएक् 
व्यवस्था अलग-अलग राजनीतियों को एक ऐसी वृहत्तर राजनीतिक व्यवस्था मं गन 
व एकताबद्ध करता है जिसमे हर राजनीतिक व्यवस्था अपनी आधारभूत शाजदीकि 
अवशस्या से युक्‍त बनी रहती है।* ४ ४ 

कोरी एवं अत्राहम के अनुसार* “सघवाद सरकार का ऐसो दोहरापन है जो वि! 
के साथ एकता का समन्वय करने की दृष्टि से शक्ितिमों के प्रादेशिक व प्रवाय्त 
((थाल078)) विभाजन पर भाधारित होता है।” इससे स्पष्ट है कि संघीय खाता 
का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण शक्तियों और सत्ता का सामात्य सरकार तथा राय 2 
के मध्य वितरण है । इस प्रकार, संधवाद विभिन्‍न राजमीतिक व्यवस्थाओं का 8080 
(॥०प्ाणांट4ा०णा) है और इसका नियन्त्रण तथ्य ठोसता व एकता है। बंगर कर 
दोहरी शासन व्यवस्था की उत्पत्ति और क्रियान्वयन है तो इसका स्वाभाविक प्र 
यही कहा जा सकता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में राजनीति तथा तू ५७४ 
के आधारभूत सिद्धान्तों का मिरूपण व निर्धारण तथा क्रियास्वयन इस मम 
बातचीत और सहयोग से होता है कि दोनों हो प्रकार की सरकारें--केकीय गा र 
निर्णय लेने और निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया में सम्मिलित रहें। संववार 5 
में एक ऐसी कार्यकारी व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक शक्तियों' का कुछ मे 
श्ितयों' जैसे वैचारिक (0८0/०8/८27), सामाजिक व मनोवैज्ञानिक इत्यादि पे है 
होता है। इसलिए निष्कर्ष में यह कहना उपयुक्त होगा कि संघवाद का दिदाल फ 
प्रक्रिया है जो एक राजनीतिक व्यवस्था मे समन्वयकारी (०ल्पांगंण्डिश) 4 ह; 
(पथ्आए्ंफ्॒/॥) शवितयों मे तान-मेल (#7700/26) रखते हुए विकाप वो सर जाई 
व्यवस्था करता है। संघात्मकता के सिद्धान्त का अर्थ समझने के बाद सपा 
के लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन किसी राजनीतिक व्यवस्था के संधात्मकता को 038 
लिए आवश्यक है। अतः संघात्मक व्यवस्था के प्रग्रुख लक्षणों का उल्वेय ५30 
रहा है। 


संघात्मक शासन के लक्षण (2#कबलदाआएंक मी 2 मरध्कक्ष 7भी०) | 

, संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों का विवेचन करने से पूर्व संधात्मक है 
सघात्मक सरकार का अर्थ समझना आवश्यक है । व्हीयर के अनुसार तंघात्मक मे रद 
उस संविधान को कहते हैं जिसमे संघात्मक सिद्धास्त परिसक्षित होता है। मर ह्् 
संविधान से शासन शक्तियों का केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों के बीच उप 
विभाजन हो कि दोनों स्वतन्त्र तथा समकक्ष रहें। दुसरे शब्दों में, वही संदिधा 
कहा जाता है जो केन्द्रीय व राज्यों को सरकारों की स्थापता ही नहीं करी ४8 


२/844., 0. [4, रे 


ड़, 
िरवदा्यण जलतकगल्बीब टीउजल॑ंत उद्धटा८८5, 968, # 358: 
छा 8५७ 40यो2फ, ड/च्ललक ल .टाउटाग्रॉ2 पक धकागालर्व- 


५ 





एशाप्नप 4 के ईडन 





ही की शक्तियों बाग सोत होता है और दोनों को असते-ऋसते शेयर दें £ हुहरे ह४. 
एक दूसरे से स्थतन्त्र रखता है । 

सामान्यतया यह भ्रम हो जाता है कि जहां रहीं सगगमर मशिएल हीहा शा शी 
सरकार भी संधात्मक ही होगी। हर मंपात्मकझ मंदिएान दया सथारिट गश्शार हो 
संघात्मक होगी यह भावश्यक नहीं है। किसी सरपार को रण रण शाप? ई ० बेब 
सविधान की संघात्मकता ही देखना पर्याप्त नही है। सदर सी शाह है £ #द्ाप्म्र 
सरकार वही सरकार फही जा सकती है जिममे शादन सपपरया ने शागपम जी द्र"7 कह 
सरकारों में शक्तियों का ऐसा विभाजन हो हि स्पदगूरर हे दर दे मे हुए 7४ शा शपर #प5 ५ 
अपने क्षेत्र मे एक दूसरे के समकक्ष तथा दास्ट३5 “६ हद 
मापदण्ड के आधार पर यह सब सरडारे, मो साघर वे शदतमाण० ओर लिट्ात +े 
अनुरूप कार्य नहीं करती, परन्तु जिनवा मृंगदर रदिपरट दशा २8 हि दापद शा वह: न्च 
फरता है, तो ऐसी व्यवस्था को के ० शी स्टपर हाई शपशमा (६.२ वह) 
व्यवस्था कहता है। इससे स्पष्द है डिमंशतरप सपना, सषणमण #पिदटण डचा 
संघात्मक सरकार समान-अर्यी नहीं हैं। हित दमा घाररा हे गविपाज क तंदएहपर 
होते हुए भी उसकी सरकार संपाहमद हो यू आफद 77 है। इंदरिल बिफ़ी ह्पगल 
व्यवस्था का संधात्मक तमी कट्ठा बाठाईँ रद्द दग्न नर दशा वे गर्दन ज 
सरकार दोनों ही संघात्मक मिदान पर दे ११०१: ॥। इक ० कादर 2 
के कुछ लक्षणों का संदेत मिलता है करयपड भा उद्मन्‍ब7 8... 

(!) सर्वोच्च, लिखित व बवत महिजण हल 

(2) शक्तियों का विभाजन । 

(3) सर्वोच्च न्यायानय। 





४ शा! $। 


हे गहहाए रह । दग 
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संविधान के संशोधन में दोनों ही स्तर की सरकारों की सहभागिता रहे। हा शा 
संघात्मक व्यवस्था की आधारभूत व मौलिक पहचान, संविधान की सर्वोच्च, कि 
का विभाजन तथा इन दोनों को किसी एक स्तर की सरकार के अतिक्रमग पे बबो 
लिए स्वतन्त् व सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्वा के तक्षगेक 
यह वर्णन यह प्रश्न प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार की राजनीतियों में, वा ६0 
पूर्व शर्तों की उपस्थिति में ही संघात्मक व्यवस्था की स्थापना संगत और उपयोगी ३ 
है। संक्षेप में इनका वर्णन करके ही संघात्मक व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियों कर मी 
दिया जा सकता है। 


संघात्मक व्यवस्था के निर्माण की पूर्व शर्तों (श्वव्वुणंशाक्क थे की 
&९067४7957) 
संघात्मकता के सिद्धान्त की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि संधाली हे 
का सृजन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सम्बन्धित राजनीतिक समीर ं 
अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक स्वतन्त्न सरकार के अन्तर्गत आते की ध््ा 
हुए, कुछ अन्य बातों मे ऐसो सरकार से पृथक और स्वतन्त्र रहने की आाकागी बे 
हों, क्योकि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति मात्न ही एक नवीन सरकार के अन्तर्ग6 कया 
आधार होने पर तो यह ध्येय एकात्मक व्यवस्था द्वारा श्रेष्ठतर रूप में 7 खो 
सकता है, तथा केवल कुछ मामलों में अपनी पृथक और स्वत 2) 
उद्देश्य परिसंघात्मक व्यवस्था में उपलब्ध हो जाता है। परन्तु वास्तव में कई रा 
समाज कई कारणो से एकता के साथ ही विविधता (॥70/ 7 धएथ्षश0) पु | 
के लिए मजबूर हो जाते है। ऐसे समाजों मे एक मूद्न में बंधने तथा वा। है 
स्वतन्त् रहने की मजबूरियां इतनी प्रबल होती है कि एकात्मक वे परिसंधात हि 
इसका एक साथ समन्वय नही कर पाती हैं। ऐसे राजनीतिक समाज थे हे 
शवितत के संगठन की संघात्मक व्यवस्था, समाज के विभिन्न,भागों में एक हक] है 
स्थापित करते हुए भिन्न-भिन्न भागों की पृथकता का श्रेष्ठ साधन अप शक 
इसलिए संघात्मक व्यवस्था की ताकिकता इस बात में ही विहिंत 
नीतिक समाज एकता के सूत्र मे आने की आकांक्षा के साथ ही साथ पृथर्क 
अस्तित्व की इच्छा से ग्रुक्त हो। यहा विचारणीय अ्रइन यहें है कि कारगर 
परिस्थितिया, आवश्यकताएं या मजबूरियां है जो , भिन्न-भिन्न राजती तिके बस 
एक सरकार के अन्तर्गत आने के लिए प्ररित करती हैं तथा साथ हैं ्र 
अस्तित्व की त्यागने नहीं देतीं ? ५ रो हे एर 4 
इस प्रश्न का उत्तर आासानी से नहीं दिया जा सकता है। जिनकी के मरिक 


पृथकता की माय उत्पन्न होती है वे अत्यन्त पेचीदा और हर 77% रि्ितिय 4 
लिए हुए होते है। इसलिये यह कहना बहुत कठिन है कि 3 आदवर्शिशत 
तामारे 


बाध्यताए संघात्मक व्यवस्था की कारक है। फिर भी, ई४ 
सघात्मक व्यवस्था की स्थापना की प्रेरक मानी ज़ांसकती है? ' 


ऐकॉरमंक वे संघात्मक शासन :: 5॥7 


व्हीयर ने अपने ग्रंय फेडरल गयर्मसेंट में निम्मलिखित कारणों को संधात्मक व्यवस्था 
की स्थापना के लिए उत्तरदायी माना है-- 
()) सँनिक असुरक्षा की भावना। 
(॥) विदेशी शक्तियों से स्वतन्त्न रहने की इच्छा। 
(४) आ्िक लाभ की आशा । 
(५) संधीय संगठन के प्रयत्न के पहले विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में कुछ मात्रा 
में राजनीतिक मेल-जोल का होता । 
(५) राजनीतिक संस्थाओं में समानता | 
(शं) आवश्यकता पड़ने पर प्रभावशाली नेतृत्व की उपलब्धि की आकांक्षा 
विलियम पी० भेडोक्स* ने भी इन्ही से मिलते-जुलते कारणों का उल्लेख किया 
है। उसके अनुसार संघात्मक शासन के निर्माण की पृष्ठभूमि मे निम्नलिखित कारणों की 
विद्यमानता रहती है-- 
(+) भय के कारण, जो धमकाने के प्रत्यक्ष प्रयत्वों अथवा गहरी और दीर्घ-कालीन 
असुरक्षा की भावना से उत्पन्न हुआ हो। 
(॥) लाभ या सुविधा के विवेकपूर्ण निष्कर्ष के कारण । 
(8) किसी एकीकारी विचार, प्रतीक या “भ्रम” (0980) के कारण । 
(7४) सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास के स्तर व आकार मे बहुत कुछ 
समखझ्पता के कारण । 
(४) भौगोलिक समीपता के कारण । 
अगर बारीकी से देखा जाए तो इन दोनों प्रकार के कारणों में कोई विशेष अन्तर 
नही है। पद्यपि, अमरीका के राज्यों का संघीय ढाचे मे संगठित होना बहुत कुछ सनिक 
असुरक्षा से प्रेरित था फिर भी वर्तमान की सभी संघात्मक व्यवस्थाओं के बारे मे यहे 
नहीं कहा जा सकता। ज॑से भारत का एकात्मक राज्य संघात्मक व्यवस्था में शायद 
एकता और आर्थिक लाभ से अधिक प्रेरित होते हुए भी तत्कालीन नेतृत्व के कारण ही 
व्यवस्थित किया जा सका है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इन कारणों में कोई 
कारण कही तो, कोई अन्य कारण कहीं ओर संघात्मक संगठन का प्रेरक बन जाता है। 
वैसे संघात्मक व्यवस्था को अपनाने का शायद सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण वह इच्छा 
है, जिसमें पृथक राजनीतिक इकाई के रूप मे पूर्ण स्वतस्त्रता के हर सम्भव लाभ ही 
शक्तिशाली, बड़े ओर महत्ता वाले राज्य की राजनीतिक व आ्थिक शक्ति व सम्मान 
की प्राप्ति भी की जा सके । संघीय व्यवस्था के पीछे 'मनेकों मे एक” (006 िणा 
ग्रा09) की स्थापना के उद्देश्य के साथ ही साथ, इन अनेको मे से हर एक (ता ० 
8 ॥70॥9) को, जहां तक सम्भव हो, अपना पृथक व विचित्र राजनीतिक व सामाजिक 
अस्तित्व बनाएं रखने की अनुमति की शक्तिशाली इच्छा भो कही जा सकती है, वर्योकि 


वए्ाएगक 7. त०१7००५ प्राल एगापटनश फवशड ज॑ सल्तर्वं003:" /कलात्दत 2गॉप॑त्ण 
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अधिकांशत: संधीय व्यवस्थाओं में संगठन से पहले हर एक इकाई का (पके विद 
राजनीतिक व सामाजिक अध्तित्व रद्या होता है। संयुक्त राज्य अमरीका (70) 
कमाडा (867), आस्ट्रेलिया (90) व श्विदजरलैंड (848) में संपोंकी ला 
से पहले इनमें सम्मिलित इकाइयों पृथक राजनीतिक घटक थीं, जिनकी बती पर 
और स्वार्थ थे । परन्तु सीवियत रूस (936), ग्रुगीसलाविया (। 963), करे 
भारत (950) में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना से पहले इनमे एकाह्सर्क शाउन कि 
न किसी रूप मे स्थापित कहे जा सकते हैं। इसलिए संधीय व्यवस्था की ह्यापता के 
आजकल प्रमुथ कारण शायद सैनिक सुरक्षा, आधिक लाभ तथा राष््रीार्म पे 
विपुलता कही जा सकती है । भारत जैसे देश में संघात्मक व्यवत्ता देशी भा पे 
अंग्रेजी भारत' (एलाव्डा३ वगतांब घाव छतांक परी को एकता के हा] 
का लक्ष्य रखती हुई मानी जा सकती है! अन्त में यही कहा जा सकता हैकियाई 
युग की आवश्यकताओं -सैंनिक सुरक्षा व आधिक सहयोग, के सल्दर्भ में थार 
एकात्मक व्यवस्था को संधात्मक व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। भविष्य ; 
वाली संधात्मक व्यवस्थाएं सामान्यतया आयिक लाभ आाप्ति के ध्येय से पल 
राज्यो के विलमन से ही निर्मित होंगी । छोटे-छोटे राज्य, नई ब॑ परिवतित 
लाभ उठाने को लालायित रहते हुए भी अपनी पृथकता व स्वतन्त्रता को मई के 
चाहते है। ऐसे राज्यों मे आपसी सहयोग अन्ततः संघात्मक सम्बन्ध-पूर्दी के ॥; 
ही वास्तव में लाभकारी वन सकता है। यूरोप में ई० सी० एम, ई० ई० सी तय 
का हेलपिकी का 35 राज्यों के आपसी सहयोग का दस्तावेज, पश्चिम 023 | 
लेटिन अमरीका, दक्षिण-पुर्व एशिया इत्मादि में आपसी सहयोग के विविध रस | 
संयुक्त राष्ट्र संध आदि से ऐसे संकेस लिए जा सकते हैं कि भविष्य हे 
व्यवस्थाओं का निर्माण मुख्यतया वैचारिक, सेनिक व आधिक आर्वीा 
बाध्यताभों के कारण ही होगा । है | 
संघवाद के मा की तोकिकता के विवेचन से स्पष्ट है कि संधीय सह 
व पृथक राजनीतिक इकाइयों मे ऐसी सम्बन्ध व्यवस्था (738 8)भेथ0)' शेप 
करती है जिसस्ते एकात्मक व परिसंधात्मक व्यवस्थाओं के लाभ बहुँते कुछ च भरा 
करने की परिस्थितियां प्रस्तुत हो जाती हैं। भविष्य की राजनीतिक हक: का! 
बाद की अबलता में शियिलता की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया सा के 
साथ तेजी से बदलती आधिक अवस्थाओं के कारण स्वतस्त्र राज्य की वॉर्धय 
आयाम उभरते हुए दिखाई दे रहे है । ऐसी; भवस्था में परिवर्तित 024 
छोटे-बड़े राज्यों को संघीय सम्बन्ध व्यवस्था की ओर धकेलती दा संपदा 
इसना ही नहीं, विश्व के राजनीतिक समाजी की परिवर्तित परिस्थितियों, गद्यातती 
परम्परागत मान्यताएं भी लड़खड़ा गई है। अब संघवाद जड़ता को नह पर लचीरें 
का (09ए2गा5य), गत्यावरोध का नहीं सहयोग का; स्थिस्ता के स्थान ि 
व परिवर्तन का संकेतक माना जाने लगा है। संघवाद, के परम्परागत विदा ४ 
पर इसकी नई व्याख्याएं व नये आयाम (वांध्राल्एश्न००० सामने आए हैं 
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प्रवृत्तियों को समझने से पहले संघवाद के परम्परागत विचार की विशेषताओं का उल्लेख 
करना उपयोगी होगा। 


संघवाद का परम्परागत सिद्धान्त (एबरधांणाण प्रशावणए ण ए६त८ावाशा)) 
संघवाद के सिद्धान्त की व्याब्या करते समय यह बताया जा चुका है कि शुद्ध संघवाद 
ऐसी व्यवस्था है जिसमे दोनों ही स्तर की सरकारे, सम्पूर्ण संघीय राजनीतिक व्यवस्था 
के सन्दर्भ मे, न तो एक-दूसरे पर पूर्णतया निर्भर रहती हैं और न ही एक-दूसरे से पूर्णतया 
स्वतन्त्र बन पाती हैं। दोनों ही स्तर की सरकारों को अपने-अपने क्षेत्र में सीमित, पृथक 
व स्वतन्त्र मानना आपसी सहयोग की सीमाओं का संकेत देता है। संधवाद की यह 
व्याख्या आधुनिक राजनीतिक सन्दर्भ मे बहुत कुछ बेमेल पड़ गई प्रतीत होती है। आज 
संधीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में कुछ नीति-उत्पादन (॥088 ए0०॥0ए 00७9७), 
केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों की ऐसी जटिल अन्तःक्रिया ((/0-980000) के परिणाम 
होते हैं जिसमे दोनो ही स्तर की सरकारें, निर्णयों को लेने, चाहे वे किसी भी स्तर की 
सरकार के अधिकार क्षेत्न से सम्बन्ध हों, व उन्हे लागू करने में, बहुत कुछ पारस्परिकता, 
सहयोग, सहभागिता तथ| सदुभाव (5७॥॥ एव 8४७ ७0 (४८७) का प्रदर्शव करती है। 
जबकि, संघवाद की परम्परागत धारणा का संकेत दोनों ही स्तर की सरकारों में भन्‍्तः 
किया के ऐसे प्रतिमान की ओर है जिसमें हर स्तर की सरकार की अपने अधिकार क्षेत्र 
में पृथकता व स्वतन्त्रता बेआंच रहे। यह धारणा आज के विश्व की हर प्रकार की 
राजनीतिक व्यवस्थाओं मे निर्णय प्रक्रियाओं की जटिलताओ की अनदेखों करती है । 
आज संघीय सरकारों के निर्णय न केवल राज्यों की सरकारों के निर्णयों से मुक्त रह 
पाते हैं वरन, अमेकों अराजनीतिक शवितयों (000-9०॥प८७] ।0८७७) व संगठनों के 
कार्यकलापो से भी नियमित, सीमित और प्रभावित हुए बिना नही रह पाते है। इस 
बदले हुए परिवेष के कारण रोनाल्‍ड जे० मे० ने संघवाद की परम्परागत धारणा को दो 
असंगतियों से ग्रस्त बताया है।? 
प्रथम, संघवाद का परम्परागत सिद्धान्त केन्द्रीय व राज्य सरकारों की पारस्परिक 
निर्भरता को अवहेलना करता है। यह एक स्तर की सरकार के नी ति-उत्पादनों (90॥07 
०७७४४») पर दूसरे स्तर की सरकार के अनुनयन (9८४ए०70४), प्रभाव व सौदेवाजी 
(७४६7) इत्यादि के प्रत्यक्ष प्रभाव को अस्वीकार करता है औौर यह मानना है कि हर 
स्तर की सरकार पर मतदाताओं की मांगें स्वतन्त्न व पृथक रूप मे आती हैं। इन मांगों 
में नतो किसी प्रकार की अन्त.सम्वद्धता को स्वीकार किया है ओरन ही किसी प्रकार 
की अन्तःकज्तिया को परम्परागत संघात्मकता के विचार में स्थान मिला है। 
परम्परागत घारणा की उपरोबत मान्यता त्तकंयुक्त नही प्रतीत होती है। वास्तव में 
संघात्मक शासन तो व्यवहार मे एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे दोनों स्तरों के शासनों मे 
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संगठम की एक विधि के रूप में संघवाद, युग की आवश्यकताओं से अछूता नहीं रह 
सकता है । आधुनिक युग में राजनीतिक शक्ति के नये पहलू महत्त्वपूर्ण बन गए हैं। 
राजनीतिक समाजों में विचारघाराओं की उथल-पुथल तथा आधिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक व घाभिर तथ्यों का प्रभाव सरकारों के कार्यों में आमूल परिवर्तन लाता जा 
रहा है । ऐसी अवस्था में एक हो राजनीतिक व्यवस्था में कार्य रत केन्द्रीय व प्रादेशिक 
सरकारें एक-दूसरे से पृथक, स्वतन्त्र व अपने क्षेत्र में सीमित कैसे मानी जा सकती हैं ? 
अब केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों के पृथक क्षेत्र का 'अपनापन' व स्वतन्त अधिकार 
क्षेत्र में इमका 'सीमितपन' सेद्धान्तिक ही रह गया है। वर्तमान समय में यह व्यावहारिक 
नही है। इस कारण के अलावा भी, शासन-व्यवस्थाओं के संचालक राजनीतिक दलों का 
सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन पर नियन्त्रण, मार्गदर्शन और वैचारिक आरोपण, संघीय 
व्यवस्था की हर स्तरीय सरकार को नया रंग देता है जो सामान्यतया दिखाई देने वाले 
विविध रंगो को अपने मे समाविष्ट कर, केन्द्रीय व राज्य सरकारों में गरन्तव्यों की एक- 
रूपता का आधार स्तम्म बन जाता है। इस सबसे स्पष्ट है कि संघवाद सहयोग की एक 
ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जड़ता नही मतिशीलता व सजीवता दृष्टिगोचर होती है। 
संघवाद फी यह नई घारणा अमल रेश के अनुसार इस वात से भी पुष्ठ होती है कि 

संधीय व्यवस्था में दो तरह की सत्ताओं को राष्ट्रीय उद्दे श्यो की पूर्ति में सहयोगी बताया 
जाता है। केन्द्रीय व राज्य सरकारों के बीच बढता हुआ विचार-विनिमय इन दोनों को 
सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत ही नही बनाता वरन्‌, संध की इकाइयां अब 
अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता (4000४०779) की मांग भी नहीं उठाती हैं, क्योंकि 
आज के समाज इतने एकीकृत हो गए हैं कि केन्द्र व राज्यों के क्षेत्रों का सुनिश्चय 
अव्यावहा रिक-सा हो गया है। सामान्यतया इन दोनों के अधिकार क्षेत्र एक-दूसरे के 

ऊपर, एक-दूसरे को ढकते (०५८]०ए०॥९) हुए से लगते हैं । इसी कारण से आधुनिक 

राजनीतिक समाजों में संधवाद एक गतिशील सहयोग की प्रक्षिया के रूप में देखा जाने 

लगा है। अब संधवाद के सिद्धान्त की परम्परागत घारणा के अनुसार केन्द्रीय व राज्यों 

की सरकारों को एक-दूसरे से पृथक, स्वतन्त् तथा 'क्षेत्र विशेष! में सीमित केवल 

संवैधानिक दृष्टि से ही माना जा सकता है । व्यवहार में यह भन्तर व पृथकपन धुंधला 

पड़ता जा रहा है। 


संघवाद के प्रतिमान (एथप्शाए5 जी एट्वंटाओजा) 

प्राचीन समय से आज तक की संघात्मक व्यवस्थाओं के अध्ययन से संघवाद के तीन 
प्रतिमान स्पष्ट रूप में प्रचलित दिखाई देते हैं। किसी राजनीतिक समाज की विशेष 
परिस्थितियों के कारण संघात्मक शासन इन तीन प्रतिमानों मे से किसी एक प्रतिमान 
मे रखा जा सकता है। वैसे तो यह तीनों ही भ्रवृत्तिया हर संघात्मक व्यवस्था मे एक 


948णावी ए89, स।श-(0एथाफ्राशादों केशंगरांगर व खिवांबा 4 उफप्रव॑?/ थी वो 
कच्व॑ंधवािश, ४53 290॥॥7#98 सछ0ए5८, 8039, 966, 99. 6-7. 
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सन्गिदित है | आस्ट्रेलिपा में अन्तः-प्रादेशिक सम्मेलन (जांल-छाण्थीलंश 0णा- 
लिशा००े, प्रीमियाां कास्फ्रेंस (छाध्यांधड ०णादिधाल्द) तथा ऋण-परिपद्‌ (00ा 
€०गरालिधया००) के बापिक सम्मेलन, अमरीका में गवनंरों के सम्मेलन (80ए७705 
ए०॥थि८॥८९), कनाडा मे 'डोमिनियन प्रोविन्सियल सम्मेलन! (007॥गंणफालशा।लेग 
०णाटदिशाप्टे तथा भारत मे मुख्य मंत्रियों, राज्यपालों व क्षेत्रीय परिपदो के सम्मेलन, 
केद्वीय व प्रादेशिक सरकारों के आपतप्ती सहयोग के माध्यम है। भारत में संघात्मक 
व्यवस्था सुदृढ पारस्परिकता, आपसी विचार-विमिमय तथा दोनों स्तर की सरकारों में 
निरन्तर सम्पर्कंता की स्थापना का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। भारत भें हो 
संविधान द्वारा ही सहयोग की अनेक संस्थाओं की व्यवस्था की गई है जिससे उचित 
राजनीतिक वातावरण की स्थापना हो और सम्पूर्ण संघीय राजनी तिक व्यवस्था के पोषण 
के लिए प्राणवायु प्राप्त होती रहे। भारत का संविधान तो निश्चित रूप से एक सहकारी 
संघ की स्थापना करता है। भारत के संविधान में ही अनेकों ऐसे साधन व्यवस्थित 
किए गए जिनसे विभिन्‍न राज्य सरकारों में परस्पर तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों में 
अन्तःक्रिया की प्रक्रिया सम्पन्न हो सके । वित्त आयोग, अन्त:-राज्यीय समितियां, क्षेत्रीय 
परिषदें, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्य मत्तियों व अन्य म॑ त्ियों के सम्मेलन 
तथा राज्यपालों के सम्मेलन इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में 
केन्द्रीय थ राज्य सरकारों और विभिन्‍न राज्य सरकारों में पारस्परिक सहयोग की ठोसता 
का प्रतीक है। प्रेनविल आास्टिन?" ने इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण भारतीय संघ को 'सहकारी 
संघवाद' के; नाम से सम्बोधित किया है । 
अगर संघीय ढांचा एक ही राजनीतिक व्यवस्था में अमेक सरकारों की स्थापना 
करता है तो यह सरकारें कभी भी एक दूसरी को गतिविधियों से सुनिश्चित पृथकता 
नही रख सकती हैं । इसका मुख्य कारण, संघ की सभी सरकारों का एक ही राजनीतिक 
व्यवस्था के नागरिकों को समान समस्याओं के समाधान मे रत रहना है। इसलिये 
संघात्मक धथ्यवस्था तो एक राजनीतिक व्यवस्था में सहयोग की एक ऐसी प्रक्रिया है 
जिसमे विविधतायुवत संस्कृतियां, संस्थाएं, भास्थाएं व विघटनकारी शक्तियां ठोस व 
संस्थागतत आधार पर सहयोगरत रहती हैं। यह सहयोग की प्रक्रियात्मक व्यवस्था, 
(970०९१एर्णश बहा आह थ्परग१७) अगर संविधान द्वारा व्यवस्थित नही की गई हो तो हर 
संघ शासन में यह अनुभव व आवश्यकता के आधार पर परम्पराओं (००॥४८४४०७७) के 
रूप मे विकसित हो जाती हैं । 
आधुनिक युग की जटिल परिस्थितियों में शायद संधात्मक व्यवस्था की यह ठोस 
सहयोग की प्रवृत्ति ही प्रचलित संघीम व्यवस्थाओं को टूटने से बचा सकी है। आज 
का राजनीतिक मानव कई क्षेत्रों मे स्वायत्तता व स्वतन्त्रता व पृथकता चाहता है तो 
अन्य करे क्षेत्रों में पारस्परिकता की आकांक्षा रखता है | इन दो परस्पर चेमेल इच्छाओं 


705#्रणीाह #एचञञ०, सगट कबादा (एाजांफ्रपेगा: ((०ालड/णा९ ० धर सठांमा, [पल्छ 
307, 00०4 एगएलआए 97९55, 4966, छ. 86, 
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में सह-अस्तित्व का एक माद्व ढांचा संघात्मक व्यवस्था ही प्रस्तुत करती है। बाकि 
विकास की आवश्यकताएं, सुरक्षा व अल्तर्राष्ट्रीय अहम्‌ (०४०) की वाध्यताएं, तपोर 
व्यवस्था में सहकारी प्रवृत्ति की प्रेरक कही जा सकती हैं। 

(ख) सौदेबाजी संघवाद (छ8&एह्क्षएरंए& (व्वश्षभीडा)--सें घात्मक गाहनमें विगत 
सरकारों का गठत राजनीतिक दलों द्वारा होता है। एशिया और बक्ीका ही खो 
राजनीतिक व्यवस्थाओं के नवीन अनुभव ने पराश्चात्य संधीय प्रतिमानों को अमाव 
बना दिया है! पश्चिमी संघीय व्यवस्थाओं को कार्य रूप देने के लिए रेप 
द्विदलीय व्यवस्थाएं विकसित हुईं और इन दलो में मौलिक व बांधारप्ृत तिद्यवों ह 
सामान्य सहमति के कारण राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की राजबीति 
छेल के मौटे नियमों पर सहमति, इन दलों को संघीय व्यवस्था की विभिन्‍न सारे 
बीच संयोजनकारी शक्ति बना देती है। अमरीका व आस्ट्रेलिया को संघीय व्ताे 
दलीय सीमेन्ट (०थया८०/) के कारण सहकारी व सुदृढ़तायुक्त दिलाई देती हैं। पर 
दुसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित संधात्मक व्यवस्थाओं में, विशेषकर एशिया वे ब्पीर 
के नवीदित राज्यों में, दलीय व्यवस्था के नये प्रतिमात विकसित हुए हैं। यों 
ऐसे दल विकसित हुए जो दो स्तरीय अ्रकृति रखते हैं। इनमें कुछ दल राष्ट्रीय झस्बो 
बहुत से दल क्षेत्रीय व प्रादेशिक स्तर पर संगठित होने लगे है। पंधात्मक स्ययाा 
प्रादेशिक स्तर पर सत्ता प्राप्ति की संभावनाओं व अवसरों के कारण, बह ४ 
राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल स्थानीय हितों के ज्वार पर आातन्‍्त होकर सौदे हा 
राजनीति का सहारा ले लेते हैं । इन राज्यों में जनता और राजनीतिक दलों में पर्स 
व सम्बन्ध ठोस सैद्धान्तिक आधार के स्थान पर कार्येक्रमी (ाण्धाशगरए्थीणे 
पर होता है। इतना ही नहीं, ऐसी संघात्मक व्यवस्थाओं में दल, धतता प्रतिा्श * 
जनता का समर्थन संकुचित व क्षेत्रीय आधार पर प्राप्त करने की प्रया करे, हदें 
स्तर पर सत्ता प्राप्त करने पर सफल हो जाते हैं ! इससे एक ही राजतीतिक ब्यव 
दी स्तरीय सरकारें ऐसे दलों के नियन्त्रण मे आ जाती हैं, जिनमें परस्पर री दो 
की प्राप्ति का बंधत नही रहता है। ऐसी अवस्था में यह सम्भव है कि संधीय की 
पर जिस दल का निमंत्रण हो, उससे भिल्न क्षेक्ीय दलों का था व राष्ट्रीय दो व 
संघ की इकाइयों में प्रभुत्व स्थापित हो जाए। इस प्रकार की परिस्थिति मे ता 
प्रदेशिक सरकारों में सौदेवाजी का सिलसिला आरम्भ हो जाता है। राय ् ते 
केन्द्रीय सरकार तथा केस्द्र की सरकार राज्यों का सहयोग सौदेवाजी दा + आन 
का प्रयास करने लग जाते हैं । यद्यपि आज तक ऐसी सौदेबाजी व्यापक दैमाने पक द्की 
रूप से कहीं किसी भी संघात्मक व्यवस्था में नहीं हुई फिर भी सवीदित रन बेड 
काफी सम्भावनाएं व संकेत मिलते हैं। भारत की संधात्मक व्यवस्पा में के 8] 
अवसर आए हैं जब राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ होकर सौदेवाजी की व पु 
इसलिये ही मोरिस जोन्स! ने शायद उतावलेपन में ही मारत की संपीय मरे 

गए, प॒. १शछाा3 ग0765, (ंमरकशरा खा उसैरादक श्फबीक प.07900. पलक: 
497, 8८ए०४4 8009, 9. 450. रु 
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सौदेवाजी संघवाद कह डाला है, जो आज [977 में तथ्यों से बहुत अधिक पुष्ट नही किया 
जा सकता है। 

यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संघात्मक व्यवस्था का यह प्रतिमान पश्चिमी 
सेखकों की तरह ही भारतीय लेखकों के ध्यान आ्राकर्पण का कारण बनते हुए भी दोनों 
के निष्कर्प एक से नही दिखाई देते हैं। भारत जैसे विविधता वाले विशाल देश मे 
अम्तःप्रादेशिक दल राष्ट्रीय लक्ष्यों से अलग या विपरीत प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारित करके 
अधिक समय तक नही रह सकते हैं । आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में इतनी अधिक 
देचीदगी आ गई है कि एक ही व्यवस्था के विभिन्‍न भागों मे पारस्परिकता अनिवाय 
हो गई है। वैसे भी नवोदित राज्यों मे लोकतन्त्न के राजनीतिक पहलू का परम्परागत 
समणजों पर आरोपण, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिनसे सुनिश्चित तथा 
सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यो वाले राजनीतिक दलों के विकास का वातावरण होते हुए भी, 
कई कारणों से यह असम्भव होने पर, क्षेत्नीय स्तर पर सत्ता-संघरं का विकल्प (॥॥6४- 
79006) ही शेष रह जाता है । इससे नवोदित राज्यों में राजनीतिक शक्ित के क्षेत्नीय 
स्तर पर सगठन और शासन व्यवस्था पर नियंत्रण की संभावनाएं जब-तब बनती रहेगी 
पर इसमें सघात्मक व्यवस्था सौदेवाजी की सीमाओ से शायद इतनी आबद्ध रहेगी कि 
सौदा सहयोग के लिये ही सम्भव होगा। वेसे मो अगर सघात्मक व्यवस्था दो पृथक, 
स्वतन्त्र व अलग सरकारों का स्थापक है तो इससे सोदेवाजी के अकुर जब-तब प्रस्फुटित 
होना स्वाभाविक है, परन्तु इससे संघात्मक व्यवस्था सोदेबाजी का अखाड़ा शायद ही 
बन पाती है। अगर संघात्मक व्यवस्था में सोदेवाजी ही केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों 
की भन्त.क्रिया का आधार बन जाती है तो वह संघीय व्यचस्था का अंत करने की स्थित्ति 
तक ला सकती है। इसलिये निष्कर्पत: यही कहा जा सकता है कि सघात्मक व्यवस्था का 
यह प्रतिमान यदा-कदा ही किसी संघीय व्यवस्था में दिखाई देता है । 

(ग) एकात्मफताबादोी संघवाद (ए्रोक्षांशा 66०७०७!57)--अग्र संघात्मक 
व्यवस्था संगठन की एक प्रक्रिया है तो इसे जड़ व अचल व्यवस्था नही कहा जा सकता। 
कोई भी व्यवस्था समय की माग से मुक्त व अछूती नहीं रह सकती। आज सघात्मक 
व्यवस्था वास्तव में एक व्यापक व्यवस्था का ऐसा श्रतिमान है जिसमे अनेकों एक दूसरे 
को ढकती हुई उप-ब्यवस्थाए (570-$9#०॥॥$) विद्यमान होती है। इसके कारण निर्णय 
लेसे और निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया केवल केन्द्रीय व राज्य सरकारों की 
पारस्परिक सहभागिता (प्र्मएक्षा छप०ं०4४०7७) पर ही निर्भर नही करती है, 
अपितु इस बात पर भी आधारित होती है कि केन्द्रीय सरकार राजनीतिक समाज के 
राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति की क्षमताओं, साधनों और सम्भावनाओं में राज्यों की सरकारों 
से बहुत आगे होती है । राज्यो की सरकारे, अपना पृथक व स्वतन्त्र क्षेत्र, साधनों की 
अपमप्तिता के कारण व्यवहार मे आज को जटिल राजनोतियों मे नही रख पाती है। 
वैसे भी आज के युग मे सरकारों का संचालन इतने अधिक तत्त्वों से प्रभावित होता है 
कि निश्चित रूप से यह कह सकना हो सम्भव नहीं है कि राजनीतिक यन्त्र (ह80एशान 
ग्राध्णात्षा 08०076) कब और किस तथ्य से सवेदनशोल व सक्रिय बतेगा। यही कारण 
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है कि संघात्मक शासन व्यवस्थाएं भी व्यवहार में आज अनेक तत्त्वों सै इतनी बद्ि 
प्रभावित रहने लगी है कि वहुत बार केन्द्र व राज्यों की सरकारों का सीमांकत पृंधा 
ही नही होता है पर कभी-कभी एक तरह से मिट सा जाता है। ऐसी अवस्था मंद 
के ऐसे प्रतिमान को एकात्मकवादी कहना उपयुक्त माना जा सकता है । 

पिछली कुछ दशाब्दियों में विश्व की संघात्मक शासन प्रणालियों के बारीरी ऐं बबः 
लोकत करने से स्पष्ट दियाई देता है कि सभी संघीय व्यवस्याओं में एकाहारतारी 
प्रवृत्तियां पनप रही है। जो काये पहले प्रादेशिक सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होते ५ 
वे आज की बदलती हुई आन्तरिक व बाहरी परिस्थितियों के कारण व्यवहार मे केदीर 
सरकारों द्वारा सम्पादित होने लगे हैं! लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाओं में तागसि 
बात की चिंता नहीं करते कि उनकी आवश्यकताओं को कैस्द्रीय सरकार पूरा कलह 
राज्य सरकारे, उनकी प्रमुख मांग यह होती है कि उनको वे सुविधाएं व मुरक्षार हे 
रहे जो वे चाहते हैं, चाहे उनकी व्यवस्था राज्य की सरकार करे या संधीय सख्काएर ! 
वैसे भी के० सी० व्हीयर की मान्यता है कि राष्ट्रीय सरकारों का महज हि. ४ 
सरकारों के मुकाबले में बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि शासत के सब 
जिनसे सरकारों को प्रमुखतया सरोकार होता है, इन्हीं के पास होते हैं। शर्मा 
परिवर्तन व्‌ विकास की बाध्यताएं दिन प्रति दिन केन्द्र को शक्तिशाली बनाती प्रती( हे 
हैं। मोदे रूप से बर्तमान संधो में एकाटमकता की और झुकाव के लिए कई तप्प उत्तर 
लगते हैं। के० सी० व्हीयर ने लिखा है कि 'सभी सेंघीय शासनों में एक सामान्य शद रण 
यह दिखाई देती है कि सामान्य सरकारें (केन्द्रीय सरकारें) अधिक शख्तगार क 
हैँ! इस प्रवृत्ति के कारणों का संकेत देते हुए उन्होंने लिसा है कि चार 87 १४ रा 
इसमें सहायता की है। यह है--युद्ध, आथिक उतार-घढाव, सामाजिक रोवीओ 
विस्तार तथा यातायात व उद्योगीं में यान्त्रिकी क्रान्ति का आमा। इन्हीं तथ्य ्शतिः 
के० सी० व्हीयर ने दूसरी जगह निम्न शीप॑कों के अन्तगंत माता है। पहहैश 
राजनीति (90फट८-ए०ांपं०७), आधिक मंदी की राजनीति (बध्छाक्तंणा 70 
लोक कल्याण की राजनीति (छलश्वि० एगांधं०5) तथा तकनीकी राजनीति गिसे स्् 
आन्तरिक-दहन इंजन (वाधा॥-००ाएएधणा शाहा००) कीं विश्येप शी 
सम्बोधित करता है। इनमें दलीय राजनीति (79 9णॉपरे८) की ही रच 
अन्यत्न ही उल्लेख किया है। कुल मिलाकर तिम्बलिडित ते: शा 
व्यवस्थाओं मे, केसर को शवितशाली बनाने के लिए उत्तरदायी कहे जा सह 

(॥) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (॥दधागाणाण 79गांप॑ं०) 

(2) युद्ध राजनीति (छण्य-णांप्त८७) 

(3) दल राजतीति (छ॥79-+०पं०७) 

(4) देबनो-यननीति ((८८०४ा०-कुजांपरु) ५ 

(5) आधिक सहायता या अनुदान की राजवीति (हावणवाल्कवनशीफी 
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(6) लोफ कल्याण की राजनीति (छ८४ि०-७०॥४८७) 
इन तत्वो का स्षीप में विवेचन करके ही इनके श्रभाव का मूल्यांकन किया जा 
सकता है। 
आज के विश्व में राष्ट्रीय राज्यों की सोमाएं केवल औपचारिक ही रह गई है । 
राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय दवाव व प्रभाव इतने व्यापक हैं 
कि संघीय व्यवस्थाओ को प्रादेशिक सरकारें स्वतः ही केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र 
में चृद्धि को स्वीकारती हैं। आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रीय सरकारें नई भूमिका 
निभाने की चुनौती का सामना कर रही हैं। यातायात व संचार के साधनों ने सम्पूर्ण 
विश्व को इतनी पारस्परिकता में वांध दिया है कि कोई भी राज्य अपने आप में सीमित 
नही रह मकता है। इतना ही नहीं, हर सरकार विश्व में अपने को प्रभावी बनाने की 
आकांक्षा रखती है। इससे केन्द्रीय सरकारों को विशेष अधिकार स्वत: तो प्राप्त नही 
होते पर राज्यों की सरकारों पर यह दवाव आता है कि वे संघीय सरकार के हाथे 
मजबूत करें। 
युद्ध राजनीति का अपना अलग हो महत्त्व होता जा रहा है। विश्व मे प्रचलित 
परस्पर विरोधी विचारधा राजों (6९०॥०ह/८७) को प्रतिस्पर्दा के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा 
का प्रश्न बहुत कुछ स्थायी बन गया है । जब-तव इन विचारधाराओं का, नवो दित राज्यों 
में महान शक्षितयों द्वारा प्रसार-प्रयत्न युद्ध की स्थिति या युद्ध का कारण बनने लगा है। 
दूसरे विश्वयुद्ध के वाद अधिकांश युद्ध इन्हीं वैचारिक टकरावों के कारण शुरू हुए हैं। 
इस कारण से रण-नीति भी केन्द्रीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का महत्त्वपूर्ण 
साधन बन गई है। 
दलीय व्यवस्थाएं अधिकांशतः राष्ट्रव्यापी प्रकृति रखती हैं | प्रादेशिक स्तर पर यद्यपि 
जहा-तहा क्षेत्नीप दल संघ की इकाइयों में सत्तारूढ़ हो जाते हैं। परन्तु दिच प्रति दिन 
जनता में बढ़ती हुई राजनीतिक जागरूकता के कारण जन-दृष्टिकोण आधुनिक युग की 
बाध्यताओं (००४७ए्रौश॑००9) के कारण राष्ट्रीय होता जा रहा है। इस कारण, जनता 
का समर्थन सामान्यतया देशव्यापी राजनी तिक दलो को शासन सत्ता देता है। क्षेत्रीय 
प्रश्न, राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ इतने उलझे होते है कि निर्वाचिक, क्षेत्रीय राजनीति दलों 
की दलीलों के उपरान्त उनका पृथकत्व स्वीकार नही करते और राष्ट्रीय दल ही सत्ता- 
हढ़ हो पाते हैं। ऐसे दल, संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति को व्यवहार में परिवर्तित ही 
नही करते, वरन एक ही दल के केन्द्र व राज्यों मे सत्तारूढ़ होने पर सम्पूर्ण संघीय शासन 
व्यवस्था एकात्मक ढंग से कार्य करने लगतो है। भारत में काग्रेस दल का केन्द्र व राज्यों 
में प्रभुत्व इसकी पुष्टि करता है। कांग्रेस दल दोनों ही स्तर की सरकारों पर नियंत्रण 
रखकर संघात्मक व्यवस्था को केवल सर्वंधानिक दृष्टि से संघीय रहने देता है। रूस में 
एक ही दल को संवेधानिक रूप से एक मात्त सत्ता संचालक बनाकर सम्पूर्ण व्यवस्था को 
व्यवहार मे एकात्मक बना दिया गया है। + 
टेबनो-राजनीति का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं के उस अध्ययन से लिया जाता है 
जिसमें वेज्ञानिक व तकनीकी प्रगति का शासनतस्त्र के व्यवहार 'पर प्रभाव देया ७ 
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है। आजकल की सरकारें विशेषज्ञों और प्रशिक्षित सार्वजनिक अधिकारियों झा दूत 
अधिक प्रभावित रहने लगी हैं। नौकरणाही (807९80०००४) आज गाहतात्ी 
प्रमुख आधार स्तम्भ बन गई है। आधिक विकास की आवश्यकताएं तकनीड़ी क्यों 
की भूमिका में इतनी वृद्धि कर रही हैं कि यह एक तरह से शासनतन्त् पर छे फोर । 
सामान्यतया राष्ट्रीय सरकारें ही इस प्रकार की विशेषी कृत ह9००ा260) सैवाएं ज्वव् 
कराने की क्षमता रखती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रादेशिक उसारेंतोज 
योजनाओं, कार्यक्रमों और विर्देशनों को कार्याम्वित ही करती रहती है जो कदर 
सरकार के सहायक, इन तकनीकी विश्वेषज्ञों द्वारा प्रस्तारित होते हैं। यह पर 
राष्ट्रव्यापी होते हैं और राज्यों की सीमाओं के आर-पार चलते हैं इततिए शा 
फियान्वयन राष्ट्रीय आधार पर होता है। इन्हें राष्ट्रीय अधिकारी ही सम्पादित करे 
हैं। राज्यों को इन तकनीकी अधिकारियों की सेवाएं केर्दर से ही प्राप्त कली (०8) 
क्योंकि इनकी आवश्यकता जब-तव ही पड़ती है। राज्यों की सरकारों के विशेष 
प्रशासकों से इनकी श्रेष्ठता इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र की घवित का ऐोपक बना देती है। 

अनुदान की राजनीति का केस्द्रीय सरकारों को शक्तिशाली वनाने में बहुत 3! 
देखा गया है। राज्यों के साधन सीमित होते हैं और भाधिक विकास की 9877 
की बाध्यता उन्हे केस्द्रीय अनुदान पर आश्रित होकर घन जुटाने को मजबूर बह 
इस प्रकार, आ्िक सहायता के लिए राज्यों की सरकारें हमेशा ही केस के का 
पसारे रहती हैं। केन्द्र के वित्तीय साधन व्यापक होते हैं और केद्वीप स्का के डे 
राजनीति का प्रयोग सामान्‍्यतया राज्यो की सरकारों को अपने अनुरूप नीति कस 
लिए ही नहीं करतीं, वरन राज्यो की सरकारों पर अप्रत्यक्ष नियत्नेण स्थापित की 
लिए भी कर सकती हैं। योजनाओं मे केन्द्र की सहायता तथा बड़े बे 
निर्माणों व भारी उद्योगो के विकास मे क्ेख्दीय सरकार की भूमिका वेद 
का स्थान, समता के स्थान पर केन्द्र की आश्ितता को बना देता है। अंगदान | 
को कई विचारक केन्द्र की शक्तियों मे वृद्धि का सबसे कारगर माध्यम गे 

लोक कल्याण के विचार उदय से संधात्मक व्यवस्था को अलक्ष 4 कि 
पहुंचता हो ऐसा नही लगता है। परन्तु, सविधान द्वारा निर्धारित लक्ष 27 
जनसाधारण के कल्याण की प्राप्ति से सम्बद्ध होते हैं। आज की लोकतांव्िक भगो 
कल्याण की अवहेलना नहीं कर सकती है। यह लोक-कल्याथ का की शाग्यों 
विभाजनों से ऊपर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है। का 3 अधिकता 
सरकारे एक ही महान कार्य के सम्पादन में संलस्त होती हैं। केस्दरके साध सेसंबाता 
से कैन्द्रीय सरकारों की गतिविधियों का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है । ईप ब्रवृत्ति के 
व्यवस्था को संरचना पर भले ही आघात न आता हो पर उत्तकी लियोल शक्ति 
ही प्रभाव पड़ता है जो केन्द्र को, केन्द्रीय भूमिका तिभाने की अवध्या में ला 


शाली बनाती है। य॑ बताता है 
इन तस्वों का प्रभाव केन्द्रीय सरकारों को अधिक शवितशाली तो अ | सा्मीं ही 


केन्द्र की शवितियों में यह वृद्धि, राज्यों की शक्ति की कीमत पर नहीं ती 
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स्वयं की भवितयां इन्हीं में से कुछ कारणों से बढ गई हैं। योजनाओं, आधिक कार्यक्रमों 
च लोक कल्याण के कार्यों का क्रियान्वयन राज्यों की सरकारों के कन्धों पर ही पड़ता है। 
बसे भी राज्य, जनसंज्या, सामरिक (६3680). राजनीतिक व आशिक कारणों से 
अपनी स्वतंत्तता की अल्लुणता बनाये रख पाते है। परन्तु, युग की आवश्यकताओं के 
अनुसार जिस प्रकार राजनीतिक संस्याओं का अनुझूलन होता है उसी प्रकार संधात्मक 
व्यवस्था में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध भी वदलते-ठलते रहकर, व्यवस्था की सजीवता बनाये 
रखने में योग देते है। यही कारण है कि संधीय व्यवस्था अत्यन्त कठिन और जदिल होते 
हुए भी लचीली और अनुकूलन क्षमता रखती है। इसकी यह आलोचता कि यह व्यवस्था 
अत्यन्त मचल, झूढिवादी, परिवरतेन विरोधी और समय को मांग से बहुत पीछे रहती है, 
विशेष बजनदार नहीं रह जाती है । वैसे भी औपचारिक संशोधतनों व न्यायालयों की 
टीकाओं व व्यास्याओं तथा परम्पराओं के माध्यम से संघीय व्यवस्था समय के साथ 
चलती रहतो है। परम्पराओं ने तो संघात्मक व्यवस्थाओ को इतना सजीव लचीला बना 
दिया है कि समय की मांग के अनुसार इस व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन तक होते जा 
रहे हैं। इसके अलावा भी संघात्मक व्यवस्थाओं का इतिहास इसकी विशेष उपयोगिता 
का संकेवक है। संक्षेप से इस व्यवस्था की उपयोगिता का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं 
होगा । 


संघवाद की उपयोगिता (0008॥# णफ€तथ् 89860) 

दरतंमात विश्व में गिनी-चुनी 6 संघीय व्यवस्थाओ? के होने के कारण यह निष्कर्ष 
उभरता है कि संघात्मकता राजनीतिक शवित के संगठत का उपयोगी ढाचा अस्तुत करते 
का माध्यम नहीं हो सकती है। वास्तव में संघात्मक व्यवस्था माघुविक समय में अत्यधिक 
अनुकूल व्यवस्था है जिसमें प्रादेशिक स्वतंत्रता के साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता व सम्पूर्ण 
राजनीतिक व्यवस्था के लिए नीति समानता सम्भव बनती है। आधुनिक विविधता वाली 
राजनीतिक व्यवस्थाओों में सत्ता विकेन्द्रीररण ((९०८४४थंटश:०0 ० ए०एढा) की 
प्रवृत्ति अभी भी प्रबलतम कही जा सकती है, दूसरी तरफ हर व्यवस्था में अनेकों बाध्य- 
कारी तथ्य हैं जिनसे केद्धीकरण अतिवार्य सा बन जाता है। एक ही राजवीतिक व्यवस्था 
की इन अनन्य व विरोधी मांयों में समन्वय का सर्वोत्तम साधव सघात्मक व्यवस्था ही 
प्रस्तुत करती है। इससे इतनी लचीली व्यवस्था स्थापित होतो है कि बिना किसी 
औपचारिक परिवर्तन के भो संकट व विशेष आवश्यकताओं की पूतति के लिए सुब्यवस्था 
हो जाती है। इसलिए निष्कर्षत: यह कहना उचित ही हो गा! कि घंघदाद की उपयोगिता 
मिरन्तर बनी रहती प्रतीत होती है। विभिन्‍न आथिक व राजनीतिक कमजोरियों से 
पोड़ित विविधता वाले देशों के लिए संघीय व्यवस्था से संग्रठिति होना अब भी ऐसा एक 


उभुत र छापटट था फिटतेकाबाचराएं ग चाह 7968 कप गे घाल #धटफबागाबो 
डककचैमकल्वीच शी ##2 ड0्संदी. डसंसारत, शछ:5छ ऐिडराति 3. एक्डवा उफटकोड ता 
6 एच्ताडॉ३ टिवंटारं प्रभाग ब$ तगड एता8 (ए० 5, 9. 365). हर 
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मात्न साधन माना जाता है जिससे इन समस्याओं का सर्वोत्तम हल सम्भव बनाया दे 
सके । 

घिजविक ने संघवाद की उपयोगिता के बारे में लिखा है, “संघवाद ने राम के हो 
जाने या राज्य विस्तार की समस्या का अन्त कर दिया है। यह राज्यों के शांतिपूर् 
एकीकरण की पद्धति है। इस प्रकार न केवल स्थानीय स्वशासन ओर स्वामिमान ५ 
रक्षा सम्भव हो सकी है, अपितु राष्ट्रीय स्वाधीनता भी बचाई जा सकी है। पवार 
द्वारा बहुत-सी छोटी-छोटी स्वतन्त्र प्रजातियों को आधिक हानियों से बने का बढ 
मिल गया, क्योंकि अब वे संगठित होकर एफ रूप से काये कर सकती हैं। संपीर बोर 
राज्य-सरकारों फी श्वित एवं क्षेत्र इस भांति विभवत होते हैं कि उससे उत्पल धाएा 
सस्ते सन्तुष्ट रहते है। राज्य की कार्यक्षमता और दक्षता में अभिवृदधि होती है। रए 
एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा हो गया है जिसमे राज्यों को अधिकतम व्यवस्पापूर्वक हे 
अधिकार संघ को हस्तातरित करने से अधिकतम स्वाधीनता का लाभ दूत है। 
अलावा संघवाद से निक सुरक्षा, आथिक लाभ व सुविधा, शवित-सम्पन्तता, विविधता + 
एकता तथा बाहरी शक्षितयों के हस्तक्षेप से मुवित और संस्कृति इत्यादि की 
बनाए रखने का श्रेष्ठतम माध्यम है। 5 * 

इन सब उपयोगिताओं के उपरान्त विश्व में बहुत कम संधीय व्यवस्थाओं का होगी 
यह प्रश्त पैदा करता है कि इस व्यवस्था को क्‍यों नहीं अपनाया जाँतां रहा है। 
उत्तर में यही कहा जा सकता है कि संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए मुठ हर 
परिस्थितियों का होना आवश्यक है। उनके अभाव में सुव्यवस्वित संधीय शत 
विख्वण्डित हो जाते हैं। संक्षेप में संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए विललतिंदित 
पूर्व शर्ते अपरिहायें लगती है । 


विशेष 


संघवाद को सफलता को शर्तें (58८वापं5 शछि 5०:७७ णव्॑क्षशोंआ 

संधों का निर्माण होता है, उत्पत्ति नही होती है। इसका अर्थ है कि संधात्मर्क है है 
कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लक्ष्य से युवत होती है। इन वद्वेश्यो का ला 
के आधार पर संघात्मक व्यवस्था को सफल या असफल कहा जाता है। बह मी क 
शासन के सुचारू संचालन के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। वैसे तो दे बवहया 
की सफलता की परिस्थितियां अनेकों हो सकती है। और यह हर संधात्मक चर उल्ेह 
भी भिन्‍न-भिन्‍न हो सकती है। पर फिर भी, कुछ सामान्य आवश्यकताओं के 
किया जा सकता है जिनकी विद्यमानता से संघीय शासन संचालन आसाव भर 
होता है। संक्षेप मे यह इस प्रकार हैं-- 

(क) राजनीतिक व्यवस्था का लोकतन्वात्मक रूप ([0०00थशरश गई गया 
एणीम०० 5४४४८) --सघात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु निरंकुशता की गे डा 
है। संघीय व्यवस्था दोहरी सरकारों मे सहयोग की ऐसी स्थापना है जिसे हर सम 
आधार अनुनयन, विचार-विनिमय और समझौता रहता है। तानाशाही हीं 
निषेध करती है। निरंकुशता चाहे किसी भी प्रकार की हो, संघात्मक व्यवस्ी रु 
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बड़ा घातक बन जाती है क्योंकि उसमे सत्ता का एक स्थान पर पूर्ण केन्द्रीकरण अविवार्य 
होता है। इसलिए ही 958 मे मिश्र और सीरिया को मिलाकर बना संयुक्त अरब 
गणराज्य, 796 में टूट गया जब सीरिया में सैनिक ऋांति के बाद तानाशाही व्यवस्था 
स्थापित हो गई थी । इसी तरह, अर्जेन्टाइना, ब्राजील, लीबिया व नाइजी रिया में सैनिक 
तानाशाही की स्थापना ने यह शंका उत्पन्त कर दी है कि इन्हें संघीय शासन कहा जाए 
या नही ? सोवियत रूस व युगोस्लाविया मे एक दलौय व्यवस्था के कारण संघात्मक 
सरकारें घुद्ध सैद्धान्तिक दृष्टि से तो संघात्मक नहीं कहो जा सकतो हैं। मतः संघात्मक 
ब्यवेत्या की सुचारता के लिए उदार लोकतन्त्रीय मान्यताओं (#5ब्य0 तथ्थत्थन्रांट 
शव०८३) में राजनीतिक समांज की आस्था का होना अनिवार्य है । 

(कस) सामान्य गन्तव्यों को एकता (070/ ०ी ह०णथध»४ ह००5)--जब स्वतस्त 
राजनीतिक व्यवस्याएं, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामरिक (६४०/०४४८) तथा आधिक 
कारणों से समान्‍्य उद्देश्य रखती हुई होतो हैं तो इन राजनीतिक व्यवस्थाओं के संधीय 
सूक्ष में बंधने और बधे रहने की आधार भूमि तैयार होती है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाए 
संधीय व्यवस्था में संगठित होने के वाद एकता व सहयोग, सामान्य गन्तब्यों पर एकता के 
कारण ही बनाए रख सकती हैं। इस प्रकार, संघ शासन में सम्मिलित राज्यों मे सामान्य 
लक्ष्यों पर सहमति, उनमे पारस्परिकता बनाए रखती है। अगर संघीय संगठन के द्वारा 
निर्मित राजनीतिक समाज के विभिन्‍न भागों मे अन्ततः गन्तव्यों (॥४/7०6 809॥5) 
की अप्तमातता होगी तो इसस्ते व्यवस्था पर ऐसे खिचाव व तनाव पड़ेगे जिससे संघीय 
व्यवस्था टूट जाएगी । जैसा मलेशिया और संयुक्त अरब गणराज्य में हुआ है । 

(भ) शांति व सम्पन्नता था समुद्धता (288०८ 804 फ/059९70/)--कै ० सी० 
ब्हीयर की मान्यता है कि “युद्ध और आथिक संकट अगर बार-बार आता है तो इससे 
निश्चिततः संघात्मक व्यवस्था एकात्मक रूप मे परिवर्तित हो जाएगी।”?* वास्तव में युद्ध, 
शक्िति-राजनीति, आथिक संकेट व आथिक विपमता सधात्मक व्यवस्था के प्रतिकल 
प्रवृत्तिमों को जन्म देते हैं। इसलिए हो ब्हीयर ने तो यहाँ तक कहा है कि “शांति व 
समृद्धतता संघीय शासव की सफलता की सच्ची पूरे शर्तें हैं ।5 

(घ) संघीय व्यवस्था को छफल बनाने की इच्छा (96 666६0 क्र ईवलावां 
5५80॥ 5ए८८६८०)--शैष्ठतम संघीय संविधान द्वारा व्यवस्पित संघात्मक व्यवस्याएं 
भी उस अवस्था में असफल हो जाती हैं जब इसमें सम्मिलित इकाइया इसे सफल बनाने 
की आकांक्षा नही रखती हैं। कई बार किसी वैचारिक या नेतृत्व की महानता के कारण 
या फिर किसी क्षणिक लाभ की प्राप्ति हेलु संघ का निर्माण हो सकता है। ऐसे संघो में 
इसके लुप्त होने के बाद कोई बन्धनकारी भावना नही रहती है और पंघात्मक शा्वत की 
सफल बनाने में रुचि समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में संघ ४*५+ दिन तक नहीं 
हिक सकता है। 


अर, 0. ए0८धरच, ०. ०ं।., 9. 240. 
गाय. 9. 239, 
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(च) सम्पर्क भाषा को विद्यमानता (765ल्‍॥९९ ०8 |गाकआ8०७४०--शापाओं 
फी विविधता संध शासन में अड़चन नही डालती । एक संघीम राज्य में अनेकों गपए 
हो सकती है। भारत में तो संघ की इकाइयों की सौमा निर्धारण का बाधार राग 
पुनर्गठन आयोग ने भाषा को ही बनाया है। इसका आशय यही है कि संघ में गरी 
समानता आवश्यक नहीं है। परन्तु संघ की इकाइयों में अलग-अलग भायाओं के होते हए 
भी एक ऐसी सम्पर्क भाषा अति आवश्यक है जो सम्पूर्ण संघीय राजनीतिक बवत्मारी 
परस्पर आदान-प्रदान का माध्यम प्रस्तुत करे। अगर इस प्रकार की भा समझता 
लिए नही हुईं तो केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों के बीच में भाषाई दीवारें बे रे 
जाएंगी जो अन्ततः संध को सहयोग के सूत्र से वंचित करके उसके अंत का मार्ग तंग 
कर सकती हैं। इसलिये संघात्मक व्यवस्था की 'जीवन-कड़ी' सम्पूर्ण संधीय सवा ४ 
एक सम्पर्क भाषा ही वन सकती है। भारत की संघात्मक व्यवस्था इस अभाव के तलाक 
ही अनावश्यक तनावों से युवत बनती रही है। कई वार ऐसे भाषाई तनाव इतने पा 
रूप ले सकते हैं कि सम्पूर्ण संघात्मक व्यवस्था को ध्यस्त करने का आपार तक वतन है 
है। इसलिए एक सम्पर्क भाषा संघात्मक व्यवस्था को एकता में बांधने के माध्यम के 
में अनिवाय है। हि िि: बैक 

(8) राष्ट्रीयता की भावना (57 ० घ्रशांणाथाड्गा)--संपात्मक बवत्था त्यापी 
संस्कृतियों व राष्ट्रीयताओं को संगठित करके एक नई राष्ट्रीय व्यवस्था की कह 
करती है। यह एक नया राजनीतिक व्यक्तित्व निभित करती है। संघ का नि तभी 
नगे राष्ट्रीय प्रविमान की औपचारिक संरचना ही करता है। इसमें बसपा 
आती है जब संध की विविध उप-राष्ट्रीयताएं इस नई राष्ट्रीयता के अबुदूत ०४ 
इसे शक्तिशाली बनाने मे सहयोगी बनें। पीटर मर्कंल!१ के अनुसार संपात्मक रे 
अनेक केन्द्रों वाली शासन व्यवस्थाओं के ऊपर एक नये केस्द्र का आरोपण शक 
ग्रा9०अंध॑०7) है, जिसकी जीवन-शक्ति राष्ट्रीयंता की भावना ही वन सबती के सु 
तक सभी इकाइयों के नागरिक ऐसी भावना से ओत-प्रौत नही होते है तब दो हसार 
नही बन सकता है। सघ में दोहरी राज्य निष्ठा आवश्यक होती है परन्तु, 89४ होता 
अर्थात सम्पूर्ण संघीय व्यवस्था के प्रति निष्ठा का प्रारम्भ संर्घ के निर्माण के बनती । 
ओर क्षेत्रीयत्ता की भावना या पृथक राष्ट्रीयताएं इसके निर्माण मे 600/42प है प्र 
इस पृथकतावादी तथ्य में संयीजन शक्ति राष्ट्रीयता की' भावना ही बनें से राषरीशा 
विविधता में एकता का आघार बनती है। इसलिंए संघात्मक व्यवस्थाओं में रा 
की भावना का विद्येष महत्व होता है । ;2 के परिवेश मैं 

उपरोक्त विवेचन से.स्पष्ट है कि संधात्मक व्यवस्था: कुछ विश्येप श्रकार के ग्ती हैं 
ही कार्यरत रह सकती है। इस प्रणाली की कठिनाइयां इस कारण से अनेक कं में पह 
परन्तु, इस सबसे यह अर्थ नही निकालना है कि किसी संघ में था हर से 


| 
करा०४॥० 
2696<० पर. 'ल्तत, 7/07द+ टमफ्काब्याश्ट क्‍गंदांदे, अा०छ रगां झ०५ 


30 १फाचएच, १80., 970, 9. 247, 
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परिस्थितियां उपलब्ध हों तव ही वहू स्थायी रहेगा । इनके अलावा भी कई ऐसे तथ्य हैं 
जिनसे संधात्मक व्यवस्था का व्यवहार प्रभावित होता है । 


सघवाद का भविष्य (एल ० एशतशथांडण) 

संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में प्रादेशिक सरकारों 
की शक्तियों की कीमत पर, अप्रत्याशित अभिवृद्धि के कारण कुछ विद्वान यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि 'तधीय शासन वास्तव में एकात्मक सरकार की तरफ बढ़ता हुआ चरण 
है।” पिछले बीस वर्षों में सेन्ट्रल अमेरीकन सघ बनाने के सभी प्रयत्नों की विफलता की 
तरह अफ्रीका व मध्य-पुर्व के अरब राज्यों में संघ स्थापना के सभी प्रयत्न भी असफल ही 
रहे हैं। इससे यह विचार बलवती बनता है कि संधात्मक व्यवस्था का अतिमान कभी भी 
लोकप्रिय नही बन सकता है। अरब राज्यो में तो एक-सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, 
धर्म और सामाजिक रीति-रिवाजों की समानता के बावजूद संधीय सूत्र स्थापना के सभी 
प्रयत्नों की असफलता तथा मिथ व सीरिया से मिलकर बना संयुक्त मरव गणराज्य केवल 
तीन वर्ष (958-6) ही में दूटकर यह पुष्टि करता है कि संधवाद के दिन समाप्ति पर 
है। ऐसी अवस्था मे सघात्मक व्यवस्था का भविष्य क्या रहेगा कहना कठिन है। परन्तु 
अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, जहां की सघीय व्यवस्थाओं को ही 
के० सी० व्हीयर सही अर्थों में संघात्मक मानते हैं भभी तक विद्यमान है। पश्चिमी 
जमंनी, भारत, नाइजी रिया, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टाइना तथा आस्ट्रिया की तथाकथित 
“अद्ध-संघात्मक' व्यवस्थाएं भी बहुत कुछ सफलतापूर्वक चल रही हैं । इससे स्पष्ट है कि 
संघवाद केवल संद्धान्तिक अवधारणा के रूप मे ही नही, व्यावहारिक व गत्यात्मक ढांचे के 
रूप में भी जीवित है। इतना ही नही, कई एकात्मक व्यवस्थाओं में (ब्रिटेन, फ्रास, नेपाल 
थ॑ श्रीलका) विस्फोटक राजनीतिक विविघताओं व विषमताओ के समाधान हेतु 
संघात्मक व्यवस्था के कई पहलुओं को अपनाया गया है। प्रशासकीय शक्ति के विकेन्द्री- 
करण के साथ ही साथ वास्तविक सत्ता का ऐसा हस्तांतरण, अनेक राज्यो की एकात्मक 
व्यवस्थाओं को सघीय प्रतिमान के सदृश वना रहा है। स्थानीय व॒ प्रादेशिक शासनों की 
बढ़ती हुई स्वायत्तता यह स्पष्ट करती है कि भाज के विश्व की सबसे ज्वलन्त समस्या 
विविघताओं को, जहां इनको रखना उपयोगी है तथा जहां यह भवांछित (४706.730|०) 
होते हुए भी मिठाई नही जा सकती हो, बनाए रखने दे सहयोग का माध्यम संघवाद ही 
है। परन्तु, इस प्रणाली फी जदिलता और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण सघवाद के 
भविष्य के सम्बन्ध में कुछ संकेत दिये जा सकते है । सबर्ट सरौ० बोन ?* के अनुसार यह 
निम्ननिसित हैं-- 

() विश्व राज्य व्यवस्था में संघीय शासन बहुत ही कम रहेगे। 
(2) जहा संघात्मक व्यवस्थाएं स्थापित हैँ वहां यह अनिश्चित काल तक चनने की 
गर्‌, 0. शार्वक० कक. ०7., 0. 238. 


7भ७०८०६ 0. 8096, वैसांग द्ाब॑ 0/827ंकयंगिर संत उक्राएएबबटाता 890. 6५ 
एगाएंतवाँ #लवंलारर, िट्छ ४णा:, सथ्ाएशथ 806 0०७, 972, 9. 403. 
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संभावनाएं रखती है । 
(3) बनेकों एकात्मक राज्यों में संघात्मक संगठन के कुंछ पहलू बलवती बे 
जाएंगे। 
(4) शासन की अवधारणा के रूप में प्रचलित सरकारों के पुनगंठन व हवन 
में महत्त्वपूर्ण व लगातार प्रभाव रखता रहेगा। हे 
(5) भाने वाले वर्षों में नये अस्तर्रास्ट्रीय या 'सुपरानेशनल' | 
संगठनों के निर्माण में शायद यह सिद्धान्त आधारभूत बतेगा। रे 
अंत में मही कहना उपयुक्त होगा कि संधवाद संगठन की सभी श्रेष्टताओं के होते हुए 
भी वर्तमान विश्व की जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकप्रिय नहींबन सेगा। 
परन्तु भविष्य में मापसी सहयोग का माध्यम सम्प्रभुता सम्पन्न राज्यों के लिए शा 
संघवाद ही प्रस्तुत करेगा ४ 


अध्याय 2 


संसदीय और अध्यक्षात्मक आसन प्रणालियां 
(एशाीशिशाडाफए गाएं एकट्ांतिशाग एकड़ 0 50एएशाएशा) 


राजनीतिक व्यवस्था के प्रादेशिक भागों मे संयोजन व्यवस्था (॥7|८886 5५४४४७॥) के 
विभिन्‍न प्रतिमानों का ग्यारहवें अध्याय मे विवेचन किया गया है। इस वर्णन से यह तो 
स्पष्ट होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में शासन-शक्ति का एक स्तर पर केन्द्रीकरण है 
या अनेक स्तरों मे वितरण है। परन्तु इससे यह समझ मे नही आता है कि हर स्तर पर 
शासन शकित का प्रयोग किस श्रकार किया जाता है ? प्रस्तुत अध्याय में राजनीतिक 
व्यवस्था की शासत शक्ित के प्रयोग के संरचनात्मक भागों से सम्बद्ध प्रतिमानों का 
उल्लेख किया जा रहा है । 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में शासन शवित के प्रयोग के संस्थागत व्यवस्था को सरकार 

कहा जाता है। सरकार में मुख्यतया तीन अंग--व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्याय" 
पालिका, होते है और तीनों सम्मिलित रूप से शासन शक्ति के प्रयोगकर्ता व संचालक 
होते है। सरकार के इन तीनों अंगों के आपसी सम्बन्धों के आधार पर शासन प्रणालियों 
के दो प्रतिमान विकसित हुए है। न्यायपालिका का कार्य विशिष्ट व तकनीकी होने के 
कारण हर राजनीतिक व्यवस्था में इसे पृथक नही तो कम से कम स्वतन्त रखने की 
व्यवस्था होती है। अतः सरकार के अंग्रों में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के आपसी 
सम्बन्धों को ही प्रमुखत्ता दी जाती है। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका 
व व्यवस्थापिका शवितियों का एक ही संरचनात्मक व्यवस्था में विलयन ([&0॥) है 
तो उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है और अगर यह शक्तियां पृथक-पृथषक 

संत्याओं 'में निहित रहती है, अर्थात कार्मंप्रालिका व व्यवस्थापिका की शक्तियों का 
पृथक्करण है त्तो उस शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का नाम दिया 

जाता है। 

संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों मे अन्तर का प्रमुख आधार कार्यपालिका व 

व्ययस्यापिका शवितियों का आपसी सम्बन्ध है। जिस राजनीतिक व्यवस्था में इन दोनों का 

बविलयन है और इस प्रकार के विलयन से एक नई संस्था का निर्माण होता है तो ऐसी 

व्यवस्था को संसदीय प्रणाली कहा जाता है और कार्यंपालिका व व्यवस्थापिका शक्तियों के 

बपिलयन से निर्मित संस्था को संसद का नाम दिया जाता है| जिस राजनीतिक व्यवस्था में 

यह दोनो शक्तियां न केवल पृथक ही रहती है अपितु इन शक्तियों का प्रयोग फरने वाली 

संस्थागत संरचनाएं भी अलग-अलग होती हैं, उस शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक 
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शासन कहा जाता है। इसमें किसी नई संस्था का निर्माण नहीं होता है तथा कार्यपातिकां 
व व्यवस्थापिक शक्तियों के सुस्पष्ट व पृथक अधिकार और कार्यक्षेत्र रहते हैं। इन दोनो 
प्रणालियों के इस मौलिक अन्तर से इनके लक्षण, कार्यप्रणाली व उपयोगिता भी भिल- 
भिन्‍न हो जाती है। इस अन्तर को समझने के लिए इनका पृथक-पृथक वर्ण कला 
आवश्यक हो जाता है। न 


संसदीय शासन प्रणाली 
(?४घा।8ए8थ75729 5श्छाए१ 08 60५7ए््श्र8भा) 


संसदीय सरकार को 'केबिनेट' सभात्मक 'मन्त्ति-मण्डलात्मक' अथवा उत्तरदायी ससारें 
के नाम से भी माना जाता है । इसे के बिनेट सरकार इस लिए कहा जाता है, बयोंकि झो 
अन्तर्गत कार्य-पालन की शक्ति एक व्यक्षित में निहित न होकर एक समिति जिसे केश 
कहते है, में निहित रहती है। इसको सभात्मक सरकार कहने का कारण, एक उ्मीः 
संसद, में सम्पूर्ण कार्यपालिका व व्यवस्थापिका शक्तियों का कैद्धण है। बह का 
सारी शक्तियों का केन्द्र होती है और कार्यंपालिका व व्यवस्थापिका दोनो को गिय' 
करती है। इसको “उत्तरदायी” शासन का नाम कार्यपालिका के उत्तरदायी ५ 
कारण दिया जाता है। संसदीय प्रणाली में कार्यंपालिका अपने हर का के लिए वा 
पिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और यह उत्तरदायित्व नही निभाते की 

उसको हटाने का व्यवस्थापिका को अधिकार रहता है।..* 


संसदीय प्रणाली का अर्थ व परिभाषा (86 अल्शणाण् शव एवीशगर्ण 
एिशकालाबाए 8एजञतछा ० 00५व्यागधा) प्भा डक 
ससदीय प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका 22! जे 
सदस्यों में से चुनी जाती है तथा यह उसके प्रति उत्त रदायी रहती है । कार्य व ञ 
व्यवस्थापिका का पूर्ण मियन्त्रण होता है और व्यवस्थापिका द्वारा इसे हल 
सकता है। इस प्रणाली में कार्यपा लिका एक समिति मात्र होती है जो बव काशी 
अधीनता मे कार्य करती है। अत: संसदीय अ्रणाली में कार्यवालिका व व्यवस्थानि डे 
निरंतर सम्पकंता (7/९४०४०४७) आधारभूत लक्षण है। जैसा कि कार्टर कर 
कहा है कि “संसदीय प्रणाली, सरकार के कार्यपालिका व व्यवस्थापिका मैंगों 
पाधन (ग्राशा०णत्राह्) पर आधारित है।”7 मि विक 
गार्नेर के अनुसार “संसदीय शासन वह प्रणाली है जिसके अच्तगवे कस 
कार्मेपालिक' (मंत्रिमंडल) विधान संडल या उसके एक सदन (रे कम 
सदन) के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से भौर निर्वाचकों के प्रति मस्त 


रा 
३ हि ४४ 
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सै अपनी राजनीत्तिक नोतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है, जबकि राज्य का 
प्रमुख जो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, अनुत्तरदायित्व की स्थिति में रहता 
है ?”भ सी० एफ» स्ट्रांग ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, “संसदीय कार्य- 
पालिका प्रणाली का सार यह है कि अन्तिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की एक 
समिति है जिसमें लोकतन्त्न की प्रगति के साय-साथ लोकसभा की समिति बन जाने की 
प्रवृत्ति है।”* संसदीय शासन प्रणाली की इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस 
प्रणाली के कुछ लक्षण हैं । 


संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं (ए8भ३-०धञ्ञा०8 ० एशाशिशान 

॥0%9 00४८776७/) 

संसदीय प्रणालियों मे मात्रात्मक_ अतर पाए जाते है। हर देश की संसदीय प्रणाली 
में कुछ न कुछ नवीनता होती है। परन्तु इन अन्तरों के होते हुए भी इनमें मोटी समानता 
होती है। अतः इस प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख करते समय हम किसी देश विशेष 
के ससदवाद को ध्याव में नही रखेंगे। वर्ने ने ठीक ही लिखा हे कि “संसदवाद 
(9 भाधाशा। 9990) के इस विश्लेषण का सम्बन्ध संसदवाद के विभिन्‍न रूपों में अन्तर 
करने के बजाय॑ विभिन्‍न संसदीय व्यवस्थाओ में विद्यमान अधिकतर समान घटकों की 
स्थापना करना है ।/* इस प्रकार हम विशेषताओं का विवेचत करते समय उन्हीं 
विशेषताओं को विवेचन में सम्मिलित करेंगे जो संसदवाद के लिए भाघारभूत हैं। डी० 
बी० बने ने अपनी पुस्तक एन एनेलिसिस ओंफ पोलिटिकल सिस्टम्सः में संसदीय प्रणाली 
के निम्नलिखित लक्षणों का उल्लेख किया है। संक्षेप में यह इस प्रकार हे--- 

(क) सव्यवस्थापिका संसद बन जातो है (7॥6 885८070]9 ७८९०॥॥९४ 8 छा 
॥2067)--संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता, व्यवस्थापिंका के संसद में रूपान्तर की 
है। संसद एक नई संस्था के रूप मे उत्पन्न होती है। यह न कार्यपालिका की तरह होती 
है और न ही व्यवस्थापिका की सी प्रकृति रखती है। वास्तव में यह कार्यपालिका व 
व्यवस्थापिका दोनों के संयोजन च विलयन से बनी एक नई संस्था होती है। यह इन दोनों 
से सर्वोपरि तथा दोनों की नियत्नक होती, है । इसलिए ही वर्ने का कहना है कि संसदीय 
प्रणाली में व्यवस्थापिका का स्वतन्त्न अस्तित्व नही रहता है और बह संसद का अभिन्न 
भाग वन जाती है। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि संसदीय प्रणाली में मत्रिमंडल 
ओर व्यवस्थापिका का विलयन होकर उनमे परस्पर अन्त:निर्भ रता की स्थापना हो जाती 


2065 [0०6 ठबत्ाथ, 7ैभाएंव्ल उलंलालरल खबर 69 थानाणाम, (क्‍00०व9, ०6 
ए7८5५, 95।, 9. 23।. 

30, ए, 5070058, कैश्वैकव 200४० (मजाएप्रशगाड (हम छ6.), 70900, 578७: 
874 780500, 972, 9 20. 
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है। इसका यह अर्थ है कि संसदोय प्रणाली में कार्यपरालिका व व्यवस्थापिका के कायोंता 
भी सम्मिश्रण हो जाता है। इसमें कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की ऐसी बन्त.डिया हो 
है णो उन्हें लगातार सम्बन्धित और एक दुसरे पर आशित रखती है। बह; पंपरीर 
प्रणाली का प्रमुख लक्षण कार्यपालिका व व्यवस्थाविका के विलयन से संसद का अखिल 
में आना है। ५ 

(ख) कार्यपालिका दी भागों में ब्रिमक्त रहती है. (7॥० ९६०ए७ँ॥४ है ऐश 
70 १४० एशआ75)--इस प्रणालो में कार्यपरालिका दो प्रकार को होती है। एक को व 
सान्न कार्मंपरोलिका का नाम दिया जाता है । यह राज्य के अध्यक्ष के रूप में रहती है गया 
दूसरी कार्यपालिका को वास्तविक कट्दा जाता है। यह सरकार का अध्यक्ष वही 
है। ध्वजमात्र कार्यपालक वृंशकऋमानुगत अथवा निर्वाचित हो सकता है तथा बाजीक 
नियत अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। उसको प्राप्त शक्ति सर्वागीण परे 
पूर्ण होती है मौर वह किसी के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। हि 
यह सब केवल सिद्धान्त रूप मे ही सत्य होता है । व्यवहार में वह केवल ध्वज गति कि 
पालक होता है। उसकी सब शक्तियों का व्यवहार मैं वास्तविक कार्यपालक--मेतिमती! 
द्वारा प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि संसदीय व्यवस्था का दुसरा लक्षण कीर्यपातिर 
का दो भागों में विभकत रहना है। ॥ 

(ग) राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्त (7 684 ४४ 
शंक्ष० 299ण5 6 ०३१ 0 8०ए०याए८०)--संसदी व प्रणाली में सा 
अध्यक्ष, प्रधान मंत्री, की नियुक्तित राज्य के अध्यक्ष द्वारा की जाती है! यद्यपि हे 
ओपचारिक ही होतो है, पर होती राज्य के अध्यक्ष के द्वारा ही है। दल हि 
विकास के कारण संसद में बहुमत दल का नेता ही प्रधान मंत्री के पद पर 3 7) 
जाता है ओर ऐसी अवस्था में राज्य का अध्यक्ष नियुक्ति की ओऔपचारिकता ही ४ 
है। परन्तु, संसद में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर यह नियुक्ति हक 
में राज्य के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसदीय प्रणाली में सरकार के वाह 
राज्य का अध्यक्ष ही नियुक्त करता है। परिस्यिति के अनुसार यह ओपचार्रिक हट द्वियों 
विक॑ हो सकती है। जैसे भारत, इंग्लैण्ड, जापान, कनाडा व आस्ट्रेलिया में प्रथा 
की नियुक्ति इन राज्यों के अध्यक्षों द्वारा ही होती है । 

(घ) सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की रचना करता है 
8०१शए्शाला३ 497ण०गा5 धा6 णांगंडध9)--मेत्रि मंडल का मिर्माण प्रधान ढ़ 
ही किया जाए यह संसदीय श्रणाली की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इससे अधाव (वा | 
मंद्षियों में अग्तर स्थादित हो जाता है। जब संद्वियों की नियुक्ति, जो बना 
से राज्य के अध्यक्ष द्वारा होती है, प्रधान मंत्नी की इच्छा से होती है तो ' का हप 
मंत्रिमंडल का नेता व निर्माता बन जाता है। इससे मंत्रिमंडल एक रे जाता 
धारण कर लेता है और प्रधानमंत्री इस[टीम के मुचार रूप से कार्ये का पृतरधार 
है। तह 'सन्तरिमण्डल का निर्माण करने वाला होने के कारण वही उ' 
करता है तथा वही उसको भंग करता है। क्योकि प्रधान मंत्ती के ध्यागपर्त 


(वह हह्ण ४ 
एन मंत्री 


से मंतिमरी 
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स्वत ही भंग हो जाता है। मत्रिमंडल के निर्माता के रूप में प्रधान मंत्री अन्य मंत्रियों 
से प्रधानता पा जाता है। इसी कारण शासन की सारी शक्तियां प्रधान मंत्री में केन्द्रित हो 
जाती है। 

(घ॒) मंत्रिमंडल सामूहिक संस्था होती है (706 शांग्रांधाज 48 8 ०ण6्जाए० 
४०१४)--संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल का सयुक्त संस्था के रूप में होना बहुत महत्त्व 
रखता है। इससे प्रधान मत्नी का अस्तित्व न रहकर मत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ही 
अस्तित्त्व रहता है। इससे इनका सयुकत उत्तरदायित्व सम्भव हो जाता है। इसके कारण 
प्रधान मंत्री शक्ति सम्पन्न ही नहीं बनता बल्कि मंत्रिमंडल का नियंत्रक भी वन जाता 
है| पीटर मर्कल का कहना है कि “मत्िमण्डल ऐसी सामूहिक संस्या हैं जो एक व्यक्ति 
की तरह उत्तरदायित्त्व का हिस्सेदार रहती है।”* इसके कारप मंद्रिमम्डन डे सदस्य 
सामूहिक रूप से प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इससे झाद्व और नीति की 
एकता कायम रहती है और मंत्रिमंडल एक ठोस संस्था वनकर शक्तति दा डुंन्ध बिन्‍्द्र वन 
जाता है। 

(छ) मंत्रिगण सामान्यतया संसद के सदस्य होते हैं (॥-४८८७ 2: एडए2५ 
पर/शा0९१$ ० 9शाशा।०१0--मंत्रियों की संसद की सदस्यठा दाल बढ़ नहीं हट 
कि सभी मंत्रीगण व्यवस्थापिका के भी सदस्य हों। कोई के मंदी स्द्द का सदस्य होने 
पर अपने आप व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं वन जादा है। दरन्ट मद्रिमंडल का सदस्य 
होने के कारण वह ससद का अभिन्‍न अंग हो जाता है #र बाद किदाड दाद में भाग बता है 
ओर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहता है । इस्ढे दिप मदर $ दर सदस्य को एक 
निश्चित अवधि के भीतर व्यवस्थापिका की मदस्पदा 452 डर: दीदी ह। भारत नं 
कोई भी व्यवित मंत्रिमण्डल में नियुक्त हो सकटा डब दिटतित डे होने ही बह 
संसद का सदस्य बन जाता है पर इसमे दढ़ छदटए- 0 
जाता है । उसे यह सदस्यता छ: माह # 

अतः छः महीने तक वह व्यवस्थाबिा डा दस 
है। इसलिए ही वर्नें ने कहा है डि ददकद 
सदस्य होते हैं। 


(ज) कार्पपालिका राननीदिश इक्‍्ट $ इक्म्कातिजा के प्रति सतरदइसरे होती 
(6 ह०एथाफला। 45 य्र्टः ख्र्ट्द हलक आर 
पारि स्वयं 2८ ४६६ 2:०-८लए 

पा चका का व्यवस्थातिश $ ८6 >कूअकि> २2००७ ब्रमाकी का बहा च्या 
लक्षण है। अनेस्ट बी० शुस्7 365 #>>- 2 है 

व्यवस्पापिका कै प्रति टिस्टर >२ूअ ७ 5- 

सध्य् डे किल्लत वर आइइा गज 

व्यवस्था में व्यवस्थाडिदः के कह 227. ..., 

मे निभाने पर उसे अडिकिम अकाल | 





















न्‍ 5 
केद्य क्र आइए धन 
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ह्ण का कहना है कि “तकनीकी दृष्टि से संसदीय व्यवस्था कार्मपातिका में दिखाएँ 
की संस्या के इर्द-गिदं चक्कर लगाती है।? 

(झ्) सरकार फा अध्यक्ष राज्य फे अध्यक्ष फो 'सभा| विधदित करने को हजार 
सकता है. (॥0 ॥080 णी धो ह8०एचआपल्ा ग्रा3/ बतशे९० !78 #0 रण ६ 
8868 ६0 एा5४0४६ (३५ ४४४८०४७४) --कार्ल लोवेन्सटीन (सा? .00/०॥४४0) 
इस विशेषता का महत्त्य बताते हुए लिया है. कि * सच्चा घंसदवाद 'मंग' के की शे 
(9४०0) के इदें-गिर्दे घूमता है।” व्यवस्वापिका को भंग करा सकते की व्यवस्था 
कारणों से अनिवार्य है। प्रथम तो ससद के दोनों भागों--कार्य पालिका व ब्वलाति) 
के बीच संघर्प का समाधान करने के लिए तया दूसरे, राजनीतिक व्यवस्था में कानूरी 
सम्प्रभु (८४४ ६०ए८एह्ा) तथा राजनी तिक सम्प्रभु के बीच, संघर्ष का हल दिकाले 
फे लिए। इन दोनों ही परिस्थितियों में संवैधानिक संकट की अवस्था भा जावी है बोर 
प्रधान मंत्री द्वारा व्यवस्थापिका को भंग कराने का निवेदन करने का वाल सर: 
समाधान का जनता को अवसर उपलब्ध कराना है। लोकतान्तिक व्यवस्थाओं में 
संवैधानिक सकटों, जिनका सामान्य प्रक्रियाओं से समाधान नहीं हो सके; हर 
चुनावों के माध्यम से निपटारा कराया जाता है। इस तरह संसवीय शासत में कप 
व व्यवस्थापिका को जनता के प्रति उत्तरदायी रखने का यह अन्तिम शस्त है। 2 
पिका के विघटन से चुनावों का अवसर आता है जिसमे निर्वाचक, 9880 
व्यवस्थापिका के बीच संधर्ष के निर्णायक हो जाते है) इससे जनता की माधव 
स्थापना हो जाती है और शासन को उत्तरदायी बनाएं रखने का साधन प्राप्त हो भे 
है। चुनावों के द्वारा निर्वाचक सरकार में विश्वास या अविश्वास की अभिव्यक्ति का 
हैं। इसलिये संसदीय व्यवस्था को सही अर्थों में उत्तरदायी शासन बनाए रखने 
ही भग करा सकने का अधिकार श्रधान मंत्री को प्रदान किया जाता है! 

(८) प्ंसद इसके संघटक भागों--कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से 
(रिबशीबाा ला (5 5एएछाटा26 0०एश/ 7४ ०णाआपिदाा एश्ाॉ४-- ६ ४ 
6 888 ८ए/9)-- संसदीय व्यवस्थाओं में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका ह 2 
एक नई संस्था बनती है जिसे 'संसद कहते हैं । संसद सुचारु रूप से अपने कार्य करत 
कर सके इसके लिए आवश्यक है कि यह उन संधटकों से सर्वोच्च रहे लिन के 
करना है। इससे इसके निर्माणक भागों--कार्यपालिका व व्यवस्थापिकी हे ता है 
संतुलन स्थापित हीता है बरन्‌, इन दोनों मे सहयोग का आधार भी #९०४ री तरफ 
कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के समय पर आशित रहना होता है भर का 
व्यवस्थापिका के जीवन की डोर कपर्मेपालिका के ह्वाथ में द्वीते के की 
नेतृत्व व निर्देशन स्वीकार करने के लिए तत्मर रहती है। इस लक्षण 8 व 
करते हुए वें ने लिखा है कि “समग्र रूप मे ससद की इसके संघटके भागों पर तंतदीय 
की धारणा संसदीय व्यवस्थाओं का विशिष्ट लक्षण है।”* संसद की सर्वोच्वरी/ 


सर्वोच्च रहती है 


ल्टपरिव शी 


रण यह 


कफ कै, (बाल बव 7. 8, सर, ०2. ८४ 94 3: 
000%225 ५. जदाण<ए, ०7 ८7. 9, 44. 


अगालिय फचता के च्िए अनिकय है। इसके कार शैये लाभ आप्त 
हो जाते हैं-.. ) संसद थक्ति का केन्द्र रहती है | (9) के सैधटक' आग 

बीच क्या उत्तरदायी रहते है पैषटक भाग नियक्रित 
वे संतुलित रहते ६ 


पैन का कहना है कि “अनेकों संसदीय च्यवस्थाएं इसलिए असफत्ष हो गई, क्योकि 
पैसद के धधटक अंग्रों कै किसी मे सर्वोच्चता का दावा किया पथा कद सेमग्ररुप के 
कार्यक्ालिका वे िवस्थापिका है पर्वोच्च नही) रहे सकी | 

(5) कायवालिका हे; अप्रत्यक्ष ही। निर्वाचः पर्व पउत्तदायी 
(76 छ्ल्ट्ण्त बं5 कराए मावव्त्तु, 76506 7० ह6 ६6०४०:०४७)..... 
संसदीय व्यवस्था के पालिका गें के चित 
कार्यप्रालिका का अल्तित्व संसद पर रत 
दायित्व को क्रेवल 


को 
पित्त कैक्च चुनावों के ही व्य। है।रिक बन भैकता है इसी) कारण 
कार्यवातिका का निरतर उत्तरदायित्व अः है! जाता है। केयंपात्िका 
उत्तरदायी २; गौर उत्तरदायी रेखी जा सके लिए हो इसे से; 


इसे लिए है। इसे सर के अ्रत्ति उत्तरदायी 
रका जाता है। 
() राजनोतिक व्यवस्था दे केच् होती है (बल 45 है; 
लड़ ० 26 | '07॥8८०॥ $)'8/6, “य)--राजनी तिक व्यवस्था मे फैयंबालिका 
व्यवस्थापि में किले: पे को शक्षित की केन्र बना देता है 
ससद ही कार्य: लिका व 6, वस्वापिका को. निर्देशक, निरीक्षक + नियंत्रक होती है | 
दोनों का अस्तित्व सद के सार प्रय। है रहता है । पसदीय अगली के संप्द की) 
अधुखता को स्पष्ट करते हैए बनने कि यह वह मच है जहां गति का 
ठेक खेला जा; है। बह राष्ट्रोक गो का पर्मंक्त है, यह वह | है जहां 
भाषी र। के नेत्ञाओं काप्र| ह।ता है १५ सैसद के महत्व का कारण है इसमें 
शक्तियों कैन्रण है। निम्नलिकित- तथ्य की शक्ति पम्पन्तता के उष्टि छोती 
६) राजनी हि व्यवस्था | सभी का उद्भव संसद के ही लेता है। 
9) कितया संसद डरा प्रतिबन्धित शमित रहती है। (0) राजनीति: 
नीतियों क | मंच भी पद ही रहती है। (7५) सनी हेत्त्वप्‌णं राजनीतिक 
वाद-वि पद में हे होते है ) शासन तिविधियों: क। 'आ। 
होती है | 
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इर्दे-गिर्दे सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था चकर लगाती रहती है । 

संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि संसदीय प्रयातो में 
राजनी तिक व्यवस्था का 'भुव' संसद होती है । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व निर्दाबड 
इसी के माध्यम से सम्पर्कता की अवस्था में लाए जाते हैं। संसदीय प्रणाली मे निर्वाची, 
व्यवस्थापिका व कार्येपालिका के सम्बन्धों को चित्त 2.] में चित्वित किया गया है। 


संसदोय शासन व्यवस्था 
52424 40846 475 933: % 


संसद 





, अशासन करते हैं 


[ मंत्रालय या विमाय ॥ 


चित्र 2.7. संसदीय व्यवस्था की सामात्य संरचता 


स्मवित होताहै एसरा मरे 
चित्त 2.] अपने आप में स्पष्ट है। संसद में बया-यया सम्मिलिवहोर मम 
भी इस वित्न से मिल जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यवालिका दे बिता ही 
कहलाते हैं तथा संसदीय प्रणाली में न कार्यपालिका का कोई स्वतन्ते 


भर न ही व्यवस्थापिका संसद से अलग रहती है। 


544 ८ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


करते है। इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से राजनीतिक शवित ब्वह्घात्ति 
में आ जाती है । व्यवस्थाविका की शक्ति बहुमत के आधार पर प्रयुक्त होती है। झगिए 
व्यवहार में व्यवस्थापिका की शक्रित का प्रयोग बहुमत दल के हारा ही हों है। 
प्रधान मन्द्री बहुमत दल का नेता होता है। मंत्विमंडल का निर्माता, अध्यप्न बोर 







सोकाविक राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक 


कर 
पक 
हि 
जा 
५] सत्तारूढ़ हा, दल है. 


लक प्रधान जे ने 
मंत्री 






चित्र [2.2. प्रधान मस्त्रो में शकित के दद्रीयकरण 


पा । 
विघटनकर्ता होने के कारण प्रधान मन्त्ी व्यवहार मे मंत्रिमंडल पर छापा के हे 
उपरोक्त चित्त में प्रधान मन्‍्त्री में शक्तियों के केस्द्रीकरण के दो और साधते का मॉर्सी 
है। एक तो राजनीतिक दल का माध्यम है और दूसरा संवेधारनिक 40४ प्रधार्त हट 
है । संसदीय व्यवस्था की संरचनात्मक व्यवस्था ही ऐसी होतो है कि झवित 
के पद मे केन्द्रित हो जाती है। उदाहरण के लिए, 958 के बाद फति है | केद्ीकेत 
अपनाया है उसमे संसदीय प्रणाली के गौण लक्षण ही हैं इसलिए ऐसा शा निक 
राष्ट्रपति में निहित है। 958 से पहले बहुदलीय व्यवस्था तथा सर सता 
स्थाओं के कारण शक्ति प्रधान मंत्री में केन्द्रित नहीं पी अन्यथा खिदेत, कलाई कर्ण पर्शि 
जापान, भारत व श्रीलंका में सारो शक्तियों का प्रधान मन्ती में 5528 
जाता है। र ह 


ध्यान है #ि बन मनी के शक्ति कैद्रीयकरण 
पहुत कुछ दल के माध्यम से है। संवैधानिक व्यवस्थाएं गक्ति-ेन्द्रीयक: का के: 
रही अस्तुत लिए अधान सन्त में शक्षित का के ये सहमति क 
पेच्य से हो वास्तविक पनता है ॥र अधान मन्त कै पानाज्ाह ने की गो 
व्यवस्था नधान मन्ती इस से अलग कु भी नहीं हवा है। दल 
ही प्रधान को बनाने का गाधार अस्तुत के है तथ, ही उस पर 
अभावशाली नियं: लगाने का कार्य करता है। वंचे कार्यप्ाल्ि के हैए महत्त्व 
के मन्‍्त्री की) शक्तियों ६ हैई है तथा विस्तार कै 
फ्न्रह मे विवेचन किया गया. है इसलिए य। हैना ही कक्ष होगा कि 
नव जगह कार्यंवा 'गओं की भुमि वे शक्तियों वृद्धि धिक 
शक्ति सम्पन्न बना देती है, 
संसदीय के विवेचन उह समझने का पेक़िया है 
किस अकार इस व्यवस्था) हे धासन की) सभी ! प्रधान मत्ती कैन्द्रीकृत 
है। जाती हैं यह भय॑े नही है ग सब कुछ स्थिति 
मे था जाता है ही बात तो यह हैक में हित कुछ नियंत्नि: हेता है। 
क्योकि संतदी: व्यवस्था मे में सके वे सत्ता का पंपल्‌- 
॥76 5/ +गत्थाधवाव्त कप 0709 ४ (५ अप (०५०) अपनाया पा है। 
राजनीतिक ७, कस्था जे शक संके/नि है बर्यात पद शक्तित का केन्द्र होत॑ है 
पर व्यवह्ञर सेसद को) शक का प्रयो ने पा है 
वियन्त्रण रैल द्वारा लगे रहते है 
संसदीय व्यवह्र अभावित् होता ईने कारकों के कारण 
सेसदीय प्रण अलग राज्यों में व्यवहार भी कुछ (६ ग्य है। किसी 
राजनीतिक व्यवस्था दॉय प्रणाली के सभी थे होने कर भी उससे न्य संसदीय 
शासन प्रणा| व्यवहार # सन्‍्नता का स्प' रन्ही कारकों धार पर 
कया जा सके जप मे यह कारक निम्नलिखित हैं-- (,) दलीय व्यवस्था के 
अक्ृति । (7४) राज्य के की निर्वाचन अ्रणानी | (7) राज्य के अध्यक्ष की राज- 
तिः इसका । (0) सच की सब अब; (४) स्पीकर 
की निष्पक्षता य। (५) संसद के मायोंक अ। पेस्बन्ध। 
(था) अधान सन्‍्ती का व्य॥ प॥) जैनतावारण की राजनीतिक जागरुकता 
या (5) राजनीतिक स्त्तर। () पजनीतिक २ ति की 
अ्क्ृति। 


संत्रदीय अ्रगाली गौर द्त- व्यवस्था का साक्यवी सम्बन्ध है। एकदलीय अधान 
व्यवस्था में संतदीय अपाली का व्यवहार दिखलीय नयवल्था बाते पज्यसे किन हो। गाता 
ै, जैसे भारत व ब्रिटेन के. उद्वहरणों स्पष्ट है; फास मे बहुरलोय व्यवस्था के. कारण 
ही चतुर्थ पणतन्त्त के अल्पकाल मे (7946-3958) सधान मन्त्रियों की आए दिन अदला- 
बदली होती रही थी कया बारह बच के. सेल्पकात के 24 बार सन्तिमब्स्स 5 
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हुए थे। सोवियत रूस में एकदलीय व्यवस्था होने के कारण ही उस्ते व्यवहार मे संपदा 
शासन ही नहीं माना जाता है। 

राज्य के अध्यक्ष की निवर्चिन प्रणाली भी संसदीय शासन प्रणाली के ब्यवहारगे 
प्रभावित करती है। संसदीय शासन में राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्त की शक्तिका 
घारक होना चाहिये इसलिए ही उसके निर्वाचन की अप्रत्यक्ष विधि अपनाई यातीहै। 
प्रत्यक्ष चुनाव, राज्य के अध्यक्ष को व्यवहार में नाममात्र का नहीं रहने देश है। है 
संसदीय भ्रणाली की भावना के प्रतिकूल जाता है । राज्य का अध्यक्ष किसी के अति उरत 
दायी नहीं होता है इसतिए उसकी स्थिति माममात्न के अध्यक्ष ही की होतो आवक 
है । फ्रांस में 962 के संवंधानिक संशोधन के बाद राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, एस | 
अध्यक्ष की शक्तियों में ओर वृद्धि करने वाला कारण वन गया है। इस कारण कि पं 
राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय नहीं माना जाता है। राज्य का अध्यक्ष कार 
(४९:८का॥79) होने पर शायद अधिक ध्वजमात्न ((77!9) हो जाता है ! 

जिस राज्य मे, राज्य का अध्यक्ष राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है उह सवलाने 
संसदीय अ्रणाली का व्यवहार उस राज्य से भिन्न हो जाता है जहा वह तदरथं वही की 
है। संसदीय प्रणाली एक ऐसा राजनीतिक खेल है जिसमे सत्तारूढ़ दत व विपक्षी देश 7 
टीमें होती है। यह टीमें नियमों के अनुसार राजनीतिक खेल बेल सर्के इसके लिए है 
तटस्थ निर्णायक (धगाए॥०) या 'रेफरी” आवश्यक होता है। राज्य का वध्यक्ष ही न 
खेल का 'अम्पायर' होता है। अत. उसकी तटस्थता या इसका अभाव संसदीय पार 
व्यवहार को बहुत कुछ भिन्न प्रकार का बना देता है । जी 

ससद की संवैधानिक स्थिति भी संसदीय प्रणाली के व्यवहार को हभावित के यही 
है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है जबकि भारत में यह सर्वोच्चता कुछ सीमित है। 
कारण है कि दोनों राज्यों में संसदीय प्रणाली का व्यवहार भिन्‍वता रखता है। रा 
प्रकार, स्पीकर की तटस्थता, संसद के सघटक भागों का आपसी सम्बंध भी गा 
प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करता है। संसद के संघटक भागो में से किसी कै पर 
परिता या अधीनता से दोनों मे सम्तुलन नहीं रह पाता है। कंस मे चर्वर् को बह 
काल व्यवस्थापिका की प्रधानता का काल था और इस कारण संसदीय अर्णा रक्षा 
में बहुत अधिक असफल हो गईं, क्योकि कार्ययालिका को आए दिन हटाया 2 कप 
उपरोक्त कारको के अलावा प्रधान मन्‍्त्री का व्यवितित्व, जनसाधारण की की 
जागरुकता, राजनीतिक विकास का स्तर तथा राजनीतिक संस्कृति की कृति भी से 
प्रणालियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। एक व्यक्त के प्रधान मन्तरी को 
संसदीय प्रणाली का व्यवहार एक प्रकार का होता है तो दूसरे व्यक्ति केआने शार्ल् 
परिवर्तन सम्भव है। भारत के प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू व लाल पी गे 
के व्यवितत्वो से इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इस विवेचर डर 
शायद यह कहना सम्भव हो जाता है कि ससदीय प्रणाली की सफलता के लिए | 
पूरी होना आवश्यक है । हे 
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जनता की आकांक्षाओं के प्रति जागरूक रखने के लिए पर्याप्त रहता है। बत:एंसीर 
प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए प्रतियोगी दल व्यवस्था भावश्यक ही नही बा 
मानी जा सकती है। 

संसदीय शासम उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर आधारित होता है। हर काये के तिए 
कार्यपालिका को उत्तरदायित्व निभाना होता है तथा उत्तरदायित्व नहीं निभाने शी 
अवस्था में कार्यपालिका को पद से हटाने की व्यवस्था संसदीय प्रणाली का मृत्त मत्त है। 
यह उत्तरदायित्व वही निभा सकता है जिसके पास सत्ता हो! ऐसा कहां जाता हैडि 
उत्तरदायित्व और अधिकार साथ-स्राय रहने पर ही वास्तविक वन सकते हैं। दंग 
व्यवस्थाओं में उत्तरदायित्व प्रधान मन्त्री व मन्त्रिमण्डल का रहता है इसलिए दम 
शवितयां भी इन्ही में निहित होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हि एम (| 
अध्यक्ष केवल ध्वजमात्न हो । अगर वह ध्वजमात्न नहीं होगा तो उसके द्वारा उपयोगरी 
गई शक्तियों के लिए प्रधान मन्त्री व भन्त्िमण्डल उत्तरदायी नहीं रहे सेगा 
संसदीय प्रणाली की भावना का ही विलोम होगा! यही कारण है किफ्रीस में 
गणतन्त्र के संविधान द्वारा राज्य के अध्यक्ष--राष्ट्रपति को अनेक वास्तविक गर्कियोँ 
प्रदात करके इस व्यवस्था को संसदीय शासन के स्थान पर मेध्यक्षात्मक (02 
अनुरूप बना दिया गया है। अत: संसदीय प्रणाली में राज्य के अध्यक्ष की ध्वजमानिता 
अवस्था में हो शासन सुचारु रूप से संचालित हो सकता है। 

संसदीय शासन व्यवस्था एक खेल के समान है। इसमें सत्ताछढ़ दंत व विपक्षी का 
रूपी दो टीमें होती है। यह टीमें संवैधानिक नियमों के अनुधार राजनीतिक 
सम्मिलित हो सके इसके लिए एक निष्पक्ष व तटस्थ निर्णायक (णाश०) या 
आवश्यक होता है। राज्य के अध्यक्ष की व्यवस्था ही संसदीय सेल के अम्पायर 
की जाती है। वह यह भूमिका तभी निभा सकता है जबकि वह दोनों दौमो एपी दस 
से किसी के साथ सम्बद्ध न हो तथा तटस्थ रहे। राज्य के अध्यक्ष की वदस्यता | 
अभाव में संसदीय खेल के नियम ठीक ढंग से लागू नहीं हो सकते और अर 2 
नीतिक ख़ैल का खेलना ही असम्भव हो जाता है। अतः संसदीय प्रणाली में 222५ 
अध्यक्ष की राजनीतिक तटस्थता बहुत जरूरी है। ब्रिटेन में वंशागत संभ्रीर्ट या 276 
परम्परागत रूढ़िवादिता के बावजूद, राजनीतिक दृष्टि से तदस्थ रहने के काए 
शासन की सुचारुता के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रेरक बने रहते है। भारत व हक 
शायद राज्य के अध्यक्ष की स्थिति तटस्थता की मही कही जा सर्कत 
सीधा प्रभाव संसदीय प्रणाली के व्यवहार पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। 2 न ही 

संसदीय शासन प्रणाली में संसद शवित का केख्द्र होता है। इसके रे बी 
राजनीति का नाटक खेला जाता है। यही नीति सम्बन्धी निर्णय लिए जाते हैं! परयी 
माध्यम से कार्यपालिकाओं को उत्तरदायी और जमहिंत का पोषक रखांजाता ह ड़ 
कानूनों का औपचारिक व वध पारण होता है! संसद की कार्यविधि, 5 पा 
आधार पर ही संचालित होती है, अतः इन नियमों का सांसद में सख्ती से पालन का 
ही ससद अपने उत्तरदायित्वों को भलीभांति निभा सकती है। ईते दियमीं को हि. 
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रघनात्मक नहीं रह पाएंगे। समय-रामय पर आम चुनाव सरकार को भी उजग रखते 
तथा जनता को अपनी प्रभुसता का प्रकाशन करने का अवत्र प्रदान करो हैं। जि 
ही भारत और श्ौलंका में विरोधी पक्ष के दलों के नेताओं ने प्रधान मंत्री से वात्वार पर 
जानने का प्रयास किया है कि चुनाव !977 में ही फराए जाएगे या नहीं। भात। 
चुनावों को स्थगित करके अचानक फराने बी घोषणा का सभी ने इसी कारण सा 
किया है। इससे स्पष्ट है कि संसदीय प्रण्णली में नियतकालीन चुनावों की छत 
सरकार की मनमानी पर प्रभावशाली व ठोस नियंत्रणों की स्थापदा के लिए गहरे है 

उपरोवत विवेचन से यहू स्पप्ट है कि ससदीय अथाली की सफ़तता दलीय घाव 
की प्रकृति से बहुत कुछ नियमित होती है । दर श्रकार की दल व्यवस्था में इसकी वा: 
विधि एक समान नहीं रहती है। रॉवर्ट सी० योन का कहना है कि "संददीय एस 
किस प्रकार कार्य करेगी, इसके निर्धारण में दल व्यवस्था का प्रचार एक प्रधावशारी 
कारक है, गयोंकि एक तरफ तो यह प्रधान मंत्री व मंत्लिमण्डल की मूमिका तगा हू 
तरफ ध्यवस्थापिका के स्थान का निरूपण करता है।”!! इसलिए विभिल पवार कह 
व्यवस्याओं मे संसदीय प्रणाली की संरचनात्मक व्यवस्था के विभिल भागों में पता 
सम्बन्धों का दल व्यवस्था द्वारा निरूवण समझना उपयोगी कह्दा जा सकता है। पंकेप 
हम चार प्रकार की दत्तीम व्यवस्थाओं में इसका विवेचन करेंगे। 


संसदीय संरचना व दल व्यवस्थाएं (ए/लागलाध३ डिपालेणव शव 7 
$980॥5) के विदा 
संसदीय संरचनाओं के व्यवहार तथा इनकी सफलता की आवश्यक शर्तों की 

से मह स्पष्ट ही जाता है कि संसदीय शासन व दल-ब्यवस्था का परिष्ठ सम्दध है। री 

व्यवस्था की प्रकृति से संसदीय व्यवस्था का सम्पूर्ण संरचनात्मक ढांचा प्रभावित 8 हे 
होता, वरव उसकी सफलता या प्रभावद्ीनता भी निरूपित होती है। इसातिए पक 
संरघता को अलग-अलग दस व्यवस्था में देखकर यह निष्कर्ष लिकालते का प्रयपि 

जा सकता है कि दल व्यवस्था, इसके कार्यरूप का कहां तक नियामक है। ५ हो) 
(क) बेझल्पिक बहुमत दल व्यवस्था में संसदीय संरचना मत 

शंपराटप्रा० ग॥ ब्राविययवरह-्ुगा।ए एकांफ छाडाआाए-- वैकल्पिक नियत 

व्यवस्था में प्रधान मन्‍्त्री व मन्तिमण्डल व्यवस्थापिका के बहुमत को पूर्ण हक | 
रखने की अवस्था में होते है । इस प्रकार को दल व्यवस्था में सरकारी द्वार 
विभिन्‍न तत्वीं (अवयव या भाग) कीं सापेक्ष अवस्थाओं को चित्र 22 हा: 

जा सकता है। मे 
बेकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था में राज्य के अध्यक्ष को प्रधान मन्त्नी कील 

किसी भी प्रकार का विवेक नही रहता है इसलिए चित्र 2-3 में राज्य के 

पु हां 


#ताए' 
गर्ल ९. 8004, 4चकव बबव॑072क्रारशएकाएर क्‍ैप खिकलदीगाला /7 (श॥। 
अगाधरगे 5262०, [.कवग, प्रअफृच बयव्व (0०७ 972, 7. 325 * 
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भागों को खापेद अवस्थानों ल॥४० 7०भंधेणाओ को चित्र 2.4 द्वात सष्ट हि। 
जा सकता है। 


[7 *श बज 5 रे ७० जन २० २०: कक ७ अर्थ २००२० जग 
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मिला घुला बहुमत 


चित्र 42.4. कषण्डमय दल व्यवस्था में संसदीय सतरचनाओं का सम्बन्ध 


_उसय दस व्यवस्था में अ्धान मन्त्र व भन्तरिमष्डल के निर्माण मैं राज्य के बस्त 
हे २ 30 विवेक हो सकता है इसलिए हो चित्त में राज्य के अध्यक्ष की इव ४ 
में रोक को बिन्दुक़ृत रेखा से काटा गया है। बिन्दुछ॒त रेखा से कांटवा मह संरेत 
देता है कि कभी-कभी विभिन्‍न दल ठोस समझौता करके राज्य के अध्यक्ष के का 
गन सन्‍्ती का केवल एक हो विकल्प सा देते हैं। उस अवस्था में प्रधाव मत्ती व | पर 
मण्डल की नियुवित केवल ओोपचारिकता रह जाती है । इस चित्त से स्पष्ट है 6 
मत व मन्त्िमण्डल व्यवस्थापिका सें बहुमत से कोई सम्पर्कता नही रखते। 
सम्प्रके विभिन्‍्त दलों, जिन्‍्होंने मिली-जुली सरकार बनाते का समझौता किया है । 
'हैंता है और उन दलों के माध्यम से यह व्यवस्शपिका तक पहुँच प्राप्त के शी कह 
मतदाताओं से प्रधान मन्ती का सम्पर्क वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था का तो कक 
होता है। बह जनता का नेता नहीं होता है। निष्कर्प मे यह कहना गलत नही ४) 
ण्डेमय दल व्यवस्था, संसदीय सरकार के चंरघनात्मक ढांचे में शक्ति का कै! 
रोकत्ी है। 8 

ऐसी दलीय व्यवस्था मे विविध दल दो तरह की प्रकृति रख सकते हैं। वल हुद्तीप 
जा. परे के प्रतियोगी होते है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति वाती हि 
है. य में मिली-जुली सरकारें कदोर सौदेवाजी द्वारा स्वीकार किए गये एक से के द््त 
के कारण ठोस रूप ले लैती हैं ओर प्रधान मन्त्ती व सन्त्रिमण्डल वैकल्पिक बह 
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दिखाया गया है। यहां तक कि मतदाताओों को अभिभूतक दल को सत्ता 90 गे 
भूमिका भी नाममात्त की है, बयोंकि अन्य दलों की प्रभावहीनता, जन-ससकव से: 
समर्थन फा अभाव उनके सामने अभिभूतक दस का ही एक मात्त विक तदित॥। 
इसलिए अभिभूतक दल व मतदाताओं में सम्परंता भी औपचारिक ही माती गा छत 
है। ऐसी व्यवस्था में प्रधान मन्ती का जनता से सीधा पर वैकल्पिक बहुमत दस बा 
से कहीं अधिक सम्पर्क होता है । जनता का श्रघान मस्ती को परे समयंन इसतिए है 


न 


राज्य का अध्यक्ष 
(राष्ट्रपति था 
सम्राट) 





चित्र 2.5. अभिमूतक दल व्यवस्था में संसदीय संरचवाओं का सम्बाध 


उपरोवत चित्र में गहरी रेया से दिखाया गया है। ऐसी दलीय व्यवस्था में अत गा 
मतदाताओं में दो तरफा और वास्तविक आश्रितता होती है। भारत में मत 
व्यवस्था है। यहा मतदाता व प्रधान मम्त्री का विशेष सम्बन्ध है की कम 
मण्डल अभिभूतक दल व राज्य का अध्यक्ष और व्यवस्थापिका में से कोई मे 
नियन्त्रित नही कर सकता है। प्रधान मन्त्नी के सभी कार्य सीधे जनता को स्थिति गाए 
है। इस प्रकार अभिभूतक दल व्यवस्था में संसदीय संस्चनाओं की सापेक्ष स्थिति 
विशिष्टता वालो कही जा सकती है । वाट 
(घ) आदेशक दल व्यवस्था में संसदीय संरचना (ऐिक्षािए:ए/भ) ४ हिप्की 
था 0067 08/५ 5ए४०८7)---अआदेशक दल व्यवस्था (एक दल न्यवर क््ति की 
दल नहीं होते हैं । सत्ता का एकाधिकार एक दल में निहित होने के का लो 
केन्द्र दल का नेता होता है। वही सब शक्तियों का त्लोत रहता है! 2 होती है। 
संसदीय संरचनाओं के विभिन्‍न भागों की सापेक्ष अवस्था विशेष अकार की बा 
सम्पूर्ण संस्थागत व्यवस्था औपचारिक होती है । दल का नेता और दल के 


2 अदिशई 
भओोपचारिक संगठन सत्ता का वियंत्रक होता है। ऐसी व्यवस्था में संसदीय त्तिमण्डल 
इल के पूर्ण नित्रण में परिचालित होता है । इसमें प्रधान मस्ती, मं व दल्की 


व्यवस्थापिका के बीच सैद्धान्तिक-संबैधानिक सम्बन्ध अर्थहीन रहते हैं। दा 
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का सफल परिचालन नहीं हो सका है । यही कारण है कि संसदीय प्रणाती के प्रपार 
के लिए सही अर्थों में प्रतियोगी दल व्यवस्था की अनिवायंता को सभी विवात 
स्वीकार करमे लगे हैं, भर यह मानते हैं कि ऐसी दल व्यवस्थाओं के मनाते क्ेशत 
ही अनेकों विकासशील राज्यों में संसदीय शासन प्रणातियां केवल नाम से ही ५ 
गई हैं । 


संसदीय शासन के गुण (#(०आो$ ० एगॉशिक्ााशिए ठण्पाणधार 

सिडनी लो (3५6॥९9 ].09) ने संसदीय शासन प्रणाली के गुर्णों का विस्तृत विश 
किया है। उसके अनुसार इस व्यवस्था में मिम्नलिपित श्रेप्टताएं हैं 

(क) लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों का रक्षण । 

(ख) जनता के प्रतिनिधियों में शासन दायित्व । 

(ग) शासन का उत्तरदायित्व । 

(घ) सरकार की सजगता व सकता ! 

(च) जनता की सम्प्रभुता की वास्तविकता । शो । 

(छ) कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में समन्वय तया उनमें गतिरीधों का 2४ 

संसदीय शासन प्रणाली का बहुचचित ग्रुण शासकों की उत्तरदायित्वता है हि पर 
ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासकों को निरन्तर उत्तरदायित्व की अवस्था मं ह 
सकता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति हर समय उत्तरदायी है का त 
स्थापिका, प्रएन व पूरक प्रश्न पुछकर, स्थगन प्रस्तावों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों 
प्रस्तावों, निदा प्रस्तावों व अन्य अविश्वास के प्रस्तावों द्वारा कार्यपातिका की उत्तदार 
रखती है। कार्यपालिका के नीति-प्रस्तावों व अन्य व्यवस्थापन कार्यक्रमों को जाय 
करने का व्यवस्थापिका का अधिकार, कार्मपालिका को हर समय उत्तरदार बहू 
है। नियतकालिक चुनाव जनता को भी ऐसा अवसर प्रदान करते हैं गिसे वह 
शासन तन्‍्त्र के कार्यों का लेखा-जोखा ले सकती है । अतः संसंदीव शासव 
सर्वाधिक महत्त्व शासकों के उत्तरदायित्व में निहित है । ही 

संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा लाभ या गुण कार्येपार्लिका व 4 मद 
बीच सामंजस्थता है। इससे इन दोनों में सहयोग बना रहता है । प्रधान सख्ती 47 हर 
व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं व अन्य सदस्यों से भी उनका निकट का हो 
है। फलत:ः कार्यपालन व व्यवस्थापन कार्यों में विरोधाभास उत्तन्न रा ल न 
सम्पूर्ण शासन सूच एक ऐसी इकाई के रूप में कार्य करता है जित्तका उ् कलह री 
एक-सा होता है। आजकल कार्मपालन व व्यवस्थापम कार्यों का अन्तर हद 
रहा है। सरकार के यह दोनों भाग मिल-जुल कर कार्य कर से इसकी 
संसदीय प्रणाली में हो पाती है। इस सामंजस्य के कारण सरकी 
पारस्परिकता व दिशात्मक एकता (तव्ट्छगाश् णणं५) भी रहती है कं कगार 

इस व्यवस्था का तीसरा गुण इसका अपेक्षाकृत लचीलापन हैं। ल 
शासन को अवसर अनुकूल बनाए रखता सम्भव हीता है। इसे 
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* रहती है |क असाधारण अथवा संकटकालीन अवसरों वर शासत पृत्त किसी एक व्यक्ति 
नैषवा कुछ व्यक्तियों के हावों में दिया था सके । संकटकाल में स्वदतीय (यप्ट्रीय) 


अवसर के अनुकूल व्यवस्था कर देती है । संकट में सबका सहयोग आवश्यक होता है। 
संसदीय व्यवस्था इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है जिससे सबके सहयोग से विशेष 
सेकेट के अक्सरों पर भी देश का शापन सुचार रूप से चलाया जा सकता है । 

धीथी बात ससदीय अशाती के गुणों मे वैकल्पिक शासन बनाने को चुव्यवस्था की 


। यहां एक ऐसी अ्रया्षी है 2 श्यकता पड़ने पर वेकल्पिक सरकार को 
स्थापना की जा सकती: है । कई बार का: लिक्ा अध्यक्षो (प्रधान मन्ती ) द्वारा शासन 
का दक्ष संचालन नही हो पाता है। परिवर्तित परिस्यितियों सिन्‍न प्रकार का व्यविति 

के सु चालन आवश्यक हो जाता है। यह अगाली इसकी व्यवस्था 
अपने मे निहित रखती है। वेकहि' दल हमेशा सत्ता सम्भालने की स्थिति में रहता 
है। इससे ऋतिय॑ * चुनावों से बचा था स । 


पद गुण इसको जन-शिक्षण क्षमता है। इस व्यवस्था पे 
प्रकार जनता की आवश्यकताओं के अति अनुक्रियाशीत रहती है । जनता इस कारण 
से सरकारों नीतियों के सम्ंत या विसोेध्न में अपनी आवाज उठाती रहती है। इससे 
जागरण, जनता री राजनीतिक जागरूकता 4 राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता 

बढ़ती है । नेताओं के शिक्षण के अवसर भी इस अगाती में अधिक होते है। 
उपरोक्त गुणों का यह अर्थ नही है कि ईस प्रणाली में कोई इगुंण नही है। सही बात 
त्तो यह है कि इस प्रणाली में गुणों की परह अनेक ऐसे इंयुंग हैं जिनके कारण इसकी 

यत्ता में क्री बा ईहै। 


संसदीय शासन के दोप (0००६ 0 मिवारबगा धार 39ध्ण) 

संपदीय शासन अथाली को कठिन शासन कहा जाता है। शसको सफलता की 
शर्तों के वर्णन में यह बात स्पष्ट हुई के के पह अगली केवल संवैधानिक व्यवस्था भ्राक्ष 
से ही नहीं चल पत्ती है। इसके लिए विज्वेप प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का हीना 
आवश्यक है अन्यथा इसके दोष अधिक अ्रवेच्त हो जाते हैं। संक्षेप में इसके दोषों को इस 
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(8) नौकरशाही का बोलवाला था प्रभुत्व। 

उपरोकत दोपों को लेकर विचारक पक्ष थ विपक्ष दोनों की पुष्टि करते हुए पपे 
है। जैसे इसके गुणों में देखा गया था कि संसदीय शासन अवसर अनुकूलता डी बैणका 
व्यवस्था है। अतः आपातकाल में अधिक उपयुक्त होती है। पर्तु आवोकक फे 
जापातकाल के अनुपयुक्त भी मानते हैं। उनका कहना है कि आपातकाल में विस 
एक व्यवित होना चाहिये यह संसदीय प्रणाली में स्रम्भव नहीं है, क्योहि झेशी 
महत्त्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिमण्डल द्वारा किये जाते हैं जिसमे अनेक सदृत्य होने के गाल 
अधिक समय लगता स्वाभाविक है। उस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इसके पुरे ही 
तरह इसके दोप भी विवाद का विषय हैं। इसलिये यहां इतना ही कहता पपिहों 
कि इस प्रणाली मे विज्वेप दोष नहीं हैं पर इसका संचालन करने की प्रिलितिएं हे! 
दोप उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था मे, उपयु कत अयम पा 
कार्यपालिका की अस्थिरता-_ नहीं पाया जाता, पर खण्डमम दल व्यवस्पा है 
अस्थिरता इतनी हो सकती है कि आए दिन मन्त्रिमण्डल बदल सकते हैं। जैसा हा 
से पहले फ्रांस में होता रहा था। अत; संसदीय प्रणाली के दोषों को लेकर इतता है 
जा सकता है कि यह परिस्थिति संदर्भी हँ ही 

संसदीय शासन व्यवस्था के विवेचन के बाद अध्यक्षात्मक शासत अपधाली की ३ 
सरल हो जाता है। अब हम संसदीय प्रणाली की विकत्प-अध्यक्षात्मक अगर 
विवेचन करेंगे। 


अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली 
(एरष्आणछ्गाह, 5९४ 05 60एफरफ्राहाग) 


अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का संगठत, संसदीय शासन प्रणाली से भिल्‍े हक 
आधारित है। शाप पद्धति में कार्यध्रालिका वैधानिक रूप से व्यवस्पापिरा गत है! 
होती है । यह न तो उसमे से ली जाती है और न ही उसके प्रति उत्तदायी है 
इसके अथं व परिभाषा से इस व्यवस्था की प्रकृति व महत्त्व समझता परे 
इसलिये इसका भर्थ किया जा रहा है 


अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अथे व परिभाषा (7॥6 'ध्शा् है 
फऐथीफंता ० एआंतल्ापंबां 6०एशपाशलक्ा) है स्यापित रे 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था के विद्युद्धतम रूप में, राष्ट्रपति अनिवायंत- व्यव' 

स्वतन्त्र होता है और उसे अपने सलाहकार मंडल, जिसे मन्विमण्डल की नाम दम 

लगा है, को नियुक्तित करने, व्यवस्थापन प्रस्तावों की पहल करने, बजड ४५ हद भी ्काः 

अत्यधिक नियन्त्रण प्राप्त रहता है। यद्यवि कार्यपालिका पृथक रहती है होती है! 

पालिका व व्यवस्थापिका अन्त.निर्भरता की अवस्था में आने के लिए कट] 

व्यवस्थापिका प्रस्तावित विद्येयक पारित नहीं करके व कार्यपालिका पारिद 
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का निषेध करके एक इसरे के अप बना पेकते है | ऐसी अवस्था के उशासन का 
व्ण होने क तेमी कक्ष पता है ५७ दोनों के. बीच रस्परिकता बनी रहे परन्तु बह 
यवहार ३) बात है, जिसका जल्लेस बारे ॥$ फैया जावेगा | 
यानेर के अध्यक्षात्मक गातन व्यवस्था की परिभाषा करते हुए विदा है कि « 
मासन व्यवस्था है जिम्ममे कयंपातिका अपनी अवधि, ग्रतितियों और क्यो के सम्बन्ध 
में व्यवस्थापिक स्वेतन्त्र रहती है ०५ रस शासन व्यवस्था मे राज्य का अध् 
राष्ट्रपति होता है यो प्रजा दारा प्रत्यक्ष बयवा गग्रत्यक्ष रुप से एक निश्चित भव $. 
लिए चुना जाता है । बहे कारयपा, चेका वा 
दारा निर्धारित समस्त कायंब्रातिका शक्तियों का उपयोग करता है। जतकी कैयंबात्िका 
शक्षित किस) अन्य शक या ततस्था के प्राय कट) हैई नही होती 8, बहन विधानमण्डत 
का भाग होता ओर के जपके प्रति उत्तरदायी रहता है। वह अपनी पहायता, चत्राह 
वे सहुलियत के लिए डैछ व्यक्तिय का सबाहकार मंडल” बनाता है | इ्त सलाहकर 
भण्डल के हेर सदस्य का पृ उत्तरदाकित्व राष्ट्रपति | अति होता है जो जसके प्रचार. 
पयन्त ही अपने ६ पर रहता है । राष्ट्रपाज़ उन्‍हें जय चाहे हर सकता है पेथा उनके 
डरा दी गए सलाह क) इकरा सकता है। राष्ट्रपति निश्चित नवधि के; लिए चुना जाता 
है तथा उसको विश्वासपात वे देशद्ोह को छोड़कर अन्य कि) भी अवस्था हे बुरे 
अशात्षत के कारण नहीं हटाया था सकता है। अवधि से पृ उस्े केक्ल महाभ्िकेय द्वारा 
। 


हैं। पदवी: किया जा सकता & 
र्मक प्रणाली में व्यवस्था का राष्ट्रपति पे पृथक स्वत अस्तित्व 
ता नह निक्िचत अवधि के | चुनी जा; है। यह अपने आप बेठको | नाहुत 
शैती ह। पह निश्चित अवधि १२) ने १ ही भंग होती ६ व्यय 
भष्ट्रपति पर भाश्ित नही / समत्त व्यवस्पापन गधि त़्में निहित 
है। इच् हर न्यायपात्रिक, यक्तियों $ लिए एक श्यक स्वत्त्त ने सर्वोच्च यायात्रय 
होता है से अकार, अध्यक्षाट अपायी शक्तियों $- शेथककरण पद्धन्त 
पर्ञ "वकस्था है, सुद्ध अध्यक्षात्मक सरकार व ने व्यकस्था है 
मे अयंक्ारिणी क मपनी , वधि, अपनी कितियों रे कायो $ 
सः कजुसरे के रहती है 
ञ ध्यक्षात्मक शा विश्येषताए (५ बा री मच्य- 


प्रयाल शेप समझा: अमरीका 
व्यवस्था के ध्यान के रखकर निश्चित नही की गई है | यह वह विज्वेषञ्ञए हैं निनके 
होने पर एक शुद्ध अध्यक्षेय शात्न कन्क् च्यावित होता है । यह विश्ेषत्ञाए इस अकार 
है। 
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(क) व्यवस्यापिका एक व्यवस्था पिका ही रहती है (॥॥० #$धा0) धाओह 
20 9556ग099 009)--व्यवस्थाविका एक व्यवस्थाविका ही रहती है काबहैरि 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ससदीय व्यवस्था की तरह व्यवस्थापिका वे कार्यपर्क्ी 
मिलकर कोई नई संस्था नही बनाती है, अर्थात व्यव्त्यापिका से कागिपातिका पुर 
पृथक रहती है। कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका में से ली जाती हैं. औरन वह 
प्रति उत्तरदायी ही होती है। व्यवस्थापिका महाभियोग को छोड़कर कापाकि 
हटाने का अधिकार भी नही रखती है । इस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन मे कारण 
वे ब्यवस्थापिका अपनी अवधि, शवितियों और कार्यों के सम्बन्ध में एकलुवरेरे लह 
पृथक रहती है। 

, (पा) कार्य पालिका विभवत नहीं होती है (706 ७८०ए/४९६ 
संसदीय प्रणाली को तरह अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका रग्य 
व सरकार का अध्यक्ष, नहीं होती है। इसमें कार्यपालिका एकल होती हैं। एैए राषपी 
में ही राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, दोनों की शक्तियां निहित होती हैं। 2 
ओपचारिक व वास्तविक दोनों ही शक्तियां रहती हैं। पविधान ढारा परदे 5 
कार्यपालिका शवितरया राष्ट्रपति में रहती हैं। (वह इन शवितयों को किसी मय का 
था संस्था से बॉटता नही है। इन शवितयों के प्रयोग में वह किसी के अधीन दही है 
है | उसकी सीमाएं सं विधान की व्यवस्थाओं के अलावा, ओर कुछ भी ही हीती है 

(ग) सरकार फा अध्यक्ष हो राज्य का अध्यक्ष होता है (7॥० पथ रथ 
हु०एक्षगरा था। 8 06 वध्यव॑ णी (8९ ४2०)-- मेध्यक्षात्मरक व्यवस्था में (00 
मास्तविक अध्यक्ष का अन्तर नही होता है। यहां सरकार का अध्यक्ष ह्दी 
भी होता है। इस पद्धति में राज्य-शक्षित, वास्तविक रूप में राज कु 
का कलर है और वह ध्वजमात्र व वास्तविक दोनों प्रकार का शायत 

प्रणाली में मुख्य, कार्यंपालिका-राष्ट्रपति, की एक ओर, यदि वास्तविक ॥| 
होती है तो दूसरी भोर वह ध्वजमात् कर्यपालिका के कारये भी करता हैं। ९ झोए 
यह शासन का वास्तविक संचालन करता है तो दूसरी ओर वह आनुंष्ठातिक 22 
फांश) या औपचारिक गतिविधियों में भी राज्य का नेतृत्व करा दम 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था मे ध्वजमात्न व वास्तविक अध्यक्ष का अन्तर नहीं होता है ४58 
का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है । ् 

(घ) राष्ट्रपति विभागाध्यक्षों की नियुवित करता है नो उसके मातहदहीते हे 
एए*डात606 8990०75 ॥6€80 ० 0क्ूशाव्पाड जञ0 क्रार पा5 2 शक 
राष्ट्रपति विभागाध्यक्षों की नियुवित करने में स्वतन्त्र होता है। यह पे मर के 
हैं बौर उसके भ्रति उत्तरदायी होते हैं। वे राष्ट्रपति के सहपोगे अर्थ सादी न दी 
बरन उसके सेवक जैसे होते हैं। इनसे राष्ट्रपति परामश ले भी सकती है ले हि 
तथा इसके परामर्श से वह किसी रूप में बंधा हुआ नहीं रहता है ३ हा 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था में तथा कथित 'केविनेट! संसदीय व्यवस्था के केव्निट 2 गीव 
नही होता है। संसदीय प्रणाली में केबिनेट केः सदस्य ्रधाव मंत्री कैसा को 


$ 70६ 0॥0060-“ 
॥202॥ 


थी, 


संसदीय और धध्यज्षात्मक शासन प्रयालियाँ :: 56! 


उसके समकक्ष से होते हैं। दोनों व्यवस्थाओं में मंत्रियों को स्थिति को चित्त )2.7 (क) 
गौर (ख) में स्पष्ठ किया जा सकता है। 







(7) शान मंत्री 
(2] केड्लेट मंत्रों 
(3) राग्य प्रो 

(१) उपन्मत्री 


५ आ आफ 


८/2/00/0 


चित्र 42.7. (क) अध्यक्षात्मक व्यवस्था में. (सर) संसदीय व्यवस्था में प्रधान मंत्री 
राष्ट्रपति व 'फेबीनेट' के सदस्यों का सम्बन्ध व सस्ततिम्ण्डल के सदस्यों का सम्बन्ध 


बित्न 2.7 (क) और (ख) अपने आप में स्पष्ट हैं इसलिये इसका विवेचन करने 
की आवश्यकता नहीं है। यहां केवल इतना ध्यान रखना है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में 
राष्ट्रपति का मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति से पृथक नहीं वरन उसके अधीन व सेवक के रूप में 
होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में मन्त्रिग्रण प्रधान मंत्नी के सहयोगी और साथी 
होते है । 

(च) राष्ट्रपति ही एकमात्र कार्यपालिका होता है (76 ए7658४४)5 ४6 ४0)९ 
<५८०ए४४५)-- राष्ट्रपति ही एकमात्र कार्यपालिका होता है, इसका यही तात्पर्य है कि 
कार्यपालिका शक्तियों के सदुषपयोग या दुरुपयोग का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति अपनी 
शक्तियों का स्वयं या अपने सहयोगियों द्वारा प्रयोग करा सकता है, परन्तु इनका उत्तर- 
दायित्व और किसी का नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति निकसन के काल में 'वाहरगेढ' 
विवाद में यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति के मातहत कर्मचारियों ने शक्तियों का दुरुपयोग 
किया पर इस काधार पर राष्ट्रपति निकसत अपने उत्तरदायित्व से बच नही सके और 
उन्हें स्यागपत्त देना पड़ा। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग असंझ्य 
खोगो द्वारा करवाते है पर अन्ततः पर कार्य के लिए उत्तरदायित्व केवल उनका ही होता 
है, क्योंकि संविधान केवल राष्ट्रपति को ही कार्यपरालिका के रूप में व्यवस्थित करता 
है। इस कारण कार्यपालिका शक्तियों का वही एकमात्र घारक होता है । 

(छ) व्यवस्यापिका के सदस्य प्रशासकीय पद के लिए ओर प्रशासकीय अध्यक्ष 
व्यवस्यापिका में सम्मिलित होने की पात्रता नहों रखते हैं (7॥5 गरध्याएश5 णी था 
2$5९७0)ए 269॥0 थाशिणिट 0 गीएड घर 6 बतापोंमेडपयपता ब्राऐं रेट 
$टा$१)--अध्यक्षात्मक प्रणाली में कायप्रलिका के सदस्य विधान मण्डल के सदस्य नहीं 
होते हैं और न ही उसकी कार्यदाहियों में भाग सेते हैं। कार्यपरालिका के सदस्य 
विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं और न ही विधेयकों के पारण में हाथ बंठा सकते हैं। 
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तरह विधान लण्डल के सदस्यों को राष्ट्रपति प्रशासकीय विभागाष्मप्षों के पदों पर 
नियुक्त नही कर सकता है। राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल में विधान मण्डल का सदस्य तय 
ही नहीं जा सकता है। जबकि, संसदीय प्रणाली मे कोई भी सदस्य मत्िमादइत में 
सामान्यतया तब ही लिया जाता है जबकि वह विधान मण्डल का सदस्य हो। भयर होई 
गैर सदस्य ले भी लिया गया तो उस्ते विधान सण्डल की सदस्यता एक विश्वित अवधि 
प्राप्त करनी होती है । अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल में केवल वही पम्मितित ही 
सकता है जो विधान मण्डल का सदस्य नहीं होता है। यह कार्यपरालिका व सादा 
को पृथक रखने के लिए आवश्यक है । ४ 
(जि) कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी रहती है (776 श्री 
78706 (0 ॥९ ०णाआतप्रांण))--कार्यपालिका व्यवस्थापिका से प्रभक ४ 
के कारण उसके प्रति उत्तरदायी भो नहीं रहती है। उसका आधार विधान मष्डत हैं 
होता है। उसको संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त- होती है और इसी कारण वह कर 
संविधान के प्रति हो उत्तरदायी हो सकती है । | 
(झ) राष्ट्रपति न तो विधान मण्डल को भंग कर सकता है और ने ही के मर हि 
था बाध्य कर सकता है (7॥6 एर्ड्ंतशा। ९क्षा ॥0: ह55072 07 डक 
285०0ग09)--इस प्रणाली में विधान मण्डल को राय्ट्रएति के हर संस्मक न 
मुक्त रखा जाता है। व्यवस्थापिका की निश्चित अवध्नि होती है। भवंधि तप ही 
कोई विधटित नही कर सकता है । राष्ट्रपति न उसकी बैठक बुला सकता है, हे प्रकार 
स्थगित कर सकता है। इस प्रकार कार्ययालिका को विधान मण्डल सम्बन्धी कोई 
नहींहोने के कारण वह विधान मण्डल को किसी विशेष प्रकार के व्यवस्थापत थे बह 
स्वीकृति के लिए बाध्य भी नहीं कर सकती है । विधान मण्डल का पृथक व्यकिलि है 
है । उसमें कोई भी बाध्य हस्तक्षेप नहीं हो सकता है । हद ही 
(८) विधान मण्डल, सरकार के अन्य अंगों से अन्ततः सर्वोच्च रहता है तथा 48 
तरह कार्यपालिका व व्यवस्थापिका शालाओं का संगलन या विलयन नहीं होठ पी 
2$8्शाए[9 8 एंपरावाशए आरज्ाध्याल 07६8 णाश' छाशाएाकं मम 
ग्राथा। क्षाव हल्8 प5 वा0 प्रिशंगा जी ध6.- साठ०ए॥08 शा ऐध पद 
छाक्राली०५ 95 ॥7 एशक्ाा।---अध्यक्षात्मक सरकार में शासन-शवितयों अ धरने- 
नहीं अपितु पृथवकरण होता है। कार्यया लिका,' विधान मण्डल और आया है। 
अपने सत्र मे स्वतस्तत व सर्वोच्च होते है. परन्तु विभिल अंगों की धवन दरों 
अगर व्यवस्थापिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका में गतिरोध उत्पन्न होजाएंती 
के पृथवकरण के कारण इसे दूर करते की किसी व्यवस्था का अभाव शासतें 
संवंधानिक सकट उत्पन्न कर देगा । इससे अन्त: शासन ठप्प हो जाहगा की बे शी 
के लिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था मे विधान मण्डल को अन्तिम रूप से 5 करती 
पालिका से सर्वोच्च रखा जाता है। न्यायपालिका जनता का प्रतिनिर्धित्व हे बंयीकि 
, तैया कार्यपा लिका भी जनता की सही अर्थों से प्रतिनिधि नहीं मानी जा के (वर्ग 
उसका भी चुनाव सामान्यतया अप्रत्यक्ष ही होता है। ऐसी अवस्था में जन ३ 
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कार्यकारिणी, विधान मण्डल व निर्वाचकों का परस्पर सम्बन्ध ला पालोस्वारावेविल 
लिखित ढंग से प्रस्तुत किया है । 


अध्यक्षान्मक शासन व्यवस्था 





नुनते है चुनते है (प्रत्यक्षन्भप्रत्यक्ष) 
" 
| व्यवस्थापिका | +>++->+तोऊ5 च्ख्ञ्रि 
नियुक्त करता है 
प्रशासन करते है * 
प्रशासकीय 
विभाग 


चित्र 2.8. अध्यक्षात्मक व्यवस्था फी सामान्य संरचना 


चित्र ]2.8 से स्पष्ट है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति-कार्यपातिक के 
स्थापिका दोनो प्रृथक होते है। इसमें सम्पर्कता केवल औषचारिक होती हैं हि दा 
दोनो के बीच सम्बन्ध को विस्दुकृत रेखा से दिखाया गया है। मस्तिमण्डा तरह बा 
निमुकित होती है जबकि संसदीय प्रणाली में एक तरह से चयन होता है। इस होगे 
क्षात्मक शासन मे कार्यकारिणी व विधान मण्डल दोनों पृथक और स्वतंत्र कर प्रणावी 
यह शुद्ध रूप में ही अध्यक्षात्मक प्रणाली की संरचनाओं का चित्रण है। 
व्यवहार में किसी भी देश में नही पाई जाती है । 

मु ॥॥। र्श 

अध्यक्षात्मक व्यवस्था का व्यवहार (रफ़ल शबदां०्थ फक्रापशर्थि 

00४व्गाशशा डे ड है 

अध्यक्षात्मक पान प्रणाली की विज्येपताओं के विवेचन से यह सटे ॥008 का 
इस प्रणाली की कुछ आधारभूत विनक्षणताएं होती है। इसका सबसे 73 क्षण) 
पालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका का एक दूसरे से पृथककत्व (या वा 4 
हर एक का अनन्य (८८८ए५४८) अधिकार क्षेत्र है। इसमे 08 एड 


मन्चिमण्डल का राष्ट्रपति के पूर्णरूप से अधी न रहना है, तथा तीसरा विलका 
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तक ही अंगीकृत करता है और उस सीमा के आगे शकित की साझेदारो स्वाणिकर्त 
है। राबर्ट सी० बोन ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “अध्यक्षात्मक व्यवस्था गो 
यह कहना अधिक सही है कि यह शक्तियों के पृथक्करण के बजाय शर्त या सत्ता गे 
साझेदारी या सत्ता की परस्पर मिश्रितता (प्रालाफांएहाए्टो की अवध 7 
आधारित है।””* संविधान निर्माता ब्रिटिश नमुने की व्यवस्वापिकाई आधिया 
(ल्हांशक्षाए० त0फ्रांतवपस्ट) को अमरीका की परिस्थितियों में अनुकूलित का वह 
थे। उनके इस मस्तव्य की पुष्टि इस बात से होती. है कि उन्होंने संविधान के 38: 
ज्ेद में कांग्रेस के गठन व शक्तियों का उल्लेख किया तथा कार्यभरलिका को गोग ज़ी 
के लिए उसे इसके बाद के अनुच्छेदों मे व्यवस्थित किया था। इतना ही नही। बदलता 
से सम्बन्धित सर्वधानिक व्यवस्था, कार्यपालिका के मुकाबले में ढुगने ते भी रा ् 
विस्तार से की गई थी। “फेडरेलिस्ट पेपरस्‌ में भी 5 लेख व्यवस्यापिका से बता 
हैं जबकि कार्यधालिका के लिए केवल 7 लेख ही है । हशा 
अमरीका के संविधान निर्माताओं का अमरीकी संस्थात्मक व्यवस्था की मे 
विचार, अठारहवी शताब्दी की ब्विटिश सरकार की वास्तविकताओं के मोदेसर 
ब्लेकस्टोन की धारणा से कहीं अधिक यथा्थवादी था । नये संविधान में उठी कः गे 
ही सरकार के हर अंग को अन्य दो अग्रो पर आशिक शर्कित प्रदान की। रद 
विधेयकों का सीमित निषेध करने तथा दो-तिहाई बहुमत से कांग्रेस हारा हि 
करने की व्यवस्था से यही स्पष्ट होता है कि सविधान विर्माता 'विधान मे ५० 
शासन ही स्थापित करना चाहते ये। वुडरो विल्सन (शे००पा०४ ७०१ प्तारत 
शोध-प्रबन्ध १0008] 07556(40०॥/ में सविधान निर्माताओं के ध्येय एस 
शब्दों में व्यक्त किया है। उनका कहना है कि “अमरीकी व्यवस्था का के तो 
'कांग्रेसनल' (00॥87658072) या सभात्मक सरकार मेहे/ परत 24 हिट 
की यह व्यवस्था व्यवहार में आते ही परिवर्तित होने लगी है। ऐन्द्रयू 23820 अमीर 
7205०॥) के काल ()829-)837) से ही यह स्पष्ट हो गया कि अषटा सह है 
की संस्थात्मक व्यवस्था में दूसरे नम्बर का स्थान नहीं ले सकता है। ् हु ही 
व्यवस्थापन व न्‍्यायपालन शाखाओं पर हावी हो जायेगा। आज पई बात दईू ही री 
है। आज अमरीका की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का स्थान मंद झा 
हो गया बरन राष्ट्रपति का पद एक ऐसी घुरी बन गया है जिसके हद वि वात 
थ न्यायपालन शाखाएं घूमने लगी हैं। सद्यि राष्ट्रपति का पद विश्वित रे ता 
ओर अब संवैधानिक संशोधन से यह एक व्यकित के पास अधिकेतन पक शीसी 
रह सकता है फिर भी, इसमें व्यक्षितयों को छोड़ भी दिया जाएं के की बर्नि 
गरिमा और शक्ति का केन्द्रीकरण स्पष्ट दृष्टिगोचर द्वीता है। अमरीका | का 
त्मक व्यवस्था में विभिन्‍त संस्थाओं के सापेक्ष महत्व को चित्र 722 
समता है । 


37 0०७६८४ (0. 76च6, ०४ ८7., 9. 30. 





देलगत राजनोति 
प्ट्रीय एकता भौष होती / १रणु ऐसी स्थिति 
गत; भ्रध्यक्षात्पकः शासन का पांचवां 
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कार्यों हे पुष्ट होता है। राष्ट्रपति निवसन ने तो राष्ट्रपति बनने पर अपने दर्शव की झर्त 
करते हुए कहा था कि, “निष्किय राष्ट्रपति के दिन तो सरलतर अतीत से सम्ददित ऐे। 
बब तो उसे राष्ट्र के मूल्यों का स्वरूपीकरण (90प7000), गर्तच्यों की ब्याक्षाता 
राष्ट्र इच्छा को विधिपूर्वक ले चलना होता है।” बीसवी शादी ने राषशीत 
(श०्ञ0धा८ए) को आधिपत्यता के सुप्त दबावों को ही नहीं तीद्र किया है वल करे 
राजनीतिक विकास व जौद्योगिक प्रभाव के कारण कुछ तथ्य और घोड़ दिए हैं। 
में यही निष्कर्ष निकलता है कि अमरीका के संविधान निम्मताओं के मस्तथों के गुः 
भिन्न रुप में 'राष्ट्रपतित्व' विकसित हुआ है। अब यह शत्ति केद् बन राह! 
वर्तेमान विश्व की राजनीतिक जठिलताएं इसके शवित वर्धन में बिस्तर योग दे गे 
तथ्य वन गई है। 


अध्यक्षात्मक झासन प्रणालो के गुण (१860४ त॑ ए/व्यवध्शांशि ठमवाएकी 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था वर्तमान विएव में कुछ हेर-फ़रैर के साथ आय बाय 
है। यह प्रवृत्ति इसके गुणों के सन्दर्भ में हो समझी ना सकती है। संक्षेप में इस सर 
के निम्नलिखित लाभ बताए जाते हैँ ः 
(क)अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की कार्य-अवध्ि तिरिवित होती हैँ 
जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और उसका कार्यकाल ब्यवस्पारिी के 
की इच्छा पर मिर्भर नही होता है ! कार्यप्रालिका के कार्यकाल की निरिवितता री 
परिणाम होता है कि शासन सम्बन्धो नीति और कार्य-संचासन में स्मायिण बता हे 
है। निश्चित कार्यकाल के कारण राष्ट्रपति उठ सब कार्यक्रमों को आशवस्तताओे रो 
पूरा कर सकता है जो निर्वाचन के समय उसने प्रजा के सामने रे होते है! 
व्यवस्थापिका के निन्‍्दा अथवा अविश्वास प्रस्ताव का कोई भय नहीं होता है! ेशाण 
काल में किसी भी नीति अथवा योजना पर दृढ़ता से चल सकता है! ब्या | अवॉर्ती 
शासन की कुशलता और मिपुणता में वृद्धि होती है और कार्यपातिका नीति हु बहा 
परिवर्तन का डर नही रहता है । इसके मतिरिक्त शासन कार्यों का पूर्ण पुपाकर' के 
के कारण इस प्रणाली में कार्मपरालिका का कार्य केवल शासत का सेचालेत ॥४ के 
भेत्र: शासतकार्म अधिक कुशलतापुर्वक चलता है। इस प्रकार, अध्यक् 
व्यवस्था का पहला गुण कार्यपालिका का स्थायित्व व शासव की कार्य-द्षत्ा दै। ६ झ्वी 
(या) इस प्रणाली में कार्यकारिणी शक्तियां राष्ट्रपति में केलित रहती है रा 
सचिव मण्डल के सदस्यों का काम केवल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नीति की हट दर 
करना होता है । इस कारण इस व्यवस्था में मतमभेदों की सम्भावता हे परहः 
विशेय-प्रक्रिया का एक केद्द नहीं, एक व्यर्ति ही प्रमुख निकाय होता है। ड्रग 
पा असाधारण परिस्यितियों में निर्णय तुरन्त लेना सम्भव होता 5 कर अप प्र 
सन टाल का सामना करने में चदुत्त उपयुक्त है। विशेष परिस्थितियां नर की 
आदि की संकटकालीन अवस्थाओं में निर्णय की शोघ्रता और खाये की शक विद 
भावश्यडता द्वोती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में युद्ध और राष्ट्रीय सेट के सी. 
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दायित्व का ऐसा विभाजन हो जाता है कि शासन-नीति और कार्यों के लिए किसौरा 
निश्चित उत्तरदायित्व नही रहता है । एक बार निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होते 
पर कार्यपालिका अध्यक्ष को महाभियोग के अलावा हटाया नहीं जा सकता है। कए 
इस भ्रकार का निर्वाचित राष्ट्रपति पुन: चुनाव लड़ने का इरादा नही रखता है 9 
गैर जिम्मेदार कार्य करने से रोकदा एक तरह से असम्भव हो जाता है, बयोंकिगत३ 
कार्यो के कारण उसे चुनावों में पराजित होने का भय भी नहीं रह जाता है। द्सी हाल 
से कई विचारक अध्यक्षात्मक सरकार को “स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी और परयार 
कहने तक में हिचकिचाहट नहीं करते है । अतः इस प्रणाली का पहला दोए शा्त्रों 
स्वेच्छाचारी होने के खतरे का है । ह ३५०) 

(ख) शक्तियों के पृथवकरण के कारण कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में सामंश्र 
नहीं रहता है। व्यवस्थापिका प्राय कार्यपालिका का विरोध करती है। गह विरोध मई 
अवस्था मे असाध्य हो जाता है जब_कार्यंपालिका व व्यवस्थापिका में असग-अबग सी 
का प्रभुत्त हो। उस अवस्था में दलबन्दी के कुपरिणामों से शासन व्यवस्था गहिरोशि 
हो जाती है और प्रशासन कार्य दक-सा जाता है। आज की परिस्थितियों में गहन 
दृढ़ता के लिए कार्ययालिका व व्यवस्थापिका में सामंजस्य की आवश्यकता है, ५ 
अध्यक्षात्मक प्रणाली इन दोनों में स्वाभाविक सहयोग के स्थान पर अस्वाभाविक ग' ल्‍ 
रोध की स्थापना करती है। इसलिए यह कहना उपयुक्त होगा कि इस प्रणाली का है 
दोष कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में गतिरोध उत्पत्व करना है । | 

(ग) इस प्रणालो में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। हर एक संस्था या था गे 
असफलताओं या गलत निर्णयों का अपयश दूसरी संस्था पर थोप देता है दयोंकिए 
उसके साथ मिलकर कार्य करना ही नहीं होता है। यही कारण है कि इस ग्गव्ा बह 
कार्यपालिका यह कहकर अपने उत्तरदायित्व से वच जाती है कि व्यवस्थापिका ०, 9 
बह कानून नही बनाया या इसके लिए आवश्यक घन की व्यवस्था नहीं की। हो र 
व्यवस्थापिका भी अपने उत्तरदायित्व में कार्येपालिका को रुकावट 270 रा 
अतः; इसका तीसरा वड़ा दोप राजनीतिक व्यवस्था में सुनिश्चित उत्तरदायिल * 
का है। 

(घ) इस प्रणाली में अवसर अनुकूलता नही होती है । यह संसदीय शासत ४8 
की भांति लचीली तथा परिवर्तनशील नहीं होती है | संकट या आवह रि 
संवैधानिक व्यवस्थाएं आवश्यक अधिकारों को जुटाने में वाधक रहती हैं। वातित 
पृथबकरण के वगरण निर्णय तव तक नही लिए जा सकते जब तक किक मे 
और व्यवस्थापिका उन पर सहमत नही हो। कई बार दलगत राजनीति के व ् 
के समय को विपक्षी दल सुनहरा अवसर समझकर कार्यंप्रालिका क्के न कि 
सामना करने की हर को शिश को असफल कर देता है। इसलिए इसका घौषा 
लचीलेपन व अवसर-अनुकूलता का अभाव है। विश सी 

(च) शासकों को प्रजा के प्रति सजग रखना ही काफी नहीं होता है। सता इडः 
स्पाओं मे शासकों की जनता की आवश्यकताओं ओर आकांक्षाओं के प्रति न 


क 


क्री 


भार वध्यक्षाताकः उचन प्रणात्ियां ४ 39 
गीता होनी चाहिए। स्थिति मे #तिक' हैं। ला सकते हैं, 
प्र अध्यक्षात्त: वस्था मे चुनाव हो के वाद शातकों के) हराने करने 
$ अवसरों के अभाव के गितिक ? एस० हू (5, ४, सके 
धब्राक्ती में, “राजनीतिक विश्राया है। राजनीतिक दलों को चोकतान्त्रिक 
व्यवस्वाओ का प्रहरोे माना जाता । इनके दर अहरी! मृमिका निभाने ३) और। 
ने रहने वर शासक जन इच्छा के प्रति अपुक्रियाशील- टी व्यवस्था 
का प्रंकवा दोष है। 
(8) इस व्यवस्था के ८ पका और कायंव्रालिका करण को को दल 
व्यवस्था के विकास मे पाम॑जस्य स्थिति में ला दिया है, +रन्तु सर्वोच्च य्न 
कैवल पृथक: | स्वतन्त्न होता है सर्वोच्च भी होता है ; इसके निर्यय अन्तिम हलके हैँ 
और कायक्रात्रिका त्त्या व्ववस्थाविका को अमि: हर होते है। इसके अलावा 
फयपालिका क पवस्थापिका के गठन का आधार चुकक होता है जबकि स्ोच्छ 
के न्याय घीश नियुक्त होते है गौर केवल महाप्रिकेस द्वारा जा सकते 
हैं| उनका अब का में तो भी जी गवनपर्य्त रहता है। ऐसी में न्याय- 
का अनुच्च हैस्‍्वक्षेष सेका नही जा सकता | इससे एक अनिश्चय की स्थिति 
नी उत्पन्त ह जाती है, क्योकि हर कार्यवातक क व्यवस्थापत फैय, न्यायिक उुनराव- 
लोकन (५4०५ 470॥/९९० द्वारा परण कर संविधान प्रतिकूल होने १९ रह किया 
जाता है | अत- "पायपालिका के कारण फायंपालिका के न्यवस्थाविका *ग महत्त्त क्षीण हो 
जाता है ॥)२ सवोच्च भ्यायात्य व्यवस्थापिका $ वीक सदन! बनने की स्थिति मे 
भा जाता है । 
,ध्यक्षात्मक व्यवस्था कै उण व कोष के यह कक ज्भरती है कि 
अगावी भी संसदीय ज्वक्स्पा की है प्रशंसा व. गालोचना का शिकार रही है। रन केनों 
भगालियों का भह प्रश्न भी उपस्थित है कि क्या कोई हेसी उगाली नही हो 
सकती / दोनो अकार आसन अपाहि गे के गे को एक पाय क्रप्त किया 
जे। सके और गं से बच जाए 2 दृजषरत्रेड ऐसा है कियि 
गया है हा पालिका व्यवस् में सम: पृथक्कत्व दोनों ही व्यव; 
करने काग्याह, इसी परह उपीय (पल ः््पाया) नो वहा 
की का्यबाल्िका है, को स्थायि, त्वे व उत्तर द्यित्व के दोनो ही नक्षणों के बुक्त किया गया. 
है। पर: वक्ष लोक की पिवस्थाओं $ ण्इस अगाज्नी की 
पैन्‍्भावना जोकि जिनीतिक ह में कम ही दियाई देती है 
7958 ने करा: पांचवें गण धान के इक दोनों माने का 
से किया गया आातन शब्ि के सं; सरा ग 
गए मे, इस से इ वर्षस: या (0७, ४ 8६ 
सजी जा सक्त; गि है 
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फ्रांस की संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली (॥6 पपशानी एक्ं॑धगड 

इएछंगा ए 5०एव्यााटा)...|॥# - 

चतुर्थ गणतन्त्र के काल में (946-958) फ्रांस में संसदीय प्रणाली का बढ 
अत्यन्त कदू रहा था। बारह वर्ष के अल्पकाल में 24 मन्तिमण्डल गठित हुए में। हाई 
पालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता संसदीय प्रणालियों में सर्वेत्ञ पाई जाती हैं १९४ 
में तो यह अस्थायित्व सभी सीमाओं को पार कर गया था। जतः 958 में पांचवें गग्तने 
का संविधान कार्यपालिका के स्थायित्व की व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्थाकें बबुल 
करने के उद्देश्य से श्रेरित रहा । इस सविधाव में 'दो विरोधी सिद्धाल्तो-स्वापित ! 
उत्तरदायित्व को मिलाने का प्रयत्त किया गया है। उत्तरदायित्व की व्यवस्था करे ४ 
लिए संविधान गणतन्त्ीय रांसदात्मक शासन स्थापित करता है तथा कार्यप्रति 
स्थामित्व के लिए अध्यक्षात्मक शासन को संसदात्मक शासन पर अ्तिरोषित दिया हे 
है। इससे यह न तो अमरोका की तरह का अध्यक्षात्मक शासन स्थापित करता हे 
न ब्लिटिश दग का ससदात्मक शासन ही, वरन यह दो दोनों का मेल करके एफ पा 
प्रतिमान प्रस्तुत करता है जिसे फ्रांस के लेखक 'प्रैंसिडेन्शियलिस्ट' (शा 0क्षारेंशि 
व्यवस्था कहकर पुकारते है । * 


॥७+-+--+-+-“ संसद-+ ““““77 
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स्ामास्य संटवता 


चित्र 2.0. फ्रांस की 'प्रेस्तिडेग्शियलिस्ट ध्यवस्था फी सामा 


958 के संविधान में संसदात्मक ढांचा बनाए रखा गया है परन्तु शा 
से उत्पन्न होने वाले राजनीतिक संकटों से सुरक्षा करने के लिए एक [कि बिग 
व्यवस्था की गई है जो संसदात्मक व्यवस्था के ध्वजमात्न अध्यक्ष के कीर्यी वाई 
सुंकट की परिस्थितियों में ऐसे अधिकारों का धारक बन जाता है लि | | अतीयी है! 
संवैधानिक तानाशाद् घना देते हैं ? राष्ट्रपति को दी गई यह विशेष मे हों 
इगसे राष्ट्रपति संसदीय प्रणालियों मे: ध्वजमात अध्यक्ष से बहुत मिलते बत नाग 
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चित्र 2.]| में राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री तथा मन्त्िमण्डल से विशेष सम्बन्ध रघता हुआ 
दिखाई देता है। वह व्यवस्थापिका में दलीय बहुमत द्वारा चुने हुए व्यक्ति को गान 
भस्त्री बनाए यह आवश्यक नहीं। वैसे इस व्यवस्था में संसद की प्रकृति संशय 
व्यवस्थाओं की संसद से बहुत भिन्‍न होती है । यही कार्यपालिका व व्यवस्थापिीयी 
सम्पकंता नहीं होती है। मत: यह अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अधिक करीब लगती है इस 
लिए जोसेफ ला पालोम्वारा (05०90 [.8 ?्व०तआा॥) इसे अधं-अध्यक्षात्मक बता 
(वण्बअ-एाथ्भत९ा0०। 5५४०८) कहता है। इसमें प्रधान मन्त्री को ब्यवस्यातिर 
विश्वास प्राप्त नहीं करना होता है। अमरीका की भांति फ्रांस में भी कार्यपातिकारी 
अधिक शक्तिशाली और स्थायी बनाते के उद्देश्य से राष्ट्रपति एवं पच्तिपरिए | 
व्यापक अधिकार दिए गये हैं। अनेक प्रकार से फ्रांस का राष्ट्रपति अमरीका के राष्ट्रपति 
समान है। यदि विधान मण्डल मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पाखि 
दे तो भी मन्त्रिमण्डत चल सकता है क्योकि उसका अन्तिम उत्तरदाधित्त राष्ट्रपति 
प्रति है व्यवस्थापिका के प्रति नहीं । यहां राष्ट्रपति पर अभियोग भी नही बताया न 
सकता । | 

राष्ट्रीय सभा की शक्तियों पर संविधान में महत्त्वपूर्ण अंकुश लगाकर कक 
औपचारिक अनुमोदन की संस्था वना दिया है। राष्ट्रीय सभा के सदस्य आग 
को कम करने या उसमे वृद्धि करने के लिए संशोधन प्रस्ताव नही रख सकते । दिलीप 
विधेयक केवल मस्त्िमण्डल ही प्रस्तुत कर सकता है। मन्त्रिमण्डल चाहेतो के 
मत (७०:०4 ५०.७) के लिए राष्ट्रीय सभा को बाध्य कर सकता है। गौ पे 
का अथं है कि जैसा अस्ताव मन्त्रिमण्डल ने रखा है उसे बिना किसी संशोधन के 
ही मत्त के लिए रखना ! इतना ही नही, अगर 70 दिन में बजठ पारित नहीं 
तो भन्द्रिमण्डल इसे अध्यादेश (0:70॥797०) से पारित कर लेता है। हों 
की शक्तियों पर सर्वाधिक अंकुश तो संविधान की उन धाराओं दांत लगता गा प्र 
संसद की व्यवस्थापन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उन विषयों की सूची 
संसद कानून बना सकती है, बहुत छोटी है। कं है हि. उतारी 

इस तरह फ्रांस का संविधान एक ओर, कार्मप्रालिका को संसद के अति पवर्यों री 
बनाकर संसदात्मक प्रणाली का ढांचा खड़ा करता है तथा दुसरी ओर, 40७ । है। 
रचना से कार्यपालिका को संसद से उन्मुक्त करके शक्तिशाली बात है 
ला पालोम्बारा ठौक ही कहता है कि “संविधान जानवृक्षकर व्यवस्थानिका हित हैहि 
और कार्यपालिका को शवितिशाली बनाने कायल है।” उसने विष्कर्ष मे हे बह 
“फ्रांस की वर्तमान शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मकता अमरीका की ता मस्त 
अधिक शक्तिशाली है परन्तु फिर भी यह अ्ध-अध्यक्षात्मक ही रहता हा अवियत 
मण्डल और व्यवस्थापिका में बहुत कुछ अन्त.सम्बन्ध है तथा व्यवस्थातिं 
प्रस्ताव से मन्त्रिमण्डल को हटाने का मार्ग तैयार कर सकती है।” का प्रो 
ही है। बिरी (क्षांधे 


हक के शंविधान द्वारा ससदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं के मैं 
भा नही कहा जा सकता है । इसमें विशेष अनोखापन भी नहीं 
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में पचास वर्ष पूर्व अपनाये गए संविधान (इस ]973 के राज्य विप्लव मे स्थगित कर 
दिया है) पर आधारित अत्यधिक शक्तिशाली अध्यक्षात्मक व्यवस्था में फ्रास के 
संविधान से मिलती-जुलती अनेक व्यवस्थाएं हैं । ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस का 
958 का संविधान ब्रिटेन के संविधान से कही अधिक चिली के संविधान से प्रभावित 
रहा है । सविधान के स्रोत कुछ भी रहे हों, इतना जरूर कहा जा सकता है कि फ्रांस का 
संविधान एक विकल्प प्रस्तुत करता है भौर विकासशील राज्यों मे इसके अनुकरण की 
अधिक सम्भावनाए है। 


संसदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण 


(९0०!/श7&७7२770४8 87२७॥,४५७६ 08 ए४३//2२757 ४ ४७४० 
ए२8$987२|%7 5५875) 


संतदीय ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओ के विवेचन में हमने देखा कि दोनों प्रकार 
की शासन प्रणालियों में अपनी-अपनी विज्येपताएं व गुण-दोप है। वस्तुतः दोनो ही' 
प्रणालियों में अपने-अपने ढंग से शवित के प्रयोग को नियन्त्रित करने की व्यवस्था है। 
संत्दीय प्रणाली में कार्यपा लिका व व्यवस्थापिका को सम्मिश्रित करके तथा अध्यक्षात्मक 
प्रणाली में इनको एक दूसरे से पृथक रखकर शासन द्ववित को नियन्त्रित रखा जाता है। 
परन्तु मूल्यांकन में यदि यह देखा जाए कि क्या वास्तव मे ऐसा कहीं सम्भव हो सका है, 
अथवा क्या किसी एक ससया में शक्षित के केन्द्रीकरण को रोका जा सका है ? इसका 
उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है तथा उपरोक्त विवेचन से भी यही निष्कर्प निकलता 
है कि ससदीय, अध्यक्षात्मक तथा फ्रांस की अधे-अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं में भी शासन 
शक्ति के कार्यपालिका-अधान में केन्द्रीकरण को नहीं रोका जा सका है। वास्तव में 
आजकल हर प्रकार की व्यवस्था में, कार्यपालिका शक्ति पर केवल औपचारिक नियंत्षण 
ही रह गए है! 
आज के शासन चाहे वे संसदीय हों अयवा अध्यक्षीय, सभी प्रायः कार्यपालिका प्रधान 
होते जा रहे है। सर्वत्र कार्यपालिका का प्रभाव, उसकी शक्ति और महत्त्व, व्यवस्थापिका 
के प्रभाव, उसकी शवित तथा महत्त्व से कही अधिक बढ़ गया है। आज कार्यपालिका 
सभी व्यवस्थाओं में, शासन के दोनों अंगो--व्यवस्थाविका और न्यायपरालिका, को 
प्रभावित ही नही, बहुत कुछ नियन्त्रित कर सकने की स्थिति में आ गई है। कार्यपालिका 
पर नियन्त्रणों की सभी संवैधानिक व्यवस्थाएं केवल संद्धान्तिक व औपचारिक बन गई « 
है। राजनीति की जठटिलताओ, राष्ट्रोय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली गतिविधियों 
तथा वंधारिक (0८0०४००) धाराओं से जूझने का काम कार्यप्रालिकाओ को ही 
करना होता है । देश के अन्दर के दलीय दबावों, खिचावों तथा हिंत सम्रही की संघर्षरत 
मांगों से ओत-प्रोत विश्वेप स्थितियों में कार्यपालिका ही प्रभावी कदम उठा सकती है। 
अत, कार्यपालिकाओं के महत्त्व का ज्वार सभी जगह चढ़ाव पर है। अब व्यवस्थापिकाएं, 
कार्यपालिका की अनुगामी रहने के अलावा और कोई विकल्प वास्तव में रप ही नहीं 
सकती हूँ । 
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आज वस्तुस्थिति यह है कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन के बीच ढा ईद 
अन्तर व्यवहार मे अब मिटता जा रहा है। दोनों ही प्रणालियों में कायंपरातिका सर्कर्ता 
हो गई है तथा व्यवस्था पिकाएं उनकी अनुगामी बन गई हैं। राजनीतिक दतों का किए 
व आधुनिक लोकतल्तों मे इनकी केन्द्रीय भूमिका, ससदीय व अध्यक्षातक घल्े 
सैद्धान्तिक अन्तर को व्यवहार में धूमिल बना देती है। राजनीतिक दल, एक तरफ बाग 
व शासन के बीच, तथा दुसरी ओर कार्यथालिका और व्यवस्थापिका के वीच प्रभादारी 
सम्पर्क सुत्र बन गए हैं। कार्यपालिकाओं के प्रधान, व्यवस्थापिकाओं में सत्तारद दी 
चोटी के नेता होते हैं॥ इस कारण उन्हें बहुमत का समर्थन सदा प्राप्त रहता है। 
बहुमत के समर्थन की शक्ति के आधार पर कार्यप्रालिका विधायिका का वैतृतर कस 
तथा व्यवस्थापिका को कार्यपालिका अनुगामी बनाना पड़ता है। इस तरह दल, रे 
पालिका व व्यवस्थापिका के पृथक्‍करण की अवस्था में भी इनकी मजबूत संयोजक 
बन जाते हैं। यही कारण है कि दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में एकन्सा गकित ड़ 
कार्यपालिका में स्थापित हो जाता है और संसदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं की मैं 
केवल सैद्धान्तिक व संवैधानिक स्तर पर ही रह जाता है। 


संसदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का भविष्य 


(एप्तड एएपरए 69 ए4श,/ तरगर4एए 8४० एशएचएग्रिया8५ 
0छ& 60एहर्राधरहटापरा5) 
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वर्तमान समय में करीब 60 राज्यों में से कुछ को छोड़कर बन्य प्भी राह ही 
तौर पर अपनी शासन प्रणाली को संसदीय या अध्यक्षात्मक घोषित कखे हे ब्रश 
संसदात्मक व *्यध्यक्षात्मक' शब्दावली का आधुनिक शासनों के वर्णन में का दाह 
प्रयोग होने लगा है कि यह किसी शासन व्यवस्था की आधारसृत्त प्रकृति उरी 
करने में समर्थ ही नहों रही है। अब किसी राज्य को अध्यक्षात्मक शासत कहे 
शासन व्यवस्था को समझना अर्थहीन हो गया है। अमरीका से लेकर हा 
इन्डोनेशिया, बर्मा तथा बंगलादेश जैसे राज्यों में, भी कार्यपालिका 54% गया है। 
राष्ट्रपति में निहित हैं तथा कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से पृर्थक से कक 
चारों तरफ राजनीतिक व्यवस्थाओं मे राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति दिखाई हा जे है। 
व लेटिन अमरीका में भी अधिकांश राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति के नाम /03 दर 
संसदीय प्रणालियों में भी इंगलैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान, भार, है है! 
श्रीलंका (0०,0०४) में कार्यपालिकाओं व व्यवस्थापिकाओं में सामंजस्य के ब्ववस्दी है 
इनमे राज्य का अध्यक्ष घ्वजमात्र तथा श्रधान मन्त्ी शासव काव्शान | | दी 
तरह कहा जाता है कि 97] में कुल 46 राज्यों में से 80 राज्य 8४ हुए पाए ही 
तथा 50 राज्य अध्यक्षात्मक व्यवस्था के लेबल (!46]) से अलंछत के करे हुएफ 
हैं। बाकी के 6 राज्य किसी प्रकार का विलला लगाने की चिन्ता नहीं के 

गये हैं । दवा 

इसका तो यही अर्थ लिया जा सकता है कि रांसदीय व अध्यक्षात्मक है. 


॥ 


संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियां ८: 577 


भविष्य अति उज्ज्वल है। शासन शवित के संगठन के यह दो ही प्रतिमान या नपृदे 
करीब-करीव सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं स्वीकार करती हैं और इनमे से किसी एक 
को अपनी परिस्थितियों के अधिक अनुकूल होने के कारण अपनाती है । पर तथ्य यह नहीं 
है। अगर संसदीय व अध्यक्षात्मक प्रणालियों से वह वात्पयं लिया जाएं जैसा हमने इनके 
अर्थ व विशेषताओं के विवेचन में इस अध्याय के प्रारम्भ में देखा है ती इन 46 राज्यों 
में मे करीब 37 में प्रभावी ढंग से संचालित संसदीय प्रणालिया तथा करीब 22 राज्यों में 
अध्यक्षात्मक प्रणालियां मानी जा सकती है। परन्तु संसदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं 
वाले इन 57 राज्यों में से पिछले पांच वर्षों में अनेक राज्य इन व्यवस्थाओं के मान्य ढाचे 
से हटते जा रहे हैं, तथा ऐसा प्रत्तीत होता है कि कई विकासशील राज्यों मे (यहा सब 
देशों के नामों का उल्लेय करना कठिन है) संवेधानिक ढांचे के ससदीय या अध्यक्षात्मक 
रूप में बने रहने पर भी यह राज्य व्यवहार में संसदीय या अध्यक्षात्मक नही रहे है । 
यहू प्रवृत्ति इस बात की पुष्टि करती है कि भविष्य में स्रंसदीय व अध्यक्षात्मक प्रणाली 
के क्रमण: द्िटिश व अमरीकी प्रतिमाद इन्ही तथा इन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुरूष 
राजनीतिक संस्कृतियों वाले कुछ राज्यों (4) में ही क्षेप रह जायेंगे। वैसे भी लोकतन्त्त 
का उदारवादी प्रतिमान अपनाए हुए राज्य एक के बाद दूसरे उससे विलग होते जा रहे 
हैं। लोकतन्त्न के परित्याग की प्रवृत्ति भी आजकल चढ़ाव पर है। विकासशील राज्यों, 
विद्ेषकर ब्रिदेन व अमरीका के ससदीय व अध्यक्षात्मक ढांचे, एक के बाद दूसरे राज्य मे 
गिरते जा रहे हैं। यहां पह प्रघन उठत्ता है कि स्वतन्त होने पर “तीसरे विश्व” के करीव- 
करीब सभी राज्यो ने इन दोनों में से एक, विशेषकर ब्रिटेन का संसदीय प्रतिमान या 
ढांचा अपनाकर, उसके त्याग का इतना जल्दी ही संकेत देना क्यों आरम्भ कर दिया ? 
अनेक ने तो थोड़ी कठिनाई आते ही इनको, विशेषकर संसदीय प्रणाली को, छोड़ ही 
दिया है। शेख मुजीवुरंहमान द्वारा बंगला देश में संसदीय प्रणाली का परित्याग करना 
तथा भारत में संविधान के संशोधनों पर रिपोर्ट देने के लिए निर्मित स्वर्ण सिह समित्ति 
के सामने एक यह प्रश्न भी होना कि क्‍या भारत मे संसदीय प्रणाली के स्थान पर 
अध्यक्षात्मक प्रणाली उपयुक्त रहेगी, इस बात का प्रमाण है कि कम से कम संत्तदीय 
प्रणाली का भविष्य तो विशेष उज्ज्वल नही है ? यद्यपि स्वर्ण सिह समिति ने 29 मई 
976 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सामने प्रस्तुत करते 
हुए भारत मे संसदीय व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही थी फिर भी यह नही कहा 
जा सकता कि विकासशील राज्यों में संसदीय प्रणाली लम्बे समय तक लोकप्रिय रह 
सकेगी ? फ्रांस में संसदीय प्रणाली का परित्याग तथा अमरीका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था 
को नही अपनाना वहां की दलीय व्यवस्था की प्रकृति के आघार पर ही नहीं समझाया 
जा सकता है। आजकल को जटिल राजनी तिक परिस्थितियों में ऐसी शासन व्यवस्था की 
आकांक्षा की जाने लगी है जिसमें शासक तेजी से आथिक विकास की व्यवस्था करने की 
स्थिति में हो। वैसे तो संसदीय प्रणाली इसकी श्रेष्ठतम व्यवस्था करने बाली मानी जाती 
है पर इस प्रणाली के सफल संचालन के लिए विशेष प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का 
होना आवश्यक हैं। अधिकांश नवो दित राज्यों ने प्रारम्भिक जोश मे संसदीय प्रणालियां 
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अपनाईं पर तुरन्त ही यह इन व्यवस्पार्थों में अन्तर्तिहित विरोधाभासों तगदियां 
०णाधगबरतणां०9७) के दबावों व तनावों से व्यवहार में टूटने लगीं। फलत' इनमें बातो 
लौकतन्त्र को वलि की वेदी पर चढना पड़ा या कुशल नेतृत्व व शवितशादी पर लो 
आधार से मुक्त, कार्यपालिका की तलाश में संसदीय प्रणाली को ही छोड़ दिया गया। 

बतेमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों के लिए नतो अमरीकाकी दके 
अध्यक्षात्मक शासन और न ही ब्रिटेन में प्रचलित संसदीय शासन आकर्षक रहा है। झ्ञ 
दोनों ही व्यवस्थाओं के सैद्धान्तिक खिचाव अभी भी क्षीण नहीं हुए हैं के यवाबबरै 
राजनीतिक परिस्थितियां अनेकों राजनेताओं को इनकी भ्रशंसा से आगे नहीं बढ़े क्र 
है। आजकल फ्रांस के पांचवें गणतन्त द्वारा स्थापित प्रतिमान अधिक चित हैं। हा 
पालिकाओं के बढ़ते हुए महत्त्व के अनुरूप यही व्यवस्था रह जाती हैं। थे बे 
'लोकतस्त्रों' में भविष्य में शासन व्यवस्था का क्या ढांचा रहेगा यह कहता का हु 
पर इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ब्रिटेन व अमरीका क्री कक 
अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएं अन्ततः इन दोनों राज्यों में ही प्रचलित रह जाएगी कक 
इस नमूने की शासन व्यवस्थाएं या तो समाप्त हो गई हैं या निकट भविष्य मै से 
की सम्भावना रखती हैं । £ 

संसदीय व हि 2 शासन प्रणालियों को सबसे बड़ा खतरा वैचारिक बी 
(46००१४०४] ०7५/४०६!/) का दिखाई पड़ता है। बतंमान विश्व में विचार' करा 
टकराव इतने प्रबल होते जा रहे है कि कई देश विचारधारा विशेष के अभ्याधात हि 
के लिए सर्वधानिक ढांचों के प्रतिवन्धों से मुक्त आचरण करने लगते हैं! यह 
ध्यान रखना है कि स्वयं ब्रिटेन व अमरीका में सिद्धान्त व व्यवहार में व प्रणाती ही 
गया है। वैसे भी अब सरकार का ढांचा किसी व्यवस्था की वास्तविक का होफिर 
एक मामूली नियामक तथ्य रह गया है। अगर यह बात स्वीकार कर ली का ड बोएश 
शासन व्यवस्थाओं की संरचनात्मक व्यवस्थाओं का महत्त्व ही नही रह गातीं ही बर्वह 
आधार पर किसी व्यवस्था को संसदीय या अध्यक्षात्मक शासन को नीम पर भरे 
हो जाता है । अत: संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओ के भविष्य 
कुछ ऊपर कहा गया है बह ठीक ही माना जा सकता है। 


580 : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


करेगी ? कई वार ऐसा देखा जाता है कि शक्ति-प्रयोग समुचित ढंग से किया बसे 
इसके लिए की गईं संस्थागत संरचना हर कदम पर शक्ति के प्रयोग पर पंकाएं छगे 
करके इसका प्रयोग करने में बाधाएं उत्पन्त करती हुई पाई गई है। किन्तु, व बवव 
में इस अध्याय की सीमाओं में विचार करना सम्भव सही होने के कारण है कल 
राजनीतिक शक्ति को नियत्षित रखने के विभिस्न प्रकरणों पर ही अपना ध्यावरेदिः 
करने का प्रयास करेंगे। 

राजनीतिक शक्ति के प्रयोग करने वालों की तरफ दृष्टिपात करें दो हर समोक्ति 
व्यवस्था में कुछ लोगों द्वारा ही इसका व्यवहार में प्रयोग करने की संस्यागत ब्यावर 
विथमान मिलेंगी स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं में तो केवल एक व्यवित द्वारा ही श्तिी 
प्रयोग होता है। अतः सत्ता के दुरुपयोग से बचाव को व्यवस्था का सखस्य इन्हे शो 
से हो सम्पन्धित है। इनको नियंत्रित रथने की अनेक व्यवस्थाओं में से एक मरा 
सत्ता का संश्वाकरण करना है! अर्थात राजनीतिक शक्ति, व्नवितयों के कर 
संस्थाओं में निहित करना है। इसमें राजनीतिक शक्ति का बिना 
करके इसको अलग-अलग संस्थाओं में रखा जाता है। इस प्रकार, राजनीतिक गा 
कार्यात्मक विभाजन करके व इसको विभिन्‍न संस्थाओं व व्यक्तियों में वि्ित डर 
इसके प्रयोगकर्ताओं को सुनियंत्रित रखने का प्रयास लम्बी अवधिसे लक 
जोसेफ ला पालोस्वरा का तो कहना है कि “शर्वितयीं का पृषपकरण या विशारी। 
शवितयों के मनमाने प्रयोग या इनके निरपेक्ष (90ण०) दृष्पयोग हे 8 हैप 
व्यवस्था के माध्यम के रूप में, मोतव की सबसे महत्व॒ूर्ण राजनीतिक योजों हे ः 
है।”! यही कारण है कि राजनीतिक शव्त को विभाजित करते, उसके प्रयोग | ५ 
रखने का प्रयत्व रोमन युग की शासन व्यवस्था में शी देवने को भिलता है। के एप 
फ्रेडरिक ने तो इसके लम्बे इतिहास की अपनी पुस्तक काम्तटीदुयूश्नन 2] 
डेमोफ्रेसी में विस्तार से विवेचन करके यह साबित करने का प्रभात डिया है कि गति 
राजनीतिक व्यवस्याओं की पेचीदगिमों व राज्य शवित के निर्मत्रण के थी पंविगी 
उपकरणों के विकास के बावजूद शत विभाजन व शर्वित पृथवकरण बाज भे 
बाद की एक मात्र पक्की यारन्टी घना हुआ है । ० कवलों (| 

शक्तियों के पृथवकरण से शक्ति हा लम रखने का प्रचप्तन केबल लोक कि 


ही विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी मा कम लोकतान्विक शांसनों में भी हा दिदार 
शवित सुरक्षा के लिए, शक्ित के बंटवारे या शक्ति के विद्वरण के माध्यम री बार 
व्यवस्थाएं स्थापित करके अपने अलादा अन्य किसी व्यवित ये अत हि कि 
दुस्पयोग करने से रोके रखता है। थव: शर्त के दुरपयोग ४820 6: जाती रही | 
जियद्ण की सुव्यवस्था शव्ति-पृयवकरण द्वारा प्रापीत काल से के घर 
शवित पृथय्ऋरण द्वारा शवितयों का निग्रवण दिस प्रकार होता दै इसमे 2 


कह 
मल प्रदर्शित 
उमा ज एज फजय, वीववाय गायन केक पिंदक पक 

496 , 974, 2. 82, 


शेक्तियों का पृथवंकरण : सिद्धान्त और व्यवहार :: 58] 


पृथवकरण का अय्थय॑ व परिभाषा और इस सिद्धान्त की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात 
करना होगा। 


शक्ति पृथवकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(माझ0ठराट2&, 38&ट९ठ780070 068 4प्तछ प्र्पत07४ 
0678 5524785677स्‍0४ 07 709ष्टा28) 


राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नही हो इसके लिए यह आवश्यक है कि इस शवित का 
संगठन इस प्रकार किया जाए जिससे नागरिकों की स्वतन्त्रताएं सुरक्षित बनी रहे तथा 
राजनी तिक शकित के प्रयोगकर्त्ता अपने हर कार्य के लिए उत्त रदायित्व निभाएं। इसके 
लिए शक्तियों को संस्थाओं मे निहिंत करके उन्हें नियत्नित करने का प्रचलन प्राचीन 
समय से ही चला आ रहा है। शक्तियों का संस्थाकरण करना वास्तव मे शवितयों को 
संविधान द्वारा बर्थात विधि द्वारा प्रतिवन्धित करना है। हर राज्य में शासकों को 
संदंधानिक बनाए रखने के लिए उन पर किसी न किसी प्रकार की नियंत्नण व्यवस्था का 
लगाना आवश्यक है। वैसे तो संविधान द्वारा सरकार के तन्त्र की स्थापता मात्र ही शक्ति 
की नियंत्रक व्यवस्था वन जाती है, फिर भी सविधान स्पष्ट रूप से सरकार की शक्तियों 
का ठोस नियन्त्रण भी करे यह आवश्यक है। इसके लिए संविधान द्वारा शक्तियों को 
दो प्रकार से नियंत्रण मे रखा जाता रहा है। प्रथम विधि में शासन शक्तियों का 
कार्यात्मक विभाजन ([77०7०॥०] ०शंञंणा) किया जाता है और दूसरी विधि में 
राज्य की शक्तियों का प्रदेशिक या भौगोलिक विभाजन किया जाता है। शक्तियों का 
कार्यात्मक विभाजन ही शक्ति पृथक्‍्करण कहा जाता है। राज्य शक्ति का भोगोलिक 
विभाजन, संघात्मक व्यवस्थाओं में (शक्तियों के भौगोलिक विभाजन के लिए अध्याय 
भ्यारह देखिए) किया जाता है। दोनों ही विधियों द्वारा राज्य शक्ति का एक स्थान पर 
केन्द्रण न होने देना है, जिससे उसके दुरुपयोग की सम्भावना कम से कम हो जाए। हम 
यहा शक्तियों के निर्यत्रण की प्रयम विधि से ही सम्बन्धित होने के कारण इसके विवेचन 
सक ही सीमित रहेंगे। 
मानव इतिहास की तरफ दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति को 
शक्ित के द्वारा ही नियंत्तित किया जा सकता है। वास्तव में शक्ति, शक्षित के द्वारा ही 
नियंत्रित रह सकती है। उदाहरण के लिए, किसो शक्तिशालो संस्था को नियंत्रित रखने 
के लिए यह आवश्यक है कि उसकी नियंत्तक संस्था भी उतनी ही शवितशाली बनाई 
जाए अन्यथा यह संस्था उसका नियंत्रण नही कर सकेगी। अतः राजनीतिक शक्तियों के 
दुस्घयोग को रोकने के लिए उनको नियत्रित करने की व्यवस्था शासन शबितयों को 
यूथक करके की जाती है, इससे-..- 
(।) शक्ति, शक्ति की नियंत्रक बन जाती है। 
(2) शवित, शवित द्वारा संतुलित हो जाती है। 
(3) शवित केदल अपने ही अधिकार क्षेत्र में सीमित रहती है। 
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करेगी ? कई वार ऐसा देखा जाता है कि शकिति-प्रयोग समुचित ढंग से किया बर्फ 
इसके लिए की गई संस्थागत संरचना हर कदम पर शक्ित के प्रयोग पर शंकाएं छड़ी 
करके इसका प्रयोग करने में बाधाएं उत्पन्न करतो हुई पाई गई है। किस्तु, इस कद 
में इस अध्याय की सीमाओं में विचार करना सम्भव नहीं होने के कारण हम केवत 
राजनीतिक शक्ति को निमंत्रित रखने के विभिन्‍न श्रकरणों पर ही अपना ध्यान कैफ 
करने का प्रयास करेंगे। 

राजनीतिक शवित के प्रयोग करने वालों की तरफ दृष्टिपात करें तो हर राफदीकि 
व्यवस्था में कुछ लोगों द्वारा ही इसका व्यवहार में प्रयोग करने की संस्थागत व्यवत्ता१ 
विद्यमान मिलेगी। स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं में तो केवल एक व्यक्त हारा ही शरिर 
प्रयोग होता है। अतः सत्ता के दुरुपयोग से बचाव को व्यवस्था का सखन्ध इ्ही शर्सा 
से ही सम्बन्धित है। इनको नियत्चित रखने की अनेक व्यवस्थाओं में से एक बा 
सत्ता का सस्याकरण करना है। अर्थात राजनीतिक शक्ति, ब्यक्षितयों के विस 
संस्थाओं में निहित करना है। इसमें राजवीतिक शक्ति का विभाजन या प्‌ रत 
करके इसको अलग-अलग संस्थाओं में रखा जाता है। इस प्रकार, राजनीतिक गा के 
कार्याट्मक विभाजन करके व इसको विभिन्‍न संस्थाओं वे व्यक्ियों में निहित भर 
इसके प्रयोगकर्ताओं को सुनियंत्रित रखने का प्रयास लम्बी अवधि से प्रचेतन पाक 
जोझ्तेफ ला पालोम्वरा का तो कहना है कि “शक्तियों का पृषकीएण हो दि गा 
शक्तियों के मनमाने प्रयोग या इनके निरपेक्ष (॥03500/०) उुस्पपोंग ते परप 
व्यवस्था के माध्यम के रूप में, मोनव की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक योजों ४ कि 
है।”' यही कारण है कि राजनीतिक शवित को विभाजित करते, उसके प्रयोग की श्र हि 
रखने का प्रयत्त रोमन युग की शासन व्यवस्था में भी देयने को मिलता है। | हे 
फ्रेडरिक ने तो इसके लम्बे इतिहास की अपनी प्रुस्तक कास्सदीदुयूशनन 438 
डेमोफरेंसी मे विस्तार से विवेचन करके यह साबित करने का प्रयास किया है कि वा 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की पेचीदग्ियों व राज्य शत के निर्त्रण के विध्वर्तः 
उपकरणों के विकास के बावजूद शक्षित विभाजन व शवित पृथवेकरण आज भी ते 
बाद की एक मात्र पक्की गारन्टी बना हुआ है । हु केवल ोकतसों बी 

शक्तियों के पुथवकरण से शक्ति को नियंत्रित रखने का प्रचर्लन क्रेवल से 3) 
ही विशेषता नहीं है। स्वेच्छांचारी या कम लोकतान्तिक शासवों में भी त शा 
शबित सुरक्षा के लिए, शवित के बंटवारे या शवित के वितरण के माधव 2 डा 
व्यवस्याएं स्थापित करके अपने बलाबा अस्य किसी व्यक्त वे परर्ट_ लिए शीत 
दुरुपयोग करने से रोके रखता है। अत: शक्ति के दुस्पयोग से बचा, बातो रही है। 
नियंत्रण की सुव्यवस्या शक्ति-पृथक्करण ' द्वारा प्राचीन काल से हीं की हि 


दूं गर्शि 
शक्ति पृथवररण द्वारा शवितयों का नियंत्रण क्रिस श्रक्ार होता है इसके मिंट ह 


बकदप [व एजीएम9, रेजवील वपपीव संग्राम, िंटर शा, 
[8९ , 974, 9. 82. 
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(4) शक्ति अन्य शवित के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने में अतम् हो गे 
है और 
(5) शवित अन्य शक्तियों के समान हो जाती है। 
राज्य शक्ति को देखने पर यह स्पष्ट लगता है कि राज-शकिति की बनिय्ति 
साधारणतया तीन रूपों में होती है । दुसरे शब्दों में, राज-शक्ति के सप्टव' १ 
होते हैं जो प्रकृति की दृष्टि से आपस में सम्बन्धित होते हुए भी भिल-पिल है 
राज्य शक्ति का एक पहलू राज्य की इच्छा से सम्बन्धित है। सार्वजनिक जीवन 0 0 
में राज्य की नीति, सार्दजनिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण के बारे में मूलयो व 2987 
को ही राज्य की इच्छा कहते हैं । इसकी अभिव्यक्ति के लिए, भर्थात इस इच्छा कोर 
हूप देने के लिए संस्थागत संरचना को व्यवस्थामिका या विधान मंडल कही है। ये 
स्थापिका कानूत बनाकर राज्य की इच्छा को अभिव्यकत करती है और व्यावहाति ह 
देती है। यह राज्य-शब्ति की व्यावहारिक अभिव्यक्तक संस्था है। राजयाहित की बी 
व्यवत इच्छा को कार्येूप देने वाली संरचनात्मक व्यवस्था, राज-शकिति का ईएए हा 
है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून एवं उसके द्वारा निर्धारित नीति को के 
करने का काम राज-शवित के दूसरे पहलू से सम्बन्धित संरघना का ही है। हे 3 
पालिका का नाम दिया गया है। राज-शर्ित का तीसरा पहलू विधियोंकी शा 
पम्बन्धित है और इसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। “व्यवस्पाफिी ५ 
विभित तथा कार्म पालिका द्वारा कार्यात्वित कानूनों का पालन ठीक तरह हें तवी च्ा 
वास्तविक अभिप्राय के अनुसार हो रहा है, इसका निर्णय स्यायपालिका गा 
जाता है।? इससे स्पष्ट है राज्य शक्ति के तीन पहलू स्पष्ट रूप से 00007 ब्रा 
व्यवस्थापिका राज-शवित का कानूनों के रूप में निर्माण करती है, काया), दे 
स्थाविका द्वारा निर्मित राज-इच्छा को कार्यान्वित करती है तथा स्यायपालिका हे ही 
है कि राज्य इच्छा का निर्माण व कार्यान्वयन ठीक प्रकार से हुआ है या नही 
संस्थाओं की सम्मिलित रूप से सरकार कहा जाता है। में ही पूल 
राज-शक्ति के यह तीन पहलू राज्य के विकास के प्रारम्भिक, चरण 0; हम दस 
मान लिये यये ये । इसलिए ही किसी लेखक ने यहाँ तक कह दिया है शर्ियों ह््छ 
करण का सिद्धान्त उतना ही पुराना है जितनी पुरानी राज्य नामक सत्या हे न भारों 
कथन को तो अतिश्यो वितपूर्ण ही कहेंगे, पर इतना जरूर है कि राजनीति कक में मिथ 
में बांटने का विचार अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। किम ९ बा टी 
राज्य का विचार रखा था। अरस्तू ने “सरकार को अेम्बली,, मर्ज्सेंट दवा 
शियरी नामक तीम भागों में वांढा था”? इस प्रकार अस्स्‍त ने गाता जि है 
प्रशासकीय और न्याय्रिक रूप तथा इतके अलग-अलग कॉर्प मात 
859 
ग॒वध्मा काम), सिकडसला उावाकान अब कर्म उीविशीया, मेडन गिर: 40 
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पृथवकरण का संकेत दिया था। रोम के गणतस्त्त में भी शातन कार्यों का विभाजन था । 
इसकी चर्चा रोमन लेखक पोलिवियस तथा सिसरो की रचनाओं में भी मिलती है। इसके 
बाद अनेक विचारकों के लेखों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी चर्चा मिलती है। 
किन्तु इनमें से किसी ने भी शक्तियों के पृथककरण की उस रूप में चर्चा नहीं की थी जिस 
अर्थ में उस सिद्धान्त को दाद में समझा जाने लगा था। इसी तरह 'संविदा-सिद्धान्त' 
के प्रमुख लेयक जॉन लॉक ते जब राजशक्ति को व्यवस्थापन, शासन तथा राजनय सम्बन्धी 
शक्तियों में विभाजित करने की बात वही तो बह सही मर्यों में शक्ति पृथवकरण की बात 
नहीं करके शक्तियों की प्रकृति सम्बन्धी भिन्नता पर ही जोर देता हुआ कहा जा 
सकता है। 
इस प्रकार यह कहना तो सही है कि राण्य शक्ति के विभाजन का विचार मति- 
प्राचीन है, किन्तु शक्तियों के पूथवऋरण के सिद्धान्त को हम मोस्टेस्वयू से पीछे नही ले जा 
पाते हैं। हरमन फाइनर ने ठीक ही लिखा है कि “शक्तियों के पुथवकरण का सिद्धान्त 
प्रथम बार पूर्ण रूप में केवल मोन्‍्टेस्क्यू द्वारा ही प्रतिपादित किया यया था।”* फाइनर 
ने आगे लिखा है कि "शक्तियों के पृथककरण का सिद्धान्त मोन्टेक्यू का अपना ही है यद्यपि 
इसके कुछ संकेत जॉन लॉक की पुस्तक सिविल गवर्नेमे्ट भी मिलते प्रतीत होते हैं।”” 
संत राज-शबित के पृथक्करण के नाम से जो सिद्धान्त राजनी ति शास्त्र में प्रचलित है तथा 
जिसके अनुसार व्यवस्थापन, शासन तथा व्याय, तीनों से सम्बन्धित शक्तियों का प्रयोग 
पूर्णतः स्वतस्त्र व भिन्‍्त-भिन्‍न हाथों में होता चाहिए उसका जनक फ्लांतीसी विच्ारक 
मोन्टेस्वयू ही को कहा जाता चाहिए। मोम्टेस्कयू की तरह बिटेन के एक विधिशास्त्री 
ब्लेकस्टीन ने भी राज-शक्ति के पृथवकरण के सिद्धारत का बाद में विस्तार से विवेचन 
किया था। अतः इस सिद्धान्त से मुख्यतया मीन्ठेस्क्यू का नाम जोड़ा जा सकता है जो सही 
अर्थों मे इसका जनक था। 


शब्ित-पृथबकरण की आवश्यकता 
धरम्त& 7४एघडञाशए 08 5872087887700 08 70795885) 


शकित-पृथक्करण स्िद्धास्त की ऐतिहाप्तिक पृष्ठभ्ृत्ति से यह विचार अस्लुत द्वीढ़ा है 
कि सरकार की तीनों शक्तियों को पृथक-पृथक कर दिया जाए तो शासक शक्तियों का 
दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे तथा वागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकेगी । प्लेटो, अरस्तु, 
पोलिवियस, सिसरो ओर जॉन कोक ने सरकार की जिन शक्तियों के विभाजन का जिऋ 
किया है उनके पीछे मुल रूप से उनका यही भन्तव्य था कि शक्तियों को विभाजित करते 
से इनके दुश्पयोग से बचाव की व्यवस्था हो जाती है। लॉक से पहले के विचारक इस 


,08 09, >#४97६0, 967, #. 94. 


अप्टाखादच सा, 706 उकस्सर काबे क्‍2दमल्ट न उ/मबेशाय (0/शक्यलाा5, 4॥5 हव 
बाल, हु 
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सम्बन्ध में विशेष विस्तार से इसकी आवश्यकता पर वल नहीं दे पाए ये। किलु बोडरे 
स्पष्ट रूप से उन तकों का उल्लेख किया जिनके कारण शर्वितयों का पृथवकरप बावक 
समझा गया । उसने लिखा है कि सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपरालिका और साग- 
पालिका सम्बन्धी तीनों कार्य एक-दूसरे से पृथक हैं। इनको एक नहीं समझा गा छत 
इसलिए इनको सम्पादित करने वाले व्यक्तियों का भी अलग-अलग होगा बाइश 
है । लॉक इससे आगे केवल व्यवस्थापिका और कार्य पालिका को हीं पृवक रखने ह 
देकर रह गया। उसने न्यायपालिका को पृथक, स्वतन्त् या निष्पक्ष बताते की २३ 
ओचित्य प्रस्तुत नहीं किया । अत: लॉक द्वारा प्रतिपादित शक्तियों का पृथक ण ५३ 
आवश्यकता पर विज्वेप प्रकाश नहीं डाल पाया है। कार्यपालिका व व्यवस्थापिश 
पृथक रखने के सम्बन्ध में उसका तके-शक्ति पुयवकरण पर थोड़ा अकाश इलिय है। के 
दोनों को पृथक करने के सम्बन्ध में लॉक ने लिखा है कि “जिन व्यक्तियों के हाणों मे मे 
मिर्माण की शर्त होती है उनमें विधियों को क्रियान्वित करने की शक्ति बपने है५ 
लेने की भी प्रवल इच्छा हो सकती है क्योंकि शक्ति हथियाते का अलोगव मु की 
भहान दुबंलता है ९ 

शक्तियों के पृधवकरण की आवश्यकता का विस्तार से विवेचन स्वयं मोदेलप गे 
किया है। वह फ्रांस का रहने वाला था तथा फ्राँस के राजा लुई चौदहवें को "थार 
था। इस समय फ्रांस में राजा की इच्छा ही कानून होती थी तथा उत्ती का किम 
होता था। फ्रांस की वानाशाही के वातावरण में पल्ला और उससे प्रभावित 30 
इंगलैण्ड गया तो उसे वहां पर इसके विपरीत स्थिति देखने को मिली। वहाँ व 
“राज्य ऋरंति' के बाद राजा की शक्ति मंत्रिमंडल व संतद की शक्ति के ते 
कारण, बहुत अंशों में मर्यादित हो चुकी थी। ब्रिटेन की तत्कालीन शास्त्र डरा 
देखकर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि बहां राज-शबित का पृथककरण है ओर इव 
नागरिकों को इतनी स्वतन्त्रता का वातावरण उपलब्ध है। इसी अवलोकन | 
अकस्मात व शांतिपूर्ण अवलोकन या) है प्रभावित होकर उसने दाज-सक्तिक ६7५ 
के सिद्धात्त का अ्रतिपादन किया । यद्यपि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था ता उसे 
विश्लेषण किया, किन्तु इस अभ्रमात्मक अवलोकेत पर रजनी ति-शीर्स्त ड़ डे 
सिद्धान्त देने के लिए समाज हमेशा ही उसका आमारी रहेगा। की कविता 
पृथक्करण की स्वतन्त्तः की पहली और आखिरी शर्तें मान कर इस पि# 
से विवेचन किया। ध्टरीत 

सी० एफ» स्ट्रांग ने शक्षितमों के पृथय्करण की आवश्यकता को व्यापक दृः दरार 
देखने का प्रयास किया है। उसने मोन्‍्टेस्क्यू की तरह शकित-पृधककरण को पाता है। 
पहलू इतना महत्वपूर्ण नही माता है जिदना कि इसके सकारात्मक से सिस्यि्िय पे 
उसने इसकी आवश्यकता को राजनीतिक, सामाजिक ये शी्सव कै दधातिरा बो 
जोड़ते हुए लिखा है कि “शासन के तीव विभामों-“विधात-मण्डल्, का 


तप [.०व६४० 28८ 7/९6//र5 छा टली दक्षशरकरता: 


नयायपालिक; झ्त्यों के विज्येीक 2व्यंगार॥|, 2] 0//छ०- 
0798) की एक साधारण अकिया के फलस्वरूप ह्या 7 की प्रगति 
गे की वृद्धि और उसके ठः हैई जरितता यही 
सिद्धान्त और व्यवहार के) समस्त थासाओं के दृष्टियोच: 4 आरम्भ मे 
विधि का ५ निष्प्ाद और निययिक शिवा था ; पु, बाद मे इन 
शक्ति रों को सॉपने अवृक्ति निद्ाय पे हुआ और सका १२ 
इस विवि | गा । इस अकिया #| अभृत्व शकित का विभाजन 
नही हवा यह राज्य के. ढ़्ते हुए काये को निक: बए एक पविधाननकः 
साधन मा; है यों का विश्ेषीकरण एके सीक्षी-बादी| गोर उसके 
रिपामस्व: अत्यायोजन एक पीधा-सादा पिथ्य का, किः के शक्ति 
नियत्षित ने लगी गौर से पानिक विचारों का अचार हक इस सीधे. 
सादे तथ्य हे सिद्धान्त क्‌ः लिया | है. पद्धान्त का 


स्वतन्त्रता भर बच कतिफ्य 
संविधानों को अजीब तरह हे मोड़ दिया है भौर पेसदीय एक अ्ंपदीय अायंवातिकानों 
के बोच का आधुनिक भेद कित-पथक्करण ने अस्तुत फैर दिया है | १० 

क, मोन्हेस्कयू पैथा सी० एस सट्रांग लीन के शक्तियों के धवकरण ३) भावशय- 


कता पर बल देते हए एक ही. बात के सिन्त-फिल्‍त अकार है अकट किया है। ब्चेक- 
स्टोन, एम जे० सी० ताइच और ता हारा दिए गए तक हे शक्तियों के. 
विपवकरण के) व्यवस्था जिम्नल्रिद्ित कारणों है कही जा पके है. _ 
( राजनी, तिल के दुरुपयोग के पचाव के स्पा के लिए । 
(2) गायरिकों के) स्वतन्त्रताओं बे अधिकारों क) पुरक्षा के लिए | 
वे कार्य: में वृद्धि के लिए | 
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बना दिया है। इस सम्बन्ध में हम इस घिद्धान्त के मूल्यकत के समय विस्तार हैं विवार 
करेंगे, किन्तु एक पहलू को लेकर शक्तियों के पृथवक्रण का सिद्धात्त उत्तरोत्तर [ए 
होता जा रहा है और यह है न्यायपालिका को स्वतंत्रता व निष्पक्षता को ध्यादद्वा्ि 
बनाने के साधन के रूप में इसका योगदान। आधुनिक समय में सप्ती संवैधानिक एंग, 
शक्तियों के पृथक रण के सिद्धान्त के कम से कम प्रयोग से न्यायाधीशों को दसवरी 
भावना के उतार-चढाव से परे रयने का प्रयास करते हैं। इसी के माध्यम प्र केद 
अपराध या अप्टायार की अवस्था को छोड़कर न्यायाधीशों का हठाना कट बा 
उनकी पदावधि सुरक्षित करते हुए, उनकी स्वतस्क्षतरा की निः्यक्षता सुनिश्ित डे 
व्यवस्था, हर लोकतान्त्रिक राज्य में शक्तियों के पृथवकरण के द्वास ही की बातो 
शक्षितयों के पृथवकरण के कम से कम आशिक उपयोग से समस्त संवैधानिक रो 
न्यायिक निकायों की ऐसी हैसियत बना दी जाती है कि वह बेतुके और मतमाते हक 
से मुक्त रहे और उनकी अवधि सुरक्षित रहे जिससे कि वे अपने विवेक के विद रे 
की आशंका के शिकार मे हों। न्यायपालिका की स्वतन्त्ता व निषक्षता के मिए 
बक्तियों का पृथयकरण संघात्मक व्यवस्थाओं के लिए आधारपूत है। दिया 
व्यासया, रक्षा व नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में स्वतन्त, 488 स्‍ 
न्यायालय अनिवाय है और इस कारण शक्ितयों के पृथवकरण को तिद्ास्त कप # 
सी० बाइल के शब्दों मे “्यार-वार भिन्न-भिन्न रूपों में प्रस्थापित होता रही है 
इसका यह अर्थ नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में शक्तियों के हे 
का सिद्धान्त केवल आंशिक रूप से न्यायालयों को निष्पक्ष रखने के साधा हक ्ं 
आवश्यक माना जाता है। शक्तियों के पृथवकरण के धिद्धान्त के इतिहास के पक 
हमने देखा है कि इस सिद्धान्त का महत्व तब तक कुछ नहीं था जन या 
स्वतन्त्रता का प्रश्द महत्वपूर्ण नहीं बच गया। हरमन फाइनर ने इए से आल 
ठीक ही लिखा है कि “शक्तियों के पृथनकरण के सिद्धान्त का ति-वि हे 
तक विद्येप स्थान नही रहा जद तक कि राजनीतिक स्वतन्तता का मुह 2308 [॥ 
आवश्यक नहीं बन गया”? अत: शक्तियों के पृथवकरण की आवश्यकता 2 है । 
अनेक कारण है और अतग-अलग परिस्थितियों में इसका महत्व उतारखढ़ात ४ 
गुजरता रहा है और भविष्य में भी शायद ऐसे उतार-घढ़ाव चलते रहेंगे 


वितयों के प' न्‍्त का अर्थ व परिभाषा 
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त क # 88 


अ९6पराप0 40 एहस्‍्यागाार 08 पक्कछ प्रश्रट07४ ० 
6 ए0एष्टान्‍) हि 
॥॥ रू | में डा 9 

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की व्याख्या स्वयं मोन्टेस्वयू के 8 न 
है---“प्रत्येक सरकार मे तीन प्रकार की शब्तिया होती हैं : व्यवस्था ः 
९ अर 00४ 
ना, 7. 0. शा, ट०तारंकावतर कब उद्धाणरवक यजीशशताम “१0 
एफास्थश।जए 27०55, 4967, 9. ॥7. 
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शवितियों का इववकरण - सिद्धान्त और व्यवहार - 5४१ 


णक्तिक्रे अनुसार शासक अस्थायी ये स्थायी कानूनों का निर्माण करता है ओर पहले हे 
बने हुए कानूनों का संशोधन अथवा उनकी समाप्ति करता है। दुकरी शासन सम्बन्धी... 
जिमके अनुतार वह समन्धि करता है अयवा बुद्ध की घोषणा करता है, अच्य देशों को 
राजदूत भेजवा है तथा उनके राजदूतों को अपने यहां स्थान देता है, सार्वजनिक धुरक्षा 


इस शक्ति के अनुसार वह अपराधियों को दण्छ देता है, अथवा ध्यक्तियों के झगड़ों का 
निबदारा करता है। व्यवस्थापन तैया शासत्र सम्बन्धी शक्तिया जब किसी एक व्यक्ति 


यदि इसे (न्याय शक्ति को) शासन शक्ति के ताथ जोड़ दिया जाएगा ती न्यायकर्ता का 
“पवहार हिसक एवं अत्थाचारी हो जाएगा ।/९० 
* गरा शक्तियों के पृथदकरण की व्याध्या से दो बातें मुख्य रूप से उभरती 
। उतने मुख्य रूप से दो अस्यापनाएँ स्थावित की हैं। मह इस श्रकार हैं..... 

() सरकार में तीन प्रकार की पृथक-पृथक शक्तियां हैं । 

(2) स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए इन शक्तियों का क्ेन्द्रण नही होना चाहिए। 

इस प्रकार मोम्टेस्द्यू की मान्यता है कि हर अकार की सरकार मे व्यवस्थापन, कार्य. 
पालन और न्यायपरालन को तीन शबितयां विद्यमान रहती है। चढ़ यह घारणा रबता है 


रः जग 

जाए तो इससे व्यक्त की स्वतन्त्ता समाप्त हो जाएगी । क्योंकि फैनून बनाने वाला, 
भनभाने ढय से उप्तको लागू करेगा और जागू करने से ं 
ही न्यायकर्ता होने के कारण बचत लेगा । इसलिए ऐसी नवस्था मे मोस्टेस्थय शक्ति के 
एक स्थान पर केद् के विकल्प के रूप में शक्तियों के (धक्करण का विक्तर रखता 

बौर इस शक्ति 'पपवररण से व्यक्ति को स्वतन्त्रता को सुरक्षा सम्भव मानता है। उसकी 
अमर चिता व्यक्ति की स्वतन्व्ता को खतरे से बचाने के लिए सज्य की शक्तियों के 
एकत्रीकरण को रोकना है। इसको रोकने का एकमात्र साधन उसे शक्तियों के 
किपपकरण में निहित दिखाई दिया | इस तरह, मोन्टेस्स्यू व्यक्ति की स्वतन्त्रता को रक्षा के 


2्दशारतकजचा, उ#० बा गा कर का, म०्त ज्त, ०54०७, 4966, एकल श, 
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लिए शक्तियों के एकन्नीकरण के स्थान पर शवितयों के पृथक्करण का विवार प्रलुत 
करता है तथा शक्तियों के प्रस्तावित पृथयक्ररण को औचित्यता इस ब्रधार प्र 
करता है कि सरकार में शक्तियां ही विविध प्रकार की होती हैं। सरकार की यह गा 
प्रकृति में एक दूसरी से विशिष्ट प्रकार की होते के कारण असग-अतग है रही वाह 
सन्यथा इनका दुरुपयोग होगा और व्यक्षित की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाएगी। झतप 
मोन्टेस्वयू शवितयों के पृथक्करण के सिद्धाग्त को स्मतस्वता के अपने विचारों के २ 
गिर प्रस्थापित करता है। अत: उसके स्वतस्त्रता सम्बन्धी विचारों का विवेचन कला 
प्रासंगिक होगा । रा 
मोग्टेस्वयू स्वतस्त्रता को श्रेष्ठतम मानवीय अच्छाई मालता है। उसके बे 
नाम की संस्था के आविर्भाव से स्वतन्त्रता के राजनीतिक पक्ष का महत्व के जाता! 
राजनीतिक स्वतन्त्रता की परिभाषा करते हुए उसने लिखा कि “जो हम चाहें उड़े रा 
मौर जो नही चाहे उसे नही करने की स्वतन्त्रता ही राजनीतिक स्वतन्त्रता है। ० 
स्वच्छन्द्रता नही मानता, अवितु विधि के अन्तर्गत अर्थात विधि जो कुछ कर की 
दे, उसी के अनुसार जो चाहे कर सके और जो नहीं चाहे नहीं कर सके, ही एश्तों 
स्वतन्त्रता है। संक्षेप में, विधि के अनुसार व्यवद्वार ही स्वतन्तता दै।'' (00 
0ल्काशंण्पा ज्ांतांए 89) इस प्रकार की स्वतन्त्रता की सेब सरकारों हे 
जाती है। पर हर प्रकार की सरकार में यह सम्भव नहीं हो सकती । उदार 
(7000८:४/०) या सम्तुलित सरकार का होना जरूरी है। इतना ही नहींः है! 
सम्तुलित सरकारों में भी स्वतन्त्रता तभी सम्भव है जब शक्तियों का 5 तु के 
उसके अनुसार श्ितयों के दुरुपयोग से बचने और राजनीतिक स्वत गा जार 
के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक शवित पर इस भांति तियस्त त्त्‌ हे 
किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए वाध्य नहीं कि हे! 
करने के लिए कानून विवश नही करता हो और न ही जो काबून हग हैं कता 
इस स्तर पर मोन्टेस्कयू इतिहास के अनुभव की चर्चा करता है बोर त्ता है वी 
“निरन्तर का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्त जिसके पास मे ब्रक् 
प्रवृत्ति उस शक्ति का दुर्पयोग करने की होती है और वह अपनी ' लता है 
बढ़ाता जाता है जब तक उसका सामया किसी नियन्श्रक सीमा 8 ् 
मोन्‍्टेस्क्यू के अनुसार ऐसी नियन्त्रक सीमा केवल एक ही परिस्थिति हे इलुप । 
है। जब शक्तियों का पृथवकरण करके शक्ति को शवित का ि ,एवापन का 
दिया जाय ! अतः मोन्‍्टेस्क्यू ने इस बात पर अत्यधिक जोर दिया ते हक बाहिए बोर 
और न्याय सम्बन्धी सभी शक्तितियां पूर्णहप से पृथक-पृथक हा हिंए कि 
किसी विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को यह अधिकार नही होगा टेलगू कक 
विभाग की शवित को हथिया सके अयवा उसमें हस्तक्षेप कर से 2 


7709. ८४, (#ण्फालः शा, 
स्पश्, 


रैपके अलावा अन्य को ५ 
मोन्‍्टेस्क्यू के द्वारा अतिफादित थक्ति रेथककरण हे सिद्धान्त की व्यास्या पे इस 
सिद्धान्त के तत्त्वो का विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। अत: हैम शक्तियों $ पृथक- 
रण के सिद्धान्त के विभिन्‍न तत्त्वों का विवेचन करके रैंसका मुल्याक्त करेग्रे। 

भक्तियों के पथक्करण के सिद्धान्त के तत्त्व 
(हर ण0०्छ उ्न उम्र शए्ठछ 38848447000 0्ऋ 70 ८2 £38] 
वितयो के प्यवकरण क पिद्धान्त के क्त्त्कें क्र लेकर बिद्यनों के विशेद है। इन बक्से 


अमुब कारण सिद्धान्त की सयाख्या सम्बन्धी मतभेद है| उब विद्वान इस गत पर को 


77655, (28 
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सहमत है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्वता की रक्षा के लिए शक्तियों का पृथवकरण बंपर 
है। पर शवित पृथवकरण से क्या तात्पयं लिया जाए इस पर मतभेद आरभ्म हो जाते है 
गैटिल ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, “सरकार के तीनों प्रमुख काये भिन्न 
व्यक्तियों द्वारा सम्पादित होने चाहिए और इन तीनों विभागों के काम क्षेत्र हु श 
सीमित होने चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में स्वतस्त् और सर्वोच्च बने रहें।”! गेल 
विचार मोन्‍्टेस्क्यू के विचारों से कोई भिन्नता नहीं रखते। 

ब्लैकस्टोन ने भी इन्हीं से मिलते-जुलते विचार व्यक्त किये हैं। उसने विदा हैंड 
“जहां कही कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार एक ही शक्ति व 
व्यक्ति-समूह मे निहित रहता है वहां सार्वजनिक स्वतस्तता नष्ट हो जाती है वोह शा 
अत्याचारपूर्ण कानून वनाकर उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू कर सर्केता है। यदि यार्ति 
अधिकार को व्यवस्थापिका के साथ संयुक्त कर दिया जाता है तो प्री हे बो॥ 
स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार स्वेच्छाचारी स्यायाधीशों के हाथ मे बाण 
क्योंकि वे सभी फैसले अपने मतानुसार देते हैं न कि आधारशभ्त कानूनों के न 
यदि न्यायपालिका को कार्यपालिका के साथ संयुक्त कर दिया जाए तो व्यवस्थातिं 
स्थान गौण हो जाता है ।/2% प ्् 

आधुनिक समय में एम० जे० सौ० वाइल ते अपनी पुस्तक कॉ्स्टीटपूपने है! 
सेपेरेशन ऑफ पाव्स में शक्ति पृथक्करण के सिद्धास्त को विशुद्ध हर देने की रे पु 
कही पर इसके द्वारा किया गया विवेचन किसी भी तरह मोन्देसक्यू और कक 
द्वारा की गई व्यास्या से भिन्न सही वन पाया है। स्वयं वाईल के पब्दों मे 72% 
पृथक्करण का विवेचन इस प्रकार है, “राजनीतिक स्वतन्त्रता को स्थापन और बी 
के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को विधायी, कार्यकारी और याम 
अंगों अथवा विभागों में विभाजित किया जाएं । इन तीनों अंगों में से अर ्ँ 
क्रमशः सरकार के व्यवस्थापन सम्बन्धी, प्रशासकीय और न्यायिक कीय हो।ओऔर 
दूसरे अंगो के कार्यों का अतिक्रमण करते की आज्ञा न॑ भिले। वे व्यक्त भी थे 
के इन तीमों अग्रो की रचता करते है, एक-दूसरे से पृथक हों। कोई औ कार ब्रा 
ही समय में एक से अधिक अंग मथवा शाखा का संदस्य न हो। इस प्रकाए | फतह 
प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर नियन्त्रण अथवा अंकुश रखे और व्यक्तियों का कोई 
सम्पूर्ण सरकारी तन्त्र पर नही छाए [76 

एम० जे० सी० वाइल ने शक्तियो के पृथक्करण के विशुद्ध सिद्धान्च 
की है, क्योंकि उसके अनुस्तार अपने अत्यन्तिक रूप में यह सिद्धान्त न मैगी यह मार्ट 
प्रयोग में आया है और न ही प्रयोग में लाया जा सकता हैं। इस इए भी वेद 
है कि यह सिद्धान्त ही समाजों की मूल्य व्यवस्था को सुरक्षित करने का एवं 


) 


है की बात झ 


॥4., 6. 66६९, #गंदार्वों उलराल०, 80907, 007, 233 7" 2०, जग. 


! कफ्एाएएबा ए[4०८8४०7०, 7#९ (०लाटाावाश गा वीर ग्ह5 4 
40 एव,, ##प्राा्०9, )976. 
304, 3, ८, शव, ०. ८४., 9- 43. 
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घी तक मानव मस्तिष्क खोज प्रवा है। इस सम्दन्ध में वाइल ने लिखा है कि 
“पारचात्य संस्थात्यक सिद्धान्तवादी हमेशा इस क्तिता से प्रस्त रहे कि शासन शक्ति का 
प्रयोग, जो उनके समाणों के मुल्यों को व्यावह्मरिक बनाने के लिए बति आवश्यक है, क्रित 
भकार से निय/्त्रित किया जाए जिससे वही शक्ति जो इन मूल्यों को प्रोत्याहित करने के 
बए सृजित की गईं थी, इनकी विनाशक नहीं बन जाए ।/४ चाइल ने आगे इसी सम्बन्ध 
में सिखा है कि «इस पैमस्या (मुल्यों के सुरक्षण की) के समाधान के लिए जो शासन 
सिद्धान्त प्रतिषादित किए गये हैं उन सबमे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त, आधुनिक 


महत्त्वपूर्ण रहा है ।/४७ इसी कारण यह सिद्धान्त, किसी ने किसी हूप मे, हर काल व युग 
में विदेध कर आधुनिक युद्ध मे भिन्न-भिन्न रुपों में प्रकट होने की निही प्रवृत्ति व गुण 
परिसक्षितत करता रहा है। 
उपरोक्त विवेचन से मह स्पष्ट है कि शक्ति के प्ृयक्‍करण की अआधारनृत उपयोगिता 
बनी हुई है, किन्तु राजनीतिक गी व अक्रियाओं मे मोलिक अन्तर का जाने के 
करण इस सिद्धान्त की >पवहारिक उपयोगिता प्रभावित हुईं है । जहां तक इसके तत्तवों 
मे सी प को 


(!) शासन अभिकरणों (०8०कथं०६) का इपवकरण इस सिद्धान्त का कावश्यक 
तत्व है, जिसका माशय है कि शक्ति के स्वायत केन्द्र बनाकर सरकार पर आंतरिक रूप 
अकुश रखा जाए। 


(3) सिद्धान्त की तोसरी बात व्यक्तियों क्य अमिकों के इृपकररण की है । सर 
कार के तीनों भंग, लोगों के बिल्कुल रिवेक और निश्चित समृहों के दारा गठित 
होते हैं । 

(4) इस सिद्धान्त के चौधे तत्त्व मे नह विचार है कि जब सरकार के अंग्रों, उनके 
कार्यों, उन कार्यों का संचालन करने बाले व्यक्तियों के पृथबकरण का क्रिया 
जायग्ा तब सरकार का अत्येक अंग दुसरे अंग हारे स्वेच्छाचारी या मनमाने ढंग से शक्ति 
प्रयोग करने सर नियन्त्क का कार्य करेगा। 

शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त के इन तत्त्वो के आधार पर इस पिद्धान्त के पुनः 
प्याख्या को जाए तो यह मोन्‍्टेस्व्यू इारा की गई व्याध्या से विशेष मिन्न प्रकार को नही 


70५, ८६., 9. 44. 
398४, /, 5. 
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शपितयों के पृथवफरण के सिद्धान्त की पुनर्व्यस्या 
(हए-श42छथा 07 वास व्राः089 08 हफजातश्या0ञ 77050) 


मोग्टेश्ययू ने शक्तियों कै पृयप्ररण की व्यास्या विशेष सदर्म में की पी। गोडि हाफ 
चितक गंदर्भ-रहित बितन नहीं कर पाता है। यहू यातावरण जिमममे वह विस है 
है, वह संस्पाएं जिससे उसऊा सम्बस्ध होता है तथा यहू ब्यवित जिनहे उसकी (024 
रहती है, उसके घितन को प्रभायित विये बिया सहीं रहू सशते । हर बिता पके 
समय की परिष्यितियों का प्रभाव रद्दता है। मही बात मोस्टेम्स्यू डे बारे मेंकहेशा 
सकती है। बह फ्राम में उस रामय रहा था जय लुई चोरहयां यह रहता या हि “मै 
राज्य हूं।” ( थात धा८ 500०) एस कारण मोस्टेसपू ने शतियों के विश 
(3030]0(८) पृथपकरण की बात गह्ी थी । हिस्तु विकास के दौर में राजनीतिक घात्ाओ 
में त्रातिकारी परिवतंन आ गए और उम्से शक्तियों के पृपऱ्रण की का 
आवश्यक हो गई। अब इस सिद्धान्त की निम्न प्रकार से व्यादया वी जे को 
फ, 

है-- 

(!) राजनीतिक स्वतस्त्ता की स्थापना करने व उसे बनाएं रखते के लिए उतार 
तीन धायाओं में विभक्त फी जाएं। (ह07 5वराज्रयादा शव ध्रवणिवाशकर्ग 
एणाएंपग ला ह०एव्यायला। ७८ तसतत्त 400 07०० छ्ञाती७) 

(2) हर अग या शाया का एफ पहचावनीय या स्पष्ट सरझारी बाय होगहै। 
(हक्णा छावाली ७ गा 7लापीडिण6 छलांग ् ह०एचा्रथा।) 

(3) हर शाया अपने स्वय के कार्यों कै निध्यादन तक ही सीमित रहे। (87 
णब्ाण 9९ ०गवर०6 60 (6 €घववल5० 0 08 0७॥ (ट०फ-) ॥; 

(4) हर शादा के व्यक्ति या कामिक अलग और विशिष्ट रसे जाएं । (/४0/९ 
&बणी 96 ]698 तांबधंवठ! बात 5९ए4796-) 

शक्तियों के पृथक्करण के धिद्धान्त की इस व्याख्या में विशेष महत्त 
कि यह सरकार के अंगों को अलग-अलग फरके भी उनकी सावयवी एकवा को मल 
नहीं करता। परन्तु आधारभूत दृष्टि से शक्ति पृथबकरण की यह व्याख्या भी ली 
को आधुनिक परिस्थितियों से बेमेल हो बनाए रखती है। इसकी वेमेलता का ल 
इसके मूल्यांकन के अन्तर्गत किया जाएंगा। 


की वात मेहे है 


शक्तियों के पृथयकरण के सिद्धान्त का मूल्यांकन 
(8५#.ए4व0फ१ 67 कप्तए वम्मघ0ए९ 6ए7प्तर 58ए4एकरा0फ ० ९9% 
शक्तियों के धृथककरण के सिद्धान्त की व्याथ्या मे हर विचारक ने यही को 
है कि सरकार के तीन अंगों को इस प्रकार अलग कर दिया जाए कि ४ ब॒ति पर 
५ %, स्वतत्न और सर्वोच्च रहे। वैसे इस सिद्धान्त की पुनव्यब्या में दे डी 
नही दिया गया है। नई व्याझ्या मे पृथक्करण की बात तो कही गई है. १९ 
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(१५) यह मूल्य विचारधाराओं से सम्बद्ध हो गये हैं । | 

किन्तु यह सब सतह से सम्बन्ध रखने वाले परिवत्ंन हैं। उन्हें हम मोलिक, ड्रॉहिः 
कारी या आधारभूत कहें, पर इनसे मानव के उन मूल्यों में कोई विशेष पखितत ढाए 
हो ऐसा मैं मानने के लिए तैमार नहीं हूं । आज व्यक्ति चाहे जिस विचारधारा सेशमा 
हो, वह फिर भी स्वतन्त्रता, न्याय, समानता, सम्पत्ति की पवित्नता तथा बनी गह्ताती 
मांग ही नहीं करता अपितु इसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान तक करने को तेयार एृही 
है। अतः राज-शक्ित के पृथबंकरण के आधार में स्वतस्त्ता की रक्षा का #येय बाज है 
विद्यमान है । $ 

(ज) राजनीति फी आधारभूत समस्याएं आज भी ज्यों की हयों हैं 6 णिकः 
गला] छाफालाड ० एणांहए5 उद्याबांवा 98९0 €शशा 80429)-+ शजनी तर 
आधारभूत समस्या के ज्यों की त्यों वनी रहने के सम्बन्ध में वाइल ने ठीक ही विहार हे 
“विगत शताब्दियों की समस्याएं आज भी समस्याएं बनी हुई हैं, मद्वपि उनकी सईर कट 
आकार-प्रकार व आयाम परिवतित ही गये है।”*” भाज के राजनीतिक समाज पर 
पात करे तो शायद आज का राजनीतिज्ञ भी उन्ही समस्याओं के सामने पड़ी है मं 
प्लेटो, अरस्तू और बाद के सभी राजनीतिक-चितकों का वास्‍्ता था, * 
राजनीति की यही समस्याएं हैं कि राजनीतिक समाजों में : 

(3) स्वतन्त्रता की किस प्रकार सुरक्षित बनाया जाए ? 

(४) राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किस तरह रोका जाए ? 

(॥॥) सरकार की श्रेष्ठतम ढंग से कैसे संगठित किया जाएं ? 

(४) सरकार को स्थायित्व युक्त कैसे रखा जाए ? 

(५) सरकार को उत्तरदायी कैसे बनाये रखा जाए ? 

(शं) सरकार को प्रभावकारिता कैसे बनाए रखी जाए ? हि कह हमला 

इन समस्याओ पर सरस री नजर डालते ही मह पता लग जाएगा क मत 
किसी समाज विश्ञेप या विचारधारा इत्यादि से बदल नहीं जाती है के हप पा हि 
समाज में इन समस्याओं के समाधान के प्रयास भिस्त-मिन्त अकार सै किये दवा 
परन्तु इनका सर्वेमान्य समाधान या इनकी चिंता से मुक्ति अभी तर्क नदी प्र 
एक विचारक ने बहुत सही लिखा है कि राजनीतिक विकाम्त हर हट] कहर 
समस्याओं का सर्वोत्तम हल निकालने का प्रयत्न ही रद्दा है। इन समस्याओं 
महत्त्वपूर्ण व कुछ मामलों में मौलिक परिवततन हुए है। उदाहरण के लिए- 

(3) राजनीतिक समस्याओं का संदर्भ परिवतित हे गया है। 

(॥) समस्याओं की पारस्परिकता बढ़ गई है। 

(38) समस्याओं के नये आयाम (ताप्रध्यक्ष०5) उमर गए हैँ 

(४) समस्याओं की गम्भी रता व गहनता बढ गई है। ५ 

(४) तमस्याओं की प्रकृति, आकार, प्रकार तथा प्रताव में फर्क भा 


गया है। 


३०७, 3, 0. श6, ०. ८॥., 9. 83. 


यों का पृधक्करण : चिद्धान्त और व्यवहार ., 595 
इस प्रकार 'पजनीति क) बाक्षारभुत पमस्थाओ पर के अन्तर को आए हैं, 
करैन्तु पैमस्थाए ज्यः की त्यों बनी हैई है। 4; मं राजनीतिक पमस्याएं 
पेचीदा ही गई हैं कि उनमे से का आंशिक प्रमाधान 
ही सम्भव पेगता है| इससे नह निष्कष कि: 
का मृत्त सार 


अब इतनी 
पज-अक्ततियों क प्र्यः 
ऊलता है || सक्ति: 
बना हुमा है ( 
#025/58) 


ने ग्रृ जैसे 
स्वतंत्रता का रजनी 

बला होकर रह जाता है । ब३- स्वतन्त्रता 

क्ष से अधि प्रकारात्मक पक्ष पर बच दिया जाते चेग्य है इसी तरह, 
' स्वतंत्रता से कही अधिक गम्पू्ण समाज की स्तन्तवा को अधिक मर 
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माना जाने लगा है। इस प्रकार, शक्तियों के पृथक्करण से सम्बन्धित बगशार 
वरजितः व 'स्वतंत्रता' के रूप व अप ही बदल गए हैं । अब हम गित शकितयों के [काल 
की बात इस सिद्धात्त में करते हैं वह अपने आप में ही पुरी तरह से नये बर्य में प्रुतत है 
लगी हैं । इसी तरह, जिस स्वतंत्रता की रा या सुरक्षा के उद्देश्य से ग्तियों के [वर 
की बात की जाती है उसके अप में भी परिवर्तत आ गया है। है 
आधुत्तिक समय मे शक्तियों के धृधयकरण का रूप भी बदल गया है। वर्गों पे 
नीतिक व्यवस्थाओं में राज्य की शक्तियों के विभाजन की बात नहीं की जी है। मे 
राज-शक्तियों का पृथप्फरण स्वतंत्रता के अ्॑ में परिवर्तन आ जाते कै काए ६40 
बन गया है! वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में शक्तियों के पृयवररण के सात हक 
सरकार के कार्यों को पृथक-पृथक करते की व्यवस्था की जाने लगी है। साए के 
में इतना विशिष्टीकरण हो गया है कि सरकार के इत विधिष्ट कार्यो की पक के 
आवश्यकता है। किन्तु शक्तियों के पृषक्फ़रण के सिद्धास्त का रूप कैवेत ही वि के 
करण के कारण ही नहीं बदला है । वास्तव में इस विधिष्टीक रण से हजार 
अंग--व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यावपालन के विभाजन को ही अपर मे रा । 
है, क्योकि सरकार के कार्यों की वेचीदगियों के कारण हर अंग का नैदूल नही के है 
से कम संचालन पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा होने लगा है। लाई हा, वर्द ने अपनी कम 
डिस्पोटिडम में इसी बात पर बल दिया है। आज मौकरणाही अपने विशेष गत डे ॥ ने 
व्यवस्था पिका, कार्यवालिका और यह्दां तक कि न्यायपालिका पर छात्रे लगी है पक 
आधुनिक समय में शक्तियों के पृथवकरण के स्थान पर सरकार के कार्यों के पक 
बल देने के कारण इस सिद्धान्त का रूप ही बदल गया है । 
प्रारम्भिक अवस्था में शक्तियों को पृथक करते के उपकरण 
ही प्रयोग होता था, किन्तु आधुनिक समय में शक्ितयों के पृथककर। हर क्र 
विकसित हो गए है। इन उपकरणों में प्रमुख स्थान परम्पराओं और तोकमंत 45% 
संचार के साधनों का हो गया है ! यह उपकरण सही भर्ों में प्रभावी पृ: 
बनाने वाले बनते जा रहे हैं । तार 
जिन संरचनाओं का शक्ति पृथककरण में प्रयोग होता था उनमे औपचो' बुत 
अश अधिक था, किस्तु अब अनौपचारिक संरचनाओं का चलन बढ रहा है का द्हहे 
समय में शक्ति पृथवकरण की प्रमुख संरचना, दल-पद्धति बन गई है। राजी वृक्ष 
माध्यम से शक्ति का पृथक्‍्करण इतना प्रभावी तो नहीं होता परनई बजा हा 
शासन प्रणाली प्रचलित होती है उसमे अगर कार्यपालिका व व्यवस्थापि ता 
अलग राजनीतिक दलों का आधिपत्य ही वो शक्ति का पृथवकरण पुर 
अमरीका का अनेक बार ऐसा ही अनुभव रहा है। : 
'इस विवेचन से स्पष्ट हे कि शक्तियों के पृथक्करण 
संरचनाएं बदल गई है। इस कारण इसका ऊपरी रूप वैसा नही रह सकता नए बट बॉ 
किन्तु इससे सिद्धान्त के मूल सार मे कोई अन्तर नहीं आता है। एम” जै० 58! के 
ते ठीक ही लिखा है कि “यह सिद्धास्त्र महृत्त्वमू बना हुआ है लेकित जिंत 7 


के झूप में संविधीी हे 


४ अली 


ता हैं! 


हि हि 
का परिवेश, परिशिय । 


कहा क्तियों के 
है कि पिक 
22 (०, > 78 जाता 
25065/2 
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संस्थाओं और संरचनाओं का जमाना लद गया है। राजनीतिक व्यवस्थाओं मे है 
औपचारिक “शोभा-संस्थाएं” बन गई है । आज महत्त्व इस बात का नही है कि राजीकि 
संस्थायत व्यवस्था कया और कैसी है, वरन इस बात का है कि वास्तविक राजनीति 
प्रक्रियाएं किस प्रकार की हैं ? हम इस बात के विस्तार में न जाकर दो-तीन उदाहरण 
इस तथ्य को समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए, सोवियत सं मे वर्मा 
द्वारा व्यवस्थित संस्थाएं व संरचनाएं विद्युद्ध लोकतस्व की स्थापना दिखाई देती है शि 
व्यवहार में राजनीतिक प्रक्रियाओं की प्रकृति इस शासव व्यवस्था को सर्वाधिकारी ले 
प्रदान कर देती है। भारत में था मेक्सिको में प्रतियोगी दल संरचनाएँ हैं हितु सही 
में प्रतियोगी प्रक्रिया नहीं रह जाती है। संयुक्त राज्य अमरीका में शक्तियों का 
है। इसकी ठोस संस्यागत संरचनाएं हैं, किन्तु राष्ट्रपति व कांग्रेस में केक एक 
राजनीतिक दल का प्रभुत्व होने पर सम्पूर्ण राजनी तिक प्रक्रिया भिन्‍म प्रकार कहे 
है. और सरचनात्मक व्यवस्थाएं केवल औपचारिक रहे जाती है। गए सहाय 
संरचनाओं के स्थान पर प्रक्रियाओं की प्रंधायता के कारण आधुतिक राजनीतिक मर 
स्थाओं में शवितयों के पृथक्करण का कही स्थान ही नही रह जाता है। 
शासन का कार्य जटिल हो गया है। दिन-प्रतिदिन शासन प्रविधियों मे 05 
बढ़ता जा रहा है। इसके कारण इनमें पारस्परिक सम्बन्ध बढते जा रहे है! अरवि 
प्रिष्करण से हमारा तात्पयं शांसन कार्यों में विशेषीकरण व विभिन्‍्नीकराण है का 
नई-नई प्रविधियों का विकास और प्रचलित प्रविधियों का और अधिक परिकएं हे ! 
है। उदाहरण के लिए, व्यवस्थापत कार्य की ही लिया जाए तो हम देखते है ं 
(नियमों के बनने से पहले सम्बन्धित विषय के बारे में आंकड़ों वे तथ्यों कस 
संकलन, विधेयकों का प्रारूप बनाना, मन्विमण्डल से पहले सम्बन्धित विश ४० 
प्राकृप मे फिर सुधार किया जाना तब उस पर मत्तिमण्डल में विचार और उत्ते ही 
व्यवस्थापिका में मिर्णेय के लिए आना और अन्ततः अधिनिमम के स्तर तह 9 
सम्मिलित होता है। इससे स्पष्ट है कि शासन क्रिया की अविधिया न के पक 
गईं है, अपितु उनमें पारस्परिकता बढ़ जाने के कारण ईर्त सबमे एप 
सामंजस्य की आवश्यकता होने लगी है। क्तिं 
आधुनिक लोकतास्तिक सरकारों का आधार जनसाधारण होता हैं। हल वी 
सरकार को सम्पूर्ण या जनता के बहुत बड़े भाग का समर्थन प्रात रहता आह पुठ 
शक्ति संविधानों, संस्थाओं व संरचनाओं इत्यादि द्वारा लगाए गए सभी नि ट 
हो जाती है। सरकार चाहे वह शोकवान्त्रिक, स्वेच्छाचारी या सर्वोधिकारी हे प्रा 
जनता के कल्याण की साधना करती है और इस कारण जनता का उसे पृ०  बततारी 
रहता है तब शक्ति पृथनलकरण नही शक़ित केन्द्रण की माग व इस मार्ग ले ० क्षेदल तो 
आवाज होने के कारण, राजती तिक व्यवस्था में सारी संस्थाग्त व्यवस्था 
रह जाती है। अतः सरकारों को जन-आधार शकिति-पृथवकरण के अतिईूते 


प्रेरक बन जाता है । डी खत 
जतता 


सरकारों के द्वारा शक्तियों का दुश्पयोग न हो तथा सरकार जे 


री 


गा जाता 
पतियों का उधक्क्रण वे में केकल “पवस्थापिकाय) सहलियत 
है न कि कभी प्रमाष्त न होने पाली निरूद्ी (एफण/4७॥७ ०४७३) | पेज्त बयों # यह 
कभी व्यावहारिक हे ही नही सकता ०४ 
उपरोब्त तथ्यों हे यह बात स्पष्ट होती है कि. यक्तियों के धयक्करण का सिद्धान्त 
निरपेक्ष रूप में क को अयोग में कया जा सकता है और क गक्तियों का प्णं 
के सः 
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मानी जायेगी व व्यवहार में लागू रहेगी कि “शक्तियों का आंशिक-सोमित [पर्स 
सम्भव भी है और वाछित भी है।” (ााल्व $९फक्मब00 शी 007४ $ ०) 
वब्भाय८ बाय 9०8986.) क्योंकि लोकतस्त शासन व्यवस्थाओं में बसारों 
संचालन राजनीतिक दलों के हाथों में रहता है। राजनीतिक दल बहुमत हे बाबत 
सत्ता में आते है, किन्तु यह बहुमत न निरवेक्ष होता है और व ही अधिक वोगेंश 
मत होता है, अपितु यह सापेक्ष बहुमत होता है। अतः लोकतांतिक शासन से 
में दल आधारित सरकारे द्विदलीय व्यवस्था वाले राज्यों को छोड़कर, प्रतियोगी 
दल पद्धति व्यवस्थाओं मे अधिकाशत: अल्पमत की ही होती हैं। उदाहए ते 
अमरीका के इस शताब्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति केनेडी जगता के लोड 
मतों का बहुमत प्राप्त नहीं कर सके थे । उन्हें 50 प्रतिशत से कम लोकमिय का 
प्राप्त हुए थे ! इसी तरह 952 से 97/ तक के सभी आम चुनावों में गए 
राष्ट्रीय काग्रेस को कुल मतों का 952, 957, ,962, 2967 और 97/ जा 
45 अतिशत 47,8 प्रतिशत, 44.7 प्रतिशत, :40.8 अतिशत 'तथा 43.6 ते है 
हुआ था तथा इस प्रतिशत से लोक सभा में प्राप्त स्थानों की संख्या क्रमशः 7247 
70.5 प्रतिशत, 73.2 अ्तिशत, 55.0 प्रतिशत, तथा, 67.6 श्रतिशत रही थी द 
अवस्था में अल्पमत प्राप्त करके स्थानों के बहुमत के आधार पर सत्तार्द द 
दल अल्पसब्यकों की स्वतन्त्रताओं का हनन करने का श्रल्लोभव कर सकती के हि 
अलावा भी सत्तारूढ़ दल अपने दल को हमेशा के लिए सत्ता में बनाए छी। 
राष्ट्रीय हितों के स्थान पर दलीय हिंतों पर ध्यान केन्द्रित करने लगे सर्किी | 
स्थिति लोकतमत्न व्यवस्थाओं--विकासशील व विकसित देशों--में उतपत एं उपबीगेरी 
इस प्रकार के विशेष सदर्भ में शक्तियों का सौमित पृथक्करण आवश्यक व पर 
जाता है। है विद्वाल री 
यह बड़ी विचित्न बात है कि राजनीतिक दल शक्तियों के पृवकरण के बकाएरी. 
बेमेल ओर निरथंक बनाने वाले विकास भी हैं तथा.साथ ही शक्तियों के किशन 
आवश्यक बनाने वाले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण भी बनते जा रहे हैं। उबर 
दल व्यवस्थाओं के आधार पर संचालित शासनों में शक्तियों का पृथक ए| ४५ 
में और भी महत्त्वपूर्ण बन जाता है जब समाज वैचारिक विभाजनी की है हो ! री 
परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल सत्ता में अति-जाति एएँ द्रव 
अवस्था में विचारधारा विश्लेप से सम्बन्धित राजनीतिक दल के संचार: बा 
विचारधारा वाले विपक्ष का सरकार गला न घोंट सके इसके लिए धरविरी 
पृथककरण आवश्यक है जिससे विपक्ष की सुरक्षा व्यवस्था हो गो में उस पर हर 
सरकार को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अतिक्रमण से रोकने की चिंता हेडतार 5 
गये नियंत्रण बड़ी वेचीदा परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इन तिमन्हा पल आवास 
हंद तक कमजोर हो जाती है जिससे वह व्यक्त के अधिकतम ड़ ते री 
व्यवस्थाओं, विशेषकर उसके सामाजिक व आधिक जीवत को उ्त त्ीमा हैं और बे 
पाती है, जहां व्यनित अपनी सम्पूर्ण शवित का उपयोग अच्छी तरह की स़् 





मे सर्वोत्तम बना सके | ईेसरी तरफ, इस नियः एक सीमा ऐसी होती है जिस 
वगाए गये नियंत्रण व्यवहार में सरकार को | त्रित ही नहीं रख बाते हैं 

आधुनिक लोकता-्न्रिक राज्यों मे शा पृथकक्रण के कही अधिक ऐसे 
शक्तियों के उपक्करण की है प्रकार निय॑द्ध है सके पर इतनी कमजोर 
नी नहीं बन जाए कि लए जाव: पैविधाएं ही नही जटा पाए 
अत: वाइल ने तो यहां दिया है कि “हम अभो भर गमित सरकार (7६6० 
807 शग्रग०४१) में धि पर अभी है नही जानते कि आधृति: 
'रि ऐं में थे से); हरवादियों के 


। | बेन्‍्ध् में व्यवः 
देव से तो यह निष्कर्ष निकलता है कि “शक्तियों के केन्द्रण तथा शक्तियों के पृथक्करण 
पल्याकत में व्यवहारवादियां के दृष्टिकोन को सम्मिक्तित नही करना, ईसे मृल्यांकन 
भधूरा रखता होगा। अत: हम इस सम्बन्ध मे व्यवह्मरकदियो के विचारों का संक्षेप 


न उल्लेब करते । 
व्यवहारवादी च्याख्या क भृल्यांकन 


शक्ति- ह।क्‍ हद 
(58944 ग्र०४०७ #१०एह ; 8884 धठ्णर्ढा, 2: अ74फ07 
479 50004 709) 


व्यवहारवादी धक्ति पृथक्करण को व्याध्या पे अधिक इसके चंग्रोधन और इसमें खुधारः 
के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का ही विवेचन करते है। इन्होंने शक अक्करण से 
सम्बन्धित ने अवधारगाओं: की व्यवहारवादी व्यास्या करके ईस सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाचते का प्रयत्न क्रिया है। इन्होने निम्नलिक्ित पैथ्यों के दृढ़. 
गरिद शक्ति 2पक्‍करण सम्बन्धी विचारों की >याज्या की है; 

(कक) स्वतन्त्रता को सकारात्मक धारणा (9०४४८ ८ ०९००३१६ ७६ ॥068).-... 
व्यवह्ारवादी स्वतन्त्रता से अतिबन्धों के के स्थान प्र गेक पतिकत्धों की 
स्थापना का अ| है । इस कारण बे मिश्चित सरकार का सिद्धान्त स्वीकार करते 

।॥ उनकी मान्यता है | आधुनिक समय में राजनी तिकः व्यवस्थाओं के स्थायित्व क्‌ 
उनके द्वारा श्यक कार्यों के निव्पादन के पाए पृथक्करण की गावश्यकता नहीं है । 
आधुनिक राजनीतिक न्यवस्थाएं जैक सकार से संचालित हो सके इसके लिए वे नियन्त्रण 
ने सल्तुललन की व्यवस्था को सिफारिश करते है। इससे थवित के केद्रण व. शक्ति के 
प्रयक्करण से होगे वाले सभी साभ आत्त हो जाएगे प्रथा दुगृक् हे पेचाव व्यवस्था भी 

ंगी्‌ ॥। 


रत 


[ री! पति| कारि 
पर] 2 80४थफगादव(9)... बाधुनिक समानो मे, सरकारों 
गें में समायो&ि गत कार्यों को. 


वे सामूहिकता (टगाव्कफ बला 
के ही ही, सम्पूर्ण ब्यव- 
स्थानों # जि करों के "पका होती है । सरकार अर ऐसी गवितियानी 


5७ और 4 ९ मान का, +, 45. 
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दोनी चाहिये जिससे वे व्यक्तिगत विकास और वृद्धि के आवश्यक वातावरण उपकाो 
करा सकें | व्यवित के समुचित विकास के लिए केवल राजनीतिक वातावरण की खकसा 
फरना ही पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए राजनीतिक परिवेश से कही बीत 
आधारभूत वातावरण-सामाजिक व आधिक की व्यवस्था करना भो जरूरों है। काः 
शक्ति-पृथक्करण से सरकारें कमजोर होती हैं और व्यवित, समाज और देश के बहुत 
विकास में विज्येप उपयोगी भूमिका अदा मही कर सकती हैं। इस कारण व्यवहार 
सरकार की सामूहिकतावादी गत्तिविधियों पर जोर देते हुए यह मानते हैं कि झोर 
सरकार शवितशाली बनेगी और राजनीतिक विकास व भाधुनिकीकरण का प्रभावी 
कार्यक्रम अपना सकेगी । शवित-पृथवकरण स्वतस्त्ता की रक्षा करने में मते हो हार 
हो पर मानव के विकास में, सरकार को जंजीरों से जकड़ कर रखने के कारण, करारी 
सहायक नहीं हो सकता है। अतः व्यवहारवादी, सरकार की शक्ति की सालिंत' 
के समर्थक है जिससे सरकार व्यवित के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाते 
सक्षम रहे । 

(गे) शासन-विधयों पे बन्तनिहित नियन्त्रणता (50एथफ्दशने प०४ऐए४ 
485 |700६ ८॥००७)-- शासन शक्ति का कोई भी पहलू ले लें, उसके प्रयोग की एए 
चनाएँ, विधियां तथा कामिक (9०:४077९]) होते है । यह जब्ब कार्य करते हैं ग्‌ ये 
एक पक्ष में ही अन्तनिहित नियन्त्रणता देखने को मिलती है, किन्तु जब सब मँगों, दर 
चनाओं और संस्थाओं को कार्य करना हो तो इनकी विविधां अपने आप मे दमा 
व्यवस्थाएं बन जाती हैं। यही कारण है कि लोकतन्त्र व्यवस्थाएं जब तक शक्ति के के 
उखाड़ न फेंकी जायें स्वत: बहुत मंथर गति से मरती या समाप्त होती हैं। 88 
यह कहते है कि हर व्यक्ति के व्यवहार की विधि स्वतः ही निमन्‍्त्रण व्यवस्था की सर व 
होने के कारण शक्ति पृथक्‍्करण के बारे में सोचना ही निरर्थक है। उतका ऐो गई ह 
कहना है कि अगर शवित पृथक्करण किया गया तो शासन विधिधो के द्वारा लग 
लगने वाली नियन्त्रणता भी समाप्त या अप्रभावी हो जायेगी । उनके हि न" 
कार्ये-विधि दूसरी कार्य-विधि की नियन्तक व सस्तुलक रहती है। बतः शी ते आप 
प्‌ृथवकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योकि शासन विधियां अरे 
में नियन्त्रणों 'को ठोस व्यवस्था कर देती हैं। 70 तु 

(घ) शासन प्रक्रियाओं की अ-स्वचालित प्रचालनता (ए०0-्रण॑णाणशरए व 
गंणा ता 87 एटाप्रगालात्रा 7०८९०४:९४)--सरकार की आप पिए 
ही परिचालित नही होती हैं। इनको गति प्रदान करने या उतके परिचार्े दि वे 
किसी न किसी प्रकार की प्रेरक शक्ति की अनिवायंता होती है। तकतीकीई 
किसी भी रसायन क्रिया को प्रेरित करने के लिए 'केटेलिस्ट' (०४) जो की होती 
है वैसे ही शासन प्रक्रियाओं को प्रचलित करने के लिए 'केटेलिस्ट” की आकर 
है। यही कारण है कि राजनीति की औपचारिक प्रक्रियाएं चारों तरक 
विधियों के झुंडो से घिरी रहती है । इन्हीं के द्वारा यह तय होता है कि शर्त कया 
किस भ्रकार प्रचालित होंगी या संचालित की जायेंगी । उदाहरण के लिए, 


पानिक अफियाओं की 'वास्तविकताओं को ध्यान के रखते हुए इन ९ आधारित भक्ति 
(पक्करण के. सिद्धान्त की आधुनिक राजनीतिक पं में कोई उपयोगिता नही 
मानते है उनके अनुसार शक्ति के नियतक तो स्व्ये चागरिक ही है। राजनीतिक दल 
पबाक के ह्ति भमूह, समाज को अन्य सस्यायतत व्यक्पाए क सोडमत घातको के सर 
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नियंत्रक होते हैं, किन्तु औपचारिक संस्थाओं का भी राजनीतिक व्यवस्थारं लोग 
होता है। यह अनौपचारिक या गैर संवैधानिक व्यवस्थाओं का आधार प्रस्तुत कसी है 
इसलिये इनमें नियन्त्रण व सस्तुलन की व्यवस्था करने से अतौपचारिक संस्थाओं की 
प्रभावकारिता में भी वृद्धि होगी। इसलिये इनकी अनदेखी तो शही की जा घी, 
किन्तु केवल इन्ही का पृथनकरण करके स्वतन्त्रता की रक्षा व्यवस्था केला भी विस 
है। इन औपचारिक संस्थाओं के पृयवकरण से व्यवहार में राजनीतिक प्रक्रियाएं रू 
कुछ अप्रभावित ही रहती हैं । अत: व्यवह्ारवादियों के अनुसार इनका पृयकरत पर 
उपयोगिता ही रखता है। हि 

शक्तियों के पृथवक रण के सिद्धान्त के मूल्यांकन के निष्कर्ष के सम्बन्ध में गाए ५५ 
ने बहुत ठीक ही लिखा है कि “शक्तियों के पृ थवकरण का सिद्धान्त, सरकार कै ले 
सिद्धान्त के रूप में केवल अकेला, प्रभावी और स्थायी राजवीतिक व्यवस्थाओं 285 
आधार प्रस्तुत करने में पूर्णल्प से असफल रहा है। इसलिए ही इस विद्ान्त या 
राजनीतिक विचारों, जैसे मिश्रित सरकार के सिद्धान्त, समतोलन के विचार कौर का 
तथा सतुलन की धारणाओं के साथ मिलाया या जोड़ा गया है” अतः बता कि 
उपयुक्त ही होगा कि परिवर्तित जटिल व राजनीतिक पक्रियाओं के कारश ए 
पृथवकरण के सिद्धान्त की अकेले विश्वेप उपादेयता नही रह गई है। 


विकासशील राज्यों में शक्ति-पृथक्करण का सिंडाए 6 
(प्र प्न/000४ 08 58ए4ए 8707४ 07 ए0एष्टश5 ४ 02१४ 
€00ए्रारशा59) 


| 
हर विकासशील राज्य का साम्राज्यवादी शासन के समय का अनुभव 223 हि 
इस युग में साम्राज्यवादियों ने शक्ति पृथवकरण की बात ही नहें शो की अधीर्काी 
व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रताएं नाममात्न को भी नही थी। हा कु गकरण हो 
के समय ही अनेक उपनिवेशी देशों में शासन अंगों का सं रचनात्मक ४ हि सम्बशत 
लगा था। साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष का नारा भी केवल स्वतन्त्रता जगत दर 
होने के कारण जब यह देश स्वतन्त्र हुए तो इनके संविधानों में, जो सार ते धार 
प्रस्तुत नमूनों पर ही आधारित किए गए ये, स्वतन्त्रता की रक्षा की वि क्या 
की गई। इन संविधानों में न केवल मौलिक अधिकारों का विस्वार 
गया वरन शक्तियों के पृथयकरण को पूर्ण या आंशिक रूप में ही व्यवस्थाएं हीं गई 
न्‍्यायपालिकाओं को पृथक एवं स्वतस्त बनाने की संविधान में ही नाग वी 
जिससे न्यायालय स्वतन्त्र होकर निष्पक्ष न्याय कर सके ओर हा कप को कई अं 
स्वतन्त्रताओ के रक्षक रहे | अधिकांश देशी के संविधानों में न्यायाधीश 
से स्वतन्त्र रखने के प्रावधान सम्मिलित किये गये । उदाहरण के लिए, 
संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान द्वारा ही इत 


950 क मद 
ती सुरक्षाएं 


25/044,, 9. 4. 
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शोर से दफनाया जाने लगा। कुछ देशों में यह अब भी जीवित है पर अपन मृघु रे 
अत्यधिक समीप पहुंच गया है। विकासशील राज्यों में कुछ ही राज्य ऐसे हैं का 
परिस्थितियों के अनुसार सिद्धान्त की संस्थायत व्यवस्थाओं में हेर-फेर किये गे हैं प 
मौलिक रूप में इसकी उपयोगिता को बनाए रखा जा रहा है। भारत और थ्रीतंग झ 
क्षेत्र के ऐसे देश है जहां सीमित शक्ति पृथयकरण की ही “व्यवस्था की गई पी पर बे 
दबावों के बावजूद इन देशों में यह सिद्धान्त अभी उपयोगी भूमिका निभा रहा है, ढ्लि 
कुल मिलाकर विकासशील देशों में शक्तियों का पृथवकरण या तो समाप्त हो गया है 
केवल औपचारिकता मात्र रह गया है । है 

विकासशील राज्यों में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की उपयोगिता व बाई 
श्यकता लम्बी अवधि तक रहने की परिस्थितियां थीं। अगर उच्च वर्ग व अभिनतों के 
द्वारा शक्ति पृथषक्करण के सिद्धान्त के साथ छेड़-छाड़ नही की जाती तो शायद इन दो 
नागरिकों की स्वतन्त्रता, राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व तथा राजनीतिकंग्न 
की सुचारुता तब तक बनी रह सकती थी जब तक कि शक्ति पृथवकरण के काय॑ को अप 
हाथों में लेने वाले आधुनिक अभिकरण व संरचनाएं--स्वस्थ व स्थायी देखनदति, 
संगठित हिंत व दबाव-समूह, जागरूक जनमत और राजनीतिक प्रक्रियाओं में स्थापित, 
सद्दी अर्थों मे विकसित नहीं हो जाते। अगर इतनी अवधि तक शक्ति पृषकारणरी 
व्यवस्थाए प्रभावी रह जातीं तो शायद लोकतन्त्र इन देशों की भूमि में गहरी बह जे 
लेता और फिर इधर-उधर के छोठे-मोटे हवा के झोंके तोकतान्तिक शासन सरपताी 
को उखाड़ने मे सफल नहीं हो पाते। किन्तु दुर्भाग्य है इन देशीं का कि जि 
की प्राप्ति के लिए लाखों व्यक्तियों (अलजीरिया व वियतनाम में क्रमश. देश | का 
लाख आदमी स्वतन्त्ता आंदोलनों में मारे गये थे) ने अपना वतिदात किया, 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के तुरन्त बाद सत्ता की होड़ में हमेशा के लिए सत्ता के भूसे गा 
के द्वारा दफना दी गई बंगला देश मे 5 अगस्त 2975 व उसके वाद की घटनाओं! 
इसका अच्छा ज्ञान हो जाता है । 

विकासशील राज्यों में एक विचित्र स्थिति यह भी है कि यहां बे" छरे 
से सम्बन्धित आधुनिक उपकरण, संरचनाएं व प्रक्रियाएं विकसित नही हुई है हि डी 
अभाव में ही शक्ति केन्द्रण होने लगा है। यह खतरनाक प्रवृत्ति है तथा ल! हक 
भावना के प्रतिकूल जाने वाली है। शक्तियों के पृथनकरण की उपयोगिता दे 
होती है जब शवित नियंत्रक औपचारिक संरचनाएं विकसित ही न हों बल 
प्रभावी भी बन जाएं। विकास्शौल राज्यों में से अनेक में अभी ऐसा बहूँवें सीमित है 
में हो पाया है। ऐसी स्थिति में शक्ति पृथककरण से मिलने वाली सुरक्षा तथा ४ छि बँ 
समाप्त होने लगती है और इसका सीधा परिणाम जनतन्त्न का अंत होते की रो थे 
का प्रस्तुत होना है । अतः इन देशों में शक्ति पृथककरण की विचित् स्थिति है। है। 
लुप्त हो गया है या जहां है वहा केवल सैद्धान्तिक रूप में बचा हआ भर 
42वें संशोधन के बाद भारत भो इसका अववाद नही रह गया लगता है। 

मभाम जनता में यह आन्ति है कि लोकतस्त्न का गला जनता के हंस से भी 


भी शक्तियों के कै 
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इतना पिछड़ापन है कि अभी कई दशकों तक इन देशों में शक्ति तियंत्रण की अनोपबाति 
व्यवस्थाएं विकसित नहीं हो पाएंगी । अतः निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि विका- 
शील देशों में आने वाले अनेक वर्षों तऊ लोकतस्त्र के स्थायित्व-साधन के हु में शक 
के पृथक्करण की आवश्यकता व उपयोगिता बनी रहेगी। विकासशील देशों के राजी: 
शास्त्रियों को यह वात भी मही भूलनी है कि विकसित राज्यों में इस दिद्वाल ग्री 
उपयोगिता को पूरी तरह नकारा नही गया है। इस सम्बन्ध में इन देशों में केवल यह 
विचार प्रवल हुआ है कि शक्ति पृथवकरण निरपेक्ष रूप में हानिकारक है। मेंत- सगि 
शबवित पृथककरण की बात पर बल दिया जाने लगा है। बैंसे अनेक विकप्ित रा्योंईं 
विरोधी विचारधाराओं वाले राजनी तिऊ दलों के टकराव और अदल-वदत कर मिस 
में इनके सत्तारूढ़ होने की सम्भावना के कारण अनेक विचारक इस वात पर बच देने हो 
हैं कि आने वाले वर्षों मे शक्तियों के पृ थवकरण का सिद्धान्त सुविकत्तित ओर रागनीतिक 
दृष्टि से स्थायित्व वाले पश्चिमी राज्यों में और भी अधिक आवश्यक और उपयोगी 
होगा। इस प्रकार के विचारों मे सत्यता का अंश काफी मात्ता में माता जा सकता है । 
यह कहना कठिन नहीं होना चाहिए कि शवित्यों के पृथक्करण का महँस्ते तब तो है 
रहेगा जब तक लोकतान्त्रिक ढंग से राजनीतिक समाज प्रशासित होते का प्रयातत 


रहेगे। 


शक्ति पृथवकरण का नवीन रूप : नियंत्रण व संतुलन सिदाल 


४0 
(प्तह एफ 7089 08 डहए4वर4्षा0प 67 70785 र पप्त8 बप्तए0९ 
लाएटार5 8४० 86.50४025) 


नवीन हप कही में 


ता है बिधतें 
वे सो 
जाए। 


दिया 


नियंत्रण व संतुलन का सिद्धान्त, शक्ति के पृथक्क रण के सिद्धान्त का 
सकता है। इससे सरकार के अंगों को इस प्रकार सम्बन्धित बनाया जे पा 
भी अंग एक-दूसरे पर हावी नही हो सके और अपने आप में इतना का 
भी नही बन सके कि वह व्यक्ति की स्वतस्त्ता के लिए वास्तविक 9 डर 
इसके लिए शासन शक्तियों को नियंत्रित रखने के लिए आवक में संतुलित 
जाता है । ह्ली 

हम देख चुके हैं कि शक्तियों का पूर्ण पृथकक्ररण न तो व्यावहारिक ही है 2 
परिवर्तित परिस्थितियों मे हितकर है। सरकार के तीनों भंगी के अर ही व्यवर्सय 
रखते हुए भी आवश्यक है कि इनमें परस्पर सम्बन्ध और सर्मस्सक को है ता 
व्याप्त रखी जाए कि वे एक दूसरे पर नियन्त्रण और संतुलन रब ब्ो 
सरकार में एकता और समझ्पता की भावना नहीं आ सकती। शकित कक ्टि 
निरवेक्ष रूप से लागू करना सम्भव नहीं होने के कारण इस विडात ता हूँ. जि 
सिद्धान्त, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धान्त के साथ संयुक्त किम! के प्रत्येक मी 
शवितयों के पृथवकरण से होने वाली हानियो से बचा जा सके तथा शासन विभाग, अपे 
को एक-दूसरे पर भी इस प्रकार निभेर कर दिया जाए तथा जिससे कोई की भाग ए 
सत्र में स्वतन्न्न रहते हुए मनमानी नही कर सके । इससे शासन 


- शक्तियों का पृथवकरण : सिद्धान्त और व्यवहार :: 609 


दूसरे से संतुलित हो जाते हैं, क्योकि किसी भी अंग के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुप- 
योग दुसरे अंग के नियंत्रण से रोक दिया जाता है । नियंत्रण और संतुलन के सिद्धान्त को 
हम रेखा चित्र द्वारा इस प्रकार समझा घकते हैं। अमरीका के सबिधान में शक्तियों के 
नियंत्रण भौर संतुलन की व्यवस्था इस प्रकार चित्रित की जा सकती है । 


अर्रीका में शाखत शक्तियों को 'निषत्रण” 'सतुलन' व “स्वतत्र व्यवस्था 





| अ्यवस्थापन अधिनियमों को असर्वधानिक घोषित करना 





(7) कार्यदालिका कार्यों को मर्वश्ध करता 
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. भद्दा अभियोग 
2 विदुक्तियों की पुष्टि 
3, सधियों को पृष्टि 







(।) स्यायाघीजों की तियुक्ति क अनुमोरत (2) रुणणीशों को हटाने के 
लिए भट्टा अभियोप सगाता 


चित्र 43 . अमरीका में शासन शक्तियों की नियंत्रण संतुलन व स्वतस्त्र व्यवस्था 


चित्न 3.] से स्पष्ट है कि अमरीका के संविधान में सरकार के हर अंग को स्वतन्त्त 
बताया गया है तथा अपने अधिकार घेरे में रहते हुए हर एक अंग अपने लिए निर्धारित 
कार्यों का निष्पादन स्वतन्त्रतापुर्कक कर सकता है। उदाहरण के लिए, उपरोक्त रेया 
चिद्न में कांग्रेस (विधान मण्डल), राष्ट्रपति (कार्मपरालिका) तथा सर्वोच्च न्यायालय 
(न्यायपालिका) के अपने स्वतन्त्न कार्यो के सम्बन्ध में की गई व्यवस्थाओं का हर अंग 
के वृत्त मे ही उल्लेय किया गया है। किन्तु इन स्वतन्त्र शक्तियों का किसी शासन भंग 
द्वारा दुस्पयोग न हो अर्थात शक्ति संतुलन बिगड़े नही इसलिये हर मंग को दूसरे अंग को 
नियन्त्रित रखने के लिए अधिकार दिए गये हैं। इन निर्यत्रण अधिकारों को रेखा विज्न 
में तीर के निधान की रेखा के साथ ही दिखाया गया है। उदाहरण के स्िए, व्यवस्थापिका 
का कार्यपरालिका पर तीन प्रकार से () महामियोग लगाकर, (2) नियुक्तियों की पुष्टि 
और (3) संविधियों की पुष्टि करके, निय॑त्रण व्यवस्थित दिया गया है। इसी तरह, अन्य 
अंग एक दुसरे के नियंत्रक के रूप में व्यवस्यित किए गये हैं। इससे शक्तियों को स्वतस्थता 
के साथ ही साय इनका नियंत्रण व उस नियंत्रण से तीनों शक्तियों का संतुलन हो जाता है । 

शक्तियों के पृथवकरण व नियत्ण संतुलन को भारत में किस प्रकार व्यवस्यित 
किया गया है, इसका चित्र 3.2 में स्पष्टोफरण डिया गया है । भारत में शवित- 
पुपवकरण तपा वियंत्रण संतुलन की सीमित व्यवस्या ही को गई है। चित्र 3.2 रा 


60 ४ पुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


विस्तार से विवेचन आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारतीय विद्यार्थी इस प्रकार की करता 
का सामास्य ज्ञान रखता है। यहां संसदीय, प्रणाली के कारण कार्यपालिका वे लक 
पिका का घनिष्ठ सम्बन्ध है और इस कारण वास्तविक कार्यपालिका तथा विधान मत 
बे विधान मण्डल के दीनों सदन---लोकसभा व राज्यसभा, सम्मिलित रूप से एसेद वा 
की संस्था बनाते है । इसके आपसी सम्बन्धों को रेखा तीरों (600/0 ॥7) ऐ समझाया 
गया है। अतः यह धारणा कि संसदीय प्रणालियों में शवितयों का पृथवकरण गहीं होगे, 
वास्तव में सही नही है | इतना जरूर है कि इन प्रणालियों में सीमित शक्िनृगकात 
होता है तथा नियंत्रण व संतुलन पर अधिक बल दिया गाता है। सामास्यंवया पंत 
शासनों में भी न्यायपालिका को पूर्णरूप से पृथक रखने की व्यवस्था होती-है। 


डाद॑पालिफा कार्यों का पृतदशदोकत 
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न्यायाधीशों प्र महाभियोग व #टाना 
सखद के व्यवस्थापत कार्यों का न्यायिक पुते रावलोकत 4 रा 





चित्र 3.2. भारत में शक्ति-पृथकर्क रण, नियन्त्रण ये सन्तुलत इपवर्थां 


शक्षितयों के पृथथकरण का सिद्धान्त आधुत्तिक राज्यों में किस प्रकार अवध 20 
रह गया है तथा सर्वधानिक नियंत्रण संतुलन के स्थान पर अन्य अनौपचारिक पंस्ववा्ी 
नियंत्रण संतुलन से स्वयं नियंत्रण संतुलन का सिद्धात्त भी किस अकार के वर्ल मेंदार्तिरि 
रह गया है, इसको चित्र 3 3 द्वारा समझा जा सकता है, किन्तु इसको शवितर 7 दे 
के सिद्धान्त के शुद्ध रूप का चित्रण करने के बाद ही समझना सरल होगा इतर 
शक्तियों के पूर्ण पृप_क्करण का चित्र दिया जा रहा है। ह 
_ शुद्ध शक्षितियों के पृथवकरण में जैसा कि चित्र 3.3 में दिखाया गम है आन गे 
मे गेससंवैधानिक था संवैधानिक सम्बन्धों का कोई स्थान नहीं होता है| हैं. को 
मौलिक शकितयां होती है तथा सीधे संविधान द्वारा उसे प्राप्त होती हैं मु 
अन्त.निर्भरता रहती है और न ही उनमें हिसी प्रकार की सम्पर्कता की लक! 


डर जे ः कार्य हट 
है। हर संग की अलग संस्यागत व्यवस्था होती है, अलग कामिक (कारन 


शक्तियों का पुधवकरण : सिद्धान्त और व्यवहार :: 6] 


तथा हर अंग अपने क्षेत्र में सीमित, स्वतन्त्र व सर्वोच्च रहता है। यह रूप न कभी व्यवहार 
में प्रयुवत हुआ है और मे प्रयोग में ही लाया जा सकता है। 

शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण के प्रथम और अन्तिम प्रयोग का प्रयास अमरीका में किया 
गया था पर वहां भी इसके शुद्ध रूप को नियंत्रण व संतुलन से विकृत करके ही इसे 
अपनाया गया है, किन्तु अब विकसित राज्यों में नियंत्रण-संतुलन की गेर-संवंधानिक 
संरचनाओं के कारण शवित पुथवकरण, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धान्त व्यावहारिक रूप 
में बहुत कम सक्रिय रहता हैं। अन्य संरचनाएं वह सब कार्य करने लगी है जो इन दोनों 
पिद्धास्तों की व्यवस्था के द्वारा किये जाते थे अर्थात सरकार को नियंत्वित करने व व्यक्ति 
फ्ो स्वतन्त्रता को सुरक्षित करने के नये साधन इस प्रकार चित्तित किए जा सकते है। 


स्विधान हर अग की शक्ति का स्लोत 


स्वतत न जुक व क्षेव स्वतत्र सगठन व 'शोव स्वतत्र सगठन व॑ होल 


इस क्षेत्र में सीमित ॥ इस क्षेव में सीमित । इस क्षेत्र मे सीमित 
2 इस क्षेत्र में स्वतत्र 2 इस क्षेव में स्वतव 2 इस क्षेत्र में स्वतत 
क्षेत्र मे सर्वोच्च 





चित्र 3.3. शुद्ध शक्ित-पृथक्क रण में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं 
न्यापपालिका का स्वतन्‍्त्र अस्तित्व 


इस चित्र में यह स्पष्ट है कि किस प्रकार से सरकार के तीनों अंग राजनीत्तिक दलों, दवाव 
व हिंत समूहों, राजनीतिक प्रक्रिया, लोकमत तथा जने संचार के साधनों से पारस्परिकता 
की आस्था में आा जाते हैं। चित्र 3.4 से यह और भी स्पष्ट हो जाता है। 

इस प्रकार विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन संरचनात्मक व्यवस्थाओं के 
ऋारण नियंदण व संतुलन का सिद्धान्त भी अनावश्यक होता जा रहा है, किम्तु 
विकासशील राज्यों में इन सबका अभी इस रूप में विकास नही हुआ है अतः इन देशों 
में लोकतसन्त्न व्यवस्था के संरक्षक के रूप में सोमित शक्ति पृथककरण की अभी भी 
आवश्यकता मानी जा सकती है । चित्र 3.4 तथा ममरीका में नियंत्रण संतुलन के 
चित्र 3 | से यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्तियों के नियंत्रण व संतुलन के दो रूप 
हो गए हैं। यह दो रूप इस प्रकार हैं--(क) संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था, 
और (ख) गेर-संवेधानिक नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था । 

इन दोनों व्यवस्थाओों का पृथक-पृथक विवेचन करके इनकी सापेक्ष उपयोगिता या 
निरथंकता के बारे में निष्कर्ष तिकालना सम्भव होगा। अत: हम इनका अलग-अलग 
विवेचन करेंगे। 





6]2 : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनी तिक संस्थाएं 


(क) संवैधानिक नियंत्रण व संतुलन व्यवस्था (॥6 ००७प्रोणीणाज 9४6० 
०६ ०९९८७ 4870 0७४]57०६5)--शक्ितियों के पूर्ण पृथवक्रण की अव्यावहासिता व 
पूर्ण शक्ति पृथवकरण से होने वाली हानियों से बचने के लिए अमरीका के संविदा 
निर्माताओं से लेकर आज तक कहीं भी शवित पृथक्करण का सिद्धान्त शुद्ध हप मे रह 
अपनाया गया है। इसके स्थान पर नियंत्रण व शवित संतुलन की व्यवस्था करेता 
प्रचलन है। अधिकांश राज्यों में ऐसे नियंत्रण व संतुलन संविधान द्वारा ही स्थाणिरर 
दिये जाते हैं । ऐसी व्यवस्था को हमने शक्ितयों के नियंत्रण-संतुलन की संवंधानिक सवा 
कहा है। इस व्यवस्था में यह अच्छाई है कि इसमें नियंत्रण व्यवस्थाएं सुनिश्थित होती 
हैं। नियंत्रण व्यवस्थाओं को लागू करने की औपचारिक व्यवस्पाएं होती हैं बोर 
सामान्य परिस्थितियों में यह नियंत्रण व्यवस्थाएं प्रभावी रहतो हैं। 


रारकार 
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चित्र 43.4. सरकार फे अंगों की सम्पर्कता के गर-संबंधानिक साधते 


परन्तु अगर नियस्त्रण-सन्तुलन के सिद्धान्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि देपे तो ॥ १ 
कि वियन्तण-संतुलन सामास्य परिस्थितियों के स्थान पर असामान्य परित्यितियो है 
आवश्यक होते हैं तथा ऐसी परिस्थितियों में इनकी औपचारिक संरचवार्मक 02 
प्रभावहीन हो जाती हैं। जब कोई सरकार शक्तियों का दुश्पयोग करते पर 5? 
उसको संववंधानिक व्यवस्थाएं रोक सकते में अक्सर असफल रहती हैं। बतः गा रह 
नियंत्रण-मंतुलन व्यवस्थाओं की उपयोगिता संदिग्ध ही कही जा सबती है। अर तर 
लिए, सभी विकासणीस राज्यों में जहां सोकतस्त्र सैनिए प्रांतियों से नहीं मगा। 
गया इन देशों में संवधानिक नियंत्रण संदुसनों के होते हुए भी सारा ते 20 
शवितयों को हृथिया लिया था। अतः हम निष्पर्ष में यह गद्द सारते हैं रिगरा 
निषंध्रण ये संदुलन स्पवस्था सामान्य परिस्थितियों में अनावश्यक व मगाधारय किए 






हाविर 
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तियों में अप्रभावी ही रहती है। इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित विवेचन से अच्छी तरह 
“हो जाएगा । 
संवंधानिक नियंत्रण-संतुलन सिद्धान्त की आवश्यकता के वारे में शकितयों के 
पृथवकरण के संदर्भ में ही स्पष्टीकरण किया जाता है। अपने अत्यन्तिक (छतशाह) 
रूप में शक्तियों के पृथनकरण के सिद्धान्त का तात्पय तीनों विभागों का एक दूसरे से युर्ण 
पृथवकरण है । इस अर्थ में इसको आधुनिक दशाओं में व्यावहारिक रूप देता असम्भव 
है, वर्योकि संवैधानिक सरकार का कारोबार इतना जटिल होता है कि प्रत्येक विभाग 
के क्षेत्र का ऐसी रीति में निरपण नहीं हो सकता कि प्रत्येक विभाग अपनी निदिष्ट 
सोमा मे स्वृतन्त्त तथा सर्वोच्च रह सके । अतः शक्तियों के नियंत्नण और संतुलन के 
सिद्धान्त का उपयोग किया जाता है। 
इस सिद्धान्त में शासन के तीनों अंगों की शक्तियों के लिए ऐसा प्रबन्ध कर दिया 
जाता है कि तीनों अंग अपने-अपने काये क्षेत्र में स्व॒तन्त्त रहते हुए भी आपस में एक दूसरे 
पर ऐसा नियन्त्रण बनाए रखते हैं जिससे शक्षित का सन्तुलन बना रहता है। शासन के 
प्रत्येक विभाग को एक दूसरे पर कुछ ह॒द तक निर्भर बना दिया जाता है ताकि कोई 
विभाग यदि कभी अपनी जिम्मेदारी न निभाएं तो शासन का दूसरा अंग उसे सचेत करने 
और अपनी सीमाओं में कार्य करने के लिए मजबूर करने का कार्य कर सकता है। इस 
सबका उद्देश्य यह है कि शवितयों के पृथबकरण के बावजूद शासने अंग अपनी मनमानी 
नहीं कर सके । इससे तीनों अंगों मे परस्पर सामंजस्य और नियन्त्रण के साथ-साथ उनका 
स्वतन्त्न अस्तित्व तथा पृथवता भी बनी रहती है। 
यहां ध्यान देने की बात यह है कि शक्तियों को केवल नियन्त्रित करने का ही लक्ष्य 
होता तो कोई कठिनाई नही होती । यह अनेक विधियों में से किसी का प्रयोग करके 
स्थापित किया जा सकता है। परन्तु नियन्त्रण ऐसा होना चाहिये जिससे द्वीनों अंगों में 
संतुलत बना रहे । यह संतुलन की व्यवस्था ही तीवों अंगों मे सहयोग तथा सामंजस्य की 
स्थापता कर सकती है | इसलिये इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषता निम्नलिखित तीन बातों 
के सम्मिश्रण में हे। प्रथम, यह शक्तियों को पृथक रखता है, दुसरे, इन पृथक-पृथक 
शक्तियों को नियन्त्रित करता है और तीसरे, इन पृथक व नियन्त्रित शक्तियों में संतुलन 
स्थापित करता है। यही कारण है कि आधुनिक युग में व्यवस्थापिका को अविश्वास के 
प्रस्तावों या महाभियोग के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार प्राष्त होता 
है। इसी तरह, कार्यंपालिका को विधेयकों के निर्माण द्वारा अथवा अध्यादेश जारी करने 
की शवित के कारण व विधेमकों पर स्वीकृति के माध्यम से व्यवस्थापिका पर नियन्त्रण 
प्राप्त कराया जाता है, तथा न्‍्याय-विभाग को कानूनों की व्याब्या अथवा कार्यपालिका 
के कार्यों को दी गई वैधानिक चुनोती पर निर्णय देने की शकित द्वारा व्यवस्थापिका एवं 
कार्यपालिका के कार्यों पर नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार, 
शक्तियों का पृथककरण, उनका प्रभावी नियन्त्रण तथा उनमें संतुलन, यह तीनों वातें, 
नियन्त्रण और संतुलन के सिद्धान्त से सम्भव हो जाती हैं, किन्तु यह सब व्यवस्था केवल 
औपचारिक ही रहती हे। वास्तव में ऐसा पृथवकरण, नियन्त्रण ओर संतुलन केवल 
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विकासशील राज्यों में ही उपयोगी रहा है क्योंकि विकसित शासतों में इसके लिए कौर 
संरचनाएं विकसित हो गई हैं। नियन्त्रण व संतुलन के सिद्धान्त को साधाण ढंग 
चित्र 3.5 में चित्रित किया गया है। 

चित्र 3.5 से स्पष्ट है कि तीनों अंगों के अधिकार क्षैत्र पृथक बनाकर एक इसे पे 
नियन्धित किए गए है जिससे उनमें परस्पर संतुलन स्थापित हो जाए। 4, 56 बोर। 
ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे सरकार के तीनों अंग एक-दूसरे के नियन्त्रक व संतुतक बन जाते हैं। 
जबकि ], 2 और 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हर अंग स्वतन्त्न व सर्वोच्च रहता है। 


(() व्यवस्थापिका 


कर, (2) कार्यपालिका , 
(3) न्यायपालिका 
(4) व्यवस्थापन तया का्यंपालन सेव-मिशरप 
8 (5) ब्यवस्थापत तथा न्यायपार्तत प्तर-मित्रा 
(6) कार्मपालव तया न्यायपालन क्ेद-मित्रा 
2 (7) व्यवस्थापत-कार्यपालन और स्यामपाता 
क्षेत्ू-मिश्रण 


चित्र 3.5. संवेधानिक शवित-पृषर्करण एवं वियन्‍्त्रण-संतुलन ध्यवापा 


(स) गेर-संवेघानिक नियंत्रण ओर संतुलन व्यवस्मा न ात 
$986९४॥ 0 छाल्ण( बात क_000९४)---बदलती हुई राजनीतिक परिशषि 
शक्ति तथा स्वतम्त्ता के अर्थ ही नहीं बदले हैं वरन शक्तियों पर वियंतरध सगे सु 
उनको संतुलित करने के अनेक नये साधन भ्रस्तुत हो गये हैं। मह विमंत्रग व 
हक: तथा प्रक्रियाएं संविधान की व्यवस्थाओं से बाहर के विकात्त हू 4 
संक्षिप्त चर्चा हम इसी अध्याय में अन्यत्न कर आए हैं इसलिये इनकी हम ए* खेवा 
इ्वारा ही समझने का प्रयास करेंगे। गैर-संवधानिक शक्ति-नियस्तण और रवनर 
स्थाएं वृत्तों के माध्यम से चित्र 3.6 की भांति प्रकट की जा सकती हैं। सवैधाि 

वित्न 3.6 में शक्तियों के नियंत्रण-संतुलय की अनोपचारिकित मर 
व्यवस्था का सरल चित्रण किया गया है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व 28% ५ 
को अलग-अलग वृत्तों के द्वारा दिखाया गया है। इन तीन वृत्तों को अपने द्वित ' 
पांच दृत्त इस प्रकार चित्नित किये गये हैं. कि हर वृत्त सरकार के अंगों को वि 
वाले बुत्तों के कुछ भाग में होकर गुजरता हुआ बन गया है। इन ता री, 
उत्तरोत्तर छोटा द्वोना इस बात का संकेतक है कि बड़े वृत्त की प्रतीक 887 ठिडि 
शक्तितयों के नियंत्रण-संतुलन में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। धयम वृतत यारा 
दल का श्रतीक, दूसरा बृत्त दवाव व ह्विंत समूहों का, तीसरा वृत्त राजनीतिए प्रतीह है 
चोषा वृत्त लोकमत का और अंतिम (पांचवां) वृत्त जन-संचार साधतों का है. का 
भोर निमंत्रण संतुलन का सबसे कमर मह्दत्त्व का साधन समझा गया है। झा 
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विकृसित राजनीतिक ब्यवस्थाओं में यह विकास शासन अंगों की शक्तियों के नियंत्रक 
व सैंतुलक हो गये हैं। इनका आधुनिक समय में महत्त्व इतना बढ़ गया है कि सम्पूर्ण 
शासन को एक सावयवी संरचना बनाने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की रही 
है। विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में अभी इनका अभाव ही है अत: इन राज्यों में 
अभो भी संवेघानिक शक्तित पृयवक रण, नियन्द्रण व संतुलन पर जोर दिया जाता है 
गेर-संवेधानिक नियस्त्रण-संतुलन का यह चित्र (3.6) पहले वाले चित्त ( 3.5) की अपेक्षा 


व्यवस्थापिका वृत्त 
प्‌ 


्‌ 


कार्य पालिका न्यायपालिका 
बचत. <-+ वृत्त 
(ि) 
3' 
2 
() राजनीतिक दल गि 


(2) दबाव व हित समूह 
(3) राजनीतिक प्रक्षिया 
(4) सोकमत 

(5) जन सवार साधन 


चित्र 43.6. पर-संवंधानिक शक्षति-पृथक्करण एवं नियंत्रण-संतुलन व्यवस्था 


अधिक स्पष्टीकरण करने वाला है । इससे यह समझना कुछ झ्ासाने हो जाता है कि किस 
संरचना की शासन अंगों के नियंत्रण संतुलन में कितनी व किस प्रकार की भूमिका है। 
इस अर में यह उस चित्त से सरल व अधिक स्पष्ट कारक कहा जा सकता है। 


साम्यवादी राज्यों में शक्ति-पृथवकरण एवं नियंत्रण-संतुलन व्यवस्था 
(58780 /#7703३ 07 70१४४४5 #४० 5घ्श58!/५ 07 2८६08 ७3० 98७0#घ८६55 
कर 20%रए्राश' 20ए0ग्रशा5$) 


साम्मवादी राज्यों में, विशेषकर सोवियत रूस में संविधान के द्वारा संसदीय शासन 
प्रणाली के अपनाने के बावजूद शक्तियों को संविधान द्वारा पृथक किया गया है। उदाहरण 
के लिए, सोवियत रूस में व्यवस्थापन शक्ति, संविधान के द्वारा सुप्रीम सोवियत में, 
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कार्यपालिका शक्ति, मन्त्ति परिषद व प्रीसीडियम में तमा न्यायपालिका शक्ति सवस- 
न्यायालम में निहित की गई है । संविधान विश्येप रूप से इस बात का उल्लेख का है 
कि सोवियत रूस में शक्तियों के पृथवकरण की स्थापना की गई है, ' किलु लबहाएए 
यह शक्तियों का पृथवकरण साम्यवादी दल के कारण समाप्त हो जाता है। झता ही 
नहीं, संवैधानिक व्यवस्था भी ऐसी है कि प्रीसोडियम वास्तव में शक्ति पृवकर्ण $)| 
नकारने की स्थिति ला देता है। सोवियत रूस में या जिन शासनों की प्रभावी विधाए 
धारा माक्सेवाद-लेनिनवाद पर आधा रित है, उन पर उदारवादी लोकतस्तीय संकत्पताओं 
को लागू करना कठिन है। ददाखादी लोझतन्त तथा अमाव्स॑वादी सर्वाधिकारी बा 
स्वेच्छाचारी राज्यों की विधिक पद्धतियों को कम्युनिस्ट लोग वर्ग शासन के उपकशो 
के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार 'शक्ति” तथा 'स्वतन्त्रता' के अर्थ उदारवादी थी: 
स्थाओं में प्रचलित अरथों के अनुरूप नहीं माने जा सकते । अतः शक्तियों का पृ्की 
स्वत॒न्त्नता की रक्षा के लिए नहीं, शासन सुविधा के लिए आवश्यक है। रूत मे कं 
के पृथक रण व नियत्नग-पंतुलन की संवैधानिक व्यवस्या को इस अकार विक्वित किया 
णा सकता है । 


() सुप्रीम सोवियत वृत्त 





घ गरियित हां 
प्रीम मोर 

हर )गु िसीडियम दत 
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घिन्न 3.7. सोवियत रूस में संबंधानिक शक्ति-पृथक्करण एवं नियंत्रण: संतुलन 


व्यवस्थापिकी, डा 
स्थित किया 
व 


चित्र 3.7 में वृत्तों के पारस्परिक सम्बन्ध से स्पष्ट है कि 
पालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगो को संविधान द्वारा इस अकार ता दा 
है कि यह आपस में एक-दूसरे के साथ कुछ अंशों तक सम्बन्धित रहे बुत 
नियंत्रग-संतुलन स्थापित रहे । परन्तु सोवियत रूस की संबंधानिक लत | 
सोवियत का प्रीसीडियम एक अनोखी नियत्नण संस्था के रूप में व्यवस्थित या 
जो व्यवस्थापन, कार्यपालन और स्थामपालन के तीनों कार्यों को करने की ्ं 
अधिकार रखने के कारण सरकार के तौनों विभागों पर छाया रहेंती ई 
ऐसे वृत्त से चित्रित किया गया है कि इस वृत्त में व्यवस्थापिका, कीर्येका 


शवितियों का पृथवकरण : सिद्धान्त और व्यवहार :: 6] 


न्यायपालिका के वृत्तों के करीब-करीव पूरे भाग समाहित हैं। 4, 5 और 6 ऐसे क्षेत्र 
हैं जिनमें सरकार के अंगों के सम्पर्क के अवसर आते रहते हैं, किन्तु इनका बहुत छोटा 
आकार इस बात की पुष्दि करता है कि संवैधानिक दृष्टि से यह अवसर बहुत ही कम 
होते हैं। वास्तव में प्रीसी डियम ही समग्र सरकारी विभाग व्यवस्था का नियंत्रक बनाया 
गया है। रूस में नियंत्रण वास्तव में साम्यवादी दल का होता है इसलिये नियत्षण संतुलन 
का व्यवहार में चित्रण इस प्रकार का होगा। 


(त्ति सुप्रीम सोवियत वृल 


> 





रा 4) साम्यवादी दल 
६ (प्रीमीडियम ) 
बल 


सधोय सबच्चि 
न्यायालय प्रत 


मंत्रिपरिषद बस 


प डे 


किला 


चित्र 3.8 सोवियत रुस में व्यावहारिक शव्ति-पृथयकरण द निरयत्रण-संतुलन व्यवस्था 


चित्र 3.8 में स्पष्ट रूप से साम्यवादी दल, जिसे ऐसे बृत्त के रूप में चित्रित किया 
गया है जो सरकार के तीन अंगों को पूर्णतया अपने अन्तगंत समेदे हुए है, शासन अंगों 
को संयुक्त करता है। इस प्रकार, सर्वेधानिक व्यवस्था में जो नियंत्रण सुप्रीम सोवियत 
के प्रीसीडियम द्वारा व्यवस्थित किये गये हैं, व्यवहार में यह नियंत्रण साम्यवादी दल 
लगाता है तथा यह नियंत्रण पूर्ण है जेसा कि दल के वृत्त के अन्तर्गत सरकार के तीनों 
भंगों के समावेश से स्पष्ट है। भ्ीसीडियम का वृत्त इन अंगों को समग्र रूप से अपने में 
समाविष्ट नही करता है, इससे स्पष्ट है कि भ्रीसीडियम सरकार के आंगों के कुछ भागों 
को निपंक्तण से मुबत रख देता है। परन्तु साम्यवादी दल सब प्रकार के पृथयकरण को 
समाप्त कर एक ठोस एकाधिकारी नियंत्रण को स्थापना का साधन है। अतः सोवियत 
रूस और अन्य साम्यवादी देशो में शक्तियों के पुधवकरण की ओोपचारिक या संवैधानिक 
व्यवस्था हो होती है । वास्तव में साम्यवादी विचारधारा व साम्पवादी दल का एका- 
पघिकार शक्तियों के पृथबकरण का विलोम ही कहा जाना घाहिये। अतः साम्पवादी 
शासनों मे शवित पुथकक्ररण का व्यवहार में अभाव ही रहवा है त्था नियंत्रण साम्यवादी 
दल के हारा ही लगाए जाते हैं। यह दल ही विभिन्‍न सरकारो अंगों में सन्तुलन का 
साधन प्रस्तुत करता है । 

शक्तियों के पुथवकरण के सिद्धान्त के मूल्यांकन में हम यही कह सकते हैं कि दुनिया 
का आज कोई भी देश ऐसा नहों है जहां शक्षिययों का पुपबकरण अपने घुद्ध रूप में 


68 :: तुलनात्मेक राजनीति एवं राजनौतिक संस्था 


सैद्धान्तिक या व्यावह्दारिक दृष्टि से अपनाया गया है। पर साथ में यह मी सतत हैहि 
आधुनिक संवैधानिक राज्यों में चाहे वे लोकतान्त्रिक, स्वेष्छाचारी या तर्वाधिकाखाी 
हों, आंशिक रूप से शक्तियों के पृथवकरण का सिद्धान्त अवश्य अपनाया गया है। 
लोकतत्त्ष व्यवस्थाओों में यह व्यवह्वार में लागू रहता है जब कि, अन्य दो प्रकार के शत 
में इसकी औपचारिक संस्थागत व्यवस्थाएं ही पाई जाती है। इसी तरह, शक्तियों रे 
पृथवकरण के सिद्धान्त के बारे में एक निष्कर्ष यह भी संबव्यापकता रखता हैक 
सिद्धान्त के साथ नियन्त्रण व सन्तुलन की व्यवस्थाएं अनिवार्य॑तत: की जाने तंगी है। हूँ 
कहना गलत नही होगा कि इस सिद्धान्त का बाहरी रूप बदला है पर उसकी पृ हा 
ज्यों का त्यों बना हुआ है । इस सिद्धान्त से सम्बन्धित अवधारणाओं व प्रत्मयों में गए 
सभी परिवतंनों के बावजूद यह सिद्धान्त अर्थात शवितयों का पृथबकरण बाज भी बि 
की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला साधन है। तेजी पे दबे 
हुई राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीतिक स्थायित्व प्रदात करने के मध्य केश 
इसकी उपयोगिता को सभी स्वीकार करते हैं। विकसित राज्यों में अनौपचार्सि 
घनाओं और भ्रक्रियाओं के कारण शक्तियों के पृथककरण व नियन्त्रण-सन्तुवत कै पिद्धाव 
की उतनी उपयोगिता नहीं रह गई है, किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बनने बाते, कह 
पश्चिम जमंनी व जापान जैसे विकासशील देशों के संविधानों में इसकी व्यवस्थीर शा 
उपयोगिता का पृष्टिकरण है। विकासशील राज्यों में तो इसको लोकतर्त की रक्षा 
एक मात्र आशाकिरण मान सकते है। यही कारण है कि हर नवोदित राज्य के संविधी 
में इसकी व्यवस्था पाई जाती है। इन देशों में क्रांतियों व कुछ समय तर्क 
तावाशाही व्यवस्थाओं के बावजूद, जब कभी नया संविधान बनता है तो शवित कर 
की कम से कम आंशिक रूप से व्यवस्था अनिवायंत: की जाती है। कं 
इस प्रकार शक्तियों के पृथनकरण की संविधानों में व्यवस्थाएं इस पिडधानति की गे 
परिस्थितियों में भी उपयोगिता की पुष्टि हैं। यही कारण है कि वाइले 
दिया कि “विगत शता्िदियों के इतिहास का परीक्षण करने पर यह 
अपनी सब कर्मियों के बावजूद शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त में ढग बडि 
विशेषता है कि यह भिन्न-भिन्‍्त रूपों में बार-बार पुनः अकट होता रहा है। गई बल 
की पुष्टि है कि किसी न किसी रूप में, शक्तियों का विभाजन गौर शा 88 ग्ी 


ल मे यहाँ एक 
भेद युतता हैं 


पृथक्करण सरकार व शासन की व्यवस्था के «- : : मेंही निहित रहता है।। दा 
कारण है किआज - ६ ४ “उ्त्ी इस हआ है किआई हद 
सीतिक व्यवस्थाओं ई ' * का केन्द्र, ॥ पृथककरण दो « 
टलने वाले तथ्य हैं (ि हैं जननी... 2 परेशावी द 
मौरबढ़ गई है किए... हक यम हक 26] 
विश्वास करने के लिए हे हा 


राजनीतिक «५ ॥ 
/ 


शक्तियों का प्रथवकरण : सिद्धास्त और व्यवहार :: 69 


धृथक्‍्केरण के सिद्धान्त का मूल्यांकन पर्याप्त रूप से हो जाता है। अतः हम इस सम्बन्ध 
में और अधिक तर्क देने के स्थान पर अपने निष्कपों को इसी के साथ समाप्त करते हैं । 

राजनीति-शास्द्न के लेखनों में हुर वात की आलोचना की प्रथा का प्रचलन है। 
शक्तियों के पृथवकरण का उल्लेख करने वाली हर पाद्य-पुस्तक में इस सिद्धान्त की 
लम्बी-चौड़ी आलोचनाओं का समावेश अनिवायंत- रहता है, किस्तु मैं इस प्रकार का 
प्रयास नही कर रहा हूं क्योंकि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धात्त के विवेचन में इसके 
दोनों पक्षों को अच्छी तरह १रखने का प्रयत्न किया गया है। वैसे भी आालोचनाओं पर 
दृष्टिपात करें तो हमे यही देखने को मिलेगा कि उनमे से अधिकांश आलोचनाएं केवल 
सँद्धान्तिक ही है। अतः इसकी आलोचना के सम्बन्ध में केवल एक ही बात करना 
पर्याप्त रहेगा कि शक्तियों का “पूर्ण व निरपेक्ष पुथक्करण” न व्यवहार में सम्भव है 
ओर न ही भावश्यक है। यहां यह बात ध्यान देने की है कि “शक्तियों का पूर्ण व निरपेक्ष 
पृथवकरण!' (002 ७४१ 89$090४ 8८७व४०००॥ ० 909७१७) असम्भव हैं, किस्तु 
शकितियों का आंशिक या सापेक्ष पुथवकरण सम्भव और आवश्यक दोनों ही हैं। आज 
दुनिया के सभी राज्यों में इसी तरह की व्यवस्था है। अपने शुद्ध रूप में, अर्थात शक्तियों 
का निरपेक्ष पृथककरण केवल पुस्तकों तक ही सीमित रहा है और इन्ही तक आने वाली 
शवाद्दियों में सीमित रहेगा। 


: अध्याय 44 


वंयवस्थापिका 
(€ट्ंग्रशाएा हे 


किसी भी प्रकार का मानव संगठन तियमों के अभाव में अधिक समय तक कार रहीरर 


सकता। समाजों के स्थायित्व व विधिवत कार्य-निष्पादन के लिए तो वियमों हो ब 
वाय॑ता ही होती है। नियम रहित समाज तुरन्त ही अराजक अवस्था में आाकर विद 
होने लगता है। जित समाजों का संचालन निर्वाचित राजनीतिक संस्याओं के हए दिए 
णाता हो वहां तो नियम ही एकमात्र साधन होते है जिससे राजनीतिक संध्याएं दगार' 
का सुचारु रूप से संचालन करने की अवस्था में आती हैं। इतना ही नहीं, इतिहा 
बात का साक्षी है कि उन राजनीतिक उ्यवस्थाओं में जहां समाज है तिए ब्काशि 
नियमों की व्यवस्था रहती है, उनमें भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर या' हो 
कर अराजकता लाने की यदा-कदा हरकत करते रहे हैं, जिध्के कारण, कमीनारी तो 
नियमयुक्त व्यवस्था में भी अस्तव्यस्तता आने लगती है! ऐसी अराजक अस्तथत्तता 
सुरक्षा के लिए ही व्यक्ति नियमों के दायरे में बांधने वाली राजनीतिक व्यवस्था में दो 
पसंद करता है। इसके पीछे उसकी यही मान्यता है कि ऐसी व्यवस्था में सब सर्तिक 
ही प्रकार के नियमों से संचालित रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वात य्ति 
अनिवार्यतः दण्डित किया जाएगा। जब कभी राजनीतिक समाजों में लोगों । 
उपरोबत भावना लुप्त होने लगती है तथा राजनीति के नियमों की व्यापक पैमाने ९ 
अवहेलना व उल्लंधन होने लगता है तो राजनीतिक व्यवस्थाएं टूटने लगती हैं। मे 
समाज के व्यवस्थित संचालन में नियमों की भूमिका अत्यन्त महत्त रखती है। रे 
हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि इन मियमों को बनाते कै ढ़ 
से विकाय हैं अर्थात यह नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनकी बताने वाले हि 
प्रकार इन्हें बनाते हैं। है 

पआधुनिक समय में नियम-निर्माण का कार्य करने वाली संस्षाओं को स्यवर्धारिण 
कहा जाता है। पर इससे यह आशय नहीं है कि वियम-निर्माण का काये हि हा हा 
व्यवस्थापिका संस्थाएं ही करती रही हैं। सी ० एफ० स्ट्रांग ने ठीक ही तिया है हि धार 
समय में नियम-निर्माण का कार्य व्यवस्थापिकाएं नहीं करती थीं बयोंडि अर! न 
फार्यवालन व व्यवस्थापन यार्यों में कोई भेद ही नहीं था ।? सा पालोम्दारा डाहोए 
तक कहना है कि “नियमों की स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता और दिवमनतिय 


है मं 
है ः््‌ ॥'. डत00३, कॉग्वितन 72ालग टशाआशनालज, हैघी 88., 0040५ डाठाचांत 
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लिए किसी व्यवस्थापिका की जरूरत ही नही थी, क्योंकि व्यवस्थापिकाएं ऐसे व्यक्तियों 
के संगठन के रूप में जिन्हें कानून बनाने की सत्ता प्राप्त हो, हमारे लिखित इतिहास के 
नौ-देशाई (४८-८०४॥७ काल में अस्तित्व ही नही रखती थीं ॥”? ऐतिहासिक दुष्दि 
से तो कानून बनाने का काम एक ही व्यक्ति--शासक, के हाथों में ही रहा है, जो इस 
कार्य में अपने सलाहकारों, दरबारियों या मित्ों की सहायता से या स्वयं अकेले ही राज्य 
भर के लिए कानून बनाते रहे थे। इससे यह प्रश्त उठता है कि व्यवस्थापिकाएं नियम- 
निर्माण संगठनों के रूप में कब और क्‍यों विकसित हुईं ? इसका संक्षिप्त पर सही उत्तर 
देते हुए स्ट्रांग ने लिखा है कि "भाधुनिक समय में सरकारों में व्यवस्थापिकाएं लोकतन्त के 
चढ़ते ज्वार (एध्राह धंत& ०6 १७॥०८०४८७) के अनुपात में उभरती गई है ।* अत; 
व्यवस्थापिकाओं का नियम-निर्माण संस्थाओं के रूप मे विकास लोकतत्न्न को व्यावहारिक 
बनाने की संरचनात्मक व्यवस्था बनकर ही हुआ है। 

लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है । इसमें शासन शवित 
जनता के हाथों में होती है। आधुनिक राज्यों के सम्बे चौड़ें भू-भाग में रहने वाले करोड़ों 
व्यक्तियों द्वारा इस शवित का प्रत्यक्ष प्रयोग करना सम्भव नही होने के कारण जनता 
धपने प्रतिनिधि (प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बीसवां अध्याय देखिए) चुनकर इस शक्ति 
का इन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग करने लगी है। इस प्रकार के प्रतिनिधियों के 
संगठित रूप को ही व्यवस्थापिका कहा जाता है। इस तरह, व्यवस्थापिका संरचनाएं 
वर्तमान समय का हो विकास हैं तथा नियम-निर्माण करने वाली संस्था के रूप मे इनका 
अभी बचपन ही चल रहा है, किन्तु आधुनिक समाज की जटिल परिस्थितियों ने 
व्यवस्थापिका सभाओं के नियम-मिर्माण के कार्य में अचानक ही औपचा रिकता की स्थिति 
ला दी है। (व्यवस्थापिकाओं के पतन के शीप॑क के अन्तगंत पृथक से इस विपय पर इस 
अध्याय में अन्यत्न विचार किया गया है) यद्यपि इन संस्थाओं का नियम्-निर्माण का कार्ये 
इनके पास अब केवल औपचारिक रूप से ही रहा है। फिर भी इनका महत्त्व बना हुआ 
है, बयों कि कई अन्य कार्य इनके द्वारा निष्पादित होने लगे है। इस सबका ठीक ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए व्यवस्थापिका का संक्षिप्त अर्थ व परिभाषा करना आवश्यक है। 


व्यवस्थापिका का अर्थ व परिभाषा 
(४॥९७ णा््5 ७0० 05छ]रप्रा0एप 07 7,६७575६67085) 


व्यवस्थापिकाओं का विकास लोकतन्त् की स्थापना के साथ हो हुआ है, किन्तु अगर 
इसका व्यापक अर्थ लें तो ये काफी प्राचीन संस्थाएं लगती है। व्यापक अर्थ में व्यवितयों 
का वह समूह जो कोई प्रतिनिधात्मक आघार नही रपते हुए भी शासक को नियम-निर्माण 
में सलाह, सहायता या प्रेरणा देने का कार्य करता है, व्यवस्थापिका कहा जाता है। एलेन 


303९॥ग7 [.8 ?300379 ०7. दे. 9. !]. 
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अध्याय 4 


व्यवस्थापिका 
(.€झ्ांहप्राणा ०) 


किसी भी प्रकार का मातव संगठन नियमों के अभाव में अधिक समय तक कार्य वही 
सकता। समाजों के स्थायित्व व विधिवत कार्य-निष्पादन के लिए तो विपमों की ्ः 
वायंता ही होती है। तियम रहित समाज तुरन्त ही अराजक अवस्था में बाकर वि्णि! 
होने लगता है। जिन समाजों का संचालन निर्वाचित राजनीतिक संस्थाबों केदार हि 
जाता हो वहां तो नियम ही एकमात्र साधन होते हैं जिससे राजनीति संस्थाएं हा 
का सुचारु रूप से संचालन करने की अवस्था में आती हैं। इतना ही नहीं, ई ताकि तिहवः 
बात का साक्षी है कि उन राजनीतिक ,व्यवस्थाओं में जहां समाज के पिए * 
नियमों की व्यवस्था रहती है, उनमें भी व्यक्ति नियमों का उल्लंधन कर या उतकी के 
कर अराजकता लाने की यदा-कदा हरकत करते रहे हैं, जिसके कारण, कभी का 
नियमयुक्त व्यवस्था में भी अस्तव्यस्तता आने लगती है। ऐसी बराजर्क मल्बल 
सुरक्षा के लिए ही व्यक्ति नियमों के दायरे में बांधने वाली राजनीतिक व्यवस्‍्वा मे 
पसंद करता है । इसके पीछे उसकी यही मान्यता है कि ऐसी व्यवस्था में सव बे का 
ही प्रकार के नियमों से संचालित रहेगे और वियमों का उल्लंबत करते गेम 
अनिवायंतः दण्डित किया जाएगा। जब कभी राजनीतिक समाणों में सोगों के ४ 
उपशेक्त भावना लुप्त होने लगती है तथा राजनीति के नियमों की व्यापक ६ बा 
अवहैलना व उल्लंधन होने लगता है दो राजनीतिक व्यवस्थाएं दूटने लगती हैं। 
समाज के व्यवस्यित संचालन में नियमों की भूमिका अत्यन्त महत्त रखती है। ह 
हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होता स्वाभाविक है कि इन नियमों को बताने 
से निकाय हैं अर्थात यह नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनको बनाने 
प्रकार इन्हें बनाते हैं। व्यवस्वामिं 
आधुनिक समय में निमम-निर्माण का कार्य करने वाली संस्थाओं को केश 
फहा जाता है। पर इससे यह आशय नहीं है कि नियम-निर्माण का काये हमेशा झा 
व्यवस्थाविका संस्थाएं ही करती रही है। सी ० एफ० स्ट्रांग ने ठीक ही घिया री ठहर 
समय में नियम-मिर्माण का कारये व्यवस्थापिकाएं नही करती थीं. मयों्कि गयी 
कार्यपालन व व्यवस्थापन कार्यों में कोई भेद ही नहीं था ।/ ला पालोम्गाएं है कर 
तक कहना है कि “नियमों की स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता नर विपमर्नी 
0, 8॥8ईल्‍४% फ़ा 
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विए दिसी व्यदस्थादिदा की उच्रव ही नहीं यो, कर्योक्ति व्यवस्यापिकाएं ऐसे स्यक्ततियों 
टन डे उत्ता प्राप्त हो, हमारे लिखित इतिहास के 
नौदमाई (:72:-८८:४७) छान में अस्तित्व ही नहों रखती यो 7? ऐतिहासिक दृष्टि 
मे ढो छादून ददाते का छा ए हो व्यक्वि--शासक, के हाथों में हो रहा है, जो इस 
कार्य में अस्ते सदाहझारों, दरबारियों या मित्रों वी सह्यगता से या स्वयं अकैले ही राज्य 
भर के मिए ठादूत बताते रहे थे । इससे मह प्रसव उठता है कि व्यवस्यापिकाएं नियम» 
निर्माद संगठलों के रूप में रद और क्यों विकसित हुईं ? इसका संक्षिप्त पर सही उत्तर 
देडे हुए स्ट्रांग ने दिखा है दि “आधुनिक समर में सरकारों में व्यवस्था पिकाएं लोकतदा फे 
बूदे ज्वार (हम्तह 0६ ० 0६00८४2८७) के अनुपात में उभरतों गई है ५ अतः 
व्यवस्थापिद्ाओं का दिवम-तिर्माध सेस्याओं के रूप में विकास लोकतन्तत को व्यावहारिक 
बनाने की संरचनात्मद् व्यवस्था बनकर ही हुआ है। 
लोकत॒न्त्र जदवा का, जनता के लिए तथा जनवा द्वारा शासन है। इसमें शासन आविश 
जदवा के द्वायी में दोवी है । आधुनिक राज्यों के लम्बे चोड़े शरू-भाग में रहुने बाय कटा डी 
व्यक्तियों द्वारा दस शकित दा प्रत्यक्ष प्रयोग करना सम्भव नहों होगे के कारश जड्टा 
धपने प्रतिनिधि (प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बीसवां अध्याय देयिए) भुगकर 522 #4९०2 
का टून श्रत्रिनिधियों के माध्यम से प्रयोग करने लगी है। एस प्रकार के 42/22५४/ % 
सॉगटित रूप की द्वी ध्यवस्थापिका कहा जाता है। इस तरहू, प्यश्ररक्षाविका /662/2॥ 
वर्तमान समय का हू विकास हैं तथा नियम-निर्माण करगे शराती शरद कि २ + 2०2९४ 
कर्मी बचपन द्वी चत्त रद्दा है, किन्तु आधुनिक रागांश थी ४44 “८०८८4 # 
व्यवस्थापिका सभाओं के नियम-निर्माण के कार में अपागव' दी छी4७//2%२ह «६ 4 
ला दी है। (व्यवस्थापिकाओं के पतन के शीर्षक के आदी 2०० ४742 (५०५ 4२ $। 
मध्याय में अश्यत्न विचार किया गया है) यदि टग हट्ह७4०४४८४०३/१५ 45 दा 
इनके पास अ्षद केवल औपचारिक रूप से दी रहा है । 4.47 2// #हत्त आइना 
है, वयोंकि कई अन्‍य कार्य इनके द्वारा निध्याद्ियि 5 ऋ६# *2०//९०१ 4) % हर रत 
फरने के लिए व्यवस्थापिका का संक्षिप्त ध्य व १६००-४० ८५८२ ४२२३५ शक 





के मंगठत के रूप में शिन्हें छान बनाने 
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622 ४ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनी तिक संस्थाएं 


पाल ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए हो सभाओं 
जस्म कार्यपालिका के लिए परामश्ंदात्ली निकायों की आवश्यकता के हप में हुआहे ५ 
पर आधुनिक समय में ऐसे परामर्श मंडल, जो सामान्यतया तावागाओं के इदंगिई एक 
रहते हैं, को विधान मण्डल नही कहा जाता है। आधुनिक कालमें इसका विशेष बर्ष 
प्रयोग किया जाता है तथा एक विशेष प्रकार का व्यक्ति संगठन ही व्यवस्थापिका के गे 
से जाना जाता है । हु कं, 

व्यवस्थापिका सामूहिकता के विचार के रूप में मह संकेत देती है कि इसमें सर्ति। 
स्थानों था संस्थाओं का प्रतिनिधित्व-तत्त्त अनिवायतः प्राया जाना चाहिए। के. 
व्यवस्थापिका सभाएं प्रतिनिधि संरचनाएं कही जा सकती हैं। यह किसका, कितगाऔए 
किस प्रकार प्रतिनिधित्व करती हैं इसकी विस्तार से बीसवें बध्याय (पविनिध्चितरे 
सम्बन्धित अध्याय) में चर्चा की गई है ? यहां इतना जानना काफी है कि विधा मत 
केवल व्यतितयों के प्रतिनिधि संगठन द्वी हों यह आवश्यक नहीं है। 

इसकी परिभाषा और आर्य से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैवन प्रतिनिधित ही ही 
प्रमुख लक्षण नहीं है। साधारण शब्रों में व्यवस्थापिका की परिभावता इस प्रकार बा 
सकती है--व्यवस्थापिका व्यक्तियों का ऐसा सामुहिक संगठन है जो हाई गत 
अधिकार से युक्त होता है। इस परिभाषा से स्पष्ट हैं कि व्यवस्थापिका के दिए 
मिधात्मक रूप रखना आवश्यक नहीं है। अगर विधान मण्डलों के विकात कप पार 
चरणों को देखें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि तम्बी अवधि पक विद 
प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में नहीं रहे हैं। ब्रिटेव की संत मे 'यसदों की 
(गाल ० छबंब॥0॥5) कहा जाता है तेया- जहां से व्यवस्थाविकां 
विचार का विश्व में विस्तार व प्रसार हुआ, वह आज भी सही अर्थों भर 
नहीं है। क्योकि लार्ड सभा के सदस्य निर्वाचित नही होने के कारण अपने न्श 
किसी का प्रतिनिधित्व नही करते हैं। लोक सदन (॥0756 ८०0॥॥०/४) शदार !82! 
तक प्रतिनिधात्मक नही था। (ब्रिडेन में स्वियों को मताधिकार के परे 8 विल्ला 
में ही मिले थे) हम विधान मण्डल के संगठन के आधार सम्बन्धी इस मर उद्दी सर 
से आगे विचार करेंगे इसलिए हम अपनी परिभाषा में विधान मण्डल के इन 
संगठनों को कहेँगे जो एक निश्चित भू-धांग से सम्बन्धित समीर्ज के लिए डे मात [| 
नीति सम्बन्धी, निर्णय लेने की बंध सत्ता रखते हैं। व्यवहारवादियों के विद 
उपयोग करें तो यह कद्दा जा सकता है कि विधान मण्डल समाज विद्येप के लि 
के अधिकारिक वितरण करने की शक्ति से युक्त व्यक्तिन्संगठन है। 


प्र्किः 


कहालाशीशिण (8/ 
4५280 8. छा, 2ा्बंधल रागीवात खर्ब पशरवाशला। [.णाढथ, 
9. 45. 
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मांग की जाती है जो कभी-कभी क्रांति का रूप तक ले लेती है। इसमे स्ट होगा 
प्रतिनिधित्व का व्यवस्थापिकाओं के संगठन में महत्त्वपूर्ण स्वान रहता है। हम 
प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो इस पर वोसर्वे अध्याय में चर्चा वी गई हे 
व्यवस्थापिकाों के कार्यों में "प्रतिनिधित्व के कार्य” का विवेचन करे रे 
पर फिर विचार का अवसर मिलेगा इसलिए यहां इसका विस्तृत वर्णन नहीं ि 
रहा है । यहां इस सम्बन्ध में इतना ही लिखना पर्याप्त रहेगा कि बडी छ का 
ही प्रतिनिधित्व भौगोलिक आधार पर होता आया है, किन्तु वीसवीं सदी री पा 
पेचीदगियों को ध्यान मे रखते हुए विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व क्के मो हि 
के स्थान पर वेशेवर आधार पर बल दिया जाने लगा है। इटली में मुस्तोतिले 
में तथा फ्रेन्को सरकार ने दुबारा नया संविधान बनाते समय 945 में पेशेवर ४ 
की मुसोलिनी की तरह ही व्यवस्था की थी, पर दोनों ही अवस्थाओं में हे हु 
प्रतिनिधित्व केवल नाम से ही रहा था। परन्तु पेशेवर प्रतिनिधित्व की प्रयोग हा 
विया के 963 के संविधान द्वारा जिस तरह व्यवस्थित किया गया वह बहुत ढ7 + 
रहा है। इस संविधान के अनुसार युगोस्लाविया की संघीय सभा नो हि का 
व्यवस्थापिका है छः सदनों से मिलकर बनती है। इनमें दो सदन--पीर या 
राष्ट्रीयताओं का सदन, अन्य संसदों के सदनों की तरह ही के हैँ के रा 
जनसंख्या व संघ की इकाइयों के आघार पर संगठित होते हैं। किन हरी 
सदन--() आधिक सदन, (2) शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक सदत (3) | 
कल्याण तथा स्वास्थ्य सदन और (4) संगठनात्मक राजनीतिक सदन, पे द््त 
जो विशेष हितों व वेशों को प्रतिनिधित्व देते के लिए गठित किए गए हैं। में प्रवाह मं 
संगठन व श्षेत्राधिक्रार कुछ पेचीदगियां उत्पन्न करता है परत ड। 
व्यवस्था आज भी वहां संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। द््धॉ 

इस प्रकार के पेशेवर प्रतिनिधित्व में कई व्यावहारिक कठिनाइयी कि 7 
देशों में विशेष हितों व पेशों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधान मण्दलों मे ब्र 
मनोनीत करने की व्यवस्था प्रचलित हो गई है। इस तरह, विधान ; 
संगठित हो उनमें कम या अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व का तत्व आओ प्रा 
यधयपि राजनीतिक व्यवस्था वी प्रकृति, संरवधानिक ढांचा, गेस्नसंवधातिर हि 
विधान मण्डसों के संगठन में प्रतिनिधित्व के रिद्धास्त की प्रभावित करती है। /2/॥ 
हर लोकतां दिक राज्य में विधान मण्डतों का संगठन कम या अधिक मरते ह 
हमकता के सिद्धान्त पर आधारित पाया जाता है। 

(प्व) राजनीतिक दरों का मापार (?एणाहंट्श एशपल्ड 95 खा 
830०7) --राजनी तिक दल व दल पद्धतियों से सम्बन्धित अध्याय सत्र 
में हमें यह देखने का अवसर मिलेगा कि किस प्रकार आधुनिक राजनीति 
दर्सों द्वाराई. », निर्देशित तया संचालित होने सभी हैं? राजनीतिंश द्त 

* देगू "० 4७४ के संगठन का मौलिक आपार बन गये है हा ई 
नए रे संगठन ४० पथ हैं, मवितु इनका अऑविरटि 


ला, 


घी 
पर 


््‌ 


अ्भाः ब रबते ६ | न 
को राजनीतिक दल के साय स्पीकर? क प्रम्बन्ध के आधार १२ ही परमना ज पेकता है| 
४ विधान गे में प्रतिनिक्चित्त र्क् 
रेलों का आधार, गत्यधिक महत्त्व रखते हैं। 
विधान के काये, 


624 ८ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


माँग की जाती है जो कभी-कभी क्रांति का रूप तक ले सेती है। इफें लद कै 
प्रतिनिधित्व का व्यवस्थाधिकाओं के संगठन में महत्तवपू्ण स्थाव रहता है। 


प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो इस पर वीसरवे अध्याय मं चर्चा 
व्यवस्थाविकाओं के कार्यों में "प्रतिनिधित्व के कार्य” का विवेचन के 
पर फिर विचार का अवसर मिलेगा इसलिए यहां इसका विस्तृत वर्ग 


(| 
समा ज्ञ १ 
नहीं किए 


रहा है। यहां इस सम्बन्ध में इतना ही लिखना पर्याप्त रहेगा कि बठारहीं हमे 


ही प्रतिनिधित्व भौगोलिक आधार पर होता आया है, किन्तु बीबी 
पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व के 
के स्थान पर पेशेवर आधार पर बल दिया जाने लगा है। इटली में 
में तथा फ्रेन्को सरकार ने दुवारा नया संविधान बनाते समय 945 मं पदक 
की मुसौलिनी की तरह ही व्यवस्था की थी, पर दोनों ही अव्थाओं मई 
प्रतिनिधित्व केवल नाम से ही रहा था । परन्तु पेशेवर प्रतिनिधित्व का 
विया के 963 के सविधान द्वारा जित तरह व्यवस्वित किया गया हैं 
रहा है। इस संविधान के अनुसार युगोस्लाविया की संभीग सभी 
व्यवस्थापिका है छः सदनों से मिलकर बनती है। इनमे दो पद 


बी सदी ही पर 
औरो्सि गे 
मुपोतिंगो हे ॥२ 


वर प्रति 


प्रयोग को 
१7५ 


बहुत १87 
जोकि र 
_पुंपीव पर 


राष्ट्रीयवाओं का सदन, अन्य संसदों के सदनी की तरह ही कै है ह रा 
जनसंख्या व संघ की इकाइयों के आधार पर संगठित होते हैं। हिई शाप 
सदन--(!) आधिक सदन, (2) शैक्षणिक तथा सोस्कतिक ते 9 ( वां 


कल्याण तथा स्वास्थ्य सदन और (4) संगठवात्मक राजनीतिक संदर्त, 
जो विशेष हितों व वेशों को प्रतिनिधित्व देने के लिए गठित किए. हैँ 
संगठन व क्षीज्राधिकार कुछ पेचीदगियां उत्पन्न कंट्त है परन्तु 
व्यवेस्था आज भी वहां संचोपजनक ढंग से कार्य कर रही है। 
इस भ्रकार के वेशेवर प्रतिनिधित्व में कई व्यावहारिक कि 


मनोनीत करने की व्यवस्था प्रचलित हो गई है। इस तरह, विधान 
संगठित हो उनमें कम या अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व का तहत छ्मा। 
यद्यपि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, संवंधानिक ढांचा, 


त्मकता के सिद्धान्त पर आधारित पाया जाता है। 


(८) राजनोतिक दलों रा माधघार (एगाधिव्ण एशपंक रे एक 


8वौ०7) ---राजनी तिक दल व दल पद्धतियों से सम्बन्धित अध्याय (सिल 


में हमे यह देखने का अवसर मिलेगा कि किस अकार आधुतिक दाजवी्दिं 


पेऐ 


] 
कुल दिलाए 


मत 


ठवाइपों हे 3] 
देशों में विशेष हितों व पेशों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विद्वान महडते ; 


मत | 
दा 


गैर्संवंधानिर ही 
विधान मण्डलों के संगठन में प्रतिनिधित्व के सिद्धास्त को प्रभावित किसी 
हर लोकतांजिक राज्य में विधान मण्डलों का सेंगठव कम या अधिक माता 


प्र द्र्गि 


$ (४ कक 
दा प्र 


दम तो 


दलों द्वारा नियंत्रित, निर्दे शित तथा संचालित होने लगी हैं ? राजतीतिक महू 


ब्विक देशों में तो व्यवस्थापिकाओं के संगदन बा मौलिक आधार बंद गई है 


मण्डलों के तर केवल बाहरी संगठन का आधार हैं, अपितु इनका मात 


॥ ६ 
मेक 
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दिखाई देता है। इसलिए हम यहां केवल उन सामान्य विशेषताओं को ही विवेषत रे 
सम्मिलित करेगे जो सामान्यतया अधिकांश विधान मण्डलों के संगठनों मे पाई जाठी है। 
इनमें से प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है--(क) व्यवस्थापिका के सदनों वी उंधा, 
(ख) व्यवस्थापिकाओं का आकार, (ग) व्यवस्थापिकाओं की स्वतस्व॒ताएं व उममुक्तिग।, 
(घ) विधायकों के भत्ते, सहुलियतें तथा पेशेवरता, (च) व्यवस्थापिकाओं में हतिति 
व्यवस्थाएं, और (छ) व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल । 

(क) व्यवस्थापिका के सदनों की संद्या (86 एयर ी शोभा ४ 
[६हांश#प्रा०ो--सदनों की संख्या कितनी हो, अर्थात्‌ किसी देश के विधान मत 
कितने सदन हों, यह प्रश्न अपने आप में सरल होते हुए भी बई पेचीदा मुद्दों से गुड हुए 
है। व्यवस्थापिकाएं विशेषीकृत सामुहिकताएं होती है जिनके सदस्य आम तौर पर दुगाव 
हारा चयनित होते है और व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में वे सत्र एक स्तर पत्मी 
जाते है अर्थात सब सदस्य एक समान होते है। ऐसे सदस्यों से मिलकर बनी व्यवस्था 
में एक सदन हो या दो, इसके लिए कई परिस्थितिया उत्तरदायी होती है। छपी की 
में हम 'द्विसदनात्मकता' पर विचार करते समय इन परिस्थितियों का विस्तार पे दर ् 
करेंगे। इस प्रसग में हम केवल इतना ही कहेगे कि सदनों की संझवा के आधार 
व्यवस्थापिकाएं दो प्रकार से संगठित की जाती हैं । एक प्रकार को 20 ओपी 
होती है, जिनमें केवल एक सदन होता है भर जिन्हे एकसदनीय (0 
व्यवस्थापिकाएं कहा जाता है तथा दूसरे प्रकार की व्यवस्थापिकाएं वे होती हैं गम 
सदन होते है जिन्हें द्विसदनीय (90४) व्यवस्यापिकाएं कहा जाती है। 
में अधिकतर देशों में एक्सदनीय व्यवस्थापिकाएं थी, किन्तु अब केवल $6 छोद हि ४ 
देशों को छोड़कर प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण देशों में द्विसदनीय विधान मण्डल है 
बड़ा अववाद चीन का है जहां की व्यवस्थापिका एकसदनीय है। ला 78 शा 
अनुसार “970 में केवल 03 देशों में राष्ट्रीय व्यवस्थापिकाएँ थीं। इगे 3 ही 
सदनीय तथा 52 द्विसदनीय थी”? तथा बाकी के राज्यों में उयवस्थाविकाएं रत 
नहीं | जीन ब्लोन्डेल ने अपनी पुस्तक कम्पेरेटिय लेजिस्लेचरस में विधान गा बे 
देशों की संख्या 973 में 30 बताई है ।* अत: विधान मण्डलों में एक रादन ले ब्त 
हैं और दो सदन भी । केवल युगोस्लाविया ऐसा देश है जहां संघीय संत कल तर 
वास्तव में छः सदनों से मिलकर बने हैं। विधान मण्दलों में सदरतों के वारे स्‍- 
सामान्य रूप से कही जा सकती हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में अपवाद भी पाएं जीव ६ 

0) छोटे ठया एक-हूप राज्यों में एकसदनीय व्यवस्थादिकाएं होती हें! नि 

0/) बड़े राज्यों में जहां बहुत समाज हैं ---द्विसदनीय व्यवस्था विकाए होती है। 

0) संधीय राज्यों में अनिवार्यत: द्विसदनीय व्यवस्था पिकाएं होती हैं । 

(9) स्वेच्छाचारी राज्य एकसदनीय विधान मण्डलों बाले अधिक होते हैं । 

7छटाभी [3 एडऑउच्राएब79, ०. 2/., 9. 84. 


जड़ट्वच ठ0चर, एलकागतल र.टडराऑगबाल, पिलन इरणिए, विदा ॥ 
7- 79. 
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नहीं है ? 

(3) व्यवस्थापिकाओं को सत्रों में कौन आहूत करता है या उतको स्वयं ही बहुत 
होने का अधिकार रहता है तथा क्या उनके संकटकालीन अधिवेशनों को सवा 
रहती है ? 

(4) व्यवस्थापिकाओं के अधिवेशनों को कौन, किन परिस्थितियों में गितम्बितकरा 
है तथा क्‍या चुनाव कराने के लिए उन्हें भंग करने की व्यवस्था है ? 

व्यवस्थापिकाओं के संगठन के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्य उनकी स्वतत्तवताओं बोर 
उम्मुक्तियों के नियामक है और इनसे ही इनकी भूमिका व कार्य मौपचारिक या वाहक 
बनते हैं। सोवियत रूस में व्यवस्थापिका (सुप्रीम सोवियत) की बैठक वर्ष में पे 
तथा हर बार सामान्यतया 5-6 दिन के लिए होती है जबकि भारत व बिटेन जैसे बे 
देशों में व्यवस्थापिकाएं वर्ष के आधे से ज्यादा समय सत्त में रहती हैं। बतः बहा 
विकाओं के आस्तरिक संगठन व कार्य-निष्पादन में विधायकों की स्वतस्तता व उस # कया 
उनके कार्य सम्पादन की महत्त्वपूर्ण नियामक है। इन्ही के ऊपर व्यवस्थारिकार ५ 
भूमिका की सीमा सीमित या विस्तृत बनती है। अत. इनके संगठन की यह विशेषता द् 
महत्त्व की बन जाती है। उदाहरण के लिए, सोवियत रूस में "सुप्रीम सोवियत का 
दो बार का अल्पकालीन अधिवेशन इसको व्यवहार में नियम-निर्माण दी केवत 
चारिक संस्था बना देता है जबकि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में व्यवस्थापिकाएं बाल 
में कानून निर्माण का कार्य करती हुई कट्ठी जा सकती हैं। . * 

(घ) विधायकों के भत्ते, सहूलियतें व पेशेवरता (ंटा॥एगशबी०० 707 
छ0प फा्टइअंग्ा भींदण व ]९९६४80075)--राष्ट्रीय विधान मण्डलों हा ४ ह्र्म 
महत्त्वपूर्ण सरचनात्मक विशेषताओं में एक यह भी है कि विधायकों को मए ग दि 
क्या दिया जाता है ? उनको अन्य वया-कक्‍्या सहूलियतें प्राप्त रहती हैं तया हा हर हर 
को निभाने में उसको और क्या-क्या सहायता दी जाती है ? यह तथ्य अपने ० हि 
दिखाई देते हुए भी विधान मण्डलों के सदस्यों की प्रभावकारिता तथा का रे 
सम्बन्ध रखते हैं । विकसित राज्यों में इस सम्बन्ध में काफी सुविधाएं । का 
दिया जाता है, पर विकासशील राज्यों में विधायकों की अवस्था इस आधा कप हुंहि 
हो कही जा सकती है। उनके भत्ते इतने कम व अन्य सुविधाएं भी इतनी कम न 
वे अपने कार्यकाल के समय में भी आमदनी जुटाने के धन्य साधों में लगते के तिंए द्ट्मी 
होते हैं। भारत में संसद-सदस्यों के भत्ते में वृद्धि तथा पेन्शन आदिकी 
हाल ही में की गई है। अनेक राज्यों मे विधायकों के रहने की सुव्यवस्था 
है। दंसे सामान्यतया गह भ्रवृत्ति प्रबल द्वोती जा रही है कि देश के कीवून द्र्म हो 
कम से कम इतना भत्ता, सहुलियतें व सचिवी सहायता 6्णर्टशरथ शो कर्त 
जाएं जिससे वे अपना दायित्व ठीक ढंग से मिभा सके और पूर्णकालिक देवर 
चन जाएं । ! 

(च) व्यवस्थाविकाओं में समिति व्यवस्थाएं (ट०गागरा/८ #भवा४ है 
3097९०--व्यवस्था पिकाओं का नियम।निर्माण का कार्य व्यवस्पाविरीज 
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नहीं है ? 

(3) व्यवस्थापिकाओं को सत्तों में कौन माहुत करता है था उनको स्व ही बहु 
होते का अधिकार रहता है तथा क्या उसके संकटकालीन अधिवेशनों की सका 
रहती है ? ॥ः 

(4) व्यवस्थापिकाओं के मधिवेशनों को कौत, किन परिस्थितियों में वित्तवित रे 
है तथा क्या चुनाव कराने के लिए उन्हें भंग करने की व्यवस्था है ? मि 

व्यवस्थापिकाओं के संगठन के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्य उतकी स्वतत्वतीर गो 
उम्मुक्तियों के नियामक है और इनसे ही इनकी भूमिका व कार्य ओपचाफि या बलि 
बनते है। सोवियत छत में व्यवस्थायिका (सुप्रीम सोवियत) की बेठक वे में दो ए_ 
तथा हर बार सामान्यतया 5-6 दिन के लिए होती है जबकि भारत व डिटेल जैसे बोर 
देशों में व्यवस्थाविकाएं वर्ष के बाधे से ज्यादा समय सत्त में रहती हैं । भरें हवा 
विकाओं के आान्तरिक संगठन वे कार्य-मिष्पादस में विधायकों की स्वतरतनता व उहे 
उनके कार्य सम्पादन की महर््ववू्ण नियामक हैं। इन्ही के ऊपर ४4 हे 
भूमिका की सीमा सीमित या विस्तृत बनती है। अतः इनके संगठन की यह विशेष हर 
महत्व की बन जाती है। उदाहरण के लिए, सोवियत रूस में 'सुप्रीम सोविश्त की व 
दो बार का अत्यकालीन अधिवेशन इसको व्यवहार में निमम-निर्माण की रैदन मे 
चारिक संत्या बना देता है जबकि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में व्यवस्था पिकाए 
में कानून निर्माण का कार्य करती हुई कही जा सकती हैं। 6 

(घ) विधायकों के भत्ते, सहुलियतें व वेशेबरता (स्वधाणपरथ/॥/०) ए्र्ष 
गाए की0३प०0भाफा ० ०85४80078)-- यप्ट्रीय विधाव मण्डते की न 
महत्त्वपूर्ण सरचनारमक विशेषताओं में एक यह भी है कि विधायकों होम दर 
बया दिया जाता है ? उनको अन्य बया-क्या सहूलियतें प्राप्त रहती हैं वश अप ब्रगैर 
को निभाने में उनको और बयाणया सहायता दी जाती है ? यह उस्पमेपी के कम 
दियाईं देते हुए भी विधान मण्डलों के सदस्यों की प्रभावकारिता पैया बाय | 
सम्बन्ध रखते है। विकप्तित राज्यों मे इस सम्बन्ध में काफ़ी सुविधाएँ व ३४2 घी 
दिया जाता है, पर विकासशील राज्यों में विधायकों की अवस्था इस बाधार है हि 
हो कही जा सकतो है। उनके भत्ते इतने कम व अन्य सुविधाएं भी इतनी हक मश' 
ये अपने फार्म दास के समय में भी आमदनी जुटाने के प्रत्य साधनों में समते है मिं हां ड्रग 
होते हैं। भारत में संमद-सदस्पों के भत्ते में वृद्धि तया वैर्शत मादिी से हीरे 
हात ही में की गई है। अनेक राज्टों में विधायकों के रहते की युवा हैँ छा हे 
है। बैग सामास्यतया गह श्रवृत्ति अल होती जा रही है हि देश के बात रा ल्त्शो 
कम से कम इतना भत्ता, सहुतियतें व राचिवी सहायता छल्लधब्धय हा दर 
जाएँ जिससे ये अपना दायित्व ठीक ढंग से दिमा सके और प्रुेयातिक हे 
गन जाएँ । न्‍ नेट कप 
(घ) व्यवस्थाविक्ञामों में समिति ध्यवध्पाएं ((०४णि!6 हों को 


उैगप्ालठी >>दप्दरषा पिफाओं का तियमानिमणि का कार्य सये' 


वापन विशचे 
काय 
पसके सभी पहचुनों परह 
(3) समितियों के अब ये 
(4) समितियों के नियुक्त क्र्ति वरिष्ठतता 
बाक्षर २ ह्े। 
(5) समितियों के पेदस्यो के. क्रिस पैमिति विश्चेत में लियुक्नित होने का. 
उसका निपय-सम्कन्धी विध्विष्ट गान हे | 
उपरोक्त तथ्यों को ध्यात में रखकर गा हक तरह है विशेषज्ञों $ ५ 
बन जाती त्त्या विशिष्टीकरण के इस धार पर संगठित चमितिय 
अपार रूप है कर सकती है। अमरीकन कांग्रे 
हक रईस भह भी या झेक अग्ब्तो के) 
भहायक हो रहें ६ बय विधान मण्डत्त का उच्चतर विधान ड्फ्ल 7०७४३] 
०३४० है #3000840६, ०्छ, 5५, १, 42३. 
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न बन जाएं जैसा कि अमरीका में हो गया है। अतः समिति व्यवस्था में दो वातें विशेष 
सावधानी की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक हैं, जिससे वे प्रभावी तो रहें पर झव- 
स्थापिका पर हावी न हों ! एक तो समितियों के विधेयकों में निहित सिद्धास्तों में पद 
करने का अधिकार न हो तथा दूसरा समितियों को विधेयक समाप्त करने का अधिकार 
नही हो। भारत व ब्रिटेन की व्यवस्थाओं में ऐसी ही समितियां होने के कारण वे अधिक 
उपयोगी बन गई हैं। 

(छ) ध्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल (पश्ाणा० शी [ल्छशभण०)- 
पिकाओं के संगठन की सैंद्धान्तिक आाधारशिला जनप्रतिनिधित्व है। यह संतान 
जनता की सही अर्थों मे प्रतिनिधि बनी रहें इसके लिए नियतकालिक चुनाव होते हैं 
किन्तु प्रश्न यह है कि यह चुनाव कितनी अवधि के बाद होने पर विधान मण्डल पे जा 
प्रतिनिधित्व की सच्चे अर्थों मे व्यवस्थाएं बनी रहेंगी ? इस सम्बन्ध में भी बहूत कि 
है। इस विवाद व मतभेद के बावजूद कुछ बातों पर सामान्य सहमति है। यह 6 2 
इस प्रकार हैं-. 

() व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल इतना लम्बा नहीं हो कि वे जनता की 
में प्रतिनिधि नही रहें । 

(2) कार्यकाल इतनी अल्प अवधि का भी नहीं हो कि व्यवस्थाविकाएं 
उससे पहले ही उनका कार्यकाल समाप्त होने को आ जाए। कर 

(3) व्यवस्थापिकाएं जनमत से स्पष्ट व प्रकट, किन्तु निश्चित सूप से प्रतिरूत ४! 
जाते पर उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त करने फी अर्थात्‌ उनको भंग फ़्ले 
व्यवस्था हो जिससे अवधि से पहले ही आम चुनाव कराए जा सर्के। 

(4) व्यवस्थापिकाओं की दो बैठकों में अन्तराल बहुत अधिक नहीं हो। हि 

अगर व्यवस्थापिकाओं के कार्यकाल के सम्बन्ध में उपरोवतत व्यवस्थाए कप है 
उपयोगी संस्थाएं रहेंगी। ब्रिटेन मे 9] के संसदीय अधिनियम के दा 
कार्यफाल घटाकर सात वर्ष से पाच वर्ष करते समय यही तक दिए गए ये। एव रो पं 
से अमरीकन काग्रेस के प्रतिनिधि सदन के दो वर्षीय कार्यकाल को ठोस कि 
उचित ठहराना कठिन है। अत: उत्तम व्यवस्था यही कही जा सकती है हि रह वश 
सदनों का कार्यकाल 4-5 वर्ष का हो जिससे वे जनप्रतिनिधि संस्थाएँ भी बनी र का 
कुछ निश्चित होकर कार्य भी कर सके। अत्यन्त अल्प अवधि के कारश हक 
प्रतिनिधि सदन के सदस्य हमेशा ही चुनाव श्रचार में लगे रहते हैं तथा अपने 
क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए कुछ करने की अवस्था मे ही नहीं आ पाते हैः | 

इस प्रकार व्यवस्थापिका सभाओं की संरचनाओं की कई विशेषताएं न हे | 
इनके कार्यों, इनकी भूमिका तथा इनके महत्त्व से सीधा सम्बन्ध है। हमने इत कग |, 
तथा व्यवम्थापिकाओं के संगठन के विभिन्‍न पहलुओं का संक्षिप्त शििचन ४ सा 
क्योकि इनके उल्लेय का ध्येय केवल यह बताना ही था कि झिसी राजनीतिए अधि 
में विधान मण्डल की भूमिका उसकी संरचनात्मकता की विसक्षणताओं पर *६ 
आलित रहती है । 


व्यवस्था: 


सच्चे प्र धो 


कुछ करने ते 4 


हू 


ज्योकास; 
विधायी. शक्ति पर अनेक अतिकन्यों के से एक गयंशालिका कै गे 
प्र निषेधाधिकार अ्रदुक्त करने क) शतिति है। जैसे भारत पद क्र; भरित हर 
विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति निकाय है। राष्ट्रपति चाहे को निषेध्षाधिकार का 
कर री ६ ५82: 


व्यवस्था, ए रहती हैं । स; बढ़ती चीढ 

व्यवस्थापत- काये जे कायंकालिका का हस्तक्षेप, पैकेटकालीन अधिकार) का प्रयोग करने 
की बार-बार कैयंकालिका करे आवश्यकता, विधायकों को तकनीक) पहायता क) कमी, 
अपुशात्तित राजनीतिक द्चों के इत्यादि अनेक हे कारण है जिनकी कजह हे 
वस्थापिक्षाए स्वतन्त्र, विचार-विमशी क विध्ि निर्माण करने वाली) पस्याएं वह) 
गई है, रैची कारण यहे कह जाने भेया है भ्ण्ड्ल “कानून बनाने काली 
सेस्थाए (8४ खाक ०७ धोपध०ा5) ने रह कर केवल कानूनों को स्वीक्त्ति हेके 
मैच निकाय (48४ 48 आप 0०0७) बन गये है 4० समिति व्यवस्था का विकास, 
विशेषकर अमरीका के सदमे जे, नयवल्थाकबिका के म। कैसी लाते # बड़ी भप्रिका 
। 


632 ; तुलनात्मक राजनीति एवं राजवीतिक संस्थाएं 


(4) वित्त पर नियंत्रण । 

इन्हीं कार्यों को अगर व्यवस्थापिका कार्यों के परम्परागत ढांवे में रपा जाए तो यह 
इस प्रकार होगे-- (क) विधायो कार्य, (छ) वित्तीय कार्य, (गम) कार्य पालिका तादसी 
कार्य, (घ) न्यायिक कार्य, (७) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य औौर (ब) संविधान में तंगोए 
सम्बन्धी कार्य । 

(क) विधायी कार्य (.68॥वाएल (धए०धे००६--भाषा रमूत संदेध्षानिक बाबू 
की छोड़कर बाकी सभी प्रकार के कानूत विधान मण्डलों ढारा ही बसा जाते है। 
यहां तक कि राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित आधारभूत संवैधादिक कानों डै 
संशोधनों मे व्यवस्थापिकामं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोकतस्त्र में जद ईसी 
की अभिव्यवित विधि निर्माण द्वारा साकार रूप घारण करती है। रिवॉड ने इस सवा 
में लिखा है कि “आधुनिक संसद एक प्रकार से वे कारखाने हैं जिनका काम कानून (80% 
का है। यहां जनमत नाम के कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों भीर कानूनों मै परिफत 
किया जाता है।”'० वास्तव में व्यवस्थापिकाओं को देश के लिए कानून निर्माग का 
करने के लिए ही संगठित किया जाता है / कानूनों के रूप में नीति का विकास 4 विर्मपि 
जनता के प्रतिनिधि होने के नाते विधान मण्डल ही करने का अधिकार रखते हैँ। 

साधुविक समय में जब व्यवस्थापिकाओं के 'पतन” की बात कद्दी जाती है पो/र 
इसी बात को लेकर कि व्यवस्थापिकाएं कानून तिर्माय का कार्य ठीक अकार है विधा: 
दिठ नहीं कर पाती हैं, उनका पतन हो गया है, मान लेते हैं। यह बात सही भी है हिं के 
व्यवस्थापिकाएं केवल औपचारिक रूप से विधायी कार्य करती हैं। अशासकीम जे टिलिता 
तथा दल संगठन के परिणामस्वरूप विधायी क्षेत्र में भी कार्मपरालिका के पास पे 
के अब अधिक अवसर आ गए हैं। संसदीय अणाली में ही नहीं, अध्यक्षातक कक, 
भी सारे महत्त्वपूर्ण और विवादास्पद विशेयक सरकायो ल्रोतों से ही आते हैं। के क 
प्रणाली मे तो अगर कोई विधेयक कार्यपालिका के अलावा अन्य व्यवस्थाविका के 
द्वारा रखा जाता है तव भी उसके पारित होने के लिए कार्यप्रातिह्य हमने 
आवश्यकता होती है। इन व्यवस्थाओं मे धघत विधेयक तो केवल कार्यपातिकाी द्वाय ही 
प्रस्तुत होते है | 

इसके अतिरिक्त विधाव मण्डलों को कुछ विषयो पर कानून बनाने 
से भी रोका जाता है, किन्तु ये सामान्यतमा वे अधिक मौलिक संबंधानिक ॥र 
होती हैं, जिन्हें विधान मण्डलों की विधि-क्षमता रेखा के बाहर रख दिया जाता है १ 
मधिकांश राग्यों मे संवैधानिक संशोधनों के लिए विशिष्ट कार्येविधियों की व्यय 
गई होती है। उदाहरण के लिए, भारत में शज्यों का अमुमोदत कुछ संगोष्न 
अतिवार्यत्: आराप्त करना होता है और जब तक आधे राज्यों का अनुमोदन नही ५ 
जाए संविधान का संशोधन पारित नहीं माता जाता है। मतः भारत की संतेद की पार 
बनाने की क्षपता वे शक्ति संविधान के संशोधनों मे परम नही मानी जा सकती है का 


बधारिक ही 
से संब' विवि 


४ ७ 30: 
70. फ्ट्यर०छ, खेबाकगबंबान्ल 2० एटटवनटका, (.गरव०8, फेडडवणी।5० हे 
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ग 
विधायी शक्ति अनेक अतिकन्धों से ए यंप्रा। प्रात्त विधान) अच्तावों 
पर निया कार अगुक्त करने की शक्ति है| से भा पंसद हरा प्ररित हर 
विधेयक #र राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवाद राष्ट्रय हे वो मिदे 'धिकार 
अयोग कर पकता है| इसी परह उतदीय गासनों # विध। ण्ब्ल किए बजाने 
की धमकी भी मौजूद / इसी तरह, ॥६ गे मे विद्ये कों पर चहस समाप्त 
कर दिए जने के त्रिः >यवस्थाए रहती समस्याओं बढती बेची; के कारक 
व्यवस्थापन ्यं के कैयंवालिका प, सक्ट: कालीन गधिकारे अयोग करते 
शी कार: कायंब्रल्िका को आवश्यकता, विधाय: गें को गीः पहायता की) कमी, 
'िभातित राजनीतिक देचो का विका; श्त्यादि अनेक है जिनकी पेजह हे 
वस्थापिका तन्त्न, पैचार-विमशी निर्माण करने वाली से नही रह 
गई है। इस) कारण यह जाने लगा विधान 7 “कानून बनाके 
संस कर केवल ं को 


भेरहक पैले कानून 
कप वै्लाधाह ४००७५) बन गये है।हप समिति व्यवस्था का 
हि वविकर का के सदभ मे, व्यवस्थाबिका के महत्त्व के कमी लाते क बड़ी 
माता है 
किन्तु फ़िर भी >िवस्थापिकाए आज पहले क) भप्रेक्षा अधिक कानूक प्ररित करती 
है। _>पस्थापिकाएं अधिकांश पेमय सक्त के रहने लगी) हैं। समितियां हर विध्षेयक पर 
बरीकी हे विचार करती है, अत: एलेन क्ात्न ने ठीक ही लिखा है कि “इन विश्िन्न 
पाक्षाओं & बावजूद प्रभाओं की विः धियां 4 है 
शेयंविधिय: समाज 7 का मौलिक सा। परकार (का, 
लिका) कै. सम्रियताओ सम्बन्धी किसी त्रुटि को लेते टी को 
फ्ते संसदीय अतिनिध्िियों के जरि क्या का पास्तव मे विधि 
निर्माण अफिय के सभा की भक्त का विस्तार क्षे प्राधि मजबूती, 
विधायी: फयंक्रम का स्वरूप और: आम चुनाव की समीप पर निम्मर करेगा, किन्तु 
बधिकाश उत्तरदायी जनतन्तों अन्तग्रंत ऐसा बहुत है) कम अवसरों २ होका है कि 
फायंप्रातिका फ कार्यक्रम बिना फेरबदल के विधायी अकिया जे पे अुयरकर निकल 
गाए । अय8 


/र उस तेजी से नही गरही ह & पत्िके क) इन 
(बरतनी) अनुरूप होने के. ए बदलने की है। भन्यया कर 
इनका व्यवस्थापन काये तो है) है यह इक बात है (३. इस कार्य कारण 
है वह सब कार्य ठीक ढक से नि प्यादित नही 
7५७५, ॥. *५& 2०56९, 2०,०८७, 2. 360, 
2248, १ भर 20 ॥॥ 8 ०७, बा] है 
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(ख) वित्तीय कार्य (ागालंव लांणा0--विधि निर्माण के काय॑ में सवस्‍्था- 
पिकाओं की वास्तविक स्थिति कुछ भी हो, किन्तु जहां तक राष्ट्रीय वित्त के वित्रणवा 
कार है, व्यवस्थापिकाएं प्रभावी ढंग से जनता के धन को जनता के लिए खर्चे करने की 
सुव्यवस्था करती है। इनकी यह शक्ति इनको राजनीतिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त करा देती है, क्योंकि जिसके पास वित्तीय शक्ति होती है उसके पास ही वास्तविक 
शक्तियां भा जाती हैं। आधुनिक लोकतन्तो का यह एक मौलिक तियम है कि बंवसा- 
पिका की स्वीकृति के बिना एक पैसे का भी व्यय नही किया जा सकता है। यह आधुविक 
व्यवस्थापिकाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण वे प्रभावी 
नियंत्रण रखें । बजट इन्ही के द्वारा पारित किया जाता है। किन्तु व्यवस्थापिकाओं री 
मह शक्ति व्यवहार मे उनके द्वारा किस हद तक प्रयुक्त होती है यह निम्नलिबित बातों 
पर निर्भर करता है-- 

(।) शासन प्रणाली संसदीय है या अध्यक्षात्मक है। 

(2) संसदीय प्रणाली में दल पद्धति का स्वरूप किस प्रकार का है १ 

(3) वित्तीय शक्तियों पर संवधानिक अकुश है या नही है। 

(4) कार्यपालिका का दल या अन्य माध्यत् से विधान मण्डल पर 

है? 

(5) द्वितदनात्मक विधान सण्डल होने पर दोनों सदनों की वित्तीय शक्तियों की का 

स्थिति है ? 

संसदीय शासन प्रणाली में वित्तीय शवितयां पूर्णहूप से कार्यपालिका के हाथ मे रे 
हैं। व्यवस्थापिका धन की मांग मे कटौती तो कर सकती है पर उसमें एक पैसे की 
वृद्धि का उसका अधिकार नही होता है। वित्त-विधेयकों को अस्वीक्ृत करने का ताल 
कार्यपालिका मे अविश्वास की अभिव्यक्ति समझा जाने के कारण कार्यपालिका देरी 
अनुशासभ के माध्यम से वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखने की स्थिति मे रहती है। 22724 
प्रणालियों में यद्यपि वित्त विधेयक पूरी तरह से कार्यवालिका द्वारा ही तैधारकरा 
भिजवाया जाता है, फिर भी व्यवस्थापिका काट-छांट कर सकती है और कई वार वर 
धनराशि बजट में से काट ली जाती है। अमरीका में ऐसा आये दिन होता रहें है। क 

, संसदीय प्रणाली में दल पद्धतियां संसद की वास्तविक वित्तीय शक्ति की सीमा, 
निर्धारण करती हैं । अगर सुस्पष्ट ट्विंदलीय पद्धति है तो सारी वित्तीय ्श 
प्रभावी प्रयोग कार्यपालिका करती है ।,एकदलीय पद्धति में तो संसद के पास वित्त री 
नियंत्रण की औपचारिकता के अलावा और कुछ नही रहता है। एक दल_धात ली 
में भी वित्त पर पूर्ण नियत्षण , + « + रहता है। परन्तु फ्रांस जे कप 


कितना तिमत्र 


दद्धतति में व्यवस्थापिकाओ को विद, सता, » अवसर मिल जाते जप! 
की स्थिति का शुददद »« पर ही कर से हं 
संवेधानिक ६. |, कहीं वित्तीय शरक्ति। । 
सीमित और " | हैं। 


कई देशो मे” हे द्वारा 


रा 
हि 
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लगाए जाते है। जैसे भारत मे वित्तीय प्रस्तावों को रखने को राष्ट्रपति से पूर्वानुमति प्राप्त 
करके ही ऐसे प्रस्ताव विधान मण्डल में रखे जा सकते हैं, पर यह कोई विश्लेप अंकुश 
लगाने बाला प्रायधान नही है। विधान मण्डलों की वित्तीय शक्ति पर संवेधामिक अंकुर 
वास्तविक तथ बनते हैं जब विधान मण्डल दलगतता के कारण वित्त-विधेयक पारित ही 
नहीं कर पाते है। विकासशील राज्यों में ऐसे अनेक देश है जहां ऐसी संवैधानिक 
व्यवस्थाएं प्रस्थापित है, जिनमें कार्यपालिका अध्यादेशों तक से वित्तीय मांगें पारित कर 
लेती है। कार्यपालिका का विधान मण्डल पर नियत्तण दल के माध्यम से या भंग करने की 
धम्वी से था अन्य किसी चमत्कारिक नेतृत्व के कारण हो सकता हैं। ऐसी अवस्था में भी 
विधान मण्डल अपनी वित्तीय शवितयों का औपचारिक प्रयोग ही कर सकता है। 
सामान्यतया कार्यपालिका दल के समर्थन के आधार पर हर वित्तीय माय को पारित 
करा सकने की स्थिति में था जाती है । 

विधान मण्डल के दोनों सदनों की वित्तीय शक्तियों की अवस्था भी एक ऐसा महृत्व- 
दूर्ण कारक है जिससे व्यवस्थापिकाएं वित्त की शवित का प्रयोग करने में स्वतः ही रुक 
जाती हैं। अमरीका की कांग्रेस तथा स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा (भकणादं 
#55थ॥०ं 9) के दोनों सदनों को वित्तीय मामलों में केवल वित्त विधेयक की पहल को 
छोड़ कर सधान अधिकार प्राप्त होने के कारण कई बार गतिरोध की स्थिति आती रही 
है। ऐसे गतिरोध के कारण ही ब्रिटेन की लाई सभा से )9)] के संसदीय अधिनियम के 
द्वारा सारी वित्तीय शवितयां ले ली गई थीं। 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि विधान मण्डलों की वित्तीय शक्तियां अनेक प्रकार से 
नियंत्रित रहती हैं, किन्तु अगर व्यवस्थापिका इस बात पर अड् जाए कि वह वित्तीय 
माभलों पर वास्तव में ही नियंत्रण रसेगी तो ऐसा वह काफी अंश तक कर सकती है । 
यह बात दूसरी है. कि विधान मण्डल को अपनी ऐसी जिद की महंगी कीमत कम से कम 
मंसदीय व्यवस्थाओं में भंग होकर चुकानी पड़ सकती है। 

(ग) कार्येवालिशा का निमंत्रण (00700 ० घी ए:६८ए४४०)--व्यवस्थाविकाओं 
का यह उत्तरदायित्व है कि वे कार्यपालिकाओं को सही ढंग से कार्म ने करने पर या 
शक्तियों के दृशपयोग करने पर तियंत्नित करें । संसदीय और मध्यक्षात्मक प्रणालियों में 
निवक्षण व्यवस्थाओं में थोड़ा अन्तर, ब्यवस्थाई भन्तरों के कारण पाया जाता है! किन्तु 
अपेक्षा मही की जाती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिकाओं की सैविकाएं बनी रहें। ब्रिटेन 
के मत्तिमण्डल को तो 'सदम की समिति' मात्र तक कहने की प्रथा रही है, पर वास्तव 
में कार्यपालिकाओं पर विधान मण्डलों के नियंत्रण केवल मात्त औपचारिकताए होती हैं। 
केबल विशेष परिस्थितियों में ही व्यवस्थापिकाओं मे इसका उपयोग करने की हिम्मत 
दिखाई है। उदाहरण के लिए, चौथे गणतन्त के काल में फ्रांस में बारह वर्ष में हो 
चौबीस कार्यपालिकाओं को बदल कर कार्य लिका पर नियंत्रण शवित का प्रयोग करने 
का कीतिभान ही स्थापित कर दिया था। पाकिस्तान में सैनिक शासन आते से पहले 
(अय्यूबयां द्वारा सत्ता हृथियाने से पहले) आए दिन प्रधान मंत्री बदलने लगे थे । अतः 
हम इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्य निकालते से पहले उन विधियों का विवेचन करेंग्रे जिनका 
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कार्यपालिकाओं के नियंत्रण में विधाद मण्डल सामान्यतया प्रयोग कर सकते हैं। 

संसदीय अगली में कार्यपालिका वैधानिक दृष्टि से व्यवस्थापिका है श्रति उत्तदागी 
बनाई जाती है और यह उत्तरदायित्व न निभाते पर व्यवस्थापिका सभाओं को उन्हे पः 
से हटाने का अधिकार होता है। इसके अलावा भी संसदीय प्रणाली में विधान मखत 
कार्येदालिका को नियक्नित करने के अनेक साधव अपना सकता है। विधायक, कॉम" 
पालिका से प्रश्न व पुरक प्रश्न पूछकर, ध्यान आकर्षेण प्रस्तावों के हारा स्थगन परस्तावो डर 
हारा, कदौती व निन्‍्दा प्रस्तावों द्वारा तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपातिंका 
पर नियंत्रण लगाते हैं। व्यवस्थाविका द्वारा धन की माँग को अस्वीकार करके,वा्े- 
प्रालिका द्वारा प्रस्तुत नीति, प्रस्ताव, विधेयक, संधि या समझौते को अस्वीकार करके भी 
कार्यपालिका को नियत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। मुछ्य कार्यंदालक को 
मह्यभिमोग की धमकी या वास्तव में ही महासियोग लगाकर तियंत्रित किया जा 
सकता है । + 

अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में शवितयों का पृथक रण होते के कारण व्येवधा+ 
पिक्रा को कार्यंवालिका के प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए केवल महापियोग का ही एक महल 
पूर्ण साधन आप्त रहता है, किन्तु ऐसी व्यवस्थाओं में भी कार्यप्रालिका कार्यों की हय 
के लिए आयोग नियुक्त करके, धन की मांग या आवश्यक व्यवस्थापन पारित ते हर 
कार्यपालिका को नियंत्रित किया जा सकता है। अमरीका के संविधान के द्वारा कक 
वे संतुलतों की व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिका (सीनेट) साष्ट्रपति द्वारा की 
निभ्ुतितयों का अनुमोदन रोककर या राष्ट्रपति द्वारा की गईं संधियों का अनुमोदन नह 
करके उसे नियंत्रित करते की अतिरिक्त व्यवस्थाएं हो गई हैं । कि 

व्यवस्थापिकाओं द्वारा कार्यपालिका पर लगाये णाने वाले तियंत्रण केवल औषषा' 
ही रहते हैं। भारत में विभिन्‍त मन्त्रिमण्डलों के विरुद्ध अनेक बार अविश्वात हि 
रखे गये थे, किन्तु इसमें से कोई भी पारित नहीं हो सका था। इसी तरह, भमर्ध 
अनेक टास्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाये गये पर सफल कोई नहीं हो पका था। है 
स्पष्ट है कि कार्यपालिका पर विधान मण्डलों के नियंत्रण केवल नाम के ही रहे 
राष्ट्रपति निवसन का त्याग्रपत् महा भियोय के डर से कहीं अधिक जनमंत के दवा 
कारण ही दिया बया चा। अतः विधान सण्डल कार्यपालिकाओं पर पा 
आओपचारिकता हो निभाते हुए माने जा सकते हैं। आधुनिक समय में यह 3207९ 
इच्छा पर निर्भर करता है कि वह व्यवस्थापिका का कितना सम्मात करके उप हक, 
निर्यत्रित रहना चाहती है। किन्तु फ्रांस व फिनलैंड में मन्त्रिमण्डलों का रा पत 
बदलना कुछ और संकेत करता है, पर यह व्यवस्थाविका की नियंत्रण शवित की 
नहीं दै। वह तो दलोय परिस्थिति के कारण होने वाते परिवर्तन कहे जाएगे। हां 

(घ) न्यायिक कार्प (30ठलंब 477८ध०४७)-- सामान्य अर्थों मे जा 
को स्यायिक कार्य प्रदान नहीं किये जाते हैं, किन्तु कुछ व्यवस्थापिकाएँ र गाते वर 
की तरह के कुछ कार्य करती हैं। अमरीका में राष्ट्रपति पर महाभियोग सगे कस 
सग्रेस का ऊपर बाला सदन सीनेट, मद्ाभियोग को स्वायालय की तरह युरवाएँ के 


638 ४ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


परिषद, प्रीसीडियम व न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। जापान,में डाइट (यह वहां 
की संसद है) प्रधान मंत्री का चुनाव करती है। . « * 

एक क्षेत्र मे तो हर व्यवस्थापिका मिर्वाचन का कार्य करती है। अपने अध्यक्ष, उग 
ध्यक्षों या 'स्पीकरो' इत्यादि का निर्वाचन व्यवस्थापिकाएं स्वयं ही करती हैं। यह की 
सभी निर्वाचित विधान मण्डलों द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके लिए निर्वर्चन 
विधियां व प्रक्रियाए अलग-अलग देशों की संसदों मे अलग-अलग हो सकती हैं। किल 
हर विधान मण्डल के द्वारा यह कार्य अनिवायं॑तः निष्यादित होता है इसमें कोई अपवाद 
नही है । 0 

(च) संविधान में संशोषन सम्बन्धी कार्य (0ण5राएणा शशाएँ०8 09 
ध०79--सविधान में संशोधन का कार्य विशेष महत्त्व रखता है, क्योकि संविधात 
राजनीतिक शक्ति के संगठक-पन्‍्त्र के रूप में जन इच्छा व समाज के मूल्यों का प्रतीक 
होता है। अत. ऐसे दस्तावेज का सशोधन कैवल जनप्रतिनिधि ही करें इसकी हर देध मे 
व्यवस्था होती है। लोकताग्त्रिक व्यवस्थाओं मे तो व्यवस्थापिकाओं का स्वत महत्ता 
अधिकार सविधान में संशोधन करमे का माना गया है। यह जन सम्प्रभुता का प्रति" 
निधित्य करती है, अत. यदि संविधान में संविधान जन इच्छा के क्रियान्वयन के मार्ग में 
बाधक बनने लगें तो उसमें संशोधन का अधिकार व्यवस्थापिका के पास ही स्व 
स्वाभाविक और अनिवायें है। सशोधन का यह अधिकार कुछ देशों के विधान मश्तों 
को आशिक रूप से प्राप्त रहता है तो कुछ देशों मे विधान मण्डल ही को संशोधन की पृ 
अधिकार प्रदान किया जाता है । ब्रिटेन की संसद, रूस की सुप्रीम सोवियत, युगोस्तानिय 
की संधीय व्यवस्थापिका तथा संविधान में संशोधन की प्रथम दो विधियों में भार क्‍ 
संसद (भारत के सविधान में संशोधन की तीन विधिया हैं) संविधान में संशोध्ल के 
सकती है. किन्तु अमरीका, स्विद्ज्वरलेण्ड, जर्मनी इत्यादि देशों में ससदी का संगोध 
का आशिक अधिकार ही है। आशिक अधिकार से यह आशय है कि समोधत 
विधान मण्डल के साथ अन्य संरचनात्मक व्यवस्था या संस्था के साथ करें दिया जाती 
है। भारत के संविधान मे संशोधन की तीसरी विधि में ससद को आंशिक अधिशार ही 
प्राप्त है बयोंकि इस विधि से संशोधित होने वाले विषयों पर आधे राज्यों का गई 
भी (४20क्‍08007) आवश्यक होता है । 
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संसदें उन पर केवल सहमति की मीहर लगाने मात्त का कार्य करती है। 
निष्कर्षत. यह कहा जा सकता है कि कानून निर्माण की सबसे महत्त्वपूर्ण सस्थाएं 
व्यवस्थापिकाएं न रहकर कार्यपालिकाएं व न्‍्यायपालिकाएं बन गई है (इसके लिए 
कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्य पन्द्रहवें व सोलहवें अध्याय में देखिये) । बोसवीं 
सदी मे -व्यवस्थापिकाएं कार्यपा लिकाओं से इतनी जुड़ गई है कि "भब यह बिलकुल सम्भव 
नही है कि सरकार के कार्यपालन और व्यवस्थापन विभाग में कोई कठोर व सुनिश्चित 
अन्तर किया जा सके ।””» राबटें सी० बोन ने इस सम्बन्ध में ठीक हो लिखा है कि 
“संविधान की संरचनात्मक व्यवस्था चाहे कैसी ही हो, कार्यपालिका-व्यवस्थापिका 
सम्बन्धों भे, पहुल करने का कार्य अनिवायंत: व स्थायी रूप से कार्यपालिका के हाथों में 
चला गया है ।'!* इसलिये कुछ विचारक तो यहां तक कहते हैं कि आधुनिक समय में 
कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के कार्यों को प्रथकता के कारण ही अलग-अलग विवेचितत 
करने का प्रचलन है तथा शायद इसके पीछे गहरी जड़े जमाए हुए यह भावना भी 
जिम्मेदार है कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की भूमिका स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न ही 
(होती है अन्यथा व्यवहार में इनके कार्यो मे कोई विशेष अन्तर नही रह गया है । किन्तु 
व्यवस्थापिकाओं के सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में निकाला गया यह निष्कर्ष, इनके 
राजनी तिक या व्यवस्थाई कार्यों के बारे में बिलकुल ही सही नहीं कहा जा सकता है । 
विधान मण्डलो के द्वारा राजनी तिक कार्य अब भी वास्तव मे निष्पादित होते हैं। 


व्यवस्थापिकाओं के राजनीतिक व व्यवस्थाई कार्य (ए०प०्वा ० 39४०7४० 
एगाणांगाह ही [.688/व07०5) 
विधान मण्डलों के सरकारी ओर सर्वैधातिक कार्यों के विवेचन के समय हमने यह 
देखा था कि व्यवस्थापिकाएं इन कार्यों का निष्पादन केवल औपचारिक दृष्टि से ही कर 
पा रही हैं। वास्तव में बीसवी शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति इतनी 
जटिल हो गई है कि इन परिवर्तित राजनीतियो में परम्परागत संरचनाएं व प्रक्रियाएं 
केवल औपचारिक भूमिका ही निभा सकती हैं। बदली हुई परिस्थितियों मे व्यव- 
स्थापिकाओं के राजनीतिक या राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्य महत्त्व प्राप्त करते 
जा रहे है। इस संदर्भ में व्यवस्थापिकाएं, महत्त्वपूर्ण सं रचनाएं बन गई हैं जो राजनीतिक 
व्यवस्था को जोड़ने उसे स्थिरता व गत्यात्मकता प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं से सम्ब- 
स्थित हो गई है। इनके राजनीतिक व व्यवस्थाई कार्य निम्नलिखित हैं-- (क) श्रति- 
निधित्व का का्यें, (ख) हित्-स्वरूपी करण और हित-समूहीकरण का काये, (ग) राज- 
मोतिक समाजीकरण व शिक्षण का काये, और (घ) पर्यवेक्षण, संवोक्षण व निगरानी का 
कार्य 
(क) पअतिनिषित्व का कार्य (ह#एपटॉ०४ 07८97८5५॥।०४०7)- ऐतिहासिक दृष्टि 
से देखा जाए तो व्यवस्यापिकाओं के विकातत के मूल में प्रतिनिधित्व की अवधारणा ही 
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प्रमुख रही है। ऐसा मात्रा जाता है कि जो व्यक्ति सरकारी तौर पर कर देने या $8 
कार्य करने या नहीं करने के नियमों से संचालित होने के लिये मजबूर होते हैं वे झ 
चाहेगे कि ऐसे नियमों के निर्माण में उनका भी हाथ हो या कम से कम इसके निर्माण मे 
उनकी भी कुछ आवाज हो मताधिकार के विस्तार की मांग के पीछे भी यही परम 
कारण रहा है। हम इस नारे से परिचित हैं कि 'प्रतिनिधित्व नहीं तो कस्माऐेश 
नही'। (५० पछक० ज्ंति००(२०७7८०४०एाथ४०7) चुनाव वास्तव में बे झरियों 
या जनता के प्रतिनिधियों को व्यवस्थापिकाओं में भेजने की व्यवस्था है जिससे जगह 
कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर लागू होने वाले नियमों के निर्माग से उ्वखित 
हो जाए। 

अधिकाश आधुनिक राज्यों में निर्वाचन होते हैं और यद्यपि चुनी गई प्रतितिति 
सभाओं में प्रतिष्ठा और शवित सम्बन्धी अन्तर रहते हैं तो भी वे सरकार और गा 
के बीच किसी प्रकार का सम्पर्क सूत्र जोड़ने के काम में कम या ज्यादा भा तेती हैं 
बे नीचे वालों की मांधों के प्रवाह का तथा ऊपर वालों से सूचना तथा स्पष्टीकरण 8 
किए जाने का माध्यम होती हैं।'! वर्नार्ड क्रिक ने ब्रिठेत के लोकसदन के कार्यों का ि 
करते हुए इसके प्रतिनिधि कार्य के बारे में लिखा है कि “संसद 8३ हि | 
महत्त्वपूर्ण वास्तविक कार्य सरकार्रों को गिराने की धमकी में या कानून पारित, को है 
या संशोधित करने में नही है बल्कि निर्वाचक समूह के सामने सत्याित 
विकल्पों को रखने की जरूरत में है जिससे निर्वाचक समूह सरकारों के कार्यों को है 
या सही करार दे सकें ।” इसी तके को सैम्युअल बीयर मे आगे विकप्तित किया 
उसका कहना है कि मजबूत 'सरकार' एक हकीकत है और निर्वाचक सर के 228 
को गतिमान रखकर सरकारों को, उनहे कार्यों मे मदद दी जानी चाहिए! कव्य 
स्थापित करने वाले अधिकरणों के साथ-साथ लोकसदन को भी भाहिये कि जी 
गतिमान बनाने के इस कार्य को करें और यह काम केवल चुनाव भर्वा 
सीमित नहीं रहना चाहिए ॥"7% है ला 

वैसे प्रतिनिधित्व की घारणा बहुत जटिल है। इसलिए ही जी० सारटोरी के हे 


हि हि या नही! 
“कि "आम चुनाव प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक या उपयोगी है 


5 ि कि क अंधे 
सह इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि हम प्रतिनिधित्व को इसके ी हैपा 
किस अथ्े में प्रयुक्त करते हैं ।” अतः व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधित्व का शनिधिल के 
नही, इसके सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने से पहले हमें राजनीतिक प्रति विविध 
व उसके सघटको को देख लेना चाहिए। ला पालोम्बारा ने राजनीतिक # 
में प्रमुखबतया तीन संघटक सम्मिलित किए हैं : दे 
गे का, रीति देते हैं 
() जो व्यक्ति शासकों द्वारा निर्गेमित (550८0) नियमों को स्वीडति 
॒ 968 
एक, एएत६, एटानिलाफ थी उक्‍्वापदताला। 56०णा०ं 2007, ००4०0, कविता 
9. 233. गांड ८०४ 
५ ९8, छलला, *प्रवाल छतततंज [-९8हिब।एणा० श्या्प (0० ए/कालाए रण र्निणगॉर्य 
॥9 8, या('$ (छ8ठ3.) कडलाव८ थी फटनिकार, ।.0009, एज, 967- 
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पिकाओं के संगठन की विशज्वेपताओं के शीर्षक के अन्तर्गत इसो अध्याय के प्रारम्ध + 
विवेचन किया गया है, निगमी प्रत्तितिध्धित्त (एणए०(तांठ उक्कृ'थाध्ाा) 
व्यवस्थाएं की जाने लगी हैं। मद्यवि यह श्रतिनिधित्व व्यवस्थामिकाओं में बधी तक 
ओषचारिक रूप से नहीं दिया जाता है। (युगोस्ताविया एक अएदाद हैं) फ़िर भी इकके 
लिए अनेक राज्यों में ऐसी संस्थागत व्यवस्था की जाने सभी है जिसमें अनेक हित, पग्- 
दाय, आर्थिक, सामाजिक, भाषाई, प्रजातीय ओर उप-प्रादेशिक संघटतों के स्राथ हो 
ऐ्शेवर समूहों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसे राज्यों में व्यवस्थापिकाएँ गिगेष 
प्रकार के आधिक, सामाजिक जनकत्याण सम्बन्धी विधायी प्रस्तावों पर इनकी सनाह 
सेती हैं या इनको उनकी समीक्षण करने को कहा जाता है। आजकल ऐसे धंगठत, जिन्हें 
सहयोगी या सलाहकार संस्थाएं ही कह सकते हैं, इटलो, मेविसको, स्पेव, फ़रात, जापान 
युगोल्लाविया और नोदरलैण्ड में प्रयोग में था रहे हैं । यह संगठन राष्ट्रीय स्वर पर होते 
हैं, जिनकी सदस्य संझश 200 के आसपास होती है तथा जो सरकार, आपिक पेणों व 
वैशेवर संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। कई कठिनाइयों के कारण हैही सस्पाों ही 
मांग संकामक रूप धारण नहीं कर सकी है किसतु आते बाजी प्रौढ़ियां ऐसी अधिराति 
मांग करेंगी इसकी काफ़ी सम्भावना है। 
प्रतिनिधित्व में एक गहरा प्रश्व यह भी उसझा हुआ है कि क्या व्यवस्थापिकाएं उमर 
की सही बर्धो मे सुक्मतर तानधव०००७४०) प्रतिनिधि बनाई जाएं ? आधुनिक उमर 
रैसी धारणा बलवती वन रही है कि स्त्रियों, शारीरिक श्रमिकों व कार्यकर्ताओं, गिफि 
व्यक्तियों, जाति प्रजाति, धर्म, पेशे तथा हितों का ऐसा प्रतिनिधित्व हो ताकि इनके शहि- 
विश्षिन केवल इनमें से ही था सकें, अपितु इतके लिए आधिकारिक मांगें भी पैग कर ४ 
और इनके लिए आवश्यक कार्य कर सकें। इसके अमाव में व्यवस्थापिका युद्ध रा 
समाज की प्रतिनिधि संस्था वही बत सकती है। उदाहरण के लिए, स्थियों को ही हें 
पता चलेगा कि इनका प्रतिनिधित्व हर व्यवस्थापिका में बहुत अधिक आनुपातिक ही री 
जाता है। इस सम्बन्ध में अभी तक प्रचलित घारणाएं बड़ी चुनौतियों का शिकार 
हुई हैं, किन्तु आगे भी ऐसा नही होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा पकता। प्रहृि ही 
अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यवस्थाविकाएं, चाहे वे निर्वाचित पे 
रखती रही हों, कुलोनों, सामाजिक, शैक्षणिक या पेशेवर अमिजनों हारा 23 2 
क्लब ही रहो हैं। यह स्थिति, भव मोद्योगीकरण, शहरीकरण और वृहत्तर मता। का 
के कारण बदलने सगी है तथा जन आधारित दलों से इनकी संरचमात्मकतता मे बाई 
अन्तर जाया है फिर भी मौलिक रूप में आाज भी पहले जैसे अभिजनों के अवख हे 
के सदस्य ही अधिकांश देशों के विधान मण्डल वे हुए है । ऐसे विधान मण्डलों हर पे 
अर्थों मे श्रतिनिधित्व का कार्य कितनी साला में निव्पादित होता है यह हुए 
अंदाज लगाने की बात है। / * हू 
ला पालोम्वारा का है कि भविष्य में व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधिएव शाप 
डीक ढंग से करें या नही करें किन्तु उनकी संरचना में अनेक तथ्य महर्वईत हि डी 
रत तथ्यों के बीच अन्त:फिया होगी या नही पर विधान मृण्डलों की संरचना पे 
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प्रभाव अवश्य पड़ेगा और उससे इनकी प्रतिनिधित्व की भूमिका में वास्तविकता आएगी। 
ला पालोम्वारा ने व्यवस्थापिका सभाओं की संरचनाओं को प्रभावित करने बाली परि- 
स्थितियों के बीच प्रत्यक्ष” व अप्रत्यक्ष अन्तःक्तिपा और अनियमित संयोजकों (०8४7वों 
पग्राटअ8०७) को इस प्रकार चित्रित किया है -- 






कार प्रत्यक्ष श्रभाव 
फल 2 सार कर '> जप्रत्यक्ष प्रभाव 





दामपथी 
जन-दल 





विस्तृत 
मताधिकार 


चित्र 4.]. व्यवस्थापिकाओं की संरचनाओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों फे 
बीच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अम्तःक्रिया और अनियस्त्रित संपोजनों का चित्रण 


व्यवस्थाविकाओं की संरचनाओं में इस वात की व्यवस्था तो आगे-पीछे करनी ही होगी 
कि वे मोटे रूप में देश के समाज की सामाजिक, आथिक, राजनीतिक, धारमिक भर 
सास्कृतिक सं रचनाओं की सामास्य रूप में परिलक्षक बन सकें। इनकी इसी संरचनात्मक 
विजद्येपता पर इनका प्रतिनिधि कार्य वास्तविक या औपचारिक बनता है। विकासशील 
राज्यों की व्यवस्थापिकाओं की भ्रदस्थ संरचनाओं को ध्यान से विश्लेपित करें तो चौका 
देने वाली बात यह देखने को मिलेगी कि इन व्यवस्थापिकाओं में अधिकाश सदस्य 80-90 
प्रतिशत, जनता के ऊपर के वर्म में से आते हैं। इन देशों की व्यवस्थापिकाएं 70-80 प्रति- 
शत लोगों का सही अर्थों मे प्रतिनिधित्व ही नही करती हैं। यह्‌ प्रवृत्ति अधिक समय तक 
जहा बनी रही है वही व्यवस्थापिकाएं अपने कार्य निष्पादन में असफल होकर तानाशाही 
को आमत्नित करने का कारण बनी है! 

(सर) हित-स्वरूपीकरण ओर हित-समूहीकरण का कार्य (ए्रास्प॑ंणर णए/दव्व 
क्रापंव्प्राबांणा शाप व70श65६ 38287283007)--व्यवस्था पिकाओं का सर्वाधिक महत्त्व 
पूर्ण कार्य हित-स्वरूपीकरण का हो गया है । समाज मे लोगों के अनेक हित होते है तथा 
इन हितों मे संघर्ष अविवायंत: प्रकट रूप लेते हैं। व्यवस्थापिकाएं इन हितों को पूरा 
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करके, इनकी सुरक्षा करके या इनके प्रस्तुत करने वालों को धमकी देकर इनमें मांग 
स्थापित करती हैं। अगर हम किसी भी समाज व राजनीति की तरफ सरसरी नकर में 
देखें तो लगेगा कि इसमें स्थिति मिरम्तर चलने वाले सधय की सी ही होती है, रत 
यह ऐसा सर्प नहीं जिसमें लोग जीवन-मरण को अड्डियल अवस्वाएं धारण रे हों। 
फिर भी, समाज में दुर्लभ साधनों या अपर्याप्त वस्तुओं के सरकारी वितरण से हू? 
प्रणाली मे कुछ लोग अस॑ंतुष्ट होकर संघर्ष को जन्म देते रहते है। ऐसी स्पिति से कार 
पालिका नही निपट सकती है, क्योंकि उसको दल के साथ प्रतिबद्ध मानकर विषक्षवा 
की आशा उससे नही रखी जा सकती । अतः व्यवस्थापिकाएं ही वे अधाड़े रतती है 
जहां समाज के संघर्ष प्रकट रुप छेते हैं। यही वे मंच है जहां विविध मार्ग आती हैं। एतो 
ही ऐसे निकाय कह्टा जा सकता है, जहः संघर्ष शील हितों की पहचान, उतका प्रतीक 
और सस्प्रेपण होता है। संगठित, असंगठित, उचित, अनुचित हित तथा तिर्वावर्ों के व 
बड़े टुकड़ों द्वारा विशेष प्रकार की नीतियों को प्रोत्साहन देने था नीति विशेष का विशेष 
करने इत्यादि सभी मामलों का, हर देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में ही खहपंफत 
होता है! ५ हां * 
हित-स्वरूपीकरण का एक दूसरा पहलू भी महत्त्वपूर्ण हैं। स्व्य व्यवस्पापिकाओं ४ 

सदस्य, अपने निर्वाचन क्षेत्रों, राज्य या प्रदेश जिसका वे प्रतितिधित्व करते हैं या री 
राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भी दावे या मांगें अस्तुत कर सकते हैं । कई बार हे ५ 
या दावे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित ही सकते हैं, किस्तु सामाल्यतग हर एड शिधाय 
ऐसा नहीं करता है। अतः ऐसी अवस्था में हित-ह्थरूपीकरण की पहले 8 है 
मण्डल में से भी आ सकती है। विधायकों का जन समाज से सम्पर्क वे सम्भाविते 
का, जो समाज को तोड़ने की स्थिति ला सकते हैं, ज्ञान भी उन्हें हित-स्वदपीकरा + ४ 
की प्रेरणा देता है। फिर स्वयं विधायक का भविध्य व विधायक के रुप में उरी है 
इस बात के साथ जुड़ो हुई है कि समाज के हिंत सही ढग से स्वरूप प्रात करते के 
अन्यथा इनके स्वकृपीकरण का अस्ाव समाज में ऐसा संघर्ष ला देया जितकी 0 
ने कारण समझा जा सकेगा और ने ही समाधाव दूंढा जा सकेया। 42222 
मुझ्य रूप से किसी व्यवस्था की राजनीतिक सीमाओं को लिर्धारित करा है। 
नीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण पर आधारित होता है। ड्सी हक 
वाजमी तिक संस्कृति के द्वारा हो इस बात का निममन होता है कि किए प्रकीर के 
गत हिंत, माँग आदि राजनी तिक किया में झोके जाएगे। यह कार्य 2 कगार 
फी सीमाओं में विभिन्न गरचताओं ओर विविध शैलियों द्वारा सस्पदित तु बी 
है। व्यवस्थापिकाए इसके निध्यादन में न केवल अधिक सक्षम हीती हैं मे द्र्श्न 
संरचनात्मरुता उन्हें इस कार्य को अधिकारिक ढंग से करते की स्वाति 2 
करतो है। इसलिए परिवत्तित परिस्यितियों में व्यवस्याविराएं हैं 4600 की डा 
में, विशेषकर घुते व अवियोगी समूह संरचनां वाले समारों में, दिव 230 
बार प्रभायी दंग से विष्पादित करते की यस्याएं बन गई हैं । 


पी पं मे का व कै बाई रस 
राजनीतिक गमाजों मे हित व मांगों झा स्वस्पीररण दो लोें हैं मे 
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पिकाओं कौ ही इन हितों का समूहीकरण करना होता है। हित-पमूहीक रण का तात्पय॑ 
विभिन्न हिंत्तों व मांगों में सामंजस्य, उनका अनुकूलन और समाधान करने से है। 
व्यवस्थापिकाएं अनेक प्रकार से दित-समूहीकरण का कार्य निष्पादित करती है। इस 
काम में वे अनुन॒यत, समझौते, समझाने-बुझाते से लेकर, विधि निर्माण करके या अन्य 
प्रकार की धमकी देकर विविध हितों का समूहीकरण कर सकती हैं। सामान्यतया 
विधान मण्डल इस नाजुक काम को सावधानों से ही करते है। यह नीति का सामान्य व 
एक-सा अभिधायक (त९70०7702०४) निश्चित करके अनेक मांगों व हितों को इससे पूरा 
करने का प्रयास करते है। यह अनेक मांगों को नर्म करके--भविष्य में उन्हें पूरा करने 
का वायदा करके या कुछ हितों में से अम्ुख को पुरा करके उग्र दवाव डालने बाली 5 
शक्तियों तक को ठंडा करने मे सफल हो जाते है । कि 

हिंत-स्वहूपीकरण व समूहीकरण की क्रिया व्यवस्थापिकाओ के अलावा अनैक संस्थाओं * 
व्‌ संरचनाओं द्वारा भी निष्पादित की जा सकती है। कर्मचारी वर्गों, सेनाओं, धा्मिकेरफ 
संघों, प्रदर्शनों, दगों, व्यवश्तायिक या नागरिक संधों द्वारा भी यह कार्य निष्पादित होती 
रहता है, किन्तु विधान मण्डलों को छोडकर अन्य सभी संरचनात्मक व्यवस्थाओं की 
प्रमुख कार्य यह नहीं होता है। व्यवस्थापिकाओं का प्रतिनिधि रूप इनकी प्रभावकारितोंक 
में बूद्धि करता है तथा इसके पास कानून बनाने की शवित एक तरह से, सभी विधान? 
मण्डलों को हिंत-स्वरूपीकरण व हित-समूहीकरण का अधिकारिक यंत्न बना देती है । 
यह कानून बनाकर समाज को बाध्य तक कर सकती है। व्यवस्थापिकाओं के पास अव- * 
पीड़क शक्ति (208:८४९० 90४८३) का होना मात्न इन्हे अनेक हिंतों में सामजस्य स्थापना 
का प्रभावी साधन बना देता है । व्यवस्थापिकाएं जनता को निर्णय प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष 
रूप से सहभागी बनाती हैं इससे इनकी हित-स्वरूपीकरण व हित-समूह्दीफरण की क्षमता 
में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती है। भतः अधिकांश लोकतान्त्रिक राजनीतिक समाजों * 
में व्यवस्थापिकाएं इस कार्य का निष्पादन पूरी मुरस्तदी के साथ करती हुई दिखाई ' 
देती हैं। 2) पा धी 

(ग) राजनीतिक समाजीकरण व शिक्षण कार्य (णालांगा थी एगाप्म॑श $०लंथ्ार 
249॥ 870 ९०0ए०७४४४००)-- राष्ट्रीय विधान मण्डलों का एक व्यवस्थाई कार्य राज- 
नीतिक समाजीकरण तथा जनता को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करने का है । राज- 
नीतिक समाजीकरण उन विधियों को कहा जाता है जिनसे कोई राजनी तिक व्यवस्था 
स्वयं से लोगों को प्रतिबद्ध रखती है या अपने प्रति अनुकूल रवँेया अपनाने के लिए प्रेरित 
करते हुए अपने आपको बनाए रखती है। इस अर्थ मे यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा 
राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगो की मान्यताएं, मूल्य, विश्वास तथा सवेग 
(८१०॥075) वर्तमान और आगामी पीढियों को प्रदाव किए जाते हैं। यह जीवन की 
आरम्मिक अवस्था से शुरू होकर समाज को समी स॑ रचनात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम 
से जीवनपर्यत्त चलती रहती है । यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यंक्ति के मानस में राजनीति की 
तस्वीर बनाती है और इस श्रकार बनी तस्वीर या मानसिक दृष्टिकोण के माध्यम से 
व्यवित राजनीतिक धटनाओं के प्रति अपनी अ्रतिक्रिया व्यक्त करता है और राजनीतिक 
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समाज के साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकार के पर्यावरण सल्वस्यौ 
प्रभावों का भूल्यांकन करता है। राजनीतिक समाजीकरण ही राजतीतिक व्यक्तिका 
निर्माण करके उसकी राजनीतिक मनोवृत्तियों तथा राजनीतिक मूल्यों का निर्शण 
करता है। 

राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को शाए 
रखने तथा व्यक्तियों को व्यवस्थाई परिवर्तत स्वीकार करवे के लिए प्रेरित करते कं 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण किन्तु नाजुक विधि है। यह प्रक्रिया सथोग से लेकर सुनियोग्ि 
ढंग तक से चल सकती है । समाजीफरण की इस प्रक्रिया में अनेक संस्थाओं का योगदत 
होता है और विधान मण्डल उनमें से एक है। हित-स्वरूपीकरण और हिंत-समूहीरुण 
की संस्थाओं में व्यवस्थापिकाओं का स्थान सर्वाधिक महत्त्व रखता है किसतु राजनीति 
सभाजीकरण प्रक्रिया मे इनकी भूमिका से अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं अन्य संस्थाओं 2४% 
होती है। वैसे भी यह सामान्य बुद्धि से हो स्पष्ट है कि राजनी ति के वारे में कि 
आधारभूत अभिवृत्तिया तथा भावनाएं, परिवार, पड़ोस, गांव, पाठशाला तथा ध। ३ 
संस्थाओं से ही अधिक निरूपित होती हैं। इन संस्थाओं से हमारा प्रारम्भिक समे| को 
करण होता है जो आगे जाकर वयस्क अवस्था के समाजीकरण को बनी-्वनाई न 
प्रदाव करता है। इस तरह कुल मिलाकर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया हर 
विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। यह समाजीकरण की क्रिया का ही एक भंग है। है कि 
राजनीतिक समाजीकरण तव कहने लग जाते हैं जब समाज से प्राप्त वृत्तियों से ४ 
राजनीतिक व्यवस्था, भ्रक्रिया और मुल्यों को नापने-्तोलने लगता है। भर 00% 
समाजीकरण भी इतनी व्यापक प्रक्रिया है कि इसको चाहे जितना खींचा-तागा के 
है। समाज में होने वाली हर बात के साय इसका प्रत्यक्ष या अध्रत्यक्ष सम्बन्ध जे ४ है 
सकता है। संक्षेप मे, राजनीतिक समाजीकरण राजनीति का जीवन के हैं? ई 
प्रविष्ट हो जाना है । । 5 को 

सीमित अर्थों है राजनीतिक समाजीकरण ऐसी प्रक्रियाएं है जिनसे व्यक्तियों 
राजनोतिर मानकों, भुल्यों, राजनीतिक संस्थाओं तथा समाज में राजनीतिक हा हे 
व राजनीतिक अभिनेताओं के बारे मे बोध, अभिवृत्तियां तथा भाषनाई बिक कक 
हैं। यही अभिवृत्तियां व भावताएं व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की दिया 
सावंजनिक नीतियों के श्रति उसके दृष्टिकोण व उसकी प्रतिक्रिया ता अर में होता 
इस अर्थ मे भी राजनीतिक समाजीकरण सब प्रकार की 84 पीर 'ई हार 
रहता है किन्तु विभिन्‍न राजनीतिक संस्थाओं मे व्यवस्थापिकाअ क्का कग 
से विशेष महत्त्व का हो जाता है। ला पालोम्बा या ने राजनीतिक समाजी' दशा 
स्थापिकाओं के महत्त्वपूर्ण स्थान के लिए चार कारण उत्तरदायी माते हैं। 
इस प्रकार हैं--- 

(]) व्यवस्थापिकाएं अपने अस्तित्व मात्र से यह विचार उत्तत्व 


।न करती हैं कि 


2838:4.,, 99. 58-59. 
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बाली बनने लगती है। इससे अगर आम जनता में नहीं तो भी क्रम से कम, अध्ययन 
व्यवितियों में ती राजनीतिक सुझबूझ बढ़ने लयती है। 
विधायक केवल विधायकों के ही सम्पक्क में नही आते हैं॥ इनका गम्पकक हिंत सरूहों 
के प्रतिनिधियों, दल के साथियों, निर्वाचकों तथा आम जनता से अनेक प्रकार से, विविय 
अवसरों तथा औपचारिक और अनो१चा रिक ढंग से होता रहता है। इस तरह विदापक 
समाज के विविध घटको तथा सरकार के बीच सम्प्रेपण कड़ियां (००एाथ्शाएप्थी० 
॥75) बनने के साथ ही साथ महत्त्वपूर्ण मुंह्ठों के मध्यस्थ, स्पष्टकर्तता, सुपरिष्कृतलर्ता 
तथा उनको सुलझाने वाले बन जाते हैं । वे विलष्ट व्यवस्थापन मसलों को सरत बनाकर 
उन्हें जनता के समझने योग्य बना देते हैं। विधायक, जन शिक्षण का महत्वपूर्ण माण्म 
केवल इस बात से ही बन जाता है कि वह अधिक से अधिक लोगों को राजदीतित 
प्रक्रिया मे सहभागी बनाकर राजनीति मे सक्रिय कर देता है । विधायकों की यह भ्‌म्शि 
जनता के राजनीतिक शिक्षण की सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था कही जाएं तो कोई अतिशयोर्ति 
नही होगी । अत: व्यवस्थापिका सभाओं का एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक या 
कार्य सजवीतिक समाजीकरण व जनशिक्षण का है। आजकल की पेचीदा राजनीतिक 
व्यवस्थाओं मे और कोई सरचनात्मक व्यवस्था यह कार्य: करने की स्थिति में गहीं मे 
पाई है। अनेक संस्थाएं व व्यवस्थाएं इन कार्यों के निष्पादन में' महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है, किन्तु व्यवस्थापिकाओं का योगदान अनोखा व वास्तविक है। यह श़रे 
के भौगोलिक भागों, सव हितों, धर्मो, संस्कृतियों, पेशों भौर भाषाओं का मिलते मंच 
नही है। यह वैधता रखती है। यह शक्षित की घारक है। यह जनता की आकाक्षाओं 
प्रतिब्रिम्बक है। लोगों के मूल्यों की रक्षक वे समाज की घरोहर है। अतः 
विकाओं का हर राजनीतिक व्यवस्था मे विश्येप महत्त्व, विभेष भूमिका और प्रभाव आज 
भी बना हुआ है । ह 
(घ) पर्यवेक्षण, संबीक्षण (छानबीन) व वियरानी के कार्य [ककथीण 
आफश/ए५09, 5टाएच्॥9 दावे 5प्राप्थो॥व९०)---ऐसा कहा जाता है. कि अपर ब्यव' 
स्थाविकाएं कई कारणों व परिस्थितियों के कारण नियम-वि्मणि/ प्रतिविधिल, हिं' 
स्वरूपीकरण व समूहीकरण, राजनीतिक सम्राजीकरण और मनशिक्षण का की हा 
कर सऊती तो भी कम से कम एक काम तो प्रभावशाली ढंग से निष्पादित के बा 
अवस्था में रहती ही हैं। व्यवस्थापिकाएं, नियम-निर्माण अक्रिया के ई० २ के 
“र्यवेक्षण करने का कार्य तो कर ही सकती हैं। वे यह भी छावबीन कर सकती हैं हे 
-बायनून वास्तव में किस प्रकार क्रियान्वित किए जाते हैं ? वे काम जवता की कम 
हा जाए वर निगरानी रखने वाले सर्वेक्षक (०८७८७) को कार्य करने के ५ 
चारिक अधिकारों के कारण मजबूर सी होती हैं। |; ता 
विधायक, पेघीदा कानून निर्माण अ्रक्रिपा जि होते के कारण उदासी हक 
तो यह समझ में बाने वाली बात है, किन्तु नियम-निर्माण की प्रक्रिया की मोदा बा 
उसमे अपेक्षित है ही। ऐसी अवस्था में आधुनिक विधायक और व्यवह्वापिकार, प्रव्त 
आालिकाओं फो नियम-निर्माण की स्वीकृत विधियों का उल्तंपत करते से रोग की. 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यवस्थाविकाएं सरकारी कार्यों में इतवी प्रमाती 
नही रही हैं, किन्तु राजनीतिक कार्यों में उनका प्रभाव कम होने के वजाय बढ़ गया है! 
हम इसी अध्याय में पहले भी कह चुके हैं कि आधुनिक पेचीदा राजनीतिक ब्यवत्ताओं 
में व्यवस्थाधिकाओं के अलावा अन्य कोई संरचनात्मक व्यवस्था ऐसी हो ही वही सती 
जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का मंच वस सके । अतः निष्कर्ष में हुए यह 
कहेंगे कि व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन मे प्रमागी 
भूमिका निभाती हैं। व्यवस्थापिकाओं द्वारा “ओमबड्समन' (0ग्राएवंच्राधा) नीमई 
संस्थाओं की स्थापना इस बात का सबूत है कि व्यवस्थापिकाएं मीति के क्रियादयार 
निव्किय पात्र या अभिनेता (०0) से कहीं अधिक सक्रियता की भूमिका वि 
चाहती है। 


व्यवस्थापन प्रक्रिया 
(,8567श.677५8 ए?005$9) 


व्यवस्थापन प्रक्रिया, नीति-निर्धारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक महत्तवूर मार ५ 
व्यवस्थापिकाएं इसमे कितना प्रभाव रखती हैं इसके लिए हमें यह देखना होगा 
सार्वजनिक नीति का किसी समाज विश्येप में निर्माण कैसे होता है ? सावंगनिक ॥2 
निर्माण, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा समाज के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह वह 
अत्यन्त सरल अर्थ है। हम इस अथं से इस अध्याय से सम्बन्धित विपय के कारण, बे 
नही बढ़कर, नीति-निर्माण में विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हुएं, व्यवस्था प्रकिया 
से इसको सम्बन्धित करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की तौति-विमगिप्र्टिण 
में निम्नलिखित चरणो का समावेश होता है-- 

(।) किसी समस्या, स्थिति या मुद्दें पर सरकार द्वारा ध्यात देना। 

(2) सम्बन्धित पक्षों से विचार-विमर्श और तथ्यों की खोजबीन व जाई है 2 

(3) नीति-निर्माण करने वाली सावंजनिक संस्थाओं द्वारा तथा सीतियों ऐे सम! 
पक्षों द्वारा वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन करना । क्र 

(4) अस्तावित वैकल्पिक नीतियों पर सार्वजनिक विचार-विमर्श, जो सामाल । 
सरकारी संस्थाओं से संविधान व कानून द्वारा निर्धारित विधियों के बंबुपार होठ & 
करना । दिराक्ति कि 
छ ) विचार-विमर्श व विभिन्‍न वैकल्पिक नीतियों में ते एक पर आधिराए 
सेना । 

(6) आधिकारिक नीति-निर्णय को क्रियान्वित करता । दर 
(7) नौति क्रियास्वयन से उत्पस्त प्रति-संमरण और उसका भावी ह्यवस्पास 
प्रभाव 4 | डे 

मीति-निर्माण प्रक्रिया के उपरोज्त चरणों में मंतिम चरण नो वोवि-किया डर 
डत्पन्त प्रति-रंभरण का है काफी महत्व रघता है, क्योकि किंतो मीठि हे विस 


सारी स्व, के बावजूद कई 
इैदशिता 


$ अ्सुत 4 
बे विवार-विभज्ष “आकार 470 00, |; 
या में तथ्चों की बोजवीन चेः विचार-विम क्र 
अरम्भ से सेकर अंत पक चत्चता हवा है, ब्योकि नयेजक्े 
विधार-विमरश के आवामों वर प्रकाश वे 4 
अक्िया, व्यवस्थापन के. पम्तू्ण का के खत 0, 
ओपकारिक सस्थायत्त व्यवस्थाए ड्र् 


$ किए 
£ लिए उक्चिहिज 
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तक बनाई जाती हैं। अधिकांश पश्चिमी देशों में तो व्यवस्था पिय्ाओं के सदस्यों मे गठित 
जांच समितिया नियुक्त की जाती हैं जो मुद्दे से सम्बन्धित सब पहचुओं और पक्ष 
विचार-विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देतो हैं। राजनीतिक दल और दलों के माप्यमर पे 
हिंत व दवाव समूह भी इस सम्बन्ध में विवुल तथ्य व सामग्री व्यवस्यापिका के पाठ 
पहुंचाते रहते हैं। कुछ देशों मे तो विधेयक विशिष्ट छिंत्तों का प्रत्धिनिधित्त करने बने 
औपचारिक सगठनों के पुनरादलोकन या समीक्षा के बाद ही विधि विम्रगिकी बप्ती 
अवस्थाओं में प्रवेश पा सकता हैं । जर्मनी, जापान, फ्रांस, युगोस्ताविया इत्मादिदेओोंई 
ऐसे भाधथिक-सामाणिक और पेशेवर राष्ट्रीय संगठन होते हैं जो व्यवस्थापन प्रक्रिण मरे 
विचार-विमर्श व तथ्यों की जांच में आवश्यक सहायता की संरचनात्मक व्यवस्थाएं दी 
गये हैं। अत. हर व्यवस्वाविका, विधेयक के प्रस्ताव से सम्बन्धित विविध पहलुओं एर 
अनेक साधनों से तथ्य सकलित कराकर उनकी जांच व उन पर विचार-विमश कसे है 
विधेयक को व्यवस्यापन प्रक्रिया के आगे के चरण पर भेजती है। हि 

(ग) वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन (ए0गाणंबाणा णी शत 
ए0भं८)--बैंकल्विक नौतियों का प्रतिपादन निश्चित स्तर पर ही ढिया वर्ग 
हो यह आवश्यक नहीं है | इनका प्रतिपादन निश्चित स्तरों पर माता तो 
प्रक्रिया को निश्चित स्तरों से बांधने के समान है । वास्तव में नीति-निर्माण की पका है 
हर स्तर पर नीति विशेष के विकल्प आते रहते हैं। मी तियों से सम्बन्धित पर्कष बास्वार 
अपने हित की अधिकतम सुरक्षा करने के लिए नये-तये विकल्प प्रस्दुत करते फतह! 
सामान्यतया ऐसा होता है कि एक विकल्य जब कार्यप्रात्षिका या व्यवस्थापिकी 
स्वीकार नहीं होता तो दूछ्त रा, तीसरा विकल्प भाता है और मह क्रम कब ते चलती 
रहता है जब तक सम्बन्धित मुद्दे पर आधिकारिक निर्णेय नहीं कर लिया जाए अथर्ति उस 
पर कानून नहीं बत जाए। अनेक बार कानून बनने के बाद भी अततुष्द करूं कह 
आन्दोलन जारी रखते हैं और प्रति-संघरण से कई बार सारी प्रक्रिया एुतः बाभ 2 
के लिए दबाव डाले जाते है। कई कानूनो का बाद में संशोधन इसी बात की परष्टिक 
है। अतः बैंकल्पिक नोतियों का प्रतिपादन व्यवस्थापन प्रक्रिया में निरत्तर चर खा 
है। नोतियों से सम्बन्धित पक्ष यह कार्य करते हैं । 

(घ) व्यवस्यापिकाई विचार-विमर्श (.द/99808 0श।9५४ं 
वैकल्पिक नीतियों में से लम्बे उत्तार-चढाव के बाद एक का बयन होता है 
चुना गया नीति सम्बन्धी प्रस्ताव अब विधेयक के प्रारूप के रूप में व्यवस्थादिकी 2 
है। विधान मण्डलों में विधेयकों पर विचार-विमर्श को सुस्थापित प्रक्रियाए और भरें 
स्तर होते है जिनमे विचार-विमर्श होते-होते, विधेयक धीरे-धीरे एक स्तर से को हि 
तक पहुंचता है। इस विचार-विमर्श मे व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व हक नह 
आपसी मुठभेड तक हो सकती है तथा दोनो तरफ से तर्क-वितर्क दिए जे हैं, है! 
इसी स्तर से विचार-विमर्श के चाद, विश्ेमक पर अंतिम निर्णय की स्थिति है द्न 
अतिय निर्णय के चरण से पहले के इस विचार-विमर्श के समय व्यवस्थापिकओं के 


हि (प्विहिरें 
विधेयकों वर बारोकी से विचार-विभर्श करने के लिए ग्रठित की गई विधायी सा 


[0॥5) जविमिल 
। इस पर 


पर स्वयं कार्यक्ालिका कै परत्य या पम्बन्धित 
द्व्ति समहो के समयंक, बहुत सक्रिय रहते है। विध्े न्तो ऊर छोटी के 
टी बात पर वारीकी से ३ होती है भौर एक अवधि दे विध्य मे निर्णय 
के लिए अरतुतत कर दिया जाता है, 
(च) भाषिकारिक निर्ण: पथ 5 कव्लं यह +)/. निर्माण प्रक्रिय, 
)) ८ वस्थापिका, अतिप भोष कारि है। यह किस अकार 
पैम्पन्न होगा इसके नों में है (वि रत व्यवस्था २; है। जंसे (६ ्रेयक एक सदक 
।रित होकर इपरे जाता हां पर १; कर रा के अध्यक्ष के 
हैस्ताक्षरे के तिए जाता है, त। ज्य ध्वक्ष के वाद ही बह आधि- 
कारिक निया अथति कानू पे है। यहा भी कई वेची३म पकती है। कैब 
देन सहम; ने ओं कोग होता है । इसके ल्रि अलग-अबग 
रज्यों गे-अलग व्य' याए होती) है। राज्य के अद्द दे द्वार वीक्ति कही 
केक्ल मात्र औपचारिकता होती है २) कही बह वास्तविकता है। सकती 8 यह विधेयक 
को अस्वीकार भी कर के 4 किन्तु हर परिस्थित्ति से आधिकारिक निर्षय आवश्यक 
हो जाता है। वह गकारालक कोर पेकारात्मक दोनो ही रूपों & किसी भी स्प में ह) 
सकता है । 


इस अकार, व्यवस्थापत अकिय। 
सम्पूर्ण राजनीतिक वह वि। ए प्रत्यक्ष या भग्रत्यक्ष ख्पके उम्नच्नी 
रहती 8 ॥ ऊपर से देखते परत बे. है क्रि >्यवस्थाविका में यह | क्रिया अत्यन्त 
साधारण सै से परी ही जाती. ” रखु वास्तव यह हर राजनीतिक ६, व 
सर्वाधिक महत्त्व की अक्रिया होती है भर एक ते; सम्पणं 

प्रत्यक्ष या अध्यक्ष रूप से (८ 

गितियों का सम्पूर्ण समाज पर प्रभावी हैं। गहराई देखने ५: 
£ व्यवस्थापन अ्रक्रि व्यवस्थापि बे रि 


कायंप्रालिका के आदेशों अबुच्वार हू लए हैं, परन्तु बहु हर 
परिस्थितियों थे “यवस्थापिका में दलों की 


औपचारिक मिका 
अक्रिया # निर्मायक मि 
कही जा पकती है 
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व्यवस्थापिका किस प्रकार के कार्य करती है या कर सकती है तथा इसके कार्यों के कौत- 
कौन से नियामक तथ्य होते हैं इस बात पर विचारकों में भी गम्भीर मतभेद है। बरी 
किसी न किसी हप में व्यवस्थापिकाएं अधिकांश राज्यों में पाई जाती हैं, ठिलु फिरशे 
अमेक देशों में इनकी कोई प्रभावी भूमिका नहीं रहती है। ऐसे देशों में ब्यवस्थापिएं 
केवल दिखावा मात्र होती हैं। सामान्यतया हर देश में व्यवस्थाविकाएं पमयन्‍्तमय पं 
अधिवेशनों में आहृत होती रहती है और भिन्न-भिन्त प्रकार के कार्य व भूमिकाएँ विभाग 
हैं, किन्तु इनकी भूमिका व कार्य हूर राजनीतिक व्यवस्था में अलग-मतर शकार ढ्ले 
होते हैं। अतः व्यवस्थापिकाओं की भूमिका को राजवीतिक व्यवस्था की प्रकृति के पद 
में ही समझा जा सकता है। इसलिए इनकी राजनीतिक प्रक्रिया मे भूमिका की अंतग- 
अलग व्यवस्थाओं में विवेचित करना तकँसंग्त होगा । मोटे रूप में राजवीकिक 
व्यवस्थाओं के चार प्रतिमान माने जा सकते हैं--(!) संबंधातिक या 20008 
राजनीतिक व्यवस्थाएं, (2) स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, (3) सर्वाधि 
राजनीतिक व्यवस्थाएं, और (4) विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं। 

यहां पर विकासशील देशों के अलग प्रवर्ग पर अनेक विचारक आपत्ति उमर 
हैं, क्योंकि इनको अलग श्रेणी में रखना तर्कसम्मत नहीं लगता । फिर 
इनका अक्षग प्रवर्ग केवल इसलिए किया है जिसमे इन देशों में व्यवस्थापिकाओं 
भूमिका की विशेषताओं का विस्तृत विवेचन किया जा सके । कई विकातशोर्त प्र कै 
हैं जिनमें हम उपरोबत तीन मॉडलों से अलग व विचित्त विश्नक्षणतां पर ह 
पाते हैं। इसी कारण इनकी अलग श्रेणी बनाकर इन देशों की व्यवस्थापिका: पढ़ 
भूमिका का वर्णन करना तकसम्मत नहीं होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि बे. 
उपयोगी माना जा सकता है। बला 

इन चारों प्रतिमातों में व्यवस्थापिकाओं की भूमिका में वैसे तो कोई मौत रो 
नहीं होता है फिर भी इतमें काफ़ी विभिन्‍नताएं प्राई जाती हैं, अतः इतका [वर 
विवेचन करना ही अधिक वैज्ञानिक व व्यवस्थित होगा । 


व्यवस्थापिकाओं को संवैधानिक देशों में भूमिका (8०४ ण॑िशेशे/४ ८ 
(ए०्र5ए/ए/णघव (0एच७3८$) कक हिवेों 
सोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिकाएं अमुखतया राजनीतिक ववहवा प्रवक री 

(परप्राओ), निर्मतों (00७ए७) तथा प्रति-धंभरण (#८९४४४८० के कब डा 

कार्य करती हैं। दलीय अनुशासन के कारण विमम-निर्माण में इनकी भूमिश दा 

हो गई है कि इस सम्बन्ध में यह केवल औपचारिकता ही विभावी हैं। शी + 

ब्लोस्देल*" ने चित्त 4.2 के आधार पर समझाने का प्रयास किया है | (हहाऑ री 
चित्र 4.2 से स्पष्ट है कि सं्वेधानिक शासन व्यवस्थाओं में भी आ अधि 

विधि निर्माण में भूमिका बहुत कम रहती है। इस चित्र मे स्पष्ट है *' 


गणरक छात्यवल, ०४. ८॥१., 9. 80. 
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बिका को राजनीतिक व्यवस्था के बीच में चित्नित किया है तया उसके आरार ही झव 
विशेष पर चौड़ाई उसके स्थान सम्बन्धी कार्य का स्पष्टी करण करती है। बे सिर 
अधिनिर्णय के बिन्दु पर इसको चौड़ाई विलकुल नहीं होना इस बात हा बरेठ है हि 
व्यवस्थापिकाएं, नियम-अधिनिर्णय में नगष्य भूमिका ही निभातो हैं। एमो तर के 
के रुपान्तरण का में व्यवस्यापिका की भूमिका राजनीतिक तथा सररारी गा कल 
दोनों ही क्षेत्रों मे दियाई गई है, बयोकि रूपान्तरण का कार्य, ब्यवस्पातिएएं,दोगर 
क्षेत्रों मे करती हुई पाई जाती हैं । 









हित अन 







(77 ह्ञ++_ “न 
६-२ 


स्यवस्थायिशा के. राजनीतिक ध्रश्या +/%/3348 
[६ राजनीतिक बाय जाार]++ है एरशरी कार् लक 


(हपान्तरण) 





| शाजपरोतिर काएं शेत सरहारें ढाई धर [__] 


स्यवग् पा पिडार्मों को राश्तोतिद ध्रिया में भूविा 
दम 4.44/4/240- 50.8८ 40 ०..3-0-:404॥7 +&-4 
घित्र 443 


व्यवस्थापिका :: 657 


इनका प्रतिसम्भरण सम्बन्धी कार्य अब औपचारिक ही अधिक है, वयोकि यह कार्य अन्य 
संस्थाओं जैसे राजनी तिक दलों, दबाव-समूहों गौर हित-समूहों के द्वारा निष्पादित होने 
लगा हैं । 

ला पालोम्बारा! की मान्यता है कि आधुनिक व्यवस्थापिकाओं की कार्यात्मक निष्पा- 
दनता (॥0०४०१७ 9५परणग्र॥7०6) कई बातों पर निर्भर करती है । उसने पर्यावरणी 
व राजनीतिक परिवरत्यों के अलावा स्वय व्यवस्थापिकाओं की संरचना और व्यवस्थापन 
प्रक्रिया की प्रकृति को इनकी सक्रियता की नियामक माना है। उसने व्यवस्थापिकाओं 
को कार्यात्मक निष्पादनता के विभिन्‍न नियामकों को चित्र 4.4 में इस प्रकार चित्रित 
किया है। 











पर्यावरणों पतिवित्यं 
आापिक सम्प्तता 
स्वामित्व व उत्पादन 
के प्रतिमात 

3. सामाजिक मतभेद 
छरण व धबारण 
हित सपूह 
जनतसबप्रा और 
जनसा गिपरो 


अन्य (0000) 


के >० ७. ० 2.० ००» ०णक जम ८» लक नमी 


>> 













आावटियक तिश्पाशत 
दर्जन 

























॥ नियम दिर्माज 
(क) शिरघाब 
(रा) पुत्र विनरणात्य ह 
(ह) विषमनी 
राजनीतिक पहिशण्यं 2. ब्रतिविधिरक 

६. सरिधात 3. हित समूरीव रण 

2 वियुक्तिया 4 शमाशीपरचतीलान 

3. विधचित कादुग 5 मरीत् तिपएनों 

4. दल-इशांबो 

$ सकता का शिरण 

6 


चित्र 4 4. पर्यावरणों ओर राजनोतिक परिवर्पों, ध्यवस्थापन प्रकिया और 
डयवस्थापिकार्ं के कार्यातय निष्यादयता का सा पासोस्वारा हारा 
दिया गया मॉडस 


बित्र |4.4 में यह स्पष्ट किया गया है कि ब्यवस्यापिराओं शी शायरिमत उल्दादनता 


गला (ब एड0प022, ०. थ।., 9. 72, 
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थे उनकी राजमीतिक प्रकिया में भूमिका पर पर्दावरणी और राजनीतिश परिएगेंका 
प्रययश और अप्रह्यश प्रमाय पड़ता है। पिठ् में बे” और 'य रेया इसहे बट वमय 
का अंकस करती है। इनसे स्ययस्थाविडा की संरपगा और प्रक्रिया पर प्रभाव ही कहीं 
पढ़ता, अपितु इनमे व्पयस्थायिशाओं को संरसनाएं सवा स्थवस्यापन प्रकिशरईड भी 
नियमित होती हैं। इनका व्यवस्पापिकाओं की का्यरिमक निष्याइनतां पर पे बाला 
प्रत्पक्ष प्रभाव 'ग' रेथा से दिखाया गया है। पर्योवरणी परिवार स्पदशयारिकओं के 
कार्पात्मह निष्यादन से भी प्रभावित होगे हैं। इसे 'म' रेपा ते दियाया गया है। छी 
तरह व्यवस्पापिष्ाों के का्परिमक निष्पादनों से राजनीतिर परिद्ष भी प्रभावित होते 
है। इसे बित् में 'ए' रेखा से दियाया गया है । सह प्रभाव अप्रहध्त अकार के ही दी 
सकते हैं। पर्यावरणी परियायों और राजनीतिक परियायों के बोप भी बध्त्मप्त पाए: 
रिकता रहती है। यह भी एक दुसरे को प्रभावित करते रहते हैं! इसे वित्त में तल रेपा है 
दिपाया गया है। व्यवस्पाविका की संरघना ये प्रक्रिया पर इसे कार्यों का प्रभाव 23॥ 
पड़ता हो ऐसा नहीं हो रारुता है। बह प्रभाव यहुत कुछ अप्रत्यक्ष होवा है, इसडी रह" 
वित्त में 'य! रेखा से दियाया गया है। 

चित्र 4.4 से मुदप निष्क यहीं निकुसता है कि आधुनिक राजनीतिर साधा 
में व्यवस्पापिकाओं को उस्नीसयों सदी की व्ययस्पापिदओं फो तरह अतगन्‍्पता न 
मान सकते। यह राजनीतिक समाज गो ओपयारिक संरघता अवश्य है, हिख हा 
मौपचारिक संगठन को भी अनेक तथ्य वे परिवत्ये प्रभावित करते हैं तवा हे 
उन पर प्रभाव डालती रहती है! इस तरह, आधुतिक स्यवस्पापिकाओं की भूकिं मे 
केवल धुनिश्चित रह गई है और न हो मुछ सोगों की मान्यता के अनुसार ४५४५ 
गई है । जहां कहीं लोफतांतिक ढंग से व्यवस्थित विधान मण्उत है यहां एसी 3 
का रूप बदला है, अन्यपा भूमिका में फोई विशेष कमी नहीं भाई है। भव डा 
पिछाएं सरकारी या शासकीय कार्य कम और अन्य राजनीतिक या व्यवस्था री 
अधिक करने सगी हैं। यह तथ्य इस बात से भी पुष्ट होता है कि व्यव्थाविकाएं के 
विशेष प्रकार की संरचना और प्रतिनिधात्मक प्रकृति के कारण राजनीतिक प्रतिश 
मं केस्द्रीय भूमिका निभाते को अवस्था में रहती हैं। सम्पूर्ण राजनीतिक सवस्वा 
ही ऐसी संत्याएं हैं जो जनता हारा राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के अ 
दे औपचारिक रुप में युवत की जाती हैं। मिहा 

व्यवस्थापिकाओं की भूमिका के विवेचन में हमें यह नहीं भूलता है कि इनकी है बाप 
के वियामकों द्वारा खीची गई परिधि में हो यह का कर सकती है । इसमें द्ाई नि 
सम्मिलित रहते हैं जिनको ला पालोम्दाराभ ने चित्र 4.4 द्वारा स्पष्ट 20 ) 

व्यवस्थापिका की भूमिका के नियामकों का 'मह चित्त 4.4 अपने आप में बहुत । 
स्पष्ट है, किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनकी चर्चा करता आवशयो 
एक बात तो यह है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्पापिका की सूमिकी 


अश्क्षर , 9. 83, 
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नियामक हो सकते हैं कि सब परिवरत्यों की सूची बना सकना सम्भव ही नहीं है। राज- 
नीतिक संस्थाएं दल, विधायकों के व्यक्षितितत लक्षण, राजनीतिक अनुभव और निर्वाचत 
क्षेत्र की प्रकृति के अलावा राजनीतिक व्यवस्था में असंख्य आथिक, सामाजिक, घामिक 
सांस्कृतिक, प्रादेशिक, जातीय और देश से बाहर के वातावरण से सम्बन्धित परिवत्यं होते 
हैं जिनका व्यवस्था पिका को भूमिका पर प्रभाव पढ़ता है । 





अुमिका नियामक स्यव्यापिका कार्य 
शाजनौतिक सत्वाएं ॥ निप् निर्माण 
राजनौतिक रस 2 प्रतिनिधित्व 
अयक्तियत विशेषताएं 3 समाजीकरण-शिक्षण 
[क) पृष्ठभूपि 4 हित-स्वरपीकरण 
(लव) समाजीकरण और श्मृहीकरण 
[प) गूल्य विषारधारा $ पर्यरेक्षण, सवीक्षण 
राजतीतिक अतुमद और निगरानी 
नतिर्बाचत शेव को प्रकृति (६०7छ/87५/0 ##टा008): 
(6०४ 0०2०७१३०७) 
चित्र 4.5. ब्यवस्थापिका कार्यों से सम्बन्धित व्यवह।र, भूमिका 
मभिमुखोकरण एवं नियामक 


राजनीतिक समाज स्वर व्यवस्थापिका की भूमिका के बारे में क्या मत, विचार या 
अभिमुखीकरण रखता है तथा नीति सम्बन्धी विचार वस्तु की प्रकृति और रामय 
निर्धारण किस प्रकार किया गया है यह सब तथ्य, व्यवस्थापिका-व्यवहार को प्रभावित 
करते है। यह सब परिवत्य॑ विधान मण्डल के कार्यात्मक निष्पादनों के महत्त्वपूर्ण नियामक 
हो जाते हैं। अत: लोकततान्त्रिक राज्यों में व्यवस्थापिकाओं की भूमिका बहुत ही पेचीदा 
तथा एक-दूसरे से उलझे हुए परिवत्यों द्वारा नियमित होती है। 

व्यवस्थापिका की भूमिका, कार्यपालिका के प्रभुत्व पर भी बहुत निर्भर करती है। 
ब्लोन्डेल?! ने इन दोनों के प्रभाव की सापेक्षता को चित्र 4 6 के अनुसार स्पष्ट किया है । 

चित्र 4.6 से स्पष्ट है कि व्यवस्थापिका का प्रभाव संसदीय और अध्यक्षात्मक 
प्रणालियों में भी भिन्न-भिन्न प्रकार का हो जाता है। जिस अनुपात में कार्यपालिका व 
व्यवस्था पिका का सम्बन्ध कम या अधिक होगा उसी आधार पर व्यवस्था पिका का प्रभाव 
कम या अधिक हो जाएगा। भगर उपरोक्त ग्राफ में से सोवियत रूस का उदाहरण निकाल 
दें तो इसे समझना सरल हो जाता है। अमरीका में शक्तियों का पृथवकरण है अत: कार्य- 
पालिका और व्यवस्थापिका दोनों का प्रभाव सर्वाधिक है। ब्रिटेन मे द्विदलीय व्यवस्था 
के कारण कार्यपालिका व संसद दोनों का ही संवुलित प्रभाव है, किन्तु भारत मे विरोध 


बहाव) फागावशी, 46 इचागबंब्याणा ॥0. (एाएवाप्ीर (धगवाक्रादा।, 070, 
ज/४(६४०७, 969, 9. 433. 
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का अप्रभावों होना कार्ययालिका को अधिक शवित सम्पन्न बना देता है बौर उसी मगुएह 
में व्यवस्थापिका का प्रभाव कम हो जाता है। सोवियत झूस में दल के कारग कार 
पालिका भी उत्तनों प्रभावी नहीं होती जितनी भारत या अमरीका में होती है। रहा 
सत्ता साम्पवादी दल में केन्द्रित होने के कारण कार्यपातिका दया व्यवस्थापिश की 
शवितियाँ विशेष रूप से केबन औषचारिकता प्राप्त कर लेती हैं। किन्तु कार्यपानिका ई 
दल के प्रमुख नेताओं के होने के कारण कार्यपालिका सत्ता की 'एश्रिव (ऑर्डर 
काफी आगे अंकित की गई है | 


दल 8 
(५99०) संयुक्त राज्य अम गीझ 
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5 सोवियत रूस 
थोडा उरी 
(०७)  नोची ६ कार्पपालिवा की सता---+ 0०0 


(0०७) चित्र 
मायेपालिका को स्थतन्थ मत्ता वे व्यवस्थादिका श्भाव 


चित्र 74.6 


र्‌ 
अत: व्यवस्थापिकाओं की भूमिका के नियामकों में शासनतम्त् की 4080 
भी प्रमुख मियामक बन जाता है । फ्रांस या स्विद्जरलैप्ड में रिषिति 4४/४ हम 
है। शतः वहां की कार्यपालिकाओं के सत्ता के प्रभाव को उपरोक्त ग्रार् मैं बर्रि 
किया गया है। मैं अतेर 
व्यवस्थापिकाओं की भूमिका को लेकर हमने जो विस्तृत चर्चा की है न हर 
मुहे, भूमिका के नियामकों तथा अन्य संरचमात्मक बाहों के प्रश्न उप गदर 
हमने सुनिश्चित हूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि इतकी क्यामूमिदा पक ्ं 
अतः निष्कप में हम व्यवस्थापिकाओं की मुख्य भूमिकाओं को जो न हरी सदी 
विष्पादित करती हैं, विवेचित करेंगे। यह हम देख ही चुके हैं कि मे हे 
ब्यवस्थापिफाएं न तो नीति की पहल करती हैं और न ही,वे नीति को ता बनी 
कोई विशेष भूमिका निभाती हैं, किन्तु ब्रिटेन की संसद आज भी ओर्दर केस तेरी 
हुई है। 26 जून 975 से पहले भारत की संसद भी सारे देश के ध्याव है 


बा रे हि रोका ही हर 
राजनीतिक विवादों का प्रमुख बराकर्पण रहती थी। मंदान्कदा मर 
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(संसद) भी राजनीति का वास्तविक अखाड़ा वनो रहती है। यहां तक कि रूस में 
सुभोम सोवियत के चुनावों व इसकी गतिविधियों का जो प्रचार होता है उससे कम से 
कम एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि शवितहीन से शवितहीन व्यवस्थापिकाएं भी 
कुछ न कुछ भूमिका हर राजनीतिक व्यवस्था में अनिवायंत, निभाती हैं। अगर व्यवस्था- 
पिकाएं कुछ भूमिका निष्पादित करने वाले सिकाय नहीं होते तो कम से कम तानाशाही 
व्यवस्थाओं में इनकी स्थापना की व्यवस्थाएं नहीं की जाती । इनकी उपयोगी भूमिका 
का एक महत्त्वपूर्ण संकेत यह भी कहा जा सकता है कि जिस किसी राजनीतिक व्यवस्था 
में तानाशाहो या लोकतान्त्रिक शासकों द्वारा व्यवस्थापिकाए समाप्त कर दी जाती है वहां 
इनकी पुनः स्थापना के लिए मात्र आयाज ही नही उठाई जाती अपितु भान्दोलन तक 
किए जाते है जो कभी-कभी फ्राति के कगार तक पहुच जाते है। इरासे यह स्पष्ट है कि 
व्यवस्था पिकामो की हूर राजनीतिक व्यवस्था में कम या अधिक भूमिका अवश्य रहती 
है। यहां हम केवल लोकतान्त्रिक देशों में इनकी भूमिका का सक्षिप्त विवेचन कर 
रहे है । 

(क) बंघोकरण की भूमिका (॥९०९ ० 68 पंगाट॥8)--व्यवस्थापिका का होना 
मात्र राजनीतिक संत्ताधारको को वैधता प्रदान कर देता है । व्यवस्यापिका दिखाने के 
लिए है या वास्तविक कार्य करने की सस्था के रूप में बनी रहती है इससे आम जनता का 
अधिक सरोकार नहीं होता है । ध्यवस्थापिका का होता, चुनानों का कर्मेकाण्ड 
(गाधथ्ाआा) और मतदाता फो समय-समय पर मत देने का अधिकार मात्र शासको को 
बेध रूप से सत्ता के धारक बना देता है। व्यवस्थापिकाएँ शासन को बैध बनाने का एक 
मात्र साधन होने के कारण इनकी यह भूमिका अत्यन्त महत्त्व की होती है । यही कारण 
है कि हर तानाशाह सत्ता हथियाते ही किसी न किसी प्रकार की व्यवस्थापिका की 
स्थापना के लिए चुनाव कराने की घोषणा करता है । अवतूबर 976 में थाइलेण्ड मे सत्ता 
हथियाने वाले सैनिक शासको ने दो हफ्तों के भीतर-भीतर आम चुनाव कराने की धोषणा 
की थी। इससे यह बात स्पष्ट है कि शासकीय शक्तित के बंधीकरण के लिए व्यवस्था- 
पिकाओं के गठन के अलावा और कोई का रगर माध्यम अभी तक मानव मस्तिष्क सृजित 
नही कर पाया है। यही कारण है कि रूस में एकाधिकारी सत्ता का उपयोग करने वाला 
साम्पवादी दल सुप्रीम सोवियत को रूस की राज्य सत्ता का उच्चतम अंग्र कहने मे विश्येप 
गे करता है। अत: व्यवस्थापिकाओं की गिरती हुई अवस्था में उनकी यह उपयोगिता कि 
दे शासन शवित के वैधीकरण के महत्त्वपूर्ण अभिकरण हैं, अभी भी वनी हुई है । 

() अभिज्ञान की अनुभूति कराने में भूमिका (२०६ | छाणा०णारह इधा३६ 
9थााी०क्षा०पो--मनुष्य की हमेशा से यह कामना रही है कि वह किसी न किसी 
सामाजिक निकाय का सदस्य हो या किसी संरचनात्मक व्यवस्था से उसका कोई तादात्म्य 
रहे। अगर हम किसी संस्था के संगठन में कुछ भूमिका अदा करते हैं तो इससे हमे यह्‌ 
अनुभूति होने लगती है कि हम भी उमर संस्था की निर्णय प्रक्रिया के एक पुर्ज है। यह बात 
हर आम आदमी जानता है कि संसद में जो कुछ होता है वह उसकी समझ से परे की 
बातें है। अत. कुछ व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्त इस तरफ विशेष ध्यान नहीं देते , 
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हैं, किस्तु इन संसदों का निर्माण करते समय चुनाव प्रक्रिया बड़े से बड़े नेता को आम 
आदमी के पात्त खींच लाती है तथा हर व्यकित को मत देने का अधिकार होते के कारण 
उससे कम से कम मतदान के दिन तो अनेक लोग आकर इधर या उधर मत देंगे का 
आग्रह करते हैं। आम आदमी के लिए इतना बहुत है। इससे उसको व्यवस्थापिके 
अभिनज्ञान की अनुभूति हो जाती है । वह अपने आपको व्यवस्थापिका का निर्माता समझते 
लगता है और इस तरह व्यवस्थापिका से उसका भानप्तिक तादाहम्य स्थापित हो 
णाता है । 

राजनीतिक सेल मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं गे जनता का लगाव ही 
सकता है, उनके प्रति अगाघ श्रद्धा तथा सम्मान व स्रम्मोहन हो सकता है, किस उगे 
उनके साथ अपनेपत का भाव नहीं आ सकता। कार्यप्रात्तिका-नेताओं, राष्टरपतियों 
प्रधान मन्तियों व मग्त्रियों से आम जनता दूरी का आभास ही पाती है। उपते बधिगत 
की अनुभूति नहीं हो सकती ) इसके लिए तो ऐसा व्यवित चाहिए जो अपने मेसे ही 
गया हो, अपने जँसा हो हो तथा सामान्यतया अपनी पहुंच में हो । व्यवस्पापिका की 
सदस्य ऐसा ही व्यक्ति होता है। अतः उसके मा्यम से समाज के आम आदमी को देश 
की सर्वोच्च नियम निर्मात्री संस्था, व्यवस्थापिका के साथ अभिज्ञाव की मनुपूतिरों 
जाती है । इससे समाज में एकता, ठोसता व राष्ट्रीयता की भावनी पतपती है कौर हुए 
व्यवित को राजनीतिक व्यवस्था में होने वाली प्रक्रियाएं, जो उसकी सामास्य सम गे 
बहुत परे की बातें हैं, स्वाभाविक व अपने द्वितों की साधना करने बाली लगने छत 
है । अतः व्यवस्थाविकाओं की आवश्यकता इस कारण से भी हर समान में महा 
जाती रहो है। ह 

व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में सभी यह मानते लगे है कि महें वेब ० 
गौपचारिकता है। सब काय॑ व्यवहार में कार्यपालिका था अन्य संरचनाओं दर 
निष्पादित होते हैं ॥ अकसर लोग, लोकतन्त्रों में भी इन्हें दिखाने की चीजें या 'दादूती 
दुकानें” कहते है तो किर ऐसी कया बात है कि ऐसी निरर्यक संस्यातं के गठा है कर 
आम चुनावीं पर करोडों रुपये (भारत में संसद के चुदावों पर करीब 5-20 #75 
रुपये खर्च हीते हैं) खर्च किए जाते हैं और इनको कार्यरत रखते के लिए करोई श # 
राशि हर वर खच की जाती है। इतना ही नही विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं 


अचानक इन्हें भंग करके निर्वाचन कराने तक की अथा है । इंगलैस्ड में 278 प्र कि 
वर्ष में लोकसदन के दो बार चुनाव कराए गए । कौई इनको समाम्त करते की बात हि 
ऊँ बे तक १९ ह] 


कहता है। जह( यह नही है वहा इनकी स्थापना के लिए लोग खून-घरा हा । 

आते हैं। इससे इस बांत की पुष्टि होती है कि समान में आम जतता को व्यवश्या ः 

द्वारा ही अभिज्ञान की अनुभूति होती है। इसलिए व्यवस्थापिकाएं कम से का ६ हि 

ज्ञान की अनुभूति कराने का प्रभावों माध्यम बने रहने की भूमिका तो तिभावो है 

ही जा सकतो हैं । 
60 राष्ट्रीय शिक्षण के चापलूसी संगीतक फी भूमिका (९०06 85 7200 ढ़ 

धंगाबों 5०४७ ०७८४४)--अगर समाज में हर प्रक्रिया शांत तथा निर्वाध् पति मे 
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रहे तो व्यक्ति को चोरियत होने लगती है । ब्यकित सामान्यत्या व्यवस्था, शांति और 
साधारण जीवन पसंद करता है, किन्तु इस मीरसता में कभी-कभी “धूम-धड़ाका' होता 
रहे तो समाज की गत्यात्मकता बनी रहती है। गत्यात्मकता से मेरा तात्पर्य यहां इस बात 
से है कि आम आदमी को कुछ 'उथल-पुयल' के कार्यों से समाज की गत्यात्मकता की 
अ्रांति हो जाती है। व्यवस्थापिका के अस्तित्व से कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच 
तनाव-खिचाब व मन-म्ुुटाव के भवसर आते रहते है। जिससे जन शिक्षण ती नही होता, 
किस्तु व्यवस्था पिकाएं जन शिक्षण के चापलूसी सबीतक की भूमिका निभाने मे अग्रणी हो 
जाती है। अगर कार्यपालिका को नियत्नित करने या उन १२ किसी न किसी प्रकार का 
अंकुश लगाने वाले संगठन के रूप में व्यवस्थापिकाएं न हों तो कार्यपालिकाएं बेरोक- 
टोक तथा सामान्य गति से कार्य करते हुए निष्क्रीय सी लगने लगेगी। इसलिए हर 
देश में व्यवस्थापिकाओं की यह नकारात्मक भूमिका एक अलग ही प्रकार का महत्त्व 
रखती है । 

हर राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थाधिकाओं के अखाड़े में ही देश के विवादग्रस्त व 
महत्त्ववूर्ण मसलों पर बाद-विवाद ही नहीं होता वरन ऐसे वाद-विवादों पर होने 
बाली बहसों में कभी-कभी नाटकीयता का रय आ जाता है । किसी प्रश्त पर सदस्यों का 
बहिगेमन, धरना या मुब्केबाजी (भारत सहित अनेक विकासशील राज्यों व /'संसदों की 
जनभी” ब्विटिन के लोकसदन में ऐसे ताठकीय हो-हंगामे व धकका-मुक्की होने के अमेक 
उदाहरण हैं), व्यवस्थापिका के माध्यम से समाज में जान डालने का काम करती है। 
व्यवस्थापिका मे कभी-कभी गरम/गरम बहस, प्रश्नोत्तर काल मे तू-तू मैं-में तथा आरोप 
प्रत्यारोप होते है जिनसे भचानक ही सबका ध्यान इनकी तरफ आकपित हो जाता है 
ओर जनता न चाहते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित हीने लगती है। इसके अलावा 
भी इस सबसे जनता का ध्यात आकर्षित होता है । इस रूप में विधान मण्डल जनता के 
ध्यान आकपंण के एक बिन्दु के रूप में महत्त्वपूर्ण मच का काम करते है। 

(7) फाण्डों के भण्डाफोड़ों के संच के रूप में भूमिका (२06 88 8 007 07 6 
€;905प76 ० 5०७॥095)--राष्ट्र में होने वाती छोटी या बड़ी घटना समाचारपत्नों में 
प्रकाशित होती है किन्तु इससे उनमें नाटकीयता का तत्त्व नही आ पाता है। यही कारण 
है कि विधायक, विभिन्न काण्डों का भण्डाफोड़ विधान मण्डलों में ही करते हैं। इससे यह 
घटना व्यवस्थापिका के मंच से उतर कर राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद का रूप ले लेती है। 
इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तथा काण्ड से सम्बन्धित पक्षों का ऐसा त्रिकोण 
बन जाता है कि इनकी आपसी रस्साकशी देखते ही बनती है । व्यवस्थापिकाओं की ऐसे 
मंच के रूप में भूमिका अत्यन्त महत्त्व की इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके स्थल पर 
उठाया गया मुद्दा राष्ट्रव्यापी प्रचार पाता है। अमेरिका मे अभी हाल के 'वाटरग्रेट 
काण्ड' व 'लॉकहीड काण्ड' कांग्रेस को ही नहीं, इनका भण्डाफोड़ होने पर सारे. राष्ट्र 
को अपनी लपेट में ले चुके .थे, ' किन्तु इस नाटक में मुख्य मंच व्यवस्थापिका तथा मुख्य 
अभिनेता विधायक भौर दल के नेता ही रहे थे । इसी तरह, भारत की संसद में “दाल- 
मियां काण्ड', 'हरिदास मूदड़ा काण्ड', 'जीपो को खरीद का काण्ड', “धर्मे-तेजा का काण्ड' 
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अपने-अपने समय में राष्ट्रव्यापी विवाद को जन्म देने वाले बन गए ये । अतः स्यकसधा- 
पिकाओं की इस भूमिका का भी बहुत्त महर्व है । 

सर्वधानिक राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ महत्वपूर्ण शब्तियों की धारक औौपचाफि हम 
से ही रही है, उनकी वास्तविक शवित्रयों में भी 'पतन! की प्रवृत्ति शुरू हो गई है ऐगा 
माना जा सकता है। किन्तु उपरोवत भूमिकाओं में व्यवस्थाविकाएं अभी भी बहुत पक 
है। वाह्तव में यह भूमिकाएं ही ऐसी है जिससे व्यवस्पापिकाओं का अस्तित्त सब गाए 
के झंक्षावातों के बावजूद बना हुआ है। कभी-कभी तो ऐसा लगने लगता है जे झती 
खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की मांग बढ़ रही है। यही कारण हैहि 
आजकल कार्यवालिकाओं को सभी नीति-सम्बन्धी महत्त्ववूर्ण पोषणाएं संसदों में ही करे 
के लिए धाध्य-सा किया जाने लगा है। 

अत. निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिकाओं को कई सीमाओं 
मे कार्य करना होता है। उन पर अनेक वास्तविक दवाव होते हैं तथा उनके कार्यों, गशियं 
वे भूमिका के कई नियामक होते हैं। किल्तु सब तरफ से घिरी हुई व्यवस्था पिकाएं अरे 
भी राजनीतिक व्यवस्था में एक मात्र ऐसा केद्धबिन्दु है जहाँ विविध, परस्पर विश ४ 
बहुधा एक-दुसरे से संघर्ष रत मुद्दें और उग्रतम उद्ेश आकर मिलते हैं और न 
अधिकांश को अनुकूलित करने तथा उनकी 'यर्मी' को निकालने-की भूमिका 
व्यवस्थापिकाएं ही अदा करती हैं। यहां तक कि सभी संसदीय ओर 22! 
प्रणालियों में कार्यपालिका, व्यवस्यापिकाई कृधें पर चढ़कर ही देश भर की समता 
मूुल्य|कन लेने का दिखावा करने के लिए मजबूर लगती है। 


व्यवस्थापिकाओं की स्वेच्छाचारी देशों में भूमिका (8०6 -व्छशशशर 
रजए0ावों 00प्रधाध८$) पं डा 
सामाम्यतया यहू भ्रांति है कि स्वेच्छाचारी शासन व व्यवस्यापिका सर्भ का 
अस्तित्व दी परस्पर बेमेल ओर विरोधी बातें है ? कुछ शापको के द्वारा गा ह 
हंथियाने पर संसदों को स्थगित, निलम्बित या भंग करने का कार्य ऐसी अति हम 
होता है । किन्तु तथ्यों की तरफ दृष्टिपात करें त्तो इस समय (977 ) 5 स्। 
अधिकांश तानाशाही शासनों से व्यवस्थापिकाओं की स्थापनाएं पाई जाती हैं। नी 
बात की पुष्टि होतो है कि तानाशाहों का भी व्यवस्थापिकाओं के बिना कक कप 
है। इण्डोनेशिया मे सेनिक सत्ता के आने के बाद व्यवस्थापिका किसी ने नि 
बनी रही तथा 976 में तो वहां चुनाव तक कराए गए | बा कब 
याहाया खां दोनों ने ही न केवल व्यवस्थापिकाएं बनाए रखीं अपितु दोनों ने दे जजों 
कार्यकाल में किसी न किसी अकार के चुनाव भी कराएं। वर्मा में जनरत वेपात 
आजकल वहा के राष्ट्रपति है, व्यवस्थापिका के आधार पर ही शासन कर रहे हे ट 
में जहां परम्परायत राजतन्त चला ब्य रहा है, आज भी (लोकतन्त् का व हुई है हरपां 
बाद भी) राष्ट्रीय पंचायत (यह नेपाल की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है) गत र्ढी 
इसके चुनावों की व्यवस्था है अफगानिस्तान में भी यही बात दाउद 333 
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इससे एक तथ्य की अनिवायंत: पुष्टि होती है कि तानाशाही व्यवस्थाओं में भी व्यवस्था- 
पिकाओं की आवश्यकता महसूस की जाती है । हिटलर और मुस्ोलिनी जैसे व्यक्ति तो 
व्यवस्थापिकाओं पर सवार होकर ही तानाशाही बधिकारों को हथियाने मे सफल हुए थे। 
अत: व्यवस्थापिकाओं की तानाशादी शासनों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है, किन्तु 
इन व्यवस्थाओ मे, व्यवस्थापिकाएं तानाशाह की इच्छा के अनुसार चलने के लिए मजबुर 
होती है और केवल तानाशाहों के हाथों की कठपुतली हीती है। 

व्यवस्थापिकाओं की तानाशाही व्यवस्था मे और चाहे जो भूमिका मानी जाए या न 
मानी जाए किन्तु एक बात मे व्यवस्थापिकाए इन देशों मे भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती 
है। इनकी यह भूभिका तानाशाही की कब्र खोदकर लीकतन्त्न की स्थापना की मांग को 
प्रोत्साहन देते और अधिकाश चुनावी तानाशाही व्यवस्थाओं मे निरदुशता के स्थान पर 
लोकतन्त्न लाने भे सहयोगी होने से सम्बन्धित है। पाकिस्तान, बर्मा तथा अनेक देशों में 
ऐसा ही हुआ है । व्यवस्थापिकाओं के माध्यम से तानाशाही के विरुद्ध आवाज तो नहीं 
उठ सकती, किन्तु ऐसी प्रवृत्ति को जन्म अवश्य मित जाता है जो अन्ततः लोकतन्त्र की 
ओर लोट चलने का आन्दोलन खड़ा करने की प्रेरक बन जाती है। तानाशाही व्यवस्थाओं 
के अस्थायित्व या स्थायित्व के पीछे सबसे बड़ी बात विधान मण्डल का होना या ने 
होना है। अधिकाश सेनिक शासक सत्ता में आते ही व्यवस्थापिका जैसे संगठन का ढोग 
रचने का कार्य करते हैं जिससे धीरे-धीरे उनकी सत्ता का वेधीकरण हो जाए। 

तानाशाही से सम्बन्धित अध्याय (अध्याय दस) में हमने इस सम्बन्ध में विस्तार से 
चर्चा की है, इसलिए यहां हम ऐसी व्यवस्थाओं मे विधान मण्डलों की भूमिका तक ही 
सीमित रहेगे। अगर इन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाओं की भूमिक। को चित्रित करना 
चाहँ तो चित्र 4.7 इस प्रकार का होगा। 






() सत्ता का वैधीकरण 
3 (शनीवियो को घोषणा 























लिरंकुश हा युद 
शासक को सत्ता (3) जन अभिनान 
ओर अनुभूति का 
निकाय 
(4) राष्ट्रीय एकता 


व टोछता का सूत्र 


>ॉौ-> प्रत्यक्ष व स्वतत्र शक्ति प्रयोग रेश्वा ५ 


झचतञ्ू-७८5८ ब्यवस्थापिका गो ओपचारिकता से शक्ति प्रयोग रेखा 
चित्र 44.7. निरंछुद् व्यवस्थाओं में विधान मण्डलों की भूमिका 


चित्र !4.7 में तीन बातें बिलकुल स्पष्ट हैं। प्रथम तो यह कि निरंदुश व्यवस्थाओं में 
शासक की शविति के नियामक नाममाद्त छेव केवल औषचारिक होते हैं। बित्न में इनका 
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छोटे वर्ग ते दिखाया गया आकार इनकी प्रभावकारिता व राजनीतिक प्रक्रिया में झड़ 
स्पान का संकेतक है। इससे दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि तानाशाह सारी ब्यवस्ता 
पर छाया रहता है जो चित्र में शासकों की सत्ता के आकार से ही स्पष्ट है। बीवी 
महत्त्वपूर्ण वात यह है कि विधान मण्डल के अलावा तथा इसके बिता भी तवागाह 
प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय विधान मण्डल की उपेक्षा करते हुए, विधान मण्डल के शाम के जो 
भी विधान मण्डसीय भूमिका अदा करना चाहता है वह कर सकता है । चित में महा 
शवित प्रयोग की रेखा से दिखाया गया है । इस तरह व्यवस्यापिका की भूमिका हि 
प्रकार की रहती है यह बहुत कुछ ताबाशाह की इच्छा पर निर्भर करता है। 
दिखाए गए प्रकार्यात्मक निष्पादन स्वयं व्यवध्यापिका के हो सकते हैं या इसके नाम के 
तानाशाह द्वारा सम्पादित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए !962 मे पाकिस्तात में गे 
संविधान के अन्तर्गत इनमे से अधिकांश कार्य अय्यूब या ने वास्तव में राष्ट्रीय कम 
पिका के माध्यम से करना घुरू कर दिया था ओर ऐसा कहा जाता है कि ठका ५ 
प्रयत्त ही उसको अपदस्य करने के लिए दूसरी संनिक क्रांति का जनक बना पा। हक 
जनरल ने विन ने भी लम्बे समय तक क्रांतिकारी परिषद के माध्यम हे कार्य पाक 
व्यवस्थापिका के सहारे कार्य करना शुरू किया है। स्वयं सेपाल के भूत 
लोकतन्त को उखाड़ फेंका पर कुछ ही समय वाद राष्ट्रीय पंचायत के रूप में व्यवस्ती 
का पुनर्वास कर दिया था। मे 

तानाशाही व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाओं की कक वारे में र श्र 
निष्कर्पे मिकालना सम्भव नहीं है। इसके चार प्रमुख कारण हं-- बाय 

(7) तानाशाही में वास्तविक शब्ति के प्रयोग में किंसी की सहभागी नहीं 
जाता है । 

(2) तानाशाह को सत्ता से उखाड़ फेंकने का अंदेशा बना रहेता है। [दिक दिला 

(3) तानाशाह जन-समथ॑न प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य करने वा विक बन 
करता है तथा उनके करने के लिए वह संरचनात्मक भ्रविश्तियों के उपयोग पर भ' 
नहीं देता । ' 
(4) तानाशाह दल या सेना से अपना सुदृढ़ समर्थन प्राप्त रखता है। महत्व डी 

इन कारणों से ताताशाही शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाई अर है 
संस्थाएं नही बन पाती है! वास्तव में तानाशाह सचा में भाकर पहला वी कसा, 
करते है कि अब तक कि व्यवस्थापिकाई “गड़बड़ी” को ठीक करके है हब 
व्यवस्था व आवश्यकता की वस्तुएं सुलभ कराई जायेगी । अतः तानाशाह 5 हो परी 
विधान मण्डल “'दिखावे? ही के रूप में रहते है, किन्तु इसके महत्त्वपूर्ण पे 
हैं। अफ्रीका व एशिया के राज्यों में ऐसे शासक हैं जो सब अर्थों में तानाशाह 
हैं किन्तु कई कारणो ते जनता में अत्यधिक लोकप्रिय है और हर पका 
उनकी करीब-करीब शत्त प्रतिशत समर्थन मिलता है। मार्शल टीटो, 
कैस्ट्रो, डा० केनेध कुआन्डा, सादात आदि कुछ ऐसे व्यवित हैं जो सकता का हैं हे 
से अधिक सत्ता का वैंधीकरण रखते है तथा व्यवस्थाधिकाओं को पूर्ण सम्मान 


बह 
ताव मं 
दि ते, 
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डारा राजनीतिक या व्यवस्थाई कार्य तहीं किए जाते हैं। यह कार्य ताम्यवादी दव है दवाएं 
ही निष्पादित होते है । इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि तरकारी या वंवेशकि 
कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा औपचारिक ढंग से ही किए जाते है । 


साम्यवारी दल साम्यवारी & निरस्त 
दल कर तेता सम्बधी का 


धन & संविधान में 
संशोधन , 
मखधी व 





(गो) 
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छ् 
चित्र 4 8 सोपियत रु में तुपरोम सोवियत को राजनीतिक व्यवस्था में पूमिश 


) 
६ 4 
॥ 

औ 


सुप्रीम सोवियत के सारे सरकारी कार्य साम्पवादी दल का मेता स्वयं गोरी 
अधीक्षण व नियन्त्रण में निष्पादित कराता है। चित्त में 'ख' तथा “गए! रेखा दर के नेगी 
की पहुंच सीधी इत कार्यों वक सम्भव बनाती है। नेता औपचारिक रूप से हु 
सोवियत के प्रीसीडियम के माध्यम से भी यह कार्य करा सकता है नो चित्र मे के 
हारा दर्षणाया गया है । इन कार्यों को प्रीत्तोडियम भी ध्रत्यक्ष रूप से उस्त अ्े्ती मे व 
सकता है जब नेतृत्व बहुल हो अर्थात साम्यवादी दल पर किसी एक व्यवित का ] 
ज़ियन्तण नही हो या सुप्रीम सोवियत्त का अधिवेशन नहीं हो रहा हो। यह चित्र है 
तथा “च' रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। सामान्य स्थिति में प्रीसीडियम सुप्रीम के 
के माध्यम से ही यह काये करता है जो चित्त मे 'क' के द्वारा दिखाया गया है । साम्यवात 
दल भी यह सब कार्य कर सकता है । दल का केवल एक ही नेता होते पर तो दर ५ 
चारिक ढग से ही व्यवस्थापिका के कार्य करने को स्थिति में होता है यह चित हि 
रेखा (विन्दुक़ृत) से दिखाया गया है। किन्तु नेतृत्व के संक्रण काल में साम्यवादी हे 
वास्तव में व्यवस्थापिका के सारे कार्य अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं का अयोग करके 
स्वयं अपने आप कर सकता है । यह चित्र में 'छ' रेखा के द्वारा दिखाया गया है! 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिकारी शासयों में ब्यवस्पाधि पका 
की भूमिका का मुख्य नियामक, ५ हियन्द्रक साम्यवादी दल का नेदा हीएी है 


पशील राज्यों 
अनुरूप प्रणनीतिक कतकाति का विकाप्त नहीं. पर 
शा दिशाओं में आगे बढ़े, : 

मिकाएं, अस्य दरोत मरेगों 


चुनाव! 


तो के बहन में आकार: 


तिक 
ं के 
बी केवल 


भारत का 
चत्तर- अस्ती 


में व्यवस्थाविकाओं को अमादी 





दिया और तोकतत् के 
दान की बेदी पर बढ़ा दी 








' चुनौती भी हरे हिनु 


7 उदाहरप दिया बाएं 
तक हो सकता है.'यह गहीं 
की क्या नीति, क्रयंक्रम वे /. 


आधार पर संगठित धवाया- के 


भमिजतों की कतवाएं के 7 ० 
जनता की तमत्याओं के * - 
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में वगित भूमिकाओं में से किसी भी मॉडल के अनुरूप नहीं बन पाईं और अभी भी इनकी 
स्थिति 'अंधेरे मे टटोलने' की-सी बनी हुई है । 
व्यवस्थापिकाओं की संदंधानिक व राजनीतिक दोनों ही प्रकार की भूमिकाओं या 
कार्यों में राजनीतिक दलों का योगदान सर्वाधिक होता है। विकाध्शील राज्यों मे दल 
अभी भी किसी विशेष प्रतिसान के अनुरूप नही ढल पाए है। आये दिन दल बनते-बिगड़ते 
है। इसका व्यवस्यापिकाओं की भूमिका पर प्रभाव पड़े विना नही रह सकता । इन 
देशों में एक विकास ने व्यवस्थापिकारओ को भूमिका व प्रभावशीलता को अत्यधिक 
नियमित करने की स्थिति ला दी है । यह विकास इन देशों मे अचानक ही बड़ी संख्या मे 
लोगों के राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी होने का है। इन्हे व्यवस्थापिकाए ही सहभागिता 
के अवसर प्रदान कर सकती है किन्तु थे सामान्य बहुमत वाली निर्वाचन प्रणाली के 
कारण व्यवस्थापिकाओ से बाहर रहने को ही मजबूर है । इस कारण से भी विकासशील 
देशों में व्यवस्थापिकाओं की सहभागिता के अभिकरण के रूप मे उपयोगिता से लोगो की 
आस्था उठने लगी है। किन्तु जनसाधारण को सहभागिता प्रदान करने का अभी भी यही 
एकमात संस्थागत साधन समझा जाने के कारण इससे तोगो का लगाव बना हुआ है । 
इसी कारण वर्तमान दशक विकासशील राज्यों में व्यवस्थापिकाओ की खोई हुई प्रतिष्ठा 
को पुन. स्थापित करने के लिए नये-नये प्रयोग करने का बनता जा रहा है। अनेक जगह 
नये व ऐप प्रतिमान अपनाए जाने लगे है जो पूर्वोकत तीनो नमूनों से भिन्‍न है | इन देशों 
में व्यवस्थापिकाओ के पुव्वास में प्रमुख वात इन्हे देश की वास्तविकताओं के अनुरूप 
बनाने की बन गई है! अत' निकट भविष्य में शायद विकासशील देशों मे विधान मण्डल 
पुन, प्रतिष्ठित हो जाएं तो कोई आाश्चयंकारी बात नही मानी जाएगी। विकासशील देशों 
में अधिकतर बहुल समाज है, ऐसे समाजो में भाषा, सस्क्ृति, धरम, जाति, नस्ल, क्षेत्रीयतता 
और कही-कही उप-शष्ट्रीयता के विभाजनकारी तत्त्व पाए जाते है । इनमे सयोजनकारी 
शक्ति राजनीतिक दल तथा राष्ट्रीय सभाए ही हो सकती है! अत. विकासशील राज्यों 
में राष्ट्रीय सभाओं की राजनीतिक या व्यवस्थाई कार्यो के निष्पादन के लिए बड़ी 
आवश्यकता है । इन देशों में व्यवस्थापिकाओं की भूमिका सरकारी ओर राजनीतिक 
दोनो ही क्षेत्रों मे आवश्यक है। इनके अभाव में इन देशो में लोकतन्‍्त्न व्यवस्याए (अपने 
समाजवादी रूप में) नये रूप में सुदृढ़ता से स्थापित नही हो सकती है । भत' इन देशो में 
व्यवस्थापिकाओ का पुन. महत्त्व बढ़ने की सम्भावनाएं अधिक है, किन्तु इसमे कई दशक 
लगेंगे क्योंकि अभी ये राष्ट्र भसंलग्नता के आन्दोलन (707-8780॥ध्यां प्रा०0ए्शात्या) 
में जिस प्रकार व्यापक ढंग से संगठित रूप श्राप्त करने लगे हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर 
पर व्यवस्था विकाओं के संयीजनकारी मच के रूप मे आने का अभी स्वप्न ही देख रहे है । 
फिर भी यह अत्यन्त महृत्त्व की बात है कि विकासशील राज्यों में धीरे-धीरे व्यवस्था- 
पिकाओं की उपयोगी भूमिका को पुन्र. स्वीकार करने की श्रवृत्ति उभर रही है। 
इन देशों में विविधता, अस्थिरता तथा विभाजनरारी शक्तियों की विपुलता के कारण 
व्यवस्थापिकाओं की भूमिका के सम्बन्ध में कुछ सामान्यीकरण निकालना कम से 
कम वर्तमान परिस्थितियों मे सम्भव नहीं है। इन देशो में लोकतन्व, निरकुशतन्त् 
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दस समय प्रभावहीनता बनी हैई है। भविष्य में क्या होगा इसका हमे संकेत दिशा 
है। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से छ भी कह सकना वतमान समय वी प्रवृ्तियों के 
आधार पर कठिन है । दिव्क॒॑ में केबल इतना ही कहा जा सकता है कि विकागगीर 
देशों में कार्यपरासिकाओं की सा में वृद्धि व्यवस्थाविकाओों को साथ लेकर ही हम 
लगती है। पाकिस्तान गौर भारत मे | में हुए चुनाव इसका सकेत माने जा धाते है 
और इस्त आधार पर हे कहा जा सकता है कि इन देशों में चुरंगठित दरों के बात है 
कपरण आई रिक्‍्तता को *यवस्थाविकाओं के माध्यम से ही पूरा करना तम्मव होगा 
संत: इन देशों मे उयवल्यापिकादं शायद महत्त्व की संस्थाएं क़िर जे बनने तगरेंगी। 


विधायक को शूमिकाएं 
(807.8 65 उ्कह 709509/५7, 786/ञ.4707) 


अवल्थापिकाएं विधायश्षों के सामूहिक रूप को ही कहा जाता है । यह 2472 
ऐसी सामुहिकता है जिसे सम्पूर्ण राजनीतिक समाज के लिए नीति और छतूर से 
का अधिकार प्राप्त होता है। व्यवस्थापिकाओं की मूमिका विधायक रूपी ६2058 
द्वारा बहुत अधिक निर्धारित होती है। ड्विसदनीय संतों मे ऊपर वाला सदन डे शो 
कमर शक्षितयों वाला सदन होता है किन्तु व्यवितयत्त विधायकों के विशेष 03) ५ 
नह शकित रहित सदन, बहार में शक्तित सम्पन्न सदत बन जाते हैं। अब. 2 ह 
पिकाओं का कोई भी विवेचन तक तक अधूरा रहेगा जब तक ग्यक्ियत 2 ते 
विधायक रूप में भूमिका का विवेचन मे किया जाए। हमने व्यवस्थानिका क्के का 
अकार का माना है. एक मे रकारी कार्य तथा दुसरे राजनीतिक कार्य । अगर हा पि 
के कार्यों की प्रकृति को देखे तो सरकारी कार्य व्यवस्थापिका के अत्दर हा 
निध्यादित होने वाले कार्य है। जबकि राजनीतिक व व्यवस्थाई पापी 
अभाओ से बाहर विधायकों रा ध्यवितगत्त रूप से किए जाने वाले कार्य हैं। व है हा 
के उत्तराधे मे व्यवस्थापिकाओं के राजनीतिक कार्यो का महत्व बढ़ गया गा हिट 
करण व्यक्तिगत विधायक की मूत्रिका का महत्त्व भी बढ़ता हैँवा दिखाई देह य्रवा है कह 
कहा जाता है कि व्यवस्थापिकाओं की जो ऊँछ भूमिका और महत्त्व शेष रह गे हित 
व्यक्तिगत विधायक की भूमिका के कारण हो रहा है । वैसे इस अकार के कुछ कहो 
से पुरी तरह सहमत होना कठिन है, किन्तु विधायक का इसमें अवश्य ही ह 
रहता है, इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया ना सकता | रा 
हे 30 की विशित स्थित्ति होती है 4 उसका सम्प्रके विवचिकों से लेकर 80 
पक फंचा हुआ है कौर इसके चीन मे हित व दकाव समूह, कार्यप्रलिका, की म ग्रे 
ओर प्रशासन तक से इसका सरोकार होता है । इस करह, हर राजबीविक 
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विधायक विश्विष्ट कार्यों से लेकर सामान्य कार्य तक करता हुआ देखा जाता है, इस 
प्रकार के कार्यों में उसकी भूमिका को इस प्रकार चित्तित करके समझा जा सकता है। 
विधायक भूमिकाएँ हु 
निर्वाचक हित धमृह लग सेवक कार्यपालिका 





(] स्थाती 
(2) प्रतिनिधि 
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पारिवारिक लाभ विधायक व्यक्तिगत लाभ 
(7) नौकरी दिलाता ([०ाडगठा) (/) रिश्वत 
(२) एसत प्रथय दे भरप्टाचाह॒ 
राजनीतिक दल राष्ट्र का प्रतितिधि प्रादेशिक राजदूत व्यवस्थापिका 
(0) दल समर्थक पी दृष्टिकौष सम्मेलनों मे () है 3० 
(2) दत्त प्रवर्तक राष्ट्रीय प्रवक्ता, संस्क्षानों मे (2) आतिस्कारक 
(3) स्वतत राष्ट्रीय हित रक्षक समाभो में पा दाल 
(4) तदस्थ राष्ट्रीय प्रतिनिधि समूहों मे (8) अयपरवादी 





चित 74,9 ५ 


हर राजनीतिक व्यवस्था में विधायकों का अनेक संस्थाओं व संरचनाओं से सम्बन्ध 
होता है। वह उपरोक्त चित्र में दिखाई गई अनेक सम्परकंताए व भुमिकाएं निष्पादित 
करता हुआ देखा जा सकता है। इनका संक्षेप में वर्णन करके राजनीतिक व्यवस्था मे, 
विधायक की भूमिका व स्थान के सम्बन्ध में विष्कर्प तिकालना सभव होगा। अतः 
विधामक की विविध प्रकार की गतिविधियों का विवेचन करना आवश्यक है । 

- विधायक अपने निर्वाचकों का न्‍्यासी (छग्रह८०), प्रतिनिधि (8९८४४४०) तथा 
राजनयिक (90०॥6८९०) होता है । वह अपने निर्वाचको के हिती की न्यासता करता है । 
उसे यह तथा इस सम्बन्ध में अन्य भूमिकाएं वास्तव में निभानी होती है। क्‍योंकि इन्हीं 
के समर्थन के आधार पर उसकी यह (विधायक) अवस्था बनी रह सकती है । अत. हर 
विधायक अपने निर्वाचकों का सब साधनों से पोषण करने का कार्य करता है । बह उनका 
प्रतिनिधि होने के कारण उनका राजनीतिक नेता तथा उनकी तरफ से राजनीतिक 
प्रक्रिया में भूमिका अदा करने का कानूनी अधिकार रखता है । 4 

हित व दवाव-समूह कार्यपालिका या श्रशासन से अपना सम्पर्क विधायक के माध्यम 
से ही स्थापित करते हैं। स्वयं विधायक को हितन्समुहों के समर्थन को आवश्यकता 
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पड़ती है। चुनावों से लेकर प्रदर्धनों तक में हि समूह ही उसके सहायक हो ख़रते है। 
यह उसके लिए धन से सेकर प्रचार के लिए कार्यकर्ता व साधन तक जुटते हैं! बह. 
विधायक इनके संदर्भ में महत्त्ववू्ण भूमिका निभाता है। वह हित समूहों को भोग की 
ऐसी सुसाध्यकर बढाने का काम कर सकता है जिसमें उस मांय के पूर्ण होते री 
सम्भावनाएं बढ़ जाए। इसी तरह, अनुचित मांगों का वह अवरोधक वन जाता है। $#ई 
बार बहुत पेचीदा मुद्दों पर जब कई हित समूह भाषस में उनझते हैं तो विशाल है 
समूहों में से किसो का कोपमाजन बनने से बचने के लिए तटस्य होकर चुपी वाई 
त्ेता है। 

विश्वायक की जन-सेवक होते का कम से कम दिखावा करना ही होता है। हरे 
अपने व्यवहार में यही दिखाना होता है कि वह जनता के हितों को आगे बढ़ते में का 
हुआ है और जनता के हितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान तक करने की हैयार है। 
कई विधायक 'मूख हड़ताल”, घरना तथा हड़ताल, मोर्चा या प्रदर्शन इसी हकार हैं की 
हितों को रक्षार्थे भायोजित करते हैं। वे स्वतः ही अपने आपको जनता का हवा 
लेते हैं। ऐसे विधायक विकासशील देशों में अधिक मिलेंगे। विधायकों के अननीर्की 
सम्बन्धी कार्य केवल दिखावा मात्र होते हैं। वास्तव में वह ऐसा कार्य करे का दाग 
तो हर बकत करता है पर व्यवह्वार में ऐसा दिखावा ही अधिक रहता है। 

विधायक, कार्यपरालिका को व्यवस्थाविका (अध्यक्षात्मक मासन) हैं जोड़े हए 
उसके लिए सहायता व समयथेन जुटाने का कार्य भी करता है। व्यक्तिगत विद्याप्कों 
माध्यम से ही कार्यया लिका विधान मण्डल पर छाई रहती है। ऐसा कहते हैं ह्िह्रा 
की जेब में कुछ विधायक अमिवायंत: होते हैं तथा विधायकों की सरुया 
हो मंत्नी का स्तर निर्धारित होता है। इस सम्बन्ध में विधायक कार्मपातिको की गी 
(6६००ा।ध४७ 590॥65ए220), अभिकरणी प्रवक्ता (88९0०७ 5एण::घरागए) 7 
पालिका का पहरी (४४/०४-००४६) हो सकता है। विधायक के इन कार्यों में ओप्याति 
के स्थान पर मथायता का तत्त्व ही अधिक होता है, क्योंकि चुनाव दंगत में कार! है 
ही उसकी ह्विमायती होती है। मामजदगी से विजेय तक, उसके लिये का्येशतिती 
सहारा आवश्यक होता है। इसके बदले में उसको कार्यपालिका के साय सहयोग हि हे मु 
ही होता है। राजनीतिक दल की सदस्यता विधायक को विधायक के: हह है 
करती है । अतः दल के सम्बन्ध में पसका कार्मे, दल में उसका हधात विर्धात हम 
जौर उसी अनुपात में उसका राजनीतिक भविष्य उतरता-चंदता रहता है। बई बह! 
सक्रिय कार्यकर्ता (गा शत), देख का प्रवर्तक (छुल्लाए ग्रा०्श्थांधेट हो परी ्ं 
कई विधायक किसी ढल के सदस्य ही नहीं होते हैं। ऐसे विधायक दर्स हु हा 
नहीं फंसे हैं। वे अधिकांश मामलों में “यह दल बनाम वह दल का अल हो ह 
ही रहते हैं। बैंसे सामान्यतया बहुत लोकप्रिय विधायक ही स्वत रे क्री 
सकते है तथा विकसित राज्यों में इनका कोई कार्यक्रम नहीं होने के कार हक 
विधायक इस रूप से खड़े होते है या निर्वाचित हो पाते है! किर्ठु कि बला ्ं 
स्वतंत्ष उम्मीदवार तथा विधायक बहुत होते हैँ। गेंते इन देशों में मो हे 
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कमो आती जा रही है। अतः आधुनिक समय में विधायकों की दल प्रतिबद्धता एक तरह 
से अनिवाय ही हो गई है। 
विधायक राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। वह सीमित निर्वाचन क्षीत्र से निर्वाचित होकर 
आने के बावजूद अपने आपको राष्ट्र से अभिज्ञानित (6७॥079) करने का प्रयास करता 
है। वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्र का प्रवकता, राष्ट्रीय हितों का रक्षक और राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि का कार्य करता है। विधायकों का यह कार्य अपेक्षित व आदर्श है। परन्तु हर 
देश में ऐसे विधायक गिने-चुने होते हैं, तथा जाने-माने जननेता जो कार्यप्रालिका पदों 
से कतराते हैं, ऐसी ही भूमिका निभाते है । 
विधायक को प्रादेशिक 'राजदूत' के रूप में भी कभी-कभी भूमिकाएं विभानी होती हैं । 
मंन्निमण्डल के गठन में भी भ्रादेशिकता का ध्यान रखा जाता है। सदस्यों का म॒द्तिमण्डल 
में सम्मिलित होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस क्षीत्र का है तथा उस क्षेत्र 
का मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं। इस रूप में विधायक सम्मेलनों, 
संस्थाओं, सभाओं तथा समूह्ठों में क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने के लिए “राजदूत! 
की तरह भेजा जा सकता है। 
विधायक के व्यवस्थाधिका सम्बन्धी कार्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वह इस रूप में 
सरकारी कार्यों के निष्पादन में व्यवस्थापिका की सामूहिकता का घटक होता है। इस 
सर्द में वह अनेक भूमिकाएं निभाने की स्थिति मे हो सकता है। व्यवस्थापिका में 
विधायक को भूमिका उसके दल मे स्थान, अनुभव, ज्ञान व विशेयज्ञता पर निर्भर करती 
है। अगर वहू जनता में अत्यधिक लोकप्रिय हो तो वह जननेता होता है। बह कर्मकाण्डी 
भी हो सकता है। ऐसा विधायक सब जगह मौजूद रहता है और हर एक की हा में हां 
मिलाने का कार्य करता है। वह आविप्कारक भी हो सकता है । नई समस्याओं के बारे,में 
दूरदर्शिता व पूर्वाभास कर सकता है। व्यवस्यापिका को भावी खतरों से आगाह कर सकता 
है। ऐसा बिघायक जनमत की पहचान रखता है तथा बहुत अधिक उत्तरदायित्व निभाने 
वाला होता है। 
कई विधायक कार्यपालिका व व्यवस्थाविका के बीच सम्पर्कता की स्थापना के 
माध्यम होते हैं। दलों मे अनेक गुट होते है। स्वयं व्यवस्थापिका भी कई प्रकार के 
गठबन्धनों का अजीब सम्मिश्रण होती है। अनेक विधायक इन गठबन्धनों या दल-गुटों के 
बीच दलाली का काम करते है। व्यवस्थापिका में अनेक दल होते हैं॥ इनके बीच मे भी 
दलाली ऐसे लौगो के द्वारा ही की जाती है। यह स्वस्थ या हानिकारक दोनो ही रूप 
रख सकती है । कई विधायक “मंथरा' की-सी भूमिका भी निभाते है। अत, विधायक 
दल के ही विभिन्‍न गुटों, व्यवस्थापिका के विभिन्‍न गठबन्धनों के बीच मा इसमे प्रति- 
निधित्व प्राप्त करके दलों या विविध सदस्यों के वीच 'दलातों' का काम करते हैं। वे हित 
समूहों के हितों की दलाली भी करते रहते हैं। झसमें वे अवससवादी भी हो सकते हैं । 
वे हर कार्य की कीमत मांगकर राजनीतिक व्यवस्था से लाभ उठाने का कार्य भी कर 
सकते है । विकासशील राज्यों में विधायकों के बारे में यह बात अधिक सही है। मंत्री पद 
के लालच से इस दल से उस दल में जाना इन देशों में आम बात होतो है । 967 के चौथे 
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गम चुनावों के बाद भारतीय संघ के अनेक राज्यों में दरह्ययक्षो की दस बदतर 
अवृत्ति इतनी बढ गई थी कि अनेक विध्यायक -बेदलू' के नाम है तथा इस परकि 





भेन्ने उपरण चोबीस फेंटे मेबाक 'दरि दल-बदल की बूत 
हिम्मत दिखाई थी। जड कै 3 
विधायक देवता नहीं हो सकता है । उसमें हे सब मानवीय कमियां होती हैं याहो तह 
हैं जिनसे मानव मानवीयता से नोचे तक गिर जाता है। अत: विधायक अपने पद को 
अथति विधायक होते का पाजायज लाभ भी ले सकता है। बह सिवत है भ्रष्टाचार दक 
में लिप्त हो पैकत्ता है। यह बात केवल विकासशीज्ष राज्यो के विधायकों पर ही लागू होती 
हो ऐसा नही ह ; विकित राज्यों मे भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं । थे पु्तहों 
में विधायकों की इस अकार की नकारात्मक सूमिका का उल्लेख न के की अश है। 
जबकि सही बात यह है कि साधारण विश्लायक अपने सवा से आगे तब ही व्ोक्ता है 
जेब वह अपने लिए सूद 3. या कर लेता है। भारत मे अनेक रा्यों के विशयह 
भेष्टाचारी व रिश्वत के आरोपों के रण सनाएं तक भगत चुके हैं। अत. विश 
का गह व्यक्तिगत वाभ प्राप्ति के अलोभन से फ्रारत कार्य बहुद्र मह्त् का है, करोंहि 
इसके कारण इसको अन्य सभी भूमिकाएं इस पैधध्य को प्रोष्ति से अ्रेरित हो सकती है। 
इसलिए इस प्रकार की भूमिका का महत््त कम आंकता तथ्यों की अनदेखी पा 
हर विधायक को इछ उन्मुक्तियां आप्त होती है और इनकी आड़ में वह ऐसे फिदौे, 
राष्ट्र 4 समाज विरोधी काये कर सेकता है। वाटरग्रेट काप्ड” इसका उद्ाहएा है। 
कह जाता है भारत में तो भाए दिकत वाटरग्रेट” से भी वंगीन काप्ड होते एवे है 
/975 में दो संसद-सदत्य (भारत को संसद के) किसी 'लाइलेन्स कार्ड में अपर 
पैक स्वीकार कर चुके हैं। अत: विधायक निजी स्वार्य के कार्यों में रुम नहीं, स्शदाता, 
मधिक ही उलझते हैं । क्र 
विधायक का अपना परिवार होता है, अपने नजदीकों रिबेदार होते है। रे 
विधायक की भ/्तिम भूमिका का इन्हों से सम्बन्ध होती है । इत्त बम्बन्ध में मियेपई 
लियने री अावशयकता नही है। कैवल इतना कहना ही काफी रहेगा हि 2488 
के परिवार के लेकर रिक्तेदारों पैक २१ उसके विधायक बतते के बाद (४ 
[देंगे सुधर जाती है ; *हे सब गोसमो ढंग के डिया जाता है। बवढर हर 
गया है कि जिम सोगों को पहले ठीक प्रकार से दोनों वक्‍त का धावा नत्ीर पदियो 
सी उन्हें बाद में विधायक के रिफ्तेदार या सम्बन्धी होने के कारण सब मुरिशएं ं + 
चगती हैं। मे मह बात भारत दे विकासशीस राज्यों के सदर में ही नही बह तर पते 
विकासबील प्रश्यों के तरह, विकाग्ित राम्पों में भी विधायक बहुत डुछ ऐसा र 
गए हैं। कं ह है 
५8 परत विवेचन से पष्ट है कि विधायक चाना पकार वी रबनातम7, मी 90% 
अेतिक भूमिकाए निमावा रहता है । इन भूमिकाओं की अहति, देश की झरती 
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संस्कृति, समाज के मृल्यों और आदर्शों पर निर्भर करती है। संक्रमणशील समाजों में 
अधिक उथल-पुयल के अवसर तथा पकड़े जाने की कम सम्मावनाएं रहती हैं इसलिए 
इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायक काफ़ो कुछ नकारात्मक भूमिका निभा सकने में 
सफल हो जाते हैं । 

समय के साय विधायक का अनुभव बढ़ता जाता है इस कारण उसकी भूमिका की 
प्रकृति भो यदलती रहती है। या यों कहा जा सकता है कि कुछ प्रकार को भूमिकाओं का 
विस्तार होता जाता है । ला पालोम्वारा' ने निर्वाचकों के सम्बन्ध में विधायकों की 
भूमिका का उदाहरण लेकर इसे तिम्त प्रकार से चित्रित करके समझागा है: 






# ज्यासो 
(770०० ) 
राजनपिक 
(7७॥0८४७॥३ ) 
प्रतिनिधि 
(एश९पभ०) 


चित्न 4.70 










अनुपातता 


ः खि।) 
(?09070085) 2 







3 सम 2 से 
समय (70) 


चित्त 24.0 में ला पालोम्बारा ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि ज्यों-ज्यों 
विधायक का विधायक के रूप में अनुभव या अवधि या काल बढ़ता जाता है त्यों-त्यों 
उसकी कुछ भूमिकाएं कम पैमाने पर निष्पादित होने लगती है तथा कुछ का कार्य क्षेत्र 
बढ़ता जाता है। जैसे, उपरोक्त उदाहरण में विधायक के निवर्चिकों के सम्बन्ध में तीन 
कार्यों में जो कालावधि से अम्तर आता है उसे दिखाया गया है! ला पालोम्बारा के 
अनुसार समय के साथ-साथ विधायक का राजनयिक (०6009) काये व्यापक तथा बाकी 
लन्य दो कार्य या भूमिकाएं--स्यासी तथा प्रतिनिधित्व, अनुपात में कम होती जाती 
हैं। तीनों कार्य एक समय में क, ख, ग स्थान पर एक-सा अनुपात रखते है तथा एक समय 
के बाद इनका अनुपात के, खः और ग, के अनुसार हो जाता है जो इस प्रकार समय के 
साथ-साथ परिवत्तित हो जाता है अर्थात विधायक का न्‍्याप्ती व श्रतिनिधि कार्यक्षेत्न 
कम हो जाता है ।, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी है जिनका इस सन्दर्भ में उल्लेख 
करना आवश्यक नहीं लगता है । 

इस प्रकार, दिघायक की भूमिका कालचक्र के साथ-साथ न केवल बदल सकती है 
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अपितु उत्तरी भूमिका का कायंक्षेत्ञ भी घट था बढ़ सकता है। पामान्यतवा व के बार 


विधायक पजनीतिक अधिक मे अन्य प्रकार की गीती जाती है। मिकाह- 
शील राज्यों मे मम सम्बन्धी यह पै।मान्यकरण चही हो देवा नही वगता है, कोड 
पधायकों को सामान्यतया नियतकालि चुनावों से वंधता प्राप्त नही हरी 
होती है मच चुनाव 7952 # पद 28 अक्तूबर [ 76 में कपल हुए। जे 
विधायक की. वैधता ही. हो जाती है। रत्न राज्यों में विधायकों 
जीवनकाल- कायंपासिका सद का बढ़ा दिया जाता है। श्रीकका मे 


आठ वर्ष हे कही विधायक बजे हैए हैं जो कवच पांच व ग्रे लिए चुने गए थे। इक परे 

यही क्रिष्कर्ष निकलता है कि विधायक को. भैमिका अनेक तत्त्वों ३ नियामक है परम 

होती है गौर इस सम्बन्ध मे सामान्य पर्चा करने से अधिक डँछ भी नही कहा 
ता । 


न्यवस्थाविका भोौर कार्यवालिका कै सम्बन्ध 
(रश्नह १84 +४0६५ हि 282 3 उप्महठ 72०54 क्छ 4790 पम्मह 
खडट्णाएछ 


शक्ति व्यवस्थापिका शक्ति के “वी हुई थी तव हि हे 
कार्यों को शयक-प्थक ही) समझा जा. पका था। 4२ बीसवी सदी में १रिट्विततियां [ऐ 
परह बदल गई हैं। विधान तो का महत्त >वरते ज्वार (66५) की लिगदि बेब 
गया है। बत: बदली हुई १रिस्थितियों के उसने का कौन-सा अंग “दल हैगौर 
कौन-सा अगर इतना महत्त्व नही रबता है जह कहना ही >उच्त नही है। कहे हि 
पत्रिका और >यवस्थापिका सभाओं की) पारस्परिकता ही बढ़ गई है कि इसमे हे । 
भी एक-दुसरे के बिना अपने फयों का लोकतारि दंग के विध्यादन ही कर मन 
गत: भय कार्यवालिका बनाम स्यवस्थापिका? के दृप्टिकोण के स्थान 4 शी पर हे 
गौर अपवस्थापिका? *। दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है । राग सी अप्ती 
फैयंग्रालिका और पवस्थाविका क्के परिवर्तित पम्बन्धों पर जोर 28 8 सता 
एक्शन एण्ड गविइजेशन : एक ईट्रोबसान टू वहेम्पेरेरी धालिहिक बा 
हा पका समकनधो ते .0 "पक ही “डीसी बी 2 मद 
सहमिलन ६ .&; प ८ उफव्यधणक जप 
रणा है। नह पम्बन्ध में कोन ने ठीक है ६ जा है कि बीतसवी हर मैं 440: 
७. जिओ... आह पा और सहभागी सं्दीय और बसा विस 
यवस्थाओं के व्यवस्थाहिल गौर 2 ीअ किक सहमिततन विदकित 

2, यह्‌ तथ्य किन्तु अब 


7 


इन दोनों के सहमितत हाठर 
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भी समाप्त हौ गया है। बोन द्वारा स्वयं हौ इसका संकेत किया गया है । उश्नने लिखा है 
कि “संबंधानिक सरचना के बावजूद कार्यपालिका-व्यवस्थापिका सम्बन्धों में पहल का 
कार्य आवश्यक व स्थायी रूप से कार्यपालिका के हाथों मे चला गया है ।7“/6 

कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के आपती सम्बन्धों को लेकर सीधा-सादा सामान्यीकरण 
तो यह किया जा सकता है कि कार्य पालिकाएं परिवर्तित परिस्थितियों में इतनी शवितशाली 
हो गई हैं कि इन्होंने व्यवस्थापिकाओं को 'ग्रहण' लगा दिया है या उन्हे ढक सा दिया 
है। वर्तमान सदी के उत्तराधं में राजनीतिक व्यवस्थाओं मे प्रक्रियात्मक जटिलताएं बहुत 
अधिक आ गई हैं । घटनाक्रम इतनी तेजी से करवटे लेते हैं और विश्व के देशों की 
पारस्परिकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि निर्णयों और निर्णयों को क्रियाम्वित करने मे 
कुछ क्षणों की देरी से सारा पासा ही पलट सकता है। व्यवस्थापिकाओं की संरचना इस 
प्रकार की होती है कि बदले हुए तकनीकी युग की राजनीतिक पेचीदगियों से तिपटने की 
उनमें शक्ित तो है, किन्तु उस शक्ति का उपयोग करने का समय तहीं रहा है। 
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद की जटिल परिस्थितियों के कारण व्यवस्थापिका व कार्य- 
पालिका के सम्बन्धों में परिवर्तेत आया है तथा कार्येप्रालिका का ही पलड़ा भारी हुजा 
है। परन्तु इस परिवतेन को इतना सरल मानकर निष्कर्ष निकाल लेना आसान नहीं है । 
कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिकाओं को अपनी 
मनमानी करने देना तो दुर, उन्हें सामान्य मतिविधियो में भी अवरोधित करने में सक्षम 
हो जाती हैं। फ्रांस में [946-958 का काल ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है । डोरोथी 
पिकल्स ने फ्रांस के पांचवें गणतन्त्न के संविधान में कार्यपालिका को अभूतपूर्व प्रकृति का 
बनाने में सबसे अधिक सहयोगी तत्त्व व्यवस्था पिका की अनावश्यक सक्रियता और शक्ति 
को ही माना है। 
राजनीतिक व्यवस्थाओं मे बढ़ती हुईं पेचीदग्रियों के कारण व्यवस्थापिकाओं को 
वास्तविकताओ के दबावों के अनुरूप ढलना पड़ा है। विश्व के मनेक देशों में से किसी- 
किसी राज्य में जब-तब व्यवस्थापिका शक्ति का, विशेष परिस्थितिवश, विचित्न ढंग से 
प्रभावी हो जाना अपवाद ही कहां जा सकता है । इस बात से क्षव सभी सहमत है कि 
सभी अकार की शासन व्यवस्थाओं में चाहे वे संसदीय अकार की हों या अध्यक्षात्मक 
प्रकार की, व्यवस्थापिकाओं के महत्त्व में घटते हुए चन्द्रमा की तरह धीरे-धीरे कमी 
गाती जा रही है। किन्तु इस सबके बावजूद आधुनिक व्यवस्थापिकाएं वई-नई भूमिकाएं 
अदा करने में अग्रणी होती जा रही है । इन भूमिकाओं व कार्यों का इसी अध्याय में 
विस्तार से विवेचन किया जा चुका है। अत: इनको यहां दोहराना आवश्यक नही है। इस 
विवेचन से यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन तथ्यों व कारणों पर विचार करें जो 
व्यवस्थापिका सभाओं में 'तथाकथित” पतन के लिए उत्तरदायी है । 
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लाड ब्राइस ने अपनी पस्तक झाइ्स डेमोकेसीज में एक अध्याय का शौक व्यवस्था: 
पिकामों का पतन! (0००४० ०. ०7८४) रखकरे यह संकेत दिया है कि बीहदी 
सदी में व्यवस्थापिकाएं अपने पोरवर्ूर्ण उननीसवी सदी के मतीत से कही नीचे गिर 


पपन की ओर जा रही हैं, किन्तु ब्राइस इसके पतन का ने तो हाधारण औरग ही 
विश्वेद स्पष्टीकरण देने मे सफल हो पाए हैं, क्योकि ऐसा कोई सादारण कारप उ् 
दिखाई नही दिया जिससे व्यवस्थापिकानों का पतन समझा जा सके । आधी शतादी 
पहले लिखी इस उस्तक में विधान मण्डलों के पतन सम्बन्धी पश्त आज तक बराबर उठाए 
जाते रहे हैं और यह तार-बार कहा भा रहा है कि व्यवस्थापिकाओों का पतन द्वोग वा 
रहा है। आज अक्सर पैनने में आा रहा है कि संसदों का युग लद गया है, नौकरणशाही रो 
विजय हो रही) है और कार्यथालिका या केबिनेट को तानागाही स्वांपित हो चूक है। रर 
सभी यह बात कर रहे है कि अवस्थापिकाओं का पतन हो रहा है तब स्वोमाविकेंगल 
यह उठता है कि “अवस्थापिकाओं के पतन! का तात्पयं ब्या है ? किस अयथ॑ व रुए में 
“यवस्थापिकाओं का पतन हो गया है ? ५.88 । 

कै० सी० द्वीयर ने अपनी उस्तक लेजिस्लेचर” में भी एक मध्याय आकर 
पंप पतन! का जोड़ा है। उसके रेस गध्याय में व्यवस्थापिकामं के पतन के कई 34 
का विवेचन करके नह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि व्यवस्थापिकाओों के 2224 
'गगाक्षय लिया जाता है। उसने इस सम्दन्ध में कई प्रश्न उठाए है और यह हि 
का प्यास किया है कि > विस्थापिकाओं का पतन इनके रुई पहलुनों से धस्बादित 
सकता है। इस सम्बन्ध मे ह्वोयर मे निम्न प्रश्त उठाए हैं-.... ५ 

() बया यवस्थाप्रिकाओं की शक्तियों मे हाप्त हुआ है ? 


(6) वया व्यवस्थाविकाओं हे शिष्टाचार में कमी आई है ? हे छाई है तीर 
(7) क्या यह पतन “यवस्थापिकाओं की पहले वाली तत्ता व अवस्था 
की ओर हुआ है? 
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(8) क्या व्यवस्थापिकाओं का पतन अन्य सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं, 
विशेषकर कार्यपालिका, राजदीतिक दलों या संगठित पेशेवर व हित समूहों के मुकाबले में 
हुआ है ? 

छीयर इन प्रश्नों को उठाकर यह कहते हैं कि अगर इनमें से किसी भी पहल से 
व्यवस्थापिकाओं का पतन सम्बन्धित है तब भी समस्या यह उत्पन्न होती है कि इस पतन 
को नापा कैसे जाए कि इतनी मांत़ा में इनका पतन हुआ है ? इस सम्बन्ध में कोई सीधा- 
सादा उत्तर दे सकना सम्भव नहीं है, किन्तु छ्वीयर के इस मत से अधिकांश व्यक्ति 
सहमत है कि "व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियां, कार्यकुंशलता व सम्मान को बनाएं 
रखा हो या इनमें वृद्धि तक कर ली ही ऐसा सम्भव है फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से 
सापेक्ष रूप में इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है क्योंकि अन्य संस्था ने अपनी शक्तियां 
बढ़ाकर अपना दर्जा सुधार लिया है।/7 

* अगर व्यवस्थाधिकाओं का वर्त मान सदी में उनके स्थान और कार्यश्रणाली का सामान्य 
सर्वेक्षण किया जाए तो कुछ महत्त्वपूर्ण अपवादों को छोड़कर यही स्पष्ट होगा कि 
व्यवस्थापिकाओं की, कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं में, विशेषकर कार्यपालिका की शक्तियों के 
सन्दर्भ में इनकी अवस्था में, महत्त्वपूर्ण मर काफी भवनति हुई हैं ।॥ वर्तमान शताब्दी का 
एक लक्षण और प्रवृत्ति यह रही है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह हो रहा 
है जिससे कार्यपालिका शक्ति मे अभृतपूर्व वृद्धि हो गई है। इसमे विश्वयुद्धों की आशंकाओं, 
आधिक संकटों, सामूहिक, समाजवादी या लोक-कल्याणकारी नीतियों के अपनाने और 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के बराबर बने रहने का काफी योगदान है । अब कार्यपालिकाएं अनेक 
ऐसे कार्य करने लग गई हैं जो वे पहले नही करती थीं। कार्यपालिकाएं ही बया, यह तो 
ऐसे कार्य हैं जो कोई भी संस्था यहां तक कि स्वयं व्यवस्थापिकाएं भी पहले नही करती 
थी। अत. कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि (इसकी शक्तियों में वृद्धि के कारणों का 
कार्यपालिका से सम्बन्धित अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है) का कारण यह 
नही है कि इसने व्यवस्थापिका से. कुछ शक्तियां छीन ली. हैं। वास्तव में आधुनिक 
व्यवस्थाविकाएं तो पहले से कहीं अधिक कार्य करने लगी हैं तथा लम्बे-लम्ये भधिवेशनों 
में बंठने लगी हैं। यहां तक कि व्यापक प्रकार कै व विविध विषयों से इनका सम्बन्ध होने 
के कारण इनका महत्त्व व सम्मान बढ़ा है । अतः द्वीयर ते ठोक ही निष्कर्ष निकाला है 
कि “मिरपेक्ष दृष्टि से तो व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों मे वृद्धि हुई है किन्तु का्ये- 
प्रात्िका के सापेक्ष या मुकाबले भें उनको शक्तियां करोब-्करीय सभी पहलुओं में कम 
हुई हैं ।/7* 
रे इस प्रकार, छ्लीयर व्यवस्पापिकाओं का पतन कार्यप्रातिका की शक्तियों के सापेदा 
सन्दर्भ में ही मानता है त्या इस अर्ष में कार्यपालिकाओं की शक्तियां सब प्रशार से बढ़ी 
हैं, किन्तु -ला पालोम्बारा की मास्यता है कि व्यवस्थापिकाओं का पतन एक तरफ़ तो 
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उनकी प्रतिनिधात्मकत्ा में हुआ है तथा दूसरी तरफ, यह पतन कार्यप्रातिका की शक्तियों 
के मुकाबले में हुआ है। राबर्द सी० बोन इसको पतन या अवनति न कहुकर यह कहा 
पसन्द करता है कि व्यवस्थापिका-कार्यवालिका सम्बन्धों में इस शतार्दी के रिघतेजुए 
दशकों में ऐसा परिवत्तंत आया है कि कार्यपालिका प्रवल वन गई है। जीत ब्लोसेत ने 
यह पतन केवल विधि-निर्माण के क्षेत्र में ही स्वीकार किया है जबकि एलेन बात उपकी 
भूमिका की प्रभावकारिता में कमी की ही वात रुरता है। 

ड्न सब विद्वानों के विचारों का सार यही है कि व्यवस्थाविकाएं, कार्यपालिकाओं डक 
मुकावले में तो कमजोर हुई ही हैं, साथ ही अपनी शक्तियों के वास्तविक प्रयोग में भी 
मअक्षम बन गई हैं । अर्थात यह सही है कि व्यवस्याविकाओं ने कई क्षेत्रों में नई भूमि|९ 
अदा करनी आरम्भ कर दी हैं। फ़िर भी बदली हुई राजनीतिक परिस्पितियों मे उनको 
भूमिका की अ्रकृति में परिवर्तत आता स्वाभाविक है, किन्तु इस सबसे यह विष्कर् नही 
निकाला जा सकता कि यह निरयंक संस्थाएं बन गई हैं। वास्तव में सरकारो के ड्ायों 
में हुई वृद्धि के अनुपात में व्यवस्थापिकाओं के कार्य भी बढ़ गए हैं, किन्तु इतका पता 
इस रूप मे हुआ है कि सरकार के कार्यों में आई वृद्धि परे का्यवालिका कारों प्र वो 
अभृत्तपुर्वे वृद्धि हो गई और इस दौड़ में व्यवस्थापिकाएं बहुत परीचे रह गई। ही 
पालिका व व्यवस्थापिका की सापेक्ष काये वृद्धि को हम चित्र 4.47 के भेतुप्तार पि 
करके समझ सक्षत्ते हैँ । 

वित्त 24.]7 में व्यवस्थाविका और कार्यपरालिका के कार्यों और महत्त में हक 
परिवर्तन का चित्रण किया गया है । सन्‌ 2900 में व्यवस्थापिका व कार्यवालिका कक 
'क' क्षेत्ष वक व्याप्त ये । व्यवस्थापिका का कार्यक्षेत्र का (40 प्रतिशत) तथा करा 
पालिका का कार्यक्षेत्र 'क” (8 प्रतिशव) द्वारा दिखाया गया है। इसी तरह इतके ब्। 
का माप करने पर व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के कार्य क्रमशः 60 वे 40 का 
दुसरे ओर तीसरे तथ्य क्रमशः 950 और 977 से सम्बन्धित हैं। इसमे दिखा 
है कि व्यवस्थाविका के कार्यों का क्षेत्र व सख्या दोनों में ही 900 की अदस्या स्व! है 
हुई है । किन्तु कार्यपालिका के कार्यों में क्षेत्र व संख्या की दृष्टि से वृद्धि कहीं 88 
जो चित्न में अपने आप स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका की का 
मुकाबले में महत्त्व व कार्य कम हुए हैं। निरपेक्ष रूप से सरकार के कार्यों में दे ४ 
कारण व्यवस्थातरिका के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। इस चित्र को आतुर्भविक अं कट 
ऊपर आधारित नही किया यया है। यह तो इन दोनों के केवल सापेक्ष मह्व मैं पा 
को समझाने के लिए बनाया यया रेखा चित्त है जिसके अपवाद भी हो सकते हैं! के 

व्यवस्यापिकाओं के महत्त्व में कमी और शक्तियों के पवन के लिए कई कार छह 
दायी हो सकते हैं ॥ किसी देश की व्यवस्थापिका का पतन किसी विशे् 43% मे 
सकता है तो किसी अन्‍य देश की... + 7. की अवनति का कारण हट 
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सामान्य कारणों का हौ उल्लेख कर सकते हैं जिनके कारण विधान मण्डलों की अवनति 
हुई है। संक्षेप में यह कारण इस प्रकार है--(क) कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व 
वृद्धि, (ज) प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा का बढ़ता हुआ प्रयोग, (ग) रेडियो व दूरदर्शन 
(।९९९४»०ज) का बाद-विवाद के मंच के रूप में विकास, (घ) व्यावसायिक, व्यापारिक 
संगठनों व हिंत समूहों का विकास, (च) विश्लेपज्ञों की परिषदों और सलाहकार 
समितियों का विकास, (छ) सेनाओं पर नियन्त्रण, युद्ध और संकढ, (ज) चिन्ता के युग 
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अक्तियों व कार्षों की सब्यः 
० ड88382852858 38838 8 
डे 








(+)0(१7) ३०(७छ) ४0 (३) 7० (ग,)१0 48800 24 
+--१9-५ *+--80- *++- शा 

कर श्र 
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५ चित्र 44 ], व्यवस्थापिका फार्यपालिका फे सापेक्ष शक्तितयां 


की सनःस्थित्ति या मनोवृति, (झ) विदेश सम्बन्धों की प्रधानता व अन्तर्राष्ट्रीय तनाव, 
(८) सकारात्मक राज्य का उदय, ओर (5) बड़े-बडे अनुशासित दलों का विकास । 

(क) कार्यपालिका फे कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि ट[कल्या७०0०७5 हा०्त्रफ 0 पी 6 
€१८८घ५९ एिए८प्ं००७)--कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होना स्वाभाविक है, 
क्योकि आधुनिक कार्यपालिकाएं अनेक ऐसे कार्य करने लगी हैं जो यह पहले कभी नहीं 
करती थी। यहां यह ध्याव रखना है कि कार्यपालिका के कार्यो में यह वृद्धि व्यवस्वा- 
पिकाओं की कीमत पर नही हुई है । यह दो कार्य ऐसे हैं जो माधुनिक युग की उपज हैं 
और कार्यपालिका ही इनका निष्पादन कर सकती है । कार्यपालिका के कार्यों मे वृद्धि का 
अगले अध्याय में विस्तार से विदेचन किया जाएगा इसलिए इसे यहां विस्तार से समझाने 
का प्रयास्त नहीं किया गया है । 
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(ख) प्रदत्त व्यवध्यापन को प्रषा ([#6का३०४०८ ो वरलक्षुंगवव धदृंशिआ 
फे० सी० छ्वीयर का कहना है कि “एक,क्षेत्न,में कार्यंपालिका ने व्यवस्थापिका कार हीं 
काफी भाग अपने हाथ में ले लिया है और यह/क्षेत्र है कोनून था नियम बनाने को 
प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के; कारण कार्यपालिका द्वारा आंशिक रूप से वियम-निर्माण 
की शकित का प्रंयोग करना इस बात की पुष्टि है कि विधान मण्डल,सारे कानूत वाह 
से कम सभी महत्त्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी नहीं करते है! पृचपि प्रदत्त-्यवस्वाता 
की शवित वापस ली जा सकती है या नियंत्रित की जा सकती है। किस्तु ब्यवद्वार में बोर 
कारणों से (व्यवस्थापन काये की पेचौदगी, व्यवस्थापन कार्यभार, संकट की ह्थिकिएं 
की आकस्मिकता और विश्येष कार्यपालिका अधिकारों कौ सम्भावित आवश्यकता) 
व्यवस्थापिकाओं ने स्वतः ही कार्यया लिकाओं को व्यापक क्षेत्र में शवितियां प्दाव क्र्दी 
हैं। भब व्यवहार में कार्मपा लिकाएं ही बनेक कानून, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रया के अन्त 
बनाने लगी है। इस तरह, प्रदत्त व्यवस्थापन से कार्येपालिका विधान मण्डल की-्ची एप 
बन गई है। अतः के० सी० द्वीयर का यह कहना प्रासंगिक है कि व्यवेस्थापिकाओं ई 
प्रमुख कार्य ही नियम-निर्माण का है जोर वह भी प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रिया है माई 
से उनके हाथों से निकलता जा रहा है । ॥। 

(ग) रेडियो और देलोविज्ञन का वाद-विवाद के मंच के रूप में विकातत (१०६४० 
एथता० क्षात +ट९्शंश्नंठा 88 3 गा ० 6८७०)--राबर्दे सी ० बौन डी माया 
कि "रेडियो और टेलीविजन अन्य सभी तत्तों में एक ऐसा तर्व है जिसने आधुर्तिक हे 
कार्ययालक को करोड़ों व्यक्तियों का सर्वेव्यापी पितृ-प्रतिरूप बना दिया है। पार 
इन साधनों के विकास ते कार्यपालिका अध्यक्ष को ज॑नता के सामने लाकर यडी कर दिया 
है तथा अब कार्यपालक करोड़ों व्यक्तियों से एक साथ अपनी बात ढ़ सकता 
960 भर 970 के दशकों में दुरदर्शन का विकास तो क्रास्तिकारी बन गया है। गा 
कार्यपालिका संसद की परवाह किये बिना सीधा जनसम्पर्क व जनता से आता: | 
कर सकती है! फ्रांस के राष्ट्रपति डिगाल, कनाडा के प्रधान मंत्री ढ्र, ४7 (222 
मोर अमरीका के राष्ट्रपति विक्सन ने टेलीविजन को जनमत की पक्ष में करने ४ 
यू समझा ओर व्यवस्था पिकाओं के विरोध या विरोध की आशंकार्थों के बावर्य4/ 
की सद्दानुभूति आप्त करने में इसका घूब प्रयोग किया। उदाहरण के लिए, पड 
नित्सन ने ]969 और 970 में वियतनाम नीति और युद्ध विरोधी मग्दोतत पर 
को तथा इस कारण जनता की विन्‍्ता को शास्त करने में टेलीविडन की भय 
करके काफी सफलता पाई बी।.. 7 ४ [हाह (दी 

(६) व्यावसायिक और स्मापारिक संगठनों व हित पमूहों का बह )-- 
4९४००कग्ालाए ० छा0९55073 बात 0057८55 0ाहक्षाऑंइ८प उशाधटअ 87: 
स्यवस्थाविकाओं की भूमिका “शिकायतों की समित्ति! के रूप में के अवधि व 
भा रही थी। व्यवस्पापिकाओं के सदस्यों का यह दायित्व होता पा कि वे 
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विविध शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का कार करें। यह कार्य वेअभी भी फरते हैं 
और इस संदर्भ में ध्यवस्थापिकाओं का पतन निरपेक्ष या पूर्ण रूप से नही हुआ है, किन्तु 
ट्रेंड यूनियनों, व्यावसायिक संगठनों व हित समूहो के विकास के कारण इस भूमिका से 
कमी आई है। यह संस्थाएं नागरिक जीवन के सामाजिक व आधिक सभी पहलुओं से 
सम्बन्धित होने और साथ ही काफी शवितशाली होने के कारण, प्रशासन से उपयुक्त 
स्तर पर अपने सदस्यों की समस्याओं और शिकायतों फो लेकर सीधे बातचीत करने 
लगी हैं। उनको अब व्यवस्थापिका के सदस्यों की सहायता या उनके माध्यम से कार्ये- 
पालिका से काम निकलवाने की जरूरत नही रही है । इससे कार्यंपालिका, व्यवस्थापिका 
से वाहर, पर्दे के पीछे ही सब कुछ समझौते कर लेती है। व्यवस्थापिका के बन्दर तो 
तैयार करी कराई बात पेश की जाती है जिस पर “रबर की मोहर' लगाने का-सा काम 
ही व्यवस्थापिका के लिए बच रहता है । 

आजकल हर नागरिक संगठित हित समूहों से सम्बन्धित होता है। अतः: इन हित 
समूहों व कार्यपालिका के बीच सारी बातचीत व्यवस्थित ढंग से प्रशासनिक दफ्तरों मे 
होने लगी है॥ मामले पेचीदा होने के कारण इन पर बारीकी से विचार-विमर्श होता है 
तथा हित समूहों की परस्पर विरोधी मांगों मे सामंजस्य स्थापित करने के लिए कार्ये- 
पालिका को सौदेवाजी तक करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों से भ्रुजरे निर्णयों पर 
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की पुष्टि मामले की नाजुकता के नाम से प्राप्त कर लेती है। 
इस तरह, व्यवस्थापिफा वास्तव मे पृष्ठभूमि मे धकेल दी जाती है और निर्णय प्रक्रिया में 
केवल कार्यपालिका ही सर्वेसर्वा हो जाती है। उदाहरण के लिए, किसी संस्था के कर्मचारी 
तनख्वाहू की मांग को लेकर हड़ताल पर है तो इनसे कार्यपालिका ही निपट सकती है, 
व्यवस्थापिका के वश की बात यह नही होती हैं। अत: व्यावसायिक, व्यापारिक संगठनों 
व हित समूहों के विकास ने कार्यपालिका के हाथ मजबूत किए हैं। 

(च) विशेषज्ञों की परिधदों ओर सलाहकार समितियों का विकास (0०४८०७- 
फदा। 0 ८07शक्षांए2 ९०७०५ 870 20९5०7५ ००गाएर।7९०5)--यह सामान्यतया 
विशेषज्ञों के संगठन और संस्थाएं होती है तथा हर मत्नालय और विभाग से सम्बन्धित 
विषयों पर इनका निर्माण किया जाता है। विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर 
समिति स्तर तक विषय विशेष पर इनका मत और सलाह प्राप्त कर ली जाती है और 

, उसके बाद सम्बन्धित विषय, विधान मण्डल में अनुमोदन के लिए सम्पन्न कार्य (कि 
8९००॥॥७॥) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधायक उस पर प्रश्न करते हैं या 
उसमें संशोधन प्रस्तुत करते है तो उन्हे यह्‌ कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस पर 
विश्येषज्ञों, सलाहकारों और सम्बन्धित विभागों द्वारा बारीकी से विचार और इसकी 
छानबीन की जा चुकी है। इससे सम्बन्धित सभी पक्षों के विचार भी जान लिए गये हैं। 
इस तरह, व्यवस्थाविका के सामने ऐसे प्रस्तावों और विधेयकों पर अपने अनुमोदन की 
छाप लगाने के अलावा मौर कोई मार्ग ही नही रह जाता है। 

अगर विधायक ऐसे विषयों पर प्रारम्भिक चरणों मे वाद-विवाद करना चाहते हैं तो 

इसको यह कहकर टाल दिया जाता है कि इस विपय पर बातचीत नाजुक दौर में है। 


मु ५ 
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मा यह कह दिया जाता है कि अभी इसका उचित समय नहीं आया है। कभी-कमी का 
पालिका यह कहकर वाद-विवाद को प्रारम्भिक स्तरों पर भी नहीं होने देती कि शे 
विचार-विमर्श व समझौते फा सारा मामला ही खटाई में पढ़ सकता है । अनेक सारी 
नियम ऐसे है जिनको व्यवस्थापिका के विवाद क्षेत्र से बाहर रखने का कार्यपरातिकी कक 
पास एक रामबाण अस्त्र यह है कि इस पहलू पर विवाद करना राष्ट्रीय हित में न 
होगा। इस प्रकार, व्यवस्थापिकाएं सामान्य विषयों या मुद्दों पर वाद-विवाद करने सभी 
वंचित कर दी जाती हैं । है । 

(8) सेनाओं पर कार्मपालिका का नियंत्रण और युद्ध व संकट (200४ 
ढणरापण एल 96 गलत गिलट४ शत जा 270 ढा580)--६एं तोकतांतिक 
राज्य में सैनिक सत्ता को सिविल या सावंजनिक सत्ता के अधीन 2202 है। पी 
का मुख्य कार्यंपालक ही सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की सैन्‍्य-शव्ति कै 4462 
बह करीब-करीव पूर्ण स्वतन्त्रता रखता है। भारत में 97] के बंगला देश मुत्तित युद्ध 
भूतपू्द प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की युद्ध संचालन स्वतन्त्रता इसका अच्छा हां 
हैं। इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ कर ही नहीं सकती है। मतः युद्ध या 2 हि 
थ मुठभेड़ों में कार्यपालिका सर्वेसर्वा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में तुएत रो 
आवश्यकता हीती है। उदाहरण के लिए, 965 में भारत पाक य्रुद् में प्रधात ही 
शास्त्री ने अगर हवाई सेवा के उपयोग के आदेश देने में कुछ ही क्षणों की ही हि 
होती तो शायद युद्ध का पासा पलट जाता क्योंकि इस देरी की अपर्था में का 
भारत से जोड़ने वाली सड़कों पर पाकिस्तान का कब्जा ही जाता और फिर गत ् 
को वचाना कठिन हो जाता है। अमरीका के राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध के बदन 
कई बार कांग्रेस की जवहेलना की है। कार्येपालिका की इस शवित भें आदि दाग 
विनाशक अस्त्-शस्त्रों के विकास के कारण और भी वृद्धि हो गई है। उन बढ 
उधर का निर्णय' सारा पापा पलट सकता है। शायद ऐसी भाकस्मिक गलती से. वर्क 
लिए ही रूस व अमरीका के बीच “हॉट लाइन दोनों देशों के सर्वोच्च की! पषे 
सीधे सम्पर्क में बनाए रखने के साधन के रूप में व्यवस्थित की गई है। तरीका न 
व्यवस्थापिकाएं अक्षम है। उदाहरण के लिए, युद्ध की घोषणा का अधिकार हैक 
कांग्रेस के पास है, किन्तु इस क्षेत्र में भी कार्यपालिका ऐसी स्थिति ला 8४ । 
कांग्रेस के पास युद्ध की घोषणा करने के अलावा और कोई रास्ता ही ने 5 "था 

(ज) 'बिन्ता के युग' को सनोदृत्ति या मन.स्थिति (706 “8? 
959ला०अं)--प्रौद्योगिक उन्नति ने जनवा की राजनीतिक अपेक्षाओं थी सदी हो 
में अत्यधिक बुद्धि कर दी है। राबर्टे सी० बोन/ का कहता है कक विएसर 
“चिन्ता का युग” कहना बहुत उपयुक्त है ! विश्व भर में हर देश का तक संघर्ष 
डिस्ताग्रस्त रहने लगा है। अनेक देशों मे बड़े पैमाने पर होने वाले सैनिक हे दवा 
विनाश और अन्य प्रकार के संकट के खतरे आए दिन सरकारों की ही नह 
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को भी आतंकित किये रहते हैं। संचार के माध्यमों में विकास के कारण हर प्रबुद्ध 
नागरिक को दुनिया भर की घटनाओं का ब्योरा बराबर रेडियो दारा मिलता रहता है। 
इस तरह जाम आदमी विभिन्‍न सम्भावित खतरों से हर वक्त भयभीत रहने लगा है। 
उदाहरण के लिए, वियतनाम युद्ध कब॒॑विश्वयुद्ध का रूप ले लेगा, यह आशंका लोगों में 
वर्षो तक बनी रही थी । इससे कार्यपालिका अपने देश के लोगों के ध्यान का केर्द्र बन 
जाती है। वही उनको सांत्वना या सुरक्षित रखने का आश्वासन देती है। इस प्रकार, 
व्यक्ति को चिन्ता के युग मे सांत्वना देने वाला श्रेष्वर व उपयुक्त व्यक्ति कार्य पालक ही 
होता है। यही कारण है कि भारत के विभिन्‍न से निक सकटों में प्रधान मत्लियों ने बार-बार 
रेडियो द्वारा लोगों को सांत्वना दी थी। बगला देश के प्रश्न पर पाकिस्तान से आरम्भ 
हुए युद्ध के सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधान मंत्री को सुनने के लिए (भूतपूर्व प्रधान मंत्नी इन्दिरा 
गांधी उस समय कलकत्ते में थी और दिल्‍ली लौटकर उन्हे देश को सम्बोधित करना था) 
सारा राष्ट्र 6 दिसम्बर 970 की जाधी रात त्तक जाग्त्ता रहा था। इस चिन्ता के युग 
में व्यवस्थापिका लीगों को भाश्वस्त करमे की भूमिका निभाने की अवस्था में हो ही नहीं 
सकती है। 

(झ) विदेश सम्बन्धों की प्रधानता (?7८६०ग्रा॥॥06 णी 07087 ४रं४0६)-- 
वुडरो विलसन ते, जब वे राजनीति-शास्त् के प्रोफेसर थे, कार्यपालिका शक्ति के महत्त्व 
को बढाने में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो की भूमिका को स्पष्ठ करते हुए लिखा था कि "यह 
एक अमर सत्य है कि ज्यों-ज्यों देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है त्पों-त्यो कार्यें- 
पालिका शवितशाली होती जाती है ।'” विलसन की साठ वर्ष पहले लिखी बात अब तो 
हजार गुणा ज्यादा सही हो गई है। विदेश सम्बन्धो का संचालत ही ऐसा है कि इसमें 
व्यवस्थापिकाएं यदानकदा ही अपनी भूमिका निभा सकती हैं। यह भूमिका भी जब 
कार्पपालिका द्वारा सब कुछ तय हो जाए तो संधियों, समझौतों इत्यादि का अनुभोदन 
करने तक ही सीमित रहता है। इस सम्बन्ध में कार्यपालिका में केवल मुख्य कार्य- 
पालक ही विदेश सम्बन्धों का सचालन करता है। स्वयं विदेश मंत्री तक इसमे महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका निभा पाता है। अत. निष्कर्ष मे इतना ही कहना पर्याष्व रहेगा कि विदेश 
सम्बन्धों का कुशल सचालन तब ही हो सकता है जबकि कार्यपालिका इनके संचालन में 
पूर्णतया स्वत्तन्त्त छोड़ दी जाए । अमरीका में सीनेट की विदेश सम्बन्धों सम्बन्धी समिति 
क्या करती है और राष्ट्रपति को व्यवहार में कितता तियन्त्ित कर पाती है यह सर्वे 
विदित है। इससे स्पष्ट है कि व्यवस्थापिकाए इस कारण से भी कार्यपालिका से बहुत 
पिछड़ गई हैं। 

(2) सकारात्मक राज्य का उदय (प)6 756 ० 9०भाए८ 80/०)--अब सरकारें 
नकारात्मक भूमिकाओं के निष्पादन के स्थान पर सकारात्मक कार्य करने लगी हैं। अद 
सामाजिक व आर्थिक विकास को दिशाओं का निश्चय सरकारों को ही करना होता है। 
समाज का बहुमुखी विकास करना सरकार का दायित्व हो गया है। वैज्ञानिक प्रमति के 
कारण सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना ही सरकार का काये 
नही रह गया है । मब राज्य कल्याणकारी बन गए हैं ओर जनता के लिए सब प्रकार की 
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सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकारों का बाय वन गया है। जनता को हुए घीज दुरवे द 
सही समय पर मिल सके इसकी व्ययस्था कार्यप्रासिका को ही करनो होती है। छ्ये 
व्ययस्थापिका का भी पार्य बढ़ा है पर इससे कार्यपामिका का कार्य अत्यगिक विछत हो 
गया है। हर समय मद जनता कार्यप्रातिशा को तरफ ही देधती है और उद्दी पै हर 
प्रकार को शिकायत करती है। अतः स्पदरथापिका का प्रभाव इस काएव भी कम 
हुआ है। 

(5) गड़े-गडे बनुशाध्ित दर्पों का विकाएझ (009७7 रण 06090 78 
ए०त९5)- एलेन बाल मे लिा है रि "बीसबीं सदी में बह़ें-वड़े अनुशानित दनोहि 
विकास तथा कार्यपालिका शवित की सब्निष्टता और उसके बढ़ते हुए सत्र के कार 
विधान सभाओं के पतन मा छा की धर्चा एक साधारण-्सी बात द्वो गई है। 
ड्यवस्थायिका फी शवित को कार्यवालिका ने सदी अर्पों में राजनीतिक दल है मात 
छीना है। दल के सम्यंत के आधार पर कार्यवालिका व्यवस्थापिका से सब १8 कर 
लेती है। इसी कारण हमने संसदीय प्रणाली के विवेचन में (देधिए अध्याय बाद) 
इस प्रणाली को “प्रधानमत्रीय प्रणाली! (छ796 क्रांग्रभभांश छशक्षा) का का 
ससदीय या अध्यक्षात्मक प्रणालो में कार्यपालिफा दल के समपन से व्यवस्थारित 
सारी शब्ितयों का प्रयोग ही नही करती वरन उसके नियत्नर्णों से दे हो रा 
है। इसका अपदाद शक्ति पृययकरण बाले देशों मे कभी-कभी देयने को मिले हो हर 
इन देशों में जब कार्मप्रालिका व व्यवस्थाविका पर अलग-अलग दर्तों का पु या 
ही यह स्थिति आती है जो सामान्यतया अपवाद ही मानी जा सकती है। अत. की हर 
से इनकार नही किया जा सकता कि दलों के कारण व्यवस्थापिकाएँ कार्यपातिकाओ 
कठपुतलियां बन गई हैं । 

छीपर ने ध्यवस्थापिकाओं के पतन का एक कारण और माता है। उप्के हक 
व्यवस्थापिकाए अनेक कार्य नहीं कर सकती किन्तु उनको करना चाहती ह/ है! 
कारण कार्यभार से इतनी दव जाती हैं कि उनकी कार्यदक्षता में कमी भा या न 
विकासशील राज्यों में यह प्रवृत्ति आजकल अधिक प्रबल हो रही है। कित की हित 
अपने प्रभुत्व को पुन. स्थापित करने के प्रयास में जो कुछ वची-एुधी हे कि 
है उससे भी गिर जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। यह सामान्य बुद्धि की गत 
काम को करने में कोई संस्था अक्षम हो और फिर भी यह उस कार्य? दयड़ने की 
करने की जिद करे तो ऐसी अवस्था में या तो वह कार्य होगा नहीं याकाय दल ई 
स्थिति आ जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि व्यवस्थापिकाओं का घबन्‍्तव ऐश # 
कद्दी-कही उनके पतन के लिए उत्तरदायी है। :वस्थापि नी अभावी 

उपरोक्त तथ्यों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ है कि व्यवस्था ४४ सत्यकी 
नही रही जितनी रहती चाहिये। इसके लिए ला पालोम्बारा ने सामरा' ४ 
उद्घादित करते हुए लिखा है कि “व्यवस्थापिकाओं की कमिया या पतः 


काएँ 
न्यतय। 
न बहुत कु8 
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पड़ने पर इसके लिए दबाव डालने के लिए हिंसा व आंदोलनों का सहारा तक लिया जाता 
इस बात की पुष्दि है कि व्यवस्थापिकाएं अति आवश्यक संस्थाओं के रूप में देखी गाती 
है। इनके बिना राजनीतिक व्यवस्था सुनी-सूनी लगती है । इसी कारण जनता, व्यवस्था- 
पिकाओं के समाप्त होने पर आंदोलन करके उनकी पुनः स्थापना के लिए तानागहों तक 
फो मजबूर करती रही है। - 

(4) तानाशाही व्यवस्थाओं में सैनिक शासकों द्वारा सत्ता हथियाते हो सवा 
पिकाओं की औपचारिकता के कर्मकाण्ड की व्यवस्था का उदाहरण भी इतकी उपयोगिता 
का संकेतक है। इससे स्पष्ट है कि तानाशाह भी व्यवस्थापिकाओं को अनिवार्य मातते है 
और इनकी जौपचारिक व्यवस्था के बिना काम नही चला सकते हैं। 

(5) शासकों की सत्ता व शक्षित का आधार व वैधीकरण का एकमात्र मार 
व्यवस्थापिकाएं हो हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया के देशों मे ऐसे काल कह 
फालीन हो होते है । जब व्यवस्थापिकाएं अस्तित्व में नहों रहती हैं। 970 हे 
राष्ट्रीय राज्यों मे से केवल 30 ही ऐसे ये जहां व्यवस्थापिकाएं नहीं थी और इनमे 
20 राज्य ऐसे थे जो जनसंख्या व साधनों की दुष्टि से ध्यवस्थापिकाओं की 20208 
(509) का भार नहीं उठा सकते ये ! उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में जगर' 
तीन-चार हजार ही है। ऐसे राज्यों में व्यवस्थापिका को विल्ासिता ही कहा जा वही 
है। अतः सभी बड़े राज्यों में व्यवस्थापिकाओं का होना इनकी कम से कर्म ओषधा| 
उपमोगिता का सबूत ही है। न पु खो 

(6) सभी स्वेच्छाचारी शासन, व्यवस्थापिकाओं की औपचारिकता को बंगाए एए 
हैं। बर्मा, नेपाल व अफगानिस्तान में इनकी व्यवस्था से इसकी पुष्टि होती है। जिद 

(7) सर्वाधिकारी शासनों में तो व्यवस्थापिकाओं को राज्यशक्ति का गा 
बनाया जाता है तथा इन देशो में अब व्यवस्था पिकाओं की गा वास्तविक मे 
के प्रयास किये जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि साम्यवादी देश भी व्यवः 
बिना काम नहीं चला सकते हैं। पक 328 की उग्रता में शिथिलता औी का ३ 
त्पों-त्यो ध्यवस्थापिकाओं का महत्त्व वढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, [ 208, दे 
सोवियत के प्रीसीडियम के अध्यक्ष पोडग्ोर्सी ने सुप्रीम सोवियत में 3 के का 
भाषण देते हुए कहा था कि सुप्रीम सोवियत के सदस्यों (डिपुदीज) को औ है 
करने की क्षमताएं, सुविधाएं व अधिकार देने की बात सोची जा रही है। कफ > 
को ]972 में सुप्रीम सोवियत द्वारा कानूनो रूप दिया गया। इस काबू ' के पाहते, 
पिकाओं के स्तर (॥४४(08) को पुन: परिभाषित किया गया और उतकी का्ूत जांच 
गणतन्त्रों व राज्य की सस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा भावश्यकता पड़ने किक 
करने के अधिकार दिए गये । राज्य के प्रशासन, सरकारी संस्थानों और सर के बाई 
के नियन्त्रण का कार्य भार भी इन्हें सौंपा गया है। चीन में माओ र्से-तुंग की 2 दास 
संसद का महत्त्व बढ़ने की सम्भावनाएं हो गई हैं। इससे स्पष्ट है कवि हित 
भी व्यवस्थापिकाओं की अनिवायंता व इनकी बढ़ती हुई महत्ता स्वीकार के हे रो 
और मुसोलिदी ने व्यवस्थापिकाओं को दनाए रखा यह अपने आप में इन कै 
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बहुत स्पष्ट कर देता है । 

अत; निष्कप में यही कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
एकता का केन्द्र, राष्ट्रीयता का प्रतीक, शिकायतों को प्रस्तुत करने का मंच और सारे 
राष्ट्र को एक सूत्र मे औपचारिक रूप से बांधते की संरचनात्मक व्यवस्था व्यवस्था- 
दिकाओं के विन। हो ही नहीं सकती है। इस कारण इनका कम से फम्र भौपचारिक 
महत्व शायद कभी भी समाप्त नही दोगा। अन्त में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख 
करना उपयुवत होगा। यह सर्वेविदित वात है कि कार्यपालिकाओं की शक्ति व्यवस्था- 
पिकाओं की सहमति से हो बढी है तथा जहां कहीं इन दोनों मे मुकाबला (००ततणगा- 
पै०7) हुआ है वहां अन्त: कार्यपालिकाएं ही झुकी है। अतः देश के सुसंचालन, सरकार 
को परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की अवस्था में रखने के ध्येय से व्यवस्था- 
पिकाओं ने स्वत: अपनी ही सहयोगी कार्मप्रालिका को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया 
है। कार्यपालिकाओं की अभूतपूर्व शवित का लोकतन्तों में तो अब भी मुख्य आधार 
ब्यवस्थापिकाएं हो हैं। इस लिए हम राव सीौ० बोन के शब्दों मे यह निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं कि 'बीसवी सदी व्यवस्थाविका-कार्यपालिका के सह-मिलन की सदी है।' इस 
तथ्य को इस तरह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वतंमान सदी के इस दशक में कार्य- 
पालिका व व्यवस्थापिका का पुतमिलन द्वोने लगा है । 


द्विसदमात्मकता का सिद्धान्त 
(7प्त&08श एरए छट&/8087267.500) 


के० सी० द्वोयर ने 965 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेजिप्लेचलसे मे द्विं सदनात्मकता 
के भध्याय की प्रथम पंकित में लिखा है कि 'अधिकाशत' आधुनिक व्यवस्थापिकाओं में 
दो सदन पाए जाते हैं। यहां तक कि रूस जैसे ऋत्तिकारी राज्य, जी खराब अतीत से 
नाता तोड़ चुका है, में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है 6 ला पालोम्बारा 
में 4970 की बात कहते हुए लिखा है कि 08 राज्यों में जहां राष्ट्रीय व्यवस्थापिकाएं 
थीं उनमे से 56 राज्यों की व्यवस्थाविकाएं एकसदनोय थी ।/ एक लेखक ने 976 में 
राष्ट्रीय विधान सभाओं की चर्चा करते हुए [44 राज्यों में से 30 राज्यों में राष्ट्रीय 
व्यवस्थापिकाओं का अस्तित्व ही नहीं पाया तथा बाकी के [44 राज्यों से जहां राष्ट्रीय 
व्यवस्थापिकाएं थी उनमें से 63 राज्य एक सदन वाली राष्ट्रीय व्यवस्थापिकाओं वाले 
बताए है। इससे यह स्पष्ट है कि ह्विसदनात्मक व्यवस्थापिक्ताओं के बारे में के० सी० 
छ्ीयगर का निष्कर्ष श्रांतिपूर्ण ही अधिक है। आज विश्व के आधे से ज्यादा राज्यों में 
ब्यवस्थापिकाएं एकसदनीय हैं। अतः द्विसदनात्मकता की उपयोगिता के बारे में शंकाएं 
की जाने लगी है और इनके पक्ष और विपक्ष मे अनेक दलीलें दी जा रदह्दी है। विकासशीण 


ऋए्‌, (0. ज्रात्वाल, ०9६ ०४, 7. 97. 
ठइल्छा प. एशणाए्रा9, 27, ८४. 9. 4स्‍4, 
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देशों में द्विसदनात्मक विधान मण्डलों को फालतू की विलासिता माना जाने लगा है। झा 
कारण इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार का निष्कर्ष मिकालने से पहले द्विसदतात्मकता के 
विभिन्‍न पक्षों का व्यवस्थित विवेचन करना आवश्यक है 


द्विसदनात्मकता के सिद्धान्त की व्याख्या (छक्राशाओंण रण ॥6760) ० 

छॉा0॥06:875॥70) 

उन्नीसवीं शताब्दी में लोकतन्त्न व्यवस्थाओं के चढ़ते ज्वार ने व्यवस्थापिकाओं को 
राजनीतिक शबित का प्रमुख केन्द्र बना दिया था। शासन शवित के वास्तविक वेख होने 
के कारण यह सब प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त सी वनने लगी थीं। कार्यवातिकार 
न्यायपालिका तथा संविधान, सभी जन इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्थापिका 
के नियंत्रण में रहे यह प्रवृत्ति जीर पकड़ती जा रही थी । लोकतन्त्त, जिसमें सत्ता बत्तत- 
जनता भे होती है. तथा जिसका प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिकाएं हो करती जा का हड़ाता 
भी यही था कि व्यवस्थापिकाएं सम्पूर्ण शक्तियों की अधीक्षक, नियत्क वे गिरे एँ! 
अतः व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक शवित का केन्द्र बन गईं। सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था 
में राजनीतिक सक्रियता व्यवस्थापिकाओं के माध्यम से संचालित और प्रेरित रहे री ' 
इस युग की मांग ही ऐसी थी कि ब्यवस्थापिकाओं पर बाहर या ऊपर से कोई मा 
न हो। वैसे भी ऐसो प्रवृत्ति से ओोत-प्रोत युग में बाहर के नियंत्रण न प्रभावी हो 
थे और न ही निरन्तर लगे रह सकते थे तथा व्यवस्थापिकाएं इन नियंत्रणों से मुक्त है रा 
की अवस्था में भी थीं, क्योंकि उनको संविधान में संशोधन करने से लेकर कार्यपार्ति 
व स्यायपालिका तक को महाभियोग के माध्यम से हटाने का अधिकार था। हा 

इस प्रकार की प्रभुत्व शवित से सम्पन्न व्यवस्थापिकाओं के गठन मे संगठित पका 
नीतिक दलों के उद्भव से दो पेचीदग्ियां जा गईं। एक तो यह कि वयबेस्या 
घास्तविक संगठन दलीय आधार पर होने लगा। इससे दूसरी पेचीदगी यह ४7 
गई कि व्यवस्थापिकाएं दल के नेतृत्व में, दल के आधार पर कार्य करने के हा दीप 
होने लगी। इस तरह, राष्ट्रीय विधान मण्डल नाम से राष्ट्रीय और व्यवहार परत 
संगठन बन गये | व्यवस्थापिकाओं मे दलों का प्रभुत्व बढ़ने सैदो शास्तिकारी / 
आ गये । एक तो यह कि व्यवस्थापिकाएं दलौय हितों की पोपक बनने की तक 
घकेल दी गईं ओर दुसर। यह कि ऐसी व्यवस्थापिकाएं अपनी मनमानी करने की कं 
स्थिति मे भा गईं। ऐसी व्यवस्यापिकाएं अगर बहुमत के बल पर राष्ट्र विरोधी दिखता 
लगें तो उनको इससे किस प्रकार रोका जाए ? यह प्रश्व राजनीतिक चिल्दर्क 
का कारण बनते लगा, वयोकि अब व्यवस्थापिकाओं का 'स्वर्ण युग समाप्त वदाओं है 
था तथा कार्यथपालिकाओं का चढाव आरम्भ हो गया था। बतः ब्यवस्था समर 
सहारे बहुमत दल व वहुमत दल के समर्थन से कार्मपालिका, वेरोकटोके द्वोकर 28 
उन अल्पसंख्यकों व विपक्षी दलों से सम्बन्धित नागरिकों के हितों की उपेक्षा हम 
लगे जिनका बहुमत दल से विरोध हो । इसकी सुरक्षा व्यवस्था करता आप दषत 
जाने लगा। नियतकालिक चुनाव तथा संविधान, ऐसी कार्यपालिकाओं की 
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व्यवस्था के प्रभावी माध्यम नहीं रह गये । चुनाव,एक अवधि के “बाद आते है और 
संविधान में संशोधन का अधिकार व्यवस्थापिकाओ में रहते के कारण यह दोनों नियंत्रण 
व्यवस्थाएं, बहुत अधिक व्यावहारिक नहीं रह गई। इस कारण व्यवस्थापिकाओं की 
शक्तियों का दुरुपयीग न हो इसकी कोई और नियंत्रण व्यवस्था करता आवश्यक 
हो गया। 
इनकी अनियंत्रण व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखना भी आावश्यक था कि 
जन-शवित का जनहित में प्रयोग करने वाली व्यवस्थापिकाओं को ऐसी सुदृढ़ नियंत्रण 
व्यवस्था पमु न बता दे ! इसलिए ऐसी नियत्नण व्यवस्था व सरचना आवश्यक समझी 
गई जिसमे दो विशेषताएं हों। एक तो यह कि वह तब तक व्यवस्थापिका पर कोई 
नियंत्रण नही लगाए जब तक वह सही अर्थों में राष्ट्रीय हित में शक्तियों का सदुपयोग 
करती रहे तथा दूसरी बात, नियंत्रण संरचना ऐसी हो जो आवश्यकता पड़ने पर ही 
प्रभावी व प्रतिबन्धक बने । इसके लिए सर्वोत्तम माध्यम व्यवस्थापिका शवित को दी 
सस्थाओं, अर्थात्‌ दो सदनों द्वारा प्रयुवत करने की व्यवस्था में पायर गया ( व्यवस्थापन 
शक्ति को एक सदन के स्थान पर दो सदनों में निहित करके, शक्तित को शक्ति का 
नियंत्रक और संतुलक बनाने को व्यवस्था करने से सम्बन्धित सिद्धान्त ही द्विसदनात्मकता 
का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त में दुसरे सदन को सामान्यतया प्रथम सदन से 
कम शक्तियां देने की प्रथा से यही तात्पये है कि प्रथम सदन तब तक बे रोकटोक कार्य कर 
सके जब तक वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नही करे । किन्तु प्रथम सदन द्वारा शक्तियों 
के दुरुपयोग का प्रयास करते ही ट्वितीय सदन प्रतिबन्धक के रूप में उपस्थित ही जाए 
जिससे सत्ता के नियक्षण और सन्तुलन का दोहरा उद्देश्य एक साथ पूरा हो जाए। अतः 
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 960 तक दो सदनों वाली व्यवस्थापिकाओं का प्रचलन बढ़ने 
लगा था। इस प्रकार, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं एक तरफ तो प्लिठेन की संसद की 
द्विसदनात्मकता के रूप मे ऐतिहासिक घटना के कारण और दूसरी तरफ, व्यवस्थापिका 
के लोकप्रिय व शक्तिशाली सदन की शक्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रचलित हुई । 
इस प्रकार, ह्िसदनात्मक संसदों की स्थापना का एक कारण ऐतिहासिक अकस्मात था 
तथा दूसरा कारण सोच-समझकर राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता 
का था। 


द्विसदनात्मकता का अर्थे (रद छल्ब्ांणड ० छट्यालबांधा) 

साधारण अर्थ में द्विसदनात्मकता, ध्यवस्थाप्रिका शविति का प्रयोग करने वाली 
संरचनात्मक व्यवस्था में दो पृथक-परृथक सदनों का होना है। द्विसदनात्मऊृता के इस 
अथ॑ में धहू आवश्यक है कि यह दोनों सदन मिलकर राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कहलाएं 
तथा इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से ही सरकार को व्यवस्यापन शवित का प्रयोग 
हो, किन्तु विशेष अर्थों में केदल दो सदनों का होना मात्त द्विसदनात्मकता नहीं कहा 
जाता है। विशेष बर्य मे व्यवस्थापिका के इन दोनों सदनों का संगठन, शक्तियां और 
ब्यवस्थापत प्रक्रिया में भूमिका भिन्‍न-भिन्‍त श्रकार की होने पर ही व्ववष्का | 
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संदन दल राजनीति से ऐसी अवस्था में कैसे मुक्त रहे ? यह दल-राजनीति से मुक्त रहे 
भी क्यो ? द्वितीय सदन भी तो दाजमीतिक व्यवस्था का हिस्सा है इसका काम ही 
राजनीति है तथा अगर इसको शक्तिशाली होना है तो इसको दलीयता में पड़ना 
पड़ेगा ।१ 

इससे स्पष्ट है कि दूसरे सदन की आवश्यकता एक स्वतन्ता, निष्पक्ष था निर्दलीय 
सदन के रूप में नहीं होती है। इस सम्बन्ध में इतना जरूर माना जा सकता है कि द्वितीय 
सदन ऐसे लोगों द्वारा गठित हो जो राजनीतिक दलों व संगठनों पर, निचले सदनों की 
अपेक्षा कम निर्भर रहे, किन्तु साथ में यह भी स्वीकार करना होगा कि अगर द्वितीय 
सदन केवल वाद-विवाद की संस्थाएं न रहकर कुछ शक्ति सम्पन्तता की आकांक्षा रखते 
हों तो दल व दल-राजनीति उनमें अनिवायंत: प्रवेश पा लेगी। ऐसी अवस्था में इनको 
दल-राजनी ति से मुक्त रख सकना सम्भव नहीं हो सकता। 

द्वितीय सदनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में किया गया उपरोक्त विवेचन इनसे 
सम्बन्धित कई पहलुओं का स्पष्टीकरण करता है, किन्तु इनकी आवश्यकता के और भी 
तथ्य हैं जिनकी र्चा करना अप्रासंगिक नही होगा। इनमें से कुछ तथ्य इस प्रकार हैं-- 

() द्वितीय सदनों की व्यवस्था का प्रमुख कारण देश का आकार है । बड़े भू-भाग 
वाले देशों में द्वितीय सदनों की आवश्यकता महसूस की जाती है । चौन ही इसका एकमात्र 
अपवाद कहा जा सकता है । छोटे भ्राकार वाले राज्यों में दुसरे सदनों की विलासिता 
फिज्ूल माती जाती है। आकार को जनसंख्या के रूप मे भी लिया जा सकता है। बड़ी 
जनसंद्या वाले राज्यों में (उपरोगत अपवाद को छोड़कर) द्विसदनीय विधान मण्डल 
ही पाये जाते हैं । 

(2) द्वितीय सदतों की ध्यवस्था के लिए उत्तरदायी दूसरा तथ्य समाज में विद्यमान 
विविधता का है। जिन देशों में क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, प्रजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और 
घामिक विविधताएं पाई जाती हैं उनमें इस प्रकार के अल्पसंख्यकों को ,प्रतिनिधित्व देने 
के लिए द्वितीय सदनों का माध्यम उपयोगी सिद्ध हुआ है । यही कारण है कि विविधता 
याले बहुल समाजों में द्विसदवात्मक संसद ही भ्धिक पाई जाती हैं! 

(3) जिन शासनों में समाज व्यवस्था ऐसे विरोधी तथा किसी भी प्रकार अनुकूलित 
न होने वाले या उप-राष्ट्रीयता वाले केन्द्रों से युवत हो वहां संघवाद अपनाया जाता है। 
संधीय संसद मे दूसरे सदन की व्यवस्था करके इन हितों मे सामंजस्य स्थापित करने का 
संरचनात्मक साधन उपलब्ध कराया जाता है। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी 
संघात्मक राज्य एकसदनीय व्यवस्था पिका वाला नही है। 

(4) विचारधारर का एक सदन या दो सदनों वाली व्यवस्थापिकाओं के संगठन में 
महत्त्वपूर्ण योग होता है। जहां केवल एक ही विचारधारा हो, एक ही दल हो, एक ही 
समाज में वर्ग हो और समाज के एक से हिंत ढ्वों वहां दुसरे सदन की आवश्यकता नहीं 
होती है। ऐसे विचारधाराई राज्य रूस, चेकोसलोवाकिया और युगोस्लाविया में एक- 
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सदनीय व्यवस्थापिकाओं का नहीं होना संघात्मकता, सामाजिक बहुलता व बन्य 
विविधताओं में एकता लाने के लिए दूसरे सदर्नों की अनिवार्यता के आधार पर स 
किया जा सकता है। 

इस तरह, द्वितीय सदनों की आवश्यकता के बिविध् कारण हैं। हमने इनमें पे बुछ 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों का ही यहां उल्तेय किया है। कुछ तथ्य जो यहां छूट गये हैं या जान 
बूझ्कर छोड़ दिये गये है उनका उल्लेख हम द्वितौय सदनों को उपयोगिता व तारों के 
विवेचन में ही फरेंगे। 


द्वितीय सदनों का संगठन (0:हवश5५४०४ रण 86००१ (077७७) 

दूसरे सदन के संगठन के बारे में लियने से पहले घोड़ा इस बात पर विचार ही 
उपयुक्त रहेगा कि वास्तव में दूसरा सदन व्यवस्थापिका के किस सदन को कहा पर 
सभी देशों में दूसरे सदन से एक-सा तात्पयँ नही लिया जाता है। अनेक देशों है गे 
ढग से जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन को प्रथम और अप्रत्यक्ष ढेग से निव गाए 
बशागत या मनोनीत सदन को द्वित्तीय सदन कहते हैं। किन्तु इनके अन्तर का यह ले 
ठीक नहीं है, क्योंकि अमरीका और आस्ट्रेलिया में दोनों ही सदन न की 
निर्वाचित होते हैं तथा नीदरलेण्ड और स्वीडन में लोकप्रिय निर्वाचित सधन हे कसे 
और अप्रत्यक्ष ढग से निर्वाचित सदन को, प्रथम सदन कहते हैं। अतः इगमे हि हा 
का निर्वाचन का आधार ठौक नहीं बैठता है। इससे बचने का दूसरा सस्ता सदन 
इन्हे प्रथम और द्वितीय सदन नहीं कहकर ऊपर वाला सदन और नीचे हक! ; ह 
कित्तु उसमें भी परेशानिया हैं। अनेक राज्यों में यह भेद करना सम्मद ही नह पा बा 
यहां प्रथम और द्वितीय सदन का इनके सर्वाधिक प्रचलित बर्य में ही अयोग 
रहा है। गो पद करती 
दूसरे सदनों का संगठन किस प्रकार किया जाए यह अनेक बातों वर ४०३३० 
है। इनके संगठन का पहला नियामक इनकी शक्तियों का है। अगर प्रवा हक सडठा। 
शक्तियां देनी है तो संगठन लोकप्रिय चुनाव के आधार पर नहीं किया हक 
दूसरी वात जो संगठन में महत्त्वपूर्ण है वह हुसरे सदत की भूमिका पे [च 
तीसरी बात यह देखनी होती है कि शासन-व्यवस्था एकात्मक है या संधात्मक का 
बात यह देखनी पड़ती है कि शासन प्रणाली का रूप ससदीय है या अर भी 
इन सब तथ्यों का द्वितीय सदनों के संगठन से सावमवी सम्बन्ध तो नहीं है का ध्यान 
इनका संगठन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। अतः दूसरे सदनों के संगठन में ईव 
रखा जा सकता है। + पं गठन में 

दुसरे सदनों थे संगठन तीन प्रकार का हो सकता है। प्रथम पकाए तर 
अन्तगंत वंशागत द्वितीय सदन बाते है। जैसे ब्रिटेत को लॉर्ड सभा है। है सदन 
सदन मनोनीत सदस्यों वाले होते हैं; इसका उदाहरण कंवाडा की ससेद की ि्त है! 
है। तीसरा प्रकार निर्वाचित सदनों का है। सामान्यतया यद्दी प्रकार अधिक की आदत 
कुछ द्वितीय सदनो में निर्वाचन के साथ ही कुछ सदस्यों को मनोनीत करने के 
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एक तथ्य के रूप में रहती है । यही कारण है कि सोवियत खूस में दूसरे सदन का संगत 
अनेक संस्कृतियों व राष्ट्रीयताओं को पृथक से प्रतिनिधित्व देकर किया जाता है। 


द्वितीय सदनों की शक्तियां व प्रथम सदन से सम्बन्ध (70फ्रष्छ रथ 80007 
ए॥छ्ज्राशधा$ जाएं गीला एऐटीशीणाइफ एव गा लाई एकश्रा0क) 
द्वितीय सदनों की शक्तियों व प्रथम सदन से सम्बन्धों के बारे मे भी कोई वित्त 

प्रतिमान प्रचलित नहीं है। हम पहले देख चुके हैं कि दूसरे सदनों के संगठन को विशेषता 

ओर निर्वाचन के ढंग तथा प्रतिनिधित्व के आधार पर इनकी शक्तियां आधिव हो बात 
हूँ। दूसरे सदनों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आधार को हम प्रत्यक्ष रूप से इनकी हि 
जुड़ा हुआ पाते हैं। इस सम्बन्ध में माना जाता है कि इनका संगठन इस प्रकार हो डा 
ट्विंतीय सदन को पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो तथा उसकी उपयोगिता बनी रहे। छतकी शर्फि' 
के तीन प्रतिमान प्रचलित हैं। यह प्रतिमान इस प्रकार हैं-- 

() प्रथम सदन से कम शक्तियां । 

(2) प्रथम सदन के बराबर शक्तियां । 

(3) प्रथम सदन से अधिक शक्तियां | पर्वत 

शक्तियों की दृष्टि से इन्हें प्रयम सदन से कम शक्तियां देने की अगा दवी अधिक ? दा 
है। फिर भी प्रश्न यह उठता है कि कितनी कम शक्तियां दी जाएं ? इस वारे मे गे दी का 
जा सकता है कि इनकी शक्तियां इतनी हों जिससे यह उपयोगी बने रहें पर ईए ््ै 
शक्तियां भी न हों कि दूसरे सदन निरयंक्त बन जाएं । “बहुमत शासन के माप हर 
देखने पर प्रथम सदन सामान्यत्या अधिक प्रतिनिधिक होता है कौर बगल 
प्रमुख भूमिका दी जाती है तथा अन्ततोगत्वा उसे द्वितीय सदन की बाधा को है हितीर 
जाता है। ययपि विधि-निर्माण के बड़े भाग पर कार्यपालिका का नियन्तेण होने मे £ 
सदन की बाधा का कार्यपालिका पर प्रभाव अधिक प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। हि 
द्वितीय सदन विध्वेयकों को आरम्भ या संशोधित करके विधायी कार्यक्रम मं नि पग्ही 
की सहायता कर सके इसका ध्यान रखना आवश्यक है|”? अतः आम बा 
कि द्वितीय सदन को प्रथम सदन के अधीन रखा जाए और इसका संगठा हे झरी 
किया जाए जिससे यह उसके अधीव ही बना रहे) दूसरे सदन कै लक बृढि 
शक्तियों पर अनिवाय प्रभाव पड़ता है जैसे अगर दूसरे सदत को शक्तियों गा आर 
प्रथम सदन से कम शक्तियां देकर उसके अधीन कर दिया जाएं किन्तु गे ४ तिनिधिय 
प्रत्यक्ष चुनावो से किया जाए तो व्यवहार में दुसरा सदन भी जनता का सीधा के कि 
करने वाला सदन होने के कारण शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए ईे ला जिक्र 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दूसरे सदतों को इस प्रकार संगठित या श्हे। 
यह प्रथम सदनों से कम शक्तिर्या प्राप्त होने के कारण वास्तव में उनके अ' सादा ् 

शक्तियों का दूसरा प्रतिमान दोनों सदनों की समान शक्तियों का है। 


4५%8घ एे, छव7, ००. ८8४. 9. 50. 
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राजनीतिक विचारकों का कहना है कि यह प्रतिमान दूसरे सदनों को उपयोगी नही रहने 
देता है। के० सी० छ्वीयर ने इस सम्बन्ध में लिया है कि 'अगर दोनो सदन सहमत 
होते हैं तो यह सौमाग्य होगा किन्तु यह निरथंक होगा तथा अगर दोनों असहमत होते है 
तो यह शैतानी होगी ।'*! इस सम्बन्ध में एवं सियेज़ का कथन तो एक तरह से कहावत्त 
ही वन गया है । उसने कहा है कि “यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो 
वह (द्वितीय सदन) अनावश्यक है। यदि वह असहमत होता है तो वहू कष्टदायक है ।! 
इससे स्पष्ट है कि दोनों सदनो की समान शक्तियां क्षवावश्यक हैं तथा द्वितदनात्मकता के 
सिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ने वाली व्यवस्था मानी जाती है। इस बात के समर्थक स्विदृजर- 
सँण्ड व सोवियत संघ में दोनों की समान शक्तियों के बावजूद व्यवस्थापिका के सुचारु 
रूप से कार्य करने की दलील दे सकते हैं, किन्तु यह अन्य कारणों से सुचारु रूप से कार्य 
कर पाते हैं तथा इन दोनों देशों की शासन प्रणालियों से परिचित पाठक को यह सब 
समझाने की आवश्यकता नही है। 

दोनों सदनों की समान शक्तियां ससदीय प्रणाली में तो बहुत जटिलताएं उत्पल्त कर 
सकती हैं। संसदीय शासनों में मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है 
भर यह उत्तरदायित्व लोकप्रिय सदन के प्रति ही होता है। अगर दोनों सदन एक-सी 
शक्तियां रखने वाले हों तो यह उत्तरदायित्व दोनो सदनों के प्रति होना आवश्यक होगा। 
यह व्यवहार में कैसे सम्भव बनाया जा सकता है ? इससे कई व्यावहारिक पेचीदगियां 
उत्पन्न हो जाती हैं। पहली कठिनाई तो यह उत्पन्न होगी कि अगर एक सदन का विश्वास 
रहे भौर दूसरे सदन का विश्वास मन्त्रिमण्डल में नहो तो वया किया जाए ? दूसरी 
पेचीदगी उस समय आएंगी जब दोनो सदनों मे अलग-अलग दलों का वहुमत हो । दोनों 
सदनों के सगठन अलग-अलग विधि से होने के कारण यह सम्भव है। उस अवस्था में 
संसदीय शासन ठप्प होने की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी । अतः संसदीय शासों में इनको 
समान शक्तियों की अवस्था मे रखा ही नही जा सकता है। 

शक्तियों का तीसरा प्रतिमान पहले सदन से दूसरे सदन की अधिक शक्तियों का है । 
यह अमरीका के सीनेट की अनोखी श्थिति के कारण है। वहां शक्तियों के पृथककरण के 
साथ ही साथ नियन्त्रण-सन्तुलन की व्यवस्था करने के लिए सीनेट को कायंपालिका का 
नियन्त्रक बनाना था। अतः इसको अधिक शक्तियां दी गईं। वैसे दूसरे सदनों का प्रथम 
सदन से अधिक शक्तियां देने की बात सामान्यतया स्वीकार नही की जाती है। अधिकांशतः 
दुसरे सदनो को प्रथम सदनों से कम शक्तियां दी जाती है तथा उनका संगठन इस प्रकार 
किया जाता है जिससे वे उपयोगी भूमिका निभाने की अवस्था में रहे तथा उनके 
अनावश्यक रूप से बाधा बनने पर प्रथम सदन उस बाधा को लांघने की व्यवस्थाओं से 
युवत रह सके | 


आ(्‌, 0, १ए॥८४४९, ०7. ८४., 9. 20]. 
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शक्षितयों का एकमात्र प्रयोगकर्ता नहीं होता हो तो वैसे ही यह संयमित हो जाता 
है। अतः दुसरे सदन का होना ही प्रथम सदन को सीमाओं में रखने के लिए पर्याप्त 
होता है । 
यह समाज के विशेष हिंतों को प्रतिनिधित्व प्रदाव करने की व्यवस्था करता है, 
क्योंकि दुसरे सदनों का गठन सामान्यतया उस प्रकार नहीं होता है जिस प्रकार प्रथम 
सदनों का होता है। भारत की राज्य सभा में 72 सदस्यो को मनोनीत करने का प्रावधान 
विशेष हितों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना माना जा सकता है । 
दूसरा सदन व्यवस्थापन कार्यों मे प्रथम सदन का सहायक होता है। विवादरहित 
विषयों व विधेयकों पर विचार-विमर्श करके दूसरा सदन, प्रथम सदन के लिए, महत्त्व- 
पूर्ण मुद्दों पर लम्बी वहसों व गहनता से विचार सम्भव बनाने का समय उपलब्ध करा 
देता है । 
संधात्मक व्यवस्थाओं में इनकी उपयोगिता इकाइयों के हितों की रक्षा करने में निहित 
मानी जाती है। यही कारण है कि संघात्मक व्यवस्थाओं मे इनको अपरिहार्य माना जाता 
है। विश्व का कोई भी सघात्मक राज्य, एकात्मक राज्य की तरह एकसदनीय नहीं हो 
सता है। कम से कम आज तक तो ऐसा संघात्मक राज्य नहीं हैं जहां की व्यवस्थापिका 
एकसदनीय हो । 
उपरोक्त उपयोगिता व लाभों के अतिरिवत दूसरे सदन की उपस्थिति का मनोर्वेज्ञानिक 
प्रभाव बहुत महत्त्वपुर्ण है । अधिकांश राजनीतिशास्त्रियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया 
है। दूसरा सदन होने से जनता पर यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडता है कि उनकी प्रथम 
सदन की दलीय जाक्रामकता से सुरक्षा की व्यवस्था बनी हुई है । केवल दूसरे सदन का 
होता मात्र जनता की मनःस्थिति में यह भाव ला देता है कि वह दलीय आतक और 
बहुमत दल की मनमानी से बचाई जाती है । इससे दूसरे सदन की राजनी तिक व्यवस्था 
को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से और व्यवद्ार 
में सामान्यतया द्वितीय सदन प्रथम सदन को एक सीमा के वाद रोक नही सकते हैं, फिर 
भी आम जनता इतनी पेचीदगिया नही समझती है। प्रथम सदन और दूसरे सदन में बया 
सम्बन्ध हैं बह आम आदमी की चिन्ता नही होती है। उनको दूसरे सदन की उपस्थिति 
यह सात्वना दिलाने मे सहायक है कि उनके साथ दलीय बहुमत के आधार पर अत्याचार 
नही होने दिए जाएगे। अल्पसंख्यकों को लेकर यह पहलू बहुत उपयोगी बन जाता है। 
अतः द्वितीय सदन एक नही अनेक कारणों से उपयोगी है । विशेषकर वहुल समाजों मे 
एकता व ठोसता बनाए रखने मे दूसरे सदन बहुत उपयोगी हैं। 


द्वितीय सदनों की आलोचना (टपंलरज्ञा५ ० 8००णाव एशश्यण्लओे 
दुनिया के बाधे से ज्यादा राज्यो में दूसरे सदनों का न होना यहू प्रश्न उठा देता है कि 
बाखिर ऐसे क्या कारण है जिनको वजह से अनेक देशों में द्विलदवात्मकता को अमान्य 
टहराया गया है ? श्रीलंका में 970 के आम चुनावों के बाद सत्तारूढ़ दल ने दुसरे सदन 
(सीनेट) को समाप्त करने की घोषणा की तथा उसके द्वारा निर्मित नये संविधान में 


१60 :: बुंलेनोसमेक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ 


द्वितीय सदनों की उपयोगिता या लाभ (06 ए४७॥9 ण 0व्या5 ४6००४ 

ए#ब्शा5द०७) 

कै० सी० द्वीयर ने दूसरे सदनों की उपयोगिता के बारे में लिखा है कि "बहुत समान 
शब्दावली में यह कहा जा सकता है कि द्वितीय सदन दूसरे मत (6०000 ०४४०) गौ 
व्यवस्या करते है ।/** पर यहां यह प्रश्व उठाया जा सकता है कि क्या एक ही हमय 
एक ही देश में दूसरा मत होता है ? अगर दूसरा मत होता है फिर तीसरा चौथा”को 
भी होगा ? ऐसी अवस्था में दूसरे मत को ही अभिव्यक्त करने की संस्यात्मक ब्यला 
क्यों की जाए ? फिर यह भी प्रश्न उठता है कि अप्रत्यक्ष रूप से गठित दूसरे ग्दव का 
सही रूप में दूसरा मत प्रकट करने की क्षमता रखते है ? इन प्रश्नों का सरतनसाउता 
नहीं दिया जा सकता । इसके लिए यह बनिवार्य होगा कि दूसरे सदनों काग 
प्रकार्यत्मिक ([४70४०7श) आधार पर किया जाए जिससे वे कम से कम वैशेद रता के 
प्रवक्ता बन सकें । इस सम्बन्ध में द्वीयर ने अच्छा सुझाव दिया है : “मयम सदन को 
का उनके निवास स्थान के आधार पर प्रतिनिधित्व करते है तथा द्वितीय सदनों को तो 
किस प्रकार अबनी जीविकोपाजंन करते हैं तथा किसके लिए कार्य करते हैं इसका ्रीः 
निधित्व करना चाहिए ।”* द्वीयर ऐसे द्वितोय सदनीं का पक्ष लेतें हैं जो प्रकार्याली 
या पेशेवरता के आधार पर संगठित हों । अब ऐसी अ्वृत्ति बलवती भी होती जा रही रे! 
फ्रांस में पांचवें गणतन्त्र के संविधान में 'इकोनोमिक एण्ड सोशल कींतित्त' क्री घदो, 
आयरलंण्ड के गणतन्त्र, युगोसलाबिया व जापान में भी ऐसे पेशेवर संगठनों की संतदी 
साथ ही व्यवस्था है, किन्तु इनको द्वितीय सदेन नहीं कहा जा सकता । वैसे भी 
दूसरे मत की समस्या ज्यों की त्यों बनो रहती है । अगर दूसरा मत्त प्रकट करते वी 
द्वितीय सदन व्यवस्थित कर भी लिए जाएं तो भी इससे यह समस्या उत्तल ह बाएं है) 
कि इनमे से कौन से मत को प्रमुखता दी जाए? अतः इस सम्बस्ध में बभी ते मर 
सुनिश्चित दिशा निर्देश नहीं मिल पाया है। अभी भी दुसरे मत की अभिव्यतित कं 
के रूप में दुसरे सदन की आवश्यकता पर गम्भीर मतभेद बने हुए हैं। अतः 7५ 
इनकी कुछ सामान्य उपयोगिताओं का ही विवेचन किया जा रहा है । 

दूसरे सदनों की व्यवस्था से प्रथम सदन की जल्दबाजी व दलीम आधार पर 
की प्रवृत्ति पर रोक लगती है । जैसा कि लेकी ने कह्दा है, “निमस्व्रक, संगोधक ९! 
प्रभाव के लिए द्वितीय सदन की आवश्यकता ने प्रायः एक सर्वेमात्य सिद्धान्त की बाय 
लिया है ।/* ब्लुशली ने तो इसकी उपयोगिता को इस प्रकार समझाया है किदों परत 
की अपेक्षा चार आँखें सदा अच्छा देखती हैं। विशेषतः जब किसी विषय परे डि 
दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो ! जी 

इनसे प्रथम सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगता है। केवल प्र दे 


बाय इऐे 
वें बाधर 


$2/6/4 , 9. 209, 

$33887., 6. 24- नी 

+प ८६७ 2वलग्टरबज खाब 20९45, ४०, ॥, ॥.00609, 0:०4 एं४रिव// 
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शकितियों का एकमात्र प्रयोगकर्ता नहीं होता हो तो वैसे ही यह संयमित हो जाता 
है । अत, दूसरे सदन का होना ही अ्रधम सदन को सीमाओं मे रखने के लिए पर्याप्त 
होता है । 
यह समाज के विशेष हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था करता है, 
क्योकि दूसरे सदनों का गठन सामान्यतया उस प्रकार नही होता है जिस प्रकार प्रथम 
सदनों का होता है। भारत की राज्य समा में १2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान 
विशेष हितों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना माना जा सकता है । 
दूसरा सदन व्यवस्थापन कार्यों मे प्रथम सदन का सहायक होता है। विवादरहित 
विषयो व विघेयकों पर विचार-विमर्श करके दूसरा सदन, प्रथम सदन के लिए, महत्त्व- 
यू मुद्दों पर लम्बी बहसों व गहनता से विचार सम्भव बनाने का समय उपलब्ध करा 
देता है। 
संघात्मक व्यवस्थाओं मे इनकी उपयोगिता इकाइयों के हितों की रक्षा करने में मिहित 
मानी जाती है। यही कारण है कि संघात्मक व्यवस्थाओं मे इनको अपरिहायं माना जाता 
है। विश्व का कोई भी सघात्मक राज्य, एकात्मक राज्य की तरह एकसदनीय नही हो 
सकता है। कम से कम जाज तक तो ऐसा सधात्मक राज्य नही है जहां की व्यवस्यापिका 
एकसदनीय हो । 
उपरोक्त उपयोगिता व लाभों के अतिरिक्त दूसरे सदन की उपस्थिति का मनोर्वेज्ञानिक 
प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है 4 अधिकाश राजनीतिशास्त्रियों ने इस तरफ ध्याव नही दिया 
है। दूसरा सदन होने से जनता पर यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडता है कि उनकी प्रथम 
सदन की दलीय आकरामकता से सुरक्षा की व्यवस्था बनी हुई है । केवल दुसरे सदन का 
होना मात्र जनता की मन-स्थिति में यह भाव ला देता है कि वह दलीय आतक और 
बहुमत दल की मनमानी से बचाई जाती है। इससे दूसरे सदन की राजनी तिक व्यवस्था 
को बनाए रफने में महत्त्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से और व्यवहार 
में सामान्यतया द्वितीय सदन प्रथम सदन को एक सीमा के वाद रोक नही सकते हैं, फिर 
भो आम जनता इतनी पेचीदगिया नही समझती है। प्रथम सदन और दूसरे सदन में गया 
सम्बन्ध हैं यह आम आदमी की चिन्ता नही होती है। उनको दुसरे सदन की उपस्थिति 
पगह सात्वना दिलाने मे सहायक है कि उनके साथ दलीय वहुमत के आधार पर अत्याचार 
नही होने दिए जाएंगे । अल्पसंख्यकों को लेकर यह पहलू बहुत उपयोगी बन जाता है। 
अतः द्वितीय सदन एक नही अमेक कारणों से उपयोगी है । विशेषकर वहुल समाजों में 
एकता व ठोसता बनाए रखने मे दूसरे सदन बहुत उपयोगी हैं। 


द्ितीय सदनों की आलोचना (एम्मांलन्रा5 ण॑ 8८०णात (॥०श ले 

दुनिया के बांधे से ज्यादा राज्यो में दूसरे सदनों का न होना यह प्रश्न उठा देता है कि 
बापिर ऐसे यया कारण हैं जिनकी वजह से अनेक देशों में द्वितदनात्मकता को अमान्य 
वहराया गया है ? श्रीलंका में 970 के आम चुनावो के बाद सत्तारूढ दल ने दूसरे सदन 
(सीनेट) को समाप्त करने की घोषणा की तथा उसके द्वारा निर्मित मये संविधान में 


702 : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्याएं 


एकसदनीय व्यवस्थापिका अपनाई गई इस दशक में स्वतन्त होने वाले सभी रामोंमें 
एकरादनीय व्यवस्थापिकाए हैं या इनको अपनाने की मांग की जा रहौ है। इसका बर् 
यही है कि द्विसदनात्मकता में कुछ ऐसे दोप हैं जिनसे मुक्त रहने के लिए अधिवांश गे 
राज्यों ने एकसदनीय व्यवस्थापिकाएं अपनाना अच्छा समझा है। मुद्यतया दूधरे प््ों 
को लेकर निम्नलिखित आलोचनाएं की जाती हैं । 

दूसरा सदन समाज के दूसरे मत का अभिव्यक्तक बनकर, समाज को विभागिद क््जे 
फी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। इस आलोचना में विशेष तथ्य नहीं दिख्वाई देता है, 
क्योकि दूसरे मत का अर्थ आलोचक यहां दूसरे दल की विचारधारा से लेते है बच 
व्यवहार में सही हो यह आवश्यक नही है। 

दूसरे सदन की व्यवस्था दोनों सदमों में अनावश्यक गतिरोध उत्पल रुख है 
विशेषकर उस समय जव दोनों सदनो में अलग-अलग दलों का वहुमत हो । दोनों सो 
का संगठन अलग-अलग विधिपों से होने के कारण यह परिस्थितिया लोकतान्तिक ग़म 
में बहुधा आ जातो है। श्रीलका में दूसरे सदन को समाप्त करने के निर्णय के पीछे 87 
कारण यही था कि वह गतिरोध का साधन बन गया था । अमरीका में उस समय कभी 
कभी गम्भीर संकट उत्पस्न हो जाते हैं जब कार्यपालिका वाले दल का कैवल एक कल 
में बहुमत हो और दूसरा सदन अन्य दल द्वारा नियन्त्रित हो। 

लोकमत को विभवत करने का आरोप भी दूसरे सदन पर लगाया जाता रहा हैं ता 
छोटे-छोटे नवोदित राज्यों में यह मान्यता वलवती बन रही है कि छोटे धप्यों के 2 
यह अनावश्यक विलासिता से अधिक कुछ नही हो सकता । इसी तरह, यह भोग 
जाता है कि सघात्मक व्यवस्थाओं में भी यह पेचीदगियां ही उत्पन्न करता है। हे ये 
के प्रतिनिधित्व की आड़ मे सारे राष्ट्र की आवाज को चुप करने की भूमिका विर्मी का 
है। अमरीका में ऐसा अनेक बार हुआ है। भारत मे भी बैंकों के राष्ट्रीयकर् 
राजाओं के 'प्रीयी पर्सेज़' के मामले मे ऐसा हुआ है। ति 

शायद इन्ही कमियों के कारण आधुनिक | एकसदनीय होने की #९ 
से प्रेरित है। जैसा कि हमने इस अध्याय के आरम्भ में लिखा है कि दुनिया कैं कर 
अधिक राज्यों में एकसदनीय व्यवस्थापिकाओं के आंकड़े भी इसी प्रवृत्ति शी पक 
करते हैं कि एकसदनात्मकता अधिक प्रचलन में आती जा रही है, किन्‍्तु गई है डि 
अआराति उत्पन्न करने वाले ही हैं। इनसे इस प्रवृत्ति का सतही सकेत तो मिल्नता था 
अधिकाधिक व्यवस्थापिकाएं एकसदनीय होती जा रही है किन्तु इसके कार ड 
हों यह भी सम्भव है। इसका उल्लेख हम द्विंसदनात्मकता के भविष्य के शी 
अन्तगंत करेंगे । 


वि 2, [द07 
द्विसदनात्मकता का भविष्य : एक मूल्यांकन (प्रल्‍८ #णण९ रण फ 


बर्थ : है॥ एेएए2000) के डिवेचत रु 
व्यवस्थापिकाओं में एकसदनीयता की प्रवृत्ति का उल्लेख दमने ऊपर पु 


किया है। इस निष्कर्ष का आधार अधिकांश आधुनिक राज्यों मे एकसदवीय 
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पिकाओं का होना है। आंकड़ों से यह तथ्य पुष्ट होता है कि आधुनिक व्यवस्थापिकाओं 
के गठन में दूसरे सदन को व्यर्थ का माना जाने लगा है। कुछ समय से यह नई श्रवृत्ति 
बलवती होती णा रही है कि राज्य में एक ही सदन होना चाहिए। इसके समर्थन में यह 
दलीस दी जाती है कि अधिकांश राज्यों में दूसरे सदन केवल विलम्ब और विरोध करने 
का कार्य करते हैं। इससे अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था- 
पिका के बारे में बैजामित फ्रेकलिन ने तो यहा तक कहा है कि 'एक व्यवस्थापिका जो 
दो सदनों में विभाजित है एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसे एक घोड़ा भागे तथा एक 
घोड़ा पीछे से विपरीत दिशा में खींच रहा हो। दूसरे सदनों के बारे मे यह विचार 
अ्रांतिपूर्ण है तथा तथ्यों पर आधारित होते हुए भी तथ्यों से पुष्ट नही माने जा सकते 
हैं। दूसरे सदनों के विपक्ष मे दी गई दलौलें अधिकतर सैद्धान्तिक हैं तथा व्यवहार के 
प्रतिकूल हैं। अत. इस सम्बन्ध में विविध तथ्यों का विस्तार से विवेचन करके ही निष्कर्ष 
पर पहुंचना उपयुक्त होगा। 
सबसे पहले हम दुसरे सदनों से सम्बन्धित आंकड़ों का स्पप्दीकरण करेंगे। यह संत्य 
है कि भाज आधे से ज्यादा राज्यों में दूसरे सदन नहीं पाए जाते हैं तथा यह बाव भी 
सही है कि पिछले दो दशकों में अधिकांश राज्यों ने एकसदनीय व्यवस्थापिकाएं स्थापित 
द्री हैं। इस आधार पर तो यह निष्कप॑ सही होना चाहिए कि द्विसदनात्मकता के दिन 
समाप्त होते जा रहे हैं, किन्तु तथ्यों के इस स्पष्टीकरण से निकाले गये निष्कर्षों मे दो 
पेचीदगियां हैं, जिनकी अनदेखी नही की जा सकती । प्रथम बात तो यह है कि पिछले 
दो दशकों में जहां-जहां एकसदनीय व्यवस्थाएं कपनाई गई है वे राज्य लोकतान्त्रिकता 
का केवल दिखावा करने वाले राज्य हैं। तानाशाही मे एकसदनीय ध्यवस्थापिका से सत्ता 
को वध बनाने का काम पूरा हो जाता है तब दूसरे सदन की व्यवस्था का सिरदर्द कोई 
तानाशाह नहीं लेना चाहेगा। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दो-तीन दशकों 
में स्वतन्त्रता प्राप्त करने बाले राज्यों मे तीन-चौथाई राज्य भू-भाग व जमनसंझया की 
दृष्टि से बहुत छोटे हैं। अतः ऐसे राज्यों में दुसरा सदन केवल मात्र विलासिता के और 
कुछ नही हो सकता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर तथ्यों की व्याख्या करें तो 
पता चलेगा कि अफ्रीका के 26 राज्यो में से 6 ही इतने बड़े थे कि उनमे सदन की 
आवश्यकता महसूस की गई तथा बाकी राज्यों मे एक सदन वाली व्यवस्थापिकाएं ही 
पर्याप्त बयझी गई । अगर सही अर्थों मे देखा जाए तो 950 ये पहले के राज्यों की लोक 
तान्त्रिक राज्य केवल तीन ही है जहा दूधरे सदनों की समाप्त किया गया है। स्यूजीलड, 
डेनमा्क तथा श्रीतंका में क्रशः 950,954 और 972 में दूसरे सदन का अन्त कर 
दिया गया है । बाकी राज्यों में दुसरे सदनों के अंत का कारण तानाशाही की स्थापना 
या राज्यों के आकार का छोटापन ही प्रमुख निर्णायक रहे है। इससे यह स्पष्ट है कि एक- 
संदनात्मकता की प्रवृत्ति ऊपर से देखने मे ही लगती है वास्तव में ऐसा है नही । जहा- 
जहा पुत्र: लोकतन्त् की स्थापना हुई है वहां दूसरे सदनों की व्यवस्था की गई है या 
व्यवस्था करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अतः टिसदनात्मकता के भविष्य को 
अन्धकारमय तो नहीं माना जा सकता है किन्तु भविष्य में यह तथ्य सामान्यतया सही 
रहेगा कि दुनिया के आधे से अधिक राष्ट्रों की व्यवस्थापिकाएं एक सदन वाली ही होंगी 
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क्योंकि बतंमान विश्व के करीब ]50 राज्यों में से 60 राज्य आकार व जनसंद्या को 
दृष्टि से इतने छोटे हैं कि द्वितीय सदन मात्न विलाध्तिता के अलावा इन राग्यों में और 
फोई उपयोगिता नही रख सकता है। वाकी के राज्यों में 30 ऐसे हैं जहां तावाशाही के 
कारण व्यवस्थापिकाएं हैं हो नही तथा जो बचे हैं उनमें से कुछ में तानाशाही के कार 
एकसदनीय व्यवस्थापिकाएं हो थाई जाती हैं। इस तरह, द्विसदनीय व्यवस्थापितओं 
फी संख्या का कम होना इनका निरथकता का संकेतक नहीं है। 
लोकतन्त्र व्यवस्थाओं में अगर उनके समाज बहुल नहीं हैं. तथा जनसंद्या व बाराए 
छोटा है तो अवश्य ही एकसदनीय विधानपालिकाएं प्रचलित होंगी। किखु आगाएद 
जनसंध्या की दृष्टि से बड़े लोकतान्त्रिक राज्यों में दो सदनों वाली व्यवस्थापिकार्शो के 
समयंकों की रांछ्या काफी है। यहां तक कि शबित्तरहित ब्रिटिश लॉ्ड धरमा बी भी 
बनी हुई है । यहां तक कि उसमे न सुधार हुमा है और न ही उसे समाप्त क्रिया गया 
है। इससे टूसरे सदनो की वास्तव में उपयोगिता की पुष्टि होती है। आधुनिक एंव 
नीतिक व्यवस्थाओं मे व्यवस्थाविकाएं राजनीतिक दलों के आधार पर ही संगठित होती 
हैं और दलों के माधार पर ही कार्य करती हैं। इस कारण, व्यवस्थापिकाओं के दोनों ही 
सदन, एक इकाई के रूप में कार्ये करते हैं और सम्पूर्ण इकाई के रूप में हो जगता के गर् 
उत्त रदायी माने जाते हैं । में कर विश 
कुछ लेखक यह बात कहते हैं कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्पाओं में अब विधाय' ; 
को निर्वाचन क्षोत्रों का प्रधिनिधि नहीं मानकर राष्ट्रीय प्रतिनिधि माता जीता है। ३ ' 
कारण संसद की एकसदनीयता या ट्विसदनात्मकता का विचार ही विरपंक हो कि 
सी० एफ० स्ट्रांग ने इस सम्बन्ध में यहां तक लिया है कि, “व्यवस्थापिकी 3 
सदन वाली हो या दो सदनों वाली हो, चाहे प्रत्यक्ष निव चिन से संगठित हो या लोऔए 
निर्वाचन से, चाहे वह वंशानुगत हो अथवा मनोनीत, अन्ततोगत्वा वह अपने समा 
उत्तरदायित्वों की दृष्टि से एक प्रतिनिधि सदन ही होती है जो सम्पूर्ण डक 
रूप से प्रतिनिधित्व करती है। निर्वाचन-पद्धति और निर्वाचन क्षेत्र ती मात्र 2 
हैं, साध्य तो राष्ट्र-कल्याण ही होता है । राष्ट्रीय कल्याण में क्षेत्रीय ले किए 
समाहित रहता है! साथ ही क्षेन्नीय समस्याओं के प्रतिनिधित्व भर समाधात कह 
प्रान्तीय सरकारें तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाएं ही अधिक उपयुवत्त रहती है कलर 
प्रतिनिधि सदन को राष्ट्रीय सदन ही कहा जाना चाहिए । इस तर्क से तो का के 
विकलता है. कि संघात्मक व्यवस्थाओं को छोड़कर दुसरी शासन व्यवस्था 
सदन की कोई आवश्यकता ही नही है । ५ 
* इस तकेसे भी अकबर तक स्वयं व्यवस्थाविकार्ओों की हल 
वास्तविक शक्तियों से सम्बन्धित है। जब व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिकाओं के हैं ४ 
कठपुतली बनती जा रही है तथा कम से कम सरकारी कार्यों का (288 पका 
पालिका की इच्छा के अनुसार ही करती हैं तब दूसरा सदन हो गा नहीं हो, दीकर 
सरकारी कार्यों के निष्पादन में इससे कोई अन्तर नहीं आएगा। जद के क सदत 
कार्यों का प्रसव है, ये सदनों के बाहर से निष्पादित होने वाले कार्य हैं जोर ९ 


व्यवस्था पिका :: 705 


बहुसंख्यक विधायक ही इनको करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं त्तव यह प्रश्न 
उठना स्वाभाविक है कि दूसरा सदन किस लिए हो ? 
उपरोकत बातों के अलावा दूसरे सदन के विपक्ष में जाने वाली बात आधुनिक राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति से सम्बन्धित है। वर्तमान राजनीतियों मे संरचमात्मक 
विभिन्‍नीकरण के साथ ही साथ संरचनाओं मे सावयवी एकता स्थापित होती जा रही 
है। अगर शासन-व्यवस्था लोकतान्विक है तो निर्णय-प्रक्रिया में भ्रमुख भूमिका राज- 
नीतिक दलों की होती है और अगर तानाशाही व्यवस्था है तो निर्णय वास्तव में कार्य- 
पालिका ही लेती है। अत: आधुनिक समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यवस्था- 
पिकाओं की भूमिका ही सीमित होती जा रही है । इस कारण, अगर व्यवस्थापिकाओं 
की शक्तियों व प्रभाव की दृष्टि से पुनः प्रतिष्ठा नहीं हुई तो द्विसदनात्मकता का 
भविष्य भी विशेष उज्ज्वल नहीं रह जाएगा। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
विखन्डन लाने वाली प्रवृत्तियों की भी कमी नही है । जोडने वाली शवितयों से अगर 
राजनीतिक व्यवस्थाओं को त्तोडने वाली शक्तिया बलवती होने लगी तो बनिवाय॑तः 
इनके शमन की कोई संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक हो जाएगी। ऐसी हालत में दूसरे 
सदन ही एकमात्र साधन होने के कारण फिर से प्रभावी होने लगेंगे ! अतः इमके भविष्य 
के बारे मे कोई सुनिश्चित-सा निष्कर्प निफालना सम्भव नहीं है। 
दूसरे सदनों के भविष्य के बारे में एक बात निश्चित रूप से कही जा सकतो है कि 
वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में दूसरे सदन तब तक बने रहेगे जब तक लोकतन्‍्त्न 
बना हुआ है, क्योंकि व्यवस्थापिकाओ की शक्तित जो कुछ बच गई है उनमें दुसरे सदन 
महत्त्वपूर्ण योगदान देते है । इनके अलावा आम जनता को दूसरे सदन से सुरक्षा की 
भावना, लोकतन्त्न की रक्षा की व्यवस्था तथा मनोव॑ज्ञानिक सान्त्वना मिलती है। अतः 
कप्त से कप्त वर्तमान द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाओं वाले लोकतान्त्रिक राज्यों में तो 
दुसरे सदनों का भविष्य अति उज्ज्वल है। इन व्यवस्थाओं में यह उपयोगी भूमिका 
निभाते रहे हैं और भविष्य मे निभाते रहने के कारण अपनी जड़े जमाए रहेगे। इसी 
तरह, आकार व जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटे राज्यों मे दुसरे सदनों की व्यवस्था 
की मिरथेकता का विचार बना रहता हुआ माना जा सकता है! तानाशाही व्यवस्थाओं 
में दूसरे सदमों की न कोई आवश्यकता है ओर न ही कोई उपयोगिता। इस कारण, 
ता/नाशाही व्यवस्थाओ में अनिवार्यततः दुसरे सदनों की व्यवस्थित नहीं करने का प्रचलन 
रहेगा। अन्त में निष्कर्षत. यही कहा जा सकता है कि वडे भू-भाग और अधिक जनसंद्या 
वाले संधात्मक पर लोकतान्तिक राज्यों को छोड़कर, वाकी सम राजनीतिक व्यवस्याों 
में जिसमें साम्यवादी विचारधारा वाले नए राज्य भी सम्मिलित किए जा सकते हैं, 
सामास्यत्तया एकसदनीय व्यवस्थापिकाओं को ही अपनाया जाता रहेगा | माधुनिक समय 
में राजनीतिक दलों, संगठित हितों व दबाव समुहों के प्रादुर्भाव के कारण दूसरे सदनों की 
भूमिकाओं को इन संरचनात्मक व्यवस्थाओ द्वारा निष्पादित करने की प्रवृत्ति बढ़ती 
जा रही है । इस कारण, भविष्य में दूधरे सदन शायद लोकतान्त्रिक राज्यों में भी निरथंक 
बनने झग्मेंगे । 
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कार्यपालिका 
(श्शाएट) 


राज्य एक अमूर्त भाव है। इसको मूर्त रूप देने वाली संस्थागत व्यवस्था को सरकार वहां 
जाता है। सरकार, राज्य-इच्छा का निर्माण, अभिव्यवित और क्रियास्वयत करे री 
संस्थात्मक संरचना है। प्राचीन समय में, राज्य को उत्पत्ति की प्रारम्भिक अवृस्पारे 
फाल में, राज्य की प्रकृति ऐसी थी कि इसकी सम्पूर्ण शासन शवित एक ही ब्यक्तिया 
कभी-कभी व्यक्ति समूह में निहित रहती थी । तब यह व्यक्ति ही सरकार होता पातया 
उसी के द्वारा कानून, उन्हें लागू करने तथा उनकी व्याझया करने का कार्य सम्पलल डे 
थ।। कालास्तर में, सरकार के कार्यों में वृद्धि होने लगी, सरकारें जनता की व जता 
लिए कार्य करने वाली संस्थाएं बनने लगी। सरकारों के वृद्धिपरक कार्यों में सुविधा, 
आवश्यकता तथा कार्यकुशलता के लिए घीरे-धौरे अन्तर किया जाने लगा। का 
सरकार की विधि निर्माण का कार्य करने वाली संस्था व्यवस्थापिका, इन विधिये 
लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका तथा इनकी व्याख्या करने वाली संस्यां सार- 
पालिका के रूप मे धृयक होने लगी । सरकार की शक्तियों में इस प्रकार के [पककरण फ 
सरकार की तीन शक्तियां --व्यवस्थापन, का्यंपालन व न्यायपालन, अन्गन्‍अतग हर 
पृथक संरचनात्मक रूप से व्यवस्थित हो गईं । कार्यपालन सम्बन्धी शक्तियों से स्वर 
संरचनात्मक व्यवस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। 


फार्यपालिफा फा अर्थ व परिभाषा 
(प्तए ॥ाए#रारठ 680 एह्ायज्राव08 056 एश्रष्टणारएे 


हू 
सभी प्रकार के मानव संगठन नियमों पर आधारित होते हैं। साधारण मात # 
लेकर राज्यों तक में व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिचालनात्मक नियमों 23268 
7४८३) की आवश्यकता पड़ती है। इनके अभाव में हर सगठन य संस्या में स्किल 
लूटमार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह बात राजनीतिक ब्यवस्या नी हैं 
लागू होती है। इनमें ब्यवस्थात्मरुता के लिए क्रियात्मक विधियां अनिवायं हो का 
इन विधियों को लागू करगे के लिए जिस शक्तिका प्रयोग होता है उसे 6 बह 
शवित तथा दस शक्षित का प्रयोग करने याली सुंस्पात्मक संरचना को बापवाति 
जाता है। 
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कार्यपालिका के सामान्‍्यतया दो अर्थ किये जाते है--एक व्यापक अर्थ व दूसरा सीमित 
बर्थ । व्यापक अर्थ में कार्यपालिका का तात्पयं उन सभी राज-कर्मंचारियों से होता है 
जिमका सम्बन्ध राज्य के प्रशासन से होता है । इस अथ॑ में कार्यपालिका राज्य के सर्वोच्च 
अध्यक्ष से लेकर दफ्तर के एक चपरासी तक सभी प्रशासन कर्मेचारियों को कहा जाता 
है। किन्तु राजनोति विज्ञान में का्यंपालिका का यह व्यापक अर्थ स्वीकार नहीं किया 
जाता है। इस अर्थ में व्यावसायिक (वेशेवर ) प्रशासक भी कार्यपालिका में सम्मिलित रहते 
है । अत, कार्यंपालिका का सीमित अर्थ में प्रयोग करते समय प्रशासनिक कर्मचारियों को 
कार्यपा लिका से अलग रखने की प्रथा है, इस अधथ॑ में का्यंपालिका केवल उन संस्थागत 
संरचनाओं को ही कहा जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था के सम्वन्ध मे वीति की शुरुआत 
या उसे निर्मित करने से सम्बन्धित रहती है अर्थात कार्यपालिका में केवल वही राज- 
नीतिक अधिकारीगण होते हैं जिनका नीति-निर्माण व उसके क्रियान्वयन से सम्बन्ध होता 
है तथा जो इस प्रकार के कार्य के लिए किसी के भ्रति सुस्पष्ट उत्तरदायित्व निभाते हैं 
इस प्रकार, लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाओं में मन्त्रिमण्डल नीति बनाते है और वे इस नीति- 
निर्माण के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इनको हम कार्यपरा लिका कह 
सकते है। अत: सीमित बथे में कार्ययालिका केवल राज्य के प्रधान तथा उसके मन्त्रि- 
म्रष्डल को ही कहा जाता है । 
प्रशासन और का्यंपालिका में केवल नीति की पहल भर संसद के प्रति उत्तरदायित्व 
के आधार पर भेद करना कठिन है। सिविल कर्मचारी, मंत्रियों की तरह विधान मण्डल 
के प्रति ती उत्तरदायों नहीं होते पर वे भी परोक्ष रूप से मत्ती के माध्यम से उत्तरदायी 
अवश्य रहते है। अत इन दोनों में यह भेद प्रतिष्ठा तथा कार्यों मे कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तरों 
की ओर अवश्य इगित करता है लेकिन राजनीतिज्ञों और सिविल कर्मचारियों के बीच 
स्पष्टततर विभाजन रेखा वाली राजनीतिक पद्धतियों मे भी यह असम्भव है कि 3रच 
सिविल कर्मचारियों का सम्बन्ध केवल नीति के संचालन से हो, उसकी शुरुआत या उसे 
निर्मित करने में उसका कतई हाथ न हो ! एलेन बाल के अनुसार “खास तौर पर आधुनिक 
कल्याणकारी राज्यों मे नीति-निर्माण प्रक्रिया के क्षेत्र तथा बढ़ती हुई जटिलता के कारण 
सिविल कर्मचारियों के पास संवैधानिक कल्पित कथाओं मे वणित अधिकारों से कही 
अधिक अंश में स्वाधीनता और नीछि मे पहल करने को अधिक व्यापक शक्तियां हैं ।। इस 
त्तरह, भधिकाश राज्यों मे राजनी तिश्ञों और सिविल कर्मचारियो के बीच वहुत कम अग्तर 
रह गया है। विशेषकर विकासशील देशों में राजनीतिक नीति-निर्माण और नौकरशाही 
द्वारा उनके कार्यान्वयन के बीच की विभाजन रैसाओं में अन्तर करना मत्यन्त कठिन हो 
गया है। सारी महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय गतिविधि मे नीति सम्बन्धी बातें विधमान रहती 
हैं। इसके कारण हर स्तर पर नीति-निर्माण का कार्य सम्पादित होता है। ला पाबोम्बाया 
ने विकासशील राज्यों मे इन दोनों के अन्तर में अस्पष्टता का उल्लेख करते हुए लिखा है 
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कि “जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल पद्धति का बिकास नहीं होता उन्ही के बनुषप 
शक्ति के अन्य केन्द्र भी नही रहते, वहां राजनीतिक नेताओं के हाथ में नौकरणाहों डे 
बेजान मोहरों की तरह रहने की कम सम्भावना होती है। खास तौर पर ऐसा इसलिए 
भी होता है कि राष्ट्रवादी राजनीतियों और भूतपूर्व औपनिवेशिक प्रशिक्षण प्राप्त पिवित्त 
सेवा के बीच दृढ़ सांस्कृतिक अन्तर हो जाते हैं।? इस प्रकार तौकरणाही ओर प्रधान 
मंत्रियों, राष्ट्रपतियों तथा इनके मन्त्रिमण्डलों वाली कार्यपालिकां के बीच कार्यों के 
सम्बन्ध में स्पष्ट भेद करना कठिन हो जाता है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि कार्यपालिका में देश के सिविल कर्मचारियों को सम्मितित मात 
लिया जाए। ला पालोम्बारा ने का्यंपालिका, कार्यपालिका शक्ति तथा कार्यपालिका थे 
(एडल्‍्याधए०, एल्टएपए९ 20ए67 ब2१%6८ए४ए० छोटे) में अन्तर करे या 
कार्यपालिका से सीमित अर्थ वोधन की बात स्वीकार की है। उसने कार्यपातिका में हद 
राजनी तियों को सम्मिलित किया है जिन्हें विवेक (0507८४07) के अधिकारश्राप्त दवीते हैं 
इस अथ में कार्यपालिका की परिभापा करते हुए ला पालोम्बारा ने लिखा है, 0008 
से आशय मुख्य कायंपालक, विभागों के अध्यक्ष तया सरकारी सोपान (#धअण)) 
उच्चतम स्तर के सार्वजनिक प्रशासकों से है। इसमे वे व्यक्ति, सिविल कमंचारो ह 
अन्य लोग जो मुझ्य कार्यपालक की सहायता के लिए भर्ती किये जाते है, सम्मितित हे 
हैं।'* इनके अलावा प्रशासन के लाखो लोगों को बह कार्यपालिका में सम्मितित नह 
मानकर उन्हें प्रशासन, लोक प्रशासन, सिविल सविस या नौकरशाही के गाम पैबता 
करता है । | 
ला पालोम्बारा ने कार्यपालिका की उपरोवत परिभाषा को काफी व्य! 
और इसलिए राज्य मे मुख्य कार्यपालिका व उसके मन्त्रिमण्डल को सामूहिर दो 
इससे पृथक करने के लिए एक नये प्रत्यय 'सरकार' (76 0०४७०) है ह 
किया है। इस प्रकार, वह 'सरकार', 'कार्यपालिका! व 'नौकरशादी' में अन्तर कक 
प्रथम दो भ्रकारों मे अन्तर का ठोस आधार अस्तुत नही कर पाया है। वह स्व पैड 
व 'कार्यपालिका! का एक-दूसरे के लिए अदल-वदल कर प्रयोग करने की घूत रा 
गया है। वास्तव में कार्यपालिका के सीमित अर्थ में सरकारी सोपान के कप 
जनिक प्रशासकों व मुझ्य कार्यपालक के अन्य सहायकों को 80272 ही 
नही है। कार्यपालिका मे हम केवल राज्य के अध्यक्ष और उनके मख्त्रिमषइत कर 
सम्मिलित मान सकते हैं अर्थात ला पालोम्वारा जिसे सरकार मानते हैं वही एम 
में कार्यपालिका है। रू जवीहिंद' 
सेक्रिडिस ने कार्यपालिरा के व्यापक व सीमित अर्थ में अन्तर के तिए “7 हे] 
छब्द का सहारा लिया है। उसने सीमित बर्थ में कार्यपालिका को 'राजनीविंड 


पर एटरगी 
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पक माता है 
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कार्यपासिकां :: 709 


पालिका तथा व्योपक अर्थ में केवल 'कार्यपालिका' कहना उपयुक्त माना है । राजनीतिक 
कार्यपालिका की परिभाषा करते हुए मेक्रिडिस ने लिखा है कि “राजनी तिक कार्यपालिका' 
राजनीतिक समाज के शासन के लिए ओऔपवारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्थागत 
व्यवस्थाएं हैं।+ इस तरह, मेक्रिडिस ने राजनीतिक कार्यप्राल्िका में अपने द्वारा लिए 
बाध्यकारी निर्णयों को लागू करने वाले राजनीतिज्ञों की ही सम्मिलित माना है। अतः 
हम कार्यपालिका से वही अर्थ लेंगे जो ला पालोम्ब्रारा ने 'सरकार! या मेक्रि्ठिस ने 
“राजनीतिक कार्यपालिका” से लिया है। इस अथ्थं में कार्यपालिका में केवल राज्य का 
अध्यक्ष व उनके मन्त्रिमण्डल को ही सम्मिलित माना जाएगा। 


कार्यपालिका का संगठन 
(080640ा24770४ 08 एडएटएएएछ) 


संगठन की दृष्टि से सभी कार्यपालिकाओं में समानता ही दिखाई देती है। चाहे कार्य- 
पालिका भ्रध्यक्ष राष्ट्रपति हो या प्रधान मंत्री, उनके कार्यों में सहयोग, सलाह तथा सहभागी 
रहने वाला एक मन्त्रिमण्डल होता है। इनमें कोई मौलिक अन्तर नहीं होता है। कहीं 
मन्त्रिमण्डल में कम सदस्य तो कही इनकी सदस्य संख्या अधिक हो सकती है। अतः 
संगठन की दृष्टि से सभी कार्यपालिकाओं में एंक-सी समानता मानी जा सकती है। किन्तु 
जब कार्यपालिकाओं की संरचनात्मक श्रक्रियाओं पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि हर 
देश की कार्यपालिका का संगठन विचित्न व विशेष होता है। मेक्रिडिस ने इस सम्बन्ध में 
ठीक ही कहा है कि 'कार्यपालिका की संरचना, कार्य और प्रकृति कालचक्र में इतती 
परिवर्तित होती रही है कि कोई एक प्रत्ययी ढांचा इन सारी विविधताओं भौर उनके 
परिणामों को उद्घाटित नहीं कर सकता है।* फ़िर भी, कार्यपालिका की संरचना मे 
मोटे सिद्धान्तों को लें तो सर्वाधिक प्रचलित सं रचनात्मक ढांचे संसदीय व अध्यक्षात्मक 
कार्यपालिका के ही लोकप्रिय है। इनके अलावा, अनेक वर्णेसेकर (#9870) प्रतिमान 
भी पाये जाते है। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलेण्ड की सात सदस्यों वाली बहुल कार्य- 
प्रालिका तथा सोवियत रूस की 37 सदस्यों वाली बहुल कार्यपा लिका-- सुप्रीम सोवियत 
का प्रीसीडियम, इसी बीच की संरचनाएं है । 
संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपा लिकाओं में अन्तर का प्रमुख आधार कार्यपालिका व 
व्यवस्थापिका शक्तियों का आपसी सम्बन्ध है। जिस राजनी तिक व्यवस्था में कार्यपालिका 
व व्यवस्थापिका गठबन्धित रहती है उसे संसदीय तथा जहां यह दोनों पृथक रहती हैं उसे 
अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाली शासन-प्रणाली कहा जाता है। दोनों ही प्रकार की 
कार्यपालिकाओं में शासन का अन्तिम उत्तरेदायित्व एक व्यवित के हाथ में रहता है। 
अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का निर्वाचन होता हे । वह सामान्यतया निश्चित अवधि तक 
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अपने पद पर रहती है। वह अपने मस्तिमण्डल की नियुक्त स्वयं ही करती है, जो उसके 
सेवक होते हैं और अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसी तरह, 
संसदीय कार्यपालिका में एक राज्य का अध्यक्ष तथा दूसरा प्रधान मंत्री व उसका मस्िः 
मण्डल होता हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका का दोहरा रूप होता है। एक नाम मात का 
राज्य का अध्यक्ष होता है तथा दूसरा वास्तविक सत्ता का प्रयोगकर्ता होता है। पे 
प्रधान मंत्री के नाम से जाना जाता है जो राज्य के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है पद 
राष्ट्रपति में विहित सब अधिकारों का व्यवहार में उपयोग करता है। प्रधान मंत्र डे 
सहयोगियों के रूप में एक मन्तिमण्डल होता है जिसके सदस्य उसके सेवक न होकर उसके 
साथी होते है ) 
कार्यपालिकाओ के निर्वाचन व कार्यकाल का एक-सा प्रतिमान सर्व नहीं पाया 

है। कही कार्यपालिका का प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बसे सामान्यतर्या 
संसदीय शासन व्यवस्थाओं में कार्यंपालिका की तियुवित का आधार संसद में बहुमत वन 
दल का रहता है। बहुमत के नेता को ही राज्य के अध्यक्ष द्वारा प्रधान मंत्नी के पद पर 
नियुक्त किया जाता है। वह फिर अपने मन्त्रिमण्डल का गठन करता है 29% 
कार्यपालिका का सामान्यतया प्रत्यक्ष चुनाव होता है, परन्तु कायंपालिकीओ कै विर्वाचत 
में कोई एक विधि नहीं अपनाई गई है। लोकतम्त्र व्यवस्थाओं से मिल निरंदुग 
व्यवस्थाओं में कार्यपालिका सत्ता हथिया कर बनने के कारण उनमें निवर्चिन का हा 
नही उठता है ) कार्यकाल के सम्बन्ध में अध्यक्षात्मक व संसदीय कार्य पालिकाओं | 
स्थिति भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की होती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका एक निश्चित ह | डे 
के लिए निर्वाचित होती है और महाभियोग (एए०४टगणाथा) की पैचीदा वि 
द्वारा ही अवधि से पूर्व हटाई जा सकती है । कार्यकाल की दृष्टि से संसदीय कार्पेपालिकी 
की स्थिति भिन्‍न प्रकार की है। प्रधान मंत्री व मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से व्यवत्य 

के प्रति उत्तरदायी होता है। यह उत्तरदायित्व ने निभा सकने की अवस्था मे अदा 
कार्यपालिका को अविश्वास के प्रस्ताव के भाध्यम से कभी भी हटा सकती है। ओऑ 
संसदीय कार्यंपालिका का कार्यकाल अनिश्चित ही होता है। निरंकुश शालत गन ही हे 
में कार्यवालिका का कार्यकाल अत्यधिक अनिश्चित व पूरी तरह निश्चित, नं हे पर 
सकता है। निरंकुश व्यवस्थाओं में कार्यपालिका का कार्येकाल अनेक बातों पर कर 
करता है। इसलिए इस सम्बन्ध में किसो भी प्रकार का सामान्यीकरण कलाई 
नही है। यही बात सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं के बारे में कही जा सकती है। 
कार्यपालिका का कार्यकाल संवेधानिक व्यवस्थाओं से केवल औपचारिि सै के, देवों 
निर्धारित होता है। कार्यपालिकाओ को इन व्यवस्याओं में एकाधिकार प्राप्त द 
नियत्रित करता है और उसी के द्वारा इनका कार्यकाल घटाया-बढ़ाया जाता है? 


| जाता 


केर्यपालिका :: 7] 


कार्यपालिका के कार्य 
(एए्शटाएर5 07 एडएहटजाएओ) 


कार्यपालिका के कार्य राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, शासन के ढांचे व कार्यपालिका 
की स्वयं की प्रकृति या प्रकार के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। देश की जान्तरिकच 
बाहरी परिस्थितियों से भी कार्यपालिका के कार्यों में अन्तर भा जाता है। लोकतान्तिक 
व्यवस्थाओं तथा सर्वाधिकारी शासनों मे कार्यपालिका का आधार राजनीतिक दल होने 
के कारण दलों की प्रकृति भी कार्यपालिका के कार्यों की नियामक हो जाती है। भव: 
कार्यपालिकाओं के कार्यों मे पर्याप्त अन्तर देखने को पिलते है, किन्तु यह धन्तर प्रकार 
के कम और मात्रा के ही अधिक होते है । मोटे रूप से कार्यपा लिकाओ के कार्यों को तीन 
श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। हम सुविधा व स्पष्टता की दृष्टि से इनका 
पृथक-पृथक विवेचन करेंगे। 


संवैधानिक कार्य (00795॥#एणा३४ स०धंगार) 

हर राजनीतिक व्यवस्था में का्यंपरालिका के कार्यों का सविधान में उल्लेख होता है । 
आधुनिक समय में तानाशाहों के ढरा/ भी किसी न किसी प्रकार के संवेधानिक ढांचे का 
सहारा लिया जाता है । चाहे संविधान लिखित हो या अलिखित, कार्यपालिकाओ के कार्यों 
की सामान्यतया इनमें व्यवस्था की जाती है। अतः आधुनिक कार्यपरालिकाओं को 
संवेधानिक या विधिक ढांचे के द्वारा निर्धारित कार्य अनिवार्यतः करने होते हैं। संक्षेप में 
यह कार्य इस प्रकार हैं-- (क) विदेश-सम्बन्धों का संचालन (००॥00९६ ० 07०8५ 
शी8७३), (ख) राष्ट्रीय कार्यो का संचालन (००500०८६०॥ 9096 ४रि:5), (ग)सेनिक 
कार्यो का संचालन (०0रवएल ण॑ शतक्ष> शीश), (घ) व्यवस्थापन कार्यों का 
संचालन (००0002 0/6टवं82006 भीध्रा5), और (ढ) आर्थिक कार्यों का संचालन 
(0०07000९ 0 ९८णा०णां० शव) । 

(क) आधुनिक युग में राष्ट्रीय राज्यों में पारस्परिकता तथा एक-दूसरे पर निर्भरता 
इतनी बढ़ गई है कि कार्मपा लिकाओं के कूटनीतिक व विदेशी मामलों के सचालन के कार्य 
प्रमुख बन गए है । हर देश की कार्यपालिका को अपने देश के, अन्य देशों से स्थापित 
सम्बस्धों का संचालन करना होता है! विदेशो में 'राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों 
का देश मे स्वागत, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो, सम्मेलनों व संस्थाओं में देश का भ्रतिनिधित्व, 
विदेशों के साथ सन्धियां व समझौते करना तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक व व्यापारिक 
आदान-प्रदाल को नियंत्रित द तिर्दे शित करना कार्यपालिका का ही कार्य है। ये कार्य इतने 
जटिल हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अलावा अन्य संस्थाओं के द्वारा किये 
हो नही जा सकते हैं। इन्ही कार्यों से कार्यपालिकाएं दिन-प्रतिदिन महत्त्वपूर्ण बनती जा 
रही हैं। विदेशी सम्वन्धो का संचालन इतना नाजुक होता है कि राजनीतिक कार्यप्रालिका 
में भो केवल मुख्य कार्यपालक ही अधिकांशतः इनका संचालन करता है। राष्ट्रीय हितों 
को पूर्ति के लिए कई बार विदेश सम्बन्धो का संचालन गोपनीय ढंग से करना होता 
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कार्यपा लिकाओं का यही कार्य ऐसा है जिसमें उन्हें अत्यधिक स्वतन्त्रता रहती है। दो 
मामलों के संचालन में कार्यपरालिकाएं सामान्यतया स्वतस्त्र व निय॑त्रणमुक्त रखी गाती 
है। वैसे व्यवस्थापिकाओं का विदेश-नीति के निर्धारण में व कुछ-कुछ इसके संचालन में 
भी हाथ रहता है पर इसमें औपचारिकता ही का आधिक्य रहता है। अमरीका में रीनेट 
की “विदेश-सम्बन्ध समिति” भी वहां के राष्ट्रपति पर बहुत अधिक श्रभावी तियता 
लगाने में अपने आपको असमर्य पाती है। अतः कार्यप्रालिका का प्रमुब्ष की विदेश 
सम्वन्धों का संचालन धन गया है। 

(ख) कार्यपात्िका देश के अन्दर सम्पूर्ण प्रशासन का नियंत्रण, निर्देशन व निरीक्षण 
करने का कार्य करती है। सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां इसके द्वारा की जाती हैं। 
कार्यंपालिका का देश के अन्दर सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित कांवूरों 
को लागू करना है। इसके लिए सम्पूर्ण प्रशासकीय ढांचा कार्यप्रालिका द्वारा हो तक 
व सचेत रखा जाता है। इसके लिए आवश्यक विभागों की स्थापता, उसके पदाधिका्तिं 
की नियुक्ति तथा उनके कार्यों की व्याख्या कार्यथालिका के द्वारा ही होती है 8 विभिल 
विभागों में समन्वय बनाये रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक अविरालितों 
खिलाफ अनुशासनात्मक कार्मवाही करने का कार्य भी करती है। अतः आत्तरिक दू| 
से कार्यपालिका, कानूनों को लागू करने, प्रशातन का निर्देशन, निरीक्षण (ट८४९ 
शआफथाशंशंणा थ्ाव ०० 0 बठंपरंडए2(ं०च) वें नियंत्रण करने, शा्तत विभाग 
में तालमेल रखने तथा कानून व व्यवस्था को बनाये रखते का कार्य करती है। बे 
पालिका को राष्ट्रीय मामलों से सम्बन्धित हर कार्य के लिए स्पष्टतया हि 280 
मतदाता व राजनीतिक दल के प्रति उत्तरदायित्व निभाता होता है। व्यवस्था 28 
जागरूक जनमत व राजनीतिक दल कार्यपालिका को हर समय सचेत, अबुक्ियार 
तथा उत्तरदायी रखते है । के कारण 

"(ग) आजकल के तनावपूर्ण विश्व में विचारघाराओं के आपसी टकराव शा 
सुरक्षा का प्रश्त अत्यधिक महत्व का बन गया है । देश की बाहरी बाक्रमणी पा 
आल्तरिक व्यवस्था और शान्ति बनाये रखने का कार्म हर देश में कार्यपालिकी तक 
ही किया जाता है। प्रायः कार्यपालिका का अध्यक्ष ही राज्य की सैनिक | युद्ध 
सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युतिं और 
संचालन का काय॑ भी करता है! यद्यपि कुछ राज्यों में युद्ध की घोषणा करने हे का 
व्यवस्थापिकार्यें करती है, फिर भी युद्ध का संचोलन कार्यवातिका के द्वारा होते । था 
वह ही सँनिक सत्ता का व्यवहार में प्रयोग करती है । युद्ध की स्थिति में तो कीर्य' 
को इतमे व्यापक अधिकार दे दिए जाते हैं कि वह वास्तव में तानाशाई की तरह कि 
करने लग सकती है। ठ्वितीय विश्वयुद्ध के समय अमरीका के रब्ट्रपति स्व 
प्रधान मंत्नी विन्सटन चचिल को इसी तरह के व्यापक अधिकार वहाँ की हम ल्का गी 
ने दे दिए थे। स्वेच्छाचारी व सर्वाधिकारी शासन-ब्यवस्थाओं में तो कर्म ४४ 
सेनिक शक्तियां असीमित-सी रहती है। इन व्यवस्थाओं में तानाथाई सत्ता 
रहने का आधार ही सेनिक समर्थन होता है। द 
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(ध) सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं मैं कार्यपालिका को व्यवस्थापन के काये नही देने की 
प्रधा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में तो कार्यपालिका को स्पष्टतया व्यवस्थापिका 
से पृथक रखा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक-दूसरे 
से स्वतंत्न रखा जाता है। संसदीय प्रणालियों में कार्यंपालिका व व्यवस्थापिका की घनिष्ठ 
सम्बन्ध सूत्रता के कारण कार्यप्रालिका को व्यवस्थापन कार्य मे सक्रिय रूप से भाग लेने 
का अवसर मिल जाता है किन्तु व्यवहार मे कार्यपरलिका किसी न किसी रूप मे विधि- 
निर्माण के कार्य में भाग लेती है या उसे प्रभावित करती है। संसदीय कार्यपालिका को 
व्यवस्थापन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का विधिवत अवसर मिल जाता है। इनमें 
संसद का अधिवेशन बुलाना, उसका सक्नावसान, स्थगन तथा विघटन करना कार्यपालिका 
का ही अधिकार होता है। यही विघेयक पेश करती है, संसद से उनको पारित कराती है 
तथा उन पर अन्तिम स्वीकृति देती है। इस प्रकार संसदीय शासनो में कार्य पालिका का 
व्यवस्थापन प्रक्रिया के हर स्तर पर सहयोग रहता है | 

अध्यक्षात्मक कार्यपालिका धक्तियों के पृथवकरण के कारण व्यवस्थापन का प्रत्यक्ष कार्य 
नही कर सकती है । ऐसी कार्यप्रालिकाएं व्यवस्थापन को प्रभावित ही करती हैं। यह 
व्यवस्थापिका को अधिवेशन के आरम्भ में अथवा अधिवेशन काल में समय-समय पर 
देश की आवश्यकताओं के बारे मे आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती है। आजकल प्रशासन 
की जटिल आवश्यकताओ के कारण अध्यक्षात्मक कार्य पालिकाएं अग्रत्यक्ष रूप से अधिकाश 
विधेयकों की पहल करने लगी हैं। बजट तो इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है तथा 
यही उसे किसी सदस्य के माध्यम से श्रस्तुत कराती है। अगर व्यवहार में देखा जाय तो 
अध्यक्षात्मक कार्यवा लिकाएं भी संसदीय कार्यपालिकाओं की तरह ही व्यवस्थापन का कार्य 
करने लगी हैं। इनमें भी अन्तिम रूप से तो विधेयक कार्यपालिका की स्वीक्ृषति से ही 
मधिनियम बनता है। विधान मण्डलो के सत्तावसान की अवस्था में अध्यादेश जारी 
करना, प्रदत्त व्यवस्पापन (66८४७८९० ]68240 0) के अन्तगंत नियम बनाना इत्यादि 
कार्येपा लिकाओ का ही कायें है। ;) 

वर्तमान समय में कार्यपा लिका का चाहे कोई भी रूप हो, रजनी तिक दल के माध्यम से 
वह व्यवस्थापन कार्यों में भी सर्वेसर्वा हो गई है। कार्यपालिका का अध्यक्ष व्यवस्थापन 
को पहल का सारा अधिकार राजनोतिक दल के सदस्यों के माध्यम से स्वयं प्राप्त कर 
लेता है। इसलिए ही आधुनिक समय में 95 प्रतिशत विधेयक संसदीय शासन-व्यवस्पाभों 
मे प्रत्यक्ष रूप से तथा अध्यात्मक शासन प्रणालियों में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा 
ही प्रस्तुत होते हैं। अत: लोकतात्विक व्यवस्थाओं मे कार्यपालिका व्यवस्थापन का कार्य 

भी प्रमुख रूप से करने लगी है । निरंकुश व्यवस्थाओं में का्येपालिका के आदेश ही कानून 
होते है, तथा सर्वाधिकार शासनों में कार्यपालिका दल के द्वारा सब कार्य करवाने की 
स्थिति में होती है। निष्कर्ष में यह कहना उचित ही होगा कि सब प्रकार की शासन 
व्यवस्थाओं में कार्यपा लिकाओं का व्यवस्थापन के क्षेक्ष में हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता 


ही जा रहा हे । अक्षर ं 
(&) आजकल सब प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं में आधिक कार्यों का महत्त्व 
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गया है। लोककल्याणकारी शासन का विचार न कैवल लोकतांत्िक व्यवस्थाओं में ही 
प्रबल हुआ है, निरंकुश व्यवस्थाओं में भी यह अनिवाय वन गया है। सब प्रकार की 
सरकारें लोकहित के कार्य करने के लिए मजबूर कर दी गईं है। इसके कारण, आपिक 
नियोजन व योजनाओं का संचालन कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व बन गया है! कार 
पालिकाओं को बहुत-सो सावंजनिक संस्थाओं की वित्तीय दृष्टि से देखभाल करनी पड़ी 
है। देश के सम्पूर्ण भाधिक जीवन पर व्यवह्ारतः कार्यंपालिका का ही निर्यत्रण रहता 
है। कार्यपालिकाओं के कार्यों में आथिक कार्य इतने अधिक बढ़ गए हैं कि इसे 
कारण इसके अन्य कार्यों मे भी वृद्धि हो गई है। 

इस प्रकार कार्यपालिकाएँ हर प्रकार की राजनी तिक व्यवस्था में कम या अधिक मादा 
में संवैधानिक कार्य करती हैं। विदेश-सम्बन्धों के संबरालन से लेकर देश की बाष्ि 
गतिविधियों का नेतृत्व भी कार्यपालिका ही करती है। तानाशाही व्यवस्थाबों में कार 
पालिका के यह कार्य बेरोकटोक व असीमित ढंग के होते हैं जबकि लोकतांतिक गत 
प्रणालियों मे इन पर औपचारिक अंकुश लगाने की प्रया होती है। कार्यप्रालिकी 
संवैधानिक कार्य भी इतने व्यापक व महत्त्वपूर्ण हो गए हैं कि राजनीतिक व्यवस्ता मै है 
गतिविधि कार्यंपालिका से ही नियंत्ित व निर्देशित होने लगी है। आगे के पृष्ठों में का 
पालिका के बढ़ते हुए महत्त्व के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के विवेचन में हमे गईं 
देखने का अवसर मिलेगा कि किस प्रकार इन कार्यों ने कार्ययालिका को राजनीतिक 
चेतना का केन्द्र व राजनीतिक गतिविधियों की धुरी बना दिया है। 


संकटकालीन कार्य (एघ०8७००४ एण्ालांगाण)े 

आजकल हर देश निरंतर संकट के दौर में ही रहते दिखाई देते के 
राज्यों में तो यह स्थिति बार-बार उत्पन्न होती रहती है और इसलिए अधिकीय ा 
ओऔपचारिक संकटकालीन घोषणाओं से संकट की स्थिति में ला दिए जो विवश 
राज्यों में भी आएं दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। भतः संविधातों में ही 92 
पालिका को संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग से संकटकालीन मे 
कार देने की व्यवस्था की जाने लगी है। भारत, फ्रांस, श्रीलंका के संविधानों में कार्यपार्तिकी 
को व्यापक संकटकालीन अधिकार देने की व्यवस्थाएं हैं। तंजानिया, ब्राजील व 
(0990) के संविधानों में तो कार्यपालिका की महत्त्वपूर्ण संकटकालीन अधिकार मई 
किए गए हैं। दो 

राज्य का अध्यक्ष सर्वोच्च सेनापति होता है तथा वह सैनिक संकट, घेरे की ध्यिति, ही 
आक्रमण, देश की सुरक्षा को खतरा या आकस्मिक वर्वादी की अवस्थाओं में मंकेट 
अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। ऐसे संकट के समय, नागरिकीं के मौलिक बा 
का स्थगित करना, आदेश द्वारा कानून बनाना या सेनिक शासन लागत डर 
पालिका कार्यक्षेत्र वन जाता है। ला पालोम्बारा के अनुसार इन परिस्थिति 


हैं।' विकासशील 
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है। हर राजनीतिक समाज में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं में संयोजन व एकौडरस 
का कार्य कार्यपालिका ही करती है। मैंक्रीडिस के अनुसार 'एकीकरण के कार्य का तातां 
मांगों व हितों का प्रतिविधित्व करते हुए उनके अनुसार निर्णय लेना है।'” कायंप्ातिर 
के कार्यों की सफलता की कसौटी ही यह है कि वह इस प्रकार की मांगों व हितों 
प्रतिनिधि के रूप में कितने निर्णय करती है ? समाज की मांगों व हिंतों के अर्रुहुप विषय 
का तात्पमं ही कार्यपालिका, राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका तथा जनसाधारण का 
आपस में हितों, मांगों व लक्ष्यों की दृष्टि से एकीकृत होना है। इसलिए ही कार्यपातिकी 
को जोड़ने वाला 'हाइफन' (॥५9॥००) तथा राजनीतिक समाज को एक सूत्र में बांधने ता 
बकसुआ कहा गया है। कार्यपा लिका एकीकरण का कार्य तभी केर सकती है गवकि यह 
समाज, समूहों व समुदायों की मांगों का प्रतितिधित्व भी करती हो। वास्तव में कगेः 
पालिका समाज में उठने वाली मांगों का प्रतिनिधित्व भी करती है, क्योकि यही मांगों 
व द्विंतों के अनुसार निर्णय करके उन्हें लागू करती है। इन सब में इसकी मनमानी न 
होकर समाज की इच्छा की ही अभिव्यक्ति व प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार हुए 
कार्यपालिका, राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ती है तथा समाज के हिंतों का प्रभारी 
प्रतिनिधित्व करती है । 

(ख) कार्यधालिका शक्ति की अ्भुख वात राजनीतिक व्यवस्था के नेतृत्व की है। 
नेतृत्व एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था तथा एक युग से दुसरे युग में परिवर्तित होता 
रहता है। फिर भी राजनीतिक कार्यंपालिका के नेतृत्व सम्बन्धी कार्यों में कोई अत हा 
आता है। नेतृत्व देने के लिए, कार्यपालिका में संगठित करने, विचार-विमर्श करने, वि 
लेकर उन्हें लागू करने तथा समर्थन श्राप्त करने के लिए विश्वास व लगाव पैदा करते कं 
क्षमता होनी चाहिए । इसी प्रकार का नेतृत्व देने की अवस्था में कार्यप्रातिकी एूँ 
निश्चयी तथा बेधड़क हो सकती है। कार्यपरालिका में करिश्मा, व्यवितगत जादुई विवाद 
होना चाहिए जिससे जनसाघारण को विशेष प्रेरणा देते व उनमें जागरूकता लाते का 
कार्य सम्भव हो सके। अतः कार्यप्रालिका नेतुत्व का कार्य कर सके इसके लिए उम् 
विवैक तथा चमत्कारिकता का होना आवश्यक है! कार्यपालिका नेतृत्व देने के के 
तभी सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है जबकि वह समाज में प्रतिनिधित्व वे पहुंचे हि 
प्रतीक बसे, सामान्य समस्याओं का पूर्वाभ्यास कर उनके समाधान सु सके की 
पालिका स्तर पर अधिकारियों का पक्का अनुयायी समूह वना सके तेथे सावेजतिर 
समन प्राप्त कर सके। राजनीतिक कार्यप्रालिका नेतृत्व दैने के कार्य सम्पारश 
राजनीतिक व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण निवेशी (000 कार्य भी कस्दी है। ध 
राजनीतिक व्यवस्था में नई मांगों व आकादाएं फूंककर या इनके नये समाधात प्र 
करके सरकार के लिए समन जुटा सकती है। राजनीतिक शक्तियों की मौजूदा हर पं 
में रहते हुए यह इन शक्तियों को पुनर्गंठित कर सकती है और इससे नया 0227 
सकती है। इस प्रकार, हर देश . ( ». » को नेतृत्व अदात करने का का 
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होता है। भ्ाधुनिक समाज में नेतृत्व देने का कार्य अस्य कोई भी संरचनात्मक व्यवस्था 
नही कर सकती है! अतः कार्यवालिका ही समाज, राजनी तिक दल जनसाधारण य समूह 
व्यवस्था की एकता का प्रतीक व इनमें समन्वय स्थापना का साधन होती है । यही इनका 
नैतृत्व करने का कार्य करती है । 

राजनीतिक समाजों को तोड़ने वाली शक्तियों की हूर समाज में भरमार होती है। 
राजनीतिक दल, व्यवस्थायिकाएं, दबाव व हित-समुह तथा अन्य विखण्डनकारी संस्वाओं 
की प्िद्यमानता के कारण, केवल कार्यंपालिका का नेतृत्व ही एकमात्न बन्धक शवित का 
साधन रह जाता है। झतः कार्यपालिका का नेतृत्व का काय, राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
एकता, शान्ति व सुव्यवस्था का साधन प्रस्तुत करता है। राजनीतिक व्यवस्था लोकतांतिक 
हो या अधिनायकवादी कार्यपालिका का नेतृत्व सम्बन्धी कार्य एक-सा रहता है। 
स्वैच्छाचारी व सर्वाधिकारी शासनों में तो कार्यपालिका नेतृत्व देने का काये केवल 
राजनी तिक दृष्टि से ही नहीं करती वरन सामाजिक व आशिक दृष्टियों से भी करती है। 

(ग) कार्यथालिका को पहल करने, निर्णय लेने तथा उन्हें लागू करने का कार्य करने के 

लिए विचार-विमर्श करना आवश्यक होता है। वर्तमान राजनीतिक परिष्यितियों की 
पेचीदग्रियों के कारण निर्णय करना तथा विचार-विमर्श करना एक साथ चलता है। अब 
कार्यपालिका वे व्यवस्थापन कार्यों को परम्परागत दृष्टि से अलग-अलग नहीं किया जा 
सकता | अब इन दोनों में औपचारिक अन्तर नही रह गये है, क्योंकि आधुनिक समय में 
कार्यपालिकाएं अब तक व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किये जाने वाले नेतृत्व कै कार्य को स्वयं 
करने लगी हैं । दूसरे, कारयेपालिका को अब विदेश नीति व प्रतिरक्षा क्षेत्रों में व्यावहारिक 
दृष्टि से स्वतंत्न शवितयां प्राप्त हो गई हैं। तीसरे, प्रदत्त व्यवस्थापन ने कार्यप्रालिकाओं 
को व्यापक विधि निर्माण के अधिकार उपलब्ध करा दिये हैं। चोथे, व्यवस्थापिकामों 
हारा पारित विधेयकों की पहल, उनकी तैयारी तथा उनका श्रारूप तैयार करने का कार्य 
भी राजनीतिक कार्यपालिका करने लगी है! सक्षेप में, नीति की पहल का कार्य कार्य- 
पालिका का विशेषाधिकार वन जाने के कारण, कार्यपालिका विचार-विमर्श भौर निर्णय 
लेने का कायं, जो अब तक व्यवस्थापिकार्यें करती थी, स्वय करने लगी है, क्‍योंकि 
व्यवस्थापिकाएं अब विचार-विमर्श करने की स्थिति मे नहीं रह गईं है। 

[घ) कार्यपालिकाओं को विचार-विमर्श और तिर्णय लेने का कार्य करने के लिए 
तथ्यों के संग्रह, सूचनाओों के संकलन इत्यादि की व्यापक व्यवस्था रखती होती है। यह 
प्रवृत्ति सर्वव्यापी हो गई है । आधुनिक अधथंव्यवस्थाओं ने आधिक साधनों पर, 
समुचित नियत्षण को अनिवार्य बना दिय। है । अस्वर्राष्ट्रीय सबर्पों व तनाबों ने सम्पूर्ण 
समाज के साधनों में समन्वय व तुरन्त कार्यवाह्वी की तैयारी अनिवार्य कर दी है। इसके 
लिए कार्यपालिकाओ को अपने से नीचे के निर्णय करते व निर्भयों को लागू करने वाले 
अगों का नियंत्रण व निरीक्षण करना होता है। सम्पूर्ण सलाहकार तन्त् व सहायक 
सरचनाएं एक दिशा व लक्ष्य की ओर प्रेरित रखी जा सके इसके लिए कार्यपालिका को 
इन पर नजर व इनकी निगरानी रखनी द्वोती है! अन्तर्राध्ट्रीय संकट मे कार्यवातिका के 
दामित्ल बढ़ जाते है। वह भावश्यकता पड़ने पर तुरन्त कार्यवाही कर सके इसके लिए हे 
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पहले से तैयार रहना होता है। इस तैयारी में सहायक लोग संविधान की व्यव॑स्थाओं हे 
बाहर होने के कारण कार्यपालिका को उनका निरीक्षण व नियंत्रण करना होता है। 

(5) कार्यपालिका निर्णयों को लागू करने वाली संश्या केवल सीमित अर्थों में ही ए्‌ 
गई है। इन्हें लागू करने का कार्य सही अर्थों मे नौकरशाही के द्वारा सम्पल होता है। 
कार्येपालिका के निर्णय सामास्य व क्षेत्न की दृष्टि से व्यापक होते हैं तथा उनको विस्तार 
से लागू करने का कार्य सिविल कर्मचारियों व अन्य अधीन संस्थाओं के द्वार होता है 
किन्तु प्रशासकीय अधिकारियों का अपने इन कार्यों के सम्बन्ध में जनता के अति कोई 
उत्तरदायित्व व जवाबदेही नहीं होती है। राजनीतिक कार्यपालिका को ही यह उत्तर 
दायित्व निभाना होता है। उसका अस्तित्व निर्वाचन पर आधारित होने के कारण पह 
जवाबदेही व कार्यपालिका का प्रमुख कार्य बन जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में कही 
भी कोई वात हो, उसका उत्तरदायित्व कार्यपा लिका का है। इसलिए ही प्रशात मे 
शिथिलता था निर्णयों को लागू करने में ढोलता का अन्ततः उत्तरदायित्व कार्यपातिका की 
रहता है । 

कार्यपालिका की निर्णय लेने, नीतियों की पहल करने तथा उन्हें लागू करे ४ 
शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण कार्यप्रालिकाओं के उत्तरदायित्व का कार मत 
प्राप्त करता जा रहा है। इसी कारण, कार्यपालिकाओं के उत्तरदायित्व के का है 
संस्थाकरण किया जाने लगा है। सत्ता को अनियंत्रित छोड़ने का अथं सत्ता के दुसगो! 
का द्वार खोलकर रखना है। अतः कार्यपालिकाओं को उत्तरदायी रखकर उनके गिरय॑तर! 
की व्यवश्या की जाने लगी है। आजकल राजनीतिक प्रक्रिया से सम्बन्धित हर गति 
का दायित्व कार्यपालिका का कार्य है। यह उत्तरदायित्व व्यवस्थापिकाओं के अति 
केवल औपचारिक ढंग से ही रहता है। वास्तव मे यह जवावदेही सीधी जनता कैम 
ही होती है। इस प्रकार आधुनिक युग में कार्य पालिकाओं के वास्तविक कार्य राजनीतिक 
ही हैं। इस सन्दर्भ मे कार्यपालिका सम्पूर्ण राजनीतिक समाज को जोड़ने, उ्त्ते मुवाई 
रूप से संचालित करने और उसका प्रतीक बने रहने का कार्य करती है। कार्यवारति 
के संवैधानिक व सकटकालीन कार्यों को सम्पन्न करने, की अनेक संस्थागत शक 
होती हैं। कार्यंपालिका इन कार्यों में इतनी स्वतन्त्र भी नही होती है। केवल 228 
कार्यों में कार्यपालिका सर्वेर्वा तथा राजनीतिक प्रक्रिया की प्रणेता होती है। इन्हीं कार 
के कारण कार्यपालिका, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्थागत से 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण संरचना बन गई है। 


कार्यपालिका का नियंत्रण 
(एणगार0ा, 07 छएटणाएए) 


कार्यपालिकाओं के कार्यों की विस्तृतता तथा व्यापकता के कारण कार्यवातिकी रे 
के दुरुपयोग की सम्भावनाएं प्रस्तुत हो जाती हैं । यह अपने कार्यों के लिए उतर जाते हैं। 
तथा शवितयों के दुरुपयोग से दूर रहे इसके लिए सर्वत्न इन पर नियन्त्रण लगाएं मे 
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पालिका की शक्ति व क्षमता में कमी आ जाती है। बत: कार्यंपालिका को प्रभावी खे 
य जनता का ह्॒प॑नाद प्राप्त करने के लिए निरन्तर जनता के हितों व मांगी को स्थापित 
मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत ही पूरा करना होता है। कार्यपालिका में पहल व नेतृल्र की 
क्षमताएं बहुत होती हैं, किन्तु मूल्यों के अनुरूप कार्य न करने तथा इनकी गगवा में गतती 
करते से जन-समर्थन नही मिलने के अलावा इन्हे अस्वीकार या रह कर देने की स्पिति 
तक भा जाती है। अतः समाज व्यवस्था में अन्तनिद्िित मुल्यों, गन्तव्यों और आढांक्षाओं 
के अनुरूप ही कार्य करने की मजबूरियां, कार्यपालिकाओं पर ठोस नियंत्रण स्यवस्पायें बन 
जाती हैं। 


संवैधानिक व प्रक्रियात्मक प्रतिबन्ध (20धरधरांगाढ 800 770:000# 

7१९४४9॥7(5) 

हर राजनीतिक व्यवस्था के सविधान में कार्यपालिका शक्तियों के दुश्पयोग को रोके 
की सस्थागत व्यवस्थाएं होती हैं । यह व्यवस्थाएं न केवल बलग-मलग शासन प्रणातियों 
में अलग-अलग प्रकार की होती हैं वरन हर संविधान में भी भिन्न-भिन्न प्रकार ढ़ौहो 
सबती हैं। यह प्रतिबन्ध साधारणतया भौपघारिक होते हैं और इनसे सही अर्थों मे का 
पालिकाएं निमत्नित नहीं रहती हैं। संविधान द्वारा ही काययंपालिकाएँ इन तिय्तणों 
मुबत होने की व्यवस्थाएं रखती हैं। ऐसी अनेक प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं होती हैं 
कार्यपालिका सर्वधानिक नियन्त्रणों से अपने-आपको मुक्त करने में सफल हो गाती है थे 
इसके बावजूद हर सविधान में कार्यपरालिका की नियन्तित करने की कुछ 
अनिवायंतः भपनाई जाती हैं । 

संसदीय शासन प्रणालियों मे कार्यपालिका को व्यवस्था पिका के प्रति उत्तरदापी बनायी 
जाता है। व्यवस्थापिका प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण पक्ष ; 
कटौती प्रस्तावों, निन्‍्दा श्रस्तावों या अविश्वास के प्रस्तावों के माध्यम से का 
को नियन्त्रित करती है। इसी तरह बजट को पारित करने से मना करके या करी है। 
कानून बनाने से अस्वीकार फरके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका पर निमस्त्रग गगन 
मध्यक्षात्मक व्यवस्था मे घक्तियों के पृथककरण के कारण इन विधियों का अगर 
होता है। इनमें धन की मांग को अस्वीकार करके, विभागी कार्यों सम्बन्धी 2000 
सम्बन्धी प्रस्तावों इत्यादि के अनुरूप विधि-निर्माण न करके व्यवस्थायिका की मे 
पर नकारात्मक ढंग से नियन्त्रण रखती है। ऐसी शासन-प्रणालियों में काम 
नियन्त्रित रखने के सकारात्मक साधन भी संविधान मे व्यवस्थित रहते 
की स्थापना करके कार्यपालिका को सतर्क रखा जाता है। व्यवस्थापिका के 
रहते है। मह कार्यपालिका के उन सव कार्यों को जो संविधान की धाराओं 
होते है, रह कर सकती है, किन्तु अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को नियस्त्रित 45 
सबसे प्रभावशाली साध्रन उसके ऊपर महाभियोग लगाने की व्यवस्था है। 28 
कार्यपालिका को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार में 
शासन-व्यवस्थाओं में रखता है । 


कार्यपालिका :: 72] 


इस प्रकार, कार्यपालिका को नियन्वरित व उत्तरदायी रखने की संवैधानिक व 
प्रक्रियात्मक विधियां हर शासन-व्यवस्था में रहती हैं, किन्तु इनकी व्यवहार में विशेष 
उपादेयता नहीं होती है । कार्यंपालिका राजनीतिक दल के समर्थन व बहुमत पर आधारित 
होती है। बहुधा का्यंपालिका का अध्यक्ष, विधान मण्डल में बहुमत वाले दल का नेता 
होता है। अत: कार्यपालिका को नियन्त्रित रखने को संवैधानिक व प्रक्रियात्मक विधियां 
केवल सैद्धान्तिक व औपचारिक ही कही जा सकती हैं। कार्यपालिकाओं पर वास्तविक 
प्रतिबन्ध संविधान के बाहर की संरचनात्मक व्यवस्थाओं द्वारा ही लगे रहते हैं। 


गेर-संचंधानिक प्रतिवन्ध (छत्ञा8-0०क्लाण्तगाव एव्शाओंतक) 

कार्यपालिकाओं को नियन्त्रित रखने की ठोस व्यवस्था राजनीतिक दल, नियतकालिक 
चुनाव, हिंत व दवाव समूह और प्रबुद्ध लोकमत के द्वारा ही सम्भव होती है। राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में अनेक शक्तियों का पररपर सहयोग व टकराव होता रहता है। कोई भी 
कार्यपालिका, व्यवस्था के अन्दर कार्य रत शक्तियों के दबावों से पूर्णतया मुबतत नही रह 
सकती है। यह दवाव डालने वाली शक्तियां, विधि-सम्मत व विधि द्वारा अमान्य दोनों 
ही हो सकती हैं। कार्यपालिकाओं को दोनों हो प्रकार की शक्तियों से सरोकार रखना 
होता है, क्योकि इन्ही शक्तियों से कार्यपालिका को सहयोग, समर्थन व सत्ता मिलती है। 
टरेसरी तरफ, यही शक्तियां कार्यपालिका के द्वारा मनमानी करने पर, उसका विरोध कर 
उसको हटाने तक की परिस्थित्तियां ला सकती है। अतः हर प्रकार की शासन-व्यवस्था 
में कार्यपालिकाओं पर नियन्त्रण की ठोस प्रभावी व्यवस्था, गैर-संवैधानिक संरचनाओं व 
शक्तियों द्वारा ही की जाती है। इनमें से कुछ का उल्लेख करके इनके महत्त्व को समझा 
जा सकता है-- (क) राजनीतिक दल व निर्वाचन, (ख) हित व दवाव समूह, और 
(ग) भ्रबुद्ध लोकमत । 

(क) राजनीतिक कार्यपालिका का आधार राजनीतिक दल ही होता है। मैक्रीडिस 
के अनुसार “राजनीतिक दल नेता द्वारा सत्ता प्राप्त करने व नीतियों को लागू करने का 
साधन और उसको नियन्त्रित करने की विधि, दोनों ही है । चूंकि बिना दल के समर्थन 
के वह असहाय होता है। जब तक राजनीतिक दल नेता से सहमत रहता है त्तव तक 
सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका सर्वेर्वा रहती है।* यद्यपि 
कार्यंपालिका पर दल के प्रक्रियात्मक नियन्त्रण रहते हैं, फिर भी, जब तक दल कार्ये- 
पालिका का समर्थक रहता है, तब तक कार्यपालिका असीमित अधिकारों का प्रयोग 
करने की अवस्था में रहती है। राजनीतिक दल का समर्थंत समाप्त होने का अर्थ सत्ता 
का खोना होता है। वास्तव मे राजनीतिक कार्यप्रालिका अपने दल की नेता व उसकी 
फंदी दोनों हो होती है। अतः कार्यंपरालिका पर सबसे प्रभावी नियन्त्रण राजनीतिक दल 
का ही रह सकता है। दल के समर्थन के अभाव में कार्यपालिका पंगु हो जाती है। वह्‌ 
ऐसी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए राजनीतिक दल कार्यप्रालिकामों 


१84, 232. 
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के सबसे कारगर नियन्त्रक माने जाते हैं। कार्यपालिका द्वारा शक्त के दुरुपयोग का सीश 
प्रभाव दल के भविष्य पर पड़ता है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल अपने भविध 
को खतरे में डालने वाली कार्यपालिका का साथ नहीं दे सकता। अमरीका मे पति 
निक्‍्सन के द्वारा 'बॉटरग्रेट' के मामले में सत्ता के दुरुपयोग के कारण दल ने ही से 
त्यागपत्त देने के लिए मजबूर किया था। जापान में 'लोकहीन काण्ड के कारण राजवीति 
दल ने प्रधान मंत्री को सितम्वर 976 में अपने मन्त्रिमण्डल में महत्त्वपूर्ण हैर्फेर बे 
के लिए मजबूर किया तया अन्त में प्रधान मंत्री को त्यागपत्न ही देना पड़ा। झई से 
स्पष्ट है कि राजनी तिक दल कार्यंपालिका का सबसे महत्त्वपुर्ण नियन्त्रक है। 

कार्यपालिका के नियन्त्रण में नियतकालिक चुनावों (एल४ं००ं० शंब्णाणिफो ही 
भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है। मैं कीडिस की मान्यता है कि 'उन लोकतास्तिक झा 
में जहां मौलिक अधिकारों व स्थतन्त्ताओों का आदर किया जाता है, वहां पगा 
कार्यपालिका के नियन्त्रण और अन्ततः उसको उत्तरदायी रखने का अत्यधिक प्रभावशाती 
यन्त्र होता है!" शुनावों से मतदाताओं को कार्मेपालिका की नीतियों को स्वीकृत मी 
अस्वीक्षृतर करने का अवसर मिलता है। इससे निर्वाचक प्रतियोगी दलों व नेताओं में 
किसी का चुनाव सही अथों में दल ही करता है । अतः इन व्यवस्थाओं में कारयपातिरी 
पर दल का ही नियन्त्रण दोहरे ढंग से रहता है ! दल ही कार्येपा लिका को समर्थन देता है 
तथा वही उसके पुनः निर्वाचन के लिए उसका चयन करता है। 

(ख) हित समूह व दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रियाओं की जीवन शंक्ति' माते जाते 
है। यह उस 'तैल' का कार्य करते हैं जिससे शासन का मन्त्र सुचारु रूप से घतता रहे! 
दवाव समूहों के अध्याय में हमने यह देखा है कि इनका अ्रमुय्य लक्ष्य सरकार पे 
हितों की पूि के लिए सहूलियतें व रियायतें आप्त करना होता है। इसी अध्याय है हमे 
इस बात का भी उल्लेख किया है कि दवाव समूह मुख्यतया कार्यपरातिका को ही कर्ता 
निशाना बनाते हैं। कार्यपालिका को विभिन्‍न हितों में तालमेल ही नही सपना होता 
वरन किसी हिंत विश्वेप के प्रति पक्षपात से भी बचना होता है। भंगर कार्यवातिका 
ऐसा ही करती है तो उस पर अन्य प्रतिपक्षी समूहों के दबाव पड़ते हैं। इस अगरण, हा 
पालिका किसी भी श्रकार की अतिवादी नीति नहीं अपना सकती है। हेपाकजे के 
दबाव समूह, आन्दोलन व तोड़फोड़ तक का सहारा लेकर कार्यपरातिका को (8 
करने का मार्ग तैयार कर देंते हैं। इसलिए ही लोकतान्तिक शासकों को शह्ठो गए 
लोकताम्त्रिक रखने के लिए दवाव समूहों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीवार् हिंए 
जाता है। - 

- (ग) लोकमत से सम्बन्धित अध्याय मे इसकी भूमिका व महत्व का 
विवेचन कर चुके हैं । यहा इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कार्यपातिका 
करने के साधन के रूप में लोकमत की सूमिका न केवल लोकतान्विंक शा न्न 
में ही प्रभावी रहती है अपितु स्वेच्छाचारी व कुछ हृद तक सर्वाधिकारी गाय 


7 हम शिकार 
डी वि (2६ 
(ति्यवग्दार 


30/64 , 9. 232. 
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इसका प्रभाव देखा जा सकता है। विश्व का बड़ से बड़ा तानाशाह लोकमत को लम्बी 
बवधि तक अवहेलना नहीं कर सका है। लोकमत के भागे सभी कार्यपालिकाए नतमस्तक 
होती हैं। 
इस तरह, कार्यपालिकाओं के नियन्त्रण की गैर स्वैधानिक व्यवस्थाएं ही यथार्थ में 
प्रभावकारी होती हैं, किन्तु यह सब परिपक्व व सुस्थिर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं 
के बारे में ही सही है। विकासशोल राज्यो के राजनीतिक जीवन मे शवित की भूमिका 
बहुत अधिक रहती है। इन देशो मे राजनीतिक प्रक्रियाओं का सस्थाक्रण नही हो पाया 
है। स्वयं राजनीतिक दल-पद्धतियां प्रवाह के दौर में से गुजर रही है। दल सरचमाएं व 
दल-पुंज अत्यधिक अस्तब्यस्त होने के कारण कार्यप्रालिकाओं के प्रभावी नियन्त्रक नहीं 
बने पाते है। इसी तरह, हिंत व दबाव समूह भी सुस्पप्ट उद्देश्यों से युकत न होने के कारण 
कार्यपालिका पर नियन्त्रण के साधन नहीं बन पाते है। विकासशील राज्यों में प्रवुद्ध 
लोकमत के द्वारा कार्यंपालिकाओं के नियन्त्रण का प्रश्न ही नही उठता है, क्योकि इन 
राज्यों में स्वस्थ लोकमत के निर्माण के साधनों का ही अभाव है। इन देशों में सामान्यतया 
कार्य पालिकाओं के अध्यक्ष करिश्मे वासे व्यक्ति होने के कारण उन पर संस्थाओं व बैधता- 
मुक्त प्रक्रियाओं के नियन्त्रण लगाना सम्भव ही नही होता है। इन देशों में कार्यपालिका 
शक्सियों का संस्थाकरण नही हो पाया है । इस कारण, संस्थाएं कार्यपालिका की नियन्त्रण 
ब्यवस्था मे कोई स्थान नही रफतो हैं। 
कार्यपालिका के नियन्त्रण से सम्बन्धित व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं ओर संरचनाओं के 

विवेचन से यह स्पष्ठ हो जाता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में इसका नियन्त्रण 
व्यवहार मे अनौपचारिक प्रक्रियाएं ही कर सकती हैं। संवैधानिक व्यवस्थाएं व प्रक्रियाएं 
इसमें प्रभावी नही होती हैं। समाज के अभिजन व उनमे भी मुख्यतया कार्येपालिका से 
सम्बन्धित दल के नेता, ज्यवस्थापिकाएं, राजनीतिक संस्कृति, हित समूह व जनमत 
इत्यादि ही कार्यंपालिकाओं के प्रमुख नियन्त्रक होते है। क्योंकि कार्यपालिका को अपने 
दल के नेताओं को साथ रखना होता है, व्यवस्थापिकाओं से नीति सम्बन्धी व विधिक 

प्रस्तावों की पुष्टि करानी होती है, दवाव समूहों की मांगों का ध्यान रखना होता है तथा 

सामान्य जनता का समय्ंन प्राप्त करना होता है। अतः कार्यंपालिका पर इन सभी का 

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है। इन नियन्ध्रणों की प्रभावकारिता स्वयं कार्य- 

पालिका की प्रकृति, राजनीतिक प्रक्रियाओं की सुस्यथिरता और जनसाधारण की राज- 

नीतिक जागहूकता पर निर्भर करती है। कई देशों में, यहां तक कि स्वेच्छाचारी व 
सर्वाधिकारी शासन-व्यवस्थाओं में भी, कार्यपालिका के नियन्त्रण की औपचारिक, 

संवैधानिक और संस्थागत व्यवस्थाएं केवल दिखावा ही रहती हैं। कार्यपालिकामों पर 

वास्तविक नियन्त्रण औपचारिक व्यवस्थाओं के बजाय समाज की संस्कृति और गैर- 

संवैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा ही लगते हैं। 


ज्क्कओ, 


724 ४ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनी तिक संस्थाएं 


कार्यपालिका में शक्तियों का केद्धण 
(९०२टछाग्रार&70र 08 7098४59 प्र प्रप्त8 एरऋएटणारएओ) 


पिछले अध्याय में व्यवस्थापिका शक्ति के हास से सम्बन्धित विवेचन में कायेप्ाति 
की वृद्धिपरक शक्तियों की चर्चा की गई है। आधुनिक राजनीतिक समाजो में सरकातं है 
कार्यों में अप्रत्यापित वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से केवल कार्यपालिका में शवित केख्रण ला रही है। 
आज मुख्य का्यंपालक (हाल! 85००७॥४४८) यथाय॑ में इतनी शवितयों का प्रयोग करे 
की स्थिति में जा गये है कि सम्पूर्ण शासनतस्त्न इन्हीं के इ्द-गिर्दे घूमने लगा है। एस 
के औपचारिक अध्यक्ष के औपचारिक कार्यों अथवा राजनी तिक का्यंपालक के बोपबाति 
कार्य एक ओर कर देने पर मुख्य राजनीतिक कार्यपालिका का सबसे अधिक 320 
कार्य सरकार के समक्ष नीति-निर्माण सम्बन्धी नेतृत्व प्रस्तुत करना है। हृतरे गधों 
यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका नौति-निर्माण का एक मात्र मन्त्र बन ४ के 
मेक्रीडिस ने ठीक ही कहा है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अनेक कह व प्रवृततिय 
राजनीतिक कार्यपालिका को शकित का प्रधान केर्द्र बना दिया है । कायपालिका मे पत् 

के केस्द्र० के लिए अनेक तथ्य उत्तरदायी हैं। इनमें से प्रमुख इस प्रकार है? 
() व्यवस्थापिकाई अक्षमता, (2) कार्यपालिका की छद्यमशीलताया है हे 
(3) कार्यपालिका पदो में वृद्धि, (4) दल और प्रश्नम या सहायता, (5 ) राष्ट्रीय एह। 
(6) संविधान की संरचनात्मक व्यवस्थाएं, (7) संवैधानिक संशोधन, (£ बद्श 
की नीतियों व समस्याओं की बढती हुई पैचीदगियां, (9) कार्मप्रालिका क्के हक 
वृहत्तर क्षेत्र, (0) सशवत, केरद्रीय कार्यपालिका की अवधारणा से वैचारिक £' पर्तढीप 
() एकल नेतृत्व में उत्तरदायित्व निहित करने की मानवीय प्रवृत्ति, (2) 5 4 
सम्बन्धों का संचालन व विदेश नीति, (3) संचार साधनों का योगदान वह 
भूमिका । 


न हु ५ 0 
व्यवस्थापिका की अक्षमता या असमर्थता (/2हांश्ाश्ट तार्भीलेंधाव 


व॥०्थ्कुबभाज) 

भोपचारिक दृष्टि से शासन-व्यवस्था में विधान मण्डल शक्ति कैंख के सप रा 
किये जाते है । जनता के प्रतिनिधियों से संगठित होने के कारण, व्यवस्था। कं 
की सम्प्रभु शक्ति की घारक होती है। कायंपालिका इसके प्रति उतरा 
नियन्त्रित रहती है। देश के लिए नीति का निर्धारण व अन्य संस्थागत हट व 
नियन्त्रण अधिकार विधान मण्डलों में ही निहित किया जाता है। इनके के दिया 
शासन का ताना-वाना बुना रहता है । राजनीतिक व्यवस्पा की चेतना के ही, विवलाई 
मण्डल ही बनाए जाते है। यह राजनीतिक समाज के हर पहलू क्कै न विधवमार 
और निर्देशक के अधिकार से युक्त रहते है, किन्तु इनकी संरचना के देते हैं। विष 
दलीय गतिरोध, इन्हें यह सब कार्य व भूमिका निभाने में अक्षम बना 


० माधान करः उनके 
मण्डल व विधायक, राष्ट्र सम्बन्धी संकटों का से नही करके 


कार्यपालिका :: 723 


गम्भीर बनाने का साध्यम बनने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ध्यवस्थापिका देश 
की महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना करने में अक्षम रहेगी तो कार्यंपा लिका शक्ति किसी 
न किसी रूप में अपना प्रभाव जमा लेगी। 

समाज में विद्यमान विरोध, स्वतन्त्र निर्वाचन व्यवस्थाओं वाली राजनीतियों में प्रति- 
योगी व प्रतिद्वन्द्दी दलों में प्रकट होकर संसदों में कार्यकारी बहुमत असम्भव बना देते है। 
ऐसी अवस्था में विरोधी विचारधाराओं या विपरीत कार्य क्रमो वाले दलों से मिलकर बनी 
कार्यप्रालिका आपसी खीचतान के कारण न स्वयं कार्य कर सकती है और न ही व्यवस्था- 
पिका अपना उत्तरदायित्व पुरा कर सकती है। इसका सीघा परिणाम, मुख्य कार्यपालक 
में शक्ति का केन्द्रण होता है। जब व्यवस्थापिकाओं में दलीय सघप के कारण मिले-जुले 
मन्त्रिमण्डल नहीं थन पाते है या बार-बार मन्त्रिमण्डलों को हटाया जाने लगता है तथा 
व्यवस्थापिका अपय बन जाती है तव कार्यपालिका ही सब शक्तियों के प्रयोग का विकल्प 
रहजाती है। आधुनिक विश्व में, विशेषकर विकासशील देशों में कार्यपा लिका मे असीमित 
शब्षितियां, व्यवस्थापिका की अपने कार्य लिष्पादन मे असमर्थंता के कारण ही केरिद्रित हुई 
है। इन देशों मे लोकतन्त्र का पत्त भी इसी कारण से हुआ है। पाकिस्तान में 950 की 
दशाब्दी में भारी उथल-पुथल व्यवस्थापिकाओं की अयोग्यता के कारण ही हुई थी। 
लैटिन अमरीका के राज्यों में तो यह आए दिन होता है। ग्रीस में सैनिक क्रांति का कारण 
पांच बप॑ तक व्यवस्थापिका में गतिरोध का वना रहना ही माना जाता है। फ्रांस मे 
डिगाल 958 मे सर्वेसर्वा, राष्ट्रीय सभा के द्वारा स्थायी व समस्याओ के समाधान करने 
वाले मन्त्रिमण्डल बनाने में रुकावट डालने के कारण ही, बन गया था। अतः व्यवस्था पिका 
की कमजोरी या असमर्थंता अनिवार्य रूपसे कार्यपालिका को शव्ित का केन्द्र बनाने का 
कारण बन जाती है। 


कार्यपालिका की आक्रामकता या उद्यमशीलता (8#6८णाए९ #887०5४४८- 

96558) 

कार्यपालिका का नेतुत्व हर परिस्थिति व हर राजनीतिक व्यवस्था में आक्रामक सा 
बनने लगा है। राजनीतिक कार्यपालिका स्वयं को न केवल योग्यतम मानने लग जाती है, 
घरन अन्य पदाधिकारियों को अपने से हर दृष्टि से निम्नतर समझने की भ्रांति का शिकार 
भी बन जाती है। वैसे, इस वात को सभी स्वीकार करते हैं कि हर राजनीतिक व्यवस्था 
में श्रेष्ठतर व्यक्ति ही सामान्यतया कार्यपालिका में सम्मिलित रहते हैं। अत. कार्मपालिका 
को भाक्रामकता स्वाभाविक है! कार्यवालिका, व्यवस्थापिका राजनीतिक दल व समाज 
की समूह संरचना में एक मात्त ऐसी संस्था है जिसको हर परिस्थिति व स्थिति में निर्णय 
लेने, उन्हें लागू करने व उनमें आवश्यक हेर-फेर करने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिकार 
होता है। राजनीतिक व्यवस्था में हर कार्यपालिका की देखरेख में ही द्वोता है कार्यें- 
पालिका ही हर कार्य व गतिविधि के लिए जवाबदेह होती है। इसे समस्याओं का 
समाधान निकालना होता है समाज के हर संकट का सामना करना होता है सौर समाज 
में उठने वाले परस्पर विरोधी दावों (०थवंगव9 में समन्वय स्थापित करके, राजनी ० भी 
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प्रक्रियाओं में जनसाधारण की आस्था वनाए रखना होता है। कार्यपरातिका के झते 
व्यापक व विविध उत्तरदायित्वों के कारण इसका आक्रामक रवैया इसके महत्व 
अत्यधिक बढ़ा देता है । वर्तमान राजनी तिक समाजों में हर व्यक्त, संस्या, समुदाय, पूरे 
व स्वयं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के नेतृत्व मात्र से सन्तुष्ट नहीं होते हैं । इ सबकी 
यही आकांक्षा रहती है कि उनके देश के कर्णधार हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ने के निए 
आक्रामक ढंग से आगे रहें । इस कारण, कार्यालिका मीति-निर्माण में भी व्यवस्थापिका 
को केवल औपचारिक भूमिका निभाने वाला निकाय बनाने में सफल होती जा द्दोहै! 


कार्यपालिका पदों में बुद्धि (छ8:क्रणाऊंगा ॑ी हिएव्थ्पांए० 0 हिव्शशे | पे 

पिछले कुछ वर्षों में मुख्य कार्यपालिकाओं से सम्बद्ध अधिकारियों व बल 
संख्यात्मक व कार्यात्मक वृद्धि बड़ी तैजी से हो रही है। प्रशासनिक अधिकाए्यियों ५ 
अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई ही है । नई-तई संस्थाएं, सलाहकार व सहायक मण्डल स्थापित 
किए जाने लगे हैं। इन सबका कार्य मुख्य कार्यपालिका को सताहव सहयोग देनाहै 
किन्तु इस कार्य के कारण यह संस्चनाएं व्यक्तियों व नीतियों पर जबरदस्त अभाव प्रा 
कर लेती है। उदाहरण के लिए, अमरीका में मुख्य कार्यपालिका-राष्ट्रपति के कल 
मण्डल में किसीस्जर की भूमिका व प्रभाव सर्वविदित है। हर देश में यही स्थिति है। 
भर में राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्र के कार्यालय से सम्बन्धित समितियों, मण्डलों व ४४२४ दा 
का जाल-सा बिछा होता है। कार्यपालिका के व्यक्तिगत सलाहकारों से लेकर हैं? 5! 
के विशेषज्ञों का भारी जमाव कार्येपालिका के चारीं तरफ होगे सगा है । इससे राजबीरकि 
व्यवस्था के हर स्तर पर मुख्यपालिका का प्रतिनिधि ही कार्यों का संयोजक, ४) 
व निर्देशक हो जाता है । इससे राजनी तिक व्यवस्था में सब जगह कार्यपालिका ही 
रहने लगती है । 

39% राज्यों की कार्यवालिकाओं के इर्द-विर्द भी इसी प्रकार के विशेष से 
समितियां तथा साम्यवादी दल की सरचनाएं सलाहकार के रूप में पायी जाती हैं। तक 
पालिकाओं का कार्य इतना जटिल व विश्ञेपीकृत हो गया है कि कोई भी कार्य 

. बिना सलाहकारों, सहयोगियों तथा विश्वेषज्ञों के दक्षतापूर्वक काये कर ही कह या दी 
है। यही कारण है कि स्वेच्छाचारी व॑ सर्वाधिकारी शासनों में भी 27) न 
सहायता के लिए विविध संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इससे कार्य है 
महत्त्व बढ़ गया है। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है कि हर राजनीतिक पदक द् 
न्यायाधीशों की संख्या दस-बीस, विधायकों की कुछ सेकड़ों तक पर की ४ है 
उसके सलाहकारों, सहायकों व प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या लाखो तक होते । 
अतः कार्यवालिका का महत्त्व संख्यात्मक आधार पर ही बहुत बढ़ जाना स्वाभारिक 


दल और प्रश्नय या सहायता (एद्ञाए ब0 ?8070४११०) 
कार्यपालिका के शक्तिशाली 'होने का सबसे महत्त्वपूर्ण साध 
है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राजनीतिक दल का नेता होता है। वह दी 


ने राजवी तिक दें हो 
तल को ही 
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अपने साथ रख पाता है। इस पर ही उसकी शवित निर्भर करती है। जब कभी काये- 
पालिका अपने दल्न का नेतृत्व करने में शिथिल पड़ जाती है तो का्यंपरलिका की शक्तियों 
में ही कमी नही आती वरन, ऐसी कार्यपालिकाओं को अपदस्थ भी कर दिया जाता है। 
दल का नेतृत्व ही कार्यपा लिका का आधार होता है। यह बात लोकतांतिक व साम्यवादी 
दोनों ही प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं के बारे में सही है। ब्रिटेन का प्रधान मस्ती दल के 
नेता के रूप में ही इतनी व्यापक शवितयों का धारक वन जाता है। इसलिए ही सोवियत 
रुस में स्थ श्वेव ने प्रधान मन्‍्त्री बनते ही साम्यवादी दल के प्रथम सचिव (प्रथम सचिव 
साम्यवादी दल का सर्वोच्च नेता होता है) का पद भी स्वयं सम्भाल लिया था जिससे वह 
सरकार व दल दोनों का नेता बन सके । वर्तमान समय मे रूस के प्रधान मन्त्री कोसी गिन, 
साम्यवादी दल के प्रथम सचिव ब्रेजनेव के हाथों में कठपुतली है, क्योंकि दल का नेतृत्व 
उसके हाथों में नहीं है। अमरीका में राष्ट्रपति दल के नेता के रूप में ही कांग्रेस से सब 
कुछ करवाने का प्रयत्न करता है । भारत मे थ्रीमती इन्दिरा गांधी 966 में प्रधान मन्त्ी 
के पद पर नियुक्त हुईं थी परन्तु कांग्रेस दल पर उसका बिश्वेष नियन्त्रण न होने के कारण 
969 के कांग्रेस विभाजन सक वह दल के नेताओं के हाथ में कठपुतली बनी रहने के 
लिए मजबूर रही। 977 मे भारत के प्रधान मन्‍्त्ती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
पर पूर्ण नियन्त्रण होने के कारण, सारी शक्तियां उसमें केन्द्रित हो गई थी। 
राजनीतिक दल के माध्यम से व्यवस्थापिका की सम्पूर्ण शक्तियां कार्यपालिका में 
निहित हो जाती है। अपने दल के बहुमत के कारण कार्यपरालिका अध्यक्ष, विधान मण्डल 
से सव कुछ करा सकने की अवस्था में आ जाता है । रेमजे म्यूर ने इसी कारण ब्रिटेन के 
प्रधान मंत्री को 'तानाशाह' तक कह दिया है। संसदीय शासन प्रणालियों भे जब तक 
प्रधान मंत्ती को संसद में दल के बहुमत का समथंन प्राप्त रहता है तब तक वह निरंकुश 
शासकों से कही अधिक शकित का उपयोग करने की अवस्था मे रहता है। वास्तव मे 
कार्यंपालिका शवित कार्यपालिका के समर्यंक दल के संगठन, दलीय अनुशासन की ठोसता 
और नेतृत्व के ऊपर ही आधारित रहतो है। राजनीतिक दल का समर्थन समाप्त होते 
ही कार्यंप्रालिका शवितयां अचानक ही पिघल जाती हैं। अतः आधुनिक कार्यपाल्िका में 
शकित केन्द्रण का प्रमुख कारण दल का समर्थन ही माना गया है। 
कार्यपालिका के बढ़ते हुए महत्त्व का एक कारण इसके द्वारा प्रश्नयों, सहायताओं 
मर्थाते 'पेट्रोनेज” (52000980) का बांटना है। कार्यपालिका के पास प्रश्नय देने के अनेझ 
साधन रहते हैं। कार्यपा लिका असंख्य नियुकितियों की नियम्त्रक होती है। ला पालोम्वारा 
ने ठोक ही लिखा है कि “कार्येपासिका ही पेट्रोनेज को नियन्त्रित करती है। यद्यपि इसमें 
से कुछ व्यवस्थापिका द्वारा भी प्रदान किए जाए जाते हैं किन्तु बहुत छुछ 'पेट्रोनेज' कार्य- 
पालिका द्वारा ही, यहुसंद्यक नियुतितियों के नियन्त्रण, ठेके जो यह दे सकती है, सम्मान 
जो यह प्रदान कर सकती है, व्यवस्थापत जिसकी यह पहल या अवहेलना कर सबती है, 
नियन्त्रण जो यह लागू कर सकती है या जिनकी अनदेयो कर सदती है, इत्यादि के माध्यम 
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से वितरित होते हैं ।!! इस प्रकार हर देश की कार्यंपरालिका सहायता या पेट्रोनेज है, 
मनगिनत अवसरों के कारण सबके आकर्षण का कैस्द्र बन जाती है। 


राष्ट्रीय संकट (१४०7५ स्ानह्थालंल) 

आधुनिक कार्यपालकों ने संकटों को परिभाषित करने के लिए किसी अंश में तत्व 
गौर उनसे निपटने के लिए अनियन्त्रित शवित का विकास कर लिया है? राष्ट्रीय कट 
के समय कार्यपालिका को सब प्रकार के प्रतिवन्धों से मुक्त कर दिया जाता है। कार्य 
पालिका शबित को असीमित वनाने में राष्ट्रीय संकट का योगदान संबंधानिक व्यवस्याओं 
के अन्तगंत ही, इन्ही के माध्यम से सम्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय वि्त- 
युद्ध के समय, सकटकालीन शब्ति अधिनियम, 940 द्वारा प्विटिश केदीनैट को तावाशही 
या असीमित शवितयां प्रदान की गयीं थीं। संकट के समय किस तेजी से कार्मपातिका की 
शक्ति प्रदान की जाती है । इसका श्रेष्ठ उदाहरण उपरोबत अधिनियम ही कहा जा करती 
है। ब्रिटेन की संसद ने विधेयक को पारित करने की सभी अवस्थाओं को केवल एक ही 
दिन में पूरा करके इस पर सम्राट की स्वीकृति ले ली थी। इस अधिनियम ने बिटेन कल 
केबीनेट को नागरिको और उनकी सम्पत्ति पर व्यवहार में असीमित शक्ति दी है 
राष्ट्रीय संकट के समय विपक्षी दल व समूह भी कार्यपालिका के हाय मजबूत कले 
लिए आगे आ जाते हैं। भारत में 962, 965 तथा 97] के सँनिक संधर्षों में ताएं 
देश कार्यपालिका को असीमित शक्ित प्रयुक्त करने में सहायक रहा था | 

संकट काल में कार्यपालिका को संवेधानिक व्यवस्थाबों के द्वारा स्वतः ही शत 
प्राप्त हो जाए इसकी अनेक संविधानों में व्यवस्था करने की प्रथा बन चली है। भरता 
फ्रांस सहित अनेक नये राष्ट्रों में कार्यपरालिका को संकटकालीन अधिकार देंगे की हो 
संविधान में ही सम्मिलित की गई हैं। फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 6 राष्ट्रप ! 
गणतन्त्न की संस्थाओं के लिए गम्भीर और तात्कालिक, खतरे, यप्द्र की 908 8 
उसके भू-भाग की अखंडता अथवा उसके अन्तर्राष्ट्रीय दामित्वों के निर्वाह तथा संवंधा ० 
सार्वजनिक अधिकारियों के नियमित कार्य संचालन में बाधा पड़ने पर ऐसी कार 
के असीमित अधिकार प्रदान कर देता है। ऐसी ही परिध्पित्तियों में आवश्यक काः कं 
करने के संकटकालीन अधिकार भारत के राष्ट्रपति को भी संविधान द्वारा प्रदान हि 
गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 358 और 360 में भारत के 820) 
न केवल वास्तविक संकट की स्थिति में वरन संकट की सम्भावना के पूर्वाभाव की "जति- 
में भी व्यापक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय संकट हर 
काओं को शक्ति का केन्द्र बना देता है । 


ग्र53९ए) 7.3 ए2॥0रब7१, ०2. 2॥., 9. 225. 
72840 7२, है, ०9. 27., 5. 886, 
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संविधान की सरचनात्मक व्यवस्थाएं (शाप्टएरण ए0फंन्नंणा$ ०0 0णाञ- 

धां०5) 

आधुनिक युग निरंतर संकट का युग कहा जाने लगा है। बांतरिक व बाद्य दृष्टि से 
बरावर संकट व संघर्ष की परिस्थितियों की चुनौती आती रहती है। प्राकृतिक प्रकोप व 
आधिक अस्तव्यस्तता के साथ ही साथ कानून व व्यवस्था की समस्याएं बनी रहती हैं। 
विश्व में विभिन्‍न विचारधाराओं के टकराव, देश के अन्दर भी दलों, समूहों व संगठनों 
में परिलक्षित होते है। इन सबके लिए सविधान में सकटकालीन अधिकार देने की 
प्रक्रियाएं व्यवस्थित रहती है। किन्तु कार्यपालिका के महत्त्व को बढाने मे संविधान की 
अस्य संरचनात्मक व्यवस्थाओं का योग भी पर्याप्त रहता है। कार्यपालिका को व्यवस्था- 
पिका के कानून वे स्थायपालिका के निर्णय लागू करने होते है। वह यह कार्य कुशलता के 
साथ कर सके इसकी संरचनात्मक व्यवस्था हर संविधान में रहती है। इस तरह कार्य- 
पालिका शासमतन्त्र को प्रमुष चालक कमानी (झाभात $फ़ागह ण॑ 80एशगगगदयायों 
7700 ॥॥0०) का काम करती है। इससे ही देश का शासनतन्त् सक्रिय बनता है। भत्तः 
कार्येपालिका एक ऐसा केर्द्र वन जाती है जहां से अन्य संस्थाओ को सक्रिय बनाने के लिए 
संकेत या सन्देश सम्प्रेषित होते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओ के सुचार संचालन के लिए 
स्वयं संविधान ही मे कार्मप्रालिका को ऐसी भूमिका के लिए संरचनात्मक व्यवस्थाएं 
रहती है । 


संवैधानिक संशोधन (0णक्लाएप॑णाव श्राप 

संविधानों को तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप रखने के लिए बार-बार 
संशोधित किया जाने लगा है। फ्रांस में 958 में बना संविधान तथा भारत मे 950 मे 
लागू हुआ संविधान अनेक बार संशोधित किया जा चुका है । एशिया व अफ्रीका के अनेक 
राज्यों मे तो सविधान आए दिन संशोधित किए जाते हैं। इन संशोघनों में एक भ्रवृत्ति 
स्वेत्र एक-सी पाई जाती है। यह संशोधन कार्यपालिका के शकित क्षेत्र में वृद्धि करने के 
उद्देश्य से उत्मेरित होते हैं। आधुनिक राजनीतिक समाज मे नेतृत्व, विभिन्‍न द्वितों में 
समन्वय तथा संधर्षरत परिस्थितियों से केवल कार्यपालिका ही निपठ सकती है। अतः 
संबैधानिक संशोधन कार्यपालिका को इस प्रकार के विविध कार्य सम्पन्त करने की शवित 
प्रदान करने के लिए ही अधिक होने लगे हैं । 


सरकार की नीतियों व समस्याओं की बढ़ती हुई पेचीदगियां (6ा०काह 
0ण्गणानव्पए ० 97%थ्यायरवयांद 2तीसंध शावे छाक्राशाओ 
विश्व के राज्यों में बढ़ती हुई अन्त.निर्भरता तथा विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा के 
कारण विश्व मे सहयोग तथा विरोध की दो अनम्यतायुक्त प्रवृत्तियों एक साथ मौजूद 
रहने लगी है। विकास की आवश्यकताएं घनिष्ठ सहयोग आवश्यक बना देती हैं जब कि 
विचारधाराओं के द्वारा राष्ट्रों की चिरप्रतिध्टित मूल्य व्यवस्था को रौंदने के घत 
गए हैं। इससे सरकारों को समस्याएं इतनी पेचीदा हो गई हैं कि उन पर चारो 
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से दबाव व खिंचाव बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह शासन नीतियों का एक पहलू से सम 
न रहकर सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन से हर नीति का सम्बन्ध हो गया है। अतः इन ऐवोद्या 
परिस्थितियों से निपटने में कार्यंपालिका ही सक्षम होने के कारण वह शक्तिकेद इसी 
जा रही है। हे 


कार्यपालिका के हस्तक्षेप का वृहृत्तर क्षेत्र त/लन्‍्क्रववे 8606 ण सिफ्ताशी 

व्राधश्थवा07) रा 

कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्न सीमित व निर्धारित हो सकता है तथा संवेधानिर+ 
राजनी तिक व्यवस्थाओं में सामान्यतया इसका कार्यक्षेत्र सुनिश्चित रहता हे कि 
संवैधानिक व्यवस्था व्यवहार में बदल-सी जाती है। कार्यपातिका को हर स्थिति गत 
हस्तक्षेप के अवसर प्राप्त रहते हैं। व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में भी इसकी घुपरठ 
आवश्यक हो जाती है । राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका व भन्‍य संस्थाएं सतत सत्र 
में नहीं रहती है, किन्तु कार्यपालिका मिरन्तर अधिवेशन में रहने वाली पंस्या है। 
समाज फी पहरेदार है, वह राष्ट्र की रक्षक है, वह सम्पूर्ण प्रशासव तथा तैना $ 
अधिष्ठान्नी है, इसलिए उसका हस्तक्षेप हर स्थिति व स्थात पर होना स्वाभाकि है। 
कहीं कुछ हो रहा हो भौर उसका देश, समाज व जनता पर कुप्रभाव पड़ने | 
हो तो कार्पालिका को तुरन्त सक्रिय होता होता है, क्योंकि, इसकी निष्कियता ड़ 
इसको क्षमा नहीं किया जाता है अतः कार्यपालिका के शासन में हस्त के अवसरों कि 
क्षेत्र मे अप्रत्याशित वृद्धि के फारण इसका महत्त्व अन्य संस्थाओं के मुकाबले में बढ़ता र' 
रद्द है। 


की सम्मावतों 


'रिक प्रतिवदती 


सशक्त केन्द्रीकृत कार्यवालिका की अवधारणा से वैचा। ता 


(0०० ०हवंवव 0०्रग्मांपगवा७ जंती धार एगाव्व्ख गे शाणड 874 02 

परत 8ड5९८प्रप॑एछ) हु क्वि 

जदिल मानव सम्बन्धों वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं मे सर्वक्न ही अप 8० 
मेतुत्व के स्थान पर व्यक्षित-विश्ेेष के नैतृत्व को थरेष्ठतर भावा जाने सा है। । झठः 
नैतृत्व में उत्तरदायित्व को ठीक निश्चित (ज्रंग्रकृर्णाय0 कदता कठिन होता अ 
आधुनिक मानव वैचारिक दृष्टि से ऐसी कार्य पालिका चाहता है, जो शक्तिगाती, 
तथा सुनिश्चित रूप से अवस्थित (]0८४८०) की जा सके । मनुष्यों की इसी हा 
परिणामस्वरूप कार्यप्रालिका में शक्ति-केन्द्रण जन-इच्छा का प्रतिफत ही मर बता 
में हर घटना या दुर्घटना का दृढ़ता कझे साथ मुकाबला किया जा सके, हमे तो 
करार्यपालिका को आवश्यक सस्ती व शक्ति मुक्त देखना पसन्द करती है। ने मा 
हऐेस्ड्रीटूत कार्यपालिका की पारणा से वैचारिश प्रतिवद्धता भी कार्यवातिंदी *' 
में शकिति-केस्द्र यना देती है। 
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एकल नेतृत्व में उत्तरदायित्व निहित करने की मानवीय प्रवृत्ति (प्र्माका 

बशराए॥58 40 एशाए6 ऐिट5छणाअंज[ए क07 ],6400507  अंगडो 6 एलइ07)) 

व्यक्तिगत दृष्टि से मनुष्य हमेशा ही एक व्यवित का मेतृत्व ही पसन्द करता है । हर 
मनुष्य में अन्त.प्रेरणा एकल नेतृत्व की ही रहती है। अनेक व्यक्तियों के नेतृत्व 
से व्यवित की मवोवैज्ञानिक भावना बेमेल पड़ती है। यह विचित्र बात है कि व्यक्ति 
अन्य सब दृष्टियों से अपने जीवन में अनेकता व अतेकों का साथ, सहयोग और 
सहायता चाहता है, किन्तु जब नेतृत्व का प्रश्न आता है तो वह एक से अधिक नेता 
उसके जीवन के संचालक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नही होता है । 
राजनीतिक नेतृत्व तो मानव एक ही व्यक्ति में निहित देखने की प्रवृत्ति रखता है। 
यही कारण है कि लोकतान्त्रिक शासनों में स्वत, राष्ट्रपतियों या प्रधान मन्त्रियों मे 
शक्ित को केन्द्रित होते देने में आम आदमी की अन्त-प्रेरित भ्रवृत्ति सहयोगी होती जा 
रही है । व्यवित अपने देश का एक नेता चाहता है जिससे वह राष्ट्र को एक सूत्र मे पिरोए 
रखे, दृढ़ता के साथ राज्य को आगे बढाएं और उसके लिए राष्ट्रीय भहं (६७४०) का 
प्रतीक बने । व्यक्तियों की इसी प्रवृत्ति के कारण विकासशील राज्यों में लोकतन्त्न 
व्यवस्थाओं को सबसे बड़ा खतरा रहा है । इन देशों में राजनीतिक दलों व राजनीतिक 
नेताओं की आपसी खींचतान में या तो एक सर्वेमान्य नेता उभर आता है अन्यथा इसके 
अभाव में जनता लोकतन्त से उकताकर तानाशाद्वी का रास्ता श्रशस्त करने में सहायक 
हो जाती है । यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एकल नेतृत्व केवल आम जनता 
द्वारा पसन्द किया जाता है। राजनीतिक समाज के अभिजन हमेशा ही इस प्रकार के 
नेतृत्व के विरुद्ध रहते हैं। इस कारण समाजों में इस प्रकार की दो परस्पर विरोधी 
प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं, किन्तु अधिकांश जनसाधारण अपने नेता के रूप में एक ही 
व्यक्ति को देखना चाहते है । यही कारण है कि आधुनिक चुनाव कम से कम संसदीय 
प्रणालियों में, विशेषकर ब्रिटेन में एक व्यक्ति भावी प्रधान मन्ती, के इदे-गि्द होने लगे 
हैं। भारत भी इसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत में 977 के आम चुनाव 
श्रीमती इन्दिरा गांधी के इदे-गिर्दे हो लड़े गए थे। अतः इस भावना के कारण कार्ये- 
पालिका अध्यक्ष सर्वाधिक शवित सम्पन्न व चोटी का नेता बनकर कार्य पालिका को शक्ति 
केन्द्र बना देता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालन व विदेशी नीति (00086०८ ० ए०ःल॑हग 
किए बात ए07शंहा ए0००शे हर ५ 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के संघालन व चिदेश नौति का क्षेत्र ऐसा है जिसमें मुख्य कार्य- 
पालिका अत्यधिक सक्रिय तथा अशतः स्वतन्त्र होता है। एलेन बाल ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है कि विदेश नीति में “स्वतन्त्रता की मात्रा अशंत. इसत्निए है कि विदेशी मामलों 
पर किसी निर्वाचन के दौरान कम प्रभाव पड़ता है और अशंतः इस लिए कि विदेशी मामलों 
में काये की तीम्र गति और गोपनीयता की आवश्यकता रहती है। 962 का क्यूबाई 
प्रक्षेपास्त्त संकट इस बात का उदाहरण है कि कितनी जवाबी तेजी और देयक्तिक निर्णय- 
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कारिता से केनेडी और झा इ्वेव ने कार्य किया। राष्ट्रपति कैनेडो के लिए तद इसा 
बहुत कम अवसर था कि वह अमरीको शासन-व्यवस्था के अन्य शकित केदों से पार 
करते या उनसे स्वीकृति लेते, यद्यपि वह वरावर अपनी सक्रियताओं को जनता है बारे 
समझाते जा रहे ये ।!* श्रीमती इन्दिरा ग्रांधी के द्वारा 7970-) में बंगला देश मुक्ति 
युद्ध के समय बिजली की गति से निर्णय लिए गए और युद्ध संचालन किया गया था 
विदेश नीति में कार्यपालिका ही संचालक व मियस्त्क रहती है। इस सम्बंध मे बह 
विल्सन ने 908 में (राष्ट्रपति बनने के कुछ वर्ष पूर्व) ठीक ही कहा था, "राष्ट्रपति री 
शक्तियों मे एक सबसे बड़ी शक्तित” राष्ट्र के बैदेशिक सम्बन्धों पर उसका जियस्त्रंध है। 
समग्र होता है ।7* ) 

कार्यपालिका की शवित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन में नियन्तित रही धथ 
सकती है। आधुनिक तनावपूर्ण विश्व में घटनाक्रम इतनी तेजी से झलते व बदलते हैं हि 
किसी भी प्रकार की कार्यपालिका के लिए नियन्त्रित अवस्था में कार्य करना कदित हा 
है। इस सन्दर्भ में एक देश के बहंव गौरव का प्एत उलझा रहने के कारयदा 
पालिका करीब-करोध पूरी स्वतन्त्रता व छूट का प्रयोग करते हुए विदेश नी कर 
सचालम कर सकती है, गोपनीमता की भी भूमिका कम महत्त्यपूर्ण नहीं रहती है। रि 
नीति, राष्ट्रीय हितों वे राष्ट्रीय सम्मान की पूर्ति के सक्य से प्रेरित रहती है।' यही रा 
है कि विदेश नौति सम्बन्धी प्रश्नों पर केवल सेद्धान्तिक नियस्तण ही रहते हैं। ४877 
में कार्यपालिका समझौते व सधियां तक स्वतन्त्रता पूर्व करने लगी है। 920 * ३ 
के राष्ट्रपति घुडरो विल्सन के प्रयत्नों से नि्ित राष्ट्र सथ की सदस्पता की अमरीरी 
सीनेट ने पुष्टि नही की थी पर आज के विश्व में गह सब सही नहीं रह गषाहै। यार 
भूतपूर्व प्रधान मन्त्र स्व० लासयहादुर शास्त्री ने ताशकंद में तथा श्रीमती इखिय 5 का 
ने शिमला में वाकिस्तान के साथ महत्त्वपूर्ण समझौते करके इस बात की पुष्टिर! ई« 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालन कार्यपालिका का ही विशेषाधिकार है। भें, है 
पालिका को शक्तिशाली बनाने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण अस्तर्राष्ट्रीय समर” 
रांयासन में उसकी अवैक्षाकृत स्वतस्तवता व उससे अपेक्षित दुृढ़ता है। 


संचार साधनों का योगदान व प्रवार की भूमिका (टल्माशिशए र्धं 
$९३४ ण॑ एकगण्रंव्याणा शत २०९ ० ए०ए१आँआ) ह्ह शायर, 
संचार साधनों के विकास ने कार्यपालिका को सोधे जन-सम्पई में ला 228 ह्प्शार पु 

टेलोविजन (दुरदर्शन), टेलीफोन तथा प्रेस वेः माध्यम से फार्यवालिश मे तो 

के लिए जनता के प्रह्ठि सीधा उत्तरदायित्व निभाने लगी है । बायंपालिरा बी ४ हि 

में बूद्धि के इस तस्य मो तरफ राजनीतियास्त्र के विदानों का ध्याव भी मां रा 

यया है। परन्तु मेरी दृष्टि में कार्यंवालिरा की णवित केसर बनते में धार हैआार 
3703,, फ़ 87- 
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प्रचार (90992870709) का सर्वाधिक योग रहता है। आज राष्ट्रपति व प्रधान मन्त्ती हर 
देश में बार-बार जनता को रेडियो के द्वारा सम्बोधित करने लगे हैं । दुरदर्शन के माध्यम से 
कार्पपालिका अध्यक्ष जनता के सामने पेश होने लगे है। जिन देशो मे संचार साधनों पर 
सरकारी नियन्त्रण नही होता वहां भी का्यंपालिका का प्रचार सर्वाधिक होता है। संचार 
साधनों ने कार्यपालिका को हर बात में जनता के निकटतम ला दिया है। कार्यपालिका व 
जनसाधारण के बीच यह सम्पर्कता तथा कार्येपालिका के पक्ष मे प्रचार, हर देश के मुख्य 
कार्यपालकों को शक्ति केन्द्र बनाने में सहयोगी रहा है। एलेन बाल ने इस सम्बन्ध में 
टीक ही लिखा है कि 'जन सम्पर्क माध्यमों का उपयोग करने के अवसर तथा प्रचार की 
सुविधा कार्यपालिका शवित को मजबूत बनाने वाला महत्त्वपुर्णं घटक है--ठेली विजन का 
इस्तेमाल करने में दगाल उस्ताद थे और अपने द्विवर्षीय प्रेस सम्मेलनों को करने में 
वह सावधानी बरतते थे ।!!* इससे राम जनता पर बहुत गहरी छाप पड़ती है। उनके 
लिए कार्यपालिका ही सब कुछ वन जाती है। 
कार्यपालिका व विशेषकर मुख्य कार्यपालक का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि सम्पूर्ण 
राजनीतिक व्यवस्था मे वह ही चेतना-केन्द्र हो गया है। उपरोगत तथ्यों ने अवश्य ही 
कार्यपालिका में शित केन्द्रण को प्रोत्साहित किया है। इनके अलावा भी अनेक बातें ऐसी 
हैं जिनसे कार्यपालिकाओं का महत्त्व बढता जा रहा है। मुख्य कार्यंपालकों का व्यक्तित्व, 
सरकार के अन्य सदस्यों के साथ उनका सम्बन्ध, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का उनका 
मिए०्य, जन कल्याण के लिए साधन जुटाने में उद्यमशीलता, कार्य पालिका की स्थिरता, 
कार्यपालकों की कूटनीतिज्ञता तथा हर परिश्यिति का चतुराई व कभी-कभी चालाकी 
से सामना करने की दक्षता ने कार्यपालकों को राजनीतिक मंच का “रिंग मास्टर' बनाने में 
सहायता की है। ला पालोम्बारा ने तो यहा तक लिखा है कि कार्यपालकों की शक्ित में 
वृद्धि फा कारण उनकी चालबाजी, जोड़-तोड़ व कपट-प्रबन्ध करने की क्षमता व योग्यता 
है ॥7 
मुख्य कार्यपालक व्यवस्थापिकाओं का सहयोग प्राप्त करने की क्षमता रखता है। 

उनको धमकी तक देने मे नहीं हिंचकिचाता है, उनको अपंग बनाकर इन्हे उससे सहयोग 

फरने के लिए मजबूर कर सकता है । अमरीका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट व 

ट्रूमेन मे ऐसा अनेक बार किया था। इन सब तथ्यों के अलावा एक बात निवियाद है कि 

कार्यपालक ही देश का नेता, राष्ट्र का प्रतीक, सरकार का अधिकृत प्रवक्‍ता, राजनीतिक 

व्यवस्था का संयोजक व समाज की एकता तथा राष्ट्र के अह का रक्षक होता हैं । सत्ता 

कार्यपालकों का वढता हुआ महत्त्व व उनके पद में अप्रत्याशित शवित केन्द्रण वर्तमान 


परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम है। 
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रहे हैं। राजनीति से सम्बन्धित अभिवृत्तियां अभी भी लोकिकीकृत नहीं हो पाई है। 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की इन विशेषताओं का कार्यपालिका पर सर्वाधिक प्रभाव 
पड़ा है। 
कार्यपालिका नेतृत्व गुट कलह के कारण अस्थिर हो सकता है। नए राज्यो में राज- 
नीतिक ढांचा व तत्त्व बहुत बड़ी खाई से पृथक बना हुआ है। इस कारण, कार्यपालिका 
के सगठन के पश्चिमी प्रतिमान को अपनाकर व्यवस्थित की गई कार्यपा लिकाएं अभी तक 
उनके अनुरूप भूमिका व कार्य सम्पन्न करने में असफल रही है । इन देशों में कार्य पालिका 
अध्यक्ष करिश्मे व चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले नेता होते है। संसदीय प्रणालियों में भी 
प्रधान मन्त्ी एकल कार्यपालिका की तरह बेरोकटोक निर्णय लेकर उन्हें लागू कर सकते 
हैं, किन्तु यह बात केवल एक पीढ़ी (ह०४९८४०४४०४) के नेताओं पर ही लागू होती है । 
राष्ट्रीय आान्दोलनों के लम्बे कालों में ऐसे देव-तुल्य नेता जन-मानस मे समा गए थे। इस 
कारण स्वतन्त्तेता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको 
आदर व असाधारण प्रतिभा का प्रतीक ही नही वरन राष्ट्र का पिता मान लिया गया 
था। जोमों केन्याता, सुकारनों, बोगिवा, नासर, नेहरू, ऐनक्रूमा, नेरेरे, लुब॒म्बा, शेख 
मुजीब, जिन्‍ना, यू नू, टीटो इत्यादि अनेक कार्यपालिका अध्यक्ष ऐसे ही अद्वितीय 
व्यक्तित्व के कारण लम्बी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर छाये रहे और इनमे 
से कुछ आज भी छाये हुए हैं। इन काय्यंपालिका भ्ध्यक्षों की शक्तियां असीमित रही हैं। 
राष्ट्रीय नव-निर्माण के लक्ष्य से उत्प्रेरित नेतृत्व के बाद नवोदित राज्यो में कार्यपासिका 
के अध्यक्ष, दलीय जोड़-तोड़ या सैनिक क्रान्तियों से सत्ता हथियाने वाले सेनापति बनने 
लगे और कायं पालिका मंरचनाओं मे उयल-पुथल की जाने लगी । 
पिछली दो शत्ाब्दियों में नवोदित राज्यों में कार्यपालिका अंग व्यक्तिपरक बन गया 
है। एक ही राजनीतिक भेता, राजनीतिक सक्रियता के सभी पहलुओं का नियस्त्रक, 
निर्देशक व अभिभावक बनता जा रहा है। इन देशों में अधिकांश कार्यपालिका अध्यक्ष 
संस्थागत नियन्त्रणों से अपने आपको मुक्त करने में सफल हो जाते हैं। राजनीतिक 
प्रक्रियाओं मे सुनिश्चितता के अभाव के कारण यह बन्धनेकारी प्रभाव नही रथ पाती है। 
इन देशों के बहुल समाज परस्पर विरोधी व अधिकतर सधपंशील शक्तियों के तनावों व 
थिचावों से श्वस्त रहते है। राजनीतिक व्यवस्था में विधान मण्डल ऐसी विपम 
परिस्थितियों के कारण संयोजनकारी भुमिका निमाने में सवंधा असफल रहते हैं। अतः 
कार्यपालिका ही ध्यान का केर्द्र व व्यवस्था स्थापना के लिए आशा की किरण रह जाती 
है। इससे का्यपालिका अध्यक्ष तानाशाह की सी स्थिति में आ जाता है। राजनीतिक 
संरूपण वैचारिक आधार पर स्थापित नहीं होने के कारण राजनीतिक व्यवस्था में 
विभिन्न संस्थाओं व प्रक्रियाओं के समन्‍्वयकर्तता नही बन पाए हैं। इन देशों में प्रतियोगी 
दल्ष प्रणाली आवश्यक सहिष्णुता के अभाव में अस्तव्यस्त होते-होते एक दल पद्धति की 
परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं। एक दल की स्थापना व उसका एकाधिकार कार्य- 
पालिका की प्रवृत्ति में मौलिक अन्तर खा देता है। इस ध्रकार के दल का केवल दिघाव। 
ही रहता है। कार्यपालिका अध्यक्ष अपनी सत्ता की वेघता के लिए चुनावों का ढंग इसी 
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दल के माध्यम से करने लगे, किन्तु सभी “विकासशील राज्यों के बारे मे हू 
सामान्यीकरण खरे नहीं उतरते हैं। अनेक राज्यों में स्वतन्त्॒ताएं व दल प्रतियोगिता की 
वास्तविक परिस्थितियां बनाए रखने के संस्थागत साधन उपलब्ध रहते हैँ। मैविसको, 
भारत व श्रोलका इस के उदाहरण हैं। हि 

कुछ राज्यों में विकास की आवश्यकताओं के लिए देश की सम्पूर्ण शक्तियों के समुचित 
उपयोग की व्यवस्था करने का कार्य प्राथमिकता का माता जाता है। इस प्रररे 
शासनों में अनेक दलों की विलासिता (07079) को निरयंक माना जाता है। बात. 
फार्यपालिका केवल एक ही दल को अभिनव समाज की स्पापता में सहायक यल््र के 
में पर्याप्त मानती है। इस कारण, विकासशील राष्ट्रों में अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ काएं- 
पालिका अध्यक्ष आज भी जननायक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका विभाते हैं। उदाईए 
के लिए, सितम्बर 976 में मिश्र के राष्ट्रपति सादात के दुसरे कार्यकाल के सम 
हुए लोक निर्णय में करीब-करीब शत-प्रतिशत मतदाताओं ने उनको पुनः हि राष्ट्रपि 
बनाने के पक्ष में मत व्यवत किया या। अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों में देसी का्यरातिकए 
हैं। केनेध कुआन्डा, केन्याता, मेरेरे तथा सादात ऐसे ही कार्य पालिका अध्यक्ष हैं । ते 

विकासशील राष्ट्रों में कार्यपालिका प्रतिमान अभी भी सुस्विर नहीं हुए हैं। $ (8 
नेतृत्व के दृश्य से टहने पर अनेक राज्यों में कार्यपालिका अध्यक्ष, संस्थागत चेन 80 
की दृढ़ता के अभाव में, सामान्य ढंग से चुनकर नहीं आ पाता है, और अधिकतर की है 
पालक-पद तानाशाहों के हाथ में चला जाता है। इस प्रकार, नवोदित राष्ट्रों मं का 
पालिका सामान्यतया नियन्त्रण-मुक्त ही रहती है। व्यवस्थापिकाएं इत देशों मे 
नाम से ही रह गई हैं । न्‍्यायपालिकाओं पर महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर कार्यपाकिती, 
शर्त केन्द्रण में बेरोकटोक हो जाती है। अतः नवोदित राष्ट्रों मे लो 
मधिकतर विश्वेष व्यक्तित्व उन्मुखी बन गई है। इन समाजों में गत्तव्या, मूल्यों हि 
'नोम्से' के बारे मे असहमति, संविधानों में आये दिन के आधारभूत हैरफेए 227 डे 
संस्थाओं की भूमिकाओं मे विभिन्‍नीकरण का अभाव, राजनीतिक दलों का रा 
हाथ में कठपुतली की तरह रहना, व्यवस्थापिकाओं का नीति-निर्धारण हें बी: गंडा 
नीतिक णोड़-तोड़ में संलग्न रहना, जनसाधारण की उदासीनता और हर 2ी2 मम 
अनुत्तरदायित्वपूर्ण व स्वार्थी व्यवहार, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर ह) पि 
डालते हुए उन्हें तवाव व छिचाव की अवस्था में ध्रकेल देते हैं। इस प्रकार लुढ 
स्थितियों में केवल कायंपा लिका और इनमें भी विशेषकर मुख्य कार्यपालक कप 
व्यवस्था को एक सूत्र में विरोये रखने का माध्यम रह जाता है। यही कार कतो 
पिछली एक शताब्दी मे अधिकांश विकासशील राज्यों में कायपालिका शक्तिय ग 
मुख्य कार्यपालक में केन्द्रित हो गई हैं। इन सभी राज्यों मे संविधान से ह्लि 
पालिका, राजनीतिक दल भौर मन्विमण्डल या सलाहकार मण्डल पाएं जाते रह हे है। 
इन सबके द्वारा वे भूमिकाएं नही विभाई जाती हैं जो इनके लिए 22 7 हाएके 
यह मुरुय कार्यंधालकों के इशारों पर, उनकी इच्छा के अनुरूप ही काय सरकारी शासरों है 
इन देशों में मुख्य कार्यपालक सब प्रकार के निमन्‍त्नणों से मुक्त, सर्वाधिक 
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भी अधिक शवितशाली बन गए है। सर्वाधिकारी राज्यों मे राजनीतिक दल के द्वारा 
कार्यपालिका पूरी तरह नियन्त्रित रहती है, किन्तु विकासशील राज्यो मे राजनीतिक दल 
नियन्त्रक न होकर मु्य का्यपालक की महत्त्वाकाक्षाओं को पूरा करने का दिखावटी यन्त 
मात्र रहता है। ऐसी स्थिति में विकासशील देशों भें कार्यपालिका के भावी रूप के थारे 
में निश्चित रूप से कुछ भी कह सकना सम्भव नहीं है। जनसाधारण में शिक्षा, मही 
बर्थो में राजनीतिक चेतना व राजनीतिक प्रक्रियाओं में रथायित्व आमे पर ही इन देशों 
में कार्यपालिकाओं के संगठन, कार्यों, भूमिका व महत्त्व का स्थायी रूप उभर सकेगा। तब 
तक अधिकांश विकासशील राज्यों में कार्यपालिका राज्य रूपी जहाज की एक मात्र 
संचालक बनी रहेगी । इन देशों में मुझय कार्यपालिका पद पर आने वाला हर व्यवित, 
पद सम्भालते ही अपनी गद्दी को सुदृढ़ बनाने मे लग जाता है और अपने पद पर आते 
दाली हर चुनौती से निपटने के लिए सत्ता का उत्तरोत्तर केन्द्रण अपने में करता जाता 
है। इन देशों में चुनाव या तो होते हो नही और जहा होते है उनमें से कुछ अपवाद- 
स्वरूप छोड़ दिए जाएं तो बाकी सब मे प्रतियोगी मुकाबले के अभाव में कार्यपा लिका!8 
को कोई चुनौती नही दे पाते है। अतः विकासशील राज्यो में कार्यपालिकाओं के बारे में 
कोई सुनिश्चित सामान्यीकरण करने का प्रयास कम से कम वर्तमान अवस्था में असम्भव 


हीहै। ' 


कार्यपालिका और नौकरशाही 
(&६४६८ए्ा५४४ #४० 98ए88&७ए९१४७९०१५) 


राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण ने राजनीतिक कार्यो में अत्यधिक वृद्धि और 
विशेषीकरण ला दिया है। व्यवस्थापन, कार्यपालन और स्यायपालन कार्यों के परम्परा 
गत प्रतिमान अपने आप में साम्राज्य बन गए हैं, किम्तु इन सबमे कार्यपालिका की 
संरचनाओं व अधिकारियों मे सर्वाधिक वृद्धि हुई है। राज्य के वृद्धिपरक अधिकार 
क्षेत्र का वास्तविक असर कार्यपालिका पर हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्यों में कार्य- 
पालिका के कार्य न केवल बढ गए है वरन विविध प्रकार के भी हो गए हैं। कार्यपालिका 
के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सहायता देने के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों का जाल 
सा विछता जा रहा है। इन सिविल कर्मचारियों को ही नौकरशाही के नाम से पुकारा 
जाता है। कार्यपालिका एक तरफ, नीति-निर्माण में इनकी सहायता लेती है और दूसरी 
तरफ, नीतियो के क्रियान्वयन के लिए भी उन पर निर्भर करती है। शासन-संचालन में 
इनकी भूमिका के महत्त्व के कारण ही अनेक विचारक नौकरशाही को सरकार की 
'चोथी शाखा! तक कहने लगे है । * 
लोकतान््रिक समाजों में ही नही सभी प्रकार के राजनीतिक समाजों में कार्यपालिका 

20064, 55 [.ब०६३, ।ल्‍च०० आव॑ 3 ट़ ०पदार ॥0॥ एल! (गणएनांपर: तत्णणरों 
९००७९६३५. 
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का कार्य बदलती हुई जन आवश्यकताओं को पहचान कर उनके अनुसार काय॑ करा है, 
किन्तु विधायक व कार्यपालक हर राजनीतिक समाज में बदलते रहते है। उतरा 
पदों पर आना विशेष योग्यता या विशिष्ट अनुभव के आधार पर नहीं होता है। 
उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य मन्‍्त्ती के पद पर नियुक्त होने बाल व्यक्ति के लिए डावहरी 
की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था में . कार्यवालिका अपने उत्तर 
दायित्वों को कुशततापूर्वक पूरा कर सके इसके लिए लोक सेवक ही सहायक होते है। 
कार्यपालिका का कायें व्यवस्थापिका द्वाय निर्धारित व पारित कानूनों के अनुसार द्य 
का शासन चलाने का है। इस काये में उनके सहायक लोक सेवक ही नौकरशाही धर क्‍ 
जाते हैं। वैसे तो ऐसा लगता, है कि लोक-सैवक कार्यपालक के आदेशों के क्रिया 
में ही संलग्व रहता है, किन्तु वास्तविक स्थिति कुछ भिल्‍्त|प्रकार;की ही होती है। 
नौकरणाही का “नीति निर्धारण” में गहरा हाथ रहता है, - वर्योंकि सावंजनिक नौति 
प्रायः ऐसी तकनीकी जटिलताएं होती है कि उनके लिए विश्येप,ज्ञात की आवारा 
पड़ती है। व्यवस्थापिकाओं मे अस्तुत किए जाते वाले विधेयक नौकरशाही के दवाएं 
तैयार किए जाते है। कार्यपालिका तो केवल नीति निर्देश देकर बाकी धारा कराये रे 
पर छोड़ने के लिए मजबूर होती है। विधेयकों का प्रारूप तैयार; करना अपने आप 
अत्यन्त पेचीदा व विलिप्ट कार्य है जिसे अनुभवी विश्येपश्ञ ही कर सकते है। झा ते 
कार्यपालिका विधेयको के प्रारूप तैयार कराने में तो पूरी तरह नौकरशाही 7२ वि 
रहती है । 4 0... 7५ बे नौडर 

402 द्वारा पारित विधेयकों की लागू करने में भी कार्यपालिका की नौकर 
शाही पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस सम्बन्ध में नौकरशाही हैं! यह गा ह्ी 
कि विधियों को व्यवहार मे किस प्रकार क्रियात्वित करना अधिक 2 कक 
तरह, प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक कार्यपालक को 2202/400 के लिए की हैं 
आंकड़े प्रदान करते है व निर्मित मीति के क्रियान्ययन की समस्याओं का उत्लेध | ही 
कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीति को क्रियान्वित करने के संदर्भ में अपने हक 
आवश्यक निर्देश देने, उनके कार्यों का विरीक्षण करने और अन्य उपायों कफ 
कार्यक्रम को पूरी गति देने का काम लोक प्रशासन ही करते है । यह नीविं को पम्प 
भर उसके क्रियान्वयन में कार्यंपालिका के महत्त्वपूर्ण सहायक और उसको हसखनित 
प्रभावों से सतर्क॑ रखने का कार्य करते हैं। कार्यपालिका राजनीतिक दलों से बह 
रहती है, उसका दल के बैचारिक प्रभाव में रहना स्वाभाविक है। इस 228 मं नौईए 
रहते हुए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रेरित रहें यह आवश्यक नहीं। ऐसी अठः हुए दैश मे 
शाही ही तटस्प, विशिष्ट और अनुभवजन्य संरचवा रह जाती हैं। #7 
कार्यपा लिका नौकरणाही पर अधिकाधिक आधारित रहने लगी है ! ् विगेवा: 

कार्यवालिका की तोक सेवकों पर निर्भरता अनेक कारण क विधा गौड़ 

कार्येपालिका की विधिष्ट प्रकृति के कारण इतनी बढ जाती है कि अनेक पा झील ही 
शाही को ही देश का वास्तविक शासन मानते लगे हैं। मंत्रीमण पक | 
दृष्टि से सामास्यतया अनभिज्ञ रहते हैं जबकि लोक सेवकों में प्रशास 
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विधिष्टता होती है। मंत्री यधपि अपने विभाग के अध्यक्ष होते है, किन्तु विभाग के 
वास्तविक अनुभवों और प्रशासनिक बारीकियों का उन्हें प्राय. ज्ञान नही होता है, 
क्योंकि मंत्री पद पर उनकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है। राजनी तिक कार्य- 
पालिका का कार्यकाल या तो निश्चित अवधि तक के लिए होता है या केवल उत्तरदायित्व 
निभाते रहने तक रहता है। कार्यपालिका को राजनीतिक प्रपों में उलझे रहना पड़ता 
है इससे वह प्रशारान के वास्तविक कार्य को संचालित करने मे बहुत कम समय दे पाती 
है। कार्यपालको का अधिकांश समय संसद, जनता एवं अन्य सामान्य सावंजनिक 
समारोहों में ही लग जाता है। अतः राजनीतिक कार्यपालिका सभी प्रतिभाओं से मुक्त 
होते हुए भी प्रशासनिकक्षेत्र में 'नोसिखिए” व 'अविशेषज्ञ' की तरह ही रहती है। 
कार्यवालिका की प्रशासनिक अनभिन्ञता के सम्बन्ध में मुनरो ने ठीक ही लिखा है कि 
“कई अवसरों पर ब्रिटेन का युद्ध मंत्री कोई दार्शनिक या देश का नौसेना मंत्री कोई 
व्यापारी था बैरिस्टर और व्यापार मंत्री विधालम का प्रोफेसर रहा है। वित्त मंत्ती के 
सम्बन्ध में तो यह आशा की ही जानी चाहिए कि इस पद पर कोई ऐसा व्यकित ही 
नियुक्त किया जाये जो वित्त की वारीकियों से परिचित हो, पर नहीं, भनेक वार वित्त- 
मंत्रियों के पद पर ऐसे व्यवित भी रह चुके हैं जो पेशेवर राजनीतिज्ञ या वकील ये !” इसी 
प्रसंग मे सिडनी लो ने ब्यंगात्मक ढंग से लिखा है कि “वित्त मत्नालय मे द्वितीय श्रेणी के 
लिपिक का पद प्राप्त करने के लिए एक युवक को अंकगणित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना 
पड़ेगा, पर वित्त मंत्री अधेड़ उम्र का एक ऐसा साधारण व्यक्ति भी हो सकता है णो 
अंकों के विषय की अपनी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी को भी भूल चुका होता है। 
कार्यपालिका की इस प्रकार की प्रशासनिक अनभिज्ञता नवोदित राज्यों में तो अतेक 
बार हास्थास्पदता की हद भी पार कर जाती है। इन देशों मे अचानक ही कोई सेतिक 
शासक क्रांति करके कार्यपालिका अध्यक्ष बन बैठने पर उसका प्रशासनिक क्षेत्र में 
नियंत्रण व निर्देशन विचित्र रूप घारण कर लेता है किन्तु अगर ऐसे राजनीतिक समाजों 
को अपवाद रूप मे एक तरफ कर दें तब भी, अधिकांश राज्यों में राजनीतिक कार्य- 
पालिका प्रशासमिक दृष्टि से अनभिन्न ही रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जब अफ्रीकी 
देश घाना स्वतंत्र हुआ था तब देश में कुल एक दर्जत स्नातक (अफ्रीकी) ही थे। इन 
देशों में कार्यपलिकाओं की अस्थिरता व नेतृत्व के लिए विभिन्‍न प्रत्याशियों मे अनावश्यक 
होड़ व दौड़ के कारण, लोक सेवक ही घास्तविक शासक बन जाते है। लोक पे 
प्रशासन से सम्बन्धित हर बात से सुपरिचित रहते हैं ॥ उनका प्रशासन सबंधी प्रशिक्षण 
ओर अनुभव उन्हें शासत कार्य का विशेषज्ञ बना देता है। उनकी नियुवित भी योग्यता के 
आधार पर होती है, उनका प्रशिक्षण होता है तथा वे स्थायी रूप से अपने पद पर बने 
रहते है। एक ही भ्रकार का कार्य लम्बी अवधि तक करते रहने के कारण और अधिका- 
धिक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने के उपयुक्त अवसरों के मिलते रहने के कारण, लोक 
सेवक विभागीय दांव-पेयों को भली-भांति समझने लगे है। इससे उनकी श्रेप्ठता निखर 
जाती है भर वे कार्यपालिका शवित के वास्तविक संचालक बनने की स्थिति में था 
जाते हैं । * 
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इससे कार्मपपरालिका और नौकरणाही के पारस्परिक सम्बन्धों या प्रश्व उठ खड़ा होश 
है। इस प्रश्न पर विद्वान एकमत्त नही हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि लोक सेकक 
अपने विशिष्ट अनुभव, सम्दे कंकाल और प्रशासनिक दांव-पे्चों में दक्षता के कारण 
कार्यपालिका पर हावी हो जाते है। वे प्रशासन के सर्वेसर्या बन जाते हैं और कार्ययातिरा 
अध्यक्ष केवल हस्ताक्षर करने वाने यंत्र मात्त रह जाते हैं । मंत्रीगण नौकरशाही के पोतों 
पर चलने के लिए मजबूर हो जाते है और व्यवहार में कार्यवालिका के स्थान पर रजः 
नीतिक प्रक्रियाओं पर उसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है, किस्तु अनेक विद्वरिस 
विचार से अपहमति प्रकट करते हैं। उनके अनुसार नौकरणाही के आधिपत्य की वाह 
करना आमक है, क्योकि वाध्तविक निर्णय शक्ति कार्यपालिको में ही निहित रहती है। 
इस विचार के समर्थक विद्वानों का कहना है कि नी ति-निर्धा रण और नीति की क्ियाखत 
दो अलग-अलग वातें हैं। देश के लिए नीति-निर्धारण के कार्य को सम्पल करे मे 
प्रशासनिक बारी कियों के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है! उदाहंरा के तिए, 
भगर पक विदेश नीति के प्रमुख सिद्धास्तीं का निर्धारण करना हो तो उसके तिए 
केवल दुरदर्शिता, भविष्य के विश्व का पूर्वाभास तथा भारत के राष्ट्रीय हितों का सामल 
ज्ञान ही पर्याप्त रहेगा | कार्यपालिका के द्वारा नौति-निर्धारण में निर्णय करने को क्र 
की ही आवश्यकता होती है। इसके लिए न विश्येप प्रशिक्षण आवश्यक है और न ही 
प्रशासनिक बारीकियों का ज्ञान सहायक होता है। 

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्येवालिका के सदस्य लम्बी बवर्धि 
के सार्वजनिक प्रशिक्षण और जनता की कठोर परख के बाद धीरे-धीरे चोटी के पदों वर 
पहुंचते है। लोकतम्त्र व्यवस्थाओों में कोई भी व्यक्ति लम्बे सार्वजनिक व॑ राजनीतिक 
जीवन के उतार-चढावो के अनुभव बिना ऊपरे की तरफ नही बढता है। बत. मई केवल 
आति ही है कि कार्यवालिका अनुभव रहित, अनभिन्न व नौसिखिये लोगों का संगठन है! 
कार्येपालिका में चोटी का पद तो केवल वही व्यवित प्राप्त कर पाता है जिसने वर्षों करे 
सार्वजनिक नेतृत्व किया हो और इस नेतृत्व की प्रक्रिया में वह समाज की कसौटी पर यो 
उतरा हो | ऐसे अनुभवी, शक्तिशाली एवं प्रतिभा सम्पस्त व्यवितत्व वाला कार्यरत 
सभी प्रशासनिक समस्याओं को अपने सामान्य विवेक से समस लेता है ओरउककेसक 
घान के लिए लोक सेवकों पर आश्रित नही रहता अपितु अवसतरानुकूतत निर्णय 
लोक सेवकी की उन निर्णयो की लागू करने का आदेश दे देता है नेहरू, विस्सटर्न चकित 
केनेडी, डिगाल, सरदार पटेल, नासिर, सुकार्णो, स्टा लिन, यू मूं और शेख मुंजीव ऐसे ग्ि 
थे जिनसे सम्पूर्ण प्रशासन सतके व सचेत रहता था | “कई कार्यपासक शक्तिशाती 
व्यवितत्व के धनी तहीं होने पर भी अपनी लोकप्रियता के बल पर लोक सेवकी पर 
रहते है। इस सम्बन्ध में यह वाव भी ध्यान देने की है कि स्वविवेक 
अधिकार तो केवल कार्यपालिका का ही होता है। अतः रेमजैम्यूर के 
मत नही हो सकते कि नीति-निर्माण, निर्णय और उनके क्रियाल्वयन 
पर नौकरशाही का प्रभाव इतना अधिक रहता है कि कार्यवालकों को लोक सेव 
हाथ की क5पुतली मात्न समझा जाना चाहिए। 


इस मत से हे 
में कार्मेपार्लियं 
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कार्यंपालिका व नौकरशाही का सम्बन्ध विकसशील राज्यों मे अभी भी अस्तव्यस्त 
है। इन देशों में कार्यपालिका अध्यक्षों व मन्सत्रिमण्डलों मे साधारणतया ऐसे व्यवित पदा- 
सीन हो जाते है, जो राजनीत्तिक दांव-पेच व जोड़-तोड़ से अधिक अनुभव नही रखते है । 
इन्हीं देशों मे नौकरशाही की स्थिति भी कुछ अच्छी नही होती है। उनकी भर्ती कडी 
योग्यता-परीक्षा के आघार पर नही हो पाती है। प्रशिक्षण की सुविधाओं व प्रशिक्षित 
ब्यवितयों के अभाव में नौकरशाही की स्थिति कार्यपालिका को निमन्द्रित करने से तो दूर 
प्रशासन को ठीक तरह से चलाने की भी नही होती है। अत. विकासशील राज्यो मे कार्य- 
पालिका व नौकरणाही के सम्बन्धों को लेकर सुनिश्चित निष्कर्प यही निकाला जा सकता 
है कि इन देशों में हर जगह स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की है, किन्तु इन देशों मे अनेक 
देश ऐसे हैं जहां कार्यंपोलिका की अस्थिरता, विधायकों की ग्रामान्य अनुभवहीनता के 
विपरीत साम्राज्यवादी काल्त में सुप्रशिक्षित प्रशासन की व्यवस्था हो जाने के कारण यही 
देश का वास्तविक शासन संचालन करते हुए पाए गए है। जहा आये दिन ऋष्तिया होती 
हैं, हर रोज का्यंपालक बदलते हैं, जहा राजनीतिक संस्थाएं व प्रक्रियाए प्रवाह के दौर मे 
हैं, बहां नौकरशाही ही राजनीतिक समाजो को सम्भाले रहती है, किन्तु यह हर दैश में 
लागू होने वाली बात नही है। अनेक अफ्रीकी व एशियाई देश कई बार ऐसे दौरे से गुजर 
चुके है जहा कार्यपालिका व नौकरशाही दोनो ही राजनी तिक जोड-तोड़ में पड़कर व्यवस्था 
की उथल-पुथल के कारण बने हैं। किन्तु यहां यहू सकमण काल की अवस्था में स्वाभाविक 
माना जा सकता है। अब एशिया य अफ्रीका तथा अन्य नवोदित राज्यों में प्रशासक 
सुस्थिर व सुप्रशिक्षित किए जा रहे है तथा राजनीतिक नेतृत्व भी अधिक व्यस्त नही रहा 
है। इससे कार्यपालिका व नौकरणाही के स्थायी प्रतिमान विकसित होने की सम्मावनाए 
बढ़ गई हैं। 
विकासशीत राज्यों में नौकरणाही को लेकर एक नया पहलू चर्चा का विषय बन गया 

है। अनेक देशों में राजनीतिक दृष्टि से प्रतिथुत (८०॥॥॥॥॥/०४) नौकरघाढ़ी की मांग ग्ी 
जाने लगी है। हाल ही मे कुछ लोगों ने यह विचार प्रकट किया है कि प्रशासक वर्ग कार्य- 
पालिका की नीतियों एप कार्य क्रमों से प्रतिशत नही रहने के कारण वे इन कार्यक्रमों को 
सफल बनाने का पूरा-पूरा पर्याय नही करते हैं। उनके अनुमार अगर नौकरघाही प्रतिश्रुत 
हो तो सरकारी कार्यक्रमों के सफल होने की साम्भावना बढ जायेगी । साम्यवादी राग्यों में 
ऐसी ही नौकरणाही होती है, किन्तु उन राजनीतिक व्यवस्थाओं में जहाँ प्रतियोगी दल 
पदति के कारण सत्तारूद राजनीतिक दल बदलते रहते है, प्रतियुत नौकरणाही यतरनाक 
पेचीदगियां उत्पन्त कर सकती है। अतः इस सम्बन्ध में निश्चित विधार व रना गठित दे। 
इस सम्दस्ध में अन्यत्ष विस्तार से विवेचन किया गया है इसलिए यहा हम हियी प्रकार है: 
निष्फप का प्रयाग नहीं करेंगे । 

राजनीतिक कार्यपालिका व नौरुरशाही के सम्बस्धे कि 
हो। जाती हैं। इमका पारस्परिक सम्बन्ध इन बातों से इस या उस प्रशार का है 
प्रषमतः इनका आपसी सम्दस्ध बार्य पालिया की प्रति यारा प्रभावित रहता है। अध्यक्षा- 

सम व संसदीय का्मपासियाओ के उदाहरण से यह रप्ट है। दूसरी बात, दस द्रधारी 


पं के ईसा विवेधस से घार बाने स्पष्ट 
॥ सकता है। 
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की प्रकृति से सम्बन्धित है। द्विदलीय, वहुदलीय या एकदलीय प्रधान पढ्तिं में गौड़ 
शाही व कार्यपालिका का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न हो जाता है। इन दोनों के तेसबखों डर 
तीसरा निर्धारक, राजनी तिक निर्णय-प्रक्रिया की संरचनाओं की प्रकृति है। जिन देशे मे 
इनके प्रतिमान सुस्थिर व सुनिश्चित होते हैं वहां कार्य पालिका व नौंकरघाही का स्सय 
भी विश्येप प्रकार का हो जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका व लोक सेवकों के पर्व 
का चौथा नियामक नोकरशाही की प्रतिश्रुतता या उसका अभाव है। इन तथ्यों के थवाग 
भी अनेक ऐसी परिस्थितियां व स्थितियां हो सकती है, जिससे कार्यप्रातिका अधश व 
नौकरशाही का सम्बन्ध प्रभावित रह सकता है। उदाहरण के लिए, किसी सैविक ताग* 
शाह के कार्यपालिका अध्यक्ष पद पर आ जाने से नौकरशाही व कार्यवालिका की स्व 
अचानक उलट सकता है ठ 
नौकरशाही व कार्यपालकों के पारस्परिक सम्बन्धों को लेकर ऊपर जो कुछ लिखा गे 
है उससे अनेक विद्वानों का मतभेद हो सकता है। यहाँ स्थात के अभाव में कई कि 
पर विस्तार से चर्चा करना सम्भव नहीं होने के कारण शंकाओं की काफी गुंजाश 
गई है। किन्तु इस बात से सव सहमत होंगे कि कार्यपालिका अपने व्यवहार वे के 
स्थायी व लोक सेवकों अर्थात नौकरशाही के द्वारा एक अंश तक नियस्तित, सीमित मे 
मार्गदर्शन प्राप्त करती रहती है १९ यह तथ्य हर प्रकार की राजनीतिक ब्यवस्ता (38 
में स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं की बढती हुई पेचीदंगियाँ लोक 
विशेषकर चोटी के पदाधिकारियों को राजनीतिक निर्णय-प्रक्निया में अधिकाधिक हा 
का अवभर प्रदान करती जा रही है। प्रशासकों की नीति विकल्पों को संरचित ४५ है 
योग्यता, विशेष प्रकार के निर्णयों के लिए वाध्य करने की क्षमता, जिन निर्णयों व ला 
को ये पसन्द नहीं करते उनकी नकारने या विफल करने की निषुणता, सर्वव्याप 
बन गई है। अतः कार्यपालिका ही नहीं व्यवस्थाधिका भी अपनी वास्तविक शासक का हे 
राजनीतिक व्यवस्था के सेवकॉ--नौकरणशाही, को हथियाने से रोकने में असममर्स हो 
रही है | ० 


कार्यवालिका और व्यवस्थापिका 
(ऋएषएटएराएए #० 7.805.870४8) 


विछवे अध्याय में कार्यवालिका व व्यवस्थाविका के आपसी सम्बन्धों दा किलार 
चन किया गया है। अत: यहाँ इतना हो कहना पर्याप्त रहेगा कि कार्यपालिका मे शी 
पिका के वीच शकित सस्तुलन कार्यपालिका की तरफ झुकता जा रहा ॥ 90% पा 
प्रकृति अलग-अलग राज्यों में भिन्‍्त-मिन्‍न प्रकार की होती है, कि क्या 
सकारात्मक सरकार को तो क्रियाशील रहना ही पड़ता है। घाहे राख जे अप्रहयारित 

कारी, समाजवादी या पूंजीवादी हो इस राव में सकायत्मक सरकारों को अर 
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अभूतयूवं पैमाने पर निर्णय लेने होते हैं। यह सर्व मान्य सत्य है कि हर देश की कार्येपालि- 
काएं कल जितने का्ये करती थीं उनसे आज कही अधिक कार्य करने लगी है। यह बढे 
हुए कार्य अच्छे है या बुरे, इस विवाद मे न पड़े तो यह बात माननी पड़ेगी कि कार्य- 
पालिकाओं के निर्णयों को मात्रा व क्षेत्र अत्यधिक बढ़ गए हैं । सरकार के कार्यों में वृद्धि 
से विधान मण्डल के वा्य भी बढ़े है पर कुल मिलाकर शक्ति केन्द्र व्यवस्थाविका से कार्ये- 
पालिका की तरफ खिप्तक गया है। सेमुअल हण्टिगटन का तो कहता है कि व्यवस्था- 
पिक्ाओं ने स्वयं ही विधि निर्माण तथा काफी व्यवस्थापत कार्य कार्यवालिका की दे दिए 
हैं। अमरीका की कांग्रेस (व्यवस्थापिका) की चर्चा करते हुए उसने लिखा है कि काग्रेस 
के सदस्यों की क्षेत्रीय अभिवृत्ति के कारण वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का 
समाधान करने में अक्षम हो जाते है ।'” ला पालोम्बारा का कहना है कि हृण्टिगटन ने जो 
अमरीका की कांग्रेस के बारे में कहा है वह दुनिया के अधिकाश राष्ट्रीय विधान मण्डलों 
के लिए भी सही है। अतः कार्यपरालिका व व्यवस्थापिका में पारस्परिक शविति-संतुलन, 
कार्यपालिका के पक्ष में जा रहा है। 

कार्यंपालिका को संरचता ही ऐसो होती है कि वह वृहृत्तर, अधिक पेचीदा तथा 
व्यापकतम समस्याओं से निपटने की, व्यवस्थापिका की तुलना मे श्रेष्ठततर क्षमता व 
योग्यता रखती है। व्यवस्थापिकाओं में दलगतता से कही अधिक अपने तिर्वाचम क्षेत्र के 
पोषण की चिन्ता से विधायक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों से हट से जाते है। इससे कार्यपालिका को 
प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर मिल जाता है। 

कार्यपालिका सम्बन्धी विवेचन के अन्त में यह कहना उपयुक्त होगा कि आज विवाद 
कार्यपालिका-ध्यवस्थापिका के सापेक्ष महत्त्व का मही रह गया है। यह दोनों ती राज- 
नीतिक दलों के माध्यम से संयुक्त व सहयोगी हो जाते हैं । रिचाई न्यूस्टेड्ट ने यह प्रश्न 
उठाया है कि “आज़ वास्तविक शक्ति संघर्ष मुख्य कार्यपालक व व्यवस्थापिका के वीच न 
होकर यथाय में राजनीतिक मेताओं और नौकरशाही के बीच है।”!! पीटर ड्रकर भी 
इसी तरह की चिन्ता ब्यवत करते हुए लिखता है कि “सव से संगीन समस्या यह है कि 
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका समान रूप से सरकार का नियन्वण स्थायी नौकरशाही 
के हाथों मे खोती जा रही है।” ए० एच० ब्राउन ने कार्यपालिका को वर्तमान अवस्था 
का विश्लेषण करते हुए तर्क॑संगत बात कही है। इसके अनुसार “अगर औौर कुछ भी न 
देखें तो भी सरकार का आकार ओर क्षेत्र यह अर्थ स्पष्द करता लगता है कि मुख्य कार्ये- 
पालक, व्यवस्थाविकाओं की तरह ही आज बहुत्त कार्य करता है, किल्तु सरकार पर उसकी 
पकड़ बहुत कम हो गयी है ।”* लोक प्रशासन वी बढ़ती पेचीदगियों व शासन कायों से 
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अत्यधिक वृद्धि के कारण कार्यपालिका शासन भार से दवती जा रही है और उसका भार 
हल्का करने का संस्थागत साधन नौक रशाही के अलावा और कोई नही रखता है। अत 
मौकरशाही का प्रभाव जहां-तहां मधिक रहने लगा है, परन्तु अन्ततः नौकरशाही तव 
प्रभावों व दबावों के बावजूद रहती केवल सेविका ही है। कार्यपालिका के पास अपनी 
शक्ति होती है जबकि नौकरशाही के पास यह परिस्थितिवश ही आती है। यही ढारप 
है कि आज कार्यपालिका को ही 'सरकार' कहा जाने लगा है। 


अध्याय 6 


न्यायपालिका 
(३प्रधंलंग्राज) 


प्रारम्भिक मानव समाज के उदय के साथ ही “राजनीतिक शक्ति” को जन्म देने वाली 
परिस्थितियां भी प्रस्तुत हुई तथा सम्भवतया इसी शक्ति के प्रयोग से आदिकालीन मावव 
समाज में कुछ व्यवस्था व स्थिरता की स्थापना हुई ॥ अत. राजनीतिक शवित का हर 
समाज में आरम्भ से ही महत्त्व स्थापित हो गया । कालान्तर में यह शक्ति अवपीड़क व 
वाध्यकारी बनकर अन्य सभी प्रकार की शक्तियों की नियन्त्रक व उनकी सीमा निर्धासक 
वन गई । इससे इसके उपयोग और दुर्पयोग के मार्ग खुल गए। राजनीतिक शवित की 
सर्वोपरिता इसमें दुरुपयोग की ओर भी सम्भावनाएं निहित कर देती है। राज्य, जी इस 
शवित का प्रतीक है, कही अपने आप में साध्य नही बन जाए, तथा राज्य की शवित की व्यव- 
हार मे प्रयुक्त करने वाली सरकार या शासक, स्वेच्छाचारी बनकर उन सब मूल्यों व उद्देश्यों 
की अवहेलना नही करें, जिनकी प्राप्ति के लिए, मनुष्य ने राजनीतिक सत्ता की सृष्टि की 
ओर इसके अवपीड़क (००८:०४४८) वन्धन स्वीकार किये, इसके लिए यह आवश्यक है कि 
शासकों व सरकार को अनियन्त्रित व सीमित रखा जाए । कोई भी शासक जो वाध्यकारी 
शकित से युवत हो, वह इसी शवित के प्रयोग से व्यक्ति वी रवतन्त्रता का हनन वे अन्त भी 
कर सकता है। व्यक्तित्व के विकास मे व्यक्ति की स्वतस्त्रता ही भाधारभूत होती है । 
इसकी समाप्ति मानव-व्यक्सित्व को कुंढित करती है। इसलिए, एक तरफ तो मनुध्य ने 
राज्य की सर्वोपरिता स्वीकार की तया दूसरी तरफ, उसकी अभिव्यवतक सरकार पर 
प्रभावशाली नियन्त्रणों की व्यवस्था भी की जिससे शासक, व्यवित की स्वतस्त्ता की 
व्यवस्था व सुरक्षा के लिए आगे बढ़ सके और साथ ही इसके हनन के प्रतोभन कि रोका 
जासक्े। मही कारण है कि प्राचीन काल से ही शासकों को विधियों, प्क्रियात्मक 
सुरक्षाओं व संतुलनात्मक शक्तियों के माध्यम से नियम्त्रित और प्रतिबन्धित किया जाता 
रहा है। - ५ 
का को शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए सामान्यतया तीन व्यवस्थाएं अप- 
नाई जाती है। प्रथम व्यवस्था, शवितयों को संविधान द्वारा निर्धारित व सुनिश्चित परने 
को है, जिससे रारकारें संवैधानिक नियमों के अनुसार ही शवित प्रयोग करं। दृशरों 
व्यवस्था, शवितयों को शक्तियों की नियस्त्रक व सतुलक बनाने हा जिससे कोई भी 
घासन अग शवित के दुरुपयोग में दूसरे अंग द्वारा रोका जा सके | तोसरी व्यवस्था, एफ 
पृथक, स्वतन्ध व निष्पक्ष स्यायपालिका की स्थापना करने की है। यह व्यवस्था अन्य दो 
सुरक्षा व्यवस्थाओं की पूरक और इतको व्यवहार में शव्ित नियत्षक के रुप में रखने की 
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इसी भूमिका के कारण न्यायपालिका राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक को रक्षक हो 
जाती है। उदारवादी लोकतस्तीय सिद्धान्त ने अति शवितशाली राज्य से नागरिक को 
बचाने की ज॑रूरत पर सदा ही विशेष बल दिया है । अतः लोकतान्तिक राजदी तिक शव 
स्थाओं में स्यायपालिका की स्वतन्त्रता में वृद्धि और न्यायिक तिर्णयों की स्वीकृति के लिए 
आदर और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए स्यामिक प्रक्रिया की विषक्षता पर 
बहुत बत दिया णाता है। परिणामस्वरूप कई राजनीतिक प्रणालियों में स्यायपालिकारी 
स्वतन्त्रता व निष्पक्षता को राजनीतिक स्थिरवा का आवश्यक पहलू तक मात्रा जाता है) 
इसी कारण, कुछ उदारवादी लोकतन्तीय शासनों में प्रशासकीय न्यायालयों और बर्ईः 
न्यामिक प्रशासकीय अधिकरणों (दृए्व्जुएकालंश बवीधेश|#7शा४6 हाय है 
विकास को देखकर वेचेनी पैदा होने लगी है, क्योंकि इनके विकास को विधि के शी 
(पर ०)290 के प्रतिकूल समझा जाता है । ५ 
न्यायपालिका राजनी तिक प्रक्रिया का एक ऐसा अंग है जो 'सरकार' के हाथों लो 

नीतिक शक्ति के अत्यधिक केम्द्रीकरण की रोकथाम और 'लोकतस्त को धांपतिंर रा के 
बहुमत के निरंकुश शासन से जनता को बचाने की व्यवस्था करती है। इसी को 
धीश और न्यायालय समग्र राजनीतिक प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण पहलू माते जाते हैं। छत 
पालिका सरकार का तीसरा प्रमुध्ष अंग है। व्यवस्थापिका शज्य की इच्छा ही 42% 
कामूनों के रूप मे करती है और कार्यपालिका इनको काये रूप देती है दल, लो काश 
इस कानूनों की व्याख्या करने और इनका उल्लंघन करने वालों की दाद हि है। 
करती है। इस प्रकार सरकार के अंगों में न्यायपालिका का महत्त्व्वर्ण स्थान रहता 
लोकतान्ल्िक शासन-व्यवस्थाएं तो स्वतस्त् और निष्पक्ष स्यामपरातिका के 3220% ढ्य 
पर ही स्थिर रहती हैं। नागरिकों की स्वतन्त्ता की रक्षा स्यायपालिका के भैते जनसाशा 
संस्थागत संरचना के द्वारा नहीं हो सकने के कारण, इनका मह्व हम है कम ने 

रण के तिए तो अत्यधिक ही रहता है । ५ हाधत 

« ज्ामाजिक जीवन को तियन्तित करते कै लिए कानून ही सबसे महत्व 
ओर इत कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य 9000 ही है। (दतु यह 
केवल नागरिकों के बीच उठने वाते विवादों का ही निर्णय नई करती हैः ४०, हे उ्ले 
मुकदमों का फैसला भी करती है जो सागर्रिकों व राज्य के बीच के चिंवादीं आती 
होते है। अंतः न्यायपालिका का श्रमुख काम यह देखना है कि राजकीय आदेशों ( 
का पालन सर्वत्न व सबके द्वारा ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। ३ विदा 
व्यवस्थाओं में व्थायपालिका का स्थ(न इतना महत्वपूर्ण बन गया है किये गोंद! 
इसको राजनीतिक प्रक्रिया के अभिन्‍व अँग से अधिक एक आधारपृत के लिए 
लॉ्ड ब्राइस में इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि हज्यायपालिकों राज्य दवा की ँ 
आवश्यकता ही मही है, अपितु उसकी क्षमता से बढ़कर सरकार की दवा 3 
कसौटी ही नहीं है।”! राजनी तिक व्यवस्थाओं में न्यायपालिकों की भू 

ह ४, कडियाणीगि 


उबर 7८९, उरन्विधन खदामतब-2०् जग, 7, 7४7० 
2. 384. 


88 


748 ४ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


संत्याग्रत यत्त्न है। न्यायपालिका के अर्थ व परिभाषा के बाद इसके महत्त्व च भूमिका रो 
समझने के लिए इसके संगठन व कार्यों का उल्लेख करना आवश्यक है, वर्षोंकि स्पाय- 
पालिकाओं की भूमिका व महत्त्व का इनके संगठन से गहरा सम्बन्ध है। 


न्यायपालिका का संगठन 
(0४0&्ा2%770४3 08 7एफ़्ाए 5१५) 


आधुनिक न्यायपालिकाओं का संगठन, राजनीतिक संस्कृतियों की मिलता, सार 
ऐतिहासिक परम्परा, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृत्ति तथा अन्य परिस्थितियों मे अखगे 
के कारण हर देश में कुछ भिन्‍्नता लिए हुए होता है। उदाहरण के लिए संपात्मक शाह 
व्यवस्थाओं में स्पायपालिकाओं का संगठन, एकात्मक राज्यों में इतके संगठन से ॥॥ 
घार्य॑त्त: भिन्‍न प्रकार का हो ऐसी बात तो मही होती, किन्तु फिर भी संगठन में बुछ 
भिन्‍्नत्ता अवश्य पाई जाती है। इसी प्रकार, न्यायिक व्यवस्था का संगठन साप्यवादी कौर 
स्मेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी अलग-मलम प्रकार का होता है! बः न्यायिक 
व्यवस्था के संगठन का सभी देशों में एक-सा ढांचा या प्रतिमान न हौकर उनकी विविधता: 
युवत सरचनाएं हो देखते को मिलती है। न्यायालय व्यवस्था वी संगठनात्मकता के 
की कानून व्यवस्था द्वारा भी निर्धारित होती है! सविधान की प्रकृति के द्वारा भी विधि 5 
प्रक्रिया का निरूपण होता है! अत. बारीकी से देखते पर हर देश की स्पावाविय हम 
वे विधिक प्रक्रिया भिर्त-भिन्‍्न प्रकार की ही दिखाई देती है, किन्तु इन मिलताओ 
बावजूद कुछ ऐसी संगठनात्मक प्मानताएं हैं जो हर देश में थोई़ बहुत ॥/37 
अन्तरों के साथ पाई जाती हैं। अतः सभी देशों के न्यायालयों के संगठन में वित्त 
विश्येपताएं कम या अधिक मात्रा में अवश्य पाई जाती हैं । 


पपरामिडी' संरचना (एडब्ग्ांदना।6 800०एले ५ 

विधिक संस्चनाओं में कई कारकों के अनुसार अन्तर होते हैं, किलतु गे है धंधा 
मर एक सिद्धान्त सर्वत्न प्रचलित है। हर देश मे न्यायपालिका का संगठन एक ऐड हि ४ सर 
के रूप में किया जाता है जिसमें नीचे के स्तर के .न्यायालयों के मर/्षका >. हाई 


गठन के संस्‍्वाा 


न्यायपालिका :; 749 


उपरोजत प्रतिमान अपनाने के अलावा और कोई विकल्प नही है। सघात्मक शामन प्रणा- 
लियों मे दोहरी विधिक संरचनाओ की स्थापना की प्रया है। सधीय न्यायालय व राज्य 
स्तरीय न्यायालय अलग-अलग बनाए जाते है, परन्तु हर संघीय स्तर व राज्य स्तर के 
न्यायालय का संरचना प्रतिमान पिरामिड की तरह का ही होता है। हर राज्य में 
न्यायालयों के संगठन का यह लक्षण सर्वेव्यापक है। फ्रास व पश्चिमी जमंनी मे दोहरे प्रकार के 
स्यायालयों-5प्रशोसकीय न्यायालयों व सामान्य न्यायालयों, की व्यवस्था है, किन्तु इनके 
संगठन का सिद्धान्त भी मोटे रूप से यही है। इसी तरह, आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों 
में प्रशासकीय न्यायालयों को तरह बर्धं-न्यायिक प्रशासकीय अधिकरणो (वुए३5- ०१० 
2पगंगांएध॥0 ४७ 00799) का मधिकाधिक उदय हो रहा है, इसमे भी रारचना की 
दृष्टि से यही विशेषता परिलक्षित होती है अर्थात अद्धं-न्यायिक प्रशासकीय अधिकरणों 
में भी सामान्यतया अपील करने के लिए नीचे के अधिकरण के ऊपर श्रेष्ठतर व उच्चतर 
अधिकरण की स्थापना की जाती है । वैसे भी इन अधिकरणो को देश की सामान्य विधिक 
प्रक्रिया का भाग नही माना जा सकता। यह विशेष प्रशाप्षकीय श्रश्तों पर विशेष दृष्टि- 
कोण से निर्णय देने के लिए संगठित किये जाते हैं जो स्थायी भी हो सकते हैं व केवल कार्य 
विश्वेप के सम्पन्न होने के साथ ही समाप्त भी हो सकते है। 


उच्चतम न्यायालय में पीठ व्यवस्था ([प८ एथाला 3फड6ण वा पोल सरांहाध/ 

०्णाओे 

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका का सगठन इस तरह से किया 
जाता है कि नागरिकों को न केवल न्याय मिल सके अपितु ऐसा न्याय मित्रे जिसमे 
मानवीय गलती (प्र्याक्षा। ८८८०४) की कम से कम गुजाइश रहे। जिन स्थायालयी को 
अन्तिम निर्णय देने का अधिकार होता है, उनमे निर्णय प्रक्रिया का कार्य केवल एक 
न्यावाधीश द्वारा सम्पन्न होने पर निर्णय मानवीय गलती का शिकार हो सकता है। इससे 
बचाव के लिए तथा श्रेष्तम निर्णय सम्भव बनाने के लिए उच्चतम न्यायालयों में बेंच- 
अवस्था का प्रावधान रहता है। वाल्टन एच० हेमिल्टम ने इसको उपयोगिता व 
यावश्यकता पंर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “उचित विचार-विमर्श को पपड़ी ब्ययस्था 
करने व विद्वत्तायुक्त निर्णय सम्मव बनाने के लिए मुकदमे स्पायाधीयों की बेंच के निर्धयार्थ 
रमे जाते हैं| हर न्यायाधीश विचाराधीन मुकदमे पर अपना स्वरत्र दृष्टिकोय रखते 
हुए निर्णय करता है और बेंच के विभिन्न न्यायाधीशों में विचार विभेद की अदस्या में 
पहुमत से फैसला दिया जाता है। इसका मुकदमे के फैसले पर तो गहरा प्रभाव पड़ठा 
ही है, रिन्‍्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव मुकदमे से सम्बन्धित पन्नों पर पड़ता हैं (बेबल 
“है बात कि उच्चतम न्यायालय की बेंच का हर स्गयाधीश जाय बरने, करने विए 
दोलने व निर्णय देने को रवतस्तता रखता है, ववीतों, मुझुइमे से सम्बन्धित प्षों ओर 
सामास्य जनता को यह आखखारान देने में सहायता प रता है दि हर झुगदमे से सम्वस्थित 


३. 
'"बाका प घिबका।0०, ०9. ८॥., 9. 454. 


748 :: तुलनात्मक राजनीति एवं राजनी तिक संस्थाएं 


संस्थागत यन्त्र है। न्यायपालिका के अर व परिभाषा के बाद इसके महत्त्व व भूमिका को 
समझने के लिए इसके संगठन व कार्यों का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि सगे 
परालिकाओं की भूमिका व महत्त्व का इनके संगठन से गहरा सम्तस्ध है 


न्‍्यायपा लिका का संगठन 
(0ए6#6शटड770प 5₹ 7एएटा4-१२र) 


आधुनिक न्यायपालिकाओं का संगठन, राजनीतिक संस्कृतियों की भिलता, री 
ऐतिहासिक परम्परा, राजनी तिक व्यवस्था की प्रकृति तथा अन्य परिस्थितियों में बन्तऐे 
के कारण हर देश में कुछ भिन्‍तता लिए हुए होता है। उदाहरण के लिए, संघात्मक गाल: 
व्यवस्थाओ में न्‍्यायपालिकाओं का संगठन, एकात्मक राज्यों में इनके संगठन से ब्रनि* 
वाय॑तः भिन्‍न प्रकार का हो ऐसी बात तो नहीं होती, किन्तु किर भी संगठन में कुछ 
भिन्‍नता अवश्य पाई जाती है। इसी प्रकार, न्यायिक व्यवस्था का संगठन साम्यवादी और 
स्वेच्छाचारी राजमीतिक व्यवेस्थाओ मे भी अलग-अलग प्रकार का होता है। बतः लाकि 
व्यवस्था के सगठन का सभी देशों में एक-सा ढांचा मा प्रतिमात न होकर उमकी विविधता- 
युक्त संरचनाएं ही देखने को मिलती है। न्यायालय व्यवस्था की संगठसात्मकर्ता ि 
की कानून व्यवस्था द्वारा भी निर्धारित होती है। संविधान की प्रकृति के द्वारा भी 0 दा 
प्रक्रिया का निरूपण होता है। अतः वारीकी से देखने पर हर देश की न्यायालय हा 
व विधिक प्रक्रिया भिन्‍न-भिलल प्रकार की ही दिखाई देती है, किमदु इन मिल दक 
बावजूद कुछ ऐसी संगठनात्मक प्मानताएं है जो हर देश मे थोड़े बहुत &2: 
अम्तरों के साथ पाई जाती है। अत. सभी देशों के न्यायाज्ञयों के संगठन में विन ले 
विशेषताएं कम या अधिक मात्रा में अवश्य पाई जाती हैं। ५ 


'पिरामिडी' संरचना (7+%ब्गरांएआाप् हाएट।ण७) , ,- श है. के ससवत 
विधिक संरचनाओं में कई कारकों के अनुसार अन्तर होते हैं, किस्तु संगठत गे व 

में एक सिद्धान्त सर्वेक्ष प्रचलित है। हर देश में न्यायपालिका का संगठत एक प्रा खर 

के रूप में किया जाता है जिसमें नीचे के स्वर के न्यायालयों के ऊपर इनकी हा नई 

तथा उसके ऊपर सर्वोपरि सर्वोच्च न्यायालय होता है । इनका संगठन गिरा दी तर 

का हीता है। सवस्ते नीचे के स्तर के न्यायालयों की संख्या काफी होती है तथा लय 

के न्यायालय उनकी संख्या में कम होते हैं तथा हर देश का सर्वोच्च ह8//% जो 

होता है। इस तरह, न्यायिक संरचना में ज्यों-ज्यों आधार से शीर्ष की हे स्यायॉर्तिग 

हैं त्यॉ-त्यो न्यायालयों की संख्या कम होती जाती है जो अन्ततः एक ही सर्वोच्च 5 

के शीप॑ मे खत्म होती है। हिक ० में 
विधिक संरचना के बारे में उपरोक्त विलक्षणता हुए राजवी व 

अनिवार्यत्त: पाई जाती है । सर्वाधिकारी व स्वेच्छाचारी शासनों में ग्ापपा 

शक्तियां महत्त्वपूर्ण प्रतिबस्धों से युक्त होती हैं, किन्तु यहा भी संगठन 


लिकाओं को 
की दृष्टि 
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उपरोवत प्रतिमान अपनाने के अलावा और कोई विकल्प नही है । सघात्मक शासन प्रेणा- 
लियों में दोहरी विधिक संरचनाओ की स्थापना की प्रया है। सघीय न्यायालय व राज्य 
स्तरीय न्यायालय अलग-अलग बनाए जाते है, परन्तु हर सघीय स्तर व राज्य स्तर के 
न्यायालय का संरचना प्रतिमान पिरामिड की तरह का ही होता है। हर राज्य में 
स्यायात्षयों के संगठन का यह लक्षण सर्वव्यापक है। फ्रास वे पश्चिमी जमंनी मे दो हरे प्रढ्ार के 
न्यायालयों --प्रशासकीय न्‍्यायालयों व सामान्य न्यायालयों, की व्यवस्था है, किन्तु इनके 
संगठन का सिद्धान्त भी मोटे रूप से यही है। इसी तरह, आधुनिक राजनी तिक प्रणालियों 
में प्रशासकीय न्यायालयों को तरह भरद्ध-न्यायिक प्रशासकीय अधिकरणों (बण्वषजुएवार्थंश 
बषगांएाआध ५९ (परछणमा॥5) का मधिकाधिक उदय हो रहा है, इसमें भी संरचना की 
दृष्दि से यही विशेषता परिलक्षित होती है अर्थात अद्धं-न्यायिक प्रशासकीय अधिकरणो 
में भी सामान्यतया अपील करने के लिए नीचे के अधिकरण के ऊपर श्रेष्ठतर व उच्चतर 
अधिकरण की स्थापना की जाती है। वैसे भी इन अधिकरणों को देश की रामान्य विधिर 
प्रक्रिया का भाग नहीं माना जा सकता । यह विशेष प्रशासकीय प्रश्नों पर विशेष दृध्टि- 
कोण से निर्णय देने के लिए मंग्रठित किये जाते हैं जो स्थायी भी हो सकते हैं य केवल कार्य 
विश्येप के सम्पन्न होने के साथ ही समाप्त भी हो सकते है । 


उच्चतम न्यायालय में पीठ व्यवस्था (कल छलाला 5;मलावग पर सीहीर्त 

(ए०णा) 

लोकतान््रिक राजनीतिक व्यवस्था में स्यायपालिका मा संगठन इस तरह ४ क्या 
गाता है कि नागरिकों को न केवल न्‍्याय मिल समझे अपितु ऐसा न्‍्माय मिते डिसमें 
मानवीय गलती (हर्याशा ट्या०7) की कम से कम गुजादश रहे। जिस स्यायासयों को 
अन्तिम निर्णय देने का अधिकार होता है, उसमे निर्णय प्रश्निव्मा या बाय बेबल एक 
न्यायाधीश द्वारा सम्पस्न होने पर निर्णय मानवीय गलती का शिकार हो सरता है। एससे 
देयाव के लिए तथा श्रेष्दतम निर्णय सम्भव बनाने के लिए उच्चतम स्यापालपों में बेष- 
परस्या का प्रावधान रहता है । वाहटन एच० हेमिल्दन ने इसरी उपयोगिता व 
आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "उचित विधा र-विमर्श की पररी स्यवस्था 
बजे ये विद्वतायुक्त निर्णय साम्मव बनाने के लिए मुऊदे स्यायाघौशों ऐी येंत दे विर्भयाएँ 
रेप जाते है।र हर न्यायाधीश विचाराधीन मुकदमे पर अपना स्वान दृष्टिरीद रुप 
हुए निर्षंय करता है ओर बेंच के विभिन्न स्यायाधौयों मे उिघार दिभ्र३ रो भवर्पा में 
पिन से फैसला दिया जाता है। इसका मुझदम ये फँसते पर ठो गहरा प्रभाद पददा 
एै है, हिन्नु इसमे भी महत्तपूष्न प्रभाव मुकदमे से सम्बन्धित पक्षी पर पहशाई।हशा 
पह दात कि उच्चतम न्यायालय फी बेंच का दर स्शारापीय जाग शरते, सपने मिए 
दनेने व निर्णय देने दी रदतन्ता रखता है, वरीों, मगर में ससदस्दिव पी घोर 
होयास्प जन को यह ज्श्शागन देने में गह्दायता रसता है दि हुए पुरमये से ससदसित 
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तथ्यो व मसलों पर खुले व स्वतन्त्र ढंग से विचार हुआ है। इससे जनता न केवत पल 
बात से आश्वस्त रहती है कि उसकी शिकायतों की उचित सुनवाई होती है, अपितु 
उसको यह भी तिश्वास रहता है कि मानवीय दुर्बंलताओं के प्रभावों को अन्तिम फरततों 
में कम से कम करने की ठोस व्यवस्था है । 

ऐसा माना जाता है कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा किये गये निर्णय के मुकावते में दो 
या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया निर्णय अधिक उपयुक्त होता है। इस धारपा 
के पीछे यह तथ्य रहता है कि गलती करना मानवीय लक्षण है (० एावर$ मरा) 
तथा इससे बचाव व्यवस्था के लिए निर्णय प्रक्रिया में एक से, अधिक व्यक्तियों को 
सम्मिलित करना ही ऐसी गलती से बचमे का एकमात्न साधन है। अतः देश की उच्चतम 
न्यायालयों में अधिकांशत, अनेक न्‍्यायाघीशों की व्यवस्था की जाती है। हर मुकदमे ढ़ 
सुनवाई में उच्चतम न्यायालय “बेंच' के रूप में बैठता है। बेंच में न्यायाधीशों की पंश्ा 
मुकदमे के महत्त्व पर निर्भर करती है। संविधान व राजनीतिक व्यवस्था के आधाएमूत 
प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई में साधारणतया सभी न्यायाधीशों की बेंच गगित 
की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत में अनेक संबेधानिक प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदग' 
की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की पूरी बेंच के द्वारा सुतवाई 4 
जाती रहो है। गोलकनाय, शंकरी प्रसाद, सज्जनसिह इत्यादि से सम्बन्धित मुकदमों मं 
ऐसी ही बेंच ने सुनवाई की थी । अत: हर लोकतान्त्रिक राज्य में सर्वोच्च स्यायातर्य के 
द्वारा मुकदमों की सुनवाई के लिए पीठ या बेंच व्यवस्था रहती है । तानाशाही व्यवस्था 
में सामास्यतया न्यायपालिका दिखाने के लिए ही होती है किन्तु उन देशों में भी उच्चतम 
न्यायालय मे ऐसी ही बेच व्यवस्था के प्रयोग का प्रघलन रहता है। संनिक शाततों 
सैनिक अदालतो का प्रचलन होता है और आम तौर पर सैनिक अधिकरण भी नई 
सदस्यीय ही होते हैं। न बहता 

लोकतान्त्रिक शासनों मे अद्धं-न्यायिक जांच आयोगों की स्थापता का प्रचल' रा 
जा रहा है। महत्त्वपूर्ण मसलों पर जांच करने के लिए स्थापित किये जाने बाले 228 
सामान्यतः दो-त्तीन सदस्य ही होते है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सयुक्त चादर ए५ 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय भी बेंच व्यवस्था के माध्यम से कार्य करता है। अतः सवा हि पे 
के संगठनों में उच्चतम न्यायालय मे बहुसंख्यक न्यायाधीश हीते है जो बेंच सी 
ही उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करते है | यहां यह ध्यान रखना 
है कि बेंच व्यवस्था नीचे के न्यायालयों के लिए न आवश्यक है और न ही का 
क्योंकि इन न्यायालयों में हुई मानवीय गलती, पक्षपात या अन्य प्रकार की चुटि गो है। 
को व्यवस्था ऊपर के न्यायालयों मे अपील के साधन से हर व्यक्ति की सुलभ पम ही 
यही कारण है कि नीचे के न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई अनेक देशों न्‍ केवल पायी 
न्यायाधीश करता है पर कहीं-कही नीचे के न्यायालयों में भी एक से अधिक सवा 
द्वारा मुकदमों की सुनवाई करने की प्रया है। 
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सामान्य और प्रशासकीय न्यायालय व्यवस्था (ठलवहाह वात खैफियांगभाव- 
॥ए6 0०ए: $9घशा9) 
अनेक राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह माना जाता है कि नागरिक, नागरिक के रूप मे 
पैथा प्रशासकीय अधिकारी के रूप से अलग-अलग भूमिका रखता है। अत; इन दो प्रकार 
की अवस्थाओं को एक-सी मानकर दोनों प्रकार के व्यक्तियों को एक-से कानून वे एक- 
सी विधिक प्रक्षिया के अन्तर्गत रखना तकंसंगत नही है। इसलिए अनेक देशों में सामान्य 
जनता के पाररपरिक झगड़ों के निर्णय के लिए अलग प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था 
की जाती है त्तथा जनता ओर सरकार के बीच के मुकेदमों के निर्णय के लिए अलग 
अैकार के , न्यायालय बनाए जाते है। प्रथम प्रकार के न्यायालयों को सामान्य न्यायालय 
(09०ाधक 0०७७७) तथा द्वितीय प्रकार के न्यायालयों को प्रशासकीय न्यायालय 
(800 (०६ (००४७) कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था फांस तथा पश्चिमी 
जर्मनी मे पाई जाती है। इन देशों में सामान्य न्यायालयों के समानास्तर सर्वत्न प्रशापकीय 
'यायालय भी स्थापित है। 
शिन राज्यों मे केवल सामान्य न्यायालयों की व्यवस्था होती है उनको सामान्य विधि 
राज्य (00ग्रयातत ॥.09छ 89८5) तथा जहा प्रशासकीय न्यायालय होते हैं उनको 
विशेषाधिकार उफ्त राज्य (00०8०0४५९ $0(०5) कहा जाता है। विशेषाधिकार युक्त 
राज्यों में सामान्य विधि का शासन लागू नही होकर एक विश्येप प्रकार की विधि राज्य 
कैम॑चारियों की उनके शासकोय कतंव्यों के निष्पादन मे रक्षा करती है। इस विधि को 
मैशासनिक विधि कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तगंत दो प्रकार के 
'यायालय, कानून व विधिक प्रक्रिएं होती है। जैसा कि हमने ऊपर के पैशाग्राफ मे 
विद्या है कि एक तो वह विधि जो नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों तथा व्यवहार पर 
पृ होती है और दूसरी वह जो नागरिकों व राजवर्मचारियों के मामलों पर लागू होती 
| इस प्रकार की दोहरी न्याय व्यवस्था की कुछ विधिशास्त्रियों ने कड़ी आलोचना की 
है। “विशेषत: अंग्रेज विधिशारित्रियों के मतानुसार यह व्यवस्था वेयवितक स्वतन्त॒ता तथा 
भोकतन्त्रवाद के विरुद्ध है, क्योंकि राज्य की स्थिति भी एक व्यवित जैसी ही होने के कारण 
उसके विद्ध चलाये जाने वाले मुकदमे भी सामान्य न्यायालयों में ही चलने चाहिए और 
जैन राजकीय कमंचारियों की स्थिति, जिनके विरुद्ध अभियोग लगाया हक साधारण 
यक्ितयों से मिन्‍्त तथा ऊंची नहीं समझी जानी चाहिए ।” फ्रांस मे ६2020 3468 के 
शिमायों की चर्चा करते हुए सी० एफ० स्ट्रॉंग ने लिखा है "फ्रांस मे सादंजनिक तथा 
निजी विधि में अन्तर है और न्यायपालिका पर विधि के इस विभाजन का पर यह 
ईैआ कि सामान्य न्यायालय शासन के प्रशासकीय विभागों के कार्यों से उत्बस्त मामलों में 
कार्यवाही करने के लिए सक्षम नही है, चाहे वे मामले राजकीय कर्मचारियों के अधिकारों 
भौर दायित्वों के बारे भे हों या ऐसे कर्म घारियों के साथ सम्बन्धों के प्रसंग मे मागरिक के 
अधिकारों या दापित्वों के बारे में हों। यह प्रणाली प्रशासन को स्वयं अपने आचरण का 
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स्वछन्द निर्णाश्रक बनाती है।”* किन्तु इस व्यवस्था के सम्यंकों का कहना है हि 
प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था साधारण व्यक्तियों की हीनता तथा बसतारे 
कर्मचारियों की उत्कृष्टता पर आधारित नही है ॥ उनके अनुसार इस व्यवस्था दवाएं 
न्याय में बड़ी सहायता मिलती है तथा साधारण व्यक्ति की स्वतन्त्रता की सुरक्षा भी की 
रहती है। ३5 ! 

न्‍्यायपालिकाओं के संगठन में सामान्य और प्रशासकीय न्यायालय व्यवस्था के पक्ष मे 
आगे के पृष्ठों मे विस्तार से विचार करेंगे इसलिए यहा इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि न्यायालयों का संगठन सामान्यतया इस तरह किया जाता है जिससे कानून के सामने 
सब व्यवित समान हों तथा उनकी स्थिति विशेष का विधिक प्रक्रिया पर कोई प्रभाव वह 
पड़ने पाये । इस प्रकार की न्यायालय व्यवस्था ही अधिकतर प्रचलित है। भारत, श्रीतती, 
ब्रिटेन, कनाडा इत्यादि अधिकांश लोकता र्त्रिक शासनों में केवल सामान्य न्यायातद ही हैते 
है। लोकतस्त्न व्यवस्था के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि विधि का शत 
जिसमे हर व्यवित एक सी विधि व एक से न्यायालयों में एक सी विधिक प्रक्रिया द्रए 
न्याय प्राप्त कर सके 

न्यायालयों के संगठनों मे कोई सुनिश्चित प्रतिमान स्थापित नहीं दो सका है। उपर 
विशेषताएं भी इसी तरह हर न्यायपालिका के बारे में खरी नही उतरती हैं हिल 
संरचना हर राजनीतिक व्यवस्था मे पिरामिड के समान ही होती है जिसका आधा। ग़म 
में फैले हुए अनेक छोटे-छोटे न्यायालय द्वते हैं तथा जो उससे ऊपर के बड़े राग 
तथा उच्च न्यायालयों के रूप में ऊपर उठते-उठते सर्वोच्च न्यायालय झ्पी 8 
न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत मे न्यामालय व्यवस्पा के सग 
में सबसे मीचे के न्यायालय न्याय पंचायतों के रूप में कुछ राज्यों में स्थापित हैं। 
न्याय पंचायतों को आधारभूत न्यायिक सस्थाएं मार्ने तो यह हर गांव में या कुछ गा ; 
मिल्लाकर एक-एक होती है। इनसे ऊपर मुम्सिफ न्यायालय होते हैं जिनकी बे 
प्रशासकीय जिले में पांच से पन्द्रह तक हो सकती है।' इसके ऊपर तीपरे स्वर रा से 
च सत्र न्यायालय (95070। बा0 86९550705 00070) होता है। इत्तकी संद्या गे हर 
में एक या एक से अधिक होती है। चौथे स्तर पर उच्च न्यायात्म होते हैं। 2) 
राज्य में एक व कभी-कभी दो राज्यो के लिए एक भी हो' सकता है । सबसे 9 हैं 
पिरामिड के शौप॑ पर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह सारे देशकें लिए ६ हम 
होता है। भारत में न्यायपालिका संगठन को इस प्रकार चित्र 6.। के द्वारा परम 
सकता है। जन 


विशेषीकृत न्यायालय व्यवस्था (5फ००ंब्राघथव 0०ण7 2264 हा है। है 
कुछ देशों में न्यायालयों का संगठन विशेषीकरण के आधार पर कया जी 
६ 
०2. म. उपराढ़, हवा कगाआत्ग टांग, हैक (व), 0०7० *ै 
&70 328९05०७, 972, 9. 276. 
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विधिक पद्धतियों में विशेषीकरण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। पश्चिम जमंनो में 
दीवानी और फौजदारी मामलों के नियमित न्यायालय होते हैं, किन्तु प्रधासकीय 
न्यायालय इनसे पृथक होते हैं। इसी तरह, यहां अलग से संवंधानिक न्यायालय की भी 
व्यवस्था है। इसी प्रकार पश्चिम जमेनी भे नियमित, प्रशासनिक और संवैधानिक तीन 
प्रकार के न्यायालय हैं । इनकी पृथक-पृथक व्यवस्था के पीछे मुख्य मन्तव्य यह है कि यह 
,पीन प्रकार के मामले मौलिक दृष्टि से भिन्नता रखते है। अत: इन पर निर्णय की व्यवस्था 
भी विशेष अधिकरणों के सुपुर्द की जानी चाहिए । कुछ राज्यों में तो दीवानी और फौज- 


बस सर्वाच्च न्यायालय (भारत में एक) 









३: कर हे ५4७० करत अर कनन के उच्च न्यायालय (हुए राज्य में एक) 


जिला थ शह् न्यायालय (हर जिले में एक) 


&- --- -- मुन्सिफ न्यायालय (हर जिले मे अनेक) 


६ - न्याय-पचायत स्यायालप (गांश में एक) 


चित्र 6.] भारत में न्यायपालिका का संगठन चित्र 


दारी मामलों के लिए भी पृथक-पृथक न्यायालय स्थापित किये जाते हैं। उदाहरणतः 
भारत में सामान्य न्यायालय जिले के स्तर पर दो प्रकार के होते हैं दीवानी तथा फौज- 
दारी न्यायालयों में भेद है और दीवानी के मुकदमे केवल दीवानी न्यायालयों में ही 
सुनवाई के लिए आते हैं और यही बात फौजदारी मुकदमों के सम्बन्ध में रही है। ब्रिटेन 
में पृथक प्रशासकीय तथा संवैधानिक न्यायालय नही होते हैं लेकिन वहां भी फ्रांस की तरह 
निम्नतम न्यायालयों के ऊपर पृथक दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते हैं और अपील 
के लिए अलग न्यायालय होते है। विशेषीक्ृत न्यायालय व्यवस्था वा स्वेच्ठाचारी शासन- 
ध्यवस्थाओं में अधिक प्रयोग होता है । इनमें सामान्य स्थायालयों के स्थान पर केवल 
सेनिक अदालतों का ही गठत किया जाता है जो राजनीतिक अपराधियों के मुक॒द्मों की 
सुनवाई के मुकदमों की सुनवाई का दिखावा करके निर्णय देते हैं। मौलिक अपिवारों के 
अभाव में सामान्य न्यायालय इन देशों में केवल नाम से ही होते हैं । 

न्यायपालिका के संगठन की इन विशेषताओं का विवेचन यह स्पष्ट परठा है कि 
न्यायपालिकाओं के संगठनों में राजनीतिक व्यवस्था की प्रति, विधिक पद्धति के रूप, 
कानूनी व्यवस्था और संविधान के प्रावघान महत्त्वपूर्ण नियामक होते । इन विगेषताओं 
के विवेचन के माद हम न्यायाधीशों की निमुव्ति, उनका वार्य बाल, उनको पद से हृदाता 
तया उनको स्वतन्त्रता का विवेचन करेंगे 
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स्वछन्द निर्णायक बनाती है।”* किन्तु इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना है कि 
प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था साधारण व्यक्तियों कौ हीनता तथा सरकारी 
कर्मचारियों की उत्कृष्टता पर आधारित नही है। उनके अनुसार इस व्यवस्था द्वारा 
न्याय मे बडी सहायता मिलती है तथा साधारण व्यक्ति की स्वततन्व॒ता की सुरक्षा भी बनी 
रहती है! री, 
न्यायपालिकाओं के संगठन में सामान्य और प्रशासकीय न्यायालय व्यवस्था के पक्ष मे 
आगे के पृष्ठों में विस्तार से विचार करेंगे इसलिए यहां इतना ही कहना पर्माप्त होगा 
कि न्यायालयों का संगठन सामान्यतया इस तरह किया जाता है जिससे कानूम के सामने 
सब व्यवित समान हों तथा उनकी स्थिति विशेष का विधिक प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नही 
पड़ने पाये । इस प्रकार की न्यायालय व्यवस्था ही अधिकतर प्रचलित है। भारत, श्रीलंका, 
ब्रिटेन, कनाडा इत्यादि अधिकांश लोकता न्तिक शासनों मे केवल सामान्य न्‍्यायातय ही होते 
है। लोकतन्त्र व्यवस्था के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि विधि का शासन ही 
जिसमें हर व्यवित एक सी विधि व एक से न्यायालयों में एक सो विधिक प्रक्रिया द्वारा 
स्याय प्राप्त कर सके । 
न्यायालयों के संगठनों मे कोई सुनिश्चित प्रतिमान स्थापित नहीं दो सका है । उपरोवत 
विशेषताएं भी इसी तरह हर न्यायपालिका के बारे में खरी नहीं उतरती हैं किम्तु इनकी 
संरचना हर राजनीतिक व्यवस्था मे पिरामिड के समान ही होती है जिसका आधार राज्य 
में फैले हुए अनेक छोटे-छोटे न्यायालय होते हैं तथा जो उनसे ऊपर के बड़े न्यायालयों 
तथा उच्च न्यायालयों के रूप में ऊपर उठते-उठते सर्वोच्च न्‍्यापालय रूपी चोटी के 
स्पायालय तक पहुंच जाते है। उदाहरण के लिए, भारत मे न्यायालय व्यवस्था के संगठन 
में सबसे नीचे के न्यायालय न्याय पंचायतों के रूप में कुछ राज्यो मे स्थापित है। अगर 
न्याय पंचायतों को आधारभूत न्यायिक संस्थाएं मानें तो यह हर गांव में या कुछ गांवों में 
मिलाकर एक-एक होती है। इनसे ऊपर मुन्सिफ न्‍्यायालप होते हैं जिनकी संझया एक 
प्रशामकौय जिले में पांच से पर्द्रहू तक हो सकती है। इसके ऊपर तीसरे स्तर पर जिला 
व सत्र न्यायालय (0 ड70 2॥0 8०४७एा६ 0०७० होता है। इसकी संदया एक जिले 
में एक या एड से अधिक होती है। चौये स्तर पर उच्च न्यायातय होते है। यह हर 
राज्य में एक व कभी-कभी दो राज्यों के लिए एक भी हो सकता है। सबसे ऊपर, 
प्रामिड के शोप पर एक सर्वोच्च न्थायालय होता है। यह सारे देश के लिए एक ही 
द्वोता है। भारत में न्यायपालिका सगठन को इस प्रकार चित्र 6.] के द्वारा समझा जा 
सकता है। 





विदेषीकृत न्यायालय व्यवस्था (5ए्संगारव्व 200 $$छ6॥») | 
कुछ देशों में स्यायालयों का संगठन विशेषीकरण के आधार पर किया जाता है। इुछ 
32, & 57058, सरग्न॑टश गडंट्ग (एड॥क्रांगक, शा (£6 2, प.074०४, 38४ वर 
507 ॥8९६४०॥७, 972, 0. 276 
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विधिक पद्धतियों में विशेषीकरण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। पश्चिम जमंनी में 
दीवानी और फौजदारी मामलों के नियमित न्यायात्रय होते हैं, हिन्तु प्रशासकीय 
न्यायालय इनसे पृथक होते हैं। इसी तरह, यहां अलग से संवैधानिक न्यायालय की भी 
व्यवस्था है। इसी प्रकार पश्चिम जमेनी में नियमित, प्रशासनिक और सर्वधानिक तीन 
प्रकार के न्यायालय हैं । इनको प्‌ृथक-पृथक व्यवस्था के पीछे मुख्य मन्तव्य यह है कि यह 
तीन प्रकारके मामले मौलिक दृष्टि से भिन्नता रखते हैं। अतः इन पर निर्णय की व्यवस्था 
भी विज्लेप अधिकरणों के सुपुर्दे की जानी चाहिए। कुछ राज्यों मे तो दीवानी भौर फोग- 


कि _-+-+-५++*%+५-८++*++ ८ रावाच्च स्पायालय (भारत में एक) 









कजलकलनननमे मनन जन मनन जब न्यायालय (हर राम्य में एक) 
8 27 0224 जिला य शत्त न्यायालय (हर जिले में एक) 
&--+- - य्रुन्सिफ स्थायालय (हर जिले में अनेरू) 


&- - न्याय-पचायत स्पायालय (गांव में एक) 
चित्र 6.] भारत में न्पायपा लिफा फा संगठन चित्र 


दारी मामलों के लिए भी पृथक-पृथक न्यायालय स्थापित किये जाते हैं। उदाहरणतः 
भारत में सामान्य न्यायालय जिले के स्तर पर दो प्रकार के होते हैं। दीवानी तथा फौज- 
दारी न्यायालयों में भेद हे और दीवानी के मुकदमे केवल दीवानी न्यायालयों में ही 
सुनवाई के लिए आते हैं और यही बात फोजदारी मुकदमों के सम्बन्ध में सही है। ब्रिटेन 
में वृथक प्रशासकीय तथा संवेधानिक न्यायालय नही होते है लेकिन वहां भी फ्रांस की तरह 
निम्नतम न्यायालयों के ऊपर पृथक दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते हैं गौर अपील- 
के लिए अलग न्यायालय होते हे। विशेषीकृत न्यायालय व्यवस्था का स्वेज्छाचारी शासन- 
व्यवस्थाओों में अधिक प्रयोग होता है ॥ इनमें सामान्य न्यायालयों के स्थान पर केवल 
सैनिक अदालतों का ही गठन किया जाता है जो राजनीतिक अपराधियों के मुकदमों को 
सुनवाई के मुकदमों की सुनवाई का दिखावा करके निर्णय देते है। मौलिक अधिकारों के 
अभाव में सामान्य न्यायालय इन देशों में केवल नाम से हो होते हैं । 

भ्थायपालिका के संगठन की इन विशेषताओं का विवेचन यह स्पष्ट करता है कि 
न्यायपालिकाओं के संगठनों में राजनी तिक व्यवस्था की प्रकृति, विधिक पद्धति के रूप, 
कानूनी व्यवस्था और संविधान के भ्रावधान महत्त्वपुर्ण नियामक होते हैं । इन विशेषताओं 
के विवेचन के बाद हम न्यायाघीशों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनको पद से हटाना 
तथा उनकी स्वतन्त्नता का विवेचन करेंगे। 
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न्यायाधीशों का चयन 
(88!.8ट7797४ 08 728790555) 


न्यायिक व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या न्‍्यायाधीशों की भर्ती सम्बन्धी है। इतकी 
नियुक्ति की विधि इनकी स्वतन्त्ता तथा न्याय कार्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती 
है। इसलिए इनकी नियुक्ति को लेकर विभिन्‍न राज्यों में विभिरन पद्धतियां प्रयुवत की 
जाती रहो हैं। अधिकांश राज्यों में इनको नियुक्ति के सम्बन्ध में थीड़े हेर-फेर के साथ 
निम्नलिखित विधियों में से कोई एक पद्धति श्रयुवत्त होती है--(7!) कार्यपालिका 
द्वारा नियुवित, (2) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचत, (3) जनता द्वारा चुनाव, मौर 
(4) स्याग्रिक लोक सेवा से पदोत्तति। 

न्यायपालिका की सरचना में स्यायाधीशों के चयन की विधि का बहुत महत्त्व होने के 
कारण हम इनकी भर्ती की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार से वर्णन ही नही करेंगे, जपितु 
इन पद्ध तियों के सापेक्ष गुणों व दोषों का विवेचन कर कुछ निव्कर्ष निकालते का प्रयास भी 
करेंगे। 


कार्य पालिका द्वारा नियुक्ति (#7ए०ग्राप्रध्य! 99 (06 #:5९०एॉ४०) 

साधारणत, कार्यपालिका द्वारा ही स्थायाधीशों को नियुक्त करने का ही भधिक 
प्रचलन है। इस पद्धति के अन्तर्गत योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्तित शासत 
विभाग द्वारा होती है । न्यायपालिका में न्यायाधीशों की निय्ुक्तित नीचे के न्यायात्तयों के 
स्तर पर विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं करती है। इस स्तर के स्थायिक कामिकों 
/(ए9४४०॥१८) की नियुवित किसी निश्चित योग्यता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही 
होती है। प्रारम्भिक नियुवित के बाद इस न्यायालयों के कार्मिकों की योग्यता व सेवाकाल 
मी अवधि के आधार पर पदोसतति होती है। मतः यह निमुक्तियां विशेष कब्नाइया 
-उत्पन्न मही करती हैं। 

निमुवित की वास्तविक समस्या उच्च तथा सर्वोच्च स्यामालयों के न्यायाधीशों के 
सम्बच्ध में ही उत्पन्त होती है। लास्की ने इन न्यायालयों के न्यायाधीशों को काम परलिका 
हारा नियुक्त करने को श्रेष्ठ बताया है वशरते कि इनको नियुक्त करने वात्ते उत्तरदामी 
ढंग से यह कार्य करें ।? लास्की ने इस प्रकार की वियुक्ति में एक बहुत बड़ा खतरा मह 
माता है कि न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति राजनीतिक दलबन्दी के अभाव 
से होने की सम्भावना व स्थिति उत्पन्त कर देती है ।, आधुनिक कर्यपालिका का जावार 
राजनीतिक दल होता है, अतः दलीय स्वार्य एक तरफ करके स्यायाधीशों की शिश्ुवित 
करना कार्यपालिया के लिए कठिन हो जाता है। इस अवस्था, में, न्यायिक नियुतित्त के 
लिए योग्यता के स्थान पर अम्य वाहरी दलीय मन्तब्यों का आ जाना स्वाभाविक है। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि भारत के भूत्तपुर्व मुठ्य स्यामाधीश रे की सर्वोच्च स्यायातय 
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के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्षित में कुछ अंश तक दलीय बात आ गई थी। यद्यपि 
यहां इस प्रश्न से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करना सम्भव नही है, फिर भी यह 
बात सही है कि अनेक विपक्षी नेताओं व राजनी तिशास्त्न के विद्वानों ने इस नियुक्ति को 
लेकर कुछ शंकाएं व्यक्त की थी। बैसे कुमारामंगतम की पुस्तक “दी ज्यूडिशियल अपो- 
इन्टमेम्ट' में व्ययत विचार व तक सही लगते है तथा यह सारा विवाद विपक्ष और निहित 
स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा जानबूझ कर खड़ा किया लगता है। 

किन्तु कार्यपालिका द्वारा न्‍्यायाधीशों की नियुवित मे राजनीतिक दलवन्दी के प्रभाव 
का खतरा अवश्य रहता है । इससे बचाव के लिए लास्‍्की का सुझाव है कि कार्यपालिका 
द्वारा की गई नियुक्तियों की व्यवस्थापिका द्वारा पुष्टि का प्रावधान होना बाहिए।१ 
अमरीका में ऐसी ही पुष्टि व्यवस्था प्रचलित है। अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की नियुवित राष्ट्रपति करता है तथा सीनेट इन नियुक्तियों की पुष्टि करता 
है। इस व्यवस्था के कारण अनेक बार राजनीतिक मन्‍्तव्यों से प्रेरित नियुक्तियां रोक 
दी गई है। किन्तु इसका दुरुपयोग करने की सम्भावनाएं भी कम नहीं होती हैं । स्वयं 
लास्की यह स्वीकार करते हैं कि “इस पुष्टि पढति की अनेक कमजो रियां भी स्पष्ट है। 
इससे व्यवस्थापन पुष्टि में शुद्ध राजनी तिक दलबन्दी आ सकती है ।” अतः कार्यपालिका 
द्वारा न्यायाधीशों को नियुनित को व्यवस्थापिका द्वारा पुष्टि राजनी तिक आधारों पर की 
गई नियुवित से बचाव व्यवस्था नही बन सकती है। निष्कर्प रूप में यह कहा जा सकता 
है कि कार्य पालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई पुष्टि व्यवस्था वांछित है पर 
यह किस प्रकार व किसके द्वारा की जाए, अभी तक सुनिश्चित नही हो पाया है। 


व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन (86०४० 99 .०8/87/07९9) 

कुछ राज्यों में उच्चतम न्यायालयों तथा नीचे के न्यायालयो के न्यायाधीशों को 
व्यवस्थापिका सभाकों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है । रूस में नीचे के न्यायाधीशों 
को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की सुश्रीम सोवियत (87फाशाए९ 
8०शं८0) के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। स्विटजरलेण्ड 
में संघीय सभा (ए८त९घ] 85४८॥०!४), सघीय अधिकरण (६0९० प्र्रा०) के 
स्मायाधीशों को छ: वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करती है। पश्चिम जमंनी मे भी 
संसद के दोनों सदन वारी-बारी से संघीय संवंधानिक न्यायालय के रिक्त स्थान चुनाव से 
भरते है। अमरीका, के कुछ राज्यों में भी न्यायालयों के न्‍्यायाधीशों को विधान मण्डलों 
द्वारा चुनने की व्यवस्था है । फ्रांस के संवेधानिक न्यायालय (८णाआंांणावें ००पाएे 
के लिए--जिसे सही अर्थ में वास्तविक न्यायालय के तौर पर वर्मीकृत करना कठिन है 
लेकिन जिसे कानूनों को सांविधानिकता का परीक्षण करने की शक्ित प्राप्त है--न्याया* 
धीशों की भर्ती किए जाने का ख्रोत नियमित तया प्रशासकीय न्यायालयों से भिन्‍न है । 
इसके सदस्य पेशेवर न्यायाधीश नहीं होते वल्कि वे फ्रांसीसी गणतन्त्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
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होते हैं । उसके बाकी सदस्य राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सभा गौर सीनेट द्वारा नौ वर्षों के लिए 
नियुबत किए जाते हैं। 
व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित करने की पद्धति भी अनेक दोषों से युवत मानी जाती 
है। इससे न्यायाधीश व्यवस्थापिका में गुटतन्दी के साथ जुड़ जाते हूँ । अगर वे चुनाव के 
बाद ऐसा आचरण न भी करें तो भी उनको व्यवस्थाविकाई दल-गुटों के साथ गठबन्धित 
समझने की प्रवृत्ति से पूर्णतया मुबत होना कठित है । इससे सही ढंग से निष्पक्ष न्याय भी 
शंकाशील दृष्टि से देखा जाने लगता है। इस्त प्रकार की निर्वाचन पद्धति का "मुख्य दोष 
यह है कि इसके अन्तर्गत न्यायाधीश प्राय: उस दल के लोग चुने जाते हैं, जिनका व्यवस्था- 
पिका में बहुमत होता है । परिणामस्वरूप, न्यायाधीश यदि बहुमत दल के लोग न भी हों 
तो भी वे उस दल के समर्थक तो होते ही है। ऐसी दशा में न्‍्यायाधीों की नियुवित का 
आधार उनका कानूती ज्ञान, निष्पक्षता अथवा उनकी योग्यता नहीं होती, वरन उसका 
आधार राजनीतिक दल के नेताओं की ऋृपा होती है । ऐसी दशा में न्यायाधीशों के दल- 
सम्बन्ध के कारण न्याय भी दलग्रत हो जाता है । 
न्यायाधीशों की व्यवस्थापिका हमरा नियुविति व्यवद्वार में कार्यपरालिका द्वारा मिमुकत 

न्यायाधीशों की व्यवस्थापिका द्वारा पुष्टि के समान हो है। इस पद्धति द्वारा चयन करते 
में वे सब पेघीदगियां व्‌ दस-बन्दिया आ जाती है जो ब्यवस्थापन पुष्टि में घृश्त जाती हैं। 
'अमरीको सर्वोच्च स्थायालय के न्यायाधीश सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 
किए जाते है । जीवन भर के लिए होने वाला यह चयन संर्वधानिक कार्यों वाले अन्य 
न्यायालयों की अपेक्षा राजनीतिक बातों से अधिक अस्तप्रेस्त होता है या यों कहे कि भर्न्य॑त्न 
मौजूद छिपाव-दुराव वाली कार्य विधियों की अवैक्षा संयुक्त राज्य मे सर्वोच्च न्यायालय के 
छंटाव का यह पहलू अधिक प्रचार पा जाता है और जोर पकड लेता है। इस न्यायालय 
के सब न्यायाधीश नियुक्ति से पहले दृढतापुरवंक राजनीतिक प्रतिवद्धता रखते है। किस 
हद तक व्यायाघीश बनने की योग्यता वाले ध्यक्तित चालू राजनीतिक मुद्दों में अन्तग्रेंस्त 
रहते हैं, इसका अन्दाजा न्यायमूर्ति फोर्टास के स्थान पर नई नियुक्तित करने में [969 और 
970 में राष्ट्रपति निकसन के सामने आई कठिनाइयों से लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति 
द्वारा मनोनीत हैंस्वर्थ और कास्वेंल की सीनेट द्वारा अस्वीकृति हो गई थी। यह ध्यान 
देव की बात है कि बीसवी शताब्दी मे ये अस्वीकृतियां इस प्रकार की ऋमश; दूसरी भर 
तीसरी अस्वीकृृतियां थीं। तव निवसन को बाध्य होकर मिनेसोटा राज्य के ब्लेकमन की 
और देखना पडा था, क्योंकि उसको हैस्वर्थ और कार्स्वेल की अपेक्षा नागरिक अधिकारों 
सहित कई मुद्दों पर अधिक मध्यमार्गी माना जाता था। इस विधरण से स्पष्ट है कि 
न्यायाधीशों का व्यवस्थाविका द्वारा निर्वाचन या कार्यपालिका द्वारा मनोनीत व्यवितियों 
की व्यवस्थापिका द्वारा पुष्टि, अनिवार्यतः दलवन्दी को आमसन्‍्त्रथ देने का मांगें तैयार 
करना है। ३ कु 0332: 


जनता द्वारा निवचिन (एकृणंथ साल्लागो) | 
लोकता्तिक शासम-ध्यवस्थाओं में शासन अंग्रों के निर्वाचन की व्यवस्था को लौक- 
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तान्त्रिक भावना के अनुरूप माना जाता है। इसलिए कई राज्यो में न्यायाधीशों के लोक- 
प्रिय चुनाव की मांग की जाती है। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के कामिकों का जनता 
द्वारा निर्वाचन होता है तो फिर न्यायातयों के न्यायाधीशों का भी जनता द्वारा निर्वाचन 
होना लोकतन्त को अधिक चास्तविक बनाना होगा । इस प्रकार की पद्धति में सैद्धान्तिक 
ठोसता तो अवश्य है किन्तु व्यवहार में इसका प्रयोग अनेक कठिनाइयां उत्पन्त कर देता 
है। न्यायाधीशों का कार्य विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा ही निष्पादित हो सकता 
हैं। लास्की का कहना है कि "एक अच्छा न्यायाधीश बनाने के लिए जिन ग्रुणों की 
जरूरत होती है उनकी पहचान व गच्छे-बुरे मे अन्तर व्यापक्र व बिखरे हुए विविध मत- 
दाताओं द्वारा हो ही नही सकता है ।/* अत: आम चुनावों द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश 
शायद ही वह विशिष्ट कार्य करने के योग्य हों जिसके लिए उनका चुनाव किया 
जाता है। 

चुनावों में राजनी तिक दलवन्दियां होती है । अत. न्यायाधीशों का चुनाव भी प्रायः 
विधायकों के चुनावों के समान ही हो जाता है और चुनावों में विजयी होने के लिए सब 
प्रकार के हथकण्डे अपनाने के लिए न्यायाधीशो के प्रत्याशी भी मजबूर हो सकते हैं। इस 
विधि से न्यायाधीशों फा चयन करने से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा, 
सम्मान तथा निष्पक्षता--तीनों ही नही रह पाएंगी । इसी तरह, निर्वाचन, न्यायपालिका 
को निर्वाचक-समूह या निर्वाचन को संचालित करने वाले विशिष्ट गुठों का अधिक अच्छा 
प्रतिनिधि बना देंगे। संयुवत राज्य अमरीका के कुछ राज्यों में निम्न न्यायालयों के 
न्यायाधीशों का निर्वाचन उन्हें विशिष्ट राज्यों भे चल रही राजनीतिक हवा के प्रति 
सजग धना देता है। इससे आम जनता की न्यायालयों से आस्था उठने का खतरा पैदा हो 
जाता है। अतः निर्वाचन द्वारा न्‍्यायाधोशों की नियुवित अमरीका के कुछ राज्यों व 
स्विटजरलेण्ड के कुछ कैन्टनों मे सफल रहते हुए भी राष्ट्रीय स्तर के उच्चतम न्यायालयों 
के लिए व्यावहारिक नहीं हो सकती है । 


न्यायिक लोक सेवा से पदोन्नति या चयन (ड७७ला०ण्र ण एणाणधंणा 0 

जफ्तांदंत एज्ञा-5क्षशंप्णो 

लोकतान्त्रिक राज्यों में ्यायिक लोक सेवाओं की व्यवस्था स्वीकृत नम्नुना वन गई 
है। इन देशों में न्‍्यायाधोश के पद पर विधि में विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि प्राप्त 
किए हुए और विधिक प्रशिक्षण की क्रवधि के अन्त में कठोर प्रतियोगितात्मक परीक्षा 
पास किए हुए व्यक्तियों की सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। इस तरह की सेवा में आमने 
वाल्ले व्यक्तियों को जीवन में जल्दी ही न्यायिक वृत्ति ([एपीलंछे ८7८८) चुन लेनो होती 
है। उन्हे अपनी स्वतन्तता व फार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त रहती है । इन्हीं व्यक्तियों को 
धीरे-धीरे अनुभव व योग्यता के दोहरे मापदण्ड के आधार पर ऊपर के न्यायालयों में 
नियुक्त होने के लिए चुना जाता हे । इस सम्बन्ध में लास्‍्की ने लिखा है कि "न्यायिक 
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लोक सेवा व्यवस्था में अनेक अच्छाइयां है। जहां तक नोचे की प्रारम्भिक नियुक्तियों का 
सम्वन्ध है इससे नियुवित में पक्षपात से सुदृढ सुरक्षा प्राप्त हो जाती है।”" किन्तु 
लास्‍्की ने इस प्रकार की न्यायिक लोक सेवा से उच्चतम न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों 
की भर्ती की कुछ कमियों का उल्लेय भी किया है । इसके अनुसार न्यापिक लोक सेवा की 
पृथक सरचना होना मात्र ही न्यायाधीशों मे वे लक्षण उत्पन्न करने में सहायक हो जाता 
हैं-- () लोक सेवा से सम्बद्ध न्यायाधीश अपने दृष्टिकोण प्रे रूढ़िवादी वन जाते हैं। 
(2) इनकी कार्य विधि अत्यधिक औपचारिक बने जातो है। (3) यह कानून के 
सारतत्त्व के बजाय उसके प्रक्रियात्मक पक्ष पर बल देने लग जाते हैं भौर (4) भर्ती व 
पदोन्‍नति आन्तरिक होने के कारण ऐसे व्यक्तितयों की सेवाओं से वंचित रहना पडता है 
जो कानून की समस्याओं को, न्यायालयों से बाहर के सांसारिक ज्ञान व राजनोतिज्ञों की 
अन्तदू ध्टि से देख व परय सकते हैं । 
इनसे कारणों से न्यायिक लोक सेवा से निम्नतर स्तर के न्यायालयों में व्यायाधीशों की 
भर्ती तो उपयुकत्त मानी जा सकती है किन्तु देश के उच्चतम न्यायाजत्रयों में न्यायाधीशों 
की भर्ती इन्हीं गरिते-चुनें 'तथाकथित' कानूनी ज्ञात्राओं में से करना न्यायपालिका फो 
“कुपमन्हूकता” की अवस्था में धकेलना है। यही कारण है कि देश के सर्वोच्च न्यायालयों 
में न्‍्यापाधीशों की भर्ती को व्यापकतम क्षेत्र में से सम्भव बनाने के लिए हर देश में 
व्यवस्थाएं रहती है। 
अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्त के 

लिए भहर्ताएं ((४0४॥00980॥9) निर्धारित नहीं हैं। इसी तरह, भारत के सर्वोच्च 
न्यायालप में कोई भी प्रद्यात विधि बेता (शाला: ]ंपर्ं४0) न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त किया जा सकता है। इस सबसे एक ही निष्कपे निकलता है कि देश के उच्चत्तम 
न्यायालयों में केवल विधिवेत्ताओं का होना हो पर्याप्त नही है। चोटी के स्यायाधीश ऐसे 
हों जो समय, समाज व वातावरणी परिस्थितियों से बेखबर न हों और साथ ही कानूनी 
व राजनीतिक अन्तदू'ष्टि रखते हो। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लम्बी भवधि तक 
न्यायिक सोक सेवा में कार्य करने के वाद जीवन के अन्तिम वर्षों में उच्चतम न्यायालयों 
में भ्यायाधीशों के रूप में नियुक्त व्यक्ति इतने अधिक रूढिवादी हो जाते हैं कि शासन 
रूपी यन्त्र को कार्यपालिका व व्यवस्यापिका द्वारा सही दिशा में आगे बढ़ाने के सभी 
प्रयत्त विफल कर देते हैं) भारत भे पिछली दो दशाब्दियों में सर्वोच्चि न्यायालय शायद 
बहुत कुछ रूढिवादिता से ग्रस्त हो गया था, जिससे बचाव व्यवस्था करने के लिए 
संविधान में स्वर्ण सिह समिति की सिफारिश के आधार पर महत्त्वप्र्ण संशोधन किए 
गा |] |! 

* बा के चयन को लेकर सर्वसम्मत या सब कमियों से मुक्त विधि की खोज 
करना निरर्यक है! वर्तमान में कार्यवालिका द्वारा नियुक्त को हो सर्वेश्रेष्ठ विधि माता 
जातो है । अब तक का अनुभव भी इस श्रकार की नियुक्ति की उपयोगिता की पुष्टि 
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करता है। इस सम्बन्ध में कार्यपालिका अपनी शक्षित का दुरुपयोग नही करें इसके लिए 
सुरक्षा व्यवस्था करमा उपयोगी हो सकता है। कार्यपालिका द्वारा की गई नियुक्तियों को 
एक ऐमे सलाहकार मण्डल द्वारा नियम्त्रित किया जाए जिसके सदस्य न केवल राजनीतिक 
रंग के हों और न ही जो शुद्ध पेशेवर तत्त्वों द्वारा आच्छादित हो जाएं। संख्या मे यह्‌ 
छोटी संस्था होनी चाहिए तथा किसी नियुवित पर कार्यपालिका से मतभेद होने पर उन 
मतमभेदों के कारणों को प्रकट कर देने की प्रथा हो जिससे सब यह जान सके कि किसी 
नियुक्षित विशेष को इस सलाहकार मण्डल ने पुष्टि क्‍यों नही की है ? इस प्रकार की 
सलाहकार या पुष्टि संस्था सम्बे कार्यकाल की हो तथा कार्यपालिका के परिवर्तन के साथ 
यह परिवर्तित नहीं हो | इस प्रकार की व्यवस्था, कार्यपालिका को सचेत व सजग रखेगी 
और न्यायाधीशों की नियुवितयां रागनीतिक दलबन्दियों से मुबत रखी जा सकेंगी। इस 
प्रकार के सलाहकार मण्डल में देश के गणमान्य व्यक्ति होने के कारण वे नियुक्ततियों से 
सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करने में सक्षम ही नही होंगे, अपितु राजनीतिक 
दलबन्दी को नियुक्षितयों मे प्रवेश नही लेने देने की छोस व्यवस्था वन जाएगे | इस प्रकार 
के सलाहकार मण्डलो का औपचारिक प्रयोग तो सामान्यतया नही होता है, किन्तु अनौप- 
चारिक ढंग से स्वेक्ष ही ऐसी प्रथाओं का प्रचलन है। 


हु न्यायाधोशों का कार्यकाल 
4 (ष्रणार5 08 70065») 


न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र का प्रश्न अत्यन्त पेचीदा है। सामान्‍्यतया 
उच्चतम न्यायालयों में न्‍्यायाधीश वृद्ध अवस्था वाले ही होते हैं । उदाहरण के लिए, 
ब्रिटेन की वर्तमान प्रीवी परियद्‌ की न्यायिक समिति के सदस्यों की औसत उम्र पचहत्तेर 
वर्ष पाई गई है। अमरोका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी परिपक्व उम्र के ही 
होते हैं। अन्यत्न भी सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीश अधिक उम्र के ही होते है। उम्र के 
सम्बन्ध मे यह कहना बहुत गलत नही होगा कि दुनिया के सभी राज्यों मे जहां सुस्थिर 
न्यायालय व्यवस्थाएं हैं, उच्चंतम न्यायालयों के न्यायाधीश साठ वर्ष के आस-पास इन 
पदों पर नियुक्त हो पाते हैं। इससे दो प्रश्न उठ यड़े होते हैं जो एक-दूसरे के विरुद्ध 
नहीं तो कम से कम बेमेल अवश्य लगते हैं । पहली समस्या -न्यायाधीशों के अनुभव की 
है। उनके विशिष्ट ज्ञान व लम्बे अनुभव से लाभ उठाते रहने के लिए, न्यायाधीशों फा 
बृद्धावस्था में भी कार्यरत रहना आवश्यक माना जाता है। न्यायाधीश पदों पर प्रख्यात 
विधिवेत्ता ही नियुवत होते है तथा इनको संख्या बहुत सीमित होने के कारण उनको 
निश्चित अवधि के बाद अवकाश दे देना, उनकी विद्धत्ता, ज्ञान, विधिक प्रक्रिया में 
अन्तदृ ष्टि तथा अनुभव के लाभ से देश को वंचित करना हो जाता है। 

-अवकाश की उम्र की 'ऊंची सीमा” दूसरी गम्भीर समस्या उत्पन्त कर देती है । ऐसा 
कहा जाता है कि लम्बी अवधि तक न्यायिक पेशे में रहने के कारण न्यायाधीशों की 
जुभिवृत्तियां जलग प्रकार की बन जाती है। ऐसे व्यक्त या इसके अलावा रामाज से अन्य 
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विधि-ैत्ताओं को वृद्धावस्था में उच्चतम न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्त करने से देश की 
उच्चतम न्यायपालिका रूढ़िवादी लोगों का गढ बन जाती है। लास्की ने ठीक ही कहा 
है कि "न्यायाधीश अधिकतर वृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनका नई पीढी के विचारों से सम्पर्क 
टूट जाता है ।। इससे न्यायाधीश कई वार प्रयत्ति के साधक नहीं रहकर इसके बाधक 
बन जाते है। अमरीका की न्यायपालिका को एक राष्ट्रपति ने तो "घोड़े के युग का 
अवशेय' तक कहा है। अनेक विद्वान यह थानते है कि स्यामप्रालिका कभी भी समकालीन 
संस्था नही रह सकती है, क्योकि इसमें पुराने ख्यालों से ओत-प्रौत न्यायाधीश ऐसी उम्र 
में पदासीन होते हैं जब चारों तरफ चलने वाली मई राजनी तिक हवा का उन पर प्रभाव 
नहीं हो पाता है। इस दशाब्दी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे मे 
भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं! गज 
न्यायाधीशों के का्यंकाल की ऊंची सीमा के कारण ही उनके रूढ़िवादी दृष्टिकोण और 
जमाने से उनकी वेमेलता को नहीं समझा जा सकता है । वस्तव में न्यायाधीशों की भर्ती 
का वर्ग भी इस प्रकार की अभिवृत्ति का प्र रक होता है। ऊंचे पदों पर नियुक्त होने वाले 
न्यायाधीश अधिकांश देशों में उच्च-वर्ग-विशेष से ही आते रहे हैं। इसका कारण पक्षपात- 
पूर्ण नियुक्ति नहीं है, अपितु शिक्षा, प्रशिक्षण की विश्येप सुविधाओं के कारण, ऐसी 
नियुक्तितयों के लिए वे ही सर्वश्रेष्ठ विधि-बेत्ताओं के रूप मे उपलब्ध होते हैं। इससे 
न्यायाधीशों की भर्ती का वर्ग ही रूढ़िवादिता वाला होते से न्यायाधीश भी रूढ़िवादी हो 
तो कोई आश्चयंकारी बात नही होगी । अतः स्यायाधीशों के कार्यकाल के सम्बन्ध में 
अत्यधिक मतभेद व अनेक पेचीदगियां अभी भी बनी हुई हैं । बसे उनके कार्यकाल को 
लेकर दो विचारधाराएं श्रचप्तित हैं । हा 080 2 
एक विचार के अनुसार न्यायाधीश किसी निश्चित अवधि के लिए ही नियुक्त किए 
जीने घाहिए। इस भवधि के पूरा होने पर न्यायाधीशों को अवकाश दे दिया जाना 
चाहिए। इस विचार के समय्ंकों का तक है कि इससे न्यायालय रूढ़िवादिता का गढ 
नहीं बनेगा । इससे अन्य विशिष्ट व अद्भुत योग्यता वाले विध्ि-वैत्ताओं को निमुक्ति 
श्राप्त करने का अवस्तर मिलेगा । न्‍्यायप्रालिका में नये खून के प्रवेश से इसकी सजीवता 
बनी रहेगी तथा यह समाज व राजनीतिक जीवन की बदलती हवा से अवगत रहेगी! 
भारत, वर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्दोतेशिया, बंगला देश जैसे भनेक देशों में न्याया- 
धीशों का कार्यकाल निश्चित होता है / एक निश्चित उम्र प्राप्त कर लेने पर न्यायाधीशों 
को अवकाश दे देने का प्रचलन करीव-करीब सभी 'तीसरे विश्व” व साम्यवादी राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में है। इन देशों में तेजी से बदलते समांजों के अनुरूप ही न्यायपालिका बनी 
रहे इसके लिए निश्चित अवधि वाला कार्यकाल प्रतिमान ही लोकप्रिय है। 
दूसरी प्रकार को प्रथा यह है कि न्यायाधीश नियुक्त होते के वाद उस समय तक अपने 
पद पर कार्य करते रहें, जब तक वे शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से कार्य करने के योग्य बने 
रहते है। दूसरी प्रथा भी कुछ विकसित राज्यों में प्रचलित है, किन्तु इस सम्बन्ध मे 
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डावटर इपाबाल मारायण के इस कथन से सहमत होना कठिन है कि 'प्रायः सर्वत्ष न्‍्याथा- 
* धीश स्थायी रूप से नियुयत्त किए जाते है और वे तब तक अपने स्थान पर कार्य करते है, 
जब तक वे शारीरिक भौर बौद्धिक रूप से कार्य करने योग्य बने रहते है ।! यह प्रथा 
केबल अमरीका, ब्रिटेग व अन्य पश्चिमी राज्यों मे ही पाई जाती है । विकासशील राज्यों 
में इस प्रथा को पुर्णतया त्याग दिया गया है या जहां कहीं यह साम्राज्यवादी अवशेष के 
रूप में अभी भी प्रचलित है वहां भी इसको छोडने की मांग बढ रही है । “इस प्रथा के 
प्रचतन का कारण यह है कि अधिक समय तय कार्य करने के कारण एक ओर तो स्याया- 
घोश अपने कार्य का अनुभव प्राप्त करके अधिक कुशल बन जाते है तथा दूसरी ओर एक 
बार नियुवत हो जाने देः बाद फिर वे प्रायः जीवन भर के लिए इस वात से तिर्श्चित हो 
जाते हैं कि उन्हें फिर नियुकित के लिए किसी की कृपा का पात्र महीं बनना पड़े गा। अपनी 
आजीविका की सुरक्षा तथा अधिक समय के अनुभव से प्राप्त कुशलता के कारण वे न्याय 
कार्य अधिक क्षमता, निष्पक्षता तथा निर्भीकता से करते हैं ।” 
न्यायाधीशों के कार्यकाल सम्बन्धी दोनों दृष्टिकोणों में अच्छाइयां व कमियां हैं । 
कुशल तथा अनुभवी व्यक्ति को जो रच प्रकार की परिस्थितियों व परिवतंनों के प्रति 
सचेत हो, महज इसलिए समाज य न्यायपालिका से अलग नहीं कर देना चाहिए कि वह 
निश्चित उम्न का हो गया है। इगी तरह, स्वयं न्यायाधीश को ही, स्वयं की कार्य करने 
की क्षमता व समरथंता का एक मात्र निर्णायक बना देना भी अधिक तकंसंगत नहीं 
लगता है। अत: इस सम्बन्ध में एक मध्यमार्गी दृष्दिकोण अपनाना अधिक उपयुक्त रहेगा 
अर्थात उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अवधि या उम्र 
निश्चित होनी चाहिए । यह न अधिक ऊंची हो और न ही बहुत नीची रखी जानी 
चाहिए | उदाहरण के लिए, पैसठ वर्ष की आयु उपयुक्त मानी जा सकती है। किन्तु इस 
उम्न में भी अगर कोई न्यायाधीश अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करता हो या किसी न्‍्याया- 
घीश की न्यायालय में इस उम्र के बाद भी आवश्यकता होने पर ऐसे न्यायाधीश की एक 
वर्ष या दो वर्ष का एक बार में 'एक्सटेन्शन” दिया जा सकता हैं। इसके लिए, कार्यपालिका 
द्वारा नियुक्षित में जो सलाहकार मण्डल हो उसकी सिफारिश से ही कालावधि में बढ़ोतरी 
की जानी चाहिए । इससे दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं के लाभ मिल सकेंगे तथा 
न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता, निष्पक्षता व कार्यंदक्षता पर भी कोई आंच नहीं आएगी। 
आवश्यकता पड़ने पर यह कार्यकाल में वृद्धि न्यायाधीश विश्ञेप के मामले में,.कई वार की 
जाकर ऐसे व्यवित की सेवाओं का लम्बे समय तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 


न्यायाधीशों को पद से हटाना 
(रष४0ए& 5छ व॒प्चद् तप0०588) 


न्यायाधीशों का, विशज्येषकर उच्चतम न्यायालयों से सम्बन्धित न्‍्यायाधौशों का कार्य व 
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भूमिका अत्यन्त महत्त्व की होती है। उनका लम्बा कार्यकाल या,जीवनपर्य॑स्त पद पर 
रहने की व्यवस्था के कारण अगर उनके द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग हो तो बया 
सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ? किन्तु न्यायाधीशों को हटाते की व्यवस्था भी ऐसी होनी 
चाहिए जिससे उनकी केवल सही अर्थों में शक्तियों के दुस्पयोग करने पर ही हटाया 
जाए। राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलते दलीय गठवन्धनों या दल राजनीति के कारण 
उनको हटाने से सुरक्षा करना भी अनिवायं है। अन्यया, न्यायाधीश निष्पक्ष तथा स्वतस्त्ता- 
परुवंक कार्य ही नही कर सकेंगे । यही वात ध्यान में रखकर न्यायाधीशों को पद से हटाने 
की व्यवस्था को न फेवल जटिल वरन उसको व्ययस्थापियओं से सम्बन्धित किया जाता 
है। उच्च पदों पर नियुक्त न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग 
लगाया जाता है। महाभियोग राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा लगाया णाता है । इस 
सम्बन्ध में प्रायः यह व्यवस्था होती है कि व्यवस्थापिका के एक सदन द्वारा महाभियोग 
लगाया जाता है तथा दूसरा सदन उसकी सुनवाई करता है । इस सुनवाई में सम्बन्धित 
न्यायाधीश अपना पक्ष भी रख सकता है। आरोपों का जवाब दे सकता है तथा इसके 
बाद सुनवाई करने बाला सदन या दोनों सदन मिलकर सामान्य बहुमत या विद्येप बहुमत 
से निर्णय करते हैं। महाभियोग प्रस्ताव को आवश्यक बहुमत मिलने पर न्यायाधीध को 
नियुक्त करने वाला अधिकारी उसको अपदस्थ कर देता है।._, , । 
, जिन राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्तित व्यवस्थापिका या जनता द्वारा निर्वाचन से 
होती है वहां भी अनेक राज्यों मे न्यायाधीशों को हठाने की उपरोक्त प्रक्रिया ही प्रयुक्त 
होती है, किन्तु अन्य विधियां भी प्रचलित है । निष्कर्ष में यही कहां जा सकता है कि 
न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका के प्रस्ताव के द्वारा हटाने की विधि ही श्रेष्ठ है। इससे 
न्यायाधीशों द्वारा निर्भीक, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्तापूर्वक निर्णय करने की परिस्थितियां 
बनी रह पाती हैं। भारत, अमरीका, इंग्लैण्ड, कनाड।, आस्ट्रेलिया इत्यादि अनेक देशों में 
इसी विधि से न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है । पु ३ 
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न्‍्यायपा लिका की स्वतन्त्नता 
(्ए०एएएाषएएपपटषट 658 7एफञाटा&2५) 


न्यायालयों को विशेष प्रकार से संगठित करने, न्यायाधीशों की नियुक्ति की तथा उतको 
पद से हटाने की जटिल संवंधानिक प्रक्रियाएं और उनका लम्बा या जीवनपरय॑न्ती कार्ये- 
काल केवल एक उद्देश्य से प्रेरित रहता है। इन सबकी विश्ञेप व्यवस्था का ध्येय 
स्यायपालिका को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अनावश्यक दबावों से मुक्त रखकर 
उनके द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय दिए जा सके इसकी ठोस व्यवस्था करना है। न्याय 
पालिका की निष्पक्षता का विशेष महत्त्व होता है। स्यायपालिका राजनीतिक प्रक्रिया का 
एक ऐसा अंग है जो 'सरकार' के हाथों में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केन्द्रीकरण की 
रोकथाम और राजनीतिक दलों की घांघलियों या बहुमत के निरंकुश शासन से जनता को 

बचाने की व्यवस्था करती है। अतः लोकतान्त्रिक राजनी तिक व्यवस्थाओं में न्यायपालिका 
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की स्वतस्त्रता में वृद्धि और न्यायिक निर्णयों की स्वीकृति के लिए आदर और विश्वास 
की भावना पैदा करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहुत बल दिया जाता 
है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता, राजनीतिक स्थिरता का आवश्यक पहलू 
होती है। जिस समाज मे नागरिकों को सरकार से निष्पक्ष न्‍्याय मिलने की आशा नही 
रहतो है तो विद्रोह का मार्ग ही न्याय प्राप्त करने के लिए शेप माना जाता है। अतः 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता व लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं की स्थिरता में घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना जाने तगा है। जब कभी समाज के बड़े भाग को सामान्य न्याय नही मिलता है तो 
ऐसे समाज में संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्व हो जाती है जो बन्ततः लोकतान्त्रिक ताने- 
बाने को उखाड़ फेंकने का मार्ग तैयार कर सकतो है। अतः स्वतन्त्न व निष्पक्ष न्‍्याय- 
पालिका लोकतान्तिक समाज में व्यक्तियों को जोड़ने व समाज में एकता लाने बाली 
सीमेन्ट (८८४॥०॥) है जिससे राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दलवन्दी के खिचावों व 
खतनावों से युकत होने पर भी ठोसता-युक्त रह पाती है । न्यायपालिका की स्वतन्त्ता व 
निष्पक्षता से राजनीतिक खेल को नियमों के अनुसार खिलाने के लिए 'रेफ्री' या 'अम्पायर/ 
की व्यवस्था हो जाती है। इसके अभाव में जनता की राजनीतिक खेल से आस्था ही हट 
जाती है और राजनी तिक व्यवस्था के टूटने का मार्ग तैयार होने लगता है । 
, न्यायपालिका की स्वतन्त्वता के सम्बन्ध में सी० एफ० स्ट्रांग ने इस प्रकार लिखा है--+ 
“न्यायपालिका की स्वतस्त्ता का अर्थ है कि न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार नही होना चाहिए 
बोर उन पर विघान मण्डल तथा कार्यकारिणी का नियन्त्रण नही होना चाहिए। शवित 
पृथवकरण के सिद्धान्त का व्यापक रूप में तात्पय केवल यही है कि शासन की कार्य 
पालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये तीनों शक्तियां पृथक-पृथक अधिकारियों के 
पास रहेगी। आधुनिक दक्शाओं मे पूर्ण पृथवकरण के विचार को व्यावहारिक रूप देना 
असम्भव है, क्यों कि संवैधानिक सरकार का कार्य-कलाप इतना जटिल होता है कि प्रत्येक 
विभाग के क्षेत्र का ऐसी रीति से निरूपण नही हो सकता कि प्रत्येक विभाग अपनी 
विशिष्ट सीमा में स्वतन्त्र व सर्वोच्च रह सके ।7? परिवर्तित परिस्थितियों में यह बात 
कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में तो अनावश्यक हो गई है परन्तु न्यायपालिका 
की स्थिति कुछ विलक्षण होती है। इसका कार्य भी कुछ विशिषप्ट-प्ता होता है। ऐसे 
विधिष्ट कार्यों के निष्पादन में न्यायपालिका की स्वतस्त्रता से हो निष्पक्षता सम्भव हो 
सकती है। इसलिए ही यह संविधाववाद का एक सूल सूत्र है कि न्यायपालिका को स्वयं 
अपने विभाग में बाहरी मियन्वणों से मुक्त रखा जाता है। इसी कारण, अधिकाश 
सर्वधानिक राज्यों में न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी होता है ! भारत और अमरीका 
दोनों ही मे न्यायाधीश सदाचारी बने रहने तक पद घारण करने के अधिकारी हैं, ढिन्‍्तु 
अमरीका में कार्यकाल जीवनपर्यन्त रहता है जवकि भारत में अवकाश ग्रहण करने को 
निश्चित अवधि निर्धारित वो गई है। इन्हे स्वतग्त रखने के लिए ही इनको पद से हटाने 
की व्यवस्था महाभियोय लगाकर ही हटाने की है। इसका तात्पय है. कि न्यायाधीशों को 
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हटाने का अधिकार कार्यपातिका के हाथों में नहीं रपा जाता है । महातियोग केवल 
व्यवस्थापिका ही लगा सकती हैं । 
इस तरह पअधिकांश संवैधानिक राज्यों में जनताके अन्तिम अधिकार दोहरे रूप में 
सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उत न्‍्यावाधोशों की वियुक्ति, जिनके ऊपर अधिकारों की सुरक्षा 
अन्ततः बधिकांशत: अवलम्बित है, उस प्रक्रिया द्वारा नही होती जिसमें त्रोहतन्त् की 
वृख्यात चंचलता प्रभावशील रहती है, और चूंकि उसका कार्यकाल सुरक्षित होता है इस- 
लिए वे राजनीतिक आवश्यकताओं से ऊपर रहते हैं ।४+ यहू आम धारणा है कि न्याय- 
प्रालिका की स्वतन्त्रता से वह निष्पक्ष होती है और यह निष्पक्षता लोकतन्द्व की कप्तीदी 
है। स्वतन्त् रहने पर ही व्यायपालिका व्यवितगत स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकती है। यह 
कार्यकारिणी व व्यवस्थाएका को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में रघकर उर्ूँ 
मनमावे दंग से या दलवन्दी के थाधार पर कार्य नहीं करने देती है। इसलिए एक निष्पक्ष 
और स्वतस्त् न्यायालय माय रिकों के अधिकारों और उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा का दुर्ग 
है भर सरकार की संवैधानिकता, उत्तमता व स्थायित्व का सर्वोत्कृष्ट चिह्न है। अतः 
न्यायपालिका को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के प्रभावों से मुक्त रखेने के लिए कई 
संस्थागत व प्रक्रियत्मक वध्यवस्थाएं की जाती हैं । इनमें से कुछ इस अकार है--- 
(() संविधान में ही न्यायपालिका के संगठत, शक्तितियों व कार्यों का प्रावधान 
करना । 
(2) विशिष्ट योग्यता के आधार पर निमुक्तितयाँ 
(3) निश्चित अवधि वाला स्थायी कार्यकाल । 
(4) अपदस्ध करने की विशिष्ट विधि--महाभियोंग द्वारा ही हठाना । 
(5) कार्यकाल में सेवा शर्तों में परिवर्तत नही करने की व्यवस्था 
(6) न्यायाधीशों को अपना पृथक विर्षय देने का अधिकार । 
(7) विशेष उन्मुकितियां तथा सुविधाएं व श्रेष्ठ सेवा-शर्ते ) 
(8) कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से पृयवकरण । 
(9) स्यायालय को स्वयं की कार्य प्रक्रिया के विधरिण का अधिकार । 
/ (0) मान हाति का मुकदमा चलाने का अधिकार ) | | 
/ न्यायक्ालिकाओं को स्वतस्थ, निष्णक व स्थाय देते में विर्भीक बनाने के लिए उपरोक्त 
विधियों में से कुछ या सब या इसके बनावा और भी विधियां अपनाने की व्यवस्था 
अलग-अलग राज्यों में की जाती है, किस्तु यह सव लोकवान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं 
में ही व्यवस्थित किया जाता है। साम्यवादी' राम्यों में न्यायपालिका स्वतस्दे, पृथक 4 
लिष्पक्ष नहीं बनाई जाती है। वह शासन विभाग के एक अंग के रूप में ही कार्य करती है 
इससिए आजकल स्थाथपानिका की स्वत्तत्वता को पेकर एक मया दृष्टिकोप प्रस्तुत किया 
जाते लगा है । इस पर हम संक्षेप में विचार करेंगे । ४ 
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आधुनिक राजनी तिक व्यवस्थाओं में सरकार के तीनों अगीं की शक्तियों के पूर्ण पृ धवकरण 
के विचार को व्यावहारिक रूप देना असम्भव है, क्‍योंकि, संवैधानिक सरकार का कार्ये- 
कलाप इतना जटिल होता है कि प्रत्येक विभाग के क्षेत्र का ऐसी रीति से निरूपण नहीं 
हो सकता कि प्रत्येक विभाग अपनी विशिष्ट सीमा में स्वतन्त् तथा सर्वोच्च रह सके। 
यह तो हुई व्यावहारिक कठिनाई की बात । किन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपृर्ण प्रश्न 
शक्तियों के पृूथयकरण की धारणा से जुड़ा हुआ है । शक्तियों के पृथक्‍्करण के विवेचन से 
सम्बन्धित अध्याय में हमने यह मुद्दा उठाया था कि क्या आज की परिवर्तित परिस्थितियों 
में शक्तितयों के पृथक्करण की कोई उपयोगिता रह गई है ? इस अध्याय में हमने इस 
समस्या के सभी पहलुओ पर विस्तार से विचार करके यह निष्कर्प निकाला था कि कार्य- 
पालिका व व्यवस्थापिका की तरह ही न्यायपालिका को भी राजनीतिक व्यवस्था का 
एक अभिन्‍न व सावयवी घटक बनाकर रखना आधुनिक परिस्थितियों की मांग है । 
आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों मे न्यायालयों से सम्बन्धित चर्चा मे, नियम बनाने 
तथा उनकी व्याख्या करने और नियम बनाने तथा नियम पर अधिनिर्णय देने के बीच 
स्पष्ट भेद करना असम्भव है। आधुनिक राज्यों में प्रशासकीय न्यायालयों तथा 
प्रशासकीय अधिकरणों का अधिकाधिक उदय हो रहा है और ये सस्थाएं प्रशासकीय 
तथा न्यायिक स रचनाओं के वीच अमिद्ध विभाजक रेखा खीचना असम्भव नही तो कम से 
कम कछिन अवश्य बना देती है। एलेब बाल मे लिखा है कि “सम्पूर्ण विधिक पद्धति पर 
भी यह बात (शासन अगों में पृथक्‍करण की रेखा खींचने की असम्भावना ) लागू होती 
है * न्यायाधीश और न्यायालय समग्र राजनीतिक प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण पहलू हीते है भीर 
यदि कार्यों का पृथकक्रण बहुत भौड़ा होगा तो उसके परिणामस्वरुप उस प्रक्रिया का 
विकृत चित्र ही सामने आएगा ।”!* व्यायपालिका किस प्रकार राजबीतिऊक प्रक्रिया का 
निर्णायक अंग बन गई है इस मुद्दे पर रावर्ट डाहल ने जोरदार तक॑ दिया है, ” समुकत राज्य 
के सर्वोच्च न्यायालय की एक मात्र विधिक संस्था समझना अमरीकी राजनी तिक पद्धति 
में उसके महत्व को कम आंकना है क्योंकि वह राजनीतिक संस्था भी है यानी उस संस्था 
से राष्ट्रीय नीति के विवादास्पद प्रश्नों पर निर्णय प्राप्त किए जा सकते हैं ।"१४ त्मरीकी 
सर्वोच्च न्यायालय 950 और 966 से शुरू होने थाले दशकों के दौरान नागरिक 
अधिकारों जंसे महत्त्वपूर्ण राजनी तिक प्रश्नों के विषय में दिशायूचक रहा है, जबकि उसी 
समय राष्ट्रपति ओर कांग्रेस ऐसे विवादग्रस्त क्षेत्रों में न्यायालय द्वारा स्थापित राजनी तिक 
नेतृत्व के अनिच्छापूवक अनुसरण तथा निब्क्रियता की स्थितियों के बीच धूल रहे थे । 
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वर्तमान दशक में भारत के सर्वोच्च व्यायालय को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें भी 
मूल्त प्रश्न यही है कि विधिक प्रक्रिय राजनीति की दुनिया से बहुत दूर की प्रकिया नहीं 
है। इसी तरह “विधिक संरचना, राजनीतिक संस्कृति तथा न्यायाधीशों के राजनीधिक व 
सामाजिक मूल्यों के वीच अन्तःकिया होती रहती है यो घारी विधिक ५८धति को चगन, 
प्राथमिकताओं और संधर्प के घेरे में दृढतापूवेक खींच लाती है 7? 

न्यायिक प्रक्रिया को अन्‍य राजनीतिक प्रक्रियाओं से पृथक, स्वतस्त्र या स्वायत्त रूप में 
देखना बास्तविकताओं की अनदेखी करना है। अब न्यायिक पद्धति की राजनीतिक 
प्रक्रिया का अंग माना जाता है। आधुनिक लोकतन्तीय शासनों में प्रशासकीय न्यायालयों 
ओर बर्द-न्यायिक प्रशासकीय अधिकरणों के विकास ने न्यायपालिका की प्रथक रखने 
की बात कहने बालों को बेचैन कर दिया है ।- विकासशील देशों में स्थायपालिका का 
राजनीतिक प्रक्रिया में उलझना श्रारम्भ में भवश्य शा की दृष्टि से देखा जाता रहा था, 
किन्तु अब स्यायपालिका की स्वतस्तता का पश्चिमी मॉडल स्वयं उन देशों में ही चरम राने 
को तरफ बढ़ जाने के कारण, यह शंकाएं समाप्त-सो हो गई हैं। अब न्यायपालिका को 
अलग-थलग संस्था से कही अधिक राजवी तिक प्रक्रिया की सहयोगी संस्था के रूप में देखा 
जाने लगा है । विकासशील राज्य अपने स्वतम्त्न राजनीतिक जीवन के शियुकाल में 
अंधानुकृति की प्रवृत्ति के कारण उन्त सब व्यवस्थाओं को श्रेष्ठततम सानते रहे है जो उन्हें 
पश्चिमी देशों से विशसत में मिली हैं। किन्तु कुछ ही वर्षों में बह स्पष्ट होने लगा कि 
पश्चिमी राजनीतिक सरचनाएं हमारी राजनीतिक संस्कृति से वहुत बेमेल और हमारे 
इह्ेश्यों की श्राध्ति में निरर्धक हैं ) अत: नये दृष्टिकोणों से अपने विशेष सन्दर्भ में राजन 
नीतिक संस्थाओं की परखा जाने के कारण विकासशील देशों में यह सत्य उजागर हुआ 
लगता है कि स्थायपालिका को राजनीतिक प्रक्रिया से अलग रपकर उससे लाभप्रद 
भूमिका की आशा नही की जा सकती है । भारत में करीब दो दशकों तक इस सत्य को 
स्वीकार करने से इनकार किया जाता रहा था । अतः परिवर्तित परिवेश में स्थायपा लिका 
फो स्वतस्क्ष रखने की आवश्यकता नही है। बहू अपने दापित्वों को पुरा करने में समर्थ 

इसके लिए उसको उतनी स्वायत्तता प्रदान क्री-ज़ाए जिससे वह लोकतान्विक राण-/ 

नौतिक समाज के साथ चल सके परन्तु उप्तसे मिन्‍न मार्ग वे दिशा अपनाने मै होरी, जा 


झ्के 79 ५ हे 





न्यायपालिका पर नियन्त्रण 
(97094 0# 7एएटाबारए) 


न्यायालयों की स्वतन्त्रता की माता सम्बन्धी आलोचवा बहुधा नीति-निर्माण प्रक्रिया में 


स्पायालयों की भूमिका के विषय पर गलत संकल्पनाओं पर आधारित होती है । पर 
कभी-कभी यह आलोचना न्‍्यायपाधिका के तोडतन्तत विरोधी सम्मानों के तमपंक राज- 


सहारा ए. छा, क. ००0. 9- 204. / 


4 न्यायपालिका ४ 767 


नीतिक श्रेष्ठजन को अपना लक्ष्य बनाती है जो अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण है। न्‍्याया- 
उधीशी का चयन, उनकी सामाजिक-आशिक पृष्ठभूमि, उनके निर्णयों की गोपनीयता, 
“बर्खास्तगी से उन्हें. मिली सापेक्ष उन्मुक्ति तथा अन्य राजनीतिक शक्ततिया, अक्सर इन 
सबसे ऐसा लगता है जैसे न्यायाधीश प्रातिनिधिक सरकारी प्रक्रियाओं (:89765थआषाएट 
ह०एशाधर/०गणश 9700९5४८७) मे अभिजाततन्त्रीय बल-प्रवेश (॥790:७० व पश्॑ंणा) 
'हों ।!१ इस प्रकार की उन्मुक्तियों व सावेजनिक नियन्त्रण से न्यायपालिका की मुक्तता 
इसको मनमानी करने के मार्ग पर बढ़ा सकती है। अत न्यायपालिकाओं को स्वतन्त्रताओं 
के दुसुपयोग से रोकने की आवश्यकता पड़ती है। 

इसके लिए न्यायाधीशों के चयन की विधि, कार्यविधिक नियमों का पालन, नजीरों 
या पूर्व उदाहरणों यानी पिछले न्यायिक निर्णयों द्वारा किसी मानक की स्थापना का 
अनुसरण तथा राजनीतिक और समाजगत दबावों के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता, ये सब 
न्यायिक स्वतन्त्नता पर महत्त्वपूर्ण सीमाएं है । इसके अतिरिक्त, कानूनी पेशे स्वयं ही 
आचरण के ऐसे नियम स्थापित कर लेते हैं जिनके माध्यम से न्‍्यायपालिकाओं के राज- 
नीतिक प्रक्रिया के साथ सम्बन्ध संचालित होते हैं! 

यह नियन्त्रण आन्तरिक व प्रक्रियात्मक तथा स्वर्य न्यायप्रालिका की संरचना, कार्ये- 
विधि ओर विलक्षणता से सम्बन्धित होते हैं । इनसे न्यायाधीश सही भर्थों में नियन्त्ित 
रहे मह भावश्यक नहीं । इसलिए न्यायपालिका पर बाहर से भी प्रभावी नियन्त्रण लगाने 
की प्रथा है। यह नियन्त्रण संस्थाकृत रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं। इनमे से कुछ इस 
प्रकार हैं : 

() विधान मण्डल नेये कानून बनाकर या भ्रचलित कानून में संशोधन करके 
न्यायिक विरोध को समाप्त कर उनको नियन्त्रित कर सकते है। 

(2) संविधानों मे संशोधन करके या पूरे संविधान को नये सिरे से निर्मित करके 
न्यायपालिका की शक्तियों पर महत्त्वपूर्ण पावन्दियां लगाई जा सकती हैं। 976 में 
भारत के संविधान का 42वां संशोधन, न्‍्यायपालिका--विश्वेषकर सर्वोच्च न्यायालय, 
को प्रभावी नियन्त्रण के दायरे में लाने के लिए ही किया गया है। 

(3) प्रशासकीय और थर्धें-न्यायिक अधिकरणों के विकास द्वारा भी न्यायालयों को 
सीमित रखने का प्रचलन वढ़ रहा है। 

(4) राजनीतिक मांगों के प्रति अधिक संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करते के लिए 
न्यायालयों का विशेषीकरण किया जा सकता है। 

(5) न्यायपालिका पर सम्भवतः सबसे महत्त्वपूर्ण नियम्त्रण कार्यपालिका के माध्यम 
से लगाए जाते है । कार्यपालिका न्‍्यायप्रालिका पर न्याय मन्त्रालय के द्वारा प्रभावी 
नियन्त्रण स्थापित करती है। सव राजनीतिक प्रणालियों में न्याय मन्त्रालय न्‍्यायपा लिका 
शे सम्बन्धित प्रशासकीय मामलों पर नियन्त्रण के पर्याप्त साधनों का प्रयोग करने में 
सक्षम होते है--जैसे विभियोजन, नये कानूनों का प्रारम्भ करना, दण्डों को विनियमित 
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करना तथा विधिक पद्धति में उच्च पदों के लिए निमुक्तितयों पर नियन्त्रण करना। कार्प- 
पालिका के हाथों में न्यायपालिका को विधन्त्रित करने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अस्त 
स्यायिक निर्णयों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित है। बिना कार्यपालिका के सहयोग के 
न्यायिक निर्णयों का कार्यान्वयन नही हो सकता है। 

(6) व्यवस्थापिका इनको नियन्धित रखने का अन्तिम हृथियार रखती है । महाभि- 
योग लगाकर न्यायाधीशों को ह॒दाने की व्यवस्था स्वयं में स्वस्थ प्रभावकारी व्यवस्था बन 
जाती है। 

(7) न्यायपालिका पर एक प्रक्रियात्मक आस्तरिक नियन्त्रण अधिकांश लोगों के ध्यान 
से बचा रहा । हर न्यायाधीश को हर मुकदमे की सुनवाई में जब वह बेंच या पीठ के 
सदस्य के रूप में बेठता है तो अपना निर्णय, बहुमत व अन्य त्यायाधीशों से सहमति के 
अभाव में, भलग से देने का अधिकार है। अपना अभिमत अलग से व्यकत करने का 
अधिकार एक तरफ तो न्यागपरालिका की स्वतन्द्वता का सूचक है तो दूसरी तरफ इसका 
परिणाम मह होता है कि न्यायालय-पीठ विरन्‍्तर स्व-आलोचना के अन्तर्गत कार्य करती 
है जो इसको नियन्तित रखने का श्रेष्ठतम जास्तरिक साधन हो जाती है क्योंकि असहमत 
निर्णय (035०:४08 ५६८४४०४) देने वाला न्यायाधीश या तो मुकदमे में पेश किए गए 
कारणों था उनके प्ररिणामों पर असहमत हो सकता है, किन्तु दोगो हो अवस््याओं में वह 
अपनी असहमति और अलग निर्णय के विस्तृत कारण देकर अन्य प्रकार के निर्णय देने 
वालों का आलोचक व नियन्तक हो जाता है) 

न्यायालयों की शक्तियों व स्वतस्थता को लोकतान्त्िक प्रणालियों मे अनियन्त्रित नहीं 
छोड़ा जाता है। जैसा कि हमसे ऊपर के विवेचन में देखा, न्यायपालिका पर आत्तरिक व 
बाहरी दोवो ही प्रकार के नियन्त्रण रहते हैं पर इन प्रतिबन्धी में यह भर्थ निहित नहीं है 
कि नीति-निर्माण की अक्रियाओं में स्यायालयों के पास बहुत थोड़ी शक्ति है। न्यामालयों 
के पास ऐसी शवित, विशेषकर, राजनीतिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में ही भाती है। पह 
शवित विशिष्ट मुझें पर न्‍्यायातयों के पक्ष या विपक्ष में खड्ढे राजनीतिक संघट्टों के 
अनुसार भिश्ञ-भिन्न होती रहती है। अतः स्यायालयों को राजनीतिक अक्रिया के उपयोगी 

भंग बनाए रखने के लिए ही उनको नियस्तित रखने की व्यवस्था की जाती है । 


स्थायपालिफा के कार्य 
(#छर्टााएार5 एए उछएणाएा4रर) 


स्पायपालिका के कार्य विभिन्न प्रकार वी राजनीतिक व्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
होते है। शंप्रिधात की प्रकृति, राजनौतिवा प्रणाली का स्वरूप, राजवीतिक सत्ता की 
संरचनात्मकता और स्वयं न्यायपालिका के संगठन, शवितियों थे कार्य-विधि से स्याय 
पालिका के कार्यों का निरूपण होता है। उदाहरण के लिए, संघात्मक व एकात्मक शासन- 
व्यवस्थाओं से म्थायवालिका के कार्यों में अन्तर भा जाता है । इसी तरह, संविधान का 
लिछित या अलिधित होता तथा उसका अचल या लचीलापन भी स्मायप्रालिका के ब्ययीं 
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का नियामक बन जाता है। राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक है या सर्वाधिकारवादी --- 
इससे भी न्यायालयों का कार्यक्षेत्र नियमित हो जाता है। कई देशों में न्यायालयों को 
स्वतन्त्र व पृथक रखा जाता है। ब्रिटेन जँसे देश में इसकी प्रकृति व्यवहार मे ऐसी होते 
हुए भी सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्पूर्ण लॉडे सभा देश का सर्वोच्च स्यायालय है। इसका भी 
न्यायालयों के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अतः न्यायपालिका के कार्यों के विवेचन में हम 
केवल उन कार्यों का ही उल्लेख करेंगे जो अधिकांश न्यायपालिकाएं सामान्यत' करती हुईं 
पाई जाती हैं । 

न्यायपालिका के कार्यो के विवेचन अधिकांशतः उन कार्यों तक सीमित रहते है णो 
न्यायपालिकाएं विधिक पद्धवियों के अंग्र के रूप में निष्पादित करती हैं। इनके कार्यों को 
केवल विधिक पद्धतियों तक सीमित समझना, न्यायपालिकाओं के कार्यों की संकुचित 
व्याख्या करना है, क्योंकि न्यायालय राजनीतिक प्रक्रिया के भाग है और इनका राज- 
सीतिक पद्धति से सहयोग तथा उससे संघर्ष दोनों ही पर बल दिया जाना आवश्यक है । 
न्यायपालिका राजनीतिक पद्धति के अन्य भागों से, अवैध बाहर वालों के तौर पर नही, 
बल्कि शासन करने वाले स्थिर राजनीतिक गठबंधन के रूप में, उनकी परस्पर क्रिया 
सलसी रहती है। अतः न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर दो शीप॑कों के अन्तर्गत 
विवेधित करना उपयुक्त रहेगा। (क) राजनीतिक पद्धति सम्बन्धी कार्य, (ख) न्यायिक 
पद्धति सम्बन्धी कायं । इन दोनों प्रकार के कार्यों में मोलिक अन्तर है। एक का सम्बन्ध 
राजनीति की व्यापक प्रक्रिया से है जबकि दूसरे का सम्बन्ध घुद्ध कानूनों पहलुओं से ही 
अधिक है। अतः हम इन दोनों प्रकार के कार्यों का पृथक-पृथक वर्णन करेंगे। 


न्यायपालिका के राजनीतिक पद्धति सम्बन्धी ॥कर्ये (5॥अध्यांए फणालाणाड 

0 ज0००॑लं॥०) 

न्यायपालिकाओं को राजनीतिक प्रक्रिया से पृथक करना कठिन है। हर देश के 
न्यायालयों को राजनीतिक पद्धति में विभिन्‍न कार्य करने होते हैं। न्यायालयों का इस 
प्रकार का कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि सम्बन्धित कार्य के लिए विशेषोकरण 
की मात्रा कितनी है ? उदाहरण के लिए, प्रशासकीय न्यायालय, अर््धन्यायिक प्रशासकीय 
अधिकरण, फौजदारी और दीवानी मामलों से सम्बन्धित नियमित न्यायालयों का 
सम्बन्ध राजनीतिक पद्धति से भ्रत्यक्ष रूप से नही होता है । इन न्यायालयों का नागरिक 
अधिकारों जप स्पष्द राजनीतिक क्षेत्रों से सम्बन्ध नही रहता है। अत: न्यामपालिका के 
राजनी तिक पद्धति सम्बन्धी कार्यों मे हम केवल संवैधानिक न्यायालयों के कार्यो पर ही 
ध्यान केन्द्रित करेंगे । इस तरह के संवैघानिक न्यायालय निम्न लिखित कार्यों से सम्बन्धित 
माने जा सकते है--(क) न्यायिक समीक्षा और संविधान की व्याख्या, (व) राजनीतिक 
व्यवस्था मे पृथक-पृथक संस्थाओं के वीच विवाचन, (ग) मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था 
के लिए सामान्य समर्थंत, (घ) व्यवितगत अधिकारों की रक्षा, (ड) शांति बनाए रखना, 
और (च) विवादों का निर्णय करना । 

(क) न्यायिक समीक्षा मौर संविधान की व्यास्या (7प्रश॑शंश एव्शंण्छ 
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सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा और संविधान की व्याख्या के कार्य से राजनीतिक 
पद्धति का सावयवी अंग बन जाता है। कानूनों की व्याख्या करना और उसके अनुसार 
अपने निर्णय देना एक तरह से कानूनों की वैधता की जांच करमा है। इससे वह कानूनों 
की अच्छाई और बुराई पर तो विचार नही करता किस्तु इससे बच भी नही सकता है। 
अतः हर देश का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा और संविधान की व्याद्या के कार्य 
के माध्यम से राजनीतिक पद्धति का महत्त्वपूर्ण भाग बन जाती है । 

(ख) राजनीतिक व्यवस्था में पुथक-पुयक संस्थाओं के बीच विवाचन (67093 
प्णा ए८एलशा कीलिला (ल्‍5वरप्रवंणा$ 7॥ ॥6 एगपंः्थ $प४छत॥) --नन्‍्पाय- 
पालिकाओं का विभिन्‍न संस्थाओं के बीच विवाचन का काये अत्यधिक राजनीतिक महत्त्व 
रखता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं मे सरकारें कई स्तर पर संगठित की जाती है। 
राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर सरकारों का निर्माण होता है। इसी तरह, हर 
स्तर की सरकार के विभिन्‍न अंगों में, विशेषकर कार्यपालिका व व्यवस्था पिका तथा कई 
बार न्यायपालिका का व्यवस्थापिका या कार्य पालिका से, टकराव होने पर उनके बीच 
विवाचन का कार्य न्यायपालिका ही को करना होता है। अत, “सब संवैधानिक 
न्यायालयों का महत्वपूर्ण कार्य विभिन्‍न राजनीतिक संस्थाओं के बीच उत्पन्न होने वाले 
विवादों को निपढाना होता है, यह विवाद चाहे संघीय या प्रान्तीय सरकारों के बीच हो 
अथवा चाहे कार्यपालिकाओं और विधान मण्डलों के बीच हो ।!! 

संसदीय शासन प्रणालियों में कार्यपा लिका व व्यवस्थापिका की कार्यात्मक (॥0॥0- 
79]) घनिष्ठता होने के कारण इनमें विवादों के अवसर कम आते है, किन्तु इन 
प्रणालियों में भी विधान मण्डलों व सर्वोच्च न्यायालयों मे आपसी टकराव के मुद्दे उठ 
खड़े होते हैं। अत. ऐसे विवादों मे सर्वोच्च न्यायालय को बडी विकट परिस्थितियों में 
निर्णायक बनना पड़ता है। इस प्रकार के विवादों मे भारत का सर्वोच्च न्यायालय 
विवाचन के लिए बार-बार घसीदा गया है। ऐसे विवादों के निपटारों में सर्वोच्च 
न्यायालय कितनी निष्पक्षता रख पाता है इसके ऊपर ही उसकी राजनीतिक प्रक्रिया में 
भूमिका नकारात्मक या सकारात्मक बन सकती है । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी 
प्रसाद, मोलकनाथ, सज्जन सिह और केशवानन्द भारती के मुकदमों में भारतीय ससद व 
स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के आपसी टकराव के मुद्दों पर फँसले देकर राजनीतिक प्रक्रिया 
में जो भूमिका अदा की है उसका भारतीय पाठक को अच्छी तरह ज्ञान होने के कारण 
यहां उसका विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नही समझा गया है| सर्वोच्च न्यायालयों 

को ऐसे ही एक और नाजुक मुद्दें पर विवाचन करना होता है। संघात्मक शासन- 
व्यवस्थाओं मे, लिखित व अचल सविधानों द्वारा केन्द्रीय व राज्यो की सरझारों के बीच, 
शासन शक्तियों का विभाजन रहता है। इस शव्िति-वितरण के कारण केन्द्रीय और 
प्रादेशिक सरकारों के बीच विवादों को निपटाना होता है। सर्वोच्च न्यायालयों की इस 
सम्बन्ध मे भूमिका इतनी नाजुक होतो है कि हर फैसले भे, सर्वोच्च स्थायालय को 
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पक्षपात करता हुआ समझा जाता है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय का पुराना इतिहां 
देखने पर ज्ञात होता है कि उन दिनों न्यायालय द्वारा राज्य की शक्तियों के विपरीत 
राष्ट्रीय सरकार के अधिकारों पर वल दिया जाता था। संघीय राजनीतिक संस्थाओं 
की शक्तियों पर यह निरन्तर आग्रह राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्तियों और कार्यपालिका के 
प्राधिकार के विस्तार के विकास में बहुत राजनीतिक महत्त्व का रहा है।” फिर भी, 
संघात्मक राज्यों में न्यायालयों के निर्णय सदा ही राज्यों के विपरीत केन्द्रीय सरकार की 
शक्ति को पुष्ट करने वाले नहीं होते है। 
शक्तियों को पृथवक रण-व्यवस्था वाले राज्यों में कार्यपरालिका व व्यवस्थापिका के 
पारस्परिक सम्बन्ध सदा ही मधुर नही रह पाते है। दल-पद्धतियों से इनमें सामंजस्य 
स्थापित रहता है, किन्तु कई वार, कार्यपालिका व विधान मण्डल में अलग-अलग दलों 
का प्रभुत्व, इनकी पारस्परिकता को तनावपुर्ण बना देता है। ऐसी स्थितियों में भी 
न्यायालयों को इनकी संवैधानिक सीमाओं का निर्धारण करना होता है। यहां भी आरोपों, 
प्रत्यारोपों व पक्षपातपूर्णता के मुद्दे उठाए जाते है। सामान्यतः कार्यपालिका को सशवतत 
करने की चालाकी का आरोप लगाया जाता है। इसमें सत्यता का कितना अंश है यह्‌ 
निश्चित रूपसे तो कह सकना सम्भव नहीं है। जिस तरह, संघात्मक प्रणालियों में 
स्थायालयो के निर्णय सदा ही केन्द्रीय सरकार की शक्ति को पुष्ट करने वाले नही होते, 
उसी तरह कार्यंपालिका व व्यवस्थापिका सभाओं के बीच विवाद की स्थिति में 
न्यायालय कार्यपालिका के पक्ष में मिर्णय नही देते हैं! 
फ़िर भी, यह बात कि आधुनिक राजनीतिक समाजों मे प्रादेशिक सरकारों के मुकाबले 
में राष्ट्रीय सरकारें (इस मुद्दे के लिए संघात्मक शासन से सम्बन्धित अध्याय ग्यारह 
देखिए), अनेक कारणों से, शक्ति केन्द्र बनती जा रही है। संवैधानिक न्यायालयों के द्वारा 
इस तथ्य की अनदेखी करना कठिन होता है। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के सापेक्ष 
महत्व के सम्बन्ध में भी आधुनिक प्रवृत्ति का्यंपालिका की शक्ति सम्पन्तता (इसके 
लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के लिए अध्याय पन्द्रह देखिए) की बोर बढ रही है। 
चूंकि बीसवी शताब्दी में राष्ट्रीय सरकारों को मजबूत वनाने और अधिक जटिल कार्यों 
को उन्हे सौपने का चलन है, इसलिए राजनीतिक प्रक्रिया के अंग होने के नाते संवंधा- 
निक न्यायालयों ने भी इस चलन को प्रतिविम्बित करने की प्रवृत्ति दिखाई है।?? अतः 
हर देश के उच्चतम न्यायालय, राजनीतिक प्रक्रिया में पृथक संस्थाओं के बीच सीमा- 
विवादों का निपटारा करके, न इन संस्थाओं को आगिक एकता में गूंथकर, राजनीतिक 
ब्यवस्था में इनके विभाजक प्रयत्नों व प्रभावों का शासक बने रहते है। 
(ग) मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के लिए सामान्य समर्थन (008६9 आएएग। 
० 6 €पंआागड 0०7पंटथ 5६४००7)--देश के उच्चतम न्यायालय राजनीतिक 
व्यवस्था को बनाए रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य करते है। व्यवस्था को बनाए रखने का यह 
ठात्पयं वही है किये उसमें परिवर्तनों के बाधक बनते है। इसका आशय यही है कि 
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व्यवस्था को तौड़ने बाली शक्तियों का शमन स्थायालय ही करते है। राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में विभिन्‍न दवावीं व खिचावों के कारण तनाव आत्ते है। इनकी पृष्ठभूमि में 
केवल एफ ही बात अधिक प्रे रक होती है और वह है संस्थाओं, सरकारों था व्यक्तियों को 
उचित न्याय व वाजिव हक व अधिकारों का नहीं मिलना। न्यायालय समय के साथ 
चलते हुए, मोजूदा राजनीतिक पद्धति में लोगो की आस्था बनाए रखते है। इससे 
प्रचलित राजनीतिक पद्धति के स्थिरीकरण तथा उसे गत्यात्मकता के तत्त्व से युक्त रखने 
में सहायता मिलती है । “किस अंश मे न्यायालयों के लिए यह कार्य करना आवश्यक है, 
यह बहुत कुछ उस राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर करता है जिसके अन्तर्गत न्यायालय 
संचालित होते है । ब्रिदेत की अपेक्षा पश्चिम जमेंत्ी ओर इटली मे सरकार के उद्देध्यों 
तथा संरघना पर कम सहमति रहती है, और इसलिए वहां न्यायालयों द्वारा निभाई 
जाने वाली भूमिका की आवश्यकता का अधिक राजनीतिक महत्त्व होता है।“/ भारत 
जैसे देश मे, जहां राजनीति के बड़े-बड़े मुद्दों पर सहमति तो दुर की बात है, छोटे-छोटे 
मसलों पर ही गहदनतम मतभेद होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का राज- 
नीतिक महत्त्व अत्यधिक हो गया है। भारत में अब _तक राजनीतिक स्थिरता के अनेक 
कारणों में से एक कारण यह भी रहा है कि न्यायपालिका व विशेपक र सर्वोच्च न्यायालय 
राजनीतिक व्यवस्था का सक्रिय घटक रहते हुए भी निष्पक्षता की आ्रांति फैलाने में सफल 
रहा है । 
पश्चिमी विचारक विकासशील देशों मे अस्थिरता का एक महत्त्वपूर्ण कारण इन 
देशो में न्यायिक पद्धति से खुले तौर पर छेड़खानी मानते हैं। एलेन वाल ने लिखा है कि 
“प्रभावी गठबन्धन के राजनीतिक नेतृत्व के तत्त्व के रूप में अमरीका का सर्वोच्च 
न्यायालय वास्तव में गठबन्धन की बड़ी नीतियों का समर्थन करता है। यह अनिवार्यतः 
प्रभावी राष्ट्रीय गठबन्धन का भाग है। सभी स्थिर राजनीतिक पद्धतियों की यही 
सच्चाई है और कई विकासशील देशों में न्यायिक पद्धति से खुले तौर पर छेड़खानी 
राजनीतिक अस्थिरता का चिह्न है। केवल इतनी ही बात नहीं है, अधिक विकसित 
पद्धतियों की अपेक्षा विकासशील देशों में न्‍्यायप्रालिका राजनीतिक प्रक्रिया में ज्यादा 
उलझी रहती है ।/“2* इस कथन से स्पष्ट है कि पश्चिमी विचारक अपने देशों के उच्चतम 
न्यायालयों को तो थबर्ट डाहूल के शब्दों में 'अनिवायंतः प्रभावी राष्ट्रीय गठबन्धन का 
भाग! मानते हैं, किस्तु विकासशील देशों के सर्वोच्च न्यायालय विशेषकर भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय के ऐसा व रहने पर, उसको ऐसा बनाने के प्रयत्व को '्यायिक 
पद्धति से खुले तौर पर छेड़खानी” कहकर उसे *राजनीतिक पद्धति की अस्थिरता का 
चिह्न' घोषित कर देते है 
विकासशील राज्यों में उच्चतम स्यायालय कभी भी राजनीतिक प्रक्रिया के सही अयो 
में अंग नहीं बन पाए है। इन देशों में इनकी प्रारम्भिक संरचनाएं पाश्चात्य मॉडलों के 
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गुर्प की गयी थी। श्चिः से अच यन्त प्र 'किति वाची राज- 
तिक व्यवस्थाओों पर पशि न्यायिक ६ आरोपित ई थी। इ्चः 
सीधा परियाम थे; कासशोत देशों के पेवच्चि +. लय, पश्चिम के 
अतिमानों पर आधारित जि गया आरक्षित गेधिकार » कुछ लोगों 
जिन अरतिशत समाज मे 45-20 है धिक्र नही होता) $ लिए हि स्वयं 
व्विततन्त्रतानों के रक्षक पेन गये। जैन-जागृत्ति व जनता रजनी तिकरण से, 
भसगत्ति को दर कर जः गे को, न्याय पातिका के “करना कहना 
तथा इससे रणनीतिक स्थिरता को जोड़ना निहित प्वार्थों के) ै॥ आल; 
॥ नही है । ५, 'ैवॉच्च न्यायातय की शक्ति गे ब्यात 4 
शा प्रालकीबाला मै कारण बोला हो 7 अधिद्ध विधिवेत्ञा 
मीमल सिंहवी दर पर बक्त देवा के 42वां सब नि घन भारतीय 
गच्चि न्याय तिक प्रक्रिया के भाय के गरमाने की बत 
में लाना है, सही है। 
कासशील राज तिक लिय॑कों के मेंस नन्तरश्नेस्तता के 
वजूद 3; राजनीतिक निष्पक्षता पर कल बोर न्यायात्रयों गे दिए जाने बाते 
सम्मान के का क्तिक नही किया जाता है, अपितु न्यायात्रर इस 
की अतिष्ठा खने के लिए हो उनको इन की राजन] 'तिक पल्कतियों के: 
अनुरूप बनाने कल किए जा रहे है। न्यायात; रो के कारय-कल्ाप वेधीकरण 
का आवश्यक पहलू होके और 7 यह भी वश्यक पक्षय है ननुदारकादी 
मत्त प्रकट क्र / इसका अर्थ बह नही है कि /या। बहुमत क्षाओर के 
प्तिबिदि: ण्भः भातन्त्रीय होते है, बल्कि यह है # 
बहुमत के मत अतिनिवित न्यायात्य पावधानीव्वक फेवेम रखते है| इस 
न्ध मे न्याय हैं बग्रेक्षित नही है के बदलते बहुमत 7र बरब्ते 
जाएं। इसका मतलब केवल यही है /॥ न्यायात्रय समाज के पैल्यों के रक्षक बने 
समाज के दे चर्णयों के पै्रतिबिध्ित करें। पे साज्यो ले उच्चतम 
द् यह सब नहीं फैरते रहे है, रूड़िवादी न्यायाधीश उस रेप का पक्ष केते 
रहे है (६ थे उनका पनिष्ठ सम्बन्ध रहता है देखें नयायात्रय राज- 
नीतिक प्रपि पे नहीं बन सके है। ऐसी में इनसे घेड़ बानी? करने 
अत्तावा जन के नेताओं के प्राज्ष रास्ता ही क्या पास्तव में यह 
“चेड़बानी” इन राजनीतिक प्रडि भनुकूच बनाने 0) कह्टे नानी 
चाहिए । 

(घ) व्यक्तिगत अधिकारों को रक्षा ([, ल्यंग 5 ७४५, (82४८७) 
न्यायफात्ति: 7॥ गत क्ले विकारों काय॑ं करती है । 
व्यक्ति को न्य है, उसके # उरक्षित रहे बह जनी तिक अक्रिया 
की भागीदारी में सम्मिलित हो) जाग है; जह जैक है ।# काय ज रक्त 


के अन्य प्राधन भी ढते है ; प्रिटेन के अधिकार ३ कारे मे प्रवेधानिक: पोषण नही है 
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और संवैधानिक विधि कौ सर्वोच्चता के अधीन सामान्य विधि (20०ग्रााा00 29) की 
व्याख्या करते हुए न्यायिक निर्णयों के माध्यम से नायरिक अधिकार स्थापित किए गए 
हैं, किन्तु नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा न्यायालय से मिलने पर वे अधिक 
भाश्वस्त होते हैं । 

साधारणतः व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा उसके अधिकारों को दो त्रफा भय रहता है--- 
अन्य व्यक्तियों की ओर से और राज्य की ओर से । न्यायपालिका का यह कार्य है कि इन 
दोनों प्रकार के अतिक्रमणों से व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों के प्रयोग को अक्षुण्ण 
रखे। इस संदर्भ में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को जब राज्य से खतरा हो तब न्यायालय ही 
उसकी रक्षा कर सकता है। इस तरह, नागरिक के अधिकार की रक्षा का कार्य भी 
न्यायालयो द्वारा ही किया जाता है। 

(&) श्लांति बनाए रखना (#६९८७४०४ 96४००)--किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था 
को बनाए रखते के लिए शांति व व्यवस्था का कार्य, कार्यपालिका का कार्य माना जाता 
है । इसके लिए कार्यपालिका पुलिस और सेना तक की सहायता लेती है, किन्तु यह्‌ तो 
शाति भग होने के बाद की स्थिति है । न्यायपालिका शात्ति को भंग ही नहीं होने देने मे 
महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाती है । किसी देश मे न्‍्यायालयो का प्रमुख कार्य आंतरिक शांति 
बनाए रखने का अपने आप में इतना स्वाभाविक बस गया है कि इसकी न चर्चा की 
जाती है बोर न ही इसका उल्लेख किया जाता है। वास्तव में न्यायालयों फी यह 
भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने पर निष्पक्ष 
व आधिकारिक रूप से यह निर्णय नही हो कि वास्तव में अपराध हुआ है या नही और 
अगर अपराध हुआ है तो उसके लिए कितना दण्ड दिया जाए, तव इस अपराध से 
प्रभावित पक्ष कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और अपने अनियत्रित स्वविवेक से अपराधी 
को मतमानी सजा देना शुरू कर देंगे। इससे हिसा को प्रोत्साहन मिलेगा ओर इसका 
सीधा परिणाम भराजकता की अवस्था का समाज में फैलाव हो जाएगा। इससे बचाव 
व्यवस्था न्यायालय ही कर सकते हैं। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली अवस्था का 
व्यापक प्रसार होने की अवस्था मे कार्यपालिका द्वारा सब साधनों के प्रयोग से भी शाति 
स्थापना कठिन हो जाती है। आदिवासी समाजों में भी शाति बनाए रखने के लिए 
किसी न किसी रूप में न्यायालयों जंसी संरचनाओं का रहना इस बात का प्रमाण है कि 
इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में सव प्रकार को सामाजिक ब्यवस्था नप्द हो जाती 
है। इसलिए यह कहा जाता है कि इस आधारभूत अयं में न्यायालय, समाज में शांति 
बनाएं रखने के यत्न का अति आवश्यक तत्त्व है ।* अतः न्यायालय हो समाज में 
व्यक्तियों को अपराध करने पर उचित दण्ड की व्यवस्था करके, इस अपराध से 
प्रभावित होने वाले पक्ष को, शाति के लिए खतरा उत्पन्त करने से रोक लेते है। इसी 
तरह, न्यायालयों का होना व उनके द्वारा दण्डित करने की व्यवस्था मात्त से समाज में 

: शांति बबी रहती है। इसलिए न्यायालयों का शांति बनाए रफने का काये राजनीतिक 
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पद्धति के सुचाद संचालन में बहुत सहायक माना जाता है क्योंकि समाज में व्यक्तियों कौ 
न्‍्पाय का वे मिलना ही शांति को सबसे चड़ा घर उत्तन्‍न करता है। 

(च) विवादों का निर्णय करना ([0८८०0/98 ००890५४८५४६४)-- समाजों में विवाद 
कानूनों मुद्दों को लेकर ही नही उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह मानकर चलना कि 
न्यायालय अधिकांशतः विवादों का निर्णय करने में ही लगे रहते हैं, यलत होगा। 
विधिक झगड़ों पर तो न्यायालयों को निर्मेय देने से अधिक निर्णयों तक पहुंचने की 
प्रक्रिया का प्रशासत करना होता है। न्यायातयों के सामने वेश होने वाले अधिकांश 
मुकदमों में तो लड़ाई होती ही नही है, इनमे दो केवल सदा कम करने या बरी करने की 
याचना ही होती है । तब फ़िर न्यायालय विवादों का निर्णय किस प्रकार करते हैं? इस 
सम्बन्ध में स्यायालय विचित्र तरीके से सहायक होते हैं। न्यायालयों में सुतवाई सुविद्ध 
नियमों के अनुसार होती है तथा मुकदमे के परिणाम के बारे मे काफो सही भविष्यवाणी 
करना सम्भव होने के कारण असंर्य विदाद न्यायालयों में भाते ही नही हैं तथा उनका 
बाहर ही समझौता हो जाता है। इस तरह, न्यायालय राजनीतिक ध्क्रिया में विवादीं के 
अप्रत्यक्ष निर्णयकर्तता बन जाते हैं । 

स्थायालयों के यह कार्य सजनीतिक प्रक्रिया से सम्बद्ध होते हैं। इन कार्यों में स्थायिक 
समीक्षा, संविधान की व्याख्या तया व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा सम्बन्धी रार्यों को 
लेकर यह कहा जा सकता है कि इनका राजनीतिक पद्धति से अधिक व्यायिक पद्धति से 
सम्बन्ध है, किन्तु वास्तव में ऐसा नही है। संविधान को व्यारुया या न्यायिक समीक्षा का 
सीधा प्रभाव राजनीतिक प्रक्रिया पर पढ़ता है। यह कार्य केवल न्यायिक पद्धति तक ही 
सीमित नही रहकर सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालते है। इसी कारण इन 
कार्यों को राजनो तिक पद्धति सम्बन्धी कार्य माना जाता है । 


न्यायिक पद्धति सम्बन्धी कार्य (श्रवण सलबात्त जहा उछ्वीतंध 00९55) 
न्यायिक पद्धति उस बौद्धिक प्रक्रिया को कहा जाता है जिससे न्यायाधीश मुकदमों का 
निर्भेय या फैसला करते हैं। न्यायिक श्रक्रिया की प्रकृति का नियमत मुकदमेबाजी 
(४४५४० की संस्थाओं से होता है। साधारण शब्दों मे, 'व्यायिक प्रक्रिया व्यवस्थित 
विधिक (कानूनी) लड़ाई के लिए स्थापित संरचवात्मक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जाँच 
करने की विधि है ।** इस तरह, न्यायिक अ्रक्रिया जिस बिन्दु की भोर केम्द्रित होती है 
वह बिन्दु वास्तव में मुकदमे का फैसला देना है। अतः न्यायिक प्रक्रिया का किसी मुकदमे 
के फ़ैसले के साथ मंत हो जाता है। न्यायिक प्रक्रिया मे सामान्य और विशिष्ट जाच एक 
सावयवी समग्रता का पहलू ही होती है । इसमें खोज इस बाद की नही की जाती है कि 
कामून! और 'तथ्य' क्या हैं, अपितु इस बाव की जांच की जाती है कि परे गये व पुष्ठ 
रत्थ्यों से संगत कानून बया है? इसके लिए कानूनी स्टैन्डड या मापदण्ड संविधान, 
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०४, 4969, 9. 433. 


न्यायपालिका :: 777 


अधिनियमों था न्यायालयों के पूर्व निर्णयों के उदाहरण प्रस्तुत करते है । वेसे हर देश की 
न्यायिक प्रक्रिया की अपनी विश्वेपताएं होती है, फिर भी उदारवादी लोकतन्तों मे इसके 
कुछ सामान्य लक्षण एक से होते है। इनमें से कुछ इस प्रकार है---खुली कार्यवाही, 
निष्पक्षता, मिरंतरता, पुर्वानुमान और स्थिरता | 
विधिक प्रक्रिया में सव नागरिक कानून के सामने बराबर होते है तथा कुछ क्रियाओं के 
विधिक परिणामों के बारे में बहुत कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है। साथ ही, विधिक 
कार्य विधि ज्ञात होती है और यह भी मालूम होता है कि वह कुछ विशिष्ट प्रतिरुपों का 
अनुसरण करेगी। विधि के शासन से कभी-कभी यही मतलब होता है। सर्वाध्रिकारी 
तथा स्वेच्छाचा री राज्यों की विधिक पद्धतियों के यह लक्षण नही होते है । कुल मिलाकर 
स्यायपालिकाओं के न्यायिक पद्धति सम्बन्धी कार्य निम्नलिखित माने जा सकते है। 
() न्यायिक विधि विर्माण 
(2) प्रक्रियाक्तक नियम निर्माण 
(3) प्रशासकीय निर्णयों का पुनरावलोकत । 
(4) संविधान की सुरक्षा व सरक्षण । 
(5) निषेधात्मक आदेश जारी करना । 
(6) कार्यपालिका को कानूनी प्रश्नों पर सलाह देना। 
(7) न्यायालय के आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था करना । 
(8) परवे-निर्णयों का पुतरावलोकन । 
इस सूची से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्यायालय न्यायिक पद्धति के 
सम्बन्ध में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें से म्यायिक विधि निर्माण का काये 
विधिक पद्धति पर गहरा प्रभाव डालता है। किसी विवाद के निर्णय के उप-उत्पादन 
(0५-770००४0/$) के रूप में न्यायपालिका नियमों का विकास करती है जी भविष्य में 
कानून का कार्य करते है! न्यायाधीश मौजूदा कानून को किसी मुकदमे में लागू करते 
समय उसकी व्याख्या करते है, उसे तोड़-मरोड़ सकते है, उसको सामान्य से विशिष्ट बना 
सकते हैं तथा कानूनों में रिक्वताओं को भरने का काय्यं भी कर सकते हैं, जिनकी विशेष 
परिस्थितियों' के कारण आवश्यकता पड़ सकती है तथा जिस पर कानून बनाने वालों 
में विचार ही नही किया हो सकता है। इस प्रकार, न्‍्यायाधीशो के निर्णय, इन व्याख्याओं 
के रूप में कानून के निर्माता बन जाते है, क्योकि न्यायालय (सामान्य विधि वाली 
पद्धतियों वाले न्यायालय) अपने पूर्व निर्णयों को स्वीकार कर उनका अनुपालन, करते हैं 
जिससे एक-सा व स्थायी न्याय दिया जा सके । किन्तु 'सिविल लॉ” वाले राज्यों में यह 
बात लागू नहीं होती है क्योंकि इनमें न्यायालयों को व्यवस्थापन द्वारा प्रारित अधि- 
नियमों के अनुसार ही न्याय. करना होता है । 
न्यायालयों का प्रक्रियात्मसक नियम-निर्माण का कार्य विवादास्पद नहीं है। यह वे 
नियम है जिनसे न्यायालय अपना कार्य निष्पादित करते हैं। यह नियम अत्यधिक 
तकनीकी होते हैं ओर न्यायाधीशों तथा वक़ौलों के विशेष ज्ञान द्वारा ही इनके निर्माण 
में सहायता मिल सकती है। यह निर्णय देने के परिणामस्वरूप न्यायिक विधि बनने की 
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प्रक्रिया से भिन्‍त है। यह तो स्यायालयों को दी जाने वाती छूठ है कि वे अपना कार्य॑- 
विधि सम्बन्धी नियम, जो कामून ही के रूप में होते हैं तथा व्यवस्पापिका के विना स्वयं 
न्यायातय द्वारा बनाये जाते हैं, बवाएं 
जिन देशों में प्रशासकीय न्यायालयों की अलग से व्यवस्था होती है या जहां अर्डे- 
स्यायिक अधिकरण स्थापित किए जाते है उन राज्यों में कहीं-कहीं इनके निर्णयों का 
पुन राबलोकन करने का कार्य स्यायालयों को दिया नाता है। न्यायातर्यों का यह कार्य 
देश में प्रचलित प्रशासकीय न्यायालमों के अधिकारों, प्रकृति व उनके सामान्य न्याय 
व्यवस्था के साथ सम्बन्ध पर निर्भर करता है । 
न्यायालयों के न्यायिक पद्धति सम्बन्धी अन्य कार्य अपने आप में स्पप्ट व सामाव्य हैं, 
इस कारण उसका विस्तार से विवेचल करना आवश्यक तहीं है। इन कार्यों के अलावा 
स्थायालय अल्पवयस्कों के संरक्षकों की नियुक्त करते हैं, सावंजनिक सम्पत्तियों के 
प्रस्याध्तियों ((708०८७) की निमुक्ति करते है, वसीयतनामों को पंजीकृत करते हैं, ऐसे 
मृत ध्यवितयों की सम्पत्ति का प्रवन्ध करते हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी प्रवन्धक ने हो । 
ऐसे और भी अनेक सामान्य कार्य न्यायालयों द्वारा किए जाते हैं। यह कार्य हर देश में 
अलग-अलग हो सकते हैं और इत सबको सूचीवद्ध करना सम्भव नहीं है । 
न्यायपालिका के जिन कार्यों का उल्लेख हमने ऊपर के पृष्ठों में किया है उनमें 
राजनीतिक पद्धति तथा न्यापिक पद्धति सम्बन्धी अनेक काये अलसन्भलग तथा विस्तार 
से समझाए गए है। किन्तु सामान्य दृष्टिकोण से देख जाए तो यह सब कारये केवल 
एक शीर्षक के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, क्योंकि इत सब कार्यों के सन्दर्भ में जो 
सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वह यह है कि इन सब क्षेत्रों के अन्तर्गत न्यायालय 
महत्वपूर्ण तीति निर्माताओं के रूप में कार्य करते हैं या नहीं। परिवर्तित राजनीतिक 
परिस्थितियों में न्यायालय परम्परागत दृष्टि से जाने-पहचाने नीधि निर्माताओं के तरीकों 
से अलग दूसरे तरीकों से भी राजवीतिक प्रक्रिया में अपना योगदान करने लगे है। इससे 
न्यामातय राजनीतिक व्यवस्था के ऐसे अंग हो जाते हैं जो कभी-कभी तथा कुछ विशेष 
परिस्थितियों में तो राजनीतिक पद्धति के मुख्य संचालक से हो जाते है। अतः इनकी ऐसी 
भूमिका की हम केवल एक ही शीर्षक के अन्तर्गत रखकर समझने का प्यास कर 
सकते हैं । 


नियम-अधिनिर्णय और न्यायाधोशों की शासन में भूमिका ! 
(ह07,8 30॥0705&770ल्‍४ 87४० ॥07.8 08 उछ/00 585 78 50ए९छ््रष्टाप) 


ब्लोस्डेल की मान्यता है कि “हर राजनीति में नियम-भ धिविर्णय एक से क्रिया (ह8 0८४४ 


ध०7) के रूप मे अतिवायंतः विद्यमान रहता है, क्योकि कोई भी समाज वियम-अधि- 
निर्णय की धमस्याओं से वच वही सकता है ।/ ब्लोग्डेल ने अपने त्रक को आगे बढ़ाते हुए 
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लिएा है कि “हर समाज में मूल्य जर्थात नियम होते हैं ॥ इन समाजों मे अनेक घटनाएं 
ऐसी होंगी जो इन नियमो से बेमेल पड़ें गी तव इन घटनाओ पर समाज को निर्णय करने 
ही होगे ।** अतः हूर राजनीतिक समाज में इस प्रकार के निर्णय करने की संरचनाएं 
अनिवायंतः विकसित हो जाती हैं ! अगर आमन्‍्ड द्वारा प्रयुदत शब्दावली का प्रयोग करें 
तो यह फद्दा जाएगा कि हर राजनीतिक व्यवस्था में नियम-अधिनिर्णय की संरचनाओं 
की व्यवस्था करनी ही होती है अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था एक दिन भी नहीं चल 
सकेगी। अतः नियम-अधिनिर्णय हर प्रकार के राजनीतिक समाज में पाया जाता है, 
किन्तु यह संत एक प्रकार की प्रकृति नही रखता है। इसमे अन्तर होते हैं और इन 
भिन्‍नताओं के लिए नियम-अधिनिर्णय की संरघनाओं का जन्‍्य शासन सरचताओ के साव 
सम्बन्ध उत्तरदायी होता है । उदाहरण के लिए, नियम-अधिनिर्णय सरचनाओं के अन्य 
संरचमाओों के साथ सम्बन्धों के तीन प्रतिमान हो सकते हैं। नियम-अधिनिर्णय 
संरचनाओं का () अन्य शासन अंगों के साथ गठवन्धित रहना। (2) अन्य शासन 
अंगों के अधीन रहना और (3) अन्य शासन अंगो से स्वतन्त्र रहना । 

सर्वाधिकारी राजनीतिक समाजों में तियम-अधिनिर्णय की सरचनाए सरकार के 
अन्य अंगो के साथ पूरी तरह जुड़ी रहती हैं। न्‍्याय-विभाग एक प्रकार से प्रशासत का 
अंग द्वोता है. किन्तु स्वेच्छाचारी व तानाशादही व्यवस्थाओ में नियम-अधिविर्णय की 
संस्थाएं तानाशाह के अधीव उसके इधारो के अनुसार चलने वाली होती हैं। लोकतान्तिक 
राजनोतिक समाजों में इनको अन्य अगों से पृथक तथा स्वतन्त्व बनाया जाता है। अतः 
नियम-अधिनिर्णय की सं रचनाएं अलग-अलग ध्रकार से विभिन्‍न राजनी तियो में व्यवस्थित 
हो सकती है, किन्तु हर राजनीति में इनका होता ही व्यवस्था की ठोस व्यवस्था करना है। 
इस प्रारम्भिक विवेचन से यह्‌ श्रश्व उठता है कि नियम-अधिनिरणंय का अर्थ कया है ? इस 
प्रश्न पर हम आगे के पृष्ठों में ध्यान केन्द्रित करेंगे । 


नियम-अधिनिर्णय की घारणा या अर्थ (०]ए०णांणा ण )धव्ययांएड ण॑ वरैणे० 

8,०]५५(८७४०४) 

नियम-अधिनिणणंय ऐसे विशिष्ट मामलों व घटनाओं को, जो घट चुकी हो, 
व्यापक सिद्धान्त के साथ सम्बन्धित करना तथा जोड़ना है। या यों कहा जा सकता है कि 
यह दो या दो से अधिक सिद्धान्तों पर, जो इस घटना विश्येप पर लागू होते लगते हो, 
अधिनिर्णय करना है । इस तरह नियम-अधिनिर्णय मे विशिष्ट से, जो घटना घट 
चुकी है या जो नही घटी है, शुरू होकर यह विदित करते का कार्य होता है कि कौन-सा 
मियम इस घटना विशेष में लागू किया जाए? इस तरह नियम-अधिनिर्णेय, नियम- 
क्रियान्चमन (06-89|2/0207) का विलोम है। तियम-क्रियान्वयत में सामान्य नियम 
को विशिष्ट स्थितियों के साथ जोड़ना होता है जबकि नियम-अधिनिर्णय में विधिष्ट 
घटनाओं को सामान्य नियम के साथ जोड़कर फेंसला करना होता है कि इस घटना विशेष 
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से सामान्य तियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं । अत: सरल शब्दों में नियम-अधिनिर्णय 
विशेष घटना को सामान्य सिद्धान्त के साथ जोड़ता मात्र है। एक उदाहरण लेकर इसको 
अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान ले किसी राजनीतिक समाज में यह नियम है 
कि सभी व्यक्ति व वाहुत सड़क के बाईं बोर हो चलेंगे। एक व्यक्ति सड़क पर इधर- 
उधर चल रहा हो तव वियम-अधिनिर्णय, इस व्यवित को सड़क पर इधर-उधर बसने की 
घटना विशेष, सड़क पर चलने के सामान्य नियम का उल्लंघन करती है का नहीं, यह 
देखना है, भर्थात व्यक्ति की सड़क पर इधर-उधर चलने की इस घटना विशेष को 
सड़क पर चलते सम्बन्धी सामन्य नियम के साथ जोड़ना ही नियम-अधिनिर्णय करना 
है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि वियम-अधिनिर्णय के कुछ विशेष लक्षण 
होते है। इसको संक्षेप में चर्चा करमा इसके महत्त्व व उपयोगिता को समझने के लिए 
आवश्यक है । 


नियम-अधिनिर्णय की विशेषताएं ((४&90०७४७ ५६ सेषा8 600409॥07) 

हम पहने ही देख चुके है कि नियम-अधिनिर्णय की प्रकृति, इसकी संरचताओं की 
सरकार की अन्य मंरचनाओं के साथ सम्बन्धमुत्ता की प्रकृति पर निर्भर करती है। 
इसी तरह, इसकी विशेषताएं भी विविध प्रकार की राजनी तियों में अलग-अचग हो सकती 
हैं, किन्तु इसके कुछ सामान्य लक्षण सर्वक्ष परिलक्षित होते हैं। हम इन्हीं सामाल्य 
विशेषताओं का विवेचन करने तक सौमित रहेंगे। संक्षेप मे निमम-अधिनिर्णय की निम्न- 
लिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हें... 

(क) यह स्वयं-सक्तिय नहीं होता है (0 48 ४०६ $श(0एथब५6)--विपम* 
अधिनिर्णय के लिए घटता विशेष को लेकर कम से कम एक पक्ष को स्यायासय में मुकदमा 
वा घिकायत करना होता है। नियम के उल्लघन से संतप्त या प्रभावित नागरिक दीवाती 
भआमलों में पुलिस मुकदमा दायर करती है। इसके वाद ही नियम-अधिनिर्णत्र की प्रक्रिया 
शुरू होती है। अतः नियम-अधिनिर्णय के लिए यह अनियाये है कि किसी वियम-उत्लंधन 
से संतप्त पक्ष न्यायालय में मुकदमा चलाए। 

(ख) निष्फीय प्रकृति (20590७ साथध३०/९४)--इसको निष्कोय प्रकृति का इसलिए 
कहते है वयोंकि इसका सम्बन्ध घटना घट बुक़ो है या नहीं घटो है या घटनी चाहिए 
थी, से है। अत: तियम-निर्णय घटना के घदने के बाद ही गतिवान बनता है उप्तसे पहचे 
नहीं । ० 200 
(गे) घटना विशेष पर विचार अभिव्यक्ति (3८छालाह ० ६ एणंता  पोढाश 
००४ 99060 5)--नियम-अधिविर्षय में घटनाक्रम या घटना अच्छी है था बची 
या जिस सामान्य नियम से इसकों परखना है, वह हितकर है या नहितकर है, इस तम्य 
पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमे तो सामान्य निमम के संदर्भ मे किसी धटना विशेष 
पर विचार अभिव्यकत्त करना होता है, अर्थात अधिनिर्णेय के लिए लाई गई घटना, 
मामला या मुद्दा सामान्य नियम का उल्लंघन करता है या नहीं करता है तथा अगर 
सामान्य नियम का उल्लंघन हुआ है तो किस मात्रा तक ऐसा हआ है, इस पर विचार 
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अभिव्यकत करना है। अतः अधिनिर्णयकर्ता को, जो हुआ है या नही हुआ है, केवज उस 
पर ही निर्णय देना है। 

(घ) नियमों के सामान्य परिणामों से असम्बदता (ए॥0णा०श॥०० जा हाय 
८०॥5०९४९॥०८५४ ७ 70[८9)--भधटना विशेष को सामान्य नियमो से जोड़ने का कार्य 
करते समय नियम-अधिमनिर्णयकर्ता को नियमों के सामान्य परिणामों के सम्बन्ध में कोई 
चिन्ता नहीं होती है । अधिनियम में जो है उसको देया जाता है, जो घटना घटी है उत्तको 
इसके साथ णोड़ा जाता है। इससे आगे नियम के परिणामों पर जाना या उनका ध्यान 
रखना सामान्‍्यतया हर नियम-अधिनिर्णय व्यवस्था में नहीं किया जाता है । 

इस तरह, नियम-अधिनिर्णय का सम्बन्ध तो केवल घटना विशेष के सम्बन्ध में इतना 
देखना है कि यहू सामान्य नियम के अन्तगंत आती है या नहीं आती, और अगर तियम 
के धन्तगंत भाती है तो किस हृद तक ऐसा है ? नियम-अधिनिर्णय की इन विशेषताओं 
व इसकी धारणा से इससे सम्बन्धित विभिन्‍्त पहलुओं का सकेत मिलता है। अतः इन 

हलुओं का ं क्षिप्त विवेचत करना प्रासगरिक होगा। 


नियम-अधिनिर्णय के विभिन्‍न पहलू (धाहयला। 85९०७ ० रण #तुण्ता- 

९००7) 

मियम-अधिनिर्णय और न्यायाधीशों की शासन में भुमिका के बारे मे निष्कर्ष तिकालने 
के लिए नियम-अधिनिर्णय के तीन पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है । इस 
सम्बन्ध में अतेक तथ्यों की भूमिका भी निर्णायक रहती है पर इन तथ्यों का प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से इन तीन पहलुओं में समावेश हो जाने के कारण हम केवल इन तीन तथ्यों 
के विवेचन तक ही सीमित रहेगे। यह तीन पहलू इस प्रकार है-- 

() किसी समाज में तियम-अधिनिर्णय किस हद तक पाया जाता है ? 

(2) किसी राजनीति, देश या समाज में नियम-अधिनिर्णय की जो मात्रा पाई जाती 
है उसको व्यवहार में क्रियान्वित करने मे प्रवृत्त कौन-कौन-सी सं रचनाएं हैं ? 

(3) नियम-अधिनिर्णय की संरचनाओ का, उन विज्ञेप मानक-पुन्जीं के साथ, 
जिन्होंने अधिकाधिक कार्यात्मक विभिन्‍तीकरण को बढ़ावा दिया है, वया सम्बन्ध है ? 

मियम-अधिनिर्णय की समाज में किस मात्ता तक विद्यमानता है यह अनेक तत्त्वों पर 
निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में उन तथ्यों को खोजने की आवश्यकता है जिनसे समाज 
विश्वेप में नियम-अधिनिर्णय का आधिक्य या इसकी नन्‍्यूनता पाई जाती है। सामान्यतया 
उदार लोकतात्रिक व्यवस्थाओं में नियम-अधिनिर्णय की अधिकतम मात्रा पाई जाती है 
तथा स्वेच्छाचारी शासन-व्यवस्थाओं में तो कभी-कभी इसका अस्तित्व ही नहीं रहने 
दिया जाता है ! इसी दरह, सर्वाधिकारी शासत्र-्यवस्थाओं में नियम-अधिनिर्णय का 
प्रचलन सीमित ही होता है, किन्तु वहां इसे विशेष रूप में, विशिष्ट संरचनात्मक्‌ 
व्यवस्थाओं द्वारा व्यावहारिक बनाया जाता है। स्पेच्छाचारी व्यवस्थाओं में भी, स्था 
लाते के लिए नियम-अधिनिणंय की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना होता है, 
समाज की कही भी बर्वर शविति के जोर पर अधिक दिन तक बांधकर या दब 
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से जुड़ा हुआ है ।”!? यही कारण है कि अधिकांश विकासशील राज्यों मे नियम-अधिनिर्णय 
ने ठोस सरचनात्मक रूप प्राप्त कर पाया है और न ही इसकी व्यवहार में प्रक्रियात्मक 
अभिव्यक्ति का दिशा-निश्चय हो पाया है। इन देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं की 
अस्थिरता व संस्थाओं की डावांडोलता नियम-अधिनिर्णय की व्यवस्थाओं को भी बहुत कुछ 
आंतिपूर्ण कर देती है। एक उदाहरण से इसको समझने में सहायता मिल सकती है। 
फिनलैण्ड जैसे छोटे से राज्य में पिछले 59 वर्षों मे ठीक 59 वार सरकारें बदली है तब 
इस देश में नियम निर्णय की संरचनाओं के सम्बन्ध में क्या कहा जाए ? थाईलैण्ड में 
]976 तक सरकार के स्थायित्व की बात की जाती थी और आज वहा सरकार का 
तब्ता पलट दिया गया है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विकासशील राफ्यों में 
नियम-निर्माण व नियम-क्रियान्वयन की संस्थाओं को तरह ही नियम-अधिनिर्णय की 
संरचनाएं भी उथल-पुथल के दौर में से गुजरती रहती है। 
अनेक राजनीतिक विचारकों की यह धारणा है कि विकासशील राज्यों में सरकारों 
के स्थायित्व के अभाव का सबसे बड़ा कारण निमम-अधिनिर्णय की सरचनाओं की 
सुस्थापना नही होना है। इस धारणा में सत्यता का अश कम ही माना जा सकता है। 
इस सम्बन्ध में एलेन बाल के कथन का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, किन्तु यहां 
प्रासंगिक होते के कारण इसे फिर उद्धृत करना उपयोगी होगा । उसने लिखा है 
“विकासशील देशों में न्यायिक पद्धति से खुले तौर पर छेड़खानी राजनीतिक पद्धति की 
अस्थिरता का चिन्ह है। कैवल इतनी ही बात नहीं है, अधिक विकसित पद्धतियों की 
अपेक्षा विकासशील देशों में न्‍्थायपालिका राजनीतिक अक्रिया में ज्यादा उलझी रहती 
है ।/“* यह बात सही है कि विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थायित्व 
नही है किन्तु इसका प्रमुख कारण शायद इन राज्यों द्वारा आग्ल अमरीकी संस्थागत्त 
व्यवस्थाओ का क्षपनाना है। इस संस्थाओं की सुचारुता के लिए एक विश्येप प्रकार की 
राजनीतिक संस्कृति आवश्यक है। विकासशील देशों में इस प्रकार की संस्कृति के 
अभाव में यह संरचनात्मक व्यवस्थाएं सजीव नहीं रह सकती थी। स्वतन्त्नता प्रांप्ति के 
प्रारम्भिक वर्षी में राष्ट्रवादी, करिश्मेकारी राजनीतिजों ने इनको लड़खड़ाने से बचाए 
रखा पर इनके दृश्य से लोप होते ही पाश्चात्य संस्थागत व्यवस्थाओं का खोखलापन 
सामने आने लगा। यही वात नियम-अधिनिर्णय की संरचनाओं के बारे में सत्य मानी 
जा सकती है। अतः विकासशील राज्यों को शासनों के नये सं रचनात्मक रूप योजने 
होगे तव शायद नियम-अधिनिर्णय के सम्बन्ध मे ब्लोन्डेल का यह कथन संसाधित करना 
पढ़े कि नियम-अधिनिर्णय सरकार के अन्य कार्यों की अपेक्षा शायद उदारवाद के विकास 
के साथ अधिक गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वास्तव मे तो यह उदारवाद से कही अधिक 
सरकार की अन्य संरचनाओं के साय गंठबन्धित लगता है। अन्यथा भारत के वर्तमान 
संविधान में मौलिक परिवर्तेन, जिनसे नियम-अधिनिर्णय संस्थाएं भी अछूती नहीं रहो 
हैं, समझ सकना कठिन होगा । 


अा82., 0. 447. 
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मियम-अधिनिर्णय के आयाम (%6 ]/्रनाक्ष०७ त॑ ऐेणं० 00]०००७१०7०) 

नियम-अधिनिर्णय के विभिन्न आयाणों के सम्बन्ध मे ब्लोस्डेंल ने विस्तार से विदेषन 
किया है तथा इनमें से तीन आयामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यह ठीव आयाम 
इस प्रकार है-- (क) नियम-अधिनिर्णय में स्वतस्त्ता की मात्रा (ख) नियस-अधिनिर्णय 
का क्षेत्र, और (ग) नियम-अधिनिणंय की गहनता । हे 

स्थायालयों व तियम-अधिनिर्णेय प्रक्रियाओं का शासन पद्धति में स्थान तथा राज- 
नीतिक प्रक्रियाओं पर उनका प्रभाव समझने के लिए इसके उपरोक्त आगामों का 
विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है। अतः इनका पृथक-पृथक शीपकों के अन्तर्गत 
विवेचन किया जा रह है। 

(क) नियम-अधिनिर्णय में स्वतन्त्रता की मातन्ना (788 ७७४६ ० व ९फुल्ात॑शा0० 
॥05प8 उत904॥07)--नियमन्अधिनिणय में न्यायालयों की स्वपन्त्ता का मर्ष 
है कि न्वायाधीश किस हृद तक किसी मुकदमे के परीक्षण और अन्ततः उसका फेसला 
देने में स्वतन्त्रवा रखता है। कई बार 'केस' से सम्बन्धित पक्ष यहूं शिकायत लेकर, कि 
किसी विशिष्ट या वियम विशेष द्वारा उसका नुकसान हुआ है, यह तके प्रस्तुत करता है 
कि यह नियम ही यलत ढंग से बता हुआ है। ऐसी शिकायतों से सम्बन्धित मुकदमों में 
नियम-अधिनिर्णय की स्वतन्तता की परद होती है। इस सस्वस्ध में हम इसी अध्याय में 
विस्तार से विचार कर चुके है इसलिए यहां न्यायालयों की इस सम्बन्ध में स्वतस्त्ता के 
दो पहलुओं पर ही अधिक वचन देंगे। यह दो पहलू हैँं--(!) विपम-अधिनिर्णय की 
औपचारिक स्वतस्त्ता, मौर (2) तियम-अधि निर्णय की वास्तविक स्वतन्त्रता । 

वर्तमान विश्व के राज्यों की और दृष्टिपात करें तो हमें दिखाई देगा कि स्वेच्छा- 
चारी, सर्वाधिकारवादी व अनेक विकासशील देशों के 'तथाकधित लोकतन्त्ष' राज्यों में, 
नियम-अधिनिर्णय की स्वतन्त्रता के संवैधानिक दस्तावेजों मे विस्तार से व्यवस्था देखने 
को भिलती है, किन्तु यह संव औपचारिक न्यवस्थाएं ही कही जाएंगी । इन देशों में नीचे 
के स्तर के न्यायात्तमों में स्वतन्त्नता का भंश हो सकता है, परन्तु उच्चतम स्तर पर 
स्व॒तस्त्ता की औपचारिकता ही अधिक दियाई देती है। विकासशील राज्यों में कुछ को 
छोड़कर यही स्थिति है। इन देशों मे श्रेष्ठतर न्यायालयों की नियम-मधिनिर्धय की 
स्वतस्व॒दा पर बनेक प्रकार से व्यवहार में रोक लगाई जाती है। इसका सुझ्य कारण, 
सरकारी का स्माय की प्रक्रियाओं मे उसलया नहीं है, अधितु न्‍्यामालय के, इस समाजों 
की मधार्भदाओं छे येमेल पड़ने तथा समाजो को सही माय पर स्वतन्प्रतापुवेक बढ़ने देने 
में इनके बाघक बनने के कारण, उन्हे नियत्नित करना है । 

लनियम-अधिनिरणेय की वास्तविक स्वतस्त्ता केवल विकसित, राजनीतिक दृष्टिसे 
स्पायी तथा उदार लोकतन्त्लीं वाले समाजों मे ही पाई जाती है। इन समाजों में ही यह 
सम्भव हो सकती है। इन देणों में न्यायालय राजनीतिक पद्धति के प्रभावी अंग वे उसके 

अनुरूप होते हैं । पह राजवीतिक प्रक्रिया को सुचाद रूप से चलाने में सहायक हैं। इसलिए 
घदारवादी प्रासन-व्यवस्थाओं में न्यायालयों की स्वतन्त्रता के घिद्धास्त को अधिक 
मास्यता मिलता स्वाभाविक है। इस संदर्भ में अगर इस यह कहें कि वियम-मधिविधेय 
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की स्वतन्द्ता वास्तव में उन्‍्हों शासन-व्यवस्थाओं में पाई जाती है जहाँ न्यायालय राज- 
नीतिक पद्धति में सहायक, उसके वास्तविक रक्षक और प्रेरक होते है तो अतिशयोकित 
नहीं होगी । यहां राजनी तिक पद्धति का अर्थ उन राजनीतिक प्रक्रियाओं से हो नही है 
जो समाज के एक अपेक्षाकृत छोटे भाग के इदं-गिद घूमती है। विकासशील राज्यों में 
राजनीतिक पद्धति इसी सीमित दायरे मे घूमती रहती है इसलिये ऐसे राज्यों में नियम- 
अधिनिर्णय की औपचारिकता स्वाभाविक है। 

नियम-अधिनिर्णय को संरचनाओं का उदारवाद मे स्वतन्त्र होना उदारवाद के कारण 
नहीं, अपितु उदारवादी राजनी तिक भ्रक्रिया में न्यायालयों की सकारात्मक भूमिका और 
राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों से उसकी अमुरूपता है। बसे नियम-अधिनिर्णय किसी भी 
राजनीतिक व्यवस्था में पुर्ण स्वतन्त्नता या पूर्ण अधीनता नही रख सकता है । वास्तत्न में, 
निरंकुश से निरंकुश व्यवस्थाओं में भी नियम-अधिनिर्णय को कुछ स्वतन्त्रता तथा उदार 
से उदार लोकतन्त्न में भो इस पर कुछ प्रतिबन्ध पाए जाते है। उदारवादी लोकतन्त्रीय 
प्रणात्षियों मे भी युद्ध या आंतरिक अशाति जेसे संकटकाल के दौरान 'सरकारों! को 
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नियम-अधिनिर्णय 
अधीनता ६ खतत्ता , 
पूर्ण-अधीनता पूर्ण स्ब्रतब्नता 
| िक्ध्यक्ारश्चत | ) स्वेष्छाचारी शासन (2)सर्वाधिकारी शासन (3) उदार लोकतत्ते 
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हि नियम-अधिनिर्णय 
औपचारिक म्वतन्तता ६-४7 वास्तजिक स्वतन्नता 


चित्र 6.2 


असाधारण शकितया प्राप्त हो जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप सामान्य न्यायिक कार्य- 
विधि रद्द हो जाती है। संकटकाल की बात न भी करें तो भी सामान्य समय में भी 
आंतरिक सुरक्षा की परिभाषां इतती विस्तृत हो सकती है कि पुलिस को अतिरिव्त 
शक्तियां तथा विशेष अधिकरणों को व्यापक अधिकार क्षेत्र मित्र जाता है। बत: 
उदारवादी शासनों में भी नियम-अधिनिर्णय पर प्रतिवन्ध पाए जाते है। इसी तरह, 
सर्वाधिकारी पद्धतियो में व विकासशील शासन-व्यवस्थाओं में चोरी, मानहानि, कर्ज 
की तरह फोजदारी और दोवानो के मामलो में, उदारवादी लोकतान्त्रिक शासन- 
व्यवस्थाओं के समाव ही नियम-अधिनिर्णय को स्वतन्त्र कार्यविधि अपनाई जाती है। 
इन देशों में नियम-अधिनिर्णय पर रोक तब लगती है जब न्यायालय राजनीतिक 
“छेड़छाड़ का कार्य करने लगते हैं या राजनीतिक मामलो में उलस्ना घुरू कर देते हैं । 


6 :: तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


इसलिए नियम-अधितिर्णय की स्वतन्त्रता को सापेक्ष रूप में ही नहीं, राजवीतिक 
व्यवस्था के अंग के रूप मे स्थायालयों के होने या न होने के संदर्भ में देखना व आंकता 
होगा। इस आधार पर किसी भी समाज में पूर्ण स्वतन्त्नता व पूर्ण अधीनता की बात 
करना व्यथ है। सही वात तो यह है कि नियम बधिनिर्णय की स्वतन्तता, पूर्ण अधीवता 
व पूर्ण स्वतस्त्नता के दो छोरों वाले विरन्‍्तर (८०ारप्तोष्णगग) के मध्यवर्ती भाग में ही 
भंकित की जा सकती है। राजनीतिक समाज में नियम-अधिनिर्णय के जिन तीन पहलुओं 
का हमने पुव॑चर्ती पृष्ठों में विवेचन किया है उन्हीं के आधार पर व्यवस्थाओं में वियम- 
सपिनिर्णय की स्वतन्व॒ता की मात्ना का निएचय होता है। इसको इस प्रकार चित्र 6.2 
द्वारा समझा जा सकता है) 
चित्र 6,.2 से स्पष्ट है कि किसी भी शासत-व्यवस्या में तियम-मधि निर्णय स्वतन्त्रता, 
नियम-अधिनिर्णय निरन्तर पर एक विन्दु विशेष पर अंकित नहीं की जा सकती। 
नियम-अधिनिर्णम पर पूर्ण रोक का छोर 'ज' तथा इसकी पूर्ण स्वतन्त्रता का छोर 'ब' 
केवल काल्पनिक व्यवस्थाएं ही कही जा सकती है। बाकी सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं 
उपरोक्त चित्र के अनुसार इस मिरन्तर के लम्बे भागों वक फली रहती है । यही बात 
औपचारिक व वास्तविक स्वतन्त्नता के बारे में कह्दो जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह 
भी स्मरणीय है कि नियम-अवधिनिर्णय की स्वतस्क्षता की मात्रा के अनेक नियामक होते 
हैं। इनमें से औरचारिक वियामकों का विवेचन पहले कर चुके हैं। यहा कुछ वाल्तविक 
मियामकों का उल्लेख किया जा रहा है ) 
() न्यायाधीशों की वियुवित्र सं रचनाओं की वारतविक दिथिति। 
(2) व्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा संरचनाओं की प्रभावकारिता । 
(3) सामाजिक पर्यावरण की समस्याएं । 
(4) स्वाभाविक या आरोपित मानकों के परिणामस्वरूप प्रचलित विभिन्‍व राण- 
नीतिक प्रक्रियाएं व प्रविधियां । 
(5) नियम-अधिनिर्णय संरचनाओं की विभिन्‍न स्तरों पर सापेक्ष स्थिति । 
यह वहू तियासक है जिनसे नियम-मधितिर्णय संस्चनाओं की वास्तविक स्थिति व 
स्व॒तन्व॒तर कर तियमत होता है ! उदाहरण के लिए, किसी राजतीदिक व्यवस्था मे अगर 
न्यायाधीशों का व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन होता द्वो तो एक स्थिति में व्यवस्थापिका 
वास्तव में ही विर्वाचद करती हुई देखी जा सकती है तथा दुसरी स्थिति में केवल बहुमत 
दन के नेता की इच्छा के अनुसार व्यवस्थापिका केवल ओवचारिक निवर्चिन कर सकती 
है। इन दोनों अवस्थाओं में तियम-अधिनिर्णय की स्वतम्त्ता की मात्रा में अन्तर था 
जाएगा। इसी तरह अन्य वर्ध्यों का प्रभाव भी स्वत: स्पष्ट दिखाई देता है | अतः इनका 
विवेचत अलग से नहीं किया जा रहा है । 
(व) नियम-अधिनिर्णय का क्षेत्र ((॥6 5००96 ० इए2 ब0]0ं८2४0ग)--विपम- 
अधिमनियंय के क्षेत्र का तात्वर्य न्‍्यायायीणों की किस किस प्रकार के मुकदमो व मुट्ठी पर 
निर्णय देने की क्षमता की हद या सीमा से है । न्यायाधीश स्वतन्त्र हो सकते है, उसकी 
स्वतन्त्रता वास्तविक दो सरुती है, किन्तु फ़िर भी कुछ या कई मुद्दों पर इनको वियम- 
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अधिनिर्णय करने का अधिकार ही नहीं हो सकता है । अतः अधिनिर्णय का क्षेत्र अलग- 
अलग देशों में अलग-अलग प्रकार का हो सकता है | यहाँ तक कि उदार लोकता त्िक राज्यों 
में भो यह भिन्न-भिन्न प्रकार का पाया जाता है। 'कॉमन-ला देशों, जैसे ब्रिटेन, अमरीका, 
कनाडा, भास्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि में भी नियम-निर्णय 
प्रक्रियाओं में महृत्त्ववुर्ण अन्तर पाए जाते है। इसी तरह, 'सिविल लॉ" देशों---पश्चिम यू रोप 
के राज्य, लेटिन अमरीका व एशिया व अफ्रीका के उन राज्यो मे जहां की न्‍्यायिक व्यवस्था 
पश्चिमी यूरोप के ढांचे पर अपनाई गई है, में भी नियम-अधिनिर्णय के अन्तर पाए जाते 
हैं। इसी तरह, किसी देश में फौजदारी व दीवानी के न्यायालय अलग-अलग होते हैं तथा 
कहीं-कहीं संवैधानिक मुद्दों के लिए पृथक नियम-अधिनिर्णय सरचना होती है। उद्याह्‌रण 
के लिए, फ्रांस में सामान्य न्यायालय, प्रशासकीय न्यायालय व संवैधानिक परिपद को 
अलग-अलग अधिकार क्षेत्ष प्राप्त है। इसी प्रकार की व्यवस्था पश्चिम जर्मनी में है । 
बद्दां भी तीन प्रकार की नियम-अधिनिरंय संरचनाएं है, परन्तु फ्रास के प्रतिमान से 
भिन्‍न प्रकार की नहीं है। यहा दीवानी भौर फोजदारी मामलों के लिए नियमित 
न्यायालय, प्रृथक प्रशासकीय व्यायालय और स्पष्ट रूप से संवेधानिक न्यायालय है | अत. 
न्यायिक प्रक्रिया में नियम-अधिनिर्णय क्षेत्र का सीमित या विस्तृत होना कई तथ्यों पर 
निभेर करता है जिनमें से कुछ इस प्रकार है--- 

() न्यायपालिका को संविधान द्वारा प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र 

(2) संविधान की प्रकृति। 

(3) नियम-अधितिर्णय की विधि। 

(4) न्यायपालिका की शास्तन अगों में सापेक्ष अवस्था । 

(5) न्यायालयों की संरचतात्मक व्यवस्था । 

नियम-अधिनिर्णय के क्षेत्र के नियामकों का दो देशों मे एक-सा होने पर भी नियम- 
अधिनिर्णय प्रक्रिया मे अन्तर आा सकता है। यह बहुत कुछ अन्य तथ्यों के साथ भी 
जुड़ा रहता है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई सामान्यीकरण कर सकना सम्भव नही 
लगता है । 

(ग) नियम्र-भधिनिर्णय की गहुनता ([0690 ०प6 20][07००४०४) - न्यायालयों 
के नियमों की व्याख्या करते समय उनकी ओऔचित्यता परखने की छूट की मात्रा से नियम- 
अधिनिर्णय की गहराई का बोध होता है। कई बार शिकायत करने बाला पक्ष यह 
शिकायत नही करता है कि विशेष नियम के अन्तर्गत उसके साथ गलत वर्ताव किया गया 
है या उसके साथ अन्याय हुआ है, अपितु यह शिकायत करता है कि एक “नियम विशेष! 
गलत ढंग से वनाया गया है तथा यह अन्य सामान्य नियम, जिसको इस नियम के 
मुकाबले मे प्रमुखता व प्रायमिकता प्राप्त होनी चाहिए, की धाराओ के अनुरूप नही है। 
ऐसी अवस्था मे नियम-अधिनिर्णेयकर्त्ता को विस हृद तक इस सम्बन्ध में निर्णय करने 
का अधिकार रहता है यही वियम-अधिनिर्णय की गहराई कही जाती है। इसी के माध्यम 
से न्यायालयों को नियम-निर्माण का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार के मुद्दे व्याश्या 
का प्रश्न सामने ला देते हैं। अतः व्याक्ष्या के माध्यम से न्‍्याथातय वियम-निर्माण का 





(ञ पद 
ग। 


गतिकिधियो नि 

नियय अधिनियंय ३) गहराई 
जिर शक को (2) प्रदत्त कानों हू 
४४ भोपचारिक 22 वा ; लिपकक ऋषए 
जाकर करना 
पत्र 46.3. नियम-अधिनिनक क्षेत्र व पहराई 

चत्र कि सोवियत हूछ ३ नियम: 'घिनिर्यंय क्षेत्ष व्यापकतम 
किन्तु गहराई न की है। जब कि अ; में क्षेत्र न्यायि उनरावल्ोकन के 
रण अधिक: प्रथा क्षेत्ष संघात्मक व्यवस्था के. थे बहुत नही है। इस) 
तरह, ब्विदेन ३ सर्वीच्चिता के कारण वियम-अधिकिय: ये की म व क्षेत्र 
ज्द्यर लोकतन्त्र) पर्याप्त है भारत # न्पायिक उनरावो: की सक्रिया 
“कानू- प्यापरित प्रक्रितर के झारा होने # नियम-अधि/ति य क्र] गहराई 
वी नहीं है जितनी अमरीका के है क्यों॥कि व; यिक् बुनर। कैच 'कानन की. 
उचित प्रक्रिया! के द्ारा चकिय देता + इसी के तविधान ऊँछ भागों 
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के लचीलेपन के कारण क्षेत्र भी उतना नही है, क्योंकि न्यायालयों पर कुछ सीमाएं 
लगी रहती है जो विशेषकर सकटकाल की परिस्थितियों में अधिक व्यापक बन जाती है। 


नियम-अधिनिर्णय की शासन-बव्यवस्था में भूमिका (एपञ७ ० एपा० 0 !ुप्स- 

एथांणा व 6 00एथगागयदाव 595०॥) 

न्यायाधीश और न्यायालय समग्र राजनीतिक भ्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण पहलू होते है ॥ इन 
संस्थाओं को एकमात्र विधिक संस्था समझना राजनीतिक पद्धति में उनके महत्त्व को 
कम आकना है, क्योकि न्यायालय राजनीतिक संस्थाएं है और इनसे राष्ट्रीय नीति के 
विवादास्पद प्रश्नों पर निर्णय प्राप्त किए जाते है। कई वार न्यायालय, दलबन्दी मे उलझी 
कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को नेतृत्व तक प्रदान करते देखे गए है। न्यायिक पद्धति 
राजनीतिक प्रक्रिया का ही अंग है । न्यायालय ही नागरिक को शक्तिशाली राज्य से 
सुरक्षित बनाते है। न्यायालय राजनीतिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने में भी 
सहायक रहते हैं। यही सरकार के हाथो मे राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केन्‍्द्रीकरण 
की रोकथाम के साधन बनते है। कम्युनिस्ट राजनीतिक पद्धतियों मे पार्टी जन-इच्छा का 
प्रतीक होती है ओर न्यायालय जनता के सेवक होते है, इसलिए इस सम्बन्ध में यहू 
निष्कर्प निकालना आसान है कि इन देशों में न्यायालय राजनीतिक व्यवस्था में पूरी तरह 
लीन रहते है । किन्तु इसका अते यह नहीं है कि उदारवादी ब्ोकतन्त्रों में न्यायालय 
किसी प्रकार राजनी तिक प्रक्रिया से कटकर दूर हो जाते हैं। इन व्यवस्थाओं में न्यायालयों 
की शासन-व्यवस्था में भूमिका के सम्बन्ध में पश्चिमी जमनी के संघीय संवैधानिक 
न्यायालय के बारे में एल० जे० एडिजर के विचार काफो स्पष्टवादी हैं। इस न्यायालय 
के सम्बन्ध में उसने लिखा है-- 


०“जमनी विधिशास्त् की सकारात्मक परम्परा के कारण संवेधानिक न्यायालय राज्य के 
अराजनीतिक उपकरण नहीं हैं भौर न कभी उनसे तटस्थ होने की आशा ही गई थी । 
यह माना जाता है कि उनके न्यायाधीश मौजूदा व्यवस्था के संवैधानिक सिद्धान्तों की 
व्याख्या करने में निदर्लीय होते है लेकिन उनका शासन के पक्ष में झुकाव होता है। दूसरे 
शब्दों में, संबंधानिक न्‍्यायालय मौजूदा राजनीतिक पद्धति के बैधोकरण तथा सरधण 
के लिए बिलकुल स्पष्ट रूप मे फाय करने वाली न्यायिक सं रचनाएं हैं ।/ै 

यही बात अधिकांश देशों के उच्चतर न्यायालयों के बारे में कही जा सकती है। 
न्यायालयों को राजनीतिक पद्धति में विभिन्‍न कार्य करने होते हैं । इसकी चर्चा हम पहले 
ही इसी अध्याय में कर चुके हैं। न्यायालयों की मौजूदा राजनीतिक पद्धति के सल्पिरीकरण 
तथा उसे सहायता देने का कार्य करने में ही उनको स्वाएया की औषित्यता निहित रहती 
है। वास्तव में न्‍्यायालय, राजनीतिक व्यवस्था के दतबन्दो से युक्त नेतृत्व में, निप्पक्षता 
की संरचनाएं होने के कारण, अभूतपूर्व भूमिका निभा सकने को अवस्था मे होते हैं। 


श्गू.. 3. #उघरद्षा, रमंद्ादर श दद्शममा) 30700, 84934. 968, 97. २22-23, 
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विद्यमान है। यह कार्य व व्यवस्थाएं न्यायालयों को राजनी तिक व्यवस्था के अंग अवश्य 
बना देती हैं । इनसे न्यायालय राजनीतिक नीति-निर्माण तक का कार्य करने की स्थिति 
में आ जाते है, किन्तु शायद किसी भी राज्य मे, देश के उच्चतम न्यायालय को मिगमात्मक 
संस्था (८०००० ७०७9) के रूप में यह अधिकार प्राप्त नही है कि वह कार्यपालिका 
व व्यवस्थापिका को कानून में वांछित सुधार करने के बारे में सुचित कर सकें। यह 
आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं मे न्यायिक पद्धति की अद्भुत विडम्बना ही है कि जो काबून 
में सुधार के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार हो सकते है उनको ऐसी सलाह या सूचना देने का केवल 
नकारात्मक माध्यम ही प्रदान किया गया है। न्यायाधीश सकारात्मक ढंग से इस सम्बन्ध 
में कार्यपालिका या व्यवस्थापिका को अनौपचारिक व ओपचारिक ढंग से बहुत कुछ 
सुधार सुझाव दे सकते हैं, किन्तु न्यायालय रूपी संस्था को ऐसा करने की कोई 
संरचनात्मक व्यवस्था विधिक रूप मे विकसित नही हुई है। अत. कई बार न्यायपालिका 
की, शासन-व्यवस्था में नकारात्मक भूमिका मात्र रह जाती है। अधिकार न्यायालय 
अभियोजक (७०॥07(४)) कारंवाइयों, अन्वेषणकारी या दोषारोपणकारी और अभि- 
योग लगाने वाली गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते है। ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीश 
सही अर्थों भे निर्णायक के रूप में नही वल्कि जांच करने वाले अधिकारियों के रूप में 
कार्यरत लगते हैं । 


विकासशील राज्यों में नियम-अधिनिर्णय (०७ #&क्रुएपटआाणा 49 ४6 

76ए००४७४०४ $॥465) 

विचारशील राज्यों में नियम-अधिनिर्णय की प्रक्रियाएं, संरचनाएं तथा संवेधानिक 
ब्यवस्थाएं, पश्चिमी देशो के राजनी तिशास्त्र के विद्वानों के ध्यान को अभी हाल में ही 
आकपित कर पाई है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के दो दशकों तक अनेक नवोदित राज्यों 
में राजनीतिक संस्थाओं के आंग्ल-अमरीकी प्रतिमान ज॑से-तैसे वने रह सके थे, इसलिए 
इन देशों को लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्थाओं के घेरे में प्रदेध मिल्ष गया किन्तु कुछ दी 
समय मे बांग्ल-अमरीको संस्थागत व्यवस्थाओं से अनुकृत राजनीतिक संस्थाएं व विश्वेष- 
कर न्यायिक संरचनाएं विकासशील समाजों की आवश्यकताओं के अनुकूल नदी रहों। 
न्यायालय संवैधानिक संरक्षणों की आड़ में समाज के विशिष्ट वर्ग व आम जनता के 
वीच खीचतान के दोर में, अभिजन वर्ग के हितों के संरक्षक व पोपक बन गए। महां तक 
कि इन्होंने निर्वाचित ब्यवस्थापिकाक्ं द्वारा प्रकट जनमत को ठुकराकर, संविधान को 
सबकी पहुंच से ऊपर लाकर रख दिया। इस स्थिति के कारण विकासशीज्न राज्यों में 
राजनीतिक प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन व संघोधन कर सकना कह्दी-कहीं असम्भव 
सा हो गया है। इस कारण अन्ततः इन देशों में न्‍्यायपालिकाओं को, राजनीतिक व्यव- 
स्थाओं मे तेडी से परिवर्तन लाने के प्रयत्नों में सहायक बनाने के लिए सुधारने के प्रयत्नों 
की पहल की जाने लगी है। यह प्रयत्व पश्चिमी विचारकों के लिए चिन्ता के विषय बनने 
लगे हैं। उनके अनुसार राजनीतिक समाजो की अन्य समो अव्यवस्थाओं व अस्तब्यस्त- 
वाओं के लिए न्यायपालिकाओ' से की जाने वालो यह 'देड़ानी' हो उत्तरदायी है। इस 


कि कानूनों के “पाया करने, उनकी क्रिया बताने 

भय काये नयायफ्ालिक; एं कर से: उनमें 

पुधार का पैझ्ाव नही हे पकती। उनको कह्ी-कह, कानूनों के प्रवेक्षनिकत्ता के ऊपर 
फार्यप्ालिक को पिलाह देने का. कार्य भी दिया गया है । न्यायात्षय यिवस्थापिकाओं द्वारा 
निय+»्त्रितत किए जाते हैं क्या उनमे कुछ सेम्पकताः करे व्यवस्था भी कुछ राज्यों में 
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विद्यमान हैं। यह कार्य व व्यवस्थाएं न्यायालयों को राजनी तिक व्यवस्था के अंग अवश्य 
बना देती है । इनसे न्यायालय राजनीतिक नीति-निर्माण तक का कार्य करने की स्थिति 
में आ जाते है, किन्तु शायद किसी भी राज्य मे, देश के उच्चत्तम न्यायालय को निगमात्मक 
संस्था (००७9०४८ ०009) के रूप में यह अधिकार प्राप्त नही है कि वह कार्यपालिका 
व व्यवस्थापिका को कानून में वाछित सुधार करने के बारे में सूचित कर सके। यह 
आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं में न्यायिक पद्धति की अद्भुत विडम्बता ही है कि जो कानून 
में सुधार के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार हो सकते है उतको ऐसी सलाह या सूचना देने का केवल 
मकारात्मक माध्यम ही प्रदान किया गया है! न्यायाधीश सकारात्मक ढंग से इस सम्बन्ध 
में कार्यपालिका या व्यवस्थापिका को अनौपचारिक व औपचारिक ढग से बहुत कुछ 
सुधार सुझाव दे सकते हैं, किन्तु स्यायालय रूपी संस्था को ऐसा करने की कोई 
संरचनात्मक व्यवस्था विधिक रूप में विकसित नहीं हुई है । अतः कई बार न्यायपालिका 
की, शासन-व्यवस्था में नकारात्मक भूमिका मात्र रह जाती है। अधिकार न्यायालय 
मभियोजक (००णा/णां।०) कारंवाइयो, अन्वेषणकारी या दोपारोपणकारी और अभधि- 
योग लगाने वाली गतिविधियों तक हो सीमित रह जाते हैं। ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीश 
सही अर्थों में निर्णायक के रूप में नही वल्कि जांच करने वाले अधिकारियों के रूप में 
कायेरत लगते हैं। 
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विचारशील राज्यों में नियम-अधिनिणणंय की प्रक्रियाएं, संरचनाएं तथा संवैधानिक 
ब्यवस्थाएं, पश्चिमी देशों के राजनीतिशास्त्र के विद्वानों के ध्यान को अभी हाल में ही 
आकपित कर पाई हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के दो दर्धकों तक अनेक नवोदित राज्यों 
में राजनीतिक संस्थाओं के आंग्ल-अमरीकी प्रतिमान ज॑से-त॑से वने रह सके थे, इसलिए 
इन देशों को लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्थाओं के घेरे में प्रवेश मिल गया किन्तु कुछ ही 
समय मे बांग्ल-अमरीकी संस्थायत व्यवस्थाओं से अनुकृत राजनीतिक संस्थाएं व विशेष- 
कर न्यायिक संरचनाएं विकासशील समाजों की आवश्यकताओं के अनुकूल नद्दी रहीं । 
न्यायालय संवैधानिक संरक्षणों की आइड् में समाज के विशिष्ट वर्ग व आम जनता के 
बीच खीचतान के दोर में, अभिजन वर्ग के हितो के संरक्षक व पोपक बन गए। यहां तक 
कि इन्होंने निर्वाचित व्यवस्थापिकाओं द्वारा प्रकट जनमत को ठुकराकर, सविधान को 
सबकी पहुंच से ऊपर लाकर रख दिया। इस स्थिति के कारण विकासशोौत्त राज्यों में 
राजनी तिक प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवतंन व संधोधन कर सकना कह्दीं-कही असम्भव 
सा हो गया है। इस कारण अन्ततः इन देशों में न्‍्यायपालिकाओं को, राजनीतिक व्यव- 
स्थाओ में तेज़ी से परिवर्तन लाने के प्रयत्नों में सहायक बनाने के लिए सुधारने के प्रयत्तों 
की पहल की जाने लगी है। यह प्रयत्न पश्चिमी विचारकों के लिए चिन्ता के विपय बनने 
लगे है। उनके अनुसार राजनीतिक समाजों की अन्य सभो अव्यवस्थाओ व अस्तव्यस्त- 
वाओं के लिए “न्यायपालिकाओं' से को जाने वाली यह 'छेड़खानी' हो उत्तरदायी 


पम्बन्ध ३ चायः भाते है “गयपातिकाए भी तिक ज्यवत्था क|| 
फिन्नि जग होने $ कारण, 'स्पिव्यस्तवाओं से रहे ऐचा पम्भव है 
वकातशील राज्यों पत्थर का्पालिकाए पेच-पद्तियां व क्य 
रचनात्प: अफियाए श्चिति अविमान ही कर प्राई | राजनीतिक अस्यिर- 
फाओं कि, अेजबवरियो | कारण इक पेमाजों के /६ व नाव है | आम 
जनता कब. भजनों के पेस्‍्वायं संपव है। जनता # जागरूकता पही अरे ३ 
राजनीति क्रियाओं मे सहभागिता की सांग जनों हरा, न्य पिप्ातिकानो बाय 
दत्त सरक्षण) री मं ठुकराइ जा है है। /|; स्षेइन देशों करा. तिक क्रियाएं 
अस्थिर क नविश्चित ई है। उन देशों के नया उध्ात्तिक्ाओं नई गैमिकाए जब 
पक विकति, नही हक पेब तक यह पस्थाएं राजनीतिक सक्रिय ग जह्टे 
जाएंगी पिन देशो ५ अधिलियं, अ्व्नि मान्य चेक्षयों न्यायिक 
पद्धतियों $ गी विविधताए हैं कि रैनेको कि) प्रतिमान के हैं। नह क्रिया 


न्तिकः वृष्टि के ही पतन बोर शेयक है | ! 


(3) नियम-अविविश अकियाओं मे हि पे बुनिशिच के अभ्राक है। 
(4) बह सा नी तिक ति की पेही अब नहीं है 
इनके हर सीति-निमाण में भुम्रिका निभाते पतिक है। 
(6) इन अंग के छा टकराव ३) स्थिति रही 8, 
(7) पयनीतिक पपस्पाओं क परह न्यापिक भी संक्रमण क़ात 
४ 

का गिल राज पयम-आ विरय के) गडितियों से इनीकी के ने चगी है । 
इनको शा; ष्यः मे जपयोगी पैमिका निभाने उपयुक्त नहीं है । 
इनकी पनाओं, ;/ गैर जहैश्यों में मोलिक परिवर्त करने +) भांग की जमे 


रही है। ॥, फाकी स्थि उठ से ; न अतिव्ठा कस म्मान को 
चेया है। पह सामातिक स्थिरता का एक भी नह हे गई &॥ राजनीतिक 
अफियाओो # ज्यत्र- कारण नियम-अिकिणय ति स्प्य कक 
भा 
हे का दुवि; राजनी/विस प्वयित्क ३) है। चोक़तन्त 
का उदारवाढी डैन देशो के मन्नफ्क् हे चाह कया पैगम्पवादी गयुने के यह २० 
देर रहना पाहते & परह, राजन त्षिक दृष्टि ईन देशों #+ चह्ढी रह 
के निए शअप रे प्र हे '8709/08 ;५ 40० ०4. &) काय इ्च 
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फोरण, नियम-अधिनिर्णय को प्रक्रियाएं नीचे के स्तर पर फोजदारी व दीवानी मामलों के 
निपटाने में तो सक्रिय व सफल रही हैं, किन्तु उच्चतम स्तर के न्यायालय, राजनीतिक 
निर्षपकारी प्रक्रिया मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में प्रतिबन्धित किये जाने लगे है। अतः 
विकाप्तशील राज्यों में नियम-अधिनिर्णय की प्रक्रियाओं व संरचनाओं के बारे मे सुनिश्चित 
निष्कप मिकालने का प्रयास करना विशेष रूप से वतंमान परिस्थितियों मे सम्भव नहीं 
लगता है। 


स्वेच्छाचारी व सर्वाधिकारी देशों में नियम-अधिनिर्णय (०० 8०0०ं०३- 
पंगाओा फऐलबागांव] 24 ॥ 04 ९0०0ए्रात्तं65) 
स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाओं मे नियम-अधिनिणंय की संरचनाओ व प्रक्रियाओं के 
बारे में बहुत कुछ उधल-पु वल की परिस्थितियां रहती है। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं 
में तानाशाही लम्बी अवधि तक स्थायी रहने का वैधीकरण कर लेती है वहां नियम-अधि- 
निर्णय संरचनाओ मे अप्रत्याशित व अभूतपूर्व स्थिरता, निरन्तरता तथा वास्तविकता भा 
जाने दी जाती है। केवल उच्चतम न्यायालयों को प्रतिवन्धित रखा जाता है या उसको 
निश्चित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। इन देशों में 
अर्द्ध-स्यायिक प्रशासकीय-अधिक रण तथा सै निक न्यायालय या अधिकरण अधिक महत्त्व 
प्राप्त कर लेते है जिससे सामान्य न्यायिक विधि भी नियन्त्रित हो जाती है। किन्तु इन 
देशों में, जो आजकल केवल विकासशील राज्यीं में ही अधिक पाए जाते है, अत्यधिक 
राजनीतिक अस्थिरता से कोई निष्कर्प निकालना कठिन है। 
सोवियत रूस में न्यायालय के निर्णयों से दल की नीति अधिक उत्कृष्ट मानी जाती 
है। जब तक पार्टी या उसके नेता प्रभावकारी ढंग से शक्ति का प्रयोग करने वाले रहते है 
तब तक न्यायालयों के निर्णयों में दखल नहीं देना चाहते है। ऐसी अवस्था में काफी बड़ी 
संख्या में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सक्रियवाए संवंधानिक तथा अन्य विधि के अधीन होती 
है। इस मानी में सर्वाधिकारी नियम-अधिनिर्णय पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धति से काफी 
मिलती-जुलती लगने लगती है । कम्युनिस्ट सर्वाधिकारी राजनीतिक पद्धति में शक्ति 
पृथक्करण के सिद्धान्त की दुह्ाई नहीं दी जाती । इन पद्धतियों में पार्टी जन-इच्छा का 
प्रतीक होती है और न्यायालय जनता के सेवक होते है इसलिये इस निष्कर्प पर पहुंचने 
में कोई दिक्कत नहीं होती है कि न्यायालय पार्टी से जारी होने वाले निर्देशों के अधीन 
होते है। इसी कारण सर्वाधिकारी तथा स्वेच्छाचारी राज्यो की विधिक पद्धतियों मे, 
लोकतान्त्रिक पद्धतियों मे पाई जाने वाली निष्पक्षता, निरन्‍्तरता, खुली कारंवाई, पूर्वानु- 
मान तथा स्थिरता जंसी संकल्पनाएं नही पाई जाती है। इन देशों मे पुलिस द्वारा स्वेच्छा- 
चारी शक्तितयों का प्रयोग, न्याय कारंवाइयों का अभाव, गुप्त न्यायिक कारंवाइया, कार्य- 
विधियों तथा निर्णयों को प्रसारित करने मे असफलता जैसे लक्षण नियम-अधिनिणंय 
पद्धति के भाग वन जाते है। फिर भी ये अन्तर निरपेक्ष की तुलना मे सापेक्ष ही अधिक 
हैं। उदारवादी लोकतन्त्रीय पद्धतियों में भी युद्ध या आतरिक अशान्ति जैसे सकटकाल के 
समय सरकारों को असाधारण शक्तिया प्राप्त हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 


शों की । भ्रभृत्व 
रजनी विक दब भयायात्तयो को व्यवहार के राजनीतिक अकिया $ भाग के हफ में बनाए 
"त्रेक राज्यों राजनीतिक देतों के 


नियम-बधिनिरयंश न्‍्एक पैल्यांकन (रण 4 बाप्बांपह ०, 747 वधवधं०2) 

वियम-यधिनियंश के उपसेक्त विवेचन से यह गत स्पष्ट हो जाती है ($ पहे हरप्रक्र 
की धासन-व्यवस्था ग्रे गनिकायंत: विद्यमान होता है। यह किस) भी राजनीतिक व्यवस्पा 
या जले क्र 
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लाती है। इससे हर प्रकार की राजनी तिक प्रणाली में नियम-अधिनिरणणय प्रतिमान मौलिक 
नही तो कम से कम सामान्य व ऊपरी सामान्यताओं से युक्त बन जाते है । 


न्यायिक पुनरावलोकन 
(7ए0फाटा&, एछ८५एछए७) 


लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्थाओं की यह विश्लेपता होती है कि इनमें शासन व्यक्ति 
विशेष या व्यक्त समूह की इच्छाओं के अनुसार नही चलकर विधि के अनुसार निष्पा- 
दित होता है। भधिकाश लोकतन्त्न प्रणालियों मे विधि के सामने सभी व्यक्ति बराबर 
होते है तथा एक-सा सामान्य कानून राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होता है । इसकी 
व्यवस्था करने के लिए राजनीतिक शक्ति का संघटन सविधान के द्वारा किया जाता है। 
सविधाम के द्वारा व्यवित, समूहों और राजनीतिक सत्ताओ की राजनीतिक समाज में 
भूमिकाओं और कार्यो का निरूपण होता है। सभी व्यक्ति, समुदाय और सरकारी अधि- 
कारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र मे रहे इसके लिए सविधान के द्वारा न्यायपालिका की 
व्यवस्था की जाती है, जो इन्हें अपने कार्य क्षेत्र का उललघन करने से रोकने भौर वास्तव 
में उल्लंघन होने पर उल्लघनकर्त्ता को दण्डित करने का कार्य करती है । 

आधुनिक राज्यों में लिखित संविधानो की व्यवस्था होती है और इससे संविधानों 
की व्याख्या करने का और उसकी अतिक्रमणों से रक्षा करने का प्रश्न उठ खड़ा होता है । 
इसके लिए ऐसी फोई व्यवस्था करने की आवश्यकता है जो संविधान की धाराओं की' 
व्याख्या और उसकी रक्षा कर पक्के । न्यायपालिका यह कार्य तभी कर सकती है जब 
उसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों का पुनरावलोकन कर उनकी संविधान 
से अनुरूपता या प्रतिकूलता देखने का अधिकार हो । सामान्य अर्थो में न्यायप्रालिका के 
ऐसे अधिकार को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। हम इसके अर्थ और उपयोग 
इत्यादि का विवेघन करें इससे पहले हमें इसकी उत्पत्ति का संक्षिप्त विवेचन कर लेना 
चाहिए जिससे इसके प्रचलन का सही संदर्भ समझा जा सके । 


न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति (86 0789 णउण्ठनंग ए८ए०छ) 
न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति को सामान्यतया अमरीकी सविधान से सम्बन्धित 
किया जाता है, किन्तु इसकी प्रारश्मिक उत्पत्ति उस देश में हुई जहां भाज इसकी कोई 
व्यवस्था नही है। साम्राज्यवादी युग मे ब्रिटेन के उपनिवेशों से सम्बन्धित न्यायालयों के 
निर्णयों का पुनरावलोरून करने के लिए एक संस्या 'प्रोवी परिषद! (?स५५ 2०णमल) 
विकसित हो गई थी । इस परिषद को उपनिवेश्ञों के सर्वोच्च न्यायालयों दारा दिए गए 
निर्णयों का पुनरावलोकन करके उन्हे रह करने का अधिकार था। इस सम्बन्ध में पिनोक 
और स्मिय ने अपनो पुस्तक पोलिटिकल साइंसः ऐन इन्ट्रोडप्तन मे ठोक ही लिा है 
कि “न्यायिक धुतरावलोकन के विचार की उत्पत्ति ब्रिटिथ कही जा सकती है।” इन्होंने 
बागे लिया है कि अमरीका के संदिधान के साथ न्यायिक पुनरावलोकन ऊा प्रत्यदा संदंध 
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है जो अन्तिम निर्णायक हो । यह तव तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक न्यायपालिका 
को न्‍्यायिक पुनरावलोकन की शक्ित प्रदान नही की जाए। अतः अमरीका के संविधान 
की संघात्मक प्रकृति से भी न्यायिक पुनरावलोकन की शकित की प्रस्वापना हो जाती 
है। इस तरह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विचार ब्रिटेन से चलकर अमरीका 
के संविधान की लिपित, अचल और संघात्मक प्रकृति के कारण मुझ्य न्यायाधीश मार्शल 
के द्वारा प्रतिपादित हुआ और यहां से इसका अन्य राज्यो में प्रसार हुमा । 


न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ओर परिभाषा (76 'शक्यमागढ शा। 
फेबणाएंणा ० ॥एपंतलंठ रिट्सट्जो 
न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा और अर्थ को लेकर विद्वानों मे मोलिक मतभेद 
नहीं हैं। सामान्यतया न्यायिक पुनरावलोकत का आशय न्यायालयों की उस शक्ति से है 
जिससे वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के उन कार्यों और कानूनों को अवैधानिक एवं 
अमान्य घोषित कर सकते हैं जो उनके मत में संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल 
हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से न्यायालय संविधान की व्याख्या करते है और 
कानूनों तथा कार्यपालिका कार्यों मोर आदेशों की संवेधानिकता या असंवैधानिकता का 
निर्णय करते हैं। इसकी कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करने से इनका अर्थ स्पष्ट करमे मे 
सहायता मिलेगी | क्षत: यहां कुछ परिभाषाएं दी जा रही है । 
कोरविन ने इन्टरनेशनल इन्साइकलोपीडिपा ऑफ सोशल साइंसेज में अपने एक 
लेख में लिखा है कि “न्यायिक पुनरावलोकन का अभिप्राय न्यायालयों की उस शक्ति से है, 
जो उन्हें अपने न्याय-क्षेत्र के अन्तगंत लागू होने वाले ब्यवस्थापिका के कानूनों की वैधा- 
निकता का निर्णय देने के सम्बन्ध में तथा उन कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध मे प्राप्त है, 
जिन्हें वे अवेध ओर व्यर्थ समझें । यह परिभाषा व्यापक है किन्तु इसमे न्यायिक पुनराव- 
लोकन के सभी पक्षों का स्पष्टीकरण नही दह्वोता है। इससे शायद कार्यपा लिका कार्य रह 
करने के लिए उस कार्य विशेष से सम्बन्धित कानून का पुनरावलोकन करना अनिवायं हो 
जाता है। अतः यह परिभाषा उपयुक्त होते हुए भी अधिक ठीक नही मानी जा सकती । 
पिनोक और स्मिय ने न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा करते हुए कहा है कि “यह 
न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व 
प्रशासन के उन कार्यों को जो सर्वोच्च कानून (संविधान) के प्रतिकूल हों, रह करने की 
शक्ति प्राप्त है।! एम० वी० पायली ने अपवी पुस्तक कान्सटीट्यूशनल गवर्नमेन्ट इन 
इण्डिया मे न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "यह न्यायालय की 
वह क्षमता है जिससे वह व्यवस्थापन कार्यों की वैधानिकता या अवैधानिकता को घोषित 
करती है।” मेक्रीडिस तथा ब्राउन ने पायली से मिलती-जुलती परिभाषा दी है। उनके 
अनुसार “इसका आशय न्यायाधीशों की उस शक्ति से है, जिससे वे एक उच्चतर कानन 
के नाम पर संविधियों या आदेशों पर सवाल कर सके और सविधास विरुद्ध पाने पर उन्हें 
अमान्य ठहरा सकें ।” इन सभी परिभाषाओं को सही माना जा सकता है। पायली की 
परिभाषा में का्यंपालिका कार्यो का उल्लेख नही है अन्यथा यह संक्षिप्त और ठीक 


पेय स्पिय ढारा ९) 7ईपरिमापा है 
और परिभाषा कह जा सकती है| 
न्यायिक अनरावलोकन की विज्ेषत, एं 

२०५७ 9) 
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(3) वादयोग्य (]090०५9!०) मौलिक अधिकार या सरकार की सत्ता पर वादयोग्य 
सीमाओं की व्यवस्था । 
(4) शक्तियों का कम से कम ऐसा पृथवकरण जिसमें न्यायपालिका पृथक निकाय के 
रूप व्यवस्थित रहे । 

न्यायिक पुनरावलोकन उन देशों में ही व्यवस्थित हो सकता है जहां संविधान लिखित 
ओर अचल हो । अचल संविधान से आशय ऐसे संविधान से है जिसमें --() संविधान 
के संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से भिल्‍न प्रकार की हो, (2) 
साधारण कानून बनाने वाली संस्था से संविधान में संशोधन करने बाली संस्था भिन्‍न 
होती हो (यह भिन्‍वता पूर्ण या आधिक हो सकती है), और, (3) सर्वेधानिक कानून, 
साधारण कानून से सर्वोपरिता रखते हों। म्थायिक पुनरावलोकन के लिए संविधान का 
लिखित और अचल होना आवश्यक है। किस्तु हर लिखित और अचल संविधान में 
स्थासिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अनिवार्य नहीं होतो है। संविधान लिखित भर 
अचल होते हुए भी स्पायिक पुनरावलोकन नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, 
सोवियत रूस का संविधान लिखित और अचल है, किस्तु वहां भ्यायिक पुनरावलोकन की 
व्यवस्था नहीं पाई जाती । 

स्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतन्त्रता भी इसके लिए आवश्यक पु शर्त है। 
इसके अभाव में स्थायिक पुतरावलोकत ने तो वास्तविक और न ही व्यावहारिक बन 
सकता है। पुनरावलोकन का अथ॑ ही यह है कि वह व्यवस्थापिका और कार्यपरालिका के . 
कार्यों को अवेधानिक होने पर रह कर सके। यह त्तभी सम्भव हो सकता है जब न्याय- 
पालिका न केवल सर्वोच्च हो अपितु वह स्व॒तन्त्न भी हो। न्यायपालिका की सर्वोच्चता 
भौर स्वतन्न्नता परस्पर जुड़ी हुई है । 

न्यायपालिफा द्वारा रक्षित मौलिक अधिकार या सरकार की शक्ति पर किसी न किसी 
प्रकार की वादयोग्य सीमाओ के होने की अवस्था में ही न्यायिक पुनरावलोकन की 
व्यवस्था हो सकती है। इनके अभाव में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ही नही रह 
जाती है। 

शक्तियों का कम से कम इतना पृथकक्रण होने पर ही कि न्यायपालिका सरकार के 
अन्य अंगों से पृथक हो, स्थायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था सम्भव हो सकती है। अत्तः 
इसकी व्यवस्था के लिए कम से कम आशिक रूप से शक्तियों का पृथवकरण होना 
आवश्यक है। 

उपरोक्त पूर्व शर्तों को परम रूप में ध4 ४०४०७ ६९॥705) व्यवस्था हो यह 
आवश्यक नही है, किन्तु कम या अधिक मात्रा में इनकी व्यवस्था आवश्यक है अन्यथा 
न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल सैद्धान्तिक बनकर रह जाएगी। इसका 
व्यावहारिक रूप तब ही सभव है जब यह पूर्व शर्तें पुरी हो। विकासशील देशों में से 
अनेक देशों में स्थायिक पुनरावलोकत की व्यवस्था की गई है किन्तु इन पूर्व शर्तों की 
डीक प्रकार से व्यवस्था के अभाव में न्यायिक पुनरावलोकन व्यवहार में लागू नही होता 
है। अतः न्यायिक पुदरावलोकन की दास्तव मे व्यावह्मरिक रूप मे परिचालनता के लिए 


नः्यराशिर ४ एक्स 
(3) दाइपोग्प ([:5४८४४०४०) सौरिस दसधिझूर रा सरधयर को उता रर रश्रोप्र 
छोमाओं हो व्यवक्या 
(4) शक्तियों छा झूम से हम ऐसा पृ८सुूरप फिउके न्‍्यपरातिसय एप निरूए के 
रूप व्यवस्थित रहे । 
स्थायिक पुनरावलोकून ठन देदों में हो ब्य३स्पित हो उरूता है जो उंडिधान लिखित 
बौर बचत हो बचत विधान दे डर ऐसे दंडिदणन से है डिउनरें-- (8) संरिध्यान 
के संनोपन को प्रक्रिया साधारप छानुद दनाने को प्रकिरा से भिन्‍द एकार रे हो, (३) 
साधारम छात्रून बताने दालो संत्पा से उंडिध्ान में उंघोइन रूरने झादो संस्या भिन्‍न 
होती हो (हू भिन्‍नता पूर्य या दांशिरू हो उडुतो है) झोर, (3) संजंधानिर रानुन, 
साधारण कानून से उर्वोपरिता रखते हों। नन्‍्याझिरु पुनरारलोरून के लिए संडिधान झा 
निधित बोर बचल होना बावस्परू है। डिम्तु हर लिखित झर अदत संदियान में 
स्थायिक पुनरावलोकन ही ब्यदस्पा अनिवायं नहों होतो है। संजिधयान लिखित छोर 
अचल होते हुए भी न्यायिक पुनरादतोकन नहीं भो हो उझता है। उदाहरण के लिए, 
सोवियद रूस का संविधान लिखित बोर अचल हे, डिम्तु यहां स्थायिक पुनरायलोकन शो 
व्यवस्था नहीं प्राई जाती । 
न्यायपालिका को सर्वोच्चता और स्व॒तन्द्ता भी इसके लिए जापर्पर पूर्े शर्तें है 
इसके अभाव में स्थायिक पुनरावलोकन न तो वास्तदिरू और न ही व्यावहारिक रन 
सकता है। पुनरावलोकन का बर्ष हो यह है कि यह ब्यवस्पापिका बोर रार्मपालिका के 
कार्यों को मवेधानिक होने पर रहू कर सके। यहू तभो सम्भय हो सरुता है जब स्याय- 
पालिका न केवल सर्वोच्च हो अपितु वह स्वतन्द्ध भी हो। न्‍्यायपासिका को सर्वोच्चता 
ओर स्वतन्त्रता परस्पर जुड़ी हुई हैं। 
स्यायपालिफा द्वारा रक्षित मौलिक अधिकार या सरकार रो शक्ति पर किसी भ किसो 
प्रकार की वादयोग्य सीमाओं के होने को अवस्था मे ही न्यायिक पुयरादलोकम को 
व्यवस्था हो सकती है। इनके बभाव में न्यायिक पुनरायलोकन की व्ययस्पा ही गहों रह 
जाती है। 
शक्तियों का कम से कम इतना पृषरक्ररण ऐने पर ही कि न्यायपालिका सरकार के 
अन्य अंगो से पृथक दो, स्यायिक पुनरायसोकन फो ब्ययरपा सम्भर हो सकतो है। अतः 
इसकी व्यवस्था के लिए कम से कम ओशिक रूप से शक्तियों का पृपरकरण होना 
बआावश्यक है । 
उपरोक्त पूर्व शर्तों को परम रूप में (0 ७०५5०७ा० इ्टाशा$) व्यवस्पां हो यह 
आवश्यक नही है, किन्तु कम या अधिक मादा में इनकी व्यवस्पा आयश्मक है भग्यपा 
स्थायिक पुनरावलोकन की व्यवस्पा केवल संद्धान्तिक् बनकर रह जाएगी। इसका 
व्यावहारिक रूप तब ही सभव हे जब यह पूर्व घर्तें पूरी हो। विकासशोल देशों मे मे 
अनेक देशो में न्यायिक पुनरायलोकन को व्यवस्था की गई है किन्तु इस गूर्ष शर्तों गो 
ठीक प्रकार से ध्यवस्था के अभाव मे न्‍्यापिर पुनरावलोकन ड्यवहार में छागू मही 
है। अतः न्यायिक पुनरावलोकन की वास्तव मे व्यावहारिक रूप मे ५ लत 





यायिक निबारित- की है। इस पर इत्तभ्ा क्षेत्र 
(मर उरता है विधान कुछ बातों $) 2] पनसवलोक के पकार कक के 
आहर रक्ष है। भारत $ विधान: में 42३ पेंग्रोधनक ऐसी बने: ९ करता 
है। इकरो रोका है चविधान के गैकन #, अत्यथ हुप 
ही नह करन इसके भ्षेक्ष को पनाने के विए फ््तरदाकोे + 
न्यायिक केने क्षेत्र कर एः अहत्तवृष निया ड् भय है ॥। 
इसकी) विकि दे) न्ति मे के ड्स़ि ए्‌ः भाषा, ज्वी यह 
कानू: गरा प्रति अक्िया! (०८%, 5७00, 8५ ॥६ ४) के पिज्धन न्त्क 
भ्त्र कह; 
व; 


ि 
दोवा ह व) बयछा शक पकतम बक जाग है, भारत के उक्म के १रिकतन पिज्धव 
श्म हु 
दै्‌ 


ड जार जाधक्क, खत है उबर अमरोहा $ द्यरे पिजनन्‍त क्र गनुदार न्पाप्रिक 
उन रायतो: पर क्षेत्र इ३वर हे है 
सय तरह, बा क्ष्द्र उनराक्चोड: श्ा शेप 0) गैर विस्तृत नो यरार 

का हो बर्ता । हिन्कु जया | हमने 8३) परिक्फ महक, इबड्ा कप ब्यापर 
हो था यौमित: श्ग्र 'मिद्रा, िपस्याक्िस था कपंग्र/विक ३. पमी कण 
ीय पुनराक: पे बम्कय 8.0 (८ इन माय नंगी | तिए 
विर्ारिक ॥) शव थे पराकरय: भन्वर बडे चहिम्कु उफारात्यक २ 
जद कक > 0002. ि ऊऔडर दो पक भरत निरक दूर राग दै। 
बगरोत रे विपाक डा 7) ४476, ड़ दे के घट 

पगाक्ष पाई हे विध्यक ३ 460 85 गधा 
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की व्यवस्था के प्रावधानों से इसका क्षेत्र पर्याप्त रूप से सीमित हो जाता है। यहां ऊपर 
जिन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है उनकी संक्षिप्त व्याद्या करने से यह समझना 
सम्भव होगा कि किस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की का्यंविधि का सिद्धान्त इसके 
क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण नियामक वन जाता है। 

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के छिद्धान्त के अनुसार न्यायालघों को केवल 
संविधान की धाराओं की शाब्दिक व्याध्या करनी होती है अर्थतति न्यायालय केवल 
कानून के शब्दों (00८४ ०4७) को ही देख सकते है। कानून बनाने वालों की उस 
कानून के बनाने के पीछे कया भावना थी, उन्हें इसकी जांच करने का भधिकार नहीं होता 
है। कानून जो कहता है केवल उसी के अनुरूप निर्णय करना होता है। इसमें कानून का 
बया प्रभाव पड़ता है यह भो न्यायालय नहीं देख सकते है। इसका आशय यही है कि 
न्यायालयों के द्वारा कानून को नया अप॑ नही दिया जा सकता। भारत में यही सिद्धान्त 
अपनाया गया है। भारत के सविधान में 42वा संशोधन करके न्यायपालिका के स्यायिक 
पुनरावलोकन के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के पीछे एक दलील यह दी गई है कि 
न्यायालय 'कामून द्वारा स्थापित प्रक्रिया! के सिद्धान्त से हटकर “कानून की उचित 
प्रक्रिया' के सिद्धान्त की तरफ बढ़ने लग्रे थे । भर्थात न्यायालय कानून को देखने के अलावा 
कानून के बनाने वालों की भावना और उसके प्रभावीं तक का निर्णय में ध्यान रखने 
लगे थे । इस सिद्धान्त के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन के निष्पादन में न्यायालय केवल 
कानून के शब्दों का अर्थ करने तक सीमित रहते है। 

"कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धान्त में स्थायालय स्यायायिक पुनरावलोकन 
करते समय कानून के शब्दों से आगे बढ़कर यह भी देखते हैं कि कानून बनाने वालों का 
कानून बनाते समय क्या मन्तव्य और भावना थी ? इसके साथ यह भो देखा जाता है कि 
कानून सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के ऊपर बया प्रभाव रखता है क्षर्थात'इस सिद्धान्त 
में न्यायाधीश कानून की साम्या (८१०७) या औचित्यता की भी जांच कर सकते है। 
अत; इस सिद्धान्त के प्रयोग मे न्यायाधीश निम्नलिखित तीन बातों को ध्यान में रखकर 
निर्णय करते है-- () कानून के शब्द (0८ ० 9 9७), (2) कानून के पीछे मन्तव्य 
(जात एशाशएं ॥4च्न, (3) कानून की साम्या (६१७७५), या औब्त्यता | 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्द है कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में केवल एक 
ही वात की जांच करने का न्यायालयों को अधिकार होता है कि कानून के शब्द क्या 
कहने है। जबकि दूसरे सिद्धान्त में इसके साथ ही निर्णय करते समय यह भी ध्यान में 
रखा जाता है कि कानून का कुल मिलाकर सम्पूर्ण समाज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता 
है? अतः प्रथम सिद्धान्त न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित कर देता है। जबकि 
दूसरा सिद्धान्त इसके क्षेत्र को व्यापकतम बना देता है । अमरीका मे दूसरे सिद्धान्त के प्रयोग 
के कारण ही न्यायालयों को श्रेष्ठतर और उच्चतर व्यवस्थापिका (50० €झधगएछ) 
तक का नाम दिया जाता है । 

न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र के विवेचन में उपरोदत्त वात्तों के अलावा यह भी ध्यान 
देने को बात है कि शासन-व्यवस्था संघात्मक है या एकात्मक। अगर शासन-व्यवस्था 


होते ह ३१२ यह हर राजनीति: में /॥ मे हो; 
॥यिक इनरावलोकन की १रिच्तालन। 2थवांठ, ०4 7०४७४) 
न्यायि उनरावलोकन है) परिच्ा, (६ ०) नहीं: गत। है। इसके 
लिए किसी एक प्रक्ष को न्या|यात्तय के पना क्रेज जे: #गा छत है। 
सम्बन्ध भरे तिम्नलिछित तथ्य बनीय है. 
६ । हे स्वतः परित्ालित नहीं झेका है। 
(2) बह कानून द्वारा दत्त अफिया या न अिफिया! केक चिद्धान्तों 
किसी +) ६ 7न्त परिचातित 8 
(3) _गयपातिक) अपने निर्षंयों को अर्थात व्काविक उनरावलोकन के निष॑ंयों को 
/ लागू ने हीं कर सकती है। 
(4) इसके निर्षयों गे चागू केकच का: बिका है) है घु कापातिका 
इन्हे चागू ना नहीं कर | किस्तु देरी) पम्भावतरा 
रहती है 
अमरी। एक राष्ट्र ने ऐड (एक जग: कह 4 “सर्वोच् 
न्याय गंय कर दिया अब देखे इसे के गू करवा है।? हां यही 
ध्याव र; के के नराबलो: केन रा किए ए निर्यय काया का द्वर। 
चागू किए जाते है बालिका ऐच। है करती को भहं संवेधानिक व्यवस्था के 
टूटने का है पर्वधानिक चसेंकट नव पाती स्थिति 
सकता है 
यायिक पे व के भुण परयोग्या इमिका (६५५ जडब्दा६ 
पक ० गाव ] ८५ ५) 
यायिक पुन के प्योगिक्ता विवेचन सत्षे' ही किया जा 
वार्तें जो इस: यों डरे पम्मिलि है उनका इ्ची थ में कक 
विवे: किया ग्रय। सल्रिए ज्च पे करना यावश्यक है। सक्षव में 
सकी उपयोग: ' इस प्रकार 7 गै व्याज्ा झेती 


(7) वंविधान यं रब 
है। (४) व्यक्तिगत प्वतेत्रतामो की रक्षा होते &॥ (४) पंचात्यक च्यवस्वानों का 
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स्पायीहरण होता है। (7५) संविधान गत्यात्मक बन जाता है। (४) संविधान की 
सर्वोच्चता स्थापित दही जाती हे, और (५) संवैधानिक सीमाओं से सम्बन्धित विवादों 
का निर्णय हो जाता है । 

() न्यायिक पुनरावलोकन की शवित के कारण सर्वोच्च स्यायालय, व्यवस्थापिका 
और कार्यप्रातिका के द्वारा होने वाले संविधान के सभी अतिक्रमणों को रह करने का 
अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसमें संविधान की रक्षा का काय सम्पन्न होता है। अतः 
न्यायालयों को इस शक्षित के अभाव में संविधान की ने रक्षा हो सकती है और नही 
शासन भंगों को संविधान की सोमाओं में रखा जा राकता है। न्यायिक पुनरावलोकन से 
संविधान की व्यास्या भी होती है। न्यायालय को न केवल संविधान की ध्याव्या करनी 
होती है अपितु यह व्याय्या अन्तिम होती है जो सभी को स्वीकार करनी होती है। 
इससे सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक और बन्तिम व्याख्याफार वन जाता है । 

(#) व्यक्ति की स्वतन्न्रताओं की रक्षा तमी सम्भव है जब न्यायपालिका को उन 
सब व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन कार्यों का पुनरावलोकन करने का अधिकार 
हो जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन, उनका अतिक्रमण या उन पर बंधन लगाने वाले 
हों। यच्यपि इसके लिए प्लिटेव की तरह की व्यवस्था हो सफती है, किन्तु वहां संथिधान 
बलिधित है भोर अधिकार परम्परागत आधार पर द्वी नागरिकों को प्राप्त है । वहां 
संसद की सर्वोच्चता के कारण अन्तत. अधिकारों की रक्षक संसद ही होती है। पर जहां पर 
लिधित रूप से संविधान में अधिकार दिए गए हों वहां उनकी रक्षा व्यवस्था न्यायपा सिका 
को पुनरावलोकन की शत्ित प्राप्त होने पर ही हो सकती है । 

(9) न्यायिक पुनरावलोकन की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका संधात्मक व्यवस्थाओं में 
होती है । संघीय शासनों में संविधान के द्वारा सघीय ओर राज्य सरकारों की स्थापना 
द्वोती है। इन दोनों ही स्तर की सरकारों को संविधान के द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्न 
में रखने का कार्य न्‍्यायपालिका तभी कर सकती है जब कि इसे पुनतरावलोकन की शवित 
प्राप्त हो । इससे संपात्मक व्यवस्था को स्थायित्व की अवस्था मे रखना सम्भव होता है । 
न्यायपालिका दोनों स्तरों की सरकारों के बीच के अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवादों की 
निष्पक्ष निर्णायक होने पर ही यह भूमिका निभा सकती है। सधात्मक व्यवस्थामों 
की आवश्यक शर्त ही यह होती है कि एक सर्वोच्च व स्वतन्त्र न्यायालय हो लिसे न्यायिक 
पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त ही । इसके विना संघात्मक व्यवस्था स्थायी रह ही नहीं 
सकती ।॥ दोनों स्तरों की सरकारो के वीच उठने बाले विवादों का निष्पक्ष निर्णय हों 
सके इसकी व्यवस्था संघीय शासनों मे स्थायित्व का प्रमुख आधर होती है। न्यायिक 
पुनरावलोकन का अधिकार यह व्यवस्था करने में सहायक होता है । 

(४४) संविधान एक निश्चित समय में बनाया जाता है और उसे आवश्यकताओं तथा 
परिश्यितियों में परिवर्तनों के अनुरूप बनाएं रखने के लिए उसमे संशोधन करने की 
व्यवस्था होती है, किन्तु सशोधन से संविधान में परिवर्तत करना कई कारणों से कठिन 
हो जाता है। ऐसी अवस्था में संविधान को गत्यात्मक प्रकृति प्रदान करने का कार्ये 
न्यायालय ही करते है । वे न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की व्याख्या 
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9 उसको नया अर्थ देते हैं और उसका गत्यात्मक रूप बनाएं रखने में सहायक 
। 

(२५) प्ंविधात की सर्वोच्चिता के अग्ाव में संविधान राजनीतिक शवित का प्रभावी 
संगठन नहीं रह पाता है। उस अवस्था में सरकार के विभिन्‍न अँग् संविधान की 
व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करें यह आवश्यक नहीं है। इनको संविधान के अनुसार मज- 
बुर करने की व्यवस्था तभी हो सकती है. जब ठंविधान इससे सर्वोच्च हो भौर उसको 
सर्वोच्च रखने का कोई साधन हो। ्यायिक पुतरावलञोकन के माध्यम से सर्वोच्च 
न्यायालय यह कार्य निष्पादित करता है। इसके अभाव में संविधान सर्वोच्च नहीं रह 
सकता । 

(शं) वंर्बंधानिक लोकतस्त्नों में संविधान के द्वारा व्यवितयों, समुदायों और विभिन्‍न 
स्तर की सरकारों के कार्यक्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित रहती हैं। इन सबकी अपने-अपने 
अधिकार क्षेत्ञ में रखने और किसी दो अधिकार क्षेत्रों के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद को 
हल करने के लिए न्यायिक पुतरावलोकन की शक्ति का न्यायालयों के पास होना 
आवश्यक है। अन्यथा सीमा सम्बन्धी विवाद हल नही करिए जा सकते है । भतः राजनी- 
तिक व्यवस्था की विभिन्‍न संरचतात्मक व्यवस्थाओं में परस्पर सीमा सम्बन्धी विवाद 
स्थायालय ही निपटाते हैं मोर इसके लिए न्यायिक पुनराचलीकन की शक्ति का होता 


भावश्यक है। 


स्यायिक पुनरावलोकन की बालोचना (व॥० टधंक्षघ्राड जी ण्मंटंव) 
मदश०्ण) 
स्थाध्रिक पुनरावलोकन की शक्ति को लेकर स्थायपालिकाओं की आलोचना का मुख 
आधार पह है कि किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाची संस्थाएं जन-प्रतिनिधित्व करने 
वाली संस्थाओं (ध्यवस्थापिका और कार्यपाजिका) से श्रेष्ठतर बनकर, सम्पूर्ण शासन- 
व्यवस्था को अलोकतां लिक बनाने का कार्य करती है। इसी तरह, लोकतत्त् व्यवस्थाओं 
में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका नियतकालिक निर्वाचनों के माध्यम से अपने हए कार्य 
के लिए उत्तरदायित्व निभाती हैं। ऐसी अवस्था में किसी के प्रति उत्त रदायी नही रहने 
वाली न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिये। 
इस आधार पर न्‍्यायपालिकाओं के इस अधिकार की आलोचना की जातो है। इसकी 
अनेक आलोचनाओं में से कुछ इस प्रकार है--- (क) न्यायपालिका उच्चतम व्यवस्थापिका 
(एच ६8 अव४८) बन जाती है, (ख) न्यायपालिका रूढ़िवादिता का प्रतीक बन 
जाती है, (ग) कार्पपालिका और व्यवस्थापिका को इतोस्साहित करती है, (५) यह 
राजनीतिक दुविधा या असमंजस (त/व्याए09) उत्तस्त करतो है, और (8) जता के 
प्रगतिशील कार्यों में बबरोध उत्तन्‍त करती है । * 
(क) आलोचकों का कहना है कि स्पामिक पुतरावलोकुव की व्यवस्था तै स्याय- 
दालिका उच्चतर व्यवस्थापिका बन जाती है। इसहा व्यवस्थापिका के कार्यो की रद 
करके और कानूनों को नया अर्थ देने का अधिकार व्यवहार में इसको एक ऐसी 
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व्यवस्थापिका वना देता है जिसका निर्णय या कानून का अर्थ अन्तिम बन जाता है। अतः 
न्यायिक पुनरावलोकन से न्‍्यायपा लिका एक तरह से उच्चतर व्यवस्थापिका की तरह 
कार्ये करने लगती है। 

(ख) आधुनिक समाजों मे तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं और इन परिवत्तनों को प्रेरित 
करने में संविधान का साधन के रूप में रहना आवश्यक है। न्यायिक पुनरावलोकन करने 
वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिकांशतः रूढ़िवादी होते हैं और संविधान के 
संरक्षण की प्रक्रिया में संविधान को स्वयं में साध्य बताकर न्यायपालिका को रूढ़िवादिता 
का प्रतीक बनाने में सहायक हो जाते है । 

(ग) न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के कारण, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका 
और कार्यपालिका के हर कार्य का पुनरावलोकन कर अगर वह संविधान की धाराम्रों 
के प्रतिकूल है तो उसे रद करते का अधिकार रखती है। इससे इन दोनों भंगों का 
उदासीन और हतोत्साहित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनके हर कार्य में तव तक 
अनिश्चय रहता है जब तक्ष कि न्यायालय के द्वारा उसका पुनरावलोकन नहीं हो 
जाता। 

न्यायिक्र पुनरावलोकत की शक्ति की सबसे बजनदार आलोचना इसके द्वारा 
उत्पन्न राजनीतिक दुविधा से सम्बंधित है। इससे यह प्रश्व सामने आते है कि -- 

(४) राजनीतिक व्यवस्था मे सर्वोच्च कौन है ? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या 
जनता ? 

(॥) जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च हों या किसी का प्रतिनिधित्व नहीं 
करने वाले सर्वोच्च रहें ? 

(॥)) जनता के हितों का श्रेष्ठतर संरक्षण किसके द्वारा हो सकता है ? 

(४) व्यवस्था की लोकतन्त्वात्मकता की सबसे मोलिक आवश्यकता क्या है ? 

इन सब प्रश्नों से स्पष्ट है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में शक्ति का स्रोत जनता होती 
है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही सर्वोच्च होने चाहिए, किन्तु न्यायिक 
पुनरावलोकन इनके स्थान पर स्वयं न्‍्यायप्रालिका और सविधान को सर्वोच्च बनाकर 

एक राजनीतिक दुविधा की स्थिति ला देता है। अत: अनेक लोगों का मत है कि न्पाय- 
पालिका को लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाओं के कार्यों को रह करने देने का 
अधिकार देना राजनीतिक दुविघा ही उत्पन्न करने का कार्य बन जाता है। 

(डः) जनतन्त्रों मे यह आवश्यक होता है कि जनता के प्रगतिशील कार्यों में कोई 
बाधक नहीं बने । इसके लिए यह जरूरी होता है कि सरकार जनता की इच्छाओं के 
अनुसार चले ओर जतता की सेवक वनी रहे । इसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि 
सरकार जनता की सेवक ही नही रहे अपितु जनता को नेतृत्व प्रदान करे। विचारकों 
का मत है कि सरकार यह तभी कर सकतो है जब संविधान स्वय में साध्य नही बनकर 
साधन बना रहे । न्यायिक पुनरावलोकन सविधान को साध्य बनाने का कार्य करता है 
इसलिए इसको जनता के प्रगतिशील कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाला माना 
जाता है। 
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फेड रे छिह्ट पेपर्स से लिया था कि “कानूनों की व्याय्या करना न्यायालयों का मुझ्य और 
विशेष कत्तेंव्य है। संविधाव आधारभूत कानून होता है और न्यायाधीशों को उस्ते ही 
मानना चाहिए। अत: उनका यह कार्य होना चाहिए कि वे उसका तथा व्यवस्थापिका द्वारा 
निर्मित किसी भी कानून का अर्थ निश्चित करें। यदि दोनो में फोई ऐसा भन्तर हो, 
जिसमे साम्य न बैठाया जा सके, तो निश्चित रूप से उसे ही ग्रहण करना चाहिए जिसकी 
मान्यता व वंधता श्रेष्ठतर हो । दूसरे शब्दों मे कानून की तुलना में संविधान की तथा 
जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा की तुलना मे जनता की इच्छा की मान्यता अधिक 
होनी चाहिए।" 

एल्सवर्ष भी अमरीका के सविधान की प्रकृति में स्थायिक पुनरावलोकन की शक्ति 
को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित मानता है। इस सम्बन्ध में उसने लिखा है कि "यदि संयुक्त 
राज्य का शासन अपनी शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन करे अर्थात संविधान द्वारा 
न्रमान्य कोई विधि स्वीकृत करे तो वह अनियमित है तथा सपीय न्यायाधीश जो 
निष्पक्षता बनाएं रपने के लिए स्वतन्त् होने चाहिए, उसे अनियमित घोषित करेगे। 
दूसरी ओर, यदि राज्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर, ऐसी विधियों को स्वीकृत करे 
जो शासन के अधिकारों पर आक्रमण स्वरूप हो तो वे अनियमित होगी तथा न्यायप्रिय 
स्वाधीन स्पायाधीश उन्हे अनियमित घोपित करेंगे । ” इस सबसे यह स्पप्ट है कि यद्यपि 
अमरीका फे,संविधान मे स्पष्ट रूप से कही भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का 
उल्लेख नही है, फिर भी संविधान के लिखित जोर अचल रूप तथा संघात्मक शासन- 
व्यवस्पा से यह शक्ति स्पष्ट रूप से न्यायपालिका को प्राप्त हो जाती है। अधिकांश 
विचारक इस वात्त की पुष्टि करते है कि स्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के अभाव 
में अमरीका फा सविधान व्यवहार मे लागू हो ही नही सकता। इस विवेचन से अमरीका 
में स्यायिक पुनरावलोकन की कुछ विश्वेपताओं का संकेत मिलता है । अतः इसके महत्त्व 
व भूमिका को समझते के लिए इन विशेषताओं का विवेचन करना प्रासग्रिक कहा जा 
सकता है। 

(फ) अमरोछा में स्पायिक पुनरायलोकन फो विशेषताएं (0० छश३०६४४४०४ 
06]00०5] 76४6७४ 0 038)--न्यायाधीश मार्शल के निर्णय के आधार पर अमरीका 
के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्राप्त कर इसका जो अब 
तक प्रयोग किया है, उससे इसके कुछ लक्षणों और विशेषताओ का स्पष्टीकरण होता है । 

नें से कुछ प्रमुख लक्षणों का हम यहां उल्देख कर रहे है संक्षेप में यह इस प्रकार है-- 
($) यह संविधान में अन्तनिहित है, (7) यह राजनीतिक व्यवस्था का संतुलन चक्र 
या पहिया है, (0) यह विवाद ग्रस्त माना जाता है, (५) इसका क्षीत्र व्यापक है, 
(५४) संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है, और (७) यह न्यायालयों के लिए 
अवश्यकरणीय या आवन्धक नही है। 

(+) अमरीका के संविधान की प्रकृति में ही न्यायिक पुनरावल्ोकन की शक्ति अन्त- 
निहित है इसका विवेचन हम ऊपर कर चुके है। यहां संविधान की उन दो घाराओं का 
उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जिनसे इस शक्ति की अप्रत्यक्ष रूप से स्थापना होती है। 
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न्यायिक पुनरावलोकन का मूल्यांकन (8४20वांग त॑ उच्रंलत ए८घंशरी 

न्यायिक पुतरावलोकन के मूल्यांकन में यही कहा जा सकता है कि यह लोकतान्तिक 
व्यवस्थाओं में दल्ीय बहुमतों के आधार प्रर संगठित सरकारों के द्वारा जन-अधिकारों 
भोर विश्येपकर अल्पतंसुयकों के अधिकारों के अतिक्रमणों को रोकते के लिए आवश्यक 
है। इससे राजनीतिक व्यवस्था मे दलीय आधारों पर संचालित सरकारों के दलीय कार्य 
क्रमों पर रोक लगती है ओर सरकारों को राष्ट्रीय द्वित में ही कार्य करने के लिए मजबूर 
होना पड़ता है। किन्तु आधुनिक शासन-य्यवस्थाओं में सरकार ओर जनता की दल बोर 
हित समूहों के माध्यमों से इतनी अन्तःक्रिया रहती है कि सरकारों के वास्तविक निर्यत्रक 
व्यवहार में न्‍्याग्रालय नहीं रह गए हैं। इसलिए, इन्हे नियम-अधिनिर्णय का ही अधिकार 
होना चाहिए। न्यामिक पुनरावलोकत का अधिकार परिवर्तित परिस्थितियों में आवश्यक 
नहीं है, किन्तु इस पर अभी बहुत अधिक विचार विभेद है और स्पष्ट रूप से ह््सो 
प्रकार का मत व्यक्त करना कठिन होते हुए भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
न्यायिक पुनरावलोकन की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं मे उपयोगिता भौर मह्देत्व- 
पूर्ण भूमिका लम्बी अवधि तक वनी रहेगी । 


अमरीका में न्यायिक पुनरावलोकन (0रकलंश ह०थं०ए ॥ 05५) 

न्यायिक पुतरावलोकन की उत्पत्ति में हम देख चुके हैं कि अमरीका के संविधान में 
इसकी स्पप्ट रूप से ब्यवस्पा नहों की गई वी ! 803 में एक मुकदमे के निर्णेय में मुख्य 
न्यायाधीश मार्शल ने इसका पहली बार प्रतिपादन किया था। इस प्रकार, अमरीका में 
स्थायिक बुनरायलोकन की शक्ति का कोई संवेधानिक आधार नहीं है। संविधान 
निर्माताओं ने इसका स्पब्ट रूप से उल्लेय नहीं करके इस मत की पुष्टि की है कि उनका 
न्यायपालिका को ऐसा अधिकार देने का झोई इरादा नही या । इस सम्बन्ध में राम्द्रपति 
जैफरसन मे ठीक ही कहा है कि “पूर्वजों द्वारा जिस संवैधानिक ढाघे की स्थापना की गई 
थी, उसके अनुसार प्रभासन के तीनों भंग पूर्णतः स्वतन्त्न होते ये, परन्तु अब पदि स्पाय- 
परालिका कांग्रेस एवं राष्ट्रपति अथर्ति व्यवस्थापिका एवं रार्यपालिका के कार्यों का 
बुवरायलोकन करने के अधिकार का प्रयोग करती है तो यह न केवल शक्ति पृषत्रकरण के 
विद्धान्त का ही उल्लपधन है, वरन संविधान निमव्ाओं के विधारों का भी अवादर है।” 
इससे यही निष्कर्य मिकलता है कि अमरीका का संविधान स्यायिक पुनरावलोकन झे 
अधिकार का स्पष्ट रूप से कही उल्लेय नही करता है । 

अमरीडा के संविधान की कुछ धाराओं से अप्रत्यक्ष रूप से दी इस शत की स्थाएता 
मानी जा सरुती है। किन्तु इछ संदर्भ में, 803 के अपने निर्णेय में न्‍्यायापीश सार्थल 
के द्वारा दिए गए तहें न्यायिक पुनरायलोकन की स्थापना के अधि उपयुकत आधार 
माने जा सकते हैं। मार्दल का तक या कि अगर संविधान लिखित और बचत हो पा 
शासन-म्यवस्था झा संगठन शकितयों के पृथर्क्रण के आधार प्र किया गया दीठब 
स्पापिक पुनरावलोबल को शक्ति ऐसे संविधान में अस्तनिदित हो जाती है। संधात्मक 
अ्यदस्पा इसको ओर भी य्रावश्यक बना देती है। देमित्टन ने इसकी पुष्टि करते हुए 
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फेइट रे किस्ट पैवस में लिया था कि “कानूनों की व्याख्या करना न्यायालयों का मुख्य और 
विद्ेप कत्तंव्य है। संविधान बराघारभूत कानून होता है और न्यायाधीशों को उसे हो 
मानना चाहिए। अत: उनका यह कार्य होना चाहिए कि वे उसका तथा व्यवस्थापिका द्वारा 
निर्मित किसी भी कानून का अर्थ निश्चित करें। यदि दोनों में फोई ऐसा अन्तर हो, 
जिसमें साम्य न बैठाया जा सके, तो निश्चित रूप से उसे ही ग्रहण करना चाहिए जिसकी 
मान्यता व वंधता श्रेष्ठतर हो। दूसरे शब्दों में कानून की तुलना मे संविधान की तथा 
जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा की तुलना में जनता की इच्छा की मान्यता अधिक 
होनी चाहिए।” 

एल्सवर्ध भी अमरीका के संविधान की प्रकृति में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति 
को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित मानता है। इस सम्बन्ध में उसने लिखा है कि “यदि संयुक्त 
राज्य का शासन अपनी शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन करे अर्थात संविधान द्वारा 
अमान्य कोई विधि स्वीकृत करे तो वह अनियमित है तथा संघीय न्यायाधीश जो 
निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्वतन्त्र होने चाहिए, उसे अनियमित घोषित करेगे। 
दुसरी ओर, यदि राज्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर, ऐसी विधियों को स्वीकृत करे 
जो शासन के अधिकारों पर आक्रमण स्वरुप हों तो वे अनियमित होगी तथा न्यायश्रिय 
स्वाधीन स्थायाधीश उन्हें अनियमित घोषित करेंगे ।” इस सबसे यह स्पप्ट है कि यद्यपि 
अमरीका के संविधान मे स्पष्ट रूप से कही भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कां 
उल्लेष नहीं है, फिर भी संविधान के लिखित और अचल रूप तथा संघात्मक शासन- 
व्यपस्पा से यह शवित स्पष्ट रूप से न्यायपालिका को प्राप्त हो जाती है। अधिकांश 
विचारक इस बात की पुष्दि करते है कि न्यायिक पुतरावलोकन के अधिकार के अभाव 
में अमरीका फा संविधान व्यवहार मे लागू हो ही नही सकता। इस विवेचन से अमरीका 
में न्यायिक पुनरावलोकन की कुछ विश्वेपताओं का संकेत मिलता है। अतः इसके महत्त्व 
व भूमिका को समझने के ज्षिए इन विशेषताओं का विवेचन करना प्रासग्रिक कहा जा 
सकताहै। , 

(कफ) अमरीका में न्यायिक पुनरावलोकन फी विशेषताएं (9० क्रशउणल्ांधा०8 
0|0००स्‍2व) 7८ए०७7॥ 058)--न्यायाधीश माशंल के निर्णय के आधार पर अमरीका 
के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावल्ोकत की शक्ति को प्राप्त कर इसका जो अब 
तक प्रयोग किया है, उससे इसके कुछ लक्षणों और विशेषताओं का स्पष्टीकरण होता है । 
इनमे से कुछ प्रमुख लक्षणों का हम यहां उल्पेख कर रहे है। संक्षेप मे यह इस प्रकार है--- 
(४) यह सविधान में अन्तनिहित है, (॥) यह राजनीतिक व्यवस्था का संतुलन चक्र 
या पहिया है, ($४) यह विवाद ग्रस्त माना जाता है, (9) इसका क्षेत्र व्यापक है, 

(५) संविधान की सर्वोच्चिता स्थापित करता है, और (७३) यह न्यायालयों के लिए 
अवश्यकरणीय या आवन्धक नही है । 

() अमरीका के सविधान की प्रकृति मे ह्वी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अन्त- 
निहित है इसका विवेचन हम ऊपर कर चुके है। यहा संविधान की उन दो घाराओं का 
उल्लेख करना प्रासगिक होगा जिनसे इस शक्ति की अप्रत्यक्ष रूप से स्थापना होती है। 
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संविधान की चौथी धारा की दूसरी उपधारा में उल्लेख है कि यह संविधान और संयुक्त 
राज्य के वे कानून, जो उसके अनुसार बनाए जाएं, एवं वे संधियां,. जो संयुक्त राज्य के 
अधिकार के अन्तर्गत की गई हीं या की जाएं, देश के सर्वोच्च कानून होंगे ।” इसी तरह, 
संविधान की धारा तीन की उपधारा दो में भी न्यायिक थुनरावलोकन के अधिकार की 
अप्रत्यक्ष रूप से स्थापना होती है। इस उपधारा में व्यवस्था की गई है कि “कानून और 
भौवित्य के बनुसार न्यायपालिका की शक्ित के क्षेत्र में वे सभी मामले आएंगे जो इस 
संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों एवं उनके अन्तर्गत की यई अथवा की जाने वाली 

>संधियों के अन्तर्गत उत्पन्न हों ।” इन दो व्यवस्थाओं और मुख्य स्यायाधीश मार्शल द्वारा 
दिए गए तकोँ के आधार पर ही अमरीका में स्यागिक पुनरावलीकन की शवित न्यायालयों 
को प्राप्त होती है। इसलिए ही इसको संविधान में अन्तर्तिहित माना गया है । 

(2) अमरीका का सविधन एक ओर तो संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है 
और दूसरी ओर शक्तियों के पृथककरण के आधार पर सरकार का संगठन कश्ता है। 
इससे दो स्तर पर शक्तियों के संतुलव की भावश्यकता पड़ती है । एक स्तर पर संघीय और 
राज्यों की सरकारों की शवितयों में साम्य का प्रश्न उठता है तया दुसरे स्तर पर संघीय 
सरकार के तीनों अगों की शवितियों को संतुलित रखमे का प्रश्न उत्पन्न हीता है । स्यायिक 
पुनरावलोकन इन दोनों ही स्तरों पर सठुलक चक्र का कार्य करने के कारण इस लक्षण 
से युक्त माना जाता है। इसका एक पक्ष नागरिक भी है। अत: स्यायिक पुतरावलोकन के 
माध्यम से जनता तथा दोनों स्तरों की सरकारों--केख्वीय तथा राज्यों की सरकारों, भौर 
संघीय सरकार के तीनों अंगों मे संतुलद बनाएं रखने का कार्य न्यायपालिका करती है। 
इस कारण अमरीका में न्यायिक पुनरावलोकन राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्‍न प्रकार व 
स्तर की संरचनात्मक व्यवस्थाओं का संठुलक चक्र या पहिया बन जाता है । 

(॥0) हम इस सम्बन्ध में देख चुके है कि संविधान में इसकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था 
या न्‍्यायालयों की ऐसी शक्षित के प्रावधान का न होना अभी भी स्यायिक पुनरावलोकत 
को विवाद का विषय बनाए हुए है । इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक प्रकार की दलीलें 
दी जाती है । इसके आलोचक इसकी संविधान में स्पष्ट व्यवस्था नही होने का सहारा 
लेते है जब कि समर्थक संविधान की विश्येप प्रकार को श्रकृृति मे ही इसको सन्लिद्दित 
मानकर इसकी पुष्टि करते है। इस सम्बन्ध में अधिकांथ लोग यही मानते हैं कि अमरीका 
की संवैधानिक व्यवस्था में यह शक्ति अन्तनिद्वित है। 

(0४) अमरीका के न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त न्यायिक पुनरावलोकेन का अधिकार 
संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं होते पर भी अत्यधिक व्यापक क्षेत्र का बत 
गया है। सामान्यतया इसके लिए तीन कारण उत्तरदायी माने जाते हैं-- [क) संविधाय 
का संक्षिप्त रूप, (पर) न्यायालयों के कार्य के सिद्धान्त के रूप में 'कानून की उचित 
प्रक्रिया! के सिद्धान्त की प्रयोग, और (ये) मौलिक अधिकारों का परम रूप । 

इन तीम कारणों से न्यायालयों को, उन टिक्तताओं को भरने, जो संविधान की 
संक्षिप्तता के वगरण उत्पन्न हो जाती हैं तया उन संक्षिप्त धाराओं की व्याध््या करने में 
जिनसे विभिन्‍न अंगों को घक्तियां व्याख्यायित होती हैं, काफी स्वतन्त्रता प्राप्त द्वो जाती 
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है। कानून की उचित प्रक्षिया के सिद्धान्त के कारण ग्यायालय कानूम बनाने वालों को 
भावना व कानून के प्रभाव आदि का ध्यान रपकर निर्णय करते हैं जिससे उतको व्याख्या 
की व्यापक छूट मिल जाती है। बमरीका मे मौलिक अधिकारों को लेकर ही अधिकतर 
विवाद उत्पन्न होते हैं। अतः इससे भी न्यायालयों को न्‍्पापिक पुनरावलोकन के प्रयोग 
का व्यापक क्षेत्र व्राप्त हो जाता है । 

(५) अमरोका के संविधान के द्वारा सापेक्ष रूप में संविधान की सर्बोच्चता के सिद्धान्त 
के स्वीकार किया गया है। संविधान को सर्वोच्चता सापेक्ष रूप में ही स्वीकार करने 
का कारण अन्ततः संविधान का निर्धारित विधि के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। 
अतः परम रूप में तो सशोधन फरने बाली संस्थाएं सर्वोच्च होतो हैं, किन्तु सामान्य स्थिति 
में शासन के सभी अग सविधान के घीन कार्य करने और केवल उसके अनुरूप ही कार्य 
करने के लिए मजयूर द्वोते है) यह मजबूरो सर्वोच्च भ्यायालय द्वारा न्यायिक पुनराब- 
लोकन की व्यवस्था द्वारा ही स्थापित होती है। इस तरह, सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति 
के प्रयोग से संविधान की सर्वोच्चिता का स्थापक बन जाता है। 

(४) स्वाधिक पुनरावलोकन की घक्ति का संविधान में स्पष्द प्रावधान न होने के 
कारण यह प्र्वोच्चि स्यायालय के लिए आवन्धक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी 
मामले में पुनरावलोकन करने से इनकार कर सकता है, किन्तु सामान्यतया ऐसा नहीं 
होता है। अपने लिए निर्धारित कार्यों का निष्पादन करने को प्रक्रिया में पुतरावलोकन 
की प्रक्रिया जा जाती है। फिर भी, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है और न 
ही बाध्य किया जा सकता है। 

(पर) अमरीका में न्‍्पापिक पुनरावलोकन का प्रभाव (6 ०८९७३ ० ईप्रवार्लका 
3८७८७ 37 05/»)--न्यामिक पुनरावलोकन को विशेषताओं के विवेचन से ही इसके 
व्यापक प्रभावों का संकेत मिलता है। अधिकांश विचारकों का मत है कि न्यायिक 
पुनरावलोकन के प्रयोग के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने अमरीका की राजनोतिक 
व्यवस्था में अपने लिए भनोखा और विशेष स्थान वना लिया है । इसके अत्यधिक प्रभाव 
व सम्मान का आधार यही शवित है। जिससे यह संविधान की व्याख्या करती है और 
कांग्रेस तथा राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के कानूनो तथा अन्य प्रशासनिक आदेशों की 
वैधानिकता-अवैधानिकता का निर्णय करतो है। इस शत के कारण सर्वोच्च न्यायालय 
एक तरह से 3चचतर व्यवस्यापिका वन जाता है। ब्रोगन ने इस सम्बन्ध में ठोक लिखा 
है कि “सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता को हम एक राजनीतिक संस्था और एक ऐसे तृतीय 
सदन के रूप में समझ सकते है जो कार्यपालिका और विधान मण्डल के कार्यों को विशेष 

सिद्धान्तों के अनुसार नियमित करता है।” अतः अमरीका का सर्वोच्च न्यायालय इस 
शक्ति के प्रयोग से अवश्य ही राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण आधार-स्तम्म तथा 
कांग्रेस का 'तीसरा सदन बन गया है। 

सर्वोच्च न्यायालय इससे संविधान को रक्षा, व्याख्या और सर्वोच्चता का स्थापक बन 
जाता है। इस शक्षित के प्रयोग से ही कानून निर्माताओं के इरादों या कानून की भात्मा 
के बारे में स्पष्टीकरण देना सम्भव होता हैं। इस सम्बन्ध में काल जे० फ्रेडरिक / 
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है। दानून की उबित द्रजियां ७ विद्याला के झारघ स्थायात्तय कानून बनाये यालों हो 
भारता 4 झानूत # प्रभाव भादि वा प्यान रखकर निर्भय करते है जिससे उनकी स्थाझया 
हो स्ारझ एूट मित्र बातो है। धमरोदा में मोलिश अपियारों शो तेफर ही मपिझतर 
रिराद पता होते है। धतः इससे भी स्थायासयों को स्थामि् पुनरायतोंडन के प्रयोग 
डा स्यापक ऐं ज दाप्त हो जादा है । 

(५) भमरोका के प्रिणान के द्वारा घापेध कप में ग्ररिधान शो घर्षोच्चता के पिद्धान्त 
के स्वोडार दिया गंध है। सदिधान ढो सर्वोच्यता सापरेध रूप में दी स्दोकार करने 
हा कारप बस्तत संविधान शा निर्शारित विधि के दाारा संधोषित रिया जा सकता है। 
बत. परम इप में तो मंशोपन करने बाली मरदाएं सर्योच्छ होती है, डिन्यु सामास्य स्पिति 
में शासन के सभी जग सरियान के प्रधीन कार्य करने और के दल उसके अनुरूप ही कार्य 
करने के लिए मजजुर होते है। यह मजजुरों सर्वोच्च स्थायालय ड्रारा न्‍्याधिक पुनराव- 
सोरन की स्यरस्‍्या द्वारा दी स्पादित होती है। इस तरह, सर्वोच्य स्थायालय इस शवित 
ड्प्ररोग ये सदिधान नी सर्बोच्रता का स्थाएक बन जाठा है । 

(४) स्थायिस पुनराइसोडन को शवित का स्रद्धिधान में स्पष्ट श्राइधान ने होने के 
उारिघ पह सर्रोष्च स्पायातय के लिए बारग्यक नही है। रापच्य न्‍्थायालय किसी भी 
प्रामपे में पुनरायलोरुन करने से इनकार कर सरउता है, डरिम्तु सामान्यतया ऐसा नहीं 
होता है। भरने लिए निर्धारित कार्यों का निष्पादन करने को प्रक्रिया में पुनरायलोकेस 
हो प्रक्रिया जा जाती है! फिर भी, इसके छ्िए पर्वोच्चि व्यायात्रय बाध्य नही है ओर न 
ही शाम्य किया जा सवता है। 

(पु) अमरोरा में म्याणिक पुनरायलोशन फा प्रभाव ([॥6 शीए३ ० ए/वंटं 
7९5८७ ॥ 050)- स्थायिक पुनरायणो रन की विशेषताओं के विश्ेचन से ही इसके 
स्थापर प्रभायों या सरेत मिलता है। अधिकांश विधारको का मत है कि स्यायिक 
पुतरायणोकन $ प्रयोग के माध्यम से सर्वोच्च स्यायातय ने अमरीका को राजनीतिक 
स्ययस्‍्या में बपने लिए अनोया थोर पिशेष स्थान बना लिया है। इसके अत्यधिक प्रभाव 
ये सम्मान का आधार यही घरित है। जिससे यह संय्रिधान की व्यास्या करती है मोर 
संप्रेस तथा राज्यों की व्यवस्पापिकाओं के कानूनों तथा अन्य प्रशासनिक आदेशों की 
बंधानिकता-अवैधानिकता का निर्णय फरतो है। इस शवित के कारण सर्वोच्च न्यायातय 
एक तरह से उच्चतर ब्ययस्पापिका बन जाता है। प्रोगन ने इस सम्बन्ध में दीक लिया 

है कि “सर्वोच्च ग्यायातय फी सत्ता को हम एक राजनीतिक संस्षा और एक ऐसे तृतीय 
सदन के हूप मे समछ सफते है जो कार्यपालिका ओर विधान मण्डल के ढार्यों को विशेष 
सिद्धान्तों के अनुसार नियमित करता है ।/ अतः अमरीका का यर्वोच्चि स्यायालय इस 
प्रत्ित के प्रयोग से अवश्य ही राजनो तिक व्यवस्था का एक मजूत्वयूर्ते कायार-रतम्म तया 
फाग्रेस का 'तोसरा रादन” बन गया है। 

सर्वोच्च न्यायालय इससे सविधान की रक्षा, व्याद्या और सरोच्चिता का स्थाएक रट 
जाता है। इस शमित के प्रयोग से ही कानून विमदाओं दे इयदों वा कानून को ४7 
के बारे में स्पप्टीफरण देना सम्भव दवा है। इंठ सम्दस्य में दास छझेब के 
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अपनी पुस्तक कान्सटोद्पूशवल गवर्नेमेन्ट एण्ड डेमोक्रेसी गे राजनीतिक दृष्टिकोण से 
न्यायिक पुनरावलोकन के प्रभाव का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि “जब कभी किसी 
संवेधानिक धारा के पूर्ण बर्थ के बारे मे संदेह होता है तो स्थायिक पुनरावलोकन की 
संस्या लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विर्णय को न्यायाधीशों के निर्णय से स्थाना- 
पन्‍न करती है। कई वार संविधान निर्माताओं के मन्तव्य का वास्तव में पता लगाना 
कठिन होता है, और तब न्यायाधीशों का कर्तेंब्य है कि वे आधुनिक परिस्थितियों के 
अनुकूल संवेधातिक प्रावधान को ढाले अधवा किसी श्रावधात की कमी को अपनी 
व्याख्या से प्रकाश में लाएं ॥" 

अंत में निध्कपत:ः यही कहा जा सकता है कि परिवर्तित १रिस्थितियो में न्यायपालिका 
न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ही संविधान को सनीव बनाए रखने का काम कर 
सकती, है किन्तु शायद अमरीका का सर्वोच्च न्यायालय अनेक बार यह भूमिका अदा 
करने में असफल रहा है। इसी कारण इसकी अस्यधिक आलोचना द्वोती रही है । 

अमरोका में न्‍्थायिक पुनरावलोकन फो आलोचना (॥6 ८ाणंडशड 0 ]०१र्लंश 
ए6शे८०ए ? 088)--वैसे तो न्यायिक पुनरावलोकन की सामान्य भालोचना अमरीका 
के संदभे में भी लागू होती है, किन्तु इसकी विश्येप प्रकृति ओर लक्षणों के कारण कुछ 
आलोचना भी विशिष्ट बन जाती है। संक्षेप में इसकी आलोचना के निम्नलिखित पक्ष 
उल्लेखनीय माने जा सकती हैं । 

() सर्वोच्च '्ययालय सततता वाला संवैधानिक सम्मेलन (००॥धं॥ए0०ा& ९णा$* 


ढ़ 


#$प॥078] ८०१४९०४००) बन गया है ! 
60) सर्वोच्च न्यायालय नीति-निर्माता बन गया है... ««* 
« (॥0) गह कानूनों की व्याख्या.से अधिक उनकी ओदित्यता की जांच करने लगा है। * 

(0) न्यायिक पुनरावलोकत से राजनीतिक व्यवस्था मे संकट उत्पस्न होते रहे हैं। * 

(२) न्यायालय रूढिवादिता का यढ बन गया है, तथा घोड़े के युग का प्रतीक है। ' " 
- (शा) न्यायालय ने अनावश्यक रूप से राजनी तिक विवाद उत्पन्न किये हैं । 

उपरोक्त आलोचनाएं वास्तविक कम ओर सैद्धान्तिक अधिक हैं। यह सही है कि 
संविधान की प्रकृति की विश्येषता के कारण सर्वोच्च न्यायालय कानूत और नीति 
निर्माता की स्थिति में धकेल दिया गया है। वास्तव में अमरीका का सर्वोच्च न्यायालय 
राजनीतिक रंगों के परिवर्तंनों से बहुत कुछ ऊपर रहा है और इस सम्बन्ध में बी० गेल्स 
के इस मत से सहमत होना कठिन है कि “न्यायाधीशों के विचार उसी प्रकार परिवरतंन- 
शौल है जिस प्रकार कि मकसी रेशम के रंग परिवत्तंनशील होते हैं और वे राजनीतिक 
घूप के कारण शीघ्र वदल जाते हैं ।/ अमरीका के सर्वोच्चि न्यायालय ने कुल मिलाकर, 
विशेषकर दुसरे विश्वयुद्ध के वाद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्षित का बहुत सम्मलकर 
प्रयोग किया हैं और यह इस बात की पुष्टि है कि सर्वोच्च न्यायालय भी राजनीति के 


सामान्य प्रवाह में प्रवाहित रहने लगा है।. 


हे 


रच 
कयच्य्दकछय ८ हाई 





भारत में न्यायिक पुनरावसोक्न (एक्ट एेव्पेवए पे :3म्से 


भारत में संबिघान ही क्ल द्वार चावतीदिक् जज्षति का उंद5 ये 
लिखित, बचत दौर सोफिठ छयों ने उवोच्च है। यदि उदिठाद में रुझे शो इस 
का उल्लेख नहीं है द्धि उविधान सर्वोच्च है हिल्तु उद्योद छोर राज्य 
धक्तियों का कऋेत वंविदान है ठंदा इसके उद्योदत ब् डि्रेप 
में उल्लेख इचक्षों एक रद से सर्वोच्च बना देठा है। 
कारप भारत का उबोचच न्यायालय यह अधिकार हाप्त 
राज्यों के विधान रग्डल ऋभी कोई ऐसा कानून दनाएं 
बह उसे क्वंधानिक्र घोषित कर दे । किन्तु मारठ रू उ 
अमंवैधानिक घोषिठ करने क लिए कानून दारा स्पादित शरीक्षय' रू हो शरोर रूपया 
होता है। इसका यह्दी बायय है कि भारत छा उर्बोच्चि ्ययदप रेरज उप्हो रो 
बवेधानिक घोषित कर सकता है जो छि कानून इनसे झासो संत्श को पंरिशव शर 
दिये गए अधिकार स्षेत्र छे बाहर है कर्यात भारत के न्‍्यूयाहूर रूलूनों के इस पक्ष एए 
नहीं ऋर सकते कि कानून बच्छा है दाबुरा । नां हो पह पर रेपने रा 
अधिकार रखते हैं कि कानूत बनाने वालों की झानून दबाने के पोछे स्था भारना शो ? 
भारत में 'कानन की उचित प्रक्रिया! के स्पान पर 'रानून इरा स्पाएित प्रकार 
हु न « *« « है। संडिघात 
"0 200 व्कपट 0, 4. * “जोश्न धररा 
व्यक््विमत स्वतन्त्रता से 'कानून द्वारा स्पापित प्रक्तिए के सियाय अन्य झिसो प्रसार से 
वंचित नहीं किया जाएंगा। इससे स्पष्ठ है कि भारत के संविधान विर्भाता एक झोर तो 
न्यायालयों को स्पप्ट रूप से स्थायिकत पुनरायलोकन का अधिरुपर प्रराव करते है ओर 
दूधरी ओर, उनके इस अधिकार को सीमित रखते ऐँ, जिससे न्यायालय केदस कामून रो 
शाब्दिक व्याख्या कर सर्के और कानून को अच्छाई-मुराई के पश्ष में नही पाए। एस एरह्‌, 
स्यायिक प्रवरायल्लोकन की भारत के संविधान में विशेष दंग से ब्ययस्पा को गई है। 
इसकी विश्येपताओं के विवेचन से यह स्पप्ट किया जा सकेगा। 

(छू) भारत में न्यायिक पुनरावलोरून फो विशेषताएं (॥06 छलाश३णल्योभो०5४ 
गपमंलंश उव्शंध्ण 70 700)--भारत के सविधान में न्यायालयों को प्यामिक 
पुनरावलोकन का अधिकार इस तरह से दिया गया हे जिससे न्यमिक पुनरारसोरुस से 
होने वाले लाभों की प्राप्ति हो सके किन्तु जमरोका में इसकी व्यपरपा से जो फडिगाइपो 
उत्पन्त हीती हैं उनसे बचा जा सके। अतः यहां स्पायिक पुमरायल्ञोग्नन रा सीमित 
अधिकार ही दिया गया है। इस कारण इसकी कई विसक्षणवाएं सामने आतो है। एस 
से कुछ इस प्रकार है--6) न्यायिक पुनरायलोकन की संयिधान में सुम्यगत रूप से 
व्यवस्था की गई हैं, () यह राजनी तिक व्यवस्था के संपोपक घफ के रूप में स्यथरिषत 
किया गया है, 0॥) यह न्‍्यायपा लिका के लिए जाबन्धक है, (४) यू विमाइग्ररत नहीं 
है, (२) इसका क्षेत्र सीमित है, (४) यह सविधान की सीमित सर्पोच्चता स्पापित 
है, और (५) न्यायाधीशों की तटस्थता को पोषक है। 
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0) भारत मैं न्यायालयों को स्पष्ट रूप से स्यायिक बुनराइलोकन फ्ा अधिकार 
संविधान के द्वारा दिया गया है। संविधान निर्माताओं मे इस तथ्य को स्द्ीकार किया पा 
कि संविधान का लिखित, अचल और संघात्मक रूप न्यायिक पुवरावलोकन की व्यवस्था 
अतिवाय बना देता है। इस कारण, अमरीका के संविधान निर्माताओं के विपरीत भारत 
के संविधान निर्माता इस तथ्य को न्यायालयों के ऊपर छोड़ने के बजाय स्वयं ही संविधान 
में इसकी व्यवस्था करना उपयुक्त मानते थे। इत कारण यहां न्यायिक पुनरावल्ञोकव 
संविधान मे सुव्यक्त है। 

(0) भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ शक्षितयों के पृथककरण की व्यवस्या नहीं 
करके शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जिसमे प्रक्तियों का सम्मिश्रण इस तरह 
से किया गया है कि न्यायपालिका पु थक, स्वतन्त्॒ और सर्वोच्च रहे | भारत मे स्यायिक 
पुनरावलोकन संतुलन या नियंत्रक चक्र के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। यह 
वास्तव में सरकार, समाज और व्यक्ति में सामंजस्य स्यापित करने के लिए संरोपक 
चक्र के रूप में काये करता है। सघात्मक व्यवस्था के कारण केर्द्रीय, राज्य और 
स्थानीय सरकारों के बीच संपोषण का काम कर सकते के लिए ही इसे 'कानून द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया' के आधार पर स्थापित किया गया है। अतः भारत में न्‍्याधिक पुतराव- 
लोकन एक ओर राज्य, समाज ओर व्यक्ति तथा दूधरी भीर संघीय, राज्य और 
स्थानीय सरकारों के बीच साम्य स्थापित करने की व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने के 
कारण राजनीतिक व्यवस्था का संपोषक चक्र बन जाता है । पर 

(कं) भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान में द्वी की गईं है। 
इसको संविधान की घारा 3, 32 और 226 के अनुसार न्यायपातिका के लिए आावस्धक 

बनाया गया है अर्थात भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विधि का पुनरावलीकत 
करने से इनकार नही कर सकता है। अमरीका में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति ऐसी 
नहीं है । वहां न्यापालयीं को सविधान से न्यायिक पुतरावलोकन करने के लिए आव्थक 
नहीं बताया गया है । इस अर्थ में भारत की न्यायिक पुतरावलोकन की व्यवस्था अमरीका 
में इसकी व्यवस्था से श्रेष्ठतर हो जाती है । 

(९) यह विवादग्रस्त नही है क्योकि इसकी संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की 
गई है । । 
(४) भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की सीमित शक्तियां ही सर्वोच्च न्यायालय को 
प्राप्त है। यह कानून की अच्छाई-बुराई में नही जा सकता । भारत के संविधान की 
कुछ विशिष्ट व्यवस्थाओों के कारण न्यायालयों का पुनयवलोकत अधिकार अद्यप्विक 
सीमित हो जाता है। सामान्यतः चार तथ्य इसके सीमित क्षेत्र के लिए उत्तरदायी रद 
(क) संविधान की अभृतपुर्वे विस्तृतता, (ख) कासून द्वारा स्थापित प्रकिया के विद्धान्त 
की कार्यविधि के रूप में संविधाम द्वारा सुस्पप्ट व्यवस्था, (ग) विस्तृत और ब्यापक 
मोलिक अधिकारों की व्यवस्था, और (घ) स्पष्ड, विस्तृत ओर सुनिश्चित ढग से केट्द 


और राज्यों के दोच शक्तियों का विभाजन । 
भव: भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र उपरोवव कारणों से बहुत सीमित हो 
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उसमें न्याय और अन्याय से, कोई सम्बध नहीं है ।” इसी तथ्य को बौर अधिक स्पष्ट 
करते हुए सीरवई ते आगे लिखा है कि “कानूम को केवल इस आधार पर अवैध घोषित 
भही किया जा सकता कि वह न्यायालय की सम्पत्ति में स्वतन्त्रता शा संविधान को 
भावना हें से किसी सिद्धान्त का अतिक्रमण करता है जब तक कि वह सिद्धान्त संविधान 
में समाविष्ट न हो (7 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत के संविधान निर्माता न्यायिक पुनरादजोकन 
की इस त्तरह व्यवस्था करना चाइते थे जिससे स्थायालय आवश्यक शक्ति से तो युक्त रहें 
किन्तु इतनी शक्ति भी हथियाने की स्थिति में न आ जाएं कि अमरीका के सर्वोच्चि 
न्यायालय की तरह भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी संसद का तीसरा सदन या एक 
उच्चतर बव्यवस्थापिका बन जाए और कानूनों की व्यास्या के स्थान पर कानून और 
नीतियों का निर्माण करने लगे। 967 के निर्णय के वाद और विशेषकर बैंकों और प्रिवि 
पर्सों से सम्बन्धित मुकदमों के निर्णयों के बाद सर्वोच्च न्यायालय अमरीका के सर्वोच्चि 
स्यायालय के पदचिह्नों पर चलने लगा था। शायद इसलिए ही इसको पुनः अपने 967 
से पहले के मार्य पर लाने के लिए संविधान के 42वें संशोधन में न्यायिक पुतरावलोकन 
के अधिकार का काफ़ी सीमांकन किया गया है । 

(थ) न्यायिक पुनरावलोकत के सम्बन्ध मैं सर्वोच्च न्यायात्य द्वारा स्वीकृत सिवनी 
(एपढ फ़ाग्ररएॉ55 ४९०९७४०१ 99 ४6 5एज़ाध्या6 ००चा३ ०7 पंत] 76४०४)--: 
पिछले 27 वर्षों में भारतीय न्यायात्तयों द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ित के प्रयोग 
से इस सम्बन्ध में कई सिद्धाग्तों का प्रतिपादन हुआ है। विभिन्‍त निर्णयों से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ते न्यायिक पुनरावलोकन की शवित के 
प्रयोग से सम्बन्धित पिद्धान्त स्वीकार किए हैं--(3) सविधान की साम्य-संरचना का 
सिद्धान्व (00 0००७6 णी[का॥07003 ००॥६00०॥०॥३ 07 (6 ०073॥0॥07); 
(॥) सविधि के आशिक रहीकरण का सिद्धान्त (धा6 40०776 ए फुक्षांव] कशाए- 
प्रा ० 50000/०) (॥7) संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धान्त (40७४76 ० 
[0० 9700८०ग्र४ ८४००)४४०० 9५9 29), (9) स्वयं के निर्णयों का पुन रावलोकन फरने 
का सिद्धान्त (६९ (०८७४० 06 इल्प्राट्एयत३ ६0 ०४ 06०८४००७७), (४) संविधान 
की प्रमामी ब्याब्या का सिद्धान्त (00छ४7र० 0676 9708725206 47(60#ए/शवदाणा 
०7 (6 ००॥४४०ा०7), (सं) संविधान की भावना का सिद्धान्त (000076 ० (76 
अंग थी फ6 ००5 धए॥0०), (धो) भविष्य-प्रभावी प्रत्यादेश का सिद्धान्त (30०प55 
ण॑ छा०भुष्लांप० 0४८धणा०९), (४४) संविधि को बंघानिकता को प्रकल्पना का 
सिद्धान्त (06 8००एं7० ९ (४५ ज्ञाध्यएफ्रांए0७ ४ ॥४ ए०:ञश्ाप०००॥१) 4 
ज90७०) १ 

(0) सर्वोच्च स्यायालय ने यह माना है कि संविधान के विधिन्त भागों और विविध 
घाराओं में परस्पर साम्य है। ४दाहरण के लिए, संविधान में मोसिक अधिकारों से 
सम्बन्धित तीसरे भाग और राज्य के नीति के निर्देशों से सम्बन्धित घोषे माय में 
सामंजस्य है । यद्यपि इनमें से तीसरा भाग स्यायवालयों द्वारा रक्षित है जबकि घोपे भाग 
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के प्रावधानों को न्यायालयों का संरक्षण नहीं प्रदान किया यया था। तब भी इन दोनों 
को साम्य की अवस्था में माना गया है | इसी तरह, संविधान की विभिन्‍न धाराओं के बीच 
भी साम्य को स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय यह मानता है 
कि संविधान की संरचना इस तरह से की गई है कि उसके विभिन्‍न भागों, धाराओं और 
उपधाराओं में किसी प्रकार का विरोध नहीं होकर सामंजस्य स्थापित रहता है। 

8) भारत में न्यायिक पुनरावलोकन से सम्बन्धित सिद्धान्तों मे यह अत्यधिक महृत्त्व- 
पूर्ण सिद्धान्त है कि किसी कानून के पुनरावलोकम पर कानून कीं केवल वही धारा या 
उपधारा रद की जाएगी जो कि संविधान के प्रतिकूल पड़ती है। इसका आशय यह है कि 
किसी संविधि की किसी धारा विशेष के सविधान के प्रतिकूल होने पर सम्पूर्ण संविधि 
को रह नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम की घारा 30 
को ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रतिकूल होने के कारण रह किया था और 
सम्पूर्ण स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को रहू नहीं किया था | अमरीका मे किसी अधिनियम 
की किसी धारा के संविधान के प्रतिकूल होने पर सारे ही अधिनियम को रद्द कर दिया 
जाता है । इस रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिक उपयुक्त सिद्धान्त को 
स्वीकार किया है। 

(॥7) भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के प्रयोग के लिए इस सिद्धास्त को सविधान 
द्वारा प्रतिपादित किया गया है और न्यायालयों ने इसे प्रारम्भिक वर्षों में स्वीकार किया 
था। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की वैधानिकता की जांच में 967 तक 'कानून द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया! के सिद्धान्तो को स्वीकार करके केवल शब्दों के अर्थ तक सीमित रहुने 
का प्विद्धाग्त स्वीकार किया था । कानून अच्छा है था बुरा, कानून बताने वालों की 
भावना क्या थी, या कानून का क्या प्रभाव होगा--यह सब न्यायाधीशो को नही देखना है, 
यह स्वीकार किया गया था, किन्तु कुछ विचारकों का मत है कि सर्वोच्च न्यायालय 
]967 के बाद धीरे-धीरे इस सिद्धान्त से हटने लगा था जिसे रोकने के लिए सविधान के 
42वें संशोधन में व्यवस्था की गई है । 

(५) स्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि समय और स्थितियों के साथ कानूघम और 
सविधान में परिवर्तत होना आवश्यक है जिससे अधिनियम और संविधान समय के 
अनुकूल बने रहे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अन्तिम औौर बाध्यकारी होते हैं | अतः 
एक बार किया गया निर्णय भविष्प में नये तथ्यों के प्रकाश में गलत नहीं तो कम से कम 
असंगत हो सकता है । इसलिए सर्वोच्च न्यायाव्य अपने ही निर्णयों को पुनः भवलोकित 
कर उनकी पुष्टि या उन्हे रह कर सकता है । अगर ऐसा नही हो तो सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्भय प्रयति में सदसे बड़े बाधक बनने की स्थिति उत्पन्य कर सकते हैं। अतः सर्वोच्च 
स्थायालय के अपने ही निर्णयों को आवश्यकता पड़ने पर पुनरावलोकित करके उन्हें 

बदलने का कार्य भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, 967 में गोलकनाय के मुकदमे 
का निर्णय बाद में फेशवानन्द भारती के मुकदमे के निर्णय में उलट दिया गया घा। अपने 
ही निर्णयों का पुनरा वलोकन इस लिए आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बहुमत 
से दिए जाते है और कभी-कभी यह बहुमत केवल एक मत्त का ही हो सकता है । जेंसा 
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कि 967 के गोलकनाथ के मुकदमे के निर्णय में हुला था । यह निर्णय पांच के मुकाबले 
में छः मतों का निर्णय था । ऐसे महत्त्वपूर्ण निर्यय हमेशा के लिए बन्धनकारी न बने इसके 
लिए भी अपने ही निर्णयों के पुनरावलोकन का सिद्धान्त अत्यधिक महत्त्व का बन जाता 
है । इससे सर्वोच्च न्यायालय संविधान को सजीव और बदली हुई परिस्थितियों के 
अनुसार ढालने का काम कर पाता है। 

(९) सर्वोच्च न्यायालय संविधान को आगे ले जाने का कार्य नही करे तब संविधान 
असंगत व्यवस्था वन जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सविधान की प्रगामी 
ब्याण्या का सिद्धान्त स्वीकार करके संविधान को विकासोन्नुद्ध बनाया है। भारत जंसे 
विकासशील देश में संविधान की प्रगामी व्याख्या विशेष महत्व रखती है। पिछले एक 
दशक मे न्यायालयों के द्वारा इस प्रिद्धान्त की अवहेलना होने लगी और इसी के कारण 
अन्तत: न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में टकराव की स्थिति आ गई थी। संविधान 
को भविष्य की ओर अभिमुखीकृत रखने के लिए यह सिद्धान्त मौलिक भूमिका 
निभाता है। 

(४) सर्वोच्च न्यायालय को स्यायिक पुनरावलोकन की शक्षित के प्रयोग में 'काबूत 
द्वारा स्थापित प्रक्रिया! का ही उपयोग करना होता है। इस कारण, न्यायाधीश कानूनों 
के पीछे क्या भावना रहती है इसकी जांच करके उसके आधार पर निर्णय करने का 
अधिकार तो नही रखते हैं, किन्तु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवश्य माना हद 
कि निर्णय करते समय 'संविधान की भावना” का ध्यान रखना आवश्यक है। इससे 
सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया में संगति रहती है तथा संविधान की रक्षा के साथ ही साथ 
उसके पीछे प्रमुख भावना या सविधान की बात्मा रा रक्षण भी हो जाता है। इस 
सिद्धान्त को लेकर काफी विवाद है। अनेक विचारक यह मानते रहे हैं कि 'लविधान की 
भावना! के सिद्धान्त की आड़ मे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने दर्शन और मूल्यों 
को सविधान की व्यादया में लाने का श्रयत्व करने लगे हैं। जब कि दूसरी ओर, अनेक 
विचारक यह दलील देते हैं कि जब तक संविधान की आत्मा के सिद्धान्त को स्वीकार 
नही किया जाएगा, तब तक संविधान की व्याब्याएं ऊठपटांग ढंग से होती रहेगी। इस 
सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कुछ कह सकना कठिन है । केवल इतना ही कहा जा सकता है 
कि सविधान की क्षात्मा की रक्षा की आड़ में संविधान को जड़ बनाने का प्रयास नहीं 
होना चाहिए। 

(४)) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भविष्य-प्रभावी प्रत्यादेश के सिद्धान्त के आधार पर 
ही आधारित होते हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा सम्पूर्ण व्यवस्था में मनिश्चिय मौर 
अस्थिरता का समावेश हो जाएगा। इस सिद्धान्त का यही आशय है कि सर्वोच्च न्‍्पायालय 
के निर्णय, निर्णय के बाद ही प्रभावी होगे, उससे पहले की किसी कालावधि से लागू 
नहीं किए जाएंगे। इसको लेकर भी विवाद है । कुछ लोग यह तके देते है कि इससे किसी 
को जो नुकसान हो जाता है उसकी क्षतिपूर्ति नही होती है। सामान्यतया इस दलील में 
विद्येप तथ्य नहीं माना जाता है, वयोक्ति अतीत-प्रभावी प्रत्यादेश से तो सारी व्यवस्था 
ही डांवाडोल हो जाने की स्थिति आ जाती है। अतः भारत में इसी सिद्धान्त को सर्वोच्च 
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न्यायालय ने स्वोकार किया है । 

(शांत) किसी भी अधिनियम का पुनरावलोकन करते समय सर्वोच्च न्यायालय यह 
मानकर चलता है कि यहूं अधिनियम वंघानिक है । इसका आशय यही है कि न्यायिक 
पुनरावलोकन करते समय सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम विशेष की अवेधानिकता के 
पूर्वाग्रह से प्रस्त नहीं रहता है। केवल तथ्यों के आधार पर ही अधिनियम को अवैधानिक 
घोषित किया जाता है । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि न्यायालयों के न्यायाधीश 
स्थाशिक पुतरावलोकन करते समय किसी भी प्रकार का मत पहले ही बनाकर नही 
चलते हैं । 

भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के प्रयोग में कम या 
अधिक मंर्शों में सामान्यतया इन सिद्धान्तों का पालम हुआ है । इसी कारण भारत का 
सर्वोच्च न्यायालय अभी तक आलोचना का शिकार नहीं हुआ । केवल पिछले कुछ 
वर्षों में कुछ सिद्चान्तों से हटने की प्रवृत्ति प्रबल होने लगी थी और सर्वोच्च न्यायालय 
और व्यवस्थापिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी, किन्तु संविधान के 42वें 
संशोधन ने इस टकराव को हमेशा के लिए समाप्त करने की व्यवस्था कर दी है। इस 
संशोधन के द्वारा संसद की सर्वोच्चता को सुदृढ़ ढंग से स्थापित कर दिया है। भतः अब 
सर्वोच्च न्यायालय इन सभी सिद्धान्तों को स्वीकार ही नही करता है वरन उसे उनका 
पालन करने की स्थिति मे ला दिया गया है । 

(ग) भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका (॥6076 000 0त्र 7८५०७ 
9 40089)--भारत में न्‍्यायिक पुनरवलोकन को भूमिका को लेकर प्रारम्भ में कोई 
विवाद नहीं था, किन्तु 967 के गोलकनाथ के मुकदमे मे निर्णय के बाद हस शत्रित को 
लेकर विवाद उत्पन्न हो गया जो 97] के 24वे संविधान सशोधन तक अपनी चरम 
सीमा पर पहुंच गया था। पक्ष और विपक्ष में तक॑ और वितक दिए जाने लगे । इस 
संशोघन की पृष्ठभूमि (गोलकनाथ मुकदमे का निर्णय ) तथा इसके प्रभाव के सम्बन्ध में 
सुभाष कश्यप ने अपनी पुस्तक भारत का संवेधानिफक विकास ओर स्वाधोनता संघर्ष मे 

इस प्रकार लिखो है, “उच्चतम न्यायालय ने मोलकनाथ मुकदमे के (5 के मुकाबले 6 के 
संकीर्ण बहुमत से) अपने उन परव॑वर्ती निर्णयों को उल्नट दिया था निनमें संसद की इस 
शबित को स्वीकार किया गया था कि वह सविधान के मूल अधिकारों से सम्बन्धी भाग 
तीन सहित सभी भागों में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन कर सकती है। इस निर्णय 
के परिणामस्वरूप संसद को सविधान के भाग तीन में दिए गए मूल अधिकारों में ऐसा 
कोई संशोधन करने का कोई अधिकार नही रहा जिसके द्वारा मूल अधिकारों में कमी 
भाती हो अथवा उनका हरण द्वोता हो। यदि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों अथवा 
स्विधान की प्रस्तावना के आद्शों को व्यावहाहिक रूप देने के लिए मूल अधिकारों में 
संशोधन अथथा कमी करने की आवश्यकता हो तब भी संसद इस वियय में कुछ नहीं कर 
सकती थी । इसलिए संसद को यह शक्ति देना आवश्यक समझा गया कि वह अपनी 
सविधानकारी शवित के अन्तगंत संविधान के किसी भी उपबन्ध में जिसमे भाग तीन के 
उपवन्ध भी शामिल हैं, संशोधन क्र सकती है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 
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368 में संशोधन की शवित नहीं दी गई थी, केवल उसकी प्रक्रिया ही दो गई थी। 
संविधान के घौवीसवें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 368 मे संशोधन करके यह स्पष्ट 
कर दिया कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की शक्ति भी प्रदान करता है घोर 
उस संशोधन की प्रक्रिया का निर्देश भी करता है। घोबीसवें संघोधन ने यह भी स्पष्ट 
कर दिया है कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी संविधान विधेयक को 
राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाएगा, तव वह उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं 
करेगा ।/१४ हे 

इस संशोधन से भी ध्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका को लेकर विवाद बना रहा, 
कई अन्य संशोधन हुए और अन्ततः 42वें संशोधन ने इससे सम्बन्धित सभी विवादों को 
समाप्त करने की व्यवस्था कर दी है, किन्तु अभी भी यह देखना है कि सर्वोच्च स्यायालय 
भौर विधिवेत्ता इस संशोधन से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की सुस्पष्दता को किस 
दृष्टिकोण से देखते हैं ? इस संशोघन के बाद सर्वोच्च न्यायालय स्यायिक पुनरायलोकन 
के अधिकार में सीमित हुआ है और इसका इसकी भूमिका पर भी प्रभाव पढ़ा है। 
सामाम्यतया भारत में स्पायिक पुनरावलोकन की भूमिका को स्वीकार किया जाता है-- 
(3) परिभाषात्मक व व्याख्यात्मक मुमिका (वर्बाएंधणाश ब26 ॥०७४०४४० 7०00) 
() क्षेत्राधिकार विभिन्‍नीकरण की भूमिका (णां5व०४०४) त:व्यंभां०घ 7०0) 
(79) विकासवादी भूमिका (4०0०४०००४८०४४ 700) (7४) सत्ता वैधोकरण की भूमिका 
(6३0ंप्रांड४४०॥ 70]०) । न 

() भारत [के सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरायलोकन की शक़ित के प्रयोग से 
संविधान में प्रयुक्त शब्दावली व शब्दों की परिभाषा बौर धाराओ की व्यादया की 
भूमिका अदा करता है। इस भूमिका छे सर्वोच्च न्यायालय संविधान के उपबन्धों को 
नया अयथे प्रदान करता है ओर विभिन्न अनुच्छेदों के बीच के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण 
करता है। यह सविघान के विभिन्न भागों में विशेषकर भाग तीन और भाग चार के 
सम्बन्धों के बारे मे निर्णय करता है । संविधान के 42वें सशोधत ने इस सम्बन्ध में 
सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। 

(3) सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार विभिन्नी करण से सम्बन्धित भूमिका न्यायिक 
पुनरावलोकन के द्वारा ही निष्पादित होती है। सविधान के विभिन्न भनुन्छेदों में तनाव 
फी स्थिति का शमन तथा व्यजित, समूहों भौर सरकार के विभिन्न अगो के क्षेत्राधिकारों 
को पृथक बनाने का काम इसी भूमिका मे आता है। इसी से केन्द्रीय और राज्य सरकारों 
के अधिकार क्षोत्रो का स्पष्टीकरण किया जाता है। अत: न्यायिक पुनरावलोकन की 
सूमिका में मौलिक अधिकारों कौर राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वो के बीच; केन्द्रीय 
सरकार और राज्य सरकारों के वीच राज्य भोर व्यम्ति के बीच के सम्बन्धों का स्पष्टी- 
करण तथा इनके अपने-बपने अधिकार क्षेत्र का सुनिश्वय सम्मिलित है। 


अ599098 भी (45947, रीहदागा मिड -इब्जजवीवनाई 77/847 दब उ-24ड[॥०० उक्राइरैद्वरी 
79- 358-59. 
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(7) संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार ढलता-बदलता रहे तो यह विकास 
का साधन रहता है। इसको संशोधनों द्वारा ऐसी स्थिति में लाया जाता रहता है, किन्तु 
संशोधनों की विशेष प्रक्रियाओं और उनमे उलझी राजनीति के कारण कई बार संविधान 
में संगोधत करना सम्भव ही नही होता है। ऐसी स्थिति तो विशेष प्रकार की स्थित्ति है 
जिसका सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई समाघान नहीं होता है, किन्तु सामान्य स्थिति 
में संविधान का संवद्धंन और विकास होता रहे इसको भूमिका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 
निष्पादित द्वोती है। न्यायालय इस भूमिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शकित के 
प्रयोग से संविधान की घाराओं को नया अर्थ और नई व्याख्या करके पूरा करता है। 
इससे संविधान सजीव मोर विकासोन्मुद्च बनता है । अतः भारत मे न्यायिक पुनरावलोकन 

_ से इस भूमिका के निष्पादन का कार्य नहीं होने की स्थिति आने पर ही सविधान में 

चौबीसवां और 42वां संशोधन करके न्यायालयों को इस भूमिका के निभाने के लिए पुनः 
तैयार किया गया है। 
/ (४) स्पायिक पुनरावलोकन की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकार के कानूनों, आदेशों 
और कार्यों की समीक्षा करके उनकी वेधता को स्थापित करना होता हे। सरकार के 
कार्य निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत संविधान की धाराजों के अनुरूप है पा नही इपका निर्णय 
सर्वोच्चि न्यायालय ही करता है । ऐसे निर्णय करने का भाशय है कि सर्वोच्च न्यायालय 
शासन सत्ताओं की वैधानिकता का निर्णय करके उनको वैप्ता प्रदान करता है । 

सर्वोच्च ' न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन के प्रयोग में अन्य कई विशिष्ट 
भूमिकाएं भी है, किस्तु हमारा ध्येय यहा पर सर्वोच्च न्‍्थायालय की भूमिकाओं का 
विवेचन करना न होकर न्यायिक पुनरावलोकन की भारत की राजनीतिक व्यवस्था में 
भूमिका का विवेचन करभा था। इससे यह्‌ स्पष्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन उपरोक्त 
चार महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं के निष्पादन का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। ययाय॑ में, भारत का 
सर्वोच्च भ्यायालय उस अवस्था में ही यह सब भुमिकाएं निष्पादित कर सकता है जबकि 
बह न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखे । इस कारण ही सर्वोच्च न्यायालय की इन 

भूमिकाओं को न्‍्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका कहते हैं। 

(घ) भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को आसोचना (ांप्रं्त्रा३ ० ]प्ए०ंग 
76श०७७ ॥7 ॥709)-- भारत मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति 
के प्रयोग की संविधान में ही इस तरह से व्यवस्था की गई है कि न्यायालय के न्यायावीश 
संविधान की व्याब्या करते समय और इस अधिकार का प्रयोग करते समय अपने विचार, 
दर्शन भोर मूल्यो के मनुसार निर्णय नही देकर केवल सविधान की धाराओं का घाब्दिक 
अर्थ ही कर सके। इसके लिए 'कानून की उचित प्रक्रिया के स्थान पर 'कानून द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया' के प्रयोग को व्यवस्था की गई है। इससे न्यायाधीश कानून की अच्छाई- 
बुराई और संविधान बनाने वालों की भावनाओं और मन्तव्यों को निर्णयों के अतगंत 
नही ला सके इसकी सुस्पष्ट व्यवस्था की गई है| किन्तु ।967 के गोलकनाथ के मुकदमे 
में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से यह स्पष्ट होने लगा कि सर्वोच्च न्यायानय 
न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग उस प्रकार नही कर रहा है जिस प्रकार के 


0 : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


अयोग की सविधान में व्यवस्था की गई है । अतः इसके बाद सर्वोच्च न्यामालय के द्वारा 
इस शक्ति के दुरुपयोग की चर्चा होने लगी । यद्यपि इस शक्ति की आलोचता पहले भी 
जब-तव होती रही है, किन्तु इस निर्णय के वाद आलोचना व्यक्त रूप से होने लगी। मोहन 
कुंमारामंगलम की पुस्तक ज्यूशिशियल अपोइन्डमेन्ट में इसकी विस्तार से चर्चा की गई 
है कि सर्वोच्च स्यायालय, न्‍्यायिक पुतरावलोकन के अधिकार की भाड़ में विधि और 
नीति निर्माता बनता जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश रे की नियुक्ति को ,लेकर यहू 
आतोचनाएं उग्र रूप से होने लगी थीं। संक्षेप में मह आलोचनाएं निम्न बिर्दुओं के इदें- 
पि्दें होने लगी हैं--- ग 

() स्याथपालिका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया! के सिद्धांत से हटकर कानून को 
उचित प्रक्रिया! के सिद्धांत की ओर झुकने लगी है। इसमें यह कद्दा गया है कि न्यायालय 
कातूनों की अच्छाई ओर बुराई देखने व संविधान की भावना की आड़ में अपने दर्शन 
को राजनीतिक व्यवस्था पर लादने लगा है | सविधान में केवल शाब्दिक व्याख्या की 
व्यवस्था की गई थी फिन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इससे हटकर कामूनों की अष्छाई और 
बुराई देखना आरम्भ कर दिया है। 

(8) सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णयों का आर-वार धुनशवलोकन करने लगा 
है। भालोचकों का कहना है कि इससे अनिश्चय की भावना उस्न्‍्त होती है तथा 
संविधान और कानूनों पर से जनता का विश्वास उठने लगता है। इस प्रकार; की 
आलोचना !967 से 974 तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्ण॑यों में से कुछ निर्णयों से पुष्ट 

ती है | 
ही हा] सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुमत से निर्णय किए जाते हैं और इस भाघार 
पर भी आलोचना की जाती है क्योकि कभी-कभी यह वहुमत बहुत द्वी संकौर्ण हो सकता 
है जैसाकि गोलकनाथ के मुकदमे में पांच के मुकाइले छः के सकीर्ण बहुमत से क्रांतिकारी 
परिणाम लाने वाला निर्णय किया गया था। यह निर्णय औचित्यता की कसौटो पर नीबे 
के स्तर पर ही माना जा सकता है। इसलिए, ऐसे आधारभूत प्रश्नों या संविधान की 
मौलिक व्यवस्थाओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य बहुमत के स्थान पर 
विशेष बहुमत से निर्णय करने का सुझाव दिया जाने लगा है। कुछ लोग तो स्ंसम्मत्ति 
से ही निणय देने की बात तक करने लगे हैं । 

(४) स्मामिक पुनरावलोकन की व्यवहवा से कानून त्रनिश्चितता की अवस्था में बता 
रहता है। जय तक सर्वोच्च न्यायालय किसी मुकदमे में उसकी वेघानिकता पर अपना 
निर्णय नही दे दे तब तक यह अभिश्चय बना ही रहता है। 

इस प्रकार, न्यायिक पुनरावलोकन को शक्ति के प्रयोग के कई पक्षों की लेकर 
आंज्तोचना की गई है, किन्तु संविधान के 42वें संशोधन से इन आतोचनाओ में से कुछ 
का समाधान हो जाता है। इन सामान्य आलोपनाओं के अलावा ,अनेक विशिष्ट 
आलोचनाएं भी की जातो रही हैं, किखु उनका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है 
और केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही स्थायिक पुनरा बलो कन से , उतको संबंधित माता जा सकता 
है इसलिए इतका यहां विवेचन करना उपयुक्त नही है। _्‌ 
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(४) भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का मूख्यांफन (8ए4एवमणा 0 प्रतेलंग 
ए८शं०७ ) [70]7)--भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के मूल्याकन में 
यह कहा जा सकता है कि इस संबंध में निश्चित रूप से यह चार कालों में--950- 
967, 4967-97], 97-976 भौर 976 से 42वें संशोधन के बाद, भिन्न-भिन्न 
प्रकार का रहा है। प्रथम काल (950-]967) के सबंध में यह कहा जाता है कि 
न्यायालय कुल मिलाकर, संविधान की धाराओं और व्यवस्थाओं के अनुरूप न्यायिक 
पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग करते रहे थे । इस कारण इस शक्ित का क्षेत्र 
सीमित, सुनिश्चित और स्पष्ट बना रहा। दूसरे काल (967-97]) में न्यायालय 
अत्यधिक आलोचना के शिकार हुए क्योकि इन्होने संविधान को ऐसा पवित्न दस्तावेण 
बना दिया जिसमें संसद के सशोधन के सीमित अधिकार ही स्वीकार किए गए। इस 
काल में सर्वोच्च न्यायालय स्वयं मीति-निर्माता ओर कानून बनाने वाला निकाय बन 
भया । तीसरे काल (97-976) में विवाद बना रहा, यद्यपि संविधान के चौबीसवें 
संशोधन ने संसद की सर्वोच्चता को पुन स्थापित कर दिया किन्तु न्यायालय और संसद 
के टकराव का विवाद समाप्त नहीं हुआ | चौथे काल (42वें सशोधन के बाद) में पुनः 
न्यायिक पुनरवलोकन के अधिकार को भ्रथम काल की अवस्था में लाया गया है, किन्तु 
इसको और भी सीमित कर दिया गया है तथा कई विषय न्यायिक पुनरावलोकन के 
अधिकार क्षेत्र से पृथक रखे गए है। सविधान की अनेक धाराओं से संबंधित बातों पर 
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त ही कर दिया गया है। 

' इस तरह, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग में उतार-चढ़ाव आते 
रहे है। वर्तमान मे (977) न्यायालयों की इससे संबंधित शक्तियों को काफी सीमित 
कर दिया गया है । इस कारण, अनेक लोग यह शंकाए करने लगे है कि क्या वर्तमान रूप 
में न्‍्याभिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को वह भूमिका निभाने की 
अवस्था में रख सकेगा, जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं से की थी ? इस प्रश्न या 
शंका का उत्तर तो भविष्य ही दे सकेगा। आशा यही की जा सकती है कि सर्वोच्च 
न्यायालय शायद परिवर्तित परिस्थितियों मे भी उपयोगी भूमिका निभाता रहेगा भौर 
न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी शबित के रूप मे प्रयुक्‍त होता रहेगा जो व्यवस्था को 
जोड़ने और संस्थाओं मे साम्य बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त होगा। 


अध्याय ॥7 ' 


राजनीतिक दल एवं वल पद्धतियां 
(?०रया ?॥65 270 27777 5.50९79) 


राजनीतिक दल ब्राघुनिक राजनीति की जीवस-डोर (॥/८-॥४८) बन गए हैं। यह 
भाधुनिक वे आधुनिकीकरण में लगे राजनीतिक समार्जो की संतर्ति होने के कारण किसी 
ने किसी रूप में हर लोकतात्विक राजनीतिक व्यवस्था में अनिवायंत: विद्यमाव पाएं जाते 
हैं। वर्तमान समय में राजनीतिक दल भाधुनिकता के प्रतीक समझे जाने के कारण 
निरंकुश से निरंकुश व्यवस्था में भी अस्यापित किए जाने लगे है । लोकतस्त् शासमों में 
तो राजनीतिक दलों का आधारभूत स्थान रहता है। इन प्रणालियों मे राजनीतिश्ों के 
राजनीति में प्रवेश का एक मात्र त्स्पागत साधन राजनी तिक दल ही होते हैं। लोकतस्त 
शासन-व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना के केरद्र होते हैं। इन 
व्यवस्थार्थों में राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दर्लों की घुरी के इदे-गिदं ही घूमती 
दिखाई देती है । निरंकुश व लिोकतन्त शासन-व्यवस्थाओों में राजनीतिक दलों की 
सर्वेब्यापकता से यही निष्कपषं निकलता है कि राजनीतिक विकास की कुछ परिस्थितियों 
में राष्ट्रों के लिए दलो के बिना काम चलाना कठिन दी नद्दी,, शायद अश्नम्भव हो जाता 
है। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दल हर प्रकार की राजनीति प्रणाली में महत्त्वपूर्ण 
कार्य निष्पादित करते है । इनका हर व्यवस्था में महत्व है । 


राजनीतिक दल की परिभाषा 
(०78एहरय7700२ 07 70700&7. 78४7४) 


शनजनीतिंक दल को परिभापा करना राजनीतिशास्त्रियों के लिए प्रत्ययी सिरदर्द 
(००ज९०ए/प्रणे ॥2808८॥८) बन गया है, वर्योकि इसकी परिभाषा कई दृष्दिकोणों से की 
जा सकती है। राजनीतिक दलों के संगठन के सिद्धांत व कार्यक्रम के आधार से लेकर 
इनके कार्यों व प्रकृति के आधार पर इनको परिभाषित करने के प्रयास किए गए हैँ । यद्दा 
क्रेवल कुछ ही आधारों पर की गई परिभाषाएं दी जा रही हैं। 

बकक ने राजनीतिक दल की संगठन सिद्धांती परिभाषा देते हुए लिया है --/“राज- 
नीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामात्य सिद्धांतों पर सहमत 
हों भौर सामूहिक प्रयरत्तों द्वारा य्ट्रीय हित को ओत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में 
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बंधे हों ।! यह परिभाषा आधुनिक राजनीतिक दल की प्रकृति व कार्यविधि का कोई 
स्पष्टीकरण नहीं करतो है। इससे यह भी स्पष्ट नही होता है कि सामूहिक प्रयत्न किस 
प्रकार से सचालित होगे ? इस परिभाषा से राजनीतिक दल ओर दबाव समूहों में कोई 
अन्तर नहीं रह जाता है। अतः वर्क द्वारा दी गई परिभाषा राजनीतिक दल के संगठन 
सिद्धांत की सुस्पष्ट व्याख्या तक ही सीमित होने के कारण आधुनिक राजनीतिक दल 
की अर्थपूर्ण व उपयोगी परिभाषा यहीं मानी जा सकती । 
रेने तथा केन्डल मे अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एण्ड अमेरिकन पार्टो सिल्टम में राज- 
नीतिक दल की कार्यात्मक (्रालंण०)) परिभाषा देते हुए लिखा है, “राजनीतिक दल 
संगठित स्वायत्त समूह है जो सरकार की नीतियो एवं कर्मचारियों पर अन्तत' नियन्त्रण 
प्राप्त करने की आशा में चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं और चुनाव लड़ते 
है ।”* इस परिभाषा से राजनीतिक दल की संरचना व वास्तविक प्रकृति का बोध नही 
होता है । इसी तरह, यह परिभाषा राजनीतिक दल के केवल राजनीतिक कार्यों का 
उल्लेघ करने के कारण एुकपक्षीय परिभाषा ही कही जा सकती है। आघुमिक राजनीतिक 
दल सरकार की नीतियों को नियन्त्रित करने और चुनाव लड़ने से कही अधिक व्यापक 
कार्य करने लगे है। अत. रेने तया केन्डल द्वारा दी गई परिभाषा भी उपयुक्त नही रह 
गई है। 
ऐह्डसवेस्ड ने अपनी पुस्तक पोलिटिकल पार्टीज : ए विहेवियरल अने लिसिसत में राज- 
नीतिक दलों की व्यवहारबादी (७८॥४४ॉ०ए/०।) परिभाषा दी है। उससे लिया है कि 
“दल एक शासनतन्त या राजनीति है, यह एक सूक्ष्म राजनीतिक व्यवस्था है। इसको 
एक सत्ता संरचना होती है और शक्ति नियन्त्रण के विशिष्ट प्रतिमान होते हैं । इसकी 
प्रतिनिधात्मक प्रक्रिया होती है, एक निर्वाचन प्रणाली रहती है तथा आंतरिक व्यवस्था 
सघर्पों का समाधान करने, गन्तव्यों की व्याख्या करने और नेताओं की भर्ती की एक उप 
प्रक्रिया होती है । कुल मिलाकर दल एक निर्णय प्रक्रिया है।* यह परिभाषा राजनीतिक 
दल की संरचना, कार्यविधि तथा प्रकृति की विशद व्याख्या करती है। परन्तु इस 
परिभाषा से राजनीतिक दल अन्ततः समूह गतिविधि की इकाई बनकर रह जाता है। 
यह सब एक सामाजिक समूह व विशेषकर दबाव समूह के बारे मे भी कह्य जा सकता है। 
इस परिभाषा में राजनीतिक दल की व्यावह्मरिकता पर अत्यधिक बल दिया गया है। 
अतः यह परिभाषा भी मान्य नही ठहरती है। 
राबर्ट सी० बोन ने अपनी पुस्तक एक्शन एण्ड आरगेनाईजेशन : एन इन्ट्रोडबशन दू 
फन्टेस्परेरी पोलिदिकल साइंस में राजनीतिक दल की संरचनात्मक-प्रकार्य त्मक 
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(#7एणएर्प्रियांगा4)) आधार पर परिभाषा की है। उसके अनुसार “राजनीतिक 
दल व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो अपने उद्देश्यों को सरकार पर ओौपचारिक नियंत्रण 
प्राप्त करके समाज में मूल्यों के आधिकारिक वितरण मे प्राथमिकता के प्रकरण (छपंणा।॥ 
क्‍/थ॥9) बनाने का प्रयत्न करता है ।/* इसी से मिलती-जुलती परिभाषा ला प्राबोग्दारा 
ने अपनी पुस्तक पालिटिक्स विवइन नेशम्स में दी है। उसने लिखा है, ''राजनी तिक दत एक 
ओपचारिक संगठन है जिसका स्व-चेतन व प्रमुख उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक 
पदों पर पहुंचाना व उन पर बनाए रखना है जो अकेले या किसी से मिलकर शासनतन्त्त 
पर नियंत्रण रखेंगे।?5 इन परिभाषाओं में राजनीतिक दल के वर्तमान व सम्भावित 
संघर्षरत अभिजतों से सम्बन्धो का आधार लिया गया है। इन परिभाषाओों से न कैवल 
राजनी तिक दल की संरचना का स्पथ्टीरुरण होता है वरन उसके उद्देश्य, कार्य भीर 
फार्यविधि का भी बोध हो जाता है । अतः यह परिभाषाएं वतमाव समय में राजनीतिक 
दल के वास्वविक रूप का ज्ञान कराने वाली होने के कारण अधिक उपयुक्त मानी जा 
सकती हैं। यह दोनों ही परिभाषाएं यथार्यंबादी ((८७।॥४४०) कही जा सकती, हैं। इससे 
राजनी तिक दल की वास्तविकता का स्पष्टीकरण भी द्वो जाता है। यही स्पष्ट करने के 
लिए बोन तथा ला पालोम्बारा राजनीतिक दल को शासनतस्त्र का नियंत्रक संगठन, ह्वी 
मानते है। दलों का शासनतम्त्न पर नियंत्रण करने का लक्ष्य इससिए प्रमुख माना जाता 
है वरयोंकि सश्कारी तन्त्र सावंजनिक नीतियों के निर्धारण, क्रियास्ययन, व्याख्या और 
बधिनिर्णय (४0]0%८४४०४) से पर्याप्त सम्बन्ध रखता है। इसी तरह वे दल के औप- 

चारिक संगठन पर भी बल देते है । इसी आधार पर राजनीतिक दल को जन आसदोलनो, 

ढीली-ढीली संरचना वाले अभियानों, जन-प्रदर्शनों व जन-विरोधी तथा अन्य प्रकार के 

सामूहिक व्यवहारों से पृथक किया जा सकता है। अतः राजनीतिक दल एक विशेष 

प्रकार का संगठन है जिसके विशिष्ट लक्षण होते हैं तथा यह विविध प्रकार के सर्मृदद 

संगठनों से मिलता-जुलता हुआ द्वोते हुए भी अपनी पृथक पहचान रखता है। 


राजनोतिफ दल फो विज्वेषताएं 
(टप््र486टाफप्लाराइप्िरप८४ 0& 90777280 7#ए४79) 


हर प्रकार का राजवीतक संगठन राजनीतिक दल नहीं होता है। यह सम-उद्देश्य से प्रेश्ति 
सगठन के रूप में भी परिभाषित्त नह्ी किया जा सकता 4 ऐसे तो अनेक समूह हो सकते 
हैं । यह तो ऐसा संगठन है जो या तो अकेले ही या दुसरे राजनी तिक दलों के सहयोग से 
राजनीतिक सत्ता प्राप्त करता चाहता है। श्रत्येक राजनीतिक दल का पहला और प्रमुष 
उद्देश्य सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए अन्य दलों, समूहों व संगठनों पर 


4०0८ 0. मण्यर, 4ैद्ाागव दाव॑ 0/2माउबा/र अंत बईब2बरं2८/ए४ (० (2म/हकरफ़ररक 
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हावी होना है । राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का यह उद्देश्य ही एक ऐसा लक्षण है जिससे 
राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य गुटों से राजनीतिक दलो का भेद किया जा 
सकता है। राजनीतिक सत्ता वर्तमान राजनोतिक संरचनाओं के अन्तगत कार्ये करके 
या उन्हें उखाड़ फेक कर प्राप्त की जा सकती है। सत्ता प्राप्ति के तरीकों का भी राज- 
नीतिंक दल की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। अतः सत्ता प्राप्ति के लिए हर साधन का 
प्रयोग करने वाला समूह राजनीतिक दल नही कहा जा सकता है। मोजूदा व्यवस्था को 
चाहे वह उदारवादी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था हो अथवा सर्वाधिकारी या स्वेच्छाचारी, बलात 
राज-परिवतंनों (८०४७-०८-४/) गृह युद्धों, मौजूदा संस्कार के विरुद्ध गुरिल्ला कारं- 
वाइयों के द्वारा उाड़ फेंकने में लगा हुआ समूह राजनीतिक दल माना जाए या नहीं 
यह विवाद का प्रश्न है। परम्परागत विचार के अनुसार राजनी तिक व्यवस्था के अन्तगंत 
कार्य करते हुए, निर्वाचक समूह के सामने अपने नेताओं और उम्मीदवारों को पेश करके, 
प्रचार, संगठित क्रिया-कलापों तथा प्रतियोगी दल पद्धतियों के अन्तर्गत अन्य दलों से 
विचारधारा सम्बन्धी भेदों पर बल देते हुए निर्वाचक समूह का समर्थन पाने की चेष्टा 
करने वाला समूह ही राजनीतिक दल माना जाता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि राज- 
नीतिक दल एक विशेष प्रकार का संगठन है जिसके कुछ लक्षण व विशेषताएं होती हैं 
तथा इन्हीं के आधार पर यह अन्य संगठनों से भिन्‍न बनता है। ला पालोम्बारा तथा 
माइरन वीनर ने अपनी सम्पादित पुस्तक पोलिटिफल पार्टोज एण्ड पोलिटिकल डेवेलपमेन्ट 
के अपने एक लेख 'दी भोरिजिन एण्ड डेवेलपमेन्ट ऑफ पो लिटिकल पार्टीज' मे किसी भी 
समूह को राजनीतिक दल कहने के लिए उसमें चार लक्षणों को अनिवार्य माना है। उनके 
अनुसार हर राजनीतिक दल में इन लक्षणों का होना आवश्यक है। यह लक्षण है--- 

(१) संगठन की निरन्तरता भर्थात एक ऐसा संगठन जिसका सम्भावित कार्यकाल 
उसके मोजूदा नेताओं के जीवन काल पर आश्रित नही हो । 

(2) स्थानीय स्तर पर प्रकट और सम्भवतः स्थायी संगठन हो तथा स्थानीय और 
राष्ट्रीय निकायों के बीच निमभित सम्प्रेपण और अन्य सम्बन्ध हों । 

(3) राष्ट्रीय ओर स्थानीय दोनों ही स्तरों पर नेताओं का न केवल सत्ता के प्रयोग 
को प्रभावित करने वरन सत्ता प्राप्त करने और अकेले या किसी अन्य दल से मिलकर 
निर्णय करने की सत्ता बनाए रखने का स्व-चेतन (६७३६७०४७६००७४) संकल्प हो । 

(4) संगठन को चुनावों में अपना समर्थन जुटाने की उद्धग्तिता हो या जो किसी न 
किसी तरीके से जन-समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्तशील हो ।९ 

राजनीतिक दल की इन विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि हर राजनीतिक दल का 
भौपचारिक व अपेक्षाकृत स्थायी संगठन होना अनिवाये है। इसी तरह, राजनीतिक दस, 
राजनीतिक सत्ता के प्रयोग को प्रभावित करने के स्थान पर ज॑ैसे-तेसे राजनीतिक सत्ता 


+ १]036फ7.4 एब०ण्यफव्यब बा कैज०00 शैलंम्ल, "मर जाहांग ग्य॑एव्सन०क््णव्या 
णैएग्रापव्न एडासंव्ड,'! 0 3. [8 एश०एएथव गयव कै जटाएट ([8263.), मात्र 
बीबर जब झगंदवांव्यों 0शटॉगएशद्प, शापए्रसटर०७, ऐरव्छ उदा5९७, शाए८०४ ऐगॉ५टशआ9 
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प्राप्त करने या उत्ते बनाए रखने के लक्ष्य से ही उत्लेरित्त रहता है! बम्पथा राजनीतिक 
दल्न और हित समूहों में कोई मौतिक अन्तर ही नहीं किया जा सकता । अतः आधुनिक 
राजनीतिक दल मूल रूप से 'सत्ता संरचवा या सृक्ष्म राजनीतिक व्यवस्था” कहे जाने 
सगे हैं। राष्ट्रीय द्वितों की साधना, सदस्यों में मतों ओर सिद्धान्तों की एकता तथा मतदाव 
ओर उसके निर्णय में विश्वास जैसे परम्परागत सक्षण अब राजनीतिक दल की यथाद॑ 
प्रकृति के चित्रक नहीं जाने जाते हैं। यह सब संद्धान्तिक विश्येपत्ताएं हैं और भधिकांश 
राजनीतिक दलों के बारे में छरी नहीं उतरती हैं। आजकल कुछ विशेष परिस्थितियों में 
राजनीतिक दल हारा बल प्रयोग करके सत्ता प्राप्त करना भी अनुचित नहीं माना 
जाता है। ; 


राजनीतिक दर्लों के भध्ययन उपायम या वृष्टिकोण 
(#978086एक्रट्ट8 40 पक्कछ घए9४ 08 70777८87, 74४78) 


बीसवीं शतास्दी मे राजनीतिक दलों की हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रीय 
भूमिका बन गई है । अब दलों के महत्त्व को सभी स्वीकार करते हैं। राजनीतिक दलों में 
अत्यधिक विविश्वता वाली राजनीतिक व्यवस्पा्ों के अनुकूल ढलने की क्षमता होने के 
कारण इनका महत्त्व तेजी से बदलने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में बराबर बना रहता 
है। इनकी भुमिका में हेर-फेर आ सकता है, परन्तु इनकी सक्रियता बनती रहती है । 
यही कारण है कि आधुनिक समय में राजनीतिक दलों का गहराई से अध्ययन किया 
जाने लगा है। वेबर, ओस्ट्रोगोरस्की, माइकेल्स, न्यूमेन ओर डूवरणर जैसे श्रेष्ठतम 
विद्वानों ने राजनीतिक दर्लो के विशद अध्ययनों का सिलसिला धुरू किया। परन्तु इनके 
द्वारा हुए अध्मयन बहुत कुछ परम्परायतता के ढाचे में संचित रहे नो आज विविध प्रकार 
के कार्य करने वाले दलों पर लागू नहीं होते है। मत: राजनीतिक दलों को परिवर्तित 
परिप्रेक्ष्य में समझने के प्रयास किए जाने लगे। ऐल्डसंवेल्ड, मेकनाली, लेसरसन, 
ऐप्टर, मैबडोनाल्‍ड, ला पालोम्वारा, वीनर, रुस्टोद, सारटोरी, प्राई, ब्लोग्डेल, मकल 
ओऔर मैक्रीडिस जैसे विद्वनों ने राजनीतिक दलों का नए दृष्टिकोणों से अध्यपन औौर 
तुलनाएं करके इनकी श्रकृति बोर भुमिका को समझने का प्रयास किया है। आधुनिक 
समय में राजनी तिक दलों के अध्ययन के सम्वन्ध में मुय्यतया दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं । 
अनेक विद्वानों मे दलो के अध्ययन का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण प्रयोग में लिया है 
तो अन्य विद्वानों ने राजनीतिक दलों को “व्यवस्था दृष्टिकोण से विवेचित करना ठीक माना 
है। इन दोनों ही दृष्टिकोणों में राजनीतिक दल को व्यापक संदर्भ में सक्रिय माना गया 
हैं। इन दोनों में न मौतिक अन्तर है और न ही यह एक-दूसरे से पूर्ण स्वतस्त्व व पृथक 
कहे जा सकते हैं। इनमें केवल मात्रात्मक अन्तर है तथा अध्ययन का दलों के पहलू विश्येष 
पर वल ही इन्हे अतगन्अलग उपायगम बचाने वाला कहा जा सकता है। इनका संक्षिप्त 
विवेचन करके इनका अन्तर समझा जा सकता है । 
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संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपायम (इप्एलफरव फष्यतांगा्म 4ए]ाग्ववी ) 
राजनीतिक दलीं के अध्ययन के इस दृष्टिकोण में दलों की सरचनाओं व प्रक्रियाओं 
को उनके मौलिक कार्यों व गतिविधियों में रूपान्तरित करके समझने का प्रयास किया 
जाता है। दस प्रकार राजनीतिक दलों के कार्यों को या तो अभिव्यवतात्मक (८४७४८5४४०) 
या शासनात्मक कार्यों में विभवत करके या ऐसे कार्यों मे, जेते, नेताओं की भर्तो, चुनावों 
में प्रत्याधियों का चयन, चुनाव प्रचार, मतों का सगठन, नीति निर्धारण इत्मादि में 
परिणित करके इनकी किसी राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका व महृत्त्व को समझा जाता 
है। इस दृष्टिफोण में राजनी तिक दल किसी व्यवस्था में जो कार्य करते हैं उनको महत्त्व 
पूर्ण मानकर उन्हीं कार्यों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है | अत: इसमे यह 
देखने के बजाय कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में द्विदलीय पद्धति है या बहुदलीय 
पद्धति है, यह देखा जाता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था! में राजनी तिक दस्त वास्तव में 
बया काये करते हैं ? इन्ही कार्यों के आधार पर राजनीतिक दलों की प्रकृति का स्पष्टी- 
करण करने का प्रयास किया जाता है। प्रारम्भिक अध्ययनों में अमरीका के राजनीतिक 
दलों की इसी तरह विवेचित किया गया था। इस दृष्टिकोण में महू देखने का प्रयत्त कि 
वास्तव में फोई दल किसी व्यवस्था में क्या कार्य करता है, इसे यथाथंवादी दृष्टिकोण 
बना देता है। इस दृष्टिकोण के समयंकों की मान्यता है कि दलों की संरचनाओं व उनकी 
गतिविधियों में सावयवी सम्बन्ध रहता है तथा यह सब राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति 
के साथ गठबन्धित होने के कारण राजनीतिक दलों की गतिविधियां, राजनीतिक दलों 
की संरचनाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं तथा स्वयं राजनीतिक दत्तों की 
प्रकृति को समझने में सहायक हो जाती हैं ॥ राजनीतिक दर्लों के अध्ययन का यह दृष्टि- 
कोण दलों को संत्रियता को ही भ्राधारभूत मानता है तथा इसी के आधार पर विभिन्‍न 
दल व्यवस्थाओं का निरूपण करता है। अत. यहूँ उपागम संरचनाओों को गतिविधियों में 
सपान्तरित मानकर ही दलो का अध्ययन करने पर वल देता है। इसलिए दलों के इस 
अध्ययन दृष्टिकोण को यथायें वादी व व्यवह्वारवादी कहा गया है । 


व्यवस्था उपागम ($३88075 8 [#०4८)॥) 
राजनीतिक दलों को वृद्दतर राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्र भांग मानकर दल 
व्यवस्था के रूप में भी विश्लेषित किया जा सकता है । इतकों राजनीतिक व्ययस्था के 
अभिन्न भाग के रूप में देखने वाला दृष्टिकोण व्यवस्था का उपायम कह जाता है 
राजनीतिक दल्तों को राजनीतिक व्यवस्था की प्रश्षियात्मद्र अभिव्यविद का मदर 
या माना 22/40% । ईस्टन तथा आमन्‍्ड द्वारा ग्रत्रिप्रादित रूपात्तर कार्य! हुए राज- 
नीतिक व्यवस्था में राजनी तिक ते पं गेविक दलों के 
राजनीतिक मांगों व सम्थ॑नों कम 20 4048%%/2 8 किक कक : 
तिक दलों नीदियों में रुपास्तसण होठ है 

राजनीतिक दलों के अध्ययन का यह दृष्टिकोष, दततों को दल ओ ऊ सम है. 
नीतिक व्यवस्था से, सम्पर्कशील मानकर बसठा है। दरें हज कि॥ टी 24 

से स्वतरल वे पंथक संक्यिता कर उत् है। इसमें दलों की 42072 

है ता स्वीआर हहीं थी जावी है । दस दृष्टिकोक * 


। इसमें 
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गया है कि राजनीतिक दल क्‍या करते हैं और क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं 
यह दलों की प्रकृति से कही अधिक राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति से नियमित होने 
के कारण राजनी तिक दलों के अध्ययन में, इनकी राजनी धिक व्यवस्था से पारस्परिकता 
ही प्रमुख रूप से देखनी चाहिए। अतः दलों के अध्ययन के व्यवस्था उपागम में राज- 
नीतिक दलों को, राजनीतिक व्यवस्था के अन्तगंत ही एक उपव्यवस्था के रूप में सक्रिय 
मानकर समझने का प्रयास किया जाता है । 

राजनीतिक दलो के अध्ययन के दोनों दृष्टिकोण अपवर्जक या अनन्य होते हुए भी एक 
बूसरे के सद्दायक तथा पूरक हैं। चाहे दलो को सक्तियता के संदर्भ में देखा जाय या राज- 
नीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के अन्तगंत ही सक्रिय 
माना जाए, दोनों ही अवस्थाभों मे इनकी गतिविधियों व कार्यों को ही इनके अध्ययन, 
विश्लेपण व सामान्यीकरण का आधार माना गया है ) अतः यह दोनों उपाय्म एक 
दूसरे से गुंथे हुए कहे जा सकते है। दोनों ही दृष्टिकोणों में, दलों को नीति निर्धारण, 
भर्ती, समाजीकरण और संचार की व्यापक व वृहत्तर प्रक्रियाओ से सम्बन्धित करके ही 
समझने की वात कही गई है । इन दोनों ही दृष्टिकोणों मे, राजनीतिक दलों की केवल 
दलों के रूप में नही देखकर व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में ही 
समझने की वात पर बल दिया गया है। इनमे यह माना यया है कि राजतीततिक दत्त, 
किसी समाज के संस्थागत ढांचे, समूह व्यवस्था व उसमें विद्यमान विभिन्न विभाजनों के 
परिवेश से पूर्णतया गठबन्धित रहते है। इसलिये इनको, इस परिवेश से पृथक करके नहीं, 
इसी परिवेश के सदर्भ मे समझना आवश्यक व उपयोगी होता है। अतः राजनीतिक दीं 
के अध्ययन से दोनों ही उपागम उपयोगी व आयश्यक है। इनके अध्यधन में, इस उपागम 
या उस उपागम के स्थान पर, आजकल दोनों दी उपायों का सम्मिश्रित ढंय से अयोग 
अधिक प्रचलित है। 


राजनीतिक दलों की उत्पत्ति 
(0४50२ 07 एठ,प्राट#, ए७छ७725) 
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व्यवस्था की गतिविधियां पेचीदगी के एक स्तर तक पहुंच जाती है, या जब राजनीतिक 
सत्ता की धारणा में यह विचार भी सम्मिलित हो जाता है कि जनता उसमें सहमागी हो 
या उससे नियंत्रित की जाएं, तब राजनीतिक दलों का उद्भव होता है।” इन्होने राज- 
नीतिक दलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। यह सिद्धान्त 
निम्नलिखित हैं--(क) संस्थात्मक सिद्धान्त, (ज) ऐतिहासिक संकट सिद्धान्त, तथा 
(ग) विकासवादी सिद्धान्त 


(क) संस्थात्मक सिद्धान्त (॥्ाफ्रंणा॥ प००ा०्)े 

राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के संस्थात्मक सिद्धान्त के अनुसार राजनीतिक दल, 
राजनीतिक व्यवस्था के संस्थात्मक परिवेश से उत्पन्न होते हैं। इन सिद्धान्तो के अनुसार 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की आंतरिक संस्थामत संरचनाओं से राजनीतिक दलो की उत्पत्ति 
का वातावरण प्रस्तुत होता है। इनमे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति राजनीतिक व्यवस्था 
के संस्थात्मक ढाचे से जुड़ी हुई मानी गई है। पीटर मर्कल ने अपनी पुस्तक माइनें फम्पेरेटिव 
पोलिटिक्स* मे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के संस्थात्मक सिद्धाग्तो में तीन संरचनाओं 
का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यद्द दलो की उत्पत्ति की प्रेरक भौर उनमे विविधता 
के लिए उत्तरदायी है। यह हैं-- ($) संसर्दे, (9) संस्थात्मक सत्ता का छितराव, और 
(॥) निर्वाचन प्रणालियां । 

पीटर मर्कल के अनुसार राजनीतिक दलों की उत्पत्ति में संस्थागत परिवेश की भूमिका 
सर्वाधिक रही है । राजनीतिक व्यवस्था मे विशेष प्रकार की संस्थायत सरचनाओं का 
निर्माण स्वतः ही उनके अनुरूप दल व्यवस्था का विकास कर देता है। उदाहरण के लिए, 
किसी राजनी तिक व्यवस्था में निर्वाचित विधान मण्डल की व्यवस्था राजनीतिक दलों को 
मचामक ही उत्तपन्न करने वाली व्यवस्था वन जाएगी। अतः राजनीतिक व्यवस्था का 
संस्थात्मक ढाचा दलों की उत्पत्ति व उनको बनाएं रखने में बहुत प्रहायक है। यह निम्न- 
लिखित विवेचन से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा--- 

() संसदें (?थ॥॥९॥5)--ब्रिठेन और फ्रास में राजनीतिक दल, विस्तृत होते 
हुए मताधिकार के समय संसदों की गोद में जन्मे है। संसदो में निर्णय प्रक्रिया बहुमत पर 
भाधारित होने के कारण तुरन्त ही प्रतिनिधियों के दो गुट-- निर्णय लेने मे सहयोगियों क्या 
निर्णय के विरोधियों का गुट, बन जाते है । यह गुट धीरे-धीरे स्थायी व औपचारिक संग- 
उन मे व्यवस्थित होकर राजनीतिक दल का रूपले लेते है। दूवर्जर ने अपनी 4 
पोलिटिफल पार्टीज में दलों की इस प्रकार की उत्पत्ति को दलों की आतरिक उत्पत्ति कहा 
है ओर इसे संसदों से वाहर उत्पन्न होने वाले दसों की वजाए अधिक प्रचलित 20% ॥ 
दलों की आतरिक उत्पत्ति का अर्थ है कि दल संसद से ही उत्पन्न होकर राजवीतिक 
ब्यवस्था में प्रवेश लेते हैं। इसमे पुनः निर्वाचित होने की चिता में प्रतिनिधि संसद के 


गा, 9.3. दे 
फ्तन प्र कलाए, मे[म्वधा एमाफ्रबाबदड _शंध्रा<, वेट एण४, प्र०% मांप्ताशा 
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गया है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं या नही कर सकते हैं 
यह दलों की प्रकृति से कहीं अधिक राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति से नियमित होने 
के कारण राजनी तिक दलों के अध्ययन में, इनकी राजनीतिक व्यवस्था से पारस्परिकृता 
ही प्रमुख रूप से देखखी चाहिए। अतः दलों के अध्ययन के व्यवस्था उपागम में राज- 
नीतिक दलो को, राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही एक उपव्यवस्था के रूप में सक्रिय 
मानकर समझने का प्रयास किया जाता है। 

राजनीतिक दलों के अध्ययन के दोनों दृष्टिकोण अपवर्जक या अनन्य होते हुए भी एक 
दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं। चाहे दलों को सक्रियता के संदर्भ में देखा जाय या राज- 
नीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के अन्तगंत ही सक्रिय 
माना जाए, दोनों ही अवस्थाओं मे इनकी गतिविधियों व कार्यों को ही इनके अध्ययन, 
विश्लेषण व सामान्यीकरण का आधार माना गया है। अतः यह दोनों उपायम एक 
दूसरे से गुथे हुए कहे जा सकते है। दोनों ही दृष्टिकोणों में, दलों को नीति निर्धारण, 
भर्ती, समाजीकरण बौर संचार की व्यापक व वृद्तत्तर प्रक्रियाओं से सम्बन्धित करके ही 
समझने की वात कही गई है। इन दोनों ही दृष्टिकोणों में, राजनीतिक दलों को केवल 
दलों के रूप में नहीं देखकर व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के अभिन्न अगर के रूप में ही 
समझमे की बात पर बल दिया गया है। इनमें यह माना गया है कि राजनीतिक दल, 
किसी समाज के संस्थागत ढांचे, समूह व्यवस्था व उसमें विद्यमान विभिन्न विभाजनों के 
परिवेश से पूर्णतया गठबन्धित रहते है। इसलिये इनको, इस परिवैश्व से पृथक करके नहीं, 
इसी परिवेश के संदर्भ में समझना आवश्यक व उपयोगी होता है । अतः राजनीतिक दलों 
के अध्ययन से दोतो ही उपागम उपयोगी व आवश्यक है। इनके अध्ययन मे, इस उपागम 
या उस उपागम के स्थान पर, आजकल दोनों ही उपागमों का सम्सिश्नित दंग से प्रयोग 


अधिक प्रचलित है। 


राजनीतिक दलों की उत्पत्ति 
(0०७0छ्ा 08 ए0.70%59, २४४ा:25) 


राजनीतिक दल आधुनिक और आधुनिकीकरण-उन्मुी राजनीतिक व्यवस्पाओों की 
संतति है। यह राजनीतिक आधुनिकता की सतान व उत्परे रक (८७४४))57) दोनों द्वी है । 
यह जन-साजनीति (9355 90॥8८७) का संगठनात्मक उपकरण होने के कारण, लोक- 
तान्त्रिक या प्रतियोगी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अलावा अन्य सभी प्रकार की राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं में भी उत्पन्न होने की प्रवृत्ति रखते हैं। सभी राजनीतिक ब्यवस्थाों 
में किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक सहभागिता की सम्भावनाएं निहित होती हैं । 
बत्तः राजनीतिक दलों की उत्पत्ति की परिस्थितियां हर राजनीतिक समाज में कम या 
अधिक मात्रा में विद्यमान रहती हैं। राजनीतिक दलों का आधुतिक रूप में विकास 
इहुत कुछ मताधिकार के विस्तार के साथ जोड़ा जाता है, परन्तु यह्‌ विचार बहुत कुछ 
विवादग्रस्त है। ला परालोम्बारा व माइनर वीनर की मान्यता है कि “जब राजनीतिक 
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व्यवस्था की गतिविधियां पेचीदगी के एक स्तर तक पहुंच जाती है, या जब राजनीतिक 
सत्ता की धारणा में यह विचार भी सम्मिलित हो जाता है कि जनता उसमें सहभागी हो 
या उससे नियंत्रित की जाए, तब राजनीतिक दलों का उद्भव होता है |”? इन्होंने राज- 
नीतिक दलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। यह सिद्धान्त 
निम्नलिखित हैं-- (क) संस्थात्मक सिद्धान्त, (ख) ऐतिहासिक संकट सिद्धान्त, तथा 
(ग) विकासवादी सिद्धान्त । 


( क्‌ ) संस्थात्मक सिद्धान्त (॥5प्रप्॑णादा पृफ््णा०७) 

राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के संस्थात्मक सिद्धान्त के अनुसार राजनीतिक दल, 
राजनीतिक व्यवस्था के संस्थात्मक परिवेश से उत्पन्न होते हैं। इन सिद्धान्तों के मनुसार 
राजनीतिक व्यवस्थाओं की आंतरिक संस्थागत संरचनाओं से राजनीतिक दलों की उत्पत्ति 
का वातावरण प्रस्तुत होता है। इनमे राजनीतिक दलो की उत्पत्ति राजनीतिक व्यवस्था 
के संस्थात्मक ढांचे से जुड़ी हुई मानी गई है। पीटर मर्कल ने अपनी पुस्तक साइन फम्पेरेटिव 
पोलिटिक्स* में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के संस्थात्मक सिद्धाग्तों में तीन संरचनाओं 
का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह दलो की उत्पत्ति की प्रेरक और उनमे विविधता 
के लिए उत्तरदायी है। यह है-- (3) संसर्दें, (॥) संस्थात्मक सत्ता का छितराव, और 
(॥॥) निर्वाचन प्रणालियां । 

पीटर मर्कंल के अनुसार राजमीतिक दलों की उत्पत्ति में संस्थागत परिवेश की भूमिका 
सर्वाधिक रही है। राजनीतिक व्यवस्था में विशेष प्रकार की संस्थागत संरचनाओं का 
निर्माण स्वतः ही उनके अनुरूप दल व्यवस्था का विकास कर देता है। उदाहरण के लिए, 
किसी राजनी तिक व्यवस्था में निर्वाचित विधान मण्डल की व्यवस्था राजनीतिक दलों को 
अचानक ही उत्पन्न करने वाली व्यवस्था वन जाएंगी। अत. राजनीतिक व्यवस्था का 
संस्थात्मक ढांचा दलों की उत्पत्ति व उनको बनाए रखने में बहुत सहायक है । यह मिम्ब- 
लिखित विवेचन से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा-- 

(() संसदें (एथआग्र०१७)--ब्रिटेन और फ्रास में राजनीतिक दल, विस्तृत होते 
हुए मताधिकार के समय संसदों की गोद मे जन्मे हैं । संसदों मे निर्णय प्रक्रिया बहुमत पर 
आधारित होने के कारण तुरन्त ही प्रतितिधियो के दो गुट--निर्णय लेने में सहयोगियों तथा 
निर्णय के विरोधियों का गुट, बन जाते है । यह गुट धीरे-धीरे स्थायी व ओपचारिक संग- 
ठन मे व्यवस्थित होकर राजदीतिक दल का रूप ले लेते हैं। इूवर्जर ने अपनी पुस्तक 
पोलिटिफल पार्टोज में दलों की इस प्रकार की उत्पत्ति को दलों की आंतरिक उत्पत्ति कहा 
है और इसे संसदों से बाहर उत्तन्न होने वाले दलों की वजाए अधिक प्रचलित माना है। 
दलों की आंतरिक उत्पत्ति का अर्थ है कि दल संसदसे ही उत्पन्न होकर राजनीतिक 
व्यवस्था मे प्रवेश लेते हैं। इसमें पुनः विर्वाचित होने की चिंता में प्रतिनिधि संसद क्के 
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अन्दर पनपे दल को संसद से बाहर लाते हैं। संसदों के बाहर भी दलों की उत्पत्ति हो 
सकती है। विरोध आदोलनों या नीति समयंनों में जनता संगठित होकर राजवीतठिक दल 
का रूप ले लेती है। संसदों के भ्रीतर या बाहर, दोनों ही प्रकार से उत्पन्न दल, सामान्य- 
तया द्विदलीय व्यवस्था के प्रेरक होते हैं । परन्तु राजनीतिक संस्कृति की विविधता गा 
राजवी तिक सत्ता का वितरण होने को अवस्था में बहुदलीय व्यवस्था भी उत्पन्न हो सकती 
है। फ्रांस वे भारत के राजनीतिक दल इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। 

(४) संस्पात्मक सत्ता का छितराव (05एच:अंगा गी750७०।वाटबट 9०७८) 
--सेंस्थात्मक सत्ता का छितराव राजनीतिक दलों को उत्पत्ति मे सह्ययक होता है। 
संपात्मक शासन-व्यवस्पाओं पे प्रादेशिक दलों की उत्पत्ति की प्रेरणा, राजनीतिक शर्ति 
का विभाजन ही देता है। इसी तरह, शक्तियों के पृथक्करण के कारण कार्यंपरालिकाओं 
का जीवन स्वतन्त्ताधुवेंक निश्चित अवधि तक बना रहता हैं, जिससे दलों को विशेष 
प्रकृति के विकास में सहायता मिलती है। शक्तियों के पृथक्करण के कार्रेण कार्यप्रातिका 
फो ज्यवस्थापिकाएं बहुमत बनाने की आवश्यकता नही रहतो है। इससे सरकार समयंक 
व सरकार विरोधी गुटों में विधान मण्दल विभरत नहीं रहता है। ऐसी अवस्था मे दर्तो 
की उत्पत्ति व प्रकृत्ति भिन्‍त हो जाती है। अमरीका, भारत, फ्रांस, कनाडा व प्रश्थिमी 
जर्मनी भे दलों की प्रकृति के अन्तर इसकी पुष्टि करते हैं। आ 

(॥0) निर्वाचन प्रघालियां (50८४072/ 5५$(८४5)--राजनी तिक दलों की उत्पत्ति 
में निर्वाचन प्रणालियों की भूमिका को सभी विचारक स्वीकार करते है। दस व्यवस्पा के 
विकाप्त में निर्वाचन प्रणालियों की भूमिका का विस्तार से बीसर्विे अध्याय में वर्णत किया 
गया है। यहा इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा कि दर राजनीतिक व्यवस्था में निर्वेचित 
प्रणाली तथा दल व्यवस्था का सावयदी सम्बन्ध रहता है। निवचिन प्रणाली का परि- 
बर्तन अन्तत, दल व्यवस्था की प्रकृति मे भी परिवर्तन ला देता है। क्योकि इसमें किया 
भ्रतिक्रिया का सा सम्बन्ध होता है। परन्तु दल व्यवस्था की उत्पत्ति में अन्य कारक भी 
प्रभावी होते हैं, भतः किसी राजनीतिक व्यवस्था में दल व्यवस्था की उत्पत्ति व अरक्ृति 
क्रैवल निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ही तहीं समझी जा सकती है । उदाहरण के लिए, बहुत्व 
या सामान्य वहुमच प्रणाची (ृष्मणाए 9बत्या) अनिवायंत: द्विदलीय व्यवस्था को 
स्थापित नही करती है! इस प्रणाली से अयश्य ही द्विदलीय व्यवस्था की प्रिहियितियाँ 
प्रस्तुत होती हैँ जो अन्दतः दो द्त स्थापित कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती । 
ब्रेटेन य' थमरीका में द्विदलीय व्यवस्था इस तिवर्चित प्रणाली का सीधा परिणाम 
मानी जा सकती है परन्तु भारत, कनादा, आस्ट्रेलिया और श्रीलंका में 'यही प्रणाली 

दिदलीय व्यवस्मा दी स्थापना करने में सहायक नही रही है।* 

इसी तरह पुर्ण बहुमत प्रणातिया (49500॥6 ग्राशु०व//) भी द्विदलीय व्यवस्या की 
स्थापना का प्रमुस माधार हो इसकी पुष्टि भी आनुभविक तथ्यों के आधार पर नहीं को 

जा सकृती । फ्रास में 946-958 के चौथे गणतम्त के काल में इस प्रणाली का अमोग 
द्वोता पा फिर भी बहा कई अस्य कारणों से बदुस्वोय व्ययस्था बनी रही पी । आनुपाविक 
प्रतिनिधित्व अ्रघाली अवच्य ही दल व्यवस्था को प्रकृति रा निषयिक आधार कही जा 
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सकती है। इस प्रणाली के कारण छोटे-छोटे दल भी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने मे सफल हो 
जाते है। अतः यह प्रणाली दलों की उत्पत्ति का प्रमुद्ध कारण ही नही वरन दलों को 
प्रकृति की निर्णायक भी रहती है । 

(ख) ऐतिहासिक संकट सिद्धान्त (पां्रण्म॑ध्ण एमअंड प॥००४०७) 

राजनीतिक दल ऐतिहासिक संकटों व परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वतः ही 

उत्पन्न हो सकते है या अभिजनों द्वारा प्रेरित होकर विकसित होते है। राजनीतिक दल 
इतिहास के किसी काल-बिन्दु पर महत्त्वपूर्ण व नये कार्यो के निष्पादन के लिए अचानक 
ही बनते रहे है। उदाहरण के लिए, स्वतन्त्वता आंदोलन व राष्ट्रीय एकता-स्थापन की 
आवश्यकताओं ने नवोदित राज्यों मे दल व्यवस्था के विकास में बहुत योगदान दिया है। 
भारत में कांग्रेस पार्टी की 885 में उत्पत्ति कुछ अंशो तक ऐसे ही हुईं। ला पालोम्बारा, 
भमाइनर वीनर, लिपसेट और रोकन के अनुसार ऐतिहासिक संकठ राजनीतिक दलों की 
उत्पत्ति में हमेशा ही अग्रणी रहे है । ला पालोम्बारा एवं वीनर ते तीन प्रकार के ऐति- 
हासिक संकटों को राजनीतिक दलों की उत्पत्ति में प्रमुख माना है। उनके अनुसार यह 
तीन संकट इस प्रकार हैं-- (() वेधता का संकठ, (॥) सहयोगिता का संकट, और 
(धर) प्रादेशिक एकीकरण का संकट । 

ऐतिहासिक संकठ से राजनीतिक व्यवस्था में सत्तारूढ़ या विपक्षी अभिजनों को दल 
के निर्माण फा उपयुकत अवसर मिल जाता है। हर राजनीतिक व्यवस्था में कभी ने 
फभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि उतका समाधान करने के लिए राजनीतिक 
दलों की अनिवायंता से मजबूर होकर अभिजन इनका निर्माण करते है । ला पालोम्बारा 
ने अपनी पुस्तक पोलिटिक्स विदइन नेशन्स से इन संकटों को राष्ट्र निर्माण के संकट! 
कहा है। विविध ऐतिहासिक सकट सिद्धान्तों के पृथक-पृथक विवेचन करके राजनीतिक 
दलों की उत्पत्ति में इनको भूमिका समझी जा सकती है। अतः हम इनका संक्षेप में 
अलग-बज्ा वर्णव करेगे । 

(3) बंघता फा संकट (पं9४ ० 6807309)--राजनीतिक व्यवस्थाकं में 
सत्ता की वेधता का संकट उस समय उत्पन्न होता है जब अब तक मान्य रही सरकारी 
सत्ता क्षीण हो जाए तथा उसकी पुन' लोकप्रिय अभिपुष्टि या जन समर्थन की आवश्य- 
कता अनिवार्य हो जाए) राजनीतिक कराति से ऐसा ही सकट उत्पन्न हो जाता है। 
उदाहरण के लिए, फ्रांस में राज्य-क्रांति ने राजनीतिक दलो की उत्पत्ति का वातावरण, 
सत्ता की वैद्यता के प्रश्न से ही उत्पन्द किया था। अभी हाल ही के वर्षों में साम्राज्य- 
वादी शासनो को समाप्त करने वाले राष्ट्रीय ज्रांदोलनों का आरम्भ भी राजनोतिक 
दर्लो की उत्पत्ति में सहायक रहा है। 'तीसरे विश्व' के अधिकांश राज्यो में राजनोतिक 


देलो की उत्पत्ति इसी तरह हुई है। 
राष्ट्रीय आंदोलनों से सम्बन्धित बेधता के संकट से विभाजनकारी दलों की उत्पत्ति 
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भी द्वी सकती है। उदाहरण के लिए,, भारत के राष्ट्रीय मांदोलन के काल में मुस्तिम 
लीग की स्थापना इसी तरह द्वो हुई थी। एशिया और अफ्लीका के अनेक राज्यों में 
राष्ट्रीय आंदोलन के समय, भाषा, जाति तथा कबीलों के आधार पर आादोलनकारी 
दलों का जरम हुआ है| वर्मा व नाइजी रिया इस प्रकार उत्पन्न दलों के सर्वोत्तम उदाहरण 
प्रस्तुत करते है । 3 कप व 

(7) पहमापिता का घंकट (2पंझं5 ० छ्यधंल॑फकरांणा)--राष्ट्र निर्माण के संकट 
में सहभागिता के संकट के साथ वर्तमान राजनो तिक दलों की उत्पत्ति विद्येप धनिष्ठता 
रखती हुई दिखाई देती है। मताधिकार में वृद्धि सहभागिता का संकट उत्पन्न करती 
है। ऐसी अवस्था में सरकार व्यापकत्तम समर्थन पर आधारित होने के प्रपासत में दरों 
की स्थापना का मार्म प्रशस्त करती है। मताधिकार को व्यापक बनाने की मांग भी ऐसा 
ही संकट उत्पन्न करती है। अगर इस प्रकार की मांग के अनुरूप मताधिकार को व्यापक 
नही बनाया जाता है तो जनता क्राति के माध्यम से सहभागी बनने का प्रयास कर सकती 
है। अत. फ्राति की परिस्थितियों से बचने के लिए राजनीतिक दलों के माध्यम से सह- 
भागिता के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते है। ला पालोम्बारा के अनुसार 
व्यापक मताधिकार के समय जन-एकीकरण (7835-7०808/07) बाले राजनीतिक 
दल उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे दल इस वात पर बल देते हैं कि दल की ओपचारिक 
सदस्यता विचारधारा, राजनीतिक स्वरूपीकरण (णपंल्म-आधश्याॉग्णा) पैंगों 
राजनीतिक सक्रियता हो। जतः राजनीतिक दलों की,उत्पत्ति मे सहभागिता का पंकट 
भी विशेष महत्त्व रघता है। प । 

(॥7) प्रावेशिक एकीकरण का संकट (४६5 ०दारालांध 49/680॥)-7 
प्रादेशिक एकीकरण के सकट हर राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास में देखे जा सकते हैं । 
एक ही राजनीतिक म्यवस्था मे प्रादेशिक एशीकरण के लिए और ऐसे एकीकरण के विदद्ध 
आंदोलन चलाने के लिए राजनीतिक दल गठित होते रहे हैं । ऐसे संकृटो में जन समर्थन 
का सहारा राजनी तिक दल द्वी उपलब्ब करा सकने के कारण दोनों ही प्रकार के आंदोतन- 
कर्त्ताओ का प्रयास दलों के रूप में संगठित होने का हो जाता है । तीसरे विश्व के सभी 
राज्यों में प्रादेशिक एकीकरण के संकट उत्पत्त हुए हैं। इन राज्यों में अनेक दल दीं 
संकटों के समाधान या समाधान में झकावट डालने के लिए निर्मित हुए हैं। , 

राजनीतिक दलों को उत्पत्ति के विभिन्‍द ऐतिहासिक संकट सिद्धातों में सम्मिलित 
तीनों संकटों का कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होता है। कभी-कभी,तो ऐसे संकट एक साथ 
एक दूसरे के ऊपर छा जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं में नागरिक व्‌ राजनीतिक व्यवत्वा 
संकर्टो के भार से इतनी दव सकती है कि वहू उनका समाधान द्वी न कर सके और 
अराजकता की घुरुआत हो जाए। ऐसी अवस्था में राजनीतिक दल भी इतने अधिक 
संगठित द्वो सकते है कि व्यवस्था का टूटना न रोक सके) ऐसी ध्वस्त राजनीतिक 
ब्यवस्थानों को पुनरंठित करने के लिए भी राजनीतिक दल उत्पन्त हो जाते हैं। इप्त 
तरह उत्तन्र दल भी ऐतिहासिक संकट रे उत्वन्न दल दी कहे जाते है। लिपसेट तपा 
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रोकन ने अपनी पुस्तक पार्टो सिस्टम्स एण्ड बोदर अलाइनमेन्ट्स'? में यूरोपियन राज- 
नीतिक दलों की उत्पत्ति को ऐतिहासिक संकटों के साथ ही जोड़ा है। उनके अमुसार 
यूरोप में तीन संकटों ने राजनो तिक दल्लों की उत्पत्ति मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
उनके द्वारा बताएं गए इन संकटों में सर्वप्रथम संकट सोलद्ववी व सन्नहवी शत्ताब्दी के 
सुधार' व प्रति सुधार! भांदोलन है । दूसरा संकट उन्नीसवी शताब्दी में राष्ट्रीय ऋांति 
का है जिसमें एकीकरण व स्वतंत्रता के प्रश्व, संकटों के रूप में उभरे तथा तीसरा संकट 
ओद्योगिक क्रांति का है। जिसने कृषि व उद्योगो को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया 
और इनसे दलों के निर्माण को ग्रोत्साहन मिला । 


(ग) विकासवादी सिद्धान्त (06एथ०एाथ्ाथ 7076७) 

अनेक विद्वान राजनीतिक दलों की उत्पत्ति आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप मानते 
है। वर्तमान में मौजूद जन-दलों को ओद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति माना जाता हैं। 
आऔौद्योगीकरण से शहरीकरण होता है और इससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है 
जिनमें जन-आधारित संगठन बनकर जन-सहभागिता की मांग करने लगते है। यही 
जन-संगठन सहभागिता की मांग पूरी कराने के लिए दलों का रूप धारण कर खेते है। 
काले माक्स व अन्य विद्वानों का कहना है कि औद्योगिक केन्द्रों से सम्भावित अभिजनों 
को अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए बहुसंख्या में लोगों को शिक्षित करने व उन्हें 
संगठित करने का अवसर मिल जाता है। यही संगठन दलों मे रूपातरित होने की 
क्षमताओं से युक्त होने के कारण कालान्तर मे दल बन जाते है। 

ओऔद्योगीकरण से यातायात व संचार साधनों का विकास होता है। इससे अधिफ लोग 
राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की अवस्था मे एक तरह से धकेल दिये जाते हैं। 
यह लोग राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करने के लिए 
संगठित रूप अक्तियार कर लेते है। उदाहरण के लिए, भारत में उन्‍्मीसवी सदी के 
भध्यकाल में अमेक राष्ट्रवादी स्थानीय संगठन बने हुए होने पर भी राण्ट्रीय कांग्रेस के 
रूप में राजनीतिक दल का उदय ]885 में तब ही हुआ जब डाक, तार, रेल और संचार 
के अन्य साधनों का व्यवस्थित्त विकास हो गया था । 

संचार व यातायात के साधनों के विकास से राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्र की परिसर 
(9०पं॥०५) तक पहुंच बढ जाने के कारण इससे प्रभावित स्थानीय अभिजन, केन्द्रीय 
अभिजनो से सहयोग करने के लिए या उनका विरोध करने के लिए दलों के रूप में 
संगठित हो जाते है। इससे राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि तथा राजनीतिक प्रक्रिया में 
हस्तक्षेप करने की गति प्रवल होती है। इस प्रकार के हस्तक्षेप के अवसर प्राप्त करने 
के लिए प्रभाव जुटाना आवश्यक होता है। यह प्रभाव जुटाने का प्रयास दसो के निर्माण 
का कारक बेसकर दलों को विकसित करता है । 


०३, ४. 7956६ रब 5, २१०७८११ [8 ), #मर)' 32'मद्त5 बवर्च गटर 44.एफ्रात्ाक 
फैल्ज ४०४, छाटट ९7८६४, 967, 
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ओऔद्योगीकरण राजनीतिक दरों के निर्माण में एक अन्य प्रदार शी भरूमिशा भी 
निभाता है। औद्योगीझरण से शहरों ये गांवों का भेद उभर बाता है। ग्रामीण क्षेत्रों डी 
हर ओयो गरिक राख में ग्रतिक्रियारमक अनुकिया ((३०४५४ 75०52) गंदेरी संगठनों 
फे विरद रही है। राष्ट्रीय विकास के विस्थापक परिणामों का ग्रामील प्रत्युत्तर, राज- 
मीतिक दर्तों के रूप में संगठित होने पर ही सम्मय है। थतः विकास के प्रिषामस्वहप 
शहरी य प्रामीष द्वित-पिभेद उत्पस्त ह्ोड़र राजनौतिझ दल्तों के गिर्माण का मार्ग घोल 
देते हैं। भारत में स्वतप्न पार्टी य भारतीय साम्ययारी दस (टाथ) दोनों हो राष्ट्रीय 
विकास के विस्थापक परिणार्मों के कारण प्रामीण अनुक्रिया के संगठित अ्तिनिध्नि डे 
रूप में निमित हुए थे । 
पीटर मर्गेल! ने राजनीतिक द्लो की उत्पत्ति का एड भौर सिांत मदृत्त्यपूर्ण माना 
दे। सिपसेट धोर जोन सिम्ज द्वारा प्रतिपादित राजनीति के सामाजिक आयार को 
ध्यान में रखते हुए उगने राजनीतिक प्रतियोगिता के प्रतिमान निर्धारण में सामाजिक 
समूहों को अत्यधिक महृत्त्वपुर्ण बताया दै। इस आधार पर मल ने राजनीतिक दर्तों 
की उत्पत्ति का सामानिक सामूहिक सिरांत (००3 8700ट्ञ08 2००४) प्रतिप्रादित 
फिया है। उनके अनुसार समाज की समूह रचना, राजनीतिक दलों फी उत्त्तिय 
विकास की महत्त्वपूर्ण नियामरु द्वोती है। उदाहरण के लिए, एकवर्गी या बहुत कुछ 
समझूपी समाज में होने पर ऐसी द्िदलीय व्यवस्था विकसित द्वोती है मिम्तमे राज- 
नीतिक सत्ता हस्तान्तरण की सम्भावनाएं बहुत अधिए द्वोतो हैं। पलिटेन थ अमरीका में 
दल व्यवस्पा की विश्येप प्रकृति रामाज की समरूपता के जाधार पर ही समझी जा सकती 
है। इसी तरह, भारत, श्रीलंका, फ़ास, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान, जमली हूस व चीन 
में दलों की प्रकृति सामाजिक समूही सिद्धान्त के आधार पर ही स्पष्ट की जा 
सकती है। 
राजनीतिफ दलों की उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्‍न सिद्धान्तों के वियेचन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का केवल एक कारण भी ही सकता है भौर एक 
साथ अनेक कारण या तथ्य भी उनकी उत्पत्ति में सहायक हो सकते हैं। इसी तरह, 
एक सी परिस्थितियों वाली विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाओं में दलों की उत्पत्ति के एक 
से कारण हों यह भावश्यक नही है। उदाहरण के लिए, वर्मा, वंगलादेश व पाकिस्तान 
में नये दलों की उत्पत्ति के अलग-अलग कारण रहे हैं। यथपि इन तीनों राज्यों में से 
प्रत्येक में एक़ समय, समान परिस्थितियां--संनिक तानाशाही विद्यमान रही है। अवः 
राजनीतिक दल कई तथ्यों और अनेक शतितयों के सम्मिलित प्रभाव से भी उत्पन्न ही 
सकते हैं या घटना व आवश्यकता विशेष के कारघ भी अचानक बन सकते हैं । 


+े 
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दल प्रणालियां--अर्थ व वर्गीकरण 
(ए#एएए् 5१शह8ध३-5६४्राएरए #र0 ट2.6586छ0#770778) 


राजनी तिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली, उनकी संरचनाओं और इन 
संरचनाओं को निर्धारित करने वाले कारकों से निरूषित होती है। इस आधार पर एक- 
दलीय व्यवस्थाओं व दो या बहु-दलीय व्यवस्थाओं में कोई विशेष अन्तर नही रह जाता 
है। गहराई से देयने पर विभिन्‍न प्रकार की दल व्यवस्थाओं में दलों के द्वारा किये जाने 
वाले कार्य व राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति मे उनकी भूमिक्ता मोटी 
समानता रफती है । भतः दल प्रणाली दो या दो से अधिक देलों का स्वतन्त्त व खुले 
चुनावों में प्रतियोगी होना है, सही प्रतीत नहीं होती है। यह्‌ व्याउ्या इस बात पर 
आधारित है कि दो या अधिक दलों के प्रतियोगी नहोने पर राजनीतिक प्रक्रिया के 
प्रकटीकरण में मौलिक अंतर आ जाता है। इस कारण, अनेक विद्वान एक दल वाली 
व्यवस्था को, दलीय व्यवस्था में सम्मिलित नही करते है । हेरी एक्सठीव ते इम्टरमेशनल 
इनसाइकवलोपीडिया ऑफ दो सोशल साइंसेज पुस्तक में अपने एक लेख “पार्टी सिस्टम! मे 
इसी मत की पुष्टि करते हुए लिखा है, “हम एक दल व्यवस्था की अवधारणा को लें तो 
सद्दी भर्थों में ऐसी कोई व्यवस्था नही हो सकती । अगर दल व्यवस्था का अर्थ निर्वाचन 
प्रतियोगिता प्रक्रिया में दतीय इकाइयों की अन्त-फ्रिया है तो एक दल व्यवस्था का विचार 
बेहुदा है क्योकि केवल एक ही दल में प्रतियोगिता या अन्तःक्रिया नहीं हो सकती । 
दल प्रणाली का उपरोक्त अर्थ अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया 
है। उनके अनुसार एक दल वाली शासन-व्यवस्थाओं मे भी निर्वेचित प्रतियोगिता होती 
है। डुवरजर के अनुसार नाजी जमेनी, फासिस्ट इटली, सालाजार के समयमे पुतंगाल 
तथा 923 से 950 तक टर्की मे एक देल के होते हुए भी निवर्चिन प्रतियोमिता का 
अभाव नहीं था| कोलमैन ने भी दल व्यवस्था में सख्या का आधार अस्घीकार करते हुए 
नाइजी रिया, घाना, सोमालिया, रोडे शिया और नागालँण्ड को एक से अधिक दलो के 
प्रतियोगी होने पर भी उन्हें एकदलीय प्रणाली में सम्मिलित किया है। ब्लेंकस्टीन इसी 
तरह मेविसको को एकदलीय व्यवस्था वाला राज्य मानते है। अतः दल व्यवस्था न 
संख्यात्मक लक्षण से परिभाषित की जा सकती है और न ही इसका निर्वाचन प्रतियोगिता 
के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। दल व्यवस्था का आजकल व्यापक अर्थ में 
प्रयोग किया जाता है। इसमें दलो की संख्या, संरचना, विचारधारा, उनकी पा रस्परिकता 
इत्यादि अनेक लक्षणों का आधार लिया जाने लगा है। दल व्यवस्थाओं के वर्गीकरण- 
आारों के विवेचन से दल व्यवस्था का अथे और भी स्पण्ट हो जाएगा। अतः हम दल 
व्यवस्थाओों के विभिन्‍न आधारों का उल्लेख करके विभिन्‍त दल व्यवस्थाओं के अन्तर 
समझने का प्रयास करेगे। सके दलों 
ला पालोस्वाराए ने दल व्यवस्था के प्रकार का निर्धारण करते समय राजनीतिक दलों 
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के निम्नलियित लक्षणों का संदर्भ आवश्यक गाना है--- 

() राजनीतिक दल की विशेषताएं ब लक्षण, 

(2) दलों के पारस्परिक सम्बन्ध, 

(3) दल या दलों का समाज के नन्‍्य वृत्तों ((०0075) से सम्बन्ध, मौर 

(4) दलों की क्रियान्यवयता को श्रभावित करने वाले तत्त्व 

दल व्यवस्थानों को इस भाघार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ता पातोस्वाण 
तथा माइसन वीनर मे इसी आधार को तेकर दल व्यवस्थाओं की दो मोटी श्रेणियों का 
उल्लेय किया है । उनके अनुसार दल व्यवस्थाओं को दो प्रकार--प्रतियोगी दल ब्यव- 
स्थाएं व अप्रतियोगी दल व्यवस्थाएं-- की माना जा सकता है। 

हेरी एक्सटीन)१ ने दल व्यवस्थाओं के तीन तियामक प्रमुय माने हैं) उसके अनुसार 
किसी दल को केवल संदया के आधार पर किसी दल व्यवस्था में रप़ना उपयुक्त वही 
है। इसो तरह वह केवल निर्वाचन प्रतियोगिता को भी दलों को, दल व्यवृत्त्याश्रो मे 
वर्गोक्षत करने का ठोस आधार नहीं मानता है । उसके अनुगार दलों को दल व्यवस्याओं 
में वर्गीकृत करते समय निम्नलिसित बातों का भाधार रखना अधिक तर्कसंगतत है-- 

(!) क्ामात्य राजनीतिक व्यवस्था व उसकी उ५-सं रचनाएं, 

(2) सामाजिक, संरचना व संस्कृति, बोर 

(3) स्वयं दल का इतिहास । 

एक्सटीन की मान्यता है कि दल व्यवस्याओं को, राजनीति की व्यापक बोर उसके 
अन्य पहलुओं के प्रति उतकी अनुक्रियात्मकता के सन्दर्भ में दी समझा जा सकता है। 
इसी तरह दल व्यवस्थाओं को, सामाजिक-सांस्कृतिक शवितयों के राजनीतिक संयुवतक 
के साधन के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक दल का अतीत भी उसके दल 
व्यवस्था विशेष में रखने का आधार वनायर जा सकता है। लम्बे अतीत वाले राजनीतिक 
दल की गतिविधियां थ्तीत के सन्दर्भ से नियमित रहती हैं। ऐसे दल का कार्ये मार्ग 
बहुत कुछ निश्चित रहने के कारण दिशा निर्देश की क्षमता श्रत्वुत कर देता है। इस 
प्रकार, एक्सटीन ने दल व्यवस्थाओं को अत्यधिक व्यापक सदर्भू मे रखकर ही वर्गीक्षत 
करने का सुझाव दिया है। हि 

सारटोरी”'४ ने भी दल व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में केवल संख्या ही के आधार की 
आंतिवूर्ण कहा है । उसने दलों के वर्गीकरण मे, इनके वैचारिक फासले, वैचारिक उम्रता 
तथा सत्ता काल या उनके सत्ता में आने की सम्भावना को ध्याव में रखने की बात कही 
है । उसके अनुसार दल व्यवस्था के रूप का निर्धारण करते समय दलों की संख्या को 
आधार छोड़ा नहीं जा सकता है, परन्तु केवल संख्या का ही आधार लेना ग्रुमराह होना 
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है। अतः उसने दल व्यवस्थाओं का वर्गोकरण करने के लिए ब्विमुखी आधार प्रतिपादित 
किया है। यह व्रिमुखी आधार है-. 

() राजनीतिक दलों की संड्यां, 

(2) दलों की विचारधारा की प्रकृति, और 

(3) दलों में विबण्डन की मात्रा (987रथयाआ/0॥) 

सारदोरी दल प्रणालियों के वर्गीकरण में संख्या के आधार को अ्रान्तिपृर्ण मानकर भी 
इस आधार को त्यागने से इनकार करता है। उसका कहना है कि दलों की संख्या अपने 
आप में दलों के लक्षण प्रकट करने वाली है। अतः इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। 
उदाहरण के लिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था में दो दलो का होना ही राजनीतिक 
व्यवस्था, राजनीतिक दलों तथा तिर्वाचन प्रणालियों के बारे में बहुत कुछ तथ्य प्रस्तुत 
कर देता है । 

ब्लोन्डेलः* ते भी दलीय प्रणालियों के वर्गीकरण के आधारों की चर्चा की है। उसके 
अनुसार भी केवल संख्या को देखकर किसी देश की दल प्रणाली के स्वरूप विधार॑ण का 
प्रयास अधूरा प्रयास है। वह दल प्रणाली के वास्तविक रूप, उसकी प्रकृति, उसके विकास 
को स्थिति तथा दलों के प्रतिमानित सम्बन्धों को वर्गीकरण के आधार मानता है, परल्तु 
उसकी मान्यता है कि दलों मे इतनी विविधताए व विचित्रताएं हैं कि केवल इन्ही आाधारों 
पर किया गया वर्गीकरण विशेष उपयोगी नही रहता है। इसलिए वह इन आधारों के 
साथ कुछ अन्य लक्षणों को भी जोड़ने की बात कहता है। उसके अनुसार निम्नलिखित 
तथ्य भी दल प्रणाली के प्रकार के नियामक होते है--- 

(१) राजनीतिक दलों की क्रिया-कलाप की दृष्टि से गणना और देश की राजनीति 
में उनकी भूमिका । 

(2) राजनीतिक व्यवस्था में दल की शक्ति, इस शक्ति के माप में दल की सदस्य 
संख्या, मतदान प्रतिशत और व्यवस्थापिका में उसे प्राप्त स्थानों की संख्या को भाधार 
बनाया जा सकता है। 

(3) दलों में विचारधारा सम्बन्धी अन्तर । 

(4) दलों के समर्थन का आधार। 

(3) दलों का संगठन । 

ब्लोन्डेल मे इन पांच तत्त्वों के आधार पर दल व्यवस्थाओं के पाच प्रकार माने हैं । 
यह है--एकदलीय, द्विदलीय, ढाई-दलीय, एक दस-प्रधान बहुदलीय, तथा बहुदलीय योग 
दल प्रणालियां । ब्लोस्डेल का यह वर्गीकरण विशेष परिशुद्धता युक्त नही है। इसमे बर्मा, रु 
चीन तथा मेक्सिको एकदलीय प्रणाली के वर्ग में ही रखे जाएंगे जबकि इन दीनोंद्वी “ 
राज्यों में दल की गतिचिधिया बहुत कुछ भिन्‍नता रखती है। ग 

दल-प्रणाली के अर्थ व दलों के दल-प्रणालियों मे वर्गीकरण के आधारों का 
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करते समय यह बात ष्ट््े जाती है ३ द्त व्यवस्था का सब बय॑ 

जा उक्त । इसी तरह रत व्यकत्था के पेगॉकिरण के. याधाते पर. भी विदनों में पक 
मतभेद विद्यमान हैं। अत: यहां 4 रजनी तिक दत्तों के ऊँछ अगुद पर्यीक्रिरण ही अल 
करना उपबुक्त रहेगा । 


एलेन बाल का वर्गीकरण (444 8०९ (598०५ प०्ण) 
चेन वासर० के, अनुसार, इत- डतियों $ई उोकरण सम्भव है | पाहे कोई के 
व्याकरण हैम प्रयोग # बाएं, इसमे जांच करने की वात पिफ्े इतनी है $- वह वर्गकिरप 
हमें ऐसे सामान्य निष्कफों र पहुचाए थी सही क पैपनाप्द हो; उसके अनुद्यर दत 
“यिवस्थाओं कै) चहत बड़ी पैंडया होल के कारण वर्गीकरक ३) कोई भी योजवा बितकुत्त 
करण कता 


पर्यीकिरण के ह पिचीदगिय+ अन्न होकी है देलों का ग्तियों के 

यंत होता गर पद्धति कार दल के था गण पर गहरा भाव आवक 8 पैक 

पैस्पष्ट पि आरबारा कक ऊैन्द्रीकृत, ललित राजन), देवीय पदक था 

'हवेलीय पदक कै अन्तर्गत अलग-अलग भाचरण होता है स्वाओं का 
हि 


गा | ये 
+ सेतरकताएं रद है। उपयोगी वयोकिर' क्रिया है। प के आधारों 
को व्यापक वे बुत बन ही चर्योकरण करना हीया। सेन का देखों की 
ज्या, उनकी 7वेथा उन; वाकत $- पनिश्चित क्षर लेक: 'दित देव 
व्यवस्थाएं बः (3) जस्प्रप्ट द्िदलीय 7०/58/2८. #० कद 
3)505), ट द्विशोय परड्तिया (क॥, ४ ॥% २ 25०.७७), (3) 
वह बहुदलीय त्त्यां ०४४७७ (0:98705, 35/व००७) स्वर बहु 
पेलीव पद्धति 39६, 4] 95८5), |&] दत परद्धतियां 
०णांतरव, > 85९८5 (6) एकदतीय वियां 42 &50००३७), 
(7) पैवधिक्वर) अदलीय पति, एव ४ 9) 


राजनी तिक दल॑ एवं दल पद्धतियां :: 839 


(।) अंस्पष्ट द्विदलोय पद्धतियों में दलीय विचारधाराओं पर कम दल दिया जाता 
है, अधिक्रमिक संरचना का अभाव और मतों को जीतमे के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया 
जाता है। इस पद्धति में दल केद्रीकृत होते है और कुछ श्रेष्ठजनों को आगे बढ़ाने के स्थान 
पर व्यक्तिगत गुणो पर आधारित ख्याति पर अधिक निर्भर रहते है। संयुक्त राज्य अम- 
हा तथा आयरलेण्ड की दलीय पद्धतियों को अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियां कहा जा सकता 

। 

, (2) सुस्पष्ठ द्विदलीय पद्धतियों मे दल अधिक केंद्रीकृत होते है। पश्चिम जर्मनी और 

आस्ट्रेलिया की संघीय पद्धतियो के अन्तगंत भी यही स्थिति है। वे दल, विशिष्ट धामिक 
जटिलताओं को लेकर वर्गों पर आधारित होने की प्रवृत्ति रखते हैं । इस पद्धति के अन्त- 
गत चुनावी लड़ाई में विचारधारा की टक्कर राजनीति को कुछ अधिक सरस बना देती 
है। इन पद्धतियों में संसदीय स्तर पर भल्पमत दलो का अस्तित्व अवश्य रहता है, किन्तु 
इन छोटे दलों के समर्थन सहित या बिना इनके समर्थन के, दो बड़े दलों मे से एक अपनी 
स्थिर सरकार बनाने मे सम होता है। आम तौर पर सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियों मे सर- 
कार अगले विधिक चुनाव तक या प्रधानमत्री के विधान मण्डल को भग करने के पक्ष में 
होने तक बनी रहती है। इस प्रकार पश्चिम जमंनी मे फ्री डे मोक्रेट्स, आस्ट्रेलिया में कंट्री 
पार्दी तथा ब्रिटेन में लिवरल पार्टी जैसी तीसरी पार्टियों के होते हुए भी इन देशों की 
द्विदलीय पद्धतियों के आवश्यक लक्षणों में गड़बड़ी पैदा नही हो सकी है। अतः श्रिदेन, 
पश्चिम जमेनी व आस्ट्रेलिया सुस्पष्ठ द्विदलीय व्यवस्थाओं के उदाहरण कहे जा 
सकते है। 

(3) क्ार्यवह बहुदलीय पद्धतियां वे दल पद्धतियां है जो दो से अधिक दल वाली होते 
हुए भी स्पष्ट द्विदलीय पद्धतियों के समान आचरण करती है--खास तौर से सरकारों 
की स्थिरता के सम्बन्ध मे । इस प्रकार स्वीडन तथा नावें मे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं 
जिनका विरोध उदारवादी, क्ृपक, अनुदारवादी, क्रिश्चियन पार्टियां जँसी कई केन्द्र से 
दाये की पार्थियां करती है पर बुनियादी स्थिति यह रहती है कि या तो सोशल डेमोफेटों 
की सरकारें बनती है, जिसे संसद में काम चलाने के लिए वहुमत प्राप्त हो जाता है अथवा 
सावें की तरह केन्द्र से दायें की पाथ्यों की स्थिर सम्मिलित सरकार बन जाद्नी है। भतः 
स्वीडन व नावें में कार्यवह बहुदलीय पद्धतियां कही जा सकती है। 

(4) अस्पिर बहुदलीय पद्धतियों में सरकार की स्थिरता का अभाव होता है। ऐसी 
पद्धतियों वाले राज्यो में सरकारे अधिकतर केन्द्र की पारियों के साथ साझेदारी से बनती 
हैं, जिनका विरोध दक्षिण और वाम की पार्टिया करती हैं। इस प्रकार की दल पद्धति का 
सर्वोत्तम उदाहरण इटली में मिलता है। इटली की संसद में कम से कम आठ पारियों 
का प्रतिमिधित्व रहता है और द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद से आज तक (977) कोई भी 
पार्टी बहुमत भें नहीं आ सकी है। भिश्चियन डेमोत्रेट दल सबसे बड़ा दल है। अतः 
यही सरकार बनाने वाली पार्टी रह गई है, जिसने 'दाईं” या “वाई” तरफ को झुकी हुई 
छोटी पार्दियों के साथ साझेदारी से इटली का शासन चलाया है ! ऐसी दलीय पद्धतियों 
बाल्ले राज्यो में सरकारों रा पतन जल्दी-जल्दी होता रहता है लेकिन एक सरकार के पतुकू 


रद अधि बोड़े सम में हद कार कक है बैपरी वर्कर वेग 
यज्स बैवंचती प्रकार, मिश्र पतन ने इसके ) (६ कि , की 
ग्ह्ह शक । 
. (5) न पदतिया | कोगितः घने की 


6) एकरलोय पदतियों क). ही परिभाषा फरना दुष्कर है । इस थ्रेषी के मिक र 
लेकर पेंजानिय/ पैक रक्े यु, सकते है| मिश्र के पमाजवारी संघ का निर्माण ऋतिकारी 
पटल कक हक रब हक मे क्के वा। ते: 

में एक है नते, तजानिया अफ्रोक) राष्ट्रीय, जज के अन्दर जे मे पीचतान ॥)२ चुनावी 
अतियोग्रिता के लिए इजाजत रहती ६, कीलिय एकदरत्तीय पद्धति का जदाहरप करा 
थे। सकता है। केक अुजीक के समय के वेयबा देश तथा वर्तमान के क्या भरी एकदवीय 
पदतियों $ खिय॑ मे क्षे रखे जाते है। इन ँदतियों के चुनावी अतियोदिता का इंतया 

करने 
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करण की बहुत बारीक योजनाओं के मुकाबले में मोटी या सामान्य योजनाएं इस कारण 
श्रेष्ठतर हो जाती है क्योकि, उनमें दल की संरचनाओं के गत्यात्मक पहलुओं का समावेश 
सम्भव होता है। इस प्रकार के वर्गकरण की योजना ला पालोम्बारा और माइनर बीनर 
के द्वारा प्रस्तुत की गई है। 


ला पालोम्वारा तथा वीनर का वर्गीकरण (.& एग०गर/शर शत जिणा 
फ़रद्याद्'५ 0]95श्नी९१४०ा) 
दल व्यवस्थाओं का वर्गीकरण कई अन्य आधारों पर भी किया जा सकता है। ला 
पालोम्वारा तथा माइरन वीनरः? ने दल प्रणालियों को चुनावी प्रतियोगिता के आधार पर 
वर्गीकृत किया है। इन्होंने उन राजनी तिक दलों को जो चुनावी प्रतियोगिता मे स्वतन्त्रता- 
पुरवंक सम्मिलित रहते हैं, प्रतियोगितात्मक दल पद्धति की श्रेणी में तथा उन दलों या दल 
को जिनमे ऐसी प्रतियोगिता का अभाव होता है, अप्रतियोगितात्मक दल पद्धति की श्रेणी 
में रखा है। इन दोनों प्रकार की दल पद्धतियों का पृथक-पृथक वर्णन इस प्रकार है-- 
(क) प्रतियोगी दल प्रणात्ियां ([॥6 ००गएथा।ए४ एश।५ 5परश०८॥8)--प्रतियोगी 
दल प्रणाली की व्यायया करते हुए ला पालोम्वारा तथा वीनर ने लिखा है कि “प्रतियोगी 
- दल प्रणाली में सत्तारढ़ दल या दलों का मिला-जुला गठवन्धन अपने आपको सरकार के 
नियंत्रक के रूप में रखने के लिए प्रतियोगी वातावरण मे संघपंशील रहता है। ऐसे 
वातावरण के लिए यह आवश्यक है कि जो सत्ता से बाहर है वे विना हिंसा का सहारा 
लिए, सत्ता के अन्दर वालों को संद्धान्तिक व विधिक रूप से हटा सके । भारत, मलेशिया, 
श्ौलंका, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया व पश्चिमी यूरोप के राज्यों में ऐसी ही दल 
प्रणाली पाई जाती है। प्रतियोगी दल प्रणाली मे सभी द्विदलीय व बहुदलीय पद्धतियां 
सम्मिलित होती है किन्तु बारीकी से देखने पर ब्रिटेन व अमरीका की ट्विदलीय पद्धति 
मे भी अन्तर दियाई देते हैं। अतः प्रतियोगी दल प्रणाली में भी अनेक प्रकार के दलपद्धति 
प्रतिमान पहचाने जा सकते है। 
ला पालोम्बारा तथा वीनर ने प्रतियोगी दल पद्धति का, दलों की आंतरिक विश्येपताओं 
तथा राजनी तिक व्यवस्था में सरकार पर नियंत्रण बनाएं रखने की विधि के आधार पर 
उप-पद्धतियों में वर्गीकरण किया है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलो के द्वारा 
सत्ता की अदल-बदल किस सीमा तक होती है इस आधार पर दल पद्धतियां दो प्रकार 
को मानी गई है। इन्होने यह दो पद्धतियां--उलठनीय दल पद्धतियां (एग्राएश्थ एक्नाफ + 
$५४६॥79) व आधिपत्ययी दल पद्धतियां (॥6807070 एशाओ 5पश८7०9) मौलिक 
बन्तरों वाली बताई है, किन्तु यह दोनों प्रकार की पद्धतियां, दो-दो रूप रख सकती है। 
दलों की आन्तरिक विशेषताओं के आधार पर इनमे से हर एक पद्धति में या तो विचार- 
धारा का प्राधान्य हो सकता है या फलमूलकता का जोर हो सकता है। अतः इन दोनों 
आधारों पर राजनीतिक दलों की प्रतियोगी दल पद्धतियों को चार प्रकार की उप-श्रेणियों 


ग्रगुठ्च्जा (4 0ए॥०्रशव ब4 'रनैआ०० शेंलंपद, 2०. ८म., 79. 334. 


+ वृकनात्यक क्ि एक बिक पस्वाए 

गीत ॥, जा: # बह चर प्रकार 7 वियां इंच का 

8 >गविपत्ययो-4च रिक इस १बविया (ः ५2 2 447००8०५॥) 
(2) यधिपत्यय). केक पडतिय ( 8०ए०॥८ १३७ ००॥०) 

3) ॥-केजारिक द्च्न मे लिया पा 7०००/०५/८ 4) 
(4) जउलरनीब- प्ैतक दा फदतिया (70:0५ शक 2१०8002४०) 
गययो-बंच पद्नतियां जिस्दत पद्ति मे केन्रीय वैत्ति विज्ञरयार 
को है पेवा पित्तारूढ दत्त देखो क- मिसला-बुछ्ा परह कमब) धि तक प्रकार र 

नियंत्र' है, ऐसी देते पद ञ्र ॥धिपत्यय). बचारि: स्व प्रदत्त कह जद 

है । £५३॥॥ पद्ध प्रच्ताहढ कादको गठवन्धन बार: चुनावी अतियोगि 

के करा भत्ता मे अपने बापको पाए रखने $) मक्पा के है । बमरीक् मे 

"श डीव (ए०, 4००) कर: गियर जीत (3४ ०८20) के गैंग ऐड) ॥ ० पद 
रहे +। वर; के बाद न क्री रायनोकि मं तिबरत 7 छाया 0 // 
अभी तक पाक मे डेमोकेटिक- पोशविस्ट का वन्नण तथा प्क्ता 
के बाद भारत मे विका30 कए वार सत्ता ३ हक, झतदेके 
की द्क डतियों $) आधिपत्यय). “बंच॥रक द्त्र को श्रेष) में 
भाधिपत्यय) फैलमूलक कल तियां-.ह इजक्े जैन्ीय श्रवृ 
चुकी रहती) है। इनमे प्रणनीतिक पेच सम्बी 
राजनीिक पल विकास के गये 
ढत्ों को तेजी से भागे 


बने रहते हैं वध 
हैं, क्योकि हैक) प्रदतियों मे 
र्प मे विभार। रा का अभाव 
से ॥932 पैक ऐसी है पद बन 
, बितियां-..0 ये १ 
कन्चु सत्ता मे देखो क) ल्डी- 
अद्धेतियों के चमा 


कैन्द्रीय च्ि विचारधारा के 
थे हे) रहती ह। रस प्रकार की 
विचारधारा वायामों कराकर: 
ऐैले अपनी) 
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सफते हैं । 

प्रतियोगी दल्ल पद्धति की इन उप-श्रे गियों से स्पष्ट होता है. कि राजनीतिक दल को 
यंचारिक, फलमूलक था आधिपत्ययी ओर उल्तटनोय प्रकृति हमे दलों की आधिक, 
सामाजिक 4 राजनीतिक पिकास में भूमिका समझाने मे सहायक होती है। अत. प्रति- 
योगी दत्त पद्धतियों के उपरोपत उप-विभाजन दलों की संरचना, दलों की का्यविधि व 
दततों के राजनीतिक व्ययस्पा से सम्बन्धों के बारे में व्यापक जानकारी देने वाले कहे जा 
खबते हैं। 

(पर) अप्रतिपोपी दल-प्रणालियाँ (॥0)6 ग०7-९०॥ए०घ४८ एथश६५ $3४0॥5)-- 
एकइलोय पद्रतियों में सामास्तया चुनावी प्रतियोगिता का अभाव रहता है। एक दल 
प्रतिमाय परिभाषा से ही आधिपत्ययी प्रकार का होता है, किन्तु यह सम्भव है कि 
मोजूदा एक दल परिस्यिति बन्तत. प्रतियोगी वन जाए। ला पालोम्बारा तथा वीनर के 
अनुपरार 'राष्ट्रीय एकीकरण फी स्वापना, अपेक्षाकृत आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास 
तथा अन्य मद्दृत्त्यपूर्ण समस्याओं ये मांगों के पूर्ण होने पर राजनीतिक आधुनिकौकरण की 
स्वाभाविक शवितयां कई यार एुक दल परिस्थिति मे प्रतियोगी दलों की अवस्था प्रति- 
स्पापित कर देती है, किन्तु एक दल पद्धतियों की सरचना, कार्यविधि तथा नेतृत्व 
इतना कठोर द्वोता है कि जन्‍्य दल को उत्पत्ति नही द्वोने दी जाती है। अत. अश्रतियोगी 
दल प्रणास्तियों में एक दस से अधिक दलों का होना ही विरोधाभास है। वंसे एक दल 
द्वोते हुए भी इन पद्धतियों में पर्याप्त अन्दर पाए जाते हैं। ला पालोम्बारा तथा वीनर ने 
अप्रतियोगी दल प्रणालियों में तोन उप-श्रेणियां करके इनको तीन प्रकार की माना है। 
यह ठोन प्रकार निम्न लिपित ई--- 

(१) एक दल निरंकुशता पद्धति (ण्राप्कूआ बधाणाध्थांथा) 

(2) एक दल बढुलवादी पद्धति (००-एज।9 फाणिशी४ा०े 

(3) एक दल सर्वाधिकारी पद्धति (07०9 09॥27आ) 

एक दल निरंकुणता पद्धति में, एक अयण्डित या एकाश्य (0०7०00०) विचारधारा 
आमुदो व असर्वाधिकारवादी दर 
है। इस प्रकार की दल पद्धति में . . ..-. . .. - मु 
के प्रति देशद्रोही तथा सुरक्षा व एकता के लिए खतरा कहकर दवा दिया जाता है। 
इस प्रकार की पद्धतियों में शाप्ट्र के गन्तब्य व आकांक्षाएं एक ही दल से तादार्मय 
रखती हैँ। सामान्यतया ऐसी दल पद्धति में दल व राष्ट्र का एक ही चमत्कारिक व्यक्ति 
द्वारा नियक्षण व निर्देशन होता है। प्रैको (700००) के समय स्पेन, एक्करूमा के समय 
घाना, दाइम ()|८09) के समय दक्षिण वियतनाम तथा वर्तमान समय से क्यूवा, वर्मा 
और माली जैसे देशों में एक दल निरकुशता पद्धति पाई जाती है | 

एक दल बहुलवादी पद्धति वाले देश अर्घ-निरंतुश ते हैं । इनमें एक ऐसा दल होता है 

जो संगठन में बहुलवादी दृष्टिकोण मे कठोर वैचारिक के स्थान पर तथ्यात्मक द ञन्य 
समूह को निष्ठुरता से खत्म करने के बजाय बपने में आत्मसात्त करने वाला होता है 
एक दल निरंकुशता पद्धति से यह दल पद्धति इस बात में भिन्‍्नता रखती है कि* 
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सकते हैं। 

+ *वियोगी दल पद्धति की इन उप-श्रे नियों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल की 
वंचारिक, फ़लमूलक या आधिपत्ययी और उल्नटनीय प्रकृति हमें दलों को आधिक, 
सामाजिक व राजनोतिक विकास में भूमिका समझाने से सहायक होती है । भव: प्रति+ 
योगी दल पद्धतियों के उपरोशत उप-विभाजन दसों को संरचना, दलों की कार्यविधिव 
दसों के राजनीतिक व्ययस्था से सम्वन्धो के बारे में व्यापक जानकारी देने वाले कहे जा 
सकते हूँ। 

(पर) अप्रतियोगी इल-प्रणालियाँ (7॥० प्रणान९०गराए्धा४९ छथ्था। 5५६४5) -- 
एकदलीय पद्धतियों में सामरान्तया चुनावी प्रतियोगिता का अभाव रहता है। एक दल 
प्रतिमान परिभाषा से हो आधिपत्पयी प्रकार का होता है, किन्तु यह सम्भव है कि 
मौजूदा एक दल परिस्यिति अन्त. प्रतियोगी वन जाएं। ला पालोम्बारा तथा वीनर के 
अनुवार *राष्ट्रीय एकोकरण फो स्थापना, बवेक्षाुत आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास 
पैथा अन्य महत्त्वपूर्ण समस्याओं ये मांगों के पूर्ण होने पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की 
स्वाभाविक शक्षियां कई बार एक दल परिस्थिति मे प्रतियोगी दलो की अवस्था प्रति- 
स्थापित कर देती है, किन्तु एफ दल पद्धतियों की संरचना, कार्यविधि तथा नेतृत्व 
इतना कठोर होता है कि अन्य दल फी उत्पत्ति नही होने दी जाती है। अत. अप्रतियोगी 
दल प्रणालियों मे एक दल से अधिक दलों का होना ही विरोधाभास है। वैसे एक दल 
दोते हुए भी इन पद्धतियों में पर्याप्त अन्तर पाए जाते हैं। ला पालोम्बारा तथा वीनर ने 
अप्रतियोगी दल प्रणालियों में तीन उप-श्रेणिया करके इनको तीन प्रकार की माना है 
यह तीन प्रकार निम्नलिपित है-- 

(।) एक दल निरक्ुशता पद्धति (णाल-फुआ/ ४०७॥०7/शाका) 

(2) एक दल बहुलवादी पद्धति (णा०-थ५ फौष्पशां50०) 

(3) एक दल सर्वाधिकारी पद्धति (0906-9५ [00॥थांथा) 

एक दल निरंकुशता पद्धति मे, एफ अखण्डित या एकाश्य (000]/00) विचारधारा 
भामुद्दी व असर्वाधिकारबादी दल सम्पुर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर आच्छादित रहता 
है। इस प्रकार की दल पद्धति में विरोधी सदस्यों को क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी निर्मिचों 
के प्रति देशद्रोही तथा सुरक्षा व एकता के लिए खतरा कहकर दवा दिया जाता है। 
इस प्रकार की पद्धतियों में राष्ट्र के गन्तव्य व आकांक्षाएँ एक ही दल से तादात्मय 
रखती हूँ। सामान्‍्यतया ऐसी दल्ल पद्धति में दल व राष्ट्र का एक ही चमत्कारिक व्यक्ति 
द्वारा नियंत्रण व निर्देशन होता है। फ्रैको (7800०) के समय स्पेन, एनक्रूमा के समय 
घाना, दाइम ()67) के समय दक्षिण वियतनाम तथा वर्तमाच समय में क्यूबा, वर्मा 
और माली जैसे देशों भे एक दल निरंकुशता पद्धति पाई जाती है । 

एक दल बहुलवादी पद्धति वाले देश अधे-निरंकुश होते है । इनमें एक ऐस। दल होता है 

जो संगठत में बहुलवादी दृष्टिकोण में कठोर वैचारिक के स्थान पर तथ्यात्मक व अन्य 
समूहों को निष्ठुरता से खत्म करने के बजाय अपने में आत्मसात करने वाला होता हैं। 
एक दल निरंकुशता पद्धति से यह दल्ल पद्धति इस बात में भिन्‍नता रखती है कि इसमे 
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बंचारिक दृष्टिकोध के बजाय वश्यात्मक दृष्टिकोण का अनुपालन होता है। मेँक्तिको, 
बैनेगल, आपवरी कौस्ट व केमीसन में ऐसी द्वी दस पद्धतियां वियमान हैं । 

एक दल सर्वाधिछार परद्धाति में राज्य एकाश्म दल के हाथ में यन्त्र मात्र होता है। 
इस प्रकार की पद्धति में दस एकाधिकारो द्वी नहीं द्वोवा है वरत समाज ही आपिद 
व्यवस्था वे सामातिक व्यवस्था के पुनगंटन के लिए प्ररम सत्ता का उपयोग भी करता है। 
इस द्वारा दी एक दंचारिक गन्तव्य की व्याख्या होती है। घीन, रूस, उत्तरो कोरिया 
बयूवी यूरोप के साम्यवादी दाम्यों में एक दस सर्वाधिकार पद्धतियां हैं। 

खा परालोस्वारा त्रवीतर ने दखे परद्धतियों का वर्गीकरण छरले समय हो दृष्टिदोन 
बपनाकर, दल पद्धतियों के वर्माक्रण क्रो यत्यात्मद बनाया है। उन्होंने राजनीतिक 
देखों को सामाजिक, क्र्थिक वे राजनीतिक परिवर्तनों की प्रश्या के प्रविद्धत के रूप में 
देखते दा प्रयास किया है। इवी ठरह उन्‍न्हंति राजनीतिक दर्सो की रायनीविश विक्रात्त 
करने वासी स्वतस्त्र सस्थागत ताकत दे रूप में रखते हुए वर्गीकृत किया है । इस कारप 
इसका बर्गीकिरण बधायंबादी, गत्यात्यकता शुक्त व व्यापकतम है, किन्तु इस वर्गीकरण 
में इतना अधिक सखी लापन है दि एक ही दल अतय-अलग परित्यितियों में अलग-अतय 
प्रकार की दल अ्रषाली में वर्यद्ित क्रिया था सकता है। वंसे कुछ विद्वानों झा कहना है 
कि ला पान्ोस्वारा तथा वीनर का वर्गीकरण इसी विश्येपता के कारण सर्वश्रेष्श बच जाता 
है। मह्‌ वर्गीकरण अग्रतियोयो दस पद्धतियों के दोन अ्रद्धार बनाऊर एक दत्त पद्धतियों में 
व्याप्त अन्तरों का अच्छा स्पप्टी करण भी कर देता है॥ अत: दल पद्धतियों छा यह वर्गी- 
करण संतोपजनक माना जा सहूवा है । 

दस पद्धतियों कै वर्षी करणों हे उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट द्वोवा है कि दत्त पदठियों 
की संद्या सासो बड़ो होने के कारस यर्मकिरण की छोई भी योजना बिलकुत सद्दी नहीं 
हो सकती है। वैसे भो दस पद्ध तियों झे कई वर्गोरुरध सम्भव हैं। चाह कोई नो अर्गोद्धरिण 


हम प्रयोग में लाएं इसमें जांच करने को बात 24५ 3 ड्िबह ८५ म्हप्े 
ठामान्य निष्फयों तक पहुंचाता दैधा नही यो 2 बच्दोंतः कि 
वर्गीकरण मोजताओं में आजकल कंबल दा 7 ही भाः 
जाता है। 
्‌ नह 
बजा 
ह्ण्डटा हु 
राजनी विक ब्यवस्पा में रा: 


संरचना, अस्य इसों ही +4०* 
दल के कार्यों मे कूमिका झा झ्वि 
नौविक दस ऐसा परिदस्ते दे 
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रफता है। यह एक ही साथ मध्यवर्ती, स्वतन्त्र या आाशित परिवत्यं के रूप में गत्यात्मक 
भूमिका निभा सकता है या इनमें से कोई एक भूमिका भी निष्पादित कर सकता है। 
राजनीतिक दल की परिवत्यं के रूप में इन तीनों भूमिकाओं का पृथक-पृथक वर्णन करके 
ही इस रूप में दल की भूमिका का सही मूल्यांकन किया जा सकता है-- 

() मध्यवर्तों परिवत्य फे रूप में दल फी भूमिका (0]४ ० 9००० एथाड 28 
शा गरलएटाधंा ३ एशांव0०)-- राजनीतिक दल मध्यवर्ती परिवत्ये के रूप में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा करता है। इस रूप में दल सरकारी तन्त्र तथा राजनीतिक समाज के बीच में 
आदान-प्रदान की कड़ी का काम करता है | यह समाज बौर सरकार को जोड़ता है। इस 
रूप में दल क्षेत्रीय हितों को एक-दूसरे के करोव लाते है, भोगोलिक दूरियों का निवारण 
करते हैं और कमी-कभो विभक्त कर देने वाली शासन संरचनाओं में सामंजस्य स्थापित 
करते हैं। राजनीतिक दल की इस रूप में भूमिका हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में 
रहती है। मध्यवर्ती परिवरत्मं के रूप में दल की भूमिका के दो पहलू होते हैँ। जब यह 
सत्तारूढ़ हो, तव इसकी भूमिका में उस अवस्था की भूमिका से थोड़ा अन्तर आ जाता 
है जब यह सत्ता से बाहर होता है पर मह अन्तर मात्नात्मक ही होता है, प्रकारात्मक नही 
हो सकता । मध्यवर्ती परिवत्य॑ के रूप में दल की तीन सामान्य भूमिकाएं होती है-- 

(।) दल सरकार की नीतियों की अपने समर्थकों व आम जनता के लिए व्याख्या 
करता है और सरकार के कार्यों के बारे मे जनता को समझाता है। 

(2) राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मागों को सरकार तक पहुंचाता है। 

(3) सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए लोकमत की परख मे लगा 
रहता है । 

अतः मध्यवर्ती परिवर्त्य के रूप में राजनीतिक दलों की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रहती है । यह सरकार और समाज के बीच की हर वात में दखल देने के साथ ही साथ 
मध्यस्थ भी बनते हैं। मध्यवर्ती परिवत्यें के रूप मे दलों की भूमिका को चित्न !7. मे 
घित्नित किया जा सकता है। 


राजनीतिक 
समाज 





चित्र 7.]. मे सरकार व समाज के वीच सम्पर्कंता का महत्त्वपूर्ण माध्यम राजनीतिक 
दल ही को बताया गया है। दल की मध्यवर्ती परिवत्यं के रूप मे भूमिका सर्वत्र सभी 
प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं मे पाई जाती है, किन्तु इस रूप में दल की भूमिका 


946 :; तुबवात्मक राजनीति एकं रायनीतिक संस्थाएं 


योकतांत्रिक पमाजों में अधिक अभावी रहती है। निरंकुश व पवाधिझासे राषनी लक 
“पवस्याओं के एक हू) दल के कारण प्रतियोगी सजनीति का यभाद़ होता है। अत: द्ल्न 
की मब्यवतों परिवत्तं के हुए में भूमिका उमर मात्र की ही (है जाती है। अतियोश) द्त 

9 भूमिक। विकर वन है । यहां तक 
कि कोई भी. पजनोतिक प्रक्रिया देल के सक्रिफ हस्तक्षेप के विन निष्पादित ही बह क्षे 

। 
(2) आदि तप रकत्ये के हप में दल करे भूमिका (ए०0 ० गाए क्षा।ए 4३4 
पकवान 7 2/390)--राजनी तिक देस शून्य मे का नहीं करते हैं । यह राज- 
गीतिक व्यवस्था में फयंरत्त रहते है पका कार्य सामाजिक, रायनीतिक, बधिक 6 
मास्कृतिक पयविरिण में ही संचालित होता है । बत: अधने चारों तरफ़ के वातावरण मै 
देन ने केक्‍ल अभावित होते है बरन उससे उनकी पतिविधिया बहुत अुछ सीमित के 
तती की ४ 


नियमित्त भी होती $ | कि शासन प्रकृति, समाज का स्तरप 
(४४46॥ ०40०.) का प्वि ? व्यक्तियों के चिंतन 7 को प्रभावित करने बता 
सा क्निति बित कानून, राज- 


ढ्ा य। कक व्‌ 
वीतिक दल को माधित परिवत्य के रूप में ही भूमिका निभाने के लिए चारों तरफ है 
देवाते रहते हैं। भाषित प्रिवत्ये के झ्प में हर राजनीतिक दल बिम्नलिबित भूमिका 
निभाता है ; (7) राजनीतिक प्रमाण की संरचना ने बमाज के संस्कृतिक अतिमान को 
अभावित करने चाती राजनीतिक अक्रिया को जोड़ना, सरस करना और स्थिर वनाना। 
(गे) समाज की संरचनाओं वे उप-व्यवस्थाबं के पमन्‍्वय स्थापित करना। (3) वर्या- 
वरण में होने वाले परिवत्ंतरों के अनुरूप अपने को दालते हुए समान की सम्पूर्ण समरह 
अवस्था के अनुमूलन मे पोग देवा । माश्रित परिवत्य के जप में दलो की भूमिका को चित्त 
कया जा सकता है। 





विक्न 47.2. कफ रत को आधित परिवत्य के रूप मे भूमिका 
47.2 में राजनीतिक रस एक तरफ तो परकार के झसत तथा दृूबरी तरफ 
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समाज की व राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं के ऊपर आश्रित होकर ही सक्तिय 
रहता है । इस रूप में दल अपने कार्यों व भूमिका में आश्रित ही रहता है। वह दृर स्तर 
पर नियमित व प्रतिवन्धित रहकर ही सक्रिय द्ोता हे । 

(3) स्वतन्त्र परिवर्त्य फे रूप में दल की भूमिका (२०१९ ० फ॒णापंठ्कां एक्षए 5 
बाप 4४0०9०7427६ शघयंव9/0)--राजनी तिक दल अत्यधिक एकीकृत उप-संस्क्ृति के 
रूप में भी देखा जा सकता है। इस रूप में दल सम्पूर्ण समाज का नियामक बन जाता 
है। मौलिक तथा गत्यात्मक ताकत के रूप में राजनीतिक दल सामाजिक व राजनीतिक 
व्यवस्था को नियन्द्रित करने की अवस्था में होने के कारण इन दोनो से स्वतन्त्त बन 
जाता है । द्विदलीय व बहुदलीय प्रणालियों में दलों का प्रभाव व भूमिका कई शवितयों 
ब थिचावों से सीमित रहती है, किन्तु एकदलीय पद्धति भे ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता 
है। अतः स्वतन्त्न परिवत्यं के रूप मे राजनीतिक दल, विचारधारा कार्यक्रम की रूपरेखा 
के अनुसार न्‍्यायोचित समाज की स्थापना करने के लिए समाज व सरकार दोनों का ही 
नियन्त्रक, निर्देशक व मिरीक्षक रहता है। इस रूप मे दल की भूमिका निम्न प्रकार की 
रहती है---(:) समाज व सरकार, दोनों का निर्देशन करना व उन पर नियन्त्रण 
रखना। (॥) विचारधारा के अनुसार सम्पूर्ण संस्थात्मक व्यवस्थाओं को ढालना। 
(॥॥) कार्यक्रम की क्रियान्विति में आने वाली सभी प्रक्रियात्मक व संरचनात्मक बाधाओं 
को दूर करना । | 






राजनीतिक 
दल 






लि गजनी तिक समाज 





(राजनीतिक समाज की सरकार से सम्पर्कता का मार्ग ) 
चिन्न 7.3. राजनीतिक दल की स्वतन्त्न परिवर्त्य के रूप में भूमिका 


... स्वतस्त्र परिवर्त्य के रूप में राजनीतिक दल सभी प्रकार के नियन्त्रण से मुक्त रहता है 
तथा समाज व्यवस्था व शासन तन्‍्त्र को पुरी तरह से नियन्त्रित व निर्देशित करता है। 
,इस रूप में इसकी भूमिका सर्वाधिकारी शासन-व्यवस्थाओं में ही सम्भव है। इन 
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स्यूमन के अनुसार बधिनायकवादी दल बाहर से लोकतांत्रिक दलों से भिन्‍न नहीं 
दियाई देते हूँ। उनके सिद्धांत और कार्य तोकतांबिक धारणा लिये रहते है। वे भी यही 
कार्य करते है। सर्वाधिकारी दस भी अस्त-व्यस्त जन-इच्छा को संगठित करने, व्यक्तियों 
को समूह में आवडध करने, जनमत तथा शासन को जोड़ने वाली कड़ी का उत्तरदायित्व 
निभाने व इसके साध दवी नेताओं के चुनाव की व्यवस्था करने का कार्य करते हैं, परन्तु 
न्यूमैन फा कहना है कि इतना होते हुए भी, नेताओं व अनुयायियों की उनकी अवधा- 
रणाओं को लोकतांत्रिक पारणाओं से पुर्ण प्रतिकूलता के कारण इन कार्यों का अं आधार- 
भूत स्प से बश्ल जाता है। अतः सर्वाधिकारों दल-- () जन-इच्छा पर एकाश्म 
नियंत्रण, (2) व्यक्तियों पर एकरूपता का लादना, (3) समाज व राज्य के मध्य सम्पर्क 
के लिए केवल मात्त ऊपर की ओर से एकतरफा प्रचार व निर्देश एवं (4) नेताओं 
के चुनाव का कार्य करते हैं। यहा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि सर्वा- 
धिकारी दल मोटे तोर पर वही कार्य करते है, जो लोकताब्विक व्यवस्था में दलों के 
द्वारा सम्पादित होते हैं । अग्तर फेवल कार्य-विधि, कार्यक्षमता तथा कार्य उद्देश्यों का 
होता है। यह अन्तर तो लोकतात्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं मे भी पाए जाते हैं। 
उदाहरण के लिए, नेताओं का चयन द्विदलीय, बहुदलीय या एकदलीय आधिपत्य 
व्यवस्थाओ में पर्याप्त अन्तर रपता है। अतः हम न्यूम॑न द्वारा दोनों प्रकार की दल 
व्यवस्थाओं के कार्यों के अलग-अलग वर्मीकरण से सहमत नही हो सकते । दलों के 
कार्य, हर राजनीतिक परिश्यिति में कम या अधिक होते रहते हैं। भत' हमे दलों के 
केवल ऐसे कार्यों की चर्चा करनी है जो हर व्यवस्था, परिस्थिति व अवस्था मे दलों के 
द्वारा किए जाते हैं। स्‍ 
ला पालोम्बारा ने अपनी पुस्तक पोलिडिफ्स विवइन मेशस्सः! मे राजनीतिक दलों के 
निम्नलिखित कार्य बतलाए हैं--- 
() नेताओं की भर्ती और समाजीकरण । 
(॥) राजनीतिक पहचान व मतो को संरचनात्मक रूप देना 
(॥) सरकार बनाना । 
(५) संघटन, सोदेवाजी व एकीकरण करना । 
राजनीतिक दलो के इन कार्यों को लेकर विद्वानों मे अधिक मतभेद नही है। सभी 
राजनीतिक दल कम या अधिक मात्ता में यह कार्य करते है। किन्तु राजनीतिक दलों 
के कार्यों को ला पालोम्वारा ने क्रेवल राजनीतिक कार्यों तक सीमित रखने के बजाय 
वैयापक संदर्भ प्रदान किया है। इसी तरह, वह दलों को हज परिधि मे ही 
सक्रिय नही मानता है। उसका कहना है कि विविध परिस्थितियों में अतेक राजनीतिक 
दल विधिक ढाचे का उल्लंधन हो मही करते अपितु उसके प्रतिकूल कार्य भी करते 
हैं। अतः राजनीतिक दलों के कार्यों को औपचारिकता के आवरण में ही देखना पर्याप्त 
नही है। राजनीतिक दलों के राजनीति को कलुषित बनाने वाले कार्यों से बेघर नहीं 
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व्यवस्थाओं में राजनोत्रिक दत्त ही राजनीतिक सेतना का केन्द्र द्वोता है। सारी सज- 
नीतिक सक्रियता दल के माध्यम से गुजरतो है ओर पढ़ी शासन तया जोइन्तोड़ रा 
उपकरण होता है । अतः स्वतन्त्न परिवत्य॑ के रूप में दल की भूमिका ते केवल व्यापक 
होती है अपितु एकाधिकारी व व्यवित्गत तथा सामाजिक यतिविधि के सभी पहलुओं को 
नियन्त्ररु भी होती है । 
विभिप्न परिवत्यों के रूप में राजनीतिक दलों की भूमिका के विवेचन से मह स्पष्ट 
होता है कि दल अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, स्व 
दल्लों की संरचनाएं तथा शासन ढांचे की विशेषताएं राजनीतिक दलों के कार्यों को 
नियामक होती हूँ, किन्तु राजनीतिक दलों के कुछ कार्य ऐसे हैँ जो इन सबसे प्रभावित 
रहते हुए भी हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में इनके द्वारा निष्पादित हूते हैं। हम 
यहां राजनीतिक दसों के ऐसे ही सामान्य कार्यों का उल्लेय कर रहे हैं। 
रावर्ट सौ० बोन!१ ने राजनीतिक दलों के व्यापक कार्यों की चर्चा को है। उसके 
अनुसार हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्या में राजनीतिक दल सक्रिय रहते हूँ। यह 
सामान्यतया हर राजनीतिक व्यवस्पा में एक द्वी प्रकार के विचारों वाले व्यक्तियों के 
व्यवध्यित ढंग से संगठित होने का साधन अ्रस्तुत करते हैं। बोन राजनीतिक दलों के 
कार्यों में (3) संगठन, (॥) मांगों के व्यवस्थित सं घोघन, (4॥) नेताओं को भर्ती, (49) सत्ता 
का वेधीकरण, (५) नीति का नि्धरिण, (७) घासन उत्तरदायित्व, और (४) आप 
निकीकरण के कार्यों को प्रमुय मानते हैं। उसके अनुसार दर प्रकार को राजनीतिक 
व्यवस्था में राजनीतिक दल कम या अधिक मात्ता में यह कार्य करते हुए पाए जाते हैं। 
लोकतां ल्विक राजनीतिक समाजों में राजनीतिक दलों के यह कार्य चुनावी प्रतियोगिता 
के अवसरों पर ही अधिक व्यावहारिक बनते हैं, किन्तु निरंकुश व सर्वाधिकारी राज॑- 
नीतियों में तो दल हर समय इन कार्यों को व्यवहार में निरन्तर करते रहते है। 
राजनीतिक दलो के कार्यों के बारे मे न्यूमेनः* भी राबर्ट सी० बोन से मिलते-जुलते 
विचार रखता है। किन्तु उसके अनुसार अ्जाता ब्विक राजनी तिक व्यवस्था में राजवीतिक 
दलों के कार्य निरंकुश व सर्वाधिकारी शासम-्ब्यवस्थाओं मे उनके कार्यों के समान नहीं 
हो सकते । सर्वाधिकारी शासनों मे दल का एकाधिकार होने के कारण न केवल 
उसकी कार्य शैली में अन्तर आता है वरन, उसकी कार्यक्षमता की असीमता के कारण 
उसके कार्य भी भिन्न हो जाते हैं। अत. वह लोकतात्विक राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
शाजनीतिक दलों के कार्यों को सर्वाधिकारी शासनों में उनके कार्यों से पृथक मातकर 
इनका अलग-अलग विवेचन करता है। उसके अनुसार लोकतां तिक व्यवस्थाओं में राज- 
नीतिक दल-- (3) अस्त-व्यस्त एवं बिखरी जन-इच्छा को संगठित करने, (॥) नागरिकों 
को राजनी तिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से शिक्षित बनाने, (॥8) शासन और जनमत को 
जोड़ने वाली कड़ी का प्रतिनिधित्व करने एवं (५) नेताओं के चुनाव का कार्य करते हैं । 
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न्यूमन के अनुसार अधिनायकवादी दल बाहर से लोकतांत्विक दलों से भिन्‍न नहीं 
दिखाई देते हैं। उनके सिद्धांत और कार्य लोकतातन्निक धारणा लिये रहते है। वे भी यही 
कार्य करते है। सर्वाधिकारी दल भी अस्त-व्यस्त जन-इच्छा को संगठित करने, व्यक्तियों 
को समूह में आवद्ध करने, जनमत तथा शासन को जोड़ने वाली कड़ी का उत्तरदायित्व 
निभाने व इसके साथ ही नेताओं के चुनाव की व्यवस्था करने का कार्य करते है, परन्तु 
न्यूमैस का कहना है कि इतना होते हुए भी, नेताओं व अनुयाय्रियों की उनकी अवधा- 
रणाओं की लोकतात्िक घारणाओं से पूर्ण प्रतिकूलता के कारण इन कार्यों का अर्थ आाधार- 
भूत रूप से बदल जाता है। अतः सर्वाधिकारी दल-- () जन-इच्छा पर एकाश्म 
नियंत्रण, (2) व्यक्तियों पर एकरूपता का लादना, (3) समाज व राज्य के मध्य सम्पर्क 
के लिए केवल मात्न ऊपर की ओर से एकतरफा प्रचार व निर्देश एवं (4) नेताों 
के चुनाव का कार्य करते हैं। यद्दा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि सर्वा- 
घिकारी दल भोटे तौर पर वही कार्य करते है, जो लोकतात्निक व्यवस्था में दलो के 
द्वारा सम्पादित होते है । अन्तर केवल कार्य-विधि, कार्यक्षमता तथा कार्य उद्देश्यों का 
होता है। यह अन्तर तो लोकतांत्निक राजनीतिक व्यवस्थानों मे भी पाए जाते है। 
उदाहरण के लिए, नेताओं का चयन ट्विंदलीय, बहुदलीय या एकदलीय आधिपत्य 
व्यवस्थाओं मे पर्याप्त अन्तर रखता है। अतः हम न्यूम॑न द्वारा दोनों प्रकार की दल 
व्यवस्थाओं के कार्यों के अलग-अलग वर्गीकरण से सहमत नहीं हो सकते । दलो के 
कार्य, हर राजनीतिक परिस्थिति में कम या अधिक होते रहते हैं। अतः हमे दलो के 
केवल ऐसे कार्यों की चर्चा करमी है जो हर व्यवस्था, परिस्थिति व अवस्था में दलों के 
द्वारा किए जाते हैं। रे 
ला पालोम्बारा ने अपनी पुस्तक पोलिटिक्स बिदइन नेशन्स” में राजनीतिक दलों के 
निम्नलिखित कार्य बतलाए है--- 
()) नेताओं की भर्ती और समाजीकरण । 
(॥) राजनीतिक पहचान व मतों को सरचनात्मक रूप देना। 
(४॥) सरकार बनाता । 
(९) संघटन, सोदेबाजी व एकीकरण करना। 
राजनीतिक दलों के इस कार्यो को लेकर विद्वानों मे अधिक मतभेद नहीं है। सभी 
राजनीतिक दल कम या अधिक माता में यह कार्य करते है। किन्तु राजनीतिक दलो 
के कार्यों को ला पालोम्बारा ने केवल राजनीतिक कार्यो तक सीमित रखने के बजाय 
व्यापक सदर्भ प्रदान किया है। इसी तरह, वह दलों को केवल कानूनी परिधि हे द्दो 
सक्रिय नही मानता है । उसका कहना है कि विविध परिस्थितियों में अनेक राजनीतिक 
दल विधिक ढांचे का उल्लंधन ही नहीं करते अपितु उसके प्रतिकूच कार्य भी करते 
हैं। भतः राजनीतिक दलों के कार्यों को औपचारिकता के आवरण में हो देयना पर्याप्त 
नही है। राजनी तिक दलों के राजनीति को कलुपित बनाये वाले कार्यों से बेघबर नद्दी 


अज0च्छत 7.4 एच0ण०8४७, कक. दॉ+ 22- 5443-53. 
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रहा जा सकता । ला पालोम्वारा ने राजनीतिक दलों के कार्यों के इस पहलू पर 
अधिक बल नहीं दिया है । आधुनिक दल विशेषकर विकासशील राज्यों में, राजनीतिक 
प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने ओर स्थिर बनाने के कार्य के साथ ही साथ इसे तोड़ने, 
पेचीदा बनाने व उसमें अस्थिरता लासे का कार्य भी करते रहते हैं। अतः राजनीतिक 
दलों के कार्यों में इस प्रकार की गतिविधियां भी सम्मिलित की जानी चाहिए। आज 
राजवीतिक दल एक “शक्ति संरचना तथा राजनीतिक व्यवस्था की आधारभूव उप- 
व्यवस्था बन गये हैं। इनके कार्यों का विवेचन करते समय इन लक्षणों को ध्यान में 
रखना आवश्यक है। इस प्रकार, राजनीतिक दलों के कार्यों को स्वयं राजनीतिक दल, 
समाज, समूह व्यवस्था तथा शासन ढांचे के संदर्भ में ही देखना अनिवाय हो जाता है। 
इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम इनके निम्नलिखित कार्यों को सवंत्त सभी प्रकार 
की राजनीतिक व्यवस्थाओं में निष्पादित मान सकते है। 


नेताओं की भर्ती व चयन (49० ए८्थणपाथा: धा0 8000०४००७ ०.०४४४9 

राजनीतिक समाज का सुव्यवस्थित संचालन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की 
आवश्यकता होती है जो जन समुदाय के बहुत बड़े भाग द्वारा समर्थित रहे। इस प्रकार 
का जन-समर्थन न केवल लोकतंत्र व्यवस्थाओं में ही आवश्यक है वरन सर्वाधिकारी 
शासनों के लिए भी अनिवाये है। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न सरकारी 
पदों के नेतृत्वकर््ताओं को भर्त्ती व घयन को व्यवस्था करनी द्वोती है। राजनीतिक दल 
इसकी संस्थागत सुविधा व साधन उपलब्ध कराते है। करोड़ों व्यवित्त अपने में से द्दी 
तेताओं का चुनाव करने के अधिकार का व्यवहार में उपयोग करें तो सेद्धातिक दृष्टि से 
यह सम्भव होते हुए भी व्यवहार में असम्भव होगा तथा एक स्थिति यह भी हो सकती 
है कि उतने ही नेता बनने के प्रत्याशी हो जितने नेता चुनने वाले। इस अवस्था में 
नेताओं की भर्ती व चुनाव फा कार्य अरुस्भव हो जाएगा। राजनीतिक दल इस रिंिति 
में नेताओं की भर्ती का एक मात्र माध्यम बन जाते है । 

नेताओं की भर्ती व चयन में दो पेचीदग्िया भौर है। एक बात तो यह हैकि 
नेताओं की भर्ती योग्यता व विद्येप दक्षता के आधार पर हो तथा दूसरे नेता, अधिक से 
अधिक जन समर्थन द्वारा ही सरकारी पदाधिकारी बनने की अवस्था में आएं। इनके 
कारण नेताओं की भर्ती की समस्या और भी कठिन वन जाती है। राजनीतिक दल, 
प्रतियोगी, चुनावों में, विभिन्‍न प्रत्याशियों के रूप मे मतदाता के सामने अनेक विकल्प 
प्रस्तुत करके यह्‌ कार्य सम्भव बनाते हैं । सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं में भी, नेताओं का 
अन्ततः चयन करना ही द्ोता है और यह्‌ कार्य राजनी तिक दल ही करता है। इस प्रकार 
राजनीतिक दल असद्य लोगों में से कुछ के विकल्त प्रस्तुत करके एक का चयन सम्भव 
बनाते हैं । 
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नीतियों व कार्यक्रमों का उत्पादन (7॥6 ठललग्धंगा ण एणांतेछ आएं 

छितठ्ट्राथाग्रा०७) 

राजनीतिक व्यवस्था में दल ही नोतियों व कार्यक्रमों के उत्पादनकर्तता होते हैं। 
मतदाताओं में अधिकांश तो सम्पूर्ण समाज के व्यापक हितों की दृष्टि से सोच ही नही 
पाते हैं। समूह अपने सदस्यों के हितों से ऊपर नही उठ पाते है । अकेला, अलग-पलग 
व्यक्ति सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण करना चाहे 
पो भी नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा कार्यक्रम अधिक से अधिक उन लोगों की स्वीकृति 
तक ही व्याप्त रहेगा जिनके साथ निर्धारण करने वाले व्यक्ति का सम्पर्क है। राजनीतिक 
दल चुनावों मे मुद्दे पेश करके नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माता बन जाते हैं। चुनावी 
प्रतियोगिता में जनता के सामने अनेक नीति विकल्प प्रस्तुत हो जाते हैं, जिनमें से' एक 
का चयन करके समाज की नीति का निश्चय करना व्यावहारिक हो जाता है। सरकारों 
को कया करना है, किस दिशा में समाज को ले जाना है यह सब राजनीतिक दल जमता 
से तय कराने के लिए अनेक विकल्पी कार्य क्रम प्रस्तुत करने का साधन होते है। 

सर्वाधिकारी शासन-ब्यवस्थाओं में तो यह कार्य राजनीतिक दल स्वयं ही करते हैं । 
एन व्यवस्थाओ में विकल्य प्रस्तुत करके यह मही किया जाता है। यह दल की दाशंनिक 
भाधार भूमि बौर विचारधारा से ही उत्पन्तर होता रहता है। इन ब्यवस्थाओं मे चुनाव 
कोरी औपचारिकता ही होता है। अत: दल के द्वारा उत्पन्न किए गए कार्यक्रमों में किसी 
प्रकार की काट-छांट का भी प्रएन नहीं उठता है। इस प्रकार सर्वाधिकारी शासन- 
प्यवस्थाओं में दल ही नीति और कार्यक्रम का एकमात्र स्रोत रहता है, पर इस सम्बन्ध 
में यह ध्यान देने की वात है कि नीति उत्पादन व कार्यक्रम निर्धारण का कार्य राज- 
नीतिक दल विशुद्ध व्यापक हित की दृष्टि से ही नही करते है। कार्यक्रम निर्धारण के 
बाद उनके अमल का कोई निश्चय भी नही होता है। दलीय स्वार्थ की प्रवृत्तियां कभी- 
कभी दलों को कार्यक्रमों से विमुय भी कर देती है, पर इससे कार्यक्रम व्‌ नी ति-उत्पादन 
में सहायता मिलती है। चुनावों में मतदाता इन नीति-सम्बन्धी विलगनों (6९४४४०१ 
की पुनः जांच का अवसर रखते हैं। अतः दल समाज के लिए नीतियों का उत्पादन ही 
नही करते वरन उनकी निरन्तर परख की अवस्था भी लाते हैं । 


सरकार का नियन्त्रण व समन्वय (टणरापरण ब्ण्व 0०-ण"कराभाणा ण 
(090४श॥शथा0 क्र 
राजनीतिक दलों का तीसरा महत्त्वपुर्ण कार्य शासन-अंगो में समन्वय व सरकार के 

नियंत्रण का है। एपस्टीन (8ए3याशाप) ने अपनी पुस्तक “पोलिटिकल पार्टीज़ इन 

वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में दलों के इस कार्य को सर्वाधिक महत्व का बताते हुए लिया है 
कि “दल राजनीतिक व्यवस्था में निर्षय लेने और अपने आपको शामिल करने के उद्देश्य 
के लिए संगठन व समन्वय की आवश्यकता के प्रति अनुक्रिया है।” दल हो सरकार पर 
प्रभावी नियंत्रण का यन्त्र हो सकते है। दलों का यह कार्य निरन्तर चलता रहता है। 
इतना ही नही, दलों द्वारा शासन का कार्य, केवल उनके सत्ता मे रहने पर ही नही होवा 
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एलैन वाल ने दलों के सामाजिक एकीकरण के कार्य को महत्त्वपूर्ण बताते हुए लिखा 
है, “राजनीतिक दलों के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्यो में से एक कार्य राजनी तिक प्रक्रिया 
को जोड़ना, सरल करना भर स्थिर बनाना है। राजनीतिक दलों में महत्तम समाप- 
वर्त्य॑ प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति होती है। वे विभाजन नहीं करते वल्कि दलहीन और 
मिली-जुलो सरकारों के समर्थकों के बावजूद वे समाज को जोड़ते हैं। दल क्षेत्नीय हितों 
को एक दूसरे के करीव लाते हैं, भौगोलिक दूरियों का निवारण करते है और विभकत 
करने वाली शासन संरचनाओं में सामजस्य स्थापित करते है। दलों द्वारा किया जाने 
वाला यह जोड़ने का कार्य राजनीतिक स्थिरता में महत्त्वपूर्ण कारक होता है । हर राज- 
नीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता की तलाश मे अव्यवस्था के भीतर 
से व्यवस्था का मिर्माण कर लेते है। वे अपने द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले द्वितों का 
विस्तार करना चाहते हैं और इन हितों के वीच परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हैं। 
राजनीतिक व्यवस्था के अन्तगत्त हित्तों के एकन्नीकरण का कार्य भी दल ही करते हैं। 
हितों का प्रतिनिधित्व सुरक्षा नली (52द6ि9 ४०।४०) का स्रा प्रभाव रखता है। यह 
बिखरे, फंले हुए हितों को राजनीतिक प्रक्रिया में समेट लाते है और उनकी मांगों को 
सन्तुष्ठ करने का प्रयास करते हैे। सभी दल अपने समर्थन का विस्तार करना घाहते 
हैं। यह चुनाव लड़ने वाले प्रतियोगी दलों तथा राजनीतिक प्रक्रिया पर हावी रहने वाले 
एक मात्र दल, दोनों के बारे में सही है। ऐसा करने में वे न केवल समाज के अस्तगंत 
विभाजनों को प्रतिविम्बित करते हे बल्कि उनमे उन्हें कम करने की प्रवृत्ति भी होती है । 
अत; कुल मिलाकर, राजनी तिक दल समाज के संयोजन का फाय॑ भी करते है। 


सरकार व जनता की सम्पर्क कड़ी (गांध एचजललशा 000थ॥रशका। ग्याव॑ 

(॥० 9९०7०) 

राजनीतिक दलों का एक कार्य सरकार तथा जनता के बीच सम्पर्क स्थापित करना 
है। वे निर्वाचक-समूह को जामकारी प्रदान करने, प्रशिक्षित करने ओऔर सक्रिय बनागे 
की कोशिश करते हैं! राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत निष्क्रिय लोगों से सम्पर्क रखते 
ओर विभिन्‍न नीतियों के प्रति उनमे सजगता उत्पन्न करने व उनसे उन नीतियों का 
समर्थन पाने के लिए वे जन सम्पर्क माध्यमों तथा स्थानीय संगठनों का प्रयोग करते 
हैं। वे जनता को क्रियाशील बनाने का प्रयत्त करते है। वे जनता की मांगों की सरकार 
तक तथा सरकार के निर्णयों को जनता तक ले जाते हैं। इस तरह दल, सरकार और 
जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते है। दल जनता को सक्रिय वनाकर उनका समर्थन 
पाने का कार्ये जन सभाओं, वर्दियों, झण्डों और एकतासूचक अन्य वस्तुओं द्वारा आगे 
बढ़ाया जाता है। इस प्रकार दल, व्यक्ति और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी बन जाते 
हैं। राजनीतिक जन संचालन का यह पहलू सर्वाधिकारी शासन-ब्यवस्थाओं के एक मात्र 
दलों के सम्बन्ध में और भी अधिक सही है। इस प्रकार को व्यवस्थाओं में दल, राज- 
नौतिक जन संचालन का कार्य करके ही समाज व सरकार मे तालमेल बेठाएं रखना 
है। अत्त: राजनीतिक दल, सरकार व जनता के बीच सम्पर्क स्थापित करने का प्रभावी 


854 ४ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनौतिक संस्थाएं 


साधन रहते हैं। 


आधुनिकीकरण का उपकरण (००७६ 66 )४००6फां2आ०/)) 

विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण की समस्या का 
सामना करने के लिए सरकारे भी राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार 
करती हैं। इन राज्यों मे परम्परागत समाज होने के कारण जातीय, धामिक, वस्तीम 
तथा अन्य लगावों के खिंचाव प्रवल होते हैं। इसके कारण राष्ट्रीय एकता व राप्ट्रीय 
दृष्टिकोण का विकास नहीं ही पाता है। समाज व्यवस्था की परम्परागतता, राजवीतिक 
आधुनिकीकरण में बड़ी रुक।बट वन जाती है। राजनीतिक दल सत्ता मैं आने पर स्त्ता 
में बने रहने के लिए आधुनिकौकरण की जावश्यकताओं के महत्त्वपुथ पुरक व प्रेरक 
बन जाते हैं । आथिक व सामाजिक नियोजन के माध्यम से सरकारें समाज का में 
निर्माण करती हैं और राजनीतिक दल उतको आवश्यक समर्थेन जुटाकर भागे बढ़ने क्के 
साधन जुटाते है। 

विकासशील राज्यो की तरह द्वी विकसित राज्यों में भी राजनीतिक दल आधुतिकी- 
करण के संयोजक रहते हैं ! हर राजनीतिक समाज में राजनीतिक दलों व सरकारों का 
भविष्य इस बात पर ही निर्भर करता है कि वे समाज को आधुनिकीकरण के मार्ग पर 
कहां तक ले जाने में सफल रहते हैं। अनेक विकासशील राज्यों मे सरकारों व राजनीतिक 
दलों की लोकतान्त्रिक परिस्थितियों, आधुनिकीकरण मे इनकी असफलता के ही कारण, 
अधिनायकवादी बना दी गई है। अतः राजनीतिक दल आधुनिकीकरण के उपकरण के 
रूप में हर राजनीतिक समाज में सक्रिय रहते है। ला पालोम्बारा तथा माइरन बीनर ने 
दलों के इस कार्य के सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा है, “राजनीतिक दलों का भविष्य इस बात 
पर निर्भर करता है कि वे और उनकी सरकारे राजनी तिक विकास के संकट का सामना 
करने में कहां तक सफल रहती हैं।” न्‍ 


जन संचालन व सौदेवाजी (24०एछां।2बरा/एणा 370 छ828थं7्रए9) 

हर जगह राजनीतिक दल जन संचालन का कार्य करते हैं ॥ एकदलीय प्रणालियों में 
तो जन संचालन लोकप्रशासन के अनिवायं अंग के रूप में ही व्यवस्थित रहता है। इन 
व्यवस्थाओं में जन संचालन, जनता तथा दल्ष के सदस्यों को अनुशासित रखते के एक 
पहुँलू के रूप में भी देखा जाता है। सेमुअल वार्नत्त ने इस सम्बन्ध में उचित ही लिखा 
है, “जन राजनीतिक दल, विखण्डित सभाओं के राजनीतिक दृष्टि पे अपरिस्कृत वे 
उदासीन लोगों को सामूहिक क्रिया के लिए संचालित करने का एक उज्जवल आविष्कार 
है ।'” इसी तरह एंडवर्ड शोल्स की मान्यता है कि एकदलीय राजनी तियों में ती राज" 
नीतिक तमाशा अधिरांश व्यवितयों के द्वारा वैचारिक सहमति के आधार पर द्वी चलाया 
जाता है। वैसे विचारधारा अधिकतर अभिजनों को ही प्रभावित फरती है। इस कारण 
जन संचालन के लिए भी दल का द्वी सद्दारा लेना पड़ता है । 

सभी राजनी तिक सभाओं में मतदाताओं का व्यवद्वार विवेकपुर्णे नहीं रहता है । मंप- 
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दाताओं का बड़ा भाग सौदेवाजी प्रक्रिया (9:8०५078 970:९५७) में सक्रिय नहीं रहता 
है। मतदाताओं की तरफ से विभिन्न हितों मे तालमेल विठाने का कार्य राजनीतिक दल 
ही करते है । वे अपने समर्थकों के हितों की अधिकतम सुरक्षा के लिए अन्य संस्यागत 
सरचनाओं से सौदेवाजी भी करते है। यह सौदेवाजी अधिकतर सरकार के साथ फरनी 
होती है। सरकार विभिन्न मांगों का संसाधन करती है और उनकी क्रियान्विति के निर्णय 
लेती है। सरकार द्वारा मांगों के संसाधव के समय राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं और 
परिस्यिति के अनुसार लेन-देन की सौदेवाजी करते हैं। 


विरोध व उच्छेदन (055०थरंधण्ा गाव $ए9एथञ्न॑०7) 

राजनीतिक दल केवल रचनात्मक कार्यों तक ही सीमित नही रहते है । पीटर मर्कल 
का कहना है कि राजनीतिक दल केवल संवैधानिक या कानूनी परिधि में रहकर ही कार्ये 
सही करते हूँ। मााजकल राजनीतिक दल विपक्ष में होने पर विरोध की राजनीति अपनाते 
हैं। वे सरकार को नियत्नित करने व उसमें समन्वय स्थापित करते के कार्य के बिलकुल 
प्रतिकूल कार्य भी करते है॥ राजनीतिक प्रतियोगिता की यथायंता के लिए विपक्ष 
अभिवायं भी है । इसी कारण सभी विधान मण्डलों मे विपक्ष को मान्यता देने की प्रथा 
है। ब्रिटेन में विपक्ष को मान्यता ही नही प्राप्त है वरत उसका सुनिश्चित संस्थाकरण 
भी किया गया है। राजनीतिक दलों का विपक्ष के रूप मे कार्य एक सुरक्षा नली की तरह 
होता है । जन आदोलन व जन फ्राति से वचाव की व्यवस्था के लिए विपक्ष का होना 
आवश्यक है। 

विपक्षी दलों के रूप में दलों के कार्य विकार्यात्मक (09४0॥000॥9) ही भधिक 
रहते हैं। नीति निर्धारण की प्रक्रिया से हर स्वर पर निराशा व असहमति का भी 
उद्भव होता है। इन प्रवृत्तियो को वे दल जो सत्ता में थाने की सम्भावना नही 
रफते हैं, विरोध थ जोड़-तोड़ में प्रयुकत करते है। सर्वाधिकारी दल पद्धतियों में 
प्रतियोगी दलों को कोई स्थान नही दिया जाता है । अतः ऐसी परिस्थितियों में यह द्ल 
भूमिगत रूप में ही सक्रिय रहते हैं। इसी तरह, लोकतांतिक राजवी तिक व्यवस्थाओं मे 
क्रांतिकारी दल भूमिगत रहकर लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने में सक्रिय रहते हैं । इस तरह 
राजनीतिक दल प्रति-संगठनों (००००(७४ ण847एं22007) के रूप में आतंकवादी गुरिल्ला 
गतिविधियों से आगे बढ़कर सरकारों को उलटने के लिए पड्यन्त्र व क्रांतियों का नेतृत्व 
भी करते है । ही 

यह दलों को ज्यवस्था विरोधी गतिविधियां हैं। ऐसे दल, सरकार की कमजोरि 
की खोज करने, इसके राजनीतिक व आाथिक संकटों से लाभ उठाने तथा सरकार के 
समर्थंको को विभाजित कर उनको मत-भ्रष्ट करने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार वे 
ऐसे मौकों की ताक में रहते हे जब सरकार की किसी कठिनाई के क्षण में तपाक्‌ से सत्ता 
हथिया लें। 'तीसरे विश्व! के राज्यों में अधिकांध दल लम्बी अवधि तक सत्ता में न मा 
पाने के कारण ऐसी ही भूमिका निभाते है। इन देशों में निराश राजनीतिक नेता दलों 
का सहारा लेकर तोड़-फोड़ तक के लिए आगे बढ जाते है । ऐसे लोगों को राजनीतिक 
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दलों में 'संगठनी अस्त्र' (इव्यांट१४००३ भ्८३909) प्राप्त हो जाता है। वे इस बच्धच 
का प्रयोग नेताओं को बदलने के बजाय सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को ही रुपान्तरित 
करने में ही करते हैं । अतः राजनीतिक दल, उदार विपक्ष से लेकर उग्र विरोध व 
स्थापित व्यवस्था को उयाड़ फकने के लिए आतंकवादी कार्य भी करते हैं। 
राजनीतिक दलों के कार्यों को उपरोक्त सूची किसी भी तरह परिपूर्ण नहीं कही जा 
सकती । राजनीतिक दलों के कार्य इतने विविध हैं कि उनको सुचीवद्ध किया ही नही 
जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, घासनतन्त्त का ढांचा, राजनी तिक प्रक्रिया 
की विशेषताएं तथा स्वयं दलों की संरचनाओं से इनके कार्य नियमित होते हैं। इनके 
कार्यों का विश्लेषण करते हुए न्यूमैन मे ठीक दी लिखा है कि, “राजनीतिक दल विचारों 
के दलाल हैं जो दलीय पिद्धान्तों का निरन्तर स्पप्टीकरथ, व्यवस्थीकरण और प्रसार 
करते रहते है। वे सामाजिक ट्वित-समूह्रों के प्रतिनिधि द्वोते हैं नो व्यक्ति समाज व 
समुदाय के बीच की दूरो कमर करते हैं ।” राजनीतिक दल जनता को सावेजनिक प्रश्नों 
ओर समस्याओं के प्रति जागरूक बनाते है । यह विपक्ष मे रहते हुए सरकार को सवेत वे 
उत्तरदायी रखते है । आवतायी सरकारों को उलटने तथा ऋतिकारी बादोलनों का 
नेतृत्व करने का कार्य तक करने में दल आगे रहते हैं। 
विकसित व सुस्थापित राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों के काये प्रति- 
मानित हो गए है, किन्तु विकासशील राज्यों में इसके कारें अत्यधिक अनिश्चय की 
अवस्था में हैं। इन देशों मे राजनीतिक दल विचित्न से विचित्त कार्य करते हुए पाए गए 
है। उदाहरण के लिए, चतुर्थ आम चुनाव के वाद भारत के एक राज्य पश्चिमी बंगाल मे 
सिली-जुली सरकार के एक घटक माक्सेवादी साम्यवादी दल के मंत्ीगण स्वयं ही सरकार 
के विरोध में हड़ताल पर बैठ गए थे । अनेक अफ्रीकी राज्यों में, राजनी तिक दलों की 
ऐसी ही विधवित्न भूमिकाएं रही है । विधान मण्डलों में धरनों से लेकर हिसात्मक प्रदरशनों 
तक में राजनीतिक दल सक्रिय पाए गए हैं। अत: राजनोतिक दलों के उपरोक्त काये, 
इनकी गतिविधियों का एक सामान्य विश्लेषण ही कहे जा सकते हैं। हे 
राजनीतिक दलों के कार्यों का यह विवेचन यह स्पष्ट करता है कि राजनी तिक दल 
का हर राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रीय स्थान होता है। वे सभी प्रकार की राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण कार्य करते है। राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक राजनीतिक 
व्यवस्थाओं की कल्पना करना कठिन है। उदारवादी प्रजातंत्नीय संस्थाओं में राजनीतिक 
दल निश्चित्त रूप से निहित होते हैं ओर सर्वाधिकारी शासनों में दलों पर निर्भरता सबसे , 
ज्यादा होती है । जित राज्यों में दल नही होते या यहां त्क कि एक माक्ष दल भी नही 
द्वोता, वे अभिवार्य रूप से अनुदारवादी होते हैं और कहा जा सकता है कि वे राजनीतिक 
दृष्टि से अधिक अस्थिर होते हैं। ऐसे राज्यों में राजनीतिक दल भूमियव (शए०८ा- 
87०४०) रहते है तथा सीमित आर्चों में ही उपरोक्त काम करते है । राजनीतिक दल 
विद्वीन राजनी तिक व्यवस्थानों की अस्थिरता इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक 
समाजों में दलों की भूमिकाएं अत्यधिक महत्त्व की होती है। अतः आधुनिक राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल आधुनिकता के पर्याय माने जा सकते हैं। कोई भी राज्य 
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राजनीतिक दलो के अभाव में आधुनिकता के मार्ग पर तेजी से भागे नही बढ सकता है। 
इसी कारण जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित दल विहीन लोकतंत्न का विचार 
सैद्धांतिकता से आगे नहीं बढ़ पाया है। 

राजनी तिक दलों के कार्यों को लेकर विद्वानों में विशेष मतभेद नही है । मोखिक दृष्टि 
से सब प्रकार की दल प्रणालियों में राजनीतिक दलों के कार्य एक से ही होते हैं । उनमें 
मात्ता के अन्तर हो सकते है किन्तु प्रकार के अन्तर नहीं होते है । राजनीतिक व्यवस्था 
की प्रकृति दल-प्रणाली के प्रकार, समाज की समूह व्यवस्था तथा राजनीतिक प्रक्रिया की 
प्रकृति से इनके कार्यों, कार्य करने की विधियों तथा कार्य-शैली में थोड़ा अन्तर अवश्य 
आता है, किन्तु सामान्य रूप में राजनीतिक दलों के उपरोक्त कार्य हर समाज व्यवस्था 
में सम्पादित होते है । इसी कारण आधुनिक समाजों में राजनीतिक दलों की एक '“सुक्ष्म 
राजनीतिक व्यवस्था! (4 ग्रांणव/07० एणा।८थ 8फघ०य) या 'एक निर्णय प्रक्रिया 
(8 06९5० 72078 9700०$७) कट्दा जाता है। 


राजनीतिक दलों फी संरचनात्मक विशेषताएं 
(अडरेएटाएर6, ८8७२40४8शशाए$ 07 ए0.7705०५ ए#२7755) 


राजनीतिक दलों के कार्यों, कार्य-शेली तथा उनकी भूमिका का उनकी संरघनात्मक 
विशेषताओ से बहुत करीब का सम्बन्ध होता है। उदाहरण के लिए, संसदीय स्तर पर 
कार्य करने वाले तथा चुनावों में व्यापक जन-समयंन प्राप्त करने के इच्छुक दलों की 
संरचनात्मक विशेषताएं उन दलों से भिन्न होती है जिन्हे प्रतिवन्‍्धक कानूनों गे भूमियत 
हो जाने को मजबूर कर दिया है, अथवा जो दल देहांतों को आधार बनाकर नगरो में 
स्थित राजनीतिक, अभिजनों के विरुद्ध गुरिल्ला कार्रवाइयां चला रहे है। इसी तरह, 
मताधिकार के विस्तार जैसी अधिक विस्तृत जनतंत्रीय भागीदारी की मांग करने वाले 
दलों की सरचना व अन्य लक्षण सिद्धान्त मे उन दलों से अधिक जनतंद्वीय हो सकते है 
जो मौजूदा राजनीतिक अभिजतों की सत्ता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं । 
अत; दलों के सरचनात्मक लक्षणों से इनकी भूमिका, व्यवस्था में इनके महत्व दया 
प्रभाव का सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए इन लक्षणों का उल्लेख आवश्यक व 
उपयोगी होगा । दलों के कुछ सरचनात्मक सक्षण इस प्रकार हैं--(क) प्दस्यता व 
आकार; (ख) संगठनात्मक संरचना; (ग) विचारधारा; और (घ) शैली । 


सदस्यता व आकार (/वम्र०क्षआंछ भा0 अं2०) 
राजनीतिक दल की सदस्यता इनकी भौपचारिक व वास्त 

जाती है। इसी कारण प्रतियोगी व एक दल प्रणालियों में दल की औपचारिक सदस्यता 

पर बहुत जोर दिया जाता है । दल की सदस्यता में दो बातें महत्वपूर्ण द्वोती हल 

सदस्यता नाम मात्न की है या औपचारिक | जो राजनीतिक दल मध्यम वय या 

वर्ग से सम्बन्धित होते है उनमें सदस्यता नाम मात्र की होती है। इसके सदस्य दल 


विक घवित का स्रोत मानी 
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गतिविधियों में अधिक सक्षिय व दल के कार्यक्रमों मरे अधिक प्रतिवद्ध मही रहे हैं 
ओोपचारिक सदस्यता उन दलों में अनिवायंत्तः पाई जाती है जो सावंजनिक दल (ए३5 
ए2706७) होने का प्रयास करते है। जन-सदस्यता से समूह-पहचान व ठोसता का आभास 
होता है। ऐसी सदस्यता वाले दल राजनी तिक उप-संस्कृति को बनाए रखने के महत्त्वपूर्ण 
यन्त्र हो जाते है । कई बार औपचारिक दल सदस्यता, अत्यधिक अनुशा सित क्रांतिकारी 
संगठन की उत्पत्ति को सम्भव बनाने के उद्देश्य से प्रेरित होती है । ऐसी सदस्यता की 
कड़ी शर्तें होती है ओर पूरी छान-वीन के बाद ही सदस्यों की भर्ती होती है। एकदलीय 
प्रणालियों में राजनीतिक अभिजनों द्वारा निर्धारित गन्तव्यों की प्राप्ति के लिए जज 
संचालन की भ्रविधि के रूप में दल की औपचारिक सदस्यता का उपयोग किया जाता 
है। ऐसी दल व्यवस्थाओं में दल की ओपचारिक सदस्यता सम्मान सुचक बने 
जाती है । 

राजनीतिक दलों की सदस्यता को बनाए रखने के लिए, दल सहायक संगठनों, ट्रेड 
यूनियनों, स्थानों, कोष्ठकों इत्यादि पर निर्भर रहते हैं। जन-दलों के लिए तो ऐसी 
निर्भरता भावश्यक हो जाती है । अन्य प्रकार के दल भी इनके बिना सदस्यों को दल के 
प्रति आास्थावान नही रख सकते हैं। दल की सदस्यता के प्रकार के साथ ही साय सदत्यता 
का आकार भी दल के प्रभाव का नियामक होता है। वैसे सदस्यता का आकार कुछ सो है 
लगाकर करोड़ों तक मे होता है। रूस व चीन में साम्यवादियों की सदस्य संझ्या क्रमष्तः 
एक करोड़ तीस लाख व दो करोड़ अस्सी लाख तक बताई जाती है। इसी तरह भारत में, 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में साठ लाख सदस्य बताए जाते है। दल की सदस्यता के भाकार 
का सम्बन्ध दल क्या करना चाहता है इससे भी रहता है । जैसे क्राति करने पर तुला हुआ 
दल भाकार की दृष्टि से छोटा ही होगा, क्योकि ऐसे दल में गोपनीयता, अनुशाप्तत व 
वास्तविक फ्रांतिकारियो की अनिवायंत्रा होती है। इसी तरह, राजनीतिक समाज को 
तेजी से आधुनिक बनाने व आथिक-सामाजिक नव-गठन के लिए बड़ी सदस्यता बाते दल 
आवश्यक हो जाते हैं। 

निष्कर्प में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की सदस्यता के प्रकार वे 
आकार का इनकी भूमिका, महत्त्व, लक्ष्य व प्रभाव से सीधा सम्बन्ध रहता है। बड़ी 
सदस्यता वाले जन-दल तथा सीमित सदस्यता वाले दल अलग-अलग संदर्भों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार का प्रभाव रख सकते हैं । अत: इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखता आवश्यक है कि 
दल के सदस्यों का प्रकार व आकार ही विश्लेप महत्त्व का नहीं होता है। अन्य 
सरचनात्मक सक्षणों के साथ ही इस लक्षण का प्रभाव मापा जाना चाहिए । 


संगठनात्मक संरचना (08घांरबधंग्वव] इफण्लाणर) 

राजनीतिक दलों में संगठनात्मक संरचना के अन्तर भी काफी रहते हैं । इस सम्बन्ध 
में संरचनात्मक बातों का विश्येष महत्त्व द्ोता है । अत: दल की संरचना के सम्बन्ध में 
इसके निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाना आवश्यक है--- 

() दत्त की सदस्यता की प्राथमिक इकाई यया है ? 
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(2) दल की सदस्यता की आधारभूत इकाइया दल के राष्ट्रीय केन्द्र से किस प्रकार 
से सम्बन्धित है ? 

(3) दल को वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त होती है ? 

(4) इल के नेत्ताओं, सक्रिय सदस्यों व विधान मण्डलों मे दल के निर्वाचित सदस्यों के 
बीच किस प्रकार का सम्बन्ध है ? 

(5) नेतृत्व की भूमिका और नेतृत्व के चुने जाने की क्या विधि है ? 

(6) संगठनात्मक केन्द्रीकरण की मात्ता कितनी है ? 

(7) दल की नोकरशाही का फितना नियन्नण है ? 

(8) दल के सदस्यों तथा दल में मिचले पदों प्र निम्रुक्त कार्यकत्ताओं के मुकाबले, 
तेतृत्व की शक्ति, अनुशासनात्मक शवितयों का विस्तार क्षेत्र, निर्णय लेने तथा नीति की 
घुस्आत करने मे कितनी भागीदारी है। 

राजनीतिक दल की सदस्यता की प्रायमिक इकाई का ज्ञान प्राप्त करके ही दर्लो की 
प्रकृति व प्रभाव को समझा जा सकता है। सदस्यता की इकाई ढीली-ढाली हो सकती है, यह 
प्राप्त एकरूपता वाली स्थानीय शाखा तथा कार्य स्थान पर आधारित फोष्ठक भी हो 
सकती है। प्रथम प्रकार की ढीली-ढाली इकाई 'कॉकस* (०0०४७) पलव या समिति के 
रूप में होती है। दूसरी प्रकार की इकाई काफी एकता वाली स्थानीय शाखा के रूप में 
होती है। तीसरे प्रकार की इकाई साम्यवादी व्यवस्थाओं मे कार्य करने के स्थान पर 
आपारित अत्यधिक अनुशासित कोष्ठक होती है । सदस्यता की प्रारम्भिक इकाई से दल 
संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है । सदस्यता की प्रायमिक इकाइयों के प्रकार पर ही 
दल में सदस्थों की भागीदारी का नियमन होता है। इकाई का बड़ा होना सदस्यों को 
सक्रियता को कम करने वाला बन जाता है। इससे अनुशासन पर प्रभाव पड़ता है तथा 
दल की ताकत कम हो रहती है। 

दल की प्रारम्भिक इकाइयों के प्रकार की तरह ही इन इकाइयों व दल के राष्ट्रीय 
केन्द्र के बीच सम्बन्धों की प्रकृति का भी दल की संस्चना के निर्धारिण मे द्वाय रहता हे। 
जैसे साम्यवादी दलों में यह सम्बन्ध ऊपर से नीचे की ओर पूर्ण नियंत्रण का रहता दे 
जबकि लोकतन्त्त व्यवस्थाओं में प्रतियोगी दल में इतना नियंत्रण नहीं पाया जाता है। 
इस पहलू में इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दोनों छोरों के बीच के अंग 
कितने व किस प्रकार से सम्बन्धित बनाए गए है ? 

दलों फो मिलने वालो वित्तीय सहायता लोकतन्त्र व्यवस्थाओं में भी अध्यन्त 
गोपनीयता के कोहरे से ढकी रहती है। पर इतना तो जाना हो जा सकता है छि दस के 
'खजावी' समाज के कोन से वर्म में निहित हैं ? इससे राजनीतिक दल के फार्यक्रमो, झार्ष 
शैली तथा विचारधारा का स्पष्टीकरण करने में सहायता मिलती है। 

दल के नेताओं, सक्रिय सदस्यों व दल के संसदीय सदस्यों में सम्पर्कता के क्या प्रतिमान 

हैं? यह प्रश्न अनेक प्रकार से महत्त्व रखता है। नेतृत्व की भूमिझ्य व नेतृत के घुने 
जाने की विधि पर भी काफो बल दिया जाता है। दल में संगठनात्मक कद किरण के 
माफ़ा, दल की नौकरणघाही के नियन्त्रण की मात्रा और दल के सदस्यों तथा दल मे चि 
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जो केवल अत्पमत का प्रतिनिधित्व करते हों, बहुमत का नहीं। उदाहरण के लिए, छः 
निर्वाचन क्षेत्र में चार व्यक्ति उम्मीदवारों के रूप में खड़े हैं। यह इनमें से केवव एड 
व्यवित चुना जाना है। उन चारों के प्राप्त मत्त इस प्रकार होने प्र, 'क के पश्ष मे 
40,000, 'ख' के पक्ष में 33,000, 'ग! के पक्ष में, |,000, तथा 'घ! के पक्ष में 600 
'ख' निर्वाचित हो जाएगा, यद्यपि उसे मतो की बहुसंद्या नही प्राप्त हो सकी । ययाएं गे 
वह 32.5 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधि है। डुवरजर के बनुवार ऐसी विरवातित 
प्रणाली में तीसरे दल का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाने के कारण, इसके समर्थक दो दरों मेरे 
किसी के साथ होने की भ्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। यह बन्ततः द्विदलीय व्यवस्था स्वाति 
कर देती है। यह डुवरजर का स्वाभाविक दोहरापन सिद्धांत है । इस सिद्धांत में यहू मानकर 
चला गया है कि सामाम्य बहुमत प्रणाली मे स्वतः ही दो दस विकसित करने की परिस्थिति 
निहित रहती है। डुबरजर ने इसकी पुष्टि के लिए यह तर्क दिया है कि इस विव्ित 
प्रषाली के ही कारण ब्रिटिश लिवरल पार्टी के हा में तेजी भावे पे ब्रिटेव में विदतीर 
प्रणाली का सुत्रपाव हुआ। डुवरजर का कहना है कि निर्वाचन प्रणालियाँ, दल पदधतियों 
के विकास में इसलिए भी सहायक हो जाती है क्योंकि इन से दल प्रणालियों को 
प्रोत्साहित करने बालो पतियों को प्रोत्साहन मिलता है । डुवरजर की इस मात्यता को 
चुनोती दी गई है। स्री० लेज (2. 7,0)5) ने इसका व्यवस्थित ढंग से छण्डव किया है। 
लेज्ञ के अनुसार डुवरजर की यह मान्यता गलत है कि तीसरे दल के कम अतिविधिल 
के कारण सामान्य बहुमत अगाली में, इस दल के समर्थक धन्य दो दलों में पे स्वतः ही 
किसी एक के साथ हो जाएंगे, क्योकि ऐसी अवस्था में तीसरे दल के प्रत्याशियों के 
समर्थकों के मत वेकार जाने के कारण इन समयंकों में अपने मतों के उपयोग की अरवृत्ति 
उत्पन्न हो जाती है और ये अपना समर्थव अन्य दलों के प्रत्याशियों को देने लग जाते है। 
सैद्ध का तके है कि जिस मिवाचन क्षेत्न में तीसरे दल का प्रत्याशी अन्य दो दलों के 
प्रत्याशियों से मजबूत अवस्था में है. वहां इन मतों की निरर्थकता की अवस्था नही रहती 
है। बत्तः इससे द्विददीयता का सिद्धांत पुष्ट नहीं होता है । तेज इसे 'मयाध्विति के 
सिद्धात!! (#९०9 ०९ धा अब 4४०),. ? ह्त जम ५ . 0 ४ 
709579) कहकर यह निष्कर्ष विकाईट के 7... दवदलीय 
पद्धति की स्थापना नहीं करती है । इस सम. पु 
है कि इस चुनाव प्रद्धति से द्विल्‍तीय अगाली 
भारत व श्रीसका में यही निवर्चित प्रणाली, ई * 
है। अतः दल व्यवस्था की प्रकृषि “विवि ४, 
सकता है, इतमें निर्धायक सा 4.» 
ड्वरजर के इस सिद्धांत 

प्रणाली हमेशा वहुदीय 

की जानुपातिक हक 

जाती है। इस अणाली से दल 

प्रणाली कर बहुदलीय पद्धति के 


पड 
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बे केन्ध से किस प्रवा+ 
(2) दल की सदस्यता दी आधारशूत इंकाइया दल *े राष्ट्रीय केद्ध से 
से सम्बन्धित है * के पर 
अत्तीय सहायता कैसे प्राप्त होती है! थे पाक 
दर आग | री कप ब्‌ विधान मण्डलों में दल के जब दित संदस्वी के 
किस प्रकार का सम्बन्ध है 
गे व का हो नेहृत्व के चुने जाने की वया विधि है ? 
(65) सगठनात्मक केद्रीकरण को मात्रा कितनी हैः 
(7) दल को नौकरशाही का कितना जिर्यत्नण है! के 
(8) दल के सदस्यों तथा दल मे निवले दे पर नि: 
मेतत्व की शक्ति, कक ४१४७ का विस्तार क्षेत्र, 
झआत करने में कितनी भागीदारी है। 
23448 को सदस्यता की प्राथमिक इकाई का ज्ञान श्राप्त करके हो नस ष्ी 
प्रकृति द प्रभाव को समझा जा सकता है। सदस्यता को इकाई दीली-ढाली हो सकते हा 
प्राप्त एकहपता वाली स्थानीय शादा तथा कार्य स्पान पर आधारित हा 3 
सकती है। प्रथम प्रकार की ढीली-ढाली इकाई 'कॉकस' (८४४०७ वलव या समि्षिर्क 
झूप में होती है | दूसरी प्रकार की इकाई काफी एकता बाली स्थानीय शाखा के रूप में 
होती है। तीसरे प्रकार की इकाई साम्यवादी व्यवस्थाओं में काये करने के स्थान पर 
भाषारित अत्यधिक अनुशासित कोष्ठक होती है। सदस्यता की प्रारम्भिक इकाई से दल 
संस्थना पर ब्यापक प्रभाव पड़ता है। सदस्यता को प्राथमिक इकाइयों के प्रकार पर द्दी 
द्ष में सदस्यों की भागीदारी का नियमन होता हैं। इकाई का बड़ा होना सदस्यों की 


सक्रियता को कम करने वाला बने जाता है। इससे अनुशासन पर प्रभाव पड़ता है तथा 
दल को ताकत कम ही रहती है) 


कार्येकताओं के मुकावरते, 
निर्णय लेने तथा नीति की 


दल की प्रारम्भिक इकाइयों के प्रकार की तरह ही इन इकाइयों व दल के राष्ट्रीय 
क्रेन्द्र के बीच सम्बन्धों की प्रकृति का भी दल की संरचना के निर्धारण में हाथ रहता है। 
जैसे साम्यवादी दलों में यह सम्बन्ध ऊपर से नीचे की ओर पूर्ण विय॑त्ण का रहता है 
जबकि सोकरन्त्र व्यवस्थाओं मे प्रतियोगी दल में इतना नियंत्रण नहीं पाया जाता है। 


इस पहलू मे इस बात का भी ध्यान रखता आवश्यक है कि दोनों छोरों के वीच के अंग 
झछि0ने व्‌ किस प्रकार से सम्बन्धित बनाए गए हैं ? 
दलों क्रो मिलने वाली वित्तीय सहायता लोकतन्त्र व्यवस्थाओं में भी अत्यन्त 
गोपनीयता के कोहरे से दकी रहती है। पर इतना तो जाना हो जा सकता है कि दल के 
'पर्ांवो' समाज के कोन से वर्ग में निहित हैं ? इससे राजनीतिक दल के कार्यक्रमों, कार्ये 
घेतो वा दिवारधारा का स्पप्टोकरण करने में सहायता मित्तत्ती हे। 
दत्त के नेताओं, उकिय सदस्यों व दल के संसदीय सदस्यों में सम्प्ता के कया प्रतिमाल 
है? यह परएव नेक प्रकार से महत्त्व रखता है। नेतृत्व को भमिका व नेतृत्व के चुने 
जाते को विधि पर नो काछो व दिया जाता है। दल में संगठनात्मक केद्रीकरण हि 
मजा, दत को नोकरवाही के नियन्त्रण की माता और दल के सदस्यों तथा दल्त में लिचचे 
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गतिविधियों में अधिक सक्रिय व दल के कार्यक्रमों से अधिक प्रतिबद्ध नहीं खत हैं। 
ओपचारिक सदस्यता उन दलों में अनिवायंत्रः पाई जाती है जो सावंजनिक दंत (028 
एथ्य०७) होने का प्रयास करते हूँ ! जन-सदस्यता से समूह-पहचान व ठोसता का मामा 
होता है । ऐसी सदस्यता वाले दल राजनी तिक उप-सेस्कृ ति को बनाए रखने के महत्त्वपूर् 
यन्त्र हो जाते हैँ । कई बार भौपचारिक दल सदस्यता, अत्यधिक अनुशासित क्रातिकारी 
संगठन की उत्पत्ति को सम्भव बनाने के उद्देश्य से प्रेरित होती है। ऐसी सदस्यता ही 
फड़ी शर्तों होती हैं और पूरी छान-बीन के वाद ही सदस्यों की भर्ती द्वोती है । एकदलीग 
प्रणालियों में राजवीतिक अभिगमों द्वारा निर्धारित गन्तव्यों की प्राप्सिके लिए बने 
संचालन की प्रविधि के रूप में दल की ओपचारिक सदस्यता का उपयोग किया जाता 
है। ऐसी दल व्यवस्थाभों में दल की औपचारिक सदस्यता सम्मान सूचक मं 
जाती है | पर 

राजनीतिक दलों की सदस्यता को बनाएं रखने के लिए, दल सहायक संगठनों, हे 
मूनियनो, स्थानों, कोष्ठकों इत्यादि पर निर्भर रहते हैं। जन-दलों के लिए तो ऐपी 
निर्भरता भावश्यक हो जाती है ! अन्य प्रकार के दल भी इनके बिना सदस्यों को देव क्र 
प्रति आस्थावान नही रख सकते है। दल की रादस्यत्ा के प्रकार के साथ ही साथ उदस्थत 
का आकार भी दल के प्रभाव का नियामक द्वोता है। वंसे सदस्यता का आकार कुछ नौ 
लगाकर करोड़ों तक में होता है। रूस व चीन में साम्यवादियों की सदस्य संष्या क्रीकः 
एक करोड़ तीस साख व दो करोड़ अस्सी लाख तक बताई जाती है। इसी तरह भारत * 
भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस मे साठ लाख सदस्य बताए जाते हैं। दल की सदस्यता के 
का सम्बन्ध दल क्या करना चाहता है इससे भी रद्दता है । जैसे क्रांति करने पर तुला हुआ 
दल भाकार की दृष्टि से छोटा ही होगा, क्योकि ऐसे दल में गोपनीयता, अनुशापत 
वास्तविक करांतिकारियों की अनिवायंता होती है। इसी तरह, राजनीतिक समाज को 
तेजी से आधुनिक बनाने व जाथिक-सामाजिक नव-गठन के लिए बड़ी सदस्यता बाते दंत 
आवश्यक हो जाते हैं । 

निष्कर्प में बह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की सदस्यता के अकार व 
आकार का इनकी भूमिका, महत्त्व, लक्ष्य व प्रभाव से सीधा सम्बन्ध रहता है। बड़ी 
सदस्यता वाले जन-दल तथा सी मित सदस्यता वाले दल अलग-अलग सदर्भों में भिन्न-भिर्न 
प्रकार का प्रभाव रख सकते हैं । अत: इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक हैकि 
दल के सदस्यों का प्रकार व आकार ही विशेष महत्त्व का नहीं द्वोता है। मय 
संरवनात्मक लक्षणों के साथ ही इस लक्षण का प्रभाव मापा जाता चाहिए। 


संगठनात्मक संरचना (0;8थगांटबांगा॥ 5.एटए/०) 

राजनी तिक दलों मे संगठनात्मक संरचना के अन्तर भी काफी रहते हैं । इस सम्बन्ध 
में संरचनात्मक बातों का विशेष महत्त्व होता है ॥ अत: दल की संरचना के सम्बन्ध मे 
इसके निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाया आवश्यक है--- 

() दल की सदस्यता की प्राधमिक इकाई क्या है ? 
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(2) दल की सदस्यता की आधारमूत इकाइयां दल के राष्ट्रीय केन्द्र से किस प्रकार 
से सम्बन्धित है ? 

(3) दल को जित्तीय सहायता कैसे प्राप्त होती है ? 

(4) दल के नेताओं, सक्रिय सदस्यों व विधान मण्डलों मे दल के निर्वाचित सदस्यों के 
बीच किस प्रकार का सम्बन्ध हे ? 

(5) नेतृत्व को भूमिका और नेतृत्व फे चुने जाने की क्या विधि है ? 

(6) संगठनात्मक केन्द्रीकरण की मात्रा कितनी है ? 

(7) दल को नोकरशाही का कितना नियंत्नण है ? 

(8) दल के सदस्यों तथा दल में निचले पदों पर नियुक्त कार्यकत्ताओ के मुकाबले, 
नेतृत्व की शवित, अनुशासनात्मक शक्तियों का विस्तार क्षेत्र, मिर्णय लेने तथा नीति की 
घुरुभात करने मे कितनी भागीदारी हे । 

राजनीतिक दल की सदस्यता की प्राथमिक इकाई का ज्ञान प्राप्त करके ही दर्लो की 
प्रकृति व प्रभाव को समझा जा सकता है। सदस्यता की इकाई ढीली-ढाली हो सकती है, यह्‌ 
प्राप्त एकहूपता वाली स्थानीय शाखा तथा कार्य स्थान पर आधारित कोष्ठक भी हो 
सकती है। प्रथम प्रकार की ढीली-डाली इकाई 'कॉकस' (०४॥०७७) क्लब या समिति के 
रूप मे होती है। दुसरो प्रकार को इकाई काफी एकता वाली स्थानीय शाखा के रूप मे 
द्वोती है। तीसरे प्रकार की इकाई साम्यवादी व्यवस्थाओं में कार्य करने के स्थान पर 
भाधारित अत्यधिक अनुशासित कोष्ठक होती है । सदस्यता की प्रारम्भिक इकाई से दल 
सरचघना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सदस्यता की प्राथमिक इकाइयो के प्रकार पर ही 
दल में सदस्यों की भागीदारी का नियमन होता है । इकाई का बड़ा होना सदस्यों की 
सक्रिपता को कम करने वाला बन जाता है। इससे अनुशासन पर प्रभाव पड़ता है तथा 
दल की ताकत कम ही रहती है । 

दल की प्रारम्भिक इकाइयों के प्रकार की तरह ही इन इकाइयों व दल के राष्ट्रीय 
केन्द्र के बौच सम्बन्धों की प्रकृति का भी दल की संरचना के निर्धारण में दवाथ रहता है। 
जैसे सास्यवादी दलों में यह सम्बन्ध ऊपर से नीचे की ओर पूर्ण नियंत्रण का रहता है 
जबकि सोकतन्त्र व्यवस्थाओं मे प्रतियोगी दल मे इतना नियंत्रण नहीं पाया जाता है। 
इस पहलू भे इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दोनों छोरों के बीच के अंग 
कितने व किस प्रकार से सम्बन्धित बनाए गए है ? का 

दलों को मिलने वाली वित्तीय सहायता लोकतन्त्र व्यवस्थाओं मे भी अत्यन्त 
गोपनीयता के कोहरे से ढकी रहती है। पर इतना तो जाना ही जा सकता है कि बा के 

'खंजाची' समाज के कौन से वर्ग में निहित है ? इससे राजनीतिक दल के कार्य क्रमों, कार्य 
शेली तथा विचारधारा का स्पष्टीकरण करने में सहायता मिलती है। दे 

दल के नेताओं, सक्रिय सदस्यों व दल के संसदीय सदस्यों मे सम्पर्कता के क्या प्रतिमान 

हैं ? यह प्रश्न अनेक प्रकार से महत्त्व रखता है। नेतृत्व की भूमिका व नेतृत्व के चुने 
जाने को विधि पर भी काफी वल दिया जाता है। दल मे संगठनात्मक केन्द्रीफरण की 
मात्रा, दल की नौकरणशाही के नियन्त्रण की मात्ता और दल के सदस्यों दथा दल मे नि 
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पदो पर नियुक्त कार्यकर्ताओं के मुकावले नेतृत्व की शक्ति, अनुशासनात्मक शक्तितयों का 
विस्तार क्षेत्र, निर्णय लेने तथा नीति की पहल करने में सहभागिता के द्वारा हर राज 
नीतिक दल की संगठनात्मक संरचना प्रभावित रहती है। अतः इन सभी का राजनीतिक 
दलों के कार्यो पर सीधा प्रभाव माना जा सकता है । 


विचारधारा (06००४89) 

राजनीतिक व्यवस्था के संचालन की दृष्टि से यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है कि कोई 
राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर संगठित है अथवा पि्फ चुनावी कार्यक्रम के 
तौर पर मौजूद है ? दल का थ्वेप राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने सम्बन्धी के विपय मे 
जो दृष्टिकोण होता है उस पर उस दल की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ता है। 
अतः दल के वैचारिक ढाचे का राजनीतिक दल की संरचना से निकटता का सम्बन्ध 
रहता है | दल की विचारधारा की तीत्रता, वायां-दायां रूप तथा व्यवत्था समर्थक या 
विरोधी प्रकृति से दल की काये-सीमाएं निर्धारित होती हैं। इसी तरह दल की विचार- 
धारा के सम्बन्ध में यह भी देखना आवश्यक होता है कि यह किसकी विचारधारा है १ 
यह वेताओं की या दल के सभी सदस्यों की विचारधारा हो सकती है या केवल 58 
सक्रिय कार्यकर्ताओं से ही इसका सम्बन्ध हो सकता है। हर अवस्था में विचारधारा की 
जोड़ने की शवित का निश्चय हो जाता है। विचारधारा की व्यापकता तथा वैचारिक 
भावनाओं की तीब्रता से राजनीतिक दल की राजनी तिक व्यवस्था में भूमिका निर्धारित 
द्वोती है। इसी तरह, राजनीतिक सहभागिता के मामले में दलों के वैचारिक दृष्टिकोणो 
का स्थान सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। दो परस्पर विरोधी विंधार* 
घारा वाले दल एक प्रश्न पर विरोधी और दूसरे मुद्दे पर एक साथ होकर मह स्पष्ट करते 
हैँ कि विचा रघारा दलों की संचालक शक्ति परम अर्थों में नही रहती है। 


दल की शेली (एग9 $छणे 

राजनीतिक दलों के नैताओं व उनके अनुयायिओं की राजनी तिक गतिविधियों की 
शैली का दल की विचारधारा से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। राजनीतिक गन्तब्यों व उनकी 
प्राप्ति के साधनों को लेकर विचारधारा की भूमिका को आका जा सकता है। अगर 
विचारधारा परम मूल्य पसदमियों से सम्वन्धित है दब ऐसे राजनीतिक दलों की कार्य- 
शैली राजनीतिक सौदेयाजी व समझौतावादी नही हो सकती, किन्तु इसके विपरीत सापेक्ष 
मूल्य पसंदग्रियों से सम्बन्धित विधारधारा वाले राजनीतिक दल की कार्य-प्रली में उग्रता 
वे कठोरता नद्दी पाई जाती है । जब कौई विचारघारा, साधन और साध्यों को परम 
मूल्यों के रूप में अपने में लेटे रहती हैं तव केवल एफ ही मार्ग के कारण राजनीतिक दल 
उससे द्वी प्रतिबद्ध ही जाता है। ऐसे दल राजनीति में उथल-पुयल व अस्थिरता के कारण 
बनते हैं। विधारधारा दल की कार्य-बेली की सीमाएं भी निर्धारित करती है । इससे दल 
की, अन्य राजनीतिक सहयोगियों ब प्रतिदररिद्यों के प्रति भावना का नियमत द्वोठा है। 
विद्यारधाय से द्वी दल के नेता के द्वारा प्रयोग मे साई जाने वाली घालों का निधरिण 
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होता है। अत; दल की वैचारिक मान्यताओं का दल की कार्य-शैली पर निर्णायक प्रभाव 
कहा था सकता है । हर राजनीतिक दल की विचारधारा व काय-शैली में सावयवी 
सम्बन्ध रहता है। राजनीतिक दल की विचारधारा से ही इस वात का संकेत दिया जा 
सकता है कि कोई राजनीतिक दज़, प्रचार बनाम शिक्षण, अनुनयन बनाम अष्टाचार 
तथा संसदीय निपुणता बनाम शुद्ध अवरोधकता में से किस शैली का प्रयोग करेगा ? 

राजनीतिक दलों की संरचनात्मक विश्येपताओं के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि दलों की सदस्यता का प्रकार व आकार संगठनात्मक संरचना, विचारधारा व दल 
राजनीति की शंत्ती के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन सब का दलो के कार्यों पर व्यापक 
प्रभाव पड़ता है । विभिन्न राजनी तिक दलों में सरचनात्मक अन्तर के कारण राजनीतिक 
व्यवस्थाओ्ों में दल राजनीति का रूप भी अलग-अलग प्रकार का हो जाता है। सभी दल 
वास्तव में संरचनात्मक नियामकों से सीमित व प्रतिबन्धित रहते हुए ही कार्य करते है । 
इन्ही विशेषताओं के भाधार पर दलों के कार्यो का मूल्यांकन किया जा सकता है। 


राजनीतिक दल और निर्वाचन प्रणालियां 
(?ण.9व70#, 7५७ एा४5 80२० पहा.६ट70887 8५४४७) 


दुबरजर (00फ९४४८३) ने अपनी पुस्तक पोलिटिकल पार्टोज” में दल पद्धतियों और 
निर्वाचन प्रणात्रियों मे घनिष्ठ सम्बन्ध माना है। उसके अनुसार, निर्वाचन प्रणालियों का 
दल पद्धतियों के क्रमिक घिकास में नियामक प्रभाव रहता है। इनका दलो की शारचना, 
उनकी विचारधारा, दल्तों के बीच परस्पर सम्बन्धों के स्वरूप तथा किसी राजनीतिक 
व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतियोगी दलों की संख्या पर प्रभाव देखा जा सकता है।॥ निर्वाचन 
पद्धति का विधान मण्डल में दलों की सापेक्ष शक्ति और संख्या पर भी अनिवायें रूप से 
प्रभाव पड़ता है । डुवरजर ने दल पद्धतियों व निर्वाचन प्रणालियों के आपसी सम्बन्ध का 
विस्तार से अध्ययन करके कुछ निष्कर्प निकाले है। उत निष्कर्पों को 'डुबरजर 
सिद्धान्त! के नाम से जाना जाता है। हम इस सिद्धान्त का विवेचन करके इसका भुल्याकन 
करेंगे। 

डुबरजर की सान्‍्यता है कि मिर्वाचन प्रणाली का दल पद्धति हक प्रभाव 
रहता है । सामान्य वहुमत प्रणात्री (४790० ग्राशंणय9 5१8००) दलों मे 'स्वाभाविक 
दोहरापन' (॥/ए:४॥ 00थ/आ) लाने का कार्य करती है। इस प्रणाली में एक सदस्यीय 
निर्वाचन क्षेत्र होता है तथा प्रत्येक मतदाता को केवल एक मत देने का अधिकार होता 
है। इस निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन सामान्य व सापेक्ष बहुमत से द्वोता है। 
निर्वाबित प्रत्याशी को कुल मतों का पूर्ण या मिरपेक्ष (०5०००) बहुमत मिलना 
आवश्यक नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें ऐसे व्यक्त चुन लिए जाते है 


श्शदवच्मपन ऐफ्चएन, रगअंत्वों शव्ावर (200 ए43, एगाव०, कैति[प८, 4959, 
7-२३, 
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जो केयल अत्पमत का अतिनिधित्य करते हों, बहुमत का नहीं। उदाहरण के लिए, एक 
निवर्चिन क्षेत्र में घार व्यक्त उम्मीदवारों के रूप में घड़े हैँ यहू। दनमें से झेदल एक 
व्यवित चुना जाना है। उम्र घारों हे प्राप्त मत इस प्रकार होते पर, 'क' के पश्ष में 
0,000, 'य के पक्ष में 43,000, 'ग! के पक्ष में, !,000, तथा *प' के पक्ष में 6000; 
'प तियाचित हो जाएगा, यद्यपि उस्ते मतों की बहुसंदया बढ़ीं प्राप्त हो सकी । ययाए॑ मे 
वह 32.5 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधि है । डुवरजर के अनुसार ऐसी निदर्चिन 
प्रणाली में तीसरे दल का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाने के कारण, इसके सम्य॑क दो दर्तों में हे 
किसी के साथ होने की प्रवृत्ति से युक्त हो जाते हैँ । यह अन्ततः द्विदलीय व्यवस्था स्पानित 
कर देती है। यह दुवरजर का स्वाभाविक दोहरापन सिद्धांत है । इस सिद्धांत मे यह मानकर 
चला गा है कि सामाम्य बहुमत प्रणाली में स्वतः हो दो दल विकृतित क रने की परित्यितियां 
चिह्ठित रहतो है। डुवरजर ने इसकी पुष्टि के लिए यह तर्क दिया है कि इस विवचित 
प्रणाली के हो कारण प्रिटिय लिबरल पार्टी के छास में तेजी आने से प्रिटेन में द्विदलीय 
प्रणाली का सुत्रपात हुआ। डुवरजर का कहना है कि निर्वाचन प्रणाततियां, दल पद्धतियों 
के विकास में इसलिए भी सहायक द्वो जाती हैं स्योकि इन से दल अणालियों को 
प्रोत्साहित करने वाली श्कितयों को प्रोत्साहन मिलता है । डुवरजर की इस मान्यता को 
चुनोती दी गई है। सी० लेज (0. .0)5) ने इसका व्यवस्थित ढय से उण्डन फिया है। 
तेज के अनुसार डुवरजर की यह मान्यता गलत है कि तोसरे दल के कम प्रतिनिधित्त 
के कारण सामान्य बहुमत अ्गाली में, इस दल के समय्यंक अन्य दो दलों में छे स्वतः ही 
किसी एक के साथ हो जाएंगे, क्योकि ऐसी अवस्था मे तीसरे दल के प्रत्पाधियों के 
समयंकीं के मत वेकार जाते के कारण इन समयंक्ीं में अपने मतों के उपयोग की अवृर्सि 
उत्पन्न हो जाती है और वे अपना समर्थन अन्य दलो के प्रत्याशियों को देने लग जाते हैं। 
सेज का तक है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र मे तौसरे दल का प्रत्याशी अन्य दो दलों के 
प्रत्याशियों से मजबूत अवस्था पे है वहां इन मतों की निरर्धकता की अवस्था नही रहती 
हैं। अतः इससे द्विदतीयता का सिद्धांत पुष्ट नहीं होता है। लेख इसे 'ययास्थिति का 
सिद्धांत! (०09 ० धा० डवाए६-बुघ०) या असंचालन सिर्दात (फल्णआ रण 
ग्रा।70070870) कहकर यह विध्कर्प निकालते हैं. कि सामान्‍य बहुमत प्रणाली, ह्विदलीय 
पद्धति की स्थापना नहीं करती है। इस सम्बन्ध मे अधिक से अधिक यह कह्ठा जा सकता 
है कि इस चुनाव पद्धति से द्विदल्लीय प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन मिल सकता हैं। 
भारत व श्रीलंका मे यही निर्वाचन प्रणाली, द्विदसीयता की परिस्थितियां नहीं ला सकी 
है। अतः दल्न व्यवस्था की प्रकृति और निर्वाचन प्रणालियों का सम्बन्ध सामान्य ही हो 
सकता है, इनमें निययिक सम्बन्ध नही होता है । 
डुवरजर के इस सिद्धांत भे यह बात अनग्तनिहित है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
प्रणाली हमेशा बहुदलीय पद्धति की सहगामी होती है । दुवरजर के अनुसार, निर्वाचन 
की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दलों की संस्था में वृद्धि का स्वतः ही हक बन 
जाती है। इस प्रणाली से दलों की संख्या में कमी नहीं होती है। आमुपातिक प्रतितिधित्व 
प्रणाली का बहुदलीय पद्धति के विकास व 'उसके स्थायित्व में महत्त्वपुर्ण योग रहता है 
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क्योंकि इस पद्धति को अपनाने से छोटे-छोटे वर्गों व दलों को भी विधान मण्डलों में 
उनकी शवित व समर्थन के अनुपात मे प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस सम्बन्ध मे 
डुवरजर का कहना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से पुरानी पार्टियों में विभाजन 
होते रहते है। इस निर्वाचन प्रणाली में दलों की संख्या मे वृद्धि के तत्त्व विद्यमान रहते 
हैं। यह प्रणाली उन शक्तियों को प्रोत्साहन देती है जिससे दलों में अलगाव बने रहते हैं 
तथा थोड़े से मन-मुटाव या दल के नेताओं के व्यवितत्व के टकराव से दल के टुकड़े हो 
जाते हैं। इस प्रणाली में हर दल को समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले की 
सुब्यवस्था के कारण से ही दल राजनीति विखण्डक प्रकृति की वन जाती है। 

सेज़ ने डुवरजर के 'वहुदलीयता सिद्धान्त! (गए7.कव0ं॥॥ (8००५५) के सम्बन्ध में 
कैवल उन दलों को जो इसके लागू करने के समय विद्यमान थे, बनाए रखने की ही प्रवृत्ति 
नही होती है। यह प्रणाली अपने में ऐसी शक्तिया भी समेटे हुए है जो दलों को संझया में 
वृद्धि करने का कार्य करती है। पर इसका यह तात्पयं नहीं है कि किसी राजनीतिक 
व्यवस्था में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से दलों की संझया बढ़ती ही जाएगी। 
वास्तव में ऐसा भहीं होता है। अब: इस प्रणाली के सम्बन्ध में भी लेज़ का यही निष्कर्ष 
रहा है कि यह भी सामान्यतया 'मथास्थिति” वनाएं रखने वाली ही प्रणाली है। 
बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, हॉलेण्ड मे इस प्रणाली से दलों की ययास्थिति हो 
बनी हुई है। 

अतः निर्वाचन प्रणाली दल पद्धति की प्रकृति के निर्धारण मे केवल एक कारक है। 
केवल इससे ही दल पद्धतियों के स्वरूप का निर्धारण नही होता है। इस सम्बन्ध में इतना 
हो कहा जाना चाहिए कि निर्वाचन प्रणाली दल पद्धति की प्रकृति के नियामको में से एक 
परिवत्यं है। चुनाव प्रणाली का तथा दल पद्धति की प्रकृति का सीधा सम्बन्ध होते हुए 
भी यह केवल एक कारक के रूप मे ही दल पद्धति के स्वरूप की नियामक रहती है । 
निष्कप मे इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा कि हर राजनीतिक व्यवस्था में निवर्चित- 
प्रणाल्ली तथा दल पद्धति में सावयवी सम्बन्ध रहते हुए भी यह एक-दूसरे पर आशित एक 
सीमा तक ही रहती है। 


राजनोतिक दल और राजनीतिक व्यवस्था 
(ए0.व0#, ए4एाप९४5 40४० ए0.72#, 5५४ ४80४) 


दल प्रणालो और राजनीतिक व्यवस्था में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । दल 2238: की 
प्रकृति का आधार राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति ही रहती है। उदाहरण के लिए, 
निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल पद्धति कभी भी प्रतियोगी प्रकार की नहीं होती 
है। इसी तरह, लोकतन्त्न में अनिवायंत: प्रतियोगी दल पद्धति पाई जाती है। इस सदसे 
यही ब्राशय है कि हर राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दल पाए जाते हैं। किसी 
व्यवस्था में यह खुले होते हैं दो किसी में भूमिगत रह सकते हैं । इसी तरह दल पद्धति की 
प्रकृति व राजनी तिक व्यवस्था की प्रकृति में '्ोली-दामन' का सम्बन्ध पाया जाता है। 


864 ४ तुबबात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


रूप से राजनी तिक व्यवस्थाओं को हमने सरकारों के वर्गीकरण के अध्याय में तोन भाशे 
में वर्गीकृत किया है। यह तीन अकार हैं-.. (क) जोकतन्तत राजनीतिक ब्यवत्पाएं, 
(ख) स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, भोर(य) तर्वाधिकारी राजनी तिक व्यवस्पाएं। 


राजनीतिक दल और लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएं (0008४ शिक्रांक ॥( 
छश्ाण्थबाए 20 पटर्थ $५४९०१5) है 
लोकतन्‍्त्त के क्रियान्चयन की दृष्टि से राजवीतिक दलों का बड़ा महत्व है । डे हम 
लोकतन्द् की कसोटी कह सकते है, क्योकि, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में लोक 
त्त्न का अस्तित्व कहां तक है, इसकी साप इस बात से की जा सकती है कि उस व्यवस्था 
में राजनीतिक दल प्रणाली किस सीमा तक स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता पर आधारित 
है। राजनी तिक दलों के बीच वरस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धां, व्यापक जन सम्पर्क, जगमत को 
शुद्ध भभिव्यवित आदि ऐसी वातें हैं, जिनसे वोकतस्त् साथंक होता है। पिनांक एवं श्मिव 
ने राजनीतिक दल्नों व लोकतस्त के पारस्परिक सम्दस्धों के बारे में उपयुक्त ही कह्दा है कि 
“लोकत्ान्तिक संस्थाओं के संतोपप्रद रूप में कार्य करते रहने के लिए सामान्य मतदातानों 
का संगठन आवश्यक होता है । राजनीतिक दलों जैसी किसी युवित (6०५४९%) के धमाव 
में यह सम्भव है कि जनता की आवश्यकताओं एवं मांगों की पूर्ति की चिध्टा शिक्षित हो, 
राजनीतिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था यदि असम्भव नहीं तो कठिव अवश्य होगी पा 
नेतृत्व अपर्याप्त और शासन अप्रभावी होगा' इस तरह लोकतन्त्त के लिए राजनीतिक दवों 
का अस्तित्व अपरिहार्य है। इस आधार के विदा लोकतन्तत चल ही नही सकता है। 
लोकतस्त्र शासन-व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्प 
का कार्य करते है। वे जनता को सही, विध्यक्ष तथा ठोस निर्वाचन के लिए शिक्षित करते 
है तथा सरकार का संचालन करते हुए उसके ऊपर निर्यक्षण लगाये रहते हैं, जिसते बह 
अपनी मतमानी ने करने पाए । लोकतन्त्र में घरकार को उत्तरदायित्व की स्थिति में रपते 
की व्यवस्था राजनी तिक दल ही करते हैं। अत: राजनी तिक दल और लोकतस्त्र एक ऐरह 
से एक दूसरे के प्वाय से हो जाते हैं। + 
राजनीतिक दल लोकतन्त्न को व्यावहारिक बनाने के यन्‍्तत है। इनसे लोकतन्त् व्यवस्या 
की सस्थायत संरचनाएं स्थावित होती हैं। यद्द तोकतन्त्र के लिए अपरिदाम है। यह राज" 
नीतिक व्यवस्था को जोड़ते हैं। यह लोकतस्त्र का मूल संत्त है, परन्तु यह उनकी प्ूतिका 
का एक पक्ष है। यह चोकतन्त के सवद्ते बड़े शत्रु भी बन जाते है । अनेक विकासशीत 
राज्यों में राजनीतिक द्तों के अप्टाचार व मनमानी के कारण सोकतस्प्र उपाड़ फँके गये 
है। जब राजनीतिक दल, दतयत राजनीतिक में पड़ जाते है तो ये लोकतन्त्र के पोपर नहीं 
उसके भक्षक चने जाते है। इसलिए ही यह कहा जाता है लोकतान्विक शातव-ब्यवस्याओं 
के संकट तत्व दलों की अधिनायकवादी गतिविधियों में निद्वित द्वीते हैं। वास्तव में अधि- 
सायकवादी राजनीतिक दत्त बहुधा प्रजावान्तिक दस व्यवस्था में स्वयं ही शिकृपित हो 
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जाते है। वे 'एक राज्य में राज्य” वना लेते है। ऐसे दलों का उदय समाज में व्याप्त किसी 
आधारभूत कमी की अभिव्यक्ति के रूप में होता है। ऐसे दल उन लोगों को अपना सदस्य 
व अनुयायी बना लेते हैं जिन्हे मौजूदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था से असतोष होता है और जो 
स्वयं को ऐसी शासन-व्यवस्था से अपने को अलग समझते है तथा यह महसूस करते है कि 
उनकी आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सै नहीं हो सकती । 
न्यूमेन का कहना है कि इस प्रकार के अधिनायकवादी दल जब काफी पनप बाते हैं तथा 
बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते है तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया निश्चित 
रूप से एक संकटपूर्ण स्थिति में फंस जाती है। इस प्रकार के अधिनायकवादी दलों का 
उदय लोकततन्त्र व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। 

अत. राजनीतिक दल लोकतन्त्र के रक्षक भी रहते हैं और इन्ही की मनमानी से लोक- 
तम्त्न को समाप्त करने के लिए ऐसे दल पनप जाते है जिनकी लोकतन्त्र में आस्था ही नही 
होती है। ऐसे दल लोकतन्त्न के लिए ही घातक नही होते हे वरन राजनीतिक प्रक्रिया 
को तोड़ने, उस्ते पेचीदा और अधस्थिर बनाने में भो सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक दल सत्ता 
प्राप्त करमे के उद्देश्य से संगठित होते है। लोकतन्त्न में सत्ता प्राप्ति की सुनिश्चित संर- 
चनात्मक व्यवस्था होती है, किन्तु जब सत्ता वर्तमान राजनीतिक संरचनाओं के अन्तर्गत 
कार्य करके प्राप्त नही हो तब मिराश दल इन संरचनाओं को उजाड़ फेरुकर राजनीतिक 
सत्ता को हथिया लेते हैं। कई बार मौजूदा लोकताम्त्रिक व्यवस्था को बलातू राज- 
परिवर्त नों, गृह युद्धों, सरकार के खिलाफ कारंवाइयों के माध्यम से उसाड़ फैका जाता है 
तथा उसके वाद लोकतस्त्न व्यवस्था को ही बदला जा सकता है। निष्कर्ष में हम यह कह 
सकते हैं कि जब अधिनायकवादी दल सत्ता हथियाने में सफल हो जाता है तो लोकतन्त्र 
के स्थान पर पूर्ण निरंकुश शासन स्थापित हो जाता है। अत लोकतन्त्र रा में 
राजनीतिक दल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते है। यही लोकतम्त्न को व्यावहारिक और सुरक्षित 
बनाते हैं और इन्ही के द्वारा लोकतन्त व्यवस्था को आमूल उखाई फेकने की परिस्थितिया 
प्रस्तुत होती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विकासशील राज्यों मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ 
ही अपनाई गई लोकतान्स्िक शासन प्रणालिया एक के बाद दूसरी अधिनायकवादी बनती 
गई है और इस सबके लिए राजनीतिक दल ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी कहे जाते है। 


राजनीतिक दल और स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाएं गाधंव्व एशि- 
चंद बात &प(०ण००ा० एणाए०शे 8$9५9506705) 
स्वेष्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाओ में मुक्त राजनीति 
नीतिक दल और चुनावों पर महत्त्वपूर्ण पाव दिया रहती है। 
तथा बाज्ञाकारिता,प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ताधारी वहुधा जोर जबरदस्ती दया 
बल प्रयोग पर अधिक जोर देते है। नागरिक स्वतम्व॒ताबों का अभाव द्वोता है कोर जत- 
सम्पर्क के माध्यमों तथा स्थायपालिका पर सरकार का सीधा नियन्त्रण होता है के ऐसी 
व्यवस्थाओं में एकदलीय पड़ति ही पाई जाती है. परन्ठु दल का होना थाय नह्दीं 
है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल का विश्येष महत्व न्ढी द्वीता है। गायक 


क प्रतियोगिता, यानी राज- 
इनमें राजनीतिक अनुरूपता 
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सर्वेस्र्षा होता है और राजनीतिर दल केवल बँंधता का दिखावा करने के लिए ही 
ह्वीता है। 

सामान्यतगा स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में भूमिगत दल होते.हैं मोर ऐसा 
कहा जाता है कि यह भूमिगत दल ही स्वेच्छाचारी शासकों से मुक्त दिलाने का एक मात्र 
साधन प्रस्तुत करने वाले हो सकते हैं। नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओं में जहां कहीं 
स्वेच्छाचारी शासकों की निरंकुशता से मुक्तित मिल सकी है वहां ऐसे ही भूमिगत दल या 
समूह अचानक राजनीतिक व्यवस्था पर हावी होकर शासकों से सत्ता छीनने में सफल हुए 
हैं, किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि स्वेच्छाचारी थासकीं से सत्ता हथियाने वाला गुट, 
समूह या दल लोकतान्त्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाला ही हो | यह केवल सत्ता परि- 
बर्तन हो सकता है तथा पिछली अद्धं शताब्दी में अधिकांश उदाहरण केवल एक गुट या 
व्यवित से अन्य गुट या व्यक्ति में सत्ता परिवर्तन के ही है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान 
में अय्यूब जां से याह्यया खां में सत्ता का परिवतंन ऐसा ही परिवर्तन कहा जा सकता है । 
भतः स्वेच्छाचा री शासन-व्यवस्थाएं अत्यन्त विपम रूप वाली व्यवस्थाएं है। इनमें कुछ 
भी निश्चित नहीं होता है। शासकों का जोर जबरदस्ती तथा वल प्रयोग पर अधिक जौर 
होने के कारण केवल सुप्तगठित ऋान्‍्तिकारी दल ही शासन परिवर्तन में सफल होने की 
सम्भावना रखते हैं । वैसे अधिकांश स्वेच्छाचारी शासक अपनी सत्ता की वैधता के लिए 
राजनीतिक दल का ढोंग रचते हैं। ऐसे एकाधिकारी दल शासक के हाथों की कठपुतली 
ही रहते हैं। जैसे वर्मा मे राष्ट्रपति ने विन ने ऐसा ही एक मात्त समाजवादी दल बनायी 
है 


राजनीतिक दल भौर सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्पाएं (एगरापंद्व एचांक 

गाव व०तव्रवाधांगि एकााटब। 5५506॥5) 

सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्थाओं का आधार ही एकाधिकार प्राप्त राजनीतिक दल 
होता है। राजनीतिक व्यवस्था मे एक ही दल राजनीतिक तथा कानूनी रूप से प्रभावी 
होता है। सारी राजनीतिक सक्रियता इसी के माध्यम से गुजरती है तया यह दल ही तब 
गतिविधियों का सस्थागत आधार प्रस्तुत करता है। सेद्धान्तिक रूप से एक ही सुस्पष्ड 
विचारधारा वाला दल राजनीतिक व्यवस्था के अन्तगंत सम्पूर्ण राजनीतिक सक्रियता का 
नियामक और शासन तथा जीड़-तोड़ करने का उपकरण होता है। अधिकांश सर्वाधिकारी 
शासन आधुनिकीकरण तथा सुधार लाने के लिए कटिवद्ध क्रान्तिकारी शासन होते हैं। 
इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं मे राजनीतिक दल ही राजनीतिक, सामाजिक व 
आथिक, गतिविधियों का एक मात्र संचालक व नियंत्षक होता है। कार्ल जे७ फ्रेडरिक एवं 
जेड० के० ब्रेजिस्की ने अपनी पुस्तक टोटेलोटेश्यित ड्िवटेटरप्लिप एृण्ड औटोक्रेसी? मे 
सर्वाधिकारी तानाशाही को सामान्य विश्ेपताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऐसी 


2ग्088) 3, फ्यपाव्यांध्य ब्घ्6 2. ॥., क्ष्यताम,. उलद्रााक्षांद की रच 
#ग्रॉ०ट००१ एड्ाग्रप/8०, फऐै333.,' प्क्षत्द्ार एगट्रा॥/३ 27478, 2956, 
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व्यवस्थाओं में एक ऐसा सावंजनिक दल होता है जिसका वैचारिक आधार रहता है तथा 
जो मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं का नियंत्रण करता है। 
अत: सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल, समाज, सरकार तथा व्यक्ति एक 
दूसरे से इस प्रकार गये हुए से रहते है कि इनका एक दूसरे से पृथक कोई अस्तित्व ही 
नही रहता है। इन व्यवस्थाओं मे राजनीतिक दल ही चेतना का केन्द्र होता है और 
मनुष्य जीवन की सम्पूर्ण सक्रियता इसी दल के माध्यम से संचालित होती है। इनमें दल 
व सरकार का भेद्र करना तो असम्भव ही होता है। यहा तक कि समाज व दल भी इतने 
मिले होते है कि इनमे भी एक सीमा के वाद अन्तर करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार, 
सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में तो राजनीतिक दल ही सब कुछ होता है यह ही 
राजनीतिक व्यवस्था का आधार तथा सम्पूर्ण जीवन का सचालक रहता है। इस रूप में 
लोकतन्त से भी अधिक सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल की अपरिहाययंता 
मानी जा सकती है । 
राजनीतिक दलों के राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थान व भूमिका के उपरोक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि दल आधुनिकीकरण के महत्त्वपूर्ण माध्यम होने के कारण सब प्रकार की 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते है। दल रहित राजनीतिक 
ब्यवस्थाओं में भी शने:-शने: इनकी स्थापना की प्रकृति से यह संकेत मिलता है कि दलों के 
बिना राजनीतिक ब्यवस्थाओं का आधुनिक समय में सचालन असम्भव नही तो कम से 
कमर कठिंद अवश्य हो जाता है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल पढ्ध- 
तियों के प्रतिमान व भूमिका एक सी नही होती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रतियोगी दल पद्धतियां तथा स्वेष्छाचारी व 
सर्वाधिकारी व्यवस्याओं में अप्रतियोगी दल पद्धति पाई जाती है। इसी तरह, लोकतन्त 
शासन प्रणालियों मे राजनीतिक दल “मध्यवर्ती परिवत्य! (0४७77 एक्ष 4290) की 
भूमिका निभाना 'आश्रित परिवर्त्य' (6०७९००॥६ एथ्या०००) की रहती है। सर्वाधिकारी 
शासनों में राजनीतिक दल 'स्वतन्त्न परिवर्यें! (ग0०७९॥००० ध्था॥80|०) के रूप में 
शासन, समाज व व्यवित का संचालक होता है। 
लोकता/्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल व्यवस्था उस वृहृत्तर व्यवस्था का हि 
कार्य है जिसमे कि वह कार्यरत रहती है अर्थात वह संवैधानिक ढाचे की एक नौकर है 
(3$९५४७॥६ 07॥॥6 ०075परांग्रा् गि्ञाट७/ण0 स्वेच्छाचारी व सर्वाधिकारवादी 
राजनीतिक व्यवस्थाओं मे दल व्यवस्था का स्थान इससे भिन्न होता है। इनमे दल अपने 
उद्देश्यो की पूर्ति के लिए नियमों में परिवर्तन करने के यंत्र होते है। इससे राज्य व सरकार 
राजनीतिक दल से एकाकार हो जाता है। 


विकासशील राज्यों में राजनीतिक दल 
(ए0०,ग6#ा, ए6एप55 फ 075एह0शाप6 ८0एाशारारओ 


राजनीतिक इलो की उत्तत्ति के विवेचन में हमने यह देखा दे कि राजनीतिक दस लाई 
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निक और आधुनिकीकरण-उन्मुखो राजनी तिक व्यवस्याओं की संतान है। यह राजनीतिक 
आधुनिकता की सतान व उद्पे रक (०७४४५७) दोनों द्वी है। यह जन-राजवीति वां 
संगठयात्मक उपकरण होने के कारण, लोकतान्त्रिक व अन्य प्रकार की धधिनायकवार्दी 
ब्यवस्थाओं में भी उत्न्न होने की प्रवृत्ति रखते हैं। विकासशील राष्ट्रो में दलों डी 
उत्पत्ति के पुर्वे बणित तीनों सिद्धान्त लागू होते हैं। इन राज्यों में दलों को उतत्ति इतनी 
विविधता वालो परिस्थितियों से प्रेरित रही है कि राजनीतिक दलों के सुनिश्चित प्रति 
मान अभी तक स्थिर नहीं हो पाए है। राजनीतिक दर्लो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वेबर 
तथा डुवरजर के द्वारा दिए गए 'संस्कृति-बावद्ध स्पष्टीकरण” (८४० 00070 
००छधाधा०9) से लेकर ला पालोम्वारा तया माइरन वीनर के संस्थागत, ऐतिद्वारतिक 
संकट व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की संतान के स्पष्टीकरण, विकासशील राजनीकिं 
ब्थवस्थाओं में दलों की उत्पत्ति की पूर्ण व्याख्या नही कर पाए हैं। इस कारण इस ग़्गयों 
में दलों की विविधताओं व विशेषताओं को समझने से पहले इन राजनी तिक व्यवस्थाओं के 
लक्षणों का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में द्वी इन राज्यों मे राजनीतिक 
दर्लो के लक्षणों, उनकी भूमिका व महत्त्व का स्पष्टीकरण करना सम्भव होगा। संर्णेत मे 
विकासशील राजनीतिक व्यवस्थामों की विशेषताएं इस प्रकार हैं-- 

() राजनीतिक स्थायित्व का अभाव (2) राजनीतिक सत्ता को वैध्ता की अनि- 
श्चितता, (3) बाघुनिकीकरण की ब्ाकाक्षाएं, (4) सामाजिक व सांस्कृतिक विवि६* 
ताओं की विपुलता, (5) राजनी तिक प्रक्रियाओों की अस्त-व्यस्तता, और (6) राजनीतिक 
चेतना व राजनीतिक सहभागिता से उत्पन्न पेचीदगियां । 

इस प्रकार, विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाएं अनेक प्रकार के संकट तत्त्वो से पुरी 
हैँ। यह व्यवस्थाए संक्रमण के दोर मे से गुजर रही हैं। एक तरफ, इन व्यवस्थाओं वी 
समस्याओं के समाधान साधन जुटाने के लिए राजनीतिक दलों की अनिवायंता देखने को 
मिलती है तो दूसरी तरफ इन व्यवस्थाओं मे दलों की स्वतः उत्पत्ति या उनके स्थायित 
की परिस्थितियों का पूर्ण अभाव है। ऐसी विपम परिस्थितियों में दलों की स्थापना होने 
पर भी उनका बना रहना कठिन हो जाता है। ला पालोम्बारा तथा माइरन बीवर ने 
विकासशील राज्यों मे दलो की उत्पत्ति व स्थायित्व के सम्बन्ध में लिखा है कि 'राजनीतिक 
दलों के सगठन के लिए किसी म किसी प्रकार का ऐतिहासिक संकट एक उत्ये रक होते पे 
भोयहस्पप्ट .« , - 3 0० २ /! > 
आधुनिकीकरए 
करण के यत्न ० * * 4.2 उ् ह * 
मात्ता तक इन देशों का नही पहुंचना दल व्यवस्था का घातक कारण बन जाता है। वी 
पालोम्बारा” का कहना है कि विकासशील राज्यों में राजनीतिक दलों का स्थापित्व तवे 
तक सम्भव नहीं है जब तक कि आधुनिकता की निम्मलिखित परिस्थितियां विकप्तित ने 
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हो जायें। 

() भोगोलिक व सामाजिक संचारण के रूप मे राजनीतिक व पेशेवर स्वायतत्ता का 
विकास । 

(2) विभिन्‍न वर्गों व भागों के वीच भौतिक सम्पर्क व विचारों के आदान-प्रदान के 
माध्यम के रूप में एक निश्चित स्तर तक संचार साधनों का विकास । 

(3) लौकिकी (६०८एथ) शिक्षा व्यवस्था का उदय, शहरीकरण का विकास, भरण- 
पोषण स्तर से मुद्रा अथंव्यवस्था की स्थापना तथा सक्रियतावादी राज्य का हस्तक्षेप 
होना । 

(4) ऐच्छिक व अद्धे-ऐच्छिक संगठनों मे भाग लेने व उनसे सहयोग करने की प्रेरणा 
देने के लिए एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और 

(5) यह दाशंनिक मान्यता कि यह विश्व मनुष्य के द्वारा ही ढाला जाएगा। 

विकासशील राज्यों में आधुनिकता की उपरोक्त पूर्व शर्तों का अभाव होने के कारण 
अनेक राज्यों में अन्य कारणों से दलों की उत्पत्ति होने पर भी उनमे स्थायित्व व सुनि- 
श्चितता का अभाव वना हुआ है। राजनीतिक दृश्य-पटल पर दलों का आना-जाना निरन्तर 
चलता रहता है। अगर गहराई से देखा जाए तो यह पूर्व शर्तें प्रतियोगी दल पद्धतियों के 
* विकास व स्थायसित्व के लिए अनिवाय है। इनके अभाव के कारण ही अनेक विकासशील 
राज्यों में प्रतियोगी दल पद्धतियां स्थापित होकर कुछ ही समय में अप्रतियोगी दल पद्ध- 
तियों में परिवर्तित हो गई है । भारत, श्रीलका और मेक्सिको जैसे कुछ राज्यो में भी अब 
दल पद्धति माम से ही प्रतियोगी रह गई है। विकासशील राज्यों मे राजनीतिक व्यव- 
स्थाओं के विशेष लक्षणों व दलों के स्थायित्व की पूर्वे-शर्तों के विवेचन के बाद इन देशों में 
राजनीतिक दलों की विशेषताओं का उल्लेख करना सरल हो जाता है। सक्षेप में विकास- 
शोल राज्यों की दल व्यवस्थाओं के तिम्मलिखित लक्षण ध्यान देने योग्य है-- 

() राजनीतिक दलों में समाज के अन्तिम उद्देश्यों, गत्तव्यो व मूल्यों पर सहमति 
का अभाव है। 

(2) राजनीतिक दलों में राजनीति के आधारभूत तत्त्वों पर मतेवय का अभाव है। 

(3) राजनीतिक विचारधाराओं की अस्पष्टता या इनका पूर्ण अभाव । 

(4) नेतृत्व प्रधानता व अपेक्षाकृत अस्थायित्वता । 

(5) सीमित व संकुचित आधार । न्‍ 

(6) बाह्य रूप से निर्मित संस्थाओं (टहाश्ाएशी५ लस्काल्व ग्रश्तोणंणा0े के रूप में 
अधिकाश दलों का उदय 4 

(7) अभिजन नियंत्रण व सक्रमणशील प्रकृति । 

(8) प्रतियोगी दल प्रणालियों की व्यवहार मे अवास्तविकताएं 

विकासशील देशों मे राजनीतिक दलों के लक्षणों को सूचीवद्ध करना अत्यन्त कवि 

कार्य है। इन देशो में राजनीतिक दलपद्धतिया अभी भी प्रवाह की अवस्था (०७0० ०. 
90) में है। किसी भी राज्य में दल व्यवस्था का स्थायो प्रतिमान नही उभर पाया है 
अगर किसी राज्य विश्येप, जैसे भारत व सेविसको में कुछ स्थायी चित्त दिखाई देता * 
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इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य हैं तथा वह अपवाद स्वरूप अलग किये जा सकते हैं। तमाय- 


तथा पिछड़े समाजों को तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ाने के लिए राजनीतिक दवों रो 
अनिवायंता महसूस की जाती है तथा दुसरी तरफ, राजनीतिक दलों की उपयोगीव 
रचनात्मक भूमिका और स्थायित्व की परिस्थितियों का पूर्णतया मभाव पाया जाता है। 
ऐसी विपम परिस्थिति के कारण, इन देशों में प्रतियोगी दलपद्धतिया, समाज के विकातत 
का यन्त्र नही रह सकने के कारण, एकदलीय पद्धतियों को स्थान देती जा रही है। 

इन देशों के राजनीतिक दलो में समाज के गल्तव्यों व मूल्यों पर मोटी सहमति 
अभाव होने के कारण, विभिन्न राजनीतिक दल परस्पर खीचातानी (7रए0/]॥8र्ण 
७०) में लगे रहते है। इसके कारण राष्ट्रीय समस्याओं से दलों का ध्यान हंठ जाता है! 
दल रचनात्मक कार्यक्रमों से दुर हटते जाते हैं भौर सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दलों के दवा 
परेशान किया जाता है। राजनी तिक दलों की ठोस आधारभूमि नही होते के कारण, देव 
आधुनिकीकरण के उपकरण नही वन पाते है। इससे दलों व जनता का सम्पर्क टूट जाता 
है। जनता का बढ़ता हुआ असंतोष व समाज में अराजक अवस्था का आना दलों छण 
उपलब्ध कराई गई शासन प्रक्रियाओं को निरधंक बना देता है। ऐसी परिस्थिति में सेना 
या कोई महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति सत्ता हथिया कर निरंकुश व्यवस्था की स्थापना करने में 
सफल हो जाता है। इस तरह विकासशील राज्यों में दल ही, दल व्यवस्था के अत्त के 
कारण बन जाते हैं। 

विकासशील राज्यों मे राजनीतिक दल “राजनीतिक खेल के नियमों पर ही सहमत 
नही होने के कारण, संवंधानिक साधनों से शासनतन्त्न चलाना अत्यन्त कठिन हो जाती 
है। विभिन्न दलों में टकराव व संघर्प बढ़ता जाता है और राजनीतिक दल राजमीर्तिंत 
प्रक्रिया को जोड़ने, सरल बनाने और स्थिर करने के स्थान पर इसको तोड़ने, पेचीद 
बनाने और अस्थिर करने का यन्त्र बन जाते है। शासन-व्यवस्था अस्तव्यस्त तथा जोयली 
होने लगती है और राजनीतिक दलों मे से सत्तारूढ़ दल एकाधिकार की प्रवृत्ति से प्रेरित 
होने लगता है। 

विचारधाराओं के वंधन विकासशील राजनीतिक दलो क्षे प्रेरक नही रहने के कारण 
अधिकांश दल कार्यक्रम व उद्देश्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। जनमत के अनावश्यक उतारे 
चढ़ाव व राजनीतिक दलों मे नीति निरन्तरता नही रहने देते हैं। जनता की भावनाओं 
से खेलकर राजनीतिक दल, जन-समर्थन के प्रयास में, जनता के आक्रोश का निशाना बनें 
जाते हैं। सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दलदल में फतकर अचल बनते लगठी 
है। इस अवस्था से मुक्ति की क्रांति, दल व्यवस्था को आमूल रूप से नृष्ठ करके, एक 
व्यक्ति या एक गुट विद्येप के हाथों में सत्ता सौपने का साधन बन जाती है । ६ 

अतः विकासशील राज्य, राजनीतिक दल पद्धति के सुनिश्चित विकास में असफल ही 
लगते है। बहुल समाजों मे सांस्कृतिक विविधता, परम्परागत बन्धनों की जकड़नें, जाति 
भाषा व रीति-रिवाजो के प्रभाव से दल-विकास प्रक्रिया में रुकावरें आती हैं। दलों पर 
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अभिजनों का नियंत्रण होता है। नेता विशेष का करिश्मा राजनीतिक दल की शक्ति 
होता है। दल की सदस्यता औपचारिक व कई बार केयल कागजी ही रहती है। राज- 
नौतिक दल, जन संचालन का साधन न होकर, जनता को उदासीन बनाने की परिस्थि- 
तियां उत्पन्न करने वाले वन जाते है। इससे स्वस्थ दल-राजनीति की परम्पराओं का 
घिकास नहीं हो पाता है। इसलिए निष्कर्ष में यह कहना उपग्रुवत होगा कि विकासशील 
राज्यों मे दल-पद्धतियों के प्रतिमान अभी भी प्रवाह की अवस्था में है तथा प्रतियोगी दल 
व्यवस्था का इन देशों मे भविष्य उज्ज्वल नही दिखाई देता है। 


अध्याय ]8 


दुवाव एवं हित समूह 


(65९ 6700[5 शात [शिव ७7075) 


आधुनिक समाज असंझय समूहों की संरचनाओं व अन्त:क्रियाओं का जाल बन गये है। 
आाज समूहों के माध्यम से न केवल व्यक्ति की सभी गतिविधियां सम्पादित होती हैं वरन 
इनकी सीमाए भी निर्धारित होने लगी है। हर समाज में राजनीति व सरकारें समूह 
की आतरिक व्यवस्था से ही गठबंधित होती जा रही है। समूहों की मांगों व समर्थ॑नों 
पर ही सरकारों की कार्य-प्रणाली निभेर करमे लगी है। समाज का समूह जीवन, शासत- 
व्यवस्थाओं की प्रकृति का नियामक बनता जा रहा है। आधुनिक सरकारें, राजनीतिक 
दलो के माध्यम से ही जनता तक नही पहुच पाती है । पिछले अध्याय में हमने यह देखा था 
कि आजकल राजनीतिक दल संगठन की औपचारिकता व अनुशासन में इतने जकड़ गए 
है कि सरकार व जनता के बीच सम्पर्क के लचीले माध्यम नही रह पाते हैं। राजनीतिक 
दलों के विवेचन में यह प्रश्न भी हमने उठाया था कि आज के परिवर्तित व जटिल समाज 
में मनुष्य अकेला रह ही नही सकता है । व्यक्ति के जीवन का हर पहलू किसी न किसी 
प्रकार के सगठित या असगठित समूह से सम्बद्ध बन गया है। अतः राजनीतिक दल, 
सरकार व जनता के बीच सम्पर्क का सीधा साधन न रहकर समाज के समुद्ढों के माध्यम 
से क्रियाशील रहने लगे हैं ! यही कारण है कि आधुनिक समाज में विद्वानों तथा अध्येताओं 
की दवाव व हिंत समूहों में रुचि बढ़ती जा रही है। इनके महत्त्व का विवेचन करते हुए 
जें० सी० जौहरी ने अपनी पुस्तक कम्परेटिव पॉलिटिक्स मे लिखा है कि आधुनिक 
राजनीतिक प्रक्रिया मे दवाव, हित एवं संगठित समूहों तथा इनकी तकनीकों के अध्ययन 
का विशिष्ट महत्त्व है। इनके अध्ययन से उन अन्तरनिद्ित शक्तियों व प्रक्रियाओं पर, 
जिनके माध्यम से संगठित समाजों में-विश्येषकर लोकतान्तरिक समाजों में, राजनीतिक 
शक्ति का संचालन और प्रयोग होता है, प्रकाश पड़ता है।! आजकल राजनीति का नये 
भर्थों में प्रयोग होने लगा है। अब राजनीति एक प्रक्रि। मानी जाती है। ऐसी प्रक्रिया 
जिसके माध्यम से सामाजिक मूल्य आधिकारिक (७प्रधा07(38४८) रूप से स्थापित किए 
जाते है। भव राजनीति को केवल राज्य ओर शासन का विज्ञान नही माना जाता अवितु 
इसमे निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाने लगा है। आधुनिक 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकारों के नोति उत्पादन अधिकाशतः समूह संघर्षों से 
प्रभावित होते हैं। अतः राजनीतिक अध्ययनों ने उन सभी समूहों करा अध्ययन भी 
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सम्मिलित किया जाने लगा है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया की अभिन्‍न व महत्त्वपूर्ण कड़ी 
बन गए है। तुलनात्मक राजनीति के विपय-विस्तार के कारण, दबाव समूहों की अन्तः- 
क्रियाओं में झांकने के प्रयास बढ़ गए हैं, क्योकि राजनीतिक व्यवहार की गत्यात्मक 
शक्तियों का ज्ञान दवाव समूहों की भूमिका के परिवेश में ही प्राप्त किया जा सकता है। 
इसी कारण, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में दबाव समूहों और अन्य संगठित समूहों के 
अध्ययन का महत्त्व हाल ही के वर्षों में बहुत बढ़ गया है। 

आधुनिक समय में व्यवित पृथक इकाई के रूप में नहीं रह सकता | जटिल व विपम 
परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यक्त के इरदें-गिर्द प्रभाव समाप्त हो जाने के कारण वह 
समूह जीवन में समाहित हो गया है। अतः आधुनिक राजनीतिक अध्ययन एक नये 
“राजनीतिक मानव” (9०॥४०४ 70 के चारो ओर केन्द्रित होता जा रहा है। यह 
नये राजनीतिक मानव समूहों के माध्यम से राजनीति का केन्द्र घन गया है। इस प्रकार, 
आज के परिवर्तित संदर्भ में व्यक्ति वनाम राज्य” की जगह 'समूह बनाम राज्य! की चर्चा 
होने लगी है। व्यक्त का अपने हिंतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समूहों मे संगठित 
होना अनिवाय हो गया है। जो हिंत अधिक चैतन्य एवं प्रवुद्ध होते हैं वे अपना ओपचा- 
रिक संगठन बनाकर शासन की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करने लगे हैं। 
इस प्रकार के संगठित समूह चूंकि अपने-अपने संगठन की शक्ति के दवाव द्वारा सार्व- 
जमिक नीतियों तथा शासकीय निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते है। अत इन्हे 
दवाव समूह कहा जाता है। इनका अधे व परिभाषा करके हम इनके महत्त्व पर विस्तार 
से चर्चा करेगे। 


दबाव समूह का अर्थ व परिभाषा 
(एप्र४ १४७७सार0 ७० ए9एछपशा0ए 08 एशर६55078 628009?) 


दवाव समूह का अथं गहरे विवाद का विपय है । विद्वान इसके नामकरण पर भी अलग" 
अलग मत रखते है। अतः दवाव समूह का अर्थ व परिभाषा करने से पहले, इसके 
नामकरण सम्बन्धी मत-विभेदों का विवेचन करना आवश्यक है। मौदे तौर पर इसके 
नामकरण को लेकर विद्वानों के चार वर्ग कहे जा सकते है-- है 

() वहुलतावादी “दबाव समूह नाम के स्थात पर इसे केवल समूह” कहना पसंद 
करते हैं। उनकी मान्यता है कि सम्पूर्ण समाज समूह-जन्य है तथा सभी प्रकार के समूह 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने हितों की साधना का लक्ष्य रखते हैं। इन ह्विं की पूर्ति 
के लिए उनको अनेक प्रकार के प्रभाव प्रयुकत करने होते हैं। इन केवल सरकार हे 
सम्बन्ध नही जोड़ा जा सकता, यह सभी संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं से 
अन्त.क्रियाशील रहते है. तथा अनेक समूहों का सरकार पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रू पते 
कोई सरोकार हो नही होता है। अतः 'दवाव समूह' के स्थान पर समूह शब्द का प्रयोग, 
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इनकी प्रकृति, भूमिका व महत्त्व का सही चित्रण करने वाला है। अल लेबमः ने मज़े 
एक लेख दि ग्रुप बेसिस ऑफ पॉलिटिका नोट्स फॉर ए थियरी' में इसी अर्थ का प्मक 
किया है,। परन्तु बहुलतावादियों का यह दृष्टिकोण तकंसंग्रत मही लगता ग्योडि 
इससे दवाव समूह' व समूह में कोई अन्तर नही रह जाता है जबकि आधुनिक विद्या 
इन दोनों में पर्याप्त अन्दर करते हैं। 

(2) कुछ विद्वान 'दवाव समूह के स्थान पर “हित समू है (८०६ 80०) शव 
के प्रयोग की बात करते हैं। आमंड, रोमन, कोकोविज (रखा ६णा:0फ) ऐया 
हिचनर (प्रा) व हर्बोल्ड (प&90]0) की मान्यता है कि समूह को दवाव समर 
कहे जाने में 'दवाव' शब्द से अनौचित्यपूर्ण दवाव का भान प्रकट होता है, तथा इसमे एह 
आभास होता है कि सभी समूह सदा ही अपने ह्वितों की पू्ति के लिए आवश्यक एप ते 
अनुचित व असवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, यद्यपि यह आवश्यक नहीं दै। 
इसलिए यह दबाव समूह के स्थान पर हिंत समू ह को अधिक उपयुक्त घब्द मानते हैं। 

(3) जीन ब्लोन्डेल, रॉबर्ट सी० बोन, माइरन वीनर तथा एस० ई० फाइनर जैपे १8 
विद्वान, दवाव समूह व हित समूह का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं तथाझ 
दोनों में कोई अन्तर नहीं मानते हैं। इनकी मान्यता है कि हर हित समूह अपने ह्वितों की 
पूर्ति के लिए दवाव का प्रयोग करते हैं तथा हर दवाव समूह की उत्पत्ति का कारण एक 
से हित ही कहे जा सकते हैं। राबर्ट सी० वोन का कहना है कि हित समूहों के अध्येता, 
हित समूहों व दवाव समूहों में इस आधार पर अन्तर करते हैं कि हित समूह अनुतयन तया 
दवाव समूह दबाव के साधनों का प्रयोग करते हैं ।१ परन्तु यह अन्तर वास्तव में अर्थ 
नही क्योंकि अनुनयन (9७7४0७809) के हर रूप में कुछ न कुछ दवाव का मिश्रण रहता 
ही है। अत: अपने अध्ययन के लिए हम इनका एक दुसरे के स्थान पर प्रयोग करेंगे। 
यहा स्वयं रावर्ट सी० वोन० ने दवाव समूह व हित समूह के बीच अन्तर का सष्ट 
आधार बताकर भी दोनों को एक मानने की भूल को है। 

(4) लॉबी या दीर्घा (0७9)), संघ (१४४०थंक्ा०0) तथा राजनीतिक समूह 
(9०70८०] 870०9) आदि अन्य शब्दों का भी कुछ विद्वानों ने दबाव समूह के स्थान पह 
प्रयोग करने की वात कही है। विशेषकर “राजनीतिक समूह शब्द को बहुत सही बताने 
का प्रयास किया गया है । परन्तु यह शब्द शायद दबाव समूह के स्थान पर प्रयोग में नहीं 
लिए जा सकते हैं। 

इस प्रकार दवाव समूह, 'हित समूह, 'लावी', राजनीतिक समू हू, समूह इत्यादि कई 
शब्दों का एक-दूसरे के लिए प्रयोग करने की प्रथा रही है। एलेन वाल इसके स्थान पर 


गया [.कगा, प्रग० 50% 0358 ० एगातटः फिणरडवग ब प॥०0ण5" 4नदाव््ण 
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प्रभावऊ गुट! शक के प्ररोग का विचार रदते हैं। इससे पह निष्कर् निझुत 
दबाव सम्‌ ह झऋब्दों 
जँस निर्भयदारी प्रक्रिया को प्रभावित करने के तरोझों को इदिव डियया जा रहा 
दबाव समूह के अंग्रेजी समानार्यी शझब्इ 'प्रेथर एप” (दबाय डालने दाता सदूह 
यह ध्वनि निकलती है कि निर्नेयकारी प्रक्रिया को प्रभावित करने कहे लिए 
डालने के ठरोझे अपनाए जाते हैं। इस कठिनाई ऊे कारण हो एसेन पाइर 
दवाद समूहों के अपने अध्ययन “ आरपनाइडड प्रुप्स इन ब्िटिय नेशनल ऐ 
'पंगदित समूह (072475८० 87०09») घब्दों का प्रयोग हिए! रोके पह नाम 
समूह की अपेक्षा कही ज्यादा संगठनों को अपने में सजोए हुए है। 
नामकरण सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में यही कद्ठा जा सऊता है कि झनेरू 
'दवाव! शब्द को आपत्तिजनर मानकर ही अन्य घब्दों के प्रयोग का दिदयार रया हे) 
क्योंकि कुछ लोग इन शब्दों का प्रयोग निरपेक्ष वर्णन के लिए नहीं दल्कि अरसन्ध के 
रूप में करते हैं । जमरीकी राजनी तिशास्त्री वौ० ओ० की ० ने अपनी पुस्तक 'रोजिदिश्स 
पार्दोश्व एण्ड प्रेशर प्रुप्स' में इन शब्दों के बारे मे लिया है “ये शब्द ((:०४४प४ ४००४७ 
ऐसे बदमाश लादीबाज तस्वीर मानस-पटल पर उभारते है, जो सदायारो शिधाइक 
को जन हित में अपने विवेकानुततार आचरण नही करने देता और उसे पर्भरष्ट रुरमे 
के हथकड़े इस्तेमाल करने की कोशिश करता ?ै ।१ अत. अनेक विद्यानों के अनुसार 
दवाव समूहों को राजनोति इस सन्देह को जन्म दवी है कि गंदी और उुरे-पिरी 
साजिन्नो के जरिए प्रतिनिधित्व करने थाली सरकार की प्रक्रियाओं फो पोहने-मोइने 
की कोशिश करने वाले समूहों के लिए ये शब्द अधिक उपयुक्त है, परन्तु अप सम्सन्धी 
यह भ्रातियाँ वेबुनियाद है। समूहों द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दबाव सर" 
धानिक साधनों से भी डाला जा सकता है और असंबेधानिक साधनों से भी और पूँकि 
उसका सदा असंवंधानिक व अनौचित्यपूर्ण होना आवश्यक नहीं है, समूहों रो 'रशय 
समूह! कहा जाना आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता है। वी० ओ० की०, हेरी एकस्टीय, 
पिनाक और स्मिथ इसी विचार के समर्थक है । निष्कर्प मे डाबटर इकबाल नारायण करे 
यह शब्द “वस्नुत: शासन की नीतियों व उसके निरणयों को प्रभावित करने से प् 
राजनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समूहों के प्रयासों का जब हम अध्ययन्त हर्त ७ तो 
हमारा आशय 'दवाव” शब्द से ही स्पष्ट होता है क्योकि इस शब्द 
व विविध प्रकार के प्रयासों तथा उनकी सारी चेष्ठाओं एवं प्रक्रियाओं का 
है।”* नामकरण-विवाद का समाधान कर देते है। अतः इन शब्दों का प्रयोग न कैयल 
दीक है, अपितु इन्हीं शब्दों के प्रयोग से इनकी प्रकृति, भूमिका व राजनीतिक व्यवस्था 
में इनका महत्त्व स्पष्ट समझा जा सकता है। इसलिए हम दबाव समूह शब्दों को ह्दी 






5२६ ॥ 





गानों ने 


से उनके भिन्‍्ले-भिन्‍न 
॥ बोध द्ोता 


जज 7१ 
गए. 0, 7६५, 7265 वर बगवे शि८5002 दारफर, 5ँपी दर्प | रिं्स जा । 


9. 32. 
गु१७० िचाबा०, अऋवुबल्ला 4504 5 शैग्गे उाव॑दीवा (सरांपवे, कैडगम+ 


शिब्र45890 १(३00॥, 974, 9. 47. 


876 :: छुंवनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक रास्वाएं 


प्रयोग आगे के विधेचन में करेंगे। 

दबाव समूहों के नामकरण-विवाद से ही यह स्पध्ट दो जाता है कि इनकी सर्वेतममत 
परिभाषा देना बहुत कठिन है। यहां वही परिभापाएं दी जा रही हैं जिनसे इतगा 
उपरोक्त अर्थ में स्पप्टीफरण हो सके । माइरन बीनर ने इसकी परिभाषा करते हुए 
लिया है, “हित अभवा दबाव समूह वे स्वेच्छित समूह है जो प्रशासकीय ढांचे के बाहर हो 
ओर जो सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ित सार्वजनिक मीतियों झो 
अपनाये जाने, उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करते हों।। 
एच० जीगलर मे अपनी पुस्तक 'इंटरेस्ट पुष्स इन अमेरिफन सो साइटी' में इसकी परिभाषा 
इस प्रकार की है --"संगठित समूह जो अपने सदस्यों को औपचारिक ढंग से सरकारी पद 
पर नियुवत्त करने की कोशिश किए बिना सरकारी निर्णयों के संदर्भ को प्रभावित कला 
चाहता हूं ।' इन्ही परिभाषाओं से मिलती-जुलती परिभाषा ओडीगार्ड (00६820) ने 
भी दी हूँ। उसमे लिया है, “एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन हूँ जिन 
एक अथवा अधिक सामान्‍य उद्देश्य एवं स्वायं हों और जो घटनाओं के क्रम को, विश्वेष 
रूप से सावंजनिक नीति के निर्माण और घासन को, इस लिए प्रभावित करने का अ्रय्ते 
करें कि उनके अपने हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके ।/१ 

यह परिभाषाएं, दवाव समूह की यथाये प्रकृति का चित्रण करने में सद्दायक गद्दी हैं। 
इससे दवाव समूह औपचारिक संगठन के रूप में ही परिभाषित हुआ है। तीनों ही परि* 
भाषाओं में इसको सरकार व शासव किया के संदर्भ में क्रियाशील माना यया है। ३6 
अर्थ में तो दवाव समूह की औपचारिकता ही झलकती है । तथ्य तो यह है कि दबाव समूह 
इन परिभाषाओं की वियेचना के अनुकूल ती यदा-कदा ही रहता है। इनसे दबाव समूह 
व हित समूह के बीच के सुक्ष्म (5घ0४०) अन्तर को समझने में भी सहायता नहीं मिलती 
है। अतः दबाव समूह की ऐसी परिभाषा करने की आवश्यकता है जिससे इसकी सही 
प्रकृति, भूमिका व महत्त्व समझने मे सहायता मिल सके। हमने इस अध्याय के बारम्म 
में राजनीति के नये अर्थों में प्रयोग की बात कही है । इस अं में राजनीति एक प्रक्रिया 
मानी जाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आधिकारिक रूप से सामाजिक मूल्य 
स्थापित किए जाते हैं। दवाव समूहों का ऐसी ही प्रक्रिया से आजकल सम्बन्ध हो गया है। 
अत्त: इतकी परिभाषा इस नए संदर्भ की अनदेखी करके नहीं की जा सकती । ऊपर 
लिखी तीनों ही परिभाषाओं में दवाव समूह को राजनीति के गत्यात्मक संदर्भ से पृथक 
रखा गया तगता है। 

रावटे सी० बोन ने दबाव समूह को व्यावहारिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने का 
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प्रयास किया है। उसके अनुसार “यह (दवाव समूह) राजनीतिक क्रिया में सम्मिलित 
व्यक्तियों का संयोजन (८०गाणंग्रशांणा) है जो शासन क्रिया पर बिना ओपचारिक 
नियत्नण प्राप्त किए, समाज में मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण में अपने उद्देश्यों को 
प्राथमिकता (छ07]9 ) के मुद्दे बनाता है ।//? इस परिभाषा से स्पष्ट है कि दवाव समूह 
केवल सरकार या शासन प्रक्रिया को ही प्रभावित करने तक सीमित नही रहते हैं। 
आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह नीति-निग्तों (9000/ ०फ्ए७ )फी 
प्रक्रियाओं को प्रभावित करने से कही अधिक नोति निवेशों (90॥09 ॥ए5) की 
प्रक्रियाओं से सरोकार रखने लगे है। नीति-निगंतों को अपने हितों के अनुकूल बनाने के 
लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं के निवेशों को प्रभावित करना अधिक ठोस परिणाम 
उपलब्ध करा सकता है। यही कारण है कि दवाव समूह आधुनिक समय मे, केवल उन्ही 
समूहों को कहा जाता है जो समाज में मूल्यों के आधिकारिक वितरण में अपने उद्देश्यों 
को प्रायमिकताएं प्राप्त कराने मे सक्रिय रहते हैं। 


दबाव समूह और हित समूह 
(ए8255छ0708 0700075 #0४० एड 0२0 078) 


दवाव समूह का अर्थ करते समय हमने इस बात का उल्लेख किया था कि अनेक विद्वान 
इसमें व हित समूह में कोई अन्तर नही मानते है। इसी सदर्भ में इन दोनों के अन्तर 
की चर्चा भी को गई थी । यहां इनके अम्तर को अधिक विस्तार से समझने का प्रयाद्द 
किया जाएगा। 

हित समूहों तथा दवाव समूहों में बहुत कुछ समानताएं पाई जाने के कारण इनसे 
एक ही समझने की भूल करना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों के विशिष्ट व स्पष्ठ उरृश्् 
होते है तथा दोनों ही अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयलशीब रहते है॥ 
परन्तु इन समानताओं के बावजूद दोनों में कुछ सुक्ष्मतर अन्तर भी पाए जाते है, पोज 
में कृपक, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवसायी, भूमिपति आदि के विभिन्‍न प्रकाए के (हल 
भी होते है। हर बड़े वर्गे के हित में अनेक छोटे-छोटे हित भी समाहित रहूये है। भेजे 
विद्याथियों के अनेक हिंत हो सकते है। इन्द्दी हितों की रक्षा प्राप्ति के जिएू, ५९ हे 
हित वाले व्यक्ति संगठित रूप धारण कर लेते है तो उसे हिंत समूह कहा जाता दै जि५ ९ 
उद्देश्य अपने सदस्यों के विविध सामाजिक, आर्थिक, घामिक, सासकृतिक जोर स्थान 
सायिक हितों की रक्षा करना होता है । एक व्यवित के समाज में अनेषा ' हित हो पकते मैं । 
अत. वह एक ही साथ इनके हित समूहों का सदस्य हो सकता है। जब हित गुप्त भपते 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन प्रक्रिया से अंत क्रियाशील होने (॥ ते मैं तो ३0की देवा 
समूह की श्रेणी में मम्मिलित माना जाता है । ५ 

पी० एन० मसालदान ने अपनी पुस्तक “राजनोतिशास्प के शिक्षक व दहन 
और हित समूहो की अवधारणाओ में अन्तर को स्पाद कक हु[ दिया हैं 
समाज की सजनीति में दलों के अतिरिक्त अन्य संगठन व सगूदूँ का ही | 


878 : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


है। शासन की प्रक्रिया पर, विश्लेप तौर पर नीति निर्धारण व विधि निर्माण पर समाज * 
विभिन्‍न समूह अपने विशेष हितों के हेतु प्रभाव डालते दें । जब एक नागरिक एक इक! 
के रूप में भी अपना मत प्रदान करता है, तो वह अपने समूह के विचारों व इच्छाओं ऐ 
प्रभावित होकर मत देता है । कोई व्यक्त समूहों के प्रभाव से बच नहीं सकता। 
लगभग साठ साल पहले आयंर दैन्टले नामक राजनौतिशास्त्री ने समूहों के महृत्त् की 
भोर हमारा ध्यान आकपित किया था। अपिनव-काल (700०7 [ंग्रा०) में ढंविः 
टूमेंस नामक राजनीतिशास्त्री ने भी हमारा ध्यान इसी ओर आकपित किया है | समाज 
में व्यक्तियों के केवल सामान्य हित ही नहीं होते वरम कुछ विश्ञेप हित भी होते हैं। 
साधारणत:ः व्यक्ति अपने विश्वेप व्यावसायिक व आधिक द्वितों को ही अधिक महृत्् देता 
है और जिन व्यक्तियों के व्यावसायिक व आधिक हित एक होते है वे द्वित-गुट बन जाते 
है । कुछ हित-गुट तो बड़े ही सुदृढ़ दंग से गठित होते है। जब द्विव-गुद अपने विशेष हितों 
के लिए सक्रिय रूप से शासन पर दबाव डालते हैं तव उनका स्वरूप दवाव-युठ का हो 
जाता है। लगभग सभी देशों में उद्योगपतियों के, श्रमिकों के, व्यापारियों के तथा 
विभिन्‍न पेशेवरों के संगठन होते हैं । यह संगठन अपने विश्येप हितों के लिए पैरोकारी 
करते हैं ताकि शासन की नीतियो द्वारा उनके द्वितों को हानि न द्वोने पाए तथा उनकी 
बृद्धि हो ।77 

दस प्रकार दवाव समूह व हित समूह में काफ़ी मसमानताएं व अन्तर होते हैं। इनमें 
से तीन विशेष उल्लेखनीय हैं--- () पहला अन्तर कार्य-विधि या हित सुरक्षा के तिए 
प्रयुक्त किए जाने वाले साधनों का है। द्वित समू ह अपने द्वितों की वृद्धि या रक्षा के लिए 
मुख्यतया अनुनयनी साधनों (७९5050० 74९(॥005 ) का प्रयोग करते हैं जबकि दबाव 
समूह विशेषकर दबाव की तकनीकों (9765507ंभं॥8 (००४॥५७८७ ) का सहारा लेते हैं। 
इसका यही तात्पयं है कि हित समूह, प्रमुखतया अमुनयन तथा दबाव समूह, सामान्‍्यतया 
दवाव-साधन अपनाते है। (2) इन दोनों में दूसरा अन्तर अपने हितों की सिद्धि के लिए 
प्रभाव के निभाने से सम्बोधित है । हित समूह, शासन क्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य 
नह्दी रखते है। यह अन्य ऐसे ही समूह या अन्य स!माजिक संरचनाओं व अ्रियाओ को 
अपने प्रभाव का लक्ष्य बनाते है। जबकि दबाव समूह विशेपकर राजनी तिक प्रक्रिया को 
अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए श्रयत्वशील रहते है। (3) द्वित समूह व दवाव 
समूह के बीच तीसरा अन्तर प्रकृति सम्बन्धी है। हित समूह विराजनी तिकृत (पककर्णाए॑- 
०2००) समूह होते हैं। यह राजनीति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रखते । उदाहरण के 
लिए, भारत के किसी गांव की जाति पचायत (०३४४० 9300॥7940) एक हित समूह है 
जिसका राजनीतिक गतिविधियों से कोई सीधा सरोकार नही होता है। दवाव समूह, 
राजनीतिकृत (90]प्थंट००) समूह होते है। इसका यह अथं नही है कि यह केवल 
राजनीतिक गतिविधियो मे ही उलझे रहते है । वास्तव में इनकी स्थिति पूर्णतया राज- 
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नीतिक व पूर्णतया अराजनी तिक स्थितियों के बीच की होती है। जबकि हित समूह, 
प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों या राजनीतिक प्रक्रिया मे सक्रिय नहीं होते हैं 

इस तरह, दवाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के अविच्छिन्त अंग होते है और थे सरकार 
की नीति को मजबूत बनाने और उसकी दिशा बदलने का प्रयास करते है। सशक्त 
नियोकता संगठन एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील ट्रेंड यूनियनों से लेकर स्थानीय 
सुविधाओं के सुधार का प्रयास करने वाले छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर स्थानीय नागरिक 
समूहों तक का ध्येय सरकार (राष्ट्रीय, प्रादेशिक या स्थानीय ) से कुछ न कुछ प्राप्त 
करने का होता है। यह सब कार्य हित समूह नही करते हो ऐसी वात नही है परन्तु वे 
सरकार से नही, समाज या अन्य सामाजिक, आधिक, सांस्कृतिक या धामिक व्यवस्थाओं 
से अपने दवित साधन के लिए सम्पकंशील रहते हैं। जबकि दवाव समूह मुख्यतया शासन 
प्रकिया व सरकार से सम्बन्धित रहते है । 


दबाव सम्‌ ह और लावी 
(शर९255088 58007$ &॥४0 0879५) 


'लाबी' दवाव समूझों की गतिविधियों में से एक विशिष्ट कार्य मे सलग्न व्यक्तियों के 
समूहों को कहा जाता है। राबर्ट सौ० बोन ने 'लाबी” की परिभाषा इस प्रकार की है, 
“व्यवितयों का ऐसा समूह जो व्यवस्थापिकाओं के सदस्यो को अपने समूह के विशेष हितों 
के अनुरूप मत देने के लिए प्रभावित करने का अभियान चलाता है|”! इस परिभाषा 
से यह स्पष्ट होता है कि 'लावी एक प्रकार का दवाव समूह ही है, परन्तु इसका कार्य- 
क्षेत्र बहुत सीमित व सुमिश्चित होता है। यह विधायकों को ही प्रभावित करने का प्रयास 
करता है। इसका उद्देश्य भी सुनिश्चित होता है। किसी प्रस्तावित विधेयक के सम्बन्ध 
में या सम्भाषित विधेयक को लेकर हो इसका अभियान चलता है। अतः 'लाबी' एक 
सीमित, निश्चित तथा व्यवस्थायन प्रक्रिया से ही सरोकार रखने वाले समूह को कहा 
जाता है। दवाव समूह व लावी में केवल क्रियाशीलता के क्षेत्र व कार्य-लक्ष्य का ही अन्तर 
होता है। 'लावी” का कार्यक्षेत्र केबल विधायको को प्रभावित करने तक सीमित रहता है 
जबकि दवाव समूह सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओ से सम्बन्धित रहने का 
भेयास्त करते है। इसी तरह, लावी का कार्य-लक्ष्य, विधायकों के मतदान आचरण 
(२०8 0थाउभ्यंणप). को प्रभावित करने तक ही सीमित रहता है। दवाव समूह, 

इस दृष्टि से शासन की हर संरचना से सरोकार रखने के कारण व्यापक लक्ष्य वाले कहे 

जाते है। 


मरत्त्या 0, 8056, ०. ८४., 0० 55. 
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दवाव समू हों की प्रकृति 
काश एरए 07 ए२६85507 8 60075) 


दवाव समूहों के अथथं व परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विश्येप प्रड्ार्‌रे 
संगठन होते हैं। यह हित्त समूहों की तरह न तो पृर्णत: अराजनीतिक और न ही पर- 
नीतिक दलों को भाति पूर्णतः राजनीतिक प्रकृति वाले होते हैं। हेरी एक्सटीन ने इसी 
प्रकृति की व्याख्या करते हुए लिखा है, “उनका रूप पूर्णतः अराजमी तिकृत समूह से वेग 
तथा पूर्णत: भराजनी तिकृत समूह से अधिक होता है। यह स्थिति वस्तुतः राजबीति 
और अराजनी तिक के बीच एक अन्तरवर्ती स्तर की है ।/7? दवाव समूहों का हप पुरतः 
राजनीतिक इसलिए नही होता है, नयोकि ये सर्देव ही शासन के साथ विवादों बोर 
संधरों में उलझे नहीं रहते हैं। अपने समूह विशेष के हिंतो की साधना करवा उनका 
ध्येय होता है तथा वे उसी के लिए कायंरत रहते है, परन्तु उन्हें पूर्णतः अराजवीतिक 
भी नही माना जा सकता, क्योंकि ये समूह किसी न किसी रूप में राजनीतिक ग्रतिः 
विधियों में भी भाग लेते हैं। यहां तक कि धामिक समूह भी चुनाव के समय मतदाताओं 
को किसी विश्येप राजनीतिक दल के पक्ष में खीचने या उससे विमु करने का कॉर्य 
करते हुए देखे जाते है। अत, क्रिया-कलाप की दृष्टि से दवाव समूहों का रूप न तो पूर्णतः 
राजनी तिक होता है और न पूर्णतः: अराजनी तिक, वरन वह दोनो के बीच का होता है। 
इनकी प्रकृति के बारे मे यही कहा जा सकता है कि यह पुर्णत: राजनीतिक संगठव नहीं 
होने पर भी अपने समूह विशेष के हित के लिए सरकारी नीतियों और राजनी तिक धर्ति 
के ढाचे को प्रमाणित करते हैं। अतः इनको भी राजनीतिक दलों की भावि शक्ति संगठत 
कहा जाता है। यह ऐसे शक्ति-संगठन है जिनकी निजी सदस्यता, उद्देश्य, संगठन, एकता, 
अतिष्ठा और साधन होते हैं। इससे स्पष्ट है कि दवाव समूहों की कुछ विशेषताएं होती 
है जिनके आधार पर हम इनको राजनी तिक दलों व हित समूहो से भिन्‍न कर पाते हैं। 


दबाव समूहों के लक्षण 
(टप्त&२4 टापाराशाट5 0 एछ२855078 ठ620075$) 


दबाव समूहों के भ्थं व परिभाषा ओर अभ्रकृति के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यह विशेष प्रकार के संगठन होते है यह न तो हित समूहो की तरह पूर्णतः अराजनीतिक 
होते है और न ही राजनीतिक दलों की भाति पूर्णत: राजनीतिक होते है। इनके कुछ 
विधिष्ट लक्षण होते हैं जिनके आधार पर इन्हें अन्य संगठनों, समुदायों व सस्थाओो ते 
अलग किया जाता है। इनके प्रमुख लक्षणों का यहा उल्लेख किया जा रहा है। 3 

(क) ओपचारिक संगठन (ए०ाग्राडा ०ह्भागं24607)--दवाव समूह ओऔपचारि: 


फाड़ हतऊाना।, #/तडकर धाम. >णापंत, हब्पतिव, टवाग्यांग, डग्राशिएँ 
एजंर्शान्ज श८५5३, 960, 9. 9. 


दवाव एवं हित समूह :ः 88] 


रूप से संगठित व्यवित समूह होते हैं। व्यक्तियों का कोई भी झुंड दवाव समूह नहीं 
कहलाता है। उसका औपचारिक संगठन होना आवश्यक है। इससे यह तात्पयं है कि 
समूह के विशेष हितों की साधना के लिए, समूह की तरफ से पैरवी करने वाले, समूह के 
द्वारा औपचारिक ढंग से निर्वाचित या मनोनीत व्यक्तियों या प्रतिनिधियों की व्यवस्था 
हो। दबाव समूह के सदस्य बनने के लिए हर दवाव समूह के अपने नियम, सदस्यता शुल्क, 
नियम निर्माता समिति तथा कार्यकारिणी होती है और यह औपचारिक संगठन के ही 
लक्षण हैं। औपचारिक संगठन के अभाव में दबाव समूह वह कार्य कर ही नहीं सकते हैं 
जिनके करने से समूह के सदस्यों का हित पूरा होता है। अत' डाक्टर इकवाल नारायग 
वसमूह सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक डी० बी० ट्र,मेन!' के इस कथन से कि “यह आवश्यक 
नही है कि सब समूहों के संगठनों का रूप औपचारिक ही हो” हम सहमत नही हो सकते 
हैं। यह सही है कि कुछ समूह ऐसे होते हैं, जो औपचारिक होते हुए भी इतने शक्तिशाली 
एवं प्रभावशाली होते हैं कि कोई अन्य समूह या सरकार उनकी अपेक्षा नही कर सकता 
है। पर ऐसे समूह को दबाव समूह नहीं, शक्ति गुट (90ज७ 87०0.) कहा जाना 
चाहिये। कुछ विश्ेप परिस्थितियों मे कई वार, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्तितयों का 
समूह ऐसी ही अवस्था में हो सकता है। ऐसे समूह धामिक, आधिक, राजनीतिक या 
सामाजिक दृष्टि से चमत्कारिक प्रतिभा वाले व्यक्तियों से ही सम्बद्ध होते गे । अतः 
इन्हे दबाव समूह नहीं कहा जा सकता । यह समूह विशेष के हितों की पति के लिए 
सरकार को ही प्रभावित करने का कार्य नही करते है। यह तो सम्पूर्ण समाज या 
मानवता की हित साधन में संलग्न माते जा सकते है। 
दवाव समूह के लिए, औपचारिक संगठन का होना अनिवायं है। डाक्टर इकबाल 
नारायण के इस मत से सहमत होना कठिन है कि अनेक अनौपचा रिक समूह ऐसे होते है 
जिनके दृष्टिकोणों की उपेक्षा उत्पादन, वितरण, कर एवं विकास आदि से सम्बन्धित 
नोतियो के निर्धारण में कोई भी सरकार मही कर सकती है ।76 किसी समूह की 
प्रभावशालिता उसे दबाव समूह बना देगी यह तरकंसंगत नही लगता है। वंसे भी 'सगंठन 
शब्द से ही औपचारिकता का बोध होता है। अतः दबाव समूई के लिए औपचारिक 
संगठन का होना अनिवायं है। दबाव समूह का कार्य, राजनी तिक प्रक्रिया को अपने हितों 
की पूर्ति के लिए विशेष रूप से प्रभावित करने का है। यह कार्य दवाव समुह तभी कर 
सकते है जबकि उनका औपचारिक संगठन हो । इसके अभाव में यह कार्य व्यवस्थित 
डा से हो ही नही सकता। अतः दवाव समूहों का अमुख लक्षय उनके औपचारिक रूप 
से संगठित होने का है । 
(ख) सुनिद्दिचत स्व-हिंत (59००० 5०] 
का आधार विशिष्ट स्व-हिंतों की सिद्धी का 


€ ॥7ध7०55)---दैंवाव समूहों के निर्माण 
ही होता है। इसका यह अथ नही है कि 


१40, छ, परशण्यरा99, 2[2 दमलाफराशावा गिगवदडउ कमंकारदा विशशरार बव॑ 2802 


छडाएगफ५ ि७छ ४0८, (7०76 95], 9. 33- 
उभव०७ पदाबं0, उ्गुखटला ीव्रधाव५िश केग्लि डीवीवीवार 
शिब्ाएबागा 'रचव007, 974, 9 48- 


(प्रा), सैडाग एप 
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दबाव समूहों के सामान्य उद्देश्य नहीं होते हैं। अनेक दवाव समूह विशेषकर पेगेवर 
समूह, सामान्य हिंत साधना का ही लक्ष्य रखते है, परन्तु ऐसा देखा जाता है कि उहों 
व स्व-हितों की निश्चितता ही विविध व्यक्तियों को एक सूत्र--दवाव समूह, में बादद् 
करती है। अतः दवाव समूह के सुनिश्चित स्व-हित होना आवश्यक है। दबाव समूह के 
एकता का आधार ही इसके सदस्यों के एक से हितों का होना है । जब तक व्यक्ितयों के 
समक्ष ऐसा कोई सुनिश्चित, स्पष्ट, स्व-हित नहीं होगा, जो उन्हें एक-दूसरे के विश 
भपनी स्थिति सुधार व रक्षण के लिए राजनीतिक साधनों का आश्रय लेने के लिए पयेत 
व सक्रिय न करे, तव तक किसी भी दवाव समूह का निर्माण नहीं हो सकता है। गित 
व्यक्तियों में हितों की समानता होती है वे ही अपने हितों की रक्षा भर वृद्धि के लिए 
सरकार को प्रभावित करने के उद्देश्य से, संगठित होकर दवाव ससूह का रूप ले लेते हैं। 
इस प्रकार दवाव समूह सुनिश्चित स्व-हित साधक संगठन कहे जा सकते हैं। 

(ग) सर्वब्यापक प्रकृति ((फ्रएशाउवा वा एथप7०)--दवाव समुह सभी प्रकार की 
राजनी तिक व्यवस्थाओं मे पाये जाते है। यहां तक कि सर्वाधिकारी व स्वेच्छाचारी 
राजनी तिक व्यवस्थाओं में भी दबाव समूह पाये जाते हैं। लोकतंत्र व्यवस्थाओं में तो 
प्रतियोगी राजनीति मे दवाव समूहो की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्ताम्यवादी शासव- 
व्यवस्थाओं मे भी दबाव समूह देखने को मिलते है। साम्यवादी दल में अनेक गुट बन 
जाते है जो सत्ता संघ मे एक-पुसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते है। साम्यवादी दल में सप्तारद 
संग्रह के समयंक व विरोधी के रूप में ऐसे गुट रूस में बढ़ते जा रहे हैं। परन्तु उनकी 
गतिविधियां सामान्यतः बहुत गुप्त होती है तथा इनका थोड़ा-सा संकेत मिलते ही इतकों 
कुचल दिया जाता है। चीन में 966-69 की सांस्कृतिक भांति वास्तव में परस्पर 
विरोधी दवाव समूहों का ऐसा संघर्ष था जो करीब-करी व गृह युद्ध का रूप घारण कर 
गया था। परन्तु दवाव समूहों की गतिविधियां सर्वाधिकारी शासनों में बहुत सीमित हनी 
रहती है। अफ्रीका व लेटिन अमरीका के अनेक स्वेच्छाचारी राज्यों मे ऐसे ही दवाव 
समूह पाए जाते है । लोकतंत्र शासन-व्यवस्थाओं में तो दवाव समूह लोकतंत्त की 
प्राणवायु माने जाते है। राजनीतिक दल सामान्यतया चुनाव के समय ही सक्रिय होते 
हैं। दो चुनावों के बीच के अन्तराल में दवाव समूह ही सरकार व जनता के बीच 
निरन्तर सम्पर्क स्थापित रखने का कार्य करते हैं। इनकी सर्वव्यापकता को स्वीकार 
करते हुए रावर्ट सी० बोन ने लिखा है, 'दवाव समूह सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, 
यहां तक कि सर्वाधिकारी राज्यो में भी पाए जाते हैं ।/ इन्होने आगे लिया है, “केवल 
यह तथ्य कि दबाव समूह साम्यवादी राज्यों में भी होते है इनकी राव॑ब्यापकता की 
सबूत है ।/7* ३ रे 

' (घ) ऐच्छिक सदस्यता (धणण्णवा गात्या/धक्काए)--दवाव यृद्द विद्येष दिते 
की सिद्धी के लिए संगठित किए जाते ह। इनकी सदस्यता वही व्यक्त प्राप्त करते ईं 
जिनके हिंतो की पृत्ति इनके द्वारा होने की सम्भावना होती है। इनकी सदस्यता रथ 


36२०४७६॥ 0५. 809६, ०9, ८४., #5. 


दवाव एवं हित समूह :: 883 


हुप में ऐच्छिक होती है कि किसी व्यक्ति को इनका सदस्य वनने के लिए मजबूर नहीं 
किया जा सकता । अगर कोई व्यक्ति किसी दवाव समूह का सदस्य बनने के बाद यह 
महसूस करे कि उसके हिंत इस समूह विशेष के द्वारा पूरे नही होते हैं तो वह इस समूह 
की सदस्यता छोड़ सकता है । दवाव समूहों की ऐच्छिक प्रकृति के कारण राजनीतिक 
समाज में समूह जीवन काफी लचीला वन जाता है। इसके कारण ही दवाव समूह समाज 
में प्रतियोगी राजनीति के आधार स्तम्भ वन जाते है। इसी ऐच्छिकता के कारण जन* 
साधारण की राजनीति में सहभागिता भी वढ जाती है। 

(च) राजनीतिक क्रिया अभिमुखी (?०॥स्‍/00] ४०४०७ ०7०॥९०)--दवाव समूह 
स्वयं राजनीतिक संगठन नही होते है । यह राजनीतिक दलों की भाति, किसी कार्यक्रम 
के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नही करते वरन किन्‍्ही विशेष मुद्दों व हितों की 
पूर्ति के लिए राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते है। वे पूर्णतः राज- 
नीतिक संगठत नहीं होते और न ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते है। वे 
तो अपने हित विशेष के लिए सरकारी नीतियों भौर राजनीतिक ढाचे को प्रभावित 
करते है। अतः यह केवल कार्यविधि की दृष्टि से ही राजनीतिक क्रिया-अभिमुली होते 
हैं। यह स्वयं शासन संरचना से अलग रहते है। इनका काम शासनतंत्र से बाहर रहकर 
ही शासनतंत्न को अपने हिंतों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रभावित करना होता है। 
हित समूहों व दवाव समूहों मे यही मौखिक अंतर है। हिंत समूह राजनीतिक क्रिया 
अभिमुखी नही होते हैं जव॒कि दबाव समूह केवल राजनीतिक क्रिया-अभिमुखी ही होते 
हैं। यह हर स्तर पर होने वाली राजनीतिक गतिविधियों से, अगर उनके साथ इनके 
हित गठबन्धित है तो सरोकार रखते हैं । 

(छ) अनिश्चित कार्यकाल (70८6 १०४ण्प७-- वेवाव समुह बनते-मिटते रहते 
है। किसी हिंत विशेष की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आने के कारण हित क्री पूति के 
साथ ही इनका लुप्त हो जाना स्वाभाविक है। राजनीतिक समाज की प्रकृति परिवर्तत- 
थील होती है। राजनीतिक उतार-चढ़ावों के साथ ही साथ, राजनीतिक समाजों मे 
समूह-जीवन भी परिवर्तित होता रहता है, परच्तु सभी दबाव समूह अनिश्चित कार्यकाल 
वाले नही कहे जा सकते । कुछ पेशेवर संगठन स्थायी दवाव समूह के रूप में विद्यमान 
रहते हैं। अमेक राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियनों का सामान्यतया स्थायी रूप हो जाता है। 
परन्तु अधिकांश दवाव समूह हिंत विशेष की पूर्ति के लिए बनते हैं तथा उस हिंत की 
साधना के साथ ही समाप्त हो जाते है । 


दबाव समूहों का वर्गकरण 
(ए.85ड्ञघ्मटक्षा0ार 07 शर६55078 त700739 
दवाव समूह इतने बहुसंख्यक तथा विविधता वाले होते हैँ कि उनका वर्गकरण करना 
कठिन दिखाई देता है। वर्गीकरण के सुनिश्चित आधारों का भे अभाव लगता है गा 
आधार पर वर्गीकरण करने पर भी एक दबाव समूह को एक वर्ग मे रख धकना किन 
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हो जाता है। वैसे भी दवाव समूहों को केवल एक आधार पर वर्गोहृुत करके उस्तो 
प्रकृति को समझना कृठित है। अतः वर्गीकरण के कई आधारों का प्रयोग कला 
आवश्यक है। ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण आधार इस प्रकार हैं--- 

(! ) दबाव समूहों के लक्ष्य, 

(2) संगठन की प्रकृति, 

(3) अस्तित्व की अवधि, 

(4) कार्यक्षेत्र, 

(5) निर्माण के प्रेरक तत्त्व । हे 

लक्ष्यों की दृष्टि से दवाव समूहों को दो प्रकार का--.लोकार्थी तथा स्वार्थी, कि 
सकता है। भारत के 'गौ सेवा संघ! व “भारत सेवक समाज! लोकार्थी समूह हैं क्यो 
यह व्यक्ति विज्ञेप के हित के लिए न होकर सबके हितों के लिए होते हैं। विद्यार्थी ५ 
व्यापारी व श्रमिक संघ केवल अपने ही सदस्यों के लिए हित साधता का लक्ष्य रखते के 
कारण स्वार्थी संगठन कहलाते हैं। वर्गीकरण का यह आधार अत्यन्त अस्पष्द होने के 
साथ ही साथ दवाव समूहों व हित समूहों में कोई अन्तर नही करता है। इस आधार 
पर दबाव समूहों का वर्गीकरण करने पर इनकी प्रकृति का स्पष्टीकरण भी नहीं होता 
है। अत: इस आधार पर दवाव समूहों का वर्गीकरण करना निरथेक है। 

संगठन की प्रकृति, अस्तित्व की अवधि, कार्यक्षेत्र तथा निर्माण के भ्रेरफ तत्वों के 
आधार पर दबाव समूहों का क्रमशः औपचारिक या अनौपचा रिक, श्राकृतिक या ऐच्ठिक, 
अल्पकालिक था दीघंकालिक तथा अखिल देशीय या स्थानीय और सामुदायिक व 
संघात्मक (3550 थंवा0्ना) समूहो में वर्गीकरण किया जाता है। इन सभी आधारों पर 
किये गए वर्गीकरणों मे अस्पप्टता तथा अनिश्चितता पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि इन आधारों से तो एक समूह को वर्गीकरण की दो या अनेक श्रेणियों में रा जा 
सकता है । इसके अलावा भी इन आधारों पर किए गए वर्गीकरणों को वैधानिक नहीं 
हा वा सहता । इन आधारो में सुनिश्चित माप का अभाव है और एक समूहव 
दूसरे समूह के बीच सीमा-रेखा खीचना कठिन लगता है। इन आधारों पर किया गया 
वर्गीकरण दवाव समूहों की प्रकृति व हित समूहो से उनके अन्तर को भी स्पण्ट नहीं 
करता है। अतः दवाव समूहो के वर्गोक्रण के यह आधार अधिक उपयोगी नही हे 
जाते हैं। परन्तु ,यहां प्रश्ग यह उठता है कि अगर वर्गीकरण के यह आधार ठीक नही हँ 
तो फिर कौन से आधार ठीक माने जाएं ? इस सम्बन्ध में कोई सुनिश्वित उत्तर देना 
कठिन है, क्योंकि दबाव समूहों का वर्गीकरण सामान्य आधारों के द्वारा ही किया डा 
सकता हे। सुनिश्चित और विशिष्ट आधार शायद दवाव समूहों का वर्गीकरण करने मे 
सह्दाय द्वी नदी हों, क्योकि ऐसी अवस्था में हर दवाव समूह विचित्र व अन्य समूहों 
से भिन्‍न दियाई देगा। बत; इन्द्र आधारों पर किए गए कुछ वर्गीकरणों का हम यद्ी 
उल्लेख कर रहे हैं। 
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ब्लोन्डेल का वर्गीकरण (छा0्ातक्ष' टाकऋभीप्शाणएओं) 

ब्लोन्डेल मे दवाव समूहों को साम्प्रदायिक और संसर्गात्मक प्रवर्गो में विभक्त करते 
हुए लिखा है कि, “कोई भी हिंत समूह बहुत संभव है कि दोनों में से किसी भी श्रेणी में 
फिट नहीं हो फिर भी सामान्यतया सभी समूहों का प्रमुख संकेद्रण (0009) इस या उस 
प्रवगं की तरफ पाया जाएगा ।” इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्लोन्डेल ने दवाव 
समूहों का वर्गीकरण दो प्रकारों में किया है। उसने दवाव समूहों के निर्माण के प्रेरक 
तत्त्वों के आधार पर उन्हे साम्प्रदायिक तथा संसर्गात्मिक दवाव समूह कहा है। ब्लोन्डेल 
ने उन दबाव समूहों का जिनकी स्थापना के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक सम्बन्ध होते 
है, साम्प्रदायिक या सामाजिक समूह कहा है तथा वे समूह जिनकी स्थापता के पीछे किसी 
विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति प्रेरक तत्त्व होता है, उन्हे संसर्गात्मक समूह कहा है । ब्लोन्डेल 
ते इन दोनों में से प्रत्येक को पुनः दो प्रकारों मे विभाजित किया है। उसके अनुस्तार 
साम्प्रदायिक समूह प्रथागत तथा संस्थात्मक और ससर्गात्मक समूह संरक्षणात्मक तथा 
उत्थानास्मक होते है। ब्लोन्डेल के द्वारा किया गया वर्गीकरण चित्न 8.[ में इस प्रकार 
तालिकावद्ध किया जा सकता है : 


दवाव समूह 
(5208 न कप ि ० सप--न्लननस 
५०20 
साम्प्रदायिक संसर्गात्मक 
| | 
जा 





प्रधागत संस्थात्मक संरक्षणात्मक उत्वानात्मक 
खित्र 8.. ब्लोस्डेल का दबाव समूहों का घर्गोक रण 


(क) साम्प्रदायिक दबाव समूह (00707079॥ 97९58076 870799--महँ सामाणिक 
सम्बन्धों के आधार पर बनते है। यह स्थिर तथा स्थायी सम्बन्धों के आधार पर निर्मित 
होते हैं। ब्लोन्डेल ने लिखा है कि “साम्प्रदायिक दबाव समूहों में अनेक व्यक्त इस तथ्य 
के कारण सम्बन्धित व संगठित हो जाते है कि जन्म की घटना, जिसका प्रभाव जीवन 
भर बना रहता है, उनमें एक-सी सामान्य विशेषताएं विद्यमान कर देती है। इनके कारण 
ऐसा व्यक्ति समुदाय स्वतः ही एक समूह में संगठित होने की प्रेरणा प्राप्त कर लेता है । 
ऐसे समूहों का संगठन औपचारिक रूप से होने पर ही इनको दवाव समूह हे, जाता है, 
परन्तु ब्लोन्डेल की मान्यता है कि ऐसे समूह किसी औपचारिक संगठन मे संगठित हों यह 
जावश्यक नही है। इन समूहों के उदाहरण परिवार, प्रजाति, वर्ग, धर्म, तथा जाति के 
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भाधार पर निमित दबाव समूह कहे जा सकते हैं। ऐसे दवाव समूहों के निम्नतिदित 
लक्षण होते है--- 

() जन्म के आधार पर सदस्यता (ग्रध्म905॥9 ७५ छा) 

(2) प्रतिमानित सम्बन्ध (906०0 एगांणाआंफ)ो 

(3) स्थायी सम्बन्ध (96ग्रागाशा। 7४90075पछ 

44) अनेच्छिक सम्बन्ध (707-0०07750० ए७७0509) 

ब्लोन्डेल का कहना है कि ऐसे समूहों की सदस्यता जन्म छे ही प्राप्त होती है वा 
जन्म के कारण ही सदस्यों के आपसी सम्बन्धों का प्रतिमान भी निश्चित हो जाता 
है। उदाहरण के लिए, परिवार के समूह में पिता को जन्म के आधार पर अन्य सदस्यों के 
मुकाबले मे श्रेष्ठकर स्तर प्राप्त हो जाता है तथा परिवार के सभी सदस्यों का तम्बसय 
पूर्णतया प्रतिमानित होता है। यही वात जाति सम्बन्धी दवाव समूह के बारे में कही वा 
सकती है। साम्प्रदायिक दबाव समूह प्रथायत या संस्थात्मक हो सकते है। 

जिन समूहदो की काय्ये-प्रणाली तथा उनके सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में सामानिक 
प्रथाओं, रूढियों व रीति-रिवाजो का प्राधान्य होता है, उन्हें ब्लोन्डेल ते प्रधायत समूह 
कहा है। जातियों, प्रजातियो आदि के साम्प्रदायिक समूह इसी प्रकार के समूह होते हैं। 
इस प्रकार के समू ह मानव समाज के विकास की प्रारम्भिक स्थिति के दोतक हैं वथा य्यो* 
ज्यों समाज का विकास होता है और व्यावसायिक वैविध्य में वृद्धि होती है, इन सम 
का महत्त्व कम हो जाता है। भारत जैसे विकासशील समाज में ऐसे समूहों की संख्या अधिक 
पाई जाती है तथा पश्चिमी औद्योगिक देशों मे न केवल इनकी संद्या ही कम होती दै 
वरन इनका भहृत्त्व भी कम होता है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यावसायिक 
वैविध्य वाले विकसित समाजों में इन समूहों का लोप हो रहा है। ओौद्योगिक दृष्टि ये 
उन्नत देशों मे अभी भी धर्म एवं प्रजाति समूह बहुत सक्रिय कहे जा सकते हैं । गे 

साम्प्रदायिक समूहों का दूसरा प्रकार संस्थात्मक समूहों का होता है। अब एक 
जाति, धर्म या प्रजाति के लोग औपचारिक रूप से कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उनकी 
प्राप्ति के लिए एक संस्था या संगठन बनाकर व्यवस्थित ढंग से शासन तम्त्न पे स्वद्वित 
की पति के लिए सम्पर्कंता स्थापित करते है तो ऐसे समूहों को संस्थात्मक समूह कह 
जाता है | उदाहरण के लिए, भारत मे अनेक जाति-समूह इसी तरह का औपचारिक 
संगठन स्थापित करके सरकार पर प्रभाव डालते रहते हैं। पिछड़ी जातियों व जब-जातियाँ 
के ऐसे अनेक संगठन वर्तमान समय में भारत में सक्रिय रूप से विद्यमान है । हे 

(ण) संसर्गात्मक दबाव समूह (॥5५९८८४४०॥० छ7८५5ए०:९ &०ए79-- ब्लोग गे 
इन समूहों को, जिनका विशिष्ट व सुनिश्चित लक्ष्य होता है, संसगगत्मिक या संवात्मक 
समूह कहा है। इन समूहों के अस्तित्व का आाधार विशिष्ट लद््य ही होता है। यह किसी 
उद्देश्य विशेष की प्राप्ति के लिए ही निर्मित होते हूँ। ब्लोग्डेल ने लिया है हि "ऐसे 
समूद्दों के लिए उद्देश्य, गन्तव्य या बनेक उद्देश्य-पुंज मुख्य तथा आधा रथूत होते है 
इनका अस्तित्व दी इसलिए रहता है कि यह अपने सदस्यों के लिए कुछ फर रहे दा 
इनका निर्माण किसी विचार के विकास से लेकर रुपये कमाने या किसी खेल विश्वेष को 
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लाननन्‍्द तेने तक के उद्देश्य से प्रेरित हो सकता है। इनका उद्घोषित उद्देश्य होता है। 
यही उद्देश्य ऐसे दवाव समूहों की प्रमुय विशेषता मानी जाती है । इसी को स्पष्ट करते 
हुए ब्लोन्डेल ने लिखा है कि “इन समूहों का एक लक्ष्य होता है जो न्यूनाधिक निश्चित 
होता है, परन्तु जिस सीमा तक उनका लक्ष्य होता है, यह लक्ष्य एक ऐसा साधन बन 
जाता है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में समाज की मांगों का प्रवेश होता है।/ 
संसर्गात्मक समूहों को इसलिए ही मांगों के साथ चलना पड़ता है। इन समूहों के विशेष 
लक्षण इस प्रकार व्यकत किए जा सकते है-- 
(]) उद्देश्य के आधार पर सदस्यता व सम्बन्धवा (गा 7९००9 9) 
(2) ऐच्ठिक सम्बन्ध (४०णा।शां5ं० ए०9गग्गभां0), 
(3) सुनिश्चित उद्देश्य (596०0 208), 
(4) औपचारिक संगठन (छि/ए//। णहणांग्थाणा) । 
संसर्गात्मक दबाव समूहों के लक्षणों से यह स्पष्ट है कि यह साम्प्रदायिक दबाव 
समूहों से वहुत कुछ भिन्न होते है। इनमे सदस्यता का मूल आधार ही उद्देश्य की सभी 
सदस्यों मे एकता है। इसमें उद्देश्य ही सदस्यता प्राप्त करने की प्रेरणा कहा जा सकता 
है। इनके दो प्रकार होते है। एक संरक्षणात्मक दया दूसरे उत्थानात्मक समूह के नाम से 
जाने जाते हैं । 
संरक्षणात्मक समूह अपने सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्यों के संरक्षक का काम करते हैं, 
परन्तु इनका लक्ष्य विशिष्ट होते हुए भी साधारणतः व्यापक व सामास्य होता है, 
वयोकि वे अपने सदस्यों के सामान्य हितों की रक्षा करते है। विविध विद्यार्थी संघ, 
श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ तथा व्यापार संघ इसी प्रकार के समूहों के उदाहरण है । 
उत्थानात्मक समूह किसी विशेष विचार या दृष्टिकोण के प्रचार तथा उस दृष्टि से 
समाज को उन्नत बनाने के लक्ष्य से प्रेरित होते है। उदाहरण के लिए, दो देशों के बीच 
मैत्नी संघ, गौ संरक्षण संघ, वन्य जीव सरक्षण संघ, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संघ 
इत्यादि समूह उत्थानामक समूह कहे जाते है। प्ियों 
ब्लोन्डेल के द्वारा दिया गया वर्गकिरण व्यापक व सर्वग्राही होते हुए भी कुछ कमिय 
से युवत है। इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसके द्वारा प्रतिपादित 
समूहों के प्रकारों का रूप मिश्रित है। एक ही समूह को प्रधागत या संस्थागत, दोनों ही 
कहा जा सकता है। अतः ब्लोन्डेल का वर्गीकरण बहुत अधिक सुनिश्चित मा । उसने 
यथार्थ के भधिक निकट पहुंचने के प्रयास में समूहों के वर्गीकरण को अत्यधिक जटिल 
बना दिया है । इसके अलावा उसने दवाव समूहो व हित समूहों में कोई अन्तर नही किया 
है। अतः ब्लोस्डेल का वर्गीकरण बहुत कुछ वैज्ञानिक होते हुए भी दबाव समूहो की 
प्रकृति, उद्देश्य तथा आधार समझने मे एक सीमा के बाद सहायक नहीं है। 
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आमन्ड का वर्गीकरण” (७]वा०॥05 25आव्या07) 

आमन्ड ने समूहों का वर्गीकरण उनके संरचनात्मक रूपों ((00८ए4) िए/) रे 
आधार पर किया है। उसने लिया है कि समूहों को, उन संरचतात्मक रूपों, मिं 
वे अपने को प्रकट या अभिव्यक्त करते हैं, विवेचित किया जा सकता है तथा छी 
आधार पर उनका वर्गीकरण करना उपयुक्त होता है। इसके अलावा उसने समूहों 
वर्गीकरण में उनके हित संचारण के ढंग का भी सहारा लिया है। अत: आमरड मे वर्षी- 
करण के दो आधार समूहों का संरचनात्मक रूप तथा हित संचारण का ढंग, लेकर 
समूहों को इन चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है--(क) संस्थात्मक (75000), 
(ख) असमुदायात्मक (9रा-550०0480०॥9)), (ग) अ्रदकवात्मक या सुमत्कासि 
(५१070) और (घ) समुदायात्मक या संसर्गात्मक (4550०४४0॥) 

(क) आमनन्‍्ड के अनुसार सस्थात्मक हित समूह व्यवस्था पिकाओं, नौकरणशाही, सेवा 
तथा कार्यपालिकाओं में ही कुछ हित विशेषीं के इ्द-गिर्द बनने वाले समूहों को कहां 
जाता है । यह अपने सदस्यों के हितों ही की [साधना का लक्ष्य नहीं रखते वरन कई बार 
समाज में अपने हितों के अनुरूप हित रखने वाले वर्गों का हित भी पुरा करने का प्रयल 
करते है। यह आन्तरिक समूह हैं जो शासनतन्त्त के अन्दर ही विशेष हितों की रक्षा या 
पूर्ति के लिए क्रियाशील रहते है। उदाहरण के लिए, भारत में, संसद, नौकरशाही तथा 
राजनीतिक दलों में ऐसे अमेक समूह देखे जा सकते है। इनका सामान्यतया औपचारिक 
संगठन नहीं होता है, परन्तु यह शासन-व्यवस्था के अन्तगंत होने के कारण बहुत 
प्रभावों होते हैं तथा सरकार को अपने हितों के प्रतिकूल कार्य न करने के लिए मजबूर वर्क ' 
कर रहे है। भारतीय संसद में 'हिन्द्र कोड बिल' को प्रस्तुत करके वापस लेना, ऐसें समूर् 
के दबाव मे ही समझा जा सकता है। 

(ख) गेर-समुदायात्मक समूह उन समूहों को कहा जाता है जो वर्ग, रक्त सम्बन्ध, 
धर्म, क्षेत्रीयत्वा अथवा मेल-मिल्राप या हिंत-संचार के किसी अन्य परम्परायत आधार पर 
बनते हैं। धामिक, जातीय या वर्गीय संगठन इसी प्रकार के समूह कहे जाते हैं। ये समूई 
समय-समय पर विशिष्ट व्यक्तियों, धामिक नेताओं, पारिवारिक सदस्यों आदि द्वारा 
असंगठित ओर अनोपचा रिक रूप से अपने हितों की पूछि का प्रयत्न करते है। इन समूहों 
की प्रमुध् विशेषता यह है कि ऐसे हित समूह हित-साधन का काम निरन्तर नहीं करके 
समय-समय पर स्थिति विशेष का ध्यान रखते हुए ही करते हैं । ५ 

(ग) प्रदर्शनात्मक मा चमत्कारिक समूह वे समूह होते है जो भीड़ व प्रदर्शन बादि के 
रूप में भनायास्त प्रकट व विलुप्त होते रहते है। इनसे आशय उन प्रभावकारियों का है जो 
समाज में धमाके के साथ उत्पन्न होकर राजनीतिक व्यवस्था में अनायास ही प्रवेश कर 
जाते है। यह प्रवेश चमत्कारी व्यवहार से होता है। यह अ्रदर्शनो, जुलूसों, दंगों, घरतों, 


27804फछांट है क्षीकाणाएं, *[णा24०८४०४: 4 उणाव(ंग्रथ 4ए9704०00 2०कफ्थरशा।4 
एग्रापं८४” 49 6420० 8. #90794 59 उठडग९३ 5. 00]0037 (९९३5.), उ/० 2गो[ंद दी /* 
कीशालेक्रफाड 4०व5 शिमल्टा०0, 7१८७४ उठ5व०, ांप्रत्टाणा एफ्रच्धाआज शिलड, 2970 
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हँड़तालों आदि के झूप में प्रकट होकर अचानक ही प्रभावी हो जाते है। इन समूहों की 
कारय॑-प्रणाली नियोजित ढंग की नही होती तथा इनका रूप प्रायः अस्त-ब्यस्तता का ही 
होता है, परन्तु अनेक अवसरों पर ये समूह नियंत्रित व पूर्व आयोजित भी होते हैं। इनकी 
अनायास भ्रकट होने की प्रकृति के कारण ये प्रायः सीमाओं व निश्चित प्रतिमानों के 
भीतर नही रह पाते है। यह समूह सामान्यतया तभी उत्पन्न होते है जब किसी राज- 
नीतिक व्यवस्था मे संगठनों व समुदायों को अपने हितों को रक्षा के सामान्य साधन व 
स्वतन्त्रता धाप्त नहीं रहती है, तथा यह अपने हिंतों की रक्षा के प्रति आशंकित होने पर 
ही अचानक प्रकट होकर शासनतन्त्र को भयवस्त करके अपना हित सुरक्षित करने का 
प्रयास करते है। अतः नियोजित व अनियोजित दोनो ही प्रकार से यह समूह अपने हितों 
के प्रकाशन एवं उनको साधना का प्रयास करते है। अपने उम्र रूप मे ये समूह प्रायः 
मर्यादा से बाहर हो जाते हैं और कभी-कभी वे स्वयं कानून निर्माण एवं उनके पालन 
कराये जाने का काये अपने हाथों मे ले लेते है। फ्रास, इटली, अरब व लेटिन अमरीकी 
देशों में ऐसे समूह वनते-विगड़ते रहते है । भारत में 974-75 (जून तक) में ऐसे समूह 
आए दिन उत्पन्न होने लगे थे । सामान्यतया ऐसे समू ह अपने हिर्तो की साधना में बहुत 
कम सफल होते है ओर अचानक ही विलुप्त हो जाते हे । 

(घ) समुदायात्मक हित समूह, विशेष व्यक्तियों के हिंतो का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए-औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। इनका औपचारिक संगठन, समूह के संविधान 
अति नियमों पर आधारित होता है। सदस्यता के निश्चित नियम तथा शुल्क होते हैं। 
इनकी नियम व नीति निर्धारण संस्था--कार्यकारिणी इत्यादि होती है। इनकी विशेषता 
ही इस वात में है कि इनके पास सतत प्रयत्तनशील व्यावसायिक कर्मचारी होते है। अपने 
सदस्यों के हितों की सिद्धि के लिए ये विधि-सम्मत प्रक्रिया का ही उपयोग करते है। ट्रेड 
यूनियनें, विद्यार्थी संघ, व्यापारिक संघ, शिक्षक संघ तथा कृपक संघ ऐसे ही दवाव समूहों 
की श्रेणो मे आते है। यह समू हू सामान्यतया स्थायी होते है और इनको औपचारिक रूप 
से मान्यता प्राप्त रहती है । 


आमम्ड द्वारा दिया गया वर्गीकरण भी, ब्लोन्डेक के वर्गकरण की तरह कई कमियों 


मत न #प५ 


दिया है। इससे आमस्ड का वर्गीकरण गहराई में जाने के वजाय सतह पर ही रह गया 
है। इसमें तोसरी कमी यह कही जा सकती है कवि इस वर्गीकरण से दवाव समूद्दी की 
वास्तविक प्रकृति, कार्य-प्रणाली त्तथा राजनीतिक व्यवस्था मे नकी अभाव पीला रा 
ज्ञान नही हो पाता है। अतः आमन्‍्ड का वर्गोकरण भी बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा 
सकता। | संतों 

दबाव समूहों के चर्गीकरण का आधार ही इनके वर्गीकरण बसे हद ह 
असंतोपननक बनाने वाला माना यया है। अतः वर्गीकरण का ऐसा हक गा कयः 
चाहिए जिससे वर्गीकरण सुस्पष्ट व सुनिश्चित द्वो तया दबाव अब हे, 28028 
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विधि और राजनो तिक व्यवस्था में उसके प्रभाव का स्पष्टी ह#रण कर सके। जिड, पैनो- 
0 अपर - पोछलिटिक्स में दवाव मूह के 

2 ««... -गकिरण करने के बनेक तरीई 
होते है। उन्हें सरकार के या उसकी शाखा के आधार पर जिस पर कि वे अपना घाव 
केन्द्रित फरते हैं, विभाजित किया जा सकता है अथवा उन्हें स्थानीय, प्रादेशिक और 
राष्ट्रीय सरकार के स्तरों पर जहां कि वे फ्रियाशीत होते ६, वर्गेठठत किया जा स्व 
है, लेकिन सम्भवतः सर्वाधिक संतोपजनक वर्गीकरण तो वही हैं जो दबाव समूहों 9 
सदस्यता उनके कार्यक्रम आदि की सामान्य प्रकृति के आधार पर किया जाए 25 रद 
सी० बोन ने दवाव समूहों का ऐसे ही आधारों पर वर्गीकरण क्रिया है । उसके वर्गीकरण 
का विस्तार से यहां विवेचन किया जा रहा है। 


रावर्ट सी० बोन का वर्गीकरण! ९ (२०७६३ 0. 80765 0075॥0207) 

रावर्ट सी० बोन ने दबाव समूहों के वर्गीकरण के दो आधार लिए हैं। पहला भाशए 
दबाव समूहों की सामान्य अ्रकृति (हलयाल्ाव। लाशायरणाधय) या स्वरूप का तथा दुसरे 
आधार, उनके उद्देश्यों का है। सामान्य प्रकृति थ उद्देश्यों के प्रमुख आधारो के अलावा 
उसने दो गोण आधार भी दबाव समूहों के वर्गीकरण में प्रयुक्त किए हैं। इनमे से पक है 
दवाव समूहों की परिचालन-प्रविधियों (०9०८३४०४०] ६०८॥॥४५०८७) या कार्य-तकतीकों 
का तथा दूसरा आधार है सदस्यो के बावेप्टन (ग्रएणए्टाला। णी गधा मी 
सहभागिता का । इन आधारों पर दवाव समूहों के वर्गीकरण को आधारित करते हुए 
बोन ने सभी समूहों को मोटे रूप से दो प्रकार का माना है। ब्लोग्डेल की तरह, बोन भी 
यह स्वीकार करते है कि कोई भी दवाव समूह सुनिश्चित रूप से किसी एक 2 
(०४०४०) में नहीं रखा जा सकता। परन्तु उनमे लक्षण-विशेष की प्रधावता उन्हें 
एक या दूसरे प्रवर्ग मे रखने का सुनिश्चित आधार प्रस्तुत कर देती है। इस तरह बोन वे 
दबाव समूहों के दो प्रकार बताए है. (के) परिस्थिति-जन्य समूह (ऑप्रशाणार्थ 
£70००७७), (ख) अभिवृत्ति-जन्य समूह (40॥प0॥77] 870०७») 

राबर्ट सी० बोन के अनुसार दवाव समूहों के मोटे तौर पर यह दो ही श्रकार किए 
जाने चाहिए | इससे अधिक प्रकारों मे दवाव समूहों का वर्गीकरण करना ने आवश्यक है 
और न ही उपयोगी, क्‍योंकि वर्गोकरण के अनेक प्रवर्ग करने से दवाव समूहों के वर्गी 
करण का वैज्ञानिक आधार समाप्त होने की अवस्था आ जाती है । अतः बोन ने दबाव 
समूहों के दो से अधिक प्रकार मानने से इमकार सा कर दिया है । इन दोनो प्रकारो का 
अलग-अलग विवेचन करके इनका अन्तर समझा जा सकता है । संक्षेप में यह इस प्रकार 
हैं-- 
(क) परिस्थिति-जन्य समूह (02072 870705)--यह वे दबाव समृह रह 
प्रमुखतया अपने सदस्यो की, जिस परिस्थिति में वे हैं, उसकी रक्षा या उसमें सुधार कर 


7976024 0, 898८, कर. ८॥ + 0. 62. 
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सै सम्बन्धित होते है। ऐसे दबाव समूहों के अस्तित्व का औचित्य ही इनके सदस्यों को 
बतेमान अवस्था को आधिक या सामाजिक दृष्टियों से सुरक्षित करना या सुधारना है। 
उदाहरण के लिए, ऐसे दवाव समूह अपने सदस्यों के लिए अधिक तनख्वाहे या कार के 
घण्टों में कमी तथा अन्य सहुलियतें प्राप्त करने का लक्ष्य रफते हैं, परन्तु इसका यह अथे 
नही है कि ऐसे दवाव समूह अपने सदस्यों की बतंमान परिस्थिति की रक्षा या उसमे 
सुधार के कार्य से बागे नहीं वढ़ते है। कई वार ये अपने मुद्यय ध्येय से बहुत भिन्न मुद्दों से 
सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति पर भी वक्तव्य आदि जारी करने का कार्य भी कर डालते है। 
परिस्थिति-जन्य दबाव समूहों के कई विशिष्ट लक्षण होते है जिनमे से कुछ इस प्रकार 
हैं--- 

(।) अवेचारिक या यैर-वेचारिक, 

(2) विशिष्ट प्रकृति, 

(3) लागाकांक्षी या उपयोगितावादी, 

(4) दीघंकाज़िक-हित अभिमुखीकरण, 

(5) परिचालन प्रविधियों की विधि सम्मतता, 

(6) सामान्य सदस्पों की निष्फियता । 

राव्ट सी० बोन का कहना है कि परिस्थिति-जन्य दवाव समुहो का किसी विचार- 
धारा विशेष से कोई सरोकार नही होता है। यह विशिष्ट होते हैं तथा अपने सदस्यों के 
दीघंकालीन हितों की वृद्धि व रक्षा का ही ध्येय रखते हैं। उनकी कार्य॑विधियां केवल 
वेधानिक ही होने के कारण मन्धर गति से ही चलती हैं तथा इनके नेताओ को छोड़- 
कर अन्य सदस्य सामान्यतया समूह की गतिविधियों के प्रति अधिक सक्रियता नहीं 
दिखते हैं। गे 

(ख) अभिवृत्ति-जन्य समूह (8/४00॥70] 8००००)--अभिवृत्तात्मक समूहों के 
बनने की प्रेरणा सामान्य जनकल्याण की आदर्शात्मक उद्विग्नता (०7०६7) या चिन्ता 
से आती है? ये वे दवाव समूह है जिनके सदस्यगण हुछ मुहयों के प्रति सामान्य रूप से 


सहनिष्ठा रखते हैं। जैसे सव सदस्य पशुओं के प्रति निर्देय व्यवहार नापसंद करते हैं, समाज 
में मौलिक परिवर्तन चाहते है या परमाणु हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंद लगाना चाहते 
हैं। ऐसे दवाव समूह शातिपुवंक सुधारों से तथा कभी-कभी 20886% प्रयत्नों से समाज 
में व्यापक और ऋतिकारी परिवर्तन लाना चाहते है । यह समूह परिस्थिति-जन्य ब्बाव 
समूहों से अनेक भिन्नताएं रखते हैं। यह समूह सामानन्‍्यतया स्थितियों (०785 7 
से सम्बन्धित होने के कारण कालवद्ध (ध76-7०७॥9) कार्यक्रम रखते हैं । इनके लिए 


गा हत्त्वपूण बात के नहीं होती । ये कम से कम समय अपने बल्तित्व 
मा से बढ़कर हत्त्वपू फोई नहीं होती । मे अपने न 


() प्रमुखतया वैचारिक, 
(2) बिसरित, रे 
(3) आदद्न दृष्टिकोणी, मा] 
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(५) तात्कालिक द्त-अभिमुपीकरण, 

(5) परिचासन प्रविधियों की द्रुतता, 

(6) सामान्य सदस्यों की गहरी सक्रियता। - 

अभिवृत्तात्मक दवाव समूहों के अल्पकालिक उद्देश्य होते हैं जिन्हें पुरा करने के ति 
दुतता थाली तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ऐसे समूह कम से कम समय में अप 
लक्ष्यों को पुर्ण करने के लिए अचानक ही सरकार को हतप्रभ करके उस्ते विशेष प्रकार क 
निर्णय करने के लिए बाध्य करते हैं। जिससे वह क्रेवल इनके सदस्यों के द्वितों व सम 
के सामान्य लक्ष्यों के अनुरूप ही निर्णय करने के लिए मजबूर-म्री हो जाए। 

रावर्ट सी० बोन द्वारा किया गया वर्गीकरण बहुत सामान्य होते हुए भी दवाव सम 
की प्रक्कति, संगठन, उद्देश्यों व का्यंविधि का स्पष्टीकरण करने में सहायक प्रतीत होता 
है। यद्यपि उसने भी हित समूहों व दवाव समूहों में अन्तर करने का प्रयास नही किया है 
फिर भी इसका वर्गीकरण सही अर्यों में दवाव समूहो का ही वर्गीकरण है। इसके वर्गी- 
करण के आधार अधिक सुस्पष्ट तथा व्यापक है । इसने अभिवृत्तियों, उद्देश्यों, प्रचातन- 
प्रविधियों तथा समूह के सदस्यों के आवेष्टन के ठोस आधार पर अपने वर्गकिरण को 
आधारित करके इसे देशञानिकता प्रदान की है, परन्तु वह यह स्वीकार करता है कि कोई 
भी वर्गीकरण दबाव समूहों का परिपूर्ण वर्गीकरण नहीं कहा जा सकृता । अतः उसने 
सुझाव दिया है कि दबाव समूह्दों के श्रवर्गों में वर्गीक रण के वजाय इन्हे सन्‍्त॒ति या निरतर 
(००॥धंग्रपण्या) के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राबट्ट सी० बोन तथा आमस्ड के 
वर्गीकरण को एक साथ संयुक्त रूप से निरंतर-रेखा पर इस प्रकार चित्रित किया जा 
सकता है। 


रबाव-धग्मूह निरम्तर 


प्रदर्शनात्यक 
बढ 535०“ 
सस्थास्यक 
समूह 
अधिवृत्तामक समूह <.0]ह३॥३लञा0त0त0ाततबतवऔ. परिस्थिति-पन्‍्प समृह 
बा 
अप्तमुदायात्मक 
#&---“+-+2 
पमुदायात्मक 
चित्र 48. 2 


दवाव समूहों की कार्य-प्रणाली 
(#एफाटापण्ञरारत वष्टटप्ताशाएए55 09 ए82550708 6700785) 


आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूहों का इतना प्राचुये व प्राघान्य है कि 
राज्य के प्रधासकीय अंगों का सीधा सम्बन्ध अब व्यक्तियों से नहीं वरन समूहों से हो गया 
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है। स्पेन्सर का कहना है कि पहले “व्यक्ति बनाम राज्य! का सिद्धान्त माना जाता था 
परन्तु अब राज्य का व्यक्ति से सीधा सम्बन्ध कम से कम रह गया है। अब व्यक्ति समूहों 
के माध्यम से ही सरकार के सम्पर्क में आता है । अतः वार का यह कहना ठीक ही है 
कि भाधुनिक राज्यों में स्थिति 'समूह वनाम राज्य” की होती जा रही है। समूह संगठनों 
की शक्षित इतनी प्रवल हो गई है कि एक इकाई के रूप में अब व्यक्ति का कोई विशेष 
महत्त्व ही नही रह गया है । राजनीतिक व्यवस्थाओं की बढती हुई जटिलताओं ने अब 
व्यवित को उपभोक्ता (००॥5एगा८ट), उत्पादक, श्रमिक, कमंचारी आदि के रूप में ला 
दिया है तथा वह व्यक्षित के रूप में कम जाना जाने लगा है । समृहों की समाज में इतनी 
अधिकता है कि एक ही व्यकित अलग-भलग हिंतो की पूत्ति के लिए अनेक समूहों का 
सदस्य बनकर, समूह जीवन में विलीन-सा हो गया है । 
अब मनुष्य का जीवन दवाव समूहों की लपेट में इतना अधिक आ गया है कि हर 
राजनीतिक व्यवस्था में तथा विशेषकर पश्चिमी प्रकार के जनतत्नों में व्यक्त समूहों से 
पृथक कुछ रह ही नही गया है॥ दवाव समूहों की संझया में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण 
राजनीतिक प्रक्रिया में उनके क्रिया-कलाप का बड़ा महृत्त्व हो गया है। राजनीतिक 
प्रक्रिया में इन समूद्दों की भूमिका वस्तुतः इतनी महत्त्वपूर्ण हो गई है कि शासन के समय 
अस्तुत कोई भी माग अथवा कोई भो शासकीय नीति किसी ते किसी रूप मे किसी एक 
या एक से अधिक समूहों से ही सम्बन्धित बन गई है। अतः उनसे सम्बन्धित परिणामों 
को अपने पक्ष में करने के लिए अत्येक समूह कुछ तकनीकों एवं विधियों को अपनाता है। 
अआ० इकबाल मारायण के अनुसार ये विधियां दो प्रकार की हो सकती है। पहले प्रकार 
मे वे विधियां सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से कोई समूह शासकीय नीतियो को सीधे 
प्रभावित करने की कोशिश करता है तथा दुसरे प्रकार मे वे विधिया सम्मिलित हैं जिनके 
माध्यम से कोई समूह शासकीय नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयत्न 
करता है। सीधे प्रभाव डालने के लिए समूह व्यवस्थापिका, कार्पपालिका और नौकर- 
शाही से सम्बन्ध स्थापित करते है । जब प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा सफल होने की आशा नहीं 
होती, तब वे निर्वाचन, राजनीतिक दल एवं जनमत के माध्यमों के सहारे शासकीय 
नीतियों व निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की चेष्टा करते है। प्र दोनों ही 
प्रकार से प्रभाव डालने के उनके प्रयास, काफी सीमा तक समूहों की सदस्य संझ्या, उनके 
आपिक साधनों और लक्ष्यों की प्रवृत्ति आदि पर निर्भर होते हे और उसी के अनुसार 
उन्हे सफलता प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट है कि दवाव समूहों की कार्य-प्रणाली अनेक 
उेथ्यों द्वारा नियमित होती है। इनका विवेचन करके ही दवाव समूहों की भूमिका इत्यादि 
को समझा जा सकता है। इसलिए अब हम दबाव समूहो की कार्य विधियों के निर्धारकों 
का विवेचन करेंगे। 
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दबाव समू ह-राजनी ति के निर्धारक 
(एटा हराफ 45 07 एर855088 62007 ए0.768) 


दवाव समूहों की कार्यविधियों या दवाव-समूह-राजनीति के कई नियामक हो सकते हैं। 
हर राजनीतिक व्यवस्था में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दबाव समूहों द्वायय प्रयोगरी 
जाने वाली विधियां अलग-अलग प्रकार की होती हैं । यहां तक कि एक ही राजनीतिक 
व्यवस्था में, एक ही दवाव समूह अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग विधियों वा 
प्रयोग करता हुआ पाया जाता है। उससे यह प्रश्न उठता है कि दबाव समूह-राजनीति 
कौन-कौन से निर्धारक तत्त्य हैं? एलेन बाल*' ने तीन निर्धारकों की चर्चा की है। 
उसके अनुसार दवाव समूहों की कार्य॑विधियों के अनेक निर्धारक होते हैं परन्तु उनमे पे 
मिम्नलिखित अधिक महत्त्वपूर्ण हैं: 

(।) राजनीतिक संस्थागत सरंचना, 

(2) दल-पद्धति का स्वरूप, 

(3) राजनीतिक संस्कृति । 

दबाव समूहों की राजनीति के निर्धारकों के वारे में एक्सटीन ने, एलेन बाल से कटी 
अधिक व्यापक सदर्भ लेते हुए इनको दबाव समूहों के तीन पहलुओं के साथ सम्बन्धित 
किया है। उसके अनुसार दबाव समूहों की राजनीति के निर्धारकों को तीत शीपंकों के 
अन्तर्गत रखकर समझाया जा सकता है---(।) दबाव समूह राजनीति के रूप के निर्धा- 
रक, (2) दवाव समूह राजनीति के क्षेत्ञ और तीब्रता के निर्धारक, और (3) दवावे 
समूह राजनीति की प्रभावकारिता के निर्धारक । 

एक्सटीन के अनुसार दवाव समूहों की गतिविधियों को समझने के लिए दवाव सर्गृ 
राजनीति के रूप या ढांचे, उसके श्षेधर व तीब्रता तथा प्रभावकारिता के विधधारिकों को 
अलग-अलग देखना आवश्यक है। अत. हम इनका पृथक-पृथक वर्णन करेंगे। 


दबाव समूह राजनीति के रूप या आकृति के निर्धारक (फशल्षाणांपक्रा।वर्थ 
ग्रह किया 0 ?7९55ए76 07009 ए०]०5) रो 
एक्सटीन? ने दबाव समूहों की कार्यविधियों के रूप के मिधरिकों को पुनः दो प्रका 
में बिभकत किया है। प्रथम वे निर्धारक हैं जो समू हों के सरकार पर क्रियाशील होने या उस्ते 
प्रभावित करने के प्रमुख साधनों व माध्यमों को निर्धारित करते है तथा दुसरे वे निर्धारक 
हैं जो दवाव समूहों तथा सरकार के अंगों के बीच सम्बन्धों की प्रकृति को निरूषित करते 
हैं। प्रथम प्रकार के निर्धारकों में एक्सटीन ने इन तीम निर्धारकों का उल्लेख किया है-- 
() सरकार की वीति-निर्णय प्रक्रिया की सरचना, 
(2) सरकार की नीतियां व गतिविधियां, 
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(3) सरकार की दवाव समूहो के प्रति अभिवृत्ति या रवैया । 

दबाव समूहों की गतिविधियों व उनके सरकार को प्रभावित करने के प्रमुख साधनों 
व माध्यमों को सरकार की नीति-निर्णय प्रक्रिया की सरचना प्रमुख रूप से प्रभावित 
करती है। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार की नीतियों को निर्णय लेने 
के स्तर पर ही प्रभावित करने का प्रयत्न करते है। अत. निर्णय प्रक्रिया की सरंचना एक 
महत्त्वपूर्ण निर्धारक वन जाती है। उदाहरण के लिए, संसदीय व अध्यक्षीय शास्नन-व्यव- 
स्थाओ में नीति-निर्णय प्रक्रिय की सरचना मे अन्तर के कारण इन दोनो प्रकार की 
शासन प्रणालियों में दबाव समूहो की राजनीति भी भिन्न-भिन्न रूप प्राप्त कर लेती है । 
यही कारण है कि अमरीका तथा ब्रिटेन मे दबाव समूहों की प्रकृति में भिन्‍्नता पाई 
जाती है। 

सरकार की नीतियां भी महत्त्वपूर्ण नियामक कही जा सकती है। सरकार के निर्णय 
व उन निर्णयों को लागू करने सम्बन्धी सरकारी गतिविधिया, समूहो के कार्यक्षेत्र का 
सीमांकन करती हैं। दवाव समूह क्या कर सकेगे और क्या नहीं कर सकेंगे यह बहु 
कुछ सरकार की नीतियों से ही नियमित होता है। भारत मे 26 जूब 975 से पहले 
और इसके बाद की सरकारी नीति के कारण दबाव समूहों की गतिविधियों में जमीन- 
आसमान का अन्तर आ गया था। 

सरकार का दबाव समूहों के प्रति रवैया सर्वाधिक महत्त्व रखता है। लोकतान्तरिक 
व्यवस्थाओं तथा सर्वाधिकारी शासनों में दबाव समूहों की गतिविधियों का अन्तर इसी 
थाधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। लोकतंत्न राजनीतिक व्यवस्था, दबाव समूह 
गतिविधियों को ग्रहण करती है तथा निरंकुशतंत्न शासन प्रणालियों में इस प्रकार नर 
ग्रहणशीलता का अभाव होता है। इसके कारण दोनो प्रकार की शासन-व्यवस्थाबों मे 
दबाव समूहों द्वारा सरकार को प्रमावित करने के साधन भी भिन्‍न-भिन्‍न हो जाते है ? 

इस प्रकार, सरकारी निर्णय प्रक्रिया की संरचना, सरकारी नीतिया तथा सरकार का 
दवाव समूहों के प्रति रवैया उन साधनों व माध्यमो को निर्धारित करते है जिनके द्वारा 
दवाव समूह सरकार पर क्रियाशील होते है या उसे प्रभावित करते है। है 

एक्सटीन की मान्यता है कि सरकार के विभिन्‍न अंगो तथा दवाब तमूह के बीच 
सम्बन्धो की प्रकृति का निर्धारण दो बातों पर निर्भर करता है। प्रधम,तो यह इस बाद 
पर मिभेर करता है कि सरकार व दवाव समूहो के बीच मन्तणा या परामश होता रहता 
है या नही । दूसरे, यह इस बात पर भी आश्रित होता है कि सरकार दवात समूहों कर 
समझौते के लिए बातचीत करती है या नही करती है । दवाव समूहों व सरकार है अंगों 
के बीच परामर्श तभी होता है जबकि राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह विशेष के हितों 
से सम्बन्धित प्रश्न पर सरकार उनका विचार जानने के बाद ही निर्णय करना चाहती 
है। समझौते के लिए वातचीत का अर्थ सौदेवाजी से है। ऐसी अवस्था में ते का निर्णय 
ही तव कर सकतो है जबकि सम्बन्धित समूह उससे सहमत कर तिया जाता है। ० 
दबाव समूह राजनीति के रूप के निर्धारकों के संदर्भ में ही किसी राजनीतिक व्यः 
में ददाव समूहों की प्रकृति को समझा जा सकता है। उदाहरणाव, ब्िदेव में ए 
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पद्धति की सरकार है जिसमें राजनीतिक सत्ता केन्द्र में अपेक्षाइत अधिक संश्कत ढाएं- 
पालिका के हाथों में रहती है। इसलिए दबाव समूह अपने प्रयासों को, तोडसदन 
(०05६ ०६ (१०४7079) के संसद सदस्यों को ही प्रभावित करने के बजाय मत्तियों 
और उनके सिविल कमंचारियों को ही अधिक प्रभावित करने में लगाते है। अमरीड़ा मे 
द्विसदतात्मक विधान मण्डल है जिसमे सीनेट और प्रतिनिधि सभा का राजनीतिक महंत 
लगभग बराबर है ओर शक्ति पृथकक्रण का सिद्धान्त होने से दबाव समूह एक स्पा 
को दूसरी संस्था से या एक संस्था के खण्डों को दूसरी संस्था के खण्डों से भिड़ाकर 
प्रशासव तथा विधान मण्डल दोनों को अपना लक्ष्य बनाते है। इसके अलावा अमरीका 
की कांग्रेस (व्यवस्थापिका) में मजबूत समिति पद्धति मौजूद है। इन सप्तितियों के 
अध्यक्ष शक्तिशाली होते हैं। इसलिए विभिन्‍न दबाव समूह इन समितियों पर अपदा 
ध्यान केन्द्रित करते है। भारत में दबाव समूह सामान्यतया प्रशासन व मंत्विमण्डल के 
सदस्यों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त अन्तर मुख्यतया सरकार ढ़ 
संरचनाओं में अन्तरों के ही कारण अमरीका, ब्रिटेन व भारत में दबाव समूहो की अं 
मानता का आधार हो जाते हैं। 


दबाव समूह राजनीति के क्षेत्र व तीव्रता के निर्धारक (0०0०ग्राशक्षार 
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दवाव समूह राजनीति के क्षेत्र से तात्पयं किसी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों 
की संख्या और उनके प्रकारों से लिया जाता है। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्ता 
अनेक प्रकार के दबाव समूह हैं और उनकी संख्या भी बहुत अधिक है तथा दूसरी रा 
नीतिक व्यवस्था मे उनके न अनेक प्रकार है और म ही अधिक सद्या है तो इससे यही 
स्पष्ट होता है कि दबाव समूहों के क्षेत्र के भी अनेक नियामक होते है। इसी तरह, दवाई 
समूह राजनीति की तीव्रता का अर्थ उस लगन व दृढ़ता से भी लिया जाता है जिंय 
साथ दबाव समूह अपने लक्ष्य व उद्देश्य धुरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। एक्सदीन 
के अनुसार इन दोनों --क्षेत्न व तोब् ता, के निर्धारक मिम्नलिखित होते हैं-- 

() दल पद्धति का स्वरूप, 

(2) राजनीतिक संचारण का निषेध या इ नका अमाव, 

(3) सरकार की नीतियां तथा विशेष कार्य क्रम -एन्‍्तव्य, 

(4) सरकार की अभिवृत्ति या रवैया, 

(5) राजनीतिक संस्थागत सं रचना, 

(6) राजनीतिक व्यवस्था को समूह मार्थो को पूरा करने की क्षमता । 

दबाव समूदों की गतिविधियों के क्षेत्र तथा वीब्रता पर दल-पद्धति के स्वरूप बोर 
दलों की संचरना तथा उनकी विचारधारा के महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं ॥ दस ते रचना 
की कमजो रियों, दतीय बतुयास न के अभाव और दलों के बीच विचारधारा सम्बसी 
स्पष्ट अन्तर नहीं हीने के कारण अमरीकी विधान मण्डल के सदस्य आसानी से दबाव 
समूहों के खक््य बन जाते हें। प्रति दूधरे बर प्रतिनिधि समा के घुतावों के कीरस 
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अमरीकी कांग्रेप के सदस्य स्थानीय दबावों के प्रति बहुत संवेदनशील होते है। क्रिटेन में 
दलीय अनुशासन की कठोरता के कारण विधायकों पर स्थानीय दवावों व दवाय समूहों 
की सक्रियता का प्रायः अभाव रहता है। वहुदलोय पद्धतियां दवाव गुटों की गतिविधियों 
के लिए खास तौर पर विधायी स्तर पर उवंर भूमि भ्रस्तुत करती है। एकदलीय प्रधान 
व्यवस्था में दबाव समूहों की गतिविधियां और भी अधिक सीमित हो जाती हैं। एक- 
दलीय व्यवस्थाओ में तो दवाव समूहों का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित तथा इनकी गतिविधियां 
बहुत कुछ गुप्त ही रहती हैं। अतः दवाव समूह राजनीति का क्षेत्र तथा उनकी तीव्रता, 
दलीय पद्धति के स्वरूप के द्वारा ही निर्धारित होती है । 
दबाव समूह राजनीति के क्षेत्र व तीब्नता का निर्धारण इस वात से भी होता है कि 
राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचारण (9०॥09! 0०2०0) का कितना 
निषेध है तथा इसकी कितनी छूट व सुविधा सुलभ है। कोई राजनीतिक व्यवस्था दबाव 
समूहों की सक्रियता के प्रति अधिक सहनशील होती है तो किसी राजनीतिक व्यवस्था में 
उनको कुछ सीमाओं में ही सक्रिय रहने दिया जाता है। कुछ देशों मे समूह सक्रियता के 
कुछ विशेष रूपों के प्रति अधिक शत्रुभाव मौजूद रहता है। आमतौर पर नियोकता-संघों 
की अपेक्षा ट्रेड यूनियनों को शक की निगाह से देखा जाता है। ट्रेड यूनियनों की अधिकांश 
सक्रियता अपने ही सदस्यों की ओर उन्मुख रहती है। वे अपनी विशिष्ट नीतियों के बुद्धि 
संगत होने के बारे में सदस्यों को समझाती है । साथ ही वे जनता के बीच अपनी बेहतर 
तस्वीर रखना चाहती है ताकि सरकार के मुकावले में उनकी सौदा करने की ताकत 
बढ़े । कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सीधी कार्यवाही और हिसात्मक उपाय 
अधिक प्रचेलित हो सकते है। उदाहरण के लिए, भारत में 973-74 मे ऐसी ही समूह 
गतिविधियां हो गई थी । अत: किसी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह राजनीति के 
क्षेत्र व तीव्रता का निर्धारण राजनीतिक संचारण की व्यवस्थाओ या अभावों के हारा 
भी होता है। 
दबाव समूहों की व्यापकता व गतिविधियों की तीब्रता का, सरकार की नीतियों, सर- 
कार के दवाव समूहों के प्रति रवैये तथा राजनीतिक सस्थागत सरचनाओं के द्वारा भी 
निर्धारण होता है। अगर सरकार लोक कल्याणकारी नीतियों का अनुपालन करती है तो 
ऐसी सरकार वाली राजनीतिक व्यवस्था मे दबाव समूहों की गतिविधिया वई पैमाने पर 
संचारित हो सकेगी तथा वे अपने लक्ष्यों को दृढ़ता पे प्राप्त करने का प्रयास कर सके गे। उसी 
तरह, सरकार के दवाव समूहों के प्रति रवैये का भी इनकी गतिविधियों के 3308 बड़ा 
हाथ रहता है। सर्वाधिकारी शासन-व्यवस्थाओं मे सरकार समूह राजनीति के प्रति शक्ति 
रहती है और इस कारण ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समृई राजनीति सामान्यतया 
सुप्त ही रहती है। उदार लोकतन्त्रों में समूह व्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्था का 
स्वाभाविक अंग माता जाता है। इस कारण, ऐसे राज्यों में समूहों की अर होती है 
तथा सारा शासनतंत्र प्रतियोगी-समूह जीवन से प्रभावित व संचालित बहा है। रा 
नीतिक संस्थागत संरचना का समूह राजनीति पर निणयिक प्रभाव रहता है। इसका दस 
समूह राजनीति के हप के निर्धारक के रूप में पहले ही वर्णन कर चुके है जतः , 
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ही कहना पर्याप्त होगा कि संस्थागत संरचना दवाव समूहों की गतिविधियों के क्षेत्र 
उसकी तीब्नता को कई प्रकार से प्रभावित करती है। 

दवाव समूहों की मांगों को पूरा करने की क्षमताएं हर राजनीतिक व्यवस्पा में फ् 
सी नही होती हैं। विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूहों # 
माँगों को पुरा करने की क्षमताएं वहुत कम होने के कारण ऐसे राज्यों में दवाव पपू 
अक्सर तोड़-फोड़ का रास्ता अपनाने लगते है। इसका सीधा परिणाम दवाव समूह गे 
गतिविधियों पर रोक लगाने का होता है। भारत में जून 975 के वाद दवाव है 
गतिविधियों पर अनेक प्रतिवन्ध इसलिए ही लगाए गए है, क्योकि यहां ट्रेड यूनियतें व 
अन्य दबाव समूह, राजनीतिक व्यवस्था की उनकी मांयों को पूरा करने की क्ष मता पे 
कह्दी अधिक भागे करने लग गए थे तथा मांगों के पुरा होने के अभाद में तीधी कार्यवाही 
तथा तोड़-फोड़ पर उतारू होने लगे थे । अतः दवाव समूहों की गतिविधियों का विधरिण 
राजनीतिक व्यवस्था की दवाव समूहों की मांगों को पूरा करने की क्षमता से भी होता 
दिखाई देता है। 


दबाव समूह राजनीति की प्रभावकारिता के निर्धारक (0व्वाएंगगां 
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एक्सटीन* ने दबाव समूह राजनीति की प्रभावशीलता के तीन निध्वरिको का विशेष 
रूप से उल्लेख किया है। उसकी मान्यता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों 
की प्रभावकारिता या इसका अभाव, इन निर्धारको पर ही निर्भर करता है। उसके अनु- 
सार यह निर्धारक निम्नलिखित हैं-- 

() दबाव समूहों के स्वयं के लक्षण, 

(2) सरकार की गतिविधियों के लक्षण, 

(3) सरकारी निर्णय लेने की संरचनाओं के लक्षण । 

एक्सटीन के अनुसार स्वयं दवाव समूहों के कुछ लक्षण उनकी अ्रभावकारिता का निय- 
मन करते हैं। उदाहरण के लिए, दबाव समूह्दों के वित्तीय साधन, उनका आकार व सदस्यों 
का भौगोलिक वितरण, स्रगठन की ठोसता, कार्यकर्ताओं की लगन व कर्मठता वा 
नेताओ का राजनीतिक चातुय॑ हर प्रकार की राजनीतिक: व्यवस्था मे उनके प्रभाव डा 
निर्धारण करते हुए दिखाई देता है। यही कारण है कि कई दवाव समूह अपने कार्य- 
कर्त्ताओों की लगन, कमंठता तथा परिस्थिति विश्वेप में नेताओं के चातुर्य के कारण बहुत 
प्रभावी होते है जव॒कि अनेक दबाव समुद्दों को, बड़ी सदस्य सं्या व व्यापक वित्तीय 
साधनों के वावजूद कोई प्रभावकारिता नही होती है । ॥ '> 

सरकार की गतिविधियों के लक्षणों व सरकारी निर्णय लेने की संरचनाओं के लक्षपी 
का दवाव समूहों की प्रभावकारिता पर बहुत असर पड़ता है। उदार लोकतन्तों तथा 
निरंकुच घासन-ब्यवस्थाओ में दबाव समूह की प्रभावका रिसा का बन्तर इन नि्धा्रिको 
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का महत्त्व स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 

उपरोवत विवेचन से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह राज- 
नीति का रूप, उसका क्षेत्र व तीक्नता तथा प्रभावकारिता का निर्धारण कई तथ्यों द्वारा 
होता है। सरकार की नीति-निर्णय प्रक्षिया की संरचनाओं से लेकर, किसी समाज की 
राजनीतिक संस्कृति तक दबाव समूहों की गतिविधियों को परिमित करती है। यही 
कारण है कि पश्चिमी उदार लोकतत्त्ों में भी दवाव समूहों की प्रकृति, का्यंविधि तथा 
प्रभावकारिता में अन्तर पाये जाते हैं। विकासशील राज्यो मे सरकार की नीति-निर्णय 
प्रक्रिया की संरचना, दल पद्धति का स्वरूप तथा राजनीतिक सचारण इत्यादि अभी भी 
प्रतिमानित नही होने के कारण, इन राजनीतिक समाजों मे दवाव समूहो की राजनीति 
उतार-चढ़ावों से परिपूर्ण ही रहती है । 


दबाव समूहों की सक्रियता के स्तर 
(८९५ह्ठा,5 07 ए४४550758 67007 #एटाश7श) 


एलेन वाल ने दबाव समूहों की सक्रियता के स्तर के संबंध मे कहा है कि, “उदारवादी 
प्रजातम्त्वों में दवाव समूहों की कार्य विधियां मुख्यतया कार्यपालिका तथा संसदीय स्तरों 
पर निर्णयकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने से संबंध रखती है। इनमे से किसी भी स्तर 
पर बल देने का प्रयास आशिक रूप से इन तीन भिन्‍नताओं पर निर्भर करेगा--राज- 
नीतिक संस्थाएं, दल-पद्धत और राजनीतिक सास्क्ृति ॥”?* सामान्यतया दबाव समूह 
राजनीतिक व्यवस्था के हर स्तर पर सक्रिय रहते है, परन्तु इनकी सक्रियता का प्रमु 
जोर उन संस्थाओं पर ही रहता है जिनसे इनके हिंतो की रक्षा और पूर्ति सम्बन्धी निर्णय 
लिए जाते है अर्यात राजनी तिक प्रक्रिया में जिन अभिकरणो का हाय रहता है, उन सबके 
साथ दवाव समू हो का सरोकार रहता है। उन सबके स्तर पर यह सक्रिय रहने का प्रयास 
करते हूँ। इसलिए दवाय समूहों की सक्रियता के स्तरो के बारे में यह कहना ठीक ही होगा 
कि यह राजनी तिक प्रक्रिया से सम्बन्धित हर निर्णय-स रचना के स्तर पर सक्रिय रहते है। 

उदाहरण के लिए, कार्य पालिका, व्यवस्थापिका, स्यायपालिका, नौकरणाही, राजनीतिक 

दल और निर्वाचन स्तर पर दवाव समूहों को सक्रिय देखा जाता है इसकी सक्रियता का 
हम इन्ही स्तरों पर विवेचन करेंगे। 

(क) कार्यपालिका के स्तर पर सक्तिपता (8०: 
बीसवी शताब्दी में का्यंपालिका की शक्ति और उत्तरदा 
उसी अनुपात में विघान मण्डलों की शवित का पतन हुआ है। 
समूह अपनी गतिमिधियों को प्रशासकीय स्तर पर केन्द्रित क 
में और कुछ सीमा तक अध्यक्षात्मक शासनों में भी विधेयकों का 
पालिका द्वारा तैयार किया जाता है। बजद-निर्माण, करन्रस्ताव, 


9 26 ७:०८प०४० |९४९)) 
यित्व का क्षेत्र वढ गया है और 
इसलिए आजकल दबाव 
ने लगे है। संसदीय शासनों 
प्रारूप (ताजी) कार्य- 
महत्त्वपूर्ण पदी क्कः 
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भारत तथा अमरीका के न्यायालय और विश्वेप रूप से उच्चतम न्यायालय, रागगरकि 
प्रक्रिया के सुदृढ़ अंग होते हैं, फिर भी न्यायालयों की परम्पराएं, न्यायाधीघों के ५00 
को सुरक्षा तथा निर्वाचक समूह के समक्ष उनकी दायित्वहीनता कुछ ऐसे तत्त हैं यो उ५ँ 
दवाव समूहों की सक्रियता से वचाव प्रदान करते हैं। . 

(घ) प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता (4८४ ६/ 2४६ 6 367/7504॥0०[0४)- 
अनेक दवाव समूह, संगठन तथा साधनों की अपरयप्तिता के कारण, व्यवस्थापिका बरस 
कार्यपालिका को श्रभावित करने में असफल रहते हैं। ऐसे दवाव समूह 02% 
पर अपने हित-साधन का प्रयास करते है। इस स्तर पर दबाव समूह, कानूनों को किए 
न्विति, जो कमंचारी तन्त का काम है, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। करी 
कभी ऐसा भी होता है कि तकनीकी ज्ञान और समयाभाव के कारण व्यवस्थापिका द्वार 
पारित कानूनों में कुछ कमियां रह जाती हैं तथा उन्हें पूरा करने के लिए और उते 
क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी तन्त्न द्वारा नियम व उप-नियम बनाये जाते हैं। करे 
व्यवस्थापन (व७०४०४८० !९85)480आ) में कर्मचारी तन्‍्त्रे ही सारे नियम व उप-विद 
बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं! ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी तस्तर को कर 
अधिकार व विवेक प्राप्त हो जाता है। वाल का अभिमत है कि निधि निर्माण तथा धो 
क्रियान्ययन के सम्बन्ध में तकनीकी ज्ञान की श्रेष्ठता के रारण उच्पस्तरीय अधिवासि 
की स्थिति कभो-फभी मत्नियों से अधिक महत्त्व की होती है और उनके परामर्ध को मी 
भी सहृजता से टाल नहीं सकते है । इस कारण, दबाव समूहों को प्रशासनिक स्तर पर 
अपने हित साधन के अवसर सुलभ हो जाते है। अतः अधिकांश दवाव समू हू इसी स्तर पर 
अधिक सक्रिय रहते है। विकासशील राज्यों मे तो दबाव समूहों की सक्रियता प्रधावतिई 
स्तर पर ही अधिक देयने में आती है। गन 

(च) राजनीतिक दलों के स्तर पर सकियता (#गांधाज गे शब क्‍0० थी 7०४ 
८2 027८४)--दवाव समूहों की कार्यप्राल्षिका, व्यवस्थापिका, स्पायपरालिकां 6 
प्रशासनिक स्तरों पर सक्रियता सर्वधानिक एवं नैतिक दृष्टि से आपत्तिजनक मानी मां 
सकती है, पर राजनीतिक दलों से उनके सम्बन्धों के सिपय में कोई आपत्ति नहीं 
सकती । एसेन बाल का कहना है कि सामान्यतया दवाव समूद्दों के दवितों में राजनीविई 
दलो की भी दचि होती है। इसके अतिरिक्त कुछ दस्त विभिन्‍न दवाय समूहों ये ही 008 
फर बनते है। ब्रिटेन के भमिक दल के बारे में यही कहा जाता है कि इसका निर्माय दम 
श्रमिक यंगदनों के संयुक्त संघ के रूप में हुता या । भारत को स्ववस्त पार्टी भी ऐसा ६ 
उदादरण दे। दबाव समूह, सद्ी अयों मे, राजनीतिक दसों के माष्यम से ही, हर रा 
की राजनीतिक प्रक्रिया से सम्बन्ध सूच स्थावित फर बाते हैं। राजनोविक दस रा ही 
उनडो ऐसे सस्वन्ध-मुय स्थापित करने में सद्दायता करते हैं क्यो कि दोनों को हिविधि पाए" 
स्परिद निर्भरता को होती है। राजनोतिक दल निर्याचनों में दयाव समूहँं थे जो पल, 
दरबार तथा सदयोगस प्रयोग करते है, उसझे छारण उनको परारस्यरिक् पविष्यता ठोढा 
प्राप्त कर मेत्री दे। अठः सोर तस्प स्पतस्याओं में दबाव से मूद्ों को सदियजा राइती व 
दर्मो $ सदर पर बटुत संधि हो जावी है। 


दब्षाव एवं हित समूह : 903 


(छ) निर्वाचन के स्तर पर सक्रियता (6गापाए भ॑ 6 6४९ रण लत्णणर४०-- 
दबाव समूहों की निर्वाचन के स्तर पर सक्रियता का उल्तेय करते हुए डा० इकबाल 
नारायण ने लिखा है “कभी-कभी विपरीत दबावों या सम्पर्क सुविधा के अभाव अथवा 
अन्य किसी ऐसे ही कारणवश दबाव समूह प्रत्यक्ष दवाव द्वारा अपने उद्देश्यों की सिद्धि 
करने में असफल रहते हैं। ऐसी स्थिति मे वे चुनावों के अवसर पर संख्यात्मक अथवा 
आवदिक शज्षित के वल पर राजनीतिक प्रक्रियाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का 
प्रयश्न करते है। जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, बर्ग आदि की सख्यात्मक शवित एवं धन के 
बल पर सर्वप्रथम वे इस वात का प्रयत्त करते है कि राजनीतिक दलों, विशेषकर शासक 
या सम्भावित शासक दलों के प्रत्याशियों की सूची में उनके समर्थकों के नाम सम्मिलित 
हों । इसके लिए वे पहले दलों से आग्रह करते है, पर यदि दल उनका आग्रह न माने तो 
वे उनके विरुद्ध प्रचार करते है। वे निजी तौर पर समर्थन के आश्वासन द्वारा भी प्रत्ण- 
शियों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते है। चुनाव लडना ज्यों-ज्यो महंगा हो रहा 
है, दवाव समूहों का महत्त्व भी उतना ही बढ़ रहा है, अतः समृद्ध दबाव समूहों का महत्त्व 
भी अधिक होता जा रहा है, क्योकि प्रत्याशियों को उतके धन पर निभर होना पडता दै 
तथा चुनाव जीतने पर उन्हें घनदाता समूह की इच्छा के अनुकूल चलना पढ़ता है /2% 
मत: दबाव समूह अपने हितों के संरक्षण और संबर््धत के लिए चुनावों में उन प्रत्या- 
शियों के पक्ष में प्रचार करके उन्हे सफल बनाने का प्रयत्त करते है जिनसे उन्हें यह आशा 
हो कि वे ब्यवस्थापिका या सरकार में पहुंचकर उनके हितों का पोषण करेंगे। इस पका 
दबाव समूह निर्वाचन के स्तर पर सक्रिय होकर अपने हिंतो से सहानुभूति रखने बाले 
प्रतिनिधियों को व्यवस्थापिका में पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करते है) हे 

दवाय समूहो की सक्रियता के मे स्तर केवल लोकतास्त्िक राजनीतिक व्यवस्था! स्ले 
ही सम्बन्धित है। सर्वाधिकारी तथा स्वेच्छाचारी शासन पद्धतियों के अन्तर्गत उनकी 
सक्रियता उस तरह नहीं चल सकती जैसे उदारवादी लोकतस्त्लीय व्यवस्था वाले देशों में 
चलती है। एलेन बाल ने इस सम्बस्ध में लिखा है कि “कुछ स्वेच्छाचारी पद्धतियों में 
आधिक विकास की नीची दर, अविकसित संचार व्यवस्था तथा तकनीकी श्रगति का 
अभाव दवाव समूहों की गतिविधियों के मार्ग मे जबरदस्त वाधाए 
चारी पद्धतियों मे राष्ट्रवाद पर वल दिये जाने की वजह से बहुधा जन्म से ही कुछ दवाव 
समूह राष्ट्रोन्मुख मूल्य पद्धति में समेट लिये जाते है. नौर इस ,अकार ते 
खास वर्ग या अनुभाग से उसका कोई सम्बन्ध नही स्थापित हो पाता । एक बात सो भी 
है कि इन राज्यों में बल-प्रयोग पर जोर दिया जाता है। मत: दबाव समू के राजनीति 
के वैधोकरण की समस्या कठिन होती है भर जो समूह पूर्णहपेण सरकार के बध्रीनस्य 
नहीं है, उन्हे शासन के आधार के प्रति शत्रुतापूर्ण अभिवृत्ति अपनाने के लिए भी बाम्य 
होना पड़ता है। सर्वाधिकारी शासन पद्धतियों में शासव किसी भी दवाव समूई को स्वतन्य 
सक्रियता छो---खास तौर पर जब वह संगठित हो--कुघल देठा है, उयोकि इसके 
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अस्तित्व का मतलब ही यह होगा कि यह सरकार के अस्तित्व के लिए बतरा है। वह 
दवाव समूहों का अस्तित्व तो होता है, जैसे राज्य-नियन्त्रित उद्योगों के प्रवन्‍्धक पर बौप- 
चारिक रूप में समूह नहीं रहते। सारी समूह सक्रियता तथा ट्रेड यूवियन जैसे संगठन 
स्पप्ट रूप से राज्य द्वारा नियत्तित होते हैं और प्रचलित विचारधारा के अधीन रहो 


है ।/१5 


दबाव समूहों की कार्यविधियां 
(0ए824707र6 प९४ल्मरग०ए४६ 098 ?ए१६$$ए07४ 680078) 


दवाव समूहों की कोई एक कार्यंविधि नही होती है। वे अमेक तकनीकों का प्रयोग कप 
है। सामान्यतया सरकारी निर्णय-प्रक्रिया की संरचना तथा प्रचलित परिस्थितियों के द्वार 
दवाव समूहों द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का नियमन' होता है। एक ही दवाव समूह 
अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग प्रकार के तरीकों का उपयोग कर सकता है। 
यहां ध्यान रखने की बात यह है कि दबाव समूह जिस विधि को अपने लक्ष्यों की प्राप्त 
में अधिक सहायक मानता है, उसी तकनीक को अपनाता है। परन्तु मोटे तौर पर दवाव 
समूह निम्नलिखित तकनीकों का ही प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। यह इस प्रकार है-- 

() अनुनयन (एथ५ए4९०7), 

(2) सोदेवाजी (७४84 308)& 

(3) सीधी कारंवाई (त॥०० ८४००), कं 

देवाव समूह्लों के द्वारा कार्य करने की विधियां उनके संघटन के स्वरूप, नेताओं की 
पहल करने की क्षमता, कर्मचारियों तथा प्रदाधिकारियों का तादातम्य, सदस्यों की समूह 
के कार्यों मे भागीदारी तथा समूह की आशिक स्थिति के द्वारा भी निर्धारित होती है। 
जैसे शक्तिशाली दवाव समूह को सौदेवाजी के अधिक अवसर प्राप्त रहते हैं । जबकि छोटे 
व कम साधनों वाले समूह को या तो अनुतयत तक ही सीमित रहना होता है या फिर 


कं 


सीधी कारंवाई का खतरा उठाना पढ़ता है! 


दवाव समूह ओर राजनोतिक दल 
(ए8४४६55एऋ९ 6780ए0795 ७४४० 20776 ए५७४7785) 


दबाव समूहों की राजनीतिक दलों के स्तर पर सक्रियता के विवेचन में हमने इनके पार 
स्परिक सम्बन्धों का उल्लेए करते हुए लिया था कि राजनीतिक व्यवस्था में दवाव समूददों 
के सबसे अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध राजनीतिक दलो से होते हैं। दवाव समूहों व राजनीतिक 
दलों में पारस्परिक निर्भरता रहती है क्योकि दोनों को अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए एक-दूसरे की सहायता व सहयोग करना होता है, परस्तु इन दोनों के बीच 


383] 8, 73], ०४. &7., 9. 443. 
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परशरिकता का यह अर्य नहीं कि दोनों एक दूसरे के दिना काये हो नहो कर उच्छे। 
सामान्यतया बह देखा जाता है कि सदा ही न तो ददाब समूह रावनीविऊ दइनसों के ज्ूर 
निर्भर रहते हैँ और न राजनीतिक दल ही दबाव समूहों के बाधित रहते हैं। पद ठहू 
ददाव समूहों की पहल से वने राजनीतिक दल अबवा राजनीतिक दलों हो पहुस से 
सटे समूह, दोनों ही सदा पहलकर्त्ता संगठन के आधित नही रहते, वरन धीरे-डीरे 
दोनों के ही अस्तित्व का महत्त्व हो जाता है। दवाव समूह व राजनीतिक दत दोनों ही 
वेल्तुत: कुछ विशिष्ट परिस्यितियों में परस्पर स्व॒तन्त् होकर तथा कभी-कभो पारतरिर 
विरोध में भी राय करते हैं । कुछ परिस्थितियों मे तो अनेक दवाव समूह कूद्ो एड दल 
के बजाय दो या उससे अधिक दलो से अपना कार्य करवाते हुए देखे यये हैं। अतः दढाय 
समूह व राजनीतिक दलों में पारस्परिकता य समानताएं होते हुए भी बहुत अन्तर है। इन 
दोनों में कुछ प्रमुख अन्तर इस प्रकार हैं-- 

(।) दबाव समूहों व राजनीतिक दलों में पहला अन्तर उद्दैध्यों सम्बन्धी है। ददाद 
समूह किसी एक अथवा कुछ ह्वितों की पूर्ति का उद्देश्य रखते है। इनसे उद्देश्य विधिष्ड, 
बुस्पप्ट तथा लाभाकांक्षी होते हैं। जबकि राजनीतिक दलों के उद्देश्य, सामान्य बोर 
सम्पूर्ण समाज की हित साधना से सम्बन्धित होते हैं। ब्यवहार मे राजनीतिक दल उुछ 
४ उन्हें दियावा तो सम्पूर्ण समाज के उत्थान के लिए सक्रिय रहने का ही कसा 

॥ 9" 
के कि ) इन दोनों में दूसरा अन्तर कार्यक्षेत्र को लेकर है। दबाव समूहों का कार्यक्षेत्र 
जप और संकीर्ण होता है जवकि दलों का बहुरुपी और विस्तृत होता है, क्योकि 
3 मतदाताओं का समन पाना होता है और एक जदिल और विशाल कार्यक्रम 
के की पर सामान्य समस्याओं से निपटना होता है। दबाव समूहों के हिंतों व के 

वन्ध मानव जीवन के पहलू विशेष से ही रहता है जबकि राजनोतिक दलों को 
मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से सम्बन्धित गतिविधियों का ध्यान रखना होता है । अतः इन 
दोनो में कार्यक्षेत्र सम्बन्धी अन्दर भी है। 
है पा समूहों व राजनीतिक दलो मे मौलिक अन्तर 
समय मे हो की सदस्यता अनन्य या के 22 अब 
वीधिक दम गा व्यक्ति एक से अधिक दबाव समूहों का सदस्य हो र 
नीतिक दल को सदस्यता अनन्य होती है। एक व्यवित, एक समय मे 

ले का सदस्य रह सकता है । 
420: पु राजनी तिक प्रक्रिया का स्वयं भा 
समू तक प्रक्रिया पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयल के ही 
जज राजनीतिक खेल के अभिनेता न होकर केवल बाहरी तमाशबीव ही रहते का 
नैरणय-प्रक्रिया को प्रभावित करने में ही रुचि रखते है, स्वयं निर्णय लेने वाले ५. 

अयत्त नही करते हैं । 

(5) दबाव समूह राजनीतिक दलों की भांति निर्वाचन 
पड़े नहीं करते हैं। अतः उनका कोई चुनाव क्षेत्र तही होता है, 


न 


सदस्यता की लेकर होता 
) नही होती है । एक हो 
सकता है जबकि राज- 
केवल एक ही राज- 


गे नहीं वनते जबर्कि 


स अर्घ 
रते है। ई' ह हैं। डे 


के लिए बपने उ+मी५ह 
परन्तु दधजव5 
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का सर्वोपरि उह्दे श्य सरकार पर कब्जा जमाने का होने के कारण वे विवचिनों में उम्मीद 
वार खड़े करके उन्हे विजयी कराने की जी-जान से को शिश करते हैं। 

(6) इन दोनों मे समठन सम्बन्धी अन्तर भी होता है। राजनीतिक दल्न राष्ट्रयारी 
संगठन रखते है परन्तु दवाव समूहों के ऐसे संगठन कम ही होते हैं। वैसे आधुनिक समय 
में अनेक आधिक दबाव समूह या श्रम संघ राजनीतिक दलों से भी व्यापक संगठन वे 
होने लगे हैं। इसी तरह राजनीतिक दल भी केवल प्रादेशिक या स्थानीय स्तर तरू बले 
लगे हैं। अत: इन दोनों मे समठन सम्बन्धी अन्तर केवल मात्तात्मक ही रह जाता है। 

दवाव समूहों व राजनीतिक दलों के बीच इन बन्तरों का यह अरे नहीं है कियई 
दोनों समानताएं नहीं रखते हैँ, परन्तु इन दोनों में सावयवी सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । प्राय: यह कहा जाता है कि जब दवाव समूह अत्यधिक संगव्ति और 
प्रभावशाली रूप में समाज में ब्याप्त रहते हैं तो राजनीतिक दल उनके प्रभाव बोर 
संगठन की तुलना में कमजोर पड़ते हैं और जह्मां राजमी तिक दल विशेष रूप से उबत एव 
संगठित होते है वहां दवाव समूह पिछड़ जाते हैं। हरमन फाइनर मे इस बारे में लिखा है 
कि “जहां सिद्धान्द और संगठन में राजनीतिक दल कमजोर होगे वहा दवाव समूह 
परतपेंगे, जहां दवाव समूह शवितशाली होगे वहां राजनीतिक दल कमजोर होंगे और गहा 
राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहां दवाव समूह दवा दिए जाएगे।/४ फाइनर का 
यह कथन पश्चिमी लोकतन्त्ों मे ही, जहां राजनीतिक दल व दबाव समृद्द दोनों ही 
सुविकसित है, खरा उतरता है। अनेक विकासशील राजनीतिक व्यवस्थानों हम दो 
य समूहों का कोई सुदृढ़ सगठन नहीं पाया जाता। अत: इन व्यवस्थाओं में 42) 
समूहों व राजनीतिक दलों में कोई विशेष अन्तर ही नहीं किया जा सकता, गयों़ि 
इन व्यवस्थाओं में अनेक दल तो मुक््यत. चुवाव अवधि के ही बस्तित्व में रहते हैं वया 
बाद मे निष्प्रभावी हो जाते है । यही बाव दवाव समूह्ठों के बारे में कद्दी जा सकती है। 
इनका उत्पान-पतन भी नाटकीय ढंग से होता रहता है । 


दबाव सम्‌ हु और लोफतम्त्न 
(ए२९५55५४8४ 670ए07ए5 +१0० 020/40070609५) 


दवाव समूद्दों को लोकतम्त्न फ्री जीयन-शोर कहा जाता है। लोकतन्त़् व्यवस्था में घरकाएं 
चुनावों के समय ही जनता के प्रति उत्त रदायित्य की वास्तविक स्थिति में माती बे! दो 
चुनावों के अन्तराल में राजनीतिक दल ओर दवाव समूह ही सरकार्रों को जनहित के 
प्रति जागरूक व सचेत रखते हैं, परन्तु राजनीतिक दल पिचारधाराओं व अनुशासत के 
शिकजों में जकड़े होने के कारण, जनता व सरकार के बीच मध्यस्य डी सौमित भूमिका 
ही अदा कर पाते हैं। ऐसी अवस्था में दवाव समूह हो जनता के अशांद्य हितों को पूर्ठि के 


उकफधयब लिाउदा, उरड 72#6073 द्वर्ब 4८०८० या 3/०४घ०४ देतराबलार॥2, 400 (६); 
07409, ?वैट४०६०, 496, 9. 326. 
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लिए सरकार से सम्पर्कंभील रहते हैं । यह सरकारों पर अंकुण रखते हैं तया सरकारों 
को मनमानी करने से रोकने के लिए आन्दोलन, प्रदर्शन तया धरतों तक का मार्म अप- 
नाते हैं । 
ट्ूमैन ने अपनी पुस्तक दो गवर्नमेस्टल प्रोसेस में दबाव समूहों को लोकतान्विक 

व्यवस्था की सुरक्षा और उसके सरल निर्वाह के लिए बड़ा सहायक माता है। उसक्ते 
धनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक से अधिक समूहो का सदस्य होता है, अत पारस्परिक प्रति- 
योगितारत समूहों के द्वारा खेल के नियमो के पालन मे मर्यादा उल्लंघन किए जाने पर 

बहू अपनी थोर से तीब्र प्रतिक्रिया ही व्यक्त नही करता, अपितु अपने स्वयं के समूह को 
भी मर्यादा का उल्लंघन नही करने देता, क्योंकि इसका अब बह होता है हि अन्य समूहों 
के सदस्य के रूप में उसके अपने ही हिंतों को चोट पहुंच सकती है। इस श्रकार को क्या 
द प्रतिक्रिया के प्रचलन से समूहों के पारस्परिक व्यवहार की एक ऐसी मर्यादा बन जाती 
है, जिसका पालन प्रायः सभी समूहों को अनिवाय रूप से करना होता है तया इस स्पिति 
के कारण किसी भी समूह व शासन द्वारा सत्ता के दुरूपयोग की संभावनाएं न्यूनतम रहती 
हैं। परिणामस्वरूप कोई भी एक समूह अनावश्यक रूप से शवितश्ाली नहीं हो पावा दया 
झस प्रकार चूंकि विविध समूहों व घासन के बीच शक्तित का ए सक्रिय संतुलन वना 
रहता है, लोकतन्त्र खूब फनता-फूलता है। ट्रूमेंद ने इस सम्बन्ध में इस बात पर विश्व 
बल दिया है कि प्रतियोगिता यदि अमर्यादित होगी तो जनताविक परम्पराएं अक्षुप्य नहीं 
रहेंगी, वरन लोकतन्त्त केवल तभी सफल होगा जब सपृह प्रतियोगरिवारत रहते हुए भी 
परम्परागत नियमों व सीमाओं का ध्यान रखेंगे । ते 

+ चोकतन्त में समूह बनाने को स्वतन्वता होती है। इसलिए लोकवान्तिक ब्यवस्थाओ 
में व्यक्ति एक साय ही युवक, जातीय, घाभिक, क्षेत्रीय, व्यावसाबिक, भाषायी, वर्गयि, 
लोकार्थी, उपभोक्ता, उत्पादक आदि अनेक प्रकार के संगठ्तों का सर होता है। . इन 
समूहों की उसकी सदस्यता औपचारिक भले ही न दो, किसी तंक्द या सरकार | 
अनावश्यक अत्याचार के समय उनकी सहानुभूति ऐसे संगढवों, जो वंकठ का कर 
करने या बत्याचार का विरोध करने का कार्य करते हैं, के प्रति स्वठः गाय ४ कम 
तवा इध समन से ऐसे समुददों की स्थिति इतनी अधिक घस्विदाली मो 
कोई घासक्र या अन्य प्रमृत्वशील वर्ग दूसरे वर्गों के हितों की कीमठ पर थे ही झर 
पूर्ति वास्तविक तथा सम्भावित दोनों ही प्रकार के खतरे को मोत लिए डिना है 
दरदा है। अतः लोकतान्तिक व्यवस्था के संचालन में चों का मे कर दबोर 

। दबाव समूह परस्पर प्रतियोगितारत रहते हुए विभिन्न ठचनीडों के मे 5 ३ 
नीतियों को ही प्रभावित नहीं करते वरम वे सरकार पर प्रभावी नेक ते छा बस्टितर 
इसलिए ही लोकतन्त्र के सफल क्रियान्दयन के लिए प्रतियोगी इवाद ४ पर 2 
गा मत क बताया गया है। हो है उबाल डरे 

[के समाज में उद्रता (व्शाध्यिमय, £ 

हैं। प्रत्येक राजनीतिक समाज में विविध समूहों के दिये विविध मका 
समूह घाउत की नीठियों की विविध दिशाओं में अ्ाविव करे के दि 
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करने एवं अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं । शासनतन्त पर दबाव डालने 
में कभी-कभी जनमत की सहानुभूति बड़ी सहायक सिद्ध होती है, पर जनमत को अपने 
पक्ष में करने की युक्ति की सफलता संचार साधनों के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करती 
है। इकबाल नारायण ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है, “प्रचार या अन्य तकनीकों के 
द्वारा जनमत जाग्रत करने का अर्थ प्रायः जनमत की सहानुभूति प्राप्त करना होता है 
तथा कभी-कभी जनता स्वयं भी दबाव समूहों की ओर से आंदोलमों में भाग लेती है। 
अनेक वार ऐसा भी होता है कि एक दवाव समूह दूसरे दवाव समूह का समर्थन प्राप्त कर 
लेता है तथा सत्तारूढ़ दल पर दोनों मिलकर दवाव डालते हैं।”!? दवाव समूह जनमत 
को अपने हितों के अनुरूप बनाने के प्रयत्न में, जनमत को निर्मित करने के महत्त्वपूर्ण 
साधन बन जाते है। वे जनता के सामने अपने-अपने हितों के रूप में अनेक विकल्प रखते 
रहते है जिससे जनसाधारण शिक्षिव होता है जौर अपना मत अभिव्यक्त करने की अवस्था 
में बाता है। 


विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह 
(7४४5४088 680075 पर ४४छ88008 एण,प्राट&, 8श्थ्ए्टाव5) 


शबट सी० बोन फी माष्यता है कि सभी दवाव समूह राजनीतिक व्यवस्था की विपय- 
परिधि में ही कार्य करते है। राजनीतिक व्यवस्था की संस्चना, दवाव समूहों की गति- 
विधियों की निर्धारक और निरूपक होती है । अतः हर राजनीतिक व्यवस्था में दवाव 
समूह राजनोति की प्रकृति व प्रभाव भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। यहां हर राजनीतिक 
व्यवस्था में दबाव समूहों का अलग-अलग अध्ययन करना सम्भव नही होने के कारण हम 
सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को पांच प्रवर्गों में विभकत करके, हर एक में दवाव समूह 
राजनौति की विशेषताओं का विवेचन करेंगे। राबर्ट सी० बोन ने सभी राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को, उनमें मोटे लक्षणों की समानता के आधार पर, पांच श्रेणियों में विभक्त 
किया है--. (क) आंग्ल-अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, (ख) संघडित महाद्वीपी 
यूरोपीय व्यवस्थाएं, (ग) खण्डमयी महाद्वीपी यूरोपीय व्यवस्थाएं, (घ) सर्वाधिकारी 


सु 


राजनीतिक व्यवस्थाएं, और (ढ) विकासशील राष्ट्रो की राजनीतिक व्यवस्थाएं। 


बांग्स-अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूह (07८७ण० 67०ण5 
कि 8एह०-है णथ्यांव्वा एगप॑०४। 5५भथा5) 
दवाव समूह राजनीति के निर्धारकों में हमने यह देखा था कि राजनीतिक व्यवस्था 
की प्रकृति व विशेषताएं, दबाव समूहों की गतिविधियों का निर्धारण करतो है। अतः 
विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूहों की श्रुति को राजनी तिक व्यवस्था के 
तक्षणों के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करना आवश्यक है। आंग्ल-अमरीकी राज- 
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अत: विविध समूहों में शासत को अपनी-अपनी ओर दझीचने की प्रतियोगिता द्त्तौ 
रहती है। इन समूहों में यह प्रतियोगिता प्रायः सदा चलती रहती है और इस प्रतिः 
योगिता के मंदान में नये-तये समूहों के उतरने की सम्भावना भी सर्देव बनी रहती है। 
इस प्रतियोगिता के कारण विविध समूहों की कार्य्रणाली की एक मर्यादा-सी वर गाहै 
है जिसका पालन उन्हें प्रायः अनिवाये रूप से करना पड़ता है। कोई भी समूह उप्र दकगा 
चाहकर भी नहीं वव सकता है, वयोकि किसी समूह के द्वारा उग्रता का प्रदर्शन तुर्त 
ही उसके प्रतिदन्द्री समूह को सचेत व सक्रिय कर देता है। यह प्रतिद्वद्वी समूह बे 
हिंतों को खतरा देखकर उग्रवादी समूह के रास्ते में घड़ा हो जाता है जिससे उसको पुतः 
समूह-खेल की मर्यादाओं मे लौटना पड़ता है। अतः दवाव समूह उम्रता पर प्रभावधादी 
रोक लगाकर लोकतन्त्न को सुरक्षित रखने की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहते हूं। 
इसी तरह, दबाव समूह शकित के संतुलक भी कहे जा सकते हैं, बर्योंकि इनके कारण 
विभिन्न छितों के बीच सतुलन बना रहता है और यह हितों का संतुलन समाज में बराक, 
सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को भी संतुलन की अवस्था में रखता है। इस काएं 
फोई भी एकमात्र प्रभावशील सत्ता उदित नहीं हो पाती है। व्यापारी, श्रमिक, कण, 
जातीय और धामिक समुदाय आदि सभी अपने द्वितों को प्राप्त करना चाहते दे 
वे एक-दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका अनिवायं परिणाई 
यह निकलता है कि एक-दूसरे के मार्गों के वीच संतुलन स्थापित हो जाता है। 7ई 
संतुलन प्रवृत्ति समाज को उस स्थिति से बचाती है जिप्तमें म्यक्तिगत समुदाय ही गे 
शबित को हृथिया लेते हैं। अतः दवाव समूह समाज में शक्ति के संतुलन को बनाएं रथ 
में सहायक होकर लोकतन्द्न को सुदुढ़ता प्रदान करते है। 

इस तरह दबाव समूह लोकतन्त्न व्यवस्था के आधार स्तम्भ बन जाते 
चुनावों के भन्‍्तराल में राजनीतिक गतिविधियों को गत्यात्मकंता ही प्रदाव न। 
बरन शासकों को उत्तरदायित्व की अवस्था में रखने में सहायक होते है। यह सार 
निरंकुशता में महत्त्वपूर्ण अवरोधक बने रहते हैं तथा सरकार को जनहितों के प्रति सजग 
व सचेत रखते है। अतः इनको लोकतन्त की 'जीवन-डोर” कहना ठीक ही माता हि 
सकता है। लोकतन्त् व्यवस्था प्रायः उग्रता या किसी वर्ग विशेष में अवियत्तित शर्कित 
केन्द्रता से ही खतरे में पड़ती है। दवाव समूह किसी भी समूह या वर्ग या संस्था द्वार 
किए गए उम्रता के प्रयत्नों का शमन करके शकित संतुलन को बनाए रखते हैं। 
लोकतन्‍्त्न व्यवस्था सुस्थिर तथा सुदृढ़ रहती है । 


हैं। यह ऐो 
हीं करते हैं 


दबाव समूह और ननमत 
(शर855एणए72४ ठार07075 &ब० एएपछा.6 0०एशफछ्आा07%7) 


दबाव समूह शासकीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए जन समर्थन का सहारा है! 
लेते रहते हूँ। लोकतन्त्न व्यवस्थाओं में सरकार जनमत की अवद्देलना नही कर पार ध 
अतः जनमत को अपने पक्ष में करके भी दवाव समूह शासकीय नीतियों की अभाव! 
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करने एवं अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते है । शासनतन्त् पर दबाव डालने 
में कभी-कभी जनमत की सहानुभूति बड़ी सहायक सिद्ध होती है, पर जनमत को अपने 
पक्ष में करने की युक्तिति की सफलता संचार साधनों के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करती 
है। इकवाल नारायण ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है, "प्रचार या अन्य तकनीकों के 
द्वारा जनमत जाग्रत करने का अर्थ प्रायः जनमत की सहानुभूति प्राप्त करना होता है 
तथा कभी-कभी जनता स्वयं भी दवाव समूहों की ओर से आंदोलनों में भाग लेती है 
अनेक वार ऐसा भी होता है कि एक दवाव समूह दूसरे दबाव समूह का समधंन प्राप्त कर 
लेता है तथा सत्तारूढ़ दल पर दोनों मिलकर दवाव डालते हैं ।”7? दबाव समूह जनमत 
को अपने हितों के अनुरूप बनाने के प्रयत्न में, जनमत को निर्मित करने के महत्त्वपूर्ण 
साधन वन जाते है। वे जनता के सामने अपने-अपने हितों के रूप में अनेक विकल्प रखते 
रहते है जिससे जनसाधारण शिक्षित होता है और अपना मत अभिव्यकत करने की अवस्था 
में बाता है। 


विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह 
(शश्88098 670ए078 पर ए५छा008 ए0./77060 5शश्888) 


बट सी० बोन की माम्यता है कि सभी दवाव समूह राजनीतिक व्यवस्था की विपय- 
परिधि में ही कार्य करते है। राजनीतिक व्यवस्था की संरचना, दवाव समूहों की गति- 
विधियों की निर्धारक और निरूपक होती है । अतः हर राजनीतिक व्यवस्था में दवाव 
समूह राजनीति की प्रकृति व प्रभाव भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। यहा हर राजनीतिक 
व्यवस्था में दबाव समू हों का अलग-अलग अध्ययन करना सम्भव नही होने के कारण हम 
सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को पांच प्रवर्गों में विभवत करके, हर एक में दवाव समूह 
राजनीति की विशेषताओं का विवेचन करेंगे। राब्द सी० वोन ने सभी राजनीतिक 
ध्यवस्थाओं को, उनमे मोटे लक्षणों की समानता के आधार पर, पांच श्रेणियों में विभवत 
ढिया है--(क) आंग्ल अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, (ड) सपदित महाद्वीगी 
प्रोपीय व्यवस्थाएं, (ग) खणष्डमयी महाद्वीपी यूरोपीय व्यवस्थाएं, (प) सर्वाधिकारी 
राजनीतिक व्यवस्थाएं, और (&) विकासशील राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाएं। 


भांग्त-अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह (#८8घ८०ण्णर 
॥8 8॥80-6 णथ्पव्या एग[पत्व $9४७॥5) च 
दबाव समूह राजनीति के निर्धारकों में हमने यह देखा था कि राजनीतिक हाय 
की प्रकृति व विशेषताएं, दबाव समूहों की गतिविधियों का निर्धारण कसी है हे 
विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं मे दवाव समूहो की प्रकृति को राजनीतिक के शोज- 
पक्षणों के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करना आवश्यक है। बाखखजमा 
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नीतिक व्यवस्थाओं में कुछ ऐसी राजनीतिक, सांस्कृतिक व आ्थिक विलक्षणताएं हैं कि 
इनके कारण, इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूह राजनीति एक विशिष्ट प्रति- 
मान में ढल गई है । अतः हम इन विशेषताओं के संदर्भ में ही दवाव समूह राजनीति का 
विवेचन फरेमे । आमनन्‍्ड ने आग्त्त-अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक 
संस्कृति की निम्नलियित विशेषताओं का उल्लेख किया है।:* (]) राजनीतिक व्यवस्था 
में सम्मिलित सभी व्यक्त साधनों व साध्यों पर एक से विचार रफंते हैं। (2) राज- 
मीतिऊ व्यवस्था की स्वीकृत परिचालन विधियों मे नीतियों की परीक्षा-प्रणाली, सौदे- 
बाजी तथा तक॑-सम्मत गणना (्यांगराण ००]८०पऑ4७०) इत्यादि तकनीकें सम्मिलित 
है। (3) मूल्यों में बहुलता शासकीय, राजनीतिक य द्वितों के स्तर पर विभिन्नीकृत 
परन्तु स्थायी भूमिकाएं उत्पन्न करती है। (4) पारस्परिक्त अन्त.निर्भरता के बावजूद यह 
सभी इकाइयां--शासकीय, राजनीतिक व हित समू ह, स्वायत्त, संगठित तथा पुर्णकालिक 
पेशेवर भ्धिकारियों के द्वारा प्रशासित होती हैं। (5) प्रतियोगी इकाइयों में निरन्तर 
अन्योन्याश्रितता रहती है जिससे सत्ता या प्रभाव का बहुत अधिक केर्द्रीकरण नही 
होता है। (6) अधिकांश नागरिक, जो राजनीतिक प्रभावकारिता का शक्तिशाली 
बोध रखते है, यह मानते है कि वे राजनीतिक मामलों की अवस्था में इच्छित परिवर्तत 
ला सकते हैं । 

आंग्ल-अमरीकी राजनी तिक व्यवस्थाओं मे राजनीतिक संस्कृति की इन विशेषताओं 
के फारण इनमें दबाव-समूहों की प्रकृति विशिष्ट प्रकार की वन जाती है। इन देशों 
में दबाव समूहों के कुछ प्रमुख लक्षण उल्लेखनीय हैं। संक्षेप में, यह विश्ेपताएं निम्न- 
लिखित है--- 

() बहुसंख्यक दवाव-समूह परिस्थिति-जन्य प्रकृति (॥(एवा०॥७)| 0 ण॥३००) 
वाले होते है। आंग्ल-अमरीकी राजनीतिक समाजों में राजनीतिक सेल के बाघारभूत 
सिद्धान्तों में सहमति के कारण, यहा अभिवृत्तात्मक दबाव समूहों का समाज में नगष्य 
स्थान रह जाता है। इन देशों मे अधिकांश दवाव समूह अपने सदस्यों की अपस्था की 
सुरक्षा व उसके सुधार का लक्ष्य रखते हैं। 

(2) कार्य विधि की दृष्टि से आग्ल-अमरीकी दवाव समूह विधि-सम्मत प्रक्रियाओं 
का अनुसरण करने के कारण क्रांतिकारी परिवर्तनों की कोई आकांक्षा नही रखते है । वे 
प्रचलित ढाचे में ही कार्यरत रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस विपय-परिधि में रहते 
हुए भी विभिन्‍न दवाव समूहों मे सामान्यतया तोब्र ओर सुसंगत प्रतियोगिता चसती 
रहती है। 2 

(3) अधिकतर दवाव-समूह परिस्वितात्मक प्रकृति के होने के कारण, उनकी प्रेरक 
शबित बहुत कुछ स्व-हित ही रहती है । इस अर्थ में आग्ल-अमरीकी दवाव समूह विशिष्द 
हितवादी कहे जा सकते है। परिस्थिति-जन्य होने के कारण ऐसे दवाव समूह सामान्य 


शठ58णाल 8, #॥ए०णा7०, "ए०फफश्श्रारट एगांपदर्ण 59#द्गर! रैगएवर्थ कशाएंड 
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हित साधना का लक्ष्य भंगीकृत नही कर सकते । 

(4) विकप्तित और तकनीकी ((८०७७४०08०४)) सगाजो के संदर्भ में अधिकतर दबाव 
समूह सस्वात्मक तथा समुदायात्मक प्रकारों के ही होते है। ब्रिदेन जोर अमरीका में ऐसे 
ही संदर्भ के कारण असमुदायात्मक दवाव समूहों के निर्माण का आधार ही नहीं पाया 
जाता । बतः इन देशो में संस्यात्मक तथा समुदायात्मक प्रकार के दवाव समूहों का ही 
प्राधान्य है । 

(5) आग्ल-धमरीकी समाजो की अत्यधिक पेचीदगी के कारण इन राजनीतिक 
व्यवस्थाओं में दबाव समूह गहन विशिष्टीकरण (क्ा्ाआं४० 59००४॥24707) के साय 
ही साथ पेशेवर होते गए है। इनके सदस्य मिरन्तर सक्रिय रहते हूँ तथा उनका पुरे समय 
सदस्यों की हित रक्षा या बूद्धि का ही कार्य रहता है। दवाव समूहों की पेशेवरता तथा 
निरन्तरता मांग्ल-भमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में ही दृष्टिगोचर होती है। अन्यत्र 
ऐसे दबाव समूह कम ही पाए जाते है। 

(6) इन देशों में दबाव समूहों के वीच नाजुक अन्त:निर्भरता के साथ ही साथ सभी 
समूहों का सहयोगी प्रयत्त तया उनमें भाधारभूत्त आत्मसंयम रहता है । इसके कारण 
राजनीतिक व्यवस्था मे कोई भी दबाव समूह बहुत अधिक प्रवल नहीं बन पाता है । दवाव 
समूह परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को भी अनुकूल या समायोजित करने का सतत प्रयास 
करते हुए पाए जाते है। अत' आंग्ल-्अमरीकी दबाव समूह संतुलन-चक्र (93]87०78 
७४॥९४)) के रूप में विभिन्‍न संस्थाओं, व्यवस्थाओं व प्रक्रिवओ को संतुलित रखते है। 

आग्लन्थमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले दवाव समूहों की इन 
विशेषताभों का यह अर्थ नही हे कि दोनों देशों के दबाव समूह हर दृष्टि से एक समान 
है। वास्तव मे इनमे काफी अन्तर भी पाए जाते है। इन दोनों देशों मे सरकार की औप- 
भारिक संरघनाओ ब दलीय पद्धति के अन्तरों के कारण दबाव समूहों की प्रकृति, संगठन 
व लक्ष्यों में विविधता पाई जाती है। आंग्ल-अमरीकी दबाव समूहों मे पाए जाने वाले 
कुछ अन्तर इस प्रकार है--- 

() अमरीका में दबाव समूह हमेशा ही कलक या लाछन-वयुक्त रहे है जबकि ब्रिटेन 
में दबाव समूहों को शंका की दृष्टि से नही देखा जाता । राव सी० बोन ने इस संदर्भ में 
लिखा है, “अमरीकी दवाव समूह ऐसी राजनीतिक संरकृति में परिचालित होते हैं कि 
एक अभीब विरोधाभाषी स्थिति उत्पन्न हो जातो है। एक तरफ तो सभी दबाव समूहों 
को अनुचित समझा जाता है तथा दूसरी तरफ उन्हें प्रभाव डालने के विचित्न अवसर 
उपलब्ध कराए जाते हैं ।” क्षमरीका की राजनीतिक संस्कृति की यह भ्रातिमय 
विलक्षणता है कि यहां सरकार व राजनीतिक दलों से किसी भी प्रकार की पहल करने 
की अपेक्षा नही की जाती है। इसके विपरीत थह माना जाता है कि अच्छी तरह से 
अवगत व सजग नागरिक स्वयं ही माग करके सरकार व दलो को कुछ करने व समाधान 
निकालने के लिए आगाह करेंगे ओर नयो सरकार को मां के बारे में निर्णय करना 
होगा । इसमे वंसे तथ्य व सत्यता का अधिक अंश नही है। फिर भी इस आदर्शवादिता के 
कारण राजनीतिक ज़्यवस्था में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण मान लिए जाते हैं। ये बहुमतों के 


9]2 : तुलनात्मक राजतीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


निर्णय-प्रयत्नों को विफल करने तथा अपने हितों के अनुरूप अनर्थेकारी व दुष्ट कार्यक्रमों 
को प्रतिस्थापित करने वाले समझे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ, संघात्मक व्यवस्था, 
शक्तियों का पृथक्करण तथा दलीय ठोसता का अभाव इनको प्रभाव डालने के अनगिनत 
अवसर सुलभ कराके इनके प्रति शंकाओं को बढ़ाने में सहायक होता है, परन्तु ब्रिटेन में 
दवाव समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया के आवश्यक भाग माना जाता है। एकात्मक 
व्यवस्था, संसद की सर्वोच्चता तथा संसदीय शासन प्रणाली के कारण ब्रिटेन में राज- 
नीतिऊ संस्कृति दबाव समूहों को अपने में लपेटे हुए रहती है। अत: यहां दबाव समूहों 
की भूमिका राजनीतिक व्यवस्था की पूरक मानी जाती है। 

(2) अमरीका में दवाव समूह, राजनीतिक व्यवस्था की विश्ेष प्रकृति के कारण, 
राजनीतिक रिक्तता भरने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक 
रिक्तता ब्रिदेन की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं होने के कारण, दबाव समूह राजनीतिक 
प्रक्रिया में इस प्रकार का प्रवेश प्राप्त नही कर सकते जिस प्रकार अमरीका में दवाव 
समूह कर पाते है। इस तरह, अमरीका में दवाव समूह राजनीतिक व्यवस्था को 
सावयवी संरचना बनाने मे योगदान देते हैं जबकि ब्रिटेन में दवाव समूहों की भूमिका 
इतनी आधारभूत नही होती है। 

(3) अमरीका में दबाव समूह सरकार व राजनीतिक दलों द्वारा रूपान्तरण के लिए 
मांगों के निवेश (90905 0६ 0९779॥0$) प्रस्तुत करते है तथा समस्याओं व मसलों पर 
उनकी भिन्‍नता के कारण उनके सरलीकरण तथा स्पष्टीकरण में सहायक होते है। भाय 
भी सक्रिय राज्य के विचार के बावजूद, अमरीकी दवाव समूह विभिन्न विचार-वस्तुओ व 
समस्याओं को परिष्कृत व सुस्प्ट करने का कार्य करते है । ब्रिटेन में दवाव समूह, राज- 
नीतिक व्यवस्था से मांगों के निवेश प्रस्तुत करने का कार्य बहुत सीमित रूप से ही करते 
हैं । संसदीय शासन प्रणाली में राजनी त्िक दलों की विशेष स्थिति होती है। सरकारो के 
उत्पान-पतन में राजनीतिक दलों के उतार-चढ़ाव का हाथ प्रमुख होता है। अत; ऐसी 
व्यवस्था मे, राजनीतिक दत्त ही राजनीतिक व्यवस्था में निवेश प्रस्तुत करते हैं। इस 
कारण ब्विठेन में दबाव समूहों की भूमिका मांगों के निवेश अरस्तुत करने मे भी बहुत कुछ 
सीमित ही रहती है। 

(4) अमरीका में भाम जनता राजनीति से उदासीन रहती है। राष्ट्रपति के चुनावों 
में अवश्य ही मतदान प्रतिशत 60 प्रतिशत तक रहता है परन्तु अन्य सभी निवर्चिनों में यह 
40 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाता है | मनेक अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट होता है कि अमरीका 
की एक-तिहाई जनता राजनीति से विरक्त ही रहती है तथा सक्रिय सद्दभागिता बहुत कम 
ही तागरिको की रहती है। इस कारण, अमरीका में दबाव समूह राजनी तिक प्रक्रिया में 
नागरिकों को सहयामी बनाने में महत्त्वपुर्ण भूमिका निभाते हैं । ब्रिटेन मे जनता की राज- 
नीतिक सहभागिता दलों के माध्यम से ही अधिक व्यावद्वारिक बनती है । 

(5) अमरीका में दबाव समूद्दों का एक नया प्रकार लोकप्रिय होने लगा है। कुछ 
सामान्य हितों की सिद्धि के लिए बमरीझा में अभिवृत्तात्मक समूद्दों का गठन होने लगा 
है। बृद्धिपरक शिल्प-वेश्ानिक समाज में प्रदूषण के सम्भावित खतरों के श्रति जनता डी 
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चिंता बढ़ने के कारण इसकी रोकथाम के लिए दबाव समूह का औपचारिक गठन तथा 
वियतनाम युद्ध के विरोध में बने संगठन अभिवृत्तात्मक समूह थे। रंग्भेद व मानव 
अधिकारों से सम्बन्धित दबाव समूह भी बढ़ते जा रहे हैं । ब्रिटेन मे अभिवृत्तात्मक समूहों 
का गठन अभी भी विशेष व्यापकता नहीं प्राप्त कर सका है | 
इस प्रकार आंग्ल अमरीकी दवाव समूहों में, राजनीतिक संरचनाओं व दलीय पद्धति 
की आतरिक रचनाओं के अंतरों के कारण, काफी भिन्‍नता पाई जाती है। इन दोनों 
व्यवस्थाओं भे दबाव समूह एक और महत्त्वपूर्ण भिन्‍वता रखते है। यह दबाव समूहों 
तथा सरकार के आपसी सम्बन्धों से सम्बन्धित है । ब्रिटेन में सरकार व दवाव समूहों के 
बीच सम्पर्कंता को औपचारिक ढंग से संस्थागत रूप प्राप्त है । एक्सटीन** ने इसके चार 
प्रकार बताये हैं। यह है--() ओपचारिक दबाव समूह शिष्टमंडल और वार्ता समितियां, 
(2) अनौपचा रिक अधं-सामाजिक सम्पर्क व्यवस्थापिकाएं, (3) दबाव समूहों के मामलों 
से सम्बन्धित सरकारी समितियों मे उनका प्रतिनिधित्व, (4) दबाव समूहों को सरकारी 
नीतियो के निश्चय में ही नहीं उनके वास्तविक प्रबन्ध में भी सम्मिलित किया जाता 
है। इस तरह ब्रिटेन में दवाव समूहों के प्रतिनिधियों तथा प्रशातकीय अधिकारियों के 
बीच सहयोग को वढ़ावा दिया जाता है जबक्ति अमरीका में इन दोनों के बीच हर सम्पर्क 
को शका की दृष्टि से देखा जाता है। इसी कारण ब्रिटेन में संसद के सदस्य दवाव समूहों 
के हितों व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के कारण अनेक दबाव समूहों से नियमित 
तनझ्वाह तथा चुनाव-अभियान में वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहे है। एक्सटीन का 
कहना है कि ब्रिटेन में एक सो से अधिक संसद सदस्य श्रम संघों से नियमित रूप से धन 
प्राप्त करते है! इसी तरह संसद सदस्य स्वयं भी दबाव समूहों के सक्रिय अवैतनिक सदस्य 
रहते है और समूह विशेष के दृष्टिकोण की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। परन्तु 
अमरीका में दबाव समूह ऐसा सम्बन्ध न प्रशासन से रख सकते हैं भौर न ही संसद 
सदस्यों को खुलकर वित्तीय सहायता देते है। अमरीका में अक्सर राजनीतिजों का 
उज्ज्वल राजनीतिक पेशा, दवाव समूहों के द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के भण्डाफोड़ 
से चौपट होता रहा हे । अत' निष्कप में यह कहा जा सकता है कि अमरीका की राज- 
नीतिक संस्कृति में दबाव समूहों को शका की दृष्टि से देखा जाता है जवकि ब्रिटेन में 
इन्हें राजनीतिक प्रक्रिया का स्वस्थ अंग माना जाता है। इस निष्कर्प का यह अर्थ नहीं है 
कि दबाव समूहों की भूमिका अमरीका के मुकाबले में ब्रिटेन मे अधिक है। वास्तव में 
सही बात इसके बिल्कुल विपरीत है। ब्रिटेन में दव्राव समूह राजनीति को राजनीतिक 
खेल का आवश्यक भाग बनाकर, दबाव समूहों की गतिविधियों को बहुत कुछ ओपचारिक 
वसीमित बना दिया गया है। जत्रक्ति अमरीका में इनकी गतिविधियों में उत्त रोत्तर वृद्धि 
होती जा रहो है । 
आग्ल-अम रीकी दबाव समूहों के बारे में एक बात यह भी विशेष लगती है कि दोनों 
ही देशों में कोई भी राजनीतिक दल किसी एक दवाव समूह के पूर्ण नियनण व अधोनता 


श्यागा३ दक्केशलंत क- वह; ए- ]. 
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निर्णय-प्रयत्नों को विफल करने तथा अपने हिंतों के अनुरूप अनर्थंकारी व दुष्ट कार्यक्रमों 
को प्रतिस्थापित करने वाले समझे जाने लगते है। दूसरी तरफ, संधात्मक व्यवस्था, 
शक्तियों का पृथक्करण तथा दलीय ठोसता का अभाव इनको प्रभाव डालने के अनगिनत 
अवसर सुलभ कराके इनक्ने प्रति शंकाओं को बढ़ाने में सहायक होता है, परस्तु ब्रिटेन में 
दवाव समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया के आवश्यक भाग माना जाता है। एकात्मक 
व्यवस्था, ससद की सर्वोच्चता तथा संसदीय शासन प्रणाली के कारण ब्विठेम में राज- 
मीतिक संस्कृति दबाव समूहों को अपने में लपेटे हुए रहती हैं। अतः यहां दवाब समूहों 
की भूमिका राजनीतिक व्यवस्था की पूरक मानी जाती है । 

(2) अमरीका में दवाव समूह, राजनीतिक व्यवस्था की विशेष प्रकृति के कारण, 
राजनीतिक रिक्तता भरने का अवसर प्राप्त कर लेते है। इस प्रकार की राजनीतिक 
रिक्तता ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं होने के कारण, दबाव समूह राजनीतिक 
प्रक्रिया में इस प्रकार का प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार अमरीका में दबाव 
समूह कर पाते हैं। इस तरह, अमरीका में दवाव समूह राजनीतिक व्यवस्था को 
सावयवी संरचना बनाने में योगदान देते हैं जबकि ब्रिटेन में दबाव समूहों की भूमिका 
इतनी आधारभूत नही होती है । 

(3) अमरीका में दबाव समूह सरकार व राजनीतिक दलों द्वारा रूपाम्तरण के लिए 
मांगों के निवेश (9005 ० 0९7स्‍9005) अस्तुत करते हैँ तथा समस्याओं व मसलों पर 
उनकी भिम्नता के कारण उनके सरलीकरण तथा स्पष्टीकरण में सहायक होते है। भाज 
भी सक्रिय रण्य के विचार के बावजूद, अमरीकी दवाव समूह विभिन्‍न विचार-वस्तुओं व 
समस्याओं को परिष्कृत व सुस्पष्ट करने का कार्य करते है। ब्रिटेन में दबाव समूह, राज 
नीतिक व्यवस्था से मांगों के निवेश प्रस्तुत करने का कार्य बहुत सीमित रूप से हीं करते 
हैं। संसदीय शासन प्रणाली मे राजनीतिक दलों की विशेष स्थिति होती है। सरकारों के 
उत्पान-पतन में राजनीतिक दलों के उत्तार-चढ़ाव का हाथ प्रमुख होता है। भतः ऐदी 
व्यवस्था में, राजनी तिक दत्त ही राजनीतिक व्यवस्था में निवेश प्रस्तुत करते हैँ। इस 
कारण ब्रिटेन में दबाव समूहों को भूमिका मांगों के निवेश अरस्तुत करने में भी बहुत कुछ 
सीमित ही रहती है। क |! 

(4) अमरीका में भाम जनता राजनीति से उदासीन रहती है। कं है चुनाव 
में अवर्प ही मतदान प्रतिशत 60 प्रतिशत तरू रहता है परन्तु अन्य सभी निवर्चिनों में यह 
40 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाता है | मतेक अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट होता हैं कि अमरीका 
की एक-तिहाई जनता राजनीति से विरक्त ही रहती है तथा सक्रिय सहभागिता बहुव कम 
ही नागरिकों की रहती है। इस कारण, अमरीका में दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया में 
नागरिकों को सहुगामी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । ब्रिटेन मे जनता की राज- 
नीतिक सहभागिता दलों के माध्यम से ही अधिक व्यावहारिक बनती है। 

(5) अमरीका में दयाव समूहों कया एक नया प्रकार तोक प्रिय होते लगा है ] रा 
सामान्य छितो की सिद्धि के लिए बमरीका में अभिवृत्तात्मक मु गठन हूनति * गे 

है। बृद्धिपरक घिल्प-बेशानिक समाज मे प्रदूषण के सम्भावित खतरों के प्रति जनवा है 
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चिता बढ़ने के कारण इक्षकी रोकथाम के लिए दबाव समूह का औपचारिक गठन तथा 
वियवनाम युद्ध के विरोध में बने संगठन अभिवृत्तात्मक समुह थे। रंगभेद व मानव 
अधिकारों से सम्बन्धित दबाव समूह भी बढ़ते जा रहे है । ब्रिटेन में अभिवृत्तात्मक समूहों 
का गठन अभी भी विशेष व्यापकता नहीं प्राप्त कर सका है। 
इस प्रकार आंग्ल अमरीकी दबाव समूहों में, राजनीतिक संरचनाओं व दलीय पद्धति 
की आंतरिक रचनाओं के अंतरों के कारण, काफी भिन्‍नता पाई जाती है। इन दोनों 
व्यवस्थाओं मे दवाव समूह एक और महत्त्वपूर्ण भिन्‍नता रखते है। यह दवाव समूहों 
तथा सरकार के आपसी सम्बन्धों से सम्बन्धित है । ब्रिटेन में सरकार व दवाव समूहों के 
बीच सम्पर्कंता को ओपचा रिक ढंग से संस्थागत रूप प्राप्त है । एक्सटीन** ने इसके चार 
प्रकार बताये है । यह है--() औपचारिक दबाव समू ह्‌ शिष्टमं डल ओर वार्ता समितियां, 
(2) अनौपचा रिक अर्धे-सामाजिक सम्पर्क व्यवस्थापिकाएं, (3) दबाव समूहों के मामलों 
से सम्बन्धित सरकारी समितियों में उनका प्रतिनिधित्व, (4) दबाव समूहों को सरकारी 
नीतियों के निश्चय में ही नहीं उनके वास्तविक प्रबन्ध में भी सम्मिलित किया जाता 
है। इस तरह ब्रिटेन में दबाव समूहों के प्रतिनिधियों तथा प्रशासकीय अधिकारियों के 
बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है जवक्रि अमरीका में इन दोनों के बीच हर सम्पर्क 
को शका की दृष्टि से देखा जाता है। इसी कारण ब्रिटेन में संसद के सदस्य दबाव समूहों 
के हितों व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के कारण अनेक दबाव समूहों से नियमित 
तनख्वाह तथा चुनाव-अभियान मे वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहे है। एक्सटीन का 
कहना है कि ब्रिटेन में एक सो से अधिक संसद सदस्य श्रम संघों से नियमित रूप से घन 
प्राप्त करते है। इसी तरह संसद सदस्य स्वयं भी दवाव समूहों के सक्रिय अवेत॒निक सदस्प 
रहते हैँ और समूह विशेष के दृष्टिकोण की सुरक्षा करने का काय॑ करते हैं। परन्तु 
अमरीका में दवाव समूह ऐसा सम्बन्ध न प्रशासन से रख सकते है और न ही संसद 
सदस्यों को खुलकर वित्तीय सहायता देते है। अमरीका में अक्सर राजनी तिज्नों का 
उज्श्वल राजनीतिक पेशा, दबाव समूहों के द्वारा दी गई विचीय सहायता के भण्डाफोड़ 
से चौपट होता रहा है । अत. निष्कप मे यह कहा जा सकता है कि अमरीका की राज- 
नीतिक सस्क्ृति में दत्राव समूहों को शंका की दृष्टि से देखा जाता है जबकि ब्रिटेन में 
इन्हें राजनीतिक प्रक्रिया का स्वस्थ अंग माना जाता है। इस निष्कर्ष का यह अथ नहीं है 
कि दबाव समूहों की भूमिका अमरीका के मुकाबले मे ब्रिटेन में अधिक है। वास्तव में 
सही बात इसके बिल्कुल विपरीत है। ब्रिठेन मे दबाव समूह राजनीति को राजनीतिक 
घेल का आवश्यक भाग बनाकर, दवाव समूहों की गतिविधियों को बहुत कुछ औपचारिक 
वसीमित बना दिया गया है। जबकि अमरीका में इनकी गतिविधियों में उत्त रोत्तर वृद्धि 
होती जा रहो है । 
आंग्ल-अमरीकी दबाव समूहों के बारे में एक वाद यह भी विशेष लगती है कि दोनों 
ही देशों में कोई भी राजनीतिक दल किसी एक दवाव समूह के पूर्ण नियत्षण व अधोनता 


श्भववाओ एटा, ०. नं; ए- 4. 
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में नही है। फास वे अन्य यूरोपियन राज्यों में कुछ दवाव समूह राजनीतिक दलों के भाग्य 
घिधाता बने रहते है । यहाँ यह भी ध्यान रखना हैं कि अमरीका में दबाव समूह की 
गतिविधियों के इतने अवसर प्रस्तुत होते हैं. कि सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में इनकी 
घुसपैठ हो जाती है। संघात्मक ब्यवस्था के अन्तर्गत 'शवित का प्रादेशिक फँलाव, शर््तियों 
का पृथवंरण, दो समान शर्मित बाले परन्तु पृथक, ब्यवस्थापिका सदन; कांग्रेस की 
समितियों को असीमित अधिकार तथा ठोस अनुधासन बाले राष्ट्रीय दलों का भेंभावें 
दबाव समूह राजनीति को उग्र, ब्यापक तथा महत्त्वपूर्ण बना देंते हैं। ब्रिटेन में ऐसी 
पतियों के अभाव के कारण दबाव समूरद बहुत कुछ संपमित रहते दैं। 
संघर्टित महाद्वीपी यूरोपीय राजनीतिक ब्यवस्थाओं में देंवोंवे समूह 
(९(०55७5 097०७०$ ४ ॥॥ पुछाब्डाव०७ गाया हरण०्छ्ध्भो 
छफञन €99) 
इटली व फ्रांस को छोड़कर, पश्चिमी यूरोप के सभी राज्य-पश्चिमी जमंनी; बेलजियम, 
वैदरलैण्डस, लग्जेसवर्ग! आस्ट्रिया, स्विट्जरलेड तथा स्केन्डीनिवियन राज्य, संघर्ित 


हसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके का रण दबाव समूहदों की प्रकृति 
मोटी समानता बाली कही जा सकती दै। राबदे सी० बोन ने इन राजनीतिक ब्यवस्थाओं 
की निम्नलिखित (बशेषताओं का उल्लेख किया हैं 
॥) सामाजिक वे आथिक विकास की एकरूपता। 
(2) प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के सं स्वनाध्मक तथा प्रकार्यात्मक पहलुओं पर 


लम्दी अवधि से विद्यमान व काफी गरभीर सामाजिक व दाशनिक विभाजन, 
जो आंग्ल-अमरीकी राजनीतिक घ्यवस्थाओं की तरह राजनीतिक हिंतो का इस या उसे 


हते है । 
4) ' दीओ और जीने दो' की परम्परा और इस बात पर पर्याप्त मतैबम [क्र स्थायी 
जा सकठा 6॥ 
(5) विभिस्नीझत तथा अराजनीतिंक नौकरणाही और राजनीतिक दल मे दबाव 


समह जिनमे काफी मात्रा मे अन्त.निर्भ रता और परस्पर प्रवेश रहता है। 


संघर्दटित महाद्वीपी यूरोपीय राजनीतिक ब्यवस्थाओं की ईन विशेषताओं के कारण 
हों विशे दोनो में पश्चिमी 


गए है। जर्मनी में राजनीति को व्लौदेवाजी की ब्रक्रिया' मानते के कोर) दबाव सैमू: 
नियमों सः को 
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घन देते हैं तया यहां की संसद में 35-40 प्रतिशत सम्श्य दवाव समूहों के प्रतिनिधियों के 
कप में ही निर्याधित होकर बाते है । ऐसा अनुमात है कि क्रिमचीयन ढेमोफ्रेंडिक दल के 
करोद 35 प्रतिगत तथा सो भियत्त डेमोक्रेटिक दस के 25 प्रतिशत संसद सदस्य सदा से 
दी दवाय समूर्दों कंप्रतिनिधि रहे दे। ब्रिदेन को तरद ही जमंनी मे भी सरकार के 
विभिप्त म्रासर्वों पे समस्बन्पित सताहुका रसमितियों में सम्बन्धित दबाव समूहों के सदस्य 
मो लिए जाते है। जमंनी में निपुणता या विज्लेपज्ञदा के साप परम्परागत लगाव के 
कारण, दबाद समूद्दों को नोति निधरिण में प्रभावों रहने दिया जाता है। इस रूप में यह 
अमरीरी दबाव ममूहों के अधिक समोप हो जाते हैं। 

छ्िनिसेड, स्वीडन, बेल्जियम, नीदरलेप्ड, सग्जेमबर्ग, आस्ट्रिया तथा स्विद्ज्रलेड 
आईि राज्यों मे राजनीतिर गस्कृतियां फो समानता तया एड्ता के कारण दबाव समूह 
गतिविधिण। एक-सो ही पाई जाती हूँ । सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से इन 
देगो में मधाधारण समझ्पता पाई जाती है । इस फारण इस राजनोतिऊ ब्यवस्थाओं में 
दवाय समूद्री की गधिविधियों का सामान्य तया स्वाभाविक रूप थे स्वीकार किया जाता 
है। एन देशी में लगभग सप्री कमंचारी किसो न झिनी दबाव समूह से सम्बन्धित रहते हैं 
तपा अधिकार भ्रमिक, श्रमिक सगठनों के सदस्य द्वोते हूँ । जमंती को तरह ही इन देशों 
में भी राजनीतिक दस, दवाय समूद्दी के प्रतिनिधियों को चुनावों में उम्मीदवार के रूप में 
स्वीकार फरते हैं। इसी तरह सरकार नीति सम्बन्धी निर्णय लेते समय, उस नीति से 
प्रभावित होने वाले दबाव समुद्दों छे विचार-विमर्श करती है। अनेक देशो मे तो प्रस्तावित 
मीतियों पर दवाव समूह से स्मरण-पत्न (0०20 2॥00॥5) तक आमत्वित किए जाते है। 
टुस प्रकार, दस देयो मे, दबाव समूह अपनी असाधारण शवित वे समठन के कारण एक 
अतिरिक्त सावेधानिक सतुलन व्यवश्या बनकर सम्पूर्ण राजनोतिक व्यवस्था के सुचाए 
संचालन में सहायक रहते हैं। 





यण्डमयी महाद्वीपी यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूह 
(ए८६४७० 0:07095 70 पर कागड्रायात्त एग्राधाध्याव हि00फ०व7 5:50च7) 
इटली व फ्रास की राजनीतिक व्यवस्याओं को इसी श्रेणी में रखा जाता है । इन देशों 
में राजनीतिक व्यवस्थाओ की प्रकृति, सपटित मह्दाद्वीपी यूरोपीय राजनी तिक व्यवस्थाओं 
की प्रकृति से पूर्णतया प्रतिकूल है । इन व्यवस्थाओं को राजनीतियों के प्रमुख रक्षयो के 
विवेचन से इस प्रतिदूलता का स्पष्टीकरण हो जाएगा । इन राजनीविदन व्यवस्याजे 
निम्नलिपित विशेषताएं दबाव समूद्द राजनीति की प्रकृति की नियामद हैं। दृधेगण 
विशेषताएं इस प्रकार है-- 
() सामाजिक व राजनी तिक विकास में असमतठलता (पक्ष ध्याघ्क)े हि 
के कारण परस्पर विरोधी दावों व उप-संस्कृतियों के स्थायी उंऋूप । 
(2) उप-संस्क्ृतियों की व्यापक असगतवा के कारद ऊदालिद रारा 
प्रति भविष्वास तथा संदेह 
(3) उपनसस्कृतियों की विपयनररिध्ि में हे दज्डदिक ६ 
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(4) स्वयं उप-संस्कृतियों में दीघेकालिक व गहरे सामाजिक-राजनीतिक मतभेद 
जिससे समूह एक-दूसरे को अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं तथा समझौता या सौदेबाजी 
का असम्भव नहीं तो अत्यन्त कुठिव बन जाना है | 

(5) मिली-जुलो सरकारों का संदेह के वातावरण में संचालित होता और व्यवस्था- 
पिकाओं व असंयती दवाव समूहों के रण-स्थल के रूप में प्रयोग करना । 

(6) वौकरणशाही मे दलो व दवाव समूहों की धुसरपठ के कारण उसकी शुद्ध तकनीकी 
प्रकृति वे तटस्थता का लोप तथा सामान्यतया दवाव समूद्दो का राजनीतिक दलो या 
नियंत्रक दलो द्वारा दवाव समूहों का वेचारिक पिछलरगू के रूप में प्रयोग | 

राजनीतिक व्यवस्थाओं की इन विलक्षणताओं के कारण इन देशों में दवाव समूहों की 
प्रकृति विशेष प्रकार की वन गई है। फ्रांस में पांचवें गणतम्त्न के पहले सरकारों के 
अस्पायित्व तया राजनीतिक दलों की कमजो रियों के कारण दवाव समुद्दों को ध्वंस्तात्मक 
राजनीतिक गतिविधियों के अनेक अवसर मिलते रहे है। दयाव समूह सामास्यतया 
विनाशक गतिविधियों में इसलिए भी उच्झते रहे हैं क्योंकि उनकी मांगें राजनीतिक 
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से ही सरोकार रखते है। इस कारण दबाव-समू हों को जवसाधारण की नजरों में बहुत 
पिंरा हुआ, हैय तथा दूषित माना जाता है। यहा दबाव समूहों की मतिवधियों की उम्रता, 
हिसात्मकता तथा चमस्कारिक विरोध व अचानकता, सर्वेत्ष शकाशील दृष्टि का आधार 
बन जाती है। उप-सस्क्ृतियों मे भी विभिन्‍न दवाव समूह एक-दूपरे के श्रतिद् द्वी होने के 
कारण स्वर्य उप-सस्कृतियां तनावों व दवारवों से युक्त रहती हैं। फ्रांस में दवाव समूह 
अपनी मांगी को नाटकीय ढंग से प्ररतुत करते रहे है। देसे भी यहां के दवाव समूह अपनी 
माँगों को इतने अतिवादी ढंग से पस्तुत करते हुए पाए जाते है कि उनमे किसी प्रकार का 
समझौता या सोदा असम्भव वन जाता है । अतः फांस में पचवें गणतम्त् से पहले, देवाव 
समूह में अभिवृत्तात्मक तथा परिस्थितात्मक प्रकारों का अजीब सम्मि्रण पाया जाता 
था । अधिकतर दबाव समूह चमत्कारिक प्रकार के द्वोते पे, परन्तु सार्वजनिक नीति को 
ढालने में केवल परिस्थिति-जन्य दवाव समूह हो प्रभादी होते हूँ। अतः अभिवृत्तात्मके 
दवाव समूह बहुधा ध्वंसात्मक भूमिका से आये नही बढ़ पाते है। यह काम बताने के 
बजाय काम विगाड़ने वाले समूहों के रूप में ही सक्रिय रहते है । 
पांचवें गणतन्त्र के संविधान ने राजनीतिक शक्तियों का पुनः विधरिण कर दिया है । 

अब शक्ति, व्यवस्थायिका के स्थान पर कार्यपालिका मे केद्धित हो जाने के कारण दवावे 

सही की मतिविधियों तवा उनके कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आ गया है। अब 

दबाव समूहों को शवित्॒शाती कार्यपालिका तय पेस्नेवर नौररणाही ऐे कार्य तिकलेगना 

होता है। अत: अब दवाव समूद परिस्थिति-पन्‍्य बनकर विश्ेपीकृत वैश्ेयर कार्रकर्ताओं 

हारा संचालित द्वोने लगे हे । दक्ाव समूहों की कार्य-झली में जद चमत्कारिता व चाट 

कीयता का अभाव पाया जाता है, परन्तु राजनीतिक संस्कृति थे विभेदता, वैचारिक वे 

प्रादेशिक मतनेद व मार्यो की जनिवादिता के कारण फ़ांस के दबाव समूद्द नकारात्मक 
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कार्य-शैली के अलावां अन्य कोई कार्य-शैली अपनाने में लम्बी अवधि तक असमर्थ रहेगे। 
इटली में राजनीतिक संस्कृति को प्रकृति का उल्लेख करते हुए आमण्ड व वर्बा ने 
अपनी पुस्तक सीधिक कल्चर में लिखा हे, “यह अपेक्षाकृत अप्रशमित (प्रश८॥०४००) 
राजनीतिक असंगतता या प्रतिकूलता तथा सामाजिक अलगाव और अविश्वास की विशेष- 
ताओं से युक्त है ।””*० इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति के कारण इटली में दबाव समूह 
फ्रास की तरह ही विचित्न प्रकार के बन गये है। जोसेफ ला पालोस्‍्बारा ने अपनी पुस्तक 
इन्ट्रेसट गुम्स इन इटालियन पोलिटिक्स में यहां के दवाव समूहों की अनोखी प्रकृति के 
लिए इटली की “अत्यधिक विखंडित तथा अलगावी राजनीतिक संस्कृति” को उत्तरदायी 
माना है । इसलिये ही इटली में दबाव समू हों की संख्या अनगिनत है। ला पालोम्बारा के 
अनुसार केवल रोम में तीन हजार ऐच्छिक संस्थाएं है जो राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप 
करती रहती है। फ्रांस की तरह ही, इटली के दबाव समूहों को न परिस्थिति-जन्य कहा 
जा सकता है और न ही इन्हें अभिवृत्तात्मक समूहों की श्रेणी में माना जा सकता है। 
सामास्यतया इटली के दवाव समूह दोनों ही प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते है। यहां के 
दबाव समूहों का राजनीतिक दलों पर भी नियंत्रण फ्रांस की तरह का ही पाया जाता है। 
इस प्रकार, खण्डमयी महाद्वीपी यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूहों की 
प्रकृति, संगठन, गतिविधियां व कार्य-शैली बहुत कुछ विल्कक्षणता रखती है। इन व्यव- 
स्थाओ के दवाव-समूहों को किसी प्रकार के प्रवर्ग में नहीं रखा जा सकता है। यह मिश्रित 
प्रकृति रखते है और कभी-कभी एक साथ परिस्थिति-जन्य व अभिवृत्तात्मक प्रवृत्ति प्रद- 
शित करते है। इसी तरह ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूह, एक दूसरे के 
कट्टर विरोधी तथा केवल अपने ही दृष्टिकोण को सही मानने वाले होते है। यह राज- 
नीतिक दलों पर छाये ही नही रहते वरन उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण भी करने लगते है। 
इसी तरह अनेक दवाव समूह राजनीतिक दलों के वैचारिक पिछलग्गू बनकर अपने हिंतों 
की सिद्धि का प्रयास करते है। इन व्यवस्थाओं में दवाव समूहों की गतिविधियां अधिक- 
तर राजनीतिक व्यवस्था की सयोजक नही रहकर उसकी भंजक ही रहती है। सम्पूर्ण 
व्यवस्था में दबाव समू हो की घुसपैठ के कारण, आम जनता इनको संशकित दृष्टि से ही 
देखती है । यह राजनी तिक प्रक्रिया के स्वाभाविक व स्वीकृत अंग नही माने जाते है। 


सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूह (07९४४प४८ (०95 9 
पुछामभाशिण ए०0 ८९ 5५675) 
सर्वाधिकारी शासन-व्यवस्थाएं परिभाषा की दृष्टि से केवल वही होती है जिनमें एक 
दल या एक नेता सभी नीति निर्णय लेने का असीमित व अनियंत्रित अधिकार रखता है । 
ऐसी व्यवस्थाओं मे निर्मम शक्ति व आतंक के सहारे राजनीतिक प्रक्रिया को केवल एक 
ही केन्द्र से संचालित किया जाता है । अत: बाहर के किसी समूह की राजनीतिक प्रक्रिया 


३०59तरांल #&., 50 बा 33) धारए एट959, 7#6 टॉट दायर, शामव्धाणा, 
जां४रटलणा एग्रांस्टाआ।9 ऐघ5, 963, 9. 303. 
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कार्य-शैली के अलावा अन्य कोई कार्य-शैली अपनाने में लम्बी अवधि तक असमर्थ रहेगे। 
इटली में राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति का उल्लेख करते हुए आमण्ड व वर्बा ने 
अपनी पुस्तक सीविक कह्चर में लिखा है, “यह अपेक्षाकृत अप्रशमित (प्रा॥८8४८०) 
राजनी तिक असंगतता या प्रतिकूलता तथा सामाजिक अलगाव और अविश्वास की विशेष- 
ताओं से युक्त है ।//*० इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति के कारण इटली में दबाव समूह 
फ्रांस की तरह ही विचित्न प्रकार के बन गये है। जोस्तेफ ला पालोम्बारा ने अपनी पुस्तक 
इन्ट्रेस्‍्ट गुम्स इन इटालियन पोलिटिक्स मे यहां के दवाव समूहों की अनोखी प्रकृति के 
लिए इटली की "अत्यधिक विखंडित तथा अलगावी राजनीतिक संस्कृति' को उत्तरदायी 
माना है। इसलिये ही इटली में दवाव समू हों की संख्या अनगिनत है। ला पालोम्बारा के 
अनुसार केवल रोम में तीन हजार ऐच्छिक संस्थाएं है जो राजनीतिक प्रक्रिया मे हस्तक्षेप 
करती रहती है। फ्रांस की तरह ही, इटली के दवाव समूहों को न परिस्थिति-जन्य कहा 
जा सकता है और न ही इन्हे अभिवृत्तात्मक समूहों की श्रेणी मे माना जा सकता है। 
सामान्यतया इटली के दवाव समूह दोनों ही प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते है। यहां के 
दबाव समूहों का राजनीतिक दलों पर भी नियंत्नण फ्रांस की तरह का ही पाया जाता है। 
इस प्रकार, खण्डमयी महाद्वीपी यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूहों की 
प्रकृति, संगठन, गतिविधियां व कायं-शैली बहुत कुछ विलक्षणता रखती है। इन व्यव- 
स्थाओं के दवाव-समूहों को किसी प्रकार के प्रवर्ग में नही रखा जा सकता है। यह मिश्रित 
प्रकृति रखते है और कभी-कभी एक साथ परिस्थिति-जन्य व अभिवृत्तात्मक प्रवृत्ति प्रद- 
शित करते है। इसी तरह ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह, एक दूसरे के 
कट्टर विरोधी तथा केवल अपने ही दृष्टिकोण को सही मानने वाले होते है। यह राज- 
नीतिक दलो पर छाये ही नही रहते वरन उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण भी करने लगते हैं । 
इसी तरह अनेक दवाव समूह राजनीतिक दलों के वैचारिक पिछलग्मू बनकर अपने हिंतों 
की सिद्धि का प्रथास करते है। इन व्यवस्थाओं मे दवाव समूहों की गतिविधियां अधिक 
तर राजनीतिक व्यवस्था की सथोजक नही रहकर उसकी भंजक ही रहती है। सम्पूर्ण 
व्यवस्था में दवाव समू हों की घुसपेठ के कारण, आम जनता इनको संशंकित दृष्टि से ही 
देखती है। यह राजनीतिक प्रक्रिया के स्वाभाविक व स्वीकृत अंग नहीं माने जाते है। 


सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूह (श०८७ए७ा८ 070095 7 
कुतब्राधडांगा 20॥704 5५5९7) 
सर्वाधिकारी शासन-ब्यवस्थाएं परिभाषा को दृष्टि से केवल वही होती हैँ जिनमें एक 
दल या एक नेता सभी नीति निर्णय लेने का असीमित व अनियंत्रित अधिकार रखता है । 
ऐसी व्यवस्थाओं में निमंम शक्ति व आतक के सहारे राजनीतिक प्रक्रिया को केवल एक 
ही केन्द्र से संचालित किया जाता है। अतः बाहर के किसी समूह की राजनीतिक प्रक्रिया 


३०54076 8. दाधाणात ग्ात 55767 एद्ध०8, 7॥#० टाव॑ट ट्याघाल,. शाग८८००, 
शिाग्रल्लणा पध्रांधध्यआए 0८55, 3963, 9. 303, 
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में किसी भी प्रकार की भूमिका का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। वास्तव में सर्वा- 
घिकारी राजनीतिक व्यवस्था मे दवाव समूह वो अपने आप में विरोधाभास लगते है। 
सर्वाधिकारी पद्धतियों मे शासत किसी भी दवाव समूह की स्वतंत्न सक्रियता को बात तौर 
पर जब वह संगठित हो, कुचल देता है, वर्षोंकि इसके अस्तित्व का मतनल्व ही सरकार के 
अस्तित्व के लिए खतरा है। इन राज्यों मे वल-प्रयोग पर जोर दिया जाता है । इस कारण, 
सर्वाधिकारी तथा स्वेच्छाचारी शासन पद्धतियों के अन्तगंत दवाव समूहों की सक्रियता 
उत्त तरह नही चल सकती जैसे उदारवादी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था वाले देशों में घलती है। 
परन्तु इस बात पर आम सहमति है कि सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में भी दबाव 
समूहों का अस्तित्व तो द्वोता है पर इनका औपचारिक रूप से संग्ठम इत्यादि नही होता। 
सारी समूह सक्रियता तया द्वेड यूनियन जैसे संगठन स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा निपत्रित 
होते है । 

नाजी जर्मनी मे दल के विभिन्न गुटो, इन गुटों व स्वयं दल में, गुप्त पुलिस, सेतिक अधि- 
कारी मिकायो, नौकरणाही, बड़े व्यापारी हितों तथा हिटलर के इदे-गिद सलाहकारों के 
वोच सतत प्रतिस्पर्द्धा व शक्ति नियत्रण की होड़ लगी रहने के सबूत इस बात की पुष्टि करे 
है कि निरंकुश से निरकुश व्यवस्थाओं मे भी संस्थात्मक व समुदायात्मक प्रकार के दबाव 
समूह विद्यमान रहते है। अतः सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं के जकड़नी दिखावे के पीचे दवाद 
समूहों के अनौपचारिक रूप निरन्तर सक्रिय व सत्ता के लिए संधर्षशील देखे गये है! वह 
दबाव समूह छिपाव-दुराव की कार्य-शैली के अलावा कभी-कभी चमत्कारिक व नाटकीय 
ढंग से राजनीतिक मच पर अवतरित होते है । 

साम्मवादी रूस में दलीय गुटों को पवपने की सनाही होने के साथ ही साप कठोर 
सुतिक अनुशासन के अन्तर्गत ही दल को कार्य करता होता है। परन्तु व्यवहार में दंत 
के अन्दर मिरन्‍्तर सत्ता व अभाव का संघर्ष चलता रहता है। साम्यवादी दल के ४ 
करणी प्रशासकों, उद्योगों के प्रवन्धकों तथा अदलीय शि्षप-वैंज्ञानिको मे बिस्तर प्रतिं- 
स्पर्द्धा लगी रहती है कि सत्ता के वास्तविक संचालक केवल वही रहें । 964 में खो सेव 
का पतन इस प्रकार के सत्ता सघ्ष का पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करता है। इसी तरह, एस 
दबाव समूहों के रूप में दल के अधिकारियों व बुद्धिजीवी अभिजवनों के बीच चल २ 
संघर्ष को तरिया जा सकता है। रूस व चीन मे सेनाएं एक महत्त्वपूर्ण दबाव समूह कै डे 
में उभर गई है। दल व सेना के बीच वरावर सत्ता संघर्ष का सबूत, झूस के सबसे ४ 
मुद्ध नायक मार्शल जुकोब का, दल द्वारा रक्षा मंत्री पद से हृठावा कहा जा युक्त ब्ती 
चीन में मार्शल जिन पियाजओं की दुर्मंति भी इसी तरह का उदाहरय कही णा कर 
है। 966 की चीन की सांस्कृतिक ऋति 975 में चाउ-ऐन-लाई के देहात 5 अर 
प्रधानमंत्री के पद के लिए हुआ शवित संघर्ष तथा 976 में भाभी त्से-तुर्ग की मृ्ठ दा 
का सत्ता संघर्ष यह स्पष्ट करता है कि साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी देवाव समूह वि 
मान रहते हैं । च दिल 

आने अमालरिक (4४0 8 ए०ाग:) ने अपनी हाल ही में अकाशित मे 
वी सोवियद यूमियन सर्वाइव अन्टिल 984? में यह लिखा है कि *एक अरब 
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रूस की सरकार की जनसाधारण को नियल्ित रखने की क्षमता बहुत क्षीण हो तो 
प्रदर्शनात्मक दवाव समूह, भीमकाय पैमाने पर नाटकीय ढंग से प्रकट हो सकते है” इस 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि दवाव समूह केवल खुले समाजों के अन्तर्गत ही सक्रिय नही 
रहते वरन अधिनायकतन्त्रों में भी प्रभावी होते है । इसके अतिरिक्त निरंकुश व्यवस्थाओं 
में सांस्कृतिक, व्यावसायिक व मनोरंजन समूह बनाने की छूट कई बार अचानक ही 
प्रदर्शनात्मक दवाव समूहों के रूप में प्रकट होती रही है । अतः दवाव समूहों को सत्र 
व्याप्त कहना ठीक माना जा सकता है। 


विकासशील राप्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह (9:655०:९ 
000फ%8॥॥ ॥॥6 907708॥ $950छव5 0 [00४९009॥8 (000॥॥769) 
विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं व प्रक्रियाएं आज भी 

प्रवाह के दौर में से गुजर रही है। अधिकांश विकासशील राज्यों में राजनीतिक खेल के 
नियम अभी भी सुनिश्चितता की अवस्था में नही आ पाये है। इस कारण विकासशील 
राजमीतिक सभाओ्रों की विशेषताओं को सामान्य लक्षणों के रूप में विवेचित करना 
अत्यन्त कठिन है। अत; इन देशों की सामान्य व मोटी समानताओं का विवेचन करके ही 
इन देशों की राजनीतिक संस्कृति व दबाव समूहों की प्रकृति को समझने का प्रयास 
करना उपयुक्त रहेगा। मोटे तौर पर इन राजनी तिक व्यवस्थाओं में निम्मलिखित सामान्य 
लक्षण पाए जाते है-- 

(!) साधन और साध्यों पर सहमति का पूर्ण अभाव है। इसके कारण अनेक उप- 
संस्कृतिया निरन्तर उग्र शक्ति संघर्ष मे उलझी रहती हैं। 

(2) राजनीतिक गतिविधियां अधिकांशत: अभिजनो तक ही सीमित रहती है। राज-, 
नीतिक सम्प्रेपण के साधनों के अभाव मे जनता एक ऐसा तरंगी तत्त्व बन जाती है जो या 
तो किसी राजनीतिक परिस्थिति मे कोई हस्तक्षेप ही न करे या ध्रदर्शनात्मक हिंसा से 
उसको आमूल रूप से परिवर्तित करने की स्थिति उत्पन्न कर दे । 

(3) नीति निर्धारण का कठोर वँंचारिक या पक्षपाती आधार रहता है अर्थात नीति 
के निर्धारक या तो विचारधाराओ के दायरे में जकड़े होते हैं या फिर दल-विशेष या वर्गे- 
विशेष के हिमायती होने के कारण निष्पक्ष ढंग से नीति-निर्णय नही करते है। 

(4) स्पष्ट भूमिका विभिन्नीकरण का अभाव होता है। इससे कोन-कोन-सी संस्थाएं 
किन-किन विधियों से क्या-क्या कार्य करेंगी इसकी अस्पष्टवा बनी रहती है ? 

(5) राजनीतिक क्रिया. विकासवादी विकास व क्रान्तिकारी उयल-पुथन्न के बीच में 
झूलती रहती है। इससे सैनिक शासनों व अराजक विघटन की सम्भावनाएं निरन्तर बनी . 
रहती हैं। * ध 

इस प्रकार की विशेषताओं वाले राजनीतिक समाजों में दवाव समूहों की प्रकृति, 
गतिविधियों व कार्य-शैली का विचित्न होता स्वभाविक है । इन देशों में दवाव समूहों के 

विलक्षण प्रकार पाए जाते है । परम्परागत समाज होने के कारण इन समाजो में असमु- 
दायात्मक दवाव समूह राजनीतिक दलों.के छक्मवेश में अपने कुलीय, जातीय, प्रादेशिक, 
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नूजातीय (७४॥४/0), वर्गीय व गुटीय द्वितों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन्ही तमाजो 
में कुछ आधुनिकीकृत वर्गों की विद्यमानता के कारण संस्थात्मक दबाव समूहों का गठन 
भी होता है। सभी विकासशील देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन के काल में ही ट्रेड यूनियन 
आन्दोलन प्रवल हो गये थे । इस कारण, राजनीतिक स्वतंत्नता प्राप्ति के वाद अधिकाश 
देशों मे ट्रेड यूनियनों के रूप में संस्थात्मक दबाव समूह बहुत महत्वपूर्ण वन गये हैं। 
विकासशील राज्यों मे प्रदर्शनात्मक दवाव समूह अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओ ते कही 
अधिक पाये जाते हैं। हर राज्य में यह धमकी देने वाला ऐसा तथ्य बना रहता है यो 
नाटकीय ढंग से अचानक प्रचण्डता के साथ विस्फोटित होकर समस्याओं का तिणयिक वन 
जाता है। 958 में इराक तथा 966 में इण्डोनेशिया तथा 97] में श्रीतंका में ऐसे 
समूह धमाके के साथ अवतरित हुए तथा उन्होंने इराक व इण्डोनेशिया में राजबीतिक 
विकास का मार्ग ही बदल दिया। श्रीलंका में युवकों का विद्रोह (75072000)) विफेत 
हो गया अन्यथा वहां की राजनीतिक व्यवस्था में भी भामूल परिवर्तत आ जाहे । 
विकासशील राज्यों में सेवाओं से सम्बन्धित संस्थात्मक दबाव समूह अत्यन्त महू 
वाले होते है। सैनिक विवेकोन्मुखी तथा शिल्पवैज्ञानिकता का दृष्टिकोण रखते हैं। सेनिक 
मेतृत्व सामान्यतया भावनात्मक एकता और धामिक या वैचारिक प्रेरणा से युक्त मिद्व 
(75०7) के कारण राजनीतिक व्यवस्था में दवाव डालने का अनोखा साधन बन जाती 
है। इस प्रकार, विकासशील राज्यों में सेना एक ऐसा दवाव समूह है जो प्रित्यितिन्तनय 
व अभिवृत्तात्मक समूहों का विचित्र मिश्रण कहा जा सकता है। सेना एक महत्ता 
दवाव समूह के रूप मे विकसित राज्यों में भी सक्रिय बनने लगी है, किन्तु विकासशीत 
राज्यों मे तो लम्बे काल तक सेना दबाव समूह के रूप में सक्रिय रहने का उज्ज्वल भर्वि्ट 
रखती रहेगी, इस बात पर आम सहमती मानी जा सकती है। जोश 
विकासशील राज्यों में, विकास की गति के अनुपात में समुदायात्मक व व 
दबाव समूहों की संख्या व महत्त्व वढ़ता जाएगा । परन्तु असमुदायात्मक दबाव सम! हर 
आधुनिकीकृत समाजों में महत्त्व धीरे-धीरे क्षीणतर होने की सम्भावनाएं लगती हैं। के 
नीतिक व्यवस्थाओं में सुविकसित राजनोतिक दलों के अभाव के कारण अदा 
दबाव समूहों का स्थान व महत्त्व बढता हुआ दिखाई देता है। विद्यार्थियों के सामने व . 
सित राज्यों से कहों अधिक विकासशील राज्यों में अंधकार होने के कारण इनका कम ट 
त्मक दबाव समूहों के रूप मे अवतरित होना स्वाभाविक है। वैसे विद्यार्थी समूह ह 
रीका, जापान, फ्रांस व जर्मनी जैसे विकसित राज्यों में इसी दशाब्दी में कई वा 
नीतिक आतंक के कारण बन चुके है। विकासशील राज्यों में शिक्षाका प्रताए/ हम 
विश्वासों व परम्परागत लगावों के बन्धनों में शिथिलता, विद्याधियों की हक स् 
स्थिति में ला देता है। राजनीतिक व्यवस्था में इनके रचनात्मक उपयोग की अधि के 
लियतें न रहने के कारण, विद्यार्थियों के प्रदर्शनात्मक व अभिवृत्तात्मक ददांद हे राज- 
रूप में संगठित होने को अपार सम्भावनाएं विद्यमान रहती हैं॥ अतः लिप के प्रवलत 
नीतिक व्यवस्थाओं में एक तरफ तो समुदायात्मक व संस्थात्मक दबाव समूई ' 


धियों पक व 
को परिस्थितियां बनती जा रही हैं तो दूसरी.तरफ सेना व विद्यार्थिय के प्रवर्शतार 
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अभिवृत्तात्मक दबाव समूह बनने के लक्षण भी वृद्धि पर हैं। इन समाजों में राष्ट्रीय अहूं 
की खोज के प्रयत्न में समाज की परम्परागत जकड़नें वार-वार महत्त्वपुर्ण बनकर असमु- 
दायात्मक दवाव समूहों का आधार स्थायी बनाती हुई पाई जाती हैं। विकासशील राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूहों के बारे में निष्कर्पत यही कहा जा सकता है कि इनकी 
संख्या में वृद्धि होगी तथा सभी प्रकार के दवाव समू ह विद्यमान रहेगे | इनकी कार्य-शैली 
बहुत कुछ भनिश्चित तथा परस्पर विरोध तथा संघर्ष के कारण सामान्य परिस्थितियों 
में इनका प्रभाव नगण्य ही रहेगा, परन्तु प्रदर्शनात्मक दबाव समूहों की नाटकीयता राज- 
नीतिक व्यवस्था मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ही रहेगी ! उदाहरण के लिए, 
भारत में 976-77 में युवा कांग्रेस का अचानक ही महत्त्व बढ़ना, सजय गाधी का नाठ- 
कीय ढंग से देश की राजनीति पर छा जाना, प्रदर्शनात्मक समूहों का इन देशों में महत्त्व 
स्पप्द करता है। 

इस प्रकार, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दवाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के 
अभिन्न भाग बन गये है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में इनकी भूमिका रचनात्मक तो 
किसी अन्य व्यवस्था में ध्वंसात्मक हो सकती है। राजनीतिक सस्कृति की प्रकृति में परि- 
बर्तन के अनुसार दवाव समूहों की राजनीति में भी परिवर्तन आते रहते है । परन्तु आधु- 
निक समाज मे व्यक्ति एक पृथक इकाई के रूप मे रहने मे असमर्थ होने के कारण निरन्तर 
समूहों के प्राणी (५ ००४०७ 04 870095)के रूप में ही रहेगा तथा दबाव समूहों का 
महत्त्व बढ़ता जाएगा। राजनीतिक विकास के साथ ही साथ दवाव समूहो की प्रकृति, 
गतिविधियों तथा कार्य-शैली में सुनिश्चितता आती जाएगी । पर भविष्य में दबाव समूहों 
की भूमिका के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह सकना बहुत कठिन है। आग्ल-अमरीकी 
राजनीतिक सस्क्ृतियों में भी प्रदर्शनात्मक तथा अभिवृत्तात्मक दबाव समूहों फी वाड़ इस 
बात की पुष्टि करती है कि दवाव समूह राजनीति की दिशाएं शायद अभी भी अतिश्चित 
है। सेनाओं का हर राजनी तिक व्यवस्थाओं में दवाव समूह के रूप में सक्रिय होना, दवाव 
समूह राजनीति के नये आयामो का संकेतक कहा जा सकता है । परिवर्तित राजनोव्रिक 
परिस्थितियों में राजनीतिक दलों के सहयोगी के रूप में दबाव समूदों का महत्त्व बढ़ता 
जाएगा। सर्वाधिकारी शासन-व्यवस्थाओं में लोकतन्त्र के अंकुर शायद दवाव समूह के 
द्वारा ही प्रस्फुटित होगे ? वैसे लोकतन्त को सबसे बड़ा खतरा दबाव ममूहों से दी रहा 
है। पर यह राजनीतिक विकास के संक्रमण काल वाले राजमोतिक समाजों में ही हुआ है । 
अतः; दबाव समूह राजनीतिक सहभागिठा के महत्त्वपूर्ण घाधन होने के कारण राजनीतिक 
व्यवस्थाओ हे प्रमुस प्रेरक बने रहेगे। 
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नृजातीय (८४॥॥7०), वर्गीय व गुटी य हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन्ही समाजों 
में कुछ आधुनिकीकृत वर्गों की विद्यमानता के कारण संस्यात्मक दबाव समूहों का गठन 
भी होता है। सभी विकासशील देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन के काल में ही ट्रेंड यूनियन 
आन्दोलन प्रबल हो गये थे । इस कारण, राजनीतिक स्वतंत्वता प्राप्ति के वाद अधिराश 
देशों मे ट्रेड यूनियनों के हूप में संस्थात्मक दवाव समूह वहुत महत्त्वपूर्ण वन गये हैं । 
विकासशील राज्यों में प्रदर्शवात्मक दबाव समूह अन्य राजनी तिक व्यवस्थाओं से कही 
अधिक पाये जाते हैं। हर राज्य में यह धमकी देने वाला ऐसा तथ्य बना रहता है जो 
नाटकीय ढंग से अचानक प्रचण्डता के साथ विस्फोंटित होकर समस्याओं का नि्णयिक वन 
जाता है। 958 मे इराक तथा 966 में इण्डोनेशिया तथा 97] में श्रीलंका में ऐसे 
समूह धमाके के साथ अवतरित हुए तथा उन्होंने इराक व इण्डोनेशिया में राजनीतिक 
विकास का मार्ग ही वदल दिया। श्रीलंका मे युवकों का विद्रोह (08०70) विफल 
हो गया अन्यथा वहा की राजनीतिक व्यवस्था मे भी आमूल परिवर्तन आ जाते । 
विकासक्षील राज्यों मे सेनाओं से सम्बन्धित संस्थात्मक दबाव समूह अत्यन्त महँत्ते 
वाले होते हैं। सैनिक विवेकोन्मुदी तथा शिल्परवेज्ञानिकता का दृष्टिकोण रखते हैं। सैनिक 
मेतृत्व सामान्‍्यतया भावनात्मक एकता और धार्मिक या वैचारिक प्रेरणा पै युक्त मिशत 
(एं5भंणा) के कारण राजनीतिक व्यवस्था में दबाव डालने का अनोखा साधन बन जाता 
है। इस प्रकार, विकासशील राज्यों में सेवा एक ऐसा दवाव समूह है जो परिस्थितिन्वय 
व अभिवृत्तात्मक समूहों का विचित्र मिश्रण कहा जा सकता है। सेना एक महत्तहृरग 
दवाव समूह के रूप भे विकसित राज्यों में भी सक्रिय बनने लगी है, किन्तु विकासश्ीत 
राज्यों में तो लम्बे काल तक सेना दबाव समूह के रूप मे सक्रिय रहने का उज्ज्वल भविष्य 
रखती रहेगी, इस बात पर आम सहमती मानी जा सकती है। 
विकासशील राज्यों मे, विकास की गति के अनुपात में समुदायात्मक मे सत्वात्मक 
दबाव समूहों की संख्या व महत्त्व बढ़ता जाएगा | परन्तु असमुदायात्मक दबाव समूहों का 
आधुनिकीकृत समाजों में महत्त्व धीरे-धीरे क्षीणतर होने की सम्भाववाए लगती है। राग 
नीतिक व्यवस्थाओं में सुविकसित राजनीतिक दलों के अभाव के कारण प्रदर्शनात्मक 
दबाव समूहो का स्थान व महत्त्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। विद्याधियों के सामने वि 
सित राज्यों से कहीं अधिक विकासशील राज्यों में अंधकार होने के कारण इतका प्रदाता" 
त्मक दबाव समूहों के रूप में अवतरित होना स्वाभाविक है। वैसे विद्यार्थी समूह की 
रीका, जापान, फ्रांस व जर्मनी जैसे विकसित राज्यो मे इसी दशाब्दी मे कई बार 228 
नीतिक आतंक के कारण बन चुके है। विकासशील राज्यों मे शिक्षाका प्रसार, के 
विश्वासों व परम्परागत लगावों के बन्धनों मे शिथिलंता, विद्याथियों को अत्यधिक हम 
स्थिति में ला देता है । राजनीतिक व्यवस्था मे इनके रचनात्मक उपयोग की अधिक | 
लियतें न रहने के कारण, विद्याधियों के प्रदर्शनात्मक व अभिवृत्तात्मक दबाव सी 
रूप में संगठित होने की अपार सम्भावनाएं विद्यमान रहती हैं॥ अतः दिखायी 
नीतिक व्यवस्थाओं मे एक तरफ तो समुदायात्मक व संस्थात्मक दबाव समूहों कर 
की परिस्थितियां बनती जा रहो हैं तो दूसरी.तरफ सेना व विद्यार्थियों के प्रदर्शनाए 


दवाव एवं हित समूह :: 92। 


अभिवृत्तात्मक दबाव समूह बनने के लक्षण भी वृद्धि पर हैं। इन समाजों मे राष्ट्रीय अहं 
की खोज के प्रयत्न में समाज की परम्परागत जकड़ने बार-बार महृत्त्वूणं बनकर असमु- 
दायात्मक दबाव समूहों का आधार स्थायी बनाती हुई पाई जाती है। विकासशील राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं मे दबाव समूहों के बारे में निष्कर्त्त. यही कहा जा सकता है कि इनकी 
संझ्या में वृद्धि होगी तथा सभी प्रकार के दवाव समूह विद्यमान रहेगे। इनकी कार्य-शैली 
बहुत कुछ अनिश्चित तथा परस्पर विरोध तथा संघर्ष के कारण सामान्य परिस्थितियों 
में इनका प्रभाव नगण्य ही रहेगा, परन्तु प्रदर्शनात्मक दबाव समूहों की नाटकीयता राज- 
नीतिक व्यवस्था में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ही रहेगी । उदाहरण के लिए, 
भारत में 7976-77 में युवा कांग्रेस का अचानक ही महत्त्व बढ़ना, सजय गाधी का नाट- 
कीय ढंग से देश की राजनीति पर छा जाना, प्रदर्शनात्मक समूहों का इन देशों मे महत्त्व 
स्पष्ट करता है। 

इस प्रकार, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के 
अभिन्न भाग बन गये है। किसी राजनीतिक व्यवस्था मे इनकी भूमिका रचनात्मक तो 
किसी अन्य व्यवस्था में ध्वंसात्मक हो सकती है। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में परि- 
बतंन के अनुसार दबाव समूहों की राजनीति मे भी परिवर्तन आते रहते है । परन्तु आधु- 
निक समाज मे व्यक्ति एक पृथक इकाई के रूप में रहने मे असमर्थ होने के कारण निरन्तर 
समूहों के प्राणी (६ ०८८४/पा० ० 870099के रूप में ही रहेगा तथा दवाव समूहों का 
महत्त्व बढ़ता जाएगा। राजनीतिक विकास के साथ ही साथ दवाब समूहों की प्रकृति, 
गतिविधियों तथा कार्य-शैली मे सुनिश्चितता आती जाएगी । पर भविष्य मे दबाव समूहों 
की भूमिका के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह सकना बहुत कठिन है। आग्ल-अमरीकी 
राजनीतिक संस्क्ृतियों में भी प्रदर्शनात्मक तथा अभिवृत्तात्मक दवाव समूहों की वाई इस 
बात की पुष्टि करती है कि दबाव समूह राजनीति की दिशाएं शायद अभी भी अमिश्चित 
है। सेनाओं का हर राजनीतिक व्यवस्थाओं मे दवाव समूह के रूप में सक्रिय होता, दवाव 
समूह राजनीति के नये आयामों का संकेतक कह्य जा सकता है | परिवर्तित राजनीतिक 
परिस्थितियों मे राजनीतिक दलों के सहयोगी के रूप मे दवाव समूहों का महत्त्व बढ़ता 
जाएगा। सर्वाधिकारी शासन-व्यवस्थाओ में लोकतन्त् के अंकुर शायद दवाव समूहों के 
द्वारा ही प्रस्फुटित होगे ? दैसे लोकतन्त्र को सबसे वड़ा खतरा दवाव समूहों से ही रहा 
है। पर यह राजनीतिक विकास के सक्रमण काल वाले राजनीतिक समाजों में ही हुआ है । 
अतः दवाव समूह राजनीतिक सहभागिता के महत्त्वपूर्ण साधन होने के कारण राजनीतिक 
व्यवस्थाओ के प्रमुख प्रेरक बने रहेये | 


अध्याय 9 


जनमत 
(एपांरट 077०) 


लोकमत सम्बन्धी प्रारम्भिक विचार-विमर्श केवल दाशनिक ही होते थे। अधिकांश शातन- 
व्यवस्थाओ के प्रशासन में जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता के अभाव में लोकमत की व्याव- 
हारिक चर्चा का प्रश्न भी नहीं उठता था। जनतान्त्रिक व्यवस्थाओ के आगमन के बाद 
भी लोकमत का दाशेनिक दृष्टि से किया गया अर्थ ही प्रचलित रहा । टाविवल, जैफरसन, 
पह्दां तक कि वाल्टर ,लिपमान ने भी लोकमत को परम्परागत ढाचे मे ही समझते का 
प्रयास किया था। परन्तु [930 के वाद विशेषकर गेलप पोलस (6399 9०॥9) के घुर 
होने के साथ ही लोकमत का नये अर्थों में प्रयोग होने लगा। इस नये अथ में सभी लोक- 
तान्त्रिक शासन-व्यवस्थाओं में लोकमत को ही सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों का 
नियामक व संचालक माना जाने लगा है। मतदान आचरण में लोकमत की अभिव्यक्ति 
का व्यावहारिक उपकरण प्राप्त हो जाने के कारण लौकमत का महृत्व बढ़ता गया है, 
परन्तु लोकमत को केवल लोकततन्त्न व्यवस्था के साथ जोड़ना इसकी वास्तविक शवित की 
अनदेखी करना है। लोकमत की अधितायकवादी शासन-व्यवस्थाओं में तो आाधारभृत 
भूमिका रहती है। अधिनायकवादी शासक हमेशा ही लोकमत को अपने शासन के पक्ष में 
रखने पर ही शासन कर सके हैं। अतः लोकमत के प्रवल विरोध की अवस्था में कोई भी 
शासन-व्यवस्था लोकतान्तरिक व अलोकतान्त्रिक, अधिक दिन टिकी नही रह सकती । 
ह्ा,म ने लोकमत के महत्त्व को दर्शाते हुए ठीरू ही लिया है, “सभी सरकारें घाहें वे 
कितनी ही दूपित क्‍यों न हों, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर होती हैं ।/! बतः 
लोकतन्त्रात्मक सरकार के लिए तो लोकमत अपरिद्दाय॑ है ही, भत्य प्रकार के शासकों के 
लिए भी लोकमत की शासन से अनुरूपता आवश्यक है। 


लोकमत्त का अर्थ व परिभाषा 
(प्र ॥£4य२० &80 088्रावा0ाब 07 7एओआआठ 0श/207) 


लोकमतठ को जन-इच्छा ((७॥॥ ० (8० 9८०७०) कह्दा गया है। परन्तु इससे न तो इसका 
अपं स्पष्ट होता है भौर न ही इसमी प्रकृति के बारे में कुछ ज्ञान द्वोता है, वयोक्ति जन 


44, 0. प्र्खाव, दषणव्व 05 व4७४ केजमांक, ऊीकहित्सा उमबजात 46 साण्टे डा, 
मैड्रा2, मिकाथ्य 7772830227 २&7977, 974, 9. 438. 
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इकछा या जनता कौ राय का अर्थ उतना ही अस्पष्ट है जितना लोकमत का अर्थ है। अनेक 
विद्वानों ने इसका अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के 
लिए, कुछ लोगो के अनुसार निर्वाचनों में चुनाव परिणाम, चुनाव अभियान के प्रमुख प्रश्नों 
पर, लोकमतत की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। कुछ अन्य लोगों के अनुसार, लोकमत नागरिकों 
को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सम्प्रेपणता से उत्पन्न होता है। विद्वानों की एक श्रेणी, 
जैसे रूसो इत्यादि के लिए तो लोकमत एक रहस्यात्मक शवित है। वह इसे सामान्य इच्छा 
(8थाटार्थ ज्ष)) की अवधारणा में लिप्त करके सभी अच्छी व शुद्ध बातों के समथंन में 
आधारभूत मानता है। वाल्टर लिपमान ने अपनी उत्कृष्ट पुस्तक पब्लिक ओपिनियन 
में लोकमत को अनुभवातीत ([क्मा$८शा१्षा। 9/थ0गर७07); जिसकी अपनी स्वय 
की अनुभूति व जीवन है, से नीचे उतारकर जनता के व्यवितगत विचारों से जोड़ने 
का कार्य किया है। इसके साथ ही लोकमत का व्यावहा रिक रूप मे क्र्थ किया जाने लगा 
है। 

लॉ ब्राइस ने लोकमत का अर्थ करते हुए लिखा है कि "समाज पर प्रभाव डालते वाले 
अथवा उसके हितों से सम्बन्धित प्रश्नों के विषय में मनुष्यो की जो धारणाएं होती है, उन्ही 
के योग के अर्य में साधारणतया इस शब्द (लोकमत) का प्रयोग किया जाता है। इस 
दृष्टि से यह सब प्रकार की भ्रान्त धारणाओ, विश्वासों, कल्पनाओं, विचारों तथा आकां- 
क्षाओं का एक सम्मिश्रण होता है ।” ब्राइस ने लोकमत की उत्पत्ति का आधार लेते हुए 
भी इसका अर्थ समझाने का प्रयास किया है। उसने लिखा है कि “समाज के हित सम्बन्धी 
नियमों पर लोगों के कुछ विचार होते है। आरम्भ मे वे असगठित और भस्पष्ट होते है। 
विषय का भली भांति ज्ञान न होते के कारण जनता के विचारों मे अस्थिरता भी रहती 
है। ज्यों-ज्यो विषय पर प्रकाश पड़ता है, विचारों मे परिवर्तन होता रहता है। कुछ समय 
बाद कुछ समस्याएं सबको अपनी ओर खीच लेती है। उनके सम्बन्ध से पहले अस्थिर 
और अस्पष्ठ विचार आगे चलकर निश्चित रूप घारण कर लेते हैं। जनता के विचारों 
के इस निश्चित रूप को यदि वह्‌ बहुमत द्वारा निर्धारित किया गया हो, लोकमत कहते 
हैं ।” लोकमत का यह अं, जनता के अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है जो अपने आप में स्वयं ही 
अस्पष्ट है।* वे से भी प्राइस ने लोकमत की सुनिश्चित परिभाषा करने में अपने आपको 
असमर्थ पाने के कारण सावजनिक हित साधना के आधार पर लोकमत का अर्थ समझ।ने का 
प्रयास कया है। इस विचार के अनुसार लोकमत जनता का निश्चित मत न होकर जन- 
समुदायों की ऐसी अस्पष्ट इच्छाओं, विश्वासों, नीतियों तथा रचनात्मक आकाक्षाओं का 
योग होता है जिनका आधार सावंजनिक हित-साधना हो। यह अर्थ भी अस्पष्ट ही रहता 
है क्योकि सार्वजनिक हित का अभिप्राय अपने आप में केवल सामान्य दिखाई देता है। 

लोकमत को लेविस बहुमत का मत कहते है। परन्तु लावेल ने लेविस के मत से असह- 
भरती प्रकट की है। उसका विचार है कि “लोकमत बनाने के लिए बहुमत काफी नही है।! 


२2ज्भाल .9छा3870, 770॥९ 0:94#०0॥, '०छ ४०, 88८ण्य9, 944, 9. 37. 
जीभ्याट$ छ9९९ ैिव॑ंशए 0शशाणसबलंट, रण, वा, 7.09009 059 ए०5८घ्राए 
छा653, 924, 9. 384. हु 


924 :: हुमनाधमझ राजनीधि एवं राजनीतिरू संध्याएँ 


पह सोकमत के लिए मर्यप्तम्मति भी आवइ्य नहीं मानता दैजयोऊि गामास्यवया दिया 
भी समुदाय के पिधारों में पूर्ण मनेतद नंद! रहता दे। मा, धावेज के मनुयार, ' धोड़ना 
दिवेझ और निस्माय्य भावना के ऊयर जाधारित महू वियार है जड़ा संध्य जाठि मरा 
पगे विशेष का द्वित से द्ोरूर गस्दू समाज का दिन दोता है।* लरिय व साउेल द्वार 
दिये गधे सोकमत के अर्थ उतने ही अध्प्ट है जितना भग्पष्ट बाइग द्वारा दिया गया जए 
है, परोंडिददनसे समाज का हित डिय्े रुहूगे बद धयप्ट मद होठा है। जिस्तद्प ने लोग 
को स्पाफिस्य मे सामाजिस्ता के साथ जोड़त टुए परिभादित डिया है। उस बसी के, 
“सोकमत का अभिप्राप गमाज पे प्रघतिव उसे विधा और निर्भगो # पुत्र मे होंडा है, 
जो स्यूनाधिर निब्चित झप में प्रतिपादित हो। है, बिसमे थे जुछ थे स्पादिए द्वोठा है 
और जिनको मानते याले सोग परदे इस अं में साप्रानिद ममझतोंद हि ये बेड 
मश्तिष्कों द्वारा एक छाप दिषार रिये जाने के परिणाम है।"र दंग परिभाषा से नो सो 
मत को अवधारणा का विशेष स्पष्टी रुरस नही हो पाता है। छोरों दे अद्दादम ने इठ पर 
और अधिक गहराई से दिपार करके इस भर्प स्पष्ट झरते का प्रयास डिएा है। एहनि 
सोरुमत जंसी वियारप्रर्त अवधारणा को ममझने के लिए बहू जाने गेना बायरर5 माता 
है कि सोझमत जया है? इस्होंगे लोडमत डो गडाराष्मद्र थे सड़ाराध्म दोनों हो 
दृष्टिसोर्णों से समशाने का प्रयास डिपा है। 
कोरी तथा अप्रादम के जनुगार * लॉख्यत डिनी भी छप में मतियायंत्त पूरे बदन 
की राप नहों है, वयोझि डिसो भी दिवय पर अनेद और विभिप्न लोदुमत हो सडते है, 
और यह शात करना यास्तय मे दुष्ढर है कि एक सऊने बहुमत हो राम बया है? *बदः 
इन्होंने भी लोरुमत हो सायेल हो तरह ही बटुमत को समानार्षी नदों माना दै। नै सेडि- 
मत को सबका मत भी नही मानते हैं, वयोडि समान में मभो रा एफमत दो ता केवल $त्तवा- 
र्मके ही रहता है। इसलिए लोकूमत को बहुमत या धरस्स्मति का मत झदना वि 
ही माना जाता है। लोकमत गया नही है मह बठाने ऊे बार कोरी तथा जद्राहम से सोड- 
मत जया है यह समझाते का प्रयास्त किया है। उन्हेंते लिया है कि “यहि हम 'लोक' 
'मत' से पृषक करें तो 'लोक' का भाथय एक समूद से है । गद बढ़ उमूद हे जो ड्िही भी 
विवाद विशेष या समस्या विशेष पर अपना ध्यान देठा है। अब हम 'मत/ को तें ठो यह 
विवाद विश्येप पर लोगों को बभियुत्ति को अभिम्यरित है। इस तरह 'सोकमत' उमा 
विशेष पर व्यक्षितयो के विभिन्‍न मतों का योग हुआ। इसमें रे-यल ये हो मत सस्मित्तित होते 
हैं जो विवाद अथया स्थिति विशेष से सम्बन्धित हों, लोगों के सभी प्रकार के मत इसमे 
सम्मिलित नहीं रहते हैं।” इस प्रकार लोकमत पररपर भिप्न य संपर्षो विचारों का गोग 
होता है। सरल शब्दों मे स्लोफम्त किसी समस्या विशेष पर समाज के विविध बियारों का 
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अपेक्षाकृत्त स्थायी व समन्वयी मत होता है। 


लोकम॒त की प्रकृति व विशेषताएं 
(#फारए 300 08328 ८8र05 607 शाह 5शात्व 00) 


लोकमत के अर्थ व परिभाषा से इसकी प्रकृति व विशेषताओं का सकेत मिलता है। यह 
न सबका मत है और न ही कुछ व्यक्तियों का उम्र रूप से उच्चारित मत है। यह तो ऐसा 
मत है जो सम्पूर्ण समाज संदर्भी होने के साथ ही साथ तकंपूर्ण व विवेकी होता है। इसका 
सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज के मूल्य व्यवस्था व सार्वजनिक हित से होता है। लोकमत की 
विभिन्न परिभाषाओं में इसकी विशेषताओं का परिलक्षण होता है। इनमे से कुछ प्रमुख 
विशेषताएं यह है-- 

(2) लोकमत ज्ञामान्‍्यतया जनसाधारण का मत होता है । किसी वर्ग या कुछ ब्य- 
क्तियों के मत को लोकमत्त नहीं कहा जाता है, परन्तु एक अवस्था भे किसी वर्ग या कुछ 
व्यक्तियों के मत को अगर वह्‌ लोक-कल्याण को साधना के लक्ष्य से प्रेरित हो तो 
लोकमत कहा जा सकता है। इसी आधार पर सबका मत व बहुमत, अगर वह सार्वजनिक 
हित के लक्ष्य से विमुख हो तो लोकमत नही कहा जाता है। यही कारण है कि आधुनिक 
लोकताच्त्रिक शासन-व्यवस्थाओं में भारी वहुमतों पर भाधारित सरकारों को भी अगर 
वे सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हुए केवल बहुमत की हित-साधना ही करती हों तो 
लोकमत की अभिव्यवत्त सरकारें नही माना जाता है । 

(2) लोकमत सार्वजनिक हित व लोक-कल्याण की भावना से उछोरित होता है । 
इसकी अभिव्यक्ति सम्पूर्ण समाज के हित में ही होती है। यह कुछ लोगों के हितों में 
अथवा कुछ के अहित में नही हो सकता है। इसके आधार पर पक्षपात या द्वेप भी नहीं 
किया जा सकता है। अन्यथा यह सावंजनिक हिंत के स्थान पर कुछ के हित साधन का 
माध्यम बनकर लोकमत ही नहीं रह जाएगा। डा०» बेनी प्रसाद ने लोकमत की मौलिक 
व सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता लोक-कल्याण की भावना को ही माना है। किसी भी मत 
को लोकमत बनाने में इस विशेषता की निर्णायक्रता रहती है। उसने इस सम्बन्ध में लिया 
है, “वही मत वास्तविक लीकमत होता है, जो जन-कल्याण की भावना से प्रेंरित होता 
है।/ लावेल ने इसी आधार पर लोकमत को बहुमत व सर्वत्ृम्मति से भिन्‍न माना है । 
उसके अनुसार लोकमत के लिए बहुमत यथेप्ट नहीं है और सर्वेसम्मति को भी आवश्यकता 
नही है। किन्तु मत ऐसा होना चाहिए कि चाहे अल्प-संख्यकों ने उससे सहमति प्रकट न 
की हो, तव भी वे उसे भय से नही विश्वास से मानने के लिए तेयार हों ।” परन्तु यह तभी 
सम्भव होता है, जब वह्‌ मत सावंजनिक हित में हो । अतः सार्वजनिक हित की भावना 
लोकमत की आधारभूत विशेषता बन जाती है । इसी आधार पर हम अल्पमते, बहुमत, 
सर्वेसम्मति य सोकमत के वीच अन्तर कर सकते हैं अन्यथा हर मत लोकमत बन जाएगा । 

(3) लोकमत जनता का अपेक्षाकृत स्थाई मत होता है। यह तफंपूर्ण तथा विवेक पर 
भ्ाधारित द्वोने के कारण अस्थिर आवेयों व भावनाओं के उफानों से सम्बन्धित सच से 
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भिन्न होता है! हम ऊपर देय जाये हैं कि लोकमत जत-कल्पाण की भावना से प्रेडि होता 
है तथा जन-कत्याण को बातें क्षण-क्षण परिवतित होने के स्थान पर स्वायित्व के लक्षण 
से युक्त होती है । अतः जन-कव्याण पर बाधारित मत भी स्थायी हो जात है । यहां यह 
ध्यान रपना है कि स्थापित्व जड़ता का सूचक नहीं है | समाज की परिस्यितियाँ, बाव- 
श्यकताएं व आदर्श भी धौरे-धीरे बदलते जाते हैं और इसी के अनुरूप सार्वजनिक हित #े 
सक्ष्य दव जाते है। अतः लोकमत जड़ता के स्पान पर गर्यात्मकता की ही विशेषता पे 
युवत बहा जा सकता है। 

(4) लोकमत समाज की मूल्य व्यवस्था व आादर्शों से गठबन्धित होता हैं। सार्वजेनिक 
हितो की व्याद्या वास्तव में समाज की मूल्य व्यवस्था के संदर्भ में ही की ना सकती है। 
हर उस बात को सावजनिक हित की साधक माना जाता है जो अन्ततः समान के बाद्यों 
व गन्तब्यी तक पहुंचाने वाली होती है। लोकमत जन-कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित दोेे के 
फारण ही समाज की मुल्य-व्यवस्या का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रक्षक माना जाता हैं। इहि- 
डांस इस बात का साक्षी है कि जद-जब शासकों द्वारा समाज के मूल्यों का बर्तिकृमपण हुआ 
है तद-तंब लोकमत ने लोगों को क्रांति के लिए तंयार किया है। अतः लोकमद नैतिकता 
022 70 78:5७ “5 जज के ० है हक पद कक बज «८ हे कोग * 
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विवेकी व छाव॑जनिक हिंत-साधन के लक्ष्य से उत्प्ेरित तमा समाज के मादशों का एएक 
द्वोता है । 


लोकपत का निर्माण तथा अभिव्यक्ति 
(ए80एछा&70छ8 4२0० 8४९४४५५४0॥२ 08 ?ए9.0 0भारा0४) 


लोकमत का निर्माण किस प्रकार से होता है यह निश्चित रूप से कह सकता कठिन हा 
समाज में व्यक्त की सम्पकता इतने व्यक्तियों, समुह्दों, संस्थाओं व प्रक्रियाओं से होते 
है कि किसका किसो विचार विशेष के बनाने में कितना योगदान रहा है सुनिशिवित है 
से कह सकता असम्भव है। एक ही समस्या विश्वेष के बारे में एक व्यक्त की सीओ 
कारण से तो दूसरे व्यवित का विचार किसी अन्य कारण से प्रभावित हो सकता है । के 
लोकमत के निर्माण के बारे में यही कहा जा सकता है कि इसकी तिर्माण-प्रक्रिया अयन्त 
ही जटिल है और इसमे मनुष्य के व्यवितगत लक्षणों से लेकर बाहुए की सम री 
राजनीतिक संरचनाओं व प्रक्रियाओं तक का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। महँ स्व्ठः हु 
बनता है तथा छलयोजित भी किया जा सकता है। निरकुश शासन-व्यवस्थाओं में वीक 
मत को अपने पक्ष में बनाने के लिए तानाशाह सहमति का अधियंत्रेण (हक 
० ०००७०) व छलपोजन (प्ाक्रपएपरांग्पेणरे तक करते रहे है, परन्तु शाहत के 
व्यवस्थाओं मे लोकमत का विकास व निर्माण सामान्यतया स्वतस्द्रतापुवक पंथ! 
साधनों से होता है। इन साधनों व तत्तवों में से प्रमुछ का वर्णन नीचे दिया जी रहा है. 
(क) मानव तत्व (सष्ातड॥ लब्णवाएशे--सोकमत के विमाणि में सब गई 
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भूमिका मानवीय तत्तोों की हे। इसके निर्माण के अन्य साधनों की प्रभावकारिता भी 
बहुत कुछ मानव तत्त्व के ऊपर ही निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, समाचारपत्नों की 
लोकमत के निर्माण में भूमिका इस अवस्था में आधारभूत हो जाती है जब समाज के 
नागरिक समाचारपत्ष अनिवायंतः पढ़ते हों तथा उनमे अभिव्यक्त विचारों को सोच- 
समझकर स्वीकार या अस्वीकार करते हों। इन्ही की लोकमत के विकास में भूमिका उस 
समाज में नगरण्य रह जाएगी जहां व्यवित साक्षर होते हुए भी समाचारपत्र पढ़ना पसद 
नही करते हों । अत: मानव तत्त्व लोकमत के निर्माण के आधार स्थितियों का निरूपण 
करने के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हर मानव समाज मे तीन प्रकार के व्यक्षित होते हैं 
तथा इनमे से हर एक के लक्षण विश्येप होने के कारण इनकी लोकमत के निर्माण में पृथक 
भूमिका हो जाती है। व्यक्तियों को हर समाज मे मोटे रूप से इन तीन श्रेणियों में विभवत 
किया जा सकता है-- 
(0) चितनशील व्यक्ति, 
(0) अध्ययनशील व्यक्ति, 
(9) फर्मंशील व्यवित । 
हर समाज में चित्ततशील या विचारवान व्यवितयो के द्वारा ही नये विचार का जन्म 
होता है वथा प्रचलित विचारों का युक्ति-युकत ढंग से परीक्षण व परिमार्जन होता है। 
यह सार्वजनिक मामलों मे न केवल समझ रखते है वरन्‌, इनकी उनमे रुचि भी रहती है। 
ऐप व्यक्तियों की सख्या कम ही होती है तथा सभी क्षेत्रों मे अग्रणी चितक, कुछ नेता वे 
विधायक और लेखक इस श्रेणी मे आते है । यह समाज की मूल्य-व्यवस्था के जनक व 
रक्षक होने की अवस्था में होते हैं। यह अपने भाषणों व लेखों द्वारा सावंजनिक मामलों के 
सम्बन्ध में युक्ति-युवत ढंग से विचारपूर्ण मत्त प्रस्तुत करते है तथा इनकी सार्वेजनिक- 
हिंतता की ताकिक पुष्टि प्रस्तुत] करते है। इस श्रेणी में आदर्शवादी दाशंनिकों से 
लेकर शिक्षक व व्यवहारवादी विचारक तक आ जाते हैँ। यह जनमत के निर्माण का 
घरातल तंयार करते है। 
अध्ययनशील व्यक्ति स्वयं विचारवान नही द्वों ऐसी वात तो नही है। फिर भी यह 
वब्यकित प्रचलित विच्ञारों व मतों की परख करने के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन करके 
अपना मत बनाते है। इनमें सार्वजनिक मामलों को निष्पक्ष रूप से समझने की क्षमता 
होती है । यह महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्नों पर निष्पक्षता से विचार बनाते है। इनके 
द्वारा चितनशील व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विचार का परीक्षण व परिमाजंन होता है । उसके 
पक्ष व विपक्ष में विचार बनाने का काम इन्ही द्वारा होता है। यह मुख्यतः राजनीति से 
दूर, विचारधाराओं से उन्मुक्त तथा स्वतम्त्नतापूवंक विचार करने की स्थिति में होते हैं । 
अतः इनके द्वारा कुछ की बात, दृष्टिकोण व मत बनेक का मत बनने की अवस्था में जा 
जाता है। 
कर्मंशील व्यक्ति अपनी रोजी-रोटी कमाने में इतने उलझे होते हैं कि इन्हें अपने 
स्वतन्त्त विचार बनाने की न फुर्सत होती है तथा न ऐसा कर सकने के लिए आवश्यक 
शिक्षा व समझ होती है। यह प्रायः अपने से अधिक चतुर लोगों के दारया अभिव्यक्त मत 
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को ही अयता मत बना लेते हैं। इन्हीं के द्वारा लोकमत व्यापक आधार प्राप्त करता है 
तथा प्रभावी शक्ति का रूप धारण करता है। यहां यह बात ध्यान देने की है कि प्रथम दो 
श्रेणियों के व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यवत मत उनका स्वार्थी मत भी हो सकता है। ऐसी 
अवस्था में स्वस्थ जनमत्त के निर्माण के स्थान पर एकपक्षीय मत बन जाता है जिसे 
लोकमत नही कह सकते। वैसे ऐसा मत भी लोकमत के निर्माण का प्रणेता बन जाता है 
ययोंकि पक्षपात पूर्ण विचारों के साथ ही साथ अध्ययनशील व्यक्तियों द्वारा सावंजनिक 
ट्ति वाले विचारों का सृजन हो जाता है। इस प्रकार सबका सावंजनिक हितकारी मत 
का निचोड़ अस्तत' लोकमत के रूप में प्रकट हो जाता है। 
(पर) परिवार व प्रायमिक समूह (सक्वाज]9 थ॥0 फाणश» 8700080--परिवार 
व प्राथमिक सपूहों में व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण होता है? जीवन के प्रथम पाठ 
व्यक्ित को परिवार में ही पढ़ते होते है। उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण यहीं ढलता व 
बनता है। प्रत्यक्ष रूप से परिवार ही मनुष्य के प्रारम्भिक ज्ञान का स्रोत होता है। यहां 
बह अनेक प्रकार की कुण्ठाओ से युक्त या मुक्त बनता है। मां-बाप, भाई-बहन के विचारों 
का उसके दृष्टिकोण से नकारात्मक व सकारात्मक ढंग से, व्यकित के विचारों को ढालने 
ब बनाने का कार्य करता है। अत व्यक्ति जीवन के सबसे नाजुक काल में परिवार पर 
उसकी अनिवायं आश्रितता उसके भविष्य के व्यवह्वार के लिए विशेष तैयारी कही जा 
सकती है। इसलिए ही परिवार जनमत के निर्माण की आधारभूत पाठशाला के रूप में 
जाना जाता है । 

प्राथमिक समूहों में व्यक्त की अस्य व्यवित से न केवल आत्मीयता रहती है वरन 
इनका उसके विचार विन्यास पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति के समाजीकरण 
ये राजनीतिकरण का प्रथम चरण कह्टे जा सकते है। यही वह समाज थे समाज से सम्ब- 
न्धित सार्वजनिक मामलों पर अपने विचारों को बनाने की प्रेरणा प्र/प्त करता है। पड़ों- 
पतियों तथा साथ-साथ खेलने वालो से लेकर व्यापक स्तर पर प्राथमिक समूह लोगों के 
विचारों को प्रभावित ररते हुए पाए जाते हैं। इनसे ब्यवित की ग्रहण की सीमाएं निर्धा- 
रित होने लगती हैं । व्यक्ति बाहर के विचारों के प्रति क्या अनुक्रिया करेगा इसका पाठ 
बह बहुत कुछ परिवार व प्राथमिक समूहों मे ही सोखता है । 

(ग) घमं व धामिक प्रंगठन (रेलाहांणा शाव ०ाहांग्ा5$ णहुशाांड0/0॥3)-- 
मनुष्य अपने विकास के प्रारम्भिक साल में दी धर्म के प्रभाव में आ गया पा। धीरे-धीरे 
धर्म का व्यकित के जीवन पर अधिकाधिक निर॑ंत्रण होता गया है तथा आज वैशानिकता 
के बावजूद घ॒र्म का मानव जीयन पर अमिट प्रभाव बना हुआ है। अतः धर्म सदंव ही 
मानव मस्तिष्क पर प्रदल प्रभाव डालने वाला रहने के कारण, समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों 
पर उसके दुष्टिकोण का नियामक कहा जा सकता है। धर्म ब्यवित के चरिधर व भांतरिक 
मानस को दासने का महत्त्वपूर्ण साधन रहा है। धरम का प्रभाव इतना अमिट होता है कि 
विवेक व तक द्वारा भी बदला नहीं जा सकता । ब्यवित के आंतरिक संस्कारों का उसके 
वितन वे व्यवहार पर वि्यिर प्रभाव पड़ता है। यद्यवि सामास्यदया पर्म एकपक्षीय 
दृष्टिकोण के विकास का हो प्रेरक होता है फिर भो इससे जनमत्त के निर्माण में बोगदाने 
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मिलता है । यह व्यक्तित के मत-निरूपण में बड़ा सहयोगी होता है। यह सही है कि धर्म 
की भूमिका अधिकतर नकारात्मक ही रहती है पर इस नकारात्मक भूमिका का स्वयं 
लोकमत के सही प्रतिपादन में गहरा हाथ रहता है। 
इसी तरह, धार्मिक संगठन व समूह विभिन्‍न सावंजनिक प्रश्नों पर अपने सदस्यों को 
शिक्षित करते हुए उन प्रश्नों पर उनके विचार निर्माण की भूमिका निभाते हैं। धामिक 
संगठन अन्य संगठनों से कही अधिक प्रभावी होते है । अन्य संगठनों द्वारा रखे गये विघार 
को तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है । इस आधार पर उसे स्वीकार या अस्वीकार 
किया जा सकता है, पर धामिक संगठन के द्वारा प्रेरित विचार तो देववाणी मानकर अंगी- 
कार कर लिये जाते हैं । अतः धर्म व धामिक संगठन जनमत के निर्माण के प्रभावशाली 
उपकरण कहे जा सकते हूँ। बसे आधुनिक समय मे घमम के प्रभाव को अनेक विद्वान 
स्वीकार नहीं करते हैं तथा धर्मनिरपेक्षता की दुह्ई देते है। पर शायद धर्मनिरपेक्षता 
के कारण धर्म व धार्मिक संगठन जन सानस को सावंजनिक ग्रश्तों पर और अधिक निरू- 
पित करने वाले वन गये है। भारत मे इसके प्रभाव के प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ते है । 
(घ) शिक्षण संस्थाएं (800०४४०04 75008078)--लोकमत के निर्माण में 
शिक्षण-संस्थाओं का योगदान विवाद रहित है। देश के युवके व युवतियों को स्वयं सोचने, 
निर्णय करने या दूसरों को तकंसंगत ढंग से समझाने में समर्थ करने वाली शिक्षण संस्थाएं 
ही हैं। व्यक्ति शिक्षित होकर ही सादंजनिक मामलों में रुचि लेने लगता है। स्कूल, विद्या- 
लय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर व्यक्ति की समझ में वृद्धि का साधन 
होते हैं। ये शिक्षण-संस्थाएं व्यक्ति के चरित्न निर्माण में आधारशिला का कार्य करती 
हैं और विद्यार्थियों मे नागरिक-भाव और चेतना उत्पन्न करती है। शिक्षण सस्यात्रों के 
द्वारा ही युवकों को देश की समस्याओं का ज्ञान कराया जाता है। कुल मिलाकर शिक्षण 
संस्थाएं व्यक्ति को शिक्षित करती हैं जिससे वहू सावंजनिक प्रश्नों पर अपना स्वयं का 
विचार बढ़ाने की अवस्था में आता है। वह शिक्षित होने के कारण ही अपने विचारों को 
अभिव्यक्त करना चाहता है तथा इस तरह लोकमत के निर्माण का साधन बन जाता है । 
(थ) सम्प्रेपण या संचार के साधन (४८७४ ०६ ०णगाएयं०्वा09) --सम्प्रेषण के 
साधनों से विभिन्‍न दृष्टिकोणों मे समन्वय की परिस्थित्तियां उत्पन्न होती हैं । एक विचार 
अनेक तक या सव तक संचार के साधनों से ही पहुंचाया जाता है। समाचारपत्र, रेडियो, 
देलीविजन, सिनेमा इत्यादि ऐसे संचार साधन है जिनसे सा्वेजनिक प्रश्नों पर एक विवाद 
सा चलता रहता है तथा विभिन्‍न विचार-विकल्पों में से किसी एक पर पहुंचा जाता हूं 
अत्त: इनका लोकमत के निर्माण व उसको व्यावहारिक बनाने में बहुत घड़ा हाय रहता है। 
सम्प्रेपण के साधनों में समाचारपत्र लोकमत के निर्माण में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण योग 
देते हैं। ये हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत कराते हैं। ये सरकार की 
राजनीतिक, सामाजिक व आवथिक ग्रतिविधियों से जनसाधारण को अवगत रखते हूँ। 
समाचारपत्न ही सरकार को नीति की स्वस्थ बालोचना करते हें और शासय की लुदियों 
को जनता तक पहुंचाते हैँ । इसी तरह, ये जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का 
कार्य भी करते हैं। अतः समाचारपत्न सरकार व जनता के मण्य एक ऐसी कड़ी का काम 
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करते हैं जिससे सरकार की वात जनता तक व जनता की वात सरकार तक पहुंचती है। 
इससे सावेजनिक भरशनों पर जनता का मत बनने में सहायता मिल्नती है, परन्तु यह केवल 
उन्हीं समाचारपदों के बारे में सही है जो निष्पक्ष होकर सरकार और जनता के बीच 
विचारों के आादान-प्रदान का कार्य करते हैं। सावंजनिक हित से प्रेरित होकर कार्य करने 
वाले समाचारपत्र ही शुद्ध लोकमत के निर्माण में सहायक होते हैं ।इसलिए ही स्वतन्त्न, 
निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाचारपत्नों को स्वस्थ जनमत का सजग प्रहरी और लोकतन्त्र का 
धम्म-प्रंध कहा जाता है । 
समाचारपत्रों को तरह ही रेडियो व दुरदर्शय भी लोकमत के निर्माण में सहायक होते 
हैं। समाचारपत्न तो केवल शिक्षित व्यक्तियों व सरकार में ही आदान-प्रदान का माध्यम 
चनते है । पर रेडियो व दूरदर्शन से सरकार के कार्यक्रमों व नीतियों के वारे में सभी 
व्यक्तियों को अवगत कराया जा सकता है। रेडियो व दुरदर्शंन मनो रंजन के साथ ही साथ, 
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्यात्रों पर भाषण, टिप्पणिया, वार्ताएं 
व्‌ बाद-विवाद प्रसारित करके जनता व सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित करने में सहायके 
होता है। लोकमत के निर्माण में इनकी भूमिका वहुत्त महत्त्वपुर्ण होती है क्योकि मनो रजन 
के माध्यम होने के कारण अधिकांश जनता इनसे अ्रमावित व सुचित की जा सकती है । 
सिनेमा भी इसी प्रकार का योगदान करता है | । 
(छ) राजनीतिर दल व दबाव समूह (?०॥४०७ 937069)---राजनी तिक दल लोक- 
मत के तिर्माण में सतत सक्रिय रहते है । दल राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के उद्दे श्य की पूर्व 
करने के लिए अपने समर्थकों की संख्या में वृद्धि करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसके 
लिए उन्हें राजनीतिक समस्याओं के विपय में अपने-अपने दृष्टिकोणों का व्यापक प्रचार 
करना पड़ता है। इससे जनता को उनके उद्देश्यों व दृष्टिकोणों का ज्ञान हो जाता है। 
राजनीतिक दल विचारों का धचार ही नहीं करते वरन यह विचारों की सार्वजनिक 
हितों से सम्बन्धता का भरी स्पष्टीकरण करते हैं। यह लोकमत का निर्माण व संगठन भी 
करते हैं। वास्तव में बियरे हुए विचारों को निश्चित सूत्रों में पिरोने का काम राजनीतिक 
दल ही कर सकते है। यह समस्याओं के प्रति जनता को सचेत करते हैं जिससे जब जागूति 
उत्पन्त होती है और लोकमत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। वे जबता को 
तत्कालीन समस्याओं से अवगत कराते है और उनसे सम्बन्धित विभिन्‍न पहलुओं को 
जनता के समक्ष रखकर उसे उनके सम्बन्ध में अपना मत बनाने का अवसर प्रदात करते 
है। किसी समस्या के विपय में किसी राजनीतिक दल द्वारा अभिव्यक्त मत का समर्पन 
जब जनता का एक बड़ा भाग करने लगता है तय उप्त दल का कार्य लोकमत का प्रकाशक 
भी बन नाता है) राजनीतिक दल लोकमत्त के निर्माण के प्रयत्नों मे निरन्तर लगे रहते 
है, बर्योकि लोकमत ही उन्हें सत्ता में बनाए रखने या सत्ता मे लाने का साधन है। 
दबाव समृह समाज में व्यक्तियों को विभिन्‍न हितों के लिए संग्दित करते का छा 
करते हैं। यह अपने ह्विंतों की पूर्वि मे जनमत को भी अपने पक्ष में करने का प्रयारा करते 
हैं क्योकि जनमठ के समर्पंत से इनके द्वितों जी सरकार भी अवहेलना नहीं कर सकती हूँ। 
यह विभिन्‍न समस्याओं पर जन शिक्षण व जन नेतृत्व का कार्य करके सोकमत के लिर्माय 
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में सहायक बन जाते हैं । 

(मे) व्यवस्थापिका सभाएं ([.०85]4ए० ४६६७॥७]5)--व्यवस्थापिका सभाओं 
के द्वारा लोकमत की अभिव्यक्ति होती है तथा इसके निर्माण में भी योगदान मिलता है। 
यह वाद-विवाद का मच, नीति-निर्धारण का माध्यम व जनता की आवाज को उठाने का 
महत्त्वपूर्ण स्थल होतो है। देश से सम्बन्धित हर प्रश्व पर इनमे विचार हो सकता है। इन 
सभाओं में वाद-विवाद के द्वारा विभिन्‍न समस्याओं के सभी पहलुओ का ज्ञान जनता तक 
पहुंचता है जिससे देशब्यापी वाद-विवाद का श्रीगरणेश होता है ओर लोकमत का निर्माण 
होने में सहायता मिलती है । इन सदनों में सभी प्रकार की विचारघाराओं का प्रतिनिधित्व 
होता है और अनेक विचारधाराओं के व्यवस्थित टकराव के माध्यम से एक मत के रूप 
में विचार बनते है जो लोकमत के प्रेरक बनते है। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न भागों के 
प्रतिनिधि प्रस्तुत समस्याओं ओर प्रश्नो पर अपने क्षेत्ञ की जनता वे मतों की अभिव्यक्ति 
करके ऐसा साधन बन जाते हैं जिससे विधान मण्डलों मे सारे देश के लोगों के विचारों 
का आदान-प्रदान हो जाता है। इससे लोकमत के निर्माण के साथ ही साथ यह इसकी 
अभिव्यक्ति का माध्यम भी प्रस्तुत कर देती है। 

(घझ) मंच (?०७॥० 9///0०7)--मंच की लोकमत के निर्माण मे भूमिका के सम्बन्ध 
में इकबाल नारायण ने लिखा है, “मंच लोकमत के निर्माण का एक उत्तम साधन है। 
सार्वजनिक समस्याक्रों पर वाद-विवाद होता है जिससे जनता राजनीतिक शिक्षा ग्रहण 
करती है । सरकारी नीति की आलोचना, श्त्यालोचना, समालोचना और उसके गुण-दोष 
फी विवेचना होती हे । ऐसे भाषणों भौर सभाओं से महत्त्वपूर्ण प्रश्यों पर जनता की चेतना 
क्रेन्द्रित होती है। इसके द्वारा जनता को अनेक समस्याओ का ज्ञान होता है और विभिन्‍न 
महत्त्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में लोकमत का निर्माण होता है। सरकार के समथंक सर- 
कार के गुणों का उल्लेख करते है और उसके विरोधी उसकी ल्ुढियों की ओर जनता का 
ध्यान भाकपित करते है । इस प्रकार जनता को यह अवसर मिल जाता है कि वह दोनों 
पक्षों को देखकर अपना मत निर्धारित कर सके । इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिए 
कि मच के ये लाभ जनता को तभी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकते है जब जनता शिक्षित हो 
और उसमे इतनी योग्यता हो कि यह भावावेश ओर विवेक मे, सत्य और असत्य में, 
उचित और अनुचित में भेद कर सके । उसमे विचार-स्वातन्त्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए 
और शासन की ओर से भी उसे इसका अवसर मिलना चाहिये ।” 

जनमत के निर्माण व अभिव्यक्ति के विभिन्‍त साधनो के विवेचन से यह स्पथ्ट है कि 
इन सभी साधनों का दुरुपयोग करके सच्चे लोकमत के निर्माण का मार्ग अवरुद्ध भी किया 
जा सकता है | अतः जनमत का निर्माण व अभिव्यक्ति ठीक ढंग से तभी हो सकती है जब 
कुछ शर्तें पूरी हों ? ऐसी कुछ पूर्व शर्तों का उल्लेख करना श्रासगिक होगा। अत: कुछ 
प्रमुधच पूर्व शर्तों का विवेचन किया जा रहा है। 
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हर प्रकार की परिस्थितियों में स्वस्थ लोकमत का निर्माण नही हो सकता है। लोकमत के 
निर्माण तथा अभिव्यवित के सभी साधनों के किसी समाज में विद्यमान होने पर भी यह 
आवश्यक नही कि स्वस्थ लोकमत का वहां अनिवायेत: विकास होया। यह तो तभी विक- 
सित हो सकता है जब लोकमत के निर्माण में आने वाली बाधाओं को समाप्त किया 
जाए। लोकमत का निर्माण अनेक व्यक्तियों, विचारों बोर परिस्यितियों की आपसी 
म्िया-प्रतिक्रिया से बनता है। स्वस्थ लोकमृत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि 
समाज सम्बन्धी समस्यात्रों के विभिन्‍न पहलुओं पर ज्यादा से ज्यादा विचार अस्तुत हों 
तथा सही विचारों का प्रचार व प्रसार करने वाले व्यनित उच्च चरित्न के हों तथा जिन 
परिस्थितियों में ये विचार व व्यक्ति कार्य करें वे उन्हें स्वतन्त्रता और निर्भीकता के 
अधिकतम अवसर प्रदान कर सके । इससे स्पप्ट है कि स्वस्थ जनमत के निर्माण में सबसे 
महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्ते मनुष्यों से ही सम्बन्धित है। किसी भी राजनीतिक समाज में स्वस्थ 
लोकमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि इसके नागरिकों में निम्नलिखित लक्षण 
विद्यमान हों-- 
(() जनता यह जानती हो कि वह कया चाहती है ? 
(2) जनता जो चाहती हो उसमें उसको रुचि भी दो । 
(3) जनता जो चाहती हो उसे अभिव्यवत्त कर सकती हो । 
स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए यह परमावश्यक है कि समाज के सदस्य क्या चाहते 
हैं इसका उनको सुस्पष्ट ज्ञान हो। इसके अभाव से वे अपना सुनिश्चित मत नही बना 
सकते है। अधिकांश विकासशील राज्यों मे स्वस्थ जनमत के निर्माण की संरचनात्मक 
ब्यवस्थाओं के होने पर भी लोकमत प्रकट रूप नहीं ले पाता है, क्योकि जनताधारण 
डीक प्रकार से यही नही जानता है कि वह समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में कया आप 
करना चाहता है। लोकमत के विकास के लिए जनता की भिन्नतता ही पर्याप्त नहीं होती 
है, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि लोग जो चाहते हैं उसमें रवि रखते हों। वि 
के क्भाव में जनता उदासीन बनी रहती है। उनके चारों तरफ कुछ भी घटित होता रहे; 
दे देखबर दने रहना पद्धंद करते हों तो लोकमत का निर्माण होने में एकावट पड़ती है। 
हर समाज में जनता को अयर जो वह चाहती है उसका ज्ञान हो तथा उत्की उस सबमें 
अत्यधिक रुचि भी हो तो भी स्वस्थ लोकमत तब तक सम्भव नही हो सकता जब तक कि 
उनको, उस सबकी जो वह चाहती है तथा जिसमें उसकी रुचि है, अभिव्यक्ति के अवसर 
प्राप्त नही हों ! करत: स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सबसे बड़ी दकावदें उपरोक्त तीन 
बालों का न होना है। किसी समाज में जनता क्या चाहती है इसको तभी जान सकती 
है जवकि वह शिक्षित हो। इसी तरह वागरिक जो चाहते हैं उसका समझना तब तक 
निरयंक है जब तक कि उनकी उस सवमे रुचि न हो तथा वे उसे अभिव्यक्त नहीं कर सके 
उदाहरण के लिए, सभी सार्वजनिक व राष्ट्रीय विययो पर उदासीन जन समुदाय, अधि 
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व्यवित के श्रेष्ठतम साधनों का भी प्रयोग नहीं करेगा। इससे स्पष्ट है कि स्वस्थ जनमत 
का निर्माण तभी दो सकता है जबकि जनता को इन तीन लक्षणों से युबत करते के 
समुचित साधन समाज में विद्यमान हों आर्थात इन लक्षणों की प्राप्ति के मार्ग मे आने 
वाली रुकावटॉ--.मिरक्षरता, निर्धनता, दूषित शिक्षा-प्रणाली, गैर जिम्मेदार समाचारपत्र, 
नागरिक उदासीनता और दलगत राजनीतिक दलों, का समाज में अभाव हो। बतः 
स्वस्थ लोकमत तभी वतन सकता है जबकि नकारात्मक रूप से वे सव परिस्यितिया न हों 
जिनसे नागरिकों मे उपरोक्त तीन गुण उत्पन्न होने में बाधाएं उत्पन्न होती है तथा 
सकारात्मक दृष्टि से वे सब परिस्थितियां हों जिनसे नागरिको मे तीन लक्षणों को उत्पस्त 
किया जा सके । संक्षेप मे लोकमत के निर्माण में जन समुदाय की सार्थक भूमिका से 
सम्बन्धित लक्षणों के विकास व बभिव्यक्तति के लिए निम्मलिखित आवश्यक परिस्थितियों 
की विद्यमानता जरूरी है । 


मादशे व व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली (तल्य गाव एउणांट्वा एत०यतंणा्न 
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स्वस्थ लोकमतत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि जनता सुशिक्षित, समझंदार 
भर सार्वजनिक मामलों में रुचि लेने वाली हो। उसमें राजनीतिक मामलों के प्रति 
जिज्ञासा हो तथा इस जिन्नासा को शांत करने के लिए वे सभी साधनों से सूचवाएं प्राप्त 
कर अपना मत निश्चित करने की अवस्था मे हों। इसके लिए सही ढंग से जनता को 
शिक्षित करने की व्यवस्था का होना आवश्यक है। उचित शिक्षा के अभाव में, शिक्षित 
व्यवित भी सावंजनिक मामलों पर सही विचार नही बना सकता है। सा्वेजनिक साक्षरता 
मात्न से व्यक्षित स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सहायक नही बन जाता है। इसके लिए लोगों 
का राजनीतिक तथ्यों से परिचित होना ही काफी नही है बरन सच और झूठ, सही और 
गलत, उचित व अनुचित की पहचान कर ठोक बात का चयने करने की अवस्था में होना 
भी आवश्यक है। समाचारपत्नो, राजनीतिक दलो व अन्य संगठनों के द्वारा एक ही सावे- 
जनिक प्रश्न पर परस्पर विरोधी बातें कही जाती है। इनमें स्दी का निश्चय कर सकने 
की क्षमता होने पर ही व्यवित् स्वस्थ लोकमप्त के विकास में सहायक होता है । अतः देश 
में ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो व्यक्रित मे राजनी तिक परिपक्वता, विवेकशीलता तथा जाय 
रुकता के साथ ही समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति उसके कतंव्य व उत्तरदायित्व का 
सही ज्ञान दे सके । अतः स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए ऐसी आदर शिक्षा प्रणाली 
अनिवाय है जो नागरिक को सावंजनिक संदर्भ मे सही दंग से सोचने क्री अवस्था में ला 
सके जिससे वे संकुचित दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक दृष्टिकोण से युवत बन सरके। 
शिक्षा प्रणाली की आदर्शता के साथ ही साथ इसकी व्यावद्वारिकता भी गावश्यक है। वस्तुत: 
शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करे और उसे 
अपने कर्तच्यों व अधिकारों का ज्ञान फराए। शिक्षा ऐसी हो जो जनता में मूझवूझ विक- 
प्ित करे जिससे जनता सार्वजनिक मामलों को भली-भांति समझकर उन पर बपना उचित 
मत बसा सकने की स्थिति न आ सके) 
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स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए नागरिकों की विवेकशीलता ही पर्याव्त नहीं है। 
उनमें सहनशीलता भी द्वोनी चाहिए जिससे वे ठंडे दिमाग से समस्याओं के सब पहलुयों 
पर केवल विचार ही नहीं कर सके वरन दूसरे के दृष्टिकोणों फो समझने का प्रयात भी 
कर सके। भावनाओं के आवैगों में बहने वाली जनता साक्षर होने पर भी शिक्षित नहीं 
मानी था सकती। अत: शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को सही अर्थों में 
शिक्षित बना सके। शिक्षित व्यक्ति हमेशा ही स्वस्थ लोकमत के निर्माण का आधार 
स्तम्भ रहता है। वह आकस्मिकताओं से चिंतित नहीं होता तथा व्यापक सावंजनिक 
दृष्टिकोण से सभी प्रश्नों को परखकर अपना मत बनाता है। इसलिए किसी ने ठीक दी 
कहा है कि शिक्षित व्यक्ति ही यह जानता है कि वह क्‍या चाहता है ? अतः आदर्श व 
व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षित व्यक्ति तैयार होते है जो स्वस्थ लोकमत के मिर्माण 
की ठोस व्यवस्था बम जाती है। * 


अभिव्यवित व विचारों की स्वतन्त्रता (7९९०० ० १॥०78॥॥ श0 सिशुअ०- 

8807॥) हे 

स्वस्थ लोकमत का निर्माण केवल लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्थाओं में हो सम्भव हैं; 
क्योंकि लोकतन्त्न व्यवस्थाएं ही व्यक्तियों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्ताएं 
च छुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। लोकभठ के जिए कुछ का दिचार सब त्तक पहुँतापा ज। 
सके इसकी छूट होनी चाहिए । भभिव्यवित और विचारों की स्वतन्तता समाज में ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्त करतो है जिसमे सभी लोग मिलकर राजनीतिक अ्रश्नों पर मान्य 
निर्णेयों की अवस्था मे पहुंच सकते है। विचार स्वातनत््य से नयेन्‍नये विचार ही उतन्‍त 
नहीं हो पाते है वरन परस्पर विरोधी व विविध विचार भी सामने आते हैं । इससे सभी 
राजनीतिक प्रश्नों पर स्वतन्त्र चितन व अनेक विचारों का मंथन होता है जो भन्त्रतः 
विवेकपूर्ण, स्पामी तथा सह्दी निष्कर्पों तक ले जाने वाला बन जाता है। अतः स्वस्थ लोक- 
मत के निर्माण की आवश्यक शर्तें, विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का होना है | 

निरंकुश व्यवस्थाओं में विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्ता के अभाव में स्वृस्य 
लोकमत का निर्माण नहीं हो पाता है | तानाशाह्वी के समर्थन मे लोकमत तो हर तावाधाह 
द्वारा बनाने का प्रयास किया जाता है पर ऐसे मत को लोकमत नहीं कट्ठा जा सकता 
क्योंकि यह जन-कल्याण की भावना से प्रेरित नहीं रहता है। निरंकुश व्यवस्याओं में लोक- 
मत स्वतः नही बनता यह तो बनाया'जाता है। छत्रमोजन करके लोकमत के समन 
का दिखावा किया जाता है। यही कारण है कि निरकुश व्यवस्याओं में भी कई बार घौरे- 
धीरे स्वस्थ जनमत बनकर तानाशाहों के विरुद्ध क्रान्ति का नारा बुलस्द करने में सफल 
दो जाता है। अत: लोकभत हर अवस्था में बनवा है परन्तु उसके विकास में अभिव्यक्ति 
व विचारों की स्वतन्त्रता से बड़ा सहयोग मिलता है । 


स्व॒तन्त्न व निष्पक्ष समाचारपत्र (छ०6 आएं ]7029 07:55) रे 
स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए मह आवश्यक है कि समाचारों का संचारण निष्पक्ष 
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रूप से हो। सम्प्रेषण के अनेक साधन होते हूँ परन्तु उनमें समाचारपत्नों की भूमिका 
सर्वाधिक महत्त्व की है। महू समाज में विचारों का नेतृत्व करते हैं तथा जनता को सब 
बातों से परिचित कराते है। सरकार, राजनीतिक दलों व अन्य समूहों के विचार जनता 
तक ले जाने का काम समाचारपतों द्वारा ही सम्पन्त होता है। इसी तरह एक व्यक्ति के 
विचार दूधरे व्यक्ति तक तथा समाज में प्रचलित सभी दिचार व बाते सरकार तक समा- 
चारप्नों के द्वारा ही पहुंचती है । यह विचारों व समाचारों का आदान-प्रदान लोकमत 
के निर्माण की प्रक्रिया का अभिन्‍न अंग वन जाता है, परन्तु अगर बातों, सुचनाओं, खबरों 
व विचारों का यह सम्प्रेपण तोड़-मरोड़ कर होने लगे तो स्वस्थ जनमत के निर्माण मे 
बाघा पड़ जाती है। अत. ऐसे समाचारपत्नों की आवश्यकता पड़ती है जो निष्पक्ष और 
ईमानदार हों और खबर को ज्यों की त्यों जनता तक पहुचाने का माध्यम बसे रहें । इससे 
जनता को सही मत बनाने में सहयोग मिलता है ! समाचारपत्न निष्पक्षता से तभी समा 
चारों का संचारण कर सकते है जब ये स्वततन्त्न हो। उन पर सरकारी अथवा गैर सरकारी 
किसी प्रकार का दवाव नही होना चाहिए जिससे थे सावंजनिक समस्याओं, सरकार के 
कार्यों, राजनीतिक दलों की नीतियों भर कार्यक्रमों पर स्वतन्त्तापूवंक और निष्पक्ष 
विचार व्यवत कर सकें । अत. स्वस्थ लोकमत फा निर्माण करने में समाचारपत्नों की 
निष्पक्षता व स्वतन्त्रता का काफी महत्त्व हे । 

सामास्यतया समाचारपत्नों के समाचारपत्न (7८७४७७०७८:७) के रूप में रहने पर ही 
स्वस्थ लोकमत निर्मित हो पाता है। जब समाचारपत्न 'विचारपते (४०७४ ७272७) 
के छूप में कायं करते हैँ तो उनकी निष्पक्षता समाप्त हो जाती है तथा सभी समाचार 
विचार विशेष के रंग में रंग कर जनता तक पहुंचाए जाने लगते हैं। इससे आम जनता 
को वास्तविकताओं का पता ही नहीं चल पाता है तथा वह गुमराह होने लगती है। यह 
स्वस्थ जनमत के निर्माण में रकावद की परिस्यिति हो जाती है। इसलिये समाचारपत्रों 
का स्वतन्त्न व निष्पक्ष होना स्वस्थ लोकमत के निर्माण की पहली शर्ते है। इनकी निष्प- 
क्षता के अभाव में लोकमत बन ही नहीं सकता | हर 


राष्ट्रवादी राजनीतिक दल (पघ॑ग्राणाईा० एगांपव्श ९४०) 

राजनीतिक दल समाज में सक्रियता के प्रमुख उत्प्रेरक होते हैं। समाज का प्रक्रिया> 
त्मक जीवन राजनीतिक दलों के द्वारा ही नियन्द्रित व निर्देशित रहने लगा है। जीवन के 
सभी पहलुओं पर इनका प्रभाव होता है। मानव विचारों को अच्छा या बुर बनाने में 
इनकी प्रमुख भूमिका होती है। इनका सरकार पर तो पूर्ण नियन्त्रण होता द्वी है, यह 
समाज व सम्पूर्ण समूह जीवन पर भी छाये रहते है । अतः राजनीतिक दलों का मनुष्य के 
विचारों को मोड़ने में महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहता है । यह प्रभाव सार्वजनिक कल्याण के अनु- 
रूप होने पर राजनीतिक दलों को भी स्वस्थ जनमत के विकास में सहायक बना देता है। 
राजनीतिक दल केवल राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखने वाले होने चाहिए, क्योंकि ऐसे दूघ्टि- 
कोण वाले दल ही लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर सकते हैं। ऐसे दल 
ही जनता को सही विचार वनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संकुचित तथा सीमित 


936 ८ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ दे 
दृष्टिकोण वाले दल लोकमत के विकास में बाधा पहुंचाते है। ये जनता को सार्वेजनिक 
हित के बिचारों से विमुखध करते हैं। इससे जनता राष्ट्रीय प्रश्नों पर सही दृष्टिकोण नही 
बना पाती है जो सही जनमत के विकास में रुकावट उत्पन्त्र करता है। 


राष्ट्रीय गन्तव्यों पर मतैकय (205द्याघ्व8 0४८ परप०घव 0०व5) 

राजनी तिक समाज में परस्पर विरोधी व संघर्ष रत हित विद्यमान रहते हैं तथा राज- 
नीतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन हितों में समन्वय स्थावित रहता है । यह किसी समाज की 
सामान्य अवस्था में स्वतः ही होता रहता है, परत्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण 
समाज में राष्ट्रीय गन्तव्यों को लेकर मतंक्‍्य बना रहे। जनता मे राष्ट्रीय आदर्शों के 
वियय में एकता व होने की अवस्था में पारस्परिक कटुता और वेमनस्य इतना बढ़ जाएगा 
कि अराजकता फंलने की स्थिति आ जाएगी । ऐसी अवस्था मे ज्ञोकमत के विकास का 
मार्ग भवरुद्ध ही होगा । लोकतन्त्र व्यवस्थाओों में शासन की नीतियों को लेकर सामान्य 
मतभेदों का होना स्वाभाविक है लेकिन ऐसे मतभेद घातक नही होते हैं। परन्तु राज्य के, 
शासन का स्वरूप क्या हो, उसका उद्देश्य क्या हो, अथवा उसके उद्देश्यों की पूर्ति किन 
साधनों के प्रयोग द्वारा की जाए, इन बातों पर गहरे मतभेद से समाज में एकता नही रह 
पाती है तथा स्वस्थ जनमत का विकास असम्भव हो जाता है क्योंकि किसी भी प्रश्न 
पर कोई सहमति की स्थिति ही नही आएगी । अतः समाज में एकता तथा, राष्ट्रीय प्रश्नीं 
पर सहमति के लिए समाज में राष्ट्रीय गत्तव्यों पर मतैक्य अनिवायंत: रहना चघाहिये। 
केवल ऐसी ही अवस्था में स्वस्थ लोकमत का विकास सम्भव होता है। ., 


निर्धनता व आर्थिक विषमता का भभाव 
(४9$8308 08 70५प0२7४ #&7)० 220॥70/480 07528 छ725) 


निर्धनता व्यक्तियों के सावंजनिक विषयों पर विचार कर अपना अभिमत बनाने में बाधक 
पाई गई है। निध्धत व्यक्ति सामान्यतया रोटी-रोजी की चिन्ता में इतने डूबे रहते हैं कि 
उनकी स्वतन्त्न चेतना ही समाप्त हो जाती है । उनका अपना कोई मत्त ही नही रह जाता 
है। उनको थोड़े से लालच से इस या उस मत का समयंक बनाया जा सकता है। ऐसे 
व्यक्ति निष्पक्ष विचार के अवसरों के अभाव में सावंजनिक श्रश्नों पर उदासीन बन जाते 
हैं। यह उदासीनता स्वस्थ लोकमत की सबसे वड़ी शत्रु वन जाती है! अतः स्वस्थ जनमत 
के लिए यह आवश्यक है कि समाज में अपेक्षाकृत सम्पन्नता हो । 
निर्धनता की तरह ही आधिक विपमताएं भी जनमत के वनने में बाधाएं उद्पत्न करते 
है। इससे समाज स्पष्टतया दो वर्गों में विभक्त हो जाता है। एक गरीबों का वर्ग बन जाता 
है तथा दूसरा साधन-सम्पन्न लोगों का वर्ग हो जाता है। गरीब लोगों के मुल्य, माव्यतए, 
आयाक्षाएं तथा घावश्यकताएं अमीर वर्ग के लोगों से भिन्‍न बन जाती हैं। अमी र, गरीबों 
का शोषण ही नहीं करते हैं वरत उनको ऐसी स्थिति में धरकेल देते हैँ जिसमे जीवन की 
कठोर भावश्यकताओं को पूर्ति करने में असमपंता के कारण उनका धर्म, ईमान, याब- 
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नीति सब कुछ रोटी ही हो जाती है। उनका अपना कोई मत नही वन पाने के कारण 
घनिक लोगों के मत को ही प्रधानता हो जाती है। यह लोकमत नही होकर केवल वर्ग- 
मद होता है तथा वर्ग संघर्ष का जनक बनता है। दोनों वर्गों मे आपसी खीचतान के 
कारण वे किसी भी सावंजनिक प्रश्न पर एकमत्त नही हो पाते है और लोकमत के विकास 
का भार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि 
समाज में न निधंनता हो ओर न ही बहुत अधिक आधिक विपमताएं हों । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वस्थ जनमत्त का निर्माण एक विश्वेष प्रकृति की राज- 
नीतिक संस्कृति में ही हो सकता है। ऐसी राजनीतिक संस्कृति मे आदर व व्यवहारवादी 
शिक्षा प्रणाली, विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्ता, स्व॒तस्त्त व निष्पक्ष समाचारपत्न, 
राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय गन्तब्यों पर जनता में सहमत्ति तथा श्राथिक विपमर- 
ताओ का अभाव हो, तभी स्वस्थ जनमत के विकास की परिस्थितिया प्रस्तुत होती हैं। 
यह व्यवस्थाएं होने पर किसी राजनीतिक समाज के सदस्यों के लिए यह जानना सम्भव 
दो जाता है कि वे वया चाहते हैं? इन्ही से जनता मे जागरूकता आती है जिससे वह 
विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित होते है और इन सबसे स्वस्थ लोकमत के 
विकास में सहायता मिलती है । 


लोकतनन्‍्त्र और लोकमत 
(020800828७८९ &४70 एएप्ला.2 0९0/20२) 


लोकमत को जनता का, जनता के द्वारा व जनता के लिए शासन कहा गया है। यह जनता 
की इच्छा के अनुसार शासन है, परन्तु जनता की इच्छा के अनुसार शासन का अभिप्राय 
मह नहीं होता कि सरकार के प्रत्येक कार्य पर जनता का परामर्श लिया जाए। कोरी तथा 
अब्राहम के अनुसार जनता की इच्छा के अनुसार शासन का अभिप्राय यह द्वोता है कि 
नियतकालिक घुनावों में जनता स्वतम्त्रतापुर्वक अपना विचार अभिव्यक्त कर सके और 
जनता द्वारा व्यकत्त किये गये अभिमत के अनुसार सरकार का गठन व संचालन हो। 
समाज से सम्बन्धित सभी विवादास्पद प्रश्नों पर सरकार के निर्णय बहुमत की इच्छा कै 
अनुरूप रहने की अवस्था में शासन जनता की इच्छा के अनुसार कद्दा जा सकता है वशर्ते 
कि बहुमत की इच्छा अल्पमत के अहित में नही हो । क्योकि प्रजातन्त्र व्यवस्था में जन- 
हित की साधना का प्रमुख लक्ष्य रहता है। निर्वाचन मे जनमत्त की अभिव्यक्ति होती है 
तथा सरकार का आधार बस्तुत: लोकमत वन जाता है। यह इसलिए सम्भव होता है, 
क्योकि चुनावों में विभिन्‍न प्रत्याशी अपने कार्येक्रम व सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार 
जनता के सामने रखते है और जनता इनमें से जिसको उचित मानती है उसी के अस्तुतत- 
कर्ता को चुनकर अपना मत व्यक्त कर देती है। थतः लोकतम्त्र में निर्वाचित लोकमत के 
प्रकाशन का माध्यम प्रस्तुत करते है तथा सरकार को केवल लोकमत पर ही आधारित 
करने की व्यवस्था करते हैं। पा 

. परन्तु निर्वाचच तो एक निश्चित अवधि के वाद होते हैं तथा निर्वाचित प्रतिनिधि भी 


936 ६ तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्पाएँ - 


दृष्टिकोण वाले दल लोकमत के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। ये जनता को सार्वजनिक 
हित के चिचारों से विमुख करते हैं। इससे जनता राष्ट्रीय प्रश्नों पर सही दृष्टिकोण नहीं 
बना पाती है जो सही जनमत के विकास में रुकावट उत्पन्न करता है। 


राष्ट्रीय गन्तव्यों पर मतैवय (0075७0805 07० पद्धा००४ 5००9) 

राजनीतिक समाज मे परस्पर विरोधी व संघर्ष रत हित विद्यमान रहते हैं तथा राज- 
नीतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन हितों मे समन्वय स्थापित रहता है। यह किसी समाज की 
सामान्य अवस्था में स्वतः ही होता रहता है, परत्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण 
समाज मे राष्ट्रीय गन्तव्यों को लेकर मतंवय बना रहे । जनता में राष्ट्रीय आादर्शों के 
विपय में एकता न होने की अवस्था में पारस्परिक कदुता और वँमनस्य इतना बढ़ जाएगा 
कि बराजकता फैलने की स्थिति आ जाएगी । ऐसी अवस्था में न्ोकमत के विकास का 
मार्ग अवरुद्ध ही हीगा) जोकतन्त्न व्यवस्थाओं में शासन की मौतियो को लेकर सामान्य 
मतभेदों का होना स्वाभाविक है लेकिन ऐसे मतभेद घातक नहीं दवोते हैं। परन्तु राज्य के 
शासन का स्वरूप वया हो, उसका उद्देश्य क्या हो, अथवा उसके उद्देश्यों की पूर्ति किन 
साधनों के प्रयोग द्वारा की जाएं, इन बातों पर गहरे मतभेद से समाज में एकता नहीं रह 
पाती है तथा स्वस्थ जनमत का विकास असम्भव हो जाता है क्योंकि किसी भी प्रश्व 
पर कोई सहमति की स्थिति ही नहीं भाएगी । अतः समाज में एकता तथा, राष्ट्रीय प्रश्नों 
पर सहमति के लिए समाज मे राष्ट्रीय गन्तव्यों पर मतैक्य अनिवायंत: रहना चाहिये। 
केवल ऐसी ही अवस्था में स्वस्थ लोकमत का विकास सम्भव होता है। 


निर्धनता व आ्थिक विपमता का अभाष 
(७&985छ830६8 09 ए0५8ए7४ #8० ४८20:700ध0 9$78७07728) 


निर्धनता व्यक्तियों के सावंजनिक विषयों पर विचार कर अपना अभिमत बनाने में बाधक 
पाईं गई है। निर्धन व्यक्ति सामान्यतया रोटी-रोजी की चिन्ता में इतने डूबे रहते हैं कि 
उनकी स्वतन्त्न चेत्तना ही समाप्त हो जाती है। उनका अपना कोई मत ही नहीं रह जाता 
है। उनको थोड़े से लालच से इस या उस मत का समर्थेक बनाया जा सकता है। ऐसे 
व्यक्ति तिष्पक्ष विचार के अवसरों के अभाव में सावंजनिक प्रश्नों पर उदासीन बन जाते 
हैं। यह उदासीनता स्वस्थ लोकमत को सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है । अतः स्वस्थ घनमंद * 
के लिए यह आवश्यक है कि समाज मे अपेक्षाकृत सम्पत्तता हो । 


हैं।। 05४७ ८४४९ 


है तथा दूसरा साधन-सम्पत्त लोगों का वर्ग हो जाता है। यरीब लोगें के मृख्य, मान्यताएँ, 
आकाक्षाएँ तथा आवश्यकताएं अमीर वर्ग के लोगों से भिन्‍द वन जाती हैं। अमी र, गरीबों 
का शोपण ही नहीं करते है वरन उनको ऐसी स्थिति में धकेल देते हैं जिसमें जीवन की 
' कठोर आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जसमयंत्ता के कारण उनका घर्म, ईमान, राज- 


जैनमरते :: 93 


नौति सब कुछ रोटी ही हो जाती हैं। उतका अपना कोई मत नहीं बन पाने के कारण 
धनिक लोगों के मत की ही प्रधावता हो जाती है। यह लोकमत नही होकर केवल वर्ण- 
मत द्वोता है तथा वर्ग संघयं का जनक बनता है। दोनों वर्गों में आपसी खीचतान के 
कारण वे किसी भी सावंजनिक प्रश्न पर एकमत नहीं हो पाते है और लोकमत के विकास 
का मार्ग भवरुद्ध द्वो जाता है। अत. स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि 
समाज में न नि्धंनता हो भौर न ही बहुत अधिक आयिक विपमताए हों। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वस्थ जनमत का निर्माण एक विश्येप प्रकृति की राज- 
नीतिक संस्कृति में ही हो सकता है। ऐसी राजनीतिक सस्कृति मे आदर्श व व्यवहारवादी 
शिक्षा प्रणाली, विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतम्व॒ता, स्वतन्त्न व निष्पक्ष समाचारपत्न, 
राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय गन्तव्यों पर जनता मे सहमत्ति तथा आथिक विपम- 
त्ाओ का अभाव हो, तभी स्वस्थ जनमत के विकास की परिस्यितिया प्रस्तुत होती हैं। 
यह व्यवस्थाएं होने पर किसो राजनीतिक समाज के सदस्यो के लिए यह जानना सम्भव 
हो जाता है कि वे क्‍या चाहते हूँ ? इन्हों से जनता मे जागरूकता भाती है जिससे वह 
विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित होते है और इन सबसे स्वस्थ लोकमत के 
विकास में सहायता मिलती है। 


लोकतन्त्र और लोफमत 
(9804008&०५ &0४० एएछ.0 0एघ्राा0)3) 


लोकमत को जनता का, जनता के द्वारा व जनता के लिए शासन कहा गया है। यह जनता 
की इच्छा के अनुसार शासन है, परन्तु जनता की इच्छा के अनुसार शासन का अभिप्राय 
यह नही होता कि सरकार के प्रश्येक कार्य पर जनता का परामर्श लिया जाए। कोरी तथा 
अन्नाहम के अनुसार जनता की इच्छा के अनुसार शासन का अभिप्राय यह होता है कि 
नियतकालिक चुनावों मे जनता स्वतन्व्रतापुर्वंक अपना विचार अभिव्यक्त कर सके और 
जनता द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत के अनुसार सरकार का गठन व संचालन हो। 
समाज से सम्बन्धित सभी विवादास्पद प्रश्नों पर सरकार के निर्णय बहुमत की इच्छा कै 
अनुरूप रहने की अवस्था मे शासन जनता की इच्छा के अनुसार कह्दा जा सकता है बरतें 
कि बहुमत की इच्छा अल्पमत के अहित में नही दो । वयोक्ि अ्जातस्त् व्यवस्था में जव- 
हित की साधना का प्रमुख लक्ष्य रहता है । निर्वाचन में जनमत की अभिव्यक्ति होती है 
तथा सरकार का आधार वस्तुत: लोकमत वन जाता है। यह इसलिए सम्भव होता है, 
क्योंकि चुनावों मे विभिन्‍न प्रत्याशी अपने कार्यक्रम व सावेजनिक प्रश्मों पर अपने विचार 
जनता के सामने रखते है और जनता इनमे से जिसको उचित मानती है उसी के प्रस्तुत- 
कर्त्ता को चुनकर अपना मत व्यक्त कर देती है । अतः लोकतन्त्न में निवर्चित लोकमत के 
प्रकाशन का माध्यम अस्तुत्त करते हैं तथा सरकार को केवल लोकमत पर ही ब्राधारित 
करने की व्यवस्था करते है । ॥। 


+ परन्तु निर्वाचन तो एक निश्चित अवधि के वाद होते है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि भी 


538 :: तुंबबात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ 


अपने उद्घोषित कार्यक्रमों से विमुख हो सकते है। ऐसी अवस्था में दो निवर्चिनों के बीच 
के काल में, सरकार व शासकों को जनता की इच्छा के अनुप्तार रखने का माध्यम लोकमत 
ही कहा जाता है। जनता समय-समय पर सार्वजनिक प्रश्नों पर अपना मत व्यक्त करती 
रहती है। समाचारपत्नों, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों के द्वारा इस. मत को लोकमत 
के रूप में विकसित करने में सहायता मिलती है तथा यह इन्हों के द्वारा अभिव्यवत्त होता 
है| सरकार इसके अनुसार ही अपने कार्यक्रमों व नीतियों को ढालने पर मजबूर रहती है। 
इस तरह लोकमत, लोकतन्त् शासन को व्यवहार में हर समय जनता की इच्छा के अनु- 
सार रखने का कार्ये करके लोकतन्त्न का प्रहरी वन जाता है । कि हैं 
लोकतान्त्रिक शासन को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है ।' ऐसे शासन में सरकार: 
अपने हर कार्य व गतिविधि के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। यह उत्तरदायित्व 
लोकमत के द्वारा ही व्यावह्वारिक बन पाता है। अत: अबुद्ध व सजग लोकमत, लोकतन्त्त 
की प्रथम अनिवायंता है। यह सरकार के कुशल प्रहरी का कार्य करता है। लोकमत के 
प्रतिकूल होने पर लोकतान्त्रिक सरकार तो क्‍या निरंकुश से निरंकुश सरकार भी अधिक 
दिन नही टिक सकती । इसलिए सरकारों को सजग रखने व जन-इच्छा की अवहेलना 
करने से रोकने के लिए लोकमत ही एकमात्र सुरक्षा व्यवस्था कही जाती है। ' * ' * 
लोकतन्त् शासन जन-कल्याण की साधना का लक्ष्य रखता है। इसके लिए शासन का 
सार्वजनिक हित की दिशा में ही चलना आवश्यक है । जनमत का मत ही शासन को साें- 
ननिक हित के प्रति सजय व सचेत रखता है। लोकमत के द्वारा सरकार के उन कार्यों की 
आलोचना होती है जो जनहित के प्रतिकूल होते है। इस आलोचना का अर्थ ही यह होता 
है कि सरकार ऐसे कार्य करने से वचे। लोकमत सरकार के हर काय॑ की निरन्तर परथ 
करते रहकर सरकार को केवल जनहिंत में ही कार्य करने के लिए सचेत करता है। * 
लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार व स्वतन्त्वताएं संविधान व 
साधारण विधि के द्वारा सुरक्षित होती हैं, परन्तु सरकारें संविधान में कानून में परिवर्तेन, 
व संशोधन का सभी राज्यों में अधिकार रखती हैं। अतः नागरिकों के अधिकारों व 
स्वतन्न्नताओं की सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था कानूनी संरक्षण द्वारा ही नहीं हो पाती है। इनको 
सुरक्षा स्वयं जनता ही कर सकती है। वह सरकार के हर उस काये का विरोध करके, जो 
जन-स्वतक्षता का अतिक्रमण करता है तया प्रभावशाली ढंग से सरकार के विरुद लोकमतः 
विभित करके अपने अधिकारों व स्वतंत्नताओं की रक्षा कर सकती है। इस तरह लोकमत 
नागरिकों के अधिकारों का प्रहरी भी रहता है। 33 2802 5 कक 42,723 
लोकतन्त शासन व्यवस्थाओं में सामाजिक जीवन विभिन्न संगठनों व हित समूहों की ' 
अन्तःक्रिया से संचारित्त रहता है। इन संगठनों के कार्य व उद्देश्य बहुघा एक-दूसरे के 
विरोधी होते हैं । इनमें निरन्तर संघर्प चलता रहता है। इनमें से कई समूह सार्वजतिक 
हित के प्रतिकूल भी कार्य करने लग जाते हैं। कई समूह अत्यधिक उग्रता धारण कर त्तेते 
हैं तो कई अन्य समूह सुस्पापित प्रक्रियाओं के प्रतिकूल आचरण करने लग जाते हैं। इन 
सबको नियंत्रित व नियमित करने का कार्ये हर लोकतांत्िक सरकार करती है। परत्चु 
सरकारें ऐसी गतिविधियों को जो विधिसम्मत दो नहीं रोक सकती हैं और इस कारण 
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कई समूह कानूनी परिधि के अन्तर्गत रहते हुए सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल आचरण कर 
सकते है। इनके ऐसे कार्यों १र सशक्त रोफ केवल लोकमत ही लगासकता है। अत: सोक- 
मत समाज की सम्पूर्ण समूह व्यवस्था का समस्वयकर्तता बनकर लोकतन्त् को सुरक्षित व 
सुदृढ़ बनाने मे सहायक होता है। 
आधुनिक समय में लोकतान्तिक शासन-व्यवस्थाओं मे एक गम्भीर समध्या कानूनी 
सम्प्रभु एवं राजनीतिक सम्प्रभु में तालमेल बनाए रखने की द्वोती है।आम चुनावों में राज- 
नीतिक सम्प्रभु अपनी सत्ता अपने प्रतिनिधियों में हस्तांतरित कर देता है। जनता द्वारा 
भेजे हुए प्रतिनिधि व्यवस्थापिका मे जाकर कानून बनाने का अधिकार थ्राप्त करते हैं 
यहू कानूनी सत्ता कानून बनाने से सर्वोच्च व अन्तिम होती है । इस कानूनी सत्ता को 
राजनीतिक सत्ता के अनुरूप केवल मियतकालिक चुनावों के द्वारा ही रखने की व्यवस्या 
होती है । परन्तु दो चुनावों के अन्तराल में इन दोनों सत्ताओ के बीच समन्वय रपने की 
कोई कानूनी व्यवस्या व्यवहारिक नही बन सकती है। अतः ऐसी अवस्था में इन दोनों 
सत्ताओं में तालमेल बनाएं रखने की केवल अनौपचारिक व्यवस्था ही हो सकती है। 
कानूनी रूप से कानूनी राजसत्ता की आज्ञा सर्वोपरि होती है और उसके द्वारा दनाए गये 
कानूनों का पालन हर एक के लिए थनिवायं होता है। यह कानूनी सत्ता जन-द्वित विरोधी 
कानून बताकर सार्वेजनिक कल्याण की उपेक्षा करने लगे तब क्या बचाव व्यवस्था हो ? 
इसके राजनीतिक सम्प्रभु की इच्छा के प्रतिकूल कार्य करने पर दोदों सत्ताओं में सं रपं 
की स्थिति आ जाती है। यह ऐसी विषम परिस्थिति है जिसमें कानूनी सत्ता संगठित, 
सुनिश्चित तथा भवपीड़न (००४४०४४९) की शक्ति से युवत होती है, परन्तु राजनीतिक 
सत्ता न संगठित होती है और न ही उसके पास बाध्यकारी शवित रहती है। अतः दोनों 
में सधर्प की स्थिति मे कानूनी सत्ता की सर्वोपरिता स्थापित होने की अवस्था आा जाती 
है। परन्तु राजनीतिक सत्ता के प्रतिकूल कानूनी सत्ता की प्रधानता लोकतन्त् की माना 
के प्रतिकूल होती है और एक तरह से यह लोकतन्त्न का अन्त करने की व्यवस्पा मानी 
जाती है। ऐसी स्थिति में कानूनी सत्ता को राजनीतिक सम्प्रभु पर हावी होने से रोकने 
की प्रभावी व्यवस्था केवल लोकमत को शक्ित ही हो सकही है । अतः लोकमत 
कानूनी सत्ता व राजनीतिक उत्ता में न केवल समन्वय स्पापित करठा है वरन कानूनी 
' सत्ता को अन्ततः राजनीतिक सत्ता के अधीन भी बनाएं रयता है । 
» लोकतन्‍्त्न शासन में सरकारें राजनीतिक दलों के नियस्त्रण व विर्देधत में सघातित 
रहदी हैं: राजनीतिक दल कितने ही राष्ट्रवादी बयों न हों, इनकी प्रमुप विन्‍्ता अपने रो 
सत्ता में बनाए रपने की होती है । कई वार राजनीतिक दल, दलीय स्वारयों की पूर्ति व 
रक्षण में, सादंजनिक कल्याण की उपेक्षा करने का कार्य करने लग जाते हैं। इतऊे हाम में 
सरकार की शक्ति होने के कारण इन्हे कानूनी व्यवस्थाओों के माध्यम से ऐसा करते से 
रोक सकना सम्भव नही है। ऐसे दल जो बहुमत प्राप्त करने के कारण रजनी विद घर्वि 
के संचालक रहते हूँ बक्सर स्थार्यों मे पड़कर अल्यसस्यकों य विपक्षी दर्तों के विश्य डार्य 
करने के लासच मे बा जाते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें सावं जनिक हिंता ४ रक्षक हो 
उनके भक्षक वन जाते हैँ, अर्थात "बाड़ हो खेत को पाने” लगती है। इधस बदाव 
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व्यवस्था भी भ्रबुद्ध व सचेत लोकमत ही करता है। यह राजनीतिक दलों को सावंजनिक 
कल्याण के मार्ग से हटने से रोकता है। कोई भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल लोकमत के 
प्रतिकूल जाने का दुस्साहस नही कर सकता, क्योकि इस दुस्साहस का सीधा परिणाम 
आने वाले चुनावों में अपनी हार होती है । अतः लोकमत ही राजनीतिक दलों को राष्ट्र 
वादी तथा जन-कल्याणकारी बनाए रखता है! 

हर समाज के अपने मूल्य, मान्यताएं व आदश्श होते है। लोकताम्त्रिक समाज में इनकी 
रक्षा व्यवस्था विभिन्न सस्थागत सरचनाओं के माध्यम से की जाती है। ऐसी रक्षा व्यवस्था 
द्वारा सुरक्षित आदर्श, समाज के प्रेरक व संयोजक होते हैं । यह सविधानवाद की अवस्था 
है। इसमें समाज का जनमानस परिलक्षित होता है। यह संविधाववाद, समाजो की जीवन 
शवित के रूप में सुस्थिर रहे इसके लिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था अनिवाय॑ होती है । लोक- 
तन्त्र व्यवस्थाओों में इसकी रक्षा के लिए अनेक कानूनी व संबंधानिक वन्धनों की व्यवस्था 
रहती है । फिर भी कानूनी रूप से गठित सरकारें इन मुल्यों के प्रतिकूल कार्य करने के 
लिए बाहरी विचारधाराओं या दबावों से मजबूर हो सकती है। ऐसे प्रयत्नों से बचाव 
व्यवस्था भी अनौपचारिक ही हो सकती है भौर लोकमत ही यह करता है। अतः लोकमत 
संविधानवाद का रक्षक भी रहता है । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्याओं में लोकमत, सरकारों को 
जनता की इच्छाओं के अनुरूप रखता है। सरकारों को उत्तरदायी रखने, जन-कल्याण की 
साधना के लिए ही कार्य करमे और राजनीतिक सत्ता के अधीन बनाए रखये का कार्य भी 
लोकमत ही करता है। अत: लोकतन्त्न मे लोकमत आधारभूत होता है । यह लोकतन्द का 
सजग प्रहरी व रक्षक रहता है। इसलिए ही प्रवुद्ध व सजय लोकमत, लोकतन्‍्त्न की प्रथम 
अनिवायंता कही गई है। जब कभी लोकमत की सजगता में कमी आती है तो लोकतत्तत 
का अन्त अवश्य ही हो जाता है। अधिकांश विकासशील राज्यों में लोकतन्त्न का अन्त 
लोकमत की सजगता के अभाव के कारण द्वी हुआ है । 


अधिनायकतन्त् व लोकमंत 
(९एए8.0 ०एत्राठ्तर &2२० फकाटा&7075प्ताए) 


निरंकुश व्यवस्थाओं में लोकमत के निर्माण व अभिव्यक्ति के साधनों पर तानाशाह का 
पूर्ण नियंत्रण होता है । इन व्यवस्थाओं में प्रतियोगी राजनीति का अभाव होता है। इनमें 
शासक के विरुद्ध किसी भी भ्रकार की आवाज उठाने का साधन नहीं रहता है। समाज 
को समूह व्यवस्था पूरी तरह नियंवित रहती है तथा राजनीतिक शक्ति के द्वारा मे उस 
प्रयत्त को जो शासक के विरोध में किया जाता है, कुचल दिया जाता है। श 
व्यवस्थाओं में एक ही व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था का संचालक रहता है। सेना या एका- 
घिकारी दल के माध्यम से सम्पूर्ण व्यवस्था ऐसे व्यक्ति के अधीन रखी जाती है। ऐसे 
राजनीतिक समाज में आतंक के द्वारा हर व्यक्ति को भयभीत रखा जाता है । इसमें कोई 
भी व्यक्ति शासक के विरुद्ध कुछ कहने की अवस्था में नहीं होता दे, क्योंकि ऐसी बात 
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हो ही नहीं सकता, भ्रांतिपृर्ण है। दुनिया में अनेक तानाशाह इसी लोकमत के सहारे 
बेखटके वर्षों तक शासक बने रहे हैं, परन्तु लोकमत की कठोर पारिभाषिक कसौटी पर 
मिरंकुश व्यवस्थाओं का छलयोजित लोकमत खरा नही उत्तरता है। अतः हम इसे लोक- 
मत का नाम नही देकर लोकसमर्थन का नाम दें तो अधिक. उपयुक्त रहेगा। वैसे सुप्त 
लोकमत की शक्ति हर तानाशाही व्यवस्था में विद्यमात रहती है जो सामान्यतया पूर्ण 
जनसमर्थन के अभाव के कारण तब तक प्रकट रूप नही ले पाती है जब तक कि छलयोजित 
जनसमर्थ॑न स्वयं क्षीण नहीं हो जाय। को 2098 2 
लोकमत ओर राजनीतिक दल 77०2. कई 
(९0 0श्रा0च #घ० २0पपटका, एशएयपफड३).. ५ 7 
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लोकमत के निर्माण व अभिव्यक्षित में राजनी तिक दलों की सवसे महत्त्वपुर्ण भूमिका होती 
है। निरंकुश व्यवस्थाओं में स्वस्थ व सही अर्थों में लोकमत का निर्माण केवल इसलिए ही 
नहीं होता है क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं में प्रतियोगी राजनीतिक दलों कर अस्तित्व नहीं 
होता है। अगर किन्हीं व्यवस्थाओं में राजनी तिक दल होता है तो.केवल एक और वह भी 
एकाधिकारवादी प्रकृति के कारण प्रतियोगी राजवीति का प्रणेत्ा,नहदी वन सकता है! 
राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके इसके लिए भाव: 
श्यक है कि प्रतियोगी दल व्यवस्था हो। प्रतियोगी दलीय, व्यवस्था के अभाव में राज- 
नीतिक दल जनमत का संगठन करने का कार्य नही कर सकते हैं।। :, है न, 

राजनीतिक दल व प्रबुद्ध लीकमत का “'चोली-दामन” का सम्बन्ध कह्दा जा सकता 
है। इसी तरह लोकतन्त्न व राजनीतिक दल भी घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित माने जा सकते 
है, वयोंकि लोकतन्त बहुमत का शासन ,माना जाता है तथा इस बहुमत को व्यवहार में 
भी बहुमत बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि यह लीकमत के अनुरूप बना रहे । 
राजनीतिक दल इस संदर्भ में महत्त्वपुर्ण भूमिका निभाते है।, राजनीतिक दल जन- 
साधारण के विचारार्थ कुछ मसले भ्रस्तुत करते है और, जनता,से पक्ष या विपक्ष में राय 
प्रकट करने का आग्रह करते है। किसी भी. मसले पर जनमत प्रायः केवल हाँ या ना में 
स्वयमेव प्रकट नहीं होता है। अतः राजनीतिक दलों के प्रयासों से विचारों, के परस्पर 
आदान-प्रदान के कारण विविध विचारों का सामजस्य और जनमत का संगठन व प्रका- 
शन हो जाता है ! ईस्टन व कई राजनी तिशास्त्री राजनीतिक दलों के जनमत के संगठन 
सम्बन्धी कार्य को बड़ा महत्त्वपूर्ण मानते है तथा उनका मत है कि इससे विभिन्न राज- 
नीतिक प्रश्नों पर निर्णय तीत्रतर व स्पष्टतर होते दें किन्तु जी० सार्दोरी ईस्टन के मत से 
विपरीत मत रखता है ! उसकी मान्यता है कि “राजनी तिक दल वैचारिक सामंजस्य और 
समझौते के लिए जो कुछ करता है उससे निर्णय लेने व उन्हें क्रियारिवत करने में कठिनाई 
होती है ।” उसके अनुसार सामंजस्य का केन्द्र नकारात्मक मिलन बिंदु द्वोता है। गह 
प्रेरघा-अभिकरण न होकर परित्यवतों का समूह मान्त होता है तथा इस कारण केवल एक 
निष्फिय, गतिहीन तथा जड़ समूह जैसा होता दै। इस विवाद में एक बात स्पष्ड है कि 


जममत :; 943 


राजनीतिक दल सकारात्मक ढंग से नहीं तो नकारात्मक ढंग से अवश्य ही जनमत्त का 
संगठन करते हैं। इस प्रकार जनमत संगठन का कार्य लोकृतान्त्रिक व्यवस्थाओं में प्रति- 
योगी दलों के द्वारा ही सम्पन्न होता है। 

राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के विचारों का प्रचार करके जनता के सामने अनेक 
विकल्प प्रस्तुत करते हैं। इन विचार-विकल्पों मे विरोध भी हो सकता है तथा एकता भो 
सम्भव है, परन्तु यह सब बिखरे हुए होते हैं। इनको संगठित करना ही लोकमत का 
निर्माण करना है। राजनीतिक दलों के अभाव में विभिन्न व छितरे हुए विचारों का न 
संगठन हो सकता है और नही उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अतः 
राजनीतिक दल विशेष रूप से प्रतियोगी राजवीतिक दल लोकमत के निर्माण व अभि- 
व्यवित में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 


लोकमत व दवाव समूह 
(90870 0श7२0 &0२० ए१४5308 8 670ए079) 


दबाव समूह नकारात्मक ढंग से ही लोकमत के निर्माण में सहायक होने के कारण लोक- 
मत के प्रेरक नही माने जाते हैं। ऐसी मान्यता भी प्रदल है कि दबाव समूह समाज में 
विचारों के सपोजक न होकर उनको खण्डमय बनाने वाले होते हैं, परन्तु आधुनिक 
विचारक दबाव समूहों की लोकमत के निर्माण में सकारात्मक भूमिका की स्वीकार करते 
हैं, बयोकि दबाव समूहों को राजकीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए जन समर्थन 
का सहारा भी लेना होता है। लोकतन्त्न व्यवस्याओं में कोई भी सरकार लोहमत की 
अवहैलना नहीं कर सकती । अतः लोकमत को अपने पक्ष में करके ही दबाव समूह शास- 
कौय नीतियों को प्रभावित करने एवं अपने हितों की पू्ि करने का प्रयास करते हैं। 
शासनतन्त् पर दवाव डालने में कभी-कभी लोकमत की सहानुमूति बड़ी सहायक वि 
दोती है, पर जनमत को अपने पक्ष में करने के प्रयत्व को सफलता संचार साथनों डर 
प्रभावी उपयोग पर निर्भर करतो है। यह कुछ राष्ट्रव्यापी दवाव समुद्द दी कर सकते 
हैं, क्योकि राष्ट्रव्यापी व बृहतर दवाव समूहों की पहुंच राष्ट्रीय स्तर के संचार-मायनों 
तक होती है। पैसे भी राष्ट्रीय दवाव समूहों के द्वित, सावंजनिक द्वितों से बुत बेमेल नही 
होने के कारण, इन्हें जनमत का समर्थन आसानो से मिल जाता है जिससे यद सोडमत 
प्रेरक बनकर इसके प्रकाशन में अग्रणी हो जाते हैं। दशव समूह जनता के सामने बपने- 
अपने हितों के रूप में बनेक विकल्प रखते रहते हैं जिससे जनसाधारप शिक्षित होता है 
और अपना मत अभिव्यक्त करने को अवस्पा में बाठा है। इस तरह, दबाव सपूद जनमेद 
फो अपने द्वितों के अनुरूप बनाने के प्रथत्त में लोकमत को निर्मित करने  सद॒त्रपु्ण 
साधन बन जाते हैं । 


944 :: तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं 


लोकसत फा मापन 
(४8७50 एए७४प्टाग्रा' 07 एए8,6 ठशाश0णर) 


लोकमत का उपरोक्त विवेचन इसे ऐसी शव्ित के रूप में प्रस्तुत करता है जिसकी अब- 
हेलना न सरकारें कर सकती हैं और न ही कोई मन्‍्य संगठन ऐसा कर सकता है। यह 
चोकत्न्त्िक प्रक्रिया का बाघार स्तम्म माना जाता है तथा सभी प्रकार की सरकारों 
को सचेत व उत्तरदायो रणने का महत्त्वपूर्ण साधन है। यह राजनीतिक दलों, दवाव 
समूहो ओर समाज की सम्पूर्ण संस्पागत व्यवस्थाओं को लोक-कल्याण को साधना में 
सलग्त रखने को व्यवस्था फरता है । यहां यह प्रश्न उठता है कि लोकमत की इस शक्ति 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको किस प्रकार मापा जाए। इस सम्बन्ध में कोई 
परिमाणात्मक (५४७४४७४४४८) प्रविधि लम्बी अवधि तक विकसित नही हो पाई थी। 
परन्तु 935 के आस-पास से “गैलेप पोलस' का प्रचलन जनमत को नापने की वैज्ञानिक 
विधि का विकास कह्टा जा सकता है। यह परिमाणन पर आधारित होने के कारण 
सुनिश्चित कही जा सकती है। बसे इसके नलावा भी अनेक विधियों का श्रयोग लोकमत 
के मापने में किया जाता है। इनमे से कुछ का यहां दर्णव किया जा रहा है। 


निर्वाचन (8९८४००७) 

चुनाव लोकमत का माप करने मे सहायक है यह प्रश्न वहुत विवादग्रस्त है। अनेक 
विद्वान चुनावों को केबल बहुमत का संकेत देने वान्ना साधन मानते हैं। इसके अनुसार 
चुनावों मे बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के द्वारा गठित सरकार लोकमत पर 
बाधारित सरकार भी हो यह आवश्यक नही है । अनेक वार ऐसी बहुमती सरकारे जब- 
कल्याण की साधता करने के स्थान पर अपने-आप के समर्थकों के हितों की साधना से 
आगे नही बढ़ती हैं, किन्तु अनेक विद्वान यह मानते है कि चुनाव परिणामों को तोकमत 
के मापने की वैज्ञानिक विधि माना जा सकता है। चुनावों में विभिन्‍न राजनीतिक दलों 
हारा अलग-अलग विचार एवं कार्यक्रम जनता के निर्णय के लिए भ्रस्तुत्त किए जाते हैं 
और जनता स्वतन्त्नतापूर्वक इनमें से किसी की पसंदगी मत-पत्न द्वारा अभिव्यकत करती 
है। दल विश्वेप की विजय बहुमत के आधार पर होती है। अतः यह विजय यद्द स्पथ्ट 
करती है कि अधिकाश जनता उस दल की नीतिया एवं कार्यत्रमों से सहमत है । इसी को 
लोकमत की अभिव्यक्ति तथा माप कहा जा सकता है। 

लोकमत को मापने की यह विधि हर समय प्रयुक्त नही की जा सकती है। इस विधि 
से तियतकालिक चुनावों के वीच के अन्तराल में लोकमंत की माप नही हो पाती है! 
इसी तरह, चुनावों में जनता राजनीतिक दलों के बँंचारिक बधनों से ऊपर उठकर 
राष्ट्रीय संदर्भ के आधार पर मत देती हो ऐसा नही कहा जा सकता है। चुनावों ये भाव+ 
नामों व बावेगों के साथ खेलकर, मंत प्राप्त कर लिए जाते हैँ । जतः चुनाव लोकमत के 
माप की विशेष परिशुद्ध भ्रविधि नहीं मानी जा सकती है । 
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लौकमत सर्वेक्षण या पोल्स (९7७0 0ए्गंणा $प्राए०४४ ० 009) 

पश्चिमी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं से लोकमत को मापने के लिए लोकमत सर्वेक्षणों 
फा अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। अमरीका व ब्रिटेन में इनका सर्वाधिक प्रचलन है। 
इन सर्वेक्षणों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जनसंख्या का 
ऐसा भाग अध्ययन के लिए चुना जाता है जो विभिरन सक्षणों की दृष्टि से समस्त देश 
की जनसंद्या का प्रतिनिधित्व करता हो । इसमे संख्या के स्थान पर गुणों का परिलक्षण 
विशेष महत्त्व का माना जाता है । यह सैम्पल (इद9/०) या बानगी, छोटे पैमाने पर 
सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली होने के कारण इसके विचारों के अनुरूप 
ही सम्पूर्ण देश के विचार मान लिए जाते हैं। ऐसे सर्वेक्षणों से आम चुनावो के पहले' ही 
यहू भविष्यवाणी की जा सकती है कि कौन-सा राजनीतिक दल या प्रत्याशी निर्वाचित 
होगा । यहा यह ध्यान रखना है कि बढुत कुछ वैज्ञानिकता के बावजूद लोकमत 'गोलो! 
का परिणाम कई वार गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए, अमरोका में 948 में 
राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी भविष्यवाणिया पूर्णतया गलत हो गई थी। इसी तरह 
ब्रिटेन में जून 970 के आम चुनाव परिणाम विभिन्‍न मतदान सर्वेक्षणों के विपरीत रहे 
थे। भारत में भारतीय लोकमत संस्थान (तंग ध्रा5धापा० ० 0४9॥० 0फफणा) 
के निदेशक डी० कोस्टा द्वारा किए गए मतब्यवहार सर्वेक्षण 967 के चौथे आम चुनावों 
में गलत साबित हुए थे । 

परन्तु कुल मिलाकर मत-व्यवहार सम्बन्धी सर्वेक्षण सही भविष्यवाणिया करने में 
सफल रहते है। इनमे कई सायधानियां रखनी होती दे तथा थोड़ी-सी चूक से सारा 
परिणाम गलत होने का खतरा रहता है। वैसे सेम्पल के चयन से मत गणना तक के लिए 
परिशुद्ध प्रविधियां विकसित हो गई है तथा यह विकसित व विकासशील दोनो ही प्रकार 
को राजनीतिक ब्यवस्थाओं मे एक-सी शुद्धता के साथ प्रयुक्त की जा सकती हैं फिर भो 
इन सबका सम्बन्ध हर क्षण परिवर्तनणील चेतन व विचा रवान प्राणी से होने के कारण 
शत-प्रतिशत परिशुद्धता का प्रयास करना ही निरयेक है। 

लोकमत को मापने के लिए लोकनिर्णय (2८लातणाण का भी प्रयोग किया जाता 
है। यह सामास्यतया किसी प्रश्न विशेष को लेकर जनमत का माप करना है, परन्तु इन 
सभी विधियों में बहुत कुछ अतिसुक्ष्य (77907 &4७7०) तथ्यो के कारण निष्कर्ष गलत 
होने की सम्भावनाएं बढ जाती है इसलिए इनको लोकमत का शत-प्रतिशत सही मापक 
नही कहा जा सकता है । 


अध्याय 20 


प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त, मिर्वाचन 


प्रणालियां एवं मतदान आचरण 
(९०7९5 ० 8 कु९5शाशिणा, [ए0९००9 5ए5९05 
भ४४ ४०४ उल्ाउर्०४४) 


प्राचीन काल में राज्य छोटे-छोटे थे और उनमें अधिकांशत: राजतस्त्ीय व्यवस्पाएं 
प्रचलित थी । अतः ऐसे राज्यों के शासन संचालन में जगता का कोई हाथ नहीं रहता 
था। प्रागः राजा और उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी शासन का सभालन करते ये। 
यूनान के मगर राज्यों में तया भारत मरे वैशाली जैसे छोटे प्रजातान्तिक राज्यो में भवश 
ही जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन काय में भाग लेती थी, परन्तु आधुनिक युग में पजा- 
तान्त्रिक राज्यों का भौगोलिक रूप ही बदल गया है। विशाल जनसंड्या, विस्तृत भू-मांग 
तथा व्यापक कार्यक्षेत्र होने के कारण आधुनिक लोकतान्तिक राज्यों में जततक्ष्या 
प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में सम्मिलित हो ऐसा सम्भव नही है। इसके विकहप के रूप 
मे प्रतिनिधात्मक प्रजातस्त्र (०७४०5९०७४४४९ तंला0०७८३) के चलन हुआ है। ऐसे 
प्रजातार्तिर राज्यों में जनता अपनी शासन शक्ति प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम 
से प्रयोग में लेती है। इस तरह, प्रतिनिधित्व का महत्त्व लोकतन्छ् के विकास के साथ 
ही साथ बढ़ता गया है । लोकतन्त्न में राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित सत्ता जनता में 
निवास करती है । यह जनता प्रतिनिधियों को चुनकर अपनी तरफ से उन्हें शासत की 
अधिकार प्रदान करती है। इससे दर लोकतान्द्षिक राज्य व्यवस्था में अ्रतितिधि ह्टी 
व्यवहार में शासन शक्ति के धारक और प्रयोगकर्ता बन जाते है। इस फारण, प्ि- 
विधियों की भूमिका सम्पूर्ण शासन-व्यवस्या को निवामक वन जाती है। यही कारण है 
कि राजशास्क्ष मे प्रतिनिधिख की धारणा विशेष आकर्पण का कारण बन यई है । राज" 
नीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ और व्याख्या करने से पहले प्रतिनिधित्व का सामान्य ब्र्य 
समझना आवश्यक है | अत: हम पहले इसका अर्थ कर रहे हैं । 


प्रतिभिधित्व का अर्थ व प्रकार 
(शर्ट &.२० प्रशए5 058 ए६ए॥858घ7%87003) 


ए०एच० विद! के अनुसार प्रतिनिधित्व के कई अर्थ और प्रकार होते हें परन्तु प्रमुखतया 


34. धर, एक, अक्सर काव उ्हफ्रणाएकाद देलरादाला +एवणा५.. 0:णिर्प 
एफ्ार्दा5ा।४ शिद३5, /964, 99, क्‍उनव75 
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इसका तीन अर्थों में प्रयोग अधिक प्रचलित है । पहला, प्रदत्त प्रतिनिधित्व (60९5०४८७ 
प(ए॥०5श९॥१३॥०॥) दूसरा, सुक्षमतर प्रतिनिधित्व (प्रांटा000800 3097655989॥07) 
तथा तीसरा प्रतीकात्मक श्रतिनिधित्व (ञग्राणी० ॥वछा०व्याथा०7) कहा जा 
सकता है। प्रदत्त प्रतिनिश्चित्य एक प्रवक्ता ($9065ग77) या एजेन्ट के द्वारा 
होता है। ऐसे प्रतिनिधित्व मे प्रतिनिधि अपने मुखिया (900०एथ) की तरफ से स्पष्ट 
निरदेशन व विस्तृत आदेश प्राप्त किए रहता है| उसे निश्चित हित साधन और स्पष्ट 
कर्तेंव्य निभाने का अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, किसी पक्ष का वकील या 
विक्री कर्मचारी प्रदत्त प्रतिनिधित्व की श्रेणी मे ही थाते हू। युक्ष्मतर प्रतिनिधित्व में 
प्रतिनिधि सम्पूर्ण वर्ग या जन-भाग व भू-भाग की सामान्य विशेषताएं भपने में परिलक्षित 
करता है। जैसे एक गांव उसके घारा-पास अग्रेक गावो के सभी सामान्य लक्षण परिलक्षित 
करने पर उस ग्राम-समुह का सुक्षमतर प्रतिनिधित्व करता हुआ माना जा सकता है। 
सर्वेक्षणों में सम्पत (६४090) सम्पुणे क्षेत्र का सुक्ष्मतर प्रतिनिधित्व ही करता है। 
प्रतीक्ात्मक प्रतिनिधित्व से एक समूह या श्रेणी विशेष का तात्पयं लिया जाता है। कई 
प्रत्तीकों से सम्पूर्ण व्यवस्थ्रा और विस्तृत वास्तविकता का आभास मिलता है। ज॑ंसे 
हंसिया और ह॒थोड़ा (84075: 50 &५]6) साम्यवाद का आभात्त कराता है। तुला 
(४८३०७) न्याय का प्रतीक मानी जाती है। राष्ट्रों के ध्वज व राष्ट्रीय चित्न उनका 
प्रतीकात्मक बोध कराने के लिए ही होते है। प्रतिनिधित्व के इन प्रकारी के सक्षिप्त 
विवेचन से यह स्पष्ड होता है कि राजवीतिक प्रतिनिधित्व इनसे भिल्‍न प्रकार का अर्थ 
रखता है। 


राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ (ध०शगाह ण॑ एजाए०४ पस्शृआ५5था।याणा) 

राजनीतिक प्रतिनिधित्व से विश्वेप अर्थवोधन होता है। यह लोकतान्त्रिक व्यवस्पाओं 
में जनता द्वारा निर्वाचित व्यकित का सकेतक है। ए० एच० वि ने अपनी पुस्तक 
रि्रेमेग्टेशन (२८97०४८४४७॥४०7) में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ बताते हुए लिया 
है कि “राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यवित है जो परम्परागत या कानून द्वारा एक 
राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि का स्तर रखता है और प्रतिनिधि की भूमिका निभाता 
है ।”ह दूसरे शब्दों में, राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यवित है जो किसी समाज विशेष 
में शासन की प्रक्रिया को प्रभावित करने और उससे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का 
अधिकार रखता है । लोहतान्तिक व्यवस्थाओ मे जन आधारित सम्पभू गर्षित राजन 
मीतिफ प्रतिनिधियों के माध्यम से ही व्यावहारिक वनती है। जनता 39 न किसी 
प्रकार को निवचिन प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने में से ही कुछ व्यक्तियों को अपने 
राजनीतिक अधिकार प्रदान कर देती है और ये व्यक्त जनता द्वारा श्रदान की गई 
सत्ता का प्रयोग उच्च राजमी तिऊ व्यवस्था मे सम्मिलित रूप से करते हैं। ऐसी घविव से 
धुकत व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में सरकार का गठन करते हैँ मोर निश्चित अवधि तक 
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शासन के संचालक बन जाते हूँ। इससे स्पष्ट है कि किसी राजमी तिक व्यवस्था में अगर 
वह लोकततान्त्रिक प्रकृति की है, तो राजनीतिक शक्ति को जनता से प्राप्त करने वाले 
व्यक्ति को ही राजनीतिक प्रतिनिधि कहा जाता है। 

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अय॑ से यह प्रश्य उठता है कि निसी राजनीतिक व्यवस्पा 
में राजनीतिक प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार किया जाए ?ै क्या इनके निवर्चित की 
किसी पिशिष्ट विधि ही के अनुसरण से ऐसा प्रतिनिधित्व सम्भव होता है ? इनका चुनाव * 
किस आधार पर तथा किस प्रकार किया जाए, यह प्रश्न पेचीदा है। चुनाव का आधार 
वास्तव में मताधिकार का आधार ही होता है । इसी तरह, चुनाव की विभिन्‍न व अनेक 
विधिया हो सकती है। इन प्रश्नों का उत्तर किसी राजनीतिक व्यवस्था की निवचित 
प्रणालियों से ही सम्बन्धित है, इसलिए इनका यहा उल्लेय नही किया जा रहा है। आगे 
के पृष्ठो में निर्वाचन प्रणाली झीपेंक के अन्तर्गत इनका विस्तृत वर्णन किया जाएंगा। 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अर्थ से दो प्रश्य और सामने आते है । पहला, तो राजनीतिक 
प्रतिनिधि के कार्यों से सम्बन्धित है तथा दुसरा, राजनीतिक प्रतिनिधि का उन लोगो से, 
अर्थात निर्बाचकों (०९८४०७/७) से, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, क्‍या सम्बन्ध हो, 
से सम्बन्धित है । हम पहले राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्यों का विवेचन करेंगे भोर इस 
वर्णन के आधार पर दूसरे प्रश्न का उत्तर दूढने का प्रयास फरेंगे। वास्तव मे प्रतिनिधि 
का निर्वाचको से, सम्बन्ध अत्यन्त विवाद का प्रश्न है ओर इस कारण इस बारे में कुछ 
लिएचयात्मक निष्कर्प निकालना कठिन है, परन्तु प्रतिनिधि के कार्यों के सन्‍्दर्भ से इस 
सम्बन्ध में तकेसम्मत निष्कर्ष तथ्ययुक्त बन जाएंगे। इसलिए पहले राजनीतिक प्रति 
निधि के कार्यो का वर्णन किया जा रहा है। 


राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य 
(5ए)7०000735 05 ए0ठाआ।टद8, एछएश६58घ्ा67ै४) 


सामान्यतया राजनीतिक प्रतिनिधियों के दो कार्य माने जाते हैं। प्रथम कार्य प्रचलित 
राजनीतिक संस्थाओं की औचित्यता से सम्बन्धित है । राजनीतिक प्रतिनिधि सभी राज- 
नीतिक सस्थाओं की विद्यमानता को स्यायोचित ठहराने का कार्य करता है। राजनीतिक 
व्यवस्था में इन संस्थाओं की उपयोगिता राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा ही जनसाधारण के 
सामने रखी जाती है। बही यह बताता है कि किन कारणों से यह संस्थाएं अन्य विकहप- 
संस्थाओं से श्रेप्ठतर व लाभदायक है । “राजनीतिक व्यवस्था मे यही संस्थाएं बनी रहनी 
चाहिए या नही', इसका समुचित उत्तर भी प्रतिनिधियों द्वारा ही दिया जाता है। दूधघरा 
कार्य, राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक राजनीतिक सुधारों को प्रोत्याहित करने से 
सम्बन्धित है। राजनीतिक समाजों मे तेजी से परिवर्तन होते रहते है तथा कई बार देगी 
है परिवर्तेत लाना आवश्यक ही जाता है । समाजों के पुनर्गेठद व नवनिर्माग मे राज- 
नीतिक शर्बित की प्रमुष भूमिका आज सामान्यतया सभी स्वीकृत करने लगे है । ऐसी 
अवस्था में राजनीतिक सत्ता के धारझ, राजनीतिक प्रतिनिधि से यह अपेक्षा भी की जाती 
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है कि वह विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं को ओचित्यता के कार्य के अलावा आवश्यक 
राजनीतिक सुधारों का प्रेरक भी बने । वह समाज को नई दिशाएं दिखाए ओर इन 
नवीन लक्ष्यों की प्राव्ति के लिए आवश्यक सुधारों का प्रेरणा स्तोत बने । यह दोनों कार्य 
एक विशेष सन्दर्भ में ही ठीऊ कहे जा सकते हैं। वास्तव में राजनीतिक प्रतिनिधि के यह 
कार्य ऐतिहासिक आधार पर ही ठीक माने जा सकते है। अमरीका व फ्रास की ऋंतियों 
तथा ब्रिटेन की संधद के सुधार और उभरते लोकतन्त में निर्वाचन अधिकार में वृद्ध 
कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्नीसवी शताब्दी की उदार लोकतान्त्िक 
ब्यवस्थाओं (]ल्ा॥] तलए०ल०ां० 5ञधाग& के सन्दर्भ में तत्कालीय राजनीतिक 
प्रतिनिधियों से यही अपेक्षाएं की गई थीं। इसलिए भ्रतिनिधियों के केवल ये दो कार्य 
राजनीतिक व्यवस्था में उनकी औपचारिक भूमिका का द्वी निर्धारण करते है। उनकी 
प्ेचीदा भर बहुमुसी गतिविधियों को इन दो कार्य की सीमाओं में नही समझा जा सकता 
है। बीसवी शताब्दी मे, विशेषकर दूसरे महायुद्ध के वाद अनेक राजनी तिक व्यवस्थाओं 
का राष्ट्रीय राज्यों के रूप में उदय, राजनीतिक प्रति निधियो के कार्यों में ऋिन्तिकारी 
परिवर्तन जाने वाला वहा जा समता है । आज की राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत जटिल 
बन गई हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं में मौलिक व संरचनात्मक (07हागढ क्षाएं $00- 
(ए४)) परिवर्तन आएं है। अब राजनीतिक व्यवस्थाओं को सामा जिक, आथिक व 
सास्क्ृतिक व्यवस्थाओं में घुला-मिला देने वाली अनेक शक्तियां कार्य रत है। अतः इनकी 
अलग-अलग देना वास्तविकताओं की अनदेखी करना है। इस कारण राजनीतिक प्रति- 
निधियों के कार्य केवल राजनीतिक ही नही रहें गए है। उनके कार्य बहुमुयी हो गए हैं । 
इन कार्यों की चर्चा से पहले उन कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है जिनसे इनकी 
भूमिका में आमूल परिवर्तन आ गया है। वि्च ने इनकी भूमिका में निम्बलिखित परि- 
च्त॑नों को राजनीतिक प्रतिनिधि की भूमिका में क्रास्तिकारी परिवर्तन खाने के लिए 
उत्तरदायी माना है । संक्षेप में यह परिवर्तन इस प्रकार है--- 

(।) दलीय अनुशासन की बढ़ती हुई कठोरता। 

(2) सरकार की गतिविधियो मे अत्यधिक विस्तार। 

(3) एकदलीय व निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रादु्भाव । 

(4) एशिया, अफ्रीका व लेटिन अमरीका में नये राज्यों का उदय । 

(5) अधिकाश समाजों मे हिसा की बढ़ती हुई प्रकृति जोर आस्दोलनात्मक राजन! 
(०8॥/४07०] 9०४०७) का बोलवाला । 

(5) सैनिक तानाशाहियों के उतार-चढ़ाव | है 

इन विकासों का प्रतिनिधियों के कार्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इनका वन करके 
प्रतिनिधियों के कार्यों पर इनका प्रभाव समझना सरल होगा। अतः सक्षेप में इनके प्रभाव 
का मूल्यांकव करना आवश्यक है । ४ 

(।) दलीम व्यवस्थाएं केवल लोकतान्त्रिक राज्यों मे ही नहीं पाई जाती हैं। निरंकुब 
व्यवस्थाओं में भी एकदलीय आधार पर शासन-व्यवस्थाएं राजनीतिक दल का सद्दारा 
लेती हैं। परन्तु एक वात सब प्रकार की राजनीतिक ब्यवस्थाओं के दलों मे समान है, 


नीति 
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भोर वह है, दल के सदस्यों पर अनुशासन की कठोरता। बड़ी विचित्न बात है कि लोक- 
ताम्तिक व्यवस्था को व्यावहारिक रूप देने के साधन--राजनी तिक दल, अपनी कार्य 
प्रणाली में इतनी सख्ती और कठोरता का प्रयोग करते है कि इसका अपने सदस्यों पर पूर्ण 
नियन्त्रण रहता है । इससे आज की राजनीतिक व्यवस्थाओं में जनता के प्रतिनिधि 
वास्तव में दतीय अनुशासन के कारण दल वो नीतियों को व्यावद्वारिक बनाने का यग्तत 
मात्र रह जाते हैं । उनकी अपनी कोई स्व॒तन्त्रेता नही रहती है । दल के विरुद्ध कोई भी 
कार्य सहन नही किया जाता है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो श्रीमती इन्दिरा गांधी 
को, जो प्रधान मस्ती के सर्वोच्च पद पर थी, दल विरोधी कार्य के कारण दल से 
निष्कासित तक कर दिया था। इससे स्पष्ट है कि कठोर दलीय अनुशासन के कारण राज- 
नीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत कुछ वदल गई है। 

(2) राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका को सबसे अधिक तो सरकार की दित 
प्रतिदिन बढ़ती हुई गतिविधियों मे प्रभावित किया है । आज के राज्य पुलिस राज्य 
(9०॥९०० ४:2०») नही रहे है। अब सरकारें केवल कानून व व्यवस्था तथा सुरक्षा छा 
कार्य ही नही करती है बल्कि लोक-कल्याण का कार्य भी सरकारें करती है। इससे 
सरकारों के कार्यों मे अप्रत्याशित वृद्धि ही नहीं हुईं है, चरत मनुष्य-जीवन का 
कोई ऐसा पहलू शेप नही बचा है जिसमें सरकार का सहयोग ओर सहायता नद्ठी 
रहती हो। आज के युग में सरकारें आन्तरिक दृष्टि से ही नहीं बाहरी दृष्टि से भी 
अनेके कार्य करने लगी हैँ। वैज्ञानिक व तकमीफी प्रयति ने विभिन्‍न राष्ट्रीय व्यवस्थाओं 
में सहयोग को इतना बढ़ा दिया है कि सरकारें विदेशों से विचार विनिमय का कम हूं 
वक्‍त करती रहती है। सरकारों के कार्यों में यह वृद्धि, प्रतिनिधियों के कार्यों में भी वृद्धि 
और विविधता लाती जा रही है। निर्वाचित प्रतिनिधि दिन प्रतिदिन नये-नये कार्यों में 
जुटाए जा रहे हैं। हि ४ 

(3) निरंकुश व्यवस्याओं में भी बेघता (९8४ग50)) की प्राप्ति के लिए राजनीतिक 
दलों का सहारा लिया जाता है, परन्तु इनसे भिन्‍न यह व्यवस्थाएं हैं जहां केवल एक द्दी 
दल बनाने की संवैधानिक व्यवस्था होती है । साम्यवादी देशों की ही यह विशेषता हा 
ऐसा नहीं कह्द जा सकता है। अनेक नवोदित राज्यों में शांसक्त दल अपना एकाधिकार 
संपिधान में जोड़-तोड़ करके प्राप्त कर लेता है। वर्मा व बंगला देश (शेख मुजीव के 
समय) मे ऐसे ही एकाधिकारवादो राजनीतिक दल संविधान द्वारा स्थावित हैं। ऐसी 
एकदलीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधिष्ट प्रकार का वन 
जाता है। ऐसे राज्यों में प्रतियोगी राजनीति (८०घएवत५० एगीपेए्शे का बगात 
राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्यों को उन राजनीतिक व्यवस्थार्मों के प्रतिनिधियों मे, 
जहां प्रतिस्पधत्मिकता विद्यमान होती है, भिल्व प्रकार का बना देती है । हे 

(4) दूसरे मद्रायुद्ध के वाद एशिया और अफ्रीका में नये राष्ट्रीय राज्यों को उदय इस 
शताब्दी की सबसे महस्वपूर्ण बात मानी गई है। इन राज्यों में राजनीतिक 07728 
विविएता ही प्रमुप बात नहीं है। इन राज्यों में आधिकू, सामाजिक व सांद्विक 
विविधताएं इतनी अधिक हैं कि इन राज्यों की सरकारों के का पारवात्य जगव को 
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सरकारों के कार्यो से बहुत पेचीदा तथा व्यापक वन गए है । इन राज्यों में समाजों के 
पुनर्गठन की चुनौतियों के साथ ही साथ आ्थिक व सांस्कृतिक समस्याएं भी कम भयंकर 
नही हैं। अमेक देशों में राजनीतिक विकास के प्रयत्न लोकतन्त्रों को ही खतरे में डालने 
वाले बनते जा रहे है। इसलिए ऐसे राज्यो मे लोकतन्त्न की रक्षा का ही कार्य नहीं वरन 
नागरिकों में लोकतन्त्न की श्रेप्ठता का प्रचार भी महत्त्वपूर्ण व जाता है। यही कारण है 
कि एशिया और अफ्रीका के राजनीतिक समाजों मे राजनीतिक प्रतिनिधि बहुत ही कठिन 
भूमिका निभाने के लिए राजनीतिक अखाड़े मे उतरने के लिए वाध्य-सा कर दिया 
जाता है। 

(5) आज के राजबीतिऊ समाजों में हिंसा का प्रचलन बढ रहा है। आए दित राज- 
नीतिक नेताओं का अपहरण व ह॒त्याएं होने लगी हैं। राजनीतिक प्रतिनिधियों के जीवन 
को धमकियों की गणना ही कठिन है। राष्ट्रीय स्तर से यह हिसा का दौर अब अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर भी बढ़ने लगा है। इतना ही नहीं, आन्दोलनात्मक राजनीति ने लोकतन्त्रों का 
केवल एशिया व अफ्रीका में ही गला घोंटवा झुरू नही किया है, वरन सुदृढता से स्थापित 
लोकतन्त्ों मे भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। यह नई चुनौती राजनीतिक 
प्रतिनिधियों की भूमिका मे बहुत हेर-फेर के लिए जिम्मेदार है। 

(6) सैनिक तानाशाही शासन, एशिया और अफ्रीका में आज आम बात वन भई है। 
इनकी विशेषता इस बात में है फि इनमें अत्यधिक अस्थिरता रहती है। एक के बाद 
दुसरा सैनिक तानाशाह सत्ता में आता रहता है। अब संनिक उथब-पुबल कुछ राज्यों 
में तो इतनी आम हो गई है कि ऐसे परिवतंन विज्येप चिन्तित नहीं करते है, परन्तु इन 
राज्यों में अनेक सैनिक शासक संवैधानिकता का दिखावा करते रहे है। पाकिस्तान में 
राष्ट्रपति मय्यूब खा ने 962 में सविधान बताकर न केवल राष्ट्रपति के ६0 
कराएं वरन एक राजनीतिक दल का भी गठन किया था। इस प्रकार की परिस्थितियों मे 
राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका नया अर्थ ही नहीं रखती बल्कि वहुत कुछ विश्लेप 
भी बन जाती है। नि 

इन कारणों व विकासों के विवेचन से स्पप्ट है कि राजनीतिक महक कार्य ने 
केवल बढ़े ही हैं बल्कि बहुत व्यापक और जटिल भी वन गए है। इनकी भूमिका राज- 
मीतिक व्यवस्था की प्रकृति से इतनी जुड़ी हुई है कि व्यवस्था में प्रकृति सम्बन्धी कोई 
भी परिवर्तन इनके कार्यों मे भी परिवर्तन ला देता है। इसी कारण इनके कार्यों की पूधी 
बनाना आसान नही लगता है। फिर भी कुछ लेखकों मे इस दिशा में प्रयत्न किया है। 
डेविड ऐप्टर* ने राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्यों की एक ऐसी द्वी सूची वनाई है, जो 
लोकतान्त्रिक व अलोकतान्तरिक व्यवस्थाओं, आधिक विकास के सभी स्तरों कप 

तथा राजनीतिक विकास के सभी स्तरो वाले समाजों में रामनीतिक प्रतिनिधियों पर 
समान रूप से लागू होती मानी गई है। ऐप्टर ने इनके तीन अमु् कार्य बत्ताएं हैं। पदुंता 
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कारें दे केन्द्रीय नियस्त्रण (८८घा॥ ००॥४०)), का दूसरा कार्य गन्तव्य निर्धारण (802 
हक का तथा तीसरा कार्य संस्पात्मक साम्य (75800ण4 ९०) च्ात्के 
का है। 

()) केन्द्रीय निमन्‍्त्रण से ऐप्टर का तात्पयं प्रतिनिधि द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में 
अनुशासन बनाएं रखने से है । कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अनुशासव बिना अधिक 
दिन नहीं चल सकती है । अगर राजनीतिक प्रतिनिधि अनुशासन और व्यवस्था बनाए 
रखने में प्रभावशाली भूमिका अदा नही करते है तो उनको हटाने की पृष्ठभूमि बनने 
लगती है और जनता उसके लिए कान्ति तक का सहारा लेती है। वास्तव में राजनीतिक 
प्रतिनिधि होते ही इसलिए है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखकर शास्तिपुर्ण परिवर्तन 
का साधन जुटाएं। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को ऊंसी ही प्रकृति क्यों न हो, राज- 
नोतिक प्रतिनिधियों को स्यवस्था के लिए केन्‍्द्रीय नियन्त्रण का महत्त्वपुर्ण कार्य करना 
ही होता है। इस कार्य में उनकी सफलता ही उनके राजनीतिक कार्यकाल का निश्वायक 
होती है । 

(2) गन्तव्य निर्धारण का कार्य भी समाज में राजनीतिश्ञों द्वारा ही होता है । हर 
राजनीतिक समाज के अपने मूल्य, माम्यताएं भौर आस्थाएं होती हैं । इनको ध्यान में 
रखकर सम्पूर्ण राजनीतिक समाज के लिए गन्तथ्यों और उन गन्तव्पों तक पहुंचने के 
साधन के झूप में नीतियों का निश्चय भी राजनीतिक प्रतिनिधि ही करते हैं। उनका 
कार्य इस प्रकार के निश्चय तक ही सीमित नही होता है, परन उन्हें ही विभिन्‍न नीति 
विकल्पों में से कुछ का चुनाव करना होता है । साथ ही अनेक कार्यक्रमों मे, साधनों के 
अनुसार प्राथमिकताएं निश्चित करता भी आवश्यक होता है और इसमे भी उन्ही की 
ही भूमिका प्रमुख रहती है। इस तरह राजनीतिक प्रतिनिधि हर राजनीतिक समाज के 
लिए लक्ष्यों, नीतियों व कार्यक्रमों का निर्णायक होता है और उन्ही के द्वारा इनमें 
प्राथमिकताओं का क्रम तय होना होता है। इससे तात्पर्य उनकी नीति-विधरिण में 
सहभागिता से है । 

(3) राजनीतिक व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार क्वी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। यह 
संस्थाएं अनेक स्तरों पर भी हो सकतो है। साथ हो सामाजिक, धामिक आधिक व 
सांस्कृतिक संरचनाओं, संस्थाओं व व्यवस्थानों का हुर समाज में जाल-सा विछा रहता 
है। इनमें अनेक सस्‍्थाएं परस्पर अन्य (6००४४४०८) व कई बार विरोधी लक्ष्य अपना | 
लेती हैं इससे समाज में तनाव व खिचाव उत्पन्न होते हैं । ऐसी परिस्वितिया उलतल 
नहीं हों, इसके लिए संस्याजों का नव निर्माण, उनमें सुधार और बदली हुईं परिस्थितियों 
से उनका अनुकूलन (4099/वस०7) किया जाना आवश्यक हो जाता है। यह कार्य राज- 
नीतिक शत के धारकों द्वारा ही सम्भव हो सकता है, वर्योंकि कई बार संल्वात्मक 

साम्य (7श/ाणार्श ००८०८) की स्थापना में शकित का प्रयोग करने की परि* 
स्थिप्तियां उत्तन्‍्न हो जातो हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि ही ऐसी शब्ित के प्रयोग का 
अधिकार रखते के कारण इस कार्य को कुशलतापुर्वेक् कर सकता है) 

उपरोक्त कार्य राजनीतिक अतिनिधियों के द्वारा हर प्रकार की राजनीतिक ब्यवस्था 
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में पम्पन्न होते है, परन्तु लोकतान्िक व्यवस्थाओं में इनकी भूमिका इन कार्यो तक ही 
सीमित नहीं रहती है। वसे भी उपरोक्त कार्य इतने सामान्य है कि इनके निष्पादन में 
राजनी तिक व्ययस्था के अन्य घटक भी महत्त्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रवीत होते हैं। वेसे 
भी यह तीनों कार्ये अपने आपसे इतने अस्पप्ट है कि इनमे सभी कार्य सम्मिलित किए जा 
सकते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य कुछ विशिष्ट ही होते है । ए० एच० बि्च+ 
की मान्यता है कि हर राजनीतिक प्रतिनिधि कुछ सामान्य कार्य तथा अनेक विशिष्ट 
कार्य करते है । यह कार्य इन शीपंकों के अन्तगंत विभक्‍त किए जा सकते हैं-- 
(]) वामान्य कार्य (७० [07200॥9), (2) विशिष्द कार्य (59००० ्रि0: 
०9) 


राजनीतिक प्रतिनिधि के सामान्य कार्य (ठक्लाशब शिए्गरशाणा5 ग॥रशिणा।प्म 
[6७7८४९॥०(ए०) ६. 
राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा सम्पादित सामान्य कार्य मोटे रूप में तीन कहे जा सकते 
हैं। 
पहला कार्य लोकप्रिय नियंत्रण (90707 ८०॥४०) का है। सरकार जनता हे 
लिए कार्य करती रहे यह राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा ही सम्भव बनाया जाता है। प्रति- 
निधि जनता की सत्ता धरोहर के उप मे प्राप्त नहीं करता वरन उस्ते यह सत्ता निश्चित 
उद्देश्यों की पू्ति के लिए दी जाती है। इस सत्ता का सरकार (यहां सरकार का प्रयोग 
कार्यपालिका के लिए किया गया है) दुदपयोग नही करे इसके लिए सरकार पर नियक्षण 


व्यवस्था अनिवार्य होती है । जनता का यह नियंत्रण, उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों 


के द्वारा ही रखा जाता है। इस प्रकार, राजनीतिक प्रतिनिधि सर: को सत्ता, हक 
क्ष्य से सरकार विमुख नहीं होने 


हित में ही प्रयोग की व्यवस्था का कार्य करता है। इस न री 
पाये इस दृष्टि से प्रतिनिधि उस पर नियत्नण रखता है। यह नियत्रण सामान्यतया समर्थन 
वापस जैसे की घमकी द्वारा या कुछ विद्वेप अवस्थाओं में विरोध करके रा जाता है 
इस प्रकार, प्रतिनिधि जनता की तरफ से सरकार पर नियंत्रण रखने का कीर्य अनिवार्य तः 
करने के लिए वाध्य ही होते हे । 

दूपरा कार्य नेतृत्व देने से सम्बन्धित है। आम 
में विशेष रुचि होती है और न ही सब व्यवित शास्त्र कार्य में हर के सद्धभागी रद 
सकते हैं। ऐसी अवस्था में जनता के लिए नीति निर्धारण हे कार्य प्रतिनिधियों के सई- 
योग से सरकार द्वारा ही किया जाता है। अतः प्रतिनिधियों को नीति निर्धस्य मैच 


केवल पहल (॥0/0200७) ही करनी होती है बल्कि उन्हें इस सम्बन्ध मे समुचित नैदू 


भी देना होता है । 
तौसरा कार्य व्यवस्था दनाये रसने (59४० प्रागंधानाभाप्णे का. है। यहू कार्य 
ग्रैतिक समाजों में व्यवस्था का बना 


अपने आपमे बहुत महत्त्वपूर्ण दियाई देता है। राजन 


व्यक्ति की नंतों राजनीतिक कार्यों 


$५. छा, छाप्छ, कक. दो. ए- 7« 
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रहना अन्य सभी कार्यो को सुचारुता के लिए आधारभूत है । अगर समाज में व्यवस्था ही 
न रह पाए तो नेतृत्व व लोकप्रिय निर्यक्षय का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए राज- 
नीतिक प्रतिनिधि राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने और उसको दवाएं रफने 
में जवता का समर्थन प्राप्त करने का कार्य करता है। हे 


राजनीतिक प्रतिनिधि के विशिष्ट कार्य (5फ५णीए ०४०१५ ० ३ 7०0०) 

२८०७९६८०(७४९) 

उपरोक्त सामान्‍य कार्यो का सम्पादन तो राजनीतिक प्रतिनिधि करता हो हैपर 
उसको इनमे भी कुछ विशिष्ट कार्य भी करने होते हें । इन्ही कार्यों को लेकर राजनीतिक 
प्रतिनिधि जनता व सरकार के बीच की कड़ी बनता है। संक्षेप्र में यह कार्य इस पकार 
हैं 
() अनुक्षियात्मकता (03907 9८7०5७) का क्ार्प--इससे सरकार की, अर्पात 
नीति के निर्धारकों की, जनमत और जनहित के प्रति सचेतता का तातपं है। यहू राज 
नीतिक प्रतिनिधि का कार्य है कि वह सरकार को जनता के हित साधन का माध्यम बनाएं 
रखे | प्रतिनिधि ही सरकार को सतर्क, सचेत व सावधान करते रहते हैं । जनता के वद- 
लते तेवरों स्रे सरकार को आयाहू करते हैं ओर समर्थन वापस लेने की धमकी से सरकोर 
को जनमत्त व जनहित के प्रति जागरुक रखते हैं । रु 

(2) जवाबबेही (०००००श/४७॥॥५) फा कार्प--स रकार अपने अधिकारों का अवध 
करते समय जो भी कार्य करती है उनके लिए उसको उत्तरदायी रखना आवश्यक है। 
सरकार की सबेतता ही काफी नहीं है! उसको बपने हर कार्य का उत्तरदायित्व भी 
लिभाना होता है। अगर वह ऐसा नही करती है तो प्रतिनिधि उम्को ऐसा करने फ्री 
अवस्था में लाने का कार्य करते हैँ। सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व लोकतान्विक 
व्यवस्थाओं का आधार है क्योंकि ऐसी व्यवस्थात्ों भे सरकार, सत्ता के अन्तिम धारक 
--जनता की सेयक ही होती है! प्रतिनिधि उसको छेवक के रूप में रयते की व्यवस्पा 
करे यहू आवश्यक है) 

(3) नेताओं छो शांतिपूर्वक दंग से बदसने झा कार्य (2८६०८ ०0372 0 
द्ापणाओ--अगर डिसी राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधियों के सब श्रयल राजनीतिक 
जेताओं को जगद्वित के प्रति घागरूक व उत्तरदायी न रप सर्के तो उनको बदलते ड् 
व्यवस्था अमिवाप हो जाती है । जनहित की अवदेलना जन विरोध को इतना बयां सडती 
है कि नेताओं को हृठाने के लिए दिसाध्मद कांति का सहारा तक लिया जा सकता है 
जनता स्वयं यहू कदम उठाने के लिए बाध्य हो इससे पूर्व दी नेताओं में बदवार # 
व्यवस्था करना राजनीविक प्रतिनिधि का ही कार्य है। उनके द्वारा ऐसे तेताओं के ट 
पर दुसरे नेताओं को लाने का कार्य सम्पत्त दोने पर ही राजनोविक व्यवस्था हम 
ये रोझाजा सकता है। प्रधानमंत्री और सक्िमण्ड्लों के कक मं प्रतिभिधिय कप 
भूमिका यदुत मदत्वपूर्े रहवो है । निद्चिवत बवधि याति पदाधिकारियों को अवधि के रे 
हडाने के लिए महामियोग एगएव्ःणरीघाव्ण) तक डा सहारा प्रतिनिधि तेते रहे हूँ। एव 
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स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों का कार्य आवश्यकता पड़ने पर सत्तारूढ़ नेताओं के स्थान पर 
नये नेताओं को लाने की सुव्यवस्था करना भी है। 

(4) नेतृत्व (६०९८० 9) का कार्य--राजनी तिक प्रतिनिधि राजनीतिक नेताओं की 
भर्ती (००एणणाला। रण 9०0० 07009) और उसके लिए जनता का समपंन उप- 
सब्ध कराने के कार्य का नेतृत्व भी करता है। लोकतन्त में नेता अन्ततः जनता में से ही 
भाते है। इसलिए भावी नेताओं का चयन व उनका शासन कार्य में प्रशिक्षण इन्ही प्रति 
निधि नेताओं द्वारा होता है। 

(5) उत्तरवायित्व (€59णाआंज॥9) का कार्य - यहा उत्तरदायित्व का अर्थ नेताओं 
की दूरगामी ([0॥8 (6777) राष्ट्रीय हितो तथा तात्कालिक दवावो के प्रति सवेदनशीलता 
से है। नेता दूर के राष्ट्रोय उद्देश्यों को क्षण-क्षण पर आने वाले दवावों और मागों के 
कारण भुला नही दे, इसके लिए उन्हें वराबर प्रोत्साहित करते रहने की आवश्यकता 
रहती है। प्रतिनिधि उनके इस कार्य में हाथ बढ़ाते है तथा जन समर्थन को अनुकूल 
रखने में सहायता करते हैं । 

(6) ओचित्यता (९8 779०9) बनाए रखने का फार्य --कोई भी सरकार सत्ता की 
बैधता के अभाव में अधिक दिन नहीं चल सकती । राजनीतिक नेताओं की शाप सत्ता 
को वैधता प्रतिनिधि दी सम्भव बनाते है । प्रतिनिधि ही जनता में सरकार के मेताओ के 
प्रति आस्था और उनके शासन करने के अधिकार की बैधवा का विचार प्रसारित व 
प्रचारित करते है। इस तरह प्रतिनिधि, सरकार को ऐसी बधता से मुक्त बनाने का कार्य 
करते है जिससे सरकार की सत्ता को अनावश्यक चुनौतियों य विरोधों का सामना नही 
करना पड़े । ह! 

(7) समर्थन या सहमति (०7७००) उपलब्ध कराने फा कार्य -संसकार को 
विशिष्ट नीतियों व कार्यक्रमों पर जनता डी सहमति का बना रहना आवश्यक है। प्रति- 
निधि संचार की धाराओं (०)४॥॥०|$ ० €णागणणयांव्थ्यंणाओ वी माध्यमों की व्यवस्था 
करता है जिससे सरकार अपनी विशिष्ट नीतियों के लिए जनता का समन प्राप्त करती 
रह सके। स्वयं प्रतिनिधि भी सरकार की बीतियो को समर्थन जुटाने का महत्वपूर्ण 
सम्प्रेपक रहता है। है 

(8) दबाव शमन (एटॉर्श 06 970550765) का कार्य --राजनीतिक समाज में नाग 
रिकों की शिकायतें दवाव शमन के अभाव मे क्राधिकारी रुप ग्रहय करने की सम्भावनाए 
रघती हैं। प्रतिनिधि सतप्त (3887०70०4) नागरिकों की शिकायतों उपी मादय (0277) 
को रचनात्मक गतिविधियों की तरफ प्रवाहित करने की चुरा नती (5260 भ्थे*०) 
का कार्ये करते हैं और सम्भावित ऋतिकारियों को संवैधानिक गतिविधियों में व्यक्षा 
करके उन्हें निह॒त्या कर देते है। प्रतिनिधियों द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था पर हल 
बाले दबावों का शमन हो सकता है क्योकि उनकी जनता से सम्पकवा द्ोती है। 


हर (राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि उपरोवत्र विशिष्ट कार्य सम्पादित करते हैं; 
! के 0प-तगर्यतया विकसित होता है, बढ़ीं उन्द 
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व्यवस्था में स्थायित्व व गतिशीलता वती रह सकती है। इन कार्यों द्वारा ही राजनीतिक 
व्यवस्था में विकास का वातावरण बनता है । राजनी तिक नेता बैच रहते हैं और से सम्पूर्ण 
व्यवस्था सुधार रूप से कार्य करती रहती है । राजनी तिक प्रतिनिधियों के कार्यों के वर्णन ते 
यह प्रश्व उठता है कि प्रतिनिधि का निर्वाचकों के साथ कया सम्बन्ध हो ? क्‍या प्रतितिधि 
निर्वावकों के हाथ में कठपुतली बना रहे और केवल वही कार्य करे जिन्हें करने का उसे 
निर्वाचक आदेश दें ? अगर वह ऐशसा नही करे तो क्या वह सही अर्थों में उसका प्रति- 
निधि बना रहेगा ? यह ऐसे जटिल प्रश्व है जिनका द्वां या ना में उत्तर नही दिया जा 
सकता । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का निप्कर्प निकालने से पहले उन सिद्धान्तों का 
उल्लेख करना आवश्यक है जो प्रत्तिनिधियों के तिर्वाचकों के साथ सम्वन्धों क्रो लेकर 
प्रचलित हैं। यह सिद्धान्त हैं ।-- () आदिप्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त (॥009 थ 
परण४70०४० २९७४९४६॥४४07), (2) भादेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धाग्त (70०09 
० प्रगाप्रशतप०९९ एि०ए7/25९०४(४०४) । 

() आदिष्ठ प्रतिनिधित्व का अर्थ प्रतिनिधि के, निर्वाचकों के क्ादेश के अनुत्तार, 
कार्य करने से लिया जाता है! ऐसे प्रतिनिधित्व में, प्रतिनिधि की अपनी इच्छा कुछ भी 
महत्त्व नही रखती है। वह केवल निर्वाचकों की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। वह हर 
प्रकार का निर्णय निर्वाचकों की आज्ञा या स्पप्ट आदेश के अनुरूप ही कर सकता है। 
प्रतिनिधित्व का यह रूप, वर्तमान की तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में एक 
तरह से अव्यावह्यारिक बन गया है। बैप्ते भी प्रतिनिधित्व के इस सिद्धार्त को उचित नहीं 
कह जा सकता, क्योंकि आज की विपम परिस्थितियों मे प्रतिनिधियों को न तो विवैक- 
पूर्ण आदेश दिए जा सकते हैं और अगर यह सम्भव भी हो तो यह आदेश किस तरह दिन 
प्रतिदिन देने की व्यवस्था हो, इसका कोई उपाय नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी 
विधि निर्माण का कार्य इतना वेचीदा, कठिव और बढ़ यया है कि कोई भी अ्तितिधि हर 
बात पर निर्वावकों द्वारा निर्दे शित नहीं हो सकता । द्वुत यत्ति से परिवर्तित न होने वाली 
घटनाओं तथा समस्याओं के कारण प्रतिनिधियों को हर रोज तई परिस्थितियों का 
सामना करवा पड़ता है। अव. चुनाव के समय निर्वाचकों के समक्ष की गई नीति सम्बन्धी 
घोपणाओ पर अठल रहना किसी भी प्रतिनिधि के लिए सम्भव मही होता है। इसके 
अलावा भी वततेमान निर्वाचित प्रणाली के अन्तगंत, आदिश्ट प्रतिनिधित्व का तिद्वान्त 
दलीम व्यवस्था के कारण निरर्थक बन जाता है। आधुनिक युग में चुनाव दलीय बाधार 
पर होते है। मतदाता किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, वल्कि राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों 
के आधार पर मत देते है। दल अपनी वीतियों को जनता के सामने रखते है और विजयी 
उम्मीदवार वास्तव में उस दल की नीतियों का जनता ने समर्थन किया है, का सकेत मात्र 
होते हैं। विजयी दल अपनी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं व कि हर मतदावा या अति- 

निधि की नीतियो को । वैसे भी, मतदाताओं या प्रतिनिधियों की नीतियों का व्यावहारिक 
रूप दलीय माध्यम से ही प्रकट हो सकता है! अतः यह व्यावहारिक नही लगता कि कोई 
प्रतिनिधि निर्वाचको के आदेश के अनुसार ही कार्य करे | यही कारण है कि आदिष्ट प्रति- 
निधित्व का धिद्धांत हमेशा से ही अमान्य, न्‍्यायविद्द्ध, अर्ंगत, अवैधानिक व गलत मात्रा 
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जाता रहा हैं । 

(2) आदेशहीन प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार प्रतिनिधिगण तिर्वाचकों के 
अभिकर्त्ता (80) मात्र नही रहते है। वे निर्वाचकों के अधीन होते हुए केवल उनके ही 
आदेश के अनुसार कार्य नही करते हैँ। वेसे भी सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दृष्टिकोणों से 
यह उचित नहीं लगता है कि कोई प्रतिनिधि हमेशा निर्वाचको के आदेशों के अनुसार या 
निर्वाचक्ों के समक्ष की गई प्रतिज्ञाओं के अनुसार ही कार्य करे । इस कारण, वर्तमान 
धारणा के अनुसार आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त ही तक-सम्मत लगता है। प्रति- 
निधि के कार्यों का वर्ण पहले ही किया जा चुका है । प्रतिनिधि इन विविध कार्यो को 
ठीक ढंग से तव ही कर सकता हैं जव उसको बहुत कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त रहे, परन्तु 
इसका यह अर्थ नही है कि वह जो चाहे कर सकता है। वास्तव में दलीय अनुशासन की 
कठोरता के कारण प्रतिनिधियों की स्वृतन्व॒ता पहले ही बहुत कुछ वंध जाती है । इसको 
भौर प्रतिबन्धित करना तो प्रतिनिधित्व की भावना को ही खत्म करना होता है। 
इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिनिधि और निर्वाचकों के सम्बन्ध में कुछ 
सुनिश्चित रूप से निर्धारित करना अनावश्यक है। आने वाले चुनावों का डर प्रतिनिधि 
को सहो अर्थों मे प्रतिनिधित्व करने की ठोस व्यवस्था कही जा सकती है। इसी के कारण 

हू मनमानी स्व॒तन्न्नता के स्थान पर अपनी जिम्मेदारिया ठीक ढंग से पूरी करता रहता 
है। इसलिए आजकल प्रतिनिधि निर्वाचको का केवल अभिकर्ता ही नहीं वल्कि उनकी 
हित साधना के लिए स्वेच्छित नीतियो का निर्धा रक भी है। 

प्रतिनिधित्व के अर्थ व प्रकारो के विषेचन से प्रतिनिधियों के कार्यो को व्यापकता का 
आभास मिलता है। कार्यो के विवेचत से यह और भी स्पप्ट हो जाता है कि राजनीतिक 
व्यवस्था मे प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण रहती है। ऐसी भूमिका अदा करने 
बासे प्रतिनिधियों के सम्बन्ध मे यह प्रश्न उठता है कि इनका निर्वाचन किस प्रकार किया 
जाए ? निर्वाचन सम्बन्धी यह प्रश्न निर्वाचन प्रणालियों से सम्बन्धित है । इसलिए आगे 
के पृष्ठों में इस प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति के लिए निर्वाचन की विभिन्‍न प्रणालियों का 
वर्णन किया जा रहा है। 


निर्वाचन प्रणालियां : अर्थ व परिभाषा 
(ह8.ए४ए7006, 5५28085 : ॥७85&73770 ७१२० ए0ए8७॥8574070) 


लोकतन्त्त के उदय के साथ ही चुनावों का राजनीतिक प्रक्रिया में मद्त्व बइने लगा था 
ओर इसके साथ ही निर्वाचन प्रणाली में हेर-फेर के परिणामों पर गम्भीरता से विचार 
होता आया है। आज की लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में तो निवरचिन प्रषाली की झ्र्मी 
विशेष व्यवस्था का प्रयोग कर सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को बदला जाने 
लगा है। राजनीतिक दलो के आधार पर चुनावों में मतदान न्ने 423 पल के प्रसव 
को और भी पेचीदा बना दिया है, क्योंकि निर्वाचन प्रणालियां दलोय व्यवस्था को 
प्रकृति का भी निर्णायक होने लगी है। एक विशेष प्रकार का निवर्बिन प्रभाती का 
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रखा जाए ? इस सम्बन्ध में दो विचार प्रचलित हूँ। एक विचार के अनुसार मत्त देने का 
अधिकार राज्य के उन निवाध्तियों को छोड़कर जिनकी दशा इतनी हीन हो कि उनकी 
अपनी कोई इच्छा ही न हो, सबको प्राप्त होना चाहिए । यह धार्वजनिक मताधिकार 
(णांधध्ः् ६007६0०) का समर्थक विचार है । दूसरे विचार के अनुसार मताधिकार 
ऐसा अधिकार है जो राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, अतः सबको प्राप्त नही 
होना चाहिए। इस जिचार के अनुमार केवल व्रिवेकशील व्यक्तियों को ही निर्वाचन 
में भाग लेने का अधिफरार मिलना चाहिए । यह सीमित मताधिकार (॥ग्रा66 
$७॥98०) का विचार है। यहा दोनों बिचारो के पक्ष या विपक्ष में तक॑ अस्तुत करने की 
आवश्यकता नहीं है । आजकल सभी लोकत्तान्त्रिक राज्यो मे सावंजनिक मताधिकार का 
प्रचलन है। ह्विटवरलेड में |972 से पहले स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्राप्त न होने 
के कारण सार्वजनिक व सीमित मताधिकार के पक्ष व विपक्ष में दलीलों का वर्णन 
आवश्यक कहा जा सकता था। 972 से वहां भी स्त्रियों को इस अधिकार की प्राप्ति ने 
पीमिव मताधिकार को आधुनिक लोकतान्तिक भावना के प्रतिकूल मानकर अमान्य कर 
दिया है। यहां सार्वजनिक मताधिकार का अर्य समझना आवश्यक है । सामान्यतया 
इसका अर्थ हर व्यक्ति को मताधिकार देने रे लिया जाता है। इस अर्थ में मताधिकार 
आज जन्मे शिशु से लेकर पागल व्यक्ति को प्राप्त माना जाएगा। किसी भी राजनीतिक 
व्यवस्था में सावंजनिक मताधिकार दी यह अवस्था आज मही मानी जाती है । कोई भी 
राजनीतिक व्यवस्था, बच्चों, अपराधियों व पायल व्यक्तियों को मताधिकार नही देती 
है। इससे स्पष्ट है कि सावंजनिक मताधिकार भी व्यवहार में सीमित मताधिकार ही 
है । इसके अनुसार कुछ शर्तें पूरी करने वाला व्यक्ति ही किसी राजनीतिक व्यवस्था मे 
मत देने का अधिकार रखता है, सभी व्यक्ति मद्दी रखते हैं। मताधिकार को इन शर्तों का 
विवेचन निर्वाचन प्रणाली कहलाता है। इन शर्तों को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता 
है। प्रथम, योग्यताओं (७0१०० के दृष्टिकोण से तथा दूसरे, इन मताधिकार की 
पोग्यताओं को व्यवहार में लागू करने के दृष्टिकोण से । 
मताधिकार की योग्यताओं का हर निबचिन प्रणाली में नकारात्मक और सकारात्मक 
पक्ष पाया जाता है ( नकारात्मक दृष्टि से कुछ योग्यताएँ होने पर मताधिकार सीमित 
पनता है जबकि सकारात्मक दृष्टि से कुछ योग्वताएं मताधिकार को व्यापकतम बनाती 
हैं। इस तरह मताधिकार की योग्यताओं के थाधार पर राजमीतिक व्यवस्पाएं व्यापक- 
तम मताधिकार और सीमित मताधिकार के दो प्रतिमानों में श्रेणीवद्ध की जा सकती हैं। 
सामान्यतया व्यापकत्तम मताधिकार का माप निम्नलिखित सकेतकों (6८2०9) के 
द्वारा किया जा सकता है संक्षेप मे यह इस प्र क्वार हे--- ० मो हे 
(+) बयस्‍्कता-- हर राज्य में मत देने का अधिकार केवल बस को ही 8 
जाता है। सावंजनिक मताधिकार का तात्पय बात्तव में दयस्क मताधिकार (007 
49705) से ही होता है । आधुनिक लोकतंत्रों मे इस बात पर अब मवेभद है हे है। 
धवंत्न यह स्वीकार किया जा चुका है कि मताधिकार केवल वयस्कों को ही प्रदान दिया 
जाए । पर वयरकता की उम्र को लेकर राहमेध्ति नही है ॥ कई झाज्यो में यह 2[ वर्ष 
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मानी जाती है तो कही 8 वर्ष में हो व्यक्ति को वयस्क मान लिया जाता है। आजकल 
वयस्कता की आयु कम करने की माय बढ़ रही है। ब्रिदेन व अमरीका में इसे इसे 
दशाब्दी में घटाकर ]8 यर्ष कर दिया गया है। भारत में भो इसे 2[ ते घटाकर 8 वर्ष 
करने की माग बार-बार उठती रही है। देसे 8 वर्ष की आयु वयस्वाता के आधार के रूप 
में सर्वमान्य होने की सम्भावनाएं रप््ती है और निकट भविष्य में नहीं तो भी बहुत 
जल्दी यह सब राजनीतिक व्यवरथाओं की निर्वाचन प्रणालियों में स्थात पा लेगी ।._ 

(स) नाएरिकता--मताधिकार की दुसरो योग्यता नागरिविता की है। ब्यवह्गार में 
कोई भी लोकतान्त्रिक राज्य विदेशियों को मताधिकार प्रदान नहीं करता है। इस 


निष्ठा में निहित दे । वैसे भी विदेशियों को किसी अन्य राज्य में मत देना सैद्धान्तिक व 
व्यावहारिक दोनों ही दुष्टियों से उपयुक्त नही कहा जा सकता है। रेडान्तिक दृष्दि पे तो 
यह आपत्ति उठती है कि क्विसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति को 
अपनी व्यवस्था के अलावा मत देने का जधिकार उसके अतावश्यक हस्तक्षेप को आमंत्रण 
देना है। व्यावहारिक दृष्टि से, विदेशी व्यक्ति को मवाधिकार न देने का कारण उनकी 
मताधिकार में अभिरुचि का नही होना है। 

(व) निवास--किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति प्रवेश के साथ ही 
सत का अधिकारी नही बन जाता है । हर राज्य में कुछ समय तक निवास करने के बाद 
ही व्यक्ति को मत का अधिकार प्राप्त होता है, परन्तु नियास की अवधि अलग-अलर्ग 
निर्वाचन प्रणालियों में अलग-अलग दियाई देती है ( एक तरफ कुछ राज्य, छु् महीनों 
के निवास के बाद ही मताधिकार प्रदान कर देता है, तो दूसरी तरफ़ अनेक राज्यों मे 
कुछ वर्षों के निवास के वाद ही मताधिकार प्राप्त हो सकता है। इस सम्बन्ध मे कोई 
सर्वमान्‍्य अवधि का विचार अभी तक नहीं बन वाया है । आज भी अलग्र-अवग राज्यों में 
यह अवधि अलग-अलग हो है। 

(घ) अपराध--हेर राज्य से अपराधियों को मताधिकार से वंचित रघा जाता हैं। 
चैसे कुछ राज्यों में कुछ श्रेणियों के अपराधियों को ही मताधिकार नहीं दिया जाता है 
तथा कुछ अन्य प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित व्यक्ति मत का अधिकार रखते है। १९ 
एक बात निश्चित है कि किसी भी निर्वाचन प्रणाली में हर तरह के अपराधी को सताधि- 
कार नहीं दिया जाता है। अपराधों के प्रकारों व सजा की अवधि के अनुमार इसमें 
अच्तर दिखाई देता है। परन्तु सभी राज्यो में कारावास की अवधि के काल में अपराधी 
का मताधिकार स्थगित रहता है। 

उपरोक्त योग्यताएं मताधिकार को व्यापकतम बनाने के साथ ही साथ व्यावहारिक वे 
उपयोगी बनाने के उद्देश्य से ही हर निर्वाचन श्रणाली में व्यवस्थित की जाती है। 

आधुनिक लोकतन्त्ों मे मताधिकार को सीमित करने के लिए. प्रयुक्त होने वाह्ी $8 
अन्य योग्यताओं--सम्पत्ति, शिक्षा, धर्में, मसल, लिय तथा स्थान इत्यादि की अमास्य 
ठहराया जाने जगा है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था मे मताधिकार को सीमित करते 


प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणालियां एवं मतदान आचरण :: 96] 


की यह शर्तें, जो लोकतन्त् की भावना का ही विलोम कही जाती है, बाम चुनावों 
-(शशव ०0०८०४०॥७) में मताधिकार का आधार नही बनाई जाती है। कुछ राज्यों मे 
इनमें से कुछ को (शिक्षा, धर्म व निवास स्थान) द्वितीय सदनों (5००००० थक ला) 
के निर्वाचनों में, मताधिकार को और अधिक साथंक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है 
पर यह सामान्य प्रयूत्ति नही है । जहां यह प्रचलित है वहां भी इसे समाप्त करने की मांग 
बलवती बनती जा रही है और भविष्य में शायद ही किसी उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था 
(954] 4०४00०४(० 5५४८०) में इस आधार पर मताधिकार को सीमित रखा 
जाएगा। 
निर्याचकों की पूर्व शर्तों या योग्यताओं को व्यवद्वार में लागू करने मे जोड़-तोड़ की 
बहुत सम्मावनाएं निहित है। यह जोड़-तोड़ कई बार जानवूझ कर भी की जा सकती 
है। इन सम्भावनाओं का मूल्याकन मताधिकार की विविध पूर्व शर्तों को लागू करने की 
विधियों के विवेचन के द्वारा ही सम्भव है। हर निर्वाचन प्रणाली में मताधिकार की 
योग्यताओं को व्यवहार में लागू करने के लिए किसी संस्था विशेष द्वारा मतदाताओं के 
नामों के पंजीकरण (६८857280०7) की व्यवस्था होती है, भर्थात हर व्यक्ति के नाम 
इत्यादि मतदाता सूची (८!८०६०४०] ]/508) में दर्ज करने होते हैं। यह सुचियां सामान्‍्यतया 
स्पायी होती हैं ओर हर चुनाव से पहले इन्हे संशोधित व पूर्ण करके प्रकाशित किया जाता 
है तथा नागरिकों को, अगर उनका नाम स्थान विशेष की सूची मे नही है तो अपना 
नाम उस सूची में सम्मिलित कराने का अधिकार होता है। चुनाव के समय मतदान में 
ऐसी मतदावा सूचियों मे दर्ज नाम वाले व्यक्ति ही भाग ले सकते हे। यहां इ्स जा में 
जोड़-तोड़ की जा सकती है कि मतदाता सूचियों को चुनाव के कुछ पहले ही प्रकाशित 
किया जाए और नागरिफों द्वारा इसमे अपना नाम सम्मिलित न होने की अवस्था में 
अपना नाम दर्ज कराने की कम अवधि या कठिन प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाए। के इस 
तरह बहुत से व्यक्ति नये मतदाता बनने से वचित रख्े जा सकते है। उदाहरण के लिए, 
भारत में 977 में हुए आम चुनावों के समय कुछ लोगों की यह शिकायत रही थी कि 
। उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने का बहुत कम समय दिया 
' गया था। के 
मतदाता सूचियों में मतदाताओं का पंजीकरण व्यवहार में मतदान के स्थान का 
निश्चय भी करता है। मतदाता सुचियां, निर्वाचन क्षेत्रों (शल्लणरण ००75॥/0०7०) 
में निश्चित मतदान केन्द्रों (9०॥798 ७००३७) के आधार पर बनती है। इससे हा 
पर यह बन्धन लग जाता है कि वह उसी स्थान के मतदान केन्द्र पर अपने मत का प्रयोग 
' कर सकता है जिस मतदान केन्द्र की मतदाता सूची मे उसका नाम सम्मिलित है । कर 
स्थान की पावन्दी भी जोड़-तोड़ व घोखाधड़ी से बचाव व्यवस्था के रूप में लगाई हक 
है । पर इससे वे व्यक्ति मत देने से वचित रह जाते दै जो मतदान के दिन उस स्थान 
चाहर हों । इसके लिए डाक-मतपत्रों (9०४४2/ 90800) की व्यवस्था की जाती मे या पर 
यह केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रखनी होती है अन्यथा इससे पे के लि 
समय पर घोषित करना सम्भव ही नही रदेगा। हर व्यक्ति को जो मतदान के दिन 
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मतदान केन्द्र पर नही हो, मत देने को सुविधा डाक मतपत्नों से देना सम्भव नहीं होने के 
कारण अपेक्षा की जाती है कि हर व्यक्ति मतदान की पूर्व घोषित निषिचत तारीख को 
उस स्थान पर, जहां उसका नाम मतदाता सूची में, सम्मिलित है, मत देने के लिए 
उपस्थित रहें । वैसे इसके समाधान के लिए कई राज्योः में अनिवायं मतदाव 
(००४७०४४०५ ५०४०६) की व्यवस्था की जाती है परन्तु अनिवायं मतदान समस्या का 
उचित समाधान नही कहा जा सकता है। इससे और नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 
इस कारण अधिकांश राज्यो में नागरिकों को मतदान सूची में नाम सम्मिलित होने पर 
ही मतदान में सम्मिलित होने दिया जाता है। इसलिए स्थान का बंधन हर निर्वाचन 
प्रणाली मे निर्वाचकों की योग्यताओं को लागू करने में लगाना ही होता है। इससे घोवा- 
घड़ी या दो वार मत देने की राम्भावनाओं पर प्रभावशाली रोक भी लगती है। 


चुनाव उम्मीदवारों व दलों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के निश्चायक के 
रूप में निर्वाचन प्रणाली (हात्लग्रथ $भशशा 88४ 3 7थंगग्रााधा ( 
("०70007$ (० 96 हप॥॥69 99 टेगावदिधा०४ 2॥0 ?870०५) 
चुनाव मे सड़े होने वाले उम्मीदवारों व चुनाव लड़ने वाले राजनी तिक दलों द्वारा पूरी 
की जाने वाली शर्तों के निश्चायक के रूप मे निर्वाचन प्रणाली की व्याब्या करना बहुत 
ही कठिन है। इस सम्बन्ध में उत्पन्त होने वाली समस्याएं, शर्तों के समान ही गम्भीर 
और पेचीदा है। इतना ही नहीं, यह शर्तें मत परिणाम को बहुत अधिक प्रभावित करते 
वाली होती है जैसे एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए घव जुदा सकता 
है और दूसरा ऐसा नही कर सकता तो इस बात से चुनाव परिणाम बहुत कुछ प्रभावित 
पाए जाएंगे। इसलिए इन शर्तों के मिश्चायक के रूप में निर्वाचन प्रणातियों द्वारा महेँ 
व्यवस्था की जाती है कि उम्मीदवारों व राजनी तिक दलों में वकारात्मक व सकारात्मक 
दोनों ही दृष्टियों से समानता, रखी जाए। इन दोनों का संक्षेप में वर्णत करने पर ही 
, इनकी गम्भीरता व प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है । रह ) ९० 8; 
नकारात्मक दृष्टि से सभी उम्मीदवारों व दलो मे समानता रखने की पहली व्यवस्था 
गुप्त मतदान (६६०७६ 90॥00 के साध्यम से की जाती है अर्थात मतदाता अपने मतपत्त 
.पर अपनी पसद का अंकन ऐसे स्थान पर कर सके जहां, उसे कोई प्रभावित करने वाला ते 
( हो और जहां उसकी पसंद का किसी को आभास नही हो सके। आजकल सभी स्वतन्त्त 
चुनावों में गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है। सोवियत रूस मे पहले न.केवल 
, इसकी आलोचना की जाती थी वरन मतदान खुला ही होता था, परन्तु वाद में रूस 
द्वारा .गुप्त मतदान का ,फिर अपनाना इस महत्त्व को स्वीकारता है। दूसरी व्यवस्था 
विविध प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए की जाती है। वैसे धोखाधड़ी के के ख्प 
हो सकते है कि इसको पूर्णतया समाप्त करना असम्भव-सा हो जाता है ! मतदाताओ। कीं 
धमकी, रिश्वत तथा अन्य विधियों से प्रभावित नहीं किया जा सके इसके लिए निर्वाचन 
५ ) 
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प्रणालियों में कोई ठोस व्यवस्था फरना सम्भव नही है । दो बार मतदान देने से लेकर 
मतदाताओं को निजी वाहनों द्वारा मतदान केन्द्र तक पहुंचाना एक प्रकार से उम्मीदवारों 
में असमानता लाना है। इसलिए सामान्यतया हर निर्वाचन प्रणाली मे इनसे वचाव की 
व्यवस्था कम या अधिक मात्रा में की जाती है, परन्तु यह सव इनके आमूल उन्मूलन में 
सफल होती हो ऐसा नहीं कहा जा सकता ) मतगणना के समय किसी प्रकार का 
हेर-फेर गही हो इसके लिए मत पेटियां हर निर्वाचन क्षेत्र में नही खोलकर एक स्थान 
पर उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व मतों की गिनती की जाती है। 
पर यहां भी विरोधी दलों के वैध मतों को नप्ट करने की अनेक चालें अनदेखी ही रह 
सकती ६ और इसका फोई कारगर उपाय हो ही नही सकता । तीसरी ब्यवस्या 
चुनावों के निष्पक्ष सम्पादन से सम्बन्धित है। सामान्यतया इसके लिए एक संवैधानिक व 
स्वतन्त्त आयोग का स्थायी रूप से गठन किया जाता है। सम्पूर्ण चुनाव व्यवस्था इसी की 
देखरेख में पुरी ट्जी है। समानता की नकारात्मक विधियों के विवेचन से स्पष्ट है कि 
कानूनन असमानता का उन्मूलन बहुत कठिन है। 
सकारात्मक दृष्टि से सभी उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को समान रखने की 
व्यवस्था करना व्यवद्वार मे अधिक कठिन है। फिर भी आजकल हर निर्वाचन प्रणाली 
में ऐसी व्यवस्थाएं सम्मिलित रहती है जिससे यथा में समानता बनाई रखी जा सके। 
इस सम्बन्ध में पहुली ध्यवस्था उम्मीदवारों द्वारा चुनाव अभियान (००7००थं87) में 
खच्च की आने वाली घनराशि की सौमा निश्चित करना है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 
कुछ सुविधाएं देने की व्यवस्था भी कुछ राज्यों मे की जाती है, परन्तु खच पर प्रतिबंध 
ब्यवहार में प्रभावी नही रहता है। उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा विपुल धन- 
राशि खर्च की जाती है और इसको सीमित करने को व्यवस्थाओं को प्रभावहीनता के 
कारण असमानता आ जाती है। इसके समाधान के लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक 
दलों को वित्तीय सहायता का विचार प्रस्तुत हुआ है। इसी तरह, दूसरी व्यवस्था दात 
पर्च के लिए सरकारी सद्दायता देने की मानी गई है। परन्तु जर्मनी, फिनलेण्ड, स्वीडन 
व कुछ अस्य राज्यों को छोड़कर दलों को सरकारी कोप से सहायता की बात मान्य नहीं 
बन पाई है। अगर सब जगह यह स्वीकार कर ली जाए तब भी, क्या यह दलों को दी 
जाए या उम्मीदवारों को, यह प्रश्त उठता है ? अगर यह सहायता उम्मीदवारों 
को दी जाए तो फिर चुनावों में खड़े होने वालों की वाढ-सी आने की सम्भावना है तथा 
दलों को दी जाएं तो इसका क्या आधार अपनाया जाए ? यही कारण है कि अधिकाश 
निर्वाचन प्रणालियों में ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है। वैसे भी इस सहायता से 
समानता आएंगी यह नहीं कहा जा सकता । निजी खर्च के साथ ही साथ संस्थाओं व 
संस्थानों से धनराशि दान व चंदो (60040००७) के रूप में (22088 जाए तो उसको 
व्यवहार में रोक पाना कठिन है। इससे स्पष्ट है कि उम्मीदवारों व सजनीतिक दर्तों 
में गणितीय समानता लाना सम्भव हो नहीं है। साम्यवादी व्यवस्याओं को छोड़कर 
अव तफ किसी भी निर्वाचन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं जा सकी है जो हर जम गदर 
और राजनीतिक दल फो चुनावो में समानवा का आधार उपलब्ध करा सके। 
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स्थानों के वितरक के रूप में निर्वाचन प्रणाली (हालत 5प््नदया 28 था 
003६0 ०4 86285) 
निर्वाचन प्रणाली मत वितरण के आधार पर स्थानों के निर्धारण की व्यवस्था का 
ताम है। इस अर्थ में इसे निर्वाचन क्षेत्रों के आकार का निश्चायक भी कहा जा सकता 
है, क्योंकि स्थानों का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के आकार पर भी आधारित किया 
जाता है। जहां तक स्थानों के निर्धारण की व्यवस्था करने का प्रश्न है, यह दो तरह ऐं 
किया जाता है। पहला बहुमत या समाज विज्ञेप में विविधताओओं के अनुपात के आधार 
पर तथा दूसरा एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अधिक स्थानों की व्यवस्था करके किया जाता 
है। इससे स्पष्ट है कि सीटों का निर्धारण जनसंख्या व निर्वाचन क्षेत्र के आकार पर भी 
आधारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में निर्वाचन प्रणालियों में विविधताएं अधिक 
पाई जाती है। अधिकतर एक सदस्यीय तिर्वाचन क्षेत्र (अंप्रढ० प्राध्याँ/श ०णाए- 
40९॥09) का ही प्रचलन है। बहुत समाजों मे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व (0079 
7८9765८॥807) की ब्यवस्था करने के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (707 
ग्राध्याँ८ ०0५7०९१८४) का प्रयोग किया जाता है। एक सदस्य वाली प्रणाली में 
सम्पूर्ण राज्य, क्षेत्रफल अथवा जनसंद्या के आधार पर समान आकार के अनेक तिवर्धित 
क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्न से एक-एक सदस्य का 
निर्वाचन होता है। अनेक सदस्य वाली प्रणाली मे एक निर्वाचन क्षेत्न से ,एक से अधिक 
सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसमे भी प्रत्येक क्षेत्र,से चुने जाने वाले सदस्यों का 
निश्चय क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। इससे स्थानों का 
वितरण व निर्वाचन क्षेत्र का आकार आपस मे सम्बन्धित हो ज़ाता है। स्थानों का 
निर्धारण, मत वितरण और निर्वाचन क्षेत्र के आकार, दोनों को ध्यान में रखकर ही 
किया जाता है। इस आधार पर, मोटे रूप से निर्वाचन प्रगालियों को तीन श्रेणियों में 
विभक्त किया गया है। इनको निवर्चिन प्रणालियों के प्रतिमान कहा जाता है। 
कर पक घ के 7:७ के", ० पी 
निर्वाचन प्रणालियों के प्रतितान॒_. 
(7रप्त४ 2&772२0२5 08 ए,.08ट270767, 5१५78//5) 
लोकतान्तिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं में चुनावों की अमिवारयंता, निर्वाचित प्रणातरी 
को भी अनिवाय बना देती है। साधारणतया दर देश की निर्वाचन प्रणाली मे हुछ वे 
कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि वह अन्य देशों की निर्वाचन प्रणालियों से भिन्‍न व अलग 
ही लगती है। वास्तव में निर्वाचन प्रणालियों के उतने ही प्रकार कहे जा सकते हैं जितने 
लोकतान्त्तिक या निर्वाचन कीं व्यवस्था करने वाले राज्य हैं। परन्तु कुछ आधारभूत 
बातों को लेकर निर्वाचन प्रणालियों में मोटी समानताएं भी दृष्टियोचर होती हैं। इन्हे 
समानताओ के आधार पर विभिन्‍न निर्वाचन प्रणालियों को तीन प्रतिमानों में विभक्त 
किया जा सकता है। पहला प्रकार बहुमत प्रणालियों का है। दूसरा प्रतिमान निरपेक्ष- 
बहुमत प्रणालियों का ठया तौसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों का है। पका 
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में इनका वर्णन इस प्रकार है--- 


बहुमत प्रणालियां (१/४०माए $:ननद्या७) 
निर्वाचन की बहुमत प्रणालियों में निर्वाचन के लिए किसी विश्लेप बहुमत की 
आवश्यकता नही होती है। इन प्रणालियों में निर्वाचित प्रतिनिधि को सभी प्रत्यात्ियों 
में सर्वाधिक मत मिलना ही पर्याप्त होता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव 
प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक है तो इनमे से निर्वाचित व्यवित कुछ मतदाताओं के 
बहुत कम मत प्रतिशत से ही निर्वाचित हो जाता है। बहुमत प्रणालियों के तीन प्रकार 
पाए जाते है। पहला प्रकार बहुत्व या सामान्य बहुमत श्रणाली का है। दूसरा, सीमित 
मत प्रणाली तथा तीसरा, एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली का है। इनको समझने के 
लिए इनका विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। 
(क) बहुत्व या सामान्‍य बहुमत प्रणाली (एणगांए ण अंग्रफ़ा० प्रंणो) 
$५४०:7)-यह प्रणाली ब्रिटेन की देन है। इस प्रणाली का प्रचलन यही से अन्यक्ष 
हुआ है । इसमे एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि सामान्य बहुमत द्वारा निर्वाचित 
होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होने वाले अनेक उम्मीदवारों में, जिस उम्मीदवार 
को सर्वाधिक मत प्राप्त होते है, वही व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित ह्वोता है । 
इस प्रणाली मे विजयी प्रत्याशी को कुल मतो का पूर्ण या निरपेक्ष (805000०) बहुमत 
मिलना आवश्यक नही है। उदाहरण के लिए, अगर एक निर्वाचन क्षेत्र में पाय उम्मीदवार 
एक स्थान के लिए चुनाव लड़ रहे हों ओर कुल एक साख मत दिए गए हों तो यह एक 
लाख मत इन पांच उम्मीदवारों, क, ये, ग, घ और च॑ को मिलेगे। अगर मतगणना पर 
'क' को पच्चीस हजार, 'स' को वीस हजार, 'ग'व “घ' को फ्रमद्ः अठरह जाए | 
पर्वह हजार तथा 'च' को वाईस हजार मत प्राप्त हुए द्वों दो इस निबनिन क्षेक्ष में क 
को सर्वाधिक मत प्राप्त होने के कारण उसका सभी उम्मीदवारों में सामास्य बहुमत 
होगा और वह निर्वाचित घोषित होगा। इससे स्पप्ट है कि सामान्य बहुमत प्रणाली में 
निर्वाचित उम्मीदयार को दिए गए कुल मतो का पूर्ण बहुमत मिलना आवश्यक नही है। 
उपरोक्त उदाहरण में 'क' को केवल 25 प्रतिय्यत मतों का समर्थन ही उसे विजमी बसा 
देता है तथा पम्प चार उम्मीदवारों में सम्मिलित रूप से 75 प्रविदत मत बिमक्त हो 
जाने के फारण ये हार जाते है । 
यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि सामान्य बहुमत ब्यवस्पा में अधिडाय हर 
का प्रतिनिधित्य हो नही हो पाता है, परन्तु इस प्रणाली शी उस्तवा के कारन रा 
ब्रिटेन के अलावा अमरीका, भारत, न्यूजीलेण्ड, दक्षिण अछ्ी झा, श्रीलझा वे बंगला ६: 
इस्पादि अनेक देशों में प्रयोग में आती है। ब्विटेत व अमरीका में दिशतीव सलरत्या $ 
कारण इस प्रणाली झे प्रयोग पर अध्त्ति नद्ठी उठाई जाती है व योडि स्यवद्वार हें 4277 
उम्मीदवार को निरपेध बहमत मिल जाता है। परन्तु भारत जँदे रास में इसके 8 
पर कोई अस्य प्रघाती अपनाने की माय बढ़तो जा रही है। अप राम्यों मैन दा हे 


नही बपनाने कै कारणों में एस प्रणाली वी झुूमियों व अबयुर्वों झा बहाय दिशा बात 


7 मठदावारनों 
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रहा है। वैसे यह प्रणाली उन व्यवस्थाओं के लिए श्रेष्ठ है जहां चुनाव में केवल दो हौ 
दल भाग लेते हों। ऐसी अवस्था में हर स्थान के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र मे दो ही 
प्रत्याशी होते हैं और उनमें से एक को अनिवायंत्तः निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है। 
जहां बहुदलीय ब्यवस्थाएं (ग्राण॑ध-एथा9 5छघव्या) हैं या सिर्देलीय उम्मीदवार भी 
चुनाव मे भ्रत्याशी होते है, वहां इस प्रणाली के अवगुण स्पष्ट सामने आ जाते हैं। ब्रिटेन 
का उदार दल (90 ?८79) सामान्‍य बहुमत प्रणाली के कारण द्वी दुसरे विश्वयुद् 
के बाद पुनः सत्ता में आने के प्रयत्नों में असफल रहा है। 955 व 959 के ब्रिटिश आम 
चुनावों में इस दल को क्रमशः 2.70 व 6 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। 955 में 240 
प्रतिशत मतों से इसे लोक सदन (पर005९ ० (0०70॥079) में छ; स्थान प्राप्त हुए थे बौर 
959 मे मत प्रतिशत में शत्त प्रतिशत की वृद्धि (2.70 से 6 प्रतिशत ) होने पर भी लोकसदन 
इसे प्राप्त स्थानों की संख्या वही छ ही रही थी । ब्रिटेन के एक निर्वाचन क्षेत्र में अनुदार 
दल (0075९४4॥४७ एथ7), श्रमिक दल (4907 ९2779) व उदार दल के उम्मीद- 
वारों को मिले मतों के 955 व 959 के चुनावों के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन हैं 
सामान्य बहुमत प्रणाली की आधारभूत कमी का स्पष्ट संकेत मिल जाता है। 


तालिका --ब्रिटेन के एक निर्वाचन के __ पालिका [--बिटेन के एक निर्वाचन के तुलनात्मक चुनाव परिणाम परिणाम” 


राजनीतिक दल 955 के चुनाव 959 के चुनाव 
में प्राप्त मत में प्राप्त मत 
4, अनुदार दल का उम्मीदवार 0, 52 9, 
2. श्रमिक दल का उम्मीदवार 7, 802 5, 309 | 
3. उदार दल का उम्मीदवार _3.उदारदल का उम्मीदवार 3३,64 _|_£_£_£ 7228 8... 64 4, 228 


भारत में सामान्य वहुमत प्रणाली से किस तरह कांग्रेस दल को # मिले मतों के 
प्रत्तिशत के अनुपात से कही अधिक स्थान उसे विभिन्न आम चुनावों मे लोकप्तभा 
(प्र०ए75४ 0/006 ९८०३ मे प्राप्त हुए है, यह नीचे दी गई तालिका द्वारा स्पष्ट किया 
गया है। 
तालिका 2--भारत में कांग्रेस दल को आम चुनावों में प्राप्त मत व स्थान 
_लोकसभा के लिए चुनाव 952  957 962 7267 72 पा 97. |श7 


पक्ा परत 282 
प्राप्त स्थानों का प्रतिशत. 72.4. 70.5... 732. 55.0. 67.6 का ह; 
_आप्त मतों काप्रतिघत 450 478 47 4070 “ मतों का प्रतिशत 450. 47.8. वव7 408 436 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोकसभा के लिए हु हर आम चुनाव हा रे हैं 
दल के अलावा 2-]5 अन्य राजनीतिक दल जो इन चुनावों में सम्मिलित होते रहें & 





8« 
8650 छग्रठल, #6 उद्ााम्बैबटा0क 47 एकाफ्रवाशदाएह 09 नकारा .09407, ४८१५८ 


#00, 969, 99. 89-0. 
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अतिरिक्त दत्रों की बहुत अधिक संख्या होने पर इस प्रणाली से सबको प्रतिनिधित्व दे 
सकता सम्भव नही है। जिस राजनीतिक समाज में केवल एक या दो ही अत्पमत दल हों 
वहीं इसका प्रयोग सफल हो सकता है। बसे भी यह प्रणाली अमुवात में प्रतिनिधित्व की 
व्यवस्था नही करती है। जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र में चार प्रतिनिधि निर्वाचित होने हैं 
और एक बहुमत दल तथा दूसरा लत्पमत दल है। मान लें प्रथम को 95 प्रतिशत का 
समर्थन प्राप्त है तथा दुसरे को केवल 5 प्रतिशत का समय॑न प्राप्त है तो इस प्रणावी 
द्वारा 95 प्रतिशत के समर्थन वाले दल को तीन स्थान तथा 5 प्रतिशत समर्थन वाले दल 
को एक स्थान प्राप्त हो जाएगा। इसी कम्ती के कारण इस प्रणाली का, मेकिंस्तको 
(४०५९०) को छोड़कर अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में, प्रयोग नही किया 
जाता है । 

(ग) एकल असंक्रणीय मत प्रणाली (9786 ॥07-थ786206 ४०८ 
8४४/९४)--एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली के समात ही है। केवल 
अन्तर इतना ही है कि इस प्रथाली मे हर एक मतदाता का केवल एक ही मत होता है 
तथा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों की संख्या दो या इससे अधिक होती है जबकि सीमित मरते 
प्रणाली में मतदाताओं को निर्वाचन क्षेत्र मे कुल स्थानों की संख्या से एक या दो मत कम 
देने की व्यवस्था होती है। जेंसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में चार स्थानों के लिए चुनाव 
करना हो तो एकल असंक्रमणोय मत प्रणाली में हर नि्वाचक एकमत ही देगा पर सीमित 
मत प्रणाली में हर मतदाता दो या तीन मत देगा । एकल अस्तक्रमणीय मत प्रणाली में 
अल्पमत बाले दल (9॥7007॥9 9274)) का एक उम्मीदवार अनिवायंतः हर निवर्चिन क्षेत्र 
में निर्वाचित हो जाता है। जँसे एक निर्वाचन क्षेत्र में तीन स्थानों के लिए चुनाव करवा 
है त्तथ 'क' व “ऊ' दो राजनीतिक दल जिन्हें निर्वाचकों के कमशः 60 व 40 प्रतिशत का 
समेत प्राप्त है, चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते है। दोनों राजनीतिक दलों के 
इस निर्वाचन क्षेद्र भ अधिक से अधिक तोन-तीन प्रत्याशी हो सकते हैं। १रस्तु इनमे पे 
'क! दल के अधिक से अधिक दो उम्मीदवार ही निर्वाचित होगे तथा 'ख का एक 
उम्मीदवार अमिवार्यत, निर्वाचित हो जाएगा क्योंकि 'क' का तीसरा प्रत्याशी, छा के 
प्रत्याशी से अधिक मत प्राप्त कर ही नद्ी सकता है । एक प्रणाली व्यवहार में काफी 
पेद्ीदा है परन्तु इससे छोटे-छोटे दलों की संख्या कम होने पर उनके प्रतिनिधित्व की 
कुछ व्यवस्था बवश्य ही जाती है ! यही कारण है कि जापान में इस प्रणाली का प्रयोग 
सफलताएूवंक हो रहा है । 

निवाचिन की बहुमत प्रणालियों मे सर्वाधिक प्रचलन बहुत्व या सामान्य बहुमत 

प्रणाली का है। यद्यपि सीमित मद प्रणाली तथा एकल बर्सक्रमणीय मत प्रणाली 
प्रतिनिधित्व की दृष्टि से श्रेष्ठतर हैं परन्तु इनको पेचीदगी के कारण इनका व्यापक झब 
से प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिकांशतः राज्यों मे--भारत, अमरीका, कनाडा, 
स्यूजीलेण्ड, दक्षिणी अफ्रीका वे श्रीलंका मे, सामान्य वहुमत श्रणाली ही प्रयोग में ली जाती 
है । इसकी सरलता तथा राजनीतिक व्यवस्था व दलीय व्यवस्था पर द्वितकारी प्रभावों 
की सम्भावनाओं के कारण अनेक राज्यों मे इसका प्रचलन हुमा है 
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पहली प्तंद की गणना में किसी को भी निरपेक्ष वहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सदसे कमे 
मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का नाभ्त काद दिया जाता है ओर उसकी पहली पसंद 
के मद पत्नों को मत पत्नों पर दी हुई दूसरी पसन्द के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को बांद 
दिया जाता है। सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के नाम काटने और उसके 
भ्तों को हस्तास्तरित करने की यह प्रक्रिया तव तक चलती रहती है जब तक किसी एक 
उम्मीदवार को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नही हो जाता है। इस प्रकार जिस उम्मीदवार को 
स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है, उसे निर्दाचित घोषित कर दिया जाता है 
निरपेक्ष बहुमत व्यवस्था के अन्तगंत चुनाव को द्वितीय मतदान प्रणाली वश 
चैकल्पिक मत प्रणाली से निर्वाचित उम्मीदवार को अनिवारयंत: पूर्ण बहुमत आ्प्त होता 
है और इस कारण यह व्यवस्था लोकतस्त की भावना के अनुरूप प्रतिनिधित्व प्रम्भव 
बनाने वाली कही गई है परन्तु व्यवहार में दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां कुछ कठिनाइयां 
उत्पन्त करती है और इस कारण इनका राष्ट्रीय स्तर के आम चुनावों में सामान्यतया 
प्रयोग नही किया जाता है। यह खर्चीली होने के साथ ही साथ निर्वाचनों तथा गणना में 
जटिल व असुविधाजनक भी है। इसके अलावा ठ्वितीय मतदान प्रणाली में, दुसरे मतदान 
के समय, दलों व निर्वाचकों को अपनी पसंदों का दलोय जोड़तोड़ के आधार पर पुनः 
निश्चय करना होता है, जो प्रथम मतदान मे स्वतस्त्त/वूर्वक अभिव्यकत मंत्र से वेमेल' 
ही कही जा सकती है। इसी तरह, वैकल्पिक मत प्रणाली में पहली, दूसरी पसंदीं का 
निश्चम तथा इन प्रस्नयों के आधार पर भत्तों का हस्तांतरण व्यवहार में कठिन होने के 
कारण इस प्रणाली की उपयोगिता भी सीमित ही कही जा सकती है। इस तरह 
निरपेक्ष प्रणाली में हर उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए पूर्ण बहुमतअदाव 
करते की व्यवस्था होने पर भी चुनाव लोकतन्त की भाववा के अनुरूप गहीं डक 
पाता है। इस प्रणाली मे निर्वाचित व्यक्ित को बहुमत मिलता नहीं है, उसका बहुमत 
बनाया जाता है। द्वितीय मतदान प्रणाली में दूसरे मतदान के माध्यम से तथा वैकल्पिक 
मत प्रणाली में, दूसरी, तीसरी पसंदों के हस्तांतरण के द्वारा तिर्वाबित उम्मीदवार 
के लिये पूर्ण बहुमत बनता है प्रथम मतदान या प्रथम पसंद में किसी भी प्रत्याशी 
को पूर्ण बहुमत का नहीं मिलना सभी उम्मीदवारों के समर्थन आधार (0770/ 7४५) 
का पर्दाफाश कर देता है। इसके बाद किसी भी माध्यम--बुसरे मतदाल या दूधरी, 
तोसरी पसंदों के हस्तांतरण, से ऐसे उम्मीदवारों में से किसी को भी पूर्ण बहुमत का 
बचाना, लोकतन्त्न की भावना के अनुरूप नही कहा जा सकेता है| 
निर्वाचन को निरपेक्ष बहुमत प्रणाली में छोटे-छोटे राजनी तिक दलों तथा अल्पत्तद्यक 
हितों का सीधा प्रतिनिधित्व तो हो ही नहीं सकता है। परन्तु दूसरे मतदान के मय 
इनके समर्थन को भ्राष्ति का प्रयत्न या दूसरी, तीसरी पसंदों के लिए जोड़-चोड़, हम्पूरत 
चुनावों को विपावत ही नही करती है, वरन राजनीतिक समाज में स्थायी दरारे भी 
उत्पन्न कर देती है। इस प्रणाली में चुनाव, सिद्धास्तों व कार्य क्रमों के स्थान पर समझीतों 
ब सौदेदाजी के आधार पर ही होने लगता है। फ्रांस तथा भारत में राष्ट्रपति के चुनावों 
से ऐसी प्रयत्तियों की शतक मिलने लगी दै। निष्फपतः यद्दी कद्दा जा सकता है हि 
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निर्वाचन कौ मिरपेक्ष बहुमत प्रणाली व्यवहार में आकपंक होते हुए भी सेंद्धान्तिक 
दृष्टि से बहुत अधिक ठोसता-युवत नही लगती है । 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (?0एणधणगा् पिच्फा९४शशकांणा 898९) 

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रतिनिधित्व को न केवल व्यापकतम बनाने का 
लक्ष्य होता है. वरन प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायोचित बनाने के लिए सभी वर्गों, दलों, 
हितों तथा समूहों को उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने की 
व्यवस्था होती है। हर राजनीतिक समाज में अनेक हित व अल्पसंख्यक (र॥07॥69) 
होते हैँ। इन हितों व अल्पसंख्यकों के आधार पर अनेक छोदे-छोटे दल व समूह हर 
राजनीतिक व्यवस्था मे बनते रहते है । सामान्य बहुमत तथा निरपेक्ष बहुमत प्रणालियों 
द्वारा संपादित निर्वाचनों में ऐसे दलों व समूहों को उचित व उनके समर्थन के अनुपात में 
प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इन्हे उचित तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिल सके 
इसके लिए निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों का प्रतिपादन हुआ है। यह्‌ 
प्रणाली, समाज के सभी हिंतों व वर्गों को न केवल प्रतिनिधित्व ही उपलब्ध कराती है, 
बरन उसका प्रतिनिधित्व आनुपातिक भी बनाती है। इस प्रणाली का कोई एक प्रतिमान 
नही है। ऐसा कह जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के उतने ही प्रतिमान 
है जितने राज्यों में इसका प्रयोग होता है। हर राज्य में इसके प्रयोग में कुछ हेसफेर के 
कारण, हर राज्य की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विशिष्ट व विचित्र ही बन जाती 
है, परन्तु यह अन्तर प्रकार के नद्दी मात्रा के है और मोटी समानताएं हर जगह दृष्टि- 
गोचर होती है। सामान्यतया आनुपातिक प्रतिनिधित्व की निम्नलिखित प्रणालियों का 
अधिक प्रयोग होता है। प्रयम प्रणाली को एकत्नीभुत मत प्रणाली कहां गया है। दुसरी 
प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तया तीसरी सूची प्रणाली हैं। इबका पृथक-पृथक 
वर्णन करके ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में निष्कर्प तिकाला जा 
सकता है । 

(क) एकब्नोभूत मत प्रणाली (0070/४४० ४०(९ 89#थया)-- प्रतिनिधित्व को 
आनुपातिक व व्यापकतम बनाने के लिए एकत्नीभूत मत प्रणाली का प्रयोग किया जा 
सकता है। इस प्रणाली का उन्ही निर्वाचन क्षेत्रो में प्रयोग किया जा सकता है जहा अनेक 
स्थानों के लिए चुनाव करना हो। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र मे इसका प्रयोग नही हो 
सकता है। इसके अनुसार प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है, जितने 
सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने हों ॥ इसके अतिरिक्त उस्ते यह भी अधिकार 
होता है कि ये मत बह सभी उम्मीदवारों को बांटकर दे, अथवा किसी एक उम्मीरवार 
को हो सब मत दे दे। जैसे किसी निवर्चिन क्षेत्र से चार सदस्यों का निव्चित करना है तो 
हर मतदाता को चार मत प्राप्त होगे जिन्हें वह चार उम्मीदवारों को या तीन बदाम 

वाटकर दे सकता है या केवल एक ही उम्मीदवार को यारों मत दे सकता है द्स 
जल्पसंबयको के कम से कम एक या दो अतिनिधि हर निर्वाचन क्षेत्र से निराचित द्वो 
जाते दें । 
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। 

इस प्रकार, एकत्नीभूत मत प्रणाली से प्रतिनिधित्व व्यापकतम होता है ठपा उन 
अल्पसंस्यक दलों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है, जिन्हें साधारण रीति से निर्वाचन 
में वह प्राप्त नही होता है। परन्तु इस प्रणाली से प्रतिनिधित्व का अनुपात शुद्ध नही 
होता है तथा इसमें बहुत छोटे दलों को कभी-कभी अनुपात से कहीं अधिक प्तिनिधित 
प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भी इसका व्यावहारिक प्रयोग उतना सरत्न मही है 
जितना ऊपर से देखने पर लगता है। इसलिये ही इस निर्वाचन प्रणाली का कहीं भी 
प्रयोग नहीं होता है। 

(ख्र) एकल संक्रमणीय मत्त प्रणाली (3॥086 धश्याकरटि३0/6 ए०0 5ए४०॥7)-- से 
प्रणाली का प्रयोग भी अनेक सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में ही किया जा सकता हैं। 
इसलिये इस प्रणाली के प्रयोग के लिए निर्वाचन क्षेत्र का आकार इतना बड़ा होना 
चाहिये कि उससे कई सदस्य चुने जा सकें । एक निवचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों 
की संख्या चाहे कितनी ही हो, प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का अधिकार श्राप्त होता 
है, परस्तु प्रत्येक मतदाता मतपत्न पर दिये हुए उम्मीदवारों के नामों के भागे अपनी 
पसन्द या बरीयता (7८८००) अभिव्यक्त करता है। सब उम्मीदवारों में से जिसे 
वह सबसे अधिक उपयुक्त समझता है, उसके नाम के आगे अपनी पहली पसंद अकित कर 
देता है ! इसी तरह भागे भी जितने सदस्य निर्वाचित होने है, उतनी पसरद क्रमशः लिए 
देता है। जैसे किसी निर्वाचन क्षेत्र से पांच सदस्य निर्वाचित होने है तथा दस उम्मीदवार 
चुनाव लड़ रहे है तो प्रत्येक मतदाता इन दस उम्मीदवारों मे से किन्ही पांच नामों के 
भागे अपनी पहली, दूसरी तथा पांचवीं पसंद अंकित कर देता है ! इस प्रणाली में अत्वेक 
उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए मतों की एक निश्चित संख्या प्राप्त करमी पड़ती 
है। मतों की इस संख्या को निकालने के प्राय: दो सूत्र काम में लाये जाते हैं। 

प्रथम सूत्र आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रवर्तक हेयर (7276) द्वारा दिया गया 
है। इसे एन्ट्रे (४४0/४/) मे सन 855 मे पहले-पहल डेनमार्क में लागू किया इसलिए इसे 
एन्ड्रे प्रणाली भी कहा जाता है । इसके अनुसार प्रयुक्त किए गए मतो को संस्था को 
निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से विभाजित करके निश्चित मत संख्या विकाली 
जाती है । दूसरा सूत्र ड्र,प (07009) &ारा प्रतिपादित किया गया है। इस सूत्र के अनुवाद 
निश्चित मत संख्या प्रयुकत किए गए मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की 
संख्या मे एक जोड़कर प्राप्त संख्या से भाग देकर तथा भजनफल में एक जोड़कर निकाली 
जाती है। उदाहरणस्वरूप यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र मे 88,000 मतदाताओं ने मत 2 
हो और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों' की सख्या दस हो तो किसी प्रतिनिधि को 


निर्वाचित होने के लिए प्रथम सूत्र के अनुसार +* -+ह 78800 मत प्राप्त करते होंगे 


तथा दूसरे सूत्र के अनुसार +- क्यू 500 मत शआ्राप्त करने होंगे । 


हैयर प्रणाली का अब प्रयोग नही होता है क्योकि हेयर द्वारा दिए गए सूतत से कमी- 
कभी निर्वाचन के परिणाम छुद्ध नही विकलते है। अब अधिकतर डू,प द्वारा ब्रतिपादित 
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सूत्र द्वारा ही निश्चित मत संख्या (१००४७) निकाली जाती है । इससे चुनाव परिणाम 
अधिक न्यायसंगत होते हे । 

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतों की गणना के लिए एक विशिष्ट विधि अपनायी 
जाती है। इसका आधार वरीयता या पसन्द के अनुसार मतों का एक प्रतिनिधि से दूसरे 
प्रतिनिधि को संक्रमण (2४) है। पहले, प्रथम पसन्द के मतों की गणना होती है। 
यदि कोई उम्मीदवार निश्चित मत संझ्या को प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित 
कर दिया जाता है। अगर इस उम्मीदवार को निश्चित मत संख्या से अधिक पहली पसन्द 
के मत प्राप्त हुए है तो उन मतों को दूसरी पसन्द वाले उम्मीदवारों के नाम सक्रमित 
कर दिया जाता है । अतिरिक्त मत (5705 ४०४०) को सक्रमित करने की यह विधि 
आगामी उम्मीदवार को उस समय तक जायी रहती है जब तक कि प्रतिनिधियों की 
आवश्यक संद्या का निर्वाचन नही हो जाता है । इस प्रकार, एक मतदाता की दूसरी, 
तीसरी आदि पसन्दगी के उम्मीदवार निर्वाचित हो सकते है चाहे उनकी प्रथम पसनन्‍्दगी 
के उम्मीदवार निर्वाचित नहीं भी हों। इससे प्रत्येक मतदाता उम्मीदवार किसी न किसी 
पसन्द के रूप में निर्वाचित हो जाता है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 
इसी प्रणाली से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी इसी विधि की 
बात कही जाती है परन्तु वह वैकल्पिक मत प्रणाली के द्वारा होता है, क्योकि इस प्रणाली 
में निर्वाचन क्षेत्र का बहु सदस्यी होना अनिवाये है जबकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव 
में निर्वाचन क्षेत्ञ एक सदस्य वाला होता है। 

(ग) सूची प्रणालियां ([॥० ॥$# 5५#0॥७)--राजनी तिक दलों के विकास के कारण 
बआाजकल चुनाव बहुत कुछ दलीय आधार पर होने लगा है। अब चुनावों मे उम्मीदवार 
दलीय कार्यक्रम के आधार पर मतदाताओं से समर्थन प्राप्त करते हैं वयोकि सभी उम्मीद 
बारों का चयन राजनीतिक दल ही करते है । वास्तव में, सुविकसित व सुध्पिर दलौय 
व्यवस्था वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में मतदाता विविध दलीय कार्यक्रमों ब नीतियों 
में से एक का निश्चय कर उस दल के उम्मीदवार को मत देते हैं। ऐसी अवस्था म वुन्नात 
में उम्मीदवारों का विशेष, महत्त्व नही रहता वरन राजनीतिक दल ही निर्णय या 
निर्वाचन का आधार बन जाता है। इस कारण, ऐसे निर्वाचनों मे कप मत 
प्रणाली उपयुक्त नही रहती है तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यूची व्यवस्था 

-का प्रयोग किया जाने लगा है। इसे सूची प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योकि इसम 
उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से चुनाव नही लड़ते वरन राजनीतिक दल की सूचियां चुनाव 
मैदान में होती है। इसमे मतदाता विभिन्‍न सूचियों में से किसी एक सूची को ही मत का 
है। भूची प्रणाली में स्थानों का वितरण सूचियों को मिले मतों के आधार पर किया 
जाता है तथा इसके लिए सामान्यतया तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह 
विधिया हैँ-- है 

(४) अधिकतम शेषफल व्यवस्था (78०४ एव्साभएवेश 59807) 
(॥) डी! द्वोन्डट या उच्चतम औसत व्यवस्था ('क्‍झ्ष्प्रया थ म्ाइ॥०६ #४००६० 
39867) ः ई + 
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(॥) पांच प्रतिशत धारा व्यवस्था (४8 ?६६ ०९७०६ (08056 8980४) 

यह सभी विधियां सूची प्रणाली को अधिक आनुपातिक बनाने के प्रयास में प्रचतित 
हुईं है, और इसलिए सूची प्रणाली के सामान्य विवेचन के बाद ही समझी जा सकतो हैं। 
इसलिए इनका विवेचन सूची प्रणाली की सामान्य व्याख्या के वाद ही किया जाएगा। 

सूची प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यक होता है लेकिन इसमें निवाचिन का आधार 
व्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं होता वल्कि दलीय आधार पर उम्मीदवारों की युची होती 
है। विभिन्‍त दल अपने-अपने उम्मीदवारों को अलग-अलग सूची वनाते हैं। हर निवर्चित 
क्षेत्र मे सतदाता किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार को मत नहीं देकर किसी दल की सूची के 
पक्ष में ही अपना मत देता है। हर सूची को प्राप्त मतों की गणना अलग-अलग की जाती 
है और प्राप्त मत सख्या के अनुपात में प्रत्येक दल की सूची को स्थान प्राप्त द्वो जाते हैं। 
हर निर्वाचन क्षेत्र मे निश्चित मत संख्या प्राप्त होने पर एक स्थान मिलता है. तथा यह 
भत संख्या सभी सूचियों को प्राप्त मतों के जोड़ में कुल स्थानों का भाग देकर निकाली 
जाती है । उदाहरणार्थ यदि किसी व्यवस्थापिका में एक सो सीटें हों तथा कांग्रेस, साम्य- 
वादी दल तथा जनसंप की सूचियों को क्रमश: दस हजार, आठ हजार भर दो हजार मत 


प्राप्त होते हैं तो निश्चित मत संद्या «> जा 200 होगी । हर पूची को प्रत्ये 


200 मतों पर एक स्थान मिल जाएगा अर्थात कांग्रेंस को पचास, साम्यवादी दल को 
चालीस तथा जनसंघ को दस सीटें प्राप्त होंगी परन्तु इस प्रणाली में उस समय स्थात 
वितरण में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है जब किसी दल को जैसे उपरोक्त उदाहरण में 
जनसंघ को 270 मत मिलें तो यहां 70 मत वेकार जाएंगे और इसके परिणामस्वरूप 
एक स्थान रिक्त रह जाएगा । इसी कठिनाई के समाधान के लिए अधिकतम शेप-फर्त 
व्यवस्था, डी' द्वोन्डट व्यवस्था व पाच प्रतिशत घारा व्यवस्था का उपयोग किया 
जाता है । 

अधिकतम शेप-फल व्यवस्था में मत संख्या के आधार पर स्थानों के वितरण के वाद 
रिवत रहे स्थानों को भरने के लिए 'झेप-फल! मतों का आधार बनाया जाता है। जैसे 
उपरोगत उदाहरण में अगर मत गणना पर विभिन्‍न दलों का परिणाम इस प्रकार हो तो 
धेष-फल मतों के आधार पर बची हुई दो सीटों का वितरण होगा । ह 








राजनीतिक दल प्राप्त मत प्राप्त स्थान शंध-फल 
]. काग्रेस दल 9,885 , 49 85 
2. साम्यवादी दल 7,995 39 793 
__3जबंध _ _  __ 2720 20 हा जनसंघ 2,20 20 20 


इस विधि में जिस दल का झेष-फल अधिकतम द्ोगा उसे एक स्थान और मित 
जाएगा तया दूसरे नम्बर पर जिसका छ्वेप-फल होगा उसको दुसरा और तीयरे नम्बर 
याले को तीसरा स्थान प्राप्त हो जाएगा। उपरोदत ठातिका में साम्यवादी दल डा 
शेष-फसल सर्वाधिक है अत: उसे एक सीट भौर मिल जाएगी तथा दूसरी सीट जनसंध को, 
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2. सूपी घ 4733 (व «4733 


£ 


[ 9600 


3. सूची ग 4566 प्टिन शा] ] 
+4+4800 ) 


4. सूची घ 4800 


5. सूची घ 3250 ्ति ०32 ) 
कल रत हवा 
इस तालिका मे सर्वाधिक औसत, सूची 'क' का है इसलिए नवी सीट 'क' सुदी को 
और मिल जाएगी तथा दसवी सीट के लिए फिर उसी प्रकार भौसत निकाला जाएगा। 
इस चार सूची “क' की कुल मत संख्या मे चार का भाग दिया जाएगा तथा बाकी में माग 
देने वाली सख्या वही रहेगी बयोकि उनके स्थान उतने ही हैं। इसका परिणाम इस प्रकार 
दोगा-- 
उयता «3950 
4733 ( 4200 ) 
ठ्का 4733 
3700 


3. सूधी ग 456 (हक 5 
सूः 566 उक "4566 ) 


4. सूची प 4800 पका ब4800 )] (दसवीं छीट) 


।. भुषी क 3950 5800 ) 


2. यूघी घ 


5. मुची जे 6500 _ ) 
४६ 3200 ([ न 3250 

इस यार सर्वाधिक औसत, “प मूचो का होने के कारण दसवां स्थान इसे प्राप्त होगा 
बौर दस स्थान भर जाने के कारण परिणाम घोषित फर दिए जाएंगे त्रपा पूष्री के, थे, 
गे, ध तथा प को क्रमणः 3, 2, 2, 2 और | स्थान प्राप्त हो जाएगा। 

एक उदाहरण और लेकर इसको स्पप्ट समधा जा सकता है। मात लें एड नियत 
दो में नो स्थान भरने हैँ दया क, घर, ग तपा घ राजनीतिक दरों की सूचियों को फमंशः 
63,000, 9,000, 9,000 तथा 9,000 मत. प्राप्द हुए हाँ तो निश्चित मत एंश्ला 
20000|9-53333 द्ोगी भर इस प्रकार क, य, ग तपा प रो क्रमथ: 4, / | वषा 
] स्थान प्राप्त हो जाएगा और खित रहे दो स्पानों रे लिए धौसत निडाता जाएप वो 
परिषाम दम प्रकार होगा-- 

]. गुधी के ,2600 (उुल्त म्यों में पांच का माय) (4+-) 

>पूषीण 9,500 (उक्त मतों में दो रा माय) (+) 

3. सूचो य 9,500 ('ुस मर्ठों में दो झा भाग) (+3) 

+-भुदी प 500... (दुन मां में दो ढा घाग) (+) 
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इस तालिका में सूची क का औसत सर्वाधिक है इसलिए आठवां स्थान के को मिल 
जाएगा और नवें स्थान के लिए फिर औसत निकालने पर परिणाम इस प्रकार होगा-- 

]. चूची क 0,500 (कुल मतों में छः का भाग ) (5+॥) 

2. सूची ख 9,500 (कुल मतो में दो का भाग ) (।-+-) 

3. सूची य 9,500 (कुल मतों में दो का भाग ) (4+) 

4. सूची घ 500 (कुल मतो में दो का भाग ) (+-) 

उपरोक्त संख्या से स्पष्ट है कि इस वार भी सूची क का औसत सर्वाधिक है इसलिए 
नवां स्थान भी इसे हो मिल जाएगा और पूरे स्थान भर जाने के कारण परिणाम घोषित 
कर दिए जाएगे। यहां क, ख, ग॒ तथा घ को क्रमश. 6, ], ] तथा । स्थान प्राप्त होगा । 

उपरोक्त दोनो उदाहरणो से स्पष्ट है कि उच्चतम औसत व्यवस्था में परिणामों का 
आनुपातिक रहना इस बात पर निभंर करता है कि दलो का समर्थन सामान्यतया कम 
हेरफेर रखता हो। इसमे बहुत बड़े-बड़े दलों या एक दल के बड़े होने पर परिणाम 
बानुपातिक नहीं रहते है जैसे दूसरे उदाहरण में क दल को छ. स्थान प्राप्त हुए हैं जबकि 
ख, ग और घ को केवल एक-एक स्थान ही मिला है यद्यपि क के कुल मत ख, ग भौर घ 
के मतों के तीन गुणा से कुछ अधिक ही है। इस प्रकार अधिकतम शेप-फल व्यवस्था में 
छोटे-छोटे दलों को अधिक स्थान मिल जाते है और उच्चतम औसत व्यवस्था में बड़े 
दलों को अधिक स्थान प्राप्त होते दहै। इस कारण एक नई विधि का प्रयोग किया जाने 
लगा है जिसे पाच प्रतिशत धारा व्यवस्था का नाम दिया जाता है। 

पाच प्रतिशत धारा व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल की सूची को स्थान प्राप्त 
करने के लिए कुल मतो का पांच प्रतिशत अनिवार्यत: प्राप्त करना होता है। जिन दलों की 
सूचियों को यह प्रतिशत नही मिलता उनको स्थान वितरण से यंचित कर दिया जाता 
है और शेप यूचियो मे स्थानों का वितरण उच्चतम औसत विधि के आधार पर कर दिया 
जाता है। इससे छोटे-छोटे राजनीतिक दल चुनाव मे स्थान ही नही पा सकने के कारण 
समाप्त हो जाते है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में सात राजनीतिक दलों मे से श्रृची घ, 
च, छ और जे को कुल मतो (64,800) का पाच श्रतिशत (2,960) नहीं मिलने के 
कारण स्थान वितरण से हटा दिया जाएगा और सूची क, ख तथा य में ही दस स्थानों 
का वितरण किया जाएगा। निश्चित मत सख्या के आधार पर इनमे से प्रत्येक को दो- 


दो स्थान मिल जाएंगे और वाकी बचे चार स्थानों के लिए उच्चतम औसत को आधार 
बनाया जाएगा। 


सूची क 5,266 (सातवां ) ३,950 (दसवा ) 
सूची ख 4,733 (आठवा ) 3,550 
भूची ग. 4,566. (नवा) 3,425 


इस प्रकार सूची क, ख और ग को क्रमशः 4, 3 और 3 स्थान मिल जाएगे तथा 
यूचियां घ, च, छ और ज चुनावों मे पाच प्रतिशत का समर्थन नही जुटा पाने के का 
एक भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार पांच प्रतिशत घारा व्यवस्था 
छोटे राजनी तिक दलों को बनने से रोकने के साथ ही साथ आनुपातिकता कात 
रखती हुई दिखाई देती है। 
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भआानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मूची प्रणालियों के इतने विविध रूप प्रचलित हैं 
कि सबका उल्लेख कर सकना भी सम्भव नहीं दै। वैसे अधिकांश सूची प्रभातियां दी 
होन्डट व्यवस्था का ही रिक्त स्थान के वितरण में प्रयोग करती हैं क्योकि इस प्रभात 
का तकंसंगत आधार है। यही कारण है कि पश्चिमी जमंनी, हालण्ड, स्केन्डीनेविया, 
फंस, इज़राइल, वेल्जियम और सीदरजंण्ड जैसे अनेक राज्यों मे सुची प्रणाली के बाधार 
पर निर्वाचित किए जाते हैं। 

विभिन्‍न आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों के विवेचन से यह स्प८्ट है कि इनसे 
प्रतिनिधिस्व न्यायपृर्ण होता है क्योकि इतस्ते बहुस॒छपक्र व अल्पसंछयक मतों अथवा दसों 
को उचित प्रतिनिधित्व ्राप्त हो जाता है। इसमें प्रतिनिधित्व अधिक यथाय॑ और जन- 
तन्त्ात्मक होता है, क्योकि प्रत्येक मतदाता के मत की गणना का निर्वाचन फुल पर 
प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप व्यवस्थापिकाएं जनता का सही बर्थों में प्रतिनिधित्व 
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करने वाली वन जाती हैं। यही कारण है कि इस प्रणाली की कोरी व॑ अब्राहम नही 
अर्थों में लोकताम्तरिक प्रणाली” बताते हैं? परन्तु व्यवहार में आानुपातिक प्रतिनिर्धितत 
की सभी प्रणालियां पेचीदा होने के कारण बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों मे इतका प्रयोग 
वाछित होते हुए भी संभव नही दिखाई देता है। इसलिए इन प्रणालियों की उपयोगिता 
आम चुनावों में बहुत कुछ सीमित ही कही जा सकती है । 

ऊपर विवेचित विभिन्‍न निर्वाचन प्रधालियों का उनकी आनुपातिकता के आधार पर 
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क्रम विन्यास इस प्रकार चिह्नित किया जा सकता है। 

चुनाव प्रणालियों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि हर लोकतान्त्रिक राजनीतिक 
व्यवस्था में चुनाव प्रक्रियाओं की विशेष भूमिका रहती है। यह केवल प्रतिनिधियों के 
चुनाव का माध्यम मात्र ही नही है। इनका राजनी तिक व्यवस्था तथा राजनीतिक दलों 
से सावयवी सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध का स्पष्टीकरण करने के लिए चुनावों के 
कार्यों का संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक है। 


चुनावों के कार्य 
(छए3८770)35 08 पहा.एट058) 


चुनाव ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा किसी राजनीतिक व्यवस्था मे जनता अपने प्रति- 
निधियों को चुनती है ओर किसी अंश तक उन पर नियस्त्षण भी रखती है परन्तु चुनावों 
का यह अर्थ इस बहुत जटिल प्रक्रिया के प्रभावों की अनदेखी करता है । क्योंकि चुनाव 
किसी एक मुद्दे पर या कई स्पष्ट मुद्दों को एक साथ लेकर लड़े जाते हों ऐसा नही कहा 
जा सकता । वेसे भी अगर कोई स्पष्ट मुद्दा हो भी तो नि्वचिक समूह केवल उसी के 
भाधार पर प्रतिनिधियों का चयन करते हों ऐसा नही माना जा सकता है। इसके अलावा 
भो उम्मीदवारों के चयन पर आधुनिक राजनीतिक दलो का नियन्त्रण होने के कारण 
प्रतिनिधियों का चयन दलों द्वारा और भी तोड़-मरोड़ दिया जाता है. तथा चुनाव 
पद्धतियां जनता द्वारा प्रतिनिधियों के चयन को और भी विकृत कर सकती है। चुनावों 
की आवृत्ति (६८५७०१०५) और चुनाव द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या इस बात के 
महत्त्वपूर्ण सूचक हो सकते है कि किस अंश तक निर्वाचक समूह की इच्छाए नीति निर्णयों 
में झूपांतरित हो सकती हैं। इससे स्पष्ट है कि चुनाव हर राजनीतिक व्यवस्था के 
कर कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्त करते हैं। जिनमे से कुछ विश्येप रूप से उल्लेखनीय 
हे। सक्षप में यह इस प्रकार हैं. 

() चुनाव न्यूनतम राजनीतिक भागीदारी प्रदान ररते हैं. और शापितों के विद्याल 
बहुमत के लिए राजनीति में हिस्सा लेने का एकमात्र साधव कहे जा सरते हैं। भाम 
जनता राजनीति से उदासीन रहती है परन्तु चुनाव इन उदासीन नागरिकों को ऐसा 
अर भदान करते हैं जद वे सक्रिय ही नहों होते है वरन राजनीति में भागीदार भी 
बनने के लिए प्रेरित होते हैं। 

हि 2) चुनावों से सरकार के प्रति अपनेपत और सरकारी निर्णयों के प्रति पुर हृद तक 
दापित्य की भावना जन्म लेती है । आम जनता को चुनावों द्वारा निर्वाचित सरकार के 
प्रति भ्रद्मा सो हो जाती दे परयोकि उसको भी सरकार के बनाने वाले प्रतिनिधियों के 
घयन का अवसर प्राप्त हुआ दोता है। घायद यही कारण है कि स्वाधिकारवा री शासन 


जगत को कोशिश करते हैं कि प्रतिनिधियों के चुनाव में अधिक से सधिक मतदाता 
भाग से । 





(3) चुनाव सरकारों मोर शास्तितों के बोच राजनीतिक सम्पर्क का प्रभावशासो 
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माध्यम भी होते हैं। इनसे निवरचचिक समूह की बात सरकार तक तो पहुंचती ही है, गरव 
ही सरकार के विभिन्‍न कार्यक्रम व नीति विकल्प भी चुनावों में उम्मीदवारों के आधार 
पर जनता तक पहुंचते दिखाई देते हैं। 

(4) चुनावों के कारण ही राजनीतिक निर्णय लेने वाले लोग निर्वाचक समूह की 
राजनीतिक मांग के प्रति सचेत होते है। जनसाधारण की मांगों की उस राजदीतिक 
व्यवस्था में लम्बी अवधि तक अनदेखी नहीं की जा सकती जहां नियमित रूप से 
चुनाव होते है । 

(5) चुनावों के भाध्यम से ही शासकगण निर्वाचक समूह को “शिक्षित करने का 
अवसर पाते है । राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न चुनाव के समय 
जनता की परख के लिए रखे जाते है तथा जनता इन पर विभिन्‍न विकल्प पाकर इममें से 
कुछ का निर्णय करने की प्रक्रिया मे *शिक्षित' होने के अवसर पाती रहती है। , 

(6) चुनावों को शासकों के शासनाधिकार के वैधीकरण का साधन भी कहा गया 
है। पही कारण है कि क्राति के बाद आम तौर पर क्रातिकारी शासकों का भी पहला 
काम यही होता है कि चुनाव द्वारा, जनता को सहमति के आधार पर अपनी नई-नई 
सत्ता को न्यायसंगत ठहराए । पाकिस्तान में फोजी शासक मुहम्मद अय्यूब खा ने शायद 
इसी उद्देश्य से 963 में चुनावों का सहारा लिया था। इसी तरह 967 मे यूवाव 
(057:००००) में फोजी कनेंलों ने सत्ता हथियाकर अपने बलात राजपरिवर्तन को वैध बनाने 
के लिए 968 तक चुनाव करवा लिये थे । 

माइकेल किस का कहना है कि चुनाव राजनीतिक समाज में प्रतिस्पद्धात्मिक विचारों 
के अस्तित्द, उनको भी ध्यान में रखने तथा उन्हे सिर्णयों का भाग बताने की अनुमति 
देते हुए, लोक समाज या राजनी तिक शक्तियों को जोड़ने मे सहायता करते है। यह राज- 
नीतिक पदाधिकारियों में परिवर्तत तथा विपक्ष के रचनात्मक उपयोग की सुनिश्चित 
व्यवस्था करते है| यह शासकों के अपने कार्यों के लिए सामान्य उत्तरदायित्व निभाने के 

साथ ही साथ निर्वाचक समूह के भ्रति सुस्पष्ट दायित्व निभाने का माध्यम होते हैं। अतः 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि चुनाव, राजनीतिक समाज में नागरिकों को ऐसे 
व्यक्षितयों को चुनने का अधिकारी बनाते है जो नी तियो वनाकर उन्हे लागू कर सकें और 
जिन्हें अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके । हा 
राजनीतिक व्यवस्था में चुनावों की भूमिका का विवेचन यह्‌ संकेत देता है का 
कांश नागरिक राजनीति में रुचि लेते है तथा मतदान करते समय उम्मीदवारों तथा 
राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों और नीति विकल्पों में से कुछ टाई 
समझ व तकंसंगत ढंग से करते है । उपरोक्त विवेचन मे यह भी आशय निहित दिखाई 
देता है कि आम व्यवित राजनीति के पेचीदा मुद्दों की परख करने की योग्यता दया 
क्षमता रखता है क्योंकि ऐसा न द्वोने पर चुनावों की भूमिका वेसी नहीं हो सकती जैसी 
कि सामास्यतया मान ली जाती है। इसलिए मतदाव आचरण का चुनावों की भूमिका 
के साथ गहरा सम्बन्ध कहां जा सकता है। अतः चुनावों की भूमिका का सही मूल्यॉकत 
मतदान आचरण के आधार पर ही किया जा सकता है। इसलिए मतदान आचरण की 
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क्षिप में विवेचन करना आवश्यक है ! 


मतदान आचरण 
(077४0 फरा्4॥ए008) 


राजनीतिक व्यवस्था में चुनावों की जटिल भूमिका को निवर्चिकों के मतदान आचरण के 
भाघार पर ही स्पष्ट करना सम्भव होने के कारण, मतदान आचरण के अध्ययन अत्यधिक 
लोकप्रिय होने लगे है। यूरोप और अमरीका में तो हर आम चुनाव को लेकर ऐसे अध्ययन 
किये गये है. तथा यह समझने का श्रयास किया गया है कि व्यवित के मतदान आचरथ 
कं, वयों और कैसे तथा कित-किन तथ्यों से प्रभावित रहता है ? सभी मतदान आचरण 
अध्ययनों का केद्धविन्दु तथा प्रमुख उद्देश्यों का यह जानना रहा है कि मतदाता वोट देते 
समय किस तथ्य से सर्वाधिक प्रभावित रहता है । वह कौन सी बातें तथा मुद्दे है जो आम 
मतदान को अपना मत इधर या उधर देने के लिए धेरित करते है ? उन्हीं के सम्बन्ध में 
यहां संक्षिप्त वर्णेन किया जा रहा है । 
शास्त्रीम उदारवादी दृष्टि से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि बुद्धिमान सिर्वा- 
चक को अपने आदिक हित, राष्ट्रहित, अपने विश्वासों तथा राजनी तिक मूल्यों के आधार 
पर अपना अतिनिधि चुनना चाहिये। उसे कई उम्मीदवारों के प्रतियोगी कार्यक्रमों में से 
एक का चुनाव करते समय न केवल अपने हितों का हो ध्यान रखना चाहिये वरन सम्पूर्ण 
पमाज व्यवस्था की एकता, ठोसता, विकास ओर परिवर्तेत का भी आधार रखना 
चाहिये। इसका तात्पयं है कि मतदाता को वोट देते समय अपना हित ही नहीं देखना 
चाहिये बल्कि सम्पूर्ण समाज के संदर्भ की ध्यान में रखना चाहिये, परन्तु मतदान आच- 
में किये यह दृष्टिकोण तथ्यों द्वारा पृष्ट नहीं किया जा श्रकता । यूरोप तथा अम रीका 
व गये अध्ययनों से यह्‌ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मतदाता पर नीति 
पे मुद्दों का व बह कम पड़ता है। निर्वाचकगण राष्ट्रहित व राजनी तिक मूल्यों 
फि का रख पाते हो इसमें भी शंकाएं व्यक्त की गई है। एलेन बाल का अभिमत है. 
कप जार और स्थिर लोकतांद्विक व्यवस्थाओं में राजनी तिक दल मतदाताओं के मत+« 
वारों से सका प्रमुख नियामक माने जाते रहे हैं। इतना ही नही, मतदाता अपने परि- 
वर्ग जैसे कारक की विरासत में पाते है। आम तौर पर यह दल-निष्ठाएं सामाजिक 
का दास मे हो. निर्धारित होती हैं। पर इस पर सरदेह होता है कि वर्गे, मिष्ठाओं 
चुनावों से पहले नर्धारण करते हैं। अगर ऐसा होता तो ब्रिटेन में चुनाव परिणाम, 
जिकाबों मे हर दिद्दित हो जाते । ब्विटेने में किए गए सर्वेक्षणों से पत्ता चलता है कि 
पहुंद लिम्न हक दल की नीतियों के बारे में शान और उनको स्वीकृति देने का स्तर 
बोट देने बालों आता है। यही कारण है कि नोति सम्बन्धी मुह्ों के आधार पर 
जा सकठा कि इक मिप्णाए नगष्य हो रहता है परन्तु इस बात से इनकार भी नहीं किया 
दस -निष्णा को आय मे मतदान आचरण में प्रमुख नियामक होती हैँ । 
एन में रककर सतदाब आचरण को समझने में सरलता के साथ ही 
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साथ तथ्यता भी दिखाई देती है। राजनीतिक दल ही चुनाव उम्मीदवार प्रस्तुत करते 
है। चुनाव प्रचार भी दलीय कार्यक्रमों के इदें-गिदे होता है। सामान्यतया मतदान राज- 
नीतिक दलों के विभिन्न प्रतियोगी कार्य करमो में से एक का चयन भी बहुत कुछ दस-निष्छा 
के आधार पर ही करता हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि उम्मीदवारों का व्यवितत्व और 
राष्ट्रीय प्रश्न निर्वाचक की दल-निष्ठा में परिवर्तन लाने वाले कारक हो सकते हैं, किर 
भी यूरोप के और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे राज्यों में दल-निष्ठा मतदान आचरण में 
प्रमुख रहती है । 
मतदाताओ का एक बड़ा प्रतिशत ऐसे राज्यो में दल निष्डा से प्रेरित रहता है। यहां 
मतदान आचरण में स्थिरता का प्रमुख कारण भी यही माना जाता है परन्तु चुनाव परि 
णाम में परिवतन का स्पप्टीोकरण देने के लिए इससे आगे बढ़ना होगा | एलेस बाल का 
मत है कि हर राज्य में दुलमुल मतदाताओं (00:808 ४०७) की भूमिका महत्त्वपूर्ण 
होती है। ऐसे मतदाता ही चुनाव परिणाम को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी माने 
जाते है। इनके सामने राजनीतिक दलो की कोई साफ तस्वीर नही होती है और वे 
किसी भी दल के साथ अपने को जोड़ने मे असफल होते है। ऐसे मतदाता राजनीतिक 
प्रए्मो पर अच्छी जानकारी नही रखते हैं और दसीय निष्ठा वाले स्थिर मतदाताओं की 
अपेक्षा राजनीति में उनकी कम दिलचस्पी होनी है। अतः इनका मतदान आचरण बहुते 
निश्चित सा होता है और उसके मियामक तथ्य भी हर चुनाव तथा यहां तक कि हर 
निर्वाचन क्षेत्र मे भिन्न-भिन्न हो सकते है। हि 
एलेन बाल के अनुसार मतदान आचरण का अध्ययन करते समय दो बातों का और 
ध्यान रखना आवश्यक है। प्रथम तो इसका ध्यान रखना जरूरी है कि दलीय निष्ठा भी 
बदलती रहती है । विकासशील राज्यों मे यहू प्रवृत्ति अधिक प्राचीन है पर अमरीका व 
ब्रिटेन भी इससे मुक्त नही है। दूसरी बात यह कि दलीय निष्ठा सामाजिक वर्ग धर्म, 
प्रगति और संस्कृति आादि कई घटकों से निर्धारित होती है। सामाजिक वर्ग चुनाव 
सम्बन्धी आचरण में एक स्पष्ट कारक है। विकासशील राज्यों में बधिकाशतः बहुत 
समाज (एणा०) ३०००) है। ऐसे समाजों में दलीय निष्ठा के घटक अनेक होते है! 
यहाँ जाति, शिक्षा, लिग, भाषा, धर्म, आथिक अवस्था तथा क्षेत्रीयता इत्यादि अनेक 
कारक मतदान आचरण के नियामक हो सकते हैं। विक॒म्तित राज्यों में मतदाता सर्वेक्षणों 
में मतदान आचरण के जो सामान्यीकरण प्रस्तुत हुए है वे सब विकासशील राज्यों में 
खरे नही उतरते है। यहां अभी दलों के प्रतिमान हो सुनिश्चित नही हो पाए हैं तब दल्लीय 
-मिथ्ठा औौर दलीय निष्ठा के आधार पर मतदान आचरण के स्पष्टीकरण का प्रश्न हो 
नही उठता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, वियतवाम और नेपाल में रा 
स्थिति है इसलिए यह जानना कठिन ही है कि मतदान आचरण किन-किन कारकों 
कितना-कितना प्रभावित होता रहता है। 
मतदान आचरण में आधारभूत बात मतदाताओं की राजनी। 
कितनी राजनीत्तिक समप्त रखते है, राजनीति में कितनी रुचि लेते है और र| 
सहभागिता के लिए कहां तक जागे बढ़ सकते हे यह सब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। राज- 
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नीतिक दलों की इन सबमें महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है इसे नकारा नहीं जा सकता 
पर सव कुछ राजनीतिक दल द्वारा नियमित होता हो ऐसा भी नही कहा जा सकता है। 
अत: यह विचार सही नही है कि निर्वाचकों के विशाल बहुमत का चुनाव आचरण स्थिर 
होता है और चुनाव अपेक्षाकृत छोटे, कम जानकारी रखने वाले और उदासीन अल्प- 
संख्यकों द्वारा तय होते है। निष्कपंत: यही कहा जा सकता है कि मतदान भाचरण में 
अस्थिरता का तत्त्व कही अधिक बड़ा है। 
राजनीतिक जागरूकता का राजनीतिक जानकारी या अभिज्ञान से सीधा सम्बन्ध है 
तथा राजनीतिक जानकारी, राजनीतिक संचार (ए07प८४ ००णाए।भं०४0ग) पर 
आश्रित है। इससे स्पष्ट है कि मददान आचरण तथा राजनीतिक जानकारी के संचार के 
बीच सम्बन्ध है। अधिकाश मतदाता सावंजनिक मामलों में रुचि नही रखते हैं। मतदान 
के समय को छोड़कर वे प्रत्यक्ष रूप से राजनी तिक प्रक्रिया से अलग रहते है तथा उनका 
राजनीतिक ज्ञान भी बहुत कम होता है। ऐसे राजनीतिक समाज में मतदान आचरण को 
समझना और भी कठिन होता है। यहां दल-निष्ठा का उसी अनुपात में अभाव पाया 
जाता है जिस अनुपात में राजनीतिक जानकारी का है। अतः यहां मतदान आचरण को 
दलीय निष्ठा के आधार पर समझना सम्भव नहीं हो पाता है। कही-कही मह भी देखा 
गया है कि अधिक राजनीतिक जागरूकता व राजनीतिक जानकारी भी मतदाताओं को 
मंतदाव में उदासीन बना देती है। ऐसे मतदाता यंत्रवत ही मत देते रहते है। इससे 
स्पष्ट है कि मतदान आचरण के अनेक नियामक है। सामाजिक वर्ग, धमं, जाति-प्रजाति, 
लिंग, उम्र, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक समझ, राजनीतिक जानकारी और 
दलीय निष्ठा कुछ ऐसे कारक है, जिनसे राजनीतिक व्यवस्था मे, मतदाताओं का आचरण 
नियमित और प्रभावित रहता है। इनमे से किसका कितना प्रभाव होगा यह सब निश्चित 
रूप से कह सकना बहुत कठिन है। 
मत व्यवहार के इस विवेचन में उम्मीदवार के व्यक्तित्व का उल्लेख करना आवश्यक 
है! एलेन बाल का कहना है कि कई बार उम्मीदवार का व्यक्तित्व ही निणयिक होता है 
ऐसे चुम्वकीय आकर्षण वाले व्यक्ति चाहे किसी भी दल से क्‍यों न खड़े हों, चुनाव में 
विजयी होते हैं। ऐसी अवस्था में मतदान आचरण के उपरोक्त सभी कारक प्रभावद्वीन 
दो जाते प्रतीत होते है। ऐसा कहा जाता है कि अमरीका मे 956 में राष्ट्रपति के 
चुनावों में आईजन हॉवर (25०0 ०७०7) दोनों राजनीतिक दलो मे से किसी के उम्मीद- 
बार के रुप में खड़े होने पर भी निर्वाचित होते । यहा तक कि वे अगर मिर्देलीय उम्मीद- 
वार होते तो भी निर्वाचित हो जाते । इससे स्पष्ट है कि मतदान आचरण में उम्मीदवार 
का व्यक्तित्व भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। विकासशील राज्यों मे, विशेषकर 
गसित व दंगला देश में, ऐसा व्यवहार हुआ है। 977 में भारत में घुनावों के समय 
निश्चित रूप से श्रीमती इदिरा गांधी का व्यवितत्व सामान्य मतदाता के मतदान आचरण 
का भ्रभुद्ध नियामक रहा है। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भूद्दो का ब्यव्तित्व जन 
एन का महत्त्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। विकासशील समाजों मे व्यक्तित्व की भूमिका 
अभी भी महत्त्वपूर्ण दिखाई देती है। इतना ही नही, विकसित राजनीतिक ग्यवस्पार्ों में 
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भी दलीय निष्ठा के स्थान पर मतदान आचरण अधिकाधिक स्वतन्त्र निर्णय बनताजा 
रहा है। मतदाता ऐसे राज्यों मे वोट देते समय दल की बजाय उम्मीदवार या ऐसे ही 
अन्य आधारों को ध्यान में रखने लगा है। यही कारण है कि मतदाता सर्वेक्षण चुनाव 
परिणामों को सही जानकारो देने में सीमित उपयोगता ही रखने लगे हैं। 

चुनावो वी भूपिका, मतदान आचरण तथा निर्वाचन प्रणालियों के उपरोगत विवेदत 
से स्पध्ट है कि यह अब आपस में सम्बन्धित ही नहीं हैं वरन राजमीतिक प्रक्रिया कौ 
प्रकृति के विछूपक भी हैं । किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवस्था को ले लिया जाए, 
उसकी प्रकृति का बहुत कुछ सकेत निर्वाचन प्रणाली से मिल जाता है। प्रतिनिधित्व की 
सार्थकता भो इन्ही के सदन में स्पष्ट हो सकती है। अतः निर्वाचन प्रणाली लीकतारिल्तिक 
समाजों में राजनीतिक व्यवहार व सहभागिता का मुख्य प्रेरक कही जाने लगी है। 
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